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प्रस्तुत पुस्तुक की स्क्ता एम० फिल०, एम० ए० तथा बी० ए० (आऑनर्स) राजनीति 
विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए की गयी है और यह उत्तर भारत के अधिकाश विश्वविद्यालयों के 
तत्सम्बन्धी पाठ्यक्रम को समाविष्ट करती है । है 


'झारतीय शासन एवं राजनीति' पुस्तक का पष्ठम्‌ संस्करण पाठको के सम्मुख प्रस्तुत 
करते हुए हमे अत्यन्त हर्प हो रहा है। एक वर्ष की अवधि बीतने के पूर्व ही पुस्तक का पचस 
संस्करण समाप्त हो जाना पाठको द्वारा पुस्तक की उपयोगिता स्वीकार किये जाने का परिचायक 
है । प्रस्तुत सस्करण पूर्णतया परिमाजित भर संशोधित है । 


संविधान द्वारा कुछ मूलभूत सिद्धान्तो और प्रशासनिक एव प्रतिनिधि संस्थाओं के एक 
सरचनात्मक ढाँचे की व्यवस्था की जाती है लेकिन यह संरचनात्मक ढाँचा व्यावहारिक राजनीति 
की परिस्थितियों से परिचालित होता है और उसमे निरन्तर विफासशीलता की स्थिति होती है । 
व्यावहारिक राजनीति के तनाव और दबाव ही उसे सजीवता ओर शक्ति प्रदान करते है अथवा 
उसकी दुबंलता के कारणं बनते है। पिछले दो दशक में तो भारतीय राजनीति का घटनाचक्र 
निरन्तर और बहुत अधिक तीव्र गति से परिवर्तित होता रहा है तथा इस घटनाचक्र का विश्लेषण 
किये बिना संवैधानिक ढाँचे की मीमासा कर पाना सम्भव नही है, अत. मूल संवैधानिक ढाँचे को 
आधार बना कर और व्यावहारिक राजनीति के निरन्तर बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को दृष्टि मे रखते 
हुए संबिघान तथा सरकार के वास्तविक व्यावहारिक अध्ययन का प्रयास किया गया है। पुस्तक 
का प्रत्येक अध्याय संविधान, सरक्ार' या “राजनीति! के किसी विशिष्ट पहलू की विश्लेष- 
णात्मक-आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करता है । 


पिछले लगभग एक दशक में भारतीय राजनीति का समस्त घटनाक्रम बहुत अधिक विवाद 
का विषय रहा है | हमने इस विवादास्पद राजनीतिक घटनाचक्र के सम्बन्ध में निष्पक्ष और सन्तु 
लित दृष्टिकोण अपनाने की चेष्टा की है । 

पुस्तक में विषय की 'आय्योपान्त' (09-0-62०) विवेचना प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
गया है । मौलिक अधिकार, सर्वधानिक सशोधन, राजनीतिक दल, चुनाव आदि के प्रसंग मे विशेष 
रूप से इस बात को दृष्टि मे रखा गया है कि पाठक नवीनतम संवैधानिक एवं राजनोतिक स्थिति 
का पेरिचय प्राप्त कर सके । 

पिछले दो दशक में भारतीय शासन और राजनीति के विभिन्न पहलुओ पर आरल भाषा 
में कुछ विशिष्ट रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। पुस्तक के लेखन मे इन सभी रचनाओं ओऔर पत्न-पत्रि- 
काओ में प्रकाशित विभिन्न नेखो को दृष्टि मे रखा गया है। इस प्रसंग मे हम ग्रेमविल ऑस्टिन 
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मायरन वीवर, मॉरिस जीन्स, रजनी कोठारी, के० सदानन्द हेगडे, डॉ० इकवाल नारायण, 
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(266०७०॥ 70665 ॥ पाता) 
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49, भारत में आन्दोलन एवं हिसा की राजनीति 863 


(?00008 0 #हांप्राणा-एप्ा-पएलाए6 ॥ [छत98) 
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भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्‍न दृष्टिकोण 


[#?7?8080#६5 05 58 छाए०१ 0ऊ |ाएाडओंओ ?0.॥09] 





भारत एक महत्वपूर्ण लोकतन्त्रात्मक देश है। मानव सभ्यता के पाँच हजार वर्ष से भी 
पुराने इतिहास से कही भी, कभी भी इतने व्यापक पैमाने पर लोकतान्त्रिक प्रयोग नहीं चला, 
जैसा कि भारत में स्वाधीनता के वाद से चल रहा है। जनतन्त्र के परिप्रेक्ष्य में भारत की भहृत्ता 
का अहसास पश्चिम मे अधिक है | टैक्सास विश्वविद्यालय के डॉ० रोस्टोव का यह कथन उल्लेख- 
नीय है कि “दूसरे महायुद्ध के बाद की सबसे आश्चयेंंजनक घटना भारत में लोकतन्त्र का कायम 
रहना है ।” प्रसिद्ध इतिहासकार प्रो० थाम्पसन का यह कथन भी गौर करने लायक है कि “भारत 
केवल स्वयं की दृष्टि से ही एक महत्वपूर्ण 'देश नही है वरन्‌ वह समस्त विश्व मे लोकतन्त्र के 
भविष्य की दृष्टि से भी सर्वाधिक भहत्वपूर्ण देश है। ऐसी स्थिति में यदि भारत कभी पुनः 
निरंकुश पंजो मे जकड़ा जाता है तो यह मानव इतिहास की सबसे बडी पराजय होगी ।” 

पिछले 45 वर्षों से भारत में सर्वधानिक शासन-व्यवस्था के तहत लोकतन्त्रात्मक राज-. 
त्ीति का प्रयोग चल रहा है । भारत की गणना “तीसरे विश्व के राज्यी मे' अथवा “विकासशील 
देशो की श्रेणी मे की जाती है। आमतौर से देखने भे आता है कि तीसरे विश्व के मवीदित । आमतौर से देखने भे आता है कि तीसरे विश्व के नव 
स्वतस्त्र राज्य कुछ मामली मे अपने कुछ मामलो में अपने को उससे भी अधिक नया मानते है, जितने कि वे वास्तव में 
होते हैं, और कुछ मामलों भें वे जितने पुराने होते हैं, उससे भी अधिक पुराना मानते है । भारत 
की यह विशेषता रही है कि वह निरन्‍्तरता और परिवततंन के बीच तालमेल बैठाने का अभ्यस्त 
है, और पुरातनता व नवीनता दोनों प्रकार के स्वप्नो के मोह से मुक्त रहा है । 

भारत में राजनीति मुख्यतः राष्ट्र-निर्माण और देश की एकता को बनाये रखते की 
राजनीति है। किसी भी परिवरतेन को इस दृष्टि से देखा जाता है कि उससे राष्ट्र को एकता को 
बल मिलेगा या नहीं । राजनीतिक स्थिरता की कुजी सामाजिक व्यवस्था रही है । अब यह 
सामाजिक व्यवस्था विख॒ण्डित हो रही है और बदल रही है। भारतीय नेताओं के सामने यह 
चुनौती है कि यदि टूटती हुई सामाजिक संस्थाओं की जगह नयी संस्थाएँ स्थापित नहीं की गयी 
यदि नये अवसर प्रस्तुत नहीं किये गये और नयी मान्यताओं और प्रूल्यो की स्थापना नहीं की गयी 
तो राजनीतिक विकास के अवरुद्ध होने के साथ-साथ राजनीतिक व्यवस्था टटने की स्थिति में 
भा सकती है । 

हृष्टिकोण से अभिष्राय 
(##श२082पत । ध्राउ&पापठ) 

हेष्टिकोण या उपागम के अन्तर्गत समस्याओं या प्रश्नों के चुनाव में प्रयुक्त कसौटियाँ 

ऑर अनुसन्धान के लिए लो गयो जाधार सामग्री आती है । दूसरे शब्दों में, हब्टिकोण का अथे है 


हि 
$ 


2 भारतीय राजनीति के अध्ययन फे विभिन्‍न दृष्टिकोण 


मानकों का एक समूह जिसके आधार पर सैद्धान्तिक विचार-विमर्श के लिए प्रश्त और आधार 
सामग्री लेने या छोडने का निर्णय किया जाता हैं। किसी भी घटना के अध्ययन के लिए अनेकों 
दृष्टिकोण हो सकते है । किसी दृष्टिकोण की सर्वग्राह्मता सब तथ्यो को अपने ही परिप्रेक्ष्य मे 
देखती है और जिस घटना के बारे मे यह विचार करती है उस घटना की व्याख्या भी उसी दृष्टि- 
कोण से करती है । दृष्टिकोण का अगला चरण 'सिद्धान्त' (77०0%५) कहलाता है । जब दृष्टिकोण 
का कार्य विचाराधीन विषय के बारे मे समस्याओं और आधार सामग्री के घुनाव से आगे निकल 
जाता है तब दृष्टिकोण सिद्धान्त का रूप ले लेता है । कुछ लोग सिद्धान्त शब्द का प्रयोग किसी 
विवेचन या दृष्टिकोण के लिए करते हैं जबकि अन्य लोग इसे “व्याख्या की चरम परिणति” कहकर 
पुकारते है। 

इृष्ट्रिकोण को अनेक नामो से पुकारा जाता है तथा उपागम, परिप्रेक्ष्य, हृष्टिविन्दु, पद्धति 
आदि । दृष्टिकोण या उपागम की धारणा बडी सरल है। प्रत्येक व्यवित किसी-न-किसी प्रकार के 
दृष्टिकोण से काम लेता रहता है | यह मनुप्य के मन, बुद्धि और आँख की तरह से हे । प्रत्येक 
व्यक्ति विशेष दृष्टि या विचार के अनुसार ही जगत की वस्तुओ या व्यवितयों को देखता है । वह 
उन्ही व्यक्षिययों को देखता है जो उससे सम्बद्ध होती है शेप वस्तुओं की ओर वह ध्यान नहीं 
देता । एक विद्यार्थी द्वारा देखी जाने वाली वस्तुएँ किसी दुकानदार या राजनेता की हृष्टि से भिन्‍न 
होती है । यह सब उसके उपागम, दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य की भिन्‍नता के कारण होता है | राज- 
नीतिक जगत की वस्तुएँ एवं व्यक्तित्व सामाजिक परिवेश में घुले-मिले होते है उन्हें देखने वाले 
विश्लेषको या प्रेक्षको के अपने-अपने उपागम होते है) कोई भारतीय राजनीति को ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि से देखता है, कोई कानूनी दृष्टिकोण से, तो कोई राजनीतिक विकास के परिप्रेक्ष्य से । 
राजनीति का स्वरूप पूवे निर्धारित नही होने तथा एक सामान्य राजनीतिक सिद्धान्त का अभाव 
होने से अनेक उपागमों (8707080॥९४) का होना स्वाभाविक है । 

ईजाक के भनुसार दृष्टिकोण राजनीतिक गवेषणा मे, राजनीतिक घटनाओ के अध्ययन 
के लिए सामान्य रणनीति या व्यूह-रचना (5020०९५) है । मर्टन के अनुसार दृष्टिकोण मे स्र्गी- 
करण (८४०४० ांटक्षाणा), वर्गीकरण ((98भण्शाणा) तथा परिभाषा (0लीवतंणा) को 
आधार वनाकर राजनीतिक तथ्यो को क्रमबद्ध (070०0778) किया जाता है। उसका उद्देश्य राज- 
नीतिक तथ्यो का विशेष प्रकार से अनुक्रमण करना होता है। दृष्टिकोण विचारचितन्न (28780877) 
नी तुलना मे अधिक व्यापक होता है । दृष्टिकोण मे, हास एवं करील के अनुसार विचारचित्र एव 
अवधारणात्मक परियोजना दोनो ही शामिल होते है । दृष्टिकोण पूर्णत विश्लेण्णात्मक होता है । 


भारतीय राजनीति : अध्ययन के विभिन्‍न दृष्टिकोण 
(2र70789घ ?एण"ए7ट8 *: /एपघरताए' ?2२2080(लरष्ठ$) 


भारत जैसे विविधतापूर्णू और प्राचीन परन्तु आधुनिकता से प्रभावित समाज की राजनीति 
का विश्लेषण करने मे अनेक दृष्टिकोणों का प्रयोग आवश्यक है । यह इसलिए भी आवश्यक हो 
जाता है कि विश्लेषण एक पूर्ण सुसगठित इकाई का विश्लेषण करता है न कि उसके खण्डो का । 
इस विश्लेषण से ऐसे तथ्यगत निष्कर्ष निकलेंगे जो समरूप समाजो पर लागू होगे । 

भारतीय राजनीति पर विद्वानों एव राजनीतिक विश्लेषको के अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हुए 
हे । एन ग्रन्थो के अध्ययन से पता चलता है कि रचनाकार किसी विशेष हृष्टि से भारतीय राज- 
नीति जीवन की व्याख्या करने की चेष्टा करते है । 

भारतीय. राजनीति के अध्ययन के प्रमुख हृष्टिकोणो की चर्चा वी जा रही है : 

(!) भारतीय शाजनोतति के अध्ययनत्त का कानूनी हृष्टिकोण ([[.ण/० वुशुआ04०ी। 40 ॥॥० 
80५ ० प्राताआा एऐ०ांधं४)--फानूनी दृष्टिकोण के समर्थक भारतीय संविधान के अध्ययन पर 


[828 ] 


सारतोय राजनीति के अध्यक्त के वितिस्त हृष्टिकोष. 3 


विशेष बल देते है। वे संविधान का अध्ययन एक कामुत्री दस्तावेज के रूप में करते है । वे भारत 
की. राजनीतिक समस्याओं को भो कानूनी संवेघानिक वेधता के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। संविधान में 
उल्लिखित कानूनी भाषा का सन्दर्भ देते हुए ऐसे विद्वान मानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह 
बन सकता है, मन्न्रिमण्डल राष्ट्रपति को सलाह एवं सन्त्रणा देने वाला निकाय है, आदि | जिम” 
विद्वानों ने अपने ग्रन्थों एवं टीकाओ में कानूनी दृष्टि अपनायी है, वे कुछ इस प्रकार हैं : 


]. एाभाराी6 50ञा। चग्रह गाखीक्ा ८शाह/धध्रांक, (966 
ग्रेनविल ऑस्टिन दि इण्डियन कान्स्टीट्यूशनल, 966 
2. &तणा जबवाणजा प॥6९ एछुप्रशाट ० आाध्रंव, [95[ 
एलेन ग्लेडहिल दि रिपब्लिक ऑफ इष्डिया, 95 
3, 9. |. 8००० ' कह छब्री "माला तथा /44, 4949 
डी० एन० बनर्जी दि ड्रापट कान्स्टीट्यूशन ऑफ इच्डिया, 949 0 
4, 9. 9. 82950 (एकाक्रशांद्वाए ा #2 ए०णाराध्रांग! ता 7244, 955 | 
डी० डी० बसु कमेण्ट्री ऑन दि कान्स्टीद्यूशन ऑॉफ इण्डिया, 955 


कानूनी हृष्टि से भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वालो रचनाओं मे ऑस्टिन की 
कृति “वि दण्डियन कान्स्टीट्यूशन * कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन', एक महत्वपूर्ण रचना है 4 इसमें” 
सविधान सभा की रचता एवं कार्य-प्रणाली का बारीकी से अध्ययन किया गया है। संविधान सभा 
की कार्य-प्रणाली के अध्ययन की दृष्टि से बी० एन० राव को कृति “इष्डियाज कान्स्टोट्यूशन इस 
दि सेकिंग' (कलकत्ता, 960) भी अत्यन्त महत्वपूर्ण रचना है । 

कानूनी हृष्टिकोण के समर्थक संविधान की धाराओ की व्याख्या पर बल देते हैं। सविधान- 
निर्मात्री सभा मे विभिन्‍न धाराओ के क्‍या अर्थ लगाये, कौन-सी धारा पर किस प्रकार का बाद- 
, विवाद हुआ, किस प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किये गये और अब सविधान का क्‍या स्वरूप बना 
है । संविधान का कानूनी अध्ययत्त आसान है, अध्ययन के बिन्दु स्पष्ट है, आँकड़े आसानी से मित्र 
जाते है, संविधान सभा भे हुए वाद-विवाद के दस्तावेज तथा न्यायालय के निर्णय उपलब्ध हैं अतः 


प्रारम्भ में भारतीय राजनीति का अध्ययन सविधान के कानूनी अध्ययन के परिप्रेक्ष्य भे किया 
गया था । 


इस हृष्टिकोण मे कई कमियाँ हैं । यह दृष्टिकोण इस भ्रमपूर्ण धारणा को उत्पन्न करता 
है कि मानों कानूनी यथार्थ ही वास्तविक यथार्थ है । कानूनी अध्ययतव भारतीय राजनीति के अन्त- 
रग का अध्ययन नही है, यह तो मात्र ओपचारिक अध्ययन है। इसमें भारतीय राजनीति के 
व्यावहारिक पक्ष पर प्रकाश नहीं पड़ता है । कानूनी अध्ययन सरकार एवं राजनीति को सामाजिक 
एवं आर्थिक परिप्रेक्ष्य से अलग रखते है । 
जन आथ दिपान व करत मत कर कर या व पड राजनीति के अध्ययन मे कानूनी दृष्टिकोण अपनाने के दो कारण स्पष्ट 
मय मम, यह दिखाना कि भारतीय राजनीतिक संस्थाएँ ब्रिटिश संस्थाओं के 
है | और द्वितीय, इन सस्थाओं के बार में पर्याप्त ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध है, अतः उनका द्वितीय, इन संस्थाओं के बा सिक सामग्री उपलब्ध है, अतः उनका 
अध्ययन आसान है। 

(2) भारतीय राजतीति के अध्ययन का ऐतिहासिक हृष्टिकोण (प्रां॥ठमंण्य बफुएाण्ब्एा 
0 धा& #70५ ए परताशा ?00०5)--इस दृष्टिकोण के अनुसार समुचो राजनीतिक व्यवस्था” 
का अध्ययन ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किया जाता है.। इस हृष्टिकोण के पीछे यह मान्यता है कि 
वतंमान अतीत का फल है अत. इसे अतीत के प्रकाश मे ही समझा जा सकता है। ऐतिहासिक 
इष्टिकोण में विश्वास रखने वाले विद्वान यह सोचत्ते है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास क्यो 
भोर कीसे हुआ, अतीत में उप्तका स्वरूप कसा था. भारतीय राजनीतिक अध्ययन में ऐतिहासिक 







4 भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्‍न हृष्टिकोण ' 


हष्टिकोण का प्रयोग ब्रिटिश विरासत,है । भारत की संसदात्मक शासन प्रणाली के स्वरूप को 
भलीःभरति समझने के लिए हमे इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे झाँकना होगा ।' जिन विद्वानों ने' 
भारतीय राजनीति के अध्ययन मे ऐतिहासिक दृष्टि' अपनायी है, वे कुछ इस प्रकार हैं : 


] #&., 3. हलं।ा टशाओऑ[प्रांगारं झापतए णी मवांव, 3963 
ए० बी० कीथ कान्स्टीद्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, 963 

2 ए 7? श्याणा पफर पषक्काउईशश' ०7 206श#श' मे ऋवांव, 957 
वी० पी० मेनन दि द्वान्सफर ऑफ पावर इन इण्डिया, 957 

3, ५ ?, शिशाणा 476 आारल्शाबातश! ली मावाध्ा 5/42९2४5, (956 
वी० पी० मेनन दि इण्टेग्रेशन ऑफ इण्डियन स्टेट्स, 956 

4 ४ #€९णाला सैशाशप्र----/ 70॥72८44 /2790874)/॥), 959 
माईकेल ब्रेचर नेहरू--ए पॉलिटिकल बायोग्राफी, 959 


5 ६ ए स॒च्चाणाहंत्याना.. ैईबेला सिवाय 70ंट्वों ँ/ध्वाा020, ]962 
ह 27778 करुणाकरन साडन इण्डियन पॉलिटिकल ट्रेडीशन, 962 
-02 


6958 “>उवक्शा (करता 49 कलाएए बाबे 4॥27, 969 
- दुर्गेदास ' फ्रॉम'कर्जन टू नेहरू एण्ड आापटर, 969 
0: शद्वपतक्षाव 8290 गाव्रांव हार #ए९०ध०३॥, 988 
मौलाना आजाद इण्डिया विन्स फ्रीडम, 988 
8 .वरिकंग्रणीक्षा -तक्कातवा.. कबाब करयार स्ता०55, (989 
राजमोहन गांधी इण्डिया विन्स एरसे, 989 


, इन सभी पुस्तकों में लेखेको की दृष्टि ऐत्तिहासिफ विवेचन और विश्लेषण की रही है; 
भारतीय संविधान और राजनीतिक सस्थाओ के उद्भव और विकास का वर्णन मिलता है । कीय 
भीर कृपलैण्ड के ग्रन्थ भारत मे ब्रिटिश शासन के , ढाँचे और उसके संबधानिक विक्रास का वर्णन 
करते है । स्थानीय शासन की सस्थाओं के अतीत के विवेचन को हृष्टि से टिकर का ग्रन्थ एक 
मानक पुस्तक है। आजादी मिलने से पहले की अवधि की राजनीति के दो विशिष्ट अर्थात्‌ 99 
ओर 935 के सुधारो से सम्बन्धित अभिलेख है--माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड . रिपोर्ट ऑन इण्डियन 
कान्स्टीट्यूशन रिफाम्स और दि साइमन रिपोर्ट ऑफ दि इण्डियन स्टेच्यूटरी कमी न। सविधान 
सभा के कार्य का ' विस्तृत विवरण : ग्रेनविल ऑस्टिन-की पुस्तक 'इण्डियन कास्स्टीट्यूजन : दी 
कार्नरस्टोन ऑफ ए नेशन' मे मिलता है । 

मॉरिस जोन्स की कृति दि गवर्नमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया' से भारतीय राज- 
नीति और सरकार के-क्षेत्र मे अध्ययनरत सभी “विद्याथियो को उस ऐतिहासिक परिवेश की एक 
अन्तदू ष्टि मिलती है--जो कि हमे यह बतलाती है कि ब्रिटिश सरफार तथा राष्ट्रीय-आन्दोलन 
मा ] की अन्त क्रियाएँ किस प्रकार हुई और उनका परिणाम किस रूप में हमारे सामने 
ऐतिहासिक अध्ययन आसान है क्योकि अध्ययन सामग्री आसानी से जुटायी जा सकती है । 
इसमे यह खतरा बना रहता है कि अध्ययनकर्ता तथ्यो को तोड-मरोड़कर प्रस्तुत कर सकता है । 

(3) भारतोय राजनीति के अध्ययन का सस्थानात्मक “दृष्टिकोण (रश्ञाणाणात] 
१9ए7080 40 480 #पतए ० पाताका 70॥008)--सस्थानात्मक दृष्टिकोण के समर्थक भारतीय 
राजनीति के अध्ययन -मे विभिन्‍न सस्थाओं के महत्व को प्रतिपादित करते है,। वे मानते है 'कि 
राजनीतिक, सस्थाएँ ही हमारे राजनीतिक जीवन को आधार प्रदान करती हैं। इस“उपागम के 
समर्थक राज्य, सरकार, सरकार के विभिन्‍न अग, उसके सगठन के नियम, नागरिको के अधिकार, 
उतत्य, इत्यादि के अध्ययन पर बल देते हैं। वस्तुत: ये वैध एवं औपचारिक सस्थाओ जैसे राष्ट्रपति, 

श 


[828 ] 
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प्रधानमन्त्री, ससद, राज्यपाल, आदि के पद एवं भूमिका के अध्ययन पर बल देते है ।-संस्थागत 
दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले विद्दानो मे प्रमुख है : 


]. २ ३3. एशाटिक्वा०8फ्रक्ावा ८497४ (कशकाारा। के शावांव, ।967 
आर० जे० वेकटेश्वरन केबिनेट गवर्न॑सेण्ट इन इण्डिया, 967 
2 पर जल, ाणया$ उतार... शक्षावरशशा गा खर्वछ, 4957 
डब्ल्यू० एच० मॉरिस जोन्स पालियामेष्द इन इण्डिया, 7957 
3. &. छि.पृछ . यफढ गावाबा शवारपीक्हराशा, 956 
ए० बी० लाल दि इण्डियन पालियामेण्द, 956 
ध. 3.२. 8 प्रथ्णा "पार ग्रीवा 2/टजं००॥/, ।97] 
जे० आर० सिवाच ४ दि इण्डिया प्रेसीडेण्ट, 97] 
5. 9. 8, वा 2वातीकाशांदाओ (०2९४ | आावांव, ।956 
बी० बी० जेना पालियासेण्ट्री कमेटीज इन इण्डिया, 956 


वस्तुव इन भध्येयताओं ने भारतं की राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन “सर॑चनात्मक' 
(8४0700५9)) दृष्टि से ही किया है और उनमे 'प्रकार्यात्मक पहलू” (#प्राणाणावं ४४०००) की 
उपेक्षा पायी जाती है । 

अब यह वांत स्पष्ट हीं गयी है कि औपचारिक सस्थाओ के अतिरिक्त अनेक अनौपेचारिक 
सस्थाएँ एवं तत्व भी राजनीति मे प्रभावकारी भूमिका ,अदा करते हैं। समकालीन 'विद्वानो ने 


स्पष्ट कहा है कि केवल सस्थाओ व कानुनी शासकीय ढाँचे का ज्ञान ही राजनीति के यथार्थ स्वरूप 
को स्पष्ट नही करता । 


. ? (4) राज॑नीतिक-समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण (7०६४००-50०००टांटथश ब्फफ/704णी ० 
0० ४७09 ० प्ञा0ंभा एणा8४०७)--कैटलिन ने तो स्पष्ट कहां है कि राजनीति संगठित सर्मोज 


'क्ी अध्ययन है और इसलिए समाजशास्त्र से उंसको अलग नही किया जा सकता । समाजशास्त्र 


अपनी उत्पत्ति के प्रारम्भिक कॉल से ही राजनीतिक प्रक्रियाओ एवं संस्थाओ का अध्ययर्त कर रहा 
है। आधुनिक काल 'मे 'अनेक राजनीतिशास्त्रियो ने रांजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को 
समझने के लिए उन समांजशास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रयोग किया है जो राजनीतिक व्यवहारों एव 
घटनाओ पर प्रकाश डालते है। यह बात सर्वविदित है कि कोई भी राजनीतिक कार्य व सस्था 
सामाजिक व्यवस्था से अलग नही होती है । राजनीतिक व्यवस्था मे भाग लेने वालौ की सामाजिक 
पृष्ठभूमि, इनकी सामाजिक दशा व मूल्यो का समुचित महत्व होता है। राजनीति मे होने वाली 
प्रक्रिाओ का अध्ययन एक व्यापक सामाजिक सन्दर्भ मे ही उचित प्रकार से हो सकता है। . 

भारतीय राजनीति के सन्दर्भ में जो अध्ययन हुए हैं उनमे जहाँ: एक ओर यह दिखाने की 
प्रवृत्ति पायी जाती है कि सामाजिक प्रवृत्तियो का राजनीतिक प्रवृत्तियों पर अधिक व्यापक प्रभाव 
पड़ा है, वहाँ दूसरी ओर यह भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक 
प्रवृत्तियों को मोड़ने मे सक्षम है। उदाहंरणार्थ, प्रारम्भिक अध्ययन चाहे वे नारमन डी० पामर 
द्वारा किये गये हो अथवा फिलिप्स द्वारा, उनमे यह दिखाया गया है कि सामाजिक प्रवृत्तियों का 
राजनीतिक प्रवृत्तियो पर ज्यादा प्रभाव है| वाद के अध्ययनों में जैसे रजनी. कोठारी और रूडोल्फ 
आदि ने यह दिखाया है कि राजनीतिक प्रवृत्तियो का सामाजिक प्रवत्तियो पर ज्यादा व्यापक प्रभाव 
पड़ता है। भारतीय राजनीति का राजनीतिक-समाजशास्न्रीय दृष्टि से अध्ययन करने वाले प्रमुख 
विद्वान इस प्रकार हैं ' 
, रंग हूणाया। | (बरड्र९ था शवीदा 20८5, 970 

रजनी कोठारी ७. कास्ट इन इृण्डियन पॉलिटिक्स, 970 


6. प्रारतीय रांजनीतिं के अध्ययत के विभिन्‍न वृष्टिकौण 
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4975 
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अधिकाश समाजशास्त्रीय अध्ययन पश्चिमी अवधारणाओ के आधार पर हुए है । विद्वात 
लेखकों ने पश्चिमी अवधारणाओ के परिप्रेक्ष्य मे भारतीय राजनीति को व्यवत करने का प्रयत्त 
किया है जिससे कहीं-कह्टी असंगति का बोध होता है । 

(5) भारतीय राजनीति के अध्ययन का व्यवहारवादी दृष्टिकोण (फ्रेशाधरशं०ण॥। 
2[0ए/0०4०ा 40 ॥6 ४प०ए ० वात ?०॥7९८४)--व्यवहारवादी उपागम 'नये राजनीति 
विज्ञन' से इतना अधिक जुडा हुआ है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा 
सकता है। व्यवहारवादी उपागम विश्लेषण की इकाई के रूप मे सस्थाओं की अपेक्षा व्यवित तथा 
समूह के आचरण के अध्ययन पर बल देता है। व्यवहारवाद के अध्ययत की इकाई मानव का 
ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और, सत्यापन किया जा सकता है । 
ढेंबिड टू, मेन के अनुसार, “व्यवहारवादी,उपागम से अभिश्राय हे कि अनुसन्धान क्रमबद्ध हो और 
अनुभवात्मक तरीको का प्रयोग किया जाये । 

भारत के धुतावी मे मतदान व्यवहार का अध्ययन करते समय अधिकाश विद्वानों ने ब्यव- 
ह्वारबादी उपागम का प्रयोग किया है | इस दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रन्थ निम्नलिखित है 


], 8. 59, 50706 7०४ 220व?0प का ब0 शाब्रोक 7॥॥482०, 959 
ए० एच० प्षोमजी * टिंग बिहेवियर इन एन इण्डियन बिलेज, 959 
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बी० एम० सिरसिकर पॉलिटिकल बिहेवियर इन इण्डिया, 965 
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इकबाल नारायण वोटिंग बिहेवियर इन ए चेन्जिंग सोसायटी, ए केस स्टडी ऑफ 
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इमतियाज अहमद मुस्लिस पॉलिटिकल बविहेवियर---ए स्टडी ऑफ दि मुस्लिम 
+ स्ट्रेंजिज इन इलेब्टोरल-पॉलिटिक्स, 975 


मतदान व्यवहार के इन अध्ययनो से भारतीय राजनीति के अन्तरंग को समझने में काफी 


[ 828 ] 


भारतोय राजनीति के अध्ययन के विभिन्‍न दृष्टिकोण ह। 


सहायता मिलती है। इनसे पता लगता है कि भारत मे धामिक आधार पर भी दलों का निर्माण 
हुआ है तथा चुनावों में समर्थन और मत प्राप्त करने मे भी धर्म का सहारा लिया जाता है । इस 
प्रकार का प्रभाव देहात के स्तर पर अधिक देखने को मिलता है । चुनावों मे जाति, सम्पत्ति, 
व्यक्तिगत प्रभाव और क्षेत्रीयता की भूमिका का स्पष्टीकरण भी इन अध्ययनों से होता है। यह 
भी पता लगता है कि भारत की वर्ग सरचना ने भी खुनावो को किस प्रकार प्रभावित किया है । 
भारत मे जिनके पास धन है वे चुनावों मे बाजी मार ले जाते है तथा मध्य वर्ग और निम्न वर्ग 
मंकदर्शक बना खडा रहता है । 

(6) भारतीय राजनीति के अध्ययन का “राजनीतिक बिकास' दृष्ठिकोण (?णातएगे 
त6एशे०जाला 897970०4० 0 6 #फए्तए ० ग्रातप्का ?०77०3)--एशिया और अफ्रीका के 
नवोदित राज्यो में होने वाले उलढ-फेर और परिवर्तत को समझने के लिए “राजनीतिक विकास' 
का सप्रत्यय विकसित किया गया । "राजनीतिक विकास” का दृष्टिकोण इतना व्यापक बनाया गया 
कि वह राजनीतिक सस्थाओ और सरचनाओ के विश्लेषण के अलावा सामाजिक, आधिक और 
सांस्कृतिक क्षेत्र की परिस्थितिकीय शक्तियो को भी विश्लेषण मे विशेष रूप से सम्मिलित कर 
सके । “राजनीतिक विकास' राजनीतिक संस्थाओ का विभिन्‍तीकरण और विशेषीकरण तथा राज- 
नौतिक ससस्‍्क्ृति का ऐसा वढ़ता हुआ लोकिकीकरण है जिससे जनता मे समानता और राजनीतिक 
व्यवस्था से कार्यक्षमता तथा उसकी उप-व्यवस्थाओ की स्वायत्तता बढ जाय | 

राजनीतिक विकास के'अर्थ को लेकर,विचारकों मे मतभेद वना हुआ है। उदाहरण के 
लिए, स्पटे, एमसेन, लिपसेट, कोलमेन और कटराइट ने राजनीतिक विकास को आ्थिक विकास 


' की राजनीतिक पूर्वशर्त के रूप में समझने का प्रयास किया है। जबकि रोस्टोव जैसे अर्थशास्त्री ने 


इसको औद्योगिक सभाजों की विशेष राजनीति बताया है। गुन्नार मिंडेल और लरवनर जैसे 
समाजशास्त्रियों ते राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया है। 
बिडर इसको राष्ट्रीय राज्य का प्रचालक या सघटक मानता है। रिग्स ने इसकी व्याख्या प्रशास- 
कीय एवं कानूनी विकास के आधार पर की है। डायच और फाल्सें ने इसको जनसचारण और 
जनसहभागिता माना है। आमण्ड और कोलमेन राजनीतिक विकास को लोकतन्‍्त्र का पर्याय 
कहते है । व्लेक, आयन्स्टैंड तथा कोन होजर ने राजनीतिक विकास को सामाजिक परिवतेन को 


वहुदिशा युक्‍त प्रक्रिया के एक पहलू के रूप मे विवेचित किया है । ' 


भारत जैसे नवस्वतन्त्र राष्ट्र के राजनीतिक विकास का अर्थ यह होता है कि एक प्राचीन 
देश अपनी पुरानी परम्परा और विविधता को बनाये रखते हुए, आधुनिक युग की सबसे अच्छी 
बातो को ग्रहण करने की कोशिश करता है । भारत्र मे राजनीति, मुख्यत्त. देश की एकता को 
बनाये रखने की राजनीति है। यह स्वीकारा जाता है कि देश के विकास का काम जछूरी है 
मगर देश की एकता से ज्यादा जरूरी नही । किसी भी परिवतेन को इस दृष्टि से देखा जाता है 
कि उससे देश की एकता को वल मिलेगा या नही । नतीजा यह है कि विकास के काम में जल्द- 


बाजी या व्यग्रता नही की जाती और हर काम मे' अनिश्चित, असमजस और जरूरत से ज्यादा 
समझौते की प्रवृत्ति दिखायी पडती है । 


भारत के विकास का अनूठापन इस बात मे है कि आथिक और सामाजिक परिवत्तंन और 
विकास की महत्वपूर्ण बातें ऊपर से तय की जाने पर भी लोकतस्त्रीय और स्वतन्त्र राजनीतिक 
व्यवस्था के अन्तगंत कार्यान्वित की जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ विचारों के प्रभाव 
से जो राजनीतिक परिवर्तव हो रहे हैं, उनमे ऐसे तत्वों का हाथ है जैसे राजनीतिक स्पर्द्धा मे 
तीव्रता, शवित और प्रभाव का विस्तार तथा राजनीति प्रक्रिया मे बहुजन वर्ग भाग लेगा। 
इसमें लोगो को डण्डे के जोर पर इच्छित दिशा मे हाँकने की कोशिश नहीं की जाती, वरन 


8 भारतीय राजनीति के अध्ययन के विभिन्‍न हृष्टिकौण 


] 


उन्हे तिदिष्ट ढग से खुद अपना विकास करने को प्रेरित किया जाता है। व्यवितयों और समरहो 
को राजनीतिक प्रक्रियाओ और सस्थाओं में भाग लेने का अवसर दिया जाता है जिससे व्यवस्था 
का आधार व्यापक होता है । राज्य के हिंत को ऊपर रखकर व्यक्ति के हित को कुचलने के 
घजाय व्यक्ति के हित का राज्य के हित से सामजस्थ किया जाता है। राज नेता जनता को 
समझाकर उसे साथ ले चलने का प्रयास करते है । ह 

इसके अलावा भारत मे अधिकार और सत्ता पर किसी अभिजात वर्ग या सीमित शासक 
वर्ग का एकाधिकार नही है। नये-तये तत्वो को सत्ता मे भाग लेने का मौका विया जाता है और 
सारे समाज को पत्ता मे भागीदार बनाने की कोशिश की जाती है। इस विषय मे भारत 
उन पश्चिमी देशों से भिन्‍न है, जहाँ तीम्र औद्योगिक क्रान्ति और सामाजिक परिवतेंन के युग मे 
राजनीतिक सत्ता केवल उच्च वर्ग के हाथ से रही । इस तरह वहू उन कम्युनिस्ट और गैर-कम्यु- 
निष्ट अधिनायकवादी देशो से भी भिन्‍न है, जहाँ क्रान्ति के बाद पार्टी की आन्तरिक. ग्रुटवन्दी एवं 
सैनिक षड्यन्त्र के अलावा राजनीतिक दलो की गतिविधियों पर पाबन्दी लगा दी गयी और उन्हें 
देश के विकास में राय देने या भाग लेने से वंचित कर दिया गया । भारत मे न तो राजनीतिक 
गतिविधियों पर रोक है, न उस पर अल्पसंख्यक उच्च वर्ग का कब्जा है। इसके विपरीत, आधिक 
विकास और सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी निर्णय राजनीतिक वाद-विवाद और लोकतन्‍न्तीय 
प्रक्रिया से किये जाते है । 

भारत मे विकास का काम प्रशासन के विकसित और सुगठित ढाँचे के अन्तर्गत शुरू हुआ । 
जितने भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम बने, औद्योगीकरण, सामुदायिक विकास, शिक्षा, खेती का विकास, 
यहाँ तक कि स्थानीय स्वशासन--सब इसी नौकरशाही या प्रशासन तन्त्र के द्वारा संचालित थे । 
अब इसमे 'राजनीतिक तत्वों और मूल्यो का प्रवेश हो रहा है । 

इस प्रकार भार मे राष्ट्रननिर्माण की दो प्रक्रियाएँ चालु हैं। .एक सरकारी प्रशासनिक 
प्रक्रिया है जो विकास योजना के कार्यों को बढ़ाने और उनमे एकसूत्रता रखने का यत्त कर रही 
है । दूसरी राजनीतिक भ्रक्रिया है, जिससे एक भर केन्द्रीय सत्ता या राजनीतिक केन्द्र की स्थापना 
हुई है, दुसरी ओर सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हुआ है और उसमे नये “तत्वो का प्रवेश हुआ है तथा 
नये संगठन और सस्थाएँ सक्तिय हो रही है । 

भारत में होने वाला परिवतंन बहुत सीमा तक राजनीतिक सरकारी परिवतंन है । भारत 
इस सिद्धान्त का अपवाद है कि आ्िक-सामाजिक शक्तियाँ राजनीति और सरकार की नियामक 
होती है । भारत मे बहुत हृद तक राज्य समाज का नियामक है । इसका अर्थ यह नहीं कि विकास 
की प्रक्रिया में सामाजिक और आधथिक शक्तियों का कोई ह्वाथ नही । प्रत्युत ऐसा सम्भव है कि 
सत्ता के विकेन्द्रीयकरण से इन शक्तियों का प्रभाव बढ़े । 

राजनीतिक विकास की दृष्टि से भारतीय राजनीति का अध्ययन करने वाले प्रमुख ग्रन्थ 


इस प्रकार हैं : 
, रफएणा ज़लाश ब॥४ 20८5 हा 8ट्वाटॉ(, 4963 
मायरन वीनर दि पॉलिटिक्स ऑफ स्करसिटी, 963 
2, शजातणा शदयाल झंवाट 20#6 ॥ शत्षोंव, 968 
मायरन वीनर स्टेंट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, 968, 
३, ववणथे पिश्ञाथो। ऊद्वांट 20665 | 746, 967 
इकबाल नारायण स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, 967 
4. फ्े ॥, 9909 हवा 20॥#65  माबोंद, 2 7ठांप्रशा०४, 984 
बी० एल० फड़िया स्टेट पॉलिटिक्स इन इण्डिया, 2 वाल्युम्स, 984 
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$, 'िबालाड गिद्यात॑ फुरछड छशाएवा बाबे सं: एॉडँंए[र 20९९४४ ?ै उार्वीध 
मारकस फ्राण्डा बेल्ट बंगाल एण्ड फेडरलाइजिंग प्रोसेस इन इण्डिया 

6, 9४४8 दिाशाव। 20ाएंटर्दा 2#श०्क्करशा। मं .वोव, 4979 
दया कृष्ण पॉलिटिकल डेवलपमेण्ठ इन दृण्डिया, 979 

7, 7088 (एफ ,काह॥482 (०एएगल क्ाव फवामावा 0श0९/०/70070, 4970 
दास गुप्ता लंग्बेज कॉनफ्लिक्ट एण्ड नेशनल डेवलपसेण्ट, 970 

8, रिश्युणं गाए * कदर चाव॑ रिव्ाणा आग्ावांध2, 976 
रजनी कोठारी स्टेट एण्ड नेशन बिल्डिंग, !976 

9, ए, ले, ॥(0ाफा$ उजा65 7॥० 60शफाआशाई ब्ाब 2ग्रांधंद ता काव्ांव, ।974 
मॉरिस जोन्स दि गवनंमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया, 974 


इकबाल नारायण और मायरन वीनर के ग्रन्थों मे राज्य राजनीति के विकास का अध्ययन 
मिलता है। मायरन वीनर की कृति 'पॉलिटिक्स ऑफ स्करसिटी' दबाव समूहो का अध्ययन है। 
प्रो० दया कृष्ण ने भारत के राजनीतिक विकास का विस्तार से अध्ययन किया है । रजनी कोठारी, 
हांडेंग्रेव और मॉरिस जोन्स के अध्ययत भी राजनीतिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । इन 
अध्ययनों मे सबसे बडी कमी यह है कि राजनीतिक विकास का अध्ययन आधिक विकास के 
परिप्रेक्ष्य मे कम हुआ है । 

(7) मानवशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति का अध्ययन (67 0%0ट्टांप्थ 
87997080॥ (0 धी6 ४ए6ए ० ॥7ठाभ॥ ?07005)--मानवशास्त्रीय दृष्ठि से भारतीय राजनीति 
के बहुत कम अध्ययन हुए है। मानवशास्त्रीय हृष्टिकोण कानूनी, औपचारिक, संस्थानात्मक वर्णन 
की अंपेक्षा राजनीतिक व्यवहार के विश्लेषण से अधिक सम्बन्धित रहा है । यह दृष्टिकोण 'फील्ड 
वर्क! और अवलोकन पर बल देता है । अध्ययनकर्ता जिस सामाजिक और 'राजनीतिक इकाई का 
अध्ययन करता है, उसमे घुल-मिल जाता है, उनकी ससस्‍्क्ृति, रीति-रिवाज और वेश-भूषा अपना 
लेता है और बाद मे अपने अनुभवों को लिपिवद्ध करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक 
संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक-सास्क्ृतिक परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयत्न करते है। 
अध्ययनकर्ता अपनी आँखों से सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर राजनीतिक यथार्थ से 'साक्षात्कार 
करने का प्रयत्न करते है। एफ० जी० बेले, एस० सी० दुबे, योगेश अटल, ए० एच० सोमजी, 
आदि. मानवशास्त्रियो ने भारतीय राजनीति का अध्ययन इसी हृष्टिकोण के आधार पर करने का 
प्रयश्त॒ किया है । ग्रामीण राजनीति, स्थानीय सस्याओ एवं पचायती संस्थाओं के अध्ययन प्राय 
मानवशास्त्रियो ने ही किये है । इस दृष्टि से भारतीय राजनीति से सम्बन्धित महदृत्वपुर्ण अध्ययन 
इस' प्रकार है 


4. #, 0. 84[69 सगांत बाहब 3964 (/ब्रश/8० क 07558, 959, 963 
एफ० जी० ब॑ले पॉलिटिक्स एण्ड सोशल चेन्‍्ज इन उड़ीसा, 959, 963 

2, 8. 5ि, 80०० ए7क8 20#वापे०क्ा' # का सवाबाड श्र48०, मेध०442, 959 
ए० एच० सोमजी वोटिंग बिहेवियर इस एन इण्डियन विलेज, बड़ौदा, 959 

3, $, 0, 0076० ' आवांवा 77/78०, 955 
एस० सी० दुबे शष्डियन विलेज, !955 

4, ०४०५ 508] ॥.०९८वां €कमाप्राएं९ ७ कादवे कदांगावां 22077600, 97] 
योगेश अठल लोकल कस्युनिटीज एण्ड नेशनल पॉलिटिक्स, 97 


(8) ग्रांधीयादी हष्ठिकोषन से भारतीय राजनीति का अध्ययन (0शातंशा 8॥फुआा०३णा 
(0 6 #एवए ० पराठंशा एणा0०)--प्रो०ण, वी० आर० मेहता का मत है कि पश्चिम के 
भौजारो से भारतीय जन छः जा सकती । डाॉँ० मेहता का 


0 भारतीय राजनौति के अध्ययन कै विभिन्‍न हृष्टिकोण 


यन मॉडर की ओर है । वैकल्पिक ढाँचे' फी तलाश में डॉँ० मेहता ने अपनी पुस्तक 'माट्नॉइजेशन 
एण्ड पॉलिटिक्स इन उण्डिया' में समदीय व्यवस्था (उदारवादी जनतन्त्रीय विचारधारा) के औचित्य 
का प्रश्न व्यापक रूप से उठाया है | वे वर्तमान राजनीति, अर्थ-व्यवस्था तथा सामाजिक क्षेत्र मे 
आये बिखराब का मूल कारण इस व्यवस्था में निहित विसयतियों में देवते है| मार््मवादी जब 
तक इस देश के इतिहास, सस्कृति और परम्परा फो नहीं समझ लेते, वे आधुनिकीकरण के माध्यम 
नही बन सकते । २ 

गाधीयन मॉडल की अवहेलना कर पश्चिम का अन्धानु करण लेखक की दृष्टि मे, सबसे बडी 
भूल थी । डॉ० मेहता गाधीवादी व्यवरथा को भारतीय जीवन के सर्वाधिक्र निकट पाते हैं। उनके 
तकों का जोर इसी पर है कि श्री अरविन्द, विवेफानन्द और गाधी भारतीष समाज की एकपमिकत्ा, 
विविधता और श्न्नावतो के उपरान्त जीवित रहने की क्षमता को समझने में सफल हुए । 

गाधीवादी चिन्तक श्रीमन्ननारायण अग्रवाल ने भी अपने लेसखो एवं ग्रन्थों के माध्यम से 
" गाधीवादी दृष्टि से भारतीय राजनीति का विश्लेषण किया है । 

(9) भाक्सवादी दृष्टिकोण से भारतीय राजनीति फा अध्ययन (रात 3एछजा०4९ी) 40 
6 #आपतए ती वाताशा ?7005) --माक्सेचादी विचारफ़ों का मत है कि पश्चिमी लेखकों 
द्वारा प्रतिपादित उपागम नये राज्यो की राजनीति का सन्‍्तोपषजनक स्पष्टीकरण देने में असफल 
रहे है । माक्संवादो-लेनिनवादी दृष्टिकोण के प्रयोगकर्ता निम्नलिखित मान्यताएँ रखते है; 
(क) भाक्संवादी-लेनिनवादी राज्य की औपचारिक सरचनाओ को बहुत कम महत्व देते हैं। 
(ख) इनकी मान्यता हैं कि विकासशील राज्यो की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समत्याओं की माबर्सवादी- 
लैनिनवादियो की राज्यशविति, वर्ग और ओौद्योगीकरण की धारणाओ से अधिक बनुकुलता है। 
(ग) इनकी मान्यता है कि राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए समग्रवादी हष्टिकोण का 
अपनाना आवश्यक है। अर्थात्‌ व्यूष्टि स्तर पर समप्टि स्तर को इकाई के लिए खुनाव उपयुक्त 
है | इनकी मान्यता है कि व्यष्टि स्तर पर किये गये अनेक अध्ययनों को जोड़कर सामान्यीकरण 
'करने का प्रयास विफल हो जाता है। (घ) मार्क्संवादी सामाजिक जीवन में शक्ति के आर्थिक 
पहुलु को सर्वोच्चता प्रदान करते है। (ड) वे मानते है कि समाज मे आधथिक शक्तित से सम्पन्न 
वर्ग का प्रभुत्व रहता है । (च) राजनीतिक शक्ति के आधिक शक्ति के अधीन होने की वात को वे 
स्वीकार करते है। अर्थात्‌ समाज में विद्यमान सभी सस्थाएँ आधिक शक्ति के समक्ष नतमस्तक 
रहती है | 

जहाँ तक मार््सवादी उपागम के परिप्रेक्ष्य मे भारतीय राजनीति और राजनीतिक 
व्यवस्था के विश्लेषण के अध्ययन का सवात्र है, अभी तक कोई सम्पूर्ण और सबंमान्य अध्ययन 


सामने नहीं आया है। फिर भी कुछ प्रयत्त अवश्य किये जा रहे हैं । इस हृष्टि से निम्नलिखित 
रचनाओ का उल्लेख किया जा सकता है * 


, रजनी पामदत्त भाज का भारत (970 का हिन्दी संस्करण) 

2. अयोध्यासिंह , भारत का मुवित संप्राम, 977 

3, #. हि, फिच्डा 394ंबां छब्रगपएा-गागबे ता आवाबाः खवाांगावाडफ, ]977 
ए० भार० देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, 4977 

4. ए० आर० देसाई भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियाँ, 978 

5. २. 8, कलाीा2 सब०/०8०, 7एबंकगउवाणा बावे उ20ग05 कै शवांव, (983 
वी० आर० मेहता आइडियोलॉजी, माडनइिजेशन एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया, 983 


रजनी पामदत्त की पुस्तक में साम्राज्यवाद के इतिहास और जन आन्दोलन के विकास का 
विश्लेषण किया गया है । लेखक ने भारत के भविष्य की चर्चा करते हुए लिखा है कि “भारत 
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जैसी सामाजिक स्थिति वाले देश मे यह स्पष्ट है कि जनतन्त्र का सर्वाधिक उचित स्वरूप 
ससदीय जनतन्‍त्र हो बल्कि ऐसा स्वरूप हो जो जनता की स्थितियो और जीवन के काफी अनुरूप 
हो और मेहनतकश किसानो की ग्रामीण परिषदों को कारखाना मजदूरों की परिषदों तथा अन्य 
ऐसे सग्रठनों से जोड़ता हो। जमतन्त्र का यह स्वरूप ही सोवियत जनतन्त्र है ।” स्वाधीनता आन्दो- 
लन को लेकर कई पुस्तक लिखी गयी है, लेकिन इनमे से कोई भी पुस्तक इस वात को रेखांकित 
करने का प्रयास नही करती कि इन आन्दोलनो में भारत की बहुसख्यक मजदूर, किसान, जनता 
तथा उसका प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों का योगदान कितना महत्वपूर्ण था । अयोध्यासिह 
की पुस्तक भारत का मुक्ति सप्राम' इस विषय पर अपने ढग की पहली पुस्तक है जिसमे आशधिक- 
सामाजिक शक्तियों के विकास के सन्दर्भ मे राष्ट्रीय आन्दोलन का अध्ययन किया गया है। 
ए० आर० देसाई के ग्रन्थ का मूल अभिप्राय भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभुमि को अभि- 
चित्रित करना है। नयो सामाजिक शक्तियों की प्रकृति और भारतीय समाज के विकास के नियम 
” को समझने का प्रयत्न किया गया है । अपनी दूसरी पुस्तक 'भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियाँ” 
में देसाई लिखते है कि “आजादी के बाद समाज को विकास के पूंजीवादी रास्ते के मुताबिक रूप 
दिया जा रहा है । भारत में आजादी के बाद जिस राज्य का उदय हुआ है वह ॒पूंजीवादी 
राज्य है । जो सविधान बनाया गया है, वह बुजु आ सविधान है और नेतृत्व पूंजीपति वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करता है तथा वह अर्थव्यवस्था और समाज को पूंजीवादी रास्ते के अनुकुल रूप दे 
रहा है ।” समाजवादी आदर्श का नारा व्यामोह पैदा करने तथा आम जनता को सश्नमित करने 
के लिए खड़ा किया गया धोखा है, असली इरादो और व्यवहार को पूंजीवादी राह पर विकास 
के अनुकूल बना लिया गया है। भारत मे जो रूपान्तरण लाया जय रहा है वह पूंजीवादी रास्ते से 
हो रहा है भौर भारत मे स्वतन्त्रता के बाद जिस राज्य का उदय हुआ है वह पूंजीवादी राज्य है। 

प्रो० ए० आर० देसाई भारतीय सविधान को बुजु आ सविधान मानते है । उन्ही के शब्दो 
मे, “बुज्ु आ सम्पत्ति अधिकारो की गारण्टी देकर सविधान ने 'एक बुजु आ सविधान का निर्णायक्त « 
चरित्र” पा लिया है और सविधान के इस बुनियादी नियम की समरूपता मे यह राज्य ताकिक 
दृष्टि से एक बुजु आ राज्य बन गया ।”7 

वे आगे लिखते है, आजादी के बाद बनाये गये सविधान मे सम्पत्ति के अधिकार को मुल 
अधिकार घोषित किया और काम करने के अधिकार को नही । वस्तुत ऐसे देश मे जहाँ शहरी 
और ग्रामीण बेकारो की सख्या करोड़ो मे हो वहाँ सविधान मे काम करने के अधिकार को शामिल 
किया जाना अनिवार्य जरूरत है। काम की गारण्टी (जो जिन्दा रहने की शर्ते है) सम्पत्तिहीन 
तागरिको का मूल हिंत है और इसलिए यह उस राज्य का प्राथमिक कतंव्य है जो जूनता का 
प्रतिनिधि होने का दावा करता हैं । दूसरी ओर सम्पत्ति के अधिकार को गारण्टी देकर यह सम्पत्ति- 
वान अल्पसख्यक के मूल हित का रक्षक बन जाता है। वह राज्य जो काम के अधिकार की 
गारेण्टी नही देता, प्रारम्भ से ही सम्पत्तिहीन वर्गों का प्रतिनिधि कहलाने के अपने दावे को खो 
देता है । यह अपनी अभिधारणाओ द्वारा सम्पत्तिवान वर्गों का प्रतिनिधि, भारत मे आधारभूत 
रूप से पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधि वन जाता है । 

प्रोफेसर वी० आर० मेहता ने अपनी प्रसिद्ध रचना 'आइडियोलॉजी माडनॉइजेशन एण्ड 
पॉलिटिक्स इन इण्डिया! (4९००8 ॥/०वंशकांडवॉगा बाबर 7८8 के. वोंव मे. भारतीय 
राजनीति के अध्ययन हेतु माक्संवादी-लेनिनवादी मॉडल की असंगतता का विवेचेन किया है। 
वे यह तो मानते हैं कि माक्सवादी विचारधारा ने समाज मे स्थित विषमता, शोषण, आदि को 


हु 


क 


] ए० आर० देसाई : भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियाँ (मिकमिलन, 978) । 
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स्पष्टत: उजागर किया है। राष्ट्रीय आय में समान भागीदारी की बात भी युवितसंगत है । सत्ता 
के ढाँचे मे उनकी घुसपैठ भी कम महत्वपूर्ण नही है । लेकिन इसमे आगे कुछ नहीं, वे उस देश 
का समुचा तन्त्र हश्यिाने में क्यो असफल रहे । इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उॉ० मेहता का कहना 
है कि चूंकि भारतीय समाज की उनकी व्याख्या अशत' ही सही है, उसलिए वे शासनतन्त्र पर छा 
नही सके । उदारवादियों की तरह मावर्सवादी भी भारतीय ग्राभीण समुदाय के राजनीतिक, आध्धिक, 
सामाजिक, धामिक और सास्क्ृतिक क्रिया-फलापो को समझने में सबंधा असफल हे है । 
निष्कर्ष 
(00सटा,एड़ञ0 

इस प्रकार आधुनिक भारतीय राजनीति का अध्ययन कई उपागमों (॥977070॥०5) से 
किया जा सकता है | उपागमो की भिन्‍नता अनन्त स्तरों पर होती है | प्रधम, तो यहू भिन्‍नता 
भारतीय राजनीतिक वास्तविकता के बारे मे अपनायी गयी हृष्टि की भिन्‍नता के कारण हो सकती 
है । बूसरे, दृष्टिकोंणो की भिन्‍तता का कारण भारतीय राजनीति के अध्ययन की प्रणालियों के 
बारे मे मौजूदा मतभेद भी हैं । तोसरे, एक प्रश्न यह है कि क्‍या भारतीय राजनीति कोई अपने 
आप मे पूर्ण एवं स्वतन्त्र विषय है ? भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य मे हृष्टिकोण की भिन्‍नता 
इस विश्वास को लेकर पैदा हुई है कि समग्र भारतीय राजनीतिक वास्तविकता को किसी एक 
हृष्टि विशेष से ठीक-ठीक समझना पूर्णतया असम्भव है | यह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता 
है कि अध्ययन करने वाला किस दिशा से इस विषय में प्रवेश करना चाहता है । आजकल मानव- 
शास्त्रीय और राजनीतिक विकास के दृष्टिकोण से अध्ययन की प्रवृत्ति वढ रही है । 


[ 828 ] 
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[्रछाकषा 02005॥0छ8शो॥ा 55छ8६श8॥४--8॥80060७8६- 
&9४0 87278050/] 


के 





स्वाघीन राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है जिसके अनुसार उस राष्ट्र की शासन- 
व्यवस्था का संचालन होता है । वही सविधान राष्ट्रीय विकास मे भरपूर योगदान दे सकता है, 
जिसे उस राष्ट्र की जनता ने स्वयं वनाया हो अथवा जिसे उस देश की सविधान-निर्मात्री सभा 
द्वारा बनाया गया हो । सविधान-निर्मात्री 'सभा द्वारा सविधान का निर्माण स्वाघीन राष्ट्र का 
लक्षण है। अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सविधान निर्माण के अधिकार की माँग का सीधा 
सम्बन्ध 'स्वाधीनता की माँग' से ही है । 

- संविधान सभा से तात्पयें 
(भए6ायापठ 09 पड 20 एशरा' &858श५छ98,५) 

संविधान निर्माण-के लिए गठित प्रतिनिधि सभा को 'सविधान सभा की सज्ञा दी जाती 
है । पूर्ण प्रभुता-सम्पन्त लोकतन्‍्त्रात्मक राष्ट्रो मे जहाँ भी लिखित सविधान है उनका निर्माण 
जनता ने प्राय: संविधान सभाओं के माध्यम से किया है। सविधान सभा की प्रेरणा का स्रोत 
]7वी और 8वी शताब्दी की लोकतान्त्रिक कान्तियाँ रही है। इन कान्तियों ने इस विचार को 
जन्म दिया कि शासन के मूलभूत कानू नो का निर्माण नागरिको की एक विशिष्ट प्रतिनिधि सभा ' 
द्वारा किया जाना चाहिए। इगलेण्ड के समतावादियों तथा हेनरी मेन ने सविधान सभा के 
विज्वार का प्रसार किया किन्तु सर्वप्रथम अमरीका और फ्रास मे इस विचार,को क्रियान्वित किया 
गया | जैनिर्ज के अनुसार, “संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिध्यात्मक़ सस्था होती है जिसे नवीन 
संविधान पर विचार करने और अपनाने या विद्यमान सविधान मे महत्वपूर्ण परिवर्तत करने के 
लिए चुना जाता है ।” की 

भारत में संविधान सभा को अवधारणा का विकास 

(2५0.ए70फ 07 पश्चह 20028? ठर पप्तछ 20परशाए्पा' #$58शएा, पर वार02) 

भारत मे संविधान सभा को माँग एक प्रकार से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की माँग थी, क्योकि 
राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का यह स्वाभाविक अर्थ था कि भारत के लोग स्वय अपने राजनीतिक भविष्य 
का निर्णय करें। सविधान सभा के सिद्धान्त के सर्वप्रथम दर्शन 895 के “स्वराज्य विधेयक 
(5शशाभ्ुं४० 97॥) में होते है जिसे तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था । इसे तिलक की 
दुरदर्शिता कहा जाना चाहिए कि वे 9वी सदी मे इरा सम्बन्ध मे सोच सके । 20वी सदी में इस 
विधार की ओर सर्वप्रथम सकेत महात्मा गांधी ने किया, जब उन्होने 922 मे अपने विचार 
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व्यगत करते हुए कहा कि “भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा।” 924 मे पं० 
मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, किन्तु 
उस समय सरकार की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके वाद औपचारिक रूप 
मे संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन एस० एन० राय ने किया और इस विचार को लोकप्रिय 
बनाने एवं इसे मूर्त रूप देने का कार्य प० जवाहरलाल नेहरू ने किया | प्रमुखतया उन्ही के प्रयत्नो 
से काग्रेस ने औपचारिक रूप मे घोषणा की थी वि! “यदि भारत को आत्मनिर्णय का अवसर 
सिलता है तो भारत के सभी विघारो के लोगो की प्रतिनिधि सप्चा घुलायी जानी चाहिए, जो 
सयंसम्मत संविधान का निर्माण कर सकते । यही संविधास ससा होगी ।! इस समय तक संविधान 
सभा के विचार ने पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त कर ली। अत. अनेक प्रान्तीय विधानसभाभी और 
केन्द्रीय विधानमण्डल द्वारा इस प्रकार के प्रस्ताव पारित क्रिये गये | दिसम्बर, 7936 के लखनऊ 
काग्रेस अधिवेशन भे सविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गयी और [937 व 938 
के अधिवेशनो मे संविधान सभा की माँग को दोहराया गया । 938 के कांग्रेस अधिवेशन में इस 
माँग को दोहराते हुए इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया फि “एक स्वतन्त्र देश के संविधान 
निर्माण का एकमात्र तरीका संविधान सभा है । सिर्फ प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता में विश्वास न 
रखने वाले ही इसका विरोध कर सकते हैं ।/” उसी समय महात्मा गाधी ने कहा कि “संविधान 
सभा से इस देश की साम्प्रदायिक अशान्ति दूर होगी और वह देश को उचित राजनीतिक दिशा 


प्रदान करेगी ।” उन्होंने आगे कहा कि “हम एफ ऐसी संविधान सभा चाहते हैं जो भारतीय 
मस्तिष्क का वास्तविक दर्पण हो ।” 


भारतीय जनता की सविधान सभा की इस माँग का ब्रिटिश शासन द्वारा विरोध किया 
जाना तो स्वाभाविक था ही, देशी नरेशो और यूरोपवासियो ज॑से कुछ भिहतित स्वार्थ वाले वर्गों 
द्वारा भी इस प्रस्ताव से अपने विभेषाधिकार खतरे मे पड़ते देख इसका विरोध किया गया और 
उदारवादियो ने इसे अति प्रजातान्त्रिक बताया । शुरू में मुस्निम लीग ने इसका विरोध किया, « 
किन्तु 940 मे पाकिस्तान प्रस्ताव के प्रतिपादन के लिए दो पृथक्‌-पुथक्‌ संविधान सभाओ की 
माँग प्रारम्भ कर दी । इस सम्बन्ध मे यह स्मरणीय है कि अछूत जाति सघ के अध्यक्ष ठॉ० 
अम्बेडकर ने भी सविधान सभा की माँग के प्रति उदासीनता और आशिक विरोध का भाव अप- 
नाते हुए कहा था कि “एक सविधान सभा की आवश्यकता नही है और 935 ई० के अधिनियम 
के आधार पर कार्य किया जा सकता है।” बाद के वर्षो मे उन्होंने सविधान निर्माण में जो 
महत्वपूर्ण भूमिकां अदा की, उससे स्पष्ट है कि उन्होने भ्रान्तिवण ही यह बात कही थी । 

यद्यपि ब्विठिश सरकार भारतीय जनता की सविधान स्‌ ॥ की माँग को स्पष्टतया स्वीकार 
करने के पक्ष मे नही थी, किन्तु द्वितीय विश्-युद्ध की आवश्यकताओ और राष्ट्रोय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
शक्तियों ने उसे ऐसा करने के लिए विवश कर दिया । अत अगस्त 940 के प्रस्ताव भे ब्रिटिश 
सरकार ने कहा कि “भारत का संविधान स्वभावत स्वयं भारतवासी ही तैयार फरेंगे।” इसके 
बाद 942 की क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्टतया स्वीकार किया कि भारत में एक 
निर्वाचित सविधान सभा का गठन होगा, जो युद्ध के बाद भारत के लिए संविधान तैयार करेगी । 
लेकिन भारतीयों द्वारा अन्य महत्वपूर्ण आधारो पर प्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया गया । 
अन्त भे 946 की केविनेट मिशन योजना में भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान कर दिया गया । 


८ क्ेबिनिंटठ सिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण 
(९&ए9॥0ए]' १।550व एश,6५ 20 ७&07/0/७7]40]3 07 (0,.35] ॥ शायर &७5:08,५) 


<4-मार्च, 946 को 'केबिनिंट सिशन" दिल्‍ली पहुँचा । !6 मई, 946 को मिशन ने 


कट 


[828 ] ' 


है. कल 


है] 


ध् 


भारतीय संविधान सभा--रचना और हृष्टिकोण 85 


अपनी योजना प्रकाशित की । संविधान निर्माण के प्रस्तावित सगठन के बारे में मिशन का विचार 
था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर सविधान सभा का गठन वर्तमान स्थितियों मे असम्भव 
है । भर्त: व्यावहारिक उपाय यही है कि प्रान्तीय विधानसभाओ का निर्वाचनकारी सस्थाओ के 
रूप में उपयोग किया जाय । 

इस संविधान सभा मे कुल 389 सदस्य हो जिनमे 292 ब्रिटिश प्रान्तों के प्रतिनिधि, 
4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतनिधि और 93 देशी रियासतो के प्रतिनिधि हो । योजना में यह 
कहा गया कि () प्रत्येक प्रान्त द्वारा भेजे जाने वाले सदस्यों की सख्या उसकी जनसंख्या के 
आधार पर निश्चित की जाय और इस सम्बन्ध मे 0 लाख की जनसख्या पर एक प्रतितिधि लेने 
का नियम अपनाया जाय । (7) प्रान्दो को इस आधार पर दिये गये स्थान उनमे निवास करने 
'वाली प्रमुख जातियो मे उनकी सख्या के आधार पर विभाजित कर दिये जाये । प्रत्येक जाति के 
प्रतिनिधि उस जाति के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किये जाये । मतदाताओ को तीन वर्गो मे बॉटने 
का निश्चय किया गया--साधारण, मुसलमान तथा सिख (केवल पजाब) । (70) रियासतो को 
भी जनसंख्या के आधार पर ही प्रतिनिधित्व देने का निश्चय किया गया, किन्तु उनके प्रतिनिधियों 
के घुनाव का ब्रिटिश भारत से संविधान सभा के लिए घुने गये प्रद्तेनिधियों की समझौता समिति" 
और देशी रियासत्तो की तरफ ये बैठायी गयी समिति के वीच मे आपसी बातचीत द्वारा तय होता 
था। (४) प्रान्तो के अलग सविधानों की भी इस योजना मे व्यवस्था की गयी । इसके लिए कहा 
गया कि संविधान सभा की प्रारम्भिक बैठक के वाद सदस्य अपने आपको तीन वर्गों में बाँट 
लेगे--प्रथम, हिन्दू बहुमत वाले प्रान्तो के प्रतिनिधि; द्वितीय, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर-पश्चिमी 
प्रान्तों के प्रतिनिधि, और तृत्तीय, मुस्लिम बहुमत वाले उत्तर-पूर्वी प्रान्तो के प्रतिनिधि । इन तीन 
वर्गों द्वारा पहले अपने-अपने प्रान्तो और वर्गों के संविधान का सिर्माण और तत्पश्चात्‌ सघीय 
संविधान का निर्माण किया जायगा। 

संविधान सभा के गठन और सविधान निर्माण की इस योजना मे कुछ दोष अवश्य ही थे, 
लेकिन इसके साथ ही तत्कालीन परिस्थितियों मे इससे अच्छी कोई योजना प्रस्तुत नही की जा 
सकती थी । योजना का एक प्रमुख गुण यह था कि मुस्लिम लीग की इच्छा के विरुद्ध केवल एक 
सविधान सभा की व्यवस्था की गयी थी, अतः काग्रेस द्वारा इस योजना को स्वीकार कर लिया 
गया । मुस्लिम लीग द्वारा योजना की व्याख्या अपने ढंग से की गयो और वर्गीय आधार पर 
संविधान निर्माण मे पाकिस्तान की स्थापना के बीज देखते हुए इस योजना को स्वीकार कर लिया 
गया । अन्य छोटे दलो द्वारा भी केविनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया गया । 

| संविधान सभा का गठन : चुनाव 

(८0४7097स्‍03 6 वच्चए ८20प27वएछोपव' #$5फशफा ₹ : [75 छ.रटाप0२) 

केविनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 946 में सविधान सभा के चुनाव हुए । 
संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्यों मे से, प्रान्तो के लिए निर्धारित 296 सदस्यो के लिए 


ही ये घुनाव हुए । घुनावों के परिणामस्वरूप सविधान सभा मे जो दलीये स्थिति उत्पन्न हुई, उसे 
पृष्ठ 6 पर दी गयी तालिका मे देखा जा सकता है ।? 


सविधान सभा में अपनी स्थिति निर्वेल' देखकर मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के बहि- 
ध्कार का निश्चय किया और 9 दिसम्बर, 7946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में 
मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सम्मिलित नही हुए ) अब लीग ने पाकिस्तान के लिए बिलकल पृथक 
संविधान सभा की माँग प्रारम्भ कर दी । कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार ने इस वात के प्रयत्न किये 
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कि लीग व्यर्थ का हठ छोड़ दे और संविधान सभा के कार्य में सहयोग करे, किन्तु सभी प्रयत्न 


विफल हुए । 
कांग्रेस 208 
मुस्लिम लीग द 73 
यूनियनिस्ट पार्टी 
यूनियनिस्ट मुस्लिम ] 
थूनियनिस्ट शिड्यूल कास्ट ह ] 
क्ृपक प्रजा पार्टी ] 
अछू्त जाति सघ ] 
सिख (कांग्रेस के अतिरिवत्त) [ 
साम्यवादी ] 
स्वतन्नत्र (निर्देलीय) 8 
296 


कममीकिन अमन 


वस्तुत. भारत की संविधान सभा का गठन तीन चरणो मे पूरा हुआ । सर्वप्रथम, 'केबिनिट 
मिशन योजना' के अनुसार संविधान सभा के सदस्यो का निर्वाचन हुआ और कुल सदस्यों की 
संख्या 389 निश्चित की गयी थी । द्वितीय चरण की शुरूआत 3 जून, 947 की विभाजन योजना 
से होती है और सविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि होते थे । 
तृतीय चरण देशी रियासतों से सम्बन्धित था और उनके प्रतिनिधि संविधान मे अलग-अलग समय 
मे सम्मिलित हुए । हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं हुए।. 
सविधान सभा के गठन के बाद 4 अगस्त, 947 को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि “स्वाधीनता 
और सत्ता अपने साथ उत्तरदायित्व लाती है। वह उत्तरदाय्रित्व कब इस भारत के लोगो की 
प्रतिनिधि, प्रभूसत्ता सम्पन्त सविधान सभा के कन्धो पर है।” 





संविधान सभा के प्रमुख सदस्य : प्रमुख संविधान-निर्माता 
(५४6७६ छर5 07 पप्त ०07 एछ्ण) 

संविधान सभा में पण्डित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बललभ भाई पटेल, डॉ० भीमराव 
अम्बेडकर, के० एम० मुन्शी, गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादि क्ृष्णास्गामी अय्यर, पट्टाभि सीता- 
रमेया, श्रीमती दुर्गावाई, ठाक्रदास भागेव, मौलाना अबुल कलाम आजाद का योगदान महत्व- 
पूर्ण रहा | संविधान सभा मे नेहरू और पटेल शक्ति के केन्द्र-चिन्दु थे। किसी प्रश्न पर उनमे 
परस्पर मतभेद की स्थिति मे उनके इर्दं-ग्रिदं समर्थक एकत्रित हो जाते थे, परिणामस्वरूप संविधान ' 
सभा में वहुस-लम्बी चलती थी । डाँ० राजेन्द्र प्रसाद अपने प्रभाव का खुलकर प्रयोग नही कर 
पाते थे क्योकि वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे । नेहरू आदर्शवादी थे तो प्रसाद और पटेल अनुभव- 
वादी और व्यावहारिक | डाँ० अम्बेडकर कानून के प्रकाण्ड पण्डित थे तो गोपालास्वामी आयगर 
भी बहुत योग्य और अनुभवी पुरुष थे | पटेल के प्रमुख परामशंदाता के० एम० मुन्शी और वी० 
पी० भेनन थे तो नेहरू के परामर्शदाता कृष्णाश्वामी अय्यर और बी० एन० राव थे । सविधान 
निर्माण का महत्वपूर्ण कार्य के० एम० मुन्शी ने ही किया था क्योकि काग्रेस दल की ओर से दे 
प्रारम्भ से ही इस कार्य को कर रहे थे । मुस्लिम सम्प्रदाय के प्रमुख प्रवक्ता होने के कारण मौलाना 
आजाद की बात को बड़े ध्यान से सुना जाता था । 


| 
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संविधान सभा में लगभग 250 सदस्यों ने भाषण दिये जिनमें से 200 से अधिक सदस्य 
सक्रिय रूप से बोले । संविधान सभा में हुई संवैधानिक बहुसों में सदस्यों द्वारा सामान्यतः भाग 
लेने के बावजूद यह एक तथ्य है कि संविधान ' निर्माण से सम्बन्धित अधिकांश कार्य लगभग 50 
व्यक्तियों ने किया | इनमे भी !2 से कम व्यक्तियों से सशक्‍त नेतृत्व प्रदान किया और महत्वपूर्ण 
निर्णय लिये ॥ 
संविधान निर्माण को कहानी हे 


(प्र5 छ70६ए९ 05 प्रश्ता; 207शए]707 श#्यटार5) 

* जुलाई 946 मे संविधान सभा के निर्वाचन हुए। कांग्रेस चाहती थी कि संविधान सभा 
यथाशीघ्र संविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ करे | जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से एक 
विशेष समिति नियुक्त की जिसे संविधान सभा के लिए आवश्यक सामग्री जुटाना था। इस 
समिति ने सविधान सभा के कार्य-संचालन की आवश्यक प्रक्रिया तय की ॥ 

संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 946 को संसद भवत्त के केन्द्रीय कक्ष 
में प्रारम्भ हुआ। डॉ० सच्चिदानन्द सिन्हा को सर्वंसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया । इसके 
बाद सदस्यो ने अपने प्रत्यय पत्र पेश किये तथा रजिस्टर पर हस्ताक्षर किये। [ दिसम्बर, 946 
को कांग्रेस के तपे हुए नेता, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित 
हुए । सविधान निर्माण की दिशा मे सबसे पहला काम था जवाहरलाल नेहरू द्वारा “उद्देश्य 
प्रस्ताव” । यह्‌ प्रस्ताव 3 दिसम्बर, !946 को प्रस्तुत किया गया था। थ्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए 
श्री नेहरू ने कहा. “मैं आपके सामने जो प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमे हमारे उद्देश्यों की 
व्याख्या की गयी है, योजना की रूपरेखा दी गयी है और बताया गया है कि हम किस रास्ते पर 
चलने वाले हैं ।” उद्देश्य प्रस्ताव मे भारत को एक स्वतन्ब प्रभुसत्ता-सम्पत्त गणराज्य घोषित करने 
की आकाक्षा व्यक्त की गयी । वह भी कहा गया कि प्रशुसत्ता का वास जनता मे होगा तथा 
भारत के सभी लोगो को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक * न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, 
विश्वास, धर्म, उपासना और व्यवसाय की गारण्टी दी जायेगी | 3 दिसम्बर से 9 दिसम्बर, 
946 तक संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पर कुल आठ दित विचार-विमर्श किया । 22 
393 947 को सविधान सभा मे सदस्यों ने खेंडे होकर स्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास 

या । 

उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण की समस्या 
के बिभिन्‍न पहलुओं के सम्बन्ध में अनेक समितियाँ नियुक्त की | प्रमुख समितियाँ थी--(]) संघ 
संविधान समिति (एप्रांणा एणाहाणिणा एण्ाग्रा।०७); (2) प्रान्तीय संविधान समिति 
(?०्शंग्णथ (जाह्ञाप्परणा एग्रा॥आं।6०); (3) संघ शक्ति समिति (एज 207०5 
(०००), (4) मूल अधिकारों, अल्पसंख्यको, आदि से सम्बन्धित परामर्श समिति, (5) 
प्रार्प समिति, आदि | देशी रियासतो से बातचीत करने के लिए सविधान सभा ने एक (वार्ता 
समिति पूष में ही गठित कर ली थी) ' ' 

सविधान सभा के कायलिय की परामर्श शाखा ने 7 मा, 947 को संविधान की . 
मुख्य विशेषवाओ के सम्बन्ध से एक प्रश्न-सूची विभिन्‍न प्रान्तीय विधानमण्डलो तथा केन्द्रीय 
विधानमण्डल के सदस्यों के पास भी भेजी ताकि चे प्रस्तावित संविधान के बारे में अपने विचार 
व्यक्त कर सके ( इसी समय ब्रिटिश सरकार ने 3 जून, 947 की योजना प्रकाशित की जिसके 
अनुसार देश का विभाजन होना था । 

अक्टूबर 947 में संविधान राभा के राचिवालय की परामर्श शाखा ने संविधान का 
पहुंचा प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप के तंथ्रार होने के पहले संविधान सभा के सचिवालय ने 
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तीन जिल्दो के विश्व के विभिन्‍न सविधानों के पूर्व दृष्टान्त एकत्र कर उन्हे संविधान सभा के 
सदस्यों मे वितरित कर दिया । सर्वधानिक परामर्शंदाता बी० एन० राव ने विश्व के विभिन्‍न 
सविधान विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर एक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया। 

29 अगस्त, !947 को सविधान सभा ने प्रारूप समिति” की नियुक्तित की। 
डाँ० अम्बेडकर इस समिति के अध्यक्ष धुने गये | प्रारूप समिति! का यह काम था कि वह सवि- 
धान सभा की परामर्श शाखा द्वारा तैयार किये गये सविधान 'का परीक्षण करे और फिर सबि- 
धान को विचार के लिए प्तविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करें। प्रारूप समिति' ने भारत का 
जो प्रारूप संविधान तैयार किया वह फरवरी 948 में सविधान सभा के अध्यक्ष को सुपुर्दे-किया 
गया । प्रारूप सविधान के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप सविधान में सशोधन करने के लिए अनेक 
सुझाव प्राप्त हुए । एक विशिष्ट समिति ने इन सुझावों पर विचार किया तथा प्रार्प संविधान 
का एक पुनर्मुद्रित सस्करण प्रकाशित किया । 5 नवम्बर, 948 को प्रारूप सविधान पर धारा- 
वार विचार प्रारम्भ हुआ | 8 जनवरी, 949 तक सविधान सभा 67 अनुच्छेदो पर विश्वार 
कर घुकी थी । इसे प्रथम वाचन कहा जाता है क्योकि इस कालावधि मे सविधान पर सामास्य 
बाद-विवाद हुआ | 6 नवम्बर, [949 क्रो सविधान का दूसरा 'द्वितीय वाचन” समाप्त हो 
गया । सविधान का तीसरा वाचन 26 नवम्वर, 949 तक चला जबकि 'सविधान सभा 
द्वारा निमित संविधान को अन्तिम रूप से पास किया गया । सविधान सभा के अन्तिम दिन 24 
जनवरी, 950 को सविधान की तीन प्रतियाँ सभा पटल पर रखी गयी । सभा के अध्यक्ष ने 
सभी सदस्पो से प्रार्थंशा की कि वे एक-एक करके तीनो प्रतियो पर हस्ताक्षर करें। सदस्यो ने 
सविधान की प्रतियो पर हस्ताक्षर किये और उसके वाद जन-गण-मन तथा बन्देमातरम्‌ के गायन 
के साथ सभा' का सविधान सभा के रूप से समापन हो गया । 26 जनवरी, 950 को उसका 
भारतीय गणराज्य की (अन्तर्कालीन) ससद के रूप में आविर्भाव हुआ । 

सम्पूर्ण संविधान निर्माण मे 2 वर्ष । मास और व8 दिन लगे | इस कार्य पर लगभग 
64 लाख रुपये खर्चे हुए। सविधान के प्रारूप पर भी 44 दिन तक चर्चा होती रही | अपने 
अन्तिम रूप में सविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी । सविधान के कुछ अनुच्छेद 
26 नवम्बर, 7949 के दिन से लागू कर दिये गये, पर शेष संविधान 26 जनवरी के दिन के 
ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी, 950 ई० से लाग्रू किया गया । 

डॉ० अम्बेडकर ने कहा कि “अमरीका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका और आस्ट्रेलिया की 
सविधान सभाओ को अपने सविधानों की रचना मे जितना समय लगा था, उसे देखते हुए भार- 
तीय सविधान सभा ने देश के लिए बहुत शीघ्र संविधान बना लिया था और उसे बधाई दी जा 
सकती थी ।” 


संविधान सभा के विवादास्पद प्रसंग 
((0र77२०५४४७४।, 355छछ58 09 पप्त5छ 0०0रशाञाए ए श्र 2059550॥8,५) 


सविधान सभा में छोटे-छोटे प्रश्नो को लेकर भी कभी-कभी मतभेद और विवाद उत्पन्न 
हो जाता था । सबसे महत्वपूर्ण प्रश्त यह पैदा हुआ कि राजेन्द्र प्रसाद जो केबिनेट के सदस्य होने 
के साथ सविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, उस सभा की वैधानिक कार्यवाहियी की अध्यक्षता कैसे 
कर सकते थे ? नेहरू और पटेल दोनो का यह मत था कि राजेन्द्र प्रसाद केबिनेट के सदस्य बने 
रहे और सविधान सभा की अध्यक्षता के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को चुना जाय । नेहरू ने जब- 
यह हृष्टिकोण अपनाया कि लोकतस्त्र शासन में यह बात सर्वंथा अनुचित थी कि केबिनेट का एक 
सदस्य संविधान सभा की अध्यक्षता करे, तो वी० एन० राव ने यह सुझाव रखा कि एक उपाध्यक्ष 
का निर्वाचन किया जाये जो सबिधान सभा के अध्यक्ष के नाम-से सभा की अंभानिव कार्य वाहियो 
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की अध्यक्षता करे | इससे पटेल और प्रसाद के बीच तनाव हो गया और मन्त्रिमण्डल की एक 
बैठक में दोनों के वीच कहा-सुती हो गयी । इस बैठक में उपस्थित एक अधिकारी ने टिप्पणी 
की, "ये लोग जिनकी हम महामानवों के रूप में पूजा करते है, बच्चो की तरह धगड़ा कर 
रहे थे ।” न्‍ 

एक दूसरा विवाद पैदा हुआ कि वैधानिक दृष्टि से प्रसाद की और स्पीकर के रूप में 
मावलकर की क्या स्थिति (?०भंध०॥) होगी ? राजेन्द्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और 
मावलकर अन्तरिम ससद के स्पीकर | प्रसाद अपनी इच्छा के विरुद्ध इस बात के लिए तयार हुए 
कि एक स्पीकर नियुक्त किया जाये, लेकिन इस शर्त पर कि वह सविधान सभा के भ्रध्यक्ष के 
अधीन हो । मावलंकर ने समान पद («4ण४। #4५७) और अपने सचिवालय पर पूर्ण नियन्त्रण की 
माँग की । काफी संघर्ष के बाद प्रसाद राजी दो गये--वे सविधान सभा के अध्यक्ष बने और 
मावलकर अन्तरिम ससद के स्पीकर बने । 

तीसरा विवाद था कि बी० एन० राव अपने साथ लेजिस्लेटिव असेम्बली का सचिवालय 
ले गये और प्रसाद ने निर्णय दिया कि नये सचिवालय की नियुक्ति उनकी अनुमति के बिता नही 
की जा सकती | सभस्या मेहरू के पास ले जायी गयी और नेहरू ने प्रसाद को इस बात पर तैयार 
किया कि इन नियुक्तियों का पूर्ण अधिकार मावलकर का था । 

संविधान निर्माण की समस्याएं 
(श2२09ह8५5 67 प्तछ 2008पएाणर ॥56एछए४6) 

सविधान निर्माताओं के सामने कई समस्याएँ थी। उनको एक विस्तृत भुखण्ड और 
विशाल जनसख्या के लिए एक नयी राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था का निर्णय करना था। देश में 
बहुत-सी जातियाँ बसती थी, विभिन्‍न धर्मावलम्बी रहते थे, अनेक भाषाएँ बोली जाती थी। संवि- 
धान को इन सबको एक सूत्र मे बाँधना था । एक अन्य कठित समस्या जिसे सुलझाने मे संविधान 
सभा को काफी समय लंगा, देश के लिए राजभाषा की थी | एक और विकट समस्या लगभग 
600 देशी रियासतो की थी। 

संविधान निर्माण की प्रक्रिया 
(एर0८४०फरएछ ए04,0फा50 पर पप्तछ ७४८९तर6 05 पप्तह 20परशा 0709) 

सविधान निर्माण के सम्बन्ध मे संविधान सभा ने जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया चह 
संक्षेप मे यही थी कि सबसे पहले उसमे उद्देश्य-प्रस्ताव के रूप मे अपने “विचारार्थ विषय' निर्धारित 
किये । यह ,उद्देश्य-प्रस्ताव ही आगे चलकर प्रस्तावना का आधार बना । इसके वाद संविधान सभा 
से सर्वधानिक समस्या के विविध पहलुओ के सम्बन्ध मे विभिन्‍न सम्रितियाँ नियुक्त की। इनमे से 
अनेक समितियो के अध्यक्ष या तो श्री नेहरू थे या सरदार पढेल | संविधान सभा के अध्यक्ष के 
अनुसार इन दो महारथियो ने ही सविधान के मूल सिद्धान्त तय किये थे | सभी समितियों ने बड़ो 
निष्झा से कार्य किया और महत्वपूर्ण प्रतिवेदन प्रस्तुत फिये | संविधान सभा ने इन प्रतिवेदनों पर 
विस्तार से विचार किया और इन प्रतिवेदनो की सिफारिशे प्रारूप संविधान के लिए आधार बनी । 
प्रारूप सविधान की सतर्क छानबीन प्रारूप समिति के सदस्यों ने ही नही की वल्कि संविधान 
सभा के अन्य सदस्यों ने भी प्रारूप सविधान के एक-एक अनुच्छेद का गहराई से विवेचन किया । 
कही-कही तो प्रत्येक वाक्य ही नही अपितु प्रत्येक शब्द पर बहस हुईं। प्रारूप संविधान की इस 
विशद परीक्षा का परिणाम यह हुआ कि उसका आकार बहुत बढ़ गया । संविधान सभा सचिवालय 
को परामर्श शाखा ने प्रारूप समिति के विचार के लिए सविधान का जो पहला प्रारूप तैयार किया 
था, उसमे 243 अनुच्छेद और 3 अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति ने जो 
पहला प्रारूप संविधान तैयार किया उसमे 305 अनुच्छेद और 58 अनुसूचियाँ थी। अब प्रारूप 
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सविधान का दूसरा वाचन समाप्त हुआ तब अनुच्छेदों की सख्या 386 हो गयी। दूसरे वाचन के 

वाद जब सविधान अन्तिम रूप में स्वीकार हुआ त्तव उसमे 385 अनुच्छेद और 8 अनु- 

सूचियाँ थी । 

सबिधान सभा फी स्थिति, संगठन एवं फार्यकरण के सम्बन्ध में कतिपष आलोचनात्मक टिप्पणियाँ 
(एफ्गे हिाधा8 ए०्ट्क्वाक्राह शिटशराा, एणाफुणभंतणा भाएं ्रगाताए एण पा 
(०॥शाएशा: 4858९॥09) 


हमारी संविधान सभा नेहरू के शब्दों मे एक अन्धघेरी घादी से निकलकर स्वतन्त्रता की 
सूर्य किरणो तक पहुँची थी । कई सदस्य तो कुछ समय पूर्व ही जेल से छूटे थे। यकायक उन्हें 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के स्वप्तों व आदर्शों को साकार करने वाले संविधान के निर्माण का अवसर 
दिया गया । फिर भी सविधान सभा की अनेक लोगो ने ताकिक आधारो पर आलोचना की हैं 
जो इस प्रकार है : 

() प्रथम, पया संविधान सभा को प्रधुत्व-सस्पन्त सस्था साना जाये ? (४४६ ॥ 8 80ए6- 
7श87 /850707 ?)--संविधान सभा के गठन और उसके द्वारा अपना काय॑ प्रारम्भ किये जाने 
के तुरन्त बाद ही संविधान सभा की स्थिति के सम्बन्ध मे एक विवाद प्रारम्भ हो गया । ब्रिटिश 
सस॒द के एक वाद-विवाद में विस्टन चचिल ने सविधान सभा की वेधता को ही घुनौती दे दी । 
सविधान सभा के ही एक सदस्य एस० आर० जयकर ने भी विचार व्यक्त किया कि “सविधान 
सभा एक सम्प्रभु ससथा नहीं है ओर उसकी शक्तियाँ मूलभूत सिद्धान्तो एवं प्रक्रियाओ दोनो की 
दृष्टि से मर्यादित है ।* उनके विचार का आधार यह था कि सविधान सभा केविनेट योजना के 
अधीन अस्तित्व मे आायी और यह ब्रिटिश ससद की सत्ता के ही अधीन थी | चह केबिनेट मिशन 
योजना मे वणित सविधान की मूल रूपरेखा मे कोई परिवर्तत नही कर सकती थी । सभा का आह्वान 
ब्रिटिश सम्राट के अधिकार पर गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था और यह अपेक्षित था कि सविधान 
सभा जो सविधान बनायेगी उसे द्विटिश संसद के पास अनुमोदन के लिए भेजा जायेगा। लेकिन 
संविधान सभा के अधिकाश सदस्यो ने इन प्रतिबन्धों को अस्वीकार करते हुए सविधान सभा की 
सम्प्रभुसत्ता पर बल दिया | एन० जी० आायगर ने सभा मे !! दिसम्बर, 946 को पूर्ण प्रभुता के 
विचार को स्पष्ट करते हुए कहा, “इस सविधान सभा का ज्लोत यह नही है कि इसके निर्माता सम्राट 
की सरकार के तीन सदस्य थे वरन्‌ यह है कि उनके प्रस्तावों को जनता ने स्वीकार कर लिया ।”/* 
जवाहरलाल नेहरू ने इस विचार की पुष्टि करते हुए कहा, “सरकारें राजकीय पतन्नों से पंदा नहीं 
होतों। वास्तव में वे जनता की इच्छा फी अभिव्यक्ति होतो हैं। हम आज यहाँ इसलिए एकत्रित हो पाये 
हैं क्योकि हमारे पीछे जनता की शक्ति है। जहां तक जनता, कोई दल या चर्ग नहीं बरन्‌ समूची जनता 
चाहेगी, वहाँ तक हम यहाँ रहेंगे ।/! इस विचार के अनुसार ही सविधान सभा ने अपनी पूर्ण 
प्रभुता को प्रदर्शित भी किया। प्रथम, यह प्रस्ताव पारित किया गया कि ब्रिटिश सरकार या अन्य 
किसी भी सत्ता के आदेश से सभा का विघटन नहीं होगा। संविधान सभा को उसी समय भंग 
किया जायगा, जबकि सभा स्वयं दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें। 
द्वितीय, संविधान सभा ने सभा के सचालन की पूर्ण शक्ति अपने निर्वाचित सभापति को दे दी । 
इस प्रकार भारतीय सविधान सभा ने सविधान निर्माण का कार्य पूर्ण प्रभुता की भावना से प्रारम्भ 
किया । 5 अगस्त, 947 को भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम पारित हो जाने के बाद संविधान 
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सभा पर केबिनेट मिशन द्वारा लगाये गये प्रतिवन्ध वैज्ञानिक दृष्टि से समाप्त हो गये और सविधानव 
सभा पूर्ण सम्प्रभु बन गयी । 

(2) द्वितीय, क्या संविधान सभा एक प्रतिनिधिक संस्था थी ? (१/४४ ३६ 8-े९छा०इशा।[4- 
806 8009)--सविधान सभा की सम्प्रभुता के साथ ही उसकी प्रतिनिध्यात्मकता पर भी आयक्षेप 
किया यया था। राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी वर्ग और अन्य कुछ दलो द्वारा आपत्ति की गयी 
कि संविधान सभा के सदस्यों का परोक्ष निर्वाचन होने के कारण इसे भारतीय जनता की प्रतिनिधि 
सभा नहीं कहा जा सकता । इस वर्म के नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने ऐसा ही मत व्यक्त करते 
हुए कहा था कि “यह सविधान सभा अपने गठन में उस सविधान सभा से बहुत भिन्‍न है जिसकी 
रूपरेखा १० मेहरू ने हमारे सामने रखी थी । इसकी रचना ब्रिटिश सरकार ने की है, अतः हम 
इसके द्वारा हम उस स्वतन्त्रता को पाने की आशा कदापि नहीं कर सकते, जिसके लिए हम संघर्ष 
करते रहे हैं।'” श्री नारायण और उनके वर्ग द्वारा इस बात पर बल दिया गया कि सविधाव 
सभा के सदस्यो का चुनाव वयस्क मताधिकार और प्र॒त्यक्ष निवरचिन के आधार पर किया जाना 
चाहिए था । > 

सैद्धान्तिक दृष्टि से उपर्युकतत विचार सत्य है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इसमे कोई बल 
नही है । प्रथमत , कांग्रेस के द्वारा केविनेट योजना के सविधान सभा सम्बन्धी प्रस्तावों को किसी 
आदर्श के आधार पर नही वरन्‌ इस आधार पर अपनाया गया था कि तत्कालीन परिस्थितियों मे 
सम्भवतया यह प्रस्ताव ही एकता को बनाये रख सकेगा । इसके अतिरिक्त, भारतीय स्वतन्बता 
की प्राप्ति के पृवं और उसके तुरन्त बाद भारत में बड़े पाने पर साम्प्रदायिक उपद्रव हो 
रहे थे और इन परिस्थितियो मे सविधान सभा के प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात व्यावहारिक नही 
थी । द्वितीयतः, इस सन्दर्भ मे यह भी कहा जा सकता है कि यदि सविधान सभा के सदस्यो का 


प्रत्यक्ष निर्वाचन होता, नो भी उसका स्वरूप कम-अधिक रूप मे ऐसा ही होता । इस विचार को 
बल देने वाला तथ्य यह है कि 4952 के प्रथम आम चघुनाव सें संविधान सभा के अधिकांश 


सदस्यो ने चुनाव लड़ा और काफी अच्छे बहुमत से बिजय प्राप्त की। तुतीयत5, और सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तत्कालीन भारतीय. राजनीति के सर्वाधिक प्रमुश्च दल कांग्रेस ने सविधान 
सभा को अधिकाधिक प्रतिनिधि स्वरूप प्रदान करने की प्रत्येक सम्भव चेष्ठा को थी । काग्रेस के 
तो प्राय. सभी चोटी के नेता पं० नेहरू, सरदार पटेल, डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, मौलाना आजाद, चन्नवर्ती 
राजगोपालाचार्य, प० ग्रोविन्द बललभ पन्‍्त, वाल गोविन्द खेर, बावू पुरुषोत्तमदास टण्डन, श्री के० 
एम० मुन्शी और आचाय॑े जै० बी० कृपलानी इसके सदस्य थे। काग्रेस के ही प्रयत्तों से वैधानिक 
और प्रशासनिक योग्यता की दृष्टि से ख्याति प्राप्त अनेक ऐसे व्यक्तियों का सविधान सभा के लिए 
निर्वाचन हुआ था, जो काग्रेस से सम्बद्ध नही थे । इनमे से कुछ थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० 
अम्बेडकर, एु० के० अय्यर, एन० जी० आयंगर, सथानम्‌, एम० आर० जयकर, सच्चिदानन्द 
सिन्हा, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, बी० शिवाराव, डॉ० राधाकृष्णन, के० टी० शाह, एम० सी० मुकर्जी 
और हृदयनाथ कुजरू, आदि । इन्ही व्यक्तियों ने समा को तकनीकी आधार दिया । सविधान 
के मूल स्वरूप का निर्माण करने, उसको दाशेनिक आधार देने तथा उसे उद्देश्यपूर्ण बनाने 
में इत व्यक्तियों तथा इनकी सामाजिक एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि की निर्णायक भूमिका 
रही | तेजबहादुर सश्रू और जयश्रकाश नारायण को भी संविधान सभा की सदस्यता के लिए 
आमन्त्रित किया गया था, किन्तु सप्रू स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों के आधार पर इसे स्वीकार न कर 
सके ओर जयप्रकाश नारायण ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया । इस सम्बन्ध मे सभा की सद्इच्छा 
का प्रमाण यह है ' कि सविधान सभा के जो सदस्य ज्ीग के टिकट पर निर्वाचित हुए थे, है उनमे 
से जिन्होंने भारत के विभाजन के बाद भारत में ही रहना पसन्द किया उन्हें भी संविधान सभा 
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की सदस्पता प्रदान की गयी। लीग के एक प्रतिनिधि मोहम्मद सादुहागा प्राखप समिति के भी 
सदस्य थे । सविधान सभा मे अल्पसख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था, यह निम्न 
तालिका से स्पष्ट हो जाता है, जिसमें वर्गीय आधार पर संविधान सभा का गठन बतलाया 


गया हु : 
५ नेपाली ] (बंगाल से निर्वाचित) 
सिख 5 (केविनेट योजना में दिये गये प्रतिनिधित्व से एक अधिक) 
पारसी 3 
ईसाई पर 
आग्ल-भारतीय 3 


पिछड़ी हुई जनजातियाँ. 5 

अनुसूचित जातियाँ. 33 

मुस्लिम 3] (केविनेट योजना के अनुसार भारत मे रहे क्षेत्रों मे मुह्लिम 

प्रतिनिधियो की सख्या 28 ही होनी थी) 

इस प्रकार विभाजन के बाद जबकि देशी रियासतो के प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त सविधान 
सभा का गठत हो घुका था, अल्पसख्यको को 235 में से 88 अर्थात्‌ 36 प्रतिशत प्रतिनिधित्व 
प्राप्त था, अनुसूचित जातियो के भी 33 सदस्य थे । 

दलीय दृष्टि से भी संविधान सभा भारतीय जनता का पूर्ण प्रतिनिधित्व करती थी। यद्यपि 
साम्यवादी दल का कोई सदस्य सविधान सभा के लिए निर्वाचित नही हुआ, लेकिन मावसवादी 
और फारवर्ड ब्लाक के सदस्य संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। समाजवादी दल ने प्रति- 
निधित्व अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर भी समाजवादी विचारधारा रखने वाले अनेक 
व्यक्ति काग्रेस दल की ओर से सविधान सभा के सदस्य थे । हिन्दू महासभा के दो भूतपूर्व अध्यक्ष 
डाँ० जयकर और श्यामाप्रसाद मुखर्जी भी संविधान सभा के सदस्य थे । इन सबके अतिरिक्त 
तत्कालीन काग्रेस दल का आधार बहुत अधिक व्यापक था, सही अर्थो में वह एक राजनीतिक दल 
नही, वरन्‌ राष्ट्रीय आन्दोलन की सचालन सस्‍्था थी ओर स्वय काग्रेस के अन्तर्गत विभिन्न विचार- 
धाराओ के प्रतिनिधि थे। इन सभी तथ्यो के आधार पर के० संथानम्‌ के शब्दो में कहा जा सकता 
है कि “जनमत का कोई भी ऐसा वर्य नहीं था, जिसे सविधान सभा मे प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो।' 
सविधान सभा के एक सदस्य थी० शिवा राव ने स्वय द्वारा सम्पादित ग्रन्थ मे यही विचार व्यवत 
किया है और ग्रेंनविल ऑस्टिन ने विशद अध्यपन तथा सविधान सभा के अनेक सदस्पों से 
साक्षात्कार के बाद विचार व्यक्त किया है कि “अप्रत्यक्ष रूप से निर्बाचित और इस दुष्टि से 
भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी न होने पर भी संविधान सभा अत्यधिक प्रतिनिध्यात्मर 
संस्था थी ।” है 

(3) तृतीय, कया संविधान को लोकप्रिय भनुज्ञप्ति प्राप्त थी ? (४ धाध्ा० 6 एकृणैवा 
5थाणाण शश्रात 68 (07शाणा ?)--जिन व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा की प्रति- 
निध्यात्मकता पर सन्देह व्यक्त किया था, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि यदि तत्कालीन 
परिस्थितियों मे प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर सविधान सभा का गठन सम्भव नही था, तो 
सम्बन्धित संविधान सभा द्वारा निभित संविधान को जनमत्त सम्रह के लिए प्रस्तुत किया जाना 
चाहिए था और इस प्रकार के जनमत सग्रह के वाद ही उसे पारित समझा जाता | उतके जनुसार 
क्यों संविधान को जनमत सग्रह के अन्तर्गत जनता से अनुसमधित (7409) नही कराया गया, 


इसलिए यह कहा जा सकता है कि संविधान को “लोकप्रिय अनुज्ञप्ति' (20999 $प्वाणांणा) प्राप्त 
नही थी । 


[ 828 | 


भारतीय संविधान सभा--रचनता और हृष्टिकोण 25 


लैकित इस प्रदार की आलोचना मे कोई सार नही है। वस्तुतः व्यावहारिक कारणो से ही 
जनमत संग्रह नहीं कराया गया था । राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह की व्यवस्था जिसमे 7 करोड मत- 
दाता हो अत्यधिक कष्ट और व्यय-साध्य होती । यह बात भी नितास्त स्पष्ट है कि यदि इस 
प्रकार का जनमत संग्रह करवाया भी गया होता, तो उससे सविधान के स्वरूप पर कोई प्रभाव 
नही पडता । 

(4) चतुर्थ, क्या संविधान सभा के संगठन का साम्प्रदायिक आधार था ? (शे४४ ० 
प6 00्रापराव छब्रशंड णी ग6 0इक्याइशाणा ण 6 0०४धाएलशा। 8४४०४ ?)-- 
कतिपय आलोचकों का मत है कि संविधान सभा के सगठन का आधार साम्प्रदायिक था । प्रान्तीय 
ब्यवस्थापिकाओं के सदस्यो द्वारा साम्प्रदायिकता के आधार पर ही संविधान सभा के सदस्यो को 
घुनता था ! यह इसलिए किया गया ताकि साम्प्रदायिक सहयोग प्राप्त हो सके और संविधान सभा 
मे किसी एक ही सम्प्रदाय का बहुमत न हो जाय । 

(5) पंचस, क्या संविधान सभा में वकीलों का प्रधुत्व था? (९४४8 0४ 8$80॥0]9 
00प्रा80०( 9५ 4॥6 7,682 ,एएंगश्ा०४ ?)--आलोचको का कहना है कि सविधान सभा में 
किसानो और मजदूरो का समुचित प्रतिनिधित्व नही हुआ । भारत एक कृषि प्रधान देश है और 
अधिकांश लोग कृषक हैं । दुसरी तरफ यह संविधान वकीलो द्वारा बनाया गया है, यह विवाद 
बढ़ायेगा और वकीलो का स्वर्ग होगा अर्थात्‌ उन्हे लाभ पहुँचायेगा । किन्तु इस आलोचना में भी 
सार नही है, क्योकि सविधान एक कानून होता है और उसके निर्माण मे कानून के जानकार लोग 
ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है । सामान्य मजदुर और किसान सर्वधानिक कानून की सूक्ष्मताओ 
को आसानी से नही समझ सकते । 

: फिर भी यह तो स्वीकार करना ही होगा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रारूप समिति 
(0748 ८०ग्राग्रा86) द्वारा किया गया । इस समिति मे डॉ० वी० आर० अम्बेडकर, के० 
एम० मुन्शी, अल्लादी क्ृष्णास्वामी अय्यर ज॑से ख्याति प्राप्त अधिवक्ता थे। इन सबका प्रशिक्षण 
विधिशासन एवं सामान्य विधि विषयक धारणा पर आधारित ब्रिटिश न्यायशास्त्र (3प7स्‍89॥700॥06) 
के अनुसार हुआ था । अतः सविधान की संरचना के प्रति इनका दृष्टिकोण नियमनिष्ठ औपचारिक 
(णिएभा500) एवं उदारवादी था । 
संविधान सभा से निर्णय लेते की प्रक्रिया के सम्बन्ध से प्रेनविल ऑस्टिन के विचार (?700658 0 

छ6णंधणा-ाबेदाह ॥ गा6€ एणाशाएशा। 258९॥0]9 ४ छाक्ारा।8 5प४॥$ ५४४९ए५) 

सविधान निर्माण में अपनायी गयी प्रक्रिया की आलोचना करने के बजाय ग्रेनविल ऑस्टिन 

के इस विचार को स्वीकार करना होगा कि भारतीय सविधान के निर्माण मे अत्यधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया 

को अपनाया गया है । इस श्रेष्ठता के प्रतीक रूप मे दो बातें है--सहमति से निर्णय और समायोजना 
का सिद्धान्त । 

(१) सहमति से निर्णय (06णंझंणानाएभ्ांत्र8 09४ ए०ाघ७४४४)--भारत के राष्ट्रीय 
तेताओं को इस बात का ज्ञान था कि वे महज कोई दस्तावेज नही बना रहे है, वरन्‌ एक सवि- 
धान का निर्माण कर रहे है, इसलिए उनके द्वारा बहुमत निर्णय को नही वरन्‌ सहमति से निर्णय 
को अपनाया जाता चाहिए । सहमति के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विविध तरीके अपनाये 
गसे । प्रथम, कांग्रेस विधानमण्डल दल की बैठकों मे सविधान की प्रत्येक धारा पर खुलकर वाद- 
बिवाद होने थे और इन बेठको मे डॉ० अम्बेडकर, ए० के० अय्यर और आयगर जैसी ,गेर-कामग्रेसी 
प्रतिभाओं को भी आमन्त्रित किया जाता था। द्वितीग्र, संविधान निर्माण से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण 
समितियों मे विभिन्‍न समुदायो, हिंतो और वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया गया था और अल्प- 
संडयक वर्गों के हितो के प्रतिनिधि रूप से उन व्यक्तियों को भी समिति से ले लिया गया था जो 
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सविधान सभा के सदस्य नहीं थे । सविधान निर्माण के काये की सर्वाधिक महत्वपूर्ण समिति 
प्रारूप समिति के कुल 9 सदस्यों में से केवल एक प्रमुख काग्रेसी श्री मुन्णी थे और इस समित्ति 
की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति को दी गयी थी, जो अब तक काग्रेस का कदु आलोचक 'रहा । 

'. संविधान सभा और सभा की समितियों की बैठकों के अन्तर्गत बहुमत की जीत' के स्थान 
पर एक-दूसरे को समशझाने-बुक्षाने की प्रवृत्ति अपनायी गयी । जिन सुझावों और सशोधनों को 
भस्वीकृत किया गया; उन्हें अस्वीकृत करने के कारण बतलाये गये; जिससे कोई सदस्य यह अनुभव 
न करे कि उसके सुझाव का निरादर किया गया है। एम० बो० पायली ने इस सन्दर्भ मे लिखा 
है कि /सविधान सभा में वाद-विवाद को पूरा प्रोत्साहन मिला, आलोचना के प्रति सहनशीलता 
अपनायी गयी, लम्घे वाद-विवाद के प्रति असन्तोष नहीं दिखाया गया, अपने विचार दूसरो पर 
लादने एवं शीघ्रता से कार्य समाप्त करने का प्रयास नही किया गया । यह एक पूर्ण लोकतान्ध्रिक 
प्रक्रिया थी, जिस पर भारतीय लोग गवे कर सकते है ।* है 

संविधान निर्माण मे सर्वसम्मति की जिस पद्धति को अपनाया गया; उसके प्रमुख उदाहरण 
है--संविधान के संघीय और भाषायों श्रावधान तथा अल्पसंख्यको से सम्बन्धित व्यवस्थाएँ । 

संविधान सभा ने भारत के संघीय ढाँचे पर 947 की बसचन्‍्त ऋतु से विचार प्रारम्भ 
किया और नवम्बर 949 तक इस सम्बन्ध मे विचार चलता रहा । इस सम्बन्ध में यह प्रयत्न 
किया गया कि सम्बन्धित प्रावधान सध के प्रतिनिधियों भौर प्रान्तीय सरकारों के अधिकाधिक 
प्रतिनिधियों को सन्तुष्ट कर सके । ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्व किया गया कि न तो कोई 
प्रान्त संघ से अलग हो सके और न ही सघ को वनाये रखने का कार्य 'दमन के आधार पर किया 
जाय । इस सम्बन्ध मे उचित व्यवस्था करने के लिए 'सघीय शक्ति समिति! [(ऐंप्राणा ?०फ्रथ 
(०४एं((०८) भे विभिन्‍न प्रान्‍्तो और रियासतो की राजनीति के महत्वपूर्ण व्यक्तियों (पन्त, 
मित्तर, टी० टी० कृष्णामाचारी और रामास्वामी मुदालियर) को स्थान दिया गया। 

भाषायी प्रावधान भी सर्वसम्मति से निर्णय के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं । भाषायी विवाद 
का सं्वंसम्मत हल ढूंढने के लिए तीन' वर्ष तक प्रयत्व किये गये । सभा की अन्तिम बैठक के 
प्रारम्भ में अध्यक्ष श्री प्रसाद ने कहा था कि वे भाषायी प्रावधानों को मतदान के लिए नही रखेंगे 
क्योकि यदि कोई हल समस्त देश को स्वीकार्य नही है तो उसे लागू करना बहुत अधिक कंठित 
हो जायेगा । 

डॉ० सुभाष काश्यप लिखते हैं, “एक कठिन समस्या जिसे सुलझाने मे सविधान सभा को 
काफी समय लगा, देश के लिए राजभाषा की थी | आखिर मे सविधान सभा, देश से सबसे अधिक 
लोगो द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा, हिन्दी को स्वतन्त्र भारत की राजभाषा के रूप 
में सवसम्मति द्वारा स्वीकार करने मे सफल हुई। साथ ही व्यावह्यरिकता के आधार पर यह भी 
जरूरी समझा गया कि संक्रान्ति काल मे अग्नेजी का प्रयोग जारी रहे ।” ; 


अल्पसख्यको के सम्बन्ध मे की गयी व्यवस्थाएँ, सविधान की प्रस्तावना और संसद के 
सम्बन्ध में किये गये प्रावधान भी सर्वसम्मति के. आधार पर किये गये निर्णयो के प्रमुख उदाहरण 
। प्रेनचिल ऑस्टिन के अनुसार तीन तत्वों ने स्वेसम्मति के आधार पर निर्णय लेने मे सहायता 
प्रदान की । ये थे संविधान सभा में एकता का चातावरण, आवशेवादिता का वातावरण और 
राष्ट्रीय उद्ददेश्य की विद्यमानता । 
(2) ससायोजना फा सिद्धान्त (शिग्रार्ज्ञॉ० णी &00००7०१शांणा)--समायोजना के 
सिद्धान्त का आशय दो ऐसे तत्वों के बीच समस्वय स्थापित करने से है, जिन्हे अब तक परस्पर 
वरोधी समझा जाता था । वास्तव में, भारतीय सविधान सभा मे संविधान निर्माण ग्रे सिद्धान्त- 
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बादितां के रथान पर व्यावहारिवता के दृष्टिकोण को अपनाया था और इसके अनुकुल ही समायो- 
जन के सिद्धान्त के कुछ प्रमुख उदाहरण इस.प्रकार है 

()) संघात्मक भौर एकात्मक ध्यवस्था के बीच समनन्‍्वय--सामान्यतया सघात्मक और 
एकात्मक व्यवस्था को परस्पर विपरीत समझते हुए यह माना जाता है किया तो एकात्मक 
व्यवस्था को अपनाया जा सकता है या सधात्मक व्यवस्था को । लेकिन भारत की अपनी विशेष 
परिस्थितियों के अनुकूल सघात्मक और एकात्मक व्यवस्था के बीच समल्वय को अपनाया गया है। 

(7) गणतन्त्रीय व्यवस्था के साथ राष्ट्रमण्डल की संदस्यता--947 तक यही समझा 
जाता था कि किसी गणतस्‍्त्रीय राज्य के द्वारा राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को नही अपनाया जा 
मकता । लैकिन भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमण्डल के लचीले स्वरूप को दृष्टि मे रखते हुए 
राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को गणतस्त्रीय व्यवस्था अपनाने के मार्ग मे बाधक नहीं समझा गया। 
इस सम्बन्ध मे संविधान सभा के दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए श्री बी० एन० राव ने कहा 
था, “राष्ट्रमण्डल की धारणा का स्पष्टतया विकास होता जा रहा है और वह अब इस स्तर.पर 
पहुँच चुका है कि उसमे भणतन्त्रात्मक संविधान वाले राज्य भी अपना स्थान पा सकते है ।” 

(77) केन्द्रीय शासन और पंचायत व्यवस्था के बीच समस्वय--पंचायत्र व्यवस्था के 
सम्बन्ध में भारत की अपनी परम्परा रही है और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद 
तथा कुछ अन्य नवीन संविधान के अन्तर्गत पचायत व्यवस्था को अपनाने के प्रबल समर्थक थे। 
उनका सुझाव था कि वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर ग्राम पचायतो और 
नगरपालिका बोर्डों का निर्माण हो । ये पंचायते तथा बोर्ड अपने प्रतिनिधि उच्चतर सस्थाओं को 
भेजें भौर इस प्रकार ससद की रचना की जाय । दूंसरी ओर शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार के 
समर्थक नेहरू और अन्य ससद का निर्माण प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चाहते थे । इन दोनों 
परस्पर विरोधी सिद्धान्तों के बीच भी समन्वय स्थापित किया गया । 

उपर्युक्त दोनो दही सिद्धान्तो को स्वीकार करते हुए उन्हें शासन के अलग-अलग स्तरो पर 
लागू किया गया । “सच तथो प्रार्तीय सरकारो के सस्वन्ध मे केन्द्रीयकरण के सिद्धान्त को स्वीकार 
किया गया और प्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाया गया। प्रान्तीय सरकारो से नीचे के स्तर पर 
विकेन्द्रीयकरण की व्यवस्था को स्वीकार किया गया और इस सम्बन्ध मे व्यवस्थापन का कार्य 
प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओ के क्षेत्राधिकार मे रखा गया । इसके साथ ही राज्य नोति के निर्देशक 
तत्वों में भी पंचायत व्यवस्था को स्थान दिया गया ।*? 

राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बन्ध मे की गयी व्यवस्था तथा भौलिक अधिकारों और उनके 
दुरुपयोग के विरुद्ध की गयी प्रतिबन्धो की व्यवस्था आदि भी 'समायोजन के सिद्धान्त! को अपनाने 
के ही उदाहरण हैं । 

डॉ० सुभाष काश्यप लिखते हैं, “सविधान सभा मे नेताओं की बराबर कोशिश यह रही कि 
समझौते और समन्वय की भावना से काम हो तथा निर्णय वहुमत के आधार पर नही, बल्कि आम 
राय के आधार पर लिये जाये। इसी का परिणाम था कि जो संविधान बना उसे सविधान सभा 
की ही नहीं अपितु विस्तृत जनमत की भारी सहमति और स्वीकृति प्राप्त थी ।” 

परिवर्तन के साथ चयन की कला (पाठ 6 रण 8ल6णीणा क्षात '(०की०शरीणा)--- 
इसके साथ ही संविधान निर्माण का कार्य परिवर्तन के साथ चयन की कला के आधार पर किया 
गया। संवंधानिक सिद्धान्तो का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण 947 से किसी मौलिक संवि- 
घान के निर्माण की बात सोचना सम्भव नही था। सविधान निर्माता अच्छे और व्यावहारिक 
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संधिधान का निर्माण करना चाहते थे । अतः उन्होने विदेशी सविधान की उन धारणाओ और 
व्यवस्थाओ को अपने सविधान मे ग्रहण कर लिया, जो उन देशो मे सफल रही थी और भारत की 
परिस्थितियों के अनुकूल थी । इस सम्बन्ध मे विशेष बात यह है कि यह विदेशी सविधानो से सोच- 
विचारकर ही ग्रहण किया गया है और जो कुछ ग्रहण किया गया है उसे भारतीय परिस्थितियों 
के अनुकूल ढाल लिया गया है | इसे सविधान निर्माण की एक श्रेष्ठ प्रक्रिया और भारतीय सवि- 
धान का ग्रुण कहा जा सकता है । 
संविधान सभा का दृष्टिकोण 
(&7परपप०8 08 पफ्माह 2008 एफाण' 88879.) 
अथवा 
भारत की भावी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में संविधान सभा की अवधारणाएं 


(?ठछर२ट8ए70२8 05 प्रश्मछ ए0र७7र एड्स 3885छ५08.५ 80097 
प्ज़5 एए7 एरए परा)#0र ?70.79) 


प्रत्येक देश के संविधान को सविधान निर्माण का काय करने वाले व्यवितयो के दुष्टिकोण 
के सन्दर्भ मे ही भली-भांति समझा जा सकता है और भारतीय सविधान के सम्बन्ध में यह बात 
नितान्त सत्य है । मार्च 947 के पूर्व, जब तक कि भारत की एकता को ननाये रखने की आशा 
थी, उस समय तक सविधान सभा में जो भी मसविदे प्रस्तुत किये गये, उनमे वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
पर बल दिया गया था, किन्तु जब भारत का विभाजन हो गया, तत्र उन्होने विघटनकारी तत्वों 
के सकट का अनुभव किया । इस सम्बन्ध में के० बी० राव का यह कथन उल्लेखनीय है, “गुरुत्वा- 
कर्षण कैन्द्र का स्थान बदल गया, इस नये भय से अनुप्राणित होकर और जिसका अनुमोदन भूत- 
कालीन इतिहास से भी होता था, आदशंवाद ने यथार्थवाद को जन्म दे दिया, इसलिए सरकार की 
निरंकुशता से व्यक्ति की रक्षा करने के स्थान पर उनकी चिन्ता अब यह होने लगी कि खतरनाक 
व्यक्तियो कथा समाज-विरोधी तत्वों से राज्य फी रक्षा किस प्रकार की जाय ।! इस प्रकार स्व- 
तनत्रता-प्राप्ति के लिए किये गये सघर्प, सामाजिक जीवन की क्रीतियो और धर्म-निरपेक्ष भान्दोलन 
आदि अनेक तत्वों ने सविधान-निर्माताओ के दृष्टिकोण को प्रभावित किया । 

सविधान के प्रमुख प्रावधानों के सम्बन्ध मे सविधान सभा के दृष्टिकोण की विवेचना 
इस प्रकार की जा सकती है : 

. प्रस्तावना (?/०७४॥706)--स विधान की प्रस्तावना में अभिव्यकतत विचारों को सबि- 
धान सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन मे ही “उद्देश्य प्रस्ताव” पारित करके स्वीकार कर लिया घा। 
प्रस्तावना के प्रारम्भिक शब्दो मे ही यह भाव निहित है कि संविधान का उद्भव ज॑नता की इच्छा 
से ही हुआ है ओर अन्तिम सत्ता जनता मे ही निवास करती है। प्रस्तावना सविधान सभा के 
इस सकलल्‍प की घोषणा है कि वह भारत को 'सस्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त लोकतान्त्रिक गणराज्य बना- 
भेगी । प्रस्तावना के इस अंश के सम्बन्ध से सभा के कुछ सदस्यों से प्रश्त किया कि भारत गण- 
राज्य राष्ट्रमण्डल की सदस्यता को कैसे स्वीकार कर सकता है। सभा के परामर्शदाता बी० एन० 
शाद ने इस आपत्ति का उत्तर देते हुए कहा कि “राष्ट्रसण्डल को घारणा से स्पष्टतया विकास 
होता जा रहा है और वह अब उस स्तर पर पहुँच चुका है जिसमें गणतान्त्रिक संविधान वाले 
राण्यो को स्थान दिया जा सकता है ” 

सभा के कुछ सदस्य भारतीय राजव्यवस्था को एक विचारधारा विशेष से सम्बद्ध करना 
चाहते थे और इस दृष्टि से प्रस्ताव मे सशोधन के द्वारा यह्‌ सुझाव रखा गया था कि 'प्रभूत्व- 
सम्पत्त लोकतान्त्रिक समाजवादी गणराज्य” बनाने की व्यवस्था होती चाहिए । किन्तु इस सशोधन 
को स्वीकार सही किया गया । इसके विरुद्ध डॉ० अम्नेडकर ने तक दिया कि भाने बाली पीढ़ियों 
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को एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नहीं बाँध दिया ज॑ वर हर 
कार्य बाद मे खुनकर आने वाली ससदो पर छोड दिया जाता चा, कर 
2. मौलिक अधिकार (+िगातंद्गालाह! कोहाइ)-पा हब 


अधिकारो की धारणा का उदय जनता विशेषतया मध्यम वर्ग को शा 
के लिए हुआ है और भारत में भी इन अधिकारो की पृष्ठभूमि - 
व्यवस्था करते समय संविधान निर्माता इस तथ्य से परिचित थे 
अधिकारपतन्र को जन्म दिया था, उनके दिन अब लद॒ चुके हैं तथा उसका स्थान कल्याणकारी राज्य 
की धारणा ने ले लिया है। परन्तु सविधान-निर्माताओं का विचार था कि भारत मे लोककल्याण- 
कारी राज्य के दायित्वों को पूरा करने की आर्थिक क्षमता नही है । अपनी इस धारणा के आधार 
प्र उन्होने अधिकारों को दो भागों मे वाँटा--वादयोग्य अधिकार (उए0४70४806 उंह॥.) और 
अवादयोग्य अधिकार ['रणा-ुएचांटं४06 प्रड्ठा।) । इस प्रकार का विभाजन सर्वधानिक परा- 
मर्शंदाता बी० एन० राव के सुझाव के आधार पर किया गया था । लेकिन सविधान सभा के 
अमेक सदस्य इस प्रकार के विभाजन से सहमत नहीं थे । सविधान सभा के अनेक सदस्यो-- 
विशेषतया कु जरू, प्रमोद रंजन ठाकुर, सोमनाथ लाहिड़ी और ,आर० के० सिधावा भावि ने 
विचार व्यक्त किये थे कि वादयोग्य और अवादयोग्य अधिकारों से विभाजन रेखा खीचना 
कठित है और "रोजगार के अधिकार' आदि आश्थिक अधिकारो को मौलिक अधिकारो की सूची 
में स्थान दिया जाना चाहिए, जिससे राजनीतिक, सामाजिक जौर आधिक न्याथ्र की वास्तविक 
रूप में ही प्राप्ति की जा सके ।? मौलिक अधिकारों के मसविदे में आथिक अधिकारों की 
अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए विशम्भर दयाल ज़िपाठी मे कहा था कि “मताधिकार को 
छोड़कर संविधान के अन्तर्गत गरीब आदमी को कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नहीं हुआ ॥*3 

अधिकार सम्बन्धी मसविदे की इस आधार पर आलोचना की गयी कि अधिकारों पर 
बहुत अधिक प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं। इस प्रकार का विचार कुजरू, एच० बी० कामथ, 
सोमनाथ लाहिड़ी, बरुशी टेकचन्द, महावीर त्यागी और अन्य अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त किया 
गया । लेकिन सरदार पटेल और एन० जी० रंग। आदि सदस्यो द्वारा इन प्रतिबन्धो को औचित्य- 
पूर्ण बताया गया । इन प्रतिबन्धों का आधार बतलाते हुए श्री मुन्शी ने सविधान सभा में कहा था 
कि “सभा के अधिकांश सदस्य व्यक्तिगत स्वाधीनता की अपेक्षा सामाजिक नियम्त्रण को स्थापित 
करने के लिए अधिक चिन्तित थे । इसी दृष्टिकोण के आधार पर सविधान के 2ैवें अनुच्छेद 
में 'कानून की उचित प्रक्रिया' शब्दों के स्थान पर “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर' 
शब्दावली को अपनाया गया । 

जिस अधिकार और धारा ने संविधान सभा में सबसे अधिक विवाद को जन्म दिया, वह 
सम्पत्ति का अधिकार और उससे सम्बन्धित धारा 3] थी । 9 मार्च, !955 को संसद के चौथे 
संवैधानिक संशोधन पर डाँ० अम्बेडकर के भाषण का यह अश उल्लेखनीय है : “जब 37वीं घारा 
की रचता हो रही थी, उस समय कांग्रेस दल अपने भोतर इस तरह विभाजित था कि हम यह नहीं 
जानते थे कि हम क्या करें, उसमें क्या व्यवस्था करें और क्या स्यवस्था न करें।” संविधान सभा 
में व्यक्त किया गया एक दृष्टिकोण व्यक्ति के अधिकार से सम्बन्धित था तो दूसरा सामाजिक 
हित से सम्बन्धित । सम्पत्ति के अधिकार की व्यवस्था इस रूप मे की गयी कि इन दोनो परस्पर 
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सविधान मप्टक्ोणो में समन्वय स्थापित हो । इसके साथ ही इस विचार को अपनाया गया कि 
व्यवस्थर विश्लेषण में सन्तुलन स्थापित करने बाली मत्ता का निवास प्रभुत्वपूर्ण विधानभण्डल मे 
पर होना चाहिए, न्यायपालिका ब्योरे की जांच करे, फिन्तु मूल सिद्धान्तो की नहीं । 
3 नीति निर्देशक सिद्धान्त (जा०्लाए० शिग079|०४)--संविधान के चौथे अध्याय में 
नीति निर्देशक सिद्धान्तो पर बपेक्षाकृत सक्षिप्त वाद-विवाद ही हुआ । 
सविधान सभा के कुछ सदस्यो--विशेषतया काजी सैयद करीमुद्दीन, हृरिविष्णु कामथ, 
प्रो० नासिरुद्दीन और के ० टी० शाह आदि ने उस बात पर बल दिया फ़ि इन सिद्धान्तो का क्िया- 
न्वयन राज्य के लिए अनिवायं होना चाहिए । इसी वात को ध्यान भे रखते हुए यह सशोधन 
प्रस्तुत किया गया कि शीरपक मे 'सिर्देशक' के स्थान पर मौलिक शब्द का प्रयोग किया जाय । 
डॉ० अम्बेडकर और अन्य सदस्यों द्वारा इस प्रकार के सशोधन और उनके पीछे निहित भावना को 
अस्वीकार कर दिया गया । उनके द्वारा कहा गया कि मौलिक शब्द का प्रयोग आवश्यक है, 
क्योकि 'मौलिक' शब्द का प्रयोग न करते हुए भी इन्हे राज व्यवस्था के मौलिक सिद्धान्तों के रूप 
में ही मान्यता प्रदान की गयी है । द्वितीय, इन सिद्धान्तों का प्रयोजन आने वाली व्यवस्थापिकाओ 
और कार्यपालिकाओ को निर्देश देना ही है और इस दृष्टि से 'निर्देशक' शब्द ही उचित है । 
इन तत्वों का उद्देश्य आधथिक-सामाजिक न्याय की प्राप्ति ही कहा जा सकता है, लेकिस 
इस सम्बन्ध मे की गयी समस्त व्यवस्था में स्पप्टता को अपनाने के बजाय अस्पष्टता को बनाये 
रखना ही उचित समझा गया । उदाहरण के लिए, सविधान-निर्माताओं ने न्यायपालिका की कार्य: 
पालिका से अलग करने के सम्बन्ध भें तीन वर्ष की समय सीमा प्रस्तावित की थी, लेकिन अन्तिम 
रूप में टी० टी० कृष्णामाचारी आदि के विचार को अपनाया गया कि “समय सीमा की कोई 
आवश्यकता नही है और पृथकक्‍्करण के विचार की अभिव्यक्ति मात्र ही पर्याप्त है ।” संविधान 
सभा के कुछ मुस्लिम सदस्यों ने एक समान नागरिक सहिता पर आपत्ति की थी ओर कहा था कि 
इससे मुसलमानों के धारमिक अधिकारों पर चोट पहुँची है। श्री मुन्शी मे इच आवोचतात्ों का 
उत्तर देते हुए कहा कि “सविधान सभा ने धममनिरपेक्षता के सिद्धान्त को पहले से ही मान्यता दे 
रखी है भौर यह व्यवस्था उसके ही अनुकुल है ।” सविधान के प्रारूप में गांधीवादी आदश्शों को 
कोई स्थान नही दिया गया था, इस अभाव को पूर्ति ग्राम पचायतो, कुटीर उद्योगो, नशाबन्दी 
तथा कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन आदि की व्यवस्था नीति निर्देशक तत्वों मे करते हुएं की 
गयी । नीति निर्देशक सिद्धान्तो को सविधान में स्थान देकर सविधान-निर्माताओ ने जनता के 
सामाजिक एव आ्थिक अधिकारों को मान्यता प्रदान की है और इस प्रकार उन्होने समाजवादी 
आदर्शों मे अपनी आस्था व्यक्त की, लेकिन वस्तुतः उनमे समाजवादी आदर्शों की अपेक्षा उदारवादी 
आदर्शों की प्रबलता थी और इसी कारण इन नीति निर्देशक तत्वों को अवादयोग्य स्थिति ही 
प्रदान की गयी । है 
4. संघीय कार्यपालिका : राष्ट्रपति (ऐंग्राणा फ००एरांएठ ; शि०्डतंधा।)--बो० एन० 
शाब ने लिखा है कि “कार्यपालिका के प्रकार का चुनाव नवीन संविधान की रचना में सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण प्रश्न था ।” सविधघान-निर्माताओ को तीन प्रकार की कार्यपालिकाओं मे से किसी एक 
का घुनाव करना था। ये थी--स्विस प्रकार की कार्यपालिका, अमरीकी प्रकार की कार्यपालिका 
तथा ब्रिटिश प्रकार की कार्यपालिका। सविधान सभा के सदस्यों में इस प्रश्न पर मतभेद था । 
सभा के गैर-कांग्रेसी सदस्य विशेषतया मुस्लिम सदस्य स्विस प्रकार की कार्यपालिका चाहते थे । 
कुछ अन्य शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की आवश्यकता अनुभव करते हुए अमरीकी ढंग की कार्य- 
पालिका के पक्ष मे थे । लेकिन सभा के अधिकाश सदस्य ससदीय कार्यपालिका के पक्ष से थे । 
इस सम्बन्ध मे सामान्य भावनाओं को व्यक्त करते हुए पं० नेहरू ने कहा था कि “हुस अब तक 


भारतोय संविधान सधा---र९ ॥। 3 


प्राप्य अनुभव के प्रतिकूल दिशा में नहीं जा सकते ४” यह भी सोचा ० पशो 
कार्यपालिका के बीच संघर्ष को संसदीय कार्यपालिका अपनाकर ही 6. ते 3 


उपयु कत पृष्ठभूमि में यह निश्चित किया गया क्रि संघीय क' 
प्रथम राष्ट्रपति, जो ब्विटिश सम्राट की भाँति राज्य का संवैधानिः 
प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रिपरिपद, जो वास्तविक कार्यपालिका होगी तथा ।जल्क दादा ससप के आंत 
उत्तरदायी रहते हुए काय. किया जायगा | सविधान सभा में बार-बार इस बात को दोहराया 
गया कि राष्ट्रपति एक संवेधानिक अध्यक्ष मात्र होगा और उसे कोई वास्तविक शक्षितियाँ प्राप्त न 
होंगी । 

..._ राष्ट्रपति का निर्वाचन--कुछ सदस्यों ने राष्ट्रपति के लिए वयरक मताधिकार पर आधा- 
रित प्रत्यक्ष निर्वाचन का सुझाव देते हुए कहा था कि “राज्य के अध्यक्ष को जनता की सामूहिक 
क्षमता एवं प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए ।” किन्तु सभा के बहुमत ने इसे अरबी- 
कार करते हुए इसके विरुद्ध तीम तक दिये । प्रथम, भारत जैसे विशाल देश मे राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष * 
निर्वाचन व्यावहारिक होगा । द्वितीय, इतने बड़े चुनाव को - सम्पन्त करने के लिए बहुत बड़ी 
संख्या मे चुनाव अधिकारियों की आवश्यकता होगी । तृतीय और सबसे महत्वपूर्ण तक॑ यह था 
कि इस प्रकार का निर्वाचन संविधान मे निहित राष्ट्रपति की स्थिति से मेल नही खाता । डॉ० 
अस्बेडकर ने कहा था कि “यह बात कुछ अटपटी-सी होगी कि राष्ट्रपति को व्यापक सताधिकार 
के आधार पर निर्वाचित किया जाय और फिर उसे कोई वास्तविक शक्तित न दी जाय । अ 
यह निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मण्डल द्वारा किया जाय, जिसमे 
ससद के दोनो सदनो के निर्वाचित सदरयों के अतिरिक्‍त राज्यों की विधानसभाओ के निर्वाचित 
सदस्य भी हो और यह निर्वाचन आतुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सम्पन्न हो । 

राष्ट्रपति फी शक्तियाँ--राष्ट्रपत्ति की आपातकालीन शक्तियों पर भी संविधान सभा में 
उग्र वाद-विवाद किया गया | इनकी आलोचना करते हुए इन्हे अलोकतान्त्रिक और सधवाद के 
सिद्धान्त के प्रतिकूल कहा गया । श्री क्रामथ ते इसकी तुलना जमेंनी के वायमर सविधान से की, 
जिसका लाभ उठाकर हिटलर तानाशाह बन वंठा । परन्तु एु० के० अव्यर और अन्य ने इनका 
समर्थन करते हुए कहा कि “समस्त देश से संर्बधानिक व्यवस्था को कायस रखना संघीय सरकार 
का उत्तरदायित्व है और उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति नही, बरन ससद के प्रति उत्तरदायी 
केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ही करेगा ।” 'सविधान सभा वाद-विवाद' के अध्ययन से यह नितान्‍्त स्पष्ट 
है कि संविधान-निर्माता यह कभी भी नही सोचते थे कि सकटकालीन शक्तियों का प्रयोग इतने 
लम्बे समय के लिए और बार-बार किया जायगा । डॉ० अम्बेडकर ने तो आशा व्यक्त की थी कि 
इन व्यवस्थाओ को “कभी घी कार्य रूप मे परिणित नहीं किया जायगा ।” कहने की आवश्यकता 
नही कि व्यवहार से शासन का आचरण संविधान-निर्माताओ की आशा के प्रतिकूल हो रहा है । 

5. संघीय कार्यपालिका . मन्त्रिपरिषद (ऐग़ाणा फण्एपराए6 : ए०णाण] ० 'थींग्रांधभ5)-- 
सभा से भन्त्रियों की योग्यता सम्बन्धी शावधानों पर भी पर्याप्त वाद-विवाद हुआ था । महावीर 
त्यागी का मत था कि मन्त्रियों के लिए कुछ शैक्षणिक योग्यताएँ निर्धारित की जानी चाहिए । 
परन्तु सदस्यो को यह सुझाव मान्य नहीं था । प्रणासन में शुद्धता बनाये रखने के लिए श्री कामथ 
और के० टी० शाह का मत था कि मन्त्रियों के लिए नियुक्तित के समय अपनी आदिक स्थिति का 


ब्योरा प्रस्तुत करना आवश्यक हो | फिन्तु डॉ० +>४००६ क्यो इस सुझाव को / उपादेयता पर 


सच्वेह था । हे 503: 
6 संघीय संसद [एसाएा शिवाय प्रम० प्णिस्कर, गोपाल र री 
डे पु हा ्ि ४. हा जो 

बौर अल्तादि कृष्णास्थामी अय्यर ने ७ चने किया | लेकिन 


26 भारत 
भारतीय संविधान सपा--रचना जोर हृष्टिफोण 
सबिधान 
व्यव्॑तीय सदम के प्रावधान का विरोध किया | क्री शिव्बनसाल गषगेसा ने भी साहिर के इस गह 
ल्‍का ग्भर्थन किया कि द्वितीय सदन की रघना अप्रजातारिंयां थी और इसने देश फी प्रगति में 
अनावश्यगः रुप से बाधा पढ़ समती थी। श्री जयप्रकाण सारायध से भी गड़ी सुझाव दिया किए 
ससद एका-सदनीय बनायी जानी भाहिए । 
प्रो० फे० टी० शाह और अन्‍य सरसयों ने आशंका रब की थी कि शाड्रपनि द्वारा राजन 
सभा के सदस्यों को मनोनीत किये जाने पर हाध्द्पति आलोचना का शिछार हते सर्या हैं, 
लैकिन इसके बायजद संविधान सभा से मा ध्यगस्था की मि राय सभा से ।2 सदस्ध राष्यु्पी 
द्वारा मनोनीत होगे। यह सुशाव दिया गया था कि दितीयव खदम में सभी इकाइयों को ससाय 
प्रतिनिधित्व पाप्त हो, सेकित सैधानिया परामशंदाता एस विरद्ध थे कयोि उस स्थिकि में देशी 
राज्यों के प्रतितिधियों गी भरमार हो ताथेगी और बिटिश भारत के प्रतिनिधियों मी संख्या धरम 
हो जायेगी ॥/ 
प्रारूप समिति से सोगगभा थी निर्यचन मे लिए बसर थे मताधियार की सिर्ारिध को थी 
और सभा ने इसका व्यापक स्थमागत किया था। परसु हों शतेस््र प्रभाद और ऐॉ स्टुजर जैसे 
व्यक्षियों ने कहा था कि "सिद्धाला शुप में सयरक मताशिक्रार श्रौठ होने हुए भी सारत की विशेष 
परिस्थितियों फे कारण हमें इस दिशा भें घोरं-धीरे की रदम घढ़ाना क्राहिए।+ इसी प्रगार प्रशय 
समिति ने अल्यमं एयफी के लिए स्थान ससत्षित रफपते की सिपारिश शी थी। गरदार हगमशिह मे 
इसका विरोध फरते हुए कहा था कि "यदि पृथए निर्याघन प्रशासों से सम्प्रदाययाद को बल प्रईक्षपा 
तो स्थान सुरक्षित रगरने की पत्मति से उसे कुए कम घल नहीं मिलेषा 7 संविधान सभा ने इसे 
सम्बन्ध में प्रारुपष समिति के इपष्टिकोण को हो स्खीफार धिया । होल श्र प्रयाष्ठ से निदार स्पा 
किया कि संसद सदस्यों के तिए ज्रश्नविक सोस्यता निश्मित मी फासी भाहिएू, लेपिय सबिधान सभा 
से इस सुशाय छो सव्यायदारिक मानते हुए अरबीपयर कर दिया । हि 
7. संघीय न्यायपालिका (ऐश प्रतीत ]--भारत में दोहरे शजनीधि स्थयरुपा के 
होते हुए भी सविधान सभा द्वारा एकीडूस (गाल्हाउपट0) स्थागपारिंगां मो ही अपनाया गया । 
प्रो० करे० टी० शाह ने संविधान सभा में इस आशय गा एक संशोधन प्रस्शुन किया था कि स्याया- 
पातिका फो व्यवस्थापिका और फार्यपालिका से पूर्णतया पृथए और स्वतसत रखा जायगा । ४३ प्रारूप 
समिति यद्यपि उस प्रस्ताव गो वाछनीयता से महमत थी, वेकिन उसने इगे हु झ्यावहारिक मानकर 
अस्वीकार कर दिया। फ्े० एम० मुन्गी ने फहा था कि समेरिगा में भी, जहाँ पृषकररण के 
मिद्दान्त को अस्वीकार क्रिया गया है, ऐसे वत्स-से स्थामिकाधिगार हू लिन्‍्हे कायपरातिशा मोर 
प्रशासकोय अभिकरणों मे निहित किया गया है ।7 स्याग्रपालिका की स्थिति में सम्बन्ध में सभा 
द्वारा अपनाये गये इप्टिकोण को व्यकत्त करते हुए शों० बम्बेडफर ने रहा फि “हम शामंय के भीतर 
राज्य फी रचना नहीं फरना चाहते परन्तु उसके साथ हो हम यह चाहते हैं कि न्‍्थामपरातिका को 
पर्याप्त स्वतस्तता प्रदान फी जाये, जिसमे वहु कार्यपालिका के भय अथवा पद्मपात के बिना रार्य 
कर सके ॥7९ 
स्यायपालिका की रवतन्वता को सनाये रराने के लिए प्रोर है टो० साहू फा सुधाव था 
कि उच्च स्यायालय अथवा सर्वोच्न न्यायागग के न्‍्यायाधीशों को छिसी भी ग्थिति मे किसी मर्म- 


३२ $ वर 0, सवार (छाए 7 औ[6/.400, [१ ०३७. 
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पालिका पद पर नियुक्त न किया जाय । डॉ० अम्बेडकर ने अपने उत्तर में सेवारत न्यायाधीशों 
की नियुक्ति का समर्थन किया क्योकि “बहुत-से ऐसे मामले होते हैं जिनमे विशिष्ट प्रकार की न्यायिक 
क्षमता से सम्पन्त व्यक्ति की नियुक्ति बहुत आवश्यक होती है ।” संविधान सभा ने न्यायपालिका 
की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त को मान्यता तो प्रदान की, लेकिन साथ ही उन्होने इस बात का ध्यान 
रखा कि सर्वोच्च न्यायालय इतना शक्तिशाली न हो जाय कि वह राज्य के अन्य अभिकरणो के 
कार्यों मे हस्तक्षेप करने लगे । इस प्रकार उन्होने न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता 
के बीच समन्वय स्थापित किया । मै 

8. उपराष्ट्रपति-का पद (0॥06 रण धा6 शात्ब्-ए7०४त0ा)--प्रो ० कै० टी० शाह व 
मोहम्मद ताहिर चाहते थे कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का घुनाव समान रीति से हो । डॉ० 
मह॒वृव अली वेग उपराष्ट्रपत्ति की पदच्युति के लिए दोनो सदनों के दो-तिहाई मत की व्यवस्था 
चाहते थे । मोहम्मद ताहिर चाहते थे कि उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने वाली सूचना तीस 
सदस्यों के हस्ताक्षर बिना प्रभावी न हो । 

9 बयस्क मताधिकार (9४) ग्यिधार5०)--क्या वयस्क मताधिकार, जिसके फल- 
स्वरूप निर्वाचको की सख्या 3 करोड़ 50 लाख से बढ़कर 7 करोड हो जाने वाली थी, लागू 
किया जाये ? मौलाना आजाद ने कहा कि इस कदम को पन्द्रह वर्ष के लिए स्थगित कर दिया 
जाय । राजेन्द्रप्रसाद तथा जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि वयस्क मताधिकार काग्रेस द्वारा दिया 
गया एक वचन था जिसे तोडा नही जा सकता था और इसलिए उसको जल्दी-से-जल्दी लागू किया 
जाना अनिवाये था। यह प्रस्ताव करतल नाद के साथ पास हुआ । | मे 

0. जम्मू और कश्मीर (उशाग॥77 & ॥(४७॥॥7)--ने हुरू इस पक्ष मे थे कि जम्मू और 
कश्मीर राज्य के साथ विशेष उपबन्धों के बारे मे एक घारा संविधान मे शामिल की जाये, जिसका 
अन्तनिहित अर्थ यह था कि भारतीय सघ व अग होने के बावजूद उस राज्य को अपना अलग 
विधान बनाने का अधिकार था । पटेल चाहते थे क्रि कश्मीर राज्य पूरी तरह भारतीय सघ में 
विलयित हो । मन्त्रिमण्डल इस प्रश्न पर विभक्‍त था और संविधान सभा मे मतो की अ्रवृत्ति 
पटेल के पक्ष मे थी। लेकिन जब यह्‌ प्रणत असेम्बली के सामने प्रस्तुत हुआ तो सरकार की एकता 
के हित मे पटेल ने अपना हष्टिकोण वापस ले लिया, । 

74, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा (?706ण०0॥ ० )(॥ा07०5)--स बसे नाजुक मामला 
भल्पसख्यको की सुरक्षा से सम्बन्धित था । आजाद चाहते थे कि सामान्य घुनाव क्षेत्रों के होते हुए 
भी मुसलमानों तथा अल्पसख्यको के लिए सीट आरक्षित की जाये । पटेल इस प्रकार के आरक्षणो 
के विरुद्ध थे । इस समस्या के समाधान मे दो महिलाओ ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । भारतीय 
ईसाइयो की ओर से बात करते .हुए राजकुमारी अमृतकौर ने कहा कि धर्म या जाति के आधार 
पर भारक्षण या अन्य रियायत प्रदान करने से भारतीय सघ की एकता खण्डित होती थी। पटेल 
ने लखनऊ की बेगम एजाज रसूल से मुसलमानों का पक्ष प्रस्तुत करने को कहा | बेगम ने कहां 
कि जो मुसलमान भारत भें रह गये थे राष्ट्र का अभिन्‍न अभग थे और इसलिए उन्हे विशेष सुरक्षा 
की आवश्यकता नही थी । पटेल ने तुरन्त यह बात पकड ली । उन्होने कहा कि मुसलमान सब्वे- 


सम्मति से सयुकत धुनाव-क्षेत्रो के पक्ष मे थे और बैठक समाप्त कर दी । 


निष्कर्ष ((0॥०४आ०॥१४)--संविधान के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में सविधान- 
निर्माताओं द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से यह नितान्‍्त- स्पष्ट है कि सविधानि-निर्माता सिद्धान्त- 
यादिता के स्थान पर व्यावहारिकता से प्रेरित थे । सविधान निर्माण के प्रत्येक पहलू पर विभिन्‍न 
भत्त और हृष्टिकोण प्रकट किये गये तथा बाद-विवाद भे विभिन्‍न प्रवत्तियों का उदघाटन हुआ । 
सविधात सभा में अधिकाश निर्णय यथासम्भव सामान्य राय से लिये जाने की कोशिश की गयी। 


कि 
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रजनी कोठारी लिखते हैं कि “इन दृष्टिकोणों से पता चलता है कि नये राष्ट्र की संस्थाओं का 
ढाँचा तैयार करते समय किस प्रकार निर्णय लिये गये | यह सविधान भारत के भविष्य की 
भाधघारशिलावत्‌ था और इसकी रचना में नेताओं ने पुराने और नये विचारों में अधिद-से-अधिक 
सामंजस्य लाने का प्रयत्त किया । 
सविधान जिस रूप में तैयार किया गया वह एक राजनीतिक दस्तावेज था। यद्यपि इसमे 
सयाजवादी व्यवस्था कायम करने का दावा नही किया गया था किन्तु सामान्य वयस्क मताधिकार, 
नागरिको के लिए राजनीतिक अधिकारो की गारण्टी एवं विभाजित देश की एकता को मजबूत 
रखने की व्यवस्था अवश्य की गयी । सघीय ढाँचे मे मजबूत केन्द्रीय प्रशासन, मौलिक अधिकार 
एवं उनके सुकावले भे राज्य के नोति निर्देशक सिद्धास्त, मजबूत एवं केन्द्रित नोकरशाही सहित 
वयस्क मताधिकार एवं निर्वाचन पर आधारित ससदीय प्रणाली, न्यायिक पुनरीक्षण तथा सोवियत 
प्रकार का केन्द्रीय आयोजन आदि बातो की व्यवस्ण सविधान मे की गयी थी । एक ऐसे पघर्म- 
निरपेक्ष राज्य की व्यवस्था की गयी जिसमे भाषायी एव धामिक अल्पसख्यकों को सरक्षण प्रदान 
किया गया । अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के लोगो की उन्नति के लिए भी प्रावधान किया 
गया जो आबादी के अनुपात मे 20 प्रतिशत होते हुए भी उत्पादन के साधनों से बंचित हैं एवं अपने 
श्रम को ऐसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मे बेचने के लिए विवश है जो पूर्णतः विकसित नहीं है । 
संविधान मे ससद्‌ को ऐसे सामान्य एवं संवैधानिक विधान पारित करने की भी शव्तियाँ दी गयी 
जिनके द्वारा सस्थागत एवं रचनात्मक सामाजिक-आधिक परिवतंत सम्भव हो सके । यह भिन्‍न 
बात है कि 950 के वाद विभिन्‍न परस्पर विरोधी वर्गों के बीच, संसद और न्यायपालिकां के 
बीच अथवा मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक सिद्धान्ती के बीच पैदा हुए सघर्षों का समाधान केसे 
किया गया । यद्यपि सविधान मे 63 वार सशोधन किये जा घुके है फिर भी कुल मिलाकर यह 
संविधान सफल रहा है । इस सविधान के अन्तर्गत देश मे नौ बार आम चुनाव हो धुके हैं। 
संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने निम्नलिखित शब्दों में सक्षिप्त रूप से यह बताया 
कि संविधान की क्‍या सीमाएँं हैं, “26 जनवरी, 950 से हम ऐसा जीवन आरम्भ करने जा रहे 
हैं जिसमे अन्तविरोध होगे | हमे राजनीतिक समानता प्राप्त हो जायेगी किन्तु सामाजिक तथा 
आधिक अधिकारो की बसमानता कायम रहेगी । राजनीतिक क्षेत्र मे हम यह सिद्धान्त स्वीकार 
करने जा रहे है कि एक व्यवित का एक मत होगा जिसका एफ ही मुल्य होगा। किन्तु अपने 
सामाजिक तथा आर्थिक ढाँचे के रहते सामाजिक तथा आर्थिक विषग्रों के विषय में हम मूल्यों की 
प्रति व्यक्ति समानता नही ला पायेगे ** *। हमे इस अन्तव्रोध फो यथाशीघ्र समाप्त करना 
ग्ैगा अन्यथा जो लोग असमानता को सह रहे है वह राजनीतिक जनतस्त्र के उस ढाँचे को ध्वस्त 
कर देंगे जिसका निर्माण इस समा ने इतने परिश्रम से फ़िया है |”! 
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हमारी शासन-व्यवस्था का संचालन हमारे संविधान के अनुसार ही “होता है । सविधान 
शासन-व्यवस्था को आधार प्रदान करता है । संविधान राजनीतिक व्यवस्था का खाका मात्र न 
होकर राष्ट्र की जनता की आस्थाओ एवं मान्यताओ की अभिव्यक्ति करता है । संविधान पदो का 
विन्यास मात्र ही नही होता वरन्‌ जीवन की एक शैली है। हमारे संविधान-निर्माताओ का ध्येय 
ऐसे व्यावहारिक संविधान का निर्माण करना था जिसे भारत की विशिष्ट परिस्थितियों एवं संकट 
की घडियो मे भी चलाया जा सके । संविधान सभा मे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० अम्बेडकर 
मे स्पष्ठत स्वीकार किया था कि “हमारे संविधान मे यदि नवीन बात हो सकती है, तो यही 
कि उसके द्वारा पुराने प्रचलित संविधान की गलतियों को दूर कर दिया जाये और उसे देश की 
आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला जाये | उधार लेने मे किसी तरह की साहित्यिक चोरी नही है । 
शासन और विधान के बुनियादी सिद्धान्तो के बारे मे किसी का कोई एकाधिकार नही होता ।” 

सविधान-निर्माताओ को इस बात का अहसास था कि वे भारत जैसे विशाल और वंविध्यता- 
पूर्ण देश के लिए एक ऐसा विधान बना रहे थे जो न केवल सामयिक समस्याओं और सकटो के 
भेवर में से राष्ट्र की नौका को सफलतापूर्वक खे सके वरन्‌ युग-युग तक देश का दिशासूचक बना 
रहे । यह तभी सम्भव था जबकि संविधान की आत्मा और व्यावहारिकता, निजी सास्कृतिक 
धरोहर एवं परदेशी अनुभवों का वह श्रेष्ठ समन्वय बन पड़े । 


भारतीय संविधान के स्रोत 


(50परटछ5 0४ पप्मए गण #& ७ 20घद7प7एप्र7प09) 

सविधान-निर्माता अनेक स्थानों से सविधान निर्माण के लिए विपय-वस्तु का सकलन करते 
हैं । सविधान सभा द्वारा निभित लिखित दस्तावेज ही सविधान नही होता । संविधान की विचार- 
धारा, मान्यताएँ एवं दर्शन को कही-न-कही से प्रेरणा अवश्य मिलती हैं। सविधान निर्मित शासन- 
तन्‍्त्र का आघार भी किसी-त-किसी अन्य तन्‍त्र से स्फूर्ति ग्रहण करता है। यह वात सच है कि 
ब्रिटिश हुकूमत समाप्त होने के वाद 26 जनवरी, 950 को भारत का जो नया सविधान लागू 
किया गया वह विभिन्‍त देशी-विदेशी प्रभावों से मुक्त है। नवीन सर्वैधानिक ढाँचा ब्रिटिशकालीन 
शासन-व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण विरासत थी । अनेक बिरासतो ने देश के नवीन संविधान निर्माण 
को दिशा दी थी। विदेशी संविधानो की अमेक अच्छी बाते संविधान-निर्माताओ ले ग्राह्म कर ली 
तथा एक सुन्दरतम सवंधानिक आलेख का निर्माण किया | 2 

भारतीय सविधान के मुख्य स्रोत इस प्रकार है : 

() भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज (079 एणाह्ञापत॑ंणा)--भारत का संविधान 
संविधान-निर्मात्री. सभा द्वारा विमित लिखित आलेख हैं । इसमे 395 अनुच्छेद और 0 अनुसूचियाँ 
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हैं। इस सविधान को स्वरूप की दृष्टि से विश्व का सबसे बडा सविधान कहा जा सकता है 
क्योकि इसमे लगभग 22 भाग और 400 पृष्ठ है। हमारे सविधान मे केवल केन्द्रीय शासन के 
विभिन्‍न अगो के संगठन तथा कार्यो का ही वर्णन नही किया गया बल्कि अवयवी एककों जर्थातु 
राज्यों के संगठन का भी विस्तार से उल्लेख किया गया है। भारतीय सविधान-निर्माता देश को 
एक सूत्र मे बाँधने के लिए सारे देश के लिए एक ही सविधान देना चाहते थे। यही कारण है कि 
हमारे सविधान के मूलभूत दस्तावेज मे ऐसी बहुत-सी बातो का समावेश कर दिया गया जो 
साधारणत: सामान्य विधि-निर्माण के लिए छोड दी जाती है, जैसे--वित्त , सम्पत्ति, सविदाएँ, भारत 
राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार-वाणिज्य, संघ और राज्यो के अंधीन सेवाएँ, राजभाषां, आदि । 

2 संविधान 'के 'वाद-विवाद-"(एकज्राएशाए है55४ा॥०५ 7000905)--भारतीय सविधान 
को समझने के लिए सविधान सभा की “डिबेटस' का गम्भीर पारायण अनिवारयें है। सविधान सभा 
के वाद-विवाद प्रतिवेदन के अध्ययन मे सविधान-निर्माताओ के ध्येयो-एवं इच्छाओ का बोध होता 
है । सविधान सभा की कार्यवाही एवं -बाद-विवाद काफी-विस्तृत है और उनके सूद्षम, अध्ययन से 
सविधान मे प्रयुक्त शब्दावली का*“स्पष्ट भाव निकाला ,जा सकता है। “गॉलकनाथ बनाम पंजाब 
राज्य' के विवाद मे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान, के वाद-विवाद का पर्याप्त लाभ 
, उठाया ताकि अनुच्छेद 73 और 2 की समुचित व्याख्या की जा सके,। - 

3 पुराने संवंधानिक अधिनियम (00 (०ाह्वाएाणा4:७८७४)--नारमसन-डी० पामर के 
अनुसार, “यह एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक तथ्य है कि भारत के प्रशासन के प्रति ब्रिटेन का विशाल 
वैधानिक योगदान, जिसकी व्यापक निन्‍दा हुई थी और पारित होते समय भारतीयों ने जिसको 
अधिकांग अस्वीकार कर दिया था, पन्द्रह वर्ष उपरान्त स्वाधीन भारत द्वारा इतना अधिक स्वीकार 
किया गया ।” हमारे सविधान पर संवैधानिक कानूनों जैसे---]858, 892, 909, 99 तथा 
935 का अत्यधिक प्रभाव है । सविधान मे अनेक बाते इन सर्वधानिक अधिनियमो 'से ले ली गयी 
हैं । सच मे भारत का वर्तमान सविधान एक ,बहुत बडे अंश “तक 935 के भारत शासन 
अधिनियम पर आधारित है और उस नियम के, अधिकाश उपबन्ध न्यूनतम आवश्यक सशोधनो के 
साथ संविधान मे सम्मिलित कर लिये गये है। यहाँ तक़ कि सविधान के आकार, उसकी विपय- 
सूची, आदि पर इस अधिनियम की गहरी छाप है। अधिनियम की लगभग 200 .धाराएँ बहुत कुछ 
अक्षरण' या वाक्य रचना मे साधारण परिवर्तत करके नये सविधान मे ली गयी हे। उदाहरणार्थ, 
नये सविधान की 256वी धारा और 935 के ऐक्ट की 26वी धारा में कोई विशेष अन्तर नहीं 
है । इन धाराओ द्वारा केन्द्र सज्यो को उचित निर्देशन देने का,अधिकार' रखता है | नये सविधान 
की 352 एवं 353वी धाराएँ, जिनका राष्ट्रपति की सकटकालीनः घोपणा से' सम्बन्ध है, वाक्य रचना 
की. दृष्टि से अधिनियम की धारा 03 से बहुत कुछ मिलती है | डॉ० पी० देशसुख के शब्दों मे, 
“संविधान 3935 का भारत सरकार अधिनियम ही है । सिर्फ वयस्क मताधिकार को'जोड'दिया 
गया है ।” डॉ० अम्बेडकर ने भी 'कहा था कि “मै इस बात मे किसी प्रकार' की लज्जा अनुभव 
नही करता कि हमने नवीन सविधान का! निर्माण करते-रामय “अधिनियम ,की: बहुत-सी बातों को 
अपनाया है । किसी भी अच्छी बात को अपनाने में संकोच नही होना चाहिए ।” 

4. संविधियाँ, अध्यादेश, निघम-विनियम, 'आदेश/ आदि (87ए९5,- 00॥ध0०४, रिए/९६, 
(0०9०5, ०४० )--सविधान के मूल प्रलेख के अतिरिक्‍त सविधियाँ, अध्यादेश, नियम-विनियम, 
आदेश, आदि भी हमारे संविधान के कानूनी-तत्व है । सविधियाँ, केन्द्रीय/ और राज्य विधानमण्डलो 
द्वारा बनायी जाती है। केन्द्रीय संसद ने अनेक कानुन बनाये हे जो. सविधान के अभिन्‍न भाग बन 
गये हैं । इन अधिनियमो मे भारतीय नागरिकता अधिनियम, 959, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 
950; राष्ट्रपति"एवं उपराष्ट्रपति -निर्वाचन - अधिनिग्नम, . 4952 ; अस्पृश्यता दण्ड 
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अधिनियम, .955 प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त, संसद को अपत्ते कार्य-संचालन एवं कायंप्रणाली हेतु 
नियम बनाने की भी शक्ति प्राप्त है । 

अधिकांश नियम और आदेश तथा विभिन्‍त प्रकार के अध्यादेश केन्द्रीय और राज्य-कार्य- 
पालिकाओं द्वारा बनाये जाते है। सविधान द्वारा राष्ट्रपति को नियम तथा विनियम बनाने को 
णक्ति प्रदान की गयी है। राष्ट्रपति केन्द्रीय सरकार के कार्यों तथा शास॒न्न सम्बन्धी विधियों के 
संचालन के लिए नियम बनाता,है। यदि ससद एवं राज्य विधानमण्डल की बैठक नही हो रही 
हो, तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है । संसद तथा राज्य 
विधानसभा की स्वीकृति से ये अध्यादेश बाद मे -विधि का रूप ग्रहण कर सकते है। इस , प्रकार 
संविधियों के साथ-साथ अध्यादेश भी भारतीय सविधान के अभिन्‍त अग है । 

5. संवेधानिक संशोधन (0णाईरणाणा्। &7रथाएथा5)--सन्‌ 950 से अब तक 
भारतीय सविधान मे 63 संशोधन हो चुके हैं और वे सब भारतीय संधिधान,के अभिन्‍न स्रोत है । 
इन संवधानिक सशोधनों से सविधान की बुत्तियादी घारणा और स्वरूप मे अन्तर आया है। 
उदाहरणा थे, सविधान के प्रथम, चतुर्थ, सत्रहवें, पच्चीसवे, छब्बीसवे, उन्तीसवें ओर चोवालीसवे 
सशोधनो द्वारा सम्पत्ति के अधिकार ,में आधारभूत अन्तर आया है और अब सम्पत्ति का अधिकार 
एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है। चोबीसर्व संविधान संज़ौधनउद्घारा “>ससद को संविधान के 
फिसी भी उपवबस्ध में सशोधन करने का अधिकार प्राप्त हो ग़या है, जबकि सर्वोच्च न्याग्रालय ने 
ग़ोलकनाथ के विवाद में ससद के इस अधिकार को सीमित कर दिया था। इस सविधान संशोधनो 
द्वारा हमारा सविधान आथिक और सामाजिक न्याय का महत्त्वपूर्ण दस्तावेज,बन गया है। आज 
ससद संविधान सशोधन द्वारा हमारे राजनीतिक-सामाजिक जीवत का पथ प्रशस्त कर रही है । 
आज हम सचमुच सविधान के शान्तिमय माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तेन लाने भे और एक 
नूतन, स्यायमय समाज का निर्माण करने भे लगे हुए हैं । | 

6 विश्व के अन्य सबविधानो का प्रभाव (8ण70जशा।ए गिणा ह_6 एगरणिणा ण॑ गतीश' 
(०एा॥०४४)---यह्‌ बात तो निविवाद रूप में स्वीकार करनी ही पड़ेगी-कि हमारे संविधान; पर 
विदेशी विचारधारामो एव शासन-विधानों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। हमारे सविधान- 
निर्माता तो समस्त ज्ञात, शासन-विधानो के कार्यकारण से प्राप्त अनुभव-अपने सविधान मे सजोना 
चाहते थे । इसी कारण हमारा संविधान विदेशी संविधानो की आदर्श व्यवस्थाओ का अपूव सग्रह 
बन गया है । सर्वप्रथम ब्रिटिश संविधान ने हमारे सवेधानिक्‌ं कलेवर का निर्माण.किया है। हमने 
ब्रिटिश आदर्श की ससढीय शासन-प्रणाली अपनायी है, जिसके अन्तर्गत मन्त्रिमण्डल सामुहिक रूप से 
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है तथा राष्ट्रपति ब्रिटिश सम्राट की भाँति ग्रौपचारिक प्रधान ही है । 
ब्रिटिश संसद की भाँति हमारी लोकसभा देश की राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बना दी गयी 
है । हमारी ससद एवं विधानमण्डलो के प्रक्रिया, नियमो और|परिपाटियों का निधरिण भी ब्रिटिश 
नमूने पर ही किया गया है । जब तक हमारे यहाँ ससदीय विशेषाधिकारो का सहिताकरण नही 
किया जाता तब तक हमारे ससद सदस्यो को वे ही विशेषाप्चिकार और उन्समुक्तियाँ मिल्नेंगी जो 
ब्रिटिण ससद के ,लोकसदन तथा ,इनके सदस्यों को प्राप्त.हैं। अमरीकी संविधान के बुनियादी 
सिद्धान्तों का प्रभाव भी हमारे सविधान पर द्रष्टव्य है। सघात्मक शासन-व्यवस्था, मौलिक 
अधिकारो का अध्याय, स्वतन्त्र और निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुननिरीक्षण का 
सिद्धान्त असन्दिर रूप से अमरीकी सर्वधानिक आदण्ण पर ही अपनाये गये हैं। फ्रांसीसी संविधान 
की मिसाल पर हमारे नये स्वतन्त्र लोकतन्त्र को गणतन्त्र बनाया गया, अन्य संघो की भाँति हमारे 
संविधान द्वारा भी सघ ओर राज्यो के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है, संविधान के इस -- 
बग्म का निर्माण कुनाडा के संघ की प्रेरणा पर आधारित है। परन्तु हमारे सविधांन मे एक झमवर्ती 
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सूची और जोड दी गयी है, जो आस्ट्रेलिया के सविधान की देन कही जा सकती है । आयरलैण्ट के 
सविधान से ही हमारे सविधान-निर्माताओ ने राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्तों की प्रेरणा ली है । 
व्याय का समान सरक्षण' का क्षेत्र परिभाषित करते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या उस 
विपय पर अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या से मेल खाती है। उस प्रकार कभी-कभी 
विदेशी न्यायालयों के निर्णय भी हमारे न्यायालयों का मार्ग निर्देशन करते हैं 
7 न्यायिक निर्णय (उएतंठाव! 00०0%/05)--भारतीय सबविधान का एक प्रमुख स्रोत वे 
न्यायिक निर्णय है जो न्यायाधीशों ने समय-समग्र पर दिये 2। न्याग्राधीण सर्वधानिक कानून की 
व्याख्या करते है और उनके निर्णय तब तक प्रभावी रहते हैं जब तक फि न्यायपालिका स्त्रय के द्वारा 
इस सम्बन्ध में कोई अन्य निर्णय न दे दे । भारत के सर्वोच्च स्यायालय जौर विशिन्न उच्च न्यायालयों 
द्वारा ऐसे अनेक न्‍्यासिक निर्णय दिये गये है जो हमारे देश के कानून बग उसी प्रकार महत्त्वपूर्ण भाग 
है जिस प्रकार कि सविधान के विभिन्‍न अनुच्छेद । उदाहरणार्थ, 'गोपालन 'बनाम मद्रास राक्य' के 
मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवितगत स्वत्तन्वता का सत्र परिभाषित किया है | चिल्तामनराव 
के मुकदमे में अनुच्छेद 9 मे उल्लेखित उचित सीमाओं की व्याख्या की गयी है। आत्माराम के 
मुकदमे में निवारक निरोध अधिनियम मे नजरबन्द व्यकित को प्राप्त सुरक्षाओं फ्री व्याख्या की गयी है। 
$ प्रथाएँ एवं अधिसमय ((श६४णा5 ज्ञात (णाश्था।075)--सर्विधान के अलिखित भाग 
के रूप में प्रथाओ, अभिसमयों था परम्पराओ फा विशिष्ट महत्त्व होता है। यद्यपि भारतीय 
संविधान लिखित है तथापि इसमें अनेक परम्पराएँ विकसित हो गयी है । कुछ महत्वपूर्ण परम्पराएँ 
इस प्रकार है--प्रथम, सविधान के अनुमार कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित है परल्तु 
परम्परा यह है कि वह मन्त्रिमण्डल के परामर्शानुसार ही बार्य करता है । द्वितीय, राष्ट्रपति लोक- 
सभा को भग करता है विन्तु ऐसा वह प्रधानमन्त्री की सलाह से ही करेगा । तुतीय, प्रधानमन्त्री की 
नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है किन्तु परम्परानुसार राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमन्त्री 
नियुक्‍त करता है जो लोकसभा मे बहुमत दल का नेता होता है । चहुय॑, राज्य में राज्यपालो को 
नियुक्ति के सम्बन्ध में यह परम्परा विकसित हुई है ति सम्बन्धित राज्य के मुख्यमन्त्री से परामर्श 
लिया जाये । पंचम, देश मे ससदात्मक णासन-प्रणाली फा विकास पूर्ण रुप से प्रथागत ही हुआ है । 
9. सर्वेधानिक टीकाएँ एवं सविधान विशेषज्ञों के विचार (ए०्शाधशशाणगि|०४ ०) ॥0 
(एणाह्रञापाणा जात श्र एज वीर एगाशापांणाव। ४४एथा5)--भा रतीय संविधान का एक 
अन्य महत्त्वपूर्ण स्रोत भारतीय स्वैधानिक कानून पर लिखी गयी टीकाएँ और प्रन्थ है। इन 
टीकाओ और ग्रन्थों मे डी० डी० बयु द्वारा लिखित “कमेण्ट्री आन दि कान्स्टीट्यूजन ऑफ इण्डिया, 
सलेडहिन की 'दि रिपव्लिक ऑफ उण्डिया', एलेक्जेण्ड्रेविच की कान्स्टीट्यूगनल डेवलपमेण्ट इस 
इण्डिया, जैनिग्स की 'सम करेक्टरिस्टिवस ऑफ दि फान्स्टीद्यूणन ऑफ इण्डिया', कौल एव 
शकध्चर की “प्रेक्टिस एण्ड प्रोसीजर ऑफ पालियामेण्ट', इत्यादि प्रमुख है। सर्वधानिक कानून ने 
विशेषज्ञों मे एन० ए० पालकीवाला, सिरवई, नोरेन डे, लक्ष्मीमलल सिघधवी, अशोककुमार सेन, 
एच० आर० गोखले, इत्यादि द्वारा समय-समय पर व्यवत विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं । 
इसके अतिरिक्त, डायसी की 'ला ऑफ दि कान्‍्स्टीट्यूशन' जैसी पुस्तकों से भी भारतीय संविधान 
के सूद्षम पहलुओं पर प्रकाश पडता है | 
संक्षेप में, हमारे संविधान के निर्माताओं ने कभी यह दावा नहीं किया था कि वे कोर्ट 
मौलिक अद्भूत सविधान खोज निकालेगरे । वे तो अच्छा और, काम-चलाऊ संविधान ही बनाना 
चाहते थे। वे इस लथ्ष्य मे काफी सफल हुए है। यह आरोप कि हमारा सविधान अच्च देशों के 
सविधानों का अन्धानुकरण है, सविधान के आशिक अध्ययन पर आधारित है| एाँ० अम्बेउकर के 
शब्दों मे, “अब यह“सविधान पूर्णतया व्यवह्मरजनक है””“””यद नवीन सविधान के अन्तर्गत 
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कुछ अुटियाँ हो तो उनका कारण यह नही होगा कि हमारा सविधान खराब है, वरन्‌ हमे यह 
के मान भाव दुष्ट है । 

का है बे हे कि जार न के अत्यन्त अल्प आरवधानो पर ही भारतीय इतिहास और 
सस्कृति की छाप झलकती है । फिर भी, भारतीयता और गाधीवाद की भावना हे 200 4238 मे 
य्रथोचित स्थान दिया गया है | हमने शासन की लोकतान्त्रिक पद्धति को अपनाया है जि रे रे 
अभारतीय नही कहा जा सकता | प्राचीन भारत मे गणराज्यो एवं जनपदों के अनेक कक 
इतिहास मे मिलते है । धारमिक सहिष्णुता की भावना हमारे इतिहास 33 थाती रही है न 
मौलिक अधिकारो के अध्याय मे समाविष्ट किया गया है। महात्मा ग्राधी के कतिपय महत्त्वपूर्ण 
आदर्शों जैसे--मथनिषेध, गौवधनिषेध, विकेन्द्रित आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था, कुटीर उद्योगो 
और स्वशासित ग्राम्य व्यवस्था (पचायती राज्य) को भी विधान मे स्थान दिया गया है । अत. विदेशी 
सविधानो की व्यवस्थाओ को अपनाने के उपरान्त भी हमारा सविधान बहुत अधिक भारतीय 
कक ह भारतीय संविधान की विशेषताएं 
(8७.फप' ए2&पएर88 07 पर्तडत4र 202पपरपापपर00) 

भारतीय सविधान का स्वरूप किसी विदेशी सविधान का अनुकरण मात्र न होकर अपने 
में एक अनुपम और नवीन प्रयोग है । इसकी प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है * ऐ 

(!) लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान (20४70 88820 णा 90फप्रॉबा 
80ए»शट्टा/५)--भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुत्ता पर आधारित सविधान हैं अर्थात्‌ यह 
भारतीय जनता द्वारा निभित सविधान है और इस सविधान द्वारा अन्तिम शक्ति भारतीय जनता 
को ही प्रदान की गयी है । सविधान की भ्रस्तावना मे कहा गयो है, “हम भारत के लोग"“ - हृढ़ 
संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा से आज दिनांक 26 नवम्बर, 949 ई० को एतद्‌ द्वारा, 
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमवित करते है”? ु | 

(2) निर्मित, लिखित ओर सर्वाधिक व्यापक संविधान (शाइल००, जाला शात ४०5४ 
(णाफाशाशाशए७ (00४वएणा0)--भारत मे सविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष 
सविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस सविधान की अधिकाश वातें लिखित रूप मे है । 
इस हृष्टि से यह ब्रिटिश सविधान के विपरीत और अमरीकी सविधान की भांति एक निर्मित और 
लिखित सविधान है । इसके अतिरिक्त, डॉ० आइवर जेनिग्ज के शब्दो में, “भारतीय संविधान 
विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है ।”2 भारत के सविधान में 395 अनुच्छेद, 0 अनुसूची 
ओर 4 परिशिष्ट है, जबकि अमरीका के सविधान में केवल ?, कनाडा के संविधान में 47, 
आस्ट्रेलिग्रा के संविधान मे 28 और दक्षिण 'अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद ही है। 
42वें संवेधानिक सशोधन से तो भारतीय सविधान की व्यापकता में और वृद्धि हो गयी है। इस 
स्वेधातिक सशोधन के द्वारा सविधान मे ] नवीन अनुच्छेद और दो नवीन भाग (भाग चौथा 'ब! 
और चौदह॒वाँ 'अ') जोडे गये है । ' 

सविधान इतना व्यापक क्यो ?--स्वरूप को दृष्टि से भारत का तविधान ससार का सबसे 
बडा संविधान है भारतीय संविधान के इतना बडा प्रलेख होने के अनेक कारण है * 

(!) भारतीय सविधान सघात्मक है और सघ तथा राज्यों 


के बीच सम्बन्धो का न॑ केवल 
सविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णत /किया गया है, वरन्‌ इकाइयो के प्रशासनिक ढाँचे का भी _ 
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वर्णन किया गया है। (2) संविधान में मौलिक अधिकारों और विभिन्‍न परिस्थितियों में उन पर 
लगाये जाने वाले प्रतिबन्धो की व्यवस्था के कारण सविधान के भाकारं॑ मे वृद्धि हो गयी है । इसके 
अतिरिक्त; संविधान मे “राज्य की नीति के विदेशक तत्त्वों' का भी पृथक्‌ अध्याय रखा गया है । 
(3) सँविधान-निर्माताओ ने संविधान मे अल्पसंख्यको और आग्ल भारतीयो, अनुसूचित जातियो व 
जनजाति क्षेत्रो से सम्बन्धित विशेष वंगों के हितो की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्थां करना आव- 
श्यक समझा और संविधान के ]6वे भाग मे इन वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गयी है । 
(4) नवजात प्रजातन्त्र के लिए संकट रूप मे उत्पन्त होने वाली विशेष परिस्थितियों को सामना 
करने के लिए सविधान के 8वें भांग मे सेकटकालीन प्रावधानों से सम्बन्धित 9 अनुच्छेदों को 
स्थान दिया गया है । (5) संविधान की व्यापकता का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारतीय 
संविधान में न केवल मूल सिद्धान्तो का वर्णन, वरत्‌ प्रशासनिक प्रवन्धो का भी विस्तृत वर्णन 
किया गया है। श्री निवासन के शब्दो में, “भारतीय संविधान' फेवल एक संविधान नहीं है बरन्‌ 
देश की सर्वेधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्त्वपूर्ण पहलुओं से सम्बन्धित एक विस्तृत वैज्ञा- 
निक संहिता भी है ।”! संविधान में नागरिकता, राष्ट्रीय भाषा और क्षेत्रीय भाषाएँ, चुनाव, लोक 
सेवाएँ, संविदा और अभियोग व भारतीय क्षेत्र मे व्यापक और पारस्परिक व्यवहार आदि से 
सम्बन्धित व्यवस्थाएँ भी की गयी है । वस्तुतः भारत में परिस्थितियों की जदिलता और तुलना- 
त्मक दृष्टि से भारतीय जनते की राजनीजिक अपरिपंक्तता के कारण संविधान-निर्माताओ ने 
विस्तार की बातों को परंम्पराओ या भागे आने वाली संसद पर छोडने की अपेक्षा स्वयं ही उनके 
सम्बन्ध मे व्यवस्था कर लेना उचित समझा । श्री हरिविष्णु कासथ ने तो सविधान सभा मे कहा था 
कि “हमें इसे बात का गर्व है फि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाल सविधान है ।? 
(3) संस्पूर्ण प्रधुत्व-सस्पल्न, लोकतान्निक गणराज्य (90एथर्लेड्ठा, ,ऐथा०एशशा० 
700०००॥०)--सरविंधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भारत एक सस्पूर्ण प्रभुत्व- 
सम्पग्त लोकतन्व्रात्मक गणराज्य है । त 
सम्पूर्ण प्रभुत्व-सस्प्न--सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पत्न का अर्थ यह है कि आन्तरिक या बाहरी हृष्टि 
से भारत पर किसी विदेशी सत्ता का,अधिकार नहीं है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अपनी 
इच्छांनुसार आचरण कर सकता है और वह॒किसी भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते या सन्धि को मानने 
के लिए बाध्य नही । भारत के सविधान मे किसी भी स्थान पर ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नही किया 
गया है । * । 
लोक्षत्तन्त्रात्मक राज्य--भारत एक लोकतन्‍त्रात्मक राज्य है अर्थात्‌ भारत में राजसत्ता 
जनता में निहित है । जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा, जो जनता के 
स्वामी ने होकर सेवक होगे । 
भारत एक गणराज्य है--ब्रिटेन जैसे विश्व के कुछ ऐसे लोकतस्त्रात्मक राज्य है; जहाँ 
राज्य का प्रधान वंशानुगत राजा होता है । लेकिन भारत एक लोकतलन्‍्वात्मक राज्य होने के साथ- 
साथ एक गणराज्य है। भारतीय राज्य का गणतस्त्रात्मक स्वरूप इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत 
राज्य का सं्वोच्च अधिकारी वंशक्रमानुगत राजा तन होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित राष्ट्रपति है। - 
एक ओर तो भारत ने गणतन्त्रीयः रूप स्वीकार' किया, किन्तु इसके साथ ही 6 मई, 
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949 को भारत दी संविधान सभा ने यह मान लिया कि भारत, ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल का सदस्य 
बना रहे । राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के कारण अनेक व्यक्तियों का मत है कि वयोकि राप्ट्रमण्डल, 
के सदस्य राज्यों द्वारा ब्रिटिश सम्राट को अपने प्रधान के रूप मे स्वीकार किया जाना है, अतः 
भारत न तो सर्वप्रशुत्व-सम्पन्त राज्य है और न ही गणतन्त्र है.। कर 


वास्तव मे, उपयुक्त विचार उचित नही है । इसका कारण “यह है कि राष्ट्रमण्डल एक 
लचीला संगठन है और जिस समयय॑“भारत को राष्ट्रमण्डल की 'सदस्यता प्रदान की गयी, उसी समय 
राष्ट्रमडलीय सम्मेलन में यह स्वीकार किया 'गया था कि राणष्ड्रमण्डल मे भारत की स्थिति वैधा- / 
निक रूप मे अन्य उपनिवेणो 'की 'उपेक्षा कुछ अलग है । वास्तव मे, भारत राज्य की प्रभुत्व-सम्पन्तता ' 
या उसका गणतन्‍्त्रात्मक रूप उसकी राष्ट्रमण्डल की सदस्यता-से अप्रभावित है । श्री एम० रामास्वामी 
के शब्दों मे, “सम्राट राष्ट्रमण्डल का प्रधान अवश्य है किन्तु यह प्रधान पद केवल क्षौपचारिक है * 
और इसका सर्वधानिक महत्त्व प्राय. बिल्कुल नहीं है । हि 


इस प्रकार राष्ट्रमण्डल का सदस्य होते हुए भी भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्बरात्मक 
गणराज्य है । 


(4) समाजवादी राज्य (50०2 &4०)--सविधान, सभा, मे इस बात पर पर्याप्त 
वाद-विवाद हुआ था कि भारत के द्वारा समाज़वाद को राज्य दर्शन के रूप मे स्वीकार किया 
जाय अथवा नही । अन्त में यही सोचा गया था कि किसी एक विशेष दर्शन को स्वीकार करने से 
नवीन विवादों को जन्म मिलेगा । लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत रहे है कि भारत के 
लिए समाजवाद का मार्ग ही उपयुक्त हो सकता है । इस सामान्य भावना को स्वीकार करते हुए ही 
42वें सर्वेधानिक सशोधन द्वारा प्रस्तावना मे भारत क़ो समाजवादी राज्य' घोषित किया गया है। 


वस्तुत. प्रस्तावना मे भारत को “समाजवादी राज्यः घोषित करने से ,वस्तुस्थिति मे कोई 
विशेष परिवर्तन नही आया है.॥ भ्रथम, प्रस्तावना को न्याय योग्य! स्थिति प्राप्त नही है । द्वितीय, 
समाज़वाद शब्द अपने आप में बहुत अधिक अस्पष्ट है।। भारत क़े द्वारा अपनी /विशेष परिस्थितियों 
के आधार पर ही समराजब्राद को अपनाया जायगा'और ,भारतीय समाजवाद अन्य/अधिक परिचित 
समाज़वादो से अपने आप ,मे “भिन्न होगा ।! 


(5) धर्म॑निरपेक्ष राज्य (5००70 $४6०)--भारतीय सविधान के धर्म स्वतन्त्रता सम्बन्धी 
उधवन्ध धर्मनिरपेक्ष अथवा असाम्प्रदायिक “राज्य की आधारशिला है। 42वें सविधानं सशोधन 
द्वारा प्रस्तावना मे अब स्पप्ट रूप'से “धमंनिरपेक्ष राज्य' घोषित 'किया गया है । रे 

धर्मेनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य यह है कि राज्य की 'हृष्टि मे सभी धर्म समान है और राज्य 
के द्वारा विभिन्‍न धर्मावलम्बियों में कोई भेदभाव नही किया जायगा ।* श्री एम० सौ० सीतलवाड' 
का कहना है कि पश्चिम की उद्ारवादी प्रजातान्त्रिक परम्परा के अनुसार धमंनिरपेक्ष राज्य धर्म के 
विरुद्ध नही है, चरनु वह धामिक मामलो भे'तटस्थ 'है ५ डोनाल्‍ड ई० स्मिथ ([0080 छ 800) 
के अनुसार, “धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति के' नागरिक होने के नाते 
सम्बन्धित है, किसी घामिक भावना के आधार पर नहीं, जो सर्वधानिक 'रूप से किसी' धर्म से 
सम्बन्धित नहीं है, न किसी धर्म में हस्तक्षेप 'करता है न' उसका प्रचार, बल्कि सस्थाओ और 
व्यक्तियों को धामिक 'स्वतन्त्रता प्रदान करता हे !” श्री वेंकटरमन के' शब्दो मे, /'धमनिरपेक्ष राज्य 
न'धासिक है ओर न अधासिक और न'धर्मविरोधी परन्तु धामिक कार्यों ' और 'सिद्धान्तों से सर्वथा 
पृथक्‌ है ओर इस प्रकार धामिक 'मामलो मे 'पूर्णतया तटस्थ है ।”! धमनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी 
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नही होता और न ही धर्म के प्रति उदासीन ही रहता है, बरनु उसके दारा धामिकः गांगलों मे 
तटस्थता की नीति को अपनाया जाता है। 
यद्यपि मूल संविधान मे कही पर भी भारत को स्पप्टतया धर्म निरपेक्ष राज्य घोगित्त मही 
किया गया है, फिर भी ऐसी व्यवस्थाएँ की गयी है जिनके कारण धर्मनिरपेक्ष राज्य गा म्प 
प्राप्त हो जाता है। प्रस्तावना मे सभी नागरिकों को धर्म, विश्वास और पूजा की ग्वतन्तता दी 
गयी है । मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत यह कहा गया है कि राज्य धर्म, जाति, लिंग या उनमे से 
किसी के आधार पर अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नही करेगा । संविधान ने उपवन्धित किया है 
कि “सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को 
अन्तःकरण फी तथा धर्म के अबाध मानने, जाचरण तथा प्रचार करने की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी ।7 
सविधान ने धामिक अल्पमत्तो को आश्वासन दिया है कि वे अपनी भाषा सी रक्षा कर सर्वेगे और 
उन्हे अपनी इच्छा की शिक्षण सस्थाएँ संचालित करने का अधिकार होगा। प्रत्येक घामिक सम्प्रदाय ' 
अथवा उसके किसी विभाग को धामिक सस्थाओं की स्थापना और पोषण का, उनके प्रवस्ध करने 
का, चल और अचल सम्पत्ति के स्वामित्व त्तथा अर्जेम का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा । 
कुछ लेखको के द्वारा इस धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारत को धर्म विरोधी राज्य 
की सज्ञा दी गयी है, परन्तु वास्तविकता इसके विपरीत ही है । भारत एक धर्म विरोधी राज्य होने 
के स्थान पर मानवता के व्यापक सिद्धान्तो पर आधारित एक ऐसा वास्तविक नैतिक राज्य है 
जिसका उद्देश्य सदीर्ण घारमिक विवादों से दूर रहते हुए अपने सभी नागरिकों को राजनीतिक, 
सामाजिक और आधिक उन्नति वी ओर उन्मुख करना है| जो लोग धर्मनिस्पेक्षता को श्र्म विरोध 
की संज्ञा देते हैं, ये धर्मनिरपेक्षता को ठीक अर्थों मे नही समझ पाते । डॉ० अम्बेडकर ने हिन्दू कोड 
बिल' पर बोलते हुए ठीक कहा था कि “घमनिरपेक्ष राज्य फा अर्थ यह नहों है कि लोगो की 
भाषनाओ का स्याप्त ही नहीं क्रिया जायगा । इसका अर्थ केवल यह होगा कि ससद्‌ को जनता पर 
किसी विशेष धर्म को लादने की शवित नही होगी, सविधान हारा केवल यही नियन्चण लगाया गया 
है ।” डॉ० राधाकृष्णनु के शब्दों में, “भारत राज्य वास्तविक घामिफ राज्य है, जो सभी धर्मों के 
सार मानद धर्म में घिश्वास फरता है ।” वास्तव में, एक प्रगतिशील राज्य धर्मनिरपेक्षता की नीव॑ 
प्र ही खडा हो सकता है । भारत राज्य की एकता की रक्षा और प्रजातनन की सफलता भी धर्म- 
निरपेक्षता के इस आदर्श पर ही निर्भर है । * 
भारतीन सविधान द्वारा अपनायी गयी धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक निर्पेक्षता मही, वरव्‌ 
सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था को अपनाते हुए संविधान-निर्माताओं 
का उद्देश्य जहाँ एक ओर घामिक कट्टरता को निरुत्साहित करना रहा है, वहाँ उसबग उद्देश्य यह 
भी है कि व्यक्तियों को अपना धामिक जीवन व्यतीत करते हुए किन्ही अन्य घ॒र्मं के विरोध का 
अधिकार नही दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पुस्तक के अन्तर्गत किसी धर्म- 
प्रवर्तक की आलोचना की जाती है तो उस घर्म के अनुयाथियो की भावनाओं का सम्मान करते हुए 
इस प्रकार की पुस्तक को जब्त किया जा सकता है। 
भारतीय धर्मनिरपेक्षता का एक अन्य पक्ष यह है कि धर्मनिरपेक्षता या धामिक स्वतन्त्रता 
के नाम पर न तो किसी भी धमं के अनुयायियों को सावंजनिक हित, व्यवस्था और चैतिकता के 
विरुद्ध आचरण की छूट प्राप्त होती है और न ही उनके द्वारा धामिक स्थानों की सम्पत्ति का 
दुरुपयोग किया जा सकता है । यदि कोई धर्म या उसके सिद्धान्त, उसके अनुयाधियों या सार्वजनिक 
व्यवस्था के लिए हानिकारक है तो राज्य कानृत द्वारा ऐसे हानिकारक सिद्धान्तो या धामिक 
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व्यवहारी की मनाही कर सकता हे । यदि किसी धार्मिक स्थान की सम्पत्ति का धर्माधिकारियों 
हांरा दृर्पयोग किया जा रहा हो, तो राज्य इस सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकता है। धर्मनिरपेक्षता 
के होते हुए भारतीय णासन ने 'हिन्दू कोड बिल” के आधार पर हिन्दुओ के धामिक जीवन में सुधार 
किया है और भविष्य मे सुसलमानों के परम्परागत कानून में रंंशोधन करते हुए उनके सामाजिक 
जीवन को सुधारने का प्रयत्न किया जं। सकता है । 


(सास्प्रदायिकता और जातिवाद हमारी धर्मनिरपेक्षता के सार्ग की सबसे बड़ी बाधाएँ- है । 
वस्तुस्थिति यह है कि हमने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को तो अपना लिया हे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता 
अब तक भी हमारे सामाजिक जीवन का अंग नहीं बन पायी है । वास्तव सें, यही वह लक्ष्य है, जिसे 
प्राप्त करने के लिए हम सबको प्रयत्न करना है ॥”? 

(6) कठोरता और लचोलेपन का समन्वय ((णराएाणा56 9शचछ०शा किष्टाताए थ्षातं 
[७ध०9)--सशोधन प्रणाली के आधार पर सविधान दो प्रकार के होते है--कठोर सविधान 
तथा लचीला सविधान । लचीला सविधान उस सविधान को कहते है जिसमे साधारण कानून और 
सर्वेधानिक कानून मे कोई अन्तर नहीं किया जाता और सविधान में विधि निर्माण की साधारण 
प्रक्रि] के आधार पर सशोधन किया जा सकता है । इसके विपरीत, कठोर सविधान में सर्वधानिक 
सशोधन' के लिए साधारण कानुन निर्माण से भिन्न तथा जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। 

उपर्युक्त हृष्टि से भारतीय सविधान कठोर सविधानो की श्रेणी मे आता है क्योकि भार- 
तीय सविधान की अधिकाश धाराओं को सशोधित करने के लिए ससद के सदस्यों के बहुमत के 
अतिरिक्त उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की भी आवश्यकता होती है । अनुच्छेद 368 के 
अनुसार कुछ विषयो में सशोधन के लिए ससद के समस्त सदस्यो के बहुमत और उपस्थित सदस्यों 
के दी-तिहाई बहुमत के अतिरिक्त कम-से-कम- आधे राज्यों के विधानमण्डलो का अनुसमर्थन भी 
आवश्यक है, जैसे--राष्ट्रपत्ति के निर्वाचन की विधि, सघ और इकाइयो के बीच शक्ति विभाजन, 
राज्यों के ससद मे प्रतिनिधि, आदि । सशोधन की उपर्युक्त प्रणाली निश्चित रूप से कठोर है । 

लेकिन सविधान-निर्माताओ द्वारा पारिभापिक दृष्टि से एके कठोर सविधान का निर्माण 
किये जाने पर भी इस वात को ध्यान मे रखा गया कि तेजी से बदलती हुई परिस्थितियों के कारण _ 
भारतीय सविधान मे बहुत जल्दी ही किसी प्रकार के परिवर्ततन करने की आवश्यकता हो सकती 
है। ध्सलिए व्यावहारिक दृष्टि से भारतीय सविधान के सशोधन की पद्धति उतनी जटिल नही 
है, जितनी कि अमरीका या अन्य सघ राज्यो के सविधानों की सशोधन पद्धति । कुछ विषयो में तो , 
सविधान संसद के साधारण बहुमत से ही सशोधन हो जाता है । उदाहरणस्वरूप, नवीन राज्यों के 
निर्माण, वर्तमान राज्यो के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता के अर्थ परिवतंन आदि कार्य ससद 
साधारण बहुमत से कर सकती है । 

इस प्रकार भारतीय सविधान न तो ब्रिटिश संविधान की भाँति लचीला है और न अम- 
रीका सविधान की भाँति अत्यधिक कठोर । इस सम्बन्ध में भारतीय संविधान में मध्यम मार्ग को 
अपनाया गया है । इस पर प्रकाश डालते हुए पं० नेहरू ने सविधान सभा मे कहा था, “यद्यपि 
जहाँ तक सम्भव हो हम इस संविधान को एक ठोस और स्थायी सविधान का रूप देना चाहते 
है, संविधान मे कोई स्थायित्व नहों होता, उसमे लचीलापन होना ही चाहिए । यदि संविधान से 
सभी कुछ स्थायी ओर कठोर बना दिया जाय तो राष्ट्र का विकास रुक जायेगा, क्योकि राष्ट्र 
3. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मे नेहरू स्मारक भाषण माला' के अन्तगंत भारतीय 'धर्म- 
निरपेक्षता' पर डाँ० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के भाषण का अश । 

“:टाइस्स ऑफ इण्डिया, 9 अप्रैल, 7976। 
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जीवित विकासशील भ्राणियो का समृह है। किसी भी स्थिति मे हम अपने संविधान को इतना 
कठोर नहीं बनाना चाहते कि वह बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तित न हो सके ।” 

भारतीय संविधान मे पर्याप्त परिवर्ततशीलता है और अभी तक 'भारतीय संविधान में 63 
सर्वधानिक संझोधन हो चुके है । गा 

(7) संसवात्मक शासन-व्यवस्था (क्षा।क्षा/शांध्षा/ 5५#०॥)--भारतीय सविधान सभा 
में इस प्रश्न पर विस्तृत विचार-विनिमय हुआ था कि भारतीय लोकतन्त्र मे किस प्रकार की 
शासन 'प्रणाली अपनायी जाये--अध्यक्षीय शासन प्रणाली या ससदीय शासन प्रणाली । भारत के 
लोगो को !99 और 935 के भारतीय शासन अधिनियमो के अन्तर्गत ससदीय शासन का 
अनुभव था और फिर अध्यक्षीय शासन प्रणाली मे इस वात का भी डर था कि कही कार्यपालिका 
अपनी निश्चित पदावधिं के कारण निरकुश न हो जाये। अत संविधान सभा ने काफी सोच- 
विचार के बाद निर्णय किया कि भारत के लिए अमरीका के समान अध्यक्षीय शासन प्रणाली के 
स्थान पर ब्रिटिश मॉडल की ससदीय शासन प्रणाली अधिक उपयुक्त रहेगी। ससदीय प्रणाली में 
कार्य पालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है तथा उसका विश्वास खो देने पर कायम नहीं 
रह सकती । भारतीय सविधान ससदात्मक शासन प्रणाली की स्थापना करता हैं क्योंकि राष्ट्रपति 
ध्वजमात्र के अध्यक्ष हैं और वास्तविक शक्तियाँ मन्त्रिमण्डल मे निहित है जो ससद के प्रति 
उत्तरदायी है । | 

(8) एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन (#व्तशव! (90एथगगधाशाएं (शत 5076 
एक्राश४ ए०४०ए४४)--भारतीय सविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार “इण्डिया अर्थात्‌ भारत 
राज्यों का एक संघ होगा ।” इस प्रकार भारत में सघात्मक शासन की स्थापना की गयी है और 
इसमे सघात्मक शासत के सभी लक्षण विद्यमान है । सविधान ने शासन शक्ति एक स्थान पर 
केन्द्रित न कर, के द्ध और राज्य सरकारो मे विभाजित कर दी है जो दोनों ही अपने-अपने क्षेत्र मे 
स्वतन्त्र है । संविधान लिखित और बहुत सीमा तक कठोर हैं और इसे सर्वीच्च स्थिति प्रदान की 
गयी है । उच्चतम न्यायालय को सविधान का रक्षक बनाया गया हैं जिसे सविधान की व्याख्या 
करने और केन्द्र एव राज्यों के बीच उत्पन्न स्वेधानिक झग्ड़ो के निर्णय का अधिकारे दिया गया है । 

इस प्रकार भारत मे सघात्मक शासन-व्यवस्था स्थापित की गयी है । किन्तु इसमे कुछ ऐसे 
तत्व भी हैं जिससे इसका झुकाव एकात्मक शासन की ओर स्पष्ट होता है, जैसे--इकहरी नागरिकता, 
इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएँ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के राज्यपालो की नियुक्ति, 
ससद द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्र तथा सीमाओ में परिवर्तत, आदि । अन्त में राष्ट्रपति के सकट- !' 
कालीन अधिकारो के अन्तगंतं, सकटकाल की घोषणा द्वारा ती स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था 
को एकात्मक व्यवस्था के रूप मे बदला जा सकता है। ४ 

भारतीय सविधान के इन एकात्मक लक्षणों के आधार पर प्रो० छ्वीयर -तो कहते है कि 
#भारत का नया संविधान ऐसी शासन-व्यवस्था को जन्म देता है जो अधिक-से-अधिक अ््धं-संघीय 
है । यह एक ऐसे एकात्मक राज्य की स्थापना करता है जिसमें कतिपय संघीय विशेषताएं हैं न 
कि यह एक ऐसा संघात्मक राज्य है जिसमे कतिपय एकात्मक विशेषताएँ हों ।” इसी प्रकार बुर्गा- 
दास बसु ने भी कहा हैं कि “भारतीय संविधान न तो पूर्ण संघात्मक है ओर न एकात्मक, अपितु 
यह दोनो का सम्मिश्रण है। यह नवीन प्रकार का संध है ।” 

(9) संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता सें समन्वय (शांध्र परव्ता॥ >छज़ल्शा 
एव्रतीक्ाशाधाए 50एशशएइगा 70 उण्तालांबों 8फएाथा8०५)---भारतीय सविधान की एक 
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विज्षेयता यह है कि संजिधान में इंगतेप्ट फी संसरोग प्रशुतता तथा संयुक्त राज्य अमरीफ मो 
स्थाधिज नर्वोच्चता के सध्यम मार्ग झा अनुसरण फिया गया है । शमसेण्स में ज्ययस्थापिका सपोध्य 
ओऔर डिटिश्त पालियामेण्ट द्वारा निर्मित झावूद फो पिसी भी न्‍्यायायत में सुनोती गरीं शीणजा 
सकती । इसके विपरीत, अमरीका के संविधान सें स्यायपालिका . की सर्वोच्चता फे सिशास्श भें 
अपनाया गया है. जिसका अर्थ हे कि न्यायालय संविधान का रक्षक और अभिभावक है और 
न्यायालय संघीय व्यवस्थापिका अर्थात्‌ काग्रेस ह्वारा निसित स्ानूत या कार्यपालिफा के जादेशों को 
प्रीक्षण कर यह निश्चित करता है कि फोई विधि या आदेश सविधान के उपबस्धों के पिरश तो 
नहीं है । संविधान का उल्लघन करने वाली विधियों या आदेशो को उसफे हारा जयंत पोषिषत कर 
दिया जाता है । न्यायालय की इस शक्ति को '्यायिक पुनविषेकन झा अधिकार! (0०४० ए 
परत॑ंशेश ह०श०७) कहते हैं और इसके कारण अमरीका मे न्यायपालिफा बहुत अधिक शक्तिशाली 
हो गयी है । 

भारत में ससदात्मक व्यवस्था को अपनाकर सर्वोच्चता को स्वीकार फिया गया है, ऐेफिस 
इसके साथ ही सधात्मक व्यवस्था के आदशे के अनुरूप न्यायालय को सपिधाग की व्याझ्या करने 
तथा उन विधियों और आदेशो को अवैध घोषित करने का अधिकार ऐिया गया है, जो सपिधान 
के विरुद्ध हो । न्यायालय के इस अधिकार के साथ ही संसद को यह भी अधिफार प्राप्त है कि यह 
न्यायालय की शक्तियो को आवश्यकतानुसार सीसित कर सकती ह। एस पकार भारतीय संविधान 
हारा न॑ तो 'ब्रिटेव के समान संसदीय प्रभुता को स्वीकार किया गया ह॥ और मे पी शगरीबा) 
की भाँति न्यायपालिका की सर्वोच्चता को बरन्‌ उपर्युक्त दोनो पदतियों के बी की प्रणाती को 
अपनाया गया है। श्री दुर्गादास बसु के शब्दों मे, “भारतीय संविधान में अदभुत ढंग से अमशोकी 
न्यायालय की सर्वोच्चता के सिद्धान्त एवं इगलेण्ड के संसदीय प्रधुतता के सिद्धान्स के धीज का 
भागे अपनाया गया है (४ $# ' 

(१0) भमोलिक अधिकार ओर मूल कर्तव्य (#फ्रात्रगाशावों रराह्टा।8 घात ातान 
एाथा।श 790705)--भारतीय सविधान के निर्माताओं ने ब्रिटिण शासभ फे अन्तर्गत अनेवा 
अत्याचार सहन किये थे, अत'' उनके द्वारा शासन की शक्तियों फो भर्यादित वारने री आवयशेयसा 
अनुभव की गयी | अतः अमरीका और आयरल॑ण्ड आदि देशों के सविधानों फी तरह एमारे शंधिधांन 
द्वारा भी नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किये गये है।' भौलिक शधिकारों को आशम 
नागरिंको को प्रदत्त ऐसे अधिकार और स्वतन्त्रताओ 'े है, जिन्हे राज्य तथा फेन्द रास्यार फै विएा भी 
लागू किया जा सकता है । संधिधान द्वारा नागरिकों को इस प्रकार के 7 मौलिक अधिकार प्रदार 
किये गये थे, लेकित अब सम्पत्ति'का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रहा है और गागरिया 
को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है । 

' भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के सस्नन्ध में विशेष बात॑ यह है कि रांविधाम 
द्वारा अधिकार प्रदान किये जाने के साथ-साथ यह भी स्पप्ट कर दिया गया है कि एस अधिफारों 
पर किन' परिस्थितियों में और किस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जा समोगे। इस अतिरिए, 
भारतीय संविधान मे संवेधानिक उपचारों के अधिकार के; रूप मे प्रतिवाश थी कियारियिति हे। 
लिए पृथक से वैधानिक व्यवरथा की गयी है 

मूल संविधान में तो केवल मौटिक अधिकारों को ही व्यवस्था की गयी थी, तैकिंग 42वें 
संवेधानिक संशोधन, 976' के द्वारा मूल संविधान मे एफ गया भाग 'चौया ढ' णोटा गगा 
और इसमें नागरिको के मूल कर्तव्यी का उल्लेख किया गया है। इस इर्बिधागिवा संशोधग हारा 
मागरिको के 0 सूल कर्तव्य निश्चित किये ४ हू | 

(4]) नीति निर्वेशक तत्व (2॥6 68 0 80॥6 70॥०४) र 
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संविधान के चौथे अध्याय में शारान सचालन के लिए मूलभूत सिद्धान्तों का वर्णन किया गया कै 
और इन्हे ही राज्य के नीति निर्देशन तत्य अर्थात्‌ नीति निश्चित करने बाले तत्व कहा गया है । 
भारतीय सविधान मे नीति निर्देशक तत्व का विनार आयरलेण्ड के संविधान मे लिया गया है और 
इस तत्व की प्रकृति के सम्बन्ध मे संविधान के 37वें अनुच्छेद मे कहा गया है कि “नीति निर्देशक 
तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा वाध्यता न दी जा सकेगी, किन्तु तो भी ये तत्व देश के शासन में 
मूलभूत हैं ।” टस प्रकार निर्देशक तत्वों को 'वेधानिक शक्ति तो प्राप्पय नहीं है, लेकिन इन्हें 
राजनीतिक शक्ति अवश्य प्राप्त है । 

इन तत्वों मे भारत राज्य को एक वास्तविक लोक-यल्याणफारी राज्य का स्वरूप देने के 
लिए आवश्यक सिद्धान्तो की घोषणा की गयी है । श्री जी० एन० जोशी के शब्दों मे, "ये तत्व 
आधुनिक प्रजातन्त्र फे लिए व्यापक राजनोतिक, सामाजिक तथा आशिक कार्यक्रम प्रस्तुत 
फरते है ।!! 

(2) स्वतन्त्र न्यायपालिका और अन्य स्वतन्त्र अभिकरण (#0ल्‍फछातंशा। उप्रताशता३ 
बात गाल वरातब्कुशातला। 88००५९५)-- नघात्मक णासन-व्यवस्था में न्यायपालिका सविधान 
की व्याख्याता और रक्षक होने के कारण उाका स्वतन्त्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, 
सविधान द्वारा नागरिको को प्रदान किये गये मौलिक अधिकारो की रक्षा के लिए भी न्याणपालिका 
की स्वतन्त्रता नितान्त आवश्यक हो जाती है | न्यायपालिका की स्वतन्त्रता हेतु सविधान मे अनेक 
विशेष व्यवस्थाएँ की गयी है यथा सर्वोक्ष्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होना, न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त होना, न्यायाधीशों के कार्यकाल 
में उनके वेतन मे कमी न हो सकना और न्यायाधीशों के आचरण पर व्यवस्थापिका द्वारा विचार 
न कर सकना आदि । ; 

इस प्रकार न्‍्यायपालिका स्वतन्त्र हे और पिछले 42 बर्ष की अवधि सें न्यायपालिका अपनी 
स्वतन्त्रता का अनेक बार परिचय दे चुकी है । 

स्वतन्त्र न्यायपालिका के अत्तिरिक्त सविधान के द्वारा अन्य स्वृतन्त्र अभिकरणों की 'ी 
व्यवस्था की गयी है जिनमे निर्वाच्चन आयोग, नियन्त्रकफ व महालेखा परीक्षक व लोक सेवा आयोग 
प्रमुख हैं । 

(3) सास्प्रदायिक भ्रतिनिष्ित्व का अन्त और चपस्‍्क मताधिकार का प्रारम्भ (श्रा0 
(एणा्रणावों ९७ा०क्ाक्षाणा जाते फेष्डागगाह़ ए है फ्वाणांइ८)--ब्रिटिश शासेन- 
काल में 909 के कानून द्वारा साम्प्रदायिक प्रत्तिनिधित्व की पद्धति को लागू किया गया थ्रा जिसने 
भारत के विभिन्न प्रमुख सम्प्रदायो को एक-दूसरे का विरोधी बना दिया। अत नवीन संविधान के 
अन्तर्गत साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का अन्त कर वयस्क मताधिकार के आधार पर संयुक्त प्रति 
निधित्व की पद्धति को अपनाया गया है । करोडो व्यक्तियो को एक साथ मताधिकार प्रदान करना 
सविधान सभा का निश्चित रूप से एक साहसिक काये था। प्रो० श्रीनिवासन्‌ के शब्दो मे, 
"साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति को समाप्ति और वयस्क मताधिकार का प्रारम्भ नये संविधान की 
सहानु और क्रान्तिकारी विशेषता है ।£ 

(4) एकल नागरिकता (908० (॥2०॥9॥7)--भारतीय सविधान के द्वारा संघात्मक , 
शासन की व्यवस्था की गयी है और सामान्यत्तया ऐसा समझा जाता रहा है कि संघ राज्य के 
नागरिको को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए---प्रथम, सघ की नागरिकता और द्वितीय, इकाई 
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या राज्य की नागरिकता | सयुक्त राज्य अमरीका और अन्य सघ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है 
'लेकिन भारतीय सविधान के निर्माताओ का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता 
को बनाये रखने मे वाधक सिद्ध हो सकती है। अत सविधान-निर्माताओ द्वारा सघ राज्य की 
स्थापना करते हुए भी दोहरी नागरिकता को नहीं वरन्‌ एकल नागरिकता के आदर्श को ही अप- 
साया गया है । 

(5) सामाजिक समानता की स्थापना (एि४2ीशीशयशां एी 500वव (0) 0 ॥| 
सामान्यतय्रा सविधानों के द्वारा अपने नागरिको की राजनीतिक और कानूनी समानता पर ही बल 
दिया जाता है, सामाजिक समानता पर नही । लेकिन भारतीय सविधान् की विशेषता यह हैं कि 
संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र मे भी सभी नागरिको की समानता के सिद्धान्त का प्रतिपादत 
किया गया है । इस सम्बन्ध मे संविधान के अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि “अस्पृश्यता का अन्त 
किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। किसी भी रूप से 
अल्पृश्यता का आचरण विधि के अनुसार दण्डनीय होगा ।” भारत में दलित लोगों की गिरी हुई 
स्थिति में सुधार करने के लिए सविधान में इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक भी था। 

(6) कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श (टश्॑शाशागाणा। ० शल्रतविए 590० 
35 00 ॥068)---सविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अध्ययन से यह नितान्‍्त स्पष्ट हो जाता है 
कि सविधान-निर्माताओ द्वारा भारत के लिए एक-आदण्श निश्चित किया गया है और वह आदर्ण 
है कल्याणकारी राज्य की स्थापना । भारतीय सविधान-निर्माता स्पप्ट रूप से यह चाहते थे कि 
भारत की केन्द्रीय और राज्य सरकार भारतीय नागरिको को पुष्टिकर भोजन, वस्त्र, निवास, 
शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएँ प्रदान करे, उनके जीवन-स्तर फो ऊँचा उठाये और 
उनके द्वारा अधिक-से-अधिक सम्भव सीमा तक आ्थिक समानता की स्थापना की जाये । केन्द्रीय 
सरकार तथा राज्य सरकारे सविधान मे निदिप्ट इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरन्तर 
प्रयत्तशील है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए “नियोजन' (74फ्रागड्ठ) की पद्धति को अपनाया गया 
है और “समाजवादी समाज के ढाँचे की स्थापना' (80ठ0धा&0० एश(थग ० 800०७) की नीति 


निर्धारित बह है ।। 
[विधान के मूल ढाँचे या आधारघ्चृत सिद्धान्त की धारणा 


(0०ए०८छएशा' 05 पप्तछ 8&5८ट शार ए ९ त'एएछ 0ए पफ्छ 8:५2 छा एटाश,55 
07४ पट €0र58॥7 ए7000) 


सविधान के मून्न ढाँचे की धारणा का आशय यह है कि संविधान की कुछ व्यवस्थाएँ अन्य 
व्यवस्थाओं की तुलना मे अधिक महत्वपूर्ण है, वे संविधान के मूल ढाँचे के समान है और समस्त 
संबंधानिक व्यवस्था उन पर ही आधारित है । सर्वप्रथम इस धारणा का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय 
के द्वारा 24 अप्रैल, 973 को मौलिक अधिकारो से,सम्बन्धित एक विवाद 'केशवानन्द भारती 
वनाम कैरल राज्य! पर निर्णय देते हुए किया गया । इस निर्णय मे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 
“ससद्‌ मौलिक अधिकारो को संशोथित या सीमित कर सकती है, किन्तु सविधान के अनुच्छेद 
368 से ससद्‌ को सविधान के मूल ढाँचे मे परिवर्तत का अधिकार प्राप्त नही होता ।” 'मिनर्चा 
सिल्स' तथा अन्य वनाम भारत सरकार' (मई, 980) के विवाद मे भी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 
पुन. इस बात का प्रतिपादन किया गया । इसके अतिरिक्त, !975-76 की राजनीतिक स्थिति के 
आधार पर यह अनुभव किया गया कि शासक वर्ग ससद पर अनुचित प्रभाव और नियन्त्रण 
स्थापित कर ससद की सर्वोचक्चता के नाम पर सविधान को अपने खिलवाड का साधन वना राजता 
है, अत शासन की इस शक्ति पर रोक लगाने के लिए सविधान के सूल ढाँचे की धारणा को 
अपनाया जाना चाहिए 
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]973 तथा 980 के निर्णय मे यह नहीं बतलाया गया कि 'सविधात्न के मूल ढाँचे' -या 
भाधारभूत ढाँचे के अन्तर्गत संविधान की कौन-कौनसी व्यवस्थाएँ आती है । “मूल ढाँचे की धारणा" 
को कुछ स्पष्ट करने की एक चेष्टा 45वें,सविधान सशोधन विधेयक में ,की गयी थी, लेकिन 
राज्यसभा की असहमति के कारण उसे सविधान संशोधन विधेयक से निकाल दिया गया । 'सविधान 
के मूल ढाँचे' की धारणा से सहमति रखने वाले सभी व्यक्ति ऐसा मानते है कि सविधान के ,मूल 
ढाँचे मे निम्त बातें अवश्य ही आती है . 

(0) सव्रिधान का लोकतान्त्रिक स्वरूप, 

(४) संविधान का धर्मेनिरपेक्ष स्वरूप, 

(॥7) नागरिकों के मूल अधिकार व स्वतन्त्रताएँ, 

(7९) लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओ के वयस्क मताधिकार प्र आधारित स्वतन्त्र श्रुनाव, 

(५) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता । ! 

कुछ राजनीतिक नेताओ और विधि विशेषज्ञों का विचार है कि सघात्मक व्यवस्था और 
ससदीय या सन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्था को भी संविधान के मूल ढाँचे का अग समझा जाना चाहिए, 
लेकिन कुछ अन्य पश्ष इस,बात को स्वीकार नही करते है 

इस प्रकार संविधान के मूल ढाँचे मे अन्तिम रूप से परिवर्तन का अधिकार ससद,या राज्य 
विधान सभाओ को नही, वरन्‌ स्वयं जनता को ही है। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया यह हो सकती है 
कि ससद द्वारा सविधान मे किये गये उपर्युक्त परिवर्तन पर लोकनिर्णय के माध्यम से जन-स्वीकृति 
प्राप्त की जाय । जन-स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अन्य किसी तरीके को अपनाया जा सकता है 
लेकिन सविधान के मूल ढाँचे मे परिवर्तत के लिए जन-स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। इसी 
कारण इस विचार को “जन सर्वोच्चता' या “जन सम्प्रभुता की घारणा' (एणाए८ए ण ९९०फ०५ 
5फ्राशा३०५ 07 ?600965 80एश८ १९१५५) का नाम भी दिया जा सकता है । 
भारतीय संविधान की आलोचना (एप्रालत्य एी॥॥6 प्राताक्षा (०प्रधाणा079) ; 

हमारे सविधान के अनेक गुणों के बावजूद आलोचको ने इसकी अनेक कमियो पर प्रकाश 
डाला है। कतिपय आलोचक हमारे सविधान को “अभारतीय' मानते है तो कुछ इसे “विविध 
सविधानो की खिचडी' कहकर पुकारते है। आलोचको ने यहाँ तक कहा है कि यह सविधान 
भारतीय वातावरण मे अनुपयुक्त है और इसका पुननिरीक्षण होता चाहिए। भारतीय संविधान की 
कुछ महत्त्वपूर्ण आलोचनाएँ निम्नलिखित है 

] भारतीय संविधान अत्यधिक लम्बा और जटिल है (ञताक्षा एणाषाफताणा 3$ 
(/णाफाशाशाशर6 क्षात (प्र/००६076)--सर आइवर ज॑न्तिस्स ने लिखा है कि “भारतोय 
सविधान अत्यधिक लम्बा, विस्तृत तथा दुष्परिवर्ततशील है ।!7 सविधात निश्चित - रूप से लम्बा 
और विस्तृत तो है, परन्तु उसकी दुष्परिवर्ततशीलता सिद्ध नही हुई है । सविधान सभा के अधिकाश 
सदस्यो की दृष्टि भे संविधान के विस्तार के अनेक ठोस आधार थे । कई धाराओ का;समावेश तो 
इसलिए किया गया था क्योकि उनके विपय में यह सोचा गया कि वे ब्राधारभूत महत्त्व की है और 
इस कारण उन्हे सामान्य व्यवस्थापन के स्तर पर नही छोडना चाहिए। उदाहरण के लिए, लोक- 
सेवाओ तथा न्यायपालिका से सम्बन्धित धारणाएँ इसलिए समाविष्ट,की गयी कि उन्हे ससद्‌ की 
पहुँच से दूर रखकर उनकी स्पततनन्‍्त्रता युरक्षित की जा सके । इसके अतिरिक्त सविधान . मे केन्द्रीय - 
सरकार के अतिरिक्त राज्यो की शासन-प्रणाली का भी विस्तृत वर्णन किया गया.,है, जिससे,स विधान 
विस्तृत वन गया है । ९ 
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5. 


भारतीय संविधान के स्रोत एवं विशेषताएं... 47 


2 भारतीय संविधान भबंध है (शा 0णाहआणाणा ३5 ॥08%)--कतिपय जालो- 
चक भारतीय सविधान को अवैध , मानते है। उनके अनुसार सविधान का निर्माण करने वाली 
सविधान सभा वयस्क मताधिकार के सिद्धान्त पर निर्वाचित नही हुई थी और उसे सम्प्रभु सस्था 
भी नही कहा जा सकता । यह सविधान सभा 'मन्त्रिमण्डल मिशन योजना के आधार पर गठित की 
गयी थी और उसे इसी योजना द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार सविधान का निर्माण करना 
था । अतः प्रभुताहीन सविधान सभा द्वारा नि्तित संविधान को अवैध कहा'जा सकता है। परन्तु 
यह आरोप भी सच नही है| भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 947 के द्वारा देश को पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त हो गयी थी और ब्रिटिश सत्ता का अन्त हो खुका था । 4-5 अगस्त, 4947 की मध्यरात्रि 
को सविधान सत्ता ने प्रभुत्व शक्ति प्राप्त कर ली और इसके पश्चात्‌ वह पूर्ण प्रशुता-सम्पन्न सस्था 
बन गयी । अत. भारतीय सविधान को अवैध नही कहा जा सब्ता । 

3. भारतीय संविधान अभारतीय है (70970 (एणाभा(एाणा 5 एफ्र-तवा॥7)--भालो- 
चको का मत है कि यह सविधान अभारतीय है और अप्रने सिद्धान्तो मे न सही तो कम-से-कम 
स्वरूप में विदेशी है । के० एल० साहू ने कहा है कि “उन आदर्शो का भारत की मूल भावता से 
कीई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है जिनसे संविधान का यह प्रारूप तैयार हुआ है। मै यह विश्वास दिला 
सकता हूँ कि यह सविधान उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा और जैसे, ही इसे क्रियान्वित किया जायेगा, 
यह विघटित हो जायेगा ।”? बहस के दौरान सविधान सभा के एक सदस्य ने कहा कि “हम वीणा 
अथवा सितार संगीत चाहते थे, लेकिन हमे अग्रेजी बैण्ड की धुनो मिली है ।”2 इन आलोचनाओ 
के बावजूद भी हमारे सविधान मे जगह-जगह भारतीयता का पुट मिलता है । उदाहरणार्थ, सविधान 
द्वारा प्रदत्त लोकतान्त्रिक पद्धति, विश्व शान्ति का आदर्श, धारमिक सहिष्णुता, मद्यनिषेध, गौवध- 
निषेध, विकेन्द्रित आथिक और राजनीतिक व्यवस्था, पचायती राज, आदि को नितान्त अभारतीय 
नही कहा जा जकता । यदि सविधान अभारतीय होता तो इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया अवश्य हुई होती । 
इंसके विपरीत, भारतीय जनसमुदाय ने---चाहे वह श्रमिक हो था किसान, बुद्धिजीवी हो या व्यापारी-- 
सविधान के उद्देश्यों को अपने श्रेष्ठ जीवन की गारण्टी के रूप में तत्परता से स्वीकार किया है । 

4 भारतीय संविधान में मौलिकता का अन्ाव है (7वक्वा 0णाक्राएराणा ॥.8०५७ 
(078772/9)--आलोचको का कहना है कि भारतीय सविधान मे मौलिकता का नितान्त अभाव 
है । अनेक स्थानों पर यह संविध्यर्न 935 के अधिनियम की नकल बन गया है । ससदीय, प्रणाली 
इंगलेण्ड से ली गयी है तो सघ व्यवस्था के प्रावधान अमरीका, आस्ट्रेलिया और कनाडा के सविधान 
से प्रभावित है। सविधान का 2वाँ अनुच्छेद जापान के सविधान की देन है तो मौलिक 
, अधिकारों के स्थगन सम्बन्धी राष्ट्रपति के अधिकार वीमर सविधान की नकल हैं | श्रीधरानी-ने 
लिखा है कि “हमारे सविधान की मौलिकता यही है कि इसमे स्वतन्त्रतापूर्वंक ससार के प्राय. समस्त 
संविधानो के श्रेष्ठतम भागो को चुत लिया गया है ।” विदेशी सविधानो की व्यवस्थाओ को अपनाने 
के उपरान्त भी हमारा सविधान बहुत अधिक मौलिक बन गया है | हमारे संविधान की सशोधन 
प्रक्रिया अपने किस्म की अनूठी ही है । हमारा सविधान न तो इतना लचीला है जितना कि ब्विटेन 
का और न ही इतना कठोर है जितना सयुकत राज्य अमरीका का । जहाँ ब्रिटिश संविधान मे ससदीय 
प्रभुसत्ता के सिद्धान्त को अपनाया गया है वहाँ अमरीकी सविधान मे न्‍्याय्रिक सर्वोच्चता के सिद्धान्त 
को मान्यता मिली है। इसके प्रतिकूल भारतीय सविधान ने अद्भुत ढग से अमरीकी न्यायालय की 
सर्वोच्चता के सिद्धान्त एवं ब्रिटेन के ससदीय प्रशुसत्ता सिद्धान्त के बीच का मार्ग अपनाया है । 
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48... भारतीय संविधान के ज्रोत एवं विशेषताएँ । 


अमरीकी सघवाद को अपनाने के उपरान्त भी भारतीय संविधान ने एक संघीय प्रणाली को एका- 
त्मक सरकार का बल प्रदान किया है | खी० एन० राव ने लिखा है, “यदि दूसरे देशो के सविधानों 


. की बातो को भारतीय परिस्थितियो के अनुकूल ढाल दिया गया है तो इसे किसी प्रकार भारतीय 


संविधान का दोष नहीं कहा जा सकता । अधिकाश आधुनिक सविधानो मे दूसरे देशो के सविधानों 
का पूरा लाभ उठाया जाता है । दूसरे देशो के अनुभवों था स्वय के विगत अनुभवों से लाभ उठाना 
बुद्धिमत्ता का मार्ग है ।? 
5, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है (0क्षा (णाहाप्रीणा 38 पा6 एशाव050 
ण 7.799०४)--साविधान सभा में एक सदस्य ने कहा था कि “यह संविधान लोगो को अधिक 
विवादी बनाकर न्यायालयों की ओर आकपित करेगा*“'यह सविधान तो सत्य ही वकीलो का स्वर्ग 
है **“यह तो परस्पर विवाद के नये मार्ग खोलकर हमारे योग्य वकीलो को पर्याप्त कार्य प्रदान करेगा ।” 
यह सत्य है कि यह सविधान दुर्वोध, अस्पष्ट एवं जटिल भाषा से युक्त है । सविधान के विभिन्न उप- 
बन्धो को विस्तृत एवं असन्दिग्ध भाषा मे लिपिबद्ध किया गया हे । इसमे प्रयुक्त भाषा न्यायालय की 
भाषा है, सवैधानिक भाषा है । लगभग प्रत्येक अनुच्छेद के साथ अपवाद, अहँत्ताएँ तथा व्याख्याएँ 
प्रस्तुत की गयी है। भारत के सामान्य नागरिक के लिए सविधान का समझना कठिन' है । इस सवि- 
धान को विधि विशेषज्ञ ही समझ सकते है । परन्तु प्रो० पायली का मत है कि “यह आवश्यक नही 
है कि सविधान की जटिलता परस्पर विवादों का कारण ही बने । किसी वेधानिक प्रलेख की जटि- 
लता और विस्तार का लोगो के परस्पर-विवादो से कीई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है ।/3 अमरीकी सविधान 
सक्षिप्त एव. सरल है किन्तु यह नही कहा जा सकता कि इस प्रकार अमरीका में मुकदमेबाजी कम 
हुई । भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने आने वाले विवादों मे सबसे अधिक सख्या मौलिक 
अधिकारो से सम्बद्ध मामलो की है । यदि सविधान के किसी भाग को वकीलो का स्वर्ग कहा जा 
सकता है तो वह मौलिक अधिकार सम्बन्धी भाग ही है ।8 मौलिक अधिकारो को लेकर कानूनी 


'पेचीदगियाँ इसलिए उत्पन्न हुई कि सरकार ने आ्थिक और सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु प्रयारा 


करना प्रारम्भ कर दिया । अत यह कहना समीचीन प्रतीत नही होता है कि हमारा सविधान 
वकीलो के किसी पड़यन्त्र का परिणाम है । 

6 केन्द्र को आवश्यकता से अधिक शक्तिशाली बनाया है (एशा।ा० ॥5 सातापरश०0 
एव ॥06 ?०७४०४४७)--आलोचको का कहना है कि भारत में सविधान द्वारा अधिकाश शक्तियाँ 
केन्द्रीय सरकार को सौप दी गयी है और राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओ के समतुल्य हो गयी 
है । भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यो के राज्यपालों की नियुक्ति, एकीकृत न्याय-व्यवस्था, इकहरी 
सागरिकता, अखिल भारतीय नागरिक सेवाएँ तथा राष्ट्रपति की सकटकालीन शर्क्तियाँ हमारे 
सविधान के प्रमुख एकात्मक लक्षण है। हमारे सविधान-निर्माता भारतीय इतिहास के इस तथ्य 
से परिचित थे कि भारत मे जब-जब केन्द्रीय सत्ता दुर्बेल हो गयी, तब-तब भारत की एकता भग 
हो गयी और उसे पराधीन होना पडा । वे भारत मे इतिहास'की पुनरावृत्ति नही चाहते थे, अत 

उन्होने केन्द्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली बनाया। इस प्रकार भारत मे सघीय प्रणाली का 
विकास देश की राजनीतिक स्थिति के अनुसार हुआ है । 
भारतीय संविधान की क्षमताएँ ((.४एब०0०8 0 पाल दातवा एगाज्ञाणाणा) ! 


भारतीय सविधान के आधारभूत सिद्धान्तो एवं विशेषताओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो 


क्च्ड 


ग्री० एन० राव * इण्डियाज कान्‍्स्टीट्यूशन इस दि सेकिंग, पृ० 36-62 । 
पायली भारतीय संविधान, 976, पृ० 6 । 
वही पृ० 7॥ 
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जाता है कि हमारे संविधान में जिन उदात्त और चिरन्तन तथ्यों का निरूपण किया गया है उनसे 
किसी को मतभेद नही हो सकता । भारत का यह संविधान भारत की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धान्तो 
पर आधारित है तथा भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। संविधान की विगत 
वर्षों की कार्यप्रणाली को देखते हुए प्रो० मॉरिस जोन्स का कथन है कि “भारत को तीन तत्वों 
द्वारा एकता प्रदत्त की गयी है--शासन का ढाँचा, एकदलीय व्यवस्था. और संसदीय संचिधान । 
माणशा है भारत संस्थाओ का उत्तरोत्तर विकास कर पायेगा ।/ भारतीय संविधान की क्षमताओं 
के बारे में अनेक विवादास्पद प्रश्न उठाये गये है--क्या यह सविधान हमारे देश के लिए उपयुक्त 
सिद्ध नही हुआ'“““क्या अब समय आ गया है कि इस संविधान से विदा लेती चाहिए ? अथवा 
क्या भारत में लोकतन्त्र की असफलता का कारण वे लोग हैं अर्थात्‌ हम सब है, जो गत वर्षो में 
इसकी व्याख्या और कार्य-करण के लिए जिम्मेदार रहे है ?” एस० एल० शकधघर के अनुसार, 
“कोई सविधान चाहे कितने ही महान' उद्देश्यों को लेकर बनाया गया हो, वह व्यावहारिक राजनीति 
के रचनात्मक तनावो मे ही सजीव और शक्तिशाली बनता है। भारत मे स्वतन्त्रता-प्राप्ति के 
बाद का इतिहास इतने अधिक घटना-चक्रों का युग रहा है कि यह कहा जा सकता है कि सविधान 
से लगभग हर उपबन्ध का राष्ट्रीय जीवन की वास्तविक स्थितियो की यथार्थता के साथ निपटने 
की क्षमता के आधार पर परीक्षण हो चुका है ।/९ स्व॒० प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा'गांधी के शब्दों 
मे, “हमारे संविधान ने अपनी सामर्थ्य का पर्याप्त प्रमाण दिया है। इसे आन्तरिक शक्ति स्व॒तन्त्रता- 
प्राप्ति मे किये गये वलिदान और उस बुद्धिमत्ता से प्राप्त होती है -जो हमारे निर्माणकर्ताओ ने 
ऐसा लचीला दस्तावेज तैयार करने मे प्रदर्शत की जो हमारी जनता की बदलती हुई आवश्य- 
कताओ को पूरा करने से सक्षम है ।* मै 

यद्यपि यह सच है कि संविधान मे कतिपय कमियाँ रह गयी किन्तु अब यह भी प्रकट हो 
गया कि इसकी असफलता का दायित्व भारतीय जातीय चरित्र पर ही है। दलवदल, भ्रष्टाचार, 
न्यस्त स्वार्थ के तत्व ही इसकी तथाकथित असफलता के कारण है। हमारे राजनीतिक जीवन से 
आदर्शों और मान्यताओं की ढहती हुई दीवार की तह मे हमारे सविधान-निर्माताओ द्वारा भरी 
गयी चीव की कमजोरी भी कुछ हद तक उत्तरदायी अवश्य है। संविधान की प्रशसा करते हुए 
डॉ० सुभाष काश्यप लिखते है, “हमारा सविधान एक बडा उत्कृष्ट प्रलेख है । वह बहुत लचीला 
है; उसे भिन्‍न परिस्थितियों के अनुरूप ढाला जा सकता है। यह सविधान सघात्मक और एकात्मक, 
राष्ट्रपपीय और ससदीय सभी कुछ है क्योकि इसमे सभी प्रणालियों के सर्वश्रेष्ठ गुणो का समावेश 
और उनके इन्दों का समन्वय किया गया है ॥* ग्रंतविल ऑस्टिल के अनुसार, “हमे इससे सन्देह 
नहीं होना चाहिए कि भारतीय सविधान एक कल्पनाशील लेकिन साथ ही कुशल दस्तावेज था 
जिसकी राष्ट्रीय सर्वेधानिक आवश्यकताओं के सन्दर्भ में यदि सर्वंथा मौलिक नहीं तो कम-से-कम 
सृजनात्मक दृष्टि अवश्य थी। ऐसा भारत में संसदीय लोकतान्त्रिक सरकार की सफलता भे सिद्ध 
होता है क्योकि किसी अच्छे सविधान से बुरा शासन ठो हो सकता है, लेकिन किसी बुरे सविधान 
- द्वारा अच्छा शासन लगभग असम्भव है ।” इस प्रकार भारतीय राष्ट्र की प्रगति यथा इसके करोड़ो 
नागरिको के जीवन को सार्थक रूप देने मे संविधान का समुचित योगदान रहा है। भारतीय 
228 के बाद एशिया मे जो अन्य संविधान बने उत पर भारतीय सविधान का प्रचुर प्रभाव 
पडा है । डर ' 


3. “नाता वह  96श एश्शा एजाधएशा08 बएते छ890 97 हार णाव्ा्णतणलण एी 6 (ार० एलाला।5 व 
छपरा5$ 0 जाणा 07 घ९ए०पग ॥95 9७०॥ टड्ाएडा. रैब॒जाताशःए ० 2४0ए8४70767(, 008 00॥7879६ 
एक7५ इ५७०छत बात 4 एकपाघाएतािए ए०प्र्ञाताएावाडा. छशितछ, [9६ ॥85 58667 3000 00 ०0- 
पध्रठां8 5 [प005,7 

डॉ० सुभाप काश्यप : भारतीय संविधान की क्षमताएँ, (दिनमान', 26 जुलाई, 970॥ 


एस० एल० शकघर, : संविधान ओर ससद, 966, पृष्ठ पहला फ्लेप । 

वही, पृ० >%। 

डॉ० सुभाष काश्यप * सविधात्र को आत्मा, पृ० 83। | 
ग्रेनचिल ऑस्टिन . इण्डियन कानन्‍्स्टीद्यूशन : का्तेरस्टोन आफ ए सेशस । 
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भारतोथ राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार 
तत्व : संविधान की प्रस्तावना के विशेष सन्दर्भ में 
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संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार तत्वों (?॥7050फााएश ?0श0- 
]828) से अभिप्राय उन आदर्शों से है जिससे भारतीय सविधान अभिप्रेरित हुआ है तथा उन 
नीतियो से है जिन पर यह सविधान और शासन प्रणाली आधारित हे । भारतीय शासन-व्यवस्था 
के उन आधार तत्वों का वर्णन सविधान की प्रस्तावना मे किया गया जो अन्तिम रूप से सविधान 
सभा द्वारा 26 नवम्बर, 949 को पारित हुई । 

भारतीय सविधान की अन्तरात्मा न्याय, समता, अधिकार और वबन्धुत्व के आसव से 
अभिसिचित है । सामाजिक, आ्थिक और राजनीतिक न्याय हमारे वर्तमान सविधान की नियामक 
महत्वाकाक्षाओ में से एक है ।! सविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि “हम भारत के लोग 
भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पत्त लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके.समस्त 
नागरिको का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त करने के लिए इस सविधान को 
' अधिनियमित तथा आत्मापित करते हे ।” वस्तुत सविधानव की यह प्रस्तावना हमारे सविधान 
का सार है। यह उसकी प्रेरणा और आधारशिला है । हमारे सविधान के समस्त प्रावधान प्र॒र्स्ता- 
वना में निहित भावनाओं से रुफूर्ति ग्रहण करते है। कानून की दृष्टि से प्रस्तावना सविधान का 
अग नही है किल्तु व्यवहार मे यही कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का, मार्ग-निर्देशन करने वाला 
प्रकाश-स्तम्भ है | प्रस्तावना से यह प्रेरणा मिलती है कि “हम क्‍या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है 
और हम किस दिशा मे जा रहे हैं ?” 
प्रस्तावना का अर्थ और महत्व (१९ ओर महर ( ४९घ॥॥8 था0 [00क्‍77र0 0 हा ?7०व॥06) 

पं० ठाकुरदास भागंव के अनुसार, “प्रस्तावना सविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वह 
विधान की आत्मा है। यह विधान की कु जी है ।” डॉ० सुभाष काश्यप के अनुसार, “संविधान 
राष्ट्र का मूलभूत अधिनियम है । वह राज्य के विभिन्‍न अगो का गठन कर उन्हे शरीर देता है, 
शवित देता है। उसके शरीर गठन के पीछे, अगो की व्यवस्था के पीछे एक प्रेरणा होती है, 





7 मुखर्जी, पी० वी० : क्री एलोमेण्टल प्रॉब्लस्स ज्ॉफ दि इण्डियन कानस्टीटयूशन, नेशनल, दिल्‍ली 


972, पृू० । । 


ब् 
जो हैं, 
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एक आत्मा होती है जिसको शब्द रूप मिलता है प्रस्तावना मे ।/? प्रस्तावना संविधान की कुण्डली 
है तथा सर्वश्रेष्ठ तत्वों का निचोड है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना पर विचार करते हुए 
बैरूबारी विवाद! मे कहा है कि “प्रस्तावता संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने 
वाली कुजी है।” प्राय, अधिकांश लिखित सविधानो की प्रस्तावना होती है, जो सविधान के 
स्वरूप, कार्यप्रणाली तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रकट करती है। सविधान की भूमिका अथवा 
प्रस्तावना अनेक हृष्टियों से महत्वपुर्ण है--प्रथम, प्रस्तावना शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है । 
शासन का स्वरूप लोकतन्त्रात्मक होगा अथवा स्वेच्छाचारीतन्त्र, इसका आभास प्रस्तावना की 
मूल भावना से सहज में ही लगाया जा सकता है। द्वितीय, प्रस्तावना शासन के सिद्धान्तीं को 
प्रकट करती है । शासन का लक्ष्य लोकहित की साधना होगा अथवा न्यस्त स्वार्थों की पूति करना 


मात्र, इसका अनुमान प्रस्तावना में निहित दर्शन से लगाया जा सकता है। तृतीय, राजनीतिक 
और चैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासनकर्ताओ के दायित्वों का बोध कराती है। चतुर्थ, जटिल 


परिस्थितियों मे प्रस्तावना सविधान के ध्येयो को इंगित करातो है । पचम, प्रस्तावना संविधान के _ 
संचालन मे प्रकाश-स्तम्भ का कार्य करती है । डॉ० सुभाष काश्यप के अनुसार, “प्रस्तावना मे जिन 
तथ्यो, सिद्धान्तो तथा भादर्शों का निरूपण हुआ है वे समूचे संविधान मे अन्‍्तर्व्याप्त हैं और संवि- 
धान की विभिन्न धाराओः का उद्गम प्रस्तावना मे विद्यमान है । षष्ठ, प्रस्तावना संविधान का 
निचोड एवं सक्षिप्त रूप है। अन्त मे, यह सविधान की प्रेरक शक्ति के रूप मे महत्वपूर्ण लेख है । 
भूतपूर्व न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला के शब्दों मे, “भारतीय स्विधान की प्रस्तावना समूचे संविधान 
की आत्मा है, शाश्वत और अपरिवतंनीय | प्रस्तावना में संवैधानिक जीवन के बैविध्य का भी 
उल्लेख मिलता है और भविष्य दर्शन भी ।” 
भारतीय सविधान की प्रस्तावना--रचना-प्रक्रिया (?0870]6 व 6 2000055 07 शधता?8) 

सविधान की प्रस्तावता का आधार प० जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 
है जिसे उन्होने 43 दिसम्बर, 4946 को सविधान-निर्मात्री सभा मे प्रस्तुत किया था । इस “उद्देश्य 
प्रस्ताव” के जनक स्वय पंडित नेहरू थे | अखिल भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अपने 
नवम्बर 946 के मेरठ अधिवेशन मे इस प्रस्ताव पर विस्तार से विचार करते हुए इसे पारित 
कर दिया था। सविधान सभा के लिए यह स्वाभाविक था कि वह भारतीय जन-मानस के सम्मुख 
अपने उद्देश्यो एव आदर्शो को स्पष्ट करे | इस समय समूचे देश मे अविश्वास और अनिश्चितता 
का कोहरा छाया हुआ था और राष्ट्र का मार्ग स्पष्ट नही था । संविधान सभा के सम्मुख उद्देश्यों 
का ऐतिहासिक घोषणा-पत्र प्रस्तुत करके प॑० जवाहरलाल नेहरू ने स्वतन्त्र भारत के भावी संविधान 
की बुनियादी रूपरेखा और सिद्धास्तो का प्रभावशाली ढंग से निरूपण किया | 

इस “उहं श्य प्रस्ताव! को वर्तमान संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला कहा जा सकता 
हैं। उद्देश्य प्रस्ताव मे कहा गया था--प्रथम, यह संविधान सभा अपने इस हढ और गम्भीर संकल्प 
की घोषणा करती है कि वह भारत को एक स्वतन्त्र प्रभुता-सम्पन्त गणराज्य घोषित करेगी और 
उसके भावी शासन के लिए एक संविधास की रचना करेगी । द्वितीय, जो भाग या देशी राज्य स्वतस्न 
प्रभुता-सम्पन्त भारत के भीतर सम्मिलित होने के लिए तैयार है, आपस में मिलकर एक संघ के 
रूप में गठित होगे। तृतीय, प्रभुत्व-सम्पन्त भौर स्वतन्त्र भारत, उसके अंगभूत भागो और शासन 
के अंगो फी समूची शक्ति और सत्ता जनता से प्राप्त हुई है। चतुर्थ, भारत के राभी लोगों 


£  काश्यप, सुभाष * संविधान की बआत्मा--प्रस्तावना, 'लोकततस्त् समीक्षा”, अप्रैल-जून [969, 
प० 99 [| 


8 काश्यप, सुभाप : संविधान की आत्मा, नेशनल, 97 [, पृ० 35॥ 
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को सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय की स्थिति और अवसर की तथा विधि के ७ _< 
समानता की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास; धर्म, उपासना, व्यवसाय और कार्य की गारण्टी ८ 
जायेगी । पच्रम, अल्पसख्यको, दलितो और पिछड़े हुए वर्गों के लिए उपयुक्त परिणामों की व्यव€च 
की जायेगी | पष्ठ, न्याय तथा सभ्य राप्ट्रो की विधि के अनुसार गणराज्य के राज्यक्षेत्र क 
अखण्डता और जल, थल व आकाश पर उसकी प्रभ्ुता की रक्षा की जायेगी। अन्त में यह ५ 
विश्व-शान्ति तथा मानवब-जाति के कल्याण हेतु अपना पूर्ण तथा सहर्ष योग देगा ॥7 
सही मायने में यह उद्देश्य प्रस्ताव भारतीय स्वाधीनता का घोषणा-गत्र था । १० नेहूर 
स्पष्ट कहा है कि “उनके प्रस्ताव का ध्येय है कि वह देश की करोडो जनता वो जो हमारी ओर 
रही है तथा समूचे विश्व को यह आभास दे दे कि हम क्या करंगे, हमारा लक्ष्य क्‍या है तथा 
क्रिधर जाना है ?” उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में बताया कि “प्रस्ताव होते हुए भी यह #. , 
से बहुत कुछ ज्यादा है।यह एक पोपणा है, यह एफ हृढ निश्चय है, यहू एक प्रतिन्ना -, 
दायित्व है । हमे विश्वास है कि यह एक ब्रत है। यह प्रस्ताव दुनिया को टूटे-फूठे शब्दों में 4 
बताना चाहता है कि हमने इतने दिनो से किस बात की अभिलापा कर रखी थी, हमारा ; 
क्या था ।” उद्देश्य प्रस्ताव पर नेहरू द्वारा दिये गये भाषण का संविधान सभा पर जादू 
प्रभाव पडा और चारो ओर आशा, उल्लास तथा सकतप की प्रकाशमयी किरणें जगमगा उठी 
सविधान सभा ने कुल आठ दिनो तक 'उद्देश्य प्रस्ताव” पर विचार किया । मविधान सभा के लषधिफा 
सदस्यो ले उद्देश्य प्रस्ताव का उत्साहपूर्वक समर्थत्‌ किया किन्तु कुजरू, जयकर तथा डॉ० <.भ 5५ 
चाहते थे कि प्रस्ताव पर विचार स्थगित कर दिया जाय । 22 जनवरी, 7946 की जवाहृष्थ। 
नेहुरू ने उद्देश्य प्रस्ताव” से सम्बन्धित वाद-विवाद फा उत्तर दिया और सविधान सभा ने 
स्वीकार कर लिया ।* 
इस “उद्देश्य प्रस्ताव” की स्वीकृति एक प्रतिज्ञा के समान थी जिसे नूतन सविधान में 
पित करना अनिवार्य था। परन्तु प्रस्ताव का एक मूलभूत सिद्धान्त अवशिष्ट शक्तियों से 
स्वायत्तशासी इकाइयो का था । यह सिद्धान्त “देण फी प्रशासनिक आवश्यकताओं के सम्बन्ध 
सभा के निर्णय के विरुद्ध था और इसे मुस्लिम लीग की सुविधा की दृष्टि से ही स्वीकार ॥+ 
गया था । अत जब तक इस प्रश्न का निर्णय नही हो जाता कि 'देण को अखण्ड रहना है 
विभाजित होना है' तव तक 'उद्देश्य प्रस्ताव' के सम्बन्ध भें कोई निर्णय नही हो सकता था । 
तविधान के प्रारम्भिक प्राल्पो मे तो प्रस्तावना को केवल औपचारिक रुप मे ही रखा गया 
30 मई, 947 को संघ सविधान के सम्बन्ध मे बी० एन० राव द्वारा जो ज्ञापन दिया गया 
उसमे प्रस्तावना का रूप बदला हुआ था --जैसे, “हम भारत के लोग, जो समाज हित के | 
प्रयत्नशील है, एतद हारा, अपने घुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से यह संविधान आप चर्बा 
अग्रीकृत औजौर आत्मापित करते हैं ।” जब केविनेट मिशन योजना द्वारा देश के विभाजन का ७छ 
दिया गया तो संविधान सभा में यह मत हढ होने लगा कि विघटनकारी शक्तियों का सामता * 
के लिए शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार का होना अनिवाय है। ॥8 जुलाई, 947 को प० जब 
लाल नेहरू ने भी स्वीकार किया कि एक प्रकार से प्रस्तावना “उद्देश्य प्रस्ताव” मे आ हो ग्रव॑ 
पर देश की राजनीतिक स्थिति बदल जाने के कारण उसमें कुछ परिवर्तंत करने होगे । 
संविधान सभा की प्रारूप समिति ने अपनी कई बैठकों मे प्रस्ताव” के स्वरूप पर जिन 
विमर्श किया । उद्देश्य प्रस्ताव” मे भारतीय सघ के स्वरूप के बारे मे जो धारणा थी उसे .<ण 





+ संविधान सम्ता वाद-विवाद, खण्ड ।, पृ७० 56। 
१ संविधान सप्ता वाद-विवाव, खण्ड 2, पू० 324 । ] 


| 828: | 


पारतौय राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक आधार तत्व : संविधान“ 53 


राजनीतिक परिस्थितियो को ध्यान मे रखते हुए त्याग दिया गया। प्रारूप समित का मत था 'कि 
प्रस्तावना मे नवीन राष्ट्र के मूल स्वरूप तथा उसके बुनियादी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 
उद्देश्यों का विवेचन होना चाहिए । विस्तार के अन्य विषयो का निरूपण संविधान के अन्य प्राव- 
धानो मे किया जा सकता है । फरवरी, 948 भे प्रारूप समिति ने प्रस्तावना को स्वीकार किया। 
संविधान सभा ने 47 अक्टूबर, 948 को प्रारूप प्रस्तावना' पर विचार किया। संविधान सभा 
के कतिपय सदस्य प्रस्तावना भे कुछ सशोधन चाहते थे। हसरत मोहानी का विचार था कि प्रस्तावना 
मे भारत को समाजवादी गणराज्य' सघ कहा जाये । एच० वी० कामथ चाहते थे कि प्रस्तावना के 


प्रारम्भ मे 'ईश्वर के नाम” शब्द जोड दिया जाये । परन्तु ऐसे सशोधनो को सभा ने स्वीकार 
नही किया । 


प्रस्तावना (?४००॥॥7०) 


|| 


भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यन्त सक्षिप्त, आकर्षक एवं शब्द चयन की दृष्टि से 
प्रभावशाली है । डॉ० सुभाप काश्यप के अनुसार, “प्रस्तावना का एक-एक शब्द एक चित्र है, चित्र 
जो बोलता है, एक कहानी कहता है--तपस्या, त्याग और वलिदान की हा ।” इस भन्‍तावक< 
में कहा गया है कि-- रन हे / ८ 
हम भारत के लोग, भारत को एक सस्पृर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त ) तट 
लोकतन्‍्न्नात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तथा उसके समस्त , 
नागरिको को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 
विचार, अभिव्यक्ति, चिश्वास, धर्म और उपासना फी स्वतस्त्रता 
प्रतिष्ठा और अवसर की समता | 
प्राप्त करने के लिए, ह पट 
तथा उन सब में | 28) 
व्यक्ति की गरिसा और राष्ट्र की एकता 
सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए 
हढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, , 
]949 ई० (समिती मार्गेशीर्ष शुक्ला सप्तमी, सव॒तु दो हजार छ. विक्रमी) को 


एतद्द्वारा इस संविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते है । 


42वें संबेधानिक संशोधन के बाद प्रस्तावना? 
(0886५ ,8 67 छ88 पछा३ 420 205 ए770॥, &शाहराधहापा) 


42वे सर्वधानिक संशोधन (976) के द्वारा भारतीय सविधान की प्रस्तावना में कुछ 
और शब्दों तथा भावो को जोड़ा गया है। अब सविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है 

हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्तन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोक- 
तान्तिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को : 

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्मः और 
उपासवा की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब मे 
व्यक्ति की गरिमा ओर राष्ट्र की एकता तथा अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बच्धुता बढाने के 
लिए इृढ़सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 949 ई० 


(मिती मार्यशी्ष शुक्ल सप्तमी, सवत्‌ 2006 विक्रमी) को एतदुद्धारा इस संविधान को अगीकृत, 
अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं । 


५ 


दे 


१ 


4 पगा एतात5 *800%8 8760 86९४7 ॥ 8॥6 5 एशा६ 


गुछाल्शापए? ग 
छछ एणाशाफिाणा (ए४00४-880076 &प्राषत56॥7) ७०, भ्रक्षी हल मम अल ही की कवि) कह दि 
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प्रस्तावना फे मुख्य लक्षण (फजिवात क्रेशक्षापा०5 ० वी श/6॥0!0) 

डॉ० लक्ष्मीमल्ल सिघवी के अनुसार, “हमारे सविधान की आत्मा (प्ररतावना) में मनुष्य 
की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का ह्रृदय-स्पन्दन है, उसकी अन्तरात्मा, न्याय और समता 
एवं अधिकार और वबन्धुत्व के आसव से अभिसिचित है । ह 

डॉ० जै० आर० सिवाच के अनुसार प्रस्तावना को चार भागों मे बाँदा जा सकता है :? 

() सत्ता का स्रोत (8077७ ० ४ए॥०णाा), 

(2) शासन का प्रकार (7998 ० 00ए०7॥॥०॥), 

(3) णासन प्रणाली के लक्ष्य (0ए०००४९७ ०-॥6 9008] 89४५7), एव ् 

(4 ) रवीक्षति एये क्रियान्वयन की तिथि (996 ० 8660फञाणा व्वाव॑ शा॥णागधा) । 

सविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण तथा विशेषताएँ निम्नलिखित हैं : 

(]) सविधान का स्रोत जनता है--प्ररतावना के प्रारस्भिक शब्द यह इग्रित करते है कि 
भारतीय सविधान का स्रोत जनता हे । भारतीय शासन की अन्तिम सत्ता जनता में निहित हैं तथा 
भारतीय जनता ने ही सविधान को अंगीकृत और अधित्तियमित किया है। प्रस्तावना का सार बिन्दु 


यह है कि “हम भारत के लोग भारत के संविधान को अग्रीकृत और आत्मापित करते है ।” सवि- 
धान के किसी भी प्रावधान में पृथक्‌ से यह इंगित नही किया गया है कि शासन की समूची शक्तियाँ 


जनता से प्राप्त हुई है । अत प्रस्तावना द्वारा प्रभुसत्ता के अधिवास की समस्या के विवाद की समाप्ति 
कर दी गयी है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नया संविधान किसी वाह्म सत्ता ने आरोपित नही 
किया है ओर हम सव भारत के नागरिक है । अमरीका की भाँति भारतीय सविधान के निर्माण में 
राज्य के वजाय भारत की जनता का सर्वोपरि हाथ है| डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, “प्रस्तावना यह 
स्पष्ट कर देती है कि इस सविधान का आधार जनता है एव इनमे निहित प्राधिकार और प्रभुसत्ता 
सब जनता से प्राप्त हुई है।” इस प्रकार 'हम भारत के लोग' शब्द का अशभिप्राय यही है कि संविधान 
सभा ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाया और स्वीकृत किया । 

(2) शासन के ध्येयो की घोषणा--प्रस्तावना मे भारतीय शासच--कार्यपालिका, व्यवस्था- 
पिका तथा न्यायपालिका के ध्येयो की स्पप्ट घोषणा की गयी है । प्रस्तावना के हारा सरकार के 
लक्ष्यो को इमित करके यह अपेक्षा की गयी है कि वह उन लक्ष्यों को पूरा करने की कोशिश करेगी। 
प्रस्तावना के अनुसार हमारे गणतन्त्र के चार प्रमुख ध्येय हैं--न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और 
भ्रातृत्व । सविधान के जनक इस बात से परिचित थे कि स्वाधीनता सिर्फ राजनीतिक नही होती । 
राजनीतिक स्वाधीनता तो साधन मात्र है। जब तक भूख के भय से, अज्ञान के अन्धकार से, आवास 
के अभाव से, वुनियादी यातनाओ एवं आतक से, शोषण, अत्याचार, लाचारी और विवशता से इस 
देश के करोड़ो जनो को मुक्ति प्राप्त नही होती तब तक राजनीतिक स्वाधीवता अधूरी स्वाधीनता 
ही रहेगी । इसी कारण उन्होने स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धान्तों पर भारतीय 
सविधान की नीव रखी १ हं 

(3) सस्पृर्ण प्रभुत्व-सस्पल्न--प्रस्तावना मे इस विपय पर बल दिया गया है कि सविधान 
का महत्वपूर्ण उद्देश्य भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न राज्य बनाना है । सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्त' 
या 'सार्वभौम' शब्द का प्रयोग किया जाना इस वात का द्योतक है कि भारत के आन्तरिक तथा 
वैदेशिक मामलो मे भारत सरकार सा्वभौम तथा स्वतन्त्र है। विधि की हृष्टि से भारत के ऊपर न 
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तो किसी आन्तरिक शक्ति का प्रतिवनन्‍्ध है और न किसी बाहरी शक्ति का। भारतीय स्वाधीनता 
अधिनियम के पारित हो जाने से भारत पर ब्रिटिग शासन का नियन्त्रण समाप्त हो गया है और 
भारतीय संविधान वाहर की किसी सत्ता हारा थोपा नही जा रहा है । 

(4) लोकतन्त्रात्मक सविधान--सविधान की प्रस्तावता मे भारत को एक लोकतान्त्रिक 
राज्य घोषित किया गया । देश में जनता के द्वारा राजणक्ति का प्रयोग किया जायेगा। राज- 
शक्ति पर किसी एक वर्ग विशेष का एकाधिकार नही होगा और शासन का सचालन बहुमत के 
सिद्धान्त के आधार पर होगा । उन्ही: कानूनों को लागू किया जायगा जिन्हे जनता का समर्थन प्राप्त 
होगा । राज्य मे कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नही होगा और राज्य की सीमा मे निवास करने 
वाले समस्त स्त्री-पुरुपो को समानता प्राप्त होगी । भारत ऐसा लोकतस्त्र होगा जिसमे अल्पसख्यकों 
को सुरक्षा प्राप्त होगी और समाज में आर्थिक शक्ति का समतायुकत वितरण होगा ताकि किसी भी 
वर्ग वा शोपण न हो । भारतीय सविधान की प्रस्तावना मे प्रयुक्त कतिपय शब्द जैसे--न्याय', 
'स्वत्तन्त्तता', 'समत्ता', व्यक्ति की गरिमा, “राष्ट्र की एकता, “बन्धुता', आदि महत्वपूर्ण हू और 
यह प्रकट करते है कि यह देश न केवल राजनीतिक लोकतन्‍त्र होगा अपितु सामाजिक और आर्थिक 
लोकतन्त्र भी होगा । 

(5) गणराज्य--प्रस्तावना मे गणतन्त्र' शब्द का उपयोग इस विपय पर प्रभाव डालता है 
कि दो प्रकार की लोकतन्त्रीय व्यवस्थाओ---'बंशानुगत लोकतन्‍्त्र' तथा 'लोकतस्त्रीय गणतस्त्र ' मे से 
भारतीय सविधान के अन्तर्गत लोकतन्त्रीय गणतस्त्र को अपनाया गया है | वशानुगत लोकतस्त्र के 
अन्तर्गत राष्ट्रीय ध्वज किसी विशिष्ट वश का होता है, जों अपना पद वशानुगत सिद्धान्त के आधार 
पर प्राप्त करता है, किन्तु राष्ट्राध्यक्ष के रूप मे वह केवल नाममात्र का शासक होता है । उदाहरणार्थ, 
इगलैण्ड में संवैधानिक राजतन्त्र या लोकतान्त्रिक राजतन्त्र है क्योकि वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को अपना 
पद वशानुगत प्राप्त होता हें। लोकतन्बीय गणतन्त्र मे राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन जनता द्वारा 
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात्‌ गणतान्त्रिक राज्य मे राष्ट्राध्यक्ष को अपना पद 
जनता द्वारा निर्वाचन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। भारतीय सविधान की प्रस्तावना यह इंगित 
करती है-कि भारत में राज्य का मुखिया कोई वशानुगत राजा नही, अपितु निर्वाचित राष्ट्रपति 
होगा और राष्ट्रपति पद पर कोई भी नागरिक पहुँच सकेगा । भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च शक्ति 
सार्वेभौम वयस्क मताधिकार से सम्पन्न जनसमुदाय में निहित होगी। 

(6) न्याय---हमारे सविधान की प्रस्तावना में न्याय के उल्लेख का विशिष्ट महत्व है । ' 
संविधान-निर्माता इस बात से भली-भाँति परिचित-थे कि सच्चे लोकतन्त्र की स्थापना भे स्वतन्त्रता 
और समानता के अतिरिक्त न्याय अनिवार्य है। न्याय के द्वारा ही लोकहित की वृद्धि हो सकती 
है । सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना मे प्रयास करना राज्य का पवित्र 
कर्तव्य माना गया है। सामाजिक नन्‍्यायसे अभिप्राय हैं कि मानव-मानव के बीच में जाति, वर्ण 
के आधार पर भेद न माना जाये और प्रत्येक नागरिक को उन्नति के समुचित अवसर सुलभ हो । 
राज्य का यह दायित्व हो जाता है कि दुबंल वर्यो का शोपण रोके और उनके विकास के लिए 
क्रियाशील हो । आधथिक न्याय से अभिप्राय है कि उत्पादन एवं वितरण के साधनों का न्‍्यायोचित 
वितरण हो और धन सम्पदा का केवल कुछ ही हाथो में केन्द्रीयकरण न हो जाये | आ्थिक न्याय 
की प्राप्ति के लिए समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वाभित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बेटा हो 
कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो । राजनीतिक न्याय का अभिप्राय है कि 
राज्य के अन्त्गंत समस्त नागरिकों को समान रूप से नागरिक जौर राजनीतिक अधिकार प्राप्त 
हो | मताधिकार के प्रयोग का आधार वयस्क मताधिकार का सिद्धान्त ही होगा और राज्य मे 
अभिजात्य वर्ग को कोई विशिष्ट रियायतें सुलभ नही होंगी। इस प्रकार भ्रस्तावना में उपवन्धित 
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न्याय के विचार से लोक-कल्याणकारी राज्य का विचार हृष्टिगोचर होता है और नागरिकों को 
जीवम के क्षेत्रों मे न्‍्याय का आश्वासन दिया गया है । 

(7) स्वतस्व्रता--प्रस्तावना में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य समस्त नांगरिको 
को स्वतन्नता प्रदान करेगा । यहाँ स्वतन्त्रता से तात्पर्य नागरिक स्वतन्त्रता और राजनीतिक 
स्वतन्नता से है। विचार, अभिव्यक्ति, भाषण, सघ वत्तान्ग, सम्पत्ति रखना, आदि नागरिक स्वतन्त्र- 
ताएँ हे । मतदान में भाग लेना, प्रतिनिधियों को चुनता, निर्वाचन मे खडा होना, सार्वजनिक पद 
पर नियुक्ति का अधिकार, सरकारी नीतियो की आलोचना करना, आदि राजनीतिक स्वतन्बताएँ है । 
प्रस्तवाना मे भारतीय तागरिको के व्यक्तित्व के विकास हेतु स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया गया है । 

(8) धर्मनिरपेक्षता--धर्म निरपेक्ष राज्य किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नही देता और न 
वह किसी धर्म के साथ कठोरता का ही व्यवहार करता है । धर्मनिरपेक्ष राज्य के अन्तर्गत धर्म को 
नितान्त व्यक्तिगत वस्तु समझा जाता है। सविधान की प्रस्तावना मे धर्म और उपासना की पूर्ण 
स्वतन्त्रता प्रदान करके धामिक अल्पसख्यको को कारगर सरक्षण प्रदान किया गया है। हमारा 
ध्येय भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाना है । मई 

(9) समता--समता से अभिप्राय है कि अपने व्यक्तित्व के समुचित विकास के लिए 
प्रत्येक मनुष्य को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए । धन, जाति, वंश के आधार पर मनुष्य- 
मनुष्य मे अन्तर नही होना चाहिए। सभी नागरिकों को देश के समान विधान में समान भाग 
मिलना चाहिए । लिंग, नस्ल अथवा सम्पत्ति के आधार पर राजनीतिक अधिकारो का निषेध नही 
होना चाहिए । समान योग्यता और समान श्रम के लिए वेतन भी समावच होना चाहिए। एक 
मनुष्य को दूसरे मनुष्य का अथवा एक वर्ग को दूसरे वर्ग का आथिक शोषण करने का कोई 
अधिकार नही होना चाहिए । हमारे सविधान की प्रस्तावना मे नागरिको को स्थान और अवसर 
कीही समता प्रदान की गयी है, जो अत्यन्त विस्तृत है । 

(0) राष्ट्रीय एकता--प्रस्तावना में राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है । भाषा आदि की 
विविधता होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है। इस सम्बन्ध मे, प्रस्तावना का महत्व इसलिए अधिक 
हो जाता है कि इसमे उतर दो विशेष आधारो पर बल दिया गया है, जिनके माध्यम से 
राष्ट्रीय एकता हृढ होती है। सर्वप्रथम, प्रस्तावना मे व्यक्ति की प्रतिष्ठा तथा महत्व पर बल दिया 
गया है । व्यक्ति को लोकतन्त्र की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए, राष्ट्रीय एकता को एक महत्व- 
पूर्ण आधार माना गया है। राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना की जागृति, व्यक्ति के स्वाभिमान की 
भावना से सम्बन्धित है । परन्तु व्यक्ति के स्वाभिमान की भावना राज्य एवं समाज मे, उसके 
महत्व को स्वीकार करने पर निर्भर है। यदि राज्य तथा समाज मे व्यक्षि को उसकी उचित 
प्रतिष्ठा तथा अधिकार प्राप्त है, यह स्वाभाविक है कि नागरिक के रूप से देश के प्रति उसकी आस्था 
बनी रहेगी और इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय भावना तथा एकता हृढ होगी । द्वितीय, यह भी माना जाता 
है कि समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा एव अधिकारो की स्वीकृति, राज्य तथा समाज 
में नागरिकों के मध्य बन्ध्रुत्व या स्तेह की भावना प्रज्ज्वलित करेगी, जिससे राष्ट्रीय एकता हंढ 
होगी । इस प्रकार प्रस्तावना मे निहित इन दो आधारो पर सविधान-निर्माताओ ने राष्ट्रीय एकता 
को हढ बनाने का आश्वासन दिया है । | 
प्रस्तावना : संविधान की आत्मा (शिव्शा0०. ॥॥6 807] ० ता एगरक्राएांणा) 

प्रस्तावना से भारत के संविधान की आत्मा विशेष रूप से मुखर हुई है । सविधान की 
आत्मा के अध्ययन्त से देश के नवयुवकों को देश-प्रेम की नयी प्रेरणा मिलती है, राष्ट्रीय एकता की 

भावना को वल मिलता है और विधान के प्रति अमर आस्था जागृत होती है। प्रस्तावना में अग्न- 
लिखित गुण है, जिससे यह कहा जा सकता है कि यह हमारे सविधान की आत्मा है: 


ल्न्ब 


[825 | 


भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के दार्शनिक शाधार तत्व * संविधान "* 57 


() प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है--यह प्रस्तावना भारतीय संविधान की 
आत्मा और प्राण है । कानुन की दृष्टि से यह संविधान का अग नही है, फिर भी यही उसका 
प्रेरणा स्रोत है । सविधान के सारे उपबन्ध प्रस्तावना से रफूरति ग्रहण करते है । डॉ० सुभाष काश्यप 
के शब्दों मे, “सविधान शरीर है तो प्रस्ताववा उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला हैतो 

सविधान उस पर खडी अट्ठालिका, प्रस्तावना तथ्य निर्देश है तो सविधान के विभिन्‍न अनुच्छेद 
उस तथ्य की सिद्धि के साधन ॥+ 

(2) नुतन भावनाओं एवं संकल्पों का बोध--यह भ्रस्तावना नूतन भावनाओ एवं संकल्पो 
का बोध कराती है। इससे शासनकर्ताओं को नयी दिशाएँ एवं सामाजिक समता और न्याय करने 
के लिए सकलपो का बोध होता है ।7 यह भूमिका सविधान का अमुल्य अश है । यह सविधान की 
आत्मा तथा संविधान की ' कुन्जी है । यह्‌॒प्रस्तावना सविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है 
तथा सविधान-निर्माताओ के विचारो तथा उद्देश्यों को स्पृष्ठ करती है । 

(3) प्रस्तावना संविधान की आत्मा है---संविधान की आत्मा कहते है संविधान के मूल 
सिद्धान्तो और-आधारभूत मुल्यो को ।” हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बेरूवारी मामले में अपना 
निर्णय देते हुए प्रस्तावना को संविधान अथवा अधिनियम के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने . 
वाली कुन्जी कहा है । ' 

(4) प्रस्तावता सें चित्रित है स्वाधीनता संघर्ष की कल्पना का भारत--हम जिन मान्यताओ 
को- थ्रुगो से सजोते रहे और विशेषकर, जो विश्वास, , निष्ठा और आकांक्षाएँ हमने अपने 
राष्ट्रीय स्वतस्त्रता-स ग्राम काल मे हृदयगरम की वे सविधान की प्रस्तावना में पूरी तरह परिलक्षित 
होती है । डक 

(5) प्रस्तावना पर किसी वाद या एक विचारधारा का भ्रप्ाव नहीं--वतंमान युग मे अनेक 
विचारधाराओ का प्रादुर्भाव हुआ है और विश्व के विभिन्‍न सविधानो पर उसका प्रभाव स्पष्ट , 
झलकता है । रूस और चीन का शासन विधान जहाँ माक्सेवावी दर्शन के प्रभाव से भरा पडा है 
वही अनरीका का सविधान कान्तिवादी और पू जीवादी दर्शत पर आधारित है । भारतीय सविधान 
« किसी एक विचारधारा से बँधा हुआ नही है। संविधान की प्रस्तावना मे समस्त प्रचलित 
विचारधाराओ के श्रेष्ठ तत्वो का निचोड़ उपलब्ध है। भ्रस्तावना मे प्रस्तुत न्‍्याय'का सिद्धान्त 
व्यवहारोपयोगी है और समाजवाद, साम्यवाद या पू जीवाद जैसे किसी विशिष्ट दर्शन का अनुगामी 
नही है । 

(6) भारतीय ऋान्ति की सुत्रधार प्रस्तावना--सविधान की प्रस्तावना पर फ्रासीसी, रूसी 
और अमरीकी क्रान्ति का प्रभाव झलकता है । यह बात सर्वविदित है कि फ्रास की क्रान्ति स्व- 

तन्त्रता, समानता और श्रातृत्व पर जोर देती थी, रूसी क्रान्ति आधिक समानता पर और अमरीकी 
ऋल्ति वैयक्तिक स्वतन्त्रता पर जोर देती यी। भारतीय सविधान की प्रस्तावना मे अन्तनिहित 
सामाजिक, जाथिक और राजनीतिक न्याय की धारणा में तीनो ही क्रान्तियों का समन्धचय कर 
दिया गया है । 


7 क्राएयप, सुभाप . संविधान की बात्मा, पृ० 33॥ 
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(7) प्रस्तावना में च्िन्नित हैं भावी, भारत फा स्वरुप--प्रस्तावना सविधान-निर्माताओं की 
पहपना के भारत का रूप प्रकट करती है। सविधान-निर्माताओं की योजना यह थी कि आधिक 
और राजनीतिक लोकतन्त्र को एक ऐसा लक्ष्य माना जागे जिस तक हमे पहुँचना है । प्ररतावना 
मे निहित लक्ष्य आज भी हमारे राष्ट्रीय आदर्श है और युग-युग मे प्रत्येक सरकार को उनकी प्राप्ति 
के लिए सतत्‌ प्रयारा करना होगा । 

मृत्याकन (/॥ ज्ञाशाध०)--सविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था 
का लक्ष्य निर्धारित करना तथा उसकी नीति सुनिश्चित करना है। यद्यपि यह प्रस्तावना संविधान 
का अंग नही है और इसे न्यायालय में कानुन की राज्ञा नही दी जा सफ्ती किन्तु इसका वैधानिक 
महत्व अत्यधिक है, क्योकि सर्वधानिक और संसदीय अधिनियमों की इसी के प्रकाश में व्याख्या 
की जा गकती है ।! एक मुकदमे के सम्बन्ध से उच्चतम न्यायालय ने 969 में कहा था, “यदि 
विधानमण्डल द्वारा प्रयुक्त किसी शब्दावली पर कोई शका उत्पन्न हो जाये तो उसे दूर करने का 
सबसे विश्वसनीय तरीका यह हे कि उसके मूल में निहित भावनाओ, उसके आधार और कानून- 
मिर्माण के कारण पर विचार किया जाये तथा (सविधान की) प्रस्तावना का आश्रय लिया जाये ।” 
सविधान की भूमिका के रूप में प्रस्तावनगा उसका आधार है और जब तक फि वह किसी स्पष्ट 
अधिनियम के प्रतिकूल न हो तब तक उसकी उपेक्षा नही की जा सकती । प्रस्तावना का सहारा 
लेकर सविधान-निर्माताओ के अभिप्राय का पता लगा सकते है । 


इस प्रकार भारतीय सविधान में निहित दर्शन जिसकी अभिव्यक्ति प्रस्तावना मे की गयी 
है, वास्तव मे उस युग के राजनीतिक दर्शन--कल्याणकारी राज्य की ओर उन्मुख उदारवादी 
लोकतन्‍न्त्र का दर्शन--के अनुरूप था जिसमे सविधान का निर्माण किया गया । 

निष्कपंत , भारतीय सविधान के जनको ने नव-निर्माण बी भूमिका में एक नये और 
सुव्यवस्थित समाज की कल्पना की है । यह बडे सौभाग्य और सन्तोप की बात है कि हमारे संविधान 
के निर्मातागण भी उन्ही श्रेष्ठ . आदर्शो के समर्थक रहे, जिनके द्वारा व्यक्ति की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण 
रखते हुए भी सामाजिक उत्थान और सामाजिक न्याय की स्थापना सम्भव होती है 4 भारतीय 
संविधान की सफलता का मुख्य कारण उसकी भ्रस्तावना का व्यापक परिप्रेक्ष्य, उदारवादी दर्शन 
तथा लचीला स्वरूप है । डॉ० सुभाष फाश्यप के अनुसार, “प्रस्तावना में निहित पावन आदर्श 
हमारे राष्ट्रीय आदर्श हे और जहाँ वे एक ओर हमे अपने गौरवमय अतीत से जोडते हैं वहाँ उस 
भविष्य की आशका को भी सेँजोते है'* *।/£ ४ 
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भारत जैसे वैविध्यपूर्ण और प्राचीन परन्तु आधुनिकंता से प्रभावित समाज की राजनीति 
का विश्लेषण करने मे अनेक दृष्टिकोणों का प्रयोग हुआ है । इनमे कानूनी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक 
हृष्टिकोण, संस्थानात्मक हृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक इृष्टिकोण, व्यवहारवादी हृष्टिकोण, ,मानव- 
शास्त्रीय दृष्टिकोण, राजनीतिक विकास हृष्टिकोण, समाजशास्त्रीय एवं परिस्थितीय हृष्टिकोण 
प्रमुख हैं । कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक भारतीय सविधान के अध्ययन पर विशेष बल देते हैं । 
- ऐतिहासिक हृष्टिकोण भारतीय सविधान और राजनीतिक संस्थाओ के उद्भव और विकास के वर्णन 
पर जोर देता है । सस्थानात्मक दृष्टिकोण के समर्थेक मानते है कि राजनीतिक सस्थाएँ ही हमारे 
राजनीतिक जीवन को आधार प्रदान करती हैं। भारत के निर्वोचचनों मे मतदान व्यवहार का 
अध्ययन करते समय अधिकांश विद्वानो ने व्यवहारवादी उपाग्म का प्रयोग किया है । मानवशास्त्रीय 
दृष्टिकोण के समर्थक राजनीतिक सस्थाओ और प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक-सास्क्ृतिक परि- 
प्रेक्ष्य मे करने का प्रयत्न करते हैं ।! कप 
कैटलिन ने तो स्पष्ठ कहा है कि राजनीति संगठित समाज का अध्ययन है और इसलिए 
समाजशास्त्र से उसको अलग नही किया जा सकता। समाजशास्त्र अपनी उत्पत्ति के प्रारम्भिक 
काल से ही राजनीतिक प्रक्रियाओं एवं संस्थाओ का अध्ययन कर रहा है । आधुनिक काल भे अनेक 
राजनीतिशास्त्रियो ने राजनीतिक प्रक्रियाओं की वास्तविकता को समझने के लिए उन समाजशास्त्रीय 
सिद्धान्तों का प्रयोग किया है जो राजनीतिक व्यवहारों एवं घटनाओ पर प्रकाश डालते है । यह 
बात सर्वेविदित है कि कोई भी राजनीतिक कार्य व सस्था सामाजिक व्यवस्था से अलग नही होती 
है । राजनीतिक व्यवस्था मे भाग लेने वालो की सामाजिक पृष्ठभूमि, इनकी सामाजिक दशा व 


मूल्यों का समुचित महत्व होता है । राजनीति मे होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन एक व्यापक 
सामाजिक सन्दर्भ भे ही उचित प्रकार से हो सकता है । - श 


33.5 छथ्ञा5 & २, 38 609, 


३गस्‍॥ट्वा ढलशारट बधाई 
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60 सारतोपष राजनीति फा समाजशास्त्रीय एवं परिस्थितीय आधार 


भारतीय राजनीति के समांजश(स्त्रीय अध्येयता (800०00हांदओ। शिपताए रण शी९ वातान्वा 
700॥005) 

भारतीय राजनीति के सन्दर्भ मे जो अध्ययन (राजनीतिक-स्माजशास्त्रीय) हुए है उनमे 
जहाँ एक ओर यह दिखाने की प्रवृत्ति पायी जाती है कि सामाजिक प्रवृत्तियों का राजनीतिक प्रवु- 
त्तियो पर अधिक व्यापक प्रभाव पडा हे, वहाँ दूसरी ओर यह भी प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि 
राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक प्रवृत्तियो को मोडने मे सक्षम है ।! उदाहरणाथे, प्रारम्भिक अध्ययन 
चाहे वे नारमन डी० पामर द्वारा किये गये हो अथवा फिलिप्स द्वारा, उनमे यह दिखाया गया हैं 
कि सामाजिक प्रवृत्तियो का राजनीतिक प्रवृत्तियो पर ज्यादा प्रभाव है ।: बाद के अध्ययनो मे जैसे 
रजनी कोठारी और रूडोल्फ आदि ने यह्‌ दिखाया हे कि राजनीतिक प्रवृत्तियों का सामाजिक 
प्रवृत्तियो पर ज्यादा प्रभाव पडा है । भारतीय राजनीति का समाजशास्त्रीय-परिस्थितीय आधार 
से अध्ययन करने वाले प्रमुख विद्यव इस प्रकार है 


राबदें एल० हाड्ंग्रेव दि नाडारस ऑफ तमिलनाडु 
राबर्ट एल० हाडग्रेव एसेज इन दि पॉलिटिकल सोशियोलोजी ऑफ साउथ इण्डिया, 
979 

रजनी कोठारी पॉलिटिक्स एन इण्डिया, 972 

रजनी कोठारी कास्ट एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया, 970 

रूडोल्फ एण्ड रूडोल्फ दि मॉडनिटी ऑफ द्रेडिशन--पॉलिटिकल डेवलपसेण्ट इत इण्डिया, 
हे 967 

टिकर एण्ड पाक लीडरशिप एण्ड पॉलिटिकल इच्त्टीट्यूशन इन इण्डिया, 960 

घनश्याम शाह फास्ट एसोशियेसन्स एण्ड पॉलिटिकल प्रोसेज इन गुजरात, 975 

योगेन्ध सिंह मॉडर्नाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन, 973 

अनिल भद्‌ट कास्ट, बलास एण्ड पॉलिटिक्स 

इकबाल नारायण व अन्य रूरल एलीवद इन इण्डियत स्टेट-स्थ्डी ऑफ राजस्थान 

शामण्ड कोलमैन पॉलिटिक्स ऑफ डेचलपिग एरियाज, 960 

बी० आर० मेहता सॉ्डर्नाइजेशन एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया, 984 


ऐसा कहा जाता है,कि इनमे से अधिकाश समाजशास्त्रीय अध्ययन पश्चिमी अवधारणाओं -: 
के परिप्रेक्ष्य से भारतीय राजनीति के अध्ययन का प्रयत्न करते है जिससे कही-कही असगति का 
बोध होता है । 


भारतीय राजनीति का समाजशास्त्रीय हृष्टि से अध्ययन : जौचित्वय (80०००ट्टॉटथ डप्रता68 ण 
एा6 एताशा ए0॥008 ; छ9) 


यह तथ्य आमतौर से स्वीकार किया जाता है कि वैधानिक व्यवस्थाएँ समान होते हुए भी 
किन्‍्ही भी दो देशो 'का शासन और राजनीति समान नही होती । मॉरिस जोन्स ने राजनीति के 
विद्यार्थी से आग्रह किया है कि वे इस विषय मे विशेष रूप से सचेत रहे ।/ -इसका कारण सामा- 
जिक, आर्थिक, सास्कृतिक एव नैतिक व्यवस्थाओ तथा उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे ढेँ.ढा जाता 
आवश्यक है---इस कारण कि राजनीति शून्य मे क्रियाशील नही होती । इनमे से' प्रत्येक व्यवस्था, 
संस्था और विचार, राजनीति को वह सामग्री प्रदान करती है, जिसके आधार पर वह (राजनीति) 


२ . 40(, 
॥ चिछा8 80063, #वाोवाशा का उतातोत (7,णा808॥, 957), 9. 2, 





[ 328 ] 


भारतीय राजनीति का समाजशास्त्रीय एवं परिस्थितीय आधार 6 


अपमे स्वरूप एवं अपनी गतिशील शक्तियों का-निर्धारण करती है ।! ये गर-राजनीतिक तत्व (सामा- 
जिकी एवं परिस्थितीय) किसी देश की राजतीति को किस सीमा तक प्रभावित करते है तथा उस 
देश की राजनीति इन तत्वों को किस सीमा तक अपने अनुकुल पाती है, यह उस देश की सामाजिक 
विभिन्‍नतताओ एवं आधथिक असमानताओं के साथ-ही-साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा राजनीति की 
प्रकृति पर निर्भर करती है । यही कारण है कि इस सन्दर्भ में राष्ट्रो के अनुभव भिन्‍त-भिन्‍त समयो 
मे भिन्न-भिन्न रहे है । किन्तु यह निश्चित है कि सामाजिक विभिन्नताएँ जितनी अधिक होगी, 
राजनीति उतनी ही अस्थिर, अनिश्चित और समस्‍्याग्रस्त होगी । । 

भारतीय राजनीति के आधारो की चर्चा करते हुए मॉरिस जोन्स लिखते है, “नये राज्यों 
मे राजनीति और समाज के बीच जो सम्बन्ध है, वह पश्चिम के विद्याथियो के लिए बिल्कुल 
नया और बडा रोचक है” * यदि ऐसी राजनीति (भारतीय राजनीति) का अध्ययन सामाजिक 
शक्तियो की ओर ध्यान दिये बिना किया जायेगा, तो वह एकदम अधूरा औौर गुमराह करने वाला 
होगा ।” ह । 
भारतीय राजनीति के समाजशास्त्रीय एव परिस्थितीय आधार तत्व (8000]0ट69) थाए 800- 

]0हा०4 88868 ए (6 गराताशा ?0॥605) 

भारतीय: राजनीति के सामाजिक-परिस्थितीय आधारो की चर्चा निम्न प्रमुख आधारो पर 
की जा सकती है * है 

() भौगोलिक आधार--किसी देश की राजनीति का भूगोल भी महत्वपूर्ण नियामक 
कारण होता है । भूगोल के अन्तर्गत देश की अवस्थिति, जलवायु, स्थलाक्वति, क्षेत्रफल, आदि तत्व 
सम्मिलित है। भूगोल मूलक राजनीति के विद्वान कहते हैं कि शक्ति का मुख्य जवयव भूगोल 
है और किसी राष्ट्र की जड उस राष्ट्र के भूगोल में होती हैं। स्वाधीनता के बाद भारत की 
विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ही ग्रुटनिरपेक्षता की विदेश नीति अपनायी गयी | जनता 
पार्टी के सत्ता में आने के वाद भी इस नीति में बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ | भारतीय सीमान्त 
पर स्थित राज्यो जैसे, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, पजाव, 
केरल, आदि में समय-समय पर पृथकतावादी प्रवृत्तियो के अभ्युदय का कारण उनकी भौगोलिक 
स्थिति ही हो सकता है | 

(2) ऐतिहासिक आधार--किसी देश की राजनीति का महत्वपूर्ण आधार उसका इतिहास 
होता है और किसी भी “राजनीतिक व्यवस्था के लिए अतीत से पूर्णतया नाता तोड लेना सम्भव 
नही है । भारत लम्बे समय तक औपनिवेशिक प्रभुत्त का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है जहाँ 
धीरे-धीरे वेस्टमिनिस्टर (ब्रिटिश) नमूने की सरकार का उदय हुआ । भारतीय ससद की कार्य प्रणाली 
ब्रिटिश ससद से मिलती-जुलती है और भारत मे कानुन के शासन की धारणा ब्रिटेन से ही आयी हैः । 

(3) आशिक सरचना का आधार--किसी देश की राजनीति के निर्माण मे आर्थिक 
सरचना काफी प्रभावकारी भूमिका अदा करती है। मुख्य रूप से शहरी और भौद्योगिक समाज 
अधिक सश्लिष्ट या जटिल समाज होता है जहाँ तीज संचार साधनो . को बढावा मिलता है। ऐसे 
समाज मे शैक्षिक स्तर उच्चतर होते है, ग्रुटो की संख्या मे वृद्धि हो जाती है और निर्णयकारी 
प्रक्रिया मे भाग लेने वालो की सख्या अनिवार्यत अधिक व्यापक होती हे । ग्रामीण समाज परिवर्तन 


तथा अभिनवीकरण के प्रति उन्मुख नही होते और जिन राज्यों का अधिकाण , किसान वर्ग होता 
है, वे अधिक अनुदार होते है । 


4 २०]89॥ (0वठा, *2०/826 ० /क्वाशा।वाणर दवतदे. 2007८व: 7९ 
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भारत मे काग्रेस सरकार ने देश का औद्योगीकरण एवं पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की 
अवधारणा के आधार पर करने का जिम्मा लिया । पूजीवादी ओऔद्योगीकरण का अर्थ है उत्पादन 
साधनों के मालिकों के लिए प्रेरक के रूप में मुनाफे पर आधारित, गौर दूसरे समस्त सामाजिक 
सम्वन्धों का बुनियादी चरित्र प्रतिदन्द्रिता है। पूंजीवादी औद्योगीकरण का अर्थ है समुदाय के 
सम्पूर्ण आथिक जीवन का यन्त्रीकरण, व्यवसायीकरण और मौद्रीकरण और व्यक्तियों के बीच सभी 
सम्बन्धो मे प्रतिद्वन्द्रिता का और समाज की गाडी के पहियो को सचालित करने वाले केन्द्रीय 
उत्प्रेरक के रूप में मुनाफे का समावेश कराकर सम्पूर्ण पुरानी सामाजिक-आर्थिक संरचना का 
रूपान्तरण । 

पु'जी अपने निवेश के लिए उन्ही क्षेत्रों को चुनती है जो उसे प्रारम्भिक सुविधाएँ प्रदान 
करते हैं। चूंकि ये सुविधाएँ पहले से ही मौजूद णहरी क्षेत्रो मे प्राप्त होती है अत. एक उद्यम औौर 
व्यावसायिक प्रतिष्ठान सामान्यतया शहरो अथवा शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों मे शुरू किये जाते 
है । शहरो का यह और भागे औद्योगिक विस्तार स्वचालित ढंग से उन उपयोगिताओं, सड़कों 
और यातायात के साधनों, मजदूरो के लिए आवासो, स्वच्छता, स्कूलो, अस्पतालों भौर मनोरंजन 
की सुविधाओं मे समानान्तर निवेश की आवश्यकता को जन्म देता है । 

इस प्रकार इन निवेशों का एक बडा हिस्सा बुर्जआयी मध्यम वर्ग की समृद्धि और नौकर- 
शाही के ऊपरी तबके की जरूरतों को पूरा करने मे लगाया जाता है। उससे उच्च शहरी सांस्कृ- 
तिक परम्परा के मानवीकृत नमूने का जन्ग होता है, जो परण्चिमी देशों के शहरों के रग में रंग 
कर लगभग सभी शहरो में सतही, पतनशील फ़िस्म का अधिक है | इनमें अपने फैंशनेव्रल होटल, 
वातानुकुलित चलचित्रगृह और रंगशालाएँ है । मन से ये लोग अब भी सामन्‍्ती तथा अर्द्ध-सामन्ती 
मूल्यों से चिपके रहते है । पश्चिमी मुलम्मा चढाये उच्च और उच्च-मध्य स्तरों से वना यह अभि- 
जन एक दोगली सस्क्ृति विकसित करता है जो रूप मे आधुनिक है किन्तु सारस्प में पुरातनपन्‍्यी 
तथा हेसियत को बनाये रखने वाला है। इस प्रकार भारतीय राजनीति में एक शहरी उच्च 
सास्क्ृतिक परम्परा का उदय हो रहा है जो प्रमुख रूप से दोगली, नकली, आम जनता से कटी हुई 
पूजीवादी मूल्यों से जोडती है । 

कांग्रेस और जनता सरकार की क्ृषपि नीतियों से एक विशिष्ट वर्ग को ही गाँवों मे लाभ 
हुआ और एफ नये “ग्रामीण अभिजन' का विकास हो रहा है । यह गामीण अभिजन उच्च जातियो 
एवं धनाद॒य किसानो (छोणा एथ्वथ्शातए) से मिलकर वना है। ग्रामीण क्षेत्र मे ये ही लोग 
आधिक, राजनीतिक, सामाजिक और सास्कृतिक क्षेत्रों मे सत्ता के शीप॑ बिन्दुओ पर कब्जा करते 
रहे है। ये ही लोग स्थातीय नागरिक गतिविधियो, स्कुल बोर्डों, गाम पचायतो, महकारी संस्थाओं 
आदि पर छाये रहते है । 

कृषि तथा शहरी दोनो क्षेत्रो में सरकार की आशिक नीतियो तथा उमके समाज कल्याण 
उपायो से निम्नतर स्तरों की कीमत पर प्रायमिक रूप से उच्चतर स्तरी को ही फायदा मिलता 
है । इससे आम जनता की गरीबी गम्भीर रूप से बढ़ती जा रही हे । सम्पूर्ण ग्रामीण जगत मे 
निचले स्तरो पर गहरा असन्तोष उभर रहा है जो अपने वर्ग सगठन थे अभाव में अपने सगठिन 
वर्ग आन्‍्दोलनो मे अभिव्यक्ति नही कर पा रहा है। किन्तु कभी-7गी तनावो और संघर्षो के रूप 
में विस्फोटक हो जाता है ।! 

(4) सामाजिक सरचना का आधार--फिसी देश की राजनीति न्ोव को भरने तथा राज- 
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रे देसाई, भारतीय शप्ट्रवाद की अघुनातन प्रतृत्तियाँ (मेकमिलन, 978), पृष्ठ 
-42॥ 


[828 ] । 


भारतीय राजनीति का समाजशास्त्रीय, एवं परिस्थितीय आधार 63 


नीतिक संस्कृति के निर्माण मे आ्िक संरचना से भी अधिक महत्व सामाजिक सरचना का होता 
हैं। भारत का समाज जाति, धर्म, भाषा और प्रादेशिकता के तत्वो से प्रभावित रहा हैं और राज- 
नीतिक व्यवस्था पर इन तत्वों का दबाव पड़े विना नही रह सकता । 
' भारतीय राजनीति के सामाजिक आधार 
(026, 84585 07 जप ए07प729) 
भारतीय राजनीति के समाजपरक आधार निम्नलिखित है: () जाति -और भारतीय 
राजनीति, (2) साम्प्रदायिकता एवं धर्म और भारतीय राजनीति, (3) प्रादेशिकता और भारतीय 
राजनीति, एवं (4) भाषा और भारतीय राजनीति । 


. जाति और भारतीय राजनीति---भारत मे राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने 

” के पश्चात्‌ यह धारणा विकसित हुई कि पश्चिमी ढग की राजनीतिक सस्थाएँ लोकतन्‍्त्रात्मक मूल्यो 

को अपनाने के फलस्वरूप पारम्परिक सस्था--जातिवाद का अन्त हो जायेगा, किन्तु स्वाधीनोत्तर 

भारत की राजनीति मे जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढता गया । जहाँ सामाजिक और धार्मिक 

क्षेत्र मे जाति की शक्ति घटी है वहाँ राजनीति और प्रशासत पर इसके बढते हुए प्रभाव को 
राजनीतिज्ञो, प्रशासको और केन्द्र व राज्य सरकारो ने स्वीकार किया है | 


कुछ विद्वानों की धारणा है कि जाति प्रथा राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण के 
मार्ग मे बाधक है । परल्तु इस सम्बन्ध मे रजनी कोठारी का अभिमत है कि प्रथम, कोई भी सामा- 
जिक तन्‍्त्र कभी भी पूर्णतया समाप्त नही हो सकता अठ. यह प्रश्न करता कि क्‍या भारत में जाति 
के लोप हो रहा है, अथशून्य है । द्वितीय, जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और सामाजिक परि- 
वतन में रुकावट नहीं डालती बल्कि इनको बढाने मे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । स्थानीय 
और राज्य स्तर की राजनीति मे जातीय सघ और समुदाय निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने मे 
उसी प्रकार की भूमिका अदा करते है जिस प्रकार पश्चिमी देशों मे दवाव ग्रुट (श०४४प्रा० 
(7०५७४) । हमारे राजनीतिज्ञ एक विचित्र असमजस की स्थिति मे है, जहाँ एक ओर वे जातिगत 
भेदभाव मिटाने की वात करते है वही दूसरी ओर जाति के आधार पर वोट बटोरने की कला में 
निपुणता हासिल करना चाहते है ।* न 
हि रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक "कास्ट इन इण्डियत पॉलिटिक्स” में भारतीय राजनीति 
में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेपण किया है। उनका मत है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता 
है कि क्या भारत मे जाति प्रथा खत्म हो रही है ? इस प्रश्न के पीछे यह धारणा है कि मानो जाति 
और राजनीति परस्पर विरोधी सस्थाएँ है । ज्यादा सही सग्यल यह होगा कि जाति प्रथा पर राज- 
नीति. का क्या प्रभाव पड रहा है और जाति-पाँति वाले समाज मे राजनीति क्‍या रूप,ले रही है ? 
जो लोग राजनीति मे जातिवाद की शिकायत करते है, वे न तो राजनीति के प्रकृत स्वरूप को ठीक 
समझ पाये हैं और न जाति के स्वरूप को । भारत की जनता जातियो के आधार पर सग्रठित है 
अत. न चाहते हुए भी राजनीति को जाति सस्था का उपयोग करना ही पडेगा । अत. राजनीति 
मे जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है । जाति को अपने दायरे मे खीचकर राजनीति 
उसे अपने काम मे लाने का प्रयत्न करती है | दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या विरादरी को 
देश की व्यवस्था मे भाग लेसे का मौका मिलता है । राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए 
जातीय सगठनो का उपयोग करते हे और जातियो के रूप में उनको बना-बनाया सग्रठन मिल 
जाता है जिससे राजनीति संगठन मे आसानी होती है। 





! रजनी कोठारी, कास्ट इन इश्डियन पॉलिटिक्स (ओरिएण्ट लॉगमैन, दिल्ली, 770), पृ० 4 
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भारत मे जाति भारतीय राजनीति का आधार किस प्रकार है, इस सम्बन्ध से चार विचार 
प्रस्तुत किये जाते रहे है : 

प्रथम, यह कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवरथा का संगठन जाति की संरचना 
के भाधार पर हुआ है और राजनीति केवल सामाजिक सम्बन्धों की अभिव्यक्ति मात्र है । सामा- 
जिक सगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है । 


द्वितोय, राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था जाति का नया रूप घारण 
कर रही है। लोकतान्त्रिक राजनीति के अन्तर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जातीय सरचनाओो 
को इस प्रकार प्रयोग मे लाती है जिससे सम्बद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी 
स्थिति को सुहढ बना सके । जिस समाज में जाति को सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है 
उसमे यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि रायनीति उस संगठन के माध्यम से अपने आपको संगठित 
करने का प्रयास करे । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसे हम राजनीति में जातिबाद के 
नाम से पुकारते है वह वास्तव मे जाति का राजनीतिकरण है । 


तृतीय, भारत मे राजनीति “जाति' के इर्दे-गिर्द घूमती है । जाति प्रमुपत्तम राजनीतिक 
दल है । यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया से ऊँचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ अपनी 
जाति को लेकर चलना होगा । भारत मे राजनीतिज्ञ जातीय समुदायों को इसलिए सगठित करते है 
ताकि उनके समर्थन से उन्हे सत्ता तक पहुँचने मे सहायता मिल सके । 


चतुर्थ, जातियाँ संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती हे और इस प्रकार जातिगत 
भारतीय समाज भे जातियाँ ही "राजनीतिक शक्तियाँ' बन गयी है । 


भारत में जातियाँ सगठित होकर राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित 
करती है । उदाहरणार्थ, सविधान मे अनुसूचित जातियो और जनजातियों के लिए आरक्षण 
के प्रावधान रखे गये है जिनके कारण ये जातियाँ सगठित होकर सरकार पर दवाव डालती हैं कि 
इन सुविधाओ को और अधिक वर्षो के लिए क्षर्थातु जनवरी 990 तक के लिए बढा दिया 
जाये । सभी राजनीतिक दल निर्वाचन के समय अपने प्रत्याशियों का चयत करते समय जातिगत 
आधार पर निर्णय लेते है। सन्‌ 962 में गुजरात के चुनाव में स्वतस्त पार्टी की सफलता का 
राज उसका क्षत्रिय जाति के समर्थन मे छिपा हुआ था । हरिजन-मुसलमान-ब्नाह्मण शक्ति पुंज 
बनाकर ही 97 का आम घुनाव काग्रेस ने जीता था। 977 में जनता पार्टी को विजय का 
कारण उसे मुसलमानों और हरिजनो के साथ उच्च जातियो का प्राप्त समर्थन धा। कई बार 
मतदाता भी जातिगत आधार पर मतदान करते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनावो मे चौधरी चरणसिह 
और उनके दल की सफलता स्व ही जाट जाति के मतों की एकजुटता पर निर्भर रही है। 
केरल के चुनावों मे साम्यवादी और माक्सवादी दलो ने भी वोट जुटाने के लिए सर्देव जाति +॥ 
सहारा लिया है। राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धान्त इतना गहरा धैस गया है ।+ 
राज्यो के मन्त्रिमण्डलो मे प्रत्येक प्रमुख जाति का मनन्‍्नी आवश्यक रूप से रखा जाता है । जव+ 
जातीय संगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु भे नाडार जाति सघ, गुजरात मे क्षत्रिय महासभा 
घिहार में कायस्थ सभा आदि राजनीतिक मामलो मे रुचि रोने लगते हे और अपने-अपने ५ 
बल के आधार पर सौदेबाजी भी करते है। आज तो किसी भी राज्य की राजनीति ज पि५' 
प्रभावों से अछूती नही रही है तथापि विहार, केरल, तगिलनाडु, आस्थ्र प्रदेश, महाराष्ट 
हरियाणा, राजस्थान, आदि राज्यो की राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित 
विश्लेषण के कर ही नही सकते । राज्यो की राजनीति में 'जाति' का प्रभाव इतना अधिक प्रतीत हू 
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रहा है कि टिकर जैसे विद्वानों ने 'राज्यो की राजनीति” को जातियों की राजनीति” की सज्ञा दे 
डाली है 7 ह 

रूडोल्फ एवं रूडोल्फ का मत है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण भें सह- 
योग देकर परम्परावादी व्यवस्था को आधुनिकता मे ढालने के साँचे का कार्य किया है। वे लिखते 
है, “अपने परिवर्तित रूप मे जाति व्यवस्था ने भारत के कृपक समाज में प्रतिनिधिक लोकतन्त्र की 
सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके, उन्हे अधिक समान बनाकर समानता के 
विकास मे सहायता दी । ' 

2, सास्प्रदायिकता औरे धर्म एवं भारतीय राजनीति--भारतीय राजनीति के निर्धारक 
तत्वों मे धर्म और 'साम्प्रदायिकता' अत्यन्त प्रभावणाली तत्व माना जाता है। धर्म का प्रयोग राज- 
नीति में जहाँ एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए किया जाता है वहाँ दूसरी ओर प्रभाव और 
शक्ति अर्जित करने का भी धर्म माध्यम मान लिया जाता है । जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला 
चुखारी और जय गुरुदेव की राजनीतिक शक्ति की आधारशिला उनके अपने-अपने सम्प्रदायों मे 
अनुयायियो का संख्या-बल है । धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलो का गठन हुआ 
है | मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम-राज्य परिपद, हिन्दू महासभा आदि, राजनीतिक 
दलो के निर्माण में धामिक और साम्प्रदायिक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका रहीं है । यदि साम्प्र- 
दायिकता एक रोग है और वह भी सक्रामक तो इन दलो के शासन और राजनीति पर प्रभाव को 
सहज ही आँका जा सकता है। ये साम्प्रदायिक दल धर्म को राजनीति मे प्रधानता देते है, घर्मं के 
आधार पर चुनावों मे प्रत्याशियों का चयन करते हैं और सम्प्रदाय के नाम पर वोट माँगते है । 
घुनावो मे धामिक मुद्दों जैसे गौवध को बन्द करवाने आदि को उठाने का प्रयत्न करते है । वोट 
प्राप्त करने के लिए मठाधीशो, इमामो, पादरियो, जत्येदारों और साधुओं से साठ-गाँठ की जाती 
है। मतदान के अवसरो पर मत माँगने वाले और मतदान करने वालो के आचरण पर धार्मिक तत्व 
छाये रहते है | मार्च 976 और जनवरी, 980 के लोकसभा चुनावों के दिनों मे दिल्ली की 
जामा मस्जिद के शाही इसाम की भूमिका से आसानी से यह समझा जा सकता है कि धामिक 
नेता राजनीतिक दलो से मुस्लिम सम्प्रदाय के वोटो का किस प्रकार सौदा करते हैं ? धामिक सग- 
ठन भारतीय राजनीति भे सशवत दबाव समूहो की भूमिका अदा करने लगे है । स्वतन्त्रता के बाद 
अनेक मुस्लिम सगठनों जैसे जमीयत अलमा-ए-हिन्द, अमारते शरिया, जमायत्ते इस्लामी, आदि ने 
कंम-से-कम तीन बातो के लिए सरकारी नीतियो को प्रभावित कर “दबाव गरुटो' की भूमिका 
अदा की है । ये तीन बाते है--उद्द को संवैधानिक सरक्षण दिया जाये, अलीगढ विश्वविद्यालय 
का अल्पसख्यक स्वरूप स्थापित किया जाये और मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे मे कोई तब्दीली न. 
की जाये । 

कई वार परोक्ष रूप से धर्म के आधार पर पृथक्‌ राज्यो, की माँग की जाती रही है । 
अकाली दल द्वारा पजाबी सूबे की माँग ऊपरी तौर से भाषायी आधार की माँग नजर जाती है 
किन्तु यथार्थ में यह धर्म के आधार पर ही पृथक्‌ राज्य की माँग थी। सन्त फतेसिंह के अनुयायी 
सिख “होम लैण्ड' की माँग करने लगे । नागालैण्ड के ईसाइयों की पृथक्‌ राज्य की माँग का आधार 
भी धर्मंगत निष्ठाएँ ही थी । 

केन्द्र और राज्यो मे मन्त्रिमण्डल बनाते समय सदैव इस बात को ध्यान में रखा जाता है 





| 
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कि प्रमुख सम्प्रदायों और धामिक विश्वास वाले व्यक्तियों को उनमे प्रतिनिधित्व मिल जाय । 
केन्द्रीय मन्न्रिमण्डल मे अल्पसख्यको जैसे---मुसलमानों, सिखो, ईसाइयो को स्व प्रतिनिधित्व दिया 
जाता है। धर्म और धामिक समुदायों का भारतीय शजनीति में कितना प्रभाव है, केरल और 
पंजाब राज्यों की राजनीति इसके लिए सन्दर्भ प्रस्तुत करती 


केरल की राजनीति का ऊपरी आवरण चाहे वामपन्धी रग से रगा हुआ नजर आये किन्तु 
उसका अन्तरग धाभिक और साम्प्रदायिक गुटों के गठजोड से बनता है । साम्प्रदायिक दबाव 
समूहो में नथ्यर सविस सोसायटी, श्री नारायन धर्म परिपालन युगम्‌ और अनेक ईसाई सगठन 
प्रमुख है। प्रगतिशील समझे जाने वाले साम्यवादी दल भी केरल में धामिक दबाव गुटों से 
अपना तालमेल विठाकर चुनावी राजनीति तैयार करते है । धर्म और राजनीति की अन्त'किया को 
समझने के लिए पजाब राज्य की राजनीति विशिष्ट महत्व रखती है | पजाब की राजनीति सदा ही 
अकाली दलो की आन्तरिक राजनीति तथा सशक्त और नमूद्ध शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति 
(80.7 ८) के निर्वाचनो के इर्द-गिर्द धुमती रही हे । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समित्ति के चुनाव 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अकाली दल की राजनीति को प्रभावित करते है और अकाली दल पजाव 
की राजनीति को । सिख जाति के सर्वोच्च धामिक नेताओं द्वारा अकाल तख्त से जारी किये गये 
फरमान ने अकाली दल के प्रधान के चुनाव (मार्च ।979) को रोक दिया । स्वर्ण मन्दिर के सामने 
स्थित अकाल तख्त की स्थापना ग्रुरु गोविन्दर्सिह ने एक 'राजनीतिक शक्ति के रूप में की थी । 
पजाब की राजनीति से अकाल तख्त का स्वरूप एवं भूमिका एक समान्तर सरकार की भाँति है 
जिस पर समकालीन सरकार के आदेश लागू नही होते । अनेक बार घामिक विवादों के साथ-साथ 
राजनीतिक विवादों के बारे मे भी फैसले अकाल तख्त करता है।? 


सक्षेप भे स्वाधीनता के बाद शुरू हुई चुनाव की राजनीति ने धर्म और सम्प्रदाय के नका- 
रात्मक महत्व को उभारा है। किसी ने लिखा है कि “पहले लोग समझते थे कि राजनीतिज्ञ धर्म 
और सम्प्रदाय का शोपण करते है, पर अब हालत यह हो गयी है कि धर्म और सम्प्रदाय राजनीति 
का शोपण करने लगे है ।” 


3 प्रादेशिकता और भारतीय राजनीति--प्रादेशिकता से तात्पर्य एक देश भे या देश के 
किसी भाग में उस छोटे-से क्षेत्र से है जो आथिक, भौगोलिक, सामाजिक, आदि कारणों से अपने 
पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक हे । भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य मे प्रादेशिकता से अभिप्राय 
हे--राष्ट्र की तुलना भे किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रान्त की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से 
लगाव, उसके प्रति भविति या विशेष आकर्षक दिखाना | इस हृष्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की 
वृहद्‌ भावना का विलोम है और इसका ध्येय सकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूति करना है। 
भारतीय राजनीति के सन्दर्भ मे यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित 
है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियो को प्रोत्साहन देती है । 

भारत मे क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष पृथक्‌ राज्यों की माँग रही है । इसी 
माँग के अन्तर्गत 970 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, 972 मे त्रिपुरा 
ओर मणिपुर को भी राज्य बना दिया गया । 986-87 मे मिजोरम, अरुणाऊल प्रदेश और गोआ 
को राज्य का दर्जा दिया गया। दिल्‍ली के लोग भी पूर्ण राज्य की माँग करते रहे है । सन्‌ 
936 में राज्यों के पुन्र्गंठव के बाद बम्बई राज्य का विभाजन हुआ, पजाव राज्य का पुनर्गठन 
हुआ तथा असम राज्य का पुनर्गठन करता पडा । प्ृथक्‌ विदर्भ राज्य, प्रथकू तेलगाना 
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पृथक्‌ उत्तराखण्ड राज्य की माँग की जाती रही है । आथिक पिछड़ेपन के आधार पर पृथक्‌ छत्तीसगढ '- 
मर झारखण्ड राज्यो की अनवरत माँग रही है ! क्षेत्रीयत्तवाद का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न 
राज्यो के आपसी झगड़े है । मध्यप्रदेश, गुजरात और राजस्थान के बीच नर्मदा नदी के जल वितरण 
को लेकर उत्पन्न विवाद, पजाबव और हरियाणा के बीच भाखड़ा नागल बाँध से उत्पन्न बिजली के 
बँटवारे, को लेकर उत्पन्न विवाद, पंजाव और हरियाणा के बीच सीमा विवाद अन्तर्राज्यीय झगड़ो 
के मुख्य उदाहरण है। कई वार द्वविड मुनेत्र कडगम, अकाली दल, मिजो और नागाओ की माँगो 
के पीछे पृथकतावादी भावनाएँ देखने को मिलती है | क्षेत्रीयतावाद की एक अन्य प्रवृत्ति “भ्रूमिपुत्र , 
की घारणा' के रूप मे देखी गयी है । इस माँग के साथ यह वात जुडी हुई है कि जब तक उस 
राज्य या।क्षेत्र के सभी मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाये, तव तक उस राज्य या क्षेत्र 
में बाहरी व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए । शिवसेना जैसे सगठन द्वारा 
इस माँग को महाराष्ट्र मे प्रचलित किया गया था, लेकिन अभी हाल ही के वर्षो मे इस प्रवृत्ति 
को बहुत अधिक प्रवल होते हुए देखा गया है । 

स्वतन्त्रता के बाद गरीबी और आर्थिक विषमता बढत्ती गयी, जिसका स्वाभ[विक परिणाम 
यह हुआ कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय हितो की अपेक्षा क्षेत्रीयतावाद को बढावा मिलने लगा । 
असन्तोए के इस वातावरण में विभिन्न वर्गो द्वारा शक्ति के लिए सघर्ष की शुरूआत हुई । ऐसे 
नवीन राजनीतिक दलो का उदय होने लगा जो कि क्षेत्रीय हितो को लेकर शक्ति अजित करने लगे। 
क्षेत्रीयतावाद का भारतीय राजनीति की शैली पर काफी प्रभाव पड़ा तथा आन्दोलनात्मक राजनीति 
को बढ़ावा मिला । क्षेत्रीय आन्दोलनों को चलाने के लिए आर्थिक विषमता, धर्म, जाति और भाषा 
का सहारा लिया गया । यथार्थ मे, क्षेत्रीयत्ता की समस्या आज भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग 
में कटक वन गयी है। 

4 भाषा और भारतीय राजनीति--व्यक्ति अपने विचारों को स्वाभाविक रूप से उसी 
भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है जिसे उसकी “मातृभाषा” कहा जाता है। भारत जैसे 
विशाल देश' में विभिन्न क्षेत्रों मे रहने वाले व्यक्तियों की भाषा भिन्न-भिन्न है। देश की राष्ट्रभाषा 
क्या हो, यह समस्या कभी हमारे समक्ष थी । राष्ट्रीय ' कर्णघधारों ने काफी विचार-विमर्श करके 

हिन्दी' के पक्ष मे निर्णय लिया | किन्तु विगत वर्षो मे क्षेत्रीय भाषा के प्रति व्यक्तियों के लगाव 
ने एक विशेष रुख अपनाया जिससे यह प्रवृत्ति उभरकर सामने आयी है जिसे 'भाषायी सम्प्रदायवाद' 
का नाम दिया गया । भाषा की समस्या दो रूपो मे भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रही है--- 
राष्ट्रभाषा का विरोध और भाषायी आधार पर नये प्रान्तो का निर्माण। दक्षिण के गैर-हिन्दी , 
राज्य हिन्दी का विरोध करते है । उनकी धारणा है कि राष्ट्रभापा के रूप मे हिन्दी को उनके 
ऊपर थोपा जा रहा है। भापायी आधार पर राज्यो के पुनर्गठन की माँग की जा रही है। भाषा 
के आधार पर राज्यो का पुनर्गठन करने से राज्यो मे राजनीति विवाद अत्यन्त उम्र हो गये । ऐसी 
समस्या चण्डीगढ के लिए उत्पन्न हो गयी । इसी प्रकार की समस्या महाराष्ट्र और कर्नाटक की 
सीमा पर बेलगाँव व अन्य क्षेत्रों के विवाद के रूप मे चली | भाषा के आधार पर भारत मे “उत्तर 
और 'दक्षिण' भारत की सकुचित मनोवृत्तियाँ पनपने लगी । भारतीय राजनीति मे भाषागत दबाव 
गरुटो का उदय हुआ । भापा के प्रश्न को लेकर राजनीतिक हलचले बढने लगी | राजनीतिक दल 
उद्दू भाषा के सवाल को धुनावी मसला बनाने मे नहीं हिचकिचाये '। नये भाषायी राज्यों के 
निर्माण के उपरान्त भी भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्या बनी हुई है, जो शासन से-अनेकानेक 
प्रकार के सरक्षणो की माँग कर । भापायी आधार पर राजनीतिक आन्दोलन, प्रदर्शन और 


हडतालें होती रही हे । तमिलनाड़ मे द्रमुक और अन्नाद्रमुक जैसे दलों की नीच भाषायी मसलो पर 
डिको हुई है । 


68 भारतीय राजनीति का समाजशास्त्रोय एवं परिस्यितीय आधार 


निष्कर्ष ((०॥०ए४0॥9) 

विकासशील (तीसरी दुनिया) राष्ट्रो मे राजनीति और समाज के बीच जो सम्बन्ध 
है, वह पश्चिम के विद्यार्थियो के लिए बिल्कुल नया और बडा रोचक है। यदि पश्चिम 
के देशो के राजनीतिक अध्ययन मे अभी हाल तक सामाजिक ढाँचे की, जिसके साथ शासन 
तन्‍्त्र (2०॥9) का अनिवार्यत गहरा सम्बन्ध होता है, उपेक्षा की गयी, तो उसके पीछे राजनीति 
को एक बिल्कुल स्वतन्त्र विषय, बनाने की इच्छा ही नही थी । इसके पीछे यह भी धारणा थी कि 
सामाजिक ढाँचे को एक महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकार किया जा चुका था और यह भी माना जाने लगा 
था कि समाज और शासन तन्त्र दोनो का विकास साथ-साथ होता है और इतिहास के दौरान 
दोनो एक-दूसरे पर निरन्तर अपना प्रभाव डालते रहे है। उदाहरण के लिए, इस बात की आड़ ली 
जा सकती थी कि ब्रिटेन की राजनीति का समाजशास्त्रीय अध्ययन करना एक फिजूल की बात 
होगी क्योकि वहाँ के सामाजिक और राजनीतिक पहलुओ से सम्बन्धित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की 
बहुत सारी जानकारी सभी लोगो को भली-भाँति मातम थी, लेकिन भारत जैसे नये राज्य के बारे 
मे यह तक॑ नही चल सकता क्योंकि विदेशी शासन के दोरान समाज और शासनतन्‍्त्र दोनो का 
समान रूप से विकास नही हुआ । 
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कार्यपालिका और व्यवस्थापिका सभा के बीच व्याप्त सम्बन्धो के आधार पर सरकारों का 
संसदात्मक और अध्यक्षात्मक स्वरूपी मे अन्तर किया जाता है। ससदात्मक सरकार मे कार्य- 
पालिका औद व्यवस्थापिका के बीच गहरा सम्बन्ध रहता है, भर्थात्‌ सरकार के दोनो भंगो मे 
समन्वय हो जाता है । ससदीय शासन-व्यवस्था मे व्यवस्थापिका सभा के बहुमंत दल का नेता कार्य- 
पालिका का मुख्य अधिपति होता है और वही व्यक्ति प्रधानमन्त्री कहलाता है (जैसा कि भारत 
और ग्रेट ब्विठेन में है ।) यह प्रधानमन्त्री अपने मन्न्रिमण्डल के अन्य सदस्यों या मन्त्रिपरिषद का 
चयन करता है। इस सरकार मे मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिपरिषद व्यवस्थापिका सभा के प्रति 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है । मन्त्रिमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिका सभा के सदस्य होते है 
और वे अपने पद पर तब तक आसीन रहते है जब तक उन्हे व्यवस्थापिका सभा का विश्वास रहे । 
प्रत्येक मन्‍्त्री अपना विशेष विभाग जो उसके आधीन होता है, के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता 
है, किन्तु नीति सम्बन्धी विषयो पर सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका सभा के 
, प्रति उत्तरदायी रहता है । इसलिए ससदीय व्यवस्था से सन्त्रियो का व्यक्तिगत और सामूहिक 
दोनो प्रकार से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व बना रहता है। व्यवस्थापिका एक निश्चित 
अवधि के लिए जनता द्वारा निर्वाचित की जाती है, किन्तु व्यवस्थापिका को यदि मन्सत्रिमण्डल 
आवश्यक समझे तो समयावधि के पृर्व भी भंग कर सकता है। सन्‌ 970 तथा 979 में भारत 
सें लोकसभा को समयावधि से पूर्व ही भंग कर दिया गया था । 
दूसरी ओर, अध्यक्षात्मक शासन-व्यवस्था मे -कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तर- 
दायी नही होती है । अमरीका मे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है । वहाँ राष्ट्रपति कार्ययालिका का 
अध्यक्ष होता है, वही अपने मन्त्रिमण्डल के अन्य सदस्यो को मनोनीत करता है और सम्पूर्ण मन्त्रि- 


५... ॥ 
हर 0 6ऐ संसदीय प्रणाली, सरकार के कार्यपालिका व व्यवस्थापिका अगो के अन्त'पाशन (7 
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मण्डन राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। मन्च्रिमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिका के ५. 
नही रहते है और इस प्रकार यदि राष्ट्रपति अमरीकी काग्रेस के किसी भी सदस्य को मन्त्री पद 
नियुक्त कर देता है तो उस मन्त्री को काग्रेस से अपनी सदस्यता का त्याग्रपत्र देना पड़ता है 
राष्ट्रपति जनता द्वारा निर्वाचित होता है किन्तु वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नही <६० 
है । वह एक निश्चित अवधि तक पदासीन रहता है अर्थात्‌ अमरीका मे राष्ट्रपति चार वर्ष क 
बवधि तक अपने पद पर रहता है। व्यवस्थापिका सभा का राष्ट्रपति पर कोई नियन्त्रण थ 
रहता । यदि राष्ट्रपति सविधाव का उल्लंघन करे तो उस स्थिति में व्यवस्थापिका उस पर पं, 
महाभियोग की शक्ति का प्रयोग कर सकती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक-दूसरे 
स्वतन्नत्र रहती हैं और केवल सत्ता प्रयोग के समय साथ मिलकर कार्य करती है। सरकार के ६ 
दोनो अगो के वीच सम्बन्ध शव्ति-सन्तुलन द्वारा स्थापित किया जाता है। 
संसदात्मक बनाम अध्यक्षात्मक शासन : अभिप्राय 
(70 ।#५हारा0ारए 70, शरप॒अआएएारप॒8ा, 5र४प7छ४ ; शए८७धारठ) 
जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मे समन्वय रहता है और दोनो समान व्यक्तियों 

नियन्त्रण मे सयुक्त रूप से कार्य करती है वह सरकार संसदात्मक कहलाती है । दूसरी ओर, 
शक्ति पृथककरण का सिद्धान्त लागू होता है और कार्यपालिका व व्यवस्थापिका दोनो पृथा: ; 
रूप से कार्य करती हैं तथा साथ ही एक-दूसरे पर सन्तुलन एवं नियन्त्रण रखती है तो वह शासर 
व्यवस्था अध्यक्षात्मक कहलाती है । दोनो प्रकार की सरकारो के मध्य अन्तर करने से २ । 
और कार्यपालिका अध्यक्ष के मध्य अन्तर कोई महत्व नही रखता। ग्रेट-ब्रिठेन मे प्रभु 
होता है, किन्तु प्रधानमन्त्री कार्यंपालिका का मुख्य अधिपति होता है । भारत मे राष्ट्रपति राज्या 
ध्यक्ष है जबकि प्रधानमन्त्री कार्यपालिका का मुख्य अधिपति है। अमरीका मे राष्ट्रपति राज्याध्य 
तथा मुख्य कार्यपालिका अधिपति दोनो ही है। ससदात्मक व्यवस्था में राज्य के अध्यक्ष की 
भौपचारिक ओर नाममात्र की होती है । 


है संसदीय शासन-व्यवस्था : सेद्धान्तिक अभिधारणाएँ 
0५ 2202 (?087एण,&7%8 08 ए७एशाव6शधरारप&र२ए 5शछपफ्राणश) 


00778) पर आधारित है । हर देश की ससदीय प्रणाली में कुछ-न-कुछ नवीनता होती है. : 
मोटी-मोटी बातो को लेकर उनमे समानता भी पायी जाती है । ससदीय प्रणाली की प्रमुख सेद्धा 
स्तिक अभिधारणाएंँ इस प्रकार है 

() राजनोतिक व्यवस्था में संसद सत्ता का फेन्र होती है--तसदीय प्रणाली मे संसद के 
प्रधानता को स्पष्ट करते हुए डी० वी० वर्नें ने लिखा है कि “यह वह मच है जहाँ राजनीति ! 
नाटक खेला जाता है। यह राष्ट्रीय विचारो का रग्सच है। यह वह विद्यालय है जहाँ भावी ९ 
नीतिक नेताओ का प्रशिक्षण होता है ।”? इस व्यवस्था में ससद ही कार्यपालिका व. -, ; ' 
की निर्देशक, भिरीक्षक व नियन्त्रक होती है | कार्यपालिका का अस्तित्व ससद के प्रसाद-पयेन्‍्त 
रहता है । ससद के महत्व का कारण इसमे शक्तियों का केन्द्रण है। सभी शक्तियों का ७ _ 
ससद से ही होता है, सभी शक्तियाँ संसद द्वारा प्रतिवन्धित व सीमित रहती है, सभी महत्वपूण 
राजनीतिक वाद-विवाद ससद मे ही होते हैं । 

(2) कार्यपालिका दो भागों सें विभक्‍त रहती है--ससदीय शासन के अन्तर्गत दो * . ९ 
(०:८०७४४०) होते है जिनमे एक दिखावे भर का (प्रा) होता है और दूसरा वास्तविक 
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दिखावटी कार्य कारी राज्य का प्रमुख होता है। वह सविधानी प्रमुख राजा अथवा रानो भी हो 
सकता है । चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसके पास वास्तविक सत्ता नही होती । शासन की 
वास्तविक सत्ता एक मन्त्रिमण्डल को प्राप्त होती है जो ससद के प्रति उत्तरदायी होता है । 

(3) कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अन्त पाशव--संसदीय शासन प्रणाली मे मन्त्रि- 
मण्डल और व्यवस्थापिका का विलयन होकर उनमे परस्पर अन्त,निर्भे रता की स्थापना हो जाती 
है । इसका यह अभिप्राय है कि ससदीय प्रणाली मे कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के कार्यो का 
सम्मिश्रण हो जाता है । इसमे कार्य पालिका व व्यवस्थापिका की ऐसी अन्त क्रिया होती है जो 
उन्हे लगातार सम्बन्धित और एक-दूसरे पर आश्रित रखती हैं । 

(4) राज्य के अध्यक्ष द्वारा सरकार के अध्यक्ष की नियुक्ति--ससदीय प्रणाली में सरक्रार 
के अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री की नियुक्ति राज्य के अध्यक्ष द्वारा 'की जाती है। यद्यपि यह नियुक्तित 
औपचारिक ही होती है तथापि राज्य के अध्यक्ष (राजा अथवा राष्ट्रपति) द्वारा ही होती है | दल 
प्रणाली के विकास के कारण ससद में बहुमत दल का नेता ही प्रधानमन्त्री पद पर नियुक्त किया 
जाता है और ऐसी अवस्था में राज्य का अध्यक्ष नियुक्ति की मौपचारिकता ही निभाता है | संसद 
मे किसी दल का स्पष्ट बहुमत न होने पर यह नियुक्ति वास्तविक आर्थों मे राज्य के अध्यक्ष के 
द्वारा की जाती है। " ह 

(5) सरकार का अध्यक्ष सन्त्रिमण्डल का निर्माण करता है--मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
प्रधानमन्त्री द्वारा किया जाता हे । इससे प्रधानमन्त्री व अन्य मन्त्रियो मे अन्तर स्थापित हो जाता 
है । इससे प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल का नेता व निर्माता बच जाता है । इससे मन्न्रिमण्डल एक टीम 
का रूप धारण कर लेता है और प्रधानमन्त्री इस टोम के सुचारु रूप से कार्य का सूत्रधार बन 
जाता है । मन्त्रिमण्डल के निर्माता के रूप में प्रधानमन्त्री अन्य सन्त्रियों से प्रधानता पा जाता है। 
इसी कारण शासन की सारी शक्तियाँ प्रधानमन्त्री में केन्द्रित हो जाती हैं । 

(6) मन्न्रिमण्डल सामूहिक सस्था होती है--ससदीय शासन प्रणाली मे मन्त्रिमण्डल एक 
सामूहिक' संस्था बन जाती है। पीटर मर्कल का कहना हे कि “सन्त्रिमण्डल ऐसी सामूहिक सस्था है 
जो एक व्यक्षित की तरह उत्तरदायित्व का हिस्सेदार रहती है ।” इसके कारण मन्न्रिमण्डल के सदस्य 
सामूहिक रूप से प्रधानमच्त्री के नेतृत्व में कार्य करते हैं । इससे शासन मौर नीति की एक 
कॉयम रहती है और मल्त्रिमण्डल एक ठोस सस्था बनकर शक्ति का केन्द्र-बिन्दु बन जाता है । 

(7) मन्त्रिमण्डल सामूहिक रूप से ससद के प्रति उत्तरदायों होता है--मन्त्रिगण व्यक्तिगत 
और सामूहिक रूप से ससद के प्रति उत्तरदायी होते है। मन्त्रिमण्डल अपनी नीति के लिए सामुहिक 
रूप से उत्तरदायी होता है किन्तु कभी-कभी विभागीय मामलों में मन्त्रिमण्डल सामुहिक उत्तर- 
दायित्व को स्वीकार नही करता गौर सम्बन्धित मच्त्री को उत्तरदायी ठहराता है। सामान्यतः 
अपनी नीतियो और राष्ट्र की दृष्ठि से महत्वपूर्ण कार्यों के लिए वह्‌ सामुहिक उत्तरदायित्व स्वीकार 
करता है जिसके अर्थ यह होते हैं कि मन्त्रिमण्डल आलोचको को उत्तर देने के लिए तत्पर रहता 
है और चाहे किसी मन्‍्त्री की आलोचना की जा रही हो उसके सहयोगी उसकी रक्षा के लिए उद्यत 
होते हैं । अर्नेस्ट शुल्ज ने लिखा है कि “ससदीय सरकार कार्यपालिका की व्यवस्थापिका के प्रति 
निरन्तर उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर आधारित होती है ।” इस प्रणाली मे ससद को यह अधिकार 
रहता है कि कार्यपातिका द्वारा उत्तरदायित्व न निभाने पर उसे अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हुटा 
दिया जाये । इसीलिए कार्टर व हर्ज का कहना है कि “तकनीकी दृष्टि से संसदीय व्यवस्था कार्य- 
पालिका में 'विश्वास' की संस्था के इंदं-गिद चक्कर लगाती है ॥”7 
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(8) सस्जिमण्डय के कार्यकाल को अनिश्वितता--डस शासन ब्यवर्था से सस्त्रिपर्धिद का 
कार्यकाल मिश्चित नही होता है । कार्यपालिका उसी रामय तक अपने पद पर बसी रह सकती है 
जब तक कि उस्ते ससद के निम्त रादन का विश्वास प्राप्त हो । 

(9) प्रधानसन्त्रों फा नेतृत्य--ससदोय शारान में प्रधानमन्धी मसन्निमण्डल का नेता होता 
है। वह मन्निमण्डल रूपी मेहराव की आधारशिला है और तास्फी के शब्दों मे, “मन्निमण्डल मे 
निर्माण, जीवन और मरण मे केन्द्रीय स्थिति रखता है ।* 

(0) राजनीतिक सजातीयता--इसवा यह अर्य हे कि सब मन्त्री गन्न्रिमण्णल मे एक ढीम 
की भाँति काग करते है और जनता के सामने मतभेद प्रकट गहीं करते। मन्त्री प्राय एक ही 
दग से सम्बन्धित होते हैं परन्तु यदि सयुबतत सरकार हो तो ये एक से भी अधिक दनों से लिये 
जा सकते हैं । 

(१]) फार्यपाप्तिका फो विधानमण्डल भग करने का अधिकार--ससदीय सरकार में जब 

' करती किसी मामले पर कार्यपालिका और विघानमण्डल में गतिरोध उत्तन्त हो जाता है; उस 
परिस्थिति से सुएय कार्यपालिफा फो विधानसण्डल के भग करने का अधिकार होता है ताकि वह 
नये खुनाव कराके मतदाताओं का निर्णय प्राप्त कर सके । कार्च लोवेन्सटी न के शब्दों में, 'सच्चा 
संसद वाद 'भग' करने की धुरी के इद-गिर्दे घृमता है। 

भारत में संसदीय व्यवस्था फा ऐतिहासिक विकास 
(पछाहझा0शाटका, एए0ाएाप0 07 वराव5 7#शा।#ाजा पक ६५४७४ पर पर0%8) 

भारत मे अंग्रेजी शासनकाल में सर्वधानिक विकास का इतिहास अप्रत्यक्ष रूप मे संसदा- 
त्मक शासन के क्रमिक विकास का इतिहास है । सन्‌ 833 के अधिनियम द्वारा परियद में 
विधायक कार्य निर्मित्त एक सदस्य बढ़ाया गया भीौर इस प्रकार एक थआारम्भिक व्यवस्थाधिका सभा 
की स्थापना हुई | रान्‌ )853 में इस सस्‍या की सदस्य सप्पा बढ़ायी गयी और इसमे प्रान्तीय 
सरकार के प्रातनिधियों को स्थान दिया नया । विधायकी कार्य करते समय इसकी कार्यवाही को 
सार्वजनिक कर दिया गया । यह कहा जाता है कि 853 के अधिनियम के अन्तर्गत गठित यह 
संस्था प्रतिवेदनों की जांच करने और उन्हें दूर करने के लिए समवेत लवु सभा की प्रकृति की 
थी। 486] के अधिनियम ने प्रान्तीय विधान परिपदो की व्यवस्था कर विधायन के क्षेत्र मे 
विकेद्रीकरण को नीति का सूभ्रपात किया । पहली बार इस अधिनियम ने गर-सरकारी तत्वों 
को विघायी सरथाओ से प्रतिनिधित्व देने का महत्वपुर्ण सिद्धान्त स्वीकार किया। कहा जाता है 
कि एसके द्वारा आधुनिक प्रान्तीय विधानमण्डलों की नीव पड़ी । 892 के अधिनियम द्वारा 
विधान परिषद के सदस्यों को कुछ प्रतिबन्धो के आधीन, बजट पर चर्चा करने, वित्तीय नीति 
की आलोचना करने और लोक महत्व के विययो पर प्रश्व पूछने का का अधिकार दिया गया। 
सन्‌ 909 के अधिनियम के अन्तर्गत विधान परिषदों को साधारण और वित्तीय दोनो प्रकार 
के सकलपो को प्रस्तावित करने और उन्हें पारित करने का अधिकार दिया यया और प्रश्व पूछने 
के अधिकार की, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार देकर बुद्धि की गयी | पर संकल्पो का प्रभाव 
सुक्षाव के रूप में ही रहा | का्यंपालिका अब भी निरकुश थी ओर निर्वाचित परिपदो के प्रति पूर्ण 
या आशिक रूप में उत्तरदायी कार्यपालिका की सकल्‍पना ग्रहण नहीं हुई थी। शक्ति अब भी 
शासन मे थी और परिषदों की आलोचना करने के अतिरिवत अन्य कोई कार्य नहीं दिया गया 
था | फिर भी उनमे निर्वाचित सदस्यों की सख्या मे वृद्धि कर दी गयी थी । 

सत्‌ 99 का भारत शासन अधिनियम, त्विटिश भारतीय इतिहास मे भारत मे उत्तरदायी 
शासन का श्षीगर्णेश करने के लिए विख्यात है । इसने प्रास्तीय प्रशासन को दो भागो मे विभाजित 
किया--हस्तान्तरित और आरक्षित । हस्तान्तरित विपय गवर्नरो के प्रभाराधीन थे जो उनके प्रशा- 
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सन के लिए सन्त्रियों द्वारा पथ-प्रदर्शित होना था। व्यवहार मे मन्त्रियों को पर्याप्त स्वतन्त्रता दी 
गयी और सामान्यतया उनके परामर्श को माना गया । मन्त्रियों के लिए व्यवस्थापिका का सदस्य 
होना आवश्यक था, जो उनका वेतन तथा सम्पूर्ति अस्वीकार कर सकती थी और प्रशासन की 
निन्‍दा कर सकती थी । इन समी परिस्थितियों में तथा स्वय द्वारा पुन, स्थापित विधेयक के अस्वी- 
कार होने पर मन्त्रियों को अपना पद त्यागना पड़ता था । इस व्यवस्था से यह प्रतीत होता दे कि 
इस अधिनियम ने हस्तान्तरित विषयो मे उत्तरदायी शासन पद्धति की स्थापना कर दी थी, पर 
वास्तव में इससे कुछ अन्नाव भी रह गये थे | इसके अनुप्तार मन्त्रिपरिषद की अध्यक्षता गवर्नर को 
करनी थी और सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था नहीं थी। गवर्चेर की विशाल शक्तियाँ और 
आरक्षित विषयो का उन पापंदो के नियन्त्रण मे होता भी, जो न तो व्यवस्थापिका के सदस्य होते 
थे और न उसके प्रति उत्तरदायी ही, उत्त रदायी कार्य पालिका के सिद्धान्तो के विरुद्ध था । प 

99 के अधिनियम के अन्तर्गत गठित व्यवस्थापिका है 20240 4222 22 रही थी, 
इसलिए ब्रिटिश सरकार ने 928 में ब्रिटिश भारत मे शासन पद्धति के क्रियान्वयन और प्रतिनिधि 
संस्थाओं के विकास की जाँच करने तथा इस बात पर प्रतिवेदन देने के लिए कि उसमे उस समय 
वरतंमान उत्तरदायी शासन के अंशो मे विस्तार-परिवतंन या संकुचन करता या उत्तरदायी सरकार 
के सिद्धान्त को स्थापित करना, क्या और किस सीमा तक वाछतनीय है, सर जान साइमन की 
अध्यक्षता मे .एक आयोग की स्थापना की । आयोग ने भारत का प्रमण करके और यहाँ की परि- 
५५४2 7 अध्ययत करके अपने विचार दिये, उसने लिखा: 


“जबकि ब्रिटिश संसदीय पद्धति के सिद्धान्त और व्यवहार शिक्षित भारतीय द्वारा स्थापित 
प्रजातन्त्र का सव॑श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं, उन्हे एक ऐसे देश मे प्रयोग किया जा रहा है जहां 
की दशाएँ और जनता का मानसिक स्वभाव अत्यन्त भिन्न है ।* 

आयोग ने लिखा है, “हम नही समझते कि ब्रिटिश ससदीय पद्धति, जिसमे कार्यपालिका 
एक ही राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करती है और दिन-प्रतिदिन प्रत्यक्ष रूप मे निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के बहुमत के समर्थत पर निर्भर होती है, वह प्रतिमान होना सम्भव है जिसके 
अनुसार केन्द्र मे उत्तरदायी शासन विकसित किया जायेगा। इस प्रकार का संसदीय शासन 
ही एकमात्र स्वरूप नही है जो उत्तरदायित्व ग्रहण करें। वह भिन्न-भिन्न परिस्थितियों और 
स्थानों मे भिन्‍न स्वरूप धारण करता है और ब्रिटिश पद्धति न तो इच्छानुसार प्रतिरोपित ही की 
जा सकती है और न उसे निष्पक्ष पमे अग्रीकार ही किया जा सकता है। यह अस्वाभाविक 
तही है कि भारत में चर्चा की जाने वाली अधिकांश संवैधानिक योजनाएँ उस प्रतिमान का 
निकटता से अनुसरण करती हैं जिसे ब्रिटिश कहा जा सकता है क्योकि वे ऐसे व्यक्तियों द्वारा 
प्रस्तुत की जा रही हैं जिन्होने या तो ब्रिटिश परम्परा को जन्म से प्राप्त किया है या अपने 
राजनीतिक सिद्धान्तो को ब्रिटिश स्रोतो से लिया है|! 

आयोग ने आगे कहा, “लेकिन यह स्मरण रखता चाहिए कि इंगलैण्ड मे यह पद्धति 
स्थायी सरकार उस मात्रा के कारण देती है जिसमे कॉमन्स सभा के द्वारा मन्त्रिमण्डल का नियन्त्रण 
किये जाने की अपेक्षा मन्त्रिमण्डल कॉमन्स सभा का नियन्त्रण करना है । पर इससे प्रत्येक स्थान 
पर स्थायी सरकार स्थापित नही होती और यह्‌ मान लेना कि इस मार्ग से ही समग्र रूप भारत 
अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा, वास्तव मे एक बृहत अभिघारणा है ।” 

आयोग का विचार था कि ब्रिटिश संसद को अति निकट से दृष्टि मे रखते के कारण 
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भारतीय पथश्रष्ट हो गये है और यह कल्पना कर ली है कि दित्ली की सभा वेल्डमिति, ९ 
प्रतिमान पर कार्य करने वाली अखिल भारतीय ससद में विकसित हो सकती है। आयोग के 
विचार में “संसदात्मक कार्यपालिका भारतीय दशाओ के लिए उपयुक्त न थी भौर उसने ,; « 
सुझाव दिया कि भारत की केन्द्रीय सरकार के लिए पूर्वोदाहरण कही अन्य ही खोजना होगा ।” 
कारणों की ओर सकेत करते हुए आयोग ने कहा, “यदि ब्रिटेन भारत के आकार का होता, साम्प्र- 
दायिक और धामिक विभाजन यदि राजनीति को इतना अधिक शासित करते और अल्पसब्यको 
को दूसरो के शासन में इतना कम विश्वास होता जितना कि भारत में है तो यह सम्भाव्य प्रतीत 
नही होता कि ब्रिटेन में लोकतान्त्रिक सरकार यह स्वरूप ग्रहण करती ।” 

साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत परियोजना ऐसे थी जो ससदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनो 
प्रकार की कार्यपालिकाओं भे विकसित हो सकती थी, पर उसका चित्र अध्यक्षात्मक कार्यपालिका 
के ही अधिक अनुरूप था | इस प्रकार साइमन आयोग प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि भारतीय 
परिस्थितियाँ मन्त्रिमण्डलीय कार्यपालिफा के अनुरूप नहीं थी । 

ससदीय सरकार के, जैसी वह ब्रिटेन मे समझी जाती है, चार अनिवार्य कारक हैं---वहुमत 
के शासन का सिद्धान्त, निर्धारित अवधि मे बहुमत के निर्णयो को अल्पमत द्वारा स्वीकार किये जाने 
की सहमति, वर्गीय हितो के बजाय नीति के महत्वपूर्ण विषयो पर विभाजित बड़े-बड़े राजनीतिक 
दलो का होना और अन्ततः राजनीतिक जनमत का एक चल समूह, जो किसी दल के प्रति स्थायी. « 
ने रखता हो और इसलिए किसी उच्छू खल गति के विरुद्ध अपनी प्रवृत्ति प्रतिक्रिया द्वारा शासन- 
जलायन को एक समतल पर रखने में सक्षम थे ।! सयुक्त ससदीब समिति का विचार था कि 
तत्कालीन भारत में इन कारको मे से एक भी विद्यमान न था ।? फिर भी ब्रिठिश द्विंतो की रक्षा 
के उद्देश्य से तथा भारतीयों की भावात्मक माँग और उसके पक्ष मे प्रदर्शित समर्थन का ध्यान करके 
प्रान्तो के अभ्यास तक के आधार पर उसने केन्ध भे ढ/ं ध पद्धति की स्थापना की ससस्‍्तुति को । 

सयुक्त ससदीय समिति ने ब्रिटिश सरकार की प्रस्थापनाओं को स्वीकार कर लिया और 
इस प्रकार केन्द्र मे भी 6 ध पद्धति का उपवन्ध करने वाला भारत शासन अधिनियम, 935 बना । 
पर इस अधिनियम का सघीय न्यायालय के अतिरिक्त, केन्रीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाला 
भाग लागू नही किया गया और 947 तक केन्द्रीय कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिंका 979 के 
अधिनियम के अनुसार ही वनी रही | प्रान्तो- में अवश्य ही उत्तरादायी स्वायत्त शासन स्थापित 

, हुआ जिसने तत्कालीन नेताओ को सत्ता का रसास्वादन कराया। इस प्रकार उत्तरदायी शासन 

पद्धति ने प्रजातन्त्र के नाम पर शासक दल के सभी अग्रो को, काग्रेस हाई कमाण्ड को प्रान्तीय 
सन्त्रिमण्डलो पर, भन्त्रियों को व्यवस्थापिका के दल-सदस्यो पर और व्यवस्थापिका के दल 
सदस्यो को प्रशासन के अधिकारियों पर शक्ति प्रयोग का स्वाद कराया। इस अनुभव से 
उन्होंने यह भी जान लिया कि ससदात्मक पद्धति की कार्यपालिका द्वारा वे किस प्रकार अपनी 
शक्ति का प्रयोग बिना किसी अवधि के उस समय तक कर सकते है जब तक कि वे येन-केन- 
प्रकारेण व्यवस्थापिका के लिए घुनाव जीतकर उसमे वहुमत-प्राप्त करने मे सफल हो जते हैं। 
इसी अनुभव मे उन्हें यह भी ज्ञान हो गया कि केन्द्रीय अधिकारी वनकर ससदीय प्रणाली के कारण 
किस प्रकार दलतन्त्र का प्रयोग करके सघात्मक शासन पद्धति के उपकरणों को निष्प्रभावी बनाकर 
प्रान्तो पर असीमित एवं अनियन्त्रित सभा का प्रयोग किया जा सकता है और इस काल ने उन्हें 
यह भी विदित करा दिया कि ससदात्मक शासन प्रणाली प्रधानमन्त्री को जितनी शक्ितियाँ देती 
है वे सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति की शक्तियो'से कही अधिक होती है । 
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भारत में संसदीय प्रणाली अपनाये जाने के फारण 
(माह #रतातशाग्रा एठार प्ता3 00770 05 एकरा]#शउारप कर 
8एडप्रफाश तर वोप08) 
सन्‌ 940 के दशक के उत्तरारद्ध मे मन्त्रिमण्डलात्मक पद्धति की पृष्ठभूमि इतनी बन 
खुकी थी कि भारतीय राजनीतिक नेताओ को उस पद्धति के अन्तर्गत सत्ता का अनुभव इतना 
मोहक लगा और दशाएँ ऐसी थी कि अन्य पद्धति या इस पद्धति के प्रतिकूल गम्भीरता से सोचा 
भी नही जा सकता था । फलत: 2 अगस्त, 946 को गठित अन्तरिम सरकार इसी पद्धति 


“ के अनुसार बनी और उसी अवस्था को भारत स्वतन्त्रता अधिनियम, 947 ने दृढ़ किया । 


संविधान सभा की संघ सविधान समिति ने प्रारूप सविधान में इसी पद्धति को रखा और सविधान 
सभा ने इसी पद्धति को स्वीकार किया | सविधान सभा में इस पद्धति के पक्ष मे मुख्य निम्नाकित 
तक दिये गये :? 

(!) यही शासन प्रणाली प्रजातन्त्रीय संविधान के गठन के साथ सर्वाधिक शक्तिशाली 
कार्यपालिका रखती है । इसी के परिणामरवरूप इगलंण्ड की सरकार सभी/परिस्थितियो भे शक्ति> 
शाली और स्थितिस्थापक सिद्ध हुई थी और ब्रिटिश सविधान के इसी ग्रुण के कारण ब्रिटिश 
सरकार उन सभी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना कर सकी थी जिनका उस समय से पूर्व॑ 
50 वर्षो से उसे सामना करना पडा था । इन्ही ग्रुणो के कारण सयुक्त राज्य अमरीका के प्रमुख 


 सविधान विशेषज्ञों सहित प्रत्येक व्यवित ने ब्रिटिश प्रतिमाच का अनुमोदन किया था । 


(2) जब तक कार्यंपरालिका और व्यवस्थापिका मे निकटवर्ती सम्बन्ध नही होता, लुट पद्धति 
(890! 8ए&0५ा॥) होना निश्चित था । 

(3) ऐसे निर्कटवर्ती सम्बन्ध के बिना ससद ससदात्मक दिशा मे नही चल सकती थी और 
कार्यपालिका दूसरी दिशा मे । एक नवजात प्रजातन्त्र आधुनिक दशाओ मे ऐसी स्थिति का निर्वाह 
करने मे सक्षम नही हो सकता था । 

(4) संसदीय कार्यपालिका पद्धति इस देश की परिस्थितियों के अनुकुल थी। केन्द्र मे 


अध्यक्षात्मक पद्धति की स्थापना करके देशी राज्यों मे क्या किया जाता ? क्या उनके शासको को 


पुनः वास्तविक कार्यपालिका शक्ति दे दी जाती ? यह समय की प्रवृत्तियो के विरुद्ध होता । यह 
समस्या भारतीय राज्यो मे दुर्गम्य कठिनाई उत्पन्न कर देत्ती। 

(5) उस समय से पूर्व 700 वर्षो से भारतीय सामाजिक जीवन ब्रिटिश स्वधानिक 
विधि की परम्पराओ से ही बन रहा था। जहाँ तक - प्रान्तो का सम्बन्ध था कुछ वर्षों से वहाँ 
संसदात्मक सरकारें ही कार्य कर रही थी । हम उसके अभ्यस्त हो गये थे । 

भारत के लिए शासन प्रणाली के स्वरूप पर विचार करते समय संविधान सभा में वाद- 
विवाद के दौरान दो प्रश्न उठाये गये 

(!) लोकतन्त्रीर सर्वधानिक ढाँचे के अन्तर्गत सबल कार्यपालिका किस प्रकार बनायी जा 
सकती है ? (2) किस प्रकार की कार्यपालिका देश की परिस्थितियो के अनुकुल है ? इन प्रश्नों के 
सम्बन्ध मे अपने विचार प्रकट करते हुए श्री के० एम० मु शी ने कहा 

“शक्तिशाली और लोचपूर्ण सरकार इंगलेण्ड मे विद्यमान है क्योकि कार्यपालिका शक्ति 
सन्त्रिमण्डल मे निहित ' है, जो निम्न सदन के बहुमत पर आधारित है। इस निम्न सदन को 
सविधान द्वारा त्रित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है। फलस्वरूप यह विधानमण्डलीय बहुमत का शासन 
है, जो मन्त्रिमण्डल मे अपने नेताओ का समर्थन करता है और यही मन्त्रिमण्डल राज्यों को 
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परामर्श प्रदान करता है । इस “ कार राज्य को दल से बाहर एवं ऊपर रखा गया है। राजा, 
राज्य का प्रधान और सविधान के निष्पक्ष गौरव का प्रवीक बन यया है । इगलैण्ड की सरकार 
प्रत्येक परिस्थिति मे शक्तिशाली एवं लोचपूर्ण पायी गयी है ।॥” 

“इसके साथ ही हमे एक और महत्वपूर्ण तथ्य को भूलना वहीं चाहिए कि गत सौ वर्षों 
मे भारतीय सावंजनिक जीवन इगलैण्ड की' सर्वधानिक विधि की परम्पराओ से सचालित होता 
रहा है । हममे से अधिकाश ने ब्रिटिश शासन प्रणाली को सर्वोत्तम माना है और गत तीस-चालीस 
वर्षों मे इस देश के शासन मे अशत; उत्तरदायी सरकार का सचालन धीरे-धीरे प्रारम्भ कर दिया 
गया था । हमारी संवेधानिक परम्पराएँ संसदीय वन गयी है और इस सम्रय हमारे प्रान्तो का 
शासन अंग्रेजी ढाँचे के अनुसार चल रहा है । आज भारतीय अधिराज्य एक पूर्णरपेण ससदीय 
सरकार के रूप मे कार्य कर रहा है | इतने अनुभव के बाद हम परम्परा को तोडकर नवीन प्रयोग 
क्यो करे १“ 

झारत में संसदीय प्रणाली भप्नाये जाने के कारणों की शव परीक्षा 
(70ड%000फरश 07 7प्र& 20 एशहार8 ए0ए परस्त& 
ए6शा।#शहारक्वारए 5श्छपफ्ाश पर गर078) 

यदि उपर्युक्त तर्कों की गम्भीरता से शव परीक्षा की जाय तो उनके औचित्य का मूल्याकन 
हो जायेगा । क्या संसदात्मक प्रणाली सर्देव एक अत्यन्त शक्तिशाली कार्यपालिका देती है ? तृतीय 
और चतुर्थ गणतन्त्र काल मे फ्रांस मे ऐसा नहीं था । आस्ट्रेलिया और कनाडा में सर्देव ऐसा नही 
रहा और न भारत मे सन्‌ 964 से 970 तक ऐसा पाया गया । यहाँ इस समय भी ऐसा नही 
है । फिर, क्या कार्यपालिका का अत्यन्त शक्तिशाली होना वांछनीय है ? सन्‌ 497व के निवरचिन 
के पश्चात्‌ भारत मे जो कुछ हुआ, विशेषकर आपात स्थिति की उद्घोषणा एवं उस काल के 
कुछ क्रियाकलाप इसे ऐसा सिद्ध नही करते | इस शताब्दी के तृतीय और चतुर्य दशक क्री इटली 
और जमंनी मे मुसोलिनी और हिटलर ने जो कुछ किया वह भी यही प्रकट करता है । यह भी 
नही कहा-जा सकता है कि ब्रिटेन उस समय से पूर्व 50 वर्षों मे अपनी सभी कठिनाइयों का 
सामना सफलतापूर्वक कर सका है। क्या आयरल॑ण्ड का पृथक्‍करण और भारत, बर्मा, श्रीलका, 
आदि की स्वतन्त्रता ब्रिटेन की सफलता का ही प्रमाण है ? प्रतीत तो यह होता है कि आयरलैण्ड 
का पृथक्करण ब्रिटेन की-ससदात्मक पद्धति के अन्तभूत दोषो के कारण हुआ है । फिर सयुकत 
राज्य अमरीका अपनी क्रिच कठिनाइयों का सामना करने मे सफल नही हुआ ? क्‍या वह विश्व का 
सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र अपनी कठियाइयो का सफलतापूवंक सामना न कर सकते के कारण 
हो सका है ? यः उनसे पलायन किया है ? ब्रिटिश पद्धति ब्रिटेन करी उपज है और ब्रिटेन मे ही 
सफलता, वह भी पूर्ण नही प्राप्त कर सकी है। शक्ति लिप्सा वाले राजपुरुषो और उन लेखको ने 
जिन्हें इस पद्धति के दोषो का पूर्वज्ञान न हो सका था, इसका अनुमोदन किया है । अब कुछ 
अनुभवी ब्रिटिश राजपुरुष भी इसमे सुझार का सुझाव देने लगे है ।? यदि ब्रिटेन राजपद के मोहक 
प्रभाव से प्रभावित न होता और एक गणतलन्त्रात्मक पद्धति अपनाये होता तो सम्भवत. उसने 
ससदात्मक कार्यपालिका पद्धति भी परिवर्तित कर ली होती । 

यह सत्य है कि अध्यक्षात्मक शासन पद्धति मे कार्यपालिका का व्यवस्थापिका पर पूर्ण 
नियन्त्रण नही होता और इससे दोनो के दृष्टिकोणो मे कभी-कभी मतभेद होने की सम्भावना बनी 


रहती दै। [युक्त राज्य मम ै युक्त राज्य अमरीका में यदा-कदा ऐसा हुआ भी है। पर वह इतना हानिकर कभी भी 
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सिद्ध नही हुआ जितना कि छछ लेखको द्वारा आशंका की गयी है । इसके 'विरुद्ध वहाँ इसी कारण 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा हुईं, जनमत राजनीतिक रूप से 
अधिक प्रबुद्ध तथा प्रभावी बना है, श्रशासन पर व्यवस्थापिका का जियन्त्रण वास्तविक बना है और 
भुृत्यवर्ग प्रभुत्वपूर्ण नही बन पाया है । ब्रिठेन मे संसदीय शासन के आवरण मे मन्त्रिमण्डल वास्त- 
विक शासक बत गया है और उसमें भी प्रधानमन्त्री की स्थिति इतनी प्रधान हो गयी है कि यह 
कहा जाने लगा है कि इसकी शक्तियाँ ब्रिटिश इतिहास के सर्वाधिक अधिनायकवादी राजाओ की 
शक्तियों के समान निरकुश हो गयी है। व्यवस्थापिका मन्न्रिमण्डल का पजीकरण कार्यालय हो भया 
है, वह प्रशासन पर समुचित नियन्त्रण नही कर पाती तथा मन्त्रिमण्डल की 'आड में भृत्यवर्गे 
प्रभुत्वपूर्ण बनता जा रहा है। यह कहना कि नवजात-प्रजातन्‍्त्र कार्यपालिका और व्यवस्थापिका 
के मध्य के मतभेद का निर्वाह सफलतापूर्वक नही कर पाता, एक व्यक्तिपरक धारणा है । सम्भवतः 
राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत इस काल मे ऐसा मतभेद होता ही नही, और यदि होता भी तो ' 
वह राष्ट्रीय हित में होता । | 

यह तक कि संसदीय शासन प्रणाली इस देश की परिस्थितियों के अनुकुल है, नितान्‍्त असत्य 
है । जैसे पहले उद्धृत किया जा चुका है, मॉण्ट फोडे तथा साइमन आयोग प्रतिवेदत और ब्रिटिश , 
ससद की सयुक्त समिति सभी का यह मत था कि भारत की परिस्थितियां संसदात्मक शासन 
प्रणाली के उपयुक्त नही थी । यह कहना भी उचित नहीं है कि हमारा सार्वजनिक जीवन सन्‌ 
948 के सौ वर्ष पूर्व मे ब्रिटिश सर्वधानिक परस्पराओ से बन रहा था और प्रान्तो मे उनके कार्य- 
करण से हम उनसे अभ्यस्त हो गये थे । वस्तुतः सन्‌ 99 के सुधारो के पूर्व भारत में कभी 
सिद्धान्त रूप मे भी ससदात्मक शासन पद्धति नही रही और उन सुधारों का कायेकरण भी व्यवहार 
मे इस पद्धति के अनुकूल नही रहा । हम कितने आत्म अश में इस पद्धति के अभ्यस्त हुए थे, यह्‌ 
इसी बात से प्रकट हो जाता है कि हम निर्विवाद रूप मे यह भी न समझ सके कि इस पद्धति भे 
राज्य प्रधान की क्या भूमिका होती है और मन्त्रिमण्डलीय सयुकत उत्तरदायित्व का क्‍या अर्थ होता 
है ? हमें प्रथम के बारे में संवैधानिक सशोधन करना पडा, जबकि ब्रिटेन मे सम्बन्धित स्थिति 
अभिसमयो द्वारा ही बनी है और उन्ही पर आधारित है। यही नही, हमारे राजनीतिक नेता, चाहे 
वे शासन पक्ष के हो या प्रतिपक्ष के. अब भी राष्ट्रपति से ऐसी अपेक्षाएँ करते हैं जो इस शासन 
पद्धति के अच्तर्गत एक राज्य प्रधान से नही की जानी चाहिए और हमारा राष्ट्रपति भी कभी-कभी 
ऐसी बातें करता है जो उसे अपने पद की दृष्टि से नही करना चाहिए | हमारे यहाँ दल-बदल 
तथा घटकवाद का नग्न रूप यह स्पष्ट सिद्ध करता है कि ससदात्मक शासन प्रणाली की स्वस्थ 
परम्पराओ से अभ्यस्त होना तो दूर की बात है, हम सम्मान भी नही करते । 

ससदीय सरकार की पद्धति को अपनाने के उपयुक्त कारण न तो उपयुक्त ही है और न 
यह प्रतीत होता है कि उन्ही के कारण इस पद्धति को अपनाया गया है। वास्तविक कारण कुछ 
और ही हो सकते हैं और उनको हम अब तक इसलिए समझ नही पाये है कि प्रत्येक नेता को हम 
महापुरुष मानते है और अवतारवादी धामिक विचारधारा के अनुयायी होने के कारण उनमे देवत्व 
के दर्शन, करते हे । हम जेरमी वेन्थम की तरह यह नहीसोचते कि नियम रूप में मनुष्य अपने 
स्वार्थ से प्रेरित होता है और अपने स्वार्थ मे ही कार्य करता है| राजनीतिज्ञ भी मूल रूप में हमारे 
समान भनुष्य है और उनमे भी स्वार्थ भाव है । वह शक्ति चाहते हैं और अन्त तक उसे अपने हाथ 
से रखना चाहते है । अध्यक्षात्मक सरकार में कार्यपालिका शक्ति उतनी प्रबल नही होती जितनी 
कि हमारे तत्कालीन नेता चाहते थे और अमरीका की परम्परा के कारुण वह उतने समय तक 
एक व्यक्ति के करो मे रह भी नही सकती थी जितने कि व्यवस्थापिका का समर्थ न पाते रहने पर, 
जिसकी कि उस समय अनेक' दशाब्दियो तक आशा थी; संसदात्मक पद्धति मे। अध्यक्षात्मक है 


आओ 
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पद्धति में कार्यपालिका शक्ति संसदात्मक पद्धति के समान विस्तृत भी नही होती, उसमें वह 
सीमित तो होंती है । साथ ही एक ही व्यक्ति और बह भी नियन्त्रित रूप मे ही उसका प्रयोग कर _ 
सकता है | इसके विरुद्ध संसदात्मक पद्धति में कायंपालिका शक्ति असीमित और अनियन्त्रित ही 
नही होती, मन्‍्त्री के रूप मे शासक दल के अधिकाश प्रभावशाली व्यक्ति उसके उपभोग में भाग 
ले सकते हैं । संविधान निर्माअ के साथ बहुमत दल के प्रायः सभी प्रभावशाली नेता या तो मन्ध्री 
थे या बनने की आशा करते थे, और इसलिए उन्होंने अपने स्वार्थ मे इस पद्धति को अपनाया । 
भारत में संसदीय प्रणाली का व्यावहारिक पहलू 
(छाशहारठारठ ?ए0.परपट#, 0४० ए२७टापट&, ७८5 07 
ए&र,#शहारप3७ए४ए 5९छाशश पर गर06) 


विश्व मे लोकतन्त्र का कोई सार्वदेशिक रूप नही है । लोकतन्त्र एक देश से दूसरे देश मे 
भिन्‍न है । यहाँ तक कि एक ही प्रकार की शासन प्रणाली मे भी भिन्‍नता है । कही यह भिन्नता 
बड़ी होती है और कही छोटी, परन्तु एक ऐसी शासन प्रणाली सव जगह ठीक एक-सो नही होती । 

हमने भारत मे संसदीय लोकतन्‍्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनायी है। यह धारणा सही 
नही है कि हमने ब्रिटिश शासन प्रणाली का अनुकरण किया है। यह सच है कि हमारी लोक- 
तन्त्रात्मक व्यवस्था पर ब्रिटिश शासन प्रणाली का प्रभाव है परन्तु यह ब्रिटिश शासन प्रणाली की 
अनुकृति नही है। यह सम्पूर्ण रूप से हमारी अपनी व्यवस्था है जो कि विश्व के अन्य देशो में 
प्रचलित नही है | श्यामलाल शकधर के शब्दो मे, “ब्रिटिश सरकार से विरासत में हमे जो कुछ 
मिला और हमारी अपनी जो परम्पराएं हैं, उन्हे लेकर हमने अपना सविधान बताया । इसमे 
हमने अन्य देशो के अनुभवों का भी लाभ उठाया है। हमारी ससदीय पद्धति हम पर किसी देश 
हारा थोपी नहीं गयी है । यह पद्धति हमने और हमारे नेताओ ने, जो बहुत प्रतिभाशाली, विद्वान 
और राजनीतिज्ञ थे, अपनी इच्छा से अपनायी ॥? ह 

हमारी राजनीतिक व्यवस्था की कुछ मूल वातें ये हैं कि हमारा संविधान लिखित है 
जिसमे राज्य के विभिन्न अंगो के कृत्यो तथा शक्तियों की परिभाषा दी गयी है तथा उनका 
सीमांकन किया गया है, हमारा सविधान सघात्मक तथा इसका स्वरूप गणराज्य का है और उसमे 
पिछड़ी अर्थव्यवस्था तथा विकासशील समाज की सामाजिक-आ्थिक आवश्यकताओ का उल्लेख 
है। ये सभी वातें ब्रिटेन की व्यवस्था से मेल नही खाती क्योकि ब्रिटिश संविधान अलिखित है, 
एकात्मक है और राजतन्त्रात्मक है। लिखित सविधान होने के कारण भारतीय संसद की प्रणाली 
तथा व्यवहार पर कुछ प्रतिबन्ध लगते है ! 

ब्रिटेन मे ससद द्वारा पारित किसी भी कानून को कही भी, यहां तक कि न्यायालय से भी 
चुनौती नही दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति न्यायालय मे जाकर यह नहीं कह सकता कि 
यह कानून एक अवेध कानून है और इसे रह किया जाना चाहिए। ब्रिटिश ससद इस हद तक सर्वोच्च 
है कि बह किसी भी प्रकार का कानून वना सकती है । एक वार एक लेखक ने कहा था कि ब्रिटिश 
ससद ऐसा कानून भी बना सकती है कि सभी बूढे लोगो को टेस्स नदी मे ' डुबो दिया जाये। 
वहाँ कोई भी कानून पारित किया जा सकता है, वह वध होगा और लागू भी होगा । यह बाते 
ओऔर है कि इसके वाद वह ससद रहे या न रहे | ब्रिटिग ससद को इतना अधिकार प्राप्त है । 
भारत मे संसद कानून बनाती हे परन्तु कुछ विशिष्ट परिस्थितियों मे उनके द्वारा बनाये गये 
कानूनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती हे कि वह सविधान के अधिकार-क्षेत्र का उल्लंघन 
तो नही करता है । 





! श्यामलाल शकधर, भारतीय संसद (नई दिल्‍लो, 978), पृ० [84. * 
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ब्रिटेन मे एकात्मक शासन प्रणाली है जबकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है। संसद और 
विधानसभाओ मे शक्तियाँ विभाजित हैं । कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर कानून वनाने का केन्द्र को 
एकमात्र अधिकार है । राज्य और केन्द्र एक-दूसरे के अधिकार-क्षेत्र का उललघन नही कर सकते | 
यदि केन्द्र राज्य के अन्तर्गत आने वाले किसी विषय पर कानून बनाये तो इस वारे में निर्णय हेतु 
न्यायालय में खुनौती दी जा सकती है । 


ब्रिटेन मे राजा का पद पैतुक है जबकि भारत मे निर्वाचित राष्ट्रपति होता है। प्रार्थना, 
अध्यक्ष का जुलूस, 'मेस' का प्रयोग तथा अन्य रीतियो जैसे ब्रिटिण संसद की कार्यवाहियों से 
सम्बस्धित समारोह तथा राजचिह्नो को भारत में कभी भी नही अपनाया ग्रग्रा । स्वतन्वता से 
पहले दिनो मे केन्द्रीय विधान सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा पहने जाने वाले औपचारिक 
'रोब' और 'विग' का भी अध्यक्ष मावलकर द्वारा, जब वह अध्यक्ष बने तो, बहिष्कार कर दिया 
गया । विधायी कार्य के सम्बन्ध में यह वात ध्यान देने योग्य है कि भारत की विधायी प्रणाली में 
विधेयक पर विचारार्थ 'कमेटी ऑफ दि होल हाउस' जैसी कोई व्यवस्था नही है। न ही ब्रिटेन की 
भाँति स्थायी सदस्यो वाली विधेयकों सम्बन्धी स्थायी समितियाँ हमारे यहाँ होती है । इनके स्थान 
पर हमारे यहाँ सदन की तदर्थ प्रवर समितियाँ अथवा ससद के दोनों सदनों की सयुक्त समितियाँ 
होती है जो विशेष विधेयको के लिए विशेष रूप से नियुक्त की जाती हैं । हमारे यहाँ शुरू से ही 
वित्तीय कार्य क निप्पादन के लिए 'कमेटी ऑफ वेज एण्ड मीन्स' या 'कमेटी ऑफ सप्लाई जैसी 
कोई समिति नही है, जैसा यू० के० मे अभी हाल त्तक व्यवस्था थी । 


ब्रिटेन में प्रचलित प्रथा के कुछ मामलो में परे हटने के अलावा, भारतीय संसदीय प्रणाली 
में अनेक नयी प्रथाएँ अपनायी गयी है--(क) निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य-संचालन, 
(ख) सदन में दिये गये आश्वासतो अथवा, वचनों पर अनुवर्ती कार्यवाही, कम-से-कम इन दो 
महत्वपूर्ण नयी दिशाओं मे कार्य करने का श्रेय प्राप्त करने का दावा भारतीय संसद कर सकती 
है । कार्य मनन्‍्त्रणा समिति की तरह लोक सभा से सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति भी भारत 
में पुर्णतया नवीन व्यवस्था है। यह समिति इस बात का ध्यान रखती है कि क्या भन्त्रियो द्वारा 
दिये गये आश्वासनो तथा वचनो का उचित समय मे तथा सभा द्वारा वांछित ढंग से पालन हो 
गया है । 'ध्यान दिलाने वाली सूचना” भारतीय ससदीय प्रणाली की एक अन्य उल्लेखनीय नवीन 
व्यवस्था है । इसके माध्यम से सदस्य अविलम्बनीय, लोक-महत्व की अचानक घटने वाली घटना की 
ओर सरकार का ध्यान आकषित करते है तथा उस पर सरकार की नीति का पता लगाते है। 


भारत संसद की प्रणाली तथा व्यवहार वदलती परिस्थितियों की अनिवायंताओ तथा 
बढ़ते हुए कार्यो को बेहतर ढंग से करने के अच्छे तरीके, खोज निकालने के परिणामस्वरूप लगातार 
विकसित हो रहे हैं। हमारा दृष्टिकोण व्यावहारिक है । यद्यपि हमारी प्रक्रियाएँ ससदीय प्रणाली 
के विश्वव्यापी मूलभूत सिद्धान्तो के अनुकुल रही हैं फिर भी हसने आग्रे बढते हुए जहाँ आवश्यक 
हुआ, फेर-बेदल करके तथा नयी प्रक्रियाएँ अपनाने मे कभी हिचकिचाहट महसूस नही की । 23 
अगस्त, 975 को पीठासीन अधिकारियो के सम्मेलन मे विचार व्यक्त करते हुए लोकसभा अध्यक्ष 
ने कहा था कि “ससदीय सस्था, मानव निर्मित अन्य सस्थाओ की भाँति सर्देव विकासशील रहती 
है जबकि इसके मूल्य, जिनकी यह प्रतीक है तथा इसके मूलभूत सिद्धान्त सर्वंदा मान्य रहते हैं, 
इनकी कार्य-पद्धतियों तथा प्रक्रियओ को, बदलती परिस्थितियों तथा समय की तात्कालिक आव- 
श्यकताओ के अनुकूल बनाना होता है । जो कोई भी हमारे विधानमण्डलों की प्रक्रियाओं से कुछ 
भी परिचित है, वह जानता है कि हमे 'ेस्टमिनिस्टर' की तथा स्वतन्त्रता से पूर्व के दिनो की 
अपनी प्रक्रियाओं से कितना आगे बढ़ आये है" ०न्‍व”! 
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संसदीय प्रणाली का भारतीय प्रतिसान (मॉडल) : 980-90 के दशक में 


अचतरित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
(रा)0'8 ए6श।5/27५72ए ॥070ए४8॥, + उफ्नणष्ठ 2/एए४0०6ा6 ए0व7067, 
5५5॥फ४५ एर पएप्त5 पहाठ्ताप£&8 ४० सरा£9) 


लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक 'मॉडर्न डेमोक्रेसीज' में एक अध्याय का शीर्षक “व्यवस्था- 
पिकाओं का पतन” ([06०776 [| .०8/भेध्वाप्ा८३) रखकर यह सकेत दिया है कि वीसवी सदी 
में व्यवस्थापिकाएँ अपने गौरवपूर्ण उन्‍तीसवी सदी के अतीत से कही तीचे गिर गयी है । ब्राइस से 
अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में व्यवस्थापिक्ताओं का रोग विज्ञान (शव7० ०१8४ ० ॥.०हां88- 
(एा65) भे उन रोगो व कारणों की खोज का प्रयास किया है जिससे व्यवस्थापिकाएँ पीडित होकर 
पतन की ओर जा रही है। आज अक्सर सुनने मे आ रहा है कि संसदो का युग लद॒ गया हैं, 
नौकरशाही की विजय हो रही है ओर कार्यपालिका या केबिनेट की तानाशाही स्थापित हो 
चुकी है । 

के० सी० द्वीयर ने अपनी पुस्तक 'लेजिस्लेचर' में यह बताने का प्रयास किया है कि 
व्यवस्थापिकाओ का पतन इनके कई पहलुओं से सम्बन्धित हो सकता है, जैसे : (7) क्‍या व्यवस्था- 
पिकाओ की शक्ति में 'ह्वास हुआ है? (7) क्या व्यवस्थापिकाओ की कार्य दक्षता मे कमी आ गयी 
है ? (॥) क्या व्यवस्थापिकाओ के प्रति जन सम्मान नही रहा हैं? (५) क्या व्यवस्थापिकाबों 
मे जनता की रुचि कम हुई है? (५) कया विधायको के व्यवहार के स्तर मे ग्रिरावट आयी है ! 
(शं) क्‍या व्यवस्थापिकाओ का पतन अन्य सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं का विशेषकर 
कार्यपालिका, राजनीतिक दलो या सगठित पेशेवर व हित समुहो के मुकाबले मे हुआ है ? 

अगर व्यवस्थापिकाओ का वर्तमान सदी में उनके स्थान और कार्यप्रणाली का सामान्य 
सर्वेक्षण किया जाय तो कुछ महत्वपूर्ण अपवादों को छोड़कर यही स्पष्ट होगा कि व्यवस्थापिकाओ 
की, कुछ महत्वपूर्ण पहलुओ मे, विशेषकर कार्यपालिका की शक्तियों के सन्दर्भ मे काफी अवनत्ति 
हुई है । वर्तमान शताव्दी का एक लक्षण और प्रवृत्ति यह रही है कि राजनीतिक संस्थाओी का 
विकास इस तरह हो रहा है जिससे कार्यपालिका शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हो गयी है । इनमे 
विश्व-युद्धो की आशकाओ, आधिक संकटो, सामूहिक समाजवादी या लोक कल्याणकारी नीतियो 
को अपनाने और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव के वरावर बने रहने का काफी योगदान है । अब कार्य- 
पालिकाएँ अनेक ऐसे कार्य करने लग गयी है जो वे पहले तही करती थी । कार्यपालिका की 
शक्तियों में अभूतपूर्व वृद्धि के सामान्य कारण हैं . 

() कार्यपालिका के कार्यों में अभूतपूर्व वृद्धि, 

(7) प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा का बढता हुआ प्रयोग, 

(7) रेडियो व दूरदर्शन का वाद-विवाद के मच के रूप से विकास, 

(7५) व्यावसायिक्र, व्यापारिक संगठनों व हित समूहों का विकास, 

(४) विशेषज्ञों की परिषदों और सलाहकार सम्रितियो का विकास, 

(श) सेनाओ पर नियन्त्रण, युद्ध और सकट, 

(५आ) चिन्ता के युग की मन'स्थिति या मनोवृत्ति, 

(शंए) विदेशी सम्बन्धों की प्रधानता व अन्तर्राष्ट्रीय तनाव, 

(5) सकारात्मक राज्य का उदय, 

(5) बड़े-बड़े अनुशासित दलो का विकास । 

संसदीय शासन प्रणाली के आधारभूत लक्षण हैं--प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था की सम्पूर्ण 
शक्तियों का संसद मे केन्द्रित रहना, द्वितीय, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका के प्रति निरन्तर 
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उत्तरदायित्व; तथा तृधीय, प्रधानमन्त्री मन्त्रिमण्डल के अभिन्‍न भाग के रूप में ही शक्तियों का 
धारक होता है उससे अलग उसका कोई अस्तित्व नही होतो है । 
अगर इने तीनों बातो को व्यवहार में भारत के सन्दर्भ मे देखा जाय तो लगेगा कि 
शक्तियों का केर्ध अब संसद केवल सैंद्धान्तिक दृष्टि से ही कही जा सकती है । इसी तरह मन्त्रि- 
मण्डल का संसद के प्रति उत्तरदायित्व भी केवल औपचारिक ही रह गया है तथा प्रधानमन्त्री; 
मन्त्रिमण्डल के भाग के रूप में शक्तियों का घातक नही, अब मन्त्रिमण्डल प्रधानमन्त्री के हाथो 
की कठपुतली कहा जा सकता है। अब शक्ति का केन्द्र प्रधानमन्त्री बन गया है । इसलिए ससदीय 
शासन प्रणाली को अब 'प्रधानमन्त्री शासन-व्यवस्था' (शिव शीगांडल्णंश 00एथशाशला) 
कहना अधिक उपयुक्त माना जाता है। अब ससद की सभी शक्तियाँ प्रधानमन्त्री की इच्छानुसार 
ही प्रयुवत होती हैं । वास्तव मे दल व्यवस्था के उद्भव के कारण आम चुनावों मे मतदान प्रधाने- 
भन्‍त्री-या विरोधी दल के नेता (वैकल्पिक प्रधानमन्त्री) के इर्द-ग्रिद होने लगा है । जहाँ द्विदलीय 
व्यवस्था है वहाँ तो यह बहुत कुछ स्पष्ट रहता है कि प्रधानमन्त्री के पद के दो विकल्‍्पो मे से 
एक का खुनाव करना है परन्तु विकासशील राज्यो मे तो यह तथ्य और भी अधिक सत्य बन 
जाता है क्योकि इन राज्यो में सामान्यतया प्रधानमन्त्री का विकल्प ही नही होता है और वर्तमान 
प्रधानमन्त्री को ही चुलना या नहीं चुनता होता है । इस रूप में प्रधानमन्त्री एक तरह से जब 
निर्वाचित-सा हो जाता है और इसी कारण वह शक्ति का केन्द्र बन जाता है। शायद इसीलिए 
रेमजे म्यूर ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को "निर्वाचित तानाशाह की सज्ना देता है । 
वास्तव मे ससदीय शासन-व्यवस्थाओ में संसद के स्थान पर शक्तियों का केन्द्र प्रधानमन्नी 
बनता जा रहा है। एकदलीय प्रधान व्यवस्था तथा ह्विदलीय व्यवस्थाओ मे प्रधानमन्त्री की शक्ति 
केन्द्र बनना समझ में आता है परन्तु बहुदलीय व्यवस्थाओ मे भी प्रधानमन्नी जब तक पद पर 
रहता है तब तक शक्ति का केन्द्र ही बना रहता है | 
प्रधानमन्त्री मे शक्ति का केन्द्रीयकरण बहुत कुछ दल के माध्यम से होता है। चूंकि 
प्रधानमन्त्री दल से अलग कुछ भी चही रहता है, अत* दल ही प्रधानमन्त्री को शवितयुक्त बनाने 
का आधार प्रस्तुत करता है। 
सन्‌ 980 के दशक में अवतरित भारतीय राज॑नीतिक व्यवस्था को निम्नलिखित बिन्दुंभो 
से प्रकट किया जा सकता है : म 
() संतदोय राजनीति का ह्वास--ऐसा प्रतीत होता है कि इधर -ससद का महत्व 
निरन्तर घटता जा रहा है । कुछ समय से विधि निर्माण के क्षेत्र मे संसद का महत्व कम हो गया है 
और सरकार की निर्णय प्रक्रिया पर. भी उसका उतना प्रभाव नही रहा है जितना पहले कभी था । 
संसद की स्थिति अबः यह है कि वह न तो सरकार की त्रुटियो का जनता के , सम्मुख भली प्रकार 
उद्घाठन कर सकती है, न सरकार की किसी नीति में वाधक बन सकती- है भौर न उसे सतर्कता 
की स्थिति में रख सकती '। मन्सत्रियों की ओर से भी ससद की कुछ-कुछ परोक्ष उपेक्षा होने लगी 
है । भारतीय संसद मे अब दलीय अनुशासत से अप्रतिवन्धित खरी और विर्भीक समालोचना का 
सम्पुट, नही पाया जाता । ससद मे प्रतिपक्ष का प्रभाव क्षीण है, प्रतिपक्ष, उतना मुखर, जागरूक, 
आत्मनिष्ठ और प्रबुद्ध नही है। आज संसद केवल सीमित सतकंता की साधन रही हे ! नीतियो 
के निर्माण और संशोधन में संसद सशवत मार्ग-दर्शन करने मे अपने को असमर्थ पाती है । अब 
सत्तद का स्तर पहले ज॑सा प्रवल नही रहा है और वह सरकार को पहले की भांति अनृशासित 
रखने मे भी असमर्थ है। ह 
(2) भारतीय प्रधानेमन्द्री की अध्यक्षात्मक भूसिका--यह कहना गलत नहीं होगा कि 
वस्तुत: राजनीतिक सत्ता के केन्द्र का दल और- ससद से हटकर प्रधानमन्नी के हाथो भे स्वानान्त- 
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रण हुआ है । यदि भारतीय प्रधानमन्त्री फे चयन की परिवतित प्रक्रिया की ओर ध्यान दें 
यह अब व्यवहार में अध्यक्षात्मक पद्धति के समरूप हो गयी है । संवंधानिक दृष्टि से अमरीका 
राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक “राष्ट्रपतीय निर्वाचक मण्डल' द्वारा फिये जाने . 
व्यवस्था है, जो अब न्यवहार मे प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति में परिवर्तित हो गयी है । इसी 
भारत में मतदाता पहले ससद के सदस्यो को चुनते है जौर तत्पश्चात्‌ ससदीय बहुमत दल ८ + 
तेता प्रधानमन्त्री का निर्वाचन करता है जिसे राष्ट्रपति औपचारिक रूप से प्रधानमन्त्री पद ५ 
नियुवतत करता है। परन्तु अब अमरीकी राष्ट्रपति की भाँति भारत का प्रधानमन्त्री भी 
रूप से मतदाताओ द्वारा अपने प्रभावक व्यक्तित्व, कुशल नेतृत्व, लोक-कल्याणकारी नीतियो ., 
ठोस उपलब्धियों के आधार पर घुना जाने लगा है । भारत के आम घुनाव प्रधानमन्त्री के चुन 
कहे जा सकते है । सन्‌ 952, 957 एवं 962 में पण्डिन नेहरू एवं 97 तथा 980 
श्रीमती गाधी के कार्य काल मे आम निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से केवल नेता के आधार पर घडे 
थे | दिसम्बर 984 का घुनाव भी वस्तुत प्रधानमन्ती का ही चुनाव था | मतदाताओ के 
राजीव गाधी का कोई सटीक विकल्प ही नहीं था। घुनाव के द्वारा राजीव गाधी को जचा५+ 
((४॥०५४०) प्रदान करना था । इस निर्वाचन प्रक्रिया के कारण प्रधानमन्त्री मब ससद के अं. 
संद्धान्तिक रूप से उत्तरदायी होने के स्थान पर व्यवहार मे अमरीकी राष्ट्रपति की भाँति अत्व- 
रूप से मतदाताओ के प्रति अपने को उत्तरदायी समझने लगे है। 989 का घुनाव भी « ॥१ 
गाधी अथवा वी० पी० सिंह के मध्य चयन का चुनाव वनकर रह गया था । 

श्रीमती गाधी की कार्यशैली से यह विदित होता है कि वे अपने समस्त कारपा। ४ ' 
अधिकारो एवं सरक्षण बाँटने की व्यापक शक्तियों की हृष्टि से भी व्यवहार में अमरीकन रस + 
के समतुल्य अध्यक्षात्मक भूमिका का परिपालन कर रही थी । तथ्य तो यह है कि सभी <* -4। 

- से शक्ति अब संसद के हाथो में नही रही भौर न ही मन्निमण्डल के हाथो में रही है, भ+प 

प्रधानमन्त्री के हाथो मे केन्द्रित हो गयी है | प्रंधानमन्त्री का सचिवालय शासनतन्त्र का €५ ” 
अग बन गया है । भारत में अधिकाश महत्यपवूर्ण निर्णयों का स्रोत 'प्रधानमन्त्री सचिवालय ही ९ 
और ऐसा कहते है कि नीति निर्माण में मन्त्रिमण्डल के बजाय प्रधानमन्त्री अपने विशिष्ट सलाह 
कारो पर अधिक भरोसा करते है । श्रीमती गाधी अपनी केबिनेट में मन्त्रियों को रखने, उनके 
विभाग परिवर्तन करने या उन्हे हटाने के सम्बन्ध मे अमरीकन राष्ट्रपति परे समान शक्तिशाली 
अध्यक्षात्मक भूमिका का निर्वाह कर रही थी । 

यदि सूक्ष्म हृष्टि से भारत की उभरती हुईं राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जाये 
तो यह विदित होता है कि भारत के प्रधानमन्त्री की अध्यक्षात्मक भूमिका वडी तीब्रता से विक- 
सित हो रही है। प्रधानमन्त्री की व्यापक णक्तियाँ, उसके चयन फी परिवर्तित प्रक्रिया, कैबिनेट 
का संगठन, केविनेट सहयोगियों से उसके सम्बन्ध एवं निर्णयविधि, संसदीय उत्तरदायित्व के 
व्यवहार मे अभाव, शक्तिणाली प्रधानमन्त्रीय सचिवालय के संगठन, अपने व्यक्तिगत विश्वासपात्र 
सलाहकारो की नियुक्ति एवं विस्तृत कार्यपालिकीय शक्तियों और संरक्षण बाँटने के व्यापक 
अधिकारों के कारण प्रधानमन्त्री के पद का 'अध्यक्षीकरण' होने लगा है। पण्डित नेहरू ने अनेक 
सूक्ष्म तरीको से और श्रीमती गाधी ने बिना किसी झिझक के अध्यक्षीकरण की प्रक्रिया को आगे 
बढाया । आज तो स्थिति यह है कि प्रधानमन्त्री की विशालतम शक्तियों के व्यावहा रिक पहलू को 
देखते हुए उसे 'प्रेसीडेण्ट प्राइमिनिस्टर' (श०अतला। ऐश शाएं॥थ) कहा जा सकता है । 

भारतीय राजनीति के अध्येयता के० एल० कमल तथा राल्फ सी० मेयर ने कहा हे कि 
“भारत की शबित व्यवस्था की घुरी तथा उसका शीर्ष प्रधानमन्त्री का पद है--जो कि दलीय 
सगठन, सन्त्रिपरियद, ससद, राज्य सरकारो, देश के प्रमुख औद्योगिक घरानो, अर्थ-ब्यवस्था तथा 
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सभी संस्थाओं की अपेक्षा न केवल अधिक शक्तिशाली है बल्कि वह उन सबका पथ-प्रदर्शन तथा 
निर्देशन भी करता है |” 

है कमल तथा मेयर की धारणा यह है कि भारत मे शक्ति सरचना का एक सुरपष्ट पिरासिड 
उभरा है और जो कि विगत 25 वर्षों से ज्यो-का-त्यों बना हुआ है (इस पिरामिड के दस घटवा 
महत्व के क्रम मे इस प्रकार है) 

() प्रधानमन्त्री सचिवालय, 

(2) टाटा-बिडला-साहू जैन जैसे उद्योगपति, बडे भूपति जैसे सिहवेव, चिमसभाई, राव- 
वीरेन्द्रसिह, 

(3) ससद सदस्य, प्रदेशाध्यक्ष, विश्व बैक तथ्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास कोष, 

(4) विरोधी दल के नेता, 

(5) विधायक, स्थानीय अधिकारी, अग्नेजी के अखबार, 

(6) मजदूर, छात्र, जातीय तथा धारमिक सगठन, 

(7) मध्यम दर्जे के व्यापारी, वकील, डॉक्टर तथा अध्यापक, 

(8) संगठित कर्मचारी वर्ग, 

(9) समाज के विपन्त-दीन-हीन वर्ग--हरिजन, ग्रिरिजन, आदि । 

(0) सारत उनका कहना यह है कि प्रधानमन्त्री के पद को (जनता शासन को अपवाद 
के रूप भे माना जाय) अभी तक किसी भी क्षेत्र से गम्भीर श्रुनोती नहीं मिली है तथा मोे तौर 
पर अभी भी उसका वर्चेस्व बना हुआ है ।* 

(3) नौकरशाही की व्यवस्था का अभ्युदय--संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की 
विशिष्ट प्रकृति के कारण मन्त्रिमण्डल की नौकरशाही पर निर्भरता इतनी बढ जाती है कि अनेक 
विचारक नौकरणांही को ही देश का वास्तविक शासक मानने लगते है। मन्त्रीगण प्रशासनिक शान 
की दृष्टि से सामान्यतया अनभिज्ञ रहते हैं जबकि लोक सेवको मे प्रशासनिक शान की विशिष्ठता 
होती है । मन्त्री यद्यपि अपने विभाग के अध्यक्ष होते है किन्तु विभाग के वास्तविक अनुभवों भौर 
प्रशासनिक बारीकियो का उन्हे प्राय. ज्ञात्त नही होता है क्योकि मन्त्री पद पर उनकी नियुक्ति 
राजनीतिक आधार पर होती है । मन्त्रियो का अधिकाश समय ससद, जनता एवं अन्य सामान्य 
साव॑जनिक समारोहो मे ही लग जाता है। अतः मन्त्रिगण सभी प्रतिभाओं से युक्त होते हुए भी 
प्रशासनिक क्षेत्र मे 'नौसिखिये' व 'अविशेषज्ञ' की तरह ही रहते है। दूसरी तरफ लोक सेवक 
प्रशासन से सम्बन्धित हर बात से सुपरिचित रहते है। उनके प्रशासन सम्बन्धी प्रशिद्षाण और 
अनुभव उन्हे शासन कार्य का विशेषज्ञ बना देते हैं। उनकी नियुक्ति भी योग्यता के आधार पर 
होती है, उनका प्रशिक्षण होता है तथा वे स्थायी रूप से अपने पद पर बने रहते है | एक ही प्रकार 
का कार्य लम्बी अवधि तक करते रहने के कारण और अधिकाधिक प्रशासनिक अनुभव प्राप्त करने 
के उपयुक्त अवसरो के मिलते रहने के कारण, लोक सेवक विभागीय दाँव-पेचो को भजी-भांति 
समझने लगे । इससे उनकी श्रेष्ठता निखर जाती है और वे कार्यपालिका शक्ति के वास्तविता 
संचालक बनने की स्थिति मे आ जाते है । 

लॉर्ड हेवा्ट ने नौकरणाही की बढ़ती हुई शक्ति को 'नयी तानाशाही' कहा है । उनका 
कहना है कि "इस श्रवृत्ति ने इन विभागों फो ससद से भी अधिक शवितशाली बना दिया है ।” भारत 
जँसी संसदीय प्रणाली से नौकरशाही का म्न्त्रियो पर प्रभाव और अधिक बढ़ गया है। सविद 
सरकारो के कारण मन्त्रिगण अपनी कुर्सी तथा अस्तित्व की रक्षा के संकट से जूझते रहते हैं । उन्हे 


| 
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इन परिस्थितियों यानी (णांआ$ णी «तंशंथा००) के कारण विभागीय कार्य करने की फुर्सत ९ 
नहीं मिलती । फलस्वरूप नौकरशाही के प्रभाव-क्षेत्र मे वृद्धि हुई है ।? ] 

ससदीय शासन प्रणाली में मन्त्रि-मण्डलीय उत्तरदायित्व का सिद्धान्त कार्य करता है 
मन्‍्त्री संसद तथा लोकमत के प्रति उत्तरदायी होते है । समस्त कार्य लोक सेवक करते हैं किन्तु 
मन्त्रियो के उत्तरदायित्व की आड में करते है । यदि विभाग का काम ठीक चलता है तो < 
श्रेय मत्त्री को मिलता है। यदि विभाग का कार्य ठीक नहीं चलता है तो इसका दोष भी मन्त्र 
को ही मिलता है। इस प्रकार जहाँ उत्तरदायित्व का प्रश्त है, अपने विभाग के लिए म॒न्त्री ७ 
उत्तरदायी है ॥ मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के कारण लोक सेवा के रादस्य ससद और जनता 
आलोचना से बच जाते है । नौकरणशाही मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व के पीछे पल्‍लबित होती है 

भारत मे उपनिवेशकालीन ब्रिटिश राज्य के युग मे प्रशासन में नौकरणाही की... 
थी । ब्रिटिश शासन काल रो टी भा फतीय प्रणारान नोकरशाही प्रधान रहा है। आई० सी० एस 
अफसरो का एक ऐसा हुजूम तैयार किया गया जो शवित्त और टण्ड के बल पर शासन तन्‍्त्र 
गाडी खीचते रहे | स्वाघीनता के उपरान्त आई० ए० एस» वर्ग के #फसरो की एक और पृ 
जमात्त खडी हो गयी जिसे कुशल और सक्षम प्रशासन का प्रतिरूप स्वीकार कर लिया गया 
हमारे समाज मे आज भी स्तर और मह व दोनो ही,न्ौकरणाही से जुडे हुए हू । प्रत्येक मदत्त , 
सांस्कृतिक और आधिक कार्यक्रम, यहा तक कि रचनात्मक संरघाओ और कला एवं विज्ञान दान 
के ही विकास और उन्नयन का कार्यभार नौकरणाही के हाथो में आ गया है । 

हमारी व्यवस्था मे नौकरशाही कितनी शक्तिशालो है, कत्तिपय उदाहरण दिये जा + 
हैं। सरदार पटेल के ग्रहमन्त्रीत्त काल मे बी० पी० मेनन जैसे अफसर को देशी नरेशो से रियासत 
के एकीकरण करने सम्बन्धी वार्ता करने करने की सत्ता प्राप्त थी । जवाहरलाल नेहरू की 
नीति.को प्रभावित करने मे गिरजाशकर वाजपेयी की भुमिका सर्वंविदित है। टी० टी० कृष्ण 
माचारी जैसे वित्त मन्त्री,को प्रभावित करने मे, एच० एम० पटेल जो कि उस काल मे 
सचिव थे, अत्यन्त शवितिशाली थे । लक्ष्मीकान्त झा ज॑से वरिष्ठ अधिकारी लालबहादुर शास्त्री क 
नीतियो पर छाये रहे ।* शास्त्री के प्रधानमन्त्रीत्व काल मे नीति सम्बन्धी समस्त पत्र-न्‍्व ९। 
झा द्वारा ही किये गये थे | श्रीमती गाधी को भी० एन० हकक्‍्सर, टी० एन० धर, जी० पार्थसारथी 
के० आर० नारायणन, आदि नीति सम्बन्धी विकल्प सुधाते रहे हैं । आज 'भी जिले मे “कलक्टर 
और गाँव से 'पटवारी' से अधिक कोई . शक्तिशाली नही है | याने सम्पूर्ण व्यवस्था--ऊपर 
तीचे तक नौकरशाही के कुन्धो पर टिकी हुई है । 

(4) व्यवस्था की संरचनाओ में टफराहुट फी स्थिति--इस दशक में भारतीय <। ने ' 
व्यवस्था की विभिन्‍न संरचनाओ मे तनाव और टकराहट की स्थिति उत्पस्त हुई है। ससद. न 
सर्वोच्च न्यायालय, केन्द्र और राज्य, प्रधानमन्त्री और राष्ट्रपति, कार्यपालिका और सर्वोच्च स्याया 
लय, विपक्ष ओर सत्तारूढ दल, राज्यपाल और मुख्यनन्नी के वीच में यदा-कदा तनाव, खिंचाव 
टकराहट और विरोधी स्वर मुखरित हुए है। इन तनावो से जहाँ एक ओर व्यवस्था के स्थायित्व 
खतरा प्रतीत होता है वही दूसरी ओर इन सस्थाओ की 'स्वायत्ता' बिकसित होने का भी लाभ है 

(5) “व्यवस्था के विकल्प की खोज--सन्‌ 950-60 के दशक में हम 'संसदीय 23: 
को भारत के लिए श्रेष्ठतम शासन-व्यवस्था मानते थे। सन्‌ 970-90 के दशको में 6.९ 
यह भ्रम टूट चुका है । अब हम यह नही कहते कि यही व्यवस्था हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है | 
तो आलोचक यह भी कहने लग गये हैं कि कही हमारी दुर्गति और आधिक विछड़ेपन, का «| 
ससदीय सस्थाएँ तो नही हैं ? पिछले एक दशक से देश मे शासन प्रणाली का कोई विकल्प <-. 
में समाजश स्त्री, राजनीतिशारत्री और सविधानविद्‌ लगे हुए है । ह 

निष्कर्पत भारतीय ससदीय व्यवस्था गतिशील है। इसका स्वरूप वदलता जा रहा है 
इसमें नित्य नये तत्व और प्रवृत्तियाँ उभर रही है । 


हू 


ऊ व 0 एदातए5 शाए एव, तारातत्ते, एलापाए विवह्तावाएट्त ० फ्ापरताफा पद छाईएी६ गात॑ 
एिहाप९५व0 एिवरवागाला। घ९ 005७ जा वाताएं पराह बीए ॥50 0. थी ण ०शा।र8, ऐकटशक्‍फए७ 
5 46६ (०५ (0 १०एणआएणाजी जीज्ाएफ्ला पे 5६०५ ॥ *! न-0० २2. 


2 शो झा को 'सुपर केबिनेट” की सज्ञा दी जाने लगी थी । 
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राजनीतिक प्रक्रिया कां घनिष्ठ सम्बन्ध राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप से रहा है । 
राजनीति की प्रक्रिया का सम्बन्ध अनेक वर्गों ओर संगठनों से रहता है--राजनीतिक दल, दबाव 
संमृह, हित समूह, घुनाव-तन्त्र, लोकमत की अभिव्यक्ति के साधन, साम्प्रदायिक और गैर-साम्प्रदायिक 
गुटो, बुद्धिजीवियों, नौकरणाही और अभिजात्यवर्ग आदि-आदि से | ये ही वर्ग और सगठन देश 
विशेष की राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करते है । राजनीतिक प्रक्रिया का* सामा- 
जिक ढीँचे और मूल्यो को बदलमे मे बडा हाथ होता है और राजनीतिक व्यवस्था जनता को 
राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने को प्रेरित करती है । 

भारत॑ में लोकतन्त्रीय राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत एक प्राचीन और बड़े विविधता- 
पूर्ण समाज का आधघुनिकीकरण किया जा रहा है । भारत मे समाज के विखण्डित ढाँचे मे राज- 
नींतिक सस्थाओ, मूल्यों और विचारो का प्रवेश हो रहा है। भारत जैसी अराजनीतिक समाज _ 
व्यवस्था में राजनीतिक केन्द्र की स्थापना हो रही है और समाज के विविध वर्गो को राज-व्यवस्था 
में स्थाव दिया जा रहा हैं। राज॑नींतिकरण की बढती हुई प्रवृत्ति के कारण अब तक जो गाँव, 
संमांज, वर्ग और सम्प्रद्राय राजनीतिक व्यवस्था से दूर रहे हैं वे भी इसके निकट आ रहे है । 
राजनीतिक व्यवस्था से अभिप्राय (धल्शावह ० ?0मापत्या! 5एअंथा) 

राजनीतिक व्यवस्था सामान्यत' व्यवस्थाओ की सीमाओ के पार, पर्यावरण से तथा पर- 
स्पर॑ अँन्त:क्रिया करने वाली उन सरचनाओ, प्रक्रियाओ तथा सस्थाओ का समुच्चीकरण है जिसे 
राजनीतिक अन्त क्रियाओ की इकाई या व्यवस्था कहा जा सकता है। इस व्यवस्था का निर्माण 
सावंजनिक जीवन में भाग लेने वाले उन व्यक्तियो की क्रियाओ द्वारा होता है जो समाज के लिए 
नीति के निर्माण तथा उसके क्रियान्वयन , से किसी प्रकार सम्बद्ध हो । “व्यवस्था” शब्द व्यापक है 
और उसमे सभी प्रकार की ओऔपचारिक और अनीपचारिक ,प्रक्रियाएँ, अन्त.क्रियाएँ, प्रकाय॑, 
संरचनाएँ, मूल्य, आचार, आदि आ जाते हैं। राज-व्यवस्था समाज व्यवस्था की उप-व्यवस्था है । 
डेविड ईस्टन के अनुसार राजतीतिक व्यवस्था उन अन्त क्रियाओं का नाम है जिनके माध्यम से 
समाज के लिए मूल्यों का साधिकार विनिधान किया जाता है। राज-व्यवस्था अपने पर्यावरण, 
उपव्यवस्थाओं द्वारा व्यवस्थाओ के प्रभाव या निवेश (॥7४/) ग्रहण करती है तथा उनको 


संपरिवतित (००॥५श/) करके निर्गतो (०४४एए/) में बदत देती है । उसका यह कार्य बाध्यकारी 
एवं प्राधिकृत होता है । पर कि थक लि 
है ह हर 
.. रु कि 
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राजनीतिक व्यवस्था” एक ऐसा शब्द है जिसने विगत वर्षों मे अत्यधिक प्रचार ।थ 
है और उसका परिणाम यह हुआ कि उसने राज्य को मच के शीर्प॑स्थ स्थान से हटा दिया है । 
व्यवस्था' एक ऐसा शब्द है जिससे हममे से अधिकाश परिचित हैं। इसका आशय कुछ तत्वों के 
समूहो मे होता हे जो आन्तरिक काये की प्रक्रिया मे रहते है। व्यवस्था का सबसे निकट था 
परिचित उदाहरण जीव वैज्ञानिक व्यवस्था है जैसे कि मानव प्राणी । हम जानते हैं कि मानव 
शरीर के विभिन्‍न अग हृदय, फेफडे, यकृत सभी परस्पर निर्भर एवं सम्बन्धित हैं | इन अगरो के 
ब्यवहार एवं इनके पारस्परिक प्रभाव मे एक नियमितता है। इस प्रकार घड़ी, कार का इजन 
एवं कम्प्यूटर भी एक व्यवस्था ही है। सौर परिवार भी “्यवस्था' का एक उदाहरण माना ज 
सवाता है । अतएवं जब हम “व्यवस्था” शब्द का प्रयोग करते है तो हमारा तात्पय॑ परस्पर प्रभावी 
एवं परस्पर निर्भर अग्ो की सम्पूर्णता से है जिसके व्यवहार में हम एक नियमित प्रतिमात 
पाते है । 

'राजनीतिक व्यवस्था' की अभिधारणा मे राजनीतिक जीवन में ज॑विकीय तथा मशीनीकृत 
प्यवस्था की अनुरूपता सन्निहित है। यह अभिधारणा ह्‌! सरकार, सस्था एवं उसके अतोपचारिक 
बार्य के परम्परागत अर्थ से परे परन्तु सीमित अथे में ध्यान आकर्षित करती है । इसमे राजनीति 
मै गतिशील प्रक्रिया एवं व्यक्त एवं समूह का वास्तविक व्यवह्र भी सन्निहित है । 

हम इससे परिचित है कि ससद, मन्त्रिमण्डल तथा न्यायालयों के अतिरिक्त ऐसे बहुत- 
शअगौपचारिक ढाँचे---राजनीतिक दल, मजदूर संघ तथा दूसरी सस्थाएँ जो राजनीतिक नही हैं-- 
बाणिज्य मण्डल, कृपक सगठन, पत्रकार संगठन, धामिक संस्थाएँ, जाति समुह, आदि--जो नीतियो 
के निर्माण, कानुन निर्माण तथा निर्णयो को प्रभावित करते हैं। यह भी विदित है कि जनमत, 
जैनविश्वास तथा दृष्टिकोण, विचारधाराएँ एवं आथिक स्थितियाँ भी राजनीतिक शक्तियों के 
व्यवहार पर अपना प्रभाव डालती हे । इसके अतिरिक्त, सामान्यतः हम इससे भी परिचित है कि 
इनमे से प्रत्येक तत्व न केवल सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है वरन्‌ स्वय ऐसे निर्णयो से 
प्रभावित होता है और इनमे से प्रत्येक परस्पर एक-दूसरे को भी प्रभावित करता है। यह सभी 
अपने परस्पर प्रभावित व्यवहार के कारण एक स्थायी एवं व्यवस्थित राजनीतिक प्रबन्धो के कार्यों 
को भी सहयोग देते हे । किन्ही अवसरो पर इनमें से कुछ तत्वों के व्यवहार के कारण 'तनाव' 
पैदा हो सकता है जो 'सकट' की सीमा तक जा सकता है, फिर समझौते होते है जिनके कारण 
'तनाव' गायब हो जाता है तथा 'सकट' समाप्त हो जाता है। परस्पर जाल के समान ग्रुथे हुए 
यह सभी तत्व मिलकर राजनीतिक वातावरण को अधिक जठिल तथा पेचीदा बना देते हैं । राज- 
सीतिक व्यवस्था की अवधारणा इन परस्पर प्रभावी तत्वों में से कुछ व्यवस्थित रेखाएं तथा 
नियमितता खोजने में सहायता देती हैं । 
शारतीय राजनीतिक व्यवस्था (गधाशा 2०008] 59४07) 


कुछ लोग भारतीय सविधान को ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का पर्याय मान बैठे हैं 
और अन्य विद्वान भारतीय राज-व्यवस्था को अपनी निर्माण अवस्था मे मान रहे है। वस्तुत 
गारतीय राज-व्यवस्था न तो सविधान मात्र है और न ही निर्माणाधीन । राज-व्यवस्था का उसी 
दिन निर्माण हो घुका था जिस दिन भारत की सविधान-निर्मात्री सभा ने 'उद्देश्य प्रस्ताव” और 
संविधान की 'प्रस्तावना' पर अपनी स्वीकृति दे दी थी। संविधान की प्रस्तावना के अनुकूल ही 
राज-व्यवस्था फा ढलना है न कि उसके प्रतिकुल । 

जब हम भारतीय राज-व्यंवस्था' पर विचार करते है तो उसका अभिप्राय होता है कि 
शासन का स्वरूप क्या है, शासन का ध्येय. क्‍या है, नीति निर्माण किस प्रकार होता है, कौन-से 
ऐसे तत्व है जो नीतियो के निर्माण को प्रभावित करते है, राज-कार्यों में जनता की हिस्सेदारी 


न्न्‍ी 


अल... >3+०-रक# 4 ->९०००-०००० 


५ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप 87 


किस सीमा तक है और जनता के मूल्य, हष्टिकोण और चरित्र का स्वरूप वया है ? राज-व्यवस्था 
में न तो पदों का विन्यास होता है और न कोरा सर्वेधानिक कानून | भारत की राजनीति भित 
नये मोड़ ले रही है और नित नये आयाम उजगार हो रहे है और उनसे राज-व्यवस्था का स्वरूप 
भी अवश्य ही निखर रहा है । 
भारतोय राज-व्यवस्था के निर्धारक तत्व (2०0प्रांगरशा$ ए वाताक्षा 7गरापत्व। 59४0) 
राजनीति, समाज और संविधान में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । सविधान राजनीति और 
समाज का आधार होता है, राजनीति समाज के केन्द्र में निभित होती है और फिर उसी को 
प्रभावित करती है। समाज का स्वरूप भी राजनीति को आधार प्रदान करता है। समाज से 
विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्व 'राजनीतिक व्यवस्था” के स्वरूप को बहुत 
हद तक निर्धारित-करते है । भारतीय राज-व्य वस्था के निर्धारक तत्व कुछ इस प्रकार है * 

(4] भारतीय संविधान (ता 0णाशमापप्ाणा)--भारत का लिखित सविधान देश 
की जनता और समस्त विविधतापूर्ण सस्कृति वाले लोगो को जोड़ता है । सविधान वयस्क मता- 
ध्रिकार की व्यवस्था करके जनता को शासन कार्यों मे सक्रिय भागीदार बनाता है । सविधान यह 
स्पष्ट कर देता है कि ससदात्मक और संघात्मक शासन-पद्धतियो का ही विकास इस देश में होगा। 
शासन के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तत करने का अधिकार इस देश की जनता में निहित माना 
गया । सरकार की शक्ति का स्रोत जनता ही रहेगी । 

(2) संविधान की प्रस्तावना (शि०्श्ा70॥8 0० (6 0०॥/7700॥)--संविधान की 
प्रस्तावना संविधान का कानूनी भाग नही है। प्रस्तावता हमारी राज-व्यवस्था का स्वरूप 
निर्धारित करती है । प्रस्तावना के सविधान के निर्माताओं ने हमारी राज-व्यवस्था के बुनियादी 
भआादर्शों, आस्थाओ और प्रेरणाओ को वाणी प्रदान की है । राज-व्यवस्था शरीर है तो प्रस्तावना 
उसकी आत्मा, प्रस्तावना आधारशिला है तो राज-व्यवस्था उस पर खड़ा महल है । सविधान की 
प्रस्तावना राज-व्यवस्था को समझने की कुन्जी है । । 

(3) ब्रिटिश विरासत (87ध५॥ 7.०88००४)--भारतीय राज-व्यवस्था पर अग्रेजी शासन 
का प्रभाव सवंत्र दृष्टिगोचर होता है। अग्रेजी शासन मे महत्वपूर्ण राजनीतिक और विकास 
सम्बन्धी निर्णय सरकारी ढंग से किये जाते थे । यही परिपाटी भारतीय नेताओ ने भी अपनायी । 
ब्रिटिश काल मे आई० सी० एस० अधिकारी शासन के महत्वपूर्ण स्तम्भ थे। स्वाधीनता के बाद 
की नूतन राज-व्यवस्था में सारे परिवर्तंतो और नयी नीतियो का भार सरकारी सेवाओ पर डाल 
दिया गया । सारी आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियो का सचालन सरकारी अधिकारियो द्वारा 
किया जाता है । वस्तुत. नयी व्यवस्था मे नौकरशाही का अभूतपूर्व विस्तार ब्रिटिश विरासत ही 
कही जा सकती है । 

(4) एकीकरण की समस्या (70०07 ० वक्षाणा।। ॥7/68400॥)--हमारे राष्ट्र- 
निर्माताओं के सामने बुनियादी-समस्या एकीकरण की थी भआर्थात्‌ नये राजनीतिक केन्द्र-बिन्दु की 
स्थापना और विविधता को एक सूत्र मे संग्रहण कर राष्ट्र का निर्माण ही उनकी चिन्ता का विषय 
था । नेहरूजी ने स्पष्ट कहा था कि मेरे जीवन का मुख्य काम भारत का एकीकरण है । इसी 
कारण भारत की राजनीतिक एकता मे राष्ट्रीय सरकार की प्रधानता और अन्य हित समृहो व 
अल्पसख्यको के प्रति समझौते और सामंजस्थ की नीति अपनायी गयी । राष्टीय एकीकरण की 
समस्या ने ही केन्द्रीय राज-व्यवस्था की नीव डाली । 

(5) समायोजन और सहमति के सिद्धान्त (एशाणए००ण ए०फज़ाणां$० शात एणा- 
$८॥505)---ग्रेनविल ऑस्टिन ने लिखा है कि भारतीय सविधान-निर्माताओ ने संविधान की रचना 
में दो सिद्धान्तो से काम लिया । एक यह है कि सभी निर्णय सहमति से किये जाये, बहुमत के जोर 
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पर नहीं । दसरा, समझौते की भावना अर्थात्‌ अल्पमत या भिन्‍न मत वालों का अधिक-से ,* 
ख्याल । काग्रेस के नेता यह जानते थे कि अभी बहुत दिनो तक कांग्रेस का एकछन शासन 
अत, देश की एकता ओर स्थिरता के लिए राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सभी भ्रुटो को, , 
लेकर समझौते की भावना से निर्णय किये जाने चाहिए। देश के विभाजन और पाकिस्तान 
निर्माण की घटना से देश के नेता समझ चुके थे कि बहुमत की ओर से फैसला लादना एक 
लोकतन्त्र के लिए अच्छा न रहेगा । 

(6) भाधुनिकीकरण ()४०६०४४६४0/0०7)--आधुनिकीकरण वर्तेनान युग की मुख्य 
है और राजनीतिकरण इसकी सचालक शवित । आधुनिकता से हमारा समाज प्रभावित हुआ है ५ 
समाज के आधुनिकीकरण से राज-व्यवस्था के स्वह्प मे निखार आया । नयी शिक्षा,  ,॥ 
नौकरियाँ, वयस्क मताधिकार और व्यवस्था के विस्तार ने पुरातन जाति-पाँति पर आधारित 
को बदला। ऊँची जातियो गौर अमीरों के अतिरिक्त नीची जातियाँ और गरीब लोग : 
राजनीतिक दृष्टि से संगठित होने लगे, उनकी आकाक्षाएँ वढने लगी और राजनीतिंक व्यवस्था , 
वे एक-दूसरे के प्रतिस्पर्दी वन गये । घखुनावों के फलस्वरूप सभी जातियाँ और उनके समूह 
व्यवस्था थे सक्रिय भागीदार वन गये । न्‍ 

(7) धर्म (१०ा870)--भारत मे धर्म ने राजनीतिक व्यवस्था को अत्यन्त प्रभावित कि । 
है । धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाविस्तान के निर्माण के उपरान्त भी देश 
में सिख, पारसी, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्मों के अलावा इस्लाम के अनुयायी विद्यमान हैं । अत. राज 
व्यवस्था के स्वरूप को धर्म निरपेक्ष घोषित करना अपरिहाय॑ था । 

(8) जाति (2०४०)--हेरल्ड गौल्ड के अनुसार, “राजनीति का आधार होने के बजाय, 
जाति उसको प्रभावित करने वाला एक तत्व है ।” रजनी फोठारी लिखते हैं कि “जाति के' बन्धव 
को स्वीकार करने और राजनीतिक सौदेवाजी एवं गठबन्धन मे उसका सहारा लेने के कारग 
उसको देश की राजनीतिक व्यवस्था में स्थान देना तथा उसे राजनीतिक सगठन का आधार बनाना 
आसान हो गया है ।” जातियाँ अपने सख्या-वल के आधार पर संगठित होने लगी हैं, निवर्चितो 
के परिणामों को प्रभावित करने लगी है और राजनीतिक दलो का “आधार तंयार करती हैं। 
वर्तमान मे राजनीतिक अधिकार और पद सब जातियो के लिए खुल गये है, इसलिए राजनीति मे 
जाति का विचार महत्वपूर्ण हो गया है । राजनीतिक दलो को अपने प्रत्याशी घुनने में यह देखना 
पढता है कि जाति का कितना सख्या-बल है, किस जाति में कितने ग्रुट है और जातिगत नेताओं 
का कितना राजनीतिक प्रभाव है । प्रो० एम० एन० श्रीनिवास के अनुसार, “सब्या को दृष्टि से 
बडी-बडी जातियाँ तो जिला और राज्य स्तरोी पर राजनीतिक दबाव ग्रुट वन' गये हैं ।/* बोन सी० 
फ्यूरेर का भी मत है कि भारतीय राज-व्यवस्था मे जातियाँ शक्ति की पुज हैं जिनके प्रभावों की 
उपेक्षा नही की जा सकती । 

(9) क्षेत्रीयता (7र८8ंणा8॥8॥)--क्षेत्रीय विवाद राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते 
हैं । क्षेत्रीय समस्याएँ राजनीतिक आन्दोलन को जन्म देती हैं'। राज्यो के बीच नदी-पानी-विवाद; 
सीमा-विवाद, आदि समस्याएं क्षेधीय सकीर्णत। का परिणाम कही जा सकती हैं। क्षेत्रीय सम- 
स्थाएँ यदि गम्भीर रूप धारण कर लेती हैं तो संविधान द्वारा निर्धारित व्यवस्था दुर्बंल होने 
लगती है । 

(0) भाषा (7.8००8०)--एक लिक भाषा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्‍न तत्वो और 
अगो को जोडती है । लिगय भाषा के अभाव में राज-व्यवस्था मे असगठन की कमजोर भावनाएं 





+ श्रीनिवास, एम० एंन० : कास्ट इन मॉड्न इण्डिया, 2970, पृ० 3-5 ॥ 
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उभरती है । एक भाषा एक राष्ट्र का बोध कराती है और यदि भाषागत विविधता में मान्य भाषा 
का अभाव होता है तो फिर यदा-कदा आन्दोलन भी भडकाये जा सकते है। उदाहरणाणं, 
तमिलनाडु की डी० एम० के० सरकार के अस्तित्व का आधार राष्ट्रभाषा 'हिन्दी” का विरोध 
करना था । इससे राष्ट्रीय एकता को गम्भीर आघात पहुँचा । 

भारतीय राज-व्यवस्या का स्वरूप [पिक्कणाल ० 6 ताक ?एजांध०8। 5१8७7) 

संविधान और राजनीतिक व्यवस्था में घनिष्ठ सम्बन्ध है। सविधान की विशेषताएँ राज- 
व्यवस्था को न केवल प्रभावित करती हैं अपितु उसे औपचारिक आधार प्रदान करती हैं । किन्तु 
राज-व्यवस्था सवैधानिक औपचारिक मात्र नहीं है, इसमे अनेक अनौपचारिक तत्व भी निहिंत 
होते हैं । इसी परिप्रेक्ष्य मे हम यहाँ भारतीय राज-व्यवस्था के स्वरूप का विश्लेषण करेंगे । राज- 
व्यवस्था का स्वरूप निम्नलिखित है : 

() प्रधानमन्प्री-व्यवस्था _(शिगंणांणंण०पंध! $9/०॥)--संविधान-निर्माता भारत भे 
ससदात्मक तन्त्र की स्थापना करना चाहते थे विन्तु धीरे-धीरे संसदात्मक व्यवस्था के सर्वेधानिक 
प्रावधा नी के उपरान्त भी हमारी राज-व्यवस्था प्रधानमन्त्री-व्यवस्था मे परिवर्तित हो गयी है। 
जिस प्रकार अमरीका मे काग्रेस की तुलना भे राष्ट्रपति सत्ता और राजनीति का केन्द्र-बिन्दु है 
उसी प्रकार भारत मे ससद की तुलना मे प्रधानमन्त्री सत्ता और राजनीति का मुख्य विन्दु कहा 
जा सकता है। भूतकाल में नेहरू के करिश्मावादी नेतृत्व के प्रधानमन्त्री को राजसत्ता का केन्द्र 

. बनाया था तो वर्तमान में श्रीमती गाधी की समाजवादी नीतियो ने प्रधानमन्त्री पद की गरिमा में 
चमत्कारिक वृद्धि की है। जनवरी 980 का खुनाव तो वस्तुत' प्रधानमन्त्री का ही निर्वाचन था। 
इस प्रकार वर्तमान समय की विश्वव्यापी प्रवृत्तियो के. अनुरूप भारत ने भी सन्त्रिमण्डलात्मक 
व्यवस्था में 'प्रधानमन्त्री-व्यवस्था' का रूप ग्रहण कर लिया है, लेकिन इस सम्बन्ध में 967-70 
और !977-79 का काल अवश्य ही अपवाद है, क्योकि इस काल मे प्रधानमन्त्री पद शक्तिशाली 
स्थिति का परिचय नही दे सका । 

(2) सिद्वान्तत. समाजवादी व्यवस्था (4॥6060047 800०॑थ्ां४ 8४५०॥)---स विधान+ 

निर्माताओं ने भारत के संविधान को समाजवाद, साम्यवाद या पूँजीवाद जैसे किसी विशिष्ट राज- 
नीतिक दर्शन का अनुयायी नही उनाया | किन्तु धीरे-धीरे भारतीय राज व्यवस्था का विचारदर्शेत 
समाजवादी व्यवस्था का सा हो गया । आज भारत मे सरकार पचवर्षीय योजनाओ द्वारा लोक- 
तान्त्रिक समाजवाद की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है। लोकतान्नरिक समाजवाद का उद्देश्य एक 
जातिविहीन, वर्गहीन समाज की स्थापना है जो लोकतन्‍्त्रीय विचारधारा पर आधारित है और 
जिसमें वेयविततक गरिमा व सामाजिक न्याय अक्षण्ण रहे । भारत मे सम्पूर्ण शासन-तन्त्र अपनी 
पूरी शवित के साथ देश के आ्िक पुनर्निर्माण में लगा हुआ है, निर्धनो का शोषण समाप्त किया 
जा रहा है, कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायते प्रदान की जा रही हैं, श्रमिको, स्त्रियों और 
बच्चो के कल्याण हेतु नित तयी-नयी विधियाँ वन रही है सामन्तशाही और विशेषाधिकार आ्रप्त 
वर्ष का अन्त किया गया है, विषमता समाप्त की जा रही है । और परम्परागत सामाजिक और 
आशिक ढाँचे पर लगातार प्रहार किये जा रहे हैं । निर्वाचनो के समय देश के राजनीतिक दलों -मे 
इस बात. की होड़ लगी रहती है कि कौन कितना बड़ा और विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम प्रस्तुत 
कर सकता है / मानो समाजवाद भारतीय व्यवस्था का प्राण ही 

(3) व्यवहार में पूंजीवादी अर्थतस्त्र (एथजी मील ए8००ा०आार 0 7800०)--स्वतन्त्रता 
के बाद के वर्षो कै दोरान राजनीतिक नेताओ ने 'मिश्चित अर्थ॑-व्यवस्था' की नीति अपनायी जिसका 
अर्थ था एक नियोजित ओर विनियासक अर्थ-व्यवस्था | इसे पूँजीवादी अर्थ॑-व्यवस्था से आमुल 
रूप से भिन्‍त बताया गया और कहा गया कि वह समाजवादी ढाँचे की स्थापना का सा प्रशस्त 
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करेगी । बाद के वर्षों के दौरान राजकीय विनियमन, भूमि सुधारो, सार्वजनिक क्षेत्र, बैक राष्ट्रीय- 
करण और निजी क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने के अन्य उपाय अपनाये गये | इन्हें बहुधा भारत मे 
समाजवादी गतिविधियो के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है । 

परन्तु वास्तव मे इस बात का निर्णय करने के लिए कि क्‍या इसके परिणामस्वरूप समाज- 
वादी विश्नस हुआ है, इसे पॉल स्वीजी द्वारा बतलाये गये तीन निर्धारक कारकों की हृष्टि से 
देखना होगा । ये तीन कारक हे : () उत्पादन के ऊपर निजी पूंजीपतियो का स्वामित्व, (2) 
कुल सामाजिक पूंजी का अनेक प्रतिद्वन्द्दी अथवा सम्भावित प्रतिद्वन्द्दी इकाइयो में विभाजन, (3) 
माल (वस्तुओ और सेवाओ, दोनो) की भारी मात्रा का उन मजदूरों द्वारा उत्पादन जिनके पास 
कोई भी साधन नही होते और जो निर्वाह के साधनों को प्राप्त करने के लिए पूंजीपतियो को 
अपनी श्रमशक्ति बेचने पर मजबूर होते है । 

बीसवी शताब्दी मे पूंजीवाद को ऐसी व्यवस्था के रूप मे नही प्रस्तुत किया जाता जो 
शोपण, असमानता तथां अन्याय को कायम रखती बल्कि अब उसे प्रत्यक्षत. अहानिकर नामों 
जैसे--समृद्ध समाज, जन उपयोगी समाज, गृह केन्द्रित समाज, पूंजीवादोत्तर समाज, उदारवादी 
समाज, से पुकारा जाता है । 

भारत मे नेहरू और अन्य लोगो ने समाज में सम्पत्ति सम्बन्धो को बिना बदले समाजवाद 
लाना चाहा | व्यवहार मे समाजवादी अथ्थ॑ं-व्यवम्था को नहीं, बल्कि “मिश्रित अर्थ-व्यवस्था' 
(ए्रांड०व ७०००॥० 7५०7) को स्वीकार किया गया । मिश्चित अर्थ-व्यवस्था का अर्थ था 
नियोजन, विनिमय और निजी क्षेत्र की रियायतें । काग्रेसी नेताओं ने विभिन्‍न वर्गों और वर्गहितों 
को स्वीकार किया परन्तु वे 'शान्तिमय तरीको', “भिश्नतापूर्ण दृष्टिकोण”, 'सहयोग', 'सद्भाव' और 
'अहिसा' पर जोर देते रहे | उन्होने घोषणा की कि कांग्रेस सभी वर्गो--र॑यतो और जमीदारो, 
श्रमिको और पूंजीपतियो की पार्टी है। मिश्वित अर्थ-व्यवस्था समाजवादी अर्थ-व्यवस्था से आमूल 
रूप से भिन्न थी क्योकि उसने पूँजीपति वर्ग के हितो की जडें नही खोदी । 

चतुर एवं द्रदर्शी होने के कारण भारतीय पूंजीपति वर्ग ने सरकार को समर्थन देना पसन्द 
किया । वह अर्थ-व्यवस्था मे राजकीय स्वामित्व एव प्रवन्ध के विस्तार के लिए सहमत हो गया । 

न्‌ 948 और 956 भे पारित भारत सरकार के औद्योगिक नीति के प्रस्तावो ने उद्योग के क्षेत्र 

में हस्तक्षेप करने की राज्य की सहमति को इंगित किया, परन्तु इस प्रकार के हस्तक्षेप का उद्देश्य 
भुख्यतया पूंजीवादी के तेज विकास के लिए स्थितियाँ पैदा करना और फिर आध्िक शक्ति के 
सकेन्द्रण एव एकाधिकार को रोकना था | इस तथ्य की उपेक्षा नही की जा सकती कि स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के तीन दशकों से भी अधिक समय के वाद 88 प्रतिशत घरेत्तु उत्पाद निजी क्षेत्र के 
नियन्त्रण मे है, सरकार का भाग केवल 5 प्रतिशत है। औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय औद्योगिक 
विकास निगम और राज्य वित्त निगम के द्वारा दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने की सरकारी नीति 
के कारण निजी क्षेत्र की संवृद्धि दिन दुगुनी और रात-चौगुनी हुई। एकाधिकार जाँच आयोग के 
अनुसार लगभग 75 व्यावसायिक घरानों का, जिनके अग्रुभा ठाठा और बिड़ला थे , 7536 
कम्पनियों और निजी निमम क्षेत्र की 46 9 प्रतिशत परिसम्पत्तियों पर नियन्त्रण था। 75 घरानों 
का हिस्सा 967-75 मे 53 8 प्रतिशत था। आशिक शक्ति का यह सकेन्द्रण लगातार बढता 
गया और इस पर अकुश लगाने का कोई कारगर प्रयास नही किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र पंजी- 
वादी अधु-व्यवस्था की बुराइयो को दुर करने के बदले देश मे एकाधिकार पँजी को मजबूत 
बनाने का साधत बनकर रह गया है । साव॑जनिक तन्‍्त्र का एक बहुत बड़ा भाग औद्योगिक निवेश 
मे नही लगा है वल्कि परिवहन, संचार, विद्युत उत्पादन, तकनीकी शिक्षा, आदि को मजबूत 
बनाने के लिए किया गया है । व्यय के इस ढाँचे ने व्यक्तिगत सहायता अनुपू तियो के द्वारा, निजी 
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कैत्र को काफी लाभ पहुँचाया है और निजी पूँजी के मुनाफे की दर को बढ़ा दिया है । इजारेदार 
कम्पनियों को राजकीय क्षेत्र से भी सहायता मिली है | राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि एवं लघु उद्योगी को 
सहायता देते के बदले बड़े व्यावसायिक घरानों की कम्पनियों को बड़े ऋण दे रहे है। इसके 
अतिरित भारत मे आर्थिक स्थिति बंग एक महत्वपूर्ण पहलू है विदेशी निजी पँजी की उपस्थिति । 
भारतीय उद्योगो में पश्चिमी, विशेषकर अमरीकी निवेश बढता जा रहा है। पी० चदट्टोपाध्याय 
के अनुसार भारत द्वारा अपनाया जाने वाला मार्ग पूंजीवादी मार्ग एक परावलम्बी पूंजीवादी 
भाग है । 


(4) संघात्मक व्यवस्था का एकात्मवादी रूप (#८तलग ए0ाा णाती एशोव्वाए 895४)-- 
सविधान द्वारा भारत मे सघात्मक ढंचे की स्थापना की गयी है किन्तु इसका झुकाव एकात्मकता 
की ओर रखा गया और व्यावहारिक राजनीति के अनेक तत्वों के कारण एकात्मकता की ओर 
उसकी यह प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ गयी । इस स्थिति के लिए उत्तरदायी तत्व हैं: 964 के 
मध्य तक पं० नेहरू और उसके बाद 97-76 के काल मे श्रीमती गांधी का करिश्मावादी नेतृत्व, 

केन्द्र और राज्यों के स्तर पर सामान्यतः एक ही दल की प्रधानता, आर्थिक नियोजन और राज्यों 
की तुलना मे केन्द्र के पास वित्तीय साधनों की प्रचुरता, आदि। इस स्थिति मे केन्द्र ने सभी विपयो 
के सम्बन्ध मे आदेश-निर्देश देने की स्थिति को प्राप्त कर लिया और इन आदेश-निर्देशों का पालन- 
अनुशीलन राज्य सरकारो ने अपना कतेंव्य समझ लिया । 97-76 के काल में तो एकात्मकता 
की यह प्रवृत्ति बहुत ही अधिक बढ गयी और प्रधानमन्त्री द्वारा राज्य के मुख्यमन्त्रियों का मनो- 
तयव किया जाने लगा । इस सम्बन्ध मे !967-70 तथा 977-79 का काल अवश्य ही अपवाद 
रहा है । 

(5) धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था (3००0४ 8५80७॥)--मूल संविधान मे धर्म॑निरपेक्ष शब्द का 
कही उल्लेख नहीं किया गया है! तथापि धर्मनिरपेक्षता भारतीय राज-व्यवस्था का मुख्य गुण बन 
गया है। राजनीति मे हिस्सा लेने का आधार धर्म नही है और न धर्म के आधार पर शासन में 
ही कोई भेदभाव किया जाता है। अल्पसख्यक समुदाय का व्यक्ति राष्ट्र के बडे-से-बडे पद को 
धारण कर सकता है | धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का प्रवाह सवंविद्यमान है और इसके द्वारा न केवल 
हिल्दुओ व मुसलमानों, बल्कि सभी समुदायों व धर्मों को भी परोपकारी सरक्षण प्राप्त है। धर्मे- 
निरपेक्षता किसी नागरिक के धर्म और प्रार्थना में उसके विश्वास को उसके अपने धामिक मत के 
अनुसार नागरिक ईश्वर के वीच का विपय मानती है । व्यक्ति के धर्म से राज्य सम्बन्धित नही है, 
इसलिए वह सभी धामिक स्थानों एवं धर्मो के प्रति सहिष्णुता से व्यवहार करता है । 

(6) एश दल की प्रधानता (076 ९३५ 70ण7ंएशा $ए/०॥)--भारत में ऐसी बहु- 
दलीय पद्धति है जिसमे एक दल को बहुत अधिक प्रमुखता की स्थिति प्राप्त है और अन्य राजनीतिक 
दल उसकी तुलना में बहुत निर्बंल है। इसे “एक दल को प्रधानता वाली बहुदलीय पद्धति” कहा 
जा सकता है । व्यवहार के अन्तर्गत 967-70 का काल और कुछ सीमा तक 977-79 का 
काल अवश्य ही अपवाद रहा है । 977-79 के काल को छोडकर सामान्यतया यह प्रधानता की 
स्थिति 966 तक भारतीय- राष्ट्रीय काग्रेस और 977 से श्रीमती गांधी के साथ जुडे हुए 
कांग्रेस दल को प्राप्त रही है। भारतीय जनता ने 967 के चतुर्य आम चुनाव में राज्य स्तर 
पर और 977 भे केन्द्र तथा राज्यों के स्तर पर विरोधी दलो को अवसर दिया लेकिन टन दलों 
द्वारा प्रशासनिक कुशलता का परिचय नही दिया जा सका | 967-70 के काल में विभिन्‍न राज्यों 
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मै रशापित सविद सरकारें अपनो असमग्रतियों के कारण असफल रही और जनता ने समश लिया 
कि स्थायित्व तथा प्रशासनिक कुशलता के लिए एक ही दल की सरकार आयश्यक है । 4977 मे 
राजनीतिक ध्रुवीकरण की दिशा मे कुछ प्रगति हुई थी लेकिन 978 से ही श्ुवीकरण से 
विपरीत दिशा की ओर प्रधृत्तियाँ प्रवल हो गयी और आज ऐसा प्रतीत होता है. कि (एक दल की 
प्रधानता वाली वहुदलीय पद्धति' आगे आने वाले कुछ समय तक बनी रहेगी। आठवी लोकसभा 
चुनाव परिणामों से भा इस तथ्य की पुष्टि होती है । राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी 
को 40] सीटे प्राप्त हुई और राष्ट्रीय विपक्षी दलों का लोकसभा में संस्या-वल काफी अत्प 
रह गया । 

(7) जलोक्षतान्ट्रिक एवं खुली राजनीतिक व्यवस्था [72श00७20 जाए॑ 0एल्चा 70 
$9५श/०॥)--भारतीय राज-व्यवरथा मे शासन सूत्र जनता के हाथ में है । बहुमत के आधार पर 
चुने हुए जनता के प्रतिनिधि राजकाज चलाते हैं। भारत में राजनीतिक शत पर किसी वर्ग 
विशेष का अधिकार तहीं है। राज-ध्यवरथा भें कोर्ट सुविधा सम्पन्न वर्ग विशेष नहीं है और 
व्यक्ति-व्यवित के बीच भेदभाव नही किया जाता है । है, जनता को अपनी इच्छानुमार अपने शासक 
भौर अपनी राजनीतिक व्यवस्था 'ुनने की 'आजादी है। वयस्क मताधिवार का सिद्धान्त स्वीकार 
किया गया भौर सभी लोगो को आत्मविकास के समान अवसर उपलब्ध कराये गये हैं। 

977, 980, 984 तथा 989 के आग चुनावों में जनता ने लोकतन्त्र के प्रति अपनी पूर्ण 
प्रतिबद्धता का परिचय दिया है । 

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था सुली है। व्यवस्था पर कोई प्रतिबन्ध और परिसीमाएँ 
नही है । भारत ने पश्चिमी देशों के उन आदर्शों को अपना लिया जो उसके अनुकुल थे और 
साम्यवादी देशों की विशेषताओं को अग्रीकार करने मे भी आसाकानी की । जहाँ आधिक नियोजन 
का सिद्धान्त सोवियत सघ से सीखा गया, वहाँ कल्याणकारी राज्य का दृष्टिकोण ब्रिटेन से 
अपनाया गया । हमारी व्यवस्था वी विशेषता यह रही है कि हमने विएव में प्रचलित अच्छाईयों 
को अपनाने मे कभी हिचकिचाहट नही की । प्रो० श्जनी कोठारो लिखते है कि “केन्द्रीय संत्ती 
को उनके ऊपर बाहरी और विजातीय सत्ता के रूप में लादा नही जाता, बल्कि यह कोशिश की 
जाती है कि विभिन्‍न वर्ग और लोग व्यवस्था में स्थान पा सके। मुक्त या खुली राजवीतिक 
व्यवस्था का भारत में यही अथे है । 

(8) राजनीतिक संस्थानों का गवमूल्यन (9०रकपशांणा ० पार #तग्रापएड शाशी- 
६000॥5)--नेहरू के बाद राजनीतिक सस्वाओं के मवंमूल्यत की प्रक्रिया का सुत्रपात हुआ | 
जनहित का स्थान दलहित ने ले लिया है। ससद और विधानमनभाजओं की बैठकों नीतियों व विषयों 
के गम्भीर विवेचत मे असमर्थ हैं। तक का स्थान शोर-शराबवे व गाली-गलौज ने ले लिया है। 
विधायको पर खर्च बढता जा रहा है व उनकी प्रजातान्त्रिक उपयोगिता घटती जा रही है। 
वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपेक्षा कर कनिष्ठ और प्रतिवद्ध न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के 
मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त करना न्यायपालिका की छवि धूमिल करने की प्रक्रिया का सूत्र - 
पात था । केन्द्र मे कार्यंपालिका आजकल जिस अन्‍्तद्ठ न्द्व से ग्रसित है वह दृश्य अत्यन्त दयनीय वे 
भयावह है। कार्यपालिका के मुख्य स्तम्भ होते हैं--मन्च्रिमण्डल, सचिवालय यां' नौफरशाही तथा 
सेनाध्यक्ष व अन्य विभागाध्यक्ष । सचिवो तथा विभागाध्यक्षो यथा सेनापतियो का कार्य मन्त्रिमण्डल 
को परामर्श देना तथा उसके निर्णयों का परिपालन है । बोफोर्स के मामले में जंनरल सुन्दरेजी के 
बयान, नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक टी० एन० चतुर्वेदी का प्रतिवेदन प्रकाशित होने के बाद 
ऐसा लगा कि सत्ताधारी वर्ग इन सर्वधानिक संस्थाओं की भी वह दुर्गति करने की मंशा: रखता है 
जो दुर्गंति राज्यपाल, मुस्यमन्त्री जैसे पदो की की गयी थी । देश की प्रसिद्ध पुलिस एजेन्सी सी० 

बी० आई० के सध्यक्ष ने बोफोर्स काण्ड से, वाडिया-अम्बानी विवाद मे तथा अन्य कई विवादों 
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में जो शर्मताक भूमिका. अदा की, उससे ईमानदार पुलिस अफयरों का मनोबल गिरा क्योकि यह 
सिद्ध होता जा रहा है कि सफलता के लिए, केरियर भे तीव़ गति से तरवकी के लिए तथा रोचा- 
निवृत्ति की आयु के पश्चात्‌ भी आागे बार-वार सेवा की अवधि बढवाये जाने के लिए किस प्रकार 
की स्वामीध्रवित की मपेक्षा होने लगी है । 

(9) परस्परा और आधुनिकता का सिश्रण (शहाण७ त पाक्नताणा बाएं शि०व०- 
णां४)--भारतीय राज-व्यवस्था में परस्परा और बाधुनिकता का सगम पाया जाता है। चुनाव 
व्यवस्था, माधुनिक्‌ तत्व है जबकि चुनावों पर जाति और धर्म का प्रभाव परम्परागत है। व्यक्ति 
की गरिमा का सिद्धान्त परम्परागत है जबकि सामाजिक कल्याण की भावना आधुनिक है। संघ- 
वाद का सिद्धान्त परम्परागत है किन्तु केन्द्रीभूत सघ का विचार आधुनिक है.। ससदात्मक शासन- 
व्यवस्था का विचार परम्परागत है किन्तु प्रधानमन्त्रीय व्यवस्था का विचार आधुनिक है। मौलिक़ 
अधिकारों का सिद्धान्त परम्परागत है जबकि नीति निर्देशक सिद्धान्तो का आधुनिक है। रजनी 
कोठारी के अनुसार, “भारत में आधुनिकता के प्रभाव से जो प्रतिक्रियाएँ हुई उनसे पुरावी परम्परा 
भौर सस्क्ृति के प्रति नया बोध उत्पन्न हुआ। आधुनिकता की- प्रतिक्रियास्वरूप भारतीयता की 
भावना बढी और इसे नया अर्थ और रूप देने का यत्त किया गया । उदाहरणार्थ, पुरानी परम्परा 
ओर लोकतल्त्रीय व्यवस्था मे निरन्तर आदान:प्रदान होता रहा । पुरानी परम्परा विभिन्‍नता और 
मतभेदो के प्रति सहनशीलता वरतती थी और ,नृतन लोकतन्त्रीय व्यवस्था विचार तथा कार्य की 
स्वतन्त्रता का समर्थन करती थी और समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना चाहती थी 
फलस्वरूप दोनो के मेल मे कोई कठिनाई नही हुई। पुरानी परम्परा ने यह आत्मविश्वास उत्पप्म 
किया कि भारत की जनता में विवेक और वत्ति का मार्ग ग्रहण करने की क्षमता है। इस बात पर 
भी सहमति थी कि भारतीय सभ्यता की समृद्ध परम्परा को बनाये रखने के लिए ऐसी शासन- 
व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जिससे देश के सभी मतो और सम्प्रदायों की स्वतन्त्रा सुरक्षित रहे । 

(0) दल-बदल (0०2०४०॥)---दल-बदल से अधभिप्राय है दलगत सम्बन्ध अथवा निष्ठा 
में परिवंतंत । भारतीय राज-व्यवस्था मे कोई भी संसद अथवा विधानसण्डल का सदस्य कभी भी 
अपनी दलगत आस्थाओ और सम्बन्धों मे परिवत॒न कर सकता है । किसी विधायक का अपने दल 
तथा निर्दलीय मंच का परित्याग कर किसी अन्य दल मे जा मिलना, नया दल बना लेता, या 
निर्देलीय स्थिति बना लेना अथवा अपने दल की सदस्यता त्यागरे बिना ही बुनियादी मामलो पर 
सदन में उसके विरुद्ध मतदान करना आम बात हो गयी है। भारतीय राजनीति मे दल-बदल की 
धटताएं कोई ऐसी बात नही जो 4967 के चुनावो के वाद ही सामने आयी हो । विधायी सस्थाओं 
के प्रारम्भ. से ही दल-बदल की घटनाओ का प्रारम्भ माना जा सकता है ।. मॉण्ट-फोर्ड सुधारों के 
काल भे हमे कुछ ऐसे विधायको के दृष्टान्त मिलते है जो वायसराय के कार्यकारी पाषदो के चाहु- 
कार थे और मतदान में भी उन्ही के आदेशों का पालन करते थे । सन्‌ 937 के चुनावों मे काग्रेस 
को संयुक्त प्रान्त मे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ फिर भी मुख्यमन्त्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने मुस्लिम लीग- 
के कुछ, सदस्यो को दल बदलने और कांग्रेस मे शामिल होने का प्रलोभन दिया ! सन्‌ 948 भें जब 
काग्रेस समाजवादी दल ने काग्नेस संगठन, को छोडने का फैसला किया तो वह दल-बदल ही था । 
' सन्‌ 950 में उत्तर-प्रदेश मे सामुहिक दल-बदल की घटना घटी और 958 भे उत्तर-प्रदेश के 
98 विधायको ने मुख्यमन्त्री के विरुद्ध अविश्वास व्यक्त किया | 953 मे प्रजा समाजवादी पार्टी 
के नेता श्रीप्रकाशम्‌ को आस्ध्र प्रदेश का मुख्यमन्त्री पद का वचन देकर काग्रेस मे शामिल होने के 
लिए प्रेरित किया गया । चतुर्थ आम घुनाव से पूर्व समाजवादी नेता अशोक मेहता को उनके 

साथियों के साथ काग्रेस दल मे , औपचारिक रूप, से शामिल कर लिपा गया | चतुर्थ आम 
चुनाव के बाद तो दल-बदल की समस्या ने अधिक व्यापक और विशाल रूप घारण कर लिया । 
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एक ही वर्ष के अन्दर विभिन्‍न राज्यों के कम-से-कम 75 कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस से अपना 
सम्बन्ध तोड़ लिया । डॉ० सुभाष काश्यप के अनुसार, “राजनीतिक दल-बदल की समस्या का एक 
रोचक पहलु यह है कि एक ओर तो कोई भी विधायक और कोई भी राजनीतिक दल, दल-बदल 
की घटनाओ की कड़ी-से-कडी भत्संना करने से नहीं चूकता, दूसरी ओर जब अवसर भाता है और 
दल-बदल करने मे कुछ लाभ दिखायी देता है तो कोई उसका उपयोग करने और स्वयं दल-बदल 
करने मे तनिक भी सकोच नहीं करता ।”? आज भी दल-बदल की घटनाएं भाये-दिन हो रही हैं। 
तमिलनाडु में संगठन कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए और मार्च 976 मे 
गुजरात की जनता मोर्चा सरकार के भंग होने का कारण दल-बदन ही कहा जा सकता है। जनवरी 
980 के लोकसभा चुनावों के तुरन्त वाद कनटिक मे काग्रेस (असं) के मन्त्रिमण्डल के स्थान पर 
कांग्रेस (इ) मन्त्रिमण्डल स्थापित हो गया और हरियाणा मे मुख्यमन्त्री भजनलाल और उनके 37 
साथियों द्वारा दल-बदल के कारण जनता पार्टी मन्त्रिमण्डल रातोरात कांग्रेस (इ) मन्त्रिमण्डल में 
परिणत हो गया । कर्नाठक की हेगडे सरकार को गिराने के लिए इन्दिरा काग्रेस ने क्यो और कैसे 
प्रपच रचे तथा विधायकों की खरीद का जो व्यापार किया उसका भण्डाफोड कर्माठक विधानसभा 
में जनता पार्टी के सहयोगी सदस्य सी० बी० गोडा ने किया | गोडा ने बताया कि कि विधानसभा 
में इन्दिरा काग्रेस दल के नेता वीरप्पा मोयली ने उन्हे दल-बदल के लिए दो लाख रुपये की अग्निम 
राशि दी और मन्त्री बनाने का लालच दिया ।! 989 में नागाल॑ण्ड और कर्माठक में सरकारों 
के अल्पमत में आने और राष्ट्रपति शासन की पृष्ठभूमि तैयार करने का मुल कारण दल-बदल ही 
था । इस प्रकार दल-बंदल भारतीय राजनीति की विशेषता वन गया है। कोई भी दल अपने 
सदस्यों से पूर्णतया आश्वस्त नही है | राजनीतिक दलों का सदस्यों पर न तो पूर्णतया नियन्त्रण है 
और न वे कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही ही कर पा रहे है। आजकल दल-बदल गली-कुचों 
और सड़को पर, सदतो से बाहर होते लग गये हैं ॥ 52वें सविधान सशोधन (985) द्वारा दल- 
वदल पर प्रतिवन्ध लगाया गया है। यही कारण है कि सन्‌ 985 के विधानसभा घुनावो के बाद 
दल-बदल की कोई उल्लेखनीय घटना नही हुई । 

(!) अस्थिरता और अव्यवस्था की राजनीति (?०!ध05 ० प्रगाधत9॥9)--अस्पिरता 
और अव्यवस्था को राजनीति भारतीय राज-व्यवस्था का उभरता स्वरूप है । राजनीतिक व्यवस्था 
में हिसात्मक घटनाएँ, जन आन्दोलन, जुलूस, रैली, हडताल, जनता कप्यूं, आदि आम बात हो 
गयी है ओर इन सबका यह प्रभाव होता है कि सरकारे कमजोर हो जायें, शक्तिशून्यता का वाता- 
वरण उत्पन्न हो और अराजकता की स्थिति से असामाजिक तत्व अपने न्यस्त स्वार्थों की पूति करे। 

भारतीय राजनीति न केवल अव्यवस्था वरन्‌ अस्थिरता से भी ग्रसित रही है । 967 से 
अब तक (990) राज्य स्तर पर निरन्तर अस्थिरता की स्थिति और 977-79 के काल में 
केन्द्रीय स्तर पर भी यह स्थिति देखी गयी है । भारतीय जनता ने बार-बार 97-72, 977- 
78 और 980-85 में एक ही राजनीतिक दल को राज्य विधानसभाओ मे स्पष्ट बहुमत प्रदान 
कर अपनी ओर से अस्थिरता की स्थिति को समाप्त करने की चेष्ठा की और सम्बन्धित दलो को 
इस प्रकार का आदेश दिया, लेकिन व्यवहार मे 985 व 990 के विधानसभा घुनावों के बाद 
भी राज्य स्तर पर, कही वास्तविक कही मनोव॑ज्ञानिक अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है । केन्द्रीय 
स्तर पर एक राजनीतिक दल को भारी बहुमत और उस राजनीतिक दल में करिश्मावादी नेतृत्व 
की विद्यमानता के कारण यह सोचा जा सकता है कि अस्थिरता का कोई आधार नही है, लेकित 


* काश्यप, सुभाप * दल-बदल और राज्यो की राजनीति, 970, पृ० 42 । 
+ राजस्वान पश्मिका : 6 नवम्बर, 983 | 
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दूसरी ओर राज-ब्यवस्था के सम्मुख आथिक, सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कठिनाइयाँ 

तथा धुनौतियाँ निरन्तर बढ़ती जा रही है, विकराल रूप लेती जा रही है | यह स्थिति अस्थिरता 

की आशका को जन्म देती है । 

े (2) नौकरशाही पर निर्भरता (फ्रणा९ए० ५४० 7000७0000०)--भारतीय राज व्यवस्था 
को बनाये रखने मे प्रशासन-तन्त्र का बडा हाथ है । राजनीतिक परिवतंत के समय नौकरशाही देश 
को स्थिरता प्रदान करती है। राजनीतिक नेताओ को उच्चस्तरीय नीति-निर्माण मे नौकरणाही 
का ही विशिष्ट परामर्श प्राप्त होता है । रजनी कोठारी के अनुसार, “लक्ष्मीकान्त झा, लल्लनप्रसाद 
सिंह और पी० एन० हकक्‍सर जैसे उच्च अधिक्यरियों का महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयो मे बहुत अधिक 
हाथ है । मन्त्रिमण्डल सचिवालय और प्रधानमन्त्री सचिवालय का बढ़ता हुआ महत्व किसी से 

' छिपा नही । ये प्रधानमन्त्री की आँख और कान हैं । इसके द्वारा उनको पूरी राजनीतिक जानकारी 
मिलती है। उच्च स्तर की समितियों मे इन अधिकारियों की उपस्थिति सरकारी निर्णयो मे इनकी 
महत्वपूर्ण भुमिका की परिचायक है ।/? इसके अतिरिक्त, भारत की जनता पर भी सरकारी 
अधिकारियों का अदूट प्रभाव है । गाँवो में तो पटवारी, तहसीलदार, ग्रामसेवक, निरीक्षक. और 
अध्यापक को ही जनता सरकार का मूर्त रूप मानती है। ग्रामीण भारत में जितना प्रभाव पुलिस 
और थानेदार का रहता है उतना और किसी अधिकारी का नहीं । फिर, गाँवों की जनता स्वय 
पहल नहीं करता चाहती अपितु यह मान बैठी है कि उनके विकास हेतु समस्त कार्य शासकीय 
अधिकारियो को करने है । 

भारतीय नौकरशाही का स्वरूप रूढिवादी है। देश के प्रभासक उच्च मध्य वर्ग से आते हैं । 
उच्च अफसरशाही मे आसीन व्यक्ति आमतौर से समृद्ध, शहरी और शैक्षिक वर्गों से आते है ।' 
उनके अभिभावक समाज की उच्चतर श्रेणियों के हैं मौर कानून, इन्जीनियरी, डॉक्टरी, और विश्व- 
विद्यालय में अध्यापन जैसे आधुनिक पेशो मे लगे है। अफसर आमतौर से उच्च वर्गो के है और 
वे शहरी और ग्रामीण विशिष्ट वर्गों स आते है। उनका उद्गम ही बहुधा उनके दृष्टिकोण 
को निर्धारित करता है । आई० ए० एस० के परिवीक्षाधीन व्यक्तियों के एक अध्ययन से स्पष्ट है 
कि भारतीय प्रशासनिक सेवा मे आने वाले व्यक्ति समानता, लोकतन्‍्त्र, धर्मनिरपेक्षता, आधिक 
नियोजन या आरक्षण नीति मे विश्वास नहीं करते । व्यवसायी समुदाय से वे बहुत अच्छे सम्बन्ध 
रखते है। सिविल स्विस के अनेक अफसर सेवामुक्त होने के बाढ बडे व्यवसायी घरानो मे अच्छे 
भोहदे प्राप्त कर लेते है । आये दिन सेवामुक्त अफसर व्यवसायी घरानों के पैरवीकार बन जाते 
हैं। सक्षेप मे, सामाजिक-आधथिक परिवतंन के प्रति सिविल सेवा के अफसरों का दृष्टिकोण 
तकारात्मक' रहा है । 

(3) सरकार ही केन्द्र-बिन्दु (00ए७77॥7]07 8 (06 8004] ९०णं।।)--भारत मे सरकार 
के चारो ओोर ही सारी राजनीति घूमती है । रजनी कोठारी के अनुसार, “विरोध का अर्थ सरकार 
का विरोध है, चाहे वह दल के भीतर हो या बाहर, चाहे सरकारी दल काग्रेस हो या अन्य 
पार्टी ।” सन्‌ 967 तक जितने भी आन्दोलन हुए वे सत्तारूढ दल के विरोध मे थे । केरल मे 
जब साम्यवादी सरकार आयी तो उसके विरोध मे आन्दोलन हुआ । तमिलनाडु मे डी० एम० के० 
प्रकार आयी तो उसके विरुद्ध भी कई आल्दोलन हुए । यदि राज्यो मे गैर-काग्रेसी सरकारे है 
ओर उनकी नोतियो के फलस्वरूप जनता मे असन्तोष बढता है तो वे तत्काल किसी-त-किसी प्रश्न 
.र केन्द्रीय सरकार का विरोध करने लग जाती है। हे 

(4) परम्परावादी और आधुनिक दबाव समूहों का संगम (हैएरथ्नेडक्रात४त0॥ रण 


"कम पतन 3 >> ील वन शक 
! कोठारी, रजनी . भारत सें राजनीति (अनुवाद), पृ० 27 । 
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बृष्तंपंगराश 8०6 (०१०7 ?7658ए०५ 070079)---राजनी तिक व्यवस्था में दबाव समूहों तथा 
हित समूह्ो का अभ्युदय एवं उन्‍्तयन कोई नूतन तथ्य नहीं है । सर्देव ही सब प्रकार के समाज 
एवं शासन में दवाव समूह विद्यमान रहे ह। भारत मे दबाव समूहो के बारे में नवोदित तत्व बस 
यही हैं कि वे राजनीति मे एक सस्था के रूप मे कार्यरत हैं । ये समूह देश की-सामाणिक सरचना 
का प्रतिनिधित्व करते है । प्रो० मोरिस जोन्स के निष्कर्पों के अनुसार, “यदि भारतीय राज-व्यवस्था 
को सागोपाग समझना है तो गर-सरकारी एवं अज्ञात संगठनो की गतिविधियों का अध्ययन करना 
उपयोगी एवं अपरिह्ार्य है।” मोरिस जोन्स ने अपनी रचना 'दि गबरनमेण्ट एण्ट पॉलिटिक्स शोफ 
इण्डिया' मे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की तीन भाषाएं या प्रतिरूप [ा890॥8९४ 0 
[0078) व्यवत्त किये हैं । प्रथम और तृत्तीय भाषा का सम्बन्ध दवाव समूहो से ही है। वे द्वितीय 
भाषा या प्रतिरूप 'आधुनिक' को प्रथम तथा द्वितीय प्रतिछृव 'परम्पराबादी” एवं सन्‍्तो की भाषा 
से प्रभावित मानते हैं ॥ ॥ - 

वस्तुतः भारतीय राज-व्यवस्था में अनेक प्रकार के दबाव समूह क्रियाशील हैँ । परम्परा- 
वादी समूह जैसे--जाति, सम्प्रदाय, धर्म, क्षेत्रीयत्ता, आदि राजनोति को अपने नये परिवेश मे 
प्रभावित कर रहे हैं। राजनीतिक दलो के समठनो और चुनावो मे इन पुरातन संस्थाओ का प्रभाव 
सर्वाधिक द्रष्टव्य है। जातिगत गुटों को तो आज भी भारतीय राजनीति में 'बेताज का सम्राट' 
माना गया है। पाश्चात्य विद्वानी की यह धारणा गलत सिद्ध हो गयी है कि पुरातन प्रिय सामाज 
मे आधुनिक दवाव समूहो का अभ्युदय नहीं होता । भारत में 'फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एण्ड हृण्डर्द्री' 
के रूप मे आधुनिक दबाव समूहो का प्रभावशाली ढग से विकास हुआ है । इस गुट का सुवुढ संग- 
5न है, यह आधुनिक तकनीको का प्रयोग करता है और राजनीतिक दलो से पूर्ण स्वायत्त है। . 
इसकी तुलना किसी भी पश्चिमी देश मे प्रचलित और कार्यरत दवाव समूह से की जा सकती है। 
प्रो० मोरिस जोन्स के अनुसार, भारत गे आधुनिक दबाव ग्रुटो का तीन गति से उदय हो रहा है । 
आधुनिक और परम्परावादी दवाव ग्रुटो का अन्तर राष्ट्र-राज्य की राजनीतिक सस्थामो और 
प्राचीन सामाजिक व्यवस्था की संस्थाओं का अन्तर है। यथार्थ मे आज ये दोनों अजनबी को 
तरह भारतीय राजनीति मे मिल रहे हैं ।? परम्परावादी गुट चुनावी और राजनीतिक दलो द्वारा 
भोर आधुनिक गुट मन्त्रिमण्डल तथा नौकरशाही द्वारा अपने हितो की अभिव्यक्ति करते हैं । 

(5) ध्यवस्था को कसौटी नेतृत्व (7.०त60शआए 8 हाल फठ्णातक्षांणा रण धा6 
5/श0०॥)--स्वातन्म्योत्तर भारतीय राज-व्यवस्था का विकास दो अवस्थाओं मे विभकत किया जा 
सकता है--प्रथम, नेहरू की मृत्यु (मई 964) से पूर्व की राजनीति और द्वितीय, उनकी मृत्यु 
के बाद की राजनीति । जब तक देश की राजनीति की वागडोर नेहरू के हाथो में रही तब तक 
केन्द्रीय सरकार की सत्ता भप्रतिहत थी और राज्य सरकारो की स्थिति अपेक्षाकृत नगण्य थी ) 
इसका मुख्य कारण नेहरू का करिश्मा, उनका सर्वग्राही, प्रभावशाली, सम्मोहक नेतृत्व था। श्री 
नेहरू की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ भारत के राजनीतिक क्षित्िज पर कोई ऐसा सर्वमान्य तेता नही 
उभर सका जो उनके रिक्त स्थान की पूर्ति कर सकता और देश की अन्‍्तरात्मा का मूर्त बन जाता। 
ऐसा प्रतीत होने लगा कि राजनीतिक व्यवस्था डगमगा रही है, किन्तु जैसे ही ]969 के काग्रेस 
विभाजन के पश्चात्‌ श्रीमती इन्दिरा गाधी का करिश्मावादी व्यक्तित्व निखरने लगा तो राजनीतिक 
व्यवस्था को सुदृढता प्राप्त होने लगी और उस पर छाये काले बादल हट से गये। श्रीमती इन्दिरा 
गाधी की हत्या के वाद जिस सहजता से काग्रेस पार्टी ने राजीव गाधी को नेता घुना और दिसम्बर 
4984 के लोकसभा चुतावो मे राजीव गाधी ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया वह निश्चित 





के 


भोरिस जोन्स - दि गवर्मभेण्ट एण्ड पॉलिटिकवस ऑफ इण्डिया, 96 7, पृ० 52॥। 


9 गन्स | छः 
भोरिस जोन्स दि गवर्नमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया, 967, पृ० 52 ॥ 
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ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता का परिचायक है। रजनी कोठारी के अनुसार, “जिस 
समय देश में परिवर्तेत और अस्थिरता की स्थिति हो, राष्ट्रीय एकता के लिए चुनौती बनी हो उस 
समय उसे ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो सोह्देश्य तथा तरुण मालूम देने के साथ-साथ लोगो पर 
प्रभाव भी रखता हो ।” इस प्रकार भारत मे राज-व्यवस्था की स्थिरता की कसौटी नेतृत्व है । 
प्रभावशाली नेतृत्व में व्यवस्था मे नया विश्वास और नयी एकता आने की सम्भावना 'होती है । 
कमजोर नेतृत्व से व्यवस्था मे सकटो और गड़बडी का दौर शुरू हो जाता है। कांग्रेस के विकल्प 
के रूप मे बनी जनता पार्टो का सकट नेतृत्व का ही' संकट था। मोरारजी, चरणसिंह और 
जगजीवनराम नेतृत्व के मसले पर विभाजित थे और सर्वेमान्य नेता के अभाव मे जनता पार्टी और 
सरकारें टूट गयी । , टः 
(6) अनुत्तरदायी प्रतिपक्ष (77०59णाहण० 099०भंधं०)--भारतीय राजनीतिक 
व्यवस्था मे प्रतिपक्ष की सर्देव से यह विशेषता रही है कि वह अनुत्तरदायी आचरण करने मे ही 
अपने कर्तव्य की इतिश्री भान बैठता है । विरोधी दल संसद और विधानमण्डलो के बजाय अपंना 
कार्यक्षेत्र सड़को और गली-कूचो को ही वना देते है। विरोधी दल संवैधानिक साधनों के बजाय 
गैर-स्वधानिक साधनो से सरकार को गिराकर अपनी सरकार बनाने की ताक में लगे रहते है। वे 
जनता को वैकल्पिक नीतियाँ और कार्यक्रम देने के बजाय आन्दोलन और हडततालो के माध्यम रे 
उत्तेजित करने मे नही हिचकिचाते | कुछ ऐसे भी विरोधी दल हैं जो ससदीय लोकतन्‍्त्र मे भी 
विश्वास नही करते और सत्ता को उलटने के लिए बल प्रयोग की भी धमकी देते रहते है। कुछ _ 
ऐसे भी दल है जो साम्प्रदायिकता और प्रादेशिकता की सकीर्ण भावनाओं को उभारते रहते है 
ऐसा अनुत्तरदायी प्रतिपक्ष राज-व्यवस्था को कमजोर बनाता है, जनता मे निराशा और हीन 
भावनाएं उत्पन्त करता है जिससे देश के भीतर निर्णायक रूप से कार्य करने की राष्ट्रीय सरकार 
को क्षमता कमजोर होती है । अनुत्तरदायी प्रतिपक्ष एकदलीय प्रभुत्व « को सुदृढ़ करता है और ह 
जनता के राजनीतिक विकल्पों को छीनने का ही प्रयास करता है। इससे निश्चित ही भारत 


४ व्यवस्था वाले देश में राजनीतिक सस्थाओं के प्रकृत विकास में बाधा उपस्थित 
होती है । 


-:. (7) विविधता में एकता (ऐजोॉ/ का एएथञआ5) --भारतीय राज-व्यवस्था को 
प्रभावित करने वाले तत्व हैं देश की विशालता, प्राचीनता, जाति, भाषा, धर्म और सस्कृतिगत 
विविधता । भारत की राजनीति मे प्रान्तीय और वर्गंगत माँगो ने राष्ट्रीय राज-व्यवस्था के साममे 
नयी समस्याएँ खड़ी की हैं । क्रभी-कभी राज्य के भीतर विश्विष्ट क्षेत्रों के अलगाव के आन्दोलन 
उठ रहे हैं। दबे हुए वर्गों और समुहो के राजनीतिक क्षेत्र मे आने से अधिकार के लिए उनकी 
आकांक्षा से नयी समस्याएँ खडी हो जाती हैं। इस विविधता मे भी राष्ट्रीय एकता की भावना 
विकसित हुई है और एकता के निर्माण मे राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य हाथ रहा है । रजनो 
कोठारी के अनुसार, “भारत जैसे विशाल देश मे जहाँ इतने विविध प्रकार के लोग रहते हैं, एकता 
को स्थापना इसी से हो सकती है कि सब तत्वों की राजनीनिक सत्ता व अधिकार में भाग दिया 
जाय और सबको साथ लेकर चला जाय । इसके लिए जरूरी है कि समाज के सब वर्गों मे राज- 
नीतिक सस्था का प्रवेश हो। राजनीति की इस रचनात्मक भूमिका से ही प्रवृत्तियो को बल 
मिलता है ।” हे का 

(8) न्यायपालिका * स्वरूप और भूमिका (उप्तालंधाए वश्वाप्रा० बात १०७)--न्याय- ' 
पालिका का निर्माण समाज के उच्च भध्य वर्ग के सदस्यों से हुआ है । वे बहुत कुछ एक छोटे 
सामाजिक समूह से ही आते है । न्‍्यायमूत्ति वी० आर० कृष्ण भय्यर के शब्दों मे, “हमारी स्याय- 
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पालिका के कर्मियों का खुनाव कैसे किया जाता है ?” वकीलो से--जो अधिकतर मध्यवर्ग अथवा 
भस्वामी वर्ग से भाते है । - 

... आरत में न्यायपालिका की मनोवृत्ति रूढिवादी है। वह यथास्थिति की समर्थक और 
प्रिवर्तेत के विरुद्ध है चाहे वह परिवतेन सहसा हो या शर्त -णने' । न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर न्ते 
भारतीय न्यायपालिका के सामाजिक दृष्टिकोण का वर्णन यो किया है--/ सम्पत्ति सम्बन्धी अधि- 
कार पवित्र है, कराधान बुरा है, अहस्तक्षेप नीति स्वाभाविक एवं आदर्श व्यवस्था है, भूमि सुधार, 
ऋण राहत उपाय, श्रम अधिकार पक्षों के स्थापित अधिकारों मे हस्तक्षेप है ।” 

न्यायपालिका खुले रूप से समाजवाद की विरोधी रही है। मुख्य न्यायाधीश महाजन ने 
लिखा है, “आरम्भ में यह आवश्यक है कि हम कम-से-फ्रम तत्काल भूमि के समाजीकरण, जोतो 
की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, आदि की सारी चर्चा को छोड दे -“भूमिहीनो और हरिजनो 
को भूमि देने से सतयुग नही आ सकता । याद रखे कि निजी उद्यम में मुनाफे की भावना प्रेरक 
शवित होती है । उद्यमी किसानो और उद्योगपतियों को बड़े आकार के फार्म दीजिए और यह 
सुनिश्चित कर दीजिए कि राजनीतिज्ञों को उत्पादन मे हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायेगा तो देश 
भोजन के मामले में स्वावलम्बी बन जायेगा । 

(9) गुटबन्दी (8०४०॥४॥४॥)--ग्रुटवन्दी भारतीय राज-व्यवस्था मे सवेत्र दृष्टिगोचर 
होती है । कांग्रेस दल को सदैव ही अपने सगठन के भीतर गुटबन्दी को सहन करना पडा है। प्रारम्भ 
में समाजवादी ग्रुट कांग्रेस मे प्रभावशाली था | बाद के वर्षों में सिण्डीकेट और 'यग-टर्क जैसे 
गुटो का निर्माण हुआ है | आज भी राज्यो मे संगठन पक्ष और सत्ता पक्ष के रूप में गुटबन्दी 
चलती रहती है। काग्रेस की इस गुटबन्दी का प्रभाव दूसरे दलो पर भी पडा है। जनसंघ दल में 
भी गुटबन्दी के कारण कुछ ही समय पूर्व मघोक गुट को अलग होना पडा । साम्यवादी दल भी 
विभाजित है और डी० एम० के० जैसा दल भी विभाजित हो घुका है । आज भी भारतीय जनता 
पार्टी, जनता दल, अकाली दल, नेशनल काफ्रेन्स सभी में गुटबन्दी जोर-शोर से चल रही है । 
इस प्रकार दलों में गुटबन्दी और टूट-फूट चलती रहती है | विभिन्‍त घटको से बनी जनता 
पार्टी गुटबन्दी का अखाडा बन गयी थी और आज जवबता दल भी भयकर गरुटबन्दी का 
शिकार है । ४ 
(20) सत्ता के गर-सर्वेघानिक सूत्र (7078-00॥87प00॥48] ((०७॥६४08 ० ?90फ्७)--- 
हमारी राज-व्यचस्था मे सत्ता के सर्वेधानिक सूत्र है--ससद और मन्त्रिमण्डल । किन्तु कभी-कभी 
गेर-स्वंधानिक सूत्र भी विकसित हो जाते है । आपात्‌काल मे ससद की स्थिति गौण हो गयी थी 
और वहाँ विपक्ष का अभाव था । नीति सम्बन्धी निर्णय भी मन्त्रिमण्डल नही लेता था; मन्त्रि- 
भण्डल को तो मात्र तिर्णयो की सूचना दी जाती थी। ऐसा कहा जाता हे कि आपात्‌काल मे 
प्रधानमन्त्री सचिवालय ने नीति-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । एक ऐसे व्यक्ति ने, जो 
जनता द्वारा निर्वाचित नही थे (संजय गाधी), शासन की नीतियो को हर स्तर पर प्रभावित 
किया। जनता पार्टी शासन काल से जश्रप्रकाश नारायण का भी काफी प्रभाव था | प्रधानमन्त्री, 
मुख्यमन्त्री और अन्य मन्त्रीगण उनसे सलाह लेने वार-बार पटना की यात्रा करते थे । सत्ता के ऐसे 
गेर-सर्वधानिक सूत्र व्यवस्था मे दरार उत्पन्न कर सकते है । 

निष्कर्ष--निष्कर्पतत भारत में नयी व्यवरथा का निर्माण हो रहा है । पुरातन व्यवरथा, 
जिसमे हर जाति या समूह के कार्य, अधिकार या मान-मर्यादा निश्चित थी, नष्ट हो गयी और 
उसके बजाय हजारो-लाखो समूहों व समुदायों को सरकार, चुनाव, राजनीतिक दल और शासन 
के अधिकारी वर्ग मे शामिल होने का मौका मिला है । गाँवों का एकावीयन या राष्ट्रीय जीवन 
से अलगाव दूर कर दिया गया हैं भौर नयी लोकतान्त्रिक व्यवस्था का निर्माण किया गया । 


हर गकक कै ८ "कक >क- जअन> के || 
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संस्थाओं के विकास के हर चरण पर जनता को उसमें शामिल होने का और उससे लाभ उठाने . 
का मौका दिया गया । भारतीय राज-व्यवस्था की जड़े काफी गहरी है और इसका भविष्य राज- 
नीतिक प्रशासनिक और बौद्धिक नेतावर्ग की रचनात्मक प्रतिभा पर निर्भर है । 

भारतीय राज-व्यवस्था * निरन्तरता और - परिवतंन के दौर से ([70ठाक्षा ?णांधएवां $9छ०ा। 

रण एक्राप्रणोए ६0 (०78०) 

भारतीय राज-व्यवस्था का निर्माण एक दिन या किसी एक समय विशेय में नहीं हो गया । 
विगत 4* वर्षों का इतिहास व्यवस्था को आधुनिक रूप प्रदान करने के गम्भीर प्रयासों की 
कहानी है । आज भी व्यवस्था परिवर्तन का तीन दौर चल रहा है, क्योकि हमारी व्यवस्था जड़ 
नही है | यहाँ हम संक्षेप मे राज-व्यवस्था की मिरन्तरता और परिवत्तन के महत्वपुर्ण आगामो का 
अध्ययन करेगे * 

() राज-व्यवस्था की रचना का युग--सन्‌ 946 से 950 तक का युग भारतीय 
राज-ध्यवर्था का निर्माण युग कहा जा सकता हे । इस कालाविधि मे महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये, 
संविधान का निर्माण किया गया और विदेश नीति का मार्ग तय हुआ । इस समय अनेक बुनियादी 
समस्याओं पर विचार-विमर्श हुआ । देशी रियासतो का एकीकरण किया गया और भारत को 
राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनाये रखा गया। इसी काल में देश के विभाजन का निर्णय लिया गया 
और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ । 

' (2) राज-व्यवस्था की स्थिरता का युग--सन्‌ 950 से 4964 का युग "नेहरू युग! 
माहलाता है । नेहरूजी मे देश की गजब की राजनीतिक स्थिरता प्रदान की । 'मेहरू युग' भे ही 
हमारी राजनीतिक सस्थाओ ने जनता में प्रवेश किया । नेहरू मे कांग्रेस संगठन पर अपना एकाधिकार 
स्थापित किया और वे लगभग चार वर्षों तक सरकार और सगठन दोनो के प्रधान वने रहे । पहले 
आम घुनाव में उनके नेतृत्व में कांग्रेस को पूर्ण विजय मिली । घरेछ्ठु और विदेश-नीति के सारे 
महत्वपूर्ण निर्णय उन्ही के थे । नेहरू के जीवन के दो उद्देश्य थे---लोकतन्त्र और आशिक विकास; 
ओर उन्होने सारी शक्ति से देश को इन लक्ष्यो की ओर ले जाने का यत्न क्रिया । योजना आयोग 
जैसी केन्द्रीय ससथा का निर्माण करके आशिक दृष्टि से देश को स्थायित्व और एकता प्राप्त हुईं । 

(3) राज-व्यवस्था की परीक्षा का युग--उत्तराधिकार : मई 964 मे नेहह की मृत्यु के 
वाद उनके उत्तराधिकारी का चयन करना आसान नही था। नेहरू द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था की 
परीक्षा का समय आ गया था। जिस सहजता से लालवहादुर शारत्री और इन्दिरा गांधी का 
प्रधानसस्त्री पद्ध पर चयन हुआ उससे यह सिद्ध हो गया कि हमारी राजनीतिक व्यवरथा की जडें 
काफी गहरी है और कठिन सकट में भी वह बची रह सकती है । 

(4) राज-व्यवस्था में संकट का घुग--फेन्द्र-राज्य तनाव : चतुर्थ जन-निर्वाचन के पश्चायु 
सन्‌ 967 से 97] का समय हमारी राज-व्यवस्था मे संकट का युग कहा जा राकता है। 
भारतीय राजनीति पर से काग्रेस दल का एकाधिकार समाप्त हो गया ) केख में उसका बहुमत 
पहले से कम हो गया तथा भारत संघ के प्राय. आगे राज्यों मे विभिन्न कांग्रेस विरोधी दलो नी 
मिली-जुली सरकारे बनी । जिन राज्यों में कांग्रेस को वहुमत प्राप्त हुआ, उनमे भी पहले जैगी 
प्रभुता-सम्पन्त स्थिति नहीं रही । इसका स्वाभाविक फल यह हुआ कि भारत मे सत्ता का केन्द्र च> 
दिल्ली से हटकर राज्यो की राजधानियों में पहुँच गया और अनेक स्थितियों में केन्ध की राज- 
नीति, राज्यो की राजनीतिक गतिविधियों से प्रभावित ही नही, निर्धारित तक होने लगी और 
राज्यों की राजनीति को बरबस ही एक सी महत्ता प्राप्त हो गयी। प्रधानमन्त्री की गयागत 
स्थिति गे भी ऋस्‍्तिकारी परिवर्तंत हुआ और अब उसकी स्थिति सुपर मुख्यग्ती गी बन्द रही । 
निर्णय-प्रक्िया से राज्यो के गुस्यसस्त्रियों की भूमिका गुखरित होने लगी । कांग्रेसी केसर और गैर- 


अं 
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+ कांग्रेसी राज्य सरकारो मे सतत्‌ू तनाव का वातावरण बना रहा। केरल, पं० ब्रगाल और 
' तमिलनाडु की गैर-कामेसी सरकारों के उग्र व्यवहार ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को कटु बनाया । 
| छोटे-छोटे प्रश्नों पर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का सपर्षीय स्वरूप मुखरित हुआ जिससे व्यवस्था 
' कमजोर और अस्थिर हृष्टिगोचर होने लगी । 
है (5) राज-व्यवस्था का संक्रणकालीन युग--97 तथा 972 के निर्वाचन के पश्चात्‌ 
"स्थिर और शक्तिशाली सरकारों का निर्माण हुआ | काग्रेस दल को घुनावो में प्रवण्ड बहुमत प्राप्त 
हुआ । जनता ने इस आधार पर काग्रेस को स्वीकार किया कि वह गरीबी हटाने और समाजवादी 
,' समाज के निर्माण हेतु ऋ्ान्‍्तिकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगो । परन्तु वगला देश के शरणा थियो 
पर हुए व्यय, सूखा और प्राकृतिक आपदाओ के अलावा सरकारी और गैर-सरकारी नन्‍्त्र के स्खलन 
' के/फलस्वरूप आथिक स्थिति में भयानक गिरावट आयी जिससे प्रतिपक्षी दलों ने जनता में अराज- 
कता और हिंसा की भावनाएँ उकसाना प्रारम्भ कर दिया। गुजरात भें लगभग अराजकता कायम 
' क्वर दी गयी और बिहार हिंसा तथा उत्पात की प्रयोगशाला मे परिणत कर दिया यया । जैसे ही 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तात्कालिक प्र अनमन्त्री श्रीमती गांधी को भ्रप्ठाचार का दोषी पाकर 
' उनके 97] के रायबरेली के चुनाव को रह कर दिया तो प्रतिपक्षी दलो ने उनके त्याग-पत्र की 
माँग की । श्रीमती गांधी सत्ता छोडने के लिए तैयार नही थी । उन्होंने राष्ट्रपति से देश में आपात्‌ 
'स्थिति लागू करने की सिफारिश की । आपात्‌काल के दौरान सरकार ने लोकतन्त्र के नाम पर 
निरकुश आचरण किया। समाचार-पत्रो पर सेशरशिप लागू की गयी, मौलिक अधिकारों को 
४ व्थेग्रित किया गया और सर्वत्र नौकरशाही का बोलबाला बढने लगा। 42वें राविधान सशोधन 
"द्वारा प्रकार ने न्यायपालिका की शक्तियो को सीमित करते हुए कार्यपालिका की शक्तियों मे 
वृद्धि कर ली। ऐसे ही वातावरण में मार्च 977 मे छठी लोकसभा के चुनाव हुए और मतदाताओो 
मे काग्रेस दल को अस्वीकार कर दिया । 
॥ (6) राज-व्यवस्था पुन स्थापना से हढीकरण फी ओर--मार्च 977 के छठे लोकसभा 
,जैताव वस्तुत क्रान्ति की अपेक्षा पुन' स्थापना का मामला प्रतीत होते है तथा जून 977 के 
* विधानसभा चुनाव इन ऐतिहासिक लोकसभा चुनावों से उद्भुत प्रवृत्तियों के दृढीकरण के परिचायक 
! 'है। ये दोनो सम्मिलित रूप से मिरन्तरता मे परिवर्तेत का तथ्य प्रस्तुत करते है । छठे लोकसभा 
' चुनावों ने दुर्दमनीय कांग्रेस व्यवस्था पर निर्णायक प्रहार किया जो कि अपने आन्तरिक अन्तविरोधों 
: 'कै भार तले वैसे ही विखण्डित हो रही थी | इन घुनावो ने देश को महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन 
ग् के कगार पर छोडा जिसके अन्तर्गत आशाजनक रूप से एकदलीय प्रभुत्व व्यवस्था में प्रतियोगी 
है ब्रेंकल्पिक दलीय व्यवस्था की ओर परिवर्तन का प्रावधान था । 
२] (7) राज-व्यवस्था : कांग्रेस व्यवस्था की वापिसी--मार्च 977 मे जनवरी 980 त्तक 
, का समय एक मध्यवर्ती परिवर्तत माना जा सकता है। ऐसा लगने लगा कि केन्द्र और राज्यों में 
| । मैली-जुली सरकारें (९०क॥णा 60एशप्राए७१5) कार्य कर रही हैं। जनता पार्टी की सरकारें 
, '।मली-जुली सरकारे साबित हुईं । छठी लोकसभा चुनाव एक अर्थ मे चौथे आम चुनाव की स्थिति 
. री ओर वापिसी सिद्ध हुए । जनता पार्टी के विभिन्‍न घटको मे जो प्रतिस्पर्शा विकसित हुई उसका 
!; परिणाम अराजकता और अस्थिरता के रूप मे सामते आया । जनवरी 980 के सातवें लोकसभा 
! ैनावो में मतदाताओं ने विभिन्न घटको की खिचडी सरकार की अपेक्षा एक दल वालो सुदृदव 
| कार की धारणा को वरीयता दी । हि 
" 
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! (8) राज-व्यवस्था : गठबन्धन और क्षेत्रीय दलो के अभ्युदय की राजनीति---सन्‌ 4980 
शा लोकराभा नुनावो के बाद कई |] 
"गाल, केरल, 
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हे राज्यों भे राज्य विधानसभाओ के चुनाव हुए । 4982 मय प० 
सेपुरा तथा हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए और किसी भी राज्य मे कांग्रेस 
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को बहुमत प्राप्त नही हुआ । इसके बाद आशस्छ्प्रदेश तथा कर्नाटक विधानसभा के निर्वाचन हुए 
भर कांग्रेस (इ) को पराजित होना पडा । आम्भ्र प्रदेश मे 'तेलयु देशम्‌' क्षेत्रीय दल का अभ्युदय 
हुआ और भारतीय राजनीति मे एन० टी० रामाराव जैसे क्षेत्रीय नेता की प्रभावशाली भूमिका का 
प्रवेश हुआ । सन्‌ 983 में हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली और जम्पू-कश्मीर मे राज्य-स्तरीय निर्वाचन , 
हुए । केवल दिल्‍ली मे कांग्रेस (इ) को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ । जम्मू-कश्मीर में डॉँ० फारुख ' 
अब्दुल्ला के व्यक्तित्व का करिश्मात्ती तत्व उभरा । 

एन० टी० रामाराव, डॉ० फारुख $बदुल्‍्ला, रामकृष्ण हेगडे जैसे मुख्यमन्त्री केन्द्र-राज्य 
सम्बस्धों के पुननिर्धारण की माँग करने लगे । केन्द्र-राज्य सम्वन्धो पर विचार करने एवं अपनी 
संस्तुति देने के लिए केन्द्रीय सरकार को 'सरकारिया आयोग नियुक्त करना पडा । 

भारत के प्रतिपक्षी दलो मे विखराव की स्थिति गठवन्धनों मे परिवर्तित होने लगी । 4 
सिनम्बर, 983 को विपक्षी दलो का एक मोर्चा गठित किया गया--जिसमे जनता पार्टी, कांग्रेस 
(स), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय काग्रेत (गुजरात) सम्मिलित हुए । इसे 'सयुवत , 
मोर्चा नास दिया गया । इस गठित मोर्चे के लोकसभा मे 36 और राज्यसभा मे 27 सदस्य थे । 
इससे पहले लोकदल और भारतीय जनता पार्टी ने अपना “गठबन्धन' किया था जिसे 'लोक- 
तान्त्रिक गठबन्धन' का नाम दिया गया | भाजपा-लोकदल गठबन्धन के लोकसभा मे 4 और 
राज्यसभा में 2! सदस्य थे । बाद में यह मोर्चा दूट गया । 

(9) भारतीय राज-व्यवस्था : क्षमता (0892०॥५) का परिचय--3 अक्टूबर, 984 
को श्रीमती ग्राधी की हत्या भारतीय राजनीति की अत्यन्त दुखद घटना हे। उनकी हत्या से 
भारतीय राज-व्यवस्था को अस्थिर करने का प्रयत्न किया गया था। किन्तु जिस सहज ढग से 
काग्रेस दल ने राजीव गाधी का प्रधानसन्त्री पद के लिए चयन किया, उससे सिद्ध हो गया किः 
भारतीय लोकतन्त्र न केवल परिपक्व है अपितु यहाँ लोकतन्त्र की जडें काफी गहरी है। भारतीय 
राज-व्यवस्था ने क्षमता (2808०६५४) का परिचय दिया | _ 

दिसम्बर 984 में आठवी लोकसभा के चुनावों मे प्रधानमन्त्री राजीव गांधी के नेतृत्व मे 
कांग्रेस “इ द्वारा लोकमत के आधे मतो (49-6%) तथा 508 सीटो मे तीन-चौथाई से भी अधिक 
सीटों (40] सीढे) पर जीतना लोकतस्त्र के इतिहास में अभ्रृतपूर्व सफलता थी । काग्रेस “इ* को यह 
विशाल बहुमत राष्ट्रीय एकता को बनाये रखने के लिए और परोक्ष मे स्व० प्रधानमन्त्री श्रीमती 
ईन्दिरा गांधी की तीतियो को बनाये-रखने के लिए हासिल हुआ । 

(0) राज-ध्यवस्था : परिवर्तंव के लिए बोट---नवी लोकसभा के चुनाव परिणाम 'परि- 
वर्तेन के लिए मतदान” कहे जा सकते है | केन्द्र और राज्यों भे सत्तारूढ दल के परिवर्तव के लिए 
मतदान किया गया । वी० पी० सिंह के नेतृत्व में केन्द्र में अल्पमतीय सरकार का निर्माण किया 
गया है। इस सरकार से लोगो को अपेक्षा है कि वैकल्पिक नीतियो हरा प्रिवर्तत का सून्रधार करे | 

निष्कषं : भारतीय राजनीति का माफियाकरण | 

मध्य प्रदेश राजनीति विज्ञान एसोसियेशन के विचार सम्मेलन मे भाषण करते हुए राजनीति- 

विज्ञान विद डॉ० अमरेश अवस्थी मे अपने भाषण का आरग्भ डाँ० रजनी कोठारी और हिरण्यमय 
कारलेकर के उन उद्धरणो से किया जिसमे कहा गया है कि धीरे-धीरे हमारी राजनीतिक व्यवस्था 
उध्च अन्तिस स्थिति की ओर बढ़ी जा रही है, जहाँ न केवल हमारे प्रजातन्त्र का ही अन्त होगा 
अपितु भारतीय राज्य का अन्त भी सम्भव होगा । यह स्थितियाँ नही बदली, तो आगामी दस 
वर्षों में देश मे भयानक अराजकता फैल जायेगी और कार्यंपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्याय- 
पालिका क्‍लीव हो जायेंगी। कानून के शासन के स्थान पर बल्दूक का शासन रथापित हो जायेगा )' 


3. प्र्मयुग, ।) अग्रेल, ।982, प० 2-3 । 


| 
| 


| 


ब्थ्थवक >के टरश अ#ज्ीा हए 


02 गारतीय राजनीतिक व्यवस्था का स्परप 


डॉ० अवस्थी ते पाँच मुद्दों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकपषित फराया--न्‌ ध ) संसदीय 
प्रजातन्त के स्थान पर योग पुभाववकारी (00090॥%) जनतन्त्र की ओर प्रवृत्ति, (2) राजनीति 
गे बढती हुई हिसा, (3) देश में धीरे-धीरे चल रही विघटन की प्रक्रिया; (4) मैहिक सृत्यो का 
तीत्र हाम, (5) राजनीति का अपराधीकरण । 
हमारी वतंमान राजनीतिक प्रणाली की सबसे चौक़ा देने बाली बात है, राजनीति का 
अपराधी एरण । राजनीति में आज अपराध गिरोहो और माफिया का जोर साफ दिखायी देता है। 
हाल ही मे भारतीय लोकप्तता से सम्बन्धित सना भवन से अधिकाण राजनीतिक दनों से सम्बन्धित 
वेताओं वी एफ गहत्यपूर्ण रामा 'राजनीति के अपराधीकरण' विपय पर विचार करने के लिए 
'सर्वेण्ट्स ऑक पीपुल सोनायटी' द्वारा बुयायी गयी थी । इसमे कमलापति त्रिपाठी, अटलबिह्ारी 
वाजपेयी, वी० पी० मिह, ई० एम० एस० नमग्वूदरीपाद, रजनी कोठारी जैमे बड़े नेता शामिल थे । 
अदलवबिहारी वाजपेयी का कथन था कि आज की राजनीति रवय ही एक अपराध वन गयी है । 
में उस क्षण को ही अभिशाप गानना है जिस क्षण मैंने राजनीति मे शामित होने का तय किया 
था। कमलापति त्रिपाठी का कथन था कि अब देश की राजनीति का नया स्वरूप उभर रहा हे । 
अब ऐसे राजनीतिक नेता उभर रहे है जो पहले ग्रुण्टो के मुखिया थे, स्मगलर थे, ठेकेदार थे और 
अत्यधिक धनी थे । उन्होंने बताया कि एक जिला परियद्‌ के अध्यक्ष के चुनाव मे 70 साथ रुपये 
खर्च हुए और एक गाँव की पचायत के पच के चुनाव मे 6 लाख रुपये यर्च हुए। ये अपराधी 
लोग शीघ्र ही संसद पर कब्जा कर लेंगे। वे आज के राजनीतिज्ञों को निकान बाहर करेंगे और 
रवय राजगद्दी संभालेंगे । तब बी० पी० सिंह, बाजपेयी, चन्द्रशेधर, जसवन्तसिहू, मधु दण्डवते 
और नम्बूदरीपाद जैसे राजनेता नही होगे । देश ॥ हिसा-राजनीति पर क्षोभ प्रकट करते हुए डॉ० 
अवस्थी ने कहा कि देश के नवयुवको मे यह विश्वास बढ़ता जा रहा है कि बिना हिंसक तरीकी 
से हम कुछ भी प्राप्त नही कर सकते । घेराव, लूटपाट, हड़तालें, आम दिनो की बातें हो गयी है। 
“ राजनीतिक अपराधीकरण' का एक परिणाम यह निकला है कि देश में हिसा को बेहद बढ़ावा 
मिला है । हिंसा के हथियारों का प्रयोग वहुत सामान्य हो गया है। ग्रुण्डो को पैसा देकर जुटाया 
जाता है, अनेक प्रकार की सेनाएँ खडी की जाती हैं। राजनीतिक दलों द्वारा अवसर उम्मीदवारों 
के चयन मे गुण्डो तथा पैसे की ताकत को महत्व दिया जाता है। विगत 0-2 वर्षो की राज- 
नीतिक स्थिति का जायजा लेते हुए डॉ० अवस्थी ने कहा कि देश से 'जनता हारा शासन के स्थान 
पर' 'जनता के नाम पर शासन की स्थापना होती जा रही है। मौलिक अधिकार के स्थान पर 
नीति निर्देशक तत्वों की याद दिलाना, निष्पक्ष नौकरशाही के स्थान पर 'प्रतिवद्ध नौकरणाही' 
तथा न्यायपालिका पर दवाव आदि बाते हो रही हैं । इनसे यह सिद्ध होता है कि हम “पोप्यूलिस्ट 
डेमोक्रेसी' (2070णा४ क्‍2070090०५) की भोर तेजी से बढ रहे है और ससदीय प्रजातन्त्र से 
विमुख होते जा रहे है । 
निष्कपेत भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का भविष्य यथार्थ भे उसकी आध्िक उन्नति और 
सामाजिक न्याय की व्यवस्थाओ पर ही निर्भर फरता है। अत आधिक दृष्टि से नये कीतिमास 
स्थापित करने होगे, महँगाई रोकनी होगी और बेरोजगारो के लिए काम जुटाना होगा । लोकतन्त्र 
मूलत' एक नैतिक व्यवस्था है, अत. नैतिक मानदण्डो और मर्यादाओ का आदर करना हीगा। 
केच्र मे सुदृढ़ सरकार का निर्माण निश्चित ही एक शुभ लक्षण है। हमारी लोकतान्निक व्यवस्था 


सक्रणणकालीन सकटो के कछित दौर से गुजर रही है, जिनसे निराश और हताश होने का कोई 
कारण नही है । 


बे 








रज्जस्थान पत्रिका, 9 अक्ट्बर, 989 ॥ 
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भारतीय संघ व्यवस्था : स्वरूप 


[०%४ 5६028288. 5५शाह्// + ४्67७६४६४] 


सविधान-निर्माताओ के सामने मुख्य प्रशव था कि संविधान का स्वरूप एकात्मक हो या 
सधात्मक और इस प्रश्न पर मध्यम मार्ग अपनाया गया । भारतीय सविधान का बहिरग सधात्मक 
है, पर अन्तरग एकात्मक । सविधान में भारत को “राज्यों का सघ' (एात्रण रण 8॥86) कहा 
गया है और संविधान में जहाँ कुछ सघवाद के मान्य लक्षण पाये जाते है, वहाँ एकात्मक राज्य के 
लक्षणों का प्रभुत्त भी जहाँ-तहाँ दिखता है। सविधान-निर्माताओ की मशा भारत में सधात्मक 
व्यवस्था की स्थापना करना था लेकिन सविधान मे कही पर भी 'सघ' (66७४०) शब्द का 
प्रयोग नही किया गया । वरन्‌ सध' के स्थाव पर “राज्यों का संघ” (0ग्राणा ० 88८७) शब्द 
के प्रयोग का स्पष्टीकरण देते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ० अम्बेडकर ने सविधान सभा में 


कहा था, “प्रारूप समिति के ह्वारा इस शब्द का प्रयोग यह स्पष्ट करने के लिए किया गया है. 


कि यद्यपि भारत एक संघ राज्य है, लेकिन यह सघ राज्य किसी प्रकार से राज्यो के पारस्परिक 
समझौते का परिणाम न होने के कारण किसी भी राज्य को सघ से पृथक्‌ होने का अधिकार 
नही है ।” ,* 
भारतोय संघ का स्वरूप--विवादास्पद विषय (786 'रशप्रा8 0 पाता ए९१९४] $एशशा--- 
& ऐिवर्णश 0० (0080ए८१४५) 

संविधानशास्त्रियो मे यह एक गम्भीर विवाद का विपय बन गया है कि भारतीय संविधान 
सघात्मक शासन स्थापित करता है अथवा एकात्मक शासन । कै० सी० व्हीयर के अनुसार, “भारत 
मुख्यतः: एकात्मक राज्य है जिसमे सघीय विशेषताएं नाममात्न की है। भारत का सविधान सघीय 
कम है और एकात्मक अधिक है ।'? डी० एन० बनर्जी का विचार है कि “भारतीय सविधान का ढाँचा 
सघीय है किल्तु उसका झुकाव एकात्मता की ओर है ।/2 डी० डी० बसु का विचार है कि “भारत 
का सविधान न तो पूर्णछप से एकात्मक है और न ही पूर्ण रूप से सघात्मक, बल्कि दोनों 
का सम्मिश्रण है ।” जो० एन० जोशी के अनुसार, “भारत संघ राज्य नही है अपितु अर्द्ध-सघ है 
और उसमे कतिपय एकात्मकता के भी लक्षण है ।/* प्रो० सुद के अनुसार, “यद्यपि भारत एक 
संघ है तथापि उसका विधान कई दृष्टियों से सच्चे सध के स्वरूप से भिन्‍तता रखता है ।/ 
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04 भारतौय राघ व्यवस्था : स्वरूप 


प्रो० एलेपजेण्ड्रोव्रिच के अनुसार, “भारत एक सच्चा राघ है तथापि अन्य गषो की भांति दगकी अपनी- 
कुछ निशली विशेषताएँ हूँ, भारत को अर्ई-सघात्मक कहना भिथ्या है का नारमन डो ० पामर के 
अनुसार, “भारतीय गणतन्त्र एक सघ है तथा उसकी अपनी विशेषताएँ है जिन्होंने सघीय रवरूप 
को अपने ढग से ढाला है ।”? प्रो० पायली का विच्वार है कि “भारत के संविधान का ढाँचा 
मंघात्मक है किन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है ।” डॉ० सुभाष फाश्यप का विचार है कि “सविधान 
दोहरे शासनतन्त्र की स्थापना करता है । सरकारो की दो श्रेणियाँ हु--सघ की सरकार और 
अवयवी राज्यों की सरकारे । सविधान ने सघ सरकार और राज्य सरकारों के वीच शक्तियों का 
वितरण किया है । “'सघवाद के उन वहिरग लक्षणों के वाबजूद भारतीय संविधान का प्रधान स्वर 
एवात्मकता का है ।/5 एच० थी० पाटस्फर के अनुसार, “हमने सघ के ढाचे को बनाये रखा, उसकी 
अल्तर्वेस्तु मे परिवर्तन कर दिया है ।/ डॉ० अम्बेडफर का कहना था कि “यह गक संधीय संविधान 
है बयाहि यह एक दुहरे शासनतन्त की रथापना करता है, जिसमे केन्द्र मु सघीय सरकार तथा 
उसके चारो ओर परिधि मे राज्य सरकारें है जो सविधान द्वारा निर्धारित निश्चित क्षेत्रों मं 
सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग करती हैं ।!? 

इस प्रकार भारतीय सविधान का स्वरूप संविधान विशेषज्ञों के मध्य विवाद का विषय बना 
हुआ है । सविधान अग्रीकृत हो जाने के वाद भी यह विवाद समाप्त नहीं हुआ । हमारे संविधान- 
निर्माताओं का ध्येय कोई मौलिक सविधान बनाना नहीं था अपितु वे तो एक “कामचलाऊ' 
और “व्यावहारिक सविधान निर्मित करना चाहते थे । इसी वारण उन्होने प्रचलित सघीय संविधानों 
से केवल ऐसे तत्वी को लिया है जिन्हे उन्होंने अपने लिए उपयोगी समझा । डॉ० सुभाष काश्यप 
लिखते हू कि “प्रश्त जो प्राय उठाया जाता है वह है, वेन्द्र और राज्यो के विगढते हुए सम्बन्ध 
का, तेलगाना आदि राज्यो की माँग का तथा सघात्मक व्यवस्था के भविष्य वा । यहाँ भी हम एक 
भारी भ्रान्ति के शिकार हूँ और वह यह कि भारतीय सविधान सघात्मक है अथवा फेडरल । क्या 
हम ऐसी सर्वेधानिक व्यवस्था को 'फेडरल' कह सकते है जिस व्यवस्था के अन्तर्गत केन्द्रीय ससद 
जब चाहे राज्यों के नाम, सीमाएँ, आकार, क्षेत्र, आंदि बदल सकती हो, उनका विभाजन कर सकती 
हो, उनके क्षेत्र के टुकड़े कर पडोसी राज्यो में वाट सकती हो और मानचित्र से किसी राज्य विशेष 
को पूर्णतया मिटा सकती हो, जब चाहे राज्यो की प्रतिनिधि सरकार को समाप्त कर सकती हों 
और किसी भी राज्यो या राज्यो का शासन सीभे अपने हाथ में ले सकती हो ।/!५ 
भारत में सघवाद के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण (शफएजा0्वली65 0 00 8009 0 वातावा 

#ल्तलाशाशआ) 

जिस प्रकार भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के स्वरूप के विपय मे वाद-विवाद बना हुआ है, 

उसी प्रकार अथवा उससे भी कही अधिक उसके सघीय स्वरूप के बारे मे विवाद है और यह्‌ विवाद 
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950 से-जब से सविधान बना उस समय से अब तक वराबर चला आ रहा है और इस विवाद 
का मुख्य बिन्दु यह है कि भारतीय व्यवस्था संघीय है अथवा नही | के० सी० व्हीयर को मोटे रूप 
से इस विवाद का जन्मदाता कहा जा सकता है क्योकि उन्होने इस विषय मे सन्देह व्यक्त किया है 
कि भारतीय सघ वास्तव मे सघीय है । इस सम्बन्ध मे जो दृष्टिकोण सामने आये है उन्हें मोदे 
रूप से दो भागो में विभकत किया जा सकता है . 

]. वैधानिक एवं सस्थागत विचारधारा (7.०8 क्षात्‌ पता 8997040०7); 

2, व्यावहारिक विचारधारा (आआएंप्रट्धं &997080)) | 

जहाँ तक कानूनी ढाँचे से सम्बन्धित हष्टिकोण का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि 
हमारा सविधान सघीय है, यद्यपि उसकी संघीयता की मात्रा के विषय मे मतभेद होना स्वाभाविक 
है । के० सी० व्हीयर, एलेक्जेण्ड्रोविच एव डीन पाल एपलबी इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाले 
प्रमुख विदेशी विद्वान है। के० स्ली० व्हीयर ने कहा है कि “भारतीय सघ अधिक-से-अधिक अद्धें- 
संघ है । उनकी यह विचारधारा हमारे संविधान के विधिगत अध्ययन पर आधारित है ।” इसके 
विपरीत एलेक्जेण्ड्रोविच का कहना है कि अद्धं-संघ का विचार ही दोषपुर्ण है, या तो कोई राज- 
नीतिक व्यवस्था सघीय है, या है ही नही । एलेक्जेण्ड्रोविच की धारणा है कि भारतीय संघ कानुनी 
दृष्टि से पूर्ण संघ है क्योकि जो तत्व या लक्षण सघीय व्यवस्था में पाये ,जाते है, वे सभी लक्षण 
भारतीय व्यवस्था मे स्पष्ठता मे पाये जाते है । परन्तु वे यह भी मानते है कि भारत मे राज्यो की 
तुलना मे केन्द्र का पक्ष अधिक शक्तिशाली है। एपलबी ने संवेधानिक ढाँचे पर दृष्टिपात करते हुए 
कहा है कि भारत मे देखने मे तो केन्द्र अधिक शक्तिशाली दिखायी देता है परन्तु वास्तव मे राज्यो 
की शक्तियाँ भी कम नही है । उनकी मान्यता है कि यदि राज्य यह निश्चित कर ले कि उन्हे केन्द्र 
की नीतियो का कार्यान्वयन नही होने देना है तो केन्द्र को अपनी नीतियो को कार्यान्वित करने में 
बड़ी कठिनाइयो का सामना करना पड़ सकता है । 

वैधानिक और परम्परागत हृष्टिकोण-की आलोचना अनेक आधारों पर की गयी है । प्रथम 
भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सस्याओ की औपचारिक विवेचना सविधान की गतिशीलता की 
उपेक्षा करती है। सविधान एक अस्थिपजर मात्र है जिसे दलीय राजनीति मे जीवन और रक्त 
प्राप्त होता है । द्वितीय वैधानिक दृष्टिकोण व्यवस्था के आन्तरिक कार्य की उपेक्षा करने के कारण 
सत्ताधिकारो के निर्विष्ट विभाजन के अन्तगंत होने वाले वास्तविक परिवतेनों की विवेचना करने 
में विफल रहता है । यह विल्कुल सम्भव है कि परिवतंनशील वास्तविकताओ की प्रक्रिया के साथ 
ही केन्द्र और राज्यो की अपनी-अपनी भूमिकाओं का महत्व भी वदल सकता है अत. यह आवश्यक 
है कि केन्द्र-राज्य सम्बन्धो को गतिशीलता का अध्ययन किया जाये । उदाहरण के तौर पर हकक्‍की 
एवं शर्मा लिखते है कि “ससद और सर्वोच्च न्यायालय के मुकाबले एक अत्यधिक शक्तिशाली 
संस्था के रूप मे केन्द्रीय कार्यपालिका के उदय के फलस्वरूप संघ के सहकारी स्वरूप के चारित्रिक 
सिद्धान्त सकट ग्रस्त होते जा रहे है |” 

तृतीय, परम्परागत वेधानिक हृष्टिकोण विवेचना के दोहरे स्तर पर भी जोर देता है और 
झारखण्ड या उत्तराखण्ड राज्य की माँगो जैसी उपराप्ट्रीय-उपक्षेत्रीय पहचानो की समस्या को नजर- 
अन्दाज कर देता है । इतना ही नही, परम्परागत दृष्टिकोण, कल्याणवाद, आर्थिक संवृद्धि और 
समतावाद के परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत संविधान द्वारा निर्देशित विकास सम्बन्धी रणनीति के सन्दर्भ 
मे भारतीय राजतन्त्र की समस्याओं की अवहेलना करता है । 

'राजनीति,विज्ञान की तरह ही संघवाद के अध्ययन के क्षेत्र में व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने 
जल्द ही परम्परागत वैधानिक दृष्टिकोण का स्थान ले लिया। रिक्‍कर ने परम्परागत हृष्टिकोण 
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की आलोचना इसे “अत्यधिक विधिवादिता' बताकर की और सुझाव दिया कि संघवाद वो 
(किसी सविधानिक बात की वजाय सघटनाओ की शखता! के रुप में समझा जाना चाहिए । 
व्यवहारवादियो का केन्द्र-विन्दु, केन्द्र और राज्यों के बीच सत्ता सम्बन्धों का अध्यग्रन हो गया । 
व्यवहारवादी सघ का अध्ययन उसके व्यावहारिक पहलु को ध्यान भें रपकर करते है। दस प्रकार 
का अध्ययन राजनीतिक, सामाजिक, सास्कृतिक और प्रक्रियात्मक निर्धारको के प्रखाश में होता है । 
इस प्रकार केन्द्र-राज्य सम्बन्धो का अध्ययन एक गतिशील प्रक्षिया के रुप में सत्ताधिफारों के 
विभाजन और क्षीत्रीय एवं उपक्षेत्रीय तनावो के द्वारा उत्पन्न असन्तुलन के तगरणों, परिणामों और 
उसको सस्तुलन की अवस्था में लाने के उपायो के चौखटे में होता है । 

मॉरिस जोन्स, मारकुस फ्राण्डा तथा अशीक घन्दा ते भारतीय सघ व्यवस्था का व्यावहारिक 
अध्ययन विशेषकर नियोजन के परिप्रेक्ष्य में किया है। लेखकों फ्री यह धारणा है कि नियोजन के 
फलस्वरूप भारत में न वेवल संघीय व्यवस्था का ही अन्त हो गया है अपितु समदीय प्रणायी 
भी लुप्त-सी लगती है । मॉरिस जोन्स ने लिखा है कि भारत मे फेवल सहयोगी सघवाद है, और 
इस सहयोगी सघवाद में से एक सौरेबाजी की ध्वनि भी निकलती है । मारदुस फ्राण्ठा के अनुसार 
भारत में सधीय व्यवस्था का कोई एक रवरूप नही है, वरिह्ठ उसके विभिन्‍न स्वरुप है। विभिन्‍न 
राज्यो के सन्दर्भ मे सघीय व्यवस्था ने एक गतिशील स्वरुप घारण किया है । 
सघात्मक हृष्ठिकोण (7९0०४] 59797070) 

हमारे सविधान-निर्माताओं का लक्ष्य एक विशिष्ट सघीय व्यवस्था की रथापना करना भा । 
भारत में संघ का गठन उस लम्बी ऐतिहासिक प्रक्रियओं की परिणति है जिसका आरम्भ अग्रेजी 
शासनकाल में हुआ था । मॉर्ले-मिण्ठो सुधार, मॉण्टफोई सुधार, साटमन कमीशन स्पोर्ट, नेहरू 
रिपोर्ट तथा 935 का ऐक्ट सघीय प्रक्रिया के प्रारम्भिक चरण थे । 


डॉ० अम्बेडकर ने सविधान-निर्मात्री सभा में संविधान के स्वरूप को सघात्मक बताते हुए 
कहा, “यह एक सघीय संविधान है“ केन्द्र तथा राज्य दोनो का गठन सविधान द्वारा हुआ है और 
दोनो की शक्ति एवं प्राधिकार का स्रोत सविधान है ! अपने क्षेत्राधिकार में कोई किसी के अधीन 
नही है । एक का प्राधिकार दूसरे का पूरक है ।/ सविधान में अत्यधिक केद्रीयफरण का उत्तर 
देते हुए उन्होने कहा, “एक गम्भीर शिकायत इस आधार पर की जाती है कि अत्यधिऊ केद्धीयकरण 
के कारण राज्य सिकुडकर तगरपालिकाओ के समान हो गये है । यह स्पप्ट है कि इस दृष्टिकोण 
में केवल अतिशयोक्ति है' 'संघात्मक व्यवस्था का मूल उद्देश्य यह है कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच 
व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका विधायिका प्राधिकारों का विभाजन हो, जो किसी संसद द्वारा 
पारित विधि का प्रतिफल न होकर सविधान द्वारा उल्लिखित प्रावधानों का परिणाम हो | यह 
सविधान इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है ।” 


“यह समझना कठिन है कि ऐसे सविधान को केन्द्रीय कैसे कहा जा सकता है। यह हो 
सकता है कि सविधान ने केद्ध को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के क्षेत्र मे अधिक व्यापक 


क्षेत्राधार सौपे हो, जिन्हे अन्य सघात्मक सविधानों मे प्रदान न किया गया"“परन्तु ये ग्रुण 
सघवाद के प्रमुख तत्वो का निरूपण चही करते है । 


संघवाद का मुर्य गुण सविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच व्यवस्थापिकाऔर 
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कार्यपालिका की णवितियों के वितरण में निहित होता है | हमारे संविधान मे इसी ग्रुण का निरूपण 
किया गया है । अत यह कहना असत्य है कि राज्यो को केन्द्र के अधीन रखा गया है ।7 

सविधान-निर्माताओ का दृष्टिकोण संघात्मक ढाँचे की स्थापना अवश्य रहा है किन्तु फिर 
भी संविधान में एकात्मकता का ग्रुजन अवश्य सुनायी देता है । यथ्थवि डॉ० एस० पी० अय्यर का 
यह मत है कि “भारत में अधिकाश संधीय केन्द्रीयकरण संवेधानिक विधि के ढाँचे के बाहर हुआ 
है ।”? किन्तु यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में भी एकात्मकता के प्रवल तत्व 
उपरियत है । 
भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण * संविधान का स्वरूप संघात्मक है (#००७४| ऊ>िक्षाप्रा85 

ण गाल वाताशा 0गात्राफाणा | ॥० 0णाशाणाणा ॥5 गि९क्‍७र्शा गा एत्ा) 

संघवाद वह तन्‍त्र है जिसके द्वारा राज्य की सारी शवितयो का विभाजन दो प्रकार की 
सरकारों के मध्य हो जाता है। ये दो प्रकार की सरकारे--केन्द्रीय और राज्यो की सरकारो के 
रूप भे होती हैं। सघीय सरकार की परिभाषा करते हुए फाइनर ने कहा है कि यह एक शासन 
है जिसमे सत्ता और शविति का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों मे निहित होता है और दूसरा भाग केन्द्रीय 
संस्था मे । डायसी के अनुसार, “संधीय राज्य एक ऐसी राजनीतिक रचना है जिसमे राष्ट्रीय एकता 
और शक्ति तथा प्रदेशों के अधिकारो की रक्षा करते हुए दोनो में सामंजस्य स्थापित किया जाता 
है ।”* गारनेर के कथनानुसार, “ऐसी शासन-प्रणालियो के केन्द्रीय और स्थानीय संगठन एक प्रभुसत्ता 
के अन्तर्गत स्थिर होते हे और ये दोनो प्रकार अपने निश्चित अधिकार-क्षेत्र की सीमाओं मे, जो 
सामान्य संविधान द्वारा निर्धारित की गयी है, सर्वोपरि होती है ।” 

वस्तुत: संघवाद का सिद्धान्त सीमित सरकार के सिद्धान्त से सम्बन्धित है | संघवाद राष्ट्रीय 
साव॑ भौमिकता और राज्यो के अधिकारो की प्ृथक्‌ माँगो मे जिस साधन द्वारा समस्वय और एकता 
स्थापित करता है--वह है लिखित संविधान, जिसके द्वारा सार्वभौमिकता सम्बन्धी शक्तियों का 
विभाजन केन्द्रीय एवं राज्यो की सरकारो के मध्य किया जाता है। फिर संघवाद का मूल कारण 
शक्ति के विभाजन का सिद्धान्त है। फे० सी० ब्हीयर के अनुसार, “संघीय सिद्धान्त से मेरा 
तात्पय शक्ति के विभाजन के तरीके से है जिससे सामान्य (संघीय) एवं क्षेत्राधिकारी (राज्यो) 
सरकारे अपने क्षेत्र मे समान एवं पृथक्‌ होती है ।” 

यद्यपि भारतीय संविधान में संघ” शब्द का प्रयोग नही किया गया है, लेकिन उपयुक्त 
परिभापाओ के सन्दर्भ मे यह एक संघ राज्य है। भारतीय संविधान मे संघात्मक व्यवस्था के 
सभी प्रमुख लक्षण विद्यमान है : 

() संविधान की सर्वोच्चता--लिखित सविधान संघवाद की प्रथम शर्त है। डायसी के 
अनुसार, “एक संघीय राज्य अपना अस्तित्व उस लेख-पन्न से प्राप्त करता है जिसके द्वारा उसकी 
स्थापना हुई है । सघीय राज्य मे लिखित संविधान सर्वोचक्ष् कानून होता है । संविधान के लिखित 
स्वरूप से संघीय मामलो मे मतभेद होने की सम्भावना बहुत कम हो जाती है। साधारण कानूनों 
की तुलना मे लिखित संविधान स्थायी होते हे । संविधान के द्वारा सरकारो के संगठन और कार्यों 
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976, घृ० 22 । है 


डायसी, ए० सी० * ला ऑफ बि कान्स्टीट्यूशन, 938, पृ० 238 | 
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का कानुनी और सर्वधानिक आधार तथा सघ और राज्यो के सम्बन्ध और क्षेत्राधिकार निर्धारित 
किये जाते है । अमरीकी सविधान की भाँति यद्यपि भारतीय सविधान मे यह घोषित नही किया 
गया है कि सविधान सर्वोच्च होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान उस देश का लिखित 
सर्वोच्च कानून है। इसके उपवन्ध सभी सरकारो पर बाध्यकारी है और किसी भी सरकार द्वारा 
सविधान का उललघन नहीं किया जा सकता । भारत में कोई भी शबित संविधान के ऊपर 
नही है । 

(2) शक्तियों का विभाजन--अन्य सघो की भाँति भारतीय संविधान द्वारा भी सघ और 
राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है। सविधान के इस अंश का निर्माण कनाडा में 
सघ की प्रेरणा पर आधारित है । परन्तु एक समवर्ती सूची और जोड दी गयी, जो आस्ट्रेलिया 
के सविधान की देन है। शक्ति-विभाजन तीन सूचियों के आधार पर किया गया है : 

(।) सध सुची--सघ सूची मे 97 विपय है, यह सूची तीनों सूचियो मे विशाल है | इसके 
प्रमुख विपय इस प्रकार है--प्रतिरक्षा, सशस्त्र सेनाएँ अगुशवित, विदेशी कार्य, राजनथिक प्रति- 
तिधित्व, युद्ध एवं शान्ति, डाक, तार, बेतार, दूरभाप, सचार, सिक्का, टंकण, विदेशी निनिमग, 
विदेशी ऋण, भारत का रक्षित बैक, सीमाकर इत्यादि-इत्यादि विषय जो संघ के लिए समान हिंत 
के थे तथा सम्पूर्ण देश को एकसूत्रता प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं । इस सून्री मे बणित विषयों 
प्र केवल ससद को ही विधि निर्माण का अधिकार है । 

(॥) राज्य कृचरी--मूल सविधान के अन्तर्गत राज्य सूची में कुल 66 विषय रखे गये थे, 
लेकिन 42वें सर्वधानिक सशोधन (976) द्वारा राज्य सूची के चार विपय (शिक्षा, वन 
जगली जानवरो और पक्षियों की रक्षा तथा नाप-तौल) राज्य सूची से हृठाकर समवर्ती सूची में क* 
दिये गये ) इसमे कुछ प्रमुख विपय हैं . पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य 
कृपि, सिंचाई और सड़कें, आदि । राज्य सूची मे शामिल विपयो के सम्बन्ध में कानून बनाने «' 
अधिकार केवल विधानमण्डल को ही होता है । 

(भा) समवर्ती सूची--इस सूची में वे विषय रखे गये है, जिनका महत्व क्षेत्रीय भौर « | 
दोनो ही हृष्टियो से है । मुल संविधान के अनुसार इस सूची से 47 विपय थे, लेकिन 424 
सर्वेधानिक सशोधन द्वारा राज्य सूची के चार विपय समवर्ती सूची मे कर दिये गये और .,, 
नवीन विपय “जनसख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन' समवर्ती सूची मे जोडा गया । ४७५ 
कुछ प्रमुख विपय है. फोजदारी विधि और प्रक्रिया, निवारक निरोध, विवाह और विवाए 
विच्छेद, कारखाने, श्रमिक सघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, 
शिक्षा, जनसख्या नियन्त्रण और परिवार नियोजन आदि । 

समवर्ती सूची के ये विषय केन्द्र तथा राज्य दोनो के ही क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रखे गये 
है । इन विपयो पर यदि केन्द्रीय सरकार ने कोई व्यवस्थापन नही किया है तो राज्य के विधा” 
मण्डल कानून वना सकते हैं, किन्तु यदि संसद कभी भी कानून वना दे तो वह राज्य द्वारा पारित 
विधि को शुन्य करने मे सक्षम होगी। परन्तु अनुच्छेद 254 के अन्तर्गत इसका एक अपवाद । 
है कि यदि समवर्तो सूची पर राज्य के व्यवस्थापन को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो घुकी है, 7 
यह विधि ससद की विधि के बावजूद भी लागू हो सकेगी । 

कनाडा की भाँति भारत मे भी अवशिष्टाधिकार (?२८४०ए४५ 70ए2३७) केन्द्र को है 
प्रदान किये गये है । अनुच्छेद 249 के अनुसार, राज्यसभा के प्रस्ताव से संसद राज्य सूची के +-७] 
भी विषय पर कानून वना सकती है । अनुच्छेद 250 के अनुसार, संकटकाल में भी ससद * « 
सूची के विषयो पर कानून वना सकती है। इसी प्रकार अनुच्छेद 252 के अनुसार दो या दो - 
अधिक राज्यो के निवेदन पर ससद राज्य सूची के विषयो पर व्यवस्थापन कर सकती है! 
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ि्‌ (3) स्व॒तस्त्र सर्वोच्च न्यायालय--भा रतीय सविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने के. 
| लिए एक स्वतन्त्र सर्वोच्च न्यायालय की भी व्यवस्था की गयी है | सविधान के द्वारा एक सर्वोच्च 

दि. न्यायालय और राज्यो मे उच्च न्यायालयों की भी व्यवस्था की गयी है जिन्हे उन कानूनों को 
॥ अदवैधानिक घोषित करने का अधिकार है, जो सविधान के विरुद्ध है। प्रो० फै० वी० शव के 
भे जब्दो में, “इस हृष्टि से हमारा संविधान सोवियत सघ या स्विट्जरलैण्ड के सविधान से अधिक 
. संघात्मक है ।” 4 ेृ - 
|, (4) उच्च सदन का राज्य सदन होना--भारतीय ससद का उच्च सदन अर्थात्‌ राज्य सभा 
/' राज्यो का सदन है । यह राज्यो का प्रतिनिधित्व करता है । यद्यपि यह सच है कि यह प्रतिनिधित्व 

समानता के आधार पर न होकर, जनसख्या के आधार पर है । 

(5) सशोधन प्रणाली--भारतीय सविधान मे सशोधन प्रणाली पूर्णतया सघीय प्रक्रिया के 
हि अनुरूप है। कतिपय सशोधन विधेयको की राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमत्ति के लिए प्ररतुत करने 
रे से पूर्व कम-से-कम आधे 'राज्यो के विधानमण्डलो के सकल्प द्वारा स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक 
है । की यदि आधे राज्यों के विधानमण्डलो की स्वीकृति प्राप्त न हो तो सविधान कें अनेफ महत्वपूर्ण 
श्ष॒ंमे सशोधन नही किया जा सकता । ॥। 

' उपयुक्त तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय सविधान एक पूर्ण 
है नरत्मिक प्रणाली की स्थापना करता है । पायली ने लिखा है कि “भारतीय सविधान के सघीय न 
५ होने पर विवाद उठाने का कोई कारण हृष्टिगत नही होता । सविधान सघवाद की कसौटी पर 
| खरा उतरता है।” 
ग| दि ृत् ५5... क्िति > 

! भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण : संविधान द्वारा शक्तिशाली फैन्द्र की स्थापना 


|, (ए0श7५%एर ए९७7एए४5 0ह्ाप्ता3उ ाादाोर 207रपरएैरणश प्रम्5 2एं5पएपएछार 
पे े छ&8&755 & 57700076 टघीणशर6, 50५ए0॥रार/शाटाबग) 


संविधान के अनेक सदस्यो का यह मत था कि सब्रिधान में सघात्मक सिद्धान्त की 'नृशसा- 
ह पूर्ण हत्या' की गयी है | श्री पी० टी० चाको का मत था कि “जो संविधान, संविधान सभा ने 
4 निमित किया “है वह शरीर से सघात्मक है किन्तु आत्मा से एकात्मक है“ सभी शवितयाँ ससद को 
२६ प्रदान कर दी गयी है और व्यवहारत राज्य-विधानमण्डल को कोई शक्तियाँ प्रदान ही नही की 
ह गयी है ।/7 पी० एस० देशमुख का मत था कि “जो सविधान बना है वह संघात्मक की अपेक्षा 
दिक ऐकात्मक अधिक है ।? श्री बी० एसम० गुप्ता का मत था कि “तये सविधान के अन्तर्गत भारत 
की सीत्मक राज्य न होकर! वकेन्द्रीयकृत एकात्मक राज्य होगा ।” प्रो० एस० पी० अय्यर का तो 
स्पष्ट मत है कि “भारतीय सविधान को, जो कि दक्षिण अफ्रीका के समाच है, यदि आवश्यक हुआ 
हे! तो एकात्मक सविधान कहा जा सकता है किन्तु इसे किसी भी हालत मे अद्धं-सघ राज्य नही कहना 
दिए चाहिए ।” यदि भारतीय सविधान और राजनीति व्यवस्था का विश्लेषण किया जाये तो दो 
प्रकार के एकात्मक तत्व हृष्टिगोचर होते है . ४ 


रा] ()) भारतीय सविधान के अन्तरग मे उपस्थित एकात्मक तत्व । 
है! (2) भारतीय सविधान के वहिरग मे उपस्थित एकात्मक तत्व । 


भारतीय सविधान के अन्तरग में उपस्थित एकास्मेंक तत्व (एज्राशाप फल्यापा65 

है| ए50शा। वाडत8 धार (ए०ाआणा0)--भारतीय सविधान-निर्माता भारतीय इतिहास के उस 

देह पथ्य से परिचित थे कि भारत मे जब-जव केन्द्रीय सत्ता दुर्बंल हो गयी तब-तव भारत की एकता 

क ----- मल लत । 

0... सैविधान सभा बाद-विवाद, सण्ड 3, पृ० 745 
2 चही, पु० 778। 
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0 भारतीय संघ व्यवस्था : स्वरूप 


भंग हो गयी और उसे पराधीन होना पडा । संविधान-निर्माता भारत में इतिहास की 
नही चाहते थे । अत संविधान-निर्माताओ ने केन्द्रीय सत्ता को अधिक शक्तिशाली 4 
स्यायिक व्याख्या द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर छोडने की अपेक्षा स्वयं ही कर लेना उन 
बेज्जामीन स्क्रफील्ड ने लिखा है कि “भारतीय संघ जिस समस्या से ग्रसित है, वह 
और राजनीतिक समस्याएँ तथा प्रादेशिकता की संकीर्ण भावनाएँ जिनके समाधान के 
सरकार के पास समुचित शक्तियाँ होना अपरिहाय॑ है ।” “आारतीय संविधान में ३क 


निम्नलिखित है 
() इकहरी नागरिकता--प्राय संघात्मक संविधानों मे दोहरी नागरिकता 


अमरीका में ऐसा ही है । किन्तु भारत में नागरिकता का सम्बन्ध संघ से है और राज्यो 
कोई नागरिकता नही है । प्रत्येक भारतीय को सम्पूर्ण भारतीय क्षेत्र में समान «५ 
है । यद्यपि यह संघात्मक सिद्धान्त के प्रतिकुल है किन्तु भारत की एकता को बचा: 
दृष्टि से इसे आवश्यक समझा गया। प्रो० के० वी० राव का कहना है कि “संघ राज्य 
बडी कसौटी यह है कि एकक के रूप में राज्य के अपने नागरिक है या नहीं जिन पर 
से राज्य के कानून लागू होते है ।”* इस ह्टि से हमारे राज्य इंगलैण्ड के स्व बचश 
से अच्छी हालत में नही हे। हमारे यहाँ केवल एकल नागरिकता है। इस दृष्टि 
इकाइयो का दर्जा अमरीका की इकाइयो के स्तर से नीचा है ।/? 

(2) शक्तियों का बेंटवारा केन्द्र के पक्ष मे--हमारे संविधान मे णवितयों का वे 
प्रकार किया गया है कि केन्द्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक णक्तियाँ दी गयी है । २५७ 
संविधान द्वारा महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में रते गये हैं। संघ्र सूची में 97 विपय 
और इस पर केवल संसद ही कासून बना सकती है । समवर्ती सूची में 47 विषय हैं 

केन्द्रीय संसद तथा राज्यो के विधानमण्डल दोनो ही कानून वना सकते है । परन्तु था 
बनाये हुए कानूनो मे कोई विरोध उत्पन्न हो जाये तो केन्द्रीय कानून मान्य होता है 
द्वारा निमित कानून निरस्त माना जाता है । जहाँ तक राज्य सूची का सम्बन्ध हे इस 
विधानमण्डल कानुन वना सकता है परन्तु कुछ विशेष परिस्थितियों मे संसद इस पर 
बना सकती है | अवशिष्ट शव्तियाँ भी केन्द्र को प्राप्त है, न कि राज्यो को । स बचा 
अनेक सदस्यो ने यह मत व्यक्त किया कि डॉ० अम्बेडकर ने सब कुछ केन्द्र को प्रदान कर 
संविधान-निर्माताओ ने देश की सामयिक, आथिक, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हु 
शाली केन्द्रीय सरफार की अनिवायंता अनुभव की । के० एम० घु'शी ने स्पष्ट कहा था 
यह है कि भारत के महान्‌ दिन वे थे जबकि देश में णव्तिशाली केन्द्रीय शवित थी और 
दिन वे थे जबकि केन्द्र को प्रान्तो की शक्ति द्वारा कमजोर किया जा रहा था और इस 
हो रही थी ।” संविधान-निर्माता नह जानते थे कि आज विश्व में केन्द्रीकृत सरकारो 
की पवृत्ति है और भारत मे भी संघ को शक्तिशाली बनने से रोकना अनुचित होगा | डॉ० 
से स्पप्ट कहा था कि “मै सन्‌ 935 के अधिनियम द्वारा स्थापित केन्द्र से भी अधिक 
द्र की स्थापना के पक्ष मे हुँ ।” ह 

इस प्रकार भारतीय संविधान ने एक अत्यन्त गक्तिणाली केन्द्र का मिर्माण किया 
काश्यप के अनुसार, “सघ सूनी मे 97 वियग्र है और वहु तीनो सूचियों में सबसे लम्बी 
वर्ती सूची मे 47 विपय है जिन पर केन्द्रीय सरकार जब चाहे तब कानुन बना सकती 
अतिरिवतर अनशिष्ट शक्षितर्या भी केन्द्रीय रार्तगर में ही मिद्ठित है ।” 





। चहो, पूृ० 844 । 
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(3) संघ और राज्यों के लिए एक ही सविधान--प्रायः संघ प्रणाली मे राज्यों के संविधान 
संघ से पृथक होते हैं लेकिन भारत मे भारत के संविधान के अन्तर्गत संघ के सविधान के साथ- 
साथ राज्यो के सविधान भी सम्मिलित है, भारतीय संघ की इकाइयो को अमरीका के राज्यो 
तथा स्विस कैण्टनो की भाँति पृथक सविधानों के निर्माण का अधिकार नही है। 

(4) केन्द्रीय सरकार राज्यो की सीमाओं के परिवर्तन में समर्थ--अमरीकी या आशस्ट्रेलिया , 
के संघ मे इकाई राज्यो की सीमा में उनकी सहमति के बिना परिवतंन नहीं किया जा सकता 
किन्तु हमारे सविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार ससद को यह अधिकार है कि वह (क) किसी 
राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक्‌ करके या दो या अधिक राज्यो को मिलाकर कोई नया राज्य 
बना दे, (ख) किसी राज्य के क्षेत्र में कमी या वृद्धि कर दे, (ग) राज्य की सीमाओ तथा उनके 
ताम बदल दे । इनके लिए यद्यपि राष्ट्रपति सम्बन्धित राज्य के विचार मालुम करते है, लेकिन 
इन विचारो को स्वीकार करना या न करना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है । 

(5) एकीकृत न्‍्याय-व्यवस्था--सघ प्रणाली मे संघ और राज्यो के कानूनो को लागू करने 
के लिए दोहरी न्याय-व्यवस्था आवश्यक है। भारतीय सघ मे अमरीका की तरह दोहरी न्याय- 
व्यवस्था का प्रवन्ध करने के स्थान पर न्याय-व्यवस्था को एकीकृत कर दिया गया हे । सर्वोच्च 
न्यायालय के बाद न्यायालयों का गठन एक पिरामिड के रूप मे होता है। राज्यो के न्यायालयों के 
बाद न्यायालयो का निर्माण और गठन सघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। 

(9) सकटकाल से एकात्मक शासन--हमारे सविधान मे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 
356 एवं 360 द्वारा सकटकाल की घोषणाएँ करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 के भन्तगंत 
राष्ट्रीय आपातकाल के समय सस॒द को राज्य सूची मे वणित सभी विपयो के ऊपर कानून बनाने 
और राज्यो पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियन्त्रण प्राप्त हो जाते है। अनुच्छेद 360 के अनु- 
सार, राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और इसके अन्तर्गत सभी राज्यो पर 
वित्तीय नियन्त्रण स्थापित कर सकता है। वित्तीय सकट के रामय राष्ट्रपति राज्यों के घन विधे- 
यको को भी अपनी मजूरी के लिए मेँगवा'सकता है। राज्य मे वेधानिक सकट के समय राज्य- 
पाल केन्द्रीय सरकार के एजेण्ट के रूप मे राज्य का शासन चलाता है और उस समय संसद उस 
राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है । इस प्रकार सकटकाल मे राज्य स्वायत्तता 
प्राप्त इकाइयाँ न रहकर एकान्मक राज्य के अंग हो जाते है। पायली के अनुसार, “सकटकाल 
की घोपणा से सविधान का सघात्मक स्वरूप समाप्त हो जाता है और केन्द्रीय शासन सर्वोपरि 
हो जाता है ।” संविधान मे उल्लिखित सकटकालीन प्रावधानों के सम्बन्ध में हृदयनाथ फुजरू 
ने स्पष्ट कहा था कि “इन अनुच्छेदों से यह सम्भावना है कि राज्यो के साथ ऐसा व्यवहार किया 
जाये जैसे वे बच्चे हो और राष्ट्रपति ग्रामीण पाठशाला का एक शिक्षक ।! 

(7) मंहृत्वपूर्ण विषयो की एकीकृत व्यवस्था-- अधिकाश सघ राज्यों में दोहरा कानून 
दोहरी न्याय-व्यवस्था, दोहरी उच्च नोगरिक सेवाएँ, दोहरा लेखा-परीक्षण, इत्यादि व्यवस्थाएँ होती 
है। किन्तु भारतीय सचिधान द्वारा उन समस्त महत्वपूर्ण विपयो के सम्बन्ध मे, जो राष्ट्र की एकत्ता 
बनाये रखने के लिए आवश्यक है, एकरूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया हे । अखिल 
भारतीय प्रशासन तथा पुसिस सेवाओ की व्यवस्था की गयी है और इन सेवाओ के सदस्य राज्यों 
के मुख्य प्रशासनिक पदो पर नियुक्त क्ये जाते हे। राज्यसभा _ के दो-तिहाई बहमत से पारित 
सकलप के द्वारा अन्य अखिल भारतीय सेवाएँ भी स्थापित की जा सकती है। भारत के नियन्त्रक 
महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का आयोजन है जो एक 
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केन्द्रीय सेवा है किन्तु यह सघ के साथ-साथ राज्यो के व्यय का लेखा तथा लेखा-परीक्षा कार्य को 
भी सम्पन्न करती है। निर्वाचन ,आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग 
ससद के साथ-साथ 'राज्य विधानमण्डलो के निर्वाचनो को भी सम्पन्न करता है। दीवानी तथा, 
दण्ड सम्बन्धी कानून सहितावद्ध है और पूरे देश पर लागू होते है । उनकी एकरूपता कायम रखने 
के लिए उन्हे समवर्ती सूची मे रखा गया है । ५; 

(8) राज्यो के राज्यपालो की नियुक्ति--भारतीय सघ के इकाई राज्यो के राज्यपालो की 
नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद-पयन्त अपने पद पर रहते है । 
राज्यपाल केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप मे कार्य करते है । राज्यपाल द्वारा इस तरह से केन्द्रीय सरकार 
का राज्यो पर प्रत्येक स्थिति में पूर्ण नियन्त्रण रहता है | राज्यपाल को नियुक्त किये जाने की यह 
विधि सधात्मक सिद्धान्तो के प्रतिकूल है। वह केन्द्र और राज्य के प्रति भविति मे पारस्परिक 
विरोध की स्थिति मे केन्द्र को ही प्रसन्न रखना चाहेगा, चाहे इससे राज्य के हितो का बलिदान ही 
क्यो न करना पडे । 

(9) आर्थिक हृष्टि से राज्यो की दुर्बल स्थिति--सविधान द्वारा वित्तीय हृ्टि से राज्य केन्द्रीय 
सरकार पर निर्भर बना दिये गये है। केन्द्र द्वारा राज्यो को विभिन्‍न प्रकार के अचुदान आदि दिये 
जाते है और इस आश्िक सहायता के कारण केच्द्र राज्यो पर छाया रहता है । आर्थिक क्षेत्र मे आत्म- 
निर्भर न होने के कारण राज्यो की स्वायत्तता नाममात्र की है। श्री हृदयनाथ फुंजरू के अनुसार, 
“राज्यो की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीय आपात्‌ सम्बन्धी उपबन्धों से बडा धक्का पहुँचा है ।” 

(0) राज्यों का राज्यसभा से समान प्रतिनिधित्व नही--विश्व के अन्य सघो मे प्राय 
उच्च सदन में छोटे-बडे सभी राज्यों को बरावर का प्रतिनिधित्व दिया गया है। वहाँ पर उनके 
आकार तथा आबादी का ध्यान नही रखा जाता है, परन्तु भारत मे राज्यों 'को राज्यसभा मे 
आबादी के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है । 

(]) राज्य विधानसण्डलो द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति फी स्वीकृति के लिए--यचपि 
राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रत्येक विधेधवक राज्यपाल की स्वीकृति से कानून बन जाता है, 
विन्तु कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं जिन्हे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखना पडता है 
और उनकी स्वीक्षति प्राप्त होने पर ही कानुन वनता है । > 

(2) सुपरिवर्ततशील संविधान--एकात्मक शासन प्रणाली मे संविधान मे सशोधन सरलता 
से किया जा सकता है। सविधान और साधारण कानून मे अन्तर नहीं किया जाता है। भारतीय 
सविधान में भी ऐसे अनेक अनुच्छेद है जिनका सशोधन ससद साधारण बहुमत से कर सकती है । 

(3) केख्ध द्वारा राज्यो के सतभेदों का निवारण--सघ तथा राज्यो के बीच अथवा दो 
या दो से अधिक राज्यो के बीच विवादों का निपटारा करने के लिए सघ की स्थिति -महत्वपूर्ण 
है । केन्द्रीय सरकार के पास समन्वयकारी शक्तियाँ हैं। केन्द्रीय सरकार ही वित्त आयोग, अन्त- 
रॉज्यिक तथा क्षेत्रीय परिपदो का गठन करती है । क्षेत्रीय परिपदो के माध्यम से केन्द्र राज्य 
सुरकारो की शक्ति पर नियन्त्रण रखता है । प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष के रूप मे राष्ट्रपति 
एक केन्द्रीय मन्‍्त्री की नियुक्ति करता है । | 

5 भारतीय संविधान के बहिरग से उपस्थित एकात्मक तत्व (पएफांशिरश लवपा९ए७ 0पाश0० 
हा. जनपद 5 लत ने कहा था कि मेरे जोबन का मुख्य काम भारत का एकीकरण है। 
0 0 2 हक भारत एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया रो गुजर रहा है | स्वाधीनता 

- भी हो, राष्ट्रीय या सकी 2 लक हि हक अप कल या किलाई मै 
" है गे छनाथे रखना है और देश के विभिन्न तत्वों को एक सूत्र मे 
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रखना है। संविधान के विचार-विमर्श में इस सिद्धान्त का प्रभाव स्पष्ट है और इसलिए हमारे 
सविधान मे केन्द्रीय :सत्ता'की प्रधानता और राज्य की एकात्मकंता को कायम रखने'के साथ-साथ 
देश के विभिन्न अंगो को पूरी छूट और ' अधिकार देने का यत्न किया गया है । रजनी कोठारो 
के अनुसार, “मगर मुख्य बात यह है कि एकीकरण के लिए तरीका ' क्या अपनाया गया ? इस 
तरीके में दो बातें हैं। एक, सरकार और सरकारी या शासन दल की गतिविधियों के द्वारा देश 
में एकता'की स्थापना और उतका हढीकरण। दूसरे, देश के विभिन्न तत्वों के अधिकारों और 
हितो का सरक्षण और मान्यता देकर उनको राष्ट्रीय जीवन और 'राजनीतिक व्यवस्था में शामिल 
करना । भारत!की राजनीतिक एकता मे राष्ट्रीय सरकार की प्रधानता' और अन्यहितो व भल्प- 
संख्यको के प्रति समझौते और निभाव की भावना, इन दो प्रधृत्तियों का मुख्य योग है ।7 

. संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद कतिपय ऐसे राजनीतिक तत्वों का उदय और विकास 
भारत की राजनीतिक व्यवस्था मे दिखलायी देता है जिनसे एकात्मकता मे वृद्धि ' हुई है 'और 
केन्द्रीयकृत संघवाद का चलन हुआ है । ऐसे तत्व कुछ इस प्रकार है : 

() प्रधानमस्त्री का चमत्कारी व्यक्तित्व--भारत के 'प्रधानमन्ध्री का “व्यक्तित्व चमत्कारी 
और प्रभावशाली रहा है । जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तित्व वाले गप्रधानमन्त्री ने भारत"को "राज- 
नीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया । उनके “प्रभाव के आगे'राज्यो के नेताओं 
का व्यक्तित्व फीका लगता था और कोई मुख्यमन्त्री उनका विरोध करने की सोच ही नहीं सकता 
था । नेहरू के बाद प्रधानमन्त्री पद पर मुख्य रूप से श्रीमती इन्दिरा गांधी ही कार्य करती ' रही । 
उनका व्यक्तित्व भी कम आकर्षक नही था, * देश की जनता पर उनका अनूठा प्रभाव था । 'अनेक 
राज्यों के मुख्यमन्त्रियो की नियुक्ति भी कई बार प्रधानमन्त्री की इच्छा से हुई और उन नेताओं 
को राज्य राजनीति से विरक्‍त होना पडा जिन्हें प्रधानमन्त्री का विश्वास प्राप्त नही था| 

(2) एकदलीय प्रभुत्व--भारत की राजनीति काग्रेस के इदे-गिर्द घूमती'रही है । कांग्रेस 
की प्रधानता का कारण उसके हाथ मे सरकार की शक्ति होना-तथा उसका प्रभावशाली नेतृत्व 
रहा है । इसके साथ ही उसके सगठन की जनता में भी पहुँच रही है। इस प्रकार सरकार की 
शक्ति और जनता मे पहुँच दोनो उसकी प्रधानता की जडे है। 947! से 967 तक केन्द्र और 
राज्यो मे काग्रेस दल की ही सरकारें रही है। 97 के पश्चात्‌ पुन: लगभग सम्पूर्ण 'भारत मे 
काग्रेस दल का एकछत्र शासन स्थापित हो गया । अत: कांग्रेस के सुहढ संगठन 'द्वारा अंनेक मतभेदो 
और विवाद का समाधान सरल 'रहा । सन्‌ 967 के पश्चात्‌ कुछ 'राज्यों भें गैर-कांग्रेस सरकारें 
बनी । प्रो० रजनी कोठारी का कहना है कि “वास्तव में गैर-काग्रेस मुख्यमन्त्रियो' से' निभाव केन्द्रीय 
कांग्रेस सरकार के लिए ज्यादा आसान सिद्ध हुआ, बजाय काग्रेसी' मुख्यमन्त्रियों के 'जो कांग्रेस दल 
और केन्द्रीय सरकार के मामलो मे भी दखल देने की कोशिश करते थे, क्योकि 'वे अपने 'को महज 
मुख्यमन्त्री नही, काग्रेस का अखिल भारतीय नेता भी मानते थे ॥” 

(3) योजना आयोग--सन्‌ 950 में योजना आयोग का गठन किया गया। थोजना 
आयोग को देश के सर्वांगीण विकास के सन्दर्भ मे महत्वपूर्ण कृत्य 'सौंपे गये है'। योजना'आयोग के 
महत्व के सन्दर्भ मे ही प्रधानमन्त्री आयोग का अध्यक्ष होता है तथा उसके कार्यों को अधिक प्रभावी 
बनाने के लिए केन्द्रीय मल्त्रिमण्डल के कुछ वरिष्ठ मन्त्री 'भी आयोग से भम्बद्ध'होते है। योजना 
आयोग ने अपने कार्यों का विस्तार किया है, वस्तुत. वह रक्षा को छोडकर प्रशासन के सभी क्षेत्रों 
में भावी विकास का प्रमुख निर्णायक बन गया है। 5 मार्च, 950 के प्रस्ताव-में यह पूर्णतः 
स्पष्ट कर दिया गया था कि आयोग मूलतः एक परामशंदाश्री संस्था होगी; इसका कार्य आधिक 
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नियोजन के मामलो पर शासन को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करना है । किन्तु व्यवहार में आयोग 
ने संविधान और शासन दोनो को ही विशेष रूप से प्रभावित किया है। अशोक चन्दा ने आयोग 
के महत्व के कारण उसे देश का आशिक मन्त्रिमण्डल' कहा है । राज्य सरकारें तो वित्तीय सहायता 
और आधिक परामर्श के लिए आयोग पर अधिकाशत निर्भर है ।! के० सन्यन्म्‌ ने लिखा है कि 
इस समूची नियोजन-व्यवस्था ने “तीति और वित्त सन्वन्धी सभी मामलो में राज्य की स्वायत्तता 
को एक छाया का रूप प्रदान कर दिया ।” ग्रेनचिल ऑस्टिन लिखते है, “सविधान के निर्माण के 
समय इस प्रकार का कोई स्पष्ठ विचार नहीं था कि नियोजन सघीय व्यवस्था को किस प्रकार 
प्रभावित करेगा । इस बात की तो कल्पना ही नही की गयी थी कि योजना आयोग वित्त आयोग 
से अधिक महत्वपूर्ण हो जायेगा । इस बात का भी कोई प्रमाण नही हे कि सविधान-निर्मान्नी सभा 
के सदस्यो ने इस बात का अनुमान लगाया था कि योजना व्यवस्था सघीय पद्धति को कोई मोड़ दे 
देगी, फिर भी समय ने यह बतला दिया है कि भारतीय सघवाद के भन्तर्गत नियोजन का केच्द्रीयकृत 
प्रभाव रहा है । 3 

(4) राष्ट्रीय विकास परिषद--योजना आयोग की भाँति ही “राष्ट्रीय विकास परिपद' भी 
देश की आर्थिक नीतियो. के निर्धारण मे अत्यन्त प्रभावशाली निकाय है । आयोग के ही समान यह 
परिषद भी सविधान की उपज नही है । इसका लक्ष्य योजना आयोग, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य 
सरकारो के मध्य सामजस्य बनाये रखना है। वस्तुत. राष्ट्रीय विकास परिषद योजना-व्यवस्था 
की शीर्प॑स्थ सस्था है । योजना आयोग द्वारा निभित एवं राष्ट्रीय विकास परिपद द्वारा स्वीकृत 
योजना विकास का एक शासकीय कार्यक्रम बन जाती है । इसी कारण सन्थानम्‌ ने इसे 'भारतीय 
संघ की सर्वोच्च मन्त्रिपरिषर्द कहा है । अब व्यवहार मे राज्यों की योजनाओं के सम्बन्ध मे निर्णय 
राष्ट्रीय विकास परिषद मे लिये जाते हे जिससे राज्यो की स्थिति केन्द्रीय सरकार के एजेण्ट के 
समतुल्य हो गयी है । न है 
व्यवहार में भारतीय संघवाद ([700ा॥ एशतदब्ाशा जा शे०त॒ताए) 

भारत की राजनीतिक परिस्थितियों के साथ सघवाद के स्वरूप मे भी परिवर्तन आता रहा 
है । भारत की सघ व्यवस्था को राजनीतिक तत्वों के बदलते परिप्रेक्ष्य मे चार प्रकार से चित्रित 
किया जा सकता है . 

() केन्द्रीयकृत सघवाद का युग । 

(2) सहकारी सघवाद का युग । 

(3) एकात्मक सघवाद का युग । 

(4) सौदेवाजी वाली सघ व्यवस्था । 

() केन्द्रीयकृंत संघवाद का युग--सन्‌ 950 से 967 तक केन्द्रीयकृत सघवाद 
का युग कहा जा सकता है । सन्‌ 950 से 4964 तक का भारतीय राजनीति युग निहरझ युग 
कहलाता है । इस युग मे केन्द्र तथा राज्यो के सम्बन्ध मधुर बने रहे और उनमे उम्र मतभेद उभर- 
कर सामने नही आये । इस कारण व्यवहार मे कुछ ऐसे राजनीतिक तथ्य उभरे जिन्होने भारत मे 

केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को पनपने मे मदद दी । केन्द्र मे नेहरू, पटेल जैसे नेता मौजूद थे । केन्द्र 
तथा राज्यो में काग्रेस का एकछत्र शासन था, अत. मतभेदों को दल के सगठन स्तर पर ही हल 
कर लिया जाता था । नेहरू के व्यक्तित्व तथा नेतृत्व-शक्ति का कोई राज्य विरोध करने तथा 


| 





अशोक चन्दा * फेडरलिज्म इन इडिण्या, पु० 95॥ 
के० सन्थानमु : डेसोक्रेटिक प्लासिंग, प्रॉब्लम्स एण्ड पिटफाल्‍्स, पृ० 20 
ग्रेनविल ऑॉस्टिन : दी इण्डियन फान्स्टीट्यूशन, पृ० 236 ॥ 
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कोई नेता मतभेद उत्पन्न करने का साहस नहीं करता था | योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास 
परिषद सघ तथा राज्यों के बीच तालमेल हेतु 'सुपर केबिनेट' के रूप से कार्य कर रही थी और 
एक दल की प्रधानता के कारण इसके कार्यो को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इस काल में 
केद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्तियों के परिणामस्वरूप भारतीय सघवाद 'राजनीतिक समन्वय और 
आधिक विकास के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बना । 
(2) सहकारी संघवाद का घुग--सीतलवाड के अनुसार, “चतुर्थ आम घुनाव के पश्चात्‌ 
(4967) शक्ति का सन्तुलन राज्यो की ओर झुका । काग्रेस का एकछत्र शासन समाप्त हुआ, केन्द्र 
मे नेहरू जैसा व्यक्तित्व नही रहा और राष्ट्रीय विकास परिषद मे अनेक दलो के मुख्यमन्त्री अपनी 
केन्द्र विरोधी आवाज बुलन्द करने लगे। राज्यो मे नेहरू के वाद मुख्यमन्त्री शवित के केन्द्र बन 
गये और वे केन्द्र को प्रभावित करने लगे । काग्रेस दल के विभाजन के पश्चात्‌ (969) लोकसभा 
में शासक दल अत्पमत में आ गया जिससे केन्द्रीय नेतृत्व को राज्यो की माँग के आगे झुकना पडा । 
967 के घुनावो के पश्चात्‌ सघ व राज्यो के पारस्परिक सर्वधानिक सम्बन्धों के विषय 
में मतभेद काफी उम्र रूप में उत्पन्न हुए | अधिकतर राज्यों मे गरर-कांग्रेसी दलो की सरकारे बनी । 
थे सरकारे सघ सरकार के नियन्त्रण मे उस सीमा तक नही रहता चाहती जिस सीमा तक काग्रेस 
दल की प्रादेशिक सरकार पहले रहती थी । प्रत्येक राज्य चाहता था कि केन्द्र द्वारा प्रस्तावित 
औद्योगिक सस्थानो को उसी के क्षेत्र मे स्थापित किया जाय । भाषा के प्रश्त को लेकर संघर्ष 
उत्पन्न हुए । केन्द्रीय रिजव पुलिस को लेकर मतभेद पैदा हुए और राज्यपालों की नियुक्ति का 
प्रश्त भी विवाद का कूरण बन गया । 
केन्द्र और राज्यों के वीच विवादों के उपरान्त भी आपसी सहयोग वना रहा और 'सह- 
कारी संघवाद' के युग का-सुत्रपात हुआ। सहकारी सघवाद का प्रमुख लक्षण केन्द्र और राज्यों 
की सरकारो की एक-दूसरे पर निर्भरता है । उस व्यवस्था मे केन्द्रीय सरकार शक्तिशाली तो होती 
है, किन्तु राज्य सरकारे भी अपने क्षेत्र में कमजोर नहीं होतीं । चतुर्थी जन-निर्वाचन के पश्चात 
प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाधी को मद्रास के श्री अन्नादुराई, उडीसा के आर० एन० सिंहदेव, 
उत्तर प्रदेश के चरणसिंह तथा पजाब के गुरुनामसिंह जैसे गर-कांग्रेसी मुख्यमन्त्रियों का विश्वास 
प्राप्त करने मे सफलता मिली । यहाँ तक कि अक्सर ये मुख्यमन्त्री अपनी कठिनाइयो में और अपने 
साझीदारो भे मतभेद पैदा होने पर उनसे सलाह लेते थे । रजनी कोठारी लिखते है कि “जो लोग 
यह समझते थे कि राज्यो भे भिन्न दलो की सरकारो के बनने से दल या पार्टी-प्रणाली दृट जायगी, 
उन्होने एक तो काग्रेस और प्रतिपक्षी दलों के नेताओ के पुराने सम्बन्धो को भुला दिया और इस 
बात की उपेक्षा कर दी कि भारत मे इस प्रणाली मे इतना लोच है कि वह नये नेताओं और नये 
दलो को भी अपने अन्दर स्थान दे सके ।”” ह ५ 
(3) एकात्मक संघवाद का युय--सन्‌ 97] के पचम लोकसभा के निर्वाचन तथा 972 
के राज्य विधानसभाओ के निर्वाचनो और जनवरी 980 के लोकसभा एवं बाद के विधानसभा 
घुनावो से दो तथ्य उभरे--प्रथम, भारतीय राजनीति से श्रीमती गाधी और सजय गाघधी ही 
सर्वमान्य नेता है तथा द्वितीय, काग्रेस दल ही जनता का नेतृत्व कर सकता है । इससे शवित का 
सन्तुलन केन्द्र की ओर झुक गया । जिस द्रुतगति से सविधान मे सशोधन किये गये उससे तो ऐसा 
प्रतीत होने लगा कि भारत एकात्मकता की ओर उन्मुख हो रहा है । जून 975 से मार्च 977 
तक तो भारतीय राज्य एकात्मक राज्य मे परिवर्तित कर दिया गया था। समूची शक्तियाँ केन्द्रीय 
सरकार के हाथो मे आ गयी। राज्यो के मुख्यमस्तियो की स्थिति केन्द्रीय सरकार के सूब्रेदार 
जैसी हो गयी । आपातकाल के दौरान मुख्यमन्त्रियों का एक पैर अपने राज्य में रहता था तथा 
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दूसरा दिल्ली मे । श्री बहुगुणा और सन्दिनी सत्पथी जैसे काग्रेसी मुख्यमन्त्रियों 'को केन्द्र के इशारे 
पर हटना पडा | जनवरी '976 में तमिलनाडु मे-और मार्च 976 मे गुजरात -मे राष्ट्रपति 
शासन लागू कर दिया गया । तमिलनाडु मे द्वविड मुनेत्र कडगम और गुजरात'मे जनता' मोर्चे का 
शासन था । जनवरी ,980 के लोकसभा धुनावो के बाद केन्द्रीय सरकार ने नौ>राज्यो की-गैर- 
काग्रेस विधान सभाओं को भग कर दिया । ऐसा'लगने लगा कि देश पुन एक दल प्रधान व्यवस्था 
की ओर उन्मुख हो रहा है। | 

(4) सौदेवाजी वाली संघ व्यवस्था--छठे आम चुनावों के परिणामों से भारतीय राजनीति 
मे आमूलचूल परिवर्तत आया । केन्द्र मे जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई भौर राज्यो मे 
विविध दलो की सरकारो की स्थापना हुई | उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उडीसा, दिल्ली, 
राजस्थान, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश मे जनता पार्टी सत्ता में आयी । पजाव में जनता व 
अकाली दल, पश्चिमी बंगाल! मे माव्सवादी दल, तमिलनाडु व पाण्डिचेरी मे अन्नाद्रमुक, कश्मीर 
मे नेशनल कारन्फस, केरल में साम्यवादी दल के नेतृत्व वाला मोर्चा, कर्नाटक और आमन्ध्र प्रदेश 
में काग्रेसी सरकारें पदासीन थी । केन्द्र की जनता सरकार एक दुर्वबेल सरकार थी क्योकि यह 
विभिन्न घटको से वनी एक मिली-जुली सरकार के समतुल्य थी । अत राज्यो की स रकारो ने सौदे- 
वाजी करने का अनवरत यत्न किया | यहाँ तक कि कतिपय गैर-जनता राज्य सरकारों ने “राज्य- 
स्वायत्तता” का नारा बुलन्द किया। वित्तीय स्रोतो के वितरण को लेकर पश्चिम बंगाल की मावसंवादी 
सरकार ने सदैव केन्द्रीय सरकार से दबाव एवं सौदेवाजी की भाषा मे बातचीत करने का प्रयत्न किया । 


जनवरी 980 के लोकसभा तथा जून 980 के नौ राज्य विधानसभाओ के चुनावों 
के बाद 'एकात्मकता' के स्वर पुन. मुखरित होने लगे । काग्रेस “इ' द्वारा शासित राज्यों मे मुख्य- 
मन्त्रियों के मनोतयन मे प्रधानमन्त्री की भूमिका एवं अभिरुचि'से यह इंगित होता है कि हमारी 
सघ व्यवस्था मे केन्द्रीयक्ृत व्यवस्था की ओर झ्ुकाव 'बढने वाला है। राज्यपाल प्रभुदास पटवारी 
भर रघुकुल तिलक की बर्खास्तगी एवं टी० एन० सिंह-को पद त्यागने के लिए. बाध्य करना क्‍या 
इंगित करता है ? प्रधानमन्त्री के राज्यो की देखभाल के दौरे क्या सघ प्रणाली को एकात्मकता 
की ओर उन्मुख करने के प्रयत्न नही थे । 


किन्तु 982-90 में होने वाले राज्य विधानसभाओं के'निर्वाचन यह इग्रित करते है कि भारत 
'में सघ व्यवस्था का 'सौदेवाजी-वाला प्रतिमान' ही 'उभरने वाला'है। पजाब मे अकाली'आन्दोलन, 
असम में असम गण परिपद, आन्ध्र प्रदेश 'मे एन० टी० रामाराव और तेलगु देशम्‌ का पदासीन 
होना, प० बगाल और त्रिपुरा मे मार्क्संवादी पार्टी का केन्द्र विरोधी रुख, जम्मू-कश्मीर में डाँ०'फारुख 
अब्दुल्ला और नेशनल कान्फेस का प्रभावक होना, हरियाणा मे देवीलाल (जनता दल), त्तामिलनाडु मे 
जयललिता (अन्नाद्रमुक) व करुणानिधि (द्रमुक) का अभ्युदय तथा कर्ताटक के रामकृष्ण हेगडे 'की 
भूमिका यह इग्रित करती है कि क्या सघीय सच्तुलन राज्यों की ओर झुकने वाला तो नही है? 
प्या भारत को सच्चा संघ कहना -ठीक है ? (5 तराता॥ष & 7706 कष्तशाभा०णा ?) 

भारतीय सविधान' भे सघीय शासन के सभी लक्षण मिलते है, फिर भी अनेक हृष्टियों से 
यह एकीकृत व्यवस्था की स्थापना करता है। डॉ० कृष्ण मुकर्जी ने तो भारतीय सविधान को ' 
असघीय अथवा एकात्मक ही कह डाला है | डॉ० सुभाष काश्यप का भी मत है कि “बस्तुतः भारतीय 
सविधान मे एक अत्यन्त शक्तिशाली केन्द्र का'निर्माण किया है ।” 

इन आलोचनाओ के बावजूद भी भारतीय संविधान को एकात्मक' शासन-व्यवस्था की 
स्थापना करने वाला सविधान नही कहा जा सकता वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय सविधाम मे 
अऔछ पुकात्मक लक्षणो का समावेश कर सघात्मक-प्रणाली-की कुछ कमियों को 'ही दूर करने का 
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प्रयास किया गया है । भारतीय सविधान के भिर्माण के समय जो विघटनकारी प्रवृत्तियाँ क्रियाशील 
थी उन्‍होंने सविधान-निर्माताओ को इस वात के लिए प्रेरित क्रिया कि वे संविधान के अन्तगंत ही 
भारत की एकता का प्रवन्ध कर लें। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को 'सहकारी संघ- 
वाद की सज्ञा दी है। अशोक चन्दा ने अपनी पुस्तक 'फेडरलिज्म इन इण्डिया' मे लिखा है, 
“अनेक महत्वपूर्ण विद्वानों ने भारतीय सविधान को अद्ध-सधात्मक कह तो द्विया है, किन्तु उसका 
तात्पर्य समझाने की 'कोशिश नही की हैं; संविधान या तो सघीय होता है या फिर एकात्मक ।” 
प्रो० पायली ने' लिखा है, “मूल तथ्य यह है कि भारत का 'शासन एक सरकार द्वारा नही अपितु 
26 सरकारो थर्थात्‌ 25 राज्य सरकारो एवं एक सघीय सरकार द्वारा होता है। शासन भे इस 
प्रकार की हिस्सेदारी तो संघीय-व्यवस्था मे ही सम्भव है । 

सघवाद के सन्दर्भ मे स्वायत्तता का अर्थ सीमित है और उसमे संघ के 'एकंकों की प्रभुसत्ता 
का स्थान नहीं है। भारत मे राज्यो के हाथ मे देश के शासन का बहुत बड़ा भाग है । यद्यपि 
उन्हे आंधिक साधनो के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पड़तां है और विकास-कार्यों का सयोजन भी 
केन्द्र करता है, फिर भी राज्यों मे अपने अधिकारो पर जोर देते की प्रवृत्ति है और देश के शासन 
मे'वे ज्यादा हाथ चाहते है । भारत मे सरकारी नीतियो और विकास-कार्य क्र को अमल में लाने 
का काम राज्य सरकार ओर नीचे के अधिकारियों का है। राज्य सरकारें अक्सर केन्द्र पर दवाव 
डालती है और उससे अपनी वात मनवाने मे सफल रही है । केन्द्र के लिए सुरक्षित क्षेत्रो मे भी 
राज्यों ने घुसपैठ की है और दूसरे देशों से व्यापार सम्बन्ध भी स्थापित किये है । उदाहरणांर्थ, 
पश्चिमी बंगाल के शक्तिशाली मुख्यमन्त्री डॉ० बी० सी० राय ते एक विदेशी फर्म के साथ अपने 
राज्य की ओर से व्यापार समझौता किया था | पाल ऐपिंलंबी का मत है कि भारत की शासन- 
अ्रणाली ऐसी है जिसमे प्रशासन के महत्वपूर्ण कार्य ' राज्य सरकारे करती है और योजना की 
क्रियान्विति के लिए केन्द्र को इन्ही पर निर्भर रहता पड़ता है। 

अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, आदि सभी राज्यो में ऐसी शासन-व्यवस्था कायम की, गयी 
जैसी उन देशो के लिए जरूरी थी । यदि भारत ने इन देशो के सघात्मक सविधानो की नकल नही 
की तो इसका अभिग्नाय यह नहीं है कि भारत मे सघात्मक शासन है हो नही । हर देश की अपनी 
अलग परिस्थितियाँ होती है । भारत की परिस्थितियों ने यह जरूरी बनना दिया कि हमारे देश में 
एक शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना की जाये । इसलिए यह कहना गलत,होगा कि भारतीय सविधान 
मूलतः एकात्मक है और उसमें सघात्मक तत्व गोण रूप मे मिलते है ) भारत का सविधान संघात्मक . 
है क्योकि उसमे केन्द्र और राज्यो के बीच विधायी, प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का बेंटवारा 
किया गया है तथा संविधान में संशोधन के बिना केन्द्र भथवा राज्यों -की शक्तियों भे वृद्धि'या 
कमी नही की जा सकती । ध 

संविधान ने एक शक्तिशाली शासन की स्थापना क्‍यों.की है ? 
(प्र 0005 प्र 20प्रष्पारातपरातार टर5& १४88 & इप00]76 
एहाराए8, 50ए५0शपरछापप' १) 

भारतीय संविधान हारा एक अत्यधिक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना इस प्रकार 
की गयी कि : 2 ह 

()) शक्तिशाली केद्ध भारत की एकता का परिचायक है--अग्रेजी शामन काल में भारत 
में सदा एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना रही । यद्यपि 935 के अधिनियम हारा 
अंग्रेजो ने भारत मे एक संघात्मक शासन की शुरूआत कर दी थी, तो भी उन्होंने प्रान्तो को केन्द्र 


१ प्रेनविल ऑस्टिल ; दि इण्डियन कास्स्टीट्यूशन, पू० 85 | 
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के कडे नियनतण से रखा। अतएवं भारत का लगभग सौ साल का इतिहास एक शक्तिशाली केद्धीय 
सरकार का इतिहास था | इसलिए सविधान-निर्माताओ के लिए यह स्वाभाविक भी था कि वे केन्द्र 
को शक्तिशाली ही रखे । दूसरा, स्वाधीनता की लडाई के दौरान भारतवासियों में एक अद्भुत 
एकता की भावना विकसित हो गयी थी । गुजरात, महाराष्ट्र, मद्रास और गगा-यमुना के प्रदेश मे 
रहने वाले लोग सभी अपूने को भाई-भाई मानने लगे थे । इसलिए सविधान सभा के सामने जब 
केन्द्र को शक्तिशाली बनाने का प्रस्ताव आया तो सदस्यों ने उसका विरोध नही किया । 

(2) शक्तिशाली केन्द्र भारत की एकता को बनाये रखने का साधन है--शक्तिशाली केन्द्र 
न केवल यह दर्शाता है कि सारा भारत एक है अपितु वह इस. एकता की रक्षा भी करता है । 
जिन दिनों सविधान का निर्माण हो रहा था, देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक दगा-फसाद चल 
रहा था । इसके अतिरिक्त, हैदराबाद व तेलगाना मे सशस्त्र बगावत की आशका थी। सविधान 
सभा के सदस्य यह जानते थे कि साम्प्रदायिक, धामिक, जातीय और प्रादेशिक झगडो को समाप्त 
करने तथा देश की स्वतन्त्रता को स्थिर रखने के लिए केन्द्र का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है । 

(3) समूचे भारत की उन्नति का सवाल था--समूचे भारत की आर्थिक उन्नति के लिए 
कभी केन्द्र को शक्तिशाली बनाना जरूरी समझा गया । देश के लाखो गाँवो की उन्नति का प्रश्न था, 
औद्योगिक विकास की समस्या थी तथा क्षपि की उन्नति के लिए सिंचाई योजनाओ के प्रसार की 
आवश्यकता थी । इन सब योजनाओ की सफलता के लिए यह जरूरी समझा गया कि सारे भारत 
को एक 'इकाई” मानकर चला जाये । सविधान सभा के सदस्य यह जानते थे कि ज० तक केन्द्र को 
शक्तिशाली नही बनाया जायेगा तब तक भारत का न तो आर्थिक विकास ही सम्भव है और न ही 
पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता की कोई आशा । 


भारतीय संघवाद के निर्धारक तत्व 
0०5&7£80॥73786582820708७ (07% 3६।०7.8]५ >फा08२/0.50/॥) 


भारतीय सघवाद के निर्धारक तत्वों को हम चार भागों मे वॉट सकते है . (4) राजनीतिक 
तत्व, (2) सामाजिक तत्व, (3) भौगोलिक तत्व, और (4) आर्थिक तत्व । 

(3) राजनीतिक तत्व (९०४०8) 0४०ग्रातराध5)--भारतीय राजनीति मे प्रचलित 
अनेक तत्व सघवाद के स्वरूप को निर्धारित करते है । इन राजनीतिक तत्वो मे हे . (क) मुख्य- 
मन्‍्त्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली हैं अथवा दुर्बल, (ख) केरुद्र में प्रधानमन्न्री का व्यक्तित्व प्रभावशाली 
हे अथवा दुर्बल, (ग) केन्द्र मे एकदल प्रधान व्यवस्था है अथवा मिली-जुली सरकार; (घ) राज्य मे 
एक दल की सरकार है अथवा मिली-जुली सरकार, (च) राज्य स्तर पर दलीय सगठन में एकता 
है अथवा फूठ और गुटबन्दी की प्रवृत्ति, (छ) केन्द्र मे सत्तारूढ़ दल का बहुमत दे या वह दल दूसरे 
दलो पर निर्भर रहकर अपनी सरकार चलाता हे, आदि । 

(2) सामाजिक तत्व (80080 ५४»7॥04४5)---सघवाद के क्रियान्वयन मे राज्य विशेष 
की सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक सस्क्ृति की भी प्रभावक भूमिका होती है। सामाजिक 
तत्वों मे प्रमुख है . (क) राज्य मे क्या किसी जाति की प्रधानता है अथवा एक जाति की प्रधानता 
न होकर अनेक जातियाँ करीब-करीब बराबर की सख्या में है। एक जाति की प्रधानता वाले राज्य 
दूसरे प्रकार के राज्यो की अपेक्षा केन्द्र मे सौदेबाजी करने मे अधिक अच्छी स्थिति मे होते है; (ख) 
भाषा के आधार पर भी राज्य सौदेवाजी की क्षमता रखते है। जिन राज्यो मे एक क्षेत्रीय भाषा 
प्रचलित है वे बहुभाषी राज्य की तुलना मे सौदेबाजी की अधिक अच्छी स्थिति मे होते है । 

(3) भौगोलिक त्तत्व (06०ड०ए॥०थ] वलंशाग्राक्षा5)--(क) सामरिक हृष्टि से सीमान्त 
राज्य अन्य राज्यो की तुलता मे प्रभावक भूमिका अदा करते है; (ख) जनसख्या की दृष्टि से बड़े 
राज्यो की सौदेवाजी की क्षमता अधिक होती है । 
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(4) आधिक तत्व (70ण0770 (७०णग्राक्षा४$)--[क) आथिक नियोजन सघवाद का 
भह॒त्वपूर्ण निर्धारक तत्व है, (ख) कृषि और उद्योगों की दृष्टि से विकसित राज्यों की क्षमता अधिक 
होती है; (ग) कच्चा माल पैदा करने वाले राज्य अधिक प्रभावक भूमिका अदा करते है । 

डॉ० वी० आर० पुरोहित के शब्दो मे, “साधारणतः प्रत्येक शासन-व्यवस्था अपने सामाजिक, 
सास्कृतिक, ऐतिहासिक एव राष्ट्रीय आदर्शो से प्रवाहित एव निर्मित होती है । अमरीका, आस्ट्रेलिया, 
कनाडा अथवा स्विट्जरलैण्ड के शासनतन्त्र इसके उदाहरण है । भारतीय शासन-व्यवस्था इस नियम 
का अपवाद नही है । सकारात्मक रूप से यह कहना उचित होगा कि भारतीय सघवाद की प्रकृति 
का निर्धारण करने मे भारत के सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक कारको ने « 
निर्माणकारी भूमिका निभायी है | भारत के वहुभाषायी, क्षेत्रीय परख एवं धारमिक विविधताएं, 
947 के पूर्व भारत की हिन्दू-मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की समस्याएँ, देशी नरेशो का 
शासन, 947 का भारत विभाजन, विश्व के अन्य संघ शासनो के व्यावहारिक अनुभव, इत्यादि 


ऐसे पर्यावरणीय (०००१०१०४]) निर्धारक कारण हैं जिन्होंने भारतीय सघ शासन की प्रकृति का 
निर्धारण किया है ।? 


भारत में संघवाद के प्रतिमान (मॉडल्स) 
(४0970.,5 07 फए्शा)हा२ 88.59]0 ॥]२ ॥3078) 


संघवाद के तीन प्रतिमानो--(!) सहकारी सघवाद के प्रतिमान, (2) सौदेवाजी वाली 
सघ व्यवस्था का प्रतिमान, और (3) एकात्मक संघवाद के प्रतिमान के परिप्रेक्ष्ष मे भारतीय सघ 
व्यवस्था का विश्लेषण किया जाना तर्कंसगत होगा । 


-. (!) भारत में सहकारी संघवाद का प्रतिसान 
(क्र5 ४०974, 06% ८0-078785प.7ए8 7४987 4,500 ॥४ ॥२)/) 


सघात्मक शासन-व्यवस्थां मे शासन शक्तियों का विभाजन करके दो स्वतन्त्र सरकारों के. 
स्तरो की स्थापना ही नही की जाती वरन्‌ दो प्रकार की सरकारो व शासन-व्यवस्थाओ मे इस 
प्रकार के सहयोग-की व्यवस्था भी की जाती है जिससे विभक्त क्षेत्रों मे प्रशासन प्रभावशाली ढंग से 
* कुशलतापूवंक चल सके । यहु सहयोग आवश्यक भी है क्योकि दोनो ही स्तरों की सरकारे एक 
ही राजनीतिक व्यवस्था से सम्बद्ध होती है जिससे उनके लक्ष्य भी अन्तत, एक समान ही होते हे । 
इसीलिए सघात्मक राजनीतिक व्यवस्था मे अनेक पहलु होते है जो विविधता से युक्त तथा अपवी 
विविधता को बनाये रखने की स्वायत्तता के बावजूद परस्पर अस्त क्षेत्रीय सम्बन्ध व सहयोग 
(ए्रॉशन8ढा0णावों 7९[8॥0॥897) अनिवार्य-सा कर देते है । डॉ० कै० सी० व्हीयर ने लिखा है 
कि “अगर हर प्रादेशिक सरकार अपने आप तक ही पूर्णतया सीमित रहे तो सम्पूर्ण राजनीतिक 
व्यवस्था कई मामलो मे, इस भिन्‍त-भिन्‍त नियम व नियन्त्रण व्यवस्था के कारण चुकसान उठायेगी 
ओर प्रादेशिक सरकांरो को. एक-दूसरे के अनुभवों का लाभ न मिलने के कारण कार्यकुशलता कम 
हो जायेगी । यही कारण है कि हर सघात्मक व्यवस्था मे अन्तःसहकारी सहयोग की संस्थाओं 
_: की या तो सविधानों मे ही व्यवस्था की जाती है या इस प्रकार के सहयोग की सस्थाएँ परम्पराओ 
के रूय मे विकसित हो जाती है ।” हर 

अमरीका, आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा भारत की संघीय व्यवस्थाओ के अध्ययन से यह 
निष्कर्ष स्पष्टतया सामने आता है कि सघात्मक व्यवस्था मे सहकारिता का लक्षण निहित है । 
आस्ट्रेलिया मे अन्त प्रादेशिक सम्मेलन (पराशि-?0जालक्ष (णालि००८), प्रीमियर कान्फ्रंस 
(शिव्मारा$ (णाशधिशा००) तथा ऋण परिषद [०्था (णादधिआ०८) के वापिक सम्मेलन, 


2 डॉ० बाबूलाल फडिया एवं श्रीपाल जैन - 


भारतीय संघ व्यवस्था” (की 
र्वालियर, 982), 'प्रावकथन' । ।$ (कैलाश पुस्तक सदन, 


20. झारतीय संघ व्यवस्था ; स्वरूप 


अमरीका से गवर्त रो के सम्मेलव ((50एश४705 (.0॥टिथ०॥८०), काटा में डोमिनियन प्रोविन्सियल 
सम्मेलन (07णारंधरणा छा०्शाएक (णावगिशा्णे, भादि कैन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारों के आपसी 
सहयोग के माध्यम है । ५ 

ए० एच० विर्द ने भारतीय सघवाद को 'सहकारी संघवाद' की सज्ञा दी है। इस प्रकार 
की व्यवस्था में केद्धीय सरकार शक्तिशालो होती है पर “राज्य सरकारे अपने-अपने क्षेत्र मे कमजोर 
नही होती । इस व्यवस्था का प्रसुख लक्षण दोनो प्रकार की सरकारों की एक-दूसरे पर निर्भरता है । 

सहयोगात्मक सघवाद से यह अभिप्राय हैं कि हमारा सविधान केन्द्र और राज्यों के 
परस्पर-सहयोगः पर अधिक-वल देता है । सविधाव-निर्माताओ ने एक ऐसी संघ प्रणाली को जन्म 
दिया जिससे केन्द्र राज्यो को उचित निर्देश दे सके और आवश्यकता पडने पर राज्यों के विधान- 
सण्टल व सन्निमण्डल को' भी भंग कर सके । 

भारत मे संघात्मक व्यवस्था सृहृढ़, पारस्परिकता, आपसी विचार-विभनियम तथा दोनो स्तर 
की सरकारों में निरल्तर सम्पकता की स्थापना का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारत मे तो 
सविधान द्वारा ही सहयोग की अनेक सस्थाओ की व्यवस्था की गयी है -जिससे उचित राजनीतिक 
वातावरण की स्थापना हो और सम्पूर्ण सघीय राजनीतिक व्यवस्थाओ 'के पोषण के लिए प्राण-वायु 
प्राप्त होती रहे । भारत में वित्त आयोग, अन्तर्राज्यीय समितियाँ, क्षेत्रीय परिषदें, योजना आयोग, 
राष्ट्रीय विकास परिपद, मुख्यमन्धियों वं अन्य मन्त्रियों के सम्मेलन, इत्यादि ऐसे माध्यम हैं जो 
सहयोग की ठोसता के प्रतीक है । प्रेनचिल ऑस्टिन ते इन्ही व्यवस्थाओ के कारण भारतीय सघ 
को 'सहकारी सघवाद' के वाम से सम्बोधित किया है । 

भाधुनिक युग की जटिल परिस्थितियों मे शायद संघवाद व्यवस्था की यह ठोस सहयोग 
की प्रवृत्ति ही प्रचलित सघीय व्यवस्थाओ को टूटने से वचाती है। आज का. राजनीतिक मानव 
चई क्षेत्रों भे स्वायत्तता व स्वतन्त्रता व पृथकता चाहता है तो अन्य कई क्षेत्रों में पारस्परिकता 
की भाकांक्षा रखता है । इन दो परस्पर बेमेल इच्छाओं से सहमस्तित्व का एकमात्र ढाँचा 'सहकारी 
संघ व्यवस्था' ही प्रस्तुत करती है । आश्िक विकास की आवश्यकताएँ, सुरक्षा व अन्तर्राष्ट्रीय अहम 
की बाध्यता सघीय व्यवस्था मे सहकारी प्रवृत्ति की प्रेरक कही जा सकती है । 


(2) भारत में सोदेबाजी वाली संघ व्यवस्था का प्रतिमान 
(0702, 08 83090/8॥र770 #208४ #8/॥ ॥ ॥00५) 


सघात्मक शासन मे विभिन्न सरकारो का ग्रठव राजनीतिक दलो द्वारा होता है । एशिया 
और अफ्रीका की नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओ के नवीन अनुभव ने पाश्चात्य सघीय प्रतिमानों 
को अमान्य बना दिया है । अमरीका व आस्ट्रेलियाई संघीय व्यवस्थाएँ दल रूपी सीमेण्ट के कारण 
सहकारी व युहृढ़तायुक्त दिखायी देती हैं । परन्तु दूसरे विश्व-युद्ध के वाद स्थापित संघात्मक व्यव- 
स्थाओं मे, विशेषकर एशिया और अफ्रीका के नवोदित राज्यो मे, दलीय व्यवस्था के नये प्रतिमान 
विकसित हुए है। इन राज़्यो मे ऐसे दल विकसित हुए जो दो-स्तरीय प्रकृति रखते है| इनमे कुछ 
दल राष्ट्रोय.स्तर पर भौरे बहुत-से दल क्षेत्रीय व प्रादेशिक स्तर पर संगठित होने लगे है । संघा- 
त्मक व्यवस्था मे प्रादेशिक स्तर पर सत्ता प्राप्ति की सम्भावनाओो व अवसरो के कारण, बहुत-से 
दल राष्ट्रीय हितो के प्रतिकूल स्थानीय हितो के ज्वार पर आसन्न होकर सौदेवाजी की राजनीति 
का सहारा ले लेते है। ऐसी अवस्था मे यह सम्भव है कि संघीय सरकार पर जिस दल का 
नियन्‍्नण हो, उससे भिन्न क्षेत्रीय दलों का या अन्य राष्ट्रीय दलो का संघ की इकाइयो मे प्रभृत्व 


' , स्थापित हो जाये । इस प्रकार की परिस्थिति में केन्द्रीय व प्रादेशिक सरकारो में सौदेवाजी का 


सिलसिला प्रारम्भ हो जाता है । राज्यो की सरकारें केत्रीय सरकार तथा केचद्ध की सरकार राज्यो 
का सहयोग सोदेवादी द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करने लग जाते है । 


$ भारतीय संघ व्यवस्था ; स्वरूप 2] 


भारत की , संघात्मक व्यवस्था मे ऐसे अनेक अवसर भागे है जब राज्यो भेः क्षेत्रीय दल 
सत्तारूढ होकर सौदेबाजी की तरफ बढे है । इसीलिए मॉरिस जोन्स' ने भारत की संघीय व्यवस्था 
को 'सौदेवाजी का संघवाद' कह डाला है ।* सॉरिस जोन्स लिखते हैं, “जहाँ,तक योजना के निर्माण 
की बात है, यह सरकारी संघवाद का समाधान “कारक स्वरूप लगता है--यदि हम सहकारी सघ- 
वाद शब्दावली मे जोरदार होड़ वाली सौदेवाजी को ' सम्मिलित मानते है । वास्तव से, भारत के 
सघवाद का सर्देव ही 'यही स्वरूप रहा है '। जहाँ संविधान मे केन्द्र व राज्यों के अलग-अलग क्षेत्र 
निर्धारित किये गये है, वहां व्यवहार मे दोनो के'बीच सहकारी सौदेबाजी का सम्बन्ध है ॥१' 

मॉरिस जोन्स ने कानुन बनाने सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे मे उदाहरण देते हुए लिखा है--- 
सविधान में कहा गया है कि राज्यो के विधानमण्डलो द्वारा पास किये गये कानून गवर्नर की 
स्वीकृति के लिए उसके पास भेजे जायेंगे जिन. पर वह स्वीकृति देने से इन्कार कर सकता है या 
पुनविचार के लिए विधानमण्डल के पास वापस भेज सकता है । और आगे यह भी कहा गया है कि 
सरकार द्वारा सम्पत्ति अजित किये जाने से सम्बन्धित सभी बिल राष्ट्रपति के विचार हेतु अवश्य 
भेजे जायेंगे । लेकिन परम्परा यह वन गयी है कि राज्य ऐसे बिलो को पास करने से पहले ही केन्द्र 
के पास जाँच हेतु और उनके यारे मे केन्द्र की राय जानने के लिए भेज देते है ताकि अन्त में ऐसे 
बिलो को राष्ट्रपति के विचार हेतु भेजने की वात केवल एक औपचारिकता मात्र रह जाये। कुछ 
राज्य तो एक कदम और आगे'बढ़कर समवर्ती सूची के विषयो से सम्बन्धित सभी बिलो को पास 
करने से पहले केन्द्र के पास भेजकर उसकी राय जान लेते हैं।... 

वित्तीय सम्बन्धों के बारे मे भी ऐसी ही स्थिति है । सविधान मे राज्यो व केन्द्र के राजस्व 
के साधन अलग-अलग दिये हुए है, ऐसे साधनो का अलग जिक्र है जिनका राजस्व संघ द्वारा 
इकट्ठा किया जायेगा किन्तु राज्यो में वाँट दिया जायेगा-। इनःकरो का , वितरण राज्यों मे कैसे! 
होगाः व केन्द्र सरकार राज्यो को सहायता अनुदान (0278 ॥॥ 2३0) किन।सिद्धान्तों के आधार 
पर देगी, इन बातो'का निर्धारण करने हेतु सविधान मे हर पॉचवे साल एक 'स्वतन्त्र वित्त आयोगः 
की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है | किन्तु काफी कुछ सहायता थनुदान वित्त आयोग से बाहर 
अनुच्छेद (282 के अन्तगंत दिये जाते है जिनमे सिर्फ यह कहा गया है कि “संघ किसी भी साव« 
जनिक प्रयोजन के लिए अनुदान दे सकता है।” ये अनुदान अब संघीय आयोजन वित्तदान का 
मुख्य, आधार वन गये हैं। इसके परिणामस्वरूप एक तो वित्त आयोग को अशत' ग्रहण-लग गया 
है और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि इंस प्रणाली के ,कारण एक, ऐसा अवाछनीय वाता- 
वरण -पैदा' हो गया है जिसमे राज्य केन्द्र, पर निर्भर और गैर-जिम्मेदार हो' गये है । इस प्रणाली 
के परिणामस्वरूप- राज्य केन्द्र से बार-बार' धन माँगने मे होड करने लगे है और वे अधिकाधिक 
धन प्राप्त करने हेतु एक के वाद एक दूसरी'योजनाएँ भेजते रहते है और जितना धन उनको' 
मिलता है, उतने धन की खुद व्यवस्था नही कर पाते, जिसके कारण वे काफी बड़ा घाटा दिखाते है। 

नेहरू-के- जमाने मे भी., राज्यो के कुछ मुख्यमन्त्री सोदेबाजी की मजबूत स्थिति” मे थे ।. 
राज्यो के कुछ,चेता--वी० सी० राय, . कामराज,- प्रतापर्सिह कैरो तो'इतने शक्तिशाली हो गये 
थे।कि उन्हें ह॒ठां सकता लगभग असम्भव था। ये नेता जब किसी सम्मेलन मे भाग लेने या केन्द्रः के " 
साथ बातचीत करने के लिए आते थे, तो इस वात के प्रति पूरी तरह से सजग रहते थे कि दिल्ली ' 
के लिए उनका कितना महत्व है और दिल्ली की सहायता पर वे कितना आश्रित है। नेहरू के 
काल में भी ऐसी वात नहीं थी कि ये नेता दिल्ली के आदेश को एजेण्टो के रूप मे-घुपचाप मान 


7. िणा8 उग्रा88 २ ठगद्ापरशा बे 2065 गण ॥००, 974, 9, 50, 
8 404, 9. 52, 
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लें बल्कि सौदेबाजी की बातचीत और समझौते के विपय भे ये लोग केन्द्र के सामने अपनी शर्तें व, 


प्रस्ताव रखते व मनवा लेते थे । 
(3) भारत में एकात्मक संघवाद का प्रतिमान 
(फ्ह ४098, 07 एाराप6एर फछ हार 680 पर वरप0/) 

सधवाद का वलासीकी प्रतिमान एक नये प्रतिमान के अनुसार अधिकाधिक बदलता जा 
रहा है । इस नये प्रतिमान को न तो विशुद्ध रूप से सघात्मक कहा जा सकता है और न ही एका- 
त्मक । इसे आसानी से 'एकात्मक सघवाद' की सज्ञा दी जा सकती है । सघीय पद्धतियों के विकास 
के ऐतिहासिक अध्ययन से यह राजनीतिक सत्य सिद्ध हो जाता है कि पिछले कुछ दशको में जो 
कुछ हुआ है उससे यह पता चलता है कि राज्य सरकारों को मुल रूप से जो अधिकार प्रदान किये 
गये थे उनकी कीमत पर केन्द्रीय सरकार ने अधिकाधिक तीकब्रता से अपनी शक्तियों का विकास 
किया है। यही कारण है कि “क्षेत्रीय सरकारों की तुलना में केन्द्रीय या राष्ट्रीय सरकारो की 
महत्ता अधिकाधिक बढी है, क्योकि उनका आरम्भ शुन्य से हुआ और क्योकि उन्हे ऐसे महत्वपूर्ण 
विपयो पर नियन्त्रण प्रदान किया गया जिनसे अधिकाश सरकारो को निपटना पडता है। राज्यो 
की सरकारें अथवा पृथक्‌ व स्वतन्त क्षेत्र, साधनो की अपर्याप्तता के कारण व्यवहार मे आज की 
जटिल राजनीतियो के कारण नही रख पाती है । सघात्मक शासन-व्यवस्थाएँ व्यवहार भे आज 
अनेक तत्वों से इतनी अधिक प्रभावित होने लगी है कि बहुत बार केन्द्र व राज्यो की सरकारो का 
सीमाकन घुघला ही नही होता है पर कभी एक तरह से मिट-सा जाता है ।” | 

भारत में एकात्मक सघवाद का प्रत्तिमान बहुत कुछ तो सविधान के अन्तरग मे दिखलायी 
देता है । इकहरी नागरिकता, एकीकृत न्याय व्यवस्था, अखिल भारतीय सेवाएँ, केन्द्र द्वारा राज्य- 
पाली की नियुक्ति, राष्ट्रपति के सकंटकालीन अधिकार, आर्थिक हृष्टि से राज्यो की केन्द्र पर 
निर्भरता, आदि ऐसे प्रावधान हैं जो एकात्मक प्रणाली के “सूचक हैं। इसके अतिरिक्त व्यवहार मे 
एकदल प्रधान व्यवस्था, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री का व्यक्तित्व और कार्यशैली, प्रधानमन्त्री 
द्वारा राज्यो की देखभाल के दौरे, आदि एकात्मक सघवाद की याद दिलाते है । 

भारत मे केन्द्र एवं राज्यों मे 40 वर्षो तक काग्रेस दल का एकाधिकार इस तथ्य की 
पुष्टि करता है। काग्नेस हाई कमान या ससदीय वोर्ड न केवल केन्द्रीय सरकार पर ही नियन्त्रण 
रखता था अपितु राज्य सरकारों पर भी उसका पूर्ण नियन्त्रण था। राज्यो में मुख्यमन्त्रियों के 
चयन का सवाल हो या राज्य विधानसभा के घुनावों मे प्रत्याशियों के चयन का मामला, दलीय 
हाई कमान का नियन्त्रण एवं निर्देशन सतत्‌ परिलक्षित होता था । जे० सी० जोहरी के शब्दो मे, 
“संघीय पद्धति के सचालन मे राजनीतिक दल की भूमिका एक सविधानेत्तर अभिकरण के रूप मे 
होती है। यद्यपि औपचारिक रूप से हर लिहाज से सघीय पद्धति बने रहने पर भी यह एक 
एकात्मक पद्धति का रूप धारण कर लेती है जब राजनीतिक दल अपने चरित्र को सघीयकृत किये 
विना राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सरकारो की मशीनरी सचालन करते है ।” हे 
निष्कर्ष 

भारतीय सघवाद की सबसे अधिक सही व्याख्या यह होगी कि विभिन्‍न कालो में 
इसके विभिन्‍न रूप व्यवहार मे देखने को मिलते हे । भारत में एक प्रकार का सधवाद नही, 
अनेक प्रकार के सघवाद है । एक ही समय मे अलग-अलग राज्यो से केन्द्र के भिन्न-भिन्न प्रकार के 
सम्बन्ध रहे हैं । कभी इन सम्वन्धों की व्याख्या सहकारी सघवाद' के आधार पर तो कभी 'एका- 
त्मक संघवाद' के आधार पर और प्रतियोगी दल व्यवस्था के युग मे 'सौदेवाजी वाली सघ व्यवस्था' 
के आधार पर की जा सकती है। “वैसे तो ये तीनो ही प्रवृत्तियाँ हर सघात्मक व्यवस्था मे एक 
साथ विद्यमान रहती है, परन्तु कभी-कभी ऐतिहासिक या बाहरी घटनाओ के कारण इनमे से किसी 
एक को भ्रमुखता इसे अन्य दो से अलग श्रेणी की बना देती है ।”४ ह 





भर गेना, सी० 9 2 ह, 
2 ] तुलनात्मक राज॑नीति एवं राजनीतिक संस्थान (विकास, 978), पु० 


भारतीय संघ व्यवस्था में कन्द्र-राज्य सम्बन्ध 


(0छााप्तर-छ#%ा 5 एहा #वा0फर5 ॥ए ४050४ #॥६0०876. 5१श 8५] 





संघीय संविधान, राष्ट्रीय प्रभुत तथा राज्य प्रभुता के दावो के बीच, जो कि ऊपरी दृष्टि 
से विरोधी जान पड़ती है, सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्त करता है। संविधान के अन्तरंग मे ही 
कुछ ऐसे उपवन्ध होते हैं जो सामंजस्य के तौर-तरीको पर प्रकाश डालते हैं। केन्द्र एवं राज्यो की 
सरकारो के वीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्धो की स्थापना करने वाली सघ प्रणाली को सहकारी 
संघवाद' की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था मे सघीय सरकार शक्तिशाली तो होती है, किन्तु 
राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्रों मे कमजोर नही होती; साथ ही, दोनों ही सरकारो की एक-दूसरे 
पर निर्भरता इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का 
विभाजन । सहकारी सघवाद मे शक्तियों के विभाजन के उपरान्त भी केन्द्र एव 'राज्यो के बीच 
अन्त:क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह सहयोग केन्द्रीय एवं प्रादेशिक सरकारो के बीच 
ही नही अपितु विभिन्‍त प्रादेशिक सरकारों एवं असख्य राजनीतिक संरचनाओ के मध्य भी 
दिखलायी देता है । 

वस्तुत* कोई भी संघीय शासन प्रणाली वाला देश भाज यह दावा नही कर सकता कि 
बह केर्द्र-राज्य मतभेदो की समस्या से पूर्णतया उन्मुक्त है। यथार्थ में सघ व्यवस्था, जिसका 
आधार परस्पर सामजस्यपूर्ण हिस्सेदारी की भावना है, को तनावों का सस्थाकरण (उरहपप्राणा- 
97826 480507) करने वाली व्यवस्था भी कहा जा सकता है । 

अमरीका के संविधान के विपरीत, जिसमे केवल केन्द्र सरकार की शक्तियो का स्पष्ट रूप 
से वर्णव किया गया है और अवशेष शक्तियाँ राज्यो को दी गयी है, भारत के सविधान के केन्द्र 
तथा राज्यों के बीच शक्तितयों के वितरण की एक अधिक निश्चित सुस्पष्ठ योजना अपनायी है। 
संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यो के सम्बन्धों को तीन भागो में विभाजित किया जा 
सकता है ; 

(।) केन्द्र तथा राज्यों के विधायी सम्बन्ध । 

(2) केन्द्र तथा राज्यो के प्रशासनिक सम्बन्ध । 

(3) केन्द्र तथा राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध । 

(3) भारतीय संघ में केर्द्र-राज्य विधायी सम्बन्ध 
(पहागाएरए-शन्‍787,8ठा5ा 0१ ए७ छह 77055) 

संघ व राज्यों के विधायी सम्बन्धो का सचालन उन तीन सूचियों के आधार पर होता है 
जिन्हें संघ सूची (07700 ॥9), राज्य सूची (5088 ॥9) व स़मवर्ती सूची (एणा०प्राथां ॥9) 
का नाम दिया गया है। इन सूचियों को सातवी अनुसूची से रखा गया है । 


824 भारतीय संघ व्यवस्था में फैन्र-राज्य सम्धष्ध 


संघीय सूची (0णा ।8)--उस सूची मे राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया 
है जिनके सम्पस्ध में सम्पूर्ण देश में एक ही प्रकार वी नीति का अनुकरण आवश्यक बहा जा सकता 
है । इस सूची के सभी विपयो पर विधि निर्माण का अधिकार सघीय ससद को प्राप्त है। इरा 
सूची मे कुल 97 विषय है जिनमें कुछ प्रमुख ये है--रक्षा, वंदेशिक मामसे, युद्ध व सन्धि, देशीय- 
करण व नागरिकता, विदेशियों करा आना-जाना, रेलें, वन्‍्दरगाह, हवाई मार्ग, टाक, तार, टेलीफोन 
व वेतार, मुद्रा निर्माण, बैक, बीमा, खाने व खनिज, आदि । 

राज्य सूची (80० .8)--इस सूची मे साधारणतया वे विपय रसे गये हैँ. जो क्षेत्रीय 
महत्व के है । इस सूची के विपयो पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतया राज्यों की व्यवस्था- 
पिकाओ को ही प्राप्त है। मूल सविधान के अनुसार इस सूची में 66 विषय थे, लेकिन 42वें 
सर्वधानिक सशोधन (976) से इस सूची के चार विपय शिक्षा, वन, जगली जानवरो और पद्दियों 
फी रक्षा तथा, नाप-तौल, . राज्य सुधी ते समवर्ती सूची भें कर दिये गये है । राज्य सूची-के कुछ 
प्रमुख विपय है . पुलिस, न्याय, जेल, स्थाथीय स्वशासन, सावंजनिक, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई और 
सड़क आदि । 

समवर्ती सूची (0णा०्माथां ॥/8)--इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गये हैं 
जिनका महत्व क्षेत्रीय व सधीय दीनो ही दृष्ठियों से है । इस सूची के' विषयों पर संघ'त्तथा राज्य' 
--दोनो को ही विधियाँ बनाने का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के विषय पर संघीय तथा 
राज्य व्यवस्थापिका हारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो, तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य 
होगा.। इस सूची मे कुल 47 विपय है, जिनमे से कुछ प्रमुख ये है--फौजदारी विषय तथा प्रफ्रिया, 
निवारक निरोध, विवाह और विवाह-विच्छेए, दत्तक गौर उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, 
भौद्योगिक विवाद, आथिक ओर सामाजिक योजना, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, 
पुनर्वास-और पुरातत्व, आदि । 

अवशेष विषय ([र८४०॥०५४ 870००७४६४)--सयुक्त राज्य अमरीका, स्विटूजरल॑ण्ड और 
आस्ट्रेलिया मे अवशेष विषयो के सम्बन्ध में कानुन निर्माण का अधिकार इकाइयो को प्रदान 
किया गया है, लेकिन भारतीय सघ में कनाडा के सघ की तरह अवशेष विपयो' के सम्बन्ध मे 
कानुन निर्माण की शक्ति सघीय ससद को प्रदान की गयी है । 
राज्य सूची फे विषयों पर संसद फी व्यवस्थापन की शक्ति (रिक्षांशाशां ढब्या €््ाशंश० 0 * 

06 506०८ 54८ ० 7/8) 

सामान्यतया सविधान हारा किये गये इस शक्ति-विभाजन का उल्लंघन किसी भी सत्ता, 
द्वारा नही किया जा सकता । सस॒द द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की 
व्यवस्थापिका द्वारा सघधीय सूची के किसी विषय पर निर्मित कानुन अवैध होगा । लेकिन ससद के 
द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अन्तगंग राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के 


विषयो पर भी कानुनो का निर्माण किया ज/ सकता है। ससद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान 
करने वाले सविधान के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है : 


(7) राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व फा होते पर--सविधान के अनुच्छेद 249 के 
अनुसाह, यदि राज्य सभा अपने दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है कि राज्य 
सूची मे निम्नलिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो संसद को उस विषय.पर विधि 
निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाता है । इसकी मान्यता केवल एक वर्ष तक रहती है । राज्यसभा 
हारा भ्रस्ताव पुनः स्वीकृत करने पर इसकी अवधि मे एक वर्ष की वृद्धि और हो जायेगी । इसकी 
अवधि समाप्त हो,जाने के उपराम्त' यह 6 माह तक प्रयोग मे आ सकता है। 

(7) राज्यो के विधानमण्डलो द्वारा इच्छा प्रकट करने पर--अनुच्छेद 352 के अनुसार, 


ल्‍>> 
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यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल ' प्रस्तावपास “कर यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि 

राज्य सूची के किन्ही विषयो पर ससद द्वारा कानून निर्माण किया जाय, तो उन'राज्यो 'के-लिए 

उन विपयो पर अधिनियम बनाने का अधिकार ससद को 'प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधान 
* मण्डल न दो उन्हें संशोधित कर सकते है और न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं । 

(|) “संकटकालीन घोषणा होने पर (अनुच्छेद 250)--संकटकालीन घोषणा कौ स्थिति 
मे राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद का अधिकार हो जाता है। इस 
घोषणा की समाप्ति के 6 माह वाद तक संसद द्वारा निमित कानून पू्वेवत चलते रहेंगे । 

(४) विदेशी राज्यों से हुई सन्धियो के पालन हेतु (अनुच्छेद 253)--यदि संघ सरकार 
ने विदेशी राज्यो से किस्ती प्रकार की सन्धि की है अथवा उनके सहयोग के आधार पर किसी 
तवीत योजना का निर्माण किया है, तो इस सन्धि के पालन हेतु सघ सरकार को सम्पूर्ण भारत के 
सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्थ, करने का अधिकार होगा । इस प्रकार इस 
स्थिति मे भी-ससद को राज्य सूची के विषय पर कानून का अधिकार प्राप्त हो जाता है । 

(५) राज्य में संत्रघानिक व्यवस्था भंग होने १र (अनुच्छेद 356)--यदि किसी राज्य में 
संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाय या सर्वधानिक तस्त्र विफल हो जाय तो राष्ट्रपति राज्य विधान- 
मण्डल “के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्रदान कर सकता है । 

(९) - कुछ विधेयकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अन्तिम स्वीकृति के लिए केन्द्र का 
-अनुसोदन आवश्यक--उपयु क्त परिस्थितियों मे तो ससद द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानूनों 
का निर्माण किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त भी राज्य व्यवस्थापिकाओ की राज्य सूची के 
विषयो पर कानून निर्माण की शक्ति सीमित है। अनुच्छेद 304 (ख) के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे 
होते है, जिनके राज्य विधानमण्डल मे प्रस्तावित किये जाने के पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की 
आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, वे त्रिधेयक, जिनके द्वारा सावंजनिक हित की -दृष्टिसे उस 
राज्य के अन्दर या उससे बाहर, वाणिज्य या मेल-जोल पर कोई प्रतिवन्ध लगाये जाने हो । 
अनुच्छेद 3। (ग) के अनुसार, राज्य सूची के ही कुछ विपयो पर राज्यो-की व्यवस्था- 
पिकाओ द्वारा पारित विधेयक उस दशा में जमान्य होगे, यदि उन्हे राष्ट्रपति ने विचारार्थ रोक 
रखा हो और उन पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गयी हो । उदाहरण के लिए,'किसी 
राज्य द्वारा सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाये गये कानूनो'का समवर्ती सूची के विषयों के. बारे 
में ऐसे कानूनो, जो संसद के उससे पहले बताये गये कानूनों के प्रतिकूल हों या उन पर जिनके 
द्वारा-ऐसी वस्तुओ की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला कर हो, जिन्हें' संसद ने-समाज के 
जीवन के लिए आवश्यक घोपित कर दिया है, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है । 

अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल किसी भी विधेयक के बारे से अपनी सहमति देने 
से इत्कार कर सकता है और उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रख सकता है । राष्ट्रपति बिना 
कोई कारण बताये विधेयको को अस्वीकृत कर सकता है। सन्‌ 959 मे केरल के राज्यपाल ने 
केरल कृषि भूमि सम्बन्धी विधेयको को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा । इसी बीच अनुच्छेद 

356 के अन्तर्गत आपात्तकाल की घोषणा द्वारा राज्य विधानसभा को भग कर दिया गया । नये 
घुनावो के बाद वनी विधानसभा ने राष्ट्रपति द्वारा दिये गये सुझावों को शामिल कर कानून को 
सन्‌ 396] में पास कर दिया । 

केन्द्र के द्वारा इन सर्वधानिक प्रावधानों के आधार पर व्यवहार में भी अपने आपको शक्ति- 

शाली बनाने का कार्य किया गया है । उदाहरण के लिए, 954 से तृतीय सशोधन के आधार 
पर समवर्ती सूची के विषयो / की * ** से कि खाद्यान्न के अभाव मे उस्पन्त स्थिति का 
सामना करने के लिए इम उठा सके । 
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राज्य सूची फे विषयो पर फेन्द्रीय हस्तक्षेप--राज्यो द्वारा यह भी शिकायत की गयी है कि 
केन्द्र उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जैसे विषयो पर कानून बनाने लग गया है, जबकि ये विषय 
राज्य सूची मे उल्लिखित है। सन्‌ 95 में ससद ने “उद्योग विस एवं नियन्त्रण अधिनियम! 
पारित किया, जिसमे उन उद्योगो का उल्लेख किया गया जिनको जनहित मे फेन्द्र द्वारा नियन्त्रित 
करना आवश्यक था । धीरे-धीरे अनेक उद्योगो को इस अधिनियम के अन्तर्गत ले लिया गया । इस 
अकार राज्य-सूची मे वणित 24, 26 तथा 27 सख्या वाले विपयो पर केसद्र का अधिकार स्थापित 
हो गया । यही नही, रेजर पत्ती, कागज, गोद, जूते, माचिस, साबुन, आदि विपयो पर भी केन्द्रीय 
सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया । राज्य के नेताओ का कहना है कि इस प्रकार के अत्यधिक 
केन्द्रीयकरण से राज्यो का आधिक विकास अवरुद्ध हो गया है । 

उपयु बत विवरण से स्पप्ट है कि भारत मे साधारणतया संघीय संसद तथा राज्यो की 
व्यवस्थापिकाओ के कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा विभाजित हैं, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ सर- 
फार द्वारा राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण किया जा सकता है । के० बी० राब ने ठीक 
ही कहा है कि “राज्य सूची मे दिये गये विषय कितने महत्वहीन, कितने सदिग्ध और अस्पष्ट हैं ।”” 
पायली के अनुसार, “विधायी सत्ता के वितरण की सूची योजना से नि सन्देह केन्द्रीयकरण की 
एक प्रवल प्रवृत्ति प्रकट होती है ।” डॉ० महादेवप्रसाद शर्मा ने लिखा है कि “जब राज्यो के सिर 
पर संघ का भय सवंदा विद्यमान रहता है तो उनसे यह अपेक्षा नही की जा सकती है कि वे पूर्ण 
विश्वास के साथ अपने अधिकारों की माँग दृढतापूर्व क करेंगे ।” अमर नन्‍्दी ने लिखा है कि 
“विशाल मूरत की भाँति केन्द्र ही सारे रचमच पर छाया रहता है ॥/? 

(2) भारतीय संघ में फेन्द्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्ध 
("पोगफएर-8574758 #0शाश5परर #प77५४ शत. #प0749) 

सधात्मक शासन की सबसे कठिन समस्या सघ तथा राज्यो के प्रशासनिक सम्बन्धों का 
समायोजन करना है। यदि सविधान मे तत्सम्वन्धी स्पष्ट तथ्य उपलब्ध न हो तो दोनो को 
अपना यायित्व निभाने मे कठिनाई का अनुभव होता है । इसलिए भारतीय सविधान-निर्माताओ 
ने इस सम्बन्ध में विस्तृत उपबन्धो की आवश्यकता अनुभव की ताकि प्रशासनिक क्षेत्र मे सघ तथा 
राज्यो के मध्य किसी प्रकार के विवाद उत्पन्त न हो । 
प्रशासनिक सस्वन्ध : संवैधानिक परिप्रेक्ष्य में (4 वगगगराह्मावारल रिणेक्वाणा ; एजाएइप्रीणाीणानं 

85060) 

भारतीय सविधान मे ग्यारहवें भाग के दूसरे अध्याय मे केन्द्र तथा राज्यो के बीच प्रशास- 
निक सम्बन्धों की चर्चा की गयी है । सविधान के अनुच्छेद 73 के अनुसार, केन्द्र की प्रशासकीय 
शक्ति उन विपयो तक सीमित है जिन पर ससद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त है । इसी 
प्रकार सविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, राज्यो की प्रशासकीय शक्तियाँ उन विपयो तक 
सीमित है जिन पर राज्य विधानसभाओ को कानून बनाने का अधिकार है । समवर्ती सूची के 
विपयो के सम्बन्ध में प्रशासनिक अधिकार साधारणतया राज्यों मे निहित हैं किन्तु इन विषयो पर 
राज्य की प्रशासकीय शक्तियो को सघ की ऐसी प्रशासनिक शक्तियों द्वारा सीमित रखा गया है 
जो या तो संविधान द्वारा या ससदीय विधि द्वारा प्रदत्त है । 

प्रणासनिक सम्बन्धों मे केन्द्र को राज्यो के ऊपर नियन्त्रण रखने का अधिकार प्रदान किया 
गया है, किन्तु इसके बावजूद राज्यो को स्वायसत्ता एवं जिम्मेदारी का बडा क्षेत्र मिला हुआ है । 


- फिर भी, कुछ बिद्वानो को महसूस होता है कि इन सम्बन्धो ने राज्यों की स्थायत्तता को कम किया 
8.2353)..39-.-..3%+3,4--०-ऊन्‍न-+>>क++-कबक॥ज 
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है क्योकि एक ही दल का वोलबाला है और “राज्यों के मुकाबले एक अत्यन्त शक्तिशाली 
सस्था के रूप मे केन्द्रीय कार्यपालिका का उदय हुआ है तथा केन्द्र को अधिक अधिकार मिल , 
गये हैं । 

राज्यो के ऊपर संघीय नियस्त्रण की विधियॉ--संविधान के अन्तर्गत संघीय राज्यों के 
प्रशासकीय सम्वन्धों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रीय एकता की दृष्टि 
से संघीय सरकार को राज्यो के सम्बन्ध मे कतिपय प्रशासकीय शक्तियाँ प्राप्त है जो निम्तचत्‌ है 

(]) राज्यों का दायित्व (00॥8भीगणा ० 0० $8०४)--सविधान के अनुसार राज्यों 
को अपनी कार्यपालिका शक्ति का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे संसद के कानूनों का 
पालन होता रहे । हर राज्य का यह कतंव्य है कि वह ससद के कानू नो को अमल में लाने के लिए 
हर सम्भव उपाय काम में लाये | राज्यो का यह भी दायित्व है कि वे केन्द्रीय प्रशासन में कोई 
बाधा उत्पन्त न होने दे ॥! 

(2) केन्द्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है (॥6 (७॥0०8,7789 हाए० का०टाणा5 
60 ४86 5:865)--केन्द्र को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्यो को यह निर्देश दे सके कि 
उन्हे अपनी कार्यकारी शक्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए । राष्ट्रीय व सेनिक महत्व 
के भागों व पुलो आदि का निर्माण साधारणतया केन्द्रीय सरकार ही करती है। परन्तु केन्द्र को 
यह अधिकार प्राप्स है कि इस प्रकार के मार्गो के निर्माण व उन्ते उचित रख-रखाव के लिए वह 


राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सके । इसी प्रकार रेलमार्गो तथा रेलगाड़ियो की सुरक्षा के लिए 
भी निर्देश जारी किये जा सकते है ॥ 


(3) केन्द्र राज्यों की सरकारों का उपयोग अपने एजेण्ट के रूप में कर सकता है (7॥0 
एग्ाणा 78५ एजाशाप्रा8 ह06४ 35 ॥5 88०॥8)--राष्ट्रपति राज्यो की सरकारो अथवा उसके 
पदाधिकारियों को अपने एजेण्ट के रूप मे कोई भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौप सकता है । 
इसका अभिप्राय यह है कि सघ सूची मे दिये गये किसी भी विषय से सम्बन्धित कोई भी कार्य 
राज्यों के पदाधिकारियों को सौपा जा सकता है । 

(4) सरकारी कृत्यो, अभिलेखो और न्याय्रिक कार्येशही को पुरी मान्यता दी जायेगी 
[०७] ईशा शाश। 96 एशा 40 ?0॥6 3९०5, 70005 बाते उफताएं॥) 7006600॥75)-- 
केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनो का यह कतंव्य है कि वे सभी सरकारी कृत्यो का आदर 
करें और देश के सभी न्यायालयों द्वारा दिये गये अच्तिम निर्णयो को लागू करे । 

(5) दो या अधिक राज्यो सें बहने वाले जलाशयों व नदियों फे जल का बेंदवारा 
(फ४४९४४ ० (0-86 ए्रए्टा5)--ससद को यह अधिकार है कि अच्तर्राज्यीय नदियों के 
वेटवारे से उत्पन्त विचार को निपटाने के लिए वह उचित कानून बनाये । ससद किसी भी नदी 
या नदी-घाटी परियोजना के पानी के इस्तेमाल, वितरण या निय्रन्त्रण-सम्वन्धी विवाद के सिलसिले 
में मध्यस्थता की व्यवस्था कर सकती है । ससद, सर्वोच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को 
इस प्रकार के विवादों पर विचार करने से रोक सकती है । यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है और 
इसका इस्तेमाल कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए पान्ती और बिजलो जैसी सुविधा की व्यवस्था 
के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसका उपयोग दामोदर घाटी निगम जैसी बहुउद्देश्यीय 
परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है । 

(6) अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना (छघ0#9वशा। 0 थ॥ [#ण-हाधवा० (०फाणी)--- 





॥ अनुच्छेद 257 । 
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सविधान राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह एक अन्तर्राज्यीय परिषद की स्थापना करे जिसके 
निम्नलिखित तीन विशेष कार्य होगे : * 
(7) राज्यों के बीच उठ खडे होने वाले विवादों की जाँच करना तथा उनके सम्बन्ध में 


सलाह देना; 
(॥ उन विपयो पर छानवीन कर विचार फरना जिनमे राज्यों की एक समान दिल- 
चस्पी हो; 


(7४) इन विपयो, और विशेषकर इनसे सम्बन्धित नीति एवं कार्य के बेहतर समन्वय के 
सम्बन्ध मे सिफारिशें करना । राष्ट्रपति इस परिषद के संगठन और प्रक्रिया'कों 
निर्धारित एवं इसके कर्तव्यों को परिभाषित कर सकता है । 

(7) मखिल भारतीय सेवाएँ (6॥॥ ॥709 $७7९॥००5)--सघ द्वारा राज्यों को नियन्म्रित 
करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है अखिल भारतीय सेवाएँ। यद्यपि राज्यों और वेन्द्र की पृथक 
सेवाएं और लोक सेवा आयोग है, फिर भी संविधान अखिल भारतीय सेवाओ की स्थापना के लिए 
सघ को अधिकार देता है। सघ को इन सेवाओ के सदस्यों को राज्यो के महत्वपूर्ण प्रशासमिक 
पदो पर रखने का अधिकार होता है । 

(8) राज्यपाल (00ए७707)--राज्यो के राज्यपान राष्ट्रपति द्वारा नियुषत किये जाते हैं 
ओऔर एक प्रकार से वे राज्यों मे केन्द्र के एजेण्ट के नाते कार्य वरते हैं। उनके माध्यम से 'वे-द्रीय 
सरकार राज्यो के शासन पर अकुश रख सकती है। 

इनके अतिरिवत कतिपय ऐसे भी विपय हैं जिनका सम्बन्ध यद्यपि दोनो सरकारो से है 
तथापि जिनका निर्धारण केन्द्रीय सरकार ही करती है। उदाहरण के लिए, निर्वाचन, सेखा 
परीक्षण भादि । 

संविधान के अनुच्छेद 365 के अनुसार यदि राज्य की सरकार केन्द्र के निर्देशों का पालन 
न करे तो राष्ट्रपति यह उद्घोषणा कर सकता है कि राज्य का सर्वधानिक ढाँचा विफल हो 
गया है । इस घोषणा का परिणाम यह होगा फि राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू हो जायेगा | 

राज्यों फी स्वायत्तता मे कमी--सक्षेप मे, सविधान केन्द्रीय कार्यपालिका के प्रावल्य का 
प्रावधान करता है। हवकी और शर्मा की दलील है कि सघीय प्रशासकीय सम्बन्धों की क्रिया के 
कारण राज्यो की स्वायत्तता मे इतनी कमी आ गयी है कि सघीय राज्यतन्न के राहुकारी स्वरूप 
पर आघात पहुँचा है । 

(3) क्ेन्द्र-राज्य विवादास्पद क्षेत्र : कतिपय प्रशासनिक सामले 
(टक्गए-श5पछ ॥रए88 07 20रगवटा' ; 809भाडफ#वापफ #5ए8ट79) 

अपने प्रारम्मिक वर्षों मे भारतीय संघ व्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी--केन्द्र-राज्य 
सहयोग । ज्यो-ज्यो संविधान और सघ प्रणाली प्रौढ होती गयी त्यो-त्यो उसमे दरारें दिखने लगी 
और आज अनेक ऐसे मुद्दे प्रशासनिक तौर से दिखायी देते हैं जहाँ केन्द्र और राज्यों मे मतभेद वी 
झलक मिलती है । 

चतुर्थ आम घुनाव (967) से पूर्व नेहरू युग” मे केन्द्र और राज्यो के सम्बन्ध 'मधुर' 
कहे जा सकते है । इस कालावधि मे देश के राजनीतिक क्षितिज पर काग्रेस दल का एकाधिकार 
था और केच्ध व राज्यो के बीच सबपंपूर्ण स्थिति उत्पन्न नही हुई । केन्द्र-राज्य विवाद को “कांग्रेस 
दल के अन्तरग” का मामला (]ाप-एथा9 कि) पमश्ा जाता था और उसका निराकरण 
उसी प्रकार खोजा जाता था जैसे किसी पारिवारिक विवाद का हल खोजते है। नेहरू जैसे 


+ अनुस्छेद 263 । 
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करिएमाती व्यक्तित्व के आग्रे तो छोदे-मोटे विवादों का हल खोजना कोई मुश्किल भी नहीं था 77 
किन्तु इसका यह अभिप्राय नो है कि उस युग में मतभेद के कोई मुदुदे नही 'होते थे । हम 
सभी जानते है कि राज्यो के कतिपय शक्तिशाली मुख्यमन्त्री तो कभी-कभी दवाव की भाषा में ही 
बात करते थे । पश्चिमी वगाल में तात्कालिक मुख्यमन्त्री डॉ० वी० सी० राय ने 'दामोदर 
घाटी कॉरपोरेशन' (डी० वी० सी०) के मामले पर कितना दबावपूर्ण और उग्र रुख॑ अपनाया 
था ?£ भारत में पनपी 'काग्रेस-व्यवस्था' (20॥87०55 59/०॥) अथवा 'एक-दल प्रधान व्यवस्था! 
की विशेषता थी 'परामर्ण और सर्वानुमति की विधि! (एणाइणॉ्ांणा-(0॥82४080$ ॥०शाए्ंप००) 
और स विधि के माध्यम से मत्भेदों को उग्र रूप धारण नहीं करने दिया जाता था। डॉ० 
इकबाल नारायण के शब्दों मे, ऐसा लगता है मानो संघ व्यवस्था एकात्मक दलीय ढाँचे के अन्त- 
गंत कार्य रत थी और यह आश्चर्य की ही वात है कि इसने संघ व्यवस्था के विकास का मार्ग 
अवरुद्ध नही किया ।* 

चतुर्थ आम चुनावों के बाद (और छठी, आठवी एवं नवी लोकसभा एवं उसके बाद राज्य 
विधानसभाओ के चुनावों के बाद) भारतीय राजनीति मे एक नया मोड आया । अब संघ प्रणाली 
का क्रियान्वयन 'एक-दल प्रधान ढाँचे! (0॥6-ए?79 ॥0णागाक्या। क्क्षा०एणा) के बजाय “बहु- 
दलीय प्रतियोगी राजनीति! (१४एघ-एक४० 007एथाएंए८४ एणाए०७) के ढाँचे मे 'होने लगा । 
चतुर्थ आम घुनावो के बाद काग्रेस दल का एकाधिकार समाप्त हुआ और अनेक राज्यो मे गेर- 
कागेसी दलो की सरकारें बनी । ये गैर-काग्रेसी राज्य सरकारे केन्द्रीय सरकार को अविश्वास और 
शंका की दृष्टि से देखने लगी । इसी कालावधि में कई राज्यो मे क्षेत्रीय एवं प्रादेशिक दलो का 
अभ्युदय हुआ | क्षेत्रीय दलो का घ्येय अपनी शक्ति मे वृद्धि करना और -केन्द्रीय सत्ता को दुबंस 
करना रहा । गैर-तांग्रेसी दलो के भुख्यमन्त्री तो प्रायः छोटी-छोटी बातो को तूल' देने लगे और 
केन्द्र के विरुद्ध वार-बार शिकायतें प्रस्तुत करने लगे । वस्तुत केन्द्र और राज्यों के मध्य तनाव 
भौर मतभेद के युग का सूत्रपात हुआ । 


संक्षेप मे, केन्द्र तथा राज्यों के मध्य उठने वाले विवादास्पद प्रशासनिक मुद्दे निम्न- 
लिखित है; ' | 


(।) राज्यपाल का पद---राज्यपाल राज्य का सर्वधानिक कार्यकारी है। चतुर्थ आम 
घुनावो के बाद राज्यपालो के अधिकार-क्षेत्र, नियुक्ति के तरीके, आदि को तेकर केद्ध-राज्य मतभेद 
उत्पन्त हुए। गेर-काग्रेसी राज्य सरकारें बराबर यह आरोप लगाती रही कि केन्द्र राज्यपालों के 
माध्यम से उनकी सरकारो को पदच्युत करने मे लगा हुआ है। गैर-कांग्रेसी मुख्यमन्त्रियों का यह 
भी कहना धा कि उनके राज्यों मे राज्यपालों की नियुक्ति करते समय उनसे परामर्श किये जाने 
की परम्परा का केन्द्र पालन नही कर रहा है । कतिपय राज्यपालो ने तो सुनिश्चित लोकतान्निक 
अभिस्ममयों का भी पालन नही किया भौर ऐसा आभास मिलता था कि उन्होने केन्द्रीय सरकार 
के एजेण्ट की भूमिका का निर्वाह करने मे ही अपने कंतंव्य की इतिश्री मान ली। राज्यपाल 
धर्मेवीर की भूमिका को लेफर पश्चिमी बगाल और केन्द्रीय सरकार के मध्य विवाद इतना उग्र 
हो गया कि अन्तत, राज्यपाल को रथानान्तरित ही करना पडा ।* आन््रप्रदेण के तात्कालिक 
राज्यपाल रामलाल ने एन० टी० रामाराव की तेलगु देशम्‌ 'सरकार (984) को बर्खास्त करने 


; राह तर ब्रा; ापसंह। 0 एकता - ए/ंप्दा (/क्वाहर का इंहपीत (907-7), 97 92-93, 
५ तप | 5: मु सवा चव॑ हल्वंद्ा्ता गा स्‍॥०5७३३ .. र्धात- खिएटणा (पाएता* 7५ 
* ०-उपयुक्त पुस्तक में इस घटना का विस्तार से वर्णन किया गया है । 

5 वैपृततों फिवायी। तछ ल॑/ , 9, 93, 


40 9, 539१; [काव ३ एजजगवा या खायें 29025 (४०७ 030), 4979 , 99. 0-25. 
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राज्यपाल पद को अत्यन्त हास्यास्पद बना दिया, जबकि विधानसभा में रामाराव को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त था । समूचे आन्भ्रप्रदेश मे राज्यपाल और केन्द्र के खिलाफ जनआाक्रोश जब अपनी चरम 
सीमा पर पहुँचा तो रामाराव की सरकार को पुन पदासीन करना पड़ा और राज्यपास को 
वेआवरू हटना पडा । 


(2) नौकरशाही--नौकरशाही दूसरा प्रशासनिक विपय है जिस पर केन्द्र तथा राज्यों के 
बीच मतभेद दिखलायी देते है। भारत मे अखिल भारतीय सेवाओ के माध्यम से सघ सरकार 
राज्यों पर नियन्त्रण रखती है। सविधान मे सघ तथा राज्य सरकारों के लिए अलग-अलग सेवाओं 
की व्यवस्था की गयी है। परन्तु ब्रिटिश शासन से विरासत में हमने एकीकृत उच्च प्रशासनिक 
सेवाओ की पद्धति भी प्राप्त की है! तदनुसार अखिल भारतीय सेवाओ के कर्मचारी संघ तथा 
राज्य दोनो जगह कार्य करते है । सविधान मे यह व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और 
भारतीय पुलिस सेवा संघ और राज्यों मे समान रूप से कार्य करेंगी । चतुर्य जाम चुनाव के बाद 
मौकरशाही के सम्बन्ध मे दो प्रश्त सामने आये * पहला प्रश्त यह था कि क्‍या नौकरशाही गेर- 
काग्रेसी राज्य सरकारो की नीतियो का क्रियान्वयन उसी उत्साह तथा प्रतिबद्धता से कर पायेगी, 
जिस उत्साह से वह अब तक काग्रेस सरकार की नीतियो का क्रियान्वयन करती थी । यह प्रश्न 
वस्तुत: सरकारी कर्मचारियो की तटस्थत्ता से जुडा हुआ है । कतिपय लोगो के मन में यह धारणा 
थी कि तीस वर्षों तक काग्रेस दल के कार्य क्रो और नीतियो को कार्यान्वित करने वाली नौकर- 
शाही तमिलनाडु मे द्रमुक-अन्ना द्रमुक, केरल में साम्यवादी दल, पश्चिमी बंगाल भें मावर्सवादी- 
साम्यवादी दल और पजाव भे अकाली दल की नीतियो और कार्यक्रमों का सहजता से कैसे क्रिया- 
न्वग्नत कर पायेगी ? दूसरा सवाल नयी अखिल भारतीय सेवाओो के गठन से सम्बन्धित था | कुछ 
गेर-काग्रेसी राज्य सरकारो ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओ के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के 
एजेंण्ट होते हैं तथा वे राज्य की नीतियो को ठीक ढग से लागू नही करते है। कई राज्यो ने 
निम्नलिखित कारणों से अखिल भारतीय सेवाओ का विरोध किया--प्रथम, अखिल भारतीय 
सेवाओ के निर्माण से राज्य सेवाओं का विस्तार रुक जाता है और स्थानीय लोगो के उच्च 
सेवाओ में आने के अवसर कम हो जाते है | द्वितीय, अखिल भारतीय सेवाएं राज्यो की स्वायत्तता 
को कम करती है। तृतीय, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों का वेतन स्तर उच्च होता है 
जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है ।' वस्तुतः अखिल भारतीय सेवाएँ केन्द्र-राज्य 
सम्बन्धो' मे कटुता बढाने का कारण इसलिए बन जाती हैं क्योकि वे उनकी नियुक्तित, पदोस्‍्नति 
ओर अनुशासनात्मक कार्यवा यो के मामलो पर केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती है और राज्यो 
में उनके प्रति अपनत्व की भावना“नही दिखलायी देती है । 


(3) कानुन और व्यवस्था के मासलों पर राज्यो को केन्द्रीय निर्देश--क्या राज्य सरकारो 
को केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करना बाध्यकारी है ? यदि राज्य सरकारें सधीय निर्देशों 
का पालन न करें तो क्‍या व्यवस्था होगी ? यह एक विचारणीय प्रश्द है कि जब राज्य सीमा 
के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की सुरक्षा राज्य सरकारे न कर सके तो केन्द्रीय सरकार 
कया करें ? जब राष्ट्रीय ध्षम्पत्ति की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय रिजय॑ पुलिस को 
कतिपय राज्यो में तैनात किया तो केरल, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु की सरकारो ने केर्द्र 
को इस शक्ति पर आपत्ति उठायी और इससे केन्द्र तथा राज्यो के सम्बन्धो मे कटुता आयी । 8 


सितम्बर, 968 को केन्द्रीय कर्मचारियों की हडताल का सामना करने के लिए केस्वीय सरकार ने 


मम कलम लज बदलकर लक म 
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राज्यो को एक अध्यादेश द्वारा वांछित निर्देश प्रदाव किये । केरल की साम्यवादी सरकार ने 
केन्द्रीय अध्यादेश को संविधान विरोधी और श्रमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इन्कार कर 
दिया । ऐसी गम्भीर स्थिति मे जब राज्य मे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात की गयी तो केन्द्र-राज्य 
सम्बन्ध का अग्रतम रूप उभरने लगा । मुख्यमन्त्री नम्बूदरीपाद ने आरोप लगाया कि राज्य से 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का आगमन राज्य के आन्तरिक मामलो मे सरासर हस्तक्षेप है । 

वस्तुतः केर्ध का यह* सर्वधानिक अधिकार है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये 
रखने के लिए, सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए, केन्द्रीय प्रतिष्ठानो की रक्षा के लिए केन्द्रीय 
रिजवं पुलिस राज्यो मे तैनात करे । किन्तु वे राज्य सरकारे जो केन्द्र मे सत्तारूढ दल से मेल 
नही खाती, इसे राज्य के आन्तरिक मामलों मे अनुचित हस्तक्षेप कहकर केन्द्र-राज्य संघर्ष की 
स्थिति उत्पन्त कर देती हैं 

(4) आशिक नियोजन--के ० सन्यानम्‌ के अनुसार, नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त 
सम्बन्धी सभी सासलो मे राज्यो की स्वायत्तता बे एक छाया का रूप प्रदान कर दिया है। वस्तुत 
नियोजन का सघवाद पर जो प्रभाव यडा है उसने केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन दिया है । भारत मे 
सम्पूर्ण देश--केन्द्र एवं राज्यो के लिए योजना निर्माण का कायँ योजना आयोग करता है । यह 
एक केन्द्रीय अभिकरण है जिसका निर्माण केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के एक प्रस्ताव के आधार पर हुआ 
है । इसमे प्रधानमन्त्री, कुछ केन्द्रीय मन्‍्त्री तथा विशेषज्ञ होते हैं। इसमे राज्यो का कोई प्रति- 
निधित्व नही है । यह नीतियो की एकरूपता पर बल देता है । यह आयोग समूचे देश के लिए यह 
मानकर योजना बनाता है कि मोदे तौर से सभी राज्यों की परिस्थितियाँ समान है । नियोजन का 
सम्बन्ध शासन के समस्त विपयो से है, चाहे वह विषय सघ सूची का हो अथवा राज्य सूची का । 
राज्य सूची के विपयो पर भी योजना आयोग एक 'सुपरमेन' वन गया है। नियोजन के परिणाम- 
स्वरूप ही केन्द्र उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जैसे विषयो पर कानून वनाने लग गया, जबकि ये 
विपय राज्य सूची मे उल्लिखित है। यही नही, आज रेजर पत्ती, कागज, गोद, माचिस, साबुन 
जैसे विपयो पर भी केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया है । 


बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भे यह देखा गया है कि अब राज्य योजना आयोग तथा केन्द्रीय 
सरकार के निर्णयो को ज्यो-का-त्यो स्वीकार नही कर लेते है । इस बात का आभास 9 व 20 
अप्रैल, 969 को दिल्‍ली मे हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की वैठक से मिलता है। राष्ट्रीय विकास ' 
परिषद के इतिहास मे पहली बार कुछ राज्यों ने चौथी योजना के प्रारूप को औपचारिक रूप से 
अस्वीकृति प्रदान की । पश्चिमी वगाल तथा केरल के मुख्यमन्त्री और दिल्ली के मुर्य कार्यकारी 
पार्षद ने योजना को उसी रूप मे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । वस्तुत. अब अनेक राज्यो 
में केन्द्र की सरकार से भिन्‍तर दलो की सरकारे होने के कारण हाँ में हाँ मिलाने की प्रवत्ति नही 
रही भौर आधिक नियोजन विवादास्पद मसला बनता जा रहा है । 


छेन्द्र-राज्य प्रशासनिक सप्तायोज़न के उपकरण 
(57 एथारोरा$ 0ए (छहोराएए-5745%7958 ७0५] &# ए 5 (0-0४009)93७70४) 


केन्द्र और राज्यों के मध्य विचार-विमर्श आवश्यक ही नही, वाछनीय भी है । ऐसा करने 
से एक सघ व्यवस्था मे केन्द्र-राज्यो के बीच साझेदारी की भावना बढती हैं और सदभाव के साथ 
कार्य करने के लिए निर्णय प्रक्रित के 'आगत' (इनपुट) भी बढते हैं। यद्यपि भारत के संविधान 
ने केन्द्रीय सरकार पर बहुत सारे कार्यों का भारी भार डाला है, फिर भी राष्ट्र निर्माण के सभी 
महत्वपूर्ण ऊार्ों में जैसे --कृषि, शिक्षा, रवास्थ्य तथा शान्ति व्यवस्था, आदि मे केन्द्र सरकार 
राज्य सरकारों पर गम्भीर रुप से निर्भर रहती है । इस सम्बन्ध में क्योंकि केन्द्र के निर्देश राज्यों 


घ 
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राज्यपाल पद को अत्यन्त हास्यास्पद: बना दिया, जबकि विधानसभा में रामाराव को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त था । समूचे आन्ध्रप्रदेश मे राज्यपाल और केन्द्र के खिलाफ जनआक्रोश जब अपनी चरम 
सीमा पर पहुँचा तो रामाराव की सरकार को पुतः पदासीन करना पडा और राज्यपाल को 
वेआवरू हटना पडा । - 


(2) नौकरशाही--नौकरशाही दूसरा प्रशासनिक विषय है जिस पर केद्ध तथा राज्यों के 
बीच मतभेद दिखलायी देते है। भारत मे अखिल भारतीय सेवाओ के माध्यम से सघ सरकार 
राज्यों पर नियन्त्रण रखती है । संविधान में सघ तथा राज्य सरकारो के लिए अलग-अलग सेवाओ 
की व्यवस्था की गयी है । परन्तु ब्रिटिश शासन से विरासत मे हमने एकीकृत उच्च प्रशासनिक 
सेवाओं की पद्धति भी प्रप्प्त की है. तदनुसार अखिल भारतीय सेवाओ के कर्मचारी संघ तथा 
राज्य दोनो जगह कार्य करते है । सविधान मे यह व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और 
भारतीय पुलिस सेवा संघ और राज्यो मे समान रूप से कार्य करेंगी। चतुर्थ भ्राम चुनाव के ब।द 
तौकरशाही के सम्बन्ध मे दो प्रश्व सामने आये पहला प्रश्त यह था कि क्या नौकरणशाही गैर- 
काग्रेसी राज्य सरकारो की नीतियो का क्रियान्बयन उसी उत्साह तथा प्रतिबद्धता से कर पायेगी, 
जिस उत्साह से वह अब तक कांग्रेस सरकार की नीतियो का क्रियान्वयन करती थी। यह प्रश्न 
वस्तुत* सरकारी कर्मंचारियो की तटस्थता से जुडा हुआ है । कतिपय लोगो _के मन मे यह धारणा 
थी कि तीस वर्षों तक कांग्रेस दल के कार्य क्रमो और नीतियो को कार्यान्वित करने वाली नौकर- 
शाही तमिलनाडु मे द्रमुक-अन्ता द्रमुक, केरल में साम्यवादी दल, पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी- 
साम्यवादी दल और पजाब मे, अकाली दल की नीतियो और कार्यक्रमों का सहजता से कैसे क्रिया- 
न्वअ्नन कर पायेगी ? दूसरा सवाल नयी अखिल भारतीय सेवाओ के गठन से सम्बन्धित था । कुछ 
गेर-काग्रेसी राज्य सरकारो ने कहा कि अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के 
एजेण्ट होते हैं तथा वे राज्य की नीतियो को ठीक ढंग से लागू नहीं करते है। कई राज्यो ने 
निम्नलिखित कारणों से अखिल भारतीय सेवाओं का विरोध किया--प्रथम, अखिल भारतीय 
सेवाओ के निर्माण से राज्य सेवाओं का विस्तार रुफ़ जाता है और स्थानीय लोगो के उच्च 
सेवाओ में आने के अवसर कम हो जाते हैं । द्वितीय, अखिल भारतीय सेवाएँ राज्यो की स्वायत्तता 
को कम करती है | तृतीय, अखिल भारतीय सेवाओ के कर्मचारियो का वेतन स्तर उच्च होता है 
जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति प्रभावित होती है ।! वस्तुतः अखिल भारतीय सेवाएँ केन्द्र-राज्य 
सम्बन्धो' मे कटुता बढ़ाने का कारण इसलिए बन जाती हैं क्योकि वे उनकी नियुक्ति, पदोस्नति 
ओर अनुशासनात्मक कार्यवा यो के मामलो पर केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करती है और राज्यो 
में उनके प्रति अपनत्व की भावना/नही दिखलायी देती है । 


(3) कानुन और व्यवस्था के सासलों पर राज्यो को केन्द्रीय निर्देश--क्या राज्य सरकारो 
को केन्द्रीय सरकार के निर्देशों का पालन करना वाध्यकारी है ? यदि राज्य सरकारे सघीय निर्देशों 
का पालन न करे तो क्या व्यवस्था होगी ? यह एक विचारणीय प्रश्द है कि जब राज्य सीमा 
के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की सुरक्षा राज्य सरकारे न कर सके तो केन्द्रीय सरकार 
बया करें ? जब राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय रिजय॑ पुलिस को 
कतिपय राज्यो मे तैनात किया तो केरल, पश्चिमी वबगाल और तमिलनाडु की सरकारो ने केन्द्र 
की इस शनित पर आपत्ति उठायी और इससे केन्द्र तथा राज्यो के सम्बन्धों मे कटुता आयी । 8 
सितम्बर, 968 को केस्द्रीय कर्मंचारियो की हडताल का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने 





ऊ 
28..)/ग०शीफबदा ६ (2४8॥2-5/द/० - उ726045 कह छटाएट॥//०5 (0१०७४), 4973, 7. 4 


भारतोय संध व्यवस्था सें केर-राज्य सम्बन्ध 34 


राज्यो को एक अध्यादेश द्वारा वांछित निर्देश प्रदान किये । केरल की साम्यवादी सरकार ने 

केन्द्रीय अध्यादेश को सविधान- विरोधी और श्रमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इन्कार कर 

दिया । ऐसी गम्भीर स्थिति मे जब राज्य मे केन्द्रीय रिजव॑ पुलिस तैनात की गयी तो केन्द्र-राज्य 

सम्बन्ध का अग्रतम रूप उभरने लगा | मुख्यमस्त्री नम्बूदरीपाद ने आरोप लगाया कि राज्य में 
केन्द्रीय रिजव पुलिस का आगमन राज्य के आन्तरिक मामलो में सरासर हस्तक्षेप है । 

वस्तुत. केन्द्र का यह* सर्वधानिक अधिकार है कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये 
रखने के लिए, सावंजनिक सम्पत्ति .की सुरक्षा के लिए, केन्द्रीय प्रतिष्ठानो की रक्षा के लिए केन्द्रीय 
रिजव॑ पुलिस राज्यो मे तैनात करे । किन्तु वे राज्य सरकारें जो केन्द्र में सत्तारूढ दल से मेल 
नही खाती, इसे राज्य के आन्तरिक मामलो मे अनुचित हस्तक्षेप कहकर केन्द्र-राज्य संघ की 
स्थिति उत्पन्त कर देती है । 

(4) आ्थिक नियोजन--कै० सन्धानम्‌ के अनुसार, नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त 
सम्बन्धी सभी मामलो मे राज्यों की स्वायत्तता को एक छाया का रूप प्रदान कर दिया है। वस्तुत 
नियोजन का संघवाद पर जो प्रभाव पडा है उसने केन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन दिया है। भारत में 
सम्पूर्ण देश--केन्द्र एव. राज्यों के लिए योजना निर्माण का कार्य योजना आयोग करता है । यह 
एक केन्द्रीय अभिकरण है जिसका निर्माण केद्धीय मन्त्रिमण्डल के एक प्रस्ताव के आधार पर हुआ 
है। इसमे प्रधानमन्त्री, कुछ केन्द्रीय मन्‍्त्री तथा विशेषज्ञ होते है। इसमें राज्यो का कोई प्रति- 
निधित्व नही है । यह नीतियो की एकरूपता पर बल देता है । यह आयोग समूचे देश के लिए यह 
मानकर योजना बनाता है कि मोठे तौर से सभी राज्यो की परिस्थितियाँ समान है । नियोजन का 
सम्बन्ध शासन के. समस्त विपयो से है, चाहे वह विषय सघ सूची का हो अथवा, राज्य सूची का । 
राज्य सूची के विपयो पर भी योजना आयोग एक 'सुपरमेन” बन गया है । नियोजन के परिणाग- 
स्वरूप ही केन्द्र उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य जैसे विषयों पर कानून बनाने लग गया, जबकि ये 
विषय राज्य सूची मे उल्लिखित है । यही नही, आज रेजर पत्ती, कागज, गोद, माचिस, साबुन 
जैसे बिपयो पर भी केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो गया है | 


बदले राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भें यह देखा गया है कि अब राज्य योजना आयोग तथा केन्द्रीय 
सरकार के निर्णयो को ज्यो-का-त्यो स्वीकार नही कर लेते है। इस बात का आभास 9 व 20 
अप्रैल, 4969 को दिल्ली मे हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक से मिलता है । राष्ट्रीय विकास 
परिषद के इतिहास मे पहली बार कुछ राज्यों ने चौथी योजना के प्रारूप को औपचारिक रूप से 
अस्वीकृति प्रदान की । पश्चिमी वगाल तथा केरल के मुख्यमन्त्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी 
पार्षद ने योजना को उसी रूप मे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया | वस्तुत अब अनेक राज्यों 
में केन्द्र की सरकार से भिन्‍न दलो की सरकारे होने के कारण हाँ से हाँ मिलाने की प्रवृत्ति नही 
रही और आथिक नियोजन विवादास्पद मसला बनता जा रहा है । 


“राज्य प्रशासनिक समायोजन के उपकरण 
(र5ाएएाधएराड 058 एहरयारशए-5.%8 ७9५ 677०5 ९0 0०४७।)॥२७११0०]९) 


केन्द्र और राज्यो के मध्य विचार-विमर्श आवश्यक ही नही, वांछनीय भी है । ऐसा करने 
से एक संघ व्यवस्था में केन्द्र-राज्यों के बीच साझेदारी की भावना बढती है और सदभाव फे साथ 
कार्य करने के लिए निर्णय प्रक्रिया के 'आगत (इनपुट) भी बढते हैं। यद्यपि भारत के संविधान 
ने केन्द्रीय सरकार पर बहुत सारे कार्यों का भारी भार डाला है, फिर भी राष्ट्र निर्माण के सभी 
महत्वपूर्ण कार्यों मे जैसे --कृपि, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा शाम्ति व्यवस्था, आदि मे केन्द्र सरकार 
राज्य सरकारो पर गम्भीर रूप से निर्मर रहती है । इस सम्बन्ध में क्योकि केन्द्र के निर्देश राज्यो 
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के लिए बाध्यकारी नही हो सकते, अत यह आवश्यक है कि केन्द्र और राज्यो के बीच विचार- 
विमर्श के यन्त्र विकसित किब जाये | सविधान की समवर्ती सूची मे ऐसे 47 विषयो का उल्लेख है 
जिन पर केन्द्र और राज्य दोनो ही कानून वना सकते है । इस सूची के विपयो के प्रशासन मे केन्द्र 
और राज्यो के मध्य परामर्श का क्षेत्र और भी अधिक महत्वपूर्ण बत जाता है ॥* 

भारत मे केन्द्र-राज्य प्रणासनिक सम्रायोजन की दृष्टि से राज्यपाल सम्मेलन, राष्ट्रीय 
विकास परिषद, मुख्यमन्त्री सम्मेलन, मुख्य सचिव सम्मेलन, पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन, आदि 

महत्वपूर्ण है । उपर्युक्त मे से प्रथम तीन राजनीतिक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। प्रशासकीय-स्तर 

पर जो सम्मेलन महत्वपूर्ण है उनमे मुख्य सचिवों का सम्मेलन तथा विभिन्‍न कार्यकारी सचिवों के 
सम्मेलन उल्लेखनीय हैं । 

फिर भी भारतीय प्रणासनिक व्यवस्था मे ऐसे परामर्श यन्त्रों का विकास एक नया प्रयोग 
है। यह अभी असन्तुलित और अविकमित हैं। उनया प्रयोग अधिकतर उन्ही विपयो के लिए 
हुआ है जो राज्य सूची में हैं। स्थूल रूप से यह कहा जा सकता है कि केन्द्र ने अपने निर्णयो को 
राज्यो द्वारा मनवाने के लिए ही इसका प्रयोग किया है । 
निष्फर्ष , प्रशासकीय संघ का स्वरूप 


भारतीय सघ व्यवस्था में प्रशासनिक एकरूपता पर वल दिया गया है । भममरीका की तरह 
दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रवन्ध करने के स्थान पर न्याय व्यवस्था को एकीकृ ? कर दिया गया है । 
अखिल भारतीय प्रशासनिक ओर पुलिस सेवाओ का प्रावधान किया गया है। भारत के नियंन्त्रक 
महालेखा परीक्षक के अधीन भारत की लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा का आयोजन है, जो एक 
केन्द्रीय सेवा है, “किन्तु यह संघ के साथ-साथ राज्यो के व्यय का लेखा तथा परीक्षा कार्य को 
भी सम्पन्त करती है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग ससद 
के साथ-साथ राज्य विधानमण्डलो के निर्वाचनौ को भी सम्पन्न करता है। सघ तथा राज्यो के बीच 
अथवा दो या दो से अधिक राज्यो 'के वीच विवादों का निपटारा करने के लिए संघ की स्थिति 
महत्वपूर्ण है। केन्द्रीय सरकार के पास समस्वयकारी शक्ितियाँ हैं और क्षेत्रीय परिषदो के भाध्यम 
से केन्द्र राज्य सरकारो की शक्तियों पर नियन्त्रण रखता है । सकटकालीन शक्तियों के प्रवर्तन काल 
मे केन्द्रीय शासन को राज्यों पर सभी प्रकार के प्रशासकीय नियन्त्रण प्राप्त, हो जाते है । -इसी 
कारण नार्मन डी० पामर ने भारतीय सघ व्यवस्था को प्रशासकीय संघ कहकर पुकारा है ।* 

केन्द्रीयकरण की विद्यमान प्रवृत्ति के बावजूद भी प्रशासकीय स्वरूप वाले भारतीय सघ के 
घटक राज्यो के हाथो मे देश के शासन का आज भी बहुत बड़ा भाग है। यद्यपि उन्हे जआधिक 
संसाधनों के लिए केन्द्र पर निर्भर रहना पडता है और /विकास कार्यो का संयोजन भी केन्द्र करता 
है, फिर भी राज्यो मे अपने अधिकारो पर जोर देने की प्रवृत्ति और देश के शासन मे वे ज्यादा 
हाथ चाहते हैं। भारत मे सरकारी नीतियो और विकास कार्यक्रमों को अमल में लाने का काम 


७+#.........._न्‍_न#नँॉनल२.व२ललवलवलुक्‍.क्‍ुलक्‍हक्‍ुक्‍हक्‍0क्‍क्‍0क्‍2क्‍हु]ु३]6ुह6ुु... 

7 भारत मे प्रशासन, मुख्य रूप से राज्य अभिकरणो (स्टेट एजेन्सी) द्वारा चलाया जाता है। अन्य 
सघीय देशो मे इस प्रकार की व्यवस्था नही है। वहां तो संघीय और राज्य सरकारे सविधान 
द्वारा प्रदत्त विषयो तथा -अपने कानूनों को लागू ' करने के लिए अपने-अपने अभिकरण बनाते 
है किन्तु भारत में राज्यो के अन्दर केन्द्रीय कानुनो को लागू करने के लिए तथा प्रशासन 
288 ता ५ पा अभिकरण नही है । 5५089 की केन्द्रीय सरकार अधिकतर 
जल ॥ रद अपेक्षा करतो है कि वे उसके निर्णयो का क्रियास्यगन करे तो उसके 
जिनकी जिभ्दारों होगा फ़ि हे कम-पै-कम उत विपयो पर राज्यो से परामर्म अवश्य करे 

है २३४३३ ७ ९ ॥ 3 0 हराया लत भृगतने पड़ते दै ह 
+* 40354 4व९ [बाबत एजाएटवा 5/2ण , 9७ 40] 
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राज्य शासन का ही है । , पाल एच० ऐपिलबी ने ठीक ही लिखा है कि भारतीय शासन-व्यवस्था 
ऐसी है कि इसमे प्रशासक के महत्वपूर्ण कार्य राज्य सरकारे करती हैं और योजनाओ की क्रियान्विति 
के लिए केन्द्र को उन्ही पर निर्भर रहना पडता है । ऐसी स्थिति में राज्य की आधिक स्वायत्तता 
के समर्थकों का यह कहना कहाँ तक सार्थक है कि हमारे राज्य प्रशासनिक दृष्टि से'केक्तीय सरकार 
के जनुचर मात्र है ? हाँ, यदि राज्यों के वित्तीय ससाधनों मे वृद्धि के उपाय किये जाते है तो 
निश्चित ही उनकी प्रशासनिक क्षमता मे वृद्धि होगी। वस्तुत राष्ट्रीय एकता जौर तीत्र विकास 
के लिए शक्तिशाली केन्द्र और समृद्ध राज्यों के सघीय ढांचे का होना ही लाभकारी है। राज्यों को 
महसूस' करना चाहिए कि दुर्वल केन्द्र का सिद्धान्त राजनीतिक दुंप्टि-से आत्मेहत्या'के समतुल्य 
होगा । यदि शक्ति का सन्तुलन राज्यो'की तरफ झुकता जाता है तो राष्ट्रीय शक्ति का 'ह्वास 
होगा जिससे हमारी राजनीतिक व्यवस्था में शर्त शून्य उभरेगा । 
(4) भारतीय' संघ में केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध 
(एडपाररउ-9 पर स्यारशारटा&, रहा 67008) | 
सधात्मक शासन-व्यवस्था मे केद्ध और राज्यो'की सरकारों के बीच केवल विधायी और 
प्रशासनिक शक्तियों का ही विभाजन नही होता अपितु वित्तीय स्रोतों का भी बंटवारा हीता है । 
वित्तीय स्रोतो के विभाजन को लेकर राज्यो के बीच मतभेद और तनाव उत्पन्न हो जाना स्वाना- 
विक है | यह समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी कि सघात्मक शासन प्रणाली और यह विश्व की 
अधिकाश सघ व्यवस्थाओ को सकटग्रस्त करती रही है।........ ५ 


के-द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्ध : संवंधानिक प्रावधान 


केन्द्र तथा राज्यों के मध्य राजस्व के साधनों के, विभाजन के आधारभूत सिद्धान्त है 
कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता । इन तीनो उद्देश्यों की एक साथ ही प्राप्ति अत्यन्त कृठित 
थी, अतः भारतीय सविधान मे समझौते की चेष्टा की गयी । सविधान द्वारा केच्ध 6था राज्यों के 
सध्य वित्तीय सम्बन्धो का निरूपण इस प्रकार किया गया है 

(]) कर निर्धारण, शक्ति का वितरण और करो से प्राप्त भाय का विभाजन--भारतीय 
सविधान मे वित्तीय प्रावधानो की दो विशेषताएं है। प्रथम, सघ तथा राज्यो के मध्य कर निर्धारण 
की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है और द्वितीय, करो से प्राप्त आय का बँटवारा, 
होता हे 

संध के प्रमुख राजस्व स्रोत इस प्रकार हैं : निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि, , 
भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, विदेशी ऋण, रलें, रिजवं वैक, शेयर बाजार, 
आदि । राज्यों के राजस्व स्रोत है--श्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि-पर कर, सम्पदा शुल्क, भूमि और 
भवनो पर कर, पशुओ तथा नौकाओ पर कर, बिजलो के उपयोग तथा विक्रम पर कर, वाहनों 
पर घुगी कर, आदि | 

सघ द्वारा आरोपित तथा सग्रहीत विनियोजित किये जाने वाले शुल्को के उदाहरण है 
बिल, विनियमो, प्रोमिसरी नोटो, हुण्डियो, चैको,, आदि पर मुद्राक शुल्क और दवा तथा मादक 
द्रव्य पर कर, शौक-श्ूगार की चीजो पर कर तथा उत्पादन शुल्क । 

सघ द्वारा आरोपित तथा सग्रहीत किन्तु राज्यो को स्नौपे जाने वाले करों के उदाहरण है ' 
कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य 
सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु द्वारा ले जाने वाले माल तथा यात्ियों पर सीमान्‍्त 
कर, रेल भाड़ो तथा वस्तु भाडो पर कर, शेयर बाजार तथा सटूटा वाजार के आद्रान-प्रदान पर 
कर, मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार-पत्रो के- क्रय-विक्रय तथ्य उनवे प्रकाशित किये गये 


+ 
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विज्ञापनो पर और समाचार-पत्नों से अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य के माल के क्रय- 
विक्रय पर कर । 

कतिपय कर सघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहीत किये जाते है, पर उनका विभाजन संघ 
तथा राज्यों के बीच होता है । आय-कर का विभाजन संघीय भू-भाग के लिए निर्धारित निधि तथा 
सधीय खर्च को काटकर शेष राशि में से कियां जाता है । भाय-कर के अतिरिक्त दवा तथा शौक- 
आगार सम्बन्धी चीजो के अतिरिक्त अन्य चीजो पर लगाया गया उत्पादन शुल्क इसके अन्तर्गत 
भाता हैं । 

(2) सहायक अनुदान तथा अन्य सार्वजनिर्क उद्देश्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान-- 
संविधान के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा राज्यों को चार नरह के सहायता अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था 
की गयी है। प्रथम, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमे से 
कुछ भाग अनुदान के रूप मे जूट पैदा करने वाले राज्यो--विहार, बगाल, असम व उडीसा--को 
दे दिया जाता है। द्वितोय, वाढ, भूकम्प व सूखाग्रस्त क्षेत्र मे पीड़ितों की सहायता के लिए भी 
केन्द्रीय सरकार राज्यो को अनुदान दे सकती है । तृतीय, आदिम जातियो व कबीलो की उन्नति 
व उनके कल्याण की योजनाओ के लिए भी सहायक अनुदान दिया जाता है | चतुर्थ, राज्य को 
आधिक कठिनाइयो से उबारने के लिए केन्द्र राज्यो की वित्तीय सहायता कर सकता है । 

(3) ऋण लेने सम्बन्धी उपबन्ध-स विधान केद्ध को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह 
अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारो से ऋण ले सके । ऋण लेते का 
अधिकार राज्यो को प्राप्त होता है, परन्तु वे विदेशों से धत उधार नही ले सकते । यदि किसी 
राज्य सरकार पर संघ सरकार का कीई कर्ज वाकी हैं तो राज्य सरबव्यधर अन्य कर्ज सघ सरकार 
की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार का कर्ज देते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार की 
णर्ते लगा सकती है | 

(4) करों से बिमुवित--राज्यो द्वारा संघ की सम्पत्ति पर कोई कर तब तक नही लगाया 
जा सकता जब तक संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान न कर दे । भारत सरकार या रेलवे द्वारा 
प्रयोग मे आने वाली बिजली पर ससद की अनुमत्ति के अभाव मे राज्य किसी प्रकार का शुल्क 


तही लगा सकते । इसी प्रकार सघ सरकार भी राज्य सम्पत्ति और आय पर कर नही लगा 
सकती । 


(5) भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक हारा नियन्त्रण--भारत के नियन्तक महालेखा 
परीक्षक की नियुक्ति केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार 
तथा राज्य सरकारो के हिसाब का लेखा रखने के ठग और उनकी निष्पक्ष रूप से जाँच करता 
है। नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय सघ राज्य की आय पर अपना 
नियन्त्रण करती है । हे 

(0) वित्तीय संकटकाल--वित्तीय संकटकालीन घोषणा की स्थिति मे राज्यों की आय 
सीमा राज्य सूची मे चचित करो तक ही सीमित रहती है । वितीय संकट के प्रवर्तन काल से 
राष्ट्रपति को सविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता 
अनुदान अथवा सघ के करो की आय में भाग वेंठाने से सम्बन्धित हो । केन्धीय सरकार वित्तीय 
मामलो मे राज्यो को निर्देश भी दे सकती है । 

निष्कपंत:ः, यह कहना उचित है कि भारतीय संघवाद की सामान्य प्रकृति अर्थात्‌ 'केन्द्रीयता! 
के अनुकूल ही उपबन्धो की योजना हुई है। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय 
कषैत्र मे अधिक शक्तिशाली है । प्रो० एम० बी० पायली के शब्दो मे, “वर्तमाव स्थिति में राज्यो 
के पास सीमित साधन हैं भौर अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हे केद्ध की सहायता 
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की आवश्यकता रहती है उसलिए उन्हे केन्द्र का नेतृत्व स्वीकार करना पडता है। कभी-वाभी केन्द्र 
के आदेशों के आगे भी झुकता पड़ता है 7 
केख-राज्य तनाव क्षेत्र : वित्तीय तथा पोजना सम्बन्धी विषय 
(08५8 07 20बन।टा' ; म्याप&्शा४टाका, &5722८78) है 

'सैद्धान्तिक दृष्टि से केन्द्र तथा राज्यो के मध्य विवादों को तीन भागो में वाँटा जा सकत 
है ।* प्रथम, सस्थागत विपय जैसे राज्यपाल का पद, नौकरशाही की भूमिका और सविधान का 
स्वरूप, आदि विपयो को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद । द्वितीय, कार्यात्मक विषय जैसे कानून 
और व्यवस्था के अधिकार-क्षेत्र के प्रश्न पर विवाद, अन्तर्राज्यीय विवाद, भाषा विवाद, राज्य 
सूची के विपयो पर केन्द्रीय हस्तक्षेप, आवश्यक वस्तुओ पर केन्द्रीय नियन्त्रण; भादि मसले । तृतीय, 
वित्तीय और योजना सम्बन्धी विषय--सघीय शासन-व्यवस्था से केन्द्र और राज्यो के मध्य वित्तीय 
और योजना सम्बन्धी प्रश्नो को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक है । 967 के चतुर्थ आम-खुनावों 
के बाद भारत मे केन्द्र तथा राज्यो के बीच निम्नलिखित वित्तीय ओर योजना सम्बन्धी विषयों 
को लेकर विवाद उभरे हैं . 

() वित्तीय संसाधनो के बितरण की प्रचलित व्यवस्था--वतंमान मे वित्त आयोग और 
योजना आयोग द्वारा वित्तीय ससाधनो के वितरण की प्रचलित व्यवस्था से अधिकाश राज्य सन्तुप्ट 
नही है । प्रचलित व्यवस्था मे करो से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग केन्द्रीय कोष में 
जाता है और अपने लोककल्याण एवं जनविकास सम्बन्धी दायित्वों की वृद्धि के बावजूद भी 'राज्यो 
की आय के स्रोत अत्यन्त अल्प रखे गये है । इसके परिणामस्वरूप राज्यो की योजनाओं की सफ- 
लता बहुत कुछ केन्द्रीय अनुदान पर ही निर्भर हो जाती है । सन्‌ 967 के बाद राज्यों की यह 
शिकायत रही है कि केन्द्र की सरकार उन राज्यो को अधिक मदद देती है जहाँ काग्रेस सरकारें 
हैं । योजना आयोग के माध्यम से भी केन्द्र राज्यों पर तन केवल नियन्त्रण रखता है बल्कि भेदभाव 
भी बरतता है । 

इसके अतिरिक्त, राज्यो को दिये जाने वाले क्षनुदान एवं सहायता बहुत ही कम है और 
वे अपने बढते हुए दायित्वों का निर्वाह करने मे असमर्थ है । राज्यो की योजना की आकृति तय 
करने का कोई निश्चित मापदण्ड नही है और वे राज्य, जिनकी आय के स्रोत ज्यादा है, महत्वा- 
कांक्षी योजनाओ का निर्माण कर लेते है जिससे राज्यो की भय मे विषमता बढ़ती है । केन्द्रीय 
सरकार आये दिन अपने कर्मचारियों के महँगाई भत्तों मे वृद्धि करती रहती है जिसका प्रतिकूल 
प्रभाव राज्यों के कोप पर पडता है और उन्हें भी अपने कर्मचारियों के भत्तों मे वद्धि करनी पड 
जाती है। राज्यों को दिये जाने वाले कतिपय अनुदान केन्द्रीय सरकार की स्वविवेकी शक्ति के 
अन्तर्गत आते है और राज्यो को बरावर यह शिकायत रही है कि केन्द्रीय सरकार इन अनुदानो का 
वितरण करते समय पक्षपातपूर्ण आचरण करती है 

(४) राज्यो की ऋणप्रस्तता--पिछले पच्चीस वर्षों मे राज्य धीरे-धीरे किन्तु अधिकाधिक 
रूप से वित्तीय साधनो के लिए केन्द्रीय सरकार पर निर्भर होते चले गये । राज्यो की इस ऋण- 
ग्रस्तता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण 96॥ 
मे 20 अरव 4 करोड़ रुपये से बढकर !97] मे 63 अरब 65 करोड रुपये तथा 978 के 
बजट अनुमानों के अनुसार एक खरब अरब 69 करोड़ रुपये हो गये जो राज्यों की कुल 
ऋणग्रस्तवा का लगभग 70 प्रतिशत है। इस प्रकार ऋण सेवाओं का भार राज्यो के कर आय 





3 कर्च ५, ?९१08 . (075फ्रागावां 59राला। ऐ। 749, &जञं३ 205॥5$ 
है. तो पिया 5 7 छा शेकाया- 07 ८/व7८ गा 68567 हक; बंद 
३ 98, 7.. उगाल्याफ ता ; (लाट-ज्रव्वार डेलदात है लता, (४०एाप , 973, 9. 40, 


36... भारतीय सघ व्यवस्था सें केन्द्-राज्य सम्बन्ध _ 


को प्रभावहीत बना रहा है। वास्तव मे, केन्द्र के साथ राज्यों की ऋणग्रस्तता अब इस स्थिति भे 
पहुँच गयी है कि ऋण अदायगी तथा व्याज की रकम मिलकर नयी केन्द्रीय सहायता से अधिक 
हो जाती है. जिसका अर्थ यह है कि साधनों का वितरण विपरीत दिशा में हो जाता है । ऐसी 
स्थिति परिपक्व एवं,सन्तुलित केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के लिए ऋणात्मक है । 

(गा) वित्त आयोग की भुमिका-+आलोचना का विषय यह भी है कि केन् से हस्तान्तरित 
होने वाली राशि का केवल एक-तिहाई भाग ही वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है जवेकि 
दो-तिहाई भाग वित्त आयोग के क्षेत्र से वाहर है। बंटवारे की यह पद्धति मनमाने ढग की है, 
चाहे यह बेंटवारा योजना आयोग द्वारा ही क्यो न किया जाता हो ? फिर केवल योजना आयोग 
ही ऐसे अनुदान नही देता । वित्त आयोग तथा योजना आयोग के क्षेत्र से बाहर के अनुदान प्रथम 
पचवर्षीय योजना मे. दिये अनुदानो का केवल 7 3 प्रतिशत थे किन्तु बाद की पंचवर्षीय योजनाओं 
में इनका महत्व बढ़ता गया तथा चौथी योजना मे वह बढ़कर लगभग 47 प्रतिशत हो गया | 
ये अनुदान जिन्हें विवेकानुदान 'कहा जाता है योजना अनुदानो की अपेक्षा 73 प्रतिशत बढ गये । 
सरकार की इच्छा पर छोडे गये इन अनुदानो के विरुद्ध सबसे बडी आपत्ति यह है कि ये वित्तीय 
संघीय सम्बन्धों मे न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हैं। सभी मुख्यमन्त्रियो ने सातवें वित्त 
आयोग के समक्ष अनुच्छेद 282 के अत्यधिक प्रयोग पर जिसके अन्तर्गत ये विवेकानुदान दिये जाते 
हैं, पुन. विचार करने को कहा । ४ ' 

((९) भा्थिक नियोजन फे सस्वन्ध में सतभेद--योजना आयोग की भूमिका को लेकर भी 
केन्द्र-राज्य विवादो मे वृद्धि हुई हैं । अशोक चन्दा का मत है कि योजना आयोग ने संघवाद को 
निरस्तर कर दिया है । योजना आयोग देश की योजना के लिए कुछ आध्रारभूतु विषय निश्चित 
करता है । चूंकि प्रत्येक राज्य की समस्याएँ अलग-अलग है इसलिए उनकी मूल समस्याओ का 
निराकरण नही हो. पाता है । योजना प्रारूप का अन्तिम निर्णय तो केन्द्रीय ससद के हाथो में है । 
योजनाओ के सम्बन्ध में केन्द्र की कार्यपालिका वास्तव मे निर्णय लेती है और कार्यान्वित राज्य की 
कार्यपालिकाओ को करना होता है । योजना आयोग फे सामने राज्य एक परकाटे पक्षी की भाँति 
है। राज्यों के पास बपने योजना बोर्ड नही है, जो कि राज्य की योजनाओ को तकनीकी दृष्टि 
से निश्चित कर सके। 

अब राज्य सरकारो द्वारा केन्द्रीय सरकार और योजना आयोग का विरोध करने की प्रवृत्ति 
उभर रही है । सन्‌ 969 मे पहली वार कुछ राज्यो ने चौथी योजना के प्रारूप को अनौपचारिक 
रूप से अस्वीकृत प्रदान की। पश्चिमी बगाल तथा केरल के मुख्यमन्त्री और दिल्ली के मुख्य 
कार्यकारी पार्षद ने योजना को उसी रूप मे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया ! राज्य के मुख्य- 
मन्त्रियो ने केन्द्र से राज्यो की आय के स्लोतो को भी बढावा देने की बात कही है । यह भी माँग की 
जा रही है कि योजना आयोग के कार्यों को सीमित किया जाना चाहिए तथा जो अनुदान दिये 
जायें वे सशर्त नही होने चाहिए । 

(५) अन्तर्राज्यीय ब्यापार--संविधान के अनुसार अन्तर्राज्यीय व्यापार को नियमन करने 
की शक्त केन्द्रीय सरकार में निहित है । केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय और स्थानीय राज्यो के हितों में 
समन्वय स्थापित कुरने के लिए कभी-कभी हस्तक्षेप करती है। इन केन्द्रीय हस्तक्षेप से कतिपय 
राज्य नाराज होते हैं और केन्द्र-राज्य मतभेद उभरते है । उदाहरण के लिए, खाद्य नीति को लिया 
जा सकता है जो कि राज्य सूची का विपय हे और बेन्द्रीय हस्तक्षेप से पजाब ने अपनी लगातार 
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नाराजगी प्रकट की । सन्‌ 969 मे केन्द्रीय शासन ने गेहूँ के सम्बन्ध में प्रचलित 'एक राज्य क्षेत्र 
नीति का परित्याग कर 'आठ राज्यीय क्षेत्र” घोषित किया तो पजाब ने इसे पसन्द नही किया । 

मई 979 मे मुख्यमन्त्रियों के दो दिन के सम्मेलन मे केन्द्र के वित्तीय साधनों के बंटवारे 
के सवाल पर विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया । विवाद इतना बढ गया जिसका पता इसी 
तथ्य से लग जाता है कि पश्चिमी बगाल के मुख्यमन्त्री ने इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय के 
सामने ले जाने का निश्चय प्रकट किया ।7 पश्चिमी वगाल के वित्त भनन्‍त्री डॉ० अशोक मित्र ने 
कहा कि कच्ची तम्बाकू, चीनी तथा कपडो पर एकत्र करो के-बेटवारे के प्रश्त पर अनेक स्मरण- 
पत्र भेजने के वावजूद केन्द्र ने अपना वा/दा पूरा नही किया । उन्होने कहा था कि कुछ वर्ष प्वं 
उक्त मदो पर एकत्र करो को राज्य सरकार ने स्वेच्छा से केन्द्र को दे दिया था। यदि मामला 
वार्ता से न सुलझा तो राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दायर करेगी । 

सरकारिया आयोग के सामने राज्यो ने केन्द्र-राज्य वित्त सम्बन्धो की भालोचना करते हुए 
निम्नलिखित शिकायतें प्रस्तुत की :४  * 

(!) राज्य सरकारों ने कुछ ससाधनों को विभाज्य पुल से बाहर रखने के सम्बन्ध में 
संघ सरकार की नीति की आलोचना की है, जो उनके मत्तानुसार उनके साथ बाँटे जाने चाहिए 
थे । राज्य के अनुसार इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, आयकर अधिनियम, 959 के सशोधन 
द्वारा निगम कर को विभाज्य पुल से निकालना | बहुत-सी राज्य सरकारो ने यह सुझाव दिया 
है कि निगम कर की प्राप्तियो मे राज्यों की भागीदारी रहनी चाहिए । 

(2) भारत,ने यह शिकायत की है कि आयकर अधिभार (985-86 में समाप्त) के 
एक लम्बी अवधि तक जारी रहने के कारण वे काफी राजस्व से वचित रहे हैं जो राज्यो के साथ 
भागीदारी योग्य होता यदि भारत सरकार ने इसके बजाय आयकर की मृल दरो को समायोजित 
किया होता । कुछ राज्यो ने सुझाव दिया है'कि आयकर अधिभार की प्राप्तियाँ राज्यों के साथ 
भागीदारी योग्य वना दी जानी चाहिए । 

'.. (3) कुछ राज्यो ने आरोप लगाया है कि सघ सरकार आयकर से राजस्व जुटाने मे 
पर्याप्त रुचि नही दिखा रही है जिसका 85% इस समय राज्यो के साथ भागीदारी योग्य है ।' 
दूमरी ओर, विशेष वाहक पत्र योजना के माध्यम से सघ सरकार ने केवल अपने इस्तेमाल के लिए 
ससाधन जुटाये है जिनमे अन्यथा प्रकार से राज्यो की भागीदारी होती, यदि आयकर अधिनियम 
को बेहतर ढंग से लायू किया जाता । 

(4) अनेक राज्यो ने संघ द्वारा उत्पाद शुष्क बढ़ाने की बगाय, जो उनके साथ भागीदारी 
योग्य होने, एकपक्षीय रूप से पेट्रोलियम और कोयला जैसी वस्तुओ के निर्देशित मूल्य मे वृद्धि की 
शिकायत की है । 

5) अनेक राज्यो ने सविधान (छठा सशोधन) अधिनियम, 4956 द्वारा अनुच्छेद 269 
और 286 में हुए परिवर्तंतों तथा केन्द्रीय विक्रम कर अधिनियम, 956 की ओर ध्यान दिलाया 
है । उसका आरोप हैं कि इन सशोधनों ने राज्यो के विक्रय कर की प्राप्ति पर प्रतिकूल प्रभाव 
डाला है जो कि उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजस्व का स्रोत है । 

(6) वेतन में सशोधन, सेवान्त प्रसुविधाएँ, महँगाई,भत्ते की किस्तो के दिये जाने, दृत्यादि 
पर संध सरकार के निर्णयो के कारण राज्यो पर उसके अनुरूप भार पडता है। इसे, संघ की 
कार्यवाही के कारण राज्यो के व्यय पर अनिश्चित भार के उदाहरण के रूप में उद्घृत किया 


२ के ॥,, >शाल्याएवा) : उ0ाव , 99 63-64 ह हु 0. ५ 
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गया है। कुछ राज्य सरकारो ने कहा है कि उस अतिरिक्त भार में सघ द्वारा हिस्सेदारी की जानी 
चाहिए । 

(7) प्राकृतिक आपदाओं के लिए सहायता प्रदान किये जाने में विलम्ब, अपयप्तिता और 
साथ ही भेद-भाव बरतने की शिकायतें भी है जिन पर राष्ट्रीय महत्व के विपय के रूप में विचार 
किये जाने की आवश्यकता है । 

बित्तीय साधनों का न्यायपूर्ण आबटन : नये सन्तुलन की छोज--केन्द्र-राज्य आधिफ 
अं क्वो अधिक सहज बनाने हेतु प्रभासनिक सुधार आयोग तथा राजमन्नार समित्ति प्रतिवेदन 
मे भ्षी विचार किया गया था । इसी उद्देश्य से पश्चिमी वगाल की मावसंवादी सरकार ने भी एक 
विस्तृत मसविदा (थिका00॥00॥]) प्रस्तुत किया था । 

प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुच्छेद 283 के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय 
सहायता का सरलतम रूप प्रस्तुत किया। इस सम्बन्ध मे आयोग की अनुशसाएँ इस प्रकार है : 
प्रथम, राज्यों को दी जाने वाली कुल केन्द्रीय सहायता की मात्रा तय की जानी चाहिए। इसके 
बाद ऋण के रूप मे दी जाने वाली रकम तय कर लेनी चाहिए । द्वितीय, इस अनुदान को वित- 
रित करते समय वह राशि अलग कर लेनी चाहिए जो मूलभूत राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओों 
पर ख्च की जानी है। अवशिष्ट राशि को ही केन्द्रीय अनुदान के रूप में राज्यों को वितरित 
किया जाना चाहिए | तृतीय, यदि राज्य ने किसी परियोजना को पूरा नही किया है तथा केन्द्रीय 
अनुदान की अधिक राशि खर्च कर दी है तो बाद मे केन्द्रीय अनुदान की मात्रा कम की जा सकती 
है । चतुर्थ, राज्यो में केन्द्रीय पहल से सचालित होने वाली परियोजनाओं की सख्या कम होनी 
चाहिए और केन्द्रीय पहल की परियोजनाओं के मानदण्ड निश्चित होने चाहिए । प्रशासनिक सुधार 
आयोग का विचार था कि राज्यो की परियोजनाओं को दो भागो मे--उत्पादित और गेर- 
उत्पादित--मे बॉँटा जाना चाहिए। योजना आयोग को वे सिद्धान्त तय करने चाहिए जिनके 
आधार पर परियोजना को दो भागो मे बाँठा जा सकता है। केवल उत्पादित परियोजना के लिए 
ही ऋण सहायता उपलब्ध करायी ज।नी चाहिए । ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि उस परि- 
योजना के चालू होते पर व्याज सहित ऋण लौटाया जा सके । केन्द्रीय सरकार अपने कर्मचारियों 
का महँगाई भत्ता, आदि बढाती रहती है जिसका प्रभाव राज्यो के बजट पर भी पड़ता है । राज्य 
कमंचारी भी केन्द्र के बरावर महँगाई भत्ते की माँग करते हैं, राज्य सरकारों को उनकी माँगो के 
भागे शुकना पडता है जिससे उन पर काफी आर्थिक भार बढ जाता हैं। अयोग का विचार है कि 
केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण ही मुद्रा-प्रसार बठता है अत: राज्यों के इस प्रकार के बढ़ते 
हुए व्यय का भार केन्द्रीय सरकार को ही वहन करना चाहिए ।! 


राजमन्तार समिति का सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित किया जाये 
तथा राज्यो के पक्ष मे करो का पहले से अधिक वितरण हो ताकि उन्हें केन्द्र पर कम-से-कम 
निर्भर रहना पडे । राज्यो को वित्तीय क्षेत्र मे स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए । राज्यो को निगम 
कर, निर्यात कर तथा आबकारी कर मे हिस्सा मिलना चाहिए ।? 

राज्य स्वायत्तता की माँग का बिगुल बनाते हुए पश्चिमी बगाल की वामपन्‍्थी सरकार ने 
अपने मसविदे मे कहा है---(7) कुल राजस्व का 75 प्रतिशत भाग राज्य सरकारो को व्यय हेतु 
प्रदान किया जाये । ) योजना आयोग की कार्यप्रणाली मे फेर-बदल किया जाये | (प) सबि- 
धान के अनुच्छेद 208(क) को खत्म करना चाहिए। (१४) राज्यो को कर लगाने एवं वसूलने 
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का पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। (५) संविधान के अनुच्छेद 280 की धारा 2 और 7 को 
समाप्त करना चाहिए । (श) केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के वाणिज्य सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 
302 भे निहित अधिकारो को खत्म करना चाहिए । ५ | 

परिवर्तित राजनीतिक और आशिक परिप्रेक्ष्य मे वित्तीय ढाँचे पर पुनविचार आवश्यक है। 
हम नही जानते है कि सन्‌ 977 के बाद आथिक विकास को जो प्राथमिकत्ताएँ निर्धारित हुई 
हैं उनके अनुसार कृषि, सिंचाई, कुटीर व॒ग्राम उद्योगो, आदि पर अधिक राशि खर्च की जानी 
है। ये सारे कार्यक्रम राज्यो के अन्तगंत ही है, इसलिए भी इन्हे भधिक धनराशि की आवश्यकता 
पड़ेगी । यह सुझाव दिया गया है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जो आय इकटूठी की जाती है 
उसका 60 प्रतिशत राज्यो को हस्तान्तरित कर दिया जाये । इसके अतिरिक्त, केन्रीय सरकार 
की इच्छा पर निर्भर करने वाले अनुदानों की राशि कम की जाये तथा अधिक राशि कानूनी 
पैसे किये जाने वाले हस्तान्तरणों के लिए रखी जाये। कुछ क्षेत्रों से यह सुझाव भी आया है 
कि ऋण देने की जिम्मेदारी रिजव बैक को सौपी जानी चाहिए। . 


वित्त सम्बन्धी मसलो पर राज्यों की शिकायतों पर विचार करते हुए सरकारिया आयोग 
ते सिफारिश की है कि” () सविधान से उचित संशोधन करके निगम कर की निबल आय 
अनुशे ये सीमा तक राज्यो मे हिस्से योग्य की जा सकती है। (2) सघ सरकार को आयकर पर 
अधिभार नही लगाना चाहिए। (3) खनिजो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की गारण्टी दरो 
की समीक्षा हर दो वर्ष मे एक बार सही समय पर जब भी निर्धारित हो, की जानी चाहिए । 
(4) प्राकृतिक आपदाओ के होने पर तुरन्त सहायता दी जानी चाहिए। (5) सघ सरकार को, 
अनुच्छेद 293 के खण्ड (4) के अन्तर्गत राज्यो को बैंको और वित्तीय संस्थाओ से एक वर्ष से 
कम अवधि के उधार लेने के लिए सहज सहमति दे देती चाहिए । (6) वित्त आयोग भे विशेषज्ञो 
को स्थान दिया जाना चाहिए। यदि राज्यों से उपयुक्त विशेषज्ञों को लिया जाये और बित्त 
आयोग के सचिवालय में भी कर्मचारियो के रूप मे उन्हे नियुक्त किया जाये तो लाभ होगा [* 


सक्षेप भे, राज्यो की वित्तीय क्षमता मे वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित चार मोटे-मोटे सुझाव 
दिये जा सकते है--() राज्यो के राजस्वो मे वृद्धि करने हेतु कतिपय कराधान की भदे उन्हे और 
दी जानी चाहिए, मिगम-कर और आय कर के अधिभार की आमदनी का भी केन्द्र और राज्यो 
में बंटवारा किया जाना चाहिए । (7) योजनायत और गैर-योजनागत अनुदानो के अन्तर को 
समाप्त किया जाये और राज्यों को आवटित की जाने वाली अनुदान राशि देने की निश्चित 
प्रक्रिया का निर्धारण किया जाये । (पा) वित्त आयोग को स्थायी संवैधानिक निकाय का दर्जा , 
दिया जाये, क्योकि वर्तमान मे योजना आयोग की प्रभावकारी भूमिका से वित्त आयोग की भूमिका 
कम हो गयी है । (१९) राज्यों को दिये जाने वाले ऋण स्ोधानिक सत्ता द्वारा निश्चित माप- 
दण्डो के भाधार पर दिये जायें ।* पं 

वस्तुत' राज्यों को अधिक मात्रा मे वित्तीय साधन तभी उपलब्ध किये जा सकते है जब 
अधिक साधन एकत्रित किये जायें । सभी वित्त विशेपज्ञ यह मानते है कि गत 40 वर्षों से राज्य 
सरकारो ने अपना खर्चा तो तेजी से बढाया लेकिन 'इसकी पूर्ति के लिए समुचित वित्तीय साधन 
विकसित नही किये | लोकप्रिय खोने और घुनाव मे हार के भय से राज्यो ने नये कर न लगाने 
की नीति अपनायी तथा खर्च की पूति के लिए केन्द्र पर बार-वार दवाव डाला । 
! केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आयोग रिपोर्ट, भाग ! (भारत सरकार, 988) पृ० 287-90॥ 
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क्‍या राज्यों के लिए समाधन जुटाने के लिए केन्द्र के विचीय अधिकारों में जबर्दस्ती कटौती 
की जाये ? यह तथ्य है कि वित्त आयोग ने भी समय-समय पर वेज्द्रीय आय-कर गे राज्यों का 
हिस्सा बढाने की तिफारिशें की और परिणामरवरूप आज आय-कर फा 83 प्रतिणत भाग राज्यों 
को दिया जाता है, जबकि 950 भे राज्यों को 55 प्रतिणत हिस्सा मिलता था । 

बस्तुत वित्तीय अधिकारों के मामले मे केन्द्र तथा राज्यों करे बीच किसी प्रकार के विवाद 
या टकराव की गु जाइश नही है । वे एक-दसरे के पूरक बन सकते है । दिया निर्देश देने, तालमेल 
बैदाने तथा साधनों के वितरण का काम केन्द्र के जिम्मे हो तथा आधिक कार्य क्रमो पर अमल का 
दायित्व और अधिकार राज्यो के अन्तर्गत हो तो विवाद का कोई कारण नजर नहीं भाता है । 
फेख्र-राज्य मम्बन्धो फी विशेषताएँ (९शएा०४ 0 (शाप्र०-$९ ]२6]६075) 

सविधान द्वारा प्रस्तुत केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का विश्लेषण करने से निम्न तथ्य उभरते हैं : 

() शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार--सविधान-निर्माताओ ने केन्द्रीय सरकार को अत्यन्त 
णक्तिशाली बनाया है । वह किसी भी सूची के विषयो पर कानून वना सकती हैँ । वहू अवशिष्ट 
शक्तियों का उपभोग कर सकती है और राज्यपालो द्वारा राज्यों पर पूर्ण नियन्त्रण रखती है । 
उसकी आय के साधन अधिक हैं और नह राज्यों को ऋण भी दे सकती है । 

(2) राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं के समतुल्य--संघ एवं राज्यों के वीच शवितयो 
का वितरण इस प्रकार फ़िया गया है कि राज्यो की स्थिति नगरपालिकाओं के समतुल्य हो गयी 
है| जिस प्रकार सगरपालिकाएँ राज्य सरकारो पर पूर्णव निर्भर है, उसी प्रकार सरकारें भी 
सभी क्षेत्रो मे सघ सरकार पर निर्भर हैं । 

(3) सहकारी संघवाव--प्रेनचिल ऑस्टिन ' के अनुसार, “भारत की विशिष्ट आवश्यक- 
ताओ की पूर्ति के'लिए सविधान सभा ने एक विशिष्ट प्रकार के सघवाद को जन्म दिया है” जिसे 
ए० एच० बच ने “सरकारी सघवाद' की सज्ञा दी है | इस व्यवस्था में सघीय सरकार शक्तिशाली 
होती है फिन्‍्तु राज्य' सरकारें भी अपने क्षेत्रो मे कमजोर नहीं होती; साथ ही दोनो हो सरकारों 
की एक-दूसरे पर निर्भरता इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है । 

(4) भारतीय संघ की आत्मा एकात्मक---राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उदघोषणा किये 
जाने पर राज्यो की स्वायत्तता को स्थगित किया जा सकता है और इस दशा में राष्ट्रपति राज्य 
का सारा कामकाज अपने प्रतिनिधि राज्यपाल के माध्यम से चला सकता है । केन्द्र की शक्तियाँ 
आपात्‌काल में ही नहीं अपितु सामान्यकाल में भी बढायी जा सकती है, अत: भारतीय सघ की 
आत्मा एकात्मक कही जा सकती है । 


केज-राज्य सम्बन्धों में टकराव की स्थिति ((०8४४-४४८ कशक्षाणा5 , ऐ0आंतंगा णी (णा- 
4 07/8॥07॥) 


केन्द्र-राज्य सम्बन्ध आज भी उतने ही पराब हैं जितने श्रीमती इन्दिरा गाधी के शासन 

काल मे थे। श्रीमती गांधी के कार्यकाल (984) में थे सम्बन्ध बहुत विगड़ गये.थे जब 
सिक्किम, जम्मू-कश्मीर व आन्ध्र प्रदेश की गर-काग्रेस (इ) सरकारों को अपदस्थ” किया गया 
था। तीन गैर-काग्रेस (इ) शासित राज्यो से जो केन्द्रीय सरकार के मन्त्री हैं वे इन राज्यो 
(आन्ध्र, पं० बंगाल, कर्नाटक) के मुख्यमन्त्रियों के खिलाफ बन्दुक ही ताने रहते हैं। नवम्बर 
987 मे प्रघानमन्त्री ने भिपुरा की कई भाषाओं मे भाषण किया और नपेन चक्रवर्ती की सरकार 
के खिलाफ टीका-टिप्पणी को । जनता, भाकमा' व तेलग्रु देशम्‌ के सदस्यो ने राज्यसभा मे 
उनके राज्यो के प्रति केन्द्र की उपेक्षा के प्रति नाराजगी प्रकट की । कर्नाटक, पश्चिचमी बंगाल व 
आान्क्र प्रदेश भे कई विकास योजनाएँ- इस वजह से रुकी हुई हैं कि केन्द्र ने स्वीकृति नही भेजी 
है। राज्य विधान सभा. में स्वीकृत विधेयकों पर राष्ट्रपति के अनुमोदन के सम्बन्ध में भी ऐसे 
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ही हाल हैं। इन विधेयको को ग्रृहु मन्त्रालय मे अठका दिया जाता है। कुछ मामलों में तो 
राज्यपाल ही विधेयकों को दवा कर बैठ जाते है । आन्ध्र प्रदेश की राज्यपाल कुमुदबेन जोशी के 
बारे मे ऐसी ही शिकायत की गयी है। कर्नाटर्क की बोम्बई सरकार (989) को बर्खास्त 
करके राज्यपाल वेंकट्सुब्बैया ने केन्द्रीय सरकार के सुधेदार की भूमिका का ही परिचय दिया 
है । पर्यवेक्षको के अनुसार 'अब देश में टकराव का वातावरण फिर पैदा हो रहा है ।* 

यह सच है कि केद्धीय सरकार की अपेक्षाकृत शक्तिशाली स्थिति ने राज्य सरकारो की 
स्थिति को प्रभावित किया है, किन्तु फिर भी राज्य केद्धीय सरकार की प्रकाशकीय इकाइयाँ मात्र 
नही है । ग्रेनविल ऑस्टिन लिखते है, ''भारत नयी दिल्‍ली नहीं है वल्कि राज्यों की राजधानियाँ 
भी है । राज्य केन्द्रीय सहायता के आकाक्षी है किन्तु राज्यो के सहयोग के बिना सब बहुत दिनो 
तक कायम नही रह सफ्ता:। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की नीतियो”का माध्यम 'हो सकती हैं 
किन्तु उनकी सहायाता के बिता केन्द्रीय सरफार अपनी 'योजनांओ को क्रियान्वित' नही कर सकती । 
वस्तुत. दोनो ही एक-दूसरे पर निर्भर है।” * 

उपर्यूक्त विचार-विमशं से स्पष्ट होता'है कि सुदृढ केर््र के 'बावजूदः झुकांव केन्द्र और 
राज्यो के बीच सहयोगी साझेदारी के सम्बन्ध! की ओर है । सहयोगी सम्बन्ध में स्वत्तत्तनता ओर 
परस्पर निर्भरता, दोनो होती है और यही समकालीन सधवाद'की विशिष्टता है । 
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केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के सम्पूर्ण ठाँचि पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ते मार्च 
983 मे सरकारिया आयोग की नियुक्ति की । तीन सदस्यीय सरकारिया आयोग ने नवम्बर __ 
98 7 में अपनी सर्वंसम्मत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की । आयोग की रिपोर्ट ,600 पृष्ठो की 
है और दो खण्डो मे है। आयोग ने रिपोर्ट का कोई साराश नही दिया है । आयोग का यह मानना 
है कि कोई भी साराश केवल कुछ मुद्दो पर ही प्रकाश डाल सकता है। आयोग चाहता है कि 
उसकी समूची रिपोर्ट को पढा जाय और उसके निष्कर्पों को सही सन्‍्द्भ मे समझा जाय । 
सरकारिया आयोग की मुख्य-मुख्य सिफारिश निम्नलिखित है * 
सुदृढ़ फेनद्र की अपरिहायता--सरकारिया आयोग केन्द्र के अधिकार कम करने के अधिक- 
त्तर प्रस्तावों के खिलाफ है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि देश की एकता व अखण्डता के 
लिए मजबूत केन्द्र अनिवायं है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों मे कहा है, “सविधान के मूल स्वरूप 
में कोई प्रवल परिवर्तन न तो उचित है और न ही आवश्यक ।” आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव की 
चर्चा किये बिना आयोग ने कहा है कि केन्द्र के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का अकुश लगाना 
उचित नही है। 
राज्यो में राष्ट्रपति शासन अन्तिम विकल्प के रूप में लागू हो--आयोग ने कहा है कि 
किसी राज्य मे सविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन तभी लागू करना चाहिए 
जब कोई दूसरा रास्ता न रह गया हो । आयोग के अनुसार यह उपाय बहुत कम अपनाना चाहिए 
और केन्द्र को तभी हस्तक्षेप करना चाहिए, जबक्कि राज्य का कामकाज सविधान में दी गयी 
व्यवस्था के अनुरूप चलाना असम्भव हो जाय । राज्य की समस्या राज्य के स्तर परही सुलझायी _ 
जानो चाहिए और अनुच्छेद 356 का सहारा लेने के पहले यह देखना चाहिए कि क्या कोई और 
उपाय भी है । 
सरकारिया आयोग का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के पहले केन्द्र को सम्ब- 
न्धित राज्य -को इस वारे में चेतावनी देकर स्पष्टीकरण माँगना चाहिए । निर्णय लेते समय इस 
स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए । अगर केन्द्र को लगे कि विदेशी आक्रमण या आन्तरिक 
गडगड़ी के कारण किसी राज्य मे सर्वैधानिक व्यवस्था चरमरा रही है तब ही केन्द्र को परिस्थिति 
से निपटने के लिए अन्य सम्भव उपायो को परखना चाहिए ्‌. 42 जज कं: 
अगर राजनीतिक कारणो से सर्वेधानिक व्यवस्था टूट रही हो तो राज्यपाल को देखना 
03026 विधानसभा में बहुमत वाली सरकार गठित हो सकती है । अगरसरकार की नीति 
तक पुराने नह हार हो जाती हैं और चुनाव शीघ्र कराये जा सकें तो राज्यपाल को घुनाव 
न्रमण्डल को काम-चलाऊ सरकार के रूप मे काम करने देना चाहिए | काम-चलाऊ 


सरकार नीति सम्बन्धी कोई निर्ण 
233 न्धी कोई निर्णय नही ले सकती और इस प्रकार राजनीतिक सकट से निकालने 
जम्मेदारी मत्तदाता की होगी । 
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अन्न 


आयोग ने कहा है कि काम-चलाऊ सरकार के वारे में अथर यह सब बाते नही हो तो 
राज्यपाल के लिए घुनाव होने तक काम-चलाऊ सरकार को सत्ता सौंपना अनुचित होगा । 

सरकारिया आयोग का सुझाव है कि राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी आदेश दो महीने के भीतर 
संसद के सामने रखना चाहिए । संसद के अनुमोदन के बाद ही विधान सभा भग को जानी 


चाहिए । इसका प्रावधान करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 में संशोधन करने का भी 
आयोग का सुझाव है । 
आयोग ने कहा है कि सर्विधान के अनुच्छेद 352 में जिस प्रकार आपातकाल की घोषणा 
के बारे मे लोकसभा की अनृमति और उस पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधि- 
वेशन बुलाने की व्यवस्था है, वैसी ही व्यवस्था किसी राज्य मे राष्ट्रपति शासन की घोषणा के 
बारे मे भी होनी चाहिए । 
हे आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था अपनाने के पीछे जो कारण हैं वे इसके 
बारे मे की गयी घोषणा का अग होने चाहिए । राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गयी रिपोर्ट 
भी ससद मे रखनी चाहिए क्योकि इससे यह स्पष्ट होगा कि किन कारणो से राष्ट्रपति ने यह 
कदम उठाया है । इससे केन्द्रीय कार्य पालिका पर ससद का नियन्त्रण अधिक कारगर होगा । 
वित्तीय व्यवस्था---सरकारिया आयोग ने सुझाव दिया है कि योजना आयोग मे प्रस्तावित 
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मे आयोग ने कहा कि प्रकोष्ठ को वित्त आयोग के मानदण्डो मे परिवर्तन का वाषिक अनुमान भी 
* लगाना चाहिए। इसके बाद योजना आयोग वित्त आयोग के पूर्वानुमानो में परिवर्तत व उसके 
कारण तथा अन्य की वापिक समीक्षा को राष्ट्रीय आथिक व विकास परिषद के समक्ष पेश करने 
में समर्थ होगा । ह 
आयोग ने प्रकोष्ठ को मजबूत बनाने के भी सुझाव दिये | आयोग ने सुझाव दिया कि यदि 
प्रकोष्ठ योजना आयोग के वित्तीय ससाधन प्रभारी के अधीन कार्य करता है तो योजना आयोग व 
वित्त आयोग के बीच अधिक समन्वय हो पायेगा । 
सरकारिया आयोग का मानना है कि वित्त आयोग को अपने कार्य के लिए देश के विभित 
भागो से विशेषज्ञ नियुक्त करने चाहिए । वित्त आयोग के सचिवालयो भे कर्मचारी नियुक्त करने 
के लिए यदि राज्यों से आवश्यक विशेषज्ञ लिये जाते है तो वह अधिक लाभदायक होगा । 
केन्द्र-राज्यो में करो का बेंटवारा --आयोग ने सिफारिश की है कि निगम कर के उचित 
बंटवारे के लिए संविधान मे सशोधन किया जाये । आयोग ने राज्यो की इस मॉग को अस्वीकार 
कर दिया कि उन्हे उत्पादक के एवज में विक्री कर मे अधिक हिस्सा दिया जाये। सघ सरकार 
को आयकर पर अधिभार नही लगाना चाहिए सिवाय किसी विशेष प्रयोजन से तथा सीमित 
अवधि के लिए । हि 
समवर्ती सूच्ची के ससले--आयोग ने सलाह दी है कि समवर्ती सूची के मामलों पर केन्द्र 
सरकार व राज्यो मे विचार-विमर्श होना चाहिए, जो कि इस समय नही हो रहा है। संघ सूची से 
उल्लेखित विषय सख्या 97 (शाा५ 97) जिसमे कि अवशिष्ट विषयो का उल्लेख है, कर लगाने 
सम्बन्धी मामलो को छोडकर इसे समवर्ती सूची मे रखा जाना चाहिए 
राज्यों को ऋण---आयोग का मत है कि राज्यो को ऋण देने की पद्धति पर पुनविचार 
किया जाना चाहिए तथा केरदं द्वारा प्रयोजित परियोजनाओ की_ संख्या फम-से-कम रखी जानी 
चाहिए खासकर योजना अवधि के बीच में कोई नयी परियोजना शुरू नही की जानी चाहिए 
राज्यो में केल्टीय रक्षा बल--आयोग ने कहा है कि राज्यो मे केन्द्रीय रक्षा बलो को तैनात 
करने के मामले मे केन्द्र को निर्णय लेने का पूरा अधिकार होना चाहिए। यदि '+ हो और 
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केन्र सरकार चाहे तो राज्य सरकार की इच्छा के विपरीत भी राज्यो में सुरक्षा बल तैचात कर 
सकती है । 

राष्ट्रपति के विचाराथं राज्यपाल द्वारा विधेयकों का अभिरक्षण--राष्ट्रपति के विचार 
के लिए जाने के लिए रखे गये किसी विधेयक का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा उस त्तारीख से 4 माह 
की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए जिस तारीख को यह संघ सरकार को प्राप्त होता है । 
तथापि, यदि राज्य सरकार से स्पष्टीकरण माँगना अथवा अनुच्छेद 20] के परन्तुक के अधीन, 
राज्य विधानमण्डल के पुन विचार के लिए विधेयक को वापस करना आवश्यक समझ्षा जाये तो 
यह कार्यवाही उस तारीख से 2 माह के भीतर की जाये जिस तारीख को संघ सरकार को मूल 
पत्र प्राप्त हुआ था। 


सरकार से अनुच्छेद 20] के परन्तुक के अधीन स्पष्टीकरण प्राप्त होने अथवा पुनविचारित 
विधेयक प्राप्त होने के वाद, उस मामले का निपटारा राष्ट्रपति द्वारा उस तारीख से 4 माह की 
मवधि के भीतर किया जाये जिस तारीख को राज्य सरकार से स्पष्टीकरण अथवा पुमविचारति 
विधेयक प्राप्त हुआ हो । 

अखिल भारतीय सेवा--स रकारिया आयोग ने इन्जी नियरी, चिकित्सा और शिक्षा के लिए 
अखिल भारतीय सेवा गठित करने का सुझाव दिया है | आयोग ने ऊपि, सहकारिता और उद्योग 
के लिए भी अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश की है। इन सेवाओं के गठन के 
प्रथम चरण के रूप में केन्र और विभिन्‍न राज्यों के अफसरों का पूल वनाकर निश्चित अवधि के 
लिए आकर्षक वेतन पर उनकी नियुक्ति अन्य राज्यों मे की जाय । 

पूल प्रणाली के कुछ वर्ष तक ठीक से काम करने के बाद इस सेक्टर मे अखिल भारतीय 
सेवा के गठन की दिणा मे कदम उठाना चाहिए। आयोग ने कहा है कि अखिल भारतीय सेवाओ 
को समाप्त करने श्र किसी राज्य के इससे अलग होने की अनुमति देना देश के व्यापक हित ' मे 
नही होगा । ' 

सेनाओ को मजबूत बनाने के लिए केन्द्र और राज्यों मे समय-समय पर बातचीत होनी 
चाहिए तथा केन्द्र मे डेपुटेशन पर अपने अफसरी को भेजने के बारे मे राज्यो पर अनिवायंता का 
भश होना चाहिए तथा वर्तमान मे डेपुटेशन पर भेजे' जाने वाले अफसरो की सहमति लेने की 
प्रक्रिया समाप्त होनी चाहिए 

योजना आयोग---सरकारिया आयोग इस बात के पक्ष मे लही, है कि योजना आयोग को 
स्वायत्त संस्था वना दिया जाये । आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे कहा है कि ऐसे स्वायत्त संगठन का 
कामकाज कानूती पचडो, अडियल रुख और पेचीदगियों से ग्रस्त होगा । आयोग का यह भी मानना 
है कि योजना आयोग को केन्द्रीय सरकार के नियस्त्रण से बाहर नही होना चाहिए । ह 

रिपोर्ट मे कहा गया है कि योजना आयोग को स्वायत्तता देने का विकल्‍प यह है कि इस 
सस्था और उनके कामकाज मे सुधार लाया जाय । योजना प्रक्रिया के सभी चरणों में योजना 
आयोग राज्यो से पूर्ण और.प्र भावी विचार-विमर्श करें ताकि राज्य यह मठुसूस कर सके कि उनकी 
भूमिका पूरक नही, वल्कि बराबरी के भागीदार की 

सरकारिया आयोग की राय में योजना आग्रोग से विचार-विमर्श के गम्बन्ध में रचस्थ 
परम्परा कायम हो ओर योजना आयोग के सुझावो को समुचित महत्व दिया जावा चाहिए । इससे 
आयोग पर केन्द्र के प्रभुत्व और उसे केन्द्र सरकार की एक घुजा मामने सम्बन्धी सभी शकाएँ दूर ** 
ही जायेंगी । 

सरकारिया आयोग का सुझाव है कि ब्रोजना आयोग का उपाध्यक्ष छयातिप्राप्य विशेषज्ञ हो, , 
जो अपनी वस्तुनिष्ठता और प्रसिद्धि से केन्द्र के साथ ही राज्य सरकारो का भी विश्वास प्राप्त कर 
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सके । आयोग का कहना है कि उपाध्यक्ष की नियुक्ति राजनीतिक आधारो पर नहीं की जानी 
चाहिए । सुझाव दिया गया है कि योजना आयोग के वस्तुनिष्ठ तरीके से काम करने की क्षमता के 
प्रति किसी भी सन्देह को दूर करने के लिए आयोग में ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाये जिनकी 
पेशेवर निष्ठा और योग्यता की साख स्थापित हो । 
रिपोर्ट मे कहा गया है कि बडे स्तर के निवेश के सभी फैसलों से पहले योजना आयोग से 
अवश्य विचार-विमर्श किया जाना चाहिए। 
राष्ट्रीय विकास परिषद--सरकारिया आयोग का सुझाव है कि राष्ट्रीय विकास परिषद 
को और अधिक प्रभावी. वनाया जाता चाहिए ताकि वह केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच राज- 
_मीतिक स्तर की सर्वोच्च संस्था हो सके | आयोग के अनुसार इसका पुनर्गठन करके नाम बदलकर 
राष्ट्रीय आधिक एवं विकास परिषद' कर दिया जाये । 
रिपोर्ट मे कहा गया है कि केन्द्र सरकार राष्ट्रीय आथिक एवं विकास परिषद से विचार- 
विमर्श कर सभी राज्यो की नगर पालिकाओं और : पंचायतों के चुनाव नियमित कर इनमे एकरूपता 
विकसित करे । आयोग का सुझ्षाव है कि इसके लिए संविधान मे संशोधन किया जाय । 
अन्तः सरकारी परिषद--सरकारिया आयोग ने सविधान के अनुच्छेद 263 में उल्लिखित 
अन्तर्राज्यीय परिषद्‌ की स्थापना पर जोर दिया है) अन्तः सरकारी परिषद को अनुच्छेद 263 
के खण्ड (ख) और (ग) मे निर्धारित कर्तव्य सौंपे जाने चाहिए, सामाजिक-आधथिक आयोजना और 
विकास को छोडकर। _,तए दा» 4७६४ पे 5 5१३ , 

( सर्वोच्च सन्त्रिमष्डल)-आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि एक सर्वोच्च भन्त्रिमण्डल 
बताया जाये जिसमे प्रधानमन्‍्त्री, सभी केन्द्रीय मस्त्री और राज्यों के मुख्यमन्त्री सम्मिलित किये 
जाये। यह सर्वोच्च भन्त्रिमण्डल ऐसे मामलो पर विचार करे जो केन्द्र और राज्यो के साझे हितों 

से सम्बन्धित हो । 
राज्यपाल--आयोग का सुझाव है कि केन्द्र मे सत्तारूढ़ पार्टी के अलावा किसी दूसरी पार्टी 
हारा शासित राज्य में केन्द्र मे सत्तारूढ़ पार्टी के किसी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं करना 
चाहिए । राज्यपाल के पद से निवृत्त होने के बाद किसी ध्यक्ति को लाभ का कोई पद नहीं देना, 


चाहिए । वह उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव लड सकता है। पर दलगत राजनीति मे सक्रिय 


भाग नही ले सकता । 

सरकारिया आयोग का सुझाव है कि संविधान के अनुच्छेद 55 में संशोधन कर राज्यपाल 
की नियुक्ति के बारे मे राज्य के मुख्यमन्त्री से सलाह-मशविरे की व्यवस्था करनी चाहिए । यह 
वांछनीय होगा कि ऐसे किसी व्यक्ति को ऐसे किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त न 
किया जाय जो केन्द्र में सत्तारूढ़ पार्टी का राजनीतिज्ञ हो, जिस राज्य का शासन किसी अन्य 
पार्टी द्वारा चलाया जा रहा हो अथवा अन्य पाटियो के मेल-जोल से चलाया जा रहा हो । 

राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता के बारे में आयोग मे कहा है 
कि उसे किसी क्षेत्र मे जानी-मात्ती हस्ती होना चाहिए। राज्य की राजनीति मे उसका सक्तिय 
भाग नहीं होना चाहिए और उसे तटस्थ होना चाहिए। वह राज्य से बाहर का व्यक्ति होना 
चाहिए) आयोग ने कहा है कि वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसने राजनीति में सक्रियें भांग 
ओर खासकर नियुक्ति के तत्काल पहले सक्रिय भाग गही लिया हो । राज्यपाल का चयन करते 
समय अल्पसंख्यक भ्पों से सम्बद्ध व्यक्तियों को भी मौका दिया जाना चाहिए जैसा कि अब तक 
किया जाता रहा है । 

जाँच आायोग--जाँच आयोग की नियुग्ति के अधिकार का दुरुपयोग रोकने के लिए आयोग 
मे कहा है कि किसी राज्य के मुब्यमस्त्री या पूर्व मुख्यमस्त्री के विदद्ध पद के दुरुपयोग के आरोपों 
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की जाँच के लिए आयोग की नियुक्ति के प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनो में मौजूद और मतदान 
करने वाले सदस्यों के बहुमत का समर्थन होना चाहिए । 
भाषा--भाषा का राजनीतिकरण प्राय. देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा बन 
गया है। समान रूप से देश की एकता और अखण्डतां के लिए त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में 
ही सही अर्थ मे समान रूप से कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी कदम, उठाये जाने चाहिए । संभ 
और राज्य सरकार का वह काम, जिससे स्थानीय लोग सम्बन्धित हो या प्रभ्नावित होते हो 
स्थानीय भाषा मे किया जाना चाहिए। भाषायी अल्पसख्यको के हितो के संरक्षण के लिए बनायी 
गयी आचार संहिता को पूर्णत' लागू किया जाये । रा 
मालोचनात्मफ मुल्यांकन--सरकारिया आयोग के प्रतिवेदन की आलोचना करते हुए कहा 
गया है कि इसमे केन्द्र तथा राज्यो के सम्बन्धो पर संघात्मक एकता की दृष्टि से विचार ही नही 
किया गया है | कमीशन ने राज्यों को शिक्षा, श्रम, विद्युत, निवारक अवरोधक, आदि कोई भी 
नये विषय हस्तानतरित करने से इन्कार कर दिया । कमीशन ने राज्य सरकारों को कर लगाने के 
अधिक अधिकार देने से भी इन्कार कर दिया। ऐसा लगता है कि सरकारिया कमीशन मजबूत 
और निरक्ुश केर्र की सावंभौमिकता को मान्य करके चला है, इसलिए केन्द्र की शक्ति, अधिकार 
और सत्ता मे कही कमी नहीं आये, यही उसकी घारणा रही है। कमीशन ने नये राज्यों के 
निर्माण, पुराने राज्यो के पुनर्गठन, राज्यो के स्वायत्त शासन को शक्तिशाली बनाने, आदि के बारे 
मे कुछ सोचा ही नही । 
केन्द्र मे सत्तारुढ़ नयी सरकार ने सरकारिया आयोग की सिफारिशो के क्रियान्वयन की 
भशा प्रकट की है। सरकार शीघ्र ही अन्तरज्यीय परिषद का निर्माण करना चाहती है । : 
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नियोजन से अभिप्राय है “उबित रीति से सोच्-विज्ञारकर पर उठाना !” फेयल के 
अनुसार नियोजन का अथे है (पूर्व दृष्टि', इससे अभिप्राय आगे की ओर देखना है ताकि यह स्पष्ट 
,पता चल जाय कि क्या-क्या काम किया जाना है? प्रत्येक वह क्रिया नियोजित क्रिया कहलाती 
है जो दूरदर्शिता, विचार-विमर्श तथा उद्देश्यो एवं उनकी प्राप्ति हेतु प्रयुक्त होने वाले साधनों 
की स्पष्टता पर आधारित हो । दूसरे शब्दों मे, किसी कार्य के लिए पूर्व तैयारी ही नियोजन है। 
भारतीय योजना आयोग के अनुसार, “नियोजन साधनों के संगठन की एक विधि है जिसके 
साध्यम से साधनो का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया 
जाता है । 
स्वाधीनता के बाद भारत मे आथिक विकास के लिए आधथिक नियोजन की अवधारणा 
को स्वीकार किया गया । “योजना आयोग बौर “राष्ट्रीय विकास परिवद्‌' जैसे निकाय अस्तित्व 
में आये । योजना आयोग सामान्य रूप से आरम्भ हुआ था किन्तु कुछ ही समय में उसने एक 
विशाल संगठन का रूप धारण कर लिया। जिसे प्रारम्भ मे एक परामर्शंदायी संस्था,समझा गया 
था, वह आकार में एक अन्य सरकार के रूप मे परिवर्तित हो गयी । योजना आयोग और राष्ट्रीय 
विकास परिषद ने संविधान की अन्य व्यवस्थाओं जैसे--चित्त आयोग, सघवाद तथा प्रजातन्त्र को 
काफी हद तक प्रभावित किया है। 
नियोजन के उदृवेश्य (00[००४४०४ ० ९]|धाषांग8)--आधिक नियोजन के उद्देश्यों को 
. निम्न भागों में बाँदा जा सकता है 
( ) आ्थिक उद्देश्य--नियोजन के आाधिक उद्देश्य हैं--आधिक समानता, अवसर की 
समानता, अधिकतस उत्पादन, यूणं रोजयार तथा अविकसित क्षेत्रों का विकास4 नियोजन मे 
राष्ट्रीय आय तथा अवसरो का समान वितरण सम्मिलित हैं। आय की समानता घती वर्ग से अधिक 
कर द्वारा प्राप्त आय को निर्धन वर्ग को सस्ती सेवाएँ--चिकित्सा, शिक्षा, सामाजिक बीमा, सस्ते 
मकान, आदि सुविधाएँ--उपलब्ध कराने पर व्यय करके की जा सकती है। राष्ट्र के समस्त 
सागरिको को जीविकोपाज॑न के समान अवसर प्रदान करके असमानता को दूर. किया जा सकता 
है । लोगों के जोवन-स्तर को उच्च करने के लिए उत्पादन के समस्त है 
बादि--में वृद्धि की है। .[ :द्वारा राष्ट्र के समस्त कार्य ५ है 
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रोजगार का प्रवन्ध करना भी आवश्यक है। सम्पूर्ण राष्ट्र के जीवन-स्तर में समानता स्थापित्त 
करने हैतु राष्ट्र के अविकसित तथा भद्धे-विकसित क्षेत्रों को राष्ट्र के अन्य उन्नत क्षेत्रों के समान 
करना भी नियोजन का एक प्रमुख ध्येय होता है । 

(2) सामाजिक उद्देश्य---नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों में वर्गरहित समाज की स्थापना 
करने का लक्ष्य सम्मिलित है। श्रमिक व उद्योगपति दोनी को उत्पत्ति का उचित अश मिलना 
चाहिए | पिछडी जातियो को शिक्षा में सुविधाएँ देना, सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता प्रदान 
करना तथा अन्य सम्मान प्राप्त जातियों को समान स्तर पर लाना नियोजन का ध्येय है । 

(3) राजनीतिक उद्देश्य्--नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राष्ट्र की राजनीतिक सत्ता 
की रक्षा, शक्ति तथा सम्मान में वृद्धि करना 'भी है। देश में राजनीतिक स्विरता की उपस्थिति 
में ही अर्थ-व्यवस्था भे स्थिरता सम्भव है ) 
भारत से नियोजन फी आवश्यकता (२९८९० 6 एक्ागो॥8 ॥ ॥0॥9) 

आधिक नियोजन आधुनिक काल की एक नूतन प्रवृत्ति है | उप्नीसवी शताब्दी में पूंजीवाद, 
व्यक्तिवाद व व्यक्तिगत स्वतन्तता का बोलबाला रहा और अधिकाश राष्ट्र 'उन्मुकत व्यापार मीति! 
” व आधिक स्वतन्त्रता' के समर्थक रहे । किन्तु पिछली अर्द्ध शताब्दी मे खसी क्रान्ति, विश्वव्यापी 
आशिक मन्दी, दो भीषण महायुद्वो, तकनीकी प्रगति, नवजात सामाजिक-आधिक समस्थाजओो, आदि 
के कारण राण्ट्रो एवं अथशास्त्रियो ने आधिक नियोजन के महत्व को समझा और नियोजित भाधिक 
व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया । वस्तुत वर्तमान युग 'नियोजन का युग' है और विश्व में लग- 
भग सभी देश अपने विकास व उन्नति के लिए आ्थिक नियोजन मे जुटे हुए है । 

भारत मे कई कारणों से नियोजन की आवश्यकता महसूस की गयी-- () देश की निर्ध- 
नता, (2) विभाजन से उत्पन्न आ्थिक असन्तुलन तथा अन्य समस्याएँ, (3) बेरोजगारी की समस्या, 
(4) औद्योगीकरण की आवश्यकता, (5) सामाजिक तथा आशिक विपमताएँ, व (6) देश का 
पिछडापन, धीमी गति से विकास, विस्फोटक जनसख्या, आदि । ये सब समस्याएँ एक-दूसरे से 
सम्बन्धित हैं, अतः इनके निवारण व देश के समुचित आ्थिक विकास के लिए नियोजन ही एकमात्र 
वाछनीय विकल्प है । 
भारत मे नियोजन (९[शागरागह गा वगञता॥) 

,. विख्यात इजीनियर एम० विश्वेश्वरेया ने सम्‌ 934 प्रें अपनी प्सिद्ध पुस्तक 'प्लाण्ड 
इकॉनामी फॉर इण्डिया' में एक ऐसी योजना का रूप रखा था, जिसका उद्देश्य दस वर्ष में देश 
की राष्ट्रीय आय को दुगुना करना था | इसके बाद काग्रेस ने श्री जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता 
मे एक *राष्ट्रीय योजना समिति' का गठन किया । इस समिति ने प्रो० के० टी० शाह को अवैतनिक 
मन्‍्त्री घुना । समिति ने अपना कार्य आरम्भ करने के लिए 26 उपसमितियाँ बनायी, जिनमे से 
2< उपसमितियों ने अपनी रिपोर्ट पेश की । लेकिन तत्कालीन विदेशी सरकार व कांग्रेस मे सघर्ष 
व द्वितीय महयुद्ध के कारण यह समिति अपना कार्य पूरा करने में असमर्थ रही | सन्‌ 4944 में 
भारत सरकार ने भी एक “नियोजन एवं विकास विभाग” का गठन किया । सन्‌ 946 में एक 
परामशदाता नियोजन बोर्ड” भी गठित किया गया । सन्‌ 946 में 'नियोगी समिति' ने सिफा- 
3 व सह नियोजन के कार्य की प्रकृति ही ऐसी है कि "एक ऐसे एकीकृत शक्ति- 

( के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी संगठन की केच्ध मे स्थापना आवश्यक है 
जो भारत के आधिक पुनर्निमणि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर दत्तचित होकर स्थायी रूप से कार्य कर सके ।” 
भारत में योजना आयोग (एंक्रागाड़ 0०0फ्ाआणा 40 ]70ं४) 

भारत में योजना आयोग की स्थापना 5 मार्च, 950 को हुई जिसके बारे मे केन्द्रीय 
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मन्त्रिमण्डल ने सकल्प पारित किया था। प्रो" ए० एच० हेन्सन के विचार से मन्त्रिमण्डल ने 
योजना आयोग को एक मूलत. परामर्शदात्री अंग माना था जिसका कार्य केवल सलाह देना था । 
सन्त्रिमण्डल के संकल्प [सख्या पी० (सी०) 50, भारत का राज्यपत्र, 45 मार्च, 4950] में कहा 
गया था कि वास्तविक संसाधनों को ध्यान मे रखते हुए तथा सभी सगत आधिक पहलुओ का निष्पक्ष 
विश्लेषण करने हुए व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता है और इस कार्य के लिए एक ऐसे संगठन 
की भावश्यकता है जो दैनिक प्रशासनिक कार्यकलापो से मुक्त हो किन्तु जिसका सरकार से उच्चतम 
स्तर पर सम्पर्क हो । योजना आयोग इस उद्देश्य से स्थापित किया गया, जिसके मूल निदेश पद--- 
सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन, सामूहिक हित में सम्पत्ति का बेंटवारा और अर्थ- 
व्यवस्था का हितकारी विकेन्द्रीयकरण--के बारे मे राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धान्तों पर 
आधारित थे । अत. योजना आयोग के निम्बलिखित सात दायित्व थे; 
(7) देश के भौतिक संसाधनो और जनशक्ति (तकनीकी व्यक्तियों सहित), का अनुमान 
लगाना तथा राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार उन ससाधनो की वृद्धि की सम्भोवनाओं 
का पता लगाना । है 
(2) देश-के संसाधनो के सन्तुलित उपयोग के लिए अत्यन्त प्रभावकारी योजना बनाता । 
(3) योजना की ज़ियान्विति के चरणों का निर्धारण तथा उनके लिए संसाधनों का 
नियमन करना । 
(4) आध्िक विकास में आने वाली बाधाओं की ओर सकेत करना तथा योजना 'की सफल 
क्रियान्विति के लिए उपयुक्त परिस्थिति निर्धारित करना । न्‍ 
(5) योजना के प्रत्येक चरण की सफल क्रियान्विति के लिएं आवश्यक तन्त्र का स्वरूप 
निश्चित करना । 7) ह* ० वह हा 
(6) समय-समय पर योजना की चरणवार प्रगति का अवलोकन तथा इस बारे मे आव- 
श्यक उपायो की सिफारिश करना .। 283 

(7) आयोग के कार्यकलापो को सुविधाजनक बनाने अथवा वर्तमान परिस्थिति और विकास 
कार्यक्रम को ध्यात मे रखते हुए अन्तिम सिफारिश करना अथवा केन्द्र या राज्यों की 
समस्याओं ,का समाधान करने के लिए परामश्श देता । 


योजना आयोग का संगठन बदलता रहा है। मार्च 4950 मे गठित योजना आयोग मे 
कुल छ. सदस्य थे । पं ० जवाहरलाल नेहरू आयोग के अध्यक्ष थे तथा श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा, श्री 
टी० टी० कृष्णामाचारी, श्री जी० एल० मेहता, श्री आर० के० पाटिल एवं श्री सी० डी० देशमुख 
आयोग के अन्य सदस्य थे । इस आयोग में प्रधानमन्नी के अतिरिक्त केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल का कोई 
भी सदस्य नहीं था । शायद परासर्शदाता नियोजन आयोग की सिफारिश को ध्यान मे रखते हुए ही 
आयोग को यह स्वरूप प्रदान किया गया था । इसने अपनी सिफारिश मे कहा था कि आयोग 
पूर्णतः एक गैर-राजनीतिक सस्था बना रह सके एवं जिसके सदस्य राजनीतिक अवसरो पर हुए 
परिवर्तन के साथ परिवर्तित न हों, किन्तु मई 950 में ही श्री सी० डी० देशमुख को केन्द्रीय 
सन्त्रिमण्डल में वित्त सन्‍्त्री नियुक्त किया गया और सितम्बर' 95] में श्री गुलजारीलाल सनन्‍्दा को 
नियोजन मनन्‍्त्री बना दिया गया। 956 में रक्षा मन्‍्त्री श्री वी० के० कृष्णामेनन को आयोग का 
सदस्य बना दिया गया । जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ओयोग के सदस्यो में मन्त्रियो की 
भरमार हो गयी । । 


योजना आयोग की रचना करते समय इस उद्देश्य को सामने रखा गया कि आयोग तथा 
मन्त्रिपरिषद से निकटतम सम्बन्ध हो । गत 


हे 
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अगस्त 988 में योजना आयोग की संरचना में व्यायकः फेर-्यदल किया गया । नवम्बर 
989 तक योजना आयोग की रचना निम्नवत्‌ रही--- 


], प्रधानमन्ध्री श्री राजीव गाँधी अध्यक्ष 
2. योजना एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन सस्त्री 
श्री माधवर्सिह सोलंकी उपाध्यक्ष 
3, वित्त मन्‍त्री श्री एस० वी० चह्ाण मन्नी संदरय 
4, मानव संसाधन विकास मन्ध्री 
प्री पी० शिवशंकर मन्त्री सदस्य 
5, कृषि मन्‍्त्री श्री भजनलाल मन्त्री सदस्य 
6 उद्योग मन्त्री श्री जे० बवेंगतूराव मन्‍्त्री सदस्य 
7, ऊर्जा मन्त्री श्री बसन्‍्त साठे मन्त्री सदस्य 
8, विधि और च्याय मन्त्री श्री बी० शकरानन्द मन्प्री सदरय 
9, पर्यावरण एवं वन भन्त्री 
श्री जेड० आर० असारी मन्त्री सदस्य 
0, योजना एवं कार्यक्रम कार्यास्वयन 
राज्य मन्त्री श्री वी० एस० एंगती मन्मती सदस्य 
. प्रो० एम० जी० के० मेनन पूर्ण फालिक सदस्य 
2. श्री आविद हुसेन पूर्णकालिक सदस्य 
3. श्री हितेव भैया पुर्णदालिक सदस्य 
4. डॉ. राजानेलिया *+ पूर्णकालिक सदस्य 
5, डॉ० बाई० के० अलेख पूर्णकालिक सदस्य 
)6, प्रो० पी० एन० श्रीवास्तव पूर्णकालिक सदस्य 


योजना आयोग का नया स्वरुप । संवंधानिक दर्जा 

केन्द्र मे श्री वी० पी० सिंह के नेतृत्व में नयी सरकार के गठत के बाद कर्नाठक के भूतपूर्व 
मुण्यमन्भी तथा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रामकृप्ण हेगढे की योजना भायोग के स्थायी उपाध्यक्ष के रूप मे 
नियुक्ति भारतीय आयोजन को नयी दिशा देने का प्रवल सकेत है। थी हेगड़े के अनुसार केन्द्र सरकार 
योजना आयोग को सर्वधानिक दर्जा देना चाहती है जिससे उसका अधिव्गर और प्रतिप्ठा वहाल हो 
सके । योजना आयोग के दर्जे और इसकी भूमिका मे गिरावट उस समय शुरू हुई, जब बड़ी सख्या 
में केक्कीय सन्त्रियों को इसमे शामिल किया गया जिन्होंने इसकी स्वतन्त्रता को कम करने की 
कोशिश की और केन्द्रीय मन्त्रालयों के निहित स्वार्थों को इस पर लाद दिया और आयोग केल्रीय 
मन्त्रिमन्‍्डल की एक समिति का रूप लेता चला गया । 

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की मान्यता है कि योजना आयोग को सरकारी दफ्तर न समझा 
जाय, उसे सर्वधानिक दर्जा और स्वायत्तता प्राप्त हो। इसीलिए मोर्चे की सरकार ने पहला महत्व- 
पूर्ण निर्णय योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद.पर गैर-सरकारी व्यक्ति को मनोनीत करने का 
लिया है । 

हाल ही मे पुनर्गठित योजना आयोग में प्रधानमन्ती श्री वी० पी० सिहु---अध्यक्ष, श्री राम- 
कृष्ण हेगढे--उपाध्यक्ष, टी ० एन० सेसान, जे० डी० सेठी, रजनी कोठारी, एल० सी० जैन, श्रीमती 
इला भट, ढॉ० अरुण घोष, डॉ० पं० चैद्यनाथ, रहमतुल्ला मंसारी तथा डॉ० हरस्वरूप सिंह पूर्ण- 
कालिक सदस्य नियुक्त किये गये हैँ । राज्यो को समुचित प्रतिनिधित्व देने फे लिए वारी-बारी से 
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प्रतिवर्ष तीन मुख्यमन्त्रियों को भी आयोग मे क्रमवार ढंग (२०४०) से नियुक्त किया' जाता 


रहेगा 
हे पूर्णकालिक सदस्यों को आर्थिक मामलो या प्रशासन के क्षेत्र - मे अपनी विशिष्ट ख्याति के 
आधार पर नियुक्त किया जाता है। आयोग के सदस्यो के.लिए औपचारिक योग्यताएँ निर्धारित 
नही की गयी हैं । उनकी नियुक्ति करते समय विभिन्न क्षेत्रो मे उनके सावेजनिक कार्यों तथा अनु 
झ्षव पर विशेष बल दिया जाता है । आयोग के सदस्यो मे से ही एक उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता 
है । मन्त्रिमण्डल के सांख्यिकीय सलाहकर भी आयोग की बैठको, मे सम्मिलित होते है। आयोग 
के सदस्यो को वही दर्जा तथा वेतन भत्ता दिया जाता है जो कि मन्त्रिमण्डल के सदस्यो को उप- 
लब्ध है। आयोग के सभी सदस्य एक निकाय के रूप मे कार्य करते हैं किन्तु सुविधा के लिए 
प्रत्येक सदस्य को एक या एक से अधिक विषयो का कर्ताघर्ता बना दिया जाता है | पूर्व मे योजना 
मन्‍्त्री आयोग का उपाध्यक्ष भी होता था। किन्तु 97] से किसी प्रूर्णकालिक व्यावसायिक 
क्थेशास्त्री को आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया | कुछ समय तक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डी० 
'आर० गाडंगिल आयोग के उपाध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे । जनता शासन के समय डी० टी० 
लाकडावाला आयोग से उपाध्यक्ष रहे थे । 
बया सन्त्रियो को आयोग का सदस्य नियुक्त किया जाना चाहिए ?--भारत में योजना 
आयोग की संरचना, भूमिका व स्थिति अत्यधिक विवाद का विपय रही है। इस प्रश्न पर काफी 
विवाद हो चुका हैं कि क्या सन्त्रियों को आयोग का सदस्य बनाना उचित है । कुछ विद्वानों के 
अनुसार योजना आयोग एक पूर्णतया स्वतन्त्र संगठन होना चाहिए | इसका काये देश की प्रमुख 
आधिक समस्याओ पर सरकार को परामर्श देना है इसलिए इसके सदस्य ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ 
होने चाहिए तथा उन्हें स्वायत्त रूप से कार्य करने का अधिकार मिलना चाहिए । प्रो" डी० आर० 
गाडगिल ते लिखा है, “योजना आयोग द्वारा अपने प्रमुख कार्यों की उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण कारण 
यह भी है कि यह एक विशाल शक्ति संगठन बन गया है तथा इसके संदस्थो मे भी मन्त्रियो की 
. भाँति शक्ति व संरक्षण का प्रयोग तथा प्रदर्शन करने की एके स्वाभाविक इच्छा है। आयोग के 
अपमे निर्धारित मार्ग से हटकर गलत मार्ग पर चलने को प्रवृत्ति को इस तथ्य से और भी सहायता 
मिली है कि स्वय वित्तमन्त्री ओर प्रधान भन्‍्त्री इसके सदस्यहैं । भारत के प्रशासकीय सुधार 
आयोग का मत था कि योजना आयोग को एक पूर्णतः तकनीकी परिषद बनाया जाये और भन्‍्त्री 
सदस्यो को उससे पृथक्‌ रखा जाये ।” उसका यह भी सुझाव था कि प्रधानभन्‍्त्री को भी उससे दूर 
रखा जाये जो कि पभारम्भ से ही इसका अध्यक्ष रहा है। वस्तुत. दिसम्बर 946' मे नियुक्त परा- 
मशंदाता नियोजन बोर्ड के अनुसार सौलिक रूप से योजना आयोग को एक समग्र गैर-राजनीतिक 
परामशेंदात्री परिषद होना था । 
प्रो० अरबिन्द शर्मा के अनुसार योजना आयोग की सन्‍्त्रीय सदस्यता से जो जटिलता 
उत्पन्न होती है वह यह कि आयोग के निर्णय राजनीतिक हृष्टि से अत्यधिक प्रभावित होते है 
और तकनीकी-आशिक हृष्टि से उनकी उपेक्षा होती है। इसका, समाधातन्न यही है कि विशेषज्ञों 
की एक विशुद्ध विशेषज्ञ परिषद को अग्रीकृत किया जाये अथर्वा त्तकतीकी विशेषज्ञों एवं राज- 
नीतिज्ञो के संयुक्त आयोग की स्थापना की जाये जो राजनीततिज्ञो के प्रभाव को सीमित करेगा और 
विशेषज्ञों को उनका उचित स्थान दे सकेगा ४४ 
योजना आयोग के साथ प्रधानमस्त्री तथा कतिपय अन्य मन्त्रियो का सम्बन्ध होना नितान्त 
उपयुक्त है। मन्त्रियों के अभाव से आयोग के विशेषज्ञ सदस्यो के पास सामाजिक-राजनीतिक 


३२ वै/सगएं #. शाशयाब : गवावाए (काकांउड०ता व सावाधर: 4 (५5७४ ठग: पछलशइवांश्वांणा, 
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यथार्थवाद की हृष्टि का अभाव रहेगा । प्रधानमन्त्री व प्रभावशाली केन्द्रीय मन्तियों के आयोग में 
रहने से आयोग के निर्णयो को एक विशिष्ट प्रतिष्ठा व बल मिल जाता है। प्रधानमन्त्री और 
भन्‍्त्रीगण न केवल केन्द्रीय सरकार व आयोग के सध्य सग्पर्क सूत्र का कार्य करते है अपितु आयोग 
और संसद के मध्य भी सम्पर्क स्थापित करते है । 

प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बलराज मेहता के अनुसार, “योजना प्रक्रिया को स्वायत्तता प्रदान करने 
का विचार देश की वर्तमान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था मे न तो उचित प्रतीत 
होता है और न वाठनीय । केवल संवैधानिक दर्जा या सरक्षण प्रदान करके मरबगरी योजनाकारो 
को कोई गरिमा प्रदान नहीं की जा सकती ।? 


राष्ट्रीय विकास परिषद (४४णाश 906ए९०कालां (०फ्राणा) 


इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि हमारे सविधान मे कुछ सघात्मक तत्व है 
जैसे कि---राज्यो को सर्वेधानिक मान्यता, उनकी शक्तियो और उनके कार्यो का 7वी अनुसूची मे 
उल्लेख, आदि । समवर्ती सूची की मद सख्या 20 के अनुसार, आधथिक और सामाजिक योजना के 
बारे मे कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केन्द्र दोनो को है किन्तु इस क्षेत्र मे केन्द्रीय विधान 
सर्वोच्च होगा । इसी प्रकार राज्यो और केन्द्र के बीच सम्बन्धो के मामले में ससद को अधिक 
शक्तिशाली बनाया गया है, योजना आयोग के उन कार्यकलापो को ध्यान में रखते हुए उनमे 
सरकारी नेताओ तथा विशेषज्ञों दोनो को ही रखना अनिवार्य धा। क्योकि योजना की स्वीकृति 
तथा क्रियान्विति के लिए राजनीतिक वेताओ का होना अधिक महत्वपूर्ण था । राज्यों और केद्ध 
में शक्तियों के विभाजन को ध्याव में रखते हुए योजना तैयार करने में राज्यो का भाग लेना भी 
, उतना ही अनिवार्य था। इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना करनी पडी जो सर्वधानिक 
निकाय नही थी और मुख्यमन्त्री जिनके पदेन सदस्य थे। प्रो० सी० पी० भाम्भरी के अनुसार, 
“योजना सम्बन्धी मामलो मे केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समायोजन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय 
विकास परिषद की स्थापना की गयी । इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य थे--() योजना की सहा- 
यता के लिए राष्ट्र के ज्लोतो तथा परिश्रम को सुदृढ़ करना तथा उन्तको गतिशील करना, (2) सभी 
मत्हवपूर्ण क्षेत्री मे समरूप आाथिक नीतियो के अपनाने को प्रोत्स।हित करना, (3) देश के सभी भागो 
के तीन्र तथा सन्तुलित विकास के लिंए प्रयास करना । 


राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख कार्य इस प्रकार है--() राष्ट्रीय योजना की प्रगति पर 
समय-सयय ,पर विचार करना, (2) राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली आ्थिक तथा सामा- 
जिक नीतियो सम्बन्धी विषयों पर/विचार करना, (3) राष्ट्रीय योजना के निर्धारित, लक्ष्यों व 
उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए सुझाव देना । ५ 


पचवर्षीय योजना के निर्माण मे राष्ट्रीय विकास परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । 
जब तक योजना पर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति नही मिल जाती तब तक योजना प्रारूप 
योजना का अस्तिम रूप धारण नही करता राष्ट्रीय विकास परिषद मे राज्यो के मुख्यमन्त्रियों 
की सदस्यता तथा योजना आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों पर उन्तकी स्वीकृति के कारण योजना 
का राज्यो की ओर से एक प्रकार की पूर्व-स्वीकृति प्राप्त हो जाती है । माइकेल ब्रेचर के अनुसार, 
£राष्ट्रीय विकास परिषद ते योजना के निर्धारण में दृष्टिकोण की एकरूपता एवं कार्य-सचालन 





3 बलराज मेहता : “योजना आयोग का नया स्वरूप क्या हो ?” राजस्थान पत्रिका (जोधपुर) 
22 दिसम्बर, 989, पृ० 4॥ 
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में समानता उत्पन्न की है। परिषद्‌ के सदस्य सत्ताधारी नीति के निर्माता है, उनके मत की योजना 

आयोग तथा मन्चन्रिमण्डल किसी भी रिथत्ति मे उपेक्षा नही कर सकते है ।/7 

भारत में आर्थिक नियोजन के राजनीतिक परिणाम (?णांएल्व वाएाएश्राणा३ रण 8९णा०गापंट 
ए[श्ाग्ाए8) 

भारत मे योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिपद सविधानेत्तर संस्थाएं है जो व्यवहार 

में मच्च्रिमण्डल और संसद से भी अधिक प्रभुत्वशाली हो गयी है । यथार्थ मे इन दोनो सस्थाओ की 
रचना न तो सविधान द्वारा की गयी है और न किसी संसदीय अधिनियम द्वारा, फिर भी व्यवहार 
मे ये नीति-निर्माता निकाय बन गये है। व्यवहार में इनके सुझाव नीति निर्देशन (?०॥०५४ 
79776०0/४८७) बन गये हैं जिनका पालन न केवल राज्यो के मन्त्रिमण्डल करते है अपितु हमारी 
ससद को भी करना होता है । राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्बन्ध मे तो कहा जाता है कि उसने 
योज॑ता यायोग को भी सात दे दी है और उसका दर्जा मात्र शोध संस्थान के तुल्य हो, गया है । 
आयोग तथा परिषद ने हमारी सम्पूर्ण राज-व्यवस्था को प्रभावित किया है। आथिक नियोजन के 
, राजनीतिक प्रभावों का विवेचन निम्नलिखित शीष॑को के अन्तर्गत किया जा सकता है : 

(4) आधिक नियोजन और मन्त्रिमण्डल । 

(2) आर्थिक नियोजन और संसद । 

(3) आर्थिक नियोजन और लोकतन्त्र । 

(4) आाथिक नियोजन और वित्त आयोग । 

(5) आधथिक नियोजन और संघीय व्यवस्था । 

(6) आ्थिक्‌ नियोजन और केन्द्रीयकरण एवं विकेन्द्रीयकरण की समस्याएँ 

(7) जबता के सहभागिता की समस्याएँ । 

() आथिक नियोजन और मन्त्रिमण्डल (?]4॥0772 2॥त१ ॥॥6 (४७॥७)--भारत सर- 
कार का शासन मल्त्रिपरिषद करती है और मन्त्रिपरिषद अपने कार्यो के लिए सामूहिक रूप से 
लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक मन्त्रालय पर यह जिम्मेदारी है कि अपने कार्यक्षेत्र मे 
सरकारी नीति निर्धारित करे, उसे अमल में लाये और साथ ही उन नीतियो की समीक्षा करता 
रहे । किन्तु योजता आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद जैसे निकायो के अस्तित्व मे आने से 
नीति-निर्माता के रूप में मन्त्रिमण्डल का दर्जा घट गया हैं। अब महत्वपूर्ण निर्णय योजना भायोग 
तथा परिषद ही लेती है । अनेक मन्त्रियों को अपने विभागो के बारे में लिये गये निर्णयो का पता 
बहुत बाद मे लगता है । आर्थिक नीति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण प्रश्नो के निर्धारण मे मन्त्रिमण्डल की 
अपेक्षा आयोग और विकास परिषद की ' भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। योजना आयोग की बढ़ती 
हुई भूमिका को देखते हुए इसको एक 'सर्वोपरि सल्त्रिपरिषद” कहा गया है। अशोक चन्दा के 
अनुसार, “आयोग के साथ मन्त्रिमण्डलो के आशिक परिचय ने सवैधानिक स्थिति को विक्ृत कर 
दिया है और आयोग के लिए यह सम्भव बना दिया है कि वह नीति सम्बन्धी मामलों में तथा यहाँ 
तक कि दिन-प्रतिदित के मामलो मे भी हस्तक्षेप करे ।/2 

फिर भी इस व्यवस्था की प्रशसा ही की गयी है। प्रो० हेन्सन भारत की वर्तमान योजना 
व्यवस्था के प्रशंसक हैं जिसके अन्तर्गत योजना निर्माण के कार्य मे भाग लेकर योजना लक्ष्यों मे 
प्रतिबद्धता अनुभव करते है । उनके शब्दों मे, “भारतीय व्यवस्थां का प्रमुख गुण यह है कि उसने 
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योजना को राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया है ।” योजना निर्माण मे मन्त्रियों की उपेक्षा नहीं की 
गयी । सन्त्रियो को आयोग के साथ सम्बद्ध किया गया है जिससे मन्त्रिमण्डल तथा आयोग के बीच 
तालमैल स्थापित हो गया है । प्रशासकीय हृंष्टि से भारतीय नियोजन में आज भी मन्त्रियो की 
विशिष्ट भूमिका है । योजना के क्रियान्वयन का दायित्व भी मन्त्रियों के ऊपर ही डाला गया है। 

कभी-कभी योजना आयोग के राजनीतिज्ञ सदस्यो और तकनीकी विशेषज्ञों मे गम्भीरतम 
मतभेद भी उत्पन्न हुए है। आयोग मे योजनामन्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका रही हैं। अभावशाली 
व्यक्तित्व वाले योजना मन्त्रियों के काल मे योजना आयोग की अपेक्षा योजनामन्त्री ही निर्णायक 
रहे है ।! अतः यह कहना सगत प्रतीत नहीं होता कि आधथिक नियोजन से भारत मे मन्त्रिमण्डल 
की स्थिति मे कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया है । 

( 2) आथिक नियोजन और संसद (शंक्षागड़ ॥१त॑ ॥6 एशथाधयाशा)--अशोक चन्दा 
का मत है कि योजना आयोग ने भारतीय ससद को अर्थशुन्य एवं गोण सस्था बना दिया है भौर 
भारत मे ससदीय प्रणाली को निरस्त (579८:5०००) कर दिया है। के० एम० मुन्शी ने भी कहा 
है कि “वस्तुत. आज देश से ससंद शासन नही करती बल्कि योजना आयोग सरकार का नियन्त्रण 
एवं पथ-प्रदर्शन करता है और मजे की वात यह है कि आयोग ससद के प्रति उत्तरदायी नही है ।” 
ससदीय प्रणाली मे जनता की सम्श्रभुता ससद मे प्रतिबिम्बित होती है और ससद के माध्यम से 
उस पर कार्यवाही की जाती है । मन्त्रिमण्डल पर सस॒द का नियन्त्रण होता हैं और ससद मन्त्रियो 
के कार्यों की आलोचना कर सकती है । मत्त्रिपरियद अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से लोक- 

भा के प्रति उत्तरदायी है । मन्त्रिपरिषद के अधिकार अन्तत, लोकसभा मे निहित है और लोकसभा 
से ही भन्त्रिपरिषद को शक्तियाँ प्राप्त होती है । 

आश्िक नियोजन के फलस्वरूप जहाँ नीति-निर्माता निकाय के रूप मे ससद की स्थिति 
दुरबंल हुई है; वही ससद की स्थिति सान्न रबड़ की मुहर के तुल्य भी हो गयी है । उसे योजना 
आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा निसित योजनामो पर मुहर लगानी होती है और इन 
निकायो पर उसका अभावशाली नियन्त्रण कतई नही है । 


यथार्थ में उपयुक्त आलोचना तथ्यहीन है । जिस ढंग से संसद अपनी विशेष रूप से गठित 
समितियों के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्‍न पहलुओ की जाँच कर रही है उससे इन 
योजनाओं की अधिक गहन और विस्तृत जाँच सुनिश्चित हुई है और उससे देश मे नियोजित 
विकास के राष्ट्रीय प्रयास के सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने में 
मदद मिली है । इन समितियों मे तथा सदन में दिये गये सुझावों और टिप्पणियो से इन योजनाओ 
को अन्तिम रूप से तैयार करने में मदद मिली है ।? ' 
फिर केन्द्र और राज्यो मे योजनामन्त्री होते हैं, जो क्रमश. संसद और राज्य विधानमभण्डलों 
के प्रति उत्तरदायी होते है। पचवर्षीय योजनाओ को अन्तिम रूप देने के वाद उन्हे ससद के समक्ष 
स्वीकृति के लिए प्रेषित किया जाता है। ससद द्वारा स्वीकृत पचवर्पीय योजना को ही सम्बद्ध 
अधिकारी क्रियान्वित करते हैं। अतः यह करना ठीक नही है कि आथिक नियोजन से भारत मे 
ससदीय-प्रणाली निरस्त कर दी गयी है । 
(3) आर्थिक नियोजन और लोकत्तन्त्र (श्राप भा धा९ 70श7002०५)--ब्यष्टिवादी 
अथेशास्त्री आथिक नियोजन को अलोकतान्त्रिक मानते हैं। उनकी धारणा है कि आधथिक नियोजन 
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से जहाँ वैयक्तिक पहल समाप्त होती है वहाँ दूसरी ओर केद्धीयकृत्र सर्वाधिकारवादी ढाँचा खडा' 
हो जाता है । आधिक नियोजन से अत्यधिक केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बढती है और स्थानीय संस्थाओं 
की. स्वायत्तता समाप्त हो जाती है । 2 

आज की जटिल सामाजिक-आध्िक परिस्थितियों मे नियोजन को अलोकतान्त्रिक कह देना 
वैसा हो है जैसा यह कह देना कि भोजन करते से स्वास्थ्य खराब होता है। आधुनिक औद्योगिक 
समाज में परम्परावादी व्यष्टिवादी आर्थिक सिद्धान्तो का कोई महत्व नही है। जहाँ भारत में 
आथिक नियोजन का सवाल है, उसे यथासम्भव लोकतान्त्रिक बनाने का प्रयास किया गया है । 
जनता द्वारा निर्वाचित सरकार द्वारा ही योजना आयोग के सहयोग से योजना बनायी जाती है । फिर 
योजना का निर्माण निम्न इकाइयो से प्रारम्भ होता है । जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बनायी जा 
रही थी तो योजना आयोग ने राज्यो को निर्देश दिया कि वे पंचायतो, खण्डो और जिलो मे योजना 
का प्रारूप आमन्त्रित करें । इससे राज्य की योजना में स्थानीय लोगों की आवश्यकता को हृष्टि 
मे रखा जा सकता है और साथ ही गाँवो और जिलों की योजनाओं को एकीकृत करके राज्यो की 
योजना को अन्तिम रूप दिया जा सकता है | किन्तु इससे एक कठिनाई पैदा हो गयी है कि निम्न 
घरातलो पर निर्मित योजनाएँ जहाँ बहुत महत्वाकाक्षी थी वही योजना आयोग के निदिष्ट' ध्येयो से 
भेल नही खाती थी। इसके फलस्वरूप तीसरी पचवर्षीय योजन्ता , के निर्माण काल में आयोग ने 
कतिपय प्रमुख क्षेत्र निर्धारित कर दिये, जैसे कृषि, सहकारिता, प्राथमिक शिक्षा, ग्राम्य उद्योग, 
आदि और इन्ही क्षेत्रो मे निम्त इकाइयो को विवेकसम्मत योजना बनाने को कहा गया । 

लोकतन्‍्त्र की सफलता के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि देश में समृद्धि .एवं 
सम्पन्नता की स्थिति हो । जनता सुखी, सन्तुष्ट और खुशहाल तभी रह सकती है जब उसकी आधिक 
स्थिति अच्छी हो । वह यरीवी और बेकारी से ही पीड़ित न हो । वह अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति कर सके । इसीलिए तो स्वतस्त्रता के वाद हमारी राष्ट्रीय सरकार ने योजनाबद्ध विकास 
का मार्ग अपनाया । भारत मे आर्थिक समृद्धि के लिए किया जाने वाला कोई भी प्रयास लोकतस्‍्त्र 
विरोधी कैसे हो सकता है ? प्रो० लास्की ने तो कहा भी था कि “आश्िक स्वाधीनता के अभाव भे 
राजनीतिक और नागरिक स्वतन्त्रताएँ व्यर्थ है।” आधिक नियोजन आधिक स्वाधीनता की ही 
कल्पना को साकार करने का प्रयास है । है 

(4) आर्थिक नियोजन और वित्त आयोग (एशभागंई थापे 06 क्वाशाए8 एणरा्ां$- 
आं०7)--भारतीय- संविधान के अनुच्छेद 280 मे एक निष्पक्ष वित्त आयोग की व्यवस्था की गयी 
है। वित्त आयोग का कारें राज्यो की जरूरतो को पूरा करने के लिए तथा विभिन्न क्षेत्रों मे व्याप्त 
असमानताओं को कम करने हेतु वित्तीय सहायता एवं वित्तीय अनुदानो की सिफारिश करना है । 
वित्त आयोग एक स्वधानिक संस्था है तथा अनुच्छेद 275 के अनुसार, यह राज्यो को दी जाने वाली 
केन्द्रीय सहायता और अनुदान का स्वरूप एवं मात्रा तय करता है । 950 मे योजना आयोग के 
गठन के पश्चातु एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गयी । अशोक चन्दा लिखते हैं, “एक सर्वोपरि 
आधिक संस्था के रूप मे योजना आयोग ने सविधान द्वारा स्थापित वित्त आयोग के क्षेत्र मे हस्त- 
क्षेप कर संविधान के लक्ष्य को समाप्त कर दिया और कार्यों मे ऐसा विध्न उपस्थित हो गया है 
जिसमे योजना आायोग के विचार वित्त आयोग पर प्रभावी होते हैं ।'7 

वित्त आयोग और योजना आयोग के कार्यों का स्वरूप लगभग समान है । राज्यो को केन्द्र 
से मिलने वाली सहायता के लिए दोनो ही आयोग केन्द्रीय सरकार को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करते - 
हैं। ऐसा कहा जाता है कि विकासोन्मुख ससाधनो के वितरण मे योजना आयोग का कार्यक्षेत्र 
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एवं भूमिका वढ गयी है जिससे वित्त आयोग का कार्य र्थशून्य हो गया है जैसा कि ए० टी० एपेन 
ने लिखा है, “यथार्थ मे योजना आयोग ने वित्त आयोग को आशिक क्षेत्रों मे पदच्युतत कर दिया है । 
वित्त आयोग का कार्यक्षेत्र राज्यो के गर-योजना बजट से ही रह गया है। योजना आयोग की 
प्रभावकारी भूमिका से वित्त आयोग की भुमिका कम हो गयी है। भारत मे केन्द्रीय नियोजन ने 
वित्त आयोग की भूमिका के सम्बन्ध में सविधान-निर्माताओं की आकाक्षाओं पर पानी फेर दिया 
है । ऐसी स्थिति में निष्पक्ष सवैधानिक सस्था--वित्त आयोग---की उपयोगिता पर एक प्रश्न-चिह्न 
लग गया है |? 

यह एक निराली ही प्रवृत्ति दिखलायी देती है कि एक राजनीतिक संस्था ने वित्त आयोग 
जैसी सर्वधानिक ससस्‍्था के महत्व को घटा दिया है । विंत्त आयोग की घटती हुई स्थिति को देखते 
हुए फे० सम्धानसु ने स्पष्ट कहा था, “जहाँ दो आयोगो--वित्त आयोग एवं योजना भायोग--के 
कार्य एक-दूसरे पर अतिक्रमण करें वहाँ कभी-कभी विवादास्पद स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है । 
जहाँ वित्त आयोग एक सर्वधानिक सस्था है, जिसके कार्य सीमित हैँ वहाँ दूसरा आयोग मूलतः एव 
संघ राज्यों की वित्तीय स्थिति से सम्बद्ध है जब तक कि दोनो आयोगे कार्य करते हैं, दोनो के 
कार्यो मे प्रभावशाली समत्वय लाने की जरूरत है ।” प्रो० एम० वी० माथुर ने तो यहाँ तक सुझाव 
दिया है कि वित्त आयोग का योजना आयोग मे विलय किया जाना चाहिए । 

वस्तुतः केन्द्रीय योजना के साथ-साथ केन्द्रीय देखरेश्र अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा विकास 
की गति मन्द पड़ सकती है । वर्तमान स्थिति में वित्त आयोग भी कई हृष्टि से महत्वपूर्ण भुमिका 
का, निर्वाह कर सकता है । इसका कार्य योजना आयोग के कार्यो का पुरक होना चाहिए । हमारे 
सुझाव मे वित्त आयोग एक स्थायी सस्था बना दिया जाना चाहिए । ग्ररूराजनीतिक और निष्पक्ष 
सस्था होने के कारण राज्यो के विकास सूचकाक एकत्रित करने में इसकी बहुत॑ अधिक उपयो- 
मिता है । अशोक चन्दा का सुझाव है कि सविधान मे समुचित सशोधन करके दोनो ही आयोगो के 
कार्यो एवं कार्यक्षेत्रो को स्पष्ट कर दिया जाये ताकि उसके मध्य किसी प्रकार का विरोध एव 
विवाद उत्पन्न न हो । * 

(5) भाधिक नियोजन तथा सधीय व्यवस्था (?4गायाट़ थरात 6 #९१९८4] 5ए४था) 
--भारथिक नियोजन ने हमारी सघीय राज्य-व्यवस्था को अत्यधिक प्रभावित किया है । कै० 
सन्यानम्‌ के अनुसार, “नियोजन-व्यवस्था ने नीति और वित्त सम्बन्धी सभी मामलों में राज्य की 
स्वायत्तता को एक छाया का रूप प्रदान कर दिया है ।” ग्रेनविल ऑस्टिव ने लिखा है कि भारतीय _ 
सधवाद के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रभाव रहा है। अशोक चन्दा ने लिखा है कि योजना ने भारत में 
लोकतन्त्र च संघवाद दोनो को मात दे दी है । 

प्रों० ए० एच० हेन्सन का कहना है कि भारतीय संविधान-निर्माताओ के मन मे स्थिति 
स्पष्ट नही थी । उन्होने शायद नियोजन को केन्द्र एव राज्यों के मध्य समायोजन की व्यवस्था 
साना हो किल्तु उनकी यह आकांक्षा साकार नही हो पायी । राष्ट्रीय विकास परिषद जों केन्द्र 
और राज्यो के बीच आपसी सहयोग और सलाह के लिए बनायी गयी थी, आर्थिक योजना बनाने 
वालो के लिए वाद-विवाद का मंच वनकर रह गयी । प्रत्येक राज्य नियोजन के लिए अधिक-से- 
अधिक साधन प्राप्त करने हेतु प्रतिस्पर्दा करने लगा | योजनाओ के निर्माण से राज्यों का सहयोग 
अत्यन्त सीमित रहा है | वित्तीय सहायता के लिए राज्य केद्ध पर अधिक निर्भर हो गये । सामा- 
जिक और आधिक सेवाओ के विपय भे योजना आयोग एवं राज्यो के मध्य सघर्ष उत्पन्न हुमा है । 


0 रकम अमर मत मीकी फल च तक ऋक 
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' योजना का एक परिणाम यह हुआ कि राज्यो को संवैधानिक रूप से आबटित क्षेत्रों मे भी अपने- 
आपको निःसहास महसूस करना पडा | शिक्षा, दवाइयाँ, जन-स्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, समाज 
कल्याण व औद्योगिक आवास-व्यवस्था जैसे विषयो पर राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा राज्यों की 
स्वायत्तता पर कुठाराधात हुआ है । शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के विश्वविद्यालयों के विभागों का 
विस्तार कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार से उपलब्ध धनराशि पर निर्भर करता है, प्राध्यापको के वेतन मे 
वृद्धि भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पर निर्भर करती है। आथिक नियोजन के फलस्वरूप 
संघीय केन्द्रीयकरण इतना अधिक बढा है कि के० सनन्‍्यानम्‌ ने कहा है, “तियोजन ने सघवाद को 
भिरस्त नही किया है परन्तु केन्द्रीयकरण बहुत अधिक मात्रा में आया है और नीति और वित्त 
सम्बन्धी मामलो से समूची नियोजन-व्यवस्था से राज्य की स्वायत्तता को एक छाया का रूप प्रदान 
कर दिया है ।” 

भारत में संघवाद पर नियोजन के प्रभाव (॥रा08९ ० ए]क्गराड़ ० ए९्वंशगाशा वा 
]09)--कुछ आलोचको ने तो आयोग को समानान्तर सरकार तथा सुपर केबिनेट' की संज्ञा दे 
डाली हैं। संघवाद पर नियोजन के प्रभाव को निम्नलिखित शीर्षको मे समझा जा सकता है : 

(अ) नियोजन की विषय-वस्तु--नियोजन अपने आप मे केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति लिये 
होता है क्योकि इसका सम्बन्ध शासन के सभी विषयो से होता है । शासन के सभी विपयों पर 
योजना आयोग योजना बनाता है भर्थातु राज्य सूची के विषयो पर भी वह एक सीमा तक छाया 
रहता है । एक सघात्मक व्यवस्था मे केन्द्र और राज्यो के मध्य विषयो का बेटवारा होता है जबकि 
योजना आयोग के माध्यम से एकात्मकता की प्रवृत्ति का विकास होता है । 

का (ब) योजना प्रारूप की अन्तिम स्वीकृति केन्द्रीय संसद द्वारा--योजना प्रारूप का अन्तिम 
निर्णय केन्द्रीय संसद के हाथो मे है । इस प्रकार व्यवहार में वास्तविक निर्णय शक्ति केन्द्रीय कार्य- 
पालिका के हाथो मे है और उसके निर्णयो की क्रियान्विति राज्य कार्यपालिकाओ को करनी होती 
है । राज्यो के पास अपने पृथक्‌ योजना बोर्ड नही है, अत. केन्द्र द्वारा स्थापित और शासित योजना 
आयोग का राज्य सरकारो पर व्यापक प्रभाव होता है। 

(स) योजना आयोग सें केन्द्रीय सन्त्रियों का चर्चेस्व---प्रधानसन्त्री योजना आयोग का 
अध्यक्ष होता है और केन्द्रीय वित्त, आयोजन, गृह और क्ृपि मन्त्रियो को इसका सदस्य बना 
दिया जाता है । इससे योजना आयोग मे केन्द्रीय मन्त्रियो का वर्चस्व स्थापित हो जाता है। अतः 
योजना आयोग की रचना भारतीय सघवाद को केन्द्र के अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता 
रखती है । 

(द) योजना का निर्माण--योजना आयोग सम्पूर्ण देश की योजना के लिए कुछ आधार- 
भूत विषय और प्राथमिकता निश्चित करता है । चूंकि प्रत्येक राज्य की समस्या अलग-अलग है, 
बिल ६ हक पे ३2 है । योजना आयोग ने प्रारम्भ मे यह 
नीतियों में एकरूपता काग्रम करने की ओोशिय की, जबकि 4 0 आ 07 205 
बल मही देता है । » जेवकि संघवाद एकरूपता पर इतना अधिक 
समझे बा है 8458 2 लक हु कल 
होते है। रर राज्यो को योजना सम्बस्धी निर्देश कार्यान्वित करने 

(प) धन सम्बन्धी पक्ष--राज्य सरकारों की एक बहुत बड़ी शिकायत यह रही है कि घन 
सम्बन्धी अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण आयोजना के क्षेत्र मे केन्द्रीय सरकाई नं प्रमाव बहुत 
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अधिक रहा है। इस सम्बन्ध भे एक लम्बे समय तक आलोचना का एक बिन्दु यह भी रहा है कि 
केन्द्र योजना सहायता की राशि को पक्षपातपूर्ण ढंग से वॉटता है। यह भी कहा जाता है कि 
केन्द्र की योजना राशि सभी राज्यो की सम्मिलित योजना राशि से भी कही अधिक तेजी से बढ़ 
रही है । इतना ही नही, केन्द्रीय शक्तियो द्वारा राज्य को ये आदेश दिये जाते है कि वे अपने विकास 
कार्यों को किस प्रकार व्यवस्थित करें। केन्द्र के पास अधिक लचीले वित्तीय साधन हैं और विधान 
द्वारा अपने इस प्रदत्त अधिकार के आधार पर विशेष सुविधाओं का लाभ उठाते हुए केन्द्र अपनी 
स्थिति को मजबूत कर रहा है। विदेशो से मिलने वाली भारी आर्थिक सहायता भी केन्द्र की 
स्थिति को सुहढ बनाती है और विकास के नाम पर केन्द्र को अपने साधनों को समृद्ध बनाने का 
चुअवसर देती है । कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रो मे विकाम की जिम्मेदारी राज्य 
सरकारों पर है। केन्द्र के पास अपने विकास कार्य कम हैं किन्तु वित्तीय साधन राज्यों की तुलना 
में बहुत विपुल और लचीले हैं। इसलिए केन्द्र ऐसी स्थिति में है कि वह वित्तीय सहायता के 
गाध्यम से राज्यों की नीतियो और योजनाओं पर अपनी इच्छाओं बे आरोपित कर सकता है । 
इसके फलस्वरूप सबिधान मे प्रस्तावित सघ व्यवस्था की आत्मा का तो हनन हुआ ही है, साथ 
ही राज्यों से सम्बन्धित वित्तीय साधनो और स्लोतो का भी समुचित विकास नहीं हो सका है । 
इन्ही स्थितियों का लाभ उठाते हुए केन्द्र एकरूपता आरोपित करने के नाम पर अपने साधनों का 
दुरुपयोग करता है । केन्द्र सरकार राज्यो पर उन योजनाओमो को हाथ मे लेने के लिए दवाव डालती 
है जो राज्य सरकार की हृष्टि से अवाछनीय है और जिनकी क्रियान्विति;भी आसानी से नहीं की 
जा सकती । ऐसे उदाहरणो की कमी नही है जबकि केन्द्र की सहायता के बन्द होने पर राज्यो 
ने अपनी कितनी ही परियोजनामो को भी बन्द कर दिया है। यह भी कहा जाता है कि केन्द्रीय- 
करण का एक लाभ जो कि सन्‍्तुलित विकास के रूप में देखा जाना चाहिए था, देश को नही मिल 
सका है। जिस प्रकार व्यक्तियो के विषय मे यह कहा जाता है कि मालदार लोग अधिक मालदार 
और गरीब लोग अधिक गरीब बने है, ठीक उसी प्रकार योजनाओं के कारण राज्यों की भी यही 
दशा हुई है । अनेक राज्यो की यह मान्यता रही है कि विकास की योजनाबनो के आरम्भ से पूर्व 
राज्यों मे जो असन्तुलित स्थिति थी उसे योजना व्यवस्था ठीक नहीं कर सकी है । केन्द्र द्वारा 
आावण्टित प्रोजेक्ट्स (270४०७७) समान रूप से नहीं वाँटे जाते। कम ओऔद्योगिक क्षेत्रों मे उद्योग 
लगाने की औद्योगिक नीति को भी केन्द्र प्रभावशाली ढग से लागू नही कर सका है। केन्द्र सरकार 
ने विकसित राज्यो के पक्ष में ऐसे कितने ही निर्णय लिये हैं जिनसे केन्द्रीयकृत वित्तीय सहायता 
केवल ऐसे केन्द्रीय सस्थानो को ही मिल सकी है जो विकसित प्रदेशों मे उपस्थित थे । 

(फ) राष्ट्रीय विकास परिषद--बदलते 'राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय विकास परिषद 
को 'सहकारी सघवाद” का सम्वल कहना समीचीन होगा । केन्द्र एवं राज्यो मे योजना से सम्बन्धित 
महत्वपूर्ण मामलो में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि से यह सर्वोच्च नीति-निर्माता निकाय 
के रूप में प्रकट हुई है। के० सन्‍्यानम्‌ का कथन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थिति सम्पूर्ण 
भारतीय सघ के उच्च मन्त्रिमण्डल के समकक्ष सी है अर्थात्‌ उसने एक ऐसे मन्ध्रिमण्डल का रूप 
धारण कर लिया है जो भारत सरकार और साथ ही सभी राज्यो की सरकारो के लिए कार्य 
कर रहा है । मे 

डॉ० सी० पी० भाम्भरी ने लिखा है कि योजना सम्बन्धी मामलो मे केन्द्र तथा राज्यों के 
मध्य समायोजन की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गयी है । 

पिछले एक दशक रो राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों मे एक नवीन प्रवृत्ति देखने को 
मिलती है। राज्यो के मुख्यमन्त्री खुले तौर से केद्धीय दबावों का विरोध करते हुए पाये गये है । 
सन्‌ 969 भे कुछ राज्यो ने चौथी योजना के प्रारूप को औपचारिक रूप से अस्वीकृति प्रदान 


$ 
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की । केरल और पश्चिम बंगाल के मुख्यमन्त्रियों ने कहा कि उन्हें तव बुलाया गया जबकि योजना 
का प्रारूप बिल्कुल तैयार था तथा उसमे किसी प्रकार के परिवतेन की गुंजाइश नही श्री । मार्चे 
4977 के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में राज्यों के मुख्यमन्त्रियो ने राज्यो के लिए 

“अधिकतम वित्तीय संसाधनों की माँग की । अब राज्यो मे केन्द्र सरकार से भिन्न राजनीतिक दलो 
की सरकारें होने के कारण सौदेवाजी की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । 

सरकारिया आयोग के समक्ष 'योजना आयोग तथा अर्धयक नियोजन की प्रचलित पद्धति 
की आलोचना करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों ने निम्नलिखित शिकायते दर्ज करायी है रॉ 

. कई राज्य सरकारो का कहना है कि योजना आयोग की स्थापना इस मान्यता से हुई 
थी कि यह संघ तथा राज्य दोनो के लिए विशेयज्ञ सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगा और 
“सेजमर्स के प्रशासनिक कार्यों से अपने आपको सुक्त रखेगा”, कुछ वर्षों से संघ सरकार के एक अग 
के रूप में कार्य करने लगा है । ु 

2. राज्य सरकारो की एक शिकायत यह है कि उन्हे संघ द्वारा दिये गये कठोर और 
विस्तृत निर्देशों का पालन करना पड़ता है। वह भी केवल इसलिए क्योकि योजना निधि प्राप्त करने 
के लिए उन्हें केवल संघ सरकार पर नि्न॑र रहना पड़त्ता है । 

3. केन्द्र सरकार राज्य सूची मे जामिल विपयो पर मुख्यत केन्द्रीय रूप से प्रायोजित 
स्कीमो के रूप मे होने वाले अनुवर्ती खर्च का भार अपने ऊपर लेती है । उदाहरणार्थ, कृषि और 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम अधिकाशतः राज्य के विषय है, फिर भी उसके लिए लगृभग 43 प्रतिशत 
परिव्यय का निर्धारण केन्द्रीय क्षेत्र को योजना मे किया गण्ग है । ग्रामोद्योग और लघु उद्योग के 
क्षेत्र मे भी केन्द्र का योजनागत परिव्यय कुल परिव्यय का लगभग 52 प्रतिशत रखा गया हैं । 
स्वास्थ्य (चिकित्सा सहित), आवास, शहरी विकास और जलपूर्ति, जो कि विशेष रूप से राज्य सूची 
मे हैं, के अधीन केन्द्रीय क्षेत्र की योजना मे परिव्ययों का निर्धारण अत्यधिक मात्रा भे किया गया है । 

राज्यों द्वारा केन्द्रीय रूप से मायोजित स्कीमो की आलोचना के कारण हैं--इन स्कीमों 
को लागू करने से पहले राज्यो के साथ परामर्श न किया जाना, इस सम्बन्ध मे ससाधनों के अन्तरण 
में सनमानी करना या विवेक शक्ति का इस्तेमाल करना; व्यापक मभागेनिर्देशो के माध्यम से विस्तृत 
कार्यात्ववन राज्यो पर छोड देने की वजाय केन्द्र सरकार द्वारा छोटे-से-छोटे ब्यौरे की जाँच 
करना; आदि ॥ डे 

4. राष्ट्रीय विकास परिषद समन्वयकारी संस्था के रूप मे कार्य नही कर सकती क्योकि--- 
इसकी बैठक जल्दी-जल्दी नही होती और अधिक अवधि के लिए नही होती । वर्ष 952 से अब 
तक 40 बैठकें की गयी है । यह परिपद एप्रोच लेख (89ए970४0॥ 749०" और प्रारूप योजनाओं 
(0/भी 9979) को अनुमोदित करती है लेकिन योजना की प्रगति पर नजर नही रख पाती । 
विचार-विमर्श ((आशिथा००) की प्रक्रिया में मुख्यमस्त्रियो के घिसे-पिटे भाषण होते हैं जिनमे 
परस्पर विचार-विमर्श अत्यन्त कम होता है । राज्यों को अपने विचारो को निश्चित रूप देने के लिए 

निर्धारित किया गया समय प्रायः अपर्याप्त होता है । 

क्या संघवाद निरस्त हुआ है ?--प्रो० पाल एच० ऐपलबी का मत है कि केन्द्रीय सरकार 
अपनी नीतियो के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों पर बाश्चित है फिर योजना आयोग की 
तुलना भे राष्ट्रीय विकास परिषद नीति-निर्माता निकाय के रूप मे अधिक शक्तिशाली है । राष्ट्रीय 
विकास परियदों मे राज्यो के मुख्यमन्त्रियों को स्थान दिया गया और ये परिषद की कार्यवाहियो 
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योजनाओ की अन्ततोगत्वा स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिपद के 
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द्वारा होती है, अत: यह कहना उचित नही प्रतीत होता है कि आथिक नियोजन से भारत में संघ- 
व्यवस्था समाप्त हो गयी है ! 

(6) आधथिक नियोजन गौर केल्रीयकरण एवं विकेस्लीयकरण की समस्याएं---आधिक 
नियोजन के परिणामस्वरूप भारत में राजनीतिक और आध्िक केद्रीयकरण मे वृद्धि हुई है। 
योजना आयोग की भूमिका केन्द्रीयकरण पर बल देती है जबकि संविधान में विकेनद्रीयकरण पर 
बल दिया गया है और पंचायती राज की स्थापना के प्रयत्न किये जाते रहे हैं। एक असमंजस की 
स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य विकेन्द्रीयकरण हो अथवा 
केन्द्रीयकरण । 

(7) जनता की सहभागिता की समस्याएँ--आधिक नियोजन पचवर्पीय योजनाओं को 
ऊपर से थोपने की एक प्रक्रिया है जबकि हमारा सविधान और राजनेता व्यवस्था मे जनसाधारण 
की सहभागिता की आवश्यकता पर बल देते रहे है ! ऐसी स्थिति में भारतीय राजनीनिक व्यवस्था 
मे घुनौतीपूर्ण समस्या यह है कि योजनाओ के क्रियान्वयन में जनसहभागिता कैसे विकसित 
की जाय । न 
निष्कर्ष 

भारत में योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद तथा उनके द्वारा निर्मित योजनाओं 
ने राजनीति व्यवस्था को प्रभावित किया है किन्तु इससे यह अभिप्राय नही है कि हमारी 
राज-व्यवस्था के स्वरूप एवं ढाँचे में कोई आमूल-चूल परिवर्तेत आ गया हो । संसदात्मक 
लोकतन्त्र और सघात्मक व्यवस्था हमारे प्रमुखतम राजनीतिक स्तम्भ हैं। संसद आज भी नीति- 
निर्माता निकाय के रूप में संविधान का केन्द्र-बिन्दु है। आर्थिक नीतियों के निर्माण मे संसद की 
महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओं जैसी नही कही जा 
सकती । ए० एन० झा ने ठीक ही लिखा है कि योजना का कार्यान्वयन, चाहे वह कानून द्वारा हो 
या प्रशासकीय कार्यवाही द्वारा हो, राज्यो के हाथो मे है। प्रो० जे० डी० सेठी से सम्पूर्ण योजना 
ढाँचे पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, “भारत में नियोजन के सम्बन्ध मे निर्णय लेने की सत्ता 
अनेक निकायो में निहित है । योजना आयोग के अतिरिक्त राष्ट्रीय विकास परिषद, ससद, मन्त्रि- 
मण्डल, इत्यादि को कही-त-कही योजनाओं के निर्माण में निर्णय लेना ही पड़ता है। योजनाओं के 
क्रियान्वयन मे वित्त मस्न्नालय, योजना आयोग, प्रधानमन्त्री, सचिवालय और राज्य सरकारो की 
महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ।”? 

फिर भी यह एक बुनियादी प्रश्व है कि आधुनिक परिस्थितियों में विभाजित और समवर्ती 
शक्तियों की संवैधानिक अनिवार्यता के साथ आयोजना के बृहत स्तर के केन्द्रीयकरण की आवश्यकता 
का कैसे समाधान किया जाय ? दूसरे शब्दों मे, यह देखना है कि संघ किस प्रकार से संविधान 
निर्धारित ऐसे क्षेत्रो मे, जो केवल राज्यो को अधिकारिता में आते है या जो समवर्ती अधिकारिता 
के विपय हैं, अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप किये बर्गर तथा बिना किसी प्रतिकूल प्रतिक्रिया के 
आयोजना के राष्ट्रीय, सामाजिक, आथिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है । 

अधिकांश राज्य सरकारो ने सरकारिया आयोग के सामने यह विचार रखा था कि योजना 
आयोग को संघसरकार द्वारा प्रभावित हुए बिना या आदेश प्राप्त किये बिना न केवल स्वतन्त 
रुप से कार्य करना चाहिए वल्कि उसे वस्तुपरक सिद्धान्तों के आधार पर निष्पक्ष निकाय के 
रूप में भी काम करना चाहिए |? 
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... किसी भी देश की संवैधानिक व्यवस्था का निर्धारण उस देश विश्लेष में विद्यमान दल 
प्रणाली से होता है । सघात्मक राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान दल-प्रणाली की साम्थ्य, राष्ट्रीय 
और प्रादेशिक राजनीतिक नेतृत्व की महत्ता, राजनीतिक दलों की शक्ति संर्चता, राष्ट्रीय और 
प्रादेशिक दलों की तुलनात्मक शक्ति, आदि तत्व संघ व्यवस्था के ब्यावहारिक क्रियान्वयन को 
प्रभावित करते हैं। संघात्मक प्रणाली वाले देशों मे शासन के विभिन्‍न स्तरों के साथ-साथ दल- 
प्रणाली के विभिन्‍न स्तर (०४८४४) दिखलायी पडते है । स्विट्जरलेण्ड मे दलो के संगठन का 
बुनियादी आधार कैण्टन हे और सयुकत राज्य अमरीका मे राष्ट्रीय स्तर के दल राज्य-स्तरीय दलों 
के संघ है । विकेन्द्रीयकृत ढीलाढाला दलीय सगठन संघ व्यवस्था के सरचनात्मक पहलू का परिणाम 
होता है ॥! ५, * 
सघात्मक शासन प्रणाली मे विद्यमान प्रथक्‌-पृथक्‌ प्रदेशों या क्षेत्रों के कारण राजनीतिक 
दलो के निर्माण और विकास में आसानी होती है। संघात्मक प्रदेशों के आकार, संख्या, एकता 
और विविधता से दलीय राजनीति प्रभावित होती है। यदि किसी सघ के प्रदेशों का आकार 
“विशाल हो और सख्या कम हो तो क्षेत्रीय राजनीतिक दलो के निर्माण की सम्भावना अधिक 
“रहती है। श्दि किसी सघ के घटक प्रदेश मे एकता (॥070.8थ०था५) पाया जाती है तो सुहृढ़ 
और संगठित क्षेत्रीय दल के विकास को सम्भावना बढ़ जाती है। यदि संघ के.-घटक प्रान्तो को 
स्वायत्तता की काफी मात्रा उपलब्ध है तो इससे राजनीतिक क्षेत्रीयता (?णॉध0वक८छ्ांणाप्ोंशा)) 
का विकास होगा । - ++ 
सघ व्यवस्था का व्यवहार मे कार्याव्ववन लिखित सविधान और बुनियादी लक्षणों पर 
उतना निर्भेरनही करता जितना विद्यमान दल प्रणाली (शिक्षाश॒प्रा ण एशाएए $ए७था)) पर 
निर्भर करता है। जिस देश मे केन्द्र और राज्य स्तर पर एक हो दल की सरकार निर्मित होती 
है वहाँ केन्द्र-राज्य सम्बन्धो के संचालन हेतु गर-सर्वधानिकः सूत्र विकसित हो जाते है और -इससे 
उच्च श्रेणी की केल्द्रीयकृंत व्यवस्था का अभ्युदय होता /है । जिस देशःमे प्रादेशिक दल शक्तिणाली 
है वहाँ व्यवहार मे विकेन्द्रीकृत संघ व्यत्नस्था क्वा जन्म होता है । संघ व्यवस्था से प्रादेशिक दलों 
का उदय और उनकी बढती हुई शक्ति 'राज्यों की स्वायत्तता की अवधारणा” को/«सम्बल.प्रदान 


ही लीम बह 47% 


7 व>॥९०१प 8 प्तागाशा , "]-३0७छाजञा शतात॑ धाए एच्तर ५एछला! प् हु 
रथ पान हो एज पद आप 779 958९”, ॥॥ [श्वंशवाॉहिता * ित्ञाआार चाप 


62 दलीय ध्यवस्था एवं भारतीय संघवाद 


करती है और प्रादेशिक माँगो के प्रति चेतना जाग्रत करती है। प्रादेशिक स्तर के राजनीतिक 


दल केन्द्र-राज्य सन्तुलन का निर्माण करके संघात्मक प्रक्रिया (#00०क्षांग्राह 0००४5) को 
गतिशील बनाते है ।* 
भारत में एक-दल प्रधान व्यवस्था एवं संघवाद 
(0्॒८ 00धापकाबा ए4रवए 5रछफा #पए छ0फार4ातइाश) 

यह सकलपना की जाती है कि जब केन्द्र और राज्यों मे एक ही राजनीतिक दरा की सर- 
कारें होगी तो संघीय व्यवस्था व्यावहारिक रूप से एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाती है । 
इसी आधार पर कतिपय विद्वानो का विचार है कि चूंकि 967 तक भारत में आमतौर से केन्द्र 
और राज्यों में काग्रेस दल की सरकारें थी अतः भारतीय शासन एकात्मक प्रणाली के रूप में 
कार्य करता रहा । इस,कालावधि में राज्यों “में सरकारो के निर्माण तथा उनकी मूलभूत नीतियों 
के निर्धारण, आदि मे कांग्रेस पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व का महत्वपूर्ण हाथ रहा | उदाहरण के लिए, 
ससद तथा राज्य विधानसभाओ के लिए प्रत्याशियों के चयन, राज्यों में मन्त्रिमण्डल के निर्माण, 
मुख्यमत्ती के चयन और प्रादेशिक कांग्रेस के नेताओं के बीच झगडो को तय करने में काँग्रेस के 

केन्द्रीय नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । जवाहरलाल नेहरू के करिश्मावादी व्यक्तित्व के 

कारण राज्यो की राजनीति में दल के केलद्रीय नेतृत्व का काफी प्रभाव बढ गया था। नीतियो के 
निर्माण मे भी कांग्रेस कार्यकारिणी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और जमीदारी उन्मुलन, भूमि 
सुधार, प्रारम्भिक शिक्षा, आदि विपयो पर राज्य सरकारो का मार्ग निर्देशन किया | 4963 में 
कामराज योजना के अधीन छ, मुख्यमन्त्रियों को अपना पद त्यागकर दल की सेवा का ब्रत लेना 
पडा | कई राज्यो मे अनुच्छेद 356 के अन्तगंत केन्द्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन की स्थापना का 
निर्णय किया । केरल विधानसभा मे साम्यवादी दल के बहुमत के वावजूद राष्ट्रपति शासन की 
उद्घोषणा की गयी । कहने का अभिप्राय यह है कि सन्‌ 967 तक राज्यो पर केन्द्रीय सरकार 
का कठोर नियन्त्रण रहा जिसका मूल कारण एक-दलीय प्रभुत्व था । 

यह निष्कपं निकालना भी तकंस गत नही है कि एक-दलीय प्रभुत्व के कारण सघ व्यवस्था 
एकात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाती हैं । सन्‌ 967 तक के दलीय प्रभुत्व काल में भी 
राज्यों की काग्रेस सरकारो'और केन्द्रीय सरकार के बीच मतभेद उत्पन्त होते रहे हैं ॥ इस काल 
में कई राज्यों में प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले मुख्यमन्त्री थे जिनको काग्रेस दल का हाईकमाण्ड 
अपने पूर्ण नियन्त्रण मे नही रख सका । वम्बई राज्य 'के मोरारजी देसाई, पं० बगाल के बी० सी ० 
राय, उत्तर प्रदेश के गोविन्दबल्लभ पन्‍्त, पजात्र के प्रतापसिह करो ऐसे ही मुख्यमन्त्री थे | * इस 
काल में पजाब के मुख्यमन्धी रासकिशन ने 965 मे केन्द्रीय सरकार द्वारा पजाब में सीमा , 
सुरक्षा दल (8 8 7 ) के भेजे जाने का विरोध किया । मैछूर (कर्नाटक) के मुख्यमन्त्री एस० निज- 
लिगप्पा ने मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा सम्बन्धी झगडो को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी द्वारा 
प्रस्तावित हाई पावर कमीशन को समपित करने से इन्कार कर दिया । प० बगाल के मुख्यमन्त्री 
डॉ० वी० सी० राय ने योजना आयोग को शबुनौती देते हुए वगाल मे कुछ प्रोजेक्ट्स की स्थापना 
के लिए विदेशी मुद्रा का प्रत्यक्ष रूप से प्रवन्ध करने की धमऊी दी । इसी प्रकार नयी दिल्ली और 
प० वाल के मध्य डॉ० राय के मुख्यमन्त्रित्त काल में ही 'कोयले की खदानों के अधिग्रहण से 
सम्बन्धित अधिनियम, 957' (76 ए०ब्र फ्रेच्यात्ाड़ 87०85 &०चष्ताआ्माणा थ्ाते 70०ए००9- 
गण 6०, 957) विवाद का'मुद्दा बन गया । राज्य सरकार ने इस अधिनियम की वघता को 


सर्वोच्च न्यायालय में चुनीती दी | बाद मे केन्द्र का"इस मामले को लेकर राज्य के प्रति रवेया 
थोड़ा उदार हो गया था । फिर भी राज्य ने न्यायालय से मुकदमा वापस नहीं लिया । 
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मारकुस एफ० ,फ़ाण्डार ने पश्चिमी बंगाल के सन्दर्भ में विशेष अध्ययन करते हुए अपनी 
पुस्तक 'वेस्ट बगाल एण्ड दि फेडरालाइजिग प्रोसेज इन इण्डिया में यह सिद्ध करने का प्रयत्त किया 
है कि यदि केन्द्र तथा राज्यों मे एक ही दल की सरकार हो तो इसका यह तात्पयें नही कि केन्द्रीय 
सरकार राज्य सरकारों को अपनी नीतियो की क्रियास्विति के लिए विवश कर सके । दामोदर 
घाटी निगम के मामले में केद्धीय सरकार ने पश्चिमी बगाल सरकार के दृष्टिकोण को स्वीकार 
कर लिया । 

पश्चिमी बंगाल मे कांग्रेस दल बहुत सुहंढ रूप से बना हुआ संगठन था, जो अपनी शक्ति 
को राष्ट्रीय दल से स्वतन्त्र होकर स्थानीय स्रोतो से प्राप्त कर रहा था, इसलिए यह राज्य, दलीय 
मामलों मे केन्द्रीय व्यक्तियों के हस्तक्षेप के प्रयासों को प्रभावशाली ढंग से हटाने में समर्थ रहा 
है। वस्तुतः' अनेक वार केन्द्रीय दलीय नेता पश्चिमी बगाल कांग्रेस दल की जिला व स्थानीय 
इकाइयो को तयी दिल्‍ली से नियन्त्रित करना चाहते थे । उन्होने राज्य संगठन भे केन्द्रीय दलीय 
नेताओं के पक्षधर प्रत्याशियो को आरोपित करने का प्रयास किया । इसके अतिरिक्त, उन्होने 
विरोधियों को भी अलग किया जो दल के वर्तमान नेतृत्व को उखाडना चाहते थे। लेकिन अनेक 
अवसरो पर केन्द्रीय नेतृत्व वर्ग के निर्देशों का प्रतिरोध करने में राज्य के दल की प्रभावशीलता 
सिद्ध हुई । | 

कहने का अभिष्राय यह है कि यदि एक-दल प्रधान व्यवस्था मे भी राज्य में दलीग प्रभाव 
के स्लोत स्थानीय हो तो राज्य का दल केन्द्री7 नेताओं के हस्तक्षेप के प्रयासों को प्रभावशाली छग 
से रोक सकता है। अत, यह परिकल्पना पूर्ण रूप से ठीक नहीं प्रतीत होती कि केन्द्र और राज्य 
सरकारो मे एक ही राजनीतिक दल सत्ता मे होगा तो संघात्मक शासन एकात्मक शासन से परि- 
वर्तित हो जायेगा। 


भारत में संघवाद : राजनीतिक दलों के हृष्टिफोण 
(पराए0#ए एजडा)ओ58 ४ [9 $ एफ 09ए ए0 70706, ?ए&ए]995) 


' स्वाधीनता के बाद से अब तक भारत में अनेक राजनीतिक दलो का निर्माण हुआ है । 
कई राजनीतिक दल आज भी विद्यमान हैं और उनमे से कई दूट घुके है, विभाजित हो चुके है 
और उतका स्थान नये दलों ने ले लिया है। यहाँ हम देखने का प्रयत्न करेगे कि सघ व्यवस्था के 
बारे मे राजनीतिक दलो के क्‍या इृष्टिकोण रहे हैं ? 

() कांग्रेस--काग्रेस मजबूत केन्द्र के पक्ष में है। काग्रेस केन्द्र को इतना शक्तिशाली 
रखना चाहती है जिससे वह न केवल सघ सरकार की जिम्मेदारियों को पुरा कर सके बल्कि 
राज्य सरकारो को दी गयी बहुत-सी जिम्मेदारियो को भी व्यावहारिक रूप दे सके | कांग्रेस का 
मुख्य लक्ष्य पंचवर्षीय योजचाओ के आधार पर देश का सामाजिक और आशिक पुनर्निर्माण करना 
है । वह घन तथा आय के समतायुक्त वितरण के आधार पर देश मे समाजवादी समाज के निर्माण 
हेतु कृत संकल्प है । इस ध्येय की प्राप्ति हेतु केन्द्र एवं राज्यों की सरकारों की नीतियो पर 
नियन्त्रण आवश्यक है । इसलिए काग्रेस का लक्ष्य केन्द्रीयकृत संघवाद' है ।१ 980-88 के सत्ता- 
रूढ इन्दिरा काग्रेस' का इस सम्बन्ध में हृष्टिकोण पुराने काग्रेस दल के समान ही है। 

(2) भारतीय साम्यवादी दल--भारतीय साम्यवादी दल देश के सघीय संविधान में परि- 
वर्तवों की माँग करता है जिससे केन्द्रीय सरकार राज्यो के मामलो मे हस्तक्षेप. न कर सके। दल 
राज्यों के मध्य पायी जाते वाली क्षेत्रीय विपमताओं को दूर किये जाने पर बल देता है। वित्तीय 
ओर आशिक क्षेत्रो में राज्यो को अधिक अधिकार दिये जाने का साम्यवादी दल समर्थन करता 








+---++ ++ 
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हैं । सातवी अनुसूची में दल इस प्रकार सभोधन चाहता है ताकि राज्यों की शक्ति में वृद्धि 
हो सके । ५ 

सरकारिया आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में भाकपा ने व्यक्त किया है: () अनुच्छेद 
356 में सशोधन किया जाय । राष्ट्रपति के राज्य विधानसभा के विधघटन और निलम्बन तथा 
राज्य मन्त्रिमण्डल की वर्खास्तगी के व्यापक अधिकारों को समाप्त किया जाये; (2) वित्त 
आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यों से परामर्श करके तैयार किये गये ओर संसद द्वारा 
अनुमोदित पैनल की सिफारिण के आधार पर की जानी चाहिए; (3) योजना आयोग को एक 
सर्वधानिक निकाय वताया जाना चाहिए; (4) राष्ट्रीय बिकास परियद को स्वोधानिक दर्जा 
दिया जाना चाहिए। भारतीय साम्यवादी दल ने स्पष्ट कहा है, “हम एक सुहढ़ केन्द्र का 
समर्थन करते है । किन्तु हम एक जशक्त परिसंघ के मत से सहमत नहीं है वरन हम एक सुदृढ़ 
केन्द्र चाहते हैं और साथ ही अधिक अधिकार और वित्त के साथ एक संघीय एकक चाहते हैं । 
हमारा विचार है कि केन्द्र तभी प्रबल हो सकता है जबकि संघीय एकक मी प्रवल हो “” ।” 

(3) मावसेचादी साम्यवादी दल--माक्सवादी साम्यवादी दल “राज्य स्वायत्तता' का प्रवल 
समर्थक है । ई० एम० एस० नम्बूदरीपाद ने अपनी पुस्तक इण्डिया अण्दर कांग्रेस रूल' (तताती& 
णातथ' (णाष्टा55 एरए८) में लिखा है कि “भारतीय संघ मे सम्मिलित सभी राज्यों को अधिक- 
से-अधिक स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए ।” माकसेवादी दल ने सन्‌ 97] के घुनाव घोषणा-पत्र 
में समवर्ती सूची को राज्य सूची मे परिवर्तित करने का सुझाव दिया । दल केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में 
आमूल-चूल परिवर्तन चाहता है । कुछ वर्षों पूर्व दल ने सुझाव दिया था कि--[0) राज्यपालो के 
पद समाप्त कर दिये जाने चाहिए, (8) राष्ट्रपति शासन से सम्बन्धित प्रावधान हटा दिये जाने 
चाहिए, (गा) समवर्ती सूची के विषय राज्य सूची में मिला दिये जाने चाहिए, (४४) कुल आय 
के 75 प्रतिशत स्लीत राज्यों को दिये जाने चाहिए, (५) राज्यों में कार्य रत समस्त कर्मचारियों 
पर राज्य सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिए ॥ हि 

978 से पश्चिमी वगाल की माक्सवादी सरकार ने “राज्यों को स्वायत्तता' देने की 
दृष्टि मे एक विस्तृत मसविदा केद्रीय सरकार के सम्पु्॒प्रस्तुन किया । सरकारिया आयोग को 
प्रस्तुत अपने ज्ञापन में मा्क्सवादी साम्यवादी दल ने व्यक्त किया है : राज्य स्वायत्तता के बिना 
भारत को एकता नही रहेगी | अव्िष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास होनी चाहिए न कि केन्द्र के पास । 
राज्यपाल का पद समाप्त कर दिया जाये, यदि ऐसा करता सम्भव न हो तो यह पद ऐसे किसी 
व्यक्ति द्वारा भरा जाये जिसे राज्य विधानमण्डल का विश्वास प्राप्त हो । केंवचल सघ सेवाएँ और 
राज्य सेवाएँ होनी चाहिए, अखिल भारतीय सेवाएँ नही होनी चाहिए। केन्द्र द्वारा की गयी कुल 
वित्तीय उगाही में से 75 प्रतिशत प्रत्येक राज्य को मिलना चाहिए । 


(4) डो० एम० फे० और अन्ना डी० एम० के०--डी० एस० के० ने सविधान मे संशो- 
धन की सलाह दी ताकि भारत स्वणासी भाषायी राज्यो का एक विकेन्द्रित सघ बन जाये जिन्हे 
भारत से पृथक्‌ होने का अधिकार प्राप्त हो। इस दल ने प्रस्ताव रखा कि केद्धीय सरकार सभी 
राज्यो की सहमति से बनायी जाय तथा उनके नियन्त्रण में केवल प्रतिरक्षा एव विदेश सम्बन्ध, 
इत्यादि राष्ट्रीय हित के विषय रहें । सितम्बर 970 में ढडी० एम० के० मे 'राज्य स्वायत्तता 
शासन सम्मेलन आयोजित किया । डी० एमर० के० ने तमिलनाडु के लिए पुयक्‌ ध्वज कीनी 
माँग की । डी० एम० के० का विचार है कि वर्तमान सविधान मे राज्यो को दयनीय रूप से केन्द्र 
का रो न रहना पडता है तथा केन्द्र सरकार न तो राज्यों की जनता की भावनाओं का 

करती है और न दी उनकी समस्यानों दया आवश्यकताओं को समझने का प्रयस्त करती 
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है । अत राज्यो को अधिकतम स्वायत्त शासत के अधिकार दिये जाने चाहिए ताकि जनता 
शीघ्रतापूर्व क स्थायी उन्नति कर सके । 

डी० एम० के० की माँग थी कि आधिक नियोजन राज्यो से प्रारम्भ होना चाहिए तथा 
प्रत्येक राज्य मे अलग से योजना आयोग' होने चाहिए । केन्द्र-राज्य सम्बन्धो के अध्ययन हेतु डी० 
एम० के० सरकार ने 'राजमन्नार' समिति की नियुक्ति को। इसने छ प्रमुख सिफारिशों की 
(7) एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की जाये जिसका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हो तथा राज्यो के 
मुख्यमन्त्री उनके सदस्य हो । राज्यो को प्रभावित करने वाला विधेयक इस परिपद के परामर्श के - 
बाद संसद मे रखा जायेगा। (70 योजना आयोग तोड दिया जाये । राज्यो में अपने आयोजन 
मण्डल हो और ये निकाय उन्हे परामर्श देने का कार्य करें। (77) वित्त आयोग स्थायी आधार 
पर रघापित किया जाये तथा राज्यो के पक्ष मे करो का पहले.से अधिक वितरण हो ताकि उन्हे 
केन्द्र पर कम-से-कम निर्भर रहना पड़े । (१४) केन्द्रीय एव समवर्ती सूची के अनेक विषयों को 
राज्य सूची में स्थानान्तरित कर दिया जाये । (५) राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया अप- 
नायो जाये और राष्ट्रपति किसी उच्चाधिकार प्राप्त निकाय के परामर्श से राज्यपाल नियुक्त करें। 
(शं) राज्यो के उच्च न्यायालय राज्यो के क्षेत्राधिकार के सभी मामलो के लिए उच्चतम 
न्‍्यायालय हो । राजमन्नार समिति प्रतिवेदन के आधार पर 6 अप्रैल, 974 को मुख्यमस्त्री 
करुणानिधि ने (पूर्ण राज्य स्वायत्तता के साथ सधीय ढाँचा स्थापित” करने की माँग की । 

इस सम्बन्ध मे अन्ना डी० एम० के० के विचार डी० एम० के० समान ही है । प्रादेशिक 
दल होने के कारण दोनो दल “राज्य स्वायत्तता' के प्रबल समर्थक है । , 

(5) अकाली दल--अकाली दल राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण तथा “राज्यों को 
अधिक स्वायत्तता' दिये जाने का समर्थक है । अकाली दल के नेताओं का कहना है कि विदेश 
विभाग, प्रतिरक्षा और सचार व्यवस्था, आदि कुछ विययो को छोड़कर शेष सभी विषयो के 
सम्बन्ध में सत्ता राज्यों को सोप दी जानी चाहिए । 

अकाली दल, डीं० एम० के० और अन्ना डी० एम० के० जैसे क्षेत्रोय दल अपने क्षेत्र विशेष 
में भी सत्ता से बाहर होने पर तो बहुत अधिक अनुत्तरदायी आचरण की प्रवृत्ति अपना लेते है । 
उदाहरण के लिए, 98 2-83 से अकाली दल के एक वर्ग द्वारा “राज्य स्त्रायत्तता' क्रे नाम पर 
'खालिस्तान आन्दोलन' जैसी राष्ट्र विरोधी और विघटनकारी प्रवृत्ति को परोत्न समर्थन दिया जा 
रहा है। इन क्षेत्रीय दलो द्वारा यदा-कदा किये गये ये कार्य “राज्य स्वायत्तता” सम्बन्धी इनके 
विचारो पर सभी चिस्तनशील व्यक्तियो मे गहरी शका की स्थिति खडो कर देते है । 

(6) तेलगु देशम्‌--आस्म्र प्रदेश मे सत्तारूढ तेलग्रु देशम केन्द्र के अधिकार सीमित 
करने के पक्ष में है। एन० टी० रामाराव के अनुसार केन्द्र के पास मात्र रक्षा, विदेशी मामले 
सामान्य संचार तथा मुद्रा विभाग रहने चाहिए और शेष विभाग स्व॒तन्त्र रूप मे राज्यों के अधीन 
होने चाहिए। सरकारिया आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में तेलगु देशम्‌ू ने कहा कि राज्यपाल 

» का पद समाप्त किया जाये, केन्द्र सरकार के पदो पर दफ्तरशाही के विभिन्‍न स्तरो पर राज्यो 
के अधिकारियो के पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्याख्या करके राज़्यों के हितो की रक्षा की जाये, 
अन्तर्राज्यिक परिषद की स्थापना की जाये तथा समवर्ती सूची से सम्बन्धित मामलो पर कार्यवाही 
करने से पहले संघ राज्यों को अपने पूरे विश्वास मे ले । 

(7) जनता पार्टो--977 मे गठित जनता पार्टी चुनाव घोषणा-पत्र भे “आथिक और 
राजनीतिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण” पर बल दिया गया था, लेकिन व्यवहार मेसत्ता के 
विकेन्द्रीयकरण की दिशा मे कार्य नहीसतुकैया गया । ईसके द्वारा नौ राज्यो की विधानसभाओ को 
एक साथ भंग करके सघीय व्यवस्था ए>? प्रहार किया गया। इसके अतिरिक्त जनता पार्दी के 
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मेताओं ने पश्चिमी बगाल की मावसेवादी सरकार हारा प्रस्तुत “राज्य स्वायत्तता' के मसविदे पर 
विचार करना भी उचित नहीं समझा । | 

सरकारिया आयोग को प्रस्तुत अपने ज्ञापन में जनता पार्टी ने कहा है--राज्यों की 
विधायी शक्तियों पर केन्द्र की अतिक्रमण करने की प्रकृति पर अकुश लगाया जाना चाहिए; 
राज्यपाल की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से की जानी चाहिए; अनुच्छेद 356 
को हटा दिया जाता चाहिए या उसमे सशोधन किया जाना चाहिए, केन्द्रीय रिजय॑ पुलिस और 
सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्द्ध सैनिक बलो का प्रयोग राज्य सरकार के सिविल प्राधिकारियों से 
परामर्श किये बिता राज्य से नहीं किया जाना चाहिए | 

जनता पार्टी के विभाजन और टूटने से जिन राजनीतिक दलों की स्थापना हुई, उनमे दो 
दल 98]-82 में अपनी कुछ स्थिति रखते है । ये है. भारतीय जनता पार्टी और लोकदल । 

(8) भारतीय जनता पार्दी--भारतीय जनता पार्टी की नीति अनेक बातो के सम्बन्ध में 
पुराने जनसंघ दल से मिलती हुई है और इस आधार पर सामान्यनया यह समझा जाता है कि 
भारतीय जनता पार्टी केर्ब-राज्य सम्बन्धों में केन्द्रीय मरकार को अधिक शक्तिशाली बनाने के 
पक्ष मे है। इस विचार की इस तथ्य से पुष्टि होती हे कि 6 मई, 980 को जारी किये गये 
आधास्थुत नीति वक्तव्य में दल को जिन पाँच निष्ठाओं से प्रतिवद्ध बतलेया गया, उनमें प्रथम 
निष्ठा राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय समन्वर्या है लेकिन स्थिति का एक अन्य पक्ष यह भी है कि यह दल 
राज्य सरकारो पर केन्द्र के अनुचित नियन्त्रण का विरोध करता रहा है । अद्लबिहारी चाजपेयी 
के शब्दों में, “वह एक मजबूत केन्द्र के पक्ष में है जो देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने 
में समर्थ हो किन्तु उसे राज्यों के संविधान प्रदत्त अधिकारों के हवन का कोई अधिकार नही होना 
चाहिए “राज्यों को और अधिक वित्तीय अधिकार दिया जाना एक उचित बात है ताकि वे जनता 
के प्रति अपने बढते हुए दायित्व को पूरा कर सर्के |! सरकरारिया आयोग को प्रस्तुत अपने शापत्र 
में भाजपा ने व्यक्त किया है : () ऐसा कुछ भी नही किया जाना चाहिए जिससे देश की एकता 
कमजोर हो, (2) राज्यो के ससाधनों की अन्तरण की व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिए ताकि 
वह इनके दायित्वो के अनुरूप हो, (3) वित्त आयोग के स्वरूप से उचित रूप से परिवर्तन किया 
जाये, (4) राज्यपाल को शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए सविधान के सग्रत 
उपबन्धों मे सशोधन किया जाये । इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी केन्द्र-राज्य सम्बन्धो वे 
सन्दर्भ में वैधानिक सीमाओ का पालन करने वाले “शक्तिशाली केन्द्र' के पक्ष मे है । 

(9) लोकदल--केन्द्र-राज्य सम्बन्धो के विषय मे लोकदल की नीति बहुत स्पष्ट नही है, 
लेकिन सामान्यतया यह सत्ता के विकेन्द्रीयकरण का समर्थक और राज्यो पर केन्द्र के अनुचित 
नियन्त्रण का विरोधी है। दल के अध्यक्ष चरणसिंह अपने नीति वक्तव्य मे कहते है, “केन्द्र 
शक्तिगाजी रहेगा, लेकिन राज्यों को भी स्वायत्तता प्राप्त होगी ।” 

इस प्रकार भारत के राजनीतिक दलो को सधवाद के सन्दर्भ मे उनके विचारों के आधार 
पर तीन वर्गों मे स्खा जा सकता है . प्रथम वर्ग मे वे दल आते हैं जो शक्तिशाली केन्द्र पर हे 
आधारित संघवादी व्यवस्था को बनाये रखना चाहते है। इन्दिरा काग्रेस इसी श्रेणी में है । 
द्वितीय श्रेणी मे वे दल आते है जो वर्तमान सचैधानिक ढाँचे और केद्धीय सरकार की शक्तिशाली 
स्थिति को बनाये रखना चाहते हैँ किन्तु उनका आरोप है कि शासक दल (497-76 के काल 
मे सत्ता काग्रेस ओर 980-82 के काल मे इन्दिरा काग्रेस) सर्वधानिक प्रावधानों का प्रयोग 
दलीय हितो की पुष्टि करते हुए राज्यो पर अनुचित तियन्त्रण स्थापित कर रहा है । उनका 


38, अप मनन कक बह प८ पक निया 
१ राजस्थान पन्निका, 4 नवस्वर, 983॥ 


हु हि 


४ अन्म).. 


५५ 
४ 


हर 


श्लीय च्यवस्था' एवं भारतीय संघधघाद 067 


विचार है कि राज्यो के हितो की रक्षा हेतु सवंधानिक प्रावधानों मे- परिवतंना की आवश्यकता तो 
नही है, लेकिन केन्द्र के शासक दल की इन प्रवृत्तियों पर अकुश जरूरी है। जनता पार्टी, भार- 
तीय जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस 'एस' इसी श्रेणी में जाते हैं। तृतीय श्रेणी में वे दल 
आते है जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धो मे आमूल-चूल परिवतंन' करते हुए राज्यों को अधिक अधिकार 
दिये जाने का समर्थन करते है । ऐसे दलो मे डी० एम० 'के०, भत्रा डी० एम० के०, अकाली दल, 
तेलगु देशमू, भारतीय साम्यवादी दल और माकक्‍संवादी दल प्रमुख हैं । 
दल व्यवस्था : केन्रीयकरण का कारण (?क्षा॥ 5ए४था , पाल, चलता ए एशआपशी- 
50070)--ऐसा कहा जाता है कि सविधान-निर्माताओ ने भारत मे केन्द्रीय सरकार को अत्यन्त 
शक्तिशाली बनाया है । स्वराधीनता के बाद विकसित होने वाली दल प्रणाली 'ने इसे और अधिक' 
केन्द्रीयकृत कर दिया । सन्‌ 950 से 967 तक तथा !97 से ' मार्च 9 77 तक भारतीय 
राजनीति मे काग्रेस दल की प्रधानता रही । केन्द्र मे नेहरू, पटेल जैसे नेता मौजूद थे। केन्द्र तथा 
राज्यो मे काग्रेस का एकछत्र शासन था | एकदलीय प्रशुत्तव ने केन्द्रवाद को बढ़ावा दिया । 
दल व्यवस्था : राज्य स्वायत्तता का कारण (शाप 5५४6० ४ परी6 #8९०7 ७ 896 
4ैपाणाणाए)--मारकुस फ्राण्डा ने पश्चिमी बगाल के सन्दर्भ मे संघीय प्रक्रिया का अध्ययन 
करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है. कि यदि केन्द्र तथा राज्यों मे एक ही दल की सरकार हो तो 
इसका यह तात्पयं :नही कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारो को अपनी नीतियो की क्रियान्विति केः 
लिए विवश कर सके । दामोदर घाटी निगम के मार्मेले-पर फ्राण्ड। लिखेते है कि “सर्वधानिके 
और विघायी शक्तियों के गावजूद केन्द्रीय दल एवं सरकारी नेता अंपनी बात मनवाने मे असफल 
रहे और फलस्वरूप राज्य को तथ्यपूर्ण रियायतें (80 #थ्ााभे ००॥०८४४0॥$) देनी पडी ।/ 
फ्राण्डा का कहना है कि पश्चिमी बगाल भारत की एक-दल प्रधान व्यवस्था मे भी केन्द्र-राज्य 
सम्बन्धो की दृष्टि-से स्वतन्त्र निर्णय लेने की हैसियताः बना सका, क्योंकि राज्य मे सुहृढ संगठित 
दल व्यवस्था मोजूद थी । कांग्रेस दल की श्रधानता (60एशाश्या।) के युग में 'भी: राज्य पर्याप्त 
स्वायत्त एवं शक्तिशाली था, इसके ' कई कारण हैं--() पर्थम, स्थानीय सेताओ के व्यक्तित्व पर 
राज्य का काग्रेस दल निर्भर” करता था न कि: राष्ट्रीय नेताओ के" व्यक्तित्व पर; (7) द्वितीय 
विभिन्न चुनावो मे काग्रेस दल की सफलता मिलने का कारण राज्यस्तरीय संगठने एवं नेतृत्व शक्ति 
था; (77) तृतीय, राज्यस्तरीय काग्रेस दल का गठन केन्द्रीय दल से पृथक्‌ था और राज्य के दलीय 
मामलो मे केन्द्रीय हस्तक्षेप बर्दाश्त नही करता था। इन्ही कारणों से पश्चिमी बंगाल 
राज्य मे कांग्रेस दल-स्वतन्त्र दृष्टिकोण रखते हुए बिना किसी केन्द्रीय दबाव के कार्य ' करता था। 
कांग्रेस एकाधिकार के युग मे दलीय व्यवस्था की ऐसी प्रकृति से ही राज्य स्वायत्तता की रक्षा 
सम्भव हुई । 
प्रादेशिक दलों का उदय : संघवाद का बदलता स्वरूप (प]6 क््राशइभा००-०ी 2०हणाव 
रिक्षाध685 ; उपज क्‍भंप्रधाशंणा8 ए #2१९4।॥)--चतुर्थ आम घुनाव के बाद- (967) शक्ति 
* का सन्तुलन राज्यो की तरफ झुकने लगा । नेहरू के बाद कई राज्यो मे मुझ्यप्रस्त्री शक्ति के केर्द्र 
वन गये और वे केन्द्र- को प्रभावित करने लगे । अधिकतर-राज्यो मे गैर-काग्रेसी दलो की (प्रादे- 
शिक दलो की) सरकारें बनी । ये सरकारें संघ सरकार के नियन्त्रण मे उस सीमा तक नही रहना 
चाहती थी जिस सीमा तक काग्रेस दल की राज्य सरकारें रहती थी। प्रादेशिक दलो जैसे-- 
द्रमुक, अन्नाद्रमुक, माव्संवादी दल,” अकाली दल, आदि द्वारा शासित राज्य सरकारो ने राज्य 
स्वायत्तता की साँग की । 
दल व्यवस्था : संघ प्रणाली से सन्‍्तुलन का साध्यम+ (7॥6 एशए छग्रगशा : ऐशव्राटछ 
छा चाह आत्तक्क्ं 8/भ०7)--दल व्यवस्था सघात्मक राज्यो मे मोटे रूप से तीन कार्य करती 
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हैं---प्रथम, कैन्द्र और राज्यों के बीच जोड़ने वाली कडी के रूप मे, द्वितीय, केद्ध और राज्यो के 
बी > तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वों के रूप मे, और तृतीय, सघ व्यवस्था का विघटन करने वाले 
तत्वों के रूप मे । भारत में दल व्यवस्था केन्द्र और राज्यों के बीच जोडने वाली -कडी के साथ- 
साथ तनाव उत्पन्न करने वाले तत्वो के रूप में देखी जा सकती है। एक-दल प्रधान याग्रेस युग में 
केन्द्र-राज्य सम्बन्धी का समायोजन करने वाला मच काग्रेस सगठन ही था। चौथे, छठे, आठवे और 
नवें लोव सभा घुनावों के पश्चात्‌ राजनीतिक दलो की विविधता के कारण संघ व्यवस्था भें तनाव « 
और खिंचाव का उत्पन्त होना स्वाभाविक है | इन तनावी और खिंचावो में भी सथ व्यवस्था के 
विघटन की कोई सम्भावना नहीं है, इसलिए यह कहना समीचीन प्रतीत होता है कि भारत मे 
दल प्रणाली में इतना लोच है कि वह संघीय ढाँचे के सन्तुलन वक्र (849॥ ० छ००) के रूप 
में उभरने की क्षमता रखती है । 2 


दलीप व्यवस्था एवं भारतीय संघवाद के बदलते आयाम 9) है 
(९? 5५8४ #पाए टप्र&२07२05 707४8870]२5 079 रा)/5]व एछा्यआर ४ 380॥) 


भारत की राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक दलो की भूमिका एवं कार्यप्रणाली की दृष्टि 
से दो काल निर्धारित किये जा सकते है । पहला काल सन्‌ 947 से 967 एवं 397] से 
976 तक माना जा सकता है जिसकी विशेषता रही है+- एक-दल प्रधान व्यवस्था! (ऐंगा-?&(5 
900772॥९०), दूसरा काल 967 से 97] एवं 977 से 979 एवं 980 से 4990 तक 
भाना जा सकता है जिसकी विशेषता रही है 'प्रतियोगी दल व्यवस्था' ((०एएथाएए६ ऐशाज 
8980॥) | 'एक-दल प्रधान व्यवस्था” के युग मे सघवाद का जो स्वरूप था उसमे “प्रतियोगी दल 
व्यवस्था” के थुग से थोडी भिन्‍तता दिखायी देती है | यहाँ इत दोनो ही प्रतिमानों (१४०१०), 
का- विश्लेषण करने का प्रयत्न किया जायेगा 

(!) एक-दल प्रधान व्यवस्था प्रतिमात्त और संघवाद' (947-]967 तथा 97-9.77) 
--सन्‌ 947-67 तथा 97]-मार्खं 4977 की कलावधि में ,भारत की राजतीति काग्रेस 
के इढं-गिर्द घूमती रही है । कांग्रेस की, प्रधुनता का कारण उसके हाथ मे केन्द्र तथा राज्य सर- 
कारो.की शक्ति होना तथा उसका प्रभावशील .नेतृत्व रहा हैं। /949 के कालाश मे नेहरू का 
चमत्कारी व्यक्तित्व .और 4974-मार्च 977 के कालाश में स्व० श्रीमती गाधी का करिश्माती 
व्यक्तित्व सवंध छाया रहा । 

काग्रेस की प्रधानता से सघ व्यवस्था का पर्यावरण अ्रभावित होता रहा | डॉ० फूलचन्द 
लिखते है, “इससे भारत का.सघात्मक ढांचा एकात्मक संरचना ,की तरह दिखायी पडने लगा । 
यदि सविधान के माध्यम से केन्द्र राज्यो पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता तो अब वह दलीय 
उपकरणों के मार्ग से अपनी इच्छा थोपने लग गया । भारत जो कि सिद्धान्त मे सघ था, व्यवहार 
में एकात्मक़ प्रणाली बन गया | २ 3 

काग्रेस की प्रधानता के कालांश मे संसढ तथा राज्य विधानमण्डलो मे उसका अच्छा-खास्ए 
बहुमत था । राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनो से ही कांग्रेस का संगठन केन्द्रीय रहा है । प्रान्तीय कांग्रेस 
समितियाँ अखिल भारतीय कांग्रेस समिति से मार्ग निर्देशन लेती रही हैं, अखिल भारतीय काग्रेस 
समिति, काग्रेस कार्य समिति से. निर्देशन लेती रही और कांग्रेस कार्य. समिति अपने नेता, जिसे 
हाई कपमाण्ड' कहा जाता है, के: प्रभाव मे कार्य करती रही है। इस प्रकार कांग्रेल दल में”“हाई 
कमाण्ड' प्रधान होता है--समूचे निर्णयों और नीतियों की खान होता है । “जब काग्रेस दल सत्ता 





> ब्युप् 8४७ पल पाता फ्तरावाण 6 287979०छग00 0 98 पााद्वाज #7पटपा2, फतवा ९ एशा।ए? 
9 70/ गए705९ ठप दि€ वाट सिएणएशी पाल ॥7एग्रशापई 6 ०॥४0तव00, स ०0एॉ0 ९एणजए2 
70080 एव लाध्या०ु$, ॥703, फर0एएष्ठा। ट्तलावा व (6079, 982८८व॥06 गाणाएाओाए जा फ़ाइ्टाए2,?” 
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भे होता है वो हाई कमाण्ड मुख्यमच्त्री की नियुक्ति करता है, राज्य मन्त्रिमण्डल के बारे मे निर्णय 
लेता है और सम्पूर्ण राज्य मन्त्रिमण्डल को अपना सहायक उपकरण मानता है ।” राज्य विधान- 
सन्ना के लिए दलीय प्रत्याशियों का चयन, प्रादेशिक काग्रेस के नेताओं के मंतभेदो का निवारण 
और दलीय अनुशासन लागू करने का कार्य भी हाई कमाण्ड ही करता है। पार्टी का ससदीर्य 
बोर्ड राज्य स्तर पर दल और सरकार के सम्बन्धो मे समन्वय आल: करे वो आग करती 
है । हाई कमाण्ड के इशारे पर दल की राज्य शाखाएँ भग की जा सकती हैं और तदर्थ समितियाँ 
तियुकत की जां सकती है। राज्य स्तरीय नेतृत्व यथार्थ मे केन्द्रीय नेतृत्व' के सहायक के रूप भे कार्य 
करता है और जवाहरलाल नेहरू और इन्दिरा गाधी ने दलीय नेतृत्व का केन्द्रीयकरण कर दिया । 
अगस्त ]963 भे कामराज योजना के तहत्‌ दल के हाई कमाण्ड ने छः मुख्यमन्त्रियों को पद 
छोडने के लिए बाध्य किया मानो सुख्यमन्त्री केन्द्रीय ' नेतृत्व के अनुचर हो । का्रेस दल यथार्थ भे 
साभ्यवादी दले के 'लोऊतान्त्रिक केन्द्रीयकरण' (4लआ०णथ्ा6 ०था।0]0॥) सिद्धान्त के आधार 
पर कार्य करता है जहाँ सत्ता का बहाव ऊपर से नीचे की तरफ होता है ।* काग्रेस कार्य समिति 
ने जमौदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, सहकारी खेती तथा प्राथमिक शिक्षा जैसे विषयो पर राज्य 
सरकारो को नीति - सम्बन्धी निर्देशन दिये जबकि ये विषय राज्य सरकारो के क्षेत्राधिकार मे 
आते है। कांग्रेस कार्य रूमिति ने “राष्ट्रीय विकास परिपद' के पूरक के रूप मे कार्य करते हुए राज्य 
सरकारो के आचरण की प्रभावित करने मे केन्द्रीय सरकार की भुजा के रूप कार्य किया है ।* 
प्रशासनिक सुधार आयोग के केन्द्र-राज्य सम्बन्ध जैध्ययन दल ते इसी ओर सकेत करते हुए लिखा 
है, “जहाँ केन्द्र और राज्यों मे एक ही दल की सरकारें होती हैं वहाँ केन्द्र-राज्य सम्बन्धो के 
निर्धारण हेतु गैर-सवंधानिक उपकरण विकसित हो जाते हैं। काग्रेस दल के शासनकाल भे ऐसे 
उपकरण बडे सक्रिय थे और केन्द्र-राज्य सम्बन्धो का सचालन करते थे ।/*4 2 


- सन्‌ 97] के लोकसभा के मध्यावधि घुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाधी के नेतृत्व में 
सत्तारूढ़ कांग्रेस दल को दो-तिहाई से अधिक बहुमत मिला। इस अभूतपूर्व विजय ने राज्य 
- साजनीति पर प्रधानमन्त्री का; वर्चस्व स्थापित कर दिया। प्रधानमन्त्री ने राजस्थान मे मोहन 
लाल सुखाड़िया, आमस्श्र प्रदेश मे ब्रह्मानन्द रेड्डी और मध्य प्रदेश मे श्यामाच रण शुक्ल को मुख्य- 
मन्त्रियो के पद से हटाकर अपने विश्वस्त व्यक्तियों को इन पदो पर सत्तारूढ किया। 2972 के 
विधान + सभा चुनावों मे अधिकांश 'राज्यो मे कांग्रेस दल की विजय ने प्रधानमन्त्री की शक्ति को 
अत्यधिक बढा दिया । केन्द्र की'बढती हुई शवित ने केन्द्र-राज्य विवादों को निर्जीव बना दिया। 
राज्यो के कांग्रेसी विधानमण्डलीय दलो द्वारा मुख्यमन्त्रियों का चयन प्रधानमन्त्री पर छोड़ दिया 
- गया । श्रीमती इन्दिरा गाधी की इच्छा के कारण ही विधानसभा के सदस्य न होने के बावजूद भी 
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870... दलीय व्यवस्था एवं प्रारतीय संघवाद 


बिहार में केदार पाण्डे और अब्दुल गफूर, मध्य प्रदेश में प्रकाशचन्द सेठी, गृजरात में घवग्याग 
ओशक्षा और उत्तर प्रदेश भे हेमवतीनन्दन बहुग्रुणा मुस्यमन्त्री बनाये गये । 

26 जून, 975 की आपात कालीन घोषणा के साथ ही केन्द्र की शक्तियों मे अपार वृद्धि 
हुई । भारत रक्षा कानून भऔर आन्तरिक सुरक्षा ऐक्ट के कारण केन्द्रीय सरकार की स्थिति 
अत्यन्त सुदृढ हो गयी । प्रधानमन्त्री के हाथो मे सत्ता का केन्द्रीयकरण होने से राज्य राजनीति को 
प्रभावित करने मे उसकी स्थिति निर्णायक हो गयी । प्रधानमन्त्री द्वारा उन मुख्यमन्त्रियों को अलग 
करने का सफल प्रयास किया गया जो दल में अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम करके संघीय व्यवस्था 
के अनुरूप राज्य का प्रशासन चला रहे थे। आपातकाल में 42वें सविधान संशोधन के माध्यम से 
भरत की सधात्मक व्यवस्था को पूरी तरह एकात्मक रूप देने का प्रयत्न किया गया। सविधान मे 
एक नया अनुच्छेद 2570 जोड़ा गया जिसमे यह उल्लेख किया गया कि भारत सरकार को 
फिसी भी राज्य मे सशस्त्र या अन्य पुलिस दल कानून और व्यवस्था की गम्भीर स्थिति को निय- 
न्त्रण मे लाने के लिए भेजने का अधिकार है । 

आपातकाल में राज्यो के मुख्यमन्त्रियों की स्थिति अत्यन्त दयनीय और उपहासात्मक 
थी । उडीसा की मुख्यमन्त्री नन्दिती सत्पधी को हटना पडा । उडीसा में केन्द्रीय हस्तक्षेप को 
उचित ठहराते हुए काग्रेत के महासचिव ए० आर० अन्तुले का कहना था कि “उड़ीसा मे जो 
परिस्थितियाँ पैदा हो गयी थी, उनके कुप्रभावो से जनता को बचाने के कतेंव्य के रूप मेंप्रधान- 

मन्त्री का हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो गया था (/? पश्चिमी बगाल के मुस्यमन्नी सिद्धां शंकर 
राय को अपने पद से हटाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये गये । 

(2) प्रतियोगी दल ब्यवस्था प्रतिमान ओर संघवाद 967-97, 977-979 एवं 
]980-90--सन्‌ 4967 से 497] तथा मार्च 977 से 979 वे 980-90 कालाश मे 
भारतीय राजनीति मे प्रतियोगी दल व्यवस्था का प्रतिमान विकसित. हुआ । 967 के चौथे भाम 
चुनाव के बाद तमिलनाडु, बंगाल, विहार, पजाव और उडीसा में काग्रेस दल की हार हुई। चुताव 
के बाद हरियाणा, उत्तर प्रदेश मौर मध्य प्रदेश मे दल-बदल के कारण काग्रेस सरकार का पतत -... 
हुआ । इस प्रकार केकक् मे काग्रेस दल सत्तारूढद-था और लगभग आठ राज्यो मे ग्रर-कांग्रेसी 
सरकारें अस्तित्व मे आयी । 

इस प्रतियोगी दल व्यवस्था ने सघवाद को कैसे प्रभावित क्रिया ? इस सम्बन्ध मे तीन 
विचार रखे गये हैँ: पहला विचार यह है कि राज्यो में गैर-काग्रेसी सरकारो के निर्माण से केन्द्र 
तथा राज्यों के बीच वाद-विवाद उत्पन्न हुआ और कुछ लोगो ने यह विज्ञार व्यकत किया कि राज्यो 
में बैर-कांग्रेसी सरकारो की स्थापना भारत की सघीय व्यवस्था के लिए अत्यधिक खत॑रनाक है 
और इससे केन्द्र तथा राज्यों के बीच गम्भीर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । दूसरा विचार 
प्रो० रजनी फोठारी ने रखा है। उनका कहना है कि गैर-कांग्रेसी सरकारो से मिपटना केन्द्र के 
लिए आसान है कौर केद्धीय नेताओं ने गैर-फाग्रेसी मुख्यमन्तियो से ऐसे सम्बन्ध स्थापित किये 
जिससे शासन के मामले मे दोनों मे सहयोग हो सके । वास्तव मे, गैर-कांग्रेसी सुख्यमस्त्रियों से 
निपटना केन्द्रीय काग्रेसी सरकार के लिए ज्यादा आसान सिद्ध हुआ, बजाय कांग्रेसी मुख्यमन्त्रियो 
के जो कांग्रेस दल और केन्द्रीय सरकार के मामलो भे भी दखल देने की कोशिश करते थे, क्योकि 
वे अपने को महंज मुख्यमन्त्री नही, कांग्रेस का अखिल भारतीय मेता मानते थे । केन्द्रीय मेतृत्व को 
'तनिलनाडु के अन्नादुराई, उडीसा के आर० एन० सिह॒देव, उत्तर प्रदेश के वरणसिह और पजाब 

के गुरनामसिह जैसे गैर-काग्रेसी सुख्यमन्त्रियों का विश्वास प्राप्त करने मे सफलता मिली । यहाँ 





१ दिनसान, 9-5 जनवरी, 977, पृ० 9॥ 
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तका कि अक्सर ये. मुख्यमन्त्री अपनी कठिनाइयो के सम्बन्ध में और अपने साक्षीदारों से मतभेद पैदा 
होने पर इनसे सलाह लेते थे । जो लोग यह समझते थे कि राज्यो मे भिन्‍त-भिन्‍न दलो की सरकारो 
के बनने से सघ या संघ प्रणाली दूट जायेगी, उन्होने एक तो काग्रेस और भप्रतिपक्षी दलो के नेताओ 
के पुराने सम्बन्धों को भुला दिया और इस बात की भी उपेक्षा कर दी कि भारतीय सघ प्रणाली 
भे इतनी लोच है कि वह नये नेताओ और नये दलो को भी अपने अन्दर स्थान 'दे सके ।? तीसरा 
विचार राजगोपालाचारी और के० सम्थानम्‌ ने रखा । चतुर्थ आम चुनाव के परिणामों को दृष्टि 
मे रखते हुए प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ राजगोपालाचारी ने कहा था कि “अब एक सच्ची सघीय व्यवस्था 
का उद्भव हो रहा है”, के5 सन्धानम्‌ ने यह दावा' किया था कि “भारत का राजनीतिक हिमखण्ड 
पिघल चुका है ओर देश का वास्तविक राजनीतिक विकाप्त वास्तव में आरम्भ हो गया है ।”- 


क्या प्रतियोगी दल व्यवस्था प्रतिमान से सघ व्यवस्था संकट में पड़ सकतो है? मार्च 
977 के बाद भी प्रतियोगी दल व्यवस्था प्रतिमान उभरा था। केन्द्र मे जनता पार्टी की सरकार 
थी और कई राज्यो मे गर-जनता सरकारें कार्य रत थी । मार्च 4977 के पश्चात्‌ केन्द्र की जनता 
पार्टी सरकार ने तथा जनवरी 980 के पश्चात्‌ केन्द्र की इन्दिरा काग्रेस सरकार ने नौ राज्यो 
की विधानसभाओ के विघटन कराये जांचे के जो भी कारण बताये हो लेकिन तथ्य यह है कि केन्द्र 
भे सत्तारूढ़ पार्टी यह समझती थी कि यदि देश के बड़े राज्यो भे विरोधी दलो की सरकारे' रही 
तो-अनेक राजनीतिक समस्याएं उत्पन्त हो सकती है । 

967 के बाद भारत मे जो गरं-काग्रेसी सरकारे बनी उनमे अधिकाश प्तरकारें अनेक 
छोटे-छोटे राजनीतिक दलो द्वारा निभित मिलो-जुली सरकारे (200॥0॥ 00ए७॥09) 
थी । इन सरकारो के विभिन्‍्त घटको के बीच संगठन और एकता का अभाव था । इसी कारण ये . 
मिली-जुली सरकारें केन्द्र के लिए गस्भीर समस्या नही बन पायी । किन्तु कई राज्यो भे क्षेत्रीय 
दलो का प्रभाव और वर्चस्व बढेता जा रहा है। जम्मू और कश्मीर मे नेशनल कान्फ्रेंस, पजाब मे 
अकाली दल, बंगाल और त्रिपुरा मे माक्सवादी दल, तमिलनाडु और पाण्डिचेरी मे डी० एम० कै० 
अथवा अन्नाद्रमुक, केरल मे वामपन्थी मोर्चा, आकर मे तेलयु देशमू, आदि। आज भी आन्क्ा अदेश 
का सेलगु देशम्‌ तथा कनटिक की जनता पार्टी राज्य स्वायत्तता की माँग कर रही है । पूर्ण मे भी 
डी० एम० के० एवं मावसंवादी दल द्वारा शासित राज्य केन्द्र से छोठे-छोठे मसलो पर'विवाद 
बढ़ाते रहे हैं भौर राज्य स्वायत्तता की माँग करने लगे । अतः सशकक्‍त क्षेत्रीय दलो से शासित राज्य 
केन्द्र से टकराव की स्थिति उत्पन्त कर सकते हैं । 


डॉ० एस० पी० ,अय्यर ने इस दृष्टिकोण का खण्डन किया है कि प्रतियोगी दल व्यवस्था, 
प्रतिमान से संविधान द्वारा स्थापित संधीय ' व्यवस्था के छिन्त-भिन्‍त हो जाते का भय है ।* 
इस सम्बन्ध से थे लिखते है कि--() राज्यों की आ्थिक' स्थिति इतनी कमजोर है कि वे केन्द्रीय 
सरकार से कोई स्थायी टकराव नही ले सकते; (2) राज्यों भे पाये जाने वाले दलों में इतने गुट 
है कि वे केन्द्र के विरुद्ध संगठिन रूप मे कार्य नही कर सकते । (3) कोई भी केन्द्र को इस कारण 
अप्रसन्‍्त नही करेगा क्योकि अपनी विकास योजनाओं के लिए राज्य को पूर्णरूप से केन्द्रीय सरकार 
पर ही निर्भर रहना पड़ता है। (4) सविधान के अनुच्छेद 249, 25], 253, 256, आदि ऐसे 


प्रावधान है कि केन्द्र सरकार विरोधी दलो द्वारा शासित राज्य संरकारो को आसानी से दबा 
सकती है। 


च्ज्ज्नी 


2 रजनी कोठारी : भारत में राजनोति (अनुवाद), पृ० 37 | 
3 59, 7, #शत ; फआारवं 4द्द (800897"9, #तिलजा-6फगो, 496 7), 99. 88-96 
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संघवाद का निर्धारक सत्तारूढ़ दल जा 'संगंठनात्मक ढाँचा (7॥6 शवल्ायरशशाशां ० ॥॥6 
ए64ावां $एछछा॥-- क्‍ी७ 089 शा।णाए 59606 0 ॥॥6 रिणााह एक) 


सत्ताखढ़ दल के सगठनात्मक ढचि पर भी सघवाद का क्रियान्वयन बहुत कुछ निर्भर करता 
है । फिसी भी दल की सगठनात्मक सरचना सर्देव एक-सी नहीं रहती । राजनीतिक कारकों की 
गतिशीलता के कारण सगठनात्मक सरचना में ग्रत्यात्मकता रहती है। कभी-कभी केन्द्रीय दलीय 
मेतत्व एकात्मक शैली से कार्य करता है और राज्य स्तरीय नेतृत्व एवं दलीय इकाइयो की पूर्ण 
उपेक्षा कर देता हैं। कभी-कभी राज्य स्तरीय सेत॒त्व एवं दलीय सगठन स्वायत्त रूप से भाचरणं 
करता है और केन्द्रीय नेतृत्व की उपेक्षा कर देता है । ऐसा नभी होता है जबकि केन्द्रीय नेतृत्व 
गुटीय राजनीति के भंवर में “ उलझा हुआ ही। पहली अवस्था में कठोर संघीय ढाँचा (78 
ए०तढाश 70णता) विकसित होता है औौर दूसरी अवस्था मे ढीला संघीय ढाँचा ([.0056 शिहतेलयओों 
छ०ग) पनपता हैँ । राजनीतिक दल के सगठन में जितनी ज्यादा ग्रुटबन्दी होगी उतना ही ढीला 
सधीय ढाँचा पतपेगा और केन्द्रीय स्तर पर दल में जितनी एकता होगी उत्तनी ही कठोर सघीय 
व्यवस्था उभरेगी ।* | 

काग्रेस और जनता पार्टी एव जनता दल के परिप्रेक्ष्य मे इसे और अधिक स्पष्ट किया जा 
सकता है। काग्रेस का संगठन कठोर (॥ष्टा)) था और जनता पार्टी एवं जनता दल का संगठन 
ढीला (7005८) | दाग्रेस दल में हाई कमान वैताज का सम्राट था। काग्रेस के अनेक महत्वपूर्ण 
निर्णय हाई कमान के द्वारा ही लिये गये तथा उनका क्रियान्वयन भी बड़ी तत्परता से हुआ। राज्यों 
के मुख्यभन्त्रियों की नियुकित भौर पदच्युति बहुत हद तक हाई कमान की इच्छा पर ही निर्भर 
थी । राज्यो में मन्त्रिमण्डल निर्माण करते समय मुख्यमन्त्री हाईकमान से स्वीकृति लेते थे । राज्य 
मन्त्रिमण्डल में कौन मन्‍्त्री सम्मिलित होगे, मन्त्रिमण्डल छोटा बनाया जाये या बढ़ा, उसका कब 
विस्तार किया जाये, आदि गे सम्बन्धित निर्णय हाई कमान के हाथो मे केन्द्रित हैं । 

जनता पार्टी का सगठन ढीला (7.00४०) था। पार्टी का हाई कमान कांग्रेस दल की 
भाँति शक्तिशाली नही था । राज्यों में अलग-अलग घटको की सरकारें रही और केन्द्रीय नेतृत्व 
घर्टको में विभाजित रहा । तात्कालिक हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्रियों ने जनता 
संसदीय बोर्ड और पार्टी अध्यक्षो के निर्देशों की स्पष्ट उपेक्षा की । उत्तर प्रदेश के तात्कालिक मुख्य- 
मन्त्री बनारसीदास तो “मुख्यमन्ती के विशेषाधिकार! (27४०2४7४०) की चर्चा करने लगे और 
पार्टी हाई कमान की स्वीकृति के बिना ही उन्होंने अपना मन्निमण्डल गठित कर लिया । अर्थात्‌ 
दल के केन्द्रीय नेतृत्व का राज्यों के दतीय सगठन एवं सरकारों पर कठोर नियन्त्रण नहीं था । 
इससे लगृता है कि जनता पार्टी के शासन काल में ढीली-ढठाली सघ व्यवस्था का प्रतिरूप पनपने 
लगा । हाल ही में गठित जनता दल का संगठन भी ढीला ही लगता है जिसमे अन्ततोगत्वा ढीली- 
ढाली सघ व्यवस्था का 'प्रतिमान” (१४००४) ही विकसित होगा । । 
निष्कर्ष 

दल प्रणाली और! सघीय व्यवस्था का घनिष्ठ सम्बन्ध है और यदि भारत के अधिकांश 
राज्यों मे सुसगठित क्षेत्रीय दलो की सरकार का निर्माण हो जाये जो केन्द्र मे सत्तारूढ़ दल से 
भिल्‍न, दल के हो तो केद्धीय सरकार के लिए उस रीति से काम करना कठिन हो जायेगा जिस 
रीति से 'एक-दल प्रधान व्यवस्था मे केन्द्रीय सरकार कार्य करती है 

भारत मे राजनीतिक दलो की स्थिति मे परिवर्तन के साथ-साथ सघवाद का स्वरूप भी 
बदलता रहा है। केन्द्र तथा राज्यो के बीच तनावो का कारण विभिन्‍न राजनीतिक दलो की 
विचारधारातो का अन्तर एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। 'भारत मे संघवाद की सफलता इस 
“बात पर निर्भर करती है कि राजनीतिक दलो मे सामंजस्प एवं समझौते की भावना किस सीमा 
तक विकसित होती है । राजनीतिक दलो की आपसी कदुता एवं टकराहुट से संघ प्रणाली की 
दीवारें भी डगमगाने लग सकती हैं ।? ह कह 22278 


8 07 06ज9गं " वगबार ६ 60एकाल॥ दावे 2975 (७ए एऐ2७, 4977), 9. 96 


* डॉ० बाबूलाल फड़िया एवं श्रीपाल जैन : भारतीय : संघ व्यवस्था ' (कैलाश पुस्तक , सदन, 
खालियर, 982), पृ० 203 । 
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भारत में केन्द्र और राज्यो के बीच शक्तियों का वितरण आरम्भ से ही वाद-विवाद का 
विषय रहा है | संविधान-निर्मात्री सभा में भी अनेक सदस्यों की ओर से यह आपत्ति उठायी गयी 
थी कि शक्ति-विभाजन की यह योजना भारतीय संघ के इकाई राज्यों/को “नगरपालिकाओं' 
का स्थान प्रदान करती है। संविधान लागू होने के बाद भी भारतीय संविधान की संघीयता को 
सन्देह की दृष्टि से देखा जा रहा है और राज्य सरकारों की सीमित शक्तियों को दुष्टि मे रखते 
हुए कुछ संविधान-शास्त्री उसे एक संधीय संविधान स्वीकार करने को तैयार नही हैं । 

सविधान द्वारा केन्द्र सरकार कों विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं और राज्यों को 
निस्सन्देह कम शक्तिशाली बनप्या गया है । संविधान लागू होने के वाद से 967 के चतुर्थ आम 
घुनाव तक भारत मे केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे और उनके बीच 
कोई विशेष संवैधानिक गतिरोध उत्पन्त नही हुआ जिसका मल कारण केन्द्र और अधिकांश राज्यों 
भें एक ही राजनीतिक दल (कांगेस दल) का सत्तारेढ़ होना था । सन्‌ 967 के आम घुनावो ने 
एकदलीय आधिपत्य का अन्त कर दिया और भारतीय सघ के आठ घटक राज्यो में काग्रेस दल 
को बहुमत प्राप्त न हो सका; फलस्वरूप इन राज्यो में गैर-कांग्रेसी मिश्रित सरकारों का निर्माण 
हुआ जिसके पश्चात्‌ केन्द्र और राज्यो के बीच शक्तियों के वितरण और सामजस्य की समस्या 
उत्पन्न हुई । राज्य सरकारो की ओर से स्वाथत्तता की माँग की गयी और यह माँग तमिलनाडु 
में अपनी चरम सीमा पर पहुँच गयी जहाँ द्वविड मुनेत्र कडगम (डी० एम० के०) जैसे प्रादेशिक 
दल ने भारतीय सघ से पृथके होने की घमकी दी और यह नारा दिया कि “भारत भारत वालो के 
लिए और तमिलनाडु तमिल लोगो के लिए । 

977 के लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओ के निर्वाचनो का विलक्षण परिणास 
रहा है--केन्द्र मे सत्तारूढ़ पार्टी से भिन्‍तता रखने वाली पाधियों का राज्यों मे उदय । फलस्वरूप 
कुन्द्र-राज्य सम्बन्ध पर नये सिरे से बहस महत्वपूर्ण हो गयी । राज्यो मे णासन करने वाली 
पार्टियाँ केन्द्र से और अधिक स्वतन्त्र होने की माँग करने लगी | राज्यो की केन्त पर अत्यधिक 

तोय निर्भरता की रियति ने एक बड़ी सीमा तक सत्ता के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति यो बढाया, 
अतः केन्द्र पर राज्यो को वित्तीय निर्भरता दर करने वे लिए पश्चितमी बगाल को वामपन्‍्थी 
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सरकार ने माँग की कि केन्द्र के राजनीतिक और आधिक अधिकारों में कमी करके राज्यों को 
अधिक-से-अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाये | 


राज्यों की स्वायत्तता का अथ 
(५/ए6यापठ5 6 88 2 उ70070)॥/५) 


भारतीय सघ मे राज्यों की स्वायत्तता से अभिप्राय है कि राज्यो के आन्तरिक मामलो में 
केन्रीय सरकार की दखलन्दाजी कम हो तथा सविधान द्वारा प्रदत्त विषयो पर उन्हें निरपेक्ष सत्ता 
प्रयोग करने का अधिकार हो । राज्यों को अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण स्वायत्त बनाया जाये ताकि ये 
जनकल्याण के कार्यों को अपनी योजनाओ और विचारों के अनुसार स्वतन्त्र और निर्बाध रूप से 
कर सके ।.यह स्व्रायत्तता वित्तीय क्षेत्र मे लगभग पुरी हो । केन्द्र की राजनीतिक तौर प्रशासनिक 
शक्तियाँ भी न्यूनतम रहे । उसका कार्य विदेश सम्बन्ध, रक्षा, मुद्रा और जनसंचार के विषयो तक 
सीमित और सकुचित कर दिया जाये । उसकी कराधान की शक्ति मात्र इतनी हो जिससे वह इन 
कार्यों के लिए पर्याप्त साधन जुटा सकने मे समर्थ हो । केन्द्र को मजबूत रखते हुए भी राज्यों को 


इतनी वित्तीय शक्ति प्रदान की जाय जिससे वे साधनों के अभाव में अपने को असहाय और 
अप्रभावशाली महसूस न करे । 


राज्यों की स्वायत्तता का अर्थ न तो राज्यों की स्वतन्त्रता से है और न सम्प्रभुता से । यह 
शक ऐसा वधानिक दर्जा है जिसमे राज्यो को कतिपय निदिष्ट क्षेत्रों मे पूर्ण स्वतन्त्रता तथा, कम-से- 
कम केन्द्रीय हस्तक्षेप का आश्वासन प्राप्त होता है । राज्यो को अपने एक निश्चित क्षेत्र मे स्वत- 
न्व्रतापूर्वंक कार्य करने का अधिकार ही स्वायत्तता है । 

कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्व० देवराज अरसे के शब्दों मे, “आज की सघीय सरकार 
अपने कमजोर राजनीतिक चरित्र के कारण बडे भागीदार की भूमिका निभाने मे असमर्थ है। ज़ित 
परिस्थितियों के कारण सविधान-निर्माताओं ने एकात्मकता की ओर झुकाव रखा था, वे परिस्थि- 
तियाँ बदल चुकी हैं । अब सविधान में सशोधन करके. केन्द्र और राज्यो को सघवादी ढाँचे मे 
“समान और स्वायत्त भागीदार” बनाया जाता चाहिए । इसी से भारतीय सघ व्यवस्था प्रभावशाली 
ढंग से काम करेगी ।”7 ] फरवरी, 978 को जम्मू-कश्मीर के भूतपूर्व मुख्यमस्त्री स्व० शेख 
अब्दुल्ला ने कलकत्ता मे "कश्मीर मेले” का उद्घाटन करते हुए इस बात की माँग की कि तीस वर्ष 
पूर्व की परिस्थितियाँ अब नही रही हैं । अत, अब राज्यो को अधिक अधिकार दिये जाने. चाहिए 


जिससे वे अपना विकास कर सके। केन्द्र तथा राज्यों के समस्त सम्बन्धों पर पुनविचार किया 
जाना चाहिए ।” 


राज्य स्वायत्तता की साँग : कसी ओर किस तरफ से ? 
(प्र८& 0ए५+00 ए0ए 87078 #एएठघ्0ठशर एछर0 प्रप्ताएप्त छ09) 

भारत में माक्संवादी दल, अकाली दल, नेशनल कान्फ्रेस, तेलगु देशम्‌ तथा अखिल भारतीय 
द्रविड मुनेत्र कडगम दलो द्वारा शासित राज्यों मे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार के अधिकारो मे 
कटौती करके राज्य सरकारो के अधिकारों में वृद्धि किये जाने की माँग प्रस्तुत की गयी हे। 
जनता पार्टी के शासन काल में गैर जनता पार्टी के मुख्यमन्त्रियों जैसे ज्योति बसु, प्रकाशसिह्‌ 
बादल, शेख अब्दुल्ला, एम० जी० रामचन्द्रन, देवराज असे, आदि ने माँग की कि केन्द्र व राज्यो 
के सम्बन्धों मे सन्तुलल की रिथति होनी चाहिए और केन्द्र के पास कुछ अधिकारो को छोडकर 
शेष सभी अधिकार राज्यो के पास होने चाहिए अर्थात्‌ राज्यों को स्वायत्तशासी बनाया जाये ।* 





ट म नन्‍्दा६ 

न्दकिशोर त्रिखा : “सघ और राज्य--एक भौर गोष्ठी : नतीजा कुछ नही”, दि नवभारत 

2 मत, 23 दिसम्बर; 978, पृ० 4॥ | 
बहह इक्काबंबक (एथ०ए०६५) , 2 897॥, 978 , 99, 22-29 


भारत में. राज्य स्वायतता की सांग : संघवादी ड्यवस्था का 'मूल्यांकन 75 


पश्चिमी बंगाल की साक्संवादी सरकार स्वायत्तता की साँग का बिगुल बजाने मे अगुआा 
-बसी हुई है । इसी उद्देश्य से वहाँ की सरकार ने,एक विस्तृत मसविदा (पर८॥०थ्षातंणा) तैयार 
किया और इस मसविदे-को पश्चिमी बगाल के मल्त्रिमण्डल :ने स्वीकृत कर अन्य राज्य सरकारों 
तथा केन्द्र-की तात्कालिक.मोरारजी देसाई सरकार को भेज़ा । राज्यो की स्वायत्तता के सन्दर्भ में 
पश्चिमी बगाल के मुख्यमन्तती ज्योति बसु ने तात्कालिक :प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई)से भी बात- 
चीत की और सुझाव दिया कि सभी मुख्यमन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया जाये तथा इस पर राष्ट्रीय 
बहस चलाने हेतु वातावरण बनाया जाये । | 
राज्यों की स्वायत्तता के सन्दर्भ में अस्तुत मसविदे मे" निम्नलिखित सुझाव महत्वपूर्ण हैं : 
(!) भारतीय संघ को 'राज्यो का परिसघ” घोषित किया जाय । (2) राज्य विधानसभाएँ जो 
कानून पास करेंगी उनमे किसी प्रकार की केन्द्रीय अनुमति की आवश्यकता नही हो । (3) राज्यों 
“में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू न किया जाये | सविधान के अनुच्छेद 336 और 357 को 
जिसके तहत्‌ भारतीय संघ के राष्ट्रपति को राज्यो की विधानसभाओ को भग करने के अधिकार 
'प्राप्त-हैं समाप्त किया जाय । (4) लोकसभा के समान राज्यसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष कराया जाये 
और ,तीस लाख से अधिक आबादी वाले राज्योौ को राज्यसभा मे समान प्रतिनिधित्व देना होगा । 
(5) कुल राष्ट्रीय राजस्व का 75 प्रतिशत भाग राज्य सरकारों को व्यय हेतु प्रदान किया जाय । 
(6) राज्य के सभी कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन होगे । राज्य मे आई० ए० एस० (भार- 
-तीय प्रशासनिक सेवा) तथा आई० पी० एस० (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी न हो और इन 
पदो को समाप्त किया जाये अथवा आई० ए० एस०, आई० प्री० एस० व सी० आर» पी० 
(केन्द्रीय आरक्षी दल) जैसी सेवाओ को राज्य के अधीन किया जाये। (7) राज्यो मे स्वशासन के 
अधिकार के सरक्षण के लिए संविधान के अनुच्छेद 248 में इस प्रकार सशोधन किया जाये जिससे 
किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर काबूनन राज्य विधानसभाओ का पूर्ण अधिकार बना रहे । (8) 
'सविधान के अनुच्छेद 249 को रद्द किया जाना चाहिए। (9) योजना आयोग की कार्यप्रणाली 
मे भी फेर-बदल किया जाना चाहिए । (0) राज्यो को कर लगाने और वसूल करने, का अधिकार 
पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। () सविधान के अनुच्छेद 280 की धारा 2 और 7 को सप्ताप्त 
करना चाहिए । (2) केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के वाणिज्य सम्बन्धित संविधान के अनुच्छेद 302 भे 
निहित अधिकारो को ,खत्म करना चाहिए । (3) सविधान के अनुच्छेद 200 तथा 20] को भी 
खत्म किया जाये । (4) राज्य की क्षमतानुसार राज्य विधानसभाओो को केन्द्र के समकक्ष सावे- 
भोम क्षमता मिलनी चाहिए ।? 
पश्चिमी वगाल के माक्संवादी वित्तमन्त्री अशोक मित्र ने आथिक स्वायत्तता के समर्थन में 
जोरदार तक॑ दिये। उन्होंने कहा कि केन्द्र को सभी प्रत्यक्ष करो और अधिकाश अप्रत्यक्ष करो के 
नियन्त्रण का अधिकार है केन्द्र के पास विदेशी मुद्रा का सुरक्षित कोप भी है ज़िससे वह-अपसे 
घाठे की वित्त व्यवस्था को कम कर सकता है जबकि वह विदेशी मुद्रा राज्यो द्वारा पैदा की जाती 
है । उन्होने यह भी कहा कि जनता पार्टी के नये कार्यक्रम से ग्रामीण विकास पर जोर दिया 
गया है जो राज्यो द्वारा कार्यान्वित होगा। यदि राज्यो को अधिक वित्तीय शक्तियाँ नही दी 
गयी तो उन्हे उत्तरदायित्व देने. का कोई लाभ नही होगा ।* 
.. राज्य स्वायत्तता के दूसरे प्रमुख समर्थक थे जम्मू-कश्मीर राज्य के भृतपूर्वे मुख्यमन्त्री स्व० 
शेख अब्दुल्ला जिन्होंने दिल्‍ली मे आयोजित एक सम्बाददाता सम्मेलन मे कहा कि 'भारतीय सविधान 





2 दिनपान, 25 दिमप्व र से 3] दिसम्बर, 977, पृ० 2-22 
॥ 6 प्रत्वठठ ण आधाव (० 200॥), 42 30५, 4977 , 9, 3. 


[76 भारत-मैं राज्य स्वायत्तता की माँग ) संघवावी व्यवस्था का सृह्यकिन 


की धारा 370 को सभी राज्यों पर लागू किया जाये और राज्यो को अधिक-से-अधिक अधिकार 
दिये जायें ताकि राज्य सरकारें समस्याओं के निपट सकने मे. सक्षम हों।” पंजाब के भृत्तपूर्व 
अकाली मुख्यमन्त्री प्रकाशसिह वादल के अभिमत मे केन्द्र की सुदृढता राज्यों की सुदुढ़ता पर 
निर्भर करती है। अकाली दल ने अपने घुताव घोषणा-पत्र मे भी राज्यो की अधिक स्वायत्तता का 
समर्थन इस आधार पर किया था कि राज्यं ही लोक-कल्याण एव सामाजिक विकास की योजनाओनो 
को क्रियान्वित करने वाले निकाय है, अत उन्हे स्वायत्त बनाना चाहिए ।£ 
- तमिलनाडु की डी० एग० के० भर अन्ना डी० एम० के० सरकारें भी राज्य स्वायत्तता 
की प्रवल समर्थक रही हैं। आनन्‍्ध्र में तेलगु देशम्‌ और कर्नाटक की जनता पार्टी सरकार भी राज्य- 
स्वायत्तता की माँग कर रही हैं। पजाव के अकाली दल द्वारा उम्र आन्दोलन प्रारम्भ किया गया 
और आन्दोलन में एक माँग यह थी कि उनके द्वारा 973 में पारित “आनन्द्रपुर साहिब प्रस्ताव” 
को स्वीकार किया जाये । इस प्रस्ताव में एक माँग यहं की गयी है कि केन्द्र सरकार का अधिकार 
देश की प्रतिरक्षा, वंदेशिक सम्बन्ध, सचार, रेलवे औरं मुद्रा तक ही सीमित रहना चाहिए 
उपर्युक्त परिस्थितियों के सन्दर्भ मे केन्द्र-राज्य सम्बन्धो पर पुनविचार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 
24 मार्च, 983 को 'सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गयी। आयोग को संविधान के 
ढाँचे के अन्तर्गत ही केन्द्र-राज्य सम्बन्धो की स्थिति की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया । 
तमिलनाडु राज्य मे फरवरी 967 से फरवरी 976 तक डी० एम० के० दल की सरकार 
पदारूढ रही । इसके पहले मुह्यमन्त्री अस्तादुराई ने कहा था कि “हमसे सविधास-निर्माताओं द्वारा 
निर्धारित राज्यों की स्वायत्तता के सिद्धान्त और व्यवहार को अपनाना चाहिए | संघात्मक संवि- 
धान में आदर्श केन्द्र द्वारा सिर्फ उत्तनी ही शंक्तियाँ व्यवहार मे लानी चाहिए कि देश की सम्प्रभुता 
और एकता की रक्षा हो सके । राज्यो को सविधान की ओर से स्वायत्तता प्राप्त है और उसके 
साथ नगरपालिकाओ के समान व्यवहार नही किया जा सकता ।” द्रविड मुनेत्र कडगम प्रादेशिकता 
तथा क्षेत्रीयता का प्रवल समर्थक रहा तथा राज्यों की स्वायत्तता का प्रचण्ड हामी । कई बार इस 
दल ने भारतीय संघ से पृथक्‌ होने की आवाज बुलन्द की | सन्‌ 970 मे इस दर्ल ने मद्रास मे 
राज्य स्वायत्तता सम्मेलन” भायोजित किया तथा केन्द्र की कदु आलोचना की।” अप्रैल 97] 
में मुख्यमन्त्री करनानिधि ने यहाँ तक कहा कि यदि उनकी राज्य स्वायत्तता की माँग स्वीकार 
तही की गयी तो वे तमिलनाड़ को भारतीय मघ से विलग करने हेतु आन्दोलन करेंगे | सन्‌ 
970 में तमिलनाड सरकार ने केन्द्र तौर राज्यो के अधिकाश क्षेत्रों के निर्धारण हेतु मद्रास उच्च 
न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश राजमन्तार की अध्यक्षता मे एक समिति का गठन किये । 
डॉ० राजमन्नार के अतिरिक्त लक्ष्मण स्वामी मुदालियर तथा डॉ० पी० चन्द्र रेड्डी इंस समिति के 
सदस्य थे ।* राज्य स्वायत्तता के परिप्रेक्ष्य मे राजमन्तार समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिये । 
प्रथम, एक अन्तर्राज्यीय परिषद (॥70ण0-8।86 (०ए्ग०।) स्थापित की जाये जिसका 'अध्यक्ष 
प्रधानमन्त्री हो तथा राज्यो के मुख्यमन्त्री या उनके नामित व्यक्ति उसके सर्दस्य हो । इस पेरिपद 
से परामर्श किये बिना ससद में ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत न किया जाये जिससे एक या अधिक 
राज्य प्रभावित होते हो | प्रतिरक्षा और'विदेशी राम्बन्धो के अति रिक्‍त' इस परिषद रे परामर्श किये 
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बिना ऐसा कोई निर्णय न किया जाये जिससे एक या अधिक राज्यों के हित प्रभावित होते हों । 
द्वितीय, योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाये तथा उसके स्थान पर एक संवधानिक निकाय 
स्थापित किया जाये जिसमे राज्यो को सलाह देने के लिए विज्ञान, तकनीक, कृषि और अर्थ 
विशेषज्ञ हो। राज्यो के अपने योजना मण्डल हो जो उन्हें परामर्श देने का कार्य करें | तृतीय, वित्त 
आयोग स्थायी आधार पर स्थापित किया जायें तथा राज्यो के पक्ष मे करों का पहले से अधिक 
वितरण हो ताकि उन्हें केन्द्र पर कम-से-कम तिर्भर रहना पड़े । चतुर्थ, राजमन्तार समिति ने 
केन्द्रीय एवं समवर्ती सूची के अनेक विषयो को राज्य सूची मे स्थानान्तरित करने की सिफारिश 
की. । पंचम, समिति का सुझाव था कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल मे राज्यो का पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
होना चाहिए । पष्ठ, राज्यो के उच्चतम न्यायालय राज्यो के क्षेत्राधिटदार के सभी मामलो के लिए 
उच्चतम न्यायालय हो । सप्तम, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के मन्निमण्डल 
अथवा उसी उद्देश्य से बनायी गयी किसी उच्चाधिकार निकाय के परामर्श, से की जाय | अष्ठम््‌; 
“ राज्यो-को उनके औद्योगिक विकास के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान की जाये । नवम्‌, समिति का 
यह भी सुझाव था कि राज्य मे किसी निजी या सरकारी क्षेत्र मे औद्योगिक लाइसेंस देने का 
अधिकार राज्यो को होना चाहिए। 2 ५०. जो 
»” डी० एम० के० की भाँति ही अत्ना डी० एम० के० ने मा्चे 977 में सम्पन्त चुनावों 
के अवसर पर अपना जो घोषणापत्र प्रकाशित किया उसमे राज्य स्वायत्तता पर बल दिया ।? 
दे राज्य स्वायत्तता के समथेन में तके - 
(020ए00हारप8 पर &७ए०ए078 07 छक्ारए #एठार0ठरए) 
राज्यो की स्वायत्तता के समर्थन मे निम्नलिखित तक दिये जाते है * 
() स्वायत्तता स्वतन्त्रता नही है और राज्य स्वायत्तता की माँग संघीय ढचिे के अन्तगंत 
ही की जा रही है, अत इससे विघटन का खतरा नही है । * न्‍्दर न 
(2) राज्यों के काय दिन-प्रतिदिव बढत्ते जा रहे हैं। आधिक * नियोजन और, ग्रामीण 
विकास सम्बन्धी बढते हुए कार्यों को देखते हुए उन्हें वित्तीय ' साधनो. की दृष्टि से केन्द्र का मु ह- 
ताज बनाये रखना ठीक नही । आय में पृथक वित्तीय साधन होने से विकास सम्बन्धी कार्यों एवं 
.दायित्वो के निर्वाह मे अधिक सुविधा होगी । ः ह ग् - 
(3) केन्द्र और राज्यो मे पृथक्‌ू-पृथक्‌ राजनीतिक दलो कीःसरकारें-होना स्वाभाविक 
है । किन्तु यह देखा गया है कि राज्यों को अनुदान देते समय केन्द्रीय सरकार सौतेला व्यवहार 
करती है। वह उत राज्यो के साथ सौम्य व्यवहार करती है जहाँ उससे -मेलजोल रखने वाली 
राज्य'सरकार है और उन राज्यो के साथ कठोर रुख अपनाती है जहाँ उसकी विचारधारा-सै 
* भिन्‍नता रखते वाली राज्य सरकार है। राज्य स्वायत्तता से यह दोहरा मापदण्ड समाप्त होगा । 
(4) अनुदानो की प्रक्रिया एवं शैली को लेकर भी भेदभाव की शिकायत की जा रही है। 
जहाँ गेहूँ पर सरकार 23 रुपये प्रति ब्विण्टल का अनुदान देती है वहाँ चावल प्रर यह अनुदान 
सिफे के पैसे प्रति विवष्टल आता हैं। इस अनुदान का लाभ उत्तरी राज्यों को तो मिलता है जहाँ 
लोग गेहूँ अधिक खाते है मगर चावल उगाने और खाने - वाले दक्षिणी राज्यों को इसका कोई 
लाभ नहो मिलता । इस तरह के भेदभाव मिटाने मे भी राज्यो की आथिक स्वायत्तता कारगर 
साबित हो सकती है ।* 
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(5) राज्य स्वायत्तता से ही भारत में सच्ची सघात्मक व्यवस्था की स्थापना हो सकेगी । 
फिलहाल तो राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओ जैसी है | राज्य सूची के विपयो में भी केर्धीय 
सरकार जब चाहे हस्तक्षेप कर सकती है भीर राष्ट्रपति शासन के शस्त्र द्वारा राज्यो की बहुमत 
वाली निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर सकती है। राज्य स्वायत्तता की अवधारणा के क्रिया- 
न्वयन से ही 'समान और स्वायत्त भागीदारी वाली सध व्यवस्था अस्तित्व में आयेगी । 

(6) राज्य स्वायत्तता से राज्यों में उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी । वे अपनी 
आय के अधिकतम ज्नोत ढूंढेंगे और केन्द्र पर निर्भर रहना छोड देंगे । आज कई राज्य अनापशनाप 
खर्च बढाते जा रहे है क्योकि वे जानते हैं कि अन्त में केन्द्रीय सरकार 'ओवरड्रापट' अनुदान 
बादि द्वारा उनकी मदद करेगी | 

राज्य स्वायत्तता के विपक्ष में तक 
(७२06 एाडिपा5 #06#पडर छा+व8 6ए70)700ै) 

केन्रीय सरकार (चाहे काग्रेस दल की हों अथवा जनता पार्टी की) की हृष्टि मे राज्य 
स्वायत्तता की अवधारणा से सघ व्यवस्था दुबंल होगी और राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से खतरनाक 
परिणाम होगे । इसके विपक्ष मे निम्नलिखित तक दिये जाते हैं . 

() कुल मिलाकर देश की सुहृढता ही राज्यो की स्वायत्तता की सर्वोत्तम गारण्टी हैं 
क्योकि किसी प्रकार वह मजबूती समाप्त हो जाये तो न तो भारतीय सघ की प्रभुसत्ता रहेगी और 
न ही राज्यों की स्वायत्तता रह सकेगी | देश आथिक संकट और राजनीतिक उथल-पुथल से ग्रुजर 
रहा है । बदलती हुई परिस्थितियों में राज्य रवायत्तता की माँग करना देश को अराजकता, विधटन 
तथा विनाश की ओर ले जाना है । 

(2) यदि अनुच्छेद 370 को सभी राज्यों पर लागू किया जाये तो क्‍या स्थिति उत्पन्त 
होगी ? चूंकि अनुच्छेद 370 के अनुसार भारतीय समद द्वारा पारित कोई भी कानून जम्मू-कश्मीर 
राज्य में मान्य नही होगा | भारतीय संघ के राष्ट्रपति को यह भी अधिकार नही है कि वह वहाँ 
की विधानसभा को भंग कर सके । स्पष्ट है कि यदि सभी राज्यों को अनुच्छेद 370 के  तहत्‌ 
ला दिया जाये तो भारत की अखण्डता को खतरा हो सकता है | शेख अब्दुल्ला की इस माँग से 
कि अनुच्छेद 370 को सभी राज्यो पर लागू किया जाये, यद भश्ा स्पष्ट हो जाती है कि शेख 
अवव्दुल्ला अनुच्छेद 370 को संविधान का स्थायी प्रावधान बनाना चाहते थे ताकि उनके दल को 
राजनीतिक दुकानदारी चलती रहे । * 

(3) राजमन्नार समिति के सुझाव तो संविधान की आत्मा को ही बदलने वाले खतरनाक 
विचार हैं। यदि समिति के प्रतिवेदन को मान लिया जाये तो राज्य लगभग स्वायत्तशासी हो 
जायेंगे । न्याय, योजना, विदेशी मुद्रा, औद्योगिक लाइसेंत सव कुछ ही राज्यो के हाथो मे चले जाने 
के बाद में क्या राज्यों की स्थिति स्वाधीन राष्ट्रो से कुछ कम होगी ? वस्तुत. समिति का प्रति- 
वेदन क्षेत्रीयता को बढाने वाला और राष्ट्रीय एकता को क्षति पहुँचाने वाला है । 

(4) आज भारतीय सघ के घटक राज्य स्वायत्तता की माँग कर रहे है और स्वायत्तता के 
वाद उत्की अगली माँग स्वतन्त्रता और प्रभुसत्ता हो सकती है | प्रादेशिक दनों द्वारा शासित राज्य 
सरकारो की स्वायत्तता की माँग के पीछे कही विदेशी ताकतों का हाथ तो नहीं जो भारत को 
खण्टित करना चाहते है । 

(5) राप्पो को और अधिक स्वायत्तता देने मे राज्यों में छोटी-छोटी तानाशाहियाँ रथापित 
हो जायेंगी । राज्य के भीतर निर्णय और कार्य की शक्ति मुख्यमन्त्रियों के हाथो में घनीभूत हो 
जायेगी, साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ेगी और देश का सन्तुलन लड़खठा जाग्रेगा । 

(6) सविधान के अनुच्छेद 356 व 357 के अनुसार भारतीय संघ के राष्ट्रपति राज्यों 
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के वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, वैधानिक व्यवस्था असफल होने पर व आपातकालीन स्थिति में 
राज्य के राज्यपाल की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग करने का अधिकार रखते हैं। इन 
अधिकारों के अभाव में भारतीय संघ, जिसे संविधान में अंगीकृत किया गया है, के स्वरूप को 
घकका पहुँचेगा और वह नष्ट भी हो सकता है | इस माँग का आधार कांग्रेसी शासन के दौरान 
राज्य विधानसभाओ को अधिक सख्या मे भग होना कहा जा सकता है। इसके लिए वर्तमान 
सरकार को इस अधिकार का दुरुपयोग न होने की सुरक्षा प्रदान करनी होगी । 

(7) क्षेत्रीय दलो और उनके नेताओ द्वारा राज्यों की स्वायत्तता की माँग एक सुनियोजित 
और गम्भीर राजनीतिक चाल है, जिसके द्वारा कुछ तत्व अपने व्यस्त राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति 
करना चाहते है । माक्संवादियो ने प्रारम्भ से ही राज्यो के विघटन की माँग का समर्थन कियां है । 
इस कडी में तेलगाना विद्रोह स्मरण किया जा सकता है । कुछ समय पूर्व राज्यो के पुनर्गठन की 
माँग उठी थी । अब राज्यो की स्वायत्तता के माध्यम से ये लोग आम जनता मे इस बात को 
चर्चा का मुद्दा बनाना चाहते हैं ताकि लोकमत का झुकाव उनकी तरफ हो सके । 


राज्यों पर केन्द्रीव नियन्त्रण के उपकरण 
(पाउ ॥४॥४/५३२४ 070 एटा एछ 58. (07१२०), 0प्रशर परप्ताउ 87'54 858) 


भारतीय संघ राज्यो पर केन्द्रीय नियन्त्रण के प्रमुख उपकरण इस प्रकार है 

(]) संसद की व्यापक विधि निर्माण शक्तियाँ--सविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच 

विधायी शक्तियों का बटवारा अवश्य किया गया है, परन्तु निम्नलिखित परिस्थितियों में ससद उन 
“विषयों पर भी कानून बना सकती है जो राज्य सूची मे दिये गये है--(क) यदि राज्यसभा दो- 
तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है कि ससद 
राज्य सूची मे दिये गये किसी विषय भी कानुन बनाये तो संसद उस पर कानुन बना सकती 
हैं । (ख) राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोपणा हो जाने पर संसद राज्य, सूची मे सम्मिलित 
विषयो पर भी कानून बना सकती है । केन्द्रीय ससद की शक्ति की व्यापकता का तीन और बातों 
रे पता चलता है * प्रथम, यदि समवर्ती सूची मे सम्मिलित किसी विषय पर ससद भी कानून 
बनाये और राज्य वा विधानमण्डल भी तथा उन दोनो मे कोई विरोध हो तो संसद द्वारा निरभित 
कानून मान्य होगा । द्वितीय, अवशिष्ट शक्तियाँ केन्द्र को प्राप्त हैं। तुतीय, यदि राज्य विधानमण्डल 
द्वारा स्वीकृत किसी विधेयक का सम्बन्ध किसी निजी सम्पत्ति पर कब्जा करने अथवा उच्च न्याया- 
लयो की शक्तियों को कम करने से हो तो राज्यपाल के लिए यह जरूरी है कि उस विधेयक को 
वह राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजे । ह 

(2) संसद किसी नवीन राज्य का निर्माण कर सकती है और किसी भी राज्य की सीमा 
घटा यथा बढ़ा सकती है--अमरीका या आस्ट्रेलियाई सघ व्यवस्था में केन्द्र राज्यो की इच्छा के 
विरुद्ध उनकी सीमाओ में हेरफेर नही कर सकता, परन्तु भारत मे केन्द्रीय ससद नवीन राज्यों 
का निर्माण कर सकती है और राज्यों के आकार को घटा या बढा सकती है। ऐसा करने के | 
लिए संसद को राज्यों की अनुमति प्राप्त नद्ठी करनी पडती । 

(3) राज्य सप्ता में सप्ो राज्यों का ससान प्रतिनिधित्व नहीं--विश्व की अधिकांश संघ 
व्यवस्थाओ मे ससद के उच्च सदन का संग्ठत' राज्यों की समानता के सिद्धान्त के आधार पर 
किया गया है। समानता का सिद्धान्त इसलिए अपनाया गया जिससे केन्द्रीय संसद पर बडे राज्य 
का आधिपत्य कायम न हो सके । परन्तु भारत के उच्च सदन अर्थात्‌ राज्यसभा में सभी राज्यों 
का बराबर सख्या भे प्रतिनिधित्व चही होता । 

(4) राज्यों के अपने संविधान नहों हैं--अमरीका और स्विटजरलैण्ड मे राज्यों के अपने 


पूथ॒क्‌ सविधान हैँ और उसमें सशोधन करने की शवितयाँ भी राज्यों के विधानमण्डलों को ही प्राप्त 


ं 
हि 


]80.... भारत में राज्य स्वायत्तता कौ साँग * संघवादी व्यवस्था फा मूल्यांकन 


है | परन्तु भारत मे एक सविधान है जो केन्द्र और राज्य दोनो की संरचना और शक्तियों का 
उल्लेख करता है । राज्यों को यह अधिकार प्राप्त नही कि वे भारतीय सविधान की उन धाराओं 
का सशोघधन कर सर्क जिनका उनकी सरचना और प्रकार्यों से सम्बन्ध है । भारतीय सविधान में 
सशोधन प्रक्रिया की शुरूआत केवल ससद ही कर सकती है । 

(5) अपिल भारतीय सेवाएँ तथा राज्यपाल--अखिल भारतीय सेवाएँ जैसे भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (आई० ए० एस०) तथा भारतीय पुलिस रोबा (आई० पो० एस०) पर भारत 
की संघीय सरकार का नियन्तण है। इन सेवाओ थे सम्मन्धित उच्च अधिकारी राज्यों मे अनेक 
महत्वपूर्ण पद्दो पर नियुक्त होते हैं । अवएबं इन अधिकारियों के माध्यम से ही केद्यीय सरकार ' 
राज्यों की सरकारो पर विम्गाग रख सफती हे । जहाँ तक राज्यपाव का प्रश्न है, उनकी नियुक्ति 
राष्ट्रपति करते हैं तथा वह राज्य मे केन्द्र के एजेण्ट के रूप में कार्य फरता है । 

(6) आपातकालीन घोषणा--अमरीका, आस्ट्रेलिया, रिपिट्जरल॑ण्ड जैसे संघों मे केन्द्र 
को यह शक्ति प्राप्त नही है कि वह राज्यों फी स्वायत्तता (#000009) समाप्य कर सके | 
परन्तु भारत मे आपातकाल की घोषणा किये जाने पर संविधान 7फ्रात्मक रू धारण कर लेता 
है। आपातकाल मे केन्द्रीय ससद उन विषयों पर कानून बना सकती है जो राज्य सूची में 
सम्मिलित हैं । जब राष्ट्रपति यह घोषणा कर देता है कि फ्रिसी राज्य की सरकार सविधान की 
धाराओ के अनुसार नही चलायी जा सकती तो राज्य फ्री विधानत्षमा भंग कर दी जाती है । 
अप्रैल 977 भे तथा फरवरी 980 मे राष्ट्रपति ने एक साथ नौ राज्यो की विधानसभाओं 
को भग करके इस तथ्य को उजागर फर दिया है कि भारतीय सघ के घटक राज्यों की स्थिति 
बड़ी दयनीय है । 

(7) चित्तीय दृष्टि से राज्यों फी फेन्द्र पर निर्म रता--विन्तीय दृष्टि से भी राज्यों को 
केन्द्र का मुह ताकना पडता है। केन्द्र पर राज्यो की आधिक निर्भरता दिन-प्रतिदिन बढती था 
रही है जिसके कई कारण हैं--[। ) सविधान में केन्द्र तथा राज्यों के मछय आय के संसाधनों का 
वितरण इस ढंग से किया गया है कि केन्द्र राज्पों की तुलना में अधिक लाभदायक स्थिति मे है । 
उदाहरणायं, राज्यो' को कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क, रा जस्व, कृषि आय पर आय-कर, आदि 
विपयो पर ससाधन सौपे गये है। प्रशासनिक दृष्टि से भुराजस्त्र इकट्ठा करना बड़ा कठिन होता 
है और राजनीतिक दृष्टि से कृपि आय पर कर लगाना राज्य सरकार के लिए घाटे का सौदा 
मान्रा जाता है। इसके विपरीत, के'द्र के पास निगम कर, निर्यात कर तया आबकारी कर जैसे 
महत्वपूर्ण ससाधन हैं । (॥) राज्य सरकारें अधिकाशत लोक-मल्पाण और विकास सम्बन्धी कार्य 
करती हैं। सामाजिक कल्याण के विभिन्‍न क्षेत्रो जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, आदि मे राज्य 
सरकारो का खर्च अनवरत रूप मे बढ़ता जा रहा है। राज्य सरहारो फे दायित्व बढ़ते गये किन्तु 
ससाधनों मे उस गति से वृद्धि नही हुई जिससे उन्हे घाटे का बजट अपनाने पछे। (77) अपनी 
वित्तीय रिथति को सुधारने के लिए राज्य सरकारे ऊेन्द की भाँति विदेशों से ऋण नही ले सकती । 
(५) राज्यों को दिये जाने वाले कतिपय अनुदान फरेद्रीय सरकार की स्वविवेकी शक्ति के अन्तर्गत 
भाते है और राज्यो को बरावर यह शिकायत रही है कि केन्द्रीय सरकार इन अनुदानों का वितरण 
करते समय पक्षपातपूर्ण आचरण करती है। (५) नियस्त्रक एव लेखा परीक्षक सारे देश की वित्तीय 
स्थिति की देखभाल के लिए उत्तरदायी होता है और उप्तफी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं । यद्यपि 
राज्यों के अपने लेबा परीक्षक होते ह पर-्तु उन्हें इपी केख्दीय पदाथ्रिकारी के निमस्त्र० और 
50209 हक है। (५श) अनुच्छेद 3 60 के अन्तर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की 

*रके राज्यों की वित्तीय रवतस्व॒ता को मर्यादित कर राकता हे । 

 पिछते 30 व में राज बोपजीर कि हु अ कथित हा वे थि व बाबर वी के लिए 


भारत में राज्य स्वायत्तता की माँग : संघवादी व्यवस्था का मूल्यांकन. 8[' 


केन्द्रीय सरकार पर निर्भर होते चले गये । राज्यो को इस ऋणग्रस्तता का अनुमाव इस बात से 
लगाया जा सकता हे कि केन्द्रीय सरकार से लिये गये ऋण 96] में 20 अरब 4 करोड रुपये 
से बढ़कर !97] में 63 अरब 65 करोड मपये तथा 978'के बजट अनुमानों के अनुसार 
] खरब 3 अरब. 69 करोड़ रुपये हो गये जो कि राज्यो की कुल ऋणग्रस्तता का लगभग 
70 प्रतिशत है । इस प्रकार राज्यों की ऋणग्रस्तता इस स्थिति में पहुँच गयी है' कि ऋण 
अंदायगी तथा ब्याज की रकम मिलकर नयी केन्द्रीय सहायता से अधिक हो जाती है। 
यह कहना गलत है कि राज्य प्रतिष्ठित नगरपालिकाएं मात्र है 
ता 5 ज्र0ार6 प१0 85९ पर्दा परप्त8 84785 पर एज प्र4ए४ डझछार शछ०एट% 
प0 पप्तह ए0॥र7ठार 08 ज,0शालाएए0 शण्ाठाए&त7पछ5) 

' राज्य स्वायत्तता की माँग' के समर्थकों का मत है कि संविधान के कई ऐसे तत्व है जो 
राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करते हैं।। आपात्‌ उद्घोषणा के समय संघात्मक राज्य एकात्मक 
राज्य मे परिणत हो जाता है; राज्यो की वित्तीय स्वायत्तता विनष्ट हो जाती है और *राज्य की 
सम्पूर्ण सत्ता सघीय कार्यपालिका के हाथो मे केन्द्रीयभूत हो जाती है । के० सन्थानम्‌ ने तो यहाँ 
तक कहा कि नियोजन व्यवस्था ने नीति और वित्त सम्बन्धी सभी मामलों मे राज्यो की स्वायत्त ता 
को, एक छाया का रूप प्रदान कर दिया है | क्या इसमे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है फि 
भारत मे राज्यों का दर्जा नगरपालिकाओ के समतुल्ल है । हम, इस विचार से सहमत नही है कि 
भारत के राज्यों को केवल नगरपालिकाओ का स्थान प्राप्त है। डॉ० अम्बेडकर ने, कहा था कि 
“राज्यो को नगरपालिकाओ का स्तर देकर संविधान ने केन्द्र को अत्यधिक शक्तियाँ प्रदान कर दी 
है, यह एक गम्भीर शिकायत की जाती है। यह दृष्टिकोण ,न -केवल अत्युक्तिपृर्ण ही है, साथ ही 
सविधान के उद्देश्यों के सम्बन्ध में एक भ्रान्त धारणा पर आधारित है ।” निम्बलिखित . कारणों 
से हम राज्यों को स्वाधीन अथवा स्वायत्तशासी ही कहेगे :. ' 


() राज्यो को सरकारें केन्द्र द्वारा निभित नहीं की गयी हैं---नगरपालिकाओो अथवा 
नगर निगमो का निर्माण राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यों की सरकारें जब चाहे तब 
नगरपालिकाओ को भग कर सकती हैं, उनकी शक्तियों को घटा-बढ़ा सकती है । परन्तु भारतीय 
सघ में सम्मिलित राज्यो का निर्माण पूर्णतया केन्द्र की इच्छा पर अवलम्बित नही है। राज्यों को 
सभी शक्तियाँ सविधान से प्राप्त हैं । डॉ० अध्बेडकर के शब्दों मे, “राज्य अपनी विधायी तथा 
कार्यपालिका शक्तियों के लिए किसी प्रकार भी केन्द्र पर आश्रित नही,है । इस सम्बन्ध में राज्य 
तथा केन्द्र एक ही स्तर पर हैं।/? द 


/ (2) नागरिक दोहरे शासन के अन्तगंत रहते हैं--लॉर्ड ब्राइस के मंतानुसार, 'संघात्मक 
शासन की पहचान यह है कि नागरिक दोहरे शासन--हकेक्द्रीय शासन और राज्य के शासन--के 
अन्तर्गत रहे ।-दो प्रकार की विधियो--ससद द्वारा निर्मित . विधि और राज्य विधान-मण्डलौ 
द्वारा निभित विधियो--का पालन करें तथा नगरपालिका द्वारा लगाये गये करो के अतिरिवत 
दोहरे करो--केन्द्र द्वारा लगाये गये करो व राज्य द्वारा लगाये गये करो--का भुगतान करें । इस 
परिप्रेक्ष्य से तो हम भारतीय शासन-व्यवस्था को 'सघ “व्यवस्था का ही प्रतिमान (मॉडल) कह 
सकते हैं । यह ठीक है कि भारत मे दोहरी नागरिकता नही है, किन्तु दोहरी नागरिकता सघ 
शासन का अनिवारय लंक्षण भी नही है । सघ शासन के. अनिवाय॑ लक्षण तो ये है कि दो प्रकार की 
सरकारें हो, दो प्रकार के शासनाधिकारी हो, दो तरह के कानून हो और नागरिको को कम-से- 
कम दो तरह के कर देने पड़े । डॉ० अम्बेडकर ने ठीक कहा-या कि “यह (भारतीय सविधान) 
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एक हूँ ध शासन की स्थापना करता है, केस्द्र मे सघ सरकार है तथा उसके चासे ओर परिधि भें 
राज्य मरकारे है । सविधान द्वारा निश्चित पृथए-पृथक्‌ क्षेत्री में इन्हे प्रभुसत्ता प्राप्त है ।77 

(3) संविधान की सातवीं सूची मे संशोधन करने फे लिए कम-से-कम आधे राज्यों के 
विधानमण्डलो की स्वीकृति आवश्यक है--हमारे संविधान की सातवी अनुसूची केस्र और राज्यो 
के बीच शक्तियों का बेंटबारा करती है। इस अनुसूची में तीन घूचियाँ दी गयी है--सथ सूची 
राज्य सूची और समवर्ती सूची । सब सूची मे 97 विषय है । इन पर ससद त्रिधि निर्माण क 
सकती है। राज्य सूची मे-66 विपय है जिन पर राज्यो के विधानमण्डल शिधि निर्माण करते है । 
समवर्ती सूची मे 47 विधय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमण्डल दोनो ही कानून बना सकते 
है । सविधान द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि सातवी अनुसूची में किया गया सशोधन तब तक 
प्रभावी नही होगा जब तक उसे कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलो की स्वीकृति प्राप्त नही 
होती । इसका अभिप्राय है कि केन्द्रीय सरकार शक्तियों के बेंटवारे को मनमाने तरीके से परि- 
वर्तित नही कर सकती है | डॉ० अम्बेठकर ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था, “यहू कथन 
अमत्य है कि राज्यों को केन्द्र के अधीन रखा गया है। केन्द्र अपनी इच्छा से विभाजन रेखा बदल 
नहीं सकता ।? 

(4) आपातकालीन घोषणा ससद फे समप्क्ष रणी जापेगी--यहू ठीक है कि संविधान द्वारा 
यहू व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रपति आपात्‌ स्थिति की घोषणा कर सके भौर उस घोषणा का 
यह प्रभाव होता हे कि सविधान का सघात्मक रूप एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर 
भी यह ध्यान रखना जरूरी है कि यदि दो महीने के भीतर संसद इस घोषणा का समर्थन नहीं 
करती है तो यह घोषणा स्वमेव समाप्त हो जायेगी । इसका अभिप्राय यह हुआ कि राष्ट्रपति ससद 
की इच्छा के बिना शक्ति का उपयोग दो यहीने से अधिक समय के लिए नही कर सकता । संसद 
के दोनो सदनो में सभी राज्यो के प्रतिनिधि होते हैं । अतएवं वे इस बात को अवेश्य देखेंगे कि 
राज्यों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न की जाये । 

(5) राज्यों की सरकारों ने कई बार केल्र का सफलतापुर्वक विरोध किया है -राज्य सर- 
कारो ते केन्द्र की नीतियों का कई बार सफलतापूर्वक विरोध किया है। उदाहरण के लिए, हिन्दी 
के प्रश्न पर पश्चिमी बगाल और तमिलनाडु की सरकारें इतनी उत्तेजित हो गयी थी कि केख्रीय 
सरकार को हिन्दी के विस्तार की अपनी नीति में परिवर्तन करना पडा । 

(6) केन्द्रीय सरकार अपनी नीतियो के क्रियान्चयन हेतु राज्य सरकारों पर आश्चित--पॉल 
एच० एपिलबी का मत है कि केन्द्रीय सरकार अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सर- 
कारो पर आश्षित है औौर आज तो योजना आयोग की तुलना में राष्ट्रीय विकास परिषद नीति- 
निर्माता निकाय के रूप मे अधिक शक्तिशाली है। राष्ट्रीय विकास परिपद मे राज्यों के मुख्य- 
सन्त्रियो को स्थान दिया गया है ओर ये परिषद की कार्यवाहियो मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते 
हैं। ए० एन० क्षा ने लिखा है कि योजना का क्रियान्वयन, चाहे वह कानून द्वारा हो या प्रशासकीय 
कार्यवाही द्वारा, राज्यो के हाथ मे ही है । 

निष्फर्पत , भारत के राज्यो को नगरपालिकाओ का दर्जा प्राप्त है, ऐसा कहना ठीक नही 
है । वे राज्य” ही हैं भले ही सविधान ने एक शक्तिशाली केद्ध की स्थापना की हो । 


राज्य स्वायत्तता : कितनी और क्‍यों ? 
(छ&75 8छ70र70/रए : प्क0ए ॥४एटम १) 


राज्य स्वायत्तता के विपक्ष मे तक॑ प्रस्तुत करने के उपरान्त भी सघ व्यवस्था पर बदली 


३२ व 
2 वह, 


जििजलतज + जन >>->+>>+त >> 


॥ - 
हम किक 


भारत में राज्य स्वायत्तता की माँग : संघवादी व्यवस्था का भुल्यांकन 83 


हुई परिस्थितियों में पुनविचार किया जाना आवश्यक है । राज्यों को आधिक दृष्टि से अपने पैरो 

पर खड़ा करने के लिए यह आवश्यक है कि केन्द्र के कतिपय कर सम्बन्धी अधिकार राज्यो को 

हस्तास्तरित कर दिये जायें। आय-कर में भागीदारों के अलावा यदि उत्पादन शुल्क लगाने का - 
अधिकार राज्यौ को दिया जाये और राज्यों को अपनी आवश्यकतानुसार आवश्यक ऋण लेने का 

अधिकार प्राप्त हो जाय तो राज्य आ्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हो जायेगे । उन्हें अनुदान अथवा 
ऋण के लिए समय-समय पर केन्द्र की ओर मु ह नही ताकना पड़ेगा । 

इसके अतिरिक्त, संघ सूची के कतिपय विषय ऐसे हैं जो बिना केन्द्र की वास्तविक शक्ति 
को आँच पहुँचाये राज्यो को सौपे जा सकते है । जैसे 

() राष्ट्रीय मार्ग अभी केन्द्र के अधीन हैं, परन्तु इन मार्गों की देखरेख का सारा जिम्मा 
राज्यों पर है । अत यह विषय राज्यो को सौपा जा सकता है। 

(मं) इस समय राज्य सरकार कोई लाटरी बिना भारत सरकार की स्वीकृति के जारी 
नही कर सकती । यह अंकुश बेमानी है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए । 

(धा) संघ सूची के अनुसार व्यापार सस्थान केवल मात्र केन्द्र की स्वीकृति से स्थापित 

अथवा समाप्त किये जा सकते है । बैंक जैसी सस्थाओ को छोडकर अन्य व्यापारिक सस्थान स्था- 
पित करने का अधिकार राज्यो को होना चाहिए । 

(४) इस सभय लगभग सभी महत्वपूर्ण उद्योगो के लाइसेंस जारी करना केन्द्र के हाथ मे 
है । यह स्थिति समाप्त की जानी चाहिए केन्द्र के पास केवल वे उद्योग होने चाहिए जो देश की 

सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो । अन्य उद्योगों के सम्बन्ध मे राज्यों को अपनी आवश्यकतानुसार 
विकास करने की छट होनी चाहिए । 

(५)-सविधान मे केन्द्र को अधिकार दिये गये हैं कि खनिज-पदार्थों के विकास के लिए चह्‌ 
आवश्यक कानून बनाये । केन्द्र का यह अधिकार केवल उन खनिज-पदार्थों तक ह्वी सीमित रखा 
जाना चाहिए जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जैसे--्ूूरेनियम, पेट्रोलियम, आदि । 

(शं) योजना आयोग के साध्यम से केन्द्र ने राज्यों के वे अधिकार हथिया लिये है जो 
संविधान द्वारा केन्द्र को प्रदान नही किये गये हैं ॥ योजना का एक परिणाम यह हुआ कि राज्यो को 
सर्वधानिक रूप से आबंटित क्षेत्री मे अपने आपको नि.सहाय महसूस करना पड़ा। शिक्षा, दवाइयाँ, 
जनस्वास्थ्य, कृषि, सहकारिता, समाज कल्याण व औद्योगिक आवास व्यवस्था जैसे विषयो पर 
राष्ट्रीय योजनाओं द्वारा राज्यो की स्वायत्तता पर कुठाराधात हुआ। अत. योजना आयोग के 
संगठन मे आमूलचुल परिवर्तत होना चाहिए | जहाँ तक योजना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति का 
प्रश्न है पश्चिमी वगाल मन्त्रिमण्डल का यह सुझाव ठीक प्रतीत होता है कि ये नियुक्तियाँ राष्ट्रीय 
विकास परिषद्‌ की सहमति से की जानी चाहिए 

(शा) राज्यो के छोटे और बडे सभी प्रकार के कर्मचारियों पर राज्य सरकारो का निशस्तग 
होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओ को समाप्त कर दिया जाये और भविष्य में केवल मात्र 
केन्द्रीय सेवाएं केन्द्र के लिए और राज्य सेवाएँ राज्य के लिए हो । 


(शंए्र) केन्द्र को केवल सघ सूची से सम्बन्धित विषयो पर कानून बनाने का अधिकार 
होना चाहिए । शेप विषयो पर कानून बनाने की शक्ति राज्यों मे निहित होनी चाहिए तदनुसार 
सविधान का अनुच्छेद 249 समाप्त कर दिया जाना चाहिए । डे 

(7) 42वें संविधान सशोधन द्वारा सघ सूची मे एक विषय और “ 

जिसके अनुसार केन्द्र को-यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी समय 


रक 
भी राज्य में भेज दे + स्वायत्तता पर कठोर आघात था रे 
इस प्रावधान को «५ गया है। के 
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, (४) सर्विधान के अनुच्छेद 356 तथा 357 का भी दुसपयोग लविक हुआ है। इस अधि- 
कार का दुरुपयोग केन्द्र की बाग्रेस सरकार ते सबसे पहले रानू 959 में किया जबफि उसने सबि- 
घान द्वारा स्थापित केरत की साम्यवादी सरकार और विधान सभा को भग कर प्रशासन अपने 
हाथ में ले लिया । जनता पार्टी द्वारा शासित केद्धीय रारकार ने अप्रैल 977 में तथा कांग्रेस 
(आई०) की सरकार ने फरवरी 980 में नौ राज्यों में एक साथ राष्ट्रवति शासन लागू किया तो 
प्रचलित अभिसमय का उललघन किया चूँकि किसी भी राज्यपाल ने शप्ट्रपति शासन लागू करने के 
सम्बन्ध भे रिपोर्ट नही दी थी। इस प्रकार अनुच्छेद 356 राज्यों को प्रशायतिक स्वायत्तता का 
अन्त करने वाला है, अत यह प्रावधान सपपिधान से निकाल देना चाहिए । 

(2) भारतीय सविधान के अनुच्छेद 263 में एक अन्तर्राज्य परियद [वाधि-शधा० (तफ- 
॥0|) की स्थापना का प्रावधान है लेकिन व्यवहार में अब तक अन्तराज्यि परिषद की स्थापना नही 
की गयी है । 'प्रणासनिक सघार आयोग और “राजमन्ताश समिति' के द्वारा अपनी सिफारिशों में 5: 
बात पर बल दिया गया है कि पेन्द्र-राज्य सम्बन्धो के सुचाय संचालत के लिए 'अन्तर्राज्य परि- 
पद' की रघापना की जानी चाहिए । वस्तुत अन्तर्राज्य परिषद्‌ इस सम्बन्ध में उपयोगी कार्य कर 
सकती है | इस परिषद्‌ का कार केन्द्र तथा राज्यों के आपमी सम्बन्धों के सभी विपयो पर फेन्द्रीय 
सरकार को परामर्श देना ही हो सकता है । 

(») केन्द्रीय सरकार को राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त करते समय सम्बन्धित राज्य 
के मन्त्रिमण्डल के दृष्टिकोण को ध्यान मे रखना चाहिए । ' ' 

(>7) इस विपय पर उच्चस्तरीय विचार-विमर्श होना चाहिए कि राज्यों के वित्तीय 
साधनो में वृद्धि के लिए क्या किया जा सकता है । राज्यो के राजनीतिक अधिकारों की अपेक्षा 
राज्यी की वित्तीय शफ्तियो एवं साधनों का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है. और राज्य सरकार के 
निरन्तर घाटे के बबट एवं आय के सिकुडते साधनों के परिप्रेदय मे यह प्रघण विचारणीय है कि 
इन्हें वित्तीय सुदुढ़ता क्रिस प्रकार प्रदान की जा सकती है। राज्यों की ग्वायत्तता वा प्रश्न महज 
राजनीतिक दृष्टि एव आधार से परे राज्यों की प्रशासनिक जिम्मेदारी, जनहित के कास और 
विकास की दुरूहताएँ, आदि के सन्दर्भ मे विचारणीय है ।! 
सरफारिया आयोग फी रिपोर्ट (अक्टूबर 987) 

केन्द्र-राज्य सम्बन्धो के सम्पूर्ण ठाँचे पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने सर- 
कारिया आयोग (मार्च 4983) की नियुक्ति की । ' 

तीन सदस्यीय सरकारिया आयोग ने अपनी एक सर्वंसम्मत रिपोर्ट मे कहा है कि रज्यो को 
अधिक अधिकार देने के लिए सविधघान सशोधन की कोई आवश्यकता नही है, वयोमिः संविधान में 
पहले ही राज्यो को उनके क्षेत्र मे अधिक स्वतन्त्रता देने फा प्रावधान है ।* 

आयोग ने अपनी रिपोर्ट मे इसके साथ यह भी कहा है कि केन्द्र राज्यो के विशेषाधिकार 
छीन रहा है, उनके क्षेत्र में दखल कर रहा है भौर विषयों की राज्य सूची को कम कर समवर्ती 
सूची का विस्तार कर सविधान का उल्लंघन कर रहा है । आयोग ने इस वात की पुष्टि में कई 
अधिसूचनाओ का उल्लेख किया है। उदाहरण के तौर पर केन्द्र ने शनैः-शर्तें: 85 प्रतिशत उद्योग 
अपने हाथ मे ले लिये हैं. जवकि संविधान लागु होने के प्रारम्भिक वर्षों मे राज्यों को काफी 





१ रहमत चेगम , भारतीय संध और राज्यों की स्वायसता,, लोकतन्त्र समीक्षा (नयी दिल्‍ली), 
जनवरी-मार्च, 977, प० 94-93 | 


कुलदीप नायर “सरक। रिया भायोग की रिपोर्द ; संविधान सें राज्यो कौ पहले ही अधिक 
स्वतन्भ्रता , राजस्थान पत्रिका (जोधपुर), 6 दिसम्बर, 987, पू० 4 । 
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सारत में राज्य स्वायत्तता फी माँग : संघवादी व्यवस्था का सल्यांकम 85 


"अधिकार प्राप्त थे । संवैधानिक व्यवस्था विफल होने की आड लेकर केन्द्र ने जिस तरह धारा 
356 के तह॒थ्‌ राज्यों मे समय-समय पर सत्ता प्राप्त की उसकी आयोग ने कड़ी आलोचना की है । 
रिपोर्ट मे कहा गया है कि इस समय राज्यो मे राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए न 
तो केन्द्र जवा*देह है और न राज्यपाल जो सपने हाथ मे शासन के अधिकार लेता है। अग्योग 
ने सुझाव दिया है कि नियमो को संहिताबद्ध किया जाये, जो राज्यपालो को दिशा दे सके | आयोग 
ते सिफारिश की है कि अन्तर्राज्य परिषद गठित की जाये जिसका सविधान की धारा 263 भे 
प्रावधान है। अन्तर्राज्य परिषद की सहायता के लिए एक स्थायी सचिवालय व कई स्थायी 
समितियाँ गठित की जायें ताकि केन्द्र व राज्यों के वीच निरन्तर सम्पर्क बना रहे । 5 , 
सरकारिया आयोग के अनुसार, “सविधाम के मूल स्वरूप में कोई प्रबल परिवतंन न तो 
उचित है और न ही आवश्यक ।”' है. 5 
निष्कर्ष 
नये सन्तुलन की खोज--कमजोर केन्द्र विखराब को प्रोत्साहित करता है तथा दूसरी 
ओर कमजोर राज्यो - के कारण केन्द्र मे तानाशाही प्रवृत्तियों का घर रखने का खतरा भी 
है : आपातकाल का अनुभव इसका ताजा उदाहरण है जबकि राज्यो को आज्ञाकारी शिशुओ से 
बदतर बना दिया गयां और केन्द्र द्वारा सर्वधानिक शक्तियों के अपहरण पर राज्य सरकारे च तक 
नही कर सकीं । अत: केन्द्र और राज्यो के बीच सम्बन्धो की एक सन्तुलनका री स्थिति को अपनाये 
जाने की आवश्यकता है । * 
राज्यो की वित्तीय दुदंशा ऐसी है कि राज्य सरकार अपने बलबूते पर कोई योजना चाष्षु 
नहीं कर सकती और अकाल, सूखा व बाढ़ ज॑से प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करने के लिए केन्द्र 
से अनुनय-विनय करती हैं। हर छोटे-से काम के लिए मुछयमन्त्रियो को बार-बाद दिल्‍ली दरवार 
भे हाजिंगी देनी पडती है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति की 
प्रतीक्षा मे पडे रहते है । 
राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र के सशक्त होने की आवश्यकता निविवाद है तो 
जनहितकारी कार्यों के विस्तार तथा सेवाओ को क्षमतावान बबाने के लिए राज्यो की साधिका- 
रिता भी तकंसंगत ठहरती है । अतः राज्यो की स्वायत्तता एव उनके शासनाधिकार के विस्तार 
का प्रश्त वस्तुपरक कसौटी पर जाँचा व परखा जाये । इस प्रश्त पर विचार करते समय देण की 
स्थिति, अब तक का अनुभव एवं देशवासियों की आकाक्षा व आवश्यकताओं को आधार 
बनाया जाना चाहिए । भारतर की संघात्मक व्यवस्था और केन्द्र-राज्य सम्बन्धो का सार्वाधिक प्रमुख 
तथ्य यह है कि राज्यो को सशक्त बनाने का अर्थ केन्द्र को अशवत बनाना नही है और केन्द्र-राज्य 
सम्बन्धो की कोई ऐसी समस्या नही है जो संविधान के वर्तमान ढाँचे में हुल न की जा सके । 


7 








3 राजस्थान पत्निका, !8 दिनम्बर, !987, पृ०4]. 


भारतीय संविधान का दर्शन : सोलिक अधिकार 


(रह ?9॥.,.08074५ 05 4#_£ ०८0प्रश्ञागाएआव080 : 
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मोलिक अधिकारों की आवश्यकता भौर महत्व 
(र८'ऋडशा।र 67 एश/ए0णए'4८२८ट8 08 एए72श/एर7४५ छाए 85) 


» व्यक्ति और राज्य के आपसी सम्बन्धों की समस्या सर्देव से ही वहुत अधिक जटिल रही 
है और बतेमान समय की प्रजातन्त्रीय व्यवस्था मे इस समस्या ने विशेष महत्व प्राप्त कर लिया 
है । यदि एक ओर शान्ति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए नागरिको के जीवन पर राज्य का 
नियन्त्रण आवश्यक है तो दूसरी ओर राज्य की शक्ति पर भी कुछ ऐसी सीमाएँ लगा देना आव- 
एयक है जिससे 'राज्य मनमाने तरीके से आचरण करते हुए व्यक्तियों की स्व्रतन्त्रता और अधि 
कारो के विरुद्ध कार्य न कर सके । मौलिक अधिकार व्यक्ति स्वातन्तब्य और अधिकारो.के हित में 
राज्य की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के श्रेष्ठ उपाय हैं। 

फ्रांस की राज्य-क्रान्ति ने विश्व को स्वतन्त्रता, समानता ओर भप्रातुत्वाँ का सन्देश दिया 
था। क्रान्ति के उपरान्त फ्रास की राष्ट्रीय सभा ने 789 के नवीन सविधान में 'मानवीय अधि- 
कारों फो घोषणा (॥0०027/४0० ० धा€ स्ंट्ाएंह 0 (९८7) को शामिल करके नागरिको के 
कुछ अधिकारो को सर्वंधानिक रूप देने की प्रथा प्रारम्भ की । इसके वाद सयुकत राज्य अमरीका 
के सविधान मे !79 मे प्रथम दस सशोधनो द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संविधान का अग 
बनाया गया | ये सशोधन ही सामूहिक रूप से 'अधिकार-पत्न' (87] ० २8॥07) कहलाये । इसका 
प्रभाव अन्य यूरोपियन राज्यो के संविधानो पर पडा । प्रथम महायुद्ध के बाद अनेक पुराने राज्य़ो 
और युद्ध के बाद स्थापित अनेक नवीन राज्यो के सविधानो में मौलिक अधिकारों का समावेश 
किया गया । इस सम्बन्ध में जमंनी का वीमर संविधान तथा आयरलैण्ड का सविधान विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है । द्वितीय महायुद्ध के काल मे मौलिक अधिकारों का विधार और भी लोक- 
प्रिय रहा और युद्ध के वाद भारत, वर्मा, जापान, आदि जिन देशो के संविधानों ना.निर्माण हुआ 
उन सभी में मोलिक अधिकारों का समावेश किया गया । 945 में स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय संग- 
ठन संयुक्त राष्ट्र सघ' के द्वारा भी 0 दिसम्बर, !984 को “मानवीय अधिफारो की सार्वलौकिक 
घोषणा" (पंग्रर्श३॥ 60 8ाब्वधणा ० म्ण्पाशा शि8॥5) के नाम से अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार- 
पत्र स्वीकार किया गया । इस प्रकार मौलिक अधिकारो के विचार ने वर्तमान समय में एक सर्व- 
सानन्‍्य धारणा का रूप ग्रहण कर लिया है । 

मौलिक अधिकारों का महत्व 
(श/ए0&४८छ5 09 एएर04&8प ५, 7राठप्रा$) 
स्रविधान के अन्तरग भाग के रूप मे मौलिक अधिकारों का बहुत अधिक महत्व है। 


-न्पपकम 


भारतीय संविधान का दर्शन : सौलिक अधिकार 887 


सबंप्रथम, मौलिक अधिकार प्रजातन्त्र के आधार-स्तम्भ है। वे उन परिस्थितियों का 
निर्माण करते है जिनके आधार पर बहुमत की इच्छा निर्मित और क्रियान्वित होती है । वे इस 
हृष्टि से भी प्रजातन्त्र के लिए अनिवार्य है कि उनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के पूर्ण शारीरिक, मान- 
सिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है और उन आधारभूत स्वतत्त्रताओं तथा 
स्थितियों की व्यवस्था की जाती है जिनके बिना उचित रूप मे नागरिक जीवन व्यतीत नहीं 
किया जाँ संकता | जी० एन० जोशी इस सम्बन्ध मे लिखते हैं, “एक स्वतन्त्र प्रजातन्त्रात्मक वेश 
में मौलिक अधिकार सामाजिक, धामिक और नागरिक जीवन के भ्रभावदायक उपयोग के एकमात्र 
साधन है। इन अधिकारों के बिना प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्त लागू नहीं हो सकते और सर्दव ही 
बहुमत के अत्याचार का भय बना रहता है 
द्वितीय, मौलिक अधिकार एक देश के राजनीतिक जीवन में एक दल विशेष की ताना- 
शाही स्थापित होने से रोकने के लिए नितान्त आवश्यक हैं। इसमे सन्देह नही कि व्तेमात समय 
में निरंकुश राजाओं के व्यक्तिगत शासन का भय समाप्त हो गया है लेकित प्रजातन्त्रात्मक राज्यो 
में 'बहुमत तानाशाही' का भय वराबर बना हुआ है। मौलिक अधिकार शासकीय और बहुमत 
वर्ग के अत्याचारो से व्यक्ति की, विशेष रूप से अल्पसंख्यको की, रक्षा करते है और इस प्रकार 
बहुमत के अत्याचारी शासन की आशका का अन्त करते है । 
तृतीय, मौलिक अधिकार व्यवित स्वातन्त्य और सामाजिक नियन्त्रण के बीच उचित 
सामंजस्य की स्थापना करते हैं। इनके द्वारा एक ओर तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को 
कानून द्वारा निश्चित सीमाओं में रहने के लिए बाध्य किया जाता है भौर दूसरी तरफ नागरिकों 
गे शासन के स्वेच्छाचारी सचालन के विरुद्ध जनमत के निर्माण हेतु उचित अवसर प्रदान किये 
जाते है । ' 
जब मौलिक अधिकारों को वेधानिक रूप से स्थिर कर दिया जाता है तो उनके महत्व 
और सम्मान मे अधिक वृद्धि हो जाती है | इससे उन्हे साधारण कानून से अधिक उच्च स्थान 
और पवित्नता प्राप्त हो जाती है । इससे वे अनल्लंघनीय बन जाते है और विधायी, कार्यपालिका 
न्‍्यापिक सत्ता के लिए उनका पालन आवश्यक हो जाता है । 
इस प्रकार मौलिक अधिकार नागरिकों को न्याय और उचित व्यवहार की सुरक्षा प्रदान 
करते है और राज्य के बढ़ते हुए हस्तक्षेप तथा व्यक्ति की स्वतन्त्रता के बीच सन्तुलन स्थापित 
करते हैं। नागरिकों के मोलिक अधिकार मानवीय स्वतन्त्रता फे मापदण्ड और संरक्षक दोनों ही 
है । इस कारण उनका अपना सनोवेज्ञानिक सहत्व हे। आज के युग सें कोई राजतीतिक दार्शनिक 
उनकी अपेक्षा नही कर सकता ।? 


भारतीय संविधान में मोलिक अधिकारों के उल्लेख की आवश्यकता 
(४४8८०8४8॥7४ #50ए परश्तछ ए२०णशजा0णर 05 #एर०052५ए0ाल्‍०' ५७, रशाठपा53 
शर गएरा)आ8प तरह एप70) 


संविधान मे मौलिक अधिकारों के उल्लेख की उपयोगिता एक विवादपूर्ण विपय है । इस 
सम्बन्ध मे सर आइचर जे निग्ज, डायसी और कुछ दूसरे ब्रिटिश लेखको का विचार है कि सविधान 
मे मौलिक अधिकारो का उल्लेख न केवल अनुचित वरन्‌ कठित स्थिति पैदा करने वाला भी 
होता है| व्यवहार मे ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और स्विदजरलैण्ड, आदि देशों के 
संविधानो में नागरिको के मोलिक अधिकारो का कोई उल्लेख नही है किन्तु भारतीय सविधान मे 
ब्रिटेतन, आदि देशो के सविधान का अनुसरण न करते हुए विस्तुत अधिकारू-पन्न की व्यवस्था 


३3 (5५ बेर, उठा १ वह दणाओ्रा।याश!ए 7 माधव 6, 9, 63 
3. यब इट्वब्वेंशा (णालामीशिवों #प्रएएव्ाशा।, 8॥ उ90,, 950 


88. भारतौय, संविधान का दर्शन : सौलिक अधिकार 


की गयी है | वारतव मे, सविधान में इस मार्ग को अपनाया जाना रवाभाविक भी था गौर 
अनिवायं भी | ब्विदेन और स्विट्जरल॑ैण्ट, आदि देशों मे वधानिक परम्पराओ और राजनीतिक 
जागरूकता का उच्च स्तर है और इस कारण सविधान, में किसी प्रफार के अधिकारों का उल्लेख 
न होने पर भी नागरिकों द्वारा लगमभ गे सभी नागरिक स्वतन्त्रताओं और अधिकारो का उपभोग 
किया जाता है, किन्तु वर्तमान स्थिति मे भारत मे इन दोनों ही बातो का अभाव होने के वगरण 
सविधान में अधिकारों के उल्लेख के विना व्यवहार में अधिकारों के उपयोग की आशा नही की 
जा,सकती है । ह 

इसके अलावा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने ब्रिटिण णासन के अत्याचार प्रत्यक्ष 
रूप में देखे थे और बहुतो के द्वारा इन अत्याचारों की भयानकत्ता स्वयं अनुभव की. गयी थी। 
ऐसी स्थिति में स्वाभाविक रूप से उनके द्वारा यह सोचा गया कि ऐसी व्यवस्था स्थापित कर दी 
जानी चाहिए, जिससे शासन अब जनता पर इस प्रकार के अत्याचार न कर सके । भारत मे प्रजा- 
तस्त्र नया-नया ही स्थापित किया जा रहा था और इस कारण भी नागरिको के अधिकारो को 
विधानमण्डल की इच्छा पर छोडना उचित नही समझा गया । इस सम्बन्ध में डॉ० अम्भेढकर ने 
भारतीय संविधान सभा भे कहा था, “भारत से इन अधिकारों को विधानमण्डलो या सरकार की 
इच्छा पर छोड़ देना उचित नहीं था क्योकि भारत मे लोकत्तन्त्र अब तक पूर्ण रूप से पत्रप नहीं 
पाया है, इसलिए इन अधिकारों को सविधान मे रख दिया गया ।! 

मौलिक अधिकार का अर्थ 
(#5७गापठ6 07 छा 5 छपरा शा, ए6प्रग9) 

बे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवायें होने के कारण सविधान ' 
द्वारा नागरिको को प्रदान किये जाते है भर जिन अधिकारों मे राज्य द्वारा भी हस्तक्षेप नहीं 
किया जा सकता, मौलिक अधिकार कहलाते है । 

व्यक्ति के,इन अधिकारो को निम्न आधारों पर मौलिक अधिकार कहा जाता हुँ---प्रषम, 
व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए ये अधिकार बहुत आवश्यक है | 
इनके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जायेगा । इसलिए लोकतन्‍्त्रात्मक राज्य मे प्रत्येक 
तागरिक को विना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किये जाते हैं। इन अधिकारो को 
मौलिक कहने का द्वितीय कारण यह है कि उन्हे देश की मौलिक विधि अर्थात्‌ संविधान में स्थाव 
दिया जाता है और साधारणतया स्वेधानिक सशोधन प्रक्रिया के अलावा इनमे और किसी 
प्रकार से परिवर्तत नही किया जा सकता है। ग्रोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में मुख्य 
न्यायाधीश पतत्तजलि शास्त्री ने कहा था, “मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य 
ह्वारा पारित विधियों से ऊपर है ४? तृतीय; मौलिक अधिकार साधारणतया अनुल्लघनीय हैं 
अर्थात्‌ व्यवस्थापिका, कार्यंपालिका या बहुमत दल द्वारा उनका अतिक्रमण नहीं किया जा सकता 
है। चतुर्थ, मोलिक अधिकार - न्‍्याययोग्य (उप"ांण४0०) होते हैं अर्थात्‌ न्यायपालिका इन 
अधिकारो की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है । र 

सौलिक अधिकार की व्यवस्था भारतीय संविधान की सवराधिक प्रमुख व्यवस्थाओं में से 


एक है । ु 


ञ 


॥]॒ 
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भारतीय संविधान के अधिकार-पत्र को विशेषताएं 
(8&होर' ए&#१एएएउ5 07 प्ाणि#र शा, ठर छाठपा$) 
यद्यपि मौलिक अधिकारो के सम्बन्ध मे भारतीय संविधान द्वारा सयुकत राज्य अमरीका 
“और अन्य आधुनिक संविधानो से प्रेरणा ली गयी है लेकिन भारतीय संविधान का अधिकार-पत्र 
अधिकारो और उनसे सम्बद्ध व्यवस्था के सम्बन्ध में बसे ही नही है जैसे कि अन्य सविधानों के 
अधिकार-पत्र हैं। भारतीय संविधान के आधिकार-पन्न की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है : 
(!) सर्वाधिक विस्तृत अधिकार-पत्र [र्ध०थ॑ ए०गए/लालाअंए० फी। 0 श878)-- 
भारतीय सविधान का तृतीय भाग जिसमे मौलिक अधिकारो का विवेचन किया गया है, विश्व के 
अन्य किसी भी सविधान मे दिये गये अधिकार-पंत्र से विस्तृत है। मौलिक अधिकार के सम्बन्ध मे 
संविधान के कुल 23 अनुच्छेद (अनुच्छेद 2 से 30 और 32 से 35) है और इनमे से 'कुछ अनु- 
ज्छेद तो असाधारण रूप से लम्बे हैं । उदाहरण के लिए, सविघान के 9वे अनुच्छेद के मूल रूप 
में 450 शब्द थे, अब तक हुए संशोधनों से इसके आकार मे वृद्धि हो गयी । अधिकार-पत्र के 
इतने अधिक व्यापक होने का एक प्रमुख कारण यह रहा है कि प्रत्येक अधिकार के साथ प्रतिबन्धो 
की भी व्यवस्था की गयी है। मौलिक अधिकारो के सम्बन्ध में पूर्ण और स्पष्ट व्यवस्था के प्रयास 
में ही अधिकार-पत्र इतना विस्तृत हो गया है । ह 
(2) मोलिक अधिकार व्यावहारिकता पर आधारित (शिए्रातंक्राशा।॥। दिल्ला/8 09880 
णा शिब्ड्ठागरक्षाआ)--भारतीय सविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिक्षार कोरे सिद्धान्तो की अपेक्षा 
वास्तविकता पर आधारित और सम्पूर्ण समाज के लिए «उपयोगी है । .उदाहरण के लिए, सभी 
व्यक्तियों हेतु सगानता के अनश्विकरा को स्वीकार करते हुए भी पिछडे हुए और दलित वर्गों के 
विकास के लिए सविधान में विशेष व्यवस्थाएँ की गयी है, शिक्षा और सस्क्ृति की स्वतन्त्रता के 
- अधिकार के अन्तगंत अल्पसख्यको के शिक्षा और भाषा सम्बन्धी हितों की रक्षा का प्रवन्ध किया 
गया. है और धामिक स्वतन्त्रता के अधिकार की व्यवस्था इस दृष्टिकोण से की गयी है कि समाज 
से धामिक सहिष्णुता को प्रोत्साहन मिले । रु 
(3) मौलिक अधिकार सीमित है, भिरंकुश चहीं (मिणातेक्ाशात। फसिष्ठा।8 शा पं वाा- 
(60, ग्र00 &050[प्रा०)--भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किये गये मौलिक अधिकार असीमित 
नही है वरन्‌ सविधान के द्वारा ही उन पर प्रतित्रन्ध भी लगा दिये गये है।। इस सम्बन्ध में भार- 
तीय सविधान और अमरीकी सविधान -मे अन्तर यह है क्रि अमरीकी सविधान से मौलिक अधिकारो 
पर कोई प्रतिवन्ध नही लगाये गये हूँ, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस शक्ति (9006'00७) 
के सिद्धान्त के आधार पर राज्य को सामान्य हित मे मौलिक अधिकारो पर आवश्यक और. उचित 
नियन्त्रण लगाने की शक्ति दे दी है| इस प्रकार अच्तिम रूप मे 'भारतोय सविधान और अमरीकी 
सविधान में कोई अन्तर नही है । भारतीय सविधान द्वारा जो कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया गया है 
अमरीकी सविधान द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है । हु ष 
(4) प्राकृतिक या अर्गाग़त अधिकारों के लिए कोई स्थान नहों (४० ?]8०७ 0 
िवाधावों ए एशालाधरागधवा्त प875)--भारतीय सविधान के अन्तर्गत प्राकृतिक या अगणित 
अधिकारो के लिए कोई स्थान नही है और सविधान केवल उन्हीं अधिकारो को स्वीकार करता है 
जिनका वर्णन सविधान के तीसरे भाग में किया गया है । इस सम्बन्ध -में अमरीकी संविधान की 
स्थिति भिन्‍न है । अमरीकी संविधान के नेबम्‌ संशोधन में उल्लेख है कि “संविधान से कुछ अधि- 
कारो को शामिल कर देने फा यह अर्थ नहीं लिया जाना चाहिए कि अन्य अधिकार जिन पर समी 
का रवामित्त है, अपेक्षिव अबबा अमान्य होगे।'” इसके जाधार पर अमरीको के सर्वोच्च न्यायालय 
ने यह शक्ति प्राप्त कर ली हे कि सविधान मे वणित अधिकारों के अलावा भी मानव जीवन के 
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लिए आवश्यक समझे जाने वाले अन्य अधिकारों को लागू करा सकता है । भारतीय संविधान मे 
अगणित अधिकारो के लिए कोई स्थान नही है और सर्वोच्च न्यायालय सविघान मे उल्लिखित 
अधिका रो के मलावा अन्य अधिकारो को लागू करने की काय वाही नहीं कर सकता । 

(5) मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था (शि०श्मणा लि ॥6 शणढणां0 
प्ातवशाणाशं शि8॥5)---भा रतीय सविधान में वणित मौलिक अधिकार केवल काग्रजी प्रति- 
ज्ञाएँ मात्र नही हैं। वे पूर्ण बैंधानिक अधिकार है और सविधान ने न्यायालयो को आज्ञा दी है कि 
वे देखे कि नागरिको के मौलिक अधिकारो का हनन न होने पाये । सविधान के अनुच्छेद 32 के 
अन्तर्गत नागरिक अपने अधिकारो की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों की 
शरण ले सकता है और न्यायपालिका, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के ऐसे सभी कानूनों और 
कार्यों को अवेधानिक घोषित कर देगी जो मौलिक अधिकारो को अनुचित रूप से प्रतिबन्धित 
करते हो । सविधान के द्वारा अधिकारों की रक्षा के लिए जिस प्रकार के उपचारो की व्यवस्था 
की गयी है, वे पर्याप्त प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है । 
भारत मे मौलिक अधिकारों की माँग (थ॥शातं5 0ि िवातंदा॥लातं रिाठ॥5 ॥ ]7078) 

मौलिक अधिकारो के विचार का सूत्रपात सन्‌ 25 मे इगलैण्ड के मेग्ना कार्टा से 
हुआ | भारत में मौलिक अधिकारों की घोषणा के लिए सबसे पहले सन्‌ 895 में मांग की 
गयी । भागत मे अग्रेजी राज्य ,क्ा स्वरूप पूर्णत* स्वेच्छाचारी था । अपनी इस स्वेच्छाचारी 
प्रवृत्ति के कारण अंग्रेजी सरकार लोगो पर मुकदमा चलाये विना उन्हे नजरवन्द कर देती थी । 
सरकार के इन अत्याचारो की प्रतिक्रियास्वरूप स्वाघीनता आन्दोलन के नेताओ ने प्रारम्भ से ही 
नागरिकों के मुल अधिकारो पर जोर देना शुरू कर दिया था । देहिक स्वतन्त्रता, जीवन रक्षा के 
अधिकार, आदि कुछ ऐसे अधिकार थे जिन्हे धीरे-धीरे ब्रिटिश ससद ने भारतीय शासन के सन्दर्भ 
में मान्यता दी थी ।॥£ 

9व5 मे श्रीमती एनी विभेण्ट द्वारा प्रवतित भारतीय संविधान विधेयक या 'होमरूल 
विधेयर्का मे मून अधिकारों की माँग प्रस्तुत की गयी । 925 मे “दि कॉमनवेल्थ ऑफ इण्डिया 
विल' मे अधिकारों की भी घोषणा निहित थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मे 927 मे “मद्रास 
अधिवेशन' मे एक सकल पास कर तिर्धारित किया कि वरत के भावी सविधान का आधार मूल 
अधिकारो की घोषणा होनी चाहिए । सकल्‍प मे इस वात पर जोर दिया ग़या कि “आम जनता के 
शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाघीनता मे भूखों मर रहे करोडो लोगो की वास्त- 
विक आवधिक स्वाघीनता को अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए।” सर्वंदल सम्मेलन द्वारा नियुक्त 
नेहरू समिति (928) ने जिस भावी सविधान की ससस्‍्तुति की थी, उसमे मौलिक अधिकार 
निहित थे । मार्च 493] के कराँची अधिवेशन मे कांग्रेस ने मूल अधिकारों की माँग को दोह- 
राया। एक सकल्‍प में कहा गया “कि “स्वाधीन भारत के किसी भी सविधान को मौलिक अधिकारो 
की गारण्टी देती चाहिए ।” इन अधिकारो में सगठन बनाने की स्वाधीनता, अभिव्यक्ति और 
समाचार-पत्र निकालने की स्वाधीनता, स्वतन्त्र व्यवसाय तथा धर्म अपनाने की स्वराधीन गे, लिग के 
किसी बन्धन के बिना सभी नागरिको के वरावर अधिकार और दायित्व, वैयक्तिक स्वाघीनता, 
भादि शामिल होनी चाहिए। सन्‌ 946 मे ब्रिटिश केविनेट मिणन ने इस बात को स्वीकार किया 
कि भारत के सविधान मे मौलिक अधिकारों की लिखित गारण्टी देना आवश्यक है । केविनेट 
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मिशन ने अन्य बातो के साथ-साथ मौलिक अधिकारो पर भी रिपोर्ट देने के लिए एक सलाहकार 
समिति की गठन की सिफारिश की ) ; 
संविधान सभा मे मौलिक अधिकार (#एएकशालांब क्व8 48 06 एणाापशां 558थ॥779 ) 

22 जनवरी, 947 को संविधान सभा ने “उद्देश्य प्रस्ताव' स्वीकार किया । “उद्देश्य 
प्रस्ताव” स्वीकार करने के दो दिन वाद सविधान सभा में अल्पसंख्यको, मौलिक अधिकारों और 
कवाइली क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने के लिए परामर्म समिति की नियुक्ति की गयी । परामर्श 
समिति ने 27 फरवरी, 947 को पाँच उपसमितियो की नियुक्ति की जिनमे से एक मुल अधि- 
कारो के सम्बन्ध मे थी । मौलिक अधिकारो सम्बन्धी उपसमिति की 27 फरवरी, 947 को 
बैठक हुई और उसने संवैधानिक परामशंदाता वी० एन० राव के द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों 
पर विचार किया । इन प्रस्तावों पर मौलिक अधिकारो को दो श्रेणियो--वाद सापेक्ष तथा वाद 
निरपेक्ष मे वाँठा गया था | उपसमिति के अनेक सदस्य वी० एन० राव के प्रस्'पवों के विरुद्ध थे 
किन्तु अन्त में उन्होंने उनकी योजना स्वीकार कर ली । मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित इस उप- 
समिति के सदस्य थे--जे० वी० कृपलानी, मीनू मसानी, के० टी० शाह, ;अल्लादि क्ृष्णास्वामी 
अय्यर, के० एम० मुन्शी, सरदार हरनामसिंह, मौलाना आजाद, डॉ० अम्बेडकर, हंसा मेहता, 
सरदार पढेल, के० एम० पन्निकर तथा राजकुमारी अमृतकौर, आदि 

संविधान सभा मे मौलिक अधिकारों के वारे मे खुलकर वाद-विवाद हुआ । जब अनुच्छेद 
22 में एक बन्दी बनाये गये व्यक्ति को कुछ सर्वधानिक अधिकार दिये गये और साथ ही निवारक 
नजरबन्दी की भी व्यवस्था की गयी तो वद्शी टेकचन्द ने इसे निरंकुशता का प्रपत्र कहा । पण्डित 
ठाकुरदास ने इसे संविधान सभा की एक महान्‌ असफलता घोषित किया । अल्लादि हृष्णास्वामी 
अय्यर तथा डॉ० अम्बेडकर ने इन प्रावधानों का प्रवल समर्थत किया | धामिक स्वतन्त्रता का 
अधिकार भी बहुचचित रहा | सविघान मे यह तर्क उपस्थितें किया गया कि धामिक रवतन्त्रता की 
प्रत्याभूति और धर्मनिरपेक्ष राज्य की घारणा--ये दोनो परस्पर विरोधी विचारधघाराएँ हैं । एश्व० 
ची० कासठ ने कहा कि “जब मै यह कहता हूँ कि राज्य किसी धर्मविशेष के साथ सम्बन्ध न रखे 
तो उसका यह अर्थ कदापि नही क्रि राज्य धर्मेरहिंत या धर्मंविरोधी हो जाय !” डाॉ० अम्बेडकर 

कहा कि “धरमंनिरपेक्ष राज्य का यह अर्थ नहीं कि हम लोगो की घामिफ भावनाओ की ओर 

ध्यान नही देंगे ।” 

डा० अम्बेडकर ने संविधान के मूल अधिकारो सम्बन्धी भाग को 'सर्वाधिक विवादास्पद 
एवं भालोचित' भाग कहा था । सविधान सभा ने इसके विचार पर 38 दिन लगाये थे । अन्त में 
सविधान सभा ने मूल अधिकारो को सात श्रेणियों मे स्वीकार किया था। जब संविधान सभा 
मे मूल अधिकारों की व्यवस्था की तो वह अमरीकी संविधान फे 'बिल ऑफ राइट्स', सयुक्त राष्ट्र 
संघ द्वारा पारित 'मानवीय अधिकारी के सा्व लौकिक घोषणा-पत्र' (ए7्र॑एणध्च 06णशक्षाणा 
० सरणाक्षा पा8॥5) तथा 'फ्रासीसी मानव अधिकारो की घोषणा' से अवश्य प्रभावित हुई । 


सविधान द्वारा प्रदत्त सौलिक अधिकार 
(४ एर०5४/पाया ७, शाठ्ात5ड ७55 ीराएटा) 8५ वलार (0]ए57.प0 एप70५) 


भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 7 मौलिके अधिकार प्रदान किये ग्गे थे 
किन्तु 44वें संवेधानिक संशोधन (979) द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौतिक अधिकार के 
रूप में समाप्त कर दिया गया है | अब सम्पत्ति का अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार (.688/! 
छंष्टा।) के रूप मे हैं। इस प्रकार अब भारतीय नागरिको को अग्र 6 अधिकार प्राप्त हैं * 
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() समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधि- 
कार, (4) घामिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) संस्कृति तथा शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, (6) 
सर्वधानिक उपचारो, का अधिकार । 
() समानता का अधिकार (अनुच्छेद 4-8) (रा्टा। ॥0 4०४) 

समानता का अधिकार प्रजातन्त्र का आधार-स्तम्भ है, अतः भारतीय संविधान द्वारा सभी 
व्यकितियो को कानून के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों का समान गवसर और सामाजिक 
समानता प्रदात की गयी है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियो का निषेध-किया गया है। 

फामुन फे समक्ष समानता (अनुच्छेद 4) (?4०४॥(५ 0७0०७ ४6 7,8७)--अनुच्छेद 
4 के अनुसार भारत के राज्य-क्षेत्र मे राज्य किसी भी व्यक्ति को कामून के समक्ष समानता या 
कानून के समान संरक्षण से वचित नही करेगा। अनुच्छेद के प्रथम भाग के शब्द 'कत्तुन. के समक्ष 
समानता ब्रिटिण सामान्य विधि वी देन है भर इसके द्वारा राज्य पर यह वन्धन लगाया गया है 
कि बह सभी व्यक्तियो,के लिए एक-सा कानून बनायेगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा। सर 
आइचर जैनिग्ज के अनुसार इसका अर्थ यह है कि “समान परिस्थितियों से सभी व्यक्तियों के साथ 
कानून का व्यवहार एक-सा होना चाहिए।” 'कानुन का समान संरक्षण, वाक्य अमरीकी सविधान 
से लिया गया है और इसका तात्पय यह है कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
समान रूप से न्यायालय की शरण ले सकता है । हर 

कानुन के समक्ष समानता का तात्पयं यह नही है कि ओऔलित्यपूर्ण आधार पर और कानुन 
हारा मान्य किसी भेदभाव की भी व्यवस्था नही की जा सकती है । यदि कानून पर लगाने के 
सम्बन्ध भे घती और गरीब मे और सुविधाएं प्रदान करने मे स्थ्ियो और पुरुषों मे-भेद करता है 
तो इसे कानून के समक्ष समानता का उल्लंघन नही कहा जा सकता | क 

धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निर्षेध (अनुच्छेद 5) 
(शगरांजाणा ० एछीडट्यावक्षाणा णा ताठ्रात8 णी रिलाप्टांणा, 7२४०७, (४४७, 59७६ 
०7 7]20० ० छा0॥)--कावून के समक्ष समानता के साथ-साथ अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि 
“राज्य छे द्वारा धर्म, मुलबंश, जाति, लिंग, जन्म-स्थान, आदि फे भाधार पर नागरिकों के प्रति 
जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं फिया जायेगा ।” कानून के द्वारा तिश्चित किया गया है कि 
सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलो तथा सावेजनिक स्थानों जैसे, कुओ, तालाबो, स्नानग्रहो, 
सडको, आदि पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नही किया जायेगा । 

राज्य के अधीन नौकरियों का समान मवसर (अनुच्छेद 6) (एतुण्शाए ण 0799ण- 
एज गा /४४४४ 0 ?70॥0 ह7ए/0९0०॥)-- अनुच्छेद 6 के अनुसार, “सब नागरिकों 
को सरकारी पद पर नियुक्ति फे समान अवसर प्राप्त होगे और इस सस्वन्ध सें केवल धर्म, मूल- 
घंश, जाति, लिग था जन्म-स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी तौकरी या पद प्रदान 
करने से भेदभाव नहीं किया जायेगा।” इसके अन्तर्गत राज्य को यह अधिकार है कि वह राज- 
कीय सेवाओं के लिए आदश्यक योग्यताएँ निर्धारित,कर दे । ससद कानून द्वारा सघ में सम्मिलित 
राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी 
होना आवश्यक ठहरा दें | इसी प्रकार सेवाओ में पिछड़े हुए वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे जा 
सकते है । े > 

अस्पृश्यता का निषेध (अनुच्छेद 7) (8900ण ० एशा/ःएरात्राजी9)--रामाजिक 
समानता को और अधिक पृर्णता देने के लिए अस्पृए्यता का निपेध किया गया है । अनुच्छेद 7 में 
बहा गया है कि “अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्यता का लागू करमा एक दण्टनीय अपराध 
होगा ।” हिन्दू समाज से अस्पृश्यता के विष को समाप्त करने के लिए ससद के द्वारा 4955 में 
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'अस्पृए्यता मपराध अधिनियर्मा (एा००णावआएात 00००४ ४०७) पारित किया गया है जो 
पूरे भारत पर लागू होता है। इस कानुत के अनुसार अस्पृश्यता एक दण्डनीय अपराध घोषित 
किया गया है। प 

उपाधियो का निषेध (अनुच्छेद 8) (69णा6णा ० 7४0०७४)--ब्रिटियश शासनकाल से 
सम्पत्ति, आदि के आधार पर उपाधियाँ प्रदाव की जाती थी, जो साम्राजिक जीवन मे क्षेद उत्पन्न 
करती थी | अतः नवीन सविधान मे इनका निषेध कर दिया गया है। अनुच्छेद 8 मे व्यवस्था 
की गयी है कि “सेना अथवा विद्या सम्बन्धी उपाधियों के ्षज्राव्रा राज्य अन्य कोई उपाधियाँ प्रदान 
नहीं कर सकता ॥? इसके साथ ही भारतवर्ष ,का कोई न्रागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के 
विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नही कर सकृता । 

अनुच्छेद 8 की उपयुक्त व्यवस्था के बावजूद भारत में 950 से ही भारत रत्न, पदुम 
विभूषण, पद्म भूषण और पदम श्री, आदि उपाधियाँ भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती थी। 
मार्च 977 में जनता पार्टी कौ सरकार के गठन के बाद महात्यायँंबादी ने परामर्श दिया कि ये 
उपाधियाँ अनुच्छेद 8 की घारा | 2 और 3 के शब्दो तथा भावना के अनुरूप नही है | अत्त 
जुलाई 977 वे संसद द्वारा एक विधेयक पारित कर इन उपाधियों की समाप्त कर दिया गया। 
980 में राजनीतिक़ स्थिति मे पुतः परिवतंत के साथ ससद के द्वारा एक प्रस्ताव पारित कर पुत्ः 
इस प्रकार की उपाधियाँ प्रदान करता आरम्भ कर दिया गया है । 
(2) स्वतन्त्रता का अधिकार (शाह 04 ए76९१०7) (अनुच्छेद 9:22) 

भारतीय सविधान का उद्देश्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 
स्वाघधीनता सुनिश्चित करना है, अत संविधान के द्वारा नागरिकों को विविध स्वतस्ञताएँ प्रदात्न 
की गयी- हैं । इस सम्बन्ध में अनुच्छेद 9 सबसे अधिक महत्वपूर्ण है । 

मूल सविधान के अनुच्छेद 9 द्वारा नागरिकों को 7 स्वतन्त्रताएँ प्रदान की गयी थी गौर 
इनमें छठी स्वतन्त्रता सम्पत्ति की स्वतन्त्रता' थी । - 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सम्पत्ति के 
मौलिक अधिकार के साथ-साथ “सम्पत्ति की स्व॒तस्त्रता” भी समाप्त कर दी गयी है ज़ौर अब 
नागरिको को 6 स्वतन्तरताएँ ही प्राप्त हैं 

विचार गौर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (०6007 0० 8966० 8॥0 फ्र्क्रा४४४०१)-. 
भारत के सभी नागरिको को विचार करने, भाषण देने और अपने तथा अन्य व्यक्तियों के विचारों 
के प्रकार की स्वतन्त्रता प्राप्त है। प्रेस भी विचारों के प्रचार का एक साधन होने के कारण इसी 
में प्रेस की स्वतन्त्रता भी शामिल है। मूल संविधान में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का 
क्षेत्र बहुत व्यापक था और अपमान लेख तथा वचन, न्यायालय अपमान, शिष्टाचार या सदाचार 
पर आघात और राज्य की सुरक्षा के हित में ही इसे सीमित किया जा सकता था। रमेश थापर 
बनाम भद्रास राज्य के विवाद मे सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्या मे कहा है कि “अपराध के 
लिए उत्तेजित करने और सार्वजनिक व्यवस्था संग करने के कामो को उपर्युक्त व्यवस्था के अन्तर्गत 
प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता ।” अत. सविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम, 954' द्वारा 
विच्वार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को और सीमित कर दिया गया और अब राज्य जिन 
आधारो पर विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर युक्ति-युक्‍त प्रतिबन्ध लगा सकता है, बे इस 
प्रकार हुँ--राज्यों की सुरक्षा, विदेशी राज्यो से मित्रतापुर्ण सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टा- 
चार या सवाचार, न्यायालय अपसान, सानहानि या अपराध के लिए उत्तेजित करना। 963 
के 6वे संशोधन द्वारा स्वतन्त्रता पर एक और प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अब यदि कोई 


७७७७७४७८७४7४7८ए्रर-"शल्‍"रशनशशणरणा्फाणपे 


! अनुच्छेद 9 द्वार/ प्रदत्त अधिकार केवल 'नागरिको' को ही प्राप्त है, किसी विदेशी को नहीं, 
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व्यक्ति भारत से उसके किसी भाग को अलग करवाने का प्रचार करे, तो राज्य के द्वारा उसकी 
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को सीमित किया जा सकता है । 

सक्षेप मे, अनुच्छेद 9 (2) में निम्नलिखित आधारो का उल्लेख है जिनके माधार पर 
नागरिकों की वाक्‌ और अभिव्यवित की स्वतन्त्रता पर निर्वन्धन लगाये जा सकते हैं : 

, राज्य की सुरक्षा; - हल 

2. विदेशी राज्यो के साथ 'मैत्रीपूर्ण सम्बन्धो के हित मे, 

3, लोक व्यवस्था (?00॥0 ०6०), _ 

4, शिष्टाचार या सदाचार के द्ित्र” में (०02०५ 07 ४०7/8॥9), 

5, न्यायालय अपमान 0020,/28 । (6णा); 

6, मानहानि; 
7 अपराध के लिए उत्तेजित करना (हरश्लॉक्राश (0 था 00॥०6); 
8 भारत की प्रभुता एव अखण्डता ।.. 

प्रेस भी विचार भौर अभिव्यवित का ही एक साधन है । आपातकाल मे प्रेस द्वारा संसद 
और राज्य विधानमण्डलो की कार्यवाहियो के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी थी, अब 44वें 
सर्वधानिक संशोधन द्वारा व्यवस्था की गयी है कि प्रेस ससद तथा राज्य विधानमण्डलो की काये- 
वाही के प्रकाशन के सम्बन्ध मे पूर्ण स्वतन्त्र है और राज्य के द्वारा इस सम्बम्ध मे प्रेस पर प्रति- 
बन्ध नही लगाया जा सकेगा । “वम्बई उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने जून, 988 में एक 
ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा है कि “अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का अधिकार दूरदर्शन पर 
भी लागू होता है।” न्यायमूर्ति ने अपने निर्णय में कहा, “दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कार्यू- 


3 कर फल हर प थक का कस ० 0 जब कक ले में यदि बिना किसी कानूनी आधार के कोई काट-छॉट की जाय, तो इस प्रकार की 
कार्यवाही को अवैध घोषित किया जा सकता है ।'(० 


४77 ह्ताल करने का अधिकार अनच्छद । करने का अधिकार अनुच्छेद 9 (3) (क) के अन्तर्गत कोई मूल अधिकार नहीं 
है; अतएवं किसी भी व्यक्ति को हडताल करने से रोका जा सकता है। प्रदर्शन जब हड़ताल का 
रूप घारण कर लेता है तो वह विचारो के अभिव्यक्त करने का साधन मात्र नही रह जाता है । 

अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शान्तिपुर्वंक सम्मेलन की स्वतन्त्रता (०००00॥ 00 8$5४४॥0]6 
26३०९४७०।५ 0 ज्ञात00 ४775)--व्यक्तियो द्वारा अपने विचारो के प्रचार के लिए शास्ति- 
पूर्वक और बिना किन्‍्ही शस्त्रो के सभा या सम्मेलन क्रिया जा सकता है तथा उनके द्वारा जुलूस 
या प्रदर्शन का आयोजन भी किया जा सकता है । यह स्वतन्त्रता भी असीमित नही है और राज्यो 
के द्वारा सावंजनिक सुरक्षा के हित में इस स्वतन्त्रता को सीमित किया जा सकता है । 

सम्र॒दाय बोर संघ के निर्माण की स्वतन्त्रता (शि०९१०० ॥0 लिया 05800०॑४०॥ शाप 
७॥ा0०75)--सविधान के द्वारा सभी नागरिकों को समुदायों और सघ के निर्माण की स्वतन्त्रता 
प्रदान की गयी है, परन्तु यह स्वतन्त्रता भी उन प्रतिबन्धों के अधीन है, जिन्हे राज्य साधारण 
जनता के हितो को ध्यान में रखते हुए लगा सकता है । इस स्वतन्त्रता की आड मे व्यक्ति ऐसे 
समुदायों का निर्माण नही कर सकता जो पड्यन्त्र करें अथवा शान्ति और व्यवस्था को भग करे । 

भारत राज्य क्षेत्र से अबाघ श्रमण की स्वतन्त्रता (लि००तणा। ॥0 (०५९ वि९श५३ 
घाणाहा०॥४ (6 पृछा7(0ण७ ० प्रत9)--भारत के सभी नागरिक बिना किसो प्रतिबन्ध या 
विशेष अधिकार-पत्र के सम्पूर्ण भारत के क्षेत्र मे घूम सकते है । इस अधिकार पर राज्य सामान्य 


जनता के हित और अनुसूचित जातियो के हित मे उचित प्रतिवन्ध लगा सकता है। 
१4 «मम 


3. 486 पक्षाट5 ०/ बदाप्रीध, 28 3070, 988 , 


>फलिनननन-न+०+ >->3....... 
कन चडा नन 
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भारत राज्य क्षेत्र में अबाध निवास की स्वतन्त्रता (7००00 40 7२९७१७ 6 8०0० 
'वा शाओ एव ण 6 परक्षापंण५३)-भारत के सभी नागरिक अपनी इच्छानुसार स्थायी या 
'अस्थायी रूप से भारत में किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। भ्रमण और निवास के सम्बन्ध में 
' सविधान द्वारा की गयी यह व्यवस्था इकहरी नागरिकता के सितान्त अनुरूप है, किस्तु राज्य के 
द्वारा सामान्य जनता के हित और अनुसूचित जातियो के हित मे इस पर उचित प्रतिबन्ध लेगाया 
जा सकता है । के 
ः वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतन्त्रता (०९०07 (0 छ/8०(०७ शाए एर्ण6४- 
झंजा 00 एथशाए णा धाए 00000४० 77808 ०7 छेप्रशं0055)--सविधान ने सभी नाग- 
रिको को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा व्यवसाय की स्वतन्त्रता प्रदान की है, किन्तु राज्य 
जनता के हित मे इन स्वतन्त्रताओं पर उचित प्रतिवन्ध लगा सकता है। राज्य किन्ही व्यवसायों 
को दूर करने के लिए आवश्यक योग्यताएँ निर्धारित कर सकता है अथवा किसी कारोबार या 
उद्योग को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वय अपने हाथ में ले सकता है । 
इस प्रकार संविधान द्वारा प्रदान की गयी उपर्युक्त स्वतन्त्रताएँ सीमित नही है और इनमें 
से प्रत्येक पर प्रतिवन्‍्ध लगा दिये गये है । सविधान सभा के कुछ सदस्यों द्वारा इन प्रतिबन्धों की 
आलोचना की गयी थी । प्रो० के० टी० शाह ने कहा था, “वास्तव मे, 9वें अनुच्छेद ह्वारा प्रदान 
की गयी ये स्वतन्त्रताएँ इतनी सन्देहपुर्ण हो गयी है कि इन स्वतन्त्रताओं की खोज करने के लिए 
दूरबीन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है । सरदार हुक्मसिह और कुछ अन्य सदस्यो ने भी इसी 
प्रकार के विचार व्यक्त किये थे ।? लेकिन विद्वान व्यक्तियों के इन त्तकों के बावजूद असीमित 
स्वतन्त्रता की वात को स्वीकार नही किया जा सकता है। वास्तव मे, एक सभ्य समाज के अन्तगंत 
किसी भी व्यक्ति को असीमित रूप मे कोई अधिकार या स्वतन्त्रता प्राप्त नही हो सकती है। इन 
प्रतिबन्धों के होते हुए भी ये स्वतन्त्रताएं इस दृष्टि से सुरक्षित है कि इन स्वतन्त्रताओ पर केवल 
युक्तियुक्त प्रतिबन्ध ही लगाये जा सकेंगे और प्रतिबन्ध की युक्तियुक्तता या औचित्य का निर्णय 
न्यायालय ही करेगा । चिन्तामणि राय बनाम सध्य प्रदेश राज्य के विवाद से न्यायालय ने यह 
निर्णय किया है कि “विधान#ण्डल द्वारा युक्तियुक्त या उचित प्रतिबन्ध का निर्धारण अन्तिम नहां 
होगा, यह अधिकार न्यायालय को प्राप्त होगा ।” भारत का सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्याया- 
लय नागरिको की स्वतस्त्रता की रक्षा के प्रति पर्याप्त सजग है और प्रतिबन्धो के ओऔघित्य के 
आधार पर कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिमी बंगाल सुरक्षा कानुन की धारा 38' और 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'पाकिस्तानी शरणार्थो आगसन नियन्त्रण कानुन, 947 की धारा 7' को 
अवध घोषित किया जा घुका है। “मद्रास राज्य बनाम घो० जी० राव! तथा 'रसीद अहमद बनाम 
केन्द्रीय सरकार! तथा और अन्य भी ऐसे अनेक विवादों के उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमे 
न्यायालय के द्वारा व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के अनुचित नियन्त्रणो से नागरिक स्वतन्त्रताओ 
की रक्षा की गयी है। , 
42वें संवेधानिक सशोधन (976) द्वारा संसद को अधिकार दिया गया था कि उसके 
द्वारा राष्ट्रविरोधी समुदायों और गतिविधियो पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता था। शासक दल 
के प्रभाव भे संसद के हारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता था । अतः 43वे सर्वधानिक 
संशोधन (977) द्वारा संसद की इस शक्ति को समाप्त कर दिया गया है | 





३. (लाहा(॥॥शप 455श0ाए[ए 92०06, 9 7]4 
> उताधे॑ , 9. 74. 
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ण॑ 0णाभं॑नाणा 0: 0/ा0०5)--अनुच्छेव 20 में कहा गया है कि “किसी व्यक्ति को 
समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध फे समय में लागू 
-फानुून का उत्लंघत न किया हो ।” इसके साथ ही एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक ही 4 < 
दण्ड दिया जा सकता है और किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही 
के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता । 


व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा जीवन की सुरक्षा (अनुच्छेद 2) (7706९7०॥ 0 ॥/£ थ्वा। 
एश४5०॥०[| ॥/96/५)--अनुच्छेद 2! मे जीवन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गयी है । 
इसमें कहा गया है कि “किसी व्यक्ति को उसके प्राण तथा देधिक स्वाघीनता से विधि द्वारा स्थापित 
प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं रिया जा सकता ।” 

44वें संवंधानिक सशीधन (979) द्वारा जीवन ओर व्यक्तिगत स्वत्तन्त्रता के अधिकार 
को और अधिक महत्व प्रदान किया गया है । अब आपातकाल में भी जीवन ओर व्यवितगत स्वत. 
न्त्रता के अधिकार को समाप्त या सीमित नही किया जा सकता | 

बन्दीकरण की अवस्था मे संरक्षण (अनुच्छेद 22) (गिणललीणा इ.8क्ा75 /065४ ॥7 
ए6शा।ण। ॥ (शाॉंक्ा। 0४४८३)--अनुच्छेद 22 के द्वारा बन्दी वनाये जाने वाले व्यक्ति को 
कुछ अधिकार प्रदान किये गये है । इसमे कहा गया है कि उसके अपराध के बारे में अथवा बन्द 
बनाने के कारणों को बतलाये बिना किसी व्यक्ति को अधिक समय तक बन्‍्दीशह में नही रखा 
जायेगा । उसे वकील से परामर्श करने और अपने बचाव के लिए प्रवन्ध करते का अधिकार होगा 
तथा बन्दी बनाये जाने के वाद 24 घण्टे के अन्दर-अन्दर (इसमे वन्दीग॒ह से न्यायालय तक जाने 
का समय शामिल नही है) उसे निकटतम न्यायाधीश के सामने उपस्थित किया जायेगा । अनुच्छेद 
22 के द्वारा बन्दी बनाये जाने वाले व्यक्तियों को जो अधिकार प्रदान किये गये है वे दो प्रकार के 
अपराधियों पर लागू नही होगे । प्रथम, शत्रु देश के निवासियों पर और द्वितीय, निवारक निरोध 
मधिनियम (?7०एथ०॥0४० 706०४०॥ 82८) फे अन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों पर । 


2: 
_“निवारक निरोध 
(श३5५पष्छाराशट एशछाराप700) 


अनुच्छेद 22 के खण्ड 4 मे निवारक निरोध की चर्चा की गयी है और यह भारतीय संवि- 
धान की सबसे अधिक विवादास्पद घारा है। यद्यपि सविधान में निवारक निरोध की परिभाषा 
नही दी गयी है, फिर भी यह कहा जा सकता है कि निवारक निरोध का तात्पर्य वास्तव मे किसी 
प्रकार फा अपराध किये जाने से पुर्वं और बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के हो नजरबन्द 
है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दण्ड देना नहीं, वरन्‌ उसे अपराध 
करते से रोकना है । 

सामान्यकाल और संकटकाल दोनो में लागू (श०एथगए8 एशशापणा 8०47६ 
॥॥ 2880७ पा शा ए/ध7 7परा०)--निवारक निरोध के सम्बन्ध मे विशेष बात यह है कि 
भारतोय संविधान के अनुसार निवारक निरोध सामान्यकाल तथा सकटकाल दोनों मे लागू होगा। 
इतिहास में अन्य किसी भी प्रजातस्त्रात्मक राज्य मे ऐसी व्यवस्था नहीं पायी जाती है। मिंटेन 
और अमरीका, आदि प्रजातन्त्रात्मक राज्यो मे केवल युद्धकाल मे ही इसका आश्रय लिया जाता 
रहा है, लेकिन भारतीय संविधान युद्ध और शान्ति--दोनो समयो के लिए निवारक निरोध की 
व्यवस्था करता है। 

निवारक निरोध अधिनियम, !950 (श०एथ्ाएए० 00०7० 8०, 950)---अनुच्छेद 
22 के भाग 4, 5 और 6 के अन्तगंत निवारक निरोध का जो उल्लेख किया गया है, उसके 
अन्तर्गत सस॒द के द्वारा 950 ई० में निवारक नजरबन्दी अधिनियम पारित किया गया । समय 


० 
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त_्षमय पर इस अधिनियम की अवधि बढ़ायी जाती रही है और यह अधिनियम 3] दिसम्बर, 
969 तक चला । इस काल मे विरोधी दलो द्वारा अनेक बार यह आरोप लगाया गण कि शासन 
के द्वारा इस अधिनियम की व्यवस्था का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के- लिए 
किया जा रहा है। 969 में ससद में काग्रेस को आवश्यक बहुमत प्राप्त न होने के कारण इस 
अधिनियम की अवधि नही वढ़ायी जा सकी । 

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्यथा अधिनियम, 97] (|/वागरॉथाक्षा०8 0 वांशाब। $6णाएाए 
6०, 497।--)/88 )---7 मई, 97] को राष्ट्रपति ने 'आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था अध्यादेश! 
जारी किया और जून 97 में इस अध्यादेश ने कानून का रूप प्राप्त कर लिया । इस कानून 
को ही वोौलचाल में 'मीसा' के नाम से जाना जाता है । 'मीसा” की व्यवस्था निवारक निरोध 
अधिनियम से भी कठोर है । 

निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्दी की अधिकतम अवधि एक वर्ष थी । 
मीसा के अन्तगगंत यह व्यवस्था की गयी कि एक व्यक्ति को परामशंदाता मण्डल से सलाह प्राप्त 
किये बिना संकटकाल की अवधि में अधिक-से-अधिक 24 माह तंक नजरबन्द रखा जा सकता 
था । इस कानून द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति को नजरबन्द किया जा सकता है जो कि भारत की 
प्रतिरक्षा, सुरक्षा, समाज के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओ की सुरक्षा के विरुद्ध कार्यवाही 
करता है | 'मीसा' की इस व्यवस्था को 974, 975 और व976 मे राष्ट्रपति द्वारा विविध 
आदेश जारी कर और अधिक कठोरता प्रदाव कर दी गयी । 


निवारक निरोध के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति (2०8०४ ?0शरणा ४007 शि०एशाएएं8 
7240०) 


निवारक निरोध कानून की व्यवस्था सविधान सभा में अत्यधिक विवाद का कारण बनी 
थी ओर सविधान लागू किये जाने के बाद भी अनेक पक्षो द्वारा इसकी आलोचना की गयी। 
975 में घोषित आपातकाल के अन्तर्गत तो निवारक निरोध और “मौसा' की व्यवस्था का 
बंहुत अधिक दुरुपयोग किया गया था । अतः निवारक चिराध ओर 'मीसा' के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
उत्पन्त होना नितान्त स्वाभाविक था। 977 में सत्तारूढ़ जनता पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा- 
पत्र मे 'मीसा' की व्यवस्था को समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था । केन्द्र मे जनता पार्टी 
की सरकार बनने के बाद जनता पार्टी के एक वर्ग और कुछ विरोधी दलो द्वारा यह माँग की गयी 
कि शॉन्तिकाल में किसो भी रूप मे निवारक मिरोध कंतनुत की व्यवस्था नही होनी चाहिए । 
लेकिन इसके साथ ही इस सम्बन्ध मे यवाथे स्थिति के आधार पर विचार किया गया । 23 और 
24 दिसम्बर, 978 को दिल्ली मे राज्यो के मुख्यमन्त्रियों का जो सम्मेलन हुआ उसमे सभी 
मुख्यमन्धत्रियो ने विचार व्यक्त किये, “राज्य सरकारो के द्वारा कानुत और, व्यवस्था बनाये रखने 
का कार्य निवारक निरोध कालून के बिना नहीं किया जा सकता ।” 

44वें सर्वधानिक सशोधन द्वारा ऐसे कुछ प्रवन्ध,किये गये जिससे शासक वर्ग द्वारा 
निवारक निरोध कान्नुन की व्यवस्थाओ का दुरुपयोग न किया जा सके । 97] भे जारी किया 
गया 'आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम' (मीसा) 44वें सर्वधानिक संशोधन के प्रतिकुल था और इस 
कारण अभध्रेल 979 में यह स्वत ही रह हो गया। 

भारत मे केन्द्र और राज्यों दोनो को ही निवारक निरोध , कानुन बताने और लागू करने 
का अधिकार प्राप्त है। अत. केन्द्र स्तर पर 'सीसा' की-व्यवस्था समाप्त हो जामे पर भी अधि- 
काश राज्योसे निवारक निरोध की व्यवस्थाएँ लागू रही |. 


मशीन मल किले 
ये 
बात पाया ५9 ए76एशा(९ ०शाउणा--(0॥00९0505 890॥९ (5 
--शाश प्रचार णाॉ फावाब, 00008, 6, 4978 
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राष्ट्रीय सुरक्षा मंधिनियम (िश्ञाणिर $60९0779 4०)--24 सितम्बर, 983 की 

८६ रुके राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश! के नाम से एक और निवारक निरोध अध्यादेश जारी 

, जिसका उद्देश्य साम्प्रदाधिक और जातीय बलयो और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक 
अन्य गतिविधियों के लिएं उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। अध्यादेश अब राष्ट्रीय 
सुरक्षा अधिनितम (िक्ञाणा॥ $०0प्रापा# /०) अधिनियम बन गया है। इसके अधीन निरोध 
वी तिथि से 0 दिनी के भीतर निरोध के आधार बताये जाने का उपग्रन्ध है। निग्रद्ध व्यक्ति 
निरोध की विधिमान्यता को न्यायालय में चुनौती दे सकता है । 

]984 में पंजाब में आतंकवाद से उत्पन्त विशेष स्थिति भे निपटने के लिए “शप्ट्रीय 
सुरक्षा कानून' की व्यवस्था को और कठोर बनाया गया । इस प्रसंग में 5 अप्रैल, 984 को 
राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया, जो केवल 'पजाब और केख्-णासित क्षेत्र” चण्डीगढ के 
सम्बन्ध मे था । 

इसके अतिरिक्त 22 जून, 984 को “राष्ट्रीय सुरक्षा कानुन (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 
]984! जारी किया गया । अध्यादेश मे कहा गया कि यह जम्मू-कश्मीर राज्य के अतिरिक्त 
सम्पूर्ण भारत में लागू होगा और इसके आधार पर 'राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' की व्यवस्था में निम्न 
परिवतंन करते हुए इसे भोर कठोर बना दिया गया : 

प्रथम, यह सशोधन किया गया कि किसी व्यक्षि को नजरबन्दी के आदेश की अवधि खत्म 
होने या आदेश रह हो जाने अथवा वापस ले लिये जाने के धांद नया आदेश जारी करके उसे 
नजरबन्द फिया जा सकेगा । द्वितीय, मुख्य प्रावधान यह किया गया कि नजरबन्दी के हर कारण 
पर अदालतों को अलग-अलग विचार करके फैसला करना होगा । अभी तक स्थिति यह थी कि 
नजरबन्दी के अनेक कारणों में से किसी एक को भी अदालत अवैध पाती थी, तो नजरबन्दी को 
गैर-कानूनी घोषित करके नजरबन्द को रिहा करने का फँंसला देती थी । अब ऐसा नही हो सकेगा । 

तृतीय, यह स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति के खिलाफ दूसरी बार नजरबन्दी आदेश 
जारी करने पर सम्पूर्ण नजरबन्दी की कुल अवधि पंजाब और चण्डीगढ़ के अशान्त प्रदेशों मे दो 
वर्ष और शेप देश में एक वर्ष से ज्यादा नही होगी | 

आधिक क्षेत्र मे “राष्ट्रीय सुरक्षा कानून' की श्रेणी का एक कानून “विदेशी मुद्रा संरक्षण 
व सरकारी निरीक्षक अधिनियम, 974' (०८0७57088) 49 दिसम्बर, 974 से लागू है । 


3 जुलाई, 4984 को एक अध्यादेश के आधार पर इस अधिनियम को सशोधित कर तस्करों के 
लिए नजरबन्दी की सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गयी है । 


राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश और कानून की बंधता को 984 भे ही सर्वोच्च त्यायालय में 
धुनोती दी गयी । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने दिसम्बर, 98व के निर्णय मे “राष्ट्रीय सुरक्षा 
अध्यादेश और कानून की वैधता को स्वीकार किया है, लेकिस साथ ही आदेश दिया है ” . 
उपर्युक्त काधून के अधीन नजरबन्द व्यक्तियों के हितो की रक्षा की जानी चाहिए । यह भी नई 
दिया गया है कि सरकार के द्वारा इस अधिकार का कम-से-कम और अधिक-से-अधिक स 
के साथ ही प्रयोग किया जाना चाहिए | 

फरवरी 498 में ससद मे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम प्रस्तावित करते हुए और जून 
4984 में इस अधिनियभ की व्यवस्थाओ को कठोर बनाते हुए तत्कालीन ग्रहमन्त्री और ७ - * 
द्वारा यहू आश्वासन दिया गया कि इस कानून का प्रयोग जमाखोरों, कालाबाजारियों, समा” 
विरोधी और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक तत्वों के विरुद्ध ही किया जायगा। लेकिन ५ह 
नाशका बनी हुई है और व्यावहारिक राजनीति को देखते हुए यह्‌॒निराघार भी नही है कि ८ 
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प्रकार के कानुत और उसकी कठोर व्यवस्थाओ का प्रयोग शासक दल द्वारा राजनीतिक उद्देश्यों 
के लिए किया जा सकता है । । 
निवारक निरोध या 'मोसा' की आलोचना (टगॉलंशा ० शिल्एशएए6 000ा॥(0 ० शा5.0) 
संविधान सभा में निवारक निरोध सम्बन्धी व्यवस्था की कटू आलोचना की गयी | पं० 
ठाकुरदास भार्गव ने इसे 'असफलताओं का शिरोमणि! बताया और बझुशी टेकचन्द ने इसे 'दमन 
और निरंकुशता का पन्न' कहा था । न्‍्यायालयो के द्वारा भी निवारक निरोध की व्यवस्था पर 
गम्भीर आक्षेप किये गये है । सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्वायाधीश महाजन ने अपने एक निर्णय में 
कहा था कि “निवारक निरोध कानून प्रजातान्त्रिक संविधानो के प्रतिकूल है एवं विश्व के अन्य 
किसी भी प्रजात्तान्त्रिक राज्य में वे नहीं पाये जाते है। यह आश्चर्य है कि इसे भारतीय संविधान 
में मोलिक अधिकारों के अध्याय सें स्थान दिया गया है ।” न्यायाधीश घुखर्जो द्वारा भी अपने एक 
निर्णय में 'निवारक निरोध कानून! की आलोचना की गयी है । 44वे संवेधानिक संशाधन द्वारा 


निवारक निरोध के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त व्यवस्था की गयी है, लेकिन फिर भी इसकी निम्न 
आलोचनाएं की जाती हैं : 


(!) दो महीने की नजरवन्दी का समय भी अधिक है। यह अवधि 5 दिन या अधिक- 
से-अधिक एक माह होनी चाहिए । ह 

(2) बन्दी को निरोध की अवधि मे शारीरिक यातना दी जा सकती है, इससे बचाव का 
कोई उपाय नही किया गया है । 

(3) निरोध की अवधि मे बन्दियों के परिवार के भरण-पोषण की कोई व्यवस्था नही की 
गयी है । - 

(4) शान्तिकाल मे निवारक निरोध के उपयोग को रोकने या दलीय हिंतो के लिए इसका 
प्रयोग होने से रोकने की व्यवस्था नही है । 
निवारक निरोध या 'सीसा' का औचित्य (05040 0 शिटएशाध्ए० 700थांणा 0 /(58) 

निवारक निरोध की व्यवस्था की इन आलोचनाओ के बावजूद इस बात से इन्कार नही 
किया जा सकता कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियों मे और आज की परिस्थितियों 
में भी निवारक निरोध की व्यवस्था कुछ सीमा तक आवश्यक और उपयोगी है । सविधान-निर्माता 
इस तथ्य से परिचित थे कि अपनी विध्वंसकारी करतूतो से देश की स्वतन्त्रता के लिए सकेट 
उत्पन्न करने वाले तत्वों की कमी नही है, अत. इन विध्व॑सकारी कार्यों पर रोक लगाने के लिए 
निवारक निरोध की व्यवस्था व्यक्ति-स्वातन्त्य के प्रतिकूल नही है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 
के विवाद मे न्यायाधीश पातंजलि शास्त्री ने निवारक निरोध की उपयोगिता इन शब्दो में स्वीकार 
की थी, “इस भयावह उपकरण की व्यवस्था जिसका प्रजातान्त्रिक संविधान में कोई स्थान नहीं है, 
जो सोलिक अधिकार की पवित्रता क्रे प्रतिकूल और संविधान में की गयी प्रतिज्ञाओं के विरुद्ध है, 
उन समाज-विरोधी तथा विध्वंसकारी तत्वो के विरुद्ध की गयी है, जिससे नवजात प्रजातन्त्र के 
राष्ट्रीय हित को खतरा है ।/? 

इस प्रकार निवारक निरोध की व्यवस्था एक भरी हुई बन्दृूक के समान है, जिसका किसी 
भी रूप भे प्रयोग किया जा सकता है तथा जो व्यक्ति की रक्षा भी कर सकती है और उसकी हत्या 


॒ 





२ “प्ञा$ शाह [0ठतक8 लिव्वाप्तालछ 50 ॥गग्राहडए ठा एणु 3 छी8068 ग्रह तर्वाा0०णकभाए 008॥प0, 
गाली दाप९०5 फल्ाबणात] वशारए पएसंती ती6 बबलत-ध्धावत ते ब. णितंगालायिं पडा घात 50 गान 
(शाफ शा] जगत पाल फाताभइटड 0 6 फाब्याओशीह 35 0णाजी655 तंल्वाष्टाध्त ॥0 फा6एशा गा 
की लिय 0 6९0० एप शाॉनाइतणा॥ शाप 5फ्एलजआएर> लल्यशां$5, एणीली फाशां शार्पकराइक 6 
थार छऋद्॑त्रि९ 0॥6 शाविया ए729ए/॥0 ? $ हि 
3 प्रशा०8 गिााएवी इगत्तञत्ञात गा ध0:द्रांवा पए५ | 5/दांट 0 गीधवधा45, 
हु ड़ ः 


५ > ; ५ 
200... प्लारतीय संविधान का दर्शन : मौलिक अधिकार 


भ्षी। अतः बन्दँके का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी में और विवैकपूर्ण ही किया जाना 
चाहि 
(3) शोषण के विदद्ध अधिकार (राह्॥5 88क्मा7॥ कराण॑वां०)) (अनुच्छेद 23 भौर 24) 
अनुच्छेद 23 के द्वारा बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध 
०हराया गया है, जिसका उल्लघन विधि के अनुसार, दण्डनीय अपराध है| भारत में सदियों से 
किसी-न-किसी रूँप में दासता की प्रथा विद्यमान थी, जिसके अनुसार हरिजन, खेतिहर श्रमिकों 
पंथा स्त्रियों पर विभिन्‍न प्रकार के अनाचार किये जाते थे । नवीन सविधान के अन्तर्गत मानवोय 
शोषण के इन सभी रूपो को कानून के अनुसार दण्डनीय घोषित कर दिया गया है । इस अधिकार 
का एक महत्वपूर्ण अपवाद है । राज्य सावंजनिक उद्देश्य से अनिवार्य श्रम की योजना लागू कर 
सकता है, लेकिन ऐसा करते समय राज्य नागरिको के बीच धर्म, मुलवश, जाति, वर्ण या सामा- 
जिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नही करेगा | 
बाल श्रम का निषेघ--अनुच्छेद 24 मे कहा गया है कि 4 वर्ष से कम आयु वाले 
किसी बच्चे को कारखानो, खानो या अन्य किसी जोथिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा 
संकंता, लेकिन बच्चो को अन्य प्रकार के कार्यों मे लयाया जा सकता है । भारत के विभिन्‍न भागो 
मे शोषण का एक रूप बन्धक मजदूरी के रूप में प्रचलित था, जिसे समाप्त करने के लिए 
975-76 में कुछ कदम उठाये गये । वस्तुत शोपण फ्रे विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक 
सामाजिक लोकतन्‍्त्र की स्थापना करना है । 
(4) घामिक स्वतन्त्रता का अधिकार (िह॥0 ॥0 क्ग०८७09 0०ी एलाहं0) (अनुच्छेद 25-28 ) 
भारतीय सविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक घामिक स्वतन्त्रता का अधिकार प्रदान 
करंते है । इन अनुच्छेदो मे प्रदत्त स्वतन्नताओं का उल्लेख बहुत अधिक व्यापक शब्दों मे और 
धामिक अल्पसख्यको की पूर्ण सन्तुष्टि को ध्यान मे रखकर किया गया है । 
अन्तःकरण की स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 25 भे कहा गया है कि साव॑जनिक व्यवस्था, सदा- 
चार भौर स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबन्धों के भधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तः- 
करण की स्वतन्त्रता तथा कोई भी धर्म अगीकार करने, उसका अनुसरण एवं प्रचार करने का 
अधिकार प्राप्त होगा । सिद्धो हारा कृपाण घारण करना और लेकर चलना घामिक स्वतन्त्रता 
का अग माना गया है । 
धामिक मामलो का प्रबन्ध करने की स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 26 प्रत्येक घ॒र्मं के अनुयायियो 
फो निम्म अधिकार प्रदान करता है 
(क) धामिक सस्थाओ तथा दान से स्थापित सावंजनिक सेवा सरधाओ की स्थापना तथा 
उनके पोषण का अधिकार । 
(ख) धर्म सम्बन्धी तिजी मामलो का स्वय प्रबन्ध करने का अधिकार । 
(ग) चल और अचल सम्पत्ति के अर्जत और स्वामित्व का अधिकार । 
(घ) उक्त सम्पत्ति का विधि के अनुसार सचालन करने का अधिकार । 
, वस्तुतः अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 25 का एक उपसिद्धान्त मात्र है| 
, घामिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट--अनुच्छेद 27 में कहा 
गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने फे लिए बाध्य नही कर सकता है, जिसकी 
आय किसी विशेष धर्म अथवा धाभिक सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष 
रूप से निश्चित कर दी गयी हो ' 
राजकीय शिक्षण संस्थाओं से घामिके शिक्षा निषिद्धऔ-भारत राज्य का स्वरूप धर्म निरपेक्ष 
राज्य का है, जिसे घामिक क्षेत्र में निष्पक्ष रहना है । अतः अनुच्छेद 28 मे कहा गया है कि 
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ँराजकीय निधि से संचालित किसी भो शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धामिक शिक्षा प्रदान 
नही की जायगी | इसके साथ ही राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आधिक सहायता प्राप्त शिक्षण 
संस्था में किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य नही किया जा 
सकेगा ।' 

' किन्तु अन्य अधिकारों की भाँति ही धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार भी प्रतिवन्धरहित 
नही है | राज्य सावंजनिक व्यवस्था, नैतिकता एव स्वास्थ्य, इत्यादि के हित में इसके प्रयोग पर 
प्रतिबन्ध लगा सकता है | इसी प्रकार आधिक, राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार के साव॑जनिक 
हिंत की दृष्टि से राज्य धामिक क्षेत्र मे हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य सामाजिक हित और 
सुधार सम्बन्धी कार्य भी कर सकता है, चाहे ऐसा करते हुए धामिक क्षेत्र मे हस्तक्षेप ही क्यो ने 
करता पडे । 

इस प्रकार सार्वजनिक हित की दृष्टि से उचित प्रतिबन्धों के साथ सविधान के अन्तर्गत 
सभी व्यक्तियो के लिए धामिक स्वतन्त्रता की व्यवस्था की गयी है । 
(5) संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार (एणाफाश भाव 80०३0 क्थंशा5) (अनुच्छेद 
29 और 30) हु 
हमारे संविधान के द्वारा भारत के सभी नागरिकों को ससस्‍्कृति और शिक्षा सम्बन्धी 
स्वतन्त्रता का अधिकार भी प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 29 के अनुसार, “नागरिकों के प्रत्येक 
वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है ।” यह भी कर 
दिया गया है कि किसी राजकीय.या राजकीय सहायता से सचालित शिक्षण सस्था मे प्रवेश के 
सम्बन्ध मे मूलवश, जाति, धर्म और भाषा या इनमे से किसी के आधार पर भेदभाव नही किया 
जायेगा । 
अनुच्छेद 30 के अनुसार धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी 
रुचि की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना: तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यह भी 
व्यवस्था की गयी है कि शिक्षण सस्थाओ को अनुदान देने मे राज्य इस आधार पर भेदभाव नहीं 
करेगा कि वे धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के अधीन है । 
44वें संवैधानिक सशोधन द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करने का जो कार्ये 
किया गया है उसके सम्बन्ध से यह स्पष्ठ कर दिया गया है कि इससे अल्पसंख्यकों के अपनी दचि 
को शिक्षण सस्थाओं की स्थापना तथा इन शिक्षण सस्थाओ के प्रशासन के अधिकार पर कोई 
-आधात नही पहुँचेगा । 
(6) संवैधानिक उपचारो का अधिकार []रिंठ॥00 0णाध्धाप्रीणाथ -०॥०055) (अनुच्छेद 32) 
संविधान मे मौलिक अधिकारों के उल्लेख से अधिक महत्वपूर्ण बात उन्हें क्रियान्वित करने 
की व्यवस्था है, जिसके बिना मौलिक अधिकार अर्थहीन सिद्ध होगे। संविधान-निर्माताओं ने इस 
उद्देश्य से संवैधानिक उपचारी के अधिकारो को भी सविधान में स्थान दिया है, जिसका तात्पर्य 
है कि नागरिक अधिकारो को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की 
शरण ले सकते है । इन न्यायालयो के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निमित उन सभी कानूनों और 
कार्यपालिका के कार्यों को अवैधामिक घोषित कर दिया जायेगा जो अधिकारों के विरुद्ध हो। 
संवैधानिक उपचारों के अधिकारो की व्यवस्था के महत्व को दृष्टि मे रखते हुए डॉ० अम्बेडकर ने 
वहा था, “यदि कोई मुझसे यह पूछे कि संविधान का वह कौन-सा अवुच्छोद है जिसके बिना 
संबिधान शुन्यप्राय हो जायेगा, तो इस अनुच्छेद (अनुच्छेद 32) को छोड़फर से और किसी बनुच्छेद 
को ओर संकेत नहीं कर सकता ! यह तो संविधान का हृदय तथा आत्मा है ।”? भूतपूर्व मुख्य 
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गयाधीश गजेख्य गढ़कर ने इसे "भारतीय संविधान का सबसे प्रमुष लक्षण' और सविधान द्वारा 
धापित 'प्रजातान्त्रिक भवत की आधारशिला' कहा है ।? 

उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारो के प्रवर्तित कराने के लिए समुचित निर्देश, आदेश 
। रिट जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिपेंध, अधिकार. प्रृच्छा, उत्प्रेषण और 
मान प्रकार के रिट सम्मिलित हैं, जारी करने की शक्ित प्राप्त है । यह अनुच्छेद (४70/06 32) 
उचतम न्यायालय को नायरिकों के मूलाधिकारों का सजग प्रहरी बना देता है । न्यायाधीश श्री 
पतंजलि शास्त्री ने कहा है कि “उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों के सरक्षण के पवित्र कार्य का 
पलन करने वाले सजग प्रहरी के समान है । संक्षेप में, 

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की 
क्षा के लिए निम्न पाँच प्रकार के लेख जारी किये जा सकते है : 

(अ) बन्दी प्रत्यक्षीकरण (80675 (0975)--व्यकितिगत स्वतन्त्रता के लिए यह लेख 
र्वाधिक महत्वपूर्ण है । यह्‌ उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है 
के उसे अवैध रूप से वन्‍दी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय, वन्दीकरण करने वाले 
अधिकारी को आदेश देता कि वह बन्दी बनाये गये व्यक्ति को निश्चित समय और स्थान पर 
उपस्थित करे, जिससे न्यायालय वन्दी बनाये जाने के कारणों पर विचार कर सके । दोनों पक्षों 
फ्री बात सुनकर न्यायालय इस बात का निर्णय करता हैं कि नजरवन्दी वध है था अवैध, भीर 
प्रदि अर्वध होती है तो स्यायालय बन्दी को फौरन मुक्त करने की आज्ञा दे देता है । इस प्रकार 
अनुचित एवं गर-कानूनी रूप से बन्दी बनाये गये व्यक्ति वन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण के लेख के आधार पर 
प्वतन्त्रता प्राप्त कर सकते हैं । 

(ब) परमादेश (/४४॥02॥78)--परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब 
कोई पदाधिकारी अपने सावंजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता । इस प्रकार के आज्ञापत्र के 
आधार पर पदाधिकारी को उसके कतंव्य ना पालन करने का आदेश जारी किया जाता है । 

(स) प्रतिपेध (2०॥00807)--यह्‌ आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों 
द्वारा निम्न न्यायालयों तथा अद्धें-न्यायिक न्‍्यायाधिकरणो को जारी करते हुए भादेश दिया जाता 
है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही स्थग्रित कर दें, क्योकि यह मामला उनके अधिकार- 
क्षेत्र के वाहर है । 

(द) उत्रेषण (टथाधंणव्ाा)--यह आज्ञापत्र अधिकाणत: किसी विवाद को निम्न 
स्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने के लिए जारी किया जाता है जिससे वह अपनी शक्षित से 
अधिक अधिकारों का उपयोग न करे या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए न्याय से प्राकृतिक 
सिद्धान्तों को भग न करे । इस आज्ञापत्र के आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्‍्यायाधीणों से 
किनन्‍्ही विवादों के सम्बन्ध से सूचना प्राप्त कर सकते हैं । 

(य) अधिकार-पृच्छा (070-एशः/था(०)--जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप मे 
कार्य करने लगता है, जिसके रूप मे कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नही है तो 
न्यायालय अधिकार-पृच्छा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस आधार पर इस 
पद पर कार्य कर रहा है और जब तक वह इस प्रश्त का सनन्‍्तोपजनक उत्तर नही देता, वह कार्य 
नही कर सकता । 8 «॥ 

व्यक्तियों के द्वारा साधारण परिस्थितियों में हो न्यायालयों की शरण लेकर अपने मौलिक 
अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। लेकिन युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी 
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परिस्थितियों मे, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा सकटकाल की घोषणा कर दी गयी हो, मौलिक 
अधिकारों की रक्षा के लिए कोई व्यक्ति किसी न्यायालय से प्रार्थना नही कर सकेगा । इस प्रकार 
संविधान के द्वारा सकटकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकारो (जीवन और व्यक्तिगत स्वतस्त्रता 
के अधिकार को छोडकर) को स्थग्रित करने की व्यवस्थ्य की गयी है| 
'सम्पत्ति का अधिकार'--जों अब मूल अधिकार कब (०0 ?0एथ५४-- 
एमए 028565 $0 98 8 7घ्रा090॥9व धट्टा॥:) 

भारतीय नागरिको को वर्तमान समय में (979 मे और उसके बाद) सम्पत्ति का अधि- 
कार मूल अधिकारो के रूप मे प्राप्त नही है, लेकित 44वें सर्वधानिक संशोधन (30 अप्रैल, 
979) के पूर्व तक सम्पत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप मे प्राप्त था। 950 से लेकर 
9 78 तक इस अधिकार के सम्बन्ध मे अनेक संवैधानिक सशोधन हुए और यह अधिकार बहुत 
अधिक विवोद का विषय रहा, अत. आज भी स्वधानिक इतिहास की दृष्टि से इस अधिकार का 
अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है । 

प्रारम्भ मे सविधान में सम्पत्ति का मूल अधिकार दो स्थानों पर दिया गया था, अनुच्छेद 
9 के खण्ड () के उपखण्ड (च) में और अनुच्छेद 3॥- में । 

अनुच्छेद 9 के खण्ड () (च) मे प्रत्येक नागरिक को 'सम्पत्ति के भर्जन, धारण और 
व्ययन” का मूल अधिकार दिया गया था जिस पर राज्य, उसी अनुच्छेद के खण्ड (5) के अनुसार, 
साधारण जनता के हितो के अथवा किसी अनुसूचित जनजाति के हितो के सरक्षण के लिए युक्ति- 
युक्त निर्वेन्धन लगा सकता था । अनुच्छेद 3 के खण्ड ([) मे यह उपबन्धित था कि कोई व्यक्ति 
विधि के का का राख पममाज का व क पज़प पेय: र॒ के बिना अपनी सम्पत्ति से वचित्‌ चही किया जायगा । उसी अनुच्छेद के खण्ड 
(2 गम गत पा सं पल या पक जय ता अधियह कब शा: 
जनिक प्रयोजन के लिए ही व ओर जिसे विधि द्वारा अधविब्रहः 
«82.32 कलक यम 5 7 कब कसम ०22 80/58/2702 8 ह 


संविधान द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति के इंस मूल अधिकार में सन्‌ 95] से ही जो विभिन्‍न 
संशोधन किये गये वे निम्न प्रकार हैं 


प्रथम संशोधन, 95--मूल रूप से सविधान मे जो व्यवस्था की गयी, उसके अनुसार 


व मत न्‌ का निर्माण जा सकता था, जिसके अन्तगंत किसी की भी व्यक्तिगत सम्पत्ति 
ब् हे पर्वत कर यह मिश्थित कर दिया है बजे के लेने की व्यवस्था हो । पर ने 







प्रथम सर्वधानिक सशोधन द्वारा 
इसमे परिवतंन कर यह निश्चित कर दिया है कि जमीदारी और जमीदारी के अन्त से सम्ब- 
न्पित विधेयक मुआवजे की व्यवस्था के न होते हुए भी वेध समझे जायेंगे । इसमे यह-भी घोषित 
कर दिया गया है कि यदि राज्य भूमि या अन्य जायदाद सम्बन्धी कोई कानुन बनाता है और 
उससे सम्पत्ति के उपयुक्त अधिकार का पूर्ण या आशिक खण्डन होता है, तब भी यह कानून 
मान्य समझा जायेगा। इस प्रकार प्रथम सशोधन, 95] ज्य 
भव्य वर मा के अनुसार राज्य बिना मुआवजे के 


'..' चतुर्थ संशोधन, 955--95 के प्रथम सशोधन से जम्रीदारी उन्मूलन के मार्ग मे आने 
वाली कठिनाइयाँ तो समाप्त हो गयी शनि शा मकर सलाति पहन कान क वाह | बह अन्य प्रकार की सम्पत्ति प्रहण के मार्ग मे 


नाइयाँ लत ही बनी रही । अनुच्छेद 3] की व्याख्या करते हुए न्यायपालिका ने निर्णय दिया था 


कि न केवल गज मन लग वि पयाप्त ज्ञतिवूति की व्यवस्था को. जानो चाहिए और: क्षतिपाति व क्षेतिपूति की 
- पर्याप्तता का प्रएन न्यायालय द्वारा विचारणीय होगा। ऐसी स्थिति 


होगा । ऐसी स्थिति में आथिक सुधार करने के 
लिए सविधघरन में संशोधन करना आवश्यक हो गया। 955 में 


गाक् न्कमाप प्रण कह हे उप ता पा संविधान मे चतुर्थ संशोधन कर 
निश्चित किया गया कि “सम्पत्ति ग्रहण करने के बदले में राज्य के द्वारा क्षतिपति दी जानी 


व ६ मर ला 
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चाहिए । 6 मान विलय द्वारा निर्धारित की जायेगी और क्षतिपृरतति की 
जाय आयात द्वारा नही की जा सकेगी । 
(2 नाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय और सविधान में 24वाँ संशोधन -- 
५ धान लागू किये जाने के बाद से ही समझा जाता था कि यद्यपि मोलिक अधिकार संविधान 
की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन संविधान की अन्य व्यवस्थाओ के समान ही संसद मौलिक 
अधिकारों में भी परिवर्तन कर सकती है। 95] में शंकरोग्रताद बनाम बिहार राज्य तथा 4966 
में संविधान फे ।7वें संशोधन पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भी इस स्थिति को 
स्वीकार किया गया था | लेकिन 37 फरवरी, 967 को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गोलकनाय 
विवाद मे जो निर्णय दिया. गुग्रा/ससे स्थिति परिवर्तित हो गयी । इस बहुमत निर्णय में सर्वोच्च 
न्यायालय ने टली डर का है दुसते यो को अस्वीकार करते हुए कहा कि संसद मौलिक अधिकारी, कि संसद मौलिक अधिकारी. 
कोई परिवृह्ठ॑ठ सकती । 
छ् )० ,द्रिए निर्णय से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी फि ससद आधथिक ओर सामाजिक प्रगति 
की दशा में आगे बढने के लिए या सविधान में दिये गये नीति निर्देशक तंत्वो को कार्य रूप मे 
परिणत करने के लिए कोई कार्य वही कर सकती । अत. सविधान भे इस प्रकार का सशोधन 
करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाने लगा, जिससे गोलकनाथ विवाद मे दिया गया निर्णय रह 
हो सके । इसके अतिरिक्त, मार्च ना 97] के 
बेरोजगारी और सामाजिक असर्मनिता' को समाप्त करने का संकल्प व्यवृत किया गया था | अत 
97 मे 24वें सृंबंधानिक सृंबंधानिक संक्रीक्ष्य द्वारा यह निश्चित कर दिया गया कि संसद को  सविध्यव के 
किसी भी उरप॑वन्ध को (जिसमे मौलिक अधिकार भी आते हैं) संग्रोधि गत कर ने की अधिकार होगा । 
25वाँ संबंधोरनिक संशोधन, 97]--इसके द्वारा अंनुन्छेर्द 3 संशोधित कर ठंथा 
छेद 3 (ग) के बाद कुछ शब्दों को जोड़कर यह व्यवेस्था मी गयी है कक्क सम्पत्ति के -सावे- 
जनिक दृष्टि से भर्जन भौर उसके मुआवजे को राशि की न्यांबालय में घुनौती नहीं दी जा सकेगी। 
.._ 39वीं स्वधानिक संशोधन, 9 72--इस संशोधन द्वारा केरल के भूमि सुधार के दो 
फालूतो को संविधान की 9वी सूची मे शामिल कर लिया गया भौर्‌ अब इन्हे व्यायालय मे 
'ुनौती नही दी जा सकती । इस सर्वधानिक सणोधन हारा यह निश्चित किया गया कि यर्दि 
भूमि के सीमाकरण से व्यक्तिगत जोत की भूमि भी प्रभावित होती है तो राज्य के द्वारा वह भूमि. 
प्राप्त की जा सकती है और व्यवस्थापिका हारा इस भूमि के बदले में ऐसा मुआवजा निश्चित 
किया जा सकता है, जो भूमि के बाजार मूल्य से कम हो अर्थात्‌ व्ययालय को मुआवजे की 


00०-+>+ भर... ० ७9०>ीजनल्‍न>सक, 


धनराशि पर विचार करने का अधिकार नही होगा । 34वाँ चर्बधानिक सशोधन, 974 और 
है| 0वाँ सर्वेधानिक संशोधन, 97 से संशोधन, 976 भी इसो भाशय के थे । जे 


४ 44वें सविधान सशोधन पक भत्यत स्व मे सिम 978 के पूर्व सम्पत्तिके मूल अधिकार के विषय मे 
रा ने के भाग 3 में स्थल रूप से निम्नलिखित चार प्रत्याभूतियाँ विद्यमान थी 


() प्रत्येक नागरिक को सम्पत्ति के अर्जव, घारण और व्ययन का अधिकार होगा जिस 
| राज्य युवितयुक्त निरवेन्धन लगा सकेगा । 


(2) विधि के प्राधिकार के बिना किसी-भी व्यक्ति को उसकी संम्पत्ति से वचित नही 
किया जायेगा । 


| . (3) राज्य केवल साव॑ज॑निक प्रयोजन के लिए ही व्यक्तिं की सम्पत्ति का वैवश्येक अर्जन 
अथवा अधिग्रहण करने की विधि बना सकेगा । 


| (4) ऐसी विधि में सम्पत्ति के मालिक को उसकी सेम्पत्ति के अजेन या अधिग्रहण के बदले 












) 
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से एक घतराशि देने का उपबन्ध होगा परन्तु इस धनराशि (70०४) की पर्याप्तता के विषय में 
किसी न्यायालय के समक्ष प्रश्व नही उठाया जा सकेगा । 
सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में वर्तमात्त स्थिति 

संविधान लागू किये जाने के वाद से ही अनेक पक्षो द्वारा यह सोचा जा रहा था कि 
भारतीय संविधान द्वारा नागरिको को प्रदान किया गया सम्पत्ति का मूल अधिकार सामाजिक 
आधिक च्याय की प्राप्ति मे बाधक वन रहा है और इस कारण सम्पत्ति के अधिकार को मूल 
अधिकार के रूप मे नही बनाये रखा जाना चाहिए। 977 में सत्तारूढह जनता पार्टी द्वारा 
अपने घुताव घोषणा-पत्र में भी कहा गया था कि “सम्पत्ति का अधिक्तार एक मूल अधिकार फे रूप 
में नहीं रहेगा वरन्‌ यहु केवल एक कानुनी अधिकार होगा ।* अत सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध 
में 44वें संबेधानिक संशोधन (+978) मे निम्न प्रकार से व्यवस्था की गयी है . 

, सविधान (44वाँ सशोधन) अधिनियम, 978 के फलस्वरूप अनुच्छेद 9() (च) 
और अनुच्छेद 3] को अपते सभी उपखण्डो समेत निरसित कर दिया गया है तथा इसके साथ ही 
संविधान के भाग 2 मे एक नया अध्याय 4 जोड दिया गया है। इस नये अध्याय का शीपक है 
'सम्पत्ति का अधिकार, और इसमे केवल एक ही अनुच्छेद है, अनुच्छेद 300---क । इस अनुच्छेद 
में कहा गया है कि “कोई व्यक्ति विधि के अधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से,वंचित नही किया 
जायगा ।” 

अत, सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध मे चार उपबन्धों मे से एक को छोडकर शेष तीन 
उपबन्ध अब लुप्त हो गये हैं और केवल एक बचा है और वह भी मूल अधिकार के रूप मे नही 
रहा, केवल एक वैधानिक अधिकार के रूप मे बच रहा है । 

दूसरे शब्दों मे, अब सम्पत्ति को अच्य मूल अधिकारो की भाँति सर्वाधानिक सरक्षण प्राप्त 
नही है । अब यह एक कानूनी अधिकार है, सर्वधानिक अधिकार नही ।.... 

इसका तात्पय यह है कि राज्य को बेयक्तिक सम्पत्ति लेने का अधिकार प्राप्त है, किन्तु 
ऐसा करने के लिए उसे किसी विधि का प्राधिकार प्राप्त होना चाहिए। कार्यपालिका के आदेश ' 
द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से वचित नही किया जा सकता है । राज्य ऐसा केवल अपनी 
विधायिनी शक्ित के प्रयोग द्वारा ही कर सकता है, कार्यपालिका के आदेश द्वारा नही। वजीर चन्द 
बनाम ए० पी० राज्य के मामले से जम्मू और कश्मीर की पुलिस के आदेश द्वारा पिटीशनर 
की सम्प्रत्ति जब्त कर ली गयी थी | उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विधि के 
प्राधिकार के घविना पिटीशनर हक पत्ति जब्त करना अविधिमान्य था । 9 

'सौलिक अधिकारों का घुल्यांकन क 
(8ए&,ए&7.0२ 67 एएग)04/8ण५7, एाठप्रप8) 

भारतीय संविधान मे वणित मोलिक अधिकारो की प्रमुख रूप से निम्नलिखित आधारो 
पर आलोचना की जाती है 

(7) सर्वप्रथम, मोलिक अधिकारों की इस आधार पर आलोचना की गयी है कि इसमे 
कुछ ऐसी बातो को छोड दिया गया है, जिन्हे मौलिक अधिकार घोषित किया जाना चाहिए था। 
इस श्रेणी मे काम करने का अधिकार, कुछ परिस्थितियों मे राज्य से सहायता प्राप्त करने का 
अधिकार और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, आदि को रखा जा सकता है । 

लेकिन उपयुक्त आलोचना करने वाले व्यक्ति भूल जाते हैं कि किसी भी देश के सविधान 
द्वारा देश मे विद्यमान साधनों के आधार पर ही अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं और भारत 
राज्य के पास इतने आधथिक साधन नही हैं कि अब तक भी इन अधिकारो को लागू किया जा सके । 
इतना होने पर भी भारतीय संविधान के निर्माता इन अधिकारो की ओर से उदासीन नही थे, 
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हइमीसिए उ्ोंने इसने अधिहारीं भी पते सीति निरंदेश५ हरवी में गबास दिया $ै, किए स्शथू कश्ण 
शासझों भा परम कस ध्य रागहा जागेशा ) 
[#] द्वितीय, थाउोचार्त मा द्यग है कि भारतीय संविधान हे ररजलित मीरिफक तवचि- 


४८ 


कारों के साथ एसने अदा बपफवाद छौर एनिदना सभा दिये हये है कि सही हम हज कभी आडि! है 
हि ममिति मी गौविएण जधिकारों से ठ्यो मिला । सबिधीग शजा मे ही शश्वार 7/म्ति # आडर 
था कि "यदि एस रखसस्प्रताओं को ध्यध्स्थाविदशत ही देशया पे को छोड़े मेरे ढओं कि एक 
राणशनौतिक इस के शतिरिवत झग्य पुण भहों है, तो इस रद तस्पपाओं के स्थित में भी स्ेक हो 
जायेगा ४ इस यर्ग मी आधोमना शहते हैं हि मदद का हाथ » शो यिंतल पदक चहान कहता 
है और दूसरे टाथ में प्रतीदर्यों के माध्यम मे पएस्क हे शिया है । 

सेनिन इस ेंची थे चालोचक भूल याते के कि अधीविशह के 7 हू हैत हधिवार प्रषान 
वरना ने हो संस्भभ | सौर मे ही हितवर। झोंविदी रधिरशाहों बूझ हो कलिकुघ रादाये शर्मेदे 
उनका ओऔचवित्यपूर्ण होदा आशय है और प्रतिदन्‍्दों ? शेविय हे हियन कर ऋतित ध्यवाचा- 
पियय या जायबालिया को नहीं, परस सधायपादिशा पी पढाई ४] दंदी है क दशा आपकन्द मे भुगपुर् 
न्यायाधीश छागना पपनी चुरका३ हद्वाप, हक पयर्ष हट थे (शुर हे वि प्राण कहर झा 
है कि शुमारा संशिधान एक हाथ से अधिरार प्रराम हरा है शोर दूपरे ते हाय अपबवोधी भौर 
प्रतिबन्धों पे माध्यम मे शपिकारों को सीमित ४५ इग शादग हे शाह है। शेर शिीभार हे यह 
आलोधना उचित महों हैं । घारतोय संविधान के ड्राश धधाौए, अ्ष्णाएंं गौर प्रतिश्यी के साप्यम 
में मौलिश क्षधियारों को सीमित वर टिया या है. पच्चाए. सदिधाव हे रा इंगा ग्रशार के ध्दि- 
बच्धों से औदिय के सिरेध थी शवित द्यघवर्घा पिया था का्मेबारिशिय थी झहों वामु स्मापरलिकशा 
को सौंपी गयी है और स्थामपरारनिश स्थापरप कोड हे! शरद रागरिद पढने जपिकारों की इचा के 
लिए न्‍्यायपासिश पर भरोसा हर सबने क । 


(४) तृतोयता समविधान के दरार से मए् कालीन परिनिदजियों थे हि्वाडिय दी सौर 
जेधियारों मी रखगन वा थी अधिकार दिया गया 3» जोर मंडर हवा हर था हम खाधारए धरि- 
स्पितियों में भी निवार्मा निरोद की हो रप्यस्था ४ गयी है, थया कर सेव वचन के दिए सही 
6 । श्री हरियियु शामय से इस व्यवस्थाशों गा दिरोप सिर शाधधाग मभा से पश दा, 
“इस व्यवस्या हारा हम तानाशाहों राज्य शो और पशिम राय को हयायसा कर कह हैं ।' इसे 
प्रद्र स्विधान सभा के सदस्य थी सोसनाथ साहिरी में कण था व ऐभार्यीय संदिधितल में 
मूलाधिकारों फी स्पपश्धा पुष्तिप थे; मिषाही थे हृष्टिकोध मे को गयों है, गे कि एक उदतस्प शषा 
संपर्शोल राष्ट्र फी दृष्टि से ।' 

लेकिर सक्धिन की स्यवस्थाओं मा अध्ययन खारते हुए महे इथह रखा झागा चाहिए 
फि राष्ट्र की सुरक्षा स्थगित की स्वतन्पता से शी अधिक मू्यदन > । शासन की भौरिए संवि- 
पारो के अतिक्रमण गत अधियार फेक आकश्थिद्तर परिह्वित्तियों मे । हाल है जौर ऐसी चरि- 
स्थिति अत्यकासिया ही होती है । इस हॉप्टि से मौखिक अधिवारों व स्थगस की सबसथाी शर्त ता 
ओर मौलिक अधिकारों थे; अस्तिरा सौ बनाये रुखने के खिए ही. >उैवर्वक हे । खो सह्वादि 
फृष्णास्थयामी अस्पर ने सौलिक अधिकारों गे श्यगत दी ध्यगग्गा 5 सा स्थ गे सावधान सभा मे 
कहा घा, “यह व्यवस्था अत्यन्त ही लायक है। यही दइघबर्था संयिधाग या कीवन होगो । इससे 
भजातन्ध को हत्या नहीं परन्‌ रक्षा होगो ।१ 


ैलन्‍- 


7 


अत 
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20 अगस्त, 949 को सयिधाग सभा की गार्यबाहो गो पतियेदन । 
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मूल सविधान के अन्तर्गत संकटकालीन परिस्थितियों मे मौलिक अधिकारो के स्थगन की 
जो व्यवस्था की गयी, उसके सम्बन्ध मे यह आशा की गयी थी कि शासन के द्वारा अत्यन्त विशेष 
परिस्थितियों भे ही कम समय के लिए ही इस शक्ति का प्रयोग किया जायेगा लेकिन जून 975 
भे लागू किये गये और 9 माह तक जारी रहते वाले आपातकाल से इस शक्ति का निश्चित रूप 
से दुरुपयोग किया गया और इस दुरुपयोग ने यह आशका उत्पन्‍्त की कि भविष्य में भी ऐसा 
किया जा सकता है । अत 44वें सर्वधानिक संशोधन के आधार पर ऐसी कुछ व्यवस्थाएँ की गयी 
हैं जिससे शासन द्वारा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए नागरिक अधिकार और स्वतन्त्रताओ 
पर अनावश्यक और अनुचित प्रतिवन्ध न लगाये जा सके । 

मौलिक अविकारों के स्थयन की व्यवस्थाएँ कुछ सीमा तक राष्ट्रीय गुरक्षा के हित में 
आवश्यक होने पर भी इस बात से इन्कार नही किया जा सकता कि भारतीय सविधान मे राष्ट्रीय 
सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यकता से अधिक सावधानी बरती गयी है। ऐसी स्थिति में, सानवीय 
स्वतन्त्ता और अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयं व्यक्तियों और न्यायालयों द्वारा पर्याप्त सजयता 
का परिचय दिया जाना चाहिए। 

पूल कतेव्य 
(#एाग04५ए8ापा'8, 9एपप78) 

950 मे लागू किये गये भारतीय सविधान मे नागरिकों के केवल अधिकारो का ही 
उल्लेख किया गया था, मूल कतंव्यो का नही । लेकिन [976 मे सविधान का व्यापक सशोधन 
करते समय यह अनुभव किया गया कि सविधान मे नागरिको के मल कतंव्यो का भी उल्लेख 
किया जाना चाहिए | अत. सविधान के चतुर्थ भाग के बाद भाग “चतुर्थ अ' जोडा गया, जिसमे 
मूल कतंव्यो की व्यवस्था की गयी है। ये 0 मूल कर्तव्य निम्नवत्‌ है : 

() भारत के प्रत्येक नागरिक का कंव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और 
उसमे आदर्शों, सस्थाओ, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। 

(2) स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को 
हंदय में सेजोये रखे और उनका पालन करे। 

(3) भारत की प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और उसे बनाये रखे । 

(4) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र. की सेवा करे । 

(5) भारत के सभी लोगो मे समरसता और समान श्रातृत्व की भावना का विकास करे, 
जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओ का त्याग 
करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है 

(6) हमारी समन्वित सस्क्ृति की ग्ौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका 
संरक्षण करे । 

(7) प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी ओर अन्य जीव भी है, रक्षा 
करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणीमान्र के प्रति दवा भाव रखे । 

(5) वेज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानाजंन तथा सुधार की भावना का विकास 
करे । 

(9) सावंजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे व हिंसा से दूर रहे । 

(0) व्यक्तिगत और सामूहित गतिविधियाँ से सभी क्षेत्रों मे उत्कष की ओर बढमे का 
सतत्‌ प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरन्तर बढते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नवीन, ऊँचाइयो को 
छू सके । 

: जापान, इटलो, सोवियत सघ, चीन और अन्य अनेक यूरोपियस देशो के संविधान में 
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अधिकारों के साथ-साथ कतंव्यो का भी उल्लेख है और अब भारत मे भी नागरिक कतंव्यों के 
उल्लेख से यह आशा की गयी है कि भारतीय नागरिको को अपने कर्तव्यों का अधिक स्पष्ट रूप 
में बोध होगा और वे अधिक अच्छे रूप मे इनका पालन कर सकंगे | 

कर्तव्यों का मुल्यांकन (6॥ एएक४एथा।णा 0 0० ]97008)---इसमे कोई सन्देह नही कि 
समाज में हमे जो अधिकार मिलते है उनके बदले हमे कुछ ऋण भी घुकाने पडते हैं। ये ऋण ही 
हमारे कतंव्य है । प्रो० लास्की के शब्दों मे, “किसी भी व्यक्ति को अप्तामाजिक कृत्य करने का 
अधिकार नही दिया जा सकता । जब तक कि मैं बदले में समाज को कुछ न दूं तब तक मुझे 
समाज से कोई भी सुख-सुविधा हासिल करने का अधिकार नहीं है ॥” हर नागरिक का यह 
दायित्व है कि वह संविधान और कानूनों का पालन करे, देश की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहे 
तथा सावंजनिक सम्पत्ति को नुकसान न पहुँचाये | इस दृष्टि से यदि कत॑व्यों को लें तो वे निवि- 
वाद माने जायेंगे । परन्तु जिस रूप में कर्तव्य हमारे संविधान में रखे गये हैं, उनसे विद्वान लेखक 
सस्तुष्ट नही हैं । संविधान के इस भाग की निम्नलिखित आधारो पर आलोचना की गयी है : 

() छुछ करतंव्य सर्वंधा अस्पष्ड हैं (907० ० धा ५ तपरा65 ॥876 ॥0: #एलण णै४क्षोप 
|#07066) ---भालोचको का कहना है कि सविधान में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका 
भर्थ एकदम स्पष्ट हो | परन्तु 'कतंव्यो' वाले भाग मे कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है 
जिनका मनमाना अथ्थ लगाया जा सकता है । “मिली-जुली सस्कृति! (00ण्राए०शञा०८ ०पॉए०), 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण” (8णआारधी० (७70००), 'अन्वेषण और सुधार की भावना ($छ्ाशा ० 
शावप्रा३ था 7७0या) तथा. मानववाद! (प्रष्णाशांआत), आदि ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ 
सर्वथा अस्पष्ट है । 

(2) फुछ कंव्यों फो मात्र दोहराया गया है (076५ श० ०७०४४४४४)--कई ऐसे 
कतंव्य हैं जिन्हे मात्र दोहराया गया है । उदाहरण के लिए, तीसरा कतंव्य कहता है कि नागरिक 
को भारत की सम्प्रभुत्ता की रक्षा करती चाहिए, लगभग वही बात चौथे कर्तव्य के अन्तर्गत इन 
शब्दों मे रखी गयी है कि नागरिको को देश की रक्षा करनी चाहिए | छठे कतंव्य के अन्तर्गत जिस 
मिली-जुली सस्क्ृति' की बात कही गयी, लगभग वही बात पाँचवें कतंव्य मे भी आ जाती है । 

(3) कर्तव्यों को लागू करने फे लिए दण्डात्मक व्यवस्था का अभाव (7० ००९४०ए९ 
ग्रब्नण्ताएशए णि: 06 ७707९०४४7६ ० ल्‍00065)--स्वर्ण सिह समिति ने यह सुझाव दिया था 
कि मौलिक कतंव्यों की अवहेलना करने वालो को दण्ड दिया जाये और उसके लिए ससद उचित 
कानूनों का सिर्माण करे । परन्तु अभी तक ऐसा कुछ नही किया गया है । वास्तव मे कर्त॑व्यो,के 
वर्तमान रूप को देखते हुए दण्ड की व्यवस्था की ही नहीं जा सकती । 
सौलिक अधिकार, संसद और सर्वोच्च न्यायालय (सिफातक्रालांगे काहा8, शिक्षााहएएाशां 8॥0 

5प्ऱञाक्ा7. (0ए+) 

मौलिक अधिकारो के सम्बन्ध मे संसद तथा सर्वोच्च न्याय्रालय द्वारा अपनायी गयी 
स्थिति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का एक वहुत अधिक विवादपूर्ण प्रश्न वन गयी है । 

संविधान लागू किये जाने के वाद से ही समझा जाता था कि यद्यपि मौलिक अधिकार 
सविधघान की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है लेकिन संविधान की अन्य व्यवस्थाओों के समान ही ससद 
मौलिक अधिकारों मे भी परिवर्तत कर सकती है। 95] ई० में शंकरीग्रसाद वनाम बिहार 
राज्य तथा 965 भें सविधान के 7वे संशोधन पर निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 
भी इस स्थिति को स्वीकार किया गया था । लेकित 27 फरवरी, !967 को सर्वोच्च न्यायालय के 
ढारा गोलफनाथ विवाद' मे जो निर्णय किया गया, उससे स्थिति परिवर्तित हो गयी । इस निर्णय 
में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने द्वी पुराने निर्णय को अस्वीकार करते हुए कह कि संसद मौलिक 


आशा 
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अधिकारों में परिवर्तन नही कर सकती | अपने ऐतिहासिक निर्णय भे, जिनके पक्ष में 6 भर 
विपक्ष मे 5 न्यायाधीश ये, मुख्य * न्‍्यायाधिपति सुब्बाराव ने कहा, “मुझे यहू मानने में तनिकः 
भी हिचकिचाहट नहीं कि संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार दिये गये हैं, वे सर्वोपिरि हैं 
तथा राष्ट्रीय हित में विचारे गये हैँ तथा बनाये गये हैं। इसलिए उनका ,परित्याग,नहीं किया जा 
सकता '"“““अतः हम लोग घोषित करते हैं कि इस निर्णय के बाद संसद को संविधान के भाग 3 
के किसी उपबन्ध को इस तरह संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जिनसे' मौलिक , 
अधिकार छिन जायें या सीमित हो जायें ।” अपनी दात पर -वल देते हुए उन्होंने कहा कि 
“मौलिक स्वतन्त्रताओं की महत्ता इतनी सर्वोपरि है कि दोनों सदनों के समस्त सदस्यों हारा 
सर्वंसम्मति से पारित विधेयक भी इनके प्रयोग की अगप्रप्नावी नहीं बना सकता है ।”' | 


सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस निर्णय के आधार पर प्रथम, चतुर्थ भौर सन्नहवें संशोधन ' 
को अवध कर दिया होता, लेकिन इस सम्बन्ध में स्थायाधीशों द्वारा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया 
गया और उनके द्वारा अपने निर्णय की “पुर्बब्यापी मान्यता” (00076 ०॥ [२०४०॥०४शा५) देने 
से इन्कार कर दिया गया । 


गोलकनाथ विवाद मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये इस मिर्णय की देश गे व्यापक 
प्रतिक्रिया हुई। राजनीतिज्ञों और विद्वत वर्ग के एक बहुत बड़े समुह द्वारा कहा गया है कि इस 
निर्णय के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय देश की सर्वधानिक व्यवस्था मे वह स्थिति प्राप्त करने का 
प्रयत्त कर रहा है, जो स्थिति न तो संविधान-निर्माता उसे देना चाहते थे और न ही ओचित्यपूर्ण 
है । भारतीय प्रजातन्त्र मे देश की जनता के हितो का सर्वोच्च प्रतिनिधित्व भारतीय ससव के द्वारा 
ही किया जा सकता है और संसद ही इस वात के सम्बन्ध मे निणंय. कर सकती है कि देश की 
जनता को किस सीमा तक मौलिक अधिकार एवं स्वतन्त्रयाएँ प्राप्त होनी चाहिए । “गोलकनाथ 
विवाद में सर्वोच्च न्‍्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय तो निर्वाचन के समय जनता द्वारा लिये 
गये प्रजातान्त्रिक निर्णय में अविश्वास प्रकट करता है और इस दृष्टि से प्रजातन्त्र की आधारभूत 
धारण के नितान्त विरुद्ध है ।” वास्तव मे, यह तो एक “राजनीतिक निर्णय था, जिसने न्यायपालिका 
भर संसद के बीच एक्र अत्यन्त अप्रिय और विवादपूर्ण स्थिति को जन्म दिया ।” भूतपूर्व भहा- 
न्यागवादी एस्र० सी० सीतलवाड ने इस निर्णय पर्‌ टिप्पणी करते हुए कहा है कि “गोलकनाथ मामले 
में बहुमत निर्णय संबंधानिक वृष्टिफोण से उचित प्रतीत नहीं होता है ।/ विख्यात विधिवेत्ता 
पो० कै० त्रिपाठी के अनुसार, “यह तो जनता की सरकार के स्थान पर न्यायपालिका की सरकार 
स्थापित करने का एक प्रयत्न था ६ ह 


इसके अतिरिक्त बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप आधिक और सामाजिक प्रगति की 
दिशा ' में आगे बढ़ने के लिए मौलिक अधिकारो में परिवर्तन करने की आवश्यकता उत्पन्न हो 
सकती है ओर यदि ऐसी स्थिति मे मौलिक अधिकारो को सशोधित नही किया जाता है तो यह 
बात्त भारतीय प्रजातन्त्र और स्वयं मौलिक अधिकारों के लिए भी अत्यन्त घातक सिद्ध हो सकती ' 
है । एक अन्य विचारणीय बात यह है कि सविधान के भाग 4 में नोति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 
है और यदि ससद को मौलिक अधिकारों मे आवश्यकतानुसार परिवर्तन की शक्ति नहीं दी जाती 
है, तो ससद निर्देशक तत्वों को, जो सविधान-निर्माताओं द्वारा निर्धारित राज्य के लक्ष्य है, कार्य - 
रूप मे परिणित नही कर सकती है । अत. सविधान में इस प्रकार के सशोधन करने के प्रस्ताव पर 


है (- $वएड्त६ तत(० जा क्‍कतपा। 0णा छाष्टठा। 40 शक॒णाज वा पट काधरोधा 28, 82. 02४४४, 
» 279 ४० १५, ॥70 2, 00 - 20-202, हे 
470/४.,, 99 , 67-68, 
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विचार किया जाने लगा, जिससे गोलकनाथ विवाद में दिया गया निर्णय रह हो सके । स्वर्गीय 
ससद सदस्य नाथपाई द्वारा इस आशय का विधेयक लोकसभा मे प्रस्तुत किया गया, लेकिन तत्काल 
ही इस पर विचार नही हो सका । इसके बाद मार्च 97] के लोकसभा के चुनावों में राष्ट्रीय 
काग्र स द्वारा गरीबी, बेरोजगारी भीर सामाजिक असमानता फो समाप्त करने! का सकत्प व्यक्त 
किया गया था अतः 28 जुलाई, 97] £० को 24वाँ सशोघन विधेयक लोकसभा मे प्रस्तुत 
किया गया। लोकसभा और राज्यसभा द्वारा भारी बहुमत से पारित कर दिये जाने के बाद इसे 
राज्यों के विधान-मण्डलो द्वारा भी पारित किया गया और 97] में ही इसने कानून का रूप 
ग्रहण कर लिया। इस संवंधानिक संशोधन द्वारा महू निश्चित कर दिया गया हूँ कि संसद की 
सविधान के किसी भी उपवबन्ध को जिसमे मौलिक अधिकार भी आते हैं, सशोधित करने का 
भधिकार होगा । 

इस बात में तनिक भी सन्देह नहीं कि संविधान में किया गया 24वथाँ संशोधन नितास्तय 


आवश्यक था। इसके बाद मौलिक अधिकारों को सीमित करने के लिए सविधान में 25वाँ और 
29वाँ सणोधन किया गया । यदि 24वाँ संशोधन न किया गया द्वोता, नो संविधान का 235वाँ 
ओर 29वाँ सशोधन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया जाता । 
संवंधानिक संशोधनों को चुनौती और सर्वोच्च न्यायालय का 
ऐत्तिहासिक निर्णय 
97] और 972 के वर्ष मे सविधान में जो 24वें, 25वें, 26 भौर 29वें संशो- 
धन किये गये, उन्हे सितम्बर, 972 मे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी । प्रधान न्याया- 
धीश श्री सीकरी की अध्यक्षता में 4 न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ द्वारा चुनौती याचिका (केशवानन्द 
भारती केस) पर विचार किया गया । 
लगभग 6 महीने की, अब तक की सबसे लम्बी सुनवाई के ब्राद 23 अप्रैल, 973 को 
सर्वोच्च न्यायालय ने अपना ऐतिहासिक निर्णय दिया । इस निर्णय मे 967 का गोलकनाथ वनाम 
पंजाब सरकार सम्बन्धी निर्णय रद्द कर दिया गया और 3 में से 7 न्‍्यायाघीशो ने संसद को यह 
अधिकार दिया कि वह मूल अधिकारों मे कमी, कटौती या उन्हें पूर्णतया समाप्त भी कर सकती 
है, लेकिन इसमे उन्होंने अपना यह अधिकार सुरक्षित रखा कि वे सशोधनों की छानबीन करके 
यह निर्णय कर सर्के कि वे संविधान के मूल स्वरूप और भावना के विपरीत तो नही हैं। जिन 
6 अन्य न्यायमूततियों ने इससे पूर्ण सहमति नही प्रकट की, उन्होंने भी यह अधिकार दिया है कि 
मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है । बहुमत निर्णय और अल्पमत निर्णय में अन्तर 
आमतौर पर इस वात पर है कि मौनिक अधिकारो को सपशोधित करने के ससद के अधिकार की 
सीमा क्या है । बहुमत के 7 न्यायमूर्तियों ते ससद को पूर्ण अधिकार दिया है और केवल इतना 
प्रतिवन्ध लगाया है कि जो भी सशोघन हो, वे सविधान की मूल मान्यताओ, व्यवस्थाओं और 
भावनाओं के विपरीत न हो । इसका तात्पयं यह है कि उन्होने मुल अधिकारों में व्यापक कटौती 
तक के लिए संसद को अधिकार दिया है । इसके विपरीत, अल्यमत वाले 6 न्यायमूरत्तियों ने कहा 
है, “संशोधन के अधिकार का इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जा सकता कि जिससे मूल अधिकार 
खत्म हो या उनमें व्यापक कटौती हो ।” 
3 न्यायमूर्तियों ने अलग-अलग ] निर्णय दिये है और इन निर्णयो के कुल लगभग 
,700 पृष्ठ हैं। अधिकाश समर्थित निर्णयों के प्रमुख मृद्दे ये है  (8) गोलकनाथ विवाद में 
दिया गया विर्णय रह हो चुका हैं। (2) संविधान के अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत संसद को यह 
अधिकार नहीं है कि वह धविधान के मूल स्वरूप या उसकी आधारभूत धाराओं को बदल सके । 
(3) 24वाँ संशोधन, 97 बंध है। (4) 25दें संविधान संशोधन, 977 को घारणाएँ 2 (अ) 
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और (ब) बंध हैं। (5) 25वें संशोधन की घारा 3 का प्रथम खण्ड बेध है, लेकिन इसका 
बूसरा खण्ड अर्थातसंविधान की धारा 3] (स) अवध है। 3] (स) के अनुसार कोई भी ऐसा 
कानून जिसके अन्तर्गत यह निर्णय किया गया है कि वह निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए 
बनाया गया है, को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सकती है | (6) 29वाँ सविधान 
सशोधन चैध है । (7) इस निर्णय मे यह कहा गया है,कि संविधान की धारा 3(2) के अन्तर्गत 
प्रयुक्त शब्द "राशि! का अर्य यह नही है कि मुआवजा सनमाना निश्चित हो या उसका सम्पत्ति के 
मूल्य से कोई उचित सम्बन्ध न हो । ' 

इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि सर्वोच्च न्यायालय की 
तुलना मे संसद की सत्ता उच्च है, लेकिन ससद के द्वारा भी अपने सभी कार्य सविधान द्वारा 
निर्धारित मोटी सीमाओ के अन्तर्गत रहते हुए ही किये जा सकते है । इस प्रकार सविधान के 
सशोधनो पर विचार करने का न्यायपालिका का अधिकार सुरक्षित रखा गया । 

42वाँ संवैधानिक संशोधन और 980 का न्यायिक निर्णय--तत्कालीन शासन के द्वारा 
क्रेशवानन्द भारती' विवाद के सम्बन्ध मे 973 मे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय फो 
पसन्द नहीं किया गया था। प्रथम, इस निर्णय मे 25वें सर्वधानिक सशोधन की घारा 3 के दूसरे 
खण्ड अर्थात्‌ सविधान की धारा 3] (स) को अवैध कर दिया गया था और द्वितीय, इस निर्णय में 
सविधान के मूल ढाँचे की धारणा का प्रतिपादन करते हुए स्वेधानिक सशोधन पर विचार और 
निर्णय का न्यायपालिका का अधिकार सुरक्षित रखा गया था। अत* 975 में घोषित आपात- 


काल मे शासन द्वारा उपयुक्त स्थिति को समाप्त करने का निश्चय किया गया। ' 
42वें स्वेधानिक संशोधन (976) के आधार पर यह निश्चित किया गया कि ससद की 


सविधान में सशोधन करने की शक्ति की कोई सीमा नही है और किसी भी सर्वधानिक सशोघन को 
इसके अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकेगी कि इसमे अनुच्छेद 
368 द्वारा बतलायी गयी प्रक्रिया को नही अपनाया गया है। इनके साथ ही निर्देशक तत्वों 
को मौलिक अधिकारों पर वरीयता की स्थिति प्रदान की गयी और यह व्यवस्था की गयी कि 
सविधान के निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए बनाये गये किसी भी कानून को इस आधार' 
पर चुनौती नही दी जा सकती कि ये कानून सविधान में दिये गये किसी अधिकार को सीमित या 
रामाप्त करते है । 

42वें संवेधानिक सशोधन को 979 में सर्वोच्च न्यायालय मे चुनौती दी गयी। इस 
सम्बन्ध मे प्रस्तुत याचिका की पैरवी करते हुए प्रसिद्ध विधिवेत्ता एन० ए० पालखीवाला ने कहा 
कि “42वें सर्वधानिक संशोधन द्वारा सविधान के बुनियादी ढाँचे को नष्ट कर दिया गया हैं, 
अतः इसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए ।” ह 

सुनवाई के बाद 9 मई, 980 को सर्वोच्च न्‍्यायालय ने अपने निर्णय में 42वें सविधान 
सशोधन की वंधता को स्वीकार किया । उनके अनुसार, “इससे संविधान के बुनियादी ढाँचे अथवा 
उसके आवश्यक तत्वों को किसी प्रकार से कोई क्षति नही पहुँचती, अत: अवैध घोषित नही 
किया जा सकता ।” 

लेकिन पाँच-सदस्यीय सविधान पीठ ने (3] जुलाई, 980 को मिनर्वा मिल केस मे) 
अपने बहुमत निर्णय (4-) मे 42वें सर्वेधानिक संशोधन के दो प्रावधानो, खण्ड ($०ण०णा) 4 
और खण्ड 55; को अवैध घोषित कर दिया, क्योकि इनसे संविधान के मूल ढांचे को आधात 
पहुँचता है और यै केशवानन्द भारती विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का 
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उल्लघन करते हैं । 42वें संवैधानिक संशोधन के जिन खण्डो को अवैध घोषित किया गया ये इस 
प्रकार है : 

खण्ड 4 में व्यवस्था थी कि निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए - संसद जिन किन्‍्हों 
कानूनो का निर्माण करे, उन्हें दस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये काभुन सविधान 
में दिग्रे गये किसी आधार को सीमित या समाप्त करते हो । 

खण्ड 55 में व्यवस्था थी कि “संसद हारा सविधान में किये गये किसी भी संशोधन को 
(जिसमे सविधान का भाग 3 भी शामिल है) इसके अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर न्यायालय 
में चुनौती दी जा सकेगी कि इसमें अनुच्छेद 368 द्वारा बतलायी गयी प्रक्रिया को नहीं अपनाया 
गया है ।* * 

इस प्रकार ससद की कानून निर्माण की शवित को सीमित कर दिया गया है और संसद 
धारा निमित कानूनों तथा स्वधानिक सशोधनों की न्यायपालिया द्वारा जाँच की जा सकेगी । इस 
बात पर पुन बहा छिह गयी है कि किसी प्रएन की सर्वधानिकता अथवा असर्वधानिकता के प्रश्न 
प्र अन्तिम निर्णय की शवित रासद को प्राप्त होनी काहिए या सर्वोच्च न्यायालय की । 
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भारतीय संविधान का.दर्शन : राज्य-नीति 
के निर्देशक तत्व 
पप्त& "०००१६ ए४६ सप्ताए गदर णाा्रष्टणएा४8 





राज्य-नीति के निर्देशक तसव हमारे संविधान की संजीवनी ब्यवस्थाएँ हैं। इन सिद्धान्तों मे 
हमारे संविधान का और उसके सामाजिक र्याय दर्शंव का वास्तविक तत्व तिहित है। ये तत्व 
हमारे सविधान की प्रतिज्ञाओ. और आकाक्षाओ को वाणी प्रदान करते हैं। सविधान निर्देशक 
सिद्धान्तो का मार्ग प्रशस्त करता है और निर्देशक सिद्धान्त एवं 'उनका क्रियान्वयन संविधान को 
/ सामाजिक' शक्ति से अभिश्तिचित करते है। निर्देशक सिद्धान्तो का प्रयोजन शान्तिपूर्ण तरीको से 
५ ,पामाजिक क्रान्ति का पथ-प्रशस्त कर कुछ सामाजिक और आधिक उद्देश्यों को तत्काल सिद्ध करना 
है। इस प्रकार की सामाजिक क्रान्ति के माध्यम से: संविधान सामान्य व्यक्तित की बुनियादी आव- 
एशयकताओ की पूर्ति करना और हमारे समाज की सरचना में परिवर्तत करना.चाहता है। सत्रिधान 
अल भाग चतुर्थ, जिसमे राज्य-नीति के निर्देशक 'तत्वो का विवेचन *किया - गया है, ' उद्देश्य उस 
न आध्िक-क्रान्ति को मू्त झूप प्रदान करना है, जिसे स्वाधीनता के पश्चात्‌ पूरा 
करना बाकी रह गया था । ५7 । 
निर्देशक तत्वों का अर्थ और उद्देश्य (४९३३ भात 0४96७०९९४ 0 क्‍07०ए0४८ श९ाएंए65) 
संविधान के चतुर्थ भाग मे अनुच्छेद 36 से 5 त्तक निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया 
नाम जारी किये गये निर्देश हैं; जो देश की शासन-व्यवस्था के मौलिक तत्व-है..दूसरे, शब्दों मे, 
निर्देशक सिद्धान्त कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिये गये ऐसे निर्देश है जिनके अनुसार उन्हें व्यवस्थापिका को दिये गये ऐसे निर्देश है जिनके अनुसार उन्हें 


अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है किःइन सिद्धान्तों का पूरा और उचित रूप 
पालन हो। ये सिद्धास्त ऊँबेऊच जादेशों को घोषणाएँ है 7 ये सिद्धान्त पथ-प्रदर्शन तथा ऊँची- 


ऊंची आकांक्षाओं के घोषणा-पत्र हैं ।? डॉ० राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार, (“राज्य-नीति के : निर्देशक 
सिद्धान्त | का उर्ृश्य जनता के कल्याण को शोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्थोका निर्माण के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण 
क्रना हैं ।* इन,निर्देशक तत्वो की प्रकृति के सम्बन्ध मे संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप 
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में कहा गया है कि “इस भाग दिये गये उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता 
नहीं दी जा सकेगी, किन्तु तो भी इसमे दिये हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि 
निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कतंव्य होगा ।/? सविधान को प्रस्तावना में जिन 
उद्देश्यों को प्रकट किया गया है उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तो 
की सवान दिया गया है । जिस प्रकार 935 के भारत सरफार अधिनियम में गवर्नर जनरल 
तथा गवर्न रो के लिए अनुदेश-पत्र जारी किये गये थे, उसी तरह नये सविधान मे निर्देशक सिद्धान्त 
हमारे शासनकर्ताओं के लिए हिंदायतें या अनुदेश है। य्रे सिद्धान्त कार्यपालिका तथा विधानमण्डल 
के लिए निर्देशन हु कि उन्हे किस तरह शासन सचालन करना है। डॉ० अम्बेडकर के अनुसार, 
“राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धान्त सन्‌ 935 के अधिनियम में जारी किये गये अनुदेश-पत्रो, 
के ममान ही हैं । व्स अन्तर केवल यही है कि अधिनियम में गवर्नर-जनरल 'तथा गवर्नरों को 
निर्देशन दिये गये थे जबकि इस सविधान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को निर्देश दिये 
गये है ।» सर आइवर जौनिग्स के अनुसार, “भारतीय सविधान का यह भाग फेवियन समाजवाद 
की ही स्थापना करता है, जबकि 'समाजवाद' शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है ।73 प्रो० पायली 
के अनुसार, “निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासको के आचरण के सिद्धान्त हैं ।/* जी० एन० जोशी 
के शब्दों मे, “इन निर्देशक तत्वों का विधानमण्डलो को कानून बनाते समय और कार्यपरालिका 
को इन तत्वों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए । ये उस नीति की ओर संकेत करते हैं 
जिसका अनुसरण सध और राज्यो को करना चाहिए ।” न्यायाधीश केनिया के, अनुसार, “निर्देशक 
तत्वों में राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति बोल रही है, जो सविधान सभा के माध्यम से अभिव्यक्त 
हुई थी ।” सक्षेपर मे, ये सिद्धान्त शासन की नीतियों को निर्दिष्ट करने के लिए विधान में निहित 
किये गग्रे है । डॉ० पायली ने इसे “आधुनिक सर्वधानिक प्रशासन की एक नवीन विशेषता बतलाया 
है, जिसकी प्रेरणा हमे आयरिश सविधान से ही मिली है । ये सिद्धान्त प्रजातन्त्रात्मक भारत का 
शिलान्यास करते हैं । जब भारत सरकार इन्हे कार्यरूप मे परिणत कर सकेगी तो भारत एक 
सच्चा लोककल्याणकारी राज्य कहला सकेगा ।* 

निर्देशक सिद्धान्तो को सविधान का अग बनाने में सविधान-निर्माताओ का उद्देश्य क्या 
था ? इन आधारभूत सिद्धान्तो का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है । सामूहिक रूप से 
ये सिद्धान्त भारत में आथिक एवं सामाजिक लोकतनन्‍्त्र की रचना करते है । निर्देशक सिद्धान्त का 
बास्तविक महत्व इस बात का है कि ये नागरिको के प्रति राज्य के दायित्व के द्योतक है । सविधान 
की प्रस्तावना में जिन आदर्शो की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की गयी है, ये उन आदर्शों की ओर 
चढने के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य करते है । जिन आदर्शों की प्राप्ति भारतीय राज्य का लक्ष्य है, 
श्रे उन आदशों की गणना है । 
«६ पाकर पिातवाशशाद्नो वा ॥6 ह0ए८ए06 0 धा6 00प्709 ? 
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निरंशक विद्धान्तों तथा मौलिक अधिकारों में अन्तर (एंज्रागणाणा #थक्व्शा जाए का 
ल!ए० थात गिएतगयाशांद रिल्ठी॥5) 


भारतीय सविधान के भाग तीन मे मौलिक अधिकारो तथा भाग चार मे निर्देशक सिद्धान्तो 
का वर्णन मिलता है। राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्तो तथा मौलिक अधिकारों में बडा भारी 
अन्तर है। मौलिक अधिकार जहाँ नागरिको को ऐसी सुविधाएँ प्रदान करते है जिन्हे उनके सर्वांगीण 
विकास की आवश्यक शर्तें कहा जा सकता है, वहाँ राज्य की नीति के निर्देशक तत्व मनुष्यों के इस 
सर्वांगीण विकास की आवश्यक परिस्थितियों के निर्माण के लिए कुछ निषेध आज्ञाएँ है । ग्लेडहिल ़ 
के अनुसार, “मौलिक अधिकार राज्य के लिए कुछ मिपेध आज्ञाएँ है । इनके द्वारा राज्य-को यह 
भादेश दिया गया है कि उसे लोगो के इन अधिकारों में ' अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। . 
राज्य-नीति के निर्देशक सिद्धान्त इसके विरुद्ध यह बतलाते है कि राज्य को वया करता चाहिए । 
दोनो मे मूल अन्तर इस प्रकार है . 3 हि 

() जहाँ मौलिक अधिकार न्यायालयो द्वारा लागू हो सकते है, वहाँ राज्य-तीति के निर्दे- 
शक सिद्धान्त न्‍्यालालयो द्वारा लागू नही हो सकते । दूसरे शब्दो मे, प्रथम वादयोग्य (]7/0806) 
हैं तथा द्वितीय वादयोग्य नहीं (707-]०४॥०॥४४०) हैँ । 

(2) मौलिक अधिकार नकारात्मक है जबकि निर्देशक सिद्धान्त सकारात्मक है । मौलिक 
अधिकारो की प्रकृति इस रूप मे नकारान््मक है कि ये राज्यों के किन्ही कार्यो पर प्रतिबन्ध लगाते 
हैं। इसके प्रतिकूल नीति निर्देशक तत्व राज्य को किन्ही निश्चित कार्यो "को करने का आदेश 
देते हैं । | 

हि (3) जहाँ मौलिक अधिकारो के द्वारा राजनीतिक लोकतलन्‍त्र की स्थापना की गयी है, वहाँ 
नीति निर्देशक सिद्धान्तो द्वारा आथिक लोकतन्‍्त्र की स्थापना होती है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसी 
कारण इन तिर्देशको को 'घोषणा' कहा है---आर्थिक स्वाधीनता की घोषणा । 

(4) मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है जबकि' निदेशक सिद्धान्त नैतिक आदेश * 
(60००५ 9००७ए/७) मात्र है। जी० एन० जोशी ने इसी कारण लिखा है कि “राज्य-तीति के 
निर्देशक सिद्धान्त मानवीय आदशवाद के ढेर है जिन्हे ऐसे व्यक्तियों ने समग्रहीत किया है जो दीघे- 
कालीन स्वातन्त्य सघर्ष के पश्चात्‌ स्वप्निल भावातिरेक की स्थिति में थे ।” 

(5) मौलिक अधिकारो को (अनुच्छेद 20 तथा2] मे वणित अधिकारो को छोड़कर) 
अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत घोषित आपातकालीन स्थिति ये प्रवृतन काल में स्थगित ($7४7०॥0) 
किया जा सकता है । जबकि निर्देशक तत्वी का जब तक क्रियान्वयन नहीं होता तब तक वे स्थायी 
रुप से स्थगन की अवस्था में ही बने रहते है । | ५ 

(6) मौलिक अधिकार साव्वभौस (४08000०) नही है, उन पर कुछ प्रतिबन्ध (॥तरा- 
[80॥5) हैं। जबकि निर्देशक सिद्धान्तो पर कोई प्रतिबन्ध नही है । - 

उपयु क्त भेदो के अतिरिक्त मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्वो मे महत्व सम्बन्धी भेद 
भी है। हमारे भूल संविधान द्वारा मौलिक अधिकारो को निर्देशक तत्वों की अपेक्षा अधिक महत्व- 
पूर्ण स्थिति प्रदान की गयी थी। इसी आधार पर कुरेशी बनाम बिहार राज्य के मुकदमे मे 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह विचार प्रकट किया था कि “राज्य को चाहिए कि वह 
निर्देशक सिद्धान्तो को लागू कराने के लिए कानून बनाये लेकिन उनके द्वारा बनाये गये कानूनों से 
मौलिक अधिकारों को हानि नही पहुँचनी चाहिए, नही तो उनकी सुरक्षा सम्बन्धी धाराएँ निरथेक 
समझी जायेंगी ।” लेकिन प्रारम्भ से ही एक वर्ग का विचार था कि निर्देशक तत्वों को मौलिक 
अधिकारो की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझा जाना चाहिए। श्री वी० एन० राव ने संविधान 
निर्माण के समय ही स्पष्ट कहा था कि सघर्ष की स्थिति में मौलिक अधिकारों की अपेक्षा निर्देशक 
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बन 


भिद्धान्तो को प्रमुखता दी जानी चाहिए, अन्यथा जनहितकारी व्यवस्थापन सम्भव नही हो सकेगा । 
संविधान का चतुर्थ सशोधन अधिनियम प्ररतुत करते हुए श्री नेहरू ने कहा था कि “जहाँ कही 
किसी मौलिक अधिकार एव निर्देशक सिद्धान्त में परस्पर विरोध हो, वहाँ निर्देशक सिद्धान्तों को 
वरीयता दी जानी चाहिए ।” 


मौलिक अधिकारों तथा निर्देशक तत्वो के बीच सम्बन्ध 
(रिगा47॥08 छ४87'फ़् 88 सर 43 ४8075, [२706 पा8& #प7० छार 577५8 एरारटाशथ,उ8) 


निर्देशक सिद्धान्तो तथा मौलिक अधिकारों के मध्य घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा दोनो की 
आपसी घनिष्ठता समय, परिस्थिति एवं शासक वर्ग की मशा के अनुसार वदलती रही है। 
मौलिक अधिकार और निर्दशक सिद्धान्तो के आपसी सम्वन्धों को निम्मलिखित 5 चरणों में विभा- 
जित किया जा सकता है ' 

शी पहला चरण 950 से 966:; 
है दूसरा चरण : 967 से 97, 

हि तीसरा चरण 972 से 975, 
4“ चौथा चरण . 976 से 980, एवं ग 
2 पाँचवाँ चरण 980 से अब तक । 

() पहला चरण 950 से 966--ध्स काल मे नीति "निर्देशक सिद्धान्तो, के क्रिया- 
न्वयन हेतु मौलिक अधिकारों में सशोधन किया गया । इस काल में इस दृष्टिकोण का विकास हुआ 
कि नीति निर्देशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारो की तुलना में निम्न रिथति रखते है । फिर भी इस 
मान्यता का विकास हुआ है कि निर्देशक सिद्धास्तो के क्रियान्वयन हेतु मौलिक अधिकारो को सशोधित 
किया जा सकता है। मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराइराजन» के मामले मे उच्चतम स्याया- 
लय के समक्ष यह प्रश्न विचारार्थ आया कि मुल अधिकार और निर्देशक तत्वो के विरोध की स्थिति 
में किसको प्राथमिकता दी जायेगी । न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसी स्थिति में मूल अधिकार 
निर्देशक तत्वों पर अभिभावी होगे । न्यायालय ने कहा कि “नीति निर्देशक तत्व, जिन्हे अनुच्छेद 
37 द्वारा स्पष्टतया न्यायालयों द्वारा अप्रवर्ततीय घोषित किया गया है, भाग 3 में दिये गये उप- 
बन्धो पर अभिभावी (०४७7706) नही हो सकते है “जिन्हे अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत अनुचित लेखो 
या निर्देशों के द्वारा स्पप्टतया प्रवर्ततीय बनाया गया है । भूल ' अधिकारो वाला अध्याय पवितन्रतम 
अध्याय है “ नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अनुरूप और उनके सहायक के रूप मे रहेंगे । 
हमारे विचार से भाग 3 और 4 के उपबन्धों को इसी दृष्टिकोण से समझना चाहिए । किस्तु यदि 
किसी मूल अधिकार का अतिक्रमण नही हुआ है तो राज्य उस सीमा तक नीति निर्देशक तत्वों को 
कार्यान्वित कर सकता है । हि 

मूल सविधान मे अनुच्छेद 3 (4) और 3] (6) के द्वारा विभिन्‍न राज्यो में बनाये गये 
जमीदारी उन्मूलन अधिनियमो को न्यायालय की परिधि से इस आधार पर बाहर रखने की कोशिश 
की गयी थी कि इन अधिनियमों को अनुच्छेद 3। (2) के आधार पर चुनौती नही दी जा 
सकती । अर्थावु इस आधार पर घुनौती नही दी जा सकती कि 'प्रतिकर' अथवा “मुआावजा' कम 
दिया गया है। लेकिन सविधान-निर्माताओं ने यह नहीं सोचा था कि इन अधिनियमों को 
किसी अन्य आधार पर भी अवैध घोषित किया जा सकता है। वास्तव में यह हुआ कि जमीदारो 
ने जमीदारी उन्मूलन विधेयक को अनुच्छेद 4 के द्वारा प्रदत्त विधि के समक्ष समानता के विरुद्ध 





३3 ३ 8. 5७4०, 73फरक्मााट७ ती [द्रव] 0कटलाशाशाा दावे 3207॥2८5, 985, 9. 67. 
8 ५९७ आाई० भार०, 95, सु० को० 228 ॥ 
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बताया | कामेश्वर सिंह वनाम बिहार राज्य के मुकदमे मे पटना उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त 
किया कि न्यायालय 'प्रतिकर' के प्रश्न की जाँच इसलिए कर सकते है ताकि वे यह देख सके 
कि उस कानून से अन्य मूल अधिकारो से सम्बन्धित प्रावधानों (उदाहरण के लिए, 4॑वाँ अनुच्छेद) 
का उल्लंघन तो नही होता है । इस प्रकार 4वें अनुच्छेद के आधार पर पटना के उच्च न्यायालय 
ने विहार भूमि सुधार कानून, 950 को अवेध घोषित कर दिया । कुछ अन्य राज्यो मे जमीदारोे 
ते उच्चतम न्यायालय से भी अपील की। उच्चतम न्यायालय ने भी पंठना उच्च न्यायालय के 
निर्णय का समर्थन किया । 

वस्तुत. भूमि सुधार कानूनों का लक्ष्य निर्देशक तत्वो का क्रियान्वयन था किन्तु वे न्यायिक 
बाद-विवाद के विषय वन गये, जिसके कारण संविधान का प्रथम सशोधन करने का निश्चय 


किया गया । 
प्रथम संविधान सशोधन--सविधान के प्रथम सशोधन (95व) द्वारा मुख्य रूप से तीन 


संशोधन किये गय-- (।) संविधान मे एक नयी नवी अनुसूची जोडी गयी। मूल सविधान मे 
केवल आठ अनुसूचियाँ थी । नवी अनुसूची में वे सभी भूमि सुधार अधिनियम सम्मिलित कर दिये 
गये जो उस समय तक अलग्र-अलग राज्यों द्वारा पारित किये यये थे । इस प्रकार प्रथम सविधान 
संशोधन ने नवी अनुसूची जोडकर सविधान में ऐसा भाग बना दिया जिसमे किसी कानून को रख 
देने से उसे न्यायिक पुनरावलोकन (3एठा०ाथ] 7२९एश७) के बाहर निकाला जा सकता है। (2) 
एक बया अनुच्छेद 3-ए जोडा गया जिसका अभिप्राय यह है कि राज्य द्वारा भूसम्पत्ति अधिग्रहण 
अथवा जागीरदारी अधिकारों की समाप्ति या अल्पीकरण को इसलिए अवैध घोषित नही किया जा 
सकता कि उसके द्वारा मूल अधिकारो का अतिक्रमण होता है। एक और नया अनुच्छेद 3]-बी 
जोडा गया जिसमे यह उल्लेख किया गया कि नवी अनुसूची मे उल्लिखित भूमि सुधार अधिनियमो 
की सवधानिकता को इस आधार पर घचुनौती नही दी जा सकती कि वे मूल अधिकारो का हनन 
करते है अथवा उनको सीमित करते है । ा 
अर विधान संशोधन पर संविधान सशोधन--सम्पत्ति के मौलिक अधिकार मे फिर से ! 9६ मई संशोधन की 
आवश्यकता इसलिए पड़ी कि न्यायालयो ने व्यवस्थापिका के अधिकार मे हस्तक्षेप करने की कोशिश 
की। “श्रीमती बेला बनर्जी बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य” के मुकदमे मे उच्चतम न्यायालय ने 
निर्णय देते हुए यह मत व्यक्त किया कि 'प्रतिकर' या 'मुआवजा' तभी न्यायोचित माना जा सकता 
है जबकि अधिग्रहण की गयी सम्पत्ति के मूल्य के वरावर हो। सम्पत्ति का यथाथ्े मूल्य चुकाया 
जाता चाहिए तथा प्रतिकर या मुआवजा पर्याप्त होना चाहिए । ; 
इसी सन्दर्भ मे ट्वारिकादास श्रीनिवास वनाम शोलापुर स्पितिंग एण्ड वीविंग कम्पनी 
नामक मुकदमे का उल्लेख भी किया जा सकता है। इस मिल के प्रबन्ध मण्डल ने बिना किसी 
पृव॑ सूचना के मिल को एकाएक बन्द कर दिया । सरकार ने इस मिल का प्रबन्ध एक अध्यादेश 
द्वारा अपने हाथों मे ले लिया । न्यायालय मे इस अध्यादेश को इसलिए अवैध घोषित कर दिया 
क्योकि उसमे कम्पनी को पर्याप्त मुआवजा या प्रतिकर नही दिया गया था। सरकार का कहना था 
कि उसने सम्पत्ति को अपने हाथो मे नही लिया है, केवल उसका प्रवन्ध करने का दायित्व ग्रहण 
किया है। न्यायालय द्वारा दिये गये उपयुक्त निर्णयो ने सरकार को सम्पत्ति के अधिकार मे सशो- 
ये के लिए बाध्य किया । फलस्वरूप 955 में सविधान मे चतुर्थ और सम्पत्ति के मूल अधिकार 
में दूसरा संशोधन करना पड़ा । 
चतुर्थ संशोधन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की गयी . () अनुच्छेद 3 (2) में परिवर्तन 
करके प्रतिकर की राशि की पर्याप्तता या अपर्याप्तता के प्रशंव को न्‍्यायालयो के क्षेत्र से वाहर 
रब दिया गया। इसके अनुसार किसी भूमि अथवा सम्पत्ति का अधिग्रहण करने से सम्बन्धित कानुन 
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बनाते समय ससद को उसके बदले दिये जाने वाले प्रतिकर सम्बन्धी सिद्धान्त अथवा उसकी रा्ि 
निश्चित करने का पूर्ण अधिकार होगा और न्यायालयों में अब उसे इस आधार पर घुनौती नही 
दी जा सकेगी कि उसके अन्तगंत दिया जानें वाला मुआवजा पर्याप्त नही है। (2) नया अनुच्छेद 
3 (2-ए) भी जोडा गया, जिसके द्वारा सम्पत्ति के अनिवार्य अर्जन अथवा अधिग्रहण की सुनिश्चित 
व्याख्या कर दी गयी । (3) अनुच्छेद 3।-ए में परिवर्तत करके अनुच्छेद 3-7() के अनुसार 
यह भी स्पष्ट किया गया कि कुछ विशेष प्रकार के कानूनो को अनुच्छेद 74, ॥9 तथा 3] 
का उल्लंघन करने वाला नहीं माना जायेगा । (4) नवी अनुसूची में कुछ और अधिनियम जोड़ 
दिये गये । 

सन्नहवाँ संविधान सशोधन--चतुर्थ समोधन के बाद भी कुछ इस प्रकार के निर्णय त््याया- 
लयो द्वारा दिये गये जिनके कारण सनु 965 में 7वें सशोधन की आवश्यकता पडी।॥ 96] 
में उच्चतम न्यायालय ने रैयतवाडी भूमि को मद्रास राज्य से वेरल राज्य में हस्तान्तरण के सम्बन्ध 
में लागू किये गये 'केरल कृपि भू-सम्बन्धी अधिनियम, 96” को इस आधार पर अवैध घोषित 
कर दिया गया कि “रैयतवाडी भूमि” शब्द अनुच्छेद 3-ए(2) के अन्तर्गत विवेखचित 'सम्पदा' 
अथवा 'जागीर' (४४0०) गब्द की परिभाषा में नही आता है, अत उक्त कानून को अनुच्छेद 
3-ए() के अधीन अनुच्छेद 3, 49 और 3] पर अतिक्रमण करने से मुक्त नहीं माना 
जा सकता । 

]7वें सशोधन द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था की गयी * () अनुच्छेद 3!-ए()(8) मे, 
'सम्पदा' अथवा 'जागीर' की विवेचना को अधिक विस्तृत करके रेयतवाडी प्रथा के अधीन जमीन 
शी इसी शब्द के अन्तर्गत आ गयी । (2) नवी अनुसूची में कुछ भूमि सुधार सम्बन्धी अधिनियमों 
को और सम्मिलित किया गया । 

(2) दूसरा चरण . 967 से 97-..इस काल में इस विचारधारा का प्रचलन हुआ 
कि मौलिक अधिकार अपरिवर्तनीय (॥श॥०१090]०) हैं। सन्‌ 967 में गोलकनार्था के मामले 
में उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुमत के निर्णय मे यह कहा कि संसद मूल अधिकारों मे सशोधन 
नही कर सकती है । इस निर्णय से उच्चतम न्यायालय द्वारा 95 में 'शकरीग्रसाद केस तथा 
]965 में 'सज्जनसिह केस” मे अपने ही द्वारा दिये गये निर्णयो को उलट दिया। 0 फरवरी, 
970 को उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय मे वैको के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित अध्यादेश तथा 
कानून को निम्न आधारो पर अवध घोषित कर दिया () उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय 
में कहा कि 'मुआवजा' अथवा 'प्रतिकर' की राशि इतनी कम नही होनी चाहिए कि वह न्यायोचित 
प्रतीत न हो । 'प्रतिकर' वास्तव में 'प्रतिकर होना चाहिए, उसके नाम पर दिया गया धोखा 
या भुलावा मात्र नही ।' उच्चतम न्यायालय ने अध्यादेश तथा कानून को इसलिए अवैध घोषित 
किया था कि उसमे मुआवजा अथवा प्रतिकर निर्धारित करने वाले सिद्धान्त अप्रासगिक एवं असगत 
थे और मुआवजे की राशि इतनी कम थी कि उसे मुआवजा या प्रतिकर की संज्ञा नही दी जा 
सकती । (2) ब॑क राष्ट्रीयकरण अधिनियम अनुच्छेद 9()(एफ) पर भी अतिक्रमण करता है 
अर्थात्‌ सम्पत्ति के अर्जंब, धारण और व्ययन की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाता है | इसी प्रकार 
वज्जवेलुः (968) और मेटल कॉरपोरेशन (969)१ मामलो मे 'प्रतिकर' का अर्थ बाजार भाव 
से लगाया | 
2 &॥8, 967 8८, 643 


ब्र॒ 7. /व्रशवशशार कीबेंदाावा 55, #फुल्टाब (०४॥०॥०, ४, 966, 50, 07 
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संक्षेप में, इस चरण में न्यायालयों ने राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों तथा मूल अधि- 
कारों के बीच के सम्भावित विरोधाभास या असंगति की स्थितियों मे समल्वय के सिद्धान्त का 
प्रयोग करने की अपेक्षा व्यापक रूप से मूल अधिकारो को अभिभावी घोषित करने की भूल की । 

(3) तीसरा चरण * 972 से 975-- इस काल में इस धारणा का प्रचलन हुआ कि 
मौलिक अधिकारों मे परिवर्तन-सशोधन सम्भव है और कतिपय मौलिक अधिकार तो निर्देशक 
तत्वों के अधीनस्थ है । 

गोलकनाथ केस के वाद नीति निर्देशक तत्वों की स्थिति निम्न तथा अधीनस्थ की वन गयी 
थी | अब सरकार और संसद के हृ्टिकोण मे क्रान्तिकारी मोड आया । सन्‌ 974 के लोकसभा 
चुनावों में श्रीमती इन्दिरा गाधी और उनके दल को अभूतपूर्व विजय मिली । श्रीमती इन्दिरा गाधी 
ने स्पष्ट कहा कि “हम निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति हेतु कृतसकल्प है और इस हेतु मौलिक 
अधिकारों को भी सशोधित करना पडा तो हम करेंगे ।” शासक वर्ग द्वारा अपनाये गये इसी हृष्टि- 
कोण के अनुरूप संविधान में 24वें और 25वें सशोधन किये गये । मौलिक अधिकारों और 
निदेशक तत्वों के आपसी सम्बन्धो की हृष्टि से ये दोनों ही संविधान सशोधन अत्यन्त महत्वपूर्ण 
एवं उल्लेखनीय है । 

24वें संविधान सशोधन (97) द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि ससद को सविधान के 
किसी भी अनुच्छेद (जिनमे मौलिक अधिकार भी शामिल है) मे सशोधन करने का अधिकार हैं। 
26वें संविधान संशोधन (974) द्वारा अनुच्छेद 3 मे “प्रतिकर या क्षतिपूर्ति' शब्द को हटाकर 
ध्वनराशि' (&70णा४) शब्द रखा गया । इस सशोधन द्वारा अनुच्छेद 3 भे एक नया खण्ड 
37-सी जोड़ा गया जिसमे कहा गया है कि निर्देशक तत्वों के. अन्तगंत अनुच्छेद 39 की भऔतिक्र-८ 
सम्पत्ति के स्वामित्व और नियन्त्रण तथा धन के उत्पार्देन के साधनों के केन्द्र से सम्बद्ध धाराओं 
को प्रभावी बनाने के लिए पारित किया गया कोई भी कानून इस आधार पर अवैध नही ठहराया 


जा सकेगा कि वह अनुच्छेद 34, 9 या 3] मे दिये गये मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण 
करता है । 


सन्‌ 973 मे केशवानन्द भारती केस से इन सविधान सशोधनो को सर्वोच्च न्यायालय मे 
चुनौती दी गयी । न्यायालय ने अपने 973 के निर्णय मे इस वात को तो स्वीकार किया कि 
निर्देशक तत्वो की क्रियान्विति के लिए मौलिकं| अधिकारों को सशोधित किया जा सकता है । 
लेकिन 25वें सर्वेधानिक संशोधन के इस प्रावधान को अवैध घोषित कर दिया कि निर्देशक तत्वो 
की क्रियान्विति के लिए निर्मित काऩुनों को न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकेगी | इस निर्णय 
में उच्चतम न्यायालय ने बुनियादी ढाँचे की अवधारणा (छ490० 5 प्र८एणा० (0००७) का 
प्रतिपादन किया और 'कहा कि ससद सूंविधान के बुनियादी ढाँचे मे परिवर्तत नही कर सकती । 

(4) चौथा चरण : 976 से 980---यद्यपि केशवानन्द भारती केस मे उच्चतम 
न्यायालय ने इस वात को मान लिया कि मौलिक अधिकारों मे संशोधन-परिवतंत सम्भव है तथापि 
ससद और सरकार इस निर्णय से सन्तुप्ट नही थे क्योंकि इस निर्णय ने इस धारणा का प्रतिपादन 
किया कि सविधान एक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करता है जिसे ससद अपनी संविधान सशोधन 
शक्ति से बदल नहीं सकती । इसी कारण से आपातकाल के दिनो (976) में 42वाँ संविधान 
संशोधन अधिनियम पारित किया गया । इस संविधान सशोधन के खण्ड 4 भे कहा गया है कि 
“निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ससद जिलन किन्ही कानूनों का निर्माण करे उन्हे इस 
आधार पर चुनौती नही दी जा सकेगी कि ये कानून सविधान में दिये गये किसी अधिकार को 
सीमित या समाप्त करते हैं |” 


इस प्रकार सविधान सशोधनों को न्यायिक पुनिरीक्षण (7प्0०४] 7०४८७) से बचा 


[॒ 
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लिया गया । इस तरह यहू संशोधन संविधान की बुनियादी घारणा मे आमूलघूल परियर्तन कर 
देता है और मौलिक अधिकारो की रिथति गौण बन जाती है ! 

(5) पाँचवाँ चरण : 980 ओर उसके शाद-- सन्‌ 979 में 'मिनर्वा मिस केस | 
42वें संविधान सशोधन के कतिपय अशो को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गयी। लम्बी 
सुनवाई के वाद उच्चतम न्यायालय ने 4 2वें सशोधन के दो प्रावधानों--खण्ट 4 व खण्ह 55 का 
अवैध घोषित कर दिया बयोकि इनसे सब्रिधान के बुनियादी ठाँचे को आधात पहुंचता है और 
केशवानन्द भारती विवाद में उच्चतम न्यायालय हारा विये गये निर्णय का उल्लंघन करते है । 

उस निर्णय (मिनर्वा मिल केैस--980) के बाद बतंमगान समय में स्थिति यह है 
सविधान के अनुच्छेद 39 के भाग व और 'स' (आविक और सामाजिक न्याय से सम्बद्ध 
निर्देशक तत्व) की क्रियान्विति के लिए तो मौलिक अधिकारों बी सीमित किया जा सकेगा, ले ५ 
अन्य मिर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए ऐसे फ्रिसी कानुन का निर्माण नहीं किया जा त्तृव॥। 
जो मौलिक अधिकारो को सीमित या सर्शोधित करता हो । इस प्रकार वैधानिक अर्थों में पुनः 
मौलिक अधिकारो को निर्देशक तत्वों पर वरीयता की स्थिति प्राप्त हो गयी हैं 

बोनो एक-हूसरे के पुरफ हैं--मोलिक अधिवगार और निर्देशक तत्वों में उपयुक्त वर्णित 
सम्बन्ध से यह निष्कर्ष नही निकाला जाना चाहिए कि इनमे फोई अन्तनिहित विरोध या संपर्प 
है, अपितु वस्तुत, वे एक-दूसरे के पूरक है । इन दोनो का लक्ष्य एक ही हू और वह है--व्यक्तित्व 
का विकास तथा लोक-कत्याणकारी राज्य वी स्थापना । प्रनविल ऑस्टिन ने लिया है, “संविधान 
मे इन्हे (मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व) इस आशा और सपेक्षा से सम्मिलित किया 
गया था कि एक दिन भारत में वास्तविक स्वाधीनता का वृक्ष लहलहायेगा ।”' 'अधिकार' और 
तत्व इस प्रकार भारत के भूत और वर्तमान को भविष्य से जोड देते है तथा भारत में सामाणिक 
क्रान्ति के लक्ष्य को शक्ति प्रदाव करते है। भूतपूर्व न्यायाधीश श्री के० सदानन्द हेगड़े ने वहा हैँ कि 
“सिद्धान्तत, एक ही सविधान के दो भागों में कोई अस्रयति नहीं ही। सकती | 'राज्य-तीति के 
निर्देशक तत्वों को अपनाकर हमारे सविधान-निर्माताओं ने कोई असंगति उत्पन्न नहीं की । उनका 
प्रयत्त वैयक्तिक अधिकार और सामाजिक वल्याण में समत्वय स्थापित करना था ।! डॉ० गजेद्ध 
,गडकर ने भी कहा है कि “भारतीय लोकतनत सविधान के भाग तीन में नागरिकों को दिये गये 
मौलिक अधिकारों का पालन करते हुए भाग चार के निहित सामाजिक-आधिक सिद्धांत्तो को 
क्रियान्वित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्त करने को चचनवद्ध है।” चस्रभवन बोढिंग एप 
लॉकिग, वेगलौर बनाम मंसूर राज्य के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अधिक स्पष्टतापुर्वक कहा 
कि “व्यापार की स्वतन्त्रता का अर्थ घोषणा करने की स्वतन्त्रता नहीं है। संविधान ' के उपबन्धो 
को प्रगति-मार्ग बाधाओं के अनुरूप खठा नही किया जा सकता । यह सोचना मिथ्या धारणा है कि 
हमारे सविधान मे केवल अधिकारों की व्यवस्था है, कतंव्यो की नही । जबकि तीसरे भाग में प्रदात 
किये गये अधिकार मूल अधिकार हैं, चौथे भाग में दिये गये निर्देश देश के शासन मे मूलभूत हैं । 
सविधान के तीसरे और चौथे भाग में दिये गये उपबन्धों मे हमे कोई विरोध प्रतीत नही होता है । 
चे एक-दूसरे के पूरक है ।” वास्तव मे, इन दोनो के बीच किसी प्रकार का संघर्ष नहीं हो सकता 
है, ये एक-दूसरे फे पूरक है और आवश्यकता इस बात की है कि मौलिक अधि कार और निर्देशक 

' तत्वों के सम्बन्ध में सभी सबद्ध पक्षो द्वारा इसी दृष्टिकोण को अपनाया जाय । 
निर्देशक सिद्धान्तों का वर्गोकरण (0]85री०्थाणा ० (० 09॥०ण०/४० एत्राण००5) 
सविधान के 36वें अनुच्छेद से लेकर 5 तक, सोलह अनुच्छेदों मे राज्य-मीति के निर्देशक 








१ के० सदानन्द हेगढे : भारतीय सविधान से राज्य-तीति के निर्देशक तत्व, 972, पृ० 2-3 । 
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पिद्धास्तो का वर्णन है । इसमे विभिन्न क्षेत्रों मे राज्य के कार्य-क्षेत्र पर विचार किया या हि 'जैसे ' 
आधिक, सामाजिक, वैधानिक, ' शिक्षा-सम्बन्धी' तथा” अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र । इनको ,ीन भागों में 
विभाजित करके सरलता से देखा जा सकता है।.* पा 

(!) लोक-कल्याणकारी तथा समाजवादी राज्य की स्थापना करने वाले सिंदान्त--भारतीय 
संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य भारत मे लोक-कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य की स्थापना 
करता था, इस दृष्टि से अधिकांश निर्देशक सिद्धान्तों हरा आथिक और साम्राजिक न्याय के 
सम्बन्ध मे व्यवस्था की गयी है । निर्देशक सिद्धान्तों का सार तत्व सविधान के अनुच्छेद 38 में 
दिया गया है । उससे संविधान की प्रस्तावना की प्रतिध्वनि सुनायी देती है । राज्य ऐसी सामाजिक 
व्यवस्था की स्थापना करे, जिससे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की 
सभी संस्थाओ को अनुप्राणित करे, भरसक कार्ये-साधक के रूप॑ मे स्थापना और सरक्षण करके लोक- 
कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा । 

निर्देशक सिद्धास्तो में कहा गया है कि (7) राज्य लोगो के जीवन-स्तर को सुधारने और 
स्वास्थ्य-सुधार के लिए प्रयास करेगा । (7) राज्य जनता मे दुबेलतर अंगो मे मुख्यतया अनुसूचित 
जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो के शिक्षा तथा अर्थ-सम्बन्धी हिंतो की विशेष सावधानी 
पे रक्षा करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उन्तकी रक्षा करेगा | (॥7) 
राज्य प्रत्येक स्त्री-पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन प्रदान करने का प्रयत्न करेगा | (7४) 
राज्य देश के भौतिक साधनो के स्वामित्व और नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक-से- 
नधिक सावंजनिक हित हो सके । (५) राज्य इस वात का ध्यान रखेगा कि सम्पत्ति और उत्पादन 
के साधनों का केन्द्रीयकरण न हो । (शं) राज्य प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष,'' 
समान कार्य करने के लिए समान वेतल प्रदान करेगा । (शा) राज्य श्रप्निक पुरुषो और स्वियो के 
स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा । (शा्र) राज्य 
प्रयास करेगा कि सभी नागरिक अपनी 'योग्यता के अनुसार रोजगार पा सकें, शिक्षा पा सके, 
व बेकारी, वीमारी और अगहीनता, आदि दशाओ में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके । 
(») वैज्ञानिक आधार पर कृषि का सचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा । (३) राज्य संवि- 
धान के प्रारम्भ होने से दस बर्ष से लेकर चौदह वर्ष तक की आयु के वालकों के लिए मुफ्त और 
अनिवार्य शिक्षा का प्रवनन्ध करेगा । 

(2) गांधी विचारधारा से सम्बन्धित निर्देशक तत्व--गांधीजी ने हमे श्वामाजिक उत्तर- 
दायित्व के सार तत्व की शिक्षा प्रदान की है। उनकी विचारधारा का प्रश्नाव भी इन सिद्धान्तों मे 
कई स्थानों पर देखा जा सकता है, जैसे--() सविधान के अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कुटीर 
करेगा । (१0) अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य नशीली वस्तुओं या कर 5 कक 
रिक्त विशेष उद्देश्यों के रि करेगे अनुच्छे पल व हि 
शान को आप लए पा रेंगा । (7५) च्छेद 46 के _अनुसार-राज्य कृषि और पशु- 

छुनिक ढंग से संगठित करेगा। (५) अनुच्छेद 49 के अनुसार राज्य राष्ट्रीय और 
ऐतिहासिक महत्व वाले स्मारको और स्थानों की सुरक्षा करेगा । (शं) अनुच्छेद 50 के अनु सारे 
राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठायेया । हा ) भनुच्छेद 4 4 
के अनुसार, राज्य सारे देश के लिए एक समान दीवानी तथा फौजदारी का नूतन बनाने का यत्न 
करेगा । इस प्रकार उपयुक्त बंश राष्ट्रपिता बापू के हष्टिकोण से मिलते-जलते “35% 
(3) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति को बढ़ावा देने बासे सिरे: ही 
5 हि तर शक रत्व-- गवरिधान अनुच्छेद 5] के 


आस इक ३2->ूऊत ७ लि. 3. च< 
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ओर सम्मानपूर्वक सम्बन्धो को बनाये रखने का भ्रयास करेगा | राज्य आान्तर्गाप्ट्रीय कामूनी तथा 
सन्धियों की तरफ मान बढायेगा । राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शगढ़ो को पंच-फैसलो द्वारा निपटाने वी 
रीति को बढावा देगा । 

(4) कतिपय नये निर्देशक तत्व--42वें संशोधन द्वारा कतिपय नये निर्देशक तत्व भी 
संविधान में जोड़े गये है । अनुच्छेद 39 की घारा (एफ) की बदल दिया गया है । एसका उद्देश्य 
बच्चों तथा नवयुवकों को शोषण से बचाना तथा उनके स्वस्थ विकास क्रे लिए उपयुक्त अवसर 
तथा सुविधाएँ उपलब्ध कराना है । अनुच्छेद 39 क्रें बाद एफ नया अनुच्छेद 39(ए) जोड दिया 
गया है। इसमें समान न्याय दिलाने तथा मुपत्त कानूनी सहायता उपलब्ध करने की व्यवस्था है । 
अनुच्छेद 43 के बाद एक नया अनुच्छेद 43(बी) जोट दिया गया है । उसमें उद्योगों के प्रचन्ध मे 
कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था है । अनुच्छेद 48(बी) के क्षतुसार बनो तथा अन्य जीवों 
की सुरक्षा की व्यवस्था है । 

नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना 
(टारपाटाइश 07 9एशाटव५४ फीस्ट्वाय, 5) 

जिस समय सविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय संविधान सभा में और बाहर भी 
राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों मम्बन्धी उपबन्धों की बहत आलोचना हुई थी। सविधान के 
स्वीकृत होने के पश्चात्‌ भी अनेक विद्वानों ने कई आधारी पर इन उपतबन्धों की आलोचना की हैँ। 
निर्देशक तत्वों के विरुद्ध की जाने बाली आलोचना के प्रमुय आधार निम्नलिखित हैं . 

() वंधानिक शक्ति का अभाव [[.9९. ० .09॥#॥ इग्रालांणा)-- संविधान के राज्य की 
नीति के निर्देशक तत्वों फो एक ओर तो देश के शासन में मूलभूत माना है फिल्सु साथ ही वे 
वैधानिक शक्ति प्राप्त या न्याय योग्य नही है. अर्थात्‌ न्यायालय उपयुक्त सिद्धान्त वो भ्रियान्वित 
नहीं करा सकते है। अत आलोचको की राय में ये निर्देशक तत्व 'शुभ इच्छाएँ' (2075 एरंश०8), 
'नैतिक उपदेश” (!४०४] 970००७०(5) या ऐसी राजनीतिक घोषणाओं के समान हैं जितका कोई 
सर्वधानिक महत्व नहीं हो । सविधान सभा के एफ सदस्य श्री नासिरद्दीन ने उन्हें “नववर्ष के प्रथम 
दिन पास किये गये शुमकामना का प्रस्ताव' जैसी वस्तु कहा था और प्रो० के० टी० शाह के शब्दो 
में, “यह एक ऐसा चंफ है जिसका धघुगतान बेक फी इच्छा पर छोड दिया गया है ।” प्रो० छ्ीयर 
ने इन निर्गणक तत्वों को “उद्देश्यों और आकांक्षाओं फा घोषणा-पत्र' वहा है और श्री एन० बार० 
राघवाचारी उन्हे “ललित पदावली मे व्यक्त उच्च ध्वनित भावनाओं की ऐसी पक्तियाँ कहते हैं 
जिनका वेघानिक हृष्टदि से फोई महत्व नहीं है ।” सर बो० एन० राव के शब्दों मे, “राज्य के नौति 
निर्देशक तत्व राज्य के अधिकारों के लिए नंतिक उपदेश के समान हैं और थे इस आलोचना के 
पात्र हैं कि सविधान में न॑तिक उपदेशों के लिए उचित स्थान नहीं है ।! आलोचफो का कहना है 
कि यदि सविधान में नैतिक उपदेश करना ही अमीप्ट था, बाइविल की दस पवित्र आज्ञाओं को 
संविधान में क्यों नही लिया गया ? 

(2) अस्पष्ट तथा अताकिक रूप से सप्रहीत (५780० 27९ व0ट्टाण्यी५ है॥8०) 
नीति निर्देशक तत्वो के विरुद्ध यह भी आलोचना की जाती है कि वे किसी निश्चित या समतपूर् 
दर्शन पर आधारित नही है। वे अस्पष्ट है, उनमे ऋमबद्धता का अभाव है और उनमे एक ही वात 
को बार-वार दोहराया गया है । उदाहरण के लिए, उन तत्वों में पुराने स्मारकों की रक्षा जैसे 

महत्वहीन प्रश्न अपेक्षाकृत अत्यन्त महत्वपूर्ण आधिक तथा सामाजिक प्रश्नों के साथ मिला दिये 
गये है। प्रो० क्रीनिवासन फे णब्दो, में “इस अध्ययन से कछ बेढगे तरीके से आधुनिक को पुरातन 


न लक जल 2 मत कम नितिसलल 
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के घाथ और तक तथा विज्ञान द्वारा सुझाये गये उपबन्धों को विशुद्ध रूप से भावकता पूर्वाग्रह पर 
आधारित उपबन्धों के साथ मिला दिया गया है ।7 

(3) एक प्रभ्ुसत्तास म्पन्न राज्य में अस्वाभाविक (एशणर॥] ॥] 80एशथप्ठा $िधवा०--- 
एक प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य मे इस प्रकार के सिंद्धान्तो को ग्रहण करना अस्वाभाविक भी लगता है । 
एक उच्च सत्ता अधीनस्थ को आदेश दे सकती है, जैसा कि 935 के भारतीय शासन अधि- 
नियम में ब्रिटिश संसद द्वारा गवर्नर जनरल और गवनंरो को आदेश दे दिये गये थे, लेकिन एक 
प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य को इस प्रकार के आदेश देने की आवश्यकता पडे, यह अस्वाभाविक जान 
पडता है। विधिवेत्ताओ की दृष्टि मे एक प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य के लिए इस प्रकार के आदेशो का 


कोई औचित्य नही है । 
(4) व्यावहारिक एवं अनुचित (]7730009व ॥॥0 एा80070)--इन तत्वों की व्याव- 


हारिकता व औचित्य को भी कुछ आलोचको के द्वारा घुनौती दी गयी है। उदाहरण के लिए, 
भद्यनिषेध से सम्बन्धित निर्देशक तत्वों की स्वतन्त्र अ्थ॑-व्यवस्था के प्रतिपादको द्वारा उग्र आलोचना 
की गयी है । उनका कहना है कि ये तथाकथित सुधार राष्ट्रीय कोप पर भारस्वरूप होगे । इसके 
अतिरिक्त, यह भी कहा जाता है कि नैतिकता थोपी नही जा सकती है। मद्यनिषेध शराबियो को 
नैतिक प्राणी बनाने के बजाय शराब के अवध व्यापार को जन्म देगा । यह व्यवस्था इस हृष्टि 
से भी अव्यावहारिक प्रतीत होती है कि अनेक राज्य सरकारो द्वारा कई बार मद्यनिषेध की व्यवस्था 
का अन्त कर सावंजनिक क्षेत्र मे 'मद्य विक्रय गृहों' (१/॥॥० ५7०99) की स्थापना की गयी है । 
ऐसी स्थिति में डॉ० ज॑निग्ज के ये शब्द वहुत कुछ सीमा तक उचित प्रतीत होते हैं कि “माने 
वाली सदी में ये तत्व निस्सन्देह निर्थंक हो जायेंगे ।/2 
(5) संवंधानिक इन्द्र के कारण (छ488 एी (णाशधएाणा9] (एा88)-- सर्वधानिक विधि- 
वेत्ताओ ने यह आशका व्यक्त की है कि ये तत्व भारतीय शासन में सवेधानिक इन्द्र और गतिरोध 
के कारण बन सकते हैं । संविधान सभा मे सन्‍्थानभ्‌ ने यह आशका व्यक्त की थी कि इन निर्देशक 
तत्वों के कारण राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री अथवा राज्यपाल और मुख्यमन्त्री के बीच मतभेद उत्पन्न 
हो सकते है । प्रश्न यह है कि प्रधानमन्त्री इन सिद्धान्तो का उललघन करता है तो स्थिति क्या 
होगी ? एक पक्ष कहता है कि राष्ट्रपति इस आधार पर किसी भी विधेयक पर निर्षधाधिकार का 
प्रयोग कर सकता है कि वह शासन के मूलभूत सिद्धान्त निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है। भारतीय 
सविधान के प्रसिद्ध लेखक श्री दुर्गादास बसु के द्वारा भी उपयुक्त विचार व्यक्त किया गया है। 
इस प्रकार की घटनाएँ राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के बीच त्तीत्ष मतभेद को जन्म देगी और इससे 
संसदात्मक प्रजातन्त्र को गम्भीर आघात पहुँच सकता है । 
| नीति निर्देशक तत्वों का महत्व 
(तशशए0ण'4घ्घटछ5 07 छाएएटाएफ एशाटाश?29) 
नीति निर्देशक तत्वो की जो आलोचना की गयी है उसका यह तात्पय॑ नही लिया जाता 
चाहिए कि वे बिल्कुल व्यर्थ और महत्वहीन है । वास्तव मे, सवधानिक और व्यावहारिक हष्टिकोण 
से नीति निर्देशक तत्वों का बहुत अधिक महत्व है । न्यायमूर्ति हेगड़े के अनुसार, यदि हमारे सवि- 
धान के कोई भाग ऐसे हैं जिन पर सावधानी और गहराई से विचार करने की आवश्यकता है 
तो वे है भाग तीन और चार । उनमे हमारे सविधान का दर्शन निहित है और एक लेखक के 
शब्दों से, “वे हमारे सविधान की अन्तरात्मा है ।” डॉ० पायलो के अनुसार, “इन निर्देशक तत्वो का 
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महत्व इस वात मे'है कि ये तागरिकों के प्रति राज्य के सकारात्मक दायित्व हैं ।/! इन तत्वों के 
महत्व का अध्ययन निम्नलिखित रूपो मे किया जा सकता है : 

() असंगत तथा असामयिक होने फे तर्क गलत (जि९छाए० शिलफञाँकि धाए तरशीण' 
पत्ठणातर/णा। ॥0 00६ ए त॥#०--नीति निर्देशक तत्वों के सम्बन्ध में प्रो० जैनिग्ज और 
श्रीनिवासन जैसे व्यक्तियों की यह आलोचना नितानत अनुचित है कि ये तत्व असगत तथा असाम- 
यिक हैं । वास्तव मे, ये विचार केवल विदेशी नही है वरन्‌ इस अध्याय के , अनेक उपवन्ध पूर्णरुप 
में भारतीय हैं । यथपि 2वी सदी मे ये सिद्धान्त पुराने पढ़ जायेंगे और अव्यावहारिक हो जायेंगे 
लेकिन कम-से-कम 20वीं सदी के भारत मे ये सिद्धान्त उपयोगी तथा व्यावहारिक प्रतीत होते है 
पुनः प्रो० एम० बी० पायली के शब्दों मे, “यदि फभी ये सिद्धान्त पुराने पड़ जायेंगे तो इनका 
आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है, स्योकि संशोधन प्रक्रिया अत्यन्त सरल हैं। जब तक 
इनके सशोधन करने का समय आयेगा, तब तक भारत इनका पूरा लाभ उठा चुका होगा ओर 
भारत भूमि से आाथिफ लोकतन्न्र फी जडें गहरी हो चुकी होंगी।' सबिधान का निर्माण बतंमान 
रामस्थाओं को सुलझाने के लिए होता है। यदि हम वर्तमान का निर्माण सुहृढ़ नींव पर करें तो 
भविष्य की चिन्ता फरने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।'* 

(2) निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत की शक्ति (?0ज2 ० 7फ)ार 0ऐकफयणा एणाएपे 
80 ए7ग्रणए०४)--ग्द्यपि इन निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं किया जा 
सकता, लेकिन इसके पीछे जनमत की मत्ता होती है, जो प्रजातन्त्र का सबसे बडा न्यायालय है । 
अत. जनता के प्रति उत्तरदायी कोई भी सरकार इनकी अवहेलना का साहस नही कर सकती । 
शासन द्वारा किया गया इनका बार-बार उल्लघन देश मे शक्तिणाली विरोध को जन्म देगा। व्यव- 
स्थापिका के भीतर शासन को विरोधी दल के प्रहारों का सामना करना पड़ेगा और व्यवस्थापिका 
के बाहर इसे निर्वाचन के समय निर्वाचकों को जवाब देना होगा | निर्देशक तत्वों के पीछे जनमत 
की इस शक्ति के कारण णासक दल को इनकी क्रियाच्विति के प्रति पर्याप्त उत्साह का परिचय 
देना होगा । प्रो० पायली के अनुसार, “ये निर्देशक तत्व राष्ट्रीय चेतना के आधारघुत स्तर का 
निर्माण करते हैं ओर जिनके द्वारा इन तत्वों का उल्लंघन किया जाता है, थे ऐसा कार्य उत्ता- 
दायित्व की स्थिति से अलग होने को जोखिम पर हो फरते हैं ।'” आलोचक राघवाचारी भी स्वीकार 
करते है कि “जो शासन सत्ता पर आधिपत्य बना ले, उसे इस अनदेश-पत्र फा आदर करना ही 
होगा “आगामी काम चुनाव मे उसे इस सम्बन्ध में निर्वाचको को जवाब देना ही पड़ता है ।' 
ऐसी स्थिति मे श्री अल्‍्लादि क्रष्णास्वामी अय्यर ने संविधान सभा में ठीक ही कहा था कि 
“कोई भी लोकप्रिय मन्ध्रिमण्डल सविधान के चतुर्थ भाग के उपबन्धो फे उल्लघन फा साहस नहीं 
कर सकता है ॥/* , 

(3) चरम सीमाओं से रक्षा (व ग8प्रा06 ९०॥5 एएण॥९5३)--हमारे सविधान- 
निर्माता इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थे कि प्रजातान्त्रिक राज्य में परिवर्तनशील जनमत के 
परिणामरवरूप विभिन्न समयो में विभिन्न राजनीतिक दल सत्तारूढ हो सकते है । कभी दक्षिणपन्थी 
दल शासन सत्ता पर अधिकार कर सकता है और कभी कोई वामपन्‍्थी दल | निर्देशक तत्व दोनो 
प्रकार की सरकारों को मर्यादित रखेंगे तथा उन्हे किसी प्रकार का एक तरफ शुकाव रखने से 


# ब्गूपाह 7९४ गरएणवद्धारल 9 ॥0 07200ए6 एजाएफहड 5 पीवा ताएए एणा।वता ए0च्नी। २० 5जहू7॥0॥5 
श 0 06 8806, 409घ705 [९ ८ए200%५ ५. नये 7, 29756 


बा ५ एज९० टक्राचाकाांकातों (:क्रलाजाारवर गाव, 9 उ4 
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रोकंगे। भी अभरनन्दी के अनुसार, 'संविधान के निर्देशक तत्व इस बात का आश्वासन देते हैं कि 
: अबुदार दल अपनी नोति के निर्धारण में इन तत्वों की पूर्ण अवहेलना नहीं कर सकेगा ओर एक 
उप्रवादी दल अपने दल के आर्थिक या अन्य कार्यक्रम को पुरा करने के लिए संविधान का अन्त 
हरना आवश्यक नहीं समझेगा। इस प्रकार निर्देशक तत्व वाम ओर दक्षिण पन्‍्थ को चरम सीमाओं 
' में सुरक्षा प्रदान करते है ।' 


(4) नैतिक आदशों के रूप सें महत्व (रएणांक्षाए० 38 'ैणथों [06889)--यदि 
निर्देशक तत्वों को केवल नैतिक धारणाएँ ही मान लिया जाय, तो इस रूप में भी उनका अपार 
महत्व है। ब्रिदेत से भेग्ता कार्टा, फ्रांस में मानवीय तथा नागरिक अधिकारों की घोषणा तथा 
अमरीकी संविधान की प्रस्तावना को कोई कानूनी अनुशक्ति प्राप्त नही, फिर भी इन देशो के 
इतिहास पर इसका प्रभाव पडा है । इसी प्रकार उचित रूप मे यह आशा की जा सकती है कि ये 
' निर्देशक तत्व भारतीय शासन की नीति को निर्देशित और प्रभावित करेंगे। एलेन ग्लेडहिल के 
पब्दों मे, “अनगिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदशों के फलस्वरूप सुधरे है और ऐसे उदाहश्ण 
भी मिलने कठिन नहीं है जबकि उच्च आदर्शो का राष्ट्रों के इतिहास पर प्रश्नाव पड़ा हो ॥* 


( 5) संविधान की व्याख्या सें सहायक (पथ्षएए 6 ]ञालिफालधाणा ए (0 
(शाआफ्ाणा)--सविधान के अनुसार निर्देशक तत्व देश के शासन मे मूलभूत है जिसका तात्पयें 
यह है कि देश के प्रशासन के लिए उत्तरदायी सभी सत्ताएँ उनके द्वारा निर्देशित होगी । न्‍्याय- 
पालिका भी शासन का एक महत्वपूर्ण अग होने के कारण यह आशा की जा सकती है कि भारत 
मे न्यायालय संविधान की व्याख्या के कार्य मे निर्देशक तत्वों को उचित महत्व देंगे । प्रो० 
एसेक्जेण्डोविच का मत है, “ - चु कि निर्देशक सिद्धान्तो में संविधान सभ्चा की आर्थिक और सामाजिक 
नोति बोल रही है और क्योकि उसमें हमारे संविधान-निर्माताओ की इच्छा की अभिव्यक्ति है, 
इसलिए हमारे न्यायालयों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे मौलिक अधिकारों सम्बन्धी उपबस्धों 
को व्यास्या करते समय राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों पर पूरा-पूरा ध्यान दें ।* भारतीय 
स्यायालयों ने कई थार मौलिक 'अधिकार सम्बन्धी विवादों मे निर्णय देते समय निर्देशक सिद्धान्तों से 
मार्गदर्शन लिया है । बस्बई राज्य वनाम एफ० एस० बालसराय वाले विवाद में सर्वोच्च न्यायालय 
ने अनुच्छेद 47 के आधार पर निर्णय दिया है कि शासन ने मादक द्रव्य निर्षेध अधिनियम पास 
करके उचित प्रतिवन्‍्ध ही लगाया था । पुन. न्यायालय ने बिहार राज्य बनाम कामेश्वर्र सह वाले 
विवाद भे अनुच्छेद 39 के प्रकाश में यह निर्णय दिया था कि जमीदारी के अन्त का उद्देश्य वास्त- 
विक जनहित ही था । इसी प्रकार विजय बस्त्र उद्योग बनाम अजमेर राज्य के विवाद मे उच्चतम 
न्यायालय ने अनुच्छेद 43 के प्रकाश में न्यूनतम पारिश्रसिक अधिनियम को उचित ठहराया । भरी 
एम० सो० सीतलबाड के शब्दों मे, “राज्य-नीति के इन मुलमृत सिद्धान्तों को वेधानिक प्रभ्नाव 


भाप्त पे होते हुए भी इनके द्वारा न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश-स्तस्म का कार्य किया 
बाता है 7 है 


(6) शासन के मुल्यांकन का आधार (895 ० ० एरथगेप्रथांणा रण ठ07ढ्पाधशा-)-- 
नीति निर्देशक तत्वों द्वारा जनता को शासन की सफलता व असफलता की जाँच करने का 
माषदण्ड भी प्रदान किया जाता है। शासक दल के हारा अपने मतदाताओं को निर्देशक 
सिद्धान्तो के सन्दर्भ मे अपनी सफलताएँ बतानी होगी और शासन शक्ति पर अधिकार करने के 
ए++-+-....तत 


4 #ाता 5 है 
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इच्छुक राजनीतिक दल को इन तत्वो की क्रियान्विति के प्रति अपनी तत्परता और उत्साह दिखाना 
होगा । इस प्रकार निर्देशक तत्व जनता को विभिन्न दलो की तुलनात्मक जाँच करने योग्य बना देंगे। . 

(7) फार्यपालिका प्रधान इनका दुरुपयोग नहीं कर सकते है (॥#९0ए7ए6 म्ल्यते एथशा- 
70 #फ्राणा श०एश&०॥5)--निर्देशक तत्व के पक्ष मे अन्तिम बात यही कही जा सकती है कि 
यद्यपि विधान सभा के सदस्यों तथा कुछ सविधान-वेत्ताओ ने यह भय प्रकट किया है कि राष्ट्रपति 
या राज्यपाल इस आधार पर किसी विधेयक पर अपनी सम्मति देने से इन्कार कर सकते है कि 
बह निर्देशक तत्वो' के प्रतिकुल है, लेकिन व्यवहार मे ऐसी घटना की सम्भावना कम है, क्योकि 
संसदात्मक शासन प्रणाली मे नाममात्र का कार्यपालिका प्रधान लोकप्रिय मन्चत्रिपरिपद्‌ द्वारा पारित 
विधि को अस्वीकृत करने का दुरसाहस नही कर सकता है । डॉ० अम्बेडकर के शब्दों मे, “विधा- 
यिका द्वारा पारित विधि को अस्वीकृत करने के लिए राष्ट्रपति या रायज्पाल निर्देशक तत्वों का 
प्रयोग नहीं कर सकते ।” हे 

वास्तव मे, निर्देशक तत्व भारतीय शासन के सर्वोच्च सिद्धान्त है। सर्वोच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश श्री केनिया ने 'गोपालन बनाम मद्रास राज्य” के विवाद पर निर्णय देते हुए कहा था, 
“क्योकि राज्य फी नीति के निर्देशक तत्व संविधान मे शामिल है, इसलिए थे बहुमत ,दल के 
अस्थायी आदेश मात्र ही नहीं हैं, चरन्‌ उनमे राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति बोल रही है जो 
सविधान सभा फे माध्यम से व्यक्त हुई थी ।” है 


निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन और उपलब्धियाँ 
(धएश।।शएीपव'४प0र 6070 0८प्ला5एपछाशहीबा5 फ्राएफ १४088 
प "0 9ए?2८टपए7५४5 श़ारएटाश,59 


नीति निर्देशक तत्वो के क्रियान्वयन क्री समस्या पुलिस राज्य को कल्याणकारी राज्य और 
सविधान द्वारा स्थापित राजनीतिक लोकतनन्‍्त्र को आधिक लोकतन्‍्त्र मे परिवर्तन करने की समस्या 
है। यह कार्य इतना बडा है कि इसे तुरन्त सम्पन्न नही किया जा सकता । इसे पूरा करने के लिए 
दीर्घकालीन प्रयत्न, प्रचुर धन और तीज्र गति ,से आथिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास 
आवश्यक है। ; 5 0 इ5 

परन्तु राज्य ने यह कार्य प्रारम्भ कर दिया है और इस दिशा मे कई महत्वपूर्ण बातें की 
गयी है प्रथमत', सात पचवर्षीय योजनाओं के आधार पर कृपि और उद्योगों की उन्नति, शिक्षा 
ओर स्वास्थ्य की सुविधाओं का प्रसार, नौकरी व कार्य के साधनों मे वृद्धि, राष्ट्रीय आय व लोगो 
के रहन-सहन के स्तेर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न किये गये है । द्वितीय, युवक वर्ग व बालकों की 
शोषण से रक्षा करने के लिए अनेक कानून पास किये गये है, बीमारी और दुर्घटना के विरुद्ध 
सुरक्षा के लिए कुछ सीमा तक मजदूर वर्ग मे बीमा योजना लागू की गयी है व बेरोजगारी वीमा 
योजना को लागू करते और रोजगार की सुविघाएँ बढाने के प्रयास किये जा रहे है। राज्य सामा- 
जिक कल्याण की दिशा मे तेजी से आगे बढ रहा है। तृतीय, हिन्दू कोड बिल के कई अश्ञों जैसे 
हिन्दू विवाह अधिनियम, 7955; हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 956, आदि को पारित करके 
देश के सभी वर्गों के लिए समान विधि सहिता प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे है| चतुर्थ, 
अम्पृश्यता निवारण के लिए और अनुसूचित तथा पिछडी हुई जातियो के वालको को उदारतापुर्वक 
छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं द्वारा शिक्षित करने का कार्य भी हुआ है। पचम, यद्यपि अब भी 
नि.शुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा और सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा का प्रवन्ध अधूरा 
ही है, तथापि इन दिशाओ मे भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । अन्तिम स्थान में लोकतान्त्रिक विकेद्धीय- 
करण और सामुदायिक विकास योजनाओ द्वारा ग्राम पचायतो को अधिक सशक्त बनाने का प्रयास 
किया जा चुका है । ग़रीबो को “मुफ्त कानूनी सहायता' प्रदान करने के लिए न्यायमूर्ति पी० एन० 
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भगवती की अध्यक्षता मे एक समिति गठित की गयी । कई राज्यों ने वृद्ध और असहाय लोगों के 
लिए पेंशच (00 88० ?थाभंणा) की, व्यवस्था की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए का 
_वित्त आयोग ने राज्यो को 264:08 करोड़ रुपये (9 79-84) दिये जाने का प्रावधान किया । का 
बाल श्रमिकों के हितो के संरक्षण, हेतु केदद्रीय वाल श्रमिक बोर्ड का गठत किया गया है तथा राज्य 
से कहा गया कि वे जिला स्तर पर ऐसे ही बोर्डों का गठन करे [ ' ह 
969 के बाद की राजनीति में तत्कालीन शासक वर्ग द्वारा निरन्तर यह संकत्प व्यक्त 
किया गया कि निर्देशक तत्वों को अधिक तीब् गति के साथ क्रियान्वित किया जायगा.। 970 से 
976 के वर्षो मे इस दृष्टि से कुछ कार्य भी किये गये, यथा--4 प्रमुख बैंको का राष्ट्रीयकरण, 
राजाओ के प्रिदीपर्स की समाप्ति, सम्पत्ति के ,मौलिक अधिकार को सीमित करने हेतु. संविधान मे 
24वाँ, 25वाँ, 29वाँ और 34वाँ संशोधन और तस्कर व्यापार विरोधी कार्यवाहियाँ, आदि । 
972 भे बन्धक मजदूरी की समाप्ति और स्त्री-पुरुष को समान “वेतन दिलाने का अध्यादेश भी 
जारी किया गया । 976 मे ही ससद के द्वारा 'शहरी भूमि सीमाकरण कानून” पारित किया 
गया, जिसके अनुसार चार श्रेणी के शहरो मे शहरी भूमि की सीमा 500 वर्शमीटर से 2,000 
वर्ममीटर निश्चित की गयी । _ 97] के लोकसभा चुनावों से ही गरीबी, बेरोजगारी और 
असमानता' को दूर करने का तारा भी जोर-शोर से लगाया गया, लेकिन इस सम्बन्ध में जैसा 
ठोस कार्य अपेक्षित था, वैसा नही किया गया ) ह ि 3५०7 का 
977 से भारत की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है । 977 में सत्तारूढ जनता 
पार्टी द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में 'सम्पत्ति के मुल अधिकार! को समाप्त करने और समस्त, 
जनता को “रोजी-रोटी का अधिकार' प्रदान करने की बात कही गयी थी । “सम्पत्ति के मूल अधि- 
कार' को सामाजिक-आर्थिक समानता के मार्ग में वाधक मानकर 44वें संवैधानिक संगोधन द्वारा 
'सम्पत्ति के मूल अधिकार' को समाप्त कर दिया गया । निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति की दिशा 
मे अभी हाल ही मे कुछ ठोस कार्य भी हुआ है, जैसे ५श्चिमी बंगाल और केरल की सरकारों द्वारा 
बेरोजगार लोगो के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना । लेकिन यह व्यवस्था बहुत सीमित 
रूप मे ही की जा सकी है। हे आल ८ 
निर्देशक तत्वो की क्रियान्विति पर जब हम विचार करें, तब हमारे द्वारा इस तथ्य को 
दृष्टि मे रखा जाना चाहिए कि सर्वाधिक प्रमुख निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 
39 में किया गया है और ये निर्देशक तत्व आर्थिक तथा सामाजिक न्याय से सम्बन्धित हैं । 
संविधान सभा वाद-विवाद' (८ 8. 0.) के अध्ययन से भी स्पष्ट है कि निर्देशक तत्वों का 
उद्देश्य आधथिक तथा सामाजिक असमानता एवं अन्याय को दुर कर आधिक-सामाजिक न्याय, 
दूसरे शब्दों मे अधिकाधिक सम्भव सीमा तक आधिक-सामाजिक समानता की स्थापना करना है । 
जब हम इस दृष्टि से आज की स्थिति पर विचार करते है तो पाते हैं कि निर्देशक तत्वों की क्रिया- 
न्वित के सम्बन्ध मे स्थिति सन्‍्तोषजनक नही है। सामाजिक समानता स्थापित करने की दिशा मे 
थोडा कार्य भले ही हुआ हो, लेकिन आ्थिक समानता स्थापित करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं 
हुईं है। आथिक असमानता का जो अनुपात संविधान लागू किये जाने के समय था, आज उसमे 
थोडी भी कमी होने के वजाय बहुत अधिक वृद्धि हुई है । 'समाजवादी ढाँचे का समाज, समाजवाद, 
लोक-कल्याणकारी राज्य, भारतीय समाजवाद' समय-समय पर ऐसे कई नारे भूतपूर्व और वर्तमान 
शासक वर्ग के द्वारा लगाये गये हैं, लेकिन एक तरफ भीषण गरीबी और दूसरी तरफ अन्तहीन 
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विलासिता, निरन्तर बढती हुई बेरोजगारी और अशिक्षा की जो स्थिति देखी जाती है, वह इस 
प्रभ्त को जन्म देती है कि क्या शासक वर्ग की निर्देशक तत्वों में, दूसरे शब्दों मे आथिक तथा . 
सामाजिक न्याय मे कोई आस्था है । 

देश मे आथिक विपमता वढ रही है क्योकि मात्र 0/2८ लोग राष्ट्रीय उत्पादन का अधिकांश 
हिस्सा हजम कर जाते है और इसी कारण से देश में कुछ परिवारों का राष्ट्रीय उत्पादन पर एका- 
घिकार बढता गया है। आज भी देश की 48% जनसख्या गरीबी की रेखा के वीचे जीवनयापन 
कर रही है। देश मे 2 करोड आवास मकानो की कमी है। प्रतिवर्ष मात्र 4 लाख मकान बनते 
हैं जव॒कि आवश्यकता प्रतिवर्ष 50 लाख मकानों की होती है । 2 प्रतिशत जनसख्या के पास 
भावश्यक शौचालय ($४॥रधा।ण 80065) है, 6 लाख लोख प्रतिवर्ष तपेदिक से मरते है, 
25 लाख लोग कोढ से ग्रसित है, 90 लाख लोग अन्धे है और प्रति 7,600 लोगो पर एक 
डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है । लाखो बच्चे जोखिम भरे स्थानों पर श्रम करते हे । छठी योजना 
की छुल राशि का मात्र एक प्रतिशत (905 करोड़ रुपये) प्राथमिक शिक्षा पर खर्च' किया गया 
जो यह इगित करता है कि इसे कितना कम महत्व दिया गया है । 

इन आँकड़ो से यह प्रकट होता है कि पचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से निर्देशक सिद्धान्तो 
के क्रियान्वयन हेतु अभी वहुत कुछ करना शेप है । कितने आश्चर्य की बात है कि भारत दुनिया 
के प्रथम पन्द्रह औद्योगिक देशो मे स्थान रखता है और तकत्नीकी दृष्टि से प्रशिक्षित मानव शक्ति 
वाले राष्ट्रो मे हमारा तीसरा स्थान है, हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी शिक्षा-व्यवस्था है तथापि 
विश्व बैक के सर्वे के आधार पर हम दुनिया के सबसे निर्धंनतम दस देशो मे से एक हैं। ' 
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भारतीय संविधान की भ्रस्तावता में भारत को एक धर्मंनिरपेक्ष (पन्‍्य निरपेक्ष) .राज्य 
घोषित किया गया है ।7 भारतीय संविधान मे धर्म अथवा जाति का भेदभाव किये बिना प्रत्येक 
नागरिक को समान अधिकार प्रदान किये गये है। भारत भे राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसलिए 
वह धर्मंतन्त्रात्मक राज्य से भिन्‍न है । कतिपय विद्वानो के अनुसार भारत एक घममनिरपेक्ष राज्य 
नही है क्योकि भारत में राजबीति और धर्म को एक-दुसरे से पूर्ण रूप से पृथक नहीं किया गया 
है। ऐसे विचारको का कहना -है कि भारत मे सभी धर्मों के आधारभूत मानवीय सिद्धान्तो को 
स्कूली बच्चो के शिक्षा पाद्यक्रमो के अन्तगंत नैतिक शिक्षा के रूप मे मान्यता दी गयी है; महावीर, 
गौतम बुद्ध, मुहम्मद साहब तथा रामायण के अन्तर्गत उल्लिखित उच्च मानदण्डो को शिक्षा पाद्य- 
क्सो में यत्र-तन्न स्थान दियां गया हैं। ऐसी स्थिति मे यह्‌ विचारणीय प्रश्न है कि क्या भारत एक 
धर्मनिरपेक्ष राज्य है ? वास्तव मे यह प्रश्त कि भारत एक श्रम निरपेक्ष राज्य है अथवा नही, मूलतः 
इस बात पर निर्भर करता है कि धर्मनिरपेक्षता का क्‍या अर्थ है । 
धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय (४०४78 ० $607श7श7) 
धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य अपने कार्यो के लिए धर्म को आधार नही बनाता 
राज्य का अपना कोई घर्म नही होता तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिको के मध्य किसी प्रकार 
का भेदभाव नही करता । राज्य धर्म को व्यक्ति के आच्तरिक विश्वास की वस्तु समझता है तथा 
धर्म और राजनीति की प्ृथकता मे विश्वास करता है। राजनीतिक क्षेत्र मे घर्मनिरपेक्षतावाद से 
अभिप्राय है कि राज्य व शांसन के अधिकारियों की नियुक्ति व चुनाव, शासन का कार्यक्रम व 
नीतियाँ, शासन हवारा आर्थिक सहायता का वितरण, इत्यादि धर्म के आधार पर न हो । राजनीतिक 
दलो व अन्य सस्थाओं का संगठन एवं उनकी रचना घामिक आधार पर न की जाये । कोई राज- 
कीय धर्म न हो और कानून तथा न्यायालय धर्म के आधार पर पक्षपात न करे। यह ऐसा सिद्धान्त 
है जो देश के नागरिको मे धर्म, सम्प्रदाय, लिंग, रग, विश्वास, राष्ट्रीयता, जन्म, आदि पर भेदभाव 
नहीं करता | सभी को अपनी इच्छानुसार किसी धर्म को अपनाने या छोड़ने का अधिकार होता है । 
धर्मनिरपेक्षता के दो रूप हो सकते हैं--पहला, राज्य धर्म विरोधी हो, उसकी धर्म विरोधी 


भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'भारत का संविधान! (हिन्दी अनुवाद संस्करण) मे 'धर्मनिरपेक्ष' 
ब्द के बजाय 'पन्य निरपेक्ष' शब्द का प्रयोग किया गया है जो अधिक उपयुक्त है । सही 
मायने में भारत 'धर्मनिरपेक्ष, राज्य न होकर 'पन्य निरपेक्ष' राज्य है । “8९०४7 शब्द का 
अनुवाद 'पन्‍्य निरपेक्ष' ही होना चाहिए । 
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विचारधारा हो तथा वह उसी पर आचरण करे। दूसरा, राज्य धर्मो की ओर उदासीन हो, दिसी 
धर्म को सरक्षण न दे,,किसी धर्म से द्वेप ने करे, नागरिकी को अपनी झुचि का धर्म मानने की 
स्वतन्त्रता दे और आवश्यकता पडने पर यदि राज्य किसी कार्य या जनहित के कार्य में किसी धर्म 
की किसी बात को बाधक पाता हो तो उसे अपने लिए अमाच्य घोषित कर सके । भारत में दूसरे 
अर्थ में ही धर्मनिरपेक्षता को भंगीकार किया गया है । 
डॉ० राधाकृष्णन्‌ के अनुसार, “धर्मनिरपेक्ष होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा सकुचित 
धाभमिकता पर चलना नही होता वरन्‌ उसका तात्पय पूर्णतः आाध्यात्गिक होना होता है ।/ ढॉ० 
अम्बेडकर के अनुसार, “धमंनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह नही है कि हम लोगों की धामिक भावनाओं 
का आदर नहीं करेंगे । इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगो पर किसी घर्म को नहीं 
धोपेगा ।” डोनाल्‍ड स्मिथ के शब्दों मे, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसके अन्तगंत धर्म विषयक 
व्यवितियत एवं सामूहिक स्वतन्त्रता सुरक्षित रहती है, जो व्यक्त के साथ व्यवहार करते समय धर्म , 
को बीच में नही लाता, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से सम्बन्धित नही है और न किसी धर्म 
की उन्नति की चेष्टा करता है और न ही किसी धर्म के मामले मे हस्तक्षेप करता है । 
ऑक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार धर्म निरपेक्षता से तात्पयं ऐसे सिद्धान्त से है जिसमे नैतिकता, 
ईएवर की मान्यता अथवा भावी जीवन की कल्पना पर आधारित न होकर केवल मानव के लौकिक 
जीवन में उत्तके कत्याण पर ही आधारित होनी चाहिए । बेब्स्टर के तीसरे नवीन विश्वकोष की 
परिभाषा के अनुसार धर्मनिरपेक्षता जीवन भथवा किसी अन्य व्रिपय से सम्बन्धित वह दृष्टिकीण है 
जो इस धारणा पर आधारित होता है हि सामाजिक नैतिकता के सिद्धान्तो के निरूपण में धर्म 
अथवा फिसी भी प्रकार के घामिक विचारों को शामिल नही किया जाना चाहिए । अतः नैतिक 
मानदण्डो अथवा आचरण का निर्धारण धर्म से सम्बन्धित न होकर केवल वर्तमान लौकिक जीवन 
एवं सामाजिक कल्याण से ही सम्बन्धित होना चाहिए । तात्पर्य यह है कि धर्मनिरपेक्ष समाज में 
शिक्षा, सामाजिक जीवन तथा राजनीति से सम्बन्धित सभी प्रश्नों के विषय में निर्णय घर्मेतर 
ताकिक एव अर्वैेयक्तिक आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार धर्म निरपेक्षता एक नये प्रकार 
का स्वतन्त्र विचार है जिसका उद्देश्य भवित तथा धर्म के स्थान पर भौतिक माध्यम से मानव 
जीवन का विकास करना है । 
संक्षेप मे, धर्म निरपेक्ष राज्य का यही भर्थ होता है कि राज्य विभिन्‍न घर्मो मे से किसी एक 
के साथ पक्षपात न करे और न किती धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया जाय | धर्मनिरपेक्ष राज्य 
का यह काय नही. है कि राज्य धर्म का विरोध करता रहे या वह व्यक्तियों को नास्तिक होने के 
लिए प्रोत्साहित करे। भारतीय सविघान के परिप्रेक्ष्य मे टी० के० ठोपे ने लिखा है, “भारत के 
धर्मनिरपेक्ष होने का यह अर्थ नही है कि ईश्वर के अस्तित्व को नहीं माना जाता । भारतीय सबि- 
धान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गयी है । देश के प्रमुख पदाधिकारियों को पद 
ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ लेनी पडती है ।” धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों के 
अनुयायियो को समान सरक्षण तथा स्वतन्त्रता देता है । इस प्रकार धर्म के क्षेत्र मे राज्य लैस 
फेयर' (26556 /4/८) की नीति अपनाता है । 
' धरमनिरपेक्ष सिद्धान्त : ऐतिहा सिक पृष्ठभुमि 
(प्त& 00८४एा' 65 5820.8रा9श ; मश्राहाणराटका, 9४ए6ठर0ए70) 
धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी विचार की उत्पत्ति रोमन साम्राज्य के समय में हुई जब सीजर 
सभी ईसाई धमविलम्बियों से राज्य' निष्ठा की अपेक्षा करता था भर जो लोग राज्य निष्ठा को 
स्वीकार नही करते थे उन्हे सत्रस्त किया जाता था। इसी काल मे सेण्ट मार्को द्वारा ईसा के जीवन- 
चरित्र मे लिपिबद्ध ईसा के उपदेश पर कि “जो सीजर का है वह सीजर को दो और जो ईश्वर 


्स 
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का है वह ईश्वर को दो”, धर्म के राजनीतिक पृथक्करण की नोव पड़ी । उसी समय से लौकिक 
सत्ता एवं चर्च के प्रभाव-क्षेत्रो की सीमाओ का निर्धारण करने का प्रयत्न किया जाता रहा है । 
पुनर्जागरण और मानववाद के दर्शन और प्रचार मे धर्मंनिरपेक्ष मुल्यो को महत्व दिया गया, जिससे 
चर्च वी शक्ति कम अवश्य हुई, फिर भी चर्च और राज्य के बीच सघर्ष चलता रहा और प्रोटेस्टैण्ट 
और कंथोलिक राज्यो के अन्तर्गत चर्च राज्य के सम्बन्धो मे कोई विशेष अन्तर न था। मैँकियावली 
जैसे दाशेनिक ने धर्म और राजनीति को पृथक्‌ कर धर्मनिरपेक्षता की दिशा मे एक महत्वपूर्ण 
एवं ठोस आधार प्रस्तुत किया । उसने यह स्पष्ट किया कि राज्य और धर्म दो भिन्‍न चीजे हैं और 
राजनीति पर धर्म का कोई प्रभाव नही होना चाहिए । 6वी शताब्दी मे माटिन लूथर, काल्विन, 
आदि के नेतृत्व मे पोपशाही के विरुद्ध एक क्रान्ति हुई थी जिसे धर्मं-सुधार आन्दोलन कहा गया । 
इस घर्मं-सुधार आन्दोलन ने व्यवित को धर्माधिकारिरो के नियन्त्रण और धर्मशास्त्रियों की दासता 
से छृठकारा दिलाने का प्रयत्न किया । धर्म-सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप धर्म निरपेक्ष सिद्धान्त की 
बल मिला । आगे चलकर धर्म व्यक्ति के निजी क्षेत्र का विषय बन गया, राज्य और धर्म एक- 
दूसरे से पृथक्‌ हो गये । अमरीकी सविधान के निर्माण के बाद चर्च का राज्य से पृथक्‌ अस्तित्व 
स्वीकार किया गया । अन्य लोकतान्त्रिक देशो के सविधानो मे आगे चलकर इसी आदर्श का 
अनुसरण किया गया । 
धमंनिरपेक्षता की धारणा एवं गांधी और नेहरू को विरासत (7॥० ए०॥००फ रण 86०॥क्षाभा 
].682809 0० 000] थ्ा। छाए) ह 

भारत ऐसा देश है जिसमें अनेक धर्मों के मानने वाले, अनेक जातियो के, अनेक भाषा- 
पभाषी एवं अनेक नसलो के लोग रहते है । पहले के नेता इस तथ्य से परिचित थे, इसीलिए वे 
राष्ट्रीय शिक्षा एवं बहुलवादी समाज की बात करते थे । 

प्रारम्भ मे काग्रेस की वागडोर उच्च वर्ग के ही लोगो के हाथो मे थी, किन्तु वे भी टकराव 
का मार्गे पसन्द नेही करते थे । अरविन्द, तिलक, लाजप्रतराय जैसे कार्गेस के उग्रवादी नेताओं ने 
जनसाधारण को साथ लेने के उद्देश्य से और उनमे ब्रिठिश विरोधी भावना जाग्नत करने के लिए 
काली पूजा, गणेश उत्सव, शिव उत्सव, गो रक्षा, आदि धामिक उत्सवो_ तथा नारों का सहारा 
लिया ) किन्तु ये नारे केवल एक ही घर्मे के अनुयायियों को आइप्ट करते थे। फंलत:“अन्य धामिक 
समुदायों में धामिक पुनर्जागयरण की लहर आयी । 

सन्‌ 920 के दशक में जब गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रणी नेता के छूप में 
धभरे तब उन्होंने यह अनुभव किया कि शक्तिशाली ब्विटिश राज के विरुद्ध वास्तविक सघधषं छेडने 
के लिए यह आवश्यक था कि विभिन्‍न धर्मों को मानने वाले लोगो के बीच एकता हो | 99-22 
मे असहयोग एवं खिलाफत आन्दोलन के अंवसर पर गांधीजी ने पहली बार हिन्दू और मुस्लिम 
सम्प्रदायो को सयुक्त करने का प्रयत्न किया । किन्तु इसके बाद गांधी द्वारा स्थापित एकता सकट 
में पड़ गयी क्योकि यह एकता शुद्ध रूप से घामिक आन्दोलन के समर्थव के लिए भावनात्मक 
आकषेण पर आधारित थी । तिलक एवं अभरविन्द्र की परम्परा में गांधीजी ने भी 'राम-राज्य 
आदि हिन्दू शब्दावली का प्रयोग किया । प्रार्थंथा सभाओ में कीतंन को अपनाया और गौ-रक्षा. 
जैसे आन्दोलनो का समर्थन किया जिनका आकर्षण मुख्यतः हिन्दुओ के लिए था। उन्होंने वैज्ञानिक 
आधार पर कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष छवि विकसित करने के लिए काग्रेस की उम्रवादी परम्परा में 
कोइ आधारभूत परिवर्तत करने का प्रयत्न नही किया । वस्तुतः गाधीजी जो स्वय बड़े धामिक 
ओर जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति थे, यह विश्वास करते थे कि धर्म को राज- 
नीति से अलग नही किया जा सकता। वे धर्म की सा्वभौमिकता में विश्वास करते थे और धर्म के 
माध्यम से विभिन्‍्त घामिक समुदायों को मिलाने का प्रयत्त करते थे। वह कद्टर|हिन्दू परिवार मे 
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जन्मे थे और अधिकाश में हिन्दू मान्यताओं का पालन करते थे। यद्यपि यदा-यदा अन्य धर्मों की 
मान्यताओं एवं रीतियो का भी अनुसरण करते थे । 

गांधीजी राजनीति में धर्म का समावेण करके राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते 
थे | उनके अनुसार धर्म से शुन्य राजनीति मृत्यु का एक जाल है। जब वे राजनीति में धर्म के 
प्रवेण की बात करते थे तो उनका आशय था कि “राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बिना 
किसी बाधा के अपना धर्म पालन करने का पूर्ण अधिकार हो--राज्य है तो किसी धर्म का सरक्षण 
करे और न किसी धर्म के उचित विकास में बाधक हो । सक्षेप्र मे, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म 
या सम्परदाप नहीं होता चाहिए, किन्तु राज्य धर्मरहित भी न हो । राज्य की नीति धमे के शाशवत , 
भर साव॑भौमिक मियमो--सत्य, अहिसा, प्रेस, सेवा, आदि का पूर्ण पालन करना चाहिए । 

जवाहरलाल नेह॒छ ने धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी गहन निष्ठा री । उनका अभिमत्त था 
कि धर्मनिरपेक्षता का मार्ग भारत की एकता को सुददृढ करने वाला है । उन्होंने कहां, "भारत एक 
धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसका अर्थ धर्महीनता नहीं, इसका अर्थ सभी धर्मों के प्रति समान आदर 
भाव तथा सभी व्यवितयों के लिए समान अवसर है ।” नेहरू को धर्म अथवा ईश्वर से घृणा नहीं 
थी । धर्म के वैज्ञानिक और स्वस्थ दुष्टिकोण से उन्हे कोई चिढ़ न थी किन्तु उनके जीवन-दर्णन मे 
अन्धविश्वास, कट्ठरता, करमकाण्ड ओर सस्‍्कारवाद को स्थान न था। धर्म से उनका आशय था 

» निष्ठापूर्वक सत्य की खोज करना, सत्य के लिए सब कुछ बलिदान करने को उद्यत रहना । 
गांधीजी और नेहुर की धर्मनिरपेक्षता का यही संकल्प काग्रेस को विरासत में सिला और इसी को 
बाद से सविधान मे भी शामिल किया गया । 
तालिका 
भारत के प्रमुख घामिक सम्प्रदाय + सदस्य संख्या 
(498] की जनगणना के अनुसार)! 














धर्म सदस्यता प्रतिशत 
हिन्दू 549,779,48] 82:64 
मुसलमान 75,52,439 ]] 35 
ईसाई 6,65,4 47 243 
सिख 3,078,7 4! .96 
बोद्ध , 4,79,796 ह 077 
जन ।$ > 3,206,038 0-48 
अस्य धर्म 2,766,285 042 
धर्म जिनका उल्लेख नहीं है 60,27 0.0] 


भारत सें धर्मनिरपेक्षता क्यों ? (४॥ए 866एंवांआा 49 068 २) 

भारत एक धर्मप्रधान देश रहा है, फिर भी यह विचारणीय प्रश्न है कि भारत मे धर्म- 
निरपेक्षता के सिद्धान्त को क्यो अपनाया गया । पश्चिम के कतिपय प्रगतिशील देशो ने अपने यहाँ 
के प्रचलित प्रधात धर्म को +ज्य धर्म के रूप मे प्रहण कर रखा है । फिर भारत में नये संविधान 
और लोकतन्‍्त्र की स्थापना करते समय धममनिरपेक्षता का सिद्धान्त क्यो अपनाया गया ? भारतीय 
संस्कृति का मूल मन्त्र ही धर्म रहा है, धर्म ही भारतीयों का प्राण रहा है, उनका सम्पूर्ण जीवन 





हे 
ख्लोत ; मनोरमा इयर बुक, 989 : इस जनगणना मे असम को सम्मिलित नह्दी किया 


गया है 


है 7. ह कंः फ 
भारतोय संविधान का दर्शन : धर्मनिरपेक्षता 233 


धर्म से ओत-प्रोत रहा है । पुरुपार्थत्रय धर्म, अर्थ और काम के अन्तगृंत्त धर्म को ही प्रथम स्थान 
दिया गया है । मह॑पि वेदव्यास ने महाभारत मे लिखा है कि “धर्म से हो अर्थ की प्राप्ति होती है, 
धर्म से ही काम की प्राप्ति होती है, फिर ऐसे धर्म का सेवन क्यो न किया जाय ? भारत मे धर्म- 
निरपेक्षवा के सिद्धान्त को अपनाये जाने के निम्नलिखित कारण है : 

() राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान भारत मे साम्भ्रदायिक राजनीति का विकास हुआ जिसके 
परिणामस्वरूप देश का विभाजन हुआ । इसके सविधान-निर्माताओ ने यह शिक्षा ली कि धर्म और 
सम्प्रदाय को राज्य एवं राजनीति से पृथक्‌ रखा जाय । 

(2) भारत मे धार्मिक अल्पसख्यको के हित में घमनिरपेक्षता का भादर्श ही सबसे बड़ा 
कारगर संरक्षण है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद भी ] करोड मुसलमान भारत मे विद्यमान 
हैं। मुसलमानों के अलावा सिख, पारसी, जैन, बौद्ध, आदि अन्य अल्पसंख्यक धमावलस्बी है अतः 
श्ारत में धर्म॑निरपेक्ष राज्य की नीव रखी गयी । 

(3) भारत में नये संविधान द्वारा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गयी है 
और लोकतस्त्र मे सभी नागरिकौ को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। एक ऐसे देश में 
जिसमे विभिन्‍न धर्मो के अनुयायी हो, यदि राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण देता है या किसी 
धर्म से दंप रखता है अर्थात्‌ किसी धर्म के मातने वालो को उच्चतर या निम्नतर स्तर देता है तो 
राज्य नागरिको भे समानता नहीं बरत सकता ) 


(4) लोकतन्‍्त्र का आधार व्यक्ति के मानवीय अधिकार है। इन अधिकारों में व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। घामिक स्वतन्त्रता इसी व्यक्तिग्रत स्वतन्त्रता का अगर है। किसी 
व्यक्ति पर कोई विशेष धर्म लादना अथवा कोई विशेष घर्मं मानने या न मानने पर उसके साथ 
विभेद करना' उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मे हस्तक्षेप करना है। यह हर न्यक्ति का अधिकार है 


वि वह उसी धर्म का पालन करे जिसे वह अपने लिए ठोक समझता हो । राज्य यदि इसमे बाधा 
डालता है तो वह लोकत्षान्त्रिक नही रह सकता ॥ 


डोनाल्‍ड यूजिन स्मिथ के अनुसार, “चूंकि भारत मे अनेक सम्प्रदाय और मत-मतान्तर हैं, 
इसलिए भारत मे राज्य द्वारा किसी विशेष धर्म को मान्यता देना अच्छा नहीं समझा गया।” 
* धमंनिरपेक्षता को भावश्यकता पर जोर देते हुए प्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉ० लक्ष्मीस॒ल्‍्ल सिंघवी ने 


लिखा है, “यह राष्ट्रीय एकीकरण का एक साकार विचार है जिसमे राष्ट्रीय जीवत की बिखरी 
हुई सम्पन्तता को पल्‍लवित करने की क्षमत्ता है ।” 


धर्मनिरपेक्षता हमारी राष्ट्रीयता का आधार है। हमारे जीवन मूल्यों का सार तत्व 
विभिन्‍त धर्मो के बीच हजारो वर्षों से चले आ रहे सहजस्तित्व का निचोड़ है। यह सत्य और 
अहिसा, सहिष्णुता और करुणा तथा मानव मात्र को एकता की धारणा के प्रति हमारी निष्ठा से 
विकसित हुई हे । धमेनिरपेक्षता-विविधता मे एकता और हमारे देश की गौरवमयी विभिन्‍नताओ 


- के भ्रति हमारे आादर का प्रतोक है । घर्मेनिरपेक्षता अन्य सभ्यताओं ओर संस्कृतियों के सर्वोत्तम 


तत्वों के साथ हमारे आत्मविश्वास भरे सम्पर्क की दौध॑ परम्परा का परिणाम है । 


भारत मे घ॒र्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म का विर 
बस रोध या अधामिकता ४ 
है सर्दधम समभाव--सभी धर्मों को नही है । इसका अर्थ 


समान आदर देना, चाहे वह बहुसख्यकों ४] 
अत्पसख्यको का । धर्मनिरपेक्षता मे हर व्यक्ति को पूजा 284 पक 0 8 


और ग्रचार की पुरी स्वतन्त्रता 
राज्य ६.५ ९ से शामिल 
है। लेकिन राज्य का कोई धर्म नही है और वह धर्म के आधार पर अपने किसी भी कै 
भेदभाव और पक्षपात का निषेध करता है । 2०25 
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पघारतीय सविधान में धर्म निरपेक्षता सम्बन्धी प्रवधान (एणाशापााणाब] शिल्शंश्रंणा5 0 
- इब्ल्ाबलंक्ा) न 

भारत के सविधान मे घर्मनिरपेक्ष राज्य के दो आधार हैं, सर्वप्रथम, संविधान की प्रस्ता- 
वना में न केवल भारतीय गणतन्त्र के आधारभूत सिद्धान्तो का जैसे--न्यायथ, स्वतन्त्रता, समानता 
एवं भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है वरन्‌ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है कि प्रत्येक नागरिक को 
अन्य स्वतन्त्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धान्तो मे विश्वास और उपासना करने की 
भी स्वतन्तता प्राप्त है । सविधान की प्रसं ।वना मे स्पष्ट कहा गया है, विचार, अभिव्यक्ति, 
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता सभी नागरिको को प्राप्त होगी । 42वें सविधान 
संशोधन द्वारा सन्‌ 976 में सविधान की प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्षता' (पन्‍्य निरपेक्षता) शब्द* 
जोडकर हमारे सविधान की धर्मनिरपेक्ष धारणा को स्पष्ठता प्रदान की गयी है। द्वितीय, संविधान 
में धर्मनिरपेक्ष राज्य का दूसरा आधार नागरिको के धामिक स्वतन्त्रता के मुल अधिकार के'रूप में 
है । सविधान के अनुच्छेद 25 से 28 नागरिकों के धामिक स्वतन्त्रता के मूल अधिकार का उल्लेख 
करते हैं । 

भारतीय सविधान मे धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है :. 


(]) अन्त.करण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रञयार करने की 
स्वतन्त्रता--भनुच्छेद 25 के अनुसार सावंजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के उपबन्धो के 
अधीन रहते हुए सब व्यक्तियो को अन्त.करण की स्वतन्त्रता तथा धर्म के अबध रूप से मानने 
आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। लेकिन इस अनुच्छेद को कोई बात किसी 
ऐसी वरतंमान विधि के प्रवत्त पर प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने मे रुका- 
वट नही डाल सकती जो (क) धामिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक 
अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओ का विनियमन अथवा निर्बन्धन करती हो; (ख्र) 
सामाजिक कल्याण और सुधार उपबन्धित करती हो अथवा हिन्दुओ की सावंजनिक प्रकार की 
धर्म संस्थाओं को हिन्दुओ के सब वर्गों और विभागो के लिए खोलती हो । 


(2) धामिक कायों के प्रबन्ध की स्वतस्त्रता--अनुच्छेद 26 ने व्यवस्था की है कि 'साब- , 
जनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के भधीन रहते हुए प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय अथवा उसके 
किसी विशेष विभाग को--(क) धामिक और पूव्वे प्रयोजनों के लिए सस्थाओ की स्थापना और 
पोषण का, (ख) अपने धामिक कार्यों सम्बन्धी विषयो के प्रवन्ध करने का, (ग) जगम और स्थावर 
सम्पत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और (ध) ऐसी सम्पत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने 
का अधिकार होगा । 


(3) किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के - संदाय के बारे में स्वतसन्त्रता-- 
अनुच्छेद 27 के अनुसार यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की 
बढोत्त री के लिए कर देने के लिए बाध्य नही किया जा सकता । 

(4) कतिपय शिक्षा संस्थाओ में घामिक शिक्षा या धारमिक उपासना सें उपस्थित होने के 
बारे में स्वतन्त्रता--अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थाओं मे धामिक शिक्षा की 
मनाही की गयी है। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण सस्था 
मे उपस्थित होने वाली किसी ऐसी संस्था मे मे दी जाने वाली धामिक शिक्षा मे भाग लेने के लिए 
या ऐसी सस्था में या उसे संलग्न स्थान मे की जामे वाली धामिक उपासना मे उपस्थित होने के 
लिए तब तक वाध्य नहीं किया जायेगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वह अवयस्क है तो 
उसके सरक्षक ने इसके लिए अपनी सहमति नही दे दी है । 








रै*2+नाक्कक । 2७-५4 ० 
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' इसके अतिरिक्त संविधान भें यत्र-तत्र अनेक ऐसे उपबन्ध हैं जिनसे धर्मनिरपेक्षता की 
स्थापना होती है । ज॑से, संविधान का अनुच्छेद 4 समानता के अधिकार को मान्यता देता है। 
इसी के अधीन' सभी नागरिकों को राजनीतिक क्षेत्र मे समान अधिकार दिये गये हैं और धर्म, जाति, 
वश, आदि के आधार पर कोई विभेद नहीं किया गया है । सविधान का अनुच्छेद 5 धर्म, जाति, 
लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर विभेद को वर्जित घोषित करता है । संविधान के अनुच्छेद 29 
के अनुसार अल्पसंख्यको को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या सस्कृति को बनाये रंखने का अधिकार 
दिया गया है । अनुच्छेद 30 में विभिन्‍न' अल्पसख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा- 
मंस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है और यह भी कहा गया 
है कि आधथिक सहायता देने के मामले मे सरकार इस आधार पर विभेद न करेगी कि वह सस्था' 
किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबन्ध मे है। संविधान का अनुच्छेद 325 यह घोषणा करता है कि 
धमें, वंश या जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये 
जाने के लिए अपात्र न समझा जायेगा । 
भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष प्रावधानों का स्वरूप (7स४(प2 ती हाल (णाइतंा।गाह। 

शि०शंभंणा$ 7684्वता8 $60ए97थआआ) 

कुछ विचारको का कहना है कि भारतीय सविधान के धर्म॑निरपेक्ष प्रावधान मात्र दिखावा 
हैं और वास्तव मे भारत वो एक धमेनिरपेक्ष राज्य कहना उचित नही हैं। उनका कहना है कि 
भारत में राज्य सक्रिय रूप से घामिक मामलों मे भाग लेता है। भारतीय सविधान विभिन्‍न धर्मों 
को आधथिक सहायता देकर प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करता है। सरकार क प्रतिनिधि घामिक 
उत्सवो मे सम्मिलित होते है । घामिक मेताओ के जन्म-दिवस मनाये जाते है और उन अवसरो 
पर सरकारी छुट्टी होती है । रेडियो द्वारा विभिन्‍न धामिके कार्य क्रम प्रसारित किये जाते है । राज्य 
' विधायिनी वर्गीकरण के नाम पर विभिन्‍न धर्मों के मानने वालो के बीच भेदभाव कर सकता हैं 
ओर विभिन्‍न धर्मो के नियमो में सावंजनिक हित में सुधार के नाम पर परिवर्तत कर सकता है। 
वस्तुतः भारत में राज्य घामिक मामलो मे बिल्कुल पृथक नहीं है। वह घामिक मामलों 
भे रुचि लेता है । लेकिन विभिन्‍त्र धर्मों के वीच कोई विभेद न करके ससानता के सिद्धान्त को 
अपनाता है । भारत इन अर्थों मे एक धर्म॑निरपेक्ष राज्य है कि वह एक घर्मतन्त्र की स्थापना नही 
करता । स्मिय के अनुसार, धर्मनिरपेक्षता मूल रूप से दो बातो पर निर्भर करती है--धामिक 
स्वतन्त्रता एवं कामुत के समक्ष समानता । भारत का सविधान इन दोनों शर्तों को पूरा करता है । 
इन अ्थों मे भारत निःसन्देह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। स्मिथ के शब्दों में, “भारत उसी अर्थ में 

धर्मनिरपेक्ष है जिस अर्थ में भारत को प्रजातन्त्र कहा जा सकता है ।” 

भारतीय धर्मनिरपेक्षता : व्यावहारिक पक्ष (800एश78॥ श 9790708) 

भारत मे सरकार इस वात के लिए वचनवद्ध है कि वह अल्पसंख्यकों के प्रति चाहे वे 
धामिक, सांस्कृतिक या भाषायी कोई भी क्‍यों न हो, किंसी किस्म का भेदभाव नहीं होने देगी । 
भारत में सभी धर्मो के मानने वाले सम्मान और इज्जत के साथ रहते है । उन्हें न केवल कानून 
इरा समान अधिकार और संरलण की गारण्टी प्राप्त हैं वल्कि वे देश के महत्वपूर्ण सामाजिक, 
राजनीतिक और घामिक जीवन में सक्रियता से भाग ले रहे हैं। इस बात को कोई थ्रूल नही सकता ._ 
कि मौलाना अबुन कलाम आजाद और रफी अहमद किदवई भारतीय स्वतन्त्रता-मंग्राम के प्रमुख 
सैनापतियों में थे । भारतीय संविधान के निर्णय मे डॉ० बी० आार० अम्बेटकर की अमुख भूमिका 
रही है। दो प्रमुख मुस्लिम नेता जाकिर हुमेन कौर फखरद्वीत अली अहमद और एक सिख ज्ञानी 
जैनपिह राष्ट्रपति के सर्वोच्छ पद को सु्नोरभित कर घुके हैं। वहुत-से राज्यों मे मुसलमान, सिख 
नौर ईसाई राज्यपाल, मुस्यमन्त्री, आदि केसे पदों पर हैं। हमारे एकमात्र फील्ड मार्णत मानेकमा _ 


हु 


४ ह $ 
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पारसी हैं। एयर चीफ मार्शल लतीफ मुसलमान, एयर मार्शल इजीनियर पारसी तथा एयर चीफे 
मार्शल अर्जुनसिंह सिख थे। हमारे नौसेना अध्यक्ष रह शुके परेरा ईसाई तथा कर्सेठजी पारसी 
थ्रे। वर्तमान में हमारे देश के ग्रहमन्त्री श्री मुफ्ती मोहम्मद मुसलमान है | सेना मे वरीयता के लिए 
पुरस्कार प्राप्त करने वाले शूरवीरो में मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग होते हैं। 
भारतीय धर्मनिरपेक्षता : समस्याएँ और चुनौतियाँ (ग०ऊं]था8॥- रात (राबाशाहढ8 0 56९0- 
]070॥ ॥) 7709) टः | 

घर्ममिरपेक्षता की नीति आज कसौटी पर है । लोक व्यवहार मे आमतौर पर यह देद्धा 
गया है कि धर्मनिरपेक्षता का उपयोग मात्र एक वर्ग क्रे हित मे किया जा रहा है | अल्पसख्यको के 
ताम पर शासन का सारा सोच-विचार व्यवहार केवल मुसलमानों के हित में हो रहा है । जहाँ 
कही अन्य धर्मावलम्बी अल्पसस्या मे हैं वहाँ उन्हे भी लुभाया जाता है परन्तु बहुसंख्यको को 
निरन्तर कोसा जा रहा है । इस व्यवहार के पीछे विचारपूर्ण दृष्टिकोण न होकर राजनीतिक 
स्वार्थमात्र रहा है। धर्मनिरपेक्षता की दुह्ााई देने वाले सभी नेता दिल्‍ली के इमाम अब्दुल्ला 
बुखारी से मुसलमानों के बोट दिलवाने की फरियाद करते दिखायी देते हैं और मिजोरम में 
क्रिश्चियन चर्च की दुह्ाई देकर वे चुनाव लड़ते हैं ॥१ 

डॉ० पी० बी० गजेन्द्र गडकर ने धर्ंनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ 
बतलायी हैं : 
() साम्प्रदायिकता आजं की सर्वाधिक ग्रम्भीर समस्या है । यदि राज्य नागरिकों की 
सम्पत्ति व जीवन की साम्प्रदायिक हिंसा से रक्षा नही कर सकता तो धर्म निरपेक्ष राज्य एक मजाक 
बनकर रह जायेगा । 

(2) घर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए दूसरी बडी समस्या हिन्दू धामिक सस्थाओं में राज्य का 
बहुत भधिक हस्तक्षेप है । | 

(3) वर्तमान भारत मे तीसरी बड़ी समस्या कानूनी ढाँचे मे धामिक निजी कानून की 
स्थिति है । 
गो (4) चौथी व अन्तिम समस्या धर्म निरपेक्ष राज्य को आधारभूत रूप से परिभाषित करने 

4 ॥ 

डॉ० गजेन्द्र गंडकर के अनुसार कई समस्याओ के होते हुए भी भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य 
कहना समीचीन होगा । भारत उसी अर्थ में धर्मनिरपेक्ष है जिस अर्थ मे भारत को प्रजातन्त्र कहा 
जा सकता है ।* भारतीय राजनीति व शासन में कई अप्रजातान्त्रिक विशेषताओं के होते हुए भी 
ससदीय प्रजातन्त्र वहाँ कार्यशील है और वह पर्याप्त क्षमता से कार्य कर रहा है | इसी तरह धर्मे- 
निरपेक्ष राज्य का आदर्श स्पष्ट रूप से सविधान मे विद्यमान है और इसे महत्वपूर्ण प्रयात्रों के 
माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है । सक्षेप में, यह आशा की जा सकती है कि राजनीतिक 
जागरूकता बढाने ओर जनतन्‍्तन्नीय मूल्यों के परवान चढ़ने के साथ धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप भी 
निश्वरता जायेगा ।* 


क० च० कुलिश : “कांग्रेस के सामने अस्तित्व का सकट”, राजस्थान पत्रिका (जोधपुर), 44, 
नवम्बर, 3989 | हि 
पी० बी० गजेन्र गडकर, “भारत सें धर्म निरपेक्षा”', इशबाल नारायण (सम्पादित), भारतीय 
सरकार एवं राणनीति, खण्ड , 4974, प० 98 । 


7 एस० एम० सईद, भारतीय राजनीतिक प्रणाली, 978, पृ० 366 
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संविधान एक जीवित और परिवर्तनशील प्रलेख है । देश और काल की बदलती हुई परि- 
स्थितियों के अनुसार संविधानों में परिवर्तत परम आवश्यक हो जाता है। संविधान स्थायी नही 
होते; यदि ऐसा मान लिया जाय तो संविधानों की तुखना धर्मंशास्त्र से की जाने लगेगी । लॉर्ड 
भैंकाले के अनुसार, “यदि किसी आदेश संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है तो वह संवि- 
धान जड़ बन जायगा, उस राष्ट्र की जनता आगे बढती जायगी किन्तु संविधान पिछड़ जायगा । 
यदि संविधान में सरलता से परिवर्तन नही किया जा सका तो क्रान्ति ही प्रगति का अन्तिस उपाय 
होगी ।! हरमन फाइनर के अनुसार, “अपने निर्माण के दस वर्ष बाद प्रत्येक संविधान पुराना पड 
जाता है । आवश्यकतानुसार यदाकदा परिवर्तन द्वारा ही उसे आद्योपान्त (ण०-०-(४/०) रखा 
जा सकता है |” भ्रल्फोर्ड के शब्दों में, “ऐसा सविधान जिसमे संशोधन नहीं किया जा सकता है, 
उसे बुरे समय की बुरी-से-बुरी निरंकुशता कहा जा-सकता है ।2 मुनरो के अनुसार, “ऐसे संवि- 
धान का अनुमान नही लगाया जा सकता जिसमे सशोधन विधि का अभाव हो ।”४ 


डॉ० फाइनर के अनुसार, “सविधान का स्वत्व उसके लेख से नही बल्कि उसके संशोधन 
करने के ढंग से निश्चित किया जाता है। संशोधनो का अर्थ है पुत्र. रचना या पुननिर्माण | 
डॉ० सुसाष काश्यप की घारणा उल्लेखनीय है : “संविधान ही राज्य के विभिन्‍्त अग्रो का गठन कर 
उन्हे शरीर देता है, शक्ति देता है, इस शरीर गठन और मंग व्यवस्था के पीछे राष्ट्र की राज- 
नीतिक, सामाजिक आस्थामो-आकांक्षाओ की प्रेरणा होती है | प्रत्येक नयी पीढी और नये युग के 
साथ कुछ नयी चेतनाओ, प्रेरणाओं का जन्म होता है, किसी भी संविधान की महानता इसी मे है 
कि वह नष्ट हुए बिचा बदलती हुई सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप ढाला जा सके । इसके लिए 


) लॉ सेकाले लिखते है, “क्रान्ति का सबसे प्रमुख कारण यह है कि जहाँ राष्ट्र उन्त्रति के 


पथ पर अग्रसर होते हैं, संविधान वही के वही यथावत्‌ खडे रहते है ।”” 
है. पहैए एपकष7९040|6 (एग्राश[(प्रा07 $5 86 ए0ज्ञ शिक्षा णी (06 6 उ्ाह (॥6 पढशा॥ जगा 
डे न्‍्ख हा जा ५ ++ [0९ 
४, ही. 45 ॥990557]6 40 एण€लेर८ ण॑ था पातालातंव9९ बं$ 8 ] 
व € एजा्ाफाणत बच शाशायराए 0 हक 
$. वृत्ततहटत, (6 ९5:०७ 08 एजणाजराएाणा छ ॥5 क्‍659॥॥ ॥ 
हि न 0 गज णाफातत> )8५५ 
ऐए जाए पंणाए तय एजाशञपां।0ा त5 ॥5$ 9700९५5५ पा, 70] 00 
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आवश्यक है कि सविधान में आन्तरिक हढता के साथ एक लोच या लचीलापन हो, एक नम्यता 
और परिवतंनशीलता हो ।/” 

सविधान मे सशोधन कई कारणो से आवश्यक हो जाते हैं : 

प्रथम, सविधान लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, स्वयमेव एक लक्ष्य नही | उसे कोई 
पवित्रता प्राप्त नही, वह समय व राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप ही होना चाहिए । आधुनिक 
युग मे जबकि विज्ञान व तकनीकी प्रगति ने मानव की आवश्यकताओं तथा उनकी पृति भें एक 
क्रान्ति ला दी है, कोई सविधान अनम्य स्थायित्व का दावा कर यह नही कह सकता कि वह परि- 
वर्तंतशील परिस्थितियों के अनुकुल होने की क्षमता भी रखता है । पायली के शब्दों मे, “बदलती 
हुई परिस्थितियों के अनुरूप होने के लिए सशोघन की अत्यधिक आवश्यकता है नहीं तो क्रान्ति- 
कारी सामाजिक उथल-पुथल के परिणामस्वरूप सविधान के अचानक ही समाप्त हो जाने की 
सम्भावना हो सकती है ।”* 

द्वितीय, शान्तिपूर्ण एवं सर्वधानिक उपायो से सामाजिक और आशिक न्याय की उपलब्धि 
के लिए नये सर्वधानिक सशोधनों द्वारा परम्परावादी मान्यताएँ बदली जानी होगी । 

तृतीय, सविधान के आदर्शों एवं ध्येयो को पूरा करने के लिए संविधान के उन उपबन्धों 
फो संशोधित करना आवश्यक है जो उनसे मेल नही खाते । 

चतुर्थ, संविधान मे यथोचित सशोघनो द्वारा कोई नयी बात उनमे जोडी जा सकती है । 

पंचम, सविधान को जनता की इच्छाओ-आकांक्षाओ का प्रतिविम्बन करना चाहिए। 
यदि वतंमान सविधान आज की आवश्यकताओ की पूति नही, करता तो उसमे परिवर्तन कर देना 
चाहिए ।/९ हे | 
भारतोय संविधान : नम्पता और अनम्यता (लचीलेपन और कठोरता) का सामंजस्य [शावाशा 

(एग्राशाणाफा ; 6 शजराएत० 7 छछाणा।। शात रेाष्ट्रॉता५) 

भारतीय संविधान अपनी निराली संशोधन प्रक्रिया के फलस्वरूप नम्यता और अनम्पता 
का सामंजस्य उपस्थित करता है | डॉ० अम्बेडकर ने सविधान सभा मे आशा व्यक्त की थी कि 
इस संविधान मे नम्यता और अनम्यता की बुराइयाँ नही रहेगी और लचीलापन भारत के सविधान 
की एक विशेषता मानी जायगी । पं० जवाहरलाल नेहरू ने ठीक ही कहा था कि “हम चाहते हैं 
कि संविधान को यथाशक्ति ठोस और स्थायी बनायें, किन्तु संविधान शाश्वत नही होता । उसमे 
कुछ नम्यता होनी चाहिए । यदि सविधान को अनम्य और अपरिवर्तनीय बना दिया जाय तो देश 
की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और एक सजीव, क्रियाशील, सावयव राष्ट्र के हित मे बाधा पडती 
है । जो भी हो, हमे कुछ अन्य बडे राष्ट्रो जैसा संविधान नहीं बनाना चाहिए जो इतना अनम्य 
हो कि उसे आसानी से बदलती हुई_ परिस्थितियों के अनुरूप न ढाला जा सके ।” प्रो० के० सौ० 
ल्लीयर ने अपनी पुस्तक 'मॉडन कान्स्टीट्यूशन' मे लिखा है कि भारत का संविधान अनम्यता और 
नम्यता के वीच का सन्तुलित मार्ग ग्रहण करता है। डॉ० इकबाल नारायण का अभिमत है कि 
“तकनीकी दृष्टि से भारतीय सविधान जटिल सविधानों की श्रेणी मे आता है लेकिन जब तक 
हम परिचालन सूचियो के सन्दर्भ मे अनम्थनीयता के सार-तत्व का विश्लेषण नही. करते तब तक 
इसे हम मात्र जटिल संविधान कहकर सार्थक अभिव्युक्ति नही दे पायेंगे ।74 





डॉ० सुभाष काश्यप संवंधानिक घिकास और स्वाघोनता सघ्, 972, पृ० 350॥ 
पायली * भारतोय संविधान, प्० 366॥ 

दिनमान, 25-3। जनवरी, 976 पुृ० ]5॥ 

इकबाल नारायण : भारतीय सरकार एवं राजनीति, 974, पृ० 40॥ 
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हमारे सविधान-निर्माता दुष्परिवर्ततशील सविधान के दोषो से परिचित थे । वे जानते थे 
कि सविधान के स्थायित्व, स्थिरता तथा हढता का आधार उसकी स्वस्थ एवं शान्तिपूर्ण सामाजिक 
और आधिक व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता तथा आवश्यकतानूसार उसे बदल सकने की 
योग्यता है । भारतीय संविधान मे यह लोच है कि वह परिवर्ततशील समाज के साथ कदम-से- 
कदम मिलाकर चल सकता है। परन्तु यह लोच इतनी अधिक भी नही है कि सविधान के बुनियादी 
आदर्श ही टूट जायें | संविधान का एक बुनियादी ढाँचा है, जिसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया 
जा सकता । डॉ० अम्बेडकर ने कितना उपयुक्त कहा है कि “मैं अनुभव करता हूँ कि यह सविधान 
व्यावहारिक है, लचीला है और इसमे शान्तिकाल व युद्धकाल मे देश की एकता बनाये रखने की 
सामथ्यं है ।? 
भारत के विधान में संशोध्चन-प्रक्रिग (ठैगाशातगराल्ो ग00055 वी 6 पाता एजाशाप- 

(07 


ब्राइस और डायसी ने सविधानो का वर्गीकरण किया है। वे उन सविधानो को लचीला 
मानते है जिनको संसद साधारण कानूनों की भाँति साधारण बहुमत से बदल सकती है । उनके 
मतानसार वे संविधान कठोर है जिनेके बदलने के लिए एक विशेष प्रक्षिया होती है । भारत का 
संविधान न तो इतना लचीला है जितना कि इगलेण्ड का और न ही इतना कठोर है जितना 
सं० रा० अमरीका का । भारतीय सविधान के निर्माता यह चाहते थे कि संविधान इतना कठोर 
न बन जाय कि उसमे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन न किया जा सके और न॑ 
ही यह इतना लचीला वन जाय कि सत्तारूढ़ दल केवल अपनी सुविधा के लिए इसमे बार-बार - 
परिवर्तन कर लें । अत. उन्होने बीच का मार्ग अपनाया । 
सवधानिक सशोधन की प्रक्रिया का वर्णत सविधान के भाग 20, अनुच्छेद 368 मे किया 
गया है | इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान मे सशोधन तीन प्रकार से हो सकता है 
(!) प्रथम, हमारे संविधान में कतिपय अश ऐसे हैं जिनको ससद केवल साधारण बहुमत 
से परिवर्तित कर सकती है। ऐसे उपवन्ध निम्नलिखित हैं 
() अनुच्छेद 2, 3 व 4 जो संसद को कानून द्वारा यह अधिकार दिलाते है कि वह नये 
राज्यो को प्रविष्ट कर सर्के, सीमा परिवततंन द्वारा नये राज्यो का निर्माण कर सकें 
और तदनुसार प्रथम व चतुर्थ अनूसूची मे परिवरतंन कर सके । 
() अनुच्छेद 73(2) जो संसद की किसी अन्य 'व्यवस्था के होने तक राज्य मे कुछ 
सुनिश्चित शक्तियाँ निहित करता है । 
() अनुच्छेद 00(3) जिसमे संसद की नयी व्यवस्था के होने तक संसदीय गणपूर्ति . 
का प्रावधान है।. | ्[््््ू//]/]्]तए 


(९) अनुच्छेद 75, 97, [25, 48 अनुच्ठद /5, 927, [25, 48, 65(5) तथा 22(2) जो द्वितीय अनुसूची मे 





परिवतेन की अनुमति देते हैं । णाखखभभृदभृधउचनपयना ना ने 
(४) अनुच्छेद [05(3) ससद द्वारा परिभाषित किये जाने पर ससदीय विशेषाधिकारो 
की व्यवस्था करता है । 


(श) अनुच्छेद 06 जो संसद द्वारा पारित किये जाने पर समद-सदस्यो के वेतन एवं 
भत्तो की व्यवस्था करता है | 
(शो) अनुच्छेद 8 (2) जो संसद के दोनो सदनो द्वारा र जो संसद के दोनों सदनो द्वारा स्वीकृत किये जाने पर प्रक्रिया 
से सम्बन्धित विधि की व्यवस्था करता है । 
४335आ::::53:---+-...+-...ल०......0......... 


2 संविधान-निर्मात्रो सभा बाद-विवाद, के डे।, १० 972-8॥ 


- हा कक के: है 
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(शांत) अनुच्छेद 720(3) जो संसद द्वारा किसी नयी व्यवस्था के न किये जाने पर 5 
वर्षों के उपरान्त अग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोडने की व्यवस्था 
करता है । 

(४) अनुच्छेद 24() जिसमे यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न 
होने तक सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीश होगे । 

(5) अनुच्छेद 33(3) जो संसद द्वारा नयी व्यवस्था न किये जाने तक उच्च न्यायालय 
के एक न्यायाधीश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजी गयी अपील को रोकता है। 

(5) अनुच्छेद 35 जो संसद द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के न किये जाने तक सर्वोच्च 
न्यायालय के लिए एक सुनिश्चित अधिकार-क्षेत्र नियत करता है । ह 

(7) अनुच्छेद 69() जो कुछ शर्तों के साथ विधान परिपदों को भंग करने की 
व्यवस्था करता है । 

दूसरे शब्दो मे यह कह सकते हैं कि हमारे सविधान में यह सारे उपबन्ध ऐसे है जिन्हें 
अथवा जिनके प्रभाव को बिना किसी सर्वधानिक सशोधन के ससद साम्रान्य विधि प्रक्रिया के द्वारा 

अर्थात्‌ साधारण वहुमत द्वारा बदल सकती है । | 

(2) द्वितीय श्रेणी मे संविधान के कतिपय विशिष्ट प्रावधान है जो वास्तव मे संघ एव 
राज्यो, दोनो से सम्बन्धित है। इनके सशोधन के लिए सशोघन विधेयक को दो चरणों को पार 
करता होता है ; सर्वप्रथम, सशोधघन विधेयक को ससद के किसी भी सदन मे प्रस्तुत किया जा 
सकता है । पसद के प्रत्येक सदन मे विधेयक को सदन की कुल सख्या के बहुमत तथा उपस्थित व 
मतदान मे हिस्सा लेने वाले सदस्यो के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। 
द्वितीय, ससद द्वारा उपयुक्त प्रक्रियानुसार जब विधेयक पारित हो जाता है तो वह दूसरे चरण मे 
प्रवेश करता है, जिसमे उक्त संशोधन विधेयक को सघ के राज्यो में से कम-से-क्रम आधे राज्यो 
के विधानमण्डलो द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए । उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति से ससद में 
आवश्यक सशोधन लागू होगा । सविधान-सशोधन की यह प्रक्रिया इन विभिन्‍न साधनों के लिए 
आवश्यक है, जो निम्नाकित विपयो से सम्बन्धित हैं : * 

(7) अनुच्छेद 54--राष्ट्रपति का निर्वाचन । 

(7) अनुच्छेद 55--राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणाली 

(7४) अनुच्छेद 72--सघ की कार्यपालिकाशक्ति वी सीमा । 

(९) अनुच्छेद 62---संध के राज्यों की कार्यपालिका शवित की सीमा । 

(५) अनुच्छेद 24--केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय । 

(शं) भाग 5 का अध्याय 4--सघ की स्यायपालिका । 

(शा) भाग 6 का अध्याय 5--राज्यो के उच्च न्यायालय । 

(शा!) भाग ] का अध्याय |--सध और राज्यो के विधायी सम्बन्ध । 

(5) अनुच्छेद 368--सविधान में संशोधन प्रक्रिया । 

(3) तृतीय श्रेणी मे संविधान के अन्य समस्त उपवन्ध रखे जा सकते हैं जो उपर्युवत दो 
श्रेणियों मे नही हैं । इनको सशोधित करने के लिए संसद के किसी सदन मे विधेयक प्रस्तुत किया 
जा सकना है। ससद के प्रत्येक विधेयक को सदन की कुल सदरय सख्या के बहुमत तथा उपरियत 
एवं मतदान मे हिस्सा लेने वाले सदस्यो के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक 
है । उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलते पर विधेयक पारित माना जायेगा और सविधान में 
जावश्यक सशोधन लाग्रू होगा । 

संसद की सविधान भे संशोधन की क्षमता पर “विवाद और उसका आशिक निराक्ृरण-- 


कब 


संविधान संशोधन एवं सामाजिक-भआाथिका परिवतंतत थ््व 


सविधान लागू किये जाने के बाद से यही समझा जाता था कि संसद मौलिक अधिकारों महित 


जज न 


मविधान की सभी व्यवस्थाओ में परिनर्तन कर सकती है । लेकिन 27 फरवरी, 9 67 को संर्वेच्च 
ट्स 

न्यायालय द्वारा गोलेकनाय विवाद में जो निर्णन दिया गया उसमे स्थिति परिवर्तित हों गुंगी | इस 

निर्णय में सर्वोच्च न्‍्यायालय ने अपने ही पुराने निर्णयो को अस्बीकार करते हुए. कहा कि संसद 


मौलिक अधिकारों भे कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। उपर्युक्त निर्णय से ऐसी रिथिति उत्पत 


गे गयी कि संसद शक और सामाजिक: प्रगति की दशा/में आगे बढ़ने के लिए कोई कार्ये नही 
कर सकती थी । अत. सबिधान में संशोधन करना आवश्यक हो गया और 97 में संविधान में 





24बाँ संशोधत किया गया। इस सर्वधानिक समोधन द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि 
संसद को संविधान के किसी भी उपबन्ध को (जिसमें मौलिक अधिकार भी आते है) सगोधित 
करने का अधिकार होगा । धर 2] 
24वें सबैधानिक सशोधन,के ..बाद भी ससद की संविधान मे सशोधन करने की क्षमता 
पर एक नियस्त्रण बता हआ है। 973 ई० के 'केशबानन्द भारती वनाम फैरल रए्या और 
980 के मिनर्वा मिल्‍म बिबाद से सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय मे कहा है कि संसद मौलिक 
अधिकार सहित सविधान के किसी भी भाग में परिवर्तत कर सकती है, लेकिन संविधान का 
एक मुल ढाँचा' (080 डाप्रणपार ण ० 00०आाएा0ग) है जिसे समाप्त नहीं किया जा 
मकता । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने खखद की संविधान में सशोधन करने की शक्ति की सीमा 
निर्धारित कर दी है, लेकिन यह स्पष्ट नही किया है कि संविधान के मूल ढांचे में कौन-कौन सी 
व्यवस्थाएं आती है ॥ 
संशोधन प्रक्रिया की एक अस्पष्ठता का निराकरण--24वें सर्वधानिक संशोधन (497व) 
द्वारा सशोधन प्रत्निया की एक अस्पप्ट्ता को दूर कार दिया गया है । इस सर्वधानिक संणोधन मे 
यह कहा गया है जब कोई सविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनो सदनों से पारित होकर 
राष्ट्रपति के समक्ष उनकी अनुमति के लिए रखा जाय, तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी अनुमति 
दे देनी होगी । 
संशोधन पद्धति की जालोचना (प्रलंज्ञा ० धार #गरधापातह़ ए।00९४५) 
यद्यपि संविधान निर्माताओं ने एक आदशें सशोधन पद्धति अपनाने का प्रयत्न किया, 
लेकिन फिर भी जो संगोधन पद्धति अपनानी गयी है. उसमे कुछ अस्पष्ठताएँ और त्रुटियाँ निम्त- 
लिखित 
. राज्य विधानमण्डलो से पुष्टि के लिए समय-सीमा निर्धारित नहीं--यद्यपि सशोधन 
पद्धति की कुछ अस्पप्टताएँ 24वें सबंधानिक संशोधन द्वारा दूर कर दी गयी है, लेकिन अब भी 
बुध) अस्पप्टताएँ पोष है। संविधान यह निर्धारित नही करता कि सविधान के द्वितीय वर्ग मे सम्व- 
न्यित संशीधन विधेयक जब संसद द्वारा पारित कर राज्य विधानमण्डलो के पास भेजा जायेगा 
तो राज्य विधानमण्डल कितने समय के अन्दर विधेयक को स्वीकार अथवा अस्वीकार क रेगा । 
राज्य विधान-मण्डल अनावश्यक दूरी का मार्ग अपनाकर संणोधन कार्य में बाधक बन सकता 
2 संशोधन विधेयक पर दोनों खदनो के श्तभेदो को दर करने को व्यवस्था नहीं--यदि 
साधारण विधेयक के सम्बन्ध मे ससद में दोनो सदनो के बीच भतेभेद की स्थिति उत्पन्न हो, तो 
अनुच्छेद 07 के अन्तर्गत राष्ट्रपति दोनों शदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है, लेकिन 
संविधान सशोधन विधेयक पर मतभेद झी स्थिति मे दोनो की सेम्मिलित बैठक की व्यवस्था 
में की गयी है। मतभेदो को युलशाने की न्यवस्था के अभाव मे राज्यसभा कुछ उदाहरणो में 
संविधान संशोधन के कार्य मे बाधक बन गयी है । 970 ई० में राज्यसभा मे 'राजाओ के प्रिवीपस 
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उन्मुलत सम्बन्धी संविधान सगशोधन विधेयक अस्वीकार कर दिया था और अगस्त 978 ई० 
में राज्यमभा ने लोकसभा हारा पारित 44वें संवैधानिक सशोधन विधेयक की 5 धाराओं को रह 
कर दिया था । अक्टूबर 989 में राज्यसभा ने पंचायत राज से सम्बन्धित 04वें संविधान समो- 
धन विधेयक को अस्वीकृत कर दिया था जबकि लोकसभा उसे पारित कर चुकी थी। अप्रत्यक्ष रूप 
से निर्वाचित राज्यसभा के हाथ में संविधान सशोधन विधेयक को अन्तिम रूप से अस्वीक्वत करने 
की शक्ति हो, इसे लोकतन्त्रीय सिद्धा्तों के अनुकूत नहीं कहा जा सकता। भूतकाल से ऐसी 
स्थितियाँ रही ह्‌ जबकि लोकसभा और राज्यसभा की दलीय सरचना में अन्तर था, भविष्य में भी 
स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है और ऐसे उदाहरणों मे राज्यमभा अपनी इस शक्ति के आधार १र 
जनता की आकाक्षाओं के मार्ग मे वाधक वन जाती है । 

3 संविधान से संशोधन हेतु राज्य विधानमण्डलों के पास पहल की शक्ति नहीं--सघा- 
त्मक व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्यतया राप्य विधानमण्टलो को भी संविधान के संभाधन में पहल 
करने का अधिकार होता है, लेकिन भारतीय सविधान हारा राज्य विधानमण्डलो को इस प्रकार 
का कोई अधिकार नही दिया गया है। एसके अतिरिक्त सबविवान में समोधन के सभी प्रस्तावों 
पर राज्य विधानमण्डतों की पुष्टि आवश्यक नही है । ऐसे अनुच्छेद संम्या में बहत थोड़े है, जिसके 
सम्बन्ध में कम से कम आधे राज्यों के सिधानगण्डलो की स्वीकृति आवश्यक है। संविधान का 

वहत बड़ा भाग ऐसा है, जिनमे संशोधन की शक्ति सधीय संसद को एकाकी रूप में सौपी गयी है । 
आलोचक इस आधार पर कहते है. कि राज्य विधानमण्डलो को संशोधन कार्य में पर्याप्त शक्ति 
प्रदान कर सधात्मक सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है । 

4, सविधान संशोधन विधेषकों पर जनमत सप्रह की व्यवस्था का अभाव--लोकतान्निक 
व्यवरथाओं के अस्तर्गत सामान्यतया संविधान संशोधन विधेयकों के सम्बन्ध में लोवनिणय या जन- 
मत मग्रह (रिशशिशाता ० शुक्षाब्णा८) की व्यनस्था की जाती है, जिससे ससद में बहुमत 
प्राप्त दल मनमानी न कर सके और सविधान सशोध्न के प्रसंग मे अन्तिम शक्ति जनता के हाथ में 
रहे लेकिन भारतीय सबिधान के अन्तर्गत जनता को सशोधन संविधान विधेयक स्वीकार या 
अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान नहीं की गयी है । लोकसभा द्वारा पारित 44वें स्वधानिक सशो- 
धन में 'सविधान के मूल ढाँचे” (8॥5० शाएटपरा० ०णी॥6 0०ाजशाएाणा) के सम्बन्ध में लोक- 
निर्णय की व्यवस्था का प्रस्ताव था, लेकिन राज्यमभा ने उसे अस्वीकार कर दिया । आलोचको के 
अनुमार, स्वेधानिक समोधन या संविधान के मूल ढाँचे के सम्बन्ध में भी लोकनिर्णय की व्यवस्था 
का अभाव एक ओर तो लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों का निरादर है, दूसरी ओर उसमे ससद में बहुमत 
प्राप्त दल को मनमानी करने के लिए प्रोत्नाहन मिलता है । 


संविधान संशोधन-प्रक्रिः---कतिपप विशेषताएँ. (/शाशातवााशा. 20ए०त७४---#०॥९ 
फ&व्रपा८५७) ह 


सविधान समोधन की शक्ति प्रदान करने वाले अनुच्छेद 368 से यह स्पष्ट होता है. कि 
संविधान मे परिवर्तत करने का अधिकार समसद में निहित है और संशोधन के लिए अलग सस्था के 
गठव की आवश्यकता नही है । राज्यो के विधानमण्डल संशोधन सम्बन्धी विधेयक का प्रस्तुतीकरण 
नही कर सकते । संशोधन का प्रस्ताव ससद के किसी भी दल में रखा जा सकता है। संशोधन 
सम्बन्धी विधेयक उसी प्रकार पारित होने चाहिए जिस प्रकार अन्य विधेयक । सविधान संगीधन 
सम्बन्धी विधेयको को जनता के द्वारा पुष्टीकरण नहीं होता ।. ससद में सगोधन सम्बन्धी विधेयक 


प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य नहीं है। संविधान के प्रत्येक अग मे 
सशोधन किया जा सकता है । | 


५ 
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के० सी० छ्वीयर के अनुसार भारत मे सविधान की सशोधन प्रत्रिया सन्‍्तुलित है । यह न 
तो अधिक जटिल है और न एकदम लचीली | पायली के अनुसार, “संघात्मक जासन होने के कारण 
समोधल प्रक्रिया में राज्यों को उचित महत्व दिया गया है ।! ऐलेक्जेण्डरोविच के मतानुसार 
“भारतीय सविधान मे सशोधन की सुन्दर प्रक्रिया है क्योंकि इनमे लचीलेपन एवं जटिलता की 
अति' से बचा गया है ।” डॉ० सुशाष काश्यप का मत है कि “इस प्रकार आवश्यकता पडने पर 
संविधान में संणोधन होते रहेंगे क्योकि हमारा सविधान कोई निर्जीव प्रलेख मात्र नहीं है--किसी 
भी जीवित सविधान के लिए यह जरूरी है कि वह समय के साथ कदम मिलाकर चले ।” जेनिग्सर 
का मत उपर्युक्त बिचारो के प्रतिकूल है और आज गलत साबित हो चुका है। वे लिखते है कि 
“एक संविधान जो मात्र किसी विशेष औपचारिक प्रक्रिया द्वारा ही बदला जा सके अनिवार्यत 
अधिक अमनीयता है बनिस्वत उसके जो साधारण बिधान द्वारा पस्वितित किया जा सके । लेकिन 
अनमनीयता की मात्रा दो घटकों पर निर्भर है। प्रथम, समोधन प्रत्िया के दौरान उपस्थित कठि- 
ताइयो की मात्रा पर निर्भरता। द्वितीय, संविधान की विपय-सामग्री पर निर्भरता। भारतीय 
संविधान को जो घटक इतना अधिक अमनीयना बना देता है वह सशोधन की जटिल प्रक्रिया तो है 
ही, इसके अतिरिक्त, यह तथ्य भी उत्तरदायी है कि संविधान इतना अधिक जटिल है और वह 
फानून के इतने व्यापक क्षेत्र से सम्बन्धित हैं कि सर्वधानिक वधता की समस्या अनिवार्यत अक्सर 
उठ खडी होती है ।” 
भारतीय संविधान में महत्वपुर्ण संशोधन (.०४१॥७॥8 हैगञाशावाला5 गा 6 विवाक्षा (0॥#- 

धागा) 


सत्‌ 950 से अब तक सविधान के महत्वपूर्ण संग्ोधन इस प्रकार है * 

पहला संशोधन, 495 - सविधान के प्रथम समोधन द्वारा विभिन्न राज्यो द्वारा पारित 
भूमि सुधार और जमीदारी_ उन्मूलन अधिनियमों का मान्यकरण किया गया और सम्पत्ति के 
अधिकार के सम्बन्ध में न्‍्यायालयो का अधिकार क्षेत्र सीमित कर दिया गया। सर्विधान मे एक 
नगरी 9वी अनुसूची जोड़कर इन अधिनियमो की सूची दे दी गयी और सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी 
अनुच्छेद 3] मे दो नये अनुच्छेद 3(क) और 3](ख) बढा दिये गये । इसके अतिरिक्त, प्रथम 
संशोधन अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 45, 9, 85, 87, 74, 76, 34, 342, 
372 और 376 में भी सशोधन किये । इस प्रकार प्रमुख सशोधतन का सम्बन्ध शैक्षणिक एवं 
सामाजिक दृष्टि मे पिछड़े हुए लोगो से, अन्तरराष्ट्रीय हितो को ध्यान मे रव वाक्स्वातन्त्य पर 
रोक लगाने से, तथा जमीदारी उन्मूलन से सम्बद्ध समस्याओं से था । 

दूसरा संशोधन, 952 * द्वितीय संशोधन के द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व सम्बन्धी 
अनुच्छेद 8(]) (ख) मे-सशोवन किया। सन्‌ 95] की जनगणना से यह स्पष्ट हो गया कि 
यदि लोकसभा मे 500 सिर्वाचित सदस्य होने चाहिए तो एक व्यक्ति द्वारा प्रत्येक साढे सात लाख 
व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व न होकर अधिक सव्या का प्रतिनिधित्व होगा । दूसरे सशोधन के द्वारा 
जनसब्या एवं प्रतिनिधि सख्या का परस्पर अनुपात बदल दिया गया । 


तोसरा संशोधन, [954 तृतीय संशोधन द्वारा सप्तम अनुच्छेद की तीसरी सूची की 





! “ऐसा कोई अन्य संघात्मक संविधान नही है जो इस प्रकार नम्य तथा अनम्य दोनो ही प्रकार 
की संशोधन प्रक्रिया का प्रयोग करे | यह विशेषता केवल भारतीय संविधान मे ही है ।” 
हे >-पायली * भारतीय संविधान, प० 354 | 
॥ जैनिग्स . सम करेबटेरिस्टिकस ऑफ दि दृष्डियन कॉन्स्टीट्यूशन, लन्दन ऑक्सफोर्ड, 953 | 


$ 
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33वीं प्रविष्टि में संशोघ्तन किया गया । इसमे समवर्ती सूची के विपयो में वृद्धि हुई ताकि आव- 
इसकता पडने पर नये विषयों पर संघ सरकार का नियन्त्रण स्थापित हो सके । 

सोया संशोधन, ]955 : चतुर्थ संशोधन द्वारा अनुच्छेद 3, 3](क) और 305 मे 
संजोघन किये गये । इस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
कानुन द्वारा किसी सम्पत्ति को अजित करें तथा कानून में प्रतिकर की राशि का उल्लेख कर दें 
तो ऐसे कानून पर किसी न्यायालय से ढस आधार पर आपत्ति नहीं की जा सकती कि प्रतिकर 
अपर्याप्त है । 

पाँचराँ संशोधन, !955 पंचम्‌ संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 मे सशोधन 
रिया गया । अब यह निश्चित कर दिया गया कि राज्यो की सीमा में परिवर्तन करने के सम्बन्ध 
में राज्यों को अपनी राय प्रकट करने गा जो अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है उसके बारे मे राय 
प्रकट करने का समय राष्ट्रपति द्वारा निश्चित कर दिया जाये । यदि उस निश्चित समय के भीतर 
राज्य सरकारें अपनी राय नहीं दे देती तो केन्द्रीय संसद उस सम्बन्ध में कानून पारित कर 
सकती है ! 

छठवाँ संशोधन, [956 ; पष्ठ समोध्रन द्वारा संविधान की सप्तम अनुसूची की प्रथम सूची 
में एवा और प्रविष्टि 92(क) जोड दी गयी । सविधान के इस संशोधन हारा केन्द्र को अध्तर्राज्यिक 
खरीद और बितठी पर कर निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया । सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों नी सख्या बढाबी गयी और उच्च न्यायालय के निवृत्ति प्राप्त न्यायाधीशों को सर्वोच्च 
न्यायालय में विधि-व्यवसाब करने की अनुमति दे दी गयी । हे 

सातयाँ संशोधन, 956 सप्तमु संशोधन द्वारा राज्यों के पुनर्गठन की योजना को 
क्रियान्वित किया गया । उस सओधन द्वारा राज्यों की तीन श्रेणियो--क-ल-ग को समाप्त कर सारे 
देश को चौदह राज्यों तथा  केन्द्र-शासित क्षेत्रों मे पुरर्नदित कर दिया गया । 

आठवाँ संशोष्व, 959 : अष्टम्‌ संग्ोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में परिवर्तन किया गया 
और अनुसूचित जातिबो ब आदिम जातियों के विभेव आरक्षण की अवधि दस वर्ष से बढाकर बीस 
वर्ष अर्धात्‌ 4970 तक कर दी गयी । 


नवाँ संशोधन, 960 ; तबम्‌ संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में इस प्रकार सशोधन किया 
गया कि प्रेरूबाड़ी क्षेत्र पाकिस्तान की समझौते के अनुसार सौंपा जा सके । 

दसवाँ संशोधन, 96] : इस संशोधन द्वारा दादरा और तगर हवेली नामक दोनों वस्तियों 
को भारत का अंग बना दिम्रा गया । 

ग्यारहर्यों संशोधन, 96] : इस समोधन द्वारा राष्ट्रपति और उपराप्ट्रपति की निर्वाचन- 
प्रणाली में कुछ परिवर्तन किये गये तथा अनुच्छेद 66() व 7! में सशोधन किये गये । अब उप- 
शप्ट्रपति मे चुनाव के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक घोषित कर दिया गया। 
सजोधन के बाद राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं क्या जा सकता कि 
“निर्वाचक मण्ड्ग' का गठन पूर्ण नहीं हुआ है । 

बारहवाँ संशोधन, 962 - इस संशोधन हारा गोआ, डामन और डयू को भारत का अंग 
घोषित विया गया | 

तेरह॒बा संशोधन, 962 : इस संशोधन द्वारा नागालैण्ड को भारत का एक नया राज्य 
घोधित किया गया तथा संनिधान मे एक नया अनुच्छेद 37(क) जोडकर इस नग्रे राज्य पर लागू 
शीने वाले विशेष उपबन्धों को मान्यता दी गयी ! 

औओदहनों शंशोवन, 962 : दस संशोधन द्वारा पाण्डिचेरी को विधिबत्‌ भारत का अग 
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और एक सच-राज्यम्षेत्र घोषित किया गया। .अनुच्छेद 8] तथा चतुय्रे अनुसूची में सशोधन 
कर पाण्डिचेरी को ससद के दोनो सदनों मे प्रतिनिधित्व देने को व्यवस्था की गयी। इस सशोधन 
ने ससद को अधिकार दिया कि वह विधि द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोआ-इामन-ड्यू 
तथा पाण्डिचेरी, आदि सघ-राज्यक्षेत्रों में विधानमण्डलों और मन्निपरिपदों की स्थापना कर - 
सकती है । 

पर्नहुवों संशोधन, 963 : इस सशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के अधिकारों में कुछ वृद्धि 
की गयी तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निधृत्ति ग्रहण करने की आयु 60 वर्ष से बढाकर 
62 वर्ष कर दी गयी । 

- सोलहवाँ संशोधन, 963 * इस सशोधन द्वारा अनुच्छेद 9 में संशोधन करके राज्य को 
यह अधिकार दिया गया कि वह राप्ट्र की प्रभुसत्ता और एकता के हित में भाषण, अभिव्यक्ति, 
सम्मेलन, आदि की स्वतन्त्रता के मूल अधिकारों पर कानून द्वारा युक्ति-युक्त प्रतिबन्ध लगा सकता 
है। इस सशोधन द्वारा किसी भी राज्य के भारतीय सध से पृथक्‌ होने तथा सघ को भग करने 
के प्रयास को अवध घोषित कर दिया गया। यह भी निश्चित किया गया कि विभिन्न विधान- 
मण्डलों की सदस्यता के प्रत्याशियों को भारत की अखण्डता बनाये रखने की एव प्रशुसत्ता को रहना 
की शपथ ग्रहण करनी होगी । 

सजहवाँ संशोधन, 964-65 : इस सशोधन हारा अनुच्छेद 3(क) में प्रयुक्त 'एस्टेट' 
शब्द को स्पप्ट किया गया तथा नवी अनुसूची में संशोधन किये गये । इस अनुसूची में 44 अधि- , 
नियम जोडे गये । इस सशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार की व्याज्यां की गयी । 

अठारहवों संशोधन, 966 * इस सशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में संशोधन करके यह 
स्पप्ट किया गया कि इस अनुच्छेद की धारा (क) से (च) मे प्रयुक्त 'राज्य' शब्द में 'संघ- 
राज्यक्षेत्र' भी शामिल है । सशोधन में यह भी स्पप्ट किया गया कि अनुच्छेद 3(क) के द्वारा ससद 
को दी गयी शक्ति के अन्तर्गत किसी राज्य का अथवा सघनराज्यक्षेत्र का एक भाग किसी दूसरे 
राज्य या राज्यक्षेत्र में मिलाकर भी एक नये राज्य या सबन-राज्यक्षेत्र का गठन किया जा 
सकता है । | - 
उनश्नीसवों संशोधन, 966 , इस सशोधन द्वारा निर्वाचन न्यायाधिकरणो का अन्त कर 
दिया गया तथा निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के सीधे उच्च न्यायालयों में ले जाये जाने की व्यवस्था 
की गयी । ८ 

बीसंताँ संशोधन, 966 ,' इन सशोधनो द्वारा उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य राज्यो मे कुछ 
जिला न्यायालयो की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा निर्णयों को बैधता प्रदान की गयी। ऐसा करने 
के लिए बीसवें सशोधन ने सविधान मे एक नया अनुच्छेद 233(क) जोडा । इस संशोधन की आव- 
शयकता इसलिए पड़ी क्योकि सर्वोच्च न्‍्यायालय ने अपने दो निर्णयों के द्वारा बहुत-से जिला स्याया- 
धीशो की नियुक्ति को अवध घोषित कर दिया था। 

इक्कीसर्चाँ संशोधन, 969 . इस सशोधन द्वारा आठवी अनुसूची में सिच्धी भाषा को 
जोडा गया, जिससे 5 राष्ट्रीय भाषाएँ हो गयी । 

बाईसवों संशोधन, 969 . इस सशोधन द्वारा सविधान से नया-अनुच्छेद 224(क) जोड 
दिया गया । इस सशोधन द्वारा ससद को अधिकार दिया गया कि वह कानून द्वारा असम राज्य में 
कुछ कबायली क्षेत्रो का एक स्वायत्त उपराज्य बना सकती है | 
तेईसवा सशोधन, 969 . इस सशोधन द्वारा अनुसूचित जातियो तथा जनजातियों और 

आग्ल भारतीयों की सरकारी नौकरियों मे आरक्षण और विधानसभाओं में उनके बारक्षण की 
अवधि को 970 से अगले दस वर्ष के लिए बढा दिया गया। इस सशोधन द्वारा नागालैण्ड 
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से लोकसभा और राज्य विधानसभा दोनो की सदस्यता भें जाग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण 
समाप्त कर दिया गया । दि 

चौबीसवाँ संशोधन, 972 * केन्द्रीय वित्तमन्त्री गोखले ने 28 जुलाई, 97] को जल्लोक- 
सभा में 24वाँ सशोधन विधेयक पेश किया । इस सशोधन विधेयक का उद्देश्य ससंद को संविधान 
के किसी भी अनुच्छेद को (जिनमे मोलिक अधिकार भी शामिल है) सशोधन करने का अधिकार 
देना था। ससद का यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनार्था के सुविस्यात विवाद निर्णय 
में सीमित कर दिया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गयी कि ससद को 
संविधान में सगोघन करने का अधिकार है । सबविधान का अनुल्छेद 368 रचय उसे यह अधिकार 
देता है । इस अधिनियम द्वारा 'मशोधन' शब्द का विस्तार किया गया और यह अभिप्राय लिया 
गया कि सशोधन मे सम्मिलित करना, परिवर्तन करना और उसे हटाना भी शामिल है। अनु- 
उछ्लदेद 368 संविधान में समोधन की शक्ति भी प्रदान करता है और उस संगोधन की प्रक्रिया का 
निर्देश भी करता है। उस सपोधन ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब ससद के दोतों सदनों 
द्वारा पारित किसी सविधान सशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के सम्मुख रखा जायगा, तत्र वे अपनी 
स्वीकृति देने गे मना नही करेंगे । 

पच्चीरातों सशोधन, 97] . 2 दिसम्बर, 97] को लोकसभा ने 2व4॑थें सशोघ्रन पर 
अपनी स्वीकृति दे दी | अब ससद को मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त हो गयी । 
पच्चीसवाँ सशोध्रन दो भागों में बेटा हुआ है अनुच्छेद 3 में सशोधन तथा नये अनुच्छेद 
>(ग) का समावेश । सबिधान के 3(क) अनुच्छेद भें 'प्रतिकर' शब्द को हटाकर धनराशि 
शत्द रुप दिया और यह स्पप्ट कर दिया कि यह जरूरी नहीं होगा कि सरकार सम्बद्ध कानून में 
निर्देशित रकम या धनराणि गकद ही दे अर्थात्‌ यह राशि बॉण्णो या प्रतिभूतियों के रुप में भी दी 
जा सकती है । 

नये अनुच्छेद 3(ग) में कहा गया है कि निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद, 39 की 
भौतिक सम्पत्ति के स्वामित्व और नियन्त्रण तथा घन के उत्पादन के साधनों के केन्द्रण से सम्बद्ध 
धाराओ को प्रभावी बनाने के लिए पास किया गया कोई भी कानन इस आधार पर अवैध नहीं 
ठहराया जा सकता कि वह अनुच्छेद [4, 49 या 3! में दिये गये मौलिक अधिकारों का अति- 
क्रमण करता हैं। इस सशोधन में यह प्रावधान भी है कि राज्य किसी निजी सम्पत्ति के अधिग्रहण 
सम्बन्धी विधि निर्माण से पूर्व इस विपय में राष्ट्रपति की सम्मति ले । 

इस सभोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कतिपय न्यायालयी निर्णयों के कारण 
सबविधान के निर्देशक सिद्धान्तो पर अमल करना कठिन हो गया था । विधिमन्दी गोले ते स्पप्ट 

। कि “हम न्यायपालिका की कमजोर नही करना चाहते, परन्तु हम न्‍्यायपालिका को ससद के 

अधिकारों में हस्तकेप भी नही करने देंगे । 

छब्बीसवाँ सशोधन, 97! : इस सशोधन ने सविधान के अनुच्छेद 29 तथा 362 को, 
जो देशी नरेशो के प्रिदीपर्सो तथा विशेपाधिकारों के सम्बन्ध मे थे, रह कर दिया और अनुच्छेद 
303 के बाद 363(क) के एक नये अनुच्छेद को जोड़ने का प्रावधान किया जिसके आधार पर 

राष्ट्रपत्ति द्वारा राजाओं को दी गयी मान्यता समाप्त हो जाती है 

सत्ताइसवाँ संशोधन, 972 उस सशोधन द्वारा मिजोरम तथा अरुणाचल नामक दो 
केन्द्रशासित इकाइयो का गठन किया गया तथा साथ हो मणिपुर के राज्य बन जाने पर वहाँ की 
अनुमूचित जनजातियों के लिए विशेष उपबन्ध किये गये । इसके साथ ही इस क्षेत्र के पाँच राज्यों 


ओर दो वेन्द्रशासित क्षेत्रो के प्रेशासन मे समन्वय और सहयोग के लिए एक पूर्वोत्तर सीमान्त परि- 
पद्‌ की स्थापत्ता की गयी । 


। 
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अट्ठाइसवाँ संशोधन, ।972 : उस सशोधन द्वारा एक नये अनुच्छेद 32(क) का सवि- 
धान मे प्रवेश हुआ तथा अनुच्छेद 34 को समाप्त कर दिया गया । इसके हारा ससद को कतिपय 
प्रशासनिक संवाओ के अधिकारियो की सेवा शर्तों मे परिवर्तन तथा सेवा समाप्ति का अधिकार 
दिया गया। इसी संगोधन के अनुसार भारतीय तागरिक सेवा अधिकारियों के विशेषाधिकार 
सप्राप्त कर दिये गये । 
उम्नीसवों सशोधन, 972 ; इस सशोधन द्वारा सविधान की 9वी अनुसूची में परिवर्तन 
किया गया तथा केरल भूमि सुधार अधिनियमों को इसमे स्थान दिया गया । 
तीसवों संशोधन, 972 - इस सशोधन द्वारा अनुच्छेद 33 में परिवर्तन किया गया। 
इस सशोधन से पूर्व'॑ सर्वोच्च स्यायालय में ऐसे दीवानी विवादों की अपील की जा सकती थी 
जिनमे विवादग्रस्त राशि या सम्पत्ति बीस हजार रुपयों से अधिक हो | परन्तु अब सम्पत्ति के 
मूल्य पर दृष्टिपात न करते हुए विचाराधीन मामले के संवंधानिक महत्व के आधार पर सर्वोच्च 
स्यायालय में सुनवाई हो सकती है । 
इकत्तीसवों संशोधन, 973 . इस सशोधन का सम्बन्ध लोकसभा के सगठन से है। इस 
सशोधन द्वारा अनुच्छेद 88 और 330 को सशोधित किया गया हे । इस संशोधन के अनुसार 
लोकसभा की अधिकतम सदस्य सख्या 545 निश्चित की गयी है, जिनमें से 525 को भारतीय 
सघ के राज्यों की जनता द्वारा निर्वाचित किया जायगा और 30 केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों का प्रति- 
निधित्व करेगे। आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप मे राष्ट्रपति द्वारा दो सदस्य मनोनीत 
किये जा सकते है । > 
बत्तीसवों संशोधन, 974 : आम्प्रप्रदेश के दो क्षेत्रो--आनन्‍्त्॒ और तेलगाना--के 
बीच एक लम्बे समय से विवाद चला आ रहा था। यह विवाद इतना भयंकर हो गया 
कि सन्‌ 973 में लोकप्रिय सरकार को भग कर राष्ट्रपति शासन लागू करना पडा । इस विवाद 
को हल करने के लिए सितम्बर 973 में एक छ-सूनी प्रस्ताव रखा गया। सभी सम्बद्ध पक्षो 
द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीवार कर लिया गया। इस प्रस्ताव को कार्यरूप देने के लिए संसद ने 
वत्तीसर्वां संविधान विधेयक पारित किया । इस संविधान सशोधन हारा राज्य स्तर पर एक 
योजना मण्डल की स्थापना की जायगी, जिसकी सहायता के लिए आन्थ्र और त्ेलगाना मे दो 
उपसमित्तियां गठित होगी। आस राज्य के विभिन्न केत्रो की शिक्षण सस्थाओं एव शासकीय 
सेवाओं में दोनो क्षेत्रो को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया जायगा और एक निर्धारित सीमा तक 
जिला स्तर पर स्थानीय व्यक्तियों की ही भर्ती की जायगी | सेवाओ के क्षेत्र मे उत्पन्न होने वाले 
विवादों को दूर करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त प्रशासनिक न्‍्यायाधिकरण' स्थापित किया 
- जायगा। 
तेतीसवा संशोधन, 974 * इस सशोधन द्वारा सविधान के जनुच्छेद्र 4](3) तथा 
]90(3) में परिवर्तत किया गया है। इस सशोधन का मुख्य उर्दृश्य ससद तथा विधान्तमण्डलो के 
लिए चुने गये प्रतिनिश्चियों से बलातु पदत्याग करवाने के राजनीतिक प्रयत्नों को रोकना हे । यह 
सशोधन गुजरात और विहार के जन-आन्दोलन मे विधानसभा सदस्यों से दवाव द्वारा लिये जा 
रहे त्यागपत्नो को दृष्टि मे रखते हुए किया गया था | जब तक लोकसभा या विधानसभा के अध्यक्ष 
कौ जि के आधार पर यहूं विश्वास न हो जाये कि त्यागपन्न वास्तविक है या दब्ावपु्ण, तब तक 
उनके त्याग-पत्र अब स्वीकृत नही माने जायेगे । 
॒ चौंतोसवाँ संशोधन, 974 . इस सशोधन द्वारा विभिन्न राज्यो द्वारा पारित सुधार कानूनों 
वो संविधान को नत्रमु अनुसूची में स्थान देकर उनकी स्वधानिक वैधता स्वीकार कर ली गयी । 
कुल मिलाकर नवम्‌ अनुसूची मे अब 86 अधिनियम हो गये । 
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जुलाई 972 में राज्यों के मुख्यमन्त्रियों ने एक सम्मेलन में कच्द्रीय सरकार से भुमि सीमा 
निर्धारण करने का सुझाव दिया । इन सुझावों के आधार पर तेरह राज्यों ने बीस भूमि सुधार 
अधिनियम पारित किये | कई उच्च न्यायालयों ने इन अधिनियमो को रोकने हेतु स्थगन आदेश दे 
दिये । अत: अधिनियमो को सर्वधानिक सरक्षण दिया जाना आवश्यक था । 

पंतीसवाँ संशोधन, 974 - इस समोधन द्वारा भारत के उत्तरी सीमान्त स्थित हिमालयी 
सरक्षित राज्य सिक्किम को वहाँ की जनता की इच्छा के अनुसार एक सहराज्य का स्तर प्रदान 
किया गया । सरक्षित राज्य से सहराज्य बनने के कारण सिविकम को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेने का अधिक्रार मिल गया । 

छत्तीसवाँ संशोधन, 7975 , इस सशोधन द्वारा सिक्क्रिम को भारत के साथ मिला लिया 
गया और भारतीय सब का बाईसर्वा राज्य स्वीकार किया गया । 

सेतीसवाँ संबैधानिक संशोधन (अप्रैल 4975) :* इस सर्वधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल 
प्रदेश में गोवा, पाण्डिचेरी व मिजोरम प्रदेश के समान ही लोकप्रिय शासन की व्यवस्था की 
गयी है । अब अरुणाचल प्रदेश में एक लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल व 30 सदस्यों की विधान सभा होगी। 


भड़तीसवाँ सर्वेधानिक संशोधन (2 छुलाई, 975) : इस सर्वधानिक सशोधन के अनुसार 
राष्ट्रपति, राज्यपालो और उपराज्यपालो द्वारा उद्बोषित आपातुकालीन स्थिति वाले अध्यादेश को 
स्थायालयों की सुनवाई के क्षेत्राधिकार से अलग कर दिया गया; आर्यातु इन विषयो पर न्‍्यायालयी 
को विचार करने का अधिकार नही है। इस सर्बंधानिक सशोधन द्वारा सविधान के अनुच्छेद 23, 
22, 229 (ख), 352, 359 और 360 को सशोधित किया गया है । 


सविधान के अनुच्छेद 23 के अन्तर्गत संसद के विश्वाम काल मे राष्ट्रपति के द्वारा जी 
आदेश जारी किये जाते है, इस सर्वधानिक सशोधन के अनुसार उनकी जाँच करने का अधिकार 
भी न्यायालय को नही होगा । इरा सम्बन्ध में राष्ट्रपति का समाधान हो जाना ही अध्यादेश जारी 
करने के लिय पर्याप्त है और न्यायालय इस बात की जाँच नही कर सकेगा कि तुरन्त कार्यवाही 
करने वे। लिए बाध्य करने वाली परिस्थितियाँ विद्यमान है अथवा नहीं। इसी प्रकार राज्यपाल 
थीर केन्द्र-शासित क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्तियों की जाँच भी न्याया- 
लय में नही हो सकती ॥7 
इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 356 में एक पाँचवें उपखण्ड को जोड़कर उस अनुच्छेद में सशो- 
धन किया गया है । सशोधन का आशय यह है कि शासन में इसके कुछ विपरीत होने पर भी यदि 
राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाय कि राज्य या राज्यो में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमे 
राज्य का शासन उस सविधान के उपबन्धों के अनुसार नही चलाया जा सकता, तो वह सम्बन्धित 
राज्य के विपय में सकटकाल की उद्घोषणा कर सकेगा । ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा 
जो कार्य करेगा, उनके बारे मे कोई मुकदमा अदालत में नही लाया जा राकेगा । 
उन्तात्तीसर्चाँ संवंधानिक सशोधन? (अगरत 975) : इस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह 





हा 


2 44वें स्बधानिक संशोधन (979) द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गयी है, उसके कारण 38वाँ 
सर्वधानिक सशोधन समाप्त हो गया है । 


ह 44 राजधानिक राणोघन (979) द्वारा जो व्यवस्थाएँ की गयी हैं, उनके कारण 38वाँ 
सनंधानिक सशोधन और 32वें संशोधन द्वारा चार पदाधिकारियों के चुनाव विवादों की 
सुनता। के सम्बन्ध मे की गयी व्यवस्था समाप्त हो गयी है । 
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व्यवस्था की गयी है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ओर प्रधानमन्त्री इत चार 
पृणाप्विकारियों के निर्वाचल को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दो जा 
सकेगी । 
बे सशोधन में व्यवस्था की गयी है कि इत चार उच्च पदाधिकारियों के चुनाव विवादों की 
सुनवाई के लिए रासद के द्वारा एक नवीन समिति का गठन किया जायगा और संसद द्वारा इस 
सम्बन्ध मे किये गये व्यवस्थापन को किसी न्यायालय में खुनौती नहीं दी जा सकेगी । ॥॒ 
इस सर्वधानिक सशोधन द्वारा सविधान की नवी अनुसूची को भी संशोधित किया गया है । 
इस बनुसूची को सशोधित करते हुए उनमे 95 ई० के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (974 और 
975 में किये गये सशोधनो सहित) और अन्य छुनाव कानूनों, तस्फर विरोधी व्यवस्थापन, जान्त- 
रिक सुरक्षा अधिनियम ()४ल्‍8) और सामाजिक तथा थधिक मरालो पर केन्द्र तथा राज्य के 37 
कषत्य कानूनो को नवी अनुसूची मे शामिल कर उन्हे सर्वधानिक वँधता प्रदान की गयी है । 
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन (277970707 |# ?00965 रि०एञा०था8- 
00 6०--संसद के द्वारा 6 अगस्त, 975 को चुनाव कानून सशोधन विधेयक पारित कर 
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दण्ड सहिता मे कुछ सशोधन कर दिये है। ये संशोधन 
इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि प्रधानसस्त्री की याचिका के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्‍्यायालय द्वारा अपना 
7 नवम्बर का निर्णय इन संशोधनो के प्रकाश मे ही दिया गया । ये सशोधन इस प्रकार है : 
प्रथमतः, किसी व्यक्ति द्वारा उम्मीदवार प्रकट करने की तिथि नामाकन के दिन से मानी 
जायेगी। द्वितोब, यदि अपनी ड्यूटी के अन्तर्गत कोई अधिकारी किसी उम्मीदवार के सरक्षण की 
व्यवस्था करता है तो ऐसे कार्य भ्रप्ट तरीके मे नहीं गिने जा सकते है और इन कार्यों के लिए 
सरकारी अधिकारियों का प्रयोग कोई भ्रप्ट तरीका नहीं माना जा सकता है ) तृतीय, यह संशोधन 
किया गया कि चुनाव आयोग ने किसी दल को यदि कोई प्रतीक चिह्त प्रदाव किया हैं। तो उस 
प्रतीक चिह्न का प्रयोग करना, किसी धामिक या राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न का प्रयोग करना नही 
समझा जायगा ओर उसे एक श्रष्ट तरीका नही कहा जा सकता । चतुर्थ, वर्तमान समय में यह 
व्यवस्था हैं कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोयी पाये जाने वाले व्यक्ति को 6 वर्ष की अवधि के 
लिए चुनाव लडने के अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और इस काल मे उसे मताधिकार से भो 
वचित कर दिया जाता है । अब यह व्यवस्था की गयी हैं कि राष्ट्रपति चुनाव आयोग से प्राप्त 
परामशे के आधार पर इस आयोग की अवधि को निर्धारित कर सकेगा। 

'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम' में इन सभी सशोधनो को शुरू से ही प्रभावी (एाोत 7७00- 
80००॥४८ थीं००) माता जायगा अर्थात्‌ इन कानूनो को प्रारम्म से ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 
का अंग समझा जायगा | 

चालीसवाँ संबंधानिक संशोधन, ]976 * सविधान के 40वें सशोधन द्वारा केच्द तथा 
राज्यों द्वारा निभित 64 कानूनो को 9वी अनुसूची मे शामिल कर दिया गया है। अब इन कानूनों 


को स्थायालय में चुनौती नही दी जा सकती यह कानून मुख्य रूप से भूमि सुधार, शहरी भूमि 
सीमाबन्दी, आवश्यक वस्तुओ, बन्धुआ मजदूरी की समाप्ति, तस्करों की सम्पत्ति जब्त करना, 
आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन आदि से सस्वन्धित है। इस संशोधन का उद्देश्य भारत की सासु- 
द्विक सीमा से आगे -] 8 8 मील तक महासागर में देश की आध्िक 


गतिविधियो को नियन्त्रित करने 

के लिए कानून बसाने का अधिकार संसद को देना है । 
इकतालीसवाँ संबंधानिक संशोधत, 976 : 4।वें संविधान संशोधन हारा अनुच्छेट 
36(2) में परिवर्तन किया गया। इसके अनुसार राज्यों के लोकसेवा आयोगो के सदस्यों तथा 
अध्यक्ष की सेवा-निवृत्ति आयु को 60 बर्ध से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है। इस संशोधन 
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का उद्देश्य राज्यों के लोकसवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष के पद को और अधिक आकर्षक 
बनाना है । 
42वाँ संवधानिक संशोधन, 976 
(_0एशा९-५९०0घ0 ८007 जाठाफाफऊ्ाओमिगभा।ण, 976॥ 

]97] के लोकसभा चुनावों के बाद से ही तत्कालीन शासक दल के एक वर्ग द्वारा उस 
बात का प्रतिपादन किया जा रहा था कि देश की सामाजिक-आ्थिक प्रगति के लिए संविधान 
में व्यापक परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता हैं। 975 में आपातकाल की घोषणा के बाद यह 
बात जोर-शोर के साथ कही गयी । इस प्रष्ठभूमि में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 26 फरवरी, 
976 को सविधान सणोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए सरदार स्वर्णसिह्‌ की अध्यक्षता मे 
एक समिति की स्थापना की गयी। समिति की रिपोर्ट और रिपोर्ट पर विचार के आधार पर 
विधेयक तैयार कर लोकसभा मे प्रस्तावित किया गया और उसे “42वें सचिधान संशोधन विधेयक 
का नाम दिया गया । 8 दिसम्बर, 976 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसने ही 42वें 
सर्वधानिक सशोधन का रूप प्राप्त किया। रावेधानिक सशोधन में कुल 59 प्रावधान ये और यह 
भारतीय सविधान का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक विवादारपद सर्वधानिक सशोधन है। इस 
सर्वधानिक सशोधन द्वारा संविधान के विभिन्न प्रावधानों मे निम्न प्रकार से सगोधन किया गया है: 

प्रस्तावना--इसके द्वारा सविधान की प्ररतावना में धर्म निरपेक्ष/ और समाजवादी शब्द 
जोडे गये तथा राज्य की एकता के साथ और अखण्डता' शब्द जोड़े गये । 

मूल क॒तंव्यों की व्यवस्था--इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते 
हुए नागरिकों के 0 मूल कर्तव्य निश्चित किये गये । 

मीलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व--इसकेः द्वारा ससद को राष्ट्र विरोधी गति- 
विधियों पर नियन्त्रण या रोक का अधिकार दिया गया चाहे इससे मौलिक अधिकार सीमित 
होते हो । 

इसके द्वारा मौलिक अधिकार की तुलना में निर्देशक तत्वों को प्रमुसता की स्थिति प्रदान 
क्री गयो । यह कहा गया कि निर्देशक सिद्धान्तो को लागू करने के लिए सत्द जिन किन्‍्ही कानूनों 
का निर्माण करे, उन्हे इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि ये कानून सविधान में विये 
गये किसी अधिकार को सीमित या समाप्त करते हो ।! 

इसके द्वारा निर्देशक तत्वों मे कुछ नवीन तत्व जोडे गये, यथा बच्चों को स्वस्थ रूप में 
विकास के लिए अवसर और सुविधाएँ प्रदान करना, समाज के कमजोर वर्गों को नि शुल्क कानूनी 

सहायता की व्यवस्था करना, औद्योगिक स्थानों फे प्रबन्ध में कर्मचारियों को भागीदार बनाना व 
देश के पर्यावरण की रक्षा तथा उसमे सुधार । 

राष्ट्रपति--राष्ट्रपति केवल एक जौपचारिक प्रधान है, इस वात को स्पष्ट करते हुए 
लिखित रूप में उल्लेस किया गया . “राष्ट्रपति अपने कार्यों के. सम्पादन में मन्त्रिपरिषद से प्राप्त 
परामर्श के आधार पर कार्य करेगा ।' 

आपातकालीन उपबन्ध--प्रयम, यह्‌ व्यवस्था की गयी कि अनुच्छेद 353 के अन्तर्गत 
आपातकाल की घोषणा पूरे देश के लिए एक साथ की जा सकती है या देश के किसी एक अथवा 





क्र 
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ताराकित व्यवस्थाएँ 43वें और 44वें सर्वधानिक संगोधन द्वारा समाप्त कर दी गयी हे । 


इस व्यवस्था को 'मिनर्वा मिल्स विवाद! (980) में सर्वोच्च न्यायातय हारा अवध घोषित 
कर दिया गया है । # 
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बुछ भागों के लिए | द्वितीय, यह निश्चित किया गया कि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत समद द्वारा 
एक बार में एक वर्ष के लिए सकटकाल लागू किया जा सकता है। ह 

केख-राज्य सम्बन्ध--इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जगली जानेवर तथा पक्षियों 
को रक्षा--ये विपय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची मे रख दिये गये । 

साथ ही यह व्यवस्था की गयी कि भारत सरकार द्वारा सघ की कोई सशस्त सेना या अन्य 
कोई बल राज्य के अन्तर्गत कानून या व्यवस्था के सम्बन्ध में उत्पन्न किसी गम्भीर प्रश्न से निबटने 
के लिए भेजी जा सकेगी । जब कभी ऐसे सशस्त्र वल का प्रयोग किया जायेगा, तो वह केन्द्र सर- 
कार द्वारा दिये गये आदेशों का ही पालन करेगा । 

संसद की सर्वोच्चता*--42वें सर्वधानिक सशोधन का एक प्रमुख उेश्य 'ससद की सर्वो- 
जचता' स्थापित करना बतलाया गया । अत यह व्यवस्था की गग्री कि, 'संसद द्वारा संविधान में 
किये गये किसी भी सशोधन को (जिसमे संविधान का भाग 3 भी शामिल है), इसके अतिरिक्त 
अन्य किसी आधार पर न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि इसमे अनुच्छेद 368 द्वारा 
बतलायी गयी प्रक्रिया को नही अपनाया गया है ।* 

*ससद और राज्य विधानसभाओ का कार्यक्रम 5 वर्ष के स्थान पर 6 वर्ष कर दिया गया। 

+सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्‍्यायालयो की शक्तियों में कमी---इस संवेंधानिक संशोधन 
द्वारा कई रूपो मे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च च्यायालयों की शक्ति मे कमी की गयी । प्रथम, 
इस समभोधन के अनुसार देश का कोई भी स्यायालय सर्वाधानिक सश्ोधन की वैधता पर विचार नहीं 
कर सकता । सर्वोच्च न्यायालय राज्य के कानून की वेधता पर और उच्च न्यायालय केन्द्र के 
कानून की वैधता पर विचार नही कर सकता। इसके अतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च 
न्यायालय द्वारा किये जाने वाले न्यायिक पुनविलोकन की प्रक्रिया को कठित बना दिया गया तथा 
प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में ्थायाधिकरणों (770०॥०$) की स्थापना की व्यवस्था कर न्‍्यायालयी 
के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का प्रयत्न किया गया । 

संक्षिप्त समीक्षा--तत्कालीन शासक वर्ग के द्वारा इस सर्वेधानिक सशोधन के चाहे जो भी 
लक्ष्य और उद्देश्य बतलाये गये हो, वस्तुत इस सर्वधानिक सशोधन का सबंप्रमुख उद्देश्य प्रधान- 
मन्त्री और कार्यपालिका के हाथ में सत्ता का अधिकाधिक केन्द्रीकरण ही था। भूतपूर्व महाधिवक्ता 
श्री सो० के० दपतरी के शब्दों में, “42वें संबंधानिक संशोधन का उद्देश्य और लक्ष्य व्यवस्थापिका 
की सर्वोच्चता रथापित करना घोषित किया गया था लेकिन बस्तुतः इसकी रचना प्रधानमन्ती पद 
मरे मूतिमान कार्यपालिका की पूर्ण सत्ता स्थापित करने के लिए की गयी थी। इस प्रकार 42वें 
पंवंधानिक संशोधन के उद्देश्य और लक्ष्य के सम्बन्ध मे जनता को श्रम में डाला गया ।! 

प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ एन० ए० पालकीवाला के अनुसार, 42वाँ सर्वधानिक सशोधन 
चार प्रकार से सविधान के मूलभूत ढाँचे को परिवर्तित कर देता या उसे नष्ट कर देता है : 

() यह सर्विधान की सर्वोच्चता समाप्त कर ससद (जों सविधान की कृति है) की 
सर्वोच्चता स्थापित करता है और सविधान को ससद के अधीन बनाता है । 

(2) मोलिक अधिकारों की 'वाद-योग्यता' (7ए४४०४४४०(०) को परिसीमित करता है । 

(3) कार्यपालिका, व्यवस्थापिवा और न्यायपालिका के मध्य स्थापित सन्तुलन समाप्त कर 
कार्यपालिका की शक्तियाँ अविरल रूप से बढाता है । 
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(4) उच्च व्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी कानून को अवैध घोषित किये 
जाने पर भी यह उस कानून की त्रियान्विति की व्यवस्था करता है. 

छठी लोकसभा के चुनाव के समय जनता पार्टी के द्वारा जो चुनाव घोषणा-पत्न प्रकाशित 
किया गया, उसके राजनीतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक प्रमुख बात 42वें सर्वधानिक सशोधन को 
रह करने की कही गयी। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के बाद 42वें स्चधानिक सशोधन के सभी 
प्रावधानों को रह करने के बजाय इस सम्बन्ध में गुणावगुण के आधार पर व्यावहारिक दृष्टिकोण 
अपनाया गया । 42वें संवैधानिक सशोधन की कुछ बाते 43वें सर्वधानिक सशोधन (977) बीर 
44वें संवैधानिक सशोधन (979) द्वारा रह कर दी गयी हैं। 42वें मर्वधानिक सशोधन की कुछ 
बाती को परिवर्तित राजनीतिक स्थिति में भी उपयोगिता के आधार पर बनाये रखा गया | 

43वें संवैधानिक संशोधन, [977 : इसके द्वारा 42वें संवैधानिक सशोधन की कुछ 
आपत्तिजनक व्यवस्थाओं, विशेषतया स्यायपालिका से सम्बन्धित ऐसी व्यवस्थाओ को रद्द कर दिया 
गया । प्रथम, ससद की यह शक्ति समाप्त कर दी गयी कि बह राष्ट्रगविरोधी समुदायों और गति- 
धिधियो पर नियन्त्रण लगा सके । बारतव गे, ससद द्वारा शासक दल के प्रभाव में इस शक्ति का 
दुरुपयोग किया जा सकता था। 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा सर्वोच्च स्यायालय और 
उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार तथा शक्ति में कमी कर दी गयी थी और न्याय्रिक पुनविलोकन 
की प्रक्रिया को कठिन बना दियो गया था। 43वें सर्वधानिक सशोघन द्वारा 42वें सर्वधानिक 
संशोधन की उपर्युक्त व्यवस्थाओ को रह कर दिया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्याया- 
लयो की शक्ति और न्यायिक पुनविलोकन के सम्बन्ध मे अब्र पुन वहीं व्यवस्था हो गयी है जो 
४ 2 2264 संशोधन के पूर्व थी । 

44वाँ संवेधानिक सशोधन, अप्रेंल_ 979 * 42वें संबंधानिक संगोधन की अनेक आपत्ति- 

अमक बातों को रह करने के लिए विधि मन्त्री द्वारा 5 मई, 978 को 44वाँ संवैधानिक संशो- 
घन विघेयक लोकसभा मे प्रस्तावित किया गया । लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा द्वारा 
इस सशोधन विधेयक को 5 संशोधनों सहित पारित किया गया । ऐसी स्थिति मे लोकसभा के सामने 
दो मार्ग थे । प्रथम, समस्त सशोधन विधेयक को छोड दिया जाय । द्वितीय, राज्यसभा द्वारा विधेयक 
में किये गये सशोधनों सहित उसे रवीकार कर लिया जाय | लोकसभा और शासन द्वारा इस सम्बन्ध 
पे दूसरा मार्ग अपनाया गया । सरद के दोनो सदनो द्वारा सशोधन विधेयक को पारित किये जाने 
के बाद अग्रैल 4979 तक 4 राज्यों की विधानसभाओ द्वारा भी इसे स्वीकार कर लिया गया 
(विधेयक पर कम-से-कम [| राज्यो के विधानमण्डलो की स्वीकृति आवश्यक थी) और 30 अप्रैल, 
979 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किये जाने के ब्राद इसने 44वें सर्वधानिक कानून, [979 का 
सप ले लिया । 9 जून, 979 को भारत क राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार 
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सय्कार ने 44वें सवधानिक सशोधन कानून, 978 की 45 धाराओ मे से 39 को तत्काब लागू कर 
दिया । शेप धाराएँ अगस्त 979 से लागू की गयी हे । इस संवैधानिक सशोधन के मुख्य प्रावधान 
निम्न प्रकार हैं 
मल अधिकार--सम्पत्ति के मूल अधिकार को रह कर दिया गया। अब सम्पत्ति का अधिकार 
केवल एक कानुनी अधिकार है मूल अधिकार नही । इस प्रकार अब भारतीय नागरिकों की 6 मूल 
अधिकार ही प्राप्त हैं। इसके साथ ही 9वें अनुच्छेद की छठी स्वतन्त्रता (सम्पत्ति की स्वतन्त्रता) 
को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रावधान को तत्काल लागू किया गया है । 
इस संवंधानिक संशोधन द्वारा ऐसी व्यवस्था कर दी गयी है कि व्यक्ति के जीवन और 
शारीरिक स्वाधीनता के अधिकार (अनुच्छेद 2) को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित 
या सीमित नहीं किया जा सकता । 
पनिवारक निरोध कानून” (अनुच्छेद 22) से सम्बन्धित व्यवस्था में ऐसे कुछ परिवर्तन किये 
गये है, जिससे णासन के द्वारा इस कानुन के आधार पर नागरिकों की स्वतन्नता को अनुचित रूप 
में लम्बे समय तक सीमित या समाप्ते न किया जा सके । 
आपातकालीन प्रावधान--ऐसी व्यवस्था करने का प्रयत्न किया गया है कि संविधान के 
आपातकालीन प्रावधानों का शासन द्वारा दुरुपयोग न किया जा सके । प्रथम, राष्ट्रपति द्वारा 
अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी, जबकि मन्त्रिमण्डल लिखित 
रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे । द्वितीय, यह आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र 
विद्रोह की स्थिति में ही घोषित किया जा सकेगा । तृतीय, घोषणा के एक माह के अन्दर ससद के 
विशेष बहमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद 
स्वीकृति आवश्यक होगी । चतुर्थ, लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान मे भाग लेने वाले सदस्यों के 
साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है | जापातकाल पर विचार हेतु 
लोकसभा की बैठक लोकसभा के 4/0 सदस्यों की माँग पर अनिवायें रूप से बुलायी जायेंगी । 
पंचम, अनुच्छेद 356 के आधार पर राज्य में सबैधानिक व्यवस्था भंग होने की स्थिति मे जो 
आपातकाल घोषित किया जायेगा, उसे एक बार प्रस्ताव पास कर ससद 06 माह के लिए लागू कर 
सकेगी । संसद द्वारा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए राज्य मे राष्ट्रपति मासन जारी रखने 
का प्रस्ताव तभी पारित किया जा सकेगा जबकि इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किये जाने के समथ 
अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत संकटकाल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान 
समय मे राज्य के श्ुनाव करवाना सम्भव नही है । . 0 
38वें संबेधानिक संशोधन को रह कर दिया गया है जिसमे व्यवस्था की गयी थी कि राष्ट्र 
पति द्वारा 352वें अनुच्छेद के अन्तग्गंत की गयी सकटकालीन घोषणा को न्यायालय मे चुनौती नहीं 
दी जा प्रकेगी । 
राष्ट्रति---इस सर्वधानिक सशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की स्थिति 42वें सर्वधानिक सशोधन 
की तुलना मे कुछ गौरवपूर्ण बनाने का प्रयत्त किया गया है । इसमें व्यवस्था है कि मन्त्रिमण्डल द्वारा 
राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जायगा, राष्ट्रपति मन्त्रिमण्ठल को उस पर दुबारा विचार करने 
के लिए कह सकेंगे; लेकिन पुनविचार के वाद मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति को जो भी ' परामर्श देगा 
राष्ट्रपति उस परामर्श को स्वीकार करेंगे । 
मूल संविधान के अनुच्छेद 7 द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमैन्त्री और लोकसभा 
अध्यक्ष के चुनाव विवादों की भी सुनवाई का अधिकार अन्य चुनाव विवादों की भाँति उच्च न्‍्याया- 
लयो तथा सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। 39वें संवैधानिक सशोधन द्वारा उपर्यक्त चार 
पदाधिकारियों से सम्बन्धित चुनाव विवादों की सुनवाई का उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्‍्याया- 
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लग का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इस संवैधानिक संशोधन हारा 29वें संवंधानिक 
संशोधन की उपर्युक्त व्याख्या को रद कर दिया गया । अब उपर्युक्त चार पदाधिकारियों के चुनाव 
विवादों की सुनवाई 39वें स्वधानिक सझोधन से पूर्व की भाँति उच्च स्याग्रातय या सर्वोच्च न्याया- 
लग ही करेगे। 

लोकसभा तथा विधानसभाएँ---लोकसभा और राज्य विधानमण्डतों का कार्यकाल पुन* 5 
वर्ष कर दिया गया है । ५ 

लोकसभा और विधानसभाओ की गणपूर्ति तथा सदस्यो के विशेषाधिकार आदि के सम्बन्ध 
में पुन, वही व्यवस्था कर दी गयी है जो 42वें सवैधानिक सशोधन के पूर्व थी । 

इस सबके अतिरिक्त यह व्यवस्था की गयी है कि अनुच्छेद 368 की प्रक्तिवा को अपनाते 
हुए ससद और राज्य विधानसभा द्वारा सविधान में जो भी सशोधन किये जायेगे उन्हें उसी प्रकार 
से उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी, जिश प्रकार से उन्हें 42वें 
स्वैधानिक संशोधन के पूर्व 'ुनौती दी जा सकती थी । 

इस प्रकार 44वे सर्वधानिक सशोधत हारा भारतीय संविधान को पुनः सामाध्य स्थिति में 
लाने का प्रयत्न किया गया है । 

45वाँ संबेधानिक संशोधन, 980 अनुसूचित जातियो और तनजातियों के लिए आरक्षण 
की अवधि 25 जनवरी, 980 को समाप्त होने वाली थी । अत 45वें सर्वधानिक सगोधन द्वारा 
आरक्षण अवधि को अगले 0 वर्षो तक अर्थात्‌ 25 जनवरी, 990 तक के लिए बढ्ा दिया गया। 

406वाँ संवैधानिक संशोधन, जुलाई, 982 . टस संवैधानिक समोधन का उ्ेंश्य विनी- 
कर (88]65-48%) की वसूली की खामियो को दूर कर विक्री-कर की वसूली के कार्य को सरल 
बनाना हैं। इस सर्वधानिक सशोधन द्वारा कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में बिनी-कर-की समान दरें और 
वसूली की एकसमान व्यवस्था को अपनाया गया है । ससद के दोनों सदनों द्वारा भारी बहुमत से 
यह सशोवन विधेयक पारित किया गया । 

47वाँ सर्वधानिक संशोधन, 26 अगस्त, 982 इस सर्वधानिक सशोधन हारा 4 
और भूमि सुधार कानूनों को सविधान की 9वी अनुसूबी मे शामिल किया गया है। इस प्रकार 
अब सविधान की नथी अनुसूची मे 202 अधितियम हो गये । इन कानूनों को संविधान की नवी 
अनुसूची मे इस उद्देश्य से जामिल किया गया है कि न्यायालय में इनकी वैधता को घुनौती नहीं दी 
जा सके | 

40वाँ संबेधानिक संशोधन, 26 अगस्त, 984 यह सर्वधानिक सशोधन सीमित और 
मामयिक राजनीतिक उद्देश्य से किया गया है और केवल पजाव राज्य तथा उसकी वर्तमान स्थिति - 
के सम्बन्ध में है। पजाब मे 6 अक्टूबर, 983 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और 44॑थे 
स्वधानिक सशोधन (979) के अनुसा २ राष्ट्रपति शासन की अधिक्तम अवधि एक वर्ष ही हो 
सकती है । इस सन्दर्भ मे 6 अक्टूबर, 984 को पजाब मे राष्ट्रपति शासन समाप्त करना पडता। 

लेकिन पजाब मे तत्कालीन स्थिति को देखते हुए 6 अक्टूबर, 984 के बाद भी राष्ट्रपति 
शासन बनाय्रे रखने की आवश्यकता समझी गयी । अत सविधान के अनुच्छेद 356 की धारा # 
में परिवर्तन कर यह व्यवस्था की गयी कि पजाब मे राष्ट्रपति शासन अधिकतम दो वर्ष की अवधि 
तक अर्थात्‌ जरूरी होने पर 6 अक्टूबर, 985 तक के लिए लागू रखा जा सकता है। 

49वाँ संवैधानिक संशोधन, अगस्त 984 इस सर्वेधानिक सशोधन के आधार पर 
सबिधान की छठी अनुसूची के अन्तरगंत त्रिपुरा मे स्वायत्तशासी जिला परिपद की स्थापना की गयी 
है। इस सवैवानिक सशोधन के पूर्व छटी अनुसूची असम, मेघालय और मणिपुर पर लागू होती थी 
ओर ऐसे प्रशासनिक ढाँचे की व्यवस्था करती हे जिससे जनजातियों बी व्णिप परग्पन्तओ की स्क्षा 
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हो तथा साथ ही उनके आयिक हितो का सव्धेन हो । यह सशोधन छठी अनुसूची को त्रिपुरा तक 
विरतृत कर देता है। "त्रिपुरा जन-जातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद अधिनियम, 9797 के अधीन 
प्रिपुरा मे 'स्वायत्तणासी जिला परिपद' कार्य कर रही है। 49वें सर्वेधानिक संशोधन द्वारा जन- 
जातियो की आऊाक्षाओ के अनुरूप इसे सर्वधानिक बैधता प्रदान की गयी है । यह माँग लम्बे समय 
से और सभी दलो द्वारा की जा रही थी । त्रिपुरा राज्य में 29 प्रतिशत जनसख्या जनजातियों की 
है और आशा की जाती है कि इस स्वधानिक सशोधन मे तिपुरा की जनजातियों का विकास अधिक 
अच्छे प्रकार से हो सकेगा । ह | 

50बा संवैधानिक संशोधन, अगस्त 984 इस सर्वधानिक सशोधन हारा सविधान के 
अनुच्छेद 33 को सशोधित करते हुए राज्य सम्पत्ति की सुरक्षा का दायित्व निभाने वाले सुरक्षा 
बलों (86०प्रापाए 0006७), गुप्तनर सगठनों में लगे हुए व्यक्तियों और विभिन्न सैन्य बलों के दूर- 
भचार कार्य में लगे हुए व्यक्तियों के भौलिक अश्रिकारो को प्रतिवन्धित कर दिया गया है। इन 
सुरक्षा बलो मे अधिक अनुणासन की आवश्यकता को हृप्टि मे रखते हुए ऐसा किया गया है। इस 
संवैधानिक सशोधन के पुर्व जसम्त बलों या लोक-व्यवस्था वनाये रखने का भार वहन करने वाले 
वलो से सम्बद्ध सदस्यों के मौलिक अधिकारों को सीमित करने का ही प्रावधान था । 

5]वाँ संवैधानिक संभोधन, अगस्त 984 , इस' सर्वधानिक सशोधन द्वारा अनुच्छेद 
330 और अनुच्छेद 332 को सजोधित किया गया है। अनुच्छेद 330 को सशोधित करते हुए 
मेघालय, तागालैण्ड, अरणाचल और मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों को लोकसभा में आरक्षण 
प्रदान कर दिया गया है । इसी प्रकार अनुच्छेद 332 को सशोधित करते हुए नागालैण्ड और 
मेघालय की विधानसभाओ भें जनजातियो के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । 

52वाँ संवेधानिक संशोधन, जनवरी 985-.-दलबदल पर कानूनी रोक की व्यवस्था : 
भारत मे दल-बदल तो 937 से ही होता रहा है, दल-वबदल का यह नाठक अपनी सारी 
कुल्पता के साथ 967 से चल रहा था | अत विवेकशील व्यक्तियों द्वारा इसी समय से दल-बदल 
पर कानूनी रोक लगाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी । इस सम्बन्ध मे 968, 973 
और 979 में स्वधानिक संशोधन के लिए प्रयत्न भी किये गये, लेकिन राजनीतिक दलो, विशेष- 
तग्रा शासक दल में आवश्यक रुचि और इच्छा शक्ति का अभाव होने के कारण कुछ नही किया जा 
मका । अन्ततोगत्वा आठवी लोकसभा के चुनाव के बाद ससद में दोनों सदनों ने 52वाँ संविधान 
संशोधन विधेयक, 985' सर्वंसम्मति से पारित कर दिया । इस सर्वधानिक सशोधन के प्रमुख 
रूप से ये प्रावधान है 

,. निम्त परिस्थितियों मे ससद/विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायगी : 

() यदि नह स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपत्र दे दे । 

(४) यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुसति के बिना संदत में 
उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे । परन्तु यदि 5 दिन 
कक दल उसे इस उल्लंघन के लिए क्षमा कर दे, तो उसकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं 


(7) यदि निर्देलीय रूप मे निर्वाचित कोई सदरय किसी राजनीतिक दल में शामिल हो 
जाय । 


(9४) यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में 
शामिल हो जाय | 


2 किसी राजनीतिक दल के विघटन पर सदस्यता समाप्त नहीं होगी, यदि मूल दल के 
कम से कम एक-तिहाई सांसद और विधायक दल छोड़ दे । 
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3, इसी प्रकार विलय की स्थिति में भी दग-वबदल नहीं माता जाबगा गा, यदि किसी दल के 
कम से कम दो-तिहाई सदस्य उसकी स्वीकृति दे दें । 

4, दल-बंदल पर उठे किसी भी प्रश्त या बिवाद पर अन्तिम निर्णय सदत के अध्यक्ष का 
होगा और किसी भी न्यायालय को उसमे हस्तक्षेप का अधिकार नही होगा । | 

5 सदन के अध्यक्ष को इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए नियम वत्ताने का 
अधिकार होगा । 

“इस प्रकार दल-बदल पर कानूनी रोक लगायी गयी है, लेकिन विधघटन और विलय को 

दल-बंदल की परिधि, के बाहर कर दिया गया है । 

कुछ क्षेत्रों में इस सर्वधानिक सशोधन की इस आधार पर आलोचना हुई है कि इसके 
माध्यम से छ्विंपतन्त्र' की स्थापना की जा रही है और विधायकों पर दल का अकुश कडा किया 
जा रहा है| प्रसिद्ध विधिवेत्ता श्री एन० पालकीयाला के णबव्दो में, 'यह कानून विधायकों के असह- 
मति व्यक्त करने के अधिकार का हनन करता है और उन्हे आत्मविहीन तथा अन्त-करण रहित 
वस्तुओं में बदल देता है ॥”! वास्तव मे, उस प्रकार की आलोचना में कोई सार नहीं है । यह तथ्य 
है कि भारत में पिछले 8 वर्षों मे जो दल-बदल हुए, अधिकाण में उनका कारण अन्त करण नहीं 
वसनु सत्ता, पद-लोलुण्ता और अन्य लाभ ही रहे हैं । ' 

इस मर्वधानिक सशोधन की एक कमी यह है कि विधघटन और विलय को दल-बदल की 
परिधि के बाहर कर दिया गया है। यदि इन्हे दल-बदल की परिधि के वाहर न रखा जाता तो 
दल-बदल विरोधी व्यवस्था अधिक प्रभावकारी होती । 

दल-बदल रोकने की दिशा मे यह विधेयक शुभारम्भ ही माना जा सकता है। समस्या के 
पूरे निराकरण के लिए बहुत कुछ और करना पडेगा। वस्तुत* दल-बदल की समस्या के दो पहलू 
है--एक, नैतिक और दूसरा, वैधानिक । हमारे नैतिक मूल्यों मे जो भी भारी गिरावट आयी है-- 
दल-बदल उसका एक कुत्सित परिणाम है। दल-बदल का उपचार भी दोनो ही स्तर पर करना 
होगा । _ 

53वाँ संवैधानिक संशोधन, 986 इस सर्वधानिक सशाधन द्वारा केर्ध-शासित क्षेत्र 
मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है । मिजोरम की सांस्कृतिक विशिप्टता को 
बनाये रसने की दृष्टि से उसे विभेष स्थिति भी प्रदान की गयी है । 

54वाँ संवैधानिक संशोधन, 986 इस सर्वधानिक संशोधन द्वारा सर्वोच्च न्‍्यायाग्रय 
तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों (बेतन, भत्ते, पेन्णन और सेवा-निवृत्ति वेतन) में 
उल्लेखनीय सुधार किया गया है । अब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्‍्यायाधीण का वेतन 40 हजार 
हुपये मासिक, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों का 
वेतन 9 हजार र० व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन 8 हजार रु० मासिक होगा । 

55वाँ संवैधानिक संशोधन, [986 इस संवैधानिक संशोधन द्वारा केन्द्र-शासित क्षेत्र 
अरुणाचल प्रदेश को भारतीय सघ के अन्तर्गत राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अरुणाचल 
प्रदेश मे शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से अरुणाचल राज्य के राज्यपाल को कु 
विशेष अधिकार प्राप्त होगे । , 

56वाँ संबंधानिक संशोधन, 987 गोजा जिगे को दमन और दीव से अलग करके 
उसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इस प्रकार अब भारतीय सघ में 25 राज्य हो 
गये है । 
ट्जततम++तह...त 
) दिनमान, 0-6 फरवरी, 98 5, पृ० 25 ! 
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57याँ संवैधानिक संशोधन, 987 : यह सर्वधातिक संझोधन गोजा राज्य की विधाच- 
सभा के सम्बन्ध मे है| संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उससे कस से कम 30 सदस्य होगे। अन्त- 
रिम काल से गोआ, दमन और दीव की विधानसभा मे से दमन और दीव के दो सदस्य अलग हो 
जायेंगे और शेप विधानसभा गोआ की विधानसभा के रूप मे कार्य करेगी । प्रशासनिक निर्णय के _ 
अनुसार गोआ राज्य की विधानसभा मे 40 सदस्य होगे । 

58वाँ संवैधानिक संशोधन, 987 * इस सर्वधानिक सशोधन द्वारा अनुच्छेद 330 और 
332 को संशोधित करते हुए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागार्लण्ड में जन- 
जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। इस सर्वेधानिक संशोधन द्वारा की गयी 
व्यवस्था अस्थायी है और यह व्यवस्था 2000 ई० के बाद टोने वाली प्रथणभ जनगणना के आधार 
पर निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण तक लागू रहेगी । इन राज्यो मे से जिन राज्यों की विधानमभाओ 
के सभी सदस्य,जनजाति क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, तो एक सदस्य के अतिरिक्त अन्य सभी स्थान जब 
जनजातियो से भरे जायेंगे, अथवा जनजातियों के लिए उनकी जनसख्या के अनुपात में स्थान 
सुरक्षित रखे जायेंगे । 

59वाँ संवैधानिक संशोधन (मार्च 988) . इस सर्वधानिक संघोवन के आधार पर 
व्यवस्था की गयी कि पंजाव मे अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू 
किया जा सकता है । इसी सर्वधानिक सशोधन के आधार पर सरकार ने पजाव मे लोगों के जीवन 
के अधिकार को स्थगित करने की शर्क्ति प्राप्त कर ली । ' 

60वाँ संवैधानिक संशोधन (दिसस्व॒र 988) : सबविधान के अनुच्छेद 276 में सशोधन 
कर राज्यो और स्थानीय निकायो को यह अधिकार दिया गया है कि वह अधिकतम 2,500 रुपये 
तक व्यवसाय कर लगा सके । 

6वाँ संवैधानिक संशोधन (989) . इस सर्वधानिक सभोधन के आधार पर मताधिकार 
के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 2] वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर दी गयी हे । इस संब्रधानिक सभो- 
धन से लगभग 4 करोड़ 70 लाख मतदाता बढ गये 

62वाँ संवैधानिक संशोधन (जनवरी 990) . इसके अनुसार संविधान के अनुच्छेद 334 
को सशोधित करते हुए लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में अनुसूचित जातियों व जनजातियों 
के लिए आरक्षण की व्यवस्था को अगले दस वर्ष अर्थात्‌ 25 जनवरी, 2000 ई० तक के लिए बढा 
दिया गया है । - 

63वाँ संवंधानिक संशोधन (जनवरी 4990) . 59वें संबंधानिक सणोधन द्वार/ शासन को 
शक्ति दी गयी थी कि वह पजाव में लोगो के जीवन के अधिकार को स्थग्रित कर सकती हे । 63वें 
सगोधन द्वारा 59वें सशोधन की यह व्यवस्था रहू कर दी गयी है । 

64॑वाँ संवंधानिक संशोधन, 990 : इस संशोधन द्वारा पजाव में राष्ट्रपति शासन की 
अवधि अगले 6 माह के लिए वढायी गयी है । हि 
संविधान संशोधन को राजनीति (?णाप्ए४ ण एगाह्रॉफाणाव क्षैानाकाला) 

संविधान संशोधन का भारत की राजनीतिक परिस्थितियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है । 
कभी-फभी तो राजनीतिक तूफान को शान्त करने के लिए सविधान मे द्रतगति से संशोधन हुए 
और कभी-कभी सविधान संशोधन के परिणामस्वरूप भारतीय राजनीति में ही तुफान आ गया । 
यह तथ्य स्वंबिदित है कि संविधान के प्रथम दस वर्षो मे 9 संशोधन हुए और बाद के 29 बर्षों 
में 52 सशोधन हो चुके हैं। 28 फरवरी, 967 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ 
वनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में ऐतिहासिक निर्णय देकर भारतीय संसद के सामने एक चुनौती 
प्रस्तुत कर दी । राबोच्चि न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों के अध्याय से 
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किसी प्रकार का सशोधन नहीं कर सकेगी और यदि वह ऐसा करती है तो उसके द्वारा पारित 
अधिनियम अवैध होगा । उसी निर्णय के आधार पर सर्वोच्च स्वायातय ने 0 फरवरी, 970 को 
बैक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को अवैध घोषित कर दिया। 5 दिसम्बर, 970 को सर्वोच्च 
न्यायालय ने राष्ट्रपति के नरेशो के प्रिवीपर्स व विशेषाधिकार समाप्त करते सम्बन्धी आदेश को 
गैर-कानूनी बताया । वस्तुत. सर्वोच्च न्यायालय वनाम सरकार व ससद के बीच संधर्ष की स्थिति 
पैदा हो गयी । देश मे एक राजनीतिक विवाद उठ खडा हुआ कि ससद सर्वोच्च हैं या सर्वोच्च 
न्यायालय ? प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने मतदाताओं को उनके आधिक कार्यत्रमों पर 
निर्णय प्रकट करने के लिए 24 दिसम्बर, 970 को मध्यावधि चुनाव की घोषणा की । चुनावों 
में कांग्रेस को दो-तिहाई से भी अधिक बहुमत प्राप्त हुआ । उस अभूतपूर्व बिजय ने सरबगर को 
अपने आविक कार्यक्रम लागू करने की पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की । 

ससद द्वारा सविधान में किया गया प्रत्येक सशोधन समय की पुकार हैं। भारतीय संसद ने 
संशोधन तभी किये है जबकि उनकी विशेष आवश्यकता महसूस हुई ।! संविधान में संगोधन तब 
किये गये जब न्यायिक निर्णयों के द्वारा संविधान के कुछ विशेष अनुच्छेदो मे कमी बतायी गयी 
या संविधान-निर्माताओं के इरादो की गलत तरीके से व्याख्या की गयी। कई समोधनों का ध्येय 
तो राज्य-नीति के निर्देशक तत्वों को व्यावहारिक रूप से क्रियान्वयन करने से रहा है ? मूल अधि- 
कारो के अध्याय मे भी ससद द्वारा कभी-कभी इसीलिए सणोधन किये गये कि वे समाजवादी 
समाज की रचना मे रोडा अठका रहे थे। कई बार कार्यपालिका और ससद ने महसूस किया कि 
मूलभूत अधिकारों की प्रत्याभुति सामाजिक और आशिक न्याय तथा प्रगतिशील परिवर्तत और 
समाजयाद की राह का अवरोध वन गयी है। न्यायपालिका की वर्तमान कार्य-पद्धति गरीबों को 
शीघ्र न्याय प्रदान करने मे असमर्थ है और भूमि सुधारों के लिए सविधान मे सशोधन करना 
अनिवार्य है । सविधान-सशोधन के फलस्वरूप ही वैको का राप्ट्रीयकरण हुआ, नरेशो की मान्यता 
समाप्त की गयी, राम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और बाद में समाप्त कर दिया गया, 
आाई० सी० एस० वर्ग के विशेषाधिकार समाप्त हुए और विदेशी वीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण 
हुआ। यदि “रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य! के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय प्रगतिशील निर्णय 
देता तो प्रथम सशोधऩ की आवश्यकता ही नही होती । यदि 'पश्चिमी बंगाल वनाम बेला बनर्जी 
विवाद में न्यायालय मुआवजे की प्रगतिशील दृष्टिकोण के आधार पर व्याब्या करता तो चतुर्थ 
सशोधन की क्या जरूरत थी ? यदि 'गोलकनाथ वताम पंजाब राज्य' के विवाद मे न्यायालय ने 
ससद के मूल अधिकारों मे सशोधन के अधिकारो को छीना न होता तो 24वे, 25वें और 2०वें 
संणोधन की आवश्यकता ही क्यो पड़ती ? यदि ग्रुजरात और विहार में विधायकों को जवर्देस्ती 
त्थागपन्न देने के लिए बाध्य नही किया जाता तो 33वें समोधन की कोई आवश्यकता नहीं थी ! 
यदि आन्श्र प्रदेश मे राजनीतिक विवाद उत्पन्न न होता तो 32वें संशोधन की आवश्यकता ही 
नही थी । | 

सत्ताधारी दल दे कभी-कभी ससद में अपने अदूट बहुमत के नणे में संविधान सशोधन की 
प्रक्रि] का दुस्पयोग भी किया हैं। उदाहरणार्थ, 42वें संविधान सशमोधन द्वारा आपातकाल में 
सवितान के मूलभूत ढाँचे को विक्रत करने का प्रयत्व किया गया था। मार्च 977 के तोकसभा 
घुनायों मे 'सविधान सशोधन' भी एक चुनावी मुद्दा था । 


? गजेन्द्र गड़कर, पी० वो० . लॉ, लिबरटों एण्ड सोशल जस्टिस, 965। 
रे हेन्सन एण्ड डगलस इण्डियाज डेमोक्रेसी, विकास, 974, पृ० 45-47 । 
डा० माहम्मद सेयद . अवर कॉन्स्टीट्यूशन फॉर हैव्ज ऑर हैवनाद्स, 975। 


संविधान संशोधन एवं सामाजिक-आ्थिक परिवतेन 259 


संविधान संशोधन और सामाजिक परिवर्तन (0णराआञप्रा०ाव शैशल्षातवा॥ण्रॉ$ शाप 50ण0] 
(आधाए८) न्‍ > है 

यह सर्वविदित हे कि सामाजिक परिवततन राष्ट्रीय विकास का द्योतक होता है। सामाजिक 
परिवर्तन एक ऐसी सामाजिक क्रान्ति है जिससे आथिक और राजनीतिक विकास की प्रक्रिया का 
सूत्रपात होता है । सामाजिक ऋन्ति से अभिप्राय इतना ही नही है कि मात्र प्रचलित राजनीतिक 
व्यवस्था ही बदले, अपितु व्यवस्था सरकार के हाथों से निकलकर सही अर्थों मे साधारण जनता 
के पास आ जाय तथा उसी के अभिक्रम और निर्णय से सचालित भी हा । ऐसी व्यवस्था में शासन 
साध्य न होकर साधन वन जायेगा और जनता शासित न होकर शासक बन जायेगी । 

भारत मे समाजवादी समाज की रचना मे शान्तिपूर्ण सामाजिक ऋल्ति के नेतृत्व का महान 
दायित्व हमारी ससद के कन्धों पर ही है। सामाजिक ऋन्‍न्ति के अभाव मे आथिक समानता और 
आशिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वाधीनता एक भ्रम वनकर रह जायेगी। विगत 
पच्चीस वर्षों का ससदीय इतिहास यह सिद्ध करता है कि हमारी ससद सर्वेतोन्मुखी विकास की 
अभिलापा को संजोये परिवर्तन और राष्ट्र पुननिर्माण की उत्थानकारी सेवा मे समपित है ॥! भारत 
जैसे लोकतन्व्रात्मक समाज मे सामाजिक ऋरान्ति का सूत्रपात ससदीय विधियों द्वारा ही शान्तिपूर्ण 
शैली से सम्भव है । यह प्रसन्नता का विपय है कि हमारी ससद सर्वधानिक सशोधन के परिप्रेक्ष्य 
में ऐसी विधियों का लगातार निर्माण करती जा रही है जिनसे हमारे लोगो का सामाजिक, आर्थिक, 
राजनीतिक तथा सास्क्ृतिक उत्थान सम्भव हे ।॥' 

यदि सविधान के प्रथम सशोधन से 63वें सशोधन तक के इतिहास का विश्लेषण किया 
जाय तो कहा जा सकता है कि हमारी ससद ने सविधान के व्यापक और आवश्यक सशोधनों 
द्वारा सविधान को सामाजिक और आर्थिक न्याय के सम्राजवादी चार्टर का अनुठा प्रलेख बना 
दिया है। सविधान के प्रथम सशोधन द्वारा अनुच्छेद 5 में ' परिवर्तत करते हुए सामाजिक तथा 
शैक्षाणक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की उच्चति के लिए राज्य को विशेष शक्ति दी गयी। इसे सशो- 
धन द्वारा अनुच्छेद 3] के वाद 3]-अ तथा 3-ब जोड़े गये | 3-अ तथा 34-ब के अनुसार जमी- 
दारी प्रथा पर चोट की गयी और सामन्‍्तबाद की पुरानी दीवारे ढहने लगी । चतुर्थ सजोधन द्वारा 
जनता के हित में अनिवार्य तौर पर सरकार सम्पत्ति ग्रहण कर सकेगी तथा जो क्षततिपूर्ति की दर 
विधि द्वारा निश्चित वी जायगी, उसके बारे मे कोई न्यायालय अपनी राय नही दे सकेगा । अप्टम 
सशोधन द्वारा अनुसूचित जातियो व आदिम जातियो के लिए विशेष आरक्षण की अवधि दस वर्ष 
, के लिए और बढा दी गयी । सत्रहवे सशोधन द्वारा भूमि सुधार कानूनो के क्रिवान्चयन हेतु पहल की 
गयी और रैयतवारी जैसी शोपणपयुक्त व्यवस्था परः प्रहार किया गया । तेईसवे सशोधन द्वारा 
अनुसूचित जातियो एव जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों मे आरक्षण की अवधि अगले दस 
वर्ष के लिए और ग्ढा दी गयी । 24वें समोधन द्वारा ससद की संविधान में सशोधन करने की 
शक्तियों पर सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति दोनों का अनुचित प्रतिवन्ध हटाया गया है। इस 
सशाधन से यह सिद्ध हो गया हे कि भारतीय जनता सर्वोच्च न्यायालय को उरा रूप में कभी 
पसन्द नही करेगी कि वह ससद की प्रगतिशील नीतियो पर किसी भी प्रकार का अकुश लगाये । 
सविधान के पच्चीरावे सशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिक्वार को समाजवाद की स्थापना के उद्देश्य 
हे जा जी० एस० . ट्वण्टी-फाइव ईयर्स ऑफ पालियामेण्ट, योजना, 26 जनवरी, 975, 

0 [ हि 

2 कुप्पास्वामी, वी० सोशल चेन्‍ज इन इण्डिया, विकास, दिल्‍ली, पृ० 456-59 | + 
3 कोठारी, रजनी भारत में राजनीति, पृ० 84। 
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से सीमित करते का प्रवास किया गया हें। छब्बीसवाँ सणोवन भूतपूर्व देगी रियारातों के नरेणों 
के विशेषाधिकारो और गाही श्रैलियो को समाप्त करता है । अदूठाइरर्वा सशोधन आई० सी० एस० 
अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करता है । उन्तीसवे सशोधन हारा यह निश्चित हो 
गया है कि यदि भूमि के समीकरण से व्यक्तिगत जोत की भ्रूमि भी प्रभावित होती है तो राज्य 
के द्वारा वह भ्रुमि प्राप्त की जा सकती है । चौतीसवे सशोध्न हारा भूमि सुधार कानुनो को सबि- 
धान की नवम्‌ अनुसूची में स्थान दिया गया। वयालीसवे संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धान्तो 
को मूल अधिकारो की तुलना में वरीयता प्रदान की गयी । चौवालीसव समोधन द्वारा सम्पत्ति के 
अप्विकारों को समाप्त कर दिया गया । पैतालीसवे सशोधन द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों के लिए 
आरक्षण की अवधि सन्‌ 990 तक्र बढ़ा दी गयी । 47बे सशोधन द्वारा ।4 और भूमि सुधार 
कानूनों को सविधान की नवी अनुसूची मे शामिल किया गया, 49वे और 5वें सशोधन द्वारा 
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की जनजातियो के विकास।का मार्ग प्रशस्त किया गया और 52वें सर्वधानिक सशो- 
धन द्वारा एक गम्भीर राजनीतिक बुराई “राजनीतिक दल-बदल पर 'रोक' लगाने की व्यवस्था 
की गयी । 

सविधान संणोधन से विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के विशेषाधिकार छीने गये है, सामच्तवाद 
एवं जमीदारी प्रथाओ का उन्मूलन हुआ है और पिछड़े हुए वर्गों के विकास हेतु विशिष्ट प्रावधानों 
की व्यवस्था हुई है । सम्पत्ति के परम्परावादी अधिकार को आर्थिक न्याय के परिप्रेदय मे सीमित 
विया गया ताकि कमजोर वर्ग के शोषण को रोका जा सके और समतायुक्त समाज का निर्माण 
हो। । वस्तुत सविधान सणोधन में महान सुजनात्मक शक्ति निहित है | इनमे एक राष्ट्र की णान्ति, 
प्रगति और समृद्धि की योजना निर्धारित की गयी हे । इनमे एक कल्याणकारी समाज और न्याय- 
युक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को परिकल्पना की गयी है । 
ससद तथा संविधान संशोधन (िक्षायक्चाक्षा। क्षात 00॥४पाणात। (॥8॥88) 


सविधान में सगोधन की शक्ति ससद में निहित है और भारतीय ससद सविधान के विसी 
भी भाग में अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत परिवर्तत कर सकती है । शकरी प्रसाद और सज्जनर्सिह 
के विवादों में सर्वोच्च न्यायालय ने ससद की सशोधन सम्बन्धी अप्रतिम शक्ति को स्वीकृति दे 
दी थी । किन्तु बाद मे गोलकनाथ विवाद मे न्यायालय ने कहा कि संविधान के मूल अधिकारों 
में सशोधन का कोई भी कानून, अगर सविधान के भाग 3 अनुच्छेद 3(2) का पालन नहीं 
करता तो अवध होगा ।/ ससद को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पूर्व की स्थिति में लाने के लिए 
सन्‌ 967 मे प्रसोपा के नेता स्वर्गीय नाथ पँ ने अपना सविधान सशोबन विधेयक प्रस्तुत किया, , 
जो राजनीतिक दलो के आपसी मतभेदो के कारण पारित न हो सका। पचम लोकसभा के निर्वा- 
चन के उपरान्त ससद ने चौवीसवाँ सविधान संशोधन पारित करके अपनी खोयी हुई शक्ति को पुत 
प्राप्त कर लिया । अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि ससद सविधान के किसी भी उपवन्ध में 
परिवर्तन करने में सक्षम है। डॉ० लक्ष्मीमलल सिधवी के शब्दो मे, गोलकनाथ के मुकदमे को लेकर 
एक बहुत बडी वहस राष्ट्रीय स्तर पर चली और उसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 368 में 24वाँ 
संशोधन हुआ और उसे न्यायालय ने व्यवहारतः स्वीकार फिया ! लेकिन गोलकनाथ के विवाद कक 
निर्णय को अस्वीकार करते हुए भी केशवानन्द भारती के मुकदमे में बहुमत से न्यायालय ने यह 
फैसला किया कि संविधान के मुल ढाँचे (88७० 80ए०प्रा०) को समाप्त नहीं किया जा-सकता । 

ह इस तथ्य पर कोर एकमत नहीं रहा कि उसका मूल ढाँचा कया है । 
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केशवानन्द भारती के विवाद को सामने रखकर मूल ढाँचे की बात की जाय तो कहना 
पढेगा कि उसकी कोई सूची अभी तक नही वनी है। डॉ० सिघवी के अनुसार, “हमारी गणतन्‍्त्रात्मक 
राज्य प्रणाली मे धर्मनिरपेक्षता और बैधानिक समानता के जो तत्त्व है वे अनिवायें अंग कहे जा 
राकते है ।” न्यायमूर्ति श्री चन्द्रचूड़ ने यह मत प्रकट किया हैं कि विधिनियम (रूल ऑफ लॉ) और 
न्यायिक समीक्षा (जुडीशियल रिव्यू) भी हमारी व्यवस्था के अनिवार्य अग है। एन० ए० पालकी- 
वाला के अनुसार सविधान के मूल ढाँचे या अनिवार्य अंग्र में निम्न 9 तत्व है--(7) सविधान की 
सर्वोच्चता, (0) भारत की प्रभुसत्ता, (77) देश की ' अखण्डता, (५) गणतन्त्रीय शासन विधान, 
(५) लोकतस्व्रात्मक जीवन-पद्धति, (श) धमनिरपेक्षता, (श)) स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, 
(शमी) सघ व्यवस्था, एवं (0) कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के मध्य स्थापित 
समीकरण ।! पालकीवाला आगे लिखते है, “केशवानन्द विवाद मे सर्वोच्च व्यायालय के निर्णय का 
प्रभाव दूरगामी होगा । न्यायालय ने यह स्वीकार कर लिया है कि सम्पत्ति का अधिकार सविधान 
के बुनियादी ढाँचे का अग नही है और इस अधिकार को बदला जा सकता है। अतः आशिक न्याय 
की स्थापना हेतु ससद विधियों का निर्माण कर सकती है और सविधान मे जैसा चाहे वैसा सशो- 
धन भी कर सकती है। ससद की सशोधन शक्ति पर केवल एक ही मर्यादा है जिसके अनुसार संसद 
संविधान के मुलभ्रूत ढाँचे को नही बदल सकती ।”* 


वस्तुत: मूलभूत ढाँचा एक धैद्धान्तिक बात है । वास्तव मे, सविधान को बदलने की बात 
जब भी आती है तव यह देखना जरूरी हो जाता है कि हम क्या बदलना चाहते है ? सशोधन से 
पूर्व हमें यह देखना चाहिए कि 'हमारे विकास और सामाजिक न्याय में वर्तमान व्यवस्था कहाँ तक 
योगदान दे रही हे और किस सीमा तक उसे रोक रही है ” यदि संविधान का कोई प्रावधान राष्ट्र 
के विकास और उन्नति मे बाधक है तो अविलम्ब उसे बदला जाना चाहिए ।' 
संविधान संशोधन और संविधान सभा का विचार (टणाइाएाणाशे (शाह शाप॑ 064 0 

(णाईापिशा। 0$8७॥0०9) - 

गोलकनाथ विवाद' मे निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत प्रकट किया कि 
सविधान मे सशोधन करने के लिए संविधान सभा बुलानी पडेगी। मुख्य न्यायाधीश के० सुब्बाराव 
ने अपने एक भाषण मे स्पष्ट कहा कि “यदि ससद मूल अधिकारों को छीनना या कम करना 
चाहती है तो उसे जनता की सहायता से नयी सविधान सभा का गठन करना चाहिए ।॥”* संसद को 
अवशिष्ट शक्तियाँ प्राप्त है और इस अधिकार के तह॒तु कानून बनाकर सविधान सभा का निर्माण 
किया जा सकता है। यदि ससद स्वय को, सविधान सभा के रूप में परिवर्तित करती है तो यह 
अवैध कार्य होगा क्योकि ऐसा कार्य करने हेतु उसने जनता से सत्ता (मेण्डेट) प्राप्त नहीं की है ।* 
दूसरी तरफ कुछ लोगो का विचार है कि सविधान मे परिवर्तन के लिए सविधान सभा के गठन की 
कोई आवश्यकता नही है । हमारी संसद संविधान सभा से अधिक जनता की प्रतिनिधि सस्था है । 
जनता ने सविधान तैयार करने का अधिकार कठिन सघर्ष से प्राप्त किया है । इसके निर्माण में 
अनेक प्रमुख विधिवेत्ताओ ने भी भाग लिया है। इस देश मे जो कुछ भी किया जाये वह्‌ जनता 
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की इच्छाओं के अनुसार ही होना चाहिए ।! डॉ० लक्ष्मीमलल सिंघवी का मत है कि संविधान 
सशोधन एक गहरा नाजुक विपय है और इसे पूरा सोच-समझ के वाद ही किया जाना चाहिए। 
इसके लिए एक आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए। सविधान सशोधन पर गोप्ठियाँ आयोजित की 
जाये लिसमे विधायक, समाज-सेवी, विधि-विणेपज्ञ एवं जनता के विभिन्न वर्गों के लोग भाग ले । 
देश भर मे आयोजित इन गोप्ठियों के आधार पर आयोग एक प्रतिवेदन तैयार करे, तभी सशो- 
धनो को पूरे राप्ट्र की समझ और सहमति मिल पायेगी ।? न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती ने कहा 
हे कि “सविधान में जो भी परिवर्तन किया जाय वह यूरी वैधानिक तथा सामाजिक-कानूनी जाँच 
के बाद होना चाहिए। इस सम्बन्ध मे संविधान की एक-एक धारा की जाँच की जाय कि राष्ट्र 
की प्रगति के बारे मे वह कहाँ तक बाधक हुई है। इसके लिए तथ्य और आँकडे वेनानिक विधि 
से जुटाने होगे ।8 सविधान सशोधन के लिए सविधान सभा की कोई आवश्यकता नही हैं । आज 
तक सविधान मे सभी सशोधन ससद ने ही तो किये हे । सविधान द्वारा ससद को न केवल साधा- 
रण विधि-निर्माण का ही कार्य सौपा गया है अपितु वह सविधान मे यथोचित सशोधन भ्री कर 
सकती है । कार्यपालिका और सन्त्रिमण्डल संविधान सशोधन के परिप्रेदय मे ससद का नेतृत्व एव 
सहयोग करें और ससद में वाद-बिवाद हारा संविधान में आवश्यक परिवर्तन कर लिया जाना ही 
उचित प्रतीत होता है । 
भारतीय संविधान का पुननिरीक्षण--कितना बदले और क्यो ? (रिव्शल्फ़ ण ॥0 एणाशाप- 
त07--(यराभधाह6 0० ज््श भव श9 ?) 

पश्चिमी बंगाल वकील सम्मेलन ने अपने प्रस्ताव मे कहा कि “सविधान को पूर्ण समीक्षा 
करनी होगी ताकि उसमे उचित परिवर्तन कर उसको वर्तमान परिस्थिति के तकाजे तथा जनता 
की आवश्यकताओं की कारगर पूर्ति के लिए जीवन्त दस्तावेज बनाया जा सके ।” डॉ० सिघवी का 
मत हे कि “अब तक जो भी सशोधन हुए वे समस्या-फ्रेन्द्रि थे। अब समय आ गया है कि पूरे 
सन्दर्भ को जाँचा-परखा जाये क्योकि सविधान के एक भाग में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने पर 
दूसरे भाग में परिवर्तन करना पडेगा ।/० ह॒ 

हमारे सविधान के गहन अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कतिपय विपय में सवैधानिक स्थिति 
स्पप्ट भी नही है । ऐसा लगता हे कि सविधान-निर्माताओ ने इसका निर्माण करते समय व्याव- 
हारिकता के स्थान पर सैद्धान्तिकता पर अधिक ध्यान दिया था। देश का वातावरण एवं परि- 
स्थितियाँ भी तेजी से बदल रही हैं और इन विशेष परिस्थितियों से संविधान की अनेक धाराएँ 
मेल नही खाती है । सच्‌ 97] के बाद जब देश में सामाजिक-आश्थिक परिवर्तन की गति तेज हुई 
तव सविधान में भी सशोधन की सख्या तेजी से बढ़ी । गणतन्त्र के प्रथम 2! वर्षो में जहाँ 23 
सशोधन हुए वहाँ वाद के 5 वर्षों मे 7 सशोधन करने पडे । वीस-सूत्री आथिक कार्यक्रम लागू 
होने के वाद न्याय पर आधारित आश्थिक-सामाजिक व्यवस्था कायम रखने के लिए और भी समो- 
धन करने पड़ेंगे। देश एक जबर्दस्त सामाजिक परिवर्तत के दौर से गुजर रहा हैं और वार-वाए 
सशोधन की आवश्यकता होगी। सविधान में सगोघन कितना अहमु सवाल हो गया है, इसका 
अनुमान केवल इससे मिलता हैं कि पाँच दिनो के कॉमग्रेस के कामागातामार नगर अधिवेशन 0032 4 
976) में वीसियो वार सविधान मे सशोधन की चर्चा उठी | ( छ) 

है है है 2, 0/ 
४ 









7. हिन्दुस्तान, 29 फरवरी, 976, पए्र० ॥ (0९ हर री 
2 दिनसमान, 5-2! फरवरी, 976) पू० 4] / 22: ॥ ही ८! ८ 
४ हिन्दुस्तान, 2 मार्च, 976, पृ० । ८ गे हर १ 

£ हिन्दुस्तान, 2 मार्च, 976, पृ० ॥ ० | 

2 दिनसान, 25-3] जनवरी, 976, पृ० 5। हम 


ह 0 


,.._-. प्रारतीय संसद तथा उसका कार्यकरण 359 


(णे हक भीह से अधिक वी अवधि तक थदि आपात॒काल लागू रखना हो तो का तल 
के प्रस्ताव का अनुमोदन लोकभसा तथा राज्यसशा दोनों गे होता आवश्यक हैं। लोकसभा के 
विघटन की रिश्रति में केवल राज्यमभा का अनुमोदत ही आवश्यक है। आपातुकाल गे भौलिक 
अधिकारों के तिलम्बत के तिए दिये गये आदेश को भी यथाग्रीक्ष ससद के दोनों सदनो के सामने 
रगा जाना चाहिए । है 

(6) विशेष अधिकार (97९००ंे 70फ०)--अन्त गे राज्यसभा को दो ऐसे अनन्य अधि- 
कार भी प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नही है, और जिगऊका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही 
करती है । इस प्रकार की शक्तियो का सम्बन्ध देश के सघीय ढाँचे से है और राज्यसभा को राज्यों 
का मात्र प्रतिनिधि होने के नाते इस प्रकार की दो शक्तियाँ प्राप्त हैं * 

()) अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान मे भाग लेने वाले दो- 
तिहाई सदस्यों के वहमत से राज्य सूची के किसी विपय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती 
है । राज्यसभा द्वारा ऐसे प्रस्ताव पास कर दिये जाने पर संसद उस विपय पर बानून का निर्माण 

कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लागू होता है, तेकिन यदि राज्यमना 
भाड़े तो हर वार इसे एक वर्ष के लिए वढाबा जा सकता है । द 

(7) सबविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार राज्यसभा ही अपने दो-तिहाई बहुमत से 
प्रस्ताव पास कर नयी अखिल भारतीय सेवाएँ स्थापित करने का अधिकार केन्द्रीय सरकार को दे 
सकती हे । राज्यसभा जब तक इस प्रकार का प्रस्ताव पारित न कर दे, तव तक ससद या भारत 
सरकार किन्‍्ही नवीन अखिल भारतीय सेवाओ की व्यवस्था नही कर सकती है । 

राज्यसभा की शक्तियों के इस अध्यवन से यह नितान्‍न्त स्पष्ट हो जाता है कि राज्यसभा न 
फेवल द्वितोय सदन वरन्‌ द्वितीय महत्व का सदन हो है । शक्तियो की दृष्टि से इसकी स्थिति “ब्रिटिश 
लॉर्ड सभा' और “अमरीकी सीनेट' के बीच से ही कहीं है ॥ वास्तव में, सविधान-निर्माताओ द्वारा 
राज्यसभा को प्रथम सदन के सहायक और सहयोगी सदन की भूमिका ही प्रदान की गयी है, 
प्रतिद्वन्दी सदन की नहीं । लोकसभा की तुलना में निर्वेल होते हुए भी उसकी स्थिति और उसकी 
शक्तियों का महत्व है। पायली के शब्दों मे, राज्यसभा एक निरर्थेक सदन या व्यवस्थापन पर 


केवल रोक लगाने वाला सदन ही नहों है । वास्तव मे, राज्यसभा शासनतन्त्र का एक आवश्यक अंग 
है, केवल दिखाने सात्र का दूसरा सदन नहीं है ।१ 


राज्यसभा का आलोचतनात्मक घुल्यांकन 

राज्यसभा की स्थिति प्रारम्भ से ही पर्याप्त विवाद का विपय रही है यद्यपि संविधान सभा 
का एक बहुत बड़ा बहुमत राज्यसभा की स्थापना के पक्ष में था लेकिन दूसरी ओर सदस्यों के 
द्वारा द्वितीय सदन की उपयोगिता पर सन्देह व्यक्त करते हुए एकसदनात्मक व्यवस्थापिका की 
स्थापना के प्रस्ताव भी लाये गये थे। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य डॉ० अम्बेडकर भी द्वितीय 
सदन के बहुत अधिक पक्ष में नही थे ।! सविधान लागू किये जाने के बाद भी अनेक बार इसकी 
आलोचना करते हुए इसे समाप्त कर देने तक की बात कही गयी है । राज्यसभा के प्रति की गयी 
आलोचनाओं का प्रमुख रूप से दो रूपो में अध्ययन किया जा सकता है : 

() रचना सम्बन्धी आलोचनाएँ (टमालंड्रा5 7०एश एड (7णाए०ञआं१07)---रचना 
की दृष्टि से राज्यसभा की वहुत अधिक आलोचना की जाती है और इस प्रकार की आलोचना के 


| 
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अनेक आधार है। सर्वप्रथम, यह कहा जाता है कि संघात्मक व्यवरथा में द्वितीय सदन का गठन 
सघात्मकता अर्थात्‌ राज्यो की समानता के सिद्धान्त के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन 
भारत मे राज्यसभा के गठन में अमरीका की सीनेट या आस्ट्रेलिया सघ के द्वितीय सदन के समान 
संघात्मकता के सिद्धान्त का पालन नही किया गया है। राज्यसभा का गठन दलगत आधार पर 
होता है और राज्यसभा के रादस्यीं द्वारा दलगत आधार पर ही कार्य किया जाता है। श्री 
गिरधारीलाल के शब्दों मे “यह राज्यसभा नहीं चरनु राज्य विधानमण्डलो देः राजनीतिक दलों की 
एक सन्ना है ।' ऐसी स्थिति में राज्यसभा के गठन का विशेष उद्देश्य ही रामाप्त हो गाता है 

द्वितीय, राज्यसभा के अधिकाश सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर अपना पद गहण 
करते है और उस वात का बहुत अधिक इर रहूता है कि किन्‍्ही व्यक्तियों द्वरा धन की शक्ति या 
अन्य प्रष्ठ साधनों के आधार पर राज्यगभा का चुनाव जीत लिया जायेगा। व्यसहार मे ऐसी कुछ 
घटनाएँ प्रकाश में भी आयी है | 

तृतीय, राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की 

पद्धति के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। उस सम्बन्ध भें दोप यह है कि भारतीय सघध के 
कुछ राज्यों की विधानमभाओं मे क्षेत्रीय दलो को पर्याप्त , प्रतिनिधित्व प्राप्त है और जानुपातिक 
प्रतितिधित्व की पद्धति के कारण ये क्षेत्रीय दया राष्ट्रीय व्यनस्थापिका में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त 
कर लेते है, जिसे राण्ट्रीय हित मे नहीं कहा जा सकता । 

चतुर्थ, राज्यसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मबोनीत किया जाता है भौर 
मनोनयन की यह प्रणाली नितान्‍्त अप्रजातान्तिक है । कार्यपालिका के द्वारा अपनी इस शक्ति का 
दुरुपयोग किया जा सकता है । 

पंचम, व्यवहार के अन्तर्गत राज्यमभा का प्रयोग एक राजनीतिक शरण-गृह के रूप में 
किया गया है । राज्यसभा में प्राय. ऐसे लोगो को स्थान दिया जाता है जो प्रत्यक्ष चुनाव से दूर 
भागते है या उन्हे प्रत्यक्ष चुनाव में जनता द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार राज- 
नीतिक दलो, विशेष रूप से सत्तारूढ पक्ष हारा अवकाशप्राप्त, अयोग्य तथा विशेष गुटों के प्रति- 
तनिधियों को इस सभा में स्थान देकर राज्यसभा को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का 
साधन बना लिया जाता है । 

(2) शक्ति सम्बन्धी आलोचनाएँ (टलंशा$ 708क्षताह ?०७०)--संविधान के द्वारा 
राज्यसभा को जो अधिकार एव शक्तियाँ प्रदान की गयी है, उसके आधार पर इसे एक निर्थेक 
तथा अनुपयोगी सदन वहा जाता है। सही रूप में राज्यसभा की स्थिति यह है कि यह साधारण 
विधेयको के सम्बन्ध मे 6 महीने तथा वित्त विधेयको के सम्बन्ध मे 74 दिन की देरी लगा सकती 
है। यह मन्त्रिमण्डल को चाममात्र के लिए प्रभावित कर सकती है, क्योकि इसे मन्त्रिपरिपद्‌ 
को पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त नही है। इसके द्वारा जिन अन्य कार्यों को किया जाता है जैसे 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मे भाग लेना, राज्य सूची के विपयो को राष्ट्रीय महत्व 
का घोषित करता या अखिल भारतीय सेवाओ की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव पारित करना, उनके 
सम्बन्ध मे आलोचको का वहना है कि यह कार्य सविघान द्वारा स्थापित अन्य किन्‍्ही भी संस्थाओं 
या अधिकारियो को सौंपे जा सकते है । केवल इन कार्यों को करने के लिए राज्यसभा के जाध्तरव 
का कोई ओऔचित्य नही है । आलोचको के अनुसार राज्यसभा की समाप्ति से भारतीय सविधान के 
कार्यकरण पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा। द्वितीय, राज्यसभा को वित्तीय और जआंवित्ता 
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विधेयको के सम्बन्ध में देर लगाने की जो शक्ति प्राप्त है बह हानिकारक सिद्ध हुई हैं और विशेष 
परिस्थितियों गे तहुत अधिक हानिकारक सिद्ध हो सकती है | तृतीय, आलोचको के अनुसार लोक- 
सभा की कार्यविधि और गठन इस प्रझार का है कि इसके द्वारा क,नून निर्माण में न तो अना- 
वश्यक जल्दवाजी को अपनाया जा सकता है और न ही निरंकुशता को । अत लोवसभा पर थोडा 
या अधिक अंकुश रखने के लिए राज्यसभा का कोई भचित्य नहीं है । 

व्यवहार में लोकसभा तथा राज्यसभा में सम्बन्ध 


(रह,&ता0घफ्प्ाए छझ्य ज़्ाहार 7.06-5%09प86 #रए 7787५8 80588 ]॥5 
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राज्यसभा के विरुद्ध एक अतिरिक्त तक यह है कि व्यवहार के अन्तर्गत अनेक बार लोक- 
सभा और राज्यसभा मे आपसी विरोध की स्थिति उत्पन्न होती रही है। मोरिस जोन्स लिखते है 
कि “संस्थाओ का यह स्वभाव होता है कि वे निष्ठाओ को जन्म देती हैं और जब दो संस्थाओं की 
स्थिति प्रायः समान होती है तो उनमें मंतभेदों का उत्पन्न हो जाना सर्वथा स्वाभाविक है ४ 


सर्वप्रथम इस प्रकार की स्थिति 953 मे उत्पन्न हुई, जब राज्यसभा ने अपने सदस्य और 
विधि मन्‍्त्री श्री विश्वास को निर्देश दिया कि वे लोकसभा में उपस्थित न हो । द्वितीय घटना 'भी 
]953 मे ही घटी, जबकि राज्यसभा ने एक प्रस्ताव पास कर माँग की कि था तो राज्यसभा की 
अतग लोक लेखा समिति होनी चाहिए या वर्तमान लोक लेखा समिति में राज्य सभा के भी 7 
सदस्यों को प्रतिनिधित्व देकर इसे लोकसभा की 'लोक लेखा समिति” के स्थान पर ससद की लोक- 
लेखा समिति” का रूप दिया जाना चाहिए। लोकसभा ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए 
इसे असंवेधानिक बताया । अन्त मे पं० नेहरू ने हस्तक्षेप कर इस व्यवस्था को अपनाया कि लोक 
लेखा समिति तो लोकसभा की ही समिति रहेगी, लेकिन इस समिति को सहयोग देने के लिए 
राज्यसभा अपने 7 सदस्यो को नामाकित करेंगी। 954 में जब लोकसभा के सदस्य श्री एन० 
सी० चढर्जो ने राज्यसभा को 'उत्तरदायी आचरण का दोषी' बतलाया और 963 मे जब श्री एच० 
वी० कामथ ने राज्यसभा की तुलना 'ब्विठिश लॉर्ड सभा! से की, तब भी ऐसी ही स्थितियाँ उत्पन्न 
हो गयी । 

राज्यसभा अपनी स्थिति के प्रति कुछ आवश्यकता से अधिक ही सजग रही है और कभी- 
कभी इसने लोकसभा के कार्यों मे अनुचित रूप से बाधा डाली है। इस प्रकार की एक स्थिति 
4970 में देखी गयी है कि जबकि राज्यसभा ने लोकसभा द्वारा पारित प्रिविपर्स समाप्ति का 
सविधान सशोधन विधेयक अस्वीकार कर दिया। ऐसी स्थिति मे अनेक सदस्यों ने राज्यसभा 
को आथिक और सामाजिक प्रगति में बाधक” बतलाते हुए इसे समाप्त करने की माँग की । मार्च 
973 मे कॉग्रेस के वरिष्ठ सदस्य विभरूति सिश्रा ने एक गैर-सरकारी प्रस्ताव रखा, जिसमे माँग 
वी गयी कि सर्वेधानिक समोधन के आधार पर राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए 

सत्‌ 977-79 के वर्षों में लोकसभा और राज्यसभा की दलीय सरचना मे भेद रहा 
और इस स्थिति ने इन दोनों सदनों के बीच विरोध की घटनाओ को जन्म दिया। सर्चप्रथम 
राज्यसभा ने बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के सम्बन्ध मे लोकसभा के विचार का विरोध किया 
ओऔर 977-78 के वापिक बजट में भी सशोधन किये। लेकिन इन दोनों बातो के सम्बच्ध से 
राज्यसभा का विचार स्वीकार नही हुआ । इसके बाद 978 में लोकसभा ने 44वाँ संशोधन 
विधेयक पारित कर राज्यसभा में भेजा, ,तव राज्यसभा ने इस विधेयक को :5 सशोधनोी सहित 


॥. *[ ॥5 शाह ॥70 ए ॥तापा हे 


बे ( 9 ]09शी।एड जाते 'जाशा (छए० फ्राशाप्राणड का 
दातंट 9६ पच्चेए, ॥ ॥९ एदत्तरए 


ग्रतं शिटापाह़ $0 उप विष, डलि 
».. छाए उतार: किकावाशो ही. 


फ 
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पारित किया और लोकसभा को राज्यसभा द्वारा किसे गये थे संमोधन स्वीकार करते पडे । इसी 
प्रकार, (विशेष अदालत विधेयक में भी राज्यसभा के हारा जो सशोधन किये गये, लोकसभा न 
उन्हे स्वीकार कर लिया । 

फरवरी 980 मे भारत के समदीय डतिहास में पट्ली वार “राष्ट्राति के यशिभाषण । 

धन्यवाद पस्ताव' में ऐसे वाक्य जुह़वाये, जी नयी सरकार वे जालोचगा करते है । 75 के _ बल 

80 के बहुगत से जोडे गये ये वात्य है: “लिफिन सेद है कि अभिभाषण में गैर-याँग्रेसी शावन 
वाली राज्य विधानसभाओं में दल-बदल की चिन्तापुर्ण कोशिशों का कोई उल्लेख नही है । ने ६: 
उगमे सघीय सिद्धान्तो की घोर उपेक्षा करते हुए मनमाने ढग से राज्य विधानसभा भग करने के 
कोशिणो पर ही चिन्ता प्रकट की गयी हैं। अभिभाषण यह आश्वासन भी नहीं देता कि सदव * 
संविधान को तोडने-मरोडने और तोफतन्त्रीय सिद्धान्तों तथा आधार का उल्लंघन करने व 3 
इन कोशिशों को प्रोत्साहन नहीं देगी ।” इन सशोधनों का महत्व इतना ही है कि ये बाव* < 
संसदीय कार्यवाही में दर्ज हो गये, पर राजनीतिक दृष्टि से यह राज्यसभा के स्वतन्त्र चरित्र 
उजागर करते हैं और राजनीतिक स्थिति में हुए भारी परिवर्तन के बावजूद शक्ति सन्तुलन बन ” 
रखने की चेष्टा का परिचय देते है । 

लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाग तथा दोनो संदनों के सदस्यों / 
चुनाव की पद्धतियो का जो भेद है, उसके कारण भविष्य में भी इन सदतो की दलीय ., पथ 
में भेद हो सकता है और इसके कारण दोनों सदनों मे आपसी विरोध की स्थितियाँ पैदा & 
सकती है । 
राज्यसभा का महत्व और औचित्य (77907श्वाएल गाते उच्चाीए्याणा ण 6 (0शण। 0 

झवा८8) : 

इस प्रकार की आलोचनाओ और कभी-कभी लोकसभा और राज्यसभा में . ररप *१ 
विरोध की घटनाओ के बावजूद राज्यसभा का अस्तित्व पर्याप्त उपयोगी और लाभदायक रहा है 
यदि यह 'देवताओ का सदन' नही वन पायी तो दूसरी ओर इसने अपने आपवयो (दुप्टो और « 
क्रियावादियों का सदन! भी नही बनने दिया है । राज्यसभा का महत्व और जऔचित्य पूर्णतया « 
है । प्रथम, राज्यसभा को सविधान के सशोधन के विपय मे लोकसभा के समान शबवित. प्राप्त है 
हितीयं, राज्यसभा में से भी मन्त्रियो की नियुक्तियाँ की जाती हैं । 966 में जब श्रीमती ५ 
प्रधानगन्त्री पद पर नियुक्त हुईं, उस समय वे राज्यसभा की ही सदस्य थी । तृतीय, इस ५९७५९ 
से भी राज्यसभा के महत्व का आभास होता है कि केन्द्रीय मन्त्री प्राय राज्यसभा मे उप « 
रहेते है और विचार-विमर्श तथा वाद-विवाद में भाग लेते है। इस प्रकार राज्यसभा क्षव्का* 
नीतियो तथा कार्यों पर प्रभाव डायने में समर्थ है और व्यवहार मे अनेक वार इसने शासन 
नीतियो तथा कार्यो को प्रभावित किया है । राज्यसभा उन सभी कार्यो को करती हैं जो ५५०५९ ।: 
रण मे द्वितीय सदन के द्वारा किये जाते हैं और भारत जैसे विशाल और संघात्मक व्यवस्था व. 
देश के लिए सधात्मक व्यवस्थापिका का हिसदनात्मक होना नितान्त स्वाभाविक और आव 
श्यक है । सागान्यतया राज्यसभा का कार्यकरण सफल रहा है और इसके अरितत्व के जा 
पर भी कीई सन्देह नही किया जाता है। भ्रो० जितेन्द्र रंजन मे इस सम्बन्ध मे लिखा है कि * 
न तो अमरीकी सीनेट की भाँति अत्यधिक शक्तिशाली है और न ही ब्रिटिश लार्ड सभा या फ्रास 
चतुर्थ गणतन्त्र की गणतन्त्रीय परिषद की भाँति अत्यधिक दुर्बल । जापानी व्यवस्था की तरह * * 
सदन की निषेधात्मक शक्ति (४८७० 70५०) को हमारे संविधान से स्वीकार नहीं किया गया है 
इसे सिर्फ दुहराने की पर्योप्त शक्ति दी गयी है, निषेध की नहीं। राज्यसभां व केवल ६ 
की दृष्टि से विश्व का ,सबसे अधिक श्रेष्ठ द्वितोय सदन है, वरन्‌ यह आधुनिक प्रजातस्त्र 
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योग्य तथा द्वितीय सदल के उद्देश्यों की पृ्ति करते की दृष्टि से भी सर्वाधिक संन्चुलित द्वितीय 
सदन है! 
आवश्यकता इस बात की हैं कि राज्यसभा के हारा अपने आपको लोकसभा का सहायक 
और सहयोंगी समझा जाय, प्रतिहवन्दी नही । पं० नेहरू ने 6 मई, 953 को राज्यसभा में विलकुल 
ठीक ही कहा था कि "दोनों सदनो के द्वारा परस्पर सहयोग के आधार पर कार्य किया जाना 
चाहिए क्योकि इन दोनो में से कोई एक नहीं, वरन्‌ू दोनों एक साथ मिलकर ही भारत की संसद 
का निर्माण करते हैं और भारतीय संसद के रूप में जाने जाते है । 
लोक संभा 
(म0058 07 परप्तनछ ए50ण,5) 
संघीय सराद के निम्न सदन या लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाग दिया गया है । 
लोकसभा की सझ्या रामय-समय पर परिवर्तित' होती रही है। 97] में लोकसभा में घुवाय के 
समय इसके निर्वाचित सदस्यो की सख्या 520 थी; 977 के अन्त में 27वाँ सशोधन करते हुए 
इसकी सदस्य सख्या 524 की गयी और 974 मे भारतीय सविधान मे 3]वाँ संशोधन किया 
गया है । इस सर्वधानिक सशोधन द्वारा अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 330 को सशोधित करते हुए - 
लोकसभा की अधिकतम सदस्य सस्या 547 (545 निर्वाचित व 2 मनोनीत) निश्चित की गयी 
जिसमें से 525 को भारतीय संघ के राज्यों की जनता हारा और 20 को केद्ध-शारित क्षेत्री 
की जनता द्वारा निर्वाचित किया जायेगा तथा दो सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा आग्य भारतीय वर्ग के 
प्रतिनिधि के रूप मे मनोनीत किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त 974 में दिये गये 34वें संबेधानिक 
संशोधन के अनुसार सिक्किम का भी दोकसभा में एक प्रतिनिधि होगा । वर्तमाग में इनकी सदस्य 
सख्या 544 (542 निर्वाचित व 2 मनोनीत) है । 


भारतीय सविधान के अनुच्छेद 82 में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के अनुसार 
'परिसीमन आयोग” ([0७॥्राशाणा (०5०07) ससद के आदेशानुसार विभिन्न निर्वाचन 
क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व में आवश्यक परिवर्तन करेगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन निर्वाचन आयोग 
की देखरेख और ससद की अन्तिम स्वीकृति के अधीन किया जाता है। 4974 की' जनगणनाके 
आधार पर परिसीसन आयोग के द्वारा अगली लोकसभा की सदस्य सख्या के सम्बन्ध में निर्णय 
लिये गये है । 42वें स्वेधानिक सशोधन के अनुसार अनुच्छेद 82 में सशोधन करते हुए व्यवस्था 
की गयी है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओ में सदस्यो की सख्या 200 तक वही रहेगी 
जो 97] की जनगणना के आधार पर निर्धारित की गयी है । यह व्यवस्था “राण्ट्रीय जनसख्या 
नीति' के आधार पर की गयी है, जिससे किन्‍्ही राज्यो को जनसख्या मे वृद्धि के आधार पर 
लोकसभा या विधानसभाओ में अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो सके । वर्तमान समय मे विभिन्न 
राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को लोकसभा मे प्राप्त प्रतिनिधित्व तथा भविष्य के सम्बन्ध में 
किये गये निर्णयो को आगे की तालिका के आधार पर समझा जा सकता है । लोकसभा के सदस्यों 
का घुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। भारत मे 8 वे की आयु प्राप्त व्यक्ति को 
वयस्क साना गया है। अब लोकसभा के सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय! (शह्र० शक्ल 
(णाशाप्रथालं४5) रखे गये हैं। ये निर्वाचन क्षेत्र इस प्रकार निर्धारित किये जायेंगे कि लोकसभा 
का एक सदस्य कम-से-कम 5 लाख जनसख्या का प्रतिनिधित्व करे। इस सम्बन्ध से अधिकतम 
सीमा बदलती हुईं परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित की जाती रहेगी । मूल सविधान मे अनुसूचित 
जातियो तथा जनजातियो हेतु 0 वर्ष की अचधि के लिए स्थान सुरक्षित रखने थे. किन्तु बाद 


घ 
[ 


4 उाशिाताय रिया) जैरल्दशिम ऑलादा, उतर 954 
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में यह अवधि बढ़ा दी गयी। संविधान के 2 3ब्र समोधन के अनुसार उनके लिए )980 तक €च 
सुरक्षित किये गये थे और 5 4वमें सर्वधानिक समोधन (980) के अनुमार यह ब्यवाता 
जनवरी, 990 तक के लिए की गयी थी जिसे हाल ही में 62वें संबंधातिः संशोधन (५ 
989) द्वारा अगलि 0 वर्ष अर्थात्‌ 25 जनबरी, 2000 हक के लिए कर दिया गया है । 








कि अत लक सिम किक कक न्‍ पीजी «मर जमकह आक जलकर आयात 323 अल 7 
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संविधान फे अनुच्छेद 8| में उल्लेस है कि "प्रतिनिधित्व का अनुपात यथासम्भव समस्त 
देशों में समान रखने का प्रयत्त किया जायगा।” लेकिन यह बात उन राज्यों तथा केन्द्रशासित 
क्षेत्रो पर लागू नहीं होगी जिनकी जनसख्या 60 लाख से कम हैं। इसी प्रकार अनुच्छेद 330 
द्वारा अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातितसे क्षेत्रों के लिए स्थानों के आरक्षण ('रि९४छ- 
५४०) के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की गयी हे, वह नाग्रालैण्ड पर लागू नहीं है, क्योकि [97] 
की जनगणना के अनुसार नागालैण्ड की 88 6 प्रतिमत जनसंख्या जनजाति क्षेत्र से सम्बन्धित 
हे 3] स्वधानिक संशोधन के अनुसार यह व्यवस्था असम के जनजाति क्षेत्रों, नागालैण्ड, मेघा- 
लय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम क्षेत्र पर भी लागू न होगी । 

निर्वच्चिक तथा सदस्यों | की योग्यता ([ योग्यता (26९०० ह्यात॑ (76008 07 [6 रैैशा- 
४७४७५)--लोकसभा के घुनाव से उन सभी सदस्यों को मतदान का अधिकार होगा जो भारत के 
नागरिक है, जिनकी आयु [8 वर्ष या अधिक हे, जो पागल और दिवालिया नही है और जिन्हें 
ससद के कानून द्वारा किसी अप्र॒राध, भ्रप्ठाचार या गैर-कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से 
वचित नही कर दिया गया हैं । 


लोकसभा की सदस्यता के लिए सविधान के अनुसार निम्नलिखित योग्यताएँ होनी 
पकिसभा वा सदस्यता के लिए संविधान के भः ए हिना 





े 


आवश्यक हे 
रु राई कि 
([) बह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 
“री उसकी आयु 25 वर्ष या इरास अधिक हो, 
(3) भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत वह कोई लाभ का पद धारण 
न किये हुए हो, ;ल्‍ 
(4) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो तथा पागल न हो । 
इन योग्यताओं के अतिरिक्त अन्य योग्यत्ताएँ निर्धारित करने का अधिकार सविधान के 
द्वागा ससद बे दिया गया है । इस अधिकार के अन्तर्गत ससद ने 95॥ में 'जनप्रतिनिधित्व अधि- 
नियम (0९०७० ेटआएश्था्ााणा 0०) पास कर ससद के सदस्यों के लिए निम्न योग्यताएँ 
निश्चित की है * गा 


(।) अनुसूचित जातियो से सम्बन्धित सुरक्षित स्थानों के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक 
हैं कि वे अनुसूचित जाति के सदस्य हो । इसी प्रकार जनजाति से सम्बन्धित सुरक्षित स्थान के 
उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है कि वे जनजाति के सदस्य हो । ये व्यक्षित समस्त भारतीय झेन 
में किसी भी स्थान रो अनुसूचित जाति या जनजाति ये; सदरय हो सकते है । 

(2) असम की जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान के उम्मीदवार बनने हेतु उ्ी जब- 
जाति का होना और उस ससदीय निर्वाचन छ्षेनर गग उस जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का 
निर्वाचक होना आवश्यक हे । 

(3) अन्य किसी स्थान से उम्मीदवार होने के लिए भारत में किसी भी ससदीय निर्वाचन 
क्षेत्र का निर्वाचक होना आवश्यक है अर्थात्‌ विसी निर्वाचन ज्लेत्र से उसका नाम मतदाता सूची से 
होना चाहिए। ' 

(4) निर्वाचन सम्बन्धी अपराध के लिए दोणे पाये गये व्यवित को निर्वाचन आयोग द्वारा 
एक निश्चित समय अथवा जीवन भर के लिए ससद का चुनाव लब्ने के लिए जयोग्य घोषित 
किया जा सकता है। जी ! 

(5) उसने विसी अपराध के लिए दो वर्ष से अधिक सभा न पायी हो और उरो जेल से 
छूटे हुए पाँच चर्ष से अधिक हो गये हो । ह (गा प्र 
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(6) उसे सरकार से सम्बन्धित किसी ठेके में हिस्सेदार ने होना चाहिए जीर वे सरकार से 
सम्बन्धित किसी कारखाने में उसका हिंत होना चाहिए । 
(7) उसे वेडमानी या राजप्रोह के कारण सरकारी नौकरी से न निकाला ग्रगा हो। इस 
प्रकार से अपराध के 5 वर्ष बाद ही वह ससद की सदरयता प्राप्त कर सकता है। 
कार्यकाल (7277)---42व सर्वधानिक सशोधन (976) के पूर्व तड़ लोकसभा का 
कार्यकाल 5 वर्ष था लेकिन इस सर्वधानिक सशोधन हारा लोकसभा का कार्यकाल बढाकर 6 
बप॑ कर दिया गया । अब 44वें सर्वधानिक सशोधन (4978) हारा पुनः यह 5 वर्ष कर दिया 
गया हे । प्रधानमन्त्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोब्राभा को समय के पूर्व भी 
भंग किया जा सकता है । ऐसा अब तक चार बार 970, 977, 979 और 984 भें किया 
गया है। सकट-काल की घोषणा लागू होने पर ससद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल मे वृद्धि 
कर सकती है, जो एक वार में एक वर्ष से अधिक न होगी । 
लोकगभा के अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा ही बुलाये और स्थगित किये जाते है और इस 
सम्बन्ध मे नियम यह है कि लोकसभा की बैठक की अन्तिम तिथि और दूरारी बैठक की प्रथम 
तिथि भें 6 गाह रो अधिक अन्तर-नही होना चाहिए । लोकसभा और राज्यसभा दोनों की गणपूर्ति 
((१४0७॥।) बुत सल्‍्या का दसवाँ भाग है । 
रासद रादस्पों के विशेधाधिकार (2श]08०8 ण ॥९ शैसा0एण७5 णी शिक्षण) 
ससद रायस्यों को कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त है। ससदीय विशेषाधिकारो का उद्देश्य 
सभा की रपतस्नता, प्राधिकार और गरिया की रक्षा करना है। ये ऐसे विशेषाधिकार हैं जिनके 
_ बियर ससदनादरद अपने कृत्यो का निर्वहन नहीं कर राकते । संविधान के अनुच्छेद 0# में ससद 
के सदनों तथा उनके रादस्पों के त्रिशषाधिकारों एवं उन्मुकतता का उल्लेरा किया गया है। इस 
अनुच्छेः के राण् (3) में उपबन्ध किया गया ४ कि ससद के प्रत्येफ सदन और उच सदस्यों तथा 
समितियों की णवितर्या, विशेषाधिकार तथा उन्तुवित् या वही होगी जो कि सराद समय-समय पर 
कानून बनाकर परिभाषित करे और जब तक ऐसी परि४८। नहीं वी जाती ये बसी ही होगी जैसी 
कि इस सविधान के प्रारम्भ अर्थात 26 बरी 95( को विटेन की संसद के 'हाउस ऑफ 
कॉँमन्‍्स', उराके रादस्यों तथा समितियों की थीं ।/ ७५ तक इन विशेषाणिकारों के सम्बन्ध मे 
सराद ने कोई व्यापक कान्ुन नही बनाया है। अत! ऐसे किसी कानुन के अभाव में ससद-सदस्यां 
को वे ही विशेषाधिकार प्राप्त है जो कि ब्रिटेन के मंसद सदस्यों को प्राप्त हैं। 23 मार्च, 967 
को लोकसभा-अध्यक्ष ने कहा है कि “ससद के विशेषाधिकारों की परिभाषा करने के लिए कान 
बनाया जाय तो वह अच्छी बात है ।”” ससदीय कार्यमन्त्री ने भी कहा है कि “विशेषाधिकारों की 
परिभाषा करने का प्रश्व विचाराधीन है ।”? संविधान के अनुच्छेद 05 मे ससद के सदनो तथा 
सराद सदस्यो के विशेषाधिकारों का उल्लेख किया गया है | ये विशेषाधिकार इस प्रकार है: 
() ससद में या उसकी समिति में कही हुई किसी वात या दिये गये मत के आधार पर 
किसी भी न्यायालय की कार्यवाही से उन्सुक्ति । 
(2) न्यायालयों को ससद की कार्यवाही की जाँच करने का निषेध । 
(3) सभा के सत्र के दौरान तथा उसके चालीस दिन पहले और चालोस दिंत वाद ते 
दीवानी मामलों में सदस्यो की गिरफ्तारी से उस्मुक्ति + 





१ लोकसभा बाद-विवाद, 23-3-]967, का० 752-62॥ 
2 लोकसभा याद-विवाद, 2!-6-967, अ० प्र० सं० 3090 | 
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(4) किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, कारावास तथा रिहाई के सम्बन्ध मे पुरन्त 

सूचना प्राप्त करने का सदन को अधिकार है । 

(5) सदन के सदस्यो को विचार-अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी । 

(6) ससद-सदस्यो को जूरी सदस्यों के रूप मे नियुक्त नही किया जा सकत्ता । 

(7) जब सदन गोपनीय बैठक के लिए बैठता, है तो उस समय कोई भी व्यक्ति जो सदन 

का सदस्य नही है, सभाकक्षो और दीर्घाओ, इत्यादि मे नही रह सकता । 

प्रत्यक सदन'स्वय अपने विशेषाधिकारो का रक्षक है । न केवल यह किसी ऐसे घिपय का 
एकम्रात निर्णायक है जो किसी प्रकार विशेषाधिकार को भग॒ करता हो वल्कि यदि वह उचित 
समझे तो किसी भी ऐसे व्यक्ति को कारावास का दण्ड दे सकता है या उसकी भत्संता कर सकता 
है, जिसे वह अपमान का दोषी समझता हो । सभा की किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड देने की शक्ति 
जो सभा का अपमान करे या उसके किसी विशेषाधिकार को भग करे सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार 
है । इसी शक्ति के कारण संसद के विशेषाधिकार वास्तविक बनते है । 

सांसदो का वेतन एवं सुविधाएं--ससद सदस्यो को वेतन और भत्ता ससदीय नियमों के 
शनुसार प्राप्त होगा । अधिनियम के अनुसार वर्तमान समय मे ससद के सदस्यो ,को ,500 रुपये 
मासिक वेतन, [,250 रुपये मासिक भत्ता व अधिवेशन के दिनो, समितियों की बैठकों भे तथा सौपे 
गये अन्य, कार्यो के दौरे आदि की स्थिति में 50 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलता है। यह भत्ता 
संसद सत्र प्रारम्भ होने से तीन दिन पहले तथा समाप्त होने के तीन दिन बाद तक मिलता है । 
रेल पास के अलावा भी बैठकों अथवा सत्रो मे भाग लेने के लिए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी 
का एक-एक व्यक्ति का किराया मिलता है। विमान से सफर करने पर सवा ग्रुनी राशि और सडक 
द्वारा एक रुपया प्रति किलोमीटर यात्रा व्यय दिया जाता है। टेलीफोन एवं आवास तथा नि.शुल्क 
चिकित्सा सुविध। की सुविधाएँ मिलती है । ससद सदस्य को प्राप्त होने वाले वेतन तथा भत्तो को 
आय-कर से छूट प्राप्त होती है । 

976 में एक कानून पारित कर भूतपूर्व ससद सदस्यों के लिए पेन्शन वी व्यवस्था की 
गयी है जो उनकी ससद की सदस्यता के कार्यकाल के आधार पर 300 रु० और 500 ० के 
बोच होगी । 
लोकसभा के अध्यक्ष का पद (0#08 ए 6 5904०") 

अध्यक्ष वा पद ससदीय शासन-प्रणाली में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व में 
जहाँ पर भी रासदीय पद्धति की सरकार है, वहाँ ससंद के निम्न रादन के स्पीकर को विशेष भहत्व 
जोर दर्जा प्राप्त होता है। सविधान के अनुसार, अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा स्वय करती हे । 

अध्यक्ष का कार्यकाल--अध्यक्ष निर्वाचन के समय से लेकर, उस लोकसभा के विघटन के 
वाद अगली लोकसभा की पहली बैठक से फोरन पहले तक अपने पद पर रहता है। वह दुतारा 
चुना जा सकता हे । अध्यक्ष यदि लोकसभा रादस्य न रहे तो उसे अपना छोड़ना पडता हे | 
लोकसभा के विधटत पर, यद्यपि अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों लोकसभा के सदस्य सही रहते, 
केवल उपाध्यक्ष ही अपना पद छोड देता हे । जब भी अध्यक्ष का पद्द रिक्त हो जाता हे, इस 
सम्बन्ध मे एक अधिसूचना गजट में प्रकाशित की जाती दहे। अध्यक्ष को अपने सारे कार्यकाल भे 
अपने पद के छृत्यो का निर्वहन करना पडता है। स्थान'से अनुपस्थित होने या बीमारी वी दशा 
में वह अपने काम उपाध्यक्ष को नहीं सौप साकता। अध्यक्ष किसी, भी समय उपाध्यक्ष को पन्न 
लिसकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है । 

अध्यक्ष बग हृटाया जाना--अव्यक्ष को लोकसभ! ले, उसके उस समय के सदस्यों के बहु- 
मत से सकलप पास करके, उनके पद से हटाया जा सकता हे । ऐसे सकलय को प्रस्तावित करने के 
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लिए कम-से-क्म चौदह दिन की सूचना देनी पडती है। चौदह दिन का हिसाव लगाते समय 
प्रारम्भ और अच्स के दोनों दिन छोड दिये 'जाते है। जो सदस्य अध्यक्ष को पदच्युन करते के 
सकल्प की सूचना देना चाहे उसे यह यूचना लिखित रूप में सचिव को देनी पड़ी है। लोकसभा 
की वैठक में, जब अध्यक्ष को पदच्युत करने के सकल्प पर विचार हो रहा हो तो बह सभा की 
अध्यक्षता नही करेगा । डर 

अध्यक्ष द्वारा शपथ ग्रहण---अध्यक्ष को अपना पद सँगालने पर शपथ नही लेनी पउती और 
न प्रतिन्रा ही करनी पडती है । वह लाकसभा के सदस्य के नाते ही शपथ ग्रहण करता है । 

अध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य--लोकगभा का सबसे महत्वशाली रूढिगत और औपचारिक 
प्रधान लोकसभा का अध्यक्ष है। सभा मे उसका प्राधिकार रानोच्च है। यह प्राधिकार अध्यक्ष 
की अनस्य निष्पक्षता पर आधारित है। उसकी शक्तियों तथा उसे कर्तव्यों का उल्लेख नियमों 
में तथा कुछ हुए तक सविधान में किया गया है । जिन नियमों के अनुसार उसे अपना काम करना 
हीता है, वे नम्य हैं और कुछ मामलों में उसे अपने विवेफ से काम लेना पडता है। उसके कतेव्य 

उे किन है, जो उस प्रकार है 

() जहाँ तक ससद के टोनो सदनो के परस्पर सम्बन्धों का प्रश्न है, उनमे कुछ मामलों 
में गविधान ने अध्यक्ष को विशेष स्थिति प्रदान की है। यह निर्णय अध्यक्ष ही करता है कि कौन 
से विषय 'धन' सम्बन्धी विपय है क्योकि ये लोकसभा के अनन्य अधिकार-सप्षेत्र मे आते है। यदि 
अध्यक्ष किसी विधेयक के सम्बन्ध से यह प्रमाण-पत्र दे दे कि यह धन विधेयक हे तो उसका निर्णय 
अन्तिम होता है । 

(2) जब भी दोनो सदनों के बीच किसी विधान के सम्बन्ध में मतभेद होने पर संग्रुवत 
वंठक बुलायी जाती है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और बैठक के सम्बन्ध 
मे प्रक्रि| नियम उसके निेशों तथा आदेशों के अन्तगंत लाग होते है । 

(3) जब किसी प्रश्न के पक्ष और विपक्ष मे वरावर-वरावर मत माति हैं तो स्पीकर 
निर्णायक मत (०४४॥78 ४०७) देता है । 

(4) सविधान के अनुसार उसे लोकसभा की बैठक स्थगित करने या गणपूर्ति न होने की 
दंशा में बैठक निलस्बित करने की भी शक्ति प्राप्त हे । 

(5) उसे यह शवित प्राप्त हे कि वह अपने विवेक से किसी ऐसे सदस्य को अपनी मातृभाषा 
से धोलने की अनुमति दे दे जो अपने विचार हिन्दी या अग्रेजी में भलीर्भाति व्यक्त नही कर सकता। 

(6) कार्य की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए अध्यक्ष सभा की वंठक के प्रारम्भ तथा समाप्त 
होने का समग्र नियत करता है और निर्णय'करता है कि सभा की बैठक किस-किस दिन होगी । 

वह यह भी निर्णय करता है कि किस समय सभा की बैठक अनिश्चित काल के लिए या किसी 
अन्य दिन, या उस दिन के किसी समय तक के लिए स्थगित की जाती है । 

(7) सदन के नेता से परामर्श करके वह सरकारी कार्य का क्रम निर्धारित करता है और 
यदि उसका समाधान हो जाय कि उस कम में परिवर्तत करने का सम्रुचित आधार है तो उसे वह 

बदल सकता है । - ह 
(8) अध्यक्ष को लोकसभा में दलो तथा समूहो को मान्यता देने की भी शत्रित प्राप्त है । 
(9) वह लोकसभा की कार्यवाही का संचालन करता है । 
... . (40) लोकनभा की गुप्त बैठकों मे अध्यक्ष ही यह निर्णय करता हे कि कार्यवाही का वृत्तात्त 
केस सैयार किया जाय और ऐसे अवसरो पर किस प्रक्रिया का पालन किया जाये । हु 
नि (3) लोकसभा में व्यवस्था बनाये रखना अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और वह सदस्यों से 
उबसा का पालन करवाता है। कील तथा शकघर के अनुसार, “सभा में व्यवस्था बताये रखना 


६ 
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अध्यक्ष का मूल कर्तव्य है। उसकी अनुशासनात्मक शक्तियो का उद्गम सभा नियम है और अनु- 
शासन सम्बन्धी मामलों में उनके निर्णय को सिवाय मुख्य प्रस्ताव के माध्यम से और किसी प्रकार 
चुनौती नही दी जा सकती ।” अध्यक्ष किसी सदस्य के भाषण की भअसगत बातो या उसमे दोहरायी 
जाने वाली बातों को रोक सकता है । जब कोई सदस्य किसी के लिए कोई अनुचित या अपमान- 
जनक बात कहे तो अध्यक्ष उसे रोक सकता है और उससे कह सकता है किया तो अपने शब्द 
वापस ले या उनके लिए खेद प्रकट करें । अध्यक्ष अपने स्वविवेक का प्रयोग करके वाद-विवाद 
मे प्रयुक्त अपमानजनक या अश्लील शब्दों या किसी ऐसे सदस्य द्वारा कही गयी किसी बात को 
कार्यवाही के वृत्तान्त से निकाल सकता है, जिसे बोलने की अनुमति न दी गयी हो । जो सदस्य 
उच्छू खल व्यवहार का दोषी हो उसे अध्यक्ष सभा का त्याग करने के लिए कह सकता है । यदि 
“कोई सदस्य अध्यक्ष के अधिकार की अवहेलना करे और लगातार सभा की कार्यवाही में बाधा 
डालता रहे तो अध्यक्ष उसका नाम लेकर उसे राभा से निलम्बित कर सकता है । यदि लोकराभा में 
शोरगुल और अव्यवस्था हो तो वह सभा को स्थगित कर सकता है या उसका काये निलम्बित कर 
सकता है । ह 

(2) यह अध्यक्ष ही तय करता है कि कब किस सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाय 
और उसे कितनी देर बोलने दिया जाय | जब भी आवश्यक हो वह भाषणों की समय सीमा निर्धा- 
रित कर सकता है । 

(3) वह सभा के विचार के सिए प्रएन प्रस्तावित करता है और उन प्रस्तावों को सभा 
के निर्णय के लिए उसके सामने रखता है। सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाते है, उच्त पर अध्यक्ष 
ही अपना निर्णय देता है और उसका निर्णय अन्तिम होता है । 

(4) अध्यक्ष सकल्‍पो तथा प्रस्तावों की ग्राह्मता का निर्णय करता है। प्रश्नों की ग्राह्मता 
के समान उसे सकल्पो तथा प्रस्तावों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में भी सामान्य रूप से विवेका- 
घिकार हे। वह यह निर्णय करता है कि मन्त्रिपरिपद पर अविश्वास का प्रस्ताव- नियमानुकूल है 
या नहीं और कटौती प्रस्ताव आर्थातु अनुदानो की माँग में कटौती करने का प्रस्ताव नियमों के: 
अन्तगंत ग्राह्म है या नही । 

(5) अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधेयको तथा संकल्पो के सम्बन्ध मे रखे गये 
संशोधनों में से कुछ को सभा के सामने पेश करने के लिए चुन सकता है और किसी भी ऐसे सशो- 
धन को सभा के सासने रखने से इन्कार कर सकता है जो उसके विचार में तुच्छ हो । 

. (6) लोकसभा में याचिकाएँ पेश करने के लिए भी अध्यक्ष की स्वीकृति आवश्यक है । 

(7) लोकसभा के नेता के परामर्ण से वह बजट, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक 
पर सभा हारा विचार के लिए दिन और समय नियत करता हे । ५ 
(5) उसकी सहमति के विना किसी सदस्य, सभा या उसकी सहमति के विशेषाधिकार भग 
के सम्बन्ध में कोई भी प्रश्न सभा में नही उठाया जा सकता । 

(49) सभी ससदीय समितियों पर अध्यक्ष का सर्वोच्च नियन्त्रण है। बहू उनके सभापतियों 
की नियुक्ति करता है और उनके काम के सगठन या उनके हारा अपनायी जामे वाली प्रक्रिया के 
सम्बन्ध में ऐसे निर्देश दे सकता हे जो बह आवश्यक समझे । वह उनके साथ समय-समय पर परा- 
मश करता हैं और उनका मार्ग-दर्शन करता हे । समितियों के सम्बन्ध 


लिए आरक्षित है। कोई 5 न्ध में कुछ शक्तियाँ अध्यक्ष के 
लए लारक्षित है। कोई समिति पहले से अध्यक्ष से अनुमति लिये बिना ससद भवन से बाहर अपनी 
बंठक नही कर सकती और न 


कर की उसकी पूर्व स्वीकृति लिये बिना राज्य सरकार के अधिकारियों को 
गवाही देने के लिए बुला सकती है। 


(20) प्रभ्ना की कतिपय समितियाँ जैसे 'कार्य मस्त्रणा समिति', 'सामान्‍्य प्रयोजन समिति' 
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और "नियम समिति! अध्यक्ष के नेतृत्व में ही तग करती ८ और अध्यक्ष हो प्रनका सनार्पाः 
हीता हे । 

(2) जहाँ तक लोकसभा या उससे सम्बन्धित सामलों या अेश्न ढ४, उने। बारे मे सवि- 
घाव तथा नियमो की व्यास्या करने का थधिकार अध्यक्ष को है और कोई भी सरफार एस सस्वन्ध 
भें अध्यक्ष के साथ बाद-विवाद नहीं कर सकती । 

(22) अध्यक्ष अपने शासन पर बैठकर जो विचार प्रकट फरता 2े बह उसके सम्बन्ध में 
सार्वजनिक रूप से था समाचारपनों में मिसो बाद-विवाद में नहीं पडता । 

(23) बध्यद सभा भें निधन सम्बन्धी सिर्देश भी यारता है, सभा की अवधि समाप्त होने 
पर विदाई भाषण देता है और साथ ही महत्यपूर्ण साप्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय घटताओं के सम्बन्ध 
में भीपनारिक अवसरों पर भी भाषण देता 

(24) लोवसभा के नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष को यह शक्ति प्राप्त हैं लब कोर विधेयक 
पास हो जाय तो वह उसमे प्रत्यक्ष गलतियों को शुद्र करता है और अन्य ऐसे परिवर्सेन कर सकता 
है जो सभा हाटा स्वीकृत सशोधनों के आनु्ागिक हो । 

(25) जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित कर दिया गया है लौर उस समय सभा में 
हो तो अध्यक्ष से मह जपेणा णी जाती है कि बह उसे राष्ट्रपति थी अनुमति प्राव करने के लिए 
शैजने से पहले उसे पर हस्ताक्षर करओ उसे प्रमाणित बरे । 

(26) अध्यक्ष मचिदाराय का प्रमुग है जो कि उसके नियन्त्रण तथा निदेशी से जन्‍नर्गत 
कार्य करता है। लोकसभा के समरत कर्मचारियों, उसके परिसर तथा सुखक्षा के सम्बन्ध मे अष्दा 
का अधिकार सम्पूर्ण दै। सनी अजनबी, आगल्सुक सवा समायारप्पों हे सजददाता उसके अनु- 
शासन तथा आदेशों के अधीन है । 

(27) लोकसभा के सदरयो के अधिकारों थी रक्षा उसती द॒िम्मेदारी ह। बट सदस्यों के 
लिए ममुलित सुविधाओं की ब्यवरथा करता है । जष्यक्ष रो जनुमति दिये बतिसा विसी थी सदस्य 
को सभा के परिसर भे ने तो गिरफ्तार सिया जा साला है और ने फोजदारी या दाोबाली कामूस मे 
बन्तगत फोर आदेशित उसे दी जा सकेगी । 

(28) लोससभा के अध्यक्ष को मन्पियों से पूछे जाने छाले प्रश्नों के सम्बन्ध भे विभिन्न 
शक्तियाँ दी गयी है। यद्यपि प्रश्यों की गाझ्ता के सम्यन्ध से सार्बदर्शक सिद्धान्त नियमों में ्थि. 
गये हे, परन्तु उनया निर्बभन करने वी शक्ति अध्यक्ष के हाथ में थ। अध्यक्ष बह फंसता कर सऊता। 

कि किसी प्रश्व का मौसिक के स्थात पर लिखित उचर उपयुत्ता होगा । 

उपयुक्त शक्तियों तथा दृत्यी से स्पष्ट हैं कि दसारी लीझससा के अध्यल शो विशास शक्तियाँ 
है। इन शक्तियों एवं अधियारों के प्रयोग से दी यह उम्ारी बिशान सभा का सफलवापुत॒क सचा- 
लग एव नेतृत्य बरता है ! है 

ससदीय शासन के विकास में अध्यक्ष की भुसिका--नध्यक्ष गी कोई राणनीति नहीं हंती 
उसे संसदीय शासन के ब्रिकास में महत्यपूर्ण भूमिया वा लिर्बाट करना दोता है। यसके पार्स भौरे 
कुछ नही होता, केवल अपने व्यक्तित्व, अपनी भाबात, महल और गौरव से ए_ सह सरस | पी 
व्यवस्था को तनाये रखता है । सारे रादम वी सत्ता उसके पीछे हीती है । श्री.जी ० दी० गावख्धकर 
लोकराभा के प्रथंग अध्यक्ष थे । समु 4952 से 27 फरवरी, 4956 तक ये लोकसभा ह अध्यक्ष 

है। 27 फरवरी, 956 की उनवग बेहान्त हो गया। पूरे देश मे उनमें "सागबिक देहायराच 
पर शोक मनाया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में अनेक ऐसी परम्गदाएँ डाली कि उन्हें लोग्सभा 
का पिता कहा जाता है। उन्होंने यह घोषणा की कि ये अध्यक्ष के पद घर सिर रहे को 
परम्परा का तो पालन करेग फिस्तु भारतीय राष्ट्रीय फग्रिस से जपना सम्बन्ध नहों तोटेंये । उतक 
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ते था कि जिस सस्था के झण्डे के नीचे उन्होंने स्वाधीनता की लडाई लड़ी है, उससे कंसे सम्बन्ध 
विच्छेद किया जा सकता है ? उन्होंने लोकसभा का मार्गररन निष्पक्षता, गरिमा तथा प्रतिष्ठा के 
साथ किया । उन्होंने विधानमण्डल के पीठासीन अधिकारियों को निष्पक्ष रहने का परामश दिया। 
मावलकर के पश्चात्‌ श्री अन्तशयनम्‌ आयगर को 5 मार्च, 956 को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित 
किया गया। उन्होंने ।962 तक अध्यदा पद पर कार्य किया । वे अपने कतंव्य-पालन में बहुत 
पाठौर थे और कभी-कभी सदन की कार्यवाही मे हँसी-मजाक का पुट भी ला देते थे । जब श्री 
आयगर को विहार का राज्यपाल बनाया गया दो उनके स्थान पर सरदार हुकमसिह की तीसरी 
लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । दूसरी लोकसभा के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे 
देश भे विशिष्ट ख्याति अाजत कर ली थी और तीसरी लोकसभा वी अध्यक्षता के कार्य को उन्होंने 
अपनी योग्यता, प्रतिभा तथा ससदीय विद्वत्ता से कुशलतापुर्वक चलाया । चतुर्थ लोकसभा की अध्य- 
पत्ता का भार श्री सजीव रेड्टी पर डाला गया | इस समय बदली हुई दलीय स्थिति भे उन्हें कार्य 
करता पडा । सदन में काँग्रेस दल का उतना बहुमत नहीं था जितना कि पूर्व की लोकसभाओं मे 
था। उन्होने अध्यक्ष-गद पर निर्वाचित होते ही काँग्रेस दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । 
सजीव रेड्डी ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लडने हेतु लोकसभा की अध्यक्षता से त्याग-पत्र दे दिया । 
उन्तके बाद श्री गुरुदयालसिह ढिल्‍लत को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। डा० ढिल्लन के 
दूसरी बार अध्यक्ष पद पर चुने जाने पर प्रधानमन्त्री ने अपने भाषण में कहा था:--सभा का 
पिछले दो वर्ष का समय शाल्तिपूर्ण नही कहा जा सकता । सभा मे छोटे-बडे हंगामे, जटिल सर्वंधा- 
सिक मामले, प्रक्रिया सम्बन्धी विवाद, कुछ व्यवस्था के प्रश्त उठाये जाते रहे हैं । किन्तु श्री ढिहलन 
मे सर्देव संसदीय आचरण के भूल सिद्धान्तों को कायम रखते हुए तथा अपनी सौजन्यता एवं निष्प- 
क्षता जो उनकी विशेषताएँ है मे ढील नही आने दी 7” श्री ढिल्लन के मन्त्रि-पद ग्रहण करने थे 
बाद श्री बलीराम भगत को अध्यक्ष पद पर आसीन किया गया । वे लोकसभा के छठे अध्यक्ष थे । 
उन्होंने कहा था “क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष सभी दलों के प्रति समान रूप से उत्तरदायी है 
इसलिए उसका निष्पक्ष होना बहुत आवश्प्रक है - इस दिशा मे भूतपूर्व अध्यक्षों ने जो नियम, 
आदर्श और परम्प्राएँ कायम की है, मे उनका यथाणक्ति अनुकरण करूँगा ।/_ श्री बतीराम भगत 
(जनवरी, 975-परार्च 975) के बाद भी नीलम सजीव रेड्डी और उसके बाद के० एस० हेगड़े 
ते लोकसभा की उच्च परम्पराओ को निष्ठापूर्वक सँवारा और सुदूट किया । 980-89 की तम्बी 
अवधि तक श्री बलराम जाखड लोकसभा के 'स्पीकर' पठ पर आसीन रहे । श्री रविराय दिसम्बर 
4989 भे लवी लोकसभा चुनावों के बाद स्पीकर पद पर सर्वराग्मति से निर्वाचित हुए | श्यामताल 
शकघर लिसते है “अनन्तगयनम्‌ आयगर के अध्यक्ष काल मे गभा की कार्यबाहियों मे गतिशीतता 
तथा सजीवता देखने को मिली, सरदार हुकमसिह ने अध्यक्ष पद को प्रतिप्ठा, गरिमा तथा क्ूृत्त्यो 
और विचारों में परिपक्वता हारा उन्नत बनाया । डॉ० राजीब रेडी ने अपना कार्यकाल निष्पक्षता 
तथा सभा की कार्यवाहियों मे राजीबता से पूर्ण किया ।” इस प्रकार भारत भें संसदीय णासच के 
विकास गे अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । उनका व्यक्तित्व एव थोगदान सराहनीय रहा है 
जिससे ससद की मान-पर्यादा बढी है।.._/ 

अध्यक्ष की चास्तविक स्थिति (09 0ण 0ज्ञांणा ण धा० 5फथ्य॑प्थ) 

...._ अध्यक्ष सदन की प्रतिष्ठा, जबित तथा गौरव का थोतक हे । शूत्तपुर्व प्रधासमस्ती शी लेहरू 
के शब्दों मे, “अध्यक्ष सभा का प्रतिनिधि है। वह सभा वी गरिमा और उसकी र्वतस्त्रता का 
प्रतीक है और चूंकि सभा राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, अत एक तरह से अध्यक्ष राष्ट्र की 
स्वतत्तता और आजादी का प्रतीक बन जाता हैं। अत' यह उचित ही दे कि अध्यक्ष का पद 





। एयामलाल शकधर : भारतोय संसढ, सयी दिल्‍ली, 978, पृ० 43। 
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सम्मानित पद हैं| उसवी स्वतन्त्र स्थिति हैं और उस पद पर बही व्यवित आासीस होते चाहिए जो 
ताधारण रूप से योग्य तथा निष्पक्ष हो ।” लोकसभा के भूतपुर्व सचिव एम० एन० कौत के अनु- 
सार, “यद्यपि साधारणतया अध्यक्ष अध्यक्षता करता है, निगरानी रुखता है तथा विवादों को 
नियन्त्रित करता है, लेकिन उसकी स्थिति उतनी महत्त्वपूर्ण है कि किसी भी सकट से उसकी 
शक्तियाँ राजनीतिक दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है ।' यथार्थ मे भारतीय ससदीय 
व्यवस्था में लोकसभा का अध्यक्ष उस सन्तुतन-चक्र के समान है, जिससे कार्यपालिका तथा 
व्यवस्थापिका के सम्बन्ध मे, सरकार की ओर से में यह्‌ कईूंगा कि हम यह चाहेंगे कि माननीय 
अध्यक्ष अब और हमेशा रादन की स्वतन्त्रता की रक्षा प्रत्येक प्रकार के खतरे से करेंग--कार्य- 
पालिका के अतिक्रमण के सतरे रे भी । यह खतरा हमेशा बना रहता है कि एक राष्ट्रीय सरकार 
अल्पस्यको के विचारों का दमन करने का प्रयत्न करें और ऐसी स्थिति में अध्यक्ष का यह 
दायित्व हो जाता हैं कि सदन के प्रत्येक सदस्य तथा प्रत्येक टकाई के एक प्रभुत्वपूर्ण सरकार से 
रक्षा करे ।/ 
अध्यक्ष के निर्णय नजीरे है जिनसे आगे आने वाले अध्यक्षो, सदस्यों तथा अधिकारियों 
का पथ-प्रदर्शन होता है । ऐसी नजीरो का सम्रह कर लिया जाता ई _ बीर समय आने पर यही 
या तो प्रक्रिया नियमों में परिवर्तित हो जाती है और|या परिपाटियों के रूप में इनका अनुसरण 
किया जाता है। अध्यक्ष के निर्णयो को केवल प्ररताव रखकर ही चुनौती दी जा सकती है, वैसे 
उन पर आपत्ति नही उठायी जा सकती । जो सदस्य अध्यक्ष के विनिर्णय पर विरोध प्रकट करता 
है वह राभा और अध्यक्ष वेः अवमान का दोषी होता है। अध्यक्ष अपने निर्णय के फारण बताने के 
लिए वाध्य नहीं होता । अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय या व्यक्त किये गये विचार या दिये गये 
चक्तव्य की आलोचना नही की जा सकती । 
लोकराभा का अष्यक्ष भारतीय संसदीय समुह का पदेन सभापति होता हैयो भारत मे 
अन्तर्संशदीय सध के राष्ट्रीय समूह के रूप और राष्ट्रमण्डल सरादीय ससस्‍्था की मुण्य शाख्रा के रूप 
में काम करता है| वह राज्यसभा के सभापति के परामर्श से विदेशों को जाने वाले विभिन्न सस- 
दीय प्रतिनिधि मण्डलो के लिए सदस्यी का नाम निर्देशन करता है । कभी-कभी चह स्वय इन प्रत्ति- 
निधियो का नेतृत्व करता है । 
ससदीय सचिवालय और सदन की एगारत अध्यक्ष के नियस्मण में होती है। इस दिशा मे 
सारा प्रशासन अध्यक्ष के आदेश से ही चलता है । सदन के कार्य को चताने सम्यन्धी सारे अधि- 
कार भी अध्यक्षा को प्राप्त होते है । 
प्रो० पायली के अनुसार कुछ ही वर्षों के: भीतर लोकसभा के अध्यक्ष पद ने सदन की गरिमा 
को अपनी निष्पक्षता द्वारा बनाये रपा है। प्रारम्भ मे मावलकर जैसे अध्यक्ष उस विचारधारा 
के थे कि सदन में वह निर्देलीय व्यक्ति के समान जाचरण करे किन्तु सदत के बाहुर वह दलगरत्त 
निप्ठाएं रस सकता है। परन्तु बाद के अध्यक्षो जैसे नीलग सजीव रेड्डी तथा ग्रुरुषयाल सिंह 
हिल्‍्लन में अध्यक्ष-पद धारण करते ही दल की रायनीति से सन्यास ले लिया। अध्यद्षा फो भारत 
में सात्र्वा स्थान प्राप्त है, जो रावबोच्च न्यायालय के मुण्य न्यायाधीश के बराबर का है । 
अध्यक्ष को तोकसभा के अभिभावक का-शा दायित्य निभाना होता ऐ। सदन मे व्यक्ति- 
गत आरोप-प्रत्यारोप के बजाय स्वस्थ विचारो के आदान-प्रदान को समचित अवसर प्रदार करता 
होता है । हु 
ऐस्किन मे ने कहा है--"अध्यक्ष की तटस्वता में विश्वास प्रक्रिया के राफल रूप से सचा- 
लेन के लिए अनिवार्य है। बहुत-सी परिपाटियाँ ऐसी है जिनका उद्देश्य न केवल यह है कि अध्यक्ष 
री तदस्थता बनी रहे वल्कि यह भी कि उसकी तटस्वता को सभी स्वीकार करे।” भारत मे 
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अध्यक्षता करने वाले व्यक्तियों मे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है जिससे उनकी 
गरिमा भे वृद्धि हुई है । 
भारतीय अध्यक्ष की ब्रिटिश और अमरीकी अध्यक्ष से तुलना (00॥व750 ० वक्ता 584८ 
एात फागाश भाते हवालात 506व027) 

ब्रिठेन की भाँति भारत में लोकसभा के अध्यक्ष का दर्जा बहुत सम्मान का है। भारत के 
अध्यक्ष की स्थिति इगलेण्ड और अमरीका के बीच की स्थिति है । इसका कारण यह है कि भारत 
में लोकसभा का अध्यक्ष न तो अपना सम्बन्ध राजनीतिक दलों से और दलगत राजनीति से इतना 
तोड लेता है जितना ब्रिटेन मे, और न ही पद ग्रहण करने के बाद वह इतना पक्षपात करता है 
जितना अमरीकी प्रतिनिधि सदन का अध्यक्ष । भारत में अध्यक्ष अपने चुनाव के बाद अपने दल 
से पूर्णतया सम्बन्ध-विच्छेद नही करता है. परन्तु सक्रिय दलीय राजनीति में भाग नही लेता हैं। 
वह सदन की कार्यवाही अत्यन्त निष्पक्ष रूप से चलाता है। सरदार हुकमसिह का यह कथन 
भारतीय अध्यक्ष की निष्पक्षता का कितना सुन्दर उदाहरण है---/““आपको मालुम होगा कि 
एक तरफ जहाँ विरोधी दलो के कुछ सदस्यों ने मेरी निष्पक्षता को चुनौती दी है, वही दूसरी 
आर सत्ताझूढ दल के सदस्यों ने प्रतिपक्ष के प्रति मेरे झुकाव की शिकायत की है । क्या प्रतिक्रिंगा 
का यह अन्तबिरोध मेरी निष्पक्षता का प्रमाण नही है 7” फिर भी भारत में अध्यक्ष को वह 
गग्मान नही मिल पाया जो ब्रिटेन में अध्यक्ष को प्राप्त है। यहाँ अध्यक्ष अपने दल से किसी प्रकार 
का सम्बन्ध नही रखता है और उसका निर्वाचन भी निविरोध होता है। अध्यक्ष के निर्वावन के 
समय पी० जी० मावलंकर ने कहा कि यदि कुछ विरोधी दलों के सदस्यो ने आपका विरोध किया 
है उसका भाव आपका व्यक्तिगत विरोध करना नहीं था, वह विरोध तो मात्र इसलिए था 
कि आप काँग्रेसी उम्मीदवार थे ।/* ]8 दिसम्बर, 954 को तो लोकसभा में अध्यक्ष के विरुद्ध 
प्रस्ताव भी पेश किया गया । विरोधी दल आम चुनाव में अध्यक्ष के विरुद्ध प्रत्याणी भी खडा 
करते रहे है। सदन मे अध्यक्ष के निर्वाचन के समय भी विपक्षी दलों ने अपने प्रत्याणी खड़े किये 
है | श्री मॉरिस जोन्स अपनी पुस्तक '4क्राद्शशा। ॥7 धदा८! में एक स्थान पर लिखते है “अध्यक्ष 
पदधारो व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वह निष्पक्षतापुर्वंक आचरण करे और सभी व्यक्तियों को 
उसकी निष्पक्षता में पूर्ण विश्वास हो ४४ अध्यक्ष की निष्पक्षता में सभी व्यक्तियों का विश्वास हो 
इसके लिए आवश्यक है कि लोकसभा के सदस्य द्वारा अध्यक्ष चुने जाने के बाद अपनी दलगत 
निष्ठाओ का त्याग कर दिया जाये । 


लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य 
(?05एश:२5 2) 0]८ट[073४ 077 4.07:-5858/8) 


भारतीय ससद के दो सदनो मे लोकसभा लोकप्रिय सदन है, क्योकि इसके गठन का आधार 
जनसख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वा- 
चित किया जाता है । समदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धान्त है कि कानून निर्माण और प्रशा- 
शन पर नियन्त्रण की अन्तिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान 
हारा भी लोकसभा को राज्यसभा बी तुलना मे उच्च स्थिति प्रदान की गयी है। ससद लोकसभा, 
राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
इकाई है। लोकसभा की शक्तियाँ तथा उसके कार्यों का अध्ययन अग्न रूपों मे किया जा सकता है : 





। दिनमान, 0 सई, 966, पृ० 9 
2 दितमान, ,[-7 जनवरी, 976, पृ० 77। 


ड़ सिताए5 3006५ # सक्ापीतताला का गाधात, 90 269, 
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(]) विधायी शक्ति ([.हाहद्वाएट 20फ2८)--सविधान के अनुमार भारतीय ससद संघीय 
सूची, समवर्ती सूची, अवशेप विपयों और कुछ विशेष परिस्थितियों मे राज्ण सूची के विपयो पर 
क्रानुनो का निर्माण कर सकती है। यद्यपि सविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विद्वेयकों के 
पम्वन्ध में लोकस'ना और राज्यसभा वो समान शक्ति प्रदान की गयी है । सविधान में कहा गया 
हैं कि इस प्रकार के विधेयक दोनो में से विसी एक सदन मे प्ररतावित किय्रे जा सकते हैं और 
दोनो सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति-के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जायेंगे । लेकिन इसके 
साथ ही दोनो सदनो में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनो सदनो की सयुक्त बैठक 
बुलाये जाने की व्यवस्था है और लोव सभा में सदस्य संख्या राज्यसभा ,की संख्या की दुगनी से भी 
अधिक होने के कारण सामान्यतया इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय तोकसभा की इच्छा- 
नुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के सम्यन्ध गे अन्तिम शक्ति दोकसभा के पास है 
और राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को 6 महीने तक रोऊे रसने के अलावा और कुछ भी 
नही कर सकती है । व्यवहार के अन्तर्गत अब तक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा मे ही प्रस्तावित 
किये जाते रहे हैं । | 

(2) वित्तीय शक्ति (गक्षाणक्ष ?0ए०)--भारतीय सविधान द्वारा वित्तीयक्षेत्र के, 
सम्बन्ध गे शक्ति लोफसभा को ही प्रदान की गयी है और उस सम्बन्ध मे राज्यमभा की स्थिति बहुत 
गौण है। अनुच्छेद 09 के अनुसार वित्त विधेयक तोव सभा मे ही प्रस्तावित विये जा सकते है, 
राज्यसभा भे नही । लोकसभा से पारित होने के वाद वित्त विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता हैं 
और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक की प्राप्ति की तिथि के 4 दित 
के अन्दर-अन्दर विधेयक लोकसभा को लौटा देना होगा । राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए 
सुझाव दे सकती है, लेकिन इन्हे स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता 
है। सविधान यह भी व्यवस्था, करता है कि यदि वित्त विधेयक प्राप्त होने के वाद 4 दिन के 
अन्दर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशो के बिना वित्त विधेयक लोकसभा को न लौटाये, 
तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनो सदनों से पारित भाव लिया जायेगा | वापिक बजट और अनु- 
दान सम्बन्धी माँग भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती है और इस प्रवार के समस्त व्यय की 
स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है । 

(3) कार्यपालिका पर नियन्त्रण की शक्ति (एऐ0फरक ० एगाए] 0एढा #०णएााए८)--- "४ 
भारेंतीय सविधान के द्वारा ससदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है, अत संविधान के अनुसार 
सघीय कार्यंपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिण्डल ससद (व्यवहार में लोकसभा) के प्रति उत्तरदायी होता 
है। मन्त्रिमण्डल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता हैं जब तक कि उसे लोकसभा का 
विश्वास प्राप्त हो । संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियन्त्रण रस सकती हैं। ससद के 
सदस्य भन्त्रियों से सरकारी नीति के सम्बन्ध मे व सरकार के कार्यो के सम्बन्ध मे प्रश्व तथा 
पूरक ग्रश्न पूछ सकते है तथा उनकी आलोचना कर सकते है। संसद सरकारी विधेयक अथवा 
गजट को स्वीकार करके, मन्त्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी 
सरकारी विधेयक मे कोई ऐसा सशोधन,करके, जिससे सरकार सहमत न हो, अपना विरोध प्रदर्शित 
कर सकती है | वह कामरीको प्रस्ताव (80]0प्रपरगाध्यां //०४०7) पास करके भी सरकारी नीति 
की गलतियों को प्रकाश मे ला सकती है । अन्तिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव 
पास करके कार्यपालिका अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है । 

कार्यपालिका पर नियन्त्रण की शक्ति के अन्तर्गत ही लोकसभा सघीय लोकसेवा आयोग, 
भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और 
जनजाति आयोग, आदि की रिपोर्ट पर विचार करती है । 
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(4) संविधाव संगोधन सम्बन्धी शक्ति (00 ० क्ाशशावीगह ॥॥6 (णा्नीधरीणा)-- 
जहाँ एक ओर लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार प्राप्त है, वहाँ दूसरी 
और संविधान मे सशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 
368 के अनुसार संविधान में संशोधन कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और इसी 
अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, जिसे संविधान के सशोधन में अपनाना होता 
। सविधान के संशोधन के सम्बन्ध मे लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है; क्योकि 
सविधान संशोधन विधेयक दोनों मे से किसी भी सदन मे प्रस्तावित किये जा सकते है और उन्हें 
तभी पारित समझा जायेगा, जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन अलग-अलग अपने कुल बहुमत तथा 
“ उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्थो के दो-तिहाई चहुसत से पारित कर दें । संविधान 
के अधिकांश प्रावधानों गे अकेली सघीय सराद दे हारा ही मरिव्तेत किया जा सकता है, केवल 
कुछ ही प्रावधानों मे सगोधन के लिए भारतीय सध के थाधे राज्यों के विधानमण्डलों की स्वीकृति 
आवश्यक होती है । 


भारतीय ससद की संविधान सशोधन सम्बन्धी शक्ति पिछले वर्षो बहुत अधिक वाद-विवाद 
वा विपय रही है। इस प्रकार के बाद-विवाद का एक प्रमुख विन्दु यह रहा है कि ससद मौलिक 
अधिकारों को सीमित करने वाला सर्वैधानिक सशोधन कर सकती है अथवा नहीं । 95] और 
9635 से तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय मे ससद की इस शक्ति को स्वीकार किया था 
लेकित 27 फरवरी, 967 को ग्रोलफ़नाथ विवाद मे बहुमत से निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय 
में कहा कि 'ससद कोई ऐसा सर्वधानिक सशोधत नही कर सकती, जो मौलिक अधिकारो को 
छीवता या कम करता हो । 97 में 24व्रे स्वधानिक सशोध्न के आधार पर गोलकनाथ विवाद 
में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिय्रे गये निर्णय को रह कर दिया गया । 24वें सर्बधानिक सशोधन को 
सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी लेकिन 22 अप्रैल, 2973 के ऐतिहासिक निर्णय मे इसे वेध 
घोषित किया गया। लेकिन उसके साथ ही इस निर्णय मे यह कहा गया कि अनुच्छेद 368 के 
अन्तर्गत संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह संविधान के मल स्वरूप या उसके आधारभूत ढाँचे 
को ही धदल दे या नष्द कर दे । 

(5) निर्वाचत्त मण्डल के रूप मे कार्य (सिपराणाणा 85 क्षा ल0४०] ('०॥९४०)-- 
लोफसभा निवचिन मण्डल के रूप में भी कार्य करेती है। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के 
सदस्य राज्यसभा के सदस्यो तथा राज्य विधानसभाओ के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को 
निर्वाचित करते हैं। अतुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का 
चुनाव करती है| लोकसभा के द्वाया सदत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है 
तथा यह वह उन्हे पदच्युत भी कर सकती है । 

(6) जनता की शिकायतों / ईक्‍्स निवारण... (रिट्ता258 एण एज 0याएशवा०००)--लोक- 
स॒भा-के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते है, अतः उनके द्वारा जनता की 
शिकायतें, जनता के विचार अर भावनाएँ सरकार तक पहुँचायी जाती हैं। लोकसभा के संदस्यम्ण 
व्स वात की चैष्टा करते है कि सरकार अपनी नीतियों का निर्माण एवं कार्यों के संम्पोर्दंत जनता 

के हितो को ध्याव_ में रखते हुए केरे। बदि सेद्धान्तिक अध्ययन के रथान पर बारतविंक अध्ययन 
किया जाय तो यह कहा जा सवाता है कि लोकसभा सबसे अधिक प्रमुख रूप में यही दार्य सम्पादितें 
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(7) लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है । 

(7) उपराप्ट्रपति की उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे, तो इस 
प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है । 

(7) लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्‍्याया- 
धीशो के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास कर सकती है । 

(५) राष्ट्रपति द्वारा सकटकाल की घोषणा को दो महीने के अन्दर-अन्दर ससद से स्वीकार 
कराना आवश्यक है अन्यथा इस प्रकार की घोषणा दो महीने बाद स्वयं ही समाप्त 
मान ली जाती है । 

(९) यदि राष्ट्रपति सर्वक्षमा (#7॥689) देना चाहे तो उसकी स्वीकृति ससद से लेनी 
आवश्यक है । 

लोकसभा की शक्तियों के उपर्यक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यवि ससद देश का 

सर्वोच्च अग है, तो लोकसभा ससद का सर्वोच्च अग | जनता का प्रतिनिधि संदत होने के कारण 
लोकसभा ससद का गहत्वपूर्ण, शक्तिणाती एवं प्रभावशाली अगर है । व्यवहार की हृष्टि से यदि लोक- 
सभा को ससद वाह दिया जाय, तो अनुचित न होगा । 
नवीं लोकसभा : संरचनात्मक पहलू 
(रात [06 5#४8% छारएटा णार ७, 88:67) 
ससदीय मामलो के अग्रेज विशेषज्ञ वाल्टर बेगहाँट ने कहा था कि हर ससद अपना खास 
स्वरूप विकसित कर लेती है। नवनिर्वाचित नवी लोकसभा भी इसका अपवाद नहीं। पूर्व॑वर्ती 
आाठवी लोकसभा से यह इस मायने मे भिन्न है कि 60 प्रतिशत सदस्यो के दोवारा चुने जाने की 
परम्परा के विपरीत इस बार पुराने सदन के 30 प्रतिशत प्रतिनिधि ही लौट पाये है । नई लोक- 
सभा के 525 सासदो में से 37! चेहरे नये है । 
इस बार लोकसभा मे किसी दल को वहुमत नही प्राप्त है। यह स्थिति पिछली लोकसभा' _ 
से ठीक विपरीत है जब तत्कालीन सत्तारूढ पार्टी ने चौथाई-पाँच बहुमत के मद में एक तरह अन्धे 
होकर लोकसभा को कभी गम्भीरता से नही लिया लेकिन अब कोई भी दल इस सदन की उपेक्षा 
नही कर सकता है । 
मौजूदा लोकसभा में एक ओर प्रतिष्ठित पत्रकार और पूर्व पुलिस अधिकारी, न्यायाधीश 
और प्रबन्धक, शिक्षाविद और धर्म प्रचारक जैसे लोग है तो पाँचवाँ हिस्‍सा शिव सेना, अकाली 
दल (मान), हिन्दू महासभा, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी जैसे विपरीत विचारधारा वाले दवो 
से मिलकर वना है जो किसी एक मुद्दे पर एकमत हो ही नही सकते । ४ 

धर्म के प्रति कट्टर आस्था रखने वाले जितने लोग इस लोकसभा में है उतने पहले कभी 
नही रहे । मुस्लिम लीग के बनातवाला और सुलेमान सैत के साथ-साथ राम जन्म भूमि मुक्ति यज्ञ 
समिति के अध्यक्ष महत अवैधनाथ, हिंदवी स्वराज्य की हामी शिवसेना के चार सासद, युवा धर्मो- 
पदेशक उमा भारती, विश्व हिन्दू परिषद के भद्वनाथ पाण्डे आदि प्रमुख हैं। फिर पजाब से चुतकर 
आये सात उग्रवादी सासद भी है जिनमे से कुछ पर आतंकवाद फैलाने से लेकर हत्या तक के आरोप 
हैं । बहुजन समाज पार्टी और उग्रवादी वामपन्थी सगठन इण्डियन पीपुल्स फ्रण्ट ने भी पहली बार 
सदन का मुंह देखा है । भाजपा मे भी आक्रामक तेवर रखने वाले सासद है, इनमे से दो राम ताईके 
और राम कापसे वम्बई से हैं ॥ महिलाओ की सख्या पिछली ससद क्रे गुकाबले भले ही घटकर 
44 से 26 रह गयी हो लेकिन जो महिलाएँ इस बार आई है वे अपवे क्षेत्र मे अग्रणी है। भाजपा 
के टिकट पर जीतने वाली सातो महिलाएँ तेचतर्रार कार्यकर्नी है । | 
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इस धार सौभाग्य से ससद मे अच्छी तादाद मे पहुँचे शिक्षाविद्‌ और पत्रकार बहस को नये 
आयाम दे सकते है | गुमानमल लोढा और ललित विजयसिंह अपने पुराने अनुभवों से कानून बनाने 
वाली सर्वोच्च ससथा को भी लाभ पहुँचा सकते है। बडी संख्या मे दिग्गज नेताओ के पहुँचने से 
बहस में वजन तो आयेगा ही, सदस्यो के व्यवहार पर भी अंकुश बसा रहेगा। प्रेक्षको का मानना 
है कि पिछली लोकसभा से एकदम विपरीत नौवी लोकसभा मे प्रखर, विवादास्पद और हंगामा 
करते वाले हर तरह के व्यवितत्व है, कट्टरपन्थियो, उम्रवादियों और कड़वी जबान वालो के चलते 
यह संसद पिछली के मुकाबले कही ज्यादा हंगामेदार साबित हो सकती है ।* है 
भारत में संसदीय समितियाँ (?धक्षाशाशिप्र ए०ाशं॥९68 जा गातां2)  ' 

विश्व की समस्त व्यवस्थापिकाओ के सामने एक समस्या यह है कि कम-से-कम समय मे 
अच्छे-ते-अच्छा व्यवस्थापत किस प्रकार से हो सके ? वर्तमान मे सभी ससदे व्यवस्थापन-कार्य के 
भार से दयी हुई हैं। वे वढते हुए व्यवस्थापन कार्य को निपटा नही पाती है और यदि संसद व्यव- 
स्थापन कार्य मे शीघ्रता बरते तो कार्य का स्तर स्वाभाविक रूप से निम्न कोटि का होगा । ससद 
की इन कठिनाइयो के निराकरण के लिए इगलैण्ड मे समिति-प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ । आधुनिक 
विधान-तन्त्रों में समितियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उनसे कई लाभ है--प्रथम, समितियों मे 
सदन के कारण या पिछली बैचो पर बैठने वाले सदस्यों को भी व्यवृस्थापन के कार्य मे भाग लेने 
वा पर्याप्त अवसर मिल जाता है। ह्वितीय, समितियों मे.विधेयको पर तिष्पक्षता के साथ गृक्ष्म 
विचार होता है, ऐसी सूक्ष्मता के साथ विचार करना संसद में कदादि सम्भव नही है । तृतीय, 
समितियों द्वारा सदन का पर्याप्त समय बच जाता है। समितियाँ एक प्रकार से सदन की आँख, 
कान, हाथ और मस्तिप्क है। चतुर्थ, सम्रितियों-फे सदस्य अपनी दलगत आस्थाओं के आधार पर 
मतदान नही करते है । पंचम, समितियों भे सदस्यगण निर्वाध रूप से और अपनी अन्तरात्मा के 
अनुसार समस्याओ के मुल्योकन के आधार पर और दलगत निर्देश की चिन्ता किये बिता भतदाच 
करते हैं । हक फाइनर के अनुसार, “हाल मे जो समितियों का प्रादर्भाव हुआ है_उसका कारण 
उन्नीसवी था बीसवी शताब्दी की व्यवस्थापन कार्य की वृद्धि है.।. आधुनिक सरकार के क॒तंव्यो की 
व्यापकता के कारण समितियों में होने वाली कार्यवाही को. सदव-मे-किये-जाने-मे-उससे--अधिक 
समय लग्रेगा । समिति भ्रण्नाली का मुख्य उद्देश्य अन्य संस्थाओं व अन्य समयों के लिए कार्य हटाकर 
लोकसदन के कार्यभार की अधिकता को कम करना है ।[सक्षेप मे, समिति-व्यवरथा द्वारा सदन का 
समम बच जाता है और उसको विशेपज्ञों का परामर्श भी प्राप्त हो जाता है । 

कौल तथा शकंधर के अनुसार, “संसद अपना बहुत-सा कार्य समितियों के माध्यम से करती 
है । इन समितियों को कार्य की कुछ ऐसी विशेष मदों को निपटाने के लिए नियुक्त किया जाता 
है जिसके लिए विशेषज्ञों द्वारा या ब्यौरेवार विचार करने की आवश्यकता है ।'* भारत मे समितियों 
की व्यवस्था मॉस्‍ण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के परिणामस्वरूप शुरू हुई थी। लेकिव उन दिनो की 
समितियाँ सरकार के निर्णय तथा उसके हस्तक्षेप से स्वतन्त्र नही थी। उन्हे कोई शक्तियाँ या विशे- 
पाधिकार प्राप्त नही थे । नये संविधान के लागू होने के बाद केन्द्रीय विधान-मण्डय की स्थिति 
बिलकुल बदल गयी और समितियों की व्यवस्था मे भी बहुत अधिक परिवर्तन आया । वस्तुत. अब 
तो संसदीय समितियाँ संसद का लघुरूप ही बन गयो हैं। ससद के दोनो सदनो में समिति व्यवस्था 
कुछ मामलो के छोड़कर एक जैसी है। उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, कृत्य और 2 चलाने की 





इण्डिया टुडे, 3 दिसम्बर, 989, पृ० 62। 
* कोल तथा शकधर ' संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार, पृ० 696 ॥ 
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प्रक्रि। लगभग एकसमान है । यह प्रक्रिया संविधान के, अनुच्छेद 8() के अन्तगंत दोनो सदनों 
द्वारा बनाये गये नियमो के उपवन्धों द्वारा विनियमित होती है । 

सामान्यत, ससदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं--स्थायी समितियाँ तथा तदर्थ समि- 
तियाँ । स्थायी समितियों का निर्वाचन या नियुक्ति प्रतिवर्ष या आपधिक रूप से की जाती है तथ 
इनका कार्य लगभग अनवरन रूप से चलता रहता है । तदर्थ समितियों की नियुक्ति आवश्यकता- 
तुसार तदर्थ आधार पर की जाती है तथा जैसे ही उनको सौंपा गया काम समाप्त हो जाता है और 
प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाता है, वे समाप्त हो जाती है । 

प्रमुख स्थायी समितियाँ है : 

() कार्य मन्त्रणा समित्ति, 

(2) गैर-सरकारी सदस्यी के विधेयको तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति, 

(3) याचिका समिति, 

(4) लोक लेखा समित्ति, 

(5) प्रावककलन समिति, 

(6) विशेषाधिकार समिति, 

(7) अधीनस्थ विधान समिति, 

(8) सरकारी उपक्रम समिति, 
9) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, 
) सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों सग्बन्धी समिति, 
) नियम समित्ति,. 
) भनुसूचित जातियो तथा अनुसू चित जनजातियो के कल्याण सम्बन्धी समिति, 
) ग्रन्थालय समिति,- 
) सामान्य प्रयोजन समिति, 
) आवास समिति, 
6) लाभ के पदो सम्बन्धी सयुक्त समिति । 
() कार्य मन्‍्त्रणा समिति (प्रद्ञाट5३ #रंडण7 , 0ण्राग्रा(००)--इस समिति मे 
पत्मह सदस्य होते हैं। इसका सभापति स्वय अध्यक्ष होता है। सदस्यों के नाम-निर्देशन अध्यक्ष 
करता है। कार्य-मन्त्रणा समिति का गठन जन-निर्वाचन के बाद ही लोकसभा के गठन के बाद 
किया जाता है । इस समिति का कार्यकाल निश्चित नही है | अन्य समितियों की भाँति यह समिति 
उस समय तक कार्य करती है जब तक कि नयी समिति नाम-निदिष्ट नहीं की जाती । व्यवहार में 
प्रतिवर्ष मई मे नयी समिति गठित की जाती है | व के मध्य में भी रिक्त स्थानों की पूर्ति की 
जाती है परन्तु ऐसे सदस्य समिति के अवशेप कार्यकाल तक ही कार्य कर पाते है । इस समिति को 
यथागम्भव अधिक प्रतिनिधि रूप देने के लिए कुछ प्रमुख सदस्यो को चुन लिया जाता है, जो किसी 
दल से मम्बद्ध न हो और प्रतिपक्षी दलो के कतिपय ऐसे ग्रुटो के सदस्य घुने जाते है, जिन्हें इस 
समिति मे प्रतिनिधित्व न मिला हो । इस समिति का कार्य सरकारी विधेयकों का समय निश्चित 
करने हेतु सिफारिश करना है । पायली के अनुसार, “इसका काम कार्य-सारणी बनाना तथा सर्द 
के कार्य को भली-भाँति विनियमित करना है ।” समिति को यह बताने की शक्ति है कि भ्रस्तावित 
कार्यक्रम मे विधेयक के विभिन्न प्रक्रम या अन्य कार्य किन-किन समयो मे पूरे होने चाहिए। यहें 
समिति ऐसे अन्य कार्य भी करती है, जो कि समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जाते है । 
विधेयक, वजट, राष्ट्रपति का अभिभाषण, अनुदान की माँगे, आदि प्रश्नों पर भी समिति विचार 
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करती है । सच तो यह है कि वर्तमान मे यह ॒प्रम्परा' बन गयी है कि सरकार के समय में सभा 
में जितता भी कार्य किया जाता हो वहु सब समय निश्चित करने के लिए “कार्य-मन्च्रणा समिति' के 
सामने रख दिया जाता है । इस समिति के कार्यबृत्त को गोपनीय माना जाता है और उसे सभापटल 
पर नही रखा जाता | कई बार इंस समिति ने प्रक्रिया सम्बन्धी विषयो पर भी विचार किया है । 

(2) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति (776 (/0॥॥7/08 

णा शिएश० शल्याएध३ड छा]3 गत २९४० प्रं/णा5)---इस समिति मे पन्द्रह सदस्य होते है । 
इस समिति का मुख्य कार्य अशासकीय सदस्यों द्वारा पुन. स्थापित किये गये विधेयको की जाँच 
करना, उनको श्रेणीवद्ध करना, उनके द्वारा रखे गये संकल्पो पर विचार करना और तदूनुसार 
सिफारिश करना है । इस समिति में उपाध्यक्ष को अवश्य लिला जाता है । इस बात का भी ध्यान 
रखा जाता है कि इसमे सदन की सभी विचारधाराओ के प्रतिनिधि आयें । इसे समिति का कार्य- 
काल एक वर्ष है जो प्रत्येक वर्ष एक मई को प्रारम्भ होता है और अगले वर्ष 30 अप्रैल को 
समाप्त होता है । यह समिति अशासकीय सदस्यो के विधेयको तथा सकलपो के लिए समय नियत 
करती है । इस समिति के द्वारा सविधान में सशोधन करने वाले गैर-सरकारी सदस्यो के विधेंयको 
की जाँच की जाती है । समिति की सिफारिशं उसकी रिपोर्ट मे रहती हैं जो उसके सभापति द्वारा 
या उसकी अनुपस्थिति में, किसी भनन्‍्य सदस्य द्वारा, सभा को पेश की जाती है। समिति की रिपोर्ट 
का अनुमोदन सभापति करता है । 

(3) याचिका समिति (77८ 0006० ० ९८गांंणा)--लोकसभा का अध्यक्ष 
याचिका समिति' का नाम निर्देशन करता है । इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष है। इस समिति 
में कम-से-कम 5 सदस्य होते हैं। इतका नाम-निर्देशन सभा में विभिन्न दलो तथा समूहो की 
सख्या के अनुपात में किग्रा जाता है। यह समिति बहुत पुरानी समिति है तथा इसका प्रादुर्भाव 
सन्‌ 92 से माना जाता है। यह समिति प्रत्येक याचिका की जाँच करती है, जो लोकसभा 
में पेश किये जाने के वाद उसे सौंपी गयी मानी जाती है। समिति का यह कर्तव्य है कि याचि- 
काओं मे की गयी विशिष्ट शिकायतों के सम्बन्ध में सभा को रिपोर्ट दे और उससे पहले ऐसा 
साक्ष्य ले जैसा कि उचित समझे। समिति यह भी निर्देश दे सकती है कि यचिका पूरी की 
पूरी, या उसका सार, सभा के सभी सदस्यों मे परिचालित की जाये । समिति की बैठक में किसी 
अन्य व्यक्ति को आने नही दिया जाता । यदि समिति यह महसूस करे कि समिति के सदस्यों के 
अतिरिक्त कोई अन्य सदस्य अपने विशेष ज्ञान के कारण समिति की सहायता कर सकता है तो 
उस सदस्य को सभापति के आदेश के अनुसार समिति की बैठक मे बुलाया जा सकता है । जब 
समिति की रिपोर्ट सभा को पेश कर दी जाये तो उसकी प्रतियाँ, समिति द्वारा की गयी सिफारिशों 
के विषयो से सम्बद्ध मन्त्रालय को भेज दी जाती हैं। मन्त्रालयो से कहा जाता है कि वे ऐसे विवरण 
दें, जिनमें बताया गया हो कि उन्होने समिति की सिफारिशो पर क्या कार्यवाही की है या क्या 
कार्यवाही करने का विचार है । इस प्रकार जो जानकारी प्राप्त होती है, वह एक ज्ञापन के रूप में 
समिति के सामने रख दी जाती है। समिति भन्त्रालयो से प्राप्त तथ्यो का अध्ययन करती है और 
उनके सम्बन्ध मे उपचारस्वरूप की जाने वाली कार्यवाहियों का सुझाव देती है । 

(4) लोक-लेखा समिति (7॥6 एए७॥० 8&०००ए॥४५४ 00एणाए॑६०)---लोक-लेखा समिति' 
का मुख्य काम है विनियोग लेखो की जाँच करना, जिससे भारत सरकार के खर्चे के लिए संसद 
द्वारा अनदत्त राशियों का विनियोग दिखाया जाता है। इसके साथ ही भारत सरकार के वाषिक 
वित्तीय लेखे और सभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखो की परीक्षा करना समिति का काम है, 
जिनकी परीक्षा करना समिति उचित समझे । भारत के नियस्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन 
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की जाँच करते समय समिति को उन बातौ का निश्चय करना होता है कि (क) लेखों में जिस 
राशि का विवरण दिखाया गया है वह वैधानिक रीति मे उपलब्ध थी तथा जिस सेवा या प्रयोजन 

के लिए वह व्यय की गयी है, उनके लिए वह निर्धारित थी । (ख) जिस प्राधिकारी ने व्यय का _' 
नियन्त्रण किया है वह उसके अधिकारों के अनुरूप है । (ग) प्रत्येक पुनविनियोग इस विषय पर सक्षम 
अधिकारी द्वारा बनाये गये नियमो के अनुकूल किया गया-है। (घ) समिति सामान्‍्यत. उन म/मलो 
की भी जहव करती है जिनमे. घाटा होता है या वित्तीय अनियमितताएँ पायी जाती हैं या जहाँ 
खर्चे से कोई लाभ नहीं होता । घादठे या अपव्यय का कोई मामला जब भी इसके समक्ष लाया जाता 
है तभी सम्बद्ध मन्‍्त्रालय विभाग से पूछा जाता है कि घाटे या अपव्यय की पुनरावृत्ति को रोकने के 
लिए उसने क्या कार्यवाही की है ? - | 

'लोक-लेखा समिति' भे अधिकाधिक 5 सदस्य होते है जिन्हे सभा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों 
में गे आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार एकल सक्रमणीय मत के माध्यम में चुनती हैं। 
कोई मन्त्री उस समिति का सदरय नहीं चुना जाता और यदि कोई सदस्य समिति का सदस्य तिर्वा- 
चित होने के बाद मन्‍्त्री नियुक्त हो जाता है, तो उस नियुक्ति की तिथि से वह समिति का सदस्य 
नही रहता । सन्‌ 954-55 से राज्यसभा के 7 सदस्यो को भी 'लोक-लेखा समिति” में लिया जा 
रहा है। समिति के सदस्यों का कार्यफ्राल एक वर्ष से अधिक नही हो सकता । समिति का कार्यकाल 
समाप्त होने से पहले, प्रत्येक वर्ष नयी समिति का निर्वाचन किया जाता है। 'लोक-लेखा समिति” 
का सभापति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। | 

इस समिति को आरम्भ से ही सम्मान दिया गया है और अधिकाश मामलों में इसकी 
सिफारिशें लागू की गयी है। समिति की सिफरिशो ते देश के वित्तीय प्रशासन को सुधारने में 
बहुत अधिक योगदान दिया है । विगत वर्षों मे इस समिति का प्रभाव कार्यपालिका पर और भी 
अधिक पड़ा है । इसकी सिफारिशों या टिप्पणियो के आधार पर सरकार को कई मामलो में जाँच 
कार्य निष्पादन समीक्षा करनी पडी, वित्तीय अनियमितता और जालसाजी के कई मामलो मे जाँच 
करानी पडी, कई स्वायत्तशासी निकायो के कार्यकरण में सुधार करना पडा, कई मामलो में प्रक्रिया 
सरल बन।नी पडी और वित्तीय नियन्त्रण कठोर करना पडा । इस समिति ने विगत 40 वर्षों में 
600 से भी अधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत ' किये है। समिति के प्रतिवेदनो का समाचारपत्रो द्वारा भ्रचार 
किया जाता है । ' हे 

'लोक-नेखा-समिति” मे सभी दलो के सदस्य होते है किन्तु इस समिति ने सदा एक'मत से 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है तथा सभी मामलो पर निष्पक्षता से विचार किया है । प्रो० हीरेन मुकर्जो 
के अनुसार, 'समिति द्वारा व्यय तथा प्रशासनिक त्रुटियों की जाँच-पडताल का काफी प्रभाव पउता 
है तथा इससे सरकारी विभागों में अकार्यकुगलता एवं लापरवाही जैसे दोष नही आ पाते। सरकारी 
धनराशि को खर्चे करते समय प्रणासन सावधानी बरतता है तथा प्रशासनिक कार्यवाही में कार्य- 
कुशलता बनी रहती है|”! 

(5) प्रावकलन समिति (॥6 एक्नातराध९४ (!७॥॥[॥8॥००)--लोकसभा प्रावकलनो पर काफी 
लम्बे समय तक विचार करती है किन्तु समयाभाव के कारण यह प्रावकलनो के तकनीकी पहलुनो 
पर विवार नही कर पाती । अत' इस हेतु लोकसभा ने एक ' समिति बनायी है जिसे 'प्रावकलन 
समभिति' कहते है । 'प्राककलन समिति' के प्रमुख कृत्य इस प्रकार है 

(7) समिति ऐसे प्राककलनो की जाँच करती है जिनकी जाँच करना वह उचित समझे या 

जो सभा या अध्यक्ष द्वारा विशेष रूप से जाँच के लिए सौपे गये हो। - 





) हीरेन मुकर्जी : 'लोक-लेखा समिति!; शकधर : संविधान और संसद, 976, पृ० 266। 
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(॥) अनुमानों में अन्तनिहित नीति के अनुकूल किसी प्रकार की मितव्ययता, सगठन मे 
सुधार अथवा प्रशासन में सुधार सम्भव है, इस पर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करती है । ; ५ 
(0) समिति प्रशासन में मितव्ययता लाने के लिए तथा उसकी कार्यक्षमता बढाने के लिए 
वैकल्पिक नीतियाँ सुझाती है । हि पर 
(४) समिति यह भी निश्चित करती है कि अनुमानो मे निहित नीति की सीमा के अच्त- 
गंत धन का समुचित वितरण किया गया अथवा नहीं ? है 
(५) यह सुझाव देना भी समिति का कार्य है कि ससद के समक्ष अनुमानो को किस 
प्रकार प्रस्तुत किया जाय ? ५ 
समिति प्रत्येक वर्ष अपने कार्यकात के प्रारम्भ में किसी मस्त्रालय या मन्‍्त्रालयों या सर- 
कारी उपक्रमो के प्राककलनो के किसी अश से सम्बन्धित विपय अगले वर्ष मे जाँच करने के लिए 
नुन लेती है । समिति के लिए यह आवश्यक नही कि किसी एक वर्ष के सारे प्राककलतो की जाँच 
करे। समिति प्रत्येक वर्ष तीन या चार मन्त्रालयो को चुन लेती हे और ज्यो-ज्यो उसकी जाच पूरी 
| होती रहती हे, वह अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करती है । जाँच के लिए प्राककलनों का चुनाव 
इस सिद्धान्त के आधार पर क्रिया जाता है कि सभी मन्त्रालयो के महत्वपुर्ण प्रावकलन प्रत्येक 
लोकसभा की अवधि में कम-से-कम एक बार समिति के सामने आ जाये। ्‌। | 
'प्राककलन समिति” में तीस सदस्य होते है, जिनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों में,से। 
प्रति वर्ष सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल ' सक्रमणीयरमत के ' माध्यम से, होता. 
है। यह परम्परा वन गयी है कि विभिन्न*दल और/समूह' समिति:के सदस्यो के रूप ,मे अपने सदस्यो 
का माम-निर्देशन करते/समय इस बात का ध्यान रखते है कि। जहाँ' तक सम्भव होःएक-तिहाई राब्स्प 
प्रतिवर्ष' सेवा' से: निंवृत्त हो जाये और/दो-तिहाई, सदस्य फिर) से 'समिति के'सदस्य ुत्ते जाये हृपत 
परम्परा'से| सदस्यों के अनुभवों का 'लाभ-म्उठाया जा सकता।हैग यहा भी ,परम्परा है।कि:क्िसी- 
मन्ध्री' को संमितिःका“सदस्ये नही खुनाज्जाता [7 । कक कप वव्क कद जिक्र है चर्गला 
7”. ' भचेगत 40 बंपों की अवधि- मे- प्राककलर्न संमिंतिं ने'600 से अधिक अ्रतिवेदन प्रस्तुतः किग्रे! 
है।इस सर्मिति ने लेगमेंग सभी महत्वपूर्ण म्त्रालयों त्तेयां! विभागों के कार्यों की -छानवीन “की है।।' 
इंसेने अपने प्रेतिवेदनों मे अपनां कॉम  प्रोक्कलनो और व्यय- की जाँच स्क ही सीमित नही /रखा।। 
सेमितिं के प्रेतिवेदनों का 'विभिन्न मेस्नालयो/'एव'  विंभांगो के + सगठनाओऔर,.! कार्य के रण पर काफी: 
प्रेभाव पंडोहै!। सरंकोर में समिति के/आग्रह पर 'अपनी/भीतियो और: कार्यक्रमो' मे सनक परिवर्सन- 
किये हैं ।सिमिति के शुझाव और 'टिप्पणियाँ:खर्च को विनियमित करने और भविष्य के लिए स्रस्ताव 
और थोजानाएँ बनाने के गामले मे' लाभप्रद' मार्गदर्शकासिद्ध । हुई है. सप्तिति/्के समक्ष “उपस्थित 
होने वाले अनेक सरकारी अधिकारियों मे इस बात को स्वीकार किया है कि समिति से; हुए विचार 
विमर्ण//उपयोगी। रहें है और इससे उन्हे बहुत ।लाभ हुआ है।। +पह फि- दिलाया रीपााजर (5) 
“/# (6) विशेषाधिकार समित्ति। (4॥6: (एगाशाएलेटनएण॥ >एप््शा०््र::)-- संसद के अद्येक 
सदमा को यामूहिक्रे/लप से ओऔर'उसके गदस्थो' को/ व्यक्तिमत रेप ,से" कुछ विश्वेषाधिके रं/तथा; उतसुन 
क्तियाँ प्राप्तन्हे । इन विशेषाधिकारों का उद्देश्य सभा;रउसकी' समितियो। तया सदस्यो की स्वतन्त्रता) 
प्राधिकार औरःगेरिसाः; की रक्षा' करना -हे ।,.विशेषाधिकारः से सम्व्न्धित-विषय' पर विचार का 
प्रश्त विभेपाधिक्रार सेमिति को: झौपााजाता है 'यी ,लोकस मा २ के प्र्रस्म'मेः और ' उस्के:वाद 
समर्थ-संरमये परु अध्यक्ष' समिति व 'तास-निर्देशन करता है॥ हस सर्मात, मे अधिवाधिक ( 5 रादुरय 
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होते हैं। समिति का गठन करते समय अध्यक्ष विभिन्न दलों तथा समूदों की उनकी सलल्‍या के 
अनुपात मे प्रतिनिधित्व देता है। ससद के चेता तथा कानून-मन्त्री को सामान्यतया समिति में 
शामिल किया जाता है । यदि उपाध्यक्ष समित्ति का सदस्य हो तो वह उसके सभापति के रूप में 
काम करता है । 

सामान्यतया विशेषाधिकार के लगभग सभी प्रश्नों को ससद समिति को सौंप देती है औौर 
अपना निर्णय तभी करती है जब रामिति की रिपोर्ट सभा में पेश हो जाय । अध्यक्ष अपने आप भी 
विशेषाधिकार के किसी प्रश्त को समिति को सौंप सकता है जिससे यह उसकी जाँच व समीक्षा 
कर सके और रिपोर्ट दे सके । समित्ति का यह कतंव्य है कि उसे विशेषाधिकार या जो प्रश्न सौंपा 
जाय, वह उसकी जाँच करे, प्रत्येश मामलों के तथ्य के सम्बन्ध में यहू निर्णय करे कि विशेषाधि- 
कार भंग हुआ है या नहीं। समिति को यह भी बताना पड़ता है कि किस प्रकार का विशेषा- 
घिकार भंग हुआ और फिन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुमा है। अध्यक्ष के अनुरोध पर समिति 
सभा के विशेषाधिकारों से सम्बन्धित प्रत्िया के प्रश्नों पर भी विचार करती है । समिति को 
व्यक्तियों को बुलाने और कागज तथा अभिलेसो के मेंगाने की भी शक्ति प्राप्त है । 

(7) अघीनस्थ विधान रामिति (70 एणगग्र॥06 णा 579णवग्वां० 70झं४भांणा)-- 
लोककल्याणकारी राज्य भे अधीनस्थ विधान एक आवश्यकता बन गया है । संसद किसी कानुन मे 
मोदे तौर पर सिद्धान्त निर्धारित कर देती है तथा कार्यपालिका उन सिद्धान्तो के अनुसार औपचा- 
रिक और प्रक्तिया सम्बन्धी न्यौरा त्तवार करती है, जो नियमो तथा विनियमो के रुप में होती है । 
इसे 'अधीनरथ विधान' कहते हैं जिस पर नियनन्‍नण रसना आवश्यक है । लोकसभा अपनो “अधघी- 
नस्थ विघान समित्ति' के माध्यम से यह नियन्त्रण रखती है | समिति का गुरुय कार्य इस बात की 
जाँच करना और सभा को रिपोर्ट देना है कि नियम, विनियम, उपनियम, आदेश बनाने की संवि- 
प्रात द्वारा प्रदत्त था सरद द्वारा प्रत्याशित शक्तियों का प्रयोग उचित ढंग से प्रत्यायोजन की 
सीमाओ में किया जा रहा है या नहीं। व्यवहार में यह समिति भारत सरकार या किसी अन्य 
अधीनस्थ अधिकारी द्वारा बनाये गये सभी आदेशों की समीक्षा करती है, जो गजट मे प्रकाशित 
किये गये हो । यह समिति राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये आदेशों की समीक्षा नही करती । इसे 
समिति में 5 सदस्य होते हैं जिनका नाम-निर्देशन अध्यक्ष करता है। विभिन्न दलो में से सदस्यो 
का नाम-निर्देशन करते समय अध्यक्ष उन सदस्यों को प्राथमिकता देता है जिन्हें कानून का शान 
तथा अनुभव होता है । समिति का कार्यकाल उसकी नियुक्ति की तिथि से एक वर्ष तक होता है । 
समिति का पुनर्गठन सामान्‍्यतया प्रत्येक वर्ष मे मई मास के अन्त में किया जाता है । विधि आयोग 
में समिति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि “इसमे कोई सन्देह नही कि समिति ने बहुत अच्छा 
काम किया है ओर कर रही है और वह अधीनस्थ विधान' पर नियन्नण रखती है ।” सेसिल कार 
के अनुसार, “समिति का काम बहुत उत्साहपूर्ण रहा है और वह एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में 
काम कर रही है ।”” 

(8) सरकारी उपक्रम समिति (पप्ञा० 00ण्रग00० - ० एप90 एगरएथांगेवाई)-- 
सरकारी उपक्रमो पर ससद का समुचित नियन्त्रण रखने के प्रश्त पर पहली धार 953 में लोक- 
सभा मे चर्चा की गयी । यह सुझाव दिया गया कि विभिन्न श्रेणियों के सरकारी निग्रमों, कम्प- 
नियो तथा सस्थाओ के मामलो की जाँच करने के लिए एक अलग संसदीय समिति बनायी जाय । 
24 नवम्बर, 96] को सरकार ने राज्य के उपक्रमो सम्बन्धी एक संयुक्त समिति की नियुक्ति 
का फैसला किया | । मई, 964 को 'सरकारी उपक्रम समिति” गठित की गयी । समिति से अधि- 
काधिक 40 सदस्य होते हैं जिनका घुनाव लोकसभा अपसे सदस्यो मे से सानुपातिक प्रतिनिधित्व 
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के सिद्धान्त के अनुसार एकल सक्रमणीय मत के माध्यम से करती है। कोई मन्‍्त्री समिति का 
सदस्य नही चुना जाता है । समिति के सभापति की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में 
से की जाती है । इसी रीति से चुने गये राज्यसभा के 5 सदस्य भी समिति में लिये जाते है। इस 
प्रकार समिति में कुल 5 सदस्य हो जाते हैं | समिति के मुख्य कार्य हैं--() ऐसे सरकारी उप- 
क्रमो की रिपोर्ट तथा लेखों की जाँच करना जो विशेष रूप से समिति को इस प्रयोजन के लिए 
सौंपे गये हो, (2) सरकारी उपक्रमो के सम्बन्ध मे- नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 
पर विचार करना, (3) सरकारी उपक्रम की स्वायत्तता तथा कार्यकुशलता के सन्दर्भ मे इस बात 
की जाँच करना कि सरकारी उपक्रमो का प्रवन्ध स्वस्थ व्यावहारिक सिद्धान्तो तथा बुद्धिमत्तापूर्ण 
व्यावसायिक व्यवहार के अनुसार किया जा रहा है या नही । 


यह एक स्थायी समिति है फिर भी इसका गठन हर वर्ष किया जाता है। प्रत्येक नयी 
समित्ति प्रत्यक वर्ष जाँच के लिए 8 से 70 तक उपक्रम चुनती है और इस चयन मे ऐसे विषयों 
को ध्यान में रखती है जिन पर ससद में गम्भीर चर्चा हुई। केन्द्रीय सरकार के 25 उपकरमों 
मे से समिति ने अब तक 55 उपक्रमो के बारे मे एक बार से अधिक जाँच की है तथा मपनी 
रिपोर्ट दी है । 

(9) सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति (व॥० एकाग्रांधलढ ता 00रथाएशाए 
68 55७7॥0८४)--मन्‍्त्री समय-समय पर ससद मे आश्वासन, प्रक्रियाएँ तथा वचन देते रहते है । 
इन आश्वासनो का उचित समय में पालन करवाने हेतु लोकसभा ने सरकारी आश्वासनों के 
सम्बन्ध मे एक समिति का गठन किया है, जिसे 'सरकारी आश्वासनो सम्बन्धी समिति” कहा 
जाता है। इस समिति मे अधिकाधिक !5 सदस्य होते हैं, जिनका नाम-निर्देशन अध्यक्ष करता है । 
समिति के सदस्यो की पदावधि अधिकाधिक एक वर्ष होती है । समिति उन आश्वासनो, प्रतिज्ञाओं 
और वचनो की सवीक्षा करती है, जो मन्त्रीगण समय-समय पर सभा मे प्रश्नोत्तर काल के दौरान 
या विधेयकों, सकलपो, प्रस्तावों आदि पर चर्चा के दौरान देते है। हाल ही में समिति ने यह देखा 
कि सम्बन्धित आश्वासनों के निवटाने के मामले में स्थिति काफी विगड गयी है । समिति ने कहा 
हैं कि जिन आश्वासनो को पूरा नहीं किया गया है, उनकी क्रियान्विति मे विलम्ब के कारण 
उनका महत्व कम हो जाता है। इसलिए समिति ने अपने नियम में यह परिवतंन कर दिया कि 
आशएवासम के परिपालन में सरकार ने जो कार्यवाही की हो, उसके विवरण मन्त्री द्वारा सभापटल 
पर रखे जायें । ऐसे भी उदाहरण हुए है, जब समिति ने सम्बन्द्ध मनन्‍्त्रालय के अधिकारियों से कहा 
है कि वे समिति के सामने उपस्यित होकर कुछ आश्वासनों के परिपातन के सम्बन्ध मे सरकार 
हारा की गयी कार्यवाही के विषय मे साक्ष्य दे । 

(0) सदन मे अनुपस्थित रहने वाले सदरयो सम्बन्धी समिति (7%6 एणाएए्रंपल० ता 
06 8050700 0 शिणाफश5$ शा शाप्राएड5 ए प6 प्र०7४६)--सदंस्यों की अनुपस्थिति 
की अनुमति के प्रार्थना-पत्नो और तत्सम्बन्धी विपयो पर विचार करने के लिए एक समित्ति बतायी 
गयी हैं जिसे 'सभा में बैठकों से रादस्थों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति' कहा जाता है । इस 
समिति में 5 सदस्य होते है जिनका नाम-निर्देशन अध्यक्ष करता है। इस समिति के मुख्य कार्य 
है--(!) सभा की बैठकों से अनुपस्थित सदस्यों से प्राप्त सभी प्रार्थना-पन्तो पर विचार करना; 
और (॥) प्रत्येक ऐसे मामलों की छानबीन करना जहाँ कोई सदस्य बिना अनुमति के सभा की 
सारी बैठकों से 60 दिन या अधिक रामय तक लगातार अनुपस्थित रहा हो और यह रिपोर्ट देना 
कि क्या इस अनुपस्थिति को क्षमा कर दिया जाय या कि उस. मामले की परिस्थितिथों मे यह 
उचित है कि सभा उस सदस्य के स्थान के रिक्त होने की घोषणा कर दे । 
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() नियम समिति (7॥0 रिए८5 (०गा[॥००)--/नियम समिति' का नाम-निर्देशन 
अध्यक्ष करता है और उसके 5 सदस्य होते है । अध्यक्ष पदेन इस समिति का सभापति होता है । 
उपाध्यक्ष, सदन लेता और राभा में राधापति तालिका के सदस्य, सामान्यतया इस समिति के रादस्य 
के रूप में नाम-निर्देशित किये जाते है । समिति के सदस्यो के अतिरिक्त अन्य सदस्यों को भी समित्ति 
की विशेष बैठकों मे आमन्त्रित किया जा सकता है । इस समिति का कार्य सभा की प्रक्रिया तथा 
उसके कार्य-राचालन के विपयो पर विचार करना और नियमों मे आवश्यक संशोधन या वृद्धि करने 
की सिफारिश करना है। नियमों गे सगोधनों तथा वृद्धि की सभी प्रस्थापनाओं पर पहले सचिवा- 
लय विचार करता है और उसके बाद सभापति वा अनुमान से उन्हें समिति के सामने शपनों क्रेरूप 
में रता जाता है। समित्ति की सिफारिश रिपोर्ट के रूप गे सभापटल पर रखी जाती है । 

(2) अशुसुचित जातियो तया अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्वन्धी समिति--उममे 
दोनों सदनों के सदस्य शामिल है । यह अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के कल्याण से सम्बन्धित उन 
सभी मागयों पर विचार करती हे जो फैद्रीय सरशर के अधिकार क्षेत्र मे आते हैं और उस बात पर 
नजर रखती हे कि एन वर्गों से सम्बन्धित सर्वधानिक रशोपायों का उचित क्रियान्वयन किया जाये ।' 

(3) प्रत्णासय समिति--प्रस्थालय समिति, जिसमे दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते 
हैं, ससद के ग्रन्यालय से सम्बन्धित मासलो पर विचार करती है । 

(4) सामान्य प्रयोजन समिति--यहू समिति सभा के कार्यों सम्बन्धी ऐसे मामलों पर 
चिचार करती है जो किसी अन्य सरदीय समिति के ययोचित जधिकार क्षेत्र मे नही आते और 
अध्यक्ष|सभाषति को सलाह देती है । 

(5) आवारा समिति--यह समिति सदस्यों के लिए जावास जौर अन्य सुविधानों की 
व्यपस्था करती हे । ' 

(6) लाभ के पदी सम्बन्धी संयुक्त-समिति-- यह समिति लाभ के पदों सम्बन्धी नियन्त्रण 
रखने का कार्य करती है । 

तदय सम्रतियाँ--एसी समितियों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा 
सकता है(क) ऐसी समितियाँ जिन्हे विशिष्ट विषयों पर विचार करने तथा अपना प्रतिवेदन 
देने हेतु दोनों सदनो हारा अथवा अध्यक्ष|सभापति द्वारा समय-समय पर तत्रम्बन्धी प्रस्ताव पारित 
करके गठित किया जाता है (उदाहरण के तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कंतिपय 
सदस्यों के आचरण सम्बन्धी समिति, पचवर्षीय योजनाओ के प्रास्प सम्बन्धी समिति आदि) और 

(ख्र) विधेयको सम्बन्धी प्रवर अथवा सयुक्त समितियाँ, जो विशिष्ट विधेयको पर विचार करने 
तथा उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त की जाती है। ये समितियाँ अन्य तदर्थ समि- 
तियो से भिन्न है क्योकि ये विधेयको के बारे में होती हैं और इनमे अपनायी जाने वाली प्रक्रित 
प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों और अध्यक्ष|सभापति द्वारा दिये गये निर्देशों से निर्धारित होती है । 
भारत से संसदीय समितियों की स्थिति (?05॥007 ०0 ४ एण॥०7/0००४ ॥0 ॥70॥4) 

+ .। अतपूर्व ससद सदस्य एस० एस० कोठारी के अनुसार, “समितियाँ सामान्यतया सामजस्य- 
पूर्ण, ढगु से कार्य करती है और उनका उद्देश्य समान होता है। अपनी कार्यविधि में किये जाने 
वाले व्रिभिन्न उपक्रमो के अध्ययन के दौरो के दौरान सदस्यों में मित्रता की भावना उत्पन्न होती 
है। उक्त भावना से न केवल समिति को कार्य करने में सहायता प्राप्त होती हे बल्कि सदन मे 
चुर्न्ना के, द्वीरान पैदा हुई कटुता कम होती है ।” 'प्रावकलन समिति' के सभापति श्री सिन्हा के भहु- 
साह,-“सूमित्ति की रिपोर्टों में महत्वपूर्ण प्रामाणिक जानकारी होने की वजह से जनसाधारण और 
विद्वतूजनो दोनो के लिए ही रिपोर्ट बहुत शैक्षणिक महत्व की है ।” 'सरकारी उपक्रम समिति 
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के सभापति श्री शर्मा के अनुसार, “समिति के सुझावों और सिफारिशों को प्रबन्ध वर्ग ने बहुत हद 
तक स्वीकार ही नहीं कर लिया है अपितु ससद और इसके जरिये जनता के प्रति इन उपक्रमो के 
उच्च पदाधिकारियों के बीच दायित्व की भावना भी जाग्रत्त हुई है । 

भारत में ससदीय समितियों ने सफलतापूर्वक कार्य करके ससदीय कार्य को सरल, दक्ष तथा 
सुगम बसाया है । ये समितियाँ ससद के विवेचन में दक्षता तथा विशेष अनुभवों का समावेश करने 
मे सहायक हुई हैं । ससदीय समितियों द्वारा की जाने वाली जाँच और आलोचना के भय से अधि- 
कारी गलती होने के भय से अनुचित निर्णय लेने से घबराते है | 'लोक-लेखा समिति” और “प्रावक- 
लन समित्ति' ने अनेक ठोस कार्य किये है। सरकार ने समितियों के प्रतिबेदनो का समुचित आदर 
किया है और उनके सुझावों के क्रियान्चयन हेतु लगातार कदम उठाये है । 
सारतोय संसद में कामन बनाते को प्रक्रिया ([]6 .0ए४-फशेताह शि0०९४४ था पी6 एथॉी४- 

ग़ाशा() गु 

संसद का महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना है। विधान सम्बन्धी सभी प्रस्ताव विधेयकों के 
रूप में संसद के सामने आने चाहिए। प्रत्येक विधेयक के तीन चबाचन होते है * पहले वाचन से 
अभिप्नाय है--विधेश्रफ को पेश करने की अनुमति का प्रस्ताव, जिसके पास होने पर विधेयक पेश 
किया जाता है अथवा विधेयक का पास किया जाना, जो कि पहले ही गजट में प्रकाशित किया जा 
शुका हो । छूसरे वाचन में विधेयक के सिद्धान्तों और उसके उपबर्धों पर समान रूप से चर्चा की 
जाती है और तीसरे बाचत में इस प्रस्ताव की चर्चा होती है कि विधेयक की पास किया जाये । 

विधेयकों का वर्गीफरण---विधेयक दो प्रकार के होते है--सरकारी विधेयक -और गेर- 
सरकारी विधेयक । यह वर्गीकरण इस बात पर आधारित है कि उन्हें किसी मन्‍्त्री ने पेश किया 
है या किसी गर-सरकारी रादस्य ने । सरकारी विधेयक दो प्रकार के होते है---धन विधेयक और 
साधारण विधेषक । घन त्तथा वित्तीय विधेयकों के कुछ विशेष पहलू होते है अत' उनके निर्माण 
की प्रक्रिया साधारण विधेयको की निर्माण प्रत्रिया से भिन्न होती है । 

धन विधेयक--साध्षारणतया आय-व्यय से सम्बन्धित सभी विधेयक धन चिघेयक कहे जाते 
हैं । संविधान के अनुच्छेद [0 में घन विधेयक की परिभाषा दी गयी है । इस अनुच्छेद के अचु- 
सार यदि किसी विधेयक में निम्नलिखित दिपयो मे से अबवा किसी से सम्बन्ध रखने वाले उपवन्ध 
ही तो वह धन अयवा वित्त विधेयक कहलायेगा 

(क) किसी कर का आरोरण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तत या वितियमन; 

(ख) भारत सरकार हारा धन उधार लेने का अयंबा कोई प्रत्याभ्ूत्ति देते का विनियमन 

अथवा भारत सरकार द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्‍्ही वित्तीय जाधारो 
से सम्बद्ध विधि का संशोधन; 


(ग) भारत की सचित निधि अयवा आकस्मिक तिधि को अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में 
घन डालना अथवा उसमे से धन निकालना; 


(घ) भारत की सचित निधि मे धन का चिनियोग; था मा 
(७) किसी व्यय को भारत की सचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना अथवा ऐसे 
किसी व्यय की राणि को बढाना, .. ता बा वा का की पे 


2 ।) ४ 24242 
(च) भारत की सचित निधि के था भारत के लोक लेख के लिए धन प्राप्त करना अथवा 
ऐसे धन की अधिरक्षा या निकासी करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओ का लेख 
४7 4+ परीक्षण, अयवफ.३+ २;३, , ,- «६ 
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कोई विधेयक केवल उस कारण से धन विधेयक ने समझा जायगा कि सह जुर्मातोंया 
अम्य अर्थदण्डो के आरोपण का, अबबा अनुनज्नप्तियों के लिए फीसो की या अभियासना का उपबन्ध 
करता है। यदि इस सम्बन्ध भें कोई प्रश्न उत्पन्न हो जाय कि कोई विधेयक धन विश्वेयक है या 
नही तो उस सम्बन्ध भें लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अस्तिम होता है । जब अध्यक्ष जिसी 
विधेयक के बारे मे यह निर्णय दे दे कि यढ़ धन विधेयक है सो वह उस पर एक अमाष-मज देता 
है। धन विधेयक केबल लोकसभा में ही पेण किया जा सकता है । लीकसभा द्वारा पास किये जाने 
के बाद यह राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है और राज्यमभा में यह अपेक्षा की 
जाती है कि विधेयक प्राप्त होने ते! 44 दिन डी अवधि के भीतर, अपनी सिफारिशों सहिन, 
यदि कोई हो, उस विधेयक को लोकसभा को लौटा दे । लोकसभा राज्यसभा द्वारा ही गयी सभी 
या किसी सिफारिश को रवीकार कर सकती है था उन्हे अस्दीकार कर सकती है । यदि लोड- 
सभा राज्यसभा द्वारा की गयी किसी सिफारिश वो स्वीकार बर ले, तो राज्यसभा द्वारा जिन 
सशोधनो फी सिफारिश की गयी है और जिन्हे सोकसभा ने स्वीयार किया है, उनके संदिति उस 
विधेयक को दोनो सदनो द्वारा पारित किया मान लिया जाता हू परन्तु यदि लोकसभा राज्य- 
सभा की किसी भी सिफारिण को स्वीकार नही करती तो थह मान लिया जाता है कि ससद के 
दोनो सदनों मे उस विधेयक को उस रूप में पास किया हे जिस रूप में कि सोवसभा ने पूछ में 
पास किया था | यदि राज्यसभा चौदह दिन की निश्चित अवधि में उस विधेयक को नहीं लौटाती 
है तब भी यह मान लिया जाता हे कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो छुक़ग है । ऐसे दो 
उदाहरण हे जबकि राज्यसभा ने अपनी सिफारिशों सद्दित धन विधेयक लौटाये । दोनों मामलों 
भें लोकसभा ने राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीवार कर लिया | 

धन विधेयक के पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है। कोई धन 
विधेयक रादनों की संयुक्त समिति को नहीं सौंपा जा सकता । घन विधेयकों के सम्बन्ध में साध्ट्रपति 
के अधिकार भी सीमित हूँ। धन विधेयको को राष्ट्रपति सामान्य विधेयकों की भाँति पुनविचार के 
लिए नही लौटा सकते | ' 

साधारण विधेयक--साधारण विधेयक मन्नियो अथवा सगद के निजी सदस्यों द्वारा ससद 
के किसो भी सदन में रसे जा सकते हैं। इन विधेयकों को पारित होने के लिए निम्नलिखित 
स्थितियों में से गुजरना पडता है : 

() विधेयक का प्रस्तुतीकरण एवं प्रथम वाबन--जिस दिन विधेयक संसद मे प्रस्तुत 
किया जाता हो उससे लगभग एक सप्ताह पूर्व विधि मन्त्ालय से विधेयक की दी प्रमाणित प्रतियाँ 
प्राप्त होती हैं । किसी विधेयक के प्रभारी रादस्य की प्रार्थना पर अध्यदत् यह आर्देश दे सकता है 
कि उस विधेयक को गजट में प्रकाशित कर दिया जाय। जो मन्त्री कोई विधेयक पुर-स्थापित 
करना चाहता हो, उसे विधेयक के पुर स्थापन के लिए राभा की अनुमति माँगने के प्रस्ताव को 
लिखित सूचना सात दिन पूर्व देनी पड़ती है। विधेयक के पुर स्थापन के लिए नियत तिथि को 
अध्यक्ष प्रमारी मन्‍्त्री को दुलाता है और वह विधेयक को पुर'स्थापित करने की अनुमति का प्रस्ताव 
रखता है| जब अध्यक्ष इस प्रस्ताव को मतदान के लिए रसता है और प्रस्ताव स्वीकार हो जाता 
है, तब्र मन्‍्ती द्वारा विधेयक पुर.रथापित फिया जाता है। यदि विधेयक का पुर रथापित करने की 
अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाय तो मध्यक्ष प्रस्ताव रखने वाले सदस्य और उसका 
विरोध करने वाले सदस्य का सक्षिप्त भाषण करवा सकता है। परम्परा यह है कि विधेयक के 





3. राज्यसभा द्वारा लोटाये गये विधेयक हे--प्रथम, ट्राबनकोर-फोचीस व्रिनियोग (लेखा अनुदान) 
विधेयक, 956 और 'सप उत्पादन शुत्क (वितरण) विधेयक, 957' | 
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पुर:स्थापित करने का विरोध नही किया जाता । इस प्रकार विधेयक का पुरःस्थापन ही विधेयक 
का प्रथम वाचन कहलाता है और इसके वाद उसे सरकारी गजट मे प्रकाशित किया जाता है। 
सदन का अध्यक्ष विधेयक के प्रस्ताव की प्राथंना पर उस विधेयक को भारतीय गजद में पुर:- 
स्थापना से पहले भी छपवा सकता है। ऐसी स्थिति मे पुर.स्थापना की उपयुक्त लम्बी प्रक्रिया की 
आवश्यकता नही रहती । 

(2) द्वितोय वाचन--ज्यों ही किसी विधेयक की पुरःस्थापना पूरी हो चुकती है और उस 
विधेयक की प्रतियाँ सदन के सदस्यों में बाद दी जाती हैं, उसका दूसरा वाचन शुरू हो जाता है। 
साधारणतया किसी विधेयक की पुर स्थापना तथा द्वितीय वाचन के बीच दो दिन का अन्तर रहता 
है । परन्तु यदि अध्यक्ष विधेयक को महत्वपूर्ण समझे तो उस विधेयक के दूसरे वाचन की तुरन्त आज्ञा 
दे देता है। उस समय विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्तावों मे से कोई एक प्रस्ताव रखता है . 
(!) विधेयक का तुरन्त वाचन किया जाय, (॥) विधेयक प्रवर समिति के पास भेजा जाय, (प्रा) 
विधेयक पर जनमत जानने के लिए उसे प्रसारित किया जाय, (#५) विधेयक को राज्यसभा की 
सहमति से दोनो सदनों की प्रवर समिति को सीप दिया जाय । साधारणतया अति आवश्यक 
सरकारी या विवाद रहित विधेयको को छोडकर अन्य विधेयको पर तत्काल विचार नही किया 
जाता है । 

(3) सम्तिति स्तर--यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति मे भेजने के प्रस्ताव को स्वीकार 
कर लेता है, तो विधेयक पर एक समिति नियुक्त की जाती है । समिति के सदस्यों के नाम प्रस्ताव 
मे ही निश्चित कर दिये जाते है। इस समिति मे बिल का प्रस्तावक अवश्य होता है। प्रवर समित्ति 
का सभापति सदन के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त क्रिया जाता है। प्रवर समिति विधेयक की प्रत्येक धारा 
पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करती है और उसमे आवश्यकतानुसार सशोधन करती है। जब प्रवर 
समिति बिल की प्रत्येक धारा पर विचार,कर चुकती है तो यह अपनी रिपोर्ट सदन को पेश करती 
है। रिपोर्ट पर सभापति के हस्ताक्षर होते है । 

(4) प्रतिवेदन स्तर--समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसे तथा संशोधित बिल को 
छाप दिया जाता है और इसकी प्रतियाँ सदन के सभी सदस्यो को दे दी जाती हैं। इसके बाद बिल 
का प्रस्तावक निम्न प्रस्ताव रख सकता है--(0) प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किये हुए बिल पर 
विचार किया जाये, (!) समिति के पास बिल को पुनः भेजा जाय; या () तिल को जनमत के 
लिए पुनः प्रसारित किया जाये । 

यदि सदन बिल पर उसी रूप में विचार करना स्वीकार कर लेता है जिस तरह वह प्रवर 
समिति द्वारा सशोधित रूप मे पेश किया गया हो, तो फिर उसकी प्रत्येक धारा पर बहुत सूक्ष्म 
रूप से सदन में विचार होता है । इस अवस्था मे गरमागरम बहस होतो है । बिल की यहू अवस्था 
सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद बिल की प्रत्येक धारा पर मतदान लिया जाता है । 

(५) तृतीय वाचन--यह विधेयक की एक सदन में अन्तिम अवस्था होती है । इस अवस्था 
में विधेयक के सामान्य सिद्धान्तो पर बहस होती है ओर भाषा की अशुद्धियो को दूर करके के लिए 


कुछ संशोधन रखे जा सकते है । इसके बाद सारे विधेयक पर मतदान होता है । इस अवस्था में 
विधेयक प्राय स्वीकार नही किये जाते है । 


(6) दूसरा सदन--दूसरे सदन में सामान्यतया विधेयक के सम्बन्ध में वही प्रक्रिया अपनायी 
जाती है | दूसरे सदन ढ्वारा विधेयक को अस्वीकृत कर दिये जाने पर या उसमे ऐसे सशोधन किये 
जाने पर जो कि प्रथम सदत्त को स्वीकार्य न हो तो राष्ट्रपति दोनो सदनो की एक संयुक्त बैठक 
बुला सकता है और संयुक्त बैठक में वहुमत के आधार पर मामला तय होगा । 
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(7) राष्ट्रपति की अनुमति--जब कोई विधेयक दोनो सदनों द्वारा पास हो जाता है तो 
उस पर राष्ट्रपति की अनुमति लेना परमावश्यक है । जब कोई विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के 
लिए भेजा जाता है तो राष्ट्रपति या तो अपनी अनुमति दे देते है या वह अपने सशोधन के सहित 
विधेयक को ससद के पास प्रुनविचार के लिए, भेज देते है किन्तु यदि ससद उसे प्रुनः पारित कर दे 
तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पढेगी। राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात 
वह विधेयक कानून बन जाता हू । शक 

राज्यसभा से प्रारम्भ होने वाले विधेयको पर लोकसभा की प्रक्रिया--ज्योही कोई विधेयक 
राज्यसभा मे पुर.स्थापित किया जाता है, उसकी प्रतियाँ यथाशीघत्ष लोकसभा के सदस्यों को 
उनकी जानकारी के लिए बाँट दी जाती है । राज्यसभा में पुर स्थापित किसी विधेयक को दोनो 
सदनो की सयुक्त समिति को सौपने का राज्यसभा प्ररताव पारित कर सकती है। राज्यसभा द्वारा 
पारित विधेयक को लोकसभा के सभापटल पर रखे जाने के बाद किसी भी समय सम्बद्ध मनन्‍्त्री 
उस पर विचार करने की सूचना दे सकता हे । जिस दिन प्रस्ताव कार्य सूची में रखा गया हो, उस 
दिन मन्‍्त्री यह प्रस्ताव करता है कि विधेयक पर विचार किया जाय। उसके बाद विधेयवा कै 
सिद्धान्त या उसके सामान्य उपबन्धों पर चर्चा होती है। विधेयक किसी समिति को सौपाजा 
सकता है । सशोधन पर विचार तथा विधेय्वक के पास करने की प्रत्रिया वही दे जो कि लोक- 
सभा मे प्रारम्भ मे होने वाले विधेयको के सम्बन्ध मे नियमों में दी गयी है। यदि विधेयक कं 
बिना किसी सशोधन के पास कर दिया जाय, तो राज्यसभा को सन्देश के माध्यम से सूचना दे दी 
जाती है और यदि सशोधन कर सहित विधेयकों को पास किया गया है तो राज्यसभा से कहा जाता 
है कि वह सशोधनों से सहमत हो । 
भारतीय संसद में विपक्ष की भूमिका (२०७ एण 0फ79एथाधणा वा वावीया एशगराया) 

ससदीय लोकतन्त्र में प्रतिषत्षी दलों का विशिष्ट महत्व हे। सरकार का कार्य शासत 
चलाना होता है और विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों की आलोचना करना एवं वैकल्पिक 
नीत्तियाँ प्रस्तुत करना होता हैं। विरोधी दल सरकार व ससद का महत्वपूर्ण अग होता है क्योकि 
बहु सरकार को सतर्क रखता है ताकि वह अपना कार्य ध्यानपूर्वक एवं भली-भाति कर्रेन' यदि' 
विपक्ष न हो तो रारकार अपने दल के वहुमत के वल पर मनमानी करेगी ज़िससे नाग्ररिक हततन्तता, 
का हनन होगा | यदि संसदीय सरकार में एक विरोधी दल, विद्यमान, हैततो 'नागस्को मैगहितो जो 
भली प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है। जैमिग्स के अनुसार, “यदि धह;जानना-किस्थमुक दढ। 
को जनता स्वतन्त्र है या,म़ही नो यह।ज़ानज़ा,आवश्ग्क़ है कि वहाँ पर विदोध्ी;द्रल्न है;-या नहीं 
और हूँ तो कहाँ प्र है /;!-सरुकार-पर आक्षेप् करने का, मुख्य, उत्तरदायित्व; ब्रिय्रेधी (दल परही 
है. विरोधी; दल, जज्नता के; अस॒न्तोष का केन्द्र होता है ।; ;विरोधी दल;का कार्य ,ज़्तत़ा ही; महत्व 
पूर्ण हे जितना कि।सरकार का कार्य,.)-यद्वि विरोधी, दल; न; हो तो, हम उसे प्रजातन्त लही।कह ग्रकृते. 


जे० बन्धोपाष्याय | के; अतुसार, /'ब्ली शिविर, सैनिक शासून,! गुप्त पृक्षिर-भऔह़ गर्लेशस्म विश्नेह 
तानाणाही देशो के सुरुय,; लक्षण [है ॥-प्रजात॒ज्न से ससदीय॒ विरोधी-दल्ू डन्त लक्षणों की जगहाएक 
विकल्प प्रस्तुत करता है-।, एक![प्रभावशाली , ससदीय/विरोधी, दल की रह क़ार्य-करके -ही;' एव 
राजनीतिक दल जी निर्वाचनों मे पराजित हो गया हुं। (फिर शा्षिपूर्ण/ साधज़ो| हारा व पत्ताधडी। 
बज़ सुकता,डै , ली आइए सरकार के एप में प्रज़ातल्त,सफल़ हो सकता है 
भे त्रोद्ी,दुल की. भूमिका पर प्रकाश डालते, हुए, डॉ० सुशील चर दिह ने लिखा है. कुठ कि 





््‌ पट पका (कम, 959.) हक 4४ . क् 
7-६ 97 [रठ उशाधाहुड " ककाकी टंएारधंद्रीरं, | 959, ७, 82, + व गम नाता कं 
डर 
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से समद के कार्यों में महान प्ररिवर्तत हो गया है । वह अब मन्त्रिमण्डल पर नियन्त्रण नही रखती । 
यह प्रजामसन की देखभाल भी नहीं करती । ससद तो अब वाद-विवाद और आलोचना का केरद्व 
बन गयी है। यह कार्य विरोधी दल करता है । विरोधी दल ससद के क्रार्यों पर एकाधिकार 
जमाता जाता जा रहा है। सत्ताधारी दल के सदस्य शायद ही कभी अपनी सरकार के कार्यों की 
आलोचना करते हो । यह कार्य विरोधी दल का है! - 

विरोधी दल के कार्य--जो दल विपक्ष में होते है उन्हे एक निश्चित भूमिका निभानी होती 
है । विपक्ष को सत्तारूढ दल की तरह जनहित में काय्ये करना होता है। मोरारजी देसाई के अनु- 
सार निम्नलिखित कार्य करके यह देखना विपक्ष का कार्य है कि देश के हितो की सुरक्षा की जा 
रही है । प्रथम, सरकार के लोकतान्त्रिक तथा देश के हितों में किये गये कार्यो का समर्थन करके; 
द्वितीय, सरकार के उन प्रयासों का विरोध करके जिनको वे देश के लिए अहितकर समझते है; 
तृतीय, कम-से-कम स्तर तक लाने के लिए सभी स्वधानिक तथा शान्तिपूर्ण उपायों से प्रकाश में 
लाना ।2 ससदीय शासन-प्रणाली में विरोधी दल के प्रमुख कार्य इस प्रकार है : 

(!) आलोचना--विरोधी दल का मुख्य कार्य यह हैं कि वह शासन दी आलोचना करे 
और उसकी नीतियो का विरोध करे । प्रश्तो, स्थगन-प्रस्तावों एव वाद-दिवादों कें द्वारा विरोधी 
दल सरकार की भूलें प्रकाश में लाता है । टियरने के अनुसार, “विरोधी दल का कर्तव्य यह है कि 
वह कोई प्रस्ताव नही करता, हर बात का विरोध करता है और शासन को पद से हटाने का प्रयत्न 
करता है। जैनिग्स ने लिखा है कि “ससद शासव नही कर सकती । वह आलोचना करने से अधिक 
और कुछ नहीं कर सकती ।” यदि ससद का मुख्य कार्य आलोचना करना है, तो विपक्ष उसका 
अत्यन्त प्रमुख भाग है | | 

(2) शासन की नीति को प्रभावित करता--शासन की नीतियो पर विरोधी दल की आलोचना 
का प्रभाव अवश्य पडता है | दूसरे शब्दों मे, विपक्ष शासकीय नीतियों को परिमाजित-करता है। 
विपक्ष द्वारा समय-समय पर की गयी आलोचना से जनता को सरकार की नीतियो व उसके कृरत्यो 
वा अनौचित्य अवश्य मालूम होता रहता हैं।., 

(3) लोकतन्त्र का संरक्षण--विपक्ष की आलोचना का एक अप्रत्यक्ष परिणाम यह होता है 
कि शासन 'जनमत के प्रति जागरूक बना रहता है। विवष्टिन हाँग के शब्दों मे, “विरोधी दल के 
ने होने की अवस्था से अधिनायकवाद छा सकता है ।” ज॑निग्स ने भी लिखा है, “जब तक विपक्ष 
विद्यमान है, अधिनायकवाद नही हो सकता ।” 

(4) वेकल्पिक सरकार का प्रयास--विरोधी दल सर्देव वैकल्पिक सरकार बनाते के लिए 
तैयार रहता है। जब कभी लोकसभा मे सरकार पराजित हो जाये तो विपक्ष को सरकार बनाने 
का मौफा मिल सकता है और अराजकता से बचा जा सकता है । 

भारत में विरोधी दल की विशेषताएँ--विगत वर्षों का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि 
भारत में ससदीय सस्थाएँ क्रियाशील हैं, किन्तु उनके अगर के छूप मे विरोधी दल की कतिपय महत्व- 
पूर्ण विशेषताएँ उभरी है, जो इस प्रकार है : 

([) सान्यता प्राप्त विरोधी दल का लम्बे समय तक अभाव--भारत की लोकसभा में 
गान्‍्य विरोधी दल का अभाव है । किसी भी दल की पर्याप्त सब्या यानी 54 (सदन की कुल संख्या 


॥ 





मुशील चन्द्र लिंह . ससदीय सरकार में विरोधी दल का स्थान, लोकतन्त्र समीक्षा, अप्रैल, 
969, पृ० 29 
मोरारजी देसाई : संसद तथा राज्य विधानसभ 


र् तसभाओ में विपक्ष की भूमिका---शकधर : संविधान 
भौर संसद, 976, पृ० 370। 
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का दसवाँ भाग) नही है कि उसे भाधिकारिक मान्यता प्राप्त हो । चतुर्म लोकसभा में संगठन कांग्रेस 
को ही कुछ समय तक मान्य विरोधी दल की स्थिति प्राप्त हुई थी। पाँचवी लोकसन्ना मे कोई 
मान्यता प्राप्त विरोधी दल नहीं था| छठी लोकसभा के प्रारग्भ में काँग्रेस (३) और जनता पार्टी 
मे मान्यता प्राप्त विरोधी दल के रूप मे कार्य किया । श्री यशवन्तराव चल्दाण, सी० एम० स्टीफन 
तथा जगजीवनराम को क्रमण. विपक्ष के नेता की मान्यता दी गयी थी । सातवीं बौर आठवी लोक- 
सभा में कोई मान्यता प्राप्त विरोधी दल नहीं था । नवी लोकसभा मे काग्रेस ४' को विरोधी दल 
की मान्यता प्रदान की गयी है । राजीव गाधी विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता है । 

(2) अनुत्तररायी दल--भारत के विरोधी दल अनुत्तरदायी भी है। सत्ता आप्त करने के 
लिए विपक्षी दलो ने लोकतन्त्र की रक्षा के नाम पर आपस में गठबन्धन करके देश में अराजकता 
फैलाने मे भरी सकोच नही किया है । 

(3) बुनियादी सिद्धान्तों पर एकता का प्रभाव--प्तसद मे राजनीतिक दलों में मुलभूत 
सिद्धान्तो पर एकता नहीं पायी जाती । यदकदा देखा गया है कि विरोधी दल एक-दूसरे का विरोध 
करते हैं और कतिपय दल सरकार का भी साथ देते है । 

(4) दुर्बल विपक्ष--टॉ० सिंघवी के अनुसार, भारतीय संसद में प्र तिपक्ष का प्रभाव क्षीण 
है, प्रतिपक्ष उतना मुखर, जागल़क, आत्मनिष्ठ और प्रबुद्ध नही है जितना तीसरी और चोषी 
लोकसभा मे था। आज ससद केवल सीमित सतर्कता की साधन रह गयी है ।॥ अब संसद का 
स्वर पहले जैसा प्रबल नहीं रहा है और वह सरकार को पहले की भाँति अनुशासित रखने भें 
असमर्थ है। 

(5) अवसरवादी--भारत मे प्रतिपक्ष अवसरवादी कहा जा सकता है | वह सर्देव ऐसे अव- 
सरो की खोज मे रहता है ताकि सरकार पर छीटाकसी की जा सके, चरिव्रहनन किया जा सके 
और जनता में सरकार की छवि को बिगाडा जा सके । केवल शासक दल को बदनाम करने मे ही 
प्रतिपक्ष अपने कर्तव्य की इतिश्री मान बैठता है । 

(6) असंवंधानिक तरीकों मे विश्वास--प्रतिपक्ष कभी-कभी असंवैधानिक तरीकों को 
अपनामे मे नही हिचकिचाता है । एक वार तो प्रतिपक्षी दलो ने लोकसभा में सत्यागह करने की 
व्यापक योजना भी बना डाली। संसद में शोर-शराबा करना, बहिर्गमन करना, धरना, घेराव, 
बन्द, आदि मार्ग अपनाना भी प्रतिपक्षी राजनीति का अग सा बन गया है । 

(7) नकारात्मक दृष्टिकोण--विरोधी दलो का दृष्टिकोण हर मामले में नकारात्मक ही 
रहा है। कानून का पालन करना विपक्ष का प्रथम कतेव्य है परन्तु वे महत्वपूर्ण मामलो में जत- 
भावनाओं को उभारते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वे अराजकता को उचित ठहरा रहे है। ससद 
में जब कभी सामाजिक और आधिक परिवर्तन हेतु विधेयकों को प्रस्तुत किया गया तो अधिकाश 
विपक्षी दलो ने उनका भी विरोध किया । एक ससद सदस्य श्री पट्टाभिरामा के अनुसार, “विपक्ष 
का सम्पूर्ण हप्टिकोण नकारात्मक एवं विनाशकारी है ।” री हि 
विरोधी दलों की भूमिका का विश्लेषण (79988 ० ६6 ९०0६ रण ७ए॒ए०भंधणा ?िक्षा7०5) 

हमारी संसद मे विरोधी दलो की भूमिका सेव चर्चा का विषय रही हैं। काँग्रेस की आत्त- 
रिक फूट से भारत में विरोधी दलो का विकास हुआ है। भारतीय संविधान सभा में नाममात्र की 
भी विपक्ष नही था। संविधान सभा मे अधिकाश मुस्लिम सदस्य देश विभाजन के समर्थक ये और 
पाकिस्तान निर्माण के बाद वे यहाँ से चले गये। सत्‌ !952 में सम्पन्न प्रथम जन-निर्वाचत मे 
अनेक विरोधी दल अस्तित्व में आये । इनमे सोशलिस्ट पार्टी महत्वपूर्ण थी जो वस्तुत' काँग्रेस का 

ही अभिन्न अग घी। आचार्य जे० बरी० कृपलानी के नेतृत्व में किसान मजदूर पार्टी अस्तिल है 


हु 
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लायी । प्रथम जन-निर्वाचत के बाद भारतीय राजनीति की जो तस्वीर उभरी वह प्रतिपक्षी दलो 
की हृष्टि से सन्‍्तोषजवक नही थी । काँग्रेस दल को 364 स्थान प्राप्त हुए जबकि भारतीय साम्य- 
वादी दल को 26, सोशलिस्ट पार्टी को 2, किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 70 और जनसघ को' 
केवल 3 स्थान मिले । डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कतिपय दलो के सहयोग से नेशनल डेमोक्रेटिक 
पार्टी नाम से एक दल की स्थापना की किन्तु उन्हे विपक्षी दलों को मिलाने में कोई विशेष सफलता - 
नही मिली । यह बात सच है कि उस समय संख्या में कम होते हुए ;भी गुण की दृष्टि से विपक्ष 
सत्तारूढ दल से टक्कर ले सकता था। प्रधानमन्त्री श्री नेहरू द्वारा विपक्ष को लगातार प्रोत्साहन 
दिया गया जिससे विपक्ष को काफी बल मिला । द्वितीय और तृतीय लोकसभा में भी सत्तारूढ दल 
की संख्या पुवंवत्‌ बनी रही । श्री नेहरू के नेतृत्व मे काँग्रेस को भारी विजय मिली जो वास्तव मे 
समाजवाद की विजय थी । भारतीय साम्यवादी दल सहित अन्य समाजवादी दलो को सत्तारूढ़ 
दल की भारी सफलता के कारण काफी धक्का लगा | नेहरूजी के समाजबाद की ओर बढते हुए 
झुकाव को देखते हुए श्री राजगोपालाचारी ने 959 मे स्वतन्त्र दल की स्थापना की। उनका 
विचार था कि समाजवाद और उससे जुडी सरकार के हाथो मे आधिक शक्तियो के केन्द्रीयकरण 
की नीति भारतीय लोकतन्‍्त्र के लिए घातक सिद्ध होगी। चतुर्थ जन-निर्वाचन मे लोकसभा मे, 
सत्तारूढ दल की सख्या घटकर 280 हो गयी जो सरकार बनाने के लिए न्यूनतम सख्या से 20 
ही अधिक थी । काँग्रेस दल को अनेक राज्यों मे स्पष्ट बहुमत नही मिला । विरोधी दलो ने सत्ता 
के लिए सिद्धान्तहीन समझौता करके जनता में अपनी मूर्ति को धुंधला कर दिया। राज्यी में सयुक्त 
विधायक दल अपने ही विरोधाभासों के कारण अधिक समय तक टिक नही सके ५ साम्यवादी दल 
दक्षिणपन्यी, वामपन्थी तथा नक्सली गरुटो में विभक्त हो गया। स्वतन्त्र दल यथास्थितिवाद का 
सूचक बन गया और उसे सामान्य जनता पूँजीवाद और सामन्तवाद का प्रतिनिधि मानने लग 
गयी । जनसघ अपनी साम्प्रदायिकता के लिए बदनाम्‌ हो गया और उसे आशिक क्षेत्र मे दक्षिण- 

पन्‍थी कहा जाने लगा | समाजवादी दल भी कई टुकड़ो मे विभक्त हो गया। सन्‌ 969 मे काँग्रेस 
के विभाजन से सगठन काँग्रेस अस्तित्व में आयी | सगठन काँग्रेस ने अपनी सारी शक्ति श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी को अपदस्थ करने मे लगा दी । पंचम लोकसभा के चुनावों में विपक्षी दलो को करारी 
हार मिली ओर उन्होने एकीकरण द्वारा सत्तारढ दल का विकल्प बनाने के लिए प्रयास प्रारम्भ 
किये । कुछ कारणों से विपक्षी - दल एक दल मे मिलकर अपने अस्तित्व को समाप्त नहीं करना 
चाहते । इसीलिए उन्होने संघीय दल का उपाय सुझाया। पूर्व संयुक्त विधायक दलो की सरकारों 
के निराशाजनक कार्यों से इस उपाय को बल तथा समर्थन नही मिला । 
छठी लोकसभा चुनावो के बाद मतदाताओं ने देश मे पहली वार एक सग्रठित प्रतिपक्ष की 
स्थापना कर दी। कांग्रेस के लोकसभा में 55 सदस्य थे और वह न केवल सगठित था अपितु 
सख्या की दृष्टि से भी बलशाली था । काँग्रेस दल के नेता श्री चह्माण को विरोधी पक्ष के नेता के 
रूप में कैबिनेट स्तर के मन्त्री के बराबर सुविधाएँ और मान्यताएँ दी गयी । प्रतिपक्षी दल काँग्रेस 
को ससद के बाहर भी मान्यता दी गयी । रेडियो और दूरदर्शन पर विरोधी दल के नेता को अपने 
विचार प्रसारित करने का समय दिया गया । लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन मे 
प्रधानमन्त्री और विपक्ष के नेता के मध्य गजब की सहमति देखी गयी । कई विधेयक ध्वनिमत से 
पारित हुए और सरकार को रचनात्मक सहयोग देने मे विपक्ष ने झूठी दलीय प्रतिष्ठा को बाधक 
नही बनने दिया । किन्तु जनता पार्टी शासन के उत्तराद्ध मे सरकार और विपक्ष.के सम्बन्ध धीरे- 
धीरे कटुतापूर्ण बनते गये । 980 मे गठित सातबी लोकसभा और 984 मे गठित आठवी लोक 
सभा मे विपक्ष की स्थिति कमजोर ही रही । नवी लोक सभा मे राजीव गांधी के नेतृत्व में विपक्ष ” 
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अत्यच्त संगठित और मजबूत है। लोक सना मे काँग्रेस 'इ' सबसे वड्या दल हैं। अत, सत्तारुढ़ दल 
को विपक्ष के प्रति अपना दृष्टिकोण म्देव विनम्र और उदार रखना होगा । यदि विरोध पक्ष थोडा 
भुत्सा भी करता है, थोडी अड्ग्रेवाजी करता है यानी संसदीय प्रक्रिया के अन्दर रहकर सरकार 
को बेनकाब करने का प्रयास करता है तो उसे असहिप्णु नहीं बनना चाहिए । सत्तारूढ दल को 
विपक्ष से राष्ट्रीय मामलो पर परामर्श की स्थायी परम्परा का निर्माण करना चाहिए, विपक्ष की 
बात को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि सघप॑ की राजनीति के स्थान पर सहयोग की राजनीति की 
शुरूआत हो सके । 
ससद में विरोधी दलो ने सदेव सरकार का विरोध ही किया हो ऐसी वात नहीं है। 
विरोधी दलो ने तीनो बार अर्थात्‌ 962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, 965 तथा 
97] में जब पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया तो सरकार को पूर्ण सहयोग दिया । 
विरोधी दल शासन की आलोचना कर सबते है परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि गैर- 
कान्नी तरीको से सत्ता को हथियाते का प्रयत्त करें जिसे वह घुनाव द्वारा प्राप्त करते मे असफल 
रहे है । जनतन्त्र तभी चल सकता है जब अल्पमत निश्चित अवधि तक मत्तारढ दल का नेतृत्व 
स्वीकार करे और गलत तरीकों से उसे अपदस्ध करने की कोशिश ने करे | सरकार को हटाने के 
लिए भूख-हृडताल करना, जन-आन्दोगन, जनता को कर न देने के लिए कहना उतने ही गलत 
तरीके हैं जितने कि हिंसात्मक उपाय | दि 
भारत में विषक्ष को अपनी भूमिका वदलनी होगी । उसे जनता को शिक्षित- करना तथा 
उन्हें इस विश्वास में लेना होगा कि विपक्ष सत्तारूढ़ दल की तुलना मे जनता की सेवा अच्छे टंग 
से कर सकता है। विपक्ष द्वारा की जासे वाली सत्तारूढ़ दग की आलोचना ऐसी होनी वाहिए कि 
यदि उसे सरकार चलानी पडे तो उनकी अपनी नीति ही उनके कार्यकलापो से सण्डित न होती 
हो। सत्तारढ दल को भी विपक्ष के प्रति अपना हृष्टिफोण बदलना होंगा। मोरारजी देसाई फऐ 
अनुसार, “जब सत्तारूढ दल के द्वारा विपक्ष की आवाज दवा दी जाती है तब विपक्ष के रादस्यों 
को चीखना-चिल्लाना पडता है जिससे लोकसभा की कार्यवाही रुक जाती है ।” अत सत्ताहढ दल 
को विपक्ष से राष्ट्रीय मसलो पर परामर्श करना चाहिए तथा विपक्ष की बात को ध्यान से सुनना 
चाहिए ताकि सधषं की राजनीति के स्थान पर सहयोग की राजनीति की शुरूआत हो सके । 
धसंतद की भुमिका : समीक्षा (ए्राशाशा। ३ (ध्ाहगाह 7०७ ; & (एामव्य एज्रापराण 
इसे राजनीतिक यथार्थ को नकारा नही जा सकता कि वास्तव में देश के शासन और नीति 
के आधारभूत निर्णय संसद नही लेती, बल्कि निर्णय प्रधानमन्त्री और मन्सत्रिपरिषद हवा तिंगे 
जाते हैं। उन निर्णयो की सरचना में ससद से कही अधिक हिस्सेदारी होती है। मन्त्रिपरिषद के 
भदस्यों और उनमे भी अधिक प्रशासनिक अधिकारियों की, जो तथ्यो और आँकड़ो का ' विश्लेषण 
और उनकी व्याख्या करते है। निष्कर्ष यह है कि नीति सम्बन्धी मूल निर्णय क्रमश. ससद के प्रागण 
से हटकर सचिवालय के विभागीय प्रकोप्ठो मे या मन्त्रियो के हारा कभी-कभी मन्सिपरिषद की 
उपसमितियों भें लिये जाने लगे है। आज ससद की भूमिका केवल इतनी है कि वह शासत से 
जानकारी मांगे, यदाकदा मन्त्रियों से प्रश्नो द्वारा जिरह करे, समितियों के माध्यम से नीतियो 
और शासन द्वारा कार्यात्वयन का मुल्याकन करे, न्यूनाधिक सशोधनो के साथ विधेयको को पारित 
करे, और बहुमत को सरकार चलाने की सुविधा जुटाये | वस्तुत. संसद कानून बनाती नहीं, वर्ल्कि 
मैस्तुत विधेयको को कुछ परिवर्तनों के साथ पारित ही करती है । इसी प्रकार ससद नीतियाँ नही 
सनाती बल्कि शासन द्वारा निरमित नीतियो की समीक्षा करती है। उन पर लोकमत की अभि- 
व्यक्तियों के प्रकटीकरण और प्रस्तुतीकरण का अवसर जुटाती है । इस परिप्रेध्य मे संगद सत्ता की 
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नही, बल्कि प्रभाव की संस्था के रूप में कार्य करती है । आज के सासद के तिए यह समझ तेना 
आवश्यक है कि यदि वह मन्त्रिपरिपद का सदस्य नही है तो उसकी भूमिका (7) सरकार को सही 
दिशा मे प्रभावित करने में है, (/) शासन की जांच-पड़ताल और उसके मूल्याकन मे है, (॥४) किसी ' 
नीति या विधि के समर्थन या विपक्ष में लोकमत सगठित करने में' और सार्वजनिक राय का 
अभिव्यक्ति देने मे है, (५) अपने ससदीय दल के भीतर की राजनीति मे प्रभावी रचनात्मक 
भाग लेने में है. और (५) अपने क्षेत्र, राज्य यो देश के किसी अन्य भाँगकी *सेमेस्थाओ को सैंसद 
के समक्ष रखेने में है । संसद सर्दंस्यं की एक “भूमिका अपने राजनीतिक द॑लें में )और ससद तथा 
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ससेदीय संमिंतियों मे है, तो दूंसरी' भूमिका देश ' मे और अपने' क्षेत्रे/मे है, वंयोकि 'वह ससद'और 


जनतो' के बीच! विचार) सम्पकी और संचोर के सिवरहिक है | की... ता वा भे की व सि। 
| है 3 छाए ॥%-)). ४ 25 73३ #') ॥ उण | ४, * हों 

पक विगत कुछ से हमारी राज़तीतिक व्यवस्था. मे ससदीय शक्तिका उत्तरोत्तुर्‌ त्तरोत्तर, हास.हुआ 
५ ४ ५०, ध्वों 

हैं। डॉ० लक्ष्मीसल्स सिंघवी के अनुसार, “यह. सत्य: है. कि. कानून बनाने, को, एवं: कर और शुल्क 


लगाने की सर्वोपरि सत्ता ससद में तिहित है. किन्‍्तु वास्तविकता यह. है. व्रिधि अप्लिनियमो का 
गर्भाधान और जन्म मन्त्रालयों में होता है, ससद मे केवल मन्त्रोच्चारण के [साथ।उन्तका:-उम्तनयन 
भस्कार होता,है-और/ उन्हे -ओऔपज्नारिक:अक्षोपवीतू। दे:विया, ज़ाता; है-।)प्रो० जजैड (डी० सेठी के 
अनुसार, “सिद्धान्दत. जब तक संसद की मर्जी हो ; मन्त्रिमएडल़- ज्त्ताखढ़ उ्यह पंसक्ताःहैललेकित 
कीब्रह्ार-मे मन्न्रिमण्डल जे:ससुद्र-के काम: औरनपसके अधिक्राड्ाअधिकाधिका:मात्ना'मे हथिया 
लिये-है-क्रौक जिसे ,मक्किम॒ण्डलीफ ताऩाश्युही कहते:हैं;उसकी|आगवानी-बगे है-।ल्‍भारत्त-मे हम:एक 
कदम औरः्झागे:न्रढ़' गये-हैं-और प्रधानुम॒न्त्री, कोनइजाज़्त;दी :गग्मी-है; कि वे: मन्त्रिमएडल़दतभा।ससेद 
दोनो क्रेअध्विकार, हथ्रियाले ।स्पं%नेहरू ने,अनेक[सूध्म-तरीक़ो।से।ऐसा 'कियाःऔरः :्ीमती!भगाँधी 
ने वगेर किसी झिल्काकेटलिफ हे 7ल के फफ्रीजफ न्‍- काजाहया वफर काए किए कु तप कक 
धप्तह एहल्ाही-मे प्रसिद्धापचकाराकुलदीप।नायर” ने अपनें:एक प्घहुर्चाचर्त लेख -मे ४ससदे के गिरते 
हुए स्तर |प्ररुणरिप्पणी करतें।हुए/ लिखाहै किस८या> कय | गीत तक सजा सी की एव कर्ननर 
४ 7४ « (॥) 'पछले 0-]5 धर्षो'से संसद के स्तर में तेजी से गिरावट औयी/ है 39 7 ]; 7 

80 के चुनावों के फलस्वरूप सेंमोर्जे के “कुछ घटिया स्तर के! लोग भी संसद में पहुँच गये हैं। 
4989 केंलोकर्सनी' घुनोवो मे कांग्रेस “३ ने अनेक अंबराधी किस्म के लोगों को प्रत्याशी बनाया । 
पहने कार्गे्स ने, फिर जिंनेती ने, फिरें पुत्र कींग्रेस (ई) ने योग्यिता को भमेजरेन्दीज किया और व्यक्ति 
निंष्ठां केंलिंएं लोगों “को पुंरस्केत किया ॥ इसका नतीजा यह निकेलों हैं कि संसद 'हाथ' उठाने 


जस+ 45 न 


वालों की संदंने रह गये।हे । ये लोग नतो अंपने मंतदेताओं और न उनको परेशान करने 'वोली 
समस्याओं के हलें के लिए भिर्पनिः्की उत्तेरेदायी भर्नित हैं। टििए पल यान (कि पक मी १ ७४. 

(2) मुज्य काम जिससे अधिकतर सासंद व्यस्त रहते हैं वह है पैसों कमोनी । चनाये जीतने 
में पांच स आठ लाख रुपया खर्च करने के वाद वे उस खर्चे की पूर्ति में लग जाते हैं और कम से 
कम अगले चुनाव का खर्च निकालने की कोशिश में लगे रहते है । 

(3) संसदीय क्षेत्र मे सबसे अधिक गिरावट अध्यक्षो व उच्च सदनों के सभापतियों के स्तर 
में आयी है। ये लोग दलीय हो गये है और मुश्किल से ही ऐसी व्यवस्था देते है जिसमे सकीर्णता 
न हा । मावलकर व अनन्तशयनभ््‌ आयंगर के दिन चले गये जो “अम्पायर' का काम करते थे । नौ 
वर्ष तक लोकसभा स्पीकर रहे बलराम जाखड़ अनवरत राजनीतिक दखलन्दाजी करते रहते थे । 


] 
१ 





डॉ० लक्ष्मीमल्स सिंघदी - "सुनो सासद” धर्मंयुग (नई दिल्ली), 20 जनवरी;980+प ०-39 | 
कुलदीप नाथर : “ग्रिरावट की हद”, राजस्थान पत्रिका (जयपुर) 22 नवम्बरस,:79 84. * 


394 भारतीय संसद तथा उसका कार्यकरण 


+ 


वे उसी भाँति आचरण करते थे जिस भाँति एक गजनीतिन्न व्यवहार करता है। मधु लिमये के 
शब्दों में “अध्यक्ष ग्रासक दल की कठपुतली बन गये ।” सरकार को परेशान गरी बहसो से बचाने 
के लिए अध्यक्ष उसकी मदद करते रहे । 

(4) मन्त्री यदि बिन्ही प्रश्नों का जवाव नही देते तो कुछ नही कहा जाता । अध्यक्ष 
केवल यह कहकर अपना पल्‍ला छुडा लेते हैं कि उत्तर बाद में दिया जायेगा | बाद में उत्तर सदन 
के पटल पर रख दिये जाते हैं और सदस्यों को पुरक प्रश्न पूछने का अवसर ही नही मिलता । 

(5) जब कभी कोई असल समस्याएँ सामने जाती है तो ससद को विश्वास में ही नर 
लिया जाता । अन्तर्सप्ट्रीय मुद्रा कोप से लिये गये ऋण की शर्तों ऊे बारे भें कोई बहस नहीं हुई । 
इससे बग राशि के ऋणो पर भी ब्रिटिंग ससद में, जिसकी परुपराओं का हम पालन बारे है। 
विचार हुए हूं । छठी पंचवर्षीय योजना पर अन्तिम रूप दिये जाने के पूर्व ससद भे बहस नहीं हुई । 
अब 7,500 करोड के मिराज सौदे को भी बिना संसद में विचार किये अन्तिम रूप दे दिया गया। 
जनता शासन में जगवार सौदे के बारे मे भी ऐसा ही हुआ था । 

(6) कुछ भन्‍्त्री तो उस समय संसद में मौजूद ही नही होते जब उनसे सम्बन्धित सवालों 
पर विचार होता है । 

(7) बहुत से सासदो को इस बात में कोई रुचि नही होती कि सदन में बय। हो रहा है। 
सामान्यत, उपस्थिति भी बहुत कम होती है । 

(8) प्रधानमन्त्री (राजीव गाँधी) भी ससद की उपेक्षा करते रहे । 985 के शपकाथाव 
सत्र के पहले दिन ही वे ओमान के लिए चल पडे थे और जत्र सी ए जी (८&0) की रिपोर्ट ५९ 
सदन में हगामा मचा तो वे राजधानी में होते हुए भी सदन में नही गये । “नेहरू सत्र के ८९ 
नियमित रुप से सदन में पहुँचते थे जबकि राजीव हफ्ते में एंक-एक घण्टे के लिए ही दोनो धन 
में देसे गये, वह भी जब उनके मन्त्रारयय से सम्बन्धित सवालो की बारी होती ।7 

निष्कपं---हमारी ससदीय कार्यप्रणाली मे सुधार की आवश्यकता हैं । एक ससदीय ४५।* 
आयीग का निर्माण किया जाता चाहिए । इस आयोग मे वरिप्ठतम सासद तथा विशेषज्ञ 0५५ 
किये जाने चाहिए | इस आयोग को ससदीय कार्यप्रणाली के सम्बन्ध मे अपनी सिफारिश देश 
सामने रखनी चाहिए ताकि ससद लोकतान्त्रिक मूल्यों की मजूपा वन सके | 

यदि ससद को राजनीतिक व्यवस्था का केन्द्र रहना है तो सभी सम्बद्ध तत्वों को » 
राष्ट्रीय आधार पर इसकी गरिमा बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए । ससद सदस्य 
सरकार, विपक्ष तथा जनतन्त्रात्मक कार्यविधि मे विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का क७ 
इसकी गरिमा बनाये रखता है । हम आशा करते है कि हमारी संसद भारतीय राजनीति में ५ 
मध्यस्थ के रूप में, सरकार और जनता के बीच एक संचार माध्यम के रूप में तथा «जन 9 
व्यवस्था में विभिन्न शक्तियो के बीच समीकरण बनाये रखने में सफल होगी । 





/ इण्डिया हुटे, 3] अगस्त 989, पृ० 28 । 
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[5907क्षाइश्चार 20छछा #ए० उफ़्ञाएा&, 8६ शहए५] 





स्व॒तन्त्र और सभ्य राज्य की प्रथम पहचान स्वतन्त्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। कोई 
भी समाज विना विधानमण्डल के रह सकता है, किन्तु ऐसे किसी सभ्य राज्य की कल्पना नहीं 


की जा सकती जिनसे न्यायपालिका की कोई व्यवस्था न हो । 
भारतीय सविधान-निर्माता एक ऐसा अखिल भारतीय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय वनाने 


के लिए कृतसकल्प थे जिसे फौजदारी और दीवानी दोनो प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त हो । सर्वोच्चि 
न्यायालय इसी सकलप की पूर्ति करता है । हमारी न्याय-व्यवस्था के शिखर पर सर्वोच्च न्यायालय 
है जो भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर वनता है। उसका क्षेत्रा- 
घिकार अत्यन्त व्यापक है । वह अभिलेख न्यायालय है और उसके क्षेत्राधिकार मे प्रारम्भिक, अपी- 
लीय और परामर्शीयं सभी प्रकार के मामले आ जाते हैं। वस्तुत भारत मे सविधान और 
लोकतन्त्र की रक्षा का दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का ही है । स्वाधीन भारत मे सर्वोच्च न्यायालय 
का कार्यकरण बहुत गौरवमय रहा है तथा आम जनता मे व्यक्ति के संवेधानिक अधिकारों तथा 
स्वाधीनता के प्रहरी के रूप मे उसके प्रति अट्ट श्रद्धा और सम्मान है ।* 

स्रेच्चि स्यायालय की आवश्यकता क्यों ? (शा ६ 8पएछाआ० (०णाप ?) 

वस्तुत लोकतान्त्रिक शासन-व्यवस्था की दृष्टि से हमारे देश मे सर्वोच्च न्यायालय की 
आवश्यकता निम्न कारणों से महसूस की गयी . 

() संघात्मक शासन व्यवस्था के कारण--जी. एन. जोशी के अनुसार, “संवात्मक शासन 
से कई सरकारो का समन्वय होने के कारण सघप॑ अवश्यम्भावी है। अत सघीय नीति का यह 
आवश्यक गण है कि देश में ऐसी न्यायिक संस्था हो जो संघीय कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका 
तथा इकाइयों की सरकारो से स्व॒तन्त्र हो ।” शासकीय सत्ता का केन्द्रीय तथा राज्यों की सरकारों 
के मध्य विभाजन संघीय सविधान की विशेपता है। किसी भी शक्ति-विभाजन की प्रक्रिया मे 
क्षेत्राधिकार के प्रश्न को लेकर सघ तथा राज्यो में वाद-विवाद पैदा होना स्वाभाविक है। शक्ति 
विभाजन सविधान के अनुसार होता है इसलिए इन सभी विवादों का निर्णय एक सविधान में 
अंकित व्यवस्था के अनुसार ही होता चाहिए। न्याय की यह माँग है कि ऐसे सभी विवादों का 
निर्णय एक निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र प्राधिकारी के हारा किया जाय । सघीय सविधान में सर्वोच्च 


7 काश्यप, सुभाष - संवेधानिक विकास और स्वाधीनता, पृ. 348 । 
32 मा न्‍ ३49 बात ५, 8, [035कुवातंढ * उत्पाबबाों ० 7धवंवा 7.धए उरड॥६॥72, 0० ,-060, 973 
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असम 


396... सर्वोच्च स्थायासय तथा न्यायिक पुममिगोकन 


स्थासासय दी एक ऐसा प्राधितारी हो. सोया है। परायली के जनुसाह, “मड्चि स्थमायासम सर्वीय 
शामस-प्रणागी का जगिवार्स जग है । यट संविधान ४, स्याशपो करी वाला उर्चतम भ्राधियारी 
3, साथ दी ये पध सभा शाज्यों के मस्य कत्मभ्न होगे बावि वियादी को लिर्दय करने बाज़ा जरिगम 
अधिकरण है । 

(2) संविधान फी स्यारया का कार्य- स्रस्सि स्याग्रादय ऊ श्यरा सी धोने य रक्षा और 
संविधान के अधिकारिए आ्यारगाता के शोध मे गाज तिसया जाता है । सं दिधान-गिर्माधी सभा भे 
कंठ्ा गया था, गे संविधास का ब्यादपराह्मार और सरदा उगा । भारतीय संम्धिन की आयसा 
की अधिकारिकि व्याग्यां सर्वोचा स्थायासस # द्वारा दी केसे जायेगी । 

(3) शासन फा सम्ठुतन चक्र - सर्वोच्च न्यायालय »। भर मिहा श्तरा मन्वतसच्भणत था मग्ाने 
है गयोवि। जहाँ जासने मे! धन्य अंग जनया की उ्लेविा जायसा से  प्रशातित ही जंवजे >, बड़े 
सर्वोच्च स्थायालय' शासन का शक अन्य भंग है जो मनि्वधताप्रफ सरडाश | गायों भी स्याग्याएँ 
: मंत्रिधान के अनुसार करके सरगार में विभिम्न अंगी मे सस्पुलन रकाधिा मर सह्या #॥ 

(4) मौसिक अधिकारों फा रक्षर -सायधान-निर्मापाली शायर कथन था दि. संपद्धि 
स्थायासम सागरिणों हे! मोलिफ अधियारों या मसेंरछाया उ गा । भा खास क अनब्छेद 32 7 उम्से- 
गंत यठे स्मायागय संविधास द्वारा प्दल मौविया ऋधिकारी या अधिरका की । संचीय “अथर्य सापों 
की सरकारों ग़रा उन जधिगरीं का क्तिफम्मश रीहगसा लबा अधिएमंण शोध पर उषसार एरना 
इस न्यायालय का कर्सव्य है । पायती थे अनुमार, * एद जधिकारों गा महर: एिय सता सग्यन्ममंत 
पर न्यायालय द्वारा दिये विनिर्णों ने पौषित होती है जिसने हार्यपॉलिएा शा सोध्छासारिता 
तथा विधानमणएटल की धर्मंेंघानिएसा से'नॉगिरियों मी रक्षा शीती है । 

(5) विशिष्ट परामर्श देने के लिए--गम्भीर तथा पेचीदी कानूसी उपर्तों पर सर्वोच्च 
स्यायालग शाप्टपति की परामर्ण देने केश कार्य थी करता ही । साईशनिक साहय श डिये साडूने: 
तथा तथ्यों के व्िधय भें राष्ट्रपति शस न्याथानेय के उिनार झामना सापन है उसे दिपयी में या 
गष्टपति को परामर्ग हेता | | हा 

(6) स्ामाजिक कान्ति फा प्प्रवुत--हशरत मे साब्नि स्यमातय से रैसग लोग/स्य 

४ 


|] 


प्रहरी है अपितु संबंधानिर और साधारण कासनों फी प्रगनिशदी स्थास्या बरी। सामाहि 
आधथिफ परिवर्तन वा अग्रईत भी 74 पी ; 

' सर्वोच्च न्यायालय का संगठन . -्कप 

(00 ७705ावा0र 0 पता "एकता का ए00४॥) 

से हूप से सर्वोच्च न्यायालय के लिए मुस्य न्‍्यायरोधीण सेवा ? अन्य स्मोयाधीओों गी 
व्यवस्था की गयी थी और संविधान के दारा सर्मोच्चि स्थायायय दे स्थोबाघीशों की सरया सताइच 
न्यायालय का छक्षेत्राधिकार, स्यायाधीणों फा सेतन और सेवा शर्तों निश्चित करने का अधिकार संसद 
बे दिया गया है । ससद के द्वारा समयमंय पर कानून में संगोधन कार स॒र्रोच्चि न्‍्यायाराय हैं 
न्यायाधीशों की संरेया भे बद्धि की गयी है । ]960 में फिये ये गये संशाघन के अनुसार 976 तक 
सर्वोच्च भ्यायालस में मर्य न्यायाधीश सहित 4 न्यायाधीश थे। 977 में सम्बन्धित कासूना मे 
पुन परिवर्तन यार यह व्यवस्था की गयी है कि सर्वोच्च स्थायोसय में मुन्य न्यायाधीश सदित 5 
न्यायाधीण होगे । 989 में विधि द्वारा यह सिर्धारित किया,गया 2 फि संबंच्चि न्‍्यायागय मे मुस्य 
न्यायाधीण सहित 26 न्यांबाघीण होगे । सर्वोच्च _स्थायालय के स्यायाधोीयों की निमु्ति भीग्त की 
गप्दपति फूरता है। सर्वच्चि न्यायालय शे स्यायाधीणों मी निंयक्ति करने मे सप्द्रपति मुरय न्यायाधीश 
मे कपश्य ही,परामर्ण तेता:है । विशेष स्थिति उत्पन्न होने पर भारत खा मृस्य स्यायाधीश भारत है 
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राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर तदर्थ न्यायाधीशों (8०॥०० !008०७) की नियुक्ति कर सकता है । 
इस प्रकार की तदथ॑ नियुक्तियाँ फ़रते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश को उस उच्च स्यायालय के मुख्य 
न्थायाधीण से सयाहू ऊेनी होगी जिसमे से न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाय | भारत भ तदर्थ न्‍्याया- 
धीणों की सियुक्ति कनाडा में प्रचलित ऐसी ही प्रथा के समान है । सर्वोच्च या सघीय न्यायालय के 
पदनिवृत्त न्‍्यायाधीण को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर सवोच्च न्यायालय का न्यायाधीश 
बनाया जा सकता हे 

मुल्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और तत्सम्बन्धी विवाद (8799णाएाला। छत 0 (एकर्श 
ग05४66 री प्रावीक्ष छात॑ एणाए०ए०४ए ४0०० धी४-)-- सर्वोच्च न्यायालय के मुस्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति के सम्बन्ध थे सब्िधान लागू किये जाने के समय से लेकर 972 ई. तक यह परम्परा 
चली आ रही थी कि मुस्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद उसके स्थान पर दूसरे मुख्य 
न्यायाधीज की नियुक्ति के सम्बन्ध मे राष्ट्रपति द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले मुस्य न्यायाधीश से 
परामर्श अवश्य ही लिया जाता था और यह नियुक्ति न्यायाधीशों की वरिप्ठता के आधार पर की 
जाती थी | केवल एक वार 964 में श्री जफर इमाम को उनकी वरिष्ठता के बावजूद सर्वोच्च 
न्यायालय के मुस्य न्यायाधीण का पद नही प्रदान किया गया, लेकिन यह निर्णय बहुत कुछ सीमा 
तक श्री जफर के स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों के आधार पर किया गया था। लेकिन अप्रैल 4973 
में जब प्रधान न्यायमृति श्री सीकरी सेवानिवृत्त हुए तो तीन न्यायाधीशों (श्री शेलट, श्री हेगडे 
और श्री ग्रोवर) की वरिष्ठता का उल्लघन करके श्री अजीतनाथ रे को मुख्य न्यायाधीश के पद 
पर नियुक्त किया गया था। श्री अजीतनाथ रे की नियुक्ति के सम्बन्ध में थ्री सीकरी से परामर्श 
नही लिया गया था । समस्त देश के विधि जगत मे इस नियुक्ति का घोर विरोध किया गया । 
अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश श्री सीकरी ने प्रतित्रिया व्यक्त की कि, “सरकारी निर्णय राज- 
नीतिक था ।' श्री छागला ने कहा, “यह न्यायिक इतिहास का सर्वाधिक भेंधेरा दिन है ।” सर्वोच्च 
न्यायालय बार एसोसिएशन ने इसे पूर्णतया राजनीतिक और गुण से सम्बन्ध नहीं (ऐफा०५ एणा- 
धढ्षा गाते वश 70 7090णा 40 ए७पाॉ५) वतलाया । शेंकिन दूसरी ओर सरकारी पक्ष का 
प्रतिपादन करते हुए मन्त्री श्री कुमारमंगलस्‌ ने ससद में कहा कि मुस्य न्यायाधीश की नियुक्ति मान 
वरिप्ठता के आधार पर नही की जा सकती और न्यायाधीश का दृष्टिकोण, उनका रामाजिक 
दर्शन हुवा का रुख पहचानने की उनकी शक्ति और संसद की सर्वोच्चता को मान्यता--रावोच्च 
न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के महत्त्वपूर्ण आधार होने चाहिए ४! उन्होने स्पष्ट कहा कि 
“यह आज की सरकार के तिवेक पर निर्भर है कि वह अबनी दृष्टि में उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त 
करे । देश के सर्वोच्च न्याय आसन पर नैठने वाले दृष्टिकोण व दर्शन भी उपयुक्त होना चाहिए ।” 
इस विचार पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध विधिवेत्ता पागकीयाला ने कहा * “अनुभव 
से हपे सीखना चाहिए कि राजनीति से न्याय के तत्वों का प्रवेश उचित है. पर न्याय भे राजनीति 
का प्रवेश विनाशकारी है। सरकार का यह दावा कितना अस्नगत है दि उसे सर्तोज्चि स्यायालय मे 
ऐसे न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार है जो सत्ताधारी दल के दर्णन में आस्था रखते हे 
मान लीजिए एक ऐसा दखल सत्ता में पढ्ुेंचे जिसकी विचारधारा संविधान के विपरीत हो, तो 
ऐसी अवस्था मे न्यायाधीश सतिघान वा पालन करेगे था सत्ताघारी दल के दर्जन का । इस 
नियुक्ति के विरोध से सर्वोच्च न्‍्याबालय के तीनो न्‍्यायाधीणों--श्री भेलट श्रो हेगड़े और श्री 





१ *जुति रजाए0ए५ जाएं धार "0एछरजण छात्रीएजुनीए एणी गाट तह, वर खणुणा5० (0 पीट वाताएंक तो 


जावाहुल जाते गि5 00०एफत॥एणा की बीए 50एटटाएशाए 00 फ़ाशतारता जाण्पांत 9० वी एपतफस्‍र 
एसालिाव 0िा धार बुछजािलशा जी श्र एल ]छच्ञाए९, >-+ीशाशवा /साएचाँशा। 
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ग्रोवर ने स्यागपत्र दे दिया | समस्त देश में व्यापक रूप से शंका व्यक्त की गयी कि भुरय 
न्यायाधीण तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनायी गयी यह नब्रीन सरकारी 
नीति न्यायपालिका को कार्यपालिका की चेरी बना देगी और इससे न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता तथा प्रतिप्ठा पर आघात पहुँचेगा । समस्त स्थिति पर विचार करने के लिए ]] और 
2 अगस्त को दितली में सर्वोच्च न्‍्यायालय अधिवक्ता संघ के तत्वावधान में 'अखिल भारतीय 
अधिवक्ता सम्मेलन! हुआ जिसमे लगभग 700 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए । सम्मेलन में यह प्रस्ताव 
पास किया गया कि उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिवक्ता सघ कौर 
न्यायाघीणों का प्रतिनिधित्व करने थाली समितियों की सिफार्िशि पर होनी चाहिए और उच्च 
न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय के मुस्य न्यायाधीश के पढ पर सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश की 
ही नियुक्त किया जाना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और सम्मान को वनाव रखने की 
दृग्टि से उपर्युक्त सुझाव निश्चित रूप से विचार योग्य हैँ । 


सन्‌ 977 में पुन. 973 के ही ढग पर मुग्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गयी | जनवरी 
977 में मुख्य न्यायाधीश श्री अजीतनाथ रे के कार्गकाल को समाप्ति पर वरिप्टता के आधार पर 
श्री एच. आर खन्ना को मुरय न्यायाधीश दे पद पर नियुक्त दिया जाना चाहिए था। लेकिन 
जस्टिस सन्ना की नियुक्ति करने के स्थान पर जस्टिरा सिर्जा हमीदुल्ला वेग को मुख्य न्यायाधीश 
के पद पर नियुक्त किया गया | अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ द्वारा इस नियुक्ति की आलोचना 
की गयी और अपनी वरिप्ठता का उल्लंघन किये जाने के विरोध में न्यायाधीश एच, आर. सम्ना 
के द्वारा त्यागपन्न दे दिया गया । 


मुस्य न्यायाधीश पद पर नियुक्ति और विचाद का निराकरण (फरवरी 978)--4977 
में सतासढ शासक वर्ग न्यायपालिका की स्वतन्त्रता और उसकी प्रतिप्ठा को बनाये रखने के लिए 
बचनबद्ध था। बत मुरब न्‍्यायाधीम पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में वरिप्दता के सिद्धान्त को पु 
स्वीकार करते हुए फरवरी 978 मे श्री वाई. थी चअन्‍्द्रचुड् को मुख्य न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त किया गया । अजीतनाथ रे के कार्यकाल की समाप्ति पर तत्कालीन शासक दल के कुछ 
नेताओं और कुछ विरयात विधिवेत्ताओ ने कहा कि श्री चन्द्रचूड़ को मुख्य न्यायाधीश के पद पर 
नियुक्त नही विय्या जाना चाहिए। उनका कहना था कि मुख्य न्यायाधीश से जिस वैचारिक 
स्वतन्त्रता और निप्पक्षता की आाशा की जाती है, उसका उनमे दु खद अभाव रहा है । अ्नैल 976 
में वन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण (0७७७५ (०७७७) के मामले मे उन्होंने साहसपूर्ण निर्णय नहीं दिया। 
वी एम तारकुण्डे के अनुसार, “बन्दी प्रत्यक्षीकरण मामले भे सर्वोच्च न्यायालय का फैसला कादूनी 
दृष्टि थे तो कमजोर है ही, जनता और देश के लिए भी बह गम्भीस्तम खतरे से भरा है। वह 
न्याय की घारणा का ही मखौल है ।” श्री छागला के हारा भी ऐसा ही विचार व्यक्त क्या ग्रया, 
लेकिन इस प्रकार की आपत्तियों को अस्थीकार करते हुए सरकार हारा सोचा गया कि मुख्य न्‍्याया- 
घीश पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में सुनिस्चित परम्पराओ को अपनाया जाना चाहिए। शासन का 

काबय न्यायपालिका की स्वतन्श्ता तथा उसके सम्मान को बनाये रखने की दृष्टि से उचित हें 
त्रस्नुत मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीणों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुछ मिद्धान्त निश्चित 
किये जाने चाहिए, जिससे कि न्यायिक क्षेत्र की इन सर्वोच्च नियुक्तियो के सम्बन्ध में शासन के 
हारा मनमाना आचरण न किया जा सके और न्यायाधीश पद तथा न्यायाघीश पदधारी व्यक्ति 
विवाद के विषय न बर्ने । विधि आयोग ते थी अपनी 80व्री रिपोर्ट मे कहा है कि सर्वोच्च स्याया 
लग के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के सम्बन्ध में बरिष्ठता के सिद्धान्त का कडाई से पालन किया 
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जाना चाहिए ।! न्यायपालिका की रवतन्त्रता की रक्षा और लोकतन्‍्त्र के सुचारु संचालन के लिए 
यह अत्यन्त आवश्यक है । 
न्यायाधीशों की बोग्यताएँ (0४५/म०७४णा5 (ण 0० उ008०5)--सर्वोच्च न्यायालय के 
 स्यायाधीशों मे निम्नलिखित योग्यताओ का होना आवश्यक है : 
(/) वह भारत का नागरिक हो । 
(2) वह किसी उच्च न्यायालय अथवा ऐसे दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगा- 
वार कम-से-कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो । | 
या 
किसी उच्च न्यायालय अथवा न्यायालयों मे लगातार, 70 वर्ष तक अधिवक्ता (॥(ए०००८) 
रह चूका हो । 
या 
राष्ट्रपति के विचार में एक पारगत विधिवेत्ता हो । 
यह अन्तिम उपबन्ध वस्तुत नियुक्ति के क्षेत्र को व्यापक करने के लिए. रखा गया है । एस 
उपबन्ध के अनुसार किसी विश्वविद्यालय में पटाने बाला कोई विख्यात न्यायणशास्त्री सर्वाच्चि 
न्यायालय मे न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया जा सकेगा । 
संविधान में यह स्पप्ट रूप से लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश 
भारत राज्य क्षेत्र मे किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य पदाधिकारी के न्यायालय मे वकालत नहीं 
कर सकता है और न वह किसी न्यायालय मे किसी अन्य रूप में कार्य कर सकता है । 
कार्यकाल तया भहाभियोग (7070 शाते गरा०९४०॥॥०॥--सर्वोच्च न्यायालय के न्याया- 
धीश की सेनानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष हे । यद्यपि सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान की भाँति 
भारतीय सविधान में आजीवन कार्यकाल की व्यवस्था नही की गयी है, फिर भी वर्तमान व्यवस्था 
व्यवहारत वैसी ही है, क्योकि भारत मे जौसत आयु को देखते हुए 65 वर्ष की भायु बहुत होती 
है | इसके अतिरिक्त, सविधान के अनुच्छेद !28 में किसी सेनानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्ति 
करने की भी विशेष व्यवस्था की गयी है । इस अवस्था के पूर्व वह स्वय त्यागपत्र दे सकता हू । 
इसके अतिन्क्ति, सर्वोच्च न्‍्यायाराय के किसी न्‍्यायाधीश को उसके पद से केवल प्रमाणित दुव्यंवहार 
या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि 
निरिचत करने का अधिकार ससद को प्राप्त है। कार्यंविधि चाहे जो हो, लेकिन ससद के दोनो 
सदनो को अलग-अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने 
वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत से प्रस्ताव पास करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा 
जायेगा । उसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश की पदच्युति का आदेश जारी करेगा । इस सम्बन्ध 
आवश्यक है कि न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव एक ही सत्र मे स्वीकार होना 
चाहिए और न्यायाधीश को अपने पञ्ष के समर्थन तथा उसकी पैरवी का पूरा अवसर प्रदान किया 
जायेगा । 
वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें (इद्वांधाए, 00००५ बाते $९ए०० (८070॥0॥5)--- 
रावजिच न्यायालय आर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन 950 से ही स्थिर चने भा रहे 
थे और उनमे वृद्धि की आवश्यकता अनुनत की जा रही थी। अत ६54वे संवैधानिक संशोधन 
(4982) हारा संविधान की द्वितीय .. 'द (एश्वा 7) को सशोधित करते हुए 


मेन 2.33 3७०+०----७आ. 
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400... सर्वोच्च न्यायालय तंथा न्यायिक पुनविलोकन 


रातॉच्चि न्‍्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, 'वर्ते और सेवा शर्तों मे उत्लेख- 
नीय सुधार किया गया है। अब इस प्रसंग मे स्थिति निम्न प्रकार हूं 
राबच्चि न्यायालय के मुस्य न्यायाधीश को अब 40 हजार रुपये मासिक वेतन भीर ।,250 
रुपये मासिक भत्ता प्राप्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशो को 9 हजार रुपये मासिक 
वेतन और 750 रूपये मासिक भत्ता प्राप्त होगा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के 
प्रत्येक न्‍्यायाधीण' को स्टाफ कार और प्रति माह 50 लीटर पैट्रोल की सुविधा भी प्रास्त होगी । 
न्यायाधीशों के लिए पेन्शन और सेवबानियत्ति वेतन (ग्रेच्युटी) की व्यवस्था सर्वप्रथम 976 
मे की गई थी। 986 मे पेन्शन, ग्रेच्युटी तथा अन्य सेवा शर्तों में भी उत्ोसनीय सुधार किया 
गया है| पेन्शन की अधिकतम' सीमा मुस्य न्यायाधीश के लिए 60 हजार रुपये वापिक व अन्य 
न्यायाधीशों के लिए 54 हजार रुपये वापिक है। ग्रेच्युटी 30 हजार झूपग्रे मे बढ़ाकर 50 हजार 
रुपये कर दी गयी है । न्यायाधीशों की नियुक्ति के वाद उनके वेतन, भत्ते आदि में कोई अलाभ- 
कारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है । उन्हे वेतन व भत्ते भारत की सचित निधि मे दिये 
जाणेगे जिस पर भारतीय ससद को कोई अधिकार प्राप्त नही है । 
उम्मुक्तियाँ [रएणा।०४)--न्यायाधीशों को अबने सभी कार्यो और निगयो के लिए 
आलोचना से मुक्ति प्रदान की गयी है, किन्तु न्यायालय के किसी निर्णय या किसी न्यायाधीश को 
किसी सम्मति की श क्षणिक दृष्टि से आलोचनात्मक विवेचना की जा सकती हैँ। न्यायाधीणों पर 
यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि उन्होंने किसी प्रेरणा या हितवश एक विशेष प्रकार का 
निर्णय दिया । ससद के द्वारा भी महाभियोग के प्रस्ताव पर विचार करने के अतिरिक्त अन्य किसी 
समय पर न्यायाधीशों के आचरण पर विचार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को अधिकार 
प्राप्त है कि वह अपना सम्मान बनाये रसने और शत्रुतापूर्ण जालोचना से अपनी रक्षा करने के 
लिए किगी भी तथाकथित अपराधी के विरुद्ध न्यायालय के अवमान की कार्यवाही कर सके । सन्‌ 
953 में इस न्‍्यायालय के एक निर्णय पर 'टाइस्स ऑफ इण्डिया' द्वारा की गयी एक टिप्पणी 
के कारण उस समाचार-पत्र के सम्पादक, मुद्रक और प्रकाशक के विरुद्ध न्यायालय अवमान की 
कार्यवाही की गयी थी ।! न्यायालय अवमान की कार्यवाही न केवरा प्रतिप्ठा की रक्षा करने हेतु ' 
वरन्‌ ऐसे कार्य को रोकने के लिए भी की जा सकती है, जिसका इसकी निष्पक्ष निर्णय की 
शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की आशंका हो । दीक्षित वनाम उत्तर प्रदेश राज्य' के विवाद में 
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा ही निर्णय दिया था ।? 


सर्वोच्च न्यायालय का अवस्थापन 
((57॥9845ज्लोध रा 07 7 क््5 $ए2र553८5 (0०0७ा९7) 


सृविधान में सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि वह स्वयं अपना जवेस्थापन 
(४४४७।४ाशा) रखे और उस पर पूरा नियन्त्रण भी रते । इस सम्बन्ध मे सविधान-निर्माताओं 
का उचित रुप से यह मत था कि यदि इस प्रकार की व्यवस्था न हो तो न्यायाद्य की स्वाधीनता 
केवर एक '्रम् ही सिद्ध होगी । सर्वोच्च न्यायालय के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की सव 
नियुक्तिया मुख्य न्यायाधीश हारा या उसके ह्वारा इस कार्य पर लगाये गये किसी अन्य न्यायाधीश 
या पदाधिकारी हारा की जाती ह । इन पदाधिकारियों की सेवा शर्ते भी इरा न्यायालय द्वारा ही 
निर्धारित की जाती हू, उन पर होने वाला व्यय तथा न्यायालय के अवस्थापन के अन्य व्यय भारत 
की सचित निधि से किये जाते है । 


2... जग वाए गावाएव ती का एकता, एचापटा ताएं शाजीनाए, 22 /॥275 0/ /4४, 495$0 ५४७७४ 
एएछाप। #२€#ए०/९०, 9. 25, 


2. #&॥ ाताय एलछणालः 954 8फ्राशथार ८०४४, 9, 743, 


सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक पुनविलोकन_40[ 


सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि (श/00€00786 ० 6 5एएाथया6 (७००) --सर्वोच्च 
स्यायालय की कार्यविधि के सम्बन्ध में सविधान ने कुछ व्यवस्थाएँ की हैं । इसके अतिरिक्त, 
सविधान ने भारतीय संसद को भी इस सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार प्रदान किया है तथा 
अन्य वातो पर सर्वोच्च न्यायालय स्वयं भी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर नियम निर्मित करने 
की क्षमता रखता है। इसकी कार्यविधि के सम्बन्ध में सविधान द्वारा निम्न व्यवस्थाएँ की 
गयी है : पु 

(!) जिन विपयो का सम्बन्ध सविधान की व्यवस्था से हो या जिसके अन्तर्गत सवैधानिक 
प्रण्ण उपस्थित हो या जिसमे विधि के अभिप्राय को स्पष्ट करने की आवश्यकता हो या जिन 
विपयो पर विचार का कार्य भारत के राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को सौपा हो, उनकी सुनवाई 
सर्वोच्च न्यायातय के करमम-से-कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जायेगी । 

(2) सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख किसी ऐसे मुकदमे की अपील भी उपस्थित की जा 
सकती है जिसकी सुनवाई के उपरान्त यह विचार किया जाय कि उसमे संविधान की व्याख्या 
करना आवश्यक है या कानून के अभिप्नाय को तात्त्विक रूप से प्रकट करता होगा । इस प्रकार के 
विवाद प्रारम्भ में पाँच से कम न्यायाधीशों के सामने उपस्थित हो सकते है, पर यदि यह स्पप्ट हो 
जाय कि उसमे संविधान की व्याख्या या कानून के रूप का स्पष्टीकरण होना आवश्यक है तो उसे 
भी कम-से-कम पाँच न्यायाधीशों के समक्ष उपस्थित किया जायेगा और उनकी व्याख्या के अनुसार 
ही उसका निर्णय होगा । 

(3) सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय खूले तौर पर किये जायेगे । 

(4) सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय वहुमत' के आधार पर होगे । बहुमत के निर्णय 
से असहमत न्यायाधीश अपना पृथक्‌ निर्णय दे सकता है। वह अन्य किसी प्रकार से बहुमत के 
निर्णय को प्रभावित नही कर सकेगा । बहुमत निर्णय ही मान्य होगा । 
सर्वोच्च स्यायालय का क्षेत्राधिकार (उण5तण०ा07 ० (86 5पर्ञाशाक्‍8 (०घा५) 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय को काफी व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यहाँ तक कि विश्व 
के अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार शायद ही इतना व्यापक हो । इसके क्षेत्राधिकार का 
अध्ययन निम्नलिखित तीन रूपो मे किया जा सकता है (]) प्रारस्भिक क्षेत्राधिकार, (2) अपी- 
लोय क्षेत्राधिकार, और (3) परामर्शदात्रो क्षेत्राधिकार । 

() प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (00876 उप्राघत"७ाणा)--सर्वोच्च न्यायालय के प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार को दो वर्गो म॒ रखा जा सकता है 

(क) प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार (077४ #>णप्रश्ञए8 उणा75000०)---शरी दुर्गा 
दास बसु का कहना है कि, “यद्यपि हमारा संविधान एक सन्धि या समझौते के रूप से नही है, 
फिर भी संघ तथा राज्यों के बीच व्यचस्थापिका तथा कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकारों फा विभा- 
जन किया गया है ( अतः अनुच्छेद 3 संघ तथा राज्यो या राज्यो के बीच न्‍्याय-योग्य विवादों 
के निर्णय का प्रारस्भिक तथा एकसरेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है ।!! सर्वोच्चि 
न्यायालय के प्रारम्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निम्त विपय आते है 

(0) भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यो के बीच विवाद । 

(४) भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के बीच ब्रिवाद । 

(४) दो या दो से अधिक राज्यो के बीच विवाद, जिससे कोई ऐसा प्रश्न अन्तर्निहित हो 
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जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो । न्यायालय से इस अधिकार के 
सम्बन्ध में निर्णय की याचना की जानी चाहिए 

सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के 
सम्बन्ध में प्रारग्भिक एकमेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है अर्थात्‌ उपर्युक्त श्रकार के विवाद केवल सर्वोच्च 
न्यायालय में ही उपस्थित किये ज। सकते है । इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय हैं कि 26 जनवरी, 
950 के पूर्व जो सन्धियाँ और सविदाएँ भारत संघ और देशी राज्यों के बीच की गयी थी और 


यदि वे इस समय भी लागू है, तो उनके ऊपर उत्पन्न हआ विवाद सर्वोच्च स्यायालय के भ्रारम्भिक 


लेत्राधिकार के बाहर है | 

(स) समवर्ती प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (0णाल्पराथा 0प्रद्ाशे गंगरंइक्रतांणा)-- 
संविधान हारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ- 
साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32() 
द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया-है कि वह “मौलिक 
अधिकारों फो लागू कराने के लिए समुचित फार्यवाही करे ।” इस प्रकार मौलिक अधिकारों को 
लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायातय या उच्च न्यायालय किसी के हारा आवश्यक कायवाहा को 
जा सकती है । 

(2) भपीलीय क्षेत्राधिकार (8990०96 उ0750/0007)-- सर्वोच्च न्यायालय को प्रारम्भिक 
क्षेत्राधिकार के साथ-साथ सविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। उसे समस्त 
राज्यो के उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है । सर्वोच्च न्‍्याया- 
लय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित चार वर्गों गे विभाजित किया जा सकता है: 

() संवैधानिक (00॥शाएाणागा--रांविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि उच्च 
न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद में सब्धिन की व्यारया से सम्बन्धित कानून का कोई 
सारमय प्रश्न अन्तग्रेस्त है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा 
सकती है | यदि राज्य के उच्च व्यायातय ने ऐसा प्रमाणपत्र देना अस्वीकार कर दिया है तो 
सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता हूं 
यदि उसको यह विश्वास है कि उस विपय मे सविधान की व्यास्या का कोई महत्त्वपूर्ण प्रश्न निहित 
है। “निर्वाचन आयोग वनाम री वेकटराब' (953) बाते मुकदमे में यह प्रश्न उठाया गया था 
कि क्या किसी संवैधानिक विपय में अनुच्छेद 32 के अधीन किसी अकेले न्यायाधीश के निर्णय 
की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय मे की जा सकती है अथवा नहीं । सर्वोच्च न्यायालय ने इसका 
उत्तर हाँ! में दिया | इसके फलस्वरूप यह न्यायालय सविधान का अन्तिम सरक्षक और व्यास्या- 
कर्ता बन जाता है । 

(0) दीवानी (0४7)--इस सम्बन्ध मे मूल संविधान के अन्तर्गत्त जो व्यवस्था थीं, उस 
972 में हुए सविधान के 30वें सशोधन हारा परिवर्तित कर दिया गया है | इसके हूवें यह 
व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय ?' केवत ऐसे ही दीवानी विवादों को अपाल 
की जा सकती थी, जिसमे विवादग्रस्त राशि 20 हजार रुपये से अधिक हो । इस व्यत्रस्था के 
सम्बन्ध में विधि आयोग ने अपनी सिफारिश मे कहा कि दीवानी विवादों की सर्वोच्च न्यायालय 
में अपील के सम्बन्ध मे धनराशि की जो सीमा है, वह हटा दी जानी चाहिए। इस सिफारिश के 
अनुसार 30वाँ संबेधानिक सशोधन किया गया. जिसके हारा अनुच्छेद 33 को सशोधित करत 
हैए अब धनराशि की सीसा हटा दी गयी है और यह निश्चित किया गया है कि उच्च न्यायालय 
से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकेगी जिसमे उच्च न्याया- 
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लय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाय कि इस विवाद मे कानून की व्याख्या से सम्बन्धित सारपूर्ण 
प्रण्न अन्तर्ग्रस्त है । 30वें संशोधन द्वारा की गयी यह व्यवस्था निश्चित रूप से अधिक उचित ओर 
तकंपूर्ण है । 

(ध) फौजदारी , (0प्रशक्व)--संविधान सभा में ली पी. के. सेन और अन्य कुछ 
सदस्यों मे सुझाव दिया था कि “मृत्युदण्ड के सप्नी सामलों सें सर्वोच्च न्‍्यायालय को अपील का 
अधिकार प्राप्त होना चाहिए ५” लेकिन श्री के. एम. मुन्शी और अन्य सदस्यों ने यह तक 
दिया कि इससे सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार वहुत अधिक बढ जायेगा और इग्लैण्ड आदि देशो 
में भी इस प्रकार की व्यवस्था नही है। वरतंमान वैधानिक व्यवस्था श्री मुन्शी के विचार के 
अनुरूप ही है । ह 

फौजदारी विवादो में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्त्र विपयो में सर्वोच्च 
न्यायालय मे की जा सक्कती है : 


(क) यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उत्म्रुक्ति का आदेश 
रह कर उसे मृत्युदण्ड दे दिया हो ॥ 

(ख) उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मेंगवाकर 
अभियुक्त को प्राणदण्ड दिया हो । 

(ग) अगर उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार 
के योग्य है, तो अपील की जा सकती है । 

« (9) विशिष्द (896०४ ४97०४5)--यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 32 से 34 तक 
उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गयी है लेकिन 
फिर भी कुछ मामले ऐसे हो सकते है, जो उपर्यूक्त श्रेणी मे नहीं आते, लेकिन जिससे सर्वोच्च 
न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो सकता है । अत अनुच्छेद 36 द्वारा साधारण कानून से भिन्न 
अपील सम्बन्धी विशिष्ट अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सोपा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, 
“इस अध्याय के किसी भी उपवन्ध के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय भारत के राज्य क्षेत्र के 
अस्तगगंत किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण हारा ब्यि गये किसी भी निर्णय, आज्ञप्ति 
निर्धारण, दण्ड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है । इस सम्बन्ध मे एकमात्र अपवाद 
केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय सें अपील नही की जा 
सकती है । सर्वोच्च न्यायालय को यह जो विशिष्ट अपीलीय शक्ति प्रदाव की गयी है, उसके द्वारा 
इसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों भे ही किया जाता है। 

सर्वोच्च न्यायालय को अब तक भारतीय सब के सभी पदाधिकारियों के चुनाव सम्बन्धी 
विवादों पर निर्णय देने का अधिकार ' प्राप्त था, 39वें संवैधानिक संशोधन (अगस्त 975) 
आधार पर व्यवस्था की गयी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमन्त्री--- 
इन चार उच्च पदाधिकारियों के चुनाव को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय मे चुनौती नही 
दी जा सकती है | 44वे सर्वधानिक सशोघन (अप्रैल 978) द्वारा 39वें संवैधानिक संशोधन को 
रद्द कर दिया गया है और अब सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय उपर्येक्त चार उच्च पदा- 
घिकारियो के चुताव विवादों की उसी प्रकार से सुनवाई कर सकते है जिस प्रकार से उसके द्वारा 
यह कार्य 42वें स्वधानिक सशोधरन के पूर्व किया जाता था । 

अपीलीय क्षेत्राघिकार के दुप्टिकोण से भारत का सर्वोच्च न्यायालय विण्व मे सबसे अधिक 
शक्तिणाली है । सम्भवतया सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार वो लद्ष्य करते हुए ही 
28 जनवरी, 950 को सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के अवसर पर भाषण देते हुए श्री एम 


ध्थः 
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सी सीतलवाड ने फहा था कि ' इस न्यायालय के प्रादेश (४7४5) बीस लाख वर्ग मील के विस्तृत 
प्रदेश में लागू होगे, जिनमें लगभग 30 करोड़ व्यक्ति (990 में 82 करोड़) निवास करते हैं। 
यह कहना सत्य होगा कि स्वरूप और विस्तार की दृष्टि से इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार और 
शक्तियाँ राष्ट्रमण्डल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तथा संयुक्त राज्य अमरीका के 
सर्वोच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र तथा शक्तियों से व्यापक हूं । 

(3) परामर्शीय क्षेत्राधिकार (5650४ 7प्रा7560/0007)--संग्धिन ने सर्वोच्च न्याया- 
तय को परागर्ण सम्बन्धी क्षेत्राधिफार से विभुणिति किया है । अनुच्छेद 43 के अनुसार यदि कभी 
राष्ट्रपति की प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रग्न पैदा हुआ है, जो सार्वजनिक महत्त्व 
का है, तो वह उक्त प्रर्त पर सर्वोच्च न्‍्यायालय का परामर्ण माँग सकता है । इस न्यायालय पर 
सवेैधानिक द॒ष्टि से ऐसी कोई वाध्यता नहीं हैं कि उसे परामर्ण देना ही पडेगा । 

अनुच्छेद !43 का खण्ड (2) राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वह सविधान के लागू 
होने के पूर्व किसी सन्धि, समझोते आदि के सम्बन्ध में उठे विवादों को इस न्यायालय के पास 
उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सक। इसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से 7949 और 950 के 
बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतो के समझौते आते है। ऐसे विवादों में न्यायालय के 
लिए परामर्ण देना जनिवार्य हे और न्यायालय के परामर्ण को स्वीकार या अस्वीकार करना शणप्ट्र- 
पति के विवेक पर निर्भर करता हे । जब तक राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से सात बार परामर्जण 
माँगा है, जिनमे “केरल शिक्षा विधेयक (००4 207८बाणा का), 974 में राष्ट्रपति के 
चनाव पर सर्वोच्च न्यायालय से माँगी गयी सग्मति और 4978 में विशेष अदालत विधेयक पर 
माँगी गयी सम्मति अधिक महत्त्वपूर्ण है । 

सर्वोच्च न्यायालय का परासर्श सम्बन्धी क्षेत्राधिकार मुकदमेवाजी को रोकने और उसे 
काफी सीमा तक कम करने में सहायक होता है । लेकिन सयुक्त राज्य अमरीदग और आस्ट्रेलिया 
के सर्वोच्च न्यायालयों हारा सलाहकार्ी भूमिका अदा करना पसन्द नहीं किया गया है । इस 
सम्बन्ध में भारत की व्यवस्था ब्रिदेन, कनाडा और वर्मा के अनुरूप है । 

सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त कषेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मिम्न- 
लिखित अन्य रूपो में कार्य किया जाता है 

(4) मभिलेस न्यायालय (८०ग्ा ० 9९८०००)--अनुच्छेद 29 सर्वोच्च न्यायालय को 
अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है । अभिलेख न्यायालय के दो आशब हैं : 

(7) इस न्यायालय के अभिलेख सब जगह साक्षी के रूप से स्वीकार किये जायेगे और उन्हें 
किसी भी न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने पर उनकी प्रामाणिकता के विपय मे किसी प्रकार का 
सन्तेह नहीं किया जा सकता । 

(7) इस न्यायालय के हरा न्यायालय अवमान' (टणांथ्राए7 णी 00णा) के लिए 
दण्ड दिया जा सकता है वैसे तो यह वात प्रथम स्थिति मे स्वत ही मान्य हो जाती है, वेकित 
भारतीय सविधान भें सबोच्च न्यायालय को उसका अवमान करने वालो को यह दण्ठ देने की 
व्यवस्था विशिष्ट रूप से कर दी गयी है। डॉ अम्बेडकर के शब्दों मे, “मभिलेख न्यायालय वह 
न्यायालय होता है, जिसके अभिलेखी का साक्ष्य दी दृष्टि से मूल्य हो और जब उन्हे किसी न्याया- 
लव में पेश किया जाय, तो उन पर कोई सन्देह या ऐतराज न किया जा सके । सच तो यह है कि 
अवमान के लिए दण्ड दे सकने की शक्ति तो इस स्थिति का एक आवश्यक परिणाम हे * । 


] 





॥।]॒ ८ 
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(5) मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक (0प्ावीशा र्ण #िएात॑शालांवों एाष्टा।5) 
भारत वा सर्वोच्च स्यायारूय नागरिको के मौलिक अधिकारों का अभिरक्षक है । अनुच्छेद 32 () 
सर्योच्व न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता” हे कि वह ' मौलिक अधिकारों को 
लागू करने के लिए समुचित कार्यवाही करे ।” न्यायालय मौरिदा अधिकारों की रक्षा के लिए 
घस्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेघ अधिकारपृच्छा और उत्प्रेषण के लेख जारी वार नठता है । 
उकिसी व्यक्ति-के अधिकारों पर आक्रमण होने पर वह-सर्वोच्च न्यायालय की शरण ल--सकता सह । 
"सर्वोच्च न्यायाज्य के-अब “तक के*कार्य, के आधार पर निविवाद -रूप|से कहा जा सकता है कि 
सर्वोच्च न्यायालय मौलिक” अधिफारो की रक्षा के प्रति सदा सज़ग रहा हे तथा इस कार्य मे यह 
सफ़ल भी रहा है । ८+क ;४४- . ,5 ्‌- + आन टन 

हे मौलिक अधिकारों की-रक्ा- के लिए.सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक, महत्त्वपूर्ण निग्रेय दिये है । 
'रसेज़ थापर वनाम भद्रास राज्य” विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया-कि:अनुच्छद 
» 32 एन्‍्हें मौलिक अधिकारों! के-संरक्षक की स्थिति अदान करता. है॥ ४/गोपालत वास सद्ग एस राज्य 
। बिद्वाद-में सर्वोच्च,न्यायालय ते “निवारण, मिहोध अधिनियम के ख़ण्छ़ 44/ कोः , अवध माता और 
| बजनुषण वनाम दिल्‍ली राज्य , के, विवाद से सर्वोच्च न्‍्याग्रालय ने प्रेस।की स्वतन्त्रता का समर्थन 
८विया-और कहा कि सामान्य शान्तिकालीन स्थिति म,प्रेस को- नियन्निताकरना अनुचित्त हे । इस 
श्रेणी के कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय हे. 'बम्बई राज्य बनाम वम्बई शिक्षा समाज', “रशीद अहमद 
बनाम केन्द्रीय सरकार!/' शिव्वत लाल खनाम। उत्तर प्रदेश राज्य'/ गोलकनाभ्न बनाम पंजाब राज्य ' 
के, विवाद/भे' तो " सर्वोच्च न्यायालय ने यह ., भिर्णय दिया कि,स विधान द्वादय प्रदत्त मौलिक अधि- 
'क्लारो को सीमित या सशोधित नही किया जा सकता | चौदह बैको के हाप्ट्रीयकरण़ सम्बन्धी कानून 
5को भी सर्वेक्त्च/न्यायालय"ले उस आधार पर: जवैधे,,घोपित किया कि इससे सम्पत्ति-के मौलिक 
अधिकार का हनन होता था। 'केशवानन्द, भारिती बनाम केरल राज्य! के विवाद में सर्वोच्च 
स्थायालय ने अनुच्छेद -3 (सी) के दूसरे खण्ड “को /अवैध “घोषिताकरे ढिया'वेयोकि इससे मौलिक 
अधिकारी पर'आधात पहुँचता था.। स्वोच्चि न्यायालय द्वारा' अपने इसी निर्णय को।दोहराते 'हुए 
'मिनर्वा मिलस तथा अन्य बनाम भारत सरकार' के विवाद में 9 मई. 980 को निर्णय देते हुए 
42वें सेवेघानिक संशोधन ' की धारा मे और 55 को अवैध घोण्तिं किया गेया ॥' 'केशवानन्द 
भारती और 'मिनर्वा मिल्स, दोनों हीं विवादों में निर्णय देते हुएं सर्वोच्चि न्यायालय ने इस स्थिति 
को अपनाया कि निर्देशक तत्त्तों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता की स्थिति प्रदान नहीं की जा 
सकती और मौलिक अधिकार से संम्बन्धितः प्रावधानों से ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता 


जिससे संविधान का मूल ढाँचा प्रभावित होता हो ! डट । था पार, ५5 
3 ४५७ इस सबके जतिरिक्ते संबंच्चि न्यायालय की न्‍्यायिक पनविलोकर्न की शक्ति ये संविधान के 
सरक्षम कं शक्ति प्राप्त हैः $ था मत छा जे आह हर हम 7 कस ही तह लि + ४ 
न्यायपालिका की स्वतन्त्रता: (वत॑क्रृथातथाप्टतप्रतालायश))। »का व, | ७3 7 ०प्न्थ 


/ । » न्यायगानिका की रूपतसन्तता लोकतानचिक एंतजनीतिक व्यवस्था का आधार स्तम्भ'हैते 
इसमे तीन आववश्यकः जर्त निहित ह--भ्रथम. न्याथप्रालिका' को सरकार के अन्य विभागों के 
हस्तलेप से उन्मुक्त होना चाहिए | द्वितोौण, न्यायपालिका के निर्णय व आंदेश कार्यपालिकां एवं 


व्ययस्थापिका के हस्तक्षेप से मर्फ़ होनां चाहिए । तृतीय, न्‍्यायाघीणी को भय यां पक्षपात के बिना 
साय ररने कीः रततन्वता होनी नोचाहिएत + >> न फ ४४ * 


। 


ल्‍्न्न क 


3 हज 
एक स्वततन्त न्‍्यावपातिका ही निष्पक्ष न्याय प्रदान कर सकती है | अतः भारतीय संविधान 


पारा व्यायपातिदग के स्वतन्त्र रसने का पूरा-पूरा प्रयत्त, किया गया है । न्यायपालिका को स्वत्तन्न 
बनाये रखने के लिए संविधान में अप्लिसित व्यवस्थाएँ है * _ 


मन 
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(4) च्यायाघीशों फी नियुक्ति (#ए9णाणिणा। ० तात8०३)--चंप्रिघान के हारा सर्वोच्च 
और उच्च न्यायालयों से न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार हाष्ट्रमति को सीधा गया हे थो 
प्रावण्यकतानुसार गुर्य स्यायाधीण तथा अन्य न्‍्यायाधीणों से परामर्ण भी लेता हू 

(2) लम्बी कार्यावधि और कार्यात्रधि फी सुरक्षा [08-०7 गाते 5९ए0त9 णे 
पशाए०)--भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 बर्म की आयु तह अपने पद पर 
आगसीय रहते है । उन्हे साधारणतया पदच्युत नदीं किया जा सबता है । दास्ट्रति किसी न्याया- 
धीश को केबल सिद्ध कदाचार अथवा अश्षमता के श्राधार पर हटा साता है| सेपरिन बढ़ ऐसा 
तभी कर सकता है जब इस हुँतु संसद के प्रत्येक सदन की समस्त सरया है बटुमल द्वारा तसा उप 
स्थित और मतदान करने वागे सदस्यों गे से बम-मेन्कम दोन्तिशा्ट बहमत् के द्वारा समधित 
प्रस्ताव उसके समक्ष रगा जाय । पदच्युति की एस प्रक्रिया को व्यायह्रार भें क्पनाया जाना 
अत्यधिक कठिन होता है । 

(3) फार्यप्रणाली फे नियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति (05८४६ 0 उ््॑गो८० रिएा/05 
80 एि९हएवा९ गीला शिः.0०८तत0) --सर्वीच्च न्‍्यायालय हो अपनी कार्यप्रणाली के! नियमन हैंसू 
नियम बताने का अधिकार हे । तकित लियम संसद दारा विभित विधि ऊके अन्तर्यंत द्रोंगे तथा इस 
पर राष्ट्रपति फा अनुमोएइन जावागयक दोगा । एसफ्रे अतिदिक्त, इसे सिर्मंग या साटिणश भारत 
राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायाधीशों को मान्य होगे । 

(4) पर्मचारी चर्ग पर नियन्त्रण. (एण्राएण ०४९ ?शउणार) -स्यायातय को कर्में- 
चारी वर्ग पर नियनाण के अथाय से उसकी स्पत्तस्तता को आपात पटुंच सकता है । रत' सर्वोच्च 
न्यायालय को अपने कर्मचारी बर्ग पर पूर्ण नियसन्नण प्राप्त है। न्यायालय के सनी अधिकारियों 
तथा फर्मंचारियों की नियुक्ति मुग्य न्यायाधीश तथा अन्य स्पाबाधीणों हारा छी जाती है। मेत्रा 
शर्ते भी न्यायालय द्वारा ही निर्धारित की जाती दै 

(5) उन्मुक्तियां (प्रशाधाएंत०४)--सर्योच्च स्यायालय के निर्मय तथा छाप सालोचना से 
परे है। संसद भी न्‍्यायाघीशों के किन्टी भी ऐसे फायों पर, जिमे कर्त्तव्य पालन करते हुए गिया 
है, विचार-विमर्ण नहीं कर सकती । 

(6) अवकाश प्राप्ति फे बाद चफालत फरने पर प्रतिबन्ध [शिणाणि_णा णे शि०ा९९ 
गील रवतालाला)--स विधान एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भारतीय क्षेत्र मे किमी 
स्यायालय या अधिकारी के समद्ष वकागत झारगे से मता करता है गेकित संविधान विशेष प्रकार 
के कार्य के सम्पादन के लिए उनकी नियुक्ति की अनुमति देता है। उदाहरणायं, सिशेष जाँच- 
पडताल तथा अन्वेषण करना । 

वर्तमान समय मे मुस्य न्यायाधीश को 0,000 रपये मासिक व अन्य न्यायाधीयों.को 
9,000 रुपये मासिक येतन मिलता है एवं उन्हे अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी प्रदान की जाती है । 
सविधान में यह भी उपवन्धित है फ्रि पित्तीय आपात को छोंडकर अन्य किसी भी स्थिति मे न्याया- 
घीशो के वेतन और भचो में कमी नही की जायेगी । सर्वोच्च न्यायालय को संसद के नियराण से 
स्वतन्त्र रसने के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि सर्वोच्च न्‍्यायाराय के सभी व्यय "भारत की 
संचित निधि पर भारित होगे । 

973 और 977 में जिस प्रकार ऋमश श्री ए. एन, रे तथा श्री एम. एच. वेग कौ 
मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया, वह सर्वोच्च न्यायालय और समस्त न्यायपालिका की 
स्वतन्त्रता को भाघात पहुँचाने वाला था। लेकिन 978 से इस सम्बन्ध में पुनः वरिप्ठता के 
सिद्धान्त को अपना लिया गया है और आशा की जा सकती है कि आगे भी इस सिद्धास्त का 
पालन किया जायेगा । न्यायपालिका की रचत्तन्तता के तिए ऐसा किया जाना आवश्यक हैं । 
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सविधान के प्रावधानों से स्पप्ट है कि न्‍्यायुपालिका को स्वत्तन्त्र और निष्पक्ष बनाने के 
प्रयास किये गये हे किन्तु व्यवहार मे ऐसा लगता है कि सर्वधानिक प्रावधानों मे कई कमियाँ है 
तथा सत्ताधारी दवग के नेताओं ने संविधान के पवित्र उपवन्धों के साथ खिलवाड़ किया है और 
उम ओर बढने- की चेप्टा की है जिसे प्रतिबद्ध न्याययातिका (0०कराग्राध४त उ70णंक्ा>) कहा 
जाता है । इस दिशा से निम्न तर्क दिये जा सकते है 

() नियुक्ति की प्रक्तरि---न्यायाधीश की नियुक्ति या मनोनयन वस्तुत. एक राजनीतिक 
मामला है। केन्द्रीय गृह एवं कानून मन्त्री का निर्णय ही अन्तिम होता है क्योकि वे प्रधानमन्त्री के 
विश्वस्त सलाहकार होते है जिनका निर्णायक मत होता है । 

(2) संविधान मे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे किसी न्यायाधीश को अवकाश ग्रहण 
करने के वाद राज्यपाल या राजदूत जैसे बड़े पद लेने से वजित किया जा सके । 

- (3) न्यायपालिका की स्वतन्त्रता का प्रतिमान कार्यपालिका के जिद्दी आचरण से खंडित 
होता है । कभी-कभी कार्यपालिका अपने विवेक के नाम पर न्यायाधीशो के निर्णय पलटने का * 
प्रयास करती है या संवेधानिक संशोधन का नया कानून लाकर न्यायालय को उस न्यायिक 
अधिकार से वंचित करने की कोशिश करती है । केन्द्रीय या राज्य विधान सभाओ द्वारा निर्मित 
कानूनों को संव्धिन की अचुसूची प> मे रखने का विचित्र उपाय सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों को 
एक चेतांवनी देने की तरह है कि वे हस्तक्षेप करने का साहस न करे । 

(4) कतिपय राजनीतिज्ञो ने संसद के वाहर और भीतर न्यायाधीशों के आचरण की 
आलोचना की है, उससे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर बुरा प्रभाव पडा है। यह संवैधानिक 
प्रावधानों का स्पप्ट उल्लंघन भी है क्योकि न्यायाधीशों का आचरण सदन मे स्पष्ट विशेष प्रस्ताव 
रखे विना चचित नही किया जा सकता । 

न्यायपालिका की स्वतन्त्रता व निष्पक्षता को प्रशासकीय हस्तक्षेप से बचाने हेतु निम्न- 
लिखित सुझाव दिये जा सकते हैं 

. न्यायाधीशों की नियुक्ति देश के विख्यात न्‍्यायविदों तथा कानून वेत्ताओों द्वारा निर्मित 
सूची में से होती चाहिए । 

2. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष होनी चाहिए । 

3. सेवानिवृत्ति के वाद अन्य कोई नियुक्ति स्वीकार करने पर प्रतिबन्ध का प्रावधान 
होना चाहिए । 

4. न्यायाधीशों को जन सम्पक से वचना चाहिए । उन्हे ऐसा आचरण करना चाहिए कि 
कोई उनकी अस्मिता पर सन्देह न कर सके । 
भारत सें न्यायिक पुनविलोकन या संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय टपताणवो 

९णंठ्फ वा गरातवीब ण 5फ्राशार (.0एपा६ 85 एावतात्षा ० ॥6 (गाशारा707) 
न्यायिक पुनविलोकन से अभिप्नाय है--त्यायालय द्वारा कार्यपालिका और व्यवस्थापिका 
के कार्यो की वैधता की जाँच करना अर्थात्‌ न्यायालय द्वारा कानूनों तथा प्रशासकीय नीतियो की 
सर्वेधानिकता की जाँच तथा ऐसे कानूनों एवं नीतियो को असंवैधानिक घोषित करना जो सवि- 
धान के किस्ली अनुच्छेद पर अतिक्रमण करती है ।! कारबिन के शब्दों मे, “न्यायिक पुनविलोकन 
एपताणबा १०४०७) का अर्थ न्यायालयों की उस शक्ति से है, जो उन्हे अपने न्याय-क्षेत्र के अन्त- 
गत लागू होने वाले व्यवस्थापिका के कानूनों की वैधानिकता का निर्णय देने के सम्बन्ध भे तथा 





7. छणताए बाज्वा ; ३ उप्ताएाव] एएसरए ? 7॥2 दावा (7१97255, 2 8977, 9, 4, 
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कानूनों को लागू करने के सम्बन्ध में प्राप्त हे, जिन्हें त्रें अवैध और व्यर्थ समझे ।? न्यायनूति 
सार्गजल ने सन्‌ 803 में साबरी बनाम मेडीसन के मामले में ज्यूदिशियल रिव्यू की व्यास्या 
करते हुए कहा था कि न्यायिक पुनविलोकनत न्यायालयों हारा अपने समक्ष पेण विधायी कानूनों तथा 
कार्यपालिका अथवा प्रणासकीय कार्यो का वह निरीक्षण है जिसके द्वारा वह निर्णय करता है कि 
क्या यह एक लिखित सविधान द्वारा निषिद्ध किये गये है- अथवा उन्होने; :अपनी ,शक्तियो से वद्कर 
कार किया. है याउनही ?:वस्तुत ग्रह निर्णय क़रना,कार्यापरालिका; का कार्य;है ,किक़िानन असवैधा- 
निक है .यापनही । सर्वोच्च न्यायालय के इसी ४अधिकार , कोर न्‍्यायिक+पुनविलोकन क़ा क्षधिकार 
कहा गया है । सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और -शक्तिःका, मूल्याकन्‌ ज़्यायिक-पुनविलोकन ;र्क 
न्क्तिलके परिप्रेक्ष्य मे:-आसाती से किया -जाः सकता:#हैं ही जलड लउः पकत चए परा25 ४-६ 
न्यायिक पुनतविलोक़न/के) स़रिद्धान्त:का;इतिहास:नग्गभ्नग:न्‍] 8 7- व +पुराज़ा। है । इस; सिद्धात्त 
; का &ठद्भव -सयुक्ताराज़्य-अम्रीक़ा: की ,शासन:ग्रग्गाली-मे -सर्वप्रथ्म दिखलायी।)मृडता है।।|कालान्तर 
“मे आाइत, «ज़ूपान आदि; देखो, की-शासनदप्रणा लियो शे भी;क्ाशिक-#ुप्त) के; इस -सिद्धात्त|का सुस्कु- 
दनाहुआ:। प्राय ,अव्विकाश ; शासन-ज्यवस्था; में सर्वोच्च , न्‍्यायालग्ुःकों पुततनिरीक्षण-; की.शुक्ति 


3 ६ 


सन्िधानप्रदत्त, नही; है,,अपितु अनौपचारिक/रूप से ही;; न्यायालयी ;ने*इसे:हस्तगत-किया -है- /वीगरे- 
-धीड़े-न्यायिक पुतनिरीक्षाण. का .अधिकार-एक-सहती।परिपषाडी/वन गया और संन्नैधानिक:विक्लास के 
विभिन्न आयामो से गरिमामय स्थाज़ कृ[प्ररिचायक,वन; गया. है- - 3 < « -] 45 पे कक्षा रण 
४7 #“/भारतीय सब्िधात्त,मे न्यायिक -पुतनिट्रीक्षण के -सिद्धाज्त; का- उल्लेख ;,सविध्वान्‌ के उपवन्धो 
मे. कही तहीमिलता-हे । ,फिल्टभी न्यायिक: निरीक्षण के- सिद्धान्तके-आधारकृत तत्तो की;मोजूदा 
स्थिति के :कारुण- इस' सिद्धान्त- का; स्वत /व्रिकास:-हुआ ॥-साधारणतया-न्य[यिक #निम्टीक्षण-क्ी 
तीन अपरिहार्य शर्ते हैं---() लिखित तथा कठोर सविधान।-- (2)/क़ैन्ड्र एव ज्ये-के मृध्यूउशक्ति 


विश्वाज़न, तथा: (3) मौलिक-अधिकारोे की दुयवस्था;।/भारतीय,आसन- विधान-डव,स्ती शर्तों को 
पूरा करता है, अत स्पष्ट संवैधानिक उपवन्धों के अभाव में भी, त््यायिक निरीक्षण के सिद्धान्त 
का चग्नन हुआ और अनेक निर्णयों मे सर्वोच्च न्यायालय ने इसका.प्रयोग..किया. है और कीर्यपीलिका 


75 क्र रु लग 


] रे 
तथा ससद के इन कार्यो तथा विधियों को अस््रधानिक घोषित किया जो संविधान के प्राठघाना के 
विरुद्र थे प् कक ते +  उः 
गत सर पान" 
भारतीय संविधान का, अनेक प्रावधानों 'भ न्यायिक पुनविलोकन के अधिकार का सुदृढ़ 


सम आल हा 


अआंधार्र उपवन्ध है जिससे परोक्ष' रूप से यहेँ निष्कष निर्काली जा संकेता हैं के संविधान-निर्माता 
सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा अधिकार सौपने के इच्छक रहे है | शठ्)था उड़े 

: *- ' सर्वप्रथम, अनुच्छेद !3 मे यह प्रावधान किया गया हैं कि यदि किसी कानून छवारा राज्य 
मूल अधिकारों का उल्लघन करता है तो उस कानून को अवध घोषित किया जा सकता है| सर्वि 


आर ४5 | 


धार्नें के अनुच्छेद 3 द्वारी अपने मूल अंधिकार्री का उल्लेधन होने पर कोई भी-नागंरिक संवधानिक 


हब 


उपचार प्राप्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की शरण लें सर्कतां है । ईसे प्रकार सर्वोच्च न्याया- 


चलता के डजन » 5 बल कि 


लय मौलिक अधिकारों के' सरक्षण के लिए कार्यपाोलिका और ससद के हारा निर्मित कानूनों का 


के प्र 
प्रतविलोकन कर सकता है॥ / ॥॥३ ध्यवातार न्‍याये मन्क व्यए म फिज व काया के 
च् 


हे 8.2“ 


77 हिंतीय, संविधान के अनुच्छेद 246 के अन्तर्गत संर्घ और रोज्यो की विधायी सीमी को 


उत्जेख किया गया है। सर्वोच्च न्यायोलेय ऐसे किसी भी कानेन को अवैध घोर्षित कर सकतों है 


25 अम ज >८घाे ६३८ डव 55 | ृ ५ 
शहद व ब्या का ड | मना हम परी छा काफः ६०८ 75 १००७ व २5 ।:७538 


छ करण 8 $' >फ्डाणाता गलदी परव्जर्फं) आकधफबब्दाव 2/7%रथयों ऊदे।ना०८६ ऐंणों शो 
छ. 457. 

2. उच्ज्ञार् णताटला०० 57 ८ है ४ 

0, पा शा रुगादात। 32 श्री डी ८ 
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जिसमे सथ अथवा राज्यो ने अयने श्षेत्राधिकार को तोड़ा हो । इसका अधिप्राय बह है कि यदि 
संघ-यूची के विपयों पर कोई राज्य कानून वनाता है तो वह कार्य संविधान के प्रतिकूल होगा और 
सर्वोच्च न्यायालय उसे सर्वधानिक घोषित करेगा । सविधान के अनुच्छेद 254 में यह प्रावधान 
किया गया है कि समवर्ती-यूची के किसी विपय पर यदि किसी राज्य विधानसभा हारा निर्मित 
कानून सध ससद हारा निर्मित किसी कानून से सघपं से है तो राज्य का कानून अवध माना जायेगा । 
तृतीय, सविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में सशोधन का अधिकार एक- 
मात्र केन्द्रीय समद को ही प्रदान नही किया गया हैं अपितु उससे राज्य-विधानसभाओं की भी 
निश्चित भूमिका का उल्लेख है । यदि कोई संशोधन व्थिन की प्रक्रिया के अनुसार नहीं होता तो 
न्यायानय उसे अदेध घोण्ति कर सकता हे । 
चतुर्थ सविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार ऐसे मामलों में जहाँ राविधान को व्यान्या 
का प्रश्न निहित है, सर्वोच्च न्यायालय से अपील की जा सकती है । अत यह स्पप्ट हे कि सर्वोच्च 
न्यायालय को सर्वध्ाानिक मामलों पर निर्यय देन का अन्तिम अधिकार हैं । 


+ा 


. न्यायमति झुखर्जी 9. अनुमार “भारत ने ससदीय सम्प्रभुता के वजाब स्वेधानिक सर्वी- 
ज्चता के सिद्धान्त को मान्यता दी गयी है । इस दृष्टि ये भारत का संविधान भग्नेजी सदिध।न के 
बजाय अमरीकी सिधान से मिलता-जुलता है। णासन के समस्त उपकरण सविधा।न के अधीन है 
और न्यायालय को उनके कार्यों की वैधता की जांच करने की शक्ति प्राप्त हैं ।? डी डी बसु के 
अनुसार, “यह अधितार सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से हमारे संविधान का आधारभूत सिद्धान्त है । यह 
सर्वोक्ष्च न्यायालय द्वारा गोपालन के प्रकरण मे स्वीकृत किया गया हे । 3 

भारत में सर्वोच्च स्यायालय ने पिछतने कई वर्णों के कई अभियोगों के सितासिल में कुछ ऐसे 
फैसल दिये है, जिनमे न्यायिक पुनविलोकन के सिद्धान्त का प्रयोग किया गया हैं । 'गोपालन बनाम 
भद्रास राज्य' के नुकठमे भे 'निवारक निरोध अधिनियम' के 4वें खण्ड को असवैधानिक घोषित 
किया गया | 'स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम के कतिपय अशो को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 
प्रतिकूल घोषित किया । 'इन्नाहीम बजीर वनाम बम्बई राज्य” के मुकदमे मे सबंच्चि न्यायालय ने 
प्राकिस्तानी अरणाथियों के आगमन पर नेयन्त्रण लगाने के लिए 949 से जो कानून बनाया था 
उसके खण्ड 7 को इसलिए अवैध घोषित कर दिया क्योंकि यह भारत के किसी भी भाग थे निवास 
के अधिकार पर प्रतिवन्‍्ध लगाता था । गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य! के मामले में सर्वोच्च 
न्यायालय ने अपने पू्व-नर्गयों को बढल उाला तथा मूल अधिकारों को अक्षण्ण घोघित किया । 
बेक राष्ट्रीवकरण अधिनियम को सर्च्च न्यायालय ने इसलिए अर्वध घोषित कर दिया कि 
उसमे निहित छक्षतिपृर्ति के सिद्धान्त अधासगिक है । राजाओं के प्रिवीपर्य तथा विशेवाधिकारों 
को राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा समाप्ति को भी सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध करार दिया । अप्रैल 
973 मे शासन की अखबारी कागज सम्बन्धी नीति के सिलसिले से समाचारपत्रों के लिए दस 
पृष्ठो की सीमा वाँधने की नीति को न्यायालय ने अवैध घोषित किया । इससे पूर्व 'बम्बई पुलिस 
कानून” को सर्वोच्च न्यायालय ने अवध घोषित किया । इसी प्रकार केशवानन्द भारती की याचिका 
पर विचार करने हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 973 को 25वे संविधान सोधक 
अधिनियम की धारा 3 का दूसरा खण्ड अर्थात्‌ सविधान के अनुच्छेद 2 (स) को अवैध धोषित 
किया । सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी विचार प्रकट किया कि ससद मूल अधिकारों में संगोघन 
कर सकती है परन्तु यदि किसी संशोधन से संविधान का बुनियादी ढॉँचा प्रभावित होता है तो 
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सर्वोच्च न्यायालय ऐसे संशोधन को असंबवैधानिक घोषित कर सकता है। उस प्रकार भारत में 
न्यायिक पनविलोकन का स्पष्ट चगन हो गया है । 


भारत में न्यायिक पुनविलोकन--प्रकृति और सीमाएँ 
(3000॥&], ॥९६ए।॥-ए कर ॥2082-)१#७7 एारट #४) 77]7»27॥0%95) 


यद्यपि भारतीय संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुतविलोकात ही क़क्ति 
प्रदान की गयी है, फिर भी भारत मे न्यायिक पुनविनोकन का क्षेत्र उतना व्यापक नहीं है, जितना 
कि वह सयुक्त राज्य भमशेका मे हैं। तस्‍्तुत' ऐसे कुछ काश्ण हू, जिन्होंने भारत से न्यायिक 
पुनविलोकन की व्यवस्था को सयुक्त राज्य अमटीका की तुलना से सीमित कर दिया है | सर्वधयम, 
ममरीकी स्विधान अवत्यधिफ सक्षिप्त है और संविधान की उस संक्षिप्तता के छारण सधीय शासन 
और इकाइयो के बोच विभिन प्रकार के विवाद उत्पप्त होते रहते 6 और इसके परिणामस्यरूप 
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनविलोकन की शक्ति का छ्षेत्र वहुत विस्तृत हो गया है। भारत 
में न्यायिक पुनविलोकन दाग क्षेत्र इस बात के कारण णपेक्षाइत सीमित है कि भारत के संविधान 
से संघ और राज्यो के मध्य कानूच “नर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर 
दिया गया। संघ और राज्यों के मध्य संघर्ष को स्थिति की फम-मे-कम करने के रिए एक समवर्ती 
सूची वंगे भी व्यवस्था की गयी है, जिसके संग्बन्ध मे अन्तिम जक्ति केन्द्र को प्राप्त हैं। एन 
विस्तृत उपबन्धों के कारण मुफदमेबाजी और त्गरे जब्दा मे स्थायिक एनवियोकन का छेद सीमित 
हो गया है । 
द्वितीय, अमशेका का अधिकार-न निरपेलन (2550 पा6०) घब्दावली मे लिखा गया 
'लेकिव मानवीय अधिकारों की प्रकृति दी ऐसी है कि ये निरपेदा मही हो सकते । अतः इन अधि- 
कारो के क्षेत्र की व्यारया करते डुण ,पुलिस शक्ति! (?णीाए० 705४०) और "सामान्य झल्याण' 
(0थाथर्श फ़ट[्थि०) जैसे जब्दों का भाश्य सिया गया। कार्पपादिका पुलिस शक्ति आर 
सामान्य कत्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित कर,सद्ाती है और सर्वोच्चि-न्याया- 
लय इस सात की जाँच बारता है कि झाय् पालिणा ने पती शरक्ति' वा प्रयोग उचित रूप मे, किया 
है अथवा नहीं । उस प्रगार अमरीकी सावधान के 'प्रतिस जक्ति' और "सामान्य कल्याण ज्से 
शब्दों ने सर्वोच्च न्‍्यायालय दे क्षेयाधिझार को सह व्यापदा कर ददेया हे, लेकिन भारतीय 
सविधान-निर्माता भारत ने एसी निराति उन्पन्न नती होते देसा लाउते ये । इसलिए भारत में पत्येक 
मौलिक अधिकार दे ज्ञाथ-साभ उनकी सीमाएँ की सब्धिन ने ही निश्चित कर दी गयी हैं और 
इससे न्यायिक पुनविलोकन का क्षेत्र सीमित ह। गया ह । 
उपयुक्त कारण अधिक महर-पुण नहों और रस न बन्ध गे सर्वाधिक इहृत्त्वपुर्ण अन्तर 
इन दोनो देशों की सर्वधानिक व्यवस्थाओं भे हो निहित है। पमरीकी सविधान झे कानून फी 
उचित प्रत्रिया' (9प06९ एऐ7002०५४ ॑ [.8७) शब्दावली को अपनागा गया है लेकिन भारतीय 
सविधान में अमरीकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापानी सविधान की शब्दावली 
'कानून द्वारा स्वापित प्रक्रिया (20०९१७९ 5%5४फ।शा८0 0५ 73७) को अपनाया गया है। 
सविधान गे की ययी इस' व्यवस्था के आधार पर अमरीकी सवोच्च न्यायालय किसी भी कानून 
की वधानिकता की जांच दो बातो के आधार पर कर सकता है .. (7) संघ या राज्य, जिसके भी 
विधानभण्ठरा ने उस कानून को बनाया हे, उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून ' निर्माण की 
क्षमता के अच्तर्गत था भी या नहीं। (॥) वह 'कानून की उचित्त पकिया' की शर्तों को पूरा करता 
[ अथवा नहीं । इस प्रकार यदि विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतया उसको 
शक्तियों के अन्तर्ग त हो, तो भी यदि वह कानन की उचित प्रत्निया के अर्थात्‌ प्राकृतिक न्यात्र के 
कुछ सर्वेमान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध हो, तो उसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वसंवैधानिक घोषित किया 
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जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान मे कानून की उचित प्रक्रिया (006 0065५ 0 
].0/) की शब्दावली के स्थान पर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (सि0०९वफालट कषबणशाओट्व 
७५ .8७) की जापानी जब्दावली को अपनाया गया है । इसका तात्पर्ष यह है कि भारत का 
सर्वोच्च स्यायालय सघीय या राज्य विधानमशडल द्वारा निर्मित किसी कानून को अवेधानिक तभी 
घोपित कर सकता है, जबकि सम्बन्धित विधानमण्डल ने इस कानून का निर्माण करते मे अपनी 
कानूत निर्माण की क्षमता का उल्लवन किया हो । महत्वपूर्ण वात यह है कि भारत का सर्वोच्च 
न्यायालय यह निर्चित करने मे कि अमुक कामून सर्वधानिक है या नहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो 
फो या उचित-अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता । यदि हमारे सघ राज्य के 
विधानमण्डल द्वारा बनाया गया कोई कानन ऐसा है, जिसका निर्माण करने मे वह सक्षम है, तो 
| सर्वधानिकता को चनीौती देता भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-श्षेत्र के वाहर 
बात है | श्री एलेक्जेण्ड्रोविच के गब्दों मे, “भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की कल्पना एक अतिरिक्त 
विधान निर्माता के रूप मे नही की गयी अपितु एक ऐसे निकाय के रूप से की गयी है जिसे अभि- 
व्यक्त कानून को लागू पारना है । 
शारत से सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्याग्रिक पुतविलोकन की अक्रृति के: सम्वन्ध में 
इुर्गादास बसु लिखते है, न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर हमारे सविधान में सर्वधानिक सीमाओं 
के अन्तर्गत विधार्य। सर्वोच्चता को स्त्रीकार किया गया है । यद्यणि सर्वोच्च न्यायालय ऐसे नियम को 
रह कर देगा, जो सर्वधानिक सीमाओं के प्रतिकूल है लेकित इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा 
या संविधान के आदर्ों के आधार पर व्यवस्थापिका द्वारा पारित अधिनियमो को रह या संणोधित 
नहीं किया जा सकता। भारत से न्यायपालिका की स्थिति इग्तैण्ड और अमरीका के बीच में ही है।/! 
. भारत से न्यायिक पुतविलोकन की जो सीमाएँ है, उनका उत्लेख सीरबाई के छदारा अधिक 
'अच्छे प्रकार से किया गया है. “भारत मे किसी कानून को केवल इस आधार पर अर्वध घोषित 
नही किया जा सकता कि वह न्यायालय की सम्मत्ति झे स्वतन्त्रता या सविधान की भावना के किसी 
' सिद्धान्त का अतिकमण करता &ै, जब तक कि वे सिद्धान्त सविधान में समाविष्ट न हो । किसी 
'संबिधि की संबंधानिकता पर निर्णय देते हुए न्‍्यायालय फो कांमून की बुद्धिमता या बुद्धिहीनता 
« उसके न्याय. या अन्याय से ल्‍ोई सम्बन्ध नही हैं ।* 

] अमः।का का सयोब्च न्याबाजय उसकी कानून की उचित प्रक्रित वाली धारा के आधार 
पर लगभग एक तोसरा सदन या उच्च विधानसण्डल' (50० 7८ह5४प्ा०) बन गया है और 
न्यायाधीश हज (0९४॥४७) टीक हं। कहते हैं कि ' हम एक संविधान के अन्तर्गत तो रहते है 
लेकिन संविधांन बसा ही है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है।” लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च 
न्यायालय को निर्चित रूप से ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है । अमरीका में जहाँ न्यायिक सर्वोच्चता 
को अपनाया गया है, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के वीच समन्वय 
स्थापित किया गया है । 


न्यायिक पुनविलोकन की आलोचना 
((राव!(9% 0# पृजए तएजाएटा#ा, %:४॥:0/) 


यदि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुतवविनोकन की शक्ति के प्रयोग का अध्ययन किया 
जाय, बेर यह स्पप्ट हो जाता है फि सामान्यतया सर्वोच्च न्यायालय ने अयनी शक्ति का प्रयोग 
विवेकेगूयंक ही किया है. गेकिन अनी हाल ही.के वर्यो मे, विशेषतबा 967 में गोलकनाथ विवाद 


धप 32, 9, ५५फ - एशबप्रालादा)) ता सर दा (-07578#807%, 0 404-405, 
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में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय से लेकर 973 तक के सर्वोच्च न्याग्रालय के निण॑थ। 
में ऐसी कुछ प्रवृत्तियाँ देखी गयी है, जिन्होंने इसे आलोचना का पात्र बना दिया है । इस के * 
की आलोचना के प्रमख आधार इस प्रकार है 


(!) अनुदारवादी शक्ति के रूप सें कार्य (॥0 408 88 (८०05४९०एशप४७ फऑ#ण०९०)--४५७४ 
सन्देह नही कि सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक व्यक्ति स्वतन्त्रता और नाग्ररिक अधिकारों के <« 
के रूप में कार्य किया है, लेकिन यह भी तथ्य है कि सम्पत्ति सम्बन्धी प्रश्नों पर इंसने एक अनुदौर 
बादी न्यायालय और शक्ति के रूप थे कार्य किया ।! 950-5] भें इसने जमीदारी और जानी <९।६ 
उन्मूलन के अन्तर्गत पारित कुछ भूमि सुधार कामूनो को अवैध घोष्ति किया, 4953 मे 
स्पिनिंग एण्ड दीविंग कम्पती' के शासन द्वारा अधिग्रहण को अवैध ठहराया और 
वनाम केरल राज्य' मे केरल कृषि सम्बन्धी अधिनियम को अवैध घोषित किया | सर्वोच्च च्वाब(थ 
ने अपनी अनुदारवादिता का सर्वाधिक परिचय 967 के गोलकनाथ विवाद से 6-5 के बहुमत 
यह निर्णय देकर दिया कि “संसद ऐसा कोई अधिनियन पारित नहों कर सकती, जो थि 
अधिकारों को छोनता या सीमित करता हो कुछ विधि-विशेषज्ञों और सन्तुलित दुष्टिकोण रक्षत 
बाल समद सदस्य द्वारा भी सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्गयय की आलोचना की गयी। थूतत(१ 
महान्यायवादी एम सी सीतलचाड ्रारा इसे “राजनीतिक निर्णय” की सज्ञा दी गयी और क्षन 
सदस्य सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने लिखा कि “इस देश मे प्राधिकार का सधर्ष उस समय छिछा 
गोलकनाथ विवाद से मर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि ससद्र को सविधान के मौलिक किक 
सम्बन्धी अध्याय मे सशोधन करने का अधिकार नहीं है। इस निर्णय से ऐसा लगने लगा कि ४ 
देश में न्‍्यायाजय, अधिकाणतया किसी विशेष बूर्ग के हितो का प्रतिनिधित्व करते हे । कानून 4 
व्याख्या करते हुए न्यायालय पूरी तरह से उस सामाजिक उद्देश्य की उपेक्षा नही कर सकते है ।ण 
संविधान ने सामने रखा है |” इसी प्रकार सर्वोच्चि स्यायागय ने बैकों के राष्ट्रीयकरण और प्रिव५ 
के अन्त सग्वन्धी आदेशों को अवैध घोषित किया । सर्वोच्च न्‍्यायातय के इन निर्णयो पर ।८०५ 
करते हुए सोहनकुमार मंगलम्‌ गे लिखा था कि ' इन तीनो ही निर्णयों से सरकार को तभ। 
वादी जीतियो से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण व्यवस्थापन बाजी पर नाग गये थे । गोलकनाथ मामले में 
कृषि से सम्बन्धित सुधारों के कायनों की चैधता सदिग्य थी। कक राष्ट्रीयकरण का ५५७ 
हमारे देश की वित्तीय व्यवस्था को पन्रगं ठित करने से सम्वन्धित था ताकि देणे के चच्द लागा 
उस पर नियन्त्रण हठे और वह यरकारी नियब्तरण तथा नेतृत्व मे आये | राजाओं को अमान्य घ॥५ 
करना प्राचीन साम्राज्यगदी एवं सामन्ते। व्यवस्थ। .के पुतरावशैयों पर अन्तिम प्रहार था । ५ 
समाजवाद के पद भें एक महान कदम था ।/!३ 
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एक जनकत्याणकारी राज्य में स्य।यपालिका से यह आशा की जाती है कि वह राज्य 
जनकल्याण की दिशा में आगे बढाने मे सहायक होगी लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने « 
कुछ निर्गययों के आधार पर इस लक्ष्य की प्राप्ति से सहायक बनने के वजाय बाधक होने का 
कार्य किया हैं। सर्वोच्च न्यायालय हारा प्रदर्शित इस अनुदारवादिता के कारण ही समय-त+ 
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द्विवेदी, सुरेन्द्रनाथ संसद बनाम कार्यपालिका और न्यात्पालिका--शकंघर (७ ४६० 


संविधान और संसद, 976, पु 234 । 
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पर सर्वोच्च स्थायालय को पुनः 'ठित करने और इसके अधिकारों को सीमित करने की मांग की 
जाती रही है । डे 
(2) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तत (50./०ा॥7९ €०णा णीक्षा- 
8०५ 75 [॥०णं०७६ 706०॑ंणा5)-- सर्वोच्च न्यायालय हारा न्यायिक पुनविलोकन के प्रयोग पर 
एक प्रमुख आपत्ति यह की जाती है कि सदाच्चि न्याय; अपने पूर्व निययो भे अनवरत परिवर्तन 
करता रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संवैधानिक कानून की समस्त आस्थ ओं के प्रति भ्रान्तियों 
उत्पन्न हुई है । इसमे सन्देह नहीं कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को वैधानिक दृष्टि 
से यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने पूर्व निर्णयों पर पुनविचार कर उनते परिवर्तन कर सके और 
न्यायमूत्ति हेगड़े इसे 'न्यायिक पुनविलोकन का अनिवार्य अंग मानते हैं! लेकिन 967-73 के 
काल मे सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्शयो को जिस प्रकार से परिवर्तित किया है, उसे उचित 
नही कहा जा सकता है । ह 
मोहनकुमार मंगलम्‌ ने अपनी पुस्तक में इस सम्बन्ध मे प्रमुख रूप से तीव उदाहरण 
दिये है 
प्रथम, 952 थे गंफरी घपसाद और 965 परे सज्जनर्सिह के मामले भे, प्रथम में स्वे- 
सम्मति और द्वितीय गे बहमत निर्णय से. सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि 
ससद मूल अधिकारों सहित ,सविधान के दिसी भी भाग मे संशोधन कर सकती है यदि इस 
सम्तन्ध में निर्धारित प्रक्षिया का पालन किया जाय, लेकिन 967 के गोलकनाथ विवाद' में 
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि “संसद को सविधान के भाग 3 के किसी उपबन्ध को इस 
तरह से संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नही होगा, जिससे कि मौलिक अधिकार छिन जायें 
या सीमित हो जायें ।” 
द्वितीय, 969 के गुजरात राज्य वनाम शाम्तिलाल संगलदास' के विवाद में सर्वोच्च 
न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान के चतुथ सशोधन के बाद क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता या 
जपर्याग्तता पर विचार करना न्यायालय के लेब्राधिकार के बाहर है, लेकिन जब 969 में ही 
“बक राष्ट्रीयकरण अधिनियम' को सत्रेच्चि न्यायालय मे चुनौती दी गयी, तो सवोच्च न्‍्यायारूय ने 
- इसे उस आधार पर अवध घोषित कर दिया कि इसमे निहित क्षतियू्ति के सिद्धान्त अग्नासगिक है। 
ठृतोय, 965 के 'उस्मान अली खान बनाम सागरसल' के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय 
ने सर्वक्रस्मति से निर्णय दिया कि देशी रियासतों के भारतीय संघ ये विलय और प्रिथ्ीपर्स आदि 
से सम्बन्धित समस्त व्यव्स्था राजनीतिक है. न कि बैधानिक और इससे सम्बन्धित दायित्वों को 
राष्ट्र न्‍्याणारय द्वारा त्रियान्वित नहीं किया जा सकक्‍ता। सेफिन 97 जे जब प्रिवीपसं की 
समाप्ति और नरेणो के मान्यता वापस लेने से सम्बन्धित आहेशो को सर्वोच्च न्यावालय में चुनौती 
दी गयी तो सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के आडेश को -अवैध घोषित कर दिया। 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयो में अनवरत परिवर्तत ने कानून की अनिश्चित 
अवस्था फो जन्म विया है, इससे अधिक हानिप्रद और कुछ नहीं हो सकता कि देश फा फानून ही 
अनिश्चित हो । 


(3) संवंधानिकफ सीमाओं का अतिक्ण [सिएकाएीआओ]ला। जी एजरानाणाएणाता 
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[#्रावणा5)--सर्वोच्च न्‍्यायालय द्वारा 3967-7] के कास मे जिस प्रकार से न्यायिक 
पुनविनोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया, उससे यह नितान्‍्त स्प्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 
अपनी सर्वधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारतीय राज-व्यवस्था में वह भूमिका अदा 
करने की चेप्टा की जो सविधान-निर्माता उसे नही देना चाहते थे | भारत मे न्यायिक पुनविलोकन 
को अपनाते दुए भी इसकी सीमाएँ निर्धाँ ते की गयी ह और भारतीय संविधान मे स्थायिक पुतत- 
बिलोकन उस विस्तार तक नही हे, जिस विस्तार तक यह व्यवन्थ। अमरीका से है। भारत मे 
न्यायिक पुनविलोकन की सीमाएँ स्पष्ट करते हुए प नेहरू ने सविधान सभा मे कहा था * 

“इन सीसाओ के भीतर कोई भी न्यायालय या सर्वोच्च स्यायालय अपने आपको विधान- 
मण्डल का तृतीय सदन नहीं बना सकता है। कोई भी स्बोच्च न्यायालय या न्यायपालिका सम्पूर्ण 
जनता की प्रतिनिधि संसद की इच्छाओ का विरोध नहीं कर सकती । यदि हम यहाँ-वहाँ फोई 
त्रुटि करते है, तो वह हमें हमारी च्रुटि बता सकती हे । लेकिन अन्तिस रूप में, जहाँ तक समुदाय 
के भविष्य का सम्बन्ध है, कोई न्यायपालिका इसमें बाधक नही हो सकती ॥' 

न्यायालय भी सामात्यतया अपनी इन सीगाओं को स्वीकार करता रहा हे । स्वय स्थाय- 
मूर्ति एस. आर दास के शब्दों मे, “न्यायालय सविधान का विश्लेषण एवं व्याल्या कर सकता 
है तथा उसके वास्तविक अर्थ का पता लगा सकता है, परन्तु एक वार इसको सम्पन्न करने के बाद 
वह अपनी बुद्धिमत्ता या नीति को चुनौती नही दे सकता । संविधान सर्वोच्च है। न्यायालय के 
हारा सचिधान को उसी रूप मे स्वीकार किया जाना चाहिए, जैसा कि वह हैं चाहे वह उसके 
आदर्श सचिधान के पूवग्रहों से भले ही मेल न खाता हो ।”! ॥॒ 

लेकिन 967 के गोलकनाथ विवाद और तदुपरान्त दिये गये कुछ निर्णयों में सर्वाच्चि 
न्यायालय ने अपनी न्यायिक पुनविलोकन की शक्ति पर सविधान द्वारा लगायी गयी सीमाओ का 
अतिक्रमण किया है । 

(4) सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन अस्थिरता-- न्यायिक पुवविलोकत के 
कारण सर्दव ही इस वात का भय रहता हे कि ससद द्वारा निमित कानून और शासन द्वारा अप- 
नायी गयी नीति न्यायपालिका द्वारा अवध घोषित को जा सकती हे । ऐसी स्थिति में सामाजिक, 
आर्थिक और राजनीतिक जीवन में जस्थिरता का वातावरण बना रहता है जो कि निश्चित रुप 
में समस्त व्यवस्था के लिए वहत अधिक हानिकारक है । न्यायिक पुतत्रिलोकन के आलोचकी का 
काथन है कि न्यायपालिका के द्वारा अपने आपको कानूनी प्रश्नों तक सीमित रखा जाना चाहिए | 
भतपू केन्द्रीय विधिमन्त्री मोखले के अनुसार, ' न्यायालय कानूसी मामलों पर ही अपना फैसला दे 
मकते है, राजनीतिक तथा आथिक गामलो पर उन्हें निर्भय देने का कोई अधिकार नही हें। ससद॑ 
व विधानमण्डग, कार्यपालिका तथा स्थायरोरिला का समान रूप से महत्त्व है । न्यायमालिका का 
महत्त्व कम नहीं है लेकिन आथिक और राजदीतिक प्रश्न न्‍्यायवालिका के क्षेत्र से वाहर है ।* 

(5) संसद और न्यायपालिका के वीच संघर्ष की स्थिति को जन्म--न्यायिक  पुतविलोकन 
की जक्ति के दारण जब ससद द्वारा तिभित कानूनो को न्‍्यायवालिका के द्वारा असवैधानिक घोण्ति 
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मौलिक अधिफकारो में संशोधन और सर्वोच्च न्यायारय (कैग]लावाशा।५ गा कजातंव- 
गला राष्टीत5 जात 5पछ्ञालार (एए।) पिछले वर्षों थे इस बात पर भा बाद-विबाद फिया 
जाता २ कि संसद को मौलिक अधिकारों मे समोधन कंग शक्ति प्राप्त हे लथवा नहीं। यह 
प्रश्न निश्चित रनप से न्यायिक परतविलोकन से ही सम्बन्धित है । मौलिक अधिफारो के सम्बन्ध से 
हुस' प्रकार वा समस्त विवाद अनच्छद 43 पर वक्त स्का ही जिसे कहा गया है कि थे समस्त 
कानून, जो इस सविधान के प्रभावी होने के पूर्व क्रियाणीय थे, उस सीमा तक अवध होगे जिस 
सीमा तक बे सविधान के तोसरे भाग की व्यवर्थाओं के प्रतिकूल हो ।' 

“राज्य कोई ऐसा कानून नहीं चनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये गये अधिकारों को छीने 
या उनमे कटौती वारे और कोई भी प्ररतावित कानून जो इस व्यवस्था के प्रतिकूल हो, अवैध 
होगा । 

952 मे शफरीप्रसाद और 965 झे सम्गभनसिह के सागसी थे धारा 3 के चन्न 
कानन' की इस प्रकार से व्यारया नी गयी है कि सर्वधानिक से धत को |3वे अनुच्छेद के शत्द 
कानून के अन्तर्गत नही माना जा सकता, अत संसद सर्वधानिक सशोधन की प्रक्रिया वे अध्यार 
पर मौलिक अधिकारों मे परिवर्तत कर सकती है | लेकिन ग्ोलकनाथ डिवाद' में कानून गद्ध के 
अन्तर्गत सर्वधानिक सशोधन' को भी सम्मिलित करने हए यह निर्गव दिया गया कि ससद मौलिक 
अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती । 

गोजकनाथ विताद़ में सर्वोच्न स्यायालस छाशा दिये गये एस सिभय को देश मे व्यापक 
प्रतिक्रिया हुई और यह मांग की गयी दि संसद की प्रभसता ते मामा का सन्‍्देद्र से ऊार उठाया 
जाय । अत 97] में सब्रिधान थे 24वा सझोधन कर निश्चित किया गया कि ससद को 
सविधान के किसी भी उपबन्ध को, जिसने सौलिक जधिकार आते 2, सशोधित करने का जधिकार 
होगा | 973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी अपने निर्गंय थे उस सर्वध्ाानिक संशोधन छी बैधता 
को स्वीकार कर लिया गया । 

वस्तुत संसद को मौलिक अधिकारों मे सशोधन की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए । संसद की 
इस शक्ति के पक्ष मे निम्न तर्क दिये जा सकते हैं : 

() देश का जनता के सर्वोच्चि हितो का प्रतिनिधित्व ससद द्वारा ही किया जा सकता है, 
किसी न्यायालय तारा नहीं। 

(2) ससद को इस प्रकार की शक्ति से बचित करना प्रजातान्निक व्यवस्था के ही प्रति 
अविश्वास होगा । 

(3) यू नितान्त आवध्यक है कि सब्धिनव तथा कानून सामाजिक परिवर्तन थौर समुदाय 
को परिवर्तनणील आवश्यकताओं के अनुरूप बदले, ऐसा ने होने पर सामाजिक-आशिक प्रगति 
भे ग्कावट पहुंचेगी । 

(4) सयय यत् धान में किन्ही वि णिप्ट पस्थितियों 4 मृत अधिहारों को तिलग्वित करने 
की व्यवस्था है अत सद् स्वीोफार नहीं किया जा सकता कि थे अधिकार परिवर्तनशील है । 

(5) यह युताव अव्यावहाश्कि है कि जब मौलिक अधिकार; » सजोधन की आवश्यकता 
वा जनुभव किया जाय, उसी समय संविधान सभा को आहत किया जाय । 

(6) अच्छेद 368 (प्सद ठारा संविधान मे सशोधन) में निहित जत्तिः का स्वरुप प्रयुत्व 
जैसा है, जिय पर कोई सीमा नहीं रूगायी जा सऊती है । 

न ि के ससद को सब्धिान मे साशोवन की शक्ति न दी जाय तो सामाजिक-्आाथिक 
र * लिए जान्ति वे. माग को अपनाना होगा, जिसे उनिव नहीं कहा जा सकता । 
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बस्तृत', भारतीय सविधान के निर्माताओं ने ससदीय सर्वोच्चता और न्यायिक पुनविलोकन 
के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया हें और उस समन्वय को वनाये रखा जाना 
चाहिए । शासन के हारा न्यायपालिका को स्वतन्त्रता का सम्मान किया जाना चाहिए और “स्वयं 
न्यायाधीशों के द्वारा अपनी शक्तियों के विस्तार को इष्टि में रखने को अपेक्षां, इन शक्तियों की 
सीमाओं को दृष्टि में रखा जाना चाहिए ।” 


प्रमुख वाद 
(.६49776 0४५८5) 


] शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (952) --इस मामले मे सविधान के प्रथम सशोधन 
अधिनियम, 95] की विधिमान्यता को चउनौती दी गयी थी | नुनौती का आधार यह था कि 
संशोधन सविधान के भाग 3 मे दिये गये मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है जो अनुच्छेद 
3 (2) द्वारा वजित है, अत अवैध है । अनुच्छेद 3 यह उपवन्धित करता है कि राज्य ऐसी कोई 
विधि नही वनाय्रेगा जो नागरिकों के भाग 3 में दिये ग्रग्रे अधिकारों को कम करती है या छीनती 
है | पिटीशनरों ने यह तक दिया कि अनुच्छेद 368 के अन्तर्गत पारित 'सर्वेधानिक.सशोधन' भी 
अनुच्छेद 3 मे प्रयुक्त विधि! शब्द के अन्तर्गत विधि है और भाग 3 मे दिये गये अधिकारों के 
विरुद्ध होने के नाते वह असर्वैधानिक है । सर्वोच्च न्यायालय ने पिटीशनरों के तक को अस्वीकार 
करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि सविधान के सशोधन को शक्ति, जिनमें मूल अधिकार भी 
शामिल है, अनुच्छेद 368 रे निहित है। अनुच्छेद 3 मे प्रयुक्त 'विधि' शब्द के अन्तर्गत केवल 
कानन आते हे जो सामान्य विधायी शक्ति के प्रयोग द्वारा निसित किये जाते है, न कि सर्वधानिक 
संशोधन जो स्वधानिक शक्ति के प्रयोग द्वारा पारित किये जाते हे । अतएव अनुच्छेद 368 के 
अन्तर्गत पारित सर्वधानिक सशोधन सर्वधानिक होगे, भले ही वे मूल अधिकारों के विरुद्ध 
क्यो न हो । 

2 सज्जनसिह वनाम राजस्थान राज्य (965)--इस मामले में उपर्युक्त प्रश्न सर्वोच्च 
न्यायालय के समथ पुन विचारार्थ आया | इसमे सविधान के 7वें सशोधन अधिनियम की 
बैधता को चुनौती दी गयी थी । इस मामने में सर्वोच्च न्यायालय ने णकरी प्रसाद के मामले में 

देये हुए अपने निर्णय का अनुमोदन किया । न्यायालय ने यह कहा कि यदि सविधान निर्मातागण 


मूल 92205 से परे रखना चाहते होते तो निश्चित ही उन्होने इसके वारे पे 


सविधान-मे पवन्ध का समावेश किया होता । 

गोलकनाथ वनाम पंजाब राज्य (]967)---एक व्यक्ति हेनरी गोलकनाथ काफी सम्पत्ति 
छोडकर 20 जुलाई, 953 को मर गया। भ्रस्तुत वाद मे, याचिकादाता गोलकनाथ के पुत्र/ पुत्री 
तथा पोतियाँ थे । जानन्धर नेत्र के अतिरिक्त आयुक्त ने गोलकनाथ के पास 48 एकड भूमि को 
पजाव सिक्‍यूरिटी आफ लैंण्ड टेन्योर्न एक्ट की धारा 0 के प्रावधानों के अन्तर्गत “अतिरिक्त भूमि 
घोषित किया जिसकी पुष्टि वित्त आयुक्त ने अपने आदेश दिनाक 2 जनवरी, 952 हारा की 
गयी। याचिकादाताओ ने वित्त आयुक्त के निर्णय को सविधानों के अनुच्छेद 9(] )(एक्स) तथा / 
-4 के विरुद्ध होने के कारण चुनौती द। | इसके अतिरिक्त, संविधान के प्रथम, चत्॒थ॑ एव सचहवे 
संशोधन को भी चुनोती दी गयी जो कि क्रश 95, 955 एवं 964 # पारित किये गये 


। इसके अतिरिक्त, इसी तरह के कुछ वाद मैसूर लण्ड रिझोर्म एक्ट, जिसने भूमि को अधिकतम 
सीमा निर्धारित की थी, के. विरुद्ध 


डा 


दायर किग्ने ग्त्रे कि वह संविधान की मल भावना अनुच्छेद 
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9()(एच) एवं 4 के विरुद्ध है । पंजाब तथा मैसूर राज्यों ने तझ दिया कि उक्त अधिनियम 
सदिधान के 7वें संशोधन द्वारा सरक्षित है अत' अब अनुच्छेद 3(ए) के सशोधित रप द्वारा 
उक्त अधिनियमों को नवी सूची के शामिल किये जाने से बह वध कानून है | जबकि प्रार्थगणों ने 
अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में उक्त अधिनियमों को चुनौती दी । 
सर्वोच्च स्यायालय दे! सग्मुस विचारणीय प्रश्न था कि क्या संसद संविधान के भाग 3 
(मौलिक अधिकारा) से संम्योधन कर सकती है ” क्या अनुच्छेद 368 संसद को ऐसा संशोधन 
करने का अधिकार वेता है ? 
इस मामले मे न्‍्यायारय ने 6/5 के ग्हमत से निणय दिया । ग्ट्ूमत निर्णय ने स्थिर किया 
कि ससद सम्प्रमु नही तथा सविशान के मूच अधिकारों वाले भाग में कोर्ट संशोधन नहीं कर 
सकती । ऐसा अनुच्छेद 3(2) दे प्रावधानों येः विरुद्ध है। अनुच्छेद 368 द्वारा ससद छो ऐसी 
शक्ति प्राप्त नही होती कि वह संविधान में जो चाहे सशोधरन कर सके। उस प्रदार रावच्चि न्‍्याया- 
लय ने अपने पु वर्ती निर्णय जकरीप्रसाद बनाम भारत सथ (954) तथा सम्जनसिंह बनाम 
राजस्थान राज्य (4965) को बदल दिया । उक्त निर्णयों गे सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया 
था कि ससद द्वारा अनुच्छेद 369 द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 3(2) कर! विधि' शब्द 
की परिभाषा से अलग है | परन्तु उन बादो मे दिये गये निर्भयो को बदलते हुए गोलकनाव बाद 
में ्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के अनुसार किया गगा सशोधन अनुच्छेद 3(2) में 
वणणित विधि को परिभाषा के अन्तगंत आता है, अत. अर्वेध वे जसन धानिक है। न्यायालय ने बहा 
कि नस द्वारा पारित कोई अधिनियम यो कि नागरिकों » मूल अधिकारों को कम करता है, 
समाप्त करता है या उनझ संशोधन करता है, शुन्य टोगा । 
गोलकनाथ वाद में प्रतिपादित सिद्धास्त-- (7) सलद नागरिको ले मून अधिकारों से सम्ब- 
न्धित भाग 3 में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो उनमे कोर्ई कमी करे या उन्हें समाप्त 
करे । (7) सर्वेच्चि न्यायालय के पृव॑वर्ती निर्णय उस पर वाध्यकारी नही है । (॥) इस दाद मे 
सर्वोच्च न्यायालय ने (9०४7९०।४० 6एश०' कांप! के सिद्धान्त को रत्रीफार करते हुए ससद द्वारा 
068 वुठ्र क्रोई विशेष अधिकार प्रदान नहीं करता, केबल प्रतिया ततलाता है । 
फैणवानन्द भारती मुझदमा-- सन्‌ 970 मे केरल $, गउनर मठ ने, स्वामी केशवादद 
भारती ने वेगर्ल पूमि सुधार (सशोधन) अधिनियम, 969 की बैधता को चनौती दी तथा उसमे 
कहा गया कि उसके, द्वारा मौलिक अधिकार जो सविशान देः अनुल्छेद 25, 26, 4, 9(2) एव 
3] के अन्तर्गत प्राप्त है, उनका उत्लघन हो रहा है। गोलकनाथ मुकटमे के निर्णय के रह और 
24वें तथा 25वें सर्वेधातिक सशोधन की उपधारा 2(अ) और 2(ब) और उपधारा 2 के प्रथम 
भाग की पुष्टि करने हुए उच्चतम न्यायालय ने 25वें सशोधन अधिनियम 5 दूसरे भाग पर आपत्ति 
की और निर्णय दिया कि यद्यपि घारा 368 ससद को रातिधान में सशोधन का अधिकार देती है 
परन्तु सविघान के मूलभूत ढांचे को बदलने के लिए क्षमता प्रदान नही करती ।' 
केशबानन्द सासती फैस पर विचार-विमर्श करते समय सर्वोच्च न्यायालय को भय था कि 
यदि ससद को सतिधान सशोधन दी पूरी शक्ति के दी गयी तो उस शक्ति को कार्यपालिका अपने 
को शक्तिणागी दनाने में प्रयोग करेगी और इस प्रकार सम्भावना है कि यह न्वायपूर्ण तरीके से 
संविधायी शक्ति प्राप्त कर लेगी । सर्वोच्च स्यायालय ने अब स्वीकार कर लिया था कि घारा 365 
के अन्तर्गत संसद को उसके अन्दर कार्य विधि पालन की शर्त के साथ सबिधान सशोधन की शक्ति 
प्राप्त है और यह शक्ति सविधायी शक्ति है, साधारण त्रिधायी शक्ति नहीं । परन्तु उनको ऐसी 
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शक्ति से उत्पन्न परिणामों से भय था और उनका मत था कि सविधान के ऐसे आधारभूत लक्षण है 
जो ससद की संविधायी शक्ति की परिधि के बाहर होने चाहिए । न्यायाधीशों के एक पक्ष का मत 
था कि 'यद्यपि ससद की सशोधन की शक्ति की सकुचित रूप से सीमित परिभाषा नहीं को जा 
सकती और वह सभी धाराओ पर लागु“होती है, परन्तु वह इस हद तक असीमित नही है कि 
उसके अन्दर सविधान के तादात्म्य अथवा उसके मूल लक्षणों को बढना जाय, अथवा उनको 
सक्षिप्त किया जा सके ।! इन मूल लक्षणों को स्पष्ट करते हुए न्‍्यायावीशों के दूसरे पक्ष ने विचार 
प्रकट किया कि संसद को सविधान के ऐसे मूल लक्षणों के आधारभूत तत्त्वों को कमजोर करने की 
शक्ति नही, जैसे भारत की सम्प्रभुता तथा हमारी राज्य व्यवस्था का लोकतन्त्रवादी स्वरूप । प्रथम 
तो संविधान के मल ढॉचे के अनिवाय॑तत्त्वो को ही निश्चित शब्दों में स्पष्ट करना कठिन अथवा 
असम्मव प्राय है, फिर इस विचार से सहमत होना भी कठिन है कि सबिधान मे कोई ऐसी चीज 
है जिसके कारण ससद भारतीय जनता के नाम में सम्प्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए सशोधन नहीं 
कर सकती, विशेषकर जबकि वह सविधान में दी शर्तों के अनुसार कार्य करे । 

जहाँ तक ससद की सविधान सशोधन की शक्ति का सम्बन्ध था, गोलकनाथ केस के निर्णय 
से भारती केस” का निर्णय काफी उन्नत कदम था। इसमे इस तथ्य को स्वीकार किया कि (7) 
धारा 368 के विस्तृत शब्दों मे नि सन्देह ही मूल अधिकारों को संगोधित अबवा सक्षिप्त करने का 
अधिकार निहित है, (7) प्रशोध्षन की शक्ति पर कोई प्रत्तिवन्‍्त नही और अपनी शक्ति के आधार 
पर ससद सविधान के किसी भी उपवन्ध को सशोधित या संक्षिप्त या वस्तुत निरसित (९०००४) 
कर सकती है. (77) सशोधन की शक्ति की परिधि में मूल अधिकार सम्मिलित हैं और इसमे 
विभिन्न धाराओं को भी घटाने-बढाने अथवा बदलने की शक्ति शामिल है जिसमे सम्पत्ति का 
अधिकार भी है, और (५) यह कि ससंद को दी गयी सशोधन की सर्वधानिक शक्ति का दुरुपयोग 
हो सकता है, इस तथ्य की शक्ति के अस्तित्व और विस्तार की रचना में कोई प्रारम्भिकता नहीं । 

अब सर्वोच्च स्यायालय की झुख्य शिकायत यह थी कि ससद न्यायपालिका से सीमित न्यायिक 

निर्णय का आधिकार भी ले लेने का प्रयत्त कर रही है। उसके मतानुसार न्यायिक निर्णय का 
अधिकार क्षेत्र सविधान के आधारभुत ढाँचे का एक भाग है 

5 बेक राष्ट्रीयकरण का मासला--]9 जुलाई, 969 को भारत सरकार ने एक अध्या- 
देश हारा 4 प्रमुख बैंकों, जिनकी विनियोजित पूँजी 50 करोड रुपये से अधिक थी, का 'राष्ट्रीय- 
करण कर दिया। अध्याब्श मे वे सिद्धान्त विहित किये गये थे जिनके अनुसार प्रतिकर (00०मएश३- 
इक0णा) दिया जाना था। 49 अगस्त, 969 को संसद ने अध्यादेश को अधिनियम का रूप दे 
दिया । पिटीशनकर्ता आर सी कपूर ने उक्त अध्यादेश तथा अधिनियम की सर्वधानिकता को 
चुनौती दी तथा यह कहा कि यह उचित प्रतिकर की व्यवस्था नहीं करता है ।! 

सर्वोच्च न्यायालय का वहमत का निर्णय सुनाते हुए न्यायमूर्ति श्री णाह ने कहा कि ' यदि 
विहित सिद्धान्त अपित सम्पत्ति के प्रत्तिकर नियत करने के लिए सुसगत है तो उसको उनौती नहीं 
दी जा सकती हे, किन्तु एक ही सिद्धान्त हर प्रकार की सम्पत्ति के लिए प्रतिकर नियत करने के 
निए उचित नहीं हो सकता है । एक प्रकार की सम्पत्ति के लिए प्रतिकर नियत करने बाला 
सिद्धान्त दूसरे प्रकार की सम्पत्ति के प्रतिकर नियत करने के लिए सर्वधा असगत हो सकता हे । 
प्रतिकर नियत करने वाले मिद्धान्तो के चनाव मे विधाबिका का निर्णय अन्तिम हे, लेकिन चने ८0 
सिद्धान्त का सुन्य उद्देश्य स्वामी को उसकी सम्पत्ति का पूरा प्रतिदान देता होना चाहिए । उक्त 
अधिनियम मे प्रतिकर दा निर्धारण किसी सुसगत सिद्धान्त के अनुसार नहीं किया गया है, इसलिए 
बहू असंवेधानिक है । न्‍्यायातय ते कहा कि प्रतिकर नियत करते लिए कारोबार ((ग्रतदाप्ातमाह) 
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जो एक इकाई के तप मे लेना चाहिए, उसके घटकों को अलग्र-अनग करके नही । सघटकों का 
कुल मुस्य इकाई का भी मुख्य हो, यह आवश्यक नही और विशेषकर जब सम्पत्ति एक संगठित 
एवं चालू कारोबार के रूप में हो । प्रस्तुत मामले मे कुछ प्रकार की सम्पत्ति के लिए कोई प्रतिकर 
नही दिया गया है, जैसे स्यातिलाम (8000७म॥ा) । यहाँ नही, वेको की भूमि और भवनों के 
मूल्याकव का तरीका उनके लिए प्रतिकर नियत करने के लिए सुसंगत नही है और न ही दायित्वों के 
कुल मृल्य के निर्धारण की विधि ही युसगत है। स्पष्ट है कि वैको को उनके कारोबार का 'उचित- 
प्रतिदान' (8 प्रा० 720ण77०75०) नही दिया गया है, अत यह सर्वंथा अनुच्छेद 3(2) के विरुद्ध 
है । बैक राप्ट्रीयकरण केस झे दिये गये निर्णय का निम्कर्ष यह निकलता है कि जब तक 'प्रतिकर' 
शब्द अनुच्छेद 3 (2) मे रहेगा, तव तक प्रतिकर की पर्याप्तता का प्रए्न न्यायालय के पृतविद्ोकन 
से परे नही किया जा सकता है | 

सर्वोच्च न्यायालय के इस विनिश्चिय की व्यापक आलोचना हुई | सरकारी पक्ष की ओर 
से लोगो ने कहा कि यह निर्णय देश के समाजवादी एव आ्थिक विकास व बाधक है, देश के राज- 
नीतिज्ञों ने भी सर्वोच्च न्यायालय के अनुदारवादी दृष्टिकोण को लेकर उस पर व्यापक प्रह्मर 
किये । इस मामले से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए सविधान मे सशोधन करके 235वाँ 
एवं 26वाँ संशोधन किया गया । इसके द्वारा अनुच्छेद 3! के खण्ड (2) से सशोघन करके 'प्रतिकर 
शब्द के स्थान पर “राशि” शब्द रखा गया । 

6 प्रिवीपर्स का सामला---25 जून, 967 को अखिल भारतीय काग्रेस ने प्रिवीपस 
समाप्त करने तथा भूतपूर्व राजाओं को प्राप्त सुविधाओं को निरस्त करने के लिए एक अस्ताव 
पारित किया । इस अस्ताव के आधार पर सविधान का 24वाँ सशोधन विल ससद के समक्ष प्रस्तुत 
हुआ जो 2 सितम्बर, 970 को लोकसभा द्वारा पास हो गया किन्तु राज्यसभा में उसे सफलता 
नही प्राप्त हो सकी । फतत 5 सितम्बर, 970 को राष्ट्रपति ने एक आदेश अनुच्छेद 366(22) 
के अन्तर्गत इसे जारो कर दिया । 

प्रार्थी माधवराग सिंधिया ने इस आदेश को निम्नाकित आधारों पर विवादित किया () 
राष्ट्रपति को राजाओं को प्राप्त मान्यताओं को बायस लेने का अधिकार नही है । (४) भ्रिवीपस 
पाने का अधिकार अनुच्छेद 9(4 ) (एफ) तथा 3 के अन्तर्गत्त सम्पत्ति है तथा इसे अपहृत करना 
विना किसी मुआवजे के अवैध हैं । 

न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि राष्ट्रपति का यह कृत्य एक प्रशासनिक कृत्य है 
न कि राजनीतिक है । प्रिवीपर्स अथवा राजाओं को प्राप्त मान्यता को वापस करना राष्ट्रपति का 
राजनीतिक कार्य नही हे । यदि राजाओं के राज्यो को मिलाये जाने का इतिहास देखा जाये तो 
यह साफ दिख,यी पड़ेगा कि यह एक स्थायी प्रवन्ध किया गया था जिसमे परिवर्तन स्टेट पॉलिसी 
के आधार पर नहीं किया जा सकता है। स्विधाव के अनुच्छेद 29! के अन्तर्गत यूनियन आफ 
इण्टिया भ्रिवीयर्स देने के जिए बाध्य ठे । यह भी कहा गया कि राजा अब भारत के नागरिक हें 
और राज्य अप नागश्किो के विरुद्ध कोई कार्य नही कर सकता । 

सर्वोच्च न्यायासलय के इस निर्णय में विनिश्चित सिद्धान्त ह--(2) ब्रिटिश सम्राट की 
गक्तियाँ नारत के रुण्ट्रपदि को घाप्त नही है । (॥) श्षतपूर्व राजा आदि भारत के नागरिक है तथा 
राज्य अपने नागरिकों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता । (॥0) प्रिवीपर्स सम्पत्ति 

इस तिर्गय के परिणामस्वरूप प्रिदीपर्स समाप्त करने के कार्य पर रोक लग गयी थी और 
वाद से उसे 26वा सजोधव अधिनियम पारित करके दूर कर दिया गया । 

7. शिव्वनलाल सक्सेना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य-सन्‌ 954 » पिटीशनर को निवारक 
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निरोध अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया था । उसे नजरबन्द करते समय दो कारण 
बताये गये थे । बाद मे एक कारण रह कर दिया गया था । सरकार की ओर से यह तर्क दिया 
' शया कि गिरफ्तारी के लिए दूसरा कारण ही पर्याप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त तके को 
अस्वीकार कर दिया और कहा कि गिरफ्तारी अमंबेधानिक है । 

8 ए के. गोपालन बनाम भद्गास राज्य--ए के. गोपालन बनाम मद्ग़स राज्य के वाद 
में अनुच्छेद 2 मे प्रयुक्त पदावली के अंर्थान्वयन का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सर्वप्रथम 
आया था। इस वाद में ए. के ग्रोपालन को निवारक निरोध अधिनियम, 4950 के अधीन 
निरुद्ध कर जेल मे वन्‍्द कर दिया गया था । पिटीशनर ने अपने निरोध की वैधता को निम्नलिखित 
आधारो पर चुनौती दी थी--() इससे उसके अनुच्छेद 9 मे प्रदत्त समस्त भारत में भ्रमण की 
स्वाधीनता के अधिकार का अतिक्रमण होता है जो दैहिक स्वाधीनता का एक आवश्यक तत्त्व है । 
(7) निरोध अनुच्छेद 2। का अतिक्रमण करता है क्योंकि यह व्यक्ति के दैहिक स्वाधीनता को 
विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के विरुद्ध वचितीकरण को प्राधिकृत करता है। सक्षेप मे, पिटीशनर 
7 का कथन था कि निवारक निरोध अधिनियम अनुच्छेद 49 एवं 2] दोनों का अतिक्रमण करता है, 

अत असर्वधानिक है । हे 

सर्वोच्च न्यायालय ने पिटीशनर दे सभी तकों को अस्वीकार कर दिया और यह निर्धारित 
किया कि यक्षपि स्वाधीनता एड व्यापक जय वाला शब्द है किन्तु अनुच्छेद 2 से इसके क्षेत्र को 
दैहिक विशेषण लगाकर सीमित कर दिया गया है और इस अर्थ थे देँहिक स्वाधीनता का अर्थ 
शारीश्कि स्ताधीनता मात्र से हैं। न्यायालय के बहुमत के अनुसार अनुच्छेद 9 एवं 2] स्वाधी- 
नता के अधिकार के दो विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित हे । अनुच्छेद 9 मे प्रयुक्त समस्त भारत में 
भ्रमण दंग अधिकार अनुच्छेद 24 से प्रदान किये गये दैहिक स्पाधीनता से विल्तुल भिन्न है । अनु- 
च्छेद 2। के अधीन पारित देहिक स्वाधीनता को वचित करने .वाली विधि की वैधता को इस 
आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह अनुच्छेद 9(5) के अधीन अयुक्तियुक्त निर्वन्धन 
लगाती है | इस बाठ ये यह कहा गया हे कि पिटीशनर को उसकी देहिक स्वाधीनता से विधि 
द्वारा स्थापित प्रक्निया के अनुसार वचित किया गया था, अत उपसोक्त निरोध विधि संवैधानिक है। 

किन्तु सर्वोच्च स्यायालय ने अपने वाद के निर्णयों मे ए के. गोपालन के वाद मे दिये 
गये देहिक स्वाधीनता के सीमित अर्थ को अस्वीकार कर दिया और उसका बहुत व्यापक अर्थ 
लगाया है। न्यायालय के अनुसार, देहिक स्त्राधीनता का अधिकार केवल शारीरिक स्व्रतन्धता 
प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, वरन्‌ यह एक विस्तृत्त अर्थ वाली पदावली हे जिसके अन्तर्गत 
वे सभी प्रकार फे अधिकार आमिल हैं जो व्यक्ति को देहिक स्वाधीनता को पूर्ण बनाते है । 

सावंजनिक हित (जन-हित) संरक्षण से सम्बन्धित मामले 
( #एफाजट एसपरएडा पाठ >याठार 2४825) 
मे बज 2 हक से सर्वोच्च न्यायालय के दुष्ट्कोंग मे व्यापक परिवर्तन ञञा 
है और वह एक अनुदार न्यायालय के स्थान पर प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले न्यायालय 
का रूप प्रहण करता जा रहा है, वह वैयक्तिक हितों के सरक्षक के साथ-साथ सामाजिक हित के 
सरलक के रूप से सक्तिय भूमिका का निर्वाह करने लगा है । 

सविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन न्याय पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल 
नधिकारों का अतिक्रमण होता है किल्तु अपने नवीनतम निर्णयों मे सर्वोच्च न्यायालय ने आस्व 
विधि के उक्त नियम में परिवर्तत कर दिया है और अनुच्छेद 32 के क्षेत्र को 


ने यह निर्ण । बहुत विसरत कर 
दिया है। न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि अनुच्छेद्र 32 के अधीन कोई संस्था या सार्वजनिक 


पु 


422. सर्वोच्च न्यायालय तथा न्यायिक पुनविलोकन 


हित से उत्मेग्ति कोई तागरिक किसी ऐसे व्यक्ति के सवैधानिक या विधिक अधिकारों के प्रवर्तन 
के लिए रिट फाइल कर सकता है, जो निर्धनता अथवा किसी अन्य कारण से न्यायालय मे रिट 
फाइल करने में सक्षम नही है। न्यायाधीश श्रीकृष्ण अय्यर के अनुसार 'वाद-कारण' और 'पीड़त 
व्यक्ति' की सकुचित धारणा का स्थान 'बर्ग कार्येवाही', 'लोकहित में कार्यवाही” की विस्तृत 
घारणा ले रही है। ऐसे मामनते व्यक्तिगत मामलों से भिन्न होते हू । वैयक्तिक मामलों से वादी 
और प्रतिवादी होते है जबकि सार्वजनिक हित सरक्षण से सम्बन्धित मामले किसी एक व्यक्ति के 
वजाय ऐसे 'समूह' के हितो के सरक्षण पर बल देते हैं जो कि शोषण और अत्याचार का शिकार 
होता है और जिसे सवैधानिक और मानवीय अधिकारों से वचित कर दिया जाता है ।? हाल ही 
मे सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे कई मामलों पर विचार किया है । कतिपय ऐसे भामले यहां प्रस्तुत 
किये जा रहे है 
, आगरा भोटेक्‍्शन होम केस (488 ?70९०८४४०7 णा८ (४5०)--आगरा प्रोटेक्शन 
होम केस मे लगभग 70-80 लडकियाँ रहती थी । इत लडकियों के बारें में इण्डियन एक्सप्रेस 
अखबार ने यह सवर छपी कि उतके साथ मानवीय स्तर का व्यवहार नहीं हो रहा है । इन 
वडकियों के रहने और कार्य करने के लिए मनुप्योचित परिस्थितियाँ प्रदान नहीं की गयी है । यहाँ 
तक कि उनके लिए कोई स्तानधर नही है और लेट्रिन भी बिना दरवाजे की हें। इन लडकियों 
के लिए यह सम्भव नहीं था कि-वे अपने अधिकारों के लिए न्यायालय मे जा सके चूँकि सामाजिक 
और आशिक दृष्टि से वे अलाभकर स्थिति मे थी । ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने काबून के 
दो प्रोफेसरो को इन लडकियों की ओर से पैरवी करने की स्त्रीकृति प्रदान की /£ - 


2 ब्हिार (भागलपुर) जेल के विचाराधोन कैदियों का मामला (म्रिक्ष एावशात्ा 
07807०5 (४४०)-- इस मामले की शुरूआत पुलिस आयोग के सदस्य के. एफ* रुस्तमजी द्वारा 
इंण्डियन एक्सप्रेस मे लिखे गये एक लेख से हुईै। इस लेख मे उन्होंने लिखा कि बिहार की जेलो 
में सैकडो कैदी सड रहें है, उनके मामले वर्षों से विचाराधीव (076७5थ॥) पडे हैं | लेख मे ऐसे 
सात कीदियों के नाम दिये गये जिन्हे जेल मे पाच साल से भी अधिक समय हो गया थी और 
उन पर अभी तक मुकदमा प्रारम्भ 'नही हुआ । इस खबर के आधार पर एडवोकेट श्रीमती 
हिंगी रानी ने सविधान के अनुच्छेद 32 क्रे अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर को । 
प्रेस की खबर के आधार पर उन्होने भी ऐसे सात विचाराधीन कैदियों के नाम का उल्लेख याचिका 
थे किया था, किन्तु याचिका में कहा गया कि ऐसे सैकडों कैदी है जो बिहार की जेलों में ज्र्पो से 
सट रहे हैं और उनके मामलो की सुनवाई भी प्रारम्भ नही हुई है। इस याचिका के आधार पर 
भारत का सर्वोच्च न्यायालय सक्रिय (6७ए५८०१) हो गया और न्यायिक सक्रियता (ऐएतक्षृर्श 
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धणांणा) का परिचय दिया। न्यायालय ने विहार राज्य को नोटिस दिये और उससे पूछा कि वह 
उन कैदियों की सूची मय हलफतामे के सर्वोच्च न्‍्यायालम मे प्रस्तुत करें जिनके मामले वर्षो से 
विचाराधीन है तथा जिनको जेलो से 8 महीनों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है | जब 
बिहार सरकार ने हलफनामा प्रस्तुत किया तो पता चला कि विहार की जेगो मे इस प्रकार के 
हजारो कैदी वर्णो से सठ रहे है। यह याचिका कैदियों की ओर से नहीं थी फिर भी' सर्वोच्च 
न्यायालय ने इस याचिका के वाध्यम से हजारों कैदियों को मुक्त करवाया ।* तर्वोच्च न्यायालय 
ते पूछा कि इतने सारे व्यक्ति जेलों से क्यों भरे हुए है ? इब कंदियों को जमानत पर क्यो नही 
छोडा गया ? आमतौर से जब किसी व्यक्ति के मामले पर विचार करना होता है ओर विचार 
(एथ]) से अधिक समय टुगते को सम्भावना होती हैं तो उसे जमानत (#शा) पर छोड़ दिया 
जाता है। इन कौदियो को प्रति 24 दिति बाद मजिस्ट्रेट के सामने लाने का नियम है किन्तु वे 
जमानत के लिए आवेदन अस्तुत करने से असमर्थ थे। चूंकि वे इतने गरीब थे कि कान नी सहायता 
प्राप्त करने भे असमर्थ रहे थे । यदि न्यायालय जमानत के सिद्धान्त भी निर्धारित कर दे तब भी 
ऐसे दौदियों को रक्षा सम्भव नहों होंगी क्योकि वे किसी वकीत को अपनी पैरवी करने के लिए 
प्रस्तुत करने के असमर्थ है। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि फौजदारी सुकदमों में 
भी अपराधी को कानूनी सहायता (.०82 20) प्राप्त कसते का व्मौलिय अधिकार है। उसे 
सहायता अनिवार्य रूप से प्रदान की जानी चाहिए। सर्वोच्च न्‍्यायातय ने इस अधिकार «दी र्वना 
/'रैचनात्मक व्यास्या की प्रक्रिया' [4 ]॥00655 ले ठा्काए6 व्ग्राधए०&709) के अन्तर्गत की; 
“जबकि तथ्य यह है कि 'कानूनी सहायता” प्राप्त करना भारतीय सविधान मे मूछृश्त अधिकार 
'नही है ॥£ 5 न 
' 3! बल्बई के पटरीवासियों का सामली (7॥6 ९४5८ ण॑ ४6 छछा89 78एथाशा. 
(ज्॒ढा००७)--यह मामला भी सावंजनिक हित सरथण से सम्बन्धित हें । भुख्य' न्यायाधीश के सामने 
एक पत्रकार जोत्गा तेलिस ने बम्न्ई के पटणेवार्सियों का मामला उठाया भौर न्यायालय ने अन्त- 
रिय आदेज जारी करके पटरीनासियों नी सुरक्षा का इन्तजास किया | ; ” 

4. सुनील दन्ना बनाम दिल्‍ली प्रशासन (शफ् छिन्यायव 7१8 ऐशा।। हक्‍क्गांशाना07) 
के मामले मे एक आजीवन कारायास का दर्णड भुगत रहें कैदी के साथ जेल वार्डन द्वारा कर 
एव अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध एक-दूसरे कैदी ने पन्न द्वारा न्यायालय को इस अमानवीय 
घटना की सूचना भेजी । न्‍्यायालण ने इस पत्र को बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मानकर जेल-प्राधि- 
कारियो के विरुद्ध निर्देश जारी किया कि उक्त दौदी के साथ अमानवीय व्यवहार न किये,जायें 
ओर अपराधी व्यक्ति को दण्ड देदे की उचित कार्यवाही की जाये । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट का 
प्रयाग केवल अवैध काराबास से चिमुक्ति के तिए ही नहीं वरन्‌ जेल मे कंदियो के विरुद्ध किये 
गये सभी प्रकार के अमानवीय व्यव्रहारों के विरुद्ध सरक्षण प्रदान करने के लिए भी किया जा 
सकता हैं । े 


दल 
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5, पुलिस ड्राइवर का केस (॥॥6 (४५४ ० 70॥06 ])ए८)--सर्वोच्च न्यायालय 4 
तीन न्यायाधीशों की बैच ने दिल्ली पुलिस के एक ट्राइवर सिपाही की उस रिट याचिका को स्वीक। 
कर लिया जिसमे अन्य विभागों के डाइवरों की तुलना में उसको नीची बेतन शृंखला देन क 
चुनौती दी गयी है ।! रिट याचिका स्त्रीकार करने हुए बैच ने कहा कि अनुच्छेद !4 मे « ज्य 
को स्पष्ट निर्देश है कि कानून के सामने समानता” के सिद्वान्त से किसी व्यक्ति णो वचित नह 
रखा जा सकता । न्यायमूर्ति चिनप्पा रेद्‌डी, ए. पी. सेन व बहास्ल हस्लाम ने अपने फैसले 
कहा कि यदि समान काम के लिए समान वेतन न दिया जाय तो संविधान | निहित समानता के 
सिद्धान्त लोगों के लिए बेमानी हो जायेगा । बैच ने रणधी रसिह के इस तर्क को रवीकार किया 
वह दूसरे विभागों में कार्यरत डाइवरों से कम काम नहीं करता। न्यायालय ने केन्द्रीय क॥*क। 
को निर्देश दिया कि नारायनसिह को भी रेलवे सुरक्षा दल के डाइवरोी को दिये जाने वाला 4 
ही दे । न्यायाधीशों ने आदेश दिया कि उच्च वेतन शुरावा | जनवरी, 973 से दी जानी ना॥ह' 
जिस दिन वेतन आयोग की सिफारिश अमल में लायी गयी थी। न्यायालय ने कहा कि ।दल्त 
पुलिस के ड्राइवरों में वर्गकरण व उनको नीची वेतन अखला का सुझाव अनुचित और तके 
हीन है । 

6. चमारों का केस (0४5० ण (॥श्याश$)-- चमारे, का फ्रेस यह सिद्ध करता है ।« 
सर्वोच्च न्यायालय समाज के दुर्ब ल वर्गों की सुरक्षा के लिए कितना जागरफ है। यह मामला उप्त 
प्रदेश के कतिपय जिलो के चमारो का है । इन जिसो में चमार लोग वर्षो से चमडे, मरे हुए ५५५ 
की हडिडयाँ झ्ञादि बेचने के पुण्तेनी धन्धे मे लगे हुए है । जिला परिपदों ने हड्िडियाँ इकट्ठी क - 
व बेचने के कार्य को ठेके पर देना प्रारम्भ कर दिया । चमार लोग यह कहते हुए न्यायालय मे ४५ 
स्थित हुए कि इससे उनकी जीविका प्रभावित होती है क्योकि ठेडे अब ठेकेदारा को दिये । 
जो केवल थोड़े से चयनित चमारो के माध्यम से यह कार्य करेगे। ये चमार उनके नियन्त्रण 
होगे और इस प्रकार उनका आर्थिक शोपण होगा । ठेकेदार उनको न्यूनतम मजदूरी भी वह 
टेगे क्योकि ठेके रे इसका क्रोई उल्लेख नहीं है। उसे जबु-जमीदारी प्रथा पनपेगी। $ 
भामले की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने की और एक बैच ने रिट याचिका को ला(९ 
कर दिया | मामला उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के सामने लाया गया। न्यायालय के ५ 
चमारो की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बारे से पूरे तय नहीं थे। न्यायालय इस तथ्य से 
अपरिचित था कि चमार लोग किन प्रकार से अपना पुम्वनी धन्धा करते है और ठेकेदारो 
नियुक्ति से उनके पुण्तैनी धन्धे पर क्या प्रभाव पछने बाला है ? सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी ज। 
करने के लिए एक जॉच आयोग नियुक्त किया जिससे डॉ उसेन्द्र बसी तथा कृष्णा महाजन थे 
कानूनविद्‌ रखे गये | इस जाँच आयोग ने कानपुर जिले के सरसोल उपखण्ड में जाकर यह्‌ 
लगाया कि चमार लोग मृत जानवरों की चमडी का व्यवसाय किस प्रकार करने हैं, ०क५। 
प्रणाली से उनकी जीविकोपार्जन की वृत्ति पर क्या प्रभाव पडने वाला है, ठेकेदारी प्रणाली 
कितने लोग काम करते है आदि । न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि जाँच जाब 
का खर्चा जमा कराये । 

इस प्रकार इस मुकदमे से पता चलता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने समाज के दुरबंल १ 
की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए नयी प्रगाली की शुरूआत की । राज्य ५ 
कार से न्यायालय ने कहा कि वह अबने सहकारी विभाग को निर्देश दे कि बह चमारो को ८” 





/ राजस्थान पत्रिका (जयपुर), फरवरी 25, 982॥ 
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संघों में संगठित करके उनमे ठेका लेने की सामथ्यं विंकसित करे ताकि बाह्य व्यक्तियों के बजाय 
वे स्वयं ठेका ले सके । 

7. तिलोनिया (अजसेर जिला) के श्रमिकों का केस (0४४6 णी (णाह#ाएक्नाणा भ्रण:श5 
था जाणाव)--तिलोनिया के श्रमिकों (एणाइप्राढांगा एणॉपश5) का मामला बंकर राय ने, 
जो कि वहाँ एक शोध संस्थान चलाते है, न्यायालय के समक्ष रखा है । उनका कहना है कि वहाँ 
जो हरिजन महिलाएँ कार्य करती है उन्हे कम मजदूरी दी जाती है. यह मजदूरी न्यूनतम मजदूरी 
से भी कम है और उसमे से भी कुछ मजदूरी की पेनालल्‍टी क्लाज (?थाधे(४ (8७5७) के अन्तर्गत 
कटौती कर दी जाती है। न्यायालय का अभिमत है कि न्यूनतम मजदूरी दिये बिना काम लेना 
अनुच्छेद 23 का उल्लघन है. और यह प्रकार एक से वेगार (00०6 [40007) है। यह मामला 
अभी न्यायालय के पास विचाराधीन है और यह एक सांबंजनिक हित सरक्षण (?एशाठ प्रा , 
ए४ राणा) याचिका हे । यदि यह याचिका सफल होती है तो हजारों श्रमिको को लाभ 
होगा । 

8, बन्धुआ सुक्ति सोर्चा वनाम भारत संघ--इस मामले में एक सस्था ने पत्र द्वारा सर्वोच्च 
न्यायालय को सूचित किया कि हरियाणा राज्य के फरीदकोट जिले ,की पत्थर खानो मे काफी 
संस्या में श्रमिक अमानवीय दशा से कार्यरत है और उनमे से अनेक वन्धुआ श्रसिक भी है | 
न्यायालय ने पत्र को रिट मानकर दो अधिवक्ताओं का एक आयोग नियुक्त'किया जिसने जाँच 
करके न्यायालय को रिपोर्ट दी कि संस्था का आरोप सत्य है । न्यायमूर्ति श्री भगंवती ने बहुमत 
का निर्णय सुनते हुए अभिनिर्धारित किया कि जनहित वाद के ऐसे मामले मे सरकार को आपत्ति 
झरने के वजाय स्वागत करना चाहिए ताकि सरकार समुचित कदम उठाकर वन्धुआ भजदूरों को 
मुक्त कर सके या उनकी स्थिति में सुधार कर सके । 

9, रूदल शाह वनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धा- 
रित किया कि उसे अनुच्छेद 32 के अधीच राज्य के कार्यों द्वारा पीडित व्यक्तियो को प्रतिकर प्रदान 
करने की शक्ति प्राप्त है। प्रस्तुत मामले वे रूदल शाह को किसी अपराध मे अभियोजित किया 
गया था किन्तु सेशन न्यायालय द्वारा उसे 30 जून 968 को विमुक्त कर दिया गया था । किन्तु 
उसके वावजूद राज्य भ्राधिकारियों के अनुत्तरदायित्वपूर्ण आचरण के कारण 74 वर्ष तक हजारी 


बाग जेल भे सडना पडा और और 6 जून 982 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने 
पर जेल से रिहा किया गया । सर्वोच्च न्यायालय ने विहार राज्य को निर्देश दिया कि वह रूदल 


शाह को 35,000 रुपये प्रतिकर देकर क्षतिपूर्ति करे क्योकि उसके अधिकारियों के उपेक्षापूर्ण 
आचरण के कारण उसे 4 वर्ष अवैध रूप से जेल भे रहना पडा । 

0. एशियाड श्रमिक केस, 982 (#&ंबत फ्०ॉ:४7६४ 0९४४७, 982)--सितम्वर 
982 से सर्वोच्च न्यायालय ने एशियाड श्रमिक” नामक केस मे एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। 
एशियाड के सिलसिले मे जो निर्माण कार्य चल रहा था उससे हजारो श्रमिक्त लग्ने हुए थे । इन 
लोगों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दी भयी । जिन लोगो से काम लिया गया 
उन छोठे-छोटे बच्चे भी शामिल थे । एक समाजसेवी संस्था पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक 
राइट्स ने सर्वोच्च न्यायालय का ध्यान इस ओर आकपित किया । इस सस्था ने एक पत्र द्वारा 
उच्चतम न्यायालय को सूचित किया था कि एथशियाड प्रोजेक्ट से काम करने वाले श्रमिको के समुल 
अधिकारो और विधिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है तथा विभिन्न श्रमिक विधियों का 
उल्लंघन किया गया है और श्रमिको को न्यूनतम मजदूरी नही दी शयी है। इस पत्र को अनुच्छेद 
32 के अधीन एक रिट के रूप मे स्वीकार किया गया और न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि देश 
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के श्रमिक वर्ग वे चाहे जिस क्षेत्र मे हो, सीधे या किसी संग्रठन के माध्यम से अपने संबणा 
एवं विधिक अधिकारों की सरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दे सकते हैं। .. 
न्यायालय के प्रक्रियात्मक नियमों का भी पालन करना आवश्यक नहीं । वे न्यायालय को अप 
अधिकारों के उल्लंघन के बारे में पत्र दारा सूचित कर सकते हें और न्यायालय का यह ५९ 
कत्तव्य है कि वह श्रमिकों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहारों को रोकने के लिए सम्बान्य 
प्राधिकारियो (भारत सरकार, दिल्‍ली अशासन और ठेकेदारों) को समुचित निर्देश दें 
विभिन्न श्रमिक विधियों को भलीभाँति लागू किया जाये और श्रमिकों का शोपण न हो । ६ 
मामते में दिल्ली प्रशासन का कहता था कि कमर मजदूरी दिये जाने के लिए ठेकेदार ण 
हैं, प्रशासन नहीं । निर्धारित मजदूरी से कम मजदूरी दिये जाने को न्यायालय ने 'जबरी बजदूर 
(००० 800०77) वतलाया । न्यायालय ने अपने निर्णय मे यह कहा था कि जबरी मजदूरी 
अर्थ केवग यह नही दे कि जोर-यवर्दस्ती द्वारा किसी से काम लिया जाये । “यदि आधिक नजहूु् 
की वजह से किसी को बहुत कम मजदूरी से सन्‍्तोप करना पढे तो इस भी “जबरी मजदूरी ६। 
घहेगे । 

लोकतन्‍्त्र गे 'लोक हितवाद' विधि शासन का एक आवश्यक तत्त्व है। विधि शासन कपल 
धनी भीर सुविधासम्पन्न वर्ग के अधिकारों की नही वरन्‌ निर्वलतम वर्ग के लोगो के ४ध%। 
का संरक्षण करता है और उन्हें न्याय प्रदान करता है । 'लोक हितवाद' की अवधारणा ५परच्च 
न्यायालय को देश के निर्धन और कमजोर वर्ग के लोगो के अधिकारों के सजग प्रहरी के रूप 
प्रतिष्ठित करता है और उस पुरानी सकीर्ण विचारधारा को छोड देता है जिसके अनुसार कव 
वही व्यक्ति न्‍्यालालय में आवेदन दे सकता था जिसके स्वय के मूल अधिकारों का राज्य (९ 
अतिक्रमण हुआ हो । अब जनहित के मामले ग्रे समाज का कोई भी व्यक्ति या संस्था न्यायालय £ 
आवेदन दे सकता है। न्यायालय का दरवाजा के वल उद्योगपतियो, ठेकेदारों, तस्करों, शराब 
सम्राटों और घनी लोगों के लिए नहीं वरन्‌ देश की करोडो शोपित गरीब जनता के लिए 
खुरा हैं। जनहित निर्णयों ने न्याय को जनता के दरवाजे तक पहुँचा दिया है जिसका ५ 

मारे संविधान के अनुच्छेद 39 (क) भे किया गया है | 

पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत राज्य के अपने ऐतिहासिक (५ 
में सर्वोच्च न्‍्यायाटय ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि लोक हिंतवाद को बढावा देंगे 
न्यायालय से वदियों की सख्या भे बुद्धि होगी और उनके निपटारे में विसम्व होगा । 

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय का बदलता हुआ हृष्टिकोण : न्यायिक सक्रियतावाद 
(७ बारज़ 8ाएाश' 5एशराग्रार 2000' : 720एगशरटा&, #एणरशा$७) 

किसी भी लोकतन्‍्त्र या 'कानून के शासन” का मूल आधार स्वतन्तर, निष्पक्ष एवं ५ ।१ 
न्याय व्यवस्था होती है । ऐसी न्याय व्यवस्था अल्पव्ययी, सरल, बोधगम्य तथा 'शीघ्रगामी ५ 
होनी चाहिए । विलम्बकारी न्याय व्यवस्था अन्यायकारी तथा अव्यवस्था उत्पन्न करने वाली हा 
है। दुर्भाग्य से भारत को ऐसी ही दोपपूर्ण न्याय प्रणाली विरासत मे मिली है । वहुत चाहने 
भी स्व्तन्त भारत के संविधान निर्माता इस व्यवस्था से छटकारा नहीं पा सके । उन्होने १५५ 
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के रूप में स्वतन्त्र, निष्पक्ष और सक्षम न्याय व्यव 
की स्थापना तो कर ली किन्तु उसका औपनिवेशिक अथवा सामन्तशाही स्वरूप बना रहा । 4' 
गरीब देश के अपढ निवासियों की आवश्यकता के अनुसार सुबोध, सस्ती तथा तत्काल न्यायम्रद 
बन सकी । विदेशी शासको का निजी हित तो उसी' की स्थापना में था कि न्याय महेँगा, ।तल+4१॥५७ 
दुर्लभ तथा उच्च-वर्गीय हिंतो को साधने वाला हो । उनकी साम्राज्यवादी अह भावना का ६ 
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करने के लिए तो यह ठीक था कि वादी-प्रतिवादी अंग्रेजी भाषा वकीलों के माध्यम से मोटी रकमें 
खर्च करके 'माई लार्ड' कहते-हुए अदानतो मे पहुँचें और नीचे से ऊपर तक जदालतों मे लड- 
लड़कर अपनी जिन्दगी खपा दें । एक या दो क्षेत्रों को छोटकर भारत के आजाद हो जाने के 
पश्चात्‌ भी उसी व्यवस्था को जारी रहने दिया तथा न्यायपालिका का स्वरूप पहले की तरह 
नियेधात्मक, अलगावपूर्ण, गरीवो के लिए शोपणकारी तथा परदेशी वना रहा । इस वादी-अतिवादी 
व्यवस्था से न्यायाधीश ऊँचे भाड़े पर नियुक्त वकीलों के द्वारा जुटाये गये साक्ष्य के सहारे चलते हैं, 
नाहे उसका दुष्परिणाम कितना ही घातक क्यों नही निकलता हो । है 
किन्तु प्रसन्नता की बात है कि पिछले दशक मे. सर्वोच्च न्यायालय ने 5 की माँग को 
पहचाना तथा भारतीय जनता की आवश्यकता को समझा है । उसने यह मान लिया है कि “न्याय 
या 'जस्टिस' का स्वरूप केवल कानून न होकर सामाजिक एवं आर्थिक भी है। उसने यह स्वीकार 
कर लिया है कि न्याय व्यवस्था को आम जनता की जीवन दशा को सुधारने तथा उसे मूलभूत 
मानवीय अधिकार दिलाने के लिए 'सक्तिय' भागीदार वन जाना चाहिए |! इस 'सक्तिय' या “किया 
प्रधान! दृष्टिकोण (प्रशांणाश 4०एशंत्रा)) को अपनाने के कारण भारतीय न्याय व्यवस्था का स्वरूप 
बदलता जा रहा है और वह नियेधात्मक के स्थान पर विधेयात्मक अथवा रचनात्मक वन गयी है। 
अब उसकी यह मान्यता है कि कानून अत्तीत से चिपकी हुई रूढिवादी स्थायी व्यवस्था मात्र नही 
है, तथा गरीबों को इस न्याय व्यवस्था से भिखारी के वजाय सम्मानजनक भागीदार वताया जाना 
चाहिए । इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनेक क्षेत्रों मे अभूतपूर्व कार्य किया है । 
सर्वप्रथम, उसने जनहितकारी विवादों को मान्यता दी है । इसके अनुस एर, कोई भी च्यक्ति 
किसी ऐसे समूह या,वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या सर्वधानिक 
अधिकारों से वंचित कर दिया गया हो | सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गरीब, 
अपंग्‌ अथवा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से दलित लोगो के मामले मे आम जनता का कोई 
आदसी न्यायालय के समक्ष 'वाद' ला सकता है। न्यायालय अपने सारे तकनीकी तथा कार्य-विधि 
सम्बन्धी नियमों की परवाह किये बिना उसे लिखित रूप मे देने मात्र से ही कार्यवाही करेगा । 
ऐसे मामलों की शुरूआत संयुक्त राज्य जमरीका के सुप्रीम कोर्ट ने की थी । भारत मे इसकी शुरू- 
जात भागलपुर (विहार) की जेल के विचाराधीन वन्दी रखे गये कैदियों से हुई। इनके विषय 
से पुलिस आयोग के सदस्य श्री के. एफ. रुस्तमजी ने एक लेख लिखा तथा श्रीमती हिंगोरानी के 
वकील ने धारा 32 के अन्तर्गत उनके मामलो को सर्वोच्च न्यायालय भे उठाया । विहार की इन 
जेलो में सैेकडों विचाराधीन कैदी किसी अदालती कार्यवाही के विना ही वर्षो से सड रहे थे । 
इनकी ओर से न कोई जमानत देने वाला था और न कोई वकील था । अतएवं जनहित से सर्वोच्च 
न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विना कारण किसी को जेल मे वन्दी न रखा जाय ॥ यदि उस पर 
मुकदसा चलाने मे 48 माह से अधिक समय लग रहा हो तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाय । 
इस भधरकार सर्वोच्च न्यायालय ने गरीव और असहाय लोगों की थोर जनहित चलाने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति को मुकदमा लड़ने का अधिकार दे दिया है। पहले यह अधिकार केवल व्यक्तिगत या निजी 
मामले मे न्याय प्राप्त करने के लिए दिया गया था । आगरा सुरक्षा गृह, फर्टीलाइजर कारपोरेशन 
कामगार संघ आदि मामले इसी श्रेणी मे आते है । हे 
दूसरे, इसके अन्तर्गत धारा 2] की नवीन व्याख्या की गयी है, आम आदमी के जीवन 
और सुरक्षा को वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया है। इस घारा भे यह कहा गया है कि 
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'विधि द्वारा स्थापित कायं विधि के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा निजी . ... 
से वचित नही किया जायेगा ।” पहले यह माना जाता रहा है कि कार्यपालिका या सरकार , 
न कोई कार्यविधि अपनाकर व्यक्ति की स्वतन्त्रता या जीवन को छीन सकती है। किन्तु + 
शाँधी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया है कि कार्यविधि भी विवेक कषन्म 
उत्तम तथा नन्‍्यायपर्ण होती चाहिए। सरकार की प्रत्येक कार्यण्वाही विवेकपूर्ण तरीके से ७ 
होनी चाहिए । संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों की प्रत्येक घारा मे “विवेकपूर्णता' 
अनिवार्य शर्त है । इस तरह सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यविधि का विवेकमंगत, उचमम तथा , 
होना अनिवायें बना दिया है । इस निर्णय के अनुसार अब यह आवश्यक हो गया है कि 

के समक्ष पक्ष या विपक्ष दोनों को ठीक ढंग से प्रस्तुत किया जाये । अब यह सरकार का क* 
बना दिया गया है कि वह निर्धन पक्षका र को कानूनी सहायता (०82) &ंत) प्रदान करे, त्व 
अदालती कार्यवाही विलम्ब एवं व्ययकारी होने के कारण न्याय के स्थान पर अन्याय प्रदान क 
लग जाती है। इसी प्रकार फौजदारी मामलो मे अनावश्यक विलम्ब को भी “त्रिवेकपूर्ण' 
माना गया है । इसी आधार पर विहार जेल के कैदियों जो अधिकतम सम्भावित सजा 
विना अदालती कार्यवाही के ही भुगत चुके थे, विना शर्त रिहा कर दिया गया। अपनी « 


व्याख्या के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राज्य को शीघ्रगामी न्याय दिलाने के लिए अधिक अप 
स्थापित करने, अधिक संख्या मे न्‍्यायाधीश नियुक्त करने तथा अन्य विविध उपाय करने के ॥। 
भी दे सकता है। 

तीसरी बात, इसके अन्तर्गत सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों कौ प्रतिष्ठा की सुरक्षा की 
अधिक ध्यान दिया है । सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक व्यक्ति की इस अधिकारिता को स्वीकार | 
है कि वह निर्धंन, असमर्थ अथवा सामाजिक-आधिक दृष्टि से पिछडे व्यक्ति, समूह या वर्ग के । 
न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर सकता हे, यह वाद राज्य सरकार, सरकारी अधिकारी 
प्राधिकरण के विरुद्ध लाया जा सकता है। वम्बई के पटरीवासियों या सुनील वत्रा के #,« 
में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि घारा 2! मे जीवन का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व 
सुरक्षा मात्र न होकर उन सभी नैसगिक शक्तियो से है जिनके द्वारा जीवन का उपभोग किया 
है तथा भनुष्य की आत्मा वाह्म जगत मे संचरण करती है । उसमे मानव धतिष्ठो के साथ दि 
यापन के अधिकार को उक्त मौलिक अधिकार के अन्तर्गत शामिल किया गया है । इसका 
यह हुआ कि निर्दयता, ऋरता मनुष्य को अमानवीय या पाशविक यातना या सजा देता आदि 
सम्भव नही है। यद्यपि भारतीय संविधान मे इसका उल्लेख नही है किन्तु 'मानव अधिकारों 
सावंभौम घोषणा” के सन्दर्भ में तथा “नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारो के अच्तर्राष्ट्रीय 
झौते” के अधीन घोषित अधिकारी को मानव प्रतिष्ठा के अन्तर्गत शामिल-कर लिया गया 
आगरा होम, दिल्‍ली नारी निकेतन तथा एयरपोर्ट प्राधिकरण के मामलों मे इसी दृष्टि बिच्छु 


अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि धारा 4 का समान कानूनी सरक्षण ७ 
स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध गारण्टी देता है | उत्तर प्रदेश के चमारों के विषय मे सर्वोच्च "44 


ने स्त्रयं उनकी सामाजिक-आ्िक दशाओ को जाँचने के दिए एक आयोग गठित किया तथा * 
सरकार को उस आयोग के व्यय भार को जुटाने का आदेश दिया। वह इस निष्कर्ष पर 
कि चमारों का धन्धा ठेके पर उठा दिये जाने से उन्हे न्यूनतम मजदूरी भी नही मिलेगी । यही 
सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा कर दी है कि यदि निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम मजदूरी दी 
है तो उसे धारा 25 के अन्तर्गत वेगार मानेंगे तथा उसी के अनुसार निर्णय देंगे । अकेला 
निर्णय हजारो-लाखो श्रमिको को लाभ पहुँचाने वाला सिद्ध होगा। न्याय का क्र 
कानूनी न्याय! न देकर संविधान की अस्तावना मे वणित 'साम्राजिक-आश्थिक एवं क्षणव। 
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न्याय है। इस तरह सामान्य नागरिकों को व्यापक न्याय दिलाने के विषय मे न्यायपालिका राज्य 
की सहभागी वन रही है । ॥॒ 

चौथी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णत. स्पप्ट कर दिया है कि कार्यपालिका के 'स्वविवेक' पर 
नियन्त्रण किया जाना चाहिए | उसके लिए विवेक तथा “भ-स्वेच्छाचारिता' को आधार समज्नना 
चाहिए । "राज्य अथवा 'कार्यपालिका' का अर्थ प्रत्येक प्रकार की सार्वजनिक सत्ता है | कस्तुरीमल 
रेडठी के विवादों भे सर्वोच्च न्यायालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि राज्य के स्वविवेक का जाघार 
सविधान के चतुर्थ अध्याय में वर्णित “राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त” होना चाहिए । उसमे 
'सार्वजनिक हिंत' के मानदण्ड को प्रस्तुत कर दिया गया है । 

अन्त में, सर्वोच्च न्यायालय की यह मान्यता बन गयी हे कि यद्यपि न्यायाधीश या न्यायालय 
का काम कानून बनाना या तिर्माण करना नहीं हे, लेकिन वह्‌ कानून की रुपरेखाओ मे रंग 
अवश्य भरता है अथवा विधि की सूखी हड्डियो पर रक्त माँस अवश्यमेव चढाता है । इस तरह 
वह कानून के निर्माण मे भी भाग ले रहा है । न्यायाधीश एक ऐसा सूृजनात्मक कलाकार है 
जिसमे न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती के अनुसार अरस्तु और प्लेटो दोनो के गुण पाये जाते है । 
एक ओर वह “विधि के शासन' का संस्थापक है तो दूसरी ओर, प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आव- 
श्यकता के अनुसार न्याय प्रदान करने वाला 'दाशंनतिक राजा' भी है। उदाहरणार्थ, हाल ही मे 
सर्वोक्ष्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार की इस वात के लिए निन्‍्दा की है कि उसने एक महिला 
को, जिसका पति एक' सरकारी गाडी से कुचलकर मर गया था, मिलने वाले मुआवजे में कमी 
करने के लिए न्यायालय की शरण ली। सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार की विशेष 
याचिका को रह करते हुए इसे 'शर्मंनाक' बताया । सरकारी वकीत ने तर्क दिया था कि भृतक 
बुद्ध होने के कारण कमाने लायक नहीं था अतः विधवा मुआवजे की हकदार नही है ।? 

इस प्रकार रार्वोच्च न्यायालय का स्वरूप सक्तिय या विधेयात्मक बन गया है और आम 
जनता के सामाजिक-आध्िक उत्थान में वरावर का भागीदार बन रहा है। एक ओर, उसने सवि- , 
धान की निपषेधात्मक एवं उच्च वर्गोन्मुत धाराओजों को रचनात्मक तथा जनोन्‍्यमुख बनाया है, तो 
दूसरी ओर, जनहितकारी विवादों मे प्रत्येक व्यक्ति को भाग तेने का अधिकार देकर, औचित्यपूर्ण 
कार्य-विधि के सिद्धान्त की स्थापना करके, मानव प्रतिष्ठा के विस्तृत अर्थ ग्रहण करके तथा वाद 
सम्बन्धी, विशेषत, निर्धन एवं दु्बंल पक्षकारों को समान धरातल पर लाकर उसने आम जनता 
की काया पलट करने में भारी योगदान किया है ।? वास्तव में, यह मान्यता कि राज्य या किसी 
भी सावंजनिक सत्ता के कार्य “कानून के ऊपर' नही हू, तथा वे स्वेच्छाचारी या मानव प्रतिष्ठा के 
प्रतिकूल नही हो सकता, एक साहसपूर्ण कदम है | सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी बता दिया है कि 
सार्वजनिक हित' का आधार क्या है तथा 'स्वविवेक' का उपयोग किस प्रकार किया जाना 
चाहिए ? अब यह कहा जा सकता है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायातय ससार के अन्य सभी सर्वोच्च 
न्यायालयों की तुलता में अद्वितीय तथा जनहितकारी वन गया हे । किन्तु विधि आयोग तथा विधि 
मनन्‍्धालय की नवीन गतिविधियों के सन्दर्भ मे यह कहना कठिन हे कि राज्य अथवा सरकार ने 
सर्वोच्च न्यायपालिका के नवीन स्वरूप को सहर्य स्वीकार कर लिया है । 


/  राजस्पान पत्रिका (सम्पादकीय), मई 7, 982, पृ. 4 । 
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[8७938290ए८ट880५ ॥0 992 - 80.६ #ए४० ए७ाए्पडए] 


मविधान के निर्दिष्ट लक्ष्यों और आदर्शों की प्राप्ति भे प्रशासको एवं लोक-सेवको 
भूमिका मन्त्रियों और विधायको से कम महत्त्वपूर्ण नही होती है । राज्यो के कार्य-क्षेत्र के बढने 
साथ-साथ सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शासनतन्त्र का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है।०५ 
नागरिक जीवन का कोई भी पहलू राज्य के प्रभाव क्षेत्र से वाहर नही है । राज्य प्रशासकीय न 
कारियो एवं लोक सेवकों के माध्यम से ही अपने बढे हुए उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है 
वस्तुत देश में अमनचैन, व्यवस्था और स्थिरता बनाये रखने के लिए योग्य, दक्ष एवं क्षमता 
प्रशासन का होना नितान्त आवश्यक है । भारत जैसे विकासशील देश मे प्रशासन का ढाँचा ५ 
उसका स्वरूप सरकारी नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन को काफी हद तक प्रभावित करते हैं 

नोकरशाही से अभिप्राय 
(8008एटर४८५४. ४5७शा५6) 

लोकसवा को 'नौकरशाही' भी कहा जाता है।। नौकरशाही लोक सेवाओ के दोपो 
ओर सकेत करती है । साधारणत. इससे यह अभिप्नाय व्यक्त होता है कि नागरिक सेवा के क 
चारी लालफीताशाही' के दोष से घिरे रहते है तथा वे जनहित की उपेक्षा करते हैं। पा॥५४ 
उस व्यवस्था को कहते हैं जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी अपने को जनता का सेवक नम 
कर स्वामी समझने लगते हैं, जनहित की उपेक्षा करते हैं, नियमों और विनियमो का कठोरता 
पालन करते है और कार्य मे विलम्ब होता है | वस्तुतः: नौकरशाही के तरीके अनमनीय, 4॥१ 
हृदयहीन एवं ओऔपचारिक हो जाते हैं। वे जनता से अपना तादात्म्य स्थापित नहीं कर हि 
और अपनी श्रेष्ठता का दावा करते हैं। फाइनर ने इसे 'मेज का शासन! कहकर पुकारा है 
सक्ेप में नौकरणाही एक कार्यकुशल, प्रशिक्षित तथा कर्त्तेव्य-परायण सरकारी कमंचारियों 
विशिष्ट सगठन है जिसमे 'पद सोपान! तथा आज्ञा की एकता' के सिद्धान्त का कड़ाई से 
किया जाता है । 

भारत में उपनिवेशकालीन ब्रिटिश राज के युग मे प्रशासन मे नौकरशाही की क्षनव९ 
थी। ब्रिटिण शासन काल से ही भारतीय प्रणासन नौकरणशाही प्रधान रहा है । आई सी५९५ 
अफसरो का ऐसा हुजूम तैयार किया गया जो शक्ति और डण्डे के बल पर शासनतन्त्र की ५। 
खीचते रहे | आई. सी. एस. की सदस्यता गरिमा का प्रतीक मानी जाती थी भर शासन 6 
में इस वर्ग के अधिकारी छाये रहे । स्वाधीनता के उपरान्त आई. ए. एस. वर्ग के अफस्तरो 
एक और प्रृथक्‌ जमात खड़ी हो गयी जिसे कुशल ओर सक्षम प्रशासन का प्रतिरूप स्वीकार १ 
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लिया गया । इसी नौकरशाही ने विगत 45 वर्षों तक शासन सत्ता का स्वाद चखा, शासकीय पदो 
को गौरवान्वित किया और लोकशाही की उपेक्षा की । 


भारतीय नौकरशाही की विशेषताएँ (ए॥क8९०७४5४ध०४ 0 8० वातींशा फ्ेण:कए०8०४) 
भारतीय नौकरशाही की विशेषताएँ निम्नलिखित है 

(।) स्थायित्व--लोक सेवा के सदस्य स्थायी रूप से अपने पदों पर रहते है। लोक सेवा 
के सदस्य युवाकाल मे सेवा मे प्रवेश करते है और एक निश्चित आयु के बाद पद-निवृत्त हो 
जाते है । 

(2) राजनीति से तटस्थता--लोक सेवा के सदस्य राजनीतिक दलबन्दी मे सक्रिय भाग 
नही लेते । वे राजनीतिक दलो के सदस्य नही होते, राजनीतिक आन्दोलन और निर्वाचन में भाग 
नही लेते । किसी भी दल की सरकार सत्ता मे हो, उनका कार्य तो सरकार की नीतियो का 
क्रियान्वयन है । 

(3) व्यावहारिक--लोक सेवाओ के सदस्य पेशेवर कहे जा सकते है | सरकारी कर्मचारियों 
का मुख्य कार्य सरकारी सेवा करना है जिसके लिए सामान्य दक्षता की आवश्यकता पड़ती है, 
यद्यपि व्यावसायिक एवं प्राविधिक सरकारी सेवाओ के हेतु विशिष्ट तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर्म- 
चारियो की नियुक्ति की जाती है । 

(4) पदसोपान--लोकसेवाओ का संगठन पदसोपान के सिद्धान्त पर होता है। पदसोप/न' 
का शाब्दिक अर्थ है उच्चतर व्यक्ति द्वारा निम्नतम व्यक्तियों पर शासव । यह एक क्रमिक सगठन 
है जिसमे निम्नस्तरीय व्यक्ति उच्चस्तरीय व्यक्ति या पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी रहते है । 

इन सैद्धान्तिक विशेषताओं के अतिरिक्त नौकरशाही की निम्नलिखित विशेषताएँ भी 
व्यावहारिक अध्ययन मे प्रकट होती हैं : 

(!) अ्रष्ठाचार--हमारे देश के अधिकाश शासकीय कार्य नागरिक सेवा के कर्मचारियों 
के द्वारा ही किये जाते है । गाँवो की अशिक्षित जनता अपने-अपने छोटे-छोटे कार्यो के लिए पठ- 
बारी, ग्राम सेवक, तहसील कार्यालय के कक्‍्लर्कों तथा जिले के अधिकारियों की तरफ देखती है । 
कृषि के लिए खाद लेना हो या सरकारी बैक से कर्ज या पटवारी से कोई पट्टा तो “रिश्वत का 
सहारा लेना ही पडता है । यदि किसी असावधानी से पुलिस के चंगुल मे कोई फँस जाता है तो 
उसकी कमर दूट जाती है । 

(2) राजनीति में संलग्तता--सर्वोच्च स्तर पर बड़े-बडे अफसर ऊपर से तटस्थ दिखलायी 
देते हैं किन्तु उत्तका राजनीति से कही न कही तादात्म्य भो रहता है| वे अपने विचारों को छिपा- 
कर सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डालते रहते है ।? 

(3) लालफोताशाही--भारत की प्रशासनिक सेवाओं मे लालफीताशाही अथवा अनाव- 
एशयक औपचारिकता पायी जाती है । अधिकारीगण प्रक्रिया की ओपचारिकता में विश्वास करते हुए 
नियमो और विनियमों का पालच कठोरता के साथ करते है। इसके परिणामस्वरूप कार्य की 
सम्पन्नता भे विज्लम्व होता है और महत्त्वपूर्ण निर्णय शीघ्र नही लिये जा सकते। नौकरणशाही 
प्रक्रि॑ की औपचारिकताओ को अपना उद्देश्य बना लेती है और जनता की सेवा की उपेक्षा करती 

, रहती है । औपचारिकता का अत्यधिक पालन करते-करते कैर्मचारीतन्त्र मशीन की तरह बन गया 
है और इसकी निर्णय क्षमता क्षीण हो गयी है । अधिकारीगण उत्तरदायित्व वहन करना पसन्द नही 
करते, हर बात का उत्तरदायित्व दूसरो पर डालते रहते है । 


7. “हैकागंगश/वाणा ॥5 8600ग्रायड़ प्ालव्व्राहाए उएगावववा, ए्ला मी ]6 छतार्वएटावा5ड फ्यां 0 
गा प९्पाज बात क्‍0]0ए एर6 गरश०5 पाए ए-0एसथा$ एत०प रत क्र0]9 एथाप ॥. ?? 


-रें, चि., शाए, 7॥ट रघद्रीदा र00-4दोपामाडाट96 55९07, 984, 9. [45. 
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(4) शासन करने की अहूं वृत्ति--भारत की नौकरशाही मे एक झूठा बह आज भी 
समाया हुआ है कि वे जनता के स्वामी है न कि सेवक । शासन करने के लिए ही वे बड़े-बड़े पद 
धारण कर रहे है न कि जनता की सेवा करने के लिए | आजादी के बाद भी नौकरशाही देश की 
जनता से अपना तादात्म्य स्थापित नही कर सकी । सामान्य जनता के सुख-दु ख से अधिकारीगण 
कितने अलग-अलग रहते है इसका अवलोकन गाँवों मे जाकर आसानी से किया जा सकता है। 


(5) विशेषज्ञों की उपेक्षा--भारतीय प्रशासन विविधज्ञ प्रधान है। उदार शिक्षा प्राप्त 
अधिकारियों का एक विशिष्ट वर्ग ही समूचे शासन मे प्रशासकीय पदों को ग्रहण करता है। ऐसे 
विविधज्ञ प्रशासक कभी वित्त विभाग के उच्च पदो पर नियुक्त किये जाते है तो कभी सिंचाई, 
बिजली, यातायात, शिक्षा आदि अन्य विभागों की देखभाल करते है ॥ यदि आज वे जिलाधीश 
के रूप मे काय करते है तो कल उन्हे शिक्षा सचालक अथवा सहकारी विभाग के सचिव के रूप में 
नियुक्त किया जा सकता है। सक्षेप मे, विविधज्ञ प्रशासक को सब मर्ज की एकमात्र दवा भाव 
लिया गया है । ] 

(6) बिस्तरीय सेवा संरचना--सघ शासन के * विचार के साथ केन्द्रीय सेवाएँ अखिल 
भारतीय सेवाओ से अलग होकर स्वतन्त्र रूप में उभरी और इस तरह अखिल भारतीय सेवाओ 
(6॥॥ ॥708 $७7९४०४४), केन्द्रीय सेवाओं (एथाप्र॥ $थश००४) तथा प्रान्तीय सेवाबो (श०शा॥- 
० $थशा००७) के रूप मे एक त्रिकोणात्मक सेवा सरचना जन्मी' जो स्वतन्त्र भारत को अंग्रेजी 
राज्य से विरासत में मिली । इन तीनो प्रकार की उच्च सेवाओ मे विभिन्न सेविवर्ग अथवा 'काडर्स' 
बने, जिनकी ज्येष्ठ, कनिष्ठ आदि कितनी ही सेवा श्रेणियों के रूप मे इन लोक सेवाओं का विकास 
हुआ । 

(7) अभिजनवादी प्रतिबद्धता--वसे तो ससार के सभी देशो मे योग्यता आधारित लोक- 
सेवाएँ अपने आप में 'एलीट” होती है और वे जनसाधारण का प्रतिनिधित्व नही कर सकती । 
भारत मे जहाँ का समाज, जाति, धर्म, क्षेत्र एव भाषा की सीमाओ मे बँधा हुआ जड़ था वहाँ यह 
प्रशासक वर्ग एक नयी जाति के रूप मे उभरकर नया अभिजन वर्ग बन गया है । 

(8) अनुत्तरदायी सेवा संरचना--त्रिटिश शासन काल मे नौकरशाही को जो शाप्तक की 
भूमिका मिली थी वह बहुत कुछ इसलिए सम्भव हो सकी कि अग्रेज राजनीतिज्न लन्दन मे रहते थे 
और सेवा के महत्त्वपूर्ण अधिकारी अग्नेज ही होते थे | अत स्वाभाविक था कि नौकरशाही को 
शक्ति प्रदान की जाये और उस पर विश्वास किया जाये । परिणामस्वरूप नौकरशाही एक ऐसे 

तन्त्र के रूप मे सामने आयी जिस पर जनता, कानून एवं राजनीतिज्ञो का कोई भकुश नही था। 
विटिश सरकार उन्हे अपना प्रतिनिधि मानती थी और भारत की जनता उन्हें अपना शासक सम- 
झती थी । औपनिवेशिक काल की स्थिति मे शासन सेवाओ पर जो भी नियन्त्रण होते है, उन्हे 
विकसित नही होने दिया | परिणाम यह निकला कि लोक सेवाएँ कानुन की अतीक और सरत्ेक 
से अधिक कानूत की मालिक वन गयी । अकुशो के अभाव में अनुत्तरदायी बन गयी थी और 
. हजारो मील दूर से उन पर नियन्त्रण करने वाला भारत सचिव उनका नाममात्र का नियलक 
बना रहा । अतः स्वतन्त्र भारत को प्रशासनिक क्षेत्र मे जो विरासत मिली उसमे अनुत्तरदायी 
सेवाएँ एक बहुत बड़ी विशेषता थी । 
लोक सेवाओं के कार्य (छप्राणाणा३ ० (शा $०श०६४) 

लोक सेवको के प्रमुख कार्ये इस प्रकार है : 

() नीति निर्माण--यद्यपि नींति निर्माण करना मन्त्रियो व ससद का कार्य है किन्तु व्य- 
हार मे यह कार्य लोक सेवको के हाथो मे आ गया है । वे न केवल मन्त्रियों के सलाहकार है 
अपितु अपने यार्यों में निपुण होने के कारण नीति निर्माता भी बन गये है । 


-> 


घ 
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(2) सलाह देना--प्रशासक राजनीतिक कार्यपालिका के परामशेंदाता है | वे अपने कार्यों 
में प्रशिक्षित होने के कारण विशेषज्ञ होते है, अत. अनुभवहीन मन्‍्त्री उनकी सलाह का सदैव आदर 
करते है । 

; (3) नीति को कार्यान्वित करना--सरकार की नीतियो को कार्यान्वित करना लोक 
प्रशासको का ही काये है। नीतियाँ कितनी ही अच्छी हो, यदि उनको कार्यान्वित करने वाले 
कर्मचारी अच्छे और प्रतिवद्ध नही हैं तो नीतियाँ महत्त्व शून्य रह जायेगी । 

(4) विधि निर्माण कार्य--विधि निर्माण आज भ्रशासको का दायित्व हो गया है। श्रदत् 
व्यवस्थापन के अन्तर्गत बनने वाले समस्त नियमो, उपनियमो का निर्माण प्रशासकीय अधिकारी ही 


करते है। कासुनो का प्रारूप प्रशासकीय सचिवों द्वारा ही बनाया जाता है और उनके , बताये तकों 
के आधार पर ही मन्त्रीगण संसद मे विधेयको का संचालन करते है । 


(5) बढ़ुँ-न्यायिक कार्य--वर्तमान में प्रशासकीय कानुन तथा प्रशासकीय अधिनिर्णय के 
फलस्वरूप प्रशासक न केवल शासन करते, हैं अपितु न्याय भी करते हैं । > 

(6) विकास अभिकरण फे रूप में-- भारत जैसे विकासशील देश मे, वहाँ लोक सेवाएँ देश 
के योग्य एव प्रवुद्धवर्ग का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनसे यह अपेक्षा किया जाना स्वाभाविक है कि वे 
आधिक विकास में एक नये प्रकार के प्रशासनतन्त्र की विकसित करें । कल्याण राज्य, समाजवाद 
आदि नारे जब देश की राजनीति मे मोलिक परिवतंन का दवाव डालते हैं तो नोकरशाही एक 
अवरोध बनकर खड़ी हो जाती है । फलस्वरूप विकास की राजनीति में राजनीतिज्ञ बनाम प्रशासक के 
सधर्ष जिसे प्रतिबद्ध नौकरशाही की समस्या भी कहा जाता है, सामने आ जाती है। भारत मे विकास 
प्रशासन का तन्त्र गत वर्षो में इतनी तेजी से फैला है कि प्रशासन अपने आप मे राजनीति हो गया है 
और राजनीति प्रशासन की लालफीताशाही और नौंकरशाही मनोवृत्ति की सहभागिनी लगती है। 
लोक-सेवाओ की यह नयी भूमिका और कार्य भारत के सन्दर्भ मे उनके लिए सम्भावनाओं और 
चुनौतियों का क्षेत्र एक साथ प्रस्तुत कर रहे है। विकास प्रशासन के साध्यम से वे सशक्त शासत 
क्षेत्र वन सकती है, किन्तु यदि वे इनमे असफल रही तो राजनीति उनकी सारी ऐतिहासिक विशेष- 
ताओ को समाप्त कर उन्हे लोक सेवको के स्थान पर सामान्य कर्मचारी वनाकर छोड़ देगी । 

(7) लोक सेवक के रूप से--लोकतन्त्र मे 'लोक सेवक' शब्द केवल अप्रत्यक्ष सेवा करते का 
नाम नही है । राजनीतिज्ञों के आदर्शो की अनुपालना मात्र से ही एक सच्चे लोक सेवक का चित्र 
नही उभरता । विकासशील जनतन्‍्त्र उनसे यह अपेक्षा करता है कि लोक सेवाएँ अपनी भूमिका 
निभाने के लिए जनसाधारण के साथ तादात्म्य स्थापित करे । वे प्रतिनिधि सेवाएँ वन सके, जन- 
साधारण को सरकारी नीतियाँ समझा सके । उनका सहयोग प्राप्त कर सके और उन्हे प्रशिक्षित 
कर सरकौर के साथ नये समाज की सरचना मे भागीदार वन सके । शासक को शासित बन कर 
नागरिक के साथ निर्माण का कार्य करना साम्यवादी देशों मे तो हुआ है, परन्तु लोकतन्‍्त्रात्मक 
व्यवस्था मे यह एक नया प्रयोग है। भारतीय लोक सेवाएँ यदि इस कार्य के लिए अपने को नहीं 
ढाल सकी तो उनकी अन्य भूमिकाएँ भी अपूर्ण रह जायेंगी । 

भारत में नौकरशाही का ढॉचा 
(शरएटाए़रए 05 9022 007%0५ पर तर») 

ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवाएँ बहुत ही अधिक तीज गति से बदली और 
विकसित हुई है । इसका प्रमुख कारण यह माना जा सकता है कि ब्रिटिश शासन में साम्राज्यवाद 
तथा प्रशासनिक सुधार दोनो ही दृष्टियों से भारतीय लोक सेवाओ को एक प्रमुख क्षेत्र माना था । 
मैकाले, इस्लिगटन तथा ली फर्नेहाम आदि प्रसिद्ध अग्नेजो ने भारत की प्रशासनिक सेवाओ को एक 
विशिष्ट ढाँचे मे ढालने के लिए ग्रम्भीर प्रयत्त किये और आज भी भारतीय प्रशासन मे जिस 
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अखिल भारतवर्पीय सामान्य सेवाओ का वर्चस्व है, वह इन्ही महानुभावों की वौद्धिक परिकल्पना 
का परिणाम है । लम्बे विकास मे इन सेवाओ की अनाम-वेनाम (67ण797078), तठस्थ (प्रात) 
एवं स्वामिभक्ति (7.090५) की विशेषताओं से सुदृढ बनाया है। भारतीय सेवाओं के इतिहास मे 
सन्‌ 854 सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण वर्ष था जबकि ला्ड मैकाले की अध्यक्षता मे “कमेटी आन इण्डि- 
यन सिविल सर्विसेज' का गठन हुआ। इस कमेटी से आई. सी. एस. के लिए जो सिफारिश 
को थी वे ब्यूनाधिक रूप में आज भी भारतीय प्रशासनिक सेंवाओ के गठन और कार्य-प्रणाली की 
आधारन्‍स्तम्भ हैं । 
सन्‌ 920 के आस-पास भारत में तीन प्रकार की सेवाएँ स्पष्ट नजर आने लगी थी : 
() केल्रीय सेवाएँ, जो सर्वोच्च सरकार के प्रत्यक्ष तथा स्थायी नियन्त्रण भे थी । 
(2) इम्पीरियल सेवाएँ, जो भारत के राज्य सचिव के सरक्षण मे कार्य कर रही थी और 
(3) प्रान्तीय सेवाएँ । 
साम्राज्यवादी तथा उपनिवेशवादी सरकार का प्रमुख ध्येय देश मे शान्ति एवं व्यवस्था 
ब्रनाये रखते हुए राजस्व एकत्रित करता था अतः उसने लोककल्याणकारी तथा विकास कार्यो की 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप तकनीकी एवं विशेषीक्ृत लोक 
सेवाओं का न तो केन्द्रीय स्तर पर ओर न प्रान्तीय स्तर पर विकास हो सका और यदि कही 


दवा सेवाएँ उद्भव भी हो सकी तो अन्य सामान्य सेवाओं के अधीन रहकर कार्य करना 
श्र 
होता था । 


भारत के गणतन्त्रीय सविधान ने अखिल भारतीय सेवाओ बर्थात्‌ आई ए. एस. आई. 
पी. एस सेवाओं को इसी रूप में कार्य करते रहते का निश्चय किया और इन सेवाओं कौ 
व्यवस्था सविधान के संघीय सूची मे सातवी अनुसूची के अन्तर्गत की और राज्यसभा की यह अधि- 
कार प्रदान किया कि भविष्य मे यदि अखिल भारतीय सेवाओ से वृद्धि करने की ओवश्यकता पड़े 
तो वहू ऐसा कर सकती है । इसी प्रकार सव्िधान ने यह भी व्यवस्था कर दी है कि इन सेवाओं 
के चयन हैतु केसद्रीय स्तर पर सघीय लोक सेवा आयोग तथा राज्य स्तर पर भत्येक राज्य का 
अपना लोक सेवा आयोग । इसके साथ ही साथ सविधान ने इन आयोगो के गठन, कार्य्रणाली 
तथा शक्तियों का भी विवेचन कर दिया है। संघीय सरकार, जो कि 97 संघीय विपयो एवं 47 
समवर्ती सूची के विषयो का प्रशासन सचालित करती है, को यह अधिकार दिया गया है कि वह 
आवश्यकतानुसार कुछ नवीन केन्द्रीय लोक सेवाओ का निर्माण भी कर सकती है। इन केन्द्रीय लोक- 
सेवाओं में से कुछ सेवाएँ जैसे--प्रतिरक्षा, रेलवे, डाक एवं तार विभाग आदि का तो इतिहास 
काफी पुराना है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ संघीय ससद मे अखिल भारतीय वनसेवा का निर्माण 
किया है । इसी प्रकार राज्यो ने भी अपने-अपने राज्यो के प्रशासन-संचालन हेतु केद्रीय सरवार 
का अनुकरण किया है। अपने-अपने राज्यों मे उन्होने विशेषज्ञ सेवाओं के अनेक नवीन काडर 
बनाये हैं। इन सेवाओ की नियुक्ति हेतु स्वतस्त्र लोक सेवा आयोगो की स्थापना हुई है। लोक- 
सेवाओं का यह स्वरूप प्रत्येक राज्य मे अपना अलग-अलग है, परन्तु ऐतिहासिक उपलब्धि (7.०8००/) 
मे इस सगठत को एकात्मक स्वरूप देने मे काफी सहायता की है । वर्तमान समय में भारत में तीन 
अखिल भारतीय सेवाएँ है, दस सुसगठित केन्द्रीय सेवाएँ हैं (भारतीय विदेश सेवा के अतिरिक्त) 
और अनेक प्रथम श्रेणी की प्रान्तीय सेवाएँ हैं । ये निम्न प्रकार हैं - ' 


अखिल भारतीय सेवाएँ--() भारतीय प्रशासनिक सेवाएं; (2) भारतीय पुलिस सेवा, 
(3) भारतीय वन सेवा । 


क्ैल्लीय सेवा प्रथम श्ेणी--() भारतीय अत्यकर सेव; (2) भारतीय रेलवे अकाउपण्ट्रस 
सर्विस, (3) भारतीय चुंगी और केस्रीय एक्साइज सेवा, (4) भारतीय आडिट एवं अकाउपण्ट्य 
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सेवा; (5) भारतीय प्रतिरक्षा अकाउण्द्स सेवा; (5) भारतीय डाक सेवा, (7) भारतीय रेलवे 
ट्रैफिक सेवा, (8) सिलिद्री भूमि एवं छावनी सेवा, (9) भारतीय आडितेन्स फैक्ट्रीज सेवा, (0) 
केन्द्रीय सूचना सेवा । 

राज्यो में प्रायः निम्न सेवाएँ पायी जाती है--() राज्य प्रशासतिक सेवा; (2) राज्य 
पुलिस सेवा; (3) राज्य आडिट एवं अकाउण्द्स सेवा; (4) राज्य शिक्षा सेवा; (5) राज्य कोऑप- 
रेटिव सेवा; (6) राज्य नियोजन सेवा; (7) राज्य जेल सेवा; (8) राज्य वाणिज्यिक कर सेवा । 


भारत में प्रशासक-राजनीतिक सम्बन्ध 
(ऐशीबराउ]ट2र (पा, छझारए&ापा रा .6770]प58प्राए ॥२ गरा8) 


रजनी कोठारी ने नौकरशाही, कार्यपालिका तथा राजनीतिक दल को एक ही निरच्तरता 
का भाग मानते हुए उसे सरकार का चौथा अग वताया है । प्रशासन चूँकि राजनीति का एक अभिन्न 
अंग है, अत. राजनीतिक सरकारो से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रशासन की ऐसी स्थिति में 
रखे जिससे वह राजनीतिक उद्देश्यो की उपलब्धि का प्रभावी यन्त्र बन सके। मन्‍्त्री जो कि 
प्रशासन का राजनीतिक अध्यक्ष होता हैं और नित्य प्रति के सामान्य प्रशासन को चलाता है, वही 
प्रशासन नौकरशाही तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सभी गतिविधियो का समग्र रूप एक उत्तर- 
दायी केन्द्र है और जनतन्त्र का बहुत कुछ स्वरूप इसी मन्‍्त्री प्रशासक के सम्बन्धों द्वारा निर्धारित 
होता है । 

ऐसा कहा जाता है कि मन्त्री का प्रशासन पर नियन्त्रण आवश्यक एवं उपयोगी ही नही 
बल्कि, एक ऐसी केन्द्रीय विशेषता है जो श्रणासन को शासन से जोडती है । संसार के विकसित देशो 
में जनतन्त्र मे प्रशासनतन्त्र के यदि प्रतिमान ढूंढे जायें तो इग्लैण्ड, अमरीका, फ्रास तथा रूस को 
चार विभिन्न मॉडलो के रूप मे ग्रहण किया जा सकता है। इन देशो मे सरकार की भ्रक्ृति के 


अनुसार अशासनतत्त्र की अक्ृृति का निर्माण हुआ है। तिटेन में जहाँ नौकरणाही वटस्थ, अनाम. ब्रिटेन में जहाँ नौकरणशाही तटस्थ, अनास 
तथा योग्यता पर आधारित है 


/ वही अमरीका में वहू अदराजनीतिक, विशेषज्ञ, योजना आधारित 
तथा. लय चाल स्तर पर अबुबन्धो द्वारा सचालित होती है। फ्रास की व्यवस्था नौकरशाही को _ 
केन्द्रीय स्थान देती है ओर उसे राजनीति की पूरक मानती है। सोवियत रूस प्रतिवद्ध नौकरशाही 
का चरम उदाहरण उपस्थित करता है, अत. इन व्यवस्थाओं मे मन्त्री-प्रशासक सम्बन्ध प्रशासन की 
इन विशिष्टताओ द्वारा निर्धारित होते है.। फिर, संसदीय एवं अध्यक्षीय व्यवस्थाएँ भी इस सम्बन्ध 
को संचालित करने मे अपना योगदान देती है। वास्तव मे, यह सम्बन्ध न सालिक-सौकर का 
सम्बन्ध है, न डॉक्टर-मरीज का, न व्यवस्थापक-प्रवस्धक का, वल्कि वह उन सहयोगियों का मित्रता- 
पूर्ण सम्बन्ध है, जिसमे सामान्य अधीनस्थ के भाव अन्तनिहित है। हि 

-मन्‍्त्री अपने विभाग की प्रशासकीय नीति बनाता है, प्रशासनिक ढाँचे का निर्धारण करता 
है, अपने विभाग के अधिकारियों व कमंचारियो की नियुक्ति, सेवास्थिति तथा अन्लेशासन की सम- 
स्याएँ सुलझाता है, दैनिक प्रशासन पर परिवेक्षण करता है। समन्वय उसका विशेषाधिकार है और 
संसदीय नियन्त्रण भी उसी के माध्यम से सचालित होता है । 

प्रशासक या लोक सेवक जो मन्त्री के विपरीत विशेषज्ञ, योग्य, स्थायी और गैर-राज- 

नीतिक एवं नियुक्ति प्राप्त व्यक्ति होता है, अपने काम का उत्तरदायित्व इस राजनीतिक मन्‍्त्री के 
माध्यम से ससद एवं जनता के प्रति निभाता है। भारत मे, जहाँ ब्रिटिश पद्धति की राजनीति व 
प्रशासन लम्बे काल से रहा है, लोक सेवक विशेषतः एवं अपरिपक्व रूप से अपनी भूमिकाएँ 
निभाते रहे है। स्वतन्त्रता के वाद उस सम्बन्ध मे जो जटिलताएँ आयी है उसके अमेक कारण है। 
प्रशासन का भीमकाय विस्तार, मन्त्रियो की दुर्बल स्थिति, प्रशासन का केन्द्रीय स्वरूप, राजनीति- 
करण का जोश, विशेषज्ञ का प्रशासन में पदार्पण आदि कुछ ऐसी बाते है जिन्होंने मन्त्री प्रशासक 
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के सम्बन्ध मे कुछ उलझनें पैदा की 6है। मन्त्री यह माँग करने लगे हैं. कि प्रशासक उसके इतने 
प्रधीन होने चाहिए कि वे अपनी नीतियों को उनसे त्रियान्वित करा राकें और उनकी तटरथता या 
ग्रोग्यता राजनीतिक विकास के मार्ग मे बाधा न बने । इसी प्रकार राजनीतिक विकास के बाद 
अपनी केन्द्रीय स्थिति से अपदस्यथ किये जाने वाले प्रशासक ये कहने लगे हैं कि राजनीतिक नियन्त्रण 
फ्ञ अर्थ राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । 
प्रशासनिक स्वायत्तता का नारा रामनीतिन्नों द्वारा प्रशासनिक गैर-जिम्मेदारी कहा जा रहा 
है, और इसी प्रकार कठोर नियन्त्रण की वात प्रशासको द्वारा राजनीतिक अराजकता कही जाने 
तंगी है। इस प्रकार मन्त्री का यह नियन्त्रण प्रशासनिक हृष्टि रो यद्यपि आवश्यवा व व्यावहारिक 
गाना जाता है. किन्तु इससे जो समरयाएँ जन्म लेती है वे राजनीतिक प्रकार की अधिक हैं । 
प्रणशासकों का कहना हैं कि मन्त्री का नियन्त्रण उनकी तटस्थता को तोठता है, उनमे अनुणासनद्ीनता 
फरो जगाता है और उन्हे राजनीतिक हस्तक्षेप का शिकार बनाकर मक्षमता एवं भ्रप्ठाचार की 
ओर प्रवृत्त करता है। इसके विपरीत, मन्त्री का पक्ष यह कहकर समर्थित किया जाता है कि मन्ती 
फे कठोर नियन्त्रण के बिना प्रशासक नीति की अनुपालना नहीं करते और स्वयं निहित स्वायों 
फे प्रतिनिधि वन जाते हैं । ऐसी स्थिति में वे जनतन्त्र की प्रगति को धीमा करते हैं और समाज को 
ए_जनीतिक छास की ओर ले जाते है । 
किन्तु यह नियन्त्रण और सम्बन्ध किस प्रकार का हो ? उसकी प्रकृति क्या हो ? भादि 
[श्त सर्देव जटिल रहे हैं। ए. डी. गोरवाला, पॉल एच एपलबी, भशोंवा चन्दा, प्रशासनिक 
धार आयोग तथा अन्य सस्थाओं एवं व्यक्तियों द्वारा किये गये अध्ययन इस दिशा मे महत्त्वपूर्ण 
गाने गये है, परन्तु अभी भी निश्चित रूप से यह नही कहा जा सकता कि मन्‍्त्री तथा लोक सेवकों 
फे सम्बन्ध वर्तमान में किस प्रकार फे हैं तथा वे कैसे होने चाहिए ? 
राजवीतिर्क-नौकरणाही सम्बन्ध निम्नलिसित कारको एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते है: 
() राजनीतिक दल की प्रकृति--मन्द्री अपने गंजनीतिक दल का एक प्रभावशाली नेता 
गरैता है। उसका नौकरणशाही पर कुछ प्रभाव उस बात पर निर्भर होता है कि वह कहाँ तक 
[गठित है तथा उसकी विचारधारा विभिन्न विपयो पर कहाँ तक सुरपप्ट है तथा उसकी जनता के 
ध्य कितली मान्यता है ? वह विभिन्न दलों के सहयोग से सत्तारूढ़ हुआ है या उसका विघानमण्डल 
स्पष्ट बहुमत है । 
(2) भन्त्रिमण्डल से स्थिति--यदि मन्त्रिमण्ठल में राम्बद्ध सन्‍नी की स्थिति प्रभावपूर्ण है 
(था उसके पीछे राजनीति४ समर्थन विद्यमान है तो बह अपने सचिव या अन्य विभागीय अधि- 
ग़रियों से समक्ष प्रभादशाली सिद्ध होगा, किन्तु इन सबसे पहले स्वय प्रधानमन्त्री की स्थिति का 
क्तिशाली होना अग्वश्यक है । 
(3) त्ामाजिक एवं आयिक कारक--प्राय. मन्‍्ध्री तथा लोक सेवको के मध्य मतभेद उनकी 
व्रेभिन्न सामाजिक संस्क्ृतियों के कारण होते है । 
(4) लोक सेवको फी प्रस्यति--ताँव, कोठारी व रॉय के अध्ययनों से पता चलता है कि 
पजनेताओ तथा नोकरणाही के मध्य न तो लक्ष्य सम्बन्धी समरूपता होती है और न ही वे एक- 
सरे के प्रति सदभाव रखते है। नौकरशाही अभी भी पुरानी मान्यताओो पर आधारित है। 
[णासक समझते हैं कि वे एक उच्च शिक्षा प्राप्त वर्ग के प्रतिनिधि है तथा वे ही समग्र राष्ट्रीय 
प्टिकोण तथा जनहित को समझते हैं। उनका सामाजिक, आधिक, सास्क्ृतिक एव राजनीतिक 
पर उनके मन्त्री के साथ सम्बन्धों को प्राप्त करता है । 
(5) बैबक्तिक विशेषताएँ एवं लक्ष्म--जाति, घ॒र्म, भाषा, विचार व पृष्ठभूसि सम्बन्धी 
सता मन्‍्नी एवं प्रशासन के पारस्परिक सम्बन्धों को बढ़ा अभावित करती है, भारतीय सन्नी यह 
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प्रयास करते रहते हैं कि किसी तरह अपने जानकार प्रशासको को लाया जाय ताकि उन पर भरोसा 
किया जा सके । स्वय लोक सेवक के अपने उद्देश्य उसको प्रेरित करते है और वह शीघ्र पदो- 
न्नतियो, सेनानिवृत्ति के पश्चात्‌ नियुक्तियो, आर्थिक लाभ, स्वजनों की नियुक्तियों आदि की हृष्दि 
से मन्‍्त्री का अनुगामी बन जाये । ह 

(6) नीति निर्माण का स्तर तथा अभिकरणो का प्रकार--मन्‍्त्री एवं लोकसेवकों के सम्बन्ध 
विभागीय नीति या निर्णय निर्माण के स्तरों पर भी निर्भर करते है । उच्च स्तर पर उनके सम्बन्ध 
बराबरी और सहयोग, मध्य स्तर पर आदेश-अनुपालक तथा निम्व स्तर पर स्वामी-सेवक जैसे 
होते है । 

प्रोफेसर्र सी पी. भाम्भरी ने प्रधानमन्त्री एव नौकरशाही के सम्बन्धों तथा अन्य राष्ट्रीय 
महत्त्व की घटनाओ का विश्लेषण करते हुए वताया है कि मन्‍्त्री की राजनैतिक स्थिति दुर्बल होने 
पर मौकरशाही हावी हो जाती है । शक्तिशाली नौकरशाही ने दलीय नेताओं के साथ पारस्परिक 
लाभो के लिए समझौता कर लिया हैं। स्वयं नौकरशाही ने अपने आपको कांग्रेस दल के उद्देश्यों 
की पूति का एक साधन बनने दिया । असन्तुष्ट एवं अवमानित अधिकारियों ने प्रेस, संसद तथा 
विरोधी दलो का भी सहारा लिया है । 

यह भी अनुभव किया गया है कि सत्ता परिवर्तन होने, सरकारो के अस्थायित्वों तथा मिले- 
जुले रूप के कारण और मन्त्रियो के अज्ञान के कारण लोक सेवक हावी हो जाते है। इटली, फ्रास 
तथा !967 की मिली-जुली सरकारो का अनुभव तथा भारत में जनता पार्टी का शासन नौकर- 
शाही की बढ़ती हुई णक्तियों का परिचायक रहा है । अपने अवाछनीय सम्बन्धों को छिपाने के लिए 
सरकारो के बनने से पूर्व पुरानी पत्रावलियो को जला दिया जाता है। इसका मूल कारण भन्यी- 
लोक सेवक के मध्य स्वार्थपूर्ण सॉठ-गाँठ है। इस सॉँठ-साँठ ,का कारण यह दोपपूर्ण धारणा है 
कि उनमे परस्पर पूर्ण सहयोग या लगाव होना चाहिए | उनमे एकता व प्रतिबद्धता राजनीतिज्ञ 
का नौकरणाहीकरण तथा नौकरशाही का राजनीतिकरण कर देती हैं। 

प्रोफेसर भाम्भरी की मान्यता है कि “भारत की नौकरशाही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीको 
से राजनीति मे दखल देती रहती है। भारत में नौकरशाही [न केवल तटस्थ है अपितु कामुन से 
भी आगे वढकर राजनीतिक शक्तियों का अयोग करती है। बहुत बार तो यह देखा गया है कि 

भन्‍्त्री लोग अपने विभागीय अधिकारियों को भी नियन्त्रण मे नही रख पाते है । इसी प्रकार 

प्रोफेसर शान्ति कोठारी ने जिला स्तर पर राजनीतिज्ञों और प्रशासको के सस्वन्धों का अध्ययन 


करते हुए पाया है कि “राजनीतिज्ञ और प्रशासक के कार्यों मे विभाजन का रूढिवादी हप्टिकोण 
अव व्यवहार मे देखने को नही मिलता है ।/ 


प्रोफेसर भाम्भरी का कहना है कि सेवा निवृत्ति के तुरन्त वाद भारत के अनेक उच्चस्तरीय 
प्रशासको ने किसी न किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करके सक्रिय राजनीति मे पदापंण 
किया और यह तथ्य इस धारणा की पुष्टि करता है कि 'स्वाधीनता के बाद में भारतीय नौकरशाही 
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राजनीति में हस्तक्षेप करती रहती है ।/? स्री. सी. देसाई, एन. ठांठेकर, एच. एम. पटेल, लोबो 
प्रभु आदि स्वतन्त्र पार्टी के सक्रिय सदस्य रहे, जबकि वे सभी एक रामय सरकार के उच्च प्रशास- 
निक पदो पर आसीन थे । वी. शकर जिन्होंने कि सरदार पटल के साथ रियासतों के ए॒वीकरण 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, राजाओं के साथ मिलकर बाद के दिनो में सरकारी नीति का 
विरोध करने लग गये ।£ ऐसा भी कहा जाता है कि त्वाधीनता के बाद अनेक प्रशासको ने काग्रेस 
पार्टी के नेताओं से गहरी मित्रता कर ली और अपने न्यस्त स्वार्थों की पूर्ति करने लगे )2 हाल ही 
में रोमेश भण्डारी, नटवरसिह, के. एन नारायण, मणिशंकर जअय्यर आदि लोग इसी प्रकार 
राजनीति मे आये है । 

मोरिस जोन्स के अनुसार मर्नियों और प्रशासकों के सम्बन्धों में विकार पैदा हो सकते हैं 
यदि प्रशासक मन्‍्त्री की जी-हुजूरी करता है, प्रत्येक कार्य मन्‍्बी को खुश रखने के लिए करता है 
उचित कार्य को भी मन्‍्नी की नाराजगी के डर से नहीं करता, और इस प्रकार प्रणासन के माव- 
दण्डो क्रो गिरा देता है । भारत में ऐसे अफसरों की कमी नहीं जो अपने दस्वारी दृष्ठिकोप के 
कारण मन्त्रियों के पर छते है और उनके गलत कामो की आलोचना न करके उनका वेड़ा भी गरद 

तेहै। 
दसनच और आतंक फे यन्त्र के रूप में नौकरशाही की भूमिका 

आज भी भारतीय प्रशासन का चरित्र एक दमनकारी नौकरशाही का हैं। पश्चिम बगाल 
में जनवादी आन्दोलनो को पुलिस और नौकरणाही के आतंक का निरन्तर अनुभव होता रहा है । 
चाल्स बीतलहाइम का निष्कर्ष है, दमन और टैक्सो की वसूली आज भी नौकरणाही के मुर्य 
उद्दंश्य हैं। लोगी को आज भी वेसे ही नौकरणाहो और पुलिस अधिकारियों से जूझवा पड़ता है 
और वे उनके साथ वैसा ही नफरत भरा और बहुणशियाना बर्ताव करते हैं जैसा कि ब्रिटिश काल 
में करते थे। अनेक मामलो में नौकरणाही कौर पुलिस के कर्मचारी अपने पदों और स्थिति से पूरा 
मुनाफा कमाने की कोशिश करते है ।* 

गाँवों के निवासी स्थानीय अधिकारियों के दमन और शोपण से अत्यधिक दु.सी रहते हैं । 
इनमे मालगुजारी के इन्सपेवटर, वन विभाग के कर्मचारी और डाकतार कर्मचारी तक शामिल है । 
जमदारा के इशारे पर अक्सर खेतिहर मजदूरों और गरीब किसानो को मातंक का शिकार बचाया 
जाता है। अलान बील्स ने एक घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक किसान को जब जगलों 
के गाड़ ने बॉस इकट्ठा करते हुए देखा तो उससे 5 रुपये रिश्वत माँगी और न देने पर उसे पीटने 
की धमकी दी । घटना उसी किसान की जुबानी इस तरह से है : “जब वह गार्ड मुझे पीटने जा 
रहा था, तो शिव नामक आदमी ने उसे मुझे मारने से मना किया तो वह शिव पर गुस्से से पागल 
ही गया। उसने शिव से झगड़ा किया और उस पर जगल के कानून-कायदे तोडने का इलजाम 
लगाया। अन्त मे गार्ड ने मुझसे दस रुपये लिये और पडौस के गाँव मे चला गया । अगले दिन वह 
गार्ड एक चौकीदार को साथ लाया और उसे शिव के घर से सारा लकड़ी का सामान जब्त कर 
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लेने का हुक्म दिया | चौकीदार ने सारा सामान वाहर निकाल लिया । फिर गा ने कहा, “मैं यह्‌ 
' सारा सामान जला दूंगा । शिव ने उसे ऐसा न करने की प्रार्थना की और उसे उसकी माँग के 
अनुसार रुपये देने का वायदा किया । अन्त मे वह 50 रुपये लेने के लिए राजी हुआ और शिव के 
खिलाफ मुकदसा दायर करने की धमकी देकर चलता बना ।” 
भारत के गाँवो के लिए उपर्युक्त घटनाओ मे कोई नवीनता नहीं है। ' पुलिस, नहर विभाग, 
वन विभाग, मालगुजारी वसूल करने वाले कर्मचारी रिश्वत और आतंक को अपना जन्मसिद्ध 
अधिकार मानते हैं। भारत की तरह जिन अल्प-विकसित देशो ने आजादी के वाद अपने प्रशासनिक 
ढाँचे को पूरी तौर से नही बदला, वहाँ इस तरह का भ्रष्टाचार और दमन समाप्त नही हो सकता । 
प्रतिबद्ध नौकरशाही : भारतीय सन्दर्भ 
(0०0शाशाएपए0 ऊठारइ#&एट70८ए , एरणा4ार 20) 
प्रतिबद्ध नौकरशाही' का दृष्टिकोण नौकरशाही के परम्परागत हृप्टिकोण “तटस्थता” से 
जुडा हुआ है । भारत मे लोकसेवा का परम्परागत गुण तठस्थता है। तटस्थता एवं निष्पक्षता 
ब्रिटिश लोक सेवा की प्रमुख विशेपता रही है । इसके अन्तर्गत तीन वाते शामिल है--प्रथम, जनता 
को विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात एवं दबाव से मुक्त 
है । द्वितीय, मन्त्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि सत्ता मे चाहे जो दल आये, लोकसेवा की 
उन्हे निष्ठा प्राप्त रहेगी | तृतीय, लोक सेवाओ के नैतिक साहस का आधार यह मान्यता है कि 
पदोन्नति या अन्य पुरस्कार राजनीतिक सान्यताओ या पक्षपातपूर्ण कार्यो पर नही निर्भेर करते बल्कि 
योग्यता एवं कुशलता पर निर्भर करते हैं । के 
*. क्िटेन में नौकरणाही की तटस्थता से अभिप्राय है कि राजनीति का कार्य नीतियो का 
निर्धारण होता है और प्रशासन का कार्य उन नीतियो के कार्यान्वयन का होता है। सरकारे वदलती 
रहती हैं परन्तु प्रशासनिक अधिकारी स्थायी होते है और जो भी दल सत्ता में आता. है, उसके 
द्वारा निर्धारित नीतियो का क्रियान्वयन करते है । सोवियत राजनेता उस समय आश्चर्यंचकित रह 
गये जब उन्होने ब्रिटेन मे यह देखा कि मजदूर मन्त्रिमण्डल के साथ भी वही प्रशासनिक टीम थी 
जो चचिल और उनके साथियो को सलाह देते थे । 
नौकरशाही की “प्रतिबद्धता” से दो अर्थ लिये जा सकते है, प्रथम, नीतियो और सर्वधानिक 
आदर्श के प्रति प्रतिबद्धता और द्वितीय, राजनीतिक दल एव राजनेता के प्रति प्रतिबद्धता । 
सभी प्रशासक यह चाहेगे कि कार्यकुशलता, दक्षता, परिणाम-प्राप्ति या उत्पादन आदि 
क्षेत्री में वे सम्पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिबद्ध हो । लोक सेवक सरकार की आर्थिक, सामाजिक और 
राजनीतिक नीतियो के सम्बन्ध मे अपने निष्पक्ष विचार रखे और जब नीतियो का निर्माण हो 
जाये तो निष्ठा के साथ भावात्मक रूप से जुड जाये । यदि “प्रतिबद्धता” शब्द से यही आशय है 


! डॉ. नरेन्द्र कुमार सिंधी ने अपनी पुस्तक “व्यूरोक्रेसी : पोजीसन्स एण्ड परसंन्‍्स” मे राजस्थान 
की नौकरशाही का व्यवहारवादी अध्ययन करते हुए यह पाया कि 62 6 प्रतिशत उच्च अधि- 
कारी यह महसूस पा है कि देश के वर्तमान सामाजिक-आथिक वातावरण भे लोकतल्त्र 
हानिप्रद व्यवस्था है । 56 2 प्रतिशत प्रशासनिक अधिकारी यह सहसूस करते हैं कि हमारी 
वतसान दुदंशा का कारण “समाजवाद” पर अत्यधिक वल देना है। वे मानते हैं कि आर्थिक 
स्थिति के पिछड़ने का कारण सार्वजनिक उद्यमो पर अधिक बल देना है। 75 प्रतिशत प्रशा- 
सनिक अधिकारी यह कहते हुए पाये गये कि आर्थिक नियोजन की भारतीय विधि ब्ुटिपूर्ण है, 
कहने का अभिश्नाय यह है कि हमारी नौकरशाही, लोकतन्त्र, समाजवाद और आशिक नियोजन 
से प्रतिबद्ध नही है, उनमे कम विश्वास करती है ।--नरेन्द्र कुमार सिंघी । च्यूरोफ्रेसी पोजीशन्स 
एण्ड परसेन्स (अभिनव पब्लिकेशन्स, नई दिल्‍ली, 97 4), पृ. 288-300 । 
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पाल में निहित है जिन्हे यह स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा सम्पादित करता है | वह 
मुस्यमन्त्री की निग्रवित करता है तथा उसके परामर्ण पर अन्य मन्त्रियों की । वह महाधिवक्‍ता, 
तोक-सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों की नियुकित करता हे । उच्च न्यायालय के न्याया- 
धीशो की नियुवित के सम्बन्ध मे उससे परामर्ण लिया जाता है। राज्यपाल की कार्यपालिका 
शव्तियाँ राज्य सूची मे उल्लिखित विपयो से सम्बन्धित है । समवर्ती सूची के विपयो पर राष्ट्रपति 
की स्त्रीकृति के अन्तर्गत वह अपने अधिकार का प्रयोग करता है । राज्य सरकार के कार्य के सम्बन्ध 
भें वह नियमों का निर्माण करता है । वह मन्त्रियो के बीच कार्यो का वितरण भी करता है । उसे 
पुस्यमन्त्री से किसी भी प्रकार की सूचना माँगने का अधिकार है। राज्य के भुख्यमन्त्री का यह्‌ 
कर्तव्य है कि बढ़ राज्यपात को मन्व्रिमण्डल के सभी निर्गणयों मे अवगत कराये | वह मुख्यमन्धी 
को किसी मन्‍्त्री के व्यक्तिगत निर्णय को सम्पूर्ण मन्सत्रिमण्डल के समक्ष विचार के लिए रखने को 
बाह मकता है | 

विधायी शक्तियाँ (.०९840५९ 70ण०:४)-- राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का एक 
अविभाज्य अग होता है । वह व्यवस्थापिका के अधिवेशन बुताता हैं और स्थगित करता है और 
बह व्यवस्थापिका के निम्न सदन को विधटित भी कर सकता है। महानिर्वाचन के वाद विधान- 
मण्डल की पहली बैठक में वह एक या दोनों सदनों को सम्बोधित करता है | इसके अतिरिक्त 
भी वह विधानमण्दज के एक या दोनों सदनों को किसी विधेयक के सम्बन्ध से सन्देश भेज 
सकता है। 

राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक पर उसकी स्वीकृति आवश्यक है। वह विधेयक 
वो अस्वीज्षत कर सकता, या उसे पुनविचार के लिए विधानमण्डल को लौटा सकता है । अगर 
विधानमण्डल दूसरी वार विधेयक पार्रित कर देता है तो राज्यपाल को स्वीकृति देनी ही होगी । 
वह कुछ विधेयको को राष्ट्रपति की स्त्रीकृति के लिए भी सुरक्षित रख सकता है। उदाहरण के 
लिए, वे विधेयक जो सम्पत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने या उत्च न्यायातय की शप्ति मे 
कभी से सम्बन्धित हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए संरक्षित किय्रे जा सकते है। 

राज्यपाल आवश्यकता पड़ने पर विधानमण्डल की बैठक के वीच की अवधि में अध्यादेश 
जारी कर सकता है । इन अध्यादेशों का वही वल तथा प्रभाव होता हे जो राज्य के विधानमण्डल 
हारा पारित अधिनियम का होता है। यह अध्यादेश विधानमण्डल की बैठक प्रारम्भ होने के 6 
सप्ताह बाद त्रियाणील रहता है । यदि 6 सप्ताह के पहले ही विधानमण्दम उस अध्यादेण को 
अस्थीकृत करने का अस्ताव पास कर दे तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश को रद या समाप्त समझा 
जाग्रेगा । राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर कुछ प्रतिवन्ध है । वह राष्ट्रपति की 
पूर्व स्व्रीकृति के विना कोई ऐसा अध्यादेश जारी नही कर सकता है, जिस प्रकार का विधेयक 
विधानसभा मे पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पुरव॑ स्वीकृति की आवश्यकता होती, या उस प्रकार 
के विधेयक पर राज्यपान राष्ट्रपति द्वारा विचार होना आवश्यक समझता या यदि विधान-मण्डल 


का उसी प्रकार का कानून राष्ट्रपति द्वारा विचार करने के लिए रोका जाता और राष्ट्रपति की 
म्वीकृति न मिलने पर वह अमान्य समझा जाता । 

५ह राज्य विधानपरिपद के सदस्यों को ऐसे लोगो भे से नामजद करता है जिन्हे साहित्य, 
वाला, विज्ञान, सहकारिता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र मे विशेण तथा व्यावहारिक ज्ञान 
ही । मगर बह ऐसा समझे कि विधानसभा में आग्ल-भारतीय समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व 
ताप्त नहीं हुआ है, तो वह इस वर्ग के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार राज्य- 
पाल को विधायी क्षेत्र मे भी व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है । 


वित्तीय शक्तियाँ (वपिगक्याल्व] ?0फ०5)--राज्यपाग को कुछ वित्तीय शक्तियाँ भी प्राप्त 
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में प्रादेशिक भावागत तथा अस्य विघदनकारी निष्ठाएँ जोर पकड़े हुए है, इस प्रकार की आक- 
स्मिक घटनाओं को सम्भावना विरल नहीं है और मौके पर उपस्थित एकमात्र ऐसा व्यक्ति राज्य- 
पाल ही है जो सारी स्थिति को समझकर उचित कार्यवाही, जिसमें मस्न्रिसण्डल की पदच्युति भी 


शामिल है, कर सकता है 


(3) विधानसभा का अधिवेशन बुलाना (प0 $छ्राणा0०॥ [॥0 .०8४9/0४)- सामान्य 
रूप से राज्यपाल मुख्यमन्त्री के परामर्ण पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है; किन्तु असाधारण 
प्रिस्थितियों मे राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता हैं। यदि 
राज्यपाल के अनुसार कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण मामले है, जिन पर तुरन्त व्रिचार किया जाना चाहिए, 
तो अनच्छेद [74 के अन्तर्गत वह विधानमण्डल के अधिवेशन की कोई भी तिथि निश्चित कर 
सकती हैं । इस सम्बन्ध से वह मुख्यमन्त्री के परामर्श को मानने के लिए वाध्य नहीं हे चाहे मुस्य- 
मन्‍्त्री को विधानसभा के बहुमत का समथंन श्राप्त हो। श्री संथावम और अन्य कुछ विद्वानों के 
द्वारा ऐसा ही विचार व्यक्त किया गया है । $ 

इसके अलावा यदि राज्यपाल को मुख्यमन्त्री के बहुमत भे सन्देह हो जाय तो वह मुख्यमन्त्री 
से शीघ्र अधिवेशन बुलाने के लिए कह सकता है और सुख्यमन्त्री द्वारा उसके परामर्श को स्वीकार 
न किये जाने पर स्त्रय अधिवेशन बुला सकता है। डॉ. एल. एस. सिधवी के अनुसार, 
“सन्त्रिमण्डल के बहुमत की जॉंच करना बह अपना ऐसा स्वविवेकीय अधिकार समझ सकता है 
जिसके लिए वह सन्त्रिमण्डल के परामर्श के विरुद्ध भी अपनी इच्छानुसार विधानसभा का अधि- 
वेशन बुला सकता है ।” 

(4) विधानसभा को भंग करना (370 ॥9509ए8 #8 4.०858807०)---उत्त रदायी' शासन 
की धारणा के अनुसार सामास्यतया यह मात्रा जाता है कि विधानसभा को भंग करने का कार्य 
राज्यपाल उसी समय करेगा, जबकि मुख्यमन्त्री उन्हे ऐसा करने के लिए परामर्श दे, लेकिन विशेष 
परिस्थितियों मे राज्यपाल विधानसभा भग करने के सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री के परामर्ग को मानने 
से इन्कार कर सकता है या मुख्यमन्त्री के परामर्ण के विना ही विधानसभा भंग कर सकता है । 
ऐसे उदाहरण है जिनमे इस सम्बन्ध में राज्यपाल ने अपने ही विवेक से कार्य किया । 953 भे 
द्रावतकोर कोचीन में पराजित मन्तनरिमण्डल ने राज्यपाल को विधानसभा भग करने की सलाह * 
दी, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया । इसी प्रकार 969 से श्री नरेशचन्द्र सिह लगभग एक 
सप्ताह तक मध्य प्रदेश के मुख्यमस्त्री रहे, इसी वीच उनका बहुमत समाप्त हो गया और उन्होंने 
त्यागपत्र देकर विधानसभा भग करने की साँग की जिसे राज्यपाल ने अस्तीकार कर दिया । 984 
से जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री जगमोहन द्वारा फारुख अब्दुल्ला मस्त्रिमण्डल की विधानसभा भग 
करने की सिफारिश को स्त्रीकार नही किया गया । 976 मे तमिलनाडु के राज्ययाल द्वारा मुख्य- 
मस्त्री के परामर्ण के विना ही विधानसभा को भग किया गया है। न्यायाधीश श्री सूरज प्रसाव 
ओर विधानशास्त्री श्री संधानस का विचार है कि विधानसभा को भग करने के सम्बन्ध मे 
राज्यपाल स्व्रविवेक से कार्य कर सकता है । 

इसके अलावा भी राज्यपाल के द्वारा स्वविवेक से कुछ कार्य किये जा सकते है । वह 
मुख्यमन्त्री से किसी विपय में सूचना माग सकता है, वह मुख्यमस्त्री के कह सकता है कि बहु किसी 


ञ 
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496... राज्य राजनीति में राज्यपाल की भूमिका 


ऐसे मामले को, जिस पर किसी मन्‍्त्री ने अकेले निर्णय कर लिया हो, समस्त मन्न्रिपरिपद के 
सामने रखे | विधानमण्डल द्वारा पारित विधेयक वह. पुनविचार के लिए बापस भेज सकता है या 
राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज राकता है । 957 मे केरल के राज्यपाल द्वारा केरल शिक्षा 
विधेयक राष्ट्रपति के पास स्त्रीकृत के लिए भेजा गया था और इस सम्बन्ध में मुख्यमन्त्री से कोई 
प्रामर्ण नहीं लिया गया था । 


इन सब बातो रो यह नितान्त स्पप्ट है कि यद्यपि राज्यपाल को राज्य की कार्यपालिका 
का वास्तविक प्रधान नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही 'वहू केवल नाममात्र का 
अध्यक्ष नही हे। वह एक ऐसा अधिकारी है जो राज्य के शासन मे महत्त्वपुर्ण रूप से भाग ले 
सकता है । 

मु “राज्यपाल, केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे (50एथआ0, 8५ 84 ० परी6 

एशाग॑-(0४श7॥०7)-- भारतीय संविधान के अन्तर्गत राज्यपाल की दोहरी भूमिका है। 
प्रयमतः वह राज्य का प्रधान है और द्वितीय, वह र ज्य से सधीय सरकार का अभिकर्ता या प्रति- 
निधि हे । सविधान-निर्माता भारत में एक ऐसी सबीय व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जिसमे 
सहयोगी सघवाद' ((0-०0एशक्षाए& #९तृलथ्ीशा) की धारणा के आधार पर केन्द्र और राज्य 
गे सदभावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सके और प्रशासनिक एकरूपता तथा राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य 
को प्राप्त किया जा सके ओर उनके द्वारा राज्यपाल के पद की व्यवस्था इस लक्ष्य की पूति के 
एक साधन के रूप में की गयी हूं। श्री के. एस मुन्शी ने विधानसभा में कहा, “राज्यपाल 
संवेघानिक ओचित्य का प्रहरी और वह कड़ी है जो राज्य को केन्द्र के साथ जोड़ते हुए भारत की 
एकता के लक्ष्य को प्राप्त करतो है ।”? राज्यपाल की नियुक्तित के लिए जिस पद्धति को अपनाया 
गया हे वह भी इस वात को स्पप्ट करती हैं कि राज्यपाल की राज्य के केन्द्रीय शासन के प्रति- 
निधि के रूप मे एक महत्त्वपूर्ण भुमिका हे । 

केन्दीय सरकार के प्रतिनिधि के रुप में राज्यपाल के द्वारा निम्न कार्य किये जाते है 

() भारतीय संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच 
सद्भावनापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने 'की आवश्यकता पर वल दिया गया- और अनुच्छेद 256 तथा 
257 मे कहा गया है कि इस दृष्टि से केन्द्रीय सरकार राज्यों की कार्यपालिकाओं को आवश्यक 
निर्देश दे सकती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारो को राप्ट्रीय महत्त्व की सडकों तथा 
सचार साधनों की रक्षा का भार सौपा जा सकता है और अनुच्छेद 258 के अन्तर्गत केन्द्र 
सरकार अपने कुछ प्रशासनिक कार्य भी राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर सकती है (केन्द्रीय 
सरकार के हारा राज्य सरकारो को इस प्रकार के निर्देश-आदेश राज्यपाल के माध्यम से झ्लै दिये 
जाते हे और राज्ययाल का यह कर्तव्य है कि वह देखे कि राज्य सरकार इन निर्देश-आदेशो 
का पालन कर रही है अथवा नही | यदि राज्य का मन्त्रिमण्डल राज्यपाल को राष्ट्रपति के निर्देशों 
के विरुद्ध कार्य करने की सलाह देता है तो वह इस प्रकार की सलाह को अस्वीकार कर सकता है 
और राज्य सरकारो को राष्ट्रपति के निर्देश मानने के लिए बाध्य कर सकता है । यदि राज्य 
मन्निमण्डल केन्द्रीय सरकार के निर्देश के अनुसार कार्य नही करता है तो राज्यपाल मन्त्रिमण्डल 
को चेतावनी दें सकता हू तथा इसे सविधान के विरुद्ध कार्य मानकर अनुच्छेद 356 के अन्तगंत 
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उससे मन्त्रणा प्राप्त कर सकते है । अपने निर्देलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्यपाल राज्य के 
शासन की छुलमुल और अस्थायी राजनीति मे स्थायित्व और स्थिरता लाने है की स्थिति रा होता 
हैं। यदि राज्यपाल प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कार्यशील व्यक्ति हो तो वह विः पक्ष 
और मन्सत्रिमण्डल के बीच अनेक “मतशेदों को दूर कराने मे सहायक सिद्ध हो सकता है। राज्य 
शासन को सुगम सुचार और कार्यकुणल बनाने से राज्यपाल का बहुत अधिक महत्त्व होता है । 
श्री एस वी पायली के अनुसार, “राज्यपाल सन्त्रिमण्डल का सूझनबूझ वाला परामश्ंदाता है जो 
राज्य की अशान्त राजनीति में शान्‍्त वातावरण पैदा कर सकता है।”' श्री के. एम. मुन्शी 
स्वीकार करते है कि “कुछ परिस्थितियों सें राज्यपाल द्वारा बहुत अधिक हितकारी ओर प्रभाव- 
शाली रूप में कार्य किया जा सकता है।” डॉ. अम्बेडकर भी राज्यपाल के पद का महत्त्व स्पष्ट 
करते हुए लिखते हैं कि ' जबकि राज्यपाल को स्वयं कोई शक्ति प्राप्त न होगी, उसका यह कर्तव्य 
होगा कि वह महत्त्वपूर्ण मासलो के सस्वस्ध में सन्त्रिमण्डल को उचित सलाह दे। ऐसा कार्य राज्य- 
पाल किसी दल के प्रतिनिधि के रूप से नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण जनता के प्रतिनिधि के रूप में करेगा 
जिससे कि राज्य मे निष्पक्ष, विशुद्ध और कुशल प्रशासन की स्थापना हो ।॥ राज्यपाल के इस 
महत्त्वपूर्ण कत्तव्य को लक्ष्य करते हुए श्री वी. जी. खेर ने सविधान सभा में कहा था, “एक अच्छा 


राज्यपाल बहुत लाभ पहुँचा सकता है ओर एक बुरा राज्यपाल दुष्टता भी करता है यद्यपि 


संविधान में उसको बहुत कम शक्ति दी गयी है |!” » 

श्री दुर्गादास बसु और एम सी सीतलवाड ने अपनी रचनाओं मे राज्यपाल के कुछ स्व- 
विवेकी कार्यो का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है 

() मुस्यमन्त्री की नियुक्ति (8979णापाा. ण॑ ॥० ए॥र शाा॥/०)--राज्यपाल 
का पहला कार्य मुख्यमन्त्री की नियुक्ति करता है । राज्य की विधानसभा में किसी एक राजनीतिक 
दल को स्पप्ट बहुमत प्राप्त है और वहुमत वाले राजनीतिक दल ने अपना नेता चुन लिया है, तो 
राज्यपाल के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह उसी व्यक्ति को सुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त करे 
लेकिन यदि राज्य की विधानसभा में दलीय स्थिति स्पष्ट नही हैं या बहुमत वाले ढल में नेता पद 
के लिए एक से अधिक दावेदार है, तो इस सम्बन्ध में राज्यपाल स्वविवेक का प्रयोग कर सकता 
है । ऐसी स्थिति में स्वय राज्यपाल के द्वारा ही निर्णय किया जायेगा कि किस व्यक्ति के नेतृत्व 
से स्थायी. सरकार का गठन हो सकता है । है 

व्यवहार के अन्तर्गत भी ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आयी है जबकि राज्यपाल मे स्वविवेक 
से मुख्यमन्त्री को नियुक्त किया । 952 # श्री सी राजग्ोपानलाचार्य मद्बास राज्य विधानमण्डल 
के सदस्य भी नही थे और न ही काग्रेस दल को विधानसभा 3 बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर भी 
राज्यपाल श्री प्रकाश ने टी प्रकाशम के वहुमत प्राप्त होने के दावे की अवहेलना करते हुए श्री 
सी. राजगोंपालाचार्य को मुख्यमन्द्री पद ग्रहण करने के तिए आमन्त्रित किया । 957 ये उड़ीसा 
में श्री हरेकृष्ण मेहताव तथा 983 से उडोसा तथा केरल के मुख्यमन्त्रियों की जिस प्रकार से 
नियुक्तियाँ की गयी वह भी राज्यवाल द्वारा स्वविवेक से किया गया काये ही था । चतुर्थ आम 
चुनाव के वाद तो इस सम्बन्ध मे राज्यपाल द्वारा स्वविधेक का प्रयोग किये जाने के अबंसर और 
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अधिक आये । इन चुनावों के घुरन्त वाद राजस्थान मे संयुक्त मोर्चे के नेता महरावल सद्मण 
सिंद और काग्रेस दल के नेता मोहनलाल युखाडिया ने मुस्यमन्त्री पद के लिए दावा किया | इस 
स्थिति के आ्रासम्भ में यद्यपि सयुक्त मोर्चे के नेता को अधिक समर्थन प्राप्त था जेकिन राज्यपाल 
ने रायुक्त मोर्चे के नेता के दावे की अवहेलना करते हुए काग्रेस दल के नेत। को सरकार बनाने के 
लिए आमच्तित किया । पंजाब में 970 से गुरनामसिह का दावा अस्वीकार कर प्रकाशर्सिह 
बादल को गसुस्यमन्त्री नियुक्त किया । 969 मे उत्तर प्रदेश थे सत्ता काग्रेय द्वारा समर्थित भारतीय 
ऋन्ति दल के नेता चरणसिह और विरोधी दनो के नेता ग्रिरधारीलाल ने मुस्यमन्त्री पद के लिए 
दावा प्रस्तुत किया, लेकिन राज्यपाल ने गिरधारीलाल के दावे को अस्त्रीकार कर चरणसिंह को 
मुस्यमन्त्री बनाया । ! मार्च, 973 को श्रीमती सत्यथी के वाद राज्यपाल ने प्रगति दल के नेता _ 
वीजू पटनायक को सरकार बनाने का अवसर नहीं दिया, यद्रपि श्री पटनायक बहुमत का दावा 
कर रहे थे। इसी प्रकार 977 में जम्मू-कश्मीर के मुस्यमन्त्री शेख अब्दुल्ला के त्याग्रपत्र के बाद 
काग्रेस विधानसण्डल दल के नेता को सरकार बनाने का अव्रसर नहीं दिया गया, यद्र॒पि काग्रेस दल 
को जम्पू-कम्मीर विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त था और काग्रेस विधावमण्डल दल के नेता 
हारा स्थायी रारकार देने की क्षमता का दावा किया जा रहा था। 984 ने सिक्किम, जम्मू- 
कण्मीर और आन्धश्र-प्रदेश गे राज्यवाल द्वारा सुख्यमन्त्रियों की नियुक्ति मे ऐसे आचरण को 
अपनाया गया हे, जिसे 'स्त्रविवक के विवेकहीन प्रयोग” के अतिरिक्त जीर कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 

(2) मन्न्रिमण्डल को भंग करना (7० )ज्राआ55 ॥6 'ागाजाज)--राज्यपाल को यह 
< स्वविवेक शक्ति प्राप्त है कि वह सस्त्रिपरितद को अपदस्थ कर दाप्ट्रपति से सिफा । स्व्रविवेक 






कर राष्ट्रपति से सिफारिश करे कि 
सम्बन्धित राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाय । राज्यपाल के द्वारा प्रमुखतया निम्न 
परिस्थितियों थे मन्त्रिमण्डल को भग किया जा सकता है 

(!) यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाय कि मन्त्रिमग्डल का विधानसभा में बहुमत 
समाप्त हो गया है तो राज्यपाल मुख्यमन्त्री को त्यागपत्र देने या विधानसभा का अधिवेशन बुला- 
कर अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिए कह सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मुस्यमन्त्री अधि- 
वेशन बुलाने के लिए तैयार न हो तो राज्यपाल मन्व्रिमग्उल को पदच्युत कर सकता है। पस्चिमी 
बंगाल में राज्यपाल धर्मंवीर द्वारा 968 में अजय मुखर्जी मन्त्रिमण्डल को इसी आधार पर 
पदच्युत किया गया था । 

(॥) यदि किसी मन्वरिमण्डल के प्रति विधानसभा मे अव्श्विस का प्रस्ताव पारित हो जाने 
पर मन्त्रिमण्डल त्याग्रपत्र ने दे तो राज्यपाल उसे पठच्युत कर सकता है। 

(॥) यदि मस्विमण्डल सविधान के अनुसार कार्य न कर रहा हो या उसकी नीतियो से 
राज्य या देश को खतरा हो या उसके द्वारा केन्द्र और राज्य में सघर्ष की स्थिति को जन्म दिया 
जा रहा हो, तत्व भी मन्त्रिमन्दल को पदच्युत किया जा सकता है । जनवरी 976 में तमिलनाडु 
मन्त्रिमण्डल को इसी आधार पर पदच्युत किया गया था । 

(५) यदि स्वतन्त्र ट्रिब्यूनल हारा मुख्यमन्त्री को भ्रप्टाचार के आरोप में दोषी घोषित 
किया गया हो तो राज्यवराल उसे पदच्युत कर सकता है। 

इन सबके अलावा उत्तर प्रदेश के चरणसिह मन्त्रिमण्डल को तो 970 में इस आधार पर 
पदच्यूत कर दिया गया कि शासन से भागीदार सबसे बडे दल सत्ता काग्रेस ने उसे समर्थत देना 
बन्द कर दिया । + 

श्री एम. वी पायली लिखते है कि “यद्यपि ये सामान्य परिस्थितियाँ नही है फिर भी 

एक ऐसे देश में, जहाँ सोकता#ब्रिक संरथाएँ अभी तक विकास की ही दशा से है और कुछ भागों 
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थे और राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे कार्य करने के अवसर कम मिलते थे। 
लेकिन जब राज्यों मे विरोधी दलो की सरकारे स्थापित हो गयी तो राज्यपान को केन्द्रीय सरकार 
के प्रतिनिधि रूप में कार्य करने का अवसर मिला द्वितीय, चतुर्थ आम चुनाव के वाद भारतीय 
संघ के लगभग आधे राज्यो मे मिली-जुली सरकारे स्थापित हुईं थी और ये मिली-जुली सरकारे 
एकदलीय सरकारो की तुलना मे कमजोर थी। इन मिले-जुले मन्त्रिमण्डलो की रचना किसी 
वैचारिक साम्य के आधार पर नही, वरन्‌ काग्रेस विरोधवाद के आधार पर हुई थी और इत 
मन्त्रिमण्डलों में स्थायित्व का नितान्त अभाव था। मार्च 967 से लेकर मार्च 972 के पाँच 
वर्षो में देश के विभिन्न राज्यों मे 24 वार सरकारों का पतन हुआ तथा व5 बार राज्यो में 

राष्ट्रपति शासन लागू किया गया | इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविंक था कि राज्यपाल अनेक 
बार स्वविवेक से कार्य करते और राज्यपाल ने जितनी अधिक सीमा तक स्वविवेक से कार्य किया. 
उतनी ही अधिक सीमा तक यह पद विवाद का विषय बन गया। इस प्रकार के विवाद मुख्यतया 
राज्यपाल द्वारा रा ्यमन्त्री की निणक्ति, पदच्युति और विधानसभा को भंग करने आदि प्रश्नों को 
लेकर उत्पन्न हुए 


967 के पूर्व 957 # केरल के राज्यपाल का आचरण विवाद का विषय वत चुका 
था, 967 के प्रारम्भ से ही एक के वाद एक ऐसे अनेक अवसर आये । राजस्थान में 967 के 
विधानसभा चुनाव मे किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, ऐसी 
स्थिति में विरोधी दलो ने महारावल लक्ष्मण्सिह के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा बनाया और इस सयुक्त 
मोर्चे द्वारा बहुमत का दावा किया गया। संयुक्‍त मोर्चे के द्वारा अपने बहुमत का राष्ट्रपति के 
सामते भी प्रदर्शत किया गया था, लेकिन इस पर भी राज्यपाल ने संयुक्त मोर्चे के नेता को सरकार 
बनाने का अवसर नही दिया । इस सम्बन्ध में उनके चुनाव के बाद बने संयुक्त मोर्चे को स्वीकार 


न करने और निर्देलीय सदस्यों की स्थिति को कम महत्त्वपूर्ण बतलाने के तक दिये गये, जिन्हें 
ओऔचित्यपुर्ण नही कहा जा सकता । 


राजस्थान मे 967 ई में जो कुछ घटित हो चुका था, उसकी पुनरावृत्ति 4982 ई 
में हरियाणा में हुई । हरियाणा के घटठनाचक्र का विशेष आपत्तिजनक तथ्य यह हे कि राज्यपाल 
श्री जी. डी. तपासे द्वारा 'लोकदल-भाजपा सयू कक्‍त दल' के नेता श्री देवीलाल को निर्देश दिया गया 
कि ये 24 मई को प्रात 0 बजे अपने सम्क विधानसभा सदस्यों को राजभवन मे राज्यपाल 
के सम्मुख उपस्थित कर अपने वहुमत का परिचय दें लेकिन राज्यपाल ने 23 मई की संध्या को 
ही काग्रेस आई विधानसभा दन के नेता श्री भजनलाल की मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्त कर दिया | 
न केवल सभी विपक्षी नेताओं वरन्‌ प्रेस के' द्वारा भी राज्यपाल के,इस कार्य की कदु आलोचना 
की गयी। राज्यवाल ने विपक्ष की इस माँग को भी स्वीकार नही किया कि 'मुख्यमन्त्री के वहुमत 
की जाँच के लिए! विधानसभा की वैठक जल्दी ही बुलायी जाय । निष्पक्ष और सन्तुलित 
समझे जाने वाते समाचार-पत्र (दि टाइम्स ऑफ इंडिया) ने इस घटनाचक्र पर टिप्पणी करते हुए: 
अपने सग्पादकीय में लिखा। 

तथाकथित विधि विशेषज्ञों की कोई व्यास्यों इस तथ्य को नहों छिपा सकती कि उन्हें 
(श्री भजनलाल को) न केवल अगोभनीय जल्दवाजी वरत्‌ चालाकी के आधार पर मुख्यमन 
बनाया गया। इसके अतिरिक्त यह्‌ कार्य उस समय किया गया, जिस समय वह पूर्णतया स्पष्ट था 
कि उन्हें (श्री भजनलाल) व्धिनसभा मे बहुमत प्राप्त नही है ।” 

पश्चिमी वगाल मे डा. पी. सी. घोष के नेतृत्व में 77 विधायकों वे अजय मुखर्जी सस्ति- 
मण्डल से अपना समर्थन वापस ले तिया तो राज्यवात' अर्मवीर ने छुस्यमल्री रो गहा कि ने. या 
नवम्बर, [967 तक विधानसभा का अधिवेशत़ बुलाकर अपने बहुमत का हरि 54% 
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ने राज्यपाल का परामर्ण यह कहकर अस्व्रीकार कर दिया कि विधानसभा का अधिवेशन पिछले 
अधिवेशन की समाप्ति के वाद 6 महीने की अवधि में कभी भी बुलाया जा सकता है और वे 
राज्यपाल के परामर्ण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नही है । इस पर राज्यपाल ने अजय मुखर्जी 
मस्त्रिमण्डल को पदच्यूत कर पी. सी घोष को मुख्यमन्त्री वना दिया। इस घटना के सम्बन्ध 
में पश्चिमी वगाल के राज्यपाल के आचरण की आलोचना का आधार यह है कि इन्ही परिस्थितियों 
में अन्य राज्यों के राज्यपालो द्वारा इस प्रकार के आचरण को नहीं अपनाया गया था । उदाहरण 
के लिए, ऐसी ही परिस्थितियों मे विहार के राज्यपाल अनन्त णयनम आयगर और हरियाणा के 
राज्यपाल ने अपने काग्रेसी मुरयमन्त्रियों रे आगह नहीं किया कि उन्हें विधानसभा का अधिवेशन 
जल्‍दी ही बुलाना चाहिए। गि 

सितम्बर 970 में उत्तर प्रदेश में और भी अधिक विवादयूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई । इस 
समय भारतीय भ्ान्ति दल के नेता चरणसिंह सत्ता काग्रेस के सहयोग से मुख्यमन्त्री पद पर आसीन 
थे तेकिन सत्ता काग्रेस और चरणसिह के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाने पर सा कांग्रेस ने 
चरणसिंह मन्त्रिमण्डल से अपना समथंन वापस ले लिया। इस स्थिति भें यद्यपि चरणसह राज्य 
विधानसभा का अधिवेशन जरदी से जल्दी बुताकर विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के 
लिए तैयार थे लेकिन राज्यपाल गोपाल रेइटी ने उन्हें ऐसा करने के लिए अवसर न देने हुए 
चरणर्सिह मन्त्रिमण्डल को पदच्युत कर दिया । राज्यपाल के इस कार्य की विविध पक्षों द्वारा कटु 
आलोचना की गयी | 973 प्रे उत्तर प्रदेश और उडीसा के राज्यपाल का आचरण भी आलोचना 
और विवाद का विपय बना और 973-74 में जब विहार के राज्यपाल डॉ भण्डारे ने सावं- 
जनिक रूप से राज्य के मन्त्रियों पर भ्रप्टाचार का आरोप लगाया तब इस विवाद ने जन्म लिया 
कि क्‍या राज्यपाल का यह कार्य भौचित्यपूर्ण है। 983 भे सिक्किम के राज्यवाल तत्यार खाँ 
और मुख्यमन्त्री नरवहादुर भण्डारी के बीच ऐसे ही अशोभनीय विवाद की स्थिति देखी गयी । अब 
यह वात स्पप्ट हो गयी है कि इस स्थिति का मूल कारण “राज्यवाल पदधारी का असयत आचरण' 
हीथा। तर 
967 से ही राज्यपाल का पद विवाद की स्थिति में पड गया | ऐसी स्थिति में पश्चिमी 
वगाल के भूतपूर्व मुख्यपन्त्री श्री अजय मुखर्जी ने राष्ट्रपति से निम्नलिखित प्रश्नों पर सर्वोच्च 
न्यायालय की सलाह लेने का आग्रह किया ' 

(7) क्या राज्यवाल, विधानमण्डल का मत जाने विना मन्विमण्डल को भग कर 
सकता है ? 

(॥) क्‍या राज्यपाल अपने व्यक्तिगत स्वविवेक (7रवाशतंध्ष त50600०॥) के माघार पर 
राष्ट्रपति को सन्देण कर सकता है कि मन्त्रिमण्डल ने विधानमण्डल का विश्वास खो दिया है ? 

(॥7) क्‍या राज्यवाल विधानसभा का अधिवेशन बुलाने के विपय में दिया हुआ मन्त्रिमण्दल 
का परामर्श अस्वीकार कर सकता है ”? 

(५) यदि मुख्यमन्त्री राज्यपाल के आदेश पर विधानसभा का अधिवेशन नही बुलाता तो 
क्या राज्यपाग इसे संविधान का उललघन मानते हुए मन्त्रिमण्डल को वर्खास्त (छ्वा॥5५) कर 
सकता है ? 

(५) यदि राज्यपाल के परामर्श को मन्व्रिमण्डल द्वारा न माना जाय तो क्या वह अनुच्छेद 
356 के अन्तगंत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेज सकता है ? > 

(४) विधानसभा में शक्ति परीक्षण होने तक क्या राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के परामर्श को 
अस्वीकार कर सकता हैं है 


(४म) क्या राज्यपाल विधानसभा को भग करने सम्बन्धी मुस्यमन्त्री के प्रस्ताव को 
ञस्च ्रीकार कर सकता है १ है 
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राष्ट्रपति को संवैधानिक संकट की रिपोर्ट दे सकता है। जब कभी केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय 
दृष्टि गे महत्त्वपूर्ण किसी कार्यक्रम को अपनाया जाता है तो राज्यपाल पर यह भार आ जाता है 


कि वह यह देखे कि राज्य सरकार इस कार्यक्रम को पूरा करने की दिशा मे आगे बढ रही है 
थवा नहीं । 


(2) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल का एक महत्त्वपूर्ण कार्य राज्य के 
प्रशासन के सम्बन्ध # समय-समय पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना है, जिसमे उसके द्वारा अपनी 
ओर मे सुझाव भी दिये जाते है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करते समय सविधान की रक्षा करने 
की शपथ लेता है और इस दृष्टि से उनत्तका सबसे प्रमुख कार्य यह देखना है कि राज्य सरकार 
सविधान के अनुसार कार्य कर रही है अथवा नही । यदि राज्य मे सविधान के अनुसार कार्य नही 
हो रहा है तो राज्यपाल इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है और इस प्रकार की रिपोर्ट के 
आधार पर राज्य भे राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को इस 
प्रकार की रिपोर्ट स्वविवेक से ही भेजता है और इस सम्बन्ध मे वह राज्य मन्त्रिमण्डल की सलाह 
मानने के लिए वाध्य नही है। राज्य मे राष्ट्रपति शासन लागू होने प्र राष्ट्रपति राज्यपाल को 
जो भी प्रशासनिक, विधायी ओर वित्तीय कार्य सौपे राज्यपाल उन सबको पूरा करता हैं और 

केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप मे राज्य के शासन का सचालन करता है। 

(3) मई सवार क लिए मर यब ला है पदाहर के किसी विधेयक 
को राज्यपाल राष्ट्रपति की स्त्री लिए सुरक्षित रख सकता है । उदाहरण के लिए, सम्पत्ति 
के अनिवार्य अधिप्रहण या उच्च न्यायालय की स्वीकृति की शक्तियों को कम करने से सम्बन्धित 


विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखे जायेगे। राज्यपाल इस 
सम्बन्ध में स्वविवेक ये ही कार्य करता है । 


(4) अनुच्छेद 23 के अनुसार, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया 
गया है, किन्तु उसे कुछ विपयो के सम्बन्ध मे अध्यादेश जारी करने के पूर्व राष्ट्रपति से स्वीकृति 
लेनी होती है । 

इन सबके अलावा राज्यपाल केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यह देखता है कि 
राज्य सरकार सकीणं प्रान्तीयतावाद को न अपनाकर समस्त सघ के हितो को ध्यान में 
रखे । 9-20 सा, 976 के राज्यपाल सम्मेलन मे तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने 
कहा था कि, '(संकोण्ण प्रान्तीयतावाद पर विजय प्राप्त करने से राज्यपाल की भुसिका बहुत 
महत्त्वपूर्ण हे ) 

स॒विधान निर्माताओं के द्वारा तो सम्भवत्तया यह सीचा गया था कि राज्यपाल की प्रथम 
भूमिका राज्य के सवैधानिक अध्यक्ष के रूप में तथा द्वितीय भूमिका राज्य मे केन्द्रीय शासन के 
प्रतिनिधि के रूप मे होगी लेकिन व्यवहार के अन्तर्गत अनेक वार राज्यपाल की यह द्वितीय भूमिका 
अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती है । ऐसा विशेष रूप से उस समय होता है जबकि केन्द्र मे एक राज- 
नीतिक दल की सरकार हो और राज्य प्रे किसी एक विरोधी राजनीतिक दल की या कुछ विस्शधी 
दलो की मिली-जुली सरकार । व्यवहार के अन्तर्गत जब कभी राज्यपाल की इन दोनों भूमिकाओं” 
में परस्पर विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है तब राज्यपाल ने केन्द्रीय शासन के प्रतिनिधि के रूप 
में अपनी भूमिका को ही अधिक महत्त्व दिया है। के वो राव इस सम्बन्ध में लिखते हैं कि, “भाज 
जँसी उसकी स्थिति है उसे केन्द्र द्वारा नियुक्त किया व हटाया जाता है। राज्यपाल वहीं है जो 
ह 


हा 
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कैख उसे बनाना चाहता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्यपाल अपने आप कर सके | 
उसकी भुमिका उस पर निर्भर है जो पीछे बैठा व्यक्ति अपनी डोरियो से कर रहा है 2 

विरोधी दल सामान्य रूप से यह शिकायत करते रहे है कि केन्द्र का शासक दर्न राज्यपाल 
पद का उपयोग अपने राजनीतिक लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए करता है। श्री इकबाल नारायण के 
अनुसार, “उसे राज्यों में ग॑ र-कांग्रेस सरकारों फो गिराने के लिए केन्द्र के कथित पद्यस्त्र के तनन 
के रूप में देखा गया है ।/? अभी 984, 988 एवं 989 के घटनाचक ने स्पप्ट किया है कि 
राज्यपाल को सन्देह और अविश्वास की दृष्टि से देसना अकारण नही है | सर्व्रयम, सित्किम के 
राज्यपाल तत्यार खाँ टारा नर बहादुर भण्डारी को मुख्यमन्त्री पद से हटाकर वी. वी. गरुरूग को 
मुस्यमन्त्री वताया गया, जो मात्र 2 दिन तक इस पद पर कार्य कर सके | इसके बाद जम्मू- 
करमीर के राज्यपात जगमोहन द्वारा फारस अब्दुल्ला सरकार को पदच्युत कर जी एम. शाह 
को मुस्यमन्ती वना दिया गया और अग्रस्त 984 में आन्ध्र के राज्यपाल रामलाल द्वारा एन. टी. 
आर. सरकार को पदच्युत कर भास्कर राव को मुख्यमन्त्री चना दिया गया । इनमे अन्तिम स्थिति 
तो निश्चित रूप से 'रामबाल और भास्कर राव के धीच सविधान को पलीता लगाने का पड्यस्त 
मात्र थी। 984 की प्रथम दो स्थितियों के सम्बन्ध से भी कहा जा सकता है कि राज्यपाल 
पदघारी व्यक्तियों ने अपनी स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग ब्रिवेजपूर्वक नहीं किया |” अगस्त 
988 में राज्यपाल द्वारा नांगालैण्ड गे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना तथा अर्ग्रेल 989 
में कर्नाटक के राज्यपाल वेंकटसुब्बैया द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना 
स्वविवेकी शक्ति के निष्पक्ष एवं तकंसगत प्रयोग के उदाहरण नहीं है 

उपर्युक्त स्थितियाँ न तो राज्यपाल पद के हित में हैं और न ही भारतीय राजव्यवस्था के 
हिंत भे। आवश्यकता इस बात की है कि राज्यपान की केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप मे भूमिका 
और राज्य सर्वधानिक प्रधान के रूप मे भूमिका में सामजस्य स्थापित किया जाय। राज्यपाल 
पदधारी को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार--दोनों का विश्वास प्राप्त होना ही चाहिए । 
आवश्यकता इस वात की हे कि राज्यपाल की केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में भुमिका और राज्य के 
सर्वधानिक अध्यक्ष के रूप मे भूमिका मे सामजस्य स्थापित किया जाय । 
चौथे आम चुनाव के उपरान्त राज्यपाल की भूमिका (00एथयाण5 िएण९ बरिशा ता6 &0फा। 

एथाशब छ6०ांणा) 

चौथे आम चुनाव को “मतपत्र के माध्यम से राजनोतिक कान्ति' का नाम दिया जाता है 
क्योकि इन चूनावों ने भारत की राजनीतिक स्थिति में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किया । इन चुनावों के 
वाद विभिन्न राज्यों में राज्यपात की भूमिका महत्त्वपृणं और साथ ही विवादपूर्ण हो गयी। जिन 
तत्वों मे इस स्थिति को जन्म दिया था, उनमे प्रयम्न थी भारतीय सथ के लगभग आधे राज्यों मे 
गैर काग्रेसी दलों की सरकारो की स्थापना | जब राज्यो में केन्र के ही समान राष्ट्रीय काग्रेस की 
सरकारे थी, उस समय तक मुख्यमन्त्री भी व्यवहार में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि ही हुआ करते 
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करें। मुखर्जी ने अधिवेशन बुलाने मे टालमठोल की। राज्यपाल ने मुखर्जी सरकार को व्खास्त कर 
दिया और पी. सी. घोष के नेतृत्व में चया मस्त्रिमण्डल बनाया किन्तु उसे कार्य नहीं करने दिया 
गया । अन्त में विधानसभा अंग कर दी गयी और नये चुनाव कराये गये । मजे की वात यह थी 
कि अजय मुखर्जी व उतके साथी फिर से बहुमत मे आ गये । उन्होंने राज्यपाल का ऐसा अभि- 
भाषण तैयार किया जिससे उनकी खूद की आलोचना थी। यह माँग की गयी कि धर्मवीर को 
राज्य से हटा दिया जाये । धर्मवीर ने पुरा अभिभाषण नही पढ़ा । मस्व्रिसण्डल और राज्यपाल 
के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गयी । परिणामस्वरूप धर्मवीर को कर्नाटक में स्थानान्‍्तरित 
कर दिया गया । - 

4. तमिलनाडु (976)--तमिलनाडु में डी. एम, के. दल की सरकार थी और करुणा- 
निधि मुख्यमन्त्री थे । केन्द्रीय सरकार करुणानिधि से नाराज थी क्योकि आपातकालीन अवधि मे 
उन्होंने केन्द्र के अनुचित निर्देशों का पालन नही किया । इस सरकार के 5 वर्ष पूरे होने मे मात्र 
50 दिन गैष थे। राज्यपाल के. के. णाह ने केन्द्र के एजेग़्ट की भूमिका अदा करते हुए प्रतिवेदत 
भेजा कि राज्य सरकार के समस्त मन्‍्त्री भ्रप्टाचार में लिप्त है तथा कानून और व्यवस्था की 
स्थिति बिगड़ी हुई है। इस प्रतिवेदन के आधार पर मन्त्रिमणडल को वर्खास्त करके राष्ट्रपति शामन 
लागू कर दिया गया । हु 

तमिलनाद के राज्यपाल श्री खुराना को विवादास्पद भूमिका (जनवरी 988)--तमिल- 
नाड के राज्यपाल श्री सुन्दरलाल खराना जनवरी 988 में विवादास्पद भूमिका के कारण बहु- 
चचित हो गये | एम. जी, रामचन्द्रत के निधन के बाद राज्यपाल राज्य की स्थिति ठीके तरह से 
नहीं संभाल पाये । उन्होंने श्रीमती जानकी रामचन्द्रन को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया 
: जबकि उन्हे विधानसभा से स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही था। श्रीमती रामचन्द्रन विधानसभा में अपना 
बहुमत सिद्ध नही कर पायी और विधानसभा मे जो मारपीट और घवकामुक्की हुईं वह अत्यन्त 
लज्जास्पद और अभूतपूर्व थी। इसके परिणामस्वरूप श्री खुराना को अपना पद छोडना पडा । 
यद्यपि वी. के. नेहरू और एल. पी. सिंह जैसे विद्वान प्रशासको ने राज्यपाल की कार्यवाही को 
उचित वत्तलाया! तथापि श्री खुराता की गलती यह है कि उन्होने एक अल्पमत्रीय सरकार को 
सत्तारढ कर दिया । उन्हे बहुत पहले ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देनी चाहिए थी |? 

5. हरियाणा (984)--मई 982 से हरिय्राणा विधानसभा के चुनाव हुए जिसमे 
लोकदल-भाजपा गठबन्धन की संख्या सवसे ज्यादा थी और राज्यपाल जी डी. तपासे उन्हे अपने 
समर्थंको को लेकर राजभवन मे उपस्थित होने का निर्देश दिया। किन्तु, उससे एक दिन पूर्व ही 
राज्यपाल ने भजनलाल को मुस्यमन्त्री पद की शपथ दिलायी ) उस समय 90 विधायको मे से 
भजनलाल के पास केवल 42 विधायक ही थे । 

6. सिक्किम (984)--984 में राज्यपाल तात्यार खाँ ने नरवह्मदुर भण्डारी की ऐसी 
सरकार को बर्खास्त किया जिसे विधानसभा मे स्पप्ट वहुमत प्राप्त था । 

7. आस्क्र प्रदेश (984)--राज्यपाल रामलाल ने केन्द्रीय नेताओ को खुश करने के लिए 
अगस्त 984 में एन टी. रामारात की उस सरकार को वर्खास्त किया जिसे विधानसभा का 
स्पप्ट वहुमत प्राप्त था और रामाराव तन दिन के भीतर विधानसभा का अधिवेशन बुलाकर अपने 
बहुमत का परिचय देने के लिए नैयार थे | 


8 जस्मू-कश्मीर ([984)--राज्यपाल जगमोहन ने 984 भे डॉ. फास्ख अब्दुल्ला की 





राजस्थान पत्रिका, 2 फरवरी, 988, 
४ इण्डिया टुडे, 45 फरवरी, 988, पृ. 22-23 ॥ 
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सरकार को बर्खास्त कर जी. एम शाह को मुख्यमन्त्री वनाया जबकि जी एम. शाह और उनके 
साथी दल-बदलू थे । 

9 राजस्थान के राज्यपाल वसन्‍्त दादा पोटिल की भूमिका (987)--राजस्थान के 
राज्यपाल वसन्‍्त दादा पादिल राज्यपाल के गरिमामय पद पर रहते हुए भी महाराष्ट्र की राज- 


तीति में आये-ठिन दखल देते रहे । क्या राज्यपाल पद पर आसीन प्रतिष्ठित पदधारी को दलीय 
राजनीति में भाग लेना उचित है। 


0, कुमरुद बेन जोशी वनाम एन टी रामाराव- आन्ध्र प्रदेश मे राज्यपाल कुमुद बेन 
जोणी वनाम मुख्यमन्त्री एन टी. रामाराव के बीच लम्बे समय तक तनातनी चलती रही। लोक 
आयुक्त की नियुक्ति (989) को लेकर मामले- ने ऐसा तूल पकडा कि मुस्यमन्त्री को राज्यपाल के 
वारे में राष्ट्रपति से शिकायत करनी पटरी । रामाराव के अनुसार कुमुद वेन ने राजभवन को 
राजीव भवन में बदल दिया, वहाँ काग्रेसी नेता इकट्ठे होते है और राजभवन से ही काग्रेस की 
नीतियाँ बनती हे । राज्यपाल सरकार को सुचित किये बिना जिलों के दौरो पर चली जाती है, 
कांग्रेस के कार्यक्रमों मे भाग लेती है, बिलो को रोक लेती है। गगतन्त्र दिवस पर उन्होने केन्द्र 
सरकार की प्रशंसा की किन्तु राज्य सरकार की उपनब्धियों के वारे मे एक भी शब्द नहीं कहा । 

! गोविन्द नारायण सिह वनाम भगवत झा आजाद--विहार मे गोविन्द नारायणर्सिह 
और भगवत झा आजाद क्रमण राज्यपाल व मुख्यमन्त्री के पद पर लगभग एक साथ ही आये। 
दोनो ही काग्रेस (इ) से जुटे हुए थे। लेकिन कुछ ही महीनों में राज्यपाल और मुख्यमन्‍्त्री मे 
मिडन्त इस सीमा तक वढी कि राज्यवाल गोविन्द नारायण सिंह सीधे दिल्ली मुख्यमन्त्री की 
शिकायत करने जा पहुँचे । राज्यपाल की नाराजगी का भी एक दिलचस्प किस्सा है। जिस मोटर- 
लाच से राज्यपाल को गगा से नौका विहार करना था उसी मोटर लाच से मुस्यमन्त्री ने कुछ 
समय पूर्व पहुँचकर नौका विहार कर लिया । इससे राज्यपाल कऋरद्ध हो गया। कुछ समय वाद 
विहार के विश्वविद्यालयों मे कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर भी दोनों मे रिश्ते उस इस सीमा 
तक विगड गये कि राज्यपाल ने प्रधानमन्त्री को मुख्यमन्त्री की शिकायत करते हुए लिखा, “मुख्य 

भन्‍त्री राज्यपाल की साविधानिक शक्ति नही जानते । उनसे बहस करता कुश्ती लडने की तरह 
ह्ठै ।' मुख्य मन्त्री भगवत झा के अनुसार राज्यपाल इन्दिरा काग्रेस के असन्तुप्टों को प्रोत्साहित 
करते है । 

2. पांडेय बनाम पटनायक--उडीसा में वी एन पाडेय तथा मुख्यमन्त्री जानकी बल्लभ 
पटनायक दोनो ही इन्दिरा काग्रेस से जुडे हुए रहे है । राज्यपाल पाडेय ने दिल्ली मे आयोजित 
राज्यपाल सम्मेलन में मुख्यमन्त्री पटनायक की आलोचना करते हुए कहा कि पटनायक का नेतृत्व 
विकास और प्रगति के प्रति सवंथा उदासीन है। भूतपूर्व मुख्यमन्त्री नदिनी सत्पथी की राज्यपाल 
हारा सार्वजनिक प्रश्सा आदि कुछ ऐसे कारण थे कि राज्यपाल और मुस्यमन्त्री के मतभेद 
पराकाष्ठा पर पहुँच गये और दोनो के विवाद का समापन राज्यपाल के त्यागपत्र से हुआ | 

3 राज्यपाल के वी कृष्णाराव की भुसिका--राज्यपालो के सर्वधानिक व्यवहार का 
यह हात है कि नागालण्ड के राज्यपाल जनरल के वी. कृष्णाराव के खिलाफ गौहाटी' उच्च 
न्यायालय ने कडी टिप्पणी की है| नागालैण्ड विधानसभा के विघटन में राज्यपाल की भूमिका की 


कडी टीका करते हुए न्ययालय ते कहा है कि उसे किसी भी प्रकार स्वीकार नही किया जा सकता। 
6 अगस्त 988 को जनरल राव ने तथ्यों को तोड-मरोडकर जो रिपोर्ट केन्द्र को दी, उच्च 
“ गलय के अनुसार उसमे उसी राजनीतिक नैतिकता व लोकतन्‍्त्र का खात्मा किया गया था, 
पे राज्यपाल ने दुहाई दी थी | विधानसभा ऊके अध्यक्ष ने स्पष्ट व्यवस्था दी थी कि चूँकि (इ) 

गर्टी में भी टूट हो गई है, इसलिए विधानसभा के विधघटव का सवाल पैदा नहीं होता। 


क्रैन्द्र के इशारे पर जनरल राव ने विधटन की सिफारिश कर दी । 


है 


हि 02240 
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अजय सुखर्जी ने अपने पत्र में महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाये थे लेकित केन्द्रीय सरकार ने उनकी 
उव्ेक्षा करते हुए कहा कि इन प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श की कोई आवश्यकता नही। 
अत यह स्वाभाविक ही था कि राज्यपाल का पद और अधिक आलोचना का विपय वनता । इन 
प्रिस्थितियों मे अनेक लोगो ने यह मत व्यक्त किया कि राज्यपाल को सघीय सरकार के अनुचित 
प्रभाव से मुक्त करने के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के तरीके को बदला जाता चाहिए । डॉ. राम- 
सुभगर्तिह ने सुझाव दिया कि(राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक ऐसी परिषद की सहायता 
से की जानी चाहिए जिसमे निष्पक्ष परामर्श देने वाले व्यक्ति हो 9 डॉ. लक्ष्मीमल सिघवी के द्वारा 
भी ऐसा सुझाव दिया गया और अशासनिक सुधार यो युग द्वारा भी अपने 9 जून, 969 के 
प्रतिवेदन मे सिफारिश की गयी किश्राज्यपाल की चियुक्ति के मे सम्बन्धित राज्यो के मुस्य- 
मन्त्रियों से परामर्ण अवश्य ही लिया जोना चाहिए । जल बम ला 

राज्यपालों के लिंए निर्देश-पत्र 
(08॥रएभाओर' 00 वरझारएटापारड 70 560शछारार0२8) 

( 967 के बाद राज्यपाल की स्थिति के सम्बन्ध में जो तीज विवाद उत्पन्न हुआ था उसका 
मबसे प्रमुँव कारण यह था कि राज्यपाल पदधारी व्यक्तियों के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग 
किन्ही निश्चित मापदण्डो के आधार पर नहीं किया गया था और समान परिस्थितियों में भी 
विभिन्न राज्यों के राज्यपालों के आचरण में भेद था । ऐसी स्थिति में अनेक पक्षों द्वारा यह सुझाव 
दिया गया कि राज्यपाल के मार्ग निर्देशन के लिए कुछ सिद्धान्त निश्चित किये जाने चाहिए । 
प्रशासनिक सुधार आयोग (969) का मत था कि राज्यपालो द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले 
स्वविवेकाधिकारों को किस रूप में इस्तेमाल किया जाय इससे सम्बन्धित मार्ग निर्देशन अन्तर- 
राज्य परिषद द्वारा तैयार किये जाने चाहिए तथा केन्द्र द्वारा अनुमोदित किये जाने के वाद 
राष्ट्रपति के नाम से जारी किय्रे जाये । कुछ राज्यपालो के द्वारा स्वयं भी इस प्रकार के निश्चित 
निर्देशों की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। अत दिसम्बर 970 के राज्यपाल सम्मेलन 
में सिद्धान्त रूप भे इस वात को स्वीकार किया गया कि राज्यपाल के मार्ग-निर्देशन के लिए कुछ 
सिद्ान्त निश्चित किये जाने चाहिए । अत राष्ट्रपति ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल श्री भगवान 
>सहाय की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक समिति नियुक्ते की और इसे राज्य मन्त्रिमण्डल के 
साथ सम्बन्ध निश्चित करते का कार्य सौपा गया। समिति के अन्य सदस्य थे . श्री बी. भोपाला 
रेड्डी, श्री अली यावर जंग, वी. विश्वमाथन्‌ और एम. एस. घबन । समिति ने अपनी रिपोर्ट मे 
निम्न सिफारशे की 

(0) यदि विधानसभा का विश्वास प्राप्त करने के विषय में कोई मुख्यमस्त्री विधानसभा 


का अधिवेशन बुलाने के उत्तरदायित्व से पीछे हटता है तो राज्यपाल उस मन्त्रिमण्डल को पदच्युत 
कर सकता है । 


(7) मन्त्रिमण्डल ये बहुमत का प्रज्न सामान्य रूप से विधानसभा द्वारा निश्चित किया 
जाना चाहिए | यदि कोई मुख्य पन्‍नी बहुमत के पश्न को विधानसभा द्वारा निश्चित कराने से मना 
करता है तो इसका अरय॑ है कि उस मन्न्रिमण्डल का वहमत समाप्त हो गया | 


(४) यदि वैकल्पिक सरकार नहीं बत॒ सकती हो तो  राज्यपाज़ के पास राष्ट्रपति को 
विधानसभा भग करने सम्बन्धी रिपोर्ट देने के अलावा और मार्ग नही है । 


(५) याद कोई व्यक्ति ससस का सदस्य न हो, या कोई मनोनीत सदस्य हो तो उसे 
मुस्यमन्त्री नही बनाना चाहिए । 

(४) यदि मिली-जुली सरकार के कोई भश्गीदार मुस्यमन्त्री से मतभेद हो जाने के कारण 
त्यागपत्र दे देते है, तो मुस्यमस्त्री के लिए त्याग्रपत्र देता आवश्यक नही है लेकिन यदि इस प्रकार 
के त्यागपत्र से विधानसभा में उसके तरहुमत पर सन्देह होता है तो उससे यह आशा की जाती है 


_ 


502... राज्य राजनीति में राज्यपाल की न्मिका 


कि बह राज्यपाग को परामर्श ठेकर विधानसभा का जल्दी से जरदी अधिवेशन बुलायेगा और 
विधागगभा भे अपने बहुमत का परिचय देगा। 

(श) संयुक्त विधायक दल सरकार के मुस्यमन्ती को सम्बद्ध दलों और ग्रुटो के द्वारा 
ओपचारिक रूप से चुना जाना चाहिए । 

(शं!) राष्ट्रपति के सचिवालय में एक विशेष कक्ष (87००४ ००॥) स्थापित किया जाना 
चाहिए जिसके द्वारा विभिन्न -राज्यो से समय-समय पर घटित होने वाली राजनीतिक और सवैधा- 
निक घटनाओ के सम्बन्ध में अधिकारिक सूचनाएँ रखी जायें। इस कक्ष के द्वारा किसी विशेष 
मामले के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति से राज्यपाल को समस्त जानकारी दी जानी चाहिए 
जिससे राज्यपाल को निर्णय लेने मे सरलता हो । 

(शा!) राज्यपाल राज्य का अध्यक्ष है, राप्ट्रति का अभिकर्त्ता नहीं और उसके कर्तव्य 
संविधान में ही निर्धारित किये गये है । ४ 
न्‍ा उपरयूक्त सिफारशें करते हुए भी समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस वात पर बल दिया कि 

(न तो भविष्य मे उत्पन्न होने वाली सभी परिस्थितियों के सम्बन्ध में सोचा जा सकता है और न ही 
इस सम्वन्ध में निश्चित निर्देश किये जा सकते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में राज्यपाल अपनी 
भुमिका किस प्रकार निभायेंगे । भारत सरकार के मत मे ये विण्य उपयुक्त परम्पराओं के विकास 
पर छोड दिये जाने चाहिए और सस्ती से इस्तेमाल करते हुए मार्ग निर्देशन तैयार करना न त्तो 
व्यवहाय होगा और त ही उचित। इस सम्बन्ध से सहकारिता आयोग का अभिमत है कि “यह 
न तो व्यवहार्थ होगा और न ही वाछनीय होगा कि राज्यपास द्वारा स्वविवेकाधिकार का इस्ते- 
माल करने के लिए मार्गदर्गन हेतु मार्ग-निर्देशों का एक सम्पूर्ण सैट तैयार किया जाय ** ऐसी 
दो स्थितियाँ पैदा हो ही' नहीं गकती ,जो एक जैसी हो तथा जिनमे राज्यपाल को अपने स्व- 
विवेकाधिकार का इस्तेमाल करना पड़े ।!!| 


राज्पपाल पद से सम्बन्धित कतिपय महत्त्वपूर्ण विवाद 
(]४70र7#8पता' 2007२0५एछ२8॥78 रएा,#ग४0 शञावफ्त पन्नछ् 0कफाएटड 07 वह 50५30507२) 


. केरल (959)--सन्‌ 957 में केरल राज्य से साम्यवादी दल को बहुमत मिला 
और भम्वूदरीपाद को मुस्यमन्त्री नियुक्त किया गया। यह भारत की पहली गैर-काग्रेसी सरकार 
थी । किन्तु इस सरकार के खिलाफ काग्रेस पार्टी से प्रेरित विपक्षी दलों ने जबरदस्त आन्दोलन 
प्रारम्भ कर दिया और राज्यपाल रामक्ृप्णराव ने राष्ट्रपति को यह प्रतिवेदन भेजा कि राज्य से 
भराजकता की स्थिति है और सविधान के अनुसार णासत चलाना सम्भव नहीं है। केन्द्रीय सरकार 
ने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया । 

2. राजस्थान (967) --967 में चौथे आम चुनाव के बाद राजस्थान में किसी भी 
दल को स्पप्ट बहुमत प्राप्त नही हुआ। यद्यपि काग्रेस सबसे वडा दल था लेकिन विरोधी दलों 
ने एक संयुक्त मोर्चा बना लिय। जिसके नेता महारावल लक्ष्मणर्सिह थे। सयुक्त मोर्चे की सदस्य 
संख्या काग्रेस से बहुत अधिक थी । फिर भी राज्यपाल डॉ. सम्पूर्णानन्द ने महारावल लक्ष्मणर्मिह 
के वजाय मोहनलाल सुखादिया को सरकार वनाने के लिए आमन्त्रित किया जिसकी सर्वत्र 
बालोचना हुई। 

3, पश्चिम बंगाल (967)---967 के चौथे आम चुनाव में पश्चिम वाल मे अजय 
मुखर्जी के नेतृत्व में एक मिली-जुगी सरकार वनी ।-कुछ ही दिनों के वाद डॉ. पी. सी. घोप के 
नेदृत्व मे 7 विधायकों ने दल-बदल किया और मुखर्जी के सरकार अल्पमत मे आ गयी । राज्य- 
पाल धर्मंबीर ने अजय मुश्नर्जी से कहा हा कि वे अति शीघ्ष विधानसभा बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध 


केन्द्र-राज्य सम्बन्ध, आयोग रिपोर्ट भाग । (988), पृ. 24, 
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(4. कर्ताटक के राज्यपाल बेंकट सुब्बंया की भुभिका--अग्रैत 989 में कर्नाठक की 
जनता सरकार को जिस तरह गिराया गया वह राज्यपाल हारा विधायिका के अधिकारों को 
हडपने की एक और मिसाल है। मुख्यमन्त्री बोम्मई को राज्य विधानसभा में बहुमत भाष्त था, 
वे विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने को तैयार थे किन्तु राज्यपाल ने मानो तय कर लिया था कि 
वोम्मई को विधानसभा या राजभवन में अपना बहुमत सावित करने का कोई मौका नही देना है । 
वे जैसे केन्द्र सरकार की कठपुतली बन गये थे । मुख्यमन्त्री को यह बताये बिना कि वे बहुमत का 
समर्थन सो बैठे है, राज्यपाल ने सीधे राष्पति को रिपोर्ट भेज दी । 

सन्‌ 988 व 989 मे उपर्युक्त मसलों के अतिरिक्त भी कुछ अन्य प्रदेशों में भी विवाद 
देखे गये है। उदाहरण के लिए, कर्नाटक में राज्यपाल सुब्बैया और मुख्यमन्त्री बोम्मई के मध्य 
विधान परिपद में सीठो पर मनोनयन को लेकर, केरल में राज्यपाल रामदुलारी सिद्धा और सुख्य- 
भन्‍्त्री नयतार के मध्य कालीकट विश्वविद्यालय के मसले को लेकर भयकर विवाद देखे गये । 


5, असम के राज्यपाल हरिदेव जोशी की भूसिका--हरिदेव जोशी ने दिसम्बर 989 
भे असम के राज्यपाद पद से त्यागपत्न राष्ट्रपति को प्रेषित कर दिया और वे राजस्थान के मुख्य- 
मन्‍्त्री पद की शपथ ग्रहण करने जयपुर भागे । विधिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा उनका त्यागपत्र 
स्वीकार नहीं किया गया था और असम मे राज्यपाल पद पर अन्य किसी व्यक्ति को शपथ नहीं 
दिलायी गयी थी अत' जोशी का त्यागपतन्न प्रेषित कर सीधे जयपुर चले आता, काग्रेस (इ) विधायक 
दल की बैठक में भाग लेना, विधायक दल का नेता निर्वाचित हो जाना, मुख्यमन्त्री पद की शपथ 
लेने का राजस्थान के राज्यपाल का निमस्त्रण स्वीकार कर लेना आदि सभी कुछ साविधानिक 
प्रावधानों का उल्लंघन कहा जा सकता है । राज्यपाल का पद गहरी जिम्मेदारी और गरिमा का 
पद है। इस -पद पर रहते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियों मे 
भाग नही ले सकता । 

४ निष्कर्ष---राज्यपाल के कार्य एक साथ विविध और महत्त्वपूर्ण है । सामान्य समय में राज्य 
के साविधानिक प्रेमुख के रूप मे और केन्द्र एवं राज्य के मध्य महत्त्वपूर्ण कही के रूप में कार्य 
करते हुए तथा कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों मे जबकि अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उद्घोषणा की 
जाय, राज्यपाल सघ का एजेन्ट बन जाता है, वह रिक्त स्थान को भरता हैं और उस थोडी अवधि 
में भी, जबकि उसे सहायता देने और परामर्श देने के लिए मन्त्रिपरिषद्‌ उपलब्ध नही रहती कार्य - 
पालक सरकार की निरन्तरता की सुनिश्चित करता है । राज्यपाल संविधान द्वारा परिकल्पित 
व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी है। कोई भी दूसरा साविधानिक अधिकारी अपने कर्तव्यों के अति- 
रिक्त इन उत्तरदायित्वों को पूरा चही कर सकता । सक्षेप मे, यह ऐसा पद है जिसके बिना राज्य 
शासत से काम नहीं चल सकता । 

आज कूल स्थिति ऐसी वन गई है कि राज्यपाल पद के लिए दो ही विकल्प बचे है-- या 

तो इसे समाप्त कर दिया जाय अथवा इसे दलीय राजनीति रो, ऊपर रखा जाय । 
यदि इन दोनों से से किसी एक विकल्प को स्वीकार नही किया गया तो वह दिन दूर नही 
ब राज्य सरकारें राज्यपालों के खिवाफ काले झण्टो का प्रदर्शन करवायेंगी और राज्य प्रमुख के 


' हप में उन्हें मोनने से ईस्कार कर देगी । यह हमारे लोकतन्त के लिए काली घडी होगी । दुर्भाग्य- 
“बश् हम उसी ओर दौर रहे हैं ।। -+ «कई. * : 2 ज 
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राज्य-सन्त्रिपरिषद तथा राज्य-राजनीति 
में मुख्यमन्त्री 
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राज्य-मन्त्रिपरिषद 
(000टा, 67 धाराधरफ्रार5) 
हमारे संविधान के अनुसार राज्य से राज्यपाल को परामर्ण देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद 
की व्यवस्था की गयी है ।! राज्यपात द्वारा स्वविवेक से किये गये कार्यों के अतिरिक्त अन्य शासन 
सम्बन्धी कार्यो मे मन्निपरिषद उसे भन्त्रणा देती है । 
संगठन (0782754007)--राज्य मन्विपरिपद का अध्यक्ष मुरयमन्त्री होता है । मुरयमन्धत्री 
की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा मुख्यमन्त्री के परामर्श पर वह अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति 
करता है। प्राय' राज्यपाल विधानसभा से बहुमत दल के नेता को मन्निमण्ठल के निर्माण हैंतु 
आमन्त्रित करता है । यदि किन्ही परिस्थितियों मे किसी दल का विधानसभा में स्पष्ट बहुमत 
नहीं होता तो इस सम्बन्ध मे राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य करता है । मुरयमन्धी द्वारा दी 
गयी मन्त्रियों की सूची को राज्यपाल स्वीकार कर लेता है। संवेधानिक शब्दों का शब्दों में मृल्यमन्त्री 
और मन्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्शव्त ही अपने प मन्विपरिषद के सदस्य राज्यपाल के प्र पद पर पदासीन रहते है । यथाथथ 
में मन्त्रिपरिषद उस समय तक पदारढ रहती है जब तक कि राज्य-विधानसभा का उसमे विज्वास 
हैं । साधारणतया, मन्त्रिपरिपद के सभी सदस्य राज्य-विधानमण्डल के सदस्य होते हे । 
दिन्‍्तु, ऐमे व्यक्ति को भी मन्‍्त्री या मुग्यमन्त्री बनाया जा सकता है जो राज्य के विधानमण्डल 
के किसी भी सदन का सदस्य न हो । विधानानुसार मन्त्रियों को छ मास की अवधि के भीतर 
विधानमण्डल के किसी भी सदन का सठस्य वन जाना आवश्यक है, अन्यथा उन्हें अपना पद 
छोटना पडेगा। 
शाज्य-मन्त्रिपरिपद में सधीय मन्त्रिपरियद के समान ही चार प्रकार के मन्त्री हो सकते 
मल्त्रिमणडन स्तर के मन्‍्त्री, राज्यमस्त्री, उपमन्त्री तथा ससदीय सचिव । सन्त्रिपरियद की 
अवधि साधारणतया पाँच वर्ष है। व्यवहार में इसकी अवधि विधानसभा में उसके दलीय वहमत 
पर मिर्मभर करती 
यदि राज्य मन्त्रिपरिपद की तुलना सघीय मन्नत्रिपरिपद से को जाये तो दोनो में तीन 
ममुख अन्तर है--प्रथम, राज्य मन्निपरियद का * अध्यक्ष मुग्यमन्त्री कहताता है जबकि संघीय 


२३८ ंन-स न 


भारतोय संविधान, अनुच्छेद 63 । 
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भन्त्रिपरिषद या अध्यक्ष प्रधानमन्त्री कहलाता है । द्वितीय, राज्य का राज्यपात कुछ काय स्वविवेक 

में करता है जबकि संघीय मन्त्रिपरिपद राष्ट्रपति को सभी कार्यो के लिए परामशे देती है। तृतीय 

कुछ राज्यों में एक मन्‍्त्री अनिवायंत अनुसूचित जातियो एवं जनर्जाति तयो से सम्बन्धित कार्य करता 
जबकि संघीय मन्त्रिपरिपद में इस प्रकार का कार्य करने वाला मन्‍्त्री नही होता । 


-सस्त्रिपरिदद के कार्य (सिप्ााए705)--संंघीय मस्व्रिपरिषद के समाव ही राज्य मस्त्रि- 


परिपद भी अनेक प्रशासकीय, विधायिनी तथा वित्तीय कार्य करती है । मन्त्रिपरिषद ही राज्य भे 
वास्तविक कार्यपालिका है । मन्त्रिपरिसद ही विधानमण्डल की पथप्रदर्शक तथा शासन की धुरी है । 
मन्त्रिपरिषद सम्पूर्ण राज्य के सुप्रवन्ध के लिए उत्तरदायी है। यह एक विचारशील और नीति- 
निर्णायक निकाय है | मन्त्रिमण्डल ही वह कड़ी है जो शासन के कार्यपालिका अग्र को व्यवस्थापिका 
से जोडती है | मन्त्रिमण्डल के सदस्य अपने-अपने विभागों का प्रबन्ध करते हैं और अपने कार्यों के 
ीीीी डा कम ओके 
लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते है । मन्त्रिमण्डल ही राज्य के बडे-बडे 
अधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय करता है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों मे तालमेल 
बैठाना भी मन्त्रिमण्डल का ही काम है। विधानसभा के प्रत्येक अधिवेशन के प्रारम्भ मे सन्चि- 
मण्डल ही व्यवस्थायन सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करता है। यह निर्णय करना सन्त्रिमण्डल का कार्य 
है कि विधानसभा के किस अधिवेशन मे किस-किस विधेयक को प्रस्तावित किया जाये विधान- 
मण्डल के सदस्य होने के कारण मन्नीगण विधानमण्डल की बैठकों मे भाग लेते है, पूछे गये प्रश्नो 
का उत्तर देते हैं तथा विधि-तिर्माण प्रक्रिया मे सक्तिय रूप से हाथ बेटाते हैं। विधानसभा में प्रस्तुत 
किये जाने से पूर्व मन्त्रिपरिषद हारा वजट को स्वीकृत किया जाता है । विभिन्न मदो पर खर्च की 
जाने वाली राशि का निर्धारण, विभिन्न करो का राज्य की जनता पर लगाया जाना, स्थानीय 
संस्थाओं को दिये जाने वाले अनुदानी की राशि का निर्धारण आदि सभी मन्न्रिपरिपद के ही कार्य 
है। वित्तमन्त्री द्वारा वजट विधानसभा मे प्रस्तुत किया जाता है| जिन न्यायिक कृत्यो का सम्पादत 
राज्यपाल करता है, वह सन्त्रिपरिषद के परामर्श से ही किये जाते है क्योकि इस पर अन्तिम निर्णय 
मन्त्रिपरियद ही लेती,है । 
राज्यपाल और मस्त्रिपरिषद (00एशपएण बाते 06णाण। त॑ शागाशश ३) 


, राज्यपाल नाममान का कार्यकारी है और मन्त्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। सवि- 
धान के अन्तर्गत राज्यपाल को दी गयी सत्ता की एक विस्तृत सूची है। यदि इसी प्रकार स्वीकृत 
फर लिया जाये तो राज्यपाल वास्तविक शासक बन जाता है। “मन्निगण राज्यपाल के अनुग्रह- 
पर्यन्त पदासीन रहेगे” इस उपबन्ध के क्षेत्र की व्याख्या करते समय डॉ. अम्बेडकर ने कहा, ' 'मुझे 
इस वात में तनिक भी सन्देह नहीं कि इसमे संविधान का तात्पर्य यह है कि भन्त्रिमण्डल तब तक 
पदासोन रहेगा जब तक उसे विधानसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है ।”” सामान्य परिस्थितियों 
में राज्यपाल से मस्वियो की मन्त्रणा के आधार पर ही कार्य करते की आशा की जाती है । अनुच्छेद 
67 के अनुसार राज्य के मुख्यमस्त्री का कर््त॑व्य है कि राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित मन्त्रिपरिषद 
के निर्णयो की सूचना राज्यपाल को दे | कुछ परिस्थितियों मे राज्यपाल भन्निपरिषद की सलाह के 


बिना ही कार्य कर सकता है--जैसे राज्य मे 5“ “नन्‍्त्र के विफल होने पर । कतिपय परि- 
स्थितियों मे राज्यपाल सन्त्रिपरिपद को बख है। न 
ल्‍ः करा 
मन्त्रिपरियद और विधानमण्डल (0 बात 6छाशवाणिणे. | 8 
मच्निपरिपद सामूहिक रूप से « ' प्रति उत्तरदायी होती है 


अपने पद पर उसी समय तक रह उसे विधानसभा के 
प्राप्त हो । 'कामरोको प्रस्ताव', म अविश्वास के अच्त 
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मन्त्रिपरिपद को हटा सकती है | व्यवहार मे दलीय अनुशासत तथा प्रचण्ड दलीय बहुमत के कारण 
मन्त्रिपरिषद्‌ विधानसभा पर नियन्त्रण रख सकती है | 
क्त्पनत सन्त्रिमण्डल (070 00एथएाशशा) 
भारत मे राज्यो मे संघीय शासन की भाँति ससदात्मक शासन-व्यवस्था की स्थापना की 
गयी है। ससदात्मक शासन-व्यवस्था का आधारभूत सिद्धान्त यही है कि भन्त्रिमण्डल का विधान- 
सभा में स्पष्ट बहुमत हो । परल्तु प्रायः यह देखा गया है कि राज्यो मे अल्पमत सरकारें भी समय- 
समय पर बनती रहती हैं। अल्पमत मन्त्रिमण्डल उसे कहते है जिसका राज्य विधानसभा मे स्पप्ट 
बहुमत नहीं होता, परन्तु वह अन्य दलो के सहयोग से विधानसभा के प्रति अपने उत्तरदायित्व का 
निर्वाह करते है । जो दल मन्त्रिमण्डल का समर्थन करते है वे मन्त्रिमण्डल भे सम्मिलित नहीं होते 
और कैवल विधानसभा मे ही उसको पृर्ण समर्थन देते हैं। भारत के कई राज्यों मे अल्वमत्त भन्त्रि- 
मण्डल का निर्माण हुआ है । सबसे पहले श्री पत्तम थाणु पिल्ले के नेतृत्व मे केरल मे अल्पमततीय 
मन्निमण्डल बना। सन्‌ 967 में पश्चिस बंगाल में श्री प्रफुल्लचन्द्र घोष के नेतृत्व मे, बिहार मे 
श्री मण्डल के नेतृत्व मे, पंजाब में श्री गिल के नेतृत्व मे भी जो मन्त्रिमण्डल बने थे उन्हे अल्पमतीय 
सन्त्रिमण्डल की ही संज्ञा दी जा सकती है । 972-76 के काल मे श्री अच्युत मेनन के नेतृत्व मे 
केरल राज्य मे अल्पमतीय भन्त्रिमण्डल कार्यरत था। वस्तुत अल्पमतीय मन्त्रिमण्डल की सफ्लता 
के तीन कारण रहे है--प्रथम, अल्पमतीय मन्च्रिमण्डल एक अवसरवादी कार्यवाही रही है, द्वितीय, 
समर्थन देने वाला दल एवं उसके सदस्यगण स्वयं सत्ता के लोभी हो जाते हैं; और तृतीय, मच्त्रि- 
मण्डल और समर्थन देने वाले दल मे नीति सम्बन्धी अन्तर आ जाता है। सक्षेप में, अल्पमत मन्चरि- 
मण्डल एक दुर्बल सरकार के रूप में क्रियाशील रहता है और उसे इस वात का खतरा रहता है 
कि उसका तख्ता कभी भी उलट सकता है। 


संयुक्त मन्न्रिमण्डल या मिली-जुली सरकार (ए०४कञाणा 60एशप्रागभा-) 


चौथे आम घुनाव की सबसे बडी विशेषता यह रही कि अतेक राज्यो में मिली-जुली सरकारें 
बनी । मिली-जुली सरकारो से अभिप्राय है विधानसभा में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत न होना 
एवं कुछ दल मिलक्र निश्चित कार्यक्रम के आधार पर अपना एक सवंमान्य नेता चुन लेते है और 
उंस नेता द्वारा जो  मन्त्रिमण्डेल बनाया जांता है ' उसमे सभी दलो को उनकी सख्या के आधार पर 
प्रतिनिधित्व दिया जाता है| ऐसे मन्त्रिमणंडली का निर्माण पश्चिम बंगाल, विहार, उड़ीसा, पंजाब, 
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेर्श आदि राज्यो मे हुआ | केरल को संयुक्त मंन्त्रिमण्डलों का धर कहो जी संकेत 
हैं। वर्तमान में केरल की नयनार सरकार एक मिली-जुली सरकार ही हैं। सर्युक्त मन्त्रिमेण्डलो के 


७ «० “ ००७. अडुक 


निर्माण के चार प्रमुख कारण थे--प्रथम, कांग्रेस दल को सत्ता से हंटानां एंव” राज्यों से उसके 
(क्राधिकार को समाप्त करेतो, द्वितीय, क्रिस दल को विधटित करना एवं उसकी फूटसे लि 
उठानीई तृतीय, गैर-कांग्रेंसी दलो द्वारा स्वीकृत कार्यत्रम एवं नौतियो को किंयान्वित करनी) और 
चतुय, काँग्रेस दल द्वारा स्वीढृंत राष्ट्रीय मानदण्डों के स्थान पर नये कीतिमोन स्थॉर्पित करना | 
/ ” यह बात सच हैं कि भारंत में सयुक्त मन्त्रिमण्डल' का प्रयोग सभी रज्यो में सुंखेद” नही 
। संयुक्त मन्त्रिमेण्डल के विभिन्न दलो में खीचातांनी एवं मंतभेदो के कोरण शर्सिनें-कीर्य ठीके 
ढग से नही चल सका और कई राज्यों'मे तो प्रशासनिक शून्यता उत्पन्न हो गेंगी ॥? संयुक्त मेन्ति- 
मण्डल के युग मे वंगाल/'विहार-और हरियाणा 'राज्यो मे “तो अराजकता।बढी;प्रशीसनिक कुशलैता 
मेंकती आयी ओऔर-रीज्यो' काठ विकास कार्य अवरुद्धी हुअत। !वस्तुत/संयुक्त-मस्विमण्डले।के विभिन्न 
पटक दलो/निःअपने स्वोर्यों केःजिएं सामूहिक उत्तरदायित्व के [सिद्धान्त' का-भी  तिर्गाहिप्चही किया: 
कितनी विचित्रबात थी किय: बंगाल। के तात्कालिकःमुंख्यमन्त्री-अजय/मुखर्जी को।कई-बार 


न 
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उपमुख्यमन्त्री ज्योति बसु के वक्तव्यो की आलोचना करनी पड़ी । संयुक्त मन्विमण्डलो के निर्माण 
से जहाँ एक ओर दल-बदल की राजनीति का जोर बढा वहाँ दूसरी ओर राज्य सरकारे निर्बल हो 
गयी । अब यह सिद्ध हो गया है कि संयुक्त सन्त्रिमण्डलो का निर्माण राष्ट्रहित मे नही है । उत्तर 
प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल डॉ. वी. गोपालारेड्डी ने राष्ट्रपति के नाम पत्र में लिखा था, “साझा 
मम्त्रिमण्डलो के व्यवहार से सम्बन्धित दर्शन अभी कोई निश्चित स्वरूप नही पा सका है, उसका 
प्रामाणिक विश्लेषण होता शेप है ।! 


सुख्यमन्त्री 
(प्माषप्ट शारा5प58) 

राज्य में मुख्यमन्त्री राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान है । संविधान के अनुसार भारत 
में राज्य के शासन के लिए संसदीय ढाँचे की व्यवस्था की गयी है । यह ढाँचा केन्द्रीय सरकार के 
अनुस्प ही है ( जिस भाँति केन्द्र मे राष्ट्रपति को साविघानिक अध्यक्ष बनाया गया है और प्रधान- 
मन्‍्त्री को वास्तविक प्रधान, उसी भाँति राज्यपाल को साविधानिक अध्यक्ष बनाया गया है और 
मुख्यमस्त्री को वास्तविक प्रधान (कु: राज्य भे राज्यपाल उत्तरदायी भन्त्रिपरिषद्‌ की सहा- 
यत्ता से शासन चलाता है जिसका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री होता है । सविधान-निर्माताओं ने यह माशा 
की थी कि राज्य मे मुख्यमस्त्री बहुमत दल का नेता ही नही होगा अपितु राज्य का नायक और 
मुख्य प्रवक्ता होगा । मुख्यमन्त्री के व्यक्तित्व और सुदूर राजनीतिक स्थिति पर ही राज्य विशेष का 
आधिक विकास, सामाजिक उन्नति और व्यवस्था निर्भर है। यह सिद्ध हो चुका है कि कमजोर 
मुख्यमन्त्री स्थायी नीतियों का निर्माण करके राज्य के उत्थान में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह 
कर चुके हैं ।8 
मुस्यमन्तरी की नियुक्ति (899ण०॥९ ० (फरार शफांशश) 


संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमन्त्री की नियुक्ति सम्बन्धित राज्य के राज्यपाल करते हैं ।* 
भुख्यमन्त्री की नियुक्ति करते समय राज्यपाल मुख्य रूप से दो मापदण्डों का सहारा लेते हैं : प्रथम, 
उसे राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा, द्वितौग, यदि वह विधानसभा का सदस्य 
न भी हो तो उसे सुख्यमस्ती पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकेगा, किन्तु उसके लिए मुख्यमन्त्री पद 
पर नियुक्त होने की तारीख मे छः माह की अवधि में विधानसभा का सदस्य बनना आवश्यक है ।* 
अन्यथा उसे अपना पद त्यायना पड़ेगा । 


सविधान मे मुख्यमस्त्री पद की योग्यत्ाओ का वर्णन नहीं किया गया है। सामान्यतः 
मुल्यमस्त्री की तियुक्ति करते समय राज्यपाल को कोई स्वविवेक प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती क्योंकि उसे बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमसन्त्रित करना पड़ता है । 
यदि वह ऐसा नही करता है, तो अत्यन्त हास्यास्पद कार्य करेगा क्योकि बहुमत के समर्थन के 
बिना सरकार नही चल पायेगी । राज्यपाल को केवल उस समय अपने स्वविधेक का प्रयोग करना 





है ९ ही बाल 7र यण डर ५ 
इकबाल चार भारतीय सरकार एवं राजनीति, 974, पृष्ठ 282। ः 


उजाकत, 3 (, *+ का्राका दत्ता टलाताट्सा काव॑ ?साहए८ट5 974 3, 385. 


फड़िया, बाबूलाल, 'सत्ता की राजनीति र मर्न्न 
डर पत्ता को राजनीति से सुल्यमस्ती का पद तथा स्थिति, लोकतन्न समीक्षा 
जुलाई-सितम्बर 4973, पृष्ठ 59 |... पक की इक कक 


भारतीय संविधान, अनुच्छेद 64 () | 


कद भे 'राजगोपालाचारी, बंगाल में सिद्धार्थ शंकर रे, मध्य प्रदेश में प्रकाशचत्न शेटी 
दि पहले छ: माहो मे ही विधानसभा के सदस्य बने थे । 5 


ड़ 
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पडेगा यंत्र विधानमण्डल मे किसी दल वा स्पष्ट बहुमत न होगा । ऐसी स्थिति भे वह जिस दल के 
नेता को अधिक उपयुक्त समझेंगा, उसे ही मुख्यमन्त्री पद की शपथ दिलवायेगा । 
मुख्यमन्त्री चचन की राजनीति (90७6छ७० ?0०॥808 ए ६6 एप्तर्श थाई ७) 

मुख्यमन्त्री का चयन करता आसान नहीं है। अनेक राज्यों मे किसी भी दल को स्पप्ट 
बहुमत न मिलने, सिद्धान्तहीत गठवन्धनों के अस्तित्व में आने और दल-बदल की घटनाओं के 
कारण मुख्यमन्त्रियों के चयन में अनेक दुविघाएँ उपस्थित हुईं । मुख्यमन्त्री चयन से सम्बन्धित अनेक 
विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न हुए है जिनका सम्बन्ध साधारणतया सत्ता और जोड़-तोंड की राजनीति 
से ही है । उनमे से कतिपय प्रश्न इस प्रकार हैं--(7) मुख्यमन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करते है 
या उसे प्रधानभन्त्री की अभिरुचि का व्यक्ति होना मपेक्षित है ? (7) मुख्यमन्त्री को हाईकमान का 
विश्वास प्राप्त होना चाहिए अथवा राज्य के विधानमण्डल दल का ? (77) उसे बहुमत दल के 
अधिसख्यी गुटों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए अथवा सम्पूर्ण बहुमत वाले दल का ? 

दलीय वहुमत के अभाव से मुख्यमन्त्री का चयन--सन्‌ 952 मे मद्रास विधानसभा में 
किसी दल को स्पष्ट वहुमत प्राप्त नहीं था। टी. प्रकाशग के नेतृत्व मे विरोधी दलों ने सयुक्त 
भोर्चा गठित करके राज्यपाल को अपने 67 समर्थकों की सूची पेश की । काग्रेस दल को विधान 
सभा में 55 स्थान मिले थे और वह सबसे बड़ा दल ([.8०७४ एथ7५) था। राज्यपाल ने कहा 
कि सयुक्त मोर्चा चुनावोत्तर घटना है और उसका कोई निश्चित कार्यक्रम नही है, अत, उसे सरकार 
बनाने की स्वीकृति नहीं दी जा सकती | राज्यपाल ने सवसे बडे काग्रेस दल के नेता सी. राज- 
गोपालाचारी को विधानपरिपद्‌ का सदस्य मनोनीत कर मन्त्रिमण्डल के गठन हेतु नियन्त्रण दिया । 
सन्‌ 4952 में ट्रावनकोर-कोचीन में भी राज्यपाल ने काग्रेस विधायक दल के नेता को मन्त्रिमण्डल 
के निर्माण हेतु आमन्त्रण दिया । ट्रावतकोर कोंचीन में 04 सदस्यी विधानसभा मे काँग्रेस के 45 
तथा सयुक्त मोर्चे के 59 सदस्य थे। 952 में उडीसा मे 60 सदस्यीय विधानसभा मे कांग्रेस को 
केवल 26 स्थान प्राप्त हुए फिर भी राज्यपाल ने काग्रेस दल के नेता को मन्त्रिमण्डल बनाने हेतु 
बुलाया । 957 में उडीसा में भी काग्रेस दल का मन्त्रिमण्डल बना जबकि विधानसभा में उसके 
पास अल्प स्थान थे । 967 में राजस्थान मे 83 सदस्यीय सदन मे काग्रेंस दल को 88 स्थान 
प्राप्त हुए और सयुक्त मोर्चे की शक्ति 93 सदस्यों की थी । राज्यपाल ने मोर्चे के साथी निर्दलीय 
सदस्यो की उपेक्षा करते हुए सबसे बडे दल के नेता श्री सुखाड़िया को मन्त्रिमण्डल के गठन हेतु 
बुलाया । न्क 

सन्‌ 965 में केरल में माक्संवादी साम्यवादी दल विधानमण्डल में सबसे बड़ा दल था 
और नम्बूद्वीधाद अन्य दलो की सहायता से सरकार बनाने की स्थिति में थे। किन्तु, राज्यपाल ने 
राष्ट्रपति शासव की सिफारिश की । सच 967 में पजाव में राज्यपाल ने सबसे वर्ड काग्रेस दल 
के बजाय सयुक्त मो््च के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया। बंगाल और 
विहार में भी काग्रेस सबसे बड़ा दल था फिर भी उसके नेता को मन्त्रिमण्डल निर्माण हेतु नहीं 
बुलाया गया। 

चुनावों से पूर्व गठबन्धन और मुख्यमन्त्री का चयन--यदि जन-निर्वाचनों से पूर्व विभिन्न 
दलो ने न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर सयुक्त मोर्चा गठित कर लिया है तो राज्यपालो ने उनके 
नेता को मुख्यमन्त्री पद ग्रहण करने हेतु निमन्त्रण दिया है । सन्‌ 967 भे केरल के राज्यपाल ने 
नम्बूद्रीपाद को मन्त्रिमण्डल गठित करने हेतु बुलाया था कि क्योंकि चुनावों से पूर्व ही सात दलो ने 
निश्चित कार्यक्रमों की घोषणा कर दी थी । सु 970 मे केरल में अच्युत सेता को भी मुख्यमन्त्री 
वेनन का मौका दिया गया क्योकि काग्रेस, साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग ने निश्चित कार्ये- 


डे 
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क्रम के आधार पर चुनाव लडा था। सन्‌ 969 मे पंजाब मे राज्यपाल ने गुर्नाम सिंह कस 
मण्डल बनाने के लिए आमन्त्रित किया क्योकि अकाली दल और जनसंघ ने सा को 
चुनाव लडा था। सन्‌ 969 मे श्री अजय मुखर्जी के नेतृत्व मे चौदह दलो के सयुक्त " न्त 
बंगाल का चुनाव लडा और राज्यपाल ने उन्हें विजयोपरान्त मन्त्रिमण्डल बनाने हेतु बुलाया 

दल-बदल के बाद 'संविद' का गठन और सुरुयसन्‍्त्री का चयन--सन्‌ 967 में हरियाणा 
में दल-बदल के कारण भगवत दयाल शर्मा मन्त्रिमण्डल का पतन हुआ । राव वीरेन्द्रसिह के 
तेतृत्व मे जनसंघ, ससोपा, माक्सेवादी, साम्यवादी दल ओऔर निर्दलीय विधायको का 'संविद' [सयुक्त 
विधायक दल] बना और राज्यपाल ने संविद नेता को मुख्यमच्ची पद हेतु निमन्त्रण दिया । 3 9 67 
में ही दल-बंदल के कारण चन्द्रभानु गुप्त को त्यागपत्र देना पडा और चौधरी चरणसिह के नेतृत्व 
मे कई दलो मे 'सविद”' का गठन किया। राज्यपाल ने चरणसिंह को मुख्यमन्त्री पद की शपथ 
दिलायी । मध्य प्रदेश मे भी जुलाई 967 मे गोविन्दनारायण सिंह के नेतृत्व में दल-बदल के 
परिणामस्वरूप 'स्विद! का गठन हुआ जिसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त था। राज्यपाल 
ने श्री सिंह को मन्त्रिमण्डल बनाने हेतु मुख्यमन्त्री बनाया । 

कांग्रेस दल-के मुख्यमन्त्रियों का चयन--कांग्रेस दल मे वही व्यक्ति मुख्यम्त्री के पद को 
घारण कर सकता है जो गठजोड की राजनीति मे पारगत हो और साथ ही उसके सिर पर प्रधान- 
मन्त्री का वरदहस्त भी हो । काग्रेस दल के मुख्यमन्त्रियों के लिए हाईकमान का समर्थन और 
साथ-साथ केद्ध से सम्बन्धित राज्य के वरिष्ठ मन्त्री का सक्रिय सहयोग भी आवश्यक हो गया है । 
उदाहरणाथ, मध्य प्रदेश में श्री प्रकाशचन्द्र सेठी, उड़ीसा में श्रीमती नन्दिनी सत्पथी, बंगाल मे श्री 
सिद्धार्थ शंकर रे, गुजरात मे श्री घनश्याम ओझा, विहार मे श्री अब्दुल गफूर, उत्तर प्रदेश मे श्री 
कमलायति त्रिपाठी और हेमवती नन्‍्दन बहुगुणा को प्रधानमन्त्री ने ही सुख्यमन्त्री पद पर आसीन 
करवाया क्योकि ये सब उन्ही की अभिरुचि के व्यक्ति थे । सन्‌ 980 के विधानसभा चुनावों के 
वाद जगन्नाथ पहाडिया, शिवचरन माथुर (राजस्थान), वर्जुनसह, मोतीलाल बोरा (मध्य प्रदेश), 
विश्वनाथ प्रताप सिह (उत्तर प्रदेश) और दरबारा सिंह (पंजाब) के मुख्यमन्त्री बनने का आधार 
प्रधानमन्त्री की सन्‍्गा ही बतलायी जाती है। विहार मे श्री केदार पाण्डे को मुख्यमन्त्री पद 
से हटना पडा क्योंकि उन्होंने विहार के वरिष्ठ नेता श्री मिश्र का आशीर्वाद खो दिया था। 
आन्म्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्रियो को हटना पडा क्योंकि राजनीतिक कारणों 
से दल का हाईकमान ऐसा ही चाहता था। गुजरात में श्री माधवर्सिह सोलंकी (जुलाई 985) 
को भुख्यमन्त्री पद से अलय करने का निर्णय अन्ततोगत्वा हाईकमान ने ही लिया । 

पिछले कुछ वर्षो से काग्रेस (इ) के मुख्यमस्त्री ऊपर से थोपे जाने की प्रवृत्ति रही हे । मोती 
लाल बोरा, शिवचरण माथुर, सत्ेद्ध तारायण सिन्हा, नारायण दत्त तिवारी, अमरसिह चौधरी, 
श्याभोचरण शुबल और माधव्तिह्‌ सोलकी आदि मे से कोई भो पार्टी के सदस्यो द्वारा लोकतास्त्रिक 
प्रक्रिया से निर्वाचित नही हुए । ह 

_ जनता पार्टी के सुझ्यमन्त्रियों का चयन--जून 977 के विधानसभा चुनावों के पश्चात्‌ 

भारत के सात-आठ राज्यो मे जनता पार्टी को अच्छा-खासा वहुमत प्राप्त हुआ । जनता पार्टी के 
मुल्यमल्नियो का चयन राज्य विशेष की विधानसभा में इसके घटक दलों की सस्या के आधार 
+ई हुआ। उत्तर प्रदेश, विहार और हरियाणा मे भारतीय लोकदल घटक के व्यक्तियों को मुख्यमस्त्री 
या गया और सुख्यमन्‍्त्री पद क्रमश रामनरेश यादव, कपूंरी ठाकुर तथा चौधरी देवीलाल को 
आत्त हुए । राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश मे जनसघ घटक के भैरोसिंह शेखावत, कैलाश 
जोशी और शाल्ता कुमार को प्राप्त हुए । ऐसा कहा जाता है कि जनसंघ और भारतीय लोकदल 


हा 
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के वरिष्ठ नेताओं ने आपसी गठजोड़ के माध्यम से मुख्यमन्त्री पद अपने-अपने घटकों के लिए चाँट 
लिए और अन्य घटको की उपेक्षा कर दी । आगे चलकर भारतीय लोकदल और जनसघ घटकों के 
बीच मतभेद बढ़ने लगे । भारतीय लोकदल ने उत्तर प्रदेश में काग्रेस फॉर डेमोक्रेसी घटक से सॉठ- 
गठि करके बनारसीदास को मुख्यमन्त्री पद पर आसीन करवाया । जनसंघ घटक ने इसकी प्रतिक्रिया 
स्वरूप बिहार से कपूरी ठाकुर और हरियाणा से देवीलाल को हटने के लिए वाध्य किया और 
जनसंघ घटक के सहयोग से रामसुन्दरदास (विहार) तथा भजनलाल (हरियाणा) मुल्यमन्त्री बने । 
ये दोनो ही सी. एफ. डी. घटक से सम्बन्धित थे । घटकवादी प्रवृत्ति के कारण ही. राजस्थान में 
महारावल लद्ष्मण सिंह मुख्यमन्त्री नहीं बन सके क्योकि जनसघ घटक की तुलना में भारतीय 
लाकदल घटक का राजस्थान मे संख्या वल कम था 

विधानसभा बहुमत दल द्वारा सुल्यमन्त्री का चयन--कभी-कभी बहुमत दल मे मुख्यमन्त्री 
पद हेतु दी दावेदार होते है । ऐसी स्थिति मे बहुमत दल की बैठक में शक्ति परीक्षण द्वारा भी 
मुख्यमन्त्री का चयन हो जाता है। जुनाई 973 भे गुजरात मे मुख्यमन्त्री के पद के दो प्रत्याशी 
श्री चिमनभाई पटेल और श्री कान्तिलाल घिया मैदान में थे। श्री पटेल इस. वात पर भड़े कि 
चुनाव विधानमण्डल दल द्वारा ही किया जाय । इस तथ्य को स्वीकार कर लिया गया भौर विधान- 
मण्डल काग्रेस दल को मुख्यमन्त्री चुनते का अधिकार दिया गया। विधानमण्डल मे चिमनभाई 
पटेल का बहुमत था अत वे मुख्यमन्त्री बनाये गये । 

बहुमत के समर्थन के बावजूद अन्य सुख्यमन्त्री का चयच--कभी-कभी बहुमत का पूर्ण समर्थन 
होने के बावजूद अन्य व्याक्त को मुख्यमल्त्री बनाया गया। राजस्थान मे विधानमण्डल कांग्रेस 
दल ने श्री सुखाड़िया के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया था किन्तु उन्हे पद त्याग करना पड़ा । 
उत्तर प्रदेश मे कमलापति त्रिपाठी को बहुमत का समर्थन प्राप्त था। आन्प्रप्रदेश मे सन्‌ 984 मे 
बहुमत का समर्थन प्राप्त होने के बावजूद एन. टी. रामाराव के स्थान पर भासकरराव को मुख्य- 
मन्त्री नियुक्त किया गया । 

संविद सरकारों में मुस्यमबत्री क्रा चयन--सविद शासनकाल में भुख्यमन्त्री का चयन भिन्न 
पद्धति से हुआ है । कई वार दल-बदलुओ को मुख्यमन्त्री ववाकर दल बदलने का मूल्य चुकाया 
गया है। चतुर्थ जन-निर्वाचनों के उपरान्त श्री चरणसिंह (उत्तर प्रदेश) श्री गोविन्द नारायण्तिह 
(मध्य प्रदेश), श्री भोला पासवान शास्त्री (विहार) आदि दल-बदलू मुख्यमन्त्री थे । कई वार राज- 
नीतिक सौदेवाजी के रूप मे उपहारस्वरूप मुख्यमन्त्री का पद सौपा गया। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश 
मे श्री टी एन सिंह ऐसे ही मुख्यमन्त्री बनाये गये । 

मुख्यमन्त्री का चयन एुवँ निपुक्ति--कुछ निष्कर्ष--यह सर्वविदित है कि राज्यपालो ने 
मुज्यमन्त्रियों की नियुक्ति करते समय निश्चित और समान मानदण्डो का सहारा नही लिया। 
राज्यपालों के विरोधाभासपूर्ण आचरण के कारण राज्यों मे राजनीतिक और संबंधानिक गतिरोध 
उत्वन हुए । इस राजनीतिक गतिरोधो के कारण न केवल संस्थागत स्वरूप ही अपितु राज्यों का 
सावंजनिक जीवन भी प्रभावित हुआ है। भारत मे मुख्यमन्त्री चचन की राजनीति का विश्लेषण 
करने से निम्नलिखित तथ्य उनरते है 

() मुह्यमस्त्री के चयन से राज्यपालो की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही है। अनेक अवसरों पर 

राज्यपालो ने अपने विवेक का प्रयोग किया है । 
(2) मुख्यमन्त्री के चबन में प्रश्नानमन्त्री और केन्द्रीय सरकार की इच्छा एवं अभिरुचि 
अनेक अवसरों पर प्रभावशाली रही है । 


जा नव 


रा का 
उकजीलातं ब्रा तब. प्॥7 शसआाह्ाला। ८756 का इश्रव---4॥67 उद्धव 
४९७ 908, | 978) टाधमटा 3 





राज्य-मस्त्रिपरिषद तथा रोज्य-राजनीति में मुरुूपसन्जी. 543 


(3) संबिद सरकारो मे मुख्यमस्त्री का निर्तरण इस आधार पर होता था कि सबसे बड़े 
दल के मेता को वह पद दिया जाना चाहिए। परन्तु सविद शासनकाल में दल- 
बदलू नेताओं को भी मुख्यमन्त्री बनाया गया । हि 

(4) कांग्रेस दल मे सरकारी गुट और संगठन गुट बन जाता है । सगठत गुट सरकार के 
विरोधी गुट के रूप में कार्य करता है। 966 में कामराज (संगठन गुट के नेता) 
राजगोपालाचारी (सरकार पक्ष के नेता) को हटाकर मुख्यमन्त्री बने | उत्तर 
प्रदेश के चन्द्रभानु गुप्त सम्पूर्णावन्द को 'हटाकर, असम में शरदचन्द्र सिन्हा 
तात्कालिक मुख्यमन्त्री महेन्द्र मोहन चौधरी को हटाकर इसी ढंग से मुख्यमन्त्री 

- बने। 

(5) जनता पार्टी के मुख्यमन्त्रियों का चयन घटकवाद के आधार पर हुआ। है, (4 

मुख्यमन्त्री के कार्य एवं शक्तियां (#प्रा०ध075 धाते हर) [॥6 (रण शाएंशण) ५ 
(६ ५ मुख्यमन्त्री राज्य-मब्विपरिषद-क्ा गठन करता हैं-।वह अपने मेन्त्रिमण्डल के सदस्यों, के 

» बीच विभागों का वितरण करता है-!वह मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता हैं बह 
मन्त्रियो के आपसी विवादों तथा मतभेदो को सुलझाता है 5 विधानसभा -का नैता होता हैं५.बेह 
विघानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करके विधायी कार्यक्रम करता हे.4 उसे यह भी अधिकार 
है कि राज्यपाल को परामर्श देकर विधानसभा को विघटित करा दे “वह सरकार का प्रमुख 
प्रवक्ता होता है और राज्य की नीतियो के निर्धारण मे उसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ॥(राज्य 
प्रशासन के महत्त्वपूर्ण पदो पर जिन व्यक्तियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, वस्तुतः उसका 
चयन मुह्यमन्त्री ही करता है । सक्षेप मे मुख्यमन्त्री पाँच प्रकार के प्रमुख कार्य करता है: () मन्त्रि- 
मण्डल के अध्यक्ष होने के कारण वह मन्विमण्डल का गठन करता है [-(2) सुन्त्रिमण्डुल,, के अध्यक्ष , 
होने के नाते वह मन्त्रिमण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। (3)*रीज्यपाल को राज़्य शासन 
या व्यवस्थापन सम्बन्धी मस्त्रिमण्डल के निर्णयो से अवगत कराता है । (4) कार्यपालिकी कै वॉस्त- 
विक प्रधान होने के कारण उसे समस्त प्रशासन के निरीक्षण का अधिकार प्राप्त है । (5) विधान- 

- सभा में शासकीय नीतियो तथा कार्यो की घोषणा और स्पप्टीकरण करने का उत्तरदायित्व मुख्यमन्त्री 
पर ही है राज्य का पुरा शासनतन्त्र उसी के संकेती पर संचालित होता है। वह राज्य शासन 
का कप्तान है और राज्य मन्त्रिमण्डल भे उसकी विशिष्ट स्थिति होती है। कार्यो एवं दायित्वों की 
दृष्टि से उसे प्रधानमन्त्री का लघुल्प कहा जा सकता है 

. मुह्यमन्त्री और सन्त्रिपरिषद्‌ (एआर्ण शाग्रांशल शाते ग8 ए०जाणो ० वजांशथ5) 

मुख्यमन्च्री के परामश से ही राज्यपाल द्वारा अन्य मन्नियो की नियुक्ति की जाती है । 
सन्त्रिपरिषद में विभागों का वितरण करना, मन्त्रिमण्डल् की बैठकों की अध्यक्षता करना, किसी 
भी सन्‍्त्री से उसके विभाग की सूचना ग्रेरित करने को कहना, सन्त्रियों के आपसी मतभेदों तथा 
विवादों को सुलझाना इत्यादि सभी कार्य मुख्यमस्त्री के ही है। मुख्यमस्नी मस्त्रिपरिषद का नेता 
होता है । यदि किसी मस्त्री से उसका मतभेद हो जाता है तो उस मन्‍्त्री को त्याग्रपत्र देना पढ़ता 
है। मुख्यमत्त्री के त्यागपत्र देने पर पूरी मस्निपरिपद ही भंग हो जाती है । 
भारत में राजनीतिक आचरण से यह सिद्ध हो चुका है कि मन्त्रिपरिपद्‌ के निर्माण मे 

भुख्यमन्त्री को अवेक तरह के दवावों मे निर्णय करना होता है। संविद भन्त्रिमण्डल के काल में 
मुत्यमन्त्री को सविद के निर्माणकारी दलो के दबाव में सन्तुलन कायम करते हुए मन्त्रिमण्टल का 
निर्माण करना पडता था । काग्रेस दल के मुख्यमन्त्री को अ्रधानमन्धी और हाईकमान के मार्ग 
निर्देशन में ही कार्य करना पड़ता है । सन्‌ 97] के पश्चात्‌ अधिकांश सुख्यमन्तियों ने हाईकमान 


धन 


की मस्त्रणा से ही राज्य-म्रन्त्रिपरियद्‌ का गठत किया है। राज्य-मन्व्रिमण्डल लघु बनाया जाये 
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या बडा, उसका कब विस्तार किया जाये आदि निर्णय भी हाईकृमान के हाथों में ही केद्धित 
हो गये है । 
मुख्यमन्त्री और विधानमण्डल (एांर्थ शांग़ांशथ थ्वात 7.6हाशधाण०) 
मुल्यमन्त्री बहुमत दल के नेता के रूप में राज्य-विधानसभा का भी नेतृत्व करता है । वह 
विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और विधानसभा अविश्वास के प्ररताव के द्वारा उसे अपदस्थ (कर 
सकती है। विधानसभा मे सरकार की नीति से सम्बन्धित अधिकृत भाषण मुख्यमन्त्री का ही होता 
है । राज्य-विधानसभा मे विधि निर्माण की कार्यवाही के सचालन में भी मुख्यमन्त्री की प्रभावशाली 
भूमिका रहती है । उसे यह भी अधिकार है कि राज्यपाल को सलाह देकर विधानसभा को 
भंग करा दे । मार्च 97] मे तमिलनाडु के मुख्यमन्त्री ने राज्यपाल से अनुरोध कर विधानसभा: 
को भग करवाया । 2! जनवरी, 972 को हरियाणा के मुख्यमन्त्री वंशीलाल ने राज्यपाल से 
निवेदन कर विधानसभा भग करवायी । सनु 972 में श्रीमती नन्दिनी सत्पथी के परामर्श से ही 
राज्यपाल ने उडीसा विधानसभा को भग किया । सत्‌॒984 मे मुख्यमन्त्री रामकृप्ण हेगड़े के 
परामर्श से ही राज्यपाल मे कर्नाटक विधानसभा को भंग किया था| अनेक मुख्यमन्त्रियो ने अपने 
इस अधिकार का प्रयोग समय-समय पर किया है । 
मुस्यसन्त्री और राज्यपाल (एन शीगरंइशः थ॥0 00ए७707) 
मुख्यमन्त्री सन्त्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच की कड़ी है । सविधान के अनुच्छेद 67 
के अनुसार, राज्य के मुल्यमन्त्री का कत्तंव्य है कि राज्य के प्रशासन से सम्बन्धित मन्न्रिपरिषद्‌ 
के सभी निर्णयो और व्यवस्थापन के प्रस्तावों की सूचना राज्यपाल को दे । मन्त्रिपरिपद्‌ द्वारा एक 
वार निर्णय लेने पर सामान्यतया राज्यपाल उसे स्वीकार करने के लिए वाध्य होता है। किन्तु, 
कतिपय परिस्थितियो मे राज्यपाल मन्त्रिपरिपद्‌ के बिना ही कार्य कर सकता है। उदाहरण के 
लिए, राज्य मे सर्वधानिक व्यवस्था की विफलता की स्थिति मे राज्यपाल संकटकाल वी घोषणा 
किये जाने पर अपने विवेक के आधार पर कार्य कर सकता है । 
यह भी परम्परा स्थापित हो गयी है कि राज्यपालो की नियुक्ति करते समय सम्बन्धित 
राज्य के मुख्यमन्त्री से परामर्श किया जाये। चतुर्थ जन-निर्वाचन से पूर्व इस परम्परा का पालन 
हुआ था, किन्तु सविद सरकारो के मुख्यमन्त्रियों ने यह आरोप लगाया था कि उनके राज्य मे राज्य- 
पाल की नियुक्ति करते समय उनसे परामर्श नही किया गया । विहार मे श्री नित्यानन्द कानूनगो 
की नियुक्ति के समय मुख्यमन्त्री श्री महामाया प्रसाद से एवं उत्तर प्रदेश मे डॉ. वी. गोपाला 
रेड्डी की राज्यपाल पद पर नियुक्ति के समय मुख्यमन्त्री श्री चरणसिंह से परामर्श नही लिया. 
गया ॥? ऐसा कहा जाता है कि सन्‌ 947 में विहार के मुस्यमन्त्री, श्रीकृष्ण सिन्हा के फलस्वरूप 
राज्यपाल श्री जयरामदास दौलत को अपना पद छोडना पड़ा ।£ 
अक्टूबर 4983 में प. वगाल के राज्यपाल बी. डी पाण्डे का पजाब मे स्थानान्‍्तरण 
कर दिया गया। प. बगाल के मुख्यमन्त्री ज्योति बसु श्रीनगर मे थे और केन्द्रीय गृहमन्त्री प्रकाश 
चन्द्र सेठी ने टेलीफोन से बसु को इस निर्णय की सूचना दी। मुख्यमन्धी बसु ने उनके राज्य के 
राज्यपाल को स्थानान्तरित एव्‌ नये राज्यपाल की नियुक्ति के पूर्व उनसे परामर्श न किये जाने के 
सामान्य शिष्टाचार के अपालन की शिकायत की थी ।* 
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मुख्यमन्त्री की वास्तविक स्थिति (8० ९०भंपणा ० ॥॥6 (फरर्थ शाणांडाट) 

यदि स्वाधीन भारत के मुख्यमन्त्रियों की भूमिका का वर्यीकरण किया जाये तो उनकी चार 
श्रेणियाँ वनायी जा सकती हैं . 

() शक्तिशाली मुख्यमस्त्री--प्रथम श्रेणी मे उन मुख्यमस्त्रियों को रखा जा सकता है जो 

- शक्तिशाली एवं प्रभावशाली राज्य नेता थे । ऐसे मुख्यमन्त्रियो का केन्द्रीय सरकार व हाईकमान 
पर पर्याप्त प्रभाव था । वे विधानण्डल के नेता और राज्य की जनता में लोकप्रिय रहे हैं । उन्हे 
पकरगमेकर्स' कहा जा सकता हैं। श्री नेहरू और श्री शास्त्री के देहान्त के उपरान्त उनके उत्तरा- 
घिकारी के चयन के मामले पर जो जोड-तोड़ हुई उतमे शक्तिशाली मुख्यमन्त्रियों की उपक्रमिक 
भूमिका रही !! इस श्रेणी में डॉ. बी. सी. राय, श्री गोविन्द बल्‍्लभ पच्त, श्री रविशकर शुक्ल, _ 
श्रीकृष्ण सिन्हा, श्री मोरारजी देसाई, श्री कामराज, श्री चस्धभानु ग्रुप्त, श्री मोहनलाल सुखाडिया 
तथा श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र जैसे मुख्यमन्त्री को रखा जा सकता है। 

(2) विवादास्पद मुख्यसन्त्री--्वितीय श्रेणी में वे सब मुख्यमन्त्री आते है जिनका व्यक्तित्व 
विवादास्पद कहा जा सकता है जिन पर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप लगाये गये। श्री प्रतापर्सिह 
करो, श्री वीजू पटनायक, श्री करुणानिधि, श्री कृष्ण बललभ सहाय, श्री बशीलाल, श्री भजनलाल, 
ए. आर. अस्तुले आदि ऐसे ही मुख्यमन्त्री कहे जा सकते हैं। इनमे से अधिकाश के विरुद्ध जाँच 
आयोग भी बिठाये गये ताकि उनके विरुद्ध आरोपो की जाँच की जा सके । 

(3) घठकों की शक्ति पर टिके सुरुयमन्त्री--जनता पार्टी के मुख्यमन्त्रियो की शक्ति का 
आधार उनके घटक दलो का सख्या वल था। भैरोसिंह शेखावत और वीरेन्द्रकुमार सकलेचा टिके 
रहे क्योकि इनके राज्यो मे जनसंघ घटक का स्पष्ट बहुमत था | रामनरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर और 
देवीनाल को हटाना पडा क्योकि इनके घटको को राज्य विधानसभा मे स्पप्ट बहुमत प्राप्त चही था। 

(4) केन्द्रीय सरकार के हृत की भुभिका वाले मुख्यमस्त्री--कतिपय ऐसे व्यक्ति भी मुख्य- 
भन्‍त्री के पद पर रहे है जिनकी जडें राज्य की राजनीति मे न होकर हाईकमान के विश्वास और 
सहानुभूति पर टिकी हुई थी । इस श्रेणी मे श्री प्रकाश चन्द सेठी, श्री अब्दुल गफूर, श्री घनश्याम 
ओझा, जगन्नाथ पहाड़िया, अर्जुनसिंह, श्री शिवचरण माथुर, वाबा साहव भौसले, मोतीलाल बोरा 
आदि को लिया जा सकता है । पा 

(5) दुबल सुख्यसन्त्री--सविद सरकारो के युग मे कार्य करने वाले मुख्यमन्त्री को अत्यन्त 
निबंल मुख्यमन्त्री कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश भे श्री चरणसिंह, मध्य प्रदेश मे श्री गोविन्द 
नारायण्सिह, वगाल मे श्री अजय मुखर्जी आदि ऐसे ही कठपुतती मुल्यमन्त्री कहे जा सकते है। 
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमन्त्री श्री जी. एम. शाह और आसन्ध्र के दल-बदलू मुख्यमन्त्री भास्करराव को 
कठपुतली भुख्यमन्त्री कहा जा सकता है । ऐसे मुख्यमस्त्री की परवाह न तो मन्त्रीगण करते है, न 
विधानसभा और न राज्यपाल ही । ऐसे मुख्यमस्त्री का कार्य एक “पोस्टमेन' से अधिक नही हो 
सकता। यह बात स्वंविदित है कि सविद मुख्यमस्त्रियों के काल मे नौकरशाही के प्रभाव तथा 
दबाव में भी अग्रतिम रूप से वृद्धि हुई ।* ; 

निष्कर्ष--सत्ता की राजनीति मे मुख्यमन्त्री की स्थिति राजनीतिक उतार-चढाव के साथ 
बदलती रही है । एक समय था जबकि मुख्यमन्त्री शक्ति के पुज थे। किन्तु कुछ समय से मुख्यमन्त्री 
के पद का लगातार अवमूल्यन हो रहा है ।/ सबिद सरकारो के काल मे तो मुख्यमन्त्री एकदम 
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अगशक्त ही वन गये । संविद सरकारें अधिक टिकाऊ नहीं थी और मुख्यमन्त्री का अधिकाश समय 
अपने अस्तित्व की सुरक्षा मे ही व्यतीत हो जाता था। इससे राज्यों मे प्रशासनिक शून्यता का 
वातावरण फैला | सत्‌ 97] के पश्चात अधिकांश मुख्यमन्त्री हाईकमान के सरक्षण में ही पललवित 
एव पोषित हुए है, अतः इस पद की 'सस्थागत स्वायत्तता' समाप्त हो गयी है । 


मुख्यमन्त्री की स्थिति तीन बातो पर निर्भर करती है--भ्रथम, उसे किस सीमा तक केन्द्रीय 
मेताओ का सरक्षण एवं सहयोग प्राप्त है ? द्वितोय, राज्य की ग्रुटीय राजनीति भे उसका ग्रुट कितना 
सशक्त है ? तृतीय, राज्य विधानसभा मे उसकी बया स्थिति है ओर राज्य के विकासात्मक कार्यों 
को क्रियान्वित करने मे उसकी कितनी अभिरुचि है ? 

मुख्यमन्त्री का पद बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि राज्यपाल दुर्वल 
व्यक्तित्व वाला है और विधानसभा मे उसके दल को पर्याप्त बहुमत प्राप्त है एवं दल में उसकी 
स्थिति सुहृढ है तो मुख्यमन्त्री की शक्तियों मे स्वतः वृद्धि हो जाती है । वर्तमान में राज्यों मे एक- 
दलीय प्रभुत्व के बावजूद भी गुटीय राजनीति की जो प्रवृत्तियाँ उभरी हैं, उसमे कोई भी मुख्यमन्त्री 
अपनी स्थिति के प्रति आस्थावान नही रह सकता | आनन्‍्ध्र प्रदेश इसका ताजा-उदाहरण है। सब 
978-82 (पाँच वर्षों तक) आम्ध्र प्रदेश में काग्रेस (६) का विधानसभा मे स्पष्ट बहुमत था, 
फिर भी एक के वाद एक--चार मुख्यमन्त्री--डॉ. चेन्ना रेड्डी, टी. अंजैया, वेंकटराम रेह्टी और 
विजय भास्कर रेट्ठी बदले गये । 


29 गा 


राज्य-विधानमण्डल और उसकी कार्ये-प्रणाली 
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विधानमण्डल लोकतन्‍्त्र के मन्दिर है !! संविधान के द्वारा भारत के प्रत्येक राज्य में एक 
विधानमण्डल की व्यवस्था की गयी है । राज्य विधानमण्डल मे राज्यपाल और एक या दो सदन 
सम्मिलित हैँ १ राज्य विधानमण्डल के निम्न सदन को “विधानसभा' कहते है तथा उच्च सदन को 
'विधान परिपद' कहते हैं। डॉ. सुभाष काश्यप॑ लिखते है कि “राज्य विधानमण्डल का निम्न सदन 
विधानसभा है जिसके सदस्य सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित सदस्य होते 
हैं। कुछ राज्यों मे विधान परिषद्‌ नामक उच्च सदन भी है. जिसमें नाम-निर्देशित और परोक्ष रूप 
से निर्वाचित सदस्य होते है (”» यदि राज्य की विधानसभा का एक विशेष बहुमत चाहे तो जिस 
राज्य मे द्वितीय सदन नही है वहाँ उसकी स्थापना हो सकती है और जहाँ द्वितीय सदन कार्यरत है 
वहाँ उसको समाप्त किया जा सकता है। इस हेतु राज्य विधानसभा को केवल एक प्रस्ताव पारित 
करना होता है, जिसके आधार पर संसद काजून द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था कर देती है। वत्तंमान में 
उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बिहार राज्यो मे ट्विसदनात्मक 
विधानमण्डल एवं शेय राज्यों भे एकसदनात्मक व्यवस्थापिका है ।( जहाँ विधानमण्डल का एक ही 
सदन है वहाँ उसे विधानसभा” भी कहा गया है। पायली के अनुसार, “विधानसभा की रचना 
लोकसभा के ढाँचे पर है तथा विधान परिषद्‌ को राज्यसभा से समानता है ।”* 
राज्य विधानसभा के 4689प6 :५४४७७४७)४) 
/ 7£ अजय विधाममिल' का सिम्से सदन 'विधानसभो' “कहलाता हैं। ?विंधीनिसभा/जनता. का 
सदन है । विधानसभा के सदस्यो का मतदाताओ द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता हैं। £ निंधी- 
चन के लिए प्रत्येक चुनाव-क्षेत्र भौगोलिक आधार पर निर्वाचन-स्ेत्रो भे इस 


स्‌ भकार्‌ विभाजित 
| ध प ४ ४++०,.. ५,४ 79 ४ फ्रवीः 

किया जाता, है-कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य, कम-सें-कम 75 हजारिं जनेंसल्या का प्रतिनिधित्व 

| लि ला जि लिए अययय वफिशियन व वीडामिपलक का मिशा व कक» 

कि यानी: अत कप शायर ह कियत का कर कपः हे भ 90797 

! निवार्थी बेंकट सुब्बया : आन प्रदेश विधानमृपडल5, शक्रधर-: संविधान 2 संस, 976, 

मित्र है रैह8] /+- १ है अप * ५ की 


संवि 2० > पिप मणि पन्चक है क्यू पयकण हि फि[ह> : 
3 भारतोय संविधान, अनुच्छेद ।68 | ऐ कल 
काश्यप, सुभाष : संबंधानिक विकास और स्वाधीनता 


) ॥४१ 

हे इ छह रिसचे रिस् जा 

न हलक नता, संघर्ष, रिसिचे, 972, वरिसचे,प..348,। 
पायली : भारतीय * 32 जय 230, 00 08 न ताज 5 7 कह 

छा बह, पृ. 230। । ह ० हु. उपर झॉकरआड़ 


! 7) शूट काल्‍्यकि फॉलिकक . * 
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करें। राज्य की विधानसभा मे कितने सदस्य होगे, यह उस राज्य की जनसख्या पर निर्भर है । 
सविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सदस्यो की अधिकतम सख्या 500 और न्यूनतम 
60 होगी ।? प्रत्येक जनगणना के उपरान्त प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्य सख्या का 
निर्धारण तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों मे राज्य का विभाजन इस प्रकार किया जाता है कि 
राज्य की जनसंख्या और उसकी विधानसभा की सदस्य संख्या का अनुपात राज्य-भर मे समान 
रहे । प्रत्येक राज्य की विधानसभा से अनुसूचित एवं आदिम जातियो के लिए उनकी सख्या के 
भनुपात मे स्थान सुरक्षित रखे गये हैं ।8 यदि आग्ल-भारतीय समुदाय का विधानसभा मे पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व नही हुआ है तो राज्यपाल उस समुदाय के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है । 

विधानसभा के सदस्यो की वही योग्यताएं है जो लोकसभा के सदस्यो की हैं---() वह 
भारत का नागरिक हो, (2) उसकी आयु कम-से-कम 25 वर्ष हो, (3) वह शासकीय सेवा मे 
न हो, (4) उसमे वे सभी योग्यताएँ हो जो ससद ने कानून द्वारा निर्धारित की हो, तथा (3) वह 
अन्य शर्तें पूरी करता हो--यानी वह दिवालिया, पागल न हो एवं उसमे किसी अन्य विदेशी राज्य 
के प्रति निष्ठा व्यक्त न की हो । 

राज्य-विधानसभा की अवधि 5 वर्ष है।! इस अवधि के उपरान्त विधानसभा विघटित हो 
जाती है । विधानसभा के कार्यकाल को बढाया भी जा सकता है । सविधान मे यह प्रावधान है कि 
सकटकालीन स्थिति से केन्द्रीय ससद विधि द्वारा विधानसभा की अवधि को एक बार मे एक वर्ष 
बढा सकती है | ऐसा ससद कितनी ही बार कर सकती है । किन्तु यह बढायी हुईं अवधि सकटकाल 
की समाप्ति के उपरान्त छ. माह तक चलती रहती है । पाँच वर्ष की अवधि से पूर्व भी विधान- 
सभा का विघटन किया जा सकता है। ऐसा विघटन मुख्यमन्त्री के परामश्श पर राज्यपाल द्वारा 
उस समय किया जाता है जबकि विधानसभा में कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नही 
होता । ऐसी स्थिति मे विधानसभा को भग करके नये चुनाव कराये जा सकते हैं । यदि राज्य में 
सविधान के अनुसार शासन नही चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति सकटकाल की घोषणा कर सकते 
हैं और विधानसभा को भंग कर सकते हैं ! 

सविधान के अनुसार विधानसभा की गणपूर्ति सख्या कुल सदस्यो का [0 भाग है परन्तु 
वह संख्या 0 से कम नहीं होनी चाहिए। एक वर्ष मे कम-से-कम विधानसभा के दो सत्र होने 
चाहिए तथा किन्‍्ही दो सत्रो के मध्य मे छः माह से अधिक का अन्तर नही होना चाहिए । विभिष्ट 
परिस्थितियों मे विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है ९ 

जम्मू औौर कश्मीर राज्य का अपना अलग संविधान है । इस सविधान के अनुसार राज्य- 
विधानसभा में निर्वाचित सदस्यो की सख्या 00 है। इनमे से 25 स्थान राज्य के उन क्षेत्रों के 
लिए हैं जो पाकिस्तान के अधिकार में है । 


2. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 770 () ! 

2 राज्य की विधानसभा की सदस्य-सख्या का निर्धारण तथा प्रत्येक राज्य का विभिन्न निर्वाचन 
क्षेत्रो मे विभाजन का कार्य केद्धीय सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी तथा केन्द्रीय संसद द्वारा 
निर्धारित प्रणाली द्वारा किये जाने की व्यवस्था की गयी है । 

३ जा को सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था स्थायी नही है और 25 जनवरी, 990 तक बनी 

रहेगी । 

भारतोध संविधान, अनुच्छेद 72 ()॥ 

भारतोय सविधान, अनुच्छेद 89 (3) 

भारतीय संविधान, अनुच्छेद 74 (7)॥ 
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५ ओं मदस्य-सू छ. 
आरतीय सघ के 25 राज्यों की विधानसभाओं की -सख्या इस प्रकार है : 


कंस विधानसभा की 
ख्पा राज्य का नाम 








सं सदस्य-संख्या 
, आन्श्र प्रदेश “ 294 
2, असम 26 
3. विहार | 324 
4. गुजरात 82 
5, हरियाणा 90 
6, केरल दे 40 
7, मध्य प्रदेश 320 
8, हिमाचल प्रदेश न 68 
9, भहाराष्ट्र 288 
0. कर्नाठक ४ 224 
]. उडीसा 47 
2. पंजाब ४ 8 
3. राजस्थान, : 200 
]4 तमिलनाडु " 234 
5, उत्तर प्रदेश 425 
6 प. वगाल 294 
7. जम्मू और कश्मीर 76 
8, नागालैण्ड 60 
]9. मणिपुर * 60 
20 मेघालय 60 
24, सिक्किम 32 
22, त्रिपुरा 60 
23. मिजोरम 60 
24, अरुणाचल प्रदेश 60 
25, गोआे 40 





विधान परिषद 
(प्तर& ६09, 7ए5 ए00तरटा,) 


26 जनवरी, 950 को जब सविधान लागू हुआ तब छ* राज्यो अर्थात्‌ विहार, वम्बई, 
मद्रास, पजाव, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के विधानमण्डलो मे दो सदनो की व्यवस्था करने 
के लिए अनुच्छेद 68 में उपबन्ध किया गया था। कुछ राज्यों मे 950 के बाद विधान परिपदें 
स्थापित की गयी जबकि कुछ अन्य राज्यो मे इस प्रकार की परिषदें समाप्त कर दी गयी | सक्षेप 
में मंसूर (अब कर्नाटक) राज्य की स्थापना राज्य पुनर्गंठव अधिनियम, 956 क्के द्वारा की गयी 
थी और वहाँ विधान परिषद की स्थापना की गयी थी। आस्ध्र प्रदेश राज्य मे विधान परिपद 
अधिनियम, 957 के हारा विधान परिषद की स्थापता। की गयी । वम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 


) संविधान संशोधन 57 के अनुसार । 
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960 के अधीन यम्बई राज्य को महाराष्ट्र और गुजरात नाम के दो राज्यों मे विभाजित किया 
गया । इस अधिनियम द्वारा महाराष्ट्र राज्य मे विधान परिषद की स्थापना भी की गयी | जम्मू 
और कश्मीर संविधान के अन्तगेत, जो 26 जनवरी, 957 को लाग्रु किया गया था, जम्मू और 
कश्मीर राज्य मे भी विधान परिपद की स्थापना की गयी । 
पश्चिम बगाल और पंजाब में विधान परिषदों का अन्त क्रमशः पश्चिम बंगाल विधान 
परिषद (उत्पादन) अधिनियम, 969 और पंजाब विधान परिषद (समाप्ति) अधिनियम, 969 
के द्वारा अगस्त 969 में कर दिया गया था | 
मई 985 में केन्द्र सरकार ने आन्भ्रप्रदेश विधान परिषद की समाप्ति को स्वीकृति दे 
दी । इस हेतु राज्य विधानसभा ने एक से अधिक बार प्रस्ताव पारित कर केन्द्र सरकार को वाध्य 
कर दिया कि वह विधान परिपद्‌ की समाप्ति हेतु ससद में पहल करे।! 
इस अवसर पर विधान परिपदो के ओचित्य पर गम्भीरतापूर्वंक विचार किया जाना 
अनिवार्य हो गया है । आमन्श्रप्रदेश के अतिरिक्त बिहार, जम्मू-वश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर 
प्रदेश एवं महाराष्ट्र राज्यों मे विधान परिपदो की व्यवस्था हे एवं इन परिपदों मे 444 विधायकों 
की सख्या आन्भ्रप्रदेश के विधायको को निकाल देने के वाद भी शेप बचती है जिन पर भारी व्यय 
किया जाता है । 
विधान परिपदो के समर्थक जिन आधारो पर इसके औचित्य को सही सिद्ध करते हैं उनमे 
से प्रमुख यह है कि ये परिपदें विशेष हितो का प्रतिनिधित्व करती है, सभोधी सदन के रूप में 
काम करती हैं, कानूनो की कमियो को दूर करती है, उन पर उच्चकोटि का वाद-विचाद करती 
है तथा जनमत के निर्माण मे सहायता करती है । ये सभी तक॑ इनके द्वारा की गयी भूमिका से 
स्वतः ही खण्डित हो जाते हैं । वास्तव मे तो विधान परिपदें- दलगत हितो की पूर्ति के घ्िवाय तो 
मात्र गरीब देश की गरीब जनता पर एक आधिक भार ही सिद्ध हुई हैं । 
इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि विधान परिपदों का उपयोग उन लोगो को विधायक 
बनाने के लिए किया गया जो या तो विधान सभाओ का चुनाव हार गये अथवा निर्वाचित होने की 
आशा एवं सामथ्यं नही रखते । दलीय हितो की पूर्ति के लिए विधान परिपदो का खुलकर उपयांग 
हुआ है जिसके परिणामस्वरूप इस संस्था ने अपनी बची हुई प्रतिप्ठा को भी समाप्त कर दिया । 
विधान परिपदो का सगठन भी उसके अनुपयोगी होने का एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है । 
विधान परिषद के 33 प्रतिशत सदस्य विधानसभा द्वारा एवं इतने ही स्थानीय निकायो की ओर 
से चुते जाते है, लगभग 8 प्रतिशत स्नातको द्वारा और 8 प्रतिशत ही शिक्षको की ओर से घुने 
जाते हैं, शेप सदस्यो को मनोनीत किया जाता है । इसका भनोनयन भी व्यवहार में पूर्णत. राज- 
नीति पर आधारित होता है । 
राज्यसभा की भाँति विधान परिपद्‌ को विस्तृत अधिकार भी नही दिये गये है । संविधान 
संशोधन एवं राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसका अधिकार शून्य है तथा किसी अन्य विधेयक के क्षेत्र 
“में भी इसे विधानसभा के समकदी नहीं - रखा गया है। इसे अधिक से अधिक निलम्बन का 
< गिपेधाधिकार, (सामोन्य विधयुको पर अधिकतम चार माहिं तथा वित्त विधयर्की पर अधिकतम 4 
) प्तं है । इने अर्थों में इंसकी भूमिका नाममात्र की ् और इसी तथ्य को-स्यान में रखते 


0: रु, ४ +' 
हुए संविधान' में इसे ऐच्छिक स॒स्था रखा गया था। 7 225 कक 896 को 
की 22] उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाती हैं कि अनेक” कारणो से विधा परस्मिंदो की 
अर कक के इशट फड़्ड काम । ५४ कि हि वक्नताड़ सी डयओी फाएफी डक उा5 4) 


न डा 


जनवरी 90:मे ऑन विधान में धंस्ताव पास करेके केस से आप किया है किसे मे. 
पुनः विधान परिपद्‌ की स्थापना की जानी चाहिए । जल अजीणजणण अना+ 


ट 


। शाश्ला माँ "५६ फ्ातीश कुकी “४ 


्ँ 
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व्यवस्था को गहरा आघात पहुँचा है एवं भारत जैसे गरीब मुल्क में इसका कोई औचित्य नजर 
नही आता है । 
विधान परिषद : संगठन (76 7.€हांड80ए० (एणएालों : 08 भा5४70०) 


राज्य-विधान परिषद मे कम-से-कम 40 तथा अधिक-से-अधिक उस राज्य की विधानसभा 

की कुल सदस्यता के एक-तिहाई सदस्य होने चाहिए ।' इस सीमा के अच्तर्गंत राज्य की विधान 
परिषद का निम्नलिखित आधार पर सग्ठन होगा : 

() विधान परिषद के एक-तिहाई सदरयो का निर्वाचन राज्य की स्थानीय सस्थाओं जैसे 
त्गरपालिका, जिला बोड्ड जादि के सदस्यों द्वारा होगा । 

(2) कुल सदस्यो के 3 सदस्य विश्वविद्यालयों से कम-से-कम तीन वर्ष पुराने स्तातकों या 
उनके समान योग्यता वाले राज्य के निवासियों द्वारा चुने जायेगे । 

(3) कुल सदस्यों के /2 सदस्य राज्य की माध्यमिक शिक्षा संस्थाओ तथा उससे उच्च 
स्‍तर की शिक्षा संस्थाओं के कम-से-कम तीन वर्ष पूर्व पुराने शिक्षकों द्वारा चुने जायेगे । 

(4) कुल सदस्यो के सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा उन व्यक्तियों में से 
घुंने जायेंगे जो विधानसभा के सदस्य नही है, तथा 

(5) शेष ३ सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जायेंगे । 


उपर्युक्त चार वर्गो के सदस्यो के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर 
एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होते हैं तथा अन्तिम वर्ग के सदस्यो की नामजदगी राज्यपाल 
साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के ऐसे व्यक्तियों मे से करता है जो इन क्षेत्रो के 
विभेषज्ञ होते हैं । 

विधान परिषद का सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति को कम-से-कम तीस वर्ष की उम्र 
का अवश्य होना चाहिए । अन्य अहंताएँ ठीक वेसी ही है, जैसी विधानसभा के सदस्यों के 
लिए हैं । 

विधान परिपद के सदस्यो का चयन 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है. किन्‍्तु ३ 


सदस्य प्रति तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते रहते हैं । इस प्रकार विधान परिषद एक स्थायी सदन 
हैं जिसे विधटित नही किया जा सकता है । 


विधान परियद का कार्य सचालन करने के लिए एक सभापति तथा एक उपसभापति 
परिषद के सदस्यो द्वारा ही. निर्वाचित किये जाते हैं । विधान परिषद को इन्हे पद से हटाने का 
अधिकार है। विधात परिषद की बैठकें तभी आरम्भ की जा सकती हैं जबंकि सदन से कुल 
सदस्यों का |0 भाग उपस्थित हो किन्तु यह संख्या 0 से कम नही होती चाहिए । संविधान के 
अनुसार विधान परिषद की वर्ष मे कम से कम दो बैठक होना आवश्यक है तथा इन दोनो बैठकों 
के वीच छ: मास से अधिक का अन्तर नही होना चाहिए । 

सविधान-त्िर्मात्नी सभा के अनेक सदस्य विधान परिषद की स्थापना-के पक्ष में नही थे । 
उनके विचार से राज्यो में एक विधानसभा का होना पर्याप्त था तथा द्वितीय पतन अनावश्यक था | 
उनका मत था कि राज्य इस आलकारिक एवं अनावश्यक शौक का व्यय सहन कर सकने की 


आधिक क्षमता भी नही रखते हैं। इसी कारण सविधान सभा से इस प्रश्न का निर्णय विभिन्न राज्यो 
की विधानसभाओ पर छोड दिया । 


+ सविधान द्वारा राज्यो की विधान प्रिपदों की सदस्य संख्या निर्धारित नही है। केवल अधिक 
से-अधिक और कम-से-कम सख्या का ही निर्धारण है । 
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विभिल्‍ऋ राज्यों की विधान परिषदी की रचना इस प्रकार हुई : 
कुल विधान सन्ना स्थानीय संस्थाओं स्नातकीं शिक्षको 


राज्य सदस्य द्वारा हारा द्वारा द्वारा मनोनीत 
संध्या निर्वाचित निर्वाचित नियत निवर्चित 

_, बिहार 96. 34 34 8. 8४ [2 
2 जम्मू व कश्मीर 36 22 6 --- 2 6 
3 तमिननाइ... 63 2] 3] 7 5 9 
4, फ्रनोटिक 63 2] 2] 6 6 9 
5 उत्तर प्रदेश 08 39 39 9 9 82 
6 महायप्टर 78 30 22 7 7 [2 


विधानसभा का अध्यक्ष (979०2८८॥) 

विधानसभा के अध्यक्ष का पद अत्यन्त महत्त्वपूर्ण और प्रतिप्ठायुक्त माना गया हैं। अध्यक्ष 
सदन की मर्यादा एवं सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है । यह सदन में सामंजस्य एवं 
तालमेल स्थापित करता है। वह विभिन्न गुठो, दलो एवं ट्वितों के आपसी तनावो और मतभेदो ये 
दूर करके विधानसभाओ में समदीय परम्पराओं की रक्षा करता है । संधात्मक शासन बाले भारतीय 
सविधान के अनुसार अध्यक्ष का यह महान उत्तरदायित्व है कि राज्य व्यवस्थापिका ससदीय 
आचरणो के अनुरूप कार्य करें ताकि राष्ट्रीय व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित परम्पराओं तथा विनिमयो 
का पालन हो सके ।? | 

अध्यक्ष का निर्वाचन---विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन सदन द्वारा होता है । राज्य- 
पाल द्वारा निश्चित तिथि को अध्यक्ष पद हेतु विधानसभा मे मनोनयन-पत्र आमन्त्रित किये जाते 
है । उन मनोनयन-पत्रों को सदन के सम्मुस रखा जाता है और उन पर वाद:विवाद नही होता 
है । जिस प्रत्याणी को सफलता मिलती है उसे अध्यक्ष निर्वाचन कर दिया जाता है। राज्यपाल 
द्वारा उसे अपने पद की शपथ दिलायी जाती है । यदि किसी समय अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य 
नही रहते हैं तो उन्हे अपना पद रिक्त करना पड़ता है। वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे 
सकते हैं । अध्यक्ष अपना त्यागपत्न उपाध्यक्ष के पास भेजता है । विधानसभा के सदस्य एक प्रस्ताव 
द्वारा अध्यक्ष को हटा भी सकते हैं। ऐसे प्रस्ताव को विधानसभा मे प्रस्तुत करने के लिए 4 दिन 
की सूचना देना अनिवायें है ॥? अध्यक्ष को राज्य संचित निधि से वेतन मिलता है। अध्यक्ष विधान 
सभा सचिवालय का प्रधान होता है । 

अध्यक्ष के कार्य--विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों का सबसे महत्त्वपूर्ण पक्ष उसकी निष्पक्षता 
है । उसके कार्य लोकसभा अध्यक्ष के कार्यो से मिलते-जुलते हैं। बह विधानसभा की बैठकों की 
अध्यक्षता करता है । वह विधानसभा में शान्ति एवं व्यवस्था कायम रखता है। सदन के नियमों 
की व्याख्या भी अध्यक्ष ही करता है। वह सदस्यो के बोलने का क्रम निर्धारित करता है। सदन 
में प्रश्न प्रछने एवं प्रस्ताव रखने की भी अनुमति अध्यक्ष ही प्रदान करता हैं। अध्यक्ष सदन में 
गम्भी र अव्यवस्था अथवा अशान्ति उत्पन्न होने पर उसे स्थग्रित कर सबता है । धन विधेयक के 





7. ननृगह ड78४7ढ7 ॥58 प6 टए0३४०ताक्मा णी धी6 गहाड बात काज़ाण्ह०5 ण पल वरयाएशा5ड. जि 9785 
ठप हत]एच्ञगल्या। बात ९इबरकजञव5 उलशाणानीए थाताह ॥९2 तएटाक8 पाह5$ एी गार 05० 
चाणाओ हार 3एजञाटक्षाणा ठी उट्टछॉ्र0ाज प्रणावाड बाते डशातभा0५ 0 तत्शाएओ ?! 

--275 0. ॥श, उद्चा। दीवार 7.ख्ट्रॉड[4॥2 गा राव, $, (बाएं, 4972 ?. 90. 


भारतोय संविधान, अनुच्छेद 74 | 


॥् 
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सम्बन्ध में अध्यक्ष का ही निर्णय अन्तिम माना जाता है। यदि कोई सदस्य सदन का अनुशासन 
भंग करता है तो अध्यक्ष उसे बाहर जाने के लिए बाध्य कर सकता है। अध्यक्ष सदन में मतो की 
गणना करता है तथा निर्णय की घोषणा करता है। वह निर्णायक मत का भी प्रयोग करता है। 
वह विधानसभा हारा पारित विधेयक का प्रमापीकरण करता है । अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपा- 
ध्यक्ष सदन की बैठक की अध्यक्षता करता है एवं अध्यक्ष की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है । 

अध्यक्ष की स्थिति---वियत वर्षो से विधानसभा का अध्यक्ष पद बहुत अधिक चर्चा और 
विवाद का विपय बन गया है। 29 नवम्बर, 967 ई. को पश्चिम बंगाल की विधानसभा के 
अध्यक्ष ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थग्रित कर दिया। विधानसभा को स्थगित करते 
हुए अध्यक्ष ने कहा कि उनकी इस कार्यवाही के तीन कारण हैं--प्रथम, उनकी राय में राज्यपाल 
द्वारा सयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल का विघटन असर्वैधानिक है; ह्वितीय, राज्यपाल द्वारा डॉ. 
प्रफुल्लचन्द्र घोष की मुख्यमन्त्री पद पर नियुक्ति अवैध है; और तृतीय, डॉ घोप के परामर्श से 
विधानसभा की बैठक बुलाना सर्वंधा अनुचित है। सर्वधानिक प्रावधानों के अनुसार ऐसा कार्य 
वरना अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार से वाहर है | इसी प्रकार पंजाव विधानसभा के अध्यक्ष श्री जोगिन्दर 
सिंह गान ने 6 मार्च, 968 को स्वय के विरुद्ध रखे गये “अविश्वास प्रस्ताव' को अवैधानिक 
कहकर सदन मे प्रस्तुत ही नही होने दिया । उसके तुरन्त वाद उन्होंने सदन को दो महीनों के लिए 
स्थग्रित कर दिया। सदन को अचानक स्थगित कर देने से राज्य मे वैधानिक संकठ उत्पन्न हो 
गया क्योकि इस समय विधानसभा का वजट अधिवेशन चल रहा था एवं बजट का पारित करना 
अनिवार्य था। वस्तुतः अध्यक्ष की यह कार्यवाही राजनीति प्रेरित ही थी। तमिलनाडु विधान- 
सभा के अध्यक्ष ने नवम्वर 972 में यह कहते हुए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया कि 
करुणानिधि (मुख्यमन्त्री) सरकार को जनता का पुनः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। जबकि इससे 
पूर्व स्पीकर के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा जा चुका था। उन्होने सदन को कार्यवाही करने 
से रोका और विचित्र स्थिति पैदा कर दी। “नई दुनिया' ने अपने सम्पादकीय मे लिखा है, “हमारे 
संसदीय लोकतन्‍्त्र मे सबसे पहले प बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में श्री विजय बनर्जी 
द्वारा फैलाया गया गन्द अब और भी अधिक फैल गया है। मार्च 968 भे वह उस समय पंजाब 
तक फेल गया था जिस समय तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष श्री जोगिन्दर सिंह मान मे अपनी एक- 
पक्षीय कार्यवाही से राज्य-विधानमण्डल पर पक्षाघात कर दिया था | अब श्री मथिआलगन (अध्यक्ष 
तमिलनाडु विधानसभा) द्वारा पुनः बुनियादी मुद्दे खड़े कर दिये गये हैँ--क्या अध्यक्ष के अधिकार 
परिभाषित किये जाने चाहिए या फिर उसे (एक ऐसे सर्वशक्तिशाली अध्यक्ष के रूप मे विकसित 
होते रहने देना चाहिए ज़ो न केवल किसी सरकार की वैधता का निर्णायक हो, बल्कि विधानसभा 
को एक नियन्ता और स्वामी के रूप मे मनमाने ढंग से चलाये ।””/ 
ग राज्य विधानसभाओ के अध्यक्ष निर्वाचन के बाद भी अपने दल से सम्बन्ध बनाये रखते 
है। केरल विधानसभा के स्पीकर (982) ने करणाकरण सरकार को बचाने के लिए एक दिन में 
भाठ वार अपने “निर्णायक मत' का प्रयोग किया । उनके निर्वाचन के सम्बन्ध से भी किसी परम्परा 
जा 8 22 निर्वाचन में कह दल के प्रत्याशी उसका विरोध 
अनेक वार अध्यक्ष की आज्ञा का उल्लघन करेला भी मर क  ज 

शर्ते हुए भी देखा गया है। - 

सच्चाई यह है कि अध्यक्ष सदन का सेवक है। उसे राजनीतिक विवादों मे नही उलझना 

चाहिए। डॉ. रणजीत सिंह दरड़ा के अनुसार, “अध्यक्ष सदन की स्वतन्त्रता एवं गरिमा के प्रतीक 


हब 
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होते हैं, वे सदन के अधिकारों एवं सुविधाओं के संरक्षक होते हैं, अतः उन्हें सदन के किसी एक 
वर्ग का सरक्षण नही करना चाहिए”“विधानमण्डल के अध्यक्ष को स्वयं को सदन से ऊपर समझने 
की भूल नही करनी चाहिए ।”! 


हाऊस ऑफ कॉमन्स में यह प्रथा है कि अध्यक्ष को, जब-जव भी सदन उठता है, त्ब-तद 
ही सदन से स्थगन की मजूरी लेनी पडती है। भारत मे जब इस सम्बन्ध मे कानुन और नियम 
बनाये गये थे तो इस विश्वास के साथ यह अधिकार सदन के अध्यक्ष को दे दिये गये थे कि वह 
सदन के नेता और सम्बन्धित सचेतको के साथ सम्पर्क रखकर सदन की इच्छा-अभिलापाओ के 
अनुसार ही कार्यवाही करेगा । अब, जबकि प बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु में अध्यक्षो ने अपने 
पद का दुरुपयोग किया है, यह प्रश्न उठता है कि क्या सम्बन्धित नियम में सशोधन करके यह 
व्यवस्था कर दी जाय कि प्रत्येक अध्यक्ष को सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखना होगा कि सदन 
अमुक तिथि और समय तक स्थगित कर दिया जाये और उसे सदन से ही निर्णय का पालन 
करवाना होगा ) दुर्गादास के शब्दों मे, “इससे अध्यक्ष द्वारा अपनी इच्छानुसार या राजनीतिक 
उद्देश्यों से कार्य किये जाने पर अंकुश लग जायेगा ।””* 
राज्य-विधानमण्डल की शक्तियाँ एवं कार्य (?0फ़श& थाते एफ्राणी0॥8 0 ॥6 82४९ ॥6९४३- 

]7ए7०) हे 
विधानमण्डल राज्य का विधायिका अंग है, इसका मुख्य कार्य विधि-निर्माण है और विधि- 
निर्माण में दोनों सदन (अथवा जहाँ एक सदन है वहाँ केवल विधानसभा) भाग लेते हैं। राज्य 
विधानमण्डल के प्रमुख काये इस प्रकार हैं : 

() विधायी शक्तियाँ--राज्य-विधानमण्डल राज्य-सूची तथा समवर्ती-सूची के विषयो पर 
कानूनों का निर्माण करता है। राज्य का विधानमण्डल किन्ही भी परिस्थितियों मे संघ-सूची के 
किसी भी विषय पर विधि-निर्माण नही कर सकता । राज्य विधानमण्डल को समवर्ती-सूची में 
दिये गये विषयो पर कानुन बनाने का अधिकार इस शर्तें पर प्राप्त है कि वह संसदीय विपध्रि के 
प्रतिकूल न हो । राज्य-सूची के सभी विपयों पर राज्य-विधानमण्डल कानून वना सकता है। परन्तु 
इस क्षेत्र मे भी उसकी कानून निर्माण-शक्ति पर कतिपय प्रतिबन्ध हैं; जैसे (]) सकटठकाल की _ 
घोपणा के समय ससद राज्य-सूची के सभी विपयों पर कानून बना सकती है | (7) यदि राज्यसभा 
दो-तिहाई बहुमत से राज्य-सूची के किसी विपय पर राष्ट्रीय हित मे ससद को कानून बनाने का 
सुझाव एक प्रस्ताव द्वारा पारित करके दे तो राज्य-सूची के विषयो पर भी केन्द्रीय ससद कानून बना 
सकती है। (7॥) कतिपय ऐसे विपय हैं जिन पर विधि-निर्माण करने से पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति 
आवश्यक है। (४) कुछ विधेयक राज्य-विधानमण्डल मे प्रस्तावित किये जाने के पूर्व उन पर 
राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है । है 

साधारण विधेयक विधानमण्डल के किसी भी सदन मे प्रस्तुत किये जा सकते हैं किन्तु धन 
विधेयक केवल निम्न सदन मे ही रखे जाते है । विधानमण्डल के दोनो सदनो द्वारा पारित हो जाने 
पर विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर होने के बाद ही 
कोई विधेयक कानून बनत्ता है । 

(2) कार्यपालिका शक्तिपाँ--राज्य का मन्त्रिमण्डल विधानसभा के ही प्रति उत्तरदायी 

है । विधानसभा अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ कर सकती है। 





दरड़ा, रणजीतरसिह : भारतीय संविधान : स्वरूप एवं व्यवहार, 7973, पृ. 238॥ 
दुर्गादास नयी दुनियाँ, 22 नवम्बर, 97], पृ. 4॥ 
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विधान-परिषद मन्नियो से केवल प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकती है। मस्त्रिपरिषद का विधान- 
सभा में बहुमत है या नही, इनका निर्णय विधानसभा की बैठक मे उसके सदस्यो द्वारा ही किया 
जा सकता है । विधानसभा 'कामरोको प्रस्ताव”, “निन्दा प्रस्ताव”, “अविश्वास प्रस्ताव और “प्रश्न 
पूछकर मन्त्रिपरिपद पर नियन्त्रण रखती है । 


(3) वित्तीय शक्तियाँ--राज्य के बजट को विधानमण्डल द्वारा ही स्वीकृति प्रदान की 
जाती है। वित्त मामले मे विधानसभा की शक्तियाँ विधान परिषद से भी अधिक है। वस्तुत. 
अनुदान की भाँगो पर मतदान का अधिकार विधानसभा को ही होता है। बजट में निहित राशियों 
मे वह कमी कर सकती है, लगाये जाने वाले करो मे छूट दे सकती है । किन्तु, यदि ये परिवर्तेन 
भन्त्रिमण्डल की इच्छा के विरोध में किये जाते हैं तो इसका अथ मन्त्रिमण्डल के प्रति अविश्वास 
होगा तथा उसे त्यागपत्र देना पडेगा । 

(4) अन्य क्ृत्य--विधानसभा राष्ट्रपति के निर्वाचन मे भाग लेती है ।! सविधान के 
कतिपय प्रावधानों मे सशोधन के लिए भी विधानसभा के सहयोग की आवश्यकता पडती है। यदि 
राज्य मे विधान परिपद है तो उसके एक-तिहाई सदस्यो का निर्वाचन विधानसभा करती है । 
विधानसभा तथा विधान परिषद की शक्तियों की तुलना (ए०ाफुशा६$07 9७ए६शा प8 58श7- 

७ए था] 6 0०ए्राल) ड़ 


विधानमण्डलो में द्वितीय सदत की आवश्यकता के सम्बन्ध मे विचारक सर हेनरी सेन 
' ते अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किये है कि “'वए पाते 0 5०८णाते त्राक्माएश ॥5 था 
पाशा 7०॥०” वस्तुत* द्वितीय सदन एक पुनरीक्षण संस्था है। संविधान द्वारा विधानसभा को 
विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति हेतु केन्द्रीय ससद से सिफारिश करने का अधिकार है परच्तु 
जिन-जिन राज्यों में द्वितीय सदन है वहाँ वे उपयोगी;सिद्ध हुए है। इसका विशेष कारण यह है 
कि इस सदन को प्रदेश के राभी विपयो के विशेषज्ञों एवं विद्वानों का प्रतिनिधित्व प्राप्त होता 
है जबकि विधानसभा के सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के आधार पर आम जनता द्वारा सीधे 
निर्वाचित होते हैं ।* 

यदि विधानसभा और विधान परिपद की शक्तियों का तुलनात्मक विवेचन किया जाये तो 
यह प्रकट होता है कि विधान परिषद एक आलंकारिक सदन है--- 

() साधारण विधेयको के सम्बन्ध सें---साधारण विधेयक विधानमण्डल के किसी भी 
सदन मे प्रस्तुत किये जा सकते है। साधारण विधेयक दोनो सदनों द्वारा स्वीकृत होने चाहिए । 
यदि विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित होने के बाद विधान परिपद द्वारा उसे अस्वीकृत कर 
दिया जाता है या परिपद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से तीन माह बाद तक विधेयक 
पारित नही किया जाता या विधान परिषद ऐसे सशोधन पेश करे जिन्हे विधानसभा स्वीकार न 
करे, तो विधानसभा उस विधेयक को पुन. प्रारित करके परिषद को भेजती है यदि परिषद पुनः 
उसको अस्वीकार करे, ऐसे सशोधन प्रस्तुत करे जो विधानसभा को स्वीकृत न हो तथा यदि इस 
वीच एक माह का समय व्यतीत हो जाये, तो विधेयक (विधान परिषद की अस्वीकृति के बाद भी) 
दोनों सदनों द्वारा पारित माना जायेगा । इस प्रकार विधान परिषद चार माह की देरी कर सकती 
है, विधेयक को रोक नही सकती ॥3 


(2) कार्यपालिका पर नियन्त्रण के सम्बन्ध सें--विधानसभा ही कार्यपालिका को अपदस्थ 





7. भारतीय संविधान, अनुच्छेद 54 | 
8 शकधर, श्यामलाल : संविधान और संसद, पृ. 428 | 
3 भारतीय संविधान, अनुच्छेद 97 । 
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कर सकती है । राज्य के मन्त्रीगण विधान परिपद के प्रति उत्तरदायी नही है । विधान परिषद 
केवल प्रश्न पूछ सकती है तथा मन्त्रिपरिषद की आलोचना कर सकती है ॥१ 

(3) वित्तीय मामलों के सम्बन्ध मे--वित्त विधेयक केवल विधानसभा में ही रखे जा सकते 
है । विधानसभा द्वारा पारित होने पर वित्त विधेयक विधान परिपद को भेजा जाता है। विधान 
परिषद 4 दिन के भीतर विधेयक वापस करती है । परिषद द्वारा सुझाये गये सशोधनो को 
स्वीकार या अस्वीकार करना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि 74 दिन के भीतर 
परिषद वित्त विधेयक को नही लौटाती है, तव भी वह दोनो सदनों द्वारा पारित माना जायेगा । 

प्रो. पायली के अनुसार, “इस प्रकार विधान परिपद को केवल “निलम्बन का निर्षधाधि- 
कार! (85980५ ५८० 70५०) ही प्राप्त है। साधारण विधेयकों को परिपद तीन मास तथा 
वित्त विधेयको को एक मास के लिए रोक सकती है। इन उपदब्रन्धों हरा विधानसभा का सर्वोपिरि 
होना स्पष्ट हो जाता हैं ।? यही नहीं विधानसभा परिपद को मिटा भी सकती है । 
राज्य विधानमण्डलों की शक्तियों पर प्रतिबन्ध (सिट्शाात्राणा5 ० 6 ?0फ्रटा' ० [0 9४0 

7.०एटां$[शप्रा05) 

सविधान के अनुसार राज्य-विधानमण्डलों की शक्तियों पर निम्नलिखित प्रतिवन्ध लगाये 
गये है : 

(4) कतिपय ऐसे विपय है जिन्हे राज्य-सूच्री मे समाविप्ट किया गया है परन्तु उन पर 
राज्यों के विधानमण्डल उस समय तक कानूनों का निर्माण नही कर सकते जब तक कि उन पर 
भारत के राष्ट्रपति की पूर्व भनुमति प्राप्त न हो जाय । 

(2) कतिपय ऐसे विपय हैं जिन पर राज्य विधानमण्डल कानुनो का निर्माण कर सकता 
है, परन्तु उन्हे राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजता है ।* 

(3) सकटकालीन अवसरो पर संघीय संसद राज्यन्सूची के सभी विपयो पर कानून बना 
सकती है । 

(4) समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य-विधानमण्टल-कानुन बना सकता है परन्तु यदि 
वह ससद के किसी भी कानून के विरोध मे है तो ऐसी स्थिति मे ससद द्वारा निर्मित कानून ही 
मान्य रहेगा । 

(5) यदि किन्ही कारणों से राज्य का शासन सविधान के अनुसार नहीं चलाया जा 
सकता है तो राष्ट्रपति राज्य-विधानसभा भी भग कर सकते है ताकि नये घुनावो की व्यवस्था की 
जा सके । 

(6) राज्यसभा दो-तिहाई बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करके राज्य-सूची के किसी भी 
विंपय को केन्द्रीय संसद को सौप सकती है । ऐसे घविपय पर केन्द्रीय ससद एक वर्ष तक कानूनों का 
निर्माण कर सकती है और इस अवधि मे धृद्धि की जा सकती है। 

कानून-निर्माण की प्रक्रिया 
(6.59-५०5८॥706 शर0०50075) ॒ 
साधारण विधेश्को के सम्बन्ध में--साधारण विधेयक मन्त्रिपरियद के किसी सदस्य या 
विधानमण्डल के किसी भी सदस्य द्वारा विधानमण्डल के किसी भी सदन में रखे जा सकते है। 





दर॒डा, रणजीतसिह - भारतोष सबिधान : स्वरूप एवं व्यवहार, 972, पृ. 239 । 
भारतीय संविधान, अनुच्छेद 98 | 

पायली भारतीय संविधान, 4975, प्र 237॥ 

भारतीय संबिधान, अनुच्छेद 20| - 
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यदि विधेयक मन्त्रिपरिपद के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है तो इसे 'सरकारी विधेयक (?ए०॥० 
छ) और यदि राज्य विधानमण्डल के किसी अन्य सदस्य हारा रखा जाता है तो इसे 'निजी 
सदस्य विधेयक! (शा।ए४४० ग्राध्याथ'*$ शी) कहा जाता है । राज्य विधानमण्डल को भी कानून 
निर्माण के लिए लगभग वैसी ही प्रक्रिया अपनानी होती है, जैसी प्रक्रिया संसद के द्वारा अपनायी _ 
जाती है । ऐसे विधेयको को कानून का रूप ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओ मे गुजरना 
होता है : हर ५ 

() विधेयकों की प्रस्तुति तथा प्रथम वाचन--सरकारी विधेयको के लिए कोई पूर्व सूचना 
(९०४०७) देने की आवश्यकता नही है परन्तु निजी सदस्य विधेयकों के लिए एक महीने की पूर्वे 
सूचना जरूरी है । सरकारी विधेयक साधारणतया सरकारी गजट मे छाप दिया जाता है और इस 
पर किसी भी समय आवश्यकता के अनुसार विचार किया जा सकता है। निजी सदस्य विधेयक 
को प्रस्तुत करने के लिए तारीख निश्चित कर दी जाती है। निश्चित तिथि को विधेयक पेश करने 
वाला सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर उस विधेयक को पेश करने के लिए सदन से आज्ञा माँगता 
है और इसके बाद विधेयक के शीपेक को पढ़ता है। यदि विधेयक बहुत महत्त्वपूर्ण होता है तो 
विधेयक पेश करने वाला सदस्य विधेयक पर एक संक्षिप्त भापण भी दे सकता है । यदि उस सदन 
मे उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्य बहुमत से विधेयक का समर्थन करते है, तो 
विधेयक सरकारी गजट में छाप दिया जाता है 4 यही विधेयक का प्रथम वाचन समझा जाता है । 

(2) द्वितीय वाचन--प्रथम वाचन के वाद विधेयक प्रस्तावित करने वाला सदस्य प्रस्ताव 
रखता है कि उसके विधेयक का द्वितीय वाचन किया जाय । इस अवस्था में विधेयक के सामान्य 
सिद्धान्तो पर ही बाद-विवाद होता हें, उसकी एक-एक धारा पर बहस नही होती है। जब इस 
प्रकार के वाद-विवाद के वाद कोई विधेयक पारित हो जाता है, तो उसे 'प्रवर समिति' (8०९० 
(००८) के पास भेज दिया जाता है । 

(3) प्रवर समिति अवस्था--दृूसरे वाचन के बाद विवादपूर्ण विधेयको को प्रवर समिति के 
पास भेज दिया जाता है| इसमे विधानमण्डल के 25 से 30 तक सदस्य होते है। इस अवस्था में 
विधेयक की प्रत्येक धारा पर गहरा विचार किया जाता है। अनेक प्रकार के सुझाव इस अवस्था 
में रखे जाते है और अन्त में एक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इस प्रतिवेदन को सदन के 
सम्मुख पेश किया जाता है । 

(4) भ्रतिबेदन (९८००) अवस्था--प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन पर 
सदन के द्वारा विचार किया जाता है । इस अवस्था में सदन के सदस्यों को भी अपने संशोधन और 
सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार होता है | समिति द्वारा रखे गये प्रत्येक सुझाव पर सदत में मत- 
दान होता है । यदि कोई सुझाव पएस न हो तो मूल धारा पर मतदान लिया जाता है। इस तरह 
विधेयक की प्रत्येक धारा पर विचार और वाद-विवाद करके उसे स्वीकार किया जाता है । विधि- 
निर्माण की समस्त प्रक्रिया मे यह अवस्था सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण होती है । 

(5) तृतीय वाचन--प्रतिवेदन अवस्था की समाप्ति के कुछ समय बाद उसका तृतीय 
वाचन प्रारम्भ होता है । इस बवस्था में विधेयक के साधारण सिद्धान्तो पर फिर से बहस की जाती 
है और विधेयक में भाषा सम्बन्धी सुधार क्ये जाते है । इस अवस्था में विधेयक की धाराओ मे 
कोई परिवर्तन नही किया जा सकता, या तो सम्पूर्ण विधेयक को स्वीकार कर लिया जाता है या 
अस्वीकार । इसके वाद मतदान में भाग लेने वाले सदस्पो के बहुमत द्वारा अस्वीकृत होने पर इसे 
सबन द्वारा स्वीकृत समझा जाता है । है 

विधेयक दूसरे सदन मे---एक सदन द्वारा विधेयक स्वीकार कर लिये जाने पर, जिन राज्यो 
से विधानमण्डल का एक ही सदन है, वहां विधेयक राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है और 
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जिन राज्यो में विधानमण्डल के दो सदन हैं, वहाँ विधेयक दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। 
द्वितीय सदन में भी विधेशक को उन्ही अवस्थाओं से होकर ग्रुभरना पढ़ता है, जिन अवस्थाओं से 
होकर विधेयक प्रथम सदन मे गुजरा था | यदि विधेयक विधानसभा द्वार पारित होने के पश्चात 
विधानपरिषिद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिपद तीन महीने तक विधेयक पर विचार 
पूरा नहीं कर पाती या परिषद विधेयक में ऐसे सशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार नहीं 
होते, तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकृत करके परिपद के पास भेजती है । तब यदि 
परिषद पुन, विधेयक अरबीकृत कर देती है अथवा दुवारा विधेयक पास नहीं करती या परिषद 
विधेयक मे पुत: सशोध्तत करती है जो विधानसभा फ्रो स्वीकार्य नहीं होते तो विधेयक विधान 
परिपद द्वारा पारित किये जाने के बिना ही दोनो सदतों द्वारा पास हुआ समझ लिया जाता है। 


राज्यपाल की स्वीकृति---विधेयक दोनो सदनो द्वारा स्वीकृत होने पर राज्यपाल की स्वीकृति 
के तिए भेजा जाता है। राज्यपाल या तो उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे देता है अथवा 
कुछ सुझावों सहित विधानमण्डल के पास दुबारा भेज राकता है। यदि राज्य विधानमण्डल उस 
विधेयक को राज्यपाल द्वारा सुझाये गये संशोधनो सहित या रहित रूप से दुबारा पास कर देता है 
तो राज्यपाल को विधेयक पर अपनी स्वीकृति देनी ही होगी । राज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह 
विधेयक कानून बन जायेगा । अनेक बार राज्यपाल कुछ विशेष प्रफार के विधेयकों को राष्ट्रपति 
की स्वीकृति के लिए भेज देता है, ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कानून 
बन पाते हैं। 

वित्त विधेयक 
(४0]4:५ 8॥.,5) 

वित्त विधेयक पारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें हैं । सविधान के 
अन्तर्गत वित्त विधेयक वे होते है जिनका सम्बन्ध निम्न वातों से हो : हे 

(!) किसी कर को लागू करने, परिवर्तत करते या व्यवस्थित करने से सम्बन्धित 
विधेयक । हि 

(2) ऋण लेने, राज्य द्वारा अनुग्रह प्रदान करने अथवा राज्य के किसी आधिक कत्तेव्य से 
सम्बन्धित विधेयक । > 

(3) राज्य की सचित निधि (0णा5०॥०९० ५३०) और आकस्मिक निधि ((०आाए- 
8००५ एप्रा0) पर किसी भी रूप में प्रभाव डालने से सम्बन्धित विधेयक । 

उपर्युक्त विषयो के अतिरिक्त उन्हें भी वित्त विधेयक समझा जायेगा जिसे विधानसभा का 
अध्यक्ष वित्त विधेयक घोषित कर दे | ह 

जहाँ तक विधेयको की प्रक्रिया का सम्बन्ध है, वे केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किये 
जा सकते है और विधानपरिपद को वित्त विधेयको के सम्बन्ध मे लगभग वे ही अधिकार प्राप्त हैं 
जो राज्यसभा को केन्द्रीय वित्त विधेयको के सम्बन्ध में है। विधानसभा द्वारा पारित वित्त-विधेयक 
विधानपरियद के पास विचारार्थ भेज दिया जाता है । यदि परिषद उस विधेयक को प्राप्ति की 
तिथि से चौदह दिन बाद तक न लौटावे, तो वह विधेयक दोनो सदनो द्वारा स्वीकृत समझा जायेगा। 
यदि परियद चौदह दिन की अवधि में विधेयक को अपने संशोधन सहित लौठा भी दे, तो इन 
सशोधनो को स्वीकार या अस्वीकार करना विघानसभा पर निर्भर करता है। विधानसभा इन 
सशोधनों के साथ या इन सशोधनों के बिना, जिस रूप मे भी विधेयक को राज्यपाल के पास 


कई चाहे, भेज सकती है और राज्यपाल की स्वीकृति से यह विधेयक कानुन का रूप ग्रहण कर 
लेता हल 


ड 


राज्य-विधानमण्डल और उसकी काये-प्रणाली 529 


भारत में राज्य विधानसभाओं के विघटन की राजनीति 


(९ण,प्राटढइ ठफ पप्ताह छा550.ए7स्‍7ण0 67 परप्तठछ झ€्यछ 8888/88,/855) 
नो राज्यों की विधानसभाओं का विधघटत (977) 


- मार्चे 977 में लोकसभा चुनाव मे भारी विजय प्राप्त करने के बाद कांग्रेसी सरकारों वाले 
राज्यों की विधानसभाओ को भंग करने का निर्णय केन्द्र की जनता पार्टी सरकार ने लिया था। 
सर्वोच्च न्यायालय ने तब जनता पार्टी सरकार के निर्णय को सविधान सम्मत करार दिया था। 

]8 अप्रैल, 4977 को तात्कालिक जनता पार्टी गृहमन्त्री चरणसिंह ने नौ 'राज्यो--उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान बिहार, उडीसा और पश्चिम बंगाल--के 
भुख्यमस्त्रियों को सलाह दी कि वे सम्बद्ध विधानसभाओ को भग करने के लिए राज्यपालो को 
परामर्श दे और तत्काल चुनाव कराये । मुख्यमन्त्री ने विधानसभा खुनाव॑ कराने के पीछे मुख्य तके 
यह दिया कि इस नौ राज्यो के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव मे कांग्रेस को पूरी तरह अस्वीकार 
कर दिया है । लोकसभा का घुनाव मात्र चुनाव न होकर एक क्रान्ति थी। राज्यों की कांग्रेसी 
सरकारे जनता की सच्ची प्रतिनिधि नही रही । राज्यो के काग्रेसी मुख्यमन्त्रियो ने केद्धीयः सरकार 
की इस सलाह को सविधान और लोकतल्त्रीय परम्पराओं के पूर्णतया विरुद्ध बताया। चार कांग्रेसी 
राज्यो की ओर से सर्वोच्च न्यायालय मे एक याचिका दर्ज की गयी जिसमे यह आरोप लगाया 
गया कि शृहमन्त्री ने इन राज्यों मे कान्ुत व्यवस्था विगड़ने का जो तक दिया है, वह सही न॑ही है 
और क्योकि यह मामला राज्यो और केन्द्र के विवाद का है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को 


ही यह सब फैसला करता चाहिए कि केन्द्रीय सरकार को सविधान के अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल - 
करना चाहिए या नही । 


केद्ध में जनता पर्टी की सरकार थी और इन राज्यो मे कामग्रेस की सरकारे। राज्य- 
सरकारो का तर्क था--() शृहमन्‍्त्री की सलाह परोक्ष रूप से धमकी है, (2) यदि मुख्यमस्त्री 
सलाह नही मानते हैं तो विधानसभाओ को भग कर दिया जायेगा, (3) भारत एक संघीय राज्य है 
जिसमे केन्द्र और राज्य दोनों अपने-अपने निश्चित क्षेत्रो मे काम चलाने में पुरी तरह सक्षम हैं। 

- यह तक सही नही है कि अगर केन्द्रीय सरकार के लिए घुनाव होता है तो राज्यो मे भी होना 

चाहिए । संसदीय चुनाव विधानसभा के चुनाव में सामने आने वाले मामलो से भिन्न मुद्दों पर 
लड़े गये। एक ही साथ केन्द्र और राज्यो मे लड़े गये चुनाव के परिणाम अलग हो सकते हैं । 
जनता पार्टी वाली केद्धीय सरकार का तर्क था कि नौ राज्यो भे कांग्रेसी सरकारों द्वारा सत्ता मे 
रहने का अधिकार उम्री समय समाप्त हो गया जबकि लोकसभा घुनाव में इन राज्यो में करीव- 
करीब काग्रेस का पूरा-पूरा सफाया हो गया । केन्द्रीय सरकार चाहती थी कि ये सरकारे जनता 
से पुनः शासनादेश प्राप्त करें 

सर्वोच्च व्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनने के बाद यह निर्णय दिया कि केन्द्रीय सरकार 
अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल करने मे स्वतन्त्र है। तदुपरान्त केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ते - राष्ट्रपति से 
सिफारिश की कि नौ राज्यो में विधानसभाएँ भग॒ कर दी जायें, और अल्पकाल के लिए राष्ट्रपति 
शासन लागू किया जाये। थोड़ी आनाकानी के पश्चात्‌ राष्ट्रपति ने मन्त्रिमण्डल की सलाह 
मान ली । 
नो राज्यों की विधानसभाओ का विघटन (980) 

फरवरी 980 भे लोकसभा चुनाव में भारी विजय प्राप्त करने के बाद गैर-कांग्रेसी सरकारों 
वाले राज्यों की विधानसभाओ को भंग्र करने का निर्णय केन्द्र की काग्रेस (इ) सरकार ने लिया। 


इस बार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विहार, पजाव तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात तथा 


महाराष्ट्र की विधानसभाएँ भंग की गयी। ९ 
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विघटन के आदेश का औचित्य सिद्ध करते हुए केन्द्रीय कानून मन्‍्त्री शिवशकर ने निम्न- 
लिखित तक दिये है : () यह कदम इसलिए उठाना पडा क्योकि इन राज्य सरकारो ने केन्द्र के 
साथ जान-बुझकर सहयोग न करने का रुख अपना लिया था। (2) लोकसभा ने अनुसूचित और 
भनुसूचित आदिम जातियो के लिए लोकसभा और विधानसभाओ में आरक्षण की अवधि 0 साल 
और बढा देने का विधेयक पास किया था, उसकी सपुष्टि मे विलम्व करके इन राज्यो ने इस सन्देह 
का मौका दिया कि वे आगे भी सरकार के किसी प्रगतिशील कदम को अवरुद्ध कर सकते हैं । (3) 
इन राज्यो में कानून और व्यवस्था दिन-प्रतिदिन विग्ड़ती जा रही थी और प्रशासन ढीला पडता : 
जा रहा था। (4) इन राज्य सरकारों ने जनवरी 4980 के लोकसभा घुनावों मे जनता का 
विश्वास खो दिया था । 7 - 

इन तकों के वावजूद यह मानकर चलना चाहिए कि विधटन का मुल्य आधार इन राज्यो 
में इन्दिरा काग्नेस की बहुमत की प्राप्ति और दूसरी तरफ गैर-कांग्रेसी पार्टियों द्वारा जनता का 
विश्वास खो देना है । सन्‌ 977 मे जनता पार्टी ने विघटन के लिए इसी आधार का इस्तेमाल 
करके खुद एक गलत नजीर प्रस्तुत की । वाद मे जब इन्दिरा काग्नेस ने इसी आधार या अस्त्र का 
इस्तेमाल अपनी स्थिति को सुधारने के लिए किया है तो वह एक दूसरी गलती है। प्रसन्नता का 
विपय है कि इस प्रसंग मे 989 मे केन्द्र में जनता दल की सरकार वन जाने पर 977 और 
980 को दोहराया नही गया । ; 

निष्कर्ष---राज्य विधानसभाओ की शक्ति, स्थिति और सम्मान का दिन-प्रतिदिन छवास होता 
जा रहा है । विधानसभाएँ हाथ उठाने वालो की सभाएँ, वनकर रह गयी है । अधिकतर राज्यो में 
विधानसभा के सत्र सर्वधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुलाये जाते है । विधानपरिपदो 
के रिक्त स्थान वर्षो से भरे नही जाते है । आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश व विहार मे वर्षों से स्वायत्त 
संस्थाओं के चुनाव नही हुए हैं। विधानसभाओो में वाद-विवाद का स्तर लगातार ग्रिरता जा रहा 
है । अधिकतर विधायक पार्टी नेताओं को खुश करने मे अथवा सदन मे हुड़दग उत्पन्न करने मे लगे 
रहते हैं । विधायक सदन मे बैठने और वाद-विवाद में भाग लेने के वजाय सदन के वाहर राजनीति 
करते रहते हैं । सदनो में उपस्थिति नगण्य रहती है । अधिकाश विधायक लोगो के काम मिकलवाने, 
स्थानान्तरण करवाने, सिफारिश करने आदि “मध्यस्थ”/ (दलाली) की भूमिका अदा करने मे ज्यादा 
दिलचस्पी लेने लगे है। ऐसे विधायकों की सख्या भी बढती जा रही है जिन पर किसी न किसी 
प्रकार के फौजदारी अपराध मे लिप्त होने के कारण मुकदमे चल रहे है । 
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[895 79000095 ॥9 ॥009 : धशहए७ाप७ 'पष्ट909] 





राज्य राजनीति का महत्त्व [7907008 ० 88० ?णा४705) 


भारतीय संविधान द्वारा अपनायी गयी संघात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत राजनीति के तीत 
स्तर है . राष्ट्रीय राजनीति, राज्य राजनीति और स्थानीय राजनीति। इनमें राष्ट्रीय राजनीति 
आधुनिकतावादी तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करती है और स्थानीय राजनीति परम्परावादी तत्त्वों का; 
लेकिन राज्य राजनीति मे आधुनिकतावादी और परम्परागत दोनो ही प्रकार के तत्त्व देखे जा 
सकते है; वस्तुत यह इन दोनो का समन्वय है। इस प्रकार भारत की संघात्मक व्यवस्था मे राज्य 
वे महत्त्वपूर्ण कडियाँ है जिनके होरा गाँव, नगर और शहर की राजनीति को राष्ट्रीय राजवीतिक 
व्यवस्था के साथ जोडने का कार्य किया जाता है । 


भारत की संघात्मक व्यवस्था मे राज्य राजनीति का अपना विशेष महत्त्व है। भारतीय 
लोकतनन्‍्ब्र की सफलता इस वात पर निर्भर करती है कि हम अपने विकास कार्य क्रो! (सामाजिक, 
आशिक न्याय से सम्बद्ध कार्यक्रमों) को किस गति से क्रियान्वित कर पाते है और संविधान द्वारा 
सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित शक्तियाँ राज्यों को ही भ्रदाव की गयी है । भूमि 
सुधार कानून हो या शिक्षा मे परिवर्तत लाने का कोई कार्यक्रम; परिवार नियोजन हो या मद्य 
निषेध; कुटीर उद्योगों को वढावा देना हो या व्यापक सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना हो; 
व्यवहार मे इन सभी कार्यो को राज्य सरकारों द्वारा ही किया जा सकता है। जनसाधारण की 
दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान राज्य सरकारों द्वारा ही किया जा सकता है, केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नही, इसी कारण जनसाधारण की ससद और केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल की अपेक्षा विधान- 
सभा और मन्त्रिमण्डल में ही अधिक रुचि होती है । वस्तुतः राज्य राष्ट्रीय राजनीति की आधार- 
शिलाएं है । 


राज्य राजनीति राष्ट्रीय राजनीतिज्ञों के लिए प्रशिक्षण स्थल का भी कार्य करती है और 
सामान्यतवा राज्य राजनीति में सफल उतरने वाले व्यक्ति ही राष्ट्रीय राजनीति में स्थान पाने है । 
वस्तुत राज्य ही भारतीय राजनीति और लोकतत्त के प्रयोग-स्थल है और भारतीय लोकतन्त्र की 
सफलता के लिए राज्य राजनीति को ही मावक बनाना होगा। 
भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य राजनीति का विशेष महत्त्व होने पर भी 
सामान्यतया राज्य राजनीति से सम्बद्ध साहित्य का अभाव ही देखा जाता है । इसका सवप्रमल 
फारण यह है कि संघीय व्यवस्था में संघ की इकाइयो को अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व प्राप्त नही होता । 
इसके अतिरिक्त भारत की सधीय व्यवस्था में तो इकाइयो के अपने अलग संविधान भी नहीं 
+ डक ५ 


रँ 


लक 5 


532 भारत में राज्यों की राजनीति : उभरती प्रदुत्तियाँ 


और इस कारण भारतीय तथा विदेशी विद्वानों द्वारा राज्य राजनीति पर अपेक्षाकृत कम ध्यान 
दिया गया। द्वितीय, साइरन वीनर के अनुसार, इसका एक कारण यह हो सकता है कि भारतीय 
विद्वान इस वात से डरते रहे कि राज्य राजनीति का अध्ययन करने पर उन्हे संकीर्णतावादी घोषित 
कर दिया जायेगा । तृतीय, लगभग 40 वर्षों के संवैधानिक इतिहास में लगभग 0 बपे का 
समय ही ऐसा रहा है, जिसमे राज्य राजनीति ने अपने स्वतन्व अस्तित्व का परिचय दिया । राज्य 
राजनीति की प्रभावशीलता के ये वर्ष रहें ह--964-70 और 977-79 तथा 985-90॥ 
947-64 के नेहरू युग में राजनीति केन्द्रीय राजनीति की अनुगामिनी थी और 7974-77 
के वर्षो में तो राज्य राजनीति केन्द्रीय राजवीति और नेतृत्व की दासी मात्र बनकर रह गयी । 
वस्तुत. सन्‌ 960 के दशक के उत्तरारद्ध में हुई राजवीतिक घटनाओं से इस विषय को 
ओर भी अधिक महत्त्व मिलने लगा है। सन्‌ 967 में जब लगभग 8 राज्यों के चुनाव के दौरान 
लोगो ने काग्रेस के अतिरिक्त अन्य दलों को अवसर दिया तो लेखकों, पत्रकारों एवं विह्मनों का 
व्यान विशेष रूप से राज्यो की राजनीति की ओर गया। राज्यों मे उत्पन्न हुई दलीय व्यवस्था 
के अतिरिक्त वहाँ के सामाजिक आधार तथा सफलताओं और विफलताओं के कारणो का विश्लेण्ण 
किया जाने लगा । यह बात स्पप्ट होकर सामने आने लगी कि एक ही साविधानिक ढाँचे और 
समस्त भारत की राजनीति का भाग होते हुए भी विभिन्न राज्यों की प्रक्रि| एकसमान नही हैं, 
क्योकि राजनीतिक प्रक्रिया केवल कानूनी तथा साविधानिक समस्याओं तक ही सीमित नही होती। 
ओपचारिक एवं अनौपचारिक दोनो ही व्यवस्थाएँ ऐतिहासिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा आर्थिक 
आधारों के सन्दर्भ मे एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। इसलिए यद्यपि सभी राज्य एक ही 
संविधान के अनुसार शासित है फिर भी उनकी राजनीति परस्पर सम्बद्ध तथा उनके सामांजिक 
मूत्यों में भिन्नता है। इसी प्रकार उनके राजनीतिक लक्ष्यो तथा विचारों मे भी अन्तर है 4 कई 
का बिल्कुल पडीसी राज्यों की नीतियो, विचारों और घटनाओं में भी बहुत अन्तर स्पप्ट दिखाई 
दे 
राज्य राजनीति के निर्धारक तत्त्व (0027्रांग्रधा/5 0 5886 ?07805) 
भारत की राज्य राजनीति के विभिन्न रूप रहे है । कन्नी यह राष्ट्रीय राजनीति की अनु- 
गामिनी रही तो कभी राष्ट्रीय राजनीति को निर्देशित करने वाली शक्ति | इसके अतिरिक्त अलग- 
अलग राज्यों की राजनीति मे भी भेद रहे हें । वस्तुत यह स्थिति राजनीति के निर्धारिक तत्त्वो मे 
समय-समय पर परिवर्तन होने के कारण ही देखी गयी । राज्य राजनीति के निर्धारक तत्त्वों का 
उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है 
() संर्बधानिक तत्व--सविधान द्वारा जिस संधात्मक व्यवस्था की स्थापना की गयी है 
उसमे केन्द्रीय सरकार को राज्यों की अपेक्षा उच्च और राज्यों पर नियन्त्रण की स्थिति प्राप्त है। 
इसलिए जब तक कोई विशेष राजनीतिक तत्त्व ने हो; राज्य राजनीति का केन्द्रीय शासन और 
राजनीति से प्रभावित होना नितान्त स्वाभाविक है। केन्द्रीय शासन द्वारा अनेक वातो के आधार 
पर राज्य राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है, यथा, राज्यपाल का पद, राज्य मे राष्ट्रपति 
शासन लागू करता, राज्य को वित्तीय सहायता, मुस्यमन्त्री और अन्य मन्त्रियो के विरुद्ध जांच 
आयोग की स्थापना आदि। 
(2) राजनीतिक तत्व--राज्य राजनीति को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक प्रमुख तत्त्व 
निश्चित रूप से राजनीतिक ही हैं । वस्तुत राजनीतिक तत्त्व के अन्तगंत अवेक बाते आती है 
(0) केन्द्रीय नेतृत्व, अमुखतया प्रधानमन्धी का व्यक्तित्त--केन्द्रीय नेतृत्व और प्रधानमन्‍्त्री 
_ग व्यवित्तत्व राज्यों की राजनीति को बहतत अधिक सीमा तक प्रभावित करता है। यदि केन्द्रीय 
“डेन्च शक्तिशाली और प्रधानमन्त्री का व्यक्तित्व प्रभावणाली है तो राज्यो की राजनीति दबी 


भारत में राज्यों की राजनीति ; उभरतो प्रवृत्तियाँ. 333 


रहेगी । पं. नेहरू के करिश्मावादी नेतृत्व के कारण ही नेहरू काल मे राज्य राजनीति केन्द्रीय 
राजनीति की अनुगामिनी रही, लेकिन 4964-70 के वर्षो मे प्रधानमन्त्री पदधारी व्यक्ति का 

, व्यवितत्व बहुत अधिक प्रभावशाली नही वन-पाया था, अत राज्य राजनीति केन्द से निर्देशित होने 
के बजाय उसके द्वारा केन्द्रीय राजनीति को दिशा देने की चेष्टा की गयी । 

(7) मुख्यम॒न्‍्त्री का व्यक्तित्व--एक ही समय में विभिन्न राज्यों की राजनीतिक 
स्थिति मे अन्तर देखा जा सकेता है और इसका कारण है मुख्यमन्त्री का व्यक्तित्व जो राज्यों की 
राजनीति मे प्रमुख भूमिका सम्पादित करता है । उदाहरण के लिए, स्वतन्त्रता आ्रप्ति के उपरान्त 
डॉ. वी. सी. रॉय के नेतृत्व मे,प. वगाल और गोविन्द वल्लभ पन्‍्त के नेतृत्व मे उत्तर प्रदेश की 
जो महत्त्वपूर्ण स्थिति थी, वह उतके समकालीन मुख्यमन्त्रियों के अधीन अन्य राज्यों की नही थी 
और रॉय तथा पन्त के मुख्यमन्त्री न रहने पर प. वेंगाल तथा उत्तर प्रदेश की स्थिति में गिरावट 
आयी | 980 के वाद मे ज्योति वसु, एम. जी. रामचन्द्रन, एन. टी. रामाराव, हेगड़े, डॉ. 
फारुख अब्दुल्ला आदि की गणना अधिक प्रभावी सुख्यमन्त्रियो के रूप मे की जा सकती है। राज्यों - 
में अब तक जो मुख्यमन्त्री रहे, उन्हे तीन श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता है शक्तिशालो 
मुख्यमन्त्री, अपेक्षाकत कम शक्तिशाली मुख्यमन्त्री और- दुबंल तथा केख्धीय सरकार के दूत की 
भूमिका वाले मुख्यमन्त्री । 

(#) केसर और राज्यों में दतीय स्थिति--केन्द्र और राज्यो की दलीय स्थिति द्वारा राज्य 
राजनीत्ति को कई प्रकार से प्रभावित किया जाता है। सर्वप्रथम, यह सोचा जाता है कि यदि 
राज्य मे उसी राजनीतिक दल की सरकार हो, जो केन्द्र मे सत्तारुढे है तो केन्द्रीय सरकार और 
राज्य सरकार के आपसी सम्बन्ध अच्छे रहेगे। लेकित ऐसा होना जरूरी नहीं है और अनेक बार 
इसके विपरीत दलीय स्थिति मे भी केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के वीच अच्छे सम्बन्ध देखे 
गये हैं। वस्तुत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सम्बन्ध अपनी दलीय संरचना पर कम 
और प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री के आपसी समीकरण पर अधिक निर्भर करते है। द्वितीय, यदि 

केस्द्रीय-सरकार को लोकसभा में क्षण बहुमत ही प्राप्त हो अथवा केन्द्रीय सरकार भी ग्रुटबन्दी से 
ग्रस्त हो; जैसा कि 978-79 के वर्षो मे देखा गया है तो केन्द्रीय सरकार की राज्य राजनीति को 
निर्देशित करने की क्षमता सीमित हो जाती है । यदि राज्य मे उसी राजनीतिक दल का शासन 
हो, जिस राजनीतिक दल का केन्द्र में शासन है ओर मुख्यमन्त्री को दल के केन्द्रीय संगठन मे महत्त्व- 
पूर्ण स्थिति प्राप्त हो, तो राज्य राजनीति अपने स्वतन्त्र अस्तित्व का परिचय दे सकती है और 
उसके द्वारा केन्द्रीय राजनीति को प्रभावित करने की चेष्ठा की जा सकती है। तृतीय, राज्य मे 
मिली-जुली सरकार होने पर सामान्यतया उसकी स्थिति एकदलीय सरकार की तुलना मे कमजोर 
होती है और केन्द्र के लिए मिली-जुली सरकार वाले राज्य की राजनीतिक स्थिति को प्रभावित 
* करना सरल होता है। जिस राज्य सरकार को विधानसभा मे बहुत कम बहुमत प्राप्त हो या राज्य 
के शासक दल मे अत्यधिक शुटबन्दी के कारण मुख्यमन्त्री की स्थिति असुरक्षित हो, उसे विधान- 
सभा के अन्दर और बाहर निरन्तर चुनौती की स्थिति का सामना करना पड रहा हो, उस राज्य 
सरकार की स्थिति भी मिली-जुली सरकार जैसी ही कमजोर होती है। 

(3) सांस्कृतिक-सामाजिक तत्त्व--भारतीय संघ के कुछ राज्य सास्क्रतिक-सामाजिक दृष्टि 

से विकसित, लेकिन कुछ अन्य बहुत पिछडे .हुए है।प बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और 
सीमित रुप से किया जा सकता है। इस कर हु 530 अल ति को प्रभावित करने का कार्य 
न न्यू बात यह है कि भाषा, संस्कृति 
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आदि की दृष्टि से जिन राज्यों की स्थिति भारत की राष्ट्रीय स्थिति से कुछ भिन्न है, उनके साथ 
व्यवहार करते समय केन्द्र को विशेष सावधानी बरतनी होती है । ह 

(4) आधिक तत््व--राज्यो की राजनीति आथिक तत्त्वों से भी प्रभावित रहती है । यदि 
एक राज्य में प्राकृतिक साधनों की वहुलता है, उसका पर्याप्त औद्योगीकरण हो गया है या कृषि 
सम्पदा के कारण उसके पास पर्याप्त वित्तीय साधन है, तो उस राज्य की राजनीति के स्वतन्त्र 
और स्वस्थ रूप के विकसित होने की आशा की जा सकती है । महाराष्ट्र, पजाव और प. बंगाल 
आदि राज्य अपने पर्याप्त वित्तीय साधनों के कारण केन्द्र के प्रति कम निर्भरता की स्थिति रखते 
हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान मे स्थिति विपरीत ही है । इस सम्बन्ध में केरल का भी 
उदाहरण लिया जा सकता है जिसने अपनी विदेशी विनिमय कमाने की क्षमता का केन्द्र के साथ 
मोल-तोल करने में सफलतापूर्वक प्रयोग किया है । 

(5) भौगोलिक तत्त्व--किसी राज्य की भौगोलिक स्थिति भी उसकी राजनीति को प्रभा- 
वित करती है। प्रथम, भौगोलिक स्थिति उस राज्य के आर्थिक विकास को और परोक्ष रूप मे 
राज्य राजनीति को प्रभावित करती है । द्वितीय, सीमान्त पर स्थित राज्यों मे यदि कभी पृथकंता- 
वादी प्रवृन्तियो का उदय होता है तो इसका अमुख कारण उसकी भौगोलिक स्थिति हो सकती है । 
नागाल॑ण्ड और मिजोरम आदि राज्यों की प्रवृत्ति को इसी सन्दर्भ में समझा जा सकता है। इसके 
अतिरिक्त भारतीय सघ के कुछ राज्य क्षेत्र तथा जनसख्या की दृष्टि से विशाल तथा विविध- 
ताओं से परिपूर्ण है, लेकिन दूसरी ओर कुछ राज्य क्षेत्र तथा जनसख्या की दृष्टि से छोटे और 
भपेक्षाकृतत कम विविधताओं वाले है । ऐसे राज्यों की राजनीति मे एक-दूसरे से भेद होना नितान्‍्त 
स्वाभाविक है। 

भारत में राज्य राजनीति : सैद्धान्तिक आमुख 
(्७वछ ए0ण7708 कर गररा)आ& प्माउएणरशपट&, फ्ार#श5५0०२20) 

यद्यपि अब भी अनेक लेखक राज्यो की राजनीति को कुल भारत की राजनीति के केवल 
एक अग के रूप में ही प्रस्तुत करते है, विशिष्ट ऐतिहासिक, सास्क्ृतिक, सामाजिक तथा वैचारिक 
सन्दर्भ मे मूल आधार यह है कि प्रत्येक राज्य की अपना अलग अनुभव रहा है और रहेगा | इस 
सिद्धान्त को आधार मानते हुए इस विपय के दो आरम्भिक विद्वानों मायरन वीनर (४जञ्ञणा 
ज़रक्ारथ) तथा इकबाल नारायण ने अध्ययन के लिए एक सुनिरिचित सैद्धान्तिक और तुलनात्मक 
ढाँचे के विकास के लिए प्रयत्न किये हैं। मायरन वीवर के अनुसार प्रत्येक राज्य एक बडी 
व्यवस्था (भारत) का भाग है परन्तु फिर भी हर एक का अपना निश्चित राजनीतिक अस्तित्व है। 
इसलिए धत्येक राज्य मे राजनीतिक प्रक्रिया का विश्लेषण किया जा सकता है तथा इसका (क) 
उन सामाजिक और आथिक परिस्थितियों, जिनमे राजनीति चल रही है, और (ख) सरकार की 
कार्यक्षमता के साथ सम्बन्ध जोडा जा सकता है । यह विधि प्रमुख रूप से व्यवस्था विधि" (997 
०977०8०॥) पर आधारित है और यह राज्यो के तुलनात्मक अध्ययन को महत्त्व देती है ॥* 

* इकवाल नारायण द्वारा सुझायी गयी विधि भी मूलत- “व्यवस्था विधि” पर ही आधारित 
है परन्तु इसमे अन्तर यह है कि इसका प्रयोग राजेनीतिक विकास के सन्दर्भ में किया गया है 
जिससे इसमें गति आ गयी है | इकवाल नारायण” ने सवसे पहले एक सैद्धान्तिक आधार के निर्माण 
की आवश्यकता पर वल दिया है | इस आधार के पाँच तत्त्व सुझाये गये है . सस्थागत (8प- 
पं००७), अवस्थात्मक ((॥5अ००हं०्त), राजनीति का स्तर (.0४०! ण ?०॥605), सामाजिक, 


३ 
2 हक अयाहए (०6 ) 546 #>॥ह65 क उबा०, (शफास्णणा, 4986), छ0. 6-9. 
गे परिबाताओ, (लत) 5०९ उतार हक उतवाव (शिए्टलाए 976), शाप ९ता00॥- 
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आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचा (9000-८०णाणाश गार्त ऐ०गाएंव्यों आप्रणधा०) और विशिष्ट 
बर्गीय दाचा (व6 हपणा०) । इस सैद्धान्तिक आधार पर तीन दशाओं वाले ढांचे का निर्माण 
किया जा सकता है । ये दशाएँ हे, सन्दर्भ सम्बन्धी (007०7), वचावट सम्बन्धी ($0०पाओं) 
एव त्रिया सम्बन्धी (090थधंणात्) । सन्दर्भ, राजनीतिक व्यवस्था की वनावट और विशेष रूप 
से कार्य को प्रभावित करता है, दुसरी ओर बनावट और विशेष रूप से कार्यशीलता सन्दर्भ को 
प्रभावित तथा एक सीमा परिवर्तित करती है । नि सन्देह यह परिवतंत अत्यन्त धीरे, रूक-इककर 
तथा कई वार न दिखायी देने वाला होता है । सन्दर्भ के तत्त्व हैं इतिहास, भूगोल, आन्तरिक 
ढाँचा आथिक विकास का स्तर और दिशा, मानवीय स्रोत, शिक्षा का स्तर और राज्य का शहरी- 
करण इत्यादि । बनावट स्वाभाविक रूप से, औपचारिक, साविधानिक और राजनीतिक संस्थाओ, 
प्रक्रिया तथा प्रशासनिक आधार का सम्मिश्रण है। क्रियाशीलता का सम्बन्ध राजचीति मे भाग 
लेने वालो में भूमिका सम्बन्धी दृष्टिकोण, व्यावहारिक तत्त्व और कार्यश्रणाली से हैं । ह 
इन दोनो ही प्रणालियों का उपयोग कुछ खामियों के बावजूद राज्य स्तर पर राजनीति के 


सर्वेक्षण करने तथा उभरते हुए राजनीतिक आकारों और विभिन्न शक्तियो के साथ उनके सम्बन्धो 
को समझने के लिए किया जा सकता है । 


कुल मिलाकर प्रत्येक राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वहाँ का विशिष्ट सामाजिक और 
आशिक टाँचा तथा उस ढाँचे मे अपनायी' गयी विकास की प्रक्रिया का प्रभाव इत्यादि वहाँ की 
राजनीतिक प्रक्रिया को अलग आकार प्रदान करते है। नि सन्देह यह प्रत्रिया कुल भारत की 
राजनीतिक, साविधानिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत होने के कारण अनेक प्रकार से 
समान भी है । 

४ राज्य राजनीति के प्रमुख लक्षण 
(5५,फछोप्रा' एछ867एए8५ 09 छा#78 एज,/प7ट8) 

स्वतन्त्र भारत के सर्वेधानिक इतिहास के विभिन्न कालो मे राज्य-राजनीति के' अलग-अलग 
और कुछ सीमा तक एक-दूसरे के विपरीत रूप देखे गये है और एक ही समय पर विभिन्न राज्यो 
की राजनीति के भी अलग-अलग रूप देखे जा सकते है । लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बाते है जिन्हे 
कम अधिक रूप से सभी समयो पर और लणभग सभी राज्यों की राजनीति मे देखा जा सकता 
है । ये ही राज्य राजनीति की पअमुख प्रवृत्तियाँ या लक्षण है और इनका उल्लेख निम्न रूपो मे 
किया जा सकता है - । 

() परम्परागत और आधुनिकता का समन्वय---सभी राज्यो की राजनीति मे धर्म, 
जाति आदि परम्परागत तत्त्वों तथा वर्ग चेतना और आर्थिक हितों के दवाव आदि आधुनिक 
तत्त्वों का समन्वय देखा जा सकता है, यद्यपि कुछ राज्यो की राजनीति में परम्परागत तत्वों की 
प्रवनता है, कुछ अन्य राज्यो मे आधुनिकतावादी तत्त्वों की । 

(2) धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्रीयत्ता आदि तत्त्वों का अपेक्षाकृत अधिक भ्रधाव--राज्य 
राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की तुलना मे अधिक परम्परावादी हे और घर्मं, जाति, भाप और 
क्षेत्रीयता आदि तत्त्व राष्ट्रीय राजनीति की तुलना से राज्य राजनीति में अधिक प्रभावशाली हें । 
यह तथ्य इस सामान्य प्रवृत्ति के अनुकूल है कि निर्वाचन लेव जितना छोटा होगा, परम्परावादी 
तत्त्व उतने ही अधिक भ्रभावी होंगे। केरल की राजनीति मे धर्म के तत्त्व की बहुत अधिक 
प्रधानता है, विहार, हरियाणा आदि राज्यों की राजनीति में जाति अधिक प्रभावशाली है तो 
तमिलनाडु की राजनीति मे क्षेत्रीयता और भाषा के तत्त्वो की प्रचलता है । 

(3) केन्द्रीय राजनीति को तुलना सें अधिक प्रतियोगी दलीय व्यवस्था--केन्द्रीय राजनीति 


प्‌ष्द्ध 


की तुलना में राज्यो की राजनीति मे दलीय व्यत्रस्था सदैव ही अधिक प्रतियोगी रही है। नेहरू काल 
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में जबकि केन्द्र मे काग्रेस की सत्ता को चुनोती देने की वात भी नहीं सोची जाती थी, कुछ राज्यों 
में काग्रेस की स्थिति मजबूत नही थी । उदाहरण के लिए, ह्वितीय आम चुनाव के बाद कैरग मे 
साम्यवादी सरकार का निर्माण हुआ था, मध्य प्रदेश में दो वार कांग्रेस की अत्पमतीय सरकार थी' 
उडीसा में मिली-जुली सरकार का निर्माण हुआ था। राजस्थान में तीन में दो आम चुनावों भे 
कांग्रेस को बहुमत से कुछ कम स्थान प्राप्त हुए थे, आन्छ्र भें एक बार काग्रेस नेतृत्व वाली 
सयुक्त सरकार थी और एक बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। चतुर्थ आम चुनाव मे 
तो जनता ने लगभग आधे राज्यों मे विरोधी दलो को शासत करने का अवसर दिया और दलीय 
प्रतियोगिता बहुत अधिक तीन हो गयी । वर्तमान समय में भी केरल, आनन्‍्ध्र, असम, मिजोरम, 

हरियाणा, सिक्किम, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू-कम्मीर, प. बंगाल और त्रिपुरा आदि राज्यो 

में केन्द्र के शासक दल से भिन्न राजनीतिक दलो की सरकारे है। मायरन वोनर के शब्दो मे, 

“राष्ट्रीय राजनीति से जब हम राज्य राजनीति की ओर बढ़ते हैं तो दलीय प्रतियोगिता तीन हो 

जाती है।!! 

(4) राज्य राजनीति का सण्डित ($०87०7॥८त) स्वरुप--संघ राज्य की एक इकाई 
और दूसरी इकाई में भेद की स्थिति होना स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय सघ के राज्यों का भी 
खण्डित स्वरूप है। एक ही' राज्य वे क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र गे भेद की स्थिति का अनुभव किया जाता 
है और राज्यों के इस खण्डित स्वरूप तथा सस्क्ृति ने राज्यों की राजनीति को बहुत अधिक 
प्रभावित किया है। इस प्रकार के खण्डित स्वरूप के कुछ उदाहरण है . आन्ध्र प्रदेश तीन क्षेत्रों 
मे बेटा हुआ है--तटवर्ती आन्ध्र, रायलसीमा और तेलगाना। केरल के तीन क्षेत्र (ट्रावनकोर, 
कोचीन और मालावार) मध्य भ्रदेश के चार क्षेत्र (विन्ध्य भ्रदेश, मध्य भारत, महाकौश्ल और 
भोपाल), महाराष्ट्र के तीन क्षेत्र (पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ) तथा कश्मीर के 
तीन क्षेत्र (कश्मीर लद्दाख और जम्मू) है। उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर अदेश और पूर्वी उत्तर 
प्रदेश में बेंटा हुआ है । राज्यों के इस खण्डित स्वरूप का एक कारण तो उनका विगत इतिहास 
है, जैसे एक ही राज्य के कुछ क्षेत्र 947 के पूर्व ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत थे और कुछ देशी 
रियासतो के रूप मे थे। लेकिन इस स्थिति का अधिक प्रमुख कारण तो उनके आशिक विकास 
की अधिक असमान स्थिति और कही-कही पर तो बहुत अधिक असमान स्थिति है जैसे पूर्वी 
उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना मे और तेलगाना आन्ध्र प्रदेश की तुलना में बहुत 
अधिक पिछड़ा हुआ है । कही पर खण्डित स्वरूप को जन्म देने वाले ये दोनो ही तत्त्व विद्यमान 
है ( शिक्षा का विकास, यातायात के साधन, नौकरियों की सुविधाएँ तथा व्यापार आदि का 
विकास भी विभिन्न क्षेत्रों में एक समान नही हुआ है। जो क्षेत्र सीधे अग्रेजी सत्ता के अधीन 
थे वहाँ एक सुचारु प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण तो हुआ ही, साथ ही सामाजिक, शैक्षिक 
तथा राजनीतिक सुधार भी हुआ। इसके विपरीत देशी रियासते राजनीतिक गतिविधियों से 
टूर थी । 

(5) शासक दल में तीत्न गृटबन्दी--ग्रुट्वन्दी भारत की समस्त राजनीति के रक्त में घुली 


हुई है लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में राज्य की राजनीति मे गुटवन्दी का विप सदेव ही ' 


अधिक तीज्न रूप मे देखा गया। नेहरू काल के जिन राज्यो मे राज्य स्तर का नेतृत्व भी बहुत 
प्रभावशाली था वहाँ नेहरू तथा राज्य स्तर दोनो के प्रभावशाली नेतृत्व के कारण भुठवन्दी दवी 


हुई थी लेकिन दोनो मे एक भी तत्त्व के न होने पर गुटवन्दी उभरकर सामने आ गयी। 967 
“7 +-+त_त+त..ततत. 


है 
जिशञणा फ्द्यावा एगाएववा 0०एण०ाला। गा परताशा डिववाल का. हाल. फलाश' (०त ) &/व० 
बगा[ह68 उ7 आग, 9 44, 


$ 
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से तो राज्य स्तर पर लगातार तीब् गुटवन्दी देखी गयी है और वर्तमान स्थिति तो इस दृष्टि से 
तनिण्चित रूप से शीचनीय है । 

(6) राजनतिक दल-बदल---राजनीतिक दल-बदल भी राज्य स्तर की राजनीति की 
ही प्रमुख विशेषता रही है। दल-बदल स्वाधीनता प्राप्ति के बाद से ही केन्द्र और राज्य दोनो 
सस्‍्तरो पर जारी था लेकिन 967 से राज्य स्तर पर दल-बदल बहुत दही अधिक बढ़ गया। 
97]-72 के चुनाव परिणामों को देखकर यह आशा की गयी थी कि अब राज्यो की विधान- 
सभा में सत्ता कांग्रेस को पर्याप्त वहुमत प्राप्त हो जाने के कारण दल-बदल स्वत, ही लगभग रुक 
जायगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन्‌ 985 मे 52वाँ सविधान संशोधन पारित होने के बाद 
यह भाश्मा बेंधी कि दल-बदल की दृपिते प्रवृत्ति पर अकुश लग सकेगा। तेकिन 988 भें 
नागालैण्ड मे और 989 मे कर्नाटक में दल-त्रदल की घटनाएँ इतती दिलचस्प ढंग से हुई 
कि जिनके परिणामस्वरूप राज्य सरकारे अन्पमत में आ गई और राज्यपालों ने राष्ट्रपति शासन 
की सिफारिश कर दी । 

(7) राजनीतिक अस्थिरता--राज्य स्तर के शासक दल मे तीब्र ग्रुव्वन्दी और 'राज- 
नीतिक दल-बदल ने राज्यों की राजनीति में एक अन्य तत्त्व को जन्म दिया है और वह है 
राजनीतिक अस्थिरता या राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण । राज्य राजनीति में राजनीतिक 
अस्थिरता की यह स्थिति 966 से लगभग निरन्तर रूप मे चली था रही है और कम-अधिक 
रूप मे भारतीय संव के सभी राज्य इस स्थिति को भुगत चुके है और भूगत रहे हैं । 

(8) केन्द्र द्वारा राज्य राजनीति को प्रभावित करने के उच्चित-अनुचित प्रयह्न--राज्यों 
में राजनीतिक अस्थिरता का एक कारण यह भी रहा है कि केनद्ध द्वारा राज्य राजनीति को 
प्रभावित करने के उचित-अनुचित सभी प्रकार के प्रयत्व किये गये । स्रविधान द्वारा केन्द्रीय सर- 
कार को राज्यों पर नियन्त्रण की जो शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं, उनका न केवल संबधानिक 
वरन्‌ राजनीतिक, दलीय और ग्रुटीय हितो के लिए प्रयोग किया गया | 959 में केर्त, 967 
से राजस्थान १968 मे प. बंगाल, 970 मे उत्तर प्रदेश, 973 में उड़ीसा, 975 में उत्तर 
प्रदेश बौर 977 में कर्नाटक में राष्ट्रपति शासन लागु करना केन्द्र द्वारा राज्य शाजनीति की 
प्रभावित करने के अनुचित प्रयत्व ही समझे जाते हैं । 977 मे क्रेन्द्र की जनता यरकार द्वारा 9 
नज्यों की विधानसभागों को भंग करता और 980 हे इन्दिरा क्रांग्रेस द्वारा 9 शज्यी की 
विधावनभाजों को भंग किया जाना भी इसी प्रसार हे अबत्न रहे हैं 

राज्य राजनीदि के व्विधिन्न रूप और काल 
(एशम्कफ्महारया एत्४855 3० +57045 67 छ+#पर 797705) 

खतसता पर्ति से लेकर जब तक आज्य राजनीति के विभिन्न रूप देखे गये है। कभी तो 
राज्य राजनीति अपने ही सन्दर्भ मे प्रभावमून्य थी; कभी उसके हारा राष्ट्रीय शरपरीत के भण्दभ 
में भी अपने प्रभाव का परिचय दिया गया। राज्य राजनीति के विशित्ञ रुपी भी एुें ने हे 
निम्न कालो मे विभाजित कर अध्ययन किया जा सकता तै ; 
मयम काल--अज्ञावशुन्यता का काल (947 मई 00+) ॥॒ हि 

नेहरू काल को भारतीय राणनीति के संर्तधमम हो है करती शीश शक्ष सत्ता गई 


कांग्रेस का गुकाधिकार और खी नेहर का करिएानती... 3 एल बोज़ी तेतों मे राष्य 
राजनीति को प्रभावशुन्य कर दिय। और राज्य राह मद भित होती रही । इस कात 
की राज्य राजनीति के कुछ प्रमुस राष्तण है.' ०) ५: ७. 
() केन्द्र तथा राज्यों भें एक ही दस ४ एन गे मारते जेरे कु 
को छोडकर इस काल के राज्यों में भी उगी 4. , भक्ति थी, भो फेस ; 


३ 


538 भारत में राज्यों को राजनीति : उभरती प्रवृत्तियाँ 


था। राज्य स्तर पर भी ऐसी राजनीतिक शक्तियों का प्रभाव था जिनके हारा काग्रेस दल के 
प्रभाव को वास्तविक चुनौती देने का कार्य किया जा सके । 

(7) राज्य सरकारों की अपेक्षाकृत नगण्य स्थिति--केन्द्र के साथ-साथ राज्यों की सत्ता 
पर भी काग्रेस दल के एकाधिकार और श्री नेहरू के अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने राज्य 
सरकारों की स्थिति को नगण्य कर दिया था। राज्य सरकारें सामान्यतया अनेक महत्त्वपूर्ण वातो 
के सम्बन्ध मे केन्द्र से निर्देशित होती थी, लेकिन प बंगाल, 960 के पूर्व बम्बई और बाद में 
क्रमश. महाराष्ट्र तथा गुजरात और गोविन्द वत्तभ॒पन्‍न्त के मुख्यमन्त्रित्व में उत्तर प्रदेश आदि 
राज्यो की स्थिति इस सम्बन्ध मे अवश्य ही अपवाद थी । इस काल मे केन्द्र और राज्यो या राज्यो 
के बीच परस्पर विवाद उभरकर सामने नही आ पाये, वयोकि यदि ऐसे कोई विवाद होते थे तो 
उन्हें काग्रेस कार्य समिति की बैठकों में या सुख्यमन्त्री की प्रधानमन्त्री के साथ औपचारिक बैठकों 
मे हल कर लिया जाता । 

(770) राज्यों में गुटबन्दी--नेहरू काल मे केन्ट्रीय नेतृत्व भे मतभेद अवश्य थे, लेकिन ठे 
श्री नेहरू के प्रभावशाली व्यक्तित्त्त के कारण दबे रहे। केन्द्र की तुलना में राज्यों के शासक जर्गे 
में बहुत अधिक गुटवन्दी थी । जिन राज्यो के मुस्यमन्त्री प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे, उन 
राज्यों मे यह गुट्वन्दी दवी रही, लेकिन कम प्रभावशाली मुस्यमन्त्रियों के राज्यों मे यह उभरकर 
सामने आ गयी और कुछ राज्यो में तो इतनी तीब्रता प्राप्त कर ली कि सम्बन्धित राज्यों के 
हितो को बहुत अधिक आधात्त पहुँचा । 

(९) मुख्यमन्त्री राज्य राजनीति के शक्ति पुज--सधात्मक व्यवस्था वाले और विविध- 
ताओ से परिपूर्ण भारत जैसे देश में प्रादेशिक सामन्‍्तो का उदय होना नितान्त स्वाभाविक है और 
श्री नेहरू के रहते हुए भी राज्य राजनीति से ऐसे शक्ति पु जो का उदय हुआ । श्री वी. सी रॉय, 
गोविन्द वलल्‍्लभ पन्‍्त और श्री देसाई राज्य स्तर के लगभग स्वाभाविक शक्ति पुज थे और श्री 
कामराज, सजीवा रेड्डी तथा सुखाडिया ने राजनीतिक चातुय से यह स्थिति भ्राप्त कर ली थी 
श्री अतुल्य घोष और एस. के पाटिल राज्य स्तरीय संगठन पर नियन्त्रण स्थापित कर प्रादेशिक 
सामन्त बन गये थे । 

राज्य राजनीति के इस प्रथम काल में एक रचनात्मक कार्य हुआ जिससे राज्य राजनीति 

को प्रभावित किया और कुछ समय के लिए नवीन विवादों को भी जन्म दिया और वह था, 
भाषावार राज्यों का निर्माण । इस काया से भाषा के आधार पर देश मे राज्यो की माँग के 
आन्दोलन शुरू हो गये और अन्त मे सरकार को इस माँग को स्वीकार करना पडा । सन्‌ 953 
से भाषा के आधार पर आन्ध्र प्रदेश का गठन किया गया और फिर राज्य पुत्रगंठन आयोग की 
भी नियुक्ति की गयी । राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर सन्‌ 956 में भाषा के आधार 
पर राज्यो का पुनर्गठन किया गया । इस प्रक्तिया से फिर एक वार कुछ राज्यों का विभाजन हुआ 
कुछ मामलो में अलग-अलग राज्यो से निकाले गये क्षेत्रों को मिलाकर नये राज्य वनाये गये और 
कही-कही पर कुछ छोटे राज्यो को समान भाषा वाले पड़ौसी राज्यों मे मिला दिया गया। सच 
948 और 956 के पुन्रगंठत के परिणामस्वरूप अनेक राज्यो में जनसंख्या के स्वरूप, वहु- 
सख्यक तथा अल्पसंख्यक वर्गों की स्थिति, प्रशासनिक व्यवस्था तथा राजनीतिक विशिष्ट समूह 
(5॥6 20०79) मे काफी परिवर्तन आये । इससे भारत का राजनीतिक मानचित्र अधिक सुसगत 
हो गया । पहले यह आशका थी कि इससे भारत की राष्ट्रीय एकता को आधात पहुँचेगा, लेकिन 
यह जआाशंका निराधार थी और स्वाभाविक रूप मे गलत सिद्ध हुई । | 
द्वितोय काल---अभावशालिता के उदय का काल (मई 964--जनवरी 967) 

नेहरू के जीवन काल में ही भारत ने राज्य आधारित क्षेत्रीय राजनीति में प्रवेश कर लिया 
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था, उनकी मृत्यु ने इस प्रक्रिया को तीतता प्रदान कर दी ।! चीन के हाथों पराजय, विगडती हुई 
आशिक स्थिति और स्वयं अपने गिरते हुए स्वास्थ्य ने श्री नेहरू की स्थिति को जिस अनुपात मे 
आघात पहुँचाया था, प्रादेशिक सामन्‍्त और राज्यो की राजनीति उसी अनुपात मे अधिक प्रभाव- 
शाली हो गये। श्री नेहरू ने 963 में 'कामराज योजना” के माध्यम से केन्द्र ओर राज्य राजनीति 
पर पुन पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करना चाहा था; लेकिन इसमे उन्हें आंशिक सफराता ही प्राप्त 
हुई | उत्तर प्रदेश मे सत्ता परिवतेन नेहरू की इच्छानुसार नहीं हुआ और गुजरात मे नेहरू की 
इच्छा के विरुद्ध नेतृत्व परिवर्तन हुआ । जे. डी. सेठी भी लिखते है कि 'नेहरू के अन्तिम नो 
में राजसत्ता केच्ध से राज्यो की ओर उन्मुख हो गयी थी ।' इस काल की राज्य राजनीति के प्रमुख 
लक्षण है : ह 
(0) नेहरु के उत्तराधिकारियों के चयन सें राज्य नेताओं की भुमिका--नेहरू काल की 
तुलना में उत्तर नेहरू काल में राज्य राजनीति के कर्णंध।र कितने अधिक प्रभावशाली हो भये थे, 
इसका परिचय उस समय मिला जबकि मई 964 और जनवरी 966 मे प्रधानमन्त्री पद रिवत 
हुआ और नेहरू के उत्तराधिकारी के चेयन मे राज्य नेताओं ने बहुत अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका 
अदा की । 966 मे तो राज्य नेताओं की भूमिका सबसे प्रमुख और निर्णययकारी थी। बवीनर के 
शब्दों भे, “व्यवहार के अन्तर्गत प्रधानमन्त्री के चयन की प्रक्रिया से संसदीय-नेतृत्व की अपेक्षा 
राज्यों के मेतृत्व ने निर्णयकारी भुसिका अदा की 
(४) राज्यों में तीव्र गुटबन्दी--उत्तर नेहरू काल मे निरन्तर बढते हुए असन्तोष और 
कांग्रेस में शिखर व्यक्तित्व के अभाव आदि कारणों से राज्यो मे ग्रुटवन्दी बहुत अधिक तीज हो 
गयी और विभिन्न राज्यों मे कांग्रेस के ही एक वर्ग ने काग्रेस से सम्बन्ध विच्छेद कर क्षेत्रीय दलो 
का निर्माण किया । जनता पार्टी (राजस्थान), केरल कांग्रेस किरल) और बंगला कांग्रेस (प. 
: बंगाल) आदि इस प्रकार के कुछ प्रमुख दल थे। चौथे आम चुनाव मे काग्रेसियों ढारा भीतर से 
तोडफोड करते हुए भी अपने दल को आधात पहुँचाया गया । 


(0 घिरोधी दलो द्वारा गठबन्धनों का मिर्साण--चौथे आम चुनाव के पूर्व विरोधी दलों 
हारा इस राजनीतिक सत्य को समझ लिया गया कि अकेले रहकर, राज्य स्तर पर भी सत्ता प्राप्त 
नहीं की जा सकती । अत. चौथे आम चुनाव के पूर्व चुनाव सोचे” के रूप भे और चुनावों के वाद 
संविद सरकारों के रूप मे विरोधी दलों द्वारा गठबन्धनों का निर्माण किया गया । 


(९) क्षेत्रीयतावाद---राजनीति मे नेहरू जैसे शिखर व्यक्तित्व के अभाव और अन्य अनेक 
कारणों से इस काल मे राज्यों की राजनीति मे क्षेत्रीयतावादी प्रवृत्तियाँ भी बहुत अधिक प्रवल 
हो गयी और कुछ राजनीतिज्ञों द्वारा तो ऐसी असंगत वाते भी कही जाने लगी जिनका ताकिक 
निष्कपं भारतीय संघ से सम्बन्ध-विच्छेद होता । इन प्रवुत्तियों की प्रवलता तमिलनाडु, पजाव 
और असम जैसे राज्यों मे देखी गयी ' 

न्‍ राज्य राजनीति के प्रभावशाली होने का एक अन्य परिणाम यह हुआ कि पहले योजना 
सम्बन्धी कार्यों मे योजना आयोग! की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण थी, जिसके अध्यक्ष स्वय श्री 
नेहरू हुआ करते थे; लेकिन अब मुख्यमस्त्रियों ने इस बात पर जोर देना शुरू कर दिया है कि 
योजना सम्बन्धी अन्तिम निर्णय उनके द्वारा किये जाने चाहिए | अत योजना आयोग के स्थान पर 
राष्ट्रीय विकास परिषद' को निर्णायक भरुमिका प्राप्त हो गयी । 


१ 





“छल 8०, एव ग्रल्वत क्यादवतए फ़लडवा 40 एक्‍6ए था साथ ता इच्िट 97580 3ह2/णाएं एणा।व25 
तंपाग्राह सिशाप'5 वलिवार, वा तततते ३०८लआपततल्त 6 छ90९८९5५ ** 


“पिएं िश्वावा, तीज ता एवआफ, उठंतार्तों टगाक्राएट का वाधव, 967-7] 9 26. 
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तृतीय काल--राजनीतिक अस्थिरता का काल (967-70) 

इस काल मे राज्य राजनीति बहुत अधिक अध्ययन, विचार और चिन्ता का विषय वन 
गयी । चौथे आम चुनाव के परिणामस्वरूप जब भारतीय सघ के लगभग आधे राज्यो मे गैर-काग्रेसी 
सरकारों का निर्माण हुआ, तब इन चुनावों को 'प्रथम वास्तविक चुनाव” की संजा दी गयी थी और 
सामान्य जनता तथा राजनीति के अध्ययनकर्ताओ---दोनो के ही द्वारा इन गैर-काग्रेसी सविद सर- 
कारों से बहुत आशाएँ की गयी, लेकिन गैर-काग्रेसी सरकारों द्वारा इन आशाओ के शताश को 
भी पूरा नही किया जा सका । इस दृष्टि से इसे 'राज्य राजनीति में विरोधी दलों की असफलता 
का काल' कहा जा सकता है। इस काल की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं * 

() राज्यों में कांग्रेस दल के एकाधिकार की समाप्ति--अब तक राज्यो मे भी सत्ता पर 
काग्रेस दल का एकाधिकार था, लेकिन चौथे आम चुनाव के द्वारा राज्यो की सत्ता पर कांग्रेस के 
इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया । काग्रेस उस समय के 7 में से 8 राज्यों मे बहुमत 
भाष्त करने मे असफल रही, ये 8 राज्य थे . विहार, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, 
उत्तर प्रदेश और प. बंगाल । इस काल में ऐसा समय आया, जबकि 77 में से 0 राज्यो मे 
गैर-काग्रेमी सरकारें थी। इस प्रकार राज्यो मे एक दल की प्रमुखता के स्थान पर /अतियोगी 
दलीय व्यवस्था' स्थापित हुई । डॉ. सुभाष कश्यप के अनुसार, 'इस काल की राज्य राजनीति का 
सबसे प्रमुख लक्षण है कांग्रेस की शक्ति का हृगस और गैर-कांग्रेसी दलो की बढ़ती हुई शक्ति ।' 

(7) मिली-जुली सरकारों का काल--जनता ने किसी एक विरोधी दल को विश्वास देने 
के स्थान पर विभिन्न विरोधी दलो मे अपने विश्वास को वाँट दिया था, परिणामतया एकदलीय 
सरकार के स्थान पर मिली-जुली सरकारें स्थापित हुईं | ये मिली-जुली सरकारे वैचारिक साम्यता 
पर आधारित होने के वजाय वेमेल अवसरवादी गठवन्धन थी । सरकार के भागीदारो में प्रशासन 
की कला, सामूहिक उतरदायित्व और इन सबके अतिरिक्त जनता के प्रति उत्तरदायित्व तथा अनु- 
शासन की भावना का अभाव था और ये सभी तत्त्व इन सरकारों की असफलता के कारण बने । 

(पा) दल-बदल--दल-बदल भारतीय राजनीति मे विशेषतया राज्य राजनीति मे स्देव से 
रहा है, लेकिन 966 से राज्यो मे दल-बदल का प्रवृत्ति वहुत वढ गयी । चौथे आम चुनाव और 
फरवरी 969 के चनावो के बीच राज्यो और सघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के लगभग 
3,500 सदस्यों में से लगभग 550 ने अपनी राजनीतिक आस्थाओं में परिवर्तत किया। वहुत-से 
विधायको ने एक से अधिक बार और दो वर्ष की अवधि में एक हजार से अधिक दल-वदल हुए । 
इसकी तुलना मे चौथे आम चुनाव से पूर्व के दशक (0 वर्षो) में दल-बदल के कुल मिलाकर 
542 मामले ही हुए थे । ये दल-बर्दंन दो-तरफा थ्रे--काग्रेस से विरोधी दलों तथा विरोधी दलों 
के कांग्रेस की ओर । दल-बदल की घटनाएँ हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पजाब, 
बिहार तथा प. बंगाल के राज्यो और मणिपुर, पाण्डिचेरी के संघ शासित क्षेत्रो में अधिक हुई । 
इस दल-बवदल ने राज्यो की राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया और राज्य राजनीति को बहुत 
अधिक विकृृत कर दिया । 

(९) राजनीतिक अस्थिरता--वेमेल मिली-जुली सरकारों और राजनीतिक दल-बदल का 


स्वाभाविक परिणाम राजनीतिक अस्थिरता ही हो सकता था और वही हुआ | चौथे आम-चुनाव 
के 5 माह बाद ही हरियाणा विधानसभा के चुनाव कराने पडे और दो व अर्थात्‌ फरवरी 
969 मे उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, विहार और पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए । राजनीतिक 
अस्थिरता का परिचय इस तथ्य से मिलता है कि फरवरी 967 से फरवरी 969 के दो वर्ष 
से काल में विहार मे 6 सरकारें बनी । इसमे जो सरकार सबसे अधिक चली, उसका जीवनकाल 
धा--9 माह और 25 दिन । इस काल मे राज्यों मे राष्ट्रपति शासन लागू करना एक आम बात 
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हो गयी और अपवादस्वरूप केवल कुछ राज्य ही इस स्थिति से बच पाये । इस काल मे राज्यो 
में राजनीतिक अस्थिरता का एक अतिरिक्त कारण था---969 मे काग्रेस का दो पक्षो--स्त्ता 
प्रेस और संगठन काग्रेस---मे विभाजन । 

मी हे आच्दोलनो की राजनीति--चतुर्थं आम चुनाव के पूर्व और वाद राज्य स्तर पर 
आन्दोलनो की राजनीति बहुत ही अधिक वढ़ गयी । विद्यार्थी, मजदूर वर्ग, सरकारी कर्मचारी, 
बैक कर्मचारी और व्यापारी सभी ने अपने-अपने तरीके से आन्दोलन की राजनीति को अपनाया 
और अनेक उदाहरणो मे राज्यों के शासक दलों ने अपने सकुचित राजनीतिक स्वार्थो की दुप्दि 
से इन आन्दोलनों को बढावा दिया। कुछ राजनीतिक दलो द्वारा अंग्रेजी हटाओ और “छोटी 
जोत पर लगान समाप्ति' आदि विपयो को लेकर आन्दोलन किये गये। विश्वेष तथ्य यह था कि 
राज्यों मे शासन के भागीदार दल अपनी ही सरकारो के विरुद्ध आन्दोलन में लगे थे और 
चिन्ताजनक वात यह थी कि आन्दोलन में हिसक तत्त्वों ने प्रवेश पा लिया था। 

(५) केन्द्र से संघर्ष की राजनोति--कुछ पक्षों द्वारा 967 के प्रारम्भ मे यह आशा की 
गयी थी कि केन्द्र की काग्रेसी सरकार और कुछ राज्यों की गैर-कांग्रेसी सरकारों के बीच अच्छे 
सम्बन्ध बने रहेंगे, लेकिन 967 के मध्य से ही इस स्थिति को भाधात पहुँचने लगा । राज्यपाल 
की नियुक्ति, राज्यपाल के आचरण, राज्यो मे राष्ट्रपति शासन लागु करने, घेराव और औद्योगिक 
विवादो के सम्बन्ध में राज्य सरकार के दृष्टिकोण, वित्तीय साधनों के बँटवारे, राज्यों को खाद्यान्न 
की सहायता और केन्द्र द्वारा राज्यो और केन्द्रीय सुरक्षा दल भेजने आदि विष्यो को लेकर राज्यो 
तथा केन्द्र के बीच विवाद एवं सधपप की स्थिति उत्पन्न हो गयी । प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, विहार, 
हरियाणा और पजाब आदि राज्यों और केन्द्रीय सरकार के वीच ही अधिक विवाद की स्थिति ' 
उत्पन्न हुईं । सी. एस पण्डित के शब्दों में, “967 फ्े पूर्व केन्द्र और राज्यो के बीच जो भी 
विवाद होते थे, उन्हे दल के भीतर ही हत कर लिया जाता था, लेकिन अब यह सम्भव नही 
था । अब प्रत्यक मतभेद सावं जनिक वाद-विवाद का विपय बनने लगा ।” 

इन विवादों के लिए राज्य सरकारे तो दोपी थी ही, केन्द्र भी पूर्णतया दोपमुक्त नहीं था, 
क्योकि कुछ उदाहरणो से केन्द्र के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों और 
राष्ट्रीय हितो की दृष्टि से नही वरन्‌ अपने दलीय हिंतो की दृष्टि से किया गया था । 
चतुर्थ--केन्द्र-निर्दे शित और नियन्त्रित राज्य-्नीति का काल (97-7 6) 

चतुर्थ आम चुनावो के परिणामों के आधार पर सोचा गया था कि अब भारतीय राजनीति 
में एक दल की प्रमुखता की स्थिति सदेव के लिए समाप्त हो गयी और आगे चलकर केन्द्र मे भी 
मिली-जुली सरकार की स्थापता होगी । लेकिन मार्च 97] के लोकसभा चनाव परिणाम 
नितान्त विपरीत रूप मे सामने आये और अकेले सत्ता कांग्रेस को लोकसभा के दो-तिहाई स्थान 
प्राप्त हो गये । वस्तुत. इत चुनावों के कुछ दिनों पूर्व ही राज्य राजनीति मे नवीन युग का 
भारम्भ हो चुका था । 

974-76 के काल को भारतीय सघवाद के अन्तर्गत 'अधोसुद्धी संघवाद का काल' 
(68० रण प्राएश्त #०१० था) कहा जाता है और इस काल में अ्धानमन्त्री पद-धारी व्यक्ति 
छ्वारा जिस प्रकार से राज्यों की राजवीति को निर्देशित और नियन्त्रित करने का प्रयत्न किया 
की वह राज्य राजनीति मे निश्चित रूप से एक विक्ृति था और इस प्रकार के प्रयत्त इस काल 
के पर्व था पश्चात्‌ कभी नही किये गये । इस काल की राजनीति की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस 
प्रकार है : 


०. पु ( ः 
0) राज्यों की राजनीति पर एकरलीय (सत्ता काग्रेस का) प्रभुत्व--972 भें अधिकाश 
राज्यों की विधानसभाओ के चुनाव हुए... " + सभी में सत्ता कांग्रेस को ठोस बहमत 


कर 
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प्राप्त हो गया और इस काल गे तमिलनाडु तथा केरल जैसे कुछ राज्यों को छोटकर शप लगभग 
सभी राज्यों में सत्ता काग्रेस की सरकारे स्थापित हो गयी । 

'. () भश्रधानमन्ञ्री हारा मुस्यमग्त्रियों का सनोनयन--राज्यों मे न केवल सत्ता काग्रेस की 
सरकारें स्थापित हुई. वरन्‌ इन राज्यो मे सत्ता काग्रेस के प्रादेशिक सामन्‍्तों को पदच्युत कर प्रधान- 
मन्‍्त्री द्वारा अपनी इच्छानुसार मुस्यमन्त्रियों को मनोनीत किया गया। राजस्थान में सुखाडिया 
ओर क्षान्श्न मे ब्रह्मानन्द रेड्डी को अपने विधानसभा दल में ठोस बहुमत प्राप्त था, लेकिन फिर 
भी उन्हे त्यागपत्र देने के लिए विवश कर ऋरमण बरकतुल्ला खाँ और पी. वी. नरसिंह राव को 
मुख्यमन्त्री पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। इसी प्रकार पी. सी. सेठी को मध्य प्रदेश में, एस. 
एस. रे को प वगाल, नन्दिनी सत्पथी को उड्दीसा, बिहार में केदार पाण्डें और उसके बाद 
अब्दुल गफूर तथा गुजरात में घनण्याम ओझा को मुख्यमन्त्री सनोनीत किया गया । लेकिन इन 
आयातित भुख्यमन्त्रियों मे से कतिपय मुस्यमन्त्री सफलता के साथ कार्य नहीं कर सके और 
973-74 के वर्ण में आन्ध्र भें पी. वी. नरसिंह राव के स्थान पर बेगल राव, ग्रुजरात में 
घनश्याम ओझा के स्थान पर चिमन भाई पटेल और राजस्थान मे मुख्यमन्त्री पद रिक्त होने पर 
हरदेव जोशी द्वारा जिस प्रकार प्रधानमन्त्री की इच्छा के विरुद्ध मुस्यमन्त्री पद प्राप्त किया 
गया, उससे यह स्पप्ट हो गया कि मुख्यमन्ध्री के चयन मे-प्रधानमन्त्री के शब्द अन्तिम नहीं हो 
सकते | 

(४0 केर्द्र द्वारा निर्देशित राज्य राजनीति--इस काल मे प्रधानमन्त्री' द्वारा न केवल 
मुख्यमन्त्रियों का चयन किर्या गया, वरन्‌ राज्यों की समस्त राजनीति को स्वय द्वारा लगभग 
पूर्ण रूप से निर्देशित-नियन्त्रित करने की चेंप्टा की गयी । लगभग सभी राज्यों की वास्तविक 
राजधानी 'अधानसन्त्री निवास” वन गया । प्रधानमन्त्री निवास से ही राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्यों 
की यूचिरया वतायी गयी । प्रधानमन्त्री निवास से मुख्यमन्त्री और अनेक उदाहरणों से मुख्यमन्त्री 
की अवहेलना करते हुए सीधे ही राज्यो के मन्त्रियों को दिशा निर्देश दिये गये और कुछ उदाहरणो 
में राज्यों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन में भी हस्तक्षेप किया गया। मुस्यमन्त्रियों द्वारा प्रत्येक 
वात के सम्बन्ध मे दिल्‍ली की ओर देखना और अपना लगभग आधा समय प्रधानमन्त्री निवास 
से निर्देश लेने! मे विताना इस काल की राज्य राजनीति को सामान्य बात थी । 

प्रधानमन्त्री द्वारा यह तर्क दिया गया था कि केन्द्र द्वारा राज्यों को दिशा निर्देश राष्ट्रीय 
शक्ति और प्रगति के हित मे हैं, किन्तु वस्तुत यह समस्त कार्य सत्ता पर अपनी पकड मजबूत 
करने के लिए ही था। | 

(९) राज्य राजनीति में अस्यिरता, गुटबन्दी और दल-बदल--972 में विधानसभा 
चुनावों मे जब सत्ता काग्रेस को सभी राज्यों मे ठोस बहुमत प्राप्त हो गया, तव यह सोचा गया 
था कि अब राज्य राजनीति से अस्थिरता ग्रुटवन्दी और दल-वदल समाप्त हो जायेगे, लेकिन 
ऐसा नही हुआ । अस्थिरता, गुटवन्दी और दल-वदल जारी रहे भौर इस स्थिति के लिए कुछ 
सीमा तक केन्द्रीय नेतृत्व भी दोपी था । अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लागू किया गया, 
कभी तो ऐसा करना जरूरी हो गया और कभी केन्द्र द्वारा अपने दलीय या ग्रुटीय' स्वार्थों के लिए 

ऐसा किया गया | | 

इस काल की राज्य राजनीति का एक अन्य लक्षण है गुजरात और बिहार में सरकारों 
के विरुद्ध जन आन्दोलन । थोड़े ही समय में यह जन आन्दोलन वहुत व्यापक हो गया और इसने 

केन्द्रीय नेतृत्व के लिए एक चुनौती का रूप धारण कर लिया। 
पंचम काल--घटकवादी राजनीति का बोलवाला (977 से) 


पु 


मार्च 4977 के लोकसभा चुनाव से राज्य राजनीति में एक नवीन युग प्रारम्भ हुआ 
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इसे राज नीति वी मे अवरथा कहा जा सकता हैं, क्योंकि इस काल मे राज्य राज- 
वीति न तो केन्द्र से निर्देशित-नियन्त्रित थी और न ही राज्य राजनीति का नेतृत्व केन्द्र मे प्रभाव- 
शाली होने के लिए प्रयत्तनशील था । लेकिन इसे इस दृष्टि से स्वस्थ स्थिति नहीं कहा जा सकता 
के राज्य सरकारे अत्यधिक ग्रुटबन्दी मे ग्रस्त और जनहित के सम्बन्ध से उनकी उपलब्धियाँ 
लगभग शून्य रही | इस काल की. राज्य राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है न 

(0) विभिन्न राज्यों सें अलग-अलग राजनीतिक दलो का प्रभुत्व--इस काल से राज्यों की 
राजनीति पर किसी.एक दल का प्रभुत्व नही था वरन्‌ विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रति- 
योगिता की स्थितिं थी । भारतीय सघ के लगभग आधे राज्यों मे जनता पार्टी का शासन था, 
लेकिन-शेप मे अन्य राजनीतिक दलो का। कर्नाटक, आन्ध्र में इन्द्रा काग्रेस, तमिलनाडु में अन्ना 
डी एम के., कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेन्स, प. बंगाल और त्रिपुरा में माक्संवादी दल के नेतृत्व 
मे समरुक्त वामपन्‍्थी सोचे, पजाव में अकाली-जनता, महाराष्ट्र मे जनता पार्टी और काग्रेस के एक 
वर्ग तथा केरल में काग्रेस-साम्यवादी दल का गठबन्धन सत्तारूढ था। 

(7) अत्यधिक गुटबन्दी और परिणामतया राजनीतिक अस्विरता का वातावरण---राज्यों 
की राजनीति अत्यधिक गुटवन्दी से ग्रस्त थी और यथार्थ में चाहे बहुत अधिक राजनीतिक 
अस्थिरता न हो, लेकिन अनेक राज्यों मे राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना हुआ था। 
वैमे तो कम-अधिक रूप मे लगभग सभी राज्यों मे यह स्थिति थी लेकिन अन्य राजनीतिक दलो 
ही राज्य सरकारों की तुलना मे जनता पार्टी राज्य सरकारे इस व्याधि से अधिक ग्रस्त थी । 
जनता पार्टी की राज्य सरकारों की स्थिति वस्तुत मिली-जुली सरकारो जैसी ही थी । 

(70) स्वायत्तता की माँग और केन्द्र पर दबाव--बदली हुई राजनीतिक स्थिति भे कुछ 
राज्य सरकारो और राजनीतिक दलों द्वारा राज्यों के लिए अधिक प्रशासनिक और वित्तीय 
अधिकार, दूसरे शब्दों मे अधिक स्वायत्तता की माँग की गयी । विशेष रूप से इस प्रकार की 
माँग प बंगाल, केरल, जम्मू-कश्मीर, ,पजाव और तमिलनाड्‌ की राज्य सरकारो द्वारा की गयी । 
तमिलनाडु आदि राज्यो हारा अपना पुराना हिन्दी विरोध का रवेया अपनाते हुए भाषा के प्रश्त 
पर केन्द्र पर दवाव डालने का प्रयत्न भी किया गया। 

(९) केन्द्र और राज्यों के बीच सामान्यतया सोहाद्वेपूर्ण सम्बन्ध--इस काल मे विभिन्न 
राज्यों मे अलग-अलग राजनीतिक दलो के सत्तारूढ होने पर भी राज्यो तथा केन्द्र के बीच उस 
प्रकार के विवाद तथा संघर्य की स्थिति नही थी, जिस प्रकार की स्थिति 967-70 * के वर्षो में 
थी । मतभेदों के होते हुए भी बहुत कुछ सीमा तक केन्द्र और राज्यों के बीच सौहादंपूर्ण सम्बन्ध 
वने हुए थे । 
पष्ठम काल--जनवरी 980 से राज्य राजनीति 

जनवरी 980 से पुन्॒ केन्द्र निर्देशित और नियन्त्रित राजनीति का काल प्रारम्भ हुआ । 
लोकसभा चुनावों के परिणामस्त्ररूप जब जनवरी 980 मे केन्द्र में इन्दिरा कांग्रेस की सरकार 
का निर्माण हो गया, तव इस सरकार के द्वारा दल-बदल तथा अन्य तरीकों से विपक्षी दलों को 
राज्य सरकाणे को गिराने की चेष्टाएँ प्रारम्भ कर दी गयी । स्वेप्रथम, दल-बदल के आधार पर 
कर्नाटक और हरियाणा मे इन्दिरा काग्रेस की सरकारो को पदासीन किया गया । इसके वाद 
फरवरी के मध्य में 9 राज्यों की विधानसभाएँ भग कर मई 980 में वहाँ चुनाव करवाये गये । 
इन चुनावों मे तमिलनाडु को छोडकर अन्य सभी राज्यों भे इन्दिरा काग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ 
और केन्द्रीय नेतृत्व की सहमत्ति से ही इन राज्यो मे मुख्यमन्त्रियों का चयन हुआ । इस मुख्य- 
मन्त्रियों द्वारा अपने सन्त्रिमण्डलो का निर्माण केन्द्रीय नेतृत॒ के निर्देशानुसार ही किया गया! 
इनसे से अधिकाश मुल्यमन्त्री कृप्तजोर व्यक्तित्व वाले थे और वे राज्य प्रशासन से सम्बन्धित 


544. भारत में राज्यों की राजनीति ; उमरती प्रवृत्तियाँ 


प्रत्येक बात के सम्बन्ध मे केन्द्र रो निर्देश की अपेक्षा रखते थे । प्रधानमन्त्री ने राज्यों मे विकास 
कार्यों मे खामियो का पोस्टमार्टम” करने के लिए राज्यो के दौरे प्रारम्भ किये। कश्मीर और 
मध्य प्रदेश के दौरो में उन्होने मन्त्रिमण्डल के सदस्यों और उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से 
प्रत्यक्ष बातचीत की । 

पजाव में पृथकतावादी तत्त्वो ने 'खालिस्तान' की मांग रती और राज्य में सिवख- हेन्दू 
एकता को साम्प्रदायिक राजनीति का रग देते का प्रयत्त किया । असम में विदेशियों को राज्य से 
वाहर निकालने से सम्बन्धित आन्दोलन सात वर्षों तक चलता रहा। केरल की माकपा के नेतृत्व 
वाली नयनार सरकार को त्यागपत्न देना पडा (अक्टूबर 98) और छठी वार राज्य मे राष्ट्र- 
पति शासन लागू करना पडा। तमिलनादु और राजस्थान के राज्यपालो को राष्ट्रपति ने बर्खास्त 
कर दिया । कांग्रेस (इ) द्वारा शासित राज्यों में केन्द्र द्वारा मनोनीत मुस्यमन्बियों को अपने-अपने 
राज्य में असन्तुप्ट गुटो का सामना करना पठा । 
सप्तम काल---राज्य स्तरीय दलों का युग (982-90) ४ 

]982-83 में प. बंगाल, केरल, हरियाणा, त्रिपुरा, हिमाचल, नागार्लण्ड, दिल्‍ली, जम्मु- 
कश्मीर, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाठक आदि राज्यों मे विधानसभा के निर्वाचन हुए | दिल्ली के अतिरिक्त 
अन्य किसी भी स्थान पर काग्रेस (इ) को बहुमत प्राप्त नही हुआ | फिर भी हरियाणा, हिमाचल 

ओर नागानैण्ड में दल-वदल के द्वारा काग्रेस (इ) सरकारे पदारूद् हुई । जम्मू-कश्मीर में मेशनल 
का्फेन्स, आन्ध्न प्रदेश में तेलगू देशम तथा कर्नाटक में जनता पार्टी की सरकारें सत्तारूइ हुई । 
राज्यो में राज्य स्तरीय दलो का तत्त्व (शीकाणाणाणा ० 5800 एथ्वाप०5) उभरने लगा । ये 
राज्य स्तरीय दल “राज्य स्वायत्तता' की माँग करने लगे। राज्य स्तरीय दलो के मुख्यमन्त्री केन्द्र- _ 
राज्य सम्बन्धो में परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर देने लगे । फलस्वरूप केन्‍्द्र-राज्य सम्बन्धो 
पर पुनविचार करने के लिए 'सरकारिया आयोग” की नियुक्ति की गयी । 

आन्ध्र प्रदेश मे एन. टी. रामाराव की सरकार को बर्खास्त (6 अगस्त 984) किया 
गया और भास्कर राव को पदासीन किया गया, जबकि बहुमत रामाराव के साथ था। सिक्किम 
के राज्यपाल तल्यार खाँ ने प्रशासन में हस्तक्षेप करता शुरू कर दिया भर मुरयमन्त्री भण्डारी 
को बर्खास्त कर दिया । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमन्त्री फारुख अब्दुल्ला ने केन्द्र से टकराव की नीति 
अपनायी जिसकी परिणति फारुख सरकार की वर्खास्तगी में हुईं। उनके स्थान पर जी. एम 
शाह को मुख्यमन्त्री नियुक्त किया गया। जी. एम. शाह ने नेशनल काफ्रेन्स से दल-बंदल कर 
आने वाले विधायको को मन्‍्त्री बनाकर राज्य राजनीति में अपने अस्तित्व के लिए मार्ग खोजने 
आरम्भ कर दिये। कर्नाटक में हेगड़े सरकार को गिराने के पुरजोर प्रयत्व किये गये । 

985 से 988 की अवधि भे यह देखा गया है कि राज्यो मे क्षेत्रीय दलो के प्रभाव मे 
वृद्धि हुई है--असम, मिजोरम और हरियाणा के चुनावों में स्थानीय दलों को सफलता 
मिली | मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोआ को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और पंजाब 
में आतकवादी गतिविधियों को नियन्त्रित कर पाना कठिन हो रहा है। असम-नागालैण्ड सीमा 
विवाद ने उम्र रूप धारण कर लिया और कतिपय राज्यो (राजस्थान, विहार, महाराष्ट्र) मे 
असन्तुष्टो की गतिविधियां अनियन्त्रित होती जा रही हे । 

नवम्बर 989 के विधानसभा चुनावों मे कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश मे कांग्रेस (इ) का 
सत्तारूढ होना, केरल और तमिलनाडु में काग्रेस की बढती हुई शक्ति मे इन राज्यों की राजनीति 
को अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया है। दक्षिणी भारत के राज्यो से हेगड़े, रामाराव, करुणानिधि 
और नयनार के प्रभाव मे कमी आईं। तमिलनाडु में जय ललिता अन्ना द्रमुक की निविवाद नेता 
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के रूप मे उभरी और नवी लोकसभा चुनावो मे राज्य की जनता ने भी उनके नेतृत्व पर अपनी 
मुहर लगा दी। - 

निष्कर्ष --भारतीय राज्य व्यवस्था मे राज्य राजनीति का निश्चित रूप से महत्त्व है । अत्त. 
राज्य राजनीति के स्वस्थ विकास हेतु कुछ चिन्‍्तन आवश्यक है। प्रथम, सविधान द्वारा केन्द्रीय 
सरकार को राज्य राजनीति पर नियन्त्रण की जो शक्तियाँ प्रदान की गयी है केन्द्रीय सरकार द्वारा 
उन संवैधानिक प्रावधानों का सर्वधानिक दृष्टि से और राष्ट्रीय हित में ही प्रयोग किया जाना 
चाहिए, दलीय या ग्रुटीय हित की दृष्टि से उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए । व्यवहार मे 
देखा गया है कि जब कभी केन्द्र के द्वारा अनुचित ढंग से अपनी शक्तियों का प्रयोग किया गया, 
राज्य राजनीति मे विकृषतियाँ आ गयी और केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध भी सौहादपुर्ण नही रहे । 

द्वितोय--राज्य के मुख्यमन्त्री का चुनाव खुली प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया के आधार पर किया 
जाना चाहिए केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा न तो राज्य मे नेतृत्व थोपा जाना चाहिए और न ही नेतृत्व 
के सम्बन्ध में निर्ंय करते समय सर्वेस्रम्मति का झूठा दिखावा किया जाना चाहिए । राज्य राज- 
नीति मे स्थिरता और उपादेयता लाने का कार्य सही नेतृत्व के द्वारा ही किया जा सकता है। 

तृतीय--राज्य राजनीति की सबसे बडी बुराई है गुटवन्दी और व्यवहार के अन्तर्गत यह 
उन राज्यो मे अधिक देखी गयी है जिन राज्यो भे उस राजनीतिक दल का शासन हो, जो केन्द्र 
में सत्तारूढ है । इससे यह आशय लिया जा सकता है कि केन्द्रीय नेतृत्व विभाजित होता है और 
उसी के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष मे राज्य मे ग्रुटवच्दी को प्रोत्साहित किया जाता है। अत यदि 
केन्द्रीय नेतृत्व 6रा स्वयं को नियन्त्रित और अनुशासित रखा जाये, तो राज्य राजनीति की स्थिति 
मे निश्चित रूप से सुधार लाया जा सकता है। 


3] 
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लोकतन्न के पहियो के रूप मे राजनीतिक दल अपरिहार्य है ! राजनीतिक दल बहुत बडी 
सीमा तक हमारे जीवन के महत्त्वपूर्ण अग बन चुके हैं। "राजनीतिक शब्द का उच्चारण करते 
समय उसमे राजनीतिक दलो की ध्वनि झबृस्त होती है। लोबतन्त्र, चाहे उसका फोई भी स्वरूप 
प्यो न हो, राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में अकतपनीय है, इसीलिए उन्हे 'लोकतन्त्र का प्राण 
(० 9000 ० त९0०८१०५) कहा गया है । यदि राननीतिक दलों को शासन का चतुर्थ भग 
(स्‍0णा)] 089 ती हा 00रक्गाशथा) कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । प्रो मुनरों 
. के शब्दों मे, “लोकतन्त्रात्मक शासन दलीय शासन का ही दूसरा साम है ।” प्रिश्य के इतिहास में 
कभी भी ऐसी स्वतन्त्र सरकार नही रही है पिसभे राजनीतिक दल का अस्तित्व न हो ।* छा बर 
के शब्दो मे, “प्रजातस्तात्मक यन्त्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है ।४ आज की 
प्रतिनिधिमुलक सरकार का सार यही है कि सरकार और भराद दोनो पर दल का प्रतिवन्ध रहता 
है। विधानमण्डल और कार्यपालिका, सरकार और ससद केवल सर्वधानिक बावरण हैं। यथार्थ 
शक्ति का उपयोग राजनीतिक दल ही करते हूँ । 
दल-प्रणाली के बिना लोकतन्तात्मक शासन-प्र णाली कार्य ही नहीं कर सकती । शासन 
का चाहे ससदीय रूप हो या अध्यक्षात्मक, दल-प्रणाती के अभाव में उसका त्रिय्रान्वयन असम्भव 
है । किसी भी शासन में हजारो लोग राज्य की समस्याओं पर सोचते हैं, किन्तु जब तक उनके 
विचारों गौर हप्टिकोणो को दलीय आवरण द्वारा व्यवर्थित और समवद्ध नहीं किया जाता तब 
तक शासन निष्क्रिय ही बना रहेगा। वस्तुत. राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोउने, 
सरल करने तथा स्थिर बनाने का कार्य करते हैं संफाइचर के अनुसार, “जिस राज्य में दल- 
प्रणाली नही होती उसमे क्रान्ति ही सरकार को बदलने का एकमान तरीका होती है ।” दल-प्रणाली 


अभी ननन लनिन+>नन लि ल>++-७+-++++>«. 
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एलेब बल . आधुनिक राजनीति और शासन, सैक़मिलन, 97, पृ. 85. 
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से ऋान्ति की आवश्यकता नहीं होती और सर्वधानिक तरीके से शासन में परिवर्तत किया जा 
सकता है । 

राजनीतिक दल असंख्य मतदाताओं की व्यवस्थित भीड के स्थान पर व्यवस्था की सृष्टि 
करते हैं, जनता का नेतृत्व करने के लिए नेता प्रदान करने है और राजनीतिक व्यवस्था को 
संचालन-शक्ति प्रदान करते है । हरमन फाइनर के शब्दों मे, “दलो के बिना मतदाता ऐसी असम्भमव 
नीतियो का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हे शक्तिहीन बना देगी या विनाशकारी, और जिनसे 'राज- 
नीतिक यन्त्र ध्वस्त हो जायेगा ।7 हा हे 

राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण तथा अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम साधन है । वे अमृत 
मतदाताओं को मूर्तं रूप देते है। वे निर्वाचनो में अपने प्रत्याशी खड़े करते है और अपने कार्यक्रमो 
तथा नीतियों का प्रचार कर मतदाताओ को प्रभावित दरते है । निवरचिन मे विजयी दल सरकार 
का निर्माण करता है और पराजित दल विपक्ष के रूप मे आलोचना करते हैं। अत. दल-भ्रणाली 
से प्रतिनिधि शासन को चलायमान किया जाता है । 

राजनीतिक दल नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते है। किसी देश के नागरिको 
की वैयक्तिक स्वतन्त्रता की रक्षा की दृष्टि से भी राजनीतिक दल विशेष महत्त्व रखते है । प्रो. 
लॉस्‍्की के शब्दों मे, “राजनीतिक दल देश मे अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वेश्रेप्ठ 
कवच हैं । ः 

मेरियट मे तो दलों को सरकार की पूरक सस्था' वहा है क्योकि वे अधिकारियों का 
चुनाव, सार्वजनिक नीति का निर्धारण तथा सरकार का सचालन और उसकी आलोचना करने मे 
सहायता प्रदान करते है । 

मंकाइवर के शब्दों मे, “राजनीतिक दलो के अभाव में न तो सिद्धान्तो की संगठित अभि- 
व्यक्ति ही हो सकती है, न नीतियो का उचित-विक्रास ही और न नियन्त्रित रूप से ससदीय चुनाव “ 
के वेधानिक उपायो अथवा मान्य सस्थाओ का सहारा लिया जा सकता है जिसके द्वारा राजनीतिज्न 
अपनी शक्ति वनाये रखने या उसे प्राःत करने का प्रयत्न करते है । * 

राजनीतिक दलों की परिभाषा 
(ए0,प्ाट&ा, ए#रपाह5. एप शार०0 7०पानागगा0एर७) 

राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे व्यक्तियो के समूह से हैं जो कुछ समस्याओं के 
सूप और उनके समाधान के सम्बन्ध मे एकमत हैं और जिन्होने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
मिलकर वध ढंग से काम करने का निश्चय कर लिया है। विभिन्न राजनीतिक विचारको ने दल 
को अलग-अलग परिमापाएँ दी है | 

न्यूमंन के अनुसार * “राजनीतिक दल एक स्वतन्त्र समाज में नागरिवों के उस व्यवस्थित 
समुदाय को कहते है जो शासनतस्त्र को नियन्सत्रित करना चाहता है और उनके लिए जनसहमति मे 
भाग लेकर अपने कुछ सदस्यों को सरकारी पदो पर भेजने का प्रयास करता है । 

एडमण्ड बर्क के शब्दों में : “राजनीतिक दल कुछ लोगो का एक समूह है जो कुछ सिद्धान्तो 
पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढाने के लिए संगठित रहता है ।* 


मम नी द शी नमी की 
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लीकॉक के मतानुसार : “राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय ऐसे नागरिकों के समुदाय 
से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप मे कार्य करते है । सार्वजनिक प्रश्नों पर उनके विचार एक 
जैसे होते हैं और वे सामान्य उद्देश्य की पति के लिए मतदान की शक्ति का प्रयोग करके शासन 
की शक्ति हथियाना चाहते 

मेकाइबर के अनुसार : “राजनीतिक दल वह समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धान्त या नीति 
के समर्थन के लिए सगठित किया गया हो और जो सर्वधानिक उपायों से उस सिद्धान्त अथवा नीति 
को शासन का आधार वनाने का प्रयत्न करूग हों ।/4 

गेटेल के शब्दों में : “राजनीतिक दल पूर्ण अथवा अपूर्ण रूप से सगठित उन नागरिकों का 
एक समूह होता है जो एक राजनीतिक सस्था की भाँति कार्य करते हैं और जिनके ध्येय अपने मता- 
घिकार के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियन्त्र० रखना व अपनी सामान्य नीति का सम्पादन 
करना है ।”? ग 

गिलक्राइस्ट के शब्दों मे : “राजनीतिक दल नागरिको के उस सग्रठित समुदाग्र को कहते हैं 
जिसके सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते है, और जो एक राजनीतिक इकाई के रूप मे कार्य 
करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की चेष्टा करते है ।//3 

इस प्रकार राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का निकाय होता है जो सार्वजनिक प्रश्नों पर यदि 
पूर्णत, नही तो कम से कम सामान्य हृष्टिकोणो में समता रखते हो तया सामूहिक प्रयासों द्वारा 
शासन को हस्तगत करके अपने उद्देश्यों के क्रियान्वयन पर विश्वास करते हो | दूसरे शब्दों मे 
व्यक्तियों के किसी भी समूह को, जो एक समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, दल 
कहते हैं । यदि उस दल का उद्देश्य राजनीतिक हो तो उसे राजनीतिक दल कहा जाता है । 

हि राजनीतिक दलों की विशेषताएं अथवा तत्त्व 
(0५#0वप पष्ट&7एणरछ5 08 ए55छ8गा#7], छा.हाशछाया8 08 ए077700, ए४ए7789) 
उपर्युक्त परिभापाओं के विवेचन से राजनीतिक दलों के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते 
हैं--() लम्बी अवधि के लिए संगठन, (2) कतिपय सिद्धान्तों अथवा नीतियों के बारे मे सहमति; 
(3) अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शातिपुर्ण और सर्वधानिक साधनों का प्रयोग और 
(4) राष्ट्रीय हित की दृष्टि से अपनी नीतियो को कार्यरूप देने की लालसा । सक्षेप मे; किसी भी 
राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्न तत्त्वो का होना आवश्यक है : 

() संगठन--दल को मजबूत एवं स्थायी बनाने के लिए उसमे संगठन का होना अत्यन्त 
आवश्यक है। सगठन से त्तात्पर्य है कि दल के कुछ अपने लिखित एवं अलिखित नियम, उपनियम, 
कार्यालय, पदाधिकारी आदि होने चाहिए | ये दल के सदस्यो को अनुशासित रखते है। सगठन के 
अभाव में दलीय अनुयायी एक विखरी भीड मात्र ही होगे और वे अपने उद्देश्यों को पूरा नही कर 
पायेंगे । वस्तुत. संगठन ही राजनीतिक दल की शक्ति का रहस्य है । 

(2) घुलभुत सिद्धान्तों की एकता--दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसके सदस्य 
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सावेजनिक प्रश्तो पर एक से विचार रखते है। इन प्रश्तो की वारीकियों पर उनमें मतभेद हो 
सकता है, लेकिन वे सब मौलिक सिद्धान्तों पर एकमत होते है। सिद्धान्तो की एकता ही दल को 
ठोस आधार प्रदान करती है। सैद्धान्तिक एकता-के अभाव में दल की जड़ें हिल जायेंगी और 
उसका विघटन हो जायेगा । 

(3) संबंधानिक उपायों का प्रयोग--राजनीतिक दलो को अपने लक्ष्य (सत्ता प्राप्ति) की 
प्राप्ति के लिए सदा संवैधानिक उपायों का सहारा लेना चाहिए। जो असंवेधानिक उपायो का 
अनुसरण करते हैं अथवा हिसात्मक साधनों को अपनाते हैं, उन्हे राजनीतिक दल नही कहा जा 


सकता । 

(4) राष्ट्रीय हित की वृद्धि--राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है जो उच्च आद्शों से 
अनुप्राणित होता है और जिसके कार्यक्रमो और नीतियो का देशव्यापी आधार होता है, क्षेत्रीय 
अथवा साम्प्रदायिक नहीं। उसे किसी विशेष जाति, धर्म सम्प्रदाय या वर्ग के हित की अपेक्षा 
राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि हेतु चेष्टा करनी चाहिए। यदि कोई संगठन, वर्ग, जाति या सम्श्रदाय 
विशेष का हित साधन करते हैं तो यथार्थ मे उन्हे राजन्नीतिक दल नही कहा जा सकता । 

राजनीतिक दलों के आधार | 
(8888 50४ पप्ता३ ए0शध&]्रणार 08 एण7ट6, ए७ए758) 

राजतीतिक दलो की उत्पत्ति के निम्नलिखित आधार हैं : 

() मनोवेज्ञानिक--कई बार दलों के निर्माण का कारण मनोवैज्ञानिक भी हो सकता 
है। कुछ व्यक्ति प्राचीन से चिपके रहना चाहते है और किसी प्रकार के ऋतिकारी परिव्तेन को 
पसन्द नही करते, जबकि दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हे अतीत से कोई लगाव नही होता 
और वे नित नूतन परिवरतंव करके प्रगति को ही अपना लक्ष्य बनाते है। इस आधार पर समान 
विचार वाले व्यक्ति राजनीतिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से विभिन्न दलो में 
संगठित हो जाते है । इस भाँति प्रायः चार प्रकार के व्यक्ति देखने में आते है--() प्रथम, वे जो 
प्राचीन संस्थाओं एवं रीति-रिवाजों में वापस लौटना चाहते है, प्रतिक्रियावादी कहलायेंगे, 
(2) द्वितीय, वे जो वर्तमान मे किसी प्रकार का परिवर्तत नही चाहते, अनुदारवादी कहलायेंगे; 
(3) तृतीय, वे जो वर्तमान परिस्थितियों मे सुधार करना चाहते है, उदारवादी कहलायेगे; 
(4) चतुर्थ, वे व्यक्ति जो वर्तमान संस्थाओं का उन्मूलन करना चाहते है, उम्रवादी कहलायेंगे। 
इस प्रकार जैसे-जैसे लोगो का स्वभाव होगा बैसे-वैसे प्रतिक्रियावादी, अनुदारवादी, उदारवादी तथा 
उग्रवादी दल बन जायेंगे । 

(2) वातावरण का प्रभाव--दलो के निर्माण मे वातावरण का योग भी कम महत्त्व का 
नही है। जिस वातावरण में बालक रहता है उसका प्रभाव व्यापक रूप से उसके मानस पर पडता 
हद ॥॥क्‍ साम्यवादी वातावरण भे पला बालक आगे चलकर उस दल का अनुयायी बन जाता है। 
इस्लेण्ड मे तो आज भी कुछ ऐसे परिवार है जिनके सदस्य अनुदारवांदी दल के कार्यक्रमों में 
परम्परागत रूप से विश्वास करते हैं । 

(3) धार्मिक जाधार--वहुत से लोग घामिक आधार पर राजनीतिक दल बना लेते है । 
उनका लक्ष्य अपने धर्मं के अनुयायियों की रक्षा करना होता है । योरोपीय देशो में कैथोलिक दल 
इसी आधार पर बने । भारत मे मुस्लिम लीग, अकाली दल, हिन्दू महासभा के निर्माण का भी 
यही आधार था । ह 

(4) _आथिक कारण--दलो के निर्माण का आथिक आधार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। 
आधिक कार्यक्रम के अभाव में कोई भी दल अधिक दिनो तक टिक नही सकता | राजनैतिक 
दलो को राष्ट्रीय महत्त्व तभी प्राप्त हो सकता है जब उनके पास आथिक कार्यक्रम हो। शिक्षित 
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जनता पर तो आधथिक नीतियो का व्यापक प्रभाव पढ़ता है। एक सामान्य आधिवा कार्यक्रम 
द्वारा ही राजनीतिक दल समाज के विभिन्न वर्मों में सामंजस्थ उत्पन्न करने की चेष्टा 
करता है । 

(5) नेतृत्व--प्राय. राजनीतिक दल अपने उच्चतम नेता के व्यक्तित्व की प्रतिच्छाया 
होता है। वह जिन आदर्शो को आग्रे वढाना चाहता है, उसके अनुयायी बिना सोचे-समझे उसी 
साँचे में ढलते जाते है. क्योकि दल मे प्रत्येक व्यक्ति न तो विचारणीत होता है और न उसमे 
ताकिक चुद्धि होती है । बह अपने नेता के चारो ओर घूमने वाला नक्षत्र मात्र होता है । 

(6) विचारधारा--राउसक के शब्दों मे, “एक राजनतिक आन्दोलन को जीवित रखने 
के लिए विचारधारा का होना अति आवश्यक है। विचारधारा की अनुपस्थिति में आन्दोलन 
अन्धकार तथा अनिश्चितता में ही छलाँग लगाता रहेगा''।* सामाजिक, आथिक और 
राजनतिक विचारधारा मे आम सहमति दल के सदस्यों को आपस मे योडती है। उदाहरणार्थ, 
भारत में नवगठित जनता पार्टी के सदस्यों को आपस में जोडने बाली कडी गाँधीवादी विचारधारा 
रही है । | 

लार्ड ब्राइस का कथन है कि प्रत्येक जनसमुदाय में विभिन्न विचारो के लोग पाये जाते हैं । 
इनगे से कुछ विचार परस्पर विरोधी होते है। इन विचारों का प्रतियपादत करने वाले व्यक्तियों मे 
से कुछ नेता बन जाते हैं और अन्य नागरिक उनका अनुमोदन और समर्थन करने लगते है। 
आगे चलकर इन्ही लोगो से सगठित राजनीतिक दल बन जाते हैं। इन दलों का मनोवैज्ञानिक 
आधार मनुष्य की चार प्रवृत्तियाँ है-- सहानुभूति, अनुकरण, प्रतिरोध और प्रतिस्पर्धा । इन्ही 
कारणो से व्यक्ति-समूह सामान्य , नीतियो और सिद्धान्तो के आधार पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति 
के लिए पृथक्‌ सगठन बना लेते है । 

राजनीतिक दलों के काये 
(एश्णा।णर 05 एणद्राट#, 7#शाा79) 


लोकतन्त्रीय णासन के लिए राजनीतिक दल अपरिदहार्य है। राजनीतिक दल जो कार्ये 
करते है वे अत्गन्त महत्त्वपूर्ण है। मेरियण के अनुसार इनके पाँच प्रमुख कार्य है--() पदा- 
प्रिकारियों का चुनाव करना, (2) नीति-निर्धारण, (3) शासन का सचालन तथा उसकी 
रचनात्मक आलोचना, (4) राजनीतिक प्रचार और शिक्षण, (5) व्यक्ति और शासन के 
मध्य मधुर सग्बन्धों की स्थापना करना । राजनीतिक दल मुझ्य रूप से निम्नलिखित कार्य करते है : 

() सार्वजनिक नीतियो का निर्धारण--राजनीतिक दल जनता का समर्थन प्राप्त करने 
के लिए अपनी नीतियो और योजनाओ का जोरदार प्रचार करते हैं। वे राजनीतिक, आथिक एवं 
सामाजिक समरयाओ के विभिन्न पहलुओ से जनता को परिचित कराते हे । इसीलिए राजनीतिक 
दलो को “ठ्चारो का दलाल” कहा जाता है। प्रो. लॉस्की के शब्दो मे, “आधुनिक राज्यो के 
श्रान्तिपूर्ण वातावरण में प्मस्याओं का चयन करके यह आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर 
बुछ को अत्यन्त शीघ्र निपटाने के लिए छाँटना चाहिए और उनके निदान जनता की स्वीकृति के 
लिए प्रस्तुत करने चाहिए | चयन का यह कार्य दलों के द्वारा ही होता है ।* 

(2) शासन का संचालन--राजनैतिक दल चुनावों में बहुमत प्राप्त करके सरकार का 
निर्माण करते हैं। अपने दल में से ही मन्त्री नियुक्त करते है तथा विभिन्न विधियों से अपने चुनाव 
घोपणा-पत्र के वायदो को पूरा करने का प्रयास करते है । 





॥:. . «६ 
उग्र ए्ा।9 ॥5 ॥छ06 400ट॥९- एज वा5 उ९0089 बात छाहच्रा?क्ा।0॥, /जा 46९00929 ॥5 ग्रात592॥5* 


एाह ॥70 6 पा ० 9 एगा।ल्‍्ता ग0एशाशा।,!! ना-शारर्श, 


डे बा डे पॉलि 
लॉस्कफी * ए ग्रामर आँबू पॉलिटिक्स, पृ. 3। 2-33 


भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप 55] 


(0 प्ासव की आलोचना--यदि निर्वाचन मे किसी दल को बहुमत प्राप्त न हो तो वह 
प्रतिपक्ष के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। प्रतिपक्ष के रूप में उसका यह कत्तेंग्य 
हो जाता है कि वह शासन की सचेत रखे । वह सरकार की रचनात्मक्‌ आलोचना करके बैकल्पिक 
नीतियाँ प्रस्तुत करता है । विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके 
विरुद्ध लोकमत तैयार करते है । 

(4) चुनावों का संचालन--राजनीतिक दलो से ही चुनावों की सार्थंकता प्रवट होती है । 
वे चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा-पत्र तैयार करते है, उनका प्रचार करते हैं, प्रत्याशियो को 
खडा करने तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते है। हरमन फाइनर के शब्दो भे, 
“राजनीतिक दलों के विना निर्वाचक या तो नितान्त असहाय हो जायेंगे या उनके द्वारा असम्भव 
नीतियो को ही अपनाकर राजनीतिक यन्त्र को ही नप्ट कर दिया जायेगा ।” 

(5) लोकसत का निर्माण “यदि शासित व्यक्तियों की सहमति में सत्ता को प्राधिकार 
अजित करना है और यदि शासन की नीतियों पर लोकमत श्राप्त करना है तो राजनीतिक दल 
अपरिहाय हैं। इनकी अनुपस्थिति मे जनसमुदाय एक 'दिशाहीन भीड के अतिरिक्त और कुछ न 
होगा । लाई प्राइस के णब्दो मे, “लोफमत को प्रशिक्षित करने, उसके निर्माण और अभिव्यक्ति मे 
राजनीतिक दलो के द्वारा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कार्ये किया जाता है ।” 

(०) शासन तथा जनता के बीच सध्यस्थ का कार्य--राजनीतिक दल जनता और सरकार 
के बीच मध्यस्थता करने हैं। वे जनता की समस्याओ और आकाक्षाओं को सरकार के “सामने 
रखते हैं और सरकार की स्थिति से जचता को अवगत करते है। बाकर के अनुसार, “राजनीतिक 
दल एक ऐसे पुल का कार्य करते हैं जिसका एक छोर समाज को छता है और दूसरा राज्य को। 
यह एक ऐसा पाइप है जिससे सामाजिक विचारधारा बहती है जो राज्य के यन्त्र को तरल बनाकर 
उसके पहियो को घुमाती रहती है ।”! 

(7) राजनीतिक प्रशिक्षण--राजनीतिक ददो के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा 
मिलती है । उन्हे समस्याओं के विभिन्न पहलुओ का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिको में 
राजनैतिक चेतना जाग्रत होती है । 

(8) सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य--अधिकाश राजनीतिक दल जनता के सामाजिक 
और सास्कृतिक जीवन को उच्चत करने का भी कार्य करते है। स्वाधीनता आन्दोलन के युग में 
काग्रेस ने हरिजन कल्याण तथा स्त्री-उद्धार राम्वन्धी बहुत से कार्य किये थे । 

(9) दलीय कार्य --प्रत्येक राजनैतिक दल कतिपय दल सम्बन्धी कार्य भी करता है--- 
मतदाताओ को दल का सदस्य बनाता है, सार्वजनिक सभाओ का आयोजन करता है, दल के लिए 
चन्दा इकट्ठा करता है आदि। 

राजनीतिक दलों का विचारधारा जन्य रूप 
(॥020:.00( है. र&ाएारछ 07 प्तह एणपरा८४, ए४९758) 

लोग अपने स्वाभाविक हष्टिकोणो एवं विचारों (झुकावो) के अनुसार बँठ जाते हैं बौर ' 
यह विभाजन ही राजनीतिक दलो का आधार वन जाता है। क्रान्तिकारी और प्रतिक्रियावादी दलो 
का अन्तर परिवतेन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणो पर आधारित है | यह अच्तर मुख्यत. मात्रा का 
0 है । लोग दृष्टिकोण के आधार पर अतिक्रान्तिकारी से प्रतिक्रि धवादी दल तक अन्तर रखते 
हैं। अनेक लोग इनके बीच अग्ते है । आधुनिक काल में इस अन्तर को वामपन्‍्यी और दक्षिण- 
पन्‍थी नामो से जाना जाता है । वामपन्यी वे हैं जो कान्‍्तिकारी सामाजिक आधिक प्रयासों का समर्थन 
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करते है और दक्षिणपन्धी वे हैं जो यथास्थिति को बनाये रखने की रूढ़िवादी स्थिति के समर्थक 
हैं । सभी राजनीतिक दल विचारधारा जन्य नहीं होते | विचारधारा जन्य दल राजनीतिक दल की 
दी गयी परिभाषा के समकक्ष होते है । तदनुसार यह ऐसे व्यक्तियों का निकाय है जो अपने संयुक्त 
प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय हितो की उपलब्धि के लिए एक होते हैं और कुछ विशेष सिद्धान्तो को 
स्वीकार करते हैं जिनमे उन सर्भ! की सहमति होती है । विचारधारा जन्य दल एक कार्यक्रम तथा 
विश्वासों और मूल्यों के एक सेट के प्रति प्रतिबद्ध होते है । द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से राजनीतिक 
दल अपने विचारधारागत विश्वासो के प्रति कम कठोर कहे गये है। अब उनकी रुचि विभिन्न वर्गों 
का समर्थन पाने की ओर अधिक है । इन वर्गो की माँगो तथा हितो को एक साथ नही मिलाया 
जा सकता । 

विचारधाराओो के आधार पर राजनीतिक दलो को दक्षिणपनथी एवं वामपतन्थी रूप से 
विभाजित किया जा सकता है। द्वितीय विश्वयुद्ध से पूर्व यूरोए मे फासिस्टवादी एवं नाजीवादी दलो 
ने साम्यवाद के विरोध, परम्परागत मूल्यो के समर्थन तथा राष्ट्रीय गव॑ एवं सम्मान आदि के नाम 
पर व्यापक जनसमर्थन प्राप्त किया । ये दक्षिणपत्थी दल थे | इनकी अपील मुख्य रूप से जाति, रक्त 
एवं अतीतकालीव महानता की भावनाओं पर आधारित रहती है | ये दल अपने उद्देश्यों की पूर्ति के 
लिए कैसे भी साधन अपनाने मे पीछे नही रहते । आधिक क्षेत्र मे दक्षिणपन्थी दल स्वतन्त्र निजी 
उद्यमो का समर्थन करते हैं तथा आ्थिक कार्यो पर राज्य के नियमन का विरोध करते है। भारत 
मे स्वृतन्त्र पार्टी और जनसघ दक्षिण पन्‍्थी समझे जाते थे । 

वामपन्थी दल सामान्य रूप से समाजवादी नीतियो का समर्थन करते है । इस दृष्टि से ये 
दल दो भागो मे विभाजित किये जा सकते हैं। प्रथम, वे जो साम्यवाद का समर्थन करते हैं और 
ह्वितीय, वे जो समाजवाद का समर्थन करते हैं। कुल मिलाकर वामपन्‍्थी दल पूंजीवाद के विरोध 
का समर्थन करते है और समाज की रूप रचना तथा प्रकृति मे मूलभूत परिवर्तत लाना चाहते हैं । 

बहुत कम देशो मे ही राजनीतिक दल विचारधारा जन्य है । सयुक्त राज्य अमरीका और 
भारत मे भी राजनीतिक दल विभिन्न कारणो से विचारधारागत कठोर दृष्टिकोण नही रख पाये 
है । ग्रेट ब्रिटेत मे राजनीतिक दलो का कुछ विचारधारागत आधार अवश्य है । 

भारत मे काग्रेस दल ने 955 तक मिश्नित अर्थ-व्यवस्था का समर्थन क्रिया और उसके 
वाद उसने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य अपना लिया | तब से काग्रेस समाजवाद के 
समर्थन का दावा करती है, किन्तु काग्रेस का सगठन और उस पर धनिक किसानों का आधिपत्य 
इसे एक ऐसा दल बना देता है जो समाजवाद का समर्थन तो करता है किन्तु मिश्रित अर्थ-व्यवस्था 
के विचारो को भी कार्य रूप प्रदान करता है । पुराने विरोधी दलो के विलय से जन्मी जनता पार्टी 
भी समाजवाद और निर्घभम जन के कल्याण का दावा करती थी । किन्तु यह भी सभी विचार- 
धाराओ का एक मेल थी । वस्तुत भारत मे दक्षिण और वाम का अन्तर महत्त्वहीन है । नवम्बर 
989 के लोकसभा घुनावों के वाद केन्द्र में राष्ट्रीय मोचें की सरकार को माक्सवादी साम्यवादी 
दल और भारतीय जनता पार्टी का एक साथ समर्थन मिलना यह सिद्ध करता है- कि भारत मे 
दक्षिण और वामपन्ध की धारणा वेमतलव हो गई है । 


एलेन बाल द्वारा राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 
(/+.#र 8.8 (0,8५8॥70#%770२र 07 ?0.7%7 78१ 77725) 


एलेन बाल ने दलो की सख्या, उनकी सरचना तथा उनकी ताकत के सुनिश्चित आधार 
लेकर निम्नलिसित दल व्यवस्थाएँ बतायी हैं : 

(0) 'अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ (9596 पछ़० एथा५ 8ए४०7)--अर॒प्रष्ट द्विदलीय 
पद्वतियों में दलीय विचारधाराओ पर कम बल दिया जाता है, अधिक्रमिक संरचना का अभाव 
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और मतों को जीतमे के कार्यों पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है । अमेरिका तथा आयरलैण्ड की 
दलीय पद्धतियों को अस्पष्ट द्विदलीय पद्धतियाँ कहा जा सकता है) 

() सुस्पष्ठ द्िदलीय पद्धतियाँ (00 7ज्० ?श्वाए 8५४/075)---सुस्पष्ट द्विदलीय 
पद्धतियों मे दल अधिक केच्द्रीकृत होते हैं । इस पद्धति के अन्तर्गत चुनावी लड़ाई भे विचारधारा 
की टक्कर राजनीति को कुछ अधिक सरस बना देती है। ब्रिटेन, पश्चिमी जर्मनी व आस्ट्रेलिया 
सुस्पष्ट द्विंदलीय व्यवस्थाओ के उदाहरण कहे जा सकते हैं । 

(9) कार्यवाह बहुदलीय पद्धतियाँ (शेणाताह 'शणार-एथ्वाए $990॥8)--कार्यवाह 
बहुदलीय पद्धतियाँ वे दल पद्धतियाँ है जो दो से अधिक दल वाली होते हुए भी स्पष्ट द्विदलीय 
पद्धतियों के समान आचरण करती है--खासतौर से सरकारो की स्थिरता के सम्बन्ध मे । स्वीडन 
तथा नावें में सोशल डेमोज्रेटिक पार्टियाँ है जिनका विरोध उदारवादी, कृपक, अनुदारवादी, 
क्रिश्वियन पार्टियाँ जैसी कई केन्द्र से दायें की पाटियाँ करती है पर बुनियादी स्थिति यह रहती है कि 
या तो सोशल डेमोक्रेटो की सरकार बनती है अथवा नावें की तरह केन्द्र से दाये की पाथ्यों की 
स्थिर सम्मिलित सरकार बन जाती है । 

(५) भस्थिर बहुदलीय पद्धतियाँ (0॥४896 ४४॥-7९४४५ 89४0०॥9)--भ्रस्थिर बहु- 
दलीय पद्धतियों मे सरकार की स्थिरता का अभाव होता है । ऐसी पद्धतियों वाले राज्यों में सरकारें 
अधिकतर केन्द्र की पाट्यों के साथ साझ्षेदारी से वनती है, जिनका विरोध दक्षिण और वाम की 
पार्टियाँ करती है । इस प्रकार की दल पद्धति का सर्वोत्तम उदाहरण इटली में मिलता है। इटली' 
की ससद में कम से कम आठ पार्टियों का प्रतिनिधित्व रहता है और द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से 
आज तक कोई भी पार्टी बहुमत में नही आ सकी है । अस्थिर दलीय पद्धतियों वाले राज्यों में 
सरकारो का पतन जल्दी-जल्दी होता रहता है लेकिन एक सरकार के पतन के बाद अधिकतर थोड़े 
समय में ही दूसरी सरकार वन जाती है। 

(२) प्रभावी दल पद्धतियाँ (007रप्रक्षा। 28707 $प्र/आ$)--प्रभावी दल पद्धतियाँ वे 
पद्धतियाँ हैं जिनके अन्तर्गत दल प्रतियोगिता चलने दी जाती है लेकिन एक ऐसे दल का उदय 
होता है जो सब दलो पर छा जाता है। भारत प्रभावी दल पद्धति का अच्छा उदाहरण है। 
आजादी के बाद से अब तक (977-80 की अवधि अपवाद है) राष्ट्रीय स्तर पर काग्रेस ही 
एकमात्र शासक दल है। बहुत-से दूसरे दल भी मौजूद है और उन्हें प्रभावी दल से खुली प्रति- 
योगिता की छूट दी गयी है। यहाँ तक कुछ एक प्रादेशिक दलों ने कई भारतीय राज्यों के शासन 
पर जब तव नियन्त्रण भी किया है । 

(शं) एक दलीय पद्धतियाँ (0॥७ 79५ 598#०75)---एक दलीय पद्धतियों की सही 
परिभाषा करना दुष्कर है। इस श्रेणी मे मिस्र से लेकर तजानिया तक रखे जा सकते है । शेख 
मुजीव के समय में बंगलादेश तथा वर्तमान में वर्मा भी एकदलीय पद्धतियों के प्रवर्ग मे ही रखे जाते 
है। इन पद्धतियों मे चुनावी प्रतियोगिता का पूर्णतया अभाव नही होता है । दल में ही गुट, चुनावी 
खीचतान करने की कुछ-कुछ छूट रखते है । 

(५४) सर्वाधिकारी दलीय पद्धतियाँ (70शाशिंणा ?कश्वाए 8एश075)--सर्वाधिकारी 
दल पद्धतियों को एकदलीय पद्धतियों से कई बातो मे भिन्न पाते हैं। इन पद्धतियों मे सामाजिक, 


आधिक व राजनीतिक सक्रियता के सब पहलुओं पर दल का अत्यधिक नियन्त्रण रहता है। इनमे 
प्रभावी विचारधारा पर वल दिया जाता है. ख्ीन व अन्य साम्यवादी देशो मे सर्वाधिकारी 


एकदलीय प्रणालियाँ पायी जाती हैं ॥ पे 
* ,. [वसस्‍्था को, 
(९57 है पराआ9) कक 
भारत मे स्वतन्त्रता ज च्छाल र दलों के संगठन की भ डॉ 


हुई । कांग्रेस एक विशेष अस्तित्व $ मे पैदा हुई जिसने देश / ध 


फ 
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तत्वों को एकत्रित किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इस दल ने एक राजनीतिक दल के रूप में 
कार्य करना प्रारम्भ कर दिया, यत्॒पि महात्मा गाँधी चाहते थे कि यह केवल समाज सेवा संगठन 
के रूप में कार्य करें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की राजनीति में काग्नेस दल की भूमिका इतनी 
महत्त्वपूर्ण थी कि भारत का प्राय. एक प्रभुत्वशाली दलोय व्यवस्था के रूप मे वर्णन किया गया। 
काग्रेस आम जनता का सर्वेप्रिय दल था वथा इसके योजना कार्य में सर्व कुछ सम्मिलित था । प्राय. 
इसको भारतीय समाज का लघुरूप मात्रा जाता था जिसमें राष्ट्र के समस्त तरवों का प्रति- 
विम्ब था । 

परन्तु इससे हमे गलत परिणामों पर नद्दी पहुँचना चाहिए। काग्रेस मे ही विभिन्न तत्त्व 
विद्यमान थे जो महत्त्वपूर्ण प्रश्शी पर अलग-अलग विचार रखते थे । कांग्रेस दल जो आन्दोलन दल 
से एक राजनीतिक दल में बदल गया था, चाहता तो सब विभिन्न तत्वों को अपने विगालतम 
सगठन में समा सकता था। इसके बाद काग्रेस दल एक केन्द्रीय दल बन गया जिसमें वामपन्‍्थी 
और दक्षिणपन्थी राजनीति साथ-साथ शामिल थी । इसने दल भें एक आन्तरिक शोधक रचना 
का गठन किया जिसमे काग्रेस की वाहरी परिस्थितियों के अनुसार इनके भिन्न-भिन्न तत्त्व एक-दूसरे 
में घुल-मिल सकते थे । 

यह एक तथ्य है कि भारत में काग्रेस का प्रभाव सम्पूर्ण नही था । यद्यपि लोकसभा मे काग्रेर 
को भारी बहुमत प्राप्त था फिर भी कभी भी राष्ट्रीय चुनावी मे इसे सार्वजनिक मतों का बहुमत 
नही मिला । दूसरी ओर विरोधी दलो को लोकसभा मे यद्यपि कम रथान प्राप्त थे परन्तु उनके 
पीछे मतदाताओ की पर्याप्त शक्ति थी और राज्य स्तर पर काग्रेस का पभाव और भी कम था । 

भारत में विरोध विशेषतः सरकार का विरोध था। काग्रेस दल सत्तारूढ दल था अत 
विरोध का अभिप्राय कांग्रेस के विरोध से था। विरोधी पक्ष का प्रयास मुख्यतः काग्रेस की आली- 
चना करना तथा इसको सत्ता से हटाना था। 

काग्रेस दल का देशव्यापी शक्तिशाली संगठन सुदूरबर्ती गाँवों तक फैला हुआ था। इसने 
स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेतृत्व की विरासत को स्वीकार किया। इसने क्षेत्रीय एवं वर्गीय हितो को 
एक साथ लिया । इसका कार्यक्रम पर्याप्त उदार्वादी एवं लचीला था जिसके परिणामस्वरूप यह 
विभिन्न वर्गों की बढती हुई आकाक्षाओ से उत्पन्न विभिन्न माँगो को समायोजित कर सका । इसने 
कभी भी विचारधारा की दृष्टि से अतिवादी दृष्टिकोण नही अपनाया । सभी हितो को काग्रेस दल 
में समायोजित कर लिया गया था इसलिए दूसरे दल उठ ही नही सके । काग्रेम्न के कार्यक्रमों मे 
देहाती एवं नगरीय हितो को शामिल किया गया, कुटीर्‌ उद्योगो तथा बडे उद्योगो और इसमे कृषि 
एवं औद्योगिक हितों को मिलाया गया और इसमे परम्परावादी एवं आधुनिक दोनो ही इृष्टिकोण 
शामिल है । असल मे कांग्रेस दल ने सर्वसहमति एवं एकीकरण प्राप्त करने का मूलभूत कार्य किया । 

भारत मे कांग्रेस दल की एक विलक्षण विशेषता यह थी कि यह विभिन्न इृष्टिकोणों का 
एक प्रकार से संविद (0080०) बन गया था। इसमें आन्तरिक रूप से ही विरोधी दल उठ 
खडा हुआ । यद्यपि यह एक दलीय प्रभुता की व्यवस्था ,थी किन्तु फिर भी इसने सभी प्रजातान्त्रिक 
प्रयासों और संस्थाओं को अपनाया । ऐसी स्थिति मे विरोधी दल की स्थापना के लिए कोई क्षेत्र 
नही था । 


भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं 
(858 /एच' ह 8870/7858 07 प्‌॒क्न5 ए४७07ए 8४५57058५ पर ॥२720) 


947 से लेकर 990 के काल मे कम से कम तीन वार (967, 977 तथा 4990) 
ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत की दलीय व्यवस्था नवीन दिशा ग्रहण करने जा रही है; लेकिन दोनो 
ही वार ऐसा नहीं हो पाया और स्थिति में थोडे-बहुत परिवर्तन के वाद दलीय व्यवस्था अपने मूल 
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स्वरूप पर आकर टिक गयी। 967 के चतुर्थ आग चुनाव में भारतीय संघ के लगभग आधे 
"राज्यों की विधामसभाओ में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही कर सकी और इस 
राज्यों में विरोधी दलो की मिली-जुली सरकारो 'संविद सरकारो' (ए०क्काएणा 50एथशाशा8) 
की स्थापना हुई । इस स्थिति के सन्दर्भ मे भारतीय राजनीति के अनेक समीक्षको द्वारा यह विचार 
व्यक्त किया गया कि अब भारतीय राजनीति मे एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हो चुका है 
और भारत मे केन्द्र तथा राज्यो के स्तर पर एक दलीय सरकारो के स्थान पर मिली-जुली सरकारों 
की स्थापना होगी । रजनी क्ोठारी के शब्दों मे, “भारतीय राजनीति ने एक दल की प्रधानता वाली 
स्थिति से निकलकर उस स्थिति मे प्रवेश किया, जिसमे विभिन्न दलों में प्रधानता प्राप्त करने के 
लिए प्रतियोगिता प्रारम्भ हो गयी ।/! लेकिन 97] ई. के लोकसभा चुनावों और 972 ई. के 
विधानसभा घुनावों मे दलीय स्थिति इस रूप मे सामने नहीं आयी और दलीय_ व्यवस्था ने पुनः 
अपने पुराने स्वरूप 'एक दल की प्रधानता वाली यहुबलीय पद्धति! (७ णांप रिक्ञा॥ 5980 जाए 
णा& 00ग्रांगक्षा( शव्वाप) को ग्रहण कर लियो। 


977 ई के लोकसभा 'घुनावों के परिणामस्वरूप भारत मे पहली वार केन्द्र मे सत्ता 
परिवतंन हुआ और काग्रेस के स्थान पर जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई। जनता पार्टी की 
स्थापना पाँच राजनीतिक इकाइयों--संगठन कांग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोक दल, समाजवादी दल 
और चन्द्रशेखर के नेतृत्व में विद्रोही कांग्रेसियों के सम्मिलन से हुई थी और मई 977 के प्रथम 
सप्ताह मे जब जगजीवनराम के नेतृत्व वाली 'लोकतन्‍्त्रीय कांग्रेस' (09087055 0 0७0००७०१) 
का भी इसमे विधिवत्‌ रूप से विलय हो गया तव इस स्थिति को दृष्टि मे रखते हुए आशा की जाने 
लगी कि बहुत शीघ्र ही भारतीय राजनीति मे “राजनीतिक ध्रुवीकरण' (?०॥४०४| ?0क्र789007) 
की स्थिति आ जायगी अर्थात्‌ वहुत कुछ सीमा तक भारत में 'द्विदलीय व्यवस्था' स्थापित हो जायगी 
लेकिन 977 के अन्तिम दिनो से ही इस वात के सकेत मिलने लगे और 978 के प्रारम्भ से 
यह नितान्त स्पष्ट हो गया कि हम “राजनीतिक ध्रुवीकरण” की दिशा में आगे बढने के बजाय राज- 
नीतिक दलों के विधटन और विखराव की दिशा मे आगे वढ रहे है । 979 में स्थिति पूर्णतया 
इसी रूप मे सामने आ गयी और यह शंका व्यक्त की जाने लगी कि जनवरी 980 के लोकसभा 
घुनाव-केन्द्र में मिली-जुली सरकार को जन्म देंगे। लेकिन 967-70 काल मे राज्य स्तर पर 
और पुत्र: 977-79 के काल में राज्य स्तर पर तथा बहुत कुछ सीमा तक केन्द्रीय स्तर पर (अनेक 
अर्थों में केन्द्र मे सत्तारूढ़ जनता पार्टो सरकार एक मिली-जुली सरकार ही थी और जुलाई 979 
में वस्तुत. जनता (एस), काग्रेस (अर्स) और अन्ना डी एम. के. की मिली-जुली सरकार स्थापित 
हुई थी) मिली-जुली सरकारो के प्रति भारतीय जनता का अनुभव सुखद नही था। राजनीतिक 
विवेचना में मिली-जुली सरकारें राजनीतिक अस्थायित्व के साथ जुड़ी हुईं देखी गयी और भारतीय 
सन्दर्भ में मिली-जुली सरकारो का आशय राजनीतिक अस्थायित्व और दिशाहीन शासन के रूप 
में सामने आया। अत भारतीय जनता एक ही राजनीतिक दल को शासन सत्ता सौंपने के 
पक्ष मे थी । इस स्थिति के परिणामस्वरूप 980 भे लोकसभा के लगभग दो-तिहाई स्थान 
“इन्दिरा काग्रेस' के द्वारा प्राप्त किये गये और शेष स्थान विभिन्न विपक्षी दलों मे वेट गये । 
इस भ्रकार भारतीय दलीय व्यवस्था की मूल प्रवृत्ति 'एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय 
पद्धति' या 'बहुदलीय पद्धति में एक, दल को प्रधानता' पुनः स्थापित हो गयी । नवम्बर 989 
के लोकसभा चुनावों के बाद हम पुनः अल्पमत (मिली-जुली सरकार) सरकार की तरफ बढ 
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रहे हैं। ऐसे सकेत हैं कि भारत की दल प्रणाली पुनः नई दिणा की और अपने चरण बढाने क 
अग्रसर है 

भारत की दलीग व्यवसरधा वी छुछ प्रमुस विशेषताओं का उल्लेख निम्नलिखित रूपों 
किया जा सकता है : 

(]) बहुदलीय पद्धति (िएातिकृशाल $%४0थ॥)--भारत मे ब्रिटेन तथा अमरीका 
तरह द्विं-दल पद्धति नहीं, वर बटुदलीग पद्धति है; लोकसभा में लगभग 35 और विभिन्न < जय 
की विधानसभाओ में कुल मिलाकर 30 से अधिक राजनीतिक दल हैं । उसमें से कुछ को >॥४क 

अन्य के पास कोई नीति अथवा कार्यक्रम नही हैं या उसके पास साधनी का अभाव हैं । मई 98। 
के 9 राज्यों की विघानसभाओं के; चुनाव भें 8 राजनीतिक दलों को असिल भारतीय दल के « 
में मान्यता प्रदान की गयी थी, लेकिन इसमें से कुछ वा अधित भारतीय संगठन और स्वदृप केबल 
बहने भर के लिए ही है और एनोे प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमिस हैं । राज्यों की विधानसभाओं में ३७ 
प्रकार के अनेक दलो के अस्तित्व ने प्रभागनिक अस्थासित्य को ही जन्म दिया है और वह इस बहू 
दलीय पद्धति को भारतीय लोवतरय के हरित में नारी बढ़ा जा सकता है 

(2) एक राजनीतिक दल का प्राघान्य (00 0॥गगजा खि।$ $:0)--चतुर्षे ५ 
धुनाव गे पूर्व मॉरिस जोन्स ने भारत की दलीय पद्धति को एक दल की प्रधानता बाल बहुए 
पद्धति! की सज्ञा दी थी और 967 में 970 के समय को छोडकर भारतीय राजनीति « 
सामान्यतया यही प्रवृत्ति रही ठै। बहुदलीस पद्धति में सामान्यतगा राजनीतिक शक्ति का विलन* 
हो जाता है और कोई भी एक राजनीतिक दल इस स्थिति में नहीं होता कि यह अपने ही. व 
पर सरकार का निर्माण कर सके । लेकिन 967 ई. के पूर्व भारतीय राजनीति में तातात्वत्4 
यह रिथति देसने मे नहीं आयी, जिसका कारण भारतीय राणनीति में कांग्रेस दल की प्रधानता थी 
967 ई. के चतुर्थ आम चुनाव ने भारतीय रायनीति मे राज्य स्तर पर उस स्थिति को जन्म ८4। 
जिसे बहुदलीय पद्धति का स्वाभाविक परिणाम कहा जा सफता है, लेकिन 967-70 के काल 
कुछ राज्यों में जिन मिली-जुली सरकारो का निर्माण हुआ, सामान्य जनता को उनसे घोर ,व*।५ 
प्राप्त हुई और विपक्षी दलों की शक्ति का पतन- प्रारम्भ हो गया । मतः 97] के लोकसभा 4 
972 के विधानसभा घुनावों में जनता ने केन्द्र तथा अधिकाश राज्यों में अकेली सत्ता कांग्रेस 4 
अपनी सरकार के निर्माण का अवसर प्रदान किया । 

जनवरी 980 के लोकसभा घुनावो के आधार पर केन्द्र में मिली-जुल्ी सरकार की <।५५ 
की वात सोची गयी थी, लेकिन चुनाव परिणाम उस रुप मे सामने नहीं जाये और भारतीय रा” 
नीति में एक दल की प्रधानता पुनः स्थापित हो गयी । इस प्रकार भारतीय राजनीति में 947- 
के काल मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को प्रमुसता की स्थिति प्राप्त थी, 967-70 के काल 
भारत की दलीय व्यवस्था प्रतियोगी दलीय व्यवस्था' के रूप में सामने आयी; लेकिन 97) 
पुन एक दल "सत्ता काग्रेस' को प्रधानता की स्थिति प्राप्त हो गयी और 977 के आरम्भ १० 
उसे यह स्थिति प्राप्त रही । 977-79 के काल में दलीय व्यवस्था स्पष्ट नहीं थी, कुछ सीमा 
यह 'प्रतियोगी दलीय व्यवस्था! थी और कुछ सीमा तक ऐसी बहुदलीय व्यवस्था जिसमें एक ५ 
जनता पार्टी को प्रधानता की स्थिति प्राप्त थी। जनवरी 980 के लोकसभा घुनाव शोर ५ 
2980 के विधानसभा घुनावों के परिणामस्वरूप इस वहुदलीय व्यवस्था! मे एक दल 'इन्दिरा ब।४५ 
को स्पष्ट रूप से प्रधानता की स्थिति प्राप्त हो गयी । 984-85 के लोकसभा एवं राज्य १७। 
सभाओ के चुनाव परिणामों से भी काग्रेस दल की 'प्रधानता' ही उभरी । नवम्बर 989 के लोक 
सभा घुनावों के परिणामस्वरूप स्थिति में व्यापक परिवर्तत आया और एक दल की प्रधानता के ५४ 
का अन्त हुआ। केन्द्र मे किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हुआ । 
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(3) इलीय राजनीति, वेयक्तिक नेतृत्व पर आधारित--दलीय राजनीति बेयक्तिक नेतृत्व 
पर आधारित है और व्यक्तियों के आधार पर दलो के विगठने का क्रम चलता रहता हैं। भारतीय 
राजनीति के सर्वप्रमुख दल या शासक दल में सामान्यतया एक ही व्यक्ति को सर्वोच्चता की स्थिति 
प्राप्त रही है। 95] से 964 के मध्य तक श्री नेहरू को यह स्थित्ति प्राप्त थी और बाद में 
970-76 के काल में तथा पुनः 980 के प्रारम्भ मे श्रीमती गाँधी हारा इस स्थिति को प्राप्त 
कर लिया गया । दिसम्बर 984 के चुनावों के बाद राजीव गांधी की प्रभावक भूमिका उभरी है। 
इस सम्बन्ध में !964-69 तथा 977-79 की स्थिति अवश्य ही अपवाद रही है, लेकिन एक 
अन्य तथ्य यह है कि जब भी शासक दल में शक्तिशाली वैयक्तिक नेतृत्व का अभाव हुआ दल की 
शक्ति और दल के अन्तर्गत अनुशासत दोनों मे ही कमी आ गयी । | 

(4) राजनीतिक दलो में विभाजन, विघदन और अस्यायित्व की प्रवृत्ति--भारत के सभी 
राजनीतिक दल मिरन्‍्तर विभाजन, विघटन, विखराव और अस्थायित्व की प्रवृत्ति के शिकार रहे 
है। सर्वप्रमुख दल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस अब तक दो बार विभाजित हो घुका है। 969 ई. 
में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का विभाजन हुआ और 978 में सत्ता काग्रेस का। 977 में गठित 
जनता पार्टी 980 के मध्य तक चार जनता पार्टियों में बट गई। जनता पार्टी (जे. पी.) 
भारतीय जनता पार्टी, जनता 'एस' (चरणसिंह) और जनता 'एस” (राजनारायण)। इसी प्रकार 
चार साम्यवादी दल हैं, जिनमे दो भली प्रकार संगठित हैं। विशेष बात यह है कि आज एक 
राजनीतिक दल का गठन होता है और कल उसमे विभाजन या विघटन की स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है। इस प्रकार दलीय व्यवस्था मे अनिश्चय और अस्थायित्व की स्थिति बनी हुई है और 
यह निश्चित रूप से एक विकृति है। 

(5) शक्तिशाली विपक्ष--9 67-70 और 977-79 के काल को छोड़कर भारतीय 
राजनीति में सामान्यतया कमजोर और विभाजित विपक्ष की स्थिति ही रही । मोरिस जोन्स ने 
इस स्थिति की विवेचना करते हुए लिखा था कि विरोधी दलो मे दूट-फूट का कारण यह है कि 
उनमे आपस में सामाजिक सहयोग कम है और दलो के अग्रगामी नेता विना शक्ति के भी अपनी 
छोटी-मोटी दुकड़ियो के नेता बने रहना चाहते है और एक बडे समूह मे नही मिलना चाहते है ॥! 
लेकिन नवी लोकसभा के चुनाव ने ससद और देश की राजनीति में शक्तिशाली विपक्ष को जन्म 
दिया है। ससंद से काग्रेस (इ) शक्तिशाली विपक्ष की स्थिति मे है, जिसे लोकसभा में 93 स्थान 
और राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है। राज्य स्तर पर भी अधिकांश राज्यों मे विपक्ष पर्याप्त शक्ति- 
शाली है या कम-से-कम उसे मान्यता प्राप्त विपक्षी दल की स्थिति प्राप्त है । 

॥ (60) अवसरवादिता की उभरती प्रवृत्ति--भारतीय राजनीति मे अवसरवादिता सदेव से 
विद्यमान रही है और अभी हाल ही के वर्षो मे यह निरन्तर उम्र रूप ग्रहण कर रही है। रजनी 
कोठारी के अनुसार, “व्यक्ति का महत्त्व अभी भी राजनीति से बहुत हैं । भारत मे एक ही संगठन 
के अभिन्न अंग अलग-अलग काम करते हैं। एक ही दल की राष्ट्रीय और राज्य शाखाएँ प्रतिकुल 
दिशाओं मे चलती है जोर ऐसे गुटो व तत्त्वों से हाथ मिलाती है जो विचारधारा और नीति में उनसे 
भिन्न है [४ जनवरी 980 के केरल विधानराभा घुनावो मे इन्दिरा कांग्रेस और जनता पार्टी ने 
परस्पर सहयोग करते हुए एक ही फ्रण्ट के अन्तर्गत चुनाव लडा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ये, दल एक- 
दूसरे के कदर विरोधी थे और ््ँ । इस प्रकार की अवसरवादिता के अन्य अनेक उदाहरण उपलब्ध हे || 
(7) राजनीतिक दलो की नीतियों और कार्यक्रम में स्पष्ठ भेद का अभाव--भारत के 
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राजनीतिक दलो की नीतियो और कार्यक्रमों मे स्पष्ट भद का अभाव है और इसी कारण वे जन 
के सम्मुख र॒पप्ट विकल्प प्रस्तुत करने मे असमर्थ रहे है । इस प्रकार के विचार भेद के अभाव 
एक कारण यह है कि आज भारत के राजनीतिक रगमच पर जितने भी पात्र दृष्टिगोचर होते 
उन सवको राजनीतिक भ्रशिक्षण राष्ट्रीय आन्दोलन मे ही प्राप्त हुआ थधा। लेकिन इसका [ 
भौर अधिक प्रमुख कारण यह है कि रवय राजनीतिक दलों की नीतियाँ और कार्यक्रम +८ 
भस्पप्ट ओर अनिश्चित है। काग्रेस के अतिरिक्त अन्य लगभग एक ' दर्जन छोटे-बड़े राजनीतिक ५ 
भी समाजवाद को ही अपना लद॒य घोषित किये हुए है । अनेक राजनीतिक दलो के पास «' 
कोई निश्चित कार्यक्रम न होने के कारण उनके द्वारा विध्वसकारी कार्यों का आश्रय लिया जाता 
और विघटनकारी तत्त्वो को प्रोत्साहित किया जाता है । 

(8) साम्प्रदागिक और क्षेत्रीय दल--भारत में अनेक राजनीतिक दत साम्प्रदायिक थी 
क्षेत्रीय आधार पर गठित है । ऐसे दलो मे अन्ना द्रविड मुनेत कडगम (8778 70. !४, ९.) & * 
मुनेत्र कडगम (0. ४. ॥६.), अकाली दल, हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, * व६ 
कांग्रेस, असम गण परिपद, सिक्किम सम्राम परिषद और अन्य अनेक दलों का नाम लिया जा +प 
है । नागालैण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश मे तो नागालैण्ड, ले कप “ + 
दल ओर मणिपुर पीपुल्स पार्टी आदि ही प्रभायशाली हैं भौर अखिल भारतीय दलों का ५ 
लगभग नगण्य है। लोकसभा चुनावों मे तो ये साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दल अपनी शक्ति प4 
प्रभाव का सीमित परिचय ही दे पाते हे, लेकिन विधानसभा चुनावों मे अपनी शक्ति का . <७ 
देने मे सफल रहते है। 989-90 मे शिव सेना ने भी अगनी शक्ति मे पर्याप्त वृद्धि की है ७ 
एक साम्प्रदायिक दल है तथा क्षेत्रीय भी । 

(9) राजनीतिक दलो की आन्तरिक ग्रुटबन्दी--भारत की दल प्रणाली की एक 4भु 
विशेषता विभिन्न दलो की आन्तरिक गुटवन्दी है। लगभग सभी राजनीतिक दलों में छोटे-छोटे ५ 
पाये जाते है, एक वह ग्रुट जो सत्ता में है और दूसरा असस्तुष्ट गुट । इन गुटों में पारस्परिक #० 
भेद इस सीमा तक पाया जाता है कि कभी-कभी निर्वाचन में एक ग्रुट के समर्थन प्राप्त. ।दव 
को दूसरे गुट के सदस्य पराजित करने का भरसक प्रयत्न करते है । दल में आन्तरिक थु८ ५ 
काग्रेस दल में सबसे ज्यादा पायी जाती है वयोकि इसमे सत्ता के लिए निरन्तर सघप चलता *९ 
है जिसका प्रभाव सम्पूर्ण दल की प्रगति पर पडता है । अन्य राजनीतिक दलों गे भी स्थिति 4६ 
है । 989 में सत्तारूह जनता दल या राष्ट्रीय मोर्चे के अन्य घटक भी गुटबन्दी से ४ 
नही हैं । इस प्रकार की ग्रुटवन्दी पश्चिमी देशो के राजनीतिक दलों में नहीं पायी जाती है 
हुई है दल और अन्य दलों में ग्रुटवन्दी वी यह स्थिति भारतीय राजनीति का अभिशाप 
हुई है । & 

(!0) राजनीतिक दल-बदल---भारत में दल-वदल की स्थिति स्देव से विद्यमान रही * 
लेकिन 967 से 970 के वर्षो मे यह प्रवृत्ति बहुत अधिक भीषण रूप में देखी गयी । पजाब 
हरियाणा, उत्तर प्रदेग, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश आदि राज्यों मे विशेष रूप से 45 
प्रवृत्ति देखी गयी कि एक राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में निर्वाचित विधानसभा के ८ ब्र्ट 
द्वारा अपने निर्वाचकों की अनुमति प्राप्त किये बिना ही विधानसभा मे अपने राजनीतिक दलों का 
सदस्यता में परिवर्तत कर लिया गया । इस प्रकार के दल परिवतेन के परिणामस्वरूप इन ९०० 
में बहुत जत्दी-जल्दी सरकारों का पतन हुआ और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो 
गयी । 97] और 972 के लोकसभा तथा विधानसभा चुनावो के , बाद दल-बदल की लग्रभग 
समाप्ति की आशा की गयी थी और जनता में यही आशा मार्च 977 तथा जनवरी 980 के 
लोकसभा चुनावों के बाद जगी थी, लेकिन ऐसा नही हो पाया । दल-बदल राजनीतिक अरिथरता 
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का कारण और परिणाम दोनों ही रहा है और इसने राजनीतिक वातावरण को दूपित करने का ही 
कार्य किया है १ सु ह 

(]) निर्दलीय सदस्यों की संसुया से कमी--977 के लोकसभा तथा विधानसभा धुनावों 
और 980 के लोकसभा तथा विधानसभा घुनावो में निर्दलीय संदस्यो की सख्या में कमी हुई है । 
977 में लोकसभा के लिए 9, [980 में 8 सदस्य और 984 में मात्र 5 तिर्देलीय चुने गये, 
जबकि 97] के लोकसभा चुनावों मे 30 निर्देलीय घुने गये। मई 980 में सम्पन्न 9 राज्यों 
की विधानसभाथो के घुनावो मे, 2,225 स्थानों में से 98 निर्दलीय चुने गये । लेकिन इन विधान- 
सभा चुनावों में निदंलीय उम्मीदवारों की बडी संख्या थी और उनके द्वारा लगभग 2-3 प्रतिशत 
मत प्राप्त किये गये | ऐसी कुछ वैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे चुनाव 
में भाग लेने वाले निर्देलीय उम्मीदवारों की सख्या मे ही कमी हो जाय । 

नार्मम डी पामर का यह कथन आज भी सत्य है कि “अब तक स्वस्थ दलीय व्यवस्था 
उभरकर नही आयी है तो निकट भविष्य मे ऐसा हो सकना कठिन मालूम होता है ।” 


में दलों डी 
भारत में राजनीतिक दलों की समस्याएं 
(श२08.05 05 पपष्तछु ए0/पए70ए७॥, ए७ए7]5७8 वर प२॥०8) 


भारत मे राजनीतिक दलों के सामने वहुत-सी समस्याएँ है । उनमे से मुख्य हैं, सगठतात्मक 
वित्तीय अनुशासनहीनता की समस्याएं । 

() सगठनात्मक समस्याएँ--देश मे सामाजिक व्यवस्था को निहित रूपरेखा दल व्यवस्था 
की समस्याओं को बहुत अधिक वढा देती है। भारत एक परम्परागत स्तरित सामाजिक व्यवस्था 
का प्रतिनिधित्व करता है। धर्म, जाति तथा अन्य कई सांस्कृतिक कारण लोगो के दिमागो पर 
आधिपत्य जमाये हुए हैं तथा पूर्ण. विशुद्ध सैद्धान्तिक राजनीति इस सन्दर्भ मे कुछ कठिन है । 
पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष ससमठन को चलाना और भी अधिक कठिन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
की एक व्यापक विशेषता भ्रुटवच्दी है जो दलो के प्रभावशाली सगठन के मार्ग मे एक मुख्य बाधा 
है। कांग्रेस दल में भी तीन दशको मे दो प्रमुख विभाजन हो गये । साम्यवादी दल भी तीन है-- 
भारतीय साम्यवादी दल, माक्सवादी साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल, (मारर्सवादी लेनिन- 
वादी) जो भारतीय साम्यवादी दल मे ग्रुट सम्बन्धी राजनीति से पैदा हुए। अकाली दल और 
द्रविड मुनेत्र कडगम जैसे प्रादेशिक दल भी विभाजित हो घुके हैं। इस प्रकार ग्रुटवन्दी सभी राज- 
नीतिक दलो मे प्रचलित है तथा पूर्णत. बिता सैद्धान्तिक आधार के केवल व्यक्तिगत मतभेद ही 
विभिन्न दलों का नेतृत्व करते हैं । 

(2) इल-बदल--भारत में दल-बदल एक सामान्य सी वाते है। दल-बदल देश मे राज- 
नीतिक स्थिरता को क्षति पहुँचाने के साथ-साथ प्रशासन तथा ससदीय सस्थाओ में लोगो के विश्वास 
पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है । यह दल-वदल 967 से 968 तक लगभग 6 सरकारो के 
पतन के लिए उत्तरदायी है। दल-बदल स्वस्थ दल प्रणाली के विकास मे एक बाधा है । 

(3) वित्त साधन--भारत में राजनीतिक दल सामान्यतः अपनी वित्तीय लेखा-जोखा, यहाँ 
तक कि सदस्य तथा कोष सचालन के साधनो से प्राप्त धन का ब्यौरा भी नहीं छापते । 

व्यावहारिक रूप से सभी राजनीतिक दलो की आय का सामान्य स्रोत ससद तथा राज्य 
विधानसभाओ के सदस्यो पर लगाया गया चन्दा है। सभी राजनीतिक दलों की आय के मुख्य 
ज्नोत दान थैलियाँ तथा कोप सचालन भी है । 956 के कम्पत्ती अधिनियम ने पहली बार राज- 
नोतिक चन्दो के साथ दान तथा अन्य कोपो के योगदान को सीमित कर दिया । कम्पनियों द्वारा 
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राजनीतिक दलो को दान देने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक विधेयक 968 भे पारित क्रिया 
गया परन्तु राजनीतिक दलो के वित्त साधनों की गति लगातार पूर्ववत चलती रही । आय का एक 
कम विवादास्पद तरीका दल के नेताओं को प्राप्त थैलियाँ है । ये स्थानीय दल कार्यकर्ताओं द्वारा 
जनता तथा व्यापारी लोगो से सामान्यत, एकत्र की जाती है तथा अक्सर घुनावों के समय नेताओं 
को भेंट कर दी जाती हैं । 

(4) नेतृत्व का संकद--राजनीतिक दलो मे नेतृत्व का सकट (८785 0 7.0800589) 
पाया जाता है। प्रखर और निर्मल नेतृत्व का अभाव है। राजनीति को हमारे नेताओ ने एक गन्दा 
खेल वना दिया है। उनमे राजनीतिक अवसरवादिता (?णाधर्व] ०0फ77णप्यांआ॥) देखने को 
मिलती है । 

(5) काले घन का प्रभाव--चुनाव बहुत खर्चीले हो जाने से वास्तविक जनसेवी चुनाव 
मैदान में उतरने से कतराते हैं । दलो को पूंजीपतियो और कम्पनियों से आथिक सहायता मिलती 
रही है जो लोग धन देते है, वे बदले मे अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं! भूतपूर्व राष्ट्रपति नीलम 
सजीव रेड्डी ने यह कहा था कि 'एक व्यक्ति चुनाव मे लाखों रुपये खचे करने के वाद ईमानदार 
हरग्रिज नही रह सकता ।” यह एक ऐसा कटु सत्य है जो हमारी राजनीतिक व्यवस्था के खोखलेपन 
को प्रकट करता है । 

(6) जातिवाद और साम्प्रदाधिकता--जातिवाद और साम्प्रदायिकता जैसे जीवन मूल्य हमे 
विरासत में मिले है, जिनके कारण हर दल फो इन तत्त्वों के साथ समझौता करना पडता है। 
योग्य उम्मीदवारों की बजाय उन्हे ऐसे लोगो को चुनावी टिकट देने पडते है जिनकी जाति वालो 
का उस चुनावों के क्षेत्र मे बाहुल्य हो । 

(7) भारत में 'सह्‌ अस्तित्व की संस्कृति' का अभाव है--विधानमण्डल मे जब दलों की 
सल्या अधिक हो जाती है तो कभी-कभी मिले-जुले मन्त्रिमण्डल का गठन करना पडता है ॥ मिली- 
जुली सरकारे तभी ठीक प्रकार चल सकती है जबकि विभिन्न घटको के बीच परस्पर विश्वास हो । 
भारत का यह दुर्भाग्य रहा है कि हमारे नेता नीतियो के कारण नही व्यक्तिगत आघारो पर आपस 
में लडते-झगड़ते रहते है । 

संक्षेप मे, देश को सुस्पप्ट विचारघाराओं पर आधारित दो या तीन अखिल भारतीय दलो 
की आवश्यकता है । 
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भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दलों की 
विचारधारा व कार्यक्रम 


(0950706४ #00० ए80578#५ाश६ 067 उ्तह ए#्०08 ४/भा00%।7. 
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भारत मे प्रमुख राष्ट्रीय दल है--काग्रेस (आई), जनता दल, भारतीय जनता पार्टी, साम्य- 
वादी दल व माक्सवादी साम्यवादी दल । जनसंघ, स्व॒तन्त्र पार्टी, समाजवादी पार्टी आदि भी एक 
समय राष्ट्रीय दल माने जाते थे, किन्तु आज उनके स्थान पर नये दलो का निर्माण हुआ है । 
राष्ट्रीय दल वे है जिनका प्रभाव क्षेत्र एक से अधिक राज्यो मे है तथा जिन्हे बुनावो मे आवश्यक 
वोट प्राप्त होते है । इन दलो को लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओ मे भी सीटे प्राप्त हुई है । 

भारत में राजनीतिक दलों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
काशकराटला, 84ट0700/श0 07 पर्ताह ९0726, 73075 गर गर)9) 

भारत मे राजनीतिक दलो का उद्भव गौर इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन से जुडा हुआ है । 
9वी शताब्दी के उत्तरा््धे मे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म (सच्‌ 885) राष्ट्रीय आन्दोलन" 
के रूप मे हुआ। रजनी कोठारी के अनुसार, “इसका संगठन घुनाव लडने के उद्देश्य से नहीं 
विदेशी शासन के विरोध के लिए किया गया था और इसे जनता मे फैलाने के साथ-साथ विभिन्न 
विचारधाराओ और हितो को भी इसमे लाने का प्रयत्न किया गया ।”” उसके बाद मुस्लिम लीग, 
फारबर्ड ब्लाक, साम्यवादी दल तथा स्वराज्य दल आदि बने। एस. सी. दास ने लिखा है कि 
स्वराज्य दल, साम्यवादी दल और फारवर्ड ब्लाक तथा ऐसे ही अन्य सगठन कांग्रेस द्वारा समय 
की चुनौती सहंन न कर सकने के ऐतिहासिक परिणाम है। बाद से हिन्दू महासभा का गठन हुआ 
और साम्प्रदायिक राजनीति के माहौल मे यह्‌ एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो गयी । प्रारम्भ 
में काग्नेस भी ग्मंदल और नरमदल में विभक्त हो गयी। 499 तथा 935 के अधिनियमों के 
क्रियान्वयन हेतु अनेक प्रान्तीय राजनीतिक दल बने, जैसे मद्रास मे जस्टिस पार्टी, बगाल में 
कृषक लोक प्रजा पार्टी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी आदि । किन्तु, ये दल बहुत ही शीघ्र विलुप्त 
भी हो गये । 

भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, अखिल भारतीय दलित वर्ग 
संघ, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय अनुचित जाति सघ, अखिल भारतीय हिन्दू 
महासभा आदि महत्त्वपूर्ण दल थे । इन दलो का प्रभाव संविधान सभा के निर्माण पर भी था | एक 
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बात स्पप्ट है कि ये समस्त दल और ग्रुट किसी-न-किसी समय काग्रेस के ही अग थे और काग्रेस के 
विघटन के परिणामस्वरूप नये दलो का गठन हुआ । 

स्वाधीनता प्राप्ति के तुरत्त बाद गाँधी चाहते थे कि काग्रेस का राजनीतिक रूप समाप्त 
कर दिया जाये और उसके स्थान पर जनता में रचनात्मक कार्य करने के लिए लोक सेवक सघ की 
स्थापना की जाये। उनका कहना था कि जो लोग ससद या सरकारी पदो के इच्छुक है उन्हे कांग्रेस 
छोड देनी चाहिए और अपना अलग राजनैतिक दल बनाना चाहिए। उनके मत मे कांग्रेस एक 
आन्दोलन था, जिसका ध्येय पूरा हो गया है और सत्ता की राजनीति से इसका कोई सरोकार नही 
होना चाहिए । काग्रेस के नेताओ ने गाँधीजी के विचार को नितानत अव्यावहारिक माना, काग्रेस ने 
आम निर्वाचनों मे भाग लिया और अन्य नये दलो के साथ सत्ता की राजनीति मे उसका स्थान 
तुलनात्मक दृष्टि से सर्वोच्च हो गया । 

भारतीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 
(०,४5झाग2#&707 08 वरए&ार 7४२ पप55) 

भारतीय राजनीतिक दलो को चार भागों में बाँटा जासकता है * (॥) राष्ट्रीय और 
धर्मनिरपेक्ष दल, (2) क्षेत्रीय अथवा राज्यस्तरीय दल, (3) स्थानीय किन्तु जातीय साम्प्रदायिक 
दल ओर (4) तदर्थ दल । 

() राष्ट्रीय और धर्मनिरपेक्ष दल--राष्ट्रीय अथवा अखिल भारतीय दल वे हैं जिनकी 
ससद तथा लोकसभा एवं राज्यविधानमण्डलो मे पर्याप्त सदस्य संख्या है तथा जिनको पर्याप्त मत 
प्राप्त हुए है । ऐसे दल दो प्रकार के हैं--विना विचारधारा के और विचारधारा पर आधारित 
दल । बिना विचारधारा वाले दलो मे काग्रेस और सगठन काग्रेस को लिया जा सकता है । विचार- 
धारा से अभिप्राय है, किसी विशिष्ट सामाजिक और आशिक दर्शन मे विश्वास और प्रतिबद्धता 
व्यक्त करना । दोनो काग्रेस दलो को वेचारिक दृष्टि से तटस्थ दल कहा जा सकता है। काग्रेस 
एक ऐसा दल है जिसमे अनेक विचारधारा और हितो के व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं। इसे दल . 
के बजाय एक सावंजनिक मंच (प्लेटफार्म) कहा जा सकता है। यही हाल सगठन काग्रेस का है 
जिसके सारे सैनिक काग्रेस मे मिल गये हैं, केवल उसके सूबेदार ही बाहर घूम रहे हैं। प्रो. जे. 
डी सेठी ने ठीक ही लिखा है कि सगठन और कार्यक्रम की दृष्टि से सगठन काग्रेस 'सत्ता कांग्रेस' 
से मिलती-जुलती है । दोनो मे केवल यही अन्तर है कि 'सत्ता काग्रेस' सत्ता में है और 'संगठन काग्रेस' 
सत्ता से बाहर है ।”* ' 

विचारधार में विश्वास करने वाले राष्ट्रीय दलो को दो भागो मे विभक्त किया जा सकता 
है---दक्षिणपन्थी और वामपन्थी । ८क्षिणपन्थी ढल जहाँ यथास्थिति को बनाये रखना चाहते हैं वहाँ 
वामपन्थी दल जाथिक और सामाजिक ढाँचे से आमूल चूल परिवर्तत चाहते है । स्वतन्त्र दल, जनसघ 
और भारतीय लोकदल, भारतीय परिप्रेक्ष्य मे इनके दृष्टिकोण ब्रिटिश अनुदारवादी दल से मिलते- 
जुलते है । वामपन्थी दल भी दो प्रकार के हैं---उदार और उम्र वामपन्‍्थी दल । उदार दलो मे सभी 
समाजवादी दलो को लिया जा सकता है तथा उम्र वामपन्धी दलो में सभी प्रकार के साम्यवादी 
दलो को स्थान दिया जा सकता है। उदारवादी दल, गाँधीवाद, माक्सवाद और फेवियनवादी 
सिद्धान्तो मे विश्वास करते है जबकि साम्यवादी दल क्रान्तिकारी साधनों मे विश्वास करते है। समस्त 
प्रकार के अखिल भारतीय दलो का दृष्टिकोण धमंमिरपेक्ष है उनकी सदस्यता सभी धर्मों और 
जातियो के लिए खुली है। 





* जै डी सेठी . 'दि फ्यूचर ऑफ काग्रेस पार्टी (ओ),' जल ऑफ कॉम्ल्टीट्यूशनल एण्ड 


पालियामेण्ट्री स्टडीज, अक 4, पृष्ठ 404 | 
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(2) क्षेत्रीय अथवा राज्यस्तरीय दल--ये वे दल हैं जिनका प्रभाव राज्य की सीमा तक 
ही है । इनमे तेलगु” देशमू, डी. एम. के., अन्ना डी. एम. के., असम गण परिषद, सिक्किम 
सग्राम परिपद जादि प्रमुख है । आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, सिविकिम आदि राज्यों मे ये दल 
प्रभावशाली है । 

(3) स्थानीय किन्तु जातीय साम्प्रदायिक दल--कतिपय दल विशेष जाति या सम्प्रदाय 
तक ही सीमित हैं। केरल की मुस्लिम लीग, पजाब का अकाली दल तथा विहार की झारखण्ड 
पार्टी ऐसे ही दल हैं । 

(4) तदर्थ दल--भारत मे ऐसे ही दल हैं जो बनते और विगडते रहते है । इन्हे छोटे-छोटे 
गुट कहा जा सकता है । ऐसे दलो में केरल काग्रेस, बगला कांग्रेस, हरियाणा काग्रेस, जनता पार्टी, 
रामराज्य परिषद, लोकतान्त्रिक दल आदि को याद फिया जा सकता है। ऐसे दल कब बन जाते 
और कव अस्त हो जाते है इसका पता लगाना कठिन है। ये विभिन्न दलो से निकले असस्तुष्ट 
नेताओं द्वारा निर्मित गुट हैं । ह 

अगले पृष्ठ पर दिये गये चार्ट मे भारतीय राजनीतिक दलो का वर्गीकरण स्पष्ट होता है । 

एकदल प्रश्नुत्व तथा स्थायित्व 
(०र5 ए७रश इश्शाहाश 0) एणराठा, छ०0शावपश) 

प्रो लॉस्की का मत है कि “ससदीय शासन एक सुनियमित द्विदलीय-पद्धत्ति द्वारा ही सबसे 
अधिक सफल हो सकता है ।” परन्तु नारमन डो. पासर का विचार है कि “एक दल प्रभुत्व 
नवीन विकासोन्मुख लोकतन्त्रात्मक देशो मे स्थायित्व लाता है । पुराने जनतन्‍्त्रों मे यह काम द्वि- 
दलीय पद्धति द्वारा होता है । भारतीय राजनीतिक प्रणाली को प्रो. मेरिस जोन्स ने “एक दल 
प्रभुत्व व्यवस्था” (0॥6 700णगग्रधा। ए49 $५४९॥) से सम्बोधित किया है ।! उनके अनुसार 
भारत में काग्रेस दल छाया हुआ है तथा इसके कई कारण हैं---पहुला, काग्रेस ने देश को स्वतन्त्रता 
दिलाने में बहुत सहायता की, दूसरा, काग्रेस जनता की निगाह में गाँधी और नेहरू का दल था उसे 
मत दिया जाना चाहिए । तीसरा, स्वाधीनता प्राप्ति के बाद ,काग्रेस ही देश मे संगठित और प्रति- 
ष्ठित दल था ।* चौथा, काग्रेस विचारधारा की दृष्टि से तटस्थ मच है जिससे वामपन्थी, दक्षिण- 
पन्थी त्था माध्यम मार्गी इसमे स्थान पा लेते है 3 - 

भारतीय राजनीति मे काग्रेस का प्रभुत्व सनु 97] तथा 972 के निर्वाचनों के उपरान्त 
ओर अधिक प्रचण्ठ हो गया । लोकसभा तथा राज्य-विधानमण्डलो मे विपक्षी दलो की स्थिति 
गौण हो गयी । गैर-काग्रेसवाठ के दौर ने (967 से 97) विपक्षी दलो को बहुत अधिक बदनाम 
कर दिया। गैर-काग्रेवाद का युग. अराजकता, अस्थिरता, दल-बदल तथा विवादों का युग था 
भारतीय राजनीति मे पत्रम लोकसभा के निर्वाचनों के उपरान्त श्रीमती गाँधी और उनके दल का 
करिश्माती नेतृत्व उभरा और देश मे अस्थिरता का वात्तावरण समाप्त हो गया । मोरिस जोन्स ने 
लिखा है कि “एक दल का अस्तित्व और शासन मे सर्वोपरिता राजनीति शैली के एकीकरण में 





4 बना ॥5 गण वाला ॥0 लाबा9 ०३० 4909"5 एणा[ट्वा 5एछशा। 35 8९00॥578 (0 47९ [४०96 ए (6 
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पधएठं 500६9 क ताजा गरणांग्रापह सक्षा 5प्पएट०८त शा[८6 उत्तत८टट३ +-0व, 0. 452 


3 “काग्रेस विचारधारा के मामले मे इतनी अपार थी कि सभी राजनीतिक रुझानो का निरवहि 
उसमे हो जाता था। वह एक दल मे सत्र दल थी | इस समन्वय का उसकी लोकप्रियता में काफी 


हाथ था ।---पृष्पेश पन्‍त : राजनीतिक दल और दलग्त राजनीति” साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 
49 चवम्धर 972॥ ह 
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सहायक तत्त्व है ।” हमारे देश में वहुदनीय-प्रणाली है और सर्कण्डेवियन देशों की भाँति श्रुवीकरण 
नही हो पा रहा है भारतीय दलो की नीतियों मे आकाश-पाताल का अन्तर है, फलतः साकझ्षा 
सरकारें चल नही सकती । जैसा कि प्रो. पन्‍त ने लिखा है, “फिर काग्रेस-विरोधी सेमे का ढग 
काग्रेस से कम सतरंगा नही रह गया था । प्रतिपक्षधर 'सहयोगियो' मे जनसंघी भी थे संसोपाई भी, 
स्वतन्त्र दल वाले भी थे और पुराने कांग्रेसी भी। इन विभिन्न तत्त्वों के वीच चुनाव-समझौते हो 
सकते ये, पर अन्तःक्रिया के बाद राजनीतिक दलो की कोई नयी, ज्यादा सार्थक भूमिका तय नहीं 
हो सकती थी ।” भारत में लम्बे समय तक गैर-काग्रेसी दल सरकार बनाने की स्थिति में नही थे । 
भारत के नवजात लोकतन्‍्त्र की प्रथम अपरिहायं आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्व है। जहाँ परि- 
पकक्‍व तथा पुराने जनतन्त्रों मे द्विदलीय-प्रणाली द्वारा स्थायित्व प्रदान किया जाता है, वहाँ भारत 
जैसे नवजात लोकतन्त्र मे राजनीतिक स्थायित्व एक दल द्वारा स्थापित किया जाता रहा है। इसके 
परिणामस्वरूप स्थायी नीतियाँ अपनायी गयी और आधिक एवं राजनीतिक समस्याओं का हल ढूँढ़ा 
गया । शासन का स्थायित्व एकदल़-प्रणाली का ऐसा गुण है कि उसके आगे उसके दोष गौण हो 
- जाते है। अस्थायित्व लोकतन्त्र के अस्तित्व को खतरे में डाल देता है। प्रो. पार्क के मतानुसार, 
/#भारतीय लोकतन्त्र को आवश्यक स्थायित्व काग्रेस की समृचे देश मे व्याप्त शक्ति द्वारा ही प्रदान 
किया गया है, जो नवजात लोकतन्त्र की स्वाधीनता के वाद महती जरूरत थी ।/!7 


प्रमुख अखिल भारतीय राजनीतिक दल और उनके कार्यक्रम 
(0५/७90४8 #॥, गण ए#रपाए5 #व० पशार एर00२#शाशए) 

, कांग्रेस पार्टी : कांग्रेस (इ) [0०॥87655 ९शा३ , 2०ाह्टा०5५ ()] 

कांग्रेस की स्थापना सन्‌ 885 में हुई॥ 4907 तक काग्रेस का लक्ष्य विदेशी शासन पर 
दवाव डालना मात्र था। सन्‌ 907 से 99 तक काग्रेस उदारवादियों और उस्रवादियों में 
विभक्त रही । सन्‌ 920 से 947 तक काग्रेस का नेतृत्व महात्मा गाँधी ने किया और देश को 
स्वाधीनता प्राप्त हुई । स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त काग्रेस एक राजनीतिक दल में परिवर्तित हो 
गयी तथा केन्द्र और राज्यो के निर्वाचनो में प्रचण्ड बहुमत प्राप्त कर सत्ता का उपयोग करने लगी | 
सन्‌ 967 के आम चुनाव में काग्रेस की स्थिति दुर्बंल हुईं। सन्‌ 969 मे कांग्रेस दो भागों में 
विभक्त हो गयी तथा 97] एवं 972 के निर्वाचनों मे काग्रेस को पुनः प्रचण्ड विजय प्राप्त हुई । 
श्री हपदेव मालवीय ने लिखा है, “काग्रेस की भव्य विरासत ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध शानदार 
संघपं और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद समाजवादी भारत तथा जनता के लिए बेहतर जीवन के 
प्रयास की दिशा मे प्राप्त सफलताओ से भरपूर है ।* 

काग्रेस किसका प्रतिनिधित्व करती है ? इस प्रश्त का जवाव 5 सितम्बर, 93॥ में ही 
महात्मा गाँधी ने लन्दन में 'फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी” मे भाषण के दौरान दिया था, “कांग्रेस मूलत- 
भारत मे 7 लाख याँवो मे बसे मूक, अधभूखे करोडो लोगो का प्रतिनिधित्व करती है--चाहे वे 
तथाकथित ब्रिटिश भारत या भारतीय भारत के हो । काग्रेस यह मानती है कि उन्ही हितो की 
सुरक्षा की जानी चाहिए जो इन करोड़ो मृक लोगो के हितो का साधन करते हैं,” उन ऐतिहासिक 
दिनो से लेकर जाज तक काग्रेस निरन्तर मूक करोडो इन्सानो का प्रतिनिधित्व करती रही है । जब 
भी एक तरफ करोड़ों मूक लोगो तथा राष्ट्रीय हितो औौर दूसरी ओर कुछ वर्गीय हितों में संघर्ष 
छिड़ा, काग्रेस अपनी अधिकाण जनता के हितो के साथ हढ़ प्रतिज्ञ रही ।% 





३ ब्नुव6 0फर्णन॑व्त तणायाधाएंड णी गाल (08655 एव्ए पावए ॥9ए९ ए970श066 रह वात छा छणजा- 


प््य अब्जाएए गाया वाताव जल्ल्तत्त गर पीर स्वीज एटवाड 0 वरापव्क्शापेलाएट,".. रत, शवों: 
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संगठन--काग्रेस की सदस्यता दो प्रकार की है--प्रारर्भिक और सक्रिय । कोई भी ऐसा 
व्यवित जिसकी आयु 8 वर्ष अथवा अधिक हो, कांग्रेस का सदस्य बन सकता है । सदस्य वनने के 
लिए दल के उद्देश्यों में लिखित विश्वास प्रकट करना पडता है । प्रारम्भिक और सक्तिय सदस्यों के 
चन्दे तथा अधिकारों में अन्तर है । सगठन की दृष्टि से ग्राम या मोहल्ला काग्रेस समिति सगठन की 
गाधारभूत इब्मई है। ग्राम और मोहल्ला काग्रेस समितियों के ऊपर तहसील समितियाँ होती हैं । 
इसके ऊपर जिला समितियाँ और प्रान्तीय समितियाँ होती है। संगठन की दृष्टि से सम्पूर्ण देश 
पच्चीस प्रदेशों मे विभक्त है। प्रान्तीय काग्रेस समितियों के ऊपर काग्रेस का शप्ट्रीय या अखिल 
भारतीय संगठन होता है जी एक अध्यक्ष, एक कार्यकारिणी सनिति, एक अखिल भारतीय काग्रेस 
समिति और काग्रेस के खुले वापिक अधिवेशन से मिलकर वनता है। काग्रेस ने विधान के एक नये 
संशोधन द्वारा अध्यक्ष की अवधि तीन वर्ष कर दी है। काग्रेस कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष के 
अतिरिक्त वीस अन्य सदस्य होते है। कार्यकारिणी समिति के सदस्यो की नियुक्ति काग्रेसाध्यक्ष, 
अखिल भारतीय काग्रेस समिति के सदस्यो में से करता है। कार्यकारिणी समिति में ही कांग्रेस की 
सर्वोच्च शक्ति निहित है। अखिल भारतीय काग्रेस समिति मे तीन प्रकार के सदस्य होते हैं-- 
निर्वाचित, पदेन और सम्बद्ध सस्थाओ के प्रतिनिधि । कांग्रेस के ससदीय कार्यों के नियन्त्रण और 
समन्वय के लिए काग्रेस कार्यकारिणी समिति एक समदीय वोर्ड की स्थापना करती है जिसमे 
कांग्रेसाध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्य होते हैं । हि 

काग्रेस संगठन के परिप्रेद्य मे 'हाईकमान' शब्द अत्यधिक प्रचलित हो गया है। यह 
हाईकमान क्या है ? यथार्थ में 'हाईकमान' शब्द का प्रयोग काग्रेस दल की सर्वोच्च निर्णय और 
आदेश देने वाली एक लघु संस्था या गुद के सम्सन्ध में किया जाता है। इसमे वे ही व्यक्ति सम्मि- 
लित रहते है जो दल में सर्वोच्च स्थान रखते है। राजनीतिक सत्ता संरचना में हाईकमान एक 
भहृण्य सत्ता और भावात्मक कठ्पना ही है। उसकी विशाल शक्तियों का प्रयोग कभी वाग्रेस कार्य- 
समिति करती है तो कभी काग्रेस का संसदीय वोर्ड । स्वाधीनता ग्राष्ति से पूर्व महात्मा गाँधी के 
ही हाथो मे यह सत्ता केन्द्रित हो गयी । सन्‌ 939 में जब गाँधी जी की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस 
महासमिति में सुभाप बाबू को काग्रेस क्रा अध्यक्ष 'बुना, तब गाँधी जी से प्रभावित कांग्रेस हाईकमान 
से सुभाप से सहयोग नहीं किया और उन्हे त्यागपत्र देना पडा । गाँधी जी के वाद नेहरू और 
पटेल ने सामूहिक रूप से हाईकमान की सत्ता का क्रियान्वयन किया । पटेल की मृत्यु के पश्चात्‌ नेहरू 
जी भारत के एकमात्र हाईकमान थे | उनका विरोध करने पर आचार्य कृपलानी और पुरुपोत्तम 
दास टण्डन जैसे दलीय अध्यक्षों को भी त्याग्रपत्र देना पडा | पण्डित जी के महाप्रयाण के पश्चात 
हाईकमान वी इच्छा की अभिव्यक्ति सामूहिक नेतृत्व में हुई । सिण्डीकेट ने निर्णय प्रक्रिया को 
प्रभावित किया | काग्रेस विभाजन के बाद प्रधानमन्त्री हाईकमान की शक्तियों का प्रतीक और 
प्रयोगकर्ता बन गयी । काग्रेस के विभाजन का मूल कारण यही था कि वया प्रधानमन्त्री सर्वोपरि 
है या काग्नेस ससदीय वोर्ड ? हाईकमान की सत्ता बैयक्तिक है या सामूहिक ? काग्रेस के विद्यमान 
ढाँचे मे न केवल कांग्रेस अध्यक्ष रस्मी प्रधान मात्र है वल्कि ससदीय बोर्ड और कार्यसमिति भी 
रवर की मोहर बन गयी तथा सम्पूर्ण शक्ति का केल््रीयकरण हाईकमान में हो गया । एक समय 
श्रीमती इन्दिरा गाँधी और आजकल राजीव गाँधी न केवल कांग्रेस (इ) के अध्यक्ष ही हैं. अपितु 
हाईकमान' भी है । 
सिद्धान्त और कार्यक्रम . 

काग्रेस का उद्देश्य उसके सविधान की प्रथम धारा मे स्पष्ट किया गया है--भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस का उद्देश्य भारत के लोगो की भलाई और उन्नति है तथा शान्तिमय और स्वे- 
धानिक उपायो से भारत में समाजवादी राज्य कायम करना है जो कि ससदीय जनतस्त्र पर आधा- 


ज्क 
है. 
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रित हो, जिसमें अवसर और राजनीतिक, आधिक तथा सामाजिक अधिकारो की समानता हो तथा. 
जिसका लक्ष्य विश्वशान्ति और विश्व बन्धुत्व हो।” कांग्रेस के सिद्धान्त और कार्यक्रम का सार 
इस प्रकार है : 
सम्पत्ति का अधिकार--काग्रेस का उद्देश्य अधिकतम लोगों को सम्पत्ति का वास्तविक 
स्वामी बनाना हैं। काग्रेस उचित सीमा से अधिक निजी सम्पत्ति और आधिक शक्ति व धन सम्पदा 
का केन्द्रीयकरण न होने देने के लिए कृतसकल्प है। उसका इरादा सम्पत्ति को समाप्त करने 
का नही है अपितु वह सम्पत्ति के प्रश्त पर आधिक विकास और सामाजिक न्याय के परिप्रेद्ष्य में 
नियन्त्रण चाहती है । 
कृषि--भूमिहीन और छोटे किसानो को ऋण सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए । बटाई 
पर खेती की व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। कृषि क्षेत्र मे सुधार के लिए नयी तकतीक लाने 
पर जोर दिया जाना चाहिए। छोटी सिंचाई योजनाओ का तेजी से विकास क्रिया जाना चाहिए । 
कांग्रेस छोटे किसानो, निजी धन्धा करने वालो तथा समाज के उपेक्षित वर्ग और क्षेत्रों को ऋण- 
सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है । 
उद्योग--काग्रेस चाहती है कि औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की प्रमुख 
भूमिका होनी चाहिए । सार्वजनिक उद्योग की स्वामी आम जनता है। अतएवं उसका संगठन और 
संचालन इस ढंग से होना चाहिए कि उसके लिए अधिक पूंजी लगाने के साधन मिलें । काग्रेस निजी 
क्षेत्र को भी अथंव्यवस्था का प्रमुख अंग मानती है लेकिन इसकी कार्यप्रणानी ऐसी होनी चाहिए 
जो हमारे समाजवाद के लक्ष्य-के अनुकूल हो । निजी उद्योगो का आधिपत्य और आधिक शक्ति चन्द 
हाथो मे ही न सिमट जाय, इस बात को ध्यान में रखकर निजी उद्योग को यथोचित प्रोत्साहन 
दिया जाना चाहिए । 
शहरी सम्पत्ति की सीमा--काग्रेम शहरी सम्पत्ति की सीमा बाँधना चाहती है। शहरी 
सम्पत्ति की खरीद व विक्री मे समाज-विरोंधी तत्त्वों की धाँघली पर अकुश लगाना चाहती है । 
रोजगार--बेरोजगारो को होने वाली परेशानी के विपय में कांग्रेस को गम्भीर चिन्ता है । 
प्रभावी रोजगार कार्य के लिए न्यूनतम आर्थिक आधार को काग्रेस ने प्राथमिकता दी है । 
बच्छी खाद्य स्विति--कांग्रेम खाद्य के बारे मे सगठित राप्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ करने पर 
जोर देती हे । यह कार्य ऐसा होता चाहिए जिनमें भौतिक समृद्धि पैदा हो और हमारी आधिक 
प्रगति को बढ़ाने का आन्तरिक ढाँचा तैयार हो सके । 
प्रामों में सावंजनिक निर्माण--काग्रेस गाँवों मे सिंचाई की नहरों, नालो तथा कुओ के 
निर्माण पर जोर देती है । गाँवों से देहाती वाजारो तक पहुँचने के लिए अधिक तथा अच्छी सटको 
कं आवश्यकता पर जोर देती है । गांवो मे अनाज गोदाम, हाट सुविधाओं, विद्यालयी तथा स्वास्थ्य 
व परिवार नियोजन सुविधाएँ भी आवश्यक मानती हैँ 
शिक्षा कौर बाल-कल्याण--काग्रेस ने भावी पीढी के ग्रुणो मे सुधार को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय 
कार्य मानकर शिशुओं के समुचित पोषण की व्यवस्था को स्वीकार किया दै। काग्रेस का विश्वास 
है कि किसी न्ी शिक्षा-प्रणाली का मूल्य लक्ष्य आत्मनिर्भर और सुगठित व्यक्तित्व की विकास होना 
चाहिए । रहन-सहन के स्तर से सम्मब सुधार कर सकने वाली आधिक प्रगति के लिए हमारी 
शिक्षा-प्रणाली का पुनर्गेडन आवश्यक है । शैक्षणिक सुविधाओं को रोजगार के अ्षमरों के साथ 


छः 


सम्बन्धित किया जाना चाहिए । 22) के हे 


रॉ डे जेट रि 8 न हर 
विज्ञान और टेक्नॉलाजी--कांग्रेस एक ऐसी «“ की योजना चाहती है... - हि 
हमारी जाधिक योजना के साथ सगठित किया जा ता. “ आत्मनिर्भर कार्दकऋन 
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न्वित करना चाहती है। देश के वैज्ञानिकों को न केवल सम्मान और दायित्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना 
चाहती है, वरन्‌ उन्हे सरकारी निर्णय लेने और-उत पर अमल करने की प्रक्रिया मे भी निकट का 
सहयोगी वनाना चाहती है । 

अल्पसं्यक सम्प्रदाय--काग्रेस सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों और हिंतो की सुरक्षा करने 
को कटिबद्ध है । काग्रेत चाहती है क्रि भापायी अल्पसंख्यको के बच्चो को प्राथमिक स्तर पर उनकी 
मातृभाषा में ही शिक्षा देने की समुचित सुविधाएँ प्रदान की जाये। संविधान में उल्लिखित धर्म 
निरपेक्षता के सिद्धान्त के अनुरूप काग्रेस सभी अल्पसख्यको को शैक्षणिक तथा अन्य पस्थाएँ स्थापित 
करने तथा प्रवन्ध चलाने को पूर्ण स्वतन्त्रता दिलाने के लिए प्रयास करेगी । 

वैदेशिक नीति--काग्रेस गुट-निरपेक्षता तथा फौजी ग्रुट से दूर रहने की नीति का अनुसरण 
करती है । चीन से सामान्य सम्बन्ध चाहती तथा पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण पडीसी के रूप में 
रहने की इच्छुक है । 

कांग्रेस कार्यक्रम--कुछ झलकियाँ 

नेहरू समिति प्रतिवेदन--स्वाधीनता के बाद नवम्बर 947 भें नयी दिल्‍ली मे अखिल 
भारतीय काग्रेस कमेटी की पहली वैठक हुईं । इसमे निश्चय किया गया कि आशिक कार्यक्रम की 
ओर सबसे पहले ध्यान दिया जायेगा । बैठक मे एक प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमे कहा गया, 
/हमारा लक्ष्य ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए जिसमे प्रशासनिक कुशलता के साथ-साथ 
व्यक्ति की स्वतच्त्रता भी हो, एक ऐसा आधिक ढाँचा होना चाहिए जिसमे निजी इजारेदारी कौर 
सम्पत्ति के कुछ लोगो के पास इकट्ठी हुए बिना उत्पादन अधिक-से-अधिक हो और जिससे शहरी 
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे सन्तुलन रखा जा सके |” इस प्रस्ताव के आधार पर जवाहरलाल 

हझ की अध्यक्षता मे एक उच्चस्तरीय समिति बनायी गयी जिसने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । 

यह प्रतिवेदन एक मूल्यवान दस्तावेज है । इसमे कहा गया है कि काग्रेत्त का उद्देश्य व्यय पर 
भाधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना है जिसके लिए जरूरी है कि वर्तमान आय और 
सम्पत्ति का न्यायपूर्ण बँटवारा किया जाये और विषमताएं न पैदा होने दी जायें। कृषि के बारे मे 
कहा गया है कि भूमि का उपयोग रोजगार के लिए होना चाहिए और यह नही होता चाहिए कि 
अपने हाथ से खेत न करने वाले जमीदार इसके द्वारा दूसरो का शोपण करे । इसमे यह भी कहा 
गया कि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाये। निजी उद्योगो के तियमन पर भी जोर 
दिया गया । है 
भुसि सुधार समिति की रिपोर्ट--प्रसिद्ध गाँधीवादी अआर्थशास्त्री जे सी. कुमारप्पा की 
अध्यक्षता मे एक समिति ने भूमि सुधार हेतु कुछ सुझाव दिये । समिति ने कहा कि जमीदारों का 
शोपण समाप्त किया जाये और हाथ से हल चलाने वालो को अधिकार दिया जाये । 

ऐतिहासिक आबड़ी अंधिवेशन--काग्रेस की नीति का मुख्य उद्देश्य समाजवादी लक्ष्यों को 
प्राप्त करने की दिशा में 'आत्रडी अधिवेशन” एक महत्त्वपुर्ण कदम है । 'भावड़ी अधिवेशन में कहा 
गया कि 'योजना इस तरह बनायी जाये जिससे समाजवादी ढग के समाज की रचना हो सके जिसमे 
उत्पादन के मुख्य साधनों पर समाज का स्वामित्व या नियन्त्रण हो, उत्पादन तेजी से बढाया जाय 
ओऔर राष्ट्रीय सम्पत्ति का न्‍्यायपूर्ण बँटवारा हो ।' 

नागपुर अधिवेशन--सन्‌ 959 में "नागपुर अधिवेशन' मे काग्रेस ने ऐतिहासिक प्रस्ताव 
पारित किया | इसमे आयोजन पर जो व्यापक प्रस्ताव पारित किया गया उसे शान्तिपुर्ण तरीकों से 
लोकतान्त्रिक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए समाजवादी ढग की योजना तैयार करने के 
मार्ग मे आने वाली समस्याओ पर एक निवन्ध कहा जा सकता है । इस प्रस्ताव में सहकारी सयुक्त 
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खेती अपनाये जाने पर वल दिया। नागपुर प्रस्ताव मे अनाज के राज्य व्यापार की बात भी कही 
गयी है । 

भावनपर प्रस्ताव--काग्रेस के भावनगर प्रस्ताव मे कहा गया था कि, “समाजवादी समाज 
के विकास के लिए जरूरी है कि लोगों का रहन-सहन का तरीका बराबर बदलता जाये । इसके 
लिए यह जरूरी है कि सारे देश में कृषि, व्यापार और उद्योगो मे सहकारिता का विकास हो ।* 

भुवनेश्वर प्रस्ताव--जनवरी 964 मे काग्रेस के 'भुवनेश्वर अधिवेशन' में यह वात बिल्कुल 
स्पष्ट हो गयी कि कांग्रेस देश के लिए क्रिस प्रकार का समाजवाद चाहती है। लोकतस्त्र और 
समाजवाद पर भुवनेश्वर मे जो प्रस्ताव पास किया गया उसमे यहू बिल्कुल स्पष्ठ कर दिया गया 
कि योजना इस ढंग से तैयार की जानी चाहिए कि देश से समाजवाद की स्थापना हो सके । इसमे 
कहा गया कि देश में विशेषाधिकारो, विपमताओ और शोषण का अन्त हो । यह चेतावनी दी गयी 
कि आधिक ठव्किास इस तरीके से नही होता चाहिए कि सम्पत्ति और उत्पादन के साधन कुछ थोडे 
से हाथो में ही केन्द्रित हो जायें । 

0-सुन्नी कार्यक्र--जुलाई 969 से काग्रेस महासमिति का 'बैगलौर अधिवेशन' हुआ । 
प्रधानमन्त्री ने देश की आवधिक नीति के सम्बन्ध मे अपने स्फुट विचारों को एक नोट का रूप दिया। 
इस नोट में देश की आधथिक स्थिति को हृढ करने के लिए कार्यसमिति से निवेदन किया गया कि 
वह 0-सूत्री कार्यक्रम स्वीकार करे जिसमें बडे वैकों का राष्ट्रीयकरण हो, आम वीमा व्यवसाय का 
राष्ट्रीयकरण हो, आयात और निर्यात व्यापार मे सरकार का हिस्सा बढाया जाये, अनाज की बिक्री 
की सरकार की ओर से व्यवस्था हो, एकाधिकार और आर्थिक शक्ति के कुछ लोगों के हाथो मे 
केन्द्रित होते की रोकथाम की जाये, शहरी आय और सम्पत्ति की सीमा निर्धारित हो, भूमि सुधार 
कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया जाये, खेतिहर मजदूरों को गुजारे लायक मजदूरी मिले और उतकी 
अपनी अमानत पर ऋण मिले, ग्रामीण क्षेत्रों मे पीने के पानी का प्रबन्ध किया जाय, बच्चों के लिए 
समाजवादी चार्टर तैयार किया जाये, भूतपूर्व नरेशो के विशेपाधिकारो और प्रिवीपर्सों को समाप्त 
किया जाये; 975 तक इस बात की व्यवस्था की जाग्रे कि समाज के सभी लोगो की बुनियादी 
जरूरतें पुरी हो | कार्य समिति और अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ने इसे मजूर कर लिया । 
रे नरोरा का 3-सुत्री कार्यक्र--श्री देवकान्त वरुआ की अध्यक्षता मे उत्तर प्रदेश मे नरौरा 
मे काग्रेस नेताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमे ! 3-सूत्री कार्यक्रम स्त्रीकार किया गया और काग्रेस 
पार्टी व सरकार से कहा गया कि इसे त्तीन महीने के अन्दर पूरा किया जाय । इस कार्यक्रम मे 
गत बातो पर जोर दिया गया--() काग्रेस शिविर आयोजित किये जाये, (2) किसान सम्मेलन 
आयोजित किये जायें, (3) गाँवों में हरिजनो और भूमिहीत श्रमिको को मकान बनाने के लिए ऐसे 
प्लाट देने का वृहत्‌ कार्यक्रम शुरू किया जाये जो दूसरो के नाम तन किये जा सकें, (4) अनुसूचित 
और जादिम जातियो और गाँवो के अन्य गरीब लोगो को ऋण देने केलिए अलग-अलग उ्यवस्था 
की जाये, (5) निर्धेन छात्रो की छत्नवृत्तियों मे परिवर्तेत किया जाये; (6) जमाखोरी और काला- 
वाजारी के खिलाफ आन्दोलन सुरू किये जाये आदि-आदि । 

ह 20-सूत्रो आथिक कार्यक्रम--] जुलाई, 975 को प्रधानमन्त्री से 20-सूत्री आर्थिक 
कायक्रम की घोषणा की, जिसे काग्रेस दल ने स्वीकार कर लिया । नया आर्थिक कार्येक्रम हमारे 
समाज को न्याय पर आधारित और गतिशील बनाने की दिशा मे एक और बडा कदम था। इस 
कार्यक्रम के प्रमुख सूच् है : (।) आवश्यक _/ चतुओ के दामो से गिरावट के रुझान का 


वनाये रखना; (2) भूमि को तेजी से . वॉँटना; (3) समाज के कमजोर वर्गों  * 
रे 


लिए आवास-भूमि के आबठन को के. (4) मजदूरों से जबरन काम कर 
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गैर-कानुनी घोषित करना; (5) ग्रामीणों के कर्ज माफ करना; (6) खेतिहर मजदूरों के ++नत 
मजदूरी सम्बन्धी कानूनों मे सशोधत करना; (7) शहरी भूमि व शहर वसाने योग्य भूमि 
समाजीकरण करना, (8) तस्करो की सम्पत्ति जब्त करना; (६9) पूँजीनिवेश प्रक्रिया को ७ 
बनाना आदि-आदि । ह 

इस प्रकार काग्रेस के सिद्धान्त एवं कार्यक्रम है--धर्म निरपेक्षता, समाजवाद तथा लोकतन्त्र 
काग्रेस का ध्येय. समाजवादी लोकतन्त्र की स्थापना करना है । कांग्रेस चाहती है कि सम.जव « 
समाज की रचना हो, जिसमे उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व हो और यप्ट्रीय सब्बा, 
का विभाजन समानता के आधार पर हो | बैको के राष्ट्रीयकरण, राजाओ के प्रिवीपर्स की समाप्ति 
शहरी सम्पत्ति का समीकरण, सीलिंग, सम्पत्ति के सवधानिक अधिकार मे संशोधन काग्रेस की 
समाजवादी उपलब्धियाँ है। काग्रेस ने भूमि सुधार, पंचायती राज तथा सहकारिता को ध्षबाजवादी 
सहकारी कॉँमनवेल्थ' की स्थापना के साधन माने है। काग्रेस राष्ट्रीयकरण पर अधिक बल दे रही 
है। काग्रेस सविधान मे आवश्यक सशोधन करना चाहती है ताकि उसे सामाजिक और जिंक 
त्याय का घोषणा-पत्र बनाया जा सके । उसके चुनाव घोषणा-पतन्न मे कहा गया है, ' अति।क्रव वर्द 
शक्तियों के एकीकरण से हमे इतिहास के सबसे नाजुक स्वातन्व्योत्तर सधर्ष का सामना करना पड़ 
रहा है, मगर हम सामाजिक परिवर्तन के अपने कार्यक्रम पर जिसे विध्वंसकारी और पुरातनपत्थी 
तत्त्वों द्वारा चुनोती दी जा रही है, अमुल करने के लिए ह॒ढ़ प्रतिज्ञ हैं ।”! 

कांग्रेस का विभाजन--जुलाई 969 मे 'बगलौर कांग्रेस अधिवेशन' मे प्रधानमन्त्री इन्दिरा 
गाँधी और काग्रेस अध्यक्ष निजलिगरप्पा तथा सग्रठन के मुखियों मे खुली टक्कर हुईं। इस 
संघर्ष मे व्यक्तिगत, क्षेत्रीय और कार्यक्रमगत स्पष्ट मतभेद उभरा। मुख्य समस्या यह थी कि 
काग्रेस की वास्तविक नेतृत्व-शक्ति किसके हाथ में हो--संसदीय गुट के हांथ मे जिसका नेता प्रधान- 
भन्‍्त्री होता है अथवा सगठन गुट के हाथ मे जिसका अध्यक्ष काग्रेस-अध्यक्ष होता है। दोनो प्रति- 
इन्द्दी गुटो ने बाहर से शक्ति संचय का प्रयत्त किया । ससदीय ग्रुट ने वामपन्धी, द्रमुक भौर अन्य 
क्षेत्रीय दलो का समर्थन लिया तो संगठन ग्रुट ने स्वतन्त्र और जनसघ का । उत्तर भारत, पश्चिमी 
बंगाल, केरल और तमिलनाड़ू ससदीय ग्रुट के साथ रहा तो पश्चिमी भारत और कर्नाटक 
संगठन नेताओ के साथ । 

राष्ट्रपति पढ हैतु प्रत्याशी चयन के प्रश्व पर काग्रेस की अन्दरूनी खीचातानी अपनी सीमा 
पार कर गयी । संगठन के नेताओ ने राष्ट्रपति-पद के लिए कार्ग्रस उम्मीदवार के रूप मे नीलम 
संजीव रेड्डी के नाम की घोषणा की । श्रीमती गाँधी ने संसदीय बोर्ड की बैठक में वी. वी. गिरि 
का नाम प्रस्तावित किया । जब ससदीय बोर्ड श्री गिरि के नाम पर सहमत नही हुआ तब प्रधान- 

मन्त्री ने श्री जगजीवनराम का नाम प्रस्तुत किया । सिण्डीकेट ने दो के मुकाबले चार मत से संजीव 

रेड्डी को काग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार चुना । भ्रीमती इन्दिरा गाँधी ने समझा कि यह उन्हें 
प्रधानमस्त्री-पद से हटाने की चाल है । इसके वाद उन्होने मोरारजी से वित्त विभाग छीन लिया । 
वैको का राष्ट्रीयकरण कर दिया और आशिक नीति को वामपन्थी तथा क्रान्तिकारी रुख दिया । 
फिर उन्होने राष्ट्रपति के चुनाव मे काग्रेस सदस्यो को अपने अन्त करण के अनुसार वोट 
देने की आजादी की माँग की | काग्रेस अध्यक्ष ने इसका विरोध किया। घुनाव मे काग्रेस के 
अधिछ्तत प्रत्याशी रेड्डी की हार हुई। सगठन और प्रधानमन्त्री ग्रुटों की टक्कर में 
प्रधानमन्त्री की विजुग्न हुईं। सग्रठन के सिण्डीकेट नेताओ ने प्रधानमन्त्री को कांग्रेस से निष्का- 
सित कर दिया। कोॉर्य समिति ने ससदीय काग्रेस दल को आदेश दिया कि वह नेता को चुनने 





+ घर्मगुग, 28 फरवरी, 97, पृ. 8। ५; 
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के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये । किन्तु संसदीय दल ने श्रीमती गाँधी के नेतृत्व मे पूर्ण 
विश्वास प्रकट किया । सिण्डीक्ेट कांग्रेस ने डा. रामसुभगर्सिह को लोकसभा में और श्यामनन्दन 
मिश्र को राज्यसभा में अपना नया नेता चुन लिया। काग्रेस दो भागो मे विभाजित हो गबी--एक 
को 'नयी काग्रेस' कहा जाने लगा और दूसरी को 'मंगठन काग्रेस' के नाम से पुकारा जाते लगा। 
संगठन काग्रेस का 969 में अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ और नयी कांग्रेस का वम्बई मे अधिवेशन 
हुआ । यथार्थ में कांग्रेस के दोतो गुटो की लडाई नेतागिरी और सत्ता की थी, आदर्श और सिद्धान्तो 
की नही । 
सत्ता कांग्रेस या इच्दिरा कांग्रेस (रपट (20087९58 0 ॥#08 (:0787685) 
कांग्रेस के विघटन के बाद दिसम्बर 969 के अन्त में सत्ता काग्रेस का प्रथम अधिवेशन 
बस्वई मे जगजीवनराम के सभापतित्व में हुआ । सत्ता काग्रेतत के द्वारा सदस्यता और सगठन के 
सम्बन्ध में 968 तक काग्रेसत में जो स्थिति थी, उसे वनाये रखा गया। सम्मेलन में पारित 
प्रस्तावों में सत्ता काग्रेस का 968 तक की राष्ट्रीय काग्नेस और अपने ही साथ उदय हुईं सगठन 
कांग्रेत की तुलना मे अधिक समाजवादी रुझान स्पष्ट हुआ । यही प्रवृत्ति 24 जनवरी, 97] को 
जारी किये गये चुनाव घोषणा पत्र में देखी गयी, जिसकी कुछ प्रमुख बाते इस प्रकार थी : 
(0) काग्रेस का विचार निजी सम्पत्ति को समाप्त करना नही, वरन्‌ उसको मर्यादित 
करना और सम्पत्ति के स्वामित्व की विकेन्द्रित करना है । २ 
(7) भारत की अधिकाश गरीबी भूमिहीत और छोटे किसानो की है । अत: देश की आर्थिक 
स्थिति मे सुधार के लिए कार्यक्रम गाँवों से प्रारम्भ होगा। कृषि के विकास हेतु 
आधुनिक वैज्ञानिक तरीको का प्रयोग और प्रचलन किया जायगा तथा यह चेष्टा 


2 इसका लाभ छोटे तथा मध्यम किसानो और भूमिहीन कृषकों को प्राप्त 
हो सके । 


(|) मौद्योगिक विकास में सावेजनिक क्षेत्र के उद्योगो की प्रमुख भूमिका होगी। इस 
सम्बन्ध में कांग्रेस ने आम बीमे के राष्ट्रीयकरण, जायात-निर्यात व्यापार मे सरकार 
के अधिकाधिक भाग लेने, खाद्य-निगम की कार्यवाहियों के विस्तार और ऐसे उद्योगो 
में जहाँ जनता का धत लगा है, सरकार की वढती हुई भूमिका का प्रस्ताव किया 
है। निजी क्षेत्र की कार्यप्रणाली ऐसी होनी चाहिए, जो देश को समाजवाद की ओर 

धु ले जाने में सहायक हो सके । घोपषणा-पत्र मे रोजगार कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से 
चलाने पर भी बल दिया गया । 
(९) आय चीति के साथ वास्तविक वेतन और मूल्य नीति का अभिन्न सम्बन्ध है। सत्ता 
कांग्रेस इसके लिए सुसगठित नीति वनायेगी और कार्यान्वित करेगी । 


(४) घोषणा-पत्र मे शिक्षा और वाल कल्याण (विशेषतया पिछड़े वर्गों) को भी मान्यता 
प्रदान की गयी । 


(श) घोषणा-पत्र में धर्मनिरपेक्षता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितो (विशेषतया 
शैक्षणिक और भाषायी) की रक्षा पर बल दिया गया और उद्ग' को भी उसका उपयुक्त 
स्थान दिलाने की बात कही गयी । सेवाओं की न्वर्ती मे अल्पसंख्यको के साथ कोई 
भेदभाव नही किया जायेगा । 

(शा) विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र मे एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक और तकनीकी योजना तैयार 
की जायेगी और उसे आधथिक योजना के साथ संगठित किया जायेगा। 

(शा) कांग्रेस निम्त और मध्यम बे की आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर बड़े पैमाने 
का आवास कार्यक्रम हाथ में लेगी। 
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(5) विदेश नीति के क्षेत्र मे काग्रेस ग्रुट निरपेक्षता तथा सैनिक गठबन्धनों से अलग २ -्‌ 
की नेहरू नीति का अनुसरण करती रहेगी और पड़ौसी देशो के साथ मैत्री ७ « 
स्थापित करने का विशेष प्रयास किया जायगा | पाकिस्तान और चीन के 
सम्वन्धों को सामान्य बताने का प्रयास किया जायगा किन्तु इसके साथ ही देश * 
प्रतिरक्षा को सुदृढ बनाने का प्रयास किया जायगा । 

गरीबी हटाओ काग्रेस का प्रमुख़ नारा था और इससे सम्बन्धित घोषणा-पत्र का .. 
अश, जिसने सत्ता काग्रेस को लोकसभा के दो-तिहाई से अधिक स्थान प्राप्त करने मे सहायता की 
इस प्रकार था---/गरीबी हटनी खाहिए। असमानता कम होनी चाहिए । अन्याय का अन्त होन 
चाहिए । ये हमारे अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचने के आवश्यक कदम हैं। हमारा लक्ष्य है. ., 
एवं शक्तिशाली भारत--वह भारत जो अपने प्राचीच और स्थायी आदश्शों मे आस्था रखता है, 
परन्तु जो अपने विचारों और उपलब्धियों में आधुनिक है तथा जो भविष्य का सामचा कल्पना ५ 
विश्वास फे साथ करने को तैयार है ।”' 

97 और 972 के घुनावो मे अल्पसख्यको, पिछड़े हुए वर्गों और भारत के-जनक्ष “ ।« 
के द्वारा काग्रेस को बहुत अधिक समर्थन प्रदान किया गया और सत्ता कांग्रेस में श्रीमती थरर्ष 
को निविवाद नेतृत्व की स्थिति प्राप्त हो गयी । 

काग्रेस के विभाजन के समय यह आशा की गयी थी कि सत्ता कांग्रेस एक स्पप्ट पी. 
और विचारधारा वाले गतिशील दल के रूप मे काये करेगी । विभाजन के पूर्व ही श्रीमती ।थ4 
4 प्रमुख वैको का राष्ट्रीयकरण कर चुकी थी और 97-72 के वर्षो में सत्ता काग्रेस 
द्वारा राजाओ के प्रिवीपर्स की समाप्ति और सब्रैधानिक सशोधन के आधार पर सम्पत्ति के अधि 


कार को सीमित करने आदि कदम उठाये गये, लेकिन सत्ता काग्रेस इस दिशा में और आगे न£ 
बढ सकी । 


पामर (?4॥7८7) लिखते है कि इन्दिरा काल मे काग्रेस की नीति “मध्य से बायें ( 
0 0०7४०) रही है और दिसम्बर, 975 के 'कामागातामारू नगर अधिवेशन' में श्रीमती 
ने स्वय कहा कि हमारी स्थिति 'सध्यसमार्गीय वासपन्‍थ' (7.ीं. ० ॥6 ए०॥7०) की है । 


सत्ता कांग्रेस--ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म एक राजनीतिक दल के रूप में नही, वरत्‌ु ७ #; 
आन्दोलन के लिए कार्य करने वाले एक आन्दोलन और सयठन के रूप मे !885 ई में हुआ था 
स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद इसने शासक दल की स्थिति को प्राप्त किया और 22 मार्च, 4977 
उसे यह स्थिति प्राप्त रही । 969 ई. में कांग्रेस का दो दलो मे विभाजेंन हुआ--सत्ता का 
और सगठन कांग्रेस । 7977] और 972 के चुनावों में सत्ता काग्रेस को जितनी शानदार ७५ण 
प्राप्त हुई, सगठन काग्रेस और अन्य राजनीतिक दलो को वसी ही भीषण पराजय का सामना कप 
पडा । लेकिन 972 के बाद से ही काग्रेस की लोकप्रियता मे कमी होना शुरू हो गया; 9 ' 
के आपातकाल मे काग्रेस ने अपनी शक्ति और लोकप्रियता का अधिकाश भाग खो दिया और ' 
977 के लोकसभा घुनावो के परिणामस्वरूप काग्रेस शासक दल की स्थिति में नही रही । क। 
ने 955 के आवड़ी अधिवेशन मे 'समाजवादी ढाँचे के ससाज' की स्थापना अपना लक्ष्य व । 
किया था और अब भी उसका लक्ष्य वही है । 
977 के लोकसभा चुनाव कौर कांग्रेस का चुनाव घोषणा-पत्र 

मार्तु 977 के लोकसभा चुनाव के सन्दर्भ मे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस के द्वारा 8 फरवर 


977 को अपना चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया गया। घोषणा-पत्र में कांग्रेस का आदर्श 
प्रकार घोषित किया गया - 
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'गरीबी खत्म हो, विपमताएँ कम हो और अन्याय का अन्त हो । काग्रेस एक ऐसी पार्टी है, 
जिसमे गतिशीलता है, जिसकी अपनी नीति है जिसका अपना कार्यक्रम है, जिसका अपना एक 
तेतृत्व है, जिसकी अपनी उपलब्धियाँ है और 9 वर्षों से भारतवासियों की निरत्तर और समपित 
सेवा करती रही हैं' अन्त मे कहा गया है 'काग्रेस ही जनता है, काग्रेस को वोट दें ।! 

घोषणा-पत्र से [2 मुह्े गिनाते हुए जनता से अपील की गयी कि वे दल के उम्मीदवारों 
को अत्यधिक वहुमत से विजयी बनायें, जिससे इत पर अमल किया जा सके। ये हैं * 

(।) सर्वंध्मं समभाव के आदर्श को बनाये रख सके, अल्पसख्यको के हितो को और प्रत्येक 
जाति का अपने विश्वास के अनुसार अपना जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित रख सकें। 

(2) लोकतन्‍्त्र को सुदृढ़ और सुरक्षित वना सकें और सभी प्रकार की हिंसा और अव्यवस्था 
समाप्त कर सके, ताकि जनता शान्ति और सेल-मिलाप से रह सके | 

(3) गरीबी, अज्ञानता, रोग और असमानता से लड सके और एक आधुनिक, समृद्ध, शक्ति- 
शाली और समाजवादी समाज का निर्माण कर सके । 

(4) एक इन्सान और दूसरे इन्सान के बीच भेदभावों को दूर कर सके और शोषण के सभी 
खझूपो को मिटा सके ) 

(5) कृपि और सम्बन्धित कार्यों का विकास और आधुनिकीकरण कर सके, एक सुगठित 
ग्रामीण विकास कार्यक्रम को तेजी से क्रियान्वित कर सके ओर सार्थक ग्रामीण पुनरुत्थान में समर्थ 
हो सके । 

(6) छोटे और अति छोटे किसान, खेतिहर मजदूरों, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जन- 
जातियो और पिछड़े वर्गों तथा जातियो के हिंतो की अभिवृद्धि कर सके । 

(7) देश के जौद्योगिक आधार को मजबूत वनाकर नाना रूप प्रदान कर सकें, योजना की 
प्राथमिकता के अधीन रहते हुए और आर्थिक सम्पदा तथा शक्ति का केन्द्रीयकरण होने दिये बिना 
निजी क्षेत्र को अपनी उचित भुमिका निभाने का अवसर प्राप्त कर सके । 

(8) उत्पादनशील रोजगार के अवसरो में विस्तार लाने के लिए एक बड़ा भारी कार्यक्रम 
प्रारम्भ कर सकें । 

(9) श्रमिक वर्ग के हितो की सुरक्षा कर सकें और उन्हे प्रवन्ध तथा अपनी मेहनत के फल 
के उपयोग भें हिस्सा दिला सक्ते । 

(0) मूल्य वृद्धि पर रोक लगा सकें और जीवनोपयोगी वस्तुएँ उचित मूल्यों पर जन- 
साधारण को उपलब्ध कर सके । 

([!) सब बच्चो को प्राथमिक शिक्षा दी जा सके और माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के 
दायरे मे वृद्धि की जा सके । 

_(42) स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं और जनसाधारण के कल्याण कार्यक्रम का विस्तार 
कर सके | हे 
घोषणा-पत्र में दल की पिछली उपलब्धियों और भावी कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया 
तथा जनता के सभी वर्गों की सेवा का ब्रत दोहराया गया । 

चुनावों के बाद दल की स्थिति और कांग्रेस के पुतः विभाजन की पृष्ठमुमि--घोषणा-पत्र 
का यह दावा कि “काग्रेस ही जनता है', लोकसभा घुनावो मे जनता के द्वारा अस्वीकार कर दिया 
गया। उत्तर भारत में तो काग्रेस को पूर्ण पराजय की. स्थिति प्राप्त हुई और इस चुनाव परिणामों 
के सामने आते ही काग्रेस मे आत्तरिक इन्द्र प्रारम्भ हो गया । आरोप-प्रत्यारोप की इस शंखला 
में अपन्नेल 977 के प्रारम्भिक दिनो मे ही श्री वरुआ के स्थान पर सरदार स्वर्णसिह को सर्वेसम्मति 
से अन्तरिम अध्यक्ष बनाया गया। 5 और 6 मई, 977 को दिल्ली मे अखिल भारतीय कांग्रेस 
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समिति का अधिवेशन आयोजित किया गया और इस अधिवेशन से 27 वर्ष बाद काग्रेस अब्य 
पद के लिए संघर्ष हुआ | इस तथपं में श्रीमती गाँधी के समर्थन से श्री ब्रह्मानन्द रेडडी अध्यक्ष 
पर निर्वाचित हुए । श्रीमती गाँधी यह सोचती थी कि रेड्डी अध्यक्ष के रूप मे श्रीमती गाँधी ” 
निर्देशों का पालन करेगे । लेकिन अब व्यक्तिगत नेतृत्व के रथान पर सामूहिक नेतृत्व की ६५ 
थी और श्री रेड्डी इसके लिए तैयार नही थे । श्रीमती गाँधी ने पहले तो सत्ता काग्रेस मे रहते हुए 
ही उस पर अपना पूर्ण नियन्त्रण स्थापित करने की चेष्ठा की । इस हेतु रेड्डी के स्थान पर <. ,वी 
पसन्द के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का भी प्रयत्त किया गया। लेकिन जब इसमे सफलता चह। 
मिली, तब श्रीमती गाँधी ने काग्रेस के पुन विभाजन का मार्ग अपनाकर अपना एक अलग राज 
नीतिक दल खडा करने की वात सोची । 
इन्दिरा कांग्रेस की स्यापना--श्रीमती गाँधी मे अपने समर्थकों का दिल्‍ली मे एक सम्मेलन 
। और 2 जनवरी, 7978 को आयोजित किया । इस सम्मेलन मे एक अलग राजनीतिक दल की 
स्थापना की गयी, जिसे आगे चलकर “इन्दिरा काग्रेस' का नाम दिया गया। श्रीमती गाँधी न 
केवल इस दल की अध्यक्षा थी वरन्‌ जैसा कि दल के नाम से ही स्पप्ट है, वे इसकी सर्वोच्च और 
लगभग एकमात्र नेता थी ! 
फरवरी 4978 भे दक्षिणी राज्यों मे विधानसभाओ के चुनाव हुए वे बहुत अधिक सीमा 
तक भारतीय राष्ट्रीय काग्नेत और इन्दिरा कांग्रेस के बीच शक्ति परीक्षण के समान थे और इसमे 
सन्देह नहीं कि इस शक्ति के परीक्षण में इन्दिरा कांग्रेस विजयी रही । इत्दिरा काग्रेस की विजय 
का एक बहुत बडा कारण यह रहा कि दलित वर्गों और अल्पसख्यक वर्गों के बहुत बढ़े भाग ने इस 
विचार को अपनाया कि उसका कल्याण इन्दिरा काग्रेस का समर्थन करने मे ही है । 
अपनी स्थापना के समय इन्दिरा काग्रेस द्वारा विधिवत्‌ रूप से अपनी नीति और विचार- 
धारा का प्रतिपादन नही. किया गया । दल की सर्वोच्च नेता के अनुसार दल धर्म निरपेक्षता, लोक- 
तन्‍्त्र और समाजवाद मे विश्वास करता है। इन्दिरा काग्रेस्त द्वारा जनता पार्टी शासन का पूर्ण 
विरोध करने की नीति अपनायी गयी ! इस दल ने जाँच आयोगों और विशेष अदालतो की स्थापना 
को राजनीतिक बदला लेने की कायेवाही का करार देते हुए इनका पूर्ण विरोध करने की नीति 
अपनायी । 4979 के मध्य तक दल का सर्वप्रमुख कार्यक्रम था, जबव-जब शासन द्वारा श्रीमती 
गाँधी या सजय गाँधी को गिरफ्तार किया जाय, तो इस गिरफ्तारी का राष्ट्रव्यापी विरोध । 
इन्दिरा काग्रेत्त का एक ही लक्ष्य था जनता पार्टी सरकार का पतन और लोकसभा भग करवाकर 
नये चुनाव की स्थिति उत्पन्न करता तथा इसमे उसे सफलता मिली । 
जनवरी 980 के लोकसभा चुनाव और इन्दिरा कांग्रेस की नीति तथा दार्यक्रम--जन- 
वरी 980 के लोकसभा चुनावों की विशेषता यह थी कि सच्ता प्राप्त करने की आशा रखने वाले 
तीन दलो या दलीय समूहो, इन्दिरा काग्ेस, जनता पार्टी और लोकदल तथा उसके सहयोगी दलो 
के द्वारा चुनाव के बाद होने वाले अपने ससदीय नेताओ की पूर्व घोषणा कर दी गयी थी । इस 
प्रकार राजनीतिक दलो के द्वारा ये चुनाव अपनी नीति और कार्यक्रम के आधार पर नही वरन्‌ 
अपने नेताओ के व्यक्तित्व के आधार पर लडे गये थे ॥7 
घोषणा-पत्र में 20-सूत्री कार्यक्र की कीति का बखान करते हुए दावा किया गया है कि 
वह “गरीबो, भूमिहीन, कारीगरो, हाथकरघो, वुनकरो तथा समाज के अन्य कमजोर और दबे हुए 
वर्गों के लिए वरदान सिद्ध हुआ था ।” घोपया-पत्र मे विश्वास दिलाया गया कि इन्दिरा काग्रेस के 
सत्ता भें आने के बाद इसे फिर चालु किया जायगा । आर्थिक-सामाजिक कार्यक्रम के रूप में इसके 
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अतिरिक्त भी कुछ घोषणाएँ की गयी, जैसे सिंचाई सुविधाओं से रहित 5 एकड़ तक की भूमि को 
लगान मुक्त करने, कमजोर वर्गों को ऋण सुविधा दिलाने हेतु व्यापक कार्यक्रम अपनाने, भूमिहीनो 
को उन्हे मिली लेकिन जनता शासन के दौरान छीन ली गयी भूमि लौठाने तथा देश भर में भूमि 
के सरकारी दस्तावेजों मे ठीक रिकार्ड दर्ज किये जाने के वचन दिये गये । हर परिवार से एक 
वयस्क व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करने और अल्पसंब्यको को सरक्षण हेतु सभी वर्गों की एक 
शान्ति सेना तैयार करने की योजना का वचन दिया गया। घोषणा-पत्र के मुस्लिम सम्प्रदाय से 
सम्बन्धित अंशो में अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय को उसका मुस्लिम चरित्र लौटाने, ऊदूं को 
उसकी समुचित जगह दिलाने तथा अल्पसख्यक समुदायों को शिक्षा तथा नौकरियों मे आनुपातिक 
स्थान दिलाने की बात कही गयी । 

975 मे घोषित आपातकाल के सम्बन्ध मे इन्दिरा कांग्रेस का प्रारम्भ से ही यह्‌ विचार 
रहा है कि 7975 की परिस्थितियो मे आपातकाल की घोषणा जरूरी थी और आपातकाल की 
विभिन्न क्षेत्रों मे उपलब्धियाँ रही है, य्यपि इसके साथ ही सरकारी अधिकारियो के अति उत्साह 
अथवा अन्य किन्‍्ही कारणो से कुछ अवाछनीय घटनाएँ भी घटित हुई और जनता को कप्ट सहन 
करने पड़े । घोषणा-पत्र में उपर्युक्त विचार को दोहराते हुए भी यह घोषित किया गया है कि 'दल 
प्रेस सेंसरशिप के खिलाफ है ।' 

घोषणा-पत्र में दावा किया गया कि कांग्रेस ने देश को टिकाऊ सरकार और राजनीतिक 
स्थिरता दी और पुन. केवल कांग्रेस पार्टी (इ) और इन्दिरा गाँधी ही देश को उबार सकते है । 

लोकसभा घुनाव मे इन्दिरा काग्रेस के प्रमुख नारे थे इन्दिरा लाओ, देश बचाओ तथा बोद उन्हें 
दें जो सरकार चला सकें और चुनाव _परिणामो से स्पष्ट है कि जनता ने पर्याप्त सीमा तक इन 
नारो को स्वीकार किया । 

इन्दिरा कांग्रेस को लोकसभा में 35 स्थान प्राप्त हुए | आन्स्र से 42 से से 4, कर्नाटक 
में 28 मे से 27, गुजरात में 26 में से 25, पजाब में 3 मे से 2 तथा उडीसा में 2)-मे से 
20 सीटें जीतकर काग्रेस (आई) ने अप्रत्याशित सफलता अप्राप्त की। इन्दिरा काग्रेस की विजय 
श्रीमती गाँधी की व्यक्तिगत जीत तो है ही, पर साथ ही उससे यह भी स्पष्ट है कि देश की जनता 
ने एक 'स्थिर सरकार! (889]6 50एथ7/णथाए) के पक्ष मे मतदान किया । 

मई 980 मे सम्पन्न 9 राज्यो की विधानसभाओ के चुनाव मे इन्दिरा काग्रेस के नारे थे--- 
राज्यों मे सजनीतिक स्थिरता तथा केन्द्र के साथ सहयोग करने वाली सरकारो का निर्माण । इन 


मा में भी तमिलनाडु के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यो मे इन्दिरा काग्रेस को भारी सफलता 
ली। 


जुलाई 98 में मुख्य चुनाव आयुक्त ने काग्रेस (आई) को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होने 
की मान्यता दे दी। इसलिए अब काग्रेस (आई) ही असली काग्रेस मानी जायेगी, कांग्रेस (शरद 
पवार) नही | 

मई 982 मे चार राज्यो की विधान सभाओं के लिए चुनाव हुए। केरल मे छाग्रेस 
(आई) के नेतृत्व वाले मोर्चे को रपण्ट बहुमत मिल गया । परन्तु हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 
चुनाव परिणाम काग्रेस (आई) के लिए निराशाजनक रहे । जनवरी 983 में काग्रेस (आई) को 
कर्नाटक और आशस्कम प्रदेश में भारी पराजय का सामना करना पडा। फरवरी 983 से दिल्ली 
भेहीनगर परिपद तथा नगर निगम दोनो मे काग्रेस (आई) को स्पप्ट बहुमत मिला । 

नीतियों व कार्यक्र---980 के चुनाव घोपणा-पत्र के अनुसार वाग्नेस (आई) के कार्यक्रम 
की प्रमुख बाते इस प्रकार हैं : 

() राजनोतिक का्ेक्रम--पार्टी के घोषणा-पत्र मे ण्ह कहा गया है कि देश का निर्माण 
नोकतत्त और समाजवाद के आधार पर ही किया जा सकता है । पार्टी समाचार पत्रो की स्वतन्त्रता 
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के लिए वचनवद्ध है | श्रीमती गाँधी के -शब्दों मे, “हमारे लिए लोकतन्‍्त्र के अलावा और के 
रास्ता नही है, एक ऐसा लोकततन्‍्त्र जो धर्म निरपेक्षता पर आधारित हो तथा जिसके द्वारा सादा 
समाजवादी लक्ष्य का विस्तार हो ।* 

(2) आध्िक कार्यक्रम--आशिक क्षेत्र मे बहुत से कार्यक्रमों की घोषणा की गयी है, जंध 
कि छोटे किसानों के लिए ऋण सुविधाओं का विस्तार तथा कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि ला ' 
फिजलखर्ची को नियन्त्रित करना तथा कारखानों के प्रबन्ध मे मजदूरों व अन्य कर्मचारियों का 
साझेदारी को प्रोत्साहन देना । घोषणा-पत्र मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वायदा यह किया गया है ।क 
प्रत्येक परिवार के कम से कम एक बालिग सदस्य को उपयुक्त रोजगार दिया जायेगा। जपपरी 
982 में इसके लिए एक निश्चित कार्यक्र--नये बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गयी । 

(3) सामाजिक कार्यक्र--सामाजिक कल्याण की दृष्टि मे निम्नलिखित घोषणाएँ की 
गयी हैं : (7) विखराब की प्रवृत्तियों का मुकाबला किया जायगा, (7) अल्पसख्यक आयोग को 
मजबूत किया जायगा और उसे स्वधानिक मान्यता दी जायगी, (77) पुलिस, सुरक्षा सेवाओ और 
सरकारी सेवाओ मे अल्पसख्यकों को रोजगार के समान अवसर उपलब्ध होगे . (7४) उद्ू भाषा 
को उसका स्वोधानिक दर्जा प्रदान किया जायगा । 

(4) विदेश नीति--विदेश नीति के सम्बन्ध मे निम्नलिखित बातो पर बल दिया गया है : 
() आणविक तकनीकी का विकास शान्तिपूर्ण क्षेत्रे के लिए जारी रहेगा; (४) पार्टी देश की गरिमा 
ओर सुरक्षा को कायम रखेगी, (7) अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शान्तिपूर्ण सहभस्तित्व और ग़ुट- 
निरपेक्षता की नीति का हढता के साथ पालन किया जायगा, (५) अच्तर्राष्ट्रीय मामलो मे राष्ट्रीय 
हित और आत्म सम्मान को सर्वोपरि रखने का वचन दिया गया है । 
दिसम्बर 984 के चुनाव और कांग्रेस (इ) - 

दिसम्बर 984 के चुनावों हेतु जारी अपने चुनाव घोषणा पत्र में काग्रेस (३) ने आश्वा- 
सन दिया कि अनिवार्य जमा योजना खत्म कर दी जायगी, फसल बीमा योजना को व्यापक बनाया 
जायेगा, धाधिक स्थानों का दुश्पयोग रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही की जायेगी, भ्रष्टाचार, गरीबी, 
वेरोजगारी हटाने के प्रयास जारी रहेगे, शिक्षा व्यवस्था मे साथंक परिवर्तन किये जायेंगे और जहाँ 

सम्भव हो, योग्यता को दष्टिगत रखते हुए सरकारी नौकरी के लिए डिग्री योग्यता की अनिवार्यंता 
को हटा दिया जायेगा । 

घोयणा पत्र के अनुसार एकता और विघटन, रिथिरता और अराजकता के बीच केवल 
काग्रेस (इ) ही रास्ता दिखा सकती है। सातवी योजना के अमल के वारे मे पार्टी ने अगले पाँच 
वर्षों में 5 प्रतिशत से अधिक की विकास दर का वायदा किया । अल्पसख्यको को पुलिस व सेना 
सहित तमाम जगहो पर पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की प्रशासनिक व्यवस्था करने, ग्रामीण रोजगार 
कार्यक्रमों का विस्तार करने तथा सरकारी खर्चो मे कमी करने का वायदा किया ।* 

दिसम्बर 984 में काग्रेस (इ) ने कुल 485 स्थानों पर चुनाव लड़ा और उसे 40] स्थान 
लोकसभा मे प्राप्त हुए । उसे कुल 49-6 प्रतिशत मत प्राप्त हुए ।१ 
नवम्बर 989 के चुनाव और कांग्रेस (इ) 

नवम्बर 989 के चुनाव घोषणा पत्र में काग्रेस (३) मे कहा है कि () पंचायती राज 
ओर नगर पालिका विधेयको को फिर ससद में पेश करेगी, (2) सहकारिता आन्दोलन को मजबूत 





3 नवमारत टाइम्स, 6 दिसम्बर 984 | 
2 नवभारत टाइम्स, 6 दिसम्बर 984 | 
9४. कऋवाब 77बंपड, उै्याएशाए 4 5, 4 985, 99, 30-39. 
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करेगी; (3) जल्दी और कम खच्चे पर स्याय दिलाने के लिए व्यापक न्यायिक सुधार करेगी; 
(4) महिलाओ की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए इन्दिया महिला योजना चलायेगी; (5) 
प्रशासन को सवेदनशील और जनकेन्द्रित बनाया जायेगा 

989 के लोकसभा घुनावो में कांग्रेस (इ) ने 504 स्थानों पर चुनाव लड़ा और उसे 
93 सीटे प्राप्त हुईं । उत्तर प्रदेश मे उसे 4, बिहार में 4, गुजरात में 3, मध्यप्रदेश मे 8 और 
राजस्थान में कभी सीट प्राप्त नही हुईं। दक्षिणी राज्यो मे इस बार ज्यादा संख्या में काग्रेस (इ) 
सासद जीते हैं। लोकसभा में सवसे बडा दल होने के वावजूद भी उसने सरकार बनाने का दावा 
पेण नही किया । 

न जनता पार्टी 
04१५७१४ ए७ए7९) 
977 में भारत की राजनीतिक स्थिति वहुत अधिक तीज्र परिवर्तनों से गुजरी और इन 
परिव्तेनो मे जनता पार्टी ने सूत्रधार की भूमिका अदा की । 

जनता पार्टी का गठन--972 के बाद से ही निरन्तर यह अनुभव किया जा रहा था कि 
भारत के गैर-साम्यवादी राजनीतिक दलो के द्वारा परस्पर विलय के आधार पर भारतीय जनता 
को काग्रेस का एक विकल्प प्रदान किया जाना चाहिए ।, !9 माह के आपातकाल के इन दलो को 
यह विचार दिया कि यदि वे एक नही हुए तो उनकी राजनीतिक शक्ति समाप्त हो जायगी और 
इस पृष्ठभूमि मे जनवरी 977 में जनता पार्टी का गठन हुआ । 

8 जनवरी, 977 को तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने मार्च मे लोकसभा के 
चुनाव करवाने की घोषणा की ओर दूसरे ही दिन चार गैर-साम्यवादी विरोधी दलो (संगठन 
काग्रेस, जनसंघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी दल) ने “जनता पार्टी' के नाम से अपना एक 
सम्मिलित संगठन स्थापित करने की घोषणा की । इन चार राजनीतिक दलो के अतिरिक्त नवीन 
संगठन मे चन्द्रशेवर, मोहन धारिया और रामधन आदि विद्रोही कांग्रेसी भी शामिल हुए। श्री 
भोरारजी देसाई को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। विधिवत्‌ रूप से एक राजनीतिक 
दल के गठन हेतु अनेक ओपचारिकता को पूरा किया जाना आवश्यक था और इस प्रकार के समस्त 
कार्य में बहुत समय लगता, इसलिए प्रारम्भ में जनता पार्टी का गठन एक सयुक्त चुनाव मोर्चे के 
रूप मे किया गया । लेकिन इसके साथ ही चारो दलो के नेताओ द्वारा जनता को यह बचन दिया 
गया कि जनता पार्टी मे उनका विलय अन्तिम है और इस सम्बन्ध मे केवल औपचारिकताएँ पूरी 
की जाना शेप है । 

नीति और कार्यक्रम--चुनाव घोषणा-पन्न--दल के उपाध्यक्ष चौधरी चरणसिह के द्वारा 
3 फरवरी को नयी दिल्‍ली में जो चुनाव घोषणा-पत्र जारी किया गया, उससे जनता पार्टी की 
नीति और कार्यक्रम का ज्ञान होता है । इस अवसर पर कहा गया कि जनता पार्टी समाजवाद 
में विश्वास करती है, मगर यह समाजवाद सत्तारूढ़ दल के समाजवाद से बिल्कुल भिन्न है। इसका 
आधार गाँधीवादी विचारधारा है । घोषणा-पत्र के दो मुख्य आधार है * अर्थशास्त्र और प्रशासन का 
पूर्ण विकेन्द्रीकरोण । भारत का प्रमुख उद्योग कृषि है और इसलिए इस क्षेत्र को प्राथमिकता दी 
जायगी । उद्योगो मे भारी उद्योगों की अपेक्षा छोटे और ग्रास्मीण उद्योगो को प्रोत्साहन दिया 
जायगा। साथ ही “राज्यो की स्वायत्तता' पुन स्थापित करने का आश्वासन दिया गया । घोपणा- 


पत्र मे देश की जनता को रोगी और स्वतन्त्रता का गॉँधीयादी विकल्प! देने का वायदा 
किया गया । 


के 


घोषणा-पत्र मे इस बात पर बल दिशा ,गया कि जन 975 में घोषित आपातकाल से 
आशिक स्थिति मे कोई ७ थति पहले की तुलना में बहुत 7 
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भौर आपातकाल की उपलब्धियाँ वास्तविक नही हैं। घोषणा पत्र मे जवरदरती परिवार नियोजन 
केकार्यक्रम और गरीबों की झुग्गी झोपडियाँ तथा मध्यम वर्ग के मकानों को वेदर्दी से गिराने के 
कार्यक्रम की तीव्र निन्‍दा की गयी । 
जनता पार्टी ने राजवीतिक क्षेत्र मे 42-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की, जिसकी प्रमुख 
बातें हैं * आपात स्थिति उठा ली जायेगी, मौलिक अधिकारों के मिलम्बन के आदेश वापस लिये 
जायेगे, सभी राजनीतिक वन्दियो को रिहा किया जायगा, न्यायिक जाँच के विना किसी भी संस्था 
पर प्रतिवन्‍्ध वही लगेगा, सविधान के 42वें संशोधन को रह किया जायग्रा, धारा 352 का ऐसा 
सशोधन होगा कि कोई भी व्यक्ति या गुट उसका दुरुपयोग न कर सके, धारा 356 में ऐसा सशो- 
धन होगा कि सत्तारूढ़ गुट के स्वार्थ के लिए राज्यो में राष्ट्रपति शासन लागू न हो, चुनाव प्रणाली 
में तारकुण्डे समिति और अन्य विशेपज्ञों की सिफारिशों के आधार पर सुधार किये जायेंगे, मता- 
घिकार वी आयु 8 वर्ष कर दी जायगी, कानून की नजर में सभी व्यक्तियों को समान मात्रा 
जायगा, पत्र-पत्रिकाओ से सेन्सर हटा दिया जायगा, इस प्रकार का प्रवन्ध होगा कि सरकारी कर्म- 
चारियो को गैर-कानूनी आदेश मानने के लिए वाध्य न किया जा सके । 
जनता पार्टी की आर्थ-व्यवस्था निम्नलिखित 3 विन्दुओ पर आधारित है : व्यक्तिगत 
सम्पत्ति के मौलिक अधिकार का अन्त और रोजी-रोटी का मौलिक अधिकार गाँधीवादी व्यवस्था 
के अनुसार अर्थ-व्यवस्था का विकेद्रीकरण, 0 वर्ष के भीतर भुखमरी का अन्त, स्वावलम्बन के 
लिए अनुकूल तकनीको का विकास, खेती को प्राथमिकता और भूमि सुधार कानुनों को क्रियान्वित 
करने का सकल्प, गाँवो और शहर के वीच विपमता समाप्त करने के कार्यक्रम, रोजमर्स की वस्तुओो 
के उत्पादन पर जोर, लघु व्यवस्था और कुटीर उद्योगो का विकास, आय, वेतन और दामों के 
बीच निश्चित नीति, दस हजार रुपये तक की आय पर आय-कर से छूट, ढाई एकड तक की जोत 
पर लगान माफ, न्‍्यायसगत कर व्यवस्था और विक्री-कर के बदले उत्पादन शुल्क, जल तथा कर्जा 
के प्रसंग में राष्ट्रव्यापी नीति और वातावरण को शुद्ध रसने का कार्यक्रम । 
सामाजिक क्षेत्र मे जनता पार्टी के द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम की घोषणा की गयी . 
माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था, निरक्षरता की समाप्ति, सभी के लिए पीने योग्य 
पानी की व्यवस्था, राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य व्यवस्था और स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमा, ग्राम विकास का 
नया आन्दोलन, सस्ते दामो के मकान और सार्वजनिक आवास व्यवस्था, नगर विकास के लिए 
एक वैज्ञानिक नीति, सामाजिक वीमे की एक वडी योजना, जनसझ्या के सम्बन्ध में व्यापक हृष्टि- 
कोण के आधार पर बलात्कार रहित परिवार नियोजन, अनुसूचित जातियो और जनजातियों के 
लिए पूर्ण अधिकारों और आश्वासनों सहित नये युग का सूत्रपात, नागरिक अधिकारों के विषय में 
जाँच आयोग, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए स्वावलम्बी व्यवस्था, मारी अधिकार तथा 
युवा वर्ग की समृद्धि गरीबों के लिए कानुती सहायता तथा कम खर्चीली न्याय व्यवस्था जनता 
के अध्यवसाय तथा स्वावलम्बी कर्मठता को प्रोत्साहन । 
३ विदेश नीति के क्षेत्र मे राष्ट्रीय हित, आकांक्षाएँ और प्राथमिकताएँ परिलक्षित होगी | 
पार्टी विशुद्ध गुट निरपेक्षता की नीति अपनायेगी और किसी भी शक्ति ग्रुट से सम्बन्ध नही रखेगी । 
सार्वजनिक जीवन और प्रशासन से भ्रष्टाचार के बारे मे संधानमु समिति की सिफारिशों 
को लागू करने तथा लोकपाल और लोक आयुक्त विधेयक पारित करने आादि कार्यक्रम घोषणा-पत्र 
मे प्रस्तुत किये गये है । लोकपाल औौर लोफ बायुक्त की परिधि में अन्यो के अलावा प्रधानमस्त्री 
नौर मुख्यमन्त्रियो को भी रखा जायगा । 
जनता पार्ठी का विधिवत्‌ रूप में गठन 
जनवरी 977 में एक 'संयुक्त चुनाव मोर्चे! के रूप मे जनता पार्टी का गठन किया गया 
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था, जिसे लोकसभा चुनाव से शानदार सफलता प्राप्त हुई। चुनाव के वाद विधिवत रूप मे जनता 
पार्टी का गठत मई 977 को हुआ । 

29-30 अप्रैल को संगठन कांग्रेस, जनसघ, भारतीय लोकदल और समाजवादी दल ने 
औपचारिक रूपए में अपने अस्तित्व को समाप्त कर जनता पार्टी मे विलय की घोषणा की । पहले 
इन दलो की कार्य समितियों ने विलय प्रस्ताव पारित किये और बाद मे प्रतिनिधि सम्मेलनो ने 
उनका अनुमोदन किया । 'लोकतन्‍्त्रीय काग्रेस! (एणाड्ढा०85 ॥07 0०700740ए) के अध्यक्ष श्री जग- 
जींवनराम ने भी | मई को प्रगति मैदान की सभा में स्वयं उपस्थित होकर “लोकतन्‍्त्रीय काग्रेस' 
के जनता पार्टी मे विलय की घोषणा की । 'लोकतन्त्रीय काग्रेस' के द्वारा जनता पार्टी मे विलय 
की औपचारिकताएँ 5 मई को राष्ट्रीय समिति की बैठक बुलाकर पूरी की गयी। श्री चन्द्रशेखर 
को सर्वंसम्मति से जनता पार्टी का अध्यक्ष चुता गया । ! मई को चुनाव आयोग के द्वारा जनता 
पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गयी । जनता पार्टी के सगठचात्मक ढांचे में -6 
महाप्तचिव और एक कोषाध्यक्ष पद तथा कार्यकारिणी के 4 सदस्यो की व्यवस्था की गयी । 

977 भे सत्ता परिवर्तन के वाद जनता द्वारा पार्टी से वड़ी-बड़ी आशाएँ की गयी थी 
बौर मई 977 में विधिवत्‌ रूप मे जनता पार्टी के गठन के समय सोचा गया था कि जनता पार्टी 

बहुत शीघ्र ही भावात्मक एकीकरण' की स्थिति को प्राप्त कर लेगी, लेकिन ऐसा नही हो पाया 
ओर जनता पार्टी मे घटकवाद तथा ग्रुट्वन्दी द्वारा निरन्तर उम्र रूप ग्रहण किया जाता रहा । 
इस स्थिति के चरमोत्कर्प के रूप में जुलाई 979 भे जनता पार्टी का विभाजन हुआ और 
चरणसिंह, राजनारायण, वीजू पटनायक तथा जार्ज फर्नाण्डीज व मधुलिमये के नेतृत्व मे लगभग 
एक-तिहाई सदस्य जनता पार्टी से अलग हो गये । इन तत्त्वो द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ और 
भूतपूर्व जनसंघ॒तत्त्वों को साम्प्रदायिक करार देते हुए 'दोहरी सदस्यता” का विरोध करते हुए 
जनता पार्टी से सम्बन्ध-विच्छेद किया गया था, अत इसके द्वारा 'जनता (एस) सेक्यूलर' या लोक- 
दल धामक दल की स्थापना की गयी । इस प्रकार लोकसभा 'घुनाव के पूर्व जनता पार्टी दो दलो 
में विभाजित हो गयी जनता पार्टी और “जनता (एस) सेक्यूलर ।” लोकसभा घुनावों मे जनता 
पार्टी और जनता 'एस” की पराजय से विभाजन की यह प्रक्रिया और आगे वढी और सबसे पहले 
तो जगजीवनराम तथा उनके कुछ सहयोगियों द्वारा जनता पार्टी से सम्वन्ध-विच्छेद किया गया 
ओर वे 'काग्रेस अर्स' मे सम्मिलित हुए । इसके बाद दोहरी सदस्यता के प्रश्न पर अप्रैल 980 मे 
जनता पार्टी मे एक और विभाजन हुआ तथा जनता पार्टी दो दलो में बेंट गयी । जनता पार्टी 
(जे. पी.) और भारतीय जनता पार्टी । जुलाई 979 मे जिस जनता 'एस' की स्थापना हुई 
थी, चरणसिंह अपने सहयोगी राजनारायण की उपेक्षा करते हुए उस प्र अपना पूर्ण नियन्त्रण 
स्थापित करने की चेष्टा करने लगे । इस सम्बन्ध में मतभेदों ने अप्रैल 980 में जनता 'एस' में 
विभाजन को जन्म दिया और यह दल दो भागों मे वेट गया : जनता 'एस' (चरणसिह) और जनता 
एस' (राजनारायण) । 

फरवरी 980 भे जगजीवनराम ने जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता-पद से त्यागपत्र 
दे दिया। उनके अलग हो जाने से पार्टी की शक्ति को कोई विशेष आधात नही पहुँचा । जुलाई 


980 में लोकदल जनता पार्टी से अलग हो गया । अग्रैल 980 मे जनसघ घटक मे उससे अपना 
नाता तोड दिया । 


| इस प्रकार चार जनता पार्टी वव गयी--जनता पार्टी (जे पी.) भारतीय जनता पार्टी, 
जनता (एस.) चरणसिंह और जनता (एस.) राजनारायण । 

. 4980 के लोकसभा घुनावो मे जनता पार्टी को करारी हार का सामना करता पडा । 
उसे केवल 3] सीटें मिली । उत्तर प्रदेश मे 3 सीटें और मध्य प्रदेश मे उसे केवल 4 स्थानों पर 
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विजय मिली । भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के वाद शेप जनता पार्टी का 9-20 अग्रैल, 
980 को वम्बई मे अधिवेशन हुआ । इस अधिवेशन मे चन्द्रशेखर को पुनः दल का अध्यक्ष निर्वा- 
चित किया गया और घोषित किया गया कि जनता पार्टी (जे. पी) मल जनता पार्टी के लक्ष्यों 
को प्राप्त करने की दिशा भें दृढ़ता के साथ कार्य करेगी । 

मई 982 भे चार राज्यों की विधानसभाओ और सात ससदीय सीटो के लिए जो खुनाव 
हुए वे जनता पार्टी की विफलता को दर्शाते है। जनवरी 983 मे कर्नाटक में जनता पार्टी को 
अप्रत्याशित सफलता प्राप्त हुई। कर्नाटक में विपक्षी दलो के समर्थन से जिनमें भारतीय जनता 
पार्टी प्रमुख है जनता पार्टी ने सरकार वनवायी । श्री राम#ष्ण हेगडे कत्तटिक के मुख्यमन्त्री बने । 
मार्च 985 में वहाँ पुन. जनता पार्टी की सरकार बनी । 

भारतीय जनता पार्टी 
(प्त॥ए]४४ #र& ए४एशार) 

जनता पार्टी की केन्द्रीय कार्ये समिति हारा दोहरी सदस्यता को अस्वीकार कर दिये जाने 
पर श्री लालकृष्ण अडबाणी द्वारा दिल्‍ली मे 6 अप्रैल, [980 को जनता पार्टी के सदस्यों का एक दो 
दिवसीय सम्मेलन बुलाया गया, जो दोहरी सदस्यता के प्रश्व को एक सही' मुद्दा नहीं मानते थे । 
इस सम्मेलन मे लगभग 4,000 प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में भूतपूर्व जनसंघ दल को पुच- 
जीवित करने के स्थान पर एक नये दल 'भारतीय जनता पार्टी” की स्थापना की गयी । श्री अठल 
विहारी वाजपेयी को इस तवीन दल का अध्यक्ष और श्री लालकृष्ण अडवाणी, सिकन्दर बख्त तथा 
मुरली मनोहर जोशी को दल का महासचिव नियुक्त किया गया | भ्रृतपूर्व जनसंघ दल से सम्बद्ध 
जनता पार्टी सदस्य तो इसमे शामिल हुए ही इसके साथ ही सिकन्दर बख्त, राम जेठमलानी, शास्ति- 
भूषण और के. एस हेगड़े जैसे व्यक्ति जिनका जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से कोई 
सम्बन्ध नही रहा, भी इस पार्टी मे शामिल हुए । पार्टी ने जयप्रकाश नारायण की सस्पूर्ण क्रान्ति 
तथा गाँधीवादी अर्थहृष्टि को अपना आदर्श बनाया और 6 मई, 980 को जारी किये गये अपने 
आधारभूत नीति वक्तव्य में पार्टी को 5 निष्ठाओ से प्रतिबद्ध किया हैं | ये निष्ठाएँ है : राष्ट्रवाद 
और राष्ट्रीय समन्वय, लोकंतस्त्र, प्रभावकारी धर्म निरपेक्षता, गाँधीवादी समाजवाद और सिद्धाल्तो 
पर आधारित साफ-सुथरी राजनीति । 

नीति वक्‍तव्य मे दोहरी सदस्यता के सम्बन्ध मे कहा गया हैं कि जो सामाजिक व सास्कृतिक 
संगठन राजनीतिक गतिविधि मे सलग्न नहीं है, उनके सदस्यो का भारतीय जनता पार्टी स्वागत 
करती है । जब तक वे पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम मे आस्था रखेंगे, उत संगठनों की 
सदस्यता को पार्टी की सदस्यता के प्रतिकूल नही समझा जायगा । नीति वक्‍तव्य में देश की मूल- 
भूत समस्याओ के सम्बन्ध में राष्ट्रीय सहमति को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया हैँ । 
पार्टी से बडे राज्यो के स्थान पर नियोजित विकास और कुशल प्रशासन की इृष्टि से छोटे राज्यों 
की स्थापना की आवश्यकता पर वल दिया है, लेकित साथ ही घोषणा की गयी है कि इसे वह 
राजनीतिक गतिविधियों और शुनाव का मुद्दा नही बनायेगी । 
पार्दी का सामाजिक आधार और राजनीतिक उपलब्धि 

इसमे कोई सन्‍्देह नही कि भारतीय जनता पार्टी मे राष्ट्रीय स्वये सेवक सघ के लोगो का 
आधिक्य है । लगन, निष्ठा, अनुशासन और देशभक्ति इन लोगो के प्रशसनीय लक्षण है। देश में 
अराष्ट्रीय तत्त्वतो और अलगाववादी वातावरण को देखते हुए आज इन ग्रुणो की नितान्त आवश्य- 
कता है । पर कई आलोचको के अनुसार “भारतीय जनता पार्टी का धर्मनिरपेक्षता का नारा केवल 
सतही है, वास्तविक नही ।” 
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मई 980 मे 9 राज्यो की विधान सभाओ के लिए जो चुनाव हुए उनमे भा रतीय जनत 
पार्टी को बैसी सफलता नही मिली जैसी कि अपेक्षित थी । फिर भी जनता पार्टी के शेष टुकड़ो के 
अपेक्षा उसे सर्वाधिक यानी 49 सीटे मिली । मध्य प्रदेश की कुल 320 सीटो मे से इस पार्ट 
मे 60 सीटे जीती और राजस्थान में भी उसे विरोधी दल के रूप मे मान्यता मिल सकी । राज 
स्थान की कुल 200 सीटों मे से भारतीय जनता पार्टी को 32 सीटे मिली । मई 982 के लोक 
सभा उप घुनावो मे भारतीय जनता पार्टी ने सात मे से दो स्थानों पर विजय प्राप्त की। मध्य 
प्रदेश मे जबलपुर और महाराष्ट्र मे थाने मे उसके उम्मीदवार विजयी रहे । हिमाचल प्रदेश में भारती 
जनता पार्टी ने कांग्रेस (आई) को वराबर को टक्कर दी, लेकिन सत्ता उसके हाथ से फिसल गयी 
केरल में भी तीसरी शक्ति' बनने का भारतीय जनता पार्टी का प्रयास विफल रहा। पर जान्आ 
प्रदेश विधान सभा घुनावो मे भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और सभी राष्ट्रीय दलो की सदर 
संख्या कम हो गयी । दिल्ली महानगर परिपद और नगर निगम के चुनाव परिणाम पार्टी के प्रतिकुर 
रहे | महानगर परिषद मे पार्टी को 9 तथा चगर निगम में 38 स्थान प्राप्त हुए । अप्रैल 98 
में पार्टी ने 'राष्ट्रीय लोकतन्वीय सोर्च' की रणनीति को स्वीकार "किया और लोकदल के सा 
गठबन्धन कर लिया। किन्तु यह गठबन्धन दिसम्बर 984 के घुनावों से, पूर्व ही हूट गया । 

लोकसभा के दिसम्बर 984 के चुनावों के अवसर पर भाजपा ने अपने चुनाव घोषण 
पत्न में वायदा किया कि वह कोई नया टैक्‍स नहीं लगायेगी, आयकर की सीमा बढ़ाकर 30 हजा 
रुपये कर देगी, चुंगी और बिक्री कर को समाप्त कर देगी, देश की अखण्डता और हर नागरिः 
की सुरक्षा का प्रवस्ध करेगी । आकाशवाणी और दुरदर्शन को पूर्ण स्वायत्तता देने का भी आएवासः 
दिया गया । दल ने नैतिक प्रभुत्व को बहाल करने, धर्म निरपेक्षता की सकारात्मक विचारधारा व॑ 
आगे बढ़ाने, व्यापक चुनाव सुधार करने कृपि और छोटे उद्योगों को उच्च प्राथमिकता देने का ४ 
वायदा किया ।! भारतीय जनता पार्टी ने 22] स्थानों पर प्रत्याशी खड़े किये और मात्र 2 प्रत्याए 
ही आठवी लोकसभा के लिए घुने गये । उसे 7 68 प्रतिशत मत प्राप्त हुए ॥१ दल के अध्यः 
श्री अटल विहारी वाजपेयी भी पराजित हुए। जून 987 के हरियाणा विधावसभा घुनावो 
पार्टी ने शानदार सफलता हासिल की | हरियाणा की साझी सरकार मे यह पार्टी शामिल हुई । 

नवस्वर 989 लोकसभा घुनावों के अवसर पर जारी घुनाव घोषणा पत्र मे भाजपा 
वायदा किया कि . () वह देश की रक्षा व्यवस्था मे कोई कमी नही 'रखेगी और परमाणु ब 
बनाने सहित सभी आधुनिक हथियार देश की सेवा के लिए जुटायेगी, (2) पिछड़ी जातियों: 
लिए नौकरियो के आरक्षण की भण्डल आयोग की सिफारिशे लागू करेगी। (3) कास के अधिका 
को मौलिक अधिकार बनाया जायेगा, (4) पचायतो व अन्य स्थानीय निकायो को सर्वैधानिक दछ 
दिया जायेगा, (5) रक्षा सौदो की व्यापक जाँच करायी जायेगी, (6) मुल्यो मे स्थिरता लाव 
जायेगी; (7) आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी नियम बनाया जायेगा; (8) सत्ता ४ 
विकेन्रीयकरण तया आधिक-गअ्शासनिक सुविधा के लिए बडे राज्यो का विभाजन किया जायेग। 
(9) भ्रष्टाचार के आरोपो की जाँच के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जायेगी, (0) कश्मीर क 
विशेष दर्जा देते सम्बन्धी संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त करमे की मशा प्रकट की है 
(4) अल्पसंख्यक आयोग के वजाय मानवाधिकार आयोग बनाया जायेगा; (2) मताधिकार : 


प्रयोग को अनिवार्य बनाने, पुलिस के काम मे राजनीतिक हस्तक्षेप को रोकने, पर्यावरण को दूपि 
होने से रोकने का वायदा किया गया है । 





#ु + नवभारत टाइस्स, 7 दिसस्वर, 984 | 
2 राजस्थान पत्रिका, 4 जनवरी, 985॥। 


582. भारत में प्रपुख राष्ट्रीय दलो की विचारधारा व कार्यक्रम 


भाजपा ने 226 सीटो के लिए चुनाव लडा और उसके 86 प्रत्याशी विजयी हुये | मध्य- 
प्रदेण, राजस्थान, गुजरात, दिल्‍ली जौर हिमाचल प्रदेश मे भाजपा को अश्वृतपूर्व सफलता प्राप्त 
हुई | भाजपा के समर्थत के बिता केन्द्र मे किसी भी दल की सरकार का निर्माण असम्भव था । 
भाजपा के समथ्थन से ही वी. पी. सिंह और जनता दल की सरकार अस्तित्व मे आयी । 

लोकदल 
0.ण८086) 

जुलाई 979 में जनता पार्टी के एक वर्ग द्वारा जनता पार्टी के एक घटक जनसघ सदस्यों 
की राष्ट्रीय स्वव सेवक संघ की सदस्यता और इस आधार पर उन पर साम्प्रदायिकता का आरोप 
लगाते हुए जनता पार्टी से सम्बन्ध विच्छेद कर जनता पार्टी 'एस” (सेक्यूतर) की स्थापना की गयी 
थी। इस दल के अधिकांश सदस्य 977 ई. के पूर्व भारतीय लोकदल से सम्बन्धित थे, अत* इसे 
लोकदल के नाम से भी जाना जाता रहा है । इस दल मे प्रमुखतया चरणसिंह, राजनारायण, बीजू 
पटनायक, मधुलिमये ओर जार्ज फर्नाण्डीज आदि व्यक्ति सम्मिलित हुए थे। वस्तुतः जनता पार्टी 
से अलग होकर “जनता एस” बनाने का मूल कारण कोई सैद्धान्तिक मतभेद नहीं थे, वर यह्‌ 
'शक्ति राजनीति के खेल” का अंग था, जिनका लक्ष्य था--मोरारजी सरकार का पतन करवाना 
और श्री चरणसिंह को प्रधानमन्त्री पद पर आसीन करना । भोरारजी सरकार का पतन करवाना 
ओर श्री चरणसिंह द्वारा कसे कांग्रेस, अन्ना डी. एम. के. और अन्य कुछ तत्वों के सहयोग से 
केन्द्र मे एक मिली-जुली सरकार वनायी गयी जो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने मे असफल 
रहने के वावजूद लगभग पाँच माह चली । 
लोकदल का सामाजिक आाधार औौर राजनीतिक उपलब्धि 

सितम्बर 979 मे जनता (एस) ने अपने को लोकदल में परिवर्तित कर लिया। चौ 
चरणसिंह लोकदल के अध्यक्ष चुने गये । 980 का चुनाव लोकदल ने जनता (एस) के नाम से ही 
लडा। 980 के लोकसभा घुनावो में लोकदल ने लोकसभा की 47 सीटें जीती । सीटो के हिसाव 
से काग्रेस (आई) के बाद यह सबसे बडा दल था। वास्तव में हम उसे एक क्षेत्रीय दल कहना ेृ 
ज्यादा उचित समझेंगे। कारण यह है कि लोकदल ने अकेले उत्तर प्रदेश मे ही 29 सीठें जीती । 
विहार मे वह 5 स्थानों पर तथा हरियाणा मे 4 स्थानों पर विजयी रहा । राजस्थान व उडीसा से 
उसे क्रमश. दो व एक सीटें मिली । अप्रैल 980 भे राजनारायण को लोकदल से छ वर्ष के लिए 
निष्कासित कर दिया गया और राजनारायण व उनके कुछ समर्थेको ने 'जनता (एस) राजनारायर्णा 
की स्थापना की । मई 980 मे हुए विधानसभाई घचुनावो मे लोकदल ने नौ राज्यो मे कुल मिला- 
कर 6 सीटे जीती । मई 982 के चुनावों मे लोकदल ने हरियाणा मे उल्लेखनीय सफलता 
प्राप्त की । हरियाण विधानसभा में यह दल काग्रेस (आई) के वाद सबसे वड़ा दल रहा | अगस्त 
982 से लोकदल का एक बार फिर विभाजन हुआ | कपूरी ठाकुर के नेतृत्व मे कई समाजवादी 
नेता अलग होकर जनता पार्टी मे चले गये । दिल्‍ली महानगर परिषद और नगर निग्रम के चुनावों 
के लिए लोकदल ने भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल किया था। 3 अगस्त, 983 को 
लोकदल एवं भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन' की घोषणा की और चौ 
चरणसिंह इसके अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं । 
लोकदल की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियाँ 

लोकदल का स्वरूप भ्रृतपूर्व भारतीय ऋान्ति दल से भिन्न नही है। यद्यपि उसमे कुछ 
सोशलिस्ट तत्त्व विद्यमान हैं, पर मूलरूप से वह चरणसिंह की विचारधारा पर आधारित है। पार्टी 

के नेताओ ने अपसे उद्देश्यों का उल्लेख करते हुए यह कहा है कि वे लोकतस्त्र, समाजवाद, धर्म 
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निरपेक्षता और साम्राज्य विरोध के प्रति बचनवद्ध हैं। पिछड़े वर्गों (980४१ ००४७९७) को 
समुचित संरक्षण देने के प्रति यह पार्टी प्रतिबद्ध है । पार्टी पर चरणसिह का जातीय जाधार कायम 
है और इसी शक्ति के वल पर वे उत्तर प्रदेश, विहार और हरियाणा के कुछ भागो मे अपना प्रभाव 
बनाये हुए हैं । 

लोकदल के कार्यक्रम की मुख्य बाते इस प्रकार हैं : 

«५... (]) राजदीतिक कार्यक्र--लोकदल के चुनाव घोषणा-पत्र मे कहा गया है कि दल का 
उद्देश्य देश को स्वच्छ व ईमानदार शासन प्रदान करना है। घोषणा-पन्र से वर्तमान चुनाव पद्धति 
मे परिवर्तन आवश्यक वतलाया गया है । न्यायपालिका की स्वतन्त्रता पर बडा वल दिया गया है । 
समाचार पत्रो की स्वतस्त्रता को लोकतनन्‍्त्र का अनिवार्य आधार माना गया है । 

(2) आशिक कार्यक्रम--लोकदल ने निम्नलिखित कार्यक्रमों पर वल दिया है : () भ्रूमि 
सुधार कानूनो को संत्रिधान की 9वी अनुसूची मे शामिल किया जायेगा ताकि उन्हें अदालतो मे 
चुनौती न दी जा सके । (7) व्लिसिता की वस्तुओ जैसे रेफ़ीजरेटर व ठेलीविजन आदि के उत्पादन 
पर रोक लगायी जायेगी ताकि आवश्यक वस्तुओ का उत्पादन बढ़ाया जा सके । (४) ऐसे सार्वजनिक 
उद्योगो को जो लगातार घाटे पर चल रहे है, बन्द किया जायेगा । परन्तु इसमे वे उद्योग शामिल 
नही हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के अनिवार्य अग हैं। (१४) घोषणा-पत्र मे इस बात का भी उल्लेख 
मिलता है कि भविष्य मे पूंजी प्रधान उद्योगी की स्थापना नही की जायेगी । उन वस्तुओं के उत्पादन 
के लिए बडे-वडे कारखाने खडे नही किये जायेगे जिनका उत्पादन छोटे व कुटीर उद्योगों मे किया 
जा सकता है। 

(3) साम्राजिक कार्यक्रम--घोषणा-पत्र मे कहा गया है कि लोकदल राष्ट्रीय एकता, 
सर्वेधर्मं समभाव, लोकतान्त्रिक तथा समाजवादी समाज की स्थापना करने के सिद्धान्तो पर विश्वास 
करता है । लोकदल ने विशेष रूप से निम्नलिखित बातो पर बल दिया : (0) परिवार नियोजन 
कार्यक्रम आवश्यक है, पर इसके लिए दवाव उचित नही है। (पं) सद्यपान को कानून के माध्यस 
से रोकने की बात कही गयी है। (77) निर्धेन लोगो के इलाज की समुचित व्यवस्था का भी 


आपवासन दिया गया है। (४४) भाषा के विषय में कहा गया है कि देश मे किसी भी वर्ग पर कोई 
भाषा जबरन नही लादी जायेगी । 


(4) घिदेश नीति---लोकदल ने गुटनिरपेक्षता की नीति को जारी रखने की वात कही है । 
घोषणा-पत्र से कहा गया हैं कि लोकदल हर प्रकार के उपनिवेशवाद के विरुद्ध है । 

सक्षेप मे, लोकदल का इस विषय पर विशेष बल रहा है कि मुख्यतः ग्रामीण जनता के 
हितो की रक्षा और उत्का सम्बद्धेन किया जाय । इस कारण एक कठोर ग्रामीण अभिविन्यास इस 
दल का मुख्य लक्षण है। इसके अलावा काग्रेस विरोध को इसका एक और लक्षण समझा जाना 
चाहिए क्योकि वह महात्मा गाँधी से उस रूप से प्रेरणा ग्रहण ऋरने की शपथ लेता है जिस रूप मे 
चो. चरणसिंह ने उन्हे समझा है, जिन्होंने सदा ही नेहरू और उनके संगठत (कांग्रेस) की इस 
आधार पर आलोचना की है कि वे गाँधीवादी समाजवाद से दूर चले गये | 


दलित सजदुर किसान पार्टो से लोकदल - 
(४20५4 79७47 ॥४०७३७००00४8 फछा5#र ए8एचनए४ प0 70&90%359) 


श्री चरणसिंह के नेतृत्व से कतिपय दलो को मिलाकर “दलित मजदूर किसान पार्टी! (दम- 
किपा) को शठन 984 के लोकसभा चुनावों से पूर्व किया गया । इसके प्रमुख घटक थे---लोकदल 
श्री बहुगुणा की लोकतास्त्रिक समाजवादी पार्टी और रतुभाई अडाणी (गुजरात) की जन काग्रेस । 

आठवी लोकसभा घुवावों के अवसर पर जारी अपने घुताव घोषणा-पत्र मे दमकिपा मे 
चुनाव जीतने के वाद राज्यों के पुन्गंढन पर विचार करने का वायदा किया । पार्टी व्यापक स्तर 


ला 


584 भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दलों की विचारधारा व कार्यक्रम 


पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करेगी। विकास योजनाएँ गाँवों को केन्द्र मानकर वनायी जायेंगी 
और ग्रामीण कुटीर एवं लघु क्षेत्र के उद्योगो को प्रोत्साहन दिया जायेगा। गाँवों और शहरो के 
असन्तुलन को दूर किया जायेगा, केन्द्र-राज्य सम्बन्धों को युक्तिसंगत बनाया जायेगा तथा काम के 
अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया जायेगा ।* 

दिसम्बर 984 के लोकसभा श्ुनावों मे दमकिपा ने 66 स्थानों पर प्रत्याशी खड़े किये 
और उसे मात्र 3 स्थान पर विजयश्री हासिल हुई । दमकिप। को 6-00 प्रतिशत मत प्राप्त हुए |? 

भार्चे 985 के विधानसभा चुनावों में विहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश मे दमकिपा 
ने अपनी शक्ति का अच्छा परिचय दिया । उत्तर प्रदेश और विहार मे उसे अच्छी सफलता मिली । 
सन्‌ 285 से पार्टी ले अपना नास पुनः लोकदल” रख लिया। 987 भे लोकदल दो घड़ो मे 
बेंट गया | मई 987 मे मुख्य बुनाव आयुक्त ने लोकदल का चुनाव चिह्न बहुगुणा के नेतृत्व वाले 
धड़ को प्रदान किया । जून 987 मे लोकदल ने हरियाणा मे शानदार जीत हासिल की । उसके 
नेता देवीलाल के नेतृत्व मे वहाँ साक्षी सरकार का ग्रठन किया गया । उत्तर प्रदेश मे फिलहाल 
अजीतसिह के नेतृत्व वाले लोकदल की प्रधानता है । लोकदल का सामाजिक आधार गौर नेतृत्व 
भभी इस ढग का नही कि वह एक राष्ट्रीय पार्टी की भूमिका निभा सके ।* 

जनता दल 
(04787% 0५7.) 

987-88 की भारतीय राजनीति का एक प्रमुख तथ्य यह था कि इन्दिरा काग्रेस और 
उसके नेता राजीव गाँधी की लोकप्रियता मे तेजी से गिरावट आ रही थी, लेकिन विपक्षी दलो के 
विभाजित होने के कारण जनता के सम्मुख काग्रेस (इ) का कोई राष्ट्रीय विकल्प नही था। अतः 
987 के मध्य से ही उस समय के विपक्षी दलों ने इस विचार को अपना लिया कि परस्पर विलय 
के आधार पर एक शक्तिशाली राजनीतिक दल का निर्माण किया जाना चाहिए, जिसे जनता के 
सम्मुख कांग्रेस (इ) के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जा सके । इन विपक्षी दलों के 
प्रयत्नो का ही परिणाम था--जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चा । 

988 के मध्य मे पहले तो लोकदल (अ) और राष्ट्रीय संजय मच का जनता पार्टी मे 
विलय हुआ तथा उसके वाद यह निश्चय किया गया कि जनता पार्टी, लोकदल (व) जन मोर्चा 
और काग्रेस (स) मिलकर एक नये राजनीतिक दल का निर्माण करेंगे । आगे चलकर काग्रेस (स) 
ने विलय के प्रसंग में कुछ मुद्दो पर असन्तोष व्यक्त किया और अन्ततः अक्दूबर 988 से जनता 
पार्टी, लोकदल (ब) और जन भोचें के विलय के परिणामस्वरूप 'जनता दल' की स्थापना हुई । 
विश्वनाथ प्रताप सिह को इस दल के अध्यक्ष का पद प्रदान किया गया । रामक्ृण्ण हेगड़े दल के 
उपाध्यक्ष, अजीत सिंह महामन्त्री और अन्य आठ सचिवो की व्यवस्था की गई । इसके साथ ही 40 
सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी और 22 सदस्यीय ससदीय भण्डल की व्यवस्था की गयी | देवीलाल 
ससदीय मण्डल के अध्यक्ष हैं ! 

नीतियाँ और कार्यक्र--जनता दल की नीतियो और कार्यक्रम का परिचय उस घुनाव 
घोपणा-पत्र' से मिलता है | जिसे दल ने नवी लोकसभा के चुनावो के सन्दर्भ मे जारी किया । 





नवभारत टदाइस्स, 8 दिसम्बर. व984॥ 

राजस्थान पतन्निका, 4 जनवरी, 985।॥ 

इण्डिया दुडे, 45 जुलाई, 987, पृ. 6-20॥ 

जनता दल राष्ट्रीय मोचें की सर्वप्रमुख इकाई है और राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा जारी किया गया 
चुनाव घोषणा-पत्र ही जनता दल का घुनाव घोषणा-पत्र है । 


७... ८239 है? लच 
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जनता दल भारतीय राजनीति का एक “मध्यवर्तो' (0थयप्रं#) दल है । जनता दल ने 
आधिक व सामाजिक समता के आधार पर नये समाज की स्थापना अपना लक्ष्य घोषित किया 
हैं। दल के कुछ अन्य प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार है : सत्ता का विकेद्धीकरण, गरीव-अमीर सभी 
व्यक्तियों के लिए समान शिक्षा, महँगाई को नियन्त्रित करना और बेरोजगारी को अधिकतम 
सम्भव सीमा तक दूर करता आदि | दल ने ग्रामीण विकास पर विशेष बल देने की वात कही हैं । 
दल की नीति है क्सिनो को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिया जाय और गाँवो का पैसा गाँवो 
के विकास पर ही खर्च किया जाय । जनता दल पंचायत व्यवस्था और नगरीय क्षेत्र मे भी स्थानीय 
स्वशासन की व्यवस्था को सुदुढ करने के लिए प्रतिवद्ध है 

जनता दल और राष्ट्रीय मोर्चे का चुनाव घोषणा-पत्र 

घोषणा-पत्र में राष्ट्रीय सम्मान को पुनः प्रतिष्ठित करने पर वल दिया है । 

राजनीतिक कार्यक्रम--मोर्चा नागरिको के लोकतान्त्रिक अधिकारों को वहाल करेगा तथा 
काम के अधिकार और सूचना प्राप्त करने के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल 
किया जायेगा। मोर्चा यदि सत्ता मे जाया तो. तत्काल ही घुनाव सुधार कानूनों को लागू किया 
जायगा ताकि खुनाव में धतत और लाठी बल के प्रभुत्व को समाप्त किया जा सके। सोचें ने 
ससदीय संस्थाओं को उनका सम्मान लौठाने और जवाव देह बनाने का वचन दिया है । युवा पीढ़ी 
को सत्ता मे उचित भागीदारी दी जायगी । 

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन को स्वायत्तशासी निगम वनाया जायगा । प्रेस की स्वतन्त्रता पर 
कोई आऔँच नही आने दी जायगी । योजना आयोग को भी स्वायत्तता प्रदान की जायगी । राष्ट्रीय 
मोर्चा पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता प्रदान करने और आ्थिक तथां प्रशासनिक अधिकारों 
के समुचित बंटवारे के लिए आवश्यक कदम उठाने को प्रतिबद्ध है । राष्ट्रीय मोर्चा पंचायती राज 
संस्थाओं के नियमित चुनाव करवाने की ग़ारण्टी देता है । सरकारी कर्ंचारियों को मनमाने ढग 
से बर्खास्त न करने सम्बन्धी अनुच्छेद 3 को फिर से अपनाया जायगा । मजदूर विरोधी कानुनो 
के स्थान पर लोकतान्त्रिक कानून लागू होगे । राष्ट्रीय मोर्चा सत्ता मे आने के बाद संविधान के 
अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत 'अन्तर-राज्य परिषद की स्थापना करेगा और राज्यपाल की संवैधानिक 
जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए संविधान मे आवश्यक संशोधन करेगा । 

क्षष्टाचार उन्पतुलन--घोषणा-पतन्र मे राजीव सरकार पर श्रष्ठाचार और अक्षमता के नये 
कीतिमान स्थापित करने का आरोप लगाते हुए कहा ग्रया है कि वह स्वच्छ सरकार प्रदान करने 
का नारा देकर सत्ता मे आई थी, लेकिन वह पुरी तरह विफल रही । राष्ट्रीय मोर्चे द्वारा भ्रष्टाचार 
उन्मूलन को उच्च प्राथमिकता दी जायगी । बोफोर्स तोप सौदे मे ली गई दलाली का पता लगाया 
जायगा और विदेशों मे जमा कराया गया धन वापस भारत लाया जायगा । सभी मन्त्रियों, सांसदो 
भोर विधायकों को प्रतिवर्ष अपनी आय और सम्पत्ति का ब्यौरा देना होगा । राष्ट्रीय मोर्चा सरकार 
संसद मे लोकपाल विधेयक पेश करेगी, ताकि सर्वोच्च पद पर दागये रत लोगो के खिलाफ आरोपो 
की जाँच हो सके । 

आथिक कार्यक्रम--योजना की 50 प्रतिशत से अधिक राशि ग्रामीण क्षेत्रों मे खर्चे की 
जायगी तथा बढती कीमतो पर नियन्त्रण के लिए प्रभावी कदम उठाये जायेंगे । इस हृष्ठि से साव॑- 
जनिक वितरण प्रणाली को विस्तृत तथा सुदृढ़ करने की बात कही गयी है। किसानो को उनकी 
उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा लघु उद्योग क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की वात 
कही गयी है । शहरी सम्पत्ति की हृदबन्दी के लिए कानून बनाया जायगा। घोषणा-पत्र मे प्रत्यक्ष 
एवं परोक्ष करारोपण के लिए एक दीघेकालीन वित्तीय नीति तैयार करने की बात कही गयी है 
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ताकि राजरव मे बढोत्तरी हो और भ्रप्टाचार मे कमी की जा सके । आयकर की छूट सीमा १८ 
का वायदा किया गया है। स्वरोजगार को प्रोत्साहन देने फे लिए शिक्षित एवं कुशल युवकों 
कम व्याज पर 50 हजार रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। भूमि 
वैनामी हस्तान्तरण के मामलों को देखने के लिए भूमि न्‍्यायाधिकरण गठित करने, उद्योगो 
लिए दीर्घकालीन ताइसेन्स नीति बनाने और कम्पनी कानुन में उचित सशोधन करने की बात , 
गयी है | झूग्गी-क्षोपडियों को रहने लायक बनाने के लिए शहरी अमीरों पर एक नयी लेडी लग। 
जायगी | इन सबके अतिरिक्त बोषणा-पत्र में वायदा विया गया है कि 2 अक्टूबर 989 ८ 
लिये गये छोटे सीमान्त और भूमिहीन किसानों के ॥0 हुजार रुपये तक के ऋण माफ कर “५ 
जायेंगे । 

महिला वर्ग--मोर्चे के सयोजक ने सरकारी नौकरियों मे महिलाओं के लिए 30 + 
आरक्षण का वायदा किया घोषणा-पत्र में कहा गया है कि महिलाओ की समरयाओ को प्रापत्तिकत 
के आधार पर हल किया जायगा। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से महिलाओ की स्थिति' 
सुधार के लिए एक अखिल भारतीय कानुनी आगोग गठित किया जायगा। पैतृक सम्पत्तियो 
महिलाओ को पुरुषों के समान अधिकार दिलाने का वायदा किया गया है । 

फमजो र वर्गों और अल्पसंरुषक्नों के लिए प्रावधान--अनुसूचित जाति एवं जनजाति ।॥ 
तथा अत्पसंब्यक आयोग को कानूनी दर्जा दिया जायगा। घोपणा-पत्र मे कहा गया हैं कि ७» 
सूचित जातियों व जन जातियो पद अत्याचारों के मामलो की सुनवाई के लिए “विशेष अदाल 
गठित की जायेंगीं। साम्प्रदायिक दगो की रोकथाम के लिए पुलिस सेवा मे उचित भर्ती ने 
अपनाई जायगी और '्रयुक्त दगा विरोधी बल' का गठन किया जायगा, ताकि वह निष्पक्ष हक 
कार्य कर सर्के । पिछड़े हुए वर्गों के सम्बन्ध मे 'सण्डल आयोग की सिक्रारिशो को लागू ' «4 
जायगा । विभिन्न कार्यक्रमों के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग के जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जायग 
भौर 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी कमजोर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था पेन्थन दे 
जायगी । / 

दल का सगठनात्मक ढाँचा अभी निश्चित नहीं हो पाया है और समस्त व्यवस्था त५ 
आधार' पर चल रही है, दल ने अपना एक सिद्धान्त घोषित किया है, 'एक व्यक्ति, एक पद था 
इस सिद्धान्त के अनुसार श्री वी. पी. सिंह ने मार्च 90 में पुनः दल के अध्यक्ष पद से त्यागपतर 
की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन दल के आग्रह पर अभी तक (अग्रैल 90) अध्यक्ष पद पर श्री 
ही बने हुए हैं। घोषणा की गई है कि 990 में ही दल के सगठतात्मक चुनाव करवाये जायेगे 
ऐसा हो पायेगा, इसमे निश्चित रूप से सन्देह है । जनता दल भी कांग्रेस के ही समान तीत्र ४८५ 
से ग्रस्त है । 

सवी लोवसभा के चुनाव और उसके वाद 8 राज्यो की विधानसभाओ के चुनाव में ज* 
दल ते उत्तर भारत में अपने प्रभाव का परिचय दिया है। दल को उडीसा, उत्तर प्रदेश, विहार 
हरियाणा, ग्रुजरात और राजस्थान में अच्छा समर्थन प्राप्त है । 

साम्यवादी दल 
(0०0धातणराडहा' एकरार) ह 

एम, एन. राय की प्रेरणा से 26 दिसम्बर, 925 को भारत में साम्यवादी दल प 
स्थापना हुई । राय की सलाह से साम्यवादी दल कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की शाखा मान लिया 4 है 
और सन्‌ 928 मे कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल ने ही भारत में साम्यवादी दलकी क.. थ 
निश्चित की। यथार्थ में भारतीय साम्यवादी आन्दोलन सोवियत सध की देख-रेंख मे ही शुरू हुआ 
और कई भारतीय साम्यवादियो को सोवियत सघ मे प्रशिक्षण भी दिया गया । स्वाधीनता थ 


गु 
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के समय अनेक साम्यवादी नेताओं ने काग्रेत के साथ मिल-जुलकर कार्य किया । किन्तु द्वितीय 
विश्व युद्ध के समय कांग्रेस और साम्यवादी नेताओं के दृष्टिकोणों में आकाश-पाताल का अन्तर आा 
गया । जहाँ कांग्रेस जनता को ब्रिटिश राज के विरुद्ध संघ का आह्वान कर रही थी वही साम्यवादी 
जनता से आग्रह कर रहे थे कि वह ब्रिटिश सरकार से सहयोग करे । इसका कारण यही था कि 
सोवियत संघ और ब्रिठटेव मिलकर नाजी जर्मनी के विरुद्ध महायुद्ध लड़ रहे थे । दिसम्बर 945 में 
कांग्रेस महासमितति ने सभी साम्यवादियों को अपने दल से निष्कासित कर दिया । जब भारत का 
नया संविधान अस्तित्व मे जाया तो साम्यवादी दल ने इसे 'दासता का घोषणा-पत्र' कहा । 
.... संगठन--सास्यथवादी दल के संगठन की निम्त इकाई सेल है। इसमें दो या तीव सदस्य 
होते हैं। इसके वाद ग्राम, शहर, जिला एव प्रान्तीय स्तर पर 'सम्मेलन' होते हैं । प्रत्येक स्तर के 
सम्मेलन की एक कार्यकारिणी समिति होती है । साम्यवादी दल की सर्वोच्च शक्ति अखिल भारतीय 
दल काग्रेस मे निहित होती है । इसके प्रतिनिधि राज्य सम्मेलनों हारा भेजे जाते है। अखिल 
भारतीय कांग्रेस एक रप्ट्रीय परिपद का निर्माण करती है और यह परिपद-एं्क केन्द्रीय कार्य- 
कारिणी रामिति का निर्वाचन करती है । केन्द्रीय समिति में मुख्य सचिव तथा दल के - मुख्य नेता 
होते हैं ॥ दल का एक केन्द्रीय नियन्त्रण थायोग भी होता है। साम्यवादी दल का सगठन लोक- 
तान्त्रिक केन्द्रीयकरण के सिद्धान्त पर आधारित है । 
भारतीय राजनीति में साम्यवादी दल--स्वाधीनता प्राप्ति के बाद साम्यवादी दल ने 4 

से 7 फरवरी, )984 को अपने कलवत्ता सम्मेलन में 'कलकत्ता थीसिस” स्वीकार की । इस 
'थीसिस' के अनुसार 'स्वाघीनता' को सच्ची स्वाधीनता नहीं माना गया, नेहरू सरकार को पँजी- 
वादी हितों का रक्षक कहा गया और यह माना गया कि सरकार बडे व्यावसायिक हितो का सरक्षण 
करने वाली है। साम्यवादी दल का यह विश्वास था कि सरकार आग्ल-अमरीकी चंगुल मे फंसी 
, हुई है, अत* दल ने सभी करान्तिकारी तत्त्वो को संगठित करके एक लोकतान्त्रिक गठबन्धन तैयार 
करने का निर्णय लिया। दल के महासचिव रणदिवे ने तो यहाँ तक कहा कि भारत मे भी रूस की 
अक्टूबर क्रान्ति के समतुल्य “अन्तिम क्रान्ति प्रारम्भ की जा सकती है। मार्चे ।947 मे पश्चिमी 
बंगाल सरकार ने साम्यवादी दल को अवध घोषित कर दिया। कई साम्यवादी मेताओ को देश 
के विभिन्न भागो में गिरफ्तार भी कर लिया गया । साम्यवादियो ने देश के विभिन्न भागों में हड़ताल, 

बन्द भी आयोजित किये । तेलंगाना प्रदेश मे तो साम्यवादियो ने आतंक का राज्य ही स्थापित कर 
दिया। साम्यवाद की गतिविधियो से तंग आ करके केन्द्रीय सरकार ने उन्हे 'निवारक निरोध 
अधिनियम' के अन्तर्गत गिरफ्तार भी कर लिया। प्रथम आम चुनाव में सामस्यवादी दल ने लोकसभा 
के 27 स्थानों पर विजय प्राप्त की और राज्य-विधानमण्डलो मे उसे 8] स्थान प्राप्त हुए । 
लोकसभा में सबसे बडा विरोधी दल होने के कारण उसके नेता ए. के. गोपालन ने गैर-कांग्रेसी 
दलो का सयुक्त गठबन्धन बनाने का प्रयास भी किया। दूसरे जन-निर्वाचन मे दल को लोकसभा मे 
29 स्थान प्राप्त हुए। केरल राज्य मे तीसरे चुनाव में साम्यवादियो को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ 
ओर 5 अप्रैल, 4957 को उन्होंने अपना मन्त्रिमण्डल वनाया। विश्व के इतिहास में पहली बार 
चुनावो के माध्यम से साम्पवादियो को सत्ता मे आने का यह पहला मौका मिला था । 

साम्यवादी दल में कई कारणो से दरार पडने लगी। दिसम्बर 953 की तीसरी काग्रेस 

में साम्यवादी नेताओ के मतभेद खुले तौर से सामने आने लगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीय लोकतान्विक 


गठबन्धन के सवाल को लेकर नेताओं के ् अजय घोप, पी सी. जोशी आदि 
का कहता था कि नेहरू सरकार ५ ।त्तर्शी प करती है; अत उसके साथ सहयोग 
किया जा सकता है । दूसरी ओर भूपेश / ' ६ नेहरू सरकार को पूँजीवाद 


मानते थे और उसका विरोध करता में मतभेद का दूसरा कारण 
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की नि.स्टालिनीकरण की नीति थी। !962 के भारत चीन संघर्ष को लेकर भी गम्भीर मतभेद 
देखा जा सकता था। सन्‌ 964 के बाद तो साम्यवादी दल के दोनो ग्रुट में तनाव बहुत अधिक 
बढा । फरवरी 963 भे डांगे द्वारा लिखे कुछ पत्रो को लेकर के साम्यवादी दल मे गम्भीर वाद- 
विवाद छिड गया । दल का वामपन्थी ग्रुट चाहता था कि डाँगे अपने पद से त्यागपत्र दे दें किन्तु 
डॉँगे उनकी वात को मानने के लिए त॑यार नही थे । ऐसी स्थिति में दल के कतिपय प्रमुख सदस्य 
जैसे सुन्दरैया, ज्योति बसु, ए. के. गोपालन, नम्बूद्रीपाद, भूपेश ग्रुप्त, प्रमोद दास गुप्ता इत्यादि दल 
से अलग हो गये । दोनो ग्रुटो में समझौते के प्रयास भी किये गये किन्तु बामपक्षी गुट के लोगो ने 
गोपालन के नेतृत्व मे !! सदस्यो का एक नया ग्रुट संगठित कर लिया | इस ग्रुट को भारतीय 
साम्यवादी दल (मावर्सवादी) कहा जाने लगा । धु 


विभाजन के पश्चात्‌ साम्यवादी दल वैचारिक दृष्टिकोण से सोवियत संघ के निकट रहा 
है । ऐसा भी कहा जा सकता है कि दल ने सत्ताधारी कांग्रेस दल के साथ सहयोग करने की नीति 
प्रारम्भ कर दी | साम्यवादी दल ने काग्रेस से सहयोग करने की नीति की शुरूआत मोहन कुमार 
मंगलय की 'थीसिस' के आधार पर की है। कुमार मगलम के अनुसार साम्पवादी कांग्रेस मे घुस 
करके अन्ततोगत्वा सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। यह वात सबंविदित है कि !97] और 972 
के निर्वाचनों में साम्यवादी दल ने काग्रेस के साथ न केवल सहयोग किया अपितु चुनाव-गठबन्धन 
भी किया । घुनावों के पश्चात्‌ साम्यवादी दल ने केरल और पश्चिमी बंगाल मे काग्रेस से मिल- 
जुलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । साम्यवादी दल को अपनी रणनीति का तात्कालिक लाभ 
भी प्राप्त हुआ है । अनेक भूतपूर्व साम्यवादियों को केन्द्र और राज्यों मे मन्वरिपदों पर भी नियुक्त 
किया गया । 
सिद्धान्त और कार्यक्रम 
भारत का साम्यवादी दल कार्ल मार्क्स व लेनिन के विचारों से प्रेरणा ग्रहण करता है । 
साम्यवादियों का उद्देश्य पुरानी सामाजिक व आधिक व्यवस्था को समाप्त करके एक ऐसे समाज 
का निर्माण करना है जो मार्क्स व लेनिन के सिद्धान्तों पर आधारित थे | भारतीय साम्यवादी दल 
मजदूरों व किसानो के सरक्षण का दावा करता है। वह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था चाहता है 
जिसमें 'असमानता, जात-पाँत' शोपण व शा।माजिक कुरीतियो के लिए कोई स्थान नहीं होगा । 
सभी नागरिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगे तथा सामाजिक व आधिक सुरक्षा को गारण्टी 
दी जायगी ।” श्री डाँगे करे नेतृत्व मे साम्यवादी दल ने “चीनी कम्युनिज्म की अपेक्षा ससी कम्यु- 
निज्म को घुना । 
साम्यवादी दल ने हिंसात्मक कार्यवाहियों को त्याग दिया है। साम्यवादी दल कांग्रेस को 
प्रगतिशील दल मानता है और उसके साथ सहयोग करना चाहता है । वह सविधान में इस प्रकार 
का संशोधन चाहता है-ताकि संविधान-संशोधनो को किसी न्यायालय में चुनौती नही दी जा सके । 
दल ने सुझाव दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 
ससद व विधानसभाओ द्वारा स्वीकृत नामो की सूची मे से की जाथ। ससद को यह अधिकार 
होना चाहिए कि वह साधारण बहुमत के आधार पर प्रस्ताव पारित करके सर्वोच्च न्यायालय के 
किसी भी न्यायाधीश को हटा सकें | दल का सुझाव है कि एकाधिकारी पूँजीपतियो, राजाओं तथा 
अन्य घनी व्यक्तियों के सम्पत्ति के अधिकार को बहुत कडाई के साथ सीमित करने के लिए संविधान 
मे संशोधन किया जाये । जहाँ तक हो सके जन-साधारण की--जिसमे छोटी सम्पत्ति रखने वाले 
सम्मिलित हैं--सम्पत्ति को पूंजीपतियो, जमीदारो, सूदखोरों आदि के हमलो से बचाया जाये | 
दल चाहता है कि मतदाताओं की आग्रु 2 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष कर दी जाये । लोकतल्त्र व 
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विधानसभाओ के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को चालू किया जाये । राज्यपाल, विधान- 
परिषदों के पद भी समाप्त कर दिये जाये । 

साम्यवादी दल चाहता है कि हृपि के क्षेत्र मे जोत की वर्तमान सीमा को काफी कम कर 
दिया जाये, जोत-सीमा के लिए परिवार को इकाई माना जाये और सीमा बन्दी से-छूटो को समाप्त 
कर दिया जाये । औद्योगिक क्षेत्र मे दल की माँग है कि एकाधिकार पूँजीपतियों की कम्पनियों का 
राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये । विदेशी तेल कम्पनियो और विद्वेशी बैको का भी राष्ट्रीयकरण कर 
दिया जाये | बेरोजगारी भत्ता दिया जाये, श्रमिकों सरकारी कर्मचारियों आदि की आवश्यकता 
पर आधारित च्यूनतम वेतन दिया जाये । दल चाहता है कि उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद के 
विरुद्ध तथा सोवियत सघ व अच्य समाजवादी देशो के साथ मेत्री पर आधारित शान्ति व ग्रुट 
निरपेक्षता की नीति अपनायी जाये । रगभेद के विरुद्ध और अधिक कार्यवाही की जाय तथा भारत 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अलग हो जाये । दल ने अपने 97 के घोषणा-पत्र मे कहा है कि सविधान 
में यह आवश्यक संशोधन कर न्यायपालिका को इस वात के लिए विवश किया जाना चाहिए 
कि वह कानूनों की व्याख्या निहित स्वार्थों के हित मे नही वरन्‌ देश मे सामाजिक तथा आर्थिक 
परिवर्तन लाने के लिए करे। साथ ही न्यायपालिका को संविधान की प्रस्तावना तथा निर्देशक 
सिद्धान्तो मे मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए । 

साम्यवादी दल संवैधानिक तरीको तथा लोकतन्‍त्र मे विश्वास करता है। यह दल सर्वे- 
हारा वर्ग की तानाशाही,' क्रान्ति की अनिवायता' को नही दोहराता है। !97 भे लोकसभा मे 
इसके 23 सदस्य निर्वाचित हुए है । इसने कांग्रेस के साथ सहयोग और समर्थन की नीति अपनायी। 
इस दल का प्रभाव आन्ध्र प्रदेश, पश्चिमी बगाल व केरल राज्यों मे अधिक है । 

977 के लोकसभा के चुनावों के समय श्रीमती गाँधी के विरुद्ध रोप का वातावरण बन 
चुका था। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी को भी कोई विशेष कामयावी हासिल नही हुई। 977 मे 
गठित लोकसभा में साम्यवादी दल के केवल 7 सदस्य थे । 

- नवम्बर 979 में श्री एस. ए. डॉँगे ने पार्टी के चेयरमैन पद से और केन्द्रीय समिति से 
त्यागपत्र दे दिया। श्री डाँगे का मत था कि वामपन्थी ताकते श्रीमती गाँधी के नेतृत्व मे ही आगे 
वढ सकती है । परन्तु साम्यवादी दल के महासचिव राजेश्वर राव श्री डाँगे की मान्यता (थीसिस) 
को सही नही समझते । उनके अनुसार आपातकाल मे श्रीमती गाँधी का समर्थन गलत था । 4980 
में एस. ए. डाँगे को पुत्री श्रीमती रोजा देशपाण्डे को पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने और 
उनके साथियों ने मिलकर अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की । 

980 के लोकसभा घुनावो के लिए वामपन्‍्थी मोर्चे का गठन किया गया था । कम्युनिस्ट 
पार्टी ने कुल मिलाकर 4 स्थानों पर विजय हासिल की । मई 980 के विघानसभाई घुनावो 
मे कम्युनिस्ट पार्टी ने विहार में अपने प्रभाव को कायम रखा। तमिलनाडु और पजाब मे उसने 
क्रमशः 40 व 9 सीटे प्राप्त की । 98 में श्री डाँगे को कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया । 
पार्टी से निकालने के कई कारण वताये गये, जैसे दल विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देना और 
श्रीमती रोजा देशपाडे द्वारा संस्थापित कम्युनिस्ट पार्टी के समारोह मे भाग लेना । 

कम्युतिस्ट पार्टी के अधिकाश नेता और सदस्य माक्संवादी क्युनिस्ट पार्टी मे शामिल 
हो गये है, इसलिए उसका जनाधार (77855 995०) अब नही के वरावर है । कम्युनिस्ट पार्टी के 
नेताओं का कहना है कि यदि दोनो पार्टियाँ एक हो जाये तो राष्ट्र की राजनीतिक स्थिति पर 
उसका जबरदस्त असर पड़ेगा। 'मई 982 में कम्युनिस्ट पार्टी ने माक्संवादी पार्टी के नेतत्व मे 
चुनाव लडा । पश्चिम बंगाल में वामपन्‍्थी मोर्चे को भारी बहुमत मिला, पर केरल मे उन्हे पराजय 
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का सामना पडा। जनवरी 983 मे आन्स्र प्रदेश, कनॉटक और त्रिपुरा की विधानसभाओं के 
लिए चुनाव हुए । आन्ध्र प्रदेश की पिछली विधानसभा मे कम्युनिस्ट पार्टी के 6 सदस्य थे; वहाँ 
इस पार्टी की सदस्य सख्या 6 से घटकर 4 रह गयी । कर्ताटक में कम्युनिस्ट पार्टी को 3 स्थान 
मिले, जबकि त्रिपुरा मे उसके 4 उम्मीदवार विजयी' रहे । 

दिसम्बर 984 के लोकसभा घुनावों में भारतीय साम्यवादी दल ने 59 स्थानों पर 
प्रत्याणी खडे किये और 6 स्थानों पर उसके प्रत्याशी विजयी हुए। दल को 2 64 प्रतिशत 
मत प्राप्त हुए। मार्च 4987 में कम्युनिस्ट पार्टी ने माक्संवादी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लडे | 
पश्चिमी बगाल में वामपन्धी मोर्चे को भारी बहुमत मिला। उसने 294 स्थानों में से 25 पर 
सफलता प्राप्त को जिनमे 4 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी की थी। केरल में मा््सवादी पार्टी के नेतृत्व 
में वामपन्‍्थी मोर्चे की सरकार बनी । कम्युनिस्ट पार्टी इस सरकार गे शामिल हुई । 

नवम्बर 989 के लोकसभा चुनावों में साम्यवादी पार्टी ने 50 सीटों पर घुनाव लडा 
और उसे 2 सीटे हासिल हुई । 

साम्पवादी दल (मावस्सवादी) 
(८0५शएणराड एशशा५-४ ७२9) 

सन्‌ 964 मे साम्यवादी दल दो भागों में विभक्त हो गया तथा एक नये दल भारतीय 
साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) का जन्म हुआ । इसके नेता प्रमोद दास गुप्ता, ज्योति बसु, ए के 
गोपालन तथा पी राममूर्ति है। 967 ई. के चुनावों में इस दल को भारतीय साम्यवादी दल के 
मुकाबले में अधिक राफलता मिली । दल को लॉकसभा में 9 एवं राज्य-विधानसभाओं में 26 
स्थान प्राप्त हुए । कैरनल मे नम्बूद्रीपाद के नेतृत्व में सयुक्त सरकार का निर्माण हुआ । पश्चिमी 
बंगाल में अजय मुखर्जी की सयुक्त सरकार में माक्संवादी साम्यवादी दल की महत्त्वपूर्ण भूमिका 
रही । सन्‌ 97] के चुनावों मे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई और लोकसभा में इसके 2४ सदस्य 
हो गये । 

संगठन--मावसं वादी साम्यवादी दल का संगठन साम्यवादी दल की भाँति ही सीढीनुमा 
है । निम्न स्तर पर सैल होते है और उनके ऊपर, ग्राम, शहर, तालुका, जिला एवं राज्य समितियाँ 
होती है । सभी समितियों की एक-एक कार्यकारिणी समिति होती है। केन्द्रीय समिति दल की 
सर्वोच्च सस्था है। केन्द्रित समित्ति एक पोलिट ब्यूरो का चुनाव करती है | इसमे दल के प्रमुख नेता 
सम्मिलित होते हैं । 
माकसवादी दल का सामाजिक आधार व राजनीतिक उपलब्धि 

किसी सेमय कम्युनिस्ट पार्टी ससद में प्रमुख विपक्षी दल की भूमिका निभा रही थी और 
कई राज्यों की विधानसभाओ में भी उसका अच्छा प्रभाव था। बाद मे उसका एक बडा हिस्सा 
हृटकर माक्संवादी कम्युनिस्ट पार्टी बन गया । पहले जिन राज्यो मे कम्युनिस्ट पार्टी प्रभावी थी 
वहाँ अब माक्संवादियो की प्रधानता देखने को मिलती है। जैसे-जैसे भारतीय साम्यवादी पार्टी क्षीण 
होती गयी, दैसे-वैसे माव्मंचादी आगे बढते गये । अब केवल विहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ 
मारक्सेवादियों के मुकाबले कम्युनिस्टो का सगठन ज्यादा मजबूत है । 

97| के मध्यावधि चुनावों में माक्संवादी दल को लोकसभा की 25 सीटे मिली । 

पश्चिमी बंगाल इस दल का विशेष गढ़ है परन्तु आन्ध्र प्रदेश, केरल व त्रिपुरा में भी इस दल का 
संगठन काफी मजबूत है | छठी लोकसभा में इस दल के 22 सदस्य थे। 980 के लोकसभा 
चुनाव में माक्सवादी दल के 35 सदस्य चुनकर आये जिनेमे से 27 पश्चिम वंगाल मे घुने गये हैं । 
मई 980 के विधानसभाई चुनावों मे पार्टी को कोई विशेष सफलता नहीं मिली । तमिलनाडु 
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माक्सव्गदी पार्टी ने [! सीटें जीती और पताव मे उसे 5 स्थानों पर विजय मिली | मई 982 
के घुनावो मे वामपन्‍्ची मोर्चे को पश्चिमी वगाल मे उल्लेखनीय सफलता मिली। वहाँ मोर्चे को 
तीन-चौयाई वहुमत मिला। मोर्चे के प्रमुख घटक माक्सवादी पार्टी को इतनी सीटे मिली कि 
विधानसभा मे उसे अकैले बहुमत प्राप्त हो गया | केरल विधानसभा मे वामपन्‍यी मोर्चे को प्राप्त 
63 सीटो में से माकसवादी पार्टी 26 सीटें ले पायी । फिर भी केरल विधानसभा मे आज 'मी इसी 
पार्टी के सबसे ज्यादा सदस्य है । जनवरी 983 मे त्रिपुरा मे फिर से वाम मोर्चे की सरकार बनी 
जिसमें सबसे ज्यादा मन्त्री माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के थे । 
विचारधारा, नीतियाँ तथा कार्यक्रम 

सार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी डॉगे तथा सी. पी. आई की ऐसे सशोधनवादियो के रूप में 
निन्‍्दा करती है जो बँपनी वर्ग सहयोग की अवसरवादी धारणा का अनुसरण करना चाहते है । यह 
सी. पी आई. पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती गाँधी के अधीन कांग्रेस बुजुं आ-जमीदार 
सरकार के साथ गठजोड़ किया जिसने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की और सभी विरोधी 
नेताओं को जेलो में डाल दिया | ऐ 

इस दल के नेता "किसानो और नजदूरों की तानाशाही' कायम करना चाहते हैं। यद्यपि 
उन्होने चुनाव की राजनीति का परित्याग करना उचित नही समझा भकर्थात्‌ वे चुनावों ने भाग लेते 
हैं परन्तु उनका असली झुकाव लोकतन्‍्त्रीय व वैधानिक पद्धतियो की ओर न होकर प्रदर्शन, घेराव 
व मोर्चो की ओर है । 

साकष्संवादी पार्टी काफ़ी समय ठक जनवादी चीन की ओर झुकी रही है । परन्तु अफगा- 
निस्तान मे रुसी कार्यवाही का समर्थन करके उसने अपने को रूस के काफी निकट कर लिया हे । 
माक्सवादी पार्टी पर रूस की ओर से बह दवाव डाला जा रहा है कि वह कामग्रेस (जाई) के प्रति 
नरम रुख अपनाये । पर माक्सवादी पार्टी इसके लिए तैयार नही है । पार्टी के विजयवाड़ा सम्मे- 
लन (982) के वाद महासचिव नस्वृद्वीणाठ ने कहा था, “रूस ने पार्टी का जनसमर्थन देखना 
शुरू कर दिया है। हमारी पार्टी सोवियत रूस की मान्यता प्राप्त करने के लिए काग्रेस (आई) के 
प्रति नरमी बरतने को तैयार नहीं हे । माक्संवादी पार्टी विना सोवियत रूस की मान्यता के 8 
वर्षो तक चलती रही है।” - न्‍्ज - 

यदि 977-]980, 984 व 989 के चुनावों के लिए जारी किये गये घोषणा पत्नो 
को देखें तो इस दल के कार्यक्रम का निम्नलिखित रूप हमारे सामने आता है : 

संवेधानिक क्षेत्र में--माक्सेवादी दल मजदूर वर्ग के नेतृत्व में जब लोकतन्‍त्र स्थापित करना 
चाहता है। यह लोगो की प्रशुसत्ता के जाघार पर एक नया संविधान चाहता है जिसमे सनानुपातिक 
प्रतिनिधित्व की अनुमति देगा और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के लिए कोई स्थान नही 
होगा । इसके अनुसार राज्यपाल के पद और केन्द्रीय व राज्य विधातमण्डलो मे दूसरे सदनो को 
समाप्त कर दिया जाना चाहिए | यह राज्यो को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने, सभी नागरिकों 
को समान अधिकार, सभी भाषाओं के लिए समानता और राज्य सरकारो को भारतीय प्रशासनिक 
तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने का समर्थक है । इसके अनुसार 
काम करने का अधिकार को मूल अधिकारो की सूची मे शामिल किया जाना चाहिए और वेरोज- 
गारी भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए । - 

राजनीतिक क्षेत्र मे->-माक्संवादी दल एक नयी शासन प्रणाली लाना चाहते हें जिसे 
“जन लोकतस्त्र' कहा जाता है । इसके अनुसार एक सर्वहारा राज्य की स्थापना की जानी चाहिए 
ज़िसमे शोषण के लिए कोई स्थान न ' हो, यह समाणवाद के लिए संसदीय मांगे को अस्वीकार 


592 भारत में प्रमुख राष्ट्रीय दलो की विचारधारा व कार्यक्रम 


करता है । मार्क्सवादी दल न्यायपालिका की प्रतिवद्धता' पर बल देता है । अभिप्राय यह है 
न्यायपालिका जनता की इच्छा के अनुरूप कार्ये करें) सामाजिक सुधार लाने के लिए जो कादर 
बनाये जायें उन्हे अदालतों मे चुनौती न दी जा सके | माक्संवादी दल की मान्यता है कि ९। 
को शक्तिशाली वनाया जाये । उनका कहना है कि समवर्ती सूची में शामिल विपयो पर मर 
बनाने का अधिकार केवल राज्य विधानमण्डल को ही प्राप्त हो । 

आशिक क्षेत्र में--(2) चीनी, कपडा, जूठ, सीमेण्ट व अन्य महत्त्वपूर्ण उद्योग-धन्धों 
तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाय तथा विदेशों मे भारतीयों की जो पूँजी है, उस पर सरकार , 
अधिकार स्थापित किया जाय, (7) कारखानो व अन्य क्षेत्रों में कर्मचारियों को '्रवन्ध कार्यों 
भाग लेने का अधिकार दिया जाय, छोटे किसानो को ऋण प्राप्त फरने की सुविधाएँ मिलें त4 
गरीबो से कर न लेकर करो का वोझ अमीरो के ऊपर डाला जाय, (77) जमीदारी प्रथा का ४' 
खात्मा किया जाय तथा भूमिहीतों एवं समाज के कमजोर वर्गों के बीच तेजी से भूमि बॉँटने क 
काम किया जाय । किसानो, खेतिहर मजदूरों एवं गाँवों की ग्रीव जनता पर जो ऋण है, 
तत्काल रद्द किये जायें । उन्हे मकान बनाने के लिए नि.शुल्क जमीने दी जायें। गरीव किसानों क 
किसी भी अवस्था मे उसके खेतों से वेदखल मे किया जाय । | 

सामाजिक क्षेत्र सें--माक्संवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम पर वल दिया है : (7) हू रजच 
जनजातियो व पिछडे वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और विद्यालयों में स्थान आरक्षित + 
जायेंगे । जिन हरिजन भाइयों ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, उन्हे ये सुविधाएँ बराबर मिलती <ह५ 
चाहिए, (४) मुसलमानों और उर्दी भाषा के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायगा; (77) ज।ह्‌ 
भाषा भाषियों पर हिन्दी नही लादी जायगी | 

विदेश नीति के क्षेत्र में---माक्सवादियों का कहना है कि भारत का हित इसी बात में 
कि वह पूजीवादी ताकतों वा विरोध करे तथा समाजवादी देशो के साथ अपने सम्बन्ध 4 ". 
वनाये । समाजवादी वियतनाम और कपूचिया की हैग सैमरिन सरकार के साथ उसे विशेष हम५ 
है | पार्टी तीसरी दुनिया के उन देशो का समर्थन करती है जो अपनी राष्ट्रीय स्वतृन्त्रता के ।ल 
सघर्ष कर रहे है| पार्टी की यह माँग है कि भारत सोवियत मैत्री सन्धि पर पूरी तरह अमल 
जाय तथा चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाये जाये । 

पश्चिम बगाल के देहाती क्षेत्रों मे भुमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने 
पार्टी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। माक्संवादी दल वहाँ सभी णिलो में अपनी जडे जमाने 
सफल हुआ है । 

दिसम्बर 984 के लोकसभा घुनावो में मा््सवादी पार्टी ने 59 स्थानों पर प्रत्याशी - 
क्रिये और उसके 22 प्रत्याशी विजयी हुए। उसे 596 प्रतिशत मत मिले। मई 4987 
पश्चिम वगाल में वामपन्‍्थी मोर्चे ने लगातार तीसरी वार शानदार विजय हासिल की । इस वज 
का मुख्य श्रेय माक्संवादी कम्युनिस्ट पार्टी को जाता है जिसे 294 विधानसभाई स्थानों मे से 48 
स्थान मिले । केरल मे भी वामपन्थी मोर्चे की सरकार बनी, जिसका प्रमुख घटक माव्सवादी दल है 

नवम्बर 989 के लोकसभा चुनावों मे माकपा ने 62 स्थानों पर अपने प्रत्याशी खडे (५ 
और उसे 32 सीटे प्राप्त हुई । 

सी. पी. आई. बनास सी. पी. एस. 
(०, ? 3. 6 0. ए, ४) 

दोनो कम्युनिस्ट पाटियों मे वास्तविक विभाजक रेखा क्या है ? सी पी. एम हमेशा हो 

पी आई पर यह आरोप लगाती रही है कि इसने काग्रेस समर्थक मार्ग अवताया है जिसकी च५ 
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परिणति इस बात मे हुई कि उसने 975 भे श्रीमती गाँधी द्वारा आरोपित आपातकालीन सिः 
का समर्थन किया । सी पी. एम किसी भी आधार पर श्रीमती गाँधी की काग्रेस को एक प्रग 
शील संगठन के रूप में मान्यता प्रदान करने पर त॑यार नही है। सी. पी एम. तुलनात्मक ६ 
से लोगो की बढती हुई एकता और जागृति के आधार 'पर जनसघ्ष की वकालत करने पर: 
अधिक युयुत्सु है । यह घेराव, बन्द और छात्र संघर्ष जैसे हिसात्मक और आन्दोलनात्मक तर 
का खुले तौर पर समर्थन करती है। यह युयुत्सु और कऋ्रान्तिकारी परम्पराओं मे अपनी आ 
व्यक्त करती है। सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सोवियत संघ बनाम चीन” का मामला है। जबकि 
पी. आई का सोवियत संघ के प्रति झकाव रहा है, सी. पी एम. का अन्तर्राष्ट्रीय बेधता 5 
करने के लिए चीन के प्रति सौम्य दृष्टिकोण रहा है। विचारात्मक दृष्टि से सी. पी. एम. 
कहना है कि सी. पी. आई '"नितान्त सशोधनवादी' और 'स्थुल वर्ग सहयोगी' है जो वही रिः 
घारण करती है जो सोवियत संघ की साम्यवादी पार्टी के नेताओं द्वारा अपनायी जाती है । 
पी. एम. के नेताओं के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आच्दोलन को सबसे बडा खतरा सशो' 
वाद (रि०शञ०॥५»7) से है। माकपा के नेता ज्योति बसु का भानना है कि दोनो पार्टियों के 
हृष्टिकोण में मतैक्य नही है। “मामला माकपा के माक्संवादी-लेनिनवादी “विचार बनाम माः 
के समाजवादी लोकतान्त्रिक सोच के बीच का है ॥”! 
भारतीय राजनीति में बामपन्थी मोर्चे की तलाश 

(प्र& 5588८प ४0४ पग्मछ ॥ छत #त। #र05 ॥र गाज &ार एठाव 708) 

भारतीय साम्यवादी दल का 964 में दो पक्षो मे विभाजन हुआ था और 97( 
बाद इन दोनो पक्षो के बीच मतभेद बहुत अधिक बढ गये । पारस्परिक विरोध के विभिन्न का 
में सवसे अधिक प्रमुख था--सत्ता काग्रेस और श्रीमती गाँधी के प्रति दृष्टिकोण । भारतीय सा 
वादी दल तत्कालीन शासक वर्ग "सत्ता काग्रेस' का समर्थक था और माक्सवादी दल प्रवल बिर 
और यह स्थिति 977 से मध्य तक बनी रही । 

977 के घुनाव परिणामों को देखकर भारतीय साम्यवादी दल के काफी बडे वर्ग ६ 
यह वात कही जाने लगी कि इस दल के हारा आपातकाल का समर्थन किया जाना अनुचित 
और दल को अपनी नीति पर पुनविचार करना चाहिए। दोनो साम्यवादी दलो के कुछ सद 
में यह विचार भी पैदा हुआ कि एक 'वामपन्‍्थी सोचे” का गठन किय्रा जाना चाहिए, जो भार 
जनता को काग्रेस और जनता पार्टी दोनों का विकल्प प्रदान कर सके । माचें-अप्रैल 49:: 
साम्यवादी दल और माक्संवादी दल के क्रमश. भटिण्डा और ,जालन्धर मे सम्मेलन हुए। 
साम्यवादी दल के द्वारा विशेष तौर पर मावसंवादी दल के समीप आने की कोशिश की गयी । 
सम्मेलनो के बाद दोनो दलो के महासचिवों के बीच लम्बी वातचीत हुई और इस वातचीत से 
पाया गया कि फिलहाल दोनों दलों का विलय सम्भव नहीं है; लेकिन किसानों व मजदूरों की 
ऐसी समस्याएँ हैं जिनके सम्बन्ध सें दोनो पक्षो द्वारा सामृहिक रूप मे जन आन्दोलन संगठित | 
जा सकते हैं तथा किये जाने चाहिए। 978-79 में भारतीय साम्यवादी दल ने स्पष्टतया 
बात को स्वीकार किया कि उनके द्वारा 975 भें आपातकाल की घोषणा और आपातकार 
श्रीमती गाँधी का समर्थन किया जाना अनुचित था। भारतीय साम्यवादी दल द्वारा अपनायी : 
इस स्थिति ने भारतीय साम्यवादी दल और माक्संवादी दल को एक-दूसरे के समीप लाने का ६ 
किया और जनवरी 980 के लोकसभा और मई 4. ? ४ विधानसभा चुनाव इन दोनों 
द्वारा परस्पर सहयोग के आधार पर लडे गये कट या ४ परिणामों से आपसी सहयोग 


3 इण्डिया हुडे, 30 अप्रैल 989, पृ 26. है 
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प्रवृत्तियों की वल मिला । 982 में केरल तथा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव सी पी. आई. 
ने मार्क्सवादी पार्टी के नेतृत्व मे लडे | मार्च 4987 में पश्चिम बंगाल और केरल विधानसभाओं के 
धुनाव कम्युनिस्ट पार्टी ने मावसंवादी पार्टी के नेतृत्व मे लडे। इस प्रकार 980-90 की भारतीय 
राजनीति का सवसे प्रमुख तथ्य भारतीय साम्यवादी दल और माक्संवादी दल का एक-दूसरे के 
समीप आना ही है; लेकिन अब भी निकट भविष्य में इन दोनो के एक होने की सम्भावना नहीं 
इस सम्बन्ध में माव्संवादी दल का हृप्टिकोण व्यक्त करते हुए दल के महामन्त्री ई एम. एस 
नम्वृद्रीपाद कहते हैं : “राजनीतिक एकता और विलय दूर्र की चीज है जव॒कि एक साथ काम 
करने का समय आ गया है । 

भारतीय राजनीति मे वामपन्थी मोर्चे! के रूप मे तीसरे विकल्प के उदय की सम्भावनाएँ 
निश्ित्रत रूप से कम हैं। प्रथम, तो आपसी सहयोग के वावजूद भारतीय साम्यवादी दल और 
माक्सवादी दल में मतभेद बने हुए हैं भौर निकट भविष्य मे परस्पर विलय की सम्भावनाएँ बहुत 
कम हैं। द्वितीय, वामपन्थी दलो के प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित हैं और देश के एक बहुत बडे क्षेत्र मे 
उसे लगभग नगण्य प्रभाव ही प्राप्त है। वामपन्‍्थी दलो को भारतीय राजनीति में तीसरे और 
प्रभावी विकल्प की स्थिति प्राप्त करने के लिए एक लम्बा रास्ता तय करना होगा । 
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[85£छ0058₹ #एए छा#05£& ?&885&5 ॥४ 7७४03] 


रे 





कश्मीर मे नेशनल काफ़ेन्स, आन्श्र प्रदेश मे तेलगूदेशमू, तमिलनाडु में द्रविड झुन्लेन्र 
कडगम्‌ व अन्ना द्रविड मुस्तेत्र कडगम तथा पंजाब मे अकाली दल के प्रभाव के बाद यह सवाल 
उठाना अस्वाभाविक नही हे कि क्‍या भारत में राज्य स्तरीय पार्टियाँ ही पनयेगी ? राज्य स्तरीय 
पार्थियाँ नयी नही है । देश ने वंगला काग्रेस, केरल का्रेस, उत्कल कांग्रेस जैसी कांग्रेस तामधारी 
क्षेत्रीय दलों तथा विशाल हरियाणा पार्टी, गणतन्त्र परियद, णेतकरी कामगार पार्टी, सम्पूर्ण महा- 
राष्ट्र एकीकरण, महा ग्रुजरात जनता परिपद्‌, शिवसेना जैसी राज्य पार्टियों का भी उत्तार-चढाव 
देखा है। ऐतिहासिक परिस्थितियों मे उनका विकास हुआ और अन्य परिस्थितियों भे अनेक दूसरों 
से मिल गयी या समाप्त हो गयी । सन 967 में पजाब से लेकर पश्चिम वगाल तक और बाद 
भे मध्य प्रदेश तथा उडीसा मे जो सरकारे बनी उन्हे संयुक्त विधायक दल का नाम दिया गया 
परन्तु उन दतो की वड़ी शक्ति राज्य स्तरीय पाटियाँ ही थी भले ही वह राव वीरेच्गनसिह की 
विशाल हरियाणा पार्टी हो, चौधरी चरणसिंह का भारतीय कऋान्ति दल हो, उडीसा के राजाओं 
की गणतन्त्र परिषद्‌ या अजय मुखर्जी की वगला काग्रेस हो । दक्षिण मे अन्नादुरौ की द्वविड़ मुन्तेत्र 
कड्गम शक्तिशाली वनी । 

राज्य स्तरीय दलो को "क्षेत्रीय दल' सम्बोधित करने की हमारी आदत रही है । असल 
में असम गण परिषद्‌ (असम), नेशनल काफ्रेस (जम्मू-काश्मीर), डी. एम. के. (तमिलनाड्‌), 
अकाली दल (पंजाब), शिवसेना (महाराष्ट्र), सिक्किम संग्राम परिषद्‌ (सिक्किम) आदि सभी 
के स्तरीय दल है । ये अलग-अलग राज्यो में प्रभावशाली हैँ न कि किसी' 'क्षेत्र' (१6४०॥) 

पमे। 


क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय दलों की विशेषता 
(50 छह छरए5 07 ए8ठाठ&, 0४० 8875 ९४२ 59) 

भारतीय राजनीति मे क्षेत्रीय और राज्यस्तरीय दलो की संख्या निरन्तर वढती जा रही 
हैं। इन दलो की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ है 

() भारतीय राजनीति से राज्य दलो का वर्चस्व सन्‌ 967 के चतु्थं आम चुनावों के 
वाद बढ़ने लगा । 

(2) भारत के. क्षेत्रीय दन आमतौर से राज्य स्तरीय दल ही है । 

(3) इन राज्य स्तरीय दलो की प्रमुख माँग राज्य स्वायत्तता है। 

(4) इन राज्य स्तरीय दलो की प्रमुख प्रतिस्पर्दा काग्रेस दल से रही है । 
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(5) राज्य स्तरीय दलो की सकुचित अपील और आधार होते है, जेसे उपमंस्क्ृति, 

जातीयता और धर्म के तत्त्व आदि । 
राज्य स्तरीय दलों की सफलता का मूल आधार : शक्तिशाली नेतृत्व 
(र्नड ४७॥र 5853 707 वर्ताउ 5022055 08 इ#प8 7५2व725 ; 
709/0शर0,, .2005र540) 

वैसे यह कहना भी गलत नहीं होगा कि उचित नेतृत्व ही राज्यस्तरीय दलो की सफलता का 
आधार रहा है। एक मानी भे नेता का व्यक्तित्व राज्यस्तरीय पांटियों को शवितिगाली बनाता है और 
उन्हें जीवित रखता है । उदाहरण के लिए, तमिलनाडु को नें जहाँ डी. एम. के. एक ऐसा दल है 
जो तमिल क्षेत्रीयत्ता को आधार विन्दु मानकर बढ़ा है। यद्यपि नाम से यह दल क्षेत्रीय नहीं है 
वयोकि उनकी दृष्टि मे एक समय द्रविट संस्कृति सारे भारत में फैली थी। परस्तु कैरल भागी भी, 
जिनका तमितनाडु से सबसे अधिक सामीष्य है अपने को द्रविड नही मानते भौर बावजूद इसके कि 
केरल मे तमिल भाषियों की सख्या काफी है, दोनों द्रविद परार्टियाँ वहाँ पर कोई प्रभाव नहीं टाल 
सकी । यदि इन राज्यस्तरीय पाव्ियो का इतिहास देखा जाये तो इनकी सफलता के दो तत्त्व प्रमुख 
रहे है--एक निजी पहचान कायम रखने या इस निमित्त अपने राज्य के लिए विजेष व्यवहार उप- 
लब्ध कराने का आमह तथा एक नेता विशेष की छवि। यद्यपि द्वविद कड़गम का उपदेश 'रामा- 
स्वामी नायकर ने दिया था, पर उस कल्पना को राजनीतिक शक्ति का रुप देना अन्नादुर की 
विशेषता थी । सन्‌ 967 के चुनावों के समय बहाँ चुनाव का बड़ा आकर्षण अन्ना का त्यागी- 
तेजस्वी नेतृत्व था जिसने कामराज के नेतृत्व को भी विफल कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद उनका 
दल विभकत हो गया और उनके अनुयायी एम. जी रामचन्द्रन ने भी अन्ना की तोकप्रियता को 
लाभ उठाने के लिए अपने दल का नाम अन्ना द्रविड मुन्लेत्र कडगम्‌ रखा । पर सभी मानते है कि 
इस समय इस दल का आधार उनका करिश्माती नेतृत्व ही है । यही वात अन्य राज्यस्तरीय दलों 
के साथ है। वगला काग्रेस की घुरी अजय मुसर्जी की लोकप्रियता थी, उत्कल कांग्रेस का आधार 
वीजू पटनायक का व्यक्तित्व था। भारतीय क्रान्ति दल हो या लोक दल (दोनो का प्रभाव सीमित 
क्षेत्रों मे ही रहा है), उनके आगे वढने का कारण चौधरी चरणसिंह की लोकप्रियता ही रही । शेख 
अब्दुल्ला का नाम ही नेशनल काकफ्रेन्स को आगे कर सका और डॉ. फारुख अब्दुल्ला की जीत भी 
कुछ शेख अब्दुत्ला की कीति का परिणाम थी यद्यपि उसमे कश्मीर घाटी की क्षेत्रीयता व साम्प्र- 
दायिकता भी भागीदार हो गयी । तेलगूदेशम्‌ के रूप मे एक नयी चुनौती आस्श्र प्रदेश में उभरी 
है । सन्‌ 982 में वहाँ पहली बार कांग्रेस को अपदस्थ होना पडा तथा कम्युनिस्ट व अन्य राज- 
नीतिक दल भी महत्त्व शून्य हो गये ! तेलगूदेशम्‌ के अभ्युदय में एव टी. रामाराव की व्यक्तिगत 
लोकप्रियता फम नही थी ) उनकी प्रचार शैली तथा जनता की मुस्य आवश्यकताओं पर जोर उन्हें 
जनता का विश्वास दिला सका। 

केन्द्र-राज्य विवाद से ही राज्यस्तरीय दलों की स्थापना 
(टछ्रारए-574 47 7॥5ए0775 #० प्रखाउ रा58 07 ह7478 7?४07758) 

भारत जैसे विशाल देश मे केन्द्रीयकरण की सफलता की सम्भावनाएँ कम हैं। विभिन्न 
क्षेत्रो की समस्याएँ, रहन-सहन के ढग, सामाजिक मान्यताएँ और भौगोलिक यथाथे इस वात को 
अनिवाय॑ बना देते हैं कि उनके साथ अलग-अलग ढंग से विचार किया जाये । यद्यपि भारतीय 
सविधान में संघीय शासन के रूप को स्वीकारा गया, फिर भी मजबूत केन्द्र की कल्पना की गयी 
थी । यह बात मान ली गयी कि केन्द्र व राज्यो मे अलग-अलग दलो की सरकारें वन सकती हैं और 

रह सकती है उसमे संवैधानिक प्रश्नों पर यदि विवाद हो तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को 

अधिकार दिया गया । फिर भी केन्द्र तथा राज्यो मे विवादों के ऐसे मुद्दे आये जिससे राज्यस्तरीय 
दलो की स्थापना हुई । द्रविड भुस्तेत्र कडगम्‌ के शक्तित संचय का कारण केन्द्र और राज्य में हिन्दी 
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भाषा को लेकर विवाद रहे | अकाली दल की शक्ति का आधार 'राज्यो को अधिक स्वायत्तता' 
दी जाने की माँग थी, नेशनल काफ़ेन्स की शक्ति का आधार कश्मीर का प्रथक्‌ स्वायत्त दर्जा बनाये 
रखने की माँग रही, तेलग्रदेशम्‌ के अभ्युदय का कारण आमन्ध्र प्रदेश मे केन्द्र द्वारा हर तीसरे महीने 
सुख्यमस्त्री बदल की प्रवृत्ति रहा। एक वार सत्ता भें जाने के वाद सभी प्रादेशिक दलों ने केन्द्र 
विरोधी रुख अपनाया और केन्द्र राज्य विवादों को जन्म दिया । 
राज्य स्तरीय दलों का औचित्य 
(& श॒.5७& 500 87&7 5 0॥९० ए४ठा0प७, ए४एपाए5 व वार एणत729) 
प्राय. राज्य स्तरीय दलो की भुमिका को नकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की हमारी 
आदत रही है और हम आसानी से कह देते है कि राज्य स्तरीय दल राष्ट्रीय अखण्डता के विरुद्ध 
है, राज्य दलो से राष्ट्रीय. एकता कमजोर होती है और केन्द्र-राज्य तनाव की स्थिति उत्पन्न 
होती है । भारतीय सघ व्यवस्था में राज्य स्तरीय दलो की महत्त्वपूर्ण भूमिका है और उनकी 
सकारात्मक भूमिका (९०आमए6 706) की तकसंगतः व्याख्या की जानी चाहिए। यह धारणा 
गलत सावित हुई है कि राज्य स्तरीय दलों के सत्ता मे आने से राष्ट्रीय अखण्डता भंग हुई है। 
यदि ऐसा होता तो तथाकथित राष्ट्रीय दल कांग्रेस डी. एम. के , अन्ना डी. एम. के.,, अकाली दल, 
नेशनल कास्फ्रे्स, त्रिपुरा उपजाति युवा समिति जैसे प्रादेशिक दलो से समय-समय पर गठबंधन 
न करती । 
राज्य स्तरीय दलों के अस्तित्व के कारण ही भारतीय संविधान के संघात्मक प्रावधानों 
के क्रियान्वयन का सफल परीक्षण हुआ है, केन्द्र की एक दलीय सरकार की निरकुशता पर 
अवरोध लगाने का रचनात्मक कार्य सम्पन्न हुआ है, राज्यो की अस्मिता (90906 30थाएाह) तथा 
राज्यों के अधिकार (8६४० 7॥75) की आवाज बुलन्द कर राज्यों की संविधान प्रदत्त स्वा- 
यत्तता की रक्षा की जा सकी है | राज्य स्तरीय दलो के कारण अनेक राज्यो में प्रतियोगी दल 
प्रणानी या हिदलीय व्यवस्था (0णराएथाए५८ एथ्वाज 59शंध्ा)) का चलन होने लगा जिससे 
संसदीय व्यवस्था का सचालन आसान हुआ है और सबसे महत्त्वपूर्ण रचनात्मक भूमिका अपने 
राज्य विशेष के लिए अधिकतम आधिक सुविधाओ की माँग की गईं जिससे प्रादेशिक विपमता 
(22809 ताश0ा०5) को दूर कर भारत के समुचित सर्वागीण विकास को गति मिली है। 
अनेक ऐसी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना पड़ा जो शायद राज्य पार्टियों के 
दवाव के विना त्रियान्वित न होते । राज्य स्तरीय नेतृत्व ने सत्ता मे रहकर अपने दावों को उचित 
साबित करने के लिए अपने राज्यो के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किये है। इन राज्यो के 
विकास से मारे देश को ही लाभ हुआ है। तमिलनाड्‌, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, 
पश्चिमी वगाल, आमन्‍्ध्र प्रदेश और कर्नाटक मे विकास की गति इसका प्रमाण है। 
थे उदाहरण के लिए राजस्थान के साथ केन्द्रीय सरकार का हमेशा उपेक्षापूर्ण व्यवहार रहा 
६3320 236 की विशेष भौगोलिक प्रकृति और प्रतिकूल जलवायु को ध्यान में रखते हुए केन्द्र 
के तरफ से कभी पर्याप्त सहायता नहीं मिली । राजस्थान मे एक भी बडा उद्योग 
स्थापित नही किया गया । इन्दिरा गाँधी नहर जैसी परियोजना की त्ियान्विति मे भी केन्द्र से 
जो सहायता और सहयोग मिलना चाहिए था; वह नही मिला। राज्य की पचवर्षीय योजनाओं 
में भी अच्धाधुन्ध तरीके से कटौती की जाती रही है। राजस्थान सरकार ने सातवी योजना 66 
अरब की बनाई थी जिसे आधे से ज्यादा काट दिया गया और योजना केवल 30 मरब की ही 
मंजूर हुईं। राज्य सरकार ने केन्द्र के इस रैये के प्रति कोई विरोध प्रकट नही किया । वास्तव 
मे राज्य सरकार से केन्द्र के आगे दवाव और विरोध की भाषा में अपनी माँग प्रस्तुत करने की 
अपेक्षा करना बेसाने होगा क्योकि कांग्रेस (इ) शासित राज्यों मे मुस्यमन्त्री रे 
। रे व्यमन्त्री केन्द्र से थोपे जाते 
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रहे है, उनके पीछे विधायको के समर्थत का बल नहीं होता, ऐसी दशा में वे केन्द्रीय सरकार " 
अन्याय का विरोध नही कर पाते और उसे चुपचाप सह जाते हैं। कुल मिलाकर इसका प्रुकत् 
राज्य की जनता को होता है और राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। सक्षेप मे, भारत की 
राजनीतिक व्यवस्था मे राज्यो के द्रतगति से आथिक विकास के लिए राज्य स्तरीय दलो क, 
शक्तिशाती होना परम आवश्यक है । 


भारत में प्रमुख राज्य स्तरीय दल है 
(४6७3078 87878 78२775%५ वर ॥शजा 5) 


भारत मे प्रमुख रूप से तीन प्रकार के राज्य स्तरीय दल हैं। पहले प्रकार के राज्य 
स्तरीय दल वे है जो वास्तव में जाति, धर्म, क्षेत्र अथवा सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व 
करते है और उन पर आधारित है | इसके प्रमुख उदाहरण द्रविड मुस्मेत्र कड्गम (तमिलनाडु), 
अकाली दल (पजाव), नेशनल कान्फ्रेंस (जम्मू-कश्मीर), शिवसेना (महाराष्ट्र), झ्ञारखण्ड पार्टी 
(विहार) तथा उत्तर पूर्व भे कुछ आदिवासी सगठन जैसे ताग्रालैण्ड नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, 
मिजो नेशनल फ्रण्ट आदि है। दूसरे प्रकार के राज्य दल वे हैं जो किसी समस्या विशेष को 
लेकर अथवा सदस्यों की क्षुव्धता के कारण राष्ट्रीय दलों विशेष रूप से कांग्रेस से अलग होकर 
बने है। इनमे से अधिकतर दल केवल कुछ समय के लिए राष्ट्रीय रहे है, कुछ ने स्वय को 
राष्ट्रीय दल का स्तर देने का प्रयत्न किया है ओर कुछ केवल नाममात्र को रह गये है। इस 
प्रकार के दलों मे भारतीय क्रान्तिदल, बगला काग्रेस, उत्कल काग्रेस, केरल काग्रेस, तेलगाना 
प्रजा समिति, विशाल हरियाणा तथा लोकदल (श) इत्यादि सम्मिलित किये जा सकते है। 
तीसरे प्रकार के ढल वे है जो विचारधारा तथा लक्ष्यों के भाधार पर तो राष्ट्रीय दल है परन्तु 
उनका समर्थंत केवल कुछ लक्ष्यों तथा कुछ मामलो में केवल कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित है। इस 
प्रकार के दल फारवर्ड ब्लॉक, सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर, मुस्लिम लीग तथा ऋरान्तिकारी सोश- 
लिस्ट पार्टी इन्यादि है। 

कुल मिलाकर राज्य दलो का अस्तित्व केवल नाममात्र का नही है । न ही ये दल केवल 
स्थानीय स्तर पर केवल काग्रेस अथवा अन्य राष्ट्रीय दलो का दूसरा रूप है अपितु ये अपने आप 
में स्वायत्त तथा महत्त्वपूर्ण है और राज्यस्तर की राजनीति मे इनकी विशेष भूमिका है। 

अकाली दल, डी. एम. के., अन्ना डी. एम. के., तेलग्रदेशम, नेशनल काफ़ेन्स सिविकम 
संग्राम परिषद, असर गण परिपद,- शिवसेना आदि इस समय प्रमुख राज्य (स्थानीय) दल हू 
उनका सक्षिप्त विवेचन निम्नलिखित है 
मकाली दल (6८ 708) 

अकाली दल सिवखो की मुख्य राजनीतिक व सामाजिक सस्‍्था है। अकाली दल राज्य 
स्तरीय दल है क्योंकि यह पजाब तक ही सीमित है । ग्रुरुद्वारो (सिक्ख मन्दिरो) को परम्परानिष्ठ 
सिकक्‍्ख समुदाय के अधिकार क्षेत्र मे लाने के लिए एक सुधार समूह के रूप मे अकाली दल का 
सर्वप्रथम गठन किया गया। सत्‌ 925 मे अकाली प्रत्यक्ष कार्यवाही के द्वारा ग्रुरद्धारो को 
वयस्क मताधिकार द्वारा सिक्ख समुदाय में से चुनी हुई एक समित्ति के अधिकार क्षेत्र में लाने मे 
सफल हुए । समितियों के सौ से अधिक ग़ुरुद्वारो पर नियन्त्रण तथा उनकी दान सम्पत्ति ने पजाव 
मे अकाली दल की स्थिति को पर्याप्त शक्तिशाली बना दिया। धार्मिक दृष्टिकोण से यह 'पत्थ 
की सुरक्षा” (सिक्ख धार्मिक दल या समुदाय) के लिए वना है। राजनीतिक दृष्टि अल अपने 
सविधान के अनुसार यह एक ऐसे “वातावरण के निर्माण के लिए बनायी गयी जिसमे सिक्ख 
राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को पूरी सन्तुष्टि प्राप्त हो सके ।” इसके राजनीतिक उद्देश्यो ने पजाबी सूबे 
या पंजाबी भाषायी राज्य की माँग का मार्ग प्रशस्त किया । हि 

जब पंजाब द्विभापी राज्य था तव अकाली दल ने सरकार के साथ सन्धि घोषित कर 
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दी तथा 957 के चुनावों के समय काग्रेस के साथ मिल गये । फिर भी 960 मे पंजाबी सूबे 
के समर्थन मे प्रदर्शन वढ गये । लेकिन इसके फलस्वरूप अकालियों के बीच गुट्वन्दी का जन्म 
हुआ । लगभग तीस वर्षो तक मास्टर तारासिंह अकाली दल की एक प्रभावशाली नेता रहे | फिर 
भी 962 में उनके प्रमुख अनुयायी सन्त फतेहसिंह ने अकाली दल की एक प्रतिहन्द्री शाखा की 
स्थापना की जो जशीघ्र ही मास्टर तारासिंह के दल पर पूरी तरह छा गयी । 966 में अलग 
पंजाब राज्य की रचना करके पंजावी सूवे के लिए अकाली दल की चिरकालिक तथा आग्रहपूर्ण 
भाँग मंजूर कर ली । 968 मे मास्टर तारासिंह की मृत्यु हो गयी तथा अकाली दल के दोनो पक्ष 
फिर से एक हो गये । 969 के मध्यावधि चुनाव मे विधानसभा भे दोवारा गठित दल के काग्रेस 
से अधिक सदस्य चुने गये । जनसंघ के साथ एक आश्चर्यजनक मेल कर अकाली दल ने पंजाब में 
सरकार बनायी । 977 के चुनावो मे अकाली दल ने जतता सरकार का समर्थन किया । जुलाई 
979 भे जनता पार्टी सरकार पर संकट के समय अकाली दल ने उसका साथ छोड दिया । 
जनवरी 980 के लोकसभा चुनाव में दल को भारी असफलता की स्थिति का सामता करना 
पडा । मई 980 के विधानसभा चुनाव इस दल ने भारतीय सास्यवादी दल और माक्‍्स वादी 
दल के साथ समझौते के आधार पर लडे और दल ने पजाब के ग्रामीण अंचलो भे अपनी लोक- 
प्रियता का परिचय दिया । चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हैं कि दल पजाव मे काग्रेस (इ) को 
चुनौती देंने की क्षमता रखता है। 

पहले चुनाव से ही अकाली दल पजाब मे काग्रेस के पण्चात्‌ दूसरे सबसे बड़ें दल के रूप 
में सफल रहा है | वास्तव मे अकाली दल और तीसरे नम्बर के दल के बीच का अन्तर कांग्रेस 
और अकाली के बीच के अन्तर से कही अधिक रहा है। सन्‌ 952 से अकाली दल को वैध 
मतों का 24 प्रतिशत प्राप्त हुआ। सन्‌ 4957 के चुनाव से पहले अकाली दल काग्रेस मे 
सम्मिलित हो गया और इसने एक अलग राजनीतिक दल के रूप में चुनाव नही लडा । सन्‌ 
962 में दल को 20 7 प्रतिशत, 967 में 247 प्रतिशत और 969 में 9-5 प्रतिजत 
मत मिले | सन्‌ 972 मे अकाली दल को 277 प्रतिगत और 977 में 3:4 प्रतिशत मत 
प्राप्त हुए । 

ऊपर वर्णित चुनाव सफलताओं के विश्लेषण से अकाली समर्थन के बारे में कुछ विशेष- 
ताएँ देखने को मिलती है । पहली बात तो यह है कि पजाव में इस दल का निश्चित आधार है 
जो दलीय व्यवस्था मे उथल-पुथल के बावजूद इस दल को समर्थन देता है। अध्ययनों से पता 
चलता हैं कि यह आधार मुख्य रूप से ग्रामीण सिक्‍्ख क्ृपक वर्ग का है। अकाली दल इस वर्ग का 
आर्थिक, सामाजिक और धाभिक सभी क्षेत्रों मे प्रतिनिधित्व करता है । दूसरी विशेषता यह है कि 
सदेव दूसरे नम्बर का दल रहने के बावजूद अकानी दल की चुनाव जीतने की क्षमता सीमित है । 
सन्‌ 977 के चुनाव को छोड़कर इस दल का मत प्रतिशत कमी भी 30 प्रतिशत से ऊपर नही 
गया इसका कारण इसकी केवल एक ही धार्मिक सम्प्रदाय से अपील और आधिक कार्यक्रम में 
वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व है । हि हर 

जून 980 के चुनावों मे पराजय के बाद अकाली नेताओं को निराशा ने घेर लिया । 
अकाली दल कई घड़ी में बेंट गया। मुख्य घडे का नेतृत्व सन्त हरचन्द सिंह लोगोवाल और 
पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री प्रकाश सिंह वादल कर रहे थे। कई मुद्दों को लेकर उन्होने पंजाब 
की काग्रेस (आई) सरकार और भारत सरकार के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ दिया । अकाली दल 
की मुस्य माँगे रही है. (7) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पंजाबी भाषी इलाके 
पजाव में शामिल किये जायें, (प) चण्डीगढ को अकेले पंजाव की राजधानी स्वीकृत किया जाय, 
(४7) भाखडानागल जैसे जल विद्युत केन्द्र पंजाब के नियस्त्रण मे रहे, (0) पंजाब मे भारी उद्योगो 
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की स्थापना की जाये; (५) ग्रुरुद्वारों की प्रवन्ध समितियों व सिक्‍्खों के अन्य धामिक मामलों मे 
सरकार हस्तक्षेप न करे । इन माँगो को लेकर अकाली दल ने न केवल घरने दिये और प्रदर्शन 
किये, बल्कि “रास्ता रोको' और 'रेल रोको' जैसे आन्दोलन भी चलाये । इस समय पजाव की 
स्थिति वहुत विस्फोटक है । अकाली दल के भीतर उन लोगो की सख्या तेजी से बढ रही है जो 
'खालिस्तान' यानी 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न मिक्‍्ख राज्य” का प्मर्थंन करते है । हा 

अकाली दल के चुनाव घोषणा-पत्र मे दावा किया गया है कि अकाली दल आध्िक, राज- 
नीतिक और सास्क्षतिक न्याय के आधार पर खडा राजनीतिक दल है, जिसका उद्देश्य अधिनायक- 
वाद का विरोध और व्यक्ति की स्वतन्त्रता की रक्षा करना है। अकाली दल संविधान के संघीय 
स्वरूप, राज्यो की स्वायत्तता और अल्पसंख्यकों के सामाजिक, धामिक, सास्क्ृतिक भाषायी हितों 
की रक्षा के मुह्ो पर विशेष वल देता है। यह दल पंजाव और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों मे गुरुमुखी 
भाषा और लिपि के अधिकाधिक प्रयोग का विशेष समर्यंक है। 

अकाली दल प्रमुखतया पजाव के कृपको का राजनीतिक दल है । अपने आधिक कार्यक्रम 
के अन्तर्गत इसके द्वारा भूमि सुधार कानूनों की क्रियान्विति, कृषि के आधुनिकीकरण, कृपको को 
उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने, उर्व रको के दाम घटवाने और ग्रामीण एव कटीर उद्योगो 
के विकास की वात कही गयी है । सन्‌ 962 के चुनाव से जब से अकालीइल को ग्रामीण कृपक 
वर्ग का अधिक समर्थन श्राप्त हुआ है दल की नीतियो ने तदनुसार परिवर्तन देखने को मिलते है। 
अब अकालीदल तथाकथित अनावश्यक भूमि सुधारों का विरोध करता है और शहरी सम्पत्ति की 
अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए तत्पर है। इसी प्रकार उचित दाम पर अनाज की विक्री 
के' स्थान पर आज इसकी माँग किसानों को उचित न्यूनतम कीमत प्राप्त करवाने की है। अकाली 
दल 0 एकड़ तक की भूमि पर राजस्व की छूट, सिंचाई की अधिक सुविधाएँ, गाँव में विजली, 
सस्ते दामो पद खाद, कृपको को बैको और अन्य संस्थाओं ये ऋण की सुविधाओं आदि के लिए 
विशेष प्रयत्वशील है । अब उसकी दूसरी रुचि पजाव के औद्योगीकरण मे भी है क्योकि अनेक बड़े 
किसानों के पास खेती से कमाया व्यापक धन उद्योगों मे लगाने के लिए उपलब्ध है। 

पजाब में रहने वाले हिन्दू-हरिजन और एक सीमा तक शहरी सिक्ख अकालीदल को 
समर्थन नही देते | इसी का दूसरा पहलू यह है कि अकाली दल अपनी सकीर्णता के बावजूद अकेले 
विधानसभा में बहुमत नही प्राप्त कर सकता ।* 

सितस्वर 985 के विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों मे अकालीदल को पंजाव मे ऐति- 
हासिक सफलता प्राप्त हुई । विधानसभा के 5 स्थानों मे से 73 तथा लोकसभा के 3 स्थानों 
मे से 7 स्थान जीतकर राज्य मे पहली वार उसने अपने वलबूते पर सरकार बनायी । काफी 
सख्या मे हिन्दू मतदाताओं ने भी अकालियो को मत दिये । नवम्बर 989 के लोकसभा चुनावों 
में अकालीदल (मानगुट) को 7 स्थान प्राप्त हुये । 
द्रविड़ मुन्तेत्र कड़यम तथा अन्ना द्रविड़ सुन्नेत्र कड़गम (0. /४ #ऋ. 0 8. 70. //. / ) 

तमिलनाडु राज्य से द्रविड कडगम एक स्थानीय द्वविई आन्दोलच की राजनीतिक शक्ति 
का प्रतीक है । इसकी मूल जड़े जस्टिस पार्टी (दक्षिण भारतीय उदारबादी सघ) में थी जो एक 
गैर ब्राह्मण आन्दोलन था । पेरियर के नाम से विख्यात ई. वी. रामास्वामी नाइकर जो 938 मे 
जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष थे, ने राजनीति को तमिल रूप देने का कार्यक्रम शुरू किया और तमिल- 
नाडू मे एक नये राज्य द्वविड्धिस्तान बनाने की माँग रखी । 944 से पेरियर ने दल का द्रविड 
कडशम के नाम से पुन निर्माण किया.और अपना लक्ष्य एक स्वतन्त्र द्रविडिस्तान की प्राप्ति 
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रुखा । इसने तमिल समुदाय को एक पूर्ण इकाई के रूप मे राजनीतिक गतिविधियों ऐ द्वारा उँचा 
उठाने के लिए प्रोत्साहित किया । द्रविड कडगम एक ब्राह्मण विरोधी और धर्म विशेधी दल था । 
जस्ठिस पार्टी के सेक्रिय सदस्य और पेरियर के मुख्य समर्थक तथा द्वविए केडंगम के एक 
- समूह के नेता सी. एन. अन्नादुराई ने 7949 में एक नये दल द्वविद् मुनेत्र कड़गम का गठन किया । 
यह एक प्रकार से पेरियर की प्रजातन्त्र विरोधी नीति के विरुद्ध विरोध था। अन्नादुराई जनता के 
प्रिय महान नेता व ओजस्वी वक्ता थे, उन्होने जल्दी ही द्रविड मुनेत्र कटगम को तमिल राजनीति 
में विशिष्ट स्थान दिला दिया। 957 में पहली वार दविड मुनेत्र कडगम ने चुनावों में हिस्सा 
लिया और 5% मत प्राप्त किये । इसके पश्चात्‌ इसने तीज्र प्रगति की तथा 967 के आम 
चुनाव में डी. एम. के मद्रास मे सत्तारूढ़ दल तथा राष्ट्रीय संसद में तीसरे बडे विरोधी दल के 
रुप मे आगे आया | अन्नादुराई ने मद्रास मे डी. एम. के दल की पूर्ण बहुमत की सरकार बनायी । 
फरवरी 969 में अन्नादुराई की मृत्यु के पश्चात्‌ दल मे व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाएँ तथा मतभेद प्रारम्भ 
हो गये । अन्त मे क्ररणानिधि दल के नेता बने तथा 969 से 976 तक तमिललाडु के मुख्य- 
मन्त्री बने रहे । जनवरी 967 मे केन्द्रीय सरकार ने डी. एम. के सरकार को भग कर दिया । 
जून 976 के चुनाव में राज्य विधानसभा में डी एम. के. को 48 स्थान प्राप्त हुए। हिन्दी 
विरोध और जागे चलकर “राज्यों के लिए स्व॒तन्त्रता' इस दल की नीति और कार्यक्रम के प्रमुख 
आधार रहे है 
. अन्ना डी. एम के--डी. एम. के. के अध्यक्ष करुणानिधि और कोपाध्यक्ष एम. जी. 
रामचन्द्रन के त्रीच मतभेद उत्तन्न हो जाने पर अक्टूबर 972 में एम. जी रामचन्द्रन ने डी. 
एम, के. से अलग होकर अन्ना डी. एम. के. का निर्माण किया। अन्ना डी. एम. के. एक क्षेत्रीय 
दल है जिसका प्रभाव क्षेत्र तमिलनाडु और पाण्डिचेरी मे है। जून 977 के राज्य विधानसभा 
चुनावों में अन्ना डी एम, के. ने 30 स्थान प्राप्त किये तथा एम. जी. रामचन्ट्रन के नेतृत्व में 
राज्य मन्त्रिमण्डल का गठन किया । अपनी स्थापना के समय से ही अन्ना डी एम. के की मूल- 
नीति यथासम्भव केन्द के शासक दल के साथ सहयोग करने की रही है। इसी कारण 977 के 
लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव इसने सत्ता काग्रेस के साथ सहयोग करते हुए लड़े, लेकिन जब 
केन्छ में जनता पार्टी की सरकार वन गयी तो जनता पार्टी के समीप आने का कार्य किया और 
जब इसका पतन हो गया तो जनता 'एस” के साथ सरकार में भागीदारी की | मई 980 के 
विधानसभा चुनावों में तमिलनाड में दो गठबन्धन थे--पहला काग्रेस डी एम. के. गठवन्धन तथा 
दूसरा बामपन्थी तथा अन्य छोटे दलो के साथ अन्ना डी एम. के. गठवन्धन । इसमे अन्ना डी. एम 
के गठबन्धन ने सफलता प्राप्त कर तमिलनाडु में अपनी सरकार का निर्माण किया । 

. तमिलनाडु के दोनों राज्य'स्तरीय दलो की राज्य मे नीति एक-सी है और दोनों ही अखिल 
भारतीय सन्दर्भ से केन्द्र मे सत्तारूढ़ दलो--चाहे काग्रेस हो या जनता पार्टी साथ देते रहे है या 
साथ देने के इच्छुक रहें है। रावर्ट हाईग्रेव के अनुमार, “डी. एम. के और अन्ना डी. एम. के. 
एक-दूसरे के प्रतिदन्द्री जरूर हैं पर इन दोनो दलों की नीतियों भे कोई विशेष अन्तर नहीं है ।” 
दोनो दलों के कार्य तरम के खास-पास मुद्दे इस प्रकार है--(0) सम्राज के पिछड़े बर्गो को समान 
मवसर दिये जाये तथा छूआछूत को पूरी तरह से समाप्त किया जाये । यहाँ यह उल्लेखनीय है 
कि सरकार ने राज्य के लगभग 65 हजार निर्धन बच्चो को दोपहर का भोजन मुफ्त देने की 
अजना लागू करके एक साहसिक कदम उठाया है। 982-83 के वजट में इसके सिए एक अरब 
रुपये की व्यवस्था की गयी, (7) अन्धविश्वास नप्ट किये जायें तथा हर क्षेत्र यें 'बुद्धिबाद' 
(ाणाशाजा) और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया जाये, (7) तमिल भाषा और नस्कृति का 
प्रचार किया जाग्रे तवा हिन्दी के जबरन लादे जाने का विरोध किया जाये. (४) टी. एम. के की 
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एक प्रमुख माँग यह रही है कि राज्यों को अधिक स्वायतता और वित्तीय साधन दिये जायें 
]970 मे डी. एम. के, ने “राज्य स्वायत्तता सम्मेलन! आयोजित किया ॥ राजमन्रार था।व 
प्रतिविदन के आधार पर अपनी राज्य स्वायत्तता की माँग को ताकिक आधार प्रदान किया । 

दिसम्बर !984 के लोकसभा चुनावों में अन्ना द्रमुक को 7 सीटें प्राप्त हुईं । वैसे 
लोकसभा की 2 सीटो के लिए ही चुनाव लडा था। राज्य विधानसभा की 234 सीटो मे 
उसे 33 सीटे प्राप्त हो गयी और इस प्रकार तमिलनाडु से राज्य राजनीति की वाग्डोर _« 
अन्ना डी. एम के. दन के हाथो मे आ गयी । 

फरवरी !989 में तमिलनाद विधानसभा चुनावों में डी. एम. के. को 47 स्थान ८ 
हुए और करुणानिधि के मेतृत्व में 3 वर्ष बाद दल ने शासन की बागडोर सेभानी । डी. एम. के. 
को 33'4 प्रतिशत मत प्राप्त हुए । इसके विपरीत अन्ना द्रमुक (जय ललिता) को 277 प्रतिशत 
मत और 27 स्थान एवं अन्ना द्रमुक (जानकी) को 9-4 प्रतिशत मत और | स्थान मिला। 
नवम्बर 989 के लोकसभा चुनावों मे डी. एम. के. को एक भी सोट प्राप्त नहीं हुई जब्रकि 
अन्ना डी. एम. के, (जय ललिता) को 3 सीटें मिली । 5५ 
नेशनल कांफ्रेन्स (४०वें (०7रशि७7००) 

नेशनल काफ़ेन्स की मूल जड 930 के दशक में 'बवाचनालय दल' के रुप मे थी। शेस 
मोहम्मद अब्दुल्ला इस छोटे से दल के राजनीतिक वाद-विवादों का नेतृत्व करते रहे । 'बाचतालय 
दल' शीघ्र ही अखिल जम्मू व कश्मीर मुस्लिम कांग्रेस मे बदल गया । !938 से अपने पहले अधि- 
वेशन में नेशनल काफ़ेन्स ने वयस्क्र मताधिकार की तथा अल्पसंरयको के लिए स्थानों के आरक्षण 
की सिफारिश की । भारत के विभाजन के समय नेशनल काफ़ेन्स के नेता जेल में थे। भारतीय 
संघ में कश्मीर के विलय के बाद णेख अब्दुल्ला प्रधानमन्त्री बने । उन्होंने भारतीय सविधान सभा 
पर अनुच्छेद 370 को अगीकार करने के लिए जोर डाला, जिसके अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य 
के भारत गणराज्य के साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित किये गये । 

केन्द्रीय सरकार के साथ कश्मीर के मामलो के एकीकरण की प्रक्रिया का शेख अब्दुल्ल 
और उनकी नेशनल काफ्रेन्स ने विरोध किया तथा इससे इन्हे अगस्त 953 में कैद व नजरबन्द 
कर दिया गया । जनवरी 964 में मुख्यमन्त्री सादिक ने नेशनल काफ़ीन्स 'कश्मीर स्वतत्तता 
आन्दोलन के सबसे पुराने दल” के उन्मूलन पर अध्यक्षता की । भूतपूर्व प्रधान बख्शी गुलाम मुहम्मद 
ने स्त्रय अपने नेतृत्व मे नेशनल काफ़ेन्स को पुऑ्र्जीवित करने का निर्णय किया । 

जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा के लिए 967 के आम चुनावों मे बख्शी की नेशनल 
काफ्रेन्स ने केवल आठ स्थान प्राप्त किये, हालाकि इसने कुल मतो का 34% प्राप्त किया । 
यह जनता में असन्तोप का केन्द्र बिन्दु बन गयी । 

968 के शुरू मे णेख अब्दुल्ला को बिना शर्ते रिहा कर दिया। सितम्बर 972 में 
कश्मीर में हुए नागरिक मतदान मे उसकी समर्थकों की लगभग सम्पूर्ण विजय मे नेशनत काफ़ेन्स 
की राजनीतिक शविति के पुत उभर आने की घोषणा की | फरवरी 975 में शेख अब्दुल्ला तथा 
प्रधानमन्त्री श्रीमत्ती गाँधी के बीच समझौता सम्पन्त हुआ। इस समझौते के परिणामस्वरूप शैस 
अब्दुल्ता तथा उनकी नेशनल काफ़ेन्स ने आत्म निर्णय व जनमत संग्रह का नारा छोड दिया तथा 
राज्य की 953 की स्थिति को पुत्र प्रतिष्ठित किया गया । इस समझौते के आधार पर शेख के 
द्वारा जम्मू कश्मीर में काग्रेस के सहयोग से सत्ता ग्रहण की गयी, लेकिन नेशनल काफ़ेन्स और 
काग्रेस दल के सम्बन्ध तनावपूर्ण बनते गये । माच॑ 977 के चुनावों मे स्वतन्त्रता के वाद पहली 
वार णेख अब्दुल्ला तथा उनका दल नेशनल काफ़ेन्स सत्ता में आया। विधानसभा" चुनावों मे 


नेशनल काफ़रेन्स ने डाले गये मतो का 48% प्राप्त किया तथा मुस्यमन्‍्त्री शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व 
भे सरकार का गठन किया गया। 
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जून 983 में कश्मीर विधानसभा के चुनावों में सत्तारुढ नेशनल कांफ्रेन्स और कांग्रेस 
(ह) में जबरदस्त टक्टर हुई। नेशनल कार्फेन्स को 46 स्थान प्राप्त हुए और डॉ. फारख अब्दुल्ला 
पुत॒ मुख्यमन्त्री पद पर आसीन हुए । उसके वाद नेशनल काफ़ेन्ध का सत्र केन्द्र विरोधी हीता रहा 
और डॉ. फारुख “राज्य स्वायत्तता' की माँग करने लगे । 


अक्ट्वर 983 में श्रीनगर में प्रतिपक्षी नेताओं का सम्मेलन आयोजित करके उन्होंने 
राज्य स्वायत्तता और केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के पुनः निर्धारण का जोरदार समर्थन किया । 

जुलाई 984 मे नेशनल कांफ्रेन्स से दल-वबदल के कारण डॉ. फारुख की सरकार अल्पमत 
में आ गयी और राज्यपाल जगमोहन ने उसे वर्खास्त कर दिया। केन्द्र ने फारुख अब्दुल्ला पर यह 
आरोप लगाया था कि वह प्रथकतावादी तत्त्वों से मिले हुए है और भारत. विरोधी गतिविधियों मे 
संलग्न है । जम्मू-कश्मीर की बागडोर जी. एम. शाह के हाथों में सौप दी गयी जो नेशनल 
कांफ्रेन्स के प्रतिहन्द्दी गुट के नेता थे । दिसम्बर 984 के लोकसभा चुनावों में नेशनल काफ्ेन्स 
ने 4 प्रत्याशी खडे किये और तीव स्थानों पर उसे विजय प्राप्त हुई। नवम्बर 986 में कश्मीर 
में राप्ट्रति शासन की जगह लोकप्रिय सरकार का गठन किया गया जिसका नेतृत्व डॉ. फारुख 
अब्दुल्ला कर रहे थे । सरकार मे नेशनल काफ़ीन्स और कांग्रेस (इ) दीनों ही दलो के व्यक्ति 
शामिल थे । मार्च !987 के विधानसभा चुनाव मे दो देलो के इस मोर्चे को भारी सफलता मिली 
और कश्मीर में पुत एक पिली-जुली सरकार का गठन किया गया । नवम्बर 989 के लोक 
सभा चुनावों में नेशनल काफ़न्स को 6 में से 3 सीने प्राच्त हुई । 
मुस्लिम लीग (/प३॥ा .6880७) है 

सन्‌ 906 में स्थापित यह दल देश के विभाजन के बाद भारत से लगभग समाप्त हो 
गया । 970 के लगभग यह पहले केरल और फिर तमिलनांड्‌ में सक्रिय हो गया । मार्च 977 
के चुनावों मे इसने लोक सभा की दो सीटें (तमिलनाडू और केरल) जीती | केरल, तमिलनाडु, 
महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर भारत के कुछ राज्यो में यह दल अपने प्रभाव के लिए सचेष्ट है । 
मुस्लिम लीग का मुख्य उद्देश्य भारतीय मृसलमानो के हितों और मुस्लिम समुदाय के विशेष सामा- 
जिक कानूनों आदि की रक्षा है। जनवरी 980 के चुनावों मे मुस्मिल लीग ने लोकसभा की 
3 सीदे जीती इनमे 2 केरल से तथा । तमिलनाडु से मिली । केरल मे इसका अच्छा प्रभाव है। 
98-82 से लीग के नेता मोहम्मद कोया केरल के मुख्यमन्त्री भी रह चुके है । केरल में मिली- 
जुली सरकारों के निर्माण से लीग का सहयोग एक सहयोग एक प्रभावक तत्त्व है । 

तेलगूदेशम्‌ (7७४४० 70०शक्षा))--तेलगरदेशम्‌ आन्ध्र * प्रदेश मे ववनिमित राज्य' स्तरीय 
दल है । जनवरी 983 के आन्ध्र विधान सभा के' चुनावों के 9-0 भाह्‌ पूर्व इस दत की 
स्थापना की गयी । आन्ध्र प्रदेश कांग्रेस का गढ रहा है और त्तेलगुदेशम्‌ की स्थापना काग्रेस शासन 
की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई है । इसकी स्थापना मे फिल्‍मी अभिनेता एन. टी रामारावे की निर्णायक 
भूमिका रही है। आमतौर पर यह माना जाता है कि अकेले रामाराव ने तेलग्रुदेशम्‌ पार्टी का गंठन 
किया | मगर वास्तविकता यह है कि इस राजनीतिक दल की स्थापना में आन्ध्र प्रदेश के कुछ 
महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का हाथ है जिनकी राजनीतिक आकाक्षाएँ किसी से छिपी नहीं। इसी सिल- 
सिले में 'ई-ताडु' तेलुगू सामाचार पत्र के संस्थापक रामूजीराव का नाम चचित हो गया है जो 
लेत्रीय समस्याओं के प्रकाशन से ही लोकप्रिय हो गया। रामूजीराव और उनके साथियों ने कई 
वर्षो से पूरे आल्क्र प्रदेश मे क्षेत्रीय भावनाओं पर आधारित सूचना तन्‍त्र की स्थाप .7 की थी जिसके 
आधार पर वे किसी भी समय क्षेत्रीय दल का गठन कर सकते ये क्योकि वे समझ चके थे कि 
कांग्रेस के शासन से प्रदेश के लोग क्षृव्ध्र हैं मगर कोई व्यावहारिक विकल्‍प न होने के कारण लोगों 
को वार-वार श्रीमती गाँधी के करिश्से की शरण लेनी पडती थी । 
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जनवरी 983 के आन्ध्र विधानसभा के चुनावो में तेलगदेशम्‌ को भारी बहुमत प्राप्त 

हुआ। उसने 289 स्थानों पर चुनाव लडा और 294 सदस्यीय विधानसभा में उसके 202 सदस्य 
निर्वाचित हुए । एन. टी. रामाराव मुख्यमन्त्री बने. ॥ | हे 

तेलगूदेशम्‌ का चुनावी कार्य क्रम इस प्रकार था : 

(।) उनकी पार्टी राज्य को स्वच्छ और स्थिर प्रशासन प्रदान करेगी। 

(2) लोगो को चावल दो रुपये प्रति किलो की दर से उपलब्ध कराया जायेगा । 

(3) अफसरों की जवाबदेही पर विशेष ध्यान दिया जायेगा | 

(4) निरर्थक और अलाभकारी खर्चों की कटौती होगी । 

(5) उद्योगों, कृपि, सिंचाई बिजली और ग्रामीण विकास आदि श्षेत्रों म सलाह-मशविरे 
के लिए आवश्यक मंच बनाये जाग्गे, जिसमे जन प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा । 

(6) उन सभी नियमो को खत्म कर॑ दिया जायेगा जिन पर बेकार का खर्चा होता है । 

(7) प्राथमिक पाठशालाओं के छात्रों को दोपहर का भोजन देने के लिए एक व्यापक 
कार्यक्रम वनाया जायेगा । 

(8) तेलग प्रदेश की सरकारी भाषा होगी, सभी कामकाज इसी भाषा में किया जायेगा । 
मगर अन्य राज्यो और केन्द्र से हिन्दी ही सम्पर्क की भाषा है । अग्रेजी एक अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। 

सत्तारूढ़ होने के बाद तेलयूदेशम्‌ ने पडौसी राज्यों और प्रतिपक्षी दलो के साथ सहयोग 
की नीति अपनायी । रामाराव ने मन्दिरों की नगरी तिरूपति मे एक महिला विश्वविद्यलय की 
स्थापना करवायी है। वे छ हजार रुपये वापिक आय से कम वाले परिवारों को दो रुपये प्र्ति 
किलो की दर पर चावल दिलवाने लगे । 

तेलयूदेशम्‌ दल राज्य स्वायत्तता का प्रवल समर्थक है । विजयवाडा और श्रीनगर मे 
आयोजित सम्गेलनों में दल ने केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर पुनविचार की माँग की है। 

दिसम्बर 984 के लोकसभा चुनावों में तेलगूदेशम्‌ ने 32 स्थानों पर चुनाव लडा और 
उसे 28 सीटे प्राप्त हुई । आठवीं लोकसभा में तेलगूदेशमू सबसे बडे विपक्षी दल के रूप ४) 
उभरा। मार्च 985 के चुनावों से तेलगदेशम्‌ ने विधानसभा की दो-तिहाई से अधिक सीट 
जीती । नवम्बर 989 के राज्य विधानसभा चुनावों में तेलग्रदेशभ्‌ को भारी पराजय का मुंह 
देखना पडा । । 

अन्य राज्यों में क्षेत्रीय और राज्य स्तर के दलों के परिदृश्य . 
(प्र5ठ एप्नडॉा२०५ ४२07 07 777603/७., 07? डइ#78 ए#७रवार5 वर 0म्रष्ार &#758) 

' क्षेत्रीय दलो में विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा राज्य मे एक समय अपना अच्छा प्रभाव 
रखती थी और जून 977 के हरियाणा विधान सभा चुनावों में इसने 4 स्थान प्राप्त किये । 
महाराष्ट्रवादी गोमातक दल का गोवा मे प्रभाव है और वहाँ यह दल, सत्ता में भी रहा है। मार्च 
977 से इसने लोकसभा में एक सीट जीती ।, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया का , प्रभाव 
महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में है। इसका एकमात्र ध्येय अनु- 
सूचित जातियो के हितो क़ी रक्षा करना है। कृपक एवं मजदूर दल का प्रभाव क्षेत्र मुस्यत 
महाराप्ट्र और सीमित रूप ने मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश है। यह दल किसानो और मजदूरो 
के लोकतान्त्रिक शासन की स्थापना, बिना क्षतिपूर्ति के मजदूरी प्रथा की समाप्ति, भूमि के 
पुनवितरण और भूमिहीन श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण का पक्षधर है । माच॑ 977 के 


लोकमभायी चुनावो मे इस दल ने जनता पार्टी के सहयोगी के रूप मे ६003 463 
इसने 5 लोकसभायी सीटे जीती । न्‍ 


हक 
$े 
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केरल राज्य अन्य राज्यो की तुलना में बहुत छोटा है पर वहाँ बहुत-सी क्षेत्रीय पार्टियाँ 

है । काग्रेस नाम से ही कम से कम चार पार्टियाँ है--काग्रेस (आई), काग्रेस (एस), केरल काग्रेस 
- (मणिग्रुट), और केरल काग्रेस (जोजेफ गुट) । कमस्युनिस्ट पार्टी के नाम से दो पा्टियाँ हैं। इसी 
प्रकार मरिलम लीग के नाम पर दो दल है। जाति और सम्प्रदाय के आधार पर जितने दल केरल 
में है उतने किसी अन्य राज्य में नही । कर्नाटक मे स्वर्गीय देवराज अर्स ने काग्रेस की गतिविधियों 
से निराश होकर 'क्रान्तिरगा' की स्थापना की। जनवरी 983 के कर्नाटक विधान सभायी 
चुनावों में जनता-क्रान्तिर्गा गठवन्धन को 224 सीठो मे से 95 स्थान मिले । 


मेघालय की दो प्रमुख क्षेत्रीय पाव्याँ है--आल पार्टी हिल लीडर्स काफ्रेन्स (82.0) 
तथा हिल स्टेट पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (88207), मेघालय की दोनो क्षेत्रीय पारटियाँ स्थानीय 
स्त्रायत्तता की माँग तो अवश्य करती है, “पर वे -देश> की एकता, व 'अखण्डता का विरोध नहीं 
करती । 2 मार्च, 7983 को इन दोनो पाट्यो ने मिलकर लिंगदोह के नेतृत्व में एंक मिली-जुली 
सरकार बनायी जो सिर्फ एक महीना-चल पायी ॥ इस समय मणिपुर में कई प्रादेशिक दल 
विद्यमान है, जैसे---मणिपुर हिल यूनियन (४४४ ए ), कूकी नेशनल एसेम्बली (&प्र्टा भ॥णा४[ 
“855८॥09) और मणिपुर जनमुक्ति सेना ()वव्वाएए/ ए60फॉढ5 ॥कशव्वांणा 79) | 
मणिपुर जनमुक्ति सेना पूरी, तरह से आतंकवादियो के नियन्त्रण मे है और वह देश की एकता के 
लिए एक बहुत-वडा खतरा है। नागाल॑ण्ड से इस समय कई प्रादेशिक दल सक्रिय है, जैसे नागा 

“नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (४७४० िक्राणावों 00॥0ण०७7० ऐश्व३), यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रण्ट 
([एग्रा४6 0श॥९०७ाा० फिणा0) तथा नागा नेशनल काउन्सिल ('४28 'पिद्ांणार्व $00०५६ 
(०णाणा), त्रिपुरा मे प्रक प्रमुख प्रादेशिक दल “त्रिपुरा उपजाति युवा समिति" है । काग्रेस (आई) 
मे 983 के विधान सभायी चुनावों के लिए इस पार्टी के साथ गठबन्धन किया था। मिजोरम 

' से भी कई प्रदिशिक दल विद्यमान हे, जिनमे पिपुल्स कान्फ्रेस (26०0906'5 (णगाथिशा००) तथा 
मिजो यूनियन पार्टी (शां20 एशंणा एशथा9) उल्लेखनीय है। ये दोनो दल पूर्णतया राष्ट्रवादी 
है | वहाँ पिछले 45 वर्षो से “सिजो नेशनल फ्रण्ट' भी सक्रिय है। लाल डेंगा के नेतृत्व में इसने 
हिंसा तथा तोइ-फोड की नीति अपनायी थी । परन्तु, जून 986 में एक समझोता हुआ जिसके 
तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने का आश्वासन दिया गया। फरवरी 987 मे 
मिजोरम भारत का 23वाँ राज्य बना और विधानसभा चुनावों मे मिजो नेशनल फ्रण्ट को पूर्ण 
बहुमत मिला और उसके नेता लाल डेगा ने राज्य की वागडोर सँभाली । 


निष्कर्ष-- कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिम वगाल तथा त्रिपुरा में काग्रेस (इ) छोड सब 
गुटो और दलों को समाप्त प्राय कर दिया और पठौसी असम तथा विहार पर भी अपना प्रभाव 
क्षेत्र फैला व्या है । केरल मे उसकी स्थिति मजबूत है। पर यह इस वात का संवेत भी देता है 
कि अखिल भारतीय सगठन व नीतियाँ होते हुए भी माक्संवादी दल मूलत क्षेत्रीय हल रह गया 
है । यह भी पूछा जा सकता है कि क्‍या यही स्थिति अन्य अखिल भारतीय दलो की नही है ? 
नवम्बर 4989 के लोकसभा चुनावों के वाद जनता बल का आधार उत्तर प्रदेश, विहार, 
राजस्थान और हरियाणा के कतिपय क्षेत्र है, भारतीय जनता,पार्टी का आधार दिल्ली, राजस्थान, 
मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात के कतिपय क्षेत्र है, कांग्रेस (इ) का आधार कर्नाटक, 
आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल (दक्षिणी भारत) है। क्या तथाकथित राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय 
दलों का रूप नहीं ग्रहण कर रहे है ? * 
.. यह सही है कि भारत के राजनीतिक नेतृत्व मे धीरे-धीरे फेर-वदल आ रहा है। पर वह 
क्षेत्रीय न होकर आथिक-सामाजिक है। श्री एन. टी रामाराव यदि अथ॑ सम्पन्न परन्तु सत्ताविहीन 
कम्मा जाति के प्रतीक वनकर न आते तो क्या उनको जो बहुमत' मिला, मिल सकता था। 
तेलगाना में जहाँ रेड्डी प्रभूत्व इतना विकराल नहीं था--काग्रेस को काफी समर्थन सिला । 
तमिलनाडु का हिन्दी विरोध हो या असम की विदेशियों की समस्या हो, मूल कारण आशिक 
सुविधाओं के सरक्षण व बँठवारे का सवाल है। पंजाव का जाट सिक्‍्ख भी यह अनुभव करता है 
ह कि धन उसके पास है, उसके पास सख्या बल भी है, पर सिवख के नाम पर मौर किसी और के 
वध जाता है, सेना सेःअवसरों की कमी उसके लिए पन्थ वी रा से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। प्रश्न 
है इन समस्याओ के हल का विश्वास पैदा करने कर * 
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(?8६59799६8 5700७79 ॥४ ॥४0580 ?९00॥709] 





राजनीतिक प्रक्रिया मे दबाव समृहो का विशिष्ट महत्त्व है । ऐसा भी समय था जब दवाव 
तथा हित समूहों को अनैतिक माना जाता था एवं हेय दृष्टि से देखा जाता था । फ्रेडरिक ने लिखा 
है कि, “क्या कूडा ढोने वाले और राजनीतिशास्त्र के गम्भीर छात्र सभी इन दवाव समूहो को 
घटिया व न॒च्छ दृष्टि से देखते थे। इन्हे ऐसी पापात्मा शक्ति माना जाता था जो लोकतन्त्र की 
जई कमजोर करने अश्वा प्रतिनिध्यात्मक शासन को विचलित कर सकती थी । “लॉवी” शब्द को 
हेय दृष्टि में देखा जाता था और इसे धोखा, भ्रष्टाचार, बुराई आदि का प्रतीक माना जाता 
था ।? किन्तु आधुनिक काल में दवाव तथा हित समूहो को लोकतन्‍्त्र का पैक्षपोपषक एवं सहयोगी 
माना जाने लगा है। विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्था मे इन समूहों का महत्त्व और योगदान 
इतना अधिक वढ गया है कि इन्हे न केवल एक आवश्यक बुराई माना जाता है अपितु राजनीतिक 
क्रियाशीलता एव सावंजनिक नीतियों के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्यजनक तत्त्व भी 
स्वीकार किया जाता हे । राज-व्यवस्था मे दबाव तथा हित समूहों का अश्युदय एवं उन्नयन कोई 
नूतन तथ्य नही है। सर्देव ही सब प्रकार के समाज एवं शासन में दवाव समूह विद्यमान रहें 
वत्तमान मे दबाव समूहा के बारे मे नवोदित तत्त्व बस यही है कि वे राजनीति मे एक “संस्था के 
रूप में कार्य रत है ।* हे 

दबाव समुह--अर्थ एवं परिभाषा 
(.२2880₹8 ठार२0075--]॥86/ग]6 #० 08ायारा0735) 

दबाव समूह को विभिन्न नामो से सम्बोधित किया गया है। हित समूह ((0805 
(000४), गैर-सरकारी सगठन (शिंश्वा० 07887ं5200॥), लॉवीज (7,099०5), अनौपचारिक 
सगठन (एरणिय्रा॥ 070०795) , युद्र इत्यादि शब्दों का अयोग दबाव ग्रुटो के लिए किया जाता 
रहा है । दवाव समूहो तथा अन्य संगठनों में अन्तर अवश्य है । सभी सगठन दवाव समूह नही होते 
ओर न हित समूह और दवाव समूह समान ही है । श्रत्येक देश और समाज मे सैकडो हिंत समूह 


5 _- 3 क नीम नम-मम ५333 क3५3+>नन«नननक ५ +कन++अक 

4. ध्गूतएज (ए55प7९ छ0707095) एलाठ ॥ठलत प्रफरा0 5९० 9४णाी. 959 ग्राणटायान्ना+षा5 70. 09५  $4॥9 
छप्तशा।5 6 ए0॥0९5, पम्नाल/ ए८ाढ 6 घाट: ॥006 हा०एाडए़ था 6 0परावश्ाणा5$ ण ग00५7॥ 
तछशा0्टाबइए9, 0 उच्छझाठथावाएल 50एदग्राणा, बाते ताल ए0ण0 १0509" 5फएएड०८वाए एणाएाए- 
गशात०व ॥ जाए ०णाहटा९5 ती बरतप्र९ड, 200 प9॥09, #7400 बाएं ए९ [6 ?" 


-+तिाश्ताए, एच्राए 3. (90774 60 20ऑपालां दावे छक्कान्टवव्), 0डणिव ब्रात॑ फि्ठ 
4966, 9. 460 


डिया वाबूलाल . “भारत में दबाव की राजनीति', लोकतन्‍्त्र समीक्षा, अप्रैल-जून 973, 
पृ. 92॥ 
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झते हैं, किन्तु जब वे सत्ता को प्रभावित करने के इरादे से राजनीतिक दृष्टि से सत्रिय हो जाते है 
तो 'दबाव समूह! बन जाते हैं। व्यक्तियों के ऐसे समूहों को दवाव समूह कहा जाता है जो किसी 
कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचकों को प्रभावित नही करते, लेकिन जिनका सम्बन्ध विशेष मामलों 
से होता है । ये राजनीतिक सगठन नही होते व ही चुनावों में अपने प्रत्याशी खडा करते है ।* 

प्रो. मदन गोपाल गुप्ता के अनुसार, “दवाव समूह वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जिनके 
द्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सावंजनिक मामलों को प्रभावित करने का प्रयत्म करते है । इस 
अर्थ मे ऐसा कोई भी सामाजिक समूह जो प्रशासकीय और विधायी' दोनों ही प्रकार के निर्णय- 
कर्ताओं को, सरकार पर नियन्त्रण प्राप्त करने हेतु कोई प्रयत्न किये विना ही प्रभावित करना 
चाहता है, तो वह दवाव समूह कहलायेगा ।“ ओडियार्ड के अनुसार, “दवाव समूह ऐसे लोगों का 
औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक सामान्य उद्देश्य या स्वार्थ होते है और जो 
घटनाओ के क्रम को विशेष रूप से सावंजनिक नीति के निर्माण और शासन को इसलिए प्रभावित 
करने का प्रयत्न करते है कि वे अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि कर सके ।”” साइरन दीनर के 
शब्दों मे, “दबाव समूह से हमारा तात्पयें शासकीय व्यवस्था के बाहर किसी भी ऐस ऐच्छिक 
किन्तु सगठित समूह से है जो शासकीय अधिकारियों की नामजदगी अथवा नियुक्ति; सार्वजनिक 
नीति के निर्धारण, उसके प्रशासन और समझौता-व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास 
करता है ।* ह 

वस्तुत दवाव समूह ऐसा माध्यम है जिनके ह्वारा सामान्य हित वाले व्यक्ति सावंजनिक 
भामलो को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। इस अथं में ऐसा कोई भी सामाजिक सम्रह जो 
प्रशासकीय और संसदीय दोनों ही प्रकार के पदाधिकारियों को, सरकार पर नियन्त्रण प्राप्त करने 
हेतु कोई प्रयत्त किये बिना ही प्रभावित करना चाहते हैं तो दबाव ग्रुठ की श्रेणी में आये गे । 
दवाव समूहो की तुलना “अज्ञात साम्नाज्य' (8707977075 57970) से की जाती है। जब इनके 
हित संकट में होते है अथवा जब इच्हे कतिपय स्वार्थों की प्राप्ति करनी होती है तो वे सक्तिय वन 
जाते हैं। अन्यथा वे हित समूहों के रूप मे निष्क्रिय ही वने रहते है । 

उपर्युक्त परिभाषाओ के आधार पर दवाव समूृहो के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं 

(4) दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति-निर्माताओ को प्रभावित करते है । 

(2) दवाव समूहों का सम्बन्ध विशिष्ट ससलो ($960०ंथ। 4557०5) से होता है । 

(3) थे राजनीतिक संगठन नहीं होते और न ही ये चुनाव में भाग लेते है । 

(4) दबाव समूहो को अज्ञात साम्राज्य कहा गया है । जब उनके हित खतरे भे होते है तो 

वे सक्रिय वन जाते है । 
दबाव समूहों का महत्त्व 
(७२0 ्ाठ ॥॥ए04२८४ 05 शर5550885 ठार0078) 

दवाव समूहो का महत्त्व अत्यन्त व्यापक वनता जा रहा है । अधिकाश देशों के सविधान 
इस वात को स्वीकार करते है कि वहाँ पर इस प्रकार के समूहो के विकास के लिए उपयुक्त 
सुविधाएँ प्रदान की जाये । ये समूह प्रशासन को जन-इच्छा के अनुकूल बनाने मे महत्त्वपूर्ण कार्य 
करते है। दवाव समूहों की उपयोगिता तथा महत्त्व के प्रमुख कारण निम्नवत्‌ है * 


() जनतान्त्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के लिए दबाव समूह--दवाव समूहो को लोकतस्त 
2-5 लाल मिड आन क कप 
५.0, प्‌ स2तापर०5, #द्वाहारड दावं 2/ट55४/2 07075 (0फथे। ऐ२०फए०75, 964, 9. 4. 
एफ, ऐवितशा 50] , #बंशह 0075 ,--77#ट2079 क्रार्व >2/टता८८, 
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की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। लोकतन्त्र की सफलता के लिए नोकमत तैयार करन 
आवश्यक है ताकि विशिष्ट नीतियों का समर्यन अथवा विरोध किया जा सके । विभिन्न - देशों ' 
दवाव ग्रुट विभिन्न तरीकों से अपनी वात गनवाने के लिए प्रयत्नगील -रहते ह। लोकमत क 
शिक्षित करके, आँकडे इकट्ठे करके, नीति निर्माताओं के पास आवश्यक सुचनाएँ पहुँचाकर जप 
वर्मीप्ट की प्राप्ति करना आज जनतान्त्रिक प्रक्रिया का अंग बन गया है। 

(2) शासन के लिए सूचनाएं एकत्रित करने वाले संगठनों के रूप में दबाव 
प्रत्येक देश से सरकार तथा शासन के पास आवश्यक सूचनाएँ पर्याप्त रूप से होती चाहिए 
शासन की ग्ूचनाओ के गैर-सरकारी स्रोत के रूप मे दवाव समूह महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते 
है । दवाव समूह अँकिडे इकट्ठे करते है, शोध करते हैं तथा सरकार को अपनी कठिनाइयों ६ 
परिचित करात है । िय, 


(3) शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह--आजकल दवांव 
समूहों का अस्तित्व एक ऐसी सस्था के रूप से है जिनके पास इस दृष्टि से काफी शक्ति होती है 
कि नह स्वार्थ या हित विशेष की रक्षा के लिए सरकारी मशीनरी पर उपयोगी व सफल प्रभाव 
डाव सके | 


(4) सरकार की निरंक्रुशता को सीमित करना--प्रत्येकष शासन-व्यवस्था मे केन्द्रीकरण 
की प्रवृत्ति वढ रही है और समूची शक्तियाँ सरकार के हाथो मे केन्द्रित होती जा रही है । दवाव 
समृह अपन साधना द्वारा सरकारी निरकुशता को परिसीमित करते हैं । 

(5) समाज और शासन में सन्तुलन स्थापित करना--दवाव समूहो के अस्तित्व का एक 
लाभ यह है कि विभिन्न हिंतो के बीच सन्तुलन सा बना रहता है-और इस प्रकारकोई भी एकमात्र 
प्रभावशील सत्ता उदित नहीं हो पाती । व्यापारी, श्रमिक, किसान, जातीय समुदाय, स्त्रियाँ और 
धार्मिक समुदाय आदि सभी अपने स्वय के हितो को आप्त“करना चाहते है किन्तु उनको एक- 
दूसर से अ्तियोगिता करने के लिए मजबूर किया जाता है । - इसके परिणामस्वरूप समाज और 
शासन में सन्तुलन स्थापित हो जाता हैं और यह सन्तुलनकर्ता भ्रवृत्ति (20प्राशएक्षोपडढ़ 
प्रथा१०7०५) समाज को उस स्थिति से वचाती है जिसमे कि वह व्यक्तिगत समुदाय ही सारी 
शक्ति को हथिया लेते है । 

(6) व्यक्ति और सरकार के सध्य संचार के साधन--दवाव समूह लोकतान्त्रिक राज्य- 
व्यवस्था ने व्यक्तिगत हि6तो का राष्ट्रीय हितों. के साथ सामंजस्य स्थापित करते हू । ये समूह 
तागरिक और सरकार के बीच सचार साधन का कार्य करते है। रॉडी के अनुसार, “निर्वाचित 
नता दवाव समूहों के माध्यम से अपने निर्वाचकी की इच्छा -आकाक्षाआ का पत्ता लगा लत हू । 
अत. इन्हे गेर-सरकारी सचार सूत्र कहा जा सकता है । 

(7) विधानसण्डल के पीछे विधानमण्डल का कार्य--दवाव समूह विधि-निर्माण में विधा- 

को की सहायता करते हैं । अपनी विशेषता तथा ज्ञानग्रुरुता के कारण ये विधि-निर्माता समितियों 
सदस्यों को, आवश्यक परामर्श देते है । इनका परामर्श और सहायता दोनों ही इतनी उपयोगी 
हैं कि इन्हे विधानमण्डल के पीछे का विधानमण्डल कहा जाने लगा है । 
वस्तुत दवाव समूह लोकतन्‍्त्रात्मक व्यवस्था का दूसरा नाम हैं । निरकुश तन्त्र में भी 
इनका अभाव नहीं होता । भारत में दवाव समृहों के उद्भव के प्रमुख कारण है--लोक कल्याण॑- 
कारी राज्य का सिद्धान्त, आशिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की नीतियाँ और व्यक्तिवाद से 
समाजवाद की तरफ वटता हुआ झकाबव । 


दबाव समुह एवं राजनीतिक दल 
(छरए55छ75 ठार0085 &॥२० 70704, ए#र758) 
. भारत की राज-व्यवस्था मे राजनीतिक दलो एवं दबाव समृहो में अन्तर करना एक कठित 
गय हूं । हमार देश म बहुदलीय प्रणाली विकसित हुई है तथा दलो की संख्या इतनी अधिक हैं 
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कि वे मुटीय राजनीति के उपकरण बन जाते हे । फिर भी राजनीतिक दलों और दवाव समूहो 
में आधारभूत अन्तर है---राजनीतिक दल निर्वाचनों मे भाग लेते है जबकि दवाव समूह निर्वाचनो 
में अपने प्रत्याशी खडा नहीं करते, राजनीतिक दलों के विस्तृत उद्देश्य तथा काय क्रम होते है 
जवकि दवाव समुद्दो के संकुचित लक्ष्य होते है । राजनीतिक दल विधानमण्डलों मे कार्य करते है 
जवकि दवाव समूह विधानमण्डलों के बाहर कार्य करते हैं । ं 

प्रो. हरणन फाइनर का कथन है कि “जहाँ सिद्धान्त और संगठन में राजनीतिक दल 
एमजोर होंगे वहाँ दवाव समूह पनपेंगे जहाँ दवाव समूह शक्तिशाली होंगे बहाँ राजनीतिक दल 
कमजोर होगे और जहाँ राजनीतिक दल शक्तिशाली होगे वहाँ दवाव समूह दवा दिये जायेगे |! 
परन्तु राजनीतिक दलो की सुदृढ़ता और कमजोरी का सम्बन्ध दवाब समूहों की शक्ति और 
दुवंलता से नही जोडा सकता है। उदाहरणाथ्थं, ब्रिटेन से संगठन और अनुशासन की दृष्टि से 
राजनीतिक दल काफी मजबूत है किन्तु दवाव समूह भी किसी' प्रकार दुर्बल नहीं हैं। भारत 
और फ्रास मे संगठन और सिद्धान्त की दुष्टि'से राजनीतिक दल कमजोर है किन्तु दवाव समूह 
को भी “किंग मेकर्स के रूप में सान्यता प्राप्त हो गयी है। भारत मे तो राजनीतिक दल विभिन्न 
दवाव गुटो के ही संयुक्त शठजोड (0०थाधणा$) हैं जो दल के भीतर दलीय दृष्टिकोणों को 
प्रभावित करते रहत है। अल्मोण्ड तथा पॉवेल लिखते है, “भारत तथा मै क्सिको जैसे देशों भे 
जहाँ एक ही दल राज्य-व्यवस्था को चलाता है वहाँ यह दल विभिन्न हितो की अभिव्यक्ति का 
साधन बन जाता है ।/”? 

भारतीय राज-व्यवस्था मे काग्रेस दत प्रारम्भ से ही विभिन्न हितो की अभिव्यक्ति का 
प्रभावशाली संगठन रहा है। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान इस दल ने विभिन्न हितो और 
स्वार्थो मे गठजोड स्थापित करते हुए अग्नेजों की नीतियो को प्रभावित करने का प्रयास किया । 
स्वाधीनता के वाद यह दल राष्ट्रीय आन्दोलन” के स्थान पर एक आधुनिक राजनीतिक दल के 
स्प में क्रियाणील हो गया । कांग्रेस मे कई विचारधाराओ, जाति तथा समुदायो के लोग सम्मिलित 
हुए और पुन इसकी स्थिति पूर्व की भाँति विभिन्न हितों का सामंजस्य करने वाली सस्था के रूप 
में उभरी | दूसरे दलो की भी न्यूनाधिक यही स्थिति रही है और कोई भी दल जाति, सम्प्रदाय 
प्रदेश आदि के हितो से मुक्त नही है । सर्भ, प्रकार के लोग सभी दलो के सदस्य वने हे और यही 
कारण है कि एक दल का चुनाव घोषणा-पत्र दूसरे दल के घोषणा-पत्र से लगभग मिलता-जुलता 
है। अल्मोण्ड तथा कोलसेन ,का यह विश्वास है कि भारत मे तीन कारणों से राजनीतिक दलो 
द्वारा हित समूहो की स्पष्ट और तीज्र अभिव्यक्ति नहीं हो पाती--भ्रथम,, भारत में दलीय 
व्यवस्था-निर्माण की प्त्रिया मे हे, द्वितौय, दल, विधायिका तथा नौकरशाही ने सीमाएँ स्पष्ट 
नहीं ह तथा अधिकाश कार्य नौकरशाही द्वारा किया जाता है, तृतीय, राजनीतिक दल सगठन 
आर सिद्धान्त मे कमजोर है । 

दबाव समुहों के तरीके 
(शर:85988 6२007 प्रषडटमाराणए58) 

दवाव समूह अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयुक्त साधन या तरीके अपनाते हैं। प्राचीन 

समय भे उनके साधनों को बुरी नजर से तथा घृणा से देखा जाता था, किन्तु आज इन्हें बुरा 
नहा माना जाता | दवाव समृह द्वारा अपनाये जाने वाले साधक इस प्रकार है * 

.._(!) प्रचार व प्रसार के साधन--अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, जनता में अपने पक्ष 
भे सदभावना का निर्माण करने के लिए और उद्देश्य प्राप्ति मे सहायक सिद्ध होने वालों के 


सिलात्रा क्वारए , (करतावाटा। णी छारहा #फकल्वा 20025, 4956, 9 344 
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दृष्टिकोण को अपने पक्ष मे करने के लिए ग्रे विभिन्न दवाव समूह अथवा वर्गीय या आथिक हितो 
के प्रभावशाली संगठन प्रेस, रेडियो, टेलीविजन और सावंजनिक सम्बन्धों के विशेषज्ञों की सेवाओ 
का उपयोग व प्रयोग करते है । 

(2) आँकड़े प्रकाशित करना--नीति-निर्माताओं के समक्ष अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग 
से अस्तुत करने के लिए दबाव समूह आँकडे प्रकाशित करते है, ताकि अपनी बात को पूरा करवा 
सके । 

(3) गोष्ठियाँ आयोजित करना--आजकल दवाव समृह विचार-विमर्ण तथा वाद-विवाद 
के लिए गोप्ठियाँ, सेमिनार तथा भाषणमालाएँ एवं वार्ताएँ आयोजित करते है । इन गोप्ठियों मे 
विधायिका तथा प्रशासिका के प्रमुख अधिकारियो को आमन्त्रित करते हैं और उन्हे अपने मत से 
प्रभावित करने का प्रयास करते है ॥ 

(4) संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना--दवाव समूह अपने एजेण्टों के माध्यम से ससद 
के सभाकक्षो मे जाकर सदस्यो को प्रभावित करने का प्रयत्न करते है । व्यावसायिक सगठन ससद 
की लॉवियो मे संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए चतुर वकीलो या एजेण्टो को नियुवत्त करते 
है, जो अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु कठोर परिश्रम करते है। लॉवी क्षेत्र के एजेण्ट अपने श्यायसगत 
अधिकारों की रक्षा हेतु खुले उपायों का भी सहारा लेते है । विधायकों के साथ सम्पर्क स्थापित 
करते है, उनकी गतिविधियो पर निगरानी रखते है और विचारधारा को बदलने का प्रयास 
करते है । 5 

(5) रिश्वत, बेईमानी तथा अन्य उपाय--अपने ध्येय की रक्षा के लिए दबाव समूह रिश्वत 
व घूस देने से नही कतराते । वेईमानी के तरीकों का भी यथासम्भव प्रयोग करते है तथा विरुद्ध 
हितो को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बदनाम करवा देते है । कही-कही पर तो आवश्यकतानुसार 
सुरा और सुन्दरी का भी प्रयोग करते है । प्रत्येक देश की राजधानी मे दवाव समूहो के प्रतिनिधि 
सक्रिय रूप से क्रियाशील रहते है । व्यावसायिक दवावं समूह धन खर्च कर अपने साध्यो की प्राप्ति 
में लगे रहते हे । आधुनिक उपायो के प्रयोग मे व्यावसायिक दवाव समूह अन्य दवाव समूहों से 
सर्देव आगे रहते है । * 

(6) लॉबीइंग--लॉवबीइंग से अभिप्राय है. सरकार को प्रभावित करना” । यह एक राज- 
नीतिक उपाय है। लॉबीस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह और सरकार के बीच 
मध्यस्थ होते है | ये लॉबीस्ट तीन प्रकार के कार्य करते है--सूचनाये प्रसारित करते है, तियोजन- 
कर्ता के हितो की रक्षा करते है तथा विधियों के राजनीतिक प्रभावों को स्पष्ट करते है । लॉबीस्ट 
के माध्यम से दवाव समूह विधि निर्माताओं को प्रभावित करते है और वाछित लक्ष्यो की प्राप्ति 
करते है । द प 

(7) संसद-सदस्यों के सनोनयन में रुचि--दवाव समूह ऐसे व्यक्तियों को चुनावों में दलीय 
प्रत्याशी मनोनीत करवाने मे मदद देते है जो आगे चलकर संसद मे उनके हितो की अभिवृद्धि मे 
सहायक हो । ऐसा कहा जाता है कि लोकतन्‍्त्रात्मक शासन व्यवस्था से ससद-सदस्य दवाव समूहा 
की जेब में होते हैं। चुनावों मे ससद-सदस्यो को पैसा चाहिए और पैसा दवाव समूह उपलब्ध 
कराते है । वे पैसो की खोज मे दवाव समूहो के पास जाते है और बदले में उन्हें दवाव समूहो की 
माँग का समर्थन करना पठता है । धनों 

(8) प्रदर्शन --कभी-कभी दवाव समूह उम्र आन्दोलनात्मक तथा प्रदर्शनकारी साधनों का 
भी प्रयोग करते है । प्राय प्रदर्शंनकारी दवाव समूहो द्वारा ही ऐसे साधनो का अधिक प्रयोग किया 


जाता है। आजकल तो दुसरे अन्य दवाव ग्रुट भी हड़ताल, जुलूस, रैली आदि साधनों का आमतौर 
से प्रयोग करने मे लगे है । 





ग 


धर्मयुग, 7 जनवरी, 973, पृ. 8- । 
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ओडिगार्ड के अनुसार दवाव समूह सामान्यतया तीन प्रकार से क्रियाशील रहते हैं---अयम, 
दवाव समूह चुनावों के समय सक्रिय रहते हैं, द्वितीय, वे विधानाग पर अपना ध्यान केन्द्रित करते 
है और लॉबीइंग कार्य करत है और तृतीय, सार माध्यमों से लोकमत को अपने पक्ष मे करने की 
चेष्टा करते हैं ।! वस्तुत दवाव समूहो के तरीके और उपाय सरकार के क्रियाकलापों के स्वरूप 
पर निर्भर करते है । यदि सरकार कम से कम आशिक कार्यो का सम्पादन करती है तो दबाव 
समूह सुपुप्त रहेगे और यदि सरकार अधिक से अधिक आशिक कार्य करती है, राज्य का स्वरूप 
सकारात्मक है तो दवाव समूह अधिक-से-अधिक सक्तिय रहेगे। 

भारतीय राजनीति में दबाव समृह 
(श२८58४8097४8 6ार0078 वार एरणएछा58र ए0॥7705) 

एशिया की राजनीति के तीन अध्येताओ (काहिन, पे. पार्क एवं टिकर) का यह निष्कर्ष 
भारत पर भी लागू होता है कि “पश्चिमी देशो की राजनीतिक प्रक्रिया मे हित समूहों की स्पष्ट 
अभिव्यक्ति हुई है जबकि गैर-पश्चिमी देशों मे ऐसा नही हुआ है ।”“ भारत मे अमरीकी तुलना 
में दबाव समूह विकसित नहीं हो पाये है यद्यपि कतिपय व्यावसायिक संगठन दवाव समूहों के रूप 
में सक्तिय अवश्य है । किन्तु, अन्य समुदायों के दवाव समूह मध्यवर्गीय नेतृत्व के कारण सक्रिय रूप 
मे राजनीतिक प्रक्रिया मे निर्णयो को आधुनिक ढंग से प्रभावित नहीं कर पा रहे है। आर्थिक 
विपन्नता के कारण दवाव समूहो की माँग तथा शासकीय सामथ्य के मध्य एक बडा अन्तर भारत मे 
दर्शनीय है । सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के चलन, राजनीतिक अधिकारो की वृद्धि, जनता को 
प्राप्त विशेषाधिकारों एव आथिक और सामाजिक क्षेत्रों में नियोजित कार्य क्रमो के विस्तार के कारण 
भारत की राजनीतिक संरचना में संगठित दबाव व हित समूहों का विस्तार होता जा रहा है। 

ऐतिहासिक पृष्ठभुसि--स्वाधीनता से पूर्व भी अनेक हित समूह भारतीय राजनीति मे 
व्रियाशील रहे है । ब्रह्म समाज, धर्मेंसभा, तरुण बगाल ग्रुप, सत्यशोधक समाज, ब्रिटिश इण्डियन 
एसोसिएशन इत्यादि हित समूह समाज-सुधार के रूप में कार्यरत थे |सन्‌ 885 से भारतीय 
राष्ट्रीय काग्रेस तथा 906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुईं। आमण्ड तथा कोलमेन का मत 
है कि दक्षिण एशिया के प्रारम्भिक आधुनिक समुदाय यथ/्थं मे हिंत समूह ही थे न कि राजनीतिक 
दल | कांग्रेस, मुस्लिम लीग इत्यादि का ध्येय तो मात्र मध्यम वर्ग के हितो की ही अभिवृद्धि 
करना था और इसलिए' इन्हे प्रारम्भिक हित समूह कहा जा सकता है ।* ज॑ साकि एक इतिहासकार 
ने लिखा है, इनका ध्येय प्रचलित वैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गंत शासन को प्रभावित करना मात्र 
ही था बाद से कांग्रेस एक राष्ट्रीय अन्दोलन में परिवर्तित हो गयी। हित समृह से राष्ट्रीय 
आन्दोलन में परिवतंन 'की इस घटना ने भारतीय राजनीति में उदित होने वाले दवाव समूह के 
स्वरूप और ढाँचे को अत्यधिक प्रभावित किया है। काग्रेस को एक जन-आन्दोलन के रूप में 
सगठित करने के ध्येय से हमारे राष्ट्रीय नेताओ ने रृपक सघो, श्रसिक सघो, छात्र समुदायों आदि 
का निर्माण किया । अत. यह कहना उचित होगा कि स्वाधीनता से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस 
एक ऐसा संगठन था जिससे भाँति-भाँति के हित समुदाय सगठित होकर अपने हितो की अभिवृद्धि 
करते थे। मुस्लिम समाज के हितो की अभिवृद्धि के लिए मुस्लिम लीग भी इस काल मे काफी 


सक्रिय रही है। मुस्लिम लीग के प्रभाव को सन्तुलित करने के लिए ही हिन्दू महासभा की स्थापना 
की गयी थी | 
3 लक िनलिए मनन मत 
20682. क्ाश/रवा ठमशगक्ाथ।, ]96, 9 56 
&वी।ा, एएट, ए47८ , (माएकचचाएट 207८5 णी कैकान# शा (ए॥॥076, 4किशाट्वा 206 5०, 
शशपारक, 760, 950 979. 40-26 
(४ लैताणात॑ घात एए॑लानजा.. 6 गाव लॉ 7शरण्फ्ााह 4००5 4970, 9. 85. 
' भणरगाव बात टाप्ताढतुरू ; & डकार साइड मी (वीक, -णापणा, 853, 9, 427. 
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दबाव समूहों के प्रकार 
((रा8 08 शर&550छ२& 6२0078) 


भारत में कई प्रकार के दवाव है । ये समूह देश की सामाजिक सरचना का प्रति- 


निधित्व करते हैं। भी. मोरिस जोन्स के निप्कर्पों के अनुसार, “यदि भारतीय शासन-व्यवस्था को 
सागोपाग समझना है तो गैर-सरकारी एवं अज्ञात सग्रठनों की गतिविधियों का अध्ययन करना 
उपयोगी एवं अपरिहाय॑ है |” मोरिस जोन्स ने अपनी रचना दि गवर्नमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ 
इण्डिया में भारतीय राज-व्यवस्था की तीन भाषाएँ या प्रतिरुप व्यक्त किये है । प्रथम और तृत्तीय 
भाषा का सम्बन्ध दवाव समूहों से ही है । वे द्वितीय भाष्ण का प्रतिरूप आधुनिक को प्रथम 
तथा तृतीय प्रतिरूप 'परम्परावादी”' एवं 'सन्तो” की भाषा से प्रभावित मानते है ।? 


भारत में क्रियाशील दबाव समूहो को अल्मोल्ड तथा पॉवेल 'मॉडल' के आधार पर चार 


समूहो मे विभाजित किया जा सकता है 


() संस्थानात्मक दवाव समूह ([78#0प/णाव्व। ?05४७० 57णा98), हु 
(2) समुदायात्मक दबाव समूह (855०००ागायं 7९550० 0009७), 

(3) असमुदायात्मक दवाव समूह (]०ा-॥६४००॑क्राणावं शि९5शा०४ 0079७), 
(4) प्रदर्शनात्मक दवाव समूह (#॥णाआं० 2725556 (४0798) । 


भारत में दबाव सम्‌ ह्‌ ; 
संस्थानात्मक समुदायात्मक असमुदायात्मक प्रदर्शवात्मक 
दबाव समूह दबाव समूह दबाव समूह दबाव समूह 
! काग्रेस कार्य समिति | श्रमिक संघ] साम्प्रदायिक तथा. सिख स्टूडेण्ड 
घामिक समुदाय फेडरेशन 
2 काग्रेस ससदीय बोर्ड 2. व्यावसायिक सघ 2. जातिगत समुदाय 2. नवसलवादी 
3 मुख्यमन्त्री क्लव॒ 3 क्रपक समुदाय 3. भाषागत समुदाय. 3 चवनिर्माण समिति 


चऊ 


5 नौकरशाही 
6, सेना 


'कैन्द्रीय चुनाव समिति 4. छात्र समुदाय 


5. कमंचारी सघ 


4 


3. 


6, साम्प्रदायिक सघ 6 


गाँधीवादी सघ 


युवा तके 
सिण्ड़ीकेट 


4, सर्वोदिय तथा तरुण 
सेना 

5 शण सग्रमाम परिपद 

6 अखिल असम 
सघ है 


(।) भारतीय राजनीति में संस्थानात्मक.दवाव समूह (7॥6 प्राह्धाएाणाणएं ॥९5५७७ 


(०च5 गा पगरदाक्षा ९०0005)--सस्थानात्मक दवाव समूह राजनीतिक दलो, विधानमण्डलो, 





[075 उता९५ 7श९ ठ6क्र#धालाए द्रव 20007 जी आवक, 4967, 9 52. 

छत 3 &6एणात छात 5 छ एठ5ज़ए। (क्राफकाधात & 700#०0: 4966, 99 5-77. 

अन्य विद्वानों ने दवाव समूहों को अलग-अलग प्रकार से विभाजित अवश्य किया है, किन्तु 
उनके विभाजन का कोई सँद्धान्तिक आधार नही है। उदाहरणार्थ डॉ. एच' एस. फरत्याल ने 
चार प्रकार के दवाव समूह माने है--विशेष हित समूह, साम्प्रदायिक तथा धामिक हित 
समूह, जाति भाषा और प्रादेशिक हित समृह एवं गांधी विचारधारा पर आधारित हित 
समूह-->डा एच एस फरत्याल, दि ऑपोजिशन इन इण्डियन पालियामेण्ट, 974, प्र 
228-29 । भ्रो एम जी गुप्ता ने भी ऐसे ही चार प्रकार के दबाव समूहों का वर्णन अपने 
ग्रन्थ 'एस्पेक्ट्स ऑफ इण्डियन कॉन्‍्स्‍्टीट्यूशन' पे किया है । हेन्सन तथा,टगलस ने भारत में 
5 भ्रकार के दवाव समूह माने हे---आधुनिक और परम्परावादी दवाव समूह--हेनसन तथा 
उंगलस इण्डियन डेसोक्रेसी, विकास, 972, प्‌ 80-90 । ' ह 


के 


_ 
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सेना, नौकरणाही इ्यादि में सक्रिय रेहने हैं । इनके औपचारिक संगठन होते है, ये स्वरायत्त रूप से 
त्रियाशील रहते है अथवा विभिन्न सस्थाओं की छत्रछाया में पोपित होते है, ये अपने हितो की 
अभिव्यक्ति करने के साथ-साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितो का भी प्रतिनिधित्व करते हे । 
भारत जैसे विकासोन्मुख देश मे कई कारणों से सस्थानात्मक दवाव समूह अत्यधिक प्रभावशाली 
शक्ति के रूप मे कार्यरत रहते है । इनके अत्यधिक शक्तिशाली होने के कई कारण है--प्रथम, 
इनके पास संगठन का सुदृढ आधार होता है; द्वितीय, समुदायात्मक दवाव समृह न तो 
प्रभावशाली होते हें और न उनकी अधिक संख्या होती है, तृतीय, सस्थानात्मक दवाव समृह 
निर्णय प्रक्रिया के अभिन्न अग होते हैं, और चतुर्थ, ये समाज के अन्य हितो का भी प्रतिनिधित्व 
करते हैं । हे 

भारतीय राजनीति में इस स्वरूप के संस्थानात्मक चुनाव समूहो में काग्रेस कायं समिति, 
कांग्रेस ससदीय वोड्ड, मुख्यमन्त्री क्लब, केन्द्रीय चुनाव समिति नौकरशाही तथा सेना को लिया 
जा सकता है।! 


काग्रेम न केवल भारत का प्रमुख राजनीतिक दल है अपितु भारतीय सरकार का नेतृत्व 
भी लम्बे समय तक इस दल के हाथ में रहा है। भारत की राजनीति काग्रेस के इर्द-गिर्द घुमती 
है और कांग्रेस कार्य समिति काग्रेस का 'हाईकमान' है। राष्ट्रीय आन्दोलन के युग मे 'हाईकमान' 
की स्थिति वेताज के सम्राट की सी थी। काग्रेस के अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय 'हाईकमान' याते 
कार्यसमिति हारा ही लिये गये तथा उनका क्रियान्वयन भी बड़ी तत्परता से हुआ। स्वाधीनता 
के वाद वह दवीय 'हाईकमान' हमारी राजनीतिक धुरी का केन्द्र विन्दु वत गया जिसके चारों 
ओर मरकार, ससद एवं मन्त्रियण चक्कर लगाने लगे। यदि 'हाईकमान' को स्वातन्त्योत्तर भारत 
का “किंग मेकर्स ” कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी | इसी भाँति श्री जवाहरलाल नेहरू 
के दिवगत होने के पश्चात्‌ श्री लालवहादुर शास्त्री और श्रीमती इन्दिरा गाँधी को प्रधानमन्त्री 
पद पर आरूढ़ कराने मे कार्य समिति की सक्रिय भूमिका रही है। काग्रेस दल के अध्यक्ष पद पर 
कामराज का चयन कार्य समिति के फैसले से ही हुआ | गेहूँ के राष्ट्रीयकरण का महत्त्वपूर्ण निर्णय 
कार्य समिति के ही सुझाव से लिया गया । एक सस्थानात्मक दवाव समूह के रूप मे कार्य समिति 
ते देश की राजनीति और सरकारी निर्णयो को लगातार प्रभावित करके अत्यन्त प्रभावी भूमिका 
का निर्वाह किया । 

काग्रेस ससदीय वोर्ड भी प्रभावशाली दवाव समूह रहा है । ससदीय वोर्ड का अपना पृथक्‌ 
कार्यालय तथा संगठन है। काग्रेस दल के महत्त्वपूर्ण नेता वोर्ड मे सदस्य होते है । प्रारम्भ मे कार्ये- 
ममिति की तुलना मे ससदीय बोर्ड अत्यन्त प्रभावहीन संस्था थी। किन्तु घीरे-धीरे स्वातन्त्योत्तर 
राजनीति में बोर्ड ने अपनी शक्तियो मे अप्रतिम वृद्धि कर ली। सन्‌ 957 में संसदीय बोर्ड ने 
नेहरू की उपेक्षा करते हुए डॉ. राधाक्षण्णन्‌ के स्थान पर डॉ राजेन्द्र प्रसाद को राष्ट्रपति पद का 
भ्रन्याणी घोषित किया ।* नवम्बर 962 में बोई ने नेहरू की इच्छा के खिलाफ कंष्णामेनन को 
रक्षामन्त्री पद से त्यागपत्र देने के लिए वाध्य किया ।रै सन्‌ 964 मे शास्त्री के प्रधानमन्त्री 
वनने का मुख्य कारण यही था कि उन्हे वोर्ड के 80 प्रतिशत सदस्यो का समथन आप्त था । 
अगस्त 969 भे सजीव रेड्डी को ससदीय बोर्ड ने ही राष्ट्रपति पद का दलीय भ्रत्याशी घोपित 
किया जबकि श्रीमती गाँधी ऐसा कदापि नही चाहती थी ।* इस प्रकार भारतीय राज-व्यवस्था से 
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संसदीय घोई एक प्रभावशाली संस्थानात्मक दवाब समूह है। प्रधानमन्धी तथा सन्तवियों वे अपने 
निर्णयों के लिए बोई का समयथंन प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा क्मी-कत्ी उनकी आशाओं 
पर तुपारापात भी हो सकता है । 

राजनीतिक निर्णय-प्रक्रिया के मुरयमन्त्रियों की भूमिका भी दवाव ग्रुट के ही तुत्य रही है। 
दवंग और शक्तिशाली मुख्यमन्त्री केद्रीय स्तर पर दल तथा सरकार के निर्णयों को लगातार 
प्रभावित करते रहे हैं । गैर-काग्रेसी मुस्यमन्त्री तो चतुर्थ आम चुनाव के पश्चात्‌ आपस में मिल- 
जुलकर केन्द्रीय सरकार को प्रभावित करते थे । अपने राज्यो के हितो की सुरक्षा के लिएर आजकल 
सभी राज्य नयी दिल्ली में उच्च स्तर के अधिकारियों की नियुक्ति करते है. जिन्हें “राज्य लॉबी' 
कहना अनुचित नहीं होगा। नेहरू के उत्तराधिकारी के चयन में दस राज्यों के मुस्यमन्त्रियों की 
संगठित भूमिका रही और 5 जनवरी, 966 को अनेक मुग्यमन्त्रियों ने शास्त्री के उत्तराधिकारी 
के चयन में श्रीमती गाँधी का खुलकर समर्थन किया ।! राज्यों के प्रभावकारी दवाव के कारण ही 
केन्द्रीय सरकार जोत की सीमा कम नहीं कर सकी, ऊपि पर आय-कर नहीं लगा सकी । सन्‌ 
972-73 मे तो ऐसे राज्यो के मुस्यमन्त्रियों ने 'मन्त्रिमण्डल की राजनीतिक समिति' को अवश्य 
प्रभावित किया था, जहाँ गेहें का उत्पादन अधिक होता है. वहाँ गेहेँ की कीमतों को कम करना 
राजनीतिक दृष्टि से विवेकसम्मत कार्य नहीं होगा ॥* अपने-अपने राज्यों में सावंजनिक 

श्रोगो की स्थापना के लिए आज भी राज्य केन्द्रीय सरकार पर दवाव डालने में मही चूकते । 

यदि केन्द्र मे कमजोर नेतृत्व है तो राज्यो का दब्राब सफल हो जाता है और सुदृढ राजनीतिक 
नेतृत्व है तो राज्यो का प्रभाव उतना शक्तिशाली नही होता । 

कार्मेस दल की केन्द्रीय चुनाव समिति भी निर्णय-प्रत्रिया को प्रभावित करती है। जन- 
निर्वाचनों में प्रत्याशियों के चयन का भार चनाव समित्ति पर ही डाला जाता है और चुनाव 
समिति हजारो ऐसे प्रत्याशियों का साक्षात्कार करती है जो दल्लीय टिकट पाने के इच्छुक होते 
शास्त्री और मोरारजी ने चुनाव समिति में सक्रिय रूप से कार्य किया था। सिण्डीकेट ने शास्त्री 
का इसलिए प्रधानमल्त्री चुनाव मे पक्ष लिया था कि उन्होने चुनाव समिति में काय करते हुए 
सिण्डीकेट समर्थक लोगो की मदद की थी ॥२ 

नौकरशाही भी सगठित होकर राज्य-व्यवस्था में त्रियाशील है। उच्च सेवा मे कार्यरत 
अधिकारियों देः अपने सघ है जो उनके हितो की सुरक्षा करते भारतीय नागरिक सेवा तथा 
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिवारियों का ऐसा ही एक संप है जिसे 'भारतीय नागरिक तथा 
प्रशासनिक सेवा संघ” कहा जाता है। यह अखिल भारतीय संघ है जिसकी शाखाएं राज्यों का 
राजधानियो मे भी राज्यों की राजधानियों में सघ कितना शक्तिशाली है इसकी पुष्टि 
एक उदाहरण से की जा सकती है। एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री ने एक कनिष्ठ मन्त्री के 
कहने पर आई, ए एस. के कमिश्नर-पद पर कार्यरत अधिकारी को निलम्बित कर दिया था। 
शीघ्र ही सचिवालय मे आईं ए. एस, अधिकारियों की बैठक होती है और यह निश्चय किया 
जाता है कि मुख्यमन्त्री को इस मामले मे अपना निर्णय बदलने के लिए तैयार किया जायगा । 
अन्ततोगत्वा मुख्यमन्त्री को अपना पूर्व निर्णय बदलना पडा ॥! ऐसा माना जाता है कि नेहरु के 
पश्चात्‌ निर्णय प्रत्षिया मे नौकरशाही का श्रभाव लगातार वढा है। शास्त्री जी के युग मे शक्ति- 
शाली प्रघानमस्तरी सचिवालय का गठन क्रिया गया जो देश की राजनीतिक-प्रशासकीय धुरी बन 
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गया ।' वरिष्ठ आई, सी, एस. अधिकारियों का प्रभाव बढा । अपने प्रभाव के कारण ही इन 
अधिकारियों ने अपने वेतन में बुद्धि करवा ली। आज भी 'प्रघानमन्त्री सचिवालय" की छाप समस्त 
विश्ञागों के निर्णयों पर झलकती है। प्रो. सी. पी. भाम्भरी का मत है कि “यदि राजनीतिक 
नेतृत्व कमजोर होता है तो नौकरशाही के दवाव मे बुद्धि हो जाती है ।/”” जे. डी. सेठी लिखते हैं 
कि “भारत में नौकरशाही ने स्वायत्त राजनीतिक शक्ति में अप्नतिम बुद्धि कर ली है ।”* 
नवोदित राप्ट्रो की राजनीति मे सेना भी दवाव समूह के रूप में विशद्‌ भूमिका अदा 
कर रही है। क्या भारतीय राजनीति मे सेना क़ो एक दवाव गुट कहा जा सकता है ? वस्तुतः 
सेना ने भारतीय राजनीति के निर्णयों को प्रभावित करने मे कोई भूमिका अदा नही की है। सेना 
पर नागरिक नियन्त्रण रहा है और अपनी माँगों के समर्थन मे भी सैनिक गुट सक्रिय नही हो पाये 
है। सन्‌ 962 में चीनियो को नेफा से भगाने का निर्णय राजनीतिक स्तर पर ही लिया गया था 
न कि सैनिक स्तर पर ।$ सन्‌ 965 के युद्ध मे सेना ने नागरिक अधिकारियों के ही आदेश पर 
काम किया और 97 के युद्ध मे भी सेना की स्थिति में कोई परिवर्तत नही आया । जनरल 
भानेकशा को फील्ड माल वना देने से सेना की स्थिति नही बदली । !966 और 969 में 
राजनीतिक उत्तराधिकार के प्रश्न पर भी सेना की कोई भूमिका नही रही ।* जहाँ गेर-पश्चिमी 
देशो की राजनीति मे सेना का प्रभाव दवाव गुट के रूप में निर्णायक होता जा रहा है वहाँ भारत 
की राज-व्यवस्था की यह विशेषता है कि फौज राजनीतिक प्रश्नों पर चुप ही रहती है। केन्द्र मे 


सशक्ता राजनीतिक नेतृत्व के कारण निकट भविष्य में फौज की शैली मे परिवर्तत की कोई गूँजाइश 
नही है । 


मार्च 977 के चुनावों से पूर्व जनता पार्टी का निर्माण भारतीय राजनीति मे एक अभूत- 
पूर्व घटना है | चार-पाँच राजनीतिक दलो के सम्मिलन से कांग्रेस के विकल्प के रूप मे जनता 
पार्टी का निर्माण हुआ। केन्द्र और अधिकाश राज्यों मे 977 से फरवरी 980 तक जनता पार्टी 
की सरकार सत्तारूढ़ रही । इस कालावधि मे पार्टी और सरकार के मंच पर जनता पार्टी के 
घटक दलो की दवाव ग्रुटों के स्वरूप वाली भूमिका उल्लेखनीय है । मोरारजी का मन्त्रिमण्डल इस 
' आधार पर बना कि सभी ग्रुटो को उनकी शक्ति के अनुमान में प्रतिनिधित्व मिल जाये । 44 
सदस्यो वाले केन्द्रीय मस्त्रिमण्डल में भालोद घटक के 2, जनसंघ ], संगठन कांग्रेस 0, 
समाजवादी 4, काफाड 3, अकाली दल 2, चन्द्रशेखर ग्रुट के 2 मन्त्री थे। प्रधानमन्त्री पद प्राप्त 
करने के लिए चरणसिंह और मोरारजी का संघ अपने-अपने घटको का संघय॑ था। गक्ति प्रदर्शन 
के लिए चरणसिंह ने 'किसान रैली' का आयोजन किया और क्रिसान लॉवी संगठित की । जनसंघ 
घटक की शक्ति का आधार राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ माना जाता था। जनता पार्टी की असफलता 
का मुख्य कारण यही है कि वह और उसका नेतृत्व विभिन्न गुटों मे तालमेल (0०३शा5७5) 
स्थापित करने मे असमर्थ रहे। भारतीय राजनीति में वही दल सत्ता मे रह सकता है जो अपने 
संस्थानात्मक प्रतिस्पर्दी गुटों मे सामजस्य बनाकर चल सके ।९ 


हाल ही मे केन्द्र मे सत्तारूढ़ राष्ट्रीय मोचे की सरकार भी विभिन्न ग्रुटो का तालमेल है 
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जिनमें आपसी प्रतिस्पर्धा शीघ्र ही उभरकर सामने आ सकती है। प्रध्वानमन्त्री चयेन थे जनता 
दस के विभिन्न गुटों में स्पष्ट प्रतिस्पर्द्धा देखी गयी ।! ' 

(2) भारतीय राजनीति में समुदायात्मक दबाव समूह (/9800ंक्षाणाक्षूं शि0४शा० 
(ठ/णाएु5 7 ्रिताक्षा 27०08) --समुदायात्मक दवाव समूह हितो की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत 
सघ होते है । इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितो की पूर्ति करना होता है। ये अपने आधुनिक 
परिवेश मे भारतीय राजनीति मे सक्रिय है । इनमे प्रमुख है--व्यावसायिक संगठन, कृपक संगठन 
इत्यादि । ' ः 

श्रमिक सगठन श्रमिकों के सघ है जो सामूहिक कार्यो द्वारा उनके हिंतो की रक्षा करते है । 
स्वाधीनता से पूर्व भी श्रमिक सध कार्यरत थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई नेता श्रमिक 
सधो में सत्रिय रहे थे। राष्ट्रीय आन्दोलन ने श्रमिको को अपने हितों की पूर्ति के लिए सगठित 
होने के लिए प्रोत्साहित किया । वर्तमान में मजदूर संघो का सम्बन्ध राजनीतिक दली से जुढा 
हुआ है| प्रसोपा के नेतृत्व मे हिन्द मजदूर सभा, सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में हिन्द मजदूर 
पंचायत, जनसंघ के नेतृत्व में भारतीय मजदूर सघ; माक्सवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व मे 
यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काग्रेस, कांग्रेस के नेतृत्त मे इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस और 
साम्यवादी पार्टी के नेतृत्व में ऑल इण्डियन ट्रेड यूनियन काग्रेस क्रियाशील हैं। सभी मजदूर सघो 
का ध्येय मजदूरों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिकः और सास्क्ृतिक हितो की रक्षा करना है। 
मजदूर सघो ने सरकारी तीतियों को आंशिक रूप से ही प्रभावित किया है, वे तो राजनीतिक 
दलो की भुजाएँ मात्र है और उनका नेतृत्व भी राजनीतिजों के हाथो से हे न श्रमिक नेताओं के 
हाथो में । हु 

व्यावसायिक हित समूहों में आधुनिक दवाव समूह के रूप मे कार्य करने की सामर्थ्य सवस 
अधिक है । व्यावसायिक सघ कई प्रकार के है जैसे उद्योग सप्रह, साम्प्रदायिक समूह, क्षेत्रीय 
समूह, अखिल भारतीय समुदाय तथा वडे व्यावसायिक घराने । व्यावसायिक दवाव समूह संगठित 
और अधिकारिक रूप रे साधन सम्पन्न है। इनके द्वारा अपनायी जाने वाली दवाव की आधुनिक 
तकनीको को देखते हुए इनकी तुलना पश्चिमी देशो में पाये जाने वाले दवाव समूहो से की जा 
सकती है। इनके समाचार-पत्र और पत्रिकाएँ है, “फोरम ऑफ फ्री एण्टरप्राइज' द्वारा अपने हितों 
का प्रचार करते है, राजनीतिक दलो को आशिक सहायता देते है, मन्त्रियों तथा विभागीय सचिवों 
से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करते है तथा ससद सदस्यों को अपने हितों से आग्राह करते है। हमारी 
राजनीतिक प्रक्रिया मे व्यावसायिक दवाव समूहों के प्रभाव का अनुमाव डालमिया उद्योग 
समूह पर विवीन बोस जाँच रिपोर्ट के आधार पर सहज ही भे लगाया जा सकता है। यह 
जाँच रिपोर्ट डालमिया जैन उद्योग-समृह की अनियमितताओं का विस्तृत अतिवेदन है । किन्तु 
उद्योग समूह के प्रतिनिधियों ने रिपोर्ट का विवरण ससद सदस्यों तक नहीं पहुँचने दिया, समाचार- , 
पत्नो मे रिपोर्ट का प्रकाशन न हो सका और न ससद मे ही उस पर विस्तृत विचार हुआ। 
रिपोर्ट दवा दी गयी और क्सदीय पुस्तकालय में भी गायव कर दी गयी । यह, उदाहरण दर्शाता 
है कि भारत में व्यावसायिक दवाव सपूहों का सरकारी और ससदीय मशीनरी पर कितना प्रभाव 
होता है । ' ' 

व्यावसायिक सगठनो में आजकल 'फेडरेशन ऑफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड 
इण्डस्ट्री' (#४70.(:7) अत्यन्त आधुनिक और प्रभावशाली ,दवाव समूह माना जाता है । यह 
लगभग एक लाख से भी ज्यादा छोटी-वडी व्यावसायिक इकाइयों का अतिनिधित्व करता हे । 


नर +७० सा > 
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विभिन्न तरीकों से फेंडरेशन व्यावमायिक दृष्टिकोणो और माँगो को सरकार के सम्मुख रखता है। 
फेडरेशन को प्रतिवर्ष" प्रधानमन्त्री द्वारा उद्वोधित किया जाता है| अन्य मन्ब्रीगण जैसे वित्तमत्री 
और वाणिज्यमन्त्री भी फेडरेशन की वाधिक बैठकों में भाग लेते है। वडे-बडे अधिकारी और 
सचिव भी फैडरेशन की गोपष्ठियों मे भाग लेते है । फेडरेशत द्वारा की जा रही शोध का अत्यधिक 
आदर किया जाता हैं। सन्‌ 958 के वाद तो फेडरेशन ने 'लॉवी” कार्य हेतु संसदीय मम्वढ् 
अधिकारी (/2आ0०) ०ह०७७) भी रखे है । ये अधिकारी ससद सदस्यो को फेडरेशन के दृष्टिकोणो 
से परिचित कराते है और आवश्यक आँकडे देकर व्यावसायिक हिंतो की अभिवृद्धि करते है । 
नयी दिल्‍ली में 'दीवानचन्द संस्थान” का पुनर्सगठनत करके फोडरेशन अप्रत्यक्ष रूप से भी लोकमत 
को प्रभावित करने का प्रयास करता है । अनेक विषयो पर इस संस्थान में गोष्ठियाँ आयोजित की - 
जाती है जिसमे मन्त्रीगण, संसद-सदस्य, सचिवगर्ण, विशेषज्ञ आदि भाग लेते है। विभिन्न अवसरों 
पर प्रस्ताव पारित करके फेडरेशन ने सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास किया है। 
यह बात सच है कि अनेक अविवादोस्पद विधेयको के निर्माण तथा सुधार में फेडरेशन ने सरकार 
को प्रभावित किया है किस्तु प्रमुख आर्थिक प्रश्नों, जैसे आथिक नियोजन, सावजनिक उद्यम नीति, 
बैंक राप्ट्रीकरण आदि पर फैडरेशन का सरकार पर कोई घ्रभाव नही पडा । सरकार की अनेक 
परामर्शात्मक समितियों मे फेडरेशन के प्रतिनिधि भाग लेते है और आज फेडरेशन देश से संगठित 
दवाव सप्ृह के रूप में प्रभावशाली भूमिका अदा कर रहा है ॥' 

कृपको के हित समूह भी राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय होते जा रहे हैं। सन्‌ 936 से ही 
अखिल भारतीय किसान सभा” (6॥ पातांब हरइशा $80॥०) एक हित समूह के रूप से सक्रिय 
रही है, किन्तु सभा पर साम्यवादी दल का नियन्त्रण रहा है। आज भी किसान सभा 
साम्यवादी दल की भुजा के रूप भे कार्यरत हैं। अन्य दलो ते भी अपने-अपने कृषक संगठन बनाये 
है, जैसे समाजवादी दल की हिन्द किसान पंचायत तथा वामपन्थी दलो की संयुक्त किसान सभा 
कभी-कभी सक्रिय हो जाती है। वस्तुत भारत सरकार की कृपि-तीतियो को प्रभावित करने में 
किसान संघो की प्रभावशाली भूमिका नहीं रही है । फिर भी यह तो मानना पड़ेगा कि आज तक 
किसान लॉवी के प्रभाव के कारण ही सरकार कृषि पर आय-कर नही लगा पायी ।* पंजाब, 
उत्तर प्रदेश व हरियाणा सरकार की नीतियो पर किसान लॉबी का प्रभाव रहा है। आजकल 
पंचायतों का राजनीतिक महत्त्व बढता जा रहा है और पंचायतों पर किसालों का प्रभाव है अत. 
निकट भविष्य में कृपक लॉवी अत्यन्त शक्तिशाली हों सकती है । * 

मार्च 977 के चुनावो के बाद केन्द्र मे जनता पार्टी' सरकार की स्थापना से किसान 
लॉबी का प्रभाव बढने लगा । “किसान सस्सेलयस! और 'किसान रैली” के माध्यम मे चौ. चरणसिंह 
ने किसानो को मजदूर सघों की भाँति संगठित करने का प्रयत्त किया। किसान लॉबी के ही 
कारण प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई को चरणसिंह से समझौता करना पडा, उन्हे मन्त्रिमण्डल के 
उपप्रधानमन्त्री पद पर पुन शामिल करना पड़ा । वित्त मल्त्री के रूप में अपने बजट में चरणसिंह 
ते खाद, डीजल, क्षषि उत्पादन आदि पर किसानो को कुछ रियायते देने का भी प्रयत्न किया था | 
केन्द्रीय मस्त्रिमण्डल में उन्हे किसानो के हितो का संरक्षक समझा जाने लगा । 


हाल ही मे महेन्द्र सिंह टिकेत के नेतृत्व मे किसानो के एक प्रभावशाली संगठन भारतीय 
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किसान यूनियन का उदय हुआ है। उत्तर प्रदेश मे किसानो को संग्रठित करके उन्होने उत्तर 
प्रदेश सरकार से टवकर ली। 25 अक्टूबर 988 से 3] अक्टूबर 988 तक नई दिल्‍ली मे 
इंडिया गेट से आगे बोठ वलब पर डेढ-दो लाख किसानों को इकट्ठा करके भारतीय ,किसान 
यूनियन ने अपनी आशिक माँगो को रखने का नया मार्ग ढूंढा.। इसी प्रकार महाराष्ट्र में शरद 
जोशी के 'शेतकारी संगठन ने भी किसान शक्ति को संग्रठित, करने का प्रयास किया है। 4 
जुलाई 989 को दिल्‍ली मे किसानों की एक अखिल भारतीय संस्था 'मारतीय किसान संघ' 
बनाने का प्रयत्न किया गया .जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेद्रसिह टिकत को 
बनाया गया | लेकिन 89 में ही भारतीय किसान सध' के दो प्रमुख नेताओ---महेन्दरसिह टिकेत 
और शरद जोशी के बीच न केवत मतभेद वरन्‌ सीधे टकराव की स्थिति ने जन्म ले लिया और , 
किसातों का यह अखिल भारतीय संघ भली-भाँति स्थापना के पूर्व ही टूट गया | 

स्वतन्त्रता सम्राम में युवा वर्ग का सक्रिय सहयोग रहा और आज भी हमारे विद्यार्थी 
राजनीतिक दृष्टि से जागरूक है। विद्यार्थी संगठनों का सम्बन्ध विभिन्न राजनीतिक दलो से रहा 
है और राजनीतिक दलों ने विद्यार्थी संगठनों का दुरुपयोग किया है। विद्यार्थी समुदाय श्रमिक 
संघो के तौर-तरीके अपनाते हैं और कभी-कभी यह मान लेते हैं कि उनके हित शिक्षको और 
विश्वविद्यालयों के अधिकारियों के हितों से टकराते हैं। 'विधार्थी परिपद! का सम्बन्ध जनसब 
(भाजपा) से है तो 'स्टूडेण्ट फेडरेशन' का सम्बन्ध साम्यवादी दल से । कांग्रेस दल का अपना 
निग्रतल यूनियन ऑफ स्टूडेण्ट्स संगठन! है। इन सघो को आर्थिक सहायता विभिन्न राजनीतिक 
दन ही करते है और कभी-कमी राजनीतिक दलो के आह्वान पर ये संगठन, हडताल, धेराव, वन्द 
आदि का सहारा भी लेते है । - हितों 

सरकारी कर्मचारियों के भी अपने-अपने विशिष्ट संगठन हैं। ये-संगठन अपने हितों के 
संरक्षण के लिए तथा प्रशासन द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप की रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर 
कार्य करते है। इनमे “ऑल इण्डिया रेलवे मैन एसोसियेशन', “ऑल इण्डिया पोस्ट एण्ड टेलीआ्रम 
वर्कर्स यूनियन, ऑल इण्डिया टीचर्स एसोसियेशन' आदि प्रमुख हैं। विगत वर्षो मे कर्मचारियों के 
दबाव समूहो ने वेतन संगोधन तथा महँगाई भत्ते की जोरदार माँग रखी है। अपनी माँगो के 
समर्थंत में यदाकदा ये समुदाय 'हठतालें” और 'वन्दर भी आयोजित करते रहे है। वस्तुत- य 
पवाव समह सरकार की वेतन तथा अन्य सुविधाएँ प्रदान करने सम्बन्धी नीति को प्रभावित करते 
रहे है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर भदेश, बिहार आदि राज्यों मे कर्मचारी सगठनी 
के दवाव से आकर ही इन राज्य सरकारो द्वारा अपने कर्मचारियों को चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा 
बनुगसित वेतनमान देने पड़े जव॒कि उनकी आशिक हालत ठीक नहीं थी। इन समूहों के संगठनों 
को केन्द्रीय व राज्य सरकारो ने मान्यता प्रदान कर रखी है और सरकारें यदा-कदा इनके प्रति- 
निध्रियों भे चर्चा करती रहती हैं। है 

कई प्रकार के साम्प्रदायिक संगठन भी अपने सघो के माध्यम से विशिष्ट हितो की अभि- 
वृद्धि में लगे रहते है । इन संघो में हिन्दू सभा, 'कायस्थ सभा, “भारतीय ईसाइयो की अखिल 
भारतीय परिषद”, 'पारसी एशोसियेशन' आदि प्रमुख है। इनकी माँगें विशिष्द है और वे उसी 
पर्ध्रिध्य में सरकारी नीतियो को प्रभावित करते हैँ | 

(3) भारतीय राजनीति में असमुदायात्मक दबाव समूह (776 िगा-550०ं॑क्रीणा॥ं 
7॥655076 (700७5 77 उत्रतांश्ा 270॥8#085)--असमुदायात्मक दबाव समूह अनौपचारिक न 
अपने हितों की अभिव्यक्ति करते है, इनके संगठित सघ नहीं होते और इन परम्परावादी दवाव 
सपूठो में साम्प्रदायिक और .धामिक समुदाय, जातीय समुदाय, गाँधीवादी समुदाय, भाषागत 

“सुरीय, सिण्दीबेट और युवा तुर्क प्रमुख है। साम्प्रदायिक आधार पर गठित समुदायों मे मुस्लिम 
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मजलिस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जमायत-ए-इस्लाम-ए हिन्द, जमायत-ए-इस्लाम इत्यादि 
प्रमुख है। जैन समाज; चर्च, वैष्णण समाज, नव्यर सेवा समाज, विश्व हिन्दू परिषद इत्यादि 
दवाव समूह भी इसी श्रेणी मे आते हैं। इनकी अपनी पृथक पाठशालाएँ, महाविद्यालय, छात्रावास 
इत्यादि है। ये अपनी पृथकता बनाये रखने के लिए सतत्‌ प्रयत्नशील रहते है। भारत में 
अल्पसंख्यकों के अधिकाश सगठन इसी स्वरूप के. हैं। ये नीति निर्माताओं तक नही पहुँच पाते 
फलत. स्थानीय और राज्य स्तर के प्रशासकों से लाभान्वित होने का प्रयास करते है। निर्वाचकों 
के 2058 में ये गुट सक्रिय हो जाते हैं और प्रत्याशियों की जीत बहुत कुछ इनके रुख प्र निर्भर 
करती है। ४ 

आदि देवाव समूहो ने प्रारम्भ से ही भारतीय राजनीति को प्रभावित किया है। स्वरा- 


धीनता के बाद क़ी राजनीति मे जाति का महत्त्व वढा है। अपने आथिक और राजनीतिक हितो 
की प्राप्ति मे जातियाँ संगठित होने लगी और विभिन्न राज्यों मे जातिगत राजनीति का अभ्युदय 
हुआ | तमिलनाडु मे-ताडा र जाति संघ, आन्भ्र प्रदेश में काम्मा और रेड्डी जातीय समुदाय, 
कर्नाटक मे लिगायत व ओव्क लिंगा, राजस्थान मे .जाट और राजपूत गुठ तथा ग्रुजरात मे क्षेत्रीय 
महासभा सक्रिय हो गये । आज की राजनीति मे जाति को देखकर चुनाव में विभिन्न दल प्रत्याशी 
खडा करते हैं, मन्त्रिमण्डल के निर्माण मे जातीय तत्त्व को दृष्टि मे रखा जाता है और मतदाता 
के दृष्टिकोण को भी जाति प्रभावित करती है । मेयर के अनुसार, “जातीय संगठव राजनीतिक 
महत्त्व के दवाव समूह के रूप मे भ्रवृत्त है ।/” सक्षेप मे, जातीय हितो के आधार पर विभिन्न दवाव 
गुटों का जन्म हुआ और इन जातियों ने संगठित होकर राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू 
विद्या जिससे उतमे राजनीतिक जागरूकता और. राष्ट्रीय राजनीति के प्रति रुचि उचित उत्पन्न 
हुई । रूडाल्फ ने यह सिद्ध करने का भ्रयत्त किया है कि जाति पर आधारित समूहो का निर्माण 
राजनीतिक आधुनिकीकरण के आदर्शों को स्थापित करने और संसदीय जनतस्त्र के कुशल 
संचालन मे सहायक हुआ है। 3 

अनेक गाँधीवादी संगठन भी शासकीय नीतियो को प्रभावित करते है, उदाहरणाथं, सर्ब- 
सेवा सघ, सर्वोदिय, भूदान, खादी ग्रामोद्योग संघ, ग्रॉधी शान्ति प्रतिष्ठान इत्यादि ऐसे ही समूह 
है । इनका नेतृत्व विनोवा भावे, जयप्रकाश नारायण, काका कालेलकर, दादा धर्माधिकारी जैसे 
प्रखर व्यक्तित्व वाले राष्ट्र के जाने-माने सन्त कर रहे है। संसद, विधानमण्डल और मन्त्रिगण 
इनको आदर की दृष्टि से देखते है और उनकी सम्मतियों और सुझावों का राजनीति में आदर 
कर राष्ट्रपिता बापू के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अपित करते है। यह उल्लेखनीय है कि गाँधीवादी 
गुट अपने स्वार्थों एवं हितों के लिए नही अपितु सार्वजनिक कल्याण की भावना से कार्यरत है । 

भारतीय राजनीति मे 960-70 के 'सिण्डीकेट” नामक दवाव ग्रुट ने काग्रेस और समूचे 
देश की राज व्यवस्था को प्रभावित करने का चमत्कारिक कार्य किया । 'सिण्डीकेट' शब्द का प्रयोग 
काग्रेस दल के कतिपय अत्यन्त अभावशाली नेताओं के लिए किया जाता है जिन्होने मिल-जुलकर 
निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित करने का निर्णय लिया था। वस्तुत. यह कतिपय मुख्यमन्त्रियों और 
उनके साथियों का गुट था | इस ग्रुट ने यह तय किया कि वे साथ ही डूबते और तैरते रहेगे और 
मिल-जुलकर काग्रेस दल की राजनीति को प्रभावित करेंगे। उन्हे सबसे वडी चिन्ता नेहरू जी के 
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उत्तराधिकारी चयन करने की थी क्योकि उनका भविष्य भी इनसे जुटा हुआ था। जब भुवने 
में नेहल बीमार हो गये तो सिण्डीकेट ने शास्त्री को मन्त्रिमण्डल भें शामिल होने में मदद की 
उनका ध्येय यही था कि शास्त्री नेहरू जी के उत्तराधिकारी बने । सिण्डीकेट ते अपने एक स्षर 
कामराज को काग्रेस का अध्यक्ष बनवाया । सिण्डीकेट के समर्थन से ही सन्‌ 964 में शास्त्री ५ 
966 में इन्दिरा जी प्रधानमन्त्रीगद पर आरूढ हुई। चतुथें आम चुनाव के समय क्ष टो. 
इन्दिराजी से नाराज थी और इसी कारण मोरारजी को उपग्रधानमन्त्री वनवने में सिग्डीकेट 
मदद की । परन्तु धीरे-बीरे सिण्डीकेट का प्रभाव कम होता गया। उसके वडे नेता चतुर्थ ज। 
चुनाव में जनता द्वारा पराजित कर दिये गये। सिण्डीकेट द्वारा मनोनीत प्रत्याशी सजीव रद्‌ 
राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नही हो पाये और मोरारजी से वित्त विभाग को छीवकर 
गाँधी ने सिण्डीकेट पर तीक्ष्ण प्रहार किया | जैसे ही कांग्रेस दल का जुलाई 969 मे विद ण 
हुआ तो मिण्डीकेट का रहा सहा प्रभाव भी समाप्त हो गया | लगभग छ सात वर्षों तक हु. 
निर्णय प्रक्रिया मे दवाव गुट के रूप में सिण्डीकेट का प्रभाव रहा। सिण्डीकेट ने शणर्न (0 
उत्तराधिकार के सवाल को सबसे अधिक प्रभावित किया | ऐसा लगता हे कि सिण्डीकेंद 
मेकर्स' ही वन गयी थी. । ॥ ' 

कांग्रेस दल और सरकार से सम्बद्ध एक नया दबाव ग्रुट सन्‌ 969 के पण्चात्‌ 4. ' 
राजनीति मे सक्रिय हुआ, जिसे युवा तु्क॑ (श०फाड 7ए१७) के नाम से पुकारा जाता 6 
युवा तुर्क! से अभिप्राय है वामपन्‍्थी विचारधारा और त्वरित आध्िक परिवर्तन मे विश्वास कर 
बाले संसद-सदस्य जिनमे कतिपय भूतपूर्व साम्यवादी लोग भी है। कांग्रेस विभाजन के ५७ 
इस वामपन्धी गुट ने अनेक राजनीतिक और आशिक निर्णयो को प्रभावित किया है। ये शासन 
पूँजीवाद समर्थक नीतियो की कदु आलोचना करते हैं और समाजवादी निर्णयों के क्रियाल्वयन ' 
जोर देते है । काग्रेस विभाजन के पश्चात्‌ अनेक क्रान्तिकारी निर्णय जैसे वैक राष्ट्रीयकरण, नर 
के शाही विशेषाधिकार एवं शाही थैली,उन्पमूलन, सामान्य वीमे का राष्ट्रीयकरण, जोत की . 
निर्धारित करना, शहरी सम्पत्ति सीमा निर्धारण, गेहूँ के व्यापार का राष्ट्रीयकरण आदि 4. 
गुट के प्रभाव का ही परिणाम कहा जा सकता है। भारतीय सविधान के 24वें, 25वे और 2' 
सशोधनो पर प्रभाव भी वामपन्थी ग्रुटो की माँग का ही प्रभाव दिखाई देता है। कभी-क 
यंगट्कस' जैसा ग्रुट अपने दितो की पूर्ति के लिए सक्रिय रहा है। जब मार्च 972 में इस 
के एक, सदस्य को राज्यसभा का टिकिट नही दिया गया तो ग्रुट के सदस्य एक जुट होकर ५ 
मन्‍्त्री से भी मिलने गये ।? हे 

'भाषा के आधार पर भी दबाव ग्रुट हमारी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे 
ऐसा माना जाता है कि वर्तमान भाषायी राज्य शक्तिशाली भाषायी दबाव ग्रुटो की राजनीति 
ही परिणाम है ।? भाषायी दबाव ग्रुठों की माँग की पूरा करने के लिए ही गुजरात, 0 सन 
पंजाब तथा बंगाल को भाषायी ठापू का रूप दिया गया | भाषायी गुटो की माँग की पूरा करने 
लिए यदा-कदा नये राज्यों का निर्माण करना पड़ा है। सन्‌ 953 में आन्‍न्ध्र प्रदेश का व 
]960 मे बम्बई राज्य का विभाजन और महाराष्ट्र एवं गुजरात का निर्माण भापायी ग्रुटो 
दबाव का ही परिणाम था। अकाली दल ने पजावी भाषी पृथक्‌ राज्य की माँग की और ! 9 
में पजाब का विभाजन किया गया । उत्तर प्रदेश में उद्ब' भाषा को समुचित स्थान दिलाने के । 


दम 28 अब अयक नम थोडा पल कि कसम 
।. वर्जाबाय व ( + रत्णाए परपांद जात 6 रेिक्रताटक्षाइकआाणा] णी एणाहाट़ टातंथ5ाा5, चर॥ह वन 
गम ० 7. .52,, #ए7-)7एाट, 4973. 

शवाल्क्रावा (००॥), 28 श्वा०ी, 972. द 

उ॥6 उप्र ० काधात, 23 5०७ , 973, 9, . 
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'अंजुमन-तारिक-ए-हिन्द संगठन' ने लगातार संघर्ष किया। जनता की ओर से याचना-पत्र भिजवाये 
गये, अंजुमन के प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिले और अन्त में गृह मन्त्रालय को (49 जुलाई, 958) 
उनकी माँग के बारे में सहानुभू तिपूर्ण रुख अपनाना पड़ा [! 

इस प्रकार असमुदायात्मक दवाव समूह भारतीय राजनीति मे काफी प्रभावशाली रहे है । 
बरडे-वडे मसलों पर सरकारी नीतियो और निर्णयों को न केवल प्रभावित ही किया है अपितु कभी 
कभी सरकार को इनके दवाव के कारण अपनी नीतियो में आपूल-चूल परिवर्तन भी करना पडा 
है। ये समुदाय जितने जागरूक है, इनके संगठन उतने मुखर नही है । | 

(4) भारतीय राजनीति में प्रदर्शनकारो दबाव समूह (:णगरं० ?श४४४४स्‍7० 57075 वा 
प्रताशा ?०६४०७)- -प्रदर्श नकारी दबाव समूह अनेक विकासोन्मुख राष्ट्रों की राज्य-व्यवस्था की 
विशेषता है और भारतीय राजनीति मे इनको एकदम नवागत तथ्य नही कहा जा सकता प्रदर्शन- 
कारी ग्रुट वे है जो अपनी मॉाँगो को लेकर अवैधानिक उपायो का प्रयोग करते हुए हिंसा, राज- 
त्तीतिक हत्या, दंगे और अन्य आक्रामक रवैया अपना लेते हैं ।? प्रदर्शनकारी विरोध और प्रत्यक्ष 
कार्यवाही कई प्रकार के है, जैसे जनसभाएँ, गली-कूचा बैठक, पद-यात्रा रैली, विरोध दिवस 
मनाना, हडताल, धरना, सत्याग्रह, अनशन, सार्वजनिक सम्पत्ति को' हानि पहुँचाना, अग्निदाह, 
आवागमन अवरुद्ध करना, घेरना आदि | इनके द्वारा संगठित गुट न केवल अपना असन्‍्तोप व्यक्त 
करते है अपितु सरकार के निवेष (7975) तथा निर्गत (0706७) ढाँचे को प्रभावित करते हुए 
नियम-निर्माण (छए० 74८78), नियम प्रयुक्त, (शिपाए इएए0ब/णा) एवं नियम-अधिनिर्णयन 
(रिप्रां 2त[प्रता्वंणा) के स्वरूप को भी छू लेते है | ये गुट किसी विशेष नीति को बनवाने अथवा 
बदलने के लिए सरकार पर दब्वाव डालते है । 


भारतीय राजनीति मे प्रदर्शनकारी दवाव गुटो के उदय का कारण यह माना जाता है कि 
सरकार लोगों की न््यायोचित माँगों की ओर ध्यान नही देती और राजनीतिक दल सभी प्रकार के 
लोगो की माँगों का समुचित प्रतिनिधित्व नही करते ।? जब शान्तिपूर्ण माँगों की तरफ ध्यान नही 
दिया जाता तो दवाव गुट वैधानिक ढाँचे से हटकर कार्य करना प्रारम्भ कर देते है। मायरन 
बोनर के अनुसार, “भारत में सरकार दवाव गुटों की माँगो की तरफ उस समय तक ध्यान नही 
देती जब, तक कि जन-आस्दोलनों के माध्यम से वे अपनी शक्ति का परिचय नही देते। सरकार 
माँगो को इसलिए नहीं मानती कि वे न्‍्यायोचित है अपितु इसलिए मानती है 'कि माँग करने वाले 
गुट ने उसे ऐसा करने के लिए वाध्य कर दिया है ।* 

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रदर्शनकारी' ग्रुटों के दवाव के 
फलस्वरूप लिये गये है । इन्ही के दवाव के फलस्वरूप मद्रास, वम्बई व पजाव राज्यों का विभाजन 
हुआ पूर्वाचल में नये राज्यो का निर्माण करना पडा। सरकार को: गौन्वध नीति के विरोध में 
साधुओं ने अनशन किया एवं हिन्दी भाषा के समर्थकों ने अग्रेजी के विरोध मे सत्याग्रह किया । 
महाराष्ट्र मे प्रान्तीयता की सकूचित भावना के प्रसार के लिए शिवसेना का गठन' किया गया । 
शिवसेना ने हिसात्मक और उत्तेजनात्मक उपायों का सहारा लेते हुए सरकार को प्रभावित करने 
का प्रयास किया कि महाराष्ट्र मे केवल स्थानीय लोगो को ही रोजगार मे प्राथमिकता दी जाय, 
बंगाल में नक्सलवादी ग्रुट का उदय हुआ जिसने हिंसा, हत्या, लूटपाट आदि साधनों का प्रयोग 





॥.. कुछ ता #8 (0॥प्राऊडका ईंए' 7जिजाऊ।ए वैव[]एपटड (गरि 4२८००॥), 9. 42. 
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करते हुए सरकार का भूमि-सुधार, भूमि के न्यायोवित वितरण तथा 'ृ-अ्रम्रिको की दैनिक , 
बटाने की ओर ध्यान आकपित किया। मार्च 975 में गुजरात विधानसभा के विघटन का , 
नव निर्माण समिति' ज॑से दवाव गुट के कारण ही लेना पठा । नवनिर्माण समिति ने पूरे भुणर 
में हिसा, बन्द, हहताल, अनशन, लूटपाट, आगजनी का उम्र बातावरण निर्मित कर दिया। 
बढ़े नेता ने कई दिनो तक अनशन किया और अन्त से देल्द्रीय सरकार फो बड़ी अनिच्छा में विद 
राभा भग करनी पढ़ी। इस प्रकार प्रदर्शनकारी दवाव समृह राजनीतिक दलों »े शिक्नजों मे ५ 
कर हिंसा एवं आन्दोलन की राजनीति को प्रथय देने लग जाते है । इनके द्वारा अपनाये जाने 4 
असंबं धानिक तरीकी को देखते हुए उनके यथाय॑ स्वरूप के बारे में सम्देह् उत्पन्न होता है । 

प्रदर्णनकारी दबाव गुटो के परिप्रेध्य में हाल ही के असम आन्दोलन (4979 अब. 
985) का विश्वेषण किया जा सकता है । एस कालावधि में असम में भारत छोटो' का चा* 
गूंजने लगा । ] नवम्बर से 7 नवम्बर तक यहाँ अनूठा गण सत्याग्रह* आयोजित हुआ । (बे 
शियो वे? नाम धतदाता सूची से सारिज करने का आन्दोलन चुनाव विरोधी सत्याग्रह में बदल गया 
इसलिए व4 में से 0 चुनाव क्षेत्रों में एक भी नामाकस-पत्र सातवी लोकसभा निवर्चित (_+ई६ 
980) के लिए नहीं भरा गया । शेप में से एक बारपेटा के उम्मीदवारों ने अपने ताम वापस / 
लिये । इस बीच उपद्रवों में पुलिस की गोली से कई लोग मारे गये और हजारिका मन्ध्रिमण्दल क 
अस्तित्व खतरे मे पड़ गया। इस आन्दोलन का सूत्रयात अखिल असम विद्यार्थी संघ तथा ' 
सग्राम परिपद' ने उस समय किया था जबकि पुलिस ने मगलदोई संसदीय चुनाव क्षेत्र की .« ५। 
गूची में 26,786 ऐसे नामो का पता लगाया जो विदेशी है। एक सक्षम न्यायालय ने भी 3 . 
गैर-तागरिक घोषित किया । इस फैसले से असम को जनता की आँखें खुल गयी। गण क्तर ।५ 
के बाद विद्याथियो ने 9 से 22 नवम्बर, 979 तक सभी सरकारी कार्यालयों पर ७॥,४९ 
धरना दिया जो पूर्णतया शान्तिपूर्ण धा। विद्यार्थियो, प्रादेशिक दलों मे और असम ४॥६- 
सभा में क्षोभ पँंदा हो गया। वे यह मानते है कि विदेशी नागरिकों का प्रश्न असम के ले 
के लिए जीवन मृत्यु का प्रश्न है। वे यहू अनुभव करते है कि विदेशियों फी घुसपैठ के था 
एक बहुत बढ़ी चाल है । असमियाभाषी लोगो का बहुमत समाप्त करने की और उनके # 4५ 
राज्य बनाने के बुनियादी अधिकारी पर कुठाराघात है | उन्हें भय है कि उतकी स्थिति ८ 
वैसे अल्परास्यकों जैसी न हो जाये जैसी सिविकम में भोटिया लेपचा लोगो की है या त्रिपुरा. 
निषपुरी लोगो की है ।' 

असम के इन प्रदर्शनकारी दबाव गुटो के आन्दोलनात्मक तरीकों के आगे केन्द्रीय ध्त _ 
को सुकना पडा, मुस्य निर्वाचन आयुक्त को जनवरी 980 के लोकसभा चुनाव स्वगित « 
पे और नयी सरकार की नेता श्रीमती गाँधी को इन्हे विचार-विमर्श करने के लिए विभर « 
देना पड्रा4., - - 
असम के क्षेत्रीय, सास्क्ृतिक और प्रदर्शनकारी दबाव समूहो की उपेक्षा करते हुए.» 
सरकार ने मार्च 983 से वहाँ विधानसभा के चुनाव सम्पन्न कराने का अतिशय महत्त्व 
निर्णय ले लिया | इपका परिणाम हुआ इन समूहों के आग्रह पर असम के सूल निवासियों ४ * 
चुनावों का वहिप्कार करना और सरकार तथा दबाव गुटों मे टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई 
राज्य मे अराजकता और हिंसा का माहौल उत्पन्न हुआ | 


विदेशी लॉबीज की भुमिका 
(ः0श्ग्रठाप 09955) 
राभी प्रकार की राज्य-व्यवस्था में विदेशी लॉबीज भी सक्रिय रहते है। विदेशो 
सरकारी और गैर-सरकारी हितो के संरक्षक, प्रतिनिधि विदेशी लॉबीज कहलाते है जन * 
85 22 0 0:27 
१६ एछा0००, आता गला 7.००825, ४०, 37. उस, 974, 97. 54-52. 
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प्रतिनिधि और जासूसी के कायं करने वाले भी विदेशी लॉबीज ही है । विश्व बैक के तकनीकी 
विशेषज्ञ तथा आथिक मदद देने वाली विदेशी संस्थाओं के प्रतिनिधि भी लाबीइंग कार्य करते 
है। ये अपनी विचारधारा का प्रचार करते है, राजनीतिक दलो, को आथिक सहायता देते 
है, प्रभावशाली व्यत्तियों को विदेश भ्रमण का लालच देते हैं, प्रशासकों के बेटे-वेटियो के जन्म 
दिवस पर अच्छी खासी भेट देते है अथवा विदेशी कम्पनियों में नीति-निर्माताओ के रिम्तेदारों 
को ऊँचा पद दिलवाकर अपने हितों की साधना करते है। विगत शताब्दी में पैट्रोलियम तथा 
फर्टीलाइजस के क्षेत्रों मे विदेशी लॉबीज भारत में बडे सक्रिय रहे है। हमारे द्वारा कास्टिक सोडा 
प्लाण्ट आयात करने में रूमानियाँ के लॉबीज का सक्रिय प्रभाव रहा है तथा दस्तूर एण्ड कम्पनी 
को बोकारो स्टील प्रोजेक्ट मे कार्य प्राप्त न होने के पीछे सोवियत लॉबीज का ही दवाव रहा है । 
जब हमारी सरकार ने विदेशी तेलशोधक कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की पहल की तो गुजरात 
मे सी. आई. ए. की गतिविधियाँ बढ गयी और इसे भी फॉरेन लॉवीज की अप्रत्यक्ष कार्यवाही 
कहा जा सकता है ।! 977 के चुनाव में जब श्रीमती गाँधी के पाँव उखड़ गये तो उन्होंने 
भारोप लगाया कि कुछ विदेशी शक्तियों ने दुनिया के इस हिस्से मे अस्थिरता पैदा करने की नीयत 
से उनके खिलाफ साजिश की थी । इमरजेसी के दौरान उन्होने दो वार दोहराया था कि एमनैस्टी 
इष्टरनेशनल और सोशलिस्ट इण्टरनेशनल- संस्थाओं के “जरिये पश्चिम, यूरोप और ब्विटेन की 
सरकारे भारत मे विरोधियों की सहायता कर रही हैं। इमरजेसी सम्बन्धी, श्वेत पत्र मे आरोप 
लगाया गया था कि जाजं॑ फर्नाण्डिस को जापानी और जर्मन आर्थिक सहायता मिल रही थी । 
अमरीका के विसकोसिन ,विश्वविद्यालय के एक भारतीय शोधकर्ता आर. एस. पाण्डेय ने अपने शोध 
: अबन्ध मे बताया कि सर्वोदय आन्दोलन द्वारा संचालित तथाकथित स्वयं सेवी संस्थाएँ भारतीय 
धन की तुलना में कही अधिक परिमाण मे विदेशी धन प्राप्त कर रही है। ऐसा कहते हैं कि 
भूतपुव प्रधानमन्तरी सोरारजी देसाई के निजी सचिवालय मे कान्ति देसाई के मार्फत कई विदेशी 
कम्पनियों और एक इसराइली कम्पनी, कन्सोलिडेटेड.पैक्स में भारत की विदेश नीति को अरब 
विरोधी और इसराइल समर्थक बनाने का प्रयत्न किया था। इसको कान्‍न्ति देसाई के एक 
शव व्यापारिक सहयोगी सुब्रह्मण्यम ने साबित करने की कोशिश की है। जार्ज फर्नाण्डिज 
के बारे मे सन्देह किया जाता हे कि पश्चिमी जमंनी के समाजवादी शासको ने उनकी सहायता 
करने के ऐवज में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स से एक सौदा पठा लिया जो इस उद्योग मे भारतीय हितो 
के विरुद्ध बैठता है । श्रीमती गाँधी ने अमराकी पत्रकार ठामस पावर्स की पुस्तक के हवाले से यह 
हकर जनवरी 4980 के चुनावो से पूर्व बहुत बड़े विवाद को जन्म दिया कि बंगला देश मुक्ति 
सैग्राम के समय उनके मन्त्रिमण्डल से एक सी. आई. ए. का एजेण्ट था। भारत मे भूतपूर्व अमरीकी 
'पजदूत डेनियल मोयनीहन ने अपनी पुस्तक 'ए डेनजरस फेस मे स्पष्ट लिखा है कि 'हमने धन 
किर दो बार भारतीय राजनीति से हस्तक्षेप किया था और धव कांग्रेस दल को दिया गया था।”* 
हमारे देश मे अत्यधिक विदेशी लॉवीज की गतिविधियों का कारण यह है कि हम विदेशी सहायता 
पर अधिक निर्भर है । “भारत स्थित लगभग सभी कम्पनियों में विदेशी सहयोग है और यह 
पहयोग सरकारी अधिकारियों को प्रभावित, करने के लिए उन्हे अवसर प्रदान करता है । सरकारी 
अधिकारियों को विदेशी हिस्सेदारों से लुभावनी किस्म की रिश्वत मिल सकती है, मसलन उन्हें 
रिश्वत के रूप भे भारत से बाहर विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है जिसे वे विदेश यात्रा के दौरान 


३ हु 
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कस फट़िया, प्रेस प्रृष्प इस इण्डियन पॉलिटिक्स (रेडियण्ट पव्चिशर्स नयी दिल्‍्ती, 
. 4980) अध्याय 9 । 
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खर्च कर सकते हू । हाल ही मे ले जनरल हृदय कौल ने अपने एव साक्षात्कार से स्वीकार 
किया है कि तोप बनाने बाली एक विदेशी कम्पनी से उनके नाम 25 करोड़ झे, किसी भी देश 
के बैक में, किसी भी मुद्रा मे जमा कराने की पेशकश की, बदले में यह कम्पनी चाहती थी कि 
भारत सरकार हारा खरीदी जाने बाली तोप को वरीयता क्रम मे ऊपर कर दें। जनवरी 983 
से फरवरी 985 ले. जनरल कौल सेना के लिए मध्यम दरी तक मार करने वाली तोपो के 
चुनाव के प्रभारी अधिकारी थे ।? हमारा प्रशासनिक ढाँचा भी कुछ ऐसा है कि लॉबीड्य कार्यों के 
लिए स्त्रत भाग प्रशस्त हो जाता है। उच्च प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति की चालू प्रणाली के 
कारण यह मालूम हो जाता है कि कौन सचिव कब पदनिवत्त होगा तथा कौन कब संयुक्त सचिव 

था सचिव बनेगा । विदेशी एजेण्ट पहले से ही उस विभागीय अधिकारी के मस्तिप्क को प्रभावित 
करना पारम्भ कर देते है, फनत समय आमने पर उसका स्वार्थ सरलता से पुरा हो जाता है । हम 
में से बहुतो में राष्ट्रीय दायित्व की भावना का अभाव है जिसके परिणामस्वरूप विदेशी लॉबीज 
सफल हो जाते है। 

भारतीय दवाव समुहों की विशेषताएँ 
(785 572टायट कफ#&व फरार 07 वरणा#्र भर0फ0छ0॥ा, - 
07 प़रा555छ285 60079) रु 

प्रो. सायरन बीनर की रचना 'पॉलिटिक्स ऑफ स्करसिटी' भारत में दवाव राजनीति का 
विश्लेषण करने वाली प्रथम वैज्ञानिक रचना है।वीनर के बाद स्टेनली कोचनीक का ग्रन्थ 
बिजनेस एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया' भारतीय राजनीति में व्यावसायिक दबाव समूहो की 
भूमिका का सूक्ष्म अध्ययन प्रस्तुत करता है। वीनर तया कोचनीक के निष्कर्पो के अनुसार भारत 
में दबाव व हित समूहो की निम्नलिखित निराली विशेषताएं हे 

(!) भारतीय राजनीति में परम्परावादी दवाव समूह जैसे जाति, समुदाय, धर्म और 
आदेशिक गुट निर्णायक भूमिका अदा कर रहे हैं। अधिकाश राजनीतिक दल जाति और समुदाय 
के आधार पर ही अपने अनुयायियो को सगठित करते हैं। जातीय समुदाय को आज भी भांरत में 
वेताज' के सरताज' क॒ृहा जा सकता है। 

(2) अधिकाश समुदायात्मक दबाव समूहों पर राजनीतिक दलों का नियस्त्रण है। उनका 
नेतृत्व राजनीतिक दलों के नेताओं के हाथी में है और उन्हें 'दल-के पीछे दलीय सत्ता' कुहा जा 
सकता है। किन्तु यह .भी एक विचित्र सत्य है कि प्रमुख व्यावसायिक हित समूह दलीय नियन्त्रण 
से स्वायत्त है 

(3) अपने राजनीतिक हिंतो की पूर्ति के लिए कतिपय राजनीतिक दलों ने अर्द्ध-सैनिक 
स्वरूप वाले ग्रुप्त सगठनो का भी निर्माण किया है । 

(4) स्वाधीनता प्राप्ति के तुरन्त बाद सार्वजनिक नीति के निर्माण में दबाव समूहों 
सीमित भूमिका द्रण्टव्य है। इसके दो प्रकार थे--प्रथम, केन्द्र और राज्यो में थ। ।९। 
नेतृत्व था और द्वितीय, सरकार पर काग्रेस दल वा एकाधिकार था। जैसे-जैसे सशक्त न 
ह्ास होता गया और कांग्रेस का एकाघधिकार ट्टता गया वैसे-वैसे राजनीति से दब: 
भभाव भी बढता गया। पारम्भ में दवाव ग्रुटो की नकारात्मक भूमिका रही । वे इस न ) 
देते रहे कि सरकार राष्ट्रीयकरण न करे और भूमि पर कर में अभिवृद्धि न करे । ।क 
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में अमेक दवाव गुट सकारात्मक रूप से अपने हितो को प्रभावित करने वाली नीतियो के निर्माण मे 
सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, मार्च 974 में सरकार की 'ेहूँ नीति' के 
निर्माण मे अनाज व्यापारियों के महासंघ ने सकारात्मक भूमिका अदा की । 

(5) विगत कुछ वर्षो मे केन्द्रीय सरकार की नीतियों पर भारतीय सघ के राज्यों का भी ' 
प्रभाव पढने लगा है और राज्य संगठित दवाव डालने का प्रयास करने लगे हैं । राज्य लॉबीइग के 
लिए अधिकारी रखते है जिससे वे ससद-सदस्यों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित कर सकें । संविधान के 
अनुच्छेद 262 तथा 263 के अन्तर्गत केन्द्रीय ससद को “अन्तर्राज्यीय नदी-पानी विवाद! तथा 
'सीसा विवाद' हल करने की यक्ति प्राप्त है और कई राज्यों के वीच ऐसे उग्रतर विवाद उलझे 
पड़े हैं । भत्त दवाव और लॉवीइंग की राजनीति द्वारा वे अपना हित वर्धन करने में लगे है। * 

(6) जब राज्यों मे सविद और गैर-काग्रेसी सरकारे कार्यरत थी तो उन्होने अपनी माँगो 
के समथ॑न में केन्द्रीय सरकार के विरोध में दवाव ग्रुटो को प्रेरित किया । ऐसी माँगे, जैसे अधिक 
विश्वविद्यालय, इस्पात कारखाने की स्थापना, तेल शोधत कारखाने की स्थापना, सार्वजनिक उद्यम 
की स्थापना आदि के लिए जब कभी राज्यो मे आन्दोलन हुए तो गैर-कांग्रेसी सरकारों ने आन्दोलन- 
कारियों के प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाया । 

(7) राजनीतिक दलों मे विद्यमान संस्थागत दवाव समूहो ने दलीय व्यवस्था को ही डाँवा- 
डोल करने की चेष्टा की है। सत्ताधारी और विपक्षी दलो से कार्यरत गुटों ने बहुमत सरकार की' 
कार्य-अणाली को ही चुनौती दी है । हे 

(8) विदेशी सहायता और विदेशी तकनीशियनों पर निर्भर होने के कारण विदेशी लॉबी 
भी हमारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए दबाव डालते है । ह 

(9) समुदायात्मक और प्रदर्गनकारी दवाव समूह हिंसा, जन-आन्दोलन, हडताल, अनशन 
और सत्याग्रह जैसे अवैधानिक साधनों का प्रयोग करते नही हिचकिचाते।..... 

(0) भारत में दवाव समूह मुख्यतया प्रशासको को प्रभावित करने मे लगे रहते है व कि 
नीति-निर्माण को । गरुटीय नेताओं का शायद यह विश्वास है कि महत्त्वपूर्ण सास्कृतिक और आ्िक 
कार्यक्रम, यहाँ तक कि रचनात्मक संस्थाओं जौर कला एवं विज्ञान दोनो के ही विकास और 
उन्नयन का कार्यभार नौकरशाही के हाथो मे है । 

() भारत में आम धारणा दवाव समूहो की कार्य-पद्धति के प्रतिकूल है। यह अच्छा 
नहीं माना जाता कि हित समूह नीति निर्माताओं का मार्ग-दर्शन करे । ऐसा भी माना जाता है कि 
यदि एक वार सरकार दवाव ग्रुटो के आगे झुक जाती है तो फिर्‌ कोई भी निर्णय सार्वजनिक हिंत 
में नही लिया जा सकता। 

निष्कर्षत यह कहा जा सकता है कि भारत , में असमुदायात्मक दवाव ग्रुट सर्वाधिक 
प्रभावशाली है और उनमें भी 'जाति' का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद 
सस्थानात्मक दवाव समूहो ने राजनीति को प्रभावित किया है। समुदायात्मक दबाव समृहो में 
केवल 'फेडरेशन आफ इण्डियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री' को ही आधुनिक दवाव समूह 
माना जा सकता है। भारतीय दबाव गुटो के स्वरूप से यह धारणा गलत सिद्ध हो जाती है कि 
परम्परावादी समाज में आधुविक दवाव समूह विकसित नहीं हो सकते । व्यावसायिक हित समूह 
राजनीतिक दलो से सम्बद्ध नही हैं और उतकी तुलना पश्चिमी देशों से पाये जाने वाले दवाव गुटो 
से की जा सकती हैं। भारत में परस्परावादी दवाव्र समूह अपने हितो की अभिव्यक्ति के लिए 
चुनाव और राजनीतिक दलो का प्रयोग करते है जबकि आधुनिक दवाव समूह मन्त्रिमणएणल और 
चोकरशाही को अपनी नवीचतम शोध से प्रभावित करते है । यदा-कदा प्रदर्शनकारी दबाव समूह 
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भी सक्रिय हो जाते है। ऐसे गुट कभी-कभी राज-व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न ? 
देते > 


थ्प न्‍ 
८ 2| 


दबाव समूहों की आलोचना 
(एटरप्रााए्रछ५) 


विगत वर्षो से दबाव की राजनीति आलोचना और वाद-विवाद का विषय रही है । जाले 
चको ने यहाँ तक कह डाला है कि ये गुट नवजात भारतीय लोकतन्त्र पर खतरे की काली घ८ 
के रूप में मंडरा रहे है। ये सदैव अपने घटिया स्वार्थों की पूर्ति हेतु साव॑जनिक कल्याण को पुर 
निगाह से देखते रहे है । इन दवाव ग्रुटो ने हमारे सावंजनिक जीवन मे भ्रष्टाचार, घुसखोरी थ* 
अनेक घृणित उपायो को आश्रय दे रखा है। विदेशी लॉवीज हमारी सुरक्षा सम्बन्धी युप्त . ।|े । 
तक को प्राप्त करने मे सफल हो गये है । 

भारत में दवाव गुटो की कार्य-शैली को गुप्त रखा जाता है और जन सामान्य को उसके 
बारे में कोई सूचना प्राप्त नही होती । वे गुप्त ढंग से अधिकारियों और नीति-निर्माताओं से 
परामर्श करते है । विधानाग के सदस्यों के लिए यह आवश्यक नही है कि वे खुले रूप से यह 
प्रकट करे कि उनका सम्बन्ध किन-किन ग्रुटो से है और उन्हें उनसे किस प्रकार का लाभ मिलता 
है। कभी-कभी दबाव ग्रुट रिश्वत और घूंस देकर भी प्रशासको को अपने स्वार्थों के अनुकूल 
वनाने मे नही हिचकिचाते । दवाव ग्रुटो की सफलता इस तथ्य निर्भर नहीं करती कि वे सही 

माँग अस्तुत कर रहे हैं अपितु इस तथ्य पर निर्भर करती है कि उनका ग्रुट कितना विशाल और 

वित्तीय साधनों से सम्पन्न है। दबाव ग्रुट सरकार के विरुद्ध हिसात्मक साधनों का भी भ्रयोग करते 
करते है । मायरन वीनर लिखते है कि “गैर-पश्चिमी देशो मे हिंसा का संग्रठित प्रयोग किया जाता 
है, किन्तु अधिकांश में हिंसात्मक कार्यवाहियाँ अचानक नही हो जाती अपितु संगठित होकर योजना- 
बद्ध होती हैं ।”! हिंसा और जन-आन्दोलन से अराजकंता उत्पन्न होती है और ऐसी अव्यवस्था 
राज व्यवस्था के अस्तित्व के लिए प्रत्यक्ष खतरा उत्पन्न कर देती है। सफेदपोश सरकारी कर्म- 
चारियो के सगठनों के लिए तो हड़ताल, प्रदर्शन आयोजित करना एक फैशन हो गया है | सरकारी 
कर्मचारियों द्वारा अचानक कार्य बन्द कर देने से प्रशासन ठप्प हो जाता है और आम जनता को 
काफी असुविधा होती है। कभी-कभी तो दवाव गुट ऐसी दायित्वविहीन माँगें भी प्रस्तुत करते है 
जिनको पूरा करना सरकार के लिए सम्भव नही होता । 

इन आलोचनाओ में सत्य का अश अवश्य है, किन्तु किसी भी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के 
लिए दवाव व हिंत समूहों से छूटकारा पाना सम्भव नहीं है। साम्यवादी और अधिनायकवादी 
शासन व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह सक्रिय रहते है। जनतान्त्रिक व्यवस्था में तो उन्हें संवैधानिक 
संरक्षण प्राप्त होतां है । दवाव व हित समूह के वारे मे नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के वजाये 
हमे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। चतंमान लोकतन्‍्त्रीय व्यवस्था में दवाव समूह जब 
'शासक के निर्माता” (98 ?४४८०४) वन बैठे है तो हमारी समस्या यह नही है कि इन्हे किस 
प्रकार समाप्त किया जाय, अपितु हमारी वास्तविक समस्या यह है कि उन्हे सही दिशा'मे किस 
प्रकार मोदा जाय ? 

हमारी राज व्यवस्था की स्थिरतां और समुच्चय शक्ति को बढाने के लिए 'दवाव ग्रुटो को 
उसमें समुचित स्थान दिया जाना चाहिए। हमारी राजनीतिक निर्णय-प्रत्रिया मे दबाव ग्रुटा का 
स्थान देने के लिए ' निम्नाकित सुझाव दिये जा सकते है--भ्रयम, नीति-निर्माण के विभिन्न स्तरों 
पर शासन को प्रभावित हितो सेपरामर्ण करने की स्थायी और अधिकाधिक आदत ठालनी चाहिए 
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द्वितीय, -राज्यसभा और, राज्य विधान-परिपदों में हित समृहो के प्रतिनिधियों को अधिकाधिक 
स्थान दिया जाना चाहिए | इस सम्बन्ध में वर्तमान संविधान मे आवश्यक संशोधन किया जा सकता 
है। इससे हित समूहो को खुले तौर से राज-व्यवस्था मे भाग लेने का लोकतसन्‍्त्रात्मक अवसर उप- 
लब्ध हो जायेगा और विभिन्न हित 'समृह आपसी वाद-विवाद के बाद सन्तुलनकारी नीतियाँ 
निर्मित करने में सहायक होगे । तृतोय, संसद की परामर्शदात्री समितियों मे हित समूहों के सदस्यो 
को सह-सदस्थता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे राजव्यवस्था की परिपकवता भे वृद्धि होगी । 
आंतुर्थ, सरकार के विभिन्न विभागों के साथ कार्यरत 'प्रतिनिधिक परामरदात्री समितियों के 
“सदस्यों का मनोनयन सरकार द्वारा न होकर हित्त समृहो द्वारा किये जाने को परम्परा डाली 
: जानी चाहिए। पंचम, अधिकाश निर्णय स्थानीय जनता को प्रभावित करते है और जिलाधीश व 
उपजिलाधीश स्थानीय प्रशासक होते है । अत सामान्य जनता और स्थानीय प्रशासको के मध्य गहन 
सम्पर्क सूत्र होने आवश्यक है। स्थानीय अधिकारियो को किसी भी निर्णय के क्रियान्वयन से पूर्व 
स्थानीय हितो से परामर्श करने की आदत डालनी चाहिए। उन्हे अपने निर्णय की उपयोगिता 
जनता मे स्पष्ट करनी चाहिए । इससे प्रशासन मे व्याप्त लालफीताशाही द्वर होगी और उत्तर- 
दायित्व की भावना पनपेगी । ; 

दबाव तथा हित समूहो की निन्‍दा करने की आवश्यकता नही है। मूल बात तो यह है कि 
दवाव भरुटो को कैसे नियस्त्रित किया जाये । इस सम्बन्ध मे हमारा सुझाव है कि संसद को एक 
अधिनियम पारित करके दवाव गुटों की गतिविधियों पर नियन्त्रण स्थापित करना चाहिए । दबाव 
गुटों के लिए यह आवश्यक कर दिया जाना चाहिए कि वे अपना वाधिक आय-कर प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करें। गुटो को अपना पंजीकरण करवाना चाहिए और यदि वे अवैधानिक सांघवों का प्रयोग करे 
तो उनका पंजीकरण समाप्त कर देना चाहिए। यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारी सरकार ने 
इस सम्बन्ध मे विचार करना आरम्भ कर दिया है और हाल ही मे विदेशी अनुदान नियन्त्रण 
कानूव' पारित किया गया है। इस कानून द्वारा इस बात को नियमित किया गया है कि विदेशी 
निकायो से कोई संस्था या व्यक्ति विना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से अनुदान या सहायता नही 
ले सकेगा । 

निष्कर्पत्त , दबाच तथा हित समूहों से हम अपेक्षा करते हैं कि वे 'सा्वजनिक हित” की 
अवधोरणा को स्वीकार करते हुए सार्वजनिक जीवन की अभिवद्धि तथा उन्नति के लिए अपने 
आपको भस्तुत करेगे । विदेशी दवाव का सामना करने के लिए राष्ट्रीय इच्छा शक्ति एवं राष्ट्रीय 


भावना विकसित, करना अपरिहाय है। अभी तक हित समूह तथा सार्वजनिक हित के मध्य सन्तुल॒न 
स्थापित करना एक समस्या वनी' हुई है । 
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चुनाव व्यवस्था' लोकतान्त्रिक व्यवस्था का प्राण है । प्रत्येक शासन व्यवस्था मे किसी ने 
किसी प्रकार की घखुनाव-प्रक्रिया के महत्त्व को स्वीकार किया जाता है । किन्तु निर्वाचन प्रक्रिया तथा 
उस प्रक्रिया का संचालन करने वाली मशीनरी लोकतान्निक व्यवस्था का बुनियादी आधार है। 
लोकतन्‍्त्र मे यह महत्त्वपूर्ण नही है कि चुनाव होते हैं अपितु इससे भी ज्यादा महत्त्वपूर्ण यह है कि 
घुनाव किस भाँति होते हैं, चुनाव कितने निष्पक्ष होते हैं और आम मतदाता का निर्वाचन व्यवस्था 
का सचालन करने वाले अभिकरण की निष्पक्षता और ईमानदारी पर कितना विश्वास होता है ? 

भारत एक लोकतन्त्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है जहाँ केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय स्तर 
पर आये दिन चुनाव होते रहते हैं। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने शासकों (जन-प्रति- 
निधियो) का चयन करती है, जनता शासको पर नियन्त्रण रखती है और सरकार को वैधता 
(.०शांप7०४) प्रदान करती है। नाग्ररिक मताधिकार के माध्यम से ऐसी सरकार को बदल 
सकते हैं जो उनकी इच्छाओं का सम्मान नही करती । वस्तुत भारत जैसे देश में निर्वाचन अग्रत्यक्ष 
रूप से लोकमत की अभिव्यक्ति है । 

भारत के सविधान निर्माता चुनावों के महत्त्व से परिचित थे और इसीलिए भारतीय 
सविधान मे उन्होने एक ऐसे साविधानिक आयोग की स्थापना की है जिसका प्रमुख कार्य सम्पूर्ण देश 
में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य एवं राज्य विधानमण्डलो के सदस्यों 
का निर्वाचन सम्पन्न कराना है। इस साविधानिक आयोग को चुनाव आयोग (टॉ6ण०ॉणा 
(०णागणांडधं०) के नाम से जाना जाता है । जहाँ विश्व के अधिकाश शासन विघानों मे निर्वाचन 
को अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण विषय समज्नकर उसे व्यवस्थापिका की इच्छा पर छोड़ दिया गया है 
वहाँ भारतीय सविधान निर्माताओ ने निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्था के सचालन का प्रावधान 
संविधान के अन्तर्गत ही कर लिया है। निर्वाचन तन के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान निर्मात्री 
सभा में प. हृदयनाथ कुजरू ने कहा था--“अगर निर्वाचन तन्त्र दोपपूर्ण है या निष्पक्ष नही हे या गैर- 
ईमानदार लोगो द्वारा संचालित होता है तो लोकततन्‍्त्र अपने उद्भव काल में ही डगमगा जायगा ।” 
स्वतन्त्र निर्वाचन तन्त्र के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भारतीय सविधान के एक प्रथक अध्याय--- 
अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन तन्त्र से सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यवस्था की गई है । 

भारत में निर्वाचन आयोग : संरचना एवं संगठन 
(एआ.एटाप00ब3 ९0शभा550४ ॥र तर) 50 डापरएटाएारा;: #र2 0700%37887700) 
सांविधानिक प्रावधधान--सविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत निर्वाचनो का निरीक्षण, 
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में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने निर्वाचन आयुक्त होगे जितने फ्ि शप्ट्रपति समय- 
समय पर मनोनीत करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन भयुक्तो की नियुक्ति समद 
द्वारा निित किसी विधि के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति निर्वाचन 
आयोग से परामशे करके आयोग की सहायता के लिए ऐसे प्रादेशिक आयुक्तो की नियुक्ति कर 
सकता है जैसा कि आवश्यक समझे । निर्वाचन आयुक्तो और प्रादेशिक आयुक्तो की सेवा की शर्ते 
' और पदावधियाँ ऐसी होगी जो कि राष्ट्रपति के नियम द्वारा निर्धारित करें| मुख्य निर्वाचन भायुक्त 
अपने पद से उन्ही कारणो प्र और उन्ही रीतियो से हटाया जायगा जिन कारणो और रीतियो से 
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हटाया जा सकता है। अर्थात्‌ सिद्ध कदाचार या असमथ॑ता के 
आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता 
है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार ससद को प्राप्त है । 
कार्यविधि चाहे जो हो, लेकिन ससद के दोनो सदनों को अलग-अलग अपने कुल सदस्यों की सख्या 
के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई मत से प्रस्ताव पारित 
करना होगा और वह प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा जायेगा। उसके वाद राष्ट्रपति मुख्य निर्वाचन 
युक्त की पदच्युति का आदेश जारी करेगा | नियुक्ति के पश्चातु मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा 
की शर्तों मे अलाभकारी कोई परिवर्तन नही किया जा सकता । 

व्यावहारिक स्थिति--सत्‌ [95] से पहली बार सविधान के अन्तर्गत निर्वाचन आयोग 
का गठन किया गया और तब से निर्वाचन आयोग “एक सदस्यीय आयोग' के रूप मे कार्य करता 
रहा। 952 भे आम चुनावो के सचालन हेतु दो प्रादेशिक आयुक्तो की नियुक्त की गई। प्रादेशिक 
निर्वाचन आयुक्तो की व्यवस्था को लाभदायक नही समझा गया मोर द्वितीय आम चुनाव के समय 
इसे निरस्त कर दिया गया । सन्‌ 956 मे प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्तो के स्थात पर उपनिर्वाचन 
भायुक्त के पद सृजित किये गये । विभिन्न घुनावों मे उपनिर्वाचन आयुक्त के पद का उपयोग 
किया जाता रहा है। वैसे यह संविधिक पद नही है, इसका उल्लेख जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 
में किया गया है । 957, 962 तथा 967 के निर्वाचनों का संचालन करने हेतु दो उप' निर्वा- 
चने आयुक्तो की नियुक्ति की गई | 969 के मध्यावधि चुनावों के समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को 
सहायता देने के लिए केवल एक ही उप निर्वाचन आयुक्त था। 

इस प्रकार मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सहायता देने के लिए उपनिर्वाचन आयुक्त, सचिव, 
अपर सचिव, शोध अधिकारी आदि पद उपलब्ध कराये गये हैं । 

सन्‌ 966 भे निर्वाचन सम्बन्धी विधि में परिवर्तत करके यह प्रावधान किया गया कि 
मुझ्य निर्वाचन आयुक्त में सन्चिहित अधिकारों का प्रयोग उप-निर्वाचन आयुक्त एवं आयोग के सचिव 
भी कर सकते हैं। इस प्रकार निर्वाचन आयुक्त की शक्तियों का हस्तान्तरण हो सकता है किन्तु 
आज भी सविधान के अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी समस्त शक्तियाँ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त में ही 
भमाविष्ट हैं) 

इस समय श्री पेरी शास्त्री मुख्य निर्वाचन आयुक्त पद पर कार्य कर रहे हैं। 6 अक्टूबर, 
989 को राष्ट्रपति आर. वेकटरमण ने निर्वाचन आयोग को व्यापक रूप देने के उद्देश्य से दो 
निवोचन आयुक्तों की नियुक्ति की। ये अधिकारी श्री एस एस. धनोवा और श्री वी. एस सैगल 
है। श्री धतोवा और श्री सैगल की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी सहायता के लिए की 
॥ गई थी । संविधान के अनुच्छेद 324 मे यह प्रावधान है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता 

के लिए आयुक्तों की नियुक्ति की जा सकती है । “परन्तु यह प्रथम अवसर है जब इस प्रकार की 

नियुक्ति की गई। श्री धनोवा और श्री सैगल क्रमशः अवकाश प्राप्त आई. ए. एस और आई. पी. 
एस, अधिकारी हैँ । 
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2 जनवरी !990 को राष्ट्रपति मे चुनाव आयुक्तो के रूप में श्री घनोवा तथा श्री संगल 
नियुक्तियाँ रदूद 'कर दी, जिसके साथ ही बहुसदस्यीय आयोग फिर एक सदस्यीय हो गया है,। दोनो 
घुनाव आयुक्तो की ससदीय चुनाव की पूर्व सध्या पर नियुक्ति की राष्ट्रीय मोर्चे के घटक तथा अन्य 
विपक्षी दलों ने आलोचना की थी । सत्ता संभालने के बाद प्रधानमन्त्री विश्वनाथ प्रतापसिंद ने अपने 
पहले सवाददाता सम्मेलन मे कहा था कि जिन परिस्थितियों मे दो खुनाव आयुक्तो की नियुक्ति 
हुई, सरकार उनकी समीक्षा करेगी । ४ 
चुनाव जायोग के कार्य (एणाएत0०5 ० परढ ए6९००7 ९ण्ाषाइ्भं०ा) 

धुनावों से सम्बन्धित समस्त व्यवस्था करना चुनाव आयोग का कार्य है। इस सम्बन्ध में 
प्रमुख रूप मे उसके निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है : 

() चुनाव क्षेत्रो का परिसीमन या सीमांकन ([70॥060 ० ए०#प्रशालं८३)-- 
घुनाव आयोग का सर्वप्रथम कार्य चुनाव क्षेत्रों, का सीमांकन होता है। प्रथम आम घुनाव मे 
निर्वाचन क्षेत्रो का सीमाऊुन 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 950' के अन्तर्गेत राष्ट्रपति द्वारा 
जारी किये गये आदेश के आधार पर किया गया था। लेकिन यह व्यवस्था सनन्‍्तोषजनक नही पायी 
गयी, अतः संसद ने 'परिसीमन आयोग अधिनियम, 952' पारित किया । इस अधिनियम में यह 
प्रावधान है कि दस वर्ष बाद होने वाली प्रत्येक जनगणना के उपरान्त निर्वाचन क्षेत्रों का सीमकिन 
किया जाना चाहिए । मुख्य चुनाव आयुक्त इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है और उसके 
अतिरिक्त इनमे दो सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त स्यायाघीश होते 
हैं। आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य से 2 से लेकर 7 तक सहायक सदस्यों का प्रावधान 
, है। ये सहायक सदस्य सम्बद्ध राज्य से लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित 

सदस्यो मे से चुने जाते है। जनता के द्वारा व्यक्तिगत अथवा संग्रठित रूप से आयोग के सम्मुख 
सुझाव या आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं, जिन पर खुली बैठकों में विचार आवश्यक माना 
गया है। इसके उपरान्त ही आयोग 'सीमांकन आदेश” की घोषणा करता है जो अन्तिम होता है 
तथा जिसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय मे अपील नहीं की जा सकती है। परिसीमन आयोग की 
यह समस्त व्यवस्था 'गरीमेण्डरिंग' (007/गाथावथ्यंग्रह) जैसी बुराइयो को सीमित करने के लिए 
की गयी है । 
(2) मतदाता सूचियाँ तंयार करना (70 0०7० 8[००७००] २०॥5)---चुनाव आयोग 
के द्वारा लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक चुनाव या मध्यावधि चुनाव के पूर्व मतदाता सूचियाँ 
तैयार करवायी जाती हैं और इस कायें के सम्पन्न होने पर ही चुनाव होते है। मतदाता सूची 
तैयार करने का कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वचित 
न रहे जो मताधिकार की योग्यता रखता है। ४ 

(3) विभिन्न राजनीतिक दलो को सान्यता प्रदान करना (70 कि९००४४४2९ शिशिंशां 
एणाएव्व्व एशाा०)--.चुनाव आयोग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य विभिन्न राजनीतिक दलो को 
मान्यता प्रदान करना है । इस सम्बन्ध मे आयोग के द्वारा कोई आधार निश्चित किया जा सकता 
है । चुनाव आयोग द्वारा मान्यता प्रदान किये जाने के- आधार मे समय-समय पर परिवतंन किये 
जा सकते हैं और किये जाते रहे है | वर्तमान नियम के अनुसार राष्ट्रीय दलो के रूप में किसी भी 
दल को मान्यता तभी प्राप्त हो सकती है जबकि आम चुनाव में उसे कम से कम चार राज्यो में 4 
प्रतिशत मत मिले हो । इस हंष्टि से दिसम्बर 984 में सम्पन्न आठवी लोकसभा के खुनावों मे 7 
राजनीतिक दलो को राष्ट्रीय दल के रूप मे मान्यता प्रदान की गयी थी । इन्दिरा कांग्रेस, भारतीय 
जनता पार्टी, जनता पार्टी, दलित मजदूर किसाव पार्टी (भारतीय लोकदल), भारतीय साम्यवादी 
दल, साक्सेवादी दल, कांग्रेस (स) । 


] 


जारत में निर्वाचन आयोग ; संगठत, कार्य एवं भूतिका. 63] 


(4) राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिह्न प्रदान करना (70 &॥0 (०४७९८ 
पव्जाणा 9शा05 ६०0 ?एएाप०शी ?क्वा70०४)--आयोग मान्यता प्राप्त राजनीत्तिक दलो को 
आरक्षित (?८४४५४८) चुनाव चिह्न प्रदान करता है और भारत की पृष्ठभूमि में आयोग का यह 
कार्य निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण है। यदि चुनाव चिह्न के प्रश्व पर दो राजनीतिक दलो के बीच 
कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस स्थिति मे आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष 
ओर न्यायिक ढंग से विवाद का निबटारा करेगा। इस सम्बन्ध में आयोग के निर्णय के विरुद्ध 
तर्वोच्च न्यायालय में अपील भी की जा सकती है । 

(5) भर्ड-स्यायिक कार्य (002अं-700ंणं४ एपा०ता०॥9)--संविधान के द्वारा आयोग को 
वुछ्ठ अर्द्ध-न्यायिक कार्य भी_ सौपे गये हैं, जिसमे दो उल्लेखनीय हैं : अनुच्छेद 403 के अन्तर्गत 
राष्ट्रपति संसद के सदस्यों की अयोग्यताओ (॥28पए७॥॥0४/0॥5) के सम्बन्ध मे परामश कर सकता 
है तथा 92वें अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल के सदस्यों के सम्बन्ध में यह अधिकार 
राज्यों के राज्यपालों को दिया गया है । लेकिन संविधान अथवा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 
में कार्य को करने की कोई प्रक्रिय निश्चित नही की गयी है और इसलिए इस कार्य को करने मे 
आयोग ने कठिनाइयाँ अनुभव की हैं । 

(0) अन्य कार्य (0067 क्राटा०8)--आयोग को उपर्युक्त के अतिरिक्त कुछ अन्य 
कार्य भी सौपे गये हैं, जो इस प्रकार है--() राजनीतिक दलो के लिए आचार संहिता (200७ 
० (०0४०) तैयार करना; (2) राजनीतिक दलों को आकाशवाणी पर घुनाव प्रचार की 
सुविधाएँ दिलवाना; (3) उम्मीदवारो द्वारा किये जाने वाले कुल व्यय की राशि निश्चित करना; 
(4) मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण देना; (5) चुनाव याचिकाओ आदि के सम्बन्ध से 
प्रकार को आवश्यक परामशे देना । - 

इन सबके अतिरिक्त आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समय-समय पर सरकार 
को अपने कार्यों के सम्बन्ध मे प्रतिवेदन देता रहेगा और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के लिए सुझाव 
देता रहेगा । 

निवर्चिन प्रक्रिया का प्रारम्भ इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारीकी गयी अधिसूचना से 
होता है) यह अधिसूचना 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 95? की 4वां धारा के अन्त्गंत जारी 
की जाती है तथा उसे वत्तमान लोकसभा की अवधि की समाप्ति. या सध्यावधि पुनाव होने की 
स्थिति में जारी किया जाता है। इसके उपरान्त चुनाव आयोग मतदान की तिथियो की घोषणा 
करता है, जिसे निर्वाचन प्रक्रिया का दूसरा चरण कहा जा सकता है। इस घोषणा मे नामजदगी, 
पत्रों की जाँच की तिथि, चुनाव संधपं से नाम वापंस लेने की तिथि का उल्लेख होता है । सन्‌ 
96 उपरान्त उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के लिए कम से कम 20 दिन का समय दिया 
जाता है। ' 

ह क्या निर्धाचन आयोग एक निष्पक्ष और स्वतन्त्र संस्था है ? 
भयवचा 


निर्वाचन आयोग की स्वतन्त्॒ता के लिए सांविधानिक प्रतवधान 
तरएपफ्रापत:ाचटर 0०#पप्तछ शाएहाएणर 20शशा5उच08 . 2८0'्शाए्राणर#ा, 
शर0५50709) 


भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतन्त्र सांविधानिक निकाय है और संविधान इस बात 
को सुनिश्चित करता है कि यह उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाँति कार्यपालिका के बिना 
किसी हस्तक्षेप के स्वतन्त्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को सम्पादित कर सके। इसकी 
जतन्त्रता को बनाये रखने की दृष्टि से अग्नलिखित प्रावधान बड़े महत्त्वपूर्ण हैं-- 
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], निर्वाचन आयोग एक साविधानिक संस्था है अर्थात्‌ इसका निर्माण संविधान मे 4 
न कि कार्यपालिका या संसद ने । | 

2 मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तो की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं । 

3, भरुरुय चुनाव आयुक्त की महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हदठाया जा सकता है । 

4. भुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाघीश के बराबर है । 

5. नियुक्ति के पश्चात्‌ मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की सेवा शर्तों 
कोई अलाभकारी परिवर्तेन नही किया जा सकता है। क 
म 6. मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों का वेतन भारत की सचित निधि में से ८ 
जाता है । 

सक्षेप मे, सविधान निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों को पूर्ण सरक्षण प्रदान करता 
जिससे वे अपने कार्यों को निडरता, निष्पक्षता तथा बिना किसी हस्तक्षेप के सपादित कर सकें ।' 


निर्वाचन आयोग : आलोचना 
(&2९ए70२ 2८0४१4595707प : ८र709%) 


भारत में समय-समय पर निर्वाचन आयोग पर शासक दल के साथ पक्षपातयरले के + 
“लगाये जाते रहे हैं । चतुर्थ आम चुनाव तथा विशेषतया लोकप्रभा के मध्यावधि चुनाव (97 
के बाद इस प्रकार के आरोपो में बहुत वृद्धि हुई है । नवम्र लोकसभा चुनाव (नवम्बर 989) 
22287 भी आयोग पर कई आरोप लगाये गये। आयोग की भिम्नलिखित आलोचनाएँ 
जाती हैं . ह 

. प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति--भाजाच 
के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर आमतौर से भारतीय प्रशासनिक सेवा (7 /. $ 
के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती हैं । उन अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जिन्हे ॥6 
दल निष्ठावान मानता है । सत्तारूढ़ दल द्वारा अपने चहेते व्यक्तियों को मुल्य निर्वाचन बायुक्त 
निर्वाचन आयुक्त के पद पर पुरस्कृत किया जाता है। वे अधिकारी जिन्‍्होने सत्तारूढ़ दल 
मातहत के रूप मे काम किया है चुनाव आयुक्त के रूप मे निष्पक्ष भूमिका अदा कंसे कर सकते हैं 

2, निर्वाचन आयोग मे 'भायुक्त' का एकल पद--भारत मे निर्वाचन आयोग मे लम्बे ७० 
तक आयुक्त का एकल पद (एक सदस्यीय) रहा है। हाल ही में तवस्‌ लोकसभा चुनाव (98 
से पूर्व आयोग मे दो अतिरिक्त आयुक्तो को मनोनीत क्रिया गया था, किन्तु 2 जनवरी 4990 - 
राष्ट्रपति ने एक आदेश द्वारा उत्तकी नियुक्तियाँ रुद कर दी | अब घुनाव आयोग फिर ७ 
सदस्यीय वन गया हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य बहुत विस्तृत और उसके उत्तरदायित्व बहुत 
है । अतः अन्तिम रूप से एक ही व्यक्ति द्वारा इतने लम्बे समय तक इन कार्यों को किये जाने . 
पक्षपात और शक्ति के दुष्पयोग की आशका रहती है । : 

3. निर्वाचन आयोग सत्तारुढ़ दल एवं सरकार के इशारे पर काम करता है--संड। ७५ 
रूप से यह कहा जाता है कि भारत मे निर्वाचन का समय व तिथियाँ निर्वाचच आयोग द्वारा ]४ 
की जाती हैं । लेकिन यथार्थ मे वह सत्तारू दल की इच्छा एवं सुविधां को ध्यान मे रखकर । 
करता है। उदाहरणार्थ, हाल ही मे लोकसभा के लिए रिक्त स्थानों पर उपचुनाव न कराने 
निर्णय सत्तारूढ दल की मगा के अनुसार लिया गया । जबकि तीन राज्यो में होने वाल़े वि पक्ष 
चुनावों के साथ इन्हें सम्पन्न किया जा सकता था । निर्वाचन आयोग का यह तके हास्यास्पद 
कि संशोधित मतदाता सूचियाँ उपलब्ध न होने के कारण ही उपचुनाव नही कराये जा रहे हैं। थ 
पुरानी सूचियो के आधार पर विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं तो लोकसभा उपचुनाव क्यो नर 


हो सकते थे ? इसी प्रकार नवमु लोकसभा चुनाव की तिथियाँ भी सरकार की सुविधा को ध्यान 
रखते हुए घोषित की गईं । * 
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4, निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए राज्य सरकारों के कर्मचारियों पर निर्भ रता--निर्वाचन 
आयोग के पास निर्वाचन कार्यों के लिए स्वतन्त्र कर्मचारी तन्‍त्र नहीं है। उसे राज्य सरकार के 
कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है । ये कर्मचारी आयोग के प्रति उतने समपित नही होते और 
कई बार निष्पक्ष आचरण नहीं करते । नवभ्रु लोकसभा घुनाव के समय प्रधानमन्त्री के निर्वाचन 
क्षेत्र अमेठी में जिस पैमाने पर फर्जी मतदान और बूथ पर कठ्जा करने की घटनाएँ हुई उसमे 
स्थानीय कलक्टर (रिटनिंग ऑफीसर) और पुलिस सुपरिस्टेन्डेण्ट की उदासीनता को देखते हुए चुनाव 
प्रक्रिया सम्पन्न होने से पूर्व ही उनका स्थानान्तरण कर्मचारीतस्त्र की पश्षपातपूर्ण भूमिका का पर्दा 
फाण कर देता है । 

5. चुनाव घांधलियों को रोक पाने में अससर्थ--वर्तमान मे चुनाव आयोग चुनाव धाधलियों 
को रोक पाने में भपने को असहाय पाता है । चुनावों मे वाहुबल और हिंसा, मतदान स्थलों पर 
कब्जा (900॥ 0शए/एाा९?), फर्जी मतदान करने की प्रवृत्ति बढती जा रही है किन्तु चुनाव आयोग 
पृक् दर्शक बना रहता है । 

6, करागजी अधिकार--छुनावी भ्रष्टाचार पर काबू पाने के चुनाव आयोग के अधिकाश 
अधिकार कागजो तक ही सीमित है । अगर घुनावो की व्यवस्था कारगर और भरोसेवन्द तरीके 
से करनी है तो आयोग के लिए कारगर अधिकारो और पर्याप्त ससाधनों की तत्कातद जरूरत है । 
खासकर संसद मे कानुन बनाकर आयोग को नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक सरीखी हैसियत 
दिये जाने की जरूरत है । 
निर्वाचन आयोग के पुनर्गठन हेतु सुझाव 

(७ छश.,86 ए0ए ए70राथारत पप्तछ छा.8टसाएणर ०0/शा5807 

निवचिन आयोग के संगठन मे सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं : 

], चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीम॒ स्थायी आयोग हो जिसमे 3 से 5 तक स्थाय्री सदस्य 
हो और मुख्य चुनाव आयुक्त इसका अध्यक्ष हो । 

2. घुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एक ऐसी समिति के द्वारा की जाय जिसके सदस्य 
मुल्य न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री तथा ससद मे विपक्ष के नेता हो । 

3. राज्य स्तर पर भी इसी प्रकार चुनाव आयोग हो । 

4 आयोग की निष्पक्षता को बनाये रखने के लिए इसमे वर्तमान या सेवानिवृत्त प्रशासनिक 
अधिकारियों को नियुक्त न कर वर्तमान या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों को ही नियुक्त किया जाना चाहिए । | 

5 उप चुनाव के वारे मे निर्णय लेने की अन्तिम शक्ति निर्वाचन आयोग मे निहित हो न 
कि सत्तारूढ दल की सुविधा पर । 

6. निर्वाचन आयोग से पद निवृत्त होने वाले आयुक्तो को भविष्य मे किसी भी लाभ के 
पद पर नियुक्त न किया जाये | 

तारकुण्डे समिति ने निर्वाचन आयोग मे सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये थे : () 
पज्यो में निर्वाचन आयोग स्थापित किये जाये; (2) केन्ध्ीय निर्वाचस आयोग में एक के वजाय 
तीन सदस्य हो तथा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति एक ऐसी समित्ति की सिफारिश से करे जिसमे 
पैधानमन्त्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा मे विरोध पक्ष का नेता हो । 

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लालकृष्ण अडवाणी ने निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता 
को बनाये रखने के लिए तीन सुझाव दिये हैं : 

(7) निर्वाचच आयोग वहुसदस्थीय होना चाहिए, (2) सेवानिध्ृत्ति के बाद सचिवों को 
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करता है। नागरिक मताधिकार के माध्यम से ऐेसी सरकार को बदल सकते है जो उनकी .« 
का सम्मान नही करती है । 
राजनीतिकरण की प्रक्रिया (200655 ० ?0ठ॑गख्ातणा) 

“राजनीतिकरण' का अर्थ है -राजनीतिक विकास । राजनीतिक विकास को मापने का 
साधन 'चुनाव' भी है। एडवर्ट शिल्स ने “राजनीतिक लोकतन्न' को ही “राजनीतिक , .। 
नाम दिया है। उनके मतानुसार विकसित राजनीतिक प्रणाली वह है जिसमें एक से अधिक 
नीतिक दल है और वे राजनीतिक सत्ता के लिए खूलकर प्रतियोगिता कर सकते हैं ।” यह 
योगिता स्वतन्त और निष्पक्ष चुनावो के माध्यम से होती है । 


चुनावों से 'राजनीतिकरण' (९णापणंश्व००) की प्रक्रिया तीन्र होती है क्यो 
(7) लोकतन्त्र का निर्माण--लोकता -्त्रिक संस्थाओं के प्रति जनसाधारण की निष्ठा बनी रहे 
लिए यह जरूरी है कि वालिग मताधिकार पर आधारित चुनाव समय-समय पर होते रहे । 
चुनाव 'लोक-निप्ठा' का प्रतीक है। चुनाव राजनीतिक भागीदारी प्रदान करने है और ४ < 
विशाल जनता के लिए राजनीति में हिस्सा लेने का एकमात्र साधन कहे जा सकते हैं । (॥) 
नीतिक स्थिरता--राजनीतिक विकास को मापने का एफ साधन स्थायित्व यानी <।जर्न 
स्थिरता भी है । (7) सतदाताओं को सक्रिय बनाना--चुनाव राजनीतिक चेतना उत्पन्न 
का वहुत बडा साधन है । चुनावों के समय राजनीतिक दल लोगो में सजगता उत्पन्न करने के 
जन-सम्पर्क माध्यमों (855 7०69) और स्थानीय संगठनों (.००४ 08ववयांश्थ्ा।07) का 
करते है । वे जनसाधारण को “क्रियाशील' बनाने का प्रयास करते है । विदेश नीति, नाच 
लोकतन्त्र, ओवर ट्ाफ्ट, कीमत नियन्त्रण, निजी क्षेत्र, साव॑जनिक क्षेत्र आदि ऐसी वातें हैं । 


सम्बन्ध मे एक साधारण मतदाता कुछ भी नहीं जानता । चनाती प्रचार से इन वातों को € 
का अवसर मिलता है । 


भारत में चुनावी राजनीति का एक अध्ययन 
(& अपए09 0फ7 श,एटाठरशआा, ए0772$ पर पर) 

भारत मे जब तक लोकसभा के 9 आम चुनाव हो चुके हे और राज्य थे चस्तमा 
चुनाव भी समय-समय पर होते रहे है। इन चुनावों के परिणामों का विश्लेषण करने से 4 
व्यवहार को प्रभावित करने वाले मुह्दो और कारणो का पता लगाना आसान है। यहाँ हम 
आम चुनाव से लेकर 989 तक सम्पन्न चुनावों का संक्षेप मे विवेचन करेंगे । 

प्रथम आम चुनाव (4954-52) 
तगरझा' ठछहार#, शाएटापए0व 954-52) 


भारत भे प्रथम आम चुनाव लोकतन्त्र के इतिहास गे एक साहसिक प्रयोग था और 

लिए अप्रैल 950 में संविधान सभा (भारत की अन्तिम संसद) द्वारा चुनाव कानून ५॥।०त 
जाने के वाद से ही तैयारियाँ प्रारम्भ से गयी । श्री सुकुमार सेन को भारत का प्रथम 
आयुक्त नियुक्त किया गया और चुनाव के लिए मतदाता सूचियाँ तैयार करते हुए समस्त ॥॥ 
]7 करोड़ 30 लाख मतदाताओं को पंजीकृत किया गया । चूनाव आयोग ने प्रथम चुच 
]4 राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल माना था लेकिन व्यवहार के अन्तर्गत इस चुनाव में 
बडे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कुल मिलाकर 75 राजनीतिक दलो ने चुनाव में अपने उ ॥दव 
किये | भारतीय जनता की अशिक्षा और राजनीतिक अपरिपक्वता को दृष्टि में रखते हुए 
की पद्धति बहुत सरल रखी गयी और मतदान केन्द्रों पर अलग-अलग राजनीतिक 
उम्मीदवारों के चुनाव चिह्न वाली मतपेटियाँ रखते हुए व्यवस्था की गयी कि मतदाता 
उम्मीदवार को मत देना चाहे, उसके चुनाव चिह्न वाली मतपेटी मे अपना मत डाल दें | # 
और जलवायु सम्बन्धी कठिनाइयो तथा चुनाव अधिकारियों की अपेक्षाकृत कम संख्या के 
प्रथम आम चुनाव मे लगभग 4 माह का लम्बा समय (अक्ट्बर 25, 95] से फरवरी 
952) लगा । अधिकाश स्थानों .पर मतदान कार्य जनवरी 952 में हुआ। 
भ्थस आम चुनाव से सम्बन्धित कुछ तथ्य 

मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या --7 करोड़ 30 लाख 

लोकसभा के लिए स्थानों की संख्या--489 


्ु 637 
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लोकराभा के लिए उम्मीदवारों की सास्या---,874 

समस्त राज्य विधानसभाओं के लिए कुल स्थानो की संरया--3,283 

रामस्त राज्य विधानसभाओ के गिए कुल उम्मीदवार की सस्या-- 5,000 

सरकार द्वारा चुनावों पर व्यय--लगभग 0 करोड रुपये 

चुनाव संचालन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति--5 लाख 60 हजार 

मतदान प्रतिशत---44"9 

अवैध मत---6,35,000 

“भारत में वयस्क मताधिकार को स्वीकार करने का निश्चय वस्तुतः विश्वास का कार्य 
था, भारत के साधारण व्यक्ति तथा उसकी व्यावहारिक वृद्धि में विश्वास ॥ 954-52 के प्रथम 
आम चुनाव में भारतीय जनता ने अपने आपको इस विश्वास के योग्य सिद्ध किया ।/! 

इन चुनावों के परिणामस्वरूप केन्द्र और अधिकाश राज्यों में काग्रेस को विशाल बहुमत के 
साथ विजय प्राप्त हुई । अन्य किसी राजनीतिक दल को अखिल भारतीय स्तर पर उल्नेखनीय 
विजय प्राप्त नही हुई । काग्रेस को लोकसभा के 489 स्थानों से से 364 पर अधिकार प्राप्त 
हुआ । राज्यों में मद्रास, उडीसा, पेप्सू और त्रावनकोर, कोचीन के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों 
की विधानसभाओ मे काग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ । इन राज्यो मे राजनीतिक स्थिति 
अस्पष्ट रही । ६ 

द्वितीय आम चुनाव (फरवरी-सा्चे, 4957) 
(55800४79 ठाक्राहर6, पराहलाठाबढ, कक नेश#ारट्ा, 957) 

यद्यपि द्वितीय आम चुनाव भारत के लिए कोई नवीन कार्य नहीं थे, लेकिन !956 मे 
राज्यो के पुनर्गठन का जो कार्य हुआ, उसने भीरतीय राजनीति मे कुछ अनिश्चितता का समावेश 
कर दिया और ऐसी स्थिति मे भारत के एक वर्ग द्वारा इस वात की माँग की गयी कि चुनाव 
स्थग्रित कर दिये जाने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने साहसपुबंक फरवरी 957 में चुनाव 
करवाये और प्रथम आम चुनाव के 7 सप्ताह के स्थान पर केवल 3 सप्ताह (फरवरी-24 
मार्च, 957) में ही चुनाव कारये सम्पन्न हो गया । इन चुनावों में आयोग द्वारा चार दलों 
(काग्रेस, प्रजा समाजवादी दल, साम्यवादी दल और जनसघ) को अखिल भारतीय स्तर पर और 
49 दलों को राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गयी । इन चुनावों में कुल मिलाकर 
45 राजनीतिक दलों द्वारा भाग लिया गया । इन चूनावों में कुल मिलाकर 49-2 प्रतिशत 
मतदाताओ द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया । 

चुनाव में काग्रेस दल को लोकसभा के लगभग 73 प्रतिशत स्थानों (494 में से 37) 
और राज्य विधानसभाओ के 66 | प्रतिशत स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार लोकसभा 
में इसकी सदस्य सख्या में वृद्धि हुई, लेकिन राज्य विधानसभाओ में इसने 300 से अधिक स्थान 
खोये । केरल और उडीसा को छोडकर अन्य सभी राज्यो में का्रेस को स्पप्ट बहुमत प्राप्त हुआ । 
इन चुनावों में प्रदेशिक शक्तिय/ भी उभरकर सामने आयी | उडीसा में गणतस्न परिषद, मद्रास 
मे द्रविड मुनेत्र कड्गम (70 थे &.) विहार मे झारखण्ड पार्टी और तत्कालीव बम्बई राज्य में 
महा-गुजरात जनता परिषद और सयुक्त महाराष्ट्र समिति से शक्ति का परिचय दिया। हितीय 
आम चुनाव पर टिप्पगी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा, “अनेक पिछड़ हुए क्षेत्रों में सी निर्वा- 
4. ना जब शा ० एी शिव का शी "गाता गावा णी [पा बाप वा पड जाचलार्तों एणाणराणा 
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चकों द्वारा राजनीतिक परिपक्वता के जिस स्तर का परिचय दिया गया, उसने राजनीति के अनेक 
विद्यार्थी और निष्पक्ष पर्यवेक्षक में स्तम्भित रह गये ।*' ; ; 
> तृतीय आम चुनाव (फरवरी, 962) 
(प्रार० ठछापह्रशा, छा .207078 ए८58., 962) आम 

तृतीय आम चुनाव के पूर्व चुनाव व्यवस्था में कुछ महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये गये । प्रथम 
और ह्वितीय आम चुनाव में वहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था थी। दूसरे आम चुनाव मे 
9] लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 584 विधानसभा क्षेत्र द्विसदस्थीय थे और काफी बडी संस्या 
में अवैध मतों का एक कारण द्वि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से उत्पन्न अस्पष्टता भी थी । अत जन- 
बरी 496व में 'द्ि-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन विधेयक' पारित किया गया और तृतीय आम 
चुनाव में सभी निर्वाचन क्षेत्र एक-सदस्थीय हो गये । इसके अतिरिक्त प्रथम और द्वितीय आभ 
सूनाव में मतदान केन्द्र पर अलग-अलग मतपेटी रखने की ज्ञो व्यवस्था अपनायी गयी थी, उठे भी . 
दोपपूर्ण समझा जा रहा था । अत द्वितीय आम चुनाव के वाद के उपचुनावों व 960 के केरल 
विधानसभा चुनावों मे मतपत्र को चिन्हित करने की पद्धति अपनायी गयी थी. और केवल कुछ ही 
निर्वाचन क्षेत्रों को छोडकर 962 में इस पद्धति को रोष्ट्रव्यापी आधार पर अपनाया गया। यह 
कुछ सुधरी हुई और साथ ही कुछ जटिल पद्धति थी, लेकिन यह इतनी सफल सिद्ध हुई कि उसके 
बाद अब तक इसे ही अपनाया जाता रहा है। इन चुनावों मे राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दल का 
भेद भी समाप्त कर दिया और 3 प्रतिशत से अधिक मत पाने वाले राजनीतिक दलो को उन राज्यो 
में आरक्षित चुनाव चिन्ह' (/२०४७:ए० 99700) दिया गया, जिन राज्यो में उन्होंने कम से कम 
इतने प्रतिशत मत प्राप्त किये थे । 

तृतीय आम चुनाव में 554 प्रतिशत मतदाताओ द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया । 
इन चुनावों मे कांग्रेस को लोकसभा के 40 में से 36व स्थान भ्राप्त हुए और सभी राज्यों की 
विधानसभाओ से भी काग्रेस को वहुमत प्राप्त हुआ | लेकिन इस पर भी ये चुनाव परिणाम वस्तुत 
काग्रेस की घटती हुई शक्ति के परिचायक थे, क्योकि लोकसभा में उसकी सदस्य संख्या 37] से 
घटकर 36[ रही थी और इसे 957 के 46 प्रतिशत मतो के स्थान पर 45 प्रतिशत मत ही 
भाप्त हुए थे । इन चुनावों में कुछ साम्प्रदायिक और क्षेत्रीय दलो का उत्थान हुआ जैसे केरल मे 
मुस्लिम लीग, ५पजाव मे अकाली दल और मद्रास में उविड मुनेत्र कडगम | 

चतुर्थ आस चुनाव (फरवरी, 967) 
(0फ््तप्न 5छछरकष, शजाएणप$, फ58, 4967) 

तृतीय आम चुनाव के वाद भारतीय राजनीति से तेजी से परिवर्तेन हुए । अनेक विदेशी 
राजनीतिजो द्वारा इस वात की आशंका व्यक्त की गयी थी कि पण्डित जवाहरलाल नेहरू के निधन 
के बाद भारत में राजनीतिक स्थायित्व नही रहेगा और ऐसी स्थिति मे प्रजातन्‍्त्र भी ठीक प्रकार 
से कार्य नही कर सकेगा । लेकिन 964 और उसके वाद जननरी 966 मे जिस शान्तिपूर्ण 
संवैधानिक ढंग से काग्रेस दल टारा अपने नेता का चयन किया गया, उससे विदेशी राजनीतिज्ञ 
चकित रह गये। लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी और “चतुर्थ आम चुनाव अवसाद, निराशा, 
अनिश्चितता और लगभग लगातार आस्दोलनों के वातावरण में सम्पन्न हुए ।7 हे 

“चतुर्थ आस चुनाव सें भारतीय जनता द्वारा भतदान के भाघार पर कान्ति लाने का कार्य 
किया गया ४ इन चुनावों मे जनत्ता ने पर्याप्त परिपक्वता का परिचय दिया और इसे दृष्टि मे 
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640... भारत में चुनावी राजनीति भौर मतदान व्यवहार 


रणते हुए ही इन्हें 'प्रथम वास्तविक आम चुनाव' (सा प्गप७ ठएतलालवा सिल्लाणा) और 
द्वित्तीय क्रान्ति! (5९००१ र०एणैणाणा) जैसी सता दी गयी । चुनाव परिणाम ने यह असन्दिग्ध॑ 
रुप से स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता परिवर्तत के लिए आतुर है भर भारतीय राजनीति मे 
कांग्रेस दया की लोकप्रियता निरन्तर घटती जा रही है। चुनाव मे परिणामस्वल्य 7 राज्यों मे 
से 9 (आस्श्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, जम्मु और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराप्ट्र, मैसूर और 
नागार्लण्ड) में कांग्रेस को पूर्ण वहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन इन राज्यों में भी तीसरे चुनाव-की 
तुगना में काग्रेस को कम स्थान दी प्राप्त हुए थे । राजस्थान, पंजाब व उत्तर प्रदेश की विधान- 
राभाओ मे कांग्रेस दूसरे दलो की अपेक्षा सबसे विशाल दल था, परन्तु इसे पूर्ण बहमत प्राप्त न हो 
सका । करत, उटीसा और मद्गरास की विधानसभाओ में कांग्रेस को 9, 3। और 50 स्थान प्राप्त 
हुए जिरासे इन राज्यों से कांग्रेस की प्रतिष्ठा को वहुत आधात पहुँचा। यथपि केन्द्र में कांग्रेस 
रारकार बनाने की स्थिति थी, लेकिन लोकसभा में काग्रेस की सदस्य संरया 36] से घटकर 
28] रह गयी। काग्रेस अध्यक्ष कामराज व अतुत्य घोष और एस. वे. पाटिल जैसे कांग्रेस के 
महारथी भी चुनाव में पराजित हुए थे । 

इन चुनावों ने राज्यो की राजनीति मे मिली-जुली सरकारों का दौर प्रारम्भ किया और 
परवरी 967 के वाद भारतीय सघ के 9 राज्यों में किसी एक विरोधी दल या दलो की सयुकत 
सरकार स्थापित हो गयी । इन चुनावों के वाद भारतीय राजनीति भे एक दूपित प्रवृति दल-बदल 
भी बहुत अधिक प्रवल हो गयी । 

चतुर्थ आम चुनाव मे कांग्रेस की असफलता के कारण 
00.%805 07 20रठार595 76, एरए उप 70ए0रफप्त छक्फार#ा, हा.एटाए0१9) 
चतुथे आम चुनाव में काग्रेस की अपेक्षाकृत असफलता अनेक कारणो का सामूहिक 

परिणाम थी । इनमे से कुछ कारणों की विवेचना इस प्रकार से की जा सकती है 

() इससे पूर्व के तीनो आम चुनावों में काग्रेस की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण 
भारतीय जनता मे पं. नेहरू की लोकप्रियता थी, लेकिन चतुर्थ आम च्‌नाव कांग्रेस ने पं. नेहरू या 
उन जैसे किसी महाव्यक्तित्व के बिना ही लडा था। भारत-पाक युद्ध ने शास्त्रीजी के रूप म॑ 
राष्ट्रीय काग्रेस और राष्ट्र को प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान किया था, लेकिन वह भी अधिक समय 
तक नहीं रहे । जनवरी 966 मे श्रीमती गाँधी ने प्रधानमन्त्री पद ग्रहण किया था, लेकिन फरवरी 
967 तक श्रीमती गाँधी का व्यक्तित्व प. नेहरू की तुलना में एक वौने के रूप में ही था| 
(2) 4962 के पूवे तक काग्रेस शासन द्वारा अपनायी गयी विदेश नीति को भारतीय हितो की 
रक्षा मे सफल समझा जाता था, किन्तु 962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण और भारत की 
पराजय ने जनता की नजरो भे काग्रेसी शासन को असफल सिद्ध कर दिया था। काग्रेस 967 
तक चीन से भारतीय प्रदेश मुक्त नहीं करा सकी थी, जो चीन ने 962 की लडाई मे प्राप्त कर 
लिया था । (3) 967 के पूर्व की खराब आशिक स्थिति ने काग्रेस की असफलता में सर्वाधिक 
योग दिया । खाद्यान्न के अभाव और महँगाई से जनता बहुत अधिक दु ख अनुभव कर रही थी 
और साधारण जनता के लिए अपना ग्रुजारा कठिन हो गया था। शासन द्वारा किये गये रुपये 
के अवमूल्यन ने शासन की प्रतिष्ठा को गिराया और आथिक कठिनाइयों में भी वृद्धि ही की। 
(4) विरोधी दलो हारा संचालित कुछ औन्‍्दोलनो का भी चुनाव परिणामों पर प्रभाव पडा । उत्तर 
प्रदेश में कर्मचारियों के महँगाई भत्ता बढाने के आन्दोलन ने कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया और 
ग्रौवध विरोधी आन्दोतन ते जनसघ को लाभ पहुँचाया, जिसने अपने कार्यक्रम में गौ-रक्षा को 
भमुखता भ्रदान की थी । (5) विद्याथियों और युवा वर्ग में काग्रेसी शासन के प्रति बहुत असन्तोप 
था और मद्गास जैसे कुछ राज्यो में तो इसने निर्णायक भूमिका अदा की । (6) भारत के अल्प- 
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642... भारत में चुनावो राजनीति और भतदान ध्यवहार 


संस्यको और दलित वर्गों के द्वारा उससे पूर्स के तीनों आम चुनावों में संगभग सामरिक रुप से 
कांग्रेस का समर्थन किया जाता रहा था, तैकित अब काफी घी सरया में अतामंरथान को दाग्रेस 
से निराशा हो रही थी भौर उनके द्वारा अगगन्जलग विरोधी दसो फो अपना समर्यन प्रदान किया 
गया । दलित बर्गों का भी सास्यवादी दल ओर संयुक्त समाजवादी दस गी और झूपनय दैसा गया । 
(7) 967 के चुनाव के पूर्व ही काग्रेस में गुटवन्द्री अपने चरमोत्यर्प पर पढ़ेंच गयी थी और 
कांग्रेस के ही कृछ नेताओं द्वारा कॉग्रेस से प्रथक होकर अलग गुटों का निर्माण मार लिया गया था। 
पश्चिमी बंगारा में अजय मर्जी के नेमल्य भे बंगला कांग्रेस, विहार में महामायाप्रसाद के नेलूस्व 
में जनप्रान्ति दत और राजस्थान भें झुम्भाराम के नेड्त्य में जनता पार्टी ऐसे दी दल थे और 
उन्होंने कांग्रेस फी पराजय को सरल कर दिया याॉग्रेस की आस्तरिक गंडबन्दी में भी उनजी द्वार 
में बहुत अधिक योग दिया । (8) इस सबके अतिरिक्त अन्तिम कारण यहू था कि, जनता परिवर्तन 
वी मनोम्थिति मे धी। जनता पघिरोधी दलों को राजनीति भें सडारात्मर भुमिया अंदा करने 
का अवसर देना चाहती थी, जिससे उनके द्वारा की गयी ऊंची-ऊझंनी घोषणाओं को परणा 
जा सके । 

इस सभी वारणों वा साम्ृहिक परिणाम कांग्रेस की जाशिक पराजय के रूप में सामने 
आया । 

राष्ट्रीय कांग्रेल का विभाजन और लोफसभा के मध्यावधि चुनाव 
(09ए५903 07 /श)0णर७, 00४0ारा.5५ #पए0 ाए-ा-एत 
पिजःटाव095 07 4.0:-8%08#॥ 

कांग्रेस के मतगेद तो प्रारम्भ से ही थे, 967 और 969 मे भनावो ने एसमे बुद्धि गी 
और श्री जाकिर हुरमेन के उत्तराधिशारी के खयन के प्रम्त को लेबर एसने स्पष्ट फूट का रूप 
ग्रहण कर लिया । अत, 969 में कांग्रेस संस्था दो पक्षों में विभाजित हो गयी * सत्ता कांग्रेस 
ओर संगठन काग्रेस । काग्रेस के विभाजन के बाद सीमती गांधी की सत्ता फाग्रेस अल्ममत्त भे रहे 
गयी, क्योविः लोकसभा के 59 स्थानों में से सत्ता रुगग्रेस को 220 स्थान ही प्राप्त थे । सेकिन 
श्रीमती गांधी के द्वारा भारतीय साम्यवादी दल, द्रविट मुनेत्र कडगम, प्रजा समाजवादी दल, छोटे 
दल भौर निर्दलीय सदस्यों मी सहायता से अपनी सरबगर था संचालन किया जाता रहा,। ससुक्त 
समाजवादी दल, भारतीय त्रान्ति दल जौर माव्संवादी दस के हारा बाभी सरकार गा समर्थन 
और वी विरोध किया गया । 

श्रीमती गाँधी के द्वारा विविध राजनीतिक दलों के समयंन से अपनी सरमार के! सचासन 
भे असुविधा अनुभव की जा रही थी और जनता से स्पप्द निर्णय प्राप्त करने के पक्ष मे थी । 
बत शआ्रोमती गांधी के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा 27 दिसम्बर, 970 को योकसभा भग कर 
मध्यावधि चुनाव की घोषणा की गयी । 

इन चुनावों से सगठन काग्रेस, जनसघ, स्वतन्त दल और संयुक्त समाजवादी दल के द्वारा 
एक चार-दलीय भोचें का निर्माण किया गया। यह चार-दलीय भोर्चा केन्द्र गे अपनी सरकार 
को स्थापना या पर्याप्त शक्तिजाली विरोधी दल का स्थान ग्रहण करने के प्रति बहत अधिक आशा- 
स्वित था लेकिन चुनाव परिणाम चार-दलीय मोर्चे को भाशाओं के नितान्त विपरीत रहे । काग्रेर 
के द्वारा सामान्यतया भारतीय साम्यवादी दल और तमिलताड में द्रविट मुनेत्र कटयम के सहयोग 
से चुनाव लडे गये । चू नावो में काग्रेस को अपूर्व सफलता भ्राप्त हुई । 


977 के चुनाव के बाद लोकसभा मे राजनीतिक दलो की स्थिति 
(7609४ 7?0५॥॥)घ05 वर 4,07न्‍-5# 46 /फ्य्वार .६८70:२५ 07 974) 


97व के लोकसभा मध्याचधि चनाव के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की स्थिति का 
अध्ययन अग्र आधार पर किया जा सकता है 


ड़ 
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तालिका 3 ग 
970 के लोकसभा ]97] के चुनाव में... कुल एएण।ण।ण।एएएए: पका क्षक्षकमा  97] के चुनाव में. कुल बंध मतों 
राजनीतिक दल में लोकसप्ना में का प्राप्त 
स्थातों की संख्या प्राप्त स्थानों की संख्या प्रतिशत 
सत्ता काग्रेस 220 350 , 43-6 
सगठन काग्रेस 65 6 0"6 
माद्संवादी-साम्यवादी दल 9 25 कै 
भारतीय साम्यचादी दल 24 23 45 
द्रविड मुनेत्र कडगम 24 23 45 
जनसघ . 33 22 75 
स्वृतन्त्र दल 35 8 3.] 
भारतीय ऋान्ति दल 0 ] 
सयुक्त समाजवादी दल 7 3 24 
प्रजा समाजवादी दल 5 2 2 
अन्य दल व निर्देलीय 57 43 85 
ब्लड सस अं चं््ं-तत8३६न६न88२२२२््वन्‍औ5फक्‍ सतना ३ ज फककसफसससककककइकक रेस 5555४“ “5 
योग 5]9 56 00 
मा आम नी नम 


लोकसभा चुनाव सें सत्ता कांग्रेस की विजय के कारण 

(₹8७88035 07 20367555 पराटा0एश वर 7.,07-88फ& फाहटाप0प8) 

97 के लोकसभा चुनाव परिणामों ने भारतीय राजतीति के प्राय सभी देशी व विदेशी 
प्रेक्षको को हतप्रभ कर दिया | किसी की भी, सत्ता कांग्रेस की नेता श्रीमती गाँधी को भी, यह 
आशा नहीं थी कि सत्ता कांग्रेस को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत प्राप्त हो सकेगा ।' लेकिन ये 
चुनाव परिणाम प्रथम सरसरी दृष्टि मे जितने आरचर्यजनक प्रतीत हुए, वास्तव में उतने आश्चये- 
जनक नही थे ! मतदाताओं के आचरण के पीछे कुछ महत्त्वपूर्ण कारण थे और यदि उन्हे दृष्टि में 
रखा जाय, तो चुनाव परिणाम पूर्णतया स्वाभाविक दिखायी देते है। काग्रेस की इस अप्रत्याशित 
समझी जाने वानी विजय के अनेक कारण थे * 

प्रथम, श्रीमती गाँधी हारा मध्यावधि चुनाव की घोषणा ने भारतीय जनता को मनो- 
वैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया । अपनी इस घोषणा के आधार पर श्रीमती गाँधी यह प्रमाणित 
कर रही थी कि बह सता से चियके नही रहना चाहती और जनता का स्पष्ट निर्णय प्राप्त करने 
के पक्ष में हे। द्वितीय, लोकसभा के मध्यावधि चुनाव की घोषणा से सम्बन्धित श्रीमती गाँधी का 
समस्त कार्य बहुत अधिक चतुराईपूर्ण था। श्रीमती गाँघी ने अपनी इस घोषणा के आधार पर 
राष्ट्रीय अग्नो को क्षेत्रीय प्रश्नों से अलग कर दिया था और शेत्रीय प्रश्नो से उत्पन्न असन्तोष का 
जो लाभ विरोधी दलो को मिल सकता था उसे समाप्त कर दिया था । इसके अतिरिक्त, चुनाव का 
समय श्रीमती गाँधी के अत्यधिक अनुकूल था । तृतीय, सत्ता कांग्रेस की विजय राजनीतिक स्थिरता 
के लिए मतदान था | फरवरी 967 से लेकर 970 के अन्त तक भारतीय सघ के विभिन्न राज्यो 
को गम्भीर राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति का सामना करना पडा था, जिसके लिए मुस्यतया 
विपक्षी दल उत्तरदायी थे । वस्तुत चतुर्थे आम चुनावों के वाद की भारतीय राजनीति का सबसे 
मभुख तथ्य सविद सरकारों की स्थापना और उनकी असफलता था । ऐसी स्थिति मे भारतीय मत- 

दाता इस वात से आशंकित थे कि कही राज्य-स्तरीय राजनीति ही केन्द्रीय स्तर पर प्रकट न हो 
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श्रीमती गाँधी ने दलीय सेता चुन जाने के समय 


मे लोकसभा के काग्रेसी सदस्यों को सम्बो 
करते हुए स्वीकार किया था । गा 


+रिकरारू गा आबॉब, वाणा 9, 97, 
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जाय | चतुर्थ, चार-दलीय मोर्चे के चुनाव नारे का पहला भाग था 'इन्दिरा हृठाओ और दूसरा 
भाग था लोकतन्त्र बचाओ' जिसमे पहला भाग ही अधिक जाना गया था--सत्ता कांग्रेस का नारा 
था-- गरीबी हटाओ, निर्धनता, वेरोजगगारी और सामाजिक असमानता की समाप्ति' के लिए मत 
दो । इस प्रकार के चुनाव नारों के सन्दर्भ मे मतदाताओं ने अपनी ओर से जोड़ा कि इन्दिराजी 
गरीबी और अमीरी का भेद मिटाना चाहती है, इसलिए यह मोर्चा इन्दिराजी को हटाना चाहता 
है ।' ऐसी स्थिति मे मतदाताओं की पसन्द जो हो सवती थी, बही हुई । पंचम, सामान्य व्यक्ति 
सदैव ही साधारण समीकरणों में विश्वास करते है । उनके लिए सत्ता काग्रेस वैको के राष्ट्रीयकरण 
व राजाओं के प्रीबीपर्स समाप्त करने के प्रयत्त आदि के कारण निर्धन जनता की, समाजवाद की 
प्रतीक वन गयी थी । चार-दलीय मोर्चे द्वारा इन प्रयत्नों झा विरोध किये जाने के कारण मोर्चा 
उच्च वर्गों का, पूँजीवाद का प्रतीक वन गया था । श्रीमती गाँधी सामान्य जनता में यह विश्वास 
उत्पन्न करने भे सफल हुई थी कि काग्रेस के विभाजन से एक नवीन काग्रेस का उदय हुआ है जो 
समाजवादी समाज के निर्माण में विश्वास रखती है। पपष्ठमू, इन चुनावों मे अल्पसख्यक वर्ग ने 


सामूहिक रूप से सत्ता काग्रेस का समर्थन किया था। एन चुनाव परिणामों का एक कारण सत्ता 
कांग्रेस की अधिक साधन सम्पन्नता थी । 


इन सबके अतिरिक्त, सत्ता काग्रेस की अपूर्व विजय का सबसे प्रमुख कारण था, “श्रीमती 
- गाँधी का व्यक्तित्व ।' यदि विरोधी दलों के पास श्रीमती गाँधी के समान ही प्रभावशाली कोई 

व्यक्तित्व होता, तो मतदाताओ के सामने दुविधापूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हो सकती थी, लेकिन उनके 
पास ऐसा कोई व्यक्तित्व नही था, जिसके नाम पर मत माँगे जा सकते | 

मार्च, 97] के लोकसभा मध्यावधि चुनाव भारतीय लोकतन्‍्त्र के पहले ऐसे चुनाव थे 
जिसके अन्तर्गत जनता द्वारा 'कार्यक्रम सहित प्रधानमन्त्री' का चुनाव किया गया था। 
लोकसप्ता चुनाव परिणामों का राजनीतिक दलों पर प्रभाव (792० ण 7.ण८४४०॥8 छश्लांणा 

३२७४७ णा एगाशएवा श्वाए८5) 

ये चुनाव परिणाम सत्ता काग्रेस के बिरोधी राजनीतिक दलों ते लिए एक तीब्र आघात के 
समान थे, अत. इन चुनाव परिणामो ने सभी राजनीतिक दलो को झकझोर दिया। प्रयमतः संगठन 
कांग्रेस, जनसघ, स्वतन्त्र दल और संयुक्त समाजवादी दल चुनावों में पराजय के लिए एक-दूसरे को 
उत्तरदायी ठहराने लगे और इन राजनीतिक दलो मे नेतृत्व के प्रति विरोधी स्वर उमरने लगे। 
चुनाव के समय बनाया गया चार-दलीय मोर्चा समाप्त हो गया और चौगुटे के चारो ही राजनीतिक 
दलो ने घोषणा कर दी कि फरवरी 972 के विधानसभा तथा अन्य चुनाव वे अकेले अपनी ही 
शक्ति के बल पर लड़ेंगे द्वितीयतः, चुनाव परिणामों से स्पष्ट हो गया था कि भारतीय राजनीति 
में दक्षिणपन्थी दलों का कोई भविष्य नही है, अत बव दक्षिणपन्थी दलों में भी प्रगतिशील नीतियाँ 
अपनाने की प्रवृत्ति प्रवल होने लगी । सगठन काग्रेस और जनसंघ में विशेष रूप से इस प्रकार का 
परिवर्तन देखा गया । छृतीयतः, विरोधी राजनीतिक दलो विशेषतया संगठन कांग्रेस का तैजी में 
पतन हुआ । चतुर्थ, राज्य स्तर पर नयी काग्रेस के नेतृत्व में भी परिवर्तन हुए। विशेष रुप से 
राजस्थान, आमन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम में इस प्रकार के परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन इस 
वात के प्रतीक थे कि अब कांग्रेस के प्रादेशिक सामन्‍्तो की स्थिति केन्द्रीय सत्ता के समर्थन और 
सहयोग पर निर्भर करती है। 

972 के विधानसभा चुनाव 
(5$555५/ए9-,५ पहा.5टा0प5 ०7 972) "लल 

मार्च 97 के लोकसभा चुनाव और फरवरी 972 के विधानसभा चुनावों के बीच 

विश्व राजनीति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण घटता थी--स्वाघीन बंगला देश की स्थापना ।' इस 
पटना ने श्रीमती गाँधी ओर सत्ता कांग्रेस की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि कर दी । 
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- भार्च 972 के विधानसभा चुनावों में सत्ता काग्रेस की विजय प्रत्याशित थी 88५ 53 
स्पप्ट रूप मे और इतने बहुमत के साथ नही, जिस रूप मे विजय प्राप्त हुई । हक को 20 
ओर पश्चिमी बगाल को मार्सवादी दल का गढ़ समझा जाता था, लेकिन इन कैत्रा के न 
उपस्थिति नगग्य-सी हो गयी । जिन 7 राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर कुल 22 00 
70-4 प्रतिशत स्थान (48 5 प्रतिशत मत) प्राप्त हुए । इसके पूर्व कांग्रेस को कभी भे न 
प्राप्त नही हुई थी । चुनाव परिणामों की समीक्षा एक शब्द मे करना ही उचित होगा, हे ये 
है --श्रीमती गाँधी की विजय । श्री मल्कानी के शब्दों मे, 97] में यदि इन्दिरा लहर थीं, 
]972 में इन्दिरा ज्वार था। - 

तालिका 4 
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97] के लोकसभा चुनाव और 972 के विधानसभा चुनावों का भारतीय राजनीति पर 
प्रभाव ; 

97] के शोकसभा चुनावों के परिणाम सत्ता कांग्रेस के विरोधी राजनीतिक दसों के 
लिए एक तीत्र आघात के समान थे, अत, इन चुनाव परिणामों ने सभी राजनीतिक दलों को 
झकझोर दिया । भारतीय राजनीति पर इन चूनावो का परिणाम निम्न रूपों में पढा : 

() विपक्षी दलों के गठबन्धन का अन्त--संग्रठन काग्रेस, जनसघ, स्वृतन्त्र दल भौर 
संयुक्त समाजवादी दल चुनावों में पराजय के लिए एकलइसरे को उत्तरदायी ठहूराने लगे सौर दन 
राजनीतिक दलो मे नेतृत्व के प्रति विरोधी स्वर उभरने लगे । चुनाव के समय बनाया गया 'चार- 
दलीय मोर्चा समाप्त हो गया और चौगुटे के चारों ही राजनीतिक दलो ने धोपणा कर दी कि 
972 के विधानसभा तथा अन्य चुनाव वे अकेले अपनी ही शक्ति के बल पर लेंगे । 

(2) भारतोय राजनीति में करिश्मावादी नेतृत्व का उदय--97। के लोकसभा चुनावों 
में श्रीमती गाँधी ने कहा था, “चुनाव का मुद्दा में हें! (शा ॥0 45500), वस्तुस्थिति यही थी 
और जब श्रीमती गाँधी के नेतृत्व मे सत्ता कांग्रेस ने- लोकसभा के दो-तिहाई से अधिक स्थान प्राप्त 
कर लिये, त्व भारतीय राजनीति मे लगमग सात वर्ष के अन्तराल (964-70) के बाद श्रीमती 
गाँधी के रूप में पुत करिश्मावादी नेतृत्व का उदय हुआ । दिसम्बर 97] मे भारत-पाकिस्तान 
युद्ध में निर्णायक विजय प्राप्त कर रोने पर श्रीमती गांधी के इस करिश्मावादी नेतृत्व मे और 
अधिक वृद्धि हो गयी । 

(3) केन्द्रीय सत्ता और व्यक्ति विशेष में सत्ता का अत्यधिक केन्द्रीयकरण--97। के 
चुनावो ने केन्द्र में श्रीमती गाँधी को पूर्ण सत्ता प्रदान कर दी थी और ।972 के चूनावो, ने राज्यों 
पर श्रीमती गांधी की पूर्ण सत्ता स्थापित कर दी । भूतकाल में प. नेहरू को भी इस प्रकार की 
स्थिति प्राप्त थी, तेकिन उनके द्वारा अपनी स्थिति और शक्तियों का विजेष परिस्थितियों मे ही 
बहुत अधिक सयमित रूप मे और सवधानिक मऔचित्य को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया गया । 
श्रीमती गांधी के द्वारा संवेधानिक औचित्य की नितान्त अवहेलना की गयी । न कैवरा मुरयमल्ियों 
के नामी और राज्यो की मन्तिपरिपदों के सदस्यो की सूची का निर्णय नयी दिल्‍ली में हुआ, वरन्‌ 
राज्यों के शासन का संचालन भी नयी दिल्‍ली से किया जाने लगा । 

(4) जनता में प्रबल आकाक्षाएँ और बढ़ती हुई निराशाएँ--97 के लोकसभा चुनावों 

श्रीमती गाँधी का नारा था 'गरीबी हटाओ । इसके अतिरिक्त, श्रीमती गांधी ने [4 प्रमुस 
बैंको का राष्ट्रीयकरण और राजाओ, के प्रिवीपर्स समाप्त करने की घोषणा आदि के आधार पर 
अपनी वामपन्धी और लोकक त्याणकारी छवि का परिचय दिया था । इस स्थिति थे श्रीमती गाँधी 
ओर उनके शासन के प्रति जनता की आकाक्षाएँ बहुत अधिक बट गयी, लेबिन जय चुनावों के बाद 
जनता को यह आभास गिला कि सरकार ऐसा कोई प्रयत्न नही कर रही है तव जनता में बहुत 
अधिक तेजी के साथ निराशा की स्थिति और शासन के प्रति विरोध भावना बढने लगी । 

(5) व्यापक जन आन्दोलन फी प्रवृत्ति--जनता में निराशा व्यग्रता और शासन के भ्रति 
विरोध की स्थिति तो थी ही, इस समय यह बात भी स्पष्ट हो गयी कि समस्त शासन तन्‍त्र बहुत 
अधिक भ्रष्ट है । इस स्थिति ने 973 के उत्तराद्ध रे व्यापक जन आन्दोलनों को जन्म दिया । 
974 ई. भें जब लोकनायक जयप्रकाश ने इस जन आन्दोलन को अपना आशीर्वाद और तत्पश्चात्‌ 
निर्देशन दे दिया, तव जन आन्दोलन ने वहत' हुत अधिक व्यापकता ग्रहण कर ली । 

छठी लोकसभा के चुनाव (सा, 977) 


« « 6 जनवरी, 977 को राप्ट के नाम सन्देश प्रसारित करते हुए तत्कालीन प्रधानमन्त्री 
'  ' गाँधी द्वारा लोकसभा को भंग करने और मार्च 977 में छठी लोकसभा के चुनाव करवाने 
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की घोषणा की गयी। इस घोषणा के साथ ही प्रेस पर सेसरशिव और अभिव्यक्ति के अन्य 
साध्यमो पर से प्रतिवन्ध हटा दिये गये । प्रतिवन्धित संगठनों से सम्बन्धित व्यक्तियों के अतिरिक्त 
आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम के अन्तगत गिरफ्तार अन्य व्यक्तियों को रिहा करने के आदेश जारी 
किये गये । इस प्रकार चुनाव के लिए आवश्यक स्वतन्त्रता का वातावरण तैयार किया गया । 3 

विरोधी दलो द्वारा कांग्रेस की चुनौत्ती का सामना करने के लिए जनता के सामने काग्रेंस 
का विकल्प प्रस्तुत किया गया और यह विकल्प था जनता पार्टी! जिसका गठन भारतीय लोकदल, 
संगठन काग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल और विद्रोही काग्रेसियो हारा किया गया । जगजीवनराम 
द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र देकर 'लोकतन्त्रीय कांग्रेस (0णाह्ा०55 ० 02७70०४०४) का गठन 
किये जाने की घोषणा ने विरोधी दलो के मनोवल को ऊँचा उठाने का कार्य किया । 

इन चुनावो से सम्बन्धित कुछ तथ्य इस प्रकार थे कुल स्थान--542 (इनमे में भार्च 
977 से 539 स्थानों पर चुनाव हुए ।) 

कुल उम्मीदवार--2,437 (दलीय उम्मीदवार ,54, शेप निर्देलीय) 

कुल मतदाता--3,83,42,602 (लगभग 3 करोड) 

चुनावों के अन्तर्गत जनता पार्टी के द्वारा जता के सामने 'लोकतन्‍्त्र बनाम तानाशाही' 
का प्रश्त रखा गया, जबकि काग्रेस के हारा स्थायित्व या अराजकता' के प्रश्व पर वल दिया 
गया | बस्तुत. जून 975 में घोषित आपातकाल इन चुनावों का केंद्रीय प्रश्न वन गया था । 
चुनाव के पूर्व कुछ सीमा तक उत्तेजना का वातावरण था । लेकिन इसके बावजूद निष्पक्ष, स्वृतन्त्र 
ओर शान्तिपूर्ण ढंग से चुनाव सम्बन्धी समस्त कार्य सम्पन्न हुआ | चुनाव के परिणाम 'सतपेटी के 
साध्यम से शान्तिपुर्ण ऋाच्ति” के रूप में थे। भारतीय जनता ने आपातकाल के विरुद्ध मतदान कर 
“राजनीतिक जायरूकता और लोकतन्‍्त्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता' का परिचय दिया था । 

चुनाव परिणाम निम्न तालिका से स्पष्ट हैं : 








माच 977 के चनाव | में हा 

में | लोकसभा में प्राप्त। प्राप्त भर्तों 

दल का नाम भें उन्मीदवारों की स्थान का बतितत 

संख्या 
काग्रेंस 493 53 34654 
जनता पार्टी|लोकतान्त्रिक्‌ काग्रेस 423 298 435: 
हे (39 --32) (270 --28) 

भारतीय साम्यवादी दल 92 7 72 हर 
माक्संवादी दल 53 ह 22 डा 
क्षेत्रीय दल और अन्य निर्दलीय ]278 59 पा 





कांग्रेस की पराजय के लिए उत्तरदायी तत्त्व 
छठी चोकसभा के इन चुनावों में काग्रेस को जो भारी पराजय की टिकट 
करना पटा, उसके लिए उत्तरदायी तत्त्वी की विवेचना निम्न प्रकार से की जा हमहें $ 


्डिण 
#टडलः 


भेद काए | 
(!) 7975 में घोषित आपातकाल और आपातकालीन ज्यादतिर्ट-. ८ कथा 
के हारा जिस आपातकाल की घोषणा की गयी, उसका कारण बासीडद अधिकजताडओ 
अराजकता उत्पन्न होने की आशंका वतलाया गया था, लेकित सामाहसकाडण टझ 2 
समझ गये कि श्रीमती गाँधी के द्वारा अपने आपको सत्तर्मे बनाये रहे £ कर 2६ उन 


5: कक 


प्+ 
ल्द्द अर 
८६5, 


रौँ 2 का 7 
कृ ज़ादला > कला दा 
पक क्क++- >> 
पे हि ऊ। अरे: 2०० ४; 


कं ब्ाक 
के परशायञपा: 
3 गांड छत 


घोषित किया गया था | इस आपातकाल से व. 
कुछ प्रमुख ज्यादतियाँ थी * प्रतिष्ठित रजनी 
गर-राजनीतिक व्यक्तियों की गिरफ्तारी, 


संगठनों को प्रतिवन्धित करना और .ह ह | शा इक हू 
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वेबरबार करना आदि | शासक वर्ग की इन ज्यादतियों की प्रतिक्रिया होना नितानन्‍्त स्वाभाविक 
हीथा। हर 

(2) परिवार नियोजन कार्येक्रम के अन्तर्गत की गई ज्यादतियाँ--भारत के लिए परिवार 
नियोजन कार्यक्रम की उपयोगिता पर किसी के भी द्वारा सन्देह नही किया जा सकता, लेकिन इस 
कार्यक्रम को मुखंता की सीमा तक पहुँचे हुए जिस अनुचित उत्साह के साथ अपनाया गया, उसने 
इस कार्यक्रम को एक लम्बे समय के लिए अलोकप्रिय और जनता को शासक वर्ग का प्रवल 
विरोधी वना दिया। इस कार्यक्रम का एक प्रमुख पक्ष था 'जोर-जबरदस्ती के आधार पर नसवन्दी' 
भर, इसमें सामान्य नागरिको के प्रति पशुओं जैसा व्यवहार किया गया था । 

(3) कांग्रेस में संजय गाँधी का उदय और युवा कांग्रेस की भूमिका--975 में घोषित 
भाषातकाल में भारतीय राजनीति में सजय गाँधी का उदय हुआ और शीघ्र ही सजय गाँधी 'संवि- 
घानेतर सत्ता के एक बहुत बड़े केन्द्र! वन गये । कुछ केन्द्रीय मन्त्रियों और कुछ राज्यों के मुख्य- 
मन्त्रियों ने उनके चाटुकार बनकर उन्हें मनमानी करने की दिशा मे प्रत्येक सम्भव प्रोत्साहन 
दिया । सजय गाँधी की भूमिका में वशानुगत शासन का खतरा अनुभव किया गया । इसके अति- 
रिक्त, युवा काग्रेस सन्देहपूर्ण शक्तियों का केन्द्र वर गयी और सजय गाँधी तथा थ्रुवा काग्रेस की 
भूमिका काग्रेस के पतन का कारण वनी । 

(4) श्रीमती गाँधी के प्रति जनता के विश्वास सें कमो--/97[ के समाव ही 977 
के चुनावों का मुख्य प्रश्श भी श्रीमती गाँधी ही थी, अन्तर केवल यह था कि 97॥ में श्रीमती 
गाँधी की छवि जितनी उज्ज्वल थी, 977 में उतनी ही अधिक धूमिल हो गयी थी। 975 में 
आपातकाल की घोषणा, सजय गाँधी को दिया गया राजनीतिक प्रोत्साहन, आपातकालीन ज्याद- 
तियाँ और 97] तथा 972 के चुनावों मे जनता के प्रति किये गये वायदो को पूरा न करने 
आदि तत्त्वो ने भारतीय जनता में श्रीमती गाँघी के प्रति विश्वास को बहुत कम कर दिया। इस 
स्थिति के परिणामस्वरूप न केवल काग्रेस हारी वरन्‌ स्वय श्रीमती गाँधी अपने ही निर्वाचन क्षेत्र 
भे हार गयी । ॒ 

(5) चुनाव फे लिए गलत सस्थ का चयन--श्रीमती गाँधी ने “अप्रत्याशित चुनाव' की 
घोषणा करते हुए सोचा कि इससे विरोधी दल चुनाव के लिए पुरी तैयारी नही कर पायेंगे और 
यह वात श्रीमती गाँधी की भारी विजय मे सहायक होगी । लेकिन घटनाएँ दूसरे ही रूप मे घटित 
हुईं । रिहाई के वाद जब विरोधी दल के नेता और उनके दु ख-दर्द की गाथाएँ जनता के सामने 
भायी तो जनत्ता मे उनके प्रति सहानुभूति उमडी और बहुत शीघ्र ही होने वाले चुनावों के कारण 
इस सहानुभूति ने उनके पक्ष मे भारी मतदान का रूप ले लिया । 

(6) विरोधी दलों को श्री जयप्रकाश का सक्तिय समर्थन--977 मे श्रीमती गाँधी की 
तस्वीर जितनी धूमिल थी, श्री जयप्रकाश की तस्वीर उतनी ही उज्ज्वल थी। ऐसी स्थिति में 
श्रीमती गाँधी ने जयप्रकाश पर जो भी आरोप लगाये, श्रीमती गाँधी उनसे स्त्रय ही लाछित हो 
गयी । जयप्रकाश के द्वारा इन चुनावों मे जनता पार्टी को खुला और पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। 
जनता पार्टी के गठन और जनता पार्टी तथा लोकतन्‍्त्रीय काग्रेस के बीच समझौते आदि सभी बातो 
में जयप्रकाश की 'पधूमिका बहुत अधिक 'रचनात्मक, ठोस और उपयोगी रही । 977 के चुनाव 
परिणाम वहुत कुछ सीमा तक “'जयप्रकाश की विजय' के रूप में ही थे । 

(7) विरोधी दलों हारा भारतीय जनता को कांग्रेस का विकल्‍प प्रदान करना--अव तक 
काग्रेस सदेव यह प्रचार करती रही कि विरोधी दल आपसी मतभेदो के कारण शासन चलाने मे 

असमर्थ है। लेकिन मार्च 977 के लोकसभा के चुनावो के पूर्व चार प्रमुख विरोधी दलो के द्वारा 
जनता पार्टी, का गठन किया गया । उनके द्वारा एक दल, एक चुनाव चिह्न और एक निश्चित 
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मेता की अध्यक्षता मे चुनाव लड़कर जनता को यह विश्वास दिलाने में सकलता प्राप्त की गयी 
कि यह शासन करने और देश की राजनीति मे स्थायित्व वनाये रखने में समर्थ है। 

(8) श्री जगजीवनराम द्वारा मन्त्रिमण्डल और कांग्रेस से पद त्याग--एक चुनाव मोचें के 
रूप में जनता पार्टी का गठन तो जनवरी 977 के अन्त में ही हो चुका था, 3 फरवरी, 977 
की घटना ने काग्रेस विरोधी दलों के मनोवल में भारी वृद्धि और काग्रेस के मतोवल में भारी 
गिरावट लाने का कार्य किया और वह घटना थी, बहुगुणा और अन्य कुछ नेताओं सहित 
जगजीवनराम का मन्त्रिपरिपद और काग्रेस से त्यागपत्र । काग्रेस के वरिष्ठ नेता जगजीवनराम 
हारा कांग्रेस छोड़े जाने का सामान्य जन के द्वारा काग्रेस का पतन प्रारम्भ समझा गया। लेकिन 
बस्तुत' श्री जगजीवनराम द्वारा पद त्याग से पूर्व ही काग्रेस विरोध की भावना बहुत अधिक तीत्र 
थी ओर श्री राम को काग्रेस की पराजय का प्रमुख नहीं, वरन्‌ गोौण कारण ही समझा जाना 
चाहिए । 

(9) कांग्रेसी शासन की आर्थिक नीति और 97-72 में किये गये चुनाव वायदों को 
पूरा करने में अससलता--भाषातकाल से आथिक समृद्धि! का बहुत अधिक ढिंढोरा पीटा गया 
लेकिन न तो आर्थिक स्थिति अच्छी थी बौर न ही जनता कांग्रेसी शासन की आथिक नीति 
से सन्तुप्ट थी। बोनस के प्रश्त पर सरकारी नीति और तालाबन्दी रोकने मे शासन की असफलता 
से श्रमिक वर्ग असन्तुप्ट था और पुन बढती हुई महंगाई से मध्यम वर्ग । इसके अतिरिक्त, 97] 
और 972 के चुनावों मे श्रीमती गाँधी के द्वारा गरीबी हटाने और आ्थिक असमानता समाप्त 
करने के नाम पर मत पघाप्त किये गये. थे, लेकिव व्यवहार में ऐसा करने की कोई चेष्टा नहीं 
की गयी । * 

इसके अतिरिक्त, युवा विद्यार्थी वर्ग में काग्रेसी शासन के प्रति असन्तोपष बहुत अधिक 
प्रवल था | प. वाल और अन्य कुछ राज्यो प्रे कांग्रेस गे तीन्र गृुटठन्‍्दी ने भी काग्रेस की पराजय 
में प्रमुख भूमिका अदा की । इन चुनावो मे कांग्रेस के पास निष्ठावान्‌ कार्यकर्ताओं का नितान्‍्त 
अभाव देखा गया, जबकि इस सम्बन्ध मे जनता पार्टी की स्थिति बहुत सुखद थी । चुनावों मे का ग्रेस 
के द्वारा शक्ति और साधन सम्पन्नता का जो भौडा प्रदर्शन किया गया, वह भी उसके विरुद्ध गया। 
वस्तुत 973 के मध्य से ही शासन और काग्रेस विरोधी हवा चल रही थी, आपातकाल ने उसे 
ऐसे आँधी-तुफान का रूप दे दियां, जिसे घोर सरकारी प्रचार के आधार पर भी नियन्वण कर 
पाना सम्भव नहीं था । 

977 के चुनाव परिणामों का एक अन्य पक्ष था उत्तर भारत में जनता पार्टी को भारी 
समर्थन, लेकिन दक्षिण भारत मे कांग्रेस को भारी समर्य॑न प्राप्त होना । इस स्थिति का मूल कारण 
यह था कि इन चुनावों में काग्रेस की पराजय के लिए उत्तरदायी तीन सर्वाधिक अमुख तत्व-- 
आपातकालीन ' ज्यादतियाँ, परिवार नियोजन सम्बन्धी ज्यादतियाँ और संजय गाँधी तथा युवा 
कांग्रेस का ध्रभाव--उत्तर भारत में वहुत अधिक उम्र रूप मे थे, लेकिन दक्षिण भारत में इन तत्त्वो 
की वैसी उमग्रता नही थी । इसके अतिरिक्त, दक्षिण भारत की काग्रेसी राज्य सरकारों हारा समाज 
के निम्न वर्गों को निश्चित रूप से कुछ आ्थिक लाभ पहुँचाये गये थे और कांग्रेस को इसका लाभ 
मिला । 
जून 977 के विधानसभा चुनाव 


जून 977 में भारतीय संघ के 0 राज्यों की विधानसभाओ और केन्द्रशा सित क्षेत्रो की 


जन-परिपदो के चुनाव हुए । इनके चुनाव परिणाम भी लगभग उसी रूप मे सामने आये जिस रूप 
में लोकसन्ना चुनाव परिणाम सामने आये थे | न्‍ 


650... भारत में चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार 


977 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों का भारतीय राजदीति पर प्रभाव 

97]-72 के चुनावों और मार्व 977 के बीच की सबसे प्रमुख घटनाएँ थी 2 जून, 
975 को इलाहाबाद उच्च न्‍्यायातय द्वारा लोकसभा के लिए श्रीमती गाँधी ने चुनाव को अवैध 
घोषित करना, आपातकालीन ज्यादतियाँ और लोकतन्त्र को आघात तथा सत्ता में संविधानेतर 
केन्द्र का उदय | । जनवरी, 77 को विपक्षी दलों में एकता स्थापित हुई और उन्होंने चुनावी 
मोर्चे के रूप मे जनता पार्टी! का गठन किया । चुनावों का मुख्य मुद्दा था, 'लोकतन्त्र बनाम 
तानाणाद्वी' और इन चुनावों में जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर अपनी सरकार का गठन 


किया । मार्च 977 के लोकसभा चुनावों और जून 977 के विधानसभा चुनावों ने भारतीय 
_ राजनीति में किस स्थिति को जन्म दिया, उसके प्रमुख तत्त्व निम्न थे 

: कैन्द्र में गृटवन्दी से ग्रस्त कमजोर सरकार ओर प्रधानमन्त्री पद की सत्ता एवं सम्मान 
को आधात--जनता पार्टी का गठन 6 घटकों---लोकदल, जनमंघ्र, संगठन काग्रेस, समाजवादी दल 
विद्रोही कांग्रेसी और काग्रेस फॉर डेमोक्रेसी---के विलय से हआ, लेकिन यह विलय केवल सतही 
था और व्यवहार में जनता पार्टी मे घटकवाद सदैव ही वना रहा। परिणामतया केंस्द्रीय सरकार 
की स्थिति एक 'मिली-जुली सरकार” जैसी रही । मन्त्रिपरिपद फे सदस्यों भे आपसी खीचतान, 
मच्जिपरियद के सदस्यों द्वारा भ्रधानमन्त्री के आदेश-निर्देश की अवहेलना और कुछ बातों के प्रसग 
में स्वय प्रधानमन्ती के असामान्य व्यवहार ने एक ओर तो केन्द्रीय सरकार को कमजोर किया तथा 
दूसरी ओर प्रधानमन्त्री पद की सत्ता एवं सम्मान को आधात पहुँचाया। जुनाई 979 मे थो 
स्थितियाँ वर्नीं और श्री चरणसिह ने जिस तौर-तरीके से प्रधानमन्त्री पद प्राप्त किया उसने तो 
प्रधानमन्त्री पद की सत्ता और सम्मान को बहुत ही अधिक आघात पहुँचाया । 

2. केन्द्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक अस्थायित्व--इन चुनावो के परिणामस्त्ररुप जिस 
जनता पार्टी ने केन्द्र और उत्तर भारत के राज्यों मे पद ग्रहण किया था, वह ग्रुटवन्दी और घटक- 
बाद से ग्रस्त थी और इस वात ने केन्द्र तथा राज्य स्तर पर राजनीतिक अस्थायित्व को जन्म 
दिया । लगभग 28 महीने वाद केन्द्र की जनता पार्टी सरकार का पतन हो गया और जनता पार्टी 
शासित राज्य सरकारें अस्थायित्व की मनोस्थिति में ही अधिक से अधिक तीन वर्ष का कार्यकाल 
पुरा कर सकी । 

3. राजनीतिक छू वीकरण की आशा और निराशा--विभिन्न विपक्षी दलों के विलय रो 
जत्र जनता पार्टी का गठन हुआ और जव “कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी/ भी इसमे मिल गयी, तव अनेक 
पक्षो द्वारा यह बाशा की जाने लगी कि अब भारत में विचारधारा पर आधारित प्रमुख रूप से 
दो-तीन राजनीतिक दल ही रह जायेंगे । लेकिन 978 के मध्य से ही स्पप्ट हो गया कि इस 
प्रकार की आशा करना उचित नही था। 979 मे ही जनता पार्टी दो दलों में वेट गयी--जनता 
पार्टी और जनता 'एस', आगे चलकर ये दो पाटियाँ 5-6 दलों भें वेट गयी। जनता पार्टी की 
स्थापना, उत्थान और पतन की यह ग्राथा न केवल जनता पार्टी वरन भारतीय राजनीति पर भी 
गक व्यग हू था। 

4. श्रीमती गाँधी के राजनीतिक नेतृत्व का पतन और उत्थान--मार्च 977 के चुनावों के 
परिगामस्वरूप श्रीमती गाँधी के नेतृत्व का पतन हुआ । न केवल श्रीमती गाँधी का राजनीतिक दल 

मत से वचित रहा वरन्‌ स्त्रयं श्रीमती गाँधी रायवरेली चनाव क्षेत्र से पराजित हो गयी लेकिन 
श्रीमती गाँधी के राजनीतिक नेतृत्व का पतन जितनी शीघ्रता से हुआ था, उनके नेतृत्व का अभ्युदय 
भी उतनी ही शीघत्रता से हुला। विभिन्न आयोगों की जाँच और प्रतिवेदनों के बावजूद श्रीमती 
गांधी चिकमंगलूर से लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गयी और जब उन्हे लोकसभा से निष्कासित 
कर तिहाड़ जेल भेजा गया, तो पूरे देश से उनके समर्थत में प्रदर्शन हुए और जनवरी 980 के 


सारत में चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार. 65] 


लोकसभा चुनावों में उन्होंने अपने लिए भारी बहुमत प्राप्त किया | श्रीमती गाँधी -की सत्ता भरे 
वापसी ने एक जुझार नेता के रूप गे उतकी छवि को और अधिक निखारा । 

६ 5, राष्ट्रपति की प्रभावशाली और विवादपूर्ण भूमिका---मार्च 4977 के लोकसभा चुनावो 
के तुरन्त वाद ही तत्कालीन देसाई भन्वरिमण्डल और तत्कालीन राष्ट्रपति वी. डी. जत्ती के बीच 
विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी । यह विवाद 9 राज्यो की विधानसभा को भंग करने के 
देसाई सरकार के प्रस्ताव को लेकर था | यह विवाद तो समाप्त हो गया, लेकित लगभग 7 
महीने वाद राष्ट्रपति ने श्री चरणसिंह को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया, तब- राष्ट्रपति 
पद पुन. विवाद का विषय वन गया । यह विवाद उस संमय और अधिक उम्र हो गया, जब 
चरणसिंह सरकार के वहुमत समर्थन प्राप्त करने मे असफल रहने पर जगजीवनराम को सरकार 
बनाने के तिए आमन्त्रित करने के वजाय चरणर्सिह मन्त्रिमण्डल की सिफारिश पुर लोकसभा को 
भंग कर दिया गया। इस स्थिति मे जनता पार्टी ने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने तक की 
धमकी दी । इस प्रकार के समस्त घटनाचक्र ने , राष्ट्रपति पद की प्रतिष्ठा को निश्चित रूप से 
बहत अधिक आधात पहुँचाया । 
जनवरी 980 के लोकसभा चुनाव ' 

मार्च 4977 के लोकसभा चुनाव के आधार पर जिस मोरारजी सरकार का निर्माण हुआ 

था, जुलाई 979 मे उसका पतन हो गया । इसके बाद निर्मित चरणसिंह सरकार लोकसभा मे 

अगना बहुमत प्रमाणित नहीं कर सकी | अत 20 अगस्त, 979 को चरणसिंह सरकार हारा 

राष्ट्रपति को परामर्श दिया गया कि 'लोकसभा को भंग कर दिया जाय” और राष्ट्रपति के 

द्वारा 22 अगस्त, 979 को लोकसभा भंग कर दी गयी। चुनाव आयोग के द्वारा मतदान 

23 को संशोधित किया जाना था, लोकसभा के नवीन चुनाव जनवरी 980 में ही करवाये 
सके । 


हे व 980 के लोकसभा चुनाव के प्रसंग से चुनाव व्यवस्था में कुछ परिवर्तन 
गये । 


25 सितस्वर, 979 को राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी कर संयुक्त पूँजी कम्पनियों 
(गंगा 500०८ (०ाफा८४) द्वारा किसी भी रूप से राजनीतिक दलों को अनुदान दिये जाने 
का निषेध कर दिया गया । इस प्रकार के आदेश का उद्देश्य चुनाव मे धन की भूमिका को सीमित 
करना था लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया । 


इन चुनावी और भविष्य के चुनावो के प्रसंग मे चुनाव आयोग द्वारा मतगणना की पद्धति 
में भी परिवतंन किया गया । 97 के पूर्व भारत से स्वंत्र मतो की गणना मतदान केन्द्र-वार 
की जाती थी लेकिन 97 में इस पद्धति में परिवर्तत कर एक विधानसभा क्षेत्र के सभी मतों 
की गणना एक साथ की जाने लगी। कुछ विपक्षी दलों द्वारा 97 से ही यह बात कही' जा 
रही थी कि मतगणना की इस पद्धति मे मतपत्नों की हेराफेरी की सम्भावनाएँ है अत चुनाव आयोग 
के द्वारा यह निश्चय किया गया कि जनवरी 980 के लोकसभा चुनाव तथा भविष्य के चुनावों 
मे मतो की गणना के सम्बन्ध मे उसी पद्धति को अपनाया जायेगा जो 97] ई. पू्वे प्रचलित थी, 
अर्थात्‌ मतो की गणना 'भतदान केन्द्र-वार' की जायेग्ी-। ह 

इन चुनावी में केवल एक राज्य सिक्किम में प्रयोग के रूप मे प्रत्येक मतदाता के लिए 
फोटो लगे हुए परिचय-पत्र (तशात्र॥ 0थ06) की व्यवस्था की गयी | कालान्तर में इसे अन्य 
'परज्यों द्वारा भी अपनाकर “फर्जी मतदान (प्राए७5०7४(०ा) को रोकने की दिशा मे बहुत अधिक 
सभा तक सफलता धाप्त की जा सकती है। * 


4980 के लोकसभा चुनाव से सम्बन्धित कुछ तथ्य निम्न प्रकार हैं : 


मतदाताओं की संख्या 36,[7,53,97] (लगभग 36 करोड 7 लाख) 
स्थानों की संख्या जिन पर चुनाव होना था--542 - 
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लेकित जनवरी में 524 निर्वाचन क्षेत्रों मे ही चुनाव हुआ और श्रीनगर निर्वाचन क्षेत्र से 
तेशनल का्फेंस का उम्मीदवार निविवाद निर्वाचित हुआ । 


सुरक्षित स्थान (अनुसूचित जातियो के लिए 79 जोर जनजाति क्षेत्रों के लिए 40, कुल 
22 प्रतिशत स्थान सुरक्षित) 


मतदान प्रतिशत 56-:8 (977 में 60ः54%) 
समस्त चनाव कार्य में शासन का खर्च 45 से 60 करोड के बीच 
अवध मत 243 प्रतिशत 


980 के लोकसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलो की स्थिति का परिचय निम्न 
तालिका के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है : 











| सलतोसिककल.... शे नोका | समन... बाग में खड़ किये | प्राप्त किये गये 5 
राजनीतिक दल 0 88030 स्थानों की 00% 4६४8: 
संल्या संख्या 

इन्दिरा कांग्रेस 488 35] 42:66 
जनता पार्टी 43| 3] ]8:94 
जनता 'एम” (लोकदल) 29 4] 943 
काग्रेस अस 22 3 53] 
भारतीय साम्यवादी दल (2 ?..) 48 ]] 2*6] 
माक्संवादी दल (८.?.)/) , 652 35 6"05 
डी. एम. के, 6 - 6 2-5 
अन्ना डी. एम के, 24 2 2'38 
अकाली दल 7 >>. 07 
अन्य दल 200 6 325 


निर्दलीय 2,828 8 655 

अन्य राजनीतिक दलो के द्वारा जो 6 स्थान प्राप्त किये गये, उनका विवरण निम्न 
प्रकार है , 

जम्मू-कश्मीर नेशनल कांफ्रेंस 

मुस्लिम लीग 

केरल कांग्रेस (मणि ग्रुप) 

क्रान्तिकारी समाजवादी दल 

महाराष्ट्रगदी गोमांतक पार्टी 

अखिल भारतीय फारवर्ड ब्लॉक 

सिविकम जनता परिपद्‌ 
लोकपप्ना चुनाव 980 : (सातवों लोकसप्ना के चुनाव) इन्दिरा कांग्रेस को विजय और जनता 

पार्टो की पराजय के कारण 

सात॑वी लोकसभा के चुनाव प्रिणामो के सम्बन्ध मे सामान्य अनुमान यही लगाया जाता 
था कि किसी राजनीतिक दल के लिए लोकसभा मे स्पप्ट वहमत प्राप्त कर पाना कठिन होगा और 
केन्द्र मे पहली वार 'सिले-जुले भन्त्रिमण्डल' (ए०शातणा 00ए७गशह्या) का निर्माण होगा । 
लेकिन चुनाव परिणाम इन्दिरा काग्रेस और श्रीमती गाँधी के लिए भारी विजय के रूप में सामने 
आगे, उनके द्वारा लोकसभा के दो-तिहाई से अधिक स्थान प्राप्त कर लिये गये । प्रथम दृष्टि गे 
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चनाव परिणाम जितने अप्रत्याशित प्रतीत होते है, ग्रम्भीर विवेचना के उपरान्त उन्हें उतना ही 
अधिक स्वाभाविक कहा जा सकता है। सातवी लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी की भारी 
पराजय और काग्रेस की भारी विजय के लिए उत्तरदायी तत्त्वो की विवेचना निम्न प्रकार से की 
जा सकती है 

(।) श्रीमती गाँधी का प्रभावशाली श्यक्तित्व--वर्तमात समय की संसदीय व्यवस्था क्के 
अन्तर्गत आम चुनाव दलीय नेताओ के व्यक्तित्व पर केन्द्रित हो गये है और भारत में यह प्रवृत्ति 
बहुत अधिक प्रमुख रूप से देखी जा सकती है । जनवरी 980 के लोकसभा चुनावों मे तो विभिन्न 
दलों के द्वारा अपने नेता पहले ही धोषित्त किये गये थे कौर इस दुष्टि से ये प्रधानमन्त्री पद के 
लिए चुनाव थे । इन चुनावों मे प्रधानमन्त्री पद के लिए तीन प्रत्याशी थे : श्रीमती गाँधी, श्री 
जगजीवनराम और श्री चरणसिह । इनमे श्रीमती गाँधी निश्चित रूप से सर्वाधिक प्रभावशाली 
व्यक्तित्व की स्वामिनी थी। अन्य दो राजनीतिज्ञो और दस्तुतः देश के किसी अन्य राजनीतिज्ञ की 
तुलना मे श्रीमती गांधी अधिक चतुर, अधिक जागरूक, अधिक साहसी और “मत आप्त करने की 
कला में अद्भुत रूप से प्रवीण” थी । चुनाव परिणामों को सही मायने मे “श्रीसतो गांधी को 
व्यक्तिगत विजय कहा जा सकता है ॥ 

(2) राजनीतिक स्यथायित्व और कार्यकरुशल- शासन के प्रति जनता की तीत्र इरछा--- 
977 मे जनता ने बहुत अधिक आशाओों-अपेक्षाओं के साथ जनता पार्टी को भारी बहुमत प्रदान 
किया था, लेकिन तीन वर्ष पूँवं ही जनता सरकार का पतन हो गया और जनता को पुन. चुनाव 
की स्थिति का सामना करना पड़ा । जनता को इस बात की आशंका हुई कि आपस मे कदे-फटे 
राजनीतिक दलो को केन्द्र मे सरकार बनाने का अवसर मिला तो देश में ग्रम्भीर राजनीतिक 
अस्थायित्व और परिणामतया एकता और अखण्डता के लिए खतरे की स्थिति उत्पन्न हो सकती 
थी। जनता शासन भे शासक दल के आपसी मतभेदों के कारण सभी बातों के सम्बन्ध में एक 
कमजोर, दिशाहीन और अकुशल सरकार का परिचय मिल रहा था; अत जनता ने इन्दिरा कांग्रेस 
की इस वात पर भरोसा किया कि “राजनीतिक स्थायित्व और कार्यकुशल शासन” की भाप्ति 
श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में ही की जा सकती है । 

(3) जनता पार्टो और जनता पार्टी सरकार की धूमिल प्रतिष्ठा--977 में जनता ने 
जनता पार्टी को भारी समर्थन यह सोचकर दिया था कि जनता पार्टी एक सुसंगठित राजनीतिक 
दल का रूप ले लेगी, लेकित़ 8977 के उत्तरार्द से ही दल में जिस प्रकार का घटकवाद देखा गया, 
घोर अनुशासनहीवता के जी दृश्य सामने आये और 979 में जिस प्रकार इस दल का विभाजन 
हुआ, उससे सामान्य जनता इस निष्कर्ष पर पहुंची-कि देश के भाग्य को पुन. इस' दल के हाथो 
सौपना नासमझी का कार्य होगा । जनता सरकार के द्वारा “राजनीतिक लोकतन्‍्त्र की पुनर्ल्यापना 
आदि कुछ प्रशसतीय कार्य किये गये, लेकिन आपसी मतभेदों के कारण जनता सरकार की प्रतिष्ठा 
निरन्तर धूमिल होती गयी । जनता पार्टी और वाद में जनता 'एस” (लोकदल) की मिली-जुली 
सरकार अव्यवस्था, असुरक्षा, अस्थिरता और अनिश्चय की प्रतीक वत गयी और जनता ने इस 
स्थिति के विरुद्ध अपने मत का प्रयोग किया । 

-[4) जनता पार्दी सें विभाजन (इन्दिरा कांग्रेस विरोधी सतों का विधाजन)--977 और 
4980 के चुनावों भे एक प्रमुख अन्तर यह था कि 977 भे श्रीमती गाँधी के समस्त विरोधी मतो 
ने एक राजनीतिक इकाई का रूप श्राप्त कर लिया था, लेकिन 980 से श्रीमती गाँधी के विरोधी 
मत विभाजित हो गये । प्रमुख रूप से यह विभाजन जनता पार्टी और लोकदल भें था और इसका 
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लाभ इन्दिरा काग्रेस को प्राप्त हुआ। हिन्दी भाषा-जापी क्षेत्रों (उत्तर प्रदेश, विहार हरियाणा; 
राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्‍ली) मे जनता पार्टी मौर लोकदल ने सम्मिलित रूप से इन्दिरा 
कांग्रेस की तुलना मे लगभग 55 लाख अधिक” मत प्राप्त किये, लेकिन इन्दिरा काग्रेस को विरोधी 
मत विभाजित होने के कारण उपर्युक्त राज्यों मे भी इन दलो की तुलना में बहुत अधिक स्थान 
प्राप्त हुए । 

(5) जनता की आथिक कठिनाइयाँ-- जनवरी 980 के लोकसभा चुनावो के समय और 
उसके पूर्व के 6 महीनों मे जनता की आथिक कठिनाइयाँ बहत अधिक वढ गयी थी। सामान्य 
जनता और कपक वर्ग डीजल और कैरोसीन प्राप्त कर पाने मे भारी कठिनाइयाँ अनुभव कर रहा 
था, विद्युत और शक्ति (209००) की कमी और गडबवड़ियाँ सामान्य जनता और कृपक वर्ग तथा 
उद्योग-धन्धो से जुडे हुए व्यक्तियों के लिए घोर परेशानी वा कारण वन गयी थी, भारत की निर्घत 
जनता के भोजन के अनिवायं अंग्र प्याज के भाव आसमान को छू रहे थे और अन्य खाद्य-पदार्थों के 
सम्बन्ध में भी महँगाई निरन्तर वढ रही थी। यह तथ्य है कि इस भ्रकार की समस्त स्थिति 
979 ई. के प्रारम्भ से ही थी और इसका उत्तरदायित्व श्री चरणसिंह के वजठ और जनता एस' 
की मिली-जुली सरकार पर था, लेकिन जनता ने इस स्थिति के लिए जनता पार्टी और जनता 
एस' को समान रूप में उत्तरदायी माना । जनता ने सोचा कि कमजोर और मिली-जुली सरकार 
उनकी कठिनाइयों की गढा देगी, अत श्रीमती गाँघी के नेतृत्व मे शक्तिशाली सरकार का निर्माण 
किया जाना चाहिए । 

(6) इन्दिरा कांग्रेस को अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों का भारी समर्थन--जनवरी 
980 के चुनावों का एक तथ्य यह है कि अनुसूचित 'जातियो और अत्पसख्यक वर्गो ने इन्दिरा 
काग्रेस को ठोस समर्थ न प्रदान किया और इस समर्थन ने इन्दिरा काग्रेस की विजय में बहुत अधिक 
योग दिया। यह सोचा गया था कि अपने नेता जग़जीवनराम के नाम पर जनता पार्टी को 
अनुसूचित जातियो के एक बडे ग्गं का समर्थन प्राप्त होगा, लेकिन चुनाव परिणामों से स्पप्ठ हो 
गया कि अनुसूचित जातियो मे श्री जगजीवनराम का प्रभाव बहुत कम और बहुत' समिति है। 
अत्पसंख्यक वर्गों ने सोचा कि श्रीमती गाँधी के नेतृत्व मे शक्तिशाली सरकार ही उन्हे युरक्षा दें 
पायेगी । 

(7) हिन्दू जाति के उच्च वर्गों द्वारा जगजीवनराम की अस्वीकृति--जनता पार्दी का एक 
प्रमुस घटक भूतपूर्व जनसंघ था और हिन्दू जाति के उच्च वर्गों मे जनसंघ के कुछ परम्परागत और 
प्रतिबद्ध मतदाता है, लेकिन ये मतदाता अपने गले इस बात को नहीं उतार पाये कि अनुसूचित 
जाति का व्यक्ति भारत का प्रधानमन्त्री हो । इस प्रकार श्री जगजीवनराम के नेतृत्व में जनता पार्टी 
को दोहरी हानि की स्थिति का सामना करना पडा, निम्न जातियो का समर्थन वह जुटा नहीं 
पायी और उच्च जातियों के समर्थन से वह वचित हो गयी | 

(8) चुनाव के समय की जनता पार्टो सें तीन् मतभेद--जुलाई 979 मे जनता पार्टी के 
विभाजन के त्राद भी शेप जनता पार्टी एक सुसगठित राजनीतिक इकाई का रूप प्राप्त नही कर 
सकी; जनता पार्टी मे घटकवाद, घोर अनुशासनहीनता और तीत्र मतभेद बने रहे और इन्होने 
चुनावों में जनता पार्टी को भारी आघात पहुँचाया। मतभेदों की यह स्थिति कायकर्ताओो तक 
पहुँच जाने के कारण कार्य कर्ता एकजुट और सक्तिय नही हो सके और सामान्य जनता ने सोचा 
कि विभाजित दल को समर्थन देना अदूरदर्शिता होगा । सितम्बर 979 से लेकर दिसम्बर 979 
के चार माह की अवधि मे जग़जीवनराम ने निरन्तर ढिलमुलपन का परिचय दिया था और जनता 
से यह बात छिपी नहीं रही थी । स्वाभाविक रूप रो ऐसी स्थिति मे जनता पार्टी तथा जनता पार्टी 
हारा घोषित नेता जनता का समर्थन प्राप्त न कर सके । या 


हु 
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(9) श्रीमती गाँधी का व्यापक चुनाव अधभियान--इन चुनावों में श्रीमती गांधी द्वारा जिस 
प्रकार का व्यापक चुनाव अभियान किया गया, प्रधानमन्त्री पद के अन्य दो उम्मीदवारों का चुनाव 
अभियान उनकी तुलना से लगभग नगण्य था। “4 जनवरी को समाप्त होने वाले चुना० प्रचार 
के 83 दिनों मे से श्रीमती गाँधी ने 63 दिन दिव-रात चुनाव दौरा किया--उत्होने 63,594 
किलोमीटर की यात्रा की, 384 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रो की 575 सभाओं में भाषण दिया और 
लगभग 24 करोड़ लोगो ने उनका भाषण सुना ।/ समस्त चुनाव अभियान मे श्रीमती गाँधी ने 
पहल अपने हाथ में रखी । मीरनन्दानी के शब्दों मे, “जबकि श्रीमती गाँधी संकल्प और शक्ति 
का परिचय दे रही थीं, उनके विरोधियो की लड़ने की इच्छा शिथिल होती दिखायी वे रही 
थी ।” जनता पार्टी के द्वारा तो लगभग पूरे चार माह का समय व्यर्थ के विवादों में नप्ट 


किया गया था। आवश्यकता जन-राजनीति को अपनाने की थी, लेकिन वे दरवारी राजनीति में 
मगगुल थे । 


(0) इन्दिरा कांग्रेस के पास साधनो की अपेक्षाकृत प्रचुरता--चुनाव वहुत कुछ सीमा 
तक साधनो का खेल होता है और यह तथ्य है कि इन चुनावो में अन्य दलो की तुलना में विशेष- 
तया जनता पार्टी की तुलना मे, इन्दिरा कांग्रेस के पास साधनों की प्रचुरता थी। इसे श्रीमती 
गाँधी का राजनीतिक चातुर्य ही कहा जाना चाहिए कि उस समय विपक्षी दल की स्थिति मे होते 
उन्होने अपने लिए शासक दलो की तुलना मे अधिक साधन जुटा लिये । 

चुनाव परिणामों पर एक विचारशील नेता की सटीक टिप्पणी थी, “श्रीमती ग्रांधी की 
विजय आपातकाल या अधिनायकवाद का समर्थन नहीं, शिखर पर होने वाली उग्र विवादों की 
राजनीति के प्रति विरोधी मत है ।'? 


मई 980 के विधानसभा चुनाव 


मई 980 मे जिन 9 राज्यो की विधानसभाओ के चुनाव हुए उनमे तमिलनाडु को छोड- 
कर अन्य सभी राज्यो मे इन्दिरा काग्रेस को भारी सफलता प्राप्त हुईं। तमिलनाडु में अन्ना डी. 
एम, के द्वारा सरकार का निर्माण किया गया और असफल, किन्तु एक चुनौती पजाब में अकाली 
दल द्वारा दी गयी । इन्दिरा काग्रेस द्वारा यह सफलता राज्यों मे राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र 
के साथ सहयोग करने वाली सरकारो के नाम पर प्राप्त की गयी । अन्य तथाकथित राष्ट्रीय दलो 


द्वारा किसी भी राज्य मे अपनी शक्ति का परिचय नही दिया जा सका। चुनाव परिणाम पृष्ठ 
655 की तालिका 4 से स्पष्ठ है । 


980 के लोकसभा और 980, 82 तथा 83 के विधानसभा चुनाव और भारतोय राजनीति 
पर उनका प्रभाव 

जनवरी 980 भे सम्पन्न लोकसभा चुनावों मे इन्दिरा काग्रेस ने 525 में से 35 स्थान 
प्राप्त किये । इसके बाद मई 980 में 9 राज्यो की विधानसभाओं के चुनाव सम्पन्न हुए जिनमे 
तमिलनाडु मे अन्ना डी. एम. के. और शेप सभी राज्यों में इन्दिरा कांग्रेस मे स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
किया । मई 982 में जिन चार राज्यो (हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल और प. बंगाल) की 
विधानसभाजी के चुनाव हुए उनके परिणामस्वरूप प. वगाल में मार्क्सवादी दल की सरकार, 
लेकिन अन्य राज्यो मे इन्दिरा काग्रेस की सरकार का निर्माण हुआ। जनवरी 983 मे तीन 


कै 
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राज्यों (आस्क्र, कर्नाटक और त्रिपुरा) की विधानसभाओं के चुनाव परिणाम इन्दिरा कांग्रेस के लिए 
भारी आघात के रूप मे सामने आये अभी तक दक्षिण भारत' को 'इन्दिरा कांग्रेस का गढ़ समझा 
जाता था, लेकिन इन चुनावों के परिणामस्वरूप इन्दिरा कांग्रेस का यह गढ ढह गया । आस्ध्र प्रदेश 
से क्षेत्रीय दल 'तेलयूदेशम्‌' का उदय हुआ और उसने चुनाव में भारी वहुमत प्राप्त किया। कर्ना- 
टक में कुछ विपक्षी दलो (भारतीय जनता पार्टी आदि) के सहयोग से जनता पार्टी की सरकार बनी 
और त्रिपुरा मे माक्संवादी दल ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सरकार बनायी । इन सभी चुनावों से 
भारतीय राजनीति पर प्रभाव का अध्ययन निम्न रूपो मे किया जा सकता है : 


[. प्रधानमन्त्री पद में ससा का अत्यधिक केन्द्रीयकरण-- जनवरी 80 के लोकसभा चुनाव 
के बाद जिस मन्त्रिमण्डल का निर्माण हुआ, उसे संघीय मन्त्रिमण्डल के रूप से जुटायी गई अब तक 
की सबसे अधिक कमजोर टीम,” कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति मे केन्द्रीय शासन पर श्रीमती 
गाँधी का पूर्ण नियन्त्रण स्थापित हो गया । इसके साथ ही श्रीमती गाँधी ने.97-76 की कार्य 
शैली को अपनाते हुए राज्य सरकारो पर अत्यधिक नियन्त्रण स्थापित कर लिया । 


2 भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए चुनौतीपुर्ण स्थितियाँ--98-84 के 
काल में असम, पंजाब आदि राज्यो मे भारत राष्ट्र की एकता और अखण्डता के लिए ऐसी 
चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ देखी गयी जिन्हे पूर्व मे नही देखा गया था । 

3. नवीन प्रादेशिक दलो का उदय और उनकी बढ़ती हुई शक्ति--जनवरी 983 मे 
आन्भ्न और कर्नाटक राज्यों मे जो चुनाव हुए, उनमे तेलगेदेशम्‌ और कनदिक क्रान्ति रंगा के रूप 
में नवीन प्रादेशिक दलो का उदय हुआ । इसके;बाद जून 983 भे जस्मू-कश्मीर राज्य के विधान- 
सभा चुनावों मे नेशनल काफ्रेंस ने अपनी शक्ति का परिचय दिया । 

4, लोकतान्त्रिक व्यवस्था के लिए घातक स्थितियाँ--980-84 के काल मे चुनावों से 
जुडी हुई एक बात 'लोकतान्त्रिक व्यवस्था" के लिए घातक स्थिति के-रूप में देखी गयी है । चुनावों 
के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर, आन्ध्र, कर्नाटक, त्रिपुरा और प बंगाल मे विपक्षी दलो की जिन 
राज्य सरकारो का निर्माण हुआ, केन्द्रीय सरकार सम्भवतया उन्हे सहन करने की मनोस्थिति वही 
बना पायी । कुछ राज्य सरकारो के पतन के लिए (राज्यपाल पदधघारी व्यक्तियों ने) ऐसे तौर-तरीके 
अपनाये, जिन्हे अत्यधिक संयमित भाषा मे भी भयानक पुर्वोदाहरण (70क78श7०05 छ/6०९१०॥0) 
कहना होगा । हे 

5 विपक्ी गठबन्धन की तैयारियाँ--]980 के लोकसभा चुनावों और उसके बाद के 
चुनावो ने विपक्षी दलो के सामने यह तथ्य स्पष्ट किया कि अलग-अलग वने रहने पर उनकी घोर 
पराजय सुनिश्चित है । अत 984 मे लोकसभा चुनावों को सामने देखकर विपक्षी दलो द्वारा 
चुनावी तैयारी के रूप मे गठवन्धन स्थापित करने के प्रयत्न किये गये किस्तु इसमे उन्हें विशेष 
सफलता प्राप्त नही हुई । 


आठवीं लोकसभा के चुनाव (दिसस्ब॒र, 984) 
चुनाव घोषणा से पूर्व का राजनीतिक दृश्य 
इन चुनावों की घोषणा के पूर्व राजनीतिक दृश्य की चार प्रमुख घटनाएँ है : प्रथम, 
पिछले लगभग तीत वर्ष से पजाब से तनाव और आतक की स्थिति, छ्वितीय, जून 984 के प्रथम 
सप्ताह में स्वर्ण सन्दिर से सेना का प्रवेश और पंजाब में सैनिक कार्यवाही, तृतीय, केन्द्र 
हारा आन्ध्र की एन. टी. रामाराव सरकार को अपदस्थ करना और जनतः के दवाव पर 


>>, 


ह 
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रामाराव की मुख्यमन्त्री पद पर पुतनियुक्ति तथा अन्तिम, लेकिन चुनाव परिणाम को सर्वाधिक 
प्रभावित करने वाली घटना थी--3] अक्टूबर, 984 को श्रीमती गाँधी की हत्या । मतदाताओं 
ने द्वितीय घटना से केन्द्र सरकार की अपूर्व कार्यक्षमता का परिचय प्राप्त किया और अन्तिम 
घटना ने इन्दिरा काग्रेस तथा उनके नेता राजीव गाँधी के प्रति भारी सहानुभूति को जन्म दिया । 

3] अक्टूबर को राजीव भाँधी प्रधानमन्त्री बने और 2 नवम्बर को राजीव गाँधी को 
इन्दिरा कांग्रेस दल के अध्यक्ष पद पर भी प्रतिष्ठित कर दिया गया । इस परिप्रेक्ष्य मे नवम्बर के 
दूसरे सप्ताह में सरकार ने निर्णय किया कि दिसम्बर में लोकसभा चुनाव करवाये जायेंगे । मुख्य 
चुनाव आयुक्त श्री रामकृष्ण त्रिवेदी हारा 20 नवम्बर, 984 को लोकसभा चुनाव सम्बन्धी 
विज्ञप्ति जारी की गयी । इस विज्ञप्ति मे कहा कि 24 दिसम्बर को 20, राज्यों और 9 केच्ध 
शासित क्षेत्रों मे लोकसभा के चुनाव होगे । वाद मे 24 दिसम्बर के साथ-साथ कुछ राज्यों मे 27 
और 28 दिसम्गर भी चुनाव तिथियाँ घोषित की गयी । पंजाव में कानून और व्यवस्था की स्थिति 
सन्तोषजनक न होने और असम में मतदाता सूचियों को पुन. संशोधित करने का कार्य पूर्ण न होने 
के कारण इन दो राज्यों मे लोकसभा के लिए चुनाव अन्य राज्यों के साथ नहीं करवाये गये । 

इन चुनावों मे 7 राष्ट्रीय दलों और 27 प्रादेशिक दलों द्वारा भाग लिया गया । चुनाव 
आयोग द्वारा इन 7 दलो को राष्ट्रीय दल की स्थिति प्रदान की गयी--इन्दिरा कांग्रेस, दलित मज- 
दूर किसान पार्टी (भारतीय लोकदल), जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस (एस), भारतीय 
साम्यवादी दल और माक्सवादी दल । प्रादेशिक दलों में कुछ है . डी. एम. के., अन्ना डी. एम. 
के., तेलगदेशम्‌ (रामाराव), तेलगुदेशम्‌ (भास्कर राव), नेशनल काफ्रेस (फारुख ग्रुट), नेशनल 
काफ़ेस (खालिदा वेगम ग्रुट), मुस्लिम लीग, ऋन्‍्तिकारी समाजवादी पार्टी, फारवर्ड ब्लॉक, कांग्रेस 
(ज), जनवादी पार्टी, रिपव्लिकन दल, कृपक कामगार दल, राष्ट्रीय संजय मच भादि । 

इन चुनावों मे 38 करोड मतदाता थे और चुनाव के लिए "4 लाख 80 हजार मतदान 
केन्द्र बनाये गये । इन चुनावों मे चुनाव से सम्बन्धित समस्त-कार्य मे शासन को लगभग 75 करोड़ 
रुपये व्यय करने पड़े और एक अनुमान के अनुसार, यदि उम्मीदवारों तथा उनके राजनीतिक दलों 
द्वारा खर्चे की गयी राशि को भी इसमे शामिल किया जाय, तो कुल मिलाकर चुनाव व्यय 2 
- बख रुपये से भी अधिक हुआ | 

इन चुनावों मे इन्दिरा कांग्रेस का सबसे प्रमुख नारा था, 'भारत की एकता, अखण्डता 
भोर राजनीतिक स्थायित्व' इसके साथ ही “इन्दिरा जी की याद मे, राजीव जी के साथ मे” का 
नारा भी दिया गया । विपक्षी दल कोई एक ऐसा नारा नही ढे पाये, जिसे चुनावी नारा कहा 
जा सके। विपक्षी दलों हारा इन चुनावों के वाद केन्द्र मे मिली-जुली सरकार की सम्भावना और 
आवश्यकता की वात कही गयी । कुछ विपक्षी नेताओं हारा आज के भारत की' समस्याओं को 
हल करने के लिए "राष्ट्रीय सरकार' बनाने की आवश्यकता भी वतलायी गयी । 

लोकसभा के 52 जुनाव क्षेत्रों के सम्बन्ध में चुनाव की घोषणा की गयी थी, इनमे से 
चार चुनाव क्षेत्रो मे उम्मीदवार की मृत्यु आदि कारणों से चुनाव स्थगित करवाये गये और 
दिसम्बर 984 से 508 निर्वाचन क्षेत्रों मे चुनाव सम्पन्न हुए। इन चुनावों से उम्मीदवारों की 
सेख्या लगभग 5,300 थी! जो अपने आप से एक रिकार्ड है। इनमे लगभग 70 प्रतिशत 
उम्मीदवार निर्दलीय” थे । निर्दलीय उम्मीदवारो की बडी संख्या ने चुनाव व्यवस्था-कार्य में अनेक 
कठिनाइयाँ उपस्थित की । चुनाव आयोग ने इस सम्बन्ध में जमानत की धनराशि दस ग्रुता 
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बढाने का सुझाव दिया है, जिससे मखौल के रूप में चुनाव लडते वाले व्यक्तियों को उम्मीदवार 
बनने से रोका जा सके | अपवादस्वरूप घढित कुछ घटनाओं को छोड़कर चुनाव शा्त्तिपुंक 
सम्पन्न हुए । > 

चुनाव परिणाम और इन्दिरा कांग्रेस को भारी विजय के कारण 

'दी टाइम्स ऑफ इण्डिया' समाचार-पत्र के सम्पादक श्री गिरिलाल जैन! ने इन चुनावों 
को 'प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी के लिए जनसत संग्रह' का नाम दिया और वास्तव में इन चुनावों 
की प्रकृति यही थी'। जनता ने उम्मीदवारों तथा उनकी प्रतिष्ठा एवं कार्य पर सामान्यतया 
विचार न करते हुए राजीव गाँधी और काग्रेस दल को मत दिया । इन्दिरा काग्रेस ने इन चुनावों 
में लगभग 80 प्रतिशत स्थान (508 से से 40) और 4-3 प्रतिशत भतः प्राप्त किये जो 
लोकसभा चुनाव मे प्राप्त सफलता, का एक रिकार्ड है| चुनाव परिणामों पर टिप्पणी करते हुए 
इन्हे एक पंक्ति मे इन्दिरा कांग्रेस और राजीव गाँधी के लिए “अपूर्व और भारी विजय तथा 
“विपक्ष की निराशाजनक स्थिति' कहा जा सकता है। - 

ये चुनाव परिणाम जो पहली दृष्टि में सामान्यतया “नितान्त अग्रत्याशित' प्रतीत हुए थे, 
सोचने-विचारने पर अधिक सीमा तक ताकिक लगते हे । आठवी लोकसभा के चुनावों में इन्दिरा 
कांग्रेस की भारी विजय के कारणो की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है : 

() स्वर्ण मन्दिर और पंजाब सें सैनिक कार्यवाही तथा सक्षम सरकार का परिचय-- 
सातवी लोकसभा के चुनाव (जनवरी 980) इन्दिरा काग्रेस ने 'ऐसी सरकार च्‌निए, जो शासन 
कर सके के नारे के आधार पर जीते थे और देश को कार्यकुशल तथा सक्षम सरकार देने का 
वायदा जनता के साथ किया गया था । 98] से मई 984 तक पजाव में हिंसक और आतक- 
वादी गतिविधियों को देखकर जनता भौचक्की थी कि “यह कैसी कार्यकुशल सरकार है जो आतंक- 
वादी तमाशा” हाथ पर हाथ धरे चैठकर देखती जा रही है लेकिन जून के प्रथम सप्ताह मे 'स्वर्ण 
मन्दिर मे सेना के प्रवेश और पंजाब में सैनिक कार्यवाही” मे जनता ने सक्षम सरकार का परिचय 
पाया । जनता पिछली सब बातो को भूल गयी । जनता ने अब सोचा कि भविष्य मे भी देश के 
किसी भाग मे उम्रवाद और आतंकवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और उस स्थिति का सामना 
तो इन्दिरा काग्नेस सरकार ही कर पायेगी । 'नवभारत टाइस्स' के सम्पादकीय में ठीक ही लिखा गया 
कि, देश ने काग्रेस की ओर उसी दिन मुडना शुरू कर दिया था, जिस दिन सेना ने स्वर्ण मन्दिर 
मे प्रवेश किया। श्रीकान्त वर्मा जब कहते है कि काग्रेस की भारी वहुमत देकर जनता मे पाँच जून 
की कार्यवाही पर समर्थन की मौहर लगायी है, तव वे गलत नही कहते ।”* 

(2) इन्दिरा की हत्या और सहानुभूति लहर' ($9792४ए ,०४४०)--चुनाव के तत्काल 
पूर्व राजनीति की सर्वाधिक प्रमुख घटना थी, 3 अक्टूबर, 984 को श्रीमती गाँधी की हत्या, इस 
घटवा ने इल्दिरा काग्रेस और श्रीमती गाँधी के सम्बन्ध मे जनता को सव कुछ भुलाकर उनके मन- 
मस्तिष्क मे इन्दिरा गाँधी के उत्तराधिकारी और इन्दिरा का्गेस के लिए भारी सहानुभूति के भाव 
को जन्म दे दिया। 'इन्दिराजी की याद में राजीव के साथ मे” यह नारा देकर इन्दिरा कांग्रेस 
ने इस सहानुभूति लहर को खूब भुताया। नवभारत टाइस्स के सम्पादक राजेन्द्र माथूर लिखते है: 
“3| अक्टूबर को सुबह जो गोलियाँ इन्दिरा गाँधी को लगी, उन्हे इस देश ने सचमुच अपने जिस्म 
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के अन्दर दागी गयी गोलियाँ माना है |? देश की महिला मतदाताओं में सम्शवतया इस 'सहानु- 
नुति लहर' का जोर अधिक था। मार्क्सवादी दल ने टिप्पणी करते हुए कहा था “मृत इन्दिरा 
गाँधी जीवित इन्दिरा गांधी की तुलना मे अधिक शक्तिशाली है ।”* 

विपक्षी दलो ने चुनाद परिणामों की समीक्षा करते हुए इन्हे सहानुभूति लहर का परिणाम 
बतलाया है, वस्तुस्थिति यह है कि सहानुभूति लहर विपक्ष के सफाये का एक कारण तो है, लेकिन 
इसे एकमात्र तत्त्व नही कहा जा सकता ।' 

(3) विपक्ष की टूट और अतिशय निराशाजनक व्यवहार, परिणामतया विकल्पहीनता की 
स्थिति--इन्दिरा कांग्रेस की इतनी वडी विजय का सबसे बडा कारण स्वयं विपक्षी दल ही थे । 
विपक्ष की टूट और उनके अतिशय निराशाजतक व्यवहार के कारण जनता के सामने इन्दिरा 
काग्रेस और राजीव गाँधी का कोई विक्ल्प ही नही था। जनता ने सोचा कि जब ये दल दो वर्ष 
के अधिक समय तक विलय, गठबन्धन या सीटो के बंटवारे पर बातचीत के बाद सीटो का ताल- 
भेल भी नही कर पाये, तव शासन चलाना तो दूर रहा लोकसभा में बहुमत मिलते पर क्या ये 
सरकार बना भी पायेंगे । जनता ने सोचा कि “विपक्ष को वोट देना तो फिजूल मे अपने वोट को 
गंवाना है ।' एन. टी. रामाराव इन चुनाव परिणामों पर टिध्यणी करते हुए कहते है . “वे 
(विपक्षी दल) जनता को यह नही समझा पाये कि वे एक हैं, एकता नहीं वतलायी गयी वरन्‌ भेदों 
को सामने लाया गया । यदि ये सब एक हो जाते या एकता का परिचय देने के लिए समान मच से 
बोलते तो, चुनाव परिणाम दूसरे होते, आज की तुलना के विपक्ष के लिए बहुत अच्छे होते ।/३ 

इस लेखक की दृष्टि मे विपक्ष की पराजय का सबसे प्रमुख कारण यही था। चुनाव 
परिणामों से यह तथ्य प्रकट एवं पुष्ट है कि मतदाता के समक्ष जहाँ कही इन्दिरा कांग्रेस का 
सशक्त एवं विश्वसनीय विकल्प था, वहाँ उसने उसे जिताया। आऋन्ध्न में तेलगदेशमू, कश्मीर मे 
फारुख अब्दुल्ला की नेशनल कंफ्रेंस एवं पश्चिमी बगाल मे मावर्सवादी मोर्चा मैदान में डटा रहा 
और इन्दिरा काग्रेस से लोहा ले सका । विपक्ष पूरे उत्तर भारत में किसी विश्वसनीय विकल्प की 
सरचना नही कर पाया | 

“विपक्षी दलो के एक न होने से उन्हे कितनी हानि हुई 'सतो की अंकगणित' (870- 
7680 0 ४०६४) के आधार पर इसका अनुमान नही लगाया जा सकता । वस्तुत. चुनाव परि- 
णाम राजनीतिक दलो की विश्वसनीयता और उनकी छवि पर निर्भर करते हैं, जब विपक्षी अपना 
कोई एक नेता नही चुन पाये, सीटो का तालमेल भी नहीं कर पाये तब उन्होने अपनी विश्वसनीयता 
सो दी और खुद ही अपनी छवि को विग्राड लिया। ऐसी स्थिति में चुनाव परिणाम तो ये ही 
होने थे । प्रतिपक्षियो की 'अपनी-अपनी ढपली, अपना-अपना राग वाले चरित्र से उसे चिढ होने 
लगी थी । 

एक न होने की भारी गलती के अतिरिक्त भी विपक्षी दलों का समस्त व्यवहार मुखंता 
की सीमा तक नासमझीपूर्ण था । इन्दिरा काग्रेस जब 'देश की एकता और अखण्डता' के नाम पर 
मतदाताओं को आकपित करने मे जुटी थी, उस समय प्रतिपक्षी नेता जातीय आधार पर हार-जीत 


ये 
डे 





राजेन्द्र माथुर, नवभारत टाइम्स, 30 दिसम्बर, 984, पृ. 3। 
“वृगधव३8 एच्चातां तद्व त ॥5 ग्रा0ः6 छए0एशातपिं धार [पता93 09900 ९९.7 
न_-+-याधीव प्र०परं4), ०9, 2/., 70. 26. 

“पृ॥०३ €0णत जण ९णाएशालट ए००फी९र पछाएए़ खाएं पाते, शालाह55 छत्च५ ॥0: जञाठत्या, 079 
तीएशाआ ४५ >छाटफइतत, यी जीा। णी पदा इक्ोस्त (08इलीलः 0 छाए ट विणा। 3 एछाशागए0ा 
जेशातिया ६0 ललट्याए.. 2 ग्राफ्ाए5चणा धीव। ९० 5"टाए उंशीगाएलर (08०%0ण07 फ्राशएुड एत्ाांत 
8४९ ए९शा ताला वए्णा एलस्‍(एा,! 

>+प, 4, र्क्ताघर रि70, ऐएफणल्त विणा प्राय प०ध्रंव)"' [985, ७, 54. 
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का गणित लगा रहे थे। 'मिली-जुली सरकार की बात करता भी उसकी गहरी नासगझी का ही 
उदाहरण था । इस सम्बन्ध में वे भारतीय जनता के मनोविज्ञान को वही समझ पाये । समस्त 
विपक्ष इन्दिरा गाँधी के विरोध से खडा था, श्रीमती गाँधी की मृत्यु के वाद विपक्ष के पास चुनाव 
का कोई मुहा ही नहीं रहा । 

(4) नये प्रधानमस्त्री का युवापन और स्वच्छ छबि--केन्द्रीय वित्त भनत्री बनाये जाने के 
पूर्व विश्वनाथ प्रतापसिह द्वारा कही गयी निम्न वात मे कुछ और भी मिश्वित हो सकता है, लेकिन 
तथ्यता का पर्याप्त अंश है : “यह चुनाव राजीव का था, राजीव इसके प्रचारक थे, राजीव 
प्रत्याशी ये और राजोबच ही चुने गये ४”? भारतीय ज़नता पुराने, बूढे और थके-हारे नेताओं से 
तंग आ चुकी थी तथा इन चुनावों मे राजीव के युवापन और स्वच्छ छवि ने भारतीय मतदाताओं 
को अपनी ओर आकपित किया । युवा वर्ग (2-35 आयु वर्ग) विशेषतया इस छवि से प्रभावित 
हुआ । बेद प्रताप वैदिक के शब्दों मे, “40-वर्षीय राजीव उन 7 करोड नये मतदाताओं की 
स्वाभाविक पसन्द वन गये, जिनकी उम्र 2। से 35 वर्ष के बीच है। मतदाता राजीव की युवा 
छवि से प्रभावित हुए और उन्होने साफ-सुथरें जवान नेता को अपना मत दिया ।”” इस सम्बन्ध 
में यह तथ्य स्मरणीय है कि समाचार पत्रो से अनेक बार राजीव गाँधी को 'शी, ट०थ॥' नाम से 
सम्बोधित किया गया था । 

राजीव युवा वर्ग और सामान्य जनता के लिए “आशा की किरण” बंन गये । राजीव का 
प्रत्येक शब्द जनता को 'वजनदार और. प्रामाणिक” प्रतीत हुआ । जनता ने सोचा कि उन्हे पाँच 
बर्ष का कार्यकाल तो दिया ही जाना चाहिए। इन्दिरा काग्रेस के प्रवक्ता क्रीकान्त वर्मा ठीक ही 
कहते “है. इस चुनाव परिणामों को राजीव लहर और एकता लहर कह सकते हैं ।* 

राजीव गाँधी के सम्बन्ध मे एक महत्त्पपूण वात यह है कि वे एक साथ ही “निरन्तरता 
और परिवत॑न' दोनो स्थितियों के प्रतीक बन गये । 

(5) भारतोय जनता की देश की एकता गौर अखण्डता के प्रति अ्रतिबद्धता--इन्दिरा 
काग्रेस ने देश की 'एकता और अखण्डता' के नाम पर मत माँगा था और राजीव गाँधी ने अपने 
चुनाव अभियान से आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव” का प्रवल विरोध किया था । यह सारी वात जनता 
की मनोभावना के अनुकूल थी और जनता ने इस स्वर में अपना स्वर मिलाकर स्पष्ट किया कि 
देश की एकता,और अखण्डता के लिए वे सब कुछ करने को तैयार है । 

यचपि भारतीय राजनीति के विपक्षी दल भी डेश की एकता और अखण्डता के लिए 
प्रतिबद्ध है लेकिन मतदाता के मन मे राष्ट्रीय सकट की आशका बैठ गयी थी और वह इस सकट 
का मुकाबला करने के लिए एंक सुगठित सरकार बनाना चाहते थे, न कि ऐसी सरकार जिसमे 
नेतृत्व बेटा हुआ हो ।”* राजीव गाँधी के शब्दों म, 'मतदाताओ ने देश की एकता और अखण्डता 
को अधिक महत्त्व दिया ।' 

(6) उच्च हिन्दू जातियों का नवीन नेतृत्व को भारी समर्थन--इन चुनावों मे जातिवादी 
गणित फेल हो गया । उच्च हिन्दू जाति ने जिन्हे जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का परम्परा- 


गत समर्थक समझा जाता था, उम्मीदवार विशेष की जाति पर ध्यान न देते हुए इन्दिरा काग्रेस 
कम आय 28 2 
: दिनमान, 3-9, जनवरी, !985, पृ.7। 
है 4 हि] है 

इस धरती हिलाऊँ जीत का राज क्या है ।'--वेदप्रताप वैदिक, नवभारत टाइस्स, 3! 
दिसम्बर, 984, पृ. 4 । - 
नवेशारत टाइस्स, 30 दिसम्बर] 984 | 
जवाहरलाल कौल, दिनसान, 3-9 जनवरी, 985, पृ. 3 । * 


के 
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को भारी समर्थन प्रदात किया । कुछ पतकारो ने इत चुनाव परियामों को भारतीय राष्ट्रवाद की 
उग्र बौर प्रतिहिसामय लहर' का नाम दिया, जो आंशिक रूप ने अह्य्य हीं सत्व हे । 
(7) सक्षम सरकार और राजनीतिक स्थायित्व के लिए जदता की इच्छा-जनता ने 














977 में जनता पार्टी को बड़े उत्साह के साथ सत्ता सौंपी थी ओर जनता बक दक ही इस दाद 
को नही भूल पायी है कि जनता पार्टी राजनीतिक स्थायित्व नहीं दे पायी । कोई एक विपक्षी दल 
तो सरकार दनाने का दावा ही वही कर सकता, विपक्षी दलों का कहना था कि चुनाव के वाद 
हन मिली-डुली सच्छार बटाउंदे । उदता सोचती है कि मिली-जुली सरकार न तो राजनीतिक 
स्पायित्व दे उक्तदी है जोर न ही दह चउमन सरकार हो सकती है । इस प्रकार सक्षम सरकार बौर 
शजनीठिक क्याणिक के पाले इच्छा ने हा: 


लाई दा अदा लीक, की 
अर इन अदाठश रू भूमिका अंद्य का 

है ऋतो उक, ७ प्रमुख कप 
सतत शिट--घडायदि इद चुदावों में कोई प्रसुख आधिक मुद्दा नहीं था, 
20 नर कक २3 ३4 मल 2 7६००0 सर $ इन्दिस कांग्रेस की विजय का 
चिस्दत खलाओ झा सच्ध सरलता रू शान लय झन्यक सत्ुग्ट था इान्रस कांच्रसः का ददय का एक 














क्रय छती । लमतार पीला अच्टी फलों के किलाफ्यो की स्थिति मे सुधार हैंआ घर, आर्थिक 
जिज्ाम क॑ दर दिल के द्वारा म्््स्स्ष पार्क सुझी थी झामिन्मे-कुम चुना द्ष उसंझथ शाधयाहू पर 
हॉ जिन मिवल्तग नहा था और किड्मी जी स्थिति मे फो कपिआनस सुधार हुक था. बह दच्छा हैं कि 
£988 के चना के प्याज जे सुस्त में हि के दाज्यफोल शाप इस हो ए्रखड से जडी हुए: 
लिफ्ाओ थी बसी पुनिका निशाने सना कोई इत्क िपडए २४८४ औ च्यानप्टोर छे कह 5 ०। 

, 4) इन्दिता कांपेद जा व्यापात बस्साए, स्पा सायं परी पर्दुरत्ाा --भ स्टीय राजमीदि 
हे अताक कानों कय खेंच चलता ज्यापह्ा है जरा पु फथ्पा हैं हि पिषक्षी' दतों पी तागा मे 
इन्किय आयेद का धचान बमियाल वक्त मधित व्याप्त था तथा उसके पाक साछको फी प्रत्रता 
फ्री रू । इन्क्रिया ऑेसा जे सर्वोच्च नेता राजीय गांसी में लनात शामियान के पिछाोे सभी 
हक के 





25 दिनो में दृगाई जहाज, हेसीकीष्टर भोर कार है 50 हयार वि्ोमीधर की 
यात्ा की छर 250 निर्धाब्ति सभानी में भीषण दिया 2 ॥क जनुतान के लमंगार ए +रोच रो 
देश के स्माआरूपतों भे चाव सिज्ञ्िग ।? सन किये औति। [है ऋरी+ गे ही भी ॥॥ 
लेद्म पर खर्च किये शव कीीड्ल और वीजिश। #िुमी के ही ॥। ॥ ॥ ॥ 4१] किमी गेम । 
इन्दिरा कांग्रेस के भाग अनूर आाये।ल $ | ७! # सेप [॥| | 5 आग क| नाग 
अधिक ब्ुक्षि।ता के साथ कह. 8ड का ॥ ॥ ॥॥ एक आफ है पे । ॥ ॥। 





निमादी | विपकी दलों के इस कब मे हामिक काल वध है। ५१ ॥प॥ व | ॥| 
वनबूते पर इन्दिटा आर राीज गँदी जयंती मर पर धर 2 
९ इन सबके अतिरिन्क ी टुज्यिस कॉीगस वैए आा 6 77 /क जग की 4 | [| 
का समय शासक दल के लिए अत्यधिक डग्युक दावा, ह|व/ हा ॥॥ % ॥॥॥ #॥ १॥ ॥॥॥॥|९ 
मारी समर्थन, मह्दिम और सिख अल्यसस्यकी दादा 2ह.॥ कब थी आ। 8॥॥ थी 3]॥॥ वी! 
प्रमुख विपक्षी देाओी की उनके दिजाचित लैंत्र में ही 47 ॥॥ की ॥॥॥॥ ॥॥॥॥ | 
पित्ख्त तटद है कि दि चुनावा है जाति के पल की भतका ॥॥ की कै [ 
धामिक और कइॉटीर नित्र के सरासदाग्रत तैलाली/ की गे की बंगृ6 जर्धा ॥ ॥॥ | | लग 
भारतीय राजदी- आधुनिकता की विधा /5। 


छू हा 
विश्व $ संदश अंडे लीकतरड है 884 धंर्यृः दीयू मे ॥क जगह तर ॥8//5- 





हवस ज्डझ अजीत 


3. कबाब ॥७ै॥9, ठ6 कि) ; 4977:55 क्र ना 
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पूर्ण पृष्ठ जोड दिया है | उतिहास के इस पृष्ठ की स्थिति बया होती है. भागे आने वाला समय ही 
बता सकेगा । ह 

चुनाव में भारी बहुमत की प्राप्ति राजनीतिक सत्ता और सुरक्षा का एक स्रोत बन सकता 
है, लेकिन यदि जनता की आज्ञाओं और भाकांक्षाओं को न समझा जाय या समझकर भी अनदेखा 
कर दिया जाय, तो वह राजनीतिक तूफान का कारण भी बन सकता है। यह ठीक ही कहा गया 
है कि “जनादेश व्यर्थ है, यदि उनके साथ सेवा की भावना न जुड़ो हुई हो ।”! 


विधानसभा चुनाव (मार्च, 985) 
(+558/8,ए ठा 7८035, |४४७॥२८४, 985) 


मार्च 985 के प्रथम सप्ताह में ] राज्यो और एक केन्द्रशासित प्रदेश पाण्टिवेरी की 
विघानसभा के चुनाव सम्पन्न हए। चुनाव परिणामों पर इन्दिरा कांग्रेस और विपक्ष, दोनों ही 
अपने-अपने तरीके से सन्तोष व्यक्त कर सकते है । इंका इस वात पर सन्तोष व्यक्त कर सकती है 
कि मध्य प्रदेश, उडीसा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में उसने भारी वहुमत (लगभग 82 प्रतिशत 
स्थान) प्राप्त किया | विहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र मे ।980 की तुलना में कम 
स्थान भ्राप्त करने पर भी उसने स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। विपक्ष इस बात पर 
सन्‍्तोष कर सकता है कि केवल दो राज्यों (आन्ध्र प्रदेश और सिक्किम) मे विपक्ष की सरकार बनने 
की सम्भावना समझी जाती थी, लेकिन विपक्ष ने तीन राज्यों में कायेस को शिकस्त देकर भारी 
बहुमत प्राप्त किया । इंका को यह शिकस्त आन्ध्र प्रदेश गे तेलगुदेशमू, कर्नाटक में जनता पार्दी 
ओर सिक्किम मे सिक्किम संग्राम परिषद द्वारा दी गयी । इसके साथ ही विपक्ष ने महाराष्ट्र और 
राजस्थान भें एकजुट होकर इका को कडी चुनौती दी, भले ही वह उसे सत्ता से न हटा पाया 


हो। 

चुनाव परिणामों से यह बात स्पष्ट है कि निर्वाचक इंका को 'कोरा चेक (फ्राधा: 
००५७८) देने के लिए तैयार नही है । निर्वाचकों ने विधानसभा चुनावों में अपने मताधिकार का 
प्रयोग राज्य स्तर पर विविध राजनीतिक दलों के नेतृत्व, उनके कार्य जौर राज्य की स्थिति को 
दुष्टि मे रखते हुए किया । मतदाताओं ने स्पष्ट किया कि वे आन्ध्र मे एन. टी. रामाराव, कर्नाटक 
में रामकृण हेगडें और सिक्किम में नरवहादुर भण्डारी से ही सक्षम सरकार पाने की आशा करते 
है। “निवाचको ने मध्य प्रदेश, उडीसा, भुजरात और हिमाचल प्रदेश के पदासीन मुख्यमन्त्रियों को 
उनके पूर्ववर्तियों की तुलना मे --अपेक्षाकृत स्थायी, स्वच्छ और उद्देश्यपुर्ण प्रशासन देने के लिए 
80 प्रतिशत स्थानों से पुरस्कृत किया है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सत्तारूढ़ दल 
को अकुशलता के लिए दण्डित किया गया है । कुल मिलाकर इका ने 980 में प्राप्त |,855 
स्थानों मे से 00 स्थान खो दिये ।/? | 

आठवों लोकसभा के, चुनाव तथा 4 राज्यों की विधानसभाओ के चुनावों 

का भारतोय राजनीति पर प्रभाव 

दिसम्बर 984 भे आठवी लोकसभा 'के चुनाव और मार्च 985 में [ राज्यों की 
विधानसभाओ के चुनाव सम्पन्न हुए । इन चुनावों का भारतीय राजवीति पर प्रभाव निम्म रूपो 
भें देखा जा सकता है * 

केन्द्र सें सुदह सरकार की स्थापता और “नवीन युवा नेतृत्व के लिए भतिष्ठा की 
स्थिति--श्रीमती गाँधी की हत्या के वाद 3। अक्टूबर, 984 को राजीव गाँधी ने प्रधानमन्त्री 
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पद ग्रहण किया था और आठवीं योकसभा के चुनाव 'प्रधानसन्नी राजीव गांधी के लिए जनमत 
सम्रह' के रस में थे । जनता ने उन्दिरा कांग्रेस को लोकसभा के लगसंग 80 प्रतिशत स्थान प्रदान 
कर इन्दिरा काग्रेस और देश पर राजीव गांघी के नेतृत्व पर स्वीकृति की मोहर गया दी है । 

चुनावों में जनता ने 'मिली-जुली सरकार की स्थिति” को पूर्णतया अस्पीकार कर केद्ध मे 
सुदृढ सरकार को स्थापना की है और उसे देश की एकता जोर अखण्टता के मार्ग की सभी 
चुनौतियों को दूर कर विकास के मार्म पर आगे बढने का जनादेश दिया । 

2. क्षेत्रीय दलों की शक्ति में बुद्धि और त्याफथित अखिल भारतोय दलों को व्यावहारिक 
राजनीति में क्षेत्रीय दलो फी स्थिति प्राप्त होना--इन चुनावों में तेलगुदेशनू, नेशनल कार्फेस 
अबाद्रमुक और सिक्किम संग्राम परिपद की अपने-अपने क्षेत्रों में शुदृद स्थिति को स्पप्ट किया 
तथा यह भी स्पष्ट किया कि तथाकथित अखिल भारतीय तीन प्रमुख विपक्षी दलो--भारतीय 
जनता पार्टी,' जनता पार्टी और लोकदल -क्े प्रभाव क्षेत्र बहत अधिक सीमित हैं । भारतीय जनता 
पार्टी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में, जनता पार्टी रर्नाटक और उडीसा में तथा 
लोकदल उत्तर प्रदेश, विहार और कुछ सीमा तक राजस्थान मे ही अपनी शक्ति का परिचय दे 
पाये । इसी प्रकार कांग्रेस (स) केव् महाराष्ट्र में ही अपनी शक्ति का परिचय दे पायी । माव्स- 
वांदी दल का प्रभाव क्षेत्र प. वगाल, तिपुरा और केरल राज्यों तक सीमित है और भारतीय 
साम्यवादी दल की शक्ति मे निरन्तर गिरावट आयी। विपक्ष मे मखिल भारतीय दलों वी स्थिति 
क्षेत्रीय दलो जैसी देखते हुए एन. टी रामाराव जैसे कुछ, नेताओं ने 'संघीय आधार पर जखिल 
भारतीय विपक्षी दल के गठन' की बात कही । 

3. विपक्षी दलों में अपनी स्थिति के प्रति पुनचिन्तन---आठवीं लोकसभा के चुनाव परि- 
णाभो ने विपक्षी राजनीतिक दलों को अपनी स्थिति के प्रति चिन्तित कर उन्हें अपनी नीति और 
रणनीति ऊे प्रति पुनचिन्तन की प्रेरणा दी है। 

4. केन्द्र और राज्यों के बीच स्वस्थ सम्बन्धों की आवश्यकता--जर्नता ने आठवी लोक- 
सभा के चुनावों में इका को भारी ग्हुमत प्रदान किया, लेकिन विधानसभा चुनावों मे इंका और 
इका नेतृत्व के इस तर्क को अस्वीकार कर दिया कि व्यवस्था और विकास के हित मे राज्यों में 
उसी राजनीतिक दल की सरकार होनी चाहिए, जिसे केन्द्र मे शासक दल की स्थिति प्राप्त है । 
आन्ध्र, कर्नाटक और सिक्किम मे विपक्षी दो को बहुमत प्रदान किया गया, प॑ बंगाल और त्रिपुरा 
में पहले से विपक्षी सरकार और तमिलनाडु म इंका स्थापित अन्नाद्रमुक सरकार है। केन्द्र और 
राज्यों के बीच स्वस्थ सम्बन्धों की स्थापना न के वल जनादेश वरन्‌ आज की सबसे प्रमुख आव- 
श्यकता है और यह तभी सम्भव है जब केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का सचालन दलीय भावना से नहीं 
बरन देश की एकता और समस्त देश के विकास को ध्यान में रखकर किया जाय । 
हरियाणा (7 जून, 987) तथा नायालेण्ड विधानसभा (]8 नवस्वर, 987) के चुनाव 

परिणाम 

7 जून, 987 को हरियाणा विधानसभायी 87 सीटों के लिए चनाव हए। चनाव 
में मुग्य रूप से इफा, लोबादल (व) भाजपा गठबन्धन व लोकदल (अ), जनता गठबन्धन के वीच 
टक्कर औी। इंका को मात्र 5 विधानसभा सीडे मिली ओर लोकदल (अं) जनता गठवन्धन एक 
भी सीट नहीं प्राप्त कर सका। चोकदल (ब) को 58 और भाजपा को 45 सीटें प्राप्त 
समंदर की दोनों सीटे भी लोकदल (व) के उम्मीदवारों को प्राप्त हुई । हरियाणा विधानसभा के 

चुनाव नतीजों का सीधा अर्थ यह है कि राजीव का जादू अब उतर चुका है और वोट ब्दोरने की 
उनकी क्षमता गम्भीर सन्देहों के दायरे से आ गयी और असली सकट नेतृत्व का है। विपक्ष यह 
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प्रभाव जगाने में सफल रहा कि केच्ध मे हरियाणा के हित को वलि पर चढा दिया है। देवीनाल ने 
यहाँ नक कहा कि 982 मे कांग्रेस ने उनकी चुनावी जीत पर डाका डाला था ४ 

8 नवम्थर, 987 को 60 सदस्यीय ताग्रालेण्ड विधानसभा के लिए चुनाव सम्पन्न हुए। 
60 सीटों के लिए 22 प्रत्याशी चुनाव मदान में थे : इंका व चागालण्ड नशवल डेमोक्रेटिक फण्ट 
ने सभी सीटों के लिए चनाव लडा। भाजपा ने पहली वार दो प्रत्याशी चुनाव में खर्डे किये । 
चुनावों में इंका की पुन बहुमत मिल गया.। उसे 34 स्थान मिले। 78 स्थानों पर एन. एन डी 
पी, ने विजय प्राप्त की । नागालँण्ड मे इस चुनाव मे खास वात यह रही है कि जनता ने क्षेत्रवाद 
को प्रोत्साहन नहीं दिया वल्कि राष्ट्रीय दल को ही अपना समर्थन दिया । 


नवस्‌ लोकसभा के चुनाव (नवम्बर, 7989) 

7 अक्ट्वर 989 को निर्वाचन आयोग ने घोषणा की कि लोकसभा के चुनाव 22, 24 
व 26 नवम्बर को कराये जायेंगे । असम में चूंकि मतदाता सूची अभी तैयार नहीं है, इसलिए 
बहाँ चुनाव नही होगे | इसके साथ ही आसन प्रदेश, गोआ, उत्तर प्रदेश, कर्वाटक पे सिक्किम में 
विधानसभा के लिए चुनाव कराये जायेंगे | 

नवम्‌ लोकसभा चुनावों में लगभग 50 करोड मतदाताओं! ने अपने मताधिकार का प्रयोग 
किया । इनमे 3:56 करोड मतदाता !8 से 2] वर्ष की आयू के है। लोकसभा की 529 सीटों 
के लिए लगभग 7000 प्रत्याशी मैदान में थे । 529 लोकसभा सीटो में से लगभग 400 सीटों पर 
इंका का मुकाबला सीधे विपक्ष से हुआ। इस मामले में भाजपा, जनता दल, माकपा आदि में 
जगह-जगह तालमेल हो गया.। इका:ने 529 में से 509 सीटों पर चुनाव लडा। 20 सीटे उसये 


जम्मू-कश्मीर में नेशनत काफ़रेन्स, तमिलनाडु 'में अन्नाद्ममुक व दार्जलिय में गोरखा परिपद्‌ के लिए 
छोड़ दी। * है 


चुनाव परिणामों ने सवको आश्चरयंचकित कर दिया। हिन्दी भाषी क्षेत्र में इका के 
मजबूत गढ ढृह गये । 984 मे जहाँ इस क्षेत्र मे उसे 28 सीटें मिली वहाँ 989 में मात्र 3] 
सीटों से संतोप करना पडा । यह चुनाव अपनी तरह की एक मिसाल है जिसमे हर राज्य या क्षेत्र के 
मतदाताओं ने पडौसी राज्यों के मतदाताओं की राय से साम्य न रखने व्यला स्पष्ट और बूलद 
फौसला सुनाया । 

हिन्दी क्षेत्र के मतदाताओं ने अगर भाजपा के एकतरफा; साम्प्रदायिक आह्वान पर कान 
देकर सत्तारूढ़ पार्टी को अशत श्रण्टाचार के संदिग्ध आरोपो के लिए खारिज करके वैकल्पिक 
नेता दी पी. सिंह को समर्थन दिया तो दक्षिण के मतदाताओं ने दूसरा रुख अपनाना पसंद किया ! 
बोफोर्स और रामजन्म भूमि बावरी मस्जिद दोनो ही वियाद उत्तर, पश्चिम तथा कुछ हृद तक पूर्व 
में तो मुद्दा बने जवकि दक्षिण में ये मुद्दा ज्यादा असरदार सावित नहीं हुए। इसके अलावा 
हिन्दी क्षेत्रों के मतदाताओं के लिए मूल रूप मे दो नेताओ--राजीव भाँधी और छठी. पी. सिंह के 
बीच चुनाव था और इस टक्कर मे दी. पी सिंह को उसने एकतरफा विजय भी दिलवा दी । 
लेकिन दक्षिण में वी. पी. सिंह का न पहुँच पाना बहुत बडी शूल साबित हुई। विपक्ष इस उम्मीद 
में दक्षिण से आश्वस्त हो चुका था कि वहाँ के सहयोगी क्षेत्रीय नेता (रामाराव, हेगठे, करणानिधि) 
अपने ही बूते पर राष्टीय मोर्चे की शक्ति मे वृद्धि कर लेंगे । इससे दक्षिण के मतदाताओं को लगा 
कि लिपक्ष का नेतृत्व उत्तर केन्द्रित है । 

इस चुनात में राजस्थानी, गुजराती, बिहारी, तमिल, तेलुगु, कन्नढ था मलयाली मत- 





इण्डिया टुडे, ।5 जुलाई 987, पु. 39। 
इण्डिया टुडे, 5 दिसम्बर, 987, पु. 26 । ' 
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वाताओं ने अलग-भगग पार्टियों पर अपना ग्रुस्सा उतारा है, पर उनके सदेशों में एक महत्त्वपूर्ण 
और साफ सहमति, भी है । यह एक सच्चाई है कि देशभर में मतदाताओं ने अपना फैसला म्रप्टा- 
चार के सिलाफ दिया | यदि राजीव की इका को बोफोर्स दलाली' की कीमत चुकानी' पड़ी तो 
देगैलाल को अपने बेटो और एन. टी. रामाराबव को अपने- दामादो की कीमत चुकानी पडी । इस 
यत्ता विरोधी नहर में सिर्फ एक ही सत्तारूढ़ दल अपना अस्तित्व बचा पाया और वह है पश्चिम 
बंगाल का नाम मोर्चा । उसे उसकी साक-सुथरी छबि का लाभ मिला । 

चुनाव परिणामों के विश्तेषण-से नतब्रम लोकसभा परिणामों दी निम्नलिखित विशेषताएँ 
उभरती हे 

4. ये चुनाव परिणाम केन्द्र और राज्यों में सत्तारूढ़ शासन एवं दल के विरोध में जनादेश 

। यदि केन्द्र मे ये परिणाम सत्तारठ इंका के विरोध में साबित हुए तो कनाटक, आन्ध्र, तमिल- 
नादु और केरल में ये परिणाम क्रमश जनता दल, तेलगुदेशमभ्‌, द्रमुक और माकपा के खिगाफ 
जनादेश प्रतीत होते हे । 

2. उत्तरी भारत मे जनता दल और भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली 
तो दक्षिण के राज्यो में काग्रेस (इ) ने अपना वर्चेस्त्र कायम किया । 

-. 3, राजनैतिक जनादेण के इस भौगोलिक ध्रुवीकरण ने दोनों बडी राष्ट्रीय पार्टियों ईंका 
और जनता दल को क्षेत्रीय पार्ियो की हैसियत मे ला दिया | उत्तरी भारत के चार राज्यो उत्तर 
प्रदेश, मध्य प्रदेश, विहार और राजस्थान से इंका को मात्र 27 सीदे मिली और जनता दल'को 
07 सीटे । इसके विपुरीत दक्षिण के चार राज्यो--कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आन्ध्र भ्रदेश 

उका को 03 सीटे मिली जबकि जनता दल को मात्र ! सीट | 

4, यह चुनाव सबसे अधिक साम्प्रदायिक भी रहा । 4984 में भाजपा को मात्र 2 सीटे 
मिली थी और इस चुनाव में उसे कुल 86 सीटें प्राप्त हुई । भाजपा, ने साम्प्रदायिक रुझ्ानों को 
कही नही छिपाया । इस वार हिन्दू कार्ड का हथियार राजीव गाँधी हाथ से फिसलकर भाजपा के 
हाथ में आ गया । भाजपा वगैर लाग लपेट के डटी रही कि उसका उद्देश्य हिन्दू राज को स्थापना 
है । इसलिए उसने राम जन्मभूमि मुक्ति आन्दोलन, राम-जातकी रथ यात्राओं, रामशिला पूजन 
आदि मे खुले आम शिरकत की । * * 

5, इस चुनाव गे स्व्यंभू जाति आधारित दल बहुजन समाज पार्टी भी एक बडे दवाव ग्रुट 
के रुप » उभरकर आई । उत्तर प्रदेश मे इसके 72 उम्मीदवारों को 3 प्रतिशत बोट मिले तथा 
इसने 3 सीटो पर बिजय प्राप्त की । 

6, चुनाव परिणामों से साफ है कि देश की जनता बदलाव की पक्षधर है। लेकिन उसने 
किसी दल या गठबंधन के पक्ष में कोई स्पष्ट जनादेश भी नहीं दिया है । 

नवीं लोकसभा के चुनावों में मतदान व्यवहार का विश्लेषण या चुनावों में इन्दिरा कांग्रेस 
की असफलता के कारण--आठवी लोकसभा के चुनाव में इन्दिरा कांग्रेस ते राजीव ग्राँधी के 
नेतत्व मे लोकसभा के 40। स्थान प्राप्त किये थे, लेकित तवी लोकसभा के चुनाव में इन्दिरा 
काग्रेस को मात्र 93 स्थान ही प्राप्त हुए और इस दृष्टि से चुनाव परिणामों को 'इन्दिरा कांग्रेस 
की भारी असफलता' का नाम दिया जा सकता है। नवी लोकसभा चुनावों के मतदान-व्यवहार 
का विश्लेपण या इन चनतावो में कार््रेस की असफलता के कारणों का उल्लेख निम्न प्रकार कियीं 
जा सकता है 

!, बोफोर्स काण्ड, श्रष्टाचार के अन्य आरोप और राजीव गाँधी की धूमिल छवि-- 

97] से लेकर अब तक भारत मे लोकसभा चुनाव 'राष्ट्र के सर्वोच्च नेतृत्व पर लोक निर्णय 

के रुप में रहे है और मत्री लोकसभा के चुनाव भी अपनी प्रकृति में 'राजीव गाँधी और राजीव 
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गाँधी शासन पर लोक सिर्णय' के रूप मे थे। ऐसी स्थिति मे ज़ुनाव परिणास उसी रूप मे सामने 
आग्रे, जिस रूप से संभावित थे । राजीव गाँधी [984 में मि. क्लीन (४7 (6थय) की छवि को 
लेकर जनता तक पहुँचे थे और उन्होंने 'स्वच्छ सरकार तथा कार्यकुशल प्रशासन' देने की जो 
आशा जनता को वँधायी थी, वह '89 तक आते-आते तमाम काण्डो और विवादों भें फेंसकर 
समाप्त हो गई । तत्कालीन प्रधानमत्री पर 'बोफोर्स दलाली काण्ड' में लिप्त होने का' आरोप भरे 
ही कानूनी तौर पर सिद्ध न हो सका हो, लेकिन जनता ने तो समझ लिया कि राजीव शाँधी को 'सि. 
क्लीन' मानने का कोई आधार शेप नही रहा है । वी. पी. सिंह ने “प्रष्ठाचार के विरुद्ध लड़ने का 


तारा' देकर सरकार छोड़ी थी, जनता पर इसका प्रभाव पड़ा । प्रीतिश नंदी के शब्दों में, 'ससदीय 
चुनाव में भ्रष्टाचार मुख्य मुह्दा वर गया और जोर-शोर से उछाला गया ।* 


जनता को राजीव गाँधी की प्रशासत्तिक क्षमता, उनकी सुझ-श्लूस्ष और वचनो' पर भी 
गहरा सन्देह उत्पन्न हो गया था तथा यह अकारण नही था। पैद्रोल की कीमतो मे वृद्धि और एक 
सप्ताह वाद ही वापस लेने, शाहवानों विवाद के प्रसंग भे अपनी स्थिति में परिवर्तत, मानहानि 
विधेयक प्रस्तावित करने, वोफोर्स काण्ड के प्रसंग में शासन द्वारा दिये गये अधध॑ सत्य और 
विरोधाभासी वक्तव्यो ने सम्पूर्ण शासन तथा स्वयं प्रधानमन्त्री की विश्वसनीयता को समाप्त कर 
दिया और शासक दल के लिए यह एक बहुत बडी क्षति थी। “राजीव वस्तुत. स्वय अपने ही' 
छल-कपट और कलावाजियों के शिकार हो गये थे ।/* राजीव गाँधी ने अनेक अवसरो पर अत्यधिक 
असयत भाषा का प्रयोग करके भी अपनी ही प्रतिष्ठा को जाघात पहुँचाया । 


(2) विपक्ष द्वारा जनता को कांग्रेस का विकल्‍प प्रदान करना--उत्तर भारत मे मुख्य 
विपक्षी दल थे, जनता दल और भारतीय जनता पार्टी । इसी प्रकार प. वंगाल, केरल, त्रिपुरा 
गौर बिहार के कुछ हिस्सो मे माक्संवादी दल, भारतीय साम्यवादी दल और कुछ अन्य वामपंथी 
दलो का प्रभाव रहा है । जनता दल ने पहले तो क्षेत्रीय दलो के साथ मिलकर “राष्ट्रीय भो्चे का 
गठन किया तथा उसके बाद एक ओर भाजपा एंव दूसरी ओोर वामपंथी दलो के साथ 'सीटों का 
लगभग तालमेल' करने गे सफलता प्राप्त कर ली । यद्यपि इस 'चूनावी गठबंधन की कमियाँ थी, 
लेकिन कुछ ऐसा अवश्य था, जिसे जनता कांग्रेस का काम चलाऊ विकल्प' अवश्य ही समझ 
सकती थी। वी. पी. सिंह इस चिपक्षी एकता की धुरी थे तथा उनकी अपेक्षाकृत स्वच्छ छवि एव 
लोकप्रियता का लाभ विपक्षी दलो को सिला । 

भारतीय राजनीति मे विपक्ष की असफलता का सर्देव ही एक प्रमुख कारण “विपक्षी मतो 
का विभाजन' रहा है, इन चुनावों मे विपक्षी दलो के बीच लगभग एकता की स्थापना से विपक्षी 
मतो के विभाजन की स्थिति नही रही । परिणामतया विपक्षी दल उस भारी हानि से बच गये, 
जो अब तक उनके द्वारा उठाई जाती रही है । हे 

(3) कांग्रेस के परम्परागत “वोट बैक सें दरार--भारतीय राजनीति से अल्पसंख्यक वर्गों 
और अनुसूचित तथा जनजातियों को काग्रेस का परम्परागत वोट वैक समझा जाता रहा है, लेकिन 
989 के लोकसभा चुनाव से इस परम्परागत वोट बैंक में दरार, सम्भवतया भारी दरार पड़ 
गईं । राम जन्‍्मभूसि बाबरी मस्जिद विवाद' मे काग्रेस की निरन्तर बदलती हुई भूमिका के कारण 
कम से कम दो राज्यों उत्तर प्रदेश और विहार में मुसलमानों के एक बड़े ,वर्ग मे कांग्रेस के 
बजाय जनता दल को पसन्द किया। साम्प्रदायिक दगो को रोक पाने मे असफलता भी मुसलमानों 
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की काग्रेस से नाराजगी का एक कारण था | चुनाव की घोष्णा के बाद भी भागलपुर और विहार 
के कुछ अन्य भागो भें भीषणतम साम्प्रदायिक दंगे हुए और मुस्लिम समुदाय ने इसके लिए काग्रेस 
को ही ठोपी माना । इसी प्रकार वहुजन॒ समाज पार्टी ने अनुसूचित जातियों के एक भाग का 
समथन पाने में सफलता प्राप्त कर ली । इस पार्टी को उत्तर प्रदेश मे 2 04 प्रतिशत मत (57 
लाख मत) मिले थे और तथ्य है कि ये मत काग्रेस के मूल्य पर ही प्राप्त छुए । 

(4) राजीव सरकार की प्रशासनिक असफलताएँ--आठवी लोकसभा चुनाव में इन्दिरा 
काग्रेस को लोकसभा के दो तिहाई से थधिक स्थानों पर विजयी बनाकर जनता राजीव मरकार 
« में 'एक कार्यकुमल और क्षमतावान सरकार के ल्‍्प में कार्य करने की आशा करती थी, लेकिन 
988 के भीपण अकाल मे राहत कार्यो के अतिरिक्त अन्य किसी भी दृष्टि से ऐसा नही हुआ । 
पजाव समस्या का हल होना तो दूर, उसमे नई जटिलताओं ने प्रवेश कर लिया । राजीव कारा में 
पंजाब मे प्रतिदिन 40 से 5 लोगो की ह॒त्या होती रही है और जम्मू-कश्मीर राज्य मे भारत 
- की एकता और अखण्डता को गम्भीर चुनौतियाँ दी जाने लगी । आठवी और नवी लोक़सभा 
चुनावों में काग्रेस का एक प्रभुख नारा “राजनीतिक स्थायित्व” और “भारत की एकता तथा 
अखण्डता' की रक्षा था, लेकिन जनता ने प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर, इस चुनावी बायदे के 
खोखलेपन का अनुभव कर लिया था। श्रीलका में मारे गये 450 भारतीय सैनिक, नेपात के 
राथ,सम्बन्धों मे व्विद, कानून और व्यवस्था की विग्ड़ती हुई स्थिति और 87-89 के वर्षो में 
साम्प्रदायिक उपद्रत्रों की बाढ आदि वाते राजीव सरकार की प्रशासनिक असफलता के प्रमाण 
थे । जनता के बड़े भाग ने अनुभव किया कि सर्वोच्च पद पर 5 बर्ष तक आसीन रहने के वाद 
भी राजीव प्रशासनिक समझ और क्षमता की दृष्टि से कोरें है। जनता ने यह भी अनुभव किया 
कि कम से कम अन्तिम दो वर्षों मे राजीव ऐसी “मण्डली' से पूर्णतया घिरे हुए.-हैं जिसका वडा भाग 
न तो जनता को जानता है और न ही उसका जनता से कोई सरोकार है । 

.... (5) मभहेंगाई और असफल आधिक नीतियाँ--जनता की आर्थिक सनन्‍्तुष्टि-असन्तुप्टि 
मतदान पर सर्दव ही प्रभाव डालती है और 989 में भी ऐसा ही हुआ । जनता ने अनुभव किया 
कि राजीव की आर्थिक नीतियाँ उच्च मध्यम वर्ग और अमीर घरानो को लाभ पहुँचाने के लिए 
ही है । वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि तो पहले भी हो रही थी, लेकिन चुनाव के लगभग तीन महीचे 
पहले से महँगाई नई ऊँचाइयो को छूने लगी और इसने जनता को कुद्ध कर दिया । प्याज के 
मूल्य ने [980 के लोकसभा चुनावो में जो भूमिका अदा की थी, चाय, चीनी और बीड़ी के मूल्यो 
से 89 के लोकसभा चुनावो में वहीं भूमिका अदा की । चीनी की आसमान को छूती कीमतों 
ने विपक्ष को एक और मुद्दा दे दिया । 

(6) हिन्दुत्व की लहर--भारतीय राजनीति के अधिकाश दलो के सम्बन्ध में यह तथ्य हे 
कि वे राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए जनता की भावनाओं के साथ कोई भी खिलवाड़ कर 
सकते है । 982-86 के वर्षो मे इन्दिरा कांग्रेस ने 'हिन्दुल को उभारकर! लोकसभा तथा 
विधानसभा चुनावो में राजनीतिक लाभ प्राप्त किया था। 989 में रामशिला पूजन उत्सवो 
और विवादास्पद स्थल पर ही भव्य राममन्दिर के निर्माण के सकलप ने हिन्दुत्व की लहर को 

जन्म दे दिया। हिन्दुत्व की इस लहर को जन्म देने में 'विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ' और परोक्ष मे भाजपा की भूमिका थी और भाजपा को हिन्दुत्व की इस लहर के भारी 
राजनीतिक लाभ प्राप्त हुए । जनता दल का भाजपा के साथ चुनाठी गठबंधन था, इसलिए 
जनता दल को भी हिन्दुत्व की इस लहर का कुछ लाभ मिला । दरदर्शन के संवाददाताओं के साथ 
बातचीत में काग्रेस के कोपाध्यण सीताराम केसरी ने काग्रेस की पराजय का सब्से प्रमुस कारण 
हिन्दू साम्प्रदायिकता और मुस्लिम साम्प्रदायिकता बतलाया है,' लेकिन वस्तुत. इसे प्रमुख कारण 
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सही, बरन गौण कारण ही समझा जाना चाहिए। पराजय का प्रमुख कारण, तो स्वयं राजीव 
ओऔर उनकी सरकार की असफतता ही था। इसके अतिरिक्त यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस ने भी 
भपने तरीके से हिन्दुत्व की लहर का लाभ उठाने की चेप्ठा की थी, लेकिन वह इसमे असफल 
रही । 2. 
(72) कांग्रेस संगठन की कमियाँ---]97 से काग्रेस संगठन में एक प्रवृत्ति प्रारम्भ हुई : 
कार्येस के स्थांद्रीय संग्रठत में फसजोरी और केन्द्रवादी प्रवृति में वृद्धि । यह प्रवृति निरन्तर बढती 
चली गई और राजीव काल मे जब केन्द्रवादी प्रवृति का संयोग कमजोर नेतृत्व से हुआ, तो दल 
की सजीवता और क्षमता को दोहरा आघात पहुँचा । यह तथ्य है कि राजीव गाँधी दलीय अध्यक्ष 
के रूप मे दलीय मामतों का प्रवन्ध करने भें भी पूर्णतया असफल रहे । 5 
(8) चुनावी रणनीति की ग्रम्भीर नुटियॉ--काय्रेस ने चुनावी रणनीति में भी कुछ भारी 
भूले की । प्रथम, काग्रेस ने चुनावों की अचानक घोषणा कर विपक्ष को भौचक्क और अस्त- 
च्यस्त करना चाहा था, तिकिन समय के पूर्व और अचानक चुनाव घोषणा ने स्वयं शासक दल 
को अस्त-व्यस्त कर दिया । दूसरी भूटि ने अधिक हानि पहुँचाई और वह थी, अधिकाश मौजूदा 
सांसदों को ही दुवारा उम्मीदवार बनाता । यह तथ्य है कि लगभग तीन चौथाई काग्रेसी सासदो 
ने अपने निर्वाचन केत्र की भलीर्भाति- देखभाल नहीं की थी और उन्हे. ही दुवारा थोपे जाने को 
नापसन्द करता जवता के लिए नितात अस्वाभाविक ,था। चुनाव अभियान के अन्तिम दौर में 
दल के वरिष्ठ नेताओं ने अनुभव किया कि यदि उत्तर प्रदेश बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान 
मे 00 या 25 उम्मीदवार बदले जाते, तो स्थिति कुछ दूसरे रूप से सामने भा सकती थी ॥ 
तृतीय, एक अन्य त्रूटि नकारात्मक, भौड़े और विचिन्न विज्ञापनों की बौछार थी । अमरीकी ढंग के 
इस विज्ञापनो को भारतीय मतदाताओं ने पसन्द सही किया । 
बेरोजगारी आदि स्थितियों के कारण युवा और विद्यार्थी वर्ग में असच्तोष कांग्रेस की 
पराजय का एक अन्य कारण था। यह तथ्य है कि नये मतदाताओं (मताधिकार की आयु कम करने 
से जो मतदाता बने थे) के एक बड़े भाग 'ने काग्रेस विरोधी रुख ही अपनाया । काग्रेस के पास 
आधिक साधनो की जितनी वंहुलता थी, निष्ठावान कार्यकर्त्ताओं का उत्तना ही अधिक अभाव था। 
वी. बी. सी. (8. छ. ९.) ने भी काग्रेस की पराजय में कुछ योग दिया । 
चुनाव सभावनाओं का आंकलन करने वाले: कुछ व्यक्तियों ने बतलाया, लोग इस बार 
' कांग्रेस को एक झटका देना चाहते हैं। वस्तुत 987 से ही शासन और कांग्रेस विरोधी हवा 
चन रही थी, जो निरन्तर बढती गई | घोर सरकारी प्रचार के बावजूद भी उसे नियन्त्रित नही 
किया जा सका । जनता में बदलाव को जवरदस्त इच्छा” थी और इस इच्छा ने ही सत्ता परिवर्तन 
को जन्म दिया । * ; 
उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मतदान-व्यवहार में भेद-- नवी लॉकसभा के चुनाव 
परिणाम एक दृष्टि से छठी लोकसभा (977) के चुनाव परिणामों की पुनरावत्ति है। 977 
कै लोकसभा चुनावो के समान ही इन चुनावों में उत्तर भारत ने काग्रेस को अस्वीकार कर दिया, 
लेकिन दक्षिण भारत ने कांग्रेस को ठोस समर्थन प्रदान किया । 
कुछ विस्नेपक इसे 'उत्तर-दक्षिण विभाजन” की सज्ञा देते है, लेकिन वस्तुत: यह उत्तर- 
दक्षिण विश्वाजन नहीं है । एक विशेष तथ्य यह है कि चुनाव के पूर्व दक्षिण के चारो राज्यो 
(तमिलनाडु, आध्य, कर्नाटक और केरल) मे काग्रेस विरोधी दलो की सरकारें सत्तारूढह थी और 
चुनाव जिस प्रकार सम्पूर्ण भारत मे 'महानायक पर जनमत संग्रह थे, उसी प्रकार प्रादेशिक स्तर 
पर ये चुनाव 'प्रादेशिक वायकों पर जनसत संग्रह' थे। दक्षिण भारत में महानायक पर जनमत्त 
संग्रह की अपेक्षा प्रादेशिक नायकों पर जनमत संग्रह का तत्त्व अधिक प्रवत हो गया। सम्पूर्ण 
भारत भे जिस प्रकार महावायक को अस्वीकार किया गया, उसी प्रकार दक्षिण-भारत के चार 
राज्यों में उनके प्रादेशिक नायकों को अस्वीकार किया गया । वस्तुत, इन चुनावों में प. बंगाल 
के अतिरिक्त सभी राज्यों मे जनता ने 'परिवतेन के तिए मतदान' किया है। 


नल फजत+०>+++- 
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इन चारो ही राज्यों मे प्रादेशिक शासक दल को अस्वीकार करने के सारमृत कारण थे । 
988 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में डी, एम. के. की विजय का कारण डी. एम, के. 
विरोधी मतो का विभाजन था | अन्ना डी एम. के की एकता और उसके बाद कांग्रेस अन्ना डी 
एम. फे गठबंधन से डी एम. के विरोधी मतों के विभाजन की स्थिति दूर हो गई और ऐसी 
स्थिति से डी एम. के या उससे जुऊे हुए “राष्ट्रीय मोचें' की हार स्वाभाविक थी। चावल की 
कमी, शक्कर, करोंसीन और पाम आँइल आदि उचित मूत्य पर पभाप्त न होना भादि डी. एम के. 
से नाराजगी के अन्य कारण थे | इसके अतिरिक्त 25 मार्च 89 कौ राज्य विधानसभा की घटना 
(जिसमे डी एम. के विधायकों द्वारा जयलनिता को अपमानित किया गया) के लिए जनता ने 
करुणानिधि को दोपी माना । जयतलिता ने अपनी प्रत्येक चुनाव सभा में उस घटना का विवरण 
प्रस्तुत किया था । 

केरल की जनता वामपथ्ी लोकतान्त्रिक मोर्चे की नयनार सरकार! से सन्तुप्ट नही है । 
इसके अतिरिक्त केरल में आर, एस. एस ' एक सठुलनकारी शक्ति के रूप भे सामने था रहा है 
989 के कुछ दिनो पूर्व से ही केरत भें मावसंवादी दल और आर एस. एस. के कार्यकत्ततों के 
बीच 'सड़को पर लड़ाई' की जो स्थिति चल रही थी, उस पृष्ठभूमि मे केरल मे आर एस. एस. 
भाजपा ने काग्रेस को सहायता पहुँचाई और मार्क्सवादी मोर्चे का विरोध किया । केरल में 
कांग्रेस ने साम्प्रदायिक मुहे को भूनाया । 


985 के विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में जनता ने जनता पार्टी को ढो तिहाई बहुमत 
दिया था, लेकिन इससे जनता को न तो राजनीतिक स्थायित्व भाप्त हुआ और न ही सुशासन । 
कर्नाटक में जनता पार्टी ने अपने चुनाव बायदे पुरे नहीं किये और उसकी भीतरी कलह सारी 
सीमाओं को पार कर्र गई । 

आन्ध्र मे जनता सम्भवतया एन. टी. आर. के 'सनक मिश्रित निरंकुश आचरण' जौर राज- 
नीतिक नाठकबाजी' से तग आ चुकी थी । अपने कामकाज के तरीके से रामाराव ने मतदाताओं 
के एक बड़े समूह को नाराज कर दिया। इसके अतिरिक्त 'कामा' (तेलग्रदेशम समर्थक) और 
'कापू' जाति के बीच सघर्य की श्रुखलाओ ने 'कापू' जाति को तेलगरुदेशम से टूर कर दिया। 

दक्षिण भारत का मतदाता अपनी प्रादेशिक सरकारों से इतना अधिक भ्स्त था कि उसने 
उनको साफ कर दिया। चूंकि इन चारो राज्यो में प्रादेशिक शासक दलो का विकल्प केवल कांग्रेस 
थी, इसलिए उसे ही इसका अप्रत्याशित लाभ मिला । 


उत्तर-दक्षिण के मतदान व्यवहार मे अन्तर की एक व्याग्या इस रूप में की गई है कि 
दक्षिण भारत में कांग्रेस और नेहरू परिवार' के प्रति अपनत्व का भाव बहुत गहरा है आर 
जब कभी भी ऐसा लगता है कि उत्तर भारत में कांग्रेस को गम्भीर चुनौती दी जायेगी, तव 
दक्षिण भारत सामान्य स्थिति में उठने वाले अन्य सभी विचारों को छोडकर काग्रेंस को भारो 
सहयोग देने का सकत्प घारण कर लेता है ।£ इस व्यास्या में आशिक सत्य हो सकता है, 
कांग्रेस के लिए सकट की एक अन्य घड़ी 977 में भी दक्षिण “भारत का मतदान व्यवहार ऐसा 
हीथा। हि 

इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य कारण थे । बोफोर्स और राम जन्मभूमि के मुझे दक्षिण मे 
अधिक असरकारी सावित नही हुए । दक्षिण में वी. पी. सिह का न पहुँच पाना एक बडी भूल 
सिद्ध हुईं । दक्षिण के मतदाताओं को लगा कि विपक्ष कर शीप॑ नेतृत्व 'उत्तर केन्द्रित' है । 

सभी पक्ष स्वीकार करते है कि ये चुनाव परिणाम 'वदलाव की इच्छा' के प्रतीक है । यह 
परिवर्तन या बदलाव कोई मामूली नहीं है, अपनी समग्रता मे ये भारतीय लोकतत्र की परिपववता 
का संकेत देते है । चुनावों का निप्कर्प यह है कि कोई भी राजनीतिक दल यदि असमथ सिद्ध 
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दुरदर्शन पर राम॑कृष्ण हेगड़े ने भी लगभग यही व्याख्या प्रस्तुत की थी । 
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होता है तो जनता उसे वस्शेगी नही। इस अथ्थ मे मतदाता ने एक सुनिश्चित राजवीतिक विवेक 
का परिचय दिया है । वस्तुत नवी लोकसभा के चुनाव एक 'शुद्धिकरण यज्ञ जैसे ही थे । 


उत्तर प्रदेश, आन्न्र प्रदेश, कर्माठक, सिविकस और गोआ विधानसभाओं के परिणाप्त : 
विश्लेषण--उत्तर प्रदेश की 425 सीटों मे से 422 सीटो पर चुनाव हुए | उतमे से जनता दल ने 
न सिर्फ 207 स्थानों पर जीत दर्ज की वल्कि तिवारी सरकार के एक मत्री को छोडकर बाकी सव 
वी. पी लहर में वह गये । इका को 98 और भाजपा को 57 सीटे प्राप्त हुई । इका की पराजय 
का कारण यह था कि अब तक उसके प्रति वफादार रहा, मुस्लिम समुदाय उसका साथ छोड गया । 
अयोध्या के मामले पर अपमान और गुस्से की वजह से मुसलमान वोट भाजया को छोडकर बाकी 
विपक्षी दलों मे वेट गये । इनमे अधिकाश जनता दल के पक्ष में गये पर कई लोगो ने वहुजन 
समाज पार्टी (बसपा) को चूना । बसपा इस वार अप्रत्याशित रूप से [4 सीटे लेने से कामयाव रही 
और उसने राज्य के हरिजन-वहुल क्षेत्रों मे सेंध लगा दी । हु 

आन्प्न प्रदेश मे डा. चेन्ना रेड्डी के संगठित अभियान के सामने रामाराव का करिश्मा 
हवा हो गया । तेलगूदेशम्‌ 985 की अपनी 202 सीठो के मुकाबले सिर्फ 74 सीटें ही ले पाई 
जवकि इका 50 से दढकर 80 सीटों पर पहुँच गई । रामाराव़ की सनक भरी कार्यशैली उनके 
दामादो का राजनीति भें बढता हस्तक्षेप, नियुक्तियों मे कम्मा समर्थक दृष्टिकोण और महिलाओ को 
30 प्रतिशत आरक्षण जैसे वादों को भुला देना तेलगुदेशम्‌ को महंगा पडा । हा 


कर्नाटक मे जनता दल को आपसी झगड़े और सरकार की अकर्मण्यता का परिणाम 
भोगता पडा । जनता दल को मिले 24 स्थानों के मुकाबले इंका को 77 सीटें मिली, भाजपा 
को 4 और जनता पार्टी को मात्र 2 स्थान मिले | लोगो के मन मे आपसी शझगडों में ही फँसे 
रहने वाले जनता दल के प्रति इतनी नफरत थी कि उन्होने इका के ऐसे दर्जनों उम्मीदवारों को 
राजनैतिक जीवनदान दे दिया जिन्हे वे खुद ही रही की टोकरी मे फेक चुके थे । 


गोवा विधानसभा के लिए चुनावों भें सत्तारूढ़ इंका और इसकी पतिहवन्द्दी महाराष्ट्रवादी 
गोमातक पार्टी दोनों ने 40 सदस्यों वाली विधानसभा में 8-8 सीटे जीतकर विचित्र स्थिति 
पैदा कर दी । दो सीटों पर चुनाव स्थगित हो जाने से सरकार के गठन का सारा दारोमदार दो 
निर्दलीय उम्मीदवारों पर टिक शया । राज्यपाल के सामने वहाँ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश 
करने के सिवा कोई विकल्प नही था । 

_सिक्किस में मुख्यमन्त्री नरवहादुर भंडारी के नेतृत्व मे सिक्किम संग्राम परिषद मे विधान- 
सभा की 32 सीट जीत ली । यह भंडारी की व्यक्तिगत जीत है । भंडारी की सहानुभूति मे पड़े 
वोटों के कारण सिक्किम विधानसभा विपक्षहीन द्वोकर रह गई है । 

विधानप्तभाओ के चूनाव नतीजी से यह वात शीशे की तरह साफ है कि देश की जनता 
में बदलाव की जवरदस्त आकाक्षा थी और सभी सत्तारूढ दतो से उसका मोह भंग हो चुका था । 


9 राज्यो की विधानसभाभों और केन्द्र शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी की विधानसभा फे 
घुनाव---जनवरी “90 में मणिपुर विधानसभा के चुनाव हुए और फरवरी 90 मे 8 राज्यो और 
'कन्‍्द्रशासित क्षेत्र पाण्डिचेरी की विधानसभा के चुनाव हुए । इन चुनावों मे मतदाताओं का व्यवहार 
लगभग वहीं रहा, जो लोकसभा चुनावों के समय था। इन चुनावों के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र 
और अरुणाचल प्रदेश मे काग्रेस (इ) की सरकार बनती । केन्द्र शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी और अन्य 
राज्यों मे काग्रेस विरोधी दली की सरकारें बनी । महाराष्ट्र मे मतदाताओं ने 'शिवसेना भाजपा 
गठबच्धरना को अस्वीकार कर दिया | 


मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में भाजपा को और उडीसा में जनता दल को पूर्ण बहुमत 
प्राप्त हुआ, लेकिन मणिपुर, गुजरात, राजस्थान और विहार तथा केन्द्र शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी में 
किसी एक राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न होकर काग्रेस (इ) के विपक्षी दलों ने बहुमत 
प्राप्त किया । चुनाव परिणासों से स्पप्ट है कि मतदाताओं ने किसी एक ही दल को सब तरफ 
राज करने का मौका न देकर पुनः अपने विवेक का परिचय दिया है। 

विधानतभा चुनावों के परिणाम अगले पृष्ठ पर दी गईं तालिका से स्पष्ट हे . 
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मतदान व्यवहार : समीक्षा 
(४0०20 छप्ठनान#॥५ा700॥7र * वर ४२5 ४१४5) 


मतदान व्यवहार का आशय यह है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों 
में प्रभावित होता है। मतदान व्यवहार में सर्वप्रथम तो यह अध्ययन किया जाता है कि कौन- 
तत्व व्यक्ति को मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित और कौन-से तत्त्व उसे इस 
सम्बन्ध भें निरत्साहित करते हैं। ट्वितीय स्तर पर इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किन 
तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति एक विशेष उम्मीदवार और एक विशेष राजनीतिक दल के पक्ष 
में अपने मताधिकार का प्रयोग करते है । इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव के धृव 
भी किया जाता हैं और चुनाव के बाद भी । 

मतदान व्यवहार का अध्ययन वीसवी सदी की ही एक प्रक्रिया है। सर्वेप्रथम, फ्रांस में 
93 में मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया । इसके बाद अमरीका मे दो विश्वयुद्धो के 
बीच के काल में और ब्रिटेन में महायुद्ध के वाद मतदान व्यवहार का अध्ययन किया गया । भारत 
में द्वितीय आम चुनाव के बाद इस प्रकार के अध्ययनो को अपनाया गया और अभी हाल ही के 


वर्षो भे भारत भें इस विण्य पर प्रचुर साहित्य प्रकाशित हुआ है जो आनुभाविक एवं बस्तुनिष्ठ 
सर्वेक्षण पर आधारित है। 


मतदान व्यवहार के अध्ययन में कठिनाइयों 
|; जञानगटतानए$ व घएएशारठ ऊ्ा3४0ए7) 

मतदान मनोवैज्ञानिक तत्त्वों से प्रेरित एक गुढ राजनीतिक प्रक्षिया है जो अनेक आन्तरिक 
भौर वाहरी तत्त्वोी से प्रभावित होती है । स्वाभाविका रूप से मतदान व्यवहार के अध्ययन में अनेक 
वाठिताइयाँ आती है । स्ंप्रयम, एक छेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र के मतदान व्यवहार से 
भिन्न होता है, इसलिए किसी एक क्षेत्र के मतदान व्यवहार के आधार प्रर इस सम्बन्ध मे किसी 
प्रकार के सामान्य निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं होता । विभिन्न क्षेत्रों मे विद्यमान प्रवृत्तियों के 
लम्बे समय तक अवलोकन के आधार पर ही इस सम्बन्ध मे किन्ही परिणामों पर पहुँचने की आशा 
की जा सकती है । द्वितीय, भारत जैसे विविधता वाले देश मे केवल कुछ निश्चित शीषेकों के अन्त- 
गत सम्पूर्ण देश के सतदान व्यवहार का अध्ययन नही किया जा सकता । अत यह कठिनाई आती 
है कि किन क्षेत्रों का अध्ययच किया जाय और किन शीर्षको क्रे अन्तर्गत यह अध्ययन किया जाय । 
इस सम्बन्ध मे तृतीय, और सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया 
जाता है, उसमे से अनेक अध्ययनकर्ता के प्रश्नो का उत्तर नही दे पाते और व्यक्ति उत्तर देने 
की क्षमता रखते हे वे भी जान-वूझ्कर ठीक-ठीक उत्तर नही देते । उनके मत में सदैव ही यह शंका 
रहती है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति या तो शासव का प्रतिनिधि है अथवा किसी विशेष 


राजनीतिक दल की ओर से उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। इन सबके मतिरिक्त साक्षा- 
तार के अन्तर्गत भाषा की कठिनाई भी सामने जाती है 


उवर्युक्त कठिवाइयो या समस्याओं को पूर्ण रूप से दूर किया जाना तो सम्भव नहीं है, 
आशिक रूप से ये कठिनाइयाँ तभी दूर हो सकती है जबकि अध्यवनकर्ता सम्बन्धित क्षेत्रों की राज 
नीति, संस्कृति और आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हो और उनके द्वारा 
लम्बे समय तक किये गये अध्ययन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाले जाये | वास्तव के, मतदान 
व्यवहार का अध्यवत वहुत समय, घन और श्रम की माँग करता है । 
सतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्त्व 
(#टाएर5 वाल ,तछापटटारठ ए0प्राउठ ऊहा#एश0फफ) 


सर्वेध्रथम, मतदान में भाग लेने वाले तोगो का अनुपात जनसंस्यात्मक लक्षणों औौर सामा- 
जिक आाभिक पद के अनुमार वदतता रहता है। मतदान में भाग न लेने की प्रवत्ति स्थियों मे 
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पुरुषों से अधिक, निरलसो में साक्षर से अधिक, कम भ्राय समूह में ज्यादा आय सम से जधिक 
तथा सामाजिक दृग्दि से पिछडे हुए वर्गों मे सामाजिक दृष्टि करे उन्नन हुगों की सुलना मे अधिक 
होती है। मतदान से भाग न लेने की प्रवुच्ति उनने भी अधिक होती है, जिन्हे कम राजनीतिक 
क्षुचना प्राप्त हैं अथवा जिन पर संचार के साधनों और अन्य दवावो का प्रभाव कम है !! 

भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्त्वो व चतुर्य आम चुनाव, 97] के लोकसभा चुनाव 
और मार्च 977, जनवरी 980 तथा दिसम्बर '84 तथा नवम्ग्र 989 के लोकसभा चुनावों 
के विश्लेषण में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तरवों की यवास्थान व्यापक भिवेचना 
बी गई है, यहां पर इन तत्त्वो की सक्षिप्त विवेचना ही अपेक्षित टै। मतदान में लाग लेने वाले 
व्यक्ति सामान्यतया निम्न तत्वो,से प्रेरणा प्राप्त करते £ * 

() जातिवाद--जातिवाद मतदान व्यवहार को प्रभाण्ति करने दाला एक प्रमुस तत्त्व 
रहा है। वैसे तो इस तत्त्व का प्रभाव भारतीय संब के सभी राज्यो से है, लेडिन फिर भी विहार, 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और केरल से इस तत्व का प्रभाव अधिक है। झ्म 
सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण और आशायब्द्क तथ्य यह है कि यदि चनाव के अन्तर्गत कोई महत्त्वपूर्ण 
प्रश्व या विशेष समस्या सामने हो, तो फिर जाति के तल्द का प्रसाव बहत कम हो जाता है। 
4974 >> लोकसभा खनाव, 972 के विधानसभा चुनाव, 977 के लोफसभा चुनाणों और 
दिसम्बर 84 व नवम्बर 989 के लोकसभा चुनाथों में यट बात देखी गयी है । 

(2) आथिक स्थिति--व्यक्तियों वी आधिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित 
करती 'है । सामान्यतया यदि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छ दो तो मतदाता गासक दल के 
पक्ष में मतदग्न करते है, अन्यथा शासक दल के विरुद्ध । इसी कारण शासक की दव यह चेप्टा 
रहती है कि चुनाव “मच्छी कृषि' के वर्ष में हो । 4980 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की 
पराजय का एक प्रमुख वारण जनता की आर्थिक कठिनाइयाँ थी, जिसके लिए उन्होंने जनता पार्टी 
और जनता “एस ' को उत्तरदायी माना । 

(3) नेतृत्व--मतदाता को प्रभावित कारने बागा एक बटतच बधिक मुरय तत्त्व नेतृत्व है 
और इस तत्त्व के आधार पर भारत के अब तक चुनाव परिणामों की व्यास्था की जा सकती है । 
प्रथम तीन आम चुनावों मे काग्रेस की विजय का कारण पं. नेहरु था व्यक्तित्व था, चौथे आम 
चुनाव में काग्नेस की आशिक पराजय का कारण यह था कि काग्रेस के पास पं. नेहरू जैसा कोई 
व्यक्तित्व नही था। 97] और 972 के चुनावों में श्रीमती याँघी ने नेतृत्व के आधार पर विजय 
भाप्त की जा सकी और 977 मे काग्रेस की भारी पराजय का कारण यह था कि श्रीमती गाँधी 
के व्यक्तित्व की छवि बहुत अधिक घूमिल हो गयी थी। नेतृत्व का प्प्न चुनाव में कितना अधिक 
महत्त्वपूर्ण होता है, यह बात 980 के लोकसभा चुनावों से पूर्णतया स्पप्ट हो गयी है। दिस- 
म्वर *84 के लोकसभा चुनावों में भी जनता ने नेतृत्व के प्रश्त पर ही मतदान किया। 989 मे 
काग्रेस की पराजय का कारण बोफोर्स सौदे ेे दलाली को तेकर राजीव गाँधी की छवि का धूमिल 
होना था । 

(4) राजनीतिक स्थिरता ओर केन्द्र में सुदृढ़ सरकार फी आकांक्षा--भारतीय मतदाता 
पामान्यतया राजनीतिक स्थिरता और केन्द्र मे सुदृढ़ णासन चाहते है और 977 के पूर्व तक 
उनके द्वारा कांग्रेस को समर्थन प्रदान किये जाने का यह एक प्रमुख कारण रहा है। 977 से 
जब उन्हे यह विश्वास हो गया कि जनता पार्टी स्थायी शासन देने मे समर्थ है तभी उनके द्वारा 
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52 जप हे ५ 
४ छ८ 8 ९, एक्षताव बात ग0ु0व! विावा. कहर क.ववाा।लार कया व (क्ाएााए ५०५2५ 


भारत में चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार 679 


इस दल को सत्ता प्रदान की गयी । 7980 तथा 984 के लोकसभा चुनावों में जनता द्वारा 
इन्दिरा कांग्रेस को भारी वहमत प्रदान किये जाने का यह सबसे प्रमुख कारण था । 

(5) दलों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीति--भारतीय मतदाता यचेपि बहुत अधिक 
नही, लेकिन कुछ सीमा तक दलों की विचारधारा कार्यक्रम और नीति से भी प्रभावित होते है । 
इस सम्बन्ध में उनके द्वारा नियेधात्मक विचारधारा और कार्य क्रम के स्थान पर सकारात्मक विचार- 
धारा और कार्यक्रम को पसन्द किया जाता है । 97व के चुनाव में जनता ने गरीबी हठाओ' 
कार्यक्रम को अपना मत दिया था और 977 में उन्होने महसूस किया कि जनता पार्टी अन्य 
बातों के साथ-साथ सकारात्मक आथ्िक कार्य क्रम रख रही है। 

(6) क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति-- भारत के कुछ क्षेत्रो मे क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति भी प्रबल है ! पंजाब 
में अकाली दल 967 से 974 तक, तमिलनाडु से डी. एम. के. और 977 के चुनावों मे 
अन्ना डी एम के. की सफलता इस क्षेत्रवादी प्रवृत्ति का परिचय देती है। प बंगाल और केरल , 
आदि राज्यो में कुछ क्षेत्रीय दलो की सफलता का कारण भी यही है । 

(7) भाषाई स्थिति--भाषा का तत्त्व भी भारत से मतदाव व्यवहार को प्रभावित करता 
रहा है । 967 और 97 के चनावों से डी. एम के. ने हिन्दी विरोध के नाम पर समर्थन 
प्राप्त किया और 977 के लोकसभा चुनावों में दक्षिण भारत मे जनता पार्टी की असफलता का 
एक कारण यह रहा है कि दक्षिण भारत के व्यक्ति अब तक जनता पार्टी की भाषा नीति के सम्बन्ध 
में पृर्गंतया आश्वस्त नही थे । 

(8) युद्ध में सफलता-असफलता - युद्ध मे सफलता-असफलता भी मतदान व्यवहार को 
प्रभावित करती है। 962 की असफलता का 967 मे कांग्रेस के भाग्य पर विपरीत प्रभाव पडा 
और 97 मे युद्ध मे प्राप्त सफलता ने 972 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सफलता 
को बहुत सरल कर दिया । 


(9) सासन्तशाही व्यवस्था का अ्रभाव---मतदान व्यवहार पर सामन्तशाही व्यवस्था का 
प्रभाव भी देखा गया, लेकित यह प्रभाव क्रमश कम होता जा रहा है । 


(0) स्वतन्त्रता आन्दोलन में कांग्रेस और अन्य दलों की भूमिका--स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
बाद प्रथेम तीन चुनावों मे इस तत्त्व की भूमिका प्रमुख रही; लेकिन यह क्रमश कम होती गयी 
और ऐसा होना नितान्त स्वाभा विक भी है । 

(]) आथिक साधन--आर्थिक साधन भी मतदान-व्यवहार को प्रभावित करते है, लेकिन 
]977 से चनावो ने स्पष्ट कर दिया है कि आर्थिक साधन चनाव को निर्णायक रूप मे प्रभावित 
नहीं कर पाते । 984 के लोकसभा चुनावों तथा 985 के विधानसभा चुनावों में आर्थिक 
साधनों की भूमिका का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है । 

भानन्‍दोलन की राजनीति” आदि कुछ अन्य तत्त्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते 
हैं । चुनाव प्रचार का प्रभाव राजनीतिक दलो और उम्मीदवारों से अप्रतिवद्ध मतदाताओ पर ही 
पड़ता हैं। मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग मे इस वात से भी प्रभावित होता है कि जीतता 


हुआ उम्मीदवार कौन है । वह हारते हुए उम्मीदवार को मत देकर अपने मत को नप्ट नही होने 
दैना चाहता । - 


97 के पूर्व तक भारत में जो चुनाव हुए, उनके अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों मे मतदान व्यनहार 
उम्मीदवार पर आधारित था, लेकिन कुछ क्षेत्रों मं मतदान व्यवहार दल पर आधारित था । इस 
सम्बन्ध मे यह भी कहा जा रहा है कि ग्रामीण मतदाता उम्मीदवार की दृष्टि से अधिक विचार 
करते हू, जवकि शहरी मतदाता चुनाव प्रश्नों और दलो पर अधिक ध्यान देते है। लेकिन 977 
972 और मार्च ]977, जनवरी “80 और दिसम्बर !84 के लोकसभा चनावों से स्पष्ट है कि 


हल 
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दा हक 


यदि मतदाता के सामने कुछ गहत्त्वपूर्ण प्रश्ण हो तो फिर' उनका मतदान व्यवहार उम्मीद्यार की 

दृष्टि से बढ़त कम और इन प्रश्नों तथा दल की दृष्टि से अधिक प्रगावित होता है । 

]977 के लोकससा चुनाव और मतदान व्यवहार (4977 7.०६ ड्रग ऑल्टींजा द्यात 
ए०णाएई एशत्वशणाा) 

977 के लोकसभा चुनावों गे भारतीय जनता का मतदान व्यवहार इसमे प्र॒र्व त्क़ के 
सभी चुनावों से बहुत अधिक भिन्न रहा। जातिवाद, क्षेत्राद की प्रबुचि और सामन्तशाही 
व्यवस्था जैसे दूषित तत्त्व अपना कोई प्रभाव ने टाल सफे और इनके स्थान पर चनायों में सिशेष 
पुष्ठभूमि के कारण कुछ प्रमुस नत्रीन तत्त्वो का उदय हुआ और ग्रे तत्त्व हू भारतीय जनता फी 
लोफतन्त्र फो बनाये रखने फी इच्छा और वाकांक्षा तथा शासन की णज्यादतियों फा विरोध । 

977 के लोकसभा चुवावों का सबसे प्रमुस प्रश्न था 'लोकतन्त्र बनाम त्ञानाशाही' और कार्मेस 
को सत्ता से च्युत कर जनता ने लोकतन्त्र के प्रति अवनी प्रतिद्रटता और आस्था को ही रपप्ट 
किया है । जनता ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बह शासक वर्ग की ज्यादतियों के विमद्ध 
'शान्तिपूर्ण विद्रोह! करने की सामथ्य रखती है ! 

977 के लोकसभा चुनाव के अन्तगंत सतदाव व्यवहार में एक प्रणंसतीय प्रवृत्ति 
देसी गयी। चुनाव के पूर्व शासक दल की राज्य सरकादो के द्वारा सगछ्ति व्यों को सिभिन्न 
रियायतें देकर उनके मतदान ने प्रभावित करने की चेप्टा की गयी । उत्तरी और पूर्दी क्षेत्रों के 
6 राज्यों (हरियाणा, पजाव, विहार, राजस्थाय, प. बगाद और उड़ीसा) द्वारा दिशेष तौर पर 
इस मार्ग को अपनाते हाए 90 फरोड़ की रियायतें दो गया और अकेने उत्तर प्रदेश के द्वारा 
03 करोड़ से अधिक की रियायतें मतदाताओ को दी गयोर लेकिन चुनाव परिणाम से नितान्त 
स्पप्ट है कि मतदान व्यवहार पर रियायतों का प्रभाव नहीं पडा । इससे भारतीय मतदाताओं की 
परिपक्‍्वता और जागरुकता नितान्त स्पष्ट हो जाती है । 

] जनवरी, 980 के लोकसभा भौर मई 980 के विधानसभा घुनाव तथा मतदान व्यवहार 
(980 छाल्लाणा5 बात पणााह ऊलाशसंण्प) 

जनवरी 980 के लोकसभा चुनाव की विशेषता यह थी कि चुनाव से पूर्व ही विभिन्न 

राजनीतिक दलों के हारा अपने नेता घोषित कर दिये गये थे । इस प्रकार से चुनाव तीन व्यक्तियों 


के बीच सघप था आर ये तीन व्यक्ति थे श्रीमती गांधी, श्री जगर्जीवनराम आर श्र चरणसिह । 
सवा 


जनता के द्वारा इनमे से सर्वाधिक चतर, सर्वाधिक जागरूक और सर्वाधिदा साहमी नेता श्रीमती 
गधी को प्रधानमन्त्री पद प्राप्त करने का अवसर दिया गया । हि 

977 के चुनाव परिणामों को जनता पार्टी द्वारा गलत रूप से ग्रहण किया गया था । 
जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व वर्ग ने यह सोचा कि जनता ने एक शक्तिशाली सरकार के अस्त्री- 
कार कर दिया है जबकि जनता ने एक शक्तिशाली शासन को नहीं, वरन्‌ संवैधानिक सीमाओं 
का अतिक्रमण करने वाले शासन को अस्वीकार विज था। जनता पार्टी-सरकार के ढारा जिस 
निर्वंलता और दिशाहीनता का परिचय दिया गया, जनता उससे असन्‍्तुप्ट थी और 980 मे 
जनता ने अपनी उस असन्तुष्टि का ही परिचय दिया। जनता पार्टी में जो अनुशासनहीनता, 
घटकवाद ओर तीत्र ग्रुट्वन्दी देखी गयी थी, जनता उसे अचाछतीय मानते हुए तत्कालीन शासक 
दल को एक सबक देना चाहती थी और उसने ऐसा ही किया । 

इन चुनावों में यातिवाद की प्रवृत्ति प. उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जाटो और विहार 


में ही देखी गयी । अनुसूचित जातियो और अत्पसरयको के द्वारा इन्दिरा कांग्रेस को भारी 
समथनत प्रदान किया गया । 
औैण++++++-+++++++++-न 
3... गवाचा जाट, 7 चिद्वाएणीा), 977 
[रब 75255, 44 शवाला, 977 
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भारतीय जनता शासक वर्ग को अपने हित में कार्य करने का पुरा अवसर देना चाहती हैं, 
इसी कारण जब केन्द्र के शासक दल द्वारा राज्यों मे केद्ध के साथ सहयोग करने वाली सरकारों 
को सत्तारूढ़ करने की माँग की गयी, तब जनता ने उसे स्वीकार करते हुए राज्यों का शासन भी 
केन्द्र के शासक दल को सौप दिया । _ 
लोकसभ्ना चुनाव (दिसस्व॒र 84), विधानसच्ता चुनाव (सार्च 85) और सतदान व्यवहार 

आठवी लोकसभा के चुनाव में जनता के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्त्व 
थे : देश की एकता और अखण्डता के प्रति जनता की तीव्र इच्छा, राजीव गाँधी के प्रति आशाएँ- 
बाकाकाएँ, राजीव और इन्दिरा काग्रेस के प्रति सहानुभूति और अनेक गुटों मे कटे-बँढे विपक्ष के 


प्रति जनता की घोर निराशा । वस्तुतः यह “राजीव गाँधी के पक्ष मे ऐसा मतदान था, जिसमे 


रे 


जाति, धर्म और राजनीतिक निष्ठा आदि के समीकरण उड गये । चुनाव परिणामो से पूर्णतया ' 


स्पष्ट है कि हिन्दी-भाषी राज्यों से जातिवाद का समीकरण नाकाम रहा ।* 

भार्च !85 के विधानसभा चुनावों मे जनता ने इंका की इस अपील को स्वीकार कर 
दिया कि “राज्य स्तर पर उसी राजनीतिक दल की सरकार होनी चाहिए जिसका केन्द्र की शासन 
शक्ति पर अधिकार है ।' “निर्वाचको ने विधावसभा चुनावों मे अपने मताधिकार का प्रयोग राज्य 
स्तर पर विविध राजनीतिंक दलो के नेतृत्व, उनके कार्य और राज्य की स्थिति, स्थानीय मुद्दे और 
उम्मीदवार की मतदाताओं के. बीच छवि जादि के आधार पर किया | जिन राज्यों में 
विपक्षी दल इन्दिरा कांग्रेस का फेक प्रदात़ करने की स्थिति में थे, जनता ने उन्हे (आस्ध्र 
में तेलगुदेशम्‌, कर्नाटक में जनता पार्टी औड़“सिंश्रेकम मे सिविकम सग्राम परिषद) अपना विश्वास 
सौपा । हे ; 


नवों लोकसभा के चुनाव (नवस्वर “89), विधानसभा चुनाव (फरवरी 90) और मतदान 
व्यवहार--नवी लोकसभा के चुनाव में जनता के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्त्व थे : 
वोफोर्स काण्ड-क्रष्टाचार के अन्य आरोप और राजीव गाँध्री की धूमिल छवि, राष्ट्रीय काग्रेस के 
'विकल्प की विद्यमानता, कांग्रेस के परम्परागत वोट बैक में दरार, राजीव सरकार की प्रशासनिक 
असफलत्ताएँ, महेँगाई और असफल आशिक नीतियाँ, हिन्दुत्व की लहर और विद्यार्थी तथा युवा 
वर्ग मे असन्तोष आदि । मतदान परिणामों से स्पष्ट है कि यह 'परिवर्तत की ऐसी लहर' थी 
जिसमे धर्म के तत्त्व का प्रभाव तो था, लेकिन जातिवादी समीकरण नाकाम रहे। परिवतंन की 
इस लहर से केवल प. बंगाल राज्य ही अछ्ता रहा ! 

इन चुनावों मे 'सामन्‍्तवाद के प्रभाव में फमी' देखी गई | रीवा में रीवा के महाराजा 
मातंण्ड सिंह की धर्मंपत्नी की पराजय और जयपुर मे भवानीसिह की पराजय इसके प्रमाण है । 
दु.खद और चिन्ताजनक तथ्य यह है कि चुनाव अभियान मे बन्दुक खतरनाक सीमा तक हावी 
रही । संजय सिंहू और स्वय वी पी. सिंह पर गोलियाँ चलना इस प्रसंग मे स्थिति की गम्भीरता 
को प्रकट करता है। 


फरवरी “90 के विधानसभा चुनावों के परिणाम उसी रूप में सामने आये. जिस रूप मे 
सभावित थे। सभी राज्यो मे लोकसभा चुनावों के मतदान व्यवहार को लगभग दोहराया गया । 
महाराष्ट्र भे जनता ने 'शिवसेना-भाजपा गठबंधन को अस्थवीकार कर इन्दिरा काग्रेस' को पुनः 





हि हिन्द टन ० 
नदी भाषी राज्य जहाँ जातिवाद का समीकरण नाकाम रहा, महेश्वर दयालु गंगवार, 


दितमान, 6-]2 जनवरी, 985, पृ. 3 | 
दिनमान, 0-6 मार्च, !85 पृ, 27। 
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है 


सरकार बताओ का अवसर दिया । इसे राज्य स्तर पर शरद पवार के नेतृत्व को बनाये रखने की 
इच्छा कहा जा सकता है । 
भारतीय मतदाता की जागरुकता 
(८0२४ट200डग55 तार परतह गराजकार ॥्रणाफ्रार5) 

भारतीय मतदाता के सम्बन्ध भे अनेक पक्षों द्वारा थब तक यह गमझा जाता रहा है कि 
यह अपनी अशिक्षा, निर्धनता और अनेक कारणो में अपने मताधिकार का उचित प्रयोग करने 
में असमर्थ रहा है। लेकिन वस्तुत ऐसा मत कैवल थे ही व्यक्त कर सकते हैं लिन्‍्हे भारतीय जनता 
के मन और मस्तिप्क की मात्र सतही जानकारी है और जिन्होंने भारत में मतदान व्यवहार का 
व्यापक अध्ययन नही किया है। अपनी समस्त अशिक्षा और निर्घनता के बावजूद भारतीय जनता 
का गतदान ठोस विवेक पर आधारित रहा है । 

स्वतन्त्रता आन्दोलन मे काग्रेस ने प्रमुस भूगिका निभायी थी और प्रथम तीन आम चुनावी 
तक जनता ने यह सोचा कि ५ नेहरू पैसा नेनृत्व ही आधिक और सामाजिक प्रगति का कार्य अधिक 
अच्छे प्रकार से कर सकेगा । लेकिन जब स्वतन्यता प्राप्ति के लगभग 20 व बाद तक भी कांग्रेस 
इस कार्य में असफल रही हो तो जनता मे कम से कम राज्यों के स्तर पर विरोधी दनो को एक 
अवसर देने की बात सोची । लेकिन जब विरोधी दस राज्य स्तर पर ही राजनीतिक स्थायित्व जौर 
कार्य कुशल शासन देने में अताम्थ रहे और कांग्रेस के विभाजन के बाद श्रीमती गाँघी के नेतृत्श बाली 
नयी काग्रेस ने उनमे नवीन आधाएंँ पैदा की, तो उन्होंने 797] और 972 के चुनाव में नयी 
बाग्रेस को भारी समयंन प्रदान किया । लेकिन जब झाग्रेस एक तरफ तो गरीबी हटाने मे नितान्त 
असफल रही और दूसरी तरफ उसने मनमाने शासन की प्रवृत्ति को अपनाया, तव जनता ने भी 
कांग्रेस और श्रीमती गाँघी को सबक सिसाने की बात सोनी। इन चुनावों के बाद विश्व के 
विभिन्न समाचार-पत्रो और राजनीतिनो द्वारा भारतीय जनता की राजनीतिक जागरूकता की 
प्रशंसा वी गयी । 

977 भे जनता ने बहुत अधिक आशाओ, आकाक्षाओं के साथ जनता पार्टी को शासन 
सीपा था, लेकिन जनता सरकार अपनी एकता शौर क्षमता का परिचय नहीं दे पायी । जनता 
पार्टी मे अनुशासनहीनता, घटकवाद और तीब्र ग्रुव्बन्दी को देखते हुए जनता ने सोचा कि ऐसे 
विभक्त समूह को पुन शासन सौपना राजनीतिक स्थायित्व जौर देश के हिंत मे नही होगा, अत 
जनता द्वारा पुन. सत्ता परिवर्तन किया गया | आवश्यकता इस वात की है कि भारतीय जनता के 
निर्णय को सही रूप मे समझा जाय | भारतीय जनता न तो अधिनायकवादी शासन की समर्थक है 
और न ही दिशाविहीत शासन की पक्षघर | जनादेश यह है कि शासक वर्ग सर्वधानिक सीमाओ मे 
रहते हुए एक शक्तिशाली और कार्यकुणल शासन प्रदान करे | जनादेश की अवहेलना करने वाले 
शासक वर्ग को जनता द्वारा दो बार सबक दिया जा चूका है और भविष्य मे भी जनता के हितों 
की अवहेलना करने वाले किसी भी शासक वर्ग को जनता से वहीं प्राप्त होगा, !977 ई. में 
कांग्रेस को और 980 ई. मे जनता पार्टी को भ्राप्त हो चुका है। 980 के बाद भारतीय मत- 
दाता का रुझान 'क्षेत्रीय दतो' की तरफ बटता जा रहा है | आन्छ्म प्रदेश और कर्नाठक विधान- 
सभा के चुनाव (985) इस प्रवृत्ति का संकेत करते है । 

भाठवी लोकसभा के चुनाव (दिसम्वर !84 और मार्च '85 के विधानसभा चुनावो) में मत- 
दाता की जागरूकता इस तथ्य से स्पष्ठ है कि मतदाता ने लोकसभा के मत-पत्र और विधावसभा 
के मत-पत्र का प्रयोग अलग-अलग आधार पर विचार करते हुए फिया । मत्तदाता की जागरुकता 
का प्रमाण यह है कि वह आठवी लोकसभा के चुनाव मे कर्नाटक राज्य मे 28 से से 24 स्थानों 

5 दफा उम्मीदवारों को विजयी बनाता है, लेकिन दो महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनावों 


भारत में चुनावी राजनीति और मतदाच व्यवहार'. 683 


में उसी दल को एक-तिहाई स्थान भी नही (224 में से केवल 66) देता । इसी प्रकार 25 सित- 
स्वर '85 को सम्पन्न पंजाब राज्य से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदाताओं ने 3 
लोकसभा स्थानों में से 7 पर अकाली दल उम्मीदवारों और 6 पर इंका उम्मीदवारों को विजयी 
बनाया, लेकिन राज्य विधानसभा के 5 स्थानों में से अकाली दल को 73 और इका को केवल 
3] स्थान विये । इस प्रकार काफी वडी संख्या में ऐसे मतदाता थे, जिन्होंने लोकसभा का मत' 
इंका को और विधानसभा का मत अकाली दवा को दिया । यह स्थिति निश्चित रूप से मतदाता 
की जागरूकता की ही परिचायक है ।” पंजाब चुनाव (सितम्बर 985) में 60 प्रतिशत से अधिक 
मतदान भी जनता की जागरूकता ही कहना होगा | जून 987 मे हरियाणा में जहाँ लोकदल 
(व) को 87 मे से 58 स्थान प्राप्त होते हैं वहाँ इका को मात्र 5 सीटें। नवम्बर 987 मे 
नागालैण्ड विधानसभा के चुनावों मे इंका को 60 मे से 34 सीटे प्राप्त हुईं वहाँ एन. एन. डी. पी. 
को 8 सीदें ही भाप्त हुईं | नागालैण्ड के मतदाता का रुझान क्षेत्रवाद के वजाय राष्ट्रीय दल के 
समर्थन का रहा है । 

नवी लोकसभा के चुनावों और फरवरी 90 के विधानसभा चुनावो मे जनता ने निश्चित 
रूप से “राजनीतिक जागरूकता और परिपकक्‍्वता' का परिचय दिया । 


है 


गन पतली 25 रक्त ह 
दितमान, 0-6 माचे, 985, पृ. 27। ; 


2 पद एक्काश ता 7#कंव, 28 869, 85, 9. . 
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भारत में चुनाव सुधार : कतिपय सुधार 


[द६ह60886 5६708श5 ॥ए ॥४09॥8 : 5956६570/ए४5] 





भारत में अब तक लगभग 9 आग घुनाव हो घुके हैं। ये सभी चुनाव सामान्यतया शान्ति- 
पूर्ण टंग मे सम्पन्न हुए हैं, लेकिन इसके साथ द्वी चुनाव पति और घुनावों मे कुछ ऐसी बातें देखने 
में आयी है, जिन्होंने जनता की घुनावों में आारवा सो झूम किया है अथदा यदि उन्हें समय रहते 
नियन्त्रित नहीं किया गया, तो थे प्रालान्तर में घुनावो के प्रति आस्था फो आपात पहुँचा सब्ती 
हैं। चुनावों में पाले धन, हिंसा, मतदान केन्द्रों पर बठजा करने की प्रवृत्तियाँ निरन्तर बट रही है । 
डॉ. लक्ष्मीसलत सिघवी के अनुसार, “हमारे सविधान मे आधुनिक उदारवादी दर्शन के सार तत्त्व 
सार्वभीम वयस्क मताधिकार को अपनाया है परन्तु टसक्े पूरे अर्य का अभी उद्घादन होना है; 
अभी उसे न्याय, स्वतन्तता तथा क्षमता के उदात्त लक्ष्यों की सिद्धि का शासन बनाना शेप है) यदि 
हमे इस महत्‌ तथा भव्य आदर्श को यथार्थ के धरातल पर लाना है, तो हमारे लिए यह आवश्यक 
है कि हम अपने निर्वाचन-प्रकमो के घास्तविक स्वरप तथा चुंटियों एवं विकृतियों का परिचय प्राप्त 
बारें और उसकी शुद्धता की रक्षा के लिए लिए अयऊ प्रयास करें । 

घुनावो से सम्बन्धित व्याधियो की विवेचना और घुनाव सुधार का विपय पिछले दुछ वर्षो 
से गंसद और देश के प्रबुद्ध दर्ग का ध्यान आकपित करता रहा है। अनेक पक्षों द्वारा इस सम्बन्ध 
में मिफारिशें प्रस्तुत की गयी हैं, उनमे से अधिक महत्त्वपूर्ण पक्षो की सिफारिशों का अध्ययन अपना 
महत्त्व रखता है । ३ 

धुनाव सुधार के प्रश्न पर विचार और अध्ययन करने के लिए 'सिटिजन फॉर डेसोफ़ेसी' 
((गींगटा5 07 एक0०४०८७) नामक सगठन की ओर से श्री जयप्रकाश नारायण ने एक समिति 
का गठन किया था। महाराष्ट्र उच्च न्‍्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और प्रसिद्ध रेडिकल ह्यूम- 
निष्ट श्री वी. एम. तारकूँठे इसके अध्यक्ष थे। समिति को कहा गया था कि वह देश के निर्वाचन 
कानून मे निहित दोयो को दूर करने के उपाय खोजे । उसका प्रतिवेदन छप घुका है । सुधारों के 
सम्बन्ध में कुछ अन्य योजनाएँ भी हैं । यहाँ हम इन सबका संक्षिप्त विवरण देंगे । 

तारकूंडे समति' की सतिफारिशें--'तारकुंडे समिति' का मूल लक्ष्य था स्वतन्त्र और निष्पक्ष 
घुनावो मे बाधक धन की सत्ता और सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी साधनों एवं प्रशासकीय व्यवस्था 
के दुरुपयोग पर प्रतिवन्ध लगाने, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की व्यवस्था करने और घुनाव 
याचिकाओ की सुनवाई में होने वाले असाधारण विलम्ब को रोकने के लिए रीति-मीति की खोज 
करना उसकी सिफारिश हैं : 


() मताधिकार 2] वर्ष के बजाय 8 वर्ष की आयु में ही दे दिया जाय । 
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(2) आय के स्रोतो का उल्लेख तथा आय-व्यय का पूरा हिसाव लिखना समस्त राजनीतिक 
दलो के लिए अनिवार्य कर दिया जाये और निर्वाचन आयोग इसकी जाँच कराये। उम्मीदवारों 
के चुनाव-खर्चे के हिसाव की जाँच करायी जाये । राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों पर क्या 
जाने वाला खर्च उम्मीदवारों के हिसाव में जोड़ा जाये तथा चुनाव खर्च की वर्तमान सीमा को 
दुगना कर दिया जाये । रे 

(3] प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार की ओर से छपे हुए मतदान-कार्ड निशुल्क दिये जाये 
तथा प्रत्येक मतदाता के नाम का कार्ड बिना टिकिट लगाये डाक से भेजने की छूट दी जाये । इसके 
अलावा प्रत्येक उम्मीदवार को छूट हो कि वह्‌ अपने निर्वाचन-द्षेत्र के प्रत्येक मतदाता के नाम 50 
ग्राम तक प्रचार सामग्री डाक से नि शुल्क भेज सके । निवर्चिन-क्षेत्र के मददाताओ की सूचियों की 
]2 प्रतियाँ प्रत्येक उम्मीदवार को सरकार की ओर से नि.शुल्क दी जायें । 

(4) जो लोग राजनीतिक दलो को वर्ष में एक हजार रुपया दान दें, उन्हे इस राशि पर 
आय-कर की छूट दी जाये तथा कम्पनियों पर यह प्रतिबन्ध जारी रखा जाये कि वे राजनीतिक 
दलो को दान नही दे सकती । कम्पनियों द्वारा विज्ञापनों के रूप मे राजनीतिक दलो को दी जाने 
बाली सहायता पर भी पावन्दी लगायी जाये । 

(5) लोकसभा अथवा विधानसभा के विधघटन और नये 'चुनावो की घोषणा के समय के बाद 
से सरकार कामचलाऊ सरकार की तरह काम करे। बह न नयी नीतियो की घोषणा करे, तन उन्हे 
लागू करे, न तयी परियोजनाएँ चालू करे, न उनका वादा करे, न नये ऋण अथवा भत्ते दे, और 
* न वेतन वृद्धि की घोषणा करे, तथा ऐसे सरकारी समारीह आयोजित न करे, जिनमे मन्त्री, राज्य- 
मन्त्री, उपसस्च्री अथवा संसदीय सचिव भाग ले । | 

(6) चुनाव के दौरान मन्त्रिमण्डल के सदस्य सरकारी खर्च पर यात्रा न करे । सरकसरी 
सवारी और विमान प्रयोग मे न लाये, उनकी सभाओ के लिए सरकारी विभाग मंच न बनाये और 
उनके दौरो के समय सरकारी कर्मचारी तैनात न क्रिये जाये । 

(7) जमानत की रकम लोकसभा के उम्मीदवारों के लिए 500 से बढाकर 2,000 रुपये 
और विघानसभाओ के उम्मीदवारों के लिए 200 से बढाकर !,000 रुपये कर दी जाये । 

(8) आकाशवाणी के सम्बन्ध मे 'चन्दा समिति” को रिपोर्ट पर अमल किया जाये तथा 
आकाशवाणी- को निगम का रूप दिया जाये । जिस तरह ब्रिटेन मे बी. वी. सी. पर राजनीतिक 
दलो को पिछले चुनावों में प्राप्त मतो के अनुपात में प्रचार का समय दिया जाता है, उसी प्रकार 
भारत में भी उन्हे रेडियो और ठेलीविजन पर समय दिया जाये। 

(9) राज्यो में निर्वाचन आयोग स्थ्यपित फिये जायें, केन्द्रीय निर्वाचल आयोग से एक के 
बजाय तीन सदस्य हो तथा उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति केवल प्रधानमन्नी के परामर्श पर नही, अपितु 
तीन व्यक्तियों की एक समिति की सिफारिश पर करे। इस समिति में प्रधाममन्त्री, सर्वोच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा में विरोध पक्ष का नेता अथवा विरोध पक्ष का 
प्रतिनिधि हो । 

(0) निर्वाचच आयोग की सहायता के लिए केन्द्र और राज्यो में निर्वाचन परिपदें बनायी 
, जाये, जो उसे सलाह दे । इन परिपदो मे विभिन्न राजनीतिक दलो के प्रतिनिधि हो । इनके अतावा 

मतदाता परिषदे” भी वनायी जायें, जो निर्वाचन के समय होने वाली वुराइयो पर निगाह रखें 
तथा निर्वाचकों की निष्पक्षता की रक्षा करे । | 

तारबूँडे समित्ति' ने कुछ विवादास्पद भुद्दो पर स्पष्ट राय नहीं दी है। समिति से लोक 

निर्णय और विधानसभा के सदस्यों के प्रत्याव्तेन (रिकॉल) की माँग तथा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं- 
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सूची-अणाली को भी व्यावहारिक नहीं माना और यह कहकर ५.., 
विवादास्पद विषय है, जिस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा एवं चिन्तन की 


भारतीय कपस्युनिस्ट पार्टी का प्रस्ताव--कम्युनिस्ट पार्टी ने 
संशोधनों की माँग की है। उसने कहा है कि देश मे आनुपातिक «नि 
प्रणाली लागू की जाय, निर्वाचत आयोग में तीन सदस्य हो बोर « 
तिहाईं बहुमत से करे तथा उनमे से कोई भी सदस्य प्रकाशकीय सेवाओं 
नहो। 

जनसंघ का सुझाव--घुनाव प्रणाली के सम्बन्ध में जनसंघ दल की 
साम्यवादी दल के एकदम समान थी। उसने भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व ५ 
का समर्थन किया । 

सन्यान्नशुक का सुझाव--अन्ना-द्रमुक के सुझावों में कहा गया है हि 
वर्तत (रिकाल) का अधिकार दिया जाये, आनुतातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ८ 
घिकार की आयु घटाकर 38 वर्ष कर दी जाये, मतदाताओं को मतदान-केद् , 
लिए कारो या अन्य सवारियों के उपयोग पर पूरी तरह प्रतिवन्ध लगा दिया ज 
महीने पहले सरकारों का कार्यकाल समाप्त कर दिया जाये तथा इस बीच ३ 
राष्ट्रपति और राज्यपाल सँभालें तथा चुनावो के दौरान उम्मीदवारों द्वारा लगाये 
विज्ञापनों का पूरा खर्च सरकार उठाये । 

बआठ-दलीय स्मरण-पत्न--22 अप्रैल, 975 को प्रधानमन्त्री के साथ चच 
राजनीतिक दलो की ओर से सरकार को एक संयुक्त स्मरण-पत्र दिया गया, जिसमे 

() विश्वेपज्ञो की एक ऐसी समिति नियुक्त की जाये, जो वत्तमाव ५॥ 
ऐसा विकल्प तलाशे जिससे जनता वी इच्छा चुनाव-परिणामों मे अधिक 4 »॥ 
अ्रतिविम्बित' हो सके | 

(2) मताधिकार प्राप्ति की आयु 2 के बजाय 8 चर्ष मानी जाये । 

(3) आम निवरचिनों के बीच उठने वाले सावंजनिक प्रश्नों पर संविधान में 
(रेफरेण्डम) की व्यवस्था की जाये । 

(4) प्रतिनिधियों के प्रत्यावतंन का सिद्धान्त अच्छा है, लेकिन एक सर्वदलीय 
कर उसे इस बारे में सिफारिश करने का काम सौंपा जाये। 

(3) निर्वाचच आयोग बहु-सदस्थीय हो तथा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति तीव 
चयन समिति की सिफारिश के आधार पर करे, इस समिति मे प्रधानमन्त्री, भारत के ४ 
धीश और विरोधी दल का नेता या प्रतिनिधि हो । 


कु (6) मुझ्य निर्वाचन आयुक्त राज्यों अथवा क्षेत्रो के लिए स्थायी निर्वाचत 
कर। 


(7) घुनावो मे ग्रड़बड की शिकायतों की जाँच के लिए केद्र और राज्यों में 


प्रतिनिधियों और प्रमुख निर्देलीय व्यक्तियों की निर्वाचन परिपदद कायम की जायें और उन्हें 
स्तर दिया जाये । 


(8) आकाशवाणी और टेलीविज़त को निग्रम का रूप दिया जाये और उन सभी 
नीतिक दलो को थ्रचार के लिए बराव्र समय दिया जाये । 


हि 


५... (2) वेश-भर मे एक दिल मे ही चुनाव कराया जाये, हर मत्तटान-केद्ध पर केवल एक 
पेटी हो और मतगणना क्रेन्द्र-वार हो । 
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४ संयुक्त संसदीय समिति के सुझाव--सन्‌ 972 में संसद की एक संयुक्त समिति ने तीन 
2. प्रमुख सुझाव दिये थे-- () निर्वाचन-प्रणाली मे बुनियादी परिवतेनों के वारे से सुझाव देने के लिए 
«.. एक विशेषज्ञ समिति का गठन हो, (2) वहु-सदस्यीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हो, तथा (3) 
,... आकाशवाणी पर चुनाव-प्रचार के लिए समस्त राजनीतिक दलो को समान मात्रा मे समय दिया 
.. जाये। 

- तत्कालीन सुख्य चुनाव आयुक्त श्यामलाल शकधर ने 9 जुलाई, [98 को देश की चुनाव 
व्यवस्था मे आधारभूत परिवततंनों का सुझाव दिया । इन दोनो आधारभृत परिवर्तनी के अन्तर्गत 
भतदाताओ को परिचय पत्र दिये जायेंगे तथा चुनावो का खर्च राज्य वहत करेंगे। यह दोनो सुधार 
लम्बे समय तक विचार करने के बाद वित्त मन्त्रालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये । 

983-84 में मुख्य चुनाव थायुक्त श्री आर के. त्रिवेदी ने चुनाव व्यवस्था की प्रमुख 
रूप से ये कमियाँ बतलायी थी : प्रथम, चुनावों मे धन की बढ़तो हुई शक्ति, द्वितीय, फर्जी मतदाता 
भौर तृतीय, घुनावो मे बाहुबल की शक्ति का प्रयोग तथा मतदान केन्द्रों पर कब्जा । 
धि विविध पक्षों द्वारा किये गये उपर्युक्त अध्ययन के आधार पर चुनाव व्यवस्था की गम्भीर 
त्रुटियो और उन त्रुटियो के उपचार का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जा सकता है : 

+ - ]. राजनीतिक दलो को प्राप्त जन समर्थन और स्थानों के अनुपात में गम्भीर अच्तर 
([$७7005 !)5एक्ो५ 00एटछा ?7९090४5४ शछएणा 40 एगरापप्श एशा०४ धात राशः 
| 96४8 0थ॥60)--भारत में साधारण बहुमत की जो निर्वाचन पद्धति अपनायी गयी है, उसके 
अन्तगंत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वह उम्मीदवार निर्वाचित घोषित होता है जिसे सवसे अधिक मत्त 

- मिले हो, चाहे विरोधी अथवा पराजित उम्मीदवारों को मिले मतो का योग उसे प्राप्त मतों से 
फितता ही अधिक हो । इसके परिणामस्वरूप बहुधघा उस दल की सरकार बनाने का अवसर मिल 
जाता है जिसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नही है और छोटे दलो को उन्हे प्राप्त जन समर्थन 
की तुलना में वहुत ही कम स्थान प्राप्त होते हैं । महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि कांग्रेस जिसने प्रथम तीन 
आम धुनावो में 70 प्रतिशत से अधिक, चतुर्थ आम चुनाव में 54 प्रतिशत, 97 में 68 प्रति- 
शत और 980 मे लगभग 64 प्रतिशत स्थान प्राप्त किये, वह इनमे से किसी भी चुनाव मे 50 
प्रतिशत मत प्राप्त नही कर सकी थी। 980 के लोकसभा चघुनात्रो मे एक विसंगित इस रूप में 
देखी गयी कि जनता पार्टी ने मतदाताओं के 8-94 प्रतिशत और जनता 'एस” (लोकदल) ने 
343 प्रतिशत मत प्राप्त किये, लेकिन जनता 'एस” (भारतीय लोकदल) को जनता पार्टी की 
तुलना में 0 स्थान अधिक प्राप्त हुए । 

984 में सम्पन्न आठवी लोकसभा के चुनावों मे विभिन्न दलो को प्राप्त मतों के प्रतिशत 
और उन्हे प्राप्त स्थानों से भी यह वात नितान्‍्त स्पष्ट है : 


ई 


३ 


हे 


__राजनीतिक दल प्राप्त मत प्रतिशत लोकसभा में प्राप्त स्थान 
5:90 डी सी. एम. कम्प्यूटर वि. 
इन्दिरा कांग्रेस 49*3 (इण्डिया टुडे) 40] 
जनता पार्टी 7-03 0 
भारतीय जनता पार्टी | प्या हु 2 
दलित मजदूर किसान पार्टी 5-9व 3 
तेलगुदेशस 4 4 28 
माकपतवादी दल _5-80 22 
अन्ना डी. एम के. ह ]-72 ]2 
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लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत इस स्थिति को न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता | अतः 
निर्वाचन प्रणाली की इस असगति को दूर करने के लिए कुछ क्षेत्रों से यह सुझाव दिया जाता है 
कि आनुपातिक प्रतिमिधित्व की पद्धति को अपनाया जाना चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व जनसंघ ने इस 
समस्या का अध्ययन करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी, उस समिति ने सुझाव दिया कि देश 
में चुनावों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की 'सुद्ी प्रणाली (./5 5५80॥7) को अपनाया जाना 
चाहिए, जिसमे प्रत्येक राजनीतिक दल को उसे प्राप्त जन समर्थन के आधार पर विधानमण्डल में 
स्थान प्राप्त हो सके । जनसंध के पूर्व भारतीय साम्यवादी दल के द्वारा भी इसी प्रकार का सुझाव 
दिया गया था। 


परन्तु उपर्यूक्त सुझाव को स्वीकार करने मे अनेक कठिनाइयाँ हैं। सूची प्रणाली या आनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व का अन्य कोई रूप एक जटिल पद्धति है और भारतीय मतदाता इसका उचित 
रूप में प्रयोग कर सकें, इसमे निश्चित रूप से सन्देह है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में भी 
चुनाव आयोग के पास कुल मिलाकर 50 से अधिक राजनीतिक दलो का पंजीकरण हो घुका है, 
आतुपातिक प्रतिनिधित्व के किसी भी रूप को अपनाने पर छोटे-छोटे राजनीतिक दलो में और 
अधिक वृद्धि होगी, जिसका परिणाम राजनीतिक अस्थिरता हो सकता है । 


वस्तुत* उपर्युक्त चुटि का उपचार घुनाव प्रणाली में कोई परिवततेंत नहीं वरन्‌ राजनीतिक 
दलो की सुसंगत व्यवस्था को अपनाकर “राजनीतिक श्लुवीकरण' (?णाप०४| , 70क्षांइ४007) की 
गर्थात्‌ विचारधारा पर आधारित दो प्रमुख राजनीतिक दलो के अस्तित्व की दिशा में मागे बढता 
है। वर्तमान समय मे चुनाव आयोग राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर उन दलो को मान्यता देता हें, 
जिन्हे मतो का एक निश्चित प्रतिणतत प्राप्त होता है। किन्तु मान्यता न प्राप्त होने वाले राजनीतिक 
दलो के घुनाव लड़ने पर कोई प्रतिवन्‍्ध नही है और इस कारण मान्यता प्राप्त होने या न होने 
से कोई अन्तर नही पडता । व्यवहार मे प्रत्येफ़ चुनाव के बाद राजनीतिक दलो की संख्या बढ़ती जा 
रही है। डॉ. जे. डी सेठी लिखते हैं, “भारत मे जजन सुधारों की आवश्यकता है वे ये हैं कि 
निर्वाचन विधि तुरन्त ही यह उपवन्धित करे कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दलीय उम्मीदवार 
होना आवश्यक हो और सम्बन्धित दल का पत्रीकरण आम घुनाव के कम से कम एक वर्ष पूवे 
कराया जावे । यदि किसी दल को कुल दिप्रे गये मतो का एक न्यूततम निर्धारित प्रतिशत--कह 
लीजिए लोकसभा मे तीन प्रतिशत और राज्य विधानसभा मे पाँच प्रतिशत--प्राग्त नही हो, तो उस 
दल के प्रतिनिधित्व का अधिकार समाप्त हो जाना चाहिए ॥” यह कृदम छोटे दलो को उनसे मिलते- 
जुलते वडे दलो मे मिलने के, लिए प्रेरित करेया और इससे राजनीतिक दलो की संख्या को कम 
करने मे मदद मिलेगी ! 


- 2, चुनावों में धन की बढ़ती हुई भूमिका (76 प्रात्र०्रआ8 0!6 छा '0ा6ए वी। 6 
8|००/०॥४)---चुनावो में एक अत्यधिक ग्रम्भीर दोष चुनावों मे धन की बढ़ती हुईं भुमिका के रूप 
में सामने आया है। हमारे कानून निर्माता इस दोफ के प्रति सचेत थे और इसी कारण उनके द्वारा 
चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किये जाने वाले व्यय की सीमा निश्चित की गयी है । 979 के मध्य 
तक अधिकांश राज्यो मे लोकसभा धुताव में खर्च क्रिये जाने वाले व्यय की सीमा 35 हजार उुपये 
थी। वास्तविक व्यय दो देखते हुए व्यय सीमा नितान्त अवास्तविक थी। व्यय की इस सीमा 
को बढाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, अत 4980 में इसे बढाकर अधिकाश राज्यो 


में एक लाख किया गया। 4984 में चुदाव खर्च की सीमा को पुन बढाया गया । अब स्थिति 
अग्र प्रकार है . 


करन 
पक 
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लोकसप्ता चुनाव के लिए 


आस्य, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उडीसा पजाब सर 
राजस्थान, तमिलनाडु, उ. प्र. व प. वगाल :50 लाख 
असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश :30 लाख 
मणिपुर, तागालैण्ड, त्रिपुरा और दिल्‍ली क्षेत्र :00 लाख 
मेघालय और पाण्डिचेरी 70 हजार 


सिक्किम, अण्डमान निकोबार, चण्डीगढ, गोआ, मिजोरम व अरुणाचल प्रदेश ४0 हजार 

दमण, द्वीव कौर लक्षद्वीप 

विधानसभा चुनावी के लिए खर्च की सीमा अधिकाश राज्यो मे 30 हजार से 50 
हजार तक है | निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वह निर्वाचन 
परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर निर्वाचन व्यय का हिसाव सम्बद्ध अधिकारी के पास 
प्रस्तुत कर दे । 

कानून में यह सीमा विद्यमान है, लेकिन व्यावहारिक रूप में राज्यो मे इसका कोई अस्तित्व 

नही है| वास्तविक रूप में चुनावों के अन्तर्गत खर्च किये जाने वाले धन की मात्रा के सम्बन्ध मे 
तत्कालीव ससद सदस्य कृष्णकान्त लिखते हैं, “लोकसभा सदस्य को अपने चुनाव मे ईधानदारी के 
साथ 3 से 4 लाख रुपये खर्च करना पड़ता है। औसतन 65 करोड़ रुपया लोकसभा के घुतावों पर 
खर्च होता है और लगभग 35 करोड़ रुपया विधानसभा धुनावों पर ।” श्री कृष्णकान्त हारा 
यह वात 974 में कही गयी थी, आज 989-90 मे तो उस समय की तुलता में चुनाव व्यय 
निश्चित रूप से बहुत अधिक वढ गया है। चुनाव कार्य से परिचित व्यक्ति बतलाते है कि अब तो 
लोकसभा चुनाव मे औसतत 25 से 50 लाख रुपया खर्च करना होता है इसके अन्तर्गत भ्रष्द उपायो 
के झुप मे खर्च की जाने वाली राशि सम्मिलित नही है। सार्वजनिक जीवन मे दखल रखने वाले 
विश्वसनीय सूत्र बतलाते है कि कुछ उदाहरणों मे लोकसभा उम्मीदवार से अपने चुनाव अभियान 
में 2 से 0 करोड रुपये या इससे भी अधिक और कुछ उदाहरणो मे विधानसभा उम्मीदवार हारा 
अपने चुनाव अभियात्र मे एक करोड रुपये या उसमे अधिक धनराशि ख्च की गयी । यह स्थिति 
भाधिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों में ही अनेक दोपो को जन्म देकर समस्त व्यवस्था को 
विक्षत करने वाली है। 5 अवटूबर, 974 को ससंद सदस्य अमरनाथ चावला का घुनाव अवैध 
घोषित करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने भी चुनावों मे धन की बढती हुई शक्ति के प्रति सचेत किया 
है। चुनाव में धन को निरन्तर बढती हुई इस भूमिका के कारण ही काला धन और भ्रप्ट राज- 
नीतिज्ञ एक-दूसरे के साथ जुड गये है । वस्तुतः चुनावो मे घन की शक्ति को नियन्त्रित करना बहुत 
अधिक आवश्यक हो गया है और इस सम्बन्ध मे प्रमुख निम्न सुझाव दिये जा सकते है . 

0) राजनीतिक दलो के व्यय को उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल करना--अमर- 
नाथ चावला विदाद' मे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 9 अक्टूबर, 4974 को राष्ट्रपति 
द्वारा इस जाशय का अध्यादेश जारी किया गया कि चुनाव से उम्मीदवार के राजनीतिक दल द्वारा 
किये जाने वाले खर्च को उम्मीदवार द्वारा किये गये खर्च मे सम्मिलित नही समझा जायगा । 

इस अध्यादेश के कारण वर्तमान समय मे स्थिति यह है कि णदि किसी व्यक्ति को सत्तारूढ़ 
दल या सत्तारूढ होने की सम्भावना रखते वाले राजनीतिक दल के उम्मीदवार की स्थिति प्राप्त 
हो जाय, तो उसे प्राप्त साध्षनों और परिणामतया उसके चुनाव व्यय की व्यवहार मे कोई सीमा 
ही नही रहती । वह चुनाव लडने के लिए अपने राजनीतिक दल से नकढ राशि ही नही; वरन्‌ 


कि 20 250 20% कक 
4 4॥8 कार ठा कराएं, 28 ०० , 984, 
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जीप गाड़ियाँ और अन्य बाहन, भण्डे, वड़ी सलया में छोटे-बड़े पोस्टर, वीडियो टेप और प्रचार 
साहित्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है और वह जितना भी खर्च करे, सबका सब कानुनी और 
जायज होता है, क्योकि राजनीतिक दल द्वारा सर्च की जाने वाली राशि को उम्मीदवार के सर्च मे 
शामिल नही समझा जाता । 9 अक्टूबर, 974 को जारी किये गये अध्यादेश के कारण चुनाव 
व्यय के सम्बन्ध में सीमा निर्धारण का कोई महत्त्व नही रह गया है । 

चुनाव मे धन की शक्ति के इस्तेमाल और प्रभाव से चिन्तित चुनाव आयोग ने सितम्बर 
982 में ही सरकार से अनुरोध किया था कि हमे 9 अक्टूबर, 4974 से पूर्व की स्थिति को 
पुन; अपनाना चाहिए, जिसमे शाजनीतिक दल द्वारा खर्च किये जाने वाले धन को उम्मीदवार के 
चुनाव व्यय में सम्मिलित करने की व्यवस्था है । अत. 9 अक्टूबर !974 का अध्यादेश वापस 
लिया जाना चाहिए, सभी राजनीतिक दलो से अलग-अलग उम्मीदवारों के लिए खर्च की गयी धन- 
राशि का हिसाब पुछा जाना चाहिए और स्वय उम्मीदवार, उसके राजनीतिक दल, उसके मित्र, 
सम्बन्धी और शुभचिन्तक सभी द्वारा चुनाव प्रसंग में खर्च की गयी घनराशि को उम्मीदवार के 
चुनाव खर्च मे सम्मिलित किया जाना चाहिए। चुनाव मे धन की शक्ति को नियन्त्रित करने के 
लिए अन्य भी कुछ कदम उठाने होगे, लेकिन इस स्थिति को प्रथम कदम के रूप में अपनाया जाना 
नितान्‍्त आवश्यक है | 

(7) राजनीतिक दलों के आय-व्यय विवरण की विधिवत्‌ जाँच--वर्तमान समय मे भ्रष्ट 
राजनीति और काले धन के बीच एक गठबन्धन स्थापित हो गया है। इसे तोडा जाना नितान्त 
आवश्यक है । अतः राजनीतिक दलो के लिए आय-व्यय का समस्त विवरण रखा जाना अनिवार्य 
होना चाहिए और प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए प्रतिवर्ष मुल्य चुनाव आयुक्त हारा निश्चित 
किये गये लेखा परीक्षक (870/07) ह्वारा जाँचशुदा हिसाव प्रकाशित करना अनिवायं होना 
चाहिए, जिसमे आय के स्रोत और व्यय के मद पूरे विवरण सहित वतलाये जायें । राजनीतिक दल 
द्वारा इस सम्बन्ध मे बरती गयी किसी भी अभियमितता या लापरवाही पर खुनाव आयोग द्वारा 
कडा दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए और विशेष स्थिति भे आयोग को अधिकार होना चाहिए कि 
वह सम्बन्धित राजनीतिक दल की मान्यता समाप्त कर सके । इससे राजनीतिक दलो को प्राप्त 
होने वाले गुप्त अनुदानों और विदेशी सहायता पर रोक लगायी जा सकेगी । 

(7) चुनाव प्रचार की अवधि में कम्मी करना-ज्वतंमान समय मे नाम वापस-लेने की 
तिथि और घुनाव की तिथि में कम-से-कम 20 दिन का अन्तर होना आवश्यक है । अब यह अवधि 
45 या 0 दिन कर दी जानी चाहिए, इसमे भी चुनाव खर्च मे कमी होगी । 

(९) ससब और राज्य विधानसभाओ के लिए एक साथ चुनाव की व्यवस्था---967 के 
चतुर्थ आम चुनाव तक भारत मे लोकसभा और राज्य विधानसभाओ के चुनाव एक साथ होते 
थे, लेकिन 97] ई. में यह स्थिति समाप्त हो गयी और अब तक भी पुनः यह स्थिति नही बन 
पायी हैं। यदि लोकसभा और विधानसभाओ के चुनाव एक साथ हो तो राज्य द्वारा घुनाव व्यवस्था 
में किया जाने वाला खर्च और विविध राजनीतिक दलो के उम्मीदवारों द्वारा किये जामे वाले खर्चे 
दोनो मे ही बहुत कमी हो जायेगी । इसके अतिरिक्त, लोकसभा और राज्य विधानसभाओ के चुनाव 
अलग-अलग होने पर स्व ही घुनाव का वातावरण वना रहता है और यह स्थिति राज्य व्यवस्था 
के लिए अत्यधिक अहितकर है । 

... 27] ई. में लोकसभा चुनाव से राज्य विधानसभा चुनावों को अलग करते समय यह 

. पक दिया गया था कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय प्रश्नो पर और विधानसभा चुनाव स्थानीय तथा 
राज्यस्तरीय प्रश्नों के आधार पर लडे जाते हैं। इस तक मे सत्यता है लेकिन बहुत अधिक महत्त्व- 
हैगे त्थ्य यह है कि भारतीय मतदाता पर्याप्त जागरूक हो गया है। मतदाता की जागरूकता का 
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प्रमाण यह है कि वे आठवी लोकसभा के घुनाव में कर्नाठक राज्य में 28 में से 24 स्थान इंका 
को देता है लेकिन दो महीने बाद होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों मे उसी दल को एक-तिहाई 
स्थान भी नही (224 में से केवल 66) देता।' इस परिप्रेक्ष्य मे मतदाताओं से सहज ही यह आशा 
की जा सकती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओ के चुनाव एक साथ होने पर भी वे अपने 
दोनों मतों को अलग-अलग इकाई समझते हुए उनके सम्बन्ध मे अलग-अलग दृष्टिकोण से विवेक- 
पूर्ण विचार कर निर्णय कर लेगे | 

(९) चुनाव अवधि में सार्वजनिक संस्थाओ को अनुदान देने पर रोक--चुनाव की अवधि 
(विधानसभा या लोकसभा भग करने के दिन से लेकर चुनाव के दिन तक) मे दलो या उम्मीदवारों 
द्वारा सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान देने पर रोक लगा दी जानी चाहिए । 


(श) चुनाव खर्च या भार पूर्णतया था आंशिक रूप से राज्य द्वारा बहहत करना--इस 
सम्बन्ध में सबसे प्रमुख सुझाव यह दिया जा रहा है कि चुनाव खर्च का भार पूर्णतया या आशिक 
रूप से राज्य के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। काग्रेस दल द्वारा नियुक्त की गयी ससदीय समिति 
ने भी सुझाव दिया है कि राजनीतिक दलो और उम्मीदवारों द्वारा किये गये वैध चुनाव खर्चो का 
वोझ धीरे-धीरे राज्य द्वारा अपने ऊपर ले लिया जाना चाहिए । 


वर्तमान समय में विश्व के कुछ देशो मे राज्य द्वारा चुनाव खर्चे का भार वहन किये जाने 
की व्यवस्था है । स्वीडन मे सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलो का उनकी पिछली सफलता के आधार 
पर सरकार से सीधे चुनाव का समस्त खर्च दिया जाता है। दूसरी विधि मिश्चित चुनाव- व्यय की 
है जिसे पश्चिमी जमनी मे अपनाया गया है। उस विधि के अनुसार सरकार चुनाव व्यय के एक 
हिस्से की-जिम्मेदारी अपने पर लेती है तो दूसरे हिस्से की जिम्मेदारी उम्मीदवार स्वयं वहन 
करता है। ब्रिटेन और 9 अन्य देशो में भी राजकोष से राजनीतिक सहायता दिये जाने की 
व्यवस्था है । 

भारतीय परिस्थितियों मे राज्य द्वारा खर्च का समस्त भार अपने ऊपर लेना अव्यावहारिक 
हो सकता है, लेकिन रजनी कोठारी के सुझाव को स्वीकार किया जा सकता हैं । “शासन के द्वारा 
दलों के शामियाने, दरी, जीप, पोस्टर छपवाने के लिए निर्धारित धनराशि आदि मुल सुविधाएँ दी 
जानी चाहिए, जिससे चुनाव समान शक्तियों के बीच एक खेल बन सके और चुनावों से धन की 
भूमिका को कम किया जा सके ।”? शासन के द्वारा सभी दलो के लिए चुनाव सभाओ की व्यवस्था 
करने और मतदाताओ मे परची (8॥99) बाँटने का कार्य और उन्हे चुनाव स्थल तक एहुँचाने का 
कार्य भी अपने हाथ मे लिया जा सकता है । इस सम्बन्ध मे यह व्यवस्था की जा सकती है कि मत- 
दाताओं के एक निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त करने या अन्य कुछ शर्तों को पूरा करने वाले 'राज- 
नोतिक दलो को ही शासन से यह सहायता प्राप्त होगी । “चुनाव व्यय का भार आंशिक रूप से 
राज्य द्वारा वहन किया जाये', 980-]984 तथा 989 में सम्पन्न आठवी लोकसभा के 
चुनावों मे भी इस बात को कुछ राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनाव घोषणा-पत्र में स्थान दिया 
गया था । 

इस सम्बन्ध मे 977 में एक प्रशसनीय कार्य हुआ है । जून 977 को विधानसभा चुनावों 
के पूर्व 4 राष्ट्रीय दलो और 8 राज्य-स्तरीय दलों को समान आधार पर 'आकाशयाणी से प्रसारण 
की सुविधा” प्रदान की गयी । यह निश्चित रूप से सही दिशा में एक प्रयास है और 980 मे 
सत्ता परिवर्तन के बाद भी इसे जारी रखा गया है किन्तु नवम्बर 989 के चुनावो मे कांग्रेस (इ) 
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की हठधर्मिता और चुनाव आयोग की उदासीनता के कारण इंगे क्रियान्वित नहीं किया 
जा सका | ह 

घुनाव में घत की बढती हुई शक्ति की समस्या के दो पहलू हैं । प्रथम, चुनाव मे प्रयोग 
किये जाने वाले धन की मात्रा मे निरन्तर वृद्धि और द्वितीय, चुनावों मे काले धन का प्रयोग | 
इनमें दूसरी स्थिति को नियन्त्रित करने का एक प्रयत्न अभी मार्च 985 से किया गया है । 

अब संयुक्त पूँजी कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को विये जाने वाले दान पर ग्रतिवन्ध 
हटा दिया गया है। यह प्रतिवन्ध 969 ई में लगाया गया था और इस प्रतिवन्ध का परिणाम 
यह हुआ कि राजनीतिक दल काला धन प्राप्त करने पर वाध्य हो गये । मार्च 985 में की गयी 
इस व्यवस्था से राजनीति में काले धन की भूमिका प्रूर्णतया समाप्त नहीं हो जायेगी लेकिन इसे 
स्वच्छ राजनीति की दिशा में एक प्रयास अवश्य ही बंहा जा सकता है। एक प्रमुख समाचार-पत्र 
के सम्पादकीय में इसे काले धन के उदय की जडो और समाज मे भ्रप्टाचार पर प्रहार करने वाला 
कदम वतलाया है 

अन्य कुछ उपायो को अपनाकर चुनाव में धन के प्रभाव को कुछ कम किया जा सकता है, 
लेकिन वस्तुत. यह समस्या कानूनी नही वरन्‌ व्यावहारिक राजनीति से सम्बन्धित है और घुनावों 
में धत की भूमिका को कम करने का सबसे कारगर उपाय मतदाताओ हारा राजनीतिक जागरूकता « 
की स्थिति को प्राप्त करना है । 

दूरदर्शी राजनीतिज्ञ राजाजी ने छठे दशक मे एक पुस्तिका लिखी थी “९४०४४ 08070- 
ण4०9 क्या णा८ए 790एथ” | आज इस वात की प्रासग्रिकता और महत्त्य निश्चत रूप से 
बहुत अधिक बढ गया है। लोकतन्त्र को धनिकतेन्त्र मे परिणत होने से रोकने के लिए चुनावों और 
समस्त राजनीति मे धन की शक्ति को कम किया जाना बहुत अधिक आवश्यक है । 

3 चुनाव में बाहुबल (]४०४०० 90७४») और हिंसा का प्रयोग, मतदान केन्द्रों पर कब्जा 
और जाली मतदान--यह चुनावों की एक अत्यधिक गम्भीर चुटि और समस्या है और इसे सीमित 
करने के विविध उपाय किये जाने पर भी समय के साथ यह बढती चली जा रही हैं। घुनाव मं 
बाहुबल और हिंसा के प्रयोग की सबसे अधिक भ्रवृत्ति तो विहार राज्य में है। इसके वाद उत्तर 
प्रदेश, हरियाणों, प बंगाल, जम्मू-कश्मीर तथा विविध महानगरो का झोपडपट्टी क्षेत्र भाता है । 
हिंसा के प्रयोग से जुडी हुई ही एक अन्य स्थिति चुनाव मे शराब की शक्ति का भ्रयोग है। 984 
के लोकसभा और 985 के विधानसभा घुनावो में “विशेष सुरक्षा व्यवस्था' गौर सभी एहतियाती 
उपाय किये जामे के बावजूद चुनाव मे हिंसा के प्रयोग और घुनाव के दिन मतदान केन्द्रो पर कब्जा 
किये जाने की घटनाएँ पहले से कम नहीं हुई । अकेले विहार राज्य मे 2 और 5 माचें, 98 के 
मतदान के दिन 50 से अधिक व्यक्ति हिसा की बलिवेदी पर चढ गये, घायलो की संख्या तो इससे 
बहुत अधिक थी--विहार के 34,472 मतदान केन्द्रो पर अद्धंसैनिक बल का पहरा था, लेकिन 
आम नागरिक इससे भी अपने आपको सुरक्षित नही पाता था, लेकिन इन पहरेदारो की आाँखों के 
सामने ही बन्दुकधारी मतदान केन्द्रो पर कब्जा करते रहे, मतो पर मुहर लगाते रहे और लोगो से 
मारपीट करते रहे ।”£ ऐसी स्थिति में शान्ति पसन्‍्द विवेकशील व्यक्ति जिनके मत का सबसे अधिक 
महत्त्व है, अपने मताधिकार के प्रयोग से घवराते और कतराते हैं । यह तथ्य है कि विहार मे बन्दूक 
और माफिया गिरोह के बलबूते पर चुनाव लडे जाते और जीते जाते है और बिहार पुलिस इसे 
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शेकने का प्रयत्त करने के बजाय इसमे योग देती है । उत्तर प्रदेश के अनेक क्षेत्रों और अन्य कुछ 
राज्यो के विभिन्न क्षेत्रो मे भी स्थिति लगभग ऐसी ही है । “चिन्ताजनक वात यह देखने मे आयी है . 
कि चुनावी हिंसा का दानव आम तौर पर शान्त समझे जाने वाले दक्षिण मे भी फैल गया। आन 
में चुनावी हिंसा ने तीन जानें ले ली और कई लोगों को घायल किया | कर्नाठक मे भी कुछ व्यक्ति 
चायल हुए ४” सुरुण चुनाव आयुक्त हारा हिंसा की रोकथाम के लिए सभी प्रयत्त किये जाने के 
बावजूद जब यह सब कुछ हुआ, तो 5 मार्च, 7785 को मतदाता की समाप्ति पर उन्होने खीझकर 
कहा--/“जब तक राजनीतिक दल हिंसा के खिलाफ एक होकर जनमत जाग्रत नही करते, चुनाव 
आयोग तथा प्रशासन बौना और पु बना रहेगा--समस्या का समाधान चुनाव आयोग को अधिक 
अधिकार देने से नही वरन्‌ स्थानीय स्तर पर राजनीतिश्नो और अव्गंछित तत्त्वों में साँठ-गाँठ समाप्त 
करने से होगा ४2 चुनाव में वाहुबल और हिंसा का प्रयोग 'धन की बढती हुई भूमिका” की तुलना 
में भ्षी अधिक चिन्ताजनक स्थिति हैं और इस स्थिति की रोकथाम के लिए सभी सम्भव कंदम 
उठाये जाने चाहिए । इस सम्बन्ध मे कुछ सुझाव प्रमुख रूप से दिये जा सकते हैं 

प्रयम, जिन निर्वाचन क्षेत्रो में हिंसा और बल प्रयोग की माशंका हो, वहाँ स्थानीय पुलिस 
को समस्त निर्वाचन क्षेत्र से पूर्णतया दूर रखते हुए अन्य राज्यों की पुलिस और बढ़ें-सैनिक बल 
पर्याप्त संख्या मे तैनात किया जाना चाहिए और उसे स्थिति से मिबटने के लिए सभी आवश्यक 
अधिकार दिये जाने चाहिए । द्विदीय, एहतियात के तौर पर दो दिन के लिए समस्त निर्वाचन क्षेत्र 
मे आग्तेय अस्त्रो एव अन्य हथियारों के लाने-ले-जाने पर प्रतिवन्ध न केवल लगाया, वरन्‌ कंडाई 
के साथ लागू किया जाना चाहिए । तृतीय, मतदान के दिन से दो दिन पहले से शराब की वित्री 
पर पूर्ण प्रतिवन्ध लगा दिया जाना चाहिए। चतुर्थ, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि हिंसा, 
वाहुबल की शक्ति, भ्रष्ट साधन अपनाये जाने के आधार पर चुनाव याचिकाएं उच्च न्यायालय 
ओर सर्वोच्च न्यायालय मे प्रस्तुत की जायें, सम्बन्धित अदालतो के लिए 6 माह या अधिक 
से अधिक एक वर्ष की अवधि मे उन पर निर्णय करना अनिवायें कर दिया जाय। प्रत्यक्ष या 
परोक्ष में दोपी पाये गग्ने व्यक्तियों पर सदेव के लिए कोई भी चुनाव लडने पर प्रतिव॑न्ध लगा दिया 
जाय और जिस किसी सरकारी कमंचारी पर अपराधी के साथ सहयोग करने पर कत्तंव्य पालन 
में ढिलाई वरतने का आरोप सिद्ध हो, उसके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए 


उपयु क्त व्यवस्था करने के लिए कानूनी ढाँचे मे जो भी संगोधन परिवतंन करना जरूरी हो, वह 
सभी कुछ किया जाता चाहिए 


घुनाव मे बल प्रयोग की सभी स्थितियों का मूल कारण यह है कि तथाकथित जन प्रति- 
निधि, प्रशासन और गुण्डा तत्त्व के वीच गठवन्धन की स्थिति बन गयी है । अनेक तो ऐसी स्थितियाँ 
देखी गयी हैं, जिनमे तस्कर, माफिया और गुण्डा तत्त्व मन्‍्त्री या जन प्रतिनिधि से आश्रय पाता है 
भौर प्रशासन पर हावी है । 'सेवाओ और प्रशासन का राजनीतिकरण' इस स्थिति के लिए उत्तर- 
दायी है? और इसे दर करने के लिए समस्त व्यवस्था मे परिवर्तन जरूरी है । 

जाली सतदान--वल प्रयोग और मतदान केद्धों पर कब्जे से ही जुडी हुई एक स्थित्ति 
जाली मतदान है और 'यह चुनाव (नवी लोकसभा का चुनाव) जाली मतदान मे तो शायद पिछले 
सभी रिकार्ड तोड गया ।' इस बात मे सच्चाई है और लोकतनन्‍्त्र के लिए चिन्ता की वात यह है 
कि जाली मतदान व्यापक रूप से संगठित स्तर पर होता है । 
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इस स्थिति को रोकने के लिए मतदाताओ को फोटोग्राफी से युक्त जान-पहचान पत्र' (0- 
थआंग्रीएक07 (४0) दिये जाने चाहिए । इसके साथ ही जाली मतदान को भ्रप्ट मावरण घोषित 
कर दिया जाना चाहिए, जिसके आधार पर निर्वाचन अवध घोषित कर सके । निर्वाचन कानून में 
ऐसा सशोधन करना भी जरूरी है जिसके फलस्वरूप पीठासीन अधिकारी के लिए जाली मतदान मे 
सलग्न व्यक्ति को पुलिस को सौपना और थाने मे आवश्यक शिकायत दर्ज करना अनिवार्य हों जाय । 

4, सिर्देलीय उम्मीदवारों की घड़ी संश्या--अब तक के सभी घुनावों में एक समस्या 
निर्दलीय उम्मीदवारों की एक बडी संरया ने पैदा की है । यह बडी संख्या खुनाव व्यवस्था करने मे 
कठिनाइयाँ पैदा करती है और समस्त घुनाव दृश्य को घृघला भी कर देती है । अधिकांश निर्दलीय 
उम्मीदवार तो मसौल के रूप में घुनाव लड़ते हैं या कई बार वे प्रमुस उम्मीदवारों से घुनाव मैदान 
से हटने के लिए धनराशि प्राप्त करने की आशा में उम्मीदवार बन जाते हैं । 

यद्यपि कुछ क्षेत्रो की ओर से प्रेरित इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि 
निर्देलीय रूप से घुनाव लडने पर कानूनी रोक लगा दी जानी चाहिए; लेकिन ऐसा कुछ अवश्ण 
किया जाना चाहिए, जिससे 'मखौल' के रूप में घुनाव लठने पर रोक लगे । इस सम्बन्ध में यह 
सुझाव विचारणीय है कि जमानत की रकम कम से कम दस ग्रुना बढा दी जानी चाहिए भर्थात्‌ 
लोकसभा के लिए 500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये और विधानसभा के लिए 250 रुपये से 
वढाकर 2,500 रुपये कर दी जानी चाहिए। जमानत की वराशि में इससे भी अधिक वृद्धि की या 
सकती है और निर्दलीय उम्मीदवार को भी शासन द्वारा कुछ सुविधाएं देते हुए उन्हें इस राशि का 
लाभ दिया जा सकता है । 

5. मतदाताओ थी अनुपस्यिति (805०70० ०६९ ए००5)--मतदाताओ की अनुप- 
स्थिति हमारे निर्वाचकों की आम विशेषता वन गयी है । वस्तुतः भारत मे अनुपस्थित _मतदातवाओ 
का प्रतिशत भी बहुत ज्यादा है| ध्ुनावो मे अधिकांश मतदाता रुचि नही लेते और मतदान केन्द्रों 
पर पहुँचने की तकलीफ भी नही करते। मतदान न करने का भर्थ है मतदान के अधिकार का 
उपयोग न करना और लोकतस्चरीय व्यवस्था को घोखा देना । अवसर देखने मे आता है कि मतदान के 
समय मुश्किल से 60 प्रतिशत मतदाता ही अपने मत का उपयोग करते हैं । मान लीजिए एक स्थान 
के लिए पाँच उम्मीदवार चुनाव लड रहे हैं और पाँच ही अपने प्रभाव के अनुसार साम, दाम, दण्ड, 
भेद के सभी साधन अपनाये, तो मतदाता इतने रूपो मे बिखर जायेंगे कि 6 या 7 प्रतिशत मत 
प्राप्त करने वाला उम्मीदवार भी जीत जायेगा। ऐसी दशा मे विजयी उम्मीदवार कया सारी 
जनता का प्रतिनिधि समझा जा सकता है ? सन्‌ 97] में हुए लोकसभा घुनावों का विश्लेषण 
किया जा सकता है । इन चुनावों मे केवल 55:22 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का 
प्रयोग किया था, अर्थात्‌ 44:78 प्रतिशत (लगभग 42 करोड़) से अधिक मतदाताओ ने चुनाव में 
भाग ही नही लिया। साढे छ करोड से अधिक मत पाने वाले कांग्रेस दल को 53 स्थानो में से 
352 स्थान मिल गये । जिस दल को कुल मतदाताओ का एक-चौथाई से भी कम समर्थन हो और 
कुल डाले गये मतो का भी 43 प्रतिशत ही हो, परन्तु उसके सदस्यो को सदन में दो-तिहाई से 
अधिक स्थान मिल जाय तो उसकी सरकार को निर्वाचित सरकार तो जरूर कहा जायेगा, लेकिन 
उसे सचमुच मे प्रतिनिध्यात्मक सरकार कैसे कहा जा सकता है ? 

फिर अधिकतर मतदाताओ की अनुपस्थिति से घुनाव-सम्बन्धी भ्रष्टाचार को भी वढावा 
मिलता है और प्रायः जाली मतदान भी होता देखा गया है । है 

मतदान के प्रति उदासीनता और राजनीति के प्रति वितृष्णा की भावना का उन्मूलन करने 

के लिए चुनावों में मतदान को अनिवाये करने का सुझाव दिया जाता है। भूतपूर्वे चुनाव आयुक्त 


तर 
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एस पी. सेन वर्मा ने 968 में कहा था कि चुनावों के प्रति मतदाताओं की यह उदासीनता 
घुतावों को मजाक बना देती है। अतः भारतीय संसद को अनिवार्य मतदान का नियम वना देना 
चाहिए और जो मतदाता चुनावो मे भाग न लें उन पर कुछ दण्ड लगाया जाये, जो 50 रुपये से 
अधिक न हो । यदि मत न देने के कारण मतदाता को न्यायालय के सामने उपस्थित होना व जुर्माना 
देना पड़ेगा तो वह उदासीनता दिखाने के पहले कई बार सोचेगा । विश्व के अनेक देशो मे जैसे 
वेल्जियम, नीदरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, क्यूबा, आास्ट्रिया आदि देशो मे अनिवार्य मतदान की पद्धति है। 
इन देशो में मतदान में भाग न लेने पर जुर्माना किया जाता है | इसे 'मनी फाइन प्लान' (४०१०७ 
पं॥6 ?]8॥) कहते हैं। इससे मतदान का प्रतिशत निश्चित ही बढेगा । 


6. शासक दल द्वारा प्रशासनिक तन्‍त्र का दुरुपयोग ()शीआइ० 0 #वाणारकए० 
/४णाा।शफ 99 शक्वाए 7 70ए०४)--भारतीय घुनाव व्यवस्था की एक गम्भीर न्ुटि शासक दल 
और मन्त्रियो हारा 'दलीय लाभो के लिए प्रशासनिक तनत्र के दुरुपयोग! के रूप मे सामने आयी 
है। जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, केनद्रीय और राज्य सरकार का ध्यान विविध संगठित 
वर्गों को अनेकानेक रियायतें और सुविधाएँ देने की ओर चला जाता है। घुन्गव के अवसर पर 
राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अनेक विकास योजनाओं की घोषणा करते है (जिनमे से 
अधिकाश कभी भी क्रियान्वित नही होती); अनेक कारखानो, स्कूलों, कॉलेजो, अस्पतालों और 
पुलो के शिलान्यास किये जाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन-भत्ते आदि मे वृद्धि की जाती है, 
कर्ज दिये जाते है, लगान माफ किये जाते है और सरकारी भवनों तथा सरकारी वाहनो आदि का 
दुरुपयोग किया जाता है । यह सब कुछ कितनी अधिक सीमा तक होता है; इसका उदाहरण यह 
है कि मार्च 977 के लोकसभा घुनाव के पूर्व उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र के 6 राज्यों (हरियाणा, 
पजाब, बिहार, राजस्थान, प. बगाल और उड़ीसा) हारा मतदाताओं को 90 करोड़ की रियायतें 
दी गयी और अकेली उत्तर प्रदेश सरकार के हरा 03 करोड से अधिक की रियायतें मतदाताओं 
को दी गयी । नवम्बर 989 के लोकसभा चुनावों के दौरान राजीव गाँधी द्वारा 50 भरव रुपये 
की इन्दिरा महिला योजना की घोषणा राजनीतिक दलो के लिए बनी आचार सहिता का सरासर 
उल्लंघन था। यह सव कुछ राजनीतिक भ्रष्टाचार के अतिरिक्त और कुछ नही है । इसलिए कानूनी 
तौर पर ऐसी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए कि चुनाव की घोषणा होने के दिन से लेकर नवीन 
सरकार वनने के समय तक केन्द्रीय और राज्य सरकारें केवल 'काम चलाऊ सरकारें! (86 (ध०्ग 

00४8.) के रूप मे कार्य करें । उन्हे नीति सम्बन्धी कोई घोषणा करने, किन्ही वर्गों को अतिरिक्त 
रियायते देने या सरकारी कमंचारियों के वेतन-भत्ते आदि से वृद्धि की घोषणा करने का कोई 
अधिकार नही हो । 

॥. निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव (९०7०४ ए९डघपआा७ णा जिव्णीणा 
ह0०४७)--निर्वाचन अधिकारियों पर राजनीतिक व अन्य दवाव और इसके फलस्वरूप उनके द्वारा 
भ्रष्टाचार को अपनाये जाने के भी कुछ उदाहरण सामने आये है। भृतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त 
सेन वर्मा ने स्वीकार किया था कि “राजनीतिक दवाव में आकर मतदाता सुचियों में गड़बड़ी को 
गयी, सन्ध्रियो तक ने चुनाव में हस्तक्षेप किया, संसद सदस्यो तक के नाम मतदान सूची में से 
निकाल दिये गये ताकि वे चुनाव न लड़ सके ओर प्रतिपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन पत्र भारी 
संख्या से रह कर दिये । चुनाव के पहले और चुनाव के बाद निर्वाचन अधिकारियो को तंग करने 
की शिकायतें भी कम नहीं है ।” उन्होने इस सम्बन्ध में सत्तारूढ़ राजनीतिक मेताओं से अपील की 
थी कि निष्पक्ष मिर्वाचनों के हित में वे निर्वाचनों के दौराव निर्वाचन अधिकारियों पर कोई भी 
अनुचित दवाव न डाले । वस्तुतः इस सम्बन्ध में रोकथाम की पर्याप्त व्यवस्था नही है । 
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8. निर्वाचन याचिकाओ पर निर्णय में अत्यधिक विलम्ब (ए7रएशात्र 70089 ॥॥ ए6लं- 
अंणा5 0एश०' छाष्लाणा ?7७0079)--निर्वाचच याचिका मे बहुत अधिक खर्च होता है तथा 
विवादों का शीघ्र निपटारा नही हो पाता है। यह चिन्तनीय है कि जब तक याचिका का निर्णय 
होता है, तव तक तक तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल ही समाप्त हो जाता है और 
विवादश्रस्त व्यक्ति अपने पद पर बना ही रहता है । 

निर्वाचन याचिकाओं पर शीघ्रता के साथ निर्णय की स्थिति को अपनाना बहुत अधिक 
आवश्यक हैँ । इस सम्बन्ध मे कानुन बताकर 6 साह या अधिक से अधिक एक वर्ष में निर्वाचन 
याचिका पर निर्णय अनिवार्य किया जा सकता है। जब भ्रप्ट साधनों को अपनाकर विजयी बते 
सदस्यो का निर्वाचन घुनाव के शीघ्र वाद ही अवैध घोषित होते हुए देखा जायगा, तब घुनाव में 
प्रष्ट साधन अपनाने पर भी कुछ 'रोक लगने कौ आगा की जा सकती है। 

वर्तेमान समय में घुनाव आयोग “चुनाव धाँधलियो” को रोक पाने मे अपने आपको असहाय 
पाता है और सन्दर्भ में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री आर के. चिवेदी ने कहा है---'यदि चुनाव आयोग 
के तहत एक निष्पक्ष अभिकरण के गठन तथा मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी खुनाव परिणाम की 
घोषणा होने के बाद उसे रह करने का अधिकार मिले, तो चुनाव में होते वाली धाँधलियो पर रोक 
लगायी जा सकेगी |”! 

इस स्थिति को अपनाने की वात सोची जा सकती है, लेकिन इसके पूर्व निर्वाचन आयोग 
का विस्तार कर 'तीन-सदस्यीय” था 'पाँच-सदस्यीय” आयोग बना दिया जाना चाहिए और आयोग 
के सदस्यो की नियुक्ति मे ऐसी पद्धति को अपनाया जाना चग्हिए कि आयोग की निष्पक्षता में सभी 
को विश्वास हो । इसके साथ ही आयोग के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय और सर्वोच्च च्याया- 
लय में अपील की व्यवस्था की जा सकती है । 

चुनाव व्यवस्था और चुनाव सुधार से सम्बन्धित अन्य कुछ विशिष्ट प्रश्न 

चुनाव व्यवस्था और चुनाव सुधार से सम्बन्धित अन्य कुछ विशिष्ट प्रश्नों पर भी विचार 
किया जा सकता है, जो इस अ्रकार है ह 

, निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार--कुछ पक्षों द्वारा यह कहा 
जाता है कि निर्वाचित प्रतिनिधियो को वीच मे (अवधि समाप्त होने से पूर्व ही) वापिस बुलाने का 
अधिकार जनता को मिलना चाहिए । सिद्धान्त रूप से यह वात ठीक है परन्तु जिस ढंग का ग्र- 
जिम्मेदार वातावरण हमारे देश मे इस समय चल रहा है उसके रहते इस समस्या का हल होने 
की वजाय एक और समस्या को जन्म देने _ वाला ही सिद्ध होगा | जो चुनाव मे हार जायेगा वह 
किसी-त-किसी ढंग से विजयी उम्मीदवार को वापस बुलाने मे ही अपनी सारी शक्ति लगा देगा । 
इससे चुने हुए प्रतिनिधियों का सारा समय फिजूल के कामो में लगा रहेगा और वह जनता की 
कोई सेवा न कर सकेगा । 

2. अनिवार्य सतदान--यह सुझाव दिया जाता है कि मतदान के प्रति उदासीनता ओर 
राजनीति के प्रति वितृष्ण की भावना का उन्मूलन करने के लिए चुनावों मे मतदान को अनिवाय 
कर दिया जाये। घुनाव आयुक्त एस सी. सेन वर्मा ने /968 मे कहा था कि घुनावो के भ्रति 
मतदाताओ की यह उदासीनता चुनावो को मजाक बना देती है | अत* भारतीय संसद को अनिवार्य 
मतदान का नियम बना देना चाहिए और जो मतदाता घुनावों मे भाग न ले उन पर कुछ दण्ड 
लगाया जाये, जो 50 रुपये से बधिक न हो । यदि मत न देने के कारण मतदाता को न्यायालय 
के सामने उपस्थित होना व जुर्माना देवा पडेगा तो वह उदासीनता दिखाने के पहले कई बार 








- + राजस्थान पत्रिका, 26 अप्रैल, 985, पृ. । 
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सोचेगा । विश्व मे अनेक देशो मे जैसे वेल्जियम, नीदरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, क्‍्यूबा, आस्ट्रिया आदि 
देशों मे अनिवार्य मतदान की पद्धति है। इन देशों मे सतदान में भाग न लेने पर जुर्माना किया 
जाता है। इसे 'मनी फाइन प्लान कहते है। अनिवार्य मतदान होने पर मतदान का प्रतिशत 
निश्चित ही वढ़ेगा इससे जहाँ जाली मतदान की समस्या का समाधान होगा, वहाँ प्रतिनिधियों के 
चयन में पेशेवर राजनीतिज्ञों की पकड़ कम होगी ।* 

- सताधिकार की आयु--इधर कुछ दिनो से हमारे देश में मताधिकार की आयु का प्रश्न 
भी चर्चा का विपय वना हुआ है। ब्रिटेत और अमरीका ने मताधिकार की आायु 2! से घटाकर 
]8 बर्ष कर दी जिसके परिणामस्वरूप ब्रिटेन के पिछले आम घुनाव भे 8 और 2 की आयु के 
वीच में लगभग तीन लाख नये युवक-युवतियो को अपने देश की ससद के प्रतिनिधियों के चुनाव 
में मतदान देने का अधिकार मिला । बहुत से देशों जैसे लंका, पूर्वी जमंनी, रूमातिया, थुगोस्लाविया, 
उत्तरी कोरिया, वियतनाम, मैक्सिको, सूडान, जास्बिया जआादि से आज मताधिकार की जायु 8 
वर्ष है। यह बात तो साफ ही हैं कि दुनिया-भर मे हर जगह युवा वर्ग में एक नयी जागृति आयी 
है और बड़े-बूढो के द्वारा किये जा रहे व्यवस्था के शोषण के विरुद्ध आवाज उठी है। आज युवा 
वर्ग जीवन के हर एक क्षेत्र मे अपने लिए निर्णायक स्थिति चाहता है। अतः सताधिकार की आयु 
]8 वर्ष कर दी जानी चाहिए और उसके लिए संविधान मे आवश्यक संशोधन किया जाना 
चाहिए। भाज 8 और 2 वर्ष की आयु के वीच लगभग पाँच करोड लोग है और यह बहुत 
अधिक उत्साह से पूर्ण वर्ग है। इससे सारे युवक समुदाय में और विशेपतः विद्यार्थी वर्ग में तथा- 
कथित अनुशासनहीनता कम होगी, स्वस्थ नागरिकता और उत्तरदायित्व की भावना बढ़ेगी, उनकी 
युवाश्शक्ति को अभिव्यक्ति का मार्ग मिलेगा तथा निराशा की भावना संयमित की जा सकेगी । हाल 
ही मे 6।वें सविधान संशोधन (989) द्वारा मताधिकार की आयु 27 से घटाकर 8 वर्ष कर 
दी गयी है । 

<89 मे सत्तारूढ़ राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार घुवाव सुधार की दिशा में कार्य करने के 
लिए वचनवद्ध हैं। जनवरी 90 मे विधि मस्त्री ने घोषणा की है कि घुनाव सुधारो के प्रसग मे 
आम सहमति पर आधारित एक व्यापक विधेयक शीघ्र ही ससद मे प्रस्तावित किया जायगा । 
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भारत गाँवों का देश है | गांवो की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति और 40 
निर्भर करती है । गाँधीजी ने ठीक ही कहा था कि “यदि गाँव नप्ट होते हैं तो भारत नप्ट हू 
जाए गा, वह भारत नही होगा, विश्व मे उसका पन्देश समाप्त हो जायगा।” भारत के सविधान- 
निर्माता भी इस तथ्य से भल्ी-भाँति परिचित थे अतः हमारी स्वाघीनता को साकार करने और ..., 
स्थायी बनाने के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर पर्याप्त घ्यान दिया गया । हमारे ्विक्ञाच 
में यह निर्देश दिया गया है कि “राज्य ग्राम पच्ायतों के निर्माण के लिए कदम उठायेगा और उन्हें 
इतनी शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा जिससे कि वे (भ्राम-पंचायतें) स्वशासन की इकाई के ७५ 
में कार्य कर सकें । वस्तुतः हमारा जनतन्त्र इस बुनियादी घारणा पर आधारित है कि शासन के 
प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासत्त कार्यो मे हाथ बेंटाये और अपने पर, राज करने के 
जिम्मेदारी स्वय झेले । भारत मे जनतन्त्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीण 
जनो का शासन से कितना अधिक प्रत्यक्ष और सजीव सम्पर्क स्थापित हो पाता है ? दूसरे शब्दों मे 
ग्रामीण भारत के लिए पंचायती राज ही एकमात्र उपयुक्त योजना है। पंचायतें ही हमारे राष्ट्रीय 
जीवन की रीढ हैं। दिल्ती की संसद में कितने ही बड़े आमदी बैठें लेकिन असल मे 'पचायत' ही 
भारत की चाल वनायेगी । 

भारत में पंचायती राज की श्मिका 
(0२0,8 0४ ?96टा48५४॥ 7२43 ]प गरर098) 

* भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है । प्राचीनकाल मे आपसी झगडो का 
फँंसला पचायतें ही करती थी । परन्तु अग्रेजी राज के जमाने मे पंचायतें घीरे-घीरे समाप्त हो गयी 
और सव काम प्रास्तीय सरकारे करने लगी | स्वाघीनता प्राप्ति के बाद राज्यो की सरकारों ने 
पंचायतों की स्थापना की ओर विशेष ध्यान दिया । प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, “राष्ट्रीय नेतृत्व 
का एक दूरदरशितापूर्ण कार्य था पचायत्ी राज्य की स्थापना । इससे भारतीय राज-व्यवस्था का 
विकेन्द्रीयकरण हो रहा है और देश में एक-सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उनकी एकता भी वढ 
रही है ।/”* इसकी शुरूआत का श्रेय भी जवाहरलाल नेहरू को है। पं. नेहरू का कहता था कि 
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“गाँवों के लोगो को बघिकार सौंतना चाहिए। उनको काम करने दो चाहे वे हजारों गलतियाँ 
करें । इससे घबराने की जरूरत नहीं । पंचायतों को अधिकार दो !” 
नेहरू का लोकतान्त्रिक ठरीकों में अद्ृट विश्वास था। सन्‌ 4952 में उन्हीं की पहल पर 


से भाग लिया जायेगा । साम्रुदायिक विकास कार्यक्रम का दारम्भ इसलिए किया गया था ताकि 
बाधिक निबोजन एवं सामाजिक पुनरुद्धार की चाप्ट्रीय योजनाओं के प्रति देश की ग्रामीण जनता 
में सक्षिय तुचि पैदा की जा सके । परन्तु सामुदायिक विकास के इस सरकार द्वारा प्रेरित एवं प्रायो- 

जित कार्यक्रम ने ब्रामीण जनता को नियोजन की परिधि में तो लाकर झड़ा कर दिया, परन्तु 
ग्रामीण स्तर पर योजना के क्रिश्न्ववत में उसे इच्छुक एक्ष न बनाया जा सका। यह कार्यक्रम 
तरकारी ठन्त्र और ग्रामीण जनता के दीच की दूरी कम करने के उद्देश्य में विफल रहा । इस 
विफलता दा मुख्य कारण यह था कि इसे सरकारों महकमे की तरह चलाया गया जौर गाँवों के 
विकास के वजाब सामुदाधिक विकास कछी सरकारी मशीनरी के विस्तार पर ही ज्यादा जोर दिया 


गसया। सरकारी मशीनरी के छारा गाँव के लोगों की मनोदृत्ति को बदलने की आज्ञा की गयी, 
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परिणाम यह हुआ कि गाँवों के उत्वान के लिए खुद प्रबल करने के वजाय ग्रामीण जचता सरकार 
का मुँह ताकने लगी | एक अमरीकी लेखक रेनहार्ड देंडिक्ध लिखते हैं--“सामुदायिक विकास की 
सदसे वड़ी कमजोरी उसका सरकारी स्वरूप और नेताओं की लफ्माजी थी। एक तरफ इस का्यें- 
क्रम के नूवधार जनता के आये बाने की वाझ्या करते थे, दुसरी ओर उसका विश्वास था कि 
सरकारी कार्यवाही से ही चत्तीजा निकल सकता है। कार्यक्रम जनता को चलाना था; लेकिन दे 


इन दुराइयों को दूर करने का उपाय यह था कि वास्तविक सत्ता सम्पन्न लोकतन्‍्त्रीय 
स्थानीय संस्थाओं को शुरू करके स्थानीय राजनीति के विप को कादू में किया जाये । वह॒त-से लोगो 
का विचार था कि पंचायत राज इसका इलाज हो सकता हैं जो इसके साथ ही प्रशासनिक तताव 
के भी समाप्त कर देगा । पंचायत राज को सभी दुराइ्यों के लिए रामवाण जैसे नुणो से सम्पन्न 
साधन मानने का कुछ सम्बन्ध गाँधीजी की गदों कोर जयप्रकाण दारायण द्वारा उन्हें पुर्र्नॉचित 
करने से है। जयप्रकाश नारायण ने पंचायत राज को देशी और प्राचीन 'सामुदायिक लोकत्त्त 
के समान बताया बौर साथ ही इसे पश्चिम के 'जनता को हाथ बंठाने का अवसर देने वाले लोक- 
हनन (९क्षाल0थांग्रड तथा0०४०४) से भी अधिक बाधुनिक कहा ! 
बलबनन्‍्तराय मेहता समिति प्रतिवेदन 
(4्ष.जडहल&ा छएच्रा५ 208गफह ए8४९0छत) 
सामुदाधिक विकास कार्यक्रम पर काफी खर्चा हो छुकने जौर इसकी सफलता के लम्बे-चौड़े 
दावों के वाद इसकी जाँच के लिए एक अध्ययन दल 957 में नियुक्त किया गया । इस अध्ययन 
दल के अध्यक्ष श्री वलवन्तराय मेहता थे । अध्ययन दल को सौंपे गये कार्यो में, एक कार्य, जिसका 
कि दल को बध्ययत करना था; यह था, कि "कार्य सम्पादन मे अधिक दीजता लाने के उद्देश्य से 
कार्यक्र- का संगठनात्मक ढाँचा तथा कार्य करने के तरीके कहाँ तक उपयुक्त थे । इस दल से 
सेरकार को बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बुनियादी त्रुटि यह है कि जनता का 
इसमें सहयोग नहीं मिला । अध्ययत दल ने सुझाव दिया कि एक कार्यक्रम को, जिसका कि लोगों 
के दिव-प्रतिदित के जीवन से सस्वन्ध है, केदल उन लोगों के द्वारा ही कार्यान्वित किया जा सकता 








4 एलंशम्रात छलाहार, सेटाएः स्ांविएड चाएँं (पारलाओएए पट 05, 954), 99. 266-83. 
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है । इस अध्ययन दल की रिपोर्ट मे यह कहा गया है कि जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी 
और अधिकार नही सौंपे जाते, सविधान के निर्देशक सिद्धान्तो का राजनीतिक और विकास 
सम्बन्धी लक्ष्य पूरा नही हो सकता है । 'मेहता अध्ययन दल ने 957 के अन्त में अपनी रिपोर्ट मे 
यह सिफारिश की कि लोकतान्त्रिक विकेन््रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल 
बनाने हेतु पचायती राज्य सरथाओ की तुरन्त शुर्आात की जानी चाहिए। अध्ययन दल ने छसे 
लोकतन्‍्त्रीय विकेन्द्रीकरण” का नाम दिया । 

इस प्रकार लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरोण और विकास कार्यत्रमो मे जनता का सहयोग लेने 
के ध्येय से पचायती राज्य की शुरुआत की गयी। इनके स्वरूप में विभिन्न राज्यो मे कुछ अन्तर 
है, मगर कतिपय विशेषताएँ एक-सी है । एक तो पचायती राज्य की तीन सीढियाँ है--ग्राम स्तर 
पर ग्राम पचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति थौर जिला स्तर पर जिला-परिपद । दूसरा, 
पचायती राज प्रणाली मे स्थानीय लोगों को काम करने की आजादी है और देख-रेख ऊपर से 
होती है । तीसरा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की भाँति यह शासकीय ढाँचे का अंग नही है । 
पचायती राज की सस्थाएँ निर्वाचित होती है और इसके कर्मचारी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के 
अधीन काम करते हैं। चतुर्थ, साधन जुटाने और जनसहयोग सगठित करने का भी इन सस्थाओ 
को पर्याप्त अधिकार है । 

पंचायती राज की आवश्यकता तथा भहृत्त्व (अंड्ाशरीएथा०8 0 एशथ्याण8४४ रि०])-- 
पचायते बहुत पुराने जमाने मे भी विद्यमान थी मगर वर्तमान पचायती सस्थाएँ इस माने मे भी 
नयी है कि उतको काफी अधिकार, साधन और जिम्मेदारियाँ सौंपी गयी हैं । माम पुराना है मगर 
सस्थाएँ तयी है । इनका महत्त्व और उपयोगिता निम्नलिखित बातो से स्पष्ट है : 

() भारत मे स्वस्थ प्रजातान्त्रिक परम्पराओ को स्थापित करने के लिए पचायत व्यवस्था 
ठोस आधार प्रदान करती है। 'इसके माध्यम से शासन-सत्ता जनता के हाथ में चली जाती है । 
यह व्यवस्था ग्रामवासियों से प्रजातान्त्रिक संगठनों के प्रति रुचि स्थापित करती हे । 

(2) ये सस्थाएँ भारत का भावी नेतृत्व तैयार करती है, विधायको तथा मन्त्रियो को प्राथ- 
सिक अनुभव एव प्रशिक्षण प्रदान करती है जिससे वे ग्रामीण भारत की समस्याओं से अवगत होते 
है। इस प्रकार ग्रामो मे उचित नेतृत्व का निर्माण करने एबं विकास कार्यो में जनता की रुचि 
बढाने में पचायतों का प्रभावी योगदान रहता है | 

(3) पंचायती राज संस्थाएँ केद्धीय एवं राज्य सरकारों को स्थानीय समस्याओं के भार से 
हल्का करती हैं। उनके द्वारा ही शासकीय शक्तियो एवं कार्यों का विकेनद्रीयकरण किया जा सकता 
है। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयकरण की इस प्रक्रिया मे शासकीय सत्ता गिनी-चुनी संस्थाओं मे व 
रहकर गाँव की पंचायत के कार्यकर्ताओं के हाथो मे पहुँच जाती है । 

(4) पंचायतों के कार्यकर्त्ता और पदाधिकारी स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था 


के बीच कड़ी है । इन स्थानीय पदाधिकारियों के बिना ऊपर से प्रारम्भ क्ये हुए राष्ट्र निर्माण के 


क्रियाकलापो का चलन मुश्किल हो जाता है । इन लोगो के सहयोग के बिना सरकारी अधिकारियों 
का काम भी मुश्किल हो जाता है । 
(5) पचायते प्रजातन्त्र की प्रयोगशालाएँ है। ये नागरिक को अपने राजनीतिक अधिकारों 
के प्रयोग की शिक्षा देती है । साथ ही उन्तमे नागरिक गुणो का विकास करने मे सदद करती हैं । 
(6) हमारी जनता इन सस्थाओ के माध्यम से शासन के वहुत करीब पहुँच जाती है। 
जनता और शासन के परस्पर एक-दूसरे की कठिनाइयाँ समझने की भावनाएँ पैदा होती है । इससे 
दोनो में प्रस्पर सहयोग बढता है जो ग्रामीण उत्थान के लिए परम आवश्यक है । 
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सक्षेप मे, पंचायतों का मूल उद्देश्य ग्रामीण विकास के प्रयासों और जनता के वीच तारतम्य 
स्थापित करना है। पंचवर्षीय योजनाओं और विक्रास के कार्यक्रमों को सुलक्षाने के लिए भी 
पचावतो को बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है । वस्तुत: पचायती राज्य की सफलता पर ही भारतीय 
प्रजातन्त्र का भविष्य निर्भर करता है | 

पंचायती राज पर अमल (रक़ञाॉध्गालाशिण ए एथाणा०१एशाी ०४])--भारतीय संघ के 
अधिकांग राज्यो ने पंचायती राज्य संस्थाओ के गठत के लिए अधिनियम पारित किये | राजस्थान 
सबसे पहला राज्य है जिसने अपने यहाँ पंचायती राज की स्थापना की । 2 सितम्बर, 959 को 
राजस्थान विधानसभा में पंचायत समिति व जिला परिपद्‌ अधितियम पास किया इस योजना 
' का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 959 को प्रधानमन्त्री नेहरू द्वारा नागौर मे किया गया । अब अधि- 
कांश राज्यों में पंचायती राज की स्थापना हो चुकी है । इस समय देश मे 2,9,694 पंचायत्तें, 
3,539 पंचायत समितियाँ एवं 247 जिला परिपदें हैं । 


वलवन्तराय मेहता समिति” की सिफारिशो के अनुसार स्थानीय शासन की इस निरतरीय 
योजना में पचायत समिति सबसे महत्त्वपूर्ण सस्था है । मुख्य विकास कार्य पचायत समित्ति को ही 
सोपे गये हैं ओर जिला परिपद्‌ का कार्य तो पचायत समितियों के कार्य सचालन की देखभाल 
एवं उनमे तालमेल स्थापित करना है । रिपोर्ट मे प्रस्तावित इस रूपरेखा मे राज्यों मे पचायती 
राज की स्थापना करने के कार्य मे अनेक राज्य सरकारों का मार्गदर्शन किया है। इस सम्बन्ध में 
महाराष्ट्र एव गुजरात की पंचायती राज योजना कुछ भिन्न है । वहाँ पंचायती राज्य सस्थाओं मे 
जिला परिपद्‌ को सर्वाधिक शक्तियाली वनाया है और उसे अनेक क्षेत्रों मे कुछ निष्पादक कार्य 
सोपे गये हे । 


पंचायती राज संस्थाओं का संगठन (08शांट४7०)--पचायती राज संस्थाओं का 
हाँचा तीन स्तरी पर निर्मित है। ग्राम सभा और पंचायतें निम्ततम स्तर पर है और जिला परि- 
पर्दे उच्चतम स्तर पर। इन दोनो स्तरो से मध्य मे पचायत समितियाँ हैं जिन्हे कुछ राज्यों मे 
जनपद पचायतें भी कहा गया है । 

ग्राम सभा 

गाँव के सभी वयस्क सिवासियों को मिलाकर एक सभा वनायी जाती है जिसे ग्राम सभा' 
कहते है। आन्श्र प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और कर्माटक को छोड़कर अन्य राज्यो 
में आराम सभा को कानूनी अस्तित्व प्रदाव किया गया है। प्रत्येक पंचायत का यह दायित्व होता है 
कि वर्ष में कम-से-कम दो बार ग्राम सभा की बैठक बुलाये। ग्राम सभा की पहली बैठक में पचायत 
के लोगो के समक्ष इस बात की व्याख्या करनी होती है कि वह कौन-कौन-सी योजना तथा कार्य- 
भेम अपने हाथ मे ले रही है ? ग्राम सभा की दूसरी बैठक मे पचायत द्वारा किये गये कार्यो की 
समीक्षा की जाती है और असफलता के कारण लोगी के समक्ष स्पप्ट करने होते है । उठीसा राज्य 
भे आम सभा पंचायत को विशेष कार्य सौपने एवं ग्राम पंचायत के क्षेत्रों मे योग्य व्यक्तियों और 
स्नियो पर श्रम कर का सुझाव देने का अधिकार दिया गया है। याम सभा को पंचायती राज 
व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। यह पंचायत के कार्य सचालन पर गहरा नत्तर डालती 
हे । यदि ग्राम सभा सक्रिय एव सजीव होती है तो पंचायत मे अत्यन्त कुशलता के साथ बाय करती 
है किन्तु व्यवहार में बह देखा गया है कि अधिकाण ग्राम-सभाएँ प्रभावकारी सस्थाओं के रूप में 
कार्य नही दार रही हैं। 'सादिक अली समिति” छा यह सुझाव था कि ग्राम सभा को कानूनी मान्यता 
भदान करती चाहिए ताकि इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके । 
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पंचायत 

संगठन--पचायत, जो कि ग्राम सभा की कार्यकारी इकाई होती है, ग्राम सभा द्वारा चुनी 
जाती है । पचायतो के घुनाव गुप्त मतदान द्वारा ववस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक तीसरे 
वर्ष किये जाते है । पचायत के सदस्य 'पच' कहलाते हैं और उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया 
जाता है। प्रत्येक पचायत मे उनकी सख्या गाँव की जनसंख्या के अनुपात में 5 से 3 तक होती है। 
चुनावों की दृष्टि से सारे पचायत क्षेत्रों को बा्डों मे बाँठ दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक 
पच चुना जाता है। राजस्थान मे सरपच भौर घुने हुए पचो के अतिरिक्त सन्‌ 964 से 2 
महिलाओ, / अनुसूचित जाति के सदस्य और ॥ अनुसूचित जन-जाति के प्दस्य के सहयोजन की 
भी व्यवस्था की गयी है वशर्ते कि वे पंच के रूप मे न घुने गये हो । विहार में विचित्र व्यवस्था है। 
भ्राम पचायत के 9 सदस्यों मे से 4 सदस्य और सरपच प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किये जाते हैं और 
शेप 4 सदस्यों को सरपंच मनोनीत करता हैं। कुछ राज्यो मे महिलाओ के लिए भी पंचायत मे 
स्थान सुरक्षित किये है । 


पचायत के सरपंच का चुनाव पचायत के सम्पूर्ण निर्वाचक मण्डल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
किया जाता है । सरपच का चुनाव कही-कही पर पंचो द्वारा भी किया जाता है। सरपंच “मुख्य 
निष्पादक' के रूप में कार्य करता है और पंचायत सचिव केवल दफ्तरी कार्य सम्पन्न करता है। 
सरपंच पचायत की बैठक बुनाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। यह उसका कर्तव्य है कि 
वह पचायत का बजट तैयार करे, पंचायत की निधियो को सुरक्षित रखे तथा पचायत के खातो व 
अभिलेखो को ठीक रखे । अपने निर्णय को अमली जामा पहलनाने के लिए पच्ायत की स्वयं अपनी 
प्रशासनिक मशीनरी होती है। सचिव तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति पचायत द्वारा की 
जाती है और उनका वेतन आदि भी इसकी अपनी निधियों से ही दिया जाता है। डॉ सी. पी. 
भाम्मरी के अनुसार, “पचायतो को अपने लिए निधियाँ प्राप्त करने का अधिकार होता है, उन्हे 
खर्चे करने की भी स्वाघीनता होती है और उनके पास अपने निर्णयो को कार्यान्वित करने की 
मशीनरी होती है। इस प्रकार पचायत एक स्वशासित सस्था की सभी आवश्यकताओं एवं शर्तों 
को पूरा करती है । ' 
गाव के ज्ञोत--पचायतो की आय के मुख्य ल्ोत ये हैं--सरकार से मिलमे वाले अनुदान, 
भवनों व गराडियो आदि पर कर, पशुओ व वस्तुओ पर चुगी का यात्री कर, वाणिज्यिक फसलों 
पर कर, सरकार द्वारा अनुमोदित कोई भी राज्य कर, कर्ज, उपहार आदि । पचायतो को दुकान 
कर, रेस्ट हाउस के प्रयोग पर फीस, पानी की दर आदि लगाने का भी अधिकार है । पंचायतों 
को भूमि, तालाब और बाजार से भी कुछ आय हो जाती है । कुछ विशेष प्रकार के कर लगाने के 
लिए पचायतो को राज्य सरकार की अनुमति लेनी पडती है । 
प्चायतो के दायित्व और कार्य--पंचायतों को वे ही कार्य और दायित्व सौंपे गये हैं 
जिनसे भारतीय लोकतन्त्र की नीव सुहढ होती है । ग्राम विकास की जिम्मेदारी पंचायतों पर ही 
है । अत. ग्रामीण क्षेत्रो के विकास एवं कल्याण के समस्त कार्य पचायतें ही करती हैं । पंचायतों के 
कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : 
() पीने के स्वच्छ पानी का प्रवन्ध करना । 
(2) सडको का निर्माण एवं मरम्मत करता | _- 
(3) सफाई और रोशनी का शबन्ध करना । 
(4) अस्पतानों का प्रवन्ध करना । 
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(5) पशुओं की बीमारियों की रोकथाम और उनकी नस्ल में सुधार करना । 
(6) मेलों, वाजारों तथा हाटो की व्यवस्था करना । 
(7) पराठशालाओ का सचालन करना । 
(8) लघु सिचाई योजनाओं का क्रियास्वयन व देखभाल करना । 
(9) गोवर की खाद बनाने और वितरण की व्यवस्था का प्रवन्ध करना । 
(0) ग्रामीण कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना ) 
(१) स्थानीय झग्ड़ो एवं मतभेदो को हल करना । 
(!2) अल्प बचत के सन्देश को घर-घर पहुँचाना । 
(3) अपने क्षेत्र के विकास हेतु नयी ग्राम-विकास योजना बनाना । 
(4) स्थानीय नागरिको के जान-माल की रक्षा का प्रवन्ध करना । 
(5) ग्रामीणों के संयुक्त प्रयत्वों को संगठित करना और उन्हें श्रम का महत्त्व समझाना । 
(6) जनता के मनोरंजन की व्यवस्था करना तथा अजायबधर, संग्रहालय आदि की 
स्थापना करना ( 
(77) भिखारियो, कोढ़ियो तथा अंगहीनो की मदद करना । 
(48) सहकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना और सहकारी समितियों का गठन करके आधिक 
दृष्टि से उपयोगी कार्यों को मूर्त रूप देना । 
न्‍ (9) सामूहिक ग्राम-क्षेत्र जेसे सार्वजनिक कुओों, तालाबों और धर्मजालाओ का निर्माण 
करना । 
(20) वाचनालयों, अखाड़ो तथा खेल के मंदानो की व्यवस्था, करना । 
इस प्रकार क्षेत्रीय विकास और उन्नति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी पचायतों के ऊपर जा जाती 
है। वस्तुत* भारत जैसे विशाल देश के विकास के लिए इस प्रकार की विकेन्द्रित पद्धति अपनाना 
अत्यावश्यक है। वर्तमान मे विभिन्न राज्यों मे पंचायती राज संस्थाएँ इनमे से अनेक कार्यो का 
सचालन कर रही है | विगत कुछ वर्षों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी प्रजातान्त्रिक शासन 
प्रणाली लडखडा रही है | देश का आम आदमी गरीबी, अभाव, मेहगाई और वेरोजगारी से ग्रस्त 
है । शासन की कार्यकुशलता में कमी भा रही है। भ्रष्टाचार वढ रहा है। चोर-वाजारी और 
मुनाफाखोरी के कारण आवश्यक वस्तुओं का सदैव अभाव महसूस हो रहा है। अनेक स्थानों पर 
कानून और व्यवस्था की स्थिति बेकाबू होती जा रही है । अकाल, सूखा और अ्षतिवृष्टि के कारण 
देश के आयिक विकास का सम्पूर्ण नियोजन ही छिन्न-भिन्न हो गया है। इस हालत को कैसे 
सुधारा जाय ? ऐसे गम्भीर समय में पंचायती राज संस्थाएँ निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका दंग 
निर्वाह कर सकती हैं । उन्हें परम्परावादी दायित्वों के अतिरिक्त कतिपय विशिष्ट दावित्व भी सौंपे 
जाने चाहिए। देश की सामयिक परिस्थितियो के परिप्रेक्ष्य में पंचायतो को निम्नलिखित विशिष्ट 
दायित्व भी सौंपे जाने चाहिए : 
() वे अपराधो की रोकथाम तथा अपराधियो की खोज करने मे पुलिस की सहायता करें। 
(४) पचायतें ग्राम-सेवक, ग्राम-शिक्षक, चौकीदारी, पदवारी, वैद्य इत्यादि शासकीय कर्म- 
चारियो के व्यवहार की जाँच कर सकती हैं और उसकी रिपोर्ट जिलाधीशण को भेज सकती हैं । 
जिलाघीश का कर्त्तव्य है फि वह ऐसी रिपोर्ट पर जो कार्यवाही करे, उसकी सूचना लिखित रूप से 
ग्राम-पंचायतों को दे । | ह 
(ए) भ्रप्ट आचरण रखने वाले भौर घूस लेने वाले शासकीय कर्मचारियों के सम्बन्ध मे 


मा को पंचायत से अधिकृत रिपोर्ट माँगनी चाहिए और उस पर तत्काल कार्यवाही करनी 
चाहए। 
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((४) पंचायतों को वितरण व्यवस्था पर निगरानी रखनी चाहिए और देखना चाहिए 
बेईमान व्यापारी चीजों के दाम न वढ़ायें ।॥ ज्योही पता चले 'कि कोई समाज-विरोधी काम 
रहा है, शासव को उसकी सूचना दें। 

, (५) उपभोक्ता के हितो की देख-रेख के लिए पचायते ग्रामो मे नागरिक समितियों 
गठन कर सकती है । | 

(श) अकाल राहत-कार्यों तथा बाढ-नियन्त्रण कार्यों में प्रायः खूब घोठाले हुए हैं। ५ 
शासकीय कार्यों का सचालत पचायतों की देखरेख मे किया जाना चाहिए ताकि धन का स्षु_पर्ब, 
हो सके । * 

(शा) हरिजनों में आये-दित्त अत्याचार होते हूँ । अतः उनकी रक्षा का दायित्व पच्नाव' 
पर डाला जाना चाहिए ताकि सवर्णो की मनोवृत्तियो को वटला जा सके । 

(शा।) पचायती राज-व्यवस्था के अन्तर्गत यह बात पूर्ण रूप से स्वीकार करनी होगी । 
योजनाओ का निर्माण निचले स्तर से होगा और उनका क्रियान्वयन का कार्य भी पचायतों के ७' 
होगा । । 

पंचायत समिति था जनपद पंचायत ; 

पचायत समिति या जनपद पचायत पचायती राजव्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर हैं। « 
भध्यवर्ती स्तर को आमन्प्र प्रदेश, विहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान मे 'पचायत स । 
कहते हैं, उत्तर प्रदेश मे 'क्षेत्र समिति', असम में “आंचलिंक पचायत समिति: पश्चिमी वगाल 
आंचलिक परिषद, गुजरात मे 'तालुका परिपद', मध्य प्रदेश मे (जनपद पचायत; कर्नाटक 
“तालुका विकास परिषद्‌", और तमिलनाडु मे 'पचायत सघ परिपद्‌” कहते हैं ॥ इनका कावंक 
तीन से पाँच वर्ष तक है । मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में पाँच वर्ष, गुजरात, कर्षा" 
ओर प्‌. बयाल में चार वर्ष और आन्श्र प्रदेश, असम, विहार, हरियाणा, पजाव तथा राणर4। 
आदि राज्यो में तीन वर्ष है । महाराष्ट्र मे पचायत समिति का कार्य वहुत ही सीमित है । 

संगठच--पचायत समिति की रचना के सम्बन्ध मे सब राज्यो मे एकरूपता देखने को चह 
मिलती । मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि पंचायत समिति में पदेन, सहयोगी तथा क्र! 
सदस्य सम्मिलित होते हें। समिति के क्षेत्र की पचायतो के सरपच पचायत समिति के पदेन 4” - 
होते है। समिति के क्षेत्र से राज्य-विधानमण्डल और ससद के लिए निर्वाचित सदस्य भी ;चावप 
समिति के सदस्य कहलाते है। किन्तु उन्हे मतदान का अधिकार नही होता और इसलिए सह भे 
सदस्य कहलाते हैं । इसके अतिरिक्त सभी राज्यों मे निश्चित सख्या में स्त्रियो तथा अपुक्षानित 
जातियो एवं जनजातियों के सदस्यो को सहयोजित करने का भी प्रावधान है । अनेक राज्यो में 
पंचायत समिति के क्षेत्र मे काये करने वाली सहकारी समितियों को तथा लोक-प्रशासन, सार्वजनिक 
जीवन तथा ग्रामीण विकास का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व विया गया है । 
कई राज्यो में पदेन सदस्यो को शामिल करने की व्यवस्था नही है । उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश, 
हरियाणा तथा पजाव में पचायतो के पचो द्वारा निर्वाचन के आधार पर स्थानो'की पूर्ति की जाती 
है। कर्नाटक मे ताछुका विकास परिषद के सदस्य तालुके के निर्वाचक-मण्डल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
चुने जाने है । इस हेतु तालुको को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रो मे विभक्त कर दिया जाता है और हर 
निर्वाचल-क्षेत्र दो या तीन सदस्वो को खुनता है । 

अध्यक्ष का चुनाव--आन्छ्र प्रदेश, असम, गृजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पं. बगात 
पंचायत समिति के मुखिया को "अध्यक्ष! वहा जाता है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा 
पजाव में 'सभापति' था 'चियरमेन' कहते हैं ! उत्तर प्रदेश तथा विहार मे 'प्रसुख” और राजस्थान 
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मे प्रधान! कहा जाता है। वह राजस्थान को छोड़कर अन्य सभी राज्यो मे पंचायत समिति वे 
सदस्यी द्वारा चुना जाता है । राजस्थान मे पचायत समिति का प्रधान! एक निर्वाचक-मण्डल द्वार 
चुता जाता है । उस निर्वाचन-मण्डल मे पचायत समिति के सब सदस्य 'तथा उस क्षेत्र के सब 
ग्राम और नगर पंचायतों के पच सम्मिलित होते हैं । उसे पंचायत समिति विशिष्ट बहुमत रे 
पारित अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा हटा सकती है। प्रो. श्रीराम महेश्वरी के अनुसार, “पचायर 
समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष या प्रधाव का चुनाव इसलिए किया जाता है कि सदस्यों तथ 
अध्यक्ष के वीच सामंजस्यपूर्ण सम्बन्ध स्थापित हो सके और समिति का काम सरलता से चर 
सके ।7 फिर भी राजस्थान के 965 के पंचायती राज चुनाव आयोग ने अप्रत्यक्ष निर्वाचन की 
इस प्रथा को समाप्त करने का सुझाव दिया था। निर्वाचक-मण्डल के लघु होने के कारण भ्रष्टाचा 
फैलने का अधिक अवसर रहता हैं । ' 

पंचायत समिति के अध्यक्ष का पद अत्य॑न्त महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष समिति की बैठक बुलात 
है तथा उसका सभापतित्व करता है) वह खण्ड विकास अधिकारी पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखत 
है । वह कर्मचारी वर्ग के किसी ऐसे सदस्य को जिसका अधिकार-क्षेत्र सम्पूर्ण खण्ड से कम हो 
निलम्बित या अपदस्थ कर सकता हैं । वह खण्ड विकास अधिकारी की चरित्र-यजिका लिखता है 

मुख्य निव्पदक--पचायत समिति का सुख्य निष्पादक खण्ड विकास अधिकारी होता है 
विकास अधिकारी की सहायता विस्तार अधिकारियों द्वारा की जाती है। विकास अधिकार 
पचायत समिति के कर्मचारियों की टीम का कप्तान होता है। वह विभिन्न विस्तार कर्मचारियें 
की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है । उनकी कठिनाइयो को दूर करता है, उनके मतभेद 
को समाप्त करता है और समिति के सम्पूर्ण स्टॉक पर प्रश|सकीय नियन्त्रण रखता है । 

पंचायत्त सप्रिति के कार्य--भारत के अधिकाश राज्यो मे पचायत समिति पंचायती राज 
व्यवस्था की धुरी है। महाराष्ट्र और गुजरात को छोडकर अन्य सभी राज्यो में गह मुख्य कर्मचार्र 
निकाय है जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो को कार्याविन्‍्त करने का उत्तरदायित्व सौपा गया है 
पचायत समिति के कार्यों को मोटे तौर पर दो वर्यों में विभक्त किया जा सकता है--प्रथम 
नागरिक सुविधाएँ प्रदान करना तथा द्वितीय, विकास कार्यों को पूरा करना । 

नागरिक सुविधाओं को पूरा करने के लिए पचायत समिति निम्नलिखित कार्य करती है : 

(!) समिति के क्षेत्र में सडको का निर्माण तथा रख-रखाव । 

“ (2) पीने के पाती की व्यवस्था । 

(3) नालियो तथा कुण्डों का निर्माण 

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्रसूति-केन्द्रो की स्थापना । 

(5) चिकित्सकीय तथा स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था । 





7. “किन्तु इस प्रथा ने अत्यन्त भ्रष्ट तथा कुत्सित तरीकों को भी जन्म दिया है। 965 के 
पंचायती राज चुनाव आयोग ने इन तरीकों का विशेष रूप से उल्लेस किया था । हमे यह 
जानकर बडा दु ख हुआ कि इस चुनाव ने भ्रष्टाचार के ऐसे निक्ृष्टतम रूप को जन्म दिया है 
जिसकी हम कल्पना भी नही कर सकते । कुछ घुनावों में खुले रूप से भारी घूस दी गयी, 
कही-ऊही समिति के प्रत्येक सदस्य को हजारो रुपग्रे त्तक दिये गये, सदस्यों का अपहरण 
किया गया और उन्हे विशिष्ट स्थानों मे वन्‍द करके रखा गया और उन्हे लम्बी यात्रा 
पर भेज दिया गया तथा उम्र पर अनुचित्त दवाव और प्रभाव डाला गया ।“--श्रीराम 
को भारत में जनपव पंचायतें : एक तुलनात्यक्त अध्ययन, समाज सेवा, जववरी 
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(6) प्राथमिक तथा बुनियादी प्राठशालाओों की व्यवस्था, प्रीढ-शिक्षा केन्द्रों तथा वयस्ट 
साक्षरता केन्द्रों की स्थापना । 


(7) गाँव की उच्त सडको के निर्माण आदि में सहायता देना जो गाँवों को बडी सडको से 
जोड़ती है । 
(8) पुस्तकालय की स्थापना करना तथा उनको लोकप्रिय बनाना । 
(9) युवक संघो, महिला मण्डलो तथा किसान गोण्ठियों की स्थापना । 
(0) शारीरिक तथा सास्क्ृतिक कार्य-कलाप को प्रोत्साहन देना । 
विकास कार्यक्रम को पुरा करने के लिए समितियो के कुछ प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं : 
() सामुदायिक विकास के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यक्रमों का क्रियान्चयन 
(2) उन्नत बीजों की उपलब्धि तथा वितरण । ; 
(3) उन्नत खाद तथा उबरको को उपलब्ध करना, उनका वितरण करना तथा उन्हें 
लोकप्रिय बनाना । 
(4) भूमि को कृपि के योग्य वनाना तथा भूमि का सरक्षण करना । 
(5) कृषि के लिए ऋण फी व्यवस्था करना । 
(6) सिंचाई की सुविधाएँ उपलब्ध करना और उसके लिए कुओ का जीर्णोद्धार करना, नये 
कुएँ खुदवाना, तालाबों की मरम्मत करना, सिंचाई के लघु साधनों का रख-रखाव करना आदि । 
(7) वृक्षारोपण तथा गाँवों के बनो का विकास करना । 
(8) पशुओ, भेड़ो तथा कुक्कुटो की नवीन नस्लो का प्रचलन करना । 
(9) पशुओ के रोगो की रोकथाम तथा उपचार करना । 
(0) दुगध-व्यवसाय तथा दूध की व्यवस्था करना । 
(77) विभिन्न क्षेत्रो मे सहकारी समितियो की स्थापना करना । 
(2) कुटीर, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों का विकास करना । 
(3) उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना । 


(4) अनुसूचित जातियों एवं पिछडे वर्गों के लाभ के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 
छात्रावासो का प्रबन्ध करना । 


समिति की आय के साधन--पचायत समिति की आय के मुख्य स्रोत हैं--राज्य सरकार 
हारा दिये जाने वाले अनुदान, भु-राजस्व का हिस्सा, करो व शुल्कों की प्रात्तियाँ, कर्ज, अशदान, 
कार्यक्रमों के लिए अनुदान तथा राज्य /सरकार के हस्तान्तरण आदि । पंचायत समिति का बजट 
अनुमोदन के लिए जिला-परिपद को भेजा जाता है, परन्तु पंचायत समिति के लिए आवश्यक नही 
है कि वह जिला-परिपद द्वारा सुझाये गये परिवर्तनो को स्वीकार करे ही । पंचायत समिति को इस 
वात की पूर्ण स्वाधीनता होती है कि वह राज्य योजना के ढाँचे के अन्तर्गत अपने वजठो का 
निर्माण करे सौर विकास की अपनी वापिक योजनाएं तैयार करे । 

निष्कर्षत: पंचायत समिति का आधार ग्राम पंचायतें है। समिति का कार्यक्षेत्र आम पचा- 
यतो के ताने-वाने से वना है । अत* बिना ग्राम पचायतो के सहयोग के पचायत समिति का कार्य 
सम्भव नही है । इसके लिए पचायत समिति तथा उनके क्षेत्र मे आने वाली ग्राम पंचायतों मे ताल- 
मेल होना आवश्यक है। समितियों को अपने दायित्व के निर्वाह हेतु अपने आय के क्षेत्रों को दोहवा 


होगा ताकि सॉंपे गये कार्यों को पृर्ण कर वे ग्राम-विकास की दिशा में सत्ता विकेद्धीकरण का सही 
उदाहरण प्रस्तुत कर सके | ह 
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जिला-परियद्‌ 

प्रत्येक राज्य में हर जिले मे एक जिला-परियद होती है । राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, 
बिहार एवं महाराष्ट्र मे 'जिला-परिषद्! और असम में इसे 'महाकोमा परिषद्‌ कहा जाता है। 
भुजरात एवं मध्य प्रदेश मे 'जिला-पंचायत' तथा तमिलनादु एवं कर्नाटक में इसे 'जिला विकास 
परिषद्‌! कहा जाता है । राजस्थान से इसकी सदस्यता निम्न प्रकार होती है--(क) पदेव सदस्य--- 
(0) जिले की सभी पंचायत समितियों के प्रधान, (7) जिले के निर्वाचित विधानसभा सदस्य, (77) 
जिले से निर्वाचित लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्य, (४) जिला विकास अधिकारी, जिसे मत 
देने का अधिकार नहीं होता । (ख) सहयोजित सदस्य--() दो महिलाएँ, (४) अनुसूचित जाति 
का एक व्यक्ति, (४) अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति । (ग) सह-सदस्य--(7) केन्द्रीय सहकारी 
बैक का चेयरमैन, (7) जिला-सहकारी सघ का चेयरमैन | ग्रुजरात, पंजाब एवं उत्तर प्रदेश मे 
पंचायत समिति अपने प्रधान के अलावा जिला-परिपद्‌ के -लिए एक-एक प्रतिनिधि निर्वाचित 
करती है | 

जिला-परिषदो का गठद मूलत. निम्तस्तरीय पंचायतों पर नियन्त्रण रखने तथा उनके 
कार्यो मे समन्वय करने के लिए ही किया जाता है । वस्तुत ये राज्य सरकार और निम्न स्तरीय 
पचायतो के मध्य एक कडी के रूप में भी कार्य करती है । महाराष्ट्र की जिला-परियदें, पचायत्ती 
राज्य सस्थाओं मे सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक मे जिला-परिपद समत्वय- 
कारी ससस्‍्वा है । राजस्थान में जिला-परिपद का अध्यक्ष 'प्रमुख/ कहलाता है। उसका निर्वाचन 
एक तिर्वाचन-मण्डल द्वारा होता है जिसमे (क) जिला-परिपद के पदेन तथा सहयोजित सदस्य 
(जिला विकास अधिकारी निर्वाचक मण्डल का सदस्य नहीं होता), तथा (ख) जिले की सभी 
पचायत समितियों के पदेन तथा सहयोजित सदस्य (किन्तु एस. डी. ओ. निर्वाचक मण्डल का 
सदस्थ नही होता) भाग लेते हैं। 

जिला-परिषद के कार्य--प्रो सी. पी. पभाम्भरी के अनुसार, “जिला परिपद को कोई 
निप्पादक कार्य नहीं सौपे गये हैं । यह तो एक समन्वय एवं पर्ववेक्षण करने वाला निकाय है । यह 
एक ओर तो राज्य सरकार और दूसरी ओोर पंचायतों एवं पंचायती समितियों के बीच सम्पर्क 
स्थापित करती है। परिपद पचायत समिति की क्रियाओं का पर्यवेक्षण करती है एवं उनमें 
तालमेल स्थापित करती है ।+ साधारणतया जिला-परिपदें निम्नलिखित कार्यो का सम्पादत 
करती हैं : २ 

() यह जिले की पंचायत समितियों के बजट का इस कार्य के लिए बनाये गये नियमो के 
अनुसार निरीक्षण कर सकती है । 

(2) राज्य सरकार द्वारा जिलो को दिये गये तत्कालीन अनुदान को पचायत समिति में 
वित्तरित करना । 

(3) पंचायत समिति द्वारा तैयार की गयी योजनाओं मे समृ्वय करना । 


(4) राज्य सरकार को पंचायतो के कार्यो की सूचना देना तथा आवश्यक निर्देश प्राप्त 
करना । 


(5) पंचायत एवं पंचायत समितियों के कार्यो मे समन्वय करना । 
(6) जिले से पंचायतो और पचायत समितियों के सभी सरपचो, प्रधानो व अन्य सदस्यों 
की गोप्ठियाँ आयोजित करना । 


(7) राज्य सरकार द्वारा जिला-परिपद को विशेष रूप से निर्दिष्ट की गयी किसी वेधानिक 
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अथवा कार्य निष्पादन सम्बन्धी आजा को कार्यान्वित करने सम्बन्धी मामलों मे राज्य सरकार को 
सलाह देना । 

(8) जिले से सम्बन्धित कृषि व उत्पादन कार्यक्रमों को योजनावद्ध ढग्र से पूरे करना । 

जिला-परिषद की आय के साधन--जिला-परिपदो के कार्य या तो नियन्त्रण सम्बन्धी है 
या समन्वय मूलक या परामर्शमूलक ! उसके अपने विकास कार्य नही हैं,, इस कारण इनकी आय 
के सम्बन्ध मे विशिष्ट व्यवस्था नही की गयी है। इनकी आय के मुल्य स्रोत्त राज्य सरकार से 
प्राप्त होने वाली धवराशियाँ तथा पचायत समितियों से प्राप्त होने वाले दान या अशदान आदि 
हैं। इन्हे कोई भी करो का क्षेत्र नहीं सौंपा गया है और इन्हे अपना वजट अनुमोदन के लिए 
सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना होता है । 

पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में मतदाताओं का हृष्टिकोण 
(08720 ४&१7 7४३ परडवा एप045 ७० ए0प्राएठ ?#75प&श07ए३$ 

पंचायती राज सस्थाओं को देश मे प्रजातन्त्र की प्रयोगशालाओो के रूप मे स्थापित किया 
गया है । ये प्रजातन्त्र की प्रधम' पाठणालाएँ हैं। इनके माध्यम से नागरिकों को मासव कार्यों की 
जानकारी प्राप्त होती है । जिस देश के नागरिक शासन में ह।थ बँठाते है उनमें राजतीतिक जाग- 
रूकता का उदय होता है | इस तरह पंचायतो द्वारा प्रजातन्त्र वास्तविक और व्यावहारिक रूप 
ग्रहण कर लेता है । पंचायतें प्रत्येक व्यक्ति के घर के दरवाजे पर प्रजातन्त्र को लाकर खडा कर 
देती हैं । भारत मे पच्रायती राज की बुनियाद निर्वाचन-व्यवस्थ। और वयस्क मताधिकार जैसे 
प्रजातान्त्रिक आधार स्तम्भो पर ही रखी गयी है। पचायती राज के संचालन का आधार विभिन्न 
स्तरों पर सस्थानात्मक घखुनावो को ही बनाया गया है, ताकि---!) ग्रामवासियों मे स्थानीय सम- 
स्याओ के प्रति रुचि बढे, (7) लोगो मे राजनीतिक-नागरिक जागरूकता बढे, (7) वोट देने के 
अधिकार के उचित प्रयोग की क्षमता का विकास हो, (५) मताधिकार के प्रयोग का प्रारम्निक 
प्रशिक्षण दिया जा सके, तथा (४) मतदाताओं की उदासीनता दूर करना क्योंकि खुनाव ही हमारे 
स्वराज्य की नीव है । 

/ देश के अधिकाश भागों में पंचायती राज का यह परीक्षण -कछए की चाल से ही चलता 
रहा है क्योकि ग्रामीण मतदाताओं का हश्टिकोण सकुचित एवं रूढिवादी रहा है। गाँव के लोगो 
से पचायती संस्थाओं के घुनावो से 'पच परमेश्वर” की पवित्र भावना को भुला दिया है, जिससे 
पंचायती संस्थाओं का धरातल ही ड्गूमगाने लगा है। देश के विभिन्न स्थानों पर हुए पचायती 
राज संस्थाओं के घुनावों का विश्लेषण करें तो यह सहज में प्रकट हो जायेगा कि ग्रामीण जनता 
किस' तरह मताधिकार का प्रयोग करती है--(7) पचायतों के चुनावों मे मतदाता योग्यतम कार्ये- 
कर्त्ताओं को चुनने के बजाय जाति और धर्म के आधार पर मतदान करते है । (7) पंचायतों के 
चुनावों मे अधिकांश मतदाता रुचि नही लेते और मतदान-केन्द्रो तक पहुँचने की तकलीफ भी नहीं 
करते | (7) कई बार उम्मीववार मतदाताओं को धूस देकर मत खरीदते हैं| (7५) ग्रामीण मत्त- 
दाता राजनीतिक गुटवन्दी के आधार पर मतदान करते है, जिससे प्रत्येक गाँव की जनता दो गरुटो 
मे विभाजित हो जाती है और ग्रामीण एकत्ता को प्रबल आघात पहुँचता है ।* 

मतदाता की हैसियत से नागरिक के प्रमुख कर्त्तव्य हैं---वोट देना, ईमानदारी से वोट देना 
और समझदारी से वोट देता । गाँधीवादी दार्शनिक काका कालेलकर का आग्रह है कि “ग्रामीण 
मतदाताओं को चाहिए कि पचायती राज सस्यथाओ में अपने प्रतिनिधियों को उसी दृष्टि से 'चुर्े 
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जिस हृप्टि से हम मरीज के लिए डॉक्टर चुनते है। वोट देने दालो को दो वा्तें देखनी चाहिए--- 
प्रथम, कि व्यक्तियों द्वारा गाँवों का हिंत हो सकता है और ट्वितीय, उन उम्मीदवारों का चरित्र 
ठीक हें या नही ।” पं. नेहरू के शब्दों मे, “मैं पंचायतती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ । 
पंचायती राज संस्थाओं की सफलता की कुजी गाँवो के हजारो-लाखो मतदाता ही हैं। वस आव- 
शयकता है उनकी मनोवृत्तियों को सुधारने की ।” 
पंचायती राज की उपलब्धियों एवं समस्याएं 
(&८प्राएफ्रह्लाशष्टाया5 #पठ एरठशा छा) 

हमारे देश में पंचायती राज की शुरूआत को एक ऐतिहासिक घटना कहा गया है | पंचायती 
राज सस्थाओं से अधिक प्रशसा बहुत ही कम सस्थाओं को प्राप्त हुई है । पं. नेहरू ने स्वय कहा 
था कि “मैं पचायती राज के प्रति पूर्णत. भाशान्वित हूँ । मै महसूस करता हूँ कि भारत के सन्दर्भ 
में यह वहुत-कुछ मौलिक एवं क्रान्तिकारी है।” प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, “इन सस्थाओं ने 
नये स्थानीय नेताओं को जन्म दिया है जो आगे चलकर राज्य और केन्द्रीय सभाझो के निर्वाचित 
प्रतिनिधियों से अधिक शक्तिशाली हो सकते है। काग्रेस और अन्य दलों के राजनीतिश्ञ इन 
सस्थानों को समझने लगे हैँ । अब वे राज्य-विधानमण्डल के बजाय पंचायत समिति और जिला- 
परिषदो को तरजीह देने लगे हैं ।! वस्तुतः इन सस्थाओ ने देश के राजनीतिक, आधुनिकीकरण 
और समाजीकरण मे महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है तथा हमारी राजनीतिक व्यवस्था मे 
जन-हिस्सेदारी मे वृद्धि करके गाँवों मे जागरूकता उत्पन्न कर दी है ।? 

फिर भी यह तो कहना ही पडेगा कि पिछले 30 वर्षों का अनुभव विशेष उत्साहवद्धेक नहीं 
रहा । ये सस्थाएँ ग्रामीण जनता में नयी आशा ओऔर विश्वास पैदा करने मे असफल रही है । 
वस्तुत. जब तक ग्रामीणों मे चेतना नही आती तब तक ये सस्थाएँ सफल नही हो सकती । किन्तु 
इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि पंचायती राज व्यवस्था असफल हो गयी है । कुछ राज्यो में 
तथा कुछ विशिष्ट क्षेत्रों मे इन संस्थाओं ने सराहनीय कार्य किया है । यह कार्य मुख्यत नागरिक 
सुविधाओं के ही सम्बन्ध में हुआ है | पचायती राज संस्थाओं के समक्ष कुछ नयी समस्याएँ उत्पन्न 
हो गयी है; कुछ पहले ही थी, जिनका निराकरण करना आवश्यक है, ये समस्याएं हैं: 

. जत्ता के व्क्रेन्द्रीकरण की समस्या--लोकतान्म्रिके विकेन्द्रीकरण पी सफलता की पहली 
शर्ते सत्ता का स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरण करना है; पंचायती राज संस्थाओ को स्वायत्त 
शासन की शक्तिशाली इकाइयाँ बनाना था । यह तभी सम्भव हैं जब प्रेरणा नीचे के स्तरों से शुरू 
हो और उच्च स्तर केवल मार्ग निर्देशन करे। राज्य सरकारे इन सस्थाओं को अपने आदेशों 


का पालन करने वाला एजेण्ट मात्र न समझें, इसके लिए नौकरशाही की मनोदृत्ति मे परिवर्तन वी 
आवश्यकता है । 


2, अशिक्षा एवं निर्धेनता की समप्या--अशिक्षा और ग्रामीणो की निर्घनता की विकेट 
समस्या है। इसके कारण ग्रामीण नेतृत्व का विकास, नही हो रहा है और वे अपने संकीर्ण दायरो 
से ऊपर नहीं उठ पाते हैं । किन्तु वर्तमान मे शिक्षा की दिशा में शासन द्वारा किये गये कार्यों से 
हमारे उत्साह भे वृद्धि हो रही है । 

3 दइलगत राजनीति--पचायती राज की सफलता के मार्ग मे सबसे बड़ी वाघा दलगत 
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राजनीति है। पचायतें राजनीति का अखाडा बनती जा रही हैं। पंचायतों मे छोटी-छोटी बातो 
को लेकर झगडे हुआ करते हैँ, दलवन्दी होती है और बहुत-सा समय लडने-झगडने मे मिकल जाता 
है । यदि हमारे राजत्नीतिक दल पचायतो के घुनावों मे हस्तक्षेप करना वन्द कर दें तो पचायतो 
को गन्दी राजनीति के दलदल से निकाला जा सकता है । 

4 घन की समस्या--घन की समस्या पचायती राज संस्थाओं के सामने शुरू से ही रही 
है। इन सस्थाओ को स्वतन्ध आधिक स्रोत था तो दिये ही नहीं गये था फिर जो भी दिये गये वे 
अर्थशुत्य हैं ॥ परिणामत. शासकीय अनुदानो पर ही जीवित रहना पड़ता है | बतः आय के पर्याप्त 
एवं स्वतन्त्र ल्लोत पंचायती सस्थाओं को दिये थाने चाहिए ताकि उनकी आधिक स्थिति सुदृढ 
बन सके । 

इनके अतिरिक्त और भी कई समरयाएँ हैं, राजनीतिक जागरूकता की कमी, विकास-कार्यों 
की उपेक्षा, शासकीय अधिकारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों में सहयोग का अभाव आदि ।? इसके 
अतिरिक्त सभी राज्यों मे राज्य के विधानमण्डल और संसद-सदस्यों को पचायती राज संस्थाओं 
से सम्बद्ध करने का प्रयत्त किया गया है। विधान-मण्डल तथा संसद के सदस्यों की स्थिति इतनी 
उच्च होती है कि वे पचायती राज सस्याओ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते है और इस 
प्रकार अन्य सदस्यों के अभिक्रम को कुचल देते है तथा पचायती राज संस्थाओं के कल्याणकारी 
विकास मे बाधा डालते है । विधान-मण्टय तथा ससद के सदस्यो के पास विधायी तथा राजनीतिक 
काम बहुत अधिक रहता है। इसलिए उनके पास इतना समय नही होता कि वे अपने विघायी 
कार्यो के अतिरिक्त पचायती राज की सस्थाओ की ओर. पर्याप्त ध्यान दे सकें। अत. उच्चस्तरीय 
राजनीतिज्ञो का ग्रामीण स्थानीय शासन से सक्रिय रूप मे सम्बन्ध होना पचायती सस्थाओं के हित 
में नही है। इन सभी समस्याओ का परिणाम यह हुआ कि पचायती राज अपने तक्ष्यों को प्राप्त 
नही कर सका । 

पंचायती राज फी सफलता के लिए सुसाव--भारत के लिए गाँव आध्िक समृद्धि का प्रतीक 
है और गाँवो का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही सम्भव है। पंचायतों की 
सफलता के लिए निम्नाकित सुझाव दिये जा सकते हैं : 

प्रथम, पचायती राज संस्थाओ मे व्याप्त गुटवन्दी को समाप्त करना होगा, 

द्वितीय, पचायतों के घुनावो मे मतदान को अनिवार्य करना होगा और जो मतदाता घुनाव 
में भाग न ले उस पर कुछ दण्ड लगाया जाये, जो पचास रुपयों से अधिक न हो; 

छृतीय, पचायतों की वित्तीय हालत सुधारनी होगी; ' 

चतुर्थ, अधिकारियो को पचायतो के मित्र, दार्शनिक और पथ-प्रदर्शक रूप मे कार्य करना 
चाहिए, 

पंचम, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों फो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और अन्त मे, 
पचायतो पर विश्वास करना होगा, वे गलतियाँ करेंगी और हमारा हृप्टिकोण उनके प्रति उदार 
ही अपेक्षित है । 








 पर्यवेक्षण, नियन्त्रण, समन्वय, प्रशासनिक सुधार आदि सभी प्रशासनिक समस्याओो मे से अधि- 
कारियो और गैर-अधिकारियो के परस्पर सम्बन्धों की समस्या सबसे बडी है। इस पद्धति के 
बुनियादी कामकाज के सन्तोषजक कार्यास्वयन के लिए दोनो कार्यकर्ताओं के बीच अच्छे 
सम्बन्ध होना वहुत महत्त्वपुर्ण है। एस. एन. पुराणिक . 'पचायती राज सन्दर्भ मे प्रशासन 
तथा राजनीति", लोक प्रशासन, जनवरी-मार्च, 975, पृ. 90-98 ॥ 
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पंचायती राज की राजनीति 
(?07स्‍7765 05% ए#२८८७५७५८७॥7 7९४७३) 


भारत मे पंचायती राज सस्थाओ का राजनीतिक दृष्टि से महत्त्व बढता जा रहा है । 
राजनीतिक दल पंचायतों के चुनावों में सक्रिय भूमिका अदा करने लग्रे हैं। पंचायतों को राष्ट्रीय 
भर राज्य स्तर की राजनीति का आधार माना जाने लगा है। राजनीतिक दल और उनके नेता 
यह महसूस करने लगे हैं कि लोकसभा और विधानसभा निर्वाचनों मे सफलता प्राप्त करने के लिए 
पंचायतो, पचायत समितियों और जिला परिपदो पर कब्जा किया जाना अपरिहार्य है। सरपंचो, 
प्रधानो जौर जिला प्रमुखो के रूप में ग्रामीण नेतृत्व विकसित हो रहा है। आने वाले वर्षों में 
भारतीय राजनीति की कूँजी उसी दल के हाथो में होगी जिसे ग्रामीण नेतृत्व चिकसित करने में 
सफलता मिलेगी । केरल और पश्चिमी बंगाल में मार््सवादी-साम्यवादी दल ने पचायती संस्थाओं पर 
कव्जा करके राज्य राजनीति में अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं । आज वस्तुत: विधायक और संसद 
सदस्थो की अपेक्षा नीचे के स्तर पर 'सरपंच', प्रधान! और “जिला प्रमुख” अधिक प्रभावक भूमिका 
बदा कर रहे हैं। 
... पंचायती राज के माध्यम से भारत में स्थानीय शासन की एक नयी और सजीव प्रणाली 
की नींव पड़ चुकी है । इसके रोचक राजनीतिक परिणामों पर आगे विचार किया जायेगा : 
प्रथम, जिला प्रभानन और सामुदाध्रिक विकास दोनों विभागों के कर्मचारियों को पहली 
वार पर्याप्त शक्तिसम्पन्न और राजनीतिक समर्थन हाय प्रतिरक्षित जनग्रिय संस्थाओं के एक 
मुम्तगाव्ति जाल (76007) का सामना करना पड़ रहा है । 
द्वितीय, पंचायत राज प्रणाली का तात्कालिक प्रभाव बह था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य 
पार्टियों की तुलना में कांग्रेस की ताकत पहले से भी ज्यादा हो गयी | कांग्रेस का संगठन अन्य 
- पाव्यों के संगठनों से बड़ा था और इन विभिन्न नयी संस्थाओं के साथ तालमेल बैठाने में अक्षम 
था। प्रामीण समाज के प्रभावशाली वर्गों का इसे पहले से ही समर्थन मिल रहा था और सबसे 
वड़ी वात यह थी कि चउनत्तालढ़ पार्टी के रूप में यह (कांग्रेस) लोगो को बहुत कुछ दे सकती थी। 
क्ॉंग्रेस सरकार कौर स्थानीय सस्थादों के वीच अधिकाधिक तादात्म्य का अर्थ अनिवार्यत: यद्द 
| ध्य कि कांग्रेस के उम्मीदवार' घुनावों मे विजयी होंगे, बल्कि यह प्रा कि घुनावों में विऊगी 
दावे दाले उम्मीदवार--यदि वे पहले से ही कांग्रेली उम्मीदवार नहीं थे--तो काग्रेस में शामिल 
हो डाउेंने । कांग्रेस के पराभव से जब यह रास्ता विरोधी पारवियो के लिए वपेशाक्त ऋध्िक 
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कार तरीके से गया। राजनीतिक अस्थिरता वाले राज्यो मे इसका यह श्री प्रश्नठ "द्व 
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गाँवों के नेताओं के साथ जोड़-तोड़ वैठाने का काम पहले की अपेक्ष अधिक बहिन ही इंत्धा ! 
तृतीय, कांग्रेस के आान्तरिक जीवन पर भी पंचायत राज के अपर पड़े । रुद् बेर दल 
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संस्थानों ने पार्टी के उत्साही कार्यकर्ताओं के लिए सरकारी सत्ता का एक सक््य कद ६८० | 
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उन्हें समाज कल्याण कार्यकर्ता बने रहुकर हो सन्ताय न हा, ता वे दत्न पझुंगेट्टल £ खाय्तीशण 
जिला कांग्रेच कमेटी के स्तर पर सत्ता संबर्प की होड़ में शामित्र हो सक्क ; इन अरबी 
के खुल जाने से पार्दी के कुछ वसन्तृष्ट कार्यकर्ताओं को जग मिल बढ क्र २०४ हल 
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कांग्रेस संगठन में नवशुवर्कों को आऊप्ट करने की समस्या को २८ ८-७5 2: न 
थोड़ी मदद मिली | सरकार की इस नशे स्वर्ों की संस्थाओं ने ब्रामीण क्षेत्र & +८६-- >#िे 
सौर बाकालाओं दाले नये लोगों को हद निकाला | द्सरटी ओह निचले, स्लाझ सम ++उम्नी 
नयी समस्याएं सामने कार्णी छंद नव क्रिस के ८६% #य ॥ मक५>८.. ._.... 77 
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72 भारत में पंचायती राज की राजनीति 


चतुर्थ, पचायती राज का दीर्घकातीन प्रभाव यह हुआ कि आमीण राजनीति में गति- 
शीलतां और होड बढ गयी । हालाकि आरम्भ में कांग्रेस को इसका लाभ मिला, किन्तु फिर भी 
काग्रेस गाँव की सत्ता के उस ढाँचे को निर्वेल बनने तथा टूटने से रोक नहीं पायी, जो अभी तक 
पूरी तरह से गठा हुआ था। यह आशा करना बहुत बड़ी बात थी कि गाँवों के सभी सरपच 
जिनमे बहुत से पहली बार कांग्रेस की ओर से धुने गये थे, जिन पदों पर घुने गये थे उनके 
प्रचुर अधिकारों का आचारणील ढग से न्यायोचित और समुचित दृरदणिता के साथ इस्तेमाल 
करेंगे। दूसरी ओर, राजस्तरीय काग्रेस के नेताओं के लिए ऐसे लोगो को अनुणासन के अकुश मैं 
रख पाना कोई आसान काम नही था, जिनकी पार्टी को ज्यादा जरूरत थी और जिनके लिए पार्टी 
की जरूरत अपेक्षाकृत कम थी । इस तरह से जितने लोग काग्रेस के मित्र बने, उतने ही कांग्रेस के 
दुश्मन भी बन गये और इस प्रक्रिया का 967 मे पार्टी में होने बाली गठवडी में काफी हाथ था । 

पंचम, पचायती सस्याओ के माध्यम से सम्पर्क सूत की राजनीति (788० ?०॥४०७) 
का विकास हुआ । गाँव, जिलो व राज्यो के मुख्यालयों से जुडने लगे । गाँवों की राजनीति पर 
जिले एवं राज्य स्तर की राजनीति का प्रभाव पटने लगा | राज्य स्तरीय नेता ऐसी जोड-तोड 
करने लगे कि उनके गुट एवं पार्टी के व्यक्ति पंचाण्तों मे आयें ताकि उनका समर्थन आधार 
मजबूत हो सके । पचायती सस्थाएँ एव नेतृत्व गाँवो को राजनीति से जोडने की महत्त्वपूर्ण कडी है । 

पष्ठ, पचायती राज संस्थाओं से पिछड़ी हुई जातियों मे नयी चेतना का विकास हुआ है 
जौर पारस्परिक उच्च जातियों की स्थिति मे हास हुआ है। निम्न व मध्यम जातियाँ भी राज- 
नीति में अपती भागीदारी अदा करने लगी हैं । 

सप्तम, पचायतों के चुनाव उसी प्रकार लडे जाते है जिस प्रकार लोकसभा और विधानसभा 
के चुनाव लड़े जाते है। इससे ग्रामीण जीवन मे शुटवन्दी की भावनाएँ विकसित हुई और गाँव 
राजनीति के अखाड़े बनते जा रहे है । 

डॉ. पी. सी. माथुर ने अपने एक विद्वतापूर्ण शोध लेख मे राजस्थान में पचायती राज 
की राजनीति के परिणामों को इस प्रकार बताया है---(0) परम्पटावादी पंचायती का अवसान हुआ 
है (2095९ ० ध्वाणावो एशाणाएए४5); (7) ग्रामीण गुटों का राजनीतिकरण हुआ है 
(?णा।लंशक्ांणा ० शा886 800078॥57); (7) राज्य और जिला स्तरीय राजनीतिक 
शक्तियों एवं राजनीतिज्ञों की ग्रामीण अंचलो मे घुसर्पठ हुई है. (एश००0[क्षाणा रण ऑ/ा8 धा0 
8९ एणाधएठ्वय ि065 बाते 8९०075); (शं) नव परम्परावादी झुकावों ओर समीकरणों 
का अभ्युदय हुमा है. (शावल्नहणआाएड .णी वरष्णाब्वाणा्े शेग्राीद्यां ॥0ए2075 क्षा् 
08०0]४४05), (९५) प्रभावक जातियो का प्रभाव चढा है ([707०858 व 0 एणाएंव्यां प्रणष[888 
रण ग्फ्रालांदवए ततठ्याग।धा। 0४5९४); (श ) ग्रामीण नेतृत्व एवं जिला व राज्य स्तरीय राज- 
नीतिक नेतृत्व मे मताचरण सम्बन्धी लिक रथापित हुमा है. (8४#क्रन्रागशाई रण एण्॑नाक्पा$ 
एशंफल्टा 069 ]०ए० 7णापटय [680९5 शाप एणाएएवी 04028 थ 6 84९ 80 
ताह7० ]०४०), (शा) राज्य एवं जिला स्तरीय राजनीति का प्रामीणीकरण हुआ है (हिए्ा8)24- 
007 0९ एणांपरबा 080७४ वा डबल बात तर्क 7णा00);: (श्र) राज्य एवं जिला 
स्तरीय राजनीतिज्ञों को सन्तुलन करने के लिए स्थानीय राजनीतिज्ञों का अभ्युदय ([शाथ8०0०9 
0 ]06०8] ए0फ्रॉक एंशा5 क्‍0 वाइफ रात शंश्ां० [0ए४ एणााठश 9055०8),. (5) स्था- 


नीय एवं आमीण समाजों मे भौतिकवादी झुकावो का अष्युदय (सिपरथहथ्वा०० रण ग्रार्शशांश 

ण्थाशीड तांग्ाब्वा0ा वा ]004 [९ए९8 0 परत॑शा 50लं०ए)? 

533७७-७--२३+०७+++००* 

7. ए, ९. शव, "फृद्धाप्रिद्यााएक ० एक्ारा2एशा छत. वाधपाणा5 7 रिशुंबध्धाशा - है पाएं 
जिपारलु/ा कक्काववा उक्त (ए०एछ एऐला), 0०005८-१०० 4980, 9. 4. 
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पंचायती राज का राजनीतिकरण : राजस्थान का एक अध्ययन 
(#णातवाटाश&]र0 07 ए#शटप््&९क0ता ए63 : पर्तह 2858 07 ए७५ 87५०) 

राजस्थान से सन्‌ 980 के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दलीय आधार पर लडे 
गये थे। इससे पूर्व पंचायती राज में जयप्रकाश नारायण के दलविहीन लोकतन्‍त्र के सिद्धान्त का 
पालन करते हुए घुनाव प्रत्यक्षत" तो दलगत आधार पर नही कराये जाते थे । दलीय आधार पर 
पंचायतों के घुनाव कराने की सिफारिश जनता शासन के दौरान गठित अशोक मेहता समित्ति ते 
की थी । अशोक मेहता समिति ने कहा था कि पंचायती राज संस्थाओं के धुर्नाव दलीय आधार 
पर कराने से वे राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग वन सर्क्गी और ग्रामसभा से लोकसभा तक 
राजनीतिक पार्टियो की सीधी मान्य पैठ ही जायेगी । पे 


कक््टूबर 983 के प्रथम सप्ताह मे जयपुर मे भारतीय जनता पार्टी के सरपंचो व प्रधानों 
का अपने प्रकार का पहला दो दिवसीय सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन में मुख्य जोर इस बात पर 
दिया गया कि पचायती राज के प्रतिनिधि गाँवों मे कुशासन और अप्रप्टाचार का पर्दाफाश करने 
की विपक्ष की भुभिका निभाने के प्रति अधिक जागरूक और सतक रहे । भाजपा नेता यह भूल 
गये कि जहाँ ग्रामीण जनता ने भारतीय जनता पार्टी के मनोनीत व्यक्ति को सरपंच पद के लिए 
अपना प्रतिनिधि चुना है वहाँ उसे विपक्षी की भूमिका निभाने के लिए नही वल्कि विकास योजनाओं 
के माध्यम से सक्रिय भूमिका अदा कर उन्हे राहत पहुँचाने का उद्देश्य ही प्रमुख रहा है । 


प्रदेश कांग्रेस (इ) द्वारा कोटा के जिला प्रमुख की अध्यक्षता मे पचायती राज सस्थाओ की 
माली हालत की समीक्षा पर उपयुक्त सुझाव देने के लिए गठित कार्यकारी दोली ने भी अक्टूबर 
983 में अपनी सिफारिशे प्रस्तुत की । कार्यकारी दल ने पंचायती राज से सम्बन्धित कार्यों मे 
प्रधान व प्रमुख तथा विधायक व सांसदो के बीच चली आ रही प्रतिस्पर्डा को भी फिर उभार 
दिया है। दल ने सिफारिश की है कि पंचायती राज के वारे मे सांसद व विधायको की राय से 
ज्यादा प्रधान व जिला प्रमुख की राय को महत्त्व दिया जाये । राजनीतिक हृप्टि से आज की पचायती 
राज व्यवस्था से यह सबसे अधिक विस्फोटक स्थिति है। राज्य सरकार और मन्त्रियों के अधिक 
निकट रहने के कारण विधायक ऊपर से अपनी सुविधानुसार आदेश करवा लेते हैँ जबकि प्रधान को 
पपने क्षेत्र की जनता का उतना ही प्रतिनिधित्व करने के वावजूद एक प्रकार से अपने को सरकार 
का भातहत मानकर चलना पडता है और विकास कार्यो मे भी उसकी इच्छानुसार कार्यवाही नहीं 
की जाती । विधायक को शिकायत यह रहती है कि पचायत समिति का सारा अमलीतन्त्र प्रधान के 
वधीन रहता है जर उसके निर्वाचन क्षेत्र भे उसकी इच्छानुसार विकास कार्य नही हो पाते । यदि 
प्रधान और विधायक में पारस्परिक सम्बन्ध मधुर व मैत्रीपूर्ण है तव तो कोई समस्या नही आती । 
किन्तु प्रत्येक राजनीतिक व्यक्ति की अपनी महत्त्वाकाक्षाएँ होती हैं और वे ही उसकी कार्यपद्धति 
पैया विचारण को प्रभावित करती रहती है। अतः यह पारस्परिक प्रतिस्पर्डा भी सत्ता-भोगी 
पजतीतिक दल को भीतर से खोखला और कमजोर कर सकती है । 


पंचायती राज मे दलगत राजनीति का प्रवेश दुधारी तलवार है। इससे एक बोर जहाँ 
गम स्तर पर राजनीतिक दल की नीव गहरी जम जाती है और ग्राम पंचायत के माध्यम से 
पत्ताहीन दल को अपनी नीतियो और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का समर्थन और सक्षम आधार 
"व अवसर सुल्न हो सकता है वहाँ दूसरी ओर जन अभिलापाओ गौर आकाक्षाओं को पूरा न कर 
पाने ९ जन-आक्रोश का भी सीधा मुकावला करना पडता है और एक संस्था की असावधानी या 
अकमभण्डता का खमियाजा पूरे दल की छवि को उठाना पड़ता है । 


7]4 भारत में पंचायती राज फी राजनीति 


पंचायती राज का अशोक मेहता मॉडल 
(+5छ05& 4 ]/॥ए05प्सन7 १४008, 0% ९४१४८०७४ ४४77 7९87) 


एक व्यापक हृष्टिकोण से अक्सर यह सवाल उठाया जाता है कि क्‍या पंचायत राज « 
स्थापना से भारत के देहातो मे शान्तिपूर्ण ढंग से सामाजिक परिवतंन की प्रक्रिया मे सहायता 
मिलती है ? जनता पार्टी के सत्ता मे आने के बाद 2 सितम्बर, 977 को मन्च्रिमण्डल सचि- 
वालय ने पचायती राज संस्थाओं की कार्येप्रणाली का अध्ययन करने एवं प्रचलित ढाँचे मेज. "क 
परिवर्तन सुझानौहैं] एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की। श्री अगोक- मेहता इस समिति के 
अध्यक्ष थे। इस समिति ने अपने प्रतिवेदन मे पचायती राज संस्थाओं का एक नया प्रतिमान 
(मॉडल) सुझाया है। समिति की सिफारिश के पीछे मूल भावना यह है कि सत्ता का विकेर्री- 
करण कर उसे संस्थागत रूप प्रदान किया जाये। समिति द्वारा सुझाये गये पचायती राज पित्त व 
(मॉडल) की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार है : प्रथम, जिला परिपद को मजबूत बनाया जाये तथा 
ग्राम पंचायत की जगह नण्डल पचायत की स्थापना की जाये। आर्थात पंचायती राज सस्थाओ के 
संगठन के दो स्तर (7५9० 7४४)--जिला परिषद तथा मण्डल-पचायत हो । द्वितीय, जिले को 
विकेन्द्रीकरण की धुरी माना जाये तथा जिला * परिषद को समस्त विकास कार्यों का केच्द्रविन्दु 
बनाया जाय । जिला परिपद ही जिले का आ्थिक नियोजन कार्य करेंगी, समस्त विकास कार्यों मे 
सामजस्य स्थापित करेंगी और नीचे के स्तर का मार्ग निर्देशन करेंगी। तृतीय, जिला परिपद के 
बाद मण्डल पंचायतों को विकास कार्यक्रम का जाधारभूत संगठन वनाया जाना चाहिए। भश्डथ 
पचायतो का गठन कई गाँवों से मिलकर होगा । ये मण्डल पचायते 5,000 से 20,000 
जनसख्या पर गठित की जायेगी । मण्डल पचायतो को कार्यक्रम क्रियान्वयन की दृष्टि से <तथी4 
सगठन (8856-०ए० १04ग5470०) के रूप मे विकसित किया जाणे। धीरे-धीरे पता प 
समितियाँ” समाप्त हो जायेगी और उतका स्थान मण्डल पंचायतें ले लेंगी । चतुर्थ, पंचायती रण 
सस्थाएँ समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यो का समभ्पादन करे। पंचम, जिलाधीश सहित 
जिला स्तर के सभी अधिकारी अन्तत जिला परिपद के मातहत रखे जायें । षष्ठ, इन संस्थाओं ने 
निर्वाचनों मे राजनीतिक दलो को खुले तोर से अपने चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने के 
स्वीकृति भी दी जाये । सप्तम, न्याय पच्ायतो को विकास पचायतो के साथ नही मिलाया जान 
चाहिए । यदि न्याय पंचायत की अध्यक्षता योग्य न्यायाधीश करे और निर्वाचित न्याय «च।4७ 
को उनके साथ सम्बद्ध कर दिया जाये तो अधिक अच्छा होगा । 

अशोक मेहता समिति को सिफारिश महत्त्वपूर्ण है। किन्तु वर्तमान ग्राम पचायतो को 
दग्ट उनके स्थान पर मण्डल पचायतो का गठन कहाँ तक उचित होगा ? ग्राम पचायत की सभा 
तो पंचायती राज की कल्पना की मूल इकाई की ही समाप्ति होगी। समिति के एक सदस्य / 
राज चड्ढा ने इसी ओर सकेत करते हुए लिखा है कि “मुझे -जिला परिषद और मण्डल जब 
से आपत्ति नही है किन्तु समिति ने ग्राम सभा की कोई चर्चा नही की है, जबकि पचायत ९। 
सस्थाओो का धरातल तो ग्राम सभा को ही बनाया जाना चाहिए था 7? 

राजीव सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं पर केन्द्रीय वर्चेस्व स्थापित 

करने का प्रयत्त ८ डे 

राजीव गाँधी सरकार ने मई 989 से सविधान के 64वें सशोधन विधेयक के रूप 

'पचायती राज विधेयक' लोकसभा मे विचारार्थ प्रस्तुत किया । लोकसभा से यह विधेयक 40९ 





8. घ्णा छह 00प्रारह ता एगायागजबा 9३ व्राप्रापराणा तीज एव, एकशगाएलर्य ० 


मरब, 978) छछ, 73-74 
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हो गया किल्तुं राज्य सभा से संशोधन विधेयक पारित नही हो सका । इस विधेयक में निम्नलिखित 
मुख्य प्रावधान है : है 

(।) उन राज्यो को छोड़कर जिनकी जससंख्या 20 लाख से अधिक नही हैं तथा जिनमें 
पंचायतों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर आवश्यक नही होगा, प्रत्येक राज्य में प्राम स्तर, मध्यवर्ती 
स्तर और जिला स्तर पर पंचायती का गठन किया जायेगा । 

(2) पचायतो में अनुसूचित जातियो एवं जनजातियों के लिए समुचित आरक्षण 
होगा । हे 

(3) प्रत्येक पंचायत से महिलाओ के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित होगे । 

(4) पंचायतों का कार्यकाल सामान्यत' 5 वर्ष होगा । 

(5) पचायतों के लिए निर्वाचिक नासावली तैयार कराने का और पचायतो के सभी 
निर्वाचनों के संचालल का अधीक्षण, निर्देशन व नियन्त्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित 
होगा । 

(6) राज्यपाल हारा नियुक्त वित्त आयोग अपने-अपने राज्य में पंचायतो के कर लगाने, 
बसूल करने व प्रयुक्त करने के अधिकार व राज्य हारा दिये जाने वाले अनुदानों आदि की व्यवस्था 
का पुननिरीक्षण करके अपना प्रतिवेदन राज्यपालों को देंगे जो उसे विधानमण्डल द्वारा विचारार्थ 
प्रस्तुत करायेंगे । रे 

(7) राज्य के विधानमण्डलो को यह अध्विकार दिया गया है कि वे विधि द्वारा पंचायतो 
को आवश्यक कर, शुल्क, पथकर तथा अस्य प्रकार के शुल्क लगाने, वसूल करने और भ्रयुक्त करने 
के लिए अधिकृत कर सकेंगे । राज्यो हारा लगाये गये व वसूल किये गये कर आदि को पंचायतों 
को दिये जाने की व्यवस्था कर सकेंगे तथा पंचायतों को अपने धन को जमा करने व उसका 
आहरण़ करने के लिए अधिकृत कर सकेंगे । 

गैर कांग्रेस (६) दलो हारा शासित राज्य सरकारों तथा विपक्षी दलो के अनेक तेताओ ने उक्त 
सविधान संशोधन विधेयक की आलोचना करते हुए कहा कि विधेयक के प्रावधान राज्यो की उपेक्षा 
करके गाँवों पर सीधा केन्द्र का नियन्त्रण स्थापित करने का एक ढंग है जिससे शक्ति के विकेस्द्री- 
करण के स्थान पर उसका केन्द्रीयकरण होता दिखाई देता है । विधेयक की आलोचना का आधार 
यह भी था कि उसके द्वारा राज्यो की सत्ता कम की जा रही हैं और पचायतों ,को सीधे केन्द्र के 
अधीन रखा जा रहा है । 2 ह 

राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार पंचायती राज' के प्रसग मे ऐसी व्यवस्था करने के लिए वचत 
बद्ध है जिसमे पचायती राज सस्थाओ की स्वायत्तता और निश्चित समय पर इन संस्थाओं के 
घुनाव की गारण्टी हो जिससे राज्यों की स्वायत्त सत्ता को कोई आधात न पहुँच । 

निष्कर्ष--पचायतो के निर्वाचित प्रतिनिधि स्थानीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था के 
कर की कड़ी है | इन स्थानीय जन प्रतिनिधियों के बिना ऊपर से आरम्भ किये हुए राष्ट्र निर्माण 
के क्रियाकलापो का चलना मुश्किल हो जाता है । पंचायतों के गैर-सरकारी कार्यकर्ताओं की शक्ति 


केदल प्रशासनिक और चित्तरण सस्थाओं के पदों के कारण लही, वल्कि समाज के शक्तिशाली वर्गों 
के समर्थन के कारण है । 


; 
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आधुनिक राज्यो की राजनीतिक व्यवस्थाएँ आमतौर से पुरानी व्यवस्थाओं और %$ 
मामलो में तो काफी पुरानी व्यवस्थाओं का विकसित रूप है | मानवीय व्यवहार और अन्य विचारों 
में होने वाले परिवर्ततो की वजह से राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवरतंन होते रहते हैं और 
राजनीतिक व्यवस्थाएँ भी लोगो के व्यवहार और अन्य पहलुओं पर अपना बसर डालती हैं। 
दूसरे शब्दों में, किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था उसकी सामाजिक व्यवस्था का ग्रतिविम्ब ढर्त 
है और दोनों के बीच होने वाली अन्त.क्रिया का राजनीतिक व्यवस्था एवं सामाजिक दणा दोनों 

पर असर पड़ता है । 

स्वाधीनता के वाद भारत मे राजनीति की एक नयी भाषा-शैली (70॥705 874 800) 
विकसित हो रही है । भारतीय राजनीति का पर्यावरण एवं समाज तो वही पुराना वना रहा किन्तु 
इस पुराने समाज में नयी राजनीतिक सस्थाएँ पोषित और पललवित होती रही । इससे एक नूतन 
राजनीतिक सस्क्ृृति का अभ्युदय हुआ--पुराने समाज के साथ नयी सस्थाएँ कार्य करने लगी--वे 
नये रंग मे रंगती जाती और अपना रग भी चढाती रहती । भारत में निरन्तरता ओर परिवतेन 
(ए०्रणाह भाव (#था8०) के बीच तालमेल बैठाने का अभ्यास होने लगा और एक ऐसी 
राजनीतिक शैली उपजी जिसे पुरातनता और नवीनता (77ब्वास्ंणा था )४०(आग्रा0) दोनो 
प्रकार के सपनो के मोह से मुक्त कहा जां सकता हैं । 

प्ारतीय राजनीति की शैली : सॉरिस जोन्स मॉडल 
(एणा0श5 67 एण.राट5 ; '४0रार$ 709क्‍स्‍55 ॥४0792) 

श्री. मोरिस जोन्स ने अपनी पुस्तक 'दि गवर्नेमेण्ट एण्ड पॉलिटिक्स ऑफ इण्डिया के 
अध्याय दो में दिलचस्प विचार प्रकट किये हैं । उनका मत है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर 
तो पश्चिमीकरण के प्रभाव लगभग पूरे हो चुके है जबकि भारतीय समाज का अभी तक पूर्णतया 
पश्चचिमीकरण नही हो पाया है । इसके परिणामस्वरूप भारत की राजनीतिक व्यवस्था और समाज 
व्यवस्था मे अन्तविरोध पाया जाता है । यह अन्तर्विरोध अस्थिर है। समाज व्यवस्था और राज- 
नीतिक व्यवस्था दोनों के सबल तत्त्व इस अन्तविरोध को पाटने के लिए संघर्परत है। प्रो. मॉरिस 
जोन्स की हप्टि मे भारतीय राजनीति की यह एक विचित्र समस्या है और सामाजिक शक्तियों के 
स्वरूप को समझे बिना राजनीतिक व्यवस्था को नहीं समझा जा सकता। भारत की राज- 
नीति की देखने वाला कोई भी व्यक्ति तुर्त यह धारणा बना सकता है कि उसे ऊपर से जैसा 
दिखायी पड़ता है, परन्तु वैसा नही है । ऐसी हालत में हम क्यों आशा करें कि भारत की राजनीति 


है 
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किसी एक सरल शैली की है । अमरीका मे विविधता के बावजूद सर्वत्र एक शैली मिलेगी ४४ किन्तु 
वेल्जियम, फ्रास और इटली में राजनीति की भाषा की शैलियों की विविद्वता स्पष्ट रूप से देखी जा 
सकती है भर्थात्‌ु एक देश की राजनीति की शैली दूसरे देश की शैली से भिन्न हो सकती है । 

राजनीति की भाषाएँ (].8728०४ ० ?०॥80०४)--राजनीति की भाषा से अभिप्राय है 
ढग', शैली, 'मुहावरा' आदि। प्रो मोरिस जोन्स भारत की राजनीति में मोटे तौर से तीन 
मुख्य भाषाएं अथवा शैलियाँ मानते है: 

([) आधुनिर्क (॥४०0660॥), 

(2) परम्परागत (3720/907«), 

(3) सन्‍्तो की भाषा (8कगा79) । 

उनके अनुसार आधुनिक राजनीतिक सस्थाएँ आधुनिक भापा' का प्रतिनिधित्व करती हैं 
और पुरातन सामाजिक ढाँचा परम्परागत भाषा” का प्रतिनिधित्व करता है। भारत मे इन दोनों 
का समन्वय (मिलन) हो रहा है और यही कारण है कि भारत की व्यवस्था मे दो भिन्न शलियाँ 
दिखायी पड़ती हैं : 

([) बाधुनिक्त भाषा (/(०0०० [तणा)--भारत मे आधुनिक राजनीति की भाषा का 
बड़ा महत्व है | इसी के सहारे भारत के राजनीतिक जीवन का व्यापक वर्णन किया जा सकता 
है। राजनीति की यह आधुनिक भाषा भारत के सविधान और अदालतो की भाषा है। ससद में 
बहस की भाषा है, उच्च प्रशासन की भाषा है, सभी प्रमुख राजनीतिक दलो के उच्च स्तर पर 
प्रचलित भाषा है, सभी ऑसग्ल पत्र-पत्रिकाओं की भाषा है। राजनीतिक दलो, हिंतो, कार्यक्रमों 
भौर प्रयोजनो की भाषा है । 

राजनीति की जाघुनिक भाषा की तुलना प्रो. मॉरिस्स जोन्स ने पश्चिमी राजनीति में पाये 
जाने वाले हित समूहों के विवादों (ग्रांश८४: 0०गील ० शे०्ईथा ०४08) से की है। भारत 
में इसी भाषा मे अनेक महत्त्वपूर्ण सैद्धान्तिक सघर्षो व हितो की लडाई लड़ी जाती हैं। देश की 
अर्थ-व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र के आकार, सरकारी नियन्त्रण की मात्रा व स्वरूप और भूमि सुधार 
की दिशा व गति के बारे मे वहस इसी भाषा में होती है, केस्रीय सरकार और राज्य सरकारों 
की तुलनात्मक भूमिका, सघीय ढाँचे पर योजना आयोग का प्रभाव, सविधान की व्याख्या के मार्फत 
संघ के सन्तुलन पर सर्वोच्च _स्थायालय का असर आदि आधुनिक भाषा के अन्य उदाहरण है। 
राजनीतिक संगठन के स्वरूप और इन सगठनो के वीच सम्बन्धों की चर्चा आधुनिक भाषा मे होने 
वाले वाद-विवाद का अन्य उदाहरण है । ४ 

भारत की राजनीति की यह एक भहत्त्वपर्ण शैली है और राजनीति की लगभग सभी बाते 
इसके अन्तर्गत आ जाती हैं। इस हृप्टिकोण से भारतीय राजनीति की तुलना ब्रिटेन और अमरीका 
की राजनीति से की जा सकती है । 

(2) परम्परागत भाषा (72क्रगणाश/ ॥007)--आधुनिक शैली के आधार पर ही 
भारतीय राजनीति का अध्ययन नही किया जा सकता। मॉरिस्स जोन्स के शब्दो भें, “दशंको को 
पर्दे के पीछे की स्थिति का पता नहीं है, वे ड्रामे के बीच हो रहे ड्रामे को नही जानते ।” हमे उन 
सामाजिक तत्त्वो का भी अध्ययन करना पड़ेगा जो राजनीति की तथाकथित आधुनिक शैली के 
पीछे सक्रिय है और राजनीति के स्वरूप मे परिवतेन ले आते है । 

परम्परागत भाषा के कतिपय प्रमुख घटको का वर्णव इस प्रकार किया गया--() 
भारतीय समाज का संगठन जातियो के आधार पर हुआ। जाति वर्ग की तुलना मे छोटा तथा 
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घात धी९ व ध्वाहप88९ शी कायवा। ॥6 50०, --29०, 7 57. 
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स्थानीय सोपान है । जाति ही ग्रामीण भारत के सामाजिक सोपान की बुनियादी इकाई और 
वास्तविक सामाजिक समूह है । (7) कोई भी व्यक्ति एक जाति से दूसरी जाति में नही जा सकता 
हर व्यक्ति उसी जाति मे रहता है जिसमे वह जन्म लेता है। (7) हर गाँव में क्मकाण्डो के 
मामले में ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च होता है, लेकिन आमतौर से इस कारण गैर-ब्राह्मण जातियो 
के राजनीतिक और आशिक दृष्टि से उनके इलाके मे 'असरदार' बनने में कोई बाधा नही पडती। 
(९) यह छोटी-छोटी बहुत सी दुनियाओ (जातियो की दुनिया) की भाषा है । जिस दायरे मे जाति 
ओऔर गाँव एक-दूसरे पर क्रिया-अ्रतिक्रिया करते है, वह एक अतिसूक्ष्म वक्‍स के समान है और ऐसे 
हो अन्य बक्‍्सो मे पूर्णत. पृयक्‌ है। इस दायरे के लोगो को ऐसे ही दूसरे दायरो (बॉक्सो) के वारे 
मे कोई प्रत्यक्ष अनुभव या सहज ज्ञान नही होता । उनके लिए भारत तो क्या आमन्ध भी बाहर से 
अस्पष्ट ही होता है । (४) जातियो की इस दुनिया मे व्यक्ति की अपनी हैसियत होती है । (४) इस 
दुनिया मे अलग-अलग व्यक्तियों के अलग-अलग हित नहीं होते बल्कि समूहों के हित होते हैं । 

(शा।) इस दुनिया मे असर और शक्ति का अभाव नही होता, पर असर और शक्ति सिर्फ जाति 
समूहो के होते है । (श॥) जाति के नेताओं का काम दो प्रकार का होता है--आम राय बनाये 
रखना अर्थात्‌ जातियो के बीच पैदा होने वाले बिवादों को ऐसे ढंग से हल करना कि यथास्थिति 

बनी रहे अथवा यदि जरूरी हो जाये तो शान्तिपूर्ण ढंग से दोनो के वीच कुछ ले-दे करके विवाद 


को खत्म करना । इसके साथ ही वाहर के मामलो मे गाँव का प्रतिनिधित्व करना और सरकार से 
गाँव के लिए सुविधाएँ और रियायतें प्राप्त करना । दा 


प्रो, मोरिस जोन्स लिखते है, “जाति, जो मूलतः एक स्थानीय समूह था, अपने आस-पास 
के इलाके मे रहने वाले अपनी जाति के लोगो से सम्पर्क स्थापित करने मे सफल हो गयी है । इस 
कारण जाति परस्पर आश्रित व सहयोगपूर्ण और प्राकृतिक सामाजिक समूह की बजाय एक 
प्रादेशिक, अधिकाधिक स्वतन्त्र और अन्य जातियो से होड़ करने वाली संगठित सस्था के रूप मे 
उदित हो रही है ।7 ह 

(3) सन्‍्तो की भाषा (3कपरा।ए 00०॥)--सन्त-महात्माओं की राजनीति की तीसरी 
भाषा भारतीय राजनीति के एक कौने मे मिलेगी ।' यह अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण भाषा है। इसे 
इक्के-दुक्के लोग ही बोलते है और राजनीति के पटल पर इसे निश्चय ही छोटा दर्जा प्राप्त है। 
लेकिन राजनीति मे काम करने वाले सभी लोगो पर इसका असर अवश्य पडता है। इस भापा में 
राजनीति की बात करने वाले राष्ट्रीय महत्त्व के प्रमुख व्यक्ति विनोवा भावे ये । जो आात्म-त्याग, 
प्रेम और सत्ताविहीन शासन तनन्‍त्र का उपदेश देते हुए देश मे मैदान भ्रमण करते थे । भूमिहीनो के 
लिए चलाये गये उनके भूदान आन्दोलन को आरम्भ मे जो सफलता मिली, उससे प्रभावित होकर 
सभो राजनीतिक दलो ने उनकी प्रशसा की । इस भाषा का भारत के सभी वर्गों के लोगो पर 
व्यापक असर है। कुछ लोग इसे गाँधीजी की राजनीतिक शैली के समान मानते है। इस भाषा का 
सम्बन्ध प्राचीन हिन्दू धामिक साहित्य मे व्यक्त आद्शों से वडी आसानी से जोडा जा सकता हैं। 
इस भाषा का प्रभाव इन मानदण्डो पर अवश्य है जिनके आधार पर आम जनता आमतौर से 
राजनीतिनो के कार्यो का मुल्यांकन करती है। जब विनोवा भावे जैसा व्यक्ति दलीय राजनीति के 


भ्रप्टाचार की वात कहता था, तो सार्वजनिक सेवाभाव और नागरिक आत्मा की आधुनिक रो 
णाओ और आम सहमति के माध्यम से संचालित गैर-प्रतियोगी मान्य सत्ता के परम्परागत विचारों, 
दोनो पर उसका प्रभाव पडता है ।* ' 
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मॉरिस जोन्स के विचारों का आलोचनात्मक घुल्यांकन 
(राप्र०७&, ४ए0?0२७5.08, 05 ॥४०॥९२१5 309758 40288) 


प्रो. मॉरिस जोन्स के विचारों की आलोचना इस प्रकार की जा सकती है : 

4. प्रो. मॉरिस जोन्स का कहना है कि भारत मे राज-व्यवस्था (70थ॥ ?०॥६५) तथा 
समाज व्यवस्था (तक 500०५) के मध्य बहुत अन्तर है। किन्तु यथार्थ मे सामाजिक परिवर्तन 
और राजनीतिक विकास की हृष्टि से जो अन्तर भारत मे दिखायी पड़ता है वह एशिया और 
अन्य अफीका के देशो में पाये जाने वाले अन्तर से बहुत कम है। इसका सुख्य कारण है कि राज- 
नीतिक सुधार आन्दोलन से पूर्व भारत मे सामाजिक सुधार आन्दोलन प्रारम्भ हो गये थे । स्वाधीनता 
के वाद भी भारत के नेताओ ने सविधान, कानून और राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक परिवतेन 
का माध्यम माना था। राजनीति और समाज के बीच की खाई को पाटने के लिए भारत में अन- 
व्रत प्रयास हुए है । 

2, प्रो. मॉरिस जोन्स राजनीतिक व्यवस्था और समाज व्यवस्था के मध्य अन्तर की चर्चा 
करते है जव॒कि इस अन्तर से भी अधिक महत्त्वपूर्ण अन्तर भारत मे आधिक विकास और राज- 
नीतिक विकास के बीच का है । 

3. प्रो. मॉरिस जोन्स कहते है कि एक देश की राजनीतिक शैली दूसरे देश की शैली से 
भिन्न होती है। इसके साथ ही उनका मत है कि इग्लैण्ड और अमरीका जैसे देशो में सर्वत्र राज- 
नीति की एक ही प्रकार की शैली प्रचलित है आर्थातु इन देशो के विभिन्न भागों एवं राजनीति के 
विभिन्न स्तरों पर ही एक प्रकार की राजनीतिक शैली दिखायी पडती है। हम इस विचार से 
सहमत नही हैं। हो सकता है कि ब्रिटिश समाज मे सर्वत्र एकता हो किन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि वहाँ राजनीतिक शैलियो मे एकता हो। ब्रिटेन मे जाति-व्यवस्था नहीं है दिल्तु वर्ग 
सरचना तो है ही | विभिन्न वर्गों के लोग राजनीति की अलग भाषा बोलते है | वड़े-वडे व्यवसायियो 
की राजनीतिक शैली गरीब, कोयला खानो मे काम करने वाले मजदूरो से निश्चित रुप से भिन्न है। 
अमरीका में सथीय स्तर पर राजनीति की जो -शैली है वह राज्य स्तर की शैली से भिन्न है । 
अमरीकी काग्रेस मे राजनीति की जो शैलो प्रयुक्त होती है वह मिणिगन राज्य के विधान-मण्डल 
की शैली से कई बार भिन्नता रखती है। अमरीका के वडे-बडे व्यवसायियों की राजनीतिक शैली 
गरीत लोगो की शैली से बहुत अधिक भिन्न है। 

4, प्रो, मॉरिस जोन्स 'सन्‍्तो की राजनीति' की चर्ना करते हैं। इसका अभिप्राय है राज- 
नीति भे नैतिकता, मानवीयता और शुद्ध आचरण का बोलवाला होना चाहिए। हमारा विचार है 
कि इस प्रकार की भाषा तो प्राय: सभी देशो की राजनीति मे किसी न किसी रूप में अवश्य वनी 
रहती है । यह मूल रूप से जनता के अराजनीतिक लोगों की भाषा है जो राजनीतिक लोगो पर 
नैतिकता और मूल्यो की राजनीति का मुलम्मा चढाना चाहते है । 

महत्त्व (शष्टगागी९40०)--प्रो. मॉरिस जोन्स द्वारा प्रतिपादित राजनीति की तीनो 
भाषाओो को जान लेने से हमे भारत के राजनीतिक जीवन के कुछ सामान्य बौर कुछ विशेष 
पहलुओ को समझने मे मदद मिलती है। उनका यह विचार कितना महत्त्वपूर्ण है कि “राज्य के 
मन्न्रियो को भी दोनो भाषाओं का इस्तेमाल करना पडता है। वस्तुत, यह कहा जा सकता है कि 
जो मुख्यमन्धी दोनो भाषाओं मे समान रूप से निपुण है, चही सफल सुख्यमन्त्री है |”! अर्पात प्रो 
जोन्स आधुनिक और परम्परावादी शैली के मिश्रण की चर्चा करते हैं। इस सम्बन्ध में लायड 
और सुततेव रूडोल्फ द्वारा की गयी खोज से बडी सहायता मियी है जिसमे परिवर्तन की शैली पर 


अरजनत 
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जोर दिया गया है जिसका आशय यह है कि परम्परागत तत्त्व स्थिर रहते हैँ पर वे नयी 
भुमिकाओ के अनुसार अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं तथा अपने को तदनुसार ढाल देते है--इसी 
को उन्होंने परम्परागत तत्त्वों की आधुनिकता! (86 ॥(०0७ग्राए वपक्षताए0॥) शब्दों मे 
व्यक्त किया है । 

प्रो. मॉरिस जोस्स का यह निष्कर्ष प्रशंसनीय है---“राजनीति की तीन अलग-अलग किस्म 
की और सिद्धान्ततः होड करने वाली भापाओ का सम्मिलित और शान्तिपूर्ण तरीके से एक-दूसरे 
मे प्रवेश करने की प्रक्रिया स्वतन्त्र भारत के राजनीतिक जीवन की एक महान सफलता है ॥/! 

भारतीय राजनीति की शेलीगत विशेषताएँ 


(7 श,ह 07 एण#षप ए0/ापए25 + 5#]8य फए#7एए:5) 
प्रत्येक देश की राजनीति की शैली दूसरे देश की राजनीति शैली से भिन्न होती है । पूंजी- 
वादी देशो की राजनीति शैली समाजवादी एवं साम्यवादी देशो की शैली से एकदम भिन्न है! 
तीसरी दुनिया के राज्यों मे भी आकार, ऐतिहासिक अनुभव एवं भिन्न औपनिवेशिक शासन के 
कारण राजनीतिक शैली मे भिन्नता दिखायी पढ़ती है। स्वतन्त्रता के बाद भारतीय राजनीति 
निजी शासन प्रणाली की तलाश में भटकती रहती है। ब्रिटिश ढाँचे की राजनीतिक व्यवस्था 
अपनाने के वाद भी भारत मे राजनीति की ब्रिटिश शैली विकसित नही हो पायी । सक्षेप में, भारतीय 
“राजनीति की शैलीगत विशेपताएँ निम्नलिखित हैं: - 

(7) राजनीति के दो चेहरे (79० [४००८४ ० ?०॥४०४)---भारतीय राजनीति मे सर्वत्र 
दो चेहरे दिखायी पडते हैं। मच पर राजनीतिज्ञ जनता के सामने जो कुछ कहते है, आश्वासन 
देते हैं, यह सब कुछ ओऔपचारिक होता है | मंच के पीछे अथवा बन्द कमरों में राजनीतिन 
अपने कार्यकर्ता के सामने एकदम दूसरी ही भाषा का प्रयोग करते हैं। भारतीय राजनीति के 
बारे मे यह मुहावरा ठीक लागू होता है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते है और खाने के 
अलग होते है । 

(2) राजनीति में चमत्कार (0 _?0॥8०४)--भारतीय राजनीति मे 
चमत्कारों का विशेष महत्त्व है। वही नेता सफल माना जाता है जो जादुई चमत्कार दिखाने में 
सिद्धहस्त हो । वर्षों तक नेहरू का चमत्कार काम करता रहा और श्रीमती गाँधी की सफलता का 
राज उनके चमत्कारी व्यक्तित्व मे था। तमिलनाडु मे एम. जी. आर. और आसन्‍््र प्रदेश मे एन. 
टी रामाराव का चमत्कार किसी से छुपा नही है। 

(3, बाहर से आधुनिकता का दिखावा और भीतर से रुढ़िवादिता की जड़ें (0एथ श्धा 
॥8 (06 60ता धातवृत्ताक एच परशध्वाधंणा॥)--भार त्तीय राजनीति मे बाहर से सब कुछ 
आधुनिक लगता हे--सविधान, घुनाव व्यवस्था और नौकरणाही सभी आधुनिक है । किन्तु यदि इन 
संस्थाओं की अन्तरग कार्यप्रणाली को देखा जाये तो अनेक रूढिवादी तत्त्व इनको प्रभावित करते 
हें । चुनावों मे जाति, धर्म आदि तत्त्वो की महत्त्वपूर्ण प्रभावक भूमिका रहती है । बाहर से आधु- 
निकता का दिखावा भारतीय राजनीति की शैलीगत विशेषताए हैं । का 

(4) राजनीति को सामान्तवादी शैली (ए€पवशांडाए. 896 ० ?एणाा०४)--आज भी 
भारत को राजनीति मे जनता और नेता, नौकरशाही और लोकशाही का रिश्ता सामन्तवादी शैली 
जैसा है। नये निर्वाचित भन्त्रियो और विधायको के साथ शासितो का आचरण उसी प्रकार का है 
जिस प्रकार राजाओ के युग मे राजा और प्रजा का हुआ करता था । यही कारण है कि स्वाधीनता 
के बाद भी राजाओ, जागीरदारो और सामन्‍्तो का अपने-अपने इलाको मे प्रभाव बना हुआ है और 
सभी राजनीतिक दल उनका समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं । 
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(5) प्रतिबद्धता से रहित राजनीति (?0०॥008 ज्ञाप्रि0पए (0ण्राप्यणा--भारत की 
राजनीति में कोई प्रतिवद्धता नही है । न तो नेता प्रतिबद्ध हैं और न जनता ही प्रतिबद्धता के 
आधार पर नेताओ का सुल्यांकन करती है | विचारधारा और सिद्धात अधिक प्रभावक भूमिका जदा 
नही करते । हर आम घुनाव के दाद प्रतिपक्षी दलो से सत्तारूढ़ दल की ओर जाने वाले दल-वदलुओ 
की वाढ़-सी आा जाती है और मजे की बात यह है कि ये दल-बदलू चुनाव भी जीत जाते हैं। 

(6) पश्चिम की चकलची राजनीति (ए०7#%आड़ ० फ्रर्झशा 96 ए ए०॥४०७४)-- 
भारत की राजनीति में पश्चिमी तौर-तरीको की नकल एक फैशन वन गया है। एक ग्रामीण 
इलाके का व्यक्ति विधायक या सासद बनने के वाद पश्चिमी ढंग से रहता और सोचना प्रारम्भ 


कर देता है । राजनीति मे पश्चिमी मुहावरों का प्रयोग किया जाता है, पश्चिमी सस्थाओं को 
मापदण्ड सानकर हमारी राजनीतिक सस्‍्थाओ की तुलना की जाती है । 


(7) राजनीति से अनिर्णय की शेली (९णाध०्व] 896 ० पात€णजञ्ञं०णा)--भारत भें 
तत्काल निर्णय नही किये जाते । नेता और प्रशासक निर्णयो को ठालने में बडे कुशल होते है। वर्षो 
तक महत्त्वपूर्ण मसले अनिर्णय की स्थिति मे ठालते जाते है और अवसर आने पर उनका राजनीतिक 


लाभ होने का प्रयत्त करते है । हर सीधे प्रश्व का गोलमाल उत्तर देना और गोलमाल हल दूँढता 
भारतीय राजनीतिक गैली की विशेषता है । 


( 8 ) आश्वासनों क्री राजनीति (?णातप्र४॥ 99|6 0६ 8 85प्रा0065)---भा रतीय॑ राज- 
सीति मे आश्वासनों का विशेष महत्त्व है | पंचायत स्तर के नेता से लेकर विधायक, सासद और 
मल्त्रीगण जनता को तरह-तरह के आश्वासन देते हैं| चुनावो से पूर्व तो आश्वासनो की वाढ ही 
था जाती है । प्रायः ऐसे आश्वासन दिये जाते है जिन्हें पुरा करना सम्भव नहीं होता । 

(9) दवाव की भाषा का प्रयोग (7)6 ॥78782० रण 7०5४॥४०)--भारत के लोग 
बौर दवाव एवं हित समूह यह जानते हैं कि सरकार एवं नीति-निर्माताओ के कानों पर तब तक 

_जूं नही रेगती जब तक फ़ि दवाव की शापा का प्रयोग नही किया जाये । अत. बे प्रत्यक्ष कार्यवाही 
के तरीको का व्यापक प्रयोग करते हैं । वे अनशन, बन्द, हडताल, घेराव, सत्याग्रह आदि साधनों 
का प्रयोग विरोध प्र्दशत करने के लिए या दबाव डालने के लिए करते है । 

(0) सत्याग्रह एवं अन्न (इवरप्रथ्टाशा भात छ०४४-०ा०-१९४४0--सत्याग्रह और 
अनशन भारतीय राजनीति मे पुरानी परम्परा है । राष्ट्रीय आन्दोलनो के दिनो मे गाँधी मे इनका 
प्रयोग किया था। स्वाधीनता के वाद भी राजनीति से इनका प्रयोग राजनीतिक शस्त्रों के रूप मे 
होता रहा है । मोरारजी देसाई मे तो सच 974 में गुजरात विधानसभा का विघटन कराने के 


लिए ससद में अतशन एव सत्याग्रह की धमकी दी थी । गौ-वध बन्द कराते के लिए आचार्य विनोवा 
भावे ते 978 मे आमरण अनशन किया । 

(4) राजनीति में हिंसा (?णाए्रं०8 ण॑ शाणणा००)---राजनीति मे हिंसा का प्रयोग 
पढ़ता जा रहा है । घुनावों के समय हिंसा का भयानक रूप उमड़कर सामने आता है। नवी लोक- 
सभा घुताव के अवसर पर सी से भी अधिक लोग मारे गये । 

(2) राजनीति में मपराधी ((शाएंग्र/ं$ 70? ?0०॥008)--राजनीति का अपराधीकरण 
होता जा रहा है। राजनीतिक दल अपराधी किस्म के लोगो को सांसढ और विधायक हेतु टिकिट 
देते हुए नही हिचकिचाते हैं। अपराधी तत्त्व चुनावो में दूथ कब्जा करके परिणाम बदलने की कोशिश 
भी करने लगे हैं । 

निष्कर्ष---भारत में राजनीति और राज व्यवस्था की अपनी घैली है | इसी कारण ससदीय 
प्रणाली अपनाने के बाद भी कई मामलो मे हमारी व्यवस्था इंग्लैण्ड से भिन्न है। सघात्मक 
व्यवस्था अपनाने के बावजूद भी हमारी सघ व्यवस्था अमरीकी संघ व्यवस्था से एकदम भिन्न है । 


हमारे देश की परम्परा, ऐतिहासिक विरासत और पर्यावरण की भिन्नता के कारण राजनीति की 
एक नयी शैली भारत मे विकसित हुई है । 
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[?0॥70%. एएएए5 65 ॥0७७0॥8] 





किसी राजनीतिक व्यवस्था के पीछे आधार रूप से उसकी राजनीतिक संस्कृति और फिर 
उपसंस्क्ृतियाँ होती हैं जिनसे बहुत ह॒द तक राजनीतिक व्यवस्था के चरित्र का निर्धारण होता है । 
यह कोई आवश्यक नही कि राजनीति का ऊपरी ढाँचा ठीक-ठीक राजनीतिक संस्कृति को प्रति- 
विम्बित करे। फिर भी दोनो का एक-दुसरे से गहरा सम्बन्ध होता है । हालाकि सस्क्ृति निर्णायक 
होती है, फिर भी दोनो एफ-दूसरे को प्रभावित करते है और इस प्रक्रिया मे राजनीतिक सस्कृति 
में भी बदलाव आता है । लेकिन जहाँ राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक ससस्‍्कृति दोनो की 
मूल मान्यताएँ एक-दूसरे से भिन्न दिखायी दे वहाँ राजनीतिक व्यवस्था पर राजनीतिक सस्क्ृति के 
अनुसार बदलने का भारी दवाव पडता है । 

राजनीतिक संरक्षति से अपिप्राय 
(रफ्नछ ॥४0४शार6 8० एडायगगाठारड 0570पाटरशा, टएणा7तएरछ) 

किसी राजनीतिक सरक्ृति मे उस समाज की अभिवृत्तियो, विश्वास भावनाएँ और सत्य 
शामिल होते है जिनका राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक मुद्दों मे सम्बन्ध होता है | सिडनी 
वर्बा के अनुसार, “राजनीतिक सस्क्ृति में आनुभाविक विश्वासो, अभिव्यक्तात्मक प्रतीको और 
मूल्यों की वह व्यवस्था सन्विहित है जो उस परिस्थिति अथवा दण्मा को परिभाषित करती है जिसमे 
राजनीतिक क्रिया सम्पन्न होती है ।”? ल्यूशियन पाई के अनुसार, “राजनीतिक सस्क्षति अभि- 
वृत्तियो, विश्वासो तथा मनोभावों का ऐसा पु ज है जो राजनीतिक किया को अर्थ एवं व्यवस्था प्रदान 
करता है तथा राजनीतिक व्यवस्था मे व्यवहार को नियन्त्रित करने वाली अच्तर्निहित पूर्णघारणाओी 
तथा नियमो को वनाता हे ।”०» उन परिभाषाओ से स्पष्ट है कि राजनीतिक व्यवस्था तथा राजनीतिक 
मुद्दों से सम्बन्धित सामाजिक ह्टिकोणों, विश्वासो और मूल्यों से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण 
होता है। कई वार यह हो सकता है कि ये अभिवृत्तियाँ सचेतन रूप से प्रकट न हो और घुंधली सी 
दिखाई दें । बहुत ही सरल भाषा मे राजनीतिक सस्कृति, राजनीति के प्रति लोगो की धारणाएँ 
हैं अर्थात्‌ कहाँ तक नागरिक यह महसूस करते है कि निर्णयकारी प्रक्रिया (4९णशञणा-गशंपाड़ 
2?7006४8) में भाग लेकर उसे प्रभावित कर सकते है । 

उपयुक्त परिभाषाओ से “राजनीतिक सस्क्ृति' की अवधारणा की त्तीन विशेषताएँ प्रकट 
होती हैं. (7) आनुभादिक आस्पाएँ या विश्वास (टण.ज्ा०३ 9भा०८५5)--इससे अभिपष्राय है कि 


7. 8. 77, छग , खबर 2गददह बावे 609 शगयाय (.णातंणा, 97) ए 56, 

8. इ89का€ए पल | ८०7फ्ाबागाएर उगाहतव्व दशशक्वर (6१,) प्यवा 2७ शात् 5फ्ाएए एलीिब | माह: 
खा दआउकर बाबर 2206त्था 022/०फापटाप, (ीच०टएछ उद्ाइट9, 965), 9 543, 

8. वु,ढाव्ाा 777७ ०० ८४8३, 9 7. 
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व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक सस्थाओ, सरचनाओ और प्रक्रियाओं के बारे मे किस प्रकार 
से विश्वास रखता है ? इससे राजनीतिक व्यवस्था मे व्यक्ति की अभिरुचि या उदासीसता का ज्ञाच 
होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति स्वय यह आनुभाविक विश्वास रखने लग जाता 
है कि आम घुनाव में उसके मत देने या नही देने से कोई फर्क नही पडेगा तो. वहू सामान्यतया मत 
देने ही नही जायेगा । लोकतन्‍्त्र मे लोगो की आनुभाविक आस्थाओ एवं विश्वासो के आधार पर 
ही शासको और शासितो के पारस्परिक सम्बस्धो का नियमन होता है। (पं) सुल्य अभिरुचियों 
(५७४० ?7र्भघ०7००)--इससे यह आशय है कि राजनीतिक समाज के व्यक्ति स्वयं अपने लिए 
और सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए किस प्रकार वी मूल्य व्यवस्था मे अभिरुचि रखते है ? अर्थात्‌ लोगो की 
अभिरुचि कानुन व सर्वधानिक नियमों वाली व्यवस्था मे है जथवा कानुनो को वे केवल साधनमात्र 
समझते हैं ? लोग सामाजिक और आर्थिक न्याय चाहते हैं अथवा राजनीतिक लोकतन्‍्त्र के ढाँचे को 
बरकरार रखना चाहते हैं ” वे लोकतस्त्र, स्वतन्त्रता, निष्पक्ष न्यायपालिका और स्वतत्त्र प्रेस चाहते 
हैं अथवा उनकी रुचि तो केवल एक बात में हो सकती है कि उनका समाज समय के साथ-साथ 
नही अपितु तुरन्त आग्रे बढ जाय । नवोदित विकासशील 'राज्यो मे विकास की गति तीक़ करने की 
लालसा इतनी गहरी है कि इसके लिए वे लोकतन्‍्त्र को अनुपयुक्त मानकर ऐसी निरंकुश व्यवस्थाओ 
का स्वागत कर रहे हैं जो सी दर्प मे प्राप्त होने वाली अवस्था को दस वर्ष में प्राप्त करा सके । 
(|) प्रभावी अचुक्रियएँ (26ि०7५० 760007855)---इससे अभिप्राय है कि राजनीतिक वस्तुओ, 
संस्थाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति लोगो के अनुकुत मनोभाव है, अथवा प्रतिकूल मनोभाव ॥ 
उदाहरण के लिए, एक राजनीतिक समाज के व्यक्तियों को अपने राष्ट्र, देश या व्यवस्था पर गर्व 
हो सकता है तो किसी अन्य राजनीतिक समाज के लोगो मे इसके प्रति निराशा और घुणा तक हो 
सकती है + 

सक्षेप में, राजनीतिक सस्क्ृति से केवल राजनीति के प्रति अभिवृत्तियाँ, राजनीतिक शल्य, 
विचारधाराएँ, राष्ट्रीय चरित्र और सास्क्ृतिक लोकाचार ही सम्मिलित नही रहता है बल्कि राज- 
नीति की शैली, ढग और उसवग तथ्यात्मक ढाँचा भी सम्मिलित रहता है । 

२ भारत की राजनीतिक संस्कृति : अभिप्नाय 
(रा) #&'5 70970, ८टछागएरशरड शरः०रा२०) 

जब हम भारत के सन्दर्भ में राजनीतिक संस्कृति की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय 
भारत के लोगो की अभिवृत्तियो, विश्वासो, भावनाओं और सृल्यो से है अर्थात्‌ भारत के लोगो की 
राजनीतिक सस्क्षाओ, प्रक्रियाओं और सरचनाओं के बारे मे क्‍या धारणाएँ हैं? वया भारत की 
जनता राजनीतिक मुद्दों के प्रति जागरूक है ? क्या भारत की जनता राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया 
को प्रभावित करने की क्षमता रखती है ? मोटे छूप मे भारत की राजनीति के प्रति लोगो की 
धारणाएँ ही यहाँ की संस्कृति का स्वरूप उजागर करती है । 

राजनीतिक _ सस्क्ृति की अवधारणा की विशेषताओं के परिप्रेक्ष्य में भारत की राजनीतिक 
संस्क्ृति को स्पष्ट किया जा सकता है : । 

() भारतीय जन सानस के राजनोतिक विश्वास--भारत मे लोकतस्त्र बरकरार है जबकि 
एशिया और अफ्रीका के अधिकाण देशो मे लोकतन्त्र का सूर्य अस्त हो चुका है। इससे साफ प्रकट 
होता है कि लोकतन्त्र की संस्थाओं और सरचनाओ में लोगो की अदूठ आस्था है। अशिक्षित होते 
हुए भी भारत का मत्तदाता गैर-जिस्मेदार नहीं कहा जा सकता है। स्वाधीनता के बाद भारत में 
अनवरत रूप से निर्वाचन होना और 50 से 65 प्रतिशत तक मतदाताओ का निर्वाचन प्रक्रिया मे 
भाग लेना यह इंगित करता है कि आज जनता का निर्वाचित लोकतन्त्र मे गहरा विश्वास है। जून 
975 में घोषित आपातकालीन व्यवस्था मे प्रेस और स्यायपालिका की स्वतन्त्रता नियल्त्रित हो 
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गयी, मीसा और डी आई. आर. (भारत सुरक्षा अधिनियम) जैसे कानूनों के कारण नागरिक 
स्वतन्वता परिसीमित हो गयी, 42वें संविधान संगोधन द्वारा सविधान का लोकतान्त्रिक ढाँचा 
चरमराने लगा तो लोगी ने मार्च 977 के चुनावों में जय॑प्रकाश नारायण के नारे 'लोकतन्‍्त्र 
बनाम तानाशाही' में से लोकतन्त्र को कायम करने का आश्वासन देने वाली जनता पार्टी को 
सत्तारुढ किया । अपने ढाई वर्ष के शासनकाल में जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग आपसी कलह में 
उलझता रहा, कानून और व्यवस्था की स्थिति विगडने लगी, देशव्यापी पुलिस आन्दोलन हुआ 
और प्रशासन मे नौकरशाही का बोलबाला वढने लगा तो जनवरी 980 के छुनावों में श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी ने जनता को आह्वात किया कि 'उस सरकार को घछुनिये जो काम कर सके ।” भारत 
की जनता ने जनता पार्टी और लोकदल के नेताओं को अस्वीकार करके एक स्थिर सरकार के पक्ष 
में निर्णय लिया। इससे स्पष्ट है कि लोकतन्त्र, निष्यक्ष निर्वाचन तन्त्र, प्रेस की स्वतन्त्रता, 
न्यायपालिका की निष्पक्षता, सर्वेधानिक शासन और स्थिर सरकार में लोगो की आस्था है। 
लोकतान्त्रिक जीवन भाग में जनता की यह हृढ आस्था ही भारतीय लोकतन्‍्त्र का सबसे प्रमुख 
भाधार है । 

(मं) भारत में लोगों के राजनीतिक मृल्य--भारत मे लोगो के राजनीतिक मूल्य क्या.हैं ? 
यह राजनीतिक मूल्य ही है जो व्यक्ति को क्रान्ति और आवश्यकता पडने पर खून बहाने तक के 
लिए तैयार कर देते हैं। गांधीजी ने भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन 'स्वराज्य! के मुल्य को जनता में 
लोकप्रिय चचाकर चलाया । मोत्तीलाल नेहरू अपनी हजारों की आय वाली वकालत को त्यागकर 
स्वतन्त्रता आन्दोलन मे कुद पडे | भगतसिह ने स्वतन्त्रता के लिए अपने प्राणो की आाहुति दे दी। 
स्वाधीनता के वाद नेताओं और जनता के मूल्यो मे काफी परिवर्तेत आया है । कथनी और करनी 
का स्पष्ट अन्तर मूल्यी के परिप्रेक्ष्य मे दिखायी देता है । सभी कहते हैं कि लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता 
ओर समाजवाद हमारे आधारणूत मूल्य हैं; किन्तु क्या हमारी सामाजिक सस्क्ृति में तानाशाही के 
बीज छिपे हुए नही हैं। उच्च और निम्न वर्ग का अन्तर, ऊँची और नीची जातियो की खंखला, 
नेता और जनता के बीच की दूरी क्‍या अलोकतान्त्रिक नही है ? धर्मनिरपेक्षता की ओट में क्या 
धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगे जाते ? समाजवाद की चर्चा करते हैं किन्तु क्या हमारे एक 
संसद सदस्य पर औसतन प्रति माह 5000 रू, से भी अधिक व्यय नहीं करना पडता है ? क्‍या 
भन्‍त्री, गवर्नर और राष्ट्रपति समाजवादी राजकुमारों की तरह जीवन व्यतीत नहीं करते हैं ? 

संविधान की प्रस्तावना मे भारतीय जनता के राजनीतिक मूल्यों की चर्चा हुईं। ये मुल्य 
हैं न्याय, स्वतन्त्रता, समता और श्रातृत्व | प्रस्तावना मे निहित आदर्श आज भी हमारे राष्ट्रीय 
मुल्य हैं और युग-युग मे प्रत्येक सरकार को उनकी प्राप्ति के लिए सततु प्रयास करना होगा । 

(0) भारत में लोगो की प्रप्नावी अनुक्रियाएँ--राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था और 
राजनीतिज्ञो के प्रति भारत के लोगो के अनुकुल मनोभाव नही हैं। राजनीति को हेय दृष्टि से 
देखा जाता है। पेशेवर राजनीतिज्ञों का वाहुल्य है और अपने न्यस्त स्वार्थो की पूर्ति के लिए 
राजनीतिज्न विना किसी सिद्धान्त और विचारधारा के दल-वदल करने मे नही हिंचकिचाते | बडे से 
बढ़े राजनीतिजो पर प्रष्ठाचार, भाई-भतीजावाद के आरोप सामान्य बात हो गयी हैं । विगत कुछ 
वर्षों से भारत की राजनीति मे जो कुछ हो रहा है उससे आम जनता का मन भारी क्षोभ, ग्लानि 
भौर एक विचित्र-सी खिन्नता से भरता जा रहा है। सार्वजनिक जीवन में नैतिक मूल्यों के अव- 
मूल्यन, राजनीतिक दलो के विघटन और आये दिच दल-वदल एवं सरकारी (केन्द्र एवं राज्य) के 
उल्टे जाने के सन्दर्भ भे जो प्रश्त उठाया जा रहा है, वह है--क्या ब्रितानी ढंग की ससदीय 
व्यवस्था भारत के लिए उपयुक्त सिद्ध नही हुई ? 
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भारत की राजनीतिक संस्कृति कही समरझूप भे देखने को मिलती है तो कही विविध रूप 
वाली है । इससे यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण वन जाता है कि राजनीतिक संस्कृति के ऐसे कौन-से आधार 
हैं जिनसे उनकी प्रकृति का निर्धारण होता है । यहाँ भारत की राजनीतिक संस्कृति के प्रमुख 
आधार का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा : 

- [#) ऐतिहासिक आधार (प्रोंज्0ग०8४। ए0ए्रात4४०७)--किसी देश की राजनीतिक 
संस्कृति का महत्त्वपूर्ण आधार उसका इतिहास होता है और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के लिए 
अतीत से पूर्णतया नाता तोड लेना सम्भव नही है। भारत लम्बे समय तक ओऔपनिवेशिक प्रभुत्व का 
अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है जहाँ धीरे-धीरे वेस्टमिनिस्टर (ब्रिटिण) नमृने की सरकार का 
उदय हुआ । भारतीय संसद की कार्यप्रणाली ब्रिटिश संसद से मिलती है और भारत में 'कानून के 
शासन' की धारणा ब्रिटेन से ही जायी है । 

(0) भौगोलिक आधार (3608977०४ ए०एा0४४078)--किसी देश की राजनीतिक 
संस्कृति क। भूगोल भी महत्त्वपूर्ण नियामक कारण होता है | भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक 
स्थिति से राजनीतिक सस्क्ृृति के निर्माण में भौगोलिक कारक के प्रभाव को अधिक भच्छी तरह 
समज्ना जा सकता है । भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान के दो भागो की भौगोलिक दूरी 
इनको अन्तत पृथक्‌ राज्य बनाकर रही, क्योकि इच दोनो भागो की राजनीतिक संस्कृति इतनी 
विरोधी बन गयी थी कि किसी प्रकार का प्रयत्न यहाँ तक कि भारत का भय भी इनकी राज- 
नीतिक संस्कृतियों को साम्य की अवस्था भे नही ला सका । स्वाधीनता के बाद भारत की विशिष्ट 
भौगोलिक स्थिति के कारण ही ग्रुटनिरपेक्षता की विदेशी नीति अपनायी गयी । जनता पार्दी के 
सत्ता में आने के वाद भी इस नीति में बुनियादी परिवर्तन नही हुआ । 

(7) सामाजिक-आ्िक संरचना का आधार (॥6 ए०एश/र्तक्षा00 ० 805७०-००००ाा० 
शग्र/पाठ5)---किसी देश की राजनीतिक संस्कृति को बनाने मे सामाजिक-आधिक सरचना 
काफी प्रभावकारी भूमिका अदा करती है । मुख्य रूप से शहरी और मौद्योगिक समाज अधिक 
सश्ल्षिष्ट या जटिल समाज होता है जहाँ तीत्र संचार साधनों को बढावा मिलता है। ऐसे समाज 
मे शैक्षिक स्तर उच्च स्तर होते है, गुटो की संख्या मे कृद्धि हो जाती है और निर्णयकारी प्रक्रिया मे 
भाग लेने वालों की संख्या अनिवार्यत अधिक व्यापक होती है। ग्रामीण समाज परिवरतेन तथा 
अभिनवीफरण के प्रति उन्पुख सही होते और जिन राज्यो का अधिकाश किसान वर्ग होता है, वे 
अधिक अनुदार होते है । 

भारत मे काग्रेस सरकार ने देश का औद्योगीकरण एक पूंजीवाद मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की 
अभिधारणा के आधार पर करने का जिम्मा लिया। पूँजीवादी औद्योगीकरण का अथे है उत्पादन 
साधनों के मालिकों के लिए उत्पादन के प्रेरक के रूप मे मुनाफे पर आधारित और दूसरे समस्त 
सामाजिक सम्बन्धों का बुनियादी चरित्र प्रतिदृन्द्रिता है, इस तथ्य पर आधारित औद्योगीकरण । 
पूंजीवादी औद्योगीकरण का अर्थ है समुदाय के सम्पूर्ण आथिक जीवन का यन्त्रीकरण, व्यवसायी- 
कारण और व्यक्तियों के बीच सभी सम्बन्धों मे प्रतिहृन्द्रित का और समाज की गाडी के पहियो 
को संचालित करने वाले केस्द्रीय उत्प्रेरक के रूप मे मुनाफे का समावेश कराकर सम्पूर्ण पुरानी 
सामाजिक-आधथिक सरचना का रूपान्तरण 
अमन -०२ ०००० नल नमन 
के हे हार ५ देसाई . भारतीय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियाँ (भेकमिलन, 978), 

« 0-442। 
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पूंजी अपने निदेश के लिए उन्ही ज्लेत्रों को चुनती है जो उसे प्रारम्भिक सुविधाएँ प्रदान 
करते हैं। चूँकि ये सुविधाएं पहले से ही मौजूद शहरी क्षेत्रों मे प्राप्त होती हैं अतः एक उद्यम और 
व्यावसायिक प्रतिप्ठान सामान्यतया शहरों अथवा शहरो के उपनगरीय क्षेत्रों मे शुरू किये जाते है। 
शहरो का यह और आगे औद्योगिक विस्तार स्वचालित ढंग से जन उपयोगिताओ, सड़को और 
यातायात के साधनों, मजदूरों के लिए आवासो, स्वच्छता, स्कूलो, अस्पतालों और मनोरंजन की 
सुविधाओं में समानान्तर निवेश की आवश्यकता को जन्म देता है। इस प्रदार इन निवेशो का एक 
वडा हिस्सा बुजेआई, मध्यवर्ग के सम्बद्ध सार और नौकरशाही के ऊपरी तबके की जरूरतों को पूरा 
करने मे लगाया जाता है। इससे उच्च शहरी सांस्कृतिक परम्परा के मानकीक्ृत नमूने का जन्म 
होता है, जो पश्चिमी देशो के शहरो के रग में रंगे लगभग सभी शहरो में सतही, पतनशील किस्म 
का अधिक है । इनमे अपने फैणनेवल होटल, वातानुकुलित चलचित्रगृंह और रगशालाएँ है । मन से 
ये लोग जब भी सामन्‍्ती तथा अर्द्ध-सामन्ती मूल्यों से चिपके रहते है। पश्चिमी मुलम्मा चढाये 
उच्च और उच्च मध्य स्तरो से बना यह अभिजन एक दोगली संस्कृति विकसित करता है जो रूप 
में आधुनिक है किन्तु साररूप में पुरातनपन्‍्थी तथा हैसियत को बनाये रखने वाली | इस प्रकार 
एक शहरी उच्च सासकृृतिक परम्परा का उदय हो रहा है जो प्रमुख रूप से दोगली, वकली, आम 
जनता से कटी हुईं पूँजीवादी मूल्यों से जोडती है । 

काग्रेस सरकार की कृष्टि नीतियों से एक विशिप्ट वर्ग को ही गाँवो मे लाभ हुआ और एक 
नये भ्रामीण अभिजन' का विकास हो रहा है। यह ग्रामीण अभिजन उच्च -जातियो एवं धनादुय 
किसानो (श०॥ 0६5४५) से मिलकर बना है। ग्रामीण क्षेत्र मे ये ही लोग आधिक, राजनीतिक, 
सामाजिक और सास्क्ृतिक क्षेत्रों मे सत्ता वाले स्थानों पर कब्जा करते रहे है । ये लोग स्थानीय 
नागरिक ग्रतिविधियो, स्कूलो, वो्डों, ग्राम पचायतों, सहकार सस्थाओ आदि पर छाये रहते हैं। 

कृपीय तथा शहरी दोनो क्षेत्रों मे सरकारी की नीतियो तथा उसके समाज कल्याण उपीयी 
से निम्नतर स्तरों की कीमत पर प्राथमिक रूप से उच्चतर स्तरों को ही फायदा मिलता है। आम 
जनता और मध्य वर्गो की गरीबी गम्भीर रूप से बढती जा रही है। सम्पूर्ण ग्रामीण जगत मे निचले 
स्तरो के बीच गहरा असन्तोष उबल रहा है जो अपने वर्ग सगठन के अभाव में अपने सगठित वर्ग 
आन्दोलनो मे अभिव्यक्ति नही पा रहा है। किन्तु कभी-कभी तंनावों और सघर्षों के रूप में विस्फोटक 
हो जाता है ॥? 

राजनीतिक सस्क्ृति के निर्माण मे आधिक सरचना से भी अधिक महत्त्व सामाजिक सरचना 
का होता है । समाज में वहुलता और विविधता वाले वर्गों का होना राजनीतिक सस्क्ृति में अनेक 
उप-सस्क्ृतियाँ स्थापित कर देता है, जिनसे समरूपता या विपमता के लक्षण सम्पूर्ण राजनीतिक 
सस्क्ृति पर निर्णयकारी ढंग से प्रभाव डालते है। भारत का समाज जाति, धर्म, भाषा और प्रादे- 
शिकता के तत्त्वो से प्रभावित रहा है और राजनीतिक संस्कृति पर इन तत्त्वो का दवाव पड़े विना 
नही रह सकता । राजनीति की प्रक्रिया से प्रचलित सस्थाओ के जरिये जनता का समर्थन या स्वीकृति 
प्राप्त करने की कोशिश की ८ तती है। चूंकि भारत की जत्रता जातियों मे सगठित है, इसलिए 
राजनीति को जाति संस्था का उपयोग करना ही पडेगा | इसके अलावा भी भारत मे अनेक उप- 
सस्कृतियाँ और विशेषकर दक्षिण के लोगो की उप-संस्क्ृति जिसे वे उप-राष्ट्रीयता तक कहते हैं, 
भारत की राजनीतिक सस्क्ृति मे अनेक बार तनाव व सकट के क्षण आने का कारण बनी है। 

(५) चमाज की सामान्य संस्कृति का आधार (776 स0प्रात॑शाणा5 णी ठच्याक्षर्वा (र्पॉ- 
ए्७ 0 800०५)--राजनीतिक सस्कृति का पोपण भारत की सामान्य सस्कृति से ही होता है । 


भर 


१ ए आर देसाई : भारतोय राष्ट्रवाद की अधुनातन प्रवृत्तियाँ (मिकमिलन, 978) पृ. 7 3 
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राजनीतिक संस्कृति का मौलिक और स्थायी आधार समाज की सामान्य प्रकृति ही है। हमारे 
ध्रमाज के सामान्य विश्वास, मुल्य और दृष्टिकोण राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोणों 
को प्रभावित करते हैं । वर्ण-व्यवस्था, ऊँच-नीच, सामन्‍्त शैली, धार्मिक मठाधीशो और पण्डितों 
की श्रेष्ठता हमारी सामाजिक संस्कृति की कतिपय विशेषत्ताएं हैं और राजनीतिक संस्कृति इनसे 
घोषित है । > 

(९) विचारधाराओ क्वा आधार (7० १6000: 04 #0फ्रात४00०) विचारधारा राज- 
नीतिक संस्कृति का आधुनिक कारक है। साम्यवादी विचारधारा ने सोवियत सघ और चीन की 
संस्कृतियों का नये रूप से सृजन किया है । विचारधारा के रूप मे भारत ने समाजवाद और गाँधी- 
बाद को स्वीकार किया है। हम समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, गाँधी के सपनों 
का भारत बनाना चाहते है । राजनीति मे साधनों की पवित्रता की जो भी चर्चा हम करते है, वह 
गाँधीवादी विचारधारा का ही प्रभाव है । - 

(श) पारलोकिकता सें विश्वास की साम्तान्य भारतीय धारणा (॥06 0थाशर्था पाता 
४ए॥ ० ए6छांग)--भारतीय सस्कृति,की यह सामान्य विशेषता है कि जनता धर्म, पसलोक, 
ईएवर, आध्यात्मिकता आदि में विश्वास करती है। भारत मे धर्म, अर्थ, काम और भोक्ष चार 
पुरुषार्थ माने गये हैं, इनमे मोक्ष की ज्यादा चिन्ता की गयी है और लोग पुनर्जन्म के सिद्धास्त में 
विश्वास करते है अर्थात्‌ यह माना जाता है कि हमारी आज की दयनीय ए्थिति के कारण हमारे 
पूर्व जन्म के पाप है। इसकी भूमिका लोकताल्व्रिक राजनीतिक व्यवस्था के सन्दर्भ मे मानव को 
भाग्यवादी वनाती है | इससे अकर्मण्यत्ता उत्पन्न हुई मौर अकर्मण्यता ने न तो नेताओं को.गतिशील 
बताया और न जनता को क्रान्तिकारी । हम यह बात नही समझ पाये कि परिश्रम द्वारा राष्ट्र 
निर्माण किया जा सकता है । 

(शा) राजनीतिक उदासीनता भारतीय परम्परा (6 |रतंधा पड्वतधणा ण एगापंप्थश 
/शा३707)--भारतीय संस्कृति मे इस वात की प्रेरणा नही मिलती कि जन सामान्य राजनीति 
में रुचि लें। भारत मे राजनीति को तिरस्कार की हृप्टि से देखने की परम्परा रही है क्योंकि यहाँ 
वर्णों और जातियो में कर्म विभाजन था। राज्य संचालन एवं राज-काज का कार्य क्षत्रियो का 
था और वाकी जनता राजनीतिक प्रक्तिया से दूर रहती थी। यह धारणा थी कि 'कोऊ नृप होउ 
हमे का हाति ।' इससे राजनीतिक उदासीनता की स्थिति उत्पन्न होती है और व्यक्ति राजनीति से 
अपने को पृथक्‌ रखने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आज भी घुनावो मे हमारे यहाँ 
अनुपस्थित मतदाताओ की सख्या बहुत अधिक रहती है। घुनावो मे अधिकांश मतदाता रुचि नही 
लेते और प्राय, 55-60 प्रतिशत मतदाता ही अपने मत का उपयोग करते हैँ । 

(शा) अहिसा की भारतीय परम्परा (706 पाताक्या प्ाकंपणा ० एणा-शंणला००0-- 
भारत की सामान्य संस्कृति मे अहिंसा की ऐतिहासिक परम्परा रही है । महावीर और गौतम बुद्ध 
ने बहिसा का सन्देश दिया एवं “अहिसा परमो घ्॒.” की विरासत मिली । स्वाधीनता आन्दोलन 
है, गाँघी ने अहिसा की धारणा का राजनीति में सफलतापूर्वक प्रयोग किया । स्वा- 

गत के वाद अक्सर अनशन, वन्द, हडताल, घेराव, दगे आदि आच्दोलवात्मक तरीकों का व्यापक 

8 हक कह प्राप्त नही हो पाया । यही कारण है कि नवसल- 

दागी तय का वेत्या को आनयी सना कक । अहिसा-के तत्त्व इतने प्रवल हैं कि भारत की 
त्मक हिसक तत्वों से आज तक बचाया जा सका है । 





+ दामोदर शर्मा : भारतीय राजनी 
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सायरन वीनर के विचार : भारत में दो राजतीतिक संस्कृतियाँ 

(ाशर0र जरातरापपर 3 शहउज5 , वरग3--ए90 एण/70%2, एएणए7/एए४७) 

भारत की राजनीतिक सस्क्ृति के अध्ययन की दृष्टि से प्रो. मायरन वीनर के विचार 
उल्लेखनीय हैं । इस दृष्टि से लूसियन डब्ल्यू, पाई तथा सिडनी वर्बा द्वारा सम्पादित 'पॉलिटिकल 
कल्चर एण्ड पॉलिटिकल डेवलपमेन्ट' मे मायरत वीनर का लेख---इण्डिया : टू पॉलिटिकल 
बल्चर्स (व08 ('प़0 ?0गीए्ग 0णा४ए०) अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । ; 

दो प्रकार की राजनीतिक सस्कृति--वीनर का मत है कि स्वाधीन भारत मे दो प्रकार की 
राजनीतिक संस्कृति का विकास हुआ है ।! एक सस्कृृति के दर्शन स्थानीय स्तर ओर जिला स्तर 
पर होते हैं। स्थानीय सस्थाओं की राजनीति, राजनीतिक दलो के स्थानीय संगठन तथा स्थानीय 
प्रशासनिक इकाइयों की कार्य-प्रणाली में सरक्ृति के पहले रूप की झाँकी मिलती है । इस 
सस्कृति मे विरतार की अभिवृत्ति पायी जाती है और अन्ततोगत्वा इसका प्रकटीकरण राज्य 
विधायिका, राज्य प्रशासन और राज्य सरकार मे होता है। यह संस्कृति पारम्परिक तत्त्वो के 
वाहुल्य से असित है तथापि इसमे अनेक आधुनिक तत्त्व भी दृष्टिगोचर होते हैं । 

दूसरी प्रकार की सस्क्ृति के दर्शन नयी दिल्‍ली मे होते है। इस सस्क्ृति का स्वरूप भारत 
के नियोजको, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिज्नो और वरिष्ठ प्रशासमिक अधिकारियों की कार्य-प्रणाली 
में दिसायी देता है । यह सस्कृृति भारत के अग्नेगी विरासत वाले बुद्धिजीवियों के विचार-विमर्श 
में जीवन्त है । जैसे-जैसे नयी दिल्‍ली से राज्यो की राजधानियों और आगे भारत के गाँवो तक 
बढते जाते है वैसे-वैंसे इस स्वरूप वाली सस्क्ृति का प्रभाव आँखों से ओझल होता जाता है। वह 
रक्षात्मक स्वरुप वाली राजनीतिक सस्क्ृति है जो जन सस्क्ृति की विरोधी कही जा सकती है। 
यद्यपि इस सस्कृति की अभिव्यक्ति आधुनिक भाषा मे होती है तथापि इनमे अनेक पारस्परिक तत्त्व 
मौजूद रहते है । 

पहली प्रकार की सस्कृति को जनता की उदीयमान सस्क्ृत्ति (शाक्वडांगड 02888 एणा॥०४ 
०एापा०) तथा दूसरे प्रकार की सस्क्ृति को विशिष्ट वर्ग (2008 एणाए०थ] ०एाप्रा०) की संस्कृति 
कहा जा सकता है ।2 यदि एक को परम्परावादी और दूसरी को आधुनिक राजनीतिक संस्कृति 
कहा जाय तो शध्रान्तिपुर्ण होगा । 

विशिष्ट वर्ग का जन सामान्य की राजनीतिक संस्कृति पर प्रभाव--भारत जैसे विविधता 
वाले देश मे लोगों के राजनीतिक हृष्टिकोणों मे अन्तर पाया जाना स्वाभाविक है । यदि ग्रुजरात 
मे राजनीति की गाँधीवादी शैली पायी जाती है तो आन्ध्र की राजनीति भावात्मक एवं आन्दोलना- 
त्मक स्वरूप वाली है। पश्चिमी बंगाल की राजनीति असामजस्यपूर्ण वेचारिकता की ओर झुकी हुईं 
और शेप भारत एकदम भिन्न है। 

सामाजिक और धारमिक विविधता के बावजूद भारत के लोगो को जोडवमे वाले सम्पर्क 
सूत्र प्राचीन काल से ही विकसित होते रहे है । प्रत्येक गाँव को अपने सीमित दायरे से बडे परिवेश 
में जोडने के सम्पर्क सूत्र थे वैवाहिक पद्धति, तीर्वययात्राएँ, साधुओं की पद यात्राएँ आदि । ये तत्त्व 
गाँवों में वाह्य सास्क्ृतिक प्रभाव लाने वाले थे। धीरे-धीरे राष्ट्रीय राजनीतिक सम्थाओ एव 
गतिविधियों का प्रभाव बढने लगा । यद्यपि समाजशास्त्रियों ने इस बात का क्रमवद्ध अध्ययन नही 
किया है कि किसानो और खेतिहर मजदूरों का, राष्ट्रीय आन्दोलन, धर्मनिरपेक्ष, लोकतन्व्ात्मक 


2. ब्यूफालाल पा ॥8९ए० ९ाालइणव वा 908नावं०एथशातेशा०० गरती॥ ५४० एणगातट्वा (जीप 0०एश 08 
ह तीठिला। ९एलड ठ वराएबा 502९५, -खेबगा तिकास' 
४. ्ग॒ुपड गर शजातर्व 0पाप स्वत 98 शाधबएलसारहते 85 शा शाशहप्राद्ठ ग्रा्55 एणा[०शे हक 
0८ 5९८ण॥०, 85 वात गाए एणाल्यो एणाएफर,” ' न्‍जीबगागा है काश 
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और संघीय संस्थाओं के प्रति जो राजनीतिक जीवन का संचालन करती है, क्‍या हष्टिकोण था ? 
इस बात का कोई भी विशेंप अध्ययन नहीं मिलता है कि राष्ट्रीय नेतातों जैसे नेहरू और पटेल के 
बारे मे किसानो की कितनी जागरूकता थी ? स्वाधीनता के धाद जिन नेताओं के हाथो मे शासन 
की वागडोर आयी उन्होंने अपने सपनो का भारत बनाने का निश्चय किया । उनकी नीतियाँ और 
कार्यप्रणाली सभी को मालूम थी। वे नियोजित आधिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 
भूमि सुधार, पचायती राज संस्थाओं की स्थापना, संवेधानिक व्यवस्था, स्वतन्त्र और निष्पक्ष 
चुनाव, रियासतो का स्वृतन्त्र भारत मे विलीनीकरण, भाषायी आधार पर राज्यो का पुनर्गठन 
आदि चाहते थे । इन नीतियो का लोगो के हृष्टिकोणों और व्यवहारों पर क्या असर पड़ा, यह 
हमारे जानने की महत्त्वपूर्ण वात है । इन नयी नीतियो द्वारा महत्त्वपूर्ण परिवर्तत आये हैं. और ये 
परिवर्तन एक नयी सामाजिक संस्कृति का निर्माण करते है । 

वस्तुतः भारत जैसे नव स्वतन्त्र देशो में परिवर्तित राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक 
प्रक्रियएँ नवीन राजनीतिक संस्थाओ और सरकारी गतिविधियों का परिणाम है ।१ सबसे बड़ा 
परिवतेन तो यही हुआ हैं कि जनता और सरकार के सम्बन्धों मे प्रभावकारी बदलाव आया है। 
इस बदलाव की प्रक्रिया मे शासत की गतिविधियों के तीन महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं : ()) प्रत्येक स्तर 
पर शासन की यतिविधियो का विस्तार होना, ()) सत्ता का विकेन्द्रीकरण, (7) सत्ता का लोक- 
तन्त्रीकरण होना ।? 

भारत जैसे देश मे शासन के इन तीनो पक्षो ने लोगो के राजनीतिक ह्टिकोण को किस 
सीमा तक बदला है ? भारत मे उदीयमान जनता की राजनीतिक सस्क्ृति तथा राजनीतिज्ञों एव 
नौकरशाहो की विशिष्ट वर्ग की सस्कृति भे किस सीमा तक लगाव एवं अलगाव है ? 

() शासन के क्रियाकलापों का विस्तार (96 :8एथाकाड ग्रल॑ ण 00एथ४श/शा-- 
भारत की जन संस्कृति (]४४४६ एणाधंव्श (परण्ा८) मे बदलाव लाने वाला पक्ष है शासन की 
गतिविधियों मे नियामकीय वृद्धि । विदेशों से विसी वस्तु को मँगाने के लिए, विक्रय हेतु दुकान 
खोलने के लिए अथवा कसी वाली आवश्यक वस्तु की खरीद के लिए भारत मे लोगो को किसी 
न किसी प्रशासनिक अभिकरण से स्वीकृति लेनी होती है । भारत मे आधिक नियोजन का जर्थ 
है कि उत्पादन और वितरण के लक्ष्य निश्चित होता, कमी वाली वस्तुओं जैसे इस्पात, लोहा, 
कोयला, विदेशी मुद्रा आदि का सरकार हारा वितरण करना आदि। कतिपय वस्तुओं के दाम 
निश्चित कर देना एवं उनकी खरीद के लिए परमिट के उपयन्ध आदि। सरकारी नियस्त्रण कौ 
इस व्यवस्था से व्यक्ति और शासन के सम्बन्धों मे प्रभावकारी परिव्तेन आता है। नियन्त्रण की 
जदिल नियामकीय व्यवस्था के संचालन हेतु हजारों की सख्या में सरकारी कर्मचारियों की जरूरत 
होती है । इन सरकारी अधिकारियों हारा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णय लिये जाते हैं। ये निर्णय 
लेते है कि किस गाँव मे सडक वनायी जायें, किस गाँव को विजली दी जाये और कहाँ कारखाने 
खोले जायें । इनके निर्णयो को प्रभावित करने के लिए गाँव के लोग जिला मुख्यालयो पर जाते हैं 
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और जिले के लोग राज्यो की राजधानियो एवं नयी दिल्‍ली तक जाते हैं। इस सम्पर्क सूत्र का 
मुख्य ध्येय प्रशासन को प्रभावित करना है न कि सरकारी नीतियो में परिवर्तेत लाना ।! 

(2) सत्ता का विकेद्रीकरण (7॥० एक्रशाञणा ० ?०फ०)--भारत की राजनीतिक 
सस्कृति मे बदलाव लाने वाला दूसरा पक्ष है सत्ता का विकेच््रीकरण । भारत मे किसी न किसी 
रूप मे सदियों से ही सत्ता विकेन्द्रित रही है । मुगल वादशाहू दिल्‍ली मे रहते हुए अपने गवनेरो 
के माध्यम से शासन करते थे | ब्रिटिश काल में भी स्थानीय सत्ता यथार्थ मे जिला प्रशासन मे 
निहित होती थीं। स्वाधीनता के बाद नये सविधान मे सघ-व्यवस्था पर जोर दिया गया । कृषि 


सिंचाई, लोक कल्याण आदि विपयो का प्रशासन राज्य सरकारो के सुपुर्द कर दिया गया | पचायती 
राज की व्यवस्था की गयी और तीन स्तर वाली पचायती राज व्यवस्था का सन॒ 959 मे 


सूत्रषात किया गया। इसमे ग्राम स्तर पर ग्राम पचायत, खण्ड स्तर पर पंचायत समिति और 
जिला परिपद “मामक सस्थाएं होती है। अनेक प्रकार की सहकारी सस्थाएँ प्रारम्भ की गयी हैं । 
प्रत्येक जिले मे ऋण देने, बीज, खाद वितरित करने और किसानो को अनेक प्रकार की सुविधाएँ 
प्रदान करने हेतु पाँच सो से भी अधिक सहकारी सस्थाएँ मिल जाती हैं। सरकार की निगाह में 
पचायती राज संस्थाएं और अनेक प्रकार की सहकारी सस्थाएँ ग्रामीण भारत के आ्थिक विकास 
की रीढ है। स्थानीय स्तर के राजनीतिज्ञ और दलीय कार्थकर्ता सत्ता के इस विकेन्द्रीयकरण के 
प्रवल समर्थक है क्योकि इन सस्थाओ के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करने की उनकी 
सामर्थ्य बढती है ।2 न 

(3) सत्ता का लोकतन्त्रीकरण (१॥6 एशथआ०0णवाडक्ाणा एी ?07०)--भारत में जनता 
की राजनीतिक सस्कृति मे परिवर्तन लाने वाला तीसरी पहलू है सत्ता का लोकतन्त्रीकरण | जहाँ 
एशिया और अफ्रीका के अधिकाश देशो में सत्ता की “ निरकुृशता मे दिन-प्रतिदिन वृद्धि हुई है वहाँ 
भारत के कदम लोकतसन्‍त्रीकरण की ओर बढ़ते गये है । राजाओ के प्रिवीपर्स समाप्त किये गये, 
जमीदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गाँवो मे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचित पचायतों मे निर्णय लेने की शक्ति निहित कर दी गयी । 

भारत में विकसित होने चाली जनता की 'राजनीतिक संस्कृति (7॥6 स्शाशहशा॥8 १8855 
ए०णा. ०१] (ए/४7०)---भारत मे सरकारी क्रिया-कलापो के विस्तार, विकेनद्रीयकरण और सत्ता के 
लोकतन्त्रीकरण से जन सामान्य की व्यवस्था मे भागीदारी वढने लगी है । जहाँ प्रथम आम चुनाव 
मे मतदाताओं की सख्या 7:50 करोड थी वहाँ नवे चुनाव मे यह सख्या 45 5 करोड़ तक 
पहुँच गयी । हि 

जात में राजनीति में भाग लेने से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा भे वृद्धि होती है । अत्त- 
चुनाव के दिनो मे विधायकों एव ससद सदस्यों के लिए दलीय टिकिट माँगने वालो की संख्या 
हजारो मे हो जाती है। प्रत्येक दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए उससे भी कही ज्यादा रकम 
खर्च करता है जितता लाभ (वेतन भत्तो से) चुनाव जीतने के वाद उसे आमतौर से मिलता है । 
आज भारतीय समाज मे जाति प्रतिष्ठा का आधार न रहकर राजनीतिक पद और राजनीतिक 
सत्ता प्रतिष्ठा के आधार बन गये है । 

सत्ता के विकेन्द्रीयकरण से भारत में राजनीतिक दृष्टि से महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों के लिए 
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जाति, समुदाय और धामिक इकाइयों का महत्त्व पहले से भी अधिक बढ गया है। निर्वाचनों में 
जाति और धर्म के आधार पर मतदाताओं को संगठित करना सरल हो गया है 

झारत की राजनीति मे तनाव और मतभेद वढ़ रहे है। ये तनाव जातिमत, राजनीतिक 
और आधिक कारणो के परिणाम हो सकते है। भारत के लोगो में सौदेवाजी की प्रवृत्ति बढ़ रही 
है किन्तु यह सौंदेवाजी की प्रवृत्ति राजनीतिक सस्कृति का अभिन्न अंग नहीं है। व्यक्ति और 
समुदाय ऐसी माँगें प्रस्तुत करते है जिन्हे मध्यस्थतता कराने वाला अभिकरण सामजस्य के माध्यम से 
कुछ ले-देकर हल खोजने का प्रयत्न करते हैं । 

भारत मे शासक और शासित एवं नौकरशाही और लोकशाही के बीच नये प्रकार का 
रिप्ता विकसित हो रहा हैं। पुराने जमाने मे राजा और प्रजा का रिश्ता और ब्रिटिश काल में 
भालिक और नौकर का रिएता स्वाघीन भारत को विरासत मे मिला था। प्रजा और नौंकर की 
स्थिति से नागरिक ((४धं2०) की स्थिति मे परिवर्तत इतना आसान नही है। लोकतान्त्रिक 
व्यवस्था से निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रशासनिक व्यवस्था एवं 
बडे से बड़े प्रशासनिक अधिकारी जनता के सेवक होते है न कि मालिक । किन्तु भारत में पुरानी 
राजनीतिक आदत आज भी विद्यमान है और नये निर्वाचित शासक पुरानी परम्परा के आधार 
प्र ही चलने का ढोग करते हैं। राष्ट्रपति वायसराय की भाँति रहते हैं, केन्द्र एवं राज्यो के मन्त्र 
राजाओं की भाँति रहते है। प्रशासनिक अधिकारी अपने को जनता का मालिक मानते हैं न कि 
सेवक । स्थानीय अधिकारी जनता की सेवा के वजाय अपने उच्च अधिकारियों को खुश रुखने मे 
ज्यादा व्यस्त रहते है । प्रशासन मे रिश्वत और वक्‍्शीस देने के लम्बे सूच ((॥७7॥6)$) बने हुए 
हैं और भ्रप्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। गाँव की अशिक्षित जनता अपने छोटे-छोटे कार्यो के लिए 
पटवारी, ग्रामसेवक, तहसील कार्यालय के कलकों तथा जिले के अधिकारियों की तरफ देखती है । 
कृषि के लिए खाद लेना हो या सहकारी बैक से कर्ज या पटवारी से कोई पढ़्ठा तो रिश्वत्त का 
सहारा लेना ही पड़ता है । 

भारत के कई भागो मे कतिपय विशेष गुट, जाति अथवा समुदाय शासन करना एवं सत्ता 
में बने रहना अपना अधिकार समझते हैं | उदाहरण के लिए, राजपुतो को लिया जा सकता है । 
राजा-महाराजाओ ने स्वतन्त्रता के वाद चुनाव की राजनीति मे इसलिए सक्रिय भूमिका अदा की 
कि दे सत्ता मे वापस आ सकते हैं क्योकि राजपूत एक शासक जाति है। 

प्रो. वीनर का विचार है कि भारत का परम्परावादी अभिजात्य वर्ग एवं पारम्परिक 
शासित संस्कृति भारत के धर्मनिरपेक्षवाद, राष्ट्रवाद, लोकतस्त्र और आधुनिकीकरण के विरोधी 
हैं। राजनीति मे नये सामाजिक समुदायों की बढती हुई भागीदारी से राजनीतिक जीवन मे एक 
ऐसी संस्कृति का विकास हो रहा है जो राजनीतिक प्रतिष्ठा के सम्बन्धों, जाति और धर्म की 
निष्ठाओ और सेवक-तागरिक सम्बन्धों पर आधारित है । भारत की नूतन जन राजनीतिक संस्कृति 
न तो पूर्णतया अधुनातन और न पारम्परिक, अपितु दोनो का समन्वित रूप है । 

विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक संस्कृति (776 छ/० एणांधव्/श ए7४7०)--भारतीय 
प्रशासनिक सेवा के अधिकारियो, योजना आयोग के सदस्यों और केन्द्र में सत्तारू दल की 
कार्यकारिणी समित्ति के सदस्यो के विचार एवं हृप्टिकोण भारतीय राजनीति में विशिष्ट वर्ग की 
राजनीतिक सस्कृति का निर्माण करते हे । विशिष्ट चर्ग की संस्कृति का प्रतिनिधि समृुह जन 
सस्क्रति की आलोचना करता है। उनके अनुसार लोकत्तन्त्र मे जाति और घर्मंगत निष्ठाओ का 
कोई महत्त्व नही है । भार » * थी रह सकती है जब सभी जाति और धर्म के लोग 
राष्ट्र के प्रति (च-७व हु महसूस करता है कि त्याग हु 


732 भारत की राजनीतिक संस्कृति ५; 


भावना धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है । दलीय नेता सत्ता सध्ष मे इस प्रकार उलझते जा २ 
हैं कि विचारधारा और नीतियो से उत्का कोई सरोकार नही रह गया है । राष्ट्रीय स्तर पर 4 
योजनाएँ बनायी जाती हैं किन्तु उनका नीचे के स्तर पर ठीक से क्रियान्वयन नही होता है। 4*, 
में तनाव बढता जा रहा है और ग्रामीण भारत का विकास तभी हो सकता है जबकि सहयोग ५॥ 
सामजस्य मे वृद्धि हो । 

प्रो. वीनर का मत हे कि विशिष्ट वर्ग के आज के वेटे, वेटी जन संस्कृति के कट्टर 4२ घी 
हैं और उनका गाँवों के लोगो से जीवन्त सम्पर्क नही रह गया है। भारत मे उदीयमान जनता " 
संस्कृति का प्रभाव एवं शक्ति बढ रही है और विशिष्ट वर्ग की संस्कृति का प्रभाव धीरे-धीरे कम 
होता जा रहा है । 

॥ परम्परा, आधुनिकता एवं दो संस्कृतियाँ 
(7089|70थ/59५, /009ए_रागा'श #र पध्तठ पछ0 टण.एरए9) 

भारत मे उदीयमान राजनीतिक सस्क्ृति की विशेषताएं हैं---विशिष्ट तत्त्वो के प्रति निष्ठा, 
सत्ता और पुरस्कार प्राप्ति का बहुत बडा महत्त्व एवं उच्चे भावात्मक गुण--जिन्हे एक माने मे 
पारम्परिक नही कहा जा सकता है। फिर, यदि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लिए गाँव 
के लिए पाठमालाएँ, सड़कें, कुएँ और खाद की अधिक मात्रा में माँग करते है तो इसमे कोई 
रुढिवादी तत्त्व नही दिखायी देता | आज देहातो मे स्थानीय सत्ता स्रोतों पर जमीदारो और 
उच्च जातियों के बजाय सामान्य और नीची जातियो के लोगों का अधिकार बढ़ता जा रहा है । 
यत भारत की नवीन जन राजनीतिक संस्कृति, परम्परा और आधुनिकता का मिश्रित रूप है ॥? 

भारत के बुद्धिजीवी और विशिष्ट वर्ग उस राजनीति मे कम दिलचस्पी दिखाते है जिसका 
आधार जातिगत समूह है । वस्तुत: विशिष्ट वर्ग और जनता की. राजनीतिक सस्कृति का सर्प 
आधुनिकता और परम्परा का सघप्प नहीं है, अपितु आधुनिकता और परम्परा के तत्त्व दोनो ही 
सस्क्ृतियों मे देखे जा सकते हैं । जन संस्क्रति अधिक कार्यशील होती जा रही है और जनता 
लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में हिस्मेदारी बटोरने लगी है। इसमे राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व 
(श8७॥॥9) मे वृद्धि हुई है । भारत में लोकतन्त्र की सफलता एवं आधुनिकीकरण इस तथ्य पर 
निर्भर करता है कि वह कितना जल्दी दोनो सस्कृतियो की खाई को पाठने मे सक्षम है ।* 
दो संस्कृतियों मे ढकराव (एगाकन्नणय गएछ० एणाए्र०४) ४ 

वीनर का विचार है कि विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक सस्कृति तथा सर्वसाधारण की राज- 
नीतिक सस्कृति के बीच जो टकराव है, वह आधुनिकता और परम्परा केबीच का ठकराव 
नही है क्योकि परम्परावाद के तत्त्व विशिष्ट राजनीतिक सस्कृृति मे भी पाये जाते हैं । वास्तव मे, 
' यह टकराव दोनो प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियो के बीच पायी जाने वाली विभिन्नताओ का टक- 
'राव है । यह टकराव शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों, अधिक परम्परावादी और कम परम्परा- 
वादी तथा सकीर्ण विचारों और विस्तीर्ण विचारो के बीच का विरोध है । इसलिए वीनर की यह 
परिकल्पना है कि जनसाधारण की राजनीतिक सस्कृति और विशिष्ट वर्ग की राजनीतिक सरस्क्राति 
के वीच का यह टकराव यदि समाप्त नही होता तो इससे देश की लोकतान्त्रिक व्यवस्था को खतरा 
है। उनका मत है कि विशिष्ट वर्ग सवेसाधारण की राजनीतिक सस्क्ृति के स्वभाव को समझने 
में समय है, अत: यह जिन नीतियो का निर्माण करता है वह जनसाधारण की नीतियो से मेल नहीं 
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खाती | इन दो राजनीतिक सस्क्ृतियों के बीच बढती हुई खाई को भरना आवश्यक है क्योकि यदि - 
यह अन्तर बढाया गया तो एक ऐसी अवस्था आ सकती है जब राष्ट्रीय विशिष्ट वर्ग एक सर्वा- 
धिका रपूर्ण शासन अथवा सैन्य शासन की स्थापना कर सकता है । - 
भारत की राजनीतिक संस्कृति : विशेषताएं ; 
(8७/हापा' #8#प0णर55 05 वर एणवव्रट#, एणाएःछ) 

राजनीतिक सस्क्ृति का अध्ययन व्यवहारवादी प्रयोगों और आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्त 
के सन्दर्भ मे एक नवीन धारणा है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्थाओं और व्यावहारिक 
राजनीति को समझने मे सहायता मिलती है । जिस प्रकार प्रत्येक देश की जलवायु तथा वातावरण 
मे भिन्नता पायी जाती है उसी प्रकार राजनीतिक सस्कृति भी अलग-अलग होती है । किसी भी 
देश का अनुभव इसकी परम्परा तथा प्रवृत्ति में निहित होता हैं। भारत की परम्परा, प्रवृत्ति तथा 
संस्कार अन्य देशो से भिन्न हैं अत" भारत की राजनीतिक सस्क्ृति वह नही है जो सोवियत संघ, 
अमरीका गौर स्विट्जरलैण्ड की है । सक्षेप मे, भारत की राजनीतिक संस्कृति की विशेषताएं इस 
प्रकार हैं : 

() राजनीति में सामन्तवादी तत्त्व (स०एव्॑षी॥ा० 80००8 व 7070908)---तये संवि- 
धान में लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली पर जोर दिया गया हे । गणतन्त्र, लोकतन्‍्त्र, वयस्क-मता- 
घिकार, निष्पक्ष न्यायालय, स्वतन्त्र, प्रेस, निर्वाचन आदि सभी कुछ लोकतस्त्रात्मक दिखायी पड़ता है 
किन्तु लोकतन्त्र के आचरण के नीचे भारत मे सामन्तवादी राजनीतिक संस्कृति वनी हुई है । राज- 
नीति मे राजा-महाराजाओ की प्रभावक भूमिका रही है। भारत की जनता मन्त्रियो, विधायकों 
ओर जिले के अधिकारियों को आज भी “माई बाप” मानती है। यहाँ नागरिकों का मानस अधीनस्थता 
का है। हमारे जन प्रतिनिधि, मच्त्री, सासद और विधायक सामन्‍्तो की भाँति सुविधाओं की माँग 
करते है व सामतो और “राजकुमारो' की भाँति जीवनयापन करते है । 

(2) राजनोति मे करिश्माती नेतृत्व (एाध्यांग्राशाए फैलता गा ?०॥009)--यो तो 
भारते मे सम्प्रभु शक्ति मतदाताओं में निहित है किन्तु भारत की राजनीत्ति व्यक्ति प्रधान हैं। 
हमारी राजनीति का आधार चमत्कारी नेतृत्व है। अपने करिश्माती व्यक्तित्व के कारण जवाहर- 
लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गाँधी और जयप्रकाश नारायण की भारतोय राजनीति मे प्रभावी 
भूमिका रही है। सन्‌ 962 की पराजय के बाद भी जनता जवाहरलाल नेहरू को पूजती रही, 
जून 975 कौ ऐतिहासिक भूल के बाद भी जनता श्रीमती गाँधी को अपना नेता मानती रही, 
सम्पूर्ण कान्‍्ति न लाने पर भी जनता जयप्रकाश को दूसरा गाँधी कहती हे । 

(3) नारो और भत्तीको की भारतीय राजनीति (?०ा६०४ 068088॥8 ४४० 8977705) 
“एस्वाघीचता के वाद की पनपी राजनीतिक सस्कृति मे नारो और प्रतीकों का विशेष महत्त्व है । 
समाजवाद न लाने पर भी वर्षों तक कांग्रेस 'समाजवाद' के नारे के नाम से चुनाव जीतती रही । 
सन्‌ 967 के खुनावो मे डॉ. लोहिया का 'गैर-काग्रेसवाद', 'काग्रेस हटाओ देश बचाओ' का नारा 
काम कर गया। सन्‌ 97] के चुनावों मे “गरीबी हटाओ' का श्रीमती गाँधी का सारा प्रभावी 
सिद्ध हुआ । मार्च 977 के घुनावों में जयप्रकाश नारायण ने 'लोकतन्त्र बवाम तानाशाही” का 
नारा दिया | जनवरी 980 भे श्रीमती गाँधी का नारा था “वह सरकार चुनिये जो काम कर 
सके ।' सन्‌ 983 भे राजीव गाँधी ने 'राष्ट्रीय एकता खतरे मे है” का नाम दिया । 

(4) “राजनीति में सब कुछ चलता है' वाली भारतीय राजनीति (8एथ०शए६ 38 फद्षा 
77 00॥8०5)--भारत की राजनीति मे विश्वास का अभाव है। जिन लोगो को उत्तरदायी माना 
जाता है, उन्ही की वात पर जनता को भरोसा नही रहा है । राजनीतिक नेताओं के आचरण ने 
इस सकट को बढाने मे बहुत अधिक योगदान दिया है। आज की राजनीतिक नैतिकता का साम्य 
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इस पक्ति से है कि “राजनीति मे सव कुछ चलता है ।” दूसरे शब्दों मे, झूठ, धोखाधड़ी और ५ 
पाप राजनीति के नाम पर किये जा सकते है। चौ. चरणर्सिह का उदाहरण लिया जा सकता है 
जिनकी जीवन भर की प्रधानमन्त्री वनने की आकाक्षा आखिरकार पूरी हो गयी। 35 नष्त 
979 को लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा था कि उचर्न 
सरकार मध्यावधि चुनाव के पक्ष मे नही है, क्योकि उसमे भारी खर्चे होगा और उसका थो 
जनता पर ही पडेगा । परन्तु पाँच ही दिन वाद उसी प्रधानमन्त्री ने यह राय दी कि लोकसभा क 
विघटन करके नये चुनाव कराये जायें । इससे केवल यह निष्फर्ष निकाला जा सकता है कि 4९० 
के जनसाधारण का नैतिक स्तर देश के तथाकथित राजनेताओं की तुलना भे कही मधिक ऊँचा है) 
साधारण व्यक्ति इस प्रकार आचरण करते हुए झिझकता है, क्योकि उसे बदनामी का डर होता है । 
वह झूठ बोलते समय या घोखा देते समय लज्जा जाता है। परन्तु जहाँ तक राजनीतिज्ञी का 
सम्बन्ध है उनमे तनिक भी हिचक नही है। 

(5) सत्ता के इर्द-गिर्दे चक्कर लगाती भारतीय राजनीति (?०॥005 6ए०॑णोाढ ध्ाएए70 
ए०४०)--स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सत्ता को ही देश के पुत्रनिर्माण का एकमात्र साधन मानने क 
प्रथा चल पड़ी । इसलिए हमारे राजनीतिक जीवन में सत्ता की राजनीति का वर्चस्व स्थापित हो 
गया । सत्ता तक पहुँचना ही एकमात्र लक्ष्य माना जाने लगा । देश के विधानमण्डलो में पाँच हजार 
स्थान प्राप्त करने की छीनाझपटी और उसके लिए होने वाली सौदेवाजी ही राजनीति कहलाने 
लगी | सारे राजनीतिक कार्यकलाप का निचोड केवल यह है कि येन-केन प्रकारेण चुनाव जीत 
लिया जाय औौर ससद या विधानसभा मे प्रविष्ठ होते ही मन्‍्त्री की गद्दी की ओर दौडा जाय | 'क 
बार सत्तारूढ़ होने के वाद उनकी भरपूर चेष्टा यह रहती है कि वह अपनी कुर्सी पर बने रहे । 
राजनीतिज्ञ सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की चेष्टा करते है, विरोध के लिए विरोध करते हैं अ॑ ५ 
अन्य दलो के साथ साँठ-गाँठ और जोड-तोड के माध्यम से चुनाव जीतने की चेष्टा करते हैं। 
कभी इस बात का प्रयत्न नही करते कि ऐसा ढाँचा खडा किया जाय जिसमे सामाजिक और जाय 

“परिवतंन सम्भव हो । ्‌ 

(6) भारत में राजनीति व्यवसाय है (९०005 85 8 श065आ0॥ जा [॥08)--व < 
में राजनीति व्यवसाय है। राजनीतिजों के लिए राजनीति ही उनकी रोटी है। हमारे यहाँ हुसर 
व्यवसायों मे असफलता के बाद ही लोग राजनीति मे आते हैं । राजनीति असफल लोगो का जमा 
बड़ा बना हुआ है | इस देश के सासदो की जापान, फ्रास, पश्चिम जर्मती के विधायकों से घुलन 
की जाये तो उन देशो के सासद पेशेवर राजनीतिज नही मिलेगे। अपने-अपने क्षेत्रो मे सफलता _ 
वाद 8-0 साल तक सावंजनिक क्षेत्र मे काम करते हैं ओर तव राजनीति मे आते है। सर 
हमारे यहाँ न तो ऐसे लोग राजनीति मे आते है और न ही राजनीतिक दल समृद्ध व्यक्तित्व 
लोगों को अपनी तरफ खीचते है । हमारे राजनीतिक दल इस वात पर कभी तैयार नहीं होंगे । 
दस योग्य उम्मीदवार सर्वानुमति से चुन लिये जाये। 

(7) भारतोय राजनीति में हिंसा और प्रत्यक्ष कार्यवाही (शाण॑भाए8 थाएं ॥2 
5० 0०॥ ॥ ?०॥605)--भारतीय राजनीति मे प्रत्यक्ष कार्यवाही के तरीकों का व्यापक अब 
होता है। यहाँ हम अक्सर अनशन, वन्ध, हड़ताल, घेराव, सत्याग्रह आदि के बारे मे सुनते रहते है 
इन साधनो का प्रयोग विरोध प्रदर्शित करने के लिए या दवाव डालने के लिए होता है । थभभ* 
सभी हित समूह और राजनीतिक दल इन साधनो को वध मानते है । 

(8) राजनीतिक अष्ठाचार (ऐणाएण्श ८ण्ाएण्ञॉ००) --भारत मे राजनीतिक अ्रण्ट।व।९ 

का एक वडा कारण मन्त्रियो तथा नेताओ द्वारा प्रशासन में हस्तक्षेप करना और अपनी पार्टी 
उम्मीदवारों के चुनाव के लिए धन इकट्ठा करना है। सरकारी कर्मचारियों वी नियुक्तियो 
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पदोन्नतियों, स्थानान्तरण, परीक्षाफलो, छात्रवृत्तियों आदि सभी छोटे-बडे मामलो मे राजनीतिक 
तेता, विधायक तथा संसद सदस्य गहरी दिलचस्पी लेते हैं। चुनाव लड़ते के लिए विभिन्न पालियाँ 
पूँजीपतियों और कम्पनियों से पैसा इकट्ठा करती हैं, सत्तारूढ़ होने पर उन्हे अनुचित लाभ 
पहुँचाने का प्रयत्त करती हैं ।' आचार्य कृपलानी की इस बात में बडी सच्चाई है कि कुछ दिनों 
पहले यह कहा जा सकता था कि “अ्रप्टाचार प्रशासन मे केवल निम्न स्तरो पर है, पर आज 
किसकी हिम्मत है कि जो यह कहे कि भ्रष्टाचार उच्च स्तर मे नही है |” कुलदीप नायर लिखते 
हैं कि “प्रश्न यह है कि रिश्वतखोरी का दोर चल रहा है क्योकि रिश्वत आज अपने आप में 
कोई समाचार नही है--प्रश्न यह है कि मन्त्री भी अब खुले आम रिश्वत लेने लगे है ।// जयपुर 
के लोग कलक्ट्रेट के कर्मचारियों की;उस लम्बी हडताल को अभी तक नहीं भूल पाये हैं जबकि 
रिश्वत लेने के मामले मे एक कर्मचारी भ्रष्टाचार निरोध विभाग द्वारा पकड़ लिया भया तो उसके 
सभी सहयोगी हड़ताल पर चले गये थे । 

(9) निम्न जातियो का बढ़ता हुआ राजनीतिक महत्व (हएणण्वधाह फिश्वा ् 7.0एश 
(४४४४४ ॥॥ ?०॥४०४)--लोकतान्त्रिक राजनीति में 'चोट' के महत्त्व के कारण तिम्त समझी जाने 
वाली जातियो का महत्त्व कई स्थान पर बढा है । निम्न जातियाँ न केवल अपने राजनीतिक स्तर 
के प्रति जाग़रुक हुईं है बल्कि सत्ता को भी ग्रहण कर रही हैं । 

निष्कर्ष--भारत मे एक दोगली राजनीतिक सस्क्ृति विकसित हो रही है । नेता और 
जनता लोकतान्त्रिक व्यवस्था मे रहते हुए भी मन में सामन्ती तथा अर्द्ध-सामन्ती सूल्यो से चिपके 
रहते हैं। आधुनिक सुविधाओ का उपयोग करते हुए भी व्यवहार पुराने सास्क्ृतिक भूल्यो के 
अनुरूप करते हैं। यही कारण हे कि उच्च वर्ग राजचबीतिक सस्क्ृति (शा/० शणाएत्यो 
(०७४०) और सामान्य जन की राजनीतिक सस्क्ृति (5७४ एऐशााव्क्‍ एपराएए०) में काफी 
अन्तर है। ल्यूतियन पाई का विचार है कि “भारत के सन्दर्भ मे तो ऐसा लगता है कि जनसस्कृति 
के घेरे मे एक ऐसी राजनीतिक प्रक्रिया चल रही है जो जनमस्क्ृति मे स्वयं अपना एक आधुनिक 
तत्त्व उत्पन्न कर रही है । कालान्तर मे जनसस्कृति का यही आधुनिक तत्त्व आज की विशिष्ट 
वर्गीय सस्कृति के आधुनिक तत्त्व का स्थान ले सक्रता है और यदि ऐस्वा हुआ तो यह भावी भारत 
को 'एलीट कल्चर विशिष्ट वर्ग की संस्कृति' (8006 एणप्ा७) बन सकेगी | मिश्रण की यह 
प्रक्रिय परम्परावादी और आधुनिक तथा 'एलीट और मास सस्कृतियो” के बीच की खाइयो को 
पाठती रहती है ।” 
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परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक सस्थाओं की स्थापना भारतीय 
राजनीति की एक अद्भूत विशेषता है । भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के प्रारम्भ होने के . 
पश्चात्‌ यह धारणा विकसित हुईं कि पश्चिमी ढगग की राजनीतिक संस्थाएँ और लोकतलन्त्रात्मक 
मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप पारस्परिक संस्था--जातिवाद का अन्त हो जायगा किन्तु स्वाघी- 
नोत्तर भारत की राजनीति से जाति का प्रभाव अनवरत रूप से बढता गया । जहाँ सामाजिक और 
धामिक क्षेत्र मे जाति की शक्ति बटी है वहाँ राजनीति और प्रशासन पर इसके बढते हुए प्रभाव 
को राजनीतिज्ञों, प्रशासनधिकारियो और केन्द्र एवं राज्य सरकारो ने स्वीकार किया है । 

कतिपय विद्वानों की यह मान्यता है. कि लोकतान्त्रिक एवं प्रतिनिध्यात्मक सस्थाओं की 
स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का भारत में लोप हो जाना चाहिए । अन्य कुछ विद्वानों की धारणा 
थी कि जाति व्यवस्था परम्परागत शक्ति के रूप मे कार्य करती है तथा राजनीतिक विकास एवं 
आधुनिकीकरण के मार्ग मं बाधक है। इस सम्बन्ध ने रजनी कोठारी का अभिमत है कि--अथम 
कोई भी सामाजिक तन्‍त्र कभी पूर्णतया समाप्त नहीं हो सकता, अत. यह प्रश्व करना कि क्या 
भारत मे जाति का लोप हो रहा हे, अर्थगुन्य हैं ! हितीय, जाति व्यवस्था आधुनिकीकरण और 
सामाजिक परिवतंन से रुकावट नही डालती बल्कि इसको बढाने में एक महत्त्वपूर्ण भुमिका अदा 
करती है ।? स्थानीय और राज्य स्तर की राजनीति में जातीय संव और समुदाय निर्णय प्रक्रिया 
को प्रभावित करने मे उसी प्रकार की भूमिका अदा करते है जिस प्रकार पश्चिमी देशों मे दवाव 
गरुट (276४४प्ाघ० 070705) ।* हमारे राजनीतिज्ञ एक अजीव असमंजस की स्थिति में है । जहाँ एक 
ओर वे ज।तिगत भेदभाव मिटाने की वात करते हे वही दूसरी भोर जाति के आधार पर गेट 
वटोरने की कला में निपुणता हासिल करना चाहते हैं ।* 

जाति का परभम्परामत अर्थ एवं रूप 
(77400, /४8७परार6 #र० ४१ एरड 07 ए85प75) 

जाति भ्था किसी न किसी रूप मे संसार के हर कौने मे पायी जाती है, पर एक ग्रम्भीर 

सामाजिक कुरीति के रूप मे यह हिन्दू समाज की ही विश्ेपता है । वैसे इस्लाम और ईसाई समाज 
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भी इसके प्रभाव से अछत्ते नही रह सके । यह व्यवस्था एक अतिप्राचीन व्यवस्था रही है। इसका 
अभिप्राय पेशे के वाघधार पर समाज को कई भागों में वाँट देना है । सामान्यतया यह माना जाता 
है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति वैदिक काल मे हुई। ब्राह्मण घामिक और वैदिक कार्यो का सम्पादन 
करते थे। क्षत्रियों का कार्य देश की रक्षा करता और शासन प्रवन्ध करना था। वैश्य कृषि और 
वाणिज्य सम्हालते थे तथा शुद्रो को अन्य तीव वर्णों की चाकरी करनी पड़ती थी। जुरू-शुरू मे 
जाति प्रथा के वन्धच कठोर न थे और वह जन्म पर नहीं जपितु कर्म पर काट वाद से 
जाति प्रथा में कठोरता आती गयी, वह पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गयी तथा एक से दूसरी 
जाति से अन्त.क्रिया असम्भव हो गयी । अपने मौलिक रूप में जाति प्रथा उपयोगी थी । चूँकि वह 
श्रम विभाजन के सिद्धान्त पर आधारित थी, .अत उसने आशिक क्षेत्र में निपुणता के तत्त्व का 
समावेश किया । एक जाति का पेशा उसी जाति में होता था । बेटा बाप से अपना पुश्तेनी पेशा 
सीखता था और प्राय. उसी को अपनी आजीविका के साधन के रूप में अपना लेता था। इस त्रथा 
से एक जाति और विरादरी के लोगो मे भाई-चारे की भावना को वढाया । एक जाति के लोग 
एक-दूसरे से भली-भाँति परिचित होते थे तथा एक-दूसरे के सुख-दु ख में काम बाते थे । 
७] (न्रों- घुरिये (0/0ा:98) ने जाति व्यवस्था की छ. विशेषताएँ बतायी है, जो इस प्रकार है : 
| (0) भारत मे जाति ऐसे समुदाय है जिसका अपना विकसित जीवन है और इसकी सदस्यता 
जन्म से निश्चित होती है। , 
(0) भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति जानता है और जातियो के पद- 
सोपान में वाह्रण सबसे ऊपर माना जाता है । पक के ० 
(४) जातियो के आधार पर खान-पान और सामाजिक आदान-प्रदान के प्रतिवन्ध लगे 
रह्त 
(९) याँदों तथा गहरो में जाति के आधार पर पृथकता की भावना बनी रहती है । 
(२) कुछ जातियाँ कतियय व्शिप प्रकार के व्यवसायो को अपना पुश्तेनी अधिकार 
समझती है । 


(श४) जातियो की परिधि मे ही वंवाहिक आदान-प्रदान होता है और जातियाँ कई उप- 


-- जातियों में विभक्त होती है । उप-जातियो में भी वैवाहिक परिसीमाएँ है । 


जाति का राजनीति से सम्पर्क सूत्र है 
। (ए9.वराए5/लछलांडए १0 ८७8१8) 

स्वाधीनता संग्राम के दौरात ऐसा दीखता था कि जनता पर जातिवाद का प्रभाव कम हो 
रहा है किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरात्त जातिवाद ने'फिर जोर पकड़ा और वयस्क मताधिकार 
व्यवस्था के देश में लागू कर दिये जाने के परिणामस्वरूप यह एक राजनीतिक शक्ति के रूप गे 
उदित हुआ है। वैसे राजनीति पर जातिगत प्रभाव प्रतिनिधि व्यत्रस्था के लागू होने के समय से 
ही शुरू हो गया था किन्तु यह प्रभाव नगण्य ही था। इसके लिए उत्तरदायी थे ब्रिटिश प्रशासन, 
राष्ट्रीय जान्दोलन तथा सीमित मताधिकार । स्वतच्चता की प्राप्ति मे प्रथम दो कारणों का निरा- 
करण कर दिया और नये संविधान मे अपनायी गयी वयस्क मताधिकार व्यवस्था ने तीसरे का। 
फलत्त: जातियो के प्रधाव क्षेत्र मे आशातीत व द्वि ही गयी | | झारम्भ से तो सामाजिक अथवा 
आधिक च्‌ अथवा श्रेष्ठ जातियाँ ही राजनीति से प्रभावित रही और राजनीतिक लाभ 
उन्हीं तक सीमित रहे | समय के साथ-साथ मध्यम और निम्त समझी जाते बाली जातियाँ आये 
आने लगी और बपते राजनीतिक प्रभाव को बढाने से प्रयत्वशील रहने लगी । प्रो. रूडोल्फ के 
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शब्दों मे, “भारत के राजनीतिक लोकतनन्‍्त्र के सन्दर्भ मे जाति वह ६री है जिसके माध्यम से 
नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है । यया्थ में यह एक ऐसा माध्यम वन गयी है 
कि इसके जरिये भारतीय जनता को लोकतान्त्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोड़ा जा सकता है 9 
जाति का राजन्ीतिक- रूप : रजनी क्षोठारी का हृष्टिकोण 
(0708, )्रधाद्यश05 08 2५878 . 7१५७१ 770फ्रढ्वाय'5 4एशर022प) 

प्रो. रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'कास्ट इन इण्डियन पॉलिटिक्स' (एब४6 का पाता 
+०णाह०5) में भारतीय राजनीति मे जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेपण किया है। उनका मत 
है कि अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि क्‍या भारत में जाति प्रथा खत्म हो रही है ? इस प्रश्न के 
पीछे यह धारणा है कि मानों जाति और राजनीति परस्पर विरोधी संस्थाएँ है। ज्यादा सही 
सवाल यह होगा कि जाति-प्रथा पर राजनीति का क्या प्रभाव पड रहा है और जाति-पाति वाले 
समाज में राजनीति क्या रूप ले रही है ? “ जो लोग राजनीति मे जातिवाद की शिकायत करते हैं, 
वे न तो राजनीति के प्रहृत स्वरूप को ठीक समझ पाये है और न जाति के स्वरूप को । भारत 
की जनता जातियो के आधार पर सगठित है अत न चाहते हुए भी राजनीति को जाति संस्था का 
उपयोग करना ही पडेगा.। बत. राजनीति में जातिवाद का अर्थ जाति का राजनीतिकरण है। 
जाति को अपने देयरे मे खीचकर राजनीति उसमे अपने काम मे लाने का प्रयत्त करती है। दूसरी 
ओर राजनीति द्वारा जाति या विरादरी को देश की व्यवस्था में भाग लेने का मौका मिलता 
है ।? राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्त करने के लिए जातीय सगठन का उपयोग करते हैं और जातियो 
के रूप में उनको बना-बनाया संगठन मिल जाता है जिससे राजनीतिक सगठन में आसानी 
होती है । 

जाति व्यवस्था और राजनीति मे अन्त क्रिया के सन्दर्भ मे प्रो. रजनी कोठारी ने जाति- 
प्रथा के तीन रूप प्रस्तुत किये है . (0) लोकिक रूप (76 5९०एथ' 850०0/), (४) एकीकरण का 
रूप (प॥6 प्राध्हाथांणा 459९०), तथा (7) चैतन्य रूप (॥॥6 859००: ० ००॥5७०प्४258) । 

() जाति व्यवस्था फा लौकिक रूप--रजनी कोठारी मे जाति व्यवस्था के लौकिक रूप 
को व्यापक दृष्टि से देखने का प्रयत्त किया । जाति व्यवस्था की कुछ बातो पर सबका ध्यान 
गया है जैसे जाति के अन्दर विवाह, छुआछूत और रीति-रिवाजो के द्वारा जाति की पृथक्‌ इकाई 
को कायम रखने का प्रयत्न | लेकिन इस वात की ओर वहुत ही कम लोगो का ध्यान गया है कि 
जातियो मे आपसी प्रतिद्वन्द्रिता एवं गुटवन्दी रहती है, प्रत्येक जाति प्रतिष्ठा और सत्ता की प्राप्ति 
के लिए संघप॑रत रहती है । उदाहरण के लिए, आजकल विहार में ऊँची जातियों और पिछडी 
जातियो के वीच सत्ता प्राप्ति का अनवरत संधर्प चल रहा है और यही कारण है कि जनता शासन 
के दौरान दोनो ही मुख्यमन्त्री पिछडी और अनुसूचित जातियो से जाये । जाति व्यवस्था के इस 
लोकिक पक्ष के दो रूप थे---एक शासकीय रूप यानि जाति की ओर भाँव की पंचायत और 
चौधराहट । दूसरा रूप राजनीतिक था यानि जाति की आन्तरिक गुटवन्दी-और अन्य जातियों से 
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गठजोड और प्रतिदृनन्द्रिता । इन. संगठनों का प्रभाव इस वात पर निर्भर करता था कि स्थानीय 
मेताओ के समाज की केन्द्रस्थ सत्ता से किस प्रकार के सम्बन्ध थे | धर्म, व्यवस्ताय और प्रदेश के 
आधार पर इन जातियों की स्थिति बनती और विभड़ती थी । पहले इन जातियों का सम्बन्ध ' 
जाति या गाँव की पंचायत और राजा या जमीदार से रहता था। अब जातीय पंचायतो के स्थान 
पर विधानसभाएँ और संसद हैं तथा राजा के स्थान पर राष्ट्रीय सरकार है। 

रजनी कोठारी का यह भी विचार है कि देश की राजनीति पर किसी एक जाति का 
प्राधान्य नही हो सका क्योकि कुछ स्थानों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था तो कुछ प्रदेश मे जैसे 
गुजरात और मारवाड़ मे जैन, वैष्णव जैसे सम्प्रदायों के हाथ में आथिक शक्ति थी। 

(४) जाति व्यवस्था का एकीकरण रूप-- जाति का दूसरा रूप एकीकरण का है अर्थात्‌ 
व्यक्ति को समाज से बाँधने का. है। जाति प्रथा जन्म के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति का समाज भे 
स्थान नियत कर देती है। जाति के आधार पर ही उस व्यक्ति का व्यवसाय और आशिक भूमिका 
निश्चित हो जाती है । चाहे कितना भी बड़ा व्यत्तिः क्यो न हो, उसका अपने समाज में लगाव 
पैदा हो जाता है, जाति के प्रति उसकी निम्ठा बढ़ने लगती है। यही निप्ठा आगे चलकर बड़ी 
निष्ठाओ अर्थात्‌ लोकतन्त्र॒ और -राजनीतिक व्यवस्था के प्रति भी विकसित हो सकती है। इस 
प्रकार जातियाँ जोड़ने वाली कट्टियाँ वन जाती है । लोकतन्त्र के अन्दर विभिन्न समूहो मे शक्ति के 
लिए प्रतिदन्द्रिता होती है और विभिन्न जातियो में आपस में मिल-जुलकर गठजोड बनाने की 
प्रवत्ति उत्पन्न होती है ताकि वे सत्ता का लाभ प्राप्त कर सकें । 

(पं) जाति व्यवस्था का चेतन्य रूप--जाति प्रथा का तीसरा रूप चेतना वोध है। कुछ 
जातियाँ अपने को उच्च समझती हैं और इस कारण समाज भे उनकी विशेष प्रतिष्ठा होती है । 
इस कारण कुछ निम्न समझी जाने वाली जातियाँ भी अपने को उनके साथ जोड़ने की चेष्टा करती 
हैं । क्षत्रिय वर्ण के साथ जो प्रतिष्ठः जुडी हुई है, उसके कारण देश के विभिन्न भागों मे अनेक 
जातियों ने इस वर्ण का दावा किया है । कुछ जातियो में इसी प्रकार ब्राह्मण पद का भी दावा 
किया है । राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति भे परिवर्तन के परिणामस्वरूप जाति विशेष 
की स्थिति भी वदलती है । सामाजिक व्यवहार में अलग-अलग स्तर पर अलग-अलग रूप धारण 
करने के कारण जाति व्यवस्था मे लोच और परिवर्तेनशीलता जा जाती है । इसके लिए चार मार्ग 
अपनाये जाते हैं। प्रथम, सस्क्ृतिकरण का तरीका है। सस्क्ृतिकरण में छोटी जातियाँ सामाजिक 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते के लिए ब्राह्मणों के रीति-रिवाजों की नकल करने लगती हैं । इसे बाह्मणी- 
करण भी कहा जाता है। द्वितीय, लोकिकीकरण या अव्राह्मणीकरण का तरीका है। आर्थिक उन्नति, 
राजनीतिक एकता ओर वुद्धिवाद की सार्वजनिक प्रवृत्तियों के प्रभाव से अक्सर अब्राह्मण जातियाँ 
ब्राह्मणों की नकल करने की प्रवृत्ति को छोड देती है और अन्य अन्ाह्मण जातियों से मिलकर राज- 
नीतिक व सामाजिक अधिकार धाप्त करने की चेष्टा करती है । तृतीय, महापुरुषों से सम्वन्ध जोड़ने 
का तरीका है । कभी-कभी कंत्तियय जातियाँ अपनी उच्चता सिद्ध करने के लिए अपना सम्बन्ध 
पौराणिक पुरुषों से जोड़ने का प्रयत्त करती है । जैसे ग्रुजरात के पाटीदार, बंगाल के महाष्यि 
और राजस्थान के जाट आदि | चतुर्य, जाधुनिक राजनीति में न्षी भागीदारी का तरीका है। कुछ 
जातियाँ सीधे ही आधुनिक राजनीति मे भाग लेने लगी और इस प्रकार उन्होंने समाज मे भी 
उच्च स्थिति प्राप्त की । जान्न्न प्रदेश और विहार इसके उदाहरण है । 

प्रो. रजनी कोठारी ने जाति के राजनीतिकरण की चर्चा करते हुए कहा है कि इससे 
पुराता समाज नयी राजनीतिक व्यवस्था के करीब आया है ।' इस प्रक्रिया को उन्होंने तीन चरणों 
में वॉँटा है - 
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() शक्ति और प्रभाव की प्रतिस्पर्दधा--छेंची जातियो तक सीसित रही -- भारत का पुराना 
समाज जब नयी व्यवस्था के सम्पर्क में आने लगा तो सबसे पहले शक्ति और प्रभाव की स्पर्दा 
* प्माज की प्रतिष्ठित और जमी हुई जातियो तक सीमित रही । जिन जातियों ते उच्च शिक्षा प्राप्त 
करके आधुनिक बनने का प्रयत्न किया, वे प्रतिष्ठित जातियो के समक्ष आने लगी । इन जातियो 
मे अधिकार और पद प्राप्त करने के लिए अपना राजनीतिक संगठन वनाया जिससे दो ऊँची 
जातियो में प्रतिस्पर्दा और प्रतिहनन्द्रिता बढ़ने लगी । मद्रास भौर महाराष्ट्र मे ब्राह्मण-अन्राह्मण; 
राजस्थान मे राजपूत जाट, ग्रुजरात में वर्निर्या-ब्राह्मण-्पाटीदार, आन्ध्र प्रदेश में कम्मा-रेड्डी 
और केरल में इजवा-नायर द्वन्द्द इसके उदाहरण है । 

(#) जाति के अन्दर की प्रतिस्पर्धी गुटवन्दी--इस चरण मे भिन्न-भिन्न जातियो की प्रति- 
स्पर्डा के साथ-साथ जाति के अन्दर भी प्रतिस्पर्द्धी गुट वन जाते है । प्रतिद्वन्द्ी मेताओों के पीछे ग्रुट 
बन जाते है | इन ग्रुटो से विभिन्न जातियो के लोग होते है । अपना गुट मजबूत करने के लिए 
उन जातियो की भी सहायता ली जाती है, जो अब तक दायरे से वाहर थी। चुनाव में समर्थन 
प्राप्त करने के लिए नीची जातियो के प्रमुख लोगो को छोटे राजनीतिक पद और लाभ में कुछ 
हिस्सा देकर अतिस्पर्द्धी नेता अपना ग्रुट मजबूत करने का प्रयत्न करते है । जहाँ इस प्रकार मुखियो 
को इनाम और पद देकर इन जातियो का समर्थन प्राप्त करना सम्भव नहीं हुआ, वहाँ विभिन्न 
जातियों और उपजातियो मे आपसी प्रतिस्पर्द्धा पैदा करके उनका संगठत बनाने की और उन 
संगठनों के मध्यस्थ या विचवइयो द्वारा समझौता करने की कोशिश की गयी । इस चरण में पुराने 
ब्राह्मण और कायस्थ आदि प्रशासनिक जातियों के नेताओं के वजाय व्यवसायी और कृपक जातियो 
के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं की सख्या बढी । ये नेता सौदा पटाने में कुशल थे, ज्यादा व्यावहारिक 
थे और अपने वर्ग और जाति के लोगो का नेतृत्व कर सकते थे । 


(70) जाति के वन्धन ढोले पड़ना और राजनीति फो व्यापंकता मिलना--रजनी कोगरी 
के अनुसार तीसरे चरण मे एक ओर राजनीतिक मूल्यों की प्रधानता हुईं और जाति-पाँति से 
लगाव कम हुआ, वर्हा दूसरी ओर शिक्षा, नये शिल्प और शहरीकरण के कारण समाज मे परिवर्तन 
आया । भौतिक उन्नति की नयी धारणाओ का जोर बढा। पुराने पारिवारिक वन्धव टूटने लगे 
और लोग काम-धन्धे के लिए शहरो मे जाकर वसने लगे । जाति की भावना ढीली पड़ने लगी 
और सामाजिक व्यवहार अपनी जाति तक सीमित न रहा । राजनीति में भी व्यापकता आयी। 
नयी शिक्षा और नये सामाजिक व्यवहार से उत्पन्न होने वाली नयी भ्रवृत्तियाँ फैलने लगी। राज- 
नीतिक संस्थाओं का ढाँचा व्यापक होने लगा और जाति की भावना को नया रूप मिलने लगा। 
राजनीतिक प्रवृत्तियो ने नयी निष्ठाओ को जन्म दिया, जो पुरानी निष्ठाओं को काठती हैं। जाति 
अब राजनीतिक समर्थन या शक्ति का एकमात्र आधार नही रही, यद्यपि राजनीति में इसका 
अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है ! 

श्रो, रजनी कोठारी का राजनीति मे जाति सम्बन्धी निष्कर्ष इस प्रकार है 

री आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था मे भाग लेने के कारण पहले तो जाति प्रथा पर 
पृथकता की श्रवृत्ति का प्रभाव पडा, बाद में जाति भावना का सामजस्य हुआ और इसने 
राजनीतिक सगठन में सहायता दी । 

(2) आधुनिक राजनीति में भाग लेने से लोगो की दृष्टि में परिवर्तत हुआ और उनकी 
यह समझ मे आ गया कि आज के युग मे केवल जाति और सम्प्रदाय से काम नहीं चल सकता । 

(3) जहाँ जाति बडी होती है, वहाँ भी उसमे एकता नहीं रहती, उसमें उप-जातियो के 

द होते है और छोटी जातियाँ तो अपने बल पर चनाव भी नही जीत सकती हैं। यदि कोई 


हि 
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प्रत्याशी अपनी ही जाति का पक्ष लेता है तो दूसरी जातियाँ उतके खिलाफ हो जाती है इसलिए 
चुनाव की राजनीति मे अनेक जातियो का ग्रुट बनाना पडता है। | 
| (4) राजनीति मे आने के कारण जाति की भावना ढीली पड जाती है और अनेक नयी 
| भनिष्ठाओं का उदय होता है । 
| (5) आजकल राजनीति मे जातिवाद और सम्प्रदायवाद का जोर बढने की शिकायत की 
जाती है। ऐसा समझा जाता है कि शिक्षा प्रसार, शहरों के विस्तार औद्योगीकरण के कारण 
सम्प्रदाय और जाति के वन्धन ढीले पड रहे थे, वे चुनाव की राजनीति के कारण फिर से जोर 
पकड रहे है और इससे देश मे फूट बढ़ेगी जिससे धर्म निरपेक्ष लोकतन्त्र का ढाँचा खतरे मे पड़ 
जायेगा। किस्तु प्रो. कोठारी का मानना है कि वास्तव भे जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे 
ही परिणाम निकलते है | वजाय राजनीति पर जाति के हावी होने के, जाति का राजनीतिकरण 
५ हो जाता है। (६ ३5 7रण ऐेणाधपरठ5 पाता: छुलंड एबर्शल. गरंतितंशा, ता. 48. 04४० तह 8०३ 
एणापलं5३४णा) राजनीति ने जाति को लीक से हठाकर नया सन्दर्भ दे दिया, जिससे उसका 
पुराना रूप बदल रहा है। 
| (6) आधुनिकतावादी नेता जाति-पाँति पर भले ही नाक-भौ सिकोडे, परन्तु इसके द्वारा 
' राजनीतिक शक्ति उने वर्गो या समूहो के हाथ मे पहुँच सकी, जो अब तक उससे वचित थे । 
| (7) जाति के आधार पर संघ और सगठन बनते है जैसे कायस्थ सभा, क्षत्रिय संघ आदि 
! सब मिलाकर जातीय सगठनो ने भारत की राजनीति मे वही भाग लिया है जो पश्चिमी देशो मे 
| विभिन्न हिंतो व वर्गों के संगठनों ने । हे 
| (8) जातियो और सम्प्रदायो के राजनीति में भाग लेने के फलस्वरूप सामूहिक या राष्ट्रीय 
भावना का उदय हुआ है और उनकी पृथकता कम होकर उनका राजनीतिक एकीकरण हुआ है । 
जाति.और राजनीति में अन्तःक्षिया : सेद्धान्तिक आधार 
(तपफरे # 008 हषफज्रररार 2८४७8 ७) ए0]7705 . 
प्रप्तए0ए४४7087, फ्ार ५१४5४७०२९) 
भारत मे जाति और राजनीति में किस प्रकार का सम्बन्ध है ? इस सम्बन्ध में चार प्रकार 
से विचार प्रस्तुत किये जा रहे है : 
संवेधयम, यह कहा जाता है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था का सगठन जाति की 
संरचना के आधार पर हुआ है और राजनीति केवत सामाजिक सम्वन्धों की अभिव्यक्ति मात्र है । 
सामाजिक सगठन राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करता है । 

* द्वित्तीय, राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति नया रूप धारण कर रही है। लोक- 
तान्त्रिक राजनीति के अन्तर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित जातीय संरचनाओं को इस' प्रकार प्रयोग 
भें लाती है जिससे सम्बद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन जुटा सके तथा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बना 
सकें । जिस समाज में जाति को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संग्झन माना जाता है उसमे यह अत्यन्त 
स्वाभाविक है कि राजनीति इस सगठन के माध्यम से अपने आपको सगठित करने का प्रयास करे। 
इस भ्रकार यह कहा जा सकता है कि जिसे हम राजनीति मे जातिवाद के नाम से पुकारते हैं वह 
वास्तव में जाति का राजनीतिकरण है। 

>देदौय, भारत में राजनीति “जाति' के इर्द-गिद घुमली है। जाति अमुखतम राजनीतिक 
दल हैं। यदि मनुष्य राजनीति की दुनिया मे ऊँचा उठना चाहता है तो उसे अपने साथ अपनी 
जाति को लेकर चलना होगा । भारत में राजनीतिज्ञ जातीय समुदायो को इसलिए संगठित करते 
है ताकि उत्तके समर्थन में उन्हें सत्ता तक पहुँचने मे सहायता मिल सके । 
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चतुर्थ, जातियाँ संगठित होकर प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग लेती हैं और इस प्रकार 

जातिगत भारतीय समाज में जातियाँ ही “राजनीतिक मक्तियाँ' बन गयी हैं । 
2 जाति के राजनीतिकरण की विशेषताएँ 
(प्&४&७टाफ्राशाट३ 08 24972 ए0ा7ट5#7709) 

भारतीय राजनीति मे जाति की भूमिका की उभरती विभेषताएँ निम्नवत्‌ हैं : 

प्रथम, जाति व्यक्ति को वबधने वाली कड़ी है । जातीय संघो भौर जातीय पंचायतों ने 
जातिगत राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओं को बढाया है। जाति-पाँति को समाप्त करने वाले आन्दो- 
लगन अन्ततोगत्वा नयी जातियो के रूप मे मुखरित हुए जैसे लिगायत, कवीरपन्थी और सिक्‍्ख 
आन्दोलन स्वयं तयी जातियाँ वन गये । 

द्वितीय, शिक्षा, शहरीक रण, भौद्योगीकरण और आधुनिकीकरण से जातियाँ समाप्त नही 
हुई अपितु उनमे एकीकरण की प्रवृत्ति को वल मिला और उनकी राजनीतिक भूमिका मे वृद्धि 


हुई । 


डे 

तृतीय, राजनीति मे प्रधान जाति (2णांग्रशया ०४४०) की भूमिका का विश्लेषण किया 
जा सकता है। प्रधान जाति न केवल राजनीतिक और आशिक दृष्टि से ही शक्तिशाली होती है, 
बल्कि संख्या मे भी गाँव या इलाके मे ज्यादा होती है। प्रधान जाति अपने सख्या बल के आधार 
पर गाँव और क्षेत्र की स्थानीय सस्थाओं जैसे पंचायतों की राजनीति मे सक्रिय होती है । यदि 
किसी राज्य विशेष मे किसी जाति की प्रधानता होती है तो राज्य राजनीति में जाति एक प्रभावक 
तत्त्व वन जाती है । हरियाणा की राजनीति के बारे मे ठॉ सुन्नाप काश्यप ने लिखा है--/ हरि- 
याणा मे जाति और बर्ग की भावना को अपेक्षाकृत अधिक बल मिला है तथा हरियाणा के जन- 
जीवन में सदा ही 'जाति' राजनीतिक दल की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण रही है।.. ग्रुड्याँव 
और महेन्द्रगट क्षेत्रों के अहीर, अहीर उम्मीदवार को ही मत देना चाहेगा अन्य किसी को नहीं 
* यही वात राज्य के अन्य भागो के अन्य जाति के समूहो के बारे में लागू होती है । चुनावों के 
समय यहाँ अक्सर एक पुरजोर नारा सुनायी पढता है--'जाट की वेदी जाट को, जाट का बोट 
जाट को ।!! आश्चर्य की वात यह है कि जाति की यह छूत हिन्दुओ तक ही सीमित नहीं, 
मुसलमान भी उनकी गिरफ्त से नही बच सके ॥7 

चतुर्थ, उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ही जातिगत समुदायों का झुकाव राजनीति की 
ओर हो गया था जबकि ब्रिटिश शासन ने भारत मे एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था की नीव डाली 
थी। सबसे पहले इसका ध्यान जनगणना कार्यालय की ओर गया जहाँ जातीय समुदायों ने सामा- 
जिक प्रतिष्ठा प्राप्ति के ध्येय से अपने सग्रठण का नामकरण कराना आवश्यक समझा | बाद मे 
अपनी जाति के लोगो के हितो को संरक्षण के लिए जातीय संघो ने प्रस्ताव पारित किये और 
शासन को अपनी माँगो के लिए प्रभावित करना प्रारम्भ किया । यहाँ तक कि कुछ जातियो ने 
शैक्षणिक सुविधा, शिक्षण संस्थाओं मे जातिगत आरक्षण और सरकारी नौकरियों मे आरक्षण की 
माँग की । मद्रास की वेनियर (ए०॥आआह$) जाति के नेता पदायची (?8047००॥) ने सी. राज- 
गोपालचारी के मन्त्रिमण्डल मे शामिल होने से इंकार कर दिया क्योकि उन्होने उनकी जातीय 
भाँगो को मानने से इकार कर दिया था। वाद में वे कामराज मन्त्रिमण्डल में शामिल हो गये 
क्योकि उन्होने वेनियरों की माँगें स्त्रीकार कर ली थी । . 

पंचम, निर्वाचनों के दिनों मे जातिगत समुदाय प्रस्ताव पारित करके राजनीतिक नेताओ 


ओर दलों को अपने जातिगत समर्थन की घोषणा करके अपने हितो को मुखरित करते है । 
० 2मअपाक 2030 % 


डॉ. सुभाप काश्यप , दल-बदल और राज्यों की राजनीति (मेरठ, 970), पृ. 2-3 । 
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षष्ठ, जाति की भूमिका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर उतनी नही है जितनी स्थानीय 
और राज्य राजनीति पर है ।* 

सप्तम, जाति और राजनीति के सम्बन्ध स्थैतिक न होकर गतिशील है ।* 

जाति के राजनीतिकरण का विवेत्रन 
(£०%शएछ एएणाप्ाटा5&7]0 + ४१8४,४5॥5) 

जातिवाद का एक पक्ष यह है कि यदि कुछ जातियाँ या जाति के लोग मिलकर कोई 
रचनात्मक कार्य जैसे स्कूल या कॉलेज खोलना, अस्पताल, धर्मशाला ऐँ, मन्दिर, भ्रुरुद्वारे आदि बन- 
वाना, निर्धनों को आथिक सहाथता देना आदि करते हैं तो उससे न तो किसी को हैरानी या परे- 
शानी होगी और न कोई विद्वेष की भावनों ही फैलती है । किन्तु जब कुछ जातियाँ या जाति के 
लोग मिलकर अन्य जाति को परेशान अथवा संत्रस्त करते है तो स्थिति भयावह अवश्य बन जाती 
है । आजकल प्राय. यही हो रहा है। अच्छे प्रतिभाशाली लोग केवल इसी आधार पर उपेक्षित 
रहते हैं कि वे किसी जाति विशेष के नही होते। जातियो के नाम' से चलने वाली सस्था मे से 
बहुत ही कम ऐसी टोती है जो पक्षपात शून्य होती हैं, बाकी सभी मे यह विय इस प्रकार घोला 
जाता है कि अच्छी पतिभाओं का विकास रुक जाता है। जातिवाद अथवा भारत मे जातियो का 
होना यदि वास्तव मे एक सामाजिक बुराई है तो उसे अभी दुर क्यों नहीं किया गया ? छुआछूत 
मिठाने के लिए यदि कानून वन सकता है तो जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए अभी तक 
कानून क्यो नहीं वत्ता ? यह सहज ही शंका का विषय वन जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
हमारे राजनीतिज्न ऊपर से 'जाति तोडो” सम्मेलन करते है किन्तु अन्तरंग से जातीयता को बढावा 
देते है । जातिवाद के कारण अनेक ऐसे सध वन गये है जिनमे काफी पिछडे वर्ग के लोग शामिल 
हैं। शोपित संघ तो अनुसूचित जातियो अथवा अनुसूचित आदिम जातियो का एक संघ है ही । 
इधर एक नाम' दलित पैथर' 'भी सुनाई पडने लगा है। दलित का अर्थ है रोदा, कुचला अथवा 
संत्रस्त । जवकि पैथर अंग्रेजी का शब्द है जो चीता अथवा तेंदुआ के लिए प्रयुक्त होता है। यह 
संगठन उम्रवादी अनुसूचित जातियो व आदिवासियों का मगठन है जो मूल रूप से जातीय आधार 
पर संगठित किया घया है। इसी प्रकार जाठों, गूजरो, अहीरो, वैश्यो आदि के भी अनेक संगठन 
हूँ जिनका मुख्य आधार जाति ही है । ब्राह्मणो के कई वर्ग है । कान्यकुन्ज, गौड़, मेंथिल, दक्षिणात्य 
आदि । इनकी भी अतेक सभाएँ व संगठन है जो भारतीय व प्रादेशिक आधार पर बनाये गये है--- 
जैसे अखिल भारतीय कान्य कुव्ज सभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा आदि | इन सभाओं का 
मूल ध्येय जातीय भाववाओ को उकसाना है । जातीय संगठन और जातीय नेता राजनीतिक दलो 
और राजनीतिज्ञों से साठ-गाँठ करके जाति का राजनीतिकरण करने मे लगे हुए है । विहार और 
उत्तर प्रदेश मे आये दिन जातीय झगडो, तनावों और संघर्पो भे जाति मौर राजनीति की बन्त'- 
क्रिया ही दिखायी देती है । 
भारतीय राजनीति में 'जाति' की भूमिका 
(08 07 0589 पर जरा >ण ए0.प्राठछ) 

जयप्रकाश नारायण ने एक वार कहा था कि 'जाति भारत मे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण दल है” 
हेरल्ड के के शब्दों मे, “राजनीति का आधार होने के वजाय जाति उसको प्रभावित करने वाला 
एक तत्त्व है । 
ीघघघसफफऊससस सकसससससन फस  अड-ऊपअउृउअइक्‍सयचचच आन 


३. ऋएश98 0995 8 एदधु]070 उणे९ व 586 याते 40९03] 
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जाति-व्यवस्था भारतीय समाज का परम्परागत पक्ष है । स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात 
संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के निर्माण से आधुनिक प्रभावों ने भारतीय समाज मे धीरे-धीरे 
प्रवेश करना आरम्भ कर दिया | आधुनिक प्रभावों के फलस्वरूप वयस्क्र मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचन प्रारम्भ हुए और जातिगत सस्‍्थाएँ यकायक महत्त्वपूर्ण बन गयी क्योंकि उनके पास भारी 
संख्या मे मत थे और लोकतन्त्र से सत्ता प्राप्ति हेतु इन मतों का मूल्य था । जिन्हे सत्ता की आकाक्षा 
थी उन्हे सामान्य जनता के पास पहुँचने के लिए सम्पर्क सूत्र की भी आवश्यकता थी । सामान्य 
जनता को अपने पक्ष मे मिलाने के लिए यह भी जरूरी था कि उनसे उस भाषा में वात की जाय 
जो उनकी समझ में आ सके । जाति-व्यवस्था इस वात को प्रकट करती थी । इस पृष्ठभूमि में जाति 
की भूमिका राजनीति में अधिकाधिक महत्त्वपूर्ण होती गयी | +गारतीय राजनीति में 'जाति' की 
भूमिका का अध्ययन निम्न शीर्षको मे किया जा सकता है 

(4)/ निर्णय प्रक्रिय में जाति की प्रसावक भुमिका (फरपिल्यांब् ए२06 ० ८४56 दं। 
ए6लंडाणानाशेधणढ 0700०955)--भारत में जातियाँ सगठित होकर राजनीतिक और भ्रशात्तनिक 
निर्णय की प्रक्रिया को प्रभावित करती है । उदाहरणार्थ, सविधान में अनुसूचित जातियो और जन- 
जातियो के लिए आरक्षण के प्रावधान रखे गये हैं जिनके कारण ये जातियाँ संगठित होकर सरकार 
पर दवाव डालती है कि इन युविधाओ को और अधिक वर्षों के लिए अर्थात्‌ जनवरी 2000 तक 
के लिए वढा दिया जाय । अन्य जातियाँ चाहती हैं कि आरक्षण समाप्त किया जाय अथवा इसका 
आधार सामाजिक-आर्थिक स्थिति हो अथवा उन्हे आरक्षित सूची में शामिल किया जाय ताकि 
वे इसके लाभ से वर्जित न रह जायें। 

(2)-शजनीतिक दलो में जातिगत आधार पर निर्णय ((४8४6-0०ंग्ाल्त (60805 &( 
ध6 ०एश ० #णाध०द्ष ?270०5)--भारत मे सभी राजनीतिक दल अपने अत्याशियों का चयन 
करते समय जातियत आधार पर निर्णय लेते हैं। प्रत्येक, दल किसी भी चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशी 
मनोनीत करते समय जातिगत गणित का अवश्य विश्लेषण करते हैं। 962 मे ग्रुजरात के 
चुनाव मे स्वतस्त्र पार्टी की सफलता का राज उसका क्षत्रिय जाति के समर्थतर मे छिपा हुआ था । 
हरिजन-मुसलमान-द्राह्मण शक्तिपूंज बनाकर ही 974 का आम चुनाव काग्रेस ने जीता था । 
977 मे जनता पार्दी की विजय का कारण उसे मुसलमानों और हरिजनों के साथ उच्च जातियों 
का प्राप्त समर्थन था । जनवरी 980 के सप्तम लोकसभा चुनावों मे कांग्रेस (इन्दिरा) की विजय 
का कारण है कि श्रीमती गाँधी हरिजनों, ब्राह्मणो और मुसलमानों का जातीय सम्थ॑ैन जुटाने मे 
सफल ही गयी ।! नवम्बर 989 के लोकसभा चुनावों ने उत्तर प्रदेश और विहार में जनता दल 
की थपूर्व विजय का एक कारण जाट-राजपूत समर्थन है । उत्तर प्रदेश में बहुजत समाज पार्टी का 
उदय और आधार कतिपय पिछडी जातियो के समर्थन पर निर्भर है। कांग्रेस सहित सभी राज- 
नीतिक दलों में जातीय आधार पर अनेक ग्रुट पाये जाते है. जिनमे प्रतिस्पर्धा की भावना विद्यमान 
रहती है। 

(3) ऑतिगत आधार पर मतदान व्यवहार ((४४०-०7ंथ्रा86 ए०778 #थ३ण०पा)-- 
भारत में चुनाव अभियान मे जातिवाद को साधन के रूप मे अपनाया जाता है और अत्याशी जिस 
निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड रहा है उस निर्वाचन क्षेत्र मे जातिवाद की भावना को प्राय. उकसाया 
जाता है ताकि सम्वन्वित प्रत्याशी की जाति के मतदाताओ का पूर्ण समर्थन प्राप्त किया जा सके । 
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जनवरी 980 के चुनावो में उत्तर प्रदेश और कुछ विहार के हिस्मो में लोकदव की सफलता 
पिछडी जातियो की राजनीतिक महृत्त्वाकाक्षाओं का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के चुनावों मे चरण- 
मिह की सफलता सदैव ही जाट जाति के मतो की एकजुटता पर निर्भर रही है। केरल के 
चुनावों में साम्यवादी और माक्संवादी दलों ने भी तोंट जुटाने के लिए सर्देव जाति का सहारा 
लिया है । 
(६) सस्त्रिमण्डलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व ((-8४८४ ए९छाठश्ाबराणा गा पट 
॥/गग5909 प्राधध8)--राजनीतिक जीवन में जातीयता का सिद्धान्त इतना गहरा धेंस गया है कि 
राज्यों के मन्त्रिमण्ठल मे प्रत्येक प्रमुख जाति का मन्त्री होना चाहिए । यह्‌ सिद्धान्त प्रान्तो की 
राजधानियो से ग्राम पंचायतों तक स्वीकृत हो गया कि प्रत्येक स्तर पर प्रधान जाति को प्रति- 
निधित्व मिलना ही चाहिए। यहाँ तक कि केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से भी हरिजनों, जनजातियों, 
पसिक्‍्खों, मुसलमानों, ब्राह्मणो, जाटो, राजपुतों जौर कायस्थों को किसी न किसी रूप में स्थान 
कवश्य दिया जाता है । 

६2, “ जातिगत दबाव समूह (४४७ 88 265४78 (०7७५)--मेयर के अनुसार, 
“जातीय सगठन राजनीतिक महत्त्व के दवाव समूह के रूप मे अचूत्त हैं ।' जातिगत दवाव समूह 
अथने न्यस्त स्वार्थों एवं हितों की पु्ति के लिए नीति-निर्माताओ को जिस ढंग से प्रभावित करने का 
प्रयत्त करते है उससे तो उनकी तुलना यूरोप और अमरीका में पाये जाने वाने ऐच्छिक समुदायों 
से की जा सकती है (! व ' 

अनेक जातीय सगठन और समुदाय जैसे तमिलनाडु में नाडार जाति संघ, गुजरात मे 
क्षत्रिय महासभा, विहार में कायस्थ सभा आदि राजनीतिक मामलो में रुचि लेने लगते हैं और 
अपने-अपने सगठित वल के आधार पर राजनीतिक सौदेवाजी भी करते है । यद्यपि देश की सभी 
प्रमुव जातियो को इस प्रकार पूर्णतया संगठित नहीं किया जा सका है। मगर जो जातियाँ इस 
प्रकार संगठित नहीं हो सकी, वे राजनीतिक सौदेवाजी मे सफल नहीं रही और उनके सदस्यों को 
अपनी आवाज उठाने के लिए उपद्रव और तोड-फोड का सहारा लेना पडा ।* 

(6) जाति एवं भशासन (४४6 शात 60ताएंपरंडाधधा0)--लोकसभा और विधान- 
सभाओं दे लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था प्रचलित हैं केन्द्र एवं राज्यों की सरकारी नौकरियों 
एवं पदोन्नति के लिए जातिगत आरथण का प्रावधान है। भेडिकतव एवं इन्जीनिरिंग कॉलेजों मे 
विद्यार्थी की भर्ती हेतु आरक्षण के प्रावधान मौजूद हैँ । चरणसिंह सरकार ने तो अल्पकाल में 
एक अध्यादेश के माध्यम से पिछडी जातियो के लिए केन्द्रीय सरकार की सेवा में आरक्षण व्यवस्था 
घोण्ति करने की मंशा प्रकट की और इस सम्बन्ध से सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को भी ताक में 
रख दिया । यदि यह अध्यादेश लागू हो जाता तो मध्यम जातियो जैसे महीर, यादव, कुर्मी आदि 
को भी आरक्षण के अवसर मिल जाते । ऐसा भी माना जाता है कि भारत मे स्थासीय स्तर के 
प्रशासनिक अधिकारी निर्णय लेते समय अथवा निर्णयो के क्रियान्वयन मे प्रधान और प्रतिष्ठित 
अथवा संगठित जातियो के नेताओं से प्रभावित हो जाते है 
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आश्चर्य नहीं कि पश्चिम बंगाल तथा बडे नगरो मे उपद्रव और तोड़-फोड की राजनीति का 


ज्यादा जोर रहा है. .बनिस्पत्‌ उत्त राज्यो के जहाँ जाति के आधार पर राजनीतिक गट या 
ग्ंठजो ड़ बने है । प् 
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(7) राज्य राजनोति में जाति (0886 ॥7 946 ?0॥#08)---मार्ईकेल ब्रेचर के कबुदार 
अखिल भारतीय राजनीति की अपेक्षा राज्य स्तर की राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक 
है । यद्यपि कियी भी राज्य की राजनीति जातिगत प्रभावी से अछूती नही रही है तथापि विहार, 
केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों की 
राजनीति का अध्ययन तो बिना जातिगत गणित के विश्लेषण के कर ही नहीं सकते । विहार की 
राजनीति मे राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ और जनजाति प्रमुख प्रतिस्पर्द्धी जातियाँ है । पुथक्‌ झारखण्ड 
राज्य की माँग बस्तुत एक जातीय माँग ही रही है । केरल में साम्यवादियों की सफलता का राज 

दी 2 कि उन्होने 'हजजांहा' जाति को अपने पीछे सगठित कर लिया | आन्ध्र प्रदेश की राजनीति 
काम्मा और रइठी जातियो के सघर्प की कहानी है। काम्माओं ने साम्यवादी दल का समर्थन 
किया तो रेड्डी जाति ने काग्रेस दल का । महाराष्ट्र की राजनीति में मराठो, ब्राह्मणों और भमहरो 
मे प्रतिस्पर्धा रही हैं | गुजरात की राजनीति में दो ही जातियाँ प्रभावी हैं--पाटीदार और क्षत्रिय । 
केरल की राजनीति अपने तीन समुदायों के इर्द-गिई घूमती रही है--हिन्दू, क्रिश्वियन और 
मुसलमान । केरल की राजनीति में अन्तिम दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियों के रूप में सक्रिय हें । 
कहने को तो वहाँ सभी प्रकार के राजनीतिक दल हैं, किन्तु उन्हे ध्यानपुर्वक देखा जाय तो पता चज्निगा 
कि वे सव जातीय संगठन है । मुस्लिम लीग मुसलमानों की है, दोनो क्रेरल कांग्रेस के अधिसंख्य 
सदस्य ईसाई है । रा प्रा. मी. तायर लोगो की संस्था है । काग्रेस (इ) और दोनो साम्यवादी दलों में 
एजवा जाति के अलावा हिन्दुओं के कुछ प्रमुख वर्गो का प्रभाव देखा जा सकता है । राजस्थान की 
राजनीति में जाट-राजपूत जातियो की प्रतिस्पर्द्धा प्रमुख रही है। संलेप में राज्यों की राजनीति मे 
जाति! का प्रभाव इतना अधिफ प्रतीत हो रहा है कि टिकर जैसे विद्गानों ने “राज्यों की 
राजनीति को 'जातियो की राजनीति' की सज्ञा दे डाली है ।:-० है |? 

भारत में राज्य राजनीति के कतिपय अध्ययनकताओ के अनुसार विभिन्न राज्यों में जाति 
के चार विभिन्न स्वरूप विकसित हंए है 

(।) जातिबाद का पहला स्वरूप दक्षिणी भारत और विशेषकर तमिलनाडु में मिलता है 
जहाँ ब्राह्मणो और अनेक निम्न जातियो के बीच गम्भीर संघर्ष रहा हैं। तमिलनाडु में आरम्भ से 
ही राजनीति पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व रहा और इसके विरुद्ध काफी दिनो से आन्दोलन चलता रहा 
जिसके परिणामस्वरूप रामास्वामी नायकर द्वारा द्वाविड कडगमम नामक सग्रठन की स्थापता की 
गयी जो वाद मे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम दल के रूप मे विकसित हुआ । तमिलनाडु मे यह आन्दोलन 
ब्राह्मणों को उच्च स्थानों से हटाने के लिए था। सन्‌ 94 से यह ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन 
शुरू हुआ और 96 मे एक पृथक्‌ राजनीतिक दल “जस्टिस पार्टी! के नाम से स्थापित हुआ 
जिसका उद्देश्य गैर ब्राह्यय ज/ततियो के हितो को विकसित तथा सुरक्षित करना था। इस संग्रठन 
का उद्देश्य सरकार का समर्थन प्राप्त करके प्रशासन और स्थानीय निकायो यहाँ तक कि प्निक्षा 
सस्थाओं मे गैर-ब्राह्मण जातियो के लिए स्थान सुरक्षित करना था । 922 में सरकार द्वारा लोक 
सेवाओं में निर्धारित किये गये कोटे गैर-ब्राह्मण जातियो के लिए लगभग 42/ ओर ब्राह्मण 
जाति के लिए 6% स्थान निर्धारित किये गये । इससे इस वात का सकेत मिलता है कि ब्रिटिश 
काल मे ही गैर-ब्राह्मण जातियाँ ब्राह्मण विरोधी आन्दोलन मे बडी हद तक सकल हुई । 949 में 
यह आन्दोलन सी. एन अन्नादुराई के नेतृत्व में डी. एम. के. के अधीन शुरू हुआ । ब्राह्मण विरोधी 
भावना के राजतवीतिक महत्त्व को दष्टि मे रखते हुए अन्य राजवीतिक दल भी जाति युद्ध में 
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संलग्न रहे हैं । यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजगोपालचारी (जो एक ब्राह्मण थे) के राज- 
है नीतिक प्रभाव को कम करने के लिए कामराज नाडार को राजनीति में ऊँचा उठाने का अ्यत्त 
किया गया । सक्षेप-से, स्वतन्त्रता से पहले और स्वतन्त्रता के वाद तमिलनाडु म ब्राह्मण और निम्न 
जातियो के बीच घोर टकराव रहा और इस सघर्प मे ब्राह्मणों को पराजित होना पडा। 


(2) जातिवाद का दूसरा रूप महाराष्ट्र मे देखने को मिलता है। महाराष्ट्र की राजनीति 
तमिलनाड से कुछ भिन्न रही है, यद्यपि यहाँ मराठा और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष रहा और लि 
संघर्ष मे मराठा जाति ने ब्राह्मपो के शताब्दियो मे चले आने वाले प्रमुत्व का अन्त किया | बीसवी 
शवाप्दी की दूसरी चौथाई मे राजनीतिक दलों से भी ब्राह्मणों का आधिपत्य था, उदाहरण के लिए 
तिलका, गोखले गोलबालकर एस. एंन. डॉगे ,आदि ब्राह्मण ये । स्वतन्त्रता के बाद मराठा जाति ने 
ब्राह्मणो को पराजित कर दिया और यह आन्दोलन 960 से अपनी पूर्णता को पहुँच गया जब 
महाराष्ट्र नामक एक प्ृथक्‌ राज्य की स्थापना की गयी और मराठा जाति को राजनीति में पूण 
प्रधानता प्राप्त हुई। इस नये महा राष्ट्र राज्य मे मराठा जाति की सख्या 45 ९ थी। ए. जे. दस्तुर 
के शब्दों में, “जिस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ उस दिन से इस राज्य के राजनीतिक विशिष्ट 
बर्गें और राजनीतिक नेतृत्व मे अत्यधिक महत्त्वपूर्ण जौर मौलिक परिवर्तेव हुए ।" गत्ता प्रभाव 
और शक्ति ब्राह्मणो के हाथो से निकलकर मराठो के हाथो मे पहुँच गयी ।* 

(3) गुजरात, आस्ध्र और कर्नाटक जातिवाद का तोसरा प्रतिनिधि रूप प्रस्तुत करता है । 
इन तीनों ही राज्यो मे तीन मध्यमवर्गीय जातियाँ राजनीतिक संघर्ष मे रत दिखायी देती है 
आन्ध्र मे यह टकराव कम्मा और रेड्डी जातियो के बीच पाया जाता है। !934 में आन में 
साम्यवादी दल की स्थापना के वाद से इस दल का नेतृत्व कम्मा जाति के हाथो मे रहा जबकि 
काग्रेस पार्टी मे रेड्डी जाति का प्रभुत्व रहा । कर्नाटक मे यह विरोध लिगायत तथा ओकोलीगा 
जातियो के बीच पाया जाता है। गुजरात में पाटीदार और क्षत्रिय जातियो के बीच प्रतिस्पर्दा 
पायी जाती है । इन तीनों राज्यों (आन्ध्र, कर्नाटक और ग्रुजरात) मे यह विशेपताएँ दिखायी देती 
हैं कि इन राज्यो मे राजनीतिक क्षेत्र में केवल दो जातियो का प्रभुत्व है जो अपनी प्रथाओ, सामा- 
जिक स्थिति और सामाजिक-आ्थिक साधनों की दृष्टि से एक-दूसरे से बहुत मिलती-जुलती है । 
दूसरे शब्दों मे तमिलनाडु और महाराष्ट्र मे जहाँ असमान जातियो के बीच' ठकराव पाया जाता है, 
वहाँ इन राज्यो मे, यह प्रतिस्पर्शा लगभग दो समान जातियो के वीच पायी जाती है । 

(4) बिहार की स्थिति उपरोक्त राज्यो से भिन्न है। यहाँ उच्च जातियो-ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और कायस्थ भव भी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों के धारक हैं और उनके बीच 
राजनीतिक प्रतियोगिता पायी जाती है । निम्न जातियाँ अब भी पिछडी स्थिति मे है। राजस्थान 
और मध्य प्रदेश मे भी राजनीति पर उच्च जातियो का एकाधिकार है और निम्न जातियाँ उभरने 
का प्रयत्व कर रही हैं । अत इन राज्यो मे राजनीतिक प्रतियोगिता उच्च जाति के बीच है और 
कोई भी एक जाति अपने प्रभुत्व को स्थापित करने की स्थिति मे नही है । 

जाति की भूमिका : वरदान या अभिशाप 
(तम्मछ एणाकऋ 68 ८578. मराफडआरठ 07 & ८0758) 

भारतीय राजचीति मे जाति की भूमिका का मूल्याकन करना अत्यन्त कठिन कार्य है। कई 
लोग जाति को राजनीति का केन्सर मानने है । जाति प्रथा को राष्ट्रीय एकता के मार्ग मे बाधक 
माना जाता है.क्योकि इससे व्यक्तियों मे पृथकतावाद की भावना जाग्रत होती है । राष्ट्रीय हित्तो 
की अपेक्षा अपने जातिगत हितो को अधिक महत्त्व देने लगते है। जाति निष्ठाओ का सृजन कर 
यह प्रथा लोकतन्त्र के विकास मार्ग को अवरुद्ध कर देती है। डी. आर. गाउठगिल के अनुसार, 
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क्षेत्रीय दावों से कही ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति व्यक्तियों क 
एकता के सूत्र में बाँधने से बाधक सिद्ध हुई। प्रसिद्ध समाजशास्ती एम. एन. श्रीनिवास क 
स्थप्ट मत है कि परग्परावादी जाति व्यवस्था ने प्रभतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्य4९4। 
को इस तरह प्रभावित किया है कि थे राजनीतिक ससस्‍्थाएँ अपने मूलरूप मे कार्य करते में समय 
नही रही है । है 

दूसरी तरफ अमरीकी लेखकों रूडाल्फ एण्ड रूडाल्फ का मत है कि जाति व्यत्रस्था ने 
जातियो के-राजनीतिकरण में सहयोग देकर परम्परावादी व्यवस्था को आधुनिकता मे ढालने के 
साचे का कार्य किया है | वे लिखते हैं, “अपने परिवर्तित रूप में जाति व्यवस्था ने भारत में कपक 
समाज में प्रतिनिधिक लोकतन्त्र की सफलता तथा भारतीयों की आपसी दूरी कम करके, उन्हे 
अधिक समान बनाकर सम्गनता के विकास में सहायता दी है |”! | 

सक्षेप में, चाहे जाति आधुनिकीकरण के मार्ग से ब्राघक न हो तथापि राजनीति में जाति 
का हस्तक्षेप्र लोकतन्त्र की धारणा के प्रतिकृथ है। जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए 
बाधक है। विविद्वता की सीमाएँ होती हैं। इस देश में इतनी जातियाँ, उपजातियाँ तया सह- 
जातियाँ दा हो गयी है कि वे एक-दूसरे से पृथक्‌ रहने मे ही अपने-अपने अस्तित्व की रक्षा 
समझती हैं | यह प्रथकतावादी दृष्टि राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक घातक हैं । 


लय 85 हि 
लायड आई. रूडाल्फ एण्ड एस. हावर रझूडाल्क, दि साडनिदी ऑफ ट्रेडीशन (औरियण्ट लाग- 
मैन 969), पृ. 4॥ ब 
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संविधान द्वारा भारत को एक धर्पनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है फिर भारतीय 
राजनीति मे घ॒र्में की एक विशेष भुमिका है | हम धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाये 
है, किन्तु धर्मनिरपेक्ष समाज की नही । धामिक विभिन्नता के कारण समाज मे विभिन्न प्रकार 
के तनाव पैदा होते है और इन तनावो को गढाने मे राजनीतिन भी भूमिका अदा करते है । इससे 
उनके स्वार्थ सिद्ध होते हैं । बी. जी. गोखले जैसे अनेक व्यक्तियों ने आशा व्यक्त की थी कि 
राजनीति से धर्म के अलग हो जाने से हिन्दू और मुसलमानों के पुराने विरोध फिर कभी उत्पन्न 
नही होगे ! किन्तु पिछले 40 वर्षो में गुजरात, विहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों मे हुई 
घटनाएँ इस बात का सबल प्रमाण है कि साम्प्रदायिक वैमनस्थ अभी भी विद्यमान है, जो छोटी- 
छीटी घटनाओं से भभक उठता है और भारत की राजनीति एवं शासन उससे आक्रान्त हो 
उठते है। हि 
स्त्राधीनता के बाद शुरू हुईं चनावो की राजनीति ने धर्म और सम्प्रदाय के नकारात्मक 
महत्त्य को उमारा है | किसी ने लिखा हैं कि, “पहले लोग समझते थे कि राजनीतिज्ञ धर्म और 
सम्प्रदाय का शोषण करते हैं पर अब हालत यह हो गयी है कि धर्म और सम्प्रदाय राजनीति का 
शोषण करने लगे है + एक त्तरह से. सम्प्रदाय राजनीतिक दलो के लिए वोट बैक बन शये है । 
राजनीतिक शक्ति के रूप मे धर्म और सम्प्रदाय का खूब दुरुपयोग हो रहा है। राजनीतिक दल 
सम्प्रदाय एवं जाति की घटती-बढती निष्ठा के खिलौने बनकर रह गये है ।* 
साम्प्रदायिकता, एक विशेष स्तर पर पहुँचकर, साम्प्रदायिक हिंसा का रूप ले लेती है । 
भारत मे साम्प्रदायिकता का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष, जिसके विषय में समाजशास्त्री' एकमत है, यह है 
कि यह शहरी में दिखायी पढ़ती है । साम्प्रदायिकता की जडें निम्न बुर्जुआ वर्ग भें होती है । पिछडे 
समाज में परम्परागत धर्म के अति सवसे अधिक आकर्षक इसी वर्ग में होता है। राष्ट्रीय स्वय 
सेवक सघ और जमाइते इस्लाम दोनों का ही आधार निम्न वुर्जुआ वर्ग हे। इस समुदायों के 
उच्च बग अपने-अपने समुदाय के निम्न वुर्जुआ वर्गों की घामिक भावनाओं का सफलतापूर्वक 


उपयोग कर अपना स्वार्थ साधते है । फलस्वरूप भारत के राजनीतिक क्षितिज पर साम्प्रदायिकता 
का संकट सदंव छाया रहता है | ः 
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साम्प्रदायिकता का अर्थ 
(0५76घारत 07 ८0 एाप#, $५) कक 

साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत वे सभी भावनाएँ व क्रियाकलाप आ जाते है जिनमें क्रिसी धर्म 
अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विश्येप के हितों पर बल दिया जाये और उन हितों को 
राष्ट्रीय हितो के ऊपर भी प्राथमिकता द्वी जाये तथा उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की 
जाय्रे या उसको प्रोत्साहन दिया जाये । पारसियों, वौद्धों, जैनो तथा ईसाइयो के अपने-अपने 
रांगठन है, साथ ही वे अपने सदस्यो के हितो की साधना भें लिप्त रहते हैं। परन्तु ऐसे समठनों 
को सामान्यत साम्प्रदायिक नहीं कहा जायेगा वयोकि वे किसी पृथकता की भावना गे प्रेरित 
नही है । इसके विपरीत, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा तथा अन्य कुछ सस्थाओं को साम्प्रदायिक 
कहा जायेगा क्योकि वे धामिक अथवा भाषा समूहों के अधिकारों तथा हितों को राष्ट्रीय हितो 
के भी ऊपर रखते है। विसेंट स्मिथ के णब्दी मे, ' 'एक साम्प्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समृह वह 
है जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषायी समूह को एक ऐसी प्रथकू सामाजिक तया राजनीतिक 
इकाई मानता हे, जिसके हित अन्य सपरहो से पृथक्‌ होत हैं बोर उनके पिरोधी भी हो सऊते है । 
ऐसे ही व्यक्तियो अथवा व्यक्ति समूह को विचारधारा को सम्प्रदायवाद या साम्प्रदायिकता कहा 
जायेगा ।” है 

सामान्यत , एक सम्प्रदायवादी का दृष्टिकोण समाज विरोधी होता है। उनको समाज 
विरोधी इसलिए कहा जा सकता है वयोकि वह अपने समूह के संकीर्ण हितो बत पुरा करने के लिए 
अन्य समूहों के और सम्पूर्ण देश के भी हितों की अवहेलना करने से पीछे नहीं हठता । साम्प्र- 
दायिक सगठनों का उद्देश्य शासक्रो के ऊपर दवाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सत्ता, 
प्रतिष्ठा तथा राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है । 

जेब एक समुदाय जान-वूझकर घामिक-सास्कृतिक भेद के आधार पर राजनीतिक माँगे 
रखने का निर्णय करता हे तब सामुदायिक चेतना सम्प्रदायवाद के रूप भे एक राजनीतिक सिद्धान्त 
बन जाती है ।, राजनीतिक स्व्रायत्तता को तब सांस्कृतिक स्वायत्तता सुरक्षित रखने की अनिवार्य 
शर्त घोषित कर दिया जाता है। बहुसस्कृतीय समाज मे सामाजिक तनाव तथा टकराव वास्तव 
से विभिन्न समुहो के वीच चल रहे सत्ता इन्द्र के नक्षण है । इस पारस्परिक इन्द्र को सैद्धान्तिक 
स्तर पर धर्म की शिवा पर खड़ा करता एक राजनीतिक विचारधारा के रूप मे सम्प्रदायवाद का 
मूल सार है । है 


भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का उदय 
(डदारठडारटा3 07 204/ 05.80 वर गरपछा#्रार ए0॥7728) 

मानव इतिहास से धर्म के नाम पर सदेव विवाद उठते रहते हैं। घर्म की दृष्टि से भारत 
विशेष रूप से हतभाग्य रहा है । स्वाधीनता आन्दोलन के समय अग्रेजों ने भारत में अपना शासन 
बनाये रखने के लिए धार्मिक भेद-भावो का विशेष लाभ उठाया। भंग्रेजी शासनकाल मे साम्पर- 
दायिक भावनाओं को राजनीतिक रूप मिलने का एक कारण यर्हा प्रतिनिधि या निर्वाचित सस्थाओं 
की स्थापना थी। अग्रेज लोग प्रतिनिधित्व का अर्थ अलग-अलग समूहों, वर्गो, हितो, क्षेत्रो, 
ससस्‍्थाओ और सम्प्रदायो का प्रतिनिधित्व समझते थे। उन्होंने भारत के अनेक सम्प्रदायों और 
जातियो की समस्या को इनके स्वाभाविक अस्तित्व बोध और एक-दूसरे की आपसी बैमनस्यथता की 
समस्या समझा और उसका उपाय - अलग-अलग धामिक समूहो को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिनिधित्व देने 
में समझा । 








प्रभा दीक्षित . साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक सन्दर्भ, मेकमिलन 980, भूमिका । 
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स्त्रतन्त्रता के बाद पिछले 45 वर्षो मे देश मे हुई साम्प्रदायिक घटनाओं की कुल तादाद 
आज नगभग 5,000 ठहरती है। गहमस्न्रालय के साम्प्रदायिक एकता प्रकोष्ठ की 980-84 
की रपट के अनुसार सन्‌ 977 तक साम्प्रदायिक हिंसा की जो घटनाएँ देश में घटी, वे कुल 
हिंसात्मक वारदातों की -6 प्रतिशत ठहरती थी, 982 तक यह प्रतिशत वढ़कर 47'6 हो 
शंयसा जौर सन्‌ 982 के छाद तो उनमे 50 प्रतिशत की वढोतरी हुई है । सत्‌ 96] मे 
साम्प्रदायिक तनाव की दृष्टि से देश मे 6! जिले पुलिस द्वारा गडवडी वाले जिले माने गये, आज 
990 मे ऐसे जिलो की संख्या 00 हो गयी है । 88 अन्य जिले तो ऐसे माने जाते है जहाँ किसी 
भी समय कुछ भी हो सकता है ) इन जिलो में से 36 तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है । 
सन्‌ 987 में मेरठ शहर में भीषण साम्प्रदायिक दगे हुए जिनमे 300 लोगो की जाने 
जा चुकी हैं। गुजरात भी साम्प्रदायिक हिंसा के लिए संवेदनशील हो चुका है। मई 4987 मे 
पुरानी दिल्ली के अनेक क्षेत्रो में साम्प्रदायिक हिंसक वारदातें हुई और प्रशासन-को कफ्यू लगाना 
पडा। 
गह मन्‍्त्रालय के ताजा दस्तावेज के अनुसार, “किसी एक मुद्दे ने हिन्दू-मुस्लिम समुदाय के , 
आपसी सदभाव को इस कदर नही विगाडा जितना कि राम जन्मभूमि-वावरी मस्जिद विवाद ने 
विगाड दिया ।” आगे कहा गया है कि “राजनीति को साम्प्रदायिकता का जामा पहनाते की बढ़ती 
प्रवृत्ति के कारण सम्प्रदाओं के आपसी सम्बन्ध सामान्य बनाने की प्रक्रिया में वडी बाघा पेंदा 
गई है ।” राम जन्मभूमि के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हिन्दू छवि पुवर्स्थापित करने 
और अपने परम्परागत वोट बैक पर अधिकार करने का अवसर देखा । पिछले महीनों में राज- 
स्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, और बिहार मे जो दगे हुये उनमे नई वात यह है कि साम्प्र- 
दायिकता ग्रामीण इलाको में भी तेजी से फैल रही है (988 से 6] साम्प्रदायिक हादसों में 55- 
प्रतिशत गाँवो से हुए। 97] मे, अति गम्भीर किस्म के दगो की संख्या 80 थी जो 988 भे 
वंढकर 23 पर पहुँच गई। 
भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्विटिश शासव की समकालिक है। अग्रेजो ने भारत 
मे 'फूट डालो और शासन करो' (0०20७ *॥0 70०) की नीति अपनायी ताकि वे हिन्दुओं और 
मुसलमानों को लडाते रहे और भारत पर अपनी हुकूमत चलाते रहे । भारत में ब्रिटिश साम्राज्य- 
वाद के निर्माण एवं विकास मे जितना अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का हाथ रहा उतना ही 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्ष का भी। वास्तव में समस्या यह थी कि 
भारत में बसने वाले विभिन्न वर्गो--हिन्दू, मुस्लिम, सिक्‍ख, ईसाई के राजनीतिक सत्ता में हिस्सा 
लेने की माँग को कैसे सन्‍्तुलित किया जाय ? भारतीय राजनीति मे ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस तथा 
लीग का एक त्रिभूज वन गया जिसने साम्प्रदायिकता को आधार बनाकर नये-नये गुल खिलाये । 
मेहता और पटवर्दधव के शब्दों मे, “अंग्रेजी शासको ने अपने आपको हिन्दू और मुसलमानों के 
मध्य खड़ा करके ऐसे' साम्प्रदायिक जिभुज की रचना का निश्चय किया जिसका आधारबिन्दु वे 
स्वयं रहे ।” 
न मा बा रा धर्मों के निहित स्वार्थों के पारस्परिक संघर्ष की ही 
व विशिन सम्तदीयो है मकर, हल इस संघर्ष को साम्प्रदायिक जामा पहना रखा 
बजट की ता कर | परदे 2 स्थानों की लड़ाई भी इसी छद॒म रूप में 
हलक कि. कल पार गे है एुस्तक की प्राब्लम ऑफ सितारिटोज” (939) में 
' र्ष थे जिन्होंने मुलत आथिक होने पर भी साम्प्रदायिक 
रूप लिया। बंगाल जैसे प्ान्तों से, ऐतिहासिक कारणो से, किसान प्रधानत मुसलमान थे और 
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जमीदार मुख्यत हिन्दू । किसानो के सास्क्ृतिक पिछडेपन के कारण सम्प्रदायवादियों के लिए मुसल- 
मान वटाईदारों और हिन्दू जमीदारों के बीच वास्तविक आर्थिक सघप को साम्प्रदायिक, संघर्ष के 
रूप में प्रस्तुत और परिणित करना आसान था । इसी करण हिन्दू महाजनो और मुस्लिम कर्जदारों 
के दल्द कभी-कभी इस तौर पर परिभाषित किये जाते थे मानों वे हिन्दुओं द्वारा मुप्तलमानों के 
शोपण के प्रतिफल थे और इस तरह इन्हे भी सम्मदायवादियों ने साम्प्रदायिक रूप दिया । जमी- 
दार-बटाईदार का या सूदखोर कर्जदार का सघर्प गलत तौर पर साम्प्रदायिक सघपं के रूप में 
वर्जित हुआ । 


भारत में साम्प्रदायिक राजनी ति का विकास से ह 
(&5५0,ए70४ 07 (050५ ए२७, ए0]05 ॥ए गधा) 


अग्रेजो के आने से पूर्व भारत मे हिन्दू-मुस्लिम शासकों और नवाबो के हाथो में सत्ता थी | 
ईस्ट इण्टिया कम्पनी उनसे दरती थी। फलत उन्होने हिन्दुओं की सहायता और सहानुभूति 
प्राप्त करने की कोशिश की । प्लासी के युद्ध के बाद जब कभी कम्पनी के हाथ में शासन सत्ता 
आने लगी तो उसने मुसलमानों के प्रति सौतेला व्यवहार किया और हिन्दुओ को नौकरियों मे 
प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनायी । 'वहावी आन्दोलन' के रूप में 
मुस्लिम असन्तोप व्यक्त हुआ। सन्‌ 857 की क्रान्ति मे हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर 
अंग्रेजो का विरोध किया । अग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे, जिसके माध्यम से मुसलमानों ने 
मुगल शासन की स्थापना करने की तरेप्टा की थी । अत. उन्होंने मुसलमानों के विरोध और दमन 
की नीति अपनायी। कुछ समय वाद हिन्दुओ के विकास, उन्नति और आधुनिकीकरण की बढती 
हुई प्रवृत्ति से अंग्रेज उनसे भी डरने लगे । अब उन्होने मुसलमानों से मित्रता की चातुर्यपूर्ण नीति 
अपनायी ! इसके फलस्वरूप 'मुहमइन-एग्लों औरियण्टल डिफेन्स एसोसिएशन” की स्थापना हुई । 
मुंसलमानों को खुश करने एवं उनकी राजभक्ति प्राप्त करने के लिए सन्‌ 905 में कजंन ने वगाल 
का विभाजन किया | बगाल का विभाजन “फूट डालो और शासन करो” की कुटिल नीति का ही 
परिणाम था। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा के लिए 906 
में ढाका में 'आल इण्डिया मुस्लिम लीग!” की स्थापना हुई। 908 में लीग ने मुसलमानों को - 
आवादी से अधिक स्थान दिये जाने की माँग की । 909 के मार्ले-मिण्टो सुधारों से साम्प्रदायिक 
आधार पर पृथक चुनावों की व्यवस्था का समावेश कर दिया गया | 99 के लखनऊ पैक्‍्ट के 
अन्तर्गत मुसलमानों की प्रतिनिधि सस्था के रूप से लीग का अस्तित्व साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
तथा मुसलमानों के लिए प्रतिनिधित्व गुरुता के सिद्धान्त को स्व्रीकार कर लिया, जो एकदम गलत 
था। 99 के ऐक्ट में साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए कायम रखा 
गया वरन्‌ सिवखों, यूरोपियनों और आग्ल-भारतीय समुदायों के लिए भी इसे अपना लिया गया । 
सन्‌ 928 के बिना बाद साम्प्रदायिक राजनीति के खलनायक वन गये । सन्‌ 935 के अधिनियम 
द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया ग़या। सन्‌ 940 मे जिन्ना ने 'द्विराष्ट्र 
सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया और अन्त मे 947 में साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत का 
विभाजन हुआ । भारत की सविधान निर्मात्री सभा का शुरू में गठन (946) प्रान्तों की विधान- 
सभाओ के सदस्यों के साम्प्रदायिक त्मूहो द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था । 

भारत में साम्प्रदायिकता का सैद्धान्तिक आमुख : प्रभा दीक्षित का हप्टिकोण 
(ए0०)५/५073५6,]58५ पाप ॥२0%& वजड0ए्ापए&, एार8४/5७0२6--- 
ए[२ 0 छान # ॥2>]7?8 622२(0/8 ९८77) 

े प्र्ना दीक्षित ने अपनी हाल ही प्रकाशित पुस्तक साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक रास्दर्भ' 
में कतियय नये दृष्टिकोण अस्तुत करके भारतीय राजनीति गे साम्प्रदायिकता की व्याख्या ऐतिहासिक 
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सन्दर्भ मे की है। लेखिका का कहना है कि सम्प्रदायवाद जान-बृज्लकर रचा गया एक राज- 
नीतिक सिद्धान्त है जिसका प्रचार पुराने स्थापित विशिष्ट समुदाय का एक वर्ग राष्ट्रवादी और 
लोकतान्त्रिक शक्तियों को क्षीण करने के लिए करता है। सास्क्ृतिक विशिष्टता का बोध साम्पर- 
पु ि आसलीयन औ वाधारजिया है अत बनक यम लत हक बदन दिन लत आन्दोलन की है। अत बनेक धर्मो, जातियो और सस्कृतियों वाले समाज 
में लोकतान्त्रिक संस्थाओं की स्थापना सम्रुदायवादी 7 हक आदर्श स्थिति खर्ड 
कर देती है। ऐसे समाज में राजनीतिक क्षेत्रों मे प्रभावशाली बनने के लिए तथा राजनीतिक 
सौदेवाजी के लिए धर्म या संस्कृति का राजनीतिकरण हर समुदाय के लिए, विशेषकर अल्पसंख्यको 
के लिए, सवसे आसान रास्ता वन जाता है। इसलिए हर समुदाय अपने विशिष्ट व्यक्तित्व की 
रक्षा तथा सामुहिक एकता के लिए ग्राणयण से जुट जाता है। मूलरूप से बहुसंख्यक और अल्प- _ 
सस्यक सम्प्रदायवाद की प्रेरक शक्ति और कार्यप्रणाली समान होते हुए भी दोनों भे॑ एक ग्रुभात्मक 
भेद है--अल्पसख्यक सम्प्रदायवाद का उद्देग्य जहाँ बहुसंख्यकों के साथ ्रमता प्राप्त करता होता 
हे वहाँ वहसंल्यक सम्पदायवाद का उद्देश्य अलासस्यनो पर अपनी-अपनी श्रेष्ठता स्थाफ्ति कला 
्ोता है । उद्देश्य और नेतृत्व दोनों दृष्टियों से धर्म और संस्कृति पर आधारित सभी साम्प्रदायिक 
आन्दोलन क्रान्ति और पुननिर्माण के आन्दोलन न होकर राजनीतिक और सामाजिक अ्तिक्रिया के 
आन्दोलन हैं।. - * 





लेखिका का कहना है कि भारत में साम्प्रदाग्रिकता को दोनों मम्प्रदायों--हिन्दूं तथा 
मुसलगान के राजनीतिक महत्त्वाकाआ रखने वाले परम्परावादी अभिजन (2०) लोगो ने अपने 
स्वार्थ के लिए सैद्धान्तिक जामा पहनाकर बढावा दिया है | हिन्दु और मुसलमान दोनो के साभा- 
जिक ढाँचे के विश्लेषण में स्पष्ट हो जायगा कि सत्ता, सम्पत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा पर 
अभिजातवर्ग का लगभग स्थायी एकाधिकार था। अपदी सास्क्रतिक रुआन और जीवन शैली से 
यह वर्ग आम जनता से बहुत दूर था । दोनों समुदायों मे सांस्कृतिक अन्तर और विशिष्टता की 
चेतना इस बर्ग के स्तर पर सबसे अधिक गहरी थी । जनसाधारण के स्तर पर अन्तर की यह्‌ 
चेतना अस्पष्ट और सूक्ष्म थी। धर्मान्तारित मुसलमान यदि देवी-देवताओं की पुूजा-अच्चना में लगे 
थे तो हिन्दूओो को पीरो की मजार और दरगाह मे जाने मे कोई आपत्ति नही थी | दोनो के स्ामा- 
जिक आदर्शो और रीति-रिवाजों मे नाममात्र का भेद था | अभिजात वर्ग की संस्कृति न केवल 
आपस में एक-दूसरे से भिन्न थी अपितु अपने समुदाय के जनसाधारण की संस्कृति के साथ भी 
इसके कोई विशेष मिलन विच्चु नही थे | अभिजात वर्ग के स्तर पर दो समुदायों के बीच जो 
आशिक सास्कृतिक आदान-अदान हुआ उसका स्वरूप पूर्ण रूप में उपयोगितावादी था । सामान्य 
रूप से दोनो समुदायों के ये वर्ग अपने-अपने समुदाय की 'उच्च सस्कृति' को सुरक्षित रखने में 
लीन थे। उनकी सास्कृतिक सकी्णंता और विशेष आग्रह उतके सरक्षण के वेठवारे की शैली में 
प्रकट है। अरबी और फारसी यदि मुसलमान शासको और सामन्तो की छाया में फल-फूल रही 
थी तो संस्कृत को हिन्दू राजाओं और जमीदारों से प्रोत्साहत मिल रहा था। मुल्ला यदि 
मृसनमान शासकों की छृपा के पात्र थे तो ब्राह्मण हिन्दू शासकों वी । अभिजात वर्ग हारा सेसव्त 
और संचालित इस सास्कृतिक सम्प्रदायवाद ने दो संस्कृतियों के मिश्रण से बनी एक राष्ट्रीय 
संस्कृति के आविर्भाव के सब मार्य अन्रुद्ध कर दिये ** *+ -"अधिजात वर्ग के राजनीतिक दृष्टि- 


कोण और नीतियों का निर्धारण धामिक आदर्णो द्वारा न होकर राजनीतिक और आशिक स्था्थों 
के हारा होता था। | 





लोकतन्त्र पर क्षाघारित राष्टुलाद के प्रति प्रतिबद्तता भारतीयों के लिए एक चनौती की 
तरह आयी | क्या विभिन्न धर्मों और सस्कृतियों में बँदे योग एक राष्ट्र के रूप मे संगठित हो सकते 
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है ? क्या अनेक समुदायों ने इस सम्मिलित राष्ट्र मे लोकतन्त्र को अल्पसंख्यक लोग अपने हितो के 
अनुकूल प्रभावित कर सकते है ? धर्म, संस्कृति या इतिहास, किसी भी प्रकार की “अतिरिक्त क्षेत्रीय 
निष्ठा' न होने के कारण हिन्दुओ का तादात्म्य इस नये राष्ट्रवाद के साथ होना अत्यन्त स्वाभाविक 
और सरल था । उन्हे किसी से कहना नहीं था, केवल नये आदशों के अनुसार आपस मे जुड़ना 
भर था। किन्तु मुसलमानों में धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा नही थी । उन्होने 
पूछा . क्या नस्ल, धर्म, ससक्ृति और इतिहास के सूत्र उन्हे एक सामुदायिक एकता में वॉधकर 
हिन्दुओ से अलग व्यक्तित्व नही प्रदान करते है ” कुछ मुसलमान राण्ट्रीय आन्दोलन की ओर 
आकर्षित हुए किन्तु अधिकाश ने राजनीतिक अनगाव के मार्ग को अपनाया । अनगाव के आन्दोलन 
को भावात्मक और सैद्धान्तिक आधार देने के लिए उन्होने मुसलमानों के सास्क्ृतिक वैशिष्ट्य पर 
जोर दिया | अल्पसख्यक होने के नाते उन्होने लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद को अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा 
के लिए खतरवाक पाया।_लोकतन्त्र ने तलवार के स्थान पर 'सख्या' को सत्ता का निर्णायक 
बनाकर मुसलमानों, की स्थिति एक स्थायी अधीनस्थ समुदाय की कर दी । लोकतन्त्र के रहते हुए 
इस स्थिति मे परिवर्तन सवंथा असम्भव था। इस निश्चित क्षेत्र रो बचने का एकमात्र मार्ग 
के बह जम अलग सामुदायिक अस्तित्व से यदि उन्हें पूरी सत्ता नही तो कम से कम 
उसका एक महत्त्वपूर्ण अंग मिलना सम्भव वात थी। राष्ट्रवाद की तुलना मे सम्प्रदायवाद मुस्लिम 
अभिजात वर्ग के लिए अधिक-क्मथकारी-था।. वर्ण िणणएणएणयणययएएएफ 
राजनीतिक मच पर मुस्लिम सम्प्रदायवाद का पदार्पण पहले होना कोई आश्चर्य की बात 
नही है । लोकतन्त्रीय राष्ट्रवाद से वहुसंस्यक हिन्दुओं को कोई खतरा नही था। सत्ता के भावी 
ढांचे मे उनका सर्वोपरि स्थान निश्चित था । जिस राष्ट्रवाद ने हिन्दुओ की प्रभुत्ता की सम्भावना 
को उभारा था उसी ने सामुदायिक रूप से मुसलमानों का राजनीतिक भविष्य अन्धकारमय कर 
दिया था | उनके सामने अनेक प्रश्न थे क्या हिन्दुओ के समान वे भी भारतीय राष्ट्र का हिस्सा 
बन सकते हे ”? क्या इस सम्मिलन का अर्थ उनके लिए अपने सास्क्ृतिक वैशिष्ट्य को खोना नहीं 
होगा ? क्या एक अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते प्रजातन्त्र मे उनकी स्थिति महत्त्वहीन नही हो 
जायेगी ? ै 
राष्ट्रवाद को लेकर उठी सब शकाओ का समाधान साम्प्रदायिक विचारधारा मे था। अत. 
मुसलमानों ने आरम्भ में एक धामिक अल्पसख्यक समुदाय के रूप मे राजनीतिक मान्यता प्राप्त 
करने का प्रयास किया | उसमे सफल होने के बाद अपनी राजनीतिक आकाक्षाओ की पृत्ति के लिए 
5न्होने एक पृथक्‌ इस्लामी राज्य की माँग रखी । इसके विपरीत, हिन्दू सम्प्रदाय का आविर्भा सम्प्रदाय का आविर्भाव 
मुस्लिम सम्प्रदायवाद की प्रतिक्रिया मे हुआ है। मुसलमानों की दिन-प्रतिदिन बढती माँगो और 
ब्रितानी सरकार तथा काग्रेस द्वारा दी जाने वाली रियायतों ने हिन्दुओ के एक वर्ग में दुश्चिन्ता 
पैदा कर दी । उनको आशका हुई कि रियायतो की इस नीति से बहुसख्यक्‌ समुदाय के रूप मे 
मिलने वाले उनके अधिकारों और सुविधाओं को गहरा आधात पहुँचेगा । 
प्रभा दीक्षित की मान्यता (प॥०&5) है कि भारतीय इतिहास की गहराई मे जाने से यह 


स्पष्ट हो जाता है 4 का वि पल बला के ध्येय. धर्म मे नही सम्भदायवाद का मूल सत्ता के इृच्द मे था, धर्म में नही । सम्प्रदायवाद 
लोकतनन्‍्त्रीय राष्ट्रवाद के विरुद्ध स्थापित अभिजात वर्ग की राजनीतिक प्रतिक्रिया था, एक समुदाय 
की धामिक भावना की राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं । इसीलिए दोनो समुदायों में सम्प्रदायवादी 
आन्दोलन का नेतृत्व आरम्भ से अन्त तक अभिजात वर्गों के हाथो में रहा। साम्प्रदायिक विचार- 
धारा के माध्यम से इन वर्गो ने अपने समुदायों मे अपनी सर्वोपरि स्थिति सुरक्षित रखने के राथ- 
साथ इस नवोदित प्रगतिशील अभिजात वर्ग के बढते प्रभावों को अवरुद्ध करने की चेप्टा की जिसने 


धर्मनिरपेक्ष लोकतस्त्रीय आद्शों को राष्ट्र निर्माण (२४४० ऐप्रातपह) का आधार चुना था । 
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दूसरे शब्दों मे, भारत की साम्प्रदायिक राजनीति अभिजात वर्ग के त्रिकोणीय पत्ता हद 
की परिचायक है । निकोण के दो विन्दुओ पर हिन्दू व मुसलमानों के पूर्व स्थापित पारम्परिक 
अभिजात वर्ग है और तीसरे पर आधुनिक दृष्टि सम्पन्न प्रयतिगील भारतीयों का वर्ग है 

'.. साम्प्रदायिकता फी समस्या के कारण (ता णें टेजाप्रप्रक्षीआ (६४४०४) -यह 
प्रश्न विशेष महत्व का है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भी भारत में साम्प्रदायिकता के तत्त्व क्यो 
दिखाई देते है ? स्वाघीनत्ता से पूर्व॑ अंग्रेजों ते 'फूट डालो और राज करो' की नीति अपनायी थी 
किन्तु देश के विभाजन के वाद राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के पश्चात्‌ भी साम्प्रदायिकता 22 शिर 
/रग क्यों दिखलायी देता है ? इसके निम्नलिखित कारण है (0००चटी०११ एल 

: ], मुसलमानों सें पृथलकरण की भावना--ऐसा माना जाता है कि मुसलमातों में 
पुथककरण की भावना आज भी विद्यमान हे और वे अपने को राष्ट्रीय धारा मे समाविष्द नहीं कर 
पाये । अनेक मुस्लिम नेताओ ने स्वाधीनता - के वाद इस वात का प्रचार किया कि उन्हे मुख्य 
राष्ट्रीय प्रवाह मे शामिल होने के लिए ऐसे राजनीतिक दलो को सहयोग देना चाहिए जिनका 
नस गिकया* पवावनाद व पक धर्मनिरपेक्षता तथा आशिक न्याय मे है परन्तु इत विचारों का कोई खास 
प्रभाव नही पंडा और अनेक मुस्लिम नेताओं और संगठनों ने इस बात का प्रचार किया कि मुस्लिम 
सम्प्रदाय के हितो की सुरक्षा के लिए उन्हें पृथंक रूप से भाग लेना चाहिए। 'जमायत-ए- 
इस्लाम” ने मुसलमानों को सलाह दी कि पहले आम चुनावों मे भाग नही लेना चाहिए। ऐसे ही 
एक दूसरे संगठन 'जमीयत-उल-उलेमा-ए हिन्द” ने भी मुसलमानो को राष्ट्रीय राजनीति से पृथक्‌_ 
रहने की सलाह दी । 948 में मुस्लिम लीग ने पृथक्‌ निर्वाचन की माँग की । 96! में 'अखिल 
भारतीय मुस्लिम लीग” की स्थायता की गयी और यह प्रचार किया गया कि भारत में मुस्लिम 
लीग ही मुस्लिम हिंतो का संरक्षण कर सकती है | सन्‌ 97] के मध्यावधि चुनावों के समय नई 
दिल्‍ली मे देश के अधिकाश भागों के मुस्लिस प्रतिनिधियों ने अखिय भारतीय राजनीतिक सम्मेलन 
आयोजित किया । इसके पीछे जमायत-ए-इस्लाम का हाथ था। इस प्रकार अनेक धर्मान्ध मुस्लिम 
संग्रठनों ने सम्प्रदायवाद का स्वतन्त्रता के वाद भी कभी उन्मूलन नहीं होने दिया । 

2 मुसलमानों का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन--यह वात्त सच है कि अंग्रेजी काल से ही 
मुसलमान आशिक दृष्टि से पिछटे हुए रहे है। स्वाधीनता के बाद भी उनकी आथिक स्थिति 
सुदृढ़ नही हो पायी । शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे होने के कारण सरकारी नौकरियों, व्यापार 
एवं उद्योग-धन्धो मे उतकी स्थिति नही सुधर 'पायी । आज भी उनका आधुनिकीकरण नही हो 
पाया हैं । इससे उनमे असन्तोष बढा और उतका मनोवल भी गिरा है। कभी-कभी यह असन्तोष 
उग्र रूप ले लेता है और कभी-कभी यह असन्तोष हिंसा के रूप मे प्रकट होता है । 

आशिक कारणो से साम्प्रदायिक दगों का सम्बन्ध भारत सरकार के कृपि मंत्रालय की एक 
शोध रिपोर्ट से भी स्पष्ट होता है। रिपोर्ट मे कहा गया है कि उत्तरी हिन्दी भाषी क्षेत्र मे 50% 
अतिरिक्त भूमि का सही वितरण न हो पाना बढती साम्प्रदायिकता का बद्या कारण है [?/ 

3. पाकिस्तानी प्रचार--जब कभी भारत मे हिन्दू-मुस्लिम तनाव की कोई छुट-पुठ घटना 
हो जाती है तो पाकिस्तानी रेडियो तथा समाचारपत्र इसको राजनीतिक तूल देने का प्रयास 
करते है। वे भारत सरकार की आलोचना करते है और ऐसी घटनाओ को हिन्दुओ द्वारा मुसल- 
माना का जातिवध (5०70006) कहकर पुकारते है । पाकिस्तान ऐसा इसलिए करता है जिससे वह 
भारत की धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्तेजित कर सके। भारत में गरीब और 
अशिक्षित मुसलमान यह मान बैठते है कि पाकिस्तान उनके हितो की रक्षा के लिए कह रहा है । 


हि > 





? इण्डिया हुड्डे 5 नवम्बर 987, पृ. 65। 
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4. संक्रुचित हिन्दू राष्ट्रवाद--भारत के हिन्दु-मम्प्दाय में भी ऐसे लोग तथा गुट ८ जो 
धर्मान्धता की सकीर्ण भावनाओं से ओत-प्रोत है। हिन्दू महासभा तथा राष्ट्रीय स्ववसेवक सब 
जैसे संगठनों ने हिन्दुओं की धामिक भावनाओं को बराबर उत्तेजित किया है । थे लोग यहाँ तक 
कहते हैं कि भारत हिन्दुओं का देश है और हिन्दू धर्म के अनयाबधियों की दी एस देश मे नियास 
करने का अधिकार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुसरामानों का कंदंटर विरोधी रहा है । इसे 
समर्थकों का मत है कि भारतीय राष्ट्रीयता का आधार 'हिन्दुत्व' ही ही सकता ८ । थे एसा मानतत 
हू कि ईसार्ई, मुस्लिम इत्यादि भारतीयता फे लिए सत्ता है। एस प्रकार की सक्कीर्य सनोवृत्ति 
साम्प्रदायिकता उत्पन्न करती # । 

5, सरकार फी उदासीनता-- सरकार और प्रशासग की उदासीनता के कारण भी कभी- 
कभी साम्प्रदायिक दगे हो जाते है । सामान्य सी घटना प्रशासन की अस्ावधानी के कारण कई 
बार साम्प्रदायिक दगो का रूप ले रोती है। शापबरानों के मामले भें राजीव सरकार ने सुप्रीम 
कोर्ट के फैसते को नहीं माना और साम्प्रदायिक दबाव के चलते मुस्तिम महिला विधेयक पास 
करवाया; अब विश्व हिन्दू परिषद्‌ कदती है कि वह थी दाम जन्म भूमि के मामले पर लखनऊ 
हाईकोर्ट का फैसला मानने के सिए बाश्य नहीं हे 

स्वतन्त्रता के बाद हुए साम्प्रदायिक उपग्रवो ये! लध्ययत से पता चलता है कि उनमे ब्द्धि 
हो रही है। किन्तु इस विषय भें स्थिति विभिन्न ध्षेत्रों एवं नमटो में भिन्न-भिन्न है। रत्या नायद 
के अनुसार, ऐसे नगर जिनमें बढे साम्प्रशाणिक उपद्रव हुए है, दो प्रकार के है । इसमें एक प्रकार 
के नगर वे है जो औद्योगिक नगर है और दुसरे प्रकार के ये जो दस्तकारी एवं उद्योगों के नगर 
और जो उद्योग एवं व्यापार के आधुनिक उन्‍्द्रो के रूप मं विकमित होने का प्रयत्त कर रहू है 
प्रथम वर्ग के उदाहरण जमशेदपुर, राउरकेला आदि / आदर दूसरे बर्ग के उदाहरण मुरादाबाद, 
अलीगट, अहमदाबाद, बनारस आदि है ।! 

साम्प्रदायिकता के बारे भे गहमन्त्रालय की गोपनीय रिपोर्ट में एक टिप्पणी यह है: 
“थोड़े-थोटे समय बाद भटक उठने वाली साम्प्रदायिक हिंसा से गहन निन्‍्ता व्याप्त हा रहा हैं । 
एक अन्य रिपोर्ट का सार तत्त्व यह है “जनता के मन में फानूस एवं व्यवस्था के प्रति चिन्ता का 
मुस्य कारण विभाजक, विभेदक और अन्य आन्दोतनों को दिया जाने बाला अनुचित प्रचार 
(समाचार पनो हारा) है । कतिपय राजनीतिक दल थौर भ्रुट किसी भी उपनब्ध बहाने को आई 
लेकर इन आन्दोलनों को सठा कर देते हू * 

वास्तविक अपराधी तो राजनीतिक दस है । साम्प्रदायिक दगो सम्बन्धी सात जाँच आयोगों 
की रिपोर्टो का विश्लेणण करने पर यह पाया गया है कि उन सभी में किसी न किसी रुप में राज- 
अीतिक दलो की आलोचना की गयी है। रघवीर दयबाल आयोग (967) ने कहा है कि--राज- 
नीतिक दलो को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साम्प्रदाधिक या जातीय भाववानी को नहीं 
उभारना चाहिए।! दत्ता आयोग (970) मे कहा--'राजनीतिक दलों को किसी समुदाय की 
धामिक भावनाओं के नाम पर अपील करके बॉट प्राप्त करने की कोशिश नही करनी चाहिए । 
जोगेफ विश्याथिस आयोग (97) ने कहा--यह भी कहना होगा कि धर्मनिरमेश लोकतान्त्रिफ 
पाध्यों में भी सामान्य सदस्यों मे साम्प्रदायिकता का प्रवेश हो गया है । यह एक अहितकर प्रवृत्ति 

है जिसे सम्बद्ध दलो को रोकना चाहिए । जमशेदपुर में 979 में हुए दगो की जाँच के लिए 
गठित आयोग से कहा था कि “* वे (राजनीतिक दल) सम्प्रदायों को सर्देव ही वोट-बक 
-७८८एए"नशणणणणणाणणाणय 
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समझते है और तदनुरूप ही अगने कार्यक्रम और. कार्यवाही सम्बन्धी योजना बनाते है। वोट 
का अर्थ है सत्ता और राजनीतिज्ञों को अन्य किसी भी बात की तुलना गे सत्ता कहा अधिक 
प्यारी है । 


साम्प्रदायिक घटनाओ के पीछे “विदेशी हाथ होने का आरोप भी आजकल जोरशोर से 
सुनाई पड रहा है । कुछ वर्ष पूर्व जब तमिलनाइ मे हरिजनो का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसल- 
मान बनाया गया तो केन्द्रीय सरकार ने यह आकलन प्रस्तुत किया था--इस वात के पर्याप्त 
सकेत है कि इस क्षेत्र मे हरिजनो का धर्म परिवर्तन करने के लिए जमायते-इस्लामी-हिन्द और 
अन्य कट्टर पन्‍्थी ग्रुट जिस उत्साह से कार्यरत है, 'उसका एक कारण आशिक तौर पर ही क्यान 
हो, यह भी है कि मुस्लिम देशों और अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी संगठनों की ओर से पिछले दो-तीन 
वर्षों से धनराशि प्राप्त हो रही है । इस क्षेत्र के ममृद् और सम्पन्न मुसलमानों ने, जिनके 
खाड़ी के देशों और दक्षिण-पूर्व में स्थित मुस्लिम देशों के साथ गहेत व्यावसायिक सम्पर्क और 
सम्बन्ध है, मुस्लिम संगठनों के प्रयासों को बढावा दिया है ।* कक 

कुलदीप नायर के शब्दों मे, ' दे आरोप गम्भीर हैं और जब तक सरकार इस बारे में कु 
निश्चित प्रमाण नही देती तो यही समझा जा सकता है कि ये आरोप भी हिन्दू वोट प्राप्त करने 
के लिए सत्तारूढ दल की रणनीति का ही एक भाग है ।* है 

अब जबकि हिन्दू-मुस्लिम दगो की सख्या मे वृद्धि हुई है--982 में 427 दा हुए, 
जबकि 988 में 6]] दंगे हुए; केन्द्रीय सरकार की राय में “अल्पसख्यक समुदाय में कष्ट: पन्यी 
नेतृत्व का उभार” और “परम्परावादी मुस्लिम गुटों को अरब देशो से भारी मात्रा मे धनराशि 
प्राप्त होना और मुस्लिम जगत में अन्य अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामी एकता का प्रभाव इसका 
कारण है ।* ' 

दोनो ही सम्प्रदायो की गहन धामिक भावनाओ का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह 5 
के लिए कि एक सम्प्रदाय दूसरे को नष्ठ करने पर उतार है, उनके रीति-रिवाजो और व्यवहार 
में अन्तर को उछाला जा रहा है। अतएव ऐसे मामलों का भी कोई स्थायी समाधान नहीं खोजा 
जा सकता कि जिन्हें सुनकर भी अधिकाश अन्य देशो मे लोग हँस ही सकते है । जैसे कि मस्जिदो 
के सामने सगीत या हिन्दओं द्वारा पावन मातरी जाने वाली गौ का वध अथवा हिन्दू धामिक 
समारोहो के अवसर पर मुसलमानों पर ग्रुलाल अथवा रंग डाले जाने आदि के मामले हैं । 

किसी भी सभ्य समाज में ऐसे मामलों को स्थानीय समुदाय खुद ही आपस में विचार- 
बिमर्श करके निपटा लेते है और वे एकता के बारे में आवश्यक्रता होने पर हर समुदाय मे प्रचलित- 
सीति-रिवाजो को ध्यान मे रखकर रियायतें वरतते हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि इस 
उद्देश्य की पूति के लिए दोनो ही सम्परदायो के समझदार लोगो ने कभी केशिश ही नही की है । 
किन्तु दोनो ही सम्प्रदायो के निहित स्थार्थी तत्त्वों के सतत्‌ प्रचार ने एक ऐसा बातावरण बना 
दिया है, जिससे समस्या का हल खोजा जाना असम्भव सा ही प्रतीत होता है । पराजित राज- 
मीतिज्ञ और पार्टियाँ विशेष रूप से दोषी है । 

_ “इस प्रकार भय, अविश्वास और दोनो समुदायों के बीच एक-दूसरे के प्रति सन्देह की 
भावना ही साम्प्रदायिक वैमनस्य का मुख्य कारण है ।” और जब सरकार समस्या के मूल कारणों 





५ 


कुलदीप नायर : साम्प्रदायिक दंगो को पुनरावृत्ति', राजस्थान पन्निका । 
कुलदीप नायर * साम्प्रदायिक दंगों में विदेशी हाथ', राजस्थान पतन्निका । 
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की चर्चा करने के बजाय विदेशी घना और विदेशी हाथ की चर्चा करके ही सन्तुष्ट हो जाती 
हो तो समस्या का भयावह रूप घारण कर लेना स्वाभाविक ही है ।' 


सास्प्रदायिकता के द्ृष्परिणाम 
(3शा, ९0र8४20 एशारटए5 0% ८0/श]५ एा२४७.5%) 


भारतीय राजनीति मे साम्प्रदायिकता का उत्तरदायित्व किस पर डाला जाये ? यह दूसरा 
प्रश्त है, पर समस्या यह है कि इस साम्प्रदायिकता के कारण भारतीय जन कल्याण, राष्ट्रीय 
एकता और सगठन को आज कितना भयकर खतरा पैदा हो गया है जिसका कि लाभ हमारे पडौस 
के दुश्मन तक उठाने की ताक में बैठे ह। अपने उम्र रूप में यह साम्प्रदायिकता कितनी भयकर हो 
सकती है, वह तो विभक्त भारत माँ अपने कटे अगो सहित हमें हर पल दिखा रही है और अपनी 
मर्म व्यथा को मर्मान्तक मूक शब्दों में व्यक्त कर रही है । देश विभाजन की वह महान क्षति आज 
भी पूरी नहीं हो पायी है जबकि कुछ समय पहले कश्मीर, रांची, बनारस, अलीगठ, जमशेदपुर, 
अहमदाबाद, कोटा, भागलपुर, वदायूँ तथा जयपुर (989) के साम्प्रदायिक - दगो ते उस घाव पर 
और भी नमक छिडक दिया है। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिक दगो के दुष्परिणाम इस 
प्रकार रहे है. - 

(4) आपसी हेष--साम्प्रदायिकता से विभिन्न वर्गों मे आपसी हैप को वटावा मिलता है। 

बल बढावा ही नहीं, वरन्‌ आपसी द्वेप का एक बहुत वडा_ कारण ही साम्प्रदायिकता है । जब 
हिन्दू और मुसलमान अपने-अपने हितो के लिए एक ही सरकार से लठते है तो आपस मे द्वैप, 
वैमनस्य हो जाता स्पाभाविक ही है। यही देप कथ्ी भयकर रूप घारण कार समाज में आतंक 
फैला देता है, यही दप समाज की शान्ति भग कर सकता हे और यही हेप समाज के सदस्यो मे 
मार-काट फैला देता है । हि 

(2) आ्िक हानि--साम्प्रदायिकता के कारण आथिक हामि भी होती है। न जाने 
कितनी दुकानें लूटी जाती है, न जाने कितनी राष्ट्रीय सम्पत्ति नप्ट की जाती है और न जाने 
कितने व्यक्ति कार्य नही कर पाते । इतना ही नही, साम्प्रदायिक दंगो पर काबू पाने के लिए 
सालूम कितना धन व्यय किया जाता है । 

(3) प्राण हानि--साम्प्रदायिकता के कारण प्राण हानि भी अत्यधिक होती है | शायद ही 
कोई ऐसा साम्प्रदायिक दंगा हुआ हो जिसमे कुछ व्यक्तियों की जानें न गयी हो । राँची, श्रीनगर 
बनारस, अलीगढ आदि के साम्प्रदायिक दगो का उदाहरण सामने है। इन दंगो मे अनेक व्यक्तियों 
की जानें तो गयी ही, साज्ञ ही अनेक व्यक्ति जीवन व मृत्यु का सघप करने के लिए घायलावस्था 
में पडे रहे । 

(4) राजनीतिक अस्थिरता--साम्प्रदायिकता का एक दुष्परिणाम राजनीतिक अस्थिरता 
भी है। साम्प्रदायिकता वह्‌ परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती है, या उन परिस्थितियो को उत्पन्न 
करने भे सहायक होती है, जिससे कि देश मे राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है । 

(5) राष्ट्रीय एकता से बाधा--साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता की ग्रम्भीर शत्रु हैं। 
राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य है, सभी लोग आपस में एक होकर रहे, सबके हित को अपना हित 
साने । जबकि साम्प्रदायिकता इसके बिल्कुल विरुद्ध है--इसकी मूल घारणा है कि विभिन्न 
सम्श्रदाय के व्यक्ति अपने-अपने हितों के लिए संघर्ष करे । 

(6) राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा--भारत एक बहुसम्प्रदायवादी देश है। इसमे अनेक 


अल्पसख्यक एवं वहुसख्यक व्यक्ति निवास करते है और इन्ही अल्पसस्यको और बहुसंख्यको के बीच 
7++++-+--+---............0. 


० बह । 
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जो सामप्रदायिक झगड़े और तनाव पैदा होते है, उनगे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को गम्भीर 
खतरा पैदा हो सकता है । 

उपरोक्त दुष्परिणामों के अतिरिक्त साम्प्रदायिकता से देश मे आथिक उन्नति व औद्योगिक 
विकास में भी बाधा पडती है। अन्य राष्ट्रों से भारत के सम्बन्धो पर भी साम्प्रदायिकता से बुरा 
प्रभाव पदता है । 


श्र 


धर्म और: राजनीति में अन्तःक्विया 
(तीरफ्रार#टाठपड एशफ्रहछार एछातठाएए #र० एण]7राट5) 
भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों में “धर्म और साम्प्रदायिकता” अत्यन्त प्रभावशाली 
तत्त्व माना जाता है । धर्म का प्रयोग राजनीति मे जहाँ एक ओर तनाव उत्पन्न करने के लिए 
किया जाता है वहाँ दूसरी ओर प्रभाव और शक्ति अजित करने का भी धर्म माध्यम मान लिया 
जाता है। जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी और जय ग्रुर्देव की राजनीतिक शक्ति 
की आधारशिला उनके अपने-अपने सम्पदायो में अनुयायियों का संख्या बल है । घ॒र्मे के आधार 
पर राजनीतिक दलो का निर्माण होता है, चुनावों मे समर्थथ और मत प्राप्त करने के लिए धर्म 
का सहारा लिया जाता है | जनता से की जाने वाली अपीलो, उन्हे दिये जाने वाले आश्वासनों, 
तिर्वाचनों में प्रत्याशियों के चयन तथा मतदान व्यवहार में धर्म का राजनीतिक स्वरूप देखने को 
मिलता है । स्वतन्त्रता के 45 वर्षो के बाद भी हिन्दू और मुसलमानों के वीच ऐसा एकीकरण 
विद्यमान था, उदाहरणाथ्थ॑, हिन्दुओं और सिक्‍्खो मे, वहाँ भी इसे रूढिवाद एवं साम्प्रदायिकता के 
बढ़ते हुए विरोध का खतरा पैदा हो गया है । धर्म और सम्प्रदाय धर्म॑निरपेक्ष संविधान अपनाये 
जाने के वाद भी भारतीय राजनीति के स्वरूप को निम्नलिखित ढंग से प्रभावित करते रहे है 
() धर्म और राजनीतिक दल--स्वाघीनता के बाद घेर्म और सम्प्रदाय के आधार पर 
भारत मे- राजनीतिक दलो का गठन हुआ है । मुस्लिम लीग, शिरोमणि अकाली दल, राम राज्य 
परिपद्‌, हिन्दू महासभा आदि राजनीतिक दलो के निर्माण मे घाभिक और साम्प्रदायिक तत्त्वो की 
महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है | यदि साम्प्रदायिकता एक रोग है और वह भी सक्रामक' तो इन दलो 
के शासन और राजनीति पर प्रभाव को सहज ही बाँका जा सकता है । ये साम्प्रदायिक दल 
धर्म को राजनीति मे प्रधानता देते है, धर्म के आधार पर चुनावो मे प्रत्याशियों का चुनाव करते है 
ओर सम्प्रदाय के नाम पर वोट माँगते है। चुनावों में धार्मिक मुद्दो जैसे गौ-वध' को वन्द करवाने, 
राम मन्दिर का निर्माण आदि का प्रयत्त करते है । प्रो सॉरिस जोन्स ने लिखा है, “यदि साम्प्र- 
दायिकता को संकुचित्त अर्थ मे लिया जाये अर्थात्‌ कोई राजनीतिक पार्टी किसी विशेष धामिक 
समुदाय के राजनीतिक दावो की रक्षा के लिए बनी हो तो कुछ पार्टियाँ ऐसी है जो स्पप्ट रूप से 
अपने को साम्प्रदायिक कहती है जैसे मुस्लिम लीग जो भोरत में सिर्फ दक्षिण भारत मे रह गयी 
है और जो मालावार मोपला समुदाय के बल पर केवल केरल मे ही शक्तिशाली है, सिक्खो की 
अकाली पार्टी जो सिर्फे पजाव मे ही है, हिन्दू महासभा जो सिद्धान्त रूप में एक अखिल भारतीय 
पार्टी है, किन्तु मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उसके आस-पास के इलाकों से शक्तिशाली है ।”? 
“जनसघ दल के बारे से मॉरिस' जोन्स लिखते है, “जब तक कद्टता की मनोवृत्ति से पूर्ण आर. एस. 
एस , जिसमे हिन्दू सास्कृतिक जोश और सैन्यवादी ट्रेनिंग दोनो का संयोग है जतसघ की आड़ में 
रहेगी. काम करता रहेगा, तंव तक साम्पदायिकता इस पार्टी का एक महत्त्वपूर्ण पहलू बनी 
क्ल---++-_-+--++_..ह.ह 
रामधारीसिंह दितकर ने इसे संक्रामक रोग कहा-है । संस्कृति फे चार अध्याय, पृ. 638 । 


मॉरिस जोन्स; सारतीय शासन पद्धति (अनुवाद), पृ. !90 । 
उपयुक्त । 
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यदि साम्प्रदायिक को व्यापक अर्थ में लिया जाये अर्थात्‌ सम्पूर्ण हिन्दू समाज के है 
भीतर किसी सामाजिक-ध्ामिक समुदाय के साथ सम्बन्ध के रूप में लिया जाये तो सभी पारियों 
में किसी ते किसी स्तर पर और कुछ न कुछ मात्रा मे ऐसी साम्प्रदायिकता अवश्य मितेगी, जहाँ 
तक कि कांग्रेस भी इससे मुक्त नही है । केरल में ईसाई समुदाय के साथ कांग्रेस का ऐसा गठजोउ 
रहा है कि इसे सकुचित दृष्टि से भी साम्प्रदायिक कहा गया है | यहाँ तक कि साम्यवादियों ने भी 
कुछ जगहो पर और कतिपय प्रयोजनों के लिए साम्प्रदायिक क्षेत्र तैयार कर लिये है ।' 

(2) धर्म और निर्वाचन--भारत ने अधिकाश राजनीतिक दल और उनके नेता चुनावों मे 
धर्म और सम्प्रदाय की दलीलो के आधार पर वोट माँगते है। वोट वटोरने के लिए मठाधीणों, 
इमामो, पादरियों और साधुओं के साथ साँट-गाँठ की जाती है | मतदान के अवसर पर मत 
मंगने वाले और मतदान करने वालो के आचरण पर धामिक तत्त्व छाये रहते है । मार्च 977 
और जनवरी 980 के लोकसभा चुनावो के दिनों मे दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम 
की भूमिका से आसानो से यह समझा जा सकता है कि घामिक नेता राजनीतिक दलों से मुस्लिम 
सम्प्रदाय के वोटो का किस प्रकार सौदा करते है? राजनीतिक नेता की भाँति शाही इमाम ने 
चुनाव सभाओ में भाषण दिये और मुस्लिम सम्प्रदाय के मतदाताओं को किसी व्शिप राजनीतिक 
दल के पक्ष मे मतदान करने के लिए प्रेरित क्रिया । क्रिसी सवाददाता ने लिखा है, “सवाल उठता 
है कि समाजवाद और गणतन्त्र की बात करने वाले अगर इमाम के नाम से वोट पाना चाहेगे तो 
हो सकता है कि वलराज मधोक जैसे लोग शंकराचार्य के नाम पर वोट माँगने लगें । फिर क्या 
इस देश को इमाम और शंकराचार्य के बीच चुनाव करना पडेगा ?£ मिजोरम के चुनाव में जारी 
एक पचचें में काग्रेस (इ) ने कह्दा था कि-वह-स्साई-अधिकोरो के लिए लडेगी । धर्म निरपेशता का 

हलफ उठाने के बाद भी वी. पी, सिह लोकसभा चुनावों से पूर्व अब्दुल्ला बुखारी जैसे कट्टर: के बाद ५ पी. लो गे से पव्व॑ अब्दल्ला दी जैसे कट्टर- 
वादियो से रिश्ते वादियो से रिश्ते बनाते है तो स्पप्ट है कि राजनीतिक दलो की निगाहे करीब 00 महत्त्वपूर्ण 
चुनाव क्षेत्रों मे मुस्लिम सम्प्रदाय के -<2-अतिशत वोट हथियाने के लिए लालायित है । 

(3) राजनीति में घामिक दबाव गुट--घारमिक संगठन भारतीय राजनीति में सशक्त 
दवाव समूहो की भूमिका अदा करने लगे है । ये धार्मिक गुट शासन की नीतियो को प्रभावित करने 
हैं और कभी-कभी अपने पक्ष मे अनुकूल निर्णय भी करवाने हे । उदाहरगार्थ, हिन्दुओं की आपत्ति 
ओर आलोचना के बावजूद (हिन्दू कोड बिल |५ कोड बिल! पास कर दिया गया । किन्तु दूसरे सम्प्रदाय के सम्बन्ध 
में ऐसा कोई महत्त्वपूर्ण कदम नही उठाया जा सका। स्वतन्त्रता के वाद अनेक मुस्लिम संगठनों 
जैसे जमीयत उल-उलेमा-ए-हिन्द, अमारते शरिया, जमायने इस्लामी भादि ने कम से कम तीन 

- बातों के लिए श्षरकारी नीतियो को प्रभावित कर “दबाव गुझ्ले, की भूमिका अदा की है। ये तीन 
बातें है-- का जा लत मल प साविधानिक संरक्षण जाये, अलीगढ़ विश्वविद्यालय का अल्पसस्यक स्वरूप 
स्थापित किया जाये और“भेस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में कोई तब्दीली न की जाये । 


त्ज 


पल वि ता ५ 777 7: ेखघ 7: 5 
4) धर्म के आधार पर पृथक राज्यों की माँग--कई वार परोक्ष रूप से धर्म के आधार 
पर पृथक्‌ राज्यो की माँग भी की जाती रही है । अकाल... दुख हारा पंजाबी सूबे की माँग ऊपरी 
तौर से भाषायी आधार की माँग नजर आती. है किन्तु यथाथ में यह धर्म के आधार पर ही प्रथक्‌ 
राज्य की माँग थी। 2 नवम्बर, 949 को मास्टर तारासिंह ने पूर्वी पजाव मे एक “सिक्‍्ख हान्त 
की माँग करते हुए कहा कि पूर्वी पंजाब ने हिन्दू 'सकीर्ण हृदय वाले सम्प्रदायवादी' हो गये हैं 
और 'सिक्‍्खो को उनसे उचित व्यवहार की आशा नही रह गयी ।” सन्त फतेहर्सिंह के अनुयायी 
सिवख 'होम लैण्ड” की माँग करने लगे | उनका कहना था कि उत्तर भारत मे एक समाजवादी 
न 
उपर्युक्त । रे 
दिनमान, 6-22 विसम्बर, 979, पृ 9॥ 
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“ लोकतन्त्रीय सिधख होमलेण्ड” की स्थापना ही सिक्‍्ख राजनीति का वास्तविक एवं एकमात्र लक्ष्य 
है। पुराने पंजाव राज्य का विभाजन वस्तुत धर्म के आधार पर ही हुआ था। इसी प्रकार नागा- 
लैण्ड के ईसाइयो की पृथक्‌ राज्य की माँग का जाधार भी धर्मंग्रत निष्ठाएँ ही थी । 

(5) मन्त्रिमण्डल के निर्माण सें धामिक आधार पर प्रतिनिधित्व--केच्ध और राज्यो में 
मब्त्रिमण्डल बनाते समय सदैव इस वात़ को ध्याव में रखा जाता है कि प्रमुख सम्प्रदायो और 
धघामिक विश्वासो वाले व्यक्तियों को उनमे प्रतिनिधित्व मिल जाये। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल मे अल्प- 
सख्यकों जैसे मुसलमानों, सिक्‍्खो, ईसाइयो को सदैव प्रतिनिधित्व दिया जाता है । 

(6) धर्म और राष्ट्रीय एकता--धर्म और साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए घातक 
माने जाते है । धामिक मतभेदों के परिणामस्वरूप ही हमारे देश का विधटन हुआ था और उसी 
के कारण आज भी विघटनकारी तत्त्व सत्रिय हैं। 


(7) राज्यों फी राजनीति में धर्म की प्रसावक भुसिका--धर्म और धामिक समुदायों का 
भारतीय राजनीति मे कितना प्रभाव है, केरल और पंजाव राज्यो की राजनीति इसके लिए सन्दर्भ 
प्रस्तुत करती है । 

केरल की राजनीति का ऊपरी आवरण चाहे वामपन्थी रंग मे रंगा हुआ नजर आये किन्तु 
उसका अन्‍्तरग धामिक और साम्प्रदायिक गुटो के गठजोड़ से बनता है । राज्य-राजनीति मे दो 
प्रकार के दकाव समृह पाये जाते हैं--साम्प्रदायिक और व्यावसायिक । सास्प्रदायिक दबाव समूह 
से तय्यर सविस सोसायटी, श्री नारायण धर्म परिपालन युगमू और अनेक ईसाई संगठन प्रमुख हैं । 
जमीदार, धनिक वर्ग, व्यापारी आदि इन्ही संगठनों से जुडे है, अत ये साम्प्रदायिक व धार्मिक 
गुट शासन की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते है। प्रगतिशील समझे जाने वाले साम्यवादी दल 
भी केरल में धामिक दवाव गुटों से अपना तालमेल विठाकर चुनावी रणनीति तैयार करते है । 


धर्म भौर राजनीति की अन्त क्रिया को समझने के लिए पजाव राज्य की राजनीति विशिष्ट 
महत्त्व रखती है ।? पंजाब की राजनीति सदा ही अकाली दलो की आन्तरिक राजनीति तथा सशक्त 
और समृद्ध शिरोमणि शुरुद्मरा प्रवन्ध समिति के निर्वाचतो के इर्दे-गि् 8४ रही है। अधिक 
दूर न जाकर पिछले एक दशक की राजनीतिक घटताओ का विश्लेषण करे तो धर्म की राजनीतिक 
भूमिका का अनुमान लगाया जा सकता है। हैं 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक समिति - के चुनाव प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अकाली दल की 
राजनीति को प्रभावित करते है और अकाली दल पंजाब की राजनीति को । सिक्‍्ख जाति के 
सर्वोच्च धार्मिक नेताओं द्वारा अकौल तख्त से जारी किये गये फरमान ने अकाली दल के प्रधान 
का चुनाव रोक दिया ।* स्वर्ण मन्दिर के सामने स्थित अकाल तख्त की स्थापना गुरु भोविन्दर्सिह 
ने एक राजनीतिक शक्ति के रूप मे की थी। पंजाब की राजनीति में अकाल तख्त का स्वरूप एवं 
भूमिका एक समानानन्‍्तर सरकार की भांति है जिस पर समकालीन सरकार के आदेश लागु नहीं 
होते । अनेक बार घामिक विवादों के साथ-साथ राजनीतिक विवादों के बारे मे भी फैसले अकाल 
तख्त करता है । 

साम्प्रदायिकता को दूर करने के सुझाव. 
(80065ए8870)78 ए0ए हर#णज#तारठ 200 वडा/) 

- साम्प्रदायिकता मानवता के लिए एक गम्भीर अभिशाप है और भारत जैसे देश भे तो यह 
और भी घातक है। साम्प्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ सुझाव अग्नलिखित है 
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762 भारतीय राजनीति में ताम्प्रदायिकता और घर्म 


(4) सरकार को सर्देव ही इस वात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा क३२ 
भी कार्य न होने पाये, जिसके द्वारा साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है। 

(2) सर्वत्र इस भावना को प्रोत्साहन दिया जाये कि सव धर्मों के लोग मिल-जुलकर रो 
मौन प्रार्यना करें । साव॑जनिक अथवा व्यक्तियत स्थानों पर जहाँ प्रार्थना आदि के कार्यक्रम होते 
है, ऐसा वातावरण बनाया जाये । 

(3) शिक्षण में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश किया जाये। साम्प्रदायिक या मजह॒बी 
क्रियाक्रम भिन्न चीज हैं । 

(4) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र से बहुमत के आधार पर कोई प्रवृत्ति पैदा न की जाय। 
सारा कार्य ऐसे ढग से हो कि अल्पसंख्यको को अपने अल्पसंख्यक होने का भान ही न रहे । 

(5) सरकार को सदेव ही इस प्रकार के कानूनो का निर्माण करना चाहिए, जो कि हर 
व्यक्ति पर समाच रूप से लागू होते हो । कानून लागू होने मे किसी भी प्रकार का जाति, लिंग, 
धर्म, भाषा एवं सम्प्रदाय सम्बन्धी भेदभाव नही होना चाहिए ! 

(6) भारत में विभिन्न समयो पर अनेक सम्प्रदाय सरकार में अपने विशेष प्रति (निधित्व की 
माँग करते हैं ; सरकार को इन सबके इस प्रस्ताव को केवल साम्प्रदायिकता मे आधार पर 
ठुकराना होगा और उन्हे 'एक राष्ट्र! का सबक देना होगा क्योकि इनसे भी साम्प्रदायिकता को 
बढावा मिलता हे । कल 

(7) भाषा के सम्बन्ध से भी भारत सरकार को अपनी नीति ठीक 'करनी होगी । यह भी 
भारत मे साम्प्रदायिकता का एक वहुत वडा कारण है । 

धर्म की राजनीतिक भूमिका : निष्कर्ष 
(?ण.प्राठ#ा, १0% 07 परप्तह एषठाठा , 20न्‍्रएणा,एश078) 

हमे इस वात का गव॑ है कि हमारे देश भें अनेक धर्मो को मानने वाले और अनेक जातियो 
के लोग बसते है । जायद ही कोई धर्म या जाति के लोग हो जो भारत में न पाये जाते हो । नये 
भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, जिसका तात्पयं यह था कि धर्म को राजनीति से 
हटा लिया जाय लेकिन व्यावहारिक रूप से धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क से नही 
मिटा है और आज भी राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता 
है । राजनीतिज्ञ और राजनीतिक दल घधम्म एवं सम्प्रदाय को राजनीतिक सफलता के लिए एक 
साधन के रूप मे अपनाते रहे है। मन्त्रिमण्डल के निर्माण में तथा चुनावों के समय टिकिट के बंटवारे 
के लिए घामिक आधार पर प्रतिनिधित्य की माँग की जाती रही है। धममनिरपेक्षी हिन्दू नेताओं ने 
यदि मतदाताओं के रूप मे मुसलमानों की हैसियत समाप्त करके उन्हें महज वोटों में बदल दिया 
है तो सम्प्रदायवादी मुस्लिम' नेताओं ने इस वोट शक्ति को अपने सीमित लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन 
वना लिया है । राजनीतिक दल इस डर से साम्प्रदायिकता से बचने की कोशिश करते है कि वे 
दूसरे सम्प्रदायो के वोट खो देंगे, परन्तु उनके स्थानीय संगठन स्थानीय झगडो का लाभ उठाने के 
प्रलोभन में पड़ जाते हैं| सम्प्रदायिक झगड़े भले ही छिटपुट और स्थानीय हो लेकिन उतसे देश की 
वदनामी होती है और उसका लोकतन्त्री धर्मनिरपेक्ष स्वरूप कलंकित होता है ।* 

संक्षेप मे, भारतीय राजनीति मे धर्म एवं साम्प्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से धर्मनिरपेक्ष 
राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है । साम्प्रदायिकता की राजनीति के अपने तके होते हैं 
उसका भुख्य ध्येय सकुचित हितो की रक्षा करना होता है। यह दायित्व राष्ट्रीय नेताओं का है वे 
समुदाय के सीमित तथा राष्ट्र के वृहत्तर हिंतो के बीच सन्तुलन स्थापित करें, समुदाय को राष्ट्र में 
बदलें । यह आशा की' जा सकती है कि राजनीतिक चेतता की वृद्धि और लोकतान्त्रिक मूल्यों के 


परवान चढने के साथ धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप भी निखरता जायेगा । 
सह 22200 


* रजनी कोठारी * भारत में राजनीति (अनुवाद), पृ. 227 । 


4. 


भारतीय राजनीति में क्षेत्रीधचावाद : पंजाब 
और अश्षम आन्दोलन के विशेष सब्द्स में 


[६60४/॥)8ए ए ए&ए ए0.प्रा08 ; प्र 57809. 
हषहस्ध्ड्ष्ाए५६5 प0 7७588 #७०9 8559७ श0०एप्राशट्ररा] 





विकासशील समाजो की एक महत्त्वपूर्ण समस्या राष्ट्रीय एकीकरण की रही है । राष्ट्रीय . 
एकीकरण की प्रक्रिया इस देशो की राजनीतिक प्रक्रिया से गहराई से जुडी हुई है । राष्ट्रीय एकी- 
करण की प्रक्रिया के सन्दर्भ में ही विकासशील देशो के राजनीति विकास को समझा जा सकता 
है। राष्ट्रीय एकीकरण के भावात्मक तत्वों की जब हम खोज करते हैं तो हमारा ध्यान उन जातीय, 
भाषागत, धामिक, क्षेत्रीयता पर आधारित परम्परागत निष्ठाओ' की ओर जाता है जो सकीर्ण 
क्षेत्रीयततवाद को बढावा देते हैं । 

क्षेत्रीयत्तावाद का अर्थ 
(४४6गारठ 05 एरए्ठाण#ातडाश) : 

क्षेत्रीयतावाद से तात्पयें एक देश मे या देश के क्सी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो 
आशिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणो से अपने पृथक्‌ अस्तित्व के लिए ज कारणो से अपने पथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। साधारण 
शब्दो मे क्षैत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगो की उस भावना एवं प्रयत्नो से है जिनके हारा वे 
अपने क्षेत्र विशिष के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों मे वृद्धि चाहते हैं॥| 

7“ ज्षेत्र' शब्द के बहँते सारे अर्थ है। मूल रूप से किसी क्षेत्र को जोड़ने वाली कड़ी 'सास्कृतिक 
समानता' है । किसी भौगोलिक क्षेत्र को भी "क्षेत्र के आध्षार पर सम्बोधित किया जा सकता है। 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अपने निवास के आस-पास की भुभि से उसका भावात्मक 
सम्बन्ध स्थापित हो जाता है और कालान्तर मे अपने पूरे क्षेत्र के प्रति उसकी निष्ठा विकसित हो' 
जाती है। इस दृष्टि से क्षेत्र एक तरह से समाजणास्त्रीय अभिधारणा है जो विविध सामाजिक 
हितो की अभिव्यक्ति की धुरी कहा जा सकता है ।१ किसी भी भू-भाग को क्षेत्र कहने के लिए 
कतिपय तत्त्वों का होना आवश्यक है, किन्तु आज तक उन्त तत्त्वों का ठीक तरह से निर्धारण नही 
हो सका ।' यदि भौगोलिक रूप से निश्चित किसी स्थान पर कुछ प्रक्रियाएँ तथा धारणाएँ समाज 
के अन्य भागो से भिन्न हो और लगातार काफी समय से, चाहे अलग-अलग मात्रा से सही, चली 
आ रहो हो तो उस भाग को एक अलग क्षेत्र कहा जा सकता है। ये प्रक्रियाएँ और धारणाएँ 
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हो म्रयार्ा का इहद्ाह (शक्वशाओ990, 4 979), छ, 85. 
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भौगोलिक, धार्मिक, भाषाई, रीति-रिवाज सम्बन्धी, सांस्कृतिक, आधिक और राजनीतिक विकास 
की स्थिति, रहन-सहन के ढंग और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इत्यादि पर आधारित हो सकती है । परन्तु 
किसी भो क्षेत्र के पृथक स्वरूप के लिए प्रमुख बात वहाँ के लोगो में आपसी समानता और एक- 
रूपता तथा अन्य क्षेत्रों से अलगाव की भावना है । इस प्रकार अनेक तत्त्वो जैसे भुगोल, जलवायु, 
धर्म, भाषा, रीति-रिवाज, राजनीतिक और आधिक विकास, ऐतिहासिक अनुभव, रहन-सहन के 
तरीके आदि की अन्त.क्रियाओ से किसी क्षेत्र (र०2०)) का निर्माण हो सकता है। प्रो. श्रीराम 
माहेश्वरी का मत है क्रि क्षेत्र इनसे भी कुछ अधिक होता है, क्षेत्र के लोगों में साथ रहने की भावा- 
त्मक एकता होती है और दूसरो से अपने को पृथक्‌ मानने की इच्छा | यदि कोई व्यक्ति यह सोचता 
है कि वह विदर्भ क्षेत्र का निवासी है तो इसका मतलब हैं कि वह अपने को महाराष्ट्रियनों से थोड़ा 
भिन्न मानता है, चाहे सभी महाराप्ट्रिन यह महसूस करते हो कि अन्य राज्यों से महाराष्ट्र के 
लोग भिन्न हैं। ऐसी भावनाएँ सास्क्ृतिक वास्तविकताएँ हैं और उनसे कोई भी आसानी से मुक्त 
नही हो सकता ।* 
भारतीय राजनीति के परिश्रेदय मे क्षेत्रीयतावाद से अभिभ्राय है--राष्ट्र की तुलना मे किसी 
क्षेत्र विणिष अथवा राज्य या प्रान्त की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष 
आकर्षण दिखाना । इस हृप्टि से क्षेत्रीयतावाद राष्ट्रीयता की वृहँद्‌ भावना का विलोम है और इसका 
घ्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होना है। भारतीय राजनीति के सन्दर्भ मे यह एक ऐसी 
घारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आादि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियो को प्रोत्सा- 
हन देती है। क्षेत्रीयत्ता की भावना सारे देश मे व्याप्त है जो क्रि प्राय सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित 
आन्दोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है | 
न्‍ भारत में क्षेत्रीयत्यावाद : ऐतिहाम्ििक विरासत ४ 
(रएठा0१#.88 वर वर * माइाएारा2#, 7.50#8८₹) 
क्षेत्रवाद आय भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में एक अत्यन्त व्यापक घटना है 
और कम से कम निकट भविष्य मे जन साधारण के मस्तिष्क से इस धारणा के टूर होने के कोई 
चिह्न दिखायी नही देते । आधुनिक युग मे संचार व्यवस्था के नये साधनों, अग्रेजी-प्रशासन व्यवस्था 
के तरीके और नीतियो, उपनिवेशवाद से उत्पन्न समस्याओं तथा स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ आधुनिकी- 
करण को अत्यधिक महत्त्व और तीब्रता प्रदान करने की प्रक्रियाओ ने, क्षेत्रवाद और अन्य तनावो 
को अधिक सचेत और सक्रिय किया है | 
' भारत न केवल भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल देश है. अपितु वैचारिक, परम्परा, धर्म, 
सस्कृति से भी उसकी विशालता प्रकट होती है। विदेशी ताकतो ने भारत की इस सामाजिक- 
सांस्कृतिक विविधता का शोपण किया । स्वतन्त्रता की बेला पर भारत दो भागो में विभक्त था-- 
ब्रिटिश भारत करे प्रान्त एवं देशी रियासतें । ब्रिटिश-भारत में राजनीतिक चेतना तो जाग्रत हुई 
किन्तु ब्रिटिय भारत के प्रान्ती का विभाजन अग्रेजो ने ताकिक आधार पर नही किया अपितु अपने 
न्यस्त हितों को ध्यान में रखकर फ़िया । देशी रियासत्तों मे थोडी-बहुत आन्तरिक स्वायत्तता थी । 
राष्ट्रीय आन्दोलन को दवाने के लिए अग्रेजों ने इन रियासतो का सहयोग प्राप्त किया । स्वतन्त्रता 
के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने सबसे बडी चुनौती राजनीतिक एकीकरण की थी। इस सन्दर्भ मे 
प्रारस्भिक रूप से दो समस्याएँ सामने आयी--राज्यो का भारतीय संघ में विलीनीकरण और 
भारतीय सध के अन्तर्गत केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का निर्धारण । इन दोनो समस्याओं के सन्दर्भ में 
विशभिश्न क्षेत्रो का भारतीय मानचित्र मे पुनर्सीमाकन एक चुनौती थी । इस तरह क्षेत्रीयतावाद का 
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उदय ब्रिटिश शासन की विरासत है। आगे चलकर भारत मे सरकारी भाषा, शिक्षा-के माध्यम, 
राजस्व और ख्ोतों के बँटवारे इत्यादि के प्रश्नों को लेकर क्षेत्रवाद की भावना मे बढ़ोत्तरी 
होती गयी । 
॥॒ भारतीय राजवीति में क्षेत्रीयत्तवाद के कारण 

(०0&0ए888 09 एएछठाठार&ा।इण वर फरफा#ार एठवपाट8) - 

भारतीय राजनीति मे क्षेत्रीयतावाद के निम्नलिखित प्रमुख कारण हैं : 

(]) घोगोलिक--भौगोलिक हृष्टि से भारत के कई राज्य आज भी वहुत बड़े हैं। इन 
बड़े राज्यो जैसे उत्तर प्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश और राजस्थान मे छोटे-छोटे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भौगो- 
लिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इकाई वन सकते हैं। राजस्थान मे मारवाड़ और भेवाड़ का क्षेत्र, मध्य 
प्रदेश मे छत्तीसगढ़ का क्षेत्र आदि को यदि पृथक्‌ राज्यो का दर्जा दे दिया जाये तो भी वे केरल, 
तागालँण्ड से तो बड़े राज्य ही बनेंगे । 

(2) सांस्‍स्कृतिक--कुछ राज्यों मे कई भाषपाभाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। उन्हे 
“ अपनी भाषा एवं सस्क्ृृति पर गर्व है । इसी आधार पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भारतीय संघ से अलग 
होने की बात कही थी । हि 

(3) ऐतिहासिक---राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों मे मिला विया 
गया था । आज भी इन रियासतो के ल,; यह महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही 
पृथक्‌ राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक सम्बन्धों के आधार 
पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। दूसरे शब्दों मे, सारे भारत का इतिहास सामान्य न 
होक ९ क्षेत्री के जाधार पर भिन्न है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सास्कृतिक्त विरासत, लोक परम्पराओ, 
283 मिथको तथा लक्षणों (59790०ॉ५॥) के आधार पर क्षेत्रवाद के अस्तित्व को सहायता 

लती है । 

(4) आथिक कारण--भारत के कुछ राज्यो के कुछ क्षेत्रो मे अधिक आथ्िक विकास हुआ 
और आधिक विकास की दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड गये । इससे इन पिछड़े क्षेत्रों मे असन्तोप फैलने 
लगा और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगी। उदाहरणाथ, आन्क्र प्रदेश मे तेलंगाना का क्षेत्र, 
राजस्थान मे दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान, भहाराष्ट्र मे विदर्भ क्षेत्र मे तेज रफ्तार से विकास नही हो 
पाया और वे अपने लिए पृथक्‌ राज्य की माँग करने लगे। लगे। 9 

उड़ीसा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री जे. वी. पटनायक ने सरकारी आँकड़ों का हवाला देते हुए कहा 
कि आधिक विकास मे पूर्वी राज्णो की उपेक्षा करने के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय आ्थिक असन्तुलन 
ओर विषमताएँ बढी हैं । उनके अनुसार अखिल भारतीय वित्तीय सावंजनिक संस्थानों एवं निकायो 
द्वारा दी जाने वाली सहायता एवं वित्तीय निवेश भे पूर्वी राज्यों को उनका समुचित हिस्सा नहीं 
मिल पाता है। सन्‌ 985 तक प्रति व्यक्ति गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक क्षेत्र मे 
सहायता इस प्रकार रही हे--पश्चिसी वगाल 27 रु., उड़ीसा 9 रु, असम 75 रु., बिहार 

69 रु., जबकि अखिल भारतीय औसत 247 रु. रहा है। हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु और 
पंजाब का जौसत क्रमशः 365 रु, 363 र, 36] रु. तथा 350 रहा है ॥ 

“आशिक स्रोत कम है और माँगो से निरच्तर चृद्धि हो रही है। माँग और उत्पादन में 
अन्तर का एक प्रभाव यह है कि व्यक्ति, समुदाय, वर्ग और क्षेत्र सभी स्तरो पर प्रतिस्पर्डा होती है।” 


--रुजनी कीदारी 
(5) भाषा--भारत मे भाषागत विविधता रही है। उत्तर और दक्षिण की भाषा एक-दूसरे 
से भिन्न-उही है। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति वढी । भाषा के 


4. पगाह हरहतागमार 7मा०5, 0७८८ण७०६० 24, 987, 9. 3. 


766 भारतीय राजनीति मे क्षेत्रीयतादाद , पंजाबव और असम आन्दीतन के दिशेष सन्दर्श मैं 


प्रश्न को लेकर उत्तर तथा वक्षिण के राज्यों में हिंसात्मक आन्दोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट 
में पड गयी । 

(6) जाति--जाति के आधार पर भी द्षेत्रीयता की प्रवृत्ति बढी है। जिन क्षेत्रों में किसी 
एक जाति की प्रधानता रही वहाँ क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति दिखलायी देती है । हरियाणा और 
महाराष्ट्र मे क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति फैलाने में जाति प्रभावक तत्त्व रहा है । 

“यदापि जाति व्यवस्था क्षेत्रवाद के लिए अपने आपमे बहुत महत्त्वपूर्ण तत्त्व नही है, परन्तु 
जहाँ यह आयिक हितो (जैसे महाराष्ट्र मे मराठा जाति), भाषायी समुदायों (तमिलनाडु में तमिल 
भाषा और गैर-ब्राह्मप जातियाँ) और धर्म (पजाव भें सिकप घर्म ओर जाट जाति) के साथ जुडी 
हो वहाँ यह क्षेत्रवाद को प्रवल बनाने भे काफी सहायक होती है |” ---रजनी कोठारी 

(7) राजनीतिक कारण--राजनी तिक कारणो से भी प्रादेशिकता की माँग वढी है । राज- 
तीतिज्ञ यह सोचते हैं कि यदि पृथक्‌ राज्य बन जायेंगे तो उनकी राजनीतिक महत्त्वाकाक्षाओं की पूर्ति 
आसानी से हो सकेगी । प्रादेशिक दलो जैसे--डी. एम. के., अकाली दल, झारसण्ड पार्टी, शिव सेना 
आदि ने भी राजनीतिक कारणो से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्ज्वलित की है । 

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद : विश्लेशण 
(र8ण0७ातइाथ वार वर छा#्ार एठताए5 #पका,श8ा8) 

प्रो. रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिक्स इस इण्डिया में क्षेत्रीययावाद की चर्चा 
करते हुए लिखा है कि---(!) देश के सामने एक स़तरा राज्यों के संध से अलग हो जाने का था । 
(2) कुछ लोगो ने आशका प्रकट की थी कि प्रान्तीयता की भावना या प्रदेश के लिए अधिक बअधि- 
कार या स्वायत्तता की माँग बढती गयी तो इससे या तो देश अनेक छोटे-छोटे स्वतत्त्र राज्यों में 
बट जायेगा या यहाँ तानाशाही कायम हो जायगी । (3) प्रृथकृता की भावना उनमे ज्यादा बलवान 
और खतरनाक है, जहां ऐसी आर्येतर जातियाँ हैं, जो भारतीय सस्कृति की धारा मे पूरी तरह नहीं 
मिल पायी है। जैसे उत्तर-पूवं की आदिम जातियों का इलाका । (4) कुछ क्षेत्रों मे अभी भी 
असन्तोष है---जैसे उत्तर-पूर्व मे मीजो जाति, विहार में छोदा नागपुर तथा मध्य प्रदेश में आदि- 
वासी इलाके और ग्रुजरात व उडीसा में आदिवासियों का स्वायत्तता का आन्दोलन । (5) राज्यो 
के भीतर विशिष्ट क्षेत्रो के अलगाव के आन्दोलन उठ रहे हैं। दवे हुए वर्गों और समूही के राज- 
नीतिक क्षेत्र मे आने से अधिकार के लिए उनकी आकाक्षा से नयी समस्याएँ खडी हो रही हैं ।! 

भारतीय राजनीति मे क्षेत्रीयतागद की चर्चा निम्नलिखित शीर्षको के आधार पर की जा 
सकती है - 

() क्षेत्रीयतावाद और पुथक्‌ राज्यों की माँग । 

(2) क्षेत्रीयत्तावाद बनाम अन्तर्राज्यीय झगडे । 

(3) क्षेत्रीयतावाद और स्वायत्तता की माँग । 

(4) क्षेत्रीयतावाद ओर केन्द्र-राज्य सघर्ष । 

(5) क्षेत्रीयत्तावाद के सन्दर्भ मे उत्तर और दक्षिण की भावनाएँ | 

(0) क्षेत्रीयतावाद के सन्दर्भ मे भाषावाद । 


(7) क्षेत्रीयतावाद और भारतीय राघ से पृथक्‌ होने की प्रवृत्ति । 
(8) क्षेत्रीयतावाद और क्षेत्रीय राजनीतिक दलो का अभ्युदय । 
3, क्षेत्रीयततावाद और पृथक राज्यों की साँग 
(छ९ज0ाप&#ा॥5५ #४० एडथ/4र० ४07 55९&:47४ श्यछ5) 
क्षेत्रीयतावाद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष पृथक्‌ राज्य की माँग रही है। आधिक पिछडेपन, 
जाति, भाषा, धर्म को लेकर विभिन्न क्षेत्रों द्वारा पृथक, राज्य की माँग समय-समय पर उठायी 
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- गयी तथा क्षेत्रीय आन्दोलनो की शुरूआत की गयी । पृथक्र्‌ राज्यों की माँग के सन्दर्भ में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण पक्ष संघीय इकाइयो द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करते की माँग है। इसी माँग के 
तह॒त्‌ हिमाचल प्रदेश को 970 भे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तर्था जनवरी 972 से त्रिपुरा 
एवं मणिपुर को भी पूर्ण राज्य बता दिया गया । 987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोजा 
को भी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया । दिल्‍ली के लोग भी पूर्ण राज्य की माँग करते रहे 
हैं। किन्तु दिल्‍ली को पूर्ण राज्य का दर्जा तही दिया जा सका क्योकि यह देश की राजधानी है। 

इसके अतिरिक्त पृथक्‌ राज्यो की माँग को निम्नलिखित सन्दर्भ मे देखा जा सकता है : 

राज्यों का पुनर्गठन--सन्‌ 956 में राज्यो का पुनर्गठन किया गया | राज्यो के पुनर्गठन 
का मुख्य कारण भाषायी राज्यों की ही माँग थी। भाषाग्रत राज्यो की मॉँगो ने राष्ट्रव्यापी 
असल्तोप को जन्म दिया। इसके द्वारा क्षेत्रीय भावनाओ को प्रोत्साहन मिला और राष्ट्रवादी लोगो 
में यह आशंका पैदा हुई कि इससे देश छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जायेगा और राष्ट्रीय 
एकता का अन्त हो जायेगा । 

बस्लई राज्य का विभाजन--वम्त्रई राज्य मे विभाजन की माँग तीत्रतर होने लगी । यह 
माँग की जाने लगी कि गुजराती और मराठी भाषा के आधार पर राज्य को दो भागो मे विभाजित 
किया जाना चाहिए। सब्‌ 960 में महाराष्ट्र और ग्रुजरात राज्य की स्थापना हुई । 

पुथक्‌ विदर्स राज्य की साँग--सन्‌ 960 के आस-पास पृथक्‌ विदर्भ राज्य की माँग को 
जाने लगी । नागपुर के लोगो का कहता था कि महाराष्ट्र की स्थापना से नागपुर का महत्त्व कम हो 
गया क्योकि उससे पुर्व नागपुर माध्य भारत की राजधानी था। __ 

पंजाब राज्य का पुनर्गठन--सन्‌-9 66 में पजाब राज्य का पुनर्गठन किया गया परिणामतः 
पजाव, हरियाणा एवं चण्डीगढ का सधीय प्रदेश बनाया गया। हिमाचल प्रदेश एक प्रशासनिक 
इकाई बन गया है | इस पुनर्गठन का उद्देश्य इस क्षेत्र के सभी राज्यों का तेजी से आर्थिक विकास 
करना और वहां की जनता की राजनीतिक आकांक्षाओ को सन्तुप्ट करता था । 

असम राज्य का पुनर्गठन--सितम्वर 968 में असम पुनर्गठन की एक योजना घोषित 
की गयी थी । इस योजना मे राज्य के पहाडी लोगो के लिए पर्याप्त मात्रा मे स्वायत्त शासन की 
व्यवस्था थी जिससे पहाड़ी लोगो की आकाक्षाएँं पुरी हो और विकास सम्बन्धी क्रिया-कलाप बढ़ 
सकें । 'असम पुनर्गठन (मेघालय) बिल' दिसम्बर 968 में पारित होकर कानुन वन गया और 
असम राज्य के अन्तगत 'मेघालय' का स्वायत्तशासी राज्य स्थापित हो गया । 

भूतपूर्व संघीय प्रदेशो--मणिपुरं तथा त्रिपुरा के लोग भी अधिक स्वायत्त शासन की माँग 
कर रहे थे । सरकार ने उनकी माँगो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया और असम के मिजो जिले 
की जनता के लिए एक पृथक्‌ प्रशासनिक इकाई की माँग पर विचार किया। प्रदेश की सुरक्षा 
और आधिक विकास की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए उत्तर-पूर्वी क्षेत्रो के पुन्गंठव के लिए 
कदम उठाये गये । इन परिवर्ततों को अमल मे लाने के लिए 972 में एक अधिनियम पारित 
किया गया और मणिपुर एव त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 

आज वोरो, गारो और करवी जैसी जनजातियाँ भी असम से अलग हो जाने की भाषा 
बोल रही है । हु न्‍ - 

जसथ्र राज्य के विभाजन की साँग--आन्ध्र प्रदेश मे तेलंगाना की समस्या काफी जठिल 
बत गयी; विकास, रोजगार के अवसरो और शिक्षा-विपयक सुविधाओं के मामले मे तेलंगाना क्षेत्र 
के लिए 4967 में पब्लिक एम्प्लयमेण्ट ऐक्ट' मे सरक्षणो की व्यवस्था की गयी । उसी वर्ष सर्वोच्च 
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न्यायालय ने इस ऐक्ट की उस' व्यवस्था को अस्वेधानिक करार दे दिया, जिसका तेलगाना हक 
को मिलने वाले सरक्षणों से सम्बन्ध था। सरक्षणों के कार्यान्वयन के ढंग से असन्तोप था नौ 
तेलगाना एवं आन प्रदेश के अन्य भागों मे गम्भीर आन्दोलन शुरू हो गये। हिसात्मक आन्‍्दोलनो 
से वडो ग्रम्भीर परिस्थिति पैदा हो गयी जिससे राज्य के सगठन को ही खतरा पैदा हो गया । 
आन प्रदेश के लोगो में पुरी-पूरी भावनात्मक एकता लाने के लिए बड़े भारी घै्व, सुझ-धूझ्ष और 
कुशलता की आवश्यकता थी। 967 में शुरू की गयी इस बड़ी नाजुक कार्यवाही का परिणाम 
6-सूत्रीय फार्मूला था जो 973 में घोषित किया गया । 

पृथक्‌ तेलंगाना के समर्थकों का कहना था कि अन्य क्षेत्रो का विकास तेलगाना के मुल्य पर 
किया जा रहा हे । तेलगाना आन्दोलन को देखते हुए शका व्यक्त की गयी कि तेलंगाना की 
समस्या भारत के कई भागो मे उपक्षेत्रीयत्तावाद (979-०8/णधाआ) की उदीयमान शक्तियों का 
सकेत देती प्रतीत होती है । 

अन्य भागो में पृथक्‌ राज्यों की माँग---भारत के विभिन्न भागो मे क्षेत्रीयत्ता के आधार पर 
पुथक्‌ राज्यों की माँग की जाती रही है। असम के मैदानी भागो की जनजातियों ने परथक्‌ संघीय 
क्षेत्रो की माँग की है। भूतपूर्व मैसूर रियासत के तोगो ने कर्नाटक से अलग होने की माँग की है । 
उत्तर प्रदेश के पहाडी क्षेत्रो, कुमायूं एवं टिहरी-गढ़वाल ने भी प्रथक्‌ राज्य की जाकाक्षा प्रस्तुत 
की है । पृथक्‌ उत्तराखण्ड राज्य की माँग का आधार आर्थिक पिछडापन ही है। यह माँग उठायी 
जा रही है कि उत्तर प्रदेश के आठ पहाडी जिलो को मिलाकर प्ृथक्‌ राज्य गठित किया जाय 
जिससे कि इन क्षेत्रों का रवतस्त्र रूप से विकास हो सके । भौगोलिकता का तत्त्व भी इसी सन्दर्भ 
में महत्त्वपूर्ण है क्योकि इन पहाडी क्षेत्रो के विकास की समस्याएँ मैदाली भागों से अधिक भिन्न 
एवं जटिल है जिसमे पूर्वी उत्तर प्रदेश का आधथिक पिछडापन गम्भीर विपय है। दक्षिण ग्रुजरात के 
आदिवासी लोगो ने पृथक्‌ राज्य की माँग की है। विहार, पश्चिम वगाल, उडीसा तथा मध्य प्रदेश 
के पत्रह आदिवासी जिलो को मिलाकर पृथक्‌ झारखण्ड राज्य की आवाज दुलन्द की गयी है । 
इसी भाँति लोकसभा के जनवरी 980 के घुनाव के दिनो में पृथक्‌ छत्तीसगढ राज्य की माँग को 
भी पृथक चुनावी मुद्दा बनाया गया था | वोडो कछाडी आदिवासी असम के विभाजन की माँग कर 
रहे है ताकि उदयाचल राज्य की स्थापना हो सके । असम की 2 करोड 20 लाख आवादी मे से 
65 लाख आदिवासी है, यानी करीब 40 प्रतिशत | 987 के उत्तराद्ध में वोडो लोगों ते राज्य 
के आदिवासी इलाकों से 'वन्द की राजनीति” का सिलसिला शुरू किया और सन्‌ 989 मे बोडो 
आन्दोलन ने काफी हिंसक रूप ले लिया । अखिल बोडो छात्र यूनियन ने पृथक्‌ राज्य की माँग की 
तथा उसके लिए बन्द का आह्वान किया । 


* 2, क्षेत्रीयत्तवाद बनाम अन्तर्राज्यीय श्लगड़े 
(२८&७0२४75]/ 77, ऐरयहार -595%४]7॥85 70]8श॒59) 


क्षेत्रीयवावाद का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष विभिन्न राज्यों के आपसी झगड़े है। राज्यों के बीच 
सीमा विवादों एवं नदी पानी विवादों को लेकर राज्य में उग्र मतभेद एवं तनाव बढे है। राष्ट्रीय 
स्रोतो के वितरण पर राज्यो के बीच कई वार सहमति नहीं हो पायी और राज्यो मे कई बार 
अधिकतम ज्ञोत प्राप्त करने की होड़-सी दिखलायी देने लगी । मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान 
के वीच नर्मदा नदी के जल के वितरण को लेकर उत्पन्न विवाद, राजस्थान और पजाव के वीच 
भाखडा नागल बाँध से उत्पन्न बिजली के वँटवारे को लेकर विवाद, तमिलनाडु व कर्नाठक के बीच 
कावेरी के जल वितरण का विवाद महाराष्ट्र तथा कर्नाठक, पजान्र तथा हरियाणा के बीच सीमा 


विवाद अन्तर्राज्यीय झगडो के मुख्य उदाहरण है, जिनमे कई वार क्षेत्रीयत्ता की संकुचित मनोवृत्ति 
वे उम्र रूप धारण कर लिया और सघवाद की भावना डम्मगाती प्रतीत हुईं । 
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असम-नागालैण्ड सीमा विवाद भयकर नरसंहारों का कारण बन घुका है। 5 जनवरी, 
979 मे हथियारों से लैस नागाओं ने 55 असमियों की हत्या कर दी थी। 4 जून, 985 को 
मेरापानी में दूसरा बडा काण्ड हुआ | इस बार नाग्राओ के साथ उनके राज्य को सशस्त्र पुलिस 
भी थी) इस काण्ड मे 30 असमी मारे गये और 90 घायल हुए | असम के अधिकारी दावा करते 
हैं कि उनके राज्य की 878 वर्ग किमी भूमि नागालैण्ड ने दवा ली है ।* 

वस्तुत. असम और नागालैण्ड के बीच 4,973 वर्ग मील क्षेत्र पर विवाद चल रहा है। 
अभी हाल ही भे नागालैण्ड ने विवादास्पद क्षेत्र में विधालसभा चुनावों (987) के लिए 23 
मतदान केन्द्र खोलने की घोषणा की तो पुरा असम उग्र हो उठा और अखिल असम छात्र सघ ने 
नागालैण्ड की आधथिक साकेवन्दी करने का कदम उठाया। प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी को यह 
आश्वासन देता पडा कि अगर नागालैंण्ड की आधिक नाकेबन्दी समाप्त न की गयी तो केन्द्र 
सरकार विमानों के जरिये वहाँ जरूरी सामान भेजेगी १ असम-अरुणाचल, असम-मेघालय, 
मिजोरम का मणिपुर व त्रिपुरा के साथ सीमा विवाद भी बहुत कदु और चिन्ताजनक होता जा 
रहा है ॥१ 

3 क्षेत्रीयलावाद और स्वायत्त ता की सॉंग 
(रहठागर#ा।959 #प० 99/%प0 ए00 7४ए7070४५) 

भारतीय सविधान द्वारा ऐसे सघवाद की स्थापना की गयी है जिसमें स्वाभाविक रूप से 
केस शक्तिशाली हैं। विगत कुछ वर्षो से माँग की जाती रही है कि भारतीय संविधान के संघवाद 
से सम्बन्धित प्रावधानों का पुनर्तिरीक्षण किया जाना चाहिए तथा राज्यो की केन्द्र पर अत्यधिक 
निर्भरता को कम कर दिया जाना चाहिए। माँग की गयी है कि राज्यो को अधिक स्वायत्तता 
दी जानी चाहिए । स्वायत्तता की माँग के साथ-साथ यदाकदा पृथकृतावादी नारे भी दिये जाते है। 
स्वायत्तता की यह माँग उन दिनो बड़ी प्रबल हो जाती है जबकि केन्द्र एवं राज्यों मे पृथक्‌-पृथक्‌ 
राजनीतिक दलो की सरकारे होती है । पंजाब मे मास्टर तारासिह के नेतृत्व मे अकाली दल द्वारा 
सिक्‍खों के स्वायत्त राज्य की माँग उठायी गयी थी। पश्चिमी वगाल की. मावसंवादी सरकार ने 
वार-वार राज्यो की स्वायत्तता की माँग बुहराई है। द्रमुक और अन्नाद्रमुक दलो ने भी राज्य 
स्वायत्तता की माँग का समर्थेन किया है । 

4, क्षेत्रीयतावाद और केद्ध-राज्य-संघ्ष 
(श8ठाणरावरध्भध 8पए० टहापररर-अ्रहपर पष्रापञ्घ098) 

भारतीय राजनीति मे क्षेत्रीयतावाद की अभिव्यक्ति केन्द्र व राज्यों के बीच हुए विवादों मे 
भी हुई है । राज्यो ने कई बार केन्द्र के सुझावों और निर्देशों को मानने से इन्कार कर दिया और 
अपने स्वतस्त्र अस्तित्व का परिचय दिया है। 8 सितम्बर, 968 को केन्द्रीय कर्मचारियों की 
हड़ताल का सामना करने के लिए केन्द्र भे राज्यो को निर्देश दिये | केरल की वामप्रन्थी सरकार के 
मुख्यमस्त्री लम्बूद्वीपाद ने केन्द्रीय अध्यादेश को श्षमिक विरोधी कहकर उसे मानने से इच्कार कर 
दिया। सच्र्‌ 968 में पश्चिम बंगाल के दारजिलिग और नक्सलवादी क्षेत्रो मे होने वाले उपद्रवो से 
चिन्तित होकर केन्द्रीय सरकार ने उपद्रव-प्रस्त क्षेत्रो मे हथियार रखसे पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिसे 
राज्य सरकार ने राज्य के मामलो मे केन्द्र के हस्तक्षेष की सज्ञा दी। केन्द्र द्वारा राज्यों मे केन्द्रीय 
रिजवं पुलिस भेजने का राज्यो ने वराबर विरोध किया है। जनता पार्टी के शासन काल मे गौ- 


+ 





इण्डिया दुडे, 45 अक्टूबर, 987, पु. 26॥ 
नवभारत दाइस्स (जयपुर), 4 ववम्बर, 987, पृ. 4। 
नवभारत टाइम्स (जयपुर), 7 नवम्बर, 987 | 


770 क्ारतोय रजनीति में क्षेत्रीयत्ावाद - पंजाव और असम आन्दोलन के विशेष सन्दर्भ भे 


हत्या प्रतिवन्ध के विपय पर केन्द्र तथा तमिलनाडु, केरल व पश्चिमी बंगाल की सरकारों के बीच 
विवाद उत्पन्न हुए । केन्द्र से अधिकतम वित्तीय स्रोतों को प्राप्त करने के लिए भी राज्यों ने केद्ध के 
विरुद्ध सघर्प का रुख अपनाया । कई वार अच्तर्राज्यीय विवादों के समाधान में राज्यो ने केन्द्र के 
निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया । इस प्रकार राज्यों द्वारा केनद्ध की नीति का विरोध करना, 
केन्र के निर्देशों का पालन न करना क्षेत्रीयतावाद की नीति के दोतक है । 
5. क्षेत्रीयतावाद के सन्दर्भ सें उत्तर-दक्षिण की भावनाएं 

(प्र प्रणाराप्त-.5007प्तन णापा०5 व फार५०४टाएए 07 एएठा0प%ा]50) 

भारत मे उत्तर और दक्षिण के सन्दर्भ मे सोचने की प्रवृत्ति पायी जाती है। दक्षिण के 
लोग यह महसूस करते है कि उत्तरी भारत के लोगो ने सदैव हर मामले मे उनकी उपेक्षा की है | 
दक्षिण के चार राज्यों--तमिलनाडु, आन्श्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक जहाँ द्रविड भाषा बोली 
जाती है--का ,विचार है कि राजनीतिक, आशिक और सास्क्ृतिक दृष्टि से उत्तरी भारत की 
अपेक्षा दक्षिणी भारत को वे लाभ-नहीं मिले जो मिलने चाहिए थे। केन्द्रीय मस्त्रिमण्डल, योजना 
आयोग तथा केनद्रीय सचिवालय में दक्षिण की अपेक्षा उत्तर के लोग ही छाये हुए हैं। दूसरी 
पंचवर्षीय योजना में 2,240 करोड रु. की राशि में से दक्षिण भारत को मात्र 52 करोड़ रु. 
ही दिये गये । इस्पात के सभी वंडे कारखाने--छूरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर उत्तरी भारत मे 
ही हैं। दक्षिण की अपेक्षा उत्तरी भारत मे उद्योगों का जाल विछा हुआ हैं । दक्षिण के राज्यो ने 
सरकार की भापा नीति का डटकर विरोध किया है। दक्षिण राज्य यह मानते हैं कि हिन्दी 
उत्तरी भारत की भाषा है और उन पर हिन्दी जवर्दस्ती थोपने की एक चाल है । वे मानते हैं कि 
अन्य भारतीय भाषाओ की भाँति हिन्दी भी एक भारतीय भाषा है । अन्य द्रविड भाषाबो, जैसे 
तमिल, तेलगू, मलयालम और कन्नढ से हिन्दी इतिहास एवं साहित्य की दृष्टि से अधिक समृद्ध 
नही है। दक्षिण के राज्य चाहते हैं कि प्रशासन की भाषा के रूप में हिन्दी के वजाय अग्रेजी 
को चलाया जाना चाहिए। हिन्दी को वे उत्तरी भारत की साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परि- 
चायक मानते है । 

क्षेत्रीयता की इस मनोवृत्ति के कारण मार्च, 977 के छठी लोक॑सभा के घुनावो में उत्तर 
और दक्षिण के मताचरण में भी काफी अन्तर पाय। गया। जहाँ उत्तरी भारत भें काग्रेस के पैर 
पूरी तरह से उखड गये वहाँ दक्षिण भारत के राज्यों ने काग्रेस के पक्ष मे मतदान किया। जनता 
पार्टी को तमिलनाडु मे तीन, कर्माटक में दो, आमस्ध्र प्रदेश मे एक और केरल में एक भी स्थान 
नही मिला । इसके विपरीत, कांग्रेस को मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक-एक स्थान मिला । उसे 
विहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पजाब, हिमाचल प्रदेश में एक भी स्थान नही मिला | इसी प्रकार 
नवम्बर 989 के लोकसभा घुनावों मे भी उत्तर और दक्षिण के मताचरण मे व्यापक अच्तर 
दिखलायी देता है। उत्तरी भारत के राज्यो मे जनता दल और भाजपा को शानदार सफलता 
मिली वहाँ दक्षिण के राज्यो मे काग्रेस (इ) को उल्लेखनीय विजय प्राप्त हुई । 

6, क्षेत्रीयतावाद के सन्दर्भ में भाषावाद 
(रएहठाठप्रध्ातरशध वर परेड एडारडशाटपपर 09 7.#70020628) 

स्वाधीनता के तुरन्त वाद मुख्य प्रश्ण यह था कि देश की राष्ट्र भापा और उसकी लिपि 
क्या हो तथा भाषायी अल्पसख्यको को किस प्रकार सरक्षण द्विया जाये। संविधान ने हिन्दी को 
राष्ट्रभापा घोषित किया । भाषा के आध।र पर राज्यो का निर्माण एवं पुनर्गठन हुआ । दक्षिण के 
लोग हिन्दी भाषा का विरोध करने लगे | वे राजभाषा के रूप से हिन्दी को पसन्द नहीं करते थे । 

, _ उनका कहना था कि हिन्दी इस-स्थिति मे नही है कि वह भारत की राजभाषा बन सके। भाषा 


ना 
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को राजनीतिक हथियार के रूप मे प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी । भाष। के प्रश्त को लेकर उत्तर 
तथा दक्षिण के राज्यों मे हिसात्मक आन्दोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट से पड़ गयी । मॉरिस 
जोन्स लिखते हैं कि “दक्षिण भारत ने हिन्दी का जोरदार विरोध किया, बंगाल ने उससे कम विरोध 
किया और देश के अन्य भागों के शिक्षित वर्ग के लांगो ने सीमित रूप मे ही इसका विरोध किया ।” 
असम में भाषा की राजनीति असम आन्दोलन की प्रेरणा स्रोत रही है । जनगणना के आँकडों 
के अनुसार 95] व 97 के बीच राज्य में 6]-62 प्रतिशत लोग ही असमिया भाषा बोलते 
थे | राज्य के हिन्दू जो लगभग 72 प्रतिशत हैं ऐसा सोचते है कि असमिया भाषा बोलने वाले 62 
प्रतिशत्‌ लोगो मे 25 प्रतिशत लोग बगला देश के मुसलमान है । उत्का यह मानना है कि इन 
मुसलमानों ने असमिया भाषा बोलना इसलिए शुरू किया ताकि उन्हे पहचाता न जा सके कि वे 
विदेशी है। असम के लोगो को भय है कि एक बार स्थिति सामान्य हुई और बगला देश से आये 
मुसलमान अपत्ती मूल भाषा वगाली का प्रयोग शुरू कर देगे और ऐसी स्थिति में असमिया बोलने 
बालो का प्रतिशत 36-37 रह जायेगा । 
दूसरी मोर बंगला भोपी लोग जो इस समय असम की जनसख्या के 20 प्रतिशत हैं, 
उनकी सख्या मे 25 प्रतिशत वृद्धि हो जायगी । इस प्रकार राज्यों मे बगला भाषाभाषियो का 
प्रतिशत 45 हो जायेगा जो असमिया भाषा बोलने वालो के प्रतिशत से आठ-नौ प्रतिशत ज्यादा 
होगा । हे 
इंससे “असली” असमवासी भयभीत हो जाते है।इन लोगो का कहना है कि बगाली' 
अच्छे-अच्छे पदो पर है और असमिया भाषा को तिरस्कार की हृष्टि से देखते है । 
4. क्षेत्रीयतावाद और भारतीय संघ से पृथक होने ,की प्रवृत्ति 
(र२४50र78५ #२० 55४ट58900 फ्रठाथ फाज#ार एणर00 
() द्रविड़ मुनेन्न कड़गम्‌ की साँग--क्षेत्रीयतावाद के आन्दोलन को प्रवल बनाने में तमिल- 
नाडु के द्रविड भुनेत्र कडगम दल की प्रमुख भूमिका रही है | जून 950 में द्रमुक ने मद्रास राज्य 
में पृथकतावादी आन्दोलन सगठित किया और मद्रास राज्य को भारतीय संघ से विलग करने की 
इच्छा प्रकट की । जगह-जगह भारत के नवशों को जलाया गया। द्रमुक ने यहाँ तक कहा कि 
मद्रास, आस्क्र प्रदेश, केरल और मैसूर राज्यो को भारतीय सघ से अलग करके एक पृथक्‌ सम्प्रभु 
द्वविड स्थान राज्य बनाया जाना चाहिए। मई 962 मे राज्यसभा मे द्रमुक के नेता अन्नादुरै 
मे कहा कि दक्षिण के लोग उत्तर वालो से कई दृष्टि से भिन्न है और दक्षिण वालो की सदैव उपेक्षा 
की गयी है | इस प्रकार की विघटनकारी माँगो के फलस्वरूप अक्टूबर 963 मे सविधान का 
6वाँ सशोधन अधिनियम पारित किया गया । इसमे यह व्यवस्था की गयी कि भारत की अख़ण्डता 
के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति कार्य नही कर सकेगा। इसके फलस्वरूप द्रमुक ने भारतीय सघ से 
अलग होने की माँग को छोड दिया और भारतीय संघ मे ही 'स्वायत्त राज्य' की माँग प्रस्तुत की । 
सन्‌ 970 मे द्वमुक के तत्त्वावधान मे “राज्य स्वायत्तता सम्मेलब' आयोजित किया गया और राज्य 
स्वायत्तता की माँग की गयी। राज्य के तात्कालिक मुख्यमन्त्री करुणानिधि ने चुनौती दी कि 
यदि उनकी माँग स्वीकार नही.की जाती है तो वे जन आन्दोलन का भी सहारा लेंगे। एक बार 
तो उन्होने पृथक्‌ ध्वज की माँग की । क्षेत्रीय दल होने-के कारण द्रमुक ने सदैव क्षेत्रीय भावना को 
भडकाया है । करुणानिधि ने तो यहाँ तक कह डाला कि राज्य को नौकरियों मे 80% स्थान 
स्थानीय लोगो को दिये जायेगे । 
ते (2) अकाली दल की नाँग--मास्टर तारासिह' के नेतृत्व मे पंजाव के सिक्‍्ख सम्प्रदाय ने 
स्वाधीतता से पूर्व खालिस्तान! को माँग की थी। स्वतन्त्रता प्राप्ति के तुरन्त वाद मास्टर 
तारासिंह ने पृथक्‌ सिक्ख राज्य” की सॉग की। सन्‌ 950 से 969 के बीच सिक्खों ने हिसात्मक 
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आन्दोलनो के माध्यम से 'पंजावी सूबे! की माँग की और | नवम्बर, 966 को पंजाब क 
विभाजन हुआ । इससे भी सिक्ख समुदाय सन्तुष्ट नहीं हुआ और सिक्खो के लिए सिक्ख राज्य की 
माँग उठने लगी । अकाली दल के महासचिव डॉ. जगजीतसिह ने सिक्ख जनमत को जागृत करने 
के लिए 'सिक्खिस्तान! की माँग हेतु विभिन्न देशों की यात्रा की । अलाणी दल के कई नेता थह 
धमकी देने लगे कि भारतीय प्तंघ के अन्तर्गत सिक्ख राज्य को स्वायत्तता प्रदन नहीं की गयी तो 
वे जन-आन्दोलन का सहारा लेंगे। आज भी अकाली दल राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की 
माँग प्रस्तुत करता रहा है । 

(3) खालिस्तान की साँग (/0079270 ०0 (॥9॥99॥)--सिक्‍्खो के लिए पृथक्‌ राज्य 
'खालिस्तान' की माँग नयी नही है | 'सिक्‍्ख देश” की माँग भारत की आजादी के दिनो से पहले की 
है । खालसा पन्‍थ का कहना है कि सिक्‍्खों को धोखाधडी से/भारतीय गणतन्त्र मे शामिल होने के 
लिए मजबूर किया गया था। पन्‍थ यह भी कहता है कि भारत के हिन्दू बहुमत ने एकजुट होकर 
इस बात पर जोर देते हुए कि सिक्‍ख धर्म हिन्दू धर्म का ही अंग्र है, तिक्ख धर्म को वर्बाद करने की 
कोशिश की और उनकी पंजाबी भाषा को एक बोली मात्र घोषित करके और पंजाव को द्विभाषी 
प्रदेश बताकर उनकी भाषा को न्तीचा दिखाने की कोशिश की ! 

खालिस्तान की यह माँग आज (सासतौर से 980-988 की अवधि मे) एकाएक चिन्ता 
का विपय इसलिए वन उठी है कि पहले इसका समर्थन कुछ मुट्ठी भर उम्र तत्त्व करते थे, लेकिन 
अब प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसके समर्थन मे राजनीतिक दल तो आ ही गये, सिक्खो की वे 
संस्थाएँ भी अपने सच का उपयोग इस प्रकार की गतिविधियों के लिए करने लगी जो केवल 
गुरुद्वारो मौर शिक्षा सस्थाओ के प्रबन्ध से ताल्लुक रखती थी । 

पिछले दिनो आनन्दपुर साहिब मे आयोजित शैक्षिक सम्मेलन के मंच से पृथक्‌ सिवख राज्य 
की माँग की गयी । इसके वाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी ने जिसका गुरुद्वारा और उनकी 
विशाल सम्पत्ति पर नियन्त्रण है, इसी प्रकार का एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया । इस पर 
अकाली दल के लोगोवाल गुट का प्रभुत्व है। बाद मे पृथक्‌ सिक्‍ल कौम के रूप मे संयुक्त राष्ट्र सघ 
की सह-सदस्यता प्राप्त करने के बारे मे अकाली दल के तलवण्डी ग्रुट ने प्रस्ताव पास कर दिया । 
वे भारत संघ के अन्दर पृथक्‌ सिक्‍ख राज्य चाहते है । 

खालिस्तान आन्दोलन को विदेश मे रहने वाले सिक्खो की एक वडी संख्या का समर्थन प्राप्त 
है । यह आन्दोलन अमरीका मे बसे ग्गासिह ढिललो और इग्लैण्ड मे वसे जगजीतर्सिह द्वारा चलाया 
जा रहा है। उनका अपना ध्वज है, निर्वासित सरकार हे, लन्दन में मुख्य कार्यालय है । उत्तरी 
अमरीका के लगभग सभी बड़े शहरो मे गुप्त संगठन हैं और वे इस कोशिश मे लगे हुए है कि 
सयुक्त राष्ट्र मे उन्हे वही सहभागी दर्जा दिया जाये जो फिलिस्तीनी मुक्ति सगठन को प्राप्त है 
पृथकृतावादी आन्दोलन के सगठनो का दावा है कि कनाडा मे उनके सदस्यों की सख्या 0,00 0 
है जो मासिक प्रतिव्यक्ति 40 डालर चन्दे के हिसाव से खालिस्तान गणत््त्र के निर्माण के लिए 
प्रतिवर्ष लगभग !2 लाख डालर इकट्ठे करते है। 

आनन्‍्दपुर साहिव मे शैक्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गंगारसिह ढिललो ने कहा कि 
खालिस्तान की माँग सिक्खो के हितो की रक्षा के लिए की जा रही है। आजादी के वाद भारत मे 
सिक्‍्खों के साथ भेदभाव वरता गया है। इसलिए जरूरी है कि सिक्खो का एक पृथक्‌ राज्य हो 
जहाँ उन्ही का बोलवाला हो ।* 

: बस्तुतः यह तर्क काफी खोखला है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि भारत मे सिक्‍खो की 
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जनसख्या केवल दो प्रतिशत है लेकिन सेनाओ मे ग्यारह प्रतिशत सिक्‍्ख हैं। इसी प्रकार पुलिस व 
अन्य असैनिक सरकारी सेवाओ मे भी उन्हे जनसंख्या के अनुपात से अधिक स्थान प्राप्त है । केन्द्रीय 
सन्त्रिमर्णंडल में सिक्‍्ख हैं, राज्यपाल सिक्ख है, राष्ट्रपति (श्री जैलसिंह) सिक्ख रह चुके है तथा पजाव 
में जहाँ केवल आधी आवादी सिक्‍्ख है, अब तक हमेशा सिवख मुख्यमन्त्री रहा है | इस प्रकार यह 
कहता कि भारत मे सिक्खों के हितो की उपेक्षा की जा रही हे, सरासर गलत है। 

(4) आसाम में सिजो साँग--आसाम राज्य के मिजो पहाड़ी जिलो के नेता भारतीय संघ 
से पृथक होने की लगातार माँग करते रहे है। वे एक 'स्वाघीव मिजो राज्य” की स्थापवा करना 
चाहते थे । इस ध्येय की पूर्ति के लिए “'मिजों राष्ट्रीय फ्रण्ट' की स्थापना की गयी । मिजो लोगो ने 
सशस्त्र आन्दोलन का मार्ग अपनाया । !962 के चीनी आक्रमण के समय फ्रण्ट पर प्रतिवन्ध लगा 
दिया गया किन्तु कछार और त्रिपुरा क्षेत्रों में इनकी गतिविधियाँ चलती रही । सन्‌ 97 मे 
मिजो नेता सिजो राज्य की माँग के प्रशत्त पर जनसत सग्रह कराते की माँग करने लगे। मिजो 
लोगो की राजनीतिक आकाक्षाओं को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने “मिजोरम” नामक संघीय क्षेत्र 
की स्थापना की और सन्‌ 987 मे इसे पुर्ण “राज्य' का दर्जा प्रदान किया । 

(5) आसाम में नागा आान्‍नदोलन---भासाम मे नागा जाति ने भी भारतीय सघ से अलग 
होने का आन्दोलन छेड़ा । फीजो के नेतृत्व मे नागा राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की गयी और 
हिंसात्मक संघर्ष की सक्रिय गतिविधियाँ प्रारम्भ कर दी गयी । सन्‌ 952 मे नागा लोगो ने प्रथम 
आम घुनाव का बहिष्कार किया । फीजो ने यहाँ तक कहा कि वे नागा लोगों को सयुक्त राष्ट्र सघ 
में ले जायेंगे। 960 भे 'नागाजो और केल्रीय सरकार के मध्य एक समझौता हुआ जिसके 
फलस्वरूप नागा राज्य की स्थापना का माय प्रशस्त हुआ । 


(6) पृथक तेलंग[ना आन्दोलच---9 60 के दशक में तेलगाता को प्रथक्‌ राज्य बनाने की 
माँग की गयी । तेलगाना के लोगो का कहना था कि उनके क्षेत्र का समुचित आर्थिक विकास नहीं 
हो रहा है । जनवरी 969 से पृथक्‌ राज्य के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हुआ जिसका नेतृत्व डॉ. 
चेन्ना रेड्डी एवं तेलंगाना प्रजा समिति” जैसे संगठन मे किया | हाल मे 969 की तरह फिर 
एक बार पृथक्‌ तेलगाना की माँग जोर पकडने लगी। पृथक्‌ तेलगाना की माँग करने वालो को 
डॉ. चेन्ना रेड्डी का परदे के पीछे से समर्थन प्राप्त था । 8 जुलाई, 985 को तेलंगाना के प्रवल 
समर्थक पूर्व॑पार्षद पद्मनाभन ने धवज फहराकर आन्दोलन की शुरूआत की ॥7 

(7) स्वतन्त्र गोरखालेण्ड फी साँग, [986---प बंगाल के पहाडी क्षेत्र के लोगो ने 
स्वतन्त्र गोरखालैण्ड की माँग भपस्तुत की है। मई 988 में दारजिलिंग एवं कालिमपोग में तीन दित 
का सफल बन्द गोरखा मुक्ति मोर्चे ने आयोजित किय। | नेपाल से आये गोरखा लोगो ने इस 
संगठन के माध्यम से यह माँग रखी कि उनका स्वतन्त्र देश गोरखालैण्ड बनाया जाये। सुभाष 
घीसिंग के नेतृत्व मे गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा पिछले दो वर्षों से प. बंगाल से सक्रिय है ।* 

(8) स्वतन्त्र कश्मीर का सपना--हाल ही मे कश्मीर मे उग्रवादियों की गतिविधियों मे 
वृद्धि हुई है। अधिकांश कश्मीरी कल्पनालोक में रहता च।हते है और उसमे यह घारणा बढती जा 
रही है कि उम्रवादियों के प्रयासों और इस्लामाबाद की मदद से स्वतन्त्र कश्मीर की स्थापना 
सम्भव है। पाकिस्तान ते अपने हथकंडे बदल दिये हैं और उसने भारत के साथ विलय को 
निष्प्रभावी करने के लिए स्व॒तस्त्र कश्मीर की माँग का समर्थन करना आरम्भ कर दिया है । 





3 राजस्थान पत्रिका, 25 _.। की 
* राजस्थान पद्चिका, !। ८ 
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8. क्षेत्रीयतावाद और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अभ्युदय 
(र20503%9,॥8%॥ &२० ए007२6, 70./प7708, ?#शप्॒टध59) 


पिछले कुछ वर्षो से भारतीय राजनीति मे क्षेत्रीय दलो का निर्माण एवं प्रभाव बढ़ता ज 
रहा है । लगभग सभी क्षेत्रीय दलो का उदय और विकास क्षेत्रवाद के लिए उत्तरदायी अनेक कारण 

के मिश्रण से ही होता हैं । तमिलनाडु में डी. एम. के. और अन्ना डी. एम. के., पंजाब में अकार्ण, 
दल, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, आल्श्र प्रदेश में तेलुगूदेशम प्रधान क्षेत्रीय दल है। इतता 
अतिरिक्त नागालैण्ड, त्रिपुरा और कर्वाठक मे भी क्षेत्रीय दल्ो का स्वर प्रवल होता जा रहा है । 

वकाली दल ओऔर द्रमुक दोनो ही के कार्यक्रम से स्पप्ट होता है कि क्षेत्रीय दल <जचीपि 
और आशिक क्षेत्र मे सत्ता के लिए अधिक थाह्भष्ठ है न्न॒ कि केवल आथिक और सास्क्ृतिक १७ 
को बनाये रखने मे । 
पंजाब में क्षेत्रीय और साम्प्रदायिक आन्दोलन (980-85) तथा 

आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव 


(₹254085, ४० (0!/१/एार&, ]/0५४2/टाउव' कर एएणफ&879 * पप्त- ८एए्ा' 
05 ४387४0ए?07% 8#पम्ला8 ए550.ए0॥70)9) 


ऐतिहासिक परृष्ठभूमि--विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करने मे पंजाव की भहए१४६ 
भुमिका रही है। भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमाओ को पार करके आने वाले जाकंमणका।९ 
को सर्वप्रथम पजाव की धरती पर ही कडे प्रतिरोध-का सामना करना पडा है । विदेशी ५ 
का सामना करने की घड़ी हो अयवां आततायी शासको के विरुद्ध विद्रोह की आवश्यकता, व * 
थौर संघर्ष के क्षेत्र मे पंजाब सदैव अग्रणी रहा है। इस वीरतापूर्ण सधर्ष के साथ देश-प्रेम की थ 
भावना भी पंजाव के इतिहास की विशेषता रही हैं। किन्तु कतिपय निहित स्वार्थी लोग ७' 
के इस गौरवमय इतिहास को कलंकित करने में लगे हुए हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति के । 
पंजाव मे क्षेत्रीयदा और सिक्ख साम्प्रदायिकता की भावनाएँ भड़काकर अलगात्रवादी प्रवृत्ति 
प्रोत्साहन देने लगे । पिछले दिनो अमृतसर में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी की एक बैठक 
तथा आनन्‍्दपुर साहिब मे आयोजित विश्व सिकख सम्मेलन एवं चण्डीगढ मे आयोजित सिवस [४ 
सम्मेलन में इस आशय के प्रस्ताव स्वीकार किये गये कि सिख एक प्रथक्‌ राष्ट्र है और सिक्खो 
इस स्थिति को स्वीकार-करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्हें ऐसोसिएट' सदस्य के रूप में धात्व 
दी जाये । 

* सर्वेविदित है कि हिन्दू समाज में आयी कुरीतियो, जडताओ और अन्यविश्वासों को तो 
के लिए एक सुधारवादी प्रयास के रूप में सिकख पन्‍्थ का उदय हुआ था । सिवख' शब्द सस्कृत 
'शिप्य' शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है गुरु के अनुशासन में रहने और उसका अनुकरण क 
वाला । गुरु नानक (सन्‌ [464) इस धर्म के सस्थापक थे और उन्होंने अपने अनुयायियों 
सादा, सरल, धार्मिक आउम्वरो से मुक्त तथा पवित्र जीवन जीने का उपदेश दिया । 

सिवख धर्म की गुरु परम्परा में गुरु नानक थे । वाद में नौ गुरु और हुए । गुरु थ।वित्५ 
अन्तिम दसवें ग्रुरु थे। उन्होंने समय की आवश्यकता को देखते हुए सिक्खो को फौजी रूप दे (६ 
बौरंगजैब तथा अन्य धर्मान्ध मुगल बादशाहों के अत्याचारों का सामना करने के लिए यह 
समय की आवश्यकता थी | तभी से सिकक्‍्ख खालसा (पूर्ण शुद्ध) कहलाने लगे और केश व 
रखने के साथ-साथ अपने नाम के साथ 'सिंह' (शेर) भी लगाने लगे | हे 

गुद नानक और गुरु गोविन्दर्सिह के वाद सिक्ख गरुरुओं मे गुरु गोविन्दर्सिह का नाम ' 
हासिक हप्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने सिक्‍्ख धर्म का प्रचार-प्रसार करने तथा उन्हें "« 
देते रहने के लिए अकाल तख्त की स्थापना की। यह तख्त ग्रुरुकी गद्दी का प्रतीक बना 
इसी के माध्यम के प्रमादी सिक्ख नेता देश भर मे फैले ग्रुर्द्वारो का प्रवन्ध तथा सिक्खो का ५ 
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करने लगे । स्वतन्त्रता प्राप्ति तक अकाली नेताओं की सरगमियाँ पन्‍्य के रूप मे और सिक्ख शासको 
की राजनीति इर्द-गिर्दे ही सीमित रही । 

सिवख-भारत की राष्ट्रीय धारा से अलग हटकर रहे हो, इसका एक भी उदाहरण इतिहास 
मे नहीं सिलता । न ही सिक्‍खों ने कभी इस तरह सोचा है। परन्तु स्वतन्त्रता धराप्ति के समय जब 
मुस्लिम लीग के नेता अलग पाकिस्तान की माँग कर रहे थे, तभी कुछ अकाली नेताओ के दिमाग 
मे अलग सिखिस्तान का कीडा रेंगा । दवे स्वरों मे इस तरह की माँग भी उठायी गयी पर लोगों 
का समर्थत ते मिलने के कारण वह दवी की दवी रह गयी । 

भारत को एक राष्ट्र के रूप मे न रहने देने के लिए अग्रेजों ने मुस्लिम नेताओं के साथ- 
साथ अकाली नेताओ को भी विभाजन के लिए उकसांया था | अकाली दल का गठन ही इस उद्देश्य 
से किया गया था कि सिक्‍्खो के लिए अलग राज्य की स्थापना की जा सके । इस योजना पर सन्त 
947 भें ही अमल किया जाना था परन्तु पाकिस्तान वचन जाने के बाद हुए खूदी दगो तथा शरणा- 
थियों की भीषण समस्या ज्वलन्त प्रश्त वतकर सामने आयी, जिसके आगे अलग राज्य की माँग 
उभर नही पायी । “946-47 के दंगों मे हिन्दू-सिक्ख एकता इतनी मजबूत हो गयी थी कि दोनो 
के बीच कोई फर्क नही रह गया था। जब सरदार वलदेवर्सिह को आजाद हिन्दुस्तान का पहला 
रक्षामस्त्री बनाया गया, तो यह प्रक्रिया और आगे बढी ।/ हि 

आजादी के बाद अकालियो ने राजनीति में सीधे प्रवेश किया। इससे पूर्व अकाली दल 
सिर्फ धामिक विचारों वाला एक सगठन मात्र था। राजनीति से प्रत्यक्ष जुड़े होने के कारण सरदार 
स्वर्णंसिह, सरदार हुकमर्सिह जैसे कई अकाली नेता काग्रेस मे शामिल हुए और अकाली दल से भी 
सम्बन्ध बनाये-रहे । 

हिन्दू-सिक्ख एकता मे आजादी के वाद पहला अवरोध भाषा सम्बन्धी विवाद से पैदा हुआ । 
यह ॒ विवाद था पंजाव बनाम हिन्दी का। आर्यसमाजियों और जनसंधियों ने जबरूस्त अभिः 
यान छेडा कि हर पजावी हिन्दू मर्दुमशुमारी मे अपनी भाषा हिन्दी लिखवाये । दरमसल, उन्ही 
दिनो अकाली नेता मास्टर तारासिह ने प्रस्ताव रखा था कि अगर पंजाब के हिन्दू मर्दुमशुमारी 
(जनगणना) मे पंजाबी को अपनी मातृभाषा लिखवायेंगे तो वे सिक्खो को पंजाबी के लिए गुरुमुसी 
के स्थान पर देवनागरी लिपि अपनाने को राजी कर लेंगे । लेकिन मास्टरजी के इस प्रस्ताव की 
आर्यसमाजियों तथा जनसघियों पर उल्टी प्रतिकिया हुई। इसके बाद जब सारे देश में भाषायी 
आधार पर राज्यों की सीमाएँ तय की गयी, तो उसमे पजावी सूचे की माँग अस्वीकार कर दी 
गयी । इससे हिन्दू और सिकखो फे वीच दुराव और बढा। पंजाव के मामले मे केन्द्र की हठधर्मिता 
ने अन्तत हिन्दू-सिक्‍्स समस्या का रूप ले लिया और यह एक साम्प्रदायिक समस्या बन गयी । 
दुर्भाग्यवश स्व. नेहरू इस गलत कदम से उत्पन्न होने वाले नजीजो को पूरी तरह भाँप नही पाये । 
सिक्खो की नाराजगी को दूर करने के लिए उन्होने 957 भें अकालियों के साथ काग्रेस की संयुक्त 
सरकार तो बतायी, लेकिन यह कोशिश भी. उन्होंने पूरे जोर और मन से नहीं की। फलस्वरूप 
संयुक्त सरकार' का प्रयोग सफल नही रहा | सन्‌ 964 भे घलग पंजाबी सूबे की माँग को लेकर 
अकाली दल ने सक्रिय राजनीति मे प्रवेश किया । उस समय सन्त फतेह्सिह तथा मास्टर तारासिह 
जादि नेताओं ने सिकसों को एक अलग कौम मानकर उनके लिए पजाबी सूवा देने की माँग की थी | 
घ्स माँग को लेकर सन्त फतेह्सिंह तथा मास्टर तारासिह ने अनशन भी किया था । इसके बाद 
966 भे इन्दिरा गाँधी ने इस दिशा में पहल की और पंजाबी सूवे की माँग को स्वीकार तो कर 





7 रखिबार, 7-3 नवम्बर, 985, घू. 8। 
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लिया, लेकिन' चण्डीगढ को पजाबी सूबे मे शामिल न करने के कारण कही-फही शंका की भावता 
रह ही गयी । सन्‌ 970 में सन्‍त फतहसिंह के नेतृत्व में अकालियो ने चण्डीगढ़ को पजाव में 
शामिल करने के लिए आन्दोलन छेडा था। 7967 में पजाव अकाली दल को अच्छी सफलता 
मिली और वाद मे अकाली दल ने साझा सरकार भी बनायी । उन्ही दिनो 'सिक्ख होमलैण्ड' जैसे 
नारे भी लगाये जाने लगे | अकालियो को !977 मे इमर्जेन्सी मे एकाएक वल मिला । वे जयप्रकाश 
जी के साथ हो गये । विपक्ष और जयप्रकाशजी के दिमाग में इस वक्त केवल इन्दिरा गाँधी को 
हटाने की बात ही थी, इसलिए उन्होने अकालियो की प्रथकतावादी और अन्य गलत प्रवृत्तियो को 
नजरअन्दाज कर दिया । आनन्दपुर प्रस्ताव !973 मे पास हुआ था। 978 मे इस प्रस्ताव को 
अकालियों के एक सम्मेलन मे, जिसमे जनता पार्टी के अध्यक्ष चन्रशेखर मच पर विराजमान थे, 
दोहराया गया । सत्ता मे आने पर अकालियो ने निरकारियो के प्रति असहिष्णुता दिखायी, तो भी 
केन्द्र की जनता पार्टी सरकार चुप रही, क्योकि वह अकालियो के साथ अपना समझौता गड़बड़ाना 
नही चाहती थी | अकालियो को कम्युनिस्टो से भी मदद और इज्जत मिली है। कम्युनिस्ट यह 
मानते है कि अल्पसख्यकों की साम्प्रदायिकता मे प्रगतिशील तत्त्व रहते है । राष्ट्रीयता (नेशना- 
लिटीज) की विकृत और फूहड माक्सवादी व्याख्या कर उन्होने सिक्‍्ख धर्म को सिक्‍्ख राष्ट्रीयता का 
पर्याय बना डाला और सिक्‍्खो के लिए एक अलग देश 'सिखिस्तान” की वकालत स्वाधीवता प्राप्ति 
से पूर्व ही कर डाली । क 

खालिस्तान की माँग--सन्‌ 980 के बाद से अकाली नेताओं और अग्नेजी पढे-लिसे 
कुर्सी-लोभी राजनेताओं के सम्मिलित प्रयासो से खालिस्तान आन्दोलन की आग लगायी गयी । 
शहरो और कस्वो मे 'सिखी खतरे मे है” के नारे लगाये गये तथा लोगो को रामझाया गया कि 
सिक्ख हिन्दू नही हैं वल्कि एक अलग कौम है। उन्हें हिन्दू कहकर हिन्दुस्तानी आजादी के वाद से 
अब तक सिव्खो को ठगते आ रहे है | हमे अपना राज्य लेना चाहिए और इसके लिए लडना चाहिए। 

आजादी के बाद से अब तक जब भी सिखिस्तान या पजावी सूबे की माँग में आन्दोलन हुए 
है, उनकी वागडोर प्राय. अकाली नेताओ के हाथ मे रही है, लेकिन अब खतरा इसलिए और भी 
बढ ग॒ग्रा कि खालिस्तान की माँग करने वाले कुछ तत्त्व विदेशों से सहायता प्राप्त करने लगे । यो 
अकाली नेता गरुटो मे बँटे हुए है परन्तु खालिस्तान की माँग को लेकर उसमे कोई खास मतभेद नही 
है। अकाली नेताओ ने अपनी माँगो मे स्पष्ट तो नही परन्तु परोक्ष रूप से खालिस्तान के रूप मे 
पृथक्‌ राज्य ही चाहा । जैसा कि कहा गया है, पजाव को स्वायत्तता दी जाये | सिक्‍्खो को विशिष्ट 
दर्जा दिया जाय । स्वायत्तता और विशिष्ट दर्जा देने की माँग परोक्ष में पृथक्‌ राज्य की माँग ही 
है । बात तव और स्पष्ट हो जाती है जब दल के प्रचारमन्त्री सुरजीतर्सिह जोगी ने यह घोषणा की 
कि सिवखो का हिन्दुओ से कोई सम्बन्ध नही है । उल्लेखनीय है कि अकाली नेता वर्तमान शासन को 
हिन्दू साम्राज्य बताते रहे हैं और पजाब के शहरो व कस्बो मे जगह-जगह (हिन्दू साम्राज्य-मुर्दावाद' 
तथा खालिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लिखे गये । 

अकाली भेताओ के अतिरिक्त जो लोग खालिस्तान की माँग करते हैं उनमे “सिख ब्रदर- 
हुड' के नेता डॉ. जगजीतसिह तथा उनके सहयोगी प्रमुख है। जगजीतर्सिह पिछले कई वर्षो से 
पाकिस्तान, चीन और अन्य पश्चिमी देशो की सरकारो से सम्पर्क करता रहा है तथा उनसे मदद 
प्राप्त कर रहा है । 6 जून, 980 को जगजीतसिंह ने भारत आकर अलग सिक्‍ख राज्य की 
घोषणा भी कर दी और स्वय को उसका राष्ट्रपति घोषित कर दिया | तथाकथित खालिस्तान का 
महामन्‍्त्री सरदार बलवीरसिंह सन्धु को बनाया गया, जिसने अपना मुख्यालय दरवार साहिब 
अमृतसर में स्थापित किया | 6 जून, 980 को बलवीरसिंह सन्धु ते एक घोषणा-पत्र जारी किया 
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था, जिसमें कहा गया था कि हमने खालिस्तान प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के विरुद्ध सघर्ष का 
विग्युल वजा दिया है । पृथक्‌ राज्य की स्थापना के लिए खालिस्तान के समर्थकों ने आतकवादी और 
हिसात्मक गतिविधियाँ भी आरम्भ कर दी । आतंक फैलाने और खालिस्तान का प्रचार करने तथा 
वहाँ रहने वाले गैर-सिक्खों पर हिंसक हमले करने की घटनाएँ इसी तरह की गतिविधियों की कड़ी 
है । इसके लिए वीर खालसा, सिक्स छात्र संघ तथा खालसा मुक्तिवाहिनी जैसे संगठन भी बनाये गये। 
आजन्दपुर साहिब प्रस्ताव (808709ए/ 8870 ११९४०[ए७०॥)--भआननन्‍्दपुर साहिव सिक्‍खों 
का बहुत पवित्र स्थल है। यहीं पर 7 अक्टूबर, 973 को अकाली दल की कार्ये-समित्ति ने एक 
प्रस्ताव पारित किया था, जिसे आगे चलकर “आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव” कहा गया । प्रस्ताव के 
अनुसार, अकाली दल निम्नलिखित उद्देश्यों की पूत्ति के लिए सक्तिय और प्रतिबद्ध रहेगा : 

() सिक्ख जीवन पद्धति का प्रचार तथा नास्तिकता और गैर-सिक्ख विचारो को हटाना । 

(2) सिक्ख पन्‍थ की एक पृथक स्वतन्त्र सत्ता की भावना कायम रखना और एक ऐसे 
वातावरण का निर्माण करता, जिसमे सिक्खो की “राष्ट्रीय अभिव्यक्ति” पूर्ण और सत्तोषजनक रूप 
से हो सके । 

(3) गरीबी और अभाव को दूर करना तथा उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करना, जिससे 
सम्पत्ति के वर्तमान अन्याययुक्त वितरण तथा शोषण के स्थान पर न्याययुक्त प्रणाली स्थापित हो 
सके । है 

(4) निरक्षरता, छुआछूत, सामाजिक विषमताओ और जाति-परक भेदभाव को, जो कि 
सिक्स ग्रुरुओ कें महान्‌ उपदेशो के विपरीत है, दूर करना । 

(5) राष्ट्र को राष्ट्रीय मुरक्षा के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उचित शारीरिक विकास 
के लिए, अस्वास्थ्य और रोगो का उचित उन्मूलन करना और अफीम तथा अन्य मादक पदार्थों की 
निन्‍्दा करता एवं उनका उपयोग वर्जित करना । रे 

अकाली दल के कतिपय धामिक उद्देश्य है और वे इस प्रकार है : 

(क) एक नया अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानुत! वनवाना, जिससे सिक्खो के धार्मिक स्थलों 
और समुदाय-केन्द्रो का आज की अपेक्षा अधिक उच्च और सोहदेश्य प्रबन्ध हो सके । 

(ख) ससार भर के समस्त गुरुद्वारों को एक झण्डे और एक सगठन के त्तीचे लाता जिससे 
कि सिक्स धामिक परिपाटियाँ और गतिविधियाँ सारे संसार भे एकरूप हों और धर्म प्रचार के 
लिए सव साधन एकजुट किये जाये, ताकि वे प्रभावकारी वन सकें | 

(ग) निकट अतीत से ननकाता साहिब तथ, जिन अन्य पवित्र सिक्ख धर्मस्थलो से सिक्ख 
काट से दिये गये हैं, उन पर नियन्त्रण तथा उन तक निर्वाध स्वनियन्त्रित आगमन का अधिकार 
प्राप्त करना । हि 

अकाली दल का राजनीतिक लक्ष्य 'खालसा की प्रमुखता' की स्थापना है"*“*एक राजनीतिक 
संविधान की उपलब्धि अकाली दल के आधारभूत सैद्धान्तिक पक्ष हैं। प्रस्ताव के अनुसार, अकाली 
दल इन उद्देश्यो की पूर्ति के लिए सभी सम्भव उपायो का प्रयोग करेगा तथा सघषं करेगा, ताकि : 

(।) सोच-समझकर और उद्देश्यपृवंक पंजाब से वाहर रखे गये इलाकी को तत्काल पंजाब 
सें सिलाकर एक प्रशासकीय इकाई वनायी जाये, जिससे सिक्ख धर्म और सिक्‍्खों के हितो की 
“विशेष रूप से रक्षा की जा सके ।! 

ये इलाके हैं---डलहौजी (जि. गुरुदासपुर), 7 “जोर, कालका और अम्बाला, ऊना 
तहसील (जि होशियारपुर), नालागढ क्षेत्र, 6 ह#? वा ब्लाक (जि. करनाल), सिरसा 
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तहसील, तोहाना तहसील, तोहाना उप-तहसील और हिसार जिले का रतिया ब्लाक, <णर््व 
में गगानगर जिले की छः तहसीले और अन्य समीपवर्ती पजावी भापी और सिवख क्षेत्र । 

(2) नये पंजाब मे केन्द्र सरकार का अधिकार देश की प्रतिरक्षा, बैदेशिक सम्बन्ध, सचार 
रैलवे और मुद्रा तक ही सीमित रहे । शेप सभी विषय या महकमे “नये पंजाब” के अधिकार-दन 
में हो और उसे इन विषयों में अपना निजी सविधान बनाने का अधिकार हो। (ये पंजाब' को 
वित्त मे केन्र द्वारा उतना अशदान होना चाहिए, जितना लोकसभा भे उसकी संदस्य-संस्या वे 
अनुपात से बनता है । 

(3) अन्य राज्यो में वसने वाले सिक्ख तथा अन्य सम्प्रदायो को भेदभाव से बचाने के (व५ 
उचित संवंधानिक तथा राजनीतिक सरक्षण प्रदान किये जाये | 

(4) अकाली दल यह प्रयास करेगा कि भारत का सविधान सही अर्थो में संघीय हो और 
इसकी व्यवस्था हो कि केन्द्र मे सभी राज्यो का अधिकार एव प्रतिनिधित्व समान हो । 

(5) राज्य शौर केन्द्रीय सरकार की सेवा मे रत सिक्‍्खों तथा अन्य कर्मचारियों को न्याय 
दिलाना तथा उनकी ओर से प्रभावशाली आवाज उठाना और उनमे किसी के साथ अन्याय होने 
पर संघर्ष करना अकाली दल के कार्यक्रम का विशेष अंग होगा । 

(6) अकाली दल ईंस वात के लिए विशेष रूप से प्रयास करेगा कि सेना के तीनो अगों--- 
तल, जल, वायु सेना--मे सिकयो की जो परम्परागत स्थिति है, वह कायम रहे । दल यह भी 
प्रयास करेगा कि सुरक्षा प्रतिष्ठानो मे कृपाण सिवखो की वर्दी का अंग हो । 

(7) दल की यह राय है कि सभी स्त्री-पुरुपो को, पिन्हे नैतिक गिरावट के अपराध मे 
किसी न्यायालय द्वारा दण्डित न किया गया हो; छोटे हथियार (रिवाल्वर, पिस्तौल) रखने का 
अधिकार हे और इनके लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नही है । 

(8) अकाली दल सावेजनिक स्थानों पर शराब पीने और श्वृम्रपान करने पर प्रतिवन्ध की 
माँग करता है । हे 

ये भाँगे आनन्दपुर साहिब मे दल की कार्य समिति द्वारा 3 अवदूबर, 973 को स्वीकार 
की गयी थी और कहा जाता है कि 977 के लोकसभा के तथा उसके पश्चात हुए पजाब विधान- 
सभा के चुनाव इन्ही माँगो के आधार पर लडे गये थे । पंजाब मे जब अकाली दल की सरकार 
बनी तो आनल्दपुर साहिव प्रस्ताव को केन्द्र द्वारा कार्यान्वित कराने का कोई अभियान या आन्दो- 
जैन नहीं छेडा गया। 980 के बाद चुनावों में पराजित होने के बाद अकाली दल “आन्दपुर 
साहिब प्रस्ताव' को क्रियान्वित कराने के लिए आन्दोलन करने लगा, जिससे समूचा पंजाव अशान्त 
क्षेत्र वन गया। प्रस्ताव” मे उल्लिखित राजनीतिक माँगो का सम्बन्ध सिक्ख इतिहास तथा खालसा 
पतन्‍्थ के परिप्रे्य मे ऐसा सविधान बनाना तथा उसके अधीन ऐसे सभी क्षेत्रों को शामिल करना 
है जहाँ “राज करेगा खालसा” की उक्ति पूरी हो सके । 

सिवख पुनरुत्थानवाद के कारण---सिक्‍्ख पुनरुत्यानवाद की मौजूदा लहर (4980-85) के 
कारण क्या है ? किन चीजो से इसे तात्कालिक श्रेरणा मिलती है और मिल रही है ? प्रथम, सिख 
समुदाय देश का सबसे ज्यादा उत्साही और उद्चमी समुदाय है। पजाव मे हरित क्रान्ति और 
विदेशों मे बसे पजावियों द्वारा पैसे भेजते रहने के कारण बड़ी आर्थिक प्रगति हुई है। आर्थिक 
शक्तियों और सामाजिक रहन-सहन मे बदलाव के कारण अब अनेक सिक्‍्ख युवक दाढी मुड़ाने लगे 
है, 'सिक्ख युवक-युवतियाँ गैर-सिक्वो के साथ विवाह कर रहे है । यह सब देखकर कट्टर सिक्स 
मेताओं में एक प्रकार की घबराहट पैदा हो गयी है कि सिकखो की पहचान नष्ठ होती जा रही है। 
सिवखो मे पुनरत्थानवाद की मौजूदा लहर एक प्रकार से सिक्खों को सामाजिक और सास्क्ृतिक 


भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयतावाद : पंजाब और असम आन्दोलन के विशेष सन्दर्भ में 779 


भाधुनिकीकरण से मुक्त रखने की एक वेतहाशा कोशिश है । द्वितीय, मौजूदा सिक्ख पुनरुत्थानवादी 
उफान का दूसरा महत्त्वपूर्ण कारण राजनीतिक है। पंजाव मे सम्पन्न किसान (कुलक) ज्यादातर 
सिक्‍्ख हैं । अकालियो की सरकार रहने पर इनको राजनीतिक सत्ता का उपभोग करने का खासा 
मौका मिला था। 980 के चुनावों में इका की जीत के कारण इनकी राजनीतिक साख घद 
गयी,। सम्पन्न किसानो की बह राजनीतिक निराशा 98॥ के प्रारम्भ मे कम्युनिस्टो के साथ 
चलाये गये किसान आन्दोलन में पहली बार प्रकट हुई । लेकिन इसके बाद आन्दोलन मे गेर-कुलक 
सिक्ख तत्त्व बीच में कूद पड़े और उन्होंने कुलको को आकर्षित करने के लिए आन्दोलन को सिक्खो 
के आन्दोलन के रूप में पेश करने की जोरदार कोशिश की। यह ध्यान देने की वात है कि 
]98] की विशाल किसान रैली के एक महीने के भीतर ही सिक्स गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति ने वह 
विवादास्पद प्रस्ताव पास किया, जिसमें यह कहा था कि सिक्ख एक अलग राष्ट्र है। तृतीय, 
हाल के सिजख पुनरुत्यथानवाद का एक बुनियादी कारण यह है कि सिक्‍्ख धर्म दुनिया के धर्मों में 
एक नय[ और युवा धर्म है और उसकी परम्पराएँ लड।कु हैं। सिकखो के अच्तिम गुरु को हुए अभी 
तीन सौ वर्ष भी नही बीते है। अन्य धर्मो की तरह सिक्‍ख धर्म भी राजनीति और राजकाज के 
मामलों से जुडा रहा है । इस शताब्दी मे सिक्‍्खो की लड़ाकु परम्परा और सिक्ख धर्म तथा सिक्ख 
राजनीति के वीच घालमेल (समन्वय) को गुरुद्वारा आन्दोलन से एक प्रकार की वेधता मिल गयी-- 
यह घालमेल उचित लगने लगा | इसीलिए जब अकाली पजाव को रावी-व्यास' का अधिक पाती 
दिये जाने के लिए आन्दोलन करते हैं; तो उसे घामिक रूप प्रदान कर देते हैँ और अपने आन्दोलन 
को 'धर्मयुद्ध' कहने लगते है । इसी तरह राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की माँग के आन्दोलन 
में भी अफालियो ने सिक्‍्ख धर्म की सर्वोच्च सत्ता अकाल तख्त को जोड लिया और वे उससे निर्देश 
माँगते है । ह 
अपने आन्दोलन में अकालियो ने सिक्खो की धार्मिक कंट्ूरता को ज्यादा से ज्यादा भडकाया। 
सन्त जरनैलसिंह भिडरावाले इस दौरान कट्टर सिवखो के लिए खुमैनी के रूप मे उभरकर सामने 
आये | जगदेवर्सिहु तलवण्डी और गुरुवरणसिह ठोहरा उनके दाये' और वाये हाथ बन गये | सन्त 
हस्वन्दसिह लोगोवाल तो केवल नाम के चास्ते प्रधात बनकर रह गये । ये सन्त और जत्वेदार 
आयतुल्लाओं के सिक्ख सस्करण थे जो ग्रुरुद्वारो से अपना सारा काम चलाने लगे। इनके उद्देश्य स्पप्ट 
हँ---सिक्ख धर्म को राज्य धर्म बताना, अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त करनी और इसके वाद तो आगे 
वात स्वत* होती जायेगी। इनका आन्दोलन सिकख पुनरुत्थानवादी (आता ह७शएशाशा) का 
आन्दोलन वन गया । ये अपने मत से अलग रखने वाले सिकखो को अपना एक नम्वर शत्रु मानने लगे 
“ूए्रनिरकारी इनके शन्नु वन गये । अपने शन्रुओ को नेस्तनाबूद करने के लिए ये लोग किसी भी 
हद तक जाने को तैयार हो गये । ये लोग सिवख आतंकवादियो को प्रश्नय देने लगे और उन्हे गुरुद्वा रो 


में शरण देने लगे। ये अन्य सभी नागरिकों पर सिक्‍्ख धर्म की पावन्दियो को लागू करने की 
मन्शा रखने लगे। 


आलन्दपुर साहिव प्रस्ताव मे राज्य के लिए ज्यादा अधिकारों की माँग धामिक माँगो के 
साथ लपेट दी गयी। पजाब की स्थिति गम्भीर बस गयी क्योंकि अकोलियो से अपने आन्दोलन को 
मिवल बनाम केन्द्र का रूप प्रदान कर दिया और सिक्ख जनता के मत मे दिल्ली के मगल दरवार 
से सिवख गुरुओं के सघप की याद को पुनरुज्जीवित करना चाहा । 

आज पजाव जल रहा है। सबसे पहले इस आग को बुझाता जरूरी है, लेकिन पंजाव की 
समस्या के स्थायी हल के लिए तो एक नयी शुरूआत करनी होगी--सिक्ख राजनीति और सिक्ख 
धर्म के बीच जो एक अदूट- सम्बन्ध बन यया है, उसे तोडना होगा और सिवख जनता- को रूढियो से 
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मुक्त करना होगा और उसमे आधुनिकीकरण की प्रवृत्तियो को प्रोत्साहित करना होगा । यह ७ 
तरह का एक कठिन सैद्धान्तिक और राजनीतिक सवर्प होगा, जो यूरोप मे चर्च को राज्य से बल 
करने के लिए हुआ था अर्थात धर्म को राजनीति मे हस्तक्षेप करने से रोकना होगा, ताकि दोनो 
बीच कोई घालमेल न हो । 

अकाली अब तक इतना आगे बढ पाये तों इसका कारण यही था कि इहलौकिक न 
आधुनिकीकरण की ताकतें हमारे देश मे मन्द रही--वे डटकर पुनरुत्थानवादी ताकतों का साभन 
नही करती । इन शक्तियो की कमजोरी के कारण ही अकालियो की शक्ति वढी । 

अकालियों की धार्मिक साँगें स्वीकार--प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी द्वारा 27 रवरी 
983 को की गयी एक घोषणा के अन्तर्गत अकालियो की धार्मिक माँगो को स्वीकार कर लि 
गया। अधिकाश धामिक माँगो को स्वीकार करते हुए कई माह पुराने पजाब सकट के ७१।४ 
की दिशा मे इसे भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण कदम निरूपित किया जा सकता है। वी ७।२ 
की गयी माँगे है--(!) गुरुवाणी को आकाशवाणी के जालन्धर केन्द्र से रिले किया जायेगा । (7) 
इण्डियन एअर लाइन्स के विमानो मे यात्रा करने वाले सिक्खो को नौ इच की कृपाण ले जाने की 
अनुमति होगी। इसमे छ इन्च का फाल होगा और तीन इन्च की मूठ होगी । (7/) अमृतसर मे 
स्वर्ण मन्दिर के निकट से माँस, शराव, सिगरेट आदि की दुकान हटा दी जायेंगी। (7४) क्र ६ 
अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनाने को भी सिद्धान्त रूप मे सहमत हो गयी । इस कानून की 
सीमा मे देश के सभी गुरुद्ारो को लाने की बात है । (५) चाँदनी चौक स्थित कोतवाली भवन 
दिल्ली गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी को पूर्ण रूप से सौप दिया जायगा । 

किन्तु अकाली अपनी राजनीतिक माँगो (राज्य स्वायत्तता) पर जोर देने लगे। सन्त 
भिंडरांवाले के अनुसार अकाली मोर्चा आनन्दपुर साहिव के प्रस्ताव को मनवाने के लिए शुरू किया 
गया है! और “हम तब तक लडाई जारी रखेंगे, जब तक हमारी मार्गें नही मानी जाती ।' 

बहुत-से अकालियों की यह राय है कि पजाव को कश्मीर जैसा दर्जा प्रदान करके मौजूद 
समस्या को हल किया जा सकता है। उनका तक है कि कश्मीर मे मुसलमानों का बहुमत स्वीकार 
कर लिया गया है और उसे देश के अन्य किसी भी राज्य से ज्यादा स्वायत्तता दी गयी है। यही 
वात पजाब पर भी लागू की जा सकती है। लेकिन यह सुझाव जितना सहज दिख पडता है, उतना 
है नही । अव्वल तो शेख अब्दुल्ला ने अपने सगठन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर उसे “राष्ट्रीय 
कॉन्फ्रें' का नाम दिया था और उसके दरवाजे गैर-मुसलमानो के लिए भी खोल दिये थे। दूसरे, 
शेख अब्दुल्ला ने कभी भी इस्लाम को राज्य का धर्म बनाने की माँग नही की थी और न ही उन्होने 
इस्लामी नियम, कानून और पावन्दियों को गैर-मुसलमानों पर थोपने की कोशिश की थी । तीसरे, 
कश्मीर मे मुस्लिम बहुमत बहुत ज्यादा हे । कश्मीर घाटी मे तो मुसलमानों की आवादी 93 प्रतिशत 
है, जबकि पजाब मे सिक्‍्ख आवादी सिर्फ 53 प्रतिशत है । इसके अलावा, सिक्खो की आवादी इस 
तरह असमान रूप से बिखरी हुई है कि 7 सदस्यो की पजाव विधानसभा मे सिर्फ 77 निर्वाचन 
क्षेत्रों में ही सिक्ल मतदाताओं का बहुमत है । चौथे, कश्मीर में स्वायत्तता विशेष परिस्थितियों मे 
प्रदान की गयी थी | अतः भारत की राजनीति और राज-व्यवस्था अब एक दूसरा 'कश्मीर' 
बनाने के लिए आसानी से तैयार नही हो सकती ।. 

सन्त हरचन्दर्सिह लोगोवाल उत्त चन्द लोगो में से थे जो पजाब की य्रुत्थी सुलझाने में मुख्य 
भूमिका अदा कर सकते । कई लोगो का मानना है कि अगर लोगोवाल व प्रकाशर्सिंह वादल और 
_ शिरोमणि गुरुद्वारा-प्रवन्धक कमेटी के अध्यक्ष ग्रुरुवरणसिंह तोहडा जैसे उनके सहयोगी अपनी 
,. सामथ्य दिखाते, व्यक्तिगत और राजनीतिक खतरे झेल लेने की बहादुरी दिखाते और आतकवादी 
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विस्फोटो, साम्प्रदायिक हत्याओं व अलगाववादी माँगो के खिलाफ अपनी आवाजे बुलन्द करते, तो 
शायद आज पजाव की समस्या कही कम जटिल व कम उलझी होती । 

आगे चलकर लोंगोवाल ने साहस का परिचय देते हुए 5 जूत, 985 को आतकवाद की 
कड़े शब्दो मे तिन्‍्दा की और राष्ट्रीय एकता तथा हिन्दू-सिक्ख सदुभ,व को वनाये रखने पर बल दिया। 
पंजाब समस्या पर केन्द्र और अकाली दल में समझोता 

24 जुलाई, 985 को प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी व अकाली दल के अध्यक्ष सन्‍्त हरचन्दर्सिह 
लोगोवाल के मध्य पंजाब समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर 
हुए | समझौते का विवरण (ग्यारह-सूत्री समझौता) इस प्रकार है : मे 

, सारे गये निरफ्राध व्यक्तियों के लिए घुआवजा--7 सितम्बर 4982. के बाद हुईं 
किसी कार्यवाही या आस्दोलन मे मारे गये लोगों को अनुग्रह राशि के भुगतान के साथ सम्पत्ति को 
क्षति के लिए मुआवजा दिया जायेगा । 

“४ 2, सेना में भर्ती--देश के सभी तागरिको को सेना मे भर्ती का अधिकार होगा और चयन 
के लिए केवल योग्यता ही आधार रहेगा । 

3. नवस्वर के दंगो की जाँच--दिल्ली मे नवम्बर, 34 में हुए दगो की जाँच कर रहे 
रगनाथ मिश्र आयोग के कार्यक्षेत्र को वढाकर उसमे बोकॉरो और कानपुर मे हुए उपद्रवों की जाँच 
को भी शामिल किया जायेगा । 

4. सेना से निकाले गये व्यक्तियों का पुरर्वास--सेला से निकाले गये व्यक्तियों का पुनर्वास 
और उन्हे लाभकारी रोजगार दिलाने के प्रयास किये जायेगे । 

5. अखिल भारतोग्र ग्ुरद्धारा कानुन--भारत सरकार अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून 
बनाने पर सहमत । इसके लिए शिरोमणि अकाली दल और अन्य सम्बन्धियों के साथ सलाह- 
मशविरा और संवेधानिक जरूरत पूरी करने के वाद विधेयक लाया जायेगा । 

6. लस्वित सुकदसों का फेसला--सशस्त्र सेना विशेषाधिकार कानूत को पजाब मे लागू 
करने वाली अधिसूचना वापिस ली जायेगी | वर्तमान विशेष न्यायालय केवल विमान अपहरण तथा 
शासन के खिलाफ युद्ध के मामले सुनेगी । शेप मामले सामान्य न्‍्यायालय को सौप दिये जायेगे और 
यदि आवश्यक हुआ तो इस बारे मे कानुत वनाया जायेगा । 

7. सीमा विदाद---वण्डीगढ की राजधानी परियोजना क्षेत्र और सुखना ताल पजाब को 
दिये जायेगे। केच्द्रशासित क्षेत्र के अन्य 'पजाबी भापी क्षेत्र पजाबव को तथा हिन्दी भापी क्षेत्र 
हरियाणा को दिये जायेंगे । 

श्रीमती इन्दिरा गाँधी की धारणा थी कि यदि चण्डीगढह पजाव को दिया जाता है तो 
पंजाब के हिन्दी क्षेत्र भी हरियाणा को मिलने चाहिए। हिन्दी भापी क्षेत्रों का पता लगाने का 
काम एक आयोग करेगा । 

ऐसे किसी निश्चय के लिए गाँव को एक इकाई माना जायेगा। आयोग 3 दिसम्बर, 
9895 तक अपनी रिपोर्ट दे देगा जो दोनो पक्षो को मानता अनिवार्य होगा। आयोग का कास 


किसी पहलू तक सीमित होगा तथा सीमा सम्बन्धी दावों से अलग होगा जिस पर अन्य आयोग 
विचार करेगा । 


पंजाब को चण्डीगढ़ और उसके बदले हरियाणा को दिये जाने वाले क्षेत्रों का हस्तान्तरण 
एक साथ 26 जनवरी, -98 6 को होगा । 
पंजाव-हरियाणा--हरियाणा की वर्तमान सीमा के वारे से भी कुछ दावे-प्रतिदावे है । 


जा लिए एक अलग आयोग वनायेगी जिसका फैसला मानना सम्बन्धित पक्षों के लिए 
निवार्य होगा । आयोग भाषायी आधार पर गाँव को एक इकाई मानेगा । 


मर 


बन 
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8, फेन्द्र-राज्य सम्बन्ध--शिरोमणि अकाली दत का कहना हैँ कि आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव 
पूरी तरह संविधान के ढाँचे के अन्तर्गत है तथा यह केन्द्र-राज्य सम्बनन्धो को उस बरह परिभाषित 
करने का प्रयास है कि हमारे सविधान के वास्तविक सघीय ढाँचे को उभारेगा तथा प्रस्ताव का 
उद्देश्य देश की एकता और अखण्टता को मजबूत करने के लिए राज्यों को और अधिक स्वायत्तता 
प्रदान करना है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय एकता का मूल आधार अनेकता में एकर्ता है । 

केन्द्र-राज्यो सम्बन्धी से राम्बन्धित आनन्दपुर प्रस्ताव का भाग सरकारिया आयोग को सौंप 
दिया जायेगा । 

9. नदी जल का बेंटवारा--पजाब, हरियाणा तथा राजस्थान के किसानों को राबी-व्यास 
से पहले की तरह सिंचाई तथा अन्य उपयोग के लिए पानी मिलता रहेगा। इस पानी की मात्रा 
वही होगी जो ! जुदाई, 985 को थी । वाकी पानी थे सम्बन्ध में दोनो राज्यों के दावे एक 
न्‍्यायाधिकरण को सौपे जायेंगे । इस न्‍्यायाधिकरण की अध्यक्षता सर्वीच्च न्यायालय के न्यायाधीण 
करेंगे। यह न्‍्यायाधिकरण छह महीने भे सभी रिपोर्ट दे देगा और उसका निर्णय दोनों पक्षों के 
लिए बाध्य होगा । उस सम्बन्ध में सभी कासुनी तथा संबंधानिक ऋदम शीद्न उठाये जायेंगे । 

सतलज तथा यमुना को जोड़ने वाली नहर वा निर्माण कार्य जारी रहेगा और इसे 5 
अगस्त, 986 तक पूरा कर तिया जायेगा । 

0 अल्पसंख्यमों का प्रतिनिधित्म--अल्पसख्यकों फे हितों के रक्षा सम्बन्धी विद्यमान 
निर्देश एक बार फिर सभी मुस्यमन्त्रियों को भेजे जायेंगे। प्रधानमन्त्री स्तयं सभी मुस्यमस्तियो को 
पत्र लिखेंगे । 

] केनत्न सरकार पंजानी भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ कदम उठा सकती है । 

इस समझौत्ते से टकराव का अध्याय समाप्त होकर सद्भाव और सहयोग का नया अध्याय 
शुरू होगा जिससे देश की एकता और अखण्डता और मजबूत होगी । 

अन्त मे समझौते पर प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी और शिरोमणि अकाली दल अध्यक्ष 
हरचन्दर्सिह लोगोबाल के हस्ताक्षर है । 

अकाली दल द्वारा त्मझौते की पुपष्टि--26 जुलाई, !985 को आनन्‍्दपुर (पंजाब) मे 
अकागी दल ने एक बैठक में लोगावाल-राजीव के दोच 4 [-सूभरीय ऐतिहासिक समझौते की पुष्टि 
कर दी । इस पुष्टि के साथ ही अकाली दल ने विशिन्न राजनीतिक व धामिक माँयों को पूर्ति के 
लिए साढे तीन वर्ष पूर्व शुरू किये गये “धर्म युद्ध मोर्चे! को भी वापस लिये जाने की घोषणा की । 

सयुक्त अकाली दल के अध्यक्ष बावा जोगिन्दर सिंह व अखिल भारतीय सिक्ख छात्र फेडरेशन 
ने केन्द्र सरकार व सन्त लोगोवाल के वीच हुए उपयुक्त समझौते को अस्वीकार कर दिया । इन 
विरोधी ग्रुटो ने श्री लोगोवाल पर आननन्‍्दपुर साहिब प्रस्ताव की उपेक्षा करने का आरोप लगाते 
हुए कहा कि इस समझौते मे प्रत्येक दप्टि से सिकखों तथा पजाब के हिंतो को बेच दिया गया है। 
इसी वीच श्री हरचन्दर्सिह लोगोबवाल की आतकवादियों ने हत्या कर दी । 

हरियाणा के विपक्षी दलों ने चण्डीगढ के प्रश्न पर उपयुक्त समझौते का विरोध किया 
जबकि राजस्थान के मुख्यमन्त्री सहित सम्पूर्ण विधानसभा ने पानी के वँदवारे के प्रश्न को लेकर 
समझौते का कडा विरोध किया। प्रश्चानमन्त्री राजीव गाँधी ने हरियाणा व राजस्थान को इस बात 
के लिए आशवस्त फिया कि इस समझौते के लिए किसी भी सम्बद्ध राज्य के हितों की अनदेखी नहीं 
होने दी जायेगी । हरियाणा की नयी राजधानी के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार ने सम्पूर्ण आधिक 
सहायता देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है । 
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उपर्युक्त थोडे से विरोध को छोडकर उक्त समझौते का सामान्य जनता एवं राजवीतिज्ञी क्के 
एक बडे वर्ग द्वारा स्वागत किया गया ) संसद के दोनो सदनो व राज्यो को विधावसभाओ ने इसे 
एक ऐतिहासिक समझौता निरूपित किया है। 

पंजाब में चुनाव एवं अकाली दल की सरकार का मठन---25 सितम्बर, 49 85 को पजाव 
मे विधानसभा की 5 तथा लोकसभा की 3 सीटो के लिए निर्वाचन हुए। धुनाव में आतंक- 
बादियो के गडबडी फैलाने की आशका तथा सयुक्त अकाली दल की बहिष्कार की अपील से 
भप्रभावित पजाव के एक करोड से अधिक मतदात्ताओं मे से करीब 62 प्रतिशत ने अपने मता- 
धघिकार का प्रयोग किया । चुनाव की विशेषता यह रही कि तनावपूर्ण वातावरण के वावजूद कही भी 
आतककारी हिंसा, मतदान केन्द्रो पर कब्जे या पुनर्मतदात का एक भी मामला नहीं हुआ । 

अकाली दल (लोगोवाल) ने |7-सदस्यीय विधानसभा में 73 स्थान भाष्त कर अपने 
परम्परागत प्रतिहवन्द्दी काग्रेस (इ) से पजाव की सत्ता छीन ली। काग्रेस (इ) इस बार केवल 32 
स्थान लेकर दूसरे स्थान पर रही । श्री सुरजीतर्सिह वरनाला पजाव के नये मुख्यमस्त्री बनाये गये । 

पजाव के चुनावों को लोकतस्त्र की विजय तथा आतंकवाद की पराजय बताया गया। 
किन्तु वरताला सरकार आतंकवाद बंग सामता नहीं कर सकी और अप्रैल 87 मे आतंकवादियों 
द्वारा 79 लोगो की हत्या के बाद बरनाला सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और पजाव मे 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । किन्तु आज भी पंजाव में राष्ट्रपति शासन वेअसर नजर 
आ रहा हैं। प्रधानसन्धी वी पी सिंह की पजाव यात्रा (दिसम्वर 89) से सद्भाव का माहौल बना 
है जो पहले के प्रयासों के मुकाबले एक वडी उपलब्धि है। पर अभी कुछ कहना मुश्किल है । 
पजाब की राजनैतिक सचाईयाँ दीघेकालिक प्रयासों का तकाजा करती है (४ 

असम आन्दोलव (7979-985) 
(55४४४ ]४0एपञॉछरा) 

असम समस्या का उद्भव 


असम समस्या पजाव समस्या की तरह आठ-दस साल पुरानी नही है। उसकी शुरूआत 
भारत विभाजन ही नही उससे भी वहुत पहले से हुई थी। वहाँ चाय वागान मे काम करने के 
लिए अग्रेज बगाल, विहार, उत्तर-प्रदेण, राजस्थान आदि प्रान्तो से मजदूर और बाबू लोग ले गये । 
असभ की जातीय और सास्क्ृतिक पहचान के लिए चिन्तित लोग पिछली शताब्दी से संकट मंडराता 
हुए देखते है । उत्तका कहना था कि वाहरी प्रदेशों से आये लोगो के कारण असमिया लोगो की 
परम्परागत पहचान और सस्क्ृति के लिए खतरा उत्पन्न हुआ हे । लेकिन पिछले ७: वर्षो से असम 
में जो चिन्ता, अशान्ति और वेचैनी उत्पन्न करती रही है, वह इतनी पुरानी नहीं हे । 





तालिका | 
अखिल भारतीय सन्दर्भ सें असम में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत 
सिक भरत मे जनसंख्या असम में जनसंख्या... 
कक यृद्धि का प्रतिशत वृद्धि का प्रतिशत 

390॥-] ह्नव / जूहड़ 
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सन्‌ 947 मे भारत विभाजन के साथ स्वतन्त्रता मिलने पर बड़ी सख्या मे लोग उधर से 
उधर गये । पश्चिमी पाकिस्तान से आये शरणार्थी पूरे भारत मे जहाँ-तहाँ जाकर बस गये । लोगों 
ते उनका स्वागत-सत्कार किया और वे भी स्थानीय लोगो मे घुल-मिल गये । पूर्वी पाकिस्तान से 
भी लाखो की सख्या मे लोग भारत मे आये' किन्तु वे बहुत बडे हिस्से मे फैलने के स्थान पर बंगाल 
और असम तक ही सीमित रह गये । इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान से शरणाबियों का आना-जाना 
बाद में भी जारी रहा, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान से विस्थापितो की आवाजाही 948 के वाद 
बन्द हो गयी थी । 

सन्‌ 950 में जब बंगाल में जगह-जगह साम्णदाय्रिक दगे हुए तो पूर्वी पाकिस्तान से 
लाखो हिन्दू भारत आये । सच्‌ 964 से पूर्वी पाकिस्तान में कई स्थानों पर साम्प्रदायिक दंगे हुए 
तब भी लोग भागकर भारत आये । सन्‌ 965 मे भारत-पाक युद्ध के समय भी यही क्रम चला । 
इसके वाद सन्‌ 97] में बगला देश का उदय होने पर तो हद ही हो गयी, उस समय 90 लाख 
शरणार्थी भारत आये । 

बंगला देश बनते समय जो लोग भारत आये, उनमे से अधिकाश तो वापस भेज दिये गये 
थे, किन्तु जो यही रह गये, उनकी सख्या भी कम नही थी। पूर्वी पाकिस्तान से भारत आने और 
वसने वाले अधिकाश लोगो का गन्तव्य असम ही रहा, क्योकि उनके स्वजन-सम्बन्धी और मित्र 
परिचित भी वही बसे हुए थे । इन लोगो का उपयोग वोट बैक के रूप मे किया जा सके, इस 
उद्देश्य से कई काग्रेसी नेता उन्हे भारत की नागरिकता दिलाने मे भी रुचि लेने लगे थे । सैलाव के 
रूप मे आये शरणाथियो से ज्यादा संख्या उन लोगो की थी जो इक्के-दुक्‍्के या 0-5 के समूह के 
रूप मे भारत आये थे। ये लोग भी असम में ही बस गये और वहाँ के नागरिक वन गये । इस 
तरह असम में घुस आये वंगलादेशियों की सख्या निरन्तर चिन्ताजनक रूप से बढी । 

सन्‌ 974 में वहाँ जनगणना नही हो सकी, पर यह स्पप्ट हो गया था कि असम की 
जनसंख्या मे एक-तिहाई लोग बगला देश से आये घुसपैठिये थे । स्वाभाविक ही इन लोगो ने असम 
के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को अपनी पकड में ले लिया। विदेशियों की निरन्तर घुसपैठ 
से स्थानीय सस्क्ृति, भारत और सामाजिक-आधिक जीवन के लिए खतरा पेदा हो गया । असम 
आन्दोलन असमी समाज पर इसी पकड के विरुद्ध शुरू हुआ था। स्‍ 

असम आन्दोलन की कहानी मगलदेही से शुरू होती हे, जब चुनाव आयोग ने अग्रैल 979 
में इस ससदीय क्षेत्र मे मतदाताओं की सूची तैयार करने का काम शुरू किया । दो महीने मे चुनाव 
अधिकारी को कथित विदेशियों के बारे मे 70 हजार शिकायते मिली जिसमे से 45 हजार से 
अधिक मामले सही थे । असमी लोगो के मन मे यही शकाएँ उत्पन्न हुई और भखिल असम छात्रसव 
ने इस दिशा मे पहल की । बाद में जातीयतावादी दल, पूर्वांचलीय लोक परिषद जैसे क्षेत्रीय दल 
व असम साहित्य सभा भी शामिल हो गये । इत सगठनो ने 43 अन्य ससदीय क्षेत्रों मे भी मतदाता 
सूची के अध्ययन की माँग की | 

27 अगस्त, 979 को आसू, असम साहित्य सभा, पूर्वांचलीय लोक परिषद, जातीयता- 
वादी दल, असम जातीयतावादी युवा छात्र परिपद, असम युवा समाज और यंग लॉयर्स फोरम को 
मिलाकर “असम गण सग्राम परिपद' का गठन किया गया। आस्दोलनकारियों की मुख्य माँग थी 
कि “विदेशियो' का नाम मतदाता सूची से निकाला जाये और उन्हे वापस भेजा जाये । 

असम मे बाहरी लोगो के आने की समस्या वहुत पुरानी है । जनगणना के अनुसार 93] 
में वहाँ की मुस्लिम जनसब्या 2,79,388 थी जो 95] भे 9,95,938 हो गयी । सरकारी 
आँकडो के अनुसार 95-6] के बीच 2,20,690 पाकिस्तानी घुसपेठियों का पता लगाकर वापस ' 
, भेजा गया। 960-7] के बीच उनकी सख्या ।,92,339 थी । 97] मे बगला देश मुक्ति संघर्ष 
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के दौरान !7 लाख लोगो ने असम मे जरण ली थी लेकिन एक लाख लोग असम मे ही रह गये । 
979 मे मतदाताओं की सूची के सशोधन के दौरान विदेशियों के वारे भे 3 लाख 45 हजार 
ज्िकायते मिली लेकिन इसकी दास्तविक सख्या बहुत अधिक बतायी गयी है । 

अत आन्दोलनदारियों की माँंग---आन्दोलनकारियों की माँग थी कि सन्‌ 95। के बाद 
जो भी व्यक्ति असम मे आकर वसा है, उसे नागरिक न माना जाये, उसे विदेशी समझा जाये, 
उसका पता लगाया,जाये और ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से काठे जाये । उन लोगो 
को असम से बाहर निकालने की माँग भी असम आन्दोलन के छात्र नेता कर रहे थे। सरकार 
97 के बाद भारत आये लोगो को ही विदेशी मानने पर जोर दे रही थी। असम आल्दीलन के 
नेता और सरकार दोनो ही अपनी-अपनी रेखाओं को लाँघने के लिए तैयार नही हो रहे थे। सन्‌ 
979 के बाद विदेशियों को वाहर निकालने की माँग लेकर छिड़ा आन्दोलन दिनो-दित तीक् 
होता गया । ह 

यद्यपि यह आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहा लेकित इसने असम के सामाजिक और राजनीतिक 
जीवन को जाम-सा कर दिया । वहाँ कई बॉर पूरा असम बन्द रहा। सत्‌ 980 मे आन्दोलन 
की ताकत का पहली वार उस समय पता चला अब आन्दोलनकारियो ने चुनाव नही होने दिये । 
._" ओआनन्‍्दोलनकारियो की माँग थी कि चुनाव से पहले मतदाता सूची मे सुधार होना चाहिए 

और उसमे से विदेशियों के नाम काठे जाने चाहिए। जब तक मतदाता सूची का संशोधन न हो तब 

तक घुनाव न कराये जाये । असम आन्दोलन का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि चुनाव की घोषणा 
हो जाने के वाद असम की सभी लोकसभा सीटो पर घुनाव स्थगित करना पड़ा । सब्‌ 979 से 
983 तक असम का गाँव-गाँव आन्दोलित रहा । वहाँ के लोगो ने आन्दोलन मे खुलकर हिस्सा 
लिया और असम में पैदा होने वाली कोई भी चीज वाहर नही जाने दी, यहां तक कि अनेक वार 
यातायात भी ठप्प रहा । 

इसके बावजूद आन्दोलन की यह विशेषता रही कि उस दौर में असम में कोई तनाव, 
विस्फोट नही हुआ । फरवरी 983 से नेल्ली का नरसहार पूरे आन्दोलन में हिंसा के विस्फोट का 
एक अपवाद रहा | चुनाव कराये जाये और चुनाव नहीं होने देंगे के इन्द्र भ दो हजार लोगो को 
दूसरे वर्ग के लोगो ने बर्बर ढंग से मार डाला। 

असम में फरवरी 983 के चुनाव--फरवरी 983 के असम विधानसभा चुनावों में सभी 
गैर कम्युनिस्ट लो ने घुनाव का वहिष्कार किया था। सिर्फ काग्रेस और कम्युनिस्ट पारियों ने 
घुनाव में हिस्सा लिया और इस चुनाव मे काग्रेस ही जीती । वहाँ हितेशवर साइकिया के भुख्य- 
मन्त्रित्व मे कांग्रेस की सरकार वनी । चुनाव में हुई हिंसा ने असम आन्दोलन के उत्साह को ठेस 
पहुँचायी, उसका प्रवाह धीमा पड़ गया । फिर भी प्रश्न तो उलझा ही रहा । 

लसस समस्या पर समझोता--5 अगस्त, 4985 को असम भान्दोलन के नेताओ और 
भारत सरकार के बीच हुए समझौते से समस्या के समाधान की दिशा मे आशा की किरणे फूठी । 

समझौते मे सरकार ने 966 को आधारवर्ष माना है। समझौते की शर्तों के तहतु असम 
मे जनवरी 966 और मार्च 497] के बीच आने वाले विदेशियों का पता लगाने पर उन्हे 
परेशान नहीं किया जायणा, न ही उन्हे राज्य से बाहर जाने को कहा जामेगा। उपरोक्त अवधि के 
वीच असम में आकर वसे विदेशियों को 0 वर्ष तक मताधिकार से वंचित रहना पड़ेगा | 97] 
के बाद आये विदेशियों का पता लगाकर उन्हे वापस भेजा जायगा । 
हि असम के सर्वेतोमुखी आधिक विकास का आश्वासन भी समझौते में दिया गया है। असम 
में तीसरा तेलशोघक कारखाना वनाया जायगा, जो गैर-सरकारी क्षेत्र मे होना । असमी लोगो की 
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सास्क्ृतिक, सामानिक और भाषायी पहचान तथा विरासत की रक्षा के लिए आवश्यक संर्चंधानिक 
कानूनी और प्रशासनिक रक्षा-उपाय किये जायेगे । 

केक सरकार इस वात के लिए रणामन्द हो गयी कि 983 मे निर्वाचित असम विधान- 
सभा अपना कार्यकाल पूरा करने के बहुत पहले ही विसजित कर दी जाये । 

समझौते के वाद असम विधानसभा भग कर दी गयी और हितेश्वर साइकिया को काम- 
चलाऊ सरकार का नेतृत्व सौंपा गया । अखिल असम छात्र संघ और असम गण संग्राम परिषद ने 
आन्दोलन वापस ले लिया । 

असम समझौते से ज्यादा महत्त्वपूर्ण कार्य उसे लागू करना है। समझौते से प्रभावित 8 से 
0 लाख व्यक्तियों की नागरिकता का निर्णय, समस्या का थ्तर्राप्ट्रीय स्वरूप--वागला देण का 
सीधा सम्बन्ध तथा वागरिकता सम्बन्धी सिवावास्पद और परस्पर विरोधी सर्वधानिक एवं कानूनी' 
प्रावधान उलझन पैदा करते है । 

97] के बाद आये बगलादेशियो को पहचानने और अलग “करने की समस्या कुछ जटिल 
है। समझौते के सूत्र 5-8 के अनुसार 25 मार्च, 97] के बाद जसम भें आये लोगों को निष्कासित 
किया जायेगा । उन लोगो को निष्कासित कर कहाँ भेजा जायेगा, इस गिपय में थोडा सशय है । 
यदि इन्हें वापस वंगया देश भेजने का उपक्रम किया गया और बंगला देश सरकार उन लोगो को 
वापस लेने के लिए तैयार नही हुई तो क्या होगा ? उस स्थिति में समस्या का निवारण कैसे होगा ? 

समझौते मे गस्तुत दिये गये हर का प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड सदा है, क्योकि इससे 
असम में दसे वगला देणी वगला की ओर ही जायेंगे । पश्चिम बंगाल सरकार ऐसे बगलादेशियो 
की सम्भावित बाढ से चिन्तित है । 

शूमि-पुत्न की धारणा 
(रफ्नछ 50038 67 १ प्तठ 507, 90टाफाए४5) 

क्षेत्रीयवावाद की एक अन्य प्रधृत्ति 'भुमि-पुत्र की घारणा' (9075 ०६6 80) के रूप मे 
देखी गयी है। 'भूमि-पुत! की घारणा का आशय यह हैं कि फिसी राज्य (प्रदेश) अथवा क्षेत्र के 
निवासियों द्वारा उस राज्य में बसने और रोजगार प्राप्त करने आदि के सम्बन्ध में विशेष संरक्षण 
की माँग की याय। इस माँग के साथ यह बात जुडी हुई है कि जब तक उस राज्य या क्षेत्र के सभी 
मूल निवासियों को रोजगार प्राप्त न हो जाय, तब तक राज्य या क्षेत्र मे बाहरी व्यक्तियों को रोजगार 
की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए। “भूमि-पुत्र' की धारणा का उदय तो इस सदी के छठे दशक 
में ही हो गया था और णिव सेता जैंसे सगठन के द्वारा इसे महाराष्ट्र मे अपनाया गया था, लेकिन 
अभी ह्वाल ही के वर्षो में इस प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रवल होते हुए देखा गया । 

979 के मध्य से असम राज्य में विदेशियों के विरुद्ध जो व्यापक आन्दोलन किया जा रहा 
हैं, उसे कुछ सीमा तक पभूमि-पुत्र की धारणा पर आधारित किया जा सकता है। अन्य राज्यो मे भी 
सरकारी और गैर-रारकारी स्तर पर इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ देखी गयी है । उदाहरण के लिए, 0 
फरवरी, 980 को कर्नाटक के तात्कालिक मुख्यमन्त्री गुण्डुराव ने कहा कि “कर्नाटक में केवल 
कर्नाटकवासी व्यक्तियो को रोजगार प्रदान किया जायेगा ।”” 980 में उडीसा में मारवाडी वर्ग 
के विरुद्ध आन्दोलन की जो स्थिति देखी गयी, वह भी इसी प्रवृत्ति का एक रूप है | 

यह वात उचित प्रतीत होती है कि सरकारी गौर गैर-सरकारी उद्योगो मे अकुशल 
श्रमिक का कार्य स्थानीय व्यक्तियों को ही दिया जाय' लेकिन भूमि-पुत्र की धारणा को व्यापक 
स्तर पर और प्रवलता के साथ अपनाने के परिणाम राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हो सकतें है । 
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यह धारणा विभिन्न क्षेत्रों के आधथिक विकास में भी निश्चित रूप से वावक होगी । स्व. प्रधानमन्त्री 
श्रीमती गाँधी द्वारा 'भूमि-पुत्र' की धारणा को अस्वीकार करते हुए इसे “राष्ट्रीय एकता के लिए 
घातक और विभिन्न क्षेत्रों के आथिक विकास में बाधक' वतलाया गया था ।* वस्तुत. राष्ट्रीय एकता 
के हिंत से भूमि-पुत्र की धारणा पर अकुश रखना होगा। 
क्षेत्रीयत्तावाद के दुष्परिणाम 
(5णा, 20र४:200छ7ए55 05 ए८ठा0ए#8/) 

क्षेत्रीयता की भावना जन-जीवन में जड पकच्ने के कारण आज हमारा देश केवल भारत 
और पाकिस्तान मे हो नही अपितु एकाधिक क्षेत्रों मे बैठ गया है और प्रत्येक क्षेत्र मे लोग दूसरो 
पर अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने का वीडा उठा घुके हैं। क्षेत्रीयतावाद के दुष्परिणाम इस 
प्रकार है * 

(7) विभिन्न क्षेत्रो के बीच संघर्ष और तनाव--सकीर्ण क्षेत्रवाद का प्रथम दुष्परिणाम हमे 
भारत में देखने को मिलता हे वह यह है, कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राज- 
नीतिक यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिल-अ्रतिदिन बढता जा रहा है। इसका 
कारण यह है कि प्रत्येक क्षेत्र अपने स्वार्थों या हितो को रार्थेच्च स्थान दे बैठता हें और उसे यह्‌ 
चिन्ता नही होती कि उससे दूसरे क्षेत्रों को कितना नुकसान होगा । 

(2) राज्य तथा केख्द्रीय सरकार के बीच सम्बन्धों का बिकृत होना--भारत में क्षेत्रीयता 
के कारण केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच का सम्बन्ध कभी-फ़भी अत्यच्त कंटु रूप 
धारण कर लेता है। प्रत्येक क्षेत्र के हित समूह, क्षेत्रीय नेतागण, बडे-बड़े उद्योगपति या राजनीतिज्ञ 
अपने-अपने क्षेत्र के स्वार्थों को प्राथमिकता देते-है और केन्द्रीय सरकार का ध्यान अपनी ओर 
आकपित करने का प्रयंत्न करते है। केन्द्रीय सरकार जिसकी तरफ भी थोडा-सा झुक गयी वही 
विवाद का विपय वन जाता है और राज्य सरकारों का पारस्परिक सम्बन्ध सौहाईँपू्ण नहीं रह 
पाता है । हर 

(3) स्वार्थों नेतृत्व व संगठन का विद्यस--क्षेत्रीयता का एक और दुष्परिणाम यह होता है 
कि इसके फलस्वरूप अलग-अलग क्षेत्र भे कुछ इस प्रकार के मेतृत्व व सगठनों का विकास हो जाता 
है जो कि जनता की भावनाओं को उस्ारकर जयने सकीण्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हें । इस 
प्रकार के नेताओं व सगठन को न तो क्षेत्रीय हितो और न हीं राष्ट्रीय हितों का तनिक भी ख्याल 
रहता है, उनका समस्त स्याल तो अपनी लोकप्रियता को यढाक र अपने ही स्वार्थों को सिद्ध करने 
पर कैन्द्रित हो जाता है । ये नेतागण कभी तो भाषा के प्रश्य को लेकर हगामा मचाते है और कभी 
केन्द्रीय सरकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के विरुद्ध नारा लगाने के लिए सामने आ खड़े होते है, 
चाहे इनमे से कोई भी समस्या वास्तविक हो या केवल काल्पनिक | 

(4) भाषा दी समस्या का अधिक जटिल होना--श्षेत्रीयता का एक और बुरा प्रभाव यह 
होता है कि क्षेत्रीय वफादारी (९०8०० ॥0909) भाषा की समस्या को सुलझाने मे सहायक 
के स्थान पर उसे और भी जटिल वनाने मे मदद करती है। क्षेत्रीय वफादारी का सीधा सम्बन्ध 
क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा के प्रति विशेष लगाय से होता है जिसके कारण प्रादेशिक भाषा को आव- 
श्यकता से अधिक महत्त्व प्रदाव करने की गलती उस क्षेत्र के लोग कर बैठते है । परिणाम यह होता 
है कि अन्य किसी भाषा के प्रति सहिष्णुता की भावना बिल्कुल ही नहीं रह जाती और विभिन्न 
भाषाभापी क्षेत्रों के बीच भाषा के प्रश्न को लेकर कटुता बढती चली जाती हे। क्षेत्रीयता का 
यह परिणाम जनकल्याण जौर राष्ट्रीय प्रगति के दृष्टिकोण से जन्यन्त घातक सिद्ध होता ई । 
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(5) राष्ट्रीय एकता को चुनौती--पंकीर्ण क्षेत्रीयता राग्ट्रीय एकता के लिए एक 'घुनौती 
बन जाती है | क्षेत्रीयता के फतस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों के बीच जो तनाव और संघर्ष की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है वह राष्ट्रीय एकता की समस्त धारणाओ और भावनाओं पर तुपारापात करती 
है; क्योकि क्षेत्रीयता के फलस्वल्प विभिन्न क्षेत्रों के लोगो में कभी क्षेत्रीय स्वार्थों को लेकर, 
कभी राजनीतिक स्वशासन या पृथक्‌ राज्य के प्रण्णन को लेकर तो कभी प्रादेशिक भाष। के प्रश्न 
को लेकर जो झगड़े या मनमुटाव सडे हो जाते हैं वे राष्ट्रीय एवता के लिए घातक सिद्ध होते हैं । 

क्षेत्रीयतावाद को रौकने फे उपाय 
(४९8७5तरा:5 #07 टपसटाताबठ एरषठाठरछातछ0) 

राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रीयत्ता कोई अच्छी चीज नही है । उस पर रोक लगाना ही 
उचित है इस सम्बन्ध में तिम्नलिखित उपायो को सुलझाया जा सकता है . 

([) केद्धीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार फी होनी चाहिए कि सभी उपनसांस्कृतिक 
क्षेत्री (800-०ए/णा०] 7०80709) का सन्तुलित क्षाथरिक विकास सम्भव हो जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों 
के बीच आधिक तनाव कम से कम हो । 

(2) सभी क्षेत्र के लोगो को समान आ्िक सुविधाएँ प्रदान की जाये जिससे कि अनावश्यक 
प्रतिस्पर्दा व ईप्या की भावना ने पनप सके । 

(3) भाषा सम्बन्धी क्गटो का हल शीघ्र ही ढूँढ लिया जाय । उस सम्बन्ध से सबसे उचित 
हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भापाओ को समान मान्यता प्रदान की जाये । 

(4) हिन्दी भाषा को फिसी भी क्षेत्रीय समृह पर जबरदस्ती लादा न जाय। अपितु चन्स 
भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढग से किया जाये कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही इसे सम्पक 
भाषा (7॥॥: शाहए४९०) के रूप में स्वीकार कर ले । 

(5) प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रे के सास्क्ृतिक लक्षणों के विषय 
में लोगो के सामान्य ज्ञान को बढाया जाय जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक 
सहनशीलता की भावना को पनपा सके । हि 

(6) केद्वीय मन्त्रिमण्डल में सभी क्षेत्रो के नेताओ का सन्तुलित प्रतिनिधित्व हो जिससे कि 
क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियो का खण्डन हो सके और केन्द्रीय सरकार के इरादों पर किसी को भी 
सन्देह न रहे । कप 

(7) जहाँ तक सम्भव व व्यावहारिक हो उप-सास्क्ृतिक क्षेत्री की उचित आकाक्षाओ की - 
पूर्ति की जाय यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन पर न पड़ता हो । 

(8) भारतीय संघ के राज्यो की सकीर्ण मानसिकता को दूर करने के लिए केद् एवं राज्य 
सम्वन्धो को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि उनमे असन्तोपष न पैदा हो, वे मजबूत केन्द्र की 
आवश्यकता को समझे और केन्द्र को भी उनके सहयोग की अनिवार्यता की अनुभूति हो । इन 
दिनो केन्द्र-राज्य सम्बन्ध भी चर्चा का विपय बना हुआ है । इस सम्बन्ध में सरकारिया आबोग 
का भी गठन किया गया था जिसने सबु 989 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत.की है। इस आयाग है 
सिफारिशों के माध्यम से केन्द्र-राज्य सम्बन्धो का पुननिधारण आर्थिक एवं अन्य सम्बन्धी के परि- 
प्रेक्षय मे एक सन्तुलित नीति निर्धारित करने की ओर होना चाहिए । 


क्षेत्रीयतावाद : आलोचनात्मक सुल्यांकन 
(0रणा0शरतडण | एशवा(87. & 722२ 05,8].) 


स्वतन्त्रता के बाद भारतीय जत मानस में तवीन आकाज्ञाएँ उठते लगी। राज्य के नीति 
निर्देशक तत्त्व, पचवर्षीय योजनाएँ आदि कार्यक्रम आदर्श थे, लेकित व्यवहार में गरीत्री और 
आध्िक विपमता ही बढती गयी । इस स्थिति का स्वामाव्रिक परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय एकता 
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और हिंतो की अपेक्षा क्षेत्रीयतावाद को बढावा मिलने लगा। असान्तोप के इरा वातावरण में विशिद 
वर्गों द्वारा शक्ति के लिए सधर्ष की शुरूआत हुई । ऐसे नवीन राजनीतिक दलों का उदय ऐने गंगा, 
जो कि क्षेत्रीय हितों को लेकर शक्ति अजित करने लगे ।_ 

क्षेत्रीयता के आधार पर राज्य केन्द्र से सौदेवाजी करने लगे और अपनी णड़ों वो गजनूत 
करने के लिए राजनीतिक दल प्रादेशिकता की भावना का प्रचार करने लगे । प्रादेशिकता के आधार 
पर खुनावों मे उम्मीदवार का मनोतयन किया जाने लगा। रारकार के गठन में क्षीत्रीयता को 
मानदण्ड बनाया जाने लगा । 

क्षेत्रीयतावाद का भारतीत्र राजनीति की णैती पर काफी प्रभाव पदों तथा आवदोलनात्मक 
राजनीति को बढ़ावा मिला । क्षेत्रीय आन्दौलनों को चलाने के लिए आयिकः सिपमता, धर्म, जाति 
और भापा का सहारा लिया गया । यथार्थ में, क्षेत्रीता की समस्या आज भारत की सण्ट्रीय 
एकता के मार्ग में कण्टक वन गयी है । संघर्पात्मक प्रादेशिकता की भावना था रामाप्त कर उदार 
सहयोगी प्रादेशिकता की भावना के प्रसार की आवण्यकता दे । 

डॉ. रणीदउद्दीन खाँ ने केत्रीयतावाद के सकारात्मक पक्ष क्री चर्चा करते टरए लिखा £ कि 
यह धारणा गलत सावित हुई कि क्षेत्रीयत्तावाद के कारण भारतीय संघ छिप्ननिश्न दो जायेगा? 
अपितु यह मत अधिक सही साबित हवा कि केत्रीयतावाद था उप-रप्ट्रवाद में सह-अस्तित्य सम्भव 
है ॥2 बस्तुनः भारत में क्षेत्रवाद सामान्यतः प्रथकतावादी नहीं है । सिवबाद का लक्ष्य कैयल धन 
अथवा समुदाय विशेष के लिए अधिक सुविधाएँ प्राप्त करना है | झ्सयका अनिवार्य अर्थ थरट्ट नही है 
कि वह अन्य क्षेत्रों के विकाय बथवा राष्ट्र की अखण्डता के विरुद्ध है, बल्कि एक भीमा तक ध्य 
प्रकार के क्षेत्रवाद ने भारत के विकास को गति प्रदान की टै । अ्दक ऐसी योजनाएँ और कार्यक्रम 


जे 





हैं जो शायद धीमे पड़े हुए क्षेत्रीय ठवावों के कारण तीत्र हुए हैं। साथ ही खेत्रयादी तत्व गे सला 
में रहकर अपने ठावों को उचित सावित करने के लिए श्षमन राज्यों के विकास के खिए विशेष 


श््ज्यों हेः विकाय > भार ट ० ला। 5 हट (2६ मिलनाह ४ क्ष 
इस राज्यों के विकास से सारे देश फो नी लाब होता टू । तमिलनाडु, पंजाब कर 

हस्यिणा मभेविकास बी गति इसका अ्गाण हे निस्मन्द्द्र 2 स्तासे समय गम का 
हरियाणा में विकास की गति इसका प्रमाण हे । निस्सन्दे खालिस्तान, समयन्यमंय पर कश्मीर 
तथा उत्तरी-पूर्दी सीमान्त शाज्यों में कुछ आन्दोलन पृथकतावादी भी है पर ध्नका यमर्थन और 
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सदन £ द्रायिट >> विजाद <. 
कुल मसदाहझन ज्ट्ूू क्रद्ा नी सबता हूं क्र भारत लय वियाद, विविधतायू्ं ओर खीक- 
न्‍ 

तान्विक देश दे और उपलैत्रदाद् स्वामाविश कअवध्रणाएँ हैं। पँद्ीवादी व्यवस्था | 
विध्यस्थाण हू। (5ब्रादा ब्यदस्था पर 
बदाघारित वि ह खक्रिय इसका विपाण की संगडिल है 
काथारिद जिदास की प्रक्रि दरक्क वियाद की संग्रद्िति छीर सख्यि रूप प्रदान करती £ | बाद 
ता न 
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प्रो. सॉरिस जोन्स लिखते है, “'क्षेत्रबाद और भाषा के सवाल भारतीय राजनीति के इतने 
ज्वलन्त प्रश्न रहे हैं और भारत के हाल के राजनीतिक इतिहास की घटनाओं के साथ इनका 
इतना गहरा सम्बन्ध रहा है कि अक्सर ऐसा रागता है कि यह राष्ट्रीय एकता की सम्पूर्ण 
समस्या है |? 

भारत एक वहुभापी देश है। सन्‌ 7902 की एक गणना के अनुसार भारत में 79 
भाषाएँ एवं 544 स्थानीय भाषाएँ (000०७) थी और सन्‌ 495! की जनगणना के अनुसार 
भारत में 77] भाणएँ एवं स्थानीय भाषाएँ विद्यमान थी । 96] और 97। की जनगणनाओा 
ने मातृभाषाओ के रूप मे 652 भाषाओं की गणना की थी। यदि हम स्थानीय और क्षेत्र 
विशेष की भापाओ को छोड भी दें तो भारत मे प्रमुस रूप से प्रचलित भाषानों की सख्या ! 5 
है, जिनके अन्तर्गत देश की लगभग 90 प्रतिशत जनता आ जाती है। प्रारम्भ मे हमारे सविधान 
मे 4 भाषाओं को स्वीकार किया गया जिनके नाम हे --असमी, बंगाली, गुजराती, हिन्दी, कन्नड, 
कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उडिया, पजावी तमिल, तेलगू, संस्कृत एवं उदू । बाद में सिन्धी 
भाषा को भी सचिधान में सम्मिलित कर लिया गया। अत संख्या 5 हो गयी । भौगोलिक 
दृष्टि से भारत के पूर्व तट की चार भाषाएँ क्रमश तमिल, तेलुगू, उडिया और वगला, पश्चिमी 
तट की चार भाषाएँ क्रम मलयालम, कन्नड, मराठी एवं गुजराती, छेठ उत्तर में कश्मीरी एवं 
उत्तर-पणश्चिम मे पंजाबी और मध्य क्षेत्र की भाषा हिन्दी है। हिन्दी से सम्बन्धित राज्य है-- 
हरियाणा, राजस्थान, विहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं केन्द्रशासित दिल्‍ली, 
चण्डीगढ आदि | उद्ृ', सल्कृत तथा सिन्धी भाषा से सम्बन्धित कोई विशेष भाग नही है परत्तु 
थोटी-बहुत मात्रा भे इनका सर्वत्र प्रयोग होता है । 

भाषागत विविधता (7एशआए री ,द्या80828०59)-- भाषा की विविधता भारतीय समाज 
की विलक्षणता है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रो की जनता भिन्न-भिन्न भाषा बोलती है | इन भाषाओं में तथा 
इनकी लिपियो में बहुत अधिक अन्तर है। उत्तर भारत का निवासी दक्षिण की भाषा नही समझ 
पाता और न है| दक्षिण का निवासी उत्तर की भाषा। एक राजस्थानी के लिए बंगाली भाषा- 
भाषी भाषा के सन्दर्भ मे विदेशी ही है । भाषागत विविधता कोई खराव बात नहीं है । भाषागत 
विविधता से एकता बढाने मे थोडी कठिनाई अवश्य होती है | किन्तु यदि एक ऐसी सम्पक भाषा 
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हो जो विविध भाषा-भाषी व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बाँधे रख सके तो इस कठिनाई का 
आसानी से निवारण हो सकता है । 


संविधानसभा में विचार-विमर्श (8०05छणा58 व. एणाशगप्शाई 888८४०४)-- 
संविधानसभा मे जठ इस प्रश्न पर वाद-विवाद हुआ कि देश की राजभाषा क्या हो तो वहाँ बहुत 
ही भाषा सम्बन्धी हठधर्मी देखी गयी और उत्तेजनाथुर्ग दृश्य सामने आये । राजभाषा के रूप मे 
किसी एक देशी भाषा को मान्यता देने की सविधान-निर्माताओं की आकाक्षा "राजभाषा आयोग' के 
इन शब्दों से स्पष्ट हो जाती है-- “हम देश के सास्कृतिक जीवन की अनन्यता को दृढ़ करने वाले 
तत्त्वों की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की खोज करते है । सदियो के वाद पुन. प्राप्त इस राजनीतिक 
एकता के साथ-साथ भाषायी एकता भी हम पाना चाहते है । इस एकता की प्राप्ति हम अग्रेजी 
भाषा का स्थानापन्न किसी देशी भाषा को बनाना चाहते हैँ--तथा सभी प्रादेशिक भाषाओं से 
हिन्दी को राष्ट्रभापा इसलिए चुना गया है कि इसके बोलने वालों की संख्या सवसे अधिक है ।” 

संघ की भाषा (7॥6 7,80802828० ० ॥76 0शा०्7)--संविधान के अनुच्छेद 343, 344 
में सघ की भाषा के सम्बन्ध में प्रावधान इस प्रकार हैं--(!) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी 
सघ की राजभाषा होगी। (2) सविधान के आरम्भ में 5 वर्ष तक अग्नेजी भाषा का प्रयोग 
संघ के सरकारी कार्यों मे यथापूर्व जारी रहेगा। परन्तु इस अवधि के भीतर ही राष्ट्रपति हिन्दी 
के साथ-साथ प्रयोग किये जाने का अधिकार प्रदान कर सकते है। (3) पन्‍द्रह वर्षो के उपरान्त भी 
ससद किन्ही विशिष्ट प्रायोजनों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग चालू रखने की अनुमति दे सकती है । 
परन्तु 963 मे ही संत्रिधान के अनुच्छेद 343 (3) के अधीन राजभाषा अधिनियम प्रस्तुत किया 
गया जिसके अनुसार 965 के बाद भी अग्रेजी अनिश्चित काल तक बनी रहेगी । (4) संविधान 
के चालू हो चुकने के पाँच वर्ष बाद राष्ट्रपति एक भाषा आयोग की स्थापना करेगे जो हिन्दी भापा 
के प्रयोग मे ऋ्रिक वृद्धि, अग्नरेजी के प्रयोग को धीरे-धीरे कम करना तथा तत्सम्बन्धी अन्य प्रश्नो 
व समस्याओं के सम्बन्ध से सिफारिशे करेगा । सविधान के चालू होने के दस वर्ष बाद राष्ट्रपति 
इसी प्रयोजन के लिए आयोग की स्थापना करने को वाध्य है। आयोग सिफारिश करते समय 
भारत की औद्योगिक, सास्कृतिक तथा वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ अहिन्दी भापी क्षेत्रो के 
निवासियों के सरकारी पदो के लिए न्‍्यायोचित दावों व हितो को भी ध्यान में रखेगा | (5) इस 
आयोग की सिफारिशो पर विचार करने के लिए एक ससदीय समिति आनुपातीय प्रतिनिधित्व के 
जाधघार पर वनायी जायेगी जिसमें तोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा के 0 सदस्य होगे । 
यह संसदीय समिति आयोग की सिफारिशो पर अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी । 
राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन के आधार पर निर्देश जारी कर सकते है १ 

संसदीय समिति ने आयोग के प्रतिवेदन की जॉच कर कहा कि सघ तथा राज्यो मे अग्रेजी 
के स्थान पर धीरे-धीरे हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग किया जाना चाहिए । 

प्रादेशिक भाषाएँ (२८2०० ] ॥.88798०5)--सविधान के अनुच्छेद 345 के अनुसार 
प्रत्येक राज्य के विधानमण्डल को यह अधिकार है कि वह राज्य के समस्त अथवा सरकारी कार्यों 
के लिए एक या अधिक भाषाएँ अंगीकार कर ले। किन्तु राज्यो के परस्पर सम्बन्धों मे तथा सघ 
और राज्यो के परस्पर सम्बन्धों मे सघ की राजभाषा ही प्राधिकृत भाषा मानी जायेगी। कुछ 
राज्यों मे अल्पसख्यको के भाषा सम्बन्धी हितो की रक्षा के लिए सविधान में कुछ विशेष उपबन्ध 
रखे गये हैं । 

उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों और विधानमण्डलों को भाषा ([-्याहए2० ० ध॥6 
(०प्र& ब्वार्त [«छंभआंपा०)--जव तक संसद कानून द्वारा अन्यथा निर्धारित न करे, तब तक 
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उच्चतम न्यायालय तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय की सव कार्यबाहियाँ तथा केन्द्रीय और राज्य के 
विधानमण्डलो के विधेयकों, कानूनो, आदेशों, तियमों तथा अध्यादेशों का पाठ अग्रेजी भाषा में 
होगा । किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही राज्य 
की राजभाषा में होने की अनुमति दे सकता है, लिकित न्यायालय का फैसला, डिक्री या आदेश 
अग्रेजी से ही होगा | यदि किसी राज्य का विधानमण्डल विधेयको, कानूनों, नियमों तथा आदेशों 
के लिए अंग्रेजी के बदले अन्य कोई भाषा निर्धारित करता है, तो उनका अंग्रेजी भाषा मे राज्यपाल 
द्वारा अधिकृत अनुवाद अधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

मल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण (89विट्वएश्ध्त5 शणि' 0० 'शीएणा।०४)--अत्येक- राज्य में 
स्थानीय अधिकारियों का यह प्रयास होगा कि वह भाषायी अल्पसंस्थकों के बालकों की शिक्षा 
प्राथमिक चरण में मातृभाषा में देने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे । भाषायी अल्पसख्यकों के लिए 
राष्ट्रपति एक विश्ेप पदाधिकारी भी नियुक्त करेगा। इस विशेष पदाधिकारी का कर्तव्य होगा कि 
संविधान के अधीन भाषायी अल्पसंख्यको के लिए जो विशेष रक्षण और सुविधाएँ उपलब्ध है, उनसे 
सम्बद्ध सव विप्यो के सम्बन्ध मे, जैसे राष्ट्रपति निर्दिष्ट करे, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे । राष्ट्रपति 
ऐसे सभी प्रतिवेदनो को ससद के भ्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेगा तथा सम्बन्धित राज्यो की 
सरकारों को भी भेजेगा | सविधान में यह भी व्यवस्था की गयी है कि सघ अथवा किसी भी राज्य 
में प्रयोग होने वाली भाषा के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत करनी है, तो वह 
सघ तथा राज्य के उपयुक्त अधिकारी से कर सकता है । 


भारत में राजनीति और भाषा : अन्तःक्किया 
(ग्रह१5 ८035 छछष्टा' प्रष्चाडाप एण,[7765 #रा०-7:8ए507%65) 


भाषा का प्रश्न राजनीतिक प्रश्न वत गया । भाषा के जअधार पर राजनीतिक दलो एव 
राजनीतिज्ञो ने जनता को उत्तेजित करने का प्रयास किया । कभी-कभी तो ऐसा लगने लगा कि 
कही भाषा का सवाल हमारी राष्ट्रीय एकता को खण्डित च कर दे। भारत की राजनीति मे 
भाषा से जुटी हुई राजनीतिक समस्याएँ इस प्रकार हैं 
(!) हिन्दी फे विरोध की राजनीति--राप्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग के बंगला तथा 
तमिलभापी सदस्यो-: डॉ सुनोति कुमार चटर्जी और डॉ. पी. सुब्बानारायण ने अपने विमति 
टिप्पण ([(ग्राए/85 ० ता5$७॥) मे समन्वय अथवा मेल-जोल के दृष्टिकोण से अत्यन्त हर के 
विचार प्रकट किये | इनका यह दृष्टिकोण था कि भग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को श्रतिस्थापित 
करने मे जल्दी करने का परिणाम “अहिन्दी भाषा जनता पर हिन्दी थोपना होगा और उससे 
२ जीवन अस्त-व्यस्त हो जायेगा । इन दोनो का यह दृढ मत था कि जब तक सरकारी 
७, भाषा की व नदी पूर्णतं विकसित नही हो जाती, अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होती रहे | 
हि! 27 ज्ञाषायी आाधारो पर राज्यों का पुन्गंठनु--भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की समस्या 
#वीर त में जितनी गम्भीर रही है उतनी नवोदित स्वतन्त्र राष्ट्रो मे सम्भवत. अच्यदे कही नही रही 
है । स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद इस वात के लिए जोरदार राजनीतिक दबाव दिये जाने लगे 
कि भारत के राज्यों के वीच की सीमाएँ भापाओं के आधार पर बनायी जायें | सन्‌ 952 में 
विशेषत तेलुगू भापी लोगो मे आन्दोलन बहुत ही तीज्र हो उठा । एक प्रतिष्वित तैलुग् नेता पोदूटी 
श्री रामुलु ने उन क्षेत्रो को लेकर जहाँ तैलुगूभाषियों का बहुमत था, एक अलग राज्य बनाने की 
माँग मनवाने के लिए आमरण अनशन का तरीका अपनाया। अनशन के परिणामस्वरूप उनका 
मृत्यु हो गयी और इससे इतने जोर का हयामा उठ खडा हुआ कि नेहरूजी को भाषा के आधार 
| पर राज्य का निर्माण करने के लिए झूकना पडा । एक वार , तैलुगू भाषाभाषियों की माँग पर 
सरकार के झक जाने के वाद देश के विभिन्न भागो मे उसी तरह भाषा के आधार पर राज्य बनाने 
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की माँगें बढ़ने लगी । इन माँगों की जाँच-पडताल करने और नये राज्यो की सीमाएँ निर्धारित 
करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया | राज्य पुनर्गठव आयोग के आधार पर राज्यो 
का पुनगंदन करने के वाद भी बम्बई के नये राज्य में भाषा के प्रश्न को लेकर निरन्तर असन्तोप 
बना रहा, अत सन्‌ 4960 मे इसे दो राज्यों--ग्रुजयात और महाराष्ट्र में बॉटना पडा | आगे 
चनकर 966 के पंजाब की भाषा के आधार पर ही---हरियाणा और पंजाव में विभाजित करना 
पडा । इस तरह के अलगाव के लिए सिक्खो द्वारा बहुत जोरदार आन्दोलन चलाया गया | मास्टर 
तारासिह ने कहा कि “यह प्रान्त केवल भाषा पर आधारित होगा और इसे पंजाबी सूवा नाम 
दिया जा 72 ह॒ 

भाषायी राज्यों के विवाद--भाषा के आधार पर राज्यो का पुनर्गठन करने से राज्यो 
में राजतीतिक विवाद अत्यन्त उग्र हो गये | ऐसी समस्या चण्डीगढ मे उत्पन्न हो गयी । इस प्रकार 
की समस्या महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर वेलगाँव व अन्य क्षेत्रों के विवाद के रूप मे चली। 
महाराष्ट्र सरकार वेलगाँव नगर पर अपना अधिकार जमाना चाहती थी क्योकि 7967 की जन- 
गणना के अनुसार यहाँ मराठी भाषी लोगो की संख्या 5"2 प्रतिशत'थी । इसके विपरीत, कर्नाटक 
सरकार का दावा था कि इस नगर मे सभी भाषाओं और जातियो के लोग रहते है और जो कुछ 
बहुमत मराठी भाषाओं का था वह भी अब समाप्त हो गया है। वेलगाँव चूंकि सम्पूर्ण बेलगाँव 
तालुके का मुख्य केन्द्र है, इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से उसे कर्नाटक में ही रहने दिया जाना चाहिए । 
असम में बंगाली और असमी भाषा के प्रश्न को लेकर सन्‌ 2972 में उग्र विवाद उत्पन्न हो गया । 
कुछ अन्य प्रास्तो मे भी लोग, भाषा के आधार पर अलग राज्यों के निर्माण का नारा लगाते रहते 
हैं। इस प्रकार भाषायी आधार पर राज्यों के दुकडे करने का एक सुनियोजित अभियान देश में 
चलाया जा रहा है जो निश्चय ही देश की सुरक्षा और आशिक प्रगति के लिए घातक है । 

(4) भा के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत की संकुचित भावनाएँ--भाषा के 
आधार पर भारत मे उत्तर और दक्षिण भारत की सकुचित मनोव्‌ृत्तियाँ पतपने लगी । दक्षिण 
भारत ने हिन्दी का जोरदार विरोध किया । दक्षिण भारत में हिन्दी साश्राज्य' के विरुद्ध जोर- 
दार आवाजें उठी । हिन्दी के उत्साही समर्थकों के लिए यह मुश्किल था कि वे चुपचाप, बैठे रहे । 
इस प्रकार भाषा के आधार पर भारत दो टुकडो भे विभाजित-सा प्रतीत होने लगा--उत्तर और 
दक्षिण ) 

(5) भाषा के भाधार पर राजनीति सें नये दबाव गुठों का उदय--भारतीय राजनीति मे 
भाषागत दबाव गुटों का उदय हुआ । उदाहरणा्थे, भाषा के आधार पर महाराष्ट्रियनों और ग्रुज- 
रातियो ने अपने संगठन संयुक्त महाराष्ट्र सम्मति और महागुजरात जनता परिषद्‌ बनाये थे उन्हें 
लगभग पूरी तरह से राजनीतिक पार्टियों की जगह ले ली । इन संगठनों में शुरू में वामपन्‍्थी लोग 
थे, लेकित जल्दी ही इन्हे गर-राजनीतिक लोगो का समर्थन प्राप्त हो गया है । 

(6) अन्य भाषाओं की सान्यता का प्रश्न--भारत के सविधान की आठवी अनुसूची में देश 
की 4 प्रमुख भाषाओं को मान्यता प्रदान की भयी है, जिनका उल्लेख किया जा चुका है। बाद 
में सिन्‍्धी भाषा को भी मान्यता दे दी गयी, परन्तु समय-समय पर देश में कुछ अन्य क्षेत्रीय 
भाषाओं की मान्यता की आवाज भी लगायी जाती रही है। उदाहरण के लिए, राजस्थान भे 
राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की मगर लम्बे समय से की जा रही है। सन्‌ 96] की 
गणना के अनुसार राजस्थानी वोलने वालो की संख्या 4 करोड 49 लाख थी । इसी तरह ब्नज, 
मैथिली, कोकणी, सथाली, छत्तीसगढ़ी आदि भाषाओं की मान्यता का प्रश्न भी जब-तव उठाया 
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जाता रहा है और इन क्षेत्रीय भापाओ के आधार पर प्रान्तों के निर्माण की बात भी की जाती 
रही है यद्यपि भारत सरकार मे इन माँगों को अब सक दृद्धतापूर्वक अरपीकार कर दिया है। 

(7) भाषा फे मसले पर राजनीतिक हलचल--भाषा के प्रश्न की लेकर राजनीतिक 
हलचने वटने लगी । सी. डी. देगमुस ने जो 950 में वित्तमन्त्री थे, इसी सवाल को लेकर केद्रीय 
मन्त्रिमण्ठल से त्यागयत्र दे दिया। इसी प्रकार एम. सी. छागला ने भी सरकार की भाषा-तीति 
के विरोध से मन्त्री पद से त्यागपत्न दे दिया । 

(8) उर्दू भाषा के सवाल फो चुनावी मसला बनाना “राजनीतिक दल उठ भाषा के 
सवार को चुनावी गसला बनाने में नहीं हिचकिचाते । अत्पसस्यक मुस्लिम मतदाताओं को प्रगा- 
वित करन के निए काग्रेस (आई) के 980 के घोषणापत्र से आश्वासन दिया गया था, जो इस 
प्रकार है - -/उद्गं' भाषा को उसके ऐतिहासिक, सामाजिक महत्त्व के अनुरुप उचित स्थान दिलाया 
जायेगा उर्दू को कुछ राज्यों मे खास-खास क्षेत्रों मे सरकारी कामकाज में व्यवहार के लिए 
दूसरी भाषा के हप गे मान्यता दी जायेगी ।”! जनवरी 980 के चुनावों से पूर्व उत्तर-प्रटेण की 
लोकदल सरकार ने तीसरी भाषा के रुप से स्कूलो से ऊँ को पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया 
था। नवम्बर 989 के लोकसभा चुनावों से पूर्व उत्तर-प्रदेश में ऊउद्ूं को दूसरी राज भाषा बनाये 
जाने के फैसले को लेकर बदायूं से दग हुये और दो दर्जन लोगो की जानें गयी। ह्ास्यास्पद स्थिति 
यह है कि एक वोट वैंक को सुश करने के लिए यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्दू हमारे राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता सग्राम की भाषा रही है । 

(9) भाषायी अल्पसंस्थको की समस्या--नये भाषायी राज्यों के निर्माण के उपरान्त भी 
भाषायी अत्यसख्यको की समस्या वनी हुई है, जो शासन से अनेकानेक प्रकार के संरक्षणों की माँग 
कर रहे हैं | उत्तर-प्रदेश मे उद्दं' का सवार, कर्वाठक में मराठी भाषा-भाषियों का सवाल, पंजाव 
में हिन्दी भाषा-भाषियों की स्थिति भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याएं उत्पन्न करती है । क्नादर्क 
से बसे मतयालियों और तमिलो में अब असुरक्षा की भावना पैर जमाने लगी है । कन्नडियाओ का 
गुस्सा धीरे-धीरे सुलग रहा है और 982 के हिंसक आन्दोतन में तो जैसे ज्वालामुखी फट ही 
पडा ॥१ ह ह 

(0) सर्वमान्य शिक्षा नीति के निर्माण में कठिनाइयाँ--भाषा सम्बन्धी समस्याओं का ही 
परिणाम है कि हम स्पतन्त्ता प्राप्ति के 45 वर्षों के उपरान्त भी किसी ऐसी शिक्षा नीति 
(एताव्व्ध5त ?0॥09) का निर्माण नही कर सके जिसे हम अपना कह सं, शिक्षा के क्षेत्र म 
् आजभी प्रयोग हो रहे हैं और इससे जीवन के हर क्षेत्र पर दुरगामी प्रभाव पड रहा हैं। सेकेण्ड्री 
और उच्च शिक्षा के बारे से शिक्षाशास्त्रियो और राजनीतिजञो के बीच निरन्तर नोक-झोक चलती 
रही । कई फामू ते आते और खण्टित होते रहे और जव कभी ऐसा लगता था कि एक पक्ष की 
जीत हो गयी तो उस्ते गागरू करते की विधि के सम्बन्ध में मतभेद पैदा हो जाता था। सरकार 
फूंक-फूँउकर कदम रखती' हुई 'तीन भाषा फामू ले” तक पहुँची । इसका मतलब यह था कि अहिन्दी 
शापी क्षेत्रों में सेकेण्डी शिक्षा के किसी स्तर पर क्षेत्रीय भाषा के अलावा कोई अन्य भारतीय भाषा 
भी पढायी जायेगी । इस प्रकार दो भाषाएँ हो जायेंगी । तीसरी भाषा अग्रेजी या अन्य कोई विदेशी 
भाषा होगी। इस प्रकार सरेफेण्डी स्तर पूरा होते-होते तीन भाषाएँ था जायेगी। शुरू मे उत्तर भारत 
के कुछ भागों में इसका पालन नहीं किया गया-श्यहाँ तमिल या ऐसी कोई भाषा पढाने के 
वजाय सस्क्ृत भाषा को लिया गया, लेकिन जठ ,967.से सद्रास मे हिन्दी के कट्टर क्रिरोधी 





! भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस (इ) चुनाव घोषणापन, 980। 
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द्रविड मुनेत्र कडग्मम की सरकार बन गयी, तो सबसे पहला काम यह्‌ किया कि ढ्वितीय भाषा के 
रूय मे हिन्दी की पढाई रोक दी । मद्रास विधानसभा के प्रस्ताव में प्रावधान था कि मद्रास राज्य 
के विद्याधियो मे केवल अंग्रेजी व तमिल भाषाएँ पढायी जायें तथा हिन्दी को पाठ्यक्रम से विल्कुल 
निकाल दिया जाय । 

(]) ज्राषायी आधार पर राजनीतिक भान्दोलन-- सरकार की भाषा नीति से हिन्दी के 
समर्थकों एवं विरोधियो दोनों में ही बडा रोप फैला । पहले उत्तरी राज्यो--उत्तर प्रदेश, विहार, 
मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र मे अंग्रेजी विरोधी प्रदर्शन व उपद्रव हुए और ,भीड ने, 
जिसमें अधिकतर छात्र होते थे, अराजकता एवं हिंसापूर्ण कृत्य किये । दिसस्वर 967 से सद्गास 
राज्य मे छात्रों ने हिन्दी विरोधी आन्दीलन आरंम्भ किये जो शीघ्र ही आन्श्र और मैसूर तक जा 
पहुँचे । 

(2) स्थानीयता की संकीर्ण भावना का उदय--भाषागत राजनीति के परिणामस्वरूप 
“धरती के पुत्रों को ही” (४० 80॥ ० 06 505) अर्थात्‌ केवल उन्ही लोगों को जो प्रादेशिक 
भाषा बोलते है, सरकारी व गैर-सरकारी पदो पर नियुक्त कर देना चाहिए, धारणा का प्रचलन 
हुआ । महाराष्ट्र में शिवसेना ने केरल एवं कर्नाटकवासियों बे इसलिए तग किया और उनके साथ 
मारपीट की थी कि केरलवासियों की भाषा मलयालम तथा कर्नाटक वालों की भाषा कनच्नड थी | 

निष्कर्ष --भाषाविषयक तनावों ने भारत की राष्ट्रीय एकता को बहुत अधिक प्रभावित 
किया है। आज एक-भाषाभाषी व्यक्ति अपने आपको अन्य भाषाभाषियों से भिन्न एक स्वतस्त्र 
समुदाय मानने लगे है तथा अपने खिए एक अलग राज्य अथवा अलग प्रशासकीय इकाई की माँग 
करने लगे है । अनेक अवसरो पर राजनीतिक दलो ने भाषायी समस्या से राजनीतिक लाभ उठाने 
के प्रयत्न किये है और वर्तमान समय में भी इस प्रकार की प्रवृत्ति जारी है। प्रत्येक चुनाव मे 
राजनीतिक दल और उनके नेताओं द्वारा दक्षिण के लोगो को आश्वासन दिया जाता है कि जब 
तक वे न चाहे, तब तक समस्त भारत में हिन्दी को राजभाषा के रूप मे नहीं अपनाया जायेगा । 
अल्पसंख्यक वर्ग के मत प्राप्त करने के लिए किन्‍्ही राज्यो में उदू को दूसरी भाषा और किन्‍्ही 
राज्यों मे तीसरी भाषा के रूप मे अपनाने की बात कही जाती है । वर्तमान शासक दल इस प्रकार 
के आश्वासन देने मे किसी अन्य दल से पीछे नही है। ये आश्वासन तात्कालिक राजनीतिक लाभ 
भले ही प्रदान करते हो, इन्होने भाषा समस्या को सुलझाने के बजाय उसमे जटिलता उत्पन्न करने 
का ही कार्य किया है। 'हिन्दी को भारतीय संघ की राजभाषा के रूप मे अपनाया जाना है' इस 
पर दो मत नहीं हो सकते और न ही होने चाहिए। आवश्यकता इस वात की है कि विविध 
राजनीतिक दलो, भाषाओं और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का व्यापक आधार पर एक गोलमेज सम्मेलन 
बुलाकर शान्त वातावरण में भाषा समस्या पर आवश्यक ग्रम्भीरता के साथ विचार कर इस 
सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय लिया जाय । भारत राष्ट्र की एकता, अखण्डता और शिक्षा व्यवस्था के 
हितों में भाषा के प्रश्य को दलीय राजनीति से अलग रखना होगा । 


भारत में भाषा समस्या इतनी अधिक व्यापक और उलझी हुई है कि इसका कोई तत्का- 
लीन हल नही ढूंढा जा सकता है। इसके लिए हमें बहत्त धैर्य रखने एवं रचनात्मक कार्य करने 
की आवश्यकता है । भाषा समस्या के हल की दिशा में हमे निम्न बातों की ओर विशेष ध्यान देना 
आवश्यक है < 
हि ( ।) ऐतिहासिक तथ्यो और आकडों से यह स्पष्ट हो चुका है कि इस देश की राजभाषा 
और सम्पर्क भाषा हिन्दी ही हो सकती है । अहिन्दी प्रदेशों को इन तथ्यों को स्वीकार करने के 
निए प्रेरित करना चाहिए । 


796 भाग्तीप राजनीति में भाषा 


(2) हिन्दी भापी लोगो को अहिन्दी भापी लोगो की कठिनाइयों की और पर्याप्त ध्यान 
देना चाहिए । दोनों ही पक्षों को भापायी उम्रता से बचना चाहिए । 

(3) प्रान्तीय शासन और सभी स्तरी पर शिक्षा का माध्यम प्रादेशिक भाषाओं का बनाया 
जाना चाहिए । उस हेतु प्रादेशिक भाषाओं के विकास के लिए पर्याप्त ध्यान देना चादिए । 

(4) हिन्दी भाषा को सरल और तोकप्रिय बनाने के शिए ठोस रचवात्मक कार्य करना 
चाहिए । इस हेतु मरल हिन्दी में मूल पुस्तक लिखी जायें जौर उपयोगी पुस्तको का अनुवाद किया 
जाये और कम से कम मूत्य में उन्हें अहिन्दी भाषियों मे वितरित किया जाये। 

(5) अग्रेजी का प्रयोग सीमित किया जाये, परन्तु उसे समूल नप्ट नही किया जाये | 

(6) त्रि-भाषा सूत्र को पूर्ण निष्ठा से लागू किया जाये । 

(7) शैक्षणिक भ्रमण, व्यास्यान, सास्क्ृतिक वा नमो के माध्यम से भारतीय भाषाओं में 
निकट सम्पर्क स्थापित किया जाये । 

(8) अन्त मे, भाषा को राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति का माध्यम बनाने से रोका जाये । 


शक] 
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भारत में अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित 
जातियों की राजनीति 
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अल्पसंख्यकों की राजनीति 
(?0।.705 07 ५ ए0णाराप5&8) 


* राष्ट्रीय इकाइयो और अल्पसख्यकों की समस्या भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन की अन्यतम 
समस्या थी । भाषायी अल्पसख्यको, मुसलमानों, सिक्खो, दलित जातियों आदि मे जैसे-जैसे राज- 
नीतिक जागरण आया वैसे-वैसे राजनीतिक स्वाधीनता के लिए किये गये राष्ट्रीय आन्दोलन और 
स्वाधीन भारत की भावी राज-व्यवुस्था की दृष्टि से यह प्रश्न विशिष्ट और. निर्णायक महत्त्व का 
हो गया । अल्पसंख्यकों की समस्या भारत की ही तरह आस्ट्रिया, हंगरी, रूस आदि देशो के भी 
आधुनिक इतिहास मे उदित हुई है और उन देशो में भी इसके समाधान की आवश्यकता पडी है। 

अल्पसंख्यकों से अशिप्राय 
(४४७४७ 09 शारताशापछ5) 

'अल्पसंख्यक' शब्द की परिभाषा करना कठिन है। अत्पसख्यक समूह का अथं उस समूह 
से है जो अपनी जाति, भाषा अथवा धर्म की दृष्टि से वहुमत से भिन्न है। 957 में केरल शिक्षा 
विधेयक के सम्प्नन्ध में विचार करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ..ने_ कहा कि कोई भी समूह 
जिसकी संख्या पचास प्रतिशत से कम हो वह अल्पसंख्यक वर्ग मे आता है। पचास प्रतिशत का 
अभिप्राय बताते हुए न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक होने या न होने का प्रश्व एक. राज्य की 
सम्पूर्ण जनसंख्या के सन्दर्भ मे निर्धारित किया जाना चाहिए । 

भारत का सविधान काफी विस्तृत है और इसके अनुच्छेद 29 व 30 में 'अल्पसख्यक' 
शब्द का प्रयोग किया गया है तथापि सविधान में अल्पसख्यको की परिभाषा नही दी गयी है । 

भारत में मुसलमानों तथा दलित जातियो जैसे राष्ट्रीय अल्पसंस्यक राज्य के सारे शु- 
क्षेत्र में फैले हुए होते है। ये लोग प्राय. धर्म के सूत्र में परस्पर वधे रहते है और अप्रजातान्त्रिक 
समाज व्यवस्था के कारण किसी विशिष्ट सामाजिक अन्याय के भोगी होते है। लेकिन ये भिन्न, 
पृथक राष्ट्र नही होते, क्योकि ऐसे किसी दल के सारे सदस्य किसी भुृ-्क्षेत्र विशेष के वासी नही 
होते और उनका सम्मिलित आधिक जीवन नही होता । दस्तुतः इतके अलग-अलग हिस्से, विभिन्न 
भू-क्षेत्रो में रहने वाले विभिन्न राष्ट्रिक इकाइयो के अंग होते है । इन राष्ट्रिक इकाइयों की अपनी 
अलग-अलग भाषाएं होती है और इनका आथिक, सामाजिक, सास्क्ृतिक जीवन परस्पर शिक्न 


होता है । 


« अल्पसंस्यकों तया अनुसूचित जातियों की राजनीति 


796. ,तीय संविधान में अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करने वाले प्रावधान (श0शण्वणाह 
जह शिगलणाणा णी शवणरंढ प्रातश 6 गरिताद्या एगाइहञप्राणा)---भारतीय सवि- 
वन में अल्पसख्यकों के हितो को सुरक्षित रखने वाले अनेक प्रावधान है । संविधान के अनुच्छेद 4, 
5 तथा 6 में कानून के समक्ष समानता और विधि के समान_ संरक्षण का आश्वासन दिया गया 
है और किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, मूलवश आदि के आधार पर भेदभाव करना वर्जित ठहराया 
गया है | अनुच्छेद 6 भे सावंजनिक सेवाओं में समान अवसर दिये जाने का प्रावधान है । अनुच्छेद 
८:25 में धामिक स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है । इसके अधीन अन्तःकरण की स्वतन्त्रता तथा किसी 
भी धर्म को मानने, उस पर आचरण करने और घामिक प्रचार की गारण्टी दी गयी है। अनुच्छेद 
26 में धामिक मामलो का प्रवन्ध विना किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की गारण्टी दी गयी है | 
अनुच्छेद 27 मे किसी विशेष धर्म की उन्नति और प्रसार-प्रचार के लिए करो की वसूली पर छूट 
दी गयी है । अनुच्छेद 28 मे सरकारी पैसे से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं मे धामिक उपासना में 
उपस्थिति न होने की छट दी गयी है । 
सस्क्ृति और शिक्षा सम्वन्धी अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 29 मे अल्पसख्यको के हितो 
को संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 30 में अल्पसंस्थको को अपनी पसन्द की शिक्षा सस्थाओ ञ्ञो 
की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया हैये संवैधानिक व्यवस्थाएँ इस 
प्रकार है * 
अनुच्छेद 29--0) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों 
के किसी विभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, , लिपि या संस्कंति हैं; उसे बनाये रखने का 
अधिकार होगा । (॥) राज्य हारा घोषित अथवा राज्य विधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा 
संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवश, जाति, -भाषा अथवा इनमे से किसी 
के आधार पर वंचित न रखा जायेगा । 
अनुच्छेद 30--- (8) धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की 
शिक्षा सस्थाओ की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा । (४) शिक्षा संस्थानों को सहायता 
देन से राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर 
आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रवन्ध मे है । े 
इन प्रावधान से यह निप्कर्प निकाला जा सकता है कि हमारे सविधान निर्माता अल्प- 
सख्यको की समस्याओ से परिचित थे । > ह 
भारत में अल्पसंख्यकों की श्रेणियाँ 
(०&७१४60राएह5 05 धारतशापाए5 वर तर) 
भारत में अल्प्सख्यको को मोटे रूप से दो श्रेणियों मे विभाजित किया जा सकता हूँ 
(0) धामिक अल्पसख्यक, और (7) भाषाई अल्पसंख्यक । संसार के लगभग सभी देशो में धर्म और 
भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समूहो को मान्यता दी गयी है। एक भाषाई अथवा धामिक 
अल्पसस्यक वर्ग का उद्देश्य सरकार से ऐसी सुविधाएँ प्राप्त करना होता है जिनके द्वारा वह अपने 
घ्में तथा भाषा को सुरक्षित तथा जीवित रख सकें और उनका वहुमत के साथ विलयन न होने 
पाये । - - 
प्रारत में धर्म पर आधारित अल्पसंख्यक 
(५ार0ारवव:5 88279 0ाप टा43005) 
+ भारत एक बहुधर्मो और बहुभाषी देश है। भारत मे हिन्दू, मुस्लिम, सिक्‍ख, बौद्ध, जैन, 
पारसी आदि धर्मो के लोग निवास करते है । भारतीय समांज का वहुमत हिन्दू धर्म का अनुयायी 


* ४ 
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हैं। सन !98! की जनगणना के अनुसार भारत में प्रमुख धर्मों के अनुयायियों की सरया इस 
प्रकार थी .! ः 
तालिका संख्या ! : भारतीय जनसंख्या एवं घरमिक वर्ग 


97 . १98 

ि जनसंख्या हैँ जनसंख्या 
धाभिक सम्प्रदाय जनसंख्या के अलिशत जनसंख्या ले प्रतिशत 
हिन्दू ' - 45,32,92,086 82*72 549,779,48 82-64 
मुस्लिम 6,4,7,934 ]4-27 75,52,439 *35 
ईसाई ,42,23,382 2-60 6,65,447 243 
सिक्ख 3,03,78,797 :89 , 3,078,46 -96 
वीद्ध 38,2,325 0.70 4,79,796 07] 
जन: 26,04,646 0-47 3,206,038 0-48 
भनन्‍्य मत्तावलम्बी 22,20,639 04 2,766,285 042 





तालिका संख्या से स्पष्ट है कि मुस्लिम, ईसाई और सिक्ख भारत के प्रमुख अल्पसंख्यक 

समुदाय है और उनकी समस्याओं का यहाँ विश्लेषण किया जाना उचित है । 
सुस्लिम अल्पसंख्यक 
(भएडाता धरारणराप) 

अंग्रेजी शासन काल मे चालीस करोड़ की आबादी में मुसलमानों की संख्या नौ करोड़ थी । 
ये हिन्दुस्तान के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अल्पसंख्यक थे । भारतीय मुसलमानों का पहला संगठित 
आत्दोलन वहावी आन्दोलन था । यह धर्म-सुधार आन्दोलन के रूप में हुआ, लेकिन वाद में इसमे 
राजनीतिक, ऑर्थिक और सामाजिक तत्त्व भी आ मिले । यह ब्रिटेन विरोधी आन्दोलन के रूप मे 
शुरू हुआ और बंगाल के मुसलमान किसानों से भी फैला, जिसके फलस्वरूप किसान विद्रोह हुए । 
सन्‌ 857 के विद्रोह मे मुसलमानों ने हिन्दुओ की अपेक्षा प्रमुख रूप से अधिक भाग लिया था । 
इसलिए ब्रिटिश सरकार ने उनकी उपेक्षा करने की नीति अपनायी । अ्शासनिक एवं अन्य प्रकार 
के कार्यो के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत मे अग्रेजी शिक्षा की शुरूआत की । इससे अरबी और 
फारसी भाषाओं का महत्त्व घटा । सत्र्‌ 906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों 
के राजनीतिक विकास मे मील का पत्थर हैं । [506 मे भारतीय मुसलमानों के लिए पृथरू चुनाव 
कषैत्रों और प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की यंयी । गाँधीजी के असहयोग आल्दोलन मे पहली बार 
बहुत सारे हिन्दुओ और मुसलमानो ने भारत के लिए स्ज्शासन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए परस्पर 
सहयोग किया । सन्‌ 929 में जिन्ना ने अपनी मशहुर चौदह-सूत्री योजना प्रकाशित की जो वाद 
भ लॉग के प्रचार आन्दोलन का आधार हुई । 940 के लाहौर के अधिवेशन में लीग ने पाकि- 
पान की साँग की घोषणा की । दो राष्ट्रों का सिद्धान्त इस माँग का राजनीतिकजैचारिक आधार 
था। इस सिद्धान्त के अनुसार मुसलमान एक विशिष्ट राष्ट्र थे, यद्यपि वस्तुत. वे एक सामाजिक- 
आधिक वर्ग के लोग थे जो सारे देश में बिखरे हुए थे । 

पाकिस्तान के निर्माण के वाद भी भारत में वेडी सख्या से मुसलमान निवास करते है । 
सन्‌ !28] की जनसंस्या के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का -35 प्रतिशत मुसलमान है। 
रत्राघीन भारत में मुसलमानों को न केदल कानून हारा समान अधिकार और संरक्षण की गारण्टी 
आ्ाप्त है बल्कि वे देश के महत्त्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आशिक जीवन से सक्रिय और 
एन त+ततत््त_+_++तं 
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800... भारत में अत्पसंत्पफो तथा अनुसूचित जातियो की राजनीति 


प्रमुख भाग ले रहे हैं । दी प्रमुख मुस्लिम नेताओ --स्त्र, डॉ. जाकिर हुनैन और स्व. श्री फसरुद्दीन 
अली अहमद ने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया । यह राष्ट्र द्वारा किसी भी नागरिक 
को दिया जाने वाला सबसे वडा सम्मान था| श्री हिंदायतुल्लाह उपराप्ट्रपति पद पर कार्य कर 
चुके है । श्री हिंदायतुल्ताह्‌ और श्री एम. एच. वेग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर 
कार्य कर चुके हैं। अतीयावरजग, अकवर अली खां, सादिफ अली राज्यपाल पद पर, एम सी. 
छागला राजदूत पद पर, ए आर, किदवरई संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्य कर 
चुके हैं। एयर चीफ मार्गल इदरिस हसन लतीफ, जो कि एक मुसलमान हैं, हमारी वायुसेना के 
अध्यक्ष थे । केन्द्र और राज्यो मे अनेक मुलिम मन्न्रिमण्डल, सासद, विधायक और उच्च न्यायालय 
के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है । हाल ही गे गठित राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार में मुफ्ती मोहम्मद 
सर्दद को गृहमन्त्री के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके उपरान्त भी भारतीय राजनीतिक मे 
मुसलमानों की निम्नलिखित शिकायतें और समस्याएं रही हैं 

() विधानमण्डल एवं प्रशासन में प्रतिनिधित्व से असन्तुष्टि--मुस्लिम सम्प्रदाय विधान- 
मण्डल में अपने प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सेवाओ। भें मुसलमानों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध 
मे असन्तुष्ट रहा है । 

देश की कुल जनसस्या का :35 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम अल्पसख्यको की ,है। 
कतिपग्न मुस्लिम रागठनों के अनुसार प्रतिशत के हिसाव से 545 सदस्यों की लोकसभा भें 62 
स्थान पर मुस्लिम प्रतिनिधि होने चाहिए। किन्तु 952 में 36 (7:2%), 957 में 24 
(4 74%), 962 में 32 (6-27%), 967 मे 29 (568%), 972 में 27 (5" 89%), 
977 में 32 (6.03%), ॥979 में 48 (8:8%) तथा 984 में 45 (8:25%) स्थानों 
पर मुस्लिम प्रत्याशी विजयी हुये । 

तालिका 2 : मुस्लिम और ईसाइयों का राज्यवार आई. ए. एस. (7 ४. 5.) में प्रतिनिधित्व 
(कुल आई. ए. एस. अधिकारियों की सख्या 3,398) 








ईसाई 
गा र कुल 5000 प्रतिशत कुल प्रतिशत 

आसन्ध्र प्रदेश 0 9-52 5 6*02 
असम ओर मेघालय | 095 8 362 
विहार ]! 0*48 2 2*44 
गुजरात 0:95 6 47-23 
हरियाणा - 2 ]9] 2 24] 
हिमाचल प्रदेश हटा हि हम कर 

जम्मू और कश्मीर 27 25-72 2 24] 
कर्नादक- 3 285 9 0'84 
करन ] 0.95 6 9'28 
मध्य प्रदेश 3 285 4 482 
महाराष्ट्र 8 7:62 4 4'82 
मणिपुर और त्रिपुरा 2 (*9 ] *20 
नागाजुंण्ड लि नर 4 4 82 














+. पुत्र ए०तफुण्वाणा 785(67, 8800०79 4990, 9, 370. 
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उद्दीसा 2 १*9 2 2'4] 
पंजाब ज-+ न--+ 3 3:62 
राजस्थान 2 -9] ] ]20 
तमिलनाडू 7 667 2 4"46 
उत्तर प्रदेश 20 9'04 ] ]:20 
पश्चिम वगाल 2 "9] 2 2'4व 
केद्शासित क्षेत्र 3 2-85 4 4-82 
कुल अखिल भारतीय संख्या 
और प्रतिशत 05 3-09 83 2-44 


कक 62220 न्‍ 0 टककलदी जी सजी 276 अहम कद: 2 0 कद रकम 2:/7क इक ली फल पड टली 

« [7 साम्प्रदायिक दंगे---स्वाघीनता के बाद देश से समय-समय पर साम्प्रदायिक दंगे होते 

रहे हैं । इसमें मुसलमानों में बहुमत समुदाय के विरुद्ध असुरक्षा की भावना विकसित हुईं है। सन्‌ 
968 में 346 बार दगे हुए जबकि 4970 में साम्प्रदायिक दंगो की संख्या 52] थी। 

(एं) उद्द भावा का प्रश्न--मुसलमानों की ओर से उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश आदि 
भें उटू को दूसरी सरकारी भाषा का स्थान दिये जाने की माँग वार-बार की जाती है । कतिपय 
राजनीतिक दलों की ओर से यह प्रचार किया गया कि उदू केवल सुसलमानों की भाषा है जिससे 
उदू का सवाल एक साम्प्रदाधिक सवाल वन गया । नवी लोकसभा चुनावों से ठीक पहले जब 
उत्तर प्रदेश में उदू को दूसरी राजभाषा बनाये जाने का फैसला लिया गया तो वदाय मे दंगे हुए 
और दो दर्जन जानें गयी । 

(४) अलोगढ़ विश्वविद्यालय का सामला--सन्‌ 965 में भारत सरकार ने अलीगढं 
विश्वविद्यालय के संगठन और कार्ये-प्रणाली में सुधार लाने के उद्देश्य से एक अध्यादेश जारी 
किया। वाद में इस अध्यादेश को एक विधेयक के रूप में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया । मुसल- 
मार्नों का कहना है कि इन परिवतंनों का अर्थ विश्वविद्यालय के अल्पसख्यक स्वरूप को समाप्त 
करना था। विशुवविद्यालय का अल्पसस्यक स्वरूप बनाये रखने की माँग की जाती रही है । 

(९) छुल्लिम पर्सलल लॉ--संविधान के नीति निर्देशक तत्त्वों मे भारत के लिए एक ही 
सिविल कोड बनाये जाने के आदर्श का उल्लेख किया गया है। भारत सरकार समाज सुधार की 
दृष्टि से मुसलभानों के पर्सनल लॉ में कुछ परिवर्तन करना चाहती है। बहुविवाह, चलाक-पद् , तेलाक-पद्धति 
भादि के बारे से पसंतल लॉ में कुछ परिवर्तत करने से ही मुस्लिम समुदाय का आधुनिकोकरण हो 
सकेगा। कट्टर मुसलमानों का कहना है. कि उनका पर्सनल लाँ शरीयत पर आधारित है जिसमे 
पररवतन करना धर्म के प्रतिकूल है। 

भारत में मुस्लिस वोटों की राजनीति (?णह्मां०५ ० ]४प्रक्मात ५४०८४)--स्वतन्त्रता के 
बाद मुसलमानों का कोई राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्तर पर नही बन सका | दो प्रकार के मुस्लिम 
संगठनों ने राजनीति में भाग लिया--प्रथम, ऐसे संगठन जो शुद्ध राजनीतिक संगठन हैं, जैसे 
मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस आदि । हितीय, ऐसे सगठन जो मूलरूप से अराजनीतिक संगठन 
हैं जैसे जमायते इस्लामी, मुशावरत, जमीअतुल उलामा आदि। 

स्वाघीनता के बाद काग्रेस ने मुसलमानों मे धर्मनिरपेक्ष दल के रूप से अपनी छावि 
बनायी । घ्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने के बावजूद पी कांग्रेस ने कुर्सी बनाये 
रखने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को सीने से चिपकाये रखा जिसके कारण 955 मे 
जनसंघ पार्टी का उदय हुआ । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने जनसंघ के राजवीतिक आधार को मजबूत 

“ किया एवं फैलाया । इन दोनो सगठनों से खतरा महसूस करने के कारण मुसलमानों मे यह भावना 
बलवती हुईं कि केवल काग्रेस ही उतकी रक्षक है। इससे मुस्लिम मतृदाताओ से चुनावो मे उसे 


802. भारत में अल्पसंख्यकों तया अनुसुचित जातियों की राजनीति 


आँखें बन्द कर समर्थन दिया । 952, 957 एवं 962 तक चुनावों में तत्कालीन सत्ताधारी 
कांग्रेस अतेक कारणों से मुस्लिम समाज के अधिकाश वोट वटोरती रही । लेकिन 967 के चौथे 
आम चुनाव से कांग्रेस को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन कम होने का झटका महसूस हुआ । 
साम्यवादी दलों के शुरू, होते प्रभाव मे पढें-लिखे, प्रशतिशील मुसलमानों को आकृषित किया । 
मुस्लिम दलों और सगठनों ने क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किया । कांग्रेस से आन्तरिक खीच- 
तान, आथिक नीतियो की आशिक असफलता तथा कानून और व्यवस्था में गिरावट आदि से आम 
जनता के साथ मुस्लिम मतदाताओं का भी काग्रेस मे विश्वास कम हुआ । इसकी भनक पाकर 
श्रीमती गांधी ने कुछ समय पश्चात्‌ अल्पसख्यको के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-जनसघ का हौवा 
खड़ा कर मुस्लिम अधिकारों का ठेका लेने की गागठोर बड़े ही भचतुर ढग से संभाली | 497/ और 
4972 के चुनावों में कांग्रेस की अद्भूत विजय मे मुस्लिम मतो की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी । 975 
में थोपे भये आपात्‌काल में जबरन नसवन्दी के कार्यक्रम से मुस्लिम समाज का वहुत बडा हिस्सा 
कांग्रेस से एकदम नाराज हो गया । 977 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली जामा मस्जिद के शाही 
इमाम जैसे अनेक मुस्लिम नेताओ ने काग्रेस के विरुद्ध तथा नवगठित जनता पार्टी के पक्ष मे खुत्लम- 
खुल्ला प्रचार से मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी की आग में घी का काम किया । इस चुनाव गे 
कांग्रेस की हार में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका महत्त्वपूर्ण रही । ; 
जनवरी 980 के चुनाव मे शाही इमाम की माँग थी कि लोकसभा, राज्यसभा तथा 
मस्त्रिमण्डल मे मुसलमानों को बीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिले व राज्यों भे दहाँ की जनसख्या के 
भनुसार उन्हे प्रतिनिधित्व मिले । पुलिस एवं सेना में उनके वीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित रहे । 
भुसलमानो के वोट धाप्त करने के लिए जनता पार्टी और काग्रेस (इ) ने अपने-अपने चुनाव घोषणा- 
पत्रों मे अल्पसस्यको के लिए कई प्रावधान किये । कांग्रेस ' (४) के चुनाव घोषणा-पत्र मे कहा गया 
(7) अल्पसस्यक आयोग को कांग्रेस मजबूत करेगी । (४) अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मुस्लिम 
स्वरूप को सुनिश्चित किया जायेगा । (77) अल्पसंस्यको को विधि और व्यवस्था तथा रक्षा कामिक 
सहित सभी सरकारी सेवाओ में नौकरी के उचित अवसर दिये जायेगे। (५) उद्दृ को उसका उचित 
स्थान दिलाया जायेगा तथा खास-खास क्षेत्रो में सरकारी राज-काज के व्यवहार... के लिए दूसरी 
भाषा के रूप मे उद्दृ' को मान्यता दी जायेगी | ० 
जनवरी 980 के लोकसभ। चुनावों में जनता पार्टी की पराजय का एक कारण यह भी 
था कि उसे अधिसख्य मुस्लिम बोट नहीं मिते । मुसलमानों की जनता पार्टी के अ्रति नाराजगी का 
मुल्य कारण उसके शासन के दौरान न तो अलीगढ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान 
किया गया और न ही उद्द को संवैधानिक सरक्षण । साम्प्रदायिक दंगो को रोकते मे वह असफल 
रही । ऐसी स्थिति से कांग्रेस (६), लोकदल तथा समाजवादी गुट ने जनता पार्टी मे आर. एस. 
एस. के वर्चस्व का हौवा खडाकर उसके मुस्लिम विरोधी होने की छविं बना दी । कि 
नवम्बर 989 के लोकसभा चुनावों में उत्तरप्रदेश और विहार मे जनता दल की अंभृतपूर्व 
सफलता का कारण उसे प्राप्त मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन भी एक वडा कारक हम है। 
सुसलमान उत्तरप्रदेश के कम से कम 35 जिलो में कुल मतदाताओं का 47-2 फीसदी होने के 
कारण चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते थे। सयोग से 'खतरनाक क्षेत्र' मानी जाने वाली 
32 लोकसभा और 35 विधानसभा सीटे मुसलमानों की रिहायश वाले बिजनौर, मुरादाबाद, 
रामपुर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहाँपुर सरीखे 35 जिलों मे पड़ती है। यह गणित 
इतना प्रभावी था कि मुख्यमन्त्री नारायण दत्त तिवारी ने हटवडी से उद्द को दुसरी राजभाषा का 
दर्जा देने की घोषणा कर दी । 
#++-58--...++--++-+० ०००० >०+-००००५.०००.. 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस (६), चुनाव घोषणा-पत्र, /980 । 
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यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि मुसतमान मत देते समय किन बातो को ध्यान मे 
रखते है । इस सम्बन्ध मे तीन बातें उल्लेखनीय है : पहली, इस्लाम भाई-चारे पर आधारित है। 
दूतरी, मुस्लिम समाज में मुस्लिम राजनीतिक नेतांओ की अपेक्षा धामिक नेता ज्यादा प्रभावशाली 
होते है । तीसरी, अल्पसंख्यक समुदाय होने के नाते वे प्राय वहुसंख्यक हिन्दू समाज के वर्चस्व के 
टर से एकजुट होकेर मतदान करते है । 

ईसाई अल्पसंसयक (८एा5पैशा शशगणां(/)--ईसाई भी भारत मे अल्पसंख्यक है * ईसाइयों 
की संख्या दक्षिण भारत और केरल मे ज्यादा है । ईसाइयों 'का कोई राजनीतिक दल नहीं है । 
ईसाइयों ने राजनीति की अपेक्षा सामाजिक, धामिक और शैक्षणिक गतिविधियों मे अपने को लगा 
रखा है। ईसाई मिशनरियों के विरुद्ध कई वार हिन्दुओं की ओर से आवाज उठायी गयी है कि वे 
लालच बथवा बल के द्वारा हिन्दुओं को ईसाई वना रहे हैं। हिन्दुओं को अपने धर्म से च्युत करने 
के लिए करोडों रुपया प्रतिवर्ष विदेशों से आने लगा । नागालैण्ड, मेघालय, मणिपुर इत्यादि क्षेत्रो 
में ईसाइयों की संझरेया बढने लगी । ऐसी स्थिति से लोकसभा के सदस्य श्री ओमप्रकाश त्यागी ने 
22 दिसम्बर, 978 को लोकसभा में एक विधेयक धर्म स्वतन्त्र विधेयक के नाम से रखा । 
विधेयक की धारा 3 के अन्तर्गत कहा गया कि 'कोई भी प्रत्यक्षत. या वलपूर्वक या उत्पेरण द्वारा 
या प्रवंचना द्वारा था किन्‍्ही कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धामिक विश्वास से दूसरे मे परिवर्तित वही 
करेगा और न ही इस तरह के प्रयास के निए दुष्प्रेरणा देगा। यदि ऐसा करेगा तो ऐसे व्यक्ति को 
एक वर्ष तक कारावास और तीन हजार रुपये तक जुर्माना हो ]सकेगा ।” इस विधेयक के विरुद्ध 
ईसाई समाज के विरोध को देखते हुए यह विधेयक पारित नही किया गया । 

- सिक्‍ख अल्पसंस्यक (804 उशांग०प9)--स्वतन्त्रता के बाद सिक्खों ने पंजाबी सूबे की 
गाँव की। अकाली दल ने आन्दोलन आरम्भ किया और कहा कि सिलखों की भाषा एवं संस्कृति 
के आधोर पर एक प्रथक्‌ राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए । सन्‌ 967 मे पंजाब का विभा- 
जन कर हरियाणा और पंजाव राज्य बनाये गये। इस नवगठित पंजाब मे सिवखो की जनसंख्या 
6] प्रतिशत हो गयी । सिवंखों को केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल, संसद तथा विधानसभा में पर्याप्त प्रति- 
नि््िलि प्राप्त है । पंजाबी भाषा को संबिधोन में. मान्यता दी गयी है । सेना, पुलिस एवं प्रशासन 
में भी सिक्‍खों का प्रतिनिधित्व वहुत अधिक हैं। इस संवर्के बावजूद सिक्खो का एक बर्ग पृथक्‌ 
राज्य 'खालिस्तान' की माँग करने लगा | अकाली दल ने धर्म युद्ध मोर्चा' (982-85) केन्द्र के 
विरुद्ध लगा रखा | आतंकवादी गतिविधियों पर नियन्त्रण करने के लिए स्वर्ण मन्दिर पर सैनिक 
कार्यवाही करनी पडी । जुलाई, 985 मे क्षेन्द्रीय सरकार और अकाली दल के मध्य पंजाब समस्या 
के समाधान के लिए एक समझौता हुआ । पंजाब समझौते (24 जुलाई, 985) के बाद घावों को 
भरने एवं टूट को जोडने का काम किया जाना है। प्रधानमन्त्री पद ग्रहण करने के बाद वी. पी 
सिंह की स्वर्ण मन्दिर यात्रा पंजाब समस्या के समाधान की दिशा मे भये युग की शुरुआत है । 
नकाल तस्त के सामने नये प्रधानमन्त्री ने ठीक ही कहा है---/“घाव हरे है, दिल भरे है, मरहम की 
जत्रत है ।!! 

भारत में भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक 

(नाप0ठएाप्राए5 88550 0ाप 7.#प्रण्ा&695) 
भारत में भाषाई अल्पसंख्यक घामिक अल्पर्सस्थको से भिन्‍न है । बंगाली बोलने वालों में 
हिन्दू और मुसलमान दोनो पाये जाते हैं। संविधान वे अनुच्छेद 29 और 30 में भाषाई अत्प- 
सेस्यको को संरक्षण दिया गया है । उन्हे अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाये रखने 


पा अधिकार है | संविधान के अनुच्छेद 347 3 आल परम डर राज्य के अच्छे-खासे 
भंग के हारा बोली जाने बाली प्रापा को घ्त जाता के खाया आरततारी कण के सनातन अमल 
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निर्देश दे सकते है | अनुच्छेद 350 मे प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य इस बात का प्रयत्त करेगा कि 
अल्पसंख्यकों के बच्चो को प्राथमिक स्तर की शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाय्रे । ससद में सदस्य 
अपनी मातृभाषा में विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुमार 
भाषायी अल्पस ख्यको के लिए एक विशेष पदाधिकारी नियुक्त करने की व्यवस्था है । 

इन सुविधाओ के वावजूद भी भारत के भाषायी अत्पसंख्यको मे असन्तोष विद्यमान रहा 
है। भाषायी अल्पसख्यकों की ओर से भापा के आधार पर राज्यो के पुनर्गठन की माँग की गयी । 
भाषा के आधार पर आन्ध्न प्रदेश का निर्माण हुआ, 966 मे गुजरात और महाराष्ट्र दो पृथक्‌ 
राज्यो का निर्माण किया गया, 966 में पंजाब का विभाजन हुआ भौर मद्रास मे डी. एम. के 
दल पृथक्‌ द्रविडस्थान की माँग करने लगा। उदय बोलने वालो में व्यापक असन्तोष रहा है। 
उद्द बोलने वालो की संस्या काफी अधिक है और वे देश के विभिन्‍न भागों में फैसे हुए है किन्तु 
उद्द' को लम्बे समय तक किसी भी राज्य में सरकारी भाण् का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ | सन्‌ 980 
मे असम में चल रहा आन्दोलन भाषायी है। असमियों का कहना है कि यदि बगालियो को 
असम से नही निकाला गया तो असमी भाषी लोग अल्पसत में आ जायेंगे। भाषायी अल्पसंख्यको 
की शिकायत है कि भाषा की विभिन्नता के कारण विभिन्न सेवा प्रतियोगिताओं में उनका चयन 
मुश्किल से हो पाता है | लिपि के प्रश्न को लेकर हिन्दी और उद्ब' वालों भें विशेष मतभेद 
पाया जाता है। भाषायी अल्पसंख्यको की यह भी माँग है कि विश्वविद्यालयों आदि मे क्षेत्रीय 
भाषाओं में अध्यापन कार्य किया जाना चाहिए। दक्षिण के गैर-हिन्दी राज्य हिन्दी का विरोध 
करते हैं । संक्षेप मे, राष्ट्रनआापा का विरोध और भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण भारतीय 
राजनीति को प्रभावित करते हैं । ह 

भल्पसंस्यक आयोग की रिपोर्ट--न्यायमूर्ति एम. एच. बैग की अध्यक्षता में गठित अल्प- 
सख्यक आयोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अक्टूबर 987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। 
इसमे अनेक सुझाव दिये गये है | एक सुझाव यह भी दिया गया है कि धर्म को राजनीति से पृथक्‌ 
किया जाना चाहिए। आयोग का विचार है कि सब प्रकार की राजनीतिक तथा आर्थिक माँगो को 
धर्म-निरपेक्ष दलो द्वारा ही सही ढग से उठाया जा सकता है । 


भारत में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की राजनीति 


(०077705 67 इट्तड०9एण.870 ०८858 8४० प्र558) 

ब्रिटिश शासन ने व्यापार के माध्यम से भारतीय समाज को दरिद्र एवं परावलम्बी बनाते 
हुए आर्थिक दृष्टि से विघटित कर दिया और मुगलकाल से चली आ ही कठोर जाति व्यवस्था 
को अप्रत्यक्ष रूप से प्रथ्य देते हुए प्रमुख जातियो को एक-दूसरे के विरुद्ध खद्या कर दिया | उनका 
उद्देश्य यह्‌ रहा कि भारतीय समाज में एकता, सौहाद तथा सहयोग की भावना समाप्त हो 
जाये और वह छोटे-छोटे टुकडो मे वेंटकर आ्थिक-सामाजिक सत्ता के पदसोपान गे इस प्रकार समा 
जाये कि स्वयं समाज का एक वर्ग दूसरे को दवाता रहे । ढेवर समिति के अनुसार, “स्वतन्वतापूर्व 
के कवीला क्षेत्र की दशा का सर्वेक्षण यह दर्शाता है कि अलगाव एवं निष्क्रितता की नीति का 
उद्देश्य मात्र यथास्थिति बनाये रखना था । इसका नतीजा यह हुआ कि भारत के अधिकतर भागा 
में आदिम जातियाँ दरिद्रता की स्थिति मे रह गयी ।” 

राष्ट्र के नेतृत्व के समक्ष भारत को एक विकमित राष्ट्र मे बदलने की जिम्मेदारी आयी । 
विकास के लिए ऐरे जीवट तथा एकीकृत समाज की आवश्यकता थी जो राष्ट्र निर्माण में सकारा- 
त्मक सहयोग प्रदात कर सकता है । इसके लिए प्रत्येक नागरिक तक शासन की पहुँच के लिए एक- 
तन्‍्त्र स्थापित करना तथा शासन की प्रत्येक क्रिया मे अधिकतम नाग्रिको के हिस्पो! को उत्साहित 
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भारत में अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों की राजनीति. 805 


करना जौर उसे अन्तरजातीय तथा अन्तरजाति सामन्ती ढाँचे के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक दवाव 
से मुक्त करना आवश्यक था । 

सविधान निर्माताओं ने यह स्वीकार क्रिया कि कुछ जाति तथा क्षेत्र ऐसे है जो अन्य जाति 
तथा क्षेत्रों की तुलना में बहुत पिछडे है । राष्ट्रीय एकता एवं विकास की दृष्टि से इन पिछडे वर्गों 
एव क्षेत्रो का विकास अत्यधिक आवश्यक एवं कठिन कार्य माता गया। संविधान के नीति निर्देशक 
तत्त्वो मे यह प्रावधान रखा गया कि ' राज्य जनता के दुर्वलतर विभागों के, विशेषतया अनुसूचित 
जातियो तथा अनुसूचित आदिम जातियो के शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से 
उन्नति करेगा, सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उतका संरक्षण करेगा । संविधान 
के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियो के उत्थान के लिए हाथ में ली गयी परियोजनाओं के लिए 
भारत की संचित निधि से मुल तथा आवतंक राशियाँ दी जा सकेंगी ।? अनुसूचित जातियों एवं 


जनजातियो की दशा जानने एवं उनके उत्थान के लिए विशेष पदाधिकारी? तथा आयोग” नियुक्त 
करने का भी प्रावधान है । 


पिछड़े वर्गों, अनुसुचित जातियों एवं जनजातियों की पहचान 
(8७ट26ए8&ए४० 20 वणिसपा&5, 8टप्रडह०एा.80 0७558 #_#ष० 5क्ाहएएणफ0 
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पिछड़ा, विकासशील एवं विकसित ये तुलनात्मक अवधारणाएँ है। इनमे निश्चित माप- 
दण्ड नहीं हो सकते । एक विकासशील वातावरण मे पिछड़े एवं ' गर-पिछडे वर्गों के बीच कोई 
वेज्ञानिक विभाजन अस्पण्ट एवं विवेकाधीन ही होगा । ऐसे कोई निश्चित मानक स्थापित नही 
किये जा सके है जिनके आघार पर यह कहा जा सके कि एक वर्ग को क्यो पिछडा सान लिया है 
और ठीक उसी तरह के दूसरे को क्यो नही । समाज कल्याण एवं पिछडे वर्गों के अध्ययत्त दल 
(रेणुका अध्ययच दल) के अनुसार, “हम यह अनुभव करते है कि विछड़ेपतत के लक्ष्य एवं काम- 
चलाऊ परिभापा के अभाव मे विशेषाधिकारों कें लिए जन्म पर आधारित पिछड़े समुदाय बढते 
जा रहे हैं। एक भूमिहीन श्रमिक को, विता यह देखे कि वह किस समुदाय का'है, सहायता की 
आवश्यकता है । यही सिद्धान्त वेवरवार, बेरोजगार, अज्ञानी तथा वीमार व्यक्तियों पर भी लागू 
हीता है ।/5 

पिछड़े वर्ग के सन्दर्भ मे गत वर्षो मे अनेक अवधारणाएँ विकसित हुई जिनमे से प्रमुख 
निम्नलिखित है . अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति, सूचित जाति, पिछड़े वर्ग, अशक्त या 
दुर्बलतर वर्ग तथा अति गरीब । दुर्बंलतर वर्ग तंथा अति गरीब के जतिरिक्त सभी मे वर्ग की वुजाय 
जातियों को शामिल किया गया है। इनका आधार सामाजिक वर्ग भी नही है क्योकि ऐसा व्यक्ति 
भी जो 30 वर्ष से केन्द्रीय मन्‍त्री रहा हो पिछडे वर्गों मे सम्मिलित माना जा रहा है। अनुसूचित 
जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति सन्‌ 93 की जनगणना के द्वारा अन्य जातियो से अलग 
स्वीकार की गयी । भारत के सविधान में यह प्रावधान रखा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल से 
परामर्ण करने के पश्चात्‌ लोक अधिसूचना द्वारा ऐसी जातियो का उल्लेख कर सकेगा। प्रत्येक 
राज्य के लिए चहाँ की- जातियों के अनुसार इनकी अलग-अलग सूचियाँ वनायी गयी है । 





भारतीय संविधान, अनुच्छेद 47 । 

उपर्युक्त, अनुच्छेद 275 - 

उपयुक्त, अनुच्छेद 338 | ध 
उपयुक्त, अनुच्छेद 340 । 
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806. भारत में अल्पत्तंस्पकों तथा अनुसूचित जातियों की राजनीति 


अनुसूचित जातियों में सामान्यत वे जातियाँ शामिल की गग्नी है जो वाधिक रूप से कम- 
जोर एवं सामाजिक दृष्टि से अछूत समझी जाती रही है । ऐसी जातियाँ जो पीढियों से अप्रिय, 
अमात्य तथा कमीने धन्धे करती आयी है जैसे--मैल उठाना, माइ, देता, मृत पशु उठाना, चमडा 
उतारना तथा चर्मशोघत आदि । अनुसूचित आदिम जातियाँ वे जातियाँ है जो ऐसे क्षेत्रों मे-रही 
है जिनका भौतिक विकास नहीं हुआ या जो घुमक्कड रही है जैसे आदिवासी, भील आदि । इन 
जातियो तक सभ्यता वहुत कम पहुँच पायी । थुचित जातियाँ वे जातियाँ हैं जो वर्षों से अपर घर 
कृत्यो के माध्यम से अपनी गुजर कर रही थी। ऐसी जातियाँ घुमकक्‍्कड जातियाँ रही है जो चोरी- 
करने, राहगीरो को लूटने आदि के काये करती रही है । इस प्रकार तीनो ही प्रकार की जातियाँ 
बाकी समाज से कटठकर अलग हो गयी | इन्हे विकास की धारा के साथ जोड़ने के लिए विशेष 
प्रयासों की आवश्यकता समझी गयी । 

अन्य पिछड़े वर्गो' का सीमाकन करना कठिन है । इसमे अनेक ऐसी' जातियाँ जो अनु- 
सूचित जातियाँ नही थी किन्तु अन्य जातियो से पिछडी थी, जो शून्य थी, परन्तु अछूत नहीं जैसे 
नाई, बढई आदि को पिछडे वर्ग मे शामिल कर लिया गया । राजनीति कोष के अनुसार “पिछडे 
हुए वर्गों का अभिप्राय समाज के उस वर्ग से है, जो आ्िक, सामाजिक तथा शैक्षिक निर्योग्यताओं 
के कारण समाज के अन्य वर्गों की तुलना मे नीचे स्तर पर हों । यद्यपि संविधान में इस शब्दवन्ध 
का एकाधिक स्थलों पर प्रयोग हुआ है (अनुच्छेद 6(4) तथा 340 मे) पर इसकी परिभापा कही 
नही की गयी ।”* पिछड़े वर्गों मे जातियो के साथ-साथ कुछ वर्ग जैसे महिलाएँ, अनाथ, भिखारी 
आदि भी शामिल किये गये । 

'दुर्वेलतर ग्गों' या 'अशक्त वर्ग! शब्दवन्ध का भारत के संविधान मे जिस प्रकार उपयोग 
किया गया है उससे यह तो अनुमान लगाया जा सकता है कि इसमे अनुसूचित जाति तथा अनु- 
सूचित आदिम जातियों के अलावा भी कुछ वर्गों को शामिल किया गया है, किन्तु यह स्पष्ट नही 
किया गया कि वे कौन से वर्ग होगे । रेणुका अध्ययन दल ने निम्नलिखित प्रकार के वर्गों को 
इसमे सम्मिलित करने का सुझाव दिया है--बहुत कम भूमि वाले किसान, भूमिहीन मजदूर, बहुत 
छोटे दस्तकार, अनुमूचित जातियाँ, उच्च जाति के गरीब, महिलाएँ, असहाय लोग जैसे विधवाएं, 
अनाथ, वृद्ध, वेरोजगार भादि । | ह 

.... पिछड़े बर्गो की घोषणा करते समय राज्य सरकारो ने स्थिति को काफी अस्पप्ठ कर दिया 
है। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 64 जातियों को अनुसूचित-जातियो में रसा है । 
इसमें अनेक ऐसी जातियाँ है जो जनसामान्य मे इन नामों से नही जानी जाती तथा एक ही जाति 
के पर्याय या उपजाति के नाम भी रख दिये गये हैं जैसे, वलाई वाल्मीकि, चमार आदि | पिछडें 
वर्गों में 37 जातियो को रखा है। इनमे अनेक ऐसी जातियाँ है जिन्हे सामान्य ग्रामीण वर्गों से 
किसी भी दृष्टि से अलग नहीं किया जा सकता जैसे अहीर, गुजर, हलवाई, सुनार, कुम्हार, माली, 
जोगी, दर्जी आदि । सम्भवत पिछड़े, वर्गों मे अनेक जातियों को राजनीतिक कारणों से शामिल 
किया गया है तथा उनका हटाया जाना कठिन है । 

अनुसुचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण एवं सुविधाएँ 
(00ाडपाप्रएपरर0णार 58%50408795 #४० ८0एट5520र8 707 8८क्षाए०ए७9 
0&5प55 ४० प्रशाछ25) ५ 7६० १०५)०० | 3३ 
सविधान सभा में कतिपय सदस्यों का मत था कि हरिजनो एवं जनजातियों के लिए लोक- 
सेवाओं एवं संसद व विधानमण्डलो में आरक्षण का प्रावधान किया जाये ताकि इन वर्ओमो का 
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मरकार और विभिन्न सेवाओं मे समुचित प्रतिनिधित्व हो सके | इसी तथ्य को ध्यात गे रखते 
हुए भारतीय संविधान में कतिपय ऐसे प्रावधानों का उत्लेख किया गया है जिनके अन्तर्गत इन 
वर्गों के लिए आरक्षण एवं सुविधाएँ उपनब्ध है । 
संविधान के अनुच्छेद 7 द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है और किसी भी प्रकार से 
छुआछत का व्यवहार करना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। अनुच्छेद 5 में समा- 
नता के अधिकार की व्याख्या की गयी है | इसके अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध केवल धर्म, 
मुलवण, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमे से किसी एक के आघार पर भेदभाव नहीं करेगा। 
इनसे से किसी भी आधार पर कोई नागरिक्‌ दुकानो, सावंजनिक स्थानों, भोजनालयो, होटलों, 
सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों मे प्रवेश करने से नही टोौका जायगा तथा पूर्ण अथवा आशिक 
स्प से राज्यनिधि दारा पोपित अथवा साधारण जनता के लिए बनाये गये कुओ, घाटों, स्नान 
घाठो, सडकों तथा सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपभोग से वचित नहीं किया जायेगा । 
अनुच्छेद 9(5) के अनुसार अनुसूचित आदिम जातियों के हितों की रक्षा के लिए स्वतन्त्रता के 
अधिकार को परिसीमित किया जा सकता है। अनुसूचित आदिम जातियाँ एक पृथक्‌ समुदाय है 
जिनकी अपनी सासक्षतिक एवं सम्पत्ति सम्बन्धी परम्पराएँ है। ये सीधे-सादे लोग काफी पिछडे 
हुए हैं, इनकी संस्कृति या पिछडेषन का कारण उन्हे परर्णत पृथक रखना चाहे सुक्तिसंगत नही 
है तयापि इनके हितो की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था की गयी है वह न्यायोचित ही जाब पड़ती 
हैं। इन सुरक्षाओ के अभाव में समाज के अधिक चतुर एवं सभ्य लोग इन सरल आदिम जाति के 
व्यक्तियों को म्ख वनाकर इनका शोपग करने में समर्थ हो सकते है । इसलिए ऐसे अनेक उपबन्धों 
का आयोजन किया गया है जिनसे इन व्यक्तियों को केवल विशेष परिस्थितियों भें ही अपनी 
सम्पत्ति हस्तान्तरण करने का अधिकार होगा । इन लोगो की सुरक्षा एव लाभ के लिए, साधारण 
नागरिकों हरा, इनके क्षेत्रो मे बसने अयवा सम्पत्ति खरीदने पर प्रतिवनन्‍्ध लगाये गये है। अनु- 
च्छेद 46 के अनुसार राज्य को निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जातियो तथा जनजातियो के 
शिक्षा तथा अर्थ सम्बन्धी हितो का विशेष रूप से संरक्षण व उच्नति का प्रबन्ध करे । 


लोकसभा तथा राज्यो की विधानसभाओ मे अनुसूचित जातियो एवं जनजातियों के लिए 
स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी है। प्रारम्भ में यह व्यवस्था 25 जनवरी 960 तक 
के लिए की गई थी, किन्तु सविधानव मे सशोधन कर इसकी समय सीमा को बढाया जाता रहा और 
अबू जा कोल चंशीधन सवंधानिक संशोधन (4990)-के आधार पर इन प्रतिनिधि संस्थाओं मे आरक्षण की 
व्यवस्था को 9 जनवरी, 2000 ई. तक के लिए वढा दिया गया है । वर्तमान मे लोकसभा में कुल 
निर्वाचित स्थानों की सख्या 543 है, जिनमे अनुसूचित जातियों और जनजातियो के लिए ऋमश 
79 भर 40 स्थान सुरक्षित हैं। अगस्त 986 मे देश की विभिन्न राज्य विधानसभाओं की कुल 
सदस्य संख्या 3,997 थी जिसमे 557 सदस्य अनुसूचित जाति के तथा 35 सदस्य अनुसूचित 
जनजातियों के थे (* - ० । ह 
तालिका 4 म 
लोकसभा में अनुसुचित जातियों और जनजातियों के लिए सुरक्षित स्थान 
952 957 962 967 97] 977 980 4984 989 
कुल संख्या - 489 494 - 494 52] 522 542 542 542 543 
अल 2 की मम कट जप 
अनुसूचित जातियो * 
के लिए सुरक्षित हे 
यान 70. 76 76 77 ४2. 75 79 79 79 ' 


अनुसूचित जनजातियों 
के लिए सुरक्षित 


स्थान जज. 27 3| 3 37 40 35 40 40 40 3[.. 3] 37 40 35. 40 40 40 


किक पअधप का इ कपपड) 
सावात, 4986, 9 95. 


808... भारत में अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों की राजनीति 


संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधीन सेवाओं मे 
अनुसूचित जातियो और जनजातियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आश्वासन दिया गया 
है । इन जातियों को शासकीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो रियायतें प्रदान की गयी 
है, उनमे मुख्य है--आय्रु सीमाओं में छूट, योग्यता स्तर में छूट, कार्यकुशलता का निम्न स्तर पूरा 
करने पर उनका चयन, नीचे की श्रेणियों मे उनकी नियुक्ति और पदोन्नति का विशेष प्रबन्ध । 
अखिल भारतीय सेवाओ मे खूली प्रतियोगिता के लिए अनुसूचित जातियों के लिए 5% 
तथा जनजातियो के लिए 72% आरक्षण की व्यवस्था है । इसी प्रकार समूह 'ग' और “घ' केन्द्रीय 
सेवाओ गे भी क्षेत्रीय आधार पर उनकी जनसंख्या को ध्यान मे रखते हुए आरक्षण की व्यवस्था. 
है। समूह “क' और 'ख' सेवाओ मे पदोन्नति'भी उनकी जनसंख्या को ध्याव भे रखते हुए उसी 
अनुपात मे की जाती है। वैज्ञानिक और तकनीकी पदो पर भी आरक्षण के प्रावधान है । | 
जनवरी, 983 के आँकड़ो के अनुसार आई. ए. एस. मे 9.54% तथा 42% अनुसूचित 
जातियो एवं जनजातियो का प्रतिनिधित्व था। इसी प्रकार आई. पी. एस. मे अनुसूचित जातियो 
का 0:40% और अनुसूचित जनजातियों का 3:50% प्रतिनिधित्व था। 
अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सेवाओ मे दावों” (८छंगरा5) की व्यवस्था 
अनुच्छेद 335 के अन्तर्गत है और संविधान के अनुसार इन दावो, जिन्हे सामान्यतया आरक्षण के 
नाम से जाना जाता है, के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नही की गई है । | 
तालिका 5 ह ज्‌ 
केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियो/जनजातियों का प्रतिनिधित्व” 


कर्मचारियों अनुसूचित जातियों कुल संख्या के अनुसूचित जन- कुल संख्या के 














(अरेणी) की के कर्मचारियों मुकाबले अनु- जातियों के कर्म- सुकाबले अनु- 
संख्या की संख्या सुन्नित जातियों. चारियों की सुचित जन- 
हे प्रतिशत संख्या जातियों का | 
ः प्रतिशत 
(क) श्रेणी प्रथम 53,65 3,574 6 72 पढठा :43 र+ 
(ख) श्रेणी द्ितीय. 62,600... 6,368 0-7 922 [-47 
(ग) श्रेणी तृतीय 2,28,746 3,,070 4*6] 88,49 <.... 4476“ 
(घ) श्रेणी चतुर्थ |3,03,005 2,55,053 9-57 7व,882 - 55+- 
(मेहतरो को हे 
छोडकर) < 
कुल 35,47,56  5,76,065 624. 4,6,644 4 56 
8 8 जा मम 
भारतीय $ 5 
प्रशासनिक? / 
सेवी (आई. ए. एस) 4,236. 404 9-54 8] 4357 
* भारतीय पुलिस सा 
सेवा (आई.पी.एस) 2,98 330 0-40 77 3 50 
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4 उगवाब, १986, ए 97. 
2 [ जनवरी, 983 की स्थिति के अनुसार । 


भारत में अल्पसंख्यकों तया अनुसूचित जातियों को राजनीति. 809 


संविधान के अनुच्छेद 275 के अनुसार अनुसूचित जातियो के विकास के उद्देश्य से बतायी 
गयी योजनाओं के लिए राज्य सरकारो के लिए विशेष अनुदान देने की व्यवस्था की गयी है। अनु- 
सूचित जातियो एवं जनजातियों के विद्याथियो को छात्रवृत्ति दिये जाने, नि.शुल्क शिक्षा देने तथा 
प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं से स्थान रखने के प्रावधान किये गये हे । 


आरक्षण के पक्ष में तक॑ (878 व। क्‍ए०ए7 ण ऐे०8शशशाणा)--आरक्षण के 
पक्ष में निम्नलिखित तक दिये जाते हैं . 


. आरक्षण से लोक सेवाओ मे पिठड़े वर्गो का प्रतिनिधित्व बढने लगा है । 
हर है 

2, आरक्षण से कमजोर वर्गों की आर्थिक उन्नति सुर्भव हो पायी हैं । 

3. आरक्षण से कमजोर वर्गो की सींमाजिक प्रतिष्ठा मे परिवर्तन आया है । 

4 आरक्षण से संविधान के सामाजिक और आशिक न्याय सम्बन्धी प्रावधानों का समुचित 
तरियास्वयन हुआ है । 

5. आरक्षण से पिछड़े वर्गों की गरीबी के निवारण का निवारण कम मा 'क्ा मार्य प्रशस्त हुआ है । 

6. आरक्षण से समाज के उच्च वर्गों के साथ निम्न वर्गो को भी शासन प्रणाली और राज- 
नीतिक व्यवस्था में हिस्सेदारी अदा करने का अवसर मिला है । 

7. आरक्षण से पिछड़े वर्गो मे सत्ता सें भागीदतरी और समान अधिकारो पर जोर देने की 
भावना बढी है । 

8. आरक्षण ने कमजोर वर्गों को शिक्षा के प्रति जागरूक बनाया है । 

9, आरक्षण से पिछडे वर्गों में सजनीतिक चेतना बंदी है। 

आरक्षण के विपक्ष में तर्क (820रगथा5 8 8था75६ (6 7२९६४९४ए४पणा) --आरक्षण के 
बालोचक निम्न तर्क देते हैं 

(, आरक्षण से प्रशासन तथा राजनीति में जातिवाद का वोलवाला वढा है । 


टी 2. भारक्षण से ऊंची जातियों और पिछड़ी जातियों के मध्य संघर्ष एवं टकराइट की 
ति उत्पन्न हुई है । कप कु "न क 
3 पे नस पवन से लोकसेवा के स्तर का-छास हुआ है । 5! |? ५2८ के 285 कप औ 

4, आरक्षण का लाभ अनुसूचित तथा जनजातियो के एक छोटे से वर्ग ने उठाया है 
जिससे इस छोटे से वर्ग तथा इन जातियो के बहुत बड़े वचित वर्ग के मध्य खाई पैदा हो गयी है । 

5. आरक्षण की राजनीति का बोलवाला वढा है, राजनीतिक दल आरक्षण को राजनीतिक 
हथियार के रूप मे कार्य करने लगे, जिससे निहित वर्गों की राजनीति का अध्युदय हुआ है । 

' 6, आरक्षित जातियो की सूची में सम्मिलित होने के लिए अन्य पिछड़ी जातियों मे भी 
भतिस्पर्दा पैदा हो गई, उसके परिणामस्वरूप आरक्षण वोट बैक पैदा करने का साधन वन गया । 

7. आरक्षण से अनुसूचित जातियो एवं जनजातियो की स्थिति में सुधार होने के वजाय 
उनकी निर्भरता बढ गई, ये जातियाँ आरक्षण की वैसाखियो पर चलने की आदी हो गई । 

8 पदोन्नति की “रोस्टर प्रणाली के खिलाफ अन्य वर्गो के अधिकारियों मे जबरदस्त प्रति- 
निया पाई जाती है । 

9. यह संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार के विरुद्ध है। अनुच्छेद 4 से 8 मे 
कहा गया है कि जाति, धर्म, लिगर के आधार पर नागरिको में भेद नही किया जाना चाहिए ! अत 
यदि अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षण किया जाता है तो यह संविधान की समानता 

अधिकार का उल्लघन है । 


0. यह समाज मे अनुसूचित एवं जनजाति का पृथक्‌ समूह बना देता है और ये जातियाँ 
मुख्य घारा से कट जाती है । 


80... भारत में अत्पमंट्यकों तथा अनुसूचित जातियों की राजनीति 


पिछड़ी जाति आयोग : मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर विधाद 

(38९७9 ८५: 200जा$ग्रतार ; शक्षारा5७, ८0 शाशा5उडर0प तठारा) 

संविधान की धारा 340 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियो व जनजातियों के लिए आरक्षण 
की व्यवस्था तो पहते ही कर दी गयी पर पिछट़ी जातियो की सुनवाई सबसे पहले 953 भे हुई 
जत्र गाँधीवादी विचारक काका कालेलकर की अध्यक्षता मे पहले पिछढी,जाति आयोग का गठन 
हुआ । 30 मार्च, 955 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी । 

कालेलकर आयोग ने 2,399 जातियों की पिछड़ी जाति के रूप मे पहचान की, सभी स्त्रियों 
को पिछटी जाति में रखने की सिफारिश की और प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरियों मे 25%, 
द्वितीय श्रेणी मे 33% आर तृतीय श्रेणी मे 40% आरक्षण की भी सिफारिश की । परन्तु दिल- 
चम्प वात तो यह है कि सात में से तीन सदस्यों मे तो यह भी नही माना कि जातीयता पिछड़ा- 
पन का कारण है। स्वयं काका कालेल्कर ने सिफारिशो के प्रति अपनी असहमति जाहिर की। 
परिणाम यह हुआ कि यह नीति दुलमुल ही रही । राज्यों ने अपने आयोग नियुक्त किये और उन्ही 
के आधार पर आरक्षण निर्धारित किया | 

इस प्रकार विमंग्रतियाँ और भी बढ़ी । एक तरफ जहाँ कर्नाटक मे 48%, केरल मे 30% 
और तमिननादु में 50% के कोटा निर्धारित किये गये तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी राज्य है जहाँ 
ऐसी कोई भी व्यवस्था नही है । पंजाब में यह व्यवस्था 5% है तो राजस्थान, उड़ीसा और दिल्ली 
में वित्कूल ही नही है। सरकारी सेवाओं में भी सिर्फ 2-55 ९ ही पिछडी जातियो को प्रति- 
निधित्य मिल पाया, इनमे से भी प्रथम श्रेणी से 4-69% ही आ पाये । 

इन्ही विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से 20 सितम्बर, 978 को मोरारणी देसाई की 
जनता सरकार ने विहार के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री वी. पी. मण्डल की अध्यक्षता मे दूसरे पिछड़ी 
जाति आयोग का गठन किया ! छह-सदस्यीय मण्डल आयोग ने 3] दिसम्बर, 980 को अपनी 
रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी । इस आयोग का उद्देश्य भी सामाजिक-शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे वर्गों की 
पहचान करके उनके उत्थान के लिए दिशा निर्धारण हीथा। 

अपनी रिपोर्ट से आयोग ने स्पष्ट किया कि 'जातियाँ हिन्दू समाज रचना की आधारणशिला 


है, 
है / आयोग ने हिन्दुओं के साथ-सांथ अन्य घ॒र्मो की कुल 3,743 पिछडी जातियों को वर्गकषत 


किया । आयोग के अनुसार देश भर में इनकी संस्या कुल आबादी की 52 प्रतिशत है । रे 
मण्डल कमीशन की मुख्य सिफारिश है कि पिछडी जातियों के लिए सरकारी नौकरियों, 

शैलिक संस्पानों के प्रवेशों मे 27 ५५ आरक्षण हो । अपनी इस सिफारिश के समर्थन मे आयोग की 

दलील' है कि यदि 225 प्रतिशत जनसंख्या वाले हरिजनों व जनजातियों के लिए उतनी ही 


भारक्षण व्यवस्था हो सकती है तो 52 प्रतिशत पिछडी जातियों के लिए 27 प्रतिशत क्यो नहीं 
की जा सकती ? न 


आयोग ने 27% आरक्षण की माँग करते हुए संविधान की धारा 5(4) व 6(4) व 
उच्चतम न्यायालय के उन तमाम फैसलो का भी अनुपालन किया है, जिसके अनुसार देश में कुल 
आरक्षण 50 प्रतिशव से अधिक नही किया जा सकता । 34072 42 कर कक 
हजारो वर्षों से दलित एवं शोपित जनता को मनोवैज्ञानिक संवल ] 

रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछडी जातियो के लिए आरक्षण की इस सिफारिश से कई 
लोगो के दिल की धडकन वढ जायगी । लेकिन क्या इसी एक तथ्य से एक वडे सामाजिक हिंत के 
कार्य को रोक दिया जाय ? 

रिपोर्ट मे यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन राज्यो मे 27 प्रतिशत से अधिक आरक्षण 


की व्यवस्था की चुकी है, वे इस रिपोर्ट से अप्रभावित रहेगे । 
4982-83 में सिविल सेवओ में कुल 963 उम्मीदवार चुने गये जिसे पिछडी जाति 


$ 


भारत में अल्पसंस्यकों तथा अनुसूचित जातियों की राजनीति. ह] 


(अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति छोडकर) के सिर्फ 26 उम्मीदवार सफल हुए । जबकि इस देश 
की आबादी का सिर्फ 5:52 प्रतिशत ब्राह्मण, 3 90 प्रतिशत ठाकुर या राजपूत, 2797 प्रतिशत 
मराठा और ! प्रतिशत जाट है। वैश्यो की आवादी राजपूत्रों से कम मराठो के प्रतिशत के आस- 
पास है । लेकिन सरकारी सेवाओं मे ब्राह्मण, राजपूत, खत्री और वैश्यों का वर्चस्व है जबकि ये 
सब-कुल आबादी के 5 प्रतिशत भी नही है । 
आरक्षण की राजनीति 
(?04ाट5 55 एष्टार५७700) 

भारत मे आरक्षण की साविधानिक नीति राजनीति का शिकार हुई है। सत्तारूढ दल 
आरक्षण की नीति को अनवरत चालू रखकर जहाँ एक ओर अपने वोट बैक तैयार करने मे लगा 
रहता है वही दूसरी ओर आरक्षण का लाभ अर्जित करने वाले समुदाय संगठित होकर आरक्षण 
के निरन्तर बढाये रखने हेतु लावीईंग तथा राजनीतिक सौदेवाजी करने लगे हैं। दूसरे तरफ समाज 
की उच्च जातियाँ भी आरक्षण की नीति के खिलाफ सग्रठित होकर आन्दोलन के मार्ग पर चलने 
में ही अपना हित देखती है। कुछ वर्षों पूर्व गुजरात और विहार में उच्च वर्गो का आरक्षण के 
खिलाफ संगठित आन्दोलन इसका ज्वलन्त उदाहरण है। 
गुजरात में आरक्षण विरोधी आन्दोलन 

राज्य विधानसभा के निर्वाचन (फरवरी 985) से पूर्व भुजरात की सोलंकी सरकार ने 
][ जनवरी, 985 -) पिछडे वर्गो के लिए 8 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण और सहूलियतों की 
घोषणा की ऐसा समझा गया था कि यह घोषणा राणे आयोग की सिफारिशों के आधार पर की 
गयी । 8 प्रतिशत के इस आरक्षण के फलस्वरूप आरक्षण का कुल प्रतिशत बढकर 49 प्रतिशत 
हो गया क्योंकि 2] प्रतिशत आरक्षण तो सांविधानिक प्रावधानों के तहत्‌ पहले से ही था और 
0 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था 978 में जनता सरकार के समय से वरुणी आयोग की 
सिफारिशो के आधार पर की गयी थी | इसमे पिछड़े वर्गो को भी शामिल किया गया था । 

सोलंकी पिछडे वर्गों को खुश करने की कोशिश कर रहे ये, जो राज्य की कुल आवादी का 
70 प्रतिशत है और जिन्हे आमतौर पर कांग्रेस (इ) का वोट वैक माना जाता है। वस्तुत' राणे 
आयोग की सिफारिशें सामाजिक और शिक्षा के लिहाज से पिछड़े वर्गों के बारे मे है और इसके 
तहत्‌ वे सभी लोग आते है जिनकी वापिक आय दस हजार रुपये से कम है । 
' आरक्षण के खिलाफ आन्दोलन की शुरूआत छात्रों और उनके अभिभावकों ने की । फिर 
भारतीय जनता पार्टी ने भी इस आन्दोलन को समर्थन दे दिया। गुजरात मे हिसा, अराजकता, 
साम्प्रदायिक एवं जातीय दगो की आग जलने लगी और करीठ एक सौ से ऊपर लोग मारे गये । 
आरक्षण विरोधी आन्दोलन से उपजी हिंसा, अराजकता, की आग, जातीय संघपे, साम्प्रदायिक 
संघर्ष, पुलिस के विद्रोह के वाम पर पुलिस दल द्वारा सामुहिक हिंसा व लूटपाट, राज्य कर्मे- 
चारियो व पंचायत करमंचारियों की हडताल आदि ने असुरक्षा एवं अराजकता फैला दी । सोचवी 
सरकार ने बारक्षण के बढे हुए कोटे को वापस ले लिया । 

अनुसूचित जातियों की राजनीतिक भूमिका 
फणानतरट३8 05 इटघएएणा80 285स्‍55- एण.प्राए#व, 275८7) 

राजनीति से अनुसूचित जातियो के हितो की रक्षा के लिए डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित 
जाति परिसच' (8०6४०6 ९४६४० #८त०थणा) की स्थापना की । इसका उद्देश्य अनुसूचित 
जातियों के राजनीतिक आन्दोलन को आये वढाना था| स्वतन्त्रता के वाद अम्वेडकर के नेतृत्व मे 
इस दल का उद्देश्य यह देखना रह गया कि संविधान में उल्लिखित आरक्षण के आवधानों का 


५ 


882. भारत में अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जातियों की राजनीति 


समुचित प्रकार से क्रियान्वयन किया जाये । परिसघ ने 952 फ्े चुनावों में भाग लिया और 
बपने घधोपणा पत्र मे कहा कि वह आरखज्षण का न्यूनतम योग्यता के आधार पर समर्थन करता 
है । यद्यपि चनावो में इसे खास सफलता नहीं मिली किन्तु इसके बाद अम्बेडकर ने परिसध को 
एक ऐसे दल के रूप में परिवर्तित करने का प्रय॒त्व किया जो समस्त दलितों जैसे-अनुसू चित जातियो, 
जनजातियों एवं अन्य पिछडे वर्गों का प्रवक्ता हो । 

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की राजनीतिक भूमिका का विश्नेपण निम्नलिखित 
दृष्टि से दर्शाया जा सकता है * 

() भारतीय राजनीति में प्रभावक भूसिका--ससद और राज्य विधानमण्डलों मे अनु- 
सूचित जातियो एवं जनजातियों की सदस्य संख्या, विभिन्न निर्वाचनों में उनका सक्रिय सहभाग 
तथा उच्च राजनीतिक पदों पर उनकी नियुक्ति से यह निष्कर्प निकालना स्वाभाविक है कि देश 
की राजनीति मे इन जातियो की भूमिका वढ रही है और उनमे राजनीतिक जागृति तेजी से बढ 
रही है। 

(2) राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं में वृद्धि--अनुसूचित जातियों एवं जवजातियों को 
आरक्षण और संवैधानिक रियायतें प्राप्त है जिसका एक परिणाम यह रहा है कि इनके नेताओं की 
महत्त्वाकाक्षाओं में वृद्धि होने लगी है वे राजनीति और प्रशासन के हर स्तर पर ऊँची जातियो 
के लोगों से होड करने की आकाक्षाएँ रखने लगे है । 

(3) पृथकृता और अलगाव की प्रवृत्ति--कही-कही पर आदिम जातियों में परथकृता और 
बलग्राव की प्रवृत्ति पायी जाती है। असम में “मिजो और नागा जनजातियों मे यह प्रवृत्ति और 
चरम सीमा पर है। विहार, उडीसा, मध्य प्रदेश एवं बंगाल के कुछ इलाके को मिलाकर यहाँ की 
जनजातियाँ पृथक्‌ झारखण्ड राज्य की माँग करने लगी है । 

(4) दबाव गुठों के रूप में संगठित होने की प्रवृत्ति--आरक्षण के परिणामस्वरूप जाति 
का राजनीति में बोलवाला बढ़ा है। स्वतन्त्रता के वाद बनने वाले जातीय समुदायों में अनुसूचित 
जातियों द्वारा निम्ति दबाव ग्रुणो का अपना विशेष महत्त्व है। जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर 
तक अनुसूचित जातियों एवं जनजातियो के संगठन” (8550००७४०॥5) पाये जाते हैं । इन्ही 
संगठनो के संगठित प्रयासों एवं माँगो के परिणामस्वरूप आरक्षण की अवधि सन्‌ 2000 ई तक 
वढा दी गयी है । तमिलनाडु मे पिछले कुछ वर्षों से 'वन्नियार संगम” एक दवाव गुट की भूमिका 
अदा करने लगा और 989 के विधानसभा चुनावों से पूर्व सरकार से इसने वन्तियारों के लिए 
आरलण की सुविधा प्राप्त कर ली । हे 

(5) निर्वाचनों में संगठित भूमिका--यह कहा जाता है कि विभिन्‍न आम चुनावों मे देश 
की राजनीति मे काग्रेस दल का प्रभुत्व स्थापित होने का कारण उसको प्राप्त हरिजनों और आदि- 
वासियों का समर्थन है । इसी कारण अन्य राजनीतिक दल भी अनुसूचित जातियो के आरक्षण का 
आँख मूंदकर समर्थन करते है और अनुसूचित वर्गों में अपना जनाघार वनाने का प्रयत्व कर 
रहे हैं । हि 

(6) भारतोय राजनीति में सन्तुलनकर्ता की भूमिका--अनुसूचित जातियाँ एवं जनजातियाँ 
भारतीय राजनीति मे सन्वुलन शक्ति की स्थिति मे हैं चूँकि इनकी जनसख्या लगभग 2 करोड से 
अधिक है । जिस दल को चुनावों में इनका समर्थन मिल जाता है उसकी राजनीतिक स्थिति काफी 
मजबूत हो जाती है। कांग्रेस ते प्रारम्भ से ही इन जातियो को ऊपर उठाने की नीति अपनायी। 

इन जातियो ने भी महसूस किया कि कांग्रेस के अतिरिक्त कोई अन्य राजनीतिक दल सरकार 


+ 


84. भारत में अल्पतंस्यकों तथा अनुसूचित जातियों की राजनीति 


को ही तैयार नही है । आज विचारणीय प्रश्न यह है कि आरक्षण जातीय आधार पर किया जाये 
या आथिक आधार पर ? क्या आरक्षण की कोई समय सीमा भी हागी या नही ? क्या आरक्षण 
से प्राप्त सुविधाओं का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है ? जिन परिवारों ने आरक्षण का लाभ उठाया 
और जितकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति मे जवर्दस्त बदलाव आया वे भी निरन्तर आरक्षण 
का लाभ उठाते रहे तो आम लोगो में आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। सरकारी सेवाओं भर 
शिक्षण सस्थाओ मे प्रवेश में आरक्षण के बाद पदोन्नतियाँ व भावी शिक्षा के मामले में भी आरक्षण 
की व्यवस्था किसी भी म्गनदण्ड से उचित मानी जा सकती और इससे जातीय वैमनस्थ वढने का 
खतरा भी वना रहेगा | आवश्यकता इस वात की है कि आरक्षण के समस्त प्रश्न पर दलीय 
राजनीति और चुनावी राजनीति से ऊपर उठकर विचार किया जाय और इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय 
सहमति पर आधारित नीति बनाई जाय । ऐसा हो पायेगा, आज के वातावरण को देखते हुए 
इसमे निश्चित रूप से सदेह है । 


रे 
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86 भारत में दल-बदल फी राजनीति 


राजनीतिक दल-बदल की परिभाषा 
(0डप्पाराठार 65 70.९6, ए:5ए६&८0770)9 

दल-बदल की परिभाषा के विपय मे विद्वानों में तीत्र मतभेद है। अग्रेजी मे इसको अभि- 
व्यक्त करने के लिए 'ऋतिंग ऑफ पलो्स', कार्पेट ऋरसिंग', 'पॉलिटिक्त ऑफ ओऔपरचुनिज्म', 
'पालिटिक्स ऑफ डिफेक्शन', 'पॉलिटिक्स ऑफ म्युजिकल चेयर्स', 'पॉलीटिक्स ऑफ हांसें ट्रेंडिंग 
इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है । परन्तु इस सव ने 'पॉलिटियस ऑफ डिफेक्शन' अर्थात्‌ 
'दल-वबदल की राजनीति' शब्द का प्रयोग उपयुक्त प्रतीत होता है । यदि कोई विधायक या ससद- 
सदस्य अपने दल का परित्याग कर निम्नलिखित में से कोई कार्य करे तो 'दल-बदल' शब्द द्वारा 
अभिव्यक्त किया जा सकता है--(अ) किसी विधायक का किसी दल विशेष के टिकट पर निर्वाचित 
होकर उसे छोड देना तथा किसी दूसरे राजनीतिक दल में मम्मिलित हो जाना, (व) अपने दल को 
छोडकर वाद में निर्दलीय वन जाना, (स) आम चुनावों में निर्दलीय रूप से निर्वाचित होना और 
बाद में किसी दल विशेष में शामिल होना, (दो) अपने दल की बुनियादी नीतियो का विरोध करते 
हुए दलीय सचेतको के निदेशों को न मानता, (य) जब एक मिली-जुली सरकार के घटक राज- 
नीतिक दलो के सदस्य उस सरकार के एक घटक दल को छोड अन्य घटक दल में शामिल हो 
जाते हैं, अथवा विरोधी दलो में से एक दल छोडकर, दूसरे विरोधी दल में शामिल हो जाते है, (र) 
राजनीतिक पदो और स्वार्थं-प्ाधना के लिए दूसरे दल मे सम्मिलित हो जाता आदि-आदि | डॉ. 
सुभाष काश्यप ने अपने ग्रन्थ 'दल-बदल” और राज्यों की राजनीति में दल-बदल की परिभाषा करते 
हुए लिखा हे--'किसी विधायक का अपने दल अबवा निर्दलीय मच का परित्याग कर किसी अन्य 
दल में जा मिलना, तथा दल बना लेता या निर्देतीय स्थिति अपना लेना अथवा--अपने दल की 
सदस्यता त्यागे विना ही बुनियादी मामलो पर सदन में उसके विरुद्ध मतदान करना, 'दल-बदल' 
कहलाता हे ।” श्री जयप्रकाश नारायण ने दल-बदल की अपनी परिभाषा मे कहा था, “एक विधान- 
मण्डल के लिए निर्वाचित कोई भी सदस्य, जिसे किसी राजनीतिक दल का सुरक्षित चुनाव चिन्ह मिला 
था, यदि-वह चुने जाने के बाद उस राजनीतिक दल से अपने सम्बन्ध तोड लेने या उसमे अपनी 
आस्था समाप्त करने की घोषणा करता हे तो उस दल-बदल ही समझा जाना चाहिए, वशर्तें उसकी 
कार्यवाही सम्बद्ध पार्टी के फैसले के अनुसार न हो ।” 

दल-बदल--ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
(९077765 08४ 787£ए)0प पर प्राशठराए०7, एडआार5ए5८77५58 

दल-प्रणाली और दल-बदल की घटनाओं का घत्रिष्ठ सम्बन्ध रहा है। दब्नन्बदल का 
इतिहास उतना ही पुराना हे जितना कि प्राचीनतम दलो का अस्तित्व । ब्रिटेव, कनाडा, आस्ट्रेलिया 
आदि लोकतान्ब्रिक देशो में दल-बदल की घटनाएँ लगातार होती रही हें ॥ फरवरी 846 भरे अनु- 
दारवाली दल (ब्रिटेन) मे फूट पड गयी और 23 सदस्यों ने प्रधानमन्त्री पील के विरोध में मतदान 
किया । उन पर दल से विद्रोह करने का आरोप लगाया गया और पील उदार दल की सहायता से 
अपने पद पर बने रहे | विलियम ग्लेडस्टोन 832 में अनुदार दल' के टिकिठ पर निर्वाचित हुए, 
किन्तु उन्होंने अनुदारवादी दल से अपना सम्बन्ध विच्छेद करके उदारवादी दल में सम्मिलित होना 
स्वीकार कर लिया, जहाँ उन्हें व्यापार-मण्डल का उपाध्यक्ष बना दिया गया । 886 मे जेम्बरलेन 
के नेतृत्व मे उदारवादी दल के अनेक सदस्यों ने सामूहिक रूप से दल-बदल किया। 886 मे 
सलेडस्टोन मस्त्रिमण्डल के त्याग्रपत्र का कारण दल-बंदल ही था। सन्‌ 900 में विस्टन चचिल 
अनुदारवादी दल के टिकिट पर संसद के सदस्य चुने गये, किन्तु 904 में अनुवार दल 
से सम्बन्ध-विच्छेद कर उदारवादी दल में सम्मिधित हो गये और 906 मे उन्हे उपनिवेश अवर- 
मन्‍नी बना दिया गया। सन्‌ 934 में श्रमिक दल के प्रधानमन्त्री रेम्जे मेंकडांतल्ड ने अपने'दल 
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का साथ छोड़ दिया'और अनुदारवादियो एवं उदारवादियों से निमित राष्ट्रीय सरकार का प्रधान- 
मन्‍्त्री पद स्वीकार कर लिया ।” लास्की ने इस दल-बदल की घोर निन्‍्दा की थी । दल-बदल के 
कारण आस्ट्रेलिया मे सन्‌ 96, 929, 493] तथा 94] मे संघीय सरकारो का पतन 
हुआ | न्यूजीलैण्ड के कॉण्टीनुअस मन्त्रिमण्डल के पतन का कारण दल-बदल ही था । 
“भारत में भी दल-वदल' की घटनाएँ कोई ऐसी नयी वात नही है जो चतुर्थ आम चुनावों के 
बाद ही सामने आयी हो । 947 के निर्वाचनों के पश्चात्‌ सयुक्त प्रान्त के मुख्यमन्त्री गोविन्द 
वल्लभ पन्त ने मुस्लिम लीग के कुछ सदस्यों को काग्रेस में शामिल होने का प्रलोभन दिया और 
दल-बदलुओं में से हाफिज मुहम्भद इब्राहीम को मन्त्रिमण्डल मे शामिल कर लिया । सन्‌ 950 में 
उत्तर प्रदेश के 23 विधायकों ने दल-बंदल करके “जन कांग्रेस' नामक एक नये दल की' स्थापना की । 
अगस्त 958 से उत्तर प्रदेश विधानसभा के 98 सदस्यो ने मुख्यम॑न्त्री डॉ. सम्पूर्णातन्द मे अविश्वास 
व्यक्त किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय वाद मुख्यमन्त्री को त्यागपत्र देता पडा। सन्‌ 
962 मे भद्गास के राज्यपाल श्रीप्रकाश ने राजगोपालाचारी को सरकार बनाने के लिए आमन्वरित 
किया । कांग्रेस के अल्पमत मे होते हुए भी जैसे ही राजाजी को सरकार बनाने का अवसर दिया 
गया वेसे ही 6 विरोधी सदस्यो ने काग्रेस' दल में सम्मिलित होना स्वीकार कर लिया और इस 
प्रकार काग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो गया । रफी अहमद किदवई काग्रेस दल से किसान सजदूर 
पार्टी मे गये और फिर काग्रेस मे वापस आ गये तो उन्हें केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल मे भी शामिल कर 
लिया गया । प्रजा' समाजवादी दल के नेता श्रीप्रकाशम्‌ को सन्‌ [953 में आन प्रदेश के मुख्यमस्त्री 
पद का वचन देकर काग्रेस मे शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया गया । सन्‌ 960 मे केरल 
मे काग्रेस दल को सबसे अधिक स्थान प्राप्त हुए और उसने आर. शंकर के नेतृत्व में वहाँ मल्नि- 
भण्डल की स्थापना की । 2 सितम्वर, 964 को 5 कांग्रेस सदस्यों ने कांग्रेस दल से सम्बन्ध- 
विच्छेद कर लिया और परिणामस्वरूप मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया। सन्‌ 952 मे काग्रेस ने 
पेप्तू राज्य में कई अकाली विधायकों को प्रलोभन देकर और अपने दल मे मिलाकर अपना मन्त्रि- 
मण्डल बनाया । दल-बदल के ही कारण इस मन्त्रिमण्डल , का पतन हो गया और अकाली दल के 
नेता ज्ञानसिंह राड़ेवाला ने दल-वबदलुओ की सहायता से मन्त्रिमण्डल बनाया। विधानसभा की वैठक 
वुलाये जाने की पुर्वंसन्ध्या को विरोधी दल के सदस्यों ने दल बदला और उन्हें तुरन्त मन्त्रिमण्डल में 
शामिल कर लिया; गया । 957 मे उडीसा वे काग्रेस दल ने चार निर्दलीय सदस्यो को प्रलोभन देकर 
अपनी ओर तोड लिया और मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया। 952 में राजस्थान मे काग्रेसी सरकार 
के स्थायित्व का कारण दल-वदल ही था। कई निदंलीय सदस्यो ने काग्रेस के पक्ष मे दल बदला और 
कांग्रेस के विधायकों की सख्या अधिक हो गयी । 962 के चुनाव में भी काग्रेस ने एक निर्दलीय 
सदस्य को अपनी तरफ मिलाकर सरकार बनायी। चतुथं आम चुनाव से पूर्व प्रजा समाजवादी 
पार्टी के नेता अशोक मेहता को योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाकर कांग्रेस में स्थान दिया । इस 
पटना से अनेक विधायक और संसद-सदस्य भी प्रजा समाजवादी दल को छोडकर काग्रेस मे जा 
मिले । ऐसा माना जाता है कि चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व दल-बदल की प्रक्रिया के द्वारा प्रजा 
समाजवादी दल ने ही अधिकतम विधायक खोये और उसके विधायक काग्रेस दल में ही शामिल 
हुए । दल-वदल का ही परिणाम है कि प्रसोपा, जिसमे काग्रेस का विकल्प बनते की क्षमता थी 
हूटता गया और देश में सुदृढ प्रतिपक्ष का निर्माण नहीं हो सका । 
चतुर्थ आम चुनाव और दलं-बदल 
(50ए0रप्त कषछएश, छा.8टा0र 80० एछए8ए0७5) 

राजस्थान--सन्‌ 967 में होने वाले चौथे आम चुनाव के वाद दल-बंदल की राजनीति 

भें बाढु-सो आ गयी । कई राज्यो मे, कई-कई बार अनेक विधायकों ने दल बदला है। 4967 के 


कं 
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निर्वाचनों के बाद राजस्थान विधानसभा मे कांग्रेस के सदस्यों की सख्या 89 थी जो बढते-बढ़ते 
]0 हो गयी और सख्या-वुद्धि का कारण था अधिकाधिक विधायकों का सत्तारूढ दल के पक्ष मे 
दल-बदल । जब मुख्यमन्त्री-पयद पर श्री सुखाडिया को शपथ दिला दो गयी तो बहुत से विधायकों 
की काग्रेस मे सम्मिलित होने का प्रलोभन दिया गया । कुछ ही दिनो में स्वतन्त्र दल के दो सदस्य 
काग्रेस मे आ मिले | फिर जनता पार्टी के एक सदस्य ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके 
बाद तो स्वतन्त्र दल के मुख्य सचेतक और कोपाध्यक्ष भी काग्रेस की वाँहों में पहुँच गये । जब 
मन्त्रिपरिषद का विस्तार किया गया तो दल-बदलुओ को उपमल्त्री, संसदीय सचिव आदि पदो पर 
नियुक्त करके पुरस्कृत किया गया । 967 के निर्वाचनों के बाद स्वतन्त्र दल के 3 सदस्य कांग्रेस 
में सम्मिलित हुए । राजस्थान विधानसभा के भरूतपुव॑ अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्घा ने 77 जनवरी, 
969 को प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में मुख्यमन्त्री श्री सुखाडिया पर आरोप लगाया कि वे 
दल-बदलुओ मे घिरे हुए है । जिन अवसरवादियो ने काग्रेसी उम्मीदवारों के विरुद्ध चुनाव लड़ा था 
तथा उन्हे पराजित किया था, उन्हे काग्रेस दल की सदस्यता प्रदान की गयी | फिर भी सुखाडिया 
मन्त्रिमण्डल ने अपना पूरा कार्यकाल आसानी से पूरा किया जिससे यह कहना गलत साबित होता 
है कि दल-बदल की घटनाओ से प्रशासन मे अस्थिरता आती है। वस्तुत. दल-बदल के कारण ही 
राजस्थान को स्थिर सरकार मिली । लेकिन इस सम्बन्ध में राजस्थान का उदाहरण अपवाद है, 
नियम नही । । 
हरियाणा--हरियाणा दल-बदल की प्रयोगशाला रहा है । दल-वदल की. राजनीति के क्षेत्र 
मे उसने कई नये कीतिमान स्थापित किये । 967 ई. के आम चुनाव के फलस्वरूप विधानसभा 
मे काग्रेस को स्पष्ट वहुमत प्राप्त हुआ। कुल 8 स्थानों मे से कांग्रेस को 48 स्थान मिले और 
श्री भगवतदयाल शर्मा के नेतृत्व मे काग्रेसी मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ । किन्तु एक ही सप्ताह के 
वाद अध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस सरकार पराजित हो गयी । सत्तारूढ दल का उम्मीदवार तीत मतों 
से हार गया और असन्तुष्ट कांग्रेसी विधायक काग्रेस से अलग हा गये और उन्होने नवीन हरियाणा 
दल बना दिया । फिर काग्रेस ने नवीन हरियाणा दल के साथ मिलकर सयुक्त मोचे की सरकार 
बनायी जिसके मुख्यमन्त्री राव वीरेन्द्रसिह बनाये गये । इस तरह उन्हे दल बदलने का पुरस्कार 
दिया गया । उनके साथ दल-वदल करने वाले अनेक विधायक मन्सत्रिमण्डल के सदस्य' वना लिये गये 
किन्तु उनका मन्त्रिमण्डल अधिक दिन तक कायम न रहा। बह बर्खास्त कर दिया गया। 
विधानसभा के आठ म्रहीने के जीवन में काग्रेस दल के 3] विधायकों ने दल-बदल किया। एक 
विधायक ने पाँच बार, दो ने चार वार तथा तीन ने तीन बार अपना दल बदला । एक सदस्य श्री 
गयालाल ने पन्द्रह दिन मे ही तीन वार दल-वदल करके हरियाणा की दल-बदल राजबीति में एक 
नया रिकार्ड कायम किया । एक वार तो उन्होने केवल नौ घण्टो भें ही अपना पेंतरा बदला । देल- 
बदल ओर प्रतिदल-वदल की घटनाएँ सामान्य हो गयी थी। नवम्बर 967 में काग्रेस और सयुक्त 
मोर्चा दोनो के प्रतिनिधि चौवीसो घण्टे इसी चक्कर मे रहते थे कि विधायकों को जैसे भी हो अपनी 
ओर तोड लें | कभी काग्रेस का विधायक संयुक्त मोर्चे मे जा मिलता था तो कभी सयुक्त मो्चे का 
विधायक काग्रेस मे । राज्यपाल के अनुसार हरियाणा में “दव-बदल तथा प्रतिदल-बदत का शूमा- 
झूमी खेल चल रहा था ।” जो भी विधायक दल बदलता उसे मन्त्री, उपमन्त्री, ससदीय सचिव 
आदि कुछ तो बना ही दिया जाता । एक जाट नेता श्री रणधीरसिह ने हरियाणा की स्थिति को 
सोचनीय बताते हुए कहा, “यह शर्म की बात है कि मुस्यमन्त्री राव वीरेन्द्रसिह विधायकों को 
सरीद रहे है और प्रत्येक विधायक को नकद दहेज के माथ-साथ मन्त्रिद का भी लालच दिया 
जा रहा है ताकि वे मुख्यमन्त्री बने रह सकें ।” ; 
7 नवम्बर, 967 को हरियाणा के राज्यपाल ने अपने अतिवेदन से सयुक्त मोर्चे तथा 
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कांग्रेस दोनों की दल-बदल की राजनीति की कठोर भत्संना की। राज्यपाल के अनुसार कांग्रेस 
दल ने उत्तरदायी प्रतिपक्ष की भूमिका का कभी यथोचित' निर्वाह वही किया | उसने सरकार को 
चैन से नहीं बैठने दिया । प्रतिपक्ष ने जिन उपायो से विधायकों के दल-बदल कराये, वे भी न 
तो अधिक शोभनीय थे और न अधिक सामान्य । विधायक भी सत्ता का स्वाद ले चुके थे और 
यह देख चुके थे कि दल-बदल की धमकी देकर किस प्रकार वे अपनी मुँह-माँगी कीमत पा सकते 
थे। विधायक दिन-प्रतिदिन के प्रशासन मे हस्तक्षेप करते थे । मन्त्रियों का बहुत-सा समय अधि- 
कारियों के स्थावान्तरणों तथा पद-स्थापताओ जैसे छोटे-मोटे कार्यो में व्यतीत हो जाता था । 
मन्त्रिमण्डल का सारा समय अपने अस्तित्व की रक्षा करने में व्यतीत हो जाता था। राज्य का 
तारा प्रशासन अस्त-व्यस्त हो गया | इस प्रकार हरियाणा राज्य को दल-वदल के बुरे परिणाम देखने 
पढ़ें । पन्द्रह मास की कम अवधि में दो बार चुनावों की मुसीबत और झंझट का सामना करना 
पडा । राज्य मे अस्थिर शासन के-परिणामस्वरूप विकासोन्मुख योजनाओ का क्रियान्वयन नही हो 
पाया | जनता दल-वदल की घटनाओ के प्रति उदासीन मालूम हुई क्योंकि जिन दल-बदलुओ ने 
चुनाव लड़ा, उनमे से 32 प्रतिशत को सफलता हासिल हो गयी । 


उत्तर प्रदेश--चौथे आम चुनावों मे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत त मिल सका 
ओर उसने अन्य दलो को छोड़कर आने वाले कुछ विधायकों के सहयोग से सरकार का निर्माण 
किया। लेकिन श्री चन्द्रभान गुप्त का यह मन्त्रिमण्डल केवल 8 दिन ही चल सका। जिस 
समय धन्यवाद प्रस्ताव के एक संशोधन प्रस्ताव पर मतदान होने वाला था, उसी समय अचानक 
श्री चरणसिह ने सदन मे घोषणा की कि उन्होने तथा कांग्रेस के भीतर उनके अनुयाय्ियों ने एक 
नये दल जन-काग्रेस” का निर्माण कर लिया है तथा वे तत्काल काग्रेस दल का साथ छोड़कर 
विरोधी दल में सम्मिलित हो रहे है। श्री चरणसिंह ने बताया कि उन्होने कई दिनो के अन्तद्ेन्द्ध 
के पचात्‌ ही दल बदलने का निश्चय किया है। श्री चरणसिंह के साथ उनके 7 साथी विधायक 
काग्रेस से निकलकर विरोधी दल में जा मिले और कार्मेस सरकार घराशायी हो गयी । श्री चरण 
सिंह संविद के नेता निर्वाचित हुए और राज्यपाल ने उन्हे तयी सरकार बनाने का आमसन्‍्त्रण दिया। 
किन्तु संयुक्त विधायक दल अभी शासन की वागडोर भी नही सँभालने पाया था कि उसमे दरारें 
पड़नी शुरू हो गयी । काग्रेस और सविद से दल-बदल का सिलसिला शुरू हो गगा। कभी कांग्रेस 
का कोई विधायक संविद में मिल जाता और कभी संविद का कोई विधायक कांग्रेस में । इसी समय 
संविद के विभिन्‍न अगो में दरारे बढने लगी और चरणसिंह ने त्याग्रपत्र दे दिया । संविद किसी 
सर्वंसम्मत नेता को नही चुन सका और उत्तर प्रदेश मे राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया । 
उसके बाद मध्यावधि चुनाव हुए और किसी एक दल को पूर्ण वहुमत प्राप्त नहीं हुआ । लेकिन 
कांग्रेस ने कुछ नि्देलीय तथा स्वतन्त्र दल के सदस्यो के सहयोग से सरकार का निर्माण किया । 
फिर भी दल-वदल का पुराना खेल चलता रहा । 

बिहार--मार्च 967 से अगस्त 969 तक विहार राज्य में छ. मन्त्रिमण्डल बदले । इन 
सभी में मुख्यमन्त्री स्वय दल-बदलू थे और तीन मन्त्रिमण्डलो में तो शत-प्रतिशत मनत्री दल-बदलू 
ही थे। 967-69 मे लगभग सौ विधायकों ने दोवार दल बदले और कुछ ने तो चार वार | 
कुल मिलाकर दल-बदल की घटनाएँ 200 से अधिक रही । दल-बदल के कारण चतुर्थ आम 
चुनाव के वाद बिहार में दो बार राष्ट्रपति शासत लागू करना पड़ा । जो सरकार सबसे अधिक 
चली उसका कुछ जीवनकाल 9 माह और 25 दिन रहा | अग्रस्त 969 के मध्य से स्थिति यह 
कि कांग्रेस और गैर-काग्रेसी मोर्चा दोनो ही अपने-अपने बहुमत का दावा कर रहे थे । 

पंजाब-- चतुर्यं आम चुनाव के बाद सात गैर-काग्रेसी दवो 'तथा निर्देलीय सदस्यों के 
सयुक्ते मोर्चे ने पंजाब मे सरकार का निर्माण किया । इसके वाद से काग्रेस व विपक्ष सविद मन्नि- 


हट 
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मण्डल को गिराने और बनाये रखने के अनवरत संघर्ष मे लगे रहें । नवम्वर सन्‌ 4967 में श्री 
“गिल के नेतृत्व मे 77 विधायक सयुक्त मोर्चे से निकल गये और उन्होंने सयुक्त मोर्चे की सरकार 
को उलट दिया । इन दल-वदलुओ ने कांग्रेस की सहायता से अपनी अल्पसंस्थक सरकार बनायी । 
गिल मन्त्रिमण्डल ने सभी सदस्य दल-बदलू थे और उसे प्राय. नित्य ही सकट का सामना करना 
पडता था। लगभग 9 महीने तक गिल सरकार की चलती रही और अगस्त 968 में पजाव 
में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तथा फरवरी 969 में नये चुनाव हुए । चूनावो के बाद अकाली 
जनसंघ सयुक्त मोर्चे ने नये मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया । प्रारम्भ में सयुक्त मार्चे की स्थिति गडी 
विपम थी, लेकिन धीरे-घीरे दत-वदल के हथियार के प्रयोग द्वारा मोर्चे ने अपनी स्थिति सुदृढ़ 
रर्ली। 
सध्य प्रदेश--मध्य प्रदेश मे चौथे आम चुनावों के वाद काग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो 
गया । 8 मार्च को श्री डी. पी. मिश्र ने नया काग्रेस मन्न्िमण्डल बनाया । किन्तु 9 जुलाई को 
श्री गोविन्द नारायण सिंह के नेतृत्व में 36 काग्रेसियों में दल त्याग दिया। शिक्षा मन्त्रालय को 
माँगो पर डी. पी. मिश्र की सरकार पराजित हो गयी । अगले दिन गोविन्द नारायण पसिंह के नेतृत्व 
मे सयुक्त मोर्चे की सरकार बनी और 9 दल-बदलू एकदम मन्त्री बन गये । अनेक उतार-चढ़ावो, 
दल-बदल और प्रतिदल-बदल के नाटक के वीच मार्च 969 तक ससयुक्त मोर्चा सरकार चलती 
रही । अन्त मे गोविन्द नारायण सिंह अपने दल-बदलू साथियों के साथ पुनः काग्रेस मे मिल गये 
और मध्य प्रदेश मे काग्रेस की सरकार फिर से बन गयी । 
पश्चिमी बंगाल--चतुर्थ आम चुनाव से पूर्व काग्रेस के कुछ दल-बदलुओ ने पश्चिमी बंगाल 
में बंगला काग्रेस का निर्माण किया । इस बंगला कार्येस को चुनाव में 34 स्थान प्राप्त हुए और 
उसके नेता अजय मुखर्जी चौदह-दलीय संयुक्त मोर्चे की मिली-जुली सरकार मे मुख्यमन्त्री चुने गये। 
संयुक्त मोर्चे मे शीघ्र ही दरारें पड गयी और मुस्यमन्त्री ने संयुक्त मोर्चे को भग करते का निर्णय 
लिया । परन्तु इससे पूर्व ही सयुक्त मोर्चा सरकार के मन्त्री श्री पी. सी. घोष विधानसभा के 7 
अन्य सदस्यो को साथ लेकर सयुक्त मोर्चे से अलग हो गये । राज्यपाल ने मोर्चा मन्त्रिमण्डल को 
अपदस्थ कर दिया। श्री पी. सी. घोष ने कांग्रेस की सहायता से दल-बदलुओ का एक अल्पसंल्यक 
मन्त्रिमण्डल बनाया । अध्यक्ष ने एक अजीव सी व्यवस्था द्वारा सदन को स्थगित कर दिया, जिससे 
नये मन्त्रिमण्डल के वहुमत की जाँच नहीं हो सकी | इस बीच दल-वदल ओर भ्रतिदल-बदल की 
अनेक घटनाएँ घटी और राष्ट्रपति शासन लागू करना पढ़ा । 
बिहार, कर्नाटक एवं गुजरात--सन्‌ 97 भे बिहार मे दल-बदल की निरन्तर प्रत्रिया 
को न रोक पाने के कारण कपू री ठाकुर ते विवश होकर अपने सयुक्त विधायक दल के मन्त्रिमण्डल 
का त्याग्रपत्र दे दिया । अपनी सरकार की स्थिति को सुदुढ बनाने के लिए उन्होने कई बार मस्त 
क्षण्डल का विस्तार किया, उसमे 52 मन्‍्त्री हो गये जितने पहले कभी नहीं थे। अन्त में जब पाँच 
मन्त्रियो ने त्यागपत्र दें दिया और साथ ही अनेक विधायक भी दूट गये तो त्याग्रपत्र देने के 
सिवाय मुख्यमन्त्री कपू-री ठाकुर के सामने कोई विकल्प नही रह गया । 497 में ही कर्ताटक मे 
संगठन काग्रेस के मुल्यमन्त्री श्री वीरेन्द्र पाटिल को अपने 34 महीने पुराने मस्त्रिमण्डल का त्याग- 
पत्र देने के लिए विवश होना पड़ा । उनके पक्ष के वीस विधायक अपना दल छोड़कर कांग्रेस के 
साथ जा मिले। इसी तरह गुजरात में संगठन काग्रेस के हितेन्द्र देसाई मन्वरिमण्डल को बहुमत से 
वचित हो जाने पर त्याग्रपत्र दे देना पडा क्योंकि मन्त्रिमण्डल के समर्थक 7 विधायकों ने 
दल-बदल कर दिया । दल-बदल के ही कारण !3 जून, 97 को पंजाव में श्रकाशसिंह वादल 
मन्त्रिमण्डल का पतन हो गया । 
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पाँचवें, छठे और सातवें आम चुनावों के बाद राजनीतिक दल-बदल 
(0706, 00%फटाआण7 #क्यछहार पप्तछ म्ायप्त, झजामत कर छत 
४ 5छआरहार4ा, शा#टणाएणरछ) 
मार्च 97] में पाँचवी लोकसभा के चुनावों में और मार्च 972 मे राज्य विधान- 
सभाओ के चुनावों में काग्रेस की विजय ने यह आशा लगायी थी कि दल-बदल की बुराई समाप्त 
कर दी जायेगी और राज्य में स्थिर सरकारें बनेंगी । किन्तु ऐसा नहीं हुआ। फरवरी 973 के , 
तीसरे सप्ताह में 5 बिहारी विधायक दल बदल कर काग्रेस भे शामिल हो गये । 9 जुलाई, 
974 को मणिपुर के छोटे-से राज्य मे दल-बदल के ही परिणामस्वरूप अलीमुद्दीन सन्न्रिमण्डल 
का पतन हो गया। दल-वंदल के ही कारण फरवरी 976 मे गुजरात के जनता मोचें मन्त्रिमण्डल 
का पतन हो गया । 
सार्च 977 के लोकसभा चुनावों के वाद राज्यसभा के कतिपय काग्रेसी सदस्य जनता 
पार्टी मे शामिल हो गये । यहाँ तक कि अप्रैल 977 में जनता पार्टी के महासचिव सुरेन्द्र मोहन 
ने घोषणा की कि उनके दल के दरवाजे अन्य दलों के विधायको और संसद सदस्यों के लिए खुले 
है | जुलाई 979 में जनता पार्टी में भारी दल-वदल हुआ और मोरारजी देसाई की सरकार 
को विवश होकर त्यागपत्र देना पडा। अन्य दलों के सहयोग से चरणसिंह ने एक मिली-जुली 
सरकार का गठन किया । यह सरकार संसद का विश्वास अजित नहीं कर सकी और एक काम- 
चलाऊ सरकार के रूप मे जनवरी 980 के चुनावों तक कार्य करती रही । सातवी लोकसभा के 
निर्वाचनों (जनवरी 980) के वाद जनता पार्टी और लोकदल के विधायक एक के बाद एक 
काग्रेस (आई) में शामिल होने लगे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में भारी दल- 
बदल के कारण जनता पार्टी और कांग्रेस (अर्स) सरकारें अपना लेबिल बदलकर कांग्रेस (आई) 
सरकारें वन गयीं। राजस्थान में तीस वर्षों तक विपक्ष की राजनीति का नेतृत्व करने वाले 
सहारावल लक्ष्मणसिह भी काग्रेस (आई) मे जा मिले, जो सर्वथा अप्रत्याशित था । 
दल-वदल के कारण ही केरल की करुणाकरन सरकार का मार्च 4982 में पतन हुआ। 
मई 982 के चुनावों के वाद हरियाणा और हिमाचल प्रदेश मे सरकारों के गठन में दल-बदल 
की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । कर्नाठक मे दल-वदल के कारण जनता पार्टी का संख्या बल बढता 
गया किन्तु दूसरी तरफ कर्नाटक की हेगड़े सरकार को गिराने के लिए (98।) इन्दिरा काग्रेस से 
क्या और कैसे प्रपच रचे तथा विधायकों की खरीद का व्यापार किया इसका भण्डाफोड कर्माठक 
विधानसभा मे जनता पार्दी के सहयोगी सदस्य सी. वी. भोडा ने किया । उन्हे दल-बदल के लिए 
दो लाख रुपये की अग्रिम राशि दी और भावी मुख्यमन्त्री बनाने का लालच दिया । मोयली टेप 
रिकार्ड से यह स्पप्ट होता है कि हेगडे सरकार को ग्रिराने के लिए दल-बदल का सुनियोजित 
उड्यस्त्र रचा गया था ।? ४ 
दल-बदल की राजनीति का विश्लेषण 
(20728 0# >छ्फ़टापठा &प5७7,४55) 
. भारत में दल-बदल की राजनीति का विश्लेषण करते हुए कई तथ्य उभरते है--प्रथम, 
कैस्द की अपेक्षा राज्यो मे दल-बदल की घटनाएँ अधिक हुई है । द्वितीय, 947 से 967 की 
अवधि में दल-बदल काग्रेस के पक्ष मे था, 967 से 972 तक दल-बदल से विरोधी पक्षों 
को अधिक लाभ हुआ और व97 के बाद दल-बदल से काग्रेस को ही अधिक लाभ पहुँचा । 
977 के लोकसभा चुनावों के वाद पूरे वर्ष भर जनता पार्टी के पक्ष मे दल-बदल होता रहा 


ओर जनवरी 980 के लोकसभा चुनावों के वाद तीज गति से काग्रेस (आई) के पक्ष में दल-वदल 
कक लक 070: 


! राजस्थान पन्निका (उदयपुर), 6 नवम्बर 983, पृ. 4। 
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हुआ । तृतीय, चतुर्थ आम चुनाव के बाद दल-बदल विशाल पैमाने पर हुआ है । चतुर्थ, जहाँ की 
मेंयुक्त सरकारे, राविद या मोर्चा सरकारें वनी है, वहाँ उनके निर्माण और अन्त का मुख्य कारण 
दल-बदरा ही रहा है । पंचम, चूँकि, हमारे यहाँ राजनीतिक आचरण व्यवहार के कोई निश्चित 
मानदण्ड नही है और सत्ता व पद की महत्त्वाकाक्षा मुख्य प्रेरक शक्ति है अत. दल-बदल प्रचलित 
राजनीति का अविभाज्य अग वन गया । दल-वदल की निन्‍दा और भर्त्सना करने में सभी दल 
मुखर है पर इससे लाभान्वित होने मे किसी को भी कोई हिंचक या ऐतराज नहीं होता । षष्ठ, 
कानून द्वारा दल-बदल पर रोक का समरथंत सभी करते हैं पर इसके अनुकूल आचरण करने की 
क्षमता या आस्था कोई नही दिखाता । अन्त में, विदेश मे दल-बदल सैद्धान्तिक आधार पर हुआ है 
जबकि भारत में दल-बदल सैद्धान्तिक आधार पर न होकर स्वार्थ-सिद्धि हेतु ही हुआ हैं । एक 
राज्य मे तो मुख्यमन्त्री से लेकर पूरा मन्त्रिमण्डल ही दल-बदलुओं से भर गया तो दूसरे राज्यों मे 
सदेव ही दल-बदलू नेताओं को मुख्यमन्त्री पद पर आरूढ किया गया । 
दल-बदल के कारण 
(०७ए0828 08 09#-8टा000) 

प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार दल-बदल में दो वातों का मुख्य हाथ रहा है--चुनाव के 
पहले टिकट का वेंटवारा और चुनाव के वाद मन्त्रिमण्डल का गठन । ये कोई नये कारण न थे । 
नयी वात सिर्फ यह थी कि 967 में और बाद में जितनी आसानी में लोग कांग्रेस छोड देते थे, 
उतनी पहले कभी नही देसी गयी थी । काग्रेस में उनको वॉधकर रखने की शक्ति बहुत कम हो गयी 
थी ॥* वस्तुत दल-बंदल की इन देशव्यापी घटनाओ के मुख्य कारण इस प्रकार हूँ 


(!) प्रभावशाली दलोय नेतृत्व का अभाव--स्वाधीनता सम्राम के प्रभावशाली व्यक्तित्व 
वाले नेता सक्रिय राजनीतिक के क्षेत्र से लगभग विदा हो चुके थे और किसी भी राजनीतिक दल 
मे ऐसा शिखर व्यक्तित्व नही रहा था जो उसके सदस्यो को वाँधकर रख सके । कांग्रेसी और गैर- 
काग्रेसी नेता एक ही स्तर के थे, अत राप्ट्रीय व्यक्तित्व के अभाव में दलीय सदस्यों पर नियल्रण 
कम हो गया । 

(2) प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थिति--चतुर्थ आम चुनाव के वाद काग्रेस दल और 
कुल मिलाकर विरोधी दल के सदस्यो की सस्या लगभग सन्तुलित होने के कारण भ्रत्येक विधायक 
की स्थिति इतनी महत्त्वपूर्ण हो गयी कि वह अपने को मन्ध्रिमण्डल की “कुँजी/ समझने लगा । 
उदाहरणार्थ, अगस्त 969 में मध्यावधि चूनावो के वाद उत्तर-प्रदेश विधानसभा में स्थिति यह 
थी कि चार सदस्यो के काग्रेस छोडकर विपक्ष मे जा मिलने से श्री चन्द्रभाव गुप्त का काग्रस 
सरकार घराशायी हो सकती थी । चतुर्थ चुनावों के वाद राजस्थान विधानसभा मे कांग्रेस और 
विरोधी दलो को लगभग वरावर स्थान प्राप्त थे। ऐसी सन्तुलित स्थिति से निश्चय ही विधायको 
का महत्त्व बढ गया और दल-बदल द्वारा वे अपनी महत्त्वाकाक्षा की पूर्ति मे लग गये । 

(3) गैर-कांग्रेसी दलों की स्थिति में सुघार--चतुर्थ आम चुनाव में विरोधी दलो को 
आशातीत सफलता मिली और भारतीय सघ के लगभग आधे राज्यों मे उनकी स्थिति इतनी सुंदुंढ 
हो गयी कि वे सब मिलकर मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सकते ये । इससे असन्तुष्ठ और उपेक्षित 
कांग्रेसी विधायको के मत मे नयी आशाएँ और आकाक्षाएँ जागने लगी । असन्तुष्ठ विधायको को 
लगा कि यदि मेन्त्रिपद और वाछित लाभ उन्हे कांग्रेस मे प्राप्त नही हो सकते तो वे दल-बदलकर 
विरोधी दलो से ये लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते है । 

(4) काग्रेस की दल-बदल नौति में परिवर्तत-- काग्रेस के ससदीय बोर्ड ने दल-बदलुआ का 





फोठारी रजनी . भारत में राजनीति, पृ. 227 । 


भारत में दल-वदल की राजनीति 823 


कांग्रेस थे जापिल करने के प्रशरन पर अपनी नीतियो में औपचारिक परिवर्तेत किया । ससदीय बोर्ड 
ने यह निर्गय किया कि मैर-काग्रेसी विधायकों को काग्रेस में शामिल किये जाने के वारे में सभी 
प्रतिवन्‍्ध हटा दिये जायें और इस मामते को दल के राज्य एककों के विवेकाधिकार पर छोड दिया 
जाये । इस नीति के फलस्वरूप बहुत से दल-बदलू विधायको को काग्रेस मे शामिल कर लिया गया। 
कांग्रेस कार्य समिति ने हैदराबाद अधिवेशन में राज्यों के कांग्रेसी विधायकों को अन्य दल-बंदलू 
विधायकों के साथ मिल-जुलकर संयुक्त सरकारें बनाने के लिए अधिक्ृत किया । 

(5) पदलोलुपता -सत्ता-पभुता का मोह और पद-लोलुपता ने देश के राजबीतिक वाता- 
वरण को इतना खराव और दूपित बना दिया कि विधायको की दृष्टि भे सिद्धान्त, आदर्श और 
नैतिकता का मूल्य-महत्त्व कम हो गया । विधायकों मे अवसरवादिता की भावना अधिक हो गयी । 
अत: जब वे यह देखते है कि दल-वदल करने से उनकी स्थिति अच्छी वत सकती है, उतका प्रभाव 
बढ सकता है, उनकी आय मे वृद्धि हो सकती है, वे विधायक से मन्त्री, उपमन्तन्री या राज्यमन्त्री 
वन सकते है, तो उनका मन डावॉडोल हो जाता है। वे विचलित हो जाते है और अपना दल 
छोड़कर दूसरे दल मे शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैँ । नीचे दी गयी तालिका से स्पष्ट हो 
जाता है कि कितने दल-वदलुओं को मन्त्री-पद से सुगोभित किया गया । 


् 








तालिका 
सल्त्रिपद पाने वाले दबल-बदलुओं के विस्मयकारी भॉकड़े 
दल में. स्त्रियों दल-बदल भसन्‍्त्री सुरु्यमन्ती 
क्र्म बदंलुओं है 
सह राज्य का नाम दल-ब' की कुल संख्या और दल,बदलू 
की संख्या संख्या प्रतिशत है या नहीं 
). राजस्थान : 
सुखाडिया मन्त्रिमण्डल 8 35 5(4%) नहीं 
2. हरियाणा : 
राव वीरेन्द्रसिह का मोर्चा मस्निमण्डल 29 23 22(95% ) हाँ 
3. पंजाब : 
(क) ग्रुउुनामसिह का स. मो. 
भन्त्रिमण्डल 7 १7 6(35%) नही 
(ख) कांग्रेस समर्थित मन्त्रिमण्डल . 8 6 व6(700%) हाँ 
4, बिहार: ह 
(क) एम. पी. सिद्धा का सं. मो. 
मन्त्रिमण्डल 2 34 5(77%) नही 
(ख) काग्रेस समर्थित मंडल सन्त्रिमंडल 38 38 38(00%) हां 
(ग) भोला पासवान का सं. मो. 
० 5 5] 3 7(53%) हॉ 
; गोविन्द नारायण सिंह मन्त्रिमण्डल 36 34 (62% | 
6. उत्तर प्रदेश ४ डक 0 के 
, चरणसिह का से मो. सन्त्रिमण्डल  7 28 7(25% | 
7. पश्चिसी बंगाल : कक ० 
काग्रेस समथित घोष मन्त्रिमण्डल . 7 ] 





!(00%) हां 
( थे 3 ० मन पल ल काल ४ 
मल किए आम चुनाव के पश्चात्‌ के पहले वर्ष की दल-बदल की राजनीति मे 
-सै-कम -वदलुओं को गैरकाग्रेसी सरकारों, सर्मार्: पी और काग्रेसी 
सरकारों में मन्त्रिद दिये गये |. « 0025 000 
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(6) व्यक्तिगत सघषं--अनेक बार विधायक और दल के नेताओ के बीच व्यक्तिगत संधर्प 
और स्वभावों के न मिलने के कारण भी कई विधायक दल छोड़ने के लिए वाध्य हो जाते हे । 

(7) वरिष्ठ सदस्य की उपेक्षा--+%ई वार पार्टी में टिकटों का वँटवारा न्‍्यायोचित नहीं 
होता । लगभग सभी प्रमुख दलो में दादागिरी की स्थिति है और जब दल के किन्ही वरिष्ठ सदस्यों 
के दल के सर्वोच्च नेताओं के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं होते, तब टिकटों के बँटवारे और अन्य 
अवसरों पर उन्हे निरन्तर उपेक्षा सहन करनी होती है और यह्‌स्थिति उन्हे दल-वदल के लिए 
प्रेरित करती है । 

(8) घन का भलोभन--अब तो पद का ही नहीं, धन का प्रजोभन दिया जाता है । जैसे 
चुनावों में वोट खरीदने की कोशिश की जाती है वेसे ही दल-वदल करने के लिए विधायकों को 
धतराशि दी जाने लगी है । केन्द्रीय गृहमन्त्री ने लोकसभा में एक वार बताया था कि दल-वंदलू का 
भाव हरियाणा में वीस हजार रुपये से चालीस हजार रुपये तक आँका जा रहा है । कुछ अन्य 
सदस्यों के विचार में यह राशि बीस हजार रुपये से एक लाख रुपये तक थी । हरियाणा के राज्य- 
पाल ने राष्ट्रपति को भेजी गयी अपनी रिपोर्ट मे कहा था, “दोनों पक्षों की ओर से यह आरोप 
लगाये जा रहे है कि दल-बदल कराने के लिए रुपया पानी की तरह वहाया जा रहा है ।” 

(9) जनता की उदासीनता--भारतीय मतदाता दल-बदल की घटना से उदासीन ही रहा। 
दल-बदल से न तो साध।रण मतदाता को कोई धक्का लगा और न ही कोई चोट ही पहुँची । ऐसे 
कितने उदाहरण सामने आये जब दल-बदल करने वाले विधायकों का सार्वजनिक रूप से स्वागत 
किया गया, फूल मालाएँ पहनायी गयी और उनका जुलूस निकाला गया । हरियाणा में तो जनता 
ने लगभग वत्तीस प्रतिशत दल-बदलुओ को विधानसभा चुनावों में पुन निर्वाचित कर दिया । 

(0) विचारात्मक कआ्रवीकरण का अभ्ाव--भारत में विभिन्‍न राजनीतिक दो मे 
विचारात्मक पश्रुवीकरण का अभाव रहा है । कोई भी विधायक किसी भी दल में मिल जाये तो 
उसके सिद्धान्तो और विचारों पर कोई खास असर नही पटता । डॉ. सुभाष काश्यप लिखते हैं कि 
“जिस आसानी से वे एक दल का परित्याग कर दूसरे दल में सम्मिलित होते हैं उसमे एक वात तो 
बिल्कुल स्पप्ट हो जाती है कि वे किसी राजनीतिक सिद्धान्त अथवा किसी दल की राजनीतिक 
विचारधारा को अधिक महत्त्व नहीं देते--इसके साथ-साथ चूँकि विभिन्‍न दलों मे कोई वास्तविक 
विचारात्मक श्रुवीकरण नही है और उनके मतभेदो का स्वरूप घृंघला है, अत. जब कोई व्यक्ति 
एक दल से सम्बन्ध-विच्छेद कर किसी अन्य दल में शामिल होता है तो उसमे विचारधारा के 
परिवर्तन का कोई प्रघन नहीं उठता ।”/ ॥ 

दल-बदल और उसके राजनीतिक परिणाम 
(र२एड0 5 05 02%टाप0१5) 

दल-बदल के भयंकर राजनीतिक परिणाम हुए और कुछ लोगो ने तो यहाँ तक कहा कि 
इससे भारतीय लोकतन्त्र का भविप्य ही अघर में लठक गया है और राज्यो में संसदात्मक शासन 
प्रणाली असफल हो चुकी है | दल-बदल से परेशान होकर अनेक राजनीतिशास्त्री ससदात्मक पद्धति 
का विकल्प ढूँढने में लग गये | दल-बदल के कुछ महत्त्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार हे - 

() दल-बदल से शासन में अस्थिरता--दल-वदल से शासन में अस्थिरता पैदा हुई और 
हो रही है। जहाँ देश मे सुदृढ्द शासन की आवश्यकता है ताकि विकास योजनाओं को तत्परता के 
साथ लागू किया जा सके तथा समाज व प्रगासन के सुधार की ओर ध्यान दिया जा सके वहाँ 

देल-बदल के कारण उत्पन्त होने वाली अस्थिरता और अनिश्चितता अवश्य ही चिन्तवीय कही 


सतत त--++«+०>--*«++....त5ु 
काश्यव, सुभाप : दल-बचदल और राज्यों की राजनीति, 970, पृ. 44 ॥ 
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जायेगी । फरवरी 4967 के बाद अनेक राज्य सरकारों का तख्ता पतठटा | अनेक विधायकों ने एक 
वार ही नहीं, वारम्णर अपने दल बदलकर, एक के बाद एक सरकार के पतन में तथा उनके स्थान 
प्र नयी सरकारों की स्थापना भें अपना सक्तिय योगदान दिया.) 

(2) बुबल संयुक्त दलोय सरकारों का निर्माण-- दल-वदल के फलस्वरूप विभिन्न राज्यों 
मे संयुक्त दलीय, संयुक्त मोर्चा अथवा संविद सरकारों का निर्माण हुआ | संविद सरकारों के घटकों 
में नीति सम्बन्धी एकत्ता नहीं थी, जिससे सविद में वार-बार मतभेद होते थे और उसका अस्तित्व 
खतरे में पद जाता था । सविद के विभिन्‍न घटकों से कोई तालमेल नहीं था और मन्त्रिमण्डल में 
भी एकता का अनाव ही था | प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, “इसके अलावा 967 के बाद गैर- 
कांग्रेसी दलो में गठजोड होते रहे है। अनेक वार ये गठजोड विल्कुल विरोधी और विपरीत दलो 
में भी हुए है । ये गठजोड भानमती के कुनवे जैसे है। फलस्वरूप ये गैर-काग्रेसी सयुक्त सरकारे 
ज्यादा दित न चल सकी और एक के वाद एक गिरती चली गयी |”! 

(3) मुख्यमन्त्री की संस्था का हास--सविद सरकारो के दौर मे आपसी सौदेवाजी के 
परिणामस्वरूप बने कठपुतली मुख्यमन्त्री जैसे चरणसिंह, गोविन्दनारायण सिंह, टी. एन सिंह, 
अजय मुखर्जी इत्यादि ने मुख्यमन्त्री की सवैधानिक सस्था का 'ह्वाम ही किया । ये मुख्यमन्त्री एक- 
दम अशक्त ही बन गये थे । दल-बदल के कारण बनी मिली-जुली सरकारें अधिक ठिकाऊ नहीं 
थी और मुख्यमन्बी का अधिकाश समय अपने अस्तित्व की सुरक्षा मे ही व्यतीत हो जाता था । 
कोई भी विधायक मुख्यमन्त्री को झुका सकता था। विधायक मुख्यमन्त्री से नहीं डरते थे अपितु 
मुख्यमन्त्री विधायकों से डरने लग गये थे । 

(4) प्रधानमन्त्री की संस्था का 'हकह्ास--केन्द्र मे जब दल-बदलू चरणसिंह प्रधानमन्त्री बने 
तो सवंत्र यह चर्चा होने लगी कि राजनीतिज्ञ अपनी महत्त्वाकाक्षा की पूर्ति के लिए राष्ट्र और दल 
को भी दाँव पर लगा सकते है। देश की जनता मे उनकी वह गरिमा और सम्मान नही रहा जो 
नेहरू और श्रीमती गाँधी का था | प्रधानमन्त्री पद की गरिमा का छहास होने लगा और प्रशासन 
ढीला हो गया । 

(5) नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि--दल-बदल के कारण राज्यो मे शीघ्र निर्णय वही लिये 


जा सके और अनिश्चितता एवं प्रशासनिक रिक्तता का वातावरण फैला | दल-बदलू मुख्यमन्त्रियो 
के काल में नौकरशाही के प्रभाव तथा दवाव में भी अप्ितम रूप से वृद्धि हुई है। 

(6) मन्त्रिण्डलों का आवश्यक विस्तार--दल-बदल का यह भी प्रभाव हुआ कि राज्यों 
में मुख्यमन्त्रियों को बडे-बडे मन्त्रिमण्डलो का निर्माण करना पडा। जहाँ उन्हें दल-वदतुओ को 
3सस्‍्कृत करना पडता था वही अपने दल के सदस्यों को अंकुश मे रखने के लिए मन्त्रिपद का उप- 
हार देता पडता था। उदाहरणाथ॑, हरियाणा के राव वीरेन्द्रतिह मन्त्रिमण्डल मे 23 मन्‍्त्री तक हो 
गय थे और इस प्रकार सयुक्त मोर्चे के 70 प्रतिशत विधायक मस्त्रिपरिषद्‌ के सदस्य थे । आलो- 
पके का कहना था कि हरियाणा जैसे छोटे से राज्य के लिए यह मन्त्रियरिपद्‌ बहुत बड़ा था, किन्तु 
राव वीरेच्रसिह का तर्क था कि यदि काग्रेस अपना दल-वदल का खेल छोड दे तो वे अपनी मन्त्रि- 
परियद्‌ भे मन्त्रियो की सख्या कम करने को तैयार है । 

(7) अल्पमत सरकारों का निर्माण--दल-वदल के कारण पजाव, पश्चिमी बगाल आदि 
पन्‍्या भें अल्पमत सरकारो का निर्माण हुआ । अल्पमत सरकारो में दल-बदलू विधायक हो मन्‍्त्री 
“दा को सुशोधित करने लगे । इन अल्पमत सरकारो को विधानसभा मे दूसरे दलो के समर्थन पर 

णणण-++++-+++--. 


फोठारी, रजनी भारत में राजनीति पृ. [28। 
भाम्परी, सी. पी - ब्यूरोक्रेसी एण्ड पॉलिटिक्स इन इण्डिया, !97 पृ 54॥ 
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निर्भर रहना पठता था, अत ये सरकारें एकदम कठपुतली मरकारें सिद्ध हुईं | उदाहरणाथं, पंजाब 
की ग्रिल सरकार और पश्चिमी वंगाल की घोष सरकार अधिक दिनो तक तहीं चल सकी । 

(8) राजनीतिक दलों का विघटन--दल-वदल के कारण राजनीतिक दलों के बिखराव 
और विघटन की प्रक्रिया का सूत्रगात हुआ । सभी दल्तो में फूट की प्रवृत्ति दिखायी देने लगी । छोठे- 
छोटे दलों और गुटों का निर्माण हुआ और सभी दलो की स्थिति कच्चे कगार पर खडे पेड की-सी 
हो गयी । 

(9) राजनीतिक एकाधिकार को चुनौती--दल-वबदल ने कांग्रेस दल के दीर्घकाल से चले 
आ रहे राजनीतिक एकाधिकार का सम्मोहन भंग कर दिया। काग्रेस के असन्तुग्ठ लोग दूसरे दो 
में शामिल होकर, उनके जरिए सत्ताझढ़ गुट से संघर्ष करने लगे। काग्रेसी नेताओं की स्थिति 
कमजोर हुईं और उनके लिए काग्रेस-संगठन में एकता और अनुशासन वनाये रखना कठिन हो गया, 
फलस्वरूप काग्रेस त्यागने वालो की संख्या वढी । 

(0) सिद्धान्तहीन तथा नेतिकताशुन्य राजनीति का सुत्रपात--दल-वदल की घटनाओ से 
देश में सिद्धान्तहीन, अवसरवादी राजनीति का सृत्रपात्र हुआ। जनता के जिम्मेदार प्रतिनिधियों 
तथा विधायकों को अवसरवादी तथा पदलोलुप बनने की छूट से अनैतिकता का बोलवाला वढा है । 
इससे विदेशों भे भारत की प्रतिष्ठा घटी और लोकतन्‍्त्र की बुनियाद कमजोर हुईं | पदलोलुष और 
अवसरवादी विधायकों से जनकल्याण की आशा करना ही व्यय है । 

दल-बदल रोकने के उपाय 
(0428577258 १0 ८0रर0, परम्मचाठ 78४8ट7048) 
चतुर्थ आम चुनावों के वाद दल-वदल चिन्ता का विण्य वन गया और दल-बदल को रोकने 
के लिए गम्भीरता से विचारमन्थन प्रारम्भ हुआ। तात्कानिक केन्द्रीय गृहमन्त्री वाई. वी. चन्नाण 
की अध्यक्षता में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की । इस समिति ने 8 फरवरी, 969 को 


संसद के सामने दल-वदल को रोकने हेतु एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । समिति की प्रमुख सिफारिश 
इस प्रकार है 


() सभी राजनीतिक दल एक ऐसी व्यवहार-संहिता अथवा परिपाठी समुच्चय को स्वीकार 
करें जिसमे लोकतान्त्रिक संस्थाओं के मूल औचित्य और शालीवताओ का समावेश किया गया है। 
ऐसी व्यवहार-सहिता का पालन कराने के लिए समित अथवा मण्डल का गठन किया जाय, जिसमे 
विभिन्न राजनीतिक दलो के नेता और विधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हो । 

(2) प्रतिनिधि को उस राजनीतिक दल से सम्बद्ध समझा जाना चाहिए जिसके तत्त्वावधान 
में उसने निर्वाचन जीता हो । 

(3) ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो निचले सदन का सदस्य न हो, प्रधानमन्त्री अथवा मुख्य 
मन्त्री नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए । 

(4) दल-बदल करने वाले विधायक को, एक वर्ष के लिए अथवा जब तक वह अपने स्थान 
से पद त्यागकर पुनः निर्वाचित नहीं हो जाता, मन्त्रि-पद, अध्यक्ष-पद, उपाध्यक्ष पद अथवा किसी 
अन्य ऐसे पदो पर नियुक्त नही किया जाना चाहिए जिस पद के वेतन और भत्ते उन वेतन और 
भत्तो के अलावा जिसका दल-वदलू विधायक, विधायक के नाते हकदार है--भारत की अथवा 
राज्य की संचित निधि से अदा किये जाते हैं । 

(5) अगर कोई राजनीतिक दल दल-बदल करने वाले विधायक को स्वीकार करता है तो 
उस दल को दी गयी मान्यता और उस दल के लिए सुरक्षित किया गया चुनाव-चिन्ह कमः से-कम दो 

वर्गों के लिए वापस ले लिया जाना चाहिए । 
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(6) मन्त्रिमग्डल सीमित आकार के होने चाहिए । मन्त्रिपरिषद का आकार एकसदनी 
विधानमण्डनो की स्थिति मे विधानसभा के सदस्यों दी कुर संख्या का दस प्रतिशत और द्विसदनी 
विधानमण्डलों की स्थिति मे निचले सदन के सदस्यों की कुल संख्या का ग्यारह प्रतिशत होना 
चाहिए । 

(7) अगर कोई विधायक उस दल की सदस्यता छोड़ता है अथवा उसके प्रति निष्ठा का 
परित्याग करता है, जिसके निर्वाचन चिह्कू पर वह चुना गया था तो वह ससद या राज्य-विधान- 
सभा का सदस्य रहने के अयोग्य होगा । अगर वह चाहें तो फिर चुनाव के सिए खड़ा हो 
सत्ता है । 

'चह्नाण समिति" के समक्ष रखे गये अन्य प्रस्तातों पर सदस्यों में तीन्र मतभेद रहा। फिर 
भी 6 मई, 973 को गृहमन्त्री उमाशंकर दीक्षित ने दल-वदल को रोकने के लिए लोकसभा मे 
एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे वत्तीसर्वाँ संवैधानिक सशोधन विधेयक कहा जाता है | यह विधेयक 
पारित नहीं हो सका। इस विधेयक के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं--प्रथम, संसद्‌ या विधान- 
सभाओ के जो सदस्य स्वेच्छा से अपना दल छोडना चाहते है, उन्हें विधायिका की सदस्यता से भी 
पृथक समझा जायेगा । द्वितीय यदि कोई सदस्य ससद या विधानमण्डल में अपने दल या दल द्वारा 
अधिउत व्यक्ति के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है तो उसे विधायिका की सदस्यता से पृथक्‌ 
होना पडेगा । विधायिका मे अपने दल के विरुद्ध मतदान करने के लिए सदस्य को पुर्वानुमत्ति धाप्त 
करनी होगी। तृतीय, यदि कोई राजनीतिक दल विभाजित हो रहा हो तो दल-बदल संसद या 
विधादसभा की सदस्यता को जोखिम गे नही डालेगा । चतुर्थ, सम्बद्ध राजवीतिक दल या उसकी 
हक अधिकृत व्यक्ति ही राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के सम्मुख दल-वदल का मामला उठा 

केंगे ) 

डॉ. रामसुभगर्सिह के अनुसार दल-बदल को रोकने का एकमात्र उपाय वस यही है कि 
प्रभी राजनीतिक दलो को ऐसी आचार-संहिता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि वे दल-बदलुओ को 
स्वीकार नही करेंगे । अटलविहारी वाजपेयी के अनुसार दल बदलने वाले विधायकों को व्धिायिका 
की सदस्यता त्याग देती चाहिए और नया चुनाव लडना चाहिए। सुरेन्द्रनाथ हिवेदी के अनुसार 
जतता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह दल-बदलू विधायक का प्रत्यावतेन कर सके । 

जनता पार्टो सरकार के प्रयस्त 

मार्च 977 में सत्तारूढ़ होने के बाद जनता पार्टी के अनेक सदस्यो ते दल-बदल रोक 
विद्ेयक लाने पर वल दिया । 978 के मध्य सरकार द्वारा दल-वदल विधेयक पेश किया गया 
जिसमे यह व्यवस्था की गयी कि यदि कोई सदस्य पार्ठी के निर्देश के प्रतिकूृत मतदान करने पर 
पार्टी से निकाला जायेगा तो वह सदन की सदस्यता से वंचित होगा । दल-बदल को रोकने के 
लिए कुछ और भी व्यवस्थाएँ विधेयक भे की गयी । लेकिन विधेयक का जनता पार्टी के ही कुछ 
पसिदो ने इतना विरोध किया कि आखिर विधेयक वापस ले लिया गया । इन विधेयको में कुछ 
ऐसा बातें थी, जिनसे वैचारिक मतभेद व्यक्त करने और अन्तरात्मा की स्वीकृति के अनुसार 
व्यवहार करने पर भी रोक लग जाती । 

कस जम्मू-कश्मोर दल-बदल रोक सम्बन्धी विधेयक--26 सितम्बर, 969 को दल-वदल 
वी विधेयक पारित कर जम्मू-कश्मीर विधानसभा ने पहल तो की है लेकिन इसमे एक ओर 
_हैं। देल-बदत की प्रक्रिया पर रोक लगती है वही यह विधेयक अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता को भी 
सीमित करता है । 
छ विधेयक की धारा (अ) के अनुसार कोई भी विधायक अग्रर अपनी पार्टी से इस्तीफा देता 
हे तो उसकी विधानसभा की सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी। इस पर सभी दल सहमत थे। 
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विवाद का मुख्य मुद्दा धारा (ब) रही जिसके अनुसार यदि कोई विधायक अपनी पार्टी सचेतक के 
विरुद्ध मतदान करता है या मतदान में भाग नहीं लेता हे तो भी उसकी सदस्यता रामाप्त हो 
जायेगी । विपक्ष का कहना था कि इसमे दल में किसो भी प्रकार के वैचारिक मतभेद के लिए जगह 
ही नही रहती । सभी सदस्य सचेतक के निर्देश के अनुसार कार्य करने को वाध्य होगे । इससे न 
केवन पार्टी के भीतर केन्द्रीयकरण को वढ्ावा मिलता है बल्कि संविधान की घारा 9 का भी 
उत्नधन दोता है जिसमे अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता वी गारण्टी दी गयी हे । संक्षेप में, इस विधेयक 
मे दत-बदल और पार्टी सिभाजन में कोई मैंद न कर पार्टी विभाजन की स्वतन्त्रता को भी समाप्त 
कर दिया गया जबकि जनता सरकार द्वारा ससद में प्रस्तुत क्रिये गये दल-बदल विरोधी विधेयक 
में यह कहा गया था कि यदि किसी पार्टी के 5 प्रतिशत सदस्य अलग हो जायें तो उसे दल-वदल 

! माना जायेगा ।* जम्मू-कश्मीर राज्य के इस 'दल-वदल रोक कानन' को जम्मु-करमीर के उच्च 
न्यायालय में चुनौती दी गयी थी । उच्च न्यायालय द्वारा उपर्युक्त कानून को 98] के अपने 
निर्णय में वध घोपित कर दिया। जम्मू-कश्मीर राज्य के उपर्युक्त कानून को बाद में सर्वोच्च 
न्यायालय में भी चुनौती दी गयी । 

दल-बदल रोकने हेतु 52वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 

(#गा-0ए-एटा0र छत, 5205 20ए0श्र"ातररवा, 3४ष्रापर>ाहापा) 

भारत की ससद ने दल-वदल पर रोक लगाने के लिए 52वाँ सविधान संशोधन ऐक्ट 
(4985) सर्वसम्मति से पारित कर दिया। मोटे तौर पर इस ऐक्ट में निम्नलिखित प्रावधान 
किये गये है 

(।) निम्त परिस्थितियों में ससद/विधानसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जायेगी : 

(क) यदि वह स्वेच्छा से अपने दल से त्यागपन्र दे दे । 

(ख) यदि वह अपने दल या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति की अनुमति के बिना सदन में 
उसके किसी निर्देश के प्रतिकूल मतदान करे या मतदान में अनुपस्थित रहे, परन्तु यदि पद्धहू दित 
के अन्दर दल उसे इस उल्लवन के लिए क्षमा कर दे तो उसकी सदस्यता पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा । 

(ग) यदि कोई निर्देलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित हो जाये । 

(ध) यदि कोई मनोनीत सदस्य शपथ लेने के छह माह वाद किसी राजनीतिक दल में 
सम्मिलित हो जाये । 

(2) किसी राजनीतिक दल के विघटन पर सदस्यता समाप्त नही होगी, यदि मृत दल के 
एक-तिहाई सासद/विधायक दल छोड दें। 

(3) इसी प्रकार विलय की स्थिति में भी दल-बदल नहीं माना जायेगा, सदि किसी दल 
के कम से कम दो-तिहाईं सदस्य उसकी स्वीकृति दें । 

,. (4) दल-वदल पर उठे किसी भी प्रश्न पर अन्तिम निर्णय सदन के अध्यक्ष का होगा और 
किसी भी न्यायालय को उसमे हस्तक्षेप करमे का अधिकार नही होगा । 

(5) सदन के अध्यक्ष को इस विधेयक को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने का 
अधिकार होगा । 
उच्च न्यायालय द्वारा दल-बदल विरोधी कानून वेध 

दल-बदल कानून की वैधता को पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री प्रकाशसिह बादल और 


25 अन्य विधायकों ने चनौती दी थी । ये सभी विधायक अकाली दल (लोगोवास) से पृथक्‌ हों 
गये ये | 





६ 


दिनमान, 4-20 अक्टूबर, 99, पृ. 2॥ 
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पजाव व हरियाणा उच्च न्यायालय ने | मई, 987 को एक महत्त्वपूर्ण फैसले मे दल- 
बदल रोकने के लिए बनाये गये संविधान के 52वें सविधान सशोधन अधिनियम को वैध ठहराया | 
परन्तु न्यायालय ने इसकी धारा 7 को गैरकानूनी घोषित किया | धारा 7 में यह प्रावधान है कि 
किसी सदस्य को अयोग्य ठहराये जाने के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है । 

इस फैसले के कुछ घण्टे बाद ही पजाव विधानसभा के अध्यक्ष सुरजीतर्सिह मिन्हास ने 
प्रकाशसिंह बादल सहित ]] विधायकों को अयोग्य घोषित कर, उनकी सीटों को रिक्त घोषित 


कर दिया । - 
दल-वदल रोकने हेतु 52वाँ संविधान सशोधन जैसा कानून बन जाने के वाद भी नागालैण्ड 


(988), मिजोरम (988) तथा कर्नाटक (989) में दल-बदल हुआ और इस कानून के 
प्रावधानों को लागू न कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करता बेहतर समझा गया । 28 जुलाई 
989 को राज्यसभा के सभापति डा. शंकरदयाल शर्मा ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की राज्य सभा 
की सदस्यता दल-बदल अधिनियम के अन्तर्गत समाप्त करने की घोषणा की । दल-बदल अधि- 
नियम लागू होने के बाद उसके अधीन किसी सदस्य की सदस्यता समाप्त होने का यह पहला 
मामला है। श्री मुफ्ती जम्मू-कश्मीर राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे। वे काग्रेस (इ) के दिकट 
पर चुने गये थे और बाद में उन्होने जनता दल की सदस्यता ग्रहण कर ली थी । 
आलोचना ((परप्तंतंआ) --मुख्य निर्वाचन आयुक्त का सुझाव था कि सविधान के संशोधन - 
की आवश्यकता नही है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन करना पर्याप्त होगा | पर इस 
प्रशत के हर पक्ष पर विचार करने के बाद 973 से ही सरकार का यह निष्कर्प रहा हे कि संवि- 
धान का संशोधन अधिक उपयुक्त होगा । इसका मुख्य कारण यह है कि संवैधानिक संशोधन के 
वाद दल-वदल अधिनियम को इस आधार पर चुनौती नही दी जा सकेगी कि इसके प्रावधान 
सविधान के प्रतिकूल है, कि वे विधायकों के मूलभूत अधिकारों पर प्रहार करते है । 
सदन की सदस्यता की समाप्ति पर दो मुख्य अनुच्छेद है - एक तो सीधा सादा कि यदि 
कोई विधायक स्वेच्छा से अपने दल को छोड़ देता है तो उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जायेगी । 
उस पर अधिक विवाद की गुजाइश नही । दूसरे अनुच्छेद मे यह व्यवस्था की गयी है कि यदि 
कोई विधायक विना' अनुमति के अपने दल के निर्देशन का उल्लघन करते हुए सदन में मतदान 
“ता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है तो वह सदन का सदस्य नही रह सकेगा | ऐसा 
"ही है कि हर स्थिति में अयोग्यता अनिवार्य रूप से लागू होगी। यदि मतदान के 5 दिन 


हे दल अपने सदस्य के आचरण को क्षमा कर देता है तो सदस्यता समाप्ति का प्रश्न नहीं 
॥। 


यह होते हुए भी कुछ क्षेत्रों गे इस ऐक्ट की इस वात पर आलोचना की जाती है कि इसके 
माध्यम से 'ह्विपतस्त्र' की स्थापना की जा रही है और विधायकों पर दल का अकुश कड़ा किया 
भा रहा है। वास्तव में, यह आलोचना तकंसगत नही है । यह स्पष्ट है कि ऐक्ट में हर उल्लंघन 
को दण्डनीय नहीं बनाया गया है। दल की विधिवत्‌ अनुमति लेकर कोई भी विधायक अपनी 
उच्छानुत्तार मत दे सकता है या मत मे भाग नही ले सकता है'। यही नही, यदि उसने कोई अब- 
हेलना कर भी दी तो 45 दिन में अपनी परिस्थितियों का स्पष्टीकरण करके वह अयोग्यता से 
उफे हो सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और दलीय अनुशासन के बीच विधेयक में सन्तुलित 
पामजस्य वैठाया गया है। 
पे 25 2 लोग दल छोड दे तो वह दल-बदल होगा, पर यदि यही काम काफी सल्या 
बे हर करे तो आपत्तिजनक नही माना जायेगा। यदि पिघटन और वित्य को दरद- 
/ अधि बाहर न रखा जाता तो ऐक्ट अधिक प्रभावकारी होता । अब तो यह भी 
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०. 


विश्वासपुर्वंक नहीं कहा जा सकता कि इस विधेयक के कारण दल-बदल रोककर सरकार को 
स्थायित्व प्रदान किया ही जा सकेगा। बडे राज्यों में सत्तारूट दल के एक-तिहाई सदस्यों को 
तोडना कठिन होगा, परन्तु छोटे राज्यों मे यह अब भी कठिन नहीं होगा । 
दल-बदल रोकने की दिशा में यह विधेयक शुभारम्व ही माना जा सकता है । सदस्यता 
के पूरे निराकरण के लिए बहुत कुछ ओर करना पड़ेगा । 
दल-बदल के दो पहलू है--एक नैतिक और दूसरा वैधानिक । ठीक है कि समस्या दिनोदिन 
बढती गयी, पर हमने उससे जूझने के लिए कोई वैधानिक कदम नहीं उठाया । पर राजनीतिक 
दलों ने अपने नैतिक दायित्व उठाने में क्यो आनाकानी की । राजनीतिक दल अपने आचरण के लिए 
सहिता तो वना ही सकते थे, उसमे कोई वैधानिक अडचन नहीं थीं। उस महिता के अन्तर्गत यहू 
व्यवस्था की जा सकती थी कि यदि कोई दल किसी अन्य दल के विधायक को अपने दल मे लेगा 
तो उससे सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दिलाकर अवसर मिलते ही उसे निर्वाचकगण के सम्मुख 
प्रस्तुत करेगा । पर क्या किसी दल ने ऐसा किया ? 936-37 में हाफिज मोहमम्द इन्राहीम एक 
अन्य दल छोड़कर काग्रेस में आये तो उन्होने अपने कार्य की पुष्टि के लिए अपने को अपने निर्वाचन 
क्षेत्र मे फिर से खटहा कर दिया। समाजवादी दल के काग्रेस से अलग होते पर भाचार्य नरेंद्धदेव 
ने फिर चुनाव लड़ा । अब ऐसे आदर्श कहां हे ? है 


हा... धन 
हरी हर 


...... 4 
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[00%॥70-70/070७ ॥४ ॥४०08] 





चनुथे आम निर्वाचन के वाद संयुक्त मन्त्रिमण्डलो की राजनीति” को स्वातन्त्योत्तर 
भारतीय रजनीतिक व्यवस्था मे एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति कहा जा सकता है । अनेक राज्यो में संयुक्त 
सन्त्रिमण्डलों का निर्माण हुआ और कांग्रेस दल के विकल्प के रूप में इन मिश्रित मन्त्रिमण्डलो को 
काग्रेस दल के राजनीतिक एकाधिकार का एकमात्र वाछनीय विकल्प समझा गया । जिस तत्परता 
और शीघ्रता से संयुक्त मन्त्रिमण्डलो का निर्माण हुआ, उतनी ही तत्परता से तुफानी राजनीति मे 
उन्तका पतन भी हो गया । संयुक्त मन्त्रिमण्डलो का उदय ओर पतन यह निष्कर्ष निकालने के लिए 
बाध्य करता है कि संसदीय शासन प्रणाली का संयुक्त मस्त्रिमण्डलो से तालमेल नहीं बिठाया जा 
- सकता 

संयुक्त मन्त्रिमण्डलों से अभिप्राय 
(0धरहयारत 0ए 204, 0रणर 50एहर्सापप$) 

भारत मे संयुक्त मस्त्रिमण्डलों के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे 'संविद', 
संयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल', 'जनता मोर्चा सरकार, 'मिली जूली सरकार” आदि। संयुक्त सरकार 
से अभिप्राय है कि कई दलो की मिली-जुली सिश्चित सरकार का बनना । आम चुनावों से पूर्व कुछ 
दल मिलकर के एक निश्चित कार्यक्रम वना लेते है, उस निश्चित कार्यक्रम के आधार पर चुनाव 
लड़ते हैं, चुनावों मे आपसी सामंजस्थ तथा तालमेल स्थापित करते हैं, एक-दूसरे के विरुद्ध प्रत्याशी 
खड़ा नही करते और यदि चुनावो के बाद इन संयुक्त दलों को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो सर्वे- 
सम्मति से वे अपना नेता निर्वाचित कर लेते हैं और नेता द्वारा निभित मन्त्रिमण्डल मे सभी दलों 
को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। कभी-कभी आम चुनावों के वाद भी संयुक्त सरकार' 
का गठन किया जाता है| मान लीजिये विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट वहुमत प्राप्त नही 
हुआ और दो से अधिक दल हें तो ऐसी स्थिति में दो था कुछ दल मिलकर के एक संयुक्त कार्ये क्रम 
तैयार कर लेते है, सवंसम्मत नेता चुन लेते हैं और मन्त्रिमण्डल के सभी दलों को भ्रतिनिधित्व दे 
दिया जाता है। वस्तुतः, संयुक्त सरकार मिली-जुली सरकार है जिसमे दलीय सिद्धा न्तो और कार्य - 
ऋ्रमो की अतिवादिता को त्यागते हुए विभिन्न दल या गुट निश्चित कार्यक्रम पर समझौता कर लेते 


3. एड्सडाग्रशाधबराज 00ए९मागरा। गाते एप्च्ाधं०ए5 त0 त0( 20 02०ाला, 


न+्शिशा सीवप्रग्त * एए/रह 


#.. /(ब/एप्रादा दावे साईशावराणाधा (:४५50०888प, उस 08॥॥, 
4979), 9. 6 


832... भारत में मिली-जुली सरकारों फी राजनीति 


हैं और उस कार्य क्रम के क्रियान्बयन हेतु सरकार में शामिल होते ८ ।/ सयुक्त मन्निमण्डलो की 
निम्नलिखित विशेषता होती है । प्रयम्त, सयुक्त मन्न्रिमण्डल का समझौताबादी कार्य कम द्ोता है, 
द्वितीय, सयुक्त सरकार के विभिन्न घटक मिस-जुलकर कार्य करते हूं; तृतीय, विभिन्न देलो के 
नेता और अस्तित्व होते हाग भी उनका एक सर्वसम्मत नेता होता है; चतुर्य, महृत्त्वपूर्ण राजनीतिक 
समस्या का हल सयुक्त दलो की स्वीकृति से ही किया जाता है । 
विदेशों में मिली-जुली सरफार 
(०0/0.व0 50भ5श्वाहया व छाप्तहार 20एररा5$) 

चतुर्थ गणतन्त्र के फ्रास में तो प्राय सभी मन्तव्रिमण्दल एक से अधिक दलों के मेल से बने 
थ। उसके बाद भी दगाल के दल को समानधर्मी एक-दों दलों का सहारा मिना तो विपक्षी दलों ने 
भी अपना सयुक्त मोर्चा बनाने का प्रयास किया । पश्चिमी जरमती में भी क्रिश्चियन डेमोक्रेंट और 
सोशल डेमोक्रेट ने मिलकर कई वार शासन सँमाला। सन्‌ 4948 के बाद इठली में कई धार 
संयुक्त सरकार बन चुकी है । कनाडा में भी कई बार सथुक्त सरकारें बती हूँ। सन्‌ 4947 में 
स्व्राधीन लका के शासन का श्रीगणेश ही संयुक्त दल से हुआ और वहाँ प्राय. संयुक्त सरकारें ही 
कार्य करती रही ह । 

भारतीय राजनीति और मिली-जुली सरकारें 
(?0.708 0& (0%,770५5 ४ ॥30॥/) 

रासदात्मक लोकतन्त्र में मिले-जुले मन्त्रिमण्डलो का निर्माण आवश्यक हो जाता हूँ । ह्ि- 
दलीय व्यवस्था वाले देशो मे केवल दो ही दल और वे भी सुसगठित होते है, तब प्राय, एक दल सत्तारूढ 
होता है और दूसरा विपक्ष में बैठता है। सत्ताहढ दल के अपदस्य या पराजित होने पर प्रतिपक्षी 
दल सत्ता भे आता है ओर सरकार का सचालन करता है। बिटेन में लगभग ऐसी ही स्थिति है । 
वैसे ब्रिटेन में भी मिली-जुली सरकारें वनी ह किन्तु तीसरे दल की दुर्बल स्थिति के कारण यह 
स्थिति सर्देव ही उपस्थित नही हुई । भारत की स्थिति कुछ दूसरी है। यहां पर बहुदलीय व्यवस्था 
है और निर्वाचनों में अनेक राजनीतिक ग्रुट तथा निरईंलीय प्रत्याशी भाग लेते है। स्वातन्त्योत्तर 
भारतीय राजनीति में कांग्रेस, जगसघ, स्वतन्त्र, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, समाजवादी दल, 
साम्यवादी दल आदि अस्तित्व में आये। किन्तु काग्रेस ही सुसगठित और प्रभावशाली दल बना रहा। 
अनेक वर्षों तक केन्द्र तथा राज्या में काग्रेस के ही मन्त्रिमण्डल बने । राष्ट्रीय आन्दोलन की भूमिका 
के कारण उसमे जनृता की प्रगाढ़ श्रद्धा और निप्ठा थी। चुनावों में काग्रेस की भारी विजय होती 
और दूसरी तरफ देश मे राजनीतिक दलो की संस्या लगातार बढ़ती जा रही थी) तृतीय आम 
चुनाव के वाद देश में असन्तोप बढ़ने दंगा, नेहरू के बाद प्रभावज्ञाली नेतृत्व का अभाव सर्वत्र 
परिलक्षित होने लगा । ऐसे समय में डॉ. राम मनोहर लोहिया ने गैरूकाग्रेस दलों को मिलाने के 
प्रयास प्रारम्भ किये | डॉ. योहिया का मत था कि चुनावों में काररेंस की विजय का कारण गैर- 
कांग्रेसी दलों में एकता का अभाव है | उनके मत आपस में विभाजित हो जाते है और ऐसी स्थिति 
में कम मत प्राव्त करके भी काग्रेस दल सत्ता में आ जाता है। रजनी कोठारी लिखते ह, “बिरोधी 





! “संयुक्त सरकार राजनीतिक समुदायों अथवा शक्तियों का गठजोड हे जो अस्थायी तथा कुछ 


विशिष्ट प्रयोजनों के लिए होता है । सामान्यत., इस शब्द का प्रयोग उन राजनीतिक दलों के 
सन्दर्भ में होता हे जो समदीय या निर्वाचकीय प्रयोजनों के लिए आपस में मिल जाते है। 
संसवीय शासन-प्रणाली मे राजनीतिक दलों का सघट्ट सरकारो का निर्माण करने अथवा 
उनकी रक्षा करने के लिए बनाया जाता हे । जिन दलो के सहयोग के फलस्वरूप संयुक्त 
सरकारो ऊा निर्माण होता है, वे एक ध्षुनियादी राजनीतिक कार्यक्रम के ऊपर एकमत होता 
स्का 

हे --काश्यप तथा ग्रुप्त : राजनीति कोष, पृ. 37 । 
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दलो ने देखा कि संयुक्त मोर्चा बनाकर वे कांग्रेस को हरा सकते है क्योकि काग्रेस को कभी भी देश 
के 45 प्रतिशत से अधिक वोट नही मिले, इस नीति के मुख्य प्रतिपादक थे डॉ. राम मनोहर 
लोहिया । लोहिया जन्मजात विरोधी थे और उनका व्यक्तित्व चमत्कारी था उन्होने शीघ्र ही समझ 
लिया कि थोथे विद्रोह से कुछ होना जाना नही इसलिए इन्होंने सत्ता पर एकाधिकार खत्म करने 
के लिए विरोधी दलो को एक साथ लाने की कोशिश की । काग्रेस के विरोधी किसी भी तत्त्व से वे 
हाथ मिलाने को तैयार रहते थे ।” 

वैसे मिली-जुली सरकारों क्रे निर्माण का प्रयास पूर्व में ही हुआ है। अग्रेज सरकार के 
रहते पं. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व मे जब अन्तरिम्र सरकार की स्थापना का प्रयत्त किया गया 
तो कांग्रेस के साथ ही मुस्लिम लीग को भी सम्मिलित करने की व्यवस्था की गयी। यह वेन्द्र में 
मिली-जुली सरकार बनाने की योजना थी । यद्यपि लीग ने पहले असहयोग की नीति अपनायी और 
बाद में मन्त्रिमण्डल से अडगा लगने के लिए ही लीग के मेता मन्त्रिमण्डल में शामिल हुए । लिया- 
कत अली खाँ को वित्त विभाग दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अन्य विभागों का काम 
चलाना ही मुश्किल हो गया था । सन्‌ 954 में द्रावनकोर-कोचीन में मध्यावधि चुनाव के बाद 
काग्रेस अपना मन्त्रिमण्डल नही बना सकी थी. क्योकि 48-सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को 
केवल 44 स्थान प्राप्त हो सके थे । काग्रेस के समर्थन से प्रजा समाजवादी दल ने पट्टम थानु 
पिल्लई के नेतृत्व में अपना मन्त्रिमण्डल बनाया था । 

भारत में मिली-जुली सरकारों की विशेषताएँ 
(83/छाप' ए&&7 0755 67 प्तह 20577700 60रघरोएशशरा$) 

चतुर्थ आम चुनाव के वाद केरल, प. वंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उडीसा, मध्य प्रदेश, 
पजाव तथा गुजरात मे संयुक्त दलो की मिली-जुली सरकारें वती, जिनकी सामान्य विशेषताएँ इस 
प्रकार है * 

(!) अषस्पिर सरकारें--मिली-जिली सरकारे अस्थिर सरकारें थी । ये अधिक दिनो तक 
दिझ नही सकी । मिली-जुली सरकारों के घटक दलो में मतभेद होने पर ये सरकारें अपदस्थ कर 
दी जाती थी । 

(2) कांग्रेस विरोध--मिली-जुली सरकारों का ध्येय काग्रेस दल से सत्ता छीनवा तथा 
काग्रेस के राजनीतिक एकाधिकार को तोडना था। उनके पास 'ाग्रेस का विरोध करना' ही एक 
मात्र सिद्धान्त और कार्यक्रम था । 

(3) छ्वीकरण का अभाव--मिली-जुली सरकारे तो सुविधाओं की आदी थी। उनका 
गठन राजनीतिक दल के प्रुवीकरण के सिद्धान्त के आधार पर नही हुआ था । एक ही सरकार में 
उग्र वामपन्यी और दक्षिणपन्थी साथ-साथ दिखलायी देते थे । 

(५) संसदीय सिद्धान्तों के श्रतिकूल--मिली-जुली सरकारों ने ससदीय नियमों और 
सिद्धान्तो को ताक में रख दिया । एक मन्त्री दूसरे मनन्‍्त्री की आलोचना करता था और घटक का 
एक दल अपने ही दल की सरकार का मजाक बनाता था। संयुक्त उत्तरदायित्व का सिद्धान्त तो 
लगभग विस्तृत कर दिया गया था ।! 

(5) सुल्यमस्त्री पद का कछस-मुख्यमस्त्री का चयन दलीय नेताओ द्वारा जोंड-तोड के 

होता था। उपमुख्यमन्त्री के पद की व्यवस्था की जाती थी, मन्न्रिमण्डल के आकार का निश्चय 
सरकार के घटक दल करते थे, जिससे मुल्यमन्त्री-पद कठपुतली बन गया । 

(6) मस्न्िमण्डल का कास --निर्णय लेने की प्रक्रिया में राज्य-मन्त्रिमण्डल का महत्त्व 
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घटता गया । महत्त्वपूर्ण निर्णय संविदा के घटक दल लेते थे ओर मन्सत्रिमण्डल की स्थिति पुप्टिकरण 
करने वाले निकाय के समतुल्य हो गयी थी ।! 

(7) तनाव की राजनीति का उदय--मिले-जुले मन्त्रिमण्ठलो के कार्यकाल से तनाव और 
मतभेद की राजनीति का उदय हुआ । विभिन्न घटक दलों में मतभेद और तनाव बढ़ा, मुख्यमन्त्री 
और राज्यपाल के बीच मतभेद बढा, मुख्यमन्त्री, उपमुस्यमन्तरी और मन्त्रियों के बीच मतभेद बढ़े । 
पश्चिम वगाल का उदाहरण उल्लेखनीय है । एक ओर राज्यपाल घमं वीर और मुख्यमन्तरी अजय 
भुखर्जी के बीच मतभेद बढे तो दूसरी ओर मुख्यमन्त्री और उपमुल्यमन्त्री ज्योति बसु भी एक-दूसरे 
की आलोचना करने लगे । मन्त्रिमण्डल में एक मन्त्री डॉ. घोष तो कुछ साथियों को लेकर मन्त्रि- 
मण्डल से अलग हो गये । राज्य में इतना तनाव बढ़ा कि स्वीकर ने राजनीतिक गत्यावरोध ही 
उत्पन्न कर दिया । 

(8) करेम्द-राज्य सतभेद--जिस राज्य में मिला-जुला मन्त्रिमण्डल था उसने सर्देव ही 
केन्द्रीय सरकार के प्रति विरोध की नीति अपनायी । केरल की सरकार ने केन्द्र के निर्देशों का 
विरोध किया तो गुजरात के जनता मोर्चे ने आपात्‌काल मे भी केन्द्रीय निर्देशो का समुचित पालन 
नही किया। केन्द्र और राज्य के मध्य राज्यपाल की नियुक्ति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, आर्थिक 
सहायता आदि प्रश्नों को लेकर उम्र मतभेद उत्पन्न हुए । 

(9) दल-बदल--कई बार मिली-जुली सरकारों के निर्माण और विघटन का प्रमुखतम 
कारण दतल-बदल रहा । मध्य प्रदेश में दत-वदल से संविद बना और संविद टूटने का कारण भी 

दल-वदल रहा । मिल्री-जुली सरकारों के समय जितनी भारी मात्रा में दल-वदल हुआ उतना कमी 
हुआ था । 

(0) गैर कांग्रेसी दलों को सत्ता स्वाद--चतुर्थ आम चुनाव के वाद भी विभिन्न राज्यों 
में काग्रेस ही सवसे वडा दल था, अत यदि सभी गैर काग्रेसी' दल मिलकर सयुक्त मोर्चा न बनाते 
तो उनको सत्ता ग्रहण करने का अवसर ही नही मिलता । गैर काग्रेसी दलो ने मिली-जुली सरकारें 
बनाकर सत्ता का रुवाद चखने का प्रयास किया । 


हरियाणा में संयुक्त मोर्चा की सरकार राजनीति 
(035.0 ?0,07८8 वा प्लार&१०)२४५) 


नवम्बर 966 गे हरियाणा राज्य की स्थापना हुई | चौथा आम चुनाव हरियाणा के लिए 

सबसे पहला चुनाव था। इस चुनाव में काग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और विधानसभा के 
8 स्थानों मे से उसे 48 स्थान भ्राप्त हो गये । इस चुनाव में जनसंघ को 2, स्वतन्त्र दल को 
3, रिपब्लिकन दल को 2 और व6 स्थान निर्दलीय सदस्यो को प्राप्त हुए । ,भगवतदयाल शर्मा 
के नेतृत्व में हरियाणा में काग्रेस की सरकार वनी । इस सरकार पर आरोप लगाया गया कि 
विरोधी गुट के वरिष्ठ नेताओ को सरकार में स्थान नही दिया गया । अध्यक्ष-पद के निर्वाचन में 
विरोधी गुट ने सरकारी गुट को परास्त कर दिया । विरोधी ग्रुट के सदस्यो ने हरियाणा काग््रेस 
नामक एक नये दल का गठन किया और निर्देलियों ने नवीन हरियाणा पार्टी बनायी । कई कांग्रेसी 
सदस्य सयुक्त मोर्चे में सम्मिलित हो गये जिसके फलस्वरूप मुख्यमन्त्री भगवतदयाल शर्मा ने 
त्यागपत्र दे दिया । इसी बीच हरियाणा काग्रेस ने विपक्षी दतो तथा निर्दलीय सदस्यों के साथ 
समझौता किया और राव वीरेन्द्रसिह के नेतृत्व मे एक सयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। राज्यपाल 
ने सयुक्त मोचें के नेता के रूप मे' राव वीरेन्द्रसिह को सरकार बनाने का आमन्त्रण दिया । पन्द्रह 
सदस्यों के सयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल मे 24 मार्च, !967 को शपथ ती । मोर्चे के दो घटकौ-- 
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92 भारत में मिली-जुली सरकारों को राजनीति 835 


स्वतन्त्र तथा जनसंघ मन्त्रिमण्डल से बाहर रहने का निर्णय किया। संयुक्त मोर्चा मन्नरिमण्डल 
के प्राय सभी सदस्य पुराने काग्रेसी और दल-बदलू थे। सयुक्त मोर्चा सरकार ने एक 7नसूत्री 
कार्य क्र को अपनी नीति का आधार बनाया । हरियाणा काग्रेस मे शीक्र ही दरारे दिखायी देने 
लगी । जाट नेता देवीलाल ने मोर्चा सरकार को उलटने का संकल्प किया । 22 अक्टूबर, 967 
को जनसंघ के चार सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित हो गये । 29 अक्टूबर को खाच्य-उपमन्‍्त्री ने संयुक्त 
मोर्चे से त्यागपत्र दे दिया । अब तो दल-बदल तथा प्रतिदल-बदल की घटनाएँ जाम बात हो गयी। 
की संयुक्त मोर्चे का विधायक काग्रेस में जा मिलता था और कभी काग्रेस के विधायक सयुक्त 
मोर्चे मे । नवम्बर में ही देवीलाल ने हरियाणा कांग्रेस को भंग कर दिया और अपने समर्थक 
विधायकों के साथ वे काग्रेस में मिल गये । 78 सदस्यों के सदन में विपक्ष की सदस्य-संख्या 38 
और सत्तारूढ संयुक्त मोर्चे की संख्या 40 हो गयी । एक जनसंघ सदस्य के दल-बदल से संयुक्त 
मोर्चे तथा विपक्ष दोनो की सदस्य-संख्या बरावर हो गयी । ऐसी स्थिति में हरियाणा के राज्यपाल 
ने राष्ट्रपति को लिखा कि ताजा चुनावों के बिना स्थिर मन्त्रिमण्डल का निर्माण सम्भव नहीं है । 
राज्यपाल ने संयुक्त मोर्चे तथा कांग्रेस दोनो की दल-वदल की राजनीति की कठोर निन्‍्दा की तथा 
राष्ट्रपति शासत की सिफारिश की । मई 968 में हरियाणा से पुन चुनाव हुए । चुनाव मे कांग्रेस 
के मुख्य रूप से दो नारे थे---स्थिरता के लिए मत दीजिये तथा दल-वदलुओं को बाहर रखिये । 
चुनावों में कांग्रेस को विजय प्राप्त हुईं। कांग्रेस की विजय का मुख्य कारण था कि लोग सयुक्त 
मोर्चे की सरकार से असन्तुष्ट थे। राव वीरेन्द्रसिह के नेतृत्व में ।7 नव-निर्वाचित विधायको ने 
एक संयुक्त मोर्चा विधानमण्डलीय दल का निर्माण किया। 9 दिसम्बर, 968 को छः विरोधी 
सदस्य कांग्रेस में मिल गये ओर बंशीलाल मन्त्रिमण्डल सुदृढ़ हो गया । दिसम्बर 967 में भगवत्त- 
'दयाल शर्मा गुट के 5 काग्रेसी विधायको ने संयुक्त मोर्चे मे शामिल होने की घोषणा कर दी जिससे 
मोर्चे की सदस्य-संख्या 42 हो गयी । कुछ ही दिनों वाद मोर्चे से हटकर कुछ विधायक काग्रेस में 
मिल गये । जनवरी 972 मे मुख्यमन्त्री ने राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का सुझाव दिया 


ओर नये चुनावो के परिणामस्वरूप कांग्रेस को 52 स्थान प्राप्त हुए। संयुक्त मोर्चा राजनीति का 
हरियाणा में पठाक्षेप हो गया । 


संयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल के काल में किसानों तथा व्यापारियों ने भारी मुनाफा कमाया $ 
संयुक्त कार्य क्रम को अमल में लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया । अपने आठ महीनों के शासन- 
काल से कोई विकास-कार्यक्रम हाथ मे नही लिया गया और सारी योजनाएँ कागज पर ही घरी 
रह गयी । मोर्चा मन्त्रिमण्डल की सारी शक्ति और समय अपने अस्तित्व के लिए ही लड़ते रहने 
मे बीत गया। राज्य के प्रशासत मे अराजकता आ गयी । प्रशासन मे श्रष्टाचार तथा विधायकों 
का हस्तकैप बढ़ गया। भोर्चा सरकार ने दल-बदल को प्रोत्साहन दिया, दल-बदलुओ को मन्त्रिपद 
भरदान किये गये ओर लोकतन्त्र को एक तमाशा बना दिया। संयुक्त मोर्चे के 70 प्रतिशत 
विधायक मन्त्रिपरिषद के सदस्य थे । इस प्रकार हरियाणा मे संयुक्त मोर्चा सरकार ने राजनीतिक 


अस्थिरता, भ्रष्टाचार, दल-बदल और प्रशासनिक अनिश्चितता जैसी बुराइयो को प्रोत्साहित 
किया । 


जून 977 के हरियाणा विधानसभा के चुनावों में जनता को स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
हुआ । किन्तु श्री देवीलाल के नेतृत्व मे बनी सरकार एक मिली-जुली सरकार ही थी जिसमें 
भारतीय लोकदल और जनसंघ प्रमुख घटक थे । इन घटक़ो में सत्ता का संघ चलता रहा था 
भोर अन्त में जनसंघ घटक ने देवीलाल को अपदस्थ करके ही चैन की साँस ली। काग्रेस फॉर 
डेमोक्रेती घटक के भजनलाल मुख्यमल्त्री बने । किन्तु जनता (एस.) की स्थापना के बाद यह्‌ 


836. भारत में मिलो-जुली सरकारों की राजनीति 


सरकार अल्पमत में आ गयी । जनवरी 980 के चुनावो के वाद भजनलाल सहित जनता पार्टी 
की सरकार ने आपको काग्रेस (आई.) की सरकार में परिवर्तित कर लिया | 
जून 987 के विधानसभा चुनावों के बाद हरियाणा में देवीलाल के नेतृत्व में लोकदल 
(ब) एवं भाजपा की मिली-जुली सरकार गठित हुई । 90 सदस्यीय विधानसभा में लोकदल को 58 
एवं भाजपा को 45 स्थान प्राप्त हुए थे। जब देवीलाल केन्द्रीय मन्निमण्डल में शामिल हुए और 
ओमप्रकाश चौटाला मुस्यमन्त्री बने तो भाजपा सरकार से अलग हो गई। 
राजस्थान में संविद राजनीति 
(0०0»,वा0ठर ए0.72८5 तर ३/3५8॥4 0४) 
भारत के मानचित्र पर राजनीतिक इकाई के रूप में राजस्वान का आविर्भाव 4948- 
950 में देशी रियासतों के एकीकरण के फास्वरूप हुआ । चौथे आम चुनाव से पूर्व काग्रेस को 
पराजित करने के लिए जनसघ ओर स्वतन्त्र दत ने आपस में चुनाव-समझौता कर लिया । कुम्भा- 
राम आय॑ की जनता पार्टी भी इस समझौते में सम्मिलित हो गयी । 84 सदस्यीय विधानसभा 
में काग्रेस को 88 स्थान प्राप्त हुए और विरोधी दलो को कुल मिलाकर 80 स्थान प्राप्त हुए थे । 
6 सदस्य निर्दलीय थे जिनमे से ! जनता पार्टी के असस्तुप्ट काग्रेसी थे । 74 फरवरी, 967 
को स्वतन्त्र दल, जनसंघ, ससोपा तथा जनता पार्टी के अध्यक्षो 'ने राज्यपाल से प्रार्थना की कि वह 
उन्हें एक मिली-जुली सरकार बनाने का अवसर प्रदान करें । इसके वाद सुखाड़िया ने निर्दलीय 
सदस्यो को मिलाकर काग्रेस दल की सख्या 92 कर दी। विरोधी दलों ने भी राज्यपाल के पास 
92 सदस्यों की सूची भेजी ओर कहा कि वे राज्य में गैर-काग्रेसी सरकार के निर्माण की अनुमति 
प्रदान करें । मार्च, ।967 को जनसघ, स्वतन्त्र, ससरोपा और जनता पार्टी के विधायकों ने तथा 
22 निर्देलीय विधायकों ने आपस में मिलकर महारावल लक्ष्मणर्तिह के नेतृत्व में एक सयुक्त मोर्चे 
का गठन किया । इसी समय करीली के महाराज कुमार काग्रेस छोडकर विरोधी दल में जा मिले । 
3 भा 967 को सयुक्त मोर्चे ने एक 7-सूत्रीय क्‍्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया और घोषणा 
की कि यदि वह मिली-जुली सरकार बनाने मे सफल हो गया तो यह कार्य क्रम कार्य रूप में परिणित 
किया जायगा । सुखाडिया ने राज्यपाल से कहा कि वे विधानमण्डल में सबसे बड़े दल के नेता हृ 
अत सरकार बनाने का अधिकार उनका है । राज्यपाल ने सुखाडिया के तर्क को स्वीकार कर लिया 
और कहा कि उन्होने निर्देलीय सदस्थो की गणणा नही की क्योकि लोगो को उनकी नीतियो का पता 
नही । राज्यपाल के इस निर्णय की आलोचना की गयी । आलोचको के अनुसार राज्यपाल सयुक्त 
मोर्चे की उपेक्षा नही कर सकते थे क्योकि सयुक्त मोर्चा भी अन्य किसी दल की भाँति एक विधान- 
मण्डलीय दल था, उसका एक निश्चित कार्य क्रम था और निर्वाचित नेता था । 
राज्यपाल के इस निर्णय से कानून और व्यवस्था की स्थिति विगड जाती है, जयपुर में 
पुलिस को गोली चलानी पचती है और राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। !5 मार्च 
को संयुक्त मोर्चे ने अपने 93 विधायकों को राष्ट्रपति भवन मे राष्ट्रपति के सम्मुख उपस्थित किया 
जिससे राष्ट्रपति स्वय यह देख सकें कि 83 सदस्यों की विधानसभा मे सयुक्त मोर्चे को बहुमत 
प्राप्त है। उसके वाद दोनो ओर से दल-बदल का खेल होने लगा । राज्यपाल-पद पर डॉ. सम्पूर्णा- 
ननन्‍्द के बजाय सरदार हुकमर्सिह आ गये । काग्रेस ने राज्ययाल को 94 विधायकों की सूची दी 
और मोर्चे ने 96 विधायको की । राज्यपाल ने 2! विधायकों से मुलाकात की और यह निर्णय 
लिया कि काग्रेस को ही बहुमत प्राप्त है । सुखाडिया ने मन्त्रिमण्डल का निर्माण किया और उप्तके 
बाद सयुक्त मोर्चा टूटता गया और 83 सदस्यों की विधानसभा से काग्रेस दल की सख्या 0 
हा गयी। इस प्रकार राजस्थान मे संयुक्त मोर्चा राजनीतिक सत्ता में आने से पूर्व ही टूट गया। यह 
सच है कि सयुक्त मोर्चा राजनीति को असफल वनाने में राज्यपाल की भूमिका महत्त्वपूर्ण थी, किन्तु 
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यह भी एक तथ्य है कि संयुक्त मोर्चे के नेता दल-वदल कराने में उतने कुगल नहीं निकले जितने 
कि उनके प्रतिहन्द्दी नेता । 

जून 977 के चुनावों के वाद राजस्थान विधानसभा में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त हुआं और जनसंघ घटक के भरोसिंह शेखावत मुख्यमन्त्री बने । भारतीय लोकदल घटक के 
नेता महारावल लक्ष्मणर्सिह और दौलतराम सारण असन्तुष्ट थे । भारतीय लोकदल और जनसंघ 
घटक के बीच सत्ता की प्रतिस्पर्दा चलने लगी । लोकदल के गठन के बाद महारावल लक्ष्मणसिह, 
मास्टर आदितेन्द्र, प्रो. केदार आदि ने जनता पार्टी से स्तीफा देकर इसकी सरकार को अल्पमत में 
लाने का भरसक प्रयत्त किया । चूंकि राजस्थान के विधायकों में जनसंघ घटक की सख्या काफी 
अधिक थी अत" सरकार को अपदस्थ नहीं किय। जा सका और फरवरी 4980 तक यह सरकार 
चलती रही । 

फरवरी 990 के राजस्थान विधानसभा चुनावों मे किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त नही हुआ और भाजपा के भैरोसिह शेखावत के नेतृत्व मे राजस्थान मे मिली-जुली सरकार 
वती । इस सरकार में भाजपा तथा जनता दल शामिल हुए विधानसभा में भाजपा को 85 एवं 
जनता दल को 54 स्थान श्राप्त हुए । 

उत्तर प्रदेश में संविद राजनीति 
(00#७,70४8 ए0.7708 वर एप+र ए२७०४55७) 

उत्तर प्रदेश को भारत का लघू रूप कहा जाता है। भारत सघ के राज्यो मे उत्तर प्रदेश 
सबसे वडा है | चौथे आम चुनाव मे कांग्रेस दल को विधानसभा मे पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका । 
चन्द्रभान गुप्त काग्रेस दल के नेता निर्वाचित हुए और उन्होने राज्यपाल से कहा कि वे सरकार 
बनाने की स्थिति में है । 5 मार्च, 7967 को सभी' विरोधी दलो के श्रतिनिधियों ने 'सयुक्त विधा- 
यक दल' का निर्माण किया और रामचन्द्र विकल को नेता चुना | विकन ने राज्यपाल से अनुरोध 
किया कि 423 सदस्यों के सदन में सविद को 2]5 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है अत' उन्हे सरकार 
बनाने के लिए आमन्त्रित किया जाना चाहिए । 9 मार्च को ही संविद ने एक न्यूनतम कार्य कम 
स्वीकार किया | राज्यपाल ने 2 मार्च को काग्रेस विधानमण्डलीय दल के नेता चन्द्रभान ग्रुप्त को 
मन्त्रिमण्डल बनाने का आमन्‍्त्रण दिया। लेकिन ग्रुप्त का मन्त्रिमण्डल केवल 8 दिन ही चला। 
चरणसिह ने 47 काग्रेसी सदस्यों को साथ लेकर विरोधी पक्ष में स्थान ग्रहण कर लिया । संविद 
ने चरणसिंह को सवंसम्मति से अपना नेता निर्वाचित किया और राज्यपाल ने उन्हें मन्त्रिमण्डल 
बनाने का आमसन्‍्त्रण दिया | सविद मे दरारें पडता शुरू हो गयी । साम्यवादी दल ने एक माह मे 
अपने एकमात्र सदस्य को सविद से हटा लिया । जनसंघ ने किसानो से सीधे अन्न खरीदने की योजन' 
के प्रति अपना आशिक समर्थन प्रकट किया । काग्रेस और संविद मे दल-बदल का सिलसिला जारी 
रहा। सविद के विभिन्न घटक मुख्यमन्त्री को वराबर घमकी देते रहते थे। साम्यवादी दल लगान 
माफी के प्रश्त पर शीघ्र निर्णय लेने को कहता था तो ससोपा ने चेतावनी दी कि यदि छ: माह 
में यह भश्न हल नही हुआ तो वह सरकार का साथ छोड देगी । जनसघ ने कहा कि यदि सविद 
के अन्य घटको ने उसकी उपेक्षा की तो सघ की कार्यसमिति अपने मन्त्रियों को आदेश देंगी कि वे 
अपने पद. को त्याग दे । जन कांग्रेस के अध्यक्ष रामगोपाल ने धमकी दी कि यदि सरकार ने अल्प- 
संख्यको के अति विशेषकर उनकी भाषा और सस्क्ृति के भ्रति न्यायपूर्ण व्यवहार नही किया तो जन 
कारग्रेंस अपने सन्त्रियों से त्यागपत्र देने के लिए कह सकती है। उद्दू भाषा के प्रश्न को लेकर के 
संविद सल्तिमण्डल में नया सकट उत्पन्न हो गया। उपमन्‍्त्री ने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश और 
विहार मे उद्द भाषा को दूसरी राजभाषा बनाया गया तो जनसंघ सविद सरकारो से हट जायेगा। 
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मुख्यमन्त्री चरणसिह ने उपमुख्यमन्त्री तथा संविद समल्वथ सचिव को पत्र लिखा कि उन्हें 
के नेतृत्व से मुक्ति दे दी जाये मुख्यमन्त्री ने इस बात का कट्टा विरोध किया कि सविद के विभिन्न 
घटक नित्यप्रति के प्रशासन में उन पर अनुचित दवाव डाल रहे है। उदू के प्रश्न पर उत्पादन 
मन्त्री (स्वतन्त्र दल) ने त्यागपत्र दे दिया तथा स्वतन्त्र दल के चार अन्य विधायक विधानसभा में 
निर्देलीय गुट मे सम्मिलित हो गये । सविद के सबसे बड़ें घटक ससोपा ने धमकी दी कि यदि सरकार 
ने अपनी घोषणा के अनुसार आगामी खरीफ से 625 एकड से कम जमीन वाले काश्तकारों का 
60 प्रतिशत लगान माफ नही किया तो वह आन्दोलन करेगी । फिर ससोपा के पांच तथा दी साम्य- 
वादी मसन्त्रियों ने अपने त्यागपत्र भेज दिये | संसोपा तथा साम्यवादी दलों के निकल जाने के बाद 
संविद सरकार में चार ही दल रह गये और उन चारो दलो की सदस्य सख्या 4[ रह गयी थी । 
मुख्यमस्त्री चरणसिंह ने दो-तीन वार सविद समन्वय समिति को अपना त्यागपत्र दे दिया | सविद 
ते चरणसिंह के स्थान पर रामचन्द्र विकल को अपना दूसरा नेता निर्वाचित किया लेकिन स विद 
के अन्य घटको ने उन्हे नेता ही स्वीकार नहीं किया। ऐसी स्थिति मे राज्यपान ने राष्ट्रपति शासन 
की सिफारिश कर दी ! 
सविद के घटकों ने फिर से मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया । राष्ट्रपति ने अःनेश्चय 
के वातावरण में विधानसभा को भग किया। विधानसभा का विघटन होते ही सविद का भी 
विघटन हो गया | उसके कुछ घटको--जनसंघ, भारतीय कान्ति दल ने स्वतन्त्र रूप से निर्वाचनों 
में भाग लिया । मध्यावधि चुनावों भें काग्रेस को 24 स्थान प्राप्त हुए और चन्द्रभान गुप्त के 
नेतृत्व में उसका मन्त्रिमण्डल वना । 
इस प्रकार उत्तर प्रदेश मे सविद की असफलता का मुस्य कारण सबिद के घटकों के वीच 
नीति सम्बन्धी मतभेद ये । संविद के विभिन्न घटक म्रुख्यमन्त्री को धमकियाँ देते रहते थे जिससे 
मुख्यमस्त्री नाममात्र के मुख्यमन्ती की भूमिका निभाने के लिए तैयार नहीं थे । वस्तुतः सविद 
सरकार अपने अन्तर्विरोधों के कारण स्वय ही समाप्त हो गयी । 
जून 977 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों मे जनता पार्टी को स्पप्ट बहमत प्राप्त हुआ 
और भारतीय लोकदल घटक के रामनरेश यादव मुख्यमन्त्री बने । यह जनता सरकार यथार्थ में 
भारतीय लोकदल और जनसंघ की मिली-जुली सरकार ही थी। घीरे-घीरे दोनो गुटो के मतभेद 
बढने लगे और जब रामनरेश यादव ने चार जनसंघी मन्त्रियों को बर्खास्त कर दिया तो जनसघ 
घटक ने रामनरेश यादव को ही पद छोडने के लिए वाध्य कर दिया । बाद मे काग्रेस फॉर डेमो- 
क्रेसी घटक को प्राथमिकता देकर वनारसीदास मुख्यमन्त्री वने । बनारसीदास-ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ का विवाद खड़ा करते हुए जनसंघ घटक को सत्ता से दूर रखा | उनकी सरकार कुछ दिनो के 
लिए कांग्रेस (आई) का भी समर्थन प्राप्त करती रही । जनवरी 980 के चुनावों के बाद जनता 
पार्टी ने इस सरकार को बनाने के लिए समर्थन देने की घोषणा की । एक मिली-जुली सरकार के 
घटको में पायी जाने वाली प्रतिस्पर्द्धा जजता और लोकदल की इन सरकारो मे स्पप्टत देखी गयी। 
मध्य प्रदेश में संविद राजनीति 
(0०0&.770 ए0वाट5 पर %७०0प४ 26058॥9) 
चतुर्थ आम चुनाव के बाद द्वारिकाप्रसाद मिश्र सर्वेसम्मति से कांग्रेस विधानमण्डलीय दल 
के नेता निर्वाचित हुए और मुख्यमन्त्री बने । ग्वालियर की राजमाता के नेतृत्व मे गैर-काग्रेसी दलो 
तथा काग्रेसी दल-बदलुओ के सहयोग से एक वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए राजनीतिक काय- 
वाही शुरू हो गयी । 29 जुलाई, 967 को शिक्षा मन्त्रालय की माँगो पर मिश्र सरकार सदन में 
पराजित हो गयी और मिश्र ने अपनी' सरकार का त्यागरपत्र दे दिया । राज्यपाल ने संविंद नेता 
ग्वालियर राजमाता की सलाह पर गोविन्दनारायश सिंह को सरकार बनाने का आसन्वण दिया । 
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संविद के प्रतिनिधियों ने नये मन्त्रिमण्डल के लिए न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया। प्रसोपा तथा 
संसोपा ने तय किया कि वे मन्त्रिमण्दल भे सम्मिलित नही होगे तथा बाहर से ही मन्त्रिमण्डल को 
समर्थन देंगे । सविद के विभिन्न घठकों के बीच विभागों का जिस ढय से वितरण हुआ था, धारम्भ 
में उससे कुछ बाद-विवाद उत्पन्न हुआ । 

संसोपा संविद पर दवात्र डालने लगी कि वह भू-राजस्व को पूरी तरह समाप्त करे। 
हरिजन संविद में अधिक प्रतिनिधित्व की माँग करने लगे । संविद के अन्य घटक साम्यवादी दल ने 
धमकी दी कि यदि संविद ने उसके 0-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित नहीं किया तो वह संविद का 
समर्थन करना बन्द कर देगा। कांग्रेस विधानमण्डलीय दल के नेता श्यामाचरण शुक्ल ने प्रसोपा नेता 
सी. पी. तिवारी को औपचारिक रूप से आमन्त्रण दिया कि वे 22 कांग्रेसी विधायकों के समर्थन 
से प्रसोपा मन्त्रिमण्डल का निर्माण करें। इधर मुख्यमन्त्री और जनसंघ के वीच मतभेद बढ 
गया और जनसंघ के सातो मन्त्रियो ने अपने पढों से त्यागपत्र दे दिये। जनसघी' सन्त्रियों को इस 
वात पर वड़ा रोष था कि मुख्यमन्त्री उनके विभागों में हस्तक्षेप कर रहे थे | एक स्थिति तो 
ऐसी उत्पन्न हो गयी कि मुख्यमन्त्री और संविद नेता राजमाता ने त्यागपत्र दे दिये। संविद की 
समन्वय समिति की बैठक हुई और बहुत से निर्णय लिये गये । सविद के सदस्यों तथा घठको के 
लिए एक आचरण-सहिता स्वीकार की गयी तथा मुख्यमन्त्री ने अपनी शक्तियों के ऊपर कुछ अंकुश 
स्वीकार किये । प्रसोपा ने यह निश्चय कर लिया कि सत्ताछढ संविद सरकार का समर्थन वन्‍्द कर 
दिया जाय । गोविन्दनारायण सिंह ने काग्रेस से मिन्नताएुर्ण वार्ता प्रारम्भ कर दी और राजा 
नरेशचन्द्र सिंह के पक्ष में मुख्यमन्त्री-पद त्याग करने के लिए प्रस्तुत हो गये । जनसंघ माँग कर रहा 
कि श्री सिंह सुल्यमन्त्री-पद से हट जायें । जब श्री सिंह मुख्यमन्त्री पद से हटे तो राजा नरेशचनद्र 
सिंह संविद मुख्यमन्त्री वते । इस बीच श्री सिंह सहित्त सविद के बीस सदस्य कांग्रेस मे जा मिले 
और श्यामाचरण शुक्ल के नेतृत्व मे काग्रेसी सरकार गठित कर दी गयी । 

इस प्रकार मध्य प्रदेश मे सविद मन्त्रिमण्डल की रचना और अन्त काग्रेस से दल-बदल की 
घटना से ही हुआ है। जब काग्रेंस दल-बदलू सबविद का मजा लूटकर पुनः कांग्रेस में शामिल हो 
गये तो संविद का अस्तित्व समाप्त हो गया। संविद के पत॒न का मुख्य कारण उसके घटकों मे 
एकता का अभाव और मुख्यमन्त्री की दुवंल स्थिति ही था। काग्रेस दल ने भी संविद में फूठ डालने 
का भरसक प्रयत्न किया | 

जूत 977 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
हुआ | जँनता पार्टी की यह सरकार मोटे रूप से जनसंघ और सोशलिस्ट घटकों की मिली-जुली 
सरकार ही थी। दोनो घटको में आये दित तनाव और मतभेद उत्पन्न होते रहे । सोशलिस्ट घटकों 
ने मुख्यमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सकलेचा का सतत्‌ विरोध किया | यह विरोध इतना बढ गया कि उन्हें 
जनवरी 980 के लोकसभा के चुनावों के बाद पद से त्यागपत्र देना पडा । फरवरी 980 तक 

यह जनता सरकार इसलिए चलती रही क्योकि विधानसभा में जनसघ की स्थिति काफी सुदृढ थी। 


केरल में संबिद राजनीति 
(00०&.]07 290 .परप05 एफ #&फछारा,4) 


.._95-52 के चुनावों मे काग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती लेकिन उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त 
नहीं हुआ। अत काग्रेस व 'तमिलनाडु-त्रावणकोर नेशनल काग्रेंस” की सहायता से मन्त्रिमण्डल 
बनाया । किन्तु छः माह के अन्दर ही नेशनल काग्रेस ने 'अविश्वास प्रस्ताव' के पक्ष मे मत देकर 
सरकार को पराजित कर दिया। 954 के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत भ्ाप्त न कर सकी । 
चुनाव में रोमन कैथोलिक चर्च ने कांग्रेस का समर्थन किया । साम्यवादी, अ्जा समाजवादी तथा 
ऋ्रान्तिकारी समाजवादी दलो ने काग्रेंस के विरोध से अपना संयुक्त मोर्चा बनाकर 47 स्थानों मे 
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में 73 स्थानों पर कांग्रेस का सीधा मुकावला किया | काग्रेम कुल 58 सीटें जीत सकी और मंयुक्त 
मोर्चे को 59 स्थान मिले । प्रजा समाजवादी दल के केन्द्रीय नेता साम्यवादियों के साथ साझा 
सरकार बनाने के पक्ष मे नही थे अत काग्रेस ने सरकार से बाहर रहकर प्रसोपा के मन्त्रि- 
मण्डल का समर्थन किया । किल्तु मार्च 955 में यह मन्त्रिमण्डल धराशायी हो गया और पी. 
जी. मेनन के नेतृत्ठ में काग्रेस मन्त्रिमण्डल वना जो मार्च 956 तक चलता रहा। 957 के 
चुनाव में साम्यवादी दल को बहुमत प्राप्त हो गया और जुलाई 959 तक साम्यवादी सरकार 
कार्य करती रही । सन्‌ 960 में केरल विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनावों में काग्रेस ने 
मुस्लिम लीग और प्रसोपा के सहयोग से साम्यवादियों के विरुद्ध चुनाव लड़ा। चुनाव के बाद श्री 
पटुम थाणू पिल्‍्ले के नेतृत्व में काग्रेस और प्रसोपा का मिला-जुला मन्त्रिमण्डल बना । यह सरकार 
962 तक चलती रही । 964 में केरल में तीसरी वार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ । 965 
में पुनः चुनाव हुए जिसमे किसी दल को स्पष्ट वहुमत आरप्त नहीं हुआ और 967 तक राष्ट्रपति 
शासन जारी रखा गया । ४ 
चतुर्थ आम चुनावों मे केरल में पुन वामपन्‍्थी दलो तथा मुस्लिम लीग का सयुक्त मोर्चा 
बना । 33-सदस्थीय विधानसभा से मार्क्सवादी-साम्यवादी दल को 52 तथा साम्यवादी दल को 
9 स्थान मिले । नम्बूदरीपाद के नेतृत्व में वामपन्‍्थी मोर्चे की सरकार बनी । इस मोर्चे में छ 
वामपन्धी दल तथा मुस्लिम लीग शामिल हुए । शीघ्र सयुक्त मोर्चा सरकार में दरारें पडने लगी । 
सरकार चुनाव मे दिय्रे गये वचनो को पूरा नही कर पायी, खाह्म समस्या विकट हो गयी और 
प्रशासन में शिथिलता आ गयी । माक्संवादी-साम्यवादी दल ने गोपाल सेना” गठित करके लोगो 
को सताना प्रारम्भ कर दिया । ससोपा नेता तथा वित्तमन्त्री पी. के. कुँज ने मोर्चा सरकार की 
नीतियो की कटु आलोचना की । 5 मई, 969 को कृषि मन्त्री एम. एन. गोविन्द नय्यर ने 
मार्क्सवादियों की नीति की कदु आलोचना की । पारस्परिक भ्रतिस्पर्दा के कारण सरकार ने घटकों 
में मतभेद बढ़ने लगा और 969 से नम्बूदरीपाद ने त्यागयत्र दे दिया । अच्युत मेनन के नेतृत्व मे 
साम्यवादी दल का नया मन्त्रिमण्डल वता जो केक्‍्ल 9 महीने चला । जून 4970 में मेनन ते 
राज्यपाल को विधानसभा भग करने का परामर्श दिया । 47 सितम्बर, 970 को राज्य में पुन 
चुनाव हुए। राज्य के 2] दलो ने तीन मोर्चे बनाये । प्रथम मोर्चे मे एस. एस. पी. (887), के 
एस पी (8587) तथा के. आई. पी (६77?) दल थे तथा इसका नेतृत्व मास वादी-साम्यवादी दल 
ने किया। दूसरे मोर्चे का नेतृत्व साम्यवादी दल ने किया जिसमें आर. एस. पी (857), पी. 
एस, पी. (287) तथा मुस्लिम लीग ये और काग्रेस दल ने भी इससे समझौता कर रखा था | 
तीसरे मो्चे मे सगठन कांग्रेस, जनसघ, स्वतन्त्र, द्रमुक आदि दल थे। चुनावों के बाद काग्रेस दल 
सबसे बडे दल के रूप में उभरा और उस 33 सदस्यों की विधानसभा में 32 स्थान प्राप्त हुए । 
अच्युत मेतन के नेतृत्व मे मन्त्रिमण्डल बना जिसमे तीन मन्त्री साम्यवादी दल (टश) से, दो मन्त्री 
आर, एस. पी (२5९) से, दो मुस्लिम लीग से तथा एक मन्‍्त्री प्रसोपा से लिया गया । काग्रेस दल 
ने सरकार को वाहर से समर्थन देने का वचन दिया । यह मन्त्रिमण्डल सफलतापूर्वक कार्य करता 
रहा। 20 जुलाई, 975 को केन्द्रीय सरकार ने इस मन्निमण्डल का कार्य क्रम सविधान के अनुच्छेद 
72 के अनुसार छ' माह के लिए बढा दिया । वाद में काग्रेस ने भी इस मन्धिमण्डल में 
शामिल होना स्वीकार कर लिया और के. करुणाकरण गृहमन्त्री बनाये गये । मार्च 977 के 
चुनावों का केरल की राजनीति पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ा और लोकसभा व विधानसभा दोनों 
में सत्ताधारी संयुक्त मोर्चे को आशातीत सफलता मिली । मुख्य विशेषता यह रही कि कांग्रेस को 





॥ (पातफ उैरधभदा * चधरधाव 4/?९/ 'ै९(।॥, | 975, 9!. ५५. 97 66-67. 
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पहले के मुकावले अधिक सीटे मिली और विधानसभा में सबसे वड़े दत के रूप में सामने 
आयी । सबसे वे दल के रूप में कांग्रेस विधायक दल के नेता करुणाकरण ने मुख्यमन्त्री पद की 
शयथ ली । मार्च 977 के चुनाव में विधानसभा की 40 सीठो में से सत्ताधारी संयुक्त मोर्चे को 
]] सीटें मिली । राजन मामले को लेकर उत्पन्न हुए राजनीतिक विवाद मे मंयुक्त मोचे के मुख्य- 
मन्त्री करणाकरण को त्याग्रपत्र देता पडा । उनकी जगह ए. के. एण्टोनी मुख्यमन्त्री बने । वाद में 
काग्रेस विभाजन के फलस्वरूप उन्होने पद त्याग दिया और साम्यवादी दल के पी के. वासुदेवन 
तय्यर मुल्यमस्त्री पद पर आसीन हुए। इस संयुक्त मोर्चा मन्वरिमण्डल ने अपने मतभेद के कारण 
त्यागपत्र दे दिया और 2 अक्टूबर, 979 को सुस्लिम लीग के सी एच. मोहम्मद कोया के 
नेंत॒त्व में तीन-सदस्यीय मन्त्रिमण्डल ने शपथ ली । कोया मन्त्रिमण्डल को सास्यवादी दल (८) 
के नेतृत्व में बने सयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल के स्थान पर पदस्थ किया गया । कोया के राजनीतिक 
दल के विधायकों की संख्या मात्र ] थी । राष्ट्रीय प्रजातन्त्री मोर्चा सता में मुस्तिम लीग का 
साझेदार बना और मोर्चे के विधायकों की सख्या कुल 4 थी। लोगो ने अनुमान लगाया कि यह 
मन्त्रिमण्डल चिरजीवी नही होगा । किन्तु जव भू-उपहार विधेयक पर मतदान हुआ तो उसके पक्ष 
में 70 और विपक्ष मे 42 मत आये । यह स्पप्ट हो गया कि विधेयक के विरोध में भारतीय साम्य- 
वादी दल और, माक्सवादी दल साम्यवादी (22--49 विधायकों ने) ने ही मतदान किया । साम्य- 
वादियों के विपरीत मुस्लिम लीग और राष्ट्रीय प्रजातन्त्रवादी मोर्चे के अलावा काग्रेत्त 22, केरल 
कांग्रेस (जोसफ गुट) 9, काग्रेस और कांग्रेस (६) 7 ने मन्त्रिमण्डल का साथ दिया । यह स्पष्ट 
था कि सालो बाद केरल मे साम्यवादी लोग एक तरफ और गैर-साम्यवादी सभी राजनीतिक दल 
दूसरे खेमे में जमा हो, गये । [0० स्न्ण्व्श्व््न्ड 
वस्तृत अवसरवादिता के कारण केरल में केरल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, जबता पार्टी ओ पार्टी और 

इन्दिरा काग्रेस एक नाव में सवार हो गये । जसे ही दोनों साम्यवादी दलों के बीच मेलजोल का 
प्रयत्त शुरू हुआ और इस वात की आशंका होते लगी कि साम्यवादी लोग एकता के कारण प्रदेश 
की राजनीति को प्रभावित करते जा रहे है, सारे गर-साम्यवादी दल सगठित हो गये । 

मोहम्मद कोया मन्त्रिमण्डल के त्यागपत्र के वाद 30 नवम्बर, 979 को राज्य विधान- 
सभा को भंग कर दिया गया और 4 दिसम्वर, 979 को यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया 
गया । 20 जनवरी, 980 को केरल विधानसभा के चुनाव हुए । मार्क्सवादी साम्यवादी दल के 
नेतृत्व वाले सात-सदस्यीय वामपऩ्थी मोर्चे को 40 सदस्यीय केरल विधानसभा मे 93 स्थान प्राप्त 
हुए और उसे पूर्ण वहुमत प्राप्त हो गया । राज्य में उसके मुख्य विपक्षी दल काग्रेस (३) के नेतृत्व 
वाले मोर्चे को 46 स्थान मिले । माक्सवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व वाले मोर्चे मे काग्रेस (अर्स), 
भारतीय साम्यवादी दल, केरल काग्रेस (मणि गुट), मुस्लिम लीग, केरल काग्रेस (पिल्लई गुट) तथा 
आर एस. पी शामिल थे । दूसरी ओर काग्रेस (इ) के नेतृत्व वाले प्रजातान्त्रिक मोर्चे मे 6 दल 
शामिल थ। ये दल थे काग्रेस (इ), मुस्लिम लीग, क्रेरल कांग्रेस (जोसफ ग्रुट), नेशनल डेमोक्रेटिक 
पार्टी, प्रजा-सोशलिस्ट पार्टी तथा जनता पार्टी । माकपा वाले मार्च के नेता इ. के तयनार बनाये 
गय | परन्तु अक्टूबर 98 में मुख्यमन्ती नयनार ने राज्यपाल को अपनी सरकार का इस्तीफा 
पेश कर दिया। 6 अक्टूबर, 98[ को ए के. एण्टोनी ग्रुट (कांग्रेस शरद) ने तथा उसके वाद 
9-सदस्पीय मणि गुट ने सरकार से अपना समर्थन वायिस ले लिया जिसके फलस्वरूप माक्संवादी 
नेतृत्व वाला तयनार मन्न्रिमण्डल अल्पमत से आ गया और 20 अक्टवर को राज्य भे छठी बार 
राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। कांग्रेस 'श” ने मन्त्रिमण्डल से इस्तीफा देते समय अपने 
बयान में कहा कि “एक वार फिर सिद्ध हो यया है कि सिर्फ प्रजातान्त्रिक शक्तियों द्वारा ही राज्य 


कि 
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में साफ-सुधरा प्रशासन स्थापित किया जा सकता है और शान्ति व्यवस्था सुचार बनायी जा 
सकती है ।” 

इसके वाद काग्रेस (इ) के नेता के करुणाकरण के नेतृ त्व में एक अन्य मिली-जुली सरकार 
का गठन किया गया । यह सरकार विधानसभा के स्पीकर के निर्णायक मत्त के आधार पर कुछ 
दिनों तक टिकी रही । स्पीकर ने सरकार को बचाने के लिए एक अवसर पर तो एक दिन में ही 
आठ बार अपने निर्णायक मत का प्रयोग किया । किन्‍्तु जैसे ही केरल कांग्रेस के विधायक लोल- 
प्पन नेवाडन ने सरकारी पक्ष से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर लिया तो कदणाकरण सरकार अल्प- 
मत में आ गयी। 9 मई, 982 को राज्य विधानसभा के मध्यावधि चुनावों में काग्रेस (इ) के 
नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चे को [40 सदस्यों वाली विधानसभा में 77 स्थान प्राप्त हुए 
और के. करुणाकरण के नेतृत्व में मोर्चे हरा एक मिली-जुली सरकार गठित की गयी। इस 
सरकार की स्थिति घटक दलो के आपसी तालमेल के अभाव में अववरत डगमगाती रही । 

23 मार्च, ।987 को केरल विधानसभा के चुनाव हुए ओर वहाँ वामपनन्‍्थी लोकतान्त्रिक 
मोर्चा विजयी हुआ । केरल में 440 मे से कुल 38 सीठो के लिए चुनाव हुए । इसमे से 76 
स्थान वामपन्थी मोर्चे को, 60 संयुक्त लोकतान्त्रिक मोर्चों को व 2 स्थान अन्य को प्राप्त हुए 
ई. के. नयतार को वामपन्थी मोर्चे का नेता चुना गया और तब से एक मिली-जुली सरकार उनके 
नेतृत्व में कार्यरत है । 


उल्लेखनीय है कि केरल में मन्त्रिमण्डलो के बहुत थोड़े समय तक जलने का इतिहास रहा 
है, नेकिन अच्युत मेनन के नेतृत्व में शठित संयुक्त मोर्चे की सरकार ही मात्र ऐसी सरकार थी जिसे 
अपने पुरे कार्यकाल तक सत्ता में बने रहने का मौका शिला, यही नहीं, दो वार छ -छ. महीने के 
लिए उसके कार्यकाल मे वृद्धि भी की गयी । व्स्तुत सारे भारत मे संयुक्त मोर्चे की सरकारों में 

सफलता अच्युत मेनन की सरकार को ही प्राप्त हो सकी । 
उड़ीसा में मिली-जुली सरकार की राजनीति 
(ए०047राठप़ एण77708 पर 0ारा58५) 

चतुर्थ जाम चुनाव में उड़ीसा विधानसभा के 40 सदस्यो में से 49 स्थान स्वतन्त्र दब 
को, 30 काग्रेस को, 26 जन काग्रेस को, 24 प्रसोपा, 7 सी. पी. आई., 2 संसोपा तथा । स्थाव 
सी. पी. एम को प्राप्त हुआ | स्वतन्त्र दल के नेता आर. एन. सिंहदेव ने 8 मां, 967 को 
जन काग्रेस के समर्थन से मिली-जुली सरकार बनायी | दोनो दलो ने सयुक्त चुनाव लड़ा था और 
कुल मिलाकर 75 स्थान भाप्त कर लिये थे । यह सरकार जनवरी 974 तक पली-भाँति काम 
करती रही। काग्रेस दल ने जन काग्रेस को सिहदेव सरकार से पृथक्‌ करने के प्रयास प्रारम्भ किये । 
जनवरी 974 में जन काग्रेस ने यह्‌ आरोप लगाते हुए कि स्वतन्त्र दल के मन्‍्नरी भ्रप्ट कार्य कर 
रहे हैं, सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया । राज्यपाल ने मुख्यमन्त्री को सदन का विश्वास 
प्राप्त करने को कहा किन्तु मुख्यमन्त्री ने 9 जनवरी, 97 को अपना त्याग्रपत्र दे दिया। 
राज्यतान ने राष्ट्रपति शासव की सिफारिश कर दी और विधानसभा का विघटन कर दिया गया। 
» मार्च, 497][ को नये चुनाव हुए और किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हुआ । उत्कव 
कार््रंस ने स्वृतस्त्र दल, झारखण्ड पार्टी तथा निर्दलीय सदस्यों से मिलकर मोर्चा वनाया जिसके नेता 
विश्वनाथ दास चुने गये। राष्ट्रपति शासन की समाप्ति की गयी और 3 अप्रैल, 972 को नयी 
सरकार अस्तित्व मे आयी । शीघक्ष ही उत्कल कांग्रेस मन्त्रिमण्डल से हट गयी और जून 972 
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में नन्दिनी सत्पथी के नेतृत्व में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डल बन गया। उत्कल काग्रेस ने यह भी प्रस्ताव 
पारित कर दिया कि वह काग्रेस मे शामिल हो जायेगी। यह मित्रता अधिक दिनों तक नहीं चल 
सकी । वीजू पटनायक ने प्रगति दल वनाकर वयावत का झण्डा खडा कर दिया और सत्पथी सर- 
कार से कई विधायक अलग हो गये । सत्पथी मन्विमण्डल ने बहुमत खो दिया और 28 फरवरी, 
973 को त्याग्रपत्र दे दिया । राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासव की सिफारिश कर दी। फरवरी 
974 मे उड़ीसा में पुन. निर्गाचन हुए। - भारतीय साम्यवादी दल ने काग्रेस के साथ चुनाव 
समझौता किया और सरकार बताने मे उसको सहयोग दिया । श्रीमती नन्दिनी सत्पथी को मुख्य- 
मन्‍्त्री बताया गया । भारतीय साम्यवादी दल सरकार में सम्मिलित नहीं हुआ और वाहर से 
सरकार को समर्थन देता रहा । वाद में कई निर्दलीय सदस्य काग्रेस में मिल गये और सरकार 
सुगमता से चलने लगी । ॥ 

इसी' प्रकार उडीसा में श्री सिहदेव द्वारा निर्मित मोर्चा सरकार लगभग चार वर्ष तक 
सफलतापूर्वक कार्य करती रही । उसकी सफलता का राज यह था कि यह सरकार केवल दो दलो 
का ही संयुक्त मोर्चा थी और यदि काग्रेस जन काग्रेस के नेताओं के प्रलोभन न देती तो आसानी 
से उडीसा की संविद्र सरकार पाँच वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेती । 


प. बंगाल राजनीति में संयुक्त सोर्चा सरकार 
(008॥70.४ 50५8शपशहारा' पर जार. छझार6७, ए0.7705) 


पश्चिमी वंगाल में काग्रेस दल वीस वर्ष तक लगातार सत्तारूढ रहा था, पर सन्‌ 4967 
के चतुर्थ आम चुनावों से उसे पूर्ण बहुमत न मिल सका । स्वतन्त्रता के वाद यह पहला मौका था 
जबकि उसे चुनावों मे भारी पराजय का मुँह देखना पडा। विरोधी दलो ने तत्काल ही एक काम- 
चलाऊ गठवबन्धन तैयार कर लिया जिससे कि वे मिली-जुली सरकार का निर्माण कर सकें । 25 
फरवरी, 967 को दोनो वामपथी मोचो--सयुक्त वामपन्‍्थी मोर्चे और जनवादी संयुक्त वामपन्थी 
मोर्चे के कुछ ग्रुटो ने मिलकर. एक संयुक्त लोकतस्त्रात्मक मोर्चे की स्थापत्ता की । वगला काग्रेस के 
श्री अजय मुखर्जी इस मोर्चे के नेता बने । पहली माच॑ को राज्यपाल ने संयुक्त मोचचे के 'नेता को 
सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित किया । मोर्चे ने एक न्यूनतस कार्यक्रम की घोषणा कर दी । 
अजय भुखर्जी के मन्त्रिमण्डल के प्रति'जनता ने अभुतपूर्व उत्साह, आशा और उल्लास का परिचय 
दिया। संयुक्त मोर्चे मे शीघ्र ही दरारें पड गयी। एक समय तो ऐसा लगने लगा कि मुख्यमस्त्री 
ओर वामपन्थी साम्यवादी एक-दूसरे से अलग हो जायेंगे । वामपन्‍्थी साम्यवादियो की राप्ट्र-विरोधी 
एवं हिसात्मक कार्यवाहियो नवसलवादी विद्रोह, घेराव, हडतालो आदि से तंग आकर भुख्यमन्त्री 
अजय मुखर्जी ने अपनी सरकार का तख्ता पल्रटने का निर्णय किया। सिंचाई मन्त्री श्री विश्वनाथ 
मुखर्जी की खाद्य मन्त्री पी. सी. घोण में कहा-सुनी हो गयी । वगला कांग्रेस के अनुसूचित जाति 
के 8 विधायकों ने अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को मन्वरिमण्डल मे शामिल न करने के प्रर्त 
पर सयुक्त मोर्चा छोड़ देते की ध+की दी | मन्विमण्डल की बैठक मे मुस्यमस्त्री और उपमुख्यमन्त्री 
ज्योति बसु के वीच झडप हो गयी । खाद्यमन्त्री डॉ पी. सी. घोप ने संयुक्त मोर्चा मन्विमण्डल से 
त्यागपत्र दे दिया । डॉ. घोष के साथ 7 अन्य विधायक भी संयुक्त मोर्चे से निकल गये और 
सयुक्त मोर्चा अल्पमत मे आ गया । इसके वाद सयुक्त मोर्चे ने क तो त्यागपत्र दिया और न विधान- 
सभा की वेठक ही जल्दी बुलायी । इस स्थिति मे राज्यपाल ने संयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल को वर्खास्त 
कर दिया। डॉ पी. सी. घोष ने काग्रेस दल के सहयोग से संयुक्त मोर्चे से दल-बदल करने वाले 
विधायकों का एक अल्पसंख्यक मस्त्रिमण्डल बताया। वाद मे कांग्रेस से. कुछ सदस्य भी घोष मन्स्रि- 
मण्डल झे शामिल हो गये, लेकित मस्त्रिपदों के वितरण के समय काग्रेसियों मे फिर विवाद उत्पन्न 
हो गया । राज्यपाल ने विधानसभा की बैठक बुलायी और स्पीकर श्री विजय बनर्जी ने एक अभ्त- 
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पूर्व व्यवस्था द्वारा सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया । ऐसी स्थिति भे राज्यवाल 
ते राप्ट्रति शासन की सिफारिश की और विधानसभा भग कर दी गयी। फरवरी 969 में 
विधानसभा के मध्यावधि चनाव हुए । 280 सदस्यों के सदन में 2 दलों के सयुक्त मो को 24 
स्थान प्राप्त हर और राज्यपाल ने थी अजय मुखर्जी को नयी सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित 
क्या । सयुक्त मोर्चे के नेताओं ने पश्चिमी वगात में अपने नये मन्त्रिमण्डल का आरम्म इस वचन 
के साथ किया कि वे संविधान तथा जनतनन्‍्त्रात्मक ढाँचे के भीतर रहकर ही काय करग। 
सयुक्त मोर्चे ने राज्यपाल श्री धर्मवीर को हटाने की माँग की । राज्यपाल को ऐसा अधि- 
भाषण तैयार करके दिया जिसमे स्वय राज्यपाल द्वारा संयुक्त मोर्चा सरकार की वखस्तिगी को 
भी आलोचना की गयी ) नवसलवादियो की गतिविधियाँ राज्य में सक्रिय रूप से बढ गयी । मुख्य- 
मन्त्री तथा वगला काग्रेस ने राज्य में अव्यवस्था को दूर करने के लिए । दिसम्बर, 969 को 
सत्याग्रह प्रारम्भ किया। अजय मुखर्जी और ज्योति बसु के बीच भयकर मतभेद बढ गये । उपमुल्य- 
मन्त्री ज्योति वसु कहने लगे कि मुस्यमन्त्री की स्थिति तो बराबर वालो में 'प्रथम' मात्र हे। विधाद- 
सभा मे मुख्यमन्त्री ने स्वयं कहा कि सयुक्त मोर्चा सरकार ने अनेक 'असभ्यतापूण काथ किये है । 
अराजकना, हिंसा और अव्यवस्था की स्थिति मे मुस्यमन्त्री ने स्वयं त्यागपत्र दें दिया । मार्क्शवादी- 
साम्यवादी पार्टी ने उनके त्यागपत्र के विरोध में 'बन्द' आयोजित किया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति 
शासन की सिफारिश कर दी और सयुक्त मोर्चा अपने ही मतभेदों से टूढ गया । 
मार्च 977 में चुनाव होते है और अंजय मुखर्जी एक लोकतान्त्रिक मयुक्त मोर्चे! का 
निर्माण करते हैं । इस मोर्चे में काग्रेस भी शामिल हो जाती है । वगजादेश की घटनाओं के सन्दभ 
में मुख्यमन्त्री अजय मुखर्जी ने राज्यपाल को विधानसभा भग करने की सलाह दी और राज्य में 
पुत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया । मार्च 972 में पुन चुनाव होते है। कार्ग्रस दल 


को 280 स्थानों में से 26 स्थान प्राप्त होते है और श्री सिद्धार्थ शकर रे के नेतृत्व भें काग्नंस 
को सरकार बनती 


काग्रेस पार्टी की यह सरकार आपात्काल के दिनो में भी चलती रही। जून 977 के 
विधानसभा चुनावों से काग्रेस पार्टी का स्थान माक्संवादी-साम्यवादी दल ये ले लिया। 294- 
सदस्यीय विधानसभा से मार्क्सवादी दल को 77 स्थान प्राप्त' हुए और मिली-जुली सरकार बनाने 
की कोई आवश्यकता प्रतीत नही हुई। ज्योति बसु मुख्यमन्त्री बने और उतकी सरकार जनवरी 
4982 तक आसानी से चलती र्ही। 

982 तथा 987 के विधानसभा चनावो में भी माक्ध॑ वादी पार्टी के नेतृत्व वाल मांच 
का बहुमत प्राप्त हुआ और ज्योति वसु के नेतृत्व में मिली-जुली सरकार बनी । प्रारम्भ में मोर्चे के 
घटक दलों मे दरारें प्रकट हुईं किन्तु मार्क्सवादी पार्टी का अकेले ही स्पष्ट बहुमत होने के क/रण 
सरकार के संचालन में कोई कठिनाई दिखलायी नही देती |: 

इस प्रकार पश्चिमी वगाल मे सयुक्त मोर्चे के शासन काल में हिंसा अव्यवस्था और अराज- 
कता बढ़ी । वामपन्ची दलो की कार्यवाही के कारण व्यापक रूप से औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न हो 
गयी । मोर्चे में एक ओर मुख्यम्रस्त्री और उपमन्त्री के बीच तनाव पैदा हुए ये तो दूसरी तरफ 
राज्यपाल और केन्द्रीय सरकार से भी मोर्चे ने सथर्य प्रारम्न कर दिया। 

बिहार में संविद सरकार की राजनीति 
(00&770व4 50ए5शशजहारा' गर छाप्त॥र ए0ा7728) 

चतुर्य आम चुनाव मे विहार मे काग्रेस दल की भारी पराजय हुईं । विधानसभा में गैर- 
काग्रेदी दलों में ससोपा के सदस्य सबसे अधिक थे । उसने गैर-काग्रेसी दलों के साथ गठजांड किया 
आर 3]-सूती कार्यक्रम के आधार पर सविद का निर्माण किया । इस सविद में लसोपा, स्सापा, 


ना 


भारत में मिली-जुली सरकारों की राजनीति. 843 


जन-संघ, जन-क्रान्ति दल, साम्यवादी दल शामिल हुए। महामाया प्रसाद सिन्हा को सेता तथा 
कर्पू री ठाकुर को सविद का उपनेता-चुना गया । राज्यपाल ते सिन्हा को सरकार बताने के लिए 
आमन्न्रण दिया । ह 
दल-बदल द्वारा संविद सरकार को अपदस्थ करने के प्रयास किये गये । मुस्यमन्त्री ने मोर्चे 
की सरकार के लिए कुछ काग्रेसी विधायकों को वचन दिया कि वे कांग्रेस का साथ छोडकर मोर्चे 
में सम्मिलित हो जाये तो उन्हें मन्‍्न्री-पद दे दिया जायेगा। संयुक्त मोर्चा मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध 
अविश्वास प्रस्ताव' पारित हो गया और महामाया प्रसाद ने अपने मन्विमण्डल का त्यागपत्न दें 
दिया । 
उसके बाद श्री मण्डल के नेतृत्व भें पाँच सदस्यों के शोपित दल सन्त्रिमण्डल ने शपथ-प्रहण 
की । यह अल्यसस्यक मन्त्रिमण्डल था जिसे कांग्रेस दल का समर्थन प्राप्त था । 47 दिन तक शासन 
करने के बाद कांग्रेस समर्थित शोपित्त दल मन्त्रिमण्डल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर 7 
मतो द्वारा अपदस्थ हो गया । है 
श्री भोला पासवान शास्त्री के नेतृत्व में सयुक्त मोर्चे की नयी सरकार बनी । विहार 
विधानसभा के तौ दलों ने उनका समर्थन करने का वचन दिया ) केवल 95 दिन बाद श्री शास्त्री 
में मन्त्रिमण्डल का त्यागपत्र दे दिया और राज्यवाल को नये चुनाव कराये जाने की सलाह दी । 
क्री शास्त्री ने अपने त्यागपत्र में कहा कि “मेरी सरकार की स्थिति डावॉडोल हो गयी है वयोकि 
हमारे एक घटक दल ने ऐसी' शर्तें रखी है जिन्हे राज्य के हित की दृष्टि से स्वीकार नही किया 
जा सकता ।” संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया और 
राज्य विधानसभा का विघटन कर दिया गया । 
फरवरी 969 मे मध्यावधि चुताव हुए। विधानसभा में वे तो काग्रेस को ही पूर्ण बहुमत 
मिल सका और न किसी अन्य दल को ही । काग्रेस दल के नेता सरदार हरिहर सिंह सरकार बनाते 
हैं किन्तु शीघ्र ही हरिहर सिंह मन्त्रिमण्डल, विधावसभा से वजट मॉगो के बीच 43 के विरुद्ध 
64 भतो से हार गया । हार का कारण था दल-वदल और मुख्यमन्त्री ने त्यागपत्र दें दिया। 
विपक्ष के नेता भोला पासवान शास्त्री सयुक्त मोर्चा मन्त्रिसन्डत बनाते है। किस्तु पासवान मन्नि- 
मण्डल केवल 9 दिन चला । बडे वाटकीय ढंग से 34 सदस्यों वाले जनसघ दल ने पासवान सरकार 
से समर्थन वापस ले लिया । संयुक्त मोर्चा मन्त्रिपरिपद का त्यागपतन्र राज्यपाल ने स्वीकार कर 
कर लिया और विहार में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गयी, किन्तु विधानसभा को भग नही 
किया गया। अक्टूब र-नवम्वर, 969 में कांग्रेस विभाजन के वाद श्री दरोगा प्रसाद राय को 
कांग्रेस दल का नेता चुना गया । राय ने राज्यपाल से संयुक्त मोर्चा सरकार बनाने की प्राथना की । 
साम्यवादी दल, असोपा, भाकाद, शोसित दल तथा झारखण्ड पार्टी से विचार-विमर्श करने के 
बाद 35नसूत्री कार्यक्रम बनाया गया और पुत्र. विहार मे संयुक्त मोर्चा सरकार (46 फरवरी, 
970) कायम कर दी गयी । परन्तु इस सरकार में भी सकट प्रारम्भ हो गये | 26 मई 970 
को लोकतान्त्रिक कांग्रेस गुट अलग हो गया व प्रसोपा के कुछ सदस्य भी अलग हो गये । वाद मं 
भाकाद तथा झारखण्ड दल ने भी धमकियां देता प्रारम्भ कर दिया । 0 अक्टूबर, 970 को 
कांग्रेस के ही कुछ विधायकों ने श्री राय के विरुद्ध शिकायते पेश की और 'नेता वदलों” आन्दोलन 
शुरू कर दिया। 8 दिसम्गर, 970 को व्धानसभा में राय सरकार पराजित हो गयी और 
दा पहा हुआ। कांग्रेस, साम्यवादी, प्रसोपा, भाकाद तथा झारखण्ड 
ले ने मिलकर अग्रतिवादी विधायक फ्रण्ड' बनाया और संयुक्त मोर्चा सरकार को अपदस्थ करने 
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का प्रयास करने लगे । परन्तु | जून, 97] को कपूरी ठाकुर ने त्यागपत्र दं दिया और राज्य- 
पाल ने 'प्रगतिवादी विधायक फ्रण्ट' के नेता ओऔ भोला पासवान को सरकार बनाने हेतु आमन्त्रण 
दिया । यह सरकार भी अधिक दिनो तक नहीं चली और राष्ट्रपति को विधानसभा भग करनी 
पडी । मार्च 972 में नये चुनाव होते है और काग्रेस दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है । 
जूत, 977 के विधानसभा चुनावों मे जनता पार्टी-कों भारी वहुमत मिला और लोकदल 
घटक के कर्पु री ठाकुर मुख्यमन्त्री पद पर आसीन हुए । जब उत्तर प्रदेश मन्त्रिमण्डल से जनसघ 
घटक को विलग' रखा गया तो इसकी प्रतिक्रियास्वरूप विहार मे जनसघ घटक ने भारतीय लोकदल 
मन्त्रिमण्डल को हटाने मे अपनी पूरी ताकत लगा दी। राम सुन्दरदास नये मुख्यमन्त्री बने और जब 
राष्ट्रीय स्तर पर जनता पार्टी का विभाजन हुआ तो जनसथ घटक की प्रधानता वाले इस मन्त्रि- 
मण्डल को काग्रेस (आई) के समर्यंत से जीवित रखा गया । अन्य राज्यों की तरह विहार में भी 
जनता पार्टी के घटकों में रस्साकसी चलती रही और जनता सरकारें मिली-जुली सरकारो की 
भाँति अप्रभावी सावित हुईं । 
फरवरी 990 के विहार विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त 
नही हुआ । लल्लू प्रसाद यादव के नेतृत्व मे जनता दवा की अल्ग्मत सरकार गठित की गई है। , 
अभी यह निश्चित नही हो पाया है कि अन्य दल सरकार से वाहर रहकर इसे समर्थन देंगे अथवा 
यह अल्पमत सरकार मिली-जुली सरकार का रूप ग्रहण करेगी । 
,ग्रुजरात में जनता मोर्चा राजनीति 
(0875 ४08८टप एग7राट$ पर 6508287) 
गुजरात में काग्रेस दल की स्थिति सदेव सुदृढ रही है। सन्‌ 962 में 454 स्थानों मे से 
काग्रेस को 3 स्थान मिले जबकि गैर-कांग्रेसी दलों को कुल मिलाकर 44 सीटे ही हाथ लगी। 
सन्‌ 967 के चुनावों मे 68 स्थानों में से 93 स्थान काग्रेस के कब्जे भे आये और समूचे विपक्ष 
को केवल 75 स्थान प्राप्त हुए। सन्‌ 4972 के आम चुनाव मे काग्रेस को 40 स्थान मिले” 
जबकि विपक्ष को केवल 28 स्थान प्राप्त हुए । राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात्‌ मार्च 974 
में भी काग्रेस दल के व!7 विधानसभायी सदस्य थे और 44 स्थान रिक्त थे । 
जून 975 से हुए गुजरात विधानसभा के चुनावों मे ।82 स्थानों के लिए 852 उम्मीद- 
वार खड़े हुए । वस्तुत. गुजरात में यह चुनाव तीन व्यक्तियों और तीन राजनीतिक शक्तियों के इदें- 
गिर्दे घूमता रहा--इन्दिरा गाँधी, मोराजी देसाई और चिमनभाई पटेल । तीन राजनीतिक शक्तियाँ 
थी--काग्रेस, जनता मोर्चा और किसान मजदूर लोकपक्ष । काग्रेस दल को 82-सदस्यीय विधान- 
सभा से 75 स्थान प्राप्त हुए। जनता मोर्चो को 86 स्थान (संगठन काग्रेस को 56, जनसध को 
8, भारतीय लोकदल को 2, सोपा को 2) तथा मो्चे द्वारा समथित 7 निर्दलीय भी जीत गये 
तथा किसान मजदूर लोकपक्ष को 2 स्थान मिले । 
गुजरात में 'जनता मोर्चा' एक नवीन प्रयोग था। गैर-साम्यवादी दलो ने जनता मोर्चे का' 
निर्माण कर सत्ताधारी काग्रेस का एक राष्ट्रीय विकल्प तैयार करने की जोरदार पहल की | 
प्रतिपक्षी दलो के सभी नेताओं ने यह उम्मीद की कि गुजरात में जिस मोर्चे का गठन हुआ हे वह 
शीघ्र ही एक महासघीय दल 'के रूप मे बदलेगा और फिर बाद भे उन सबका एक दल के रूप मे 
विलयन हो जायेगा । ग्रुजदात मे जनता मोर्चे के सर्वमान्य नेता मोरारजी देसाई थे और सभी दलो 
ते मोर्चे द्वारा समर्थित प्रत्याशियों की विजय हेतु एकजुट प्रयास किया। 
जनता मोर्चे को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नही हुआ किन्तु उसने किसान मजदूर लोकपक्ष की 
सहायता से सरकार बनायी । लोकपक्ष सरकार में स्म्सिलित नहीं हुआ । मार्च 976 में जनता 
मोर्चा सरकार को 9 महीने शासन करने के बाद त्याग्रपत्र देता पड़ा । राष्ट्रपति ने सविधान के 
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अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत विधानसभा को फिलहाल स्थगित रखा । राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में 
कहा था कि ग्रुजरात में कोई भी पार्टी या पार्टियों का गठवन्धन स्थायी सरकार बनाने की स्थिति 
में नही है । 
गुजरात के जनता मोर्चा सरकार के त्याग्रपत्र की स्थिति विधानसभा के पराजय के कारण 
उत्पन्न हुई | पराजय के बाद मुख्यमन्त्री बाबूभाई पटेल ने अपनी सरकार का त्यागपत्र राज्यपाल 
श्री विश्वनाथ को दे दिया। विधानसभा में बाबुभाई पटेल की सरकार की पराजय के एक दिन 
पहले आठ निर्दलीय काग्रेस मे शामिल हो गये और जनसघ का एक विधायक निर्दलीय हो गया... 
था | इस तरह जनता मोर्चे को नौ विधायकों के समर्थन से हाथ धोना पडा था। वस्तुत. माच 
की सरकार के नाम पर मोरारजी देसाई ने ताश का एक महल खडा किया था और उनका यह 
महल नौ महीने के भीतर ही ढह गया । मार्च 979 के वाद पुन दल-बदल के फलस्वरूप मोचें 
की सरकार अस्तित्व में आ गयी । 
जनता मोर्चे मे पाँच दल शामिल थे--सगठन काग्रेस, जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय 
मजदूर पार्टी और भारतीय लोकदल, लेकिन शुरू स ही वास्तविक सत्ता जनसघ के हाथो में थी । 
मार्च 977 के लोकसभा चुनावो के पश्चात्‌ जमता मोर्चे की सरकार “जनता पार्टी के नाम से 
जानी जाने लगी । जनता पार्टी में केन्द्रीय स्तर पर उभरते घटकवाद का प्रभाव वाबूभाई पदेल के 
मन्त्रिमण्डल पर भी पडने लगा। यदा-कदा जनसंघ घटक और सगठन कांग्रेस के मध्य रस्साकसा 
होती रहती थी। फिर भी यह सरकार फरवरी 980 तक चलती रही । ग्रुजरात में मिली-जुली 
सरकार का यह प्रयोग काफी हृद तक सफल रहा। 
फरवरी 4990 मे हुए गुजरात विधानसभा के चुनावों में किसी भी एक दल को स्पष्ट 
बहुमत प्राप्त नही हुआ और जनता दल चिमनभाई पटेल के नेतृत्व मे मिली-जुली सरकार गठित 
हुई जिसमे जनता दल और भाजपा शामिल हुए | विधान सभा में जनता दल को 70 तथा भाजपा 
को 66 स्थान प्राप्त हुये । 
केन्द्र में मिली-जुली सरकारें 0 
(९0०५,770ल्‍ (500४5ए२४ छोरप5$ &7 एप्छ ८२ 5) 
मार्च 977 के चुनावों से भारतीय राजनीति मे एक नया मोड आया। चार विरोधी 
दलो--सग्रठन काग्रेस, भारतीय जनसंघ, भारतीय लोकदल और सोशलिस्ट पार्टी ने अपने स्वतत्त 
अस्तित्व को समाप्त कर एक नयी पार्टी---जनता पार्टी मे विलय: का निर्णय लिया। वाद में 
जगजीवनराम की काग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का भी जनता पार्टी में विलय हो गया। 24 माच, 
977 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी ने केन्द्र मे सरकार वनायी | मोरारजी देसाई 
के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी को सरकार केवल 28 महीनो तक ही चल सकी । वस्तुतः यह एक 
मिली-जुली सरकार ही थी । जिस पर जनता पार्टी का आवरण डाल दिया गया था । जनता पार्टी 
के पॉच-छ घटक दलो में अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए अनवरत संघर्ष चलता रहता-था.. 
दलीय स्तर पर ओर सरकारी स्तर पर घटक दलो की शक्ति के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया 
जाता था। प्रधानमन्त्री पद पर मोरारजी देसाई का चयन ओर पार्टी के अध्यक्ष पद पर चन्द्रशेखर 
का चयन एक प्रकार से राजनीतिक सौदेवाजी का परिणाम था। हु 
छठी लोकसभा में जनता पार्टो के घटकों का प्रतिनिधित्व ' * 


हे 
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3, संगठन काग्रेस 50 
व सोशलिस्ट पार्टी 28 
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9, अन्य 25 
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घटकवाद के आधार पर निर्मित जनता भन्त्रिमण्डल 
संख्या. घटक का नाम सन्त्रियों की संख्या 

भारतीय लोकदल 2 
2... जनसघ ]] 
3 सगठन कामग्रेस 0 
4 सोशलिस्ट 4 
5 काग्रेस फॉर डेमोक्रेसी 3 
6 अकाली दल 2 
4, चन्द्रशेख्तर गुट 2 


जनता पार्टी के मन्त्री और नेताओं में वैचारिक और सैद्धान्तिक प्रश्नों पर मतभेद थे । 
चरणसिह और जगजीवनराम दोनो ही मोरारजी देसाई को अपदस्थ करके प्रधानमन्त्री बनने का 
सपना सेजोये ये । भारतीय लोकदल और जनसघ घटक मे राष्ट्रीय स्ववसेवक सघ से सम्बन्धित 
प्रश्न पर गम्भीर विवाद उत्पन्न हो गया । आजादी के तीस वर्षो वाद बनी भारत की पहली' गैर- 
काग्रेस सरकार यद्यपि पूर्ण बहुमत प्राप्त जनता पार्टी की सरकार थी तथापि इसके शासन के 


843 दिनो को पार्टी के अन्तविरोध, असन्तोष, ट्टतन और अवसरवादिता के लिए हमेशा याद 
किया जायगा । 


जनता पार्टी सरकार आपसी फूट और निजी महत्त्वाकाक्षाओ के टकराव की शिकार बनी । 
45 जुलाई, 979 को त्यागपत्र देने के वाद कुछ दिनो तक मोरारजी देसाई कार्यभार संभाले 
रहें । 29 जुलाई, 979 को जतता (एस) तथा काग्रेत (असं) ने चौधरी चरणसिंह के नेतृत्व मे 
मिती-जुली सरकार गठित की | वाद मे इस सरकार मे अन्नाद्रमुक दल भी शामिल हो गया किस्तु 
धीरे-धीरे एक-एक गुट इस सरकार से अलग होने लगा । यह सरकार ससद का विश्वास अजित 
नहीं कर सकी | 20 अगस्त, 979 को चरणसिह ने प्रधानमन्त्री पद से त्यागपत्र देते हुए राष्ट्र- 
पति से मध्यावधि चुनाव कराने की सिफारिश की । 

जनवरी 980 के चुनावों मे भारतीय जनता के सामने मोटे रूप से दो प्रश्त थ--पहला, 
जनता प्रधानमन्त्री पद के लिए शक्तिशाली नेता चाहती है (इन्दिरा गाँधी) अथवा दुर्वल नेता 
(जगजीवनराम और चरणसिंह) । दूसरा, मतदाता एक अनुशासित दल (कांग्रेस आई) का शासन 
चाहते ह अथवा मिले-जुले दलों के मोर्चे (जनता पार्टी और लोकदल) का ग्रासन। भारत क़ी 
जनता ने मिली-जुली सरकारो वाले नेताओ और दलो को अस्वीकार करके केन्द्र मे स्थिर शासन 
की स्थापता का निर्णय लिया । जनता और लोकदल की मिली-जुली केन्द्रीय सरकारों का इतिहास 
यह सिद्ध कर देता हैं कि इनसे शासन मे ढिलाई आती हे और विघटतकारी प्रवृत्तियाँ उधरती ह 

वी. पी. सिह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार 

तवी लोकसभा चुनावों के वाद वी. पी. सिंह के नेतृत्व मे केन्द्र मे राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार 

गठित की गई , वैसे तो यह एक आत्मीयता सरकार है जिसे बाहर रहकर भाजपा और माकसे- 
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वादी पार्टी समर्थन दे रही है । किन्तु राष्ट्रीय मोर्चे के घटक दलों मे जनता दल, द्रमुक, तेलुगु- 
देशमू, असम गण परिषद्‌ आदि दल है और वे मन्त्रिमण्डल मे भी शामिल हुए है, अत. यह सरकार 
एक मिली-जुली सरकार जैसी प्रतीत होती है । 
मिली-जुली सरकारों के प्रयोग की असफलता : घुल्यांकत 
(प्मछ ए4वाएरछ 09 पप्तह एड़ाफकराशहायरड 07 पप्तछ 2087705 . &?१२८550) 

चतुर्थ आम-चुनावो के वाद निर्मित मिली-जुली सरकारो में से केरल में साम्यवादी दल 
के नेतृत्व वाला मोर्चा तथा पश्चिमी बंगाल मे माक्संवादी दल के नेतृत्व वाला मोर्चा ही टिकाऊ 
रहा, क्योकि ये दल अपने क्षेत्र मे ज्यादा संगठित और एकतावद्ध थे। अधिकाश राज्यो मे खिचडी 
या परस्पर विरोधी दलो के मोर्चे धीरे-धीरे टूट गये । इनके टूटने का कारण अच्तविरोध, स्वार्थो 
की टकराहूट और नीति-विहीनता ही थी। संयुक्त मोर्चा सरकारों के पतन के बीज, उनक्रे जन्म 
में ही निहित थे। विभिन्न राज्यों मे साम्प्रदायिक और अवसरवादी पार्टियों ने ईट और रोड़े 
जोडकर अपने कुनवे बनाये थे, जो अधिक दिन चल ही नहीं सकते थे। इस प्रकार भारतीय 
राजनीति में मिली-जुली सरकारो का प्रयोग पुर्णतवा असफल रहा ।! इसकी असफलता के प्रमुख 
कारण इस प्रकार है : 

() दल-बदल और प्रतिदल-बदल की घठनाएँ--सन्‌ 967 के आम चुनाव के पश्चात्‌ 
यह अवसर था जव इतने अधिक राज्यों मे विरोधी दलों को सरकार बनाने का अवसर मिला। 
आरम्भ में विरोधी दल पारस्परिक समझौता करके सरकार वनाने के लिए तैयार हो गये । लेकिन 
कुछ ही दिनो वाद मिश्चित मन्त्रिमण्डलों के पतन की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। उत्तर प्रदेश, विहार, 
पश्चिमी वगाल, पंजाव आदि में दल-वदल की घटनाओ के कारण सरकारे तेजी से दूटता भारम्भ 
हो गयी और राष्ट्रपति शासन की स्थापना हुई । 

(2) संविद के घटक दलों में बँचारिक मतभेद एवं असंगतियॉ--मिली-जुली सरकारो के 
पतन का दूसरा कारण घटक दलो में वैचारिक मतभेद पाया जाना था। साम्यवादी और जनसंघ, 
स्वतन्त्र पार्टी और एस एस. पी. दलों में वैचारिक दृष्टि से बहुत अधिंकें अन्तर पाया जाता है 
और ऐसी स्थिति मे एक सरकार में इन दलो के प्रतिनिधियों के लिए कार्य करना कठिन था। 

(3) स्वार्य और पदलोलुपता की भावनाएँ--मिली-जुली सरकारो के विधायको और नेताओ 
में पदलोलुपता अपनी चरम सीमा पर थी। जो ग्रुट अथवा व्यक्ति सरकार में पद पाने में विफल 
रहे, वे दूसरी सरकार बनाने की तरकीये सोचने लगे ताकि उनकी महत्त्वाकाक्षाएं पुरी हो सके । 
राज्यों में मिली-जुली सरकारे उन राजनीतिज्ञों का तमाशा बन गयी जो स्वार्थी, अवसरवादी, सत्ता 
के भूखे और अनैतिक थे और जिन्हे अपने व्यक्तिगत स्वार्थो के सिवाय और कुछ नहीं दीखता था । 

(4) नकारात्मक दृष्टिकोण--मिली-जुली सरकारो की प्रेरणा इस निश्चय से मिली कि 
कांग्रेस दल को सरकार न बनाने दी जाय । राज्यों में निमित सभी मिश्वित सरकारो का सामान्य 
लद्ष्य यह था कि जहाँ तक सम्भव हो काग्रेंस दल को सरकार बनाने का अवसर ही न दिया जाना 
चाहिए और जिन राज्यो मे काग्रेस दल का निर्माण हो गया है । उन्हें गिराने का सामहिक रूप से 
प्रयत्न करना चाहिए । मन्त्रिमण्डल वनाने के अतिरिक्त किसी कार्यक्रम पर मिश्चित सरकारो के 
घटक दलों में आम सहमति नहीं हो पायी । जिन लोगो के वे प्रतिनिधि थे, उनके विपय मे वे 
कठिनाई से ही सोच पाये और वे उनकी उन्नति के लिए योजनाएँ और नीतियाँ भी कठिनाई से 
ही बना पाये । वस्तुत मिली-जुली सरकारे कांग्रेसी कुशासन का विकल्प नही वन पायी । 
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(5) मिली-जुली सरकारों के घटक बलों की समन्वय समिति द्वारा सुपर केक्निट' की 
भूमिका अदा करना--मिली-जुली' सरकारो वाले राज्यों मे घटक दलो द्वारा निर्मित समन्वय समिति' 
(ए०-०ापबांणगा (०7ग्रा/००) की कार्य-प्रणाली ही कुछ ऐसी थी कि वहाँ के मम्त्रिमण्डल की 
सत्ता का हास होने लगा । समन्वय समिति 'सुपर केविनेट' की भाँति आचरण करती थी और 
राज्य का सुख्यमन्त्री एक कठपुततली की भाँति विखलायी देता था । मिश्रित सरकार का मुख्यमन्त्री 
संसदीय अभिसमयो के प्रतिकूल अपना त्याग्रपत्र राज्यपाल को प्रेषित न कर प्राय समन्वय समिति' 
को देता था। मुख्यमन्त्री अपने मन्त्रिमण्डल की रचना एवं पुनर्रंचना केवल इसी निकाय” के परामर्श 
एवं स्वीकृति से करता था। इस अकार मिश्रित सरकारों के युग में वास्तविक सत्ता उन लोगों 
के हाथो मे थी जो समन्वय समिति को नियन्त्रित करते थे । इससे मुख्यमन्त्री और मन्त्रिमण्डल 
अशक्त हो गये और प्रशासन को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान न कर सके । 


मिली-जुली सरकारों की राजनीति और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर उसका प्रभाव 
(५०457 0)7 ए07॥7708 3)२० ॥75 708242' 0४8 गण <ार ए0 070४, इश्श'छ५) 


मिली-जुली सरकारो के प्रयोग ने भारतीय राजनीति व्यवस्था को भी काफी हद तक 
प्रभावित एवं आलोड़ित किया है--सर्वश्रथम, इससे ससदीय प्रणाली एवं प्रचलित संसदीय अभि- 
समयो पर प्रतिकूल अहार हुए है। मिश्रित सरकारो वाले राज्यो के राज्यपालो के पद विवादा- 
स्वद एवं बहुचचित बन गये । कही-कही विपम परिस्थितियों में “राज्यपाल” को सत्रिय भूमिका 
का निर्वाह करता पडा । मुख्यमन्त्री के पद का अवमृल्यन हुआ, उसकी सत्ता का ह्वास हुआ एवं 
उसे सरकार भे शामिल दलों की समन्वय समिति की देखरेख में कार्य करना पडा। मिश्रित 
सरकारो के मुख्यमन्त्री वरावर वालो मे प्रथम” जैसी स्थिति मे नहीं थे। इससे मन्त्रिमण्डलीय 
उत्तरदायित्व का सिद्धान्त अवश्य आहत हुआ | द्वितीय, मिश्रित सरकारो के युग में मन्नरिमण्डल 
की शक्ति को भी ग्रहण लगने लगा था । मन्त्रिमण्डल की सर्वोच्चता समन्वय समिति” की भूमिका 
के आगे फीकी पड गयी थी । तृतीय, मिली-जुली सरकार बनाने वालो की भ्रकृति ओर चरित्र ही 
ऐसा था कि उनके द्वारा निर्मित सरकारे स्थिर न हो और वे अपने भविष्य के विपय में आश्वस्त 
न हो । मिली-जुली सरकारो में सभी प्रकार के दलो, दक्षिणपन्‍्थी, वामपन्‍थी और केन्द्रस्थ ने गठ- 
जोड किये । इससे नकारात्मक क्रुवीकरण का चलन हुआ जो कभी भी टिकाऊ नही बन सकता 
था । चतुर्थ, मन्त्रिमण्डलो की अस्थिरता से नौकरशाही की शक्ति में वृद्धि हुई । नौकरशाही, जो 
ईमानदारी और कुशलता से अपना करत्तंव्य पूरा करने मे पहले ही. कोई रुचि नही ले रही थी, अब 
सार्वजनिक हित की जो भी थोडी-वहुत चिन्ता उसमे थी, भी खो बैठी । आईं. ए. एस. अफसर 
अपने राजनीतिक मालिको की गतिविधियो को एक ईर्ष्यापूर्ण मनोरजन के साथ देखते थे और कुछ 
मामलों में उनके खेल में हिस्सेदार भी वन गये । पंचम, मिली-जुली सरकारों के परिणामस्वरूप 
केन्द्र-राज्य सम्बन्ध तनावपूर्ण दृष्टिगोचर होने लगे । केन्द्र और राज्यो के बीच तनावपूर्ण सम्बन्धों 
की प्रवत्ति 4967 के पश्चात्‌ विशेष तौर से देखी गयी । राज्यो की गैर-काग्रेसी सरकारो ने केन्द्र 
के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी। वित्तीय सम्बन्धो को लेकर कई गर-कांग्रेसी राज्यो ने वित्तीय 
शक्ति वितरण को पृन परिभाषित करने की माँग की जिससे वित्तीय अनुदानो की व्यवस्था एवं 
केन्द्रीय सहायता के मापदण्डो को व्यवस्थित स्वरूप दिया जा सके । केन्द्र सरकार के विरुद्ध भेद- 
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भाव करने के कई आरोप लगाये । प वंगाल गे केन्द्रीय रिजव॑ पुलिस के रखने के प्रश्न पर वहाँ 
की सरकार ने केन्द्र से विरोध प्रकट किया | इसके अत्तिरिक्त, केन्द्रीय सरकार की खाद्य नीति 
भाषा के प्रश्न, अन्तर्राज्यीय जल विवाद, अन्तर्राज्यीवय सीमा विवाद एवं उद्योगों की स्थापना के 
प्रश्नों को लेकर संघीय शासन-व्यवस्था मे विघटन की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी । केन्द्रीय योजना 
' आयोग एवं वित्त आयोग के अधिकार क्षेत्रों के सन्दर्भ भे भी विवादास्पद स्थिति रही, जिसके 
अन्तर्गत 969 के अप्रैल मे राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ की बैठक मे प्रथम बार कई राज्यों ने चतुर्थ॑ 
पचवर्पीय योजना के मसौदे पर अपनी स्वीकृति दी । वस्तुत. संयुक्त दलीय सरकारों की व्यवस्था 
में राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने मे वाधाएँ पहुची क्योकि केन्द्र और राज्यों के बीच 
अपेक्षित सहयोग प्राप्त नही हो सका । 
निष्फर्षतः--भारत में केन्द्र एव राज्य-राजनीति के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 
मिली-जुली सरकारे राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से अस्थिर होती है। वे ठिकाऊ और 
सुसंगठित सिद्ध नही होती । लॉ ब्राइस का यह कथन ठीक प्रतीत होता है कि मिश्रित मन्त्रि- 
भमण्डलो की सरकार कमजोर होती है। जव सरकार को अपनी सुदृढ़ स्थिति पर भरोसा नहीं 
होगा, विभिन्न घटको के परस्पर मतभेद और तनाव के कारण मन्त्रिमण्डल की स्थिति डावॉडोल 
वनी रहेगी, तो वह प्रशासन, की ओर कैसे ध्यान दे सकेगी और कैसे जन-कल्याण की योजनाओं 
का क्रियान्वयन कर सकेगी ? 

, भारतीय मतदाताओ को काग्रेस के विकल्प के रूप में मिली-जुली सरकारों से बडी-बड़ी 
आशाएँ थी । किन्तु संविद सरकारो के विरोधाभासों, असगतियो और झगडो से जनता इतनी दु.खी 
हो गयी कि जब पंचम लोकसभा के चुनावो मे तथा सप्तम लोकसभा के चुनावों मे श्रीमती इन्दिरा 
गाँधी ने 'स्थिर सरकारों की आवश्यकता! (॥॥8 7०७७ 607 ४४06 कराते ४ए४णा४ 00ए७7॥॥७॥8) 
का नारा वुलन्द किया तो उन्हे अप्रत्याशित विजय (॥.॥70/66 शं०००७) हासिल हुई और 
मिली-जुली सरकार की धारणा के समथंक दलो का सफाया हो गया। 983 के उत्तराड्ध से 
गैर काग्रेसी दल परत: मिली-जुली सरकार का राग अपनाने लगे । इस दृष्टि से भाजपा-लोकदल ने 
'लोॉकतान्त्रिक गठबन्धन' तथा पाँच अन्य दलो ने चन्द्रशेखर की अध्यक्षता में एक संयुक्त मोचचे” का 
गठन भी किया । आगे चलकर राष्ट्रीय मोर्चा अस्तित्व में आया जिसमे जनता दल, द्रमुक, तेलुगू- 
देशमू, असमगण परिपद्‌ आदि दल सम्मिलित हुए। फरवरी 990 के विधानसभा चुनाव से 
देश के राजनीतिक परिदृश्य मे नाटकीय परिवर्तन हुआ | जवता दल और भाजपा ने गुजरात और 
राजस्थान भे साझा सरकार बनाई । गैर कांग्रेस (इ) पाटियो ने मणिपुर में भी साझा सरकार 
बनाई है जबकि वामपन्‍्थी दल आपस में मिलकर पश्चिम वंगाल और केरल में शाप्तन कर 


रहे हैं । 
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इतिहासकार कहते है कि भूतकास में हमारे देश में एकता का बड़ा अनाव रहा और 
राष्ट्रीय एकता के अभाव के कारण अनेक बार विदेशियों से हमे पराजित होना पद्ष । भारत अनेक 
छोटे-छोटे राज्यो में विभाजित रहा और ये राज्य प्रायः एकदूसरे से लड़ते रहते ये। इससे देश 
का पतन होता रहा | फिर भी अतीतकास में भारत की सास्फ्तिक और नावात्मक एकता बनी 
रही । वैदिक काल मे राष्ट्रीयता और राष्ट्र भक्ति की प्रवल भावना विद्यमान थी | विविधताओं 
के होते हुए भी प्राचीन भारतीय सम्फृति ने भौगोलिक एकीकरगः और जमृच्चय की भावना को 
बनाये रखा। डॉ. वासुदेव शरण अग्रवाल से लिखा दे कि यहाँ कोटि-कोदि जनता के मन में 
भारत की भौगोलिक एकता का गहरा सस्कार था। हमारी सल्कृति विविधताओं को स्वीकार 
करती है किन्तु एकत्व की प्राप्ति उसकी निजी विश्वेपता है । 
अग्रेजी शासनकाल में हमारी राष्ट्रीय एकता को गहरा आधात पहुँचा । '"कूट डालो और 
राज्य करो' की नीति के कारण हमारी राष्ट्रीय एकता भग हुईं | अग्रेज अधिकारियों के पक्षपात 
और प्रोत्साहन से देश का विभाजन हुआ, भारत का अगर विच्छेद करके एफ पृथक और स्वतस्त्र 
राज्य पाकिस्तान की स्थापना हुई | विभाजव के बाद भी भारत आय एक विशाल देश है। क्षेत- 
फल और जनसख्या दोनो ही दृष्टियो से भारत विश्व भर में (चीन को छोडकर) सत्रसे बहा राष्ट्र 
है। यहाँ अब भी लोग विभिन्‍न भाषाएँ बोलते है, भिन्‍न-भिन्‍न धर्म मानते हु और उनके रीति- 
रिवाज भी अलग-अलग है । ऐसे विविधता वाले देश को एकता के सूत्र मे मजबूती से वधिना एक 
महत्त्वपूर्ण समस्या है ।! रजनी कोठारो घिखते हे कि “राजनीतिक विकास की बुनियादी समस्या 
एकीकरण की है अर्थात्‌ नये राजनीतिक केन्द्र-विन्दु की स्थापना और दुढीकरण, उनका बहुमु स- 
भस्तार, विभिन्‍न सस्थाओं का पलल्‍लवन, विविधता को एक सूत्र में सग्रहण कर एक राष्ट्र का 
निर्माण अर्थात्‌ एकीकरण की क्षमता का विकास । यद्वी समस्या हमारे राष्ट्र-निर्माताओं के सामने 
सबसे वडी समस्या रही हे ।”? जैसा कि नेहरू मे कहा था कि “मेरे जीवन का मुख्य कार्य भारत 
का एकीकरण है ।” 
हक कद केक मील 
भारत के सन्दर्भ में 'एकता' का अर्थ है भारत के विभिन्‍न प्रदेशों, जातियो, वर्गों, भाषाओं, 
धर्मों आदि की बहुरगी विविधता के बीच एकता की व्यापक धारणा जो क्षुद्र सीमित स्वायों 
की उपेक्षा कर देश के विभिन्‍न प्रदेशों पर असिल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार और 
व्यवहार करने की प्रेरणा दे । 
रजनी कोठारी भारत में राजनीति, पृ 204॥ 
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नेहरू के कथन का यह अभिप्राय नहीं है कि भारत में राष्ट्रीय एकता का सर्देव ही अभावे 
रहा है। हमारे स्पाधीयता आन्दोलन गे राष्ट्रीयता के अंकुर को सीच-सीचकर बडा किया, सवि- 
धानसभा ने एक राजनीतिक ऊेन्द्र की स्थापना की और इस विचार को बल मिला कि “हम सब 
भारतवामी है, हम सवका एक ही संविधान, एक ही राष्ट्रीय झण्डा और एक राष्ट्रीय चिन्ह हे।” 
सन्‌ 962 के चीनी आक्रमण के समय, सन्‌ 4965 तथा 97 के पाकिस्तानी आक्रमण के 
समय देश की विभिन्‍नताओं में से एकता का उदय हुआ जो विदेशियों के लिए ही नही, स्वय हम 
सबके लिए भी आश्चयं वन गया।। फिर भी इस कटु सत्य से इकार नहीं किया जा सकता कि 
स्वाधीनता सघर्य के समय देश में अपूर्व एकत्ता विद्यमान थी और उस एकता का कारण था-- 
विदेशी शासन से अरुचि । विदेशी शासन की अन्त्येष्टि के साथ एकता का यह सूत्र लुप्त हो गया 
और देश के विभिन्‍न भागों में विधटनकारी प्रवृत्तियाँ प्रकट होने लगी । 

राष्ट्रीय एकत्ता के मार्ग में वाधाएँ 
(ए९08.28५५8 05 ए<«य0, 772057587709) 

प्रो. एम. एन. श्लोनिवास लिखते हैं कि 'विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ आज भी अस्तित्व में 
है और भविप्य में कई वर्षों तक वनी रहेगी।' देश की अधिकाश जनता के लिए “भारत एक नयी 
कल्पना है और इस कल्पना के सत्य रूप होने में कुछ समय लगेगा ।/! भारत की राष्ट्रीय एकता 
के मार्ग में प्रमुख वाधाएं इस प्रकार हैं . 

. जाति--प्रो. श्रीनिवास के अनुसार, “कोई भारत में कही भी रहे वह्‌ जाति के ससार 
में ही रहता है । हमारे देश में जातियाँ धामिक विभाजनों को भी काठती है । केवल हिन्दू ही 
जातियो में बेटे हुए नही हे अपितु जैन, मुस्लिम, सिक्ल और ईसाई भी अनेक जातियो ने विभा- 
जित है । उच्च जातियो ने अपने श्रेप्ठत्व की भावना को नहीं छोडा है। प्रभावशाली जातियों के 
हाथ में अधिकाधिक शक्ति सिमट रही है और ये लोग निचली जातियों द्वारा ऊपर उठने के प्रयत्नों 
का विरोध कर रहे है । इसके फलस्वरूप, देश के विभिन्‍न भागों में अन्तर्जातीय तनाब बढे है । 
गाँवों मे प्रभावशाली जातियों और हरिजनों मे झगडे होते ही रहते हैं। हमारे ग्रामीण अचलो में 
आज भी हरिजन अछूत है । राजवीत्तिक दलो ने जातियों के सगठन का उपयोग चुनाव में करना 
प्रारम्भ कर दिया है । विहार में चुनावों मे जबरदस्त जातीय प्रतिद्वन्द्रिता दिखायी देती है और 
वहाँ का प्रत्येक चुनाव राजपुत, भूमिहर और कायस्थ जातियों के इर्द-मिर्द धूमता है | तमिलनाडु 
भे ब्राह्मणवाद और गैर-ब्राह्मणवाद, आन्ध्र मे रेड्ठी और काम्पा, मैसूर में लिगायत और वोक्क- 
लिंग का सघर्ष सबंत्र छाया हुआ, है । जातिवाद से यह भावना बतवती हुईं है कि दूसरी जातियाँ 
निम्न स्तर की होती है और उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए । चनावो में जातीय द्वेप व वैमनस्य 
बढा है और वातावरण गन्दा हुआ है । जातीय भावना के कारण प्रत्येक गाँव प्रिभाजित सा प्रतीत 
होता है । जातिभेद, लोकतन्न॒ के आदर्श, एकता और समता के प्रतिकल है और आपस मे हेप- 
बमनस्य बढाने वाता है। जातीय भेद सकीर्णता का चोतक हे, जातीय मतभेदों से ग्रुटत्रन्दी ग्ढती 
है, पक्षयात की भावना बढती है और कभी-कभी आन्दोलन भी होते है । तमिलनाडु मे गैर ब्राह्मणों 
मे उच्च जातियों के विरुद्ध कई वार सगठित रूप से आन्दोलन फिये है | 

साम्प्रदाषिकता-- साम्प्रदायिकता एक निम्तकोटि की विभाजनात्मक प्रवृत्ति है। इसने 
हमारे देश का बडा अहित किया है । साम्प्रदायिकता के कारण ही देश का विभाजन हुआ | बाद 
में हमने धर्मनिरपेक्ष राज्य का सिद्धान्त अपनाया और यह दृष्टिकोण अपनाया कि भारत में सभी 
धर्मों को समात रूप से फलने-फूलने का जधिकार है। आज भी देश में अतेक सम्प्रदाय' निवास 
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करते है---हिन्दू, मुस॒तमान, सिक्ख, टसार्ड आदि | कभी-कभी मामूली-गी घटना को तेकर साम्प- 
दायिक दगे हो जाते है। स्थानीय झगड़ो के फारण हिन्दू-मुस्लिम विद्वेंप भी भडक उठता है । 
सन्‌ 967 में उत्तर प्रदेश के छोटे-छोटे नगरो में हिन्दू-सुसलमानों के झगड़े हुए । सतू 979 मे 
इनसे ज्यादा गम्भीर दगे अहमदाबाद और ग्रुजरात में हुए जिनमें कई सो आदमी सारे गये और 
काफी लूटपाट व आगजवी हुई । सन्‌ 978-79 में अलीगढ़ व जमशेदपुर में साम्प्रदायिक दगे हुए 
और काफी संख्या में लोग गारे गये । सन्‌ 985 में अहमदाबाद में दगे हुए । हमारे राजनीतिक 
दल इस डर से साम्प्रदायिकता का विरोध करने से बचने की कोशिश करते हूँ कि वे दूसरे सम्प्र- 
दायो के वोट खो देंगे और वे स्थानीय झगठो को साम्प्रदायिक तुल देना शुरू कर देते है 
साम्प्रदायिकता लोकतन्त्र क। कलंक है भोर राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाती है । 

3. अल्पसंस्यकों का सवाल--आज देश में अल्पसंक्यकों की समस्या भी महत्त्वपूर्ण है । 
विभिन्न राज्यों में भापागत अल्पसंख्यक और अल्पसस्यक सम्प्रदायों के लोग निवास करते हैं । 
बम्बई, कलकत्ता, मद्रास दिल्‍ली आदि नगरो में तो शासन और उद्योग व्यापार में बाहरी राज्यों 
के लोग भी हजारो की सख्या मे निवास करते है । कई राज्यों में बाहरी लोगो से असन्तोप उत्तन्न 
हुआ है और इन लोगो को शोपक माना जाता है। महाराप्ट्र मे गुजरातियों का विरोध हुआ है, 
पश्चिमी वंगाल और तमिलनाडु में मारवाडियों का विरोध किया गया । महाराष्ट्र मे शिवसेना, 
असम में लच्छित सेना जैसे उम्र तृगठनों का निर्माण कर बाहरी लोगों के खिलाफ उत्तेजनात्मक 
कार्यवाहियां की गयी । ऐसी संकीर्णता की भावनाएँ उत्पन्न करना सतरनाक है । भारत में सभी 
लोगो को अपनी इच्छानुसार घूमने-फिरने-वसने और व्यवसाय करने की स्वतन्त्रता है तो फिर 
ऐसी ध्रान्तीयता की संकीर्ण भावनाएँ फैलाना क्या राष्ट्र विरोधी कार्यवाही नदी है ? 

4. छोटे-छोटे राज्यों की माँग--कई राज्यों मे यह माँग जोर पकड्ती जा रही है कि बड़े 
राज्यों को छोटी-छोटी इकाइयो में विभाजित कर दिया जाना चाहिए । छोटे राज्य जहाँ प्रधास- 
निक दृष्टि से उपयुक्त रहते हैं, वही उतका विकास भी शीघ्र होता है । आन्ध्र प्रदेश में तेलगाना 
की माँग की गयी तो मध्य प्रदेश मे भी छोटे राज्यो की माँग उठी | इससे राज्यों की सख्या 
बढ जायेगी, क्षेत्रीय और प्रान्तीय दलो का उदय हो जायेगा और राष्ट्रीय एकता को गम्भीर 
आधात पहुँचेगा | छोटे राज्य आर्थिक दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं रहते भौर ऐसी माँगो के पीछे 
राजनीतिक स्वार्थ ही अधिक होता है । देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी छोटे राज्यों की मांग का 
कोई औचित्य नही है । 

5. प्रादेशिकता--प्रादेशिकता की बढती हुईं भावना भी एकता के विकास में एक अव- 
रोघक तत्त्व है| राजनीति की दृष्टि से प्रादेशिकता का मुल्य विरोध संघवाद से है| प्रादेशिकता 
के पक्षपाती न केवल हर प्रकार के परिव्यापक विकेन्द्रीयकरण और पूर्ण स्वशासन की माँग करते 
हैं अपितु अतिवादी आक्रामक प्रादेशिकता के कुछ प्रवक्ता तो सध से भी अलग हो जाना चाहते 
हैं। वे चाहते हैं कि उन पर केद्धीय सरकार का कोई नियन्त्रण न रहे और न उनका केन्द्रीय 
सरकार के प्रति कोई दायित्व | इस स्थिति का स्वाभाविक फल होता है कि वे माँग करने लगते 
हैं हम देश से अलग्र हो जायें', 'हमारे हाथ में प्रभुसत्ता आ जाय तथा हमारा अपना पृथक 
स्वदेश वन जाये । प्रादेशिक भावना के बतवती होने का दुष्प्रभाव न केवल सघ और राज्य के 
सम्बन्धो पर पडता हे अपितु राज्यों के आपसी सम्बन्ध भी विगड़ते है, पडौसी राज्यों में भाषा, 
सीमा आदि प्रश्नों को लेकर विवाद उठ खडें होते हैं तथा विभिन्न राज्यों की जनता के बीच खाई 
बढ़ने लगती है | 
नव ३6028: का डी. एम. के. दल आरम्भ में द्रविड-स्थान की स्थापना की माँग करते 

हि यह दल "राज्यों की स्वायत्तता” की माँग करने लगा । सितम्बर 7970 में डी 
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एम, के. के तत्वावधान में एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रस्ताव पारित करके 
राज्यों में स्वशासन की माँग की गयी । डी एम. के. के नेतृत्व में राज्य मे पृथकतावादी आस्दो- 
लन चनाया गया । आज भी महाराष्ट्र और कर्नाटक, कर्नाटक और केरल, तागालैण्ड और असम, 
उत्तर प्रदेश तथा विहार के मध्य सीमा विवाद की समस्या वनी हुईं | महाराष्ट्र महाराष्ट्र- 
वासियों के लिए है या बंगाल केवल वंगालियों के लिए, इस प्रकार के नारे घोर प्रादेशिकता की 
भावता के द्योतक है। इन नारो का मतलव यह होता है कि महाराष्ट्र मे वाहर के जो लोग 
सरकारी या गैर-सरकारी नौकरियों मे है अथवा जो व्यापार-व्यवसाय मे लगे हैं वे उस राज्य को 
छोड़कर बाहर चले जायें । इस तरह वाल में गैर-वंगाली लोगों को नौकरियों पर नियुक्त न 
किया जाय और न ही, दुकान व्यवसाय करने दिया जाय । कुछ क्षेत्रों मे अभी असन्तोष है, जैसे 
उत्तर-पूव॑ं भें मीजो जाति, विहार मे छोटा नागपुर तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके और 
गुजरात व उडीसा में आदिवासियों का स्वायत्तता का आन्दोलन । इस तरह की भावना से क्षुद्रता 
और संकोर्णता प्रकट होती है । अतिरंजित प्रादेशिक दावों के कारण फूठ डालने वाले ऐसे विवाद 
बढ़ने पर राष्ट्रीय एकता गम्भीर खतरे मे पड़ जाती है और प्रादेशिक लगाव तथा निष्ठा के कारण 
देश की आधारभूत एकता को भुला दिया जाता है । यह कहा जा सकता है कि दुर्भाग्यवश, विग्रह 
और वेमनस्य से पूर्ण असयत प्रतियोगिता को लोकतन्त्रीय राजनीति ने और स्थानीय या प्रादेशिक 
नेतृत्व की वेलगाम घुडदौड ने जनता को वहकाकर ऐसे विवाद बढाने मे कुछ योगदान दिया है । 
सक्षेप मे, उग्र प्रादेशिकता के दावे राष्ट्रीय एकता की भावना को दुबंल वना देते है और लोकतत्तन 
तथा स्वाधीनता के लिए खतरा दा हो जाता है । 

6. अत्यधिक आर्थिक विषमता--आशथथिक विषपमता भी एकता के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न 
करती है । जो अधिक निर्धन या अभावग्रस्त है जिन्हें मेहनत करने पर भी पेट-भर भोजन नहीं 
मिलता वे अट्टालिकाओं में विलास के सब साधनों के साथ मौज करने वालों के प्रति ईर्प्या-हेष 
का भाव रखें तो अस्वराभाविक नहीं कहा जा सकता । गरीबों और श्रमिकों से ही नही, मध्यम 
वर्ग के लोगों मे भी शोपण के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। देश में कुछ राज्य आथिक 
दृष्टि से समृद्ध है तो कुछ राज्य पिछड़े हुए है । राज्यों मे भी कुछ क्षेत्रो के विकास पर पर्याप्त 
ध्यान दिया गया जबकि कुछ क्षेत्रों की आर्थिक दृष्टि से पूर्ण उपेक्षा कर दी गयी । आज भी देश 
में रोजगार के अवसरो के वितरण तथा राष्ट्रीय सम्पदा के वँटवारे के प्रश्नो को लेकर संघर्ष उत्पन्न 
होते हैं। यदि किसी सार्वजनिक निगम की स्थापना का प्रश्त हो तो आथिक कारणों से प्रादेशिक- 
राजनीतिक दवाव का सहारा लिया जाता है। जब देगा व समाज मे एक वर्ग के लोगो में दूसरे 
वर्ग के लोगों के प्रति, एक राज्य के लोग्रो मे दूसरे राज्य के लोगो के प्रति द्वेष व विरोध की 
भावना उत्पन्न होगी तो राष्ट्रीय एकता कभी अक्षुणण नहीं रह सकती । आर्थिक विपमता ने वर्गे- 
त्तथप के सिद्धान्त को जन्म दिया है जो समाज में अशान्ति और सघपे का सृजन करता है । 

7. भाषागत विभिन्नता--भारत में भाषा की समस्या निराली है। भाषा की समस्‍या 
भारतीय एकता के लिए निस्सन्देह एक कसौटी या चुनौती है । स्वाधीनता संधर्प के समय कांग्रेस 
भाषा के आधार पर प्रान्तो की रचना के सिद्धान्त को मान चुकी थी । स्वाघीनता के बाद आन्श्र 
के लोगो ने अपनी यह माँग पेश की कि तर्मिल और तेलुगू बोलने वाले दो पृथक्‌ प्रान्तो मे 
ब्रिटिश काल के मदास प्रान्त को विभाजित कर दिया जाये । एक सम्मानित आन्ध नेता पोति 
श्रीरामुल्ु ने आमरण अनशन द्वारा इस प्रश्न पर अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये और उसके वाद जब 
विस्तृत दगे और लूटमार शुरू हुई तो सरकार ने आन्ध्र प्रदेश की माँग स्वीकार कर ली । उसके 
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बाद भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन किया गया पर भाषा के अनुसार प्रास्ता का पुत्रमद 
तो समस्या का पहलू था । इससे भी महृत्ववूर्ण सवाल यह था कि सारे देश के सिए व्ययहार और 
सम्पर्क के लिए यह भाषा कीन-्सी हो ? अग्रेजी को स्वीकार करना राष्ट्रीय भावना के अतिहूल 
पडता था। राष्ट्रभापा का दूसरा,विकल्प हिन्दी भाषा ही हो सकती थी । परन्तु संविधान से हिल्द 
को चालू रखने के लिए पन्द्रह वर्ष की जो अवधि रखी गयी थी, उसमें अहिन्दी भाषी क्षैत्रों में 
हिन्दी के प्रचार के लिए न तो सरकार और न गैर-सरकारी सस्थाओं ने ही पुरा काम किया । 
सविधान में कहा गया था कि सघ सरकार की भाषा हिन्द्दी भापा होगी, परन्तु सन्‌ 965 तक 
भग्रेजी में काम होता रहेगा और उसके बाद स्थिति पर विचार किया जायेगा लेकिन जैसे-जैसे 
सविधान मे. निर्धारित तिथि पास आती गयी वैसे-वैसे मतभेद बढता गया | अब तक प्रादेशिक 
भावना बहुत वढ चुकी थी । हिन्दी के कट्टर समयंको ने अपने जोश से दुसरी भाषा वालो को 
नाराज कर दिया और उनके मन मे यह्‌ भाव घर कर गया कि हिन्दी, देश की अनेक भापाओं 
में से केवत एक हे । जब हिन्दी में काम करने की तिथि 26 जनवरी, 966 भायी तो अहिन्दी 
क्षेत्रों मे अमन्तोप उत्पन्न हुआ और आन्दालन हुए । मद्रास में दो द्वमुक नेताओं ने आत्मदाह किया, 
आन्दोलन हुए और लूटपाट की घटनाएँ हुईं । 

भाषागत मांगों के कारण आन्ध्र प्रझेश बना, महाराष्ट्र चने गया और पजाव का भी 
विभाजन हो एया । एन. सी. राय ने ठीक लिखा है कि '“भाषावाद का क्रम प्रारम्भ हो चुका हे, 
यह एक शेर है जो रास्ते पर आ गया है, या तो उसे मार दिया जाय या फिर वह भारतीय राष्ट्र 
को मार देगा ।” 

8 राजनीतिक अवसरवादिता--राजनीतिक अवसरवादिता राष्ट्रीय एकता को सबसे 
अधिक नुकसान पहुंचाती है । देश मे राजनीतिक दल जाति, घ॒र्म, भागा आदि के बरा पर चुनाव 
जीतने का कोई अवसर हाथ से नही जाते देना चाहते । राजनीतिक दस प्रादेशिक और क्षेत्रीयता 
की संकीर्ण भावनाओं को फ लाते हैं और विघटनकारी तत्त्वों के साथ साँठ-गाठ करते मही' हिच- 
किचाते है। देश में साम्प्रदायिकता फैलाने भे स्थानीय राजनीतिज्ञों का बदा-फदा बडा हाव रहता 
हैं और पृथकतावादी आन्दोलनों को उग्र रूप देने मे भी राजनीतिक दलों की 'मूमिका रही है । 

9 हिसात्मक गतिविधियाँ--देश में हिसात्मक आन्दोलन होते ह, अनवैधानिक साधनों 
का खुलकर प्रयोग किया जाता है और सावंजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है। कुछ 
समय पृ नवतलवादियो ने तो देश में अराजकता फैलाने के लिए हिसा का सूतकर प्रयोग किया। 
कुछ राजनीतिक दलो तथा गुटो ने निर्वाचित विधानसभाओ को भग कराने के लिए गुजरात और 
विहार राज्यों में विशाल आन्दोलन शुरू किये । हिसा और अराजकता के वातावरण का प्रसार 
राष्ट्रीय एकता के तिए विशेष दू खदायी हे । 

0. सामाजिक विभेद---देश में पिछटठे वर्ग के लोग सामाजिक क्षेत्र मे निराशा का अनु- 
भव कर रहें हैे। खान-पान, विवाह और सामाजिक सम्पर्क से जो भेदभाव का व्यवहार उनके 
साथ उच्च जातियों द्वारा अपनाया जाता हे उससे उनके मन में कडबाहुट बढती हे । वे जानते हैं 
कि बहुसख्यक एवं राजनीतिक व आथिक दृष्टि से सशक्त प्रभावशाली जातियाँ उनके ऊपर उठने 
के खिलाफ है । 

], अ्रष्ठाचार--अ्रप्टाचार भी राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत वडा सतरा है । यह घुन 
की तरह काम करता है और शासन एवं समाज को अन्दर-ही-अन्दर जर्जरित वना देता है । भाई 
भतीजावाद, रिश्वतख्तोरी आदि जनता के विश्वास को हिला देते है ओर लोकतन्त्र सवत बनने के 
बजाय कमजोर हो जाता है । 

निप्कर्पत अनेकरूपता भारतीय जीवन का विशिष्ट गुण रहा हे । सविधान हारा 'अनेकता 
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में एकता' की प्राप्ति का अन॒ठा प्रयास किया गया । किन्तु संविधान के द्रियान्वयन के पश्चात्‌ इस 

विधताओं से देश की एकता को खतरा पैदा हो गया और प्रादेशिक, भाषावाद, साम्म्रदायिकता, 
जातिवाद, आर्थिक विपमता, अस्पृश्यता आदि देश की प्रमुख समस्याएँ वन गयी । 

है राष्ट्रीय एकता की रुकावटों का निराफरण 

(500ए0गराठप् १0 पश्चछ एर०0पआ हा 07 एरए8ठर&ग09) 
राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है निष्ठा और राष्ट्रीय एकता की समस्या का इससे घनिष्ठ 

मम्बन्ध है । राष्ट्र का अर्थ है--एक ऐतिहासिक विचार, एक सास्कृतिक चेतना, एक सीमावद्ध 
इकाई, एक अपनत्व की भावना । इसी प्रकार हितों की समता को भाव, सुख-दु ख की समात 
अनुभूति ओर राष्ट्रीय समुदाय के विचार के प्रति भावनात्मक निष्ठा भी राष्ट्र की कल्पना में 
सन्निहित है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विघटनकारी प्रवृत्तियों को देखते हुए सशक्त 
केद्भीय शासत की स्थापना की थी जिससे देश एकता और संगठन के सूत्र में बँधा रहे | किन्तु 
भाषावार राज्यो के निर्माण से प्रादेशिक विपमताएँ उनर आयी और वे केन्द्रीय सरकार से अपने 
संघीय सम्बन्धों के बारे में पुनविचार का आग्रह करने लगे । कभी-कभी प्रादेशिक उद्देश्यों के लिए 
प्रादेशिक मेनाओं तक का निर्माण करने की नौवत आ पहुँची और विधटन का खतरा बढ़ने दंगा । 
बाज भी राप्ट्रीय एकता के मार्ग मे अनेक वाधाएँ है। प्रो. वी. के. आर. वी. राव लिखते है 
“भारत से हमारे सामने राष्ट्रीय ओर भावात्मक एकीकरण की समस्या है जिसे अधिकाश लोग 
स्तरीकार कर चुके है, परन्तु इसका निदान क्या हो यह स्पष्ट नही हे । भारत में राष्ट्रीय एकता 
ओर भावात्मक एकीकरण की प्राप्ति के लिए क्या किया जाना चाहिए ? उस्ते कौन करे और 

केसे ? यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बहुत चर्चा हो चुकी है, किन्तु अब तक कोई निश्चित उत्तर नहीं 
मिल सका है और न ही ऐसी कोई विस्तृत एवं रचनात्मक नीति ही वन सकी है जो क्रियान्वित 
की जा सके ।” निश्चित ही हमारी स्थिति किकत्तंव्यविमृद्ध सी है, किन्तु फिर भी इस दिशा में 
निम्नलिखित प्रयास किये जा सकते हे ताकि भारत की राष्ट्रीयता के मार्ग के कण्टक दुर किये 
जा सकें : 

(!) समाज के सब वर्गो में राज-व्यवस्था का प्रवेश हो---प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, 
“भारत जैसे विशान देश पे जहाँ इतने विविध प्रकार के लोग रहते हे, एकता की स्थापना इसी 
से हो सकती है कि, सब तत्वों को राजनीतिक सत्ता व अधिकार मे भाग दिया जाय और सबको 
साथ लेकर चला जाये । इसके लिए जरूरी है कि समाज के सव वर्गों भ राजनीतिक सस्था का 
प्रवेश हो । राजनीति की इस रचनात्मक भूमिका से ही एकीकरण की प्रवृत्तियों को बल मिलता 
है ।! यदि सत्ता और राजनीति ने एक ही वर्ग या कुछ वर्गों का आधिपत्य और एकाधिकार 
होगा तो निश्चित ही अन्य वर्गों मे निराशा और अलग्राव की भावना उत्पन्न होगी। समाज के 
विविध वर्गों को राजनीतिक गतिविधि मे खीचना होगा और राजनीतिक संस्थाओं को जनता में 
फंलाना होगा । 

(2) सहकारो संघवाद का निर्माण--भारत की राज़नीतिक व्यवस्था में राज्यों की 
राजनीति पर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए और सशक्त राप्ट्र के निर्माण के लिए इन 
भर्विशिक इकाइयो की शक्ति और ओज का रचनात्मक ढंग से प्रयोग किया जाना चाहिए । वस्तुत 
हमे सघर्पत्मिक और प्रतिस्पर्दात्मक प्रादेशिकता की भावना समाप्त कर सहकारी एवं सहयोगी 
सघनाद के भव्य नवन का चिर्माण करता चाहिए। सहयोगी सघवाद में पारस्परिक विवादों और 
मतभदा का निवारण शान्तिपुर्ण वातावरण में कर लिया जाता है। राज्यों के बीच नदी पाती, 


जन 


५ 
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गीमा, वित्तीय साधनों और साप्ट्रीय सम्पदा के वितरण को लेकर उम्र आन्दोलनात्मक रूप नहीं 
अगनाया जाता । 

(3) शिक्षा जगत में फ्रान्ति--राग्ट्रीय एकता के लिए समुचित शिक्षा-व्यवस्था आवश्यक 
है । ऐसा पाद्यक्रम होना चाहिए कि प्रारम्भ से ही वागाफ़ भारत की सास्क्ृतिक और ऐतिहासिक 
विरामत मे रम जाये । पाठ्यक्रम का निर्धारण यूब सोच-समसकर किया जाना चाहिए और सभी 
स्तरों पर पाद्यक्रमों में से ऐसे अशो को हटा लिया जाना चाहिए जिनसे फूट, साम्प्रदायिकता 
और क्षेत्रवाद की मन्ध आती हो । महाविद्यालय स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं छानो, 
प्राध्यापकों आदि में विभिन्न ग्रोण्ठियो, सेमिनारों द्वारा घनिप्ठ सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिए 
जिमसे अलगाव की प्रव॒त्तियाँ कम होगी और एकता प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा । 

(4) आर्थिक विषमता का उन्मूलन-देश मे व्याप्त आर्थिक विपमता को सम्गप्त करने के 

लिए यथाशीक्न प्रयास किये जाने चाहिए। सभी प्रकार के विशेषाधिकार वर्गों का अन्त किया जाना 
चाहिए। अमीरो और गरीबो में बढती हुई साई को पादकर यवाशीनर आर्थिक विपमता और 
असन्तोप को दूर किया जाना चाहिए । पिछडे हुए राज्यों के क्षाथिक विकास पर पर्याप्त ध्यान 
दिया जाना चाहिए | तेलंगाना के आन्दोलन से हम यह सीय गहण करनी चाहिए कि राज्य के 
भीतर भी कोई भाग या क्षेत्र पूर्णतया उपेक्षित नहीं रसना चाहिए अन्यथा वहाँ के लोगों मे 
बअलगाव की प्रवृत्तियाँ जन्म लेती है । , 
; (5) अन्तर्राज्यीय परिषद को स्थापता--सविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत राज्यो 
से पारस्परिक सहयोग के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद राज्यों के मध्य विवादों का परीक्षण कर 
उन पर समुचित परामर्श देगी। इस परिपद्‌ की स्थापना से केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की मछुस्ता का 
युग लौट आयेगा । 

(6) विघटनकारों तत्वों पर प्रतिबन्ध--आज भी कई संगठन जनता में विघटनकारी 
प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करते हैं, हिसात्मक आन्दोतन का सहारा तेकर देश गे अराजकता फैलाते है । ऐसे 
अराजकतावादी हिसात्मक तत्त्वो पर यथाणीक्ष नियन्त्रण गंगाया जाना चाहिए। लोकतान्त्रिक 
राजनीति में हिसा और अराजऊता को कोई स्थान और महत्त्व नहीं दिया जाना चाहिए । इसी 
प्रकार साम्प्रदायिकता, जातीयता और घ॒र्मान्धता का राजनीति में प्रयोग सर्वंधा बजित होना 
चाहिए । 

(7) सशक्त लोकमत का निर्माण--आकाशवाणी, समाचारपत्रो, चतचित्रों, प्रदर्ग नियों तथा 
पत्र-पत्रिकाओ के माध्यम से विघटनकारी तत्वों का पर्दाफाश किया जाना चाहिए तथा भारतीय 
राष्ट्र की एकता का प्रचार किया जाना चाहिए | यदि सामान्य जनता के हृदय मे राष्ट्रीय एकता 
के भावों का तीज प्रस्फुरण होगा तो देश-प्रेम की ऐसी सरिता बहने लगेगी कि वह सकुचित मनो- 
बृत्तियो का परित्याग करके राष्ट्रीय और भावात्मक एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करेगी । 

(8) भाषा और धर्म के सामलों में सहिष्णुता-- श्रो एस. एन. श्रीनिवास लिखते हैं कि 
“पुरे देश और सभी क्षेत्रों मे त्वरित आ्िक विकास, भाषा और धर्म के सामलो में सच्चे अ्थों मे 
सहिप्गुता तथा जाति प्रथा को समाप्त करने की सुदृढ चेपष्टा यदि हो रही हो तो भारत सशक्त 
और नगटित देश के रूप मे उठ खठा होगा।” वस्तुत, अधिकाय झगड़े और तनाव भाषा और घ॒र्म 
को ही लेकर हुए है। अत भाषागत एवं धर्मंगत एकता बनाये रखने का प्रयास किया जाना 
चाहिए। साम्प्रदायिकता की समस्या निवटने में साम्प्रदायिक हिंसा को रोकना राज्य का एक 
नकारात्मक कार्य है। भारत में एक ऐसे धर्म॑निरपेक्ष राज्य का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे 
दाप्ट्र का एक ऐसा भावात्मक एकीकरण हो जिसके अन्तगंत व्यक्ति की जाति व समुदाय के प्रति 
पजगता उसकी भारत के नागरिक होने की भावना का अश वन जाये । 
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(9) संपस्कृतिक आदान-प्रदान--विभिन्न प्रदेशों तथा भाषायी राज्यों के बीच अधिक्राधिक 
मात्रा में सास्कृतिक आदान-प्रदान होना चाहिए । ऐसे कार्यक्र आयोजित किये ज़ाने चाहिए 
जिनमें भारत की' विविध संस्कृतियों का लोगो को पता लग सके । 

(70) राजनीतिक दलों की भुमिका--हमारे राजनीतिक दल भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण 
सहायता कर सकते है । यदि सभी राजनीतिक दल सकीर्णता से ऊपर उठकर धर्म, जाति, भाषा 
या क्षेत्र के आधार पर जनता में उत्तेजना फैलाना छोड दें तो राष्ट्रीय एकता की स्थापना में 
काफी सहयोग मिल सकेगा । 

पिछले वर्षों मे पंजाव, असम और कश्मीर मे जो हालात पैदा हुए वे राजनीति की ही 
पैदाइश है । इन राज्यो के राजनीतिक दलो एवं नेताओं को सकोर्ण क्षेत्रीय मनोवृत्ति से ऊपर 
उठकर राष्ट्रीय मुख्यधारा के परिप्रेक्ष्य मे चिन्तत कंरता होगा । 

आशिक विकास और एकता 

वस्तुत अनेक वर्षो मे देश मे जो सीमित आर्थिक विकास हुआ है वह भी भारत की एकता 
को सन्तुष्ट करने मे सहायक ही' रहा है। देश के एके भाग मे उपलब्ध कच्चा माल दूसरे राज्य 
की मिलों की जहूरत पूरी करता है। पंजाब का गेहूँ और धान केरल के लिए उतंना ही महत्त्व 
पृर्ण है, जितना कि केरन की कॉकी और काजू पंजाब के लिए । गुजरात का वस्त्र पश्चिम वगाल 
की माँग पर उतना ही निर्भर करता है, जितना कि गुजरात को पश्चिम बंगाल भें बनने वाली 
चीजो की जहूरत है। सभी राज्य एक-दूसरे पर विजली, सिंचाई और भारी उद्योग के मामले मे 
भी निर्भर है। देश के भीतर निष्क्रण की प्रक्रिया ने भी तगरों को प्रान्तीय के स्थान पर सर्वे 
भारतीय स्वरूप ही प्रदान कर दिया है । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई. ए. एस.) और भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) 
ते भी अखिल भारतीय दृष्टिकोण को पनपाने में ही सहायता दी है । अपने व्यक्तिगत सम्पकों से 
इन्होने केन्द्र और राज्यों और विभिन्न राज्यों के बीच टकराव को दाला है। देश के सामाजिक, 
राजनीतिक और आर्थिक समानता के आदर्श भी विभिन्न भागो के लोगो के वीच सम्बन्धो और 
सम्पर्को को सुदृढ ही वनाने वाले सिद्ध होते किन्तु फिलहाल राजनीति ने ऐसा नही होने दिया ।* 

राष्ट्रीय एकीकरण की दिशा में किये गये प्रयत्त 
(#छः0035 वार वह छारहटापठार ठप 700७, एााएठ2 57707) 

डॉ. लक्ष्मीमल सिघवी लिखते हैं कि “राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक दकियानूसी विचार- 
धारा नही है । हमे इसे लोकतन्त्र की व्यापक भावभूमि पर सामाजिक और आशिक न्याय का रूप 
देना होगा और यही वह स्थायी नीव है, जिस पर राष्ट्रीय एकता का भव्य भवन खड़ा किया जा 
सकता है ।” भारत मे राष्ट्रीय. एकता के भव्य भवन के निर्माण हेतु वर्षों से सरकारी और गैर- 
सरकारी प्रयास किये जाते रहे है जो इस प्रकार है 

() विश्वविद्यालय अन॒दान आयोग संगोष्ठी, 958---अगस्त 958 में विश्वविद्यालय 
अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय एकीकरण के सम्बन्ध में एक सगोष्ठी आयोजित की । इस सग्रोष्ठी मे 
तीन विच्दुओ पर विचार किया गया--प्रयम्र, राष्ट्रीय एकता के लिए आथिक एवं सामाजिक 
'उत्पादन, द्वितीय, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा सस्थाओं का योग, तृतीय, राष्ट्रीय एकता के सम्पादन 
में साहित्य और अन्य सास्क्ृतिक माध्यमों का उपयोग | इस संगोष्ठी मे सभी राष्ट्रीय भाषाओं 
की उन्नति, एक प्रदेश में दूसरी प्रादेशिक भाषाओं के अध्ययन को प्रोत्साहन, शिक्षा सस्थाओ में 
भाषा, सम्प्रदाय और जाति-पाँति के भेदभाव के उन्मूलन इत्यादि पर जोर दिया गया । 
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(2) सरकार द्वारा निभित कानून--सन्‌ 96] में भारतीय संसद ने दो कानून पारित 
किये । इन कानूनों द्वारा ऐसे किसी, भी प्रचार को कानून द्वारा दण्डनीय बला दिया गया है जिनसे 
धर्म, भापा अथवा जाति के बीच शत्रुता या घुणा फीलती हो। चुनावी में धर्म, सम्प्रदाय, भाषा 
या जातीय भावनाओं को उभारना कानून द्वारा दण्डनीय अपराध बना दिया गया है । इसी प्रकार 
सविधान के 6वें सशोधन द्वारा देश के प्रथकतावादी तत्त्वो पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार 
को पर्याप्त शक्ति प्राप्त हो गयी 

(3) मुब्यमन्भी सम्मेलन, [96--अगस्त 96[ के “मुख्यमन्त्री सम्मेलन झे यह 
स्व्रीकार किया गया कि सभी राज्यों में अल्वसख्यकों को समुचित सरक्षण प्रदान किये जायें | इस 
सम्मेंगन में यह भी स्वीकार किया गया कि सब भारतीय भाषाओं के लिए एक सर्वमान्य लिपि 
का महत्त्व स्वीकार कर देवनागरी को सवंमान्य लिपि के रूप में मान्यता दी जाय । 

(4) राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, !96--मितम्बर-अक्टूबर 4967 में दिल्‍ली में “राष्ट्रीय 
एकता सम्मेलन” आयोजित किया गया जिसमे देश के गगमान्य नेताओं, विचारको, ब्रुद्धिजीवियो 
तथा वैज्ञानिकों ने भाग लिया । इस सम्मेलन में कतियय महत्त्वपूर्ण निर्गय लिये ग्रगे जो इस प्रकार 

--[) भारत का प्रत्पेफ़ नागरिक यह प्रतिज्ञा करे कि वह क्षगडों का हल शान्तिपूर्ण ढग से 
करेगा, (7) शिक्षा को समवर्ती यूची में स्थान दिया जाय । शिक्षा में शीत्र ही आवश्यक परिवर्तेन 
व सुधार किया जाये । (४7) राजनीतिक 'दलो के लिए एक आचार-सहिता के निर्माण पर वल 
दिया जाय | इस आचार-सहिता में यह व्यत्रस्था हो कि दल ऐसा कार्य न करे जिसमे किसी 
जाति या धर्म के लोगो मे मतभेद या घणा पैदा हो, कोई दल हिसात्मक कार्य गही को प्रोत्साहन 
न दे और अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओ व जुलूसों को भग करने की चेप्टा न करें| (४) 
सम्मेलन ने एक राष्ट्रीय एकता परिपद्‌” की भी रचना की । इस परियद में प्रधानमन्त्री, भृहमन्त्री 
राज्यों के मुख्यमन्त्री, राजनीतिक दलो के सात नेतग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, 


दो शिक्षाशास्त्री, अनुसूचित जाति व जनजाति आयुक्त तथा प्रधानमन्त्री द्वारा मनोनीत सात 
व्यक्तियों को स्थान दिया गया है । 


(5) राष्ट्रीय एकता परिषद्‌, 968--22 जून, 968 को 'राष्ट्रीय एकता परिपद्‌' की 
वैठक श्रीनगर मे हुईं। परिपद ने कई सुझाव दिये--(॥) सभी राजनीतिक दलो, समाचारपत्रो 
तथा नेताओ से प्रार्थंता की कि वे साम्प्रदायिक विद्देप तथा क्षेत्रीय विरोधों को निरुत्साहित करे 
और समाज के पथ भ्रष्ट तत्त्वों की हिंसा के पथ से हटायें (॥) सहिष्णुता और आपसी मेल-जोल 
के सिद्धान्तों का जोरदार प्रचार करें, (॥) समाज की रचनात्मक शक्तियों को राष्ट्रीय एकता व 
अखण्डता में लगायें और इन्हे नेतृत्व प्रदान करें, (ए) लोगो में श्रातृत्व की भावना पैदा करने, 
समान नागरिकता पर जोर देने तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को उन्नत बनाने की चेप्टा करें। 
राष्ट्रीय एकता परिपद्‌ ने सिफारिश भी की कि राजनीतिक दृष्टि से धर्म और जातीयता पर 
आधारित राजनीतिक दलो को समाप्त कर दिया जाये । परिपद्‌ की अन्तिम घोषणा इस प्रकार 
थी--यह परिपद्‌ पूर्ण निष्ठा के साथ सभी भारतीयों फो--चाहे वे किसी भी भाषा, घ॒र्म, जाति 
अथवा सस्क्ृति से सम्बन्ध रखते हो--राप्ट्रीय एकतात्र अखण्डता को बढाने वाले इस महान 
कार्य में हाथ वंटाने के लिए निमन्त्रित करती है । 

(6) राष्ट्रीय एकता परियद्‌, 969---सितम्बर 969 मे 'राष्ट्रीय एकता परिषद्‌” की 
स्थायी समिति ने ग्रुजरात में हुए ग्रम्भीर साम्प्रदायिक दगो की स्थिति पर विचार किया । स्थायी 
समिति ने सभी राजनीतिक दलो से अनुरोध किया कि वे साम्प्रदायिक मेल-मिलाप तथा आपसी 

सहयोग हेतु जन अभियान चलायें । 

(7) गृह सन्न्रालय का प्रतिवेदन, 969-70--परिपद्‌ की -सिफारिशो का क्रियास्वयन 
भारत सरकार ने समय-समय पर किया है। गृह-मन्त्रालय , ने अपने 4969-70 के प्रतिवेदन में 


हा 


हा 
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कहा है कि परिषद्‌ की विभिन्न सिफारिशो को लाग्र किया जा चुका है| इस सम्बन्ध मे आपराधिक 
तथा निर्वाचन,विधि संशोधन अधिनियम महत्त्वपूर्ण है ।' अब केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने ऐसी 

सामग्री प्रकाशित करने की रोकथाम के लिए अधिकार प्राप्त कर लिये है जिनसे साम्प्रदायिक 
वैमनस्प अथवा घ॒ुणा बढती हो । 

(8) राष्ट्रीय एकता परिषदुू--नवम्बर 970 मे प्रधानमन्न्री की अध्यक्षता मे दिल्ली मे 
परिपद्‌ की स्थायी समिति की बैठक हुईं । साम्प्रदायिकता के विरोध में एक 'संगठन-समिति' का 

“निर्माण किया गया । समिति का सुझाव था कि किसी भी प्रकार की साम्प्रदायिकता को बढावा 
नहीं दिया जाना चाहिए और अल्पसख्यकों की समस्याएँ दूर की जानी चाहिए | 

(9) इन्सानी घिरादरी--अगस्त 970 में एक गैर-सरकारी सगठन “इन्सानी विरादरी' 
का निर्माण किया गया । इस संगठन का अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण को बनाया गया । इस संगठन 
का बुनियादी आधार सहिष्णुता, भाईचारा तथा आपसी मेल-जोल की भावना विकसित करना 
था । इसका ध्येय साम्प्रदायिक और विघटनकारी तत्त्वों के विरुद्ध जेहाद छेडना था। किन्तु यह 
संगठन कोई प्रभावशाली कार्य नही कर सका । 

(0) अखिल भारतोय साम्प्रदायिकता विरोधो समिति--श्रीमती सुभद्रा जोशी के नेतृत्व 
में अखिल भारतीय साम्प्रदायिकता विरोधी समिति” का गठन (दिसम्बर 970) किया गया। 
इस समिति ने कई प्रस्ताव पारित कर सरकार को सुझाव प्रस्तुत किये है। जनवरी 974 के 
छठे सम्मेलन भे समिति ते यह सुझाव दिया कि साम्प्रदायिक सग्रठनों पर कानूनी प्रतिवन्ध लगा 
दिया जाय । समिति के विचार मे राष्ट्रीय स्ववसेवक सघ, शिव सेना, आनन्द मार्ग और जमायते 
इस्लामी सगृठनों पर पाबन्दी अनिवार्य हे । 

(।) राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी कार्य दल की सिफारिश, 976--सन्‌ 976 के उत्तराद् 
मे राष्ट्रीय एकता सम्बन्धी समस्याओं का गहराई से अध्ययन करने के लिए दो कार्यदलो की 
नियुक्ति की गयी । एक कार्यंदल के नेता तत्कालीन गृहमन्त्री ब्रह्मानन्द रेडडी बनाये गये । इस दल 
को तिम्ने विपय सौपे गये--(१) साम्प्रदायिक और अन्य प्रकार की हिसा की समाप्ति; (४) अल्प- 
सस्यको तथा उनके रोजगार की समस्याएँ, (प) हरिजनों तथा आदिवासियों के विरुद्ध भेदभाव 
और उनके साथ अमानवीय व्यवहार की समस्या, () क्षेत्रीय सदभावना पैदा करना । दूसरे 
कैयदल के नता भूतपुर्व शिक्षामन्त्री प्रो नूहल हसन बनाये गये | इस दल को विद्यार्थियों, युवकों 
शिक्षा और जनमाध्यम सम्बन्धी समस्याआ के अध्ययन का कार्य सौपा गया । श्री रेडडी वाले कार्य 
दल हारा कई बातो की सिफारिश की गयी--समाज के कुछ वर्गों पर रूढिवादी और उम्रवादी 
पत्ता के एकाधिकार को तोडना, जीवन के सभी क्षेत्रों मे आधुनिक प्रगति के रचनात्मक तत्त्गे को 
प्रोत्साहित करना, अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करना, धर्मनिरपेक्ष विचारो को 
प्रोत्ताहित करना आदि। 27 नवम्बर, 976 को राष्ट्रीय एकता पर आयोजित कायंदल की 
वेठक में क्रो रेड्डी ने कहा, “राष्ट्रीय एकता सम्मेतनों व परिषदों का कार्य ऐसा नही होना 
चाहिए कि साम्यदायिक दगो के समय फायर ब्रिगेड के समान आग बुझाने के लिए दौठे यैसा कि 
हम अब तक करते आ रहे है । इसके विपरीत, इस कार्य को उसी प्रकार सोच-विचारकर करना 
चाहिए जैसे कि एक वास्तुकार किसी भवन की योजना सोच-समझऊर बनाता है । 


(72) 'हम एक है' प्रदर्शनी का आयोजन, 979-...2 अक्टबर, 979 को गाँधी जयन्ती 

” अवसर पर विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में 'हम एक ह' प्रदर्शनी का आयोजन किया 

पया। इस प्रद शंती मे यह दिलाया गया कि साम्प्रदायिक दगो से अच्छे नागरिको, निर्दोष स्नी- 
उष्पा और वेसहारा बच्चो को कितने कप्ट उठाने पड़ते है । 
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(43) राष्ट्रीय एकता परिषदु, 7980--श्रीमती गाँधी के पुत सत्ता में आने के वाद सन्‌ 
980 मे राष्ट्रीय एकता परिपद्‌ का पुनर्गठन किया गया । किन्तु लोकसभा में सबसे बडी विपक्षी 
पार्टी लोकदल ने इसका वहिप्कार किया । लोकेदल के नेता चरणसिह ने यह कहते हुए नवगठित 
परिषद्‌ को आलोचना की कि इससे किसी उद्देश्य की पूर्ति नही होगी । 

(4) राष्ट्रीय एकता परियद्‌, 986---7 अग्रैल, 986 को नवगठित राष्ट्रीय एकता 
परिपद्‌ की बैठक, नई दिल्‍ली में हुईं। इसका उद्घाटन प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी ने किया । उन्होने 
अपने भाषण मे कहा कि देश के अनेक भागो में साम्प्रदायिकता बढी है, परन्तु पजाब़ में स्थिति 

सबसे गम्भीर है । वस्तुत. परिषद्‌ मे पजाव ही छाया रहा । सीमावर्ती राज्य होने के कारण वहाँ 
होने वाली अशान्ति को देश की एकता, अखण्डता व्‌ सुरक्षा से सीघा सम्बन्ध था | 

(5) राष्ट्रीय एकता परिपद्‌ पुन ठितत, /990--3 फरवरी, 990 को प्रधानमन्त्री की 
अध्यक्षता मे राष्ट्रीय एकता परिपद्‌ का पुनर्गठत किया गया है जिसमे सौ से कुछ ऊपर सदस्य हे । 
उप प्रधानमन्त्री, केन्द्रीय गृह, वित्त, मानव ससाधन, निकास, कल्याण तथा सूचना एवं प्रसारण 
मन्‍्त्री और सभी प्रदेशों के मुख्यमन्त्री इसके सदस्य वनाये गये है । 

चुनाव आयोग' द्वारा मान्यता प्राप्त आठ राष्ट्रीय राजनीतिक दलो के अध्यक्षों अथवा महा- 
सचियों को सदस्य के रूप मे शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 7 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय 
दलो के प्रमुखो को भी सदस्य नामजद किया गया है। इसके अतिरिक्त जिन अन्य प्रमुख लोगों को 
परिपद्‌ में शामिल किया है उनमे कमलापति त्रिपाठी, चन्द्रशेलर, अटलविहारी वाजपेयी, शरद 
जोशी, राजमोहन गाँधी, शवाना आजमी तथा भीष्म साहनी शामिल है ।! 

निष्कर्य --निप्कर्षत भारत टूट नहीं सकता । भारत के लोगों में विघटनकारी प्रवृत्तियाँ 
सामान्य काल में उभरती हे । जब कभी राष्ट्र पर सकट आता है तो पूरा राष्ट्र एकजुट हो 
जाता है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए किये गये काय॑ प्राय. दिखावटी अधिक रहे है और ठोस कम | 
सरकारी और निजी प्रयासो द्वारा हमे विधटनकारी और बाधक कारको पर विजय प्राप्त करनी 
होगी । आर्थिक विपमता को दूर करना होगा, रोजगार के अवसर बढाने होगे तथा राजनीतिक 
दलो के लिए आचार सहिता बनानी होगी । साम्प्रदायिक दलो पर कठोर प्रतिवन्ध लगाना होगा 
और वच्चो को अधिक से अधिक क्षेथ्राय भाषाओ का ज्ञान विद्यालयों मे कराना होगा । 
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भारत में आन्दोलन एवं हिसा की राजनीति 


[?0/7605 05 &छा&%07४-८७०४-५० ६ाएट४ ॥0४ ॥४०/] 





आधुनिक राजनीति-विज्ञान की नवागत विशेपता यह है कि राजनीतिक ढॉँचे में “निर्णय- 
प्रकिया के अध्ययन पर अधिकाधिक जोर दिया जा रहा है तथा निर्णय-प्रक्रिया में औपचारिक 
ढाँचे की अपेक्षा अनौपचारिक तथ्यों के प्रभावकारी अनुशीलन की सर्वाधिक' महत्ता स्वीकार की 
जाने लगी है |”! निर्णय-प्रक्रिया को राजनीतिक व्यवस्था का अपरिहाय तत्त्व माना गया है और 
राजनीतिक व्यवस्था की कसौटी इसी वात पर निर्भर करती है कि उसमे सर्वंसम्मत, स्व हितकारी 
ओर प्रमावी निर्णय की क्षमताएँ किस सीमा तक है ? दोकतस्त्रात्मक शासन-व्यवस्था में तो निर्णय 
फेदापि ऊपर से नहीं थोपे जा सकते और अच्छे निर्णयो की बस' यही पहचान है कि समाज और 
राजनीति का कितना वड़ा वर्ग उन्हे समर्यन प्रदात करता है । वस्तुत* अच्छे निर्णय विभिन्न हित 
पमूहो, सामाजिक समुदायो, राजनीतिक दलो और दवाव समूहो के विभिन्न मतभेदों के सामजस्य 
थोर समत्वयवादी रुख पर ही निर्भर करते है । सरकार का कार्य 'लोक इच्छा' जैसी भावात्मक 
कल्पना की अभिव्यक्ति मात्र ही नहीं है अपितु विभिन्न दवाव ग्रुटों के विरोधी दृष्टिकोणो और 
माँगो मे तालमेल स्थापित कर राष्ट्रीय हित की अभिव्यक्ति करना है ।? राष्ट्रीय हित का अभि- 
व्यक्तिकरण उदार और उम्र दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यदि उदार और सर्वेधानिक 
साधनों से व्यक्ति और समुदाय शासन-सचालन में हिस्तेदारी बटावा चाहते है तो वे संघ और 
सेगेठन वना करके, सत्ताधारी दल और सरकार विभिन्न अग्रों में सक्रिय भागीदारी अदा करके 
वा जाति, धर्म, भापा, विचारधारा के आधार पर निर्णय-प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हे । 
यदि उदार साधनों के माध्यम से नीति-निर्माताओं तक आवाज नहीं पहुँच पाती तो फिर उग्र 
भदर्णनात्मक मार्ग ही अपनाना मात्र विकल्प रह जाता है'।? 
विगत कुछ वर्षो स भारतीय राजनीति में रैली, बन्द, भीड़, जन आन्दोलन, उग्र प्रदर्शन, 
जुलूस, हु़ताल-आदि आम वात थे। निर्वाचित सरकार का सार्वजनिक विरोध और प्रत्यक्ष 


>>... 





/ चन्रवर्ती प्रेशर ग्रप्स इन वेस्ट वाल, दि इण्डियन जनंल ऑफ पॉलिटिकल साइन्स, वर्ष 
2 जप, अंक 2, अप्रैलजजुन 974, पृ. 72 । 
बाल 4 उदधत, की, वी. ओ पॉलिटिक्स, पार्टोज एण्ड प्रेशर ग्रप्स, पचम संस्करण 
ष्ठा। 
बामण्ड तथा पावेत ने राजनीतिक व्यवस्था मे हित्तों की अभिव्यक्ति के चार तरीके स्वीकार 
किये है--सस्थानात्मक, असंस्थानात्मक, प्रदर्शवात्मक और सघात्मक---आमण्ड तथा पावेल 
कम्परेटिय पॉलिटिक्स, पृष्ठ 77 । 


864. भारत में आन्दोलन एव सा को राजनीति 


कार्यवाही हमारे ससदीय लोकतन्त्र के सहचर प्रतीत हो ते थे ।! हमारी राज-व्यवस्था में, 'दवाव की 
राजनीति” की क्रमिक वृद्धि हो रही थी और राजसत्ता किकत्तं व्यविमूढ सी दुष्टिगोचर होने लगी | 
शासक और शासितों के मध्य नये शक्ति-सन्तुलन का उदय होने लगा । महत्त्वपूर्ण निर्णय गलियों 
में भीड द्वारा तिये जाने तगे और विवेकसम्मत शासकीय निर्णयों की ऐतिहासिक परम्परा का 
अवसान हुआ । हि 

जन आन्दोलनों से सम्बन्धित इस राज्य का भ्रभ्नाव देश की राजनीतिक व्यवस्था, जत- 
तान्त्रिक कार्यविधि एवं निर्णय की प्रक्रिया पर पडा है। इन आन्दोलनों के फलस्वरूप भारतीय 
राजतन्त्र का बहुलवादी, बहुदलीय एवं नोकपक्षीय जनतान्त्रिक रूप उभरकर सामने आया है। 

ह आन्दोलन की राजनीति से अशभिप्राय 
(४४८७गारठ 09 प्रप्तठ एग8 07 #07%77070) 

आन्दोलनऊर्ता शब्द को विशेष स्याति 7वी शताब्दी मे इग्लैण्ड के ग्रृहयुद्ध में प्राप्त हुई 
जब क्रामवेल की सेना के प्रत्येक रेजीमेण्ट ने प्रतिनिधि' निर्वाचित किये जिन्हे आन्दोलनकर्ता कहा 
जाता था । फ्रासीसी ऋत्ति के समय इस शब्द का प्रयोग उन्त व्यक्तियों के लिए कहा गया जिन्होंने 
अनुत्तरदायी ढग से देश के भीतर दग्रे-फसाद करने का प्रयत्त किया था । इस्लैण्ड में इस शब्द का 
प्रयोग उन गान्तियूर्ण और व्यवस्थित आन्दोलनों के लिए किया गया जिनका लक्ष्य लोकमत के 
सगठन द्वारा ससद को इस बात के लिए प्रेरित करना था कि वह विधायी सुधार करें। आधुनिक 
युग के सभी दक्षिणपन्‍्थी और वामपत्थी दल आन्दोलन” शब्द का प्रयोग करते हैं और वे इसे 
दमनमूलक सस्कार तथा समाज-व्यवस्था के विरुद्ध लोकमत जागृत करने का उपयुक्त साधन समझते 
है। लोगो की उत्तेजना अथवा उनके अव्यवहार के कारण होने वाले उपद्रव को आन्दोलन कहा 
जा सकता हे । किन्तु यह आवश्यक नही हे कि इस प्रकार का प्रयत्न अव्यवस्थित ही हो । इसी 
आधार पर आन्दोलनकर्ता वह व्यक्ति है जो स्त्री-पुरपो की एक वडी सख्या के चिन्तन तथा 
आचरण को उत्तेजना की दिशा में मोडे । जे 

आन्दोलन की राजनीति को प्रत्यक्ष कार्यवाही के नाम से भी पुकारा जाता है। रजनी 
कोठारी ने प्रत्यक्ष कार्यवाही की परिभापा इस प्रकार की है प्रत्यक्ष कार्यवाही ऐसी एक सविधा- 
नेतर राजनीतिक तकनीक है जिसका प्रयोग किसी समूह द्वारा किसी राजनीतिक परिवर्तन के 
उद्देश्य से सरकार के विरुद्ध होता है। इस परिभाषा में निम्नलिखित वाले उल्लेखनीय है--() 
प्रत्यक्ष कार्यवाही एक राजनीतिक तकनीकी है, (४) इसका प्रयोग सत्ता के विरुद्ध होता है, (77) 
इसके तरीके संविधानेत्तर होते है, राज्य के सुविधान और कानून के विठद्ध होते हैं, (४) मत्यक्ष 
कार्यवाही सामूहिक होती है। या तो वह एक स्वत. प्रवतित जन आन्दोलन का रूप लेती है या 
उसका प्रयोग सगठित समूह द्वारा होता है, (५) प्रत्यक्ष कार्यवाही का उद्देश्य राजनीतिक हा 
वर्तन होता है। या तो उसका उद्देश्य सरकारी नीति या कार्यों में परिवर्तन करना होता है या 
सरकार मे । , हक 

रजनी कोठारी ऐसी कार्यवाही को ही प्रत्यक्ष कार्यवाही की संज्ञा देते हैं जो सविधा- 
नेतर हो और जो सामूहिक हो । स्वभावत. ऐसी कार्यवाही जो वेधिक हो या जिनका प्रयोग किसी 
समूह द्वारा न होकर किसी व्यक्ति द्वारा होता है, इस परिभाषा की परिधि में नही आती । सिम 
नीति विज्ञान के कतिपय विद्वान वैधिक कार्यवाही और व्यक्तिगत कार्यवाही को अ्रत्यक्ष कार्यवाही 
मानते ह्‌। बेल के अनुसार आधुनिक भारत मे प्रत्यक्ष कार्यवाही छ रूप लेती है. (7) जुलूस 
) के सी महेन्द्र 'पब्लिक प्रोटेस्ट्स एण्ड सिविल लिबवर्टीज इन इण्डिया', 'पॉलिटकल साइन्स 

रिव्यु', अक -4 जनवरी-दिसम्बर 974, प्‌ 95-96 । 


भारत में आन्दोलन एवं हिसा की राजनीति 865 


और सभाएँ, (2) वन्द बहिष्कार और हडताल, (3) अनशन, (4) रुकाठ्ट वैदा करना, (5) 


स्वेच्छा से गिरफ्तार होना, व (6) दंगा । वेले के अनुसार ये कार्य वाहियाँ निम्त प्रकार से वर्गीकृत 
की जा सकती है न्‍ 


प्रत्यक्ष कार्यवाही 


! %४ पक ३ इन नल दाद ये 
बपक अवेधानिक 
मा 
हिसात्मक अहिसात्मक 


वेले ने प्रत्यक्ष कार्यवाही को एक नया नाम दिया है--दवावपूर्ण सार्वजनिक विरोध 
((०कणए० एप७४० ?९7०(४७६) । इसकी तीन विश्ेषताएँ है---(8) वह सामुहिक होता है, (४) वह 
पड्यन्त्रकारी या गुप्त न होकर सार्वजनिक होता है, और (7) वह अपनी उपस्थिति और कार्य- 
वाही के द्वारा सरकार को वाध्य करने का प्रयास करता है। 

आन्दोलन की राजनीति लोकतन्त्र को भ्रष्ट और विक्ृत कर देती है । आन्दोलन की 
राजनीति मनुप्य की विवेकशीलता के स्थान पर हृठधर्मी में विश्वास रखती है। यह संकीर्ण - 
अताकिक एवं कलह॒पूर्ण होती है तथा उसके हिंसक आन्दोलनों और अपयशकारी कार्यों की पूर्ण 
सम्भावनाएँ वनी रहती है। इसमे एक पक्ष अपने मत को पूर्ण आदर्श एवं सत्य मानकर दूसरे पक्ष 
को येन-केन-प्रकारेण” स्वीकार करने के लिए वाध्य करता हे | 

भारत में आन्दोलन की राजनीति 
(?077708 08 ७0प+वा0 पर ग08) 

लोकतन्त्रात्मक-व्यवस्था मे प्रदर्शन और जन-आन्दोलन जनमत को प्रकट करने का एक 
तरीका है और वह लोकतस्त्रीय भावनाओं के प्रसार का अमुख उपकरण है। हमारे देश में जन- 
आन्दोलन की राजनीति के सृत्रपात का श्रेय राष्ट्रपिता गाँधी को दिया जा सकता है। परतन्त्र 
भारत की वेडियों को तोडने के लिए गाँधीजी ने सत्याग्रह के माध्यम स सुपृष्त' जबता में चेतना 
का संचार किया। गाँधीजी द्वारा सचालित असहुयोग आन्दोलन, 'सबविनय अवज्ञा आन्दोलन 
और 'भारत छोडो आन्दोलन! ब्रिटिश सरकार को दवाने के महानतम अस्न्र थे जिनके प्रवलतम 
जनसमर्थन के ऋरण उसे झूकना पड़ा और भारत को आजादी हासिल हुईं। किन्तु महात्मा गाँधी 
अहिसा के महान पुजारी थे | उनकी.मान्यता थी कि शान्ति, प्रेम और अहिंसा में ही सब समस्याएँ 
हल की जा सकती है । 

स्वातन्त्योत्तर भारत में उम्र प्रदर्शन, हिंसा और आन्दोलन की राजनीति की शुरूआत का 
श्रेय भारतीय साम्यवादी दल को ही है। 948 ई में कलकत्ता में भारतीय साम्यवादी दल का 
जो सम्मेलन हुआ था उसमे पारित प्रमुख राजनीतिक प्रस्ताव मे जिसे “कलकत्ता थीसिस” कहा 
जाता है, घोषित किया गया कि “भारत मे क्रान्ति की लहर गतिशील हे, क्रान्ति की अन्तिम 
अवस्था सशस्त्र संघपं वी अवस्था ये आ गयी है। यह ऋन्ति जनतान्त्रिक विप्लव का कार्य पूरा 
कर देगी और उसके साथ ही समाजवाद की स्थापना हो जायेगी ।” “कलकत्ता थीसिस' में यह पी 
घोषित किया गया कि भारत सरकार को वल-प्रयोग द्वारा उलट दिया जाय। तदनुसार सम्पूर्ण 
भारत गे रक्तरंजित कान्ति प्रारम्भ कर दी गयी, वैको में डाके डाले गये, ट्रेनों में डकैती डाली 
गयी और लूटपाट की अनेक दुर्घटनाएँ हुई । तेलंगाना से किसानों के आन्दोलन को संगठित किया 


866. भारत में आन्दोलत एवं हिंसा की राजनीति 


गया जिससे साम्यवादियों के प्रतिकूल देश मे प्रतिक्रिया हुई । साम्यवादियों की इस हिंसा को पूर्ण 
रूप से कुचल देने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारो का समर्थन किया गया । 

स्वतन्त्रता के बाद हमारे देश का भाषा के आधार पर पुनर्गठन किया गया । पुतर्गठत 
के बाद देश मे जो दगे व आन्दोलन हुए वे किसी ,भी समाज के लिए शर्म की बात हो सकती 
है| बम्बई में गुजराती व मराठी दगे हुए जिसमे सैकड़ों व्यक्ति मारे गये । तेलगू भाषा-भापी क्षेत्र 
के लिए श्री रामालु ने उपवास किया जिसके फल्नस्थहूप उनकी मृत्यु हो ययी ओर आन्ध्र प्रदेश का 
निर्माण हुआ । मास्टर तारासिंह ने पजाबी' सुवे की माँग को लेकर उम्र आन्दोलन किया । सन्‌ 
966 में हिसक आन्दोलनकारी घटनाओं का तंता-सा लग गया । विद्यार्थी-समाज में भी व्यापक 
अशान्ति पैदा हो गयी और छात्रों ? भी देश के अनेक भागों में उपद्रव और तोड़-फोट के कार्य 
किये | पश्चिमी बंगाल में सयुक्त मोर्चे के शासन में, जिसमे मावसंवादियों का प्रभुत्व था, प्रसिद्ध 
तकसलवादी आन्दोलन हुआ । किसानो और मजदूरो को धनीमानी व्यक्तियों पर और बट़े योतदारो 
पर हिंसात्मक आक्रमण करने, हिंसा और लूठटमार करने के लिए उधारा गया था। देहात के एक 
बड़े क्षेत्र में घोर अराजकता' मचायी' गयी, घेराव, वन्द और हृदताल आदि का ही सिलसिला नहीं 
रहा अपितु यह भी आशंका की जाने लगी कि चीनियो के साथ कुचक रचकर माक्संवादी पश्चिमी 
बंगाल के लिए खतरा पैदा कर रहे है। नवसलपन्थियों में प. बगारा के अलावा केरल, आन्ध्र, 
बिहार, उत्तर-प्रदेश, पंजाव आदि अनेक राज्यो में अराजकतापूर्ण कार्य किये। अपने हिसात्मक 
हमलो, लूटमार और आगजनी की कार्यवाहियों के द्वारा उन्होने सारे देश में जातंक मचाने का 
प्रयत्न किया । सारे देश में इस पर चिन्ता प्रकट की गयी और लोकमत ने केन्द्रीय सरकार से मांग 
की कि वह हिंसात्मक एवं अराजज़तापूर्ण आन्दोसन को समाप्त करने के तिए हस्तदीप करे । नये 
चुनावों में प. वगाल में मार्क्सवादी पराजित हुए और काग्रेस की विजय के फरतस्वरुप कांग्रेस के 
नेतृत्व में नयी सरकार गठित हुई और दृढ नीति अपनायी गयी तव पश्चिम बंगाल में नवसल- 
पन्थियों का जोर भोर प्रभाव कम हो गया । 

चतुर्थ आम चुनावों के वाद विरोधी राजनीतिक दलों ने काग्रेस सरकार को हटाने की 
पुरजोर कोशिशें प्रारम्भ कर दी । राज्य-विधानसभाओ के लिए 967 में हुए चुनावों के परिगाम- 
स्वरूप एक अजीव स्थिति पैदा हुई थी जब राजनीतिक सत्ता अनेक पा्दियों और समूहों के वाटे 
में आगयी थी। इससे सरकार में अस्थिरता की स्थिति पैदा हो गयी जिससे कई राज्यों में 
मध्यावधि चुनावों की जरूरत पड गयी। सन्‌ 97] के चुनावों में विरोधी दलो को निर्णायक 
हार का सामना करना पडा। इस हार ने उन्हे यह महसूस करा दिया कि अलग-अलग रूप में 
उसमे से प्रत्येक में देशव्यापी जन-आधार का अभाव है और सामान्य लोकतन्मीय प्रणाली के माध्यम 
से सत्ता हथियाना उनके लिए सम्भव नहीं होगा । इस प्रकार चुनाव के माध्यम से अपने उद्देश्य 
को प्राप्त करने मे असफल दो जाने पर विरोधी दलो ने धीरे-धीरे अपना ध्यान संविधान से बाहर 
के तरीको की ओर मोड़ दिया । 

गुजरात में आन्दोलचन---7 जनवरी, 973 ने भारतीय पनसंघ और सग्रठत कार्येस ने 
गुजरात में आल्दोलनात्मक रवैये का सहारा लिया। राजको० में बन्द” का आयोजन किया गया 
और इस सिलसिले में निकाला गया जुलूस हिंसा पर उतारू हो गया और पुलिस को इसे तितर- 
वितर करने के लिए गोली चलानी पडी । इसके वाद सुरेन्द्रनगर में बन्द! का आयोजन किया 
गया। इस बीच छात्र-समुदाय को भी आन्दोलन मे शामित कर लिया गया। छात्रों ने प्रदर्णन किये 
ओर आगे चलकर हिंसात्भक हरकते की जिसके कारण 40 जनवरी को अहमदाबाद बन्द का 
आयोजन हुआ । विभिन्‍न राजनीतिक दो ने गुजरात के अनेक नगरो गे 'बन्द' का आज्लान किया, 
जुलूस निकाले और कई स्थानों पर धरना दिया | अहमदाबाद में छानो मे 'नवनिर्माण समिति” का 
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निर्माण किया जिसने आन्दोलव का नेतृत्व करने का निश्चय किया | विरोधी दल एक तरफ राज्य 
विधानसभा को भंग करने और नये चुनाव कराने की अपनी माँग! पर जोर देते रहे तो दूसरी 
तरफ आन्दोलन के नेताओं ने काग्रेस मन्न्रिमण्डल विशेषकर मुख्यमन्त्री को अपने आक्रमण का मुख्य 
निशाना बताया । चिमन भाई पटेल के मन्त्रिमण्डल को गिराने के लिए विरोधी दलो ने दृढ़ संकल्प 
कर लिया जिसके परिणामस्वरूप उन्हें त्यायपत्र देना पड़ा और 9 जनवरी, 974 को राष्ट्रपति 
शासन लागू हुआ । विधानसभा भंग कराने हेतु - विरोधी दलों ने आन्दोलन वराबर जारी रखा। 
लूट तथा आगजतनी, बसों तथा विल्डियों पर पथराव करने, सडको पर बाधा खड़ी करने, बैंको पर 
आक्रमण करने और गुण्डागर्दी की अन्य हरकते जारी रही । छात्रो ने काग्रेस के विधानसभायी 
सदस्यों से प्यागपत्र की माँग करते हुए उनके घरो पर प्रदर्शन किये । कई काग्रेसियों का घेराव 
किया गया और उन्हें योजनावद्ध तरीके से परेशान किया, गया । निर्माण समिति में 49 फरवरी, 
973 को अहमदाबाद “बन्द! का आह्वान किया। “बन्द के परिणामस्वरूप वहाँ हिसा की व्यापक 
घटनाएँ हुईं । राज्य-विधानसभा भग करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर दवाव डालने हेतु मोरारजी 
देसाई ने ! सार्च, 4974 को अनिश्वित काल का अनशन शुरू किया। गुजरात आन्दोलन के 
परिणामस्वरूप बहुत से निर्दोप लोग मारे गये और बहुतो को चोटें आयी जिनमे कुछ पुलिस के 
आदमी भी शामिल थे । 95 व्यक्ति मरे और 933 घायल हुए। लूट और आगजनी के 896 
मामले हुए जिनके परिणामस्वरूप 25 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी तया निजी' सम्पत्ति 
नप्ट हुई । 
बिहार आन्दोलन--विहार मे आन्दोलन प्रधानत. छात्रों द्वारा आवश्यक वस्तुओ के बढ़ते 
हुए मृल्य, वेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या आदि से सम्बन्धित अपने रोष को- प्रदर्शित करने के 
लिए आयोजित किया गया था । परन्तु ग्रुजरात मे मिली सफलता के उन्माद में विभिन्न राजनीतिक 
दलों और असामाजिक तत्वों ने 48 मां, 974 को पटना मे प्रदर्शन की एक महायोजना 
बनायी । इस प्रदर्शन का उद्देश्य विधानमण्डल के संयुक्त सत्र में वापिक अभिभाषण देने के लिए 
राज्यपाल को विधानसभा भवन में जाने से रोकता बताया गया । बाद मे प्रदर्शन व्यापक हिंसा 
और तोड़फोड़ मे परिवर्तित हो गया जिससे 27 व्यक्तियों की जानें गयी भौर सम्पत्ति की भारी 
हानि हुईं । विभिन्‍त्र राजनीतिक दलो के नेताओ ने श्री जयग्रकाश नारायन से भेंट की और इस 
आन्दोलन का नेतृत्व सम्भालने के लिए अनुरोध किया और भग्रैल 974 के शुरू मे वे उतकी 
अनुमति पाने मे संफल हो गये । तत्काल ही विधानमण्डल को भंग करने और मन्त्रिमण्डल को 
हटाने के लिए नये रूप से माँग की गयी । जयग्रकाश' नारायण को सम्भवतः राजनीतिक दलो द्वारा 
यह आश्वासन दिया गया कि उनके सदस्य विधानमण्डल से त्यागपत्र दे देंगे, जिससे विधानभण्डल 
को भग करने का उपयुक्त वातावरण पैदा हो जायेगा । जब त्यागपत्र देने का आह्वान किया गया तो 
कोई भी विरोधी दल अपने सभी सदस्यों को विधानमण्डल से त्याग्रपत्र देने के लिए सहमत न कर 
सका | वाद में विधानमण्डल के सदस्यो पर दवाच डाला गया और बल-प्रयोग द्वारा उन्हें त्याग- 
पत्र देने के लिए बाध्य किया गया ॥ 
छात्रों से कहा गया कि वे परीक्षाओं का वायकाट करें और एक वर्ष के लिए सभी कॉलेजों 
का बायकाट करे। परीक्षाओं मे न बैठने के आह्वान की व्यापक रूप से अवहेलना की गयी । दवाव 
, गौर आतंक फैलाने की अतेक घटनाएँ हुईं, परीक्षाथियों मे आतंक फैलाने के लिए एक परीक्षार्थी 
को गोली से मार दिया गया । आन्दोलन की गति तेज करने के लिए सरकारी कार्यालयों का काम 
ठप्प करने ओर विधायकों के सामाजिक बहिष्कार को योजना शुरू की गयी है । ट्रेंड यूनियनों और 
अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को आन्दोलन में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया गया | 3 से 
» अक्टूबर, 974 तक 'बिहार बन्द! मताने का आह्वान किया गया । रेलगाडियो, डाक और बस 
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सेवाओ तथा सरकारी कार्यालयों का सभी काम पूर्णरूप से ठप्प कर देने के लिए आह्वान किया 
गया। 'वन्द' के दौरान हिंसा की अनेक घटनाएँ हुईं ( 4 नवम्बर को एक विशाल प्रदर्शन के लिए 
और विघानसभा तथा विधानसभा के सदस्यों के निवास-स्थानों का घेराव करने के लिए सभी 
राज्यों से भारी सख्या में व्यक्ति एकत्रित करने का आह्वान किया गया । एक विशाल जुलूस 
सचिवालय गया और धरना दिया गया । दिसम्बर [974 से इस आन्दोलन के नेताओं ने ग्रामो 
में छात्र सघप॑ समिति”, 'जनसघर्प समिति” आदि स्थापित करने और समानान्तर सरकार स्थापित 
करने जैसे कार्यों की ओर ध्यान दिया । !79 फरवरी, 975 को पटना में एक रेली का आयोजन 
किया गया । बिहार में इस दीघंकालीन आन्दोतन के दौरान हिंसा के 544 मामले हुए। पुलिस 
को 54 बार गोली चलानी पड़ी । हिंसा की घटनाओं के परिणामस्वरूप 500 से अधिक लोगो की 
चोटें आयी और 70 व्यक्ति मरे । पुलिस के अनेक कर्मचारियों को चोटें आयी | बिहार आन्दोलन 
के माध्यम से श्री जयप्रकाश नारायण ने उस योजना ,कौ--जिसके बीज ग्रुजरात में बोये गये थे, 
लोकतान्त्रिक कार्यों को सभी स्तरों पर खत्म करने और सर्वधानिक अधिकार के अधीन गठित 
व्यवस्था को भग करने के लिए एक कार्यक्रम को आगे बढाया । 

श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के विरुद्ध विहार में अनेक जवाबी आन्दोलन हुए । 
पटना में पहगे साम्यवादियों ने जवाब मे विशाल रैली का आयोजन किया। काग्रेस ने भी विशाल 
जवाबी रैलियां आयोजित की । वसनऊ की रैली में प्रधानमन्त्री ने जहाँ विरोधी दलों के विध्वंसक 
कार्य की निन्‍्दा-भत्संना की, वही जयप्रकाश' के आन्दोलन को जन-विरोधी बताया और कहा कि 
उसका उद्देश्य और इरादा लोकतन्त्र की नीव को गहराई तक हिला डालना हे । 

रेलवे हड़ताल--मई 974 की' 'रेलवे हउताल' वास्तविक रूप मे राष्ट्रीय विनाश के 
आन्दोलन का एक अगर थी। रेलवे की हइझताल से आवश्यक चीजो और औद्योगिक उत्पादनों आदि 
के लाने-ले-जाने के कार्यो में स्कावट पडने के कारण देश में दुव्यंवसथा और गडवड़ी पैदा हुई । 
जाजं फर्नाण्डीज ने कहा कि “रेलवे परिवहन को पूरी तरह ठप्प करके किसी भी समय सरकार 
को ग्रिरा सकते हे' * भारतीय रेलवे की पत्नह दिन की हइताल का अर्थ होगा--देश भूख से मर 
जायेगा ।” अपनी योजना को व्यापक बनाने के' लिए जार्ज फर्नाण्डीज ने “रेलवे कर्मचारी राष्ट्रीय 
समन्वय समिति” का गठन किया और हडतान का वातावरण बनाने के लिए देश का दूर-दूर तक 
दौरा किया। प्रशासनतन्त्र को पूर्णत. बन्द करने के लिए माक्स साम्यवादी दल ने 'रेलवे हडताल' 
के समर्थन में उसी समय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा एक सहानुशभुतिपूर्ण हड़ताल 
करवायी । 'रेलवे हडताल” के समय अनेक जगह तोड-फोड की गयी । सरकार द्वारा किये गये 
तात्कालिक और दढ उपायो ने देश को एक वडे भारी विनाश से वचा लिया । 

विशाल आानन्‍्वोलन--जून 975 में राजनीतिक आन्दोलन में एक नया मोड आया। 
रामलीला म॑ दान में दिल्ली जनता मोर्चे द्वारा आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए श्री जय- 
प्रकाश नारायण ने सशस्त्र सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को उन आदेशो का पालन न 
करने का आह्वान किया जिन्हें वे गैर-कानूनी समझते है। ऐसा कहा जाता हे कि विरोधी दत 
सशस्त्र सेनाओ, पुलिस और सरकारी कमंचारियों की निष्ठा भग करने के लिए योजनाबद् प्रयत्न 
कर रहे थे | आन्दोलन और हिंसा की राजनीति अपनी चरम सीमा पर थी । 

असम आन्दोलन---असम में नवम्बर 979 से 'गण सत्याग्रह" आयोजित किया गया! 
आन्दोलन का सूत्रपात 'अखिल असम विद्यार्थी सघ” ने किया । आन्दोलनका रियो की माँग थी कि 
असम में विद्यमान बवगलादेशियो और नेपालियों का शीघ्र पता तग्राकर उन्हें असम से निकाल 
दिया जाये। विदेशी नागरिकों को मतदान का अधिकार देना सबिधान के विरुद्ध है। विदेशी 


पा जो यहाँ आकर वस गये है और अब भी आते जा रहे है उन्हे असम से बाहर भिकाला 
जा 
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>> 


असम आन्दोलनकारियो ने जो आँकड़े दिये थे वे काफी चौकाने वाले थे। उनके हिंसाव से 
95! के बाद अब तक करीब 70 लाख लोग बाहर से असम में आकर वस' चुके है| उतका 
कहना था कि वाहर से आने वाले लोगो की तादाद इतनी बढ़ गयी है कि असमिया लोग अपने ही 
इलाफ़े भें वेगाने हो गये है । अपने ही क्षेत्र पर उनका राजनीतिक नियन्त्रण कमजोर पड़ गया हे । 
सीमा पर स्थित असम जैसे नाजुक इलाके मे विदेशी तागरिको का भर जाना राष्ट्रीय सुरक्षा के 
लिए गम्भीर चुनौती पैदा कर सकता है । 

जगह-जगह पर असम बन्द आयोजित किये गये | सरकार के लिए असम में लोकसभा 
चुनाव करना कठिन हो गया और चुनाव स्थग्रित करने पडे | पिछले पाँच वर्षों से यह आन्दोलन 
चला आ रहा है। 9 व 20 तथा 30 नवम्बर, !98] को असम में आन्दोलनकारियो द्वारा 
आयोजित बन्द तथा रास्ता रोको अभियान की जोरदार सफलता यहाँ की जनता के जोश एवं 
आन्दोलन के प्रति आस्था की परिचायक थी । 983 भे असम विधानसभा के चुनाव करवाये गये; 
किन्तु जधिसंस्य जनता ने चुनावो का बहिष्कार किया । 

5 अगस्त, 985 को असम के बारे में समझोता हुआ | समझौता कुल मिलाकर यह 
हुआ है कि साइकिया सरकार भंग कर दी जायेगी, मगर नये चुनाव पुरानी मतदाता सूची पर ही 
करवाये जायेंगे । 966 के वाद असम आये विदेशी नागरिकों को छाँटा तो जायेगा मगर न उन्हे 
उनके देश वापिस भेजा जायेगा और न उन्हे असम से निकालकर दूसरे राज्यो मे फैलाया जायेगा। 


पंजाब में अकाली आन्दोलन--पिछले एक दशक से पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में 
आन्दोलन चल रहा है । अकाली आन्दोलनकारियों की कुछ घारमिक और राजनीतिक माँगें है । 
ये भाँगें 'आनन्‍्दपुर साहब प्रस्ताव” पर आधारित हैं। आन्दोलन हिंसक बनता जा रहा था अतः 
'केन्द्रीय सरकार ने तृवम्वर 983 में पंजाब मे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 985 भे केन्द्र 
एवं अकाली नेताओं के बीच एक समझौता हुआ और पंजाव समस्या का हल ढूंढने का प्रयत्त 
किया गया । पंजाब में चुनाव करवाये गये और वरलवाला के नेतृत्व में अकाली दल की सरकार 
गठित की गयी । किल्नु यह सरकार आतकवादी और हिसात्मक गतिविधियो को नियन्त्रित नही 
कर पायी, ऐसी स्थिति मे मई 987 से पंजाब मे राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 
गोरखालेण्ड के लिए हिसा--गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे द्वारा बड़े पैमाने पर की जा 
रही हिंसा और आगजनी की बारदाते तथा उसके नेता सुभाष घीसिंग बढते हुए तेवरो को देखते 
हुए यह तथ्य किसी से छिपा नही है कि अब यह आन्दोलन पूरी तरह उम्रवादियो की गिरफ्त में 
आ गया है । ये उम्रवादी पूर्वोत्तर में दूसरे विद्रोही नेताओ से प्रेरणा ग्रहण करते हुए हिंसा के 
जरिये सरकार से 'पृथक गोरखालैण्ड' की अपनी माँग पूरी कराने की सोच रहे हैं। मोचें के 
उमग्रवादी तत्त्वों ने गोरखा बहुल इलाके में हिंसा फैलानी शुरू कर दी है। बेकावू होती हुईं स्थित्ति 
को देखते हुए राज्य सरकार ने दाजिलिंग के इलाके में आतंकवाद विरोधी अधिनियम” लागू कर 
दिया है । 
ली, बन्द और हिसात्मक आन्दोलन, 988-89---6 नवम्बर 988 को राफ्ट्रीय मोर्चे 
ने आगरा मे विशाल रैली का आयोजन किया । 988-89 में असम में वोडो आन्दोलन हिंसक 
रूप लेने लगा। असम के 40 लाख बनवासी पृथक बोडो राज्य की माँग कर रहे है। वोडो 
आन्दोलनकारियो ने आगजनी, लूटपाट और सरकारी कमंचारियों पर व्यापक पैमाने पर हमले 
किये । वोडो बहुल क्षेत्रों में वस्द का आह्वान किया। झारखण्ड मुक्ति मोर्चे ने विहार मे झार- 
खण्ड राज्य की स्थापना के लिए आन्दोलन जारी रखा और 9 जून 989 को बिहार बन्द का 
जाह्नान किया, जिसके दौरान, रांची, सिहभुमि -तथा छोटा नाग्रपुर जिलो में हिसा फट पडी । 
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बोफोर्स तोप सौदे गे नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षम की सरकार विरोधी रिपोर्ट वे आधार 
बनाकर विपक्षी दलो ने 30 अगस्त 989 को भारत बन्द का आद्वान किया । वन्द के दौरान 
जगह-जगह हुई हिंसा की घटनाओं में कम से कम्र !! व्यक्ति मादे गये और कई घायल हुये । 
चुनावों हिसा, 990---फरवरी !990 में आयोजित विधानसभा चुनावों में देश के 
विभिन्‍न भागों मे जो हिंसक वारदातें हुई हैं उनमें विहार सबसे आगे है। वहाँ चुनावी हिंसा ने 
80 व्यक्तियों की वलि ली और सैंकडों लोग घायल हुए। विहार में चुनाव वातावरण पिछले 
दशको में लगातार विगडता जा रहा है और इसका सबसे खेंदजनक पहलू यह है कि सत्तारूढ 
पार्टी के लोग ही ज्यादातर हिंसा को बढावा देते हैं। फरवरी 90 में हरियाणा राज्य के 'मेहम 
विधानसभा उपचुनाव” में जेसी हिसा और आतक के वातावरण की स्थिति बनी, उसे भारतीय 
लोकतन्त्र के इतिहास की अत्यधिक दु.खद घटना ही कहना होगा । 
आन्दोलन के कारण 
(0&05085 07 267४7 7005) 


देश में आन्दोलन की राजनीति के जीवाणु का आधार अनेक तत्त्वों का सामूहिक प्रतिफल 
है, जो इस प्रकार है * 

(!) राजनीतिक निराशा--जन आन्दोलन तथा हिंसात्मक प्रदर्शनों का कारण जनता में 
व्याप्त असन्तोप, निराशा तथा हताश स्थिति है। राजनीतिक दलों में यह विश्वास घर करता 
जा रहा है कि सर्वधानिक तरीकों से तो वे कभी सत्ता मे आ ही नहीं सकते । सत्तारूढ़ दल को 
पदच्युत करने के लिए जनता में उत्तेजना फैलाना और आन्दोलन द्वारा सरकार को परेशान करना 


ही एकमात्र मार्ग प्रतीत होता है ॥! 

(2) प्रचलित शिक्षा पद्धति-वतंमान शिक्षा-पद्धति ने युवकों में निराशा की भावना भर 
दी है । हमारा युवक आशाओ एवं निराशाओ, वेकारी एवं अर्धवेकारी के भोवर मे फंसा हुआ है। 
शिक्षित युवक पुस्तकों की आदर्भवादिता एवं जीवन की वास्तविक भयानकताओं के बीच परेशान 
है । इस मनोदशा में वह अपने शिक्षकों, नेताओं आदि पर विश्वास करने की स्थिति में नहीं है । 
निराशाओं से छूटकारा पाने के तिए यदि वह आन्दोलन की राजनीति का सहारा लेता हे तो 
आश्चय नहीं करना चाहिए ।? रे 

(3) सरकार दवाव की भाषा हो जानती है--देश की आम जनता में यह विश्वास घर 
कर गया है कि हमारी सरकार केवल दवाव की भाषा ही जानती है । यदि सरकार के सामने 
न्यायोचित माँग प्रस्तुत की जाती है तो उसके कान पर तब तक जूं नही रेंग्ती जब तक तोड़-फोड 
ओर आन्दोलन के द्वारा आँधी नही खड़ी कर दी जाती। जैसा कि माइनर बीनर ने लिखा है, 
“सरकार कोई रियायत देने को तभी तैयार होती है जब किसी जन-आन्दोतन मे शान्ति और 
व्यवस्था को खतरा होता है, यह इसतिए नही कि सरकार (आन्दोलनकारियों की माँग) को उचित 
मानती है। वल्कि इसलिए कि इससे सरकार को माँग करने वाले समुदाय की ताकत और उनकी 
विनाशिता की क्षमता का आभास होता ।””३ 





श्रीराम माहेश्वरी : एनोमिक सिचुयेशन एण्ड पॉलिटिकल लेजिट्सेसी इन इण्डिया, पॉलिटि- 
'» लि साइन्स रिव्यू, दिसम्बर-जनवरी 974, पृ. 90। 
रणजीतसिंह दरडा * भारतीय लोकतन्त्र और आन्दोलन की राजनीति', लोकतन्त्र समीक्षा, 
जुलाई-सितम्बर 973, पृ. 08 । 


है मायनर वीतर अपने अन्थ पॉलिटिकस ऑफ सके रसिटी मे लिखते है, ॥ 
-नुफण एतआप्तराक्मा$ गर्बवापठ तत्यायात5 (0 जाया ॥2९ 90एकायलाए शा 70 7259000 6 ताला 
प्र05 0%क्नत5 [00०, [0 - जाला '50एव्याप्रात्वा 6065 उ९5छणाएं कराते. परद्चर्णण०, <णञ्ाएटव॑ 
फबा गाए इाणा गराव55 जा०55एा९ जा] ग्रा००० ६ अब बात एणाउाएड्ार० 00एलफ्राशवयां, 


रू 
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(4) आर्थिक कारण--आनन्‍्दोलन के लिए देश की बुरी आाथिक स्थिति, भी उत्तरदायी है । 
महँगाई एवं बढ़ते हुए मूल्यों के कारण देश की आथिक स्थिति संकटपूर्ण स्थिति में पहुँच गयी और 
आम आदमी का जीवन-यापन कठिन हो गया । राज्य भी केन्द्र से अधिक सहायता प्राप्त करने 
के लिए दवाव डालने लगे | उदाहरणाथथ, ! सितम्वर, 967 को अधिक चावल प्राप्त करने के 
लिए केरल के संयुक्त मोर्चे ने केरल वन्द” का आयोजन किया । पश्चिमी बंगाल की 4 दलों की 
सयुक्त मोर्चे की सरकार ने भी 24 अगस्त, 967 को 24 घण्टे की हडताल का आयोजन किया । 
इसमे प्रधानमन्त्री के निवास के सामने जो केरल राज्य के केविनेट मन्‍्त्री भूख हडताल कर रहे थे 
उनको समर्थन देने के लिए यह हडताल की गयी थी। 24 घण्टे के लिए पूरे राज्य में सामान्य 
जीवन भी अस्त-व्यस्त हो गया था। यह केवल इसलिए किया गया था कि खाद्य सामग्री के 
वितरण के प्रश्न पर पश्चिमी वंगाल के विरुद्ध कोई भेदभाव की नीति न बरती जाये । 

(5) आदवश नेतृत्व का अभाव--स्वाधीनता के वाद देश में ऐसे नेतृत्व का उदय हुआ जो 
राप्ट्रहित के बजाय, दलीय हितों और व॑यक्तिक स्वार्थों को प्राथमिकता देता है। आदर्श नेतृत्व 
के अभाव में छोटी-छोटी वातो को लेकर उग्र हिंसात्मक और आन्दोलनकारी तरीके अपना लिये 
जाते हैं । ह॒ 

(6) प्रशासन में अकर्मण्यता--भारत मे प्रशासन के प्रति लोगो की अच्छी धारणा नही 
है। प्रशासन मे अनावश्यक देरी होती है, लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, अक्रियांशीलता आदि का 
बोलवाना है| जन-कल्याण से सम्बन्धित शीघ्र निर्णय नही लिये जाते जिससे आन्दोलन होते है । 

(7) राजनीतिक उत्तरदायित्व की भावना का अभाव--भारत के सभी राजनीतिक दलो, 


'में उत्तरदायित्व की भावताओं का अभाव पाया जाता है। किसी भी राजनीतिक मसले पर वे तत्काल 


आन्दोलनात्मक रूप अपना लेते हैं। वे यह समझते है कि आन्दोलनो से जनता को अपने पक्ष मे 
संगठित कर देंगे । अधिकाश आन्दोलनों का परिणाम हिंसा, तोड-फोड और उत्तेजनात्मक गति- 
विधियाँ ही रहा है । गत 

(8) विरासत का असर--भारत मे प्रत्यक्ष कार्यवाही के साधनों के प्रयोग का सबसे बड़ा 
कारण राष्ट्रीय आन्दोलन से प्राप्त विरासत है । महात्मा गाँधी के नेतृत्व मे इन तरीको का व्यापक 
प्रयोग हुआ और उत्तते सफलता मिली। उनका असर यह पडा कि स्वतन्त्रता के बाद की बदली 
हुई परिस्थितियों मे भी उसका प्रयोग होता है । 

भारत में आन्दोलनों की विशेषताएँ 
(50॥छाण' एफऋ#तएरए5 05 8जा एप एर एऐरज५) 

प्रायः सभी देशो में आन्दोलन होते है किन्तु भारत मे आन्दोलनो की कुछ महत्त्वपूर्ण 
विशेपताएँ है, जो इस प्रकार है; 

(।) सरकारी आन्दोलन--भारत मे सरकारें भी आन्दोलन करती है और करवाती है। 
सरकारी आन्दोलन सत्तारुढ दल अथवा शांसक दलों द्वारा सगठित किये जाते है। सरकारी 
आन्दोलन अपनी सत्ता को मजबूत बनाने के लिए किये जाते है । इन आन्दोलनो में पुलिस का 
प्रयोग किया जाता है और ये आन्दोलन प्रभावशाली होते है । उदाहरणाथं, विहार मे काग्रेस दल 
ने कई बार जवादी रैलियो का आयोजन किया, प. बंगाल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने हड़ताल 
का आयोजन किया । व 

(2) ' राजनीतिक आन्दोलन--विरोधी दलो द्वारा सत्तारूढ़ दल के विरुद्ध राजनीतिक 
आन्दोलन किये जाते है। ऐसे आन्दोलन का ध्येय सरकार को कमजोर बनाना और अपने पक्ष मे 
लोकमत तैयार करना होता है । 
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(3) हिंसात्मक आन्दोलन--आन्दोलनो के दौरान हिंसा, ताइ-फोड की कार्यवाही भी 
की जाती है । कई वार व्यक्तिगत और सार्वजनिक सग्पत्तिन्‍्को नुकसान पहुँचाया जाता है और 
लूटपाट की जाती है । गुजरात और विहार मे ऐसे ही उग्र हिसात्मक आन्दोलन शुरू किये गये थे 
जिनकी परिणति आखिरकार हिंसा में ही हुईं थी । 

(4) दुराग्रह--कभी-कभी सत्याग्रह” और “अनशन की भी घटनाएँ हो जाती है। कतिपय 
महत्त्वपूर्ण नेता अनशन प्रारम्भ कर देते हे ताकि उनकी अनुचित माँग को शीघ्र मान लिया जाय | 
अनगन भी एक तरह आन्दोलन ही है जिसे दुराग्रह ही कहा जाता है । 

- (5) विदेशों से प्रेरित--ऐसा कहा जाता हे कि भारत में आन्दोलनकारियों को विदेशी 
लॉबी न केवल प्रेरणा देते हैं अपितु धन और हथियार भी प्रदान करते है । नवसलवादी आन्दोलन- 
कर्ता तो माओ के भक्त थे और चीन से सहायता प्राप्त्‌ कर देश में अराजकतावादी कार्येवाहियाँ 
करते थे | भारत में सी. आई. ए. आन्दोलनकर्त्ताओं को तोड-फोड करने के लिए आर्थिक सहायता 
देता रहा है। । 

(6) राजनीतिक माँगी को लेकर आन्दोलन--भारत में अधिकाश आन्दोलनों का सम्बन्ध 
राजनीतिक माँगो से रहा है । वम्बई राज्य का विभाजन, आन्ध्र के निर्माण, पंजाबी सूबे की माँग, 
गुजरात का आन्दोलन अथवा बिहार का आन्दोलन, पजाव में अकाली आन्दोलन सभी राजवीतिक 
उद्देश्यों से प्रेरित रहे है । 

(7) कानून तया व्यवस्था को भंग करना--आन्दोलनकारी कानून और व्यवस्था को 
जान-बूझकर भग' करते है । योगो मे उत्तेजना और असन्तोप फैलाने के साथ-साथ देश में अराजकता 
की व्यवस्था भी उनका ध्येय रहता है । रेल की पटठरियाँ उख्ाउना, सचार व्यवस्था भग करना, 
यातायात रोकना आदि उनके लिए सामान्य वात हो जाती हे । वे इस वात की परवाह नही करते 
कि इन हरकतो से सामान्य जनता को कितनी तकलीफ होगी । वस्तुत आन्दोलनों का ध्येय लोक- 
कल्याण न होकर क्षुद्र और घटिया किस्म का स्वार्थ ही होता है । 

प्रत्यक्ष कार्यवाही और संसदीय लोकतन्त्र (जॉ००: 5०ाणा बात शिक्ष]क्षाशाधषिए् 
7070040०५)--भारत भरे ससदात्मक लोकतन्त्र की स्थापना के वाद प्रत्यक्ष कार्य वाही के औचित्य 
के सम्बन्ध में दो विरोधी विचार व्यक्त किये गधे है। कतिपय विचारक प्रत्यक्ष कार्यवाही को 
उचित मानते हैं और कुछ के अनुसार यह उचित नही है। अधिकाश लेखक शान्तिपूर्ण सावंजनिक 
विरोध को उचित मानते हे। श्री यशवन्तराव चद्धाण तीन परिस्थितियो मे सगठित रूप मे कायून 
तोडने को उचित मानते हे--प्रथम, जब आत्मा की पुकार के कारण सत्याग्रह करता आवश्यक 
हो; द्वितीय, वह कार्य तव किया जाये जब निर्वाचित सरकार स्वय ससदीय मूल्यों को तप्ट करने 
में लगी हो, तृतीय, जब देश और समाज का भविष्य खतरे से हो | रजनी कोठारी प्रत्यक्ष कार्य- 
वाही के दो रूप मानते है --प्रथम, वह जो कि ससदात्मक लोकतन्त्र को और अधिक लोकतान्त्रिक 
बताये; और द्वितीय, वह जो कि उसे अधिनायकतन्त्र की ओर ले जाये ।' उनके अनुसार यथार्थ में 
पहले ध्रकार की कार्यवाही उचित है क्योकि वह लोकतन्त्र और स्वतन्त्रता को अधिक बल प्रदान 
करती है । ऐसी कार्यवाही मे साधनों का चुनाव काफी सावधानी से किया जाता है। वैसे प्रत्यक्ष 
कार्यवाही के विभिन्न तरीको को लोकतान्त्रिक सहनशीलता की सीमा के बाहर नहीं मानते। 
जस्टिस गजेन्द्र गड़कर, आर शआओऔनिवास और एस. पी अय्यर जैसे लोग सत्याग्रह जैसी कार्यवाहियो 
को लोकतन्त्र मे अनुचित मानते है । 

आन्दोलन के परिणाम और उनको समाप्त करने के उपाय 
(एप &पए0 टए7र59) ' 
“आन्दोलन की राजनीति विप-कन्या सदृश है. जिसके संग सहवास करने से लोकतन्वीय 
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शासत अपने विवाश कौ आमन्‍्धण देता है ।”! राजनीतिक आन्दोलनो से राष्ट्र कमजोर होता है, 
हिंसा और घृणा का वातावरण फैतता है और सामान्य जन-जीवन अस्त-ब्यस्त हो जाता है। 
नगातार हड़ताल, बन्द, घेराव आदि की कार्यवाहियो से राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था इतनी विगड़ जाती 
है कि उसे सम्भालना कठिन हो जाता है। आन्दोलनों के दौरान विधटनकारी तत्त्व पूर्ण रूप से 
सक्रिय हो जाते हैं और साम्प्रदायिक भावना उभारी जाती जाती है, जिससे हमारी एकता को खतरा 
हो जाता है । 

भारत मे तो कांग्रेस विरोधी दल न केवल आथिक विकास में आन्दोलनों द्वारा रुकावट 
डाल रहे थे वल्कि वे अर्थ-व्यवस्था और प्रशासन के सभी सामान्य कार्यो मे रुकावट डालते थे। 
अक्सर काम बन्द करने का आह्वान किया जाता था। किसानो को कहा जांता था कि वे अपना 
उत्पादन सरकार को न बेचें । जनता को कर न देने का पाठ पढाया जाता है । 'रेलवे हड़ताल' के 
दौरान और देश के विभिन्न भागों में छुटपुट आन्दोलनों से 24 करोड रु. का नुकसान हुआ । 
राप्ट्रीय अ्थ॑-व्यवस्था को कही इससे दस गुना हानि हुई। हमारे देश में आन्दोलनों का उद्देश्य 
सरकार को अस्त-व्यस्त करना और सम्पूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों को छिन्न-भिन्न करते हुए सत्ता 
हथियाना रहा है। क्‍या आन्दोलनों द्वारा सविधानेतर'कार्यवाहियों से लोकतन्त्र-पद्धति से चुनी 
हुई व्यवस्था को नष्ट करना समुचित है ? ह 

लोकतन्‍्त्र एक तरीके की जिन्दगी है । निर्णय खुले तौर पर किये जाने चाहिए, जनता को 
शान्तिपूर्ण ढंग से सरकारों को' परिवर्तित करने और चुनने का अधिकार होना चाहिए और 
राजनीतिक कार्यक्रमों को सविधान में दी गयी मान्यताओं के अनुसार ही अभिव्यक्त करना 
चाहिए। बार-बार तथाकथित अन्तिम हथियार 'सत्याग्रह' का सहारा लेना लोकतन्त्र नही हैं और 
न ही वैधानिक ढंग से चुने गये विधायकों को डरा-धमकाकर या दवाव देकर इस्तीफा दिलवाना 
लोकतन्‍्त्र है । लोकतन्त्र में अभिव्यक्ति और बहस की स्वतन्त्रता है लेकिन क्‍या लोकतन्त्र के नाम 
पर सुनिश्चित योजनावद्ध आन्दोलन उचित है। लोकतन्‍्त्र में सरकार का विरोध किया जा सकता 
है किन्तु राष्ट्रीय हितों का नही । भारत में आन्दोलनकर्ताओ ने इस तथ्य को समझने में बिल्कुल 
कमी दर्शायी है । लोकतान्त्रिक स्वृतन्त्रता का अर्थ स्वयं जोकतन्त्र की अवमाननः करने की अनुमति 

नही है । 

इस प्रकार भारत में आन्दोलन की राजनीति के कतिपय परिणाम इस प्रकार रहे हैं --(/) 
लोकतन्त्र के नाम पर हिंसक प्रदर्शनो का आयोजन हुआ, (7) देश की अथ॑-व्यवस्था को पंग्रु बना 
दिया गया, (॥7) सामाजिक और आशिक कार्यों से राष्ट्र का ध्यान हटाया गया, (५) जनता के 
चुने हुए प्रतिनिधियों को उखाड़ फेंकने के लिए अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का अभियान 
चलाया गया, (९) सरकारी कामकाज ठप्प किया गया, और (शा) आन्तरिक अशान्ति और अरा- 
जकता उत्पन्न हुई । 

देश मे अनुशासन, व्यवस्था ओर स्थिरता लाने के लिए आन्दोलनो को समाप्त करना 
वावश्यक है। आन्दोलनों की राजनीति को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा 
सकते हः 

() प्रतिपक्षों दलों के सुलाव का आदर--सरकार को विरोधी दलो' की उपेक्षा नही 
करनी चाहिए। उनके रचनात्मक सुझावों को स्त्रीकार कर लेना चाहिए । ससद और विधानमण्डलों 
मे उनके सुझावों को गम्भीरता से लेना चाहिए ताकि वे यह महसूस कर सकें कि राप्ट्र-निर्माण में 
उनकी भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है 
। कमर 355५ ++ न +++ 5 

+ 
लोकतन्त्र समीक्षा, जुलाई-सितम्बर 983, पृ. 06 । 
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(2) उचित मांगों को स्वीकार करता--शासन के विभिन्न घटकों को चाहिए कि जनता 
में किसी बात को लेकर असन्‍्तोप पैदा न हों और जव-आन्दोयन से पहले ही उचित माँगो को 
स्वीकार कर ले । 

(3) उत्तरदायित्व की भावना का विकास--देश के राजनीतिक दलो में उत्तरदायित्व की 
भावना पैदा करनी होगी । उन्हें वैधानिक उपायो का सहारा लेकर ही सत्ता प्राप्ति के प्रयास 
करने चाहिए | असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करने वाले दलो की उपेक्षा की जानी चाहिए 

(4) आशिक स्थिरता में सुधार--देश की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए 

महँगाई और वेरोजगारी दर करने के सघन प्रयास किये जाने चाहिए ताकि निराशा और असन्तोप 
का वातावरण खत्म हो सके । जनता सुखी, सनन्‍्तुप्ट और खुशहाल तभी हो सकती है जब उसकी 
आशिक स्थिति अच्छी हो सक्रे | यदि मुद्रा-स्फीति को रोकने तथा मुल्य-नृद्धि की नियन्त्रित करने 
के लिए सरकारी प्रयास सफल हो जाते है तो अनुशासन का वातावरण कायम हो जायेगा । इस 
समय खाद्यान्नों की आपूर्ति, उनके उचित वितरण की व्यवस्था तथा दैनिक आवश्यकताओं की 
बस्तुओ के बढनते हुए मृत्यों को रोकने और गिराने के प्रश्न को प्राथमिकता देनी चाहिए । 

(5) जनता को शिक्षित करना - रेडियो के माध्यम से सार्वजनिक प्रश्नों के सम्बन्ध में 
जनता को शिक्षत करने का प्रयास किया जाये। जनता को उत्तेजित करने वाले कोई प्रश्न जब 
उपस्थित हो तो रेडियो को उस प्रश्न के विभिन्न पहलुओ को जनता के सम्मुख रखना चाहिए 
भारत की अधिकाश जनता आज भी अशिक्षित है। इसलिए समाचार-पत्रों की उपेक्षा रेडियो एवं 
टी. वी सार्वजनिक शिक्षा क्रे क्षेत्र मे अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा कर सकते हैं । 

निप्कपंत. अपनी सरकार फे प्रति आन्दोलन और हिंसा की राजनीति का प्रयोग करना 
राष्ट्रधात ही है । आन्दोलनों से राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि नहीं होती और राप्ट्र कमजोर बनता है। 
राष्ट्र के उत्थान एवं उन्नयन के लिए आन्दोलज़ की राजनीति से राष्ट्र को बचना चाहिए | 
आन्दोलन की राजनीति को भारतीय राजनीति से हठाने के लिए ढेश मे स्वस्थ राष्ट्रीयता का 
विकास होता परम आवश्यक है । 


50 
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औद्योगीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज में किन नये आ्थिक-सामाजिक समूहों का 
उदय हो रहा है ? उनमे से कौन अधिक त्याग करते रहे है और उनमे से कौन फायदा उठा रहे 
हैं ? सस्थानात्मक और साझेदारी वाले जीवन के कौन से प्रतिमान उभर रहे है ? औद्योगीकरण 
के परिणामस्वरूप किस प्रकार के सामाजिक नियमन और. नियन्त्रण का उदय हो रहा है ? यह 
सब न केवल अनेक चरो पर निर्भर है जैसे कृपीय समाज मे जीवन स्तर, आवादी की सघनता, 
किस प्रकार के उद्योग स्थापित है और वह गति जिससे उन्हे अधिक उत्पादन करना है, कारखातों 
और मजदूरो के घरो की किस्म और वनावट और उद्योगपुर्ग संस्कृति की प्रकृति और शक्ति, वल्कि' 
बुनियादी अभिधारणाओ और आधारभूत दर्शन पर भी निर्भर है जो औद्योगीकरण के तरीके मे 
निहित है। 

ओऔद्योगीकरण के दो मार्ग 
(फ़0 ४७४१5 07 प्रएएजरशा&,8५7700) 

औद्योगीकरण के दो तरीके हैं'-- प्रथम, इस तरह ओऔद्योगीकरण जो समाजवादी अभि- 
धारणाओं पर आधारित हो भर्थात्‌ उत्पादन के साधनों के सामाजिक स्वामित्व, समाज की जरूरतो 
पर ने कि मुनाफे पर आधारित उत्पादन और मनुष्यों के बीच आर्थिक तथा अन्य सामाजिक 
सम्बन्धों मे प्रतिदन्द्रिता को हटाकर उसकी जगह सहयोग को लाने के सिद्धान्तो पर आधारित, 
पेथा द्वितोय, इस तरह का औद्योगीकरण जो पूजीवाद की अवधारणाओं पर आधारित हो अर्थात्‌ 
, उसपादन के साधनो के निजी स्वामित्व, मुनाफे के लिए उत्पादन तथा मनुष्यों के बीच आर्थिक तथा' 
पेन्य सामाजिक सम्बन्धों की विशेपता प्रतिद्वन्द्िता के सिद्धान्तो पर आधारित हो । 

औद्योगीकरण और सामान्य आर्थिक विकास के दो भिन्न ढंग सामाजिक सग्रठन के दो 
गरुणात्मक रूप से भिन्न ढग्यों को जन्म देते है। इसके अतिरिक्त वे आथिक विकास की दिशा 
निर्धारित करते है और इस प्रकार व्यक्तियों की गतिविधियों को शासित करने वाली बुनियादी 


नल 0027: 
ए आर. देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की अघुनातन प्रवृत्तियाँ, 978, पृ. 422-23 | 


876. भारत में ओोौद्योगिक प्रतिष्ठानों की राजनीति : मजदुर' ' “ 


लजक और उद्येरको की प्रकृति को भी निर्धारित करते है। वे समाज के विभिन्न स्तरों के लिए 
मंस्थाओ और परिपदो, अवसरो और प्रतिवन्धों के भी प्रतिमान, वितरण तथा उस समाज की 
सम्पूर्ण सस्क्ृति का नैतिक, दाशंनिक, कलात्मक आदि चरित्र भी निर्धारित करते है । * 
भारत के लिए पूंजीवादी औद्योगीकरण का मार्ग 
(एम्राइ ७4४ 00 ९3श4ानअ' गए एशारा&ा 5७707 ए0+ ॥709) 

स्वाघीनता के बाद देश का औद्योगीकरण एक पूंजीवादी मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की अभि- 
धारणा के आधार पर करने का प्रयत्न किया गया। यह बुनियादी अभिधारणा भारतीय समाज 
की आय्िक संरचना को रूप देती रही है जो भांरतीय समाज के संरक्षक विविध स्तरों के जीवन 
प्रतिमानो और चेतना के साथ-साथ एक पूर्ण के रूप मे भारतीय जनता के सस्थागत, सास्कृतिक 
और विचारधारात्मक जीवन को निर्धारित करती है। यह आश्थिक सरचना विविध वर्गों और 
सामाजिक समूहो की गतिविधियों को बुनियादी विवशताएँ ओर उत्पेरक प्रदान करती है और वे 


वर्ग जो लाभ उठाने हैं अथवा जो वलिदान करते हैं उनके लाभ और बलिदानो के प्रतिमान भी 
निर्धारित करती है । ! 


पूंजीवादी औद्योगीकरण का अर्थ है उत्पादन साधनों के मालिकों के लिए उत्पादन के 
उत्प्रेरक के रूप में मुनाफे पर आधारित और दूसरे समस्त सामाजिक सम्बन्धों का बुनियादी चरित्र 
प्रतिद्वन्द्िता है । इस तथ्य पर आधारित ओऔद्योगीकरण का अर्थ है उन सामाजिक सम्बन्धों और 
संस्थानों का विनाश जो जन्म और हेसियत जैसे परम्परागत सामन्‍्ती और अड्धसामन्ती सिद्धान्तो 
पर ओर एक वर्तमान जीवित सामन्ती अथं-व्यवस्था पर आधारित है । इसका अर्थ सामन्ती समाज 
के विभिन्न अग्रों के समन्‍्वयन के उस सिद्धान्त को खत्म कर देना भी है, असमानता और पदों के 
सोपान पर आधारित होने के वावजूद जिसके तहत उसकी संरचना मे एक विशेष सुसगति थी । 
इसका अर्थ है समस्त सामाजिक सम्बन्धो और सस्थाओ में प्रतिउन्द्िता के सिद्धन्त और सग्रहण- 
कारी उत्प्रेरक का समावेश कर देना और इस प्रकार पारस्परिक सहायता और सामुदायिक सहयोग 
के उन रूपो को नष्ठ कर देना जो सामन्‍्ती समाज--पग्रामीण तथा शहरी दोनो--की विशेषता थे। 
इसके प्रथागत और परम्परागत दोनों प्रकार के नियन्त्रणों की समाप्ति सकेतिक होती है जिसका 
अथ॑ है व्यक्ति को उस सन्‍्तोप से वचित किया जाना जो वह पारम्परिक प्राथमिक समुहो जैसे 


संयुक्त परिवार, जाति तथा ग्रामीण समुदाय आदि के बीच किये गये अपने जीवन से प्राप्त 
करता था । 


पूंजीवादी औद्योगीकरण का अथ॑ है समुदाय के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन का यन्त्रीकरण, 
व्यवसायीकरण और मौद्गीकरण जैसी प्रक्रियाओं के जरिए और इसके अतिरिक्त व्यक्तियों के बीच 
सभी सम्बन्धो में प्रतिदन्द्विता का और समाज की गाडी के पहियों को सचालित करने वाले केन्द्रीय 


उत्मरेरक के रूप में मुनांफे का समावेश कराकर सम्पूर्ण पुरानी सामाजिक-आर्थिक सरचना का 
रूपान्तरण । 


विकसित पश्चिमी यूरोपीय देशो मे पूँजीवादी औद्योगीकरण अनेक दशको मे व्याप्त एक 
संचयी भ्रक्षिया थी, जिसके दौरान सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था धीरे-धीरे बदल गयी । इसके पहले 
या इसके साथ ही कृषि, वाणिज्य, राजनीतिक व्यवस्थाओं और मूल्यों, विज्ञान, कला तथा घ॒र्मे मे 
क्रान्तियाँ हुईं । विशाल औपनिवेशिक अति मुनाफो से प्राप्त होने वाली सम्पत्ति (जिसने पूंजी का 
काम किया) के जबरदस्त संचय द्वारा इसे सहज बनाया गया और इसकी गति तेज हो गयी । इन 
अति मुनाफो ने वुर्जुआजी को समाज सेवा के अनेक कामों का जिग्मा लेने में समर्थ वनाया जिससे 
जनसमाज मे अकेले व्यक्ति” को जो आत्म परायाकृत और अलग-अलग है, कुछ राहत और 
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सुविधाएँ भी प्रदान की गयी । किन्तु न देशों मे भी प्रतिष्ठित दा निकों, सामाजिक चिन्तको और 
इतिहासकारों ने प्रदर्शित किया है कि जीवन के बुर्जुआ आधार से किस प्रकार मुलविहीनता, 
व्यक्तियों का परमाणुकरण होता है जिसके फलस्वरूप आवादी के उस बड़े हिस्से मे विक्षिप्तता 
ओर कुण्ठा बढ़ती है जो बाजार मे अब भी उपभोग वस्तु माना जाता है और अपनी नौकरी के 
निए अव भी अराजकतापुर्ण वाजार की सनक पर निर्भर है। 


बुजुंआ ओऔद्योगीकरण और उसकी सीमाएँ 
(तप्रह तधाप5पा/0प5 058 390ए76800 पराण०एड्पपर&.547709) 

भारत जैसे अल्पविकसित देशो में पूंजीवादी आधार पर ओऔद्योगीकरण की प्रक्रिया ने कई 
"रह की वुराइयाँ उत्पन्न की हें। प्रथम, वह पुराने संस्थागत और सास्क्ृतिक ढाँचे को आशिक 
रुप से ही खत्म करता है और जनसंख्या को वह कोई नया ढाँचा प्रदान करने में असमर्थ है। 
किसी पिछड़े देश में पूंजीवादी औद्योगीकरण पुराने परम्परागत सामन्‍्ती' तथा अद्धसामन्ती सामाजिक 
सस्थानों और मूल्यों को पूरी तरह समाप्त करने में तथा परिचमी यूरोपीय पूंजीवादी देशो की 
तरह की सामान्‍य रूप से विकसित पूजीवादी सामाजिक व्यवस्था प्रदात करने में असमर्थ, है। 
प्ाम्माजिक आदर, परिवार तथा अन्य सामाजिक संस्थानों का नप्ूूना तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ 
आशिक रुप से सामन्‍्ती तथा आशिक रूप से आधुनिक वनी रहती हैं। द्वितोय, पूंजी अपने निवेश 
के लिए उन्ही क्षेत्रों को चुनती है जो उसे प्रारम्भिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं । चूँकि ये सुविधाएँ 
पहले से ही मौजूद शहरी क्षेत्रों में प्राप्त होती है अतः नये उद्यम और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 
पामान्यतया शहरों अथवा शहरों के उपनगरीय क्षेत्रों मे शुरू किये जाते है। शहरो का यह और 
भागे ओद्योगिक विस्तार स्वचालित ढग से जन उपयोगिताओ, सड़कों और यातायात के साधनों, 
मजदूरों के लिए आवासों, स्वच्छता, स्कूलो, अस्पतालों और मनोरजन की सुविधाओं मे समानान्तर 
निवेश की आवश्यकता को जन्म देता है ।” इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है जैसे -- (अ) 
इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण शहरी माहोल विक्ृत हो जाता है, (ब) दी गयी अपर्याप्त सुविधाओं 
के लिए यह आम जनता पर करो का वोझ डाल देती है, (सर) इससे आम मजदूर के लिए गन्दी 
वस्तियों तथा मध्य वर्गों के लिए आवास की बुरी दशाओं का जन्म होता है, (द) इससे बहुसर्यक 
जनता का जीवन-स्तर गिरता है, (य) यह शहरी समुदाय के द्विवर्गीयः रूप-एक उच्चवर्गीय 
सास्क तिक रूप और एक निम्नवर्गीय सास्कृतिक रूप को जन्म देती है, (र) इससे उच्च शहरी 
पास्कृतिक परम्परा के मानकीकृत नमूने का जन्म होता है जो पश्चिमी देशो के शहरो के रग मे 

रेगे लगभग सभी शहरों में सतही, पत्ततशील किस्म का अधिक है । 

भारत की ओऔद्योगिक अभिरचना 

(रण &'8 वर एग्ञरय, छफएटाएरफ) 

. जवाहरलाल नेहरू बडे पैमाने के उद्योगों के विकास के पक्ष में थे | राष्ट्रीय विकास परिपद 
मे जनवरी 956 में न्ञापण देते हुए उन्होंने कहा कि, “हमे भारी मशीन निर्माण उद्योगो और 
भारी उद्योगो के लिए योजना वनानी चाहिए, हमे ऐसे उद्योग चाहिए जो भारी मशीने वना सके 
_र हमे बह काम जल्दी से जल्दी करने में लग जाता चाहिए ।””! अप्रैल 956 में भारत सरकार 
" थोद्योगिक नीति प्रस्ताव द्वारा यह तय कर लिया कि, “समाजवादी ढंग के समाज के निर्माण 
ऊ उद्देश्य प्राप्त करते के लिए यह जरूरी है कि आशिक वृद्धि की दर को तेज किया जाये, 
अचाग्रीकरण की रफ़्तार को बढाया जाये, भारी व मशीन निर्माण उथोगो को विशेष रूप से 
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विकसित किया जाये, सावंजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाये और विशाल व विकासशील 
सहकारी क्षेत्र बनाया जाये ।” 

नेहरू व उनके सलाहकारों ने यह मान लिया था कि लम्बे अरसे में औद्योगीकरण की रफ्तार 
व राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की सवुद्धि का दारोमदार इस बात पर है कि कोयला, विजली, लोहा व 
इस्पात, भारी मशीनों, भारी रासायनिक कारखानों और आमतौर से भारी उद्योगों का उत्पादन 
बढ़ता रहे अर्थात्‌ पजी की रचना के लिए जरूरी उत्पादन बढे | नियोजन की नीति यह थी कि 
देश का अतिशीघ्र औद्योगीकरण किया जाये और उसका मतलब यह था कि भारी उद्योग को 
प्रथम स्थान दिया जाये । 

भारतीय राजनेताओं के सपतो में लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रताओं व आथिक समानताओं के साथ 
तेज गति से आथिक विकास की परिकल्पना भी निहित थी। इसलिए उन्होंने समाजवाद व 
पूंजीवाद में समझोता करके “मिश्रित अथं-व्यवस्था” स्वीकार कर ली जिसमे राष्ट्र के भोतिक 
संसाधनों पर कुछ राज्य व कुछ नागरिकों का स्वामित्व रहे; दूसरे शब्दों में सार्वजनिक व निजी 
क्षेत्र एक साथ चले | 

काग्रेस पार्टी ने ।964 में अपने भुवनेश्वर अधिवेशन में 'संसदीय जनतन्त्र पर आधारित 
समाजवादी राज्य” की स्थापना को अपना उद्देश्य घोषित किया । जनमत को सन्तुष्ट करने के 
लिए श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में नयी कांग्रेस ने जनवरी 97व में अपने चुनाव घोषणापन्न में कहा 
कि कुछ हाथो में आर्थिक सत्ता व सम्पत्ति को केन्द्रित होने से रोकने के लिए उठाये जाने वाले 
कदमो को छोडकर “निजी सम्पत्ति का एक सस्‍्था के रूप में उन्मूलन करने का कोई इरादा नहीं 
है ।' जब सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य सचालन की आलोचना होने लगी तो यह कहा जाने लगा कि 
समाजवाद का अर्थ सभी उद्योगो का राष्ट्रीयकरण नही है और सरकार किसी उद्योग का राप्ट्रीय- 
करण तभी करेगी जब ऐसा विल्कुल जरूरी होगा ।' 

3] मार्च, 976 को सरकारी स्वामित्व के सा जनिक सस्थानों में 8,973 करोड़ रुपये 
की लागत लगी हुई थी जो देश के सभी संगठित उद्योगों में लगी पूँजी के आधे के करीब है। 
किन्तु ऐसा कहा जाता है कि साव॑जनिक स्वामित्व अथवा राप्ट्रीयकरण से मजदूरों को नया रतबा 
नही मिला है और न इससे मजदूरों को अपने कारखानो, मशीनों व काम से कोई लगाव पैदा हुआ 
है। ताकतवर मजदूर सभाओ के समर्थन के वावजूद व्यक्तिगत रूप से हर कर्मचारी यह अनुभव 
करता है कि उसे अपने काम की परिस्थितियों पर कोई वास्तविक नियन्त्रण प्राप्त नहीं है और 
एक प्रकार के मालिको से दूसरी तरह के मालिको के पास उसकी बदली हो गयी है । 

सविधान मे निर्देश दिया गया है कि सरकार आर्थिक सत्ता व सम्पत्ति का कुछ हाथो में 
केन्द्रीयकरण रोकेगी । किन्तु हमारे यहाँ हर वर्ष सम्पत्ति व आ्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण दिन 
दूना रात चौगरुना वढ रहा हे । सन्‌ 966 से 76 के मध्य दस व्यावसायिक घरानों वी कुल 
परिसम्पत्ति 2,335 करोड रुपये से बढ़कर 5,[ करोई रुपये हो गयी जो 20 प्रतिशत 
की वृद्धि थी। इस समिति की रिपोर्ट से मालूम होता है कि जारी किये गये लाइसेंसो की सख्या 
तथा लाइसेंसो की स्वीकृत की गयी रकम-दोनो में से 20 बडे घरानो के अनुपात से ज्यादा भाग 
प्राप्त कर लिया। बड़े घरानो के पास इतने अधिक मानवीय व अन्य साधन है, फिर भी उन्होंने 
स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई उल्लेखनीय प्रयास नही किया । बहुत हृद तक”उनकी 
संवृद्धि विदेशी प्रौद्योगिकी व विदेशी पँजी के आयात पर निर्भर करती है। 4956 से 968 
तक जितने विदेशी राहयोगो को अनुमति दी गयी उनमे से लगभग एक-चौथाई 20 चोटी के बर्ड 

परानो को मिल और पूंजीगत माल के आयात में से 40 प्रतिशत उनके हिस्से मे आने की अनुमति 
दी गयी। 968 के वाद से बिदेशी सहयोग तेजी से बढ़े है और अधिकतर का- सम्बन्ध बडे 
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प्रानो से है। विदेशी पूंजीपति बड़े घरानों के साथ ही सहयोग करना पसन्द करते हैं और बेडे 
घराने भी विदेशी पूंजी पसन्द करते है। हमारी रिपोर्ट के अनुसार बडे घरानो ने जो भी बड़ी 
परियोजनाएँ हाथ में ली है उनके लिए अपने आप पजी एकत्र करने की नाममात्र को ही कोशिश 
ही हैं और उनकी परियोजना लागत का लगभग * 50 प्रतिशत सार्वजनिक वित्तीय संसाधनों से 
आया हे । 
भारत में ओद्योगिक प्रतिष्ठानों की राजनीति 
(?0ा/7 7058 55 वछएडएशा&ा, 58000 पर पार)95) 

स्वाधीनता के बाद भारत ने विकसित देशो से उधार ली गयी अत्यधिक पूँजी प्रधान 
टेकनालॉजी को अपनाया । नेहरू व उनके सलाहकारो को प्रौद्योगिकी व भारी उद्योग रूपी जुड़वाँ 
देवताओं पर अन्धविश्वास या । परिचम में श्रम की कमी थी, इसलिए आदमी की जगह मशीन 
से काम लेना जरूरी था, इसलिए पश्चिमी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ । यह प्रौद्योगिकी भारत 
जैसे देशो की समस्या का हल नही है जहाँ श्रमिकों को अल्प रोजगार मिलता है या जहाँ पूँजी की 
वेहद कमी है। भारी उच्चोगो के निर्माण के लिए विदेशी सहायता लेनी पडी और देश की अर्थ- 
व्यवस्था विदेशी निगमों के शिकजे में फेंसने लगी'। आज देश की अच॑-व्यवस्था पर बडे औद्योगिक 
धरानो' और “बहुराष्ट्रीय कम्पनियो” का प्रभाव सर्वत्र परिलक्षित होता है। जान कार्लसन और 
पीटर नीर्से लिखते हैं कि “सरकार पर निजी क्षेत्र के व्यापारियों का प्रभाव बढने के पीछे तथ्य 
यह है कि बहुधा महत्त्वपूर्ण उद्योगपति भी वैसे ही परिवार से आते है जिनसे वरिष्ठ सरकारी 
अधिकारी । अक्सर अवकाश प्राप्त सरकारी अधिफारियो को निजी कम्पनियों मे अच्छी नोकरियोँ 
मिल जाती हैं ताकि वे अपने सम्बन्धो और अन्दरुती जानकारी का निचले स्तर की वजाय ऊपरी 
स्तर पर अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सके ।/! 

भारत के आम निर्वाचनों एवं प्रचार सभाओ में यदाकदा औद्योगिक नीति की चर्चा होती 
रहती है । अधिकाश राजनीतिक दल 'समाजवाद' और - 'राष्ट्रीयकरण' के इर्द-ग्रिद अपनी 
राजनीति को केन्द्रित करते रहते हैे। भारत मे औद्योगिक समाज के प्रमुख राजनीतिक परिणाम 
इस प्रकार है * 

(4) भारतीय समाज में नवीन वर्ग संरचना ('रि०एछ (]855 8760७ गा ातीदा 
50००५४)--आधुनिक उत्पादन व्यवस्था बतंमान औद्योगीकरण की प्रक्रिया का ही एक प्रमुख भाग 
हे। आधुनिक विशाल उद्योगो की स्थापना के लिए प्रचुर मात्रा में पूँजी की आवश्यकता होती हे । 
उच्चोगों मे एक वार पजी लगा देने के वाद वह बढती ही चली जाती है। इस प्रकार धीरे-धीरे 
भारतीय समाज मे भी पंजीपतियो, उद्योगपतियो तथा धनी वर्ग का एक नवीन समुदाय उसी 
भाँति उत्पन्न होने लगा जिस प्रकार यूरोपीय समाजों मे उदय हुआ था। भारतीय समाज की 
संरचना अब आथिक आधार पर निम्नाकित वर्गों मे विभाजित हो गयी , (४) उद्योगपति तथा 
उच्च धनी वर्ग, (४) तवजात मध्यम वर्ग; और (7) श्रमिक वर्ग । भारत मे जैसे-जैसे, उद्योगों की 
स्थापना हुई, बैसे-वैसे उद्मोगपतियों की सख्या भी निरन्तर वढती चली गयी । नय्रे-तग्रे उद्योगो की 
स्थापना ने भारत में एक नवीन धनी दर्ग को जन्म दिया। उद्योग सम्बन्धी सभी क्रियाएं इसी 
धनी वर्ग के नियस्त्रण में रहती है । पुजीवादी अर्थ-व्यवस्था में धनी वर्ग की भुमिका अत्यन्त महत्त्व- 
पृर्ण होती है। संख्या में धती वर्ग समाज मे कम होता है किन्तु शक्ति तथा प्रभाव की दृष्टि से 
यह वर्ग समाज के शेष वर्ग, से कही अधिक शक्तिशाली तथा प्रमात्रशाली होता है। कहते है 
अमरीका में तीन वर्ग शासन करते है---बड़े-वे , उद्योगपति, सेना के उच्च पदाधिकारी, तथा 
“2 र५+स०+८+> १८ ०> ५४ न-न_ूमनम 3० न अन-न- मनन नम>+»+-भ-«- 

के. मेथ्यू कुरियन, भारत में विदेशी निवेश, 979, पृ. !2 । 
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नौकरशाही । भारत मे भी आज शक्ति वीस वड़ें औद्योगिक घरानों--टाठा, विरता, मार्थिन बर्न॑, 
वागद, थापर डालमिया, साहू जैन, वालचन्द, श्रीराम, सिन्धिया, गोयनका, मफतलाल आदि के 
हाथो मे मान्री जाती हे । इनका मुख्य ध्येय आर्थिक है अत ये अपने न्यस्त-आर्थिक हितो की 
पूर्ति मे लगे रहते है । अपने न्यस्त हितों की पूति के लिए ये राजनीतिक निर्गय प्रक्रिया को प्रभा- 
वित करते हे । अखवारो पर इनका आधिपत्य है अतः ये बडी चतुराई से लाखों श्रमिकों और 
मतदाताओ के दृष्टिकोणों को वाछित ढंग से परिवर्तित कराने की क्षमता रखते हैं। इनके पास 
प्रचुर आथिक ज्ोत है और निर्वाचनों में वाछित प्रत्याशियों को अप्त्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता 
देकर वे अपनी मनचाही सरकारो का गठन करवा सकते हैं । स्टेनले कोचनेक का मत है कि भारत 
में 90 प्रतिशत चुनाव का खर्चा बढे व्यावसायिक घरानों द्वारा प्रदान किया जाता है । 

यदि भारतीय' सामाजिक सरचना का अध्ययन किया जाये तो यह स्पप्ट हो जाता है कि 
यहाँ भी नवीन मध्यम वर्ग का निश्चित रूप से एक स्पप्ट स्वरूप उभरता हुआ दिखायी देता है । 
बडे-वड़े सरकारी अधिकारी, उद्योगो के मैनेजर, इन्जीनियर, प्रोफेसर आदि समूह इसी नवीन 
मध्यस वर्ग के ही विभिन्‍न अंग है, जो न तो उद्योगों के स्व्रामी हैं और न स्वयं श्रमिक ही । इस' 
वर्ग का विकास पूंजीवति एवं श्रमिक वर्ग की तुलना में ज्यादा तेजी से हो रहा है । 

प्रत्येक उद्योग प्रधान देश में श्रमिक वर्ग की रचना होना स्वाभाविक है-। ज्यो-ज्यो श्रमिको 
की सख्या वढी' अनेक श्रमिक संगठन' भी बढते चले गये । जब श्रमिक उद्योगों मे काम करते है तो 
उनकी सामाजिक, आर्थिक तथा तकनीकी समस्याएँ भी लगनग एकसी तथा राष्ट्रव्यापी वन 
जाती है । जब इनकी समस्याएँ समान होती' है ,तो इनमे एक नवीन वर्ग चेतना (0[855$ (णा- 
500प७४०४5७) का उदय होता है । यही वर्ग चेतना समाज और राजनीति में भिन्‍न-भिन्‍न हितों 
(7७7०४) को जन्म देती है । अत समाज का प्रत्येफ़ वर्ग अपने-अपने सामूहिक हितों की रक्षा 
हेतु संगठन बना लेता है । 

(2) जाति संरचना का वर्ग संरचना के रूप में परिवर्तत (0856 80ए0८006 (शाएए8 
॥00 (]455 $076४76) --भारतीय समाज की सरचना का प्रमुख आधार जाति व्यवस्था हे । 
जातियाँ तो भारत में अनेक हैं किन्तु जातियों को मुख्य रूप से तीन वर्गो में विभाजित किया गया 
है--उच्च जातियाँ, मध्यम समूह की जातियाँ तथा निम्न व अछत कहलाने वाली जातियाँ । 
जातियाँ प्रतिष्ठा का एक आधार मानी जाती रही है । प्रत्येक जाति के व्यवत्ताय भी निश्चित और 
परम्परागत रहे हैं। किन्तु औद्योगीकरग ने जातीय व्यवस्थाओं की परम्पराओ को तोड़ना प्रारम्भ 
कर दिया है। जातीय कट्टरता, जातीय वन्धन तथा जातीय रीति-रिवाज अब विधटित होते जा 
रहे है । भौद्योगीकरण ने जाति व्यवस्था मे ब्राह्मण जाति का प्राचीन तथा परम्परागत प्रभाव कम 
कर दिया है । ओऔद्योगीकरण से जहाँ ब्राह्मणवाद का विधटन हुआ वहाँ निम्न जातियो की सामाजिक, 
आशिक तथा शैक्षणिक परिस्थितियों में विशेष सुधार हुआ है। अब उन्हें तिरस्कृत तथा अछूत 
नही माना जाता है 

(3) औद्योगिक सम्बन्धों में तनाव (7शाहाणा5 गा वरताउधयर्यों रिश्॥7०75)---औौद्योगिक 
समाजों में जैसे-जैसे श्रम सघ सबल एवं प्रभावशाली होते हें वैसे-वैसे ही वर्ग सघप॑ समाज मे 
बढता चला जाता हे । औद्योगिक तनावो से राजनीतिक अशान्ति बनी रहती है । ऐसी स्थिति में 
हइताव, तालावन्दी, जुलूस, नारेबाजी, पुलिस कार्यवाही, लाठी चार्ज आदि आम बात हो जाती 
है । उस प्रकार सम्पूर्ण सामाजिक जीवन अस्त-व्यस्त, अशान्त तथा असुरक्षित हो जाता है । 

(4) श्रम संघो का विकास (]९5० ०६ ॥740० एफ्रंणा5)--भऔौद्योगीकरण से ही भारत में 
४+...:२--... 
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श्रम संघों की स्थापना हुई है। औद्योगीकरण की प्रक्रिया के बढने के साथ-साथ श्रमिक समस्याएँ 
भी बढती रही। अन्त में स्वयं श्रमिकों ने अपनी समस्याओ तथा असुरक्षा के लिए श्रम संघो की 
स्थापना की । 


भारत में मजदूर संघों की राजनीति ' 
(९ण7्ाट5 07 प९७०४ एरा0णरड एव पयज0) 

* ऐतिहासिक सिहावलोकन--भारत मे मजदूर आन्दोलन के प्रचलित इतिहास के अनुसार 
यह निष्कर्प निकाला जाता है कि इनकी शुरूआत 884 मे वम्बई के मिल मजदूरों की बैठक से 
होती है जिसका आयोजन एन. एम. लोखंडे नामक एक स्थानीय सम्पादक ने किया था। लोखंडे 
मे मजदूरों की माँगो का एक ज्ञापन तैयार किया था जिसमे काम के घण्टों को सीमित करने, 
साप्ताहिक अवकाश देने, दोपहर में खाने की छुट्टी देते और घायल होने की अवस्था मे मुआवजे देने 
की माँगें शामिले थी। यह ज्ञापन इन मिल मजदूरों की तरफ से कारखानों के कमिश्नर को दिया, 
जाना था । लोखंडे ने अपने को 'वम्वई मिल मजदूर एसोसिएशन का अध्यक्ष! कहा था। आमतौर 
पे इस संगठन को भारत का पहला मजदूर संगठन कहा जाता है ।* 

890 मे लोखंडे ने 'वाम्वे मिलहैडस एसोसिएशन' का गठन किया। 897 मे रेलवे के 
आगर्ल-भारतीय कर्मचारियों ने भी अपना मजदूर सघ वनाया। 905 में कलकत्ता में 'मभिटर्से 
यूनियन” ववी और 907 से 'पोस्टल युनियत ।* 

905-909 के दोरान राष्ट्रीय आन्दोलन की जुझारू लहर के समानान्तर मजदूर 
आन्दोलन ने भी उल्लेखनीय प्रगति की । इन वर्षो के स्वरूप का पता इससे ही चल जाता है कि 
काम के धण्टे बढाने के विरोध में बम्बई के मिल मजदूरों ने हड़ताल की, रेल कमंचारियों ने 
खासतौर से ईस्टर्न वगाल स्टेट रेलवे कमंचारियों ने कई बार गरस्भीर हड़ताले की । रेल के कार- 
ख़ानो मे हड़तालें हुई और कलकत्ता के ग्वनमेण्ट प्रेस में वहाँ के कर्मचारियों ने हड़ताल की । 
हड़्तालो की यह लहर अपनी चरम सीमा पर उस समय पहुँच गयी जब 908 मे तिलक को 
छ. बर्ब की सजा दिये जाने के विरोध में वम्बई के मजदूरों ने छः दिनों की सावंजनिक राजनीतिक 
हड़ताल कर दी । 4940 मे बम्बई में कुछ परोपकारियो ने मजदूरों के हित के लिए एक संस्था 
बनायी जिसका नाम 'कामगर हितवधंक सभा था। 

4948 मे वी. पी. वाडिया ने “मद्रास श्रमिक संध बताया और उसके कुछ समय वाद ही 
अहमदाबाद में कपडा मजदूरों ने 'टेक्सटाइल्स लेवर्स एसोसिएशन' बनाई जो महात्मा गाँधी के 
सिद्धान्तो पर आधारित थी । 98 तक तत्कालीन भारत मे 08 मजदूर सघ वन गये । 

सन्‌ 98 में हड़तालो का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 4949 और 920 से पूरी 
तेजी के साथ समूचे देश मे फैल गया ।7920 के शुरू के छ. महीनों मे 200 हड़ताले हुई जिनमें 
45 लाख सजदूरो ने हिस्सा लिया । यही वह परिस्थितियाँ थी जिनमे भारत के ट्रेड यूनियन 
आन्दोलन का जन्म हुआ । 

प्रयम केन्द्रीय संगठन--हालाकि देश भर के विभिन्न भागो में वीसवी सदी के पहले दो 
देशको के दौरान अनेक छोटे-छोटे संगठन वन गये थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर पहला मजदूर 
सेगठन ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस' (6! फता4 प:३१९ एग्रॉंणा 00787०55) 'एटक' 

920 में ही स्थापित हो सका। इसके निर्माण का तात्कालिक कारण नये अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक 
भय मे प्रतिनिधित्व करना था। उस समय इसमे [,40,000 सदस्य थे। सबसे दिलचस्प बात यह 


है कि इसकी स्थापना कम्युनिस्टो द्वारा नही काग्रेसी नेताओं के प्रयास से हुई थी। स्वतन्बता 
करा कक शमिकन 
३ 


रजनी पामदत्त, आज का भारत, पृ. 390-40 । 


882... भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानो की राजनीति : मजदूर" 


सग्राम के दौरान बने इस संगठन के पहले अध्यक्ष लाला लाजपतराय थे। इसके वाद चितरजन- 
दास, मोतीलाल नेहरू, सुभापचन्द्र वोस और जवाहरलाल नेहरू भी एटठक के अश््यक्ष रह ।_ 

'एटक' पर कम्युनिस्ट प्रभात्र !92 से ही पडने लगा था जब रूस की रेड इण्टरनेशनल 
लेबर यूनियन ने इसके द्वितीय अधिवेशन पर शुभकामनाएँ भेजी थी और एटक ने एक प्रस्ताव 
पास कर भूख से मरते रूसी लोगों के प्रति सहानुभूति प्रकट की थी। फिर असहयोग आन्दोलन 
के समय कुछ भारतीय कम्ग्रुनिस्टो ने गाँधी जी के तोर-तरीको के प्रति सन्देह प्रकट किया था। 
अधिवेशन के अध्यक्ष चितरजनदास ने भारतीय मजदूरो को विदेशी तत्त्वो के बहकाब मं आन के 
प्रति चेतावनी दी और तभी एटक के पुराने और नये नेतृत्व के बीच मतभेद शुरू हो गये थे । 
925 के “ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस” अध्यक्ष दत्तोपन्त ठेंगडी कम्युनिस्ट विचारधारा 
के प्रति सहानुभूति रखते थे जबकि, 927 मे कम्युनिस्ट नेता एस. वी. घटे 'एटक' के सचिव चुने 
गये थे । 928 मे कम्युनिस्टो ने 'एटक' की अध्यक्षता के लिए पं. जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 
एक कम्युनिस्ट रेलवे कर्मचारी को खडा किया, यद्यपि नेहरू जी चुनाव में विजयी हुए। इसके 
बाद एठक के कलकत्ता अधिवेशन (93व) में गाँधीजी की फिर आलोचना करी गयी और तभी 
एटक दो भागो मे बँट गया । उम्र कम्युनिस्ट नेताओं (रणदिवे और देशपाण्डे) ने ऑल इण्डिया रेड 
ट्रेड यूनियन वना ली । परन्तु इसका बुरा नतीजा हुआ | श्रमिकों में फूठ पड जाने से अकेले वम्बई 
मे 933 में 50,000 मजदूरों को निकाल दिया गया | अगले साल अनेक स्थानों पर मजदूरों के 
वेतन कम कर दिये गये और शायद इसी कारण विवश होकर 935 मे ट्रेड यूनियन काग्रेस फिर 
से एठक में मिल गयी। लेकिन एटक पर कम्युनिस्टो का प्रभाव लगातार बना रहा । 942 के 
भारत छोडो आन्दोलन” के समर्थन में श्रमिक सघो ने यह महत्त्वपूर्ण भुमिका निभाई । जगह-जगह 
हडतालें की गई । अहमदाबाद और जमशेदपुर हडताल के मुख्य केन्द्र रहे । एंटक का 2 [वाँ 
अधिवेशन जनवरी 9435 मे मद्रास में हुआ। श्रीपाद अमृत डागे की अनुपस्थिति में फजल इलाही 
ने अधिवेशन की अध्यक्षता की । वी. वी. गरिरि द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की माँग सम्बन्धी 
प्रस्ताव सर्वसम्मति' से स्वीकार किया गया तथा काग्रेस के नेताओं को कारागरार से मुक्त करने के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित किया गया । 

अन्य अमिक संग्रठनों का निर्माण--द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति तक भारत में दो अलिल 
भारतीय मजदूर सघ थे । 'एटक” तो 920 से ही सक्रिय था किन्तु “इण्डियन फेडरेशन ऑफ 
लेबर का गठन एम. एन. राय के समर्थ कों ने 94[ में किया । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद 'एटक' में पुनः फूट हुईैं। 947 में कांग्रेस सरकार बनते पर 
सरकार द्वारा एक विधेयक लाया गया जिसमे श्रमिक मुद्दो को सुलझाने के लिए अनिवार्य अधि- 
निर्णय की व्यवस्था की गई। कम्युनिस्टो ने इसका विरोध किया । इस मुद्दे के अलावा कुछ 
सेद्वान्तिक मतभेदों के कारण 'एटक' के काग्रेसी नेता 'एटक” से वाहर निकल आये काग्रेस (इटक) 
नाम से अलग संघ बनाया । जे 

949 तक भारत में चार अखिल भारतीय स्तर के मजदूर संघ वत गये थे । ॥948 में 
काग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने “हिन्द मजदूर सभा' नाम से मजदुर सघ बनाया | इसके प्रथम अध्यक्ष 
रूइकर बने | मृणाल कातिवोस, दिनकर देसाई, जय प्रकाश नारायग और आचार्य कृपलानी इसके 
अन्य शीपंस्थ नेता थे । इसका उद्देश्य काग्रेस नियन्त्रित इटक और कम्युनिस्ट नियन्त्रित 'एट्क' के 
अलावा तीसरी शक्ति बनाना था जो दोनों के बीच का रास्ता अपनाये । इसी वक्त 'एटक' में फिर 
फूट पड़ी, परिणाम हुआ--'यूनाइटेड ट्रेड युनियन कांग्रेस” नामक मजदूर सघ का गठन। जार्जे 
फर्माण्डीज ने भी 958 में हिन्द मजदूर सभा छोडकर अपना एक नया सघ बनाया--' हिन्द मजदूर 
-उायत ।' भारतीय जनसघ ने 967 में भारतीय मजदूर सव' नाम से अपना अलग सघ बताया 
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जो आज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हे । 970 में माक्संवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 'सेन्टर ऑफ 
दृण्डियन ट्रेड यूनियन्स' (सीटू) का गठन किया। अकाली दल ने भी इसी समय पंजाब मजदूर 
दर्ला बनाया | ; 

984 में भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार 984 में 
विभिन्न मजदूर संघों की सदस्यता इस प्रकार थीं . 


, ऑल इण्डिया ट्रेड युनियन काग्रेस 22-36 लाख 
भारतीय मजदूर संघ 2*] लाख 
हिन्द मजदूर संघ 07:35 लाख 
बॉल इण्डिया ट्रेड यूनियन काग्रेस 344 लाख 
सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड यूनियन्स 3"3] लाख 
यूनाइटेड छ्रेड युनियत कांग्रेस 6'2] लाख 
नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन 2'46 लाख 
नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियत यूनियन्स 84,000 हजार 


एक अनुमान के अनुसार मजदूर संघो मे महिलाओ की सदस्यता मात्र 6 36 प्रतिशत है । 
इसी तरह कुल मजदूरों में से केवल 40 प्रतिशत के आस-पास ही मजदूर संघो के सदस्य है । 
श्रम संघ --आजादो से पहले तक एकमात्र केन्द्रीय श्रम संगठन एटक के नेतृत्व मे अनेक 
बार श्रम आन्दोलन हुए । परन्तु अधिकाश आन्दोलन आजादी की लड़ाई के साथ जुड़े रहे । 
हालाकि गाँधीजी ने एक बार “यंग इण्डिया में श्रम आन्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन से दूर रखने 
का अनुरोध किया था क्योकि इससे हिंसा होने का खतरा बना रहता था | आजादी के फौरन बाद 
कम्युनिस्टो ने एटक के झण्डे के नीचे अनेक आन्दोलन किये लेकिन कोई भी विशेष प्रभाव नहीं 
डाल सका । हिन्द मजदूर सभा ने भी इस दौरान कई आन्दोलन किये । इस दृष्टि से 950 में 
वम्बई कपड़ा मजदूरों की हड़ताल उल्लेखनीय है । इस हडताल मे 2 लोगों के प्राणों की और 
6 करोड़ कार्य दिवसो की हानि हुई थी । श्रमिकों की 2 करोड़ रु. लगभग मजदूरी का घाटा भी 
हुआ था । 
इूटक और हिन्दू मजदूर सभा में एकता के लिए भी कई बार प्रयास किये किये। सन्‌ 
953 में इंटक और हि. म. स. के रेल संगठन कुछ समय के लिए एक भी हुए लेकिन फिर उनमे 
विघटन हो गया । उसके वाद अनेक वार की गयी कोशिशो के वावजूद दोनो संगठनों में एकता 
स्थापित नही हो सकी । 
बाद के वर्षों में हुए मुख्य श्रम आन्दोलनों में 955 की कानपुर मे कपड़ा मजदूर हडताल, 
969 की केन्द्रीय कर्मचारी हडताल और 974 की देशव्यापी रेलचे हड़ताल मुख्य रूप से उल्लेख- 
तीय है । कानपुर मे सूती मिल मजदूरों की हड़ताल का कारण कपड़ा मिलो की मजदूर विरोधी 
पुरर्तेगठन नीति था । उल्लेखनीय है कि इस हडताल में कानपुर के सभी श्रम सगठनों ने तीन 
महीने तक हड़ताल में सक्तिय भाग लिया । 4960 मे केन्द्रीय कर्मचारियों की विशाल लेकिन 
लगभग असफल हड़ताल का मुख्य मुहा वेतन आयोग की रपठ था। हडताल कुल 5 दिन चली 
ओऔर इसमे 7,780 केन्द्रीय कमंचारी और 2,359 मजदूर नेता गिरफ्तार किये गये । इस हुड- 
ताल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पहली वार केन्द्रीय कर्मचारियों ने इतने बड़े स्तर पर 
सगठित होकर हडताल का आह्वान किया था। इसकी असफलता का मुझ्य कारण हड्ताली 
, कर्मचारियों द्वारा जनता का समर्थन प्राप्त न कर पाना था । 
974 की रेल हडताल भारतीय श्रम आन्दोलन के इतिहास की एक बर्डी घटना कही 
जा सकती है। वैसे तो रेत कर्मचारियों द्वारा पहनते भी 3948, 95] और 972 भे कई बार 
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छोटी-छोटी हडताल की गयी थी । लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 7 वास रेल मजदूरों द्वारा एक 
झण्डे के नीचे सगठित हो इतनी वी हृटताल पहली वार की गयी थी | इस हडताल का समठन 
ओर सचालन जार्ज फर्नान्डीस द्वारा किया गया था। मजदूर सगठनों द्वारा 'नेशलन का्नेशन 
कमेटी फार रेलवे मैन्स स्टूगल' की स्थापना की गयी थी। जाज॑ इस सघर्प समिति के सयोजक 
थे। हडताल 8 मई, 974 को गुरू होकर 20 दित तक चली । हडताल को कम्युनिस्ट पार्टी 
सहित सभी विरोधी दलो का समर्थन प्राप्त था। रेल हडताल का मुस्य मुद्दा रेल कर्मचारियों 
द्वारा बोनस की माँग थी। सरकार के दमनकारी अभियान के फलस्वरूप हउताल वापस लेनी 
पडी। 


भारतीय मजदूर आन्दोलन : मधुलिमये की टिप्पणी 
(पर078'5 पार७०8 एछ]ग07 ह0५2६४एपर' ४ ०पछए 70889%'5 (0+05९7) 


प्रसिद्ध समाजवादी नेता मधुलिमये ने भारत के मजदुर आन्दोलन की प्रकृति पर टिप्पणी 
करते हुए “रविवार! में जो विचार प्रकट किये हैं, उनका उल्लेस यहां आवश्यक प्रतीत होता है । 
उनके विचारों का सार हे---'मजदुर आन्दोलनो को माफिया तन्द से कैसे बचाया थाये ?' 

वे लिखते है--आजादी के बाद दो किस्म के परिवतंन द्वेड यूनियन आन्दोलन में आाये--- 
एक मजदूरों की आ्िक स्थिति में सुधार हुआ और विभिन्न उद्योगों में प्रभावशाली ट्रेंन यूनियन 
संगठनों के निर्माण में उल्लेखनीय प्रयति हुई, उनकी सदस्य ससया में वृद्धि हुई। दूसरा !956 के 
पश्चात्‌ विल्कुल नयी किस्म के आधुनिक उद्योग स्थापित होने लगे। उनमें काम करने वाले 
मजदूरों ओर पुराने उद्योगो मे काम करने वाले औद्योगिक मजदूरों की मनोव्‌ त्ति में जममीत-आस- 
मान का फर्क था। नये उद्योगों (जिनमे कई सावंजनिक तेन के बड़े प्रकल्प थे) में काम करने वाले 
श्रमिक शिक्षित और कुशल थे । इनकी मनोवृत्ति भी कुछ मध्यमवर्गीय थी । ये अपने को मजदूर 
कहने में भी हीनता महसूस करते थ । इसलिए मजदूर आन्दोलन में कर्मचारी शब्द प्रचलित होने 
लगा । इसी वीच व्यापारिक प्रतिप्ठान बैंक, वीमा कम्पनियों आदि के विस्तार के बाद और 
विशेषकर उनके राष्ट्रीयकरण के वाद, मध्यमवर्गीय कर्मचारियों का ट्रेड यूनियन में प्रभाव बढने 
लगा | 

स्वतन्त्र भारत में कुशल तथा अद्धं-कुशन ओद्योगिक मणदूरों की तुलना में केन्द्र और राज्य 
के कमंचारियों की सख्या में तेजी से इजाफा हुआ। पहले से ही हिन्दुस्तान में नौकरशाही के 
विस्तार की रफ्तार इतनी तीत्र हुई कि आज कमंचारियों के वेतन, भत्ते तथा सुविधाओं पर कुछ 
राज्य सरकारों को करों से आय होती है, उसका अधिकाश हिस्सा खर्च हो रहा है। आधथिक 
ओऔद्योगिक विकास के लिए, पूंजीकरण के लिए, सिंचाई, विजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़कों 
का निर्माण आदि कार्यों के लिए पर्याप्त राशि उपसब्ध नही हो रही है । प्रखण्ड विकास 
योजनाओ का 70 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी तथा पदाधिकारियों पर खर्च हो रहा है । दूसरी 
ओर चूंकि सरकारी क्षेत्र मे कई बड़े आधुनिक उद्योयो का निर्माण किया जा रहा है, इसमे भी 
अत्यधिक पूंजी लगता अनिवायं है | इनमे निर्माण कार्य के प्रारम्भ और प्रत्यक्ष उत्पादन शुरू होने 
में एक लम्बी अवधि बीत जाती है, इसलिए, समाज की वचत का एक बड़ा हिस्सा इनमे देर तक 
वा रहता है। परन्तु इनमे रोजगारो का निर्माण तुलनात्मक दृष्टि से सीमित मात्रा में ही हुआ। 
नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में बेकार नौजवानों की संस्या बडने लगी चूंकि उद्योग-धन्धो मे उन्हें 
फाम मिलना असम्भव था, नोकरशाही के अत्यधिक विस्तार के जरिये ही इनमे से कुछ लोगो को 
राहत मिली ४ 


अर 
यु 
रविवार (साप्ताहिक), 4 अप्रैल, ! 982, पृ. 0-4 । 
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विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में (छोटे से लेकर बड़े तक) परिस्थितियाँ अलग-अतग्ग हे । 
इनकी वेतन आदि की क्षमता एक जैसी नही है । सगठित उद्योगों मे, जहाँ शक्तिशाली ट्रेड यूनियन 
. सक्रिय है, वहाँ उन्होंने अपने मजदूरों की स्थिति को काफी सुदृढ़ बना दिया है । वहुराप्ट्रीय 
कम्पनियों ने उच्च वेतन के द्वीप तैयार किये हैं। बैक आदि ने उनका अनुसरण किया है। मगर 
छोटे उद्योगो पर बहुत विपरीत असर हुआ है। बड़े प्रवन्धों के वेतन-भत्ते के मापदण्ड छोटे 
धन्धों में लागू करने का प्रयत्त विचित्र स्थिति पैदा कर रहा है | कई उद्योग बन्द हो रहे है, कई 
घाटे मे चल रहे है। इससे औद्योगीकरण, पूंजीकरण और आथिक विकास मे दुर्लंघनीय वाधाएँ 
उत्पन्न हो रही है । 


संगठित उद्योगो मे बडे पैमाने पर मुनाफाखोरी हो रही है। दाम अनाप-शताप वढाये 
जा रहे हैं। जहाँ दाम नियन्त्रण में है, वहाँ कालाबाजारी है। मालिकों और व्यवस्थापकों द्वारा 
फिजूलखर्ची चल रही है । इन पर होने वाला सारा खर्च कम्पनियों के खाते में दिखाया जा रहा 
है और इस लूट को देखकर मजदूरों मे भी अधिक वेतत, अधिक बोनस, अधिक सुविधाएं प्राप्त 
करने की भूख जागी है । अधिकाश मालिक मजदूर संगठनों को पसन्द नही करते हैं, उतके नेतृत्व 
के साथ बातचीत औौर सामुदायिक सौदा करना नहीं चाहते है । उन्हे भ्रष्ठ ट्रेड यूनियन नेता 
कबूल हैं । पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियो को रिश्वत देकर वे मजदूरों का शोषण करना 
चाहते हैं, अपना काम चलाना चाहते है । इन सबके चलते मजदूरों मे यह भावना पैदा हो रही है 
कि नित्यक्रमवादी मजदूर नेता इनका मुकावला नही कर पायेंगे। उम्र के कारण भी ने थक गये है, 
उत्साहहीन हो गये है । उनकी' कार्य प्रणाली भी पुरानी पड गयी है । नयी परिस्थिति मे वे कारगर 
नही हो पाती । पिठे-पिटाये रास्ते पर अब मजदूरों को विश्वास नही रह गया । कोर्टवाजी और 
ढर्रेवादिता से वे ऊब गये है । परम्परागत ट्रेड यूनियन संगठनों से कुछ भी होने वाला नही है। 
ऐसी मनोदशा मे मजदूर आन्दोलन मे एक नये किस्म के नेतृत्व की कोई विधारधारा नही है । वह 
किसी राजनीतिक संगठन से जुडा नही है । समाज के प्रति वह अपना कोई दायित्व नही मानता 
है। अपने व्यक्तिगत स्वाथं और मजदूरों के हित में कोई फर्क है, ऐसा भी वह नही समझता है । 
अपने ट्रेड यूनियन प्रतिस्पद्धियो तथा व्यवस्थापको को डराना, धमकाना और इसके लिए माफिया 
तन्त्र का इस्तेमात करना वह अपनी सबसे वडी सफलता समझता है । मजदूर इसलिए उनके पीछे 
जा रहें हैं, क्योकि उन्हें लगता है कि इस नेतृत्व से उन्हे निश्चित तात्कालिक लाभ मिलेगा, उसकी 
माँगों की पूर्ति होगी। 
जब सारे देश में स्वार्थ की भट्टी जल रही है, जब राजनीतिज्ञ और बडी नौकरशाही 
खुलकर पैसा बटोरने में लगी हुई है, जब इनका पूजीपतियो, तस्करो तथा अन्य समाजद्रोहियो के 
साथ गठवन्धन हो रहा है तो भला मजदूर संकुचित स्वार्थवादिता से कैसे अछूते रह सकते है ? 
मजदूर वर्ग की इस विशिष्ट मनोदशा में ही' दत्ता सामत जैसे ट्रेड यूनियन नेता मजदूर आन्दोलन 
के क्षितिज पर चमकने वाले तारे की भाँति उदित हो गये है । धववाद-झरिया मे माफिया पहले 
ही छाया हुआ है । 
क्या ऐटक, क्या हिन्द मजदूर सभा, इनका नेतृत्व अब शिथिल हो गया है। 25-30 साल 
पहले उनमे जो संघर्पशीलता थी, वह लुप्त हो गयी है। रेलवे मे जो आल इण्डिया रेलवे मेन्स 
फेडरेशन, है उनका नेतृत्व सरकार और. रेलवे बोर्ड से मेलकर अपना निर्वाह कर रहा है, अपना 
जीवन काट रहा है । उनमे संघ्पशील नेतृत्व की अपेक्षा करना वेकार है । 
ट्रेंड यूनियन आन्दोलन ५». उत्व राष्ट्रीय प्रश्तो पर राष्ट्रीय दृष्टि से सोचकर, 
असंगठित विभागों और श्रमिकों है ब '. य कर सकता है, न ही प्रेरित कर सकता है । 


त्प्फ्‌ 
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सार्वजनिक उद्योगों में ट्रेड यूनियन सगटन अपनी वेतन श्रेणियों को तो सुधार रहा है | लेकिन 
इन कारखानो के उत्पादन कार्य का एक बडा हिस्सा ठेक्दारों की मार्फत पैदा किया जाता है और 
इन ठेकेदारों के तहत या इन उद्योगो के आस-पास जो उप-उद्योग कायम हुए है, उनमे काम करने 
वाले मजदूरों की स्थिति सोचनीय है । एक माने में सार्वजनिक क्षेत्रों के बडे कारखानो की उच्च 
वेतन श्रेणियाँ ठेकेदारों के और उनके उप-उद्योगो के मजदूरों के शोषण पर आधारित है । 
सन्‌ 957 से 974 के बीच डॉक्टर लोहिया के अनुयायियो ने, विशेषकर जाजं फर्नात- 
डीज ने, ट्रेड यूनियन आन्दोलन को एक नयी दिशा प्रदान करने का सफलतापूर्वक प्रयास किया । 
दुर्भाग्य से एक अवधि के वाद बहू विफल हो गया । कुछ असर वढती हुईं अवस्था का और कार्य 
क्षेत्र मे हुए परिवर्तन का था । कुल मिलाकर नतीजा यह हुआ कि नवीनीकरण की यह आशावादी 
धारा अवरुद्ध हुई । इससे जो खालीपन उत्पन्न हुआ, उसको भरने का काम साहसिक व्यक्तिवादी 
या माफिया किस्म के ट्रेड यूनियन नेताओ ने किया है। सही ट्रेड यूनियन नेतृत्व के अभाव में ही 
मजदूर माफिया के हाथो खिलौना बन रहे है, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए स्वार्थी तथा 
व्यक्तिगत नेताओं के पीछे दौड रहे है। यह स्थिति नि सदेह चिन्ताजनक है। 
भारत में मजदूर संगठनों का राजनीतिक-स्वरूप 
(०0726, (प्रहार 67 पग्मड पर&08 छाोगा0५8) 
भारतीय श्रम आन्दोलन के पिछते इतिहास पर यदि हम नजर डाले तो कई दिलचस्प 
बातें सामने आती हैं | पहली बात तो यह है कि श्रम आन्दोलन मूलत केवल सगठित औद्योगिक 
क्षेत्र तक ही सीमित है जवकि भारत की अधिकाश श्रम शक्ति अभी भी कृपि क्षेत्र मे है । देश की 
वर्तमान 20 करोड की श्रमशक्ति मे से केवल 2 करोड मजदूर शहरी अथवा सगठित क्षेत्र मे 
कार्यरत है। इस 2 करोड की संख्या मे से भी !30 लाख मजदूर सरकारी या अर्द्ध-सरकारी 
संगठनों मे काम करते हैं | जाहिर है निजी कारखानो या अन्य संगठनों मे कार्यरत मजदूरों का 
प्रतिशत काफी कम है । दूसरी बात, देश के श्रम आन्दोलन के उदयकाल से कपड़ा मजदूरों का ही 
आन्दोलन मे ज्यादा योगदान रहा है। स्वतन्त्रता संघर्प के दौरान हुए श्रम आन्दोलनों मे सूती कपडा 
मजदूरों का विशेष योगदान रहा । तीसरी बात, श्रम सगठनों के राजनैतिक आधारो से सम्बन्धित 
है। आज भी कोई ऐसा केन्द्रीय श्रम सगठन नही है जो किसी राजनीतिक दल के आश्रय से मुक्त 
हो। सन्‌ 920-30 से ही यूनियने राजनीतिक दलों के साथ सम्बद्ध होने लगी। 920 में 
यूनियनों के फेडरेशन के रूप मे 'ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन काग्रेस' वत गयी थी और उस समय 
वह काग्रेस के प्रभाव में थी | सी. पी. आई. ने, जो छोटी पार्टी थी, किन्तु जो सक्य थी, यूनियनों 
में बडी मेहनत के साथ काम किया और 929 तक उन्होने आऑँच इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस को 
कांग्रेस दल के हाथो से छीन लिया । रावर्ट हा्डंग्रेव ने लिखा है--'“राष्ट्रीय आन्दोलन के समय 
श्रमिक संघ राजनीतिक जनजागरण के साधन थे और उनकी गतिविधियों पर दलीय प्राथमिकता 
छायी हुईं थी । स्वाधीनता के बाद श्रम आन्दोलन खण्डित हो गया और श्रम' सधो ने राजनीतिक 
दलो के साथ नाता जोड लिया ।”” भारत मे श्रम संघो का नेतृत्व भी राजनीतिज्ञो के हाथो में 
है । इसका एक बडा कारण मजदूरों की कमजोर आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि के कारण उनको 
विवश होकर राजनीतिक प्रश्नय सगठनों की शरण में जाना पडता हे । चौथी बात, मजदूर सघा 
के बारे मे एक महत्त्वपूर्ण विकास यह हुआ है कि अब मानसिक भ्रम करने वाले तथा उच्च पदों 
पर कार्यरत--डाक्टर, इजीनियर, प्राध्यापक, अधिकारी आदि ने भी मजदूर संघीय नीति अपनाई 


है । इससे मजदूर सघ' के नाम मे थोडी इज्जत बढ़ी है । 
» ैै्"/प"भ+++++5 5 ३ 
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निष्कर्ष--भारत में मजदूर संघो के आविर्भाव और विकास का आलीचवात्मक विश्लेषण 
करने से इनकी अनेक खामियाँ प्रकाश में आती है । 
सबसे बडी कमजोरी यह है कि भारतीय श्रमिकों का आधे से ज्यादा भाग अभी भी 
' ६ सैघों का सदस्य नही है । साथ ही मजदूर संधो का नेतृत्व अवसर वाहरी राजनैतिक लोगों 
हाथ, में है। वाहरी राजनैतिक लोग अपने दलों के विहित स्वार्थों की खातिर मजदूर संघो का 
१ « प्रयोग करते है। यह सच है कि मजदूर संघ आन्दोलन के आरम्भिक दिनों में राजनैतिक 
५ ने काफी मदद की थी किन्तु अब परिस्थितियाँ बदल गई है। उन दिनो अधिकाश मजदूर 
थे और आथिक रूप,से कमजोर । आप अधिकाश कर्मचारी शिक्षित है और आर्थिक 
से अपेक्षाकृत सुदृढ़ । अत: मजदूरों के बीच से ही मजदूर नेताओ को प्रोत्साहित किया जाना 
०१, | 

मजदूर संघों की बहुलता भी इनकी एकता के लिए वाघक है । इससे आपसी प्रतिद्वन्द्रिता 
' है जो मजदूरों की शक्ति को क्षीण करती है। श्रम कानून के मुत्ताविक भारत में किसी भरी 

प के' सात व्यक्ति अपना मजदूर संघ वना सकते है । 
इस तरह एक ही' प्रतिष्ठान मे अनेक मजदूर संघ कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ भारी 
राँची मे ही 29 मजदूर सघ हैं । असामाजिक तत्त्व कानून की खामियो का फायदा उठाते 
ने अलग श्रमिक सघ बनाकर मजदूरों को असम्भव माँग करने के लिए भड़काते है जिसका 
होता है हडताल, जो उत्पादकता को प्रभावित करने के साथ-साथ मजदूरों के हितो को 
पहुँचाती है क्योंकि असम्भव माँगें पूरी नही होती और मजदूरों को वापय काम पर 


१ || श्र 
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' के वर्षो में मजदूर सधों में यह प्रवृत्ति वढ रही है कि वे मजदूरों को नाजायज माँगो 
<%  हैं। मजदूर संघो को चाहिए कि वे जायज माँगों के लिए ही संधर्ष का रास्ता 
- होगा कि आपसी बातचीत के माध्यम से मामलो को सुलझाया जाये । 
भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों की राजनीति 
(?07.7708 08 ७एछ 7 /7-२५७7१0१387.5 तर ॥02) 
#.. निगमों से अभिप्राय ()व्धांड 00 शणप-पक्षांण्प्रधां$)--बहुराष्ट्रीय 
निगम साम्राज्यवादी देशों की नयी एवं उच्चतम किस्म की विशालकाय इजारे- 
7 अकृत संसाधनों को नियन्त्रित करती हैं और अधिकतम मुनाफा उपाजित करने के 
, सस्ते कच्चे माल और अनुकूल बाजार की खोज में अपने देश के बाहर अपने 
” फैलाती है तथा पूंजी निवेश करती है | इन्हे अपने देश की साम्राज्यवादी सरकार 
, था तथा सैनिक समर्थन प्राप्त रहता है। ये निगम साम्राज्यवाद की उपनिवेश- 
आथिक ओऔजार है ।* 
“4 निगमों के क्रियाकलाप निम्नलिखित दो उद्देश्यों की ओर उन्मुख हैं : प्रथम, 
77 की अर्थ-व्यवस्था के लिए कच्चा ठेल, लौह अयस्क, ताँवा, टीन, रबर, 


की रिपोर्ट के आधार पर वहुराप्ट्रीय कम्पनियों की मुख्य बातें मोटे तौर पर ये 
प्रभावी और विशाल फर्म होती है; (2) यह आत्मचरण नव तकनीक सुलभ, 
तीक्ष्ण दुकानवारी वाला विक्रेता होती है: (3) विशाल विदेशी शाखा और 
विकासशील देशों मे उदग्म, (5) विदेशी निवेश का केद्रीयकरण; (6) कार्य- 
नपा से आकार ग्रहण करने से सक्षम; (7) विकसित आ्िक बाजार में विपुल 
7 होती हैं । निस्सारक उद्योगों (8८एकणां४० वप्र्त050765) से आरम्भ होकर 
६0... के निर्माण में लगातार सेवा उद्योग (वैकिंग) तक पहुँच जाते है । 
(नयी दिल्‍ली), फरवरी 498, पृ. 3॥ 
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चाय, कॉफी जैसे कच्चे माल तथा प्राकृतिक साधतों की आपूर्ति की गराझंदी करता और 
द्वितीय, उन देशों में पूँणी निवेश से कारखाने खडे करना ज़ाँ सस्ता श्रम और कच्चा मात 
उपनब्ध हो । 

अपने मुताफे की रक्षा और वुद्धि के लिए ये कम्पनियाँ मात्र आवथिक दथाकलाप ही नही 
करती हे, वल्कि विभिन्न देशो के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है, स 'कारों पर दवाव 
डालती है, मन्त्री तथा अधिकारियों को खरीदती हैं, अस्थिरता पैदा करती हैं, हत्याएँ करती है 
और आतन्तरिक प्रतिक्रियावादी शक्तियों से मिलकर प्रगतिशील सरकारों के सिलाफ प्रतिक्रान्ति तक 
संगठित करती है । संक्षेप में मुनाफे के लिए ये वहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ सभी अच्तर्राप्द्रीय कानूनों 
और मानवीय मान्यताओ को कुचलकर हर सम्भव अपराध करती है । एक पत्रफार ने लिखा है-- 
“बहुराष्ट्रीय निगमो की राजनैतिक कार्यवाहियों अयवा प्रत्यक्ष-अग्रत्यक्ष हस्तक्षेप के मूल में इनके 
आशिक स्वार्थ ही' होते है। इनका केवल एक ही उद्देश्य होता है--ज्यादा से ज्यादा अपना घधन्धा 
बढाना और पैसा कमाना । इस उद्देश्य के लिए ये निगम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कितना 
ही नीचे गिर सकते है । हालाकि इनके धन्धें वदलते रहते है । पहले ये विकासशील देशों मे मूलतः 
कच्चे माल और सनिज, तेत और खाद्य सामग्री का व्यापार करते थे, उन्हें सस्ते दामों भें विकास- 
शील देशों से खरीदकर विकसित देशो मे बेचते थे । बाद में इन्होंने देशों में उद्योग भी लगाने शुरू 
कर दिये---विकासशील देशो की औद्योगिक प्रगति का वास्ता देकर--जबकि वास्तव मे इन्होने 
उसकी अवनति ही की । ध्यान देने की वात दे कि ये निगम कमी अपने उत्पादन का नुस्खा ओ 
भेद विकासशील देशो को नहीं बताते । -ओेंद न सुले इसलिए अधिकाशत वस्तु का. उत्मादत्‌ पुरी _ 


तरह उस देश गे नही करते । कोई पुर्जा सम्बन्धित देश में बनाते हैं तो कोई स्वदेश से आयात 
करते हैं । उल्टे नमूने की फीस के रूप में एक वडी रकम वरावर स्वदेश भेजते हैं |! 
बहुराष्ट्रीय फम्पनियों की आर्थिक शक्ति (80णाणा३ईं6 ए०पढ ० 796 #ए४-प४- 
धं०785)--गैर-समाजवादी दुनिया की कम्पनियों की कुल संख्या का केवल 50 प्र. श. वहुराष्ट्रीय 
कम्पनियाँ है । सन्‌ 97[ मे इन बहुराप्ट्रीय कम्पनियों ने 50,000 करोड डालर के मुल्य का 
नया धन पैदा किया था जो विश्व के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन (समाजवादी देशों को छोडकर) का 
5वाँ भाग था । गैर-समाजवादी जगत के औसत विकास दर से वहूराष्ट्रीय कम्पनियों की विकास 
दर दुगनी है, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि 2000 ई. तक बहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ विश्व 
के' कुल उत्पादन (समाजवादी देशों को छोडकर) के 60 प्र. श. पर नियन्त्रण कायम कर लेंगी । 
सन्‌ 97] मे विश्व की सबसे वडी 0 कम्पनियों, जिनमे प्रत्येक की सालाना विक्री 
300 करोड डालर से अधिक थी, की कुल विक्री 80 देशो के कुल राष्ट्रीय उत्पादन से भी अधिक 
थी । अमरीका की तीन बहुराप्ट्रीय कम्पनियो--जनरल मोटसं, स्टैण्डड आयल और फोर्ड की 
सालाना बिक्री भारत के कुल राप्ट्रीय उत्पादन के बरावर है। सन्‌ 970 में जहाँ भारत की 
कुल राष्ट्रीय आय 4,897 करोड डालर थी, वहाँ जनरल मोटर्स, स्टैण्डर्ड आयल और फोर्ड की 
विक्री क्रश ,875 करोड डानर, !,055 करोड डालर तथा ,498 करोड़ डालर थी । 
अमरीका की 0, ब्रिटेन की 5 और स्विट्जरलैण्ड की 3 बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ पूँजीवादी 
जगत के कुल उत्पादन का क्रमश, 40 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 40 प्रतिशत पैदा करती है । 
दूसरे शब्दों मे विश्य की 8 वहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ पूंजीवादी जगत के कुल दवा उत्पादन का 
84 प्रतिशत पैदा करती है । युद्ध सामग्रियाँ पैदा करने वाली वहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ सालाना 2,000 
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करोड़ डालर से भी अधिक के हथियारों की विक्री करती है। यह रकम'भारत की कुत राष्ट्रीय 
आय की लगभग आधी है। अमरीका की 500 बडी कम्पनियाँ है जो अमरीका के कुल उत्पादन 
के 60 प्रतिशत फर नियन्त्रण करती है और अनुमान लगाया गया है कि 995 तक 90 प्रतिशत 
को नियन्त्रित करेगी । इसी तरह अन्य' साम्राज्यवादी देशों के ससाधनों के बडे भाग पर मुट्ठी 
भर कम्पतियाँ नियन्त्रण करती हैं। अमरीकी वहुराप्ट्रीय कम्पतियाँ सर्वाधिक शक्तिशाली है और 
बहुराप्ट्रीय कम्पनियों के कुल ससाधनों के 2/3 भाग पर इनका नियन्त्रण है। 

साम्राज्यवादी देशो में वहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ और सरकारे पूरी तरह एक-दूसरे से जुडी 
हुई है । उच्च सरकारी पदो पर बहुराप्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधि भरे पडे हैं। अमरीकी अर्थ- 
शास्त्री आर. वर्नेट,ने गणना की है कि 940 से 967 की अवधि में अमरीकी प्रशासन के 9[ 
अति महत्त्वपूर्ण पदो मे से 70 पर बडे वित्तीय घरानो के प्रतिनिधि थे । विदेश मन्त्री, उपविदेश 
मन्त्री, प्रतिरक्षा मन्‍्त्री तथा उनके सहायक, जल सेला सचिव, वायु सेना के सचिव, आणविक ऊर्जा 
आयोग के अध्यक्ष और सी आईं. ए के निदेशक पदो पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रतिनिधि 
बैठे थे । अमरीका का प्रथम प्रतिरक्षा मन्‍त्री' जेम्स वी. फोरेस्टल विशाल डिलन रीड वैके का _ 
निदेशक था । एन. एच माकेलरी प्रतिरक्षा' मन्‍्त्री बनने के पहले दुनिया की सबसे वडी साबुन 
इजारेदारी प्रोक्‍्टर एण्ड' गामने का प्रधान था | प्रतिरक्षा मन्‍्त्री वनने के पूर्व मैंकनामारा फोर्ड 
मोटर्स का अध्यक्ष था । ' 

सन्‌ 970 मे एस. लैन्स ने अपनी पुस्तक “सैनिक औद्योगिक कम्पलेक्स” से बताया है 
कि अमरीकी प्रतिनिधि सभा के वहुतेरे सदस्य सैनिक औद्योगिक कम्पलेक्स मे हिस्सेदार है। 9वी 
अमरीकी काग्रेस के 30 सिनेटर एवं प्रतिनिधि सभा के 00 सदस्य सैनिक औद्योगिक कम्पलेक्स 
के सुरक्षित या अवकाश प्राप्त अधिकारी थे। 93वीं कांग्रेस के 535 कुल सदस्यों भे से 390 
बहुराप्ट्रीय कम्पनियों के भूतयूव॑ अधिकारी थे । का 

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अमरीका मे अपने मनोनुकूल राष्ट्रपति बनाने के लिए धन बहातों हैं 
इसका प्रमाण वाटरग्रेट काण्ड के इस रहस्योद्घाटन से मिलता है कि निक्‍सन के चुनाव प्रचार में 
वहुराप्ट्रीय कम्पनियों ने 7 करोड खर्च किये थे। सैनिक औद्योगिक घटना से वे पुत अमरीकी 
राष्ट्रपति के पद पर निक्‍सन को बैठाना चाहते थे, जिसकी युद्धवादी' नीति से इन्होने अरबो डालर 
उपाजित किये ये | लगभग अव यह तथ्य स्पष्ट है कि राष्ट्रपति केमेडी की हत्या सी. आई, ए 
के द्वारा इन कम्पनियों ने करवायी थी, जो केनेडी की कतिपय नीतियो को नापसन्द करती' थी 

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तोौर-तरोके (ग्राहइाप्रशशां$ ० ४पापनेपक्षांएप॥5)--अपने 
न्यस्त स्वार्थों' की पूर्ति के लिए वहुराष्ट्रीय कम्पनियों के तौर-तरीकों का स्पष्टीकरण. निम्नलिखित 
उदाहरणो से हो जाता है---(!) मध्यपुरवं के तेल. भण्डार के अधिकाश भाग पर बहुराष्ट्रीय कम्प- 
नियो का कब्जा है। इस क्षेत्र मे साम्राज्यवाद, विशेषकर अमरीकी साम्राज्यवाद कठपुतली 
इजराइल के माध्यम से उन अरब देशों पर अकारण हमला करवाता रहा है जो राष्ट्रीय: प्राकृतिक 
ससाधनों पर अपना नियन्त्रण कायम करना चाहते है। (४) अग्रोला के सोने, लोहे तथा तेल के 
भण्डारो पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा था । एम. पी. एल. ए के नेतृत्व में अग्रोला की 
आजादी का अर्थ लोहे, सोने तथा तेल भण्डारों का बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ से निकल जाना 
है। इसकी रक्षा के लिए अमरीका तथा दक्षिण अफ्रीका ने अच्तर्राष्ट्रीगर कानन की ठकराकर सन्‌ 
975 में अंग्रोला की-वैध सरकार पर हमला करदिया। (77) 975 में अमरीकी बहुराप्ट्रीय 
इलेक्ट्रॉनिक कम्पन्ती ने सेविसको की सरकार पर दगव ,डाला कि वह अपने श्रम कानन को, जो 
मजदूरों को थोद्य सरक्षण देता है, वदल डाने। मेक्तिको की सरकार ने ऐसा करने से इन्कार 
कर दिया तो कम्पती ने अपना कारखाना बन्द कर उस्ते कोस्टारिका में स्थानान्तरित कर दिया। 
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परिणामस्वरूप !2,000 मजदूर बेरोजगार हो गये। (५) चिल्ी में अलेन्दे की सरकार ने 
अमरीकी वहुराप्ट्रीय कम्पनियों के राप्ट्रीयकरण के कदम उठाये, तो जवाव में अमरीकी कम्पनियों 
ते अनिनन्‍्दे की हत्या करवा दी तथा सरकार को उलटवा दिया। (५) लेटिन अमरीका के केला 
निर्यात पर बहुराप्ट्रीय कम्पनियों का कब्जा है। केला निर्यातक देशो की केले के प्रति डालर आय 
पर यात्रा -5 सेण्ट प्राप्त होता था | केले की आय से कुछ अधिक हासिल करने के लिए केले के 
5 निर्यातक देशों ने अपना सगठन वनाकर केले पर निर्यात कर लग्राया। जबाव में एक कम्पनी 
ने कर देने के वजाय 4,45,000 केत्रे की पेटियो को नष्ट कर दिया और दूसरी कम्पती ने 
अधिकारियो को 35 लाख डालर का घूस देकर 70 लाख बचा लिया। (शा) अपने उत्पादन के 
लिए अधिक से अधिक आइंर प्राप्त करने हेतु और विभिन्न देशों की आन्तरिक राजनीति को 
अपने अनुकूल बनाने के लिए वहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ विभिन्न देशों के मन्त्रियों तथा अधिकारियों को 
रियवत देती हैं | लाकहीड, नार्थरोप, गुड़्यर, फैजर आदि वहुराप्ट्रीय कम्पनियों द्वारा विभिन्‍न देशो 
में रिश्वत देने के समाचार हाल ही में प्रकाश मे आये हैं। इस प्रकार रिश्वत देकर वहुराप्ट्रीय 
कम्पनियाँ सालाना ,500 करोड़ डालर का मुनाफा कमाती है। 

बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ जौर भारत (7्रतां&६ था6 76 शपापं-पक्ांण785)--आजादी के 
पूर्व भारतीय अर्थ॑तन्त्र पर विदेशी पूँजी, विशेषकर वहुराप्ट्रीय कम्पनियों का लगभग एकाधिपत्य 
था। तेल, दवा, चाय, जूट आदि उद्योगों, व्यापार, यातायात, वैकिंग, वीमा आदि सेवाओं पर 
उनका पूर्ण नियन्त्रण था | आजादी प्राप्ति के वाद समाजवादी देशो, विशेषकर सोवियत सघ के 
सहयोग से इस्पात, इल्जीनियरिंग, विद्युत, तेल आदि बुनियादी उद्योगों मे सशक्त सार्वजनिक क्षेत्र 
का विकास हुआ है । साथ ही साथ राष्ट्रीय निजी पूंजी का भी काफी विकास हुआ है । परन्तु 
साम्राज्यवाद के प्रति समझौतापरस्त नीति और साम्राज्यवादी मदद से आर्थिक विकास करने की 
श्रमपूर्ण समझदारी के कारण बहुराप्ट्रीय कम्पनियों को अपने क्रियाकलापों को जारी रखने तथा 
फैलाने की उदारतापूर्वक छूट दी गयी । फलत. राष्ट्रीय पूंजी के समानान्तर इन कम्पनियों की 
पूंजी में भी अवाध गति से वृद्धि हो रही है। 

मार्च 4948 में भारत में कुल विदेशी पूँजी 256 करोड़ रुपये के बराबर थी | परल्तु 
970 में केवल वहुराप्ट्रीय कम्पनियों की पूंजी वढ़कर [,28 5:09 करोड के वरावर और 972- 
73 में 2,82 8 करोड रुपये के वरावर हो गयी। याने 25 वर्ष की अवधि में वबहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों की पूँजी मे 0 ग्रुवा से भी अधिक की वृद्धि हुई है। मई 976 में ससद में दी गयी 
सूचना के अनुसार वहुराप्ट्रीय कम्पनियों की 538 शाखाएँ (वैसी कम्पनियाँ जिनका मुख्यालय 
भारत के बाहर साम्राज्यवादी देशो में है) और 202 सहयोगी इकाइयाँ (वैसी भारतीय कम्पनियाँ 
जिसकी पेडअप पूंजी के 50 प्रतिशत से अधिक भाग किसी न किसी वहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा 
नियन्त्रित है) भारत में कार्यरत हैँ । समग्र निवेश के आधार पर इण्डियन अल्युमीनियम और विक्री 
के आधार पर हिन्दुस्तान लीवर भारत मे काय॑रत सर्वाधिक बडी बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ है इनके 
अतिरिक्त डनलप इण्डिया, यूनियन कार्वाइड, फिलिप्स इण्डिया, वाटा इण्डिया, वर्मा शैल, साइमैन्स 
इण्डिया, अशोक ले लैण्ड, ब्र्‌क ब्राड, गुडश्यर, फाइजर आदि भारत मे कार्यरत प्रमुख वहुराष्ट्रीय 
कम्पनियाँ हे । संस्था तथा निवेश के आधार पर ब्रिटिश कम्पनियाँ प्रथम स्थान पर है और द्वितीय 
स्थान पर अमरीकी कम्पनियाँ है । न्‍ 

लगभग ॥0 प्रतिशत महत्त्वपूर्ण भारतीय आबादी पर इन कम्पनियों की जबरदस्त पकड़ 


है | आमतोर पर महिला की ड्रेसिय टेविल पर न प222 420 8 के श््धु ट्रीय निगम 


रु 


कक 40 अप हो सकते हैं । उसका साबुन, उसका शेम्पू, क्रीम, लिपिस्टिक बर्गरह सब || सिगरेट 
पोने वालो में से ज्यादातर लोग हर कश के साथ ब्रिटिश निगम को रॉयल्टी दे रहे हैं । जिस 
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माचिस से आप उसे सुलगाते है, हो सकता है स्वीडन की फर्म उसका अंश ले जाती हो । दूथगेस्ट 
और टूथब्रूश अमरीकी या स्विट्जरलेण्ड की फर्म का उत्पादन हो सकता है। रेडियो मेहालैण्ड 
की टेवनालॉजी का हिस्सा हो सकता है * उसमे लगने वाले टेप और रिकार्ड अमरीका, जापान 
अथवा ब्रिटेन की किसी कम्पनी का उत्पादन हो सकता है। आप जिस वस या स्फूटर अथवा 
साइकिल की सवारी कर रहे हो, उसके तमाम ट्यूब-टायरों मे किसी न किसी वहुराष्ट्रीय निगम 
का हिस्सा है । यह भी हो सकता है कि हमारे जूते या चप्पल भी कनाडा तथा ब्रिटिश नियम की 
पैदाइश हों । गाँव के दृर-दराज इलाकों में काम आने वाली टाचों और विजली के वल्बो के जरिये 
हार्लण्ड, अमरीका और जापान के निगम हमारे गाँवों तक मे छा रहे है। यदि कोई बीमार पड 
जाये तो दवाइयो के लिए हो सकता है उसे दुनिया भर के निग्रमो की शरण गे अनिवार्य रूप से 
जाना पडेगा । चाय, कॉकी, ठण्डा पेय आदि से लेकर देश में वनने वाली विदेशी शराव की हर 
घूँंट के साथ इनका हिस्सा जुडा हुआ है। 


आजादी के बाद देश के अथंतन्न्र मे बहुराप्ट्रीय कम्पनियों के अपने क्रियाकलापों को 
तेजी से फैलाने की उदारतापूर्ण छूट देने और इनके साथ सम्पन्न किये गये आर्थिक एवं तकनीकी 
सहयोग समझौते के पीछे तर्क यह रहा कि इससे पूँजी विनियोग मे वृद्धि, तकनीकी जानकारी 
की प्राप्ति विदेशी भुद्रा की बचत और अथंतत्त्र के सन्तुलित' एवं तीन्र विकास मे सहायता 
मिलती है । 


वहुराप्ट्रीय कम्पनियों को दी जाने वाली छूठ के पीछे जो भी तर्क पेश किये गये हे, वास्त- 
विकता इसमे पूर्णत भिन्न है। ' 
इन कम्पनियों का एकमात्र उद्देश्य भारत से अधिकाधिक धन लूटकर से जाना है । 
वहुराप्ट्रीय तेल कम्पनियों का उदाहरण लीजिए । ये तेल कम्पनियाँ ।8वी शताव्दी के पूर्वार््ध में 
भारत मे आयीं। भारत की स्वतन्त्रता के समय देश के तेल उद्योग पर वर्मा शैल, कालटैक्स,/ 
वर्मा आयल कम्पनी तथा स्टैण्डर्स वैक्यूम आयल कम्पनी का एकाधिकार था| परन्तु इन कंम्प- 
नियो ने भारत मे एक समन्वित तेल उद्योग विकसित करने का प्रयास नहीं कर मात्र विक्री 
संगठनों का विकास किया । इनका उद्देश्य अपनी प्रधान इकाइयों द्वारा मध्यपूर्व एशिया मे उत्पा- 
दित तेल के लिए भास्ते को वाजार बनाये रखना था । इसलिए इन कम्पनियों ने भारत मे तेल 
की खोज करने, तेल निकालने और तेलशोधक कारखाना खठा करने का कोई प्रयास नही किया । 
थाजादी के बाद भारत के अपने यहाँ से निकाले गये तेल पर आधारित समन्वित तेल उद्योग को 
विकसित करने के लिए एस्सो, वर्मा शैल और कालंटैक्स आयातित तेल पर आधारित एकं-एक 
तेल शोधक कारखाना बनाने के लिए सहमत हुए और 95-53 के बीच सरकार के साथ 
समझौते सम्पन्न हुए । ऐसा कहते हे कि ये समझौते हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ ये । समझौते 
के तहत्‌ इन वहुराप्ट्रीय तेल कम्पनियों को शत-प्रतिशत अपने स्वामित्व मे. कारखाना लगाने की 
अनुमति, 30 वर्ष तक राष्ट्रीयकरण न करने का आश्वासन, कही से भी कच्चा तेल लेने की' 
आजादी, कच्चे तेल के आयात पर कर की छूट, शोधित तेल के एक बडे भाग को देश से वाहर 
ले जाने का अधिकार आदि रियायतें दी गयी । इन शर्तों के तहत्‌ तेल शोघक कारखाने लगाकर 
इन कम्पनियों ने काफी मुनाफा उपाजित किया और उसका बड़ा भाग देश के बाहर ले गयी । 
इन तेल कम्पनियों ने अपने ही प्रतिवेदन के अनुसार तीनो तेल शोधक कारखानों को खडा करने 
मे कुल 53 करोड रुपये खर्च किये और !955-6! के वीच यह 83 करोड़ रुपये यानि लागत 
खर्च से 26 करोड़ रुपये अधिक भारत के बाहर मुनाफे के रूप मे ले गयी। तेल कम्पनियों के , 


क्रियाकलापों की जाँच के लिए 959 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त समिति के प्रतिवेदन के 
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अनुसार बहुराष्ट्रीय तेण कम्पनियों द्वारा उपाजित मुनाफा ,विश्व के किसी भाग में उपाजित मुनाफे 
से अधिक है । - ह 

दवा कम्पनियों के उदाहरण को लीजिए। भारत में कार्यरत बहुराप्ट्रीय कम्पनियाँ: दवा 
उद्योग की कुल पूंजी के 60 प्रतिशत और उत्पादन के 80 अतिशत को नियन्त्रित करती है । सन्‌ 
973-74 के वित्तीय वर्ष से दवा उद्योग में विनियोजित कुल 225 करोड रुपये की पूंजी मे 
35 करोड करोड रुपये की पूँजी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की थी । ये कम्पनियाँ प्रतिवर्ष, 8 करोड़ 
रुपये वेश के बाहर भेजती हे । ये कम्पूनियाँ कफ सिरप, विटामिन, टॉनिक जैसी दवाओ के उत्पादन 
में विदेश दिलचस्पी रखती हैं, जहां मुनाफे की ऊँची दर है भले ही जीवन रक्षा के लिए इनका कम 
महत्त्व है । दूसरी तरफ जीवन रक्षक दवाओ के उत्पादन में उन्हें कोई उत्साह नही है क्योकि यहाँ 
मुनाफे की दर नीर्ची है । 

अमरीकी सरकार के व्यापार विभाग के अध्ययन के अनुसार भारत मे निर्माण उद्योग में 
विनियोजित पूँजी पर अमरीकी कम्पनियों ने 97। में 4-2 प्रतिशत और एक ही वर्ष वाद 
972 मे 5-8 प्रतिशत मुनाफा कमाया। निर्माण उद्योग में मुताफे की यह दर विश्व में सर्वा- 
घिक है । 

ये कम्पनियाँ मुनाफे की ऊँची दर प्राप्त करने के लिए कर चोरी से लेकर सरकारी अधि- 
का रियो की मदद से राष्ट्रीय अर्थ॑ंतन्त्र को खोखला करती है । सन्‌ 976 में संसद में पेश लोक 
लेखा समिति के प्रतिवेदन मे ब्रिटिश अमरीकी ग्रिंडलैज बैक द्वारा बड़े पैमाने पर कर की चोरी 
का रहस्योद्घाटन किया गया है | प्रतिवेदन के आधार पर आय-कर अधिकारियों ने !959-60 
से 965-66 तक आय-कर के पुनविल्ोकन करने की कायंवाही प्रारम्भ की तो कलकत्ता उच्च 
न्यायालय में रिट याचिकाएँ पेश कर वैक ने कार्यवाही स्थगित करा दी । उपर्युक्त प्रतिवेदन के 
अनुसार बाटा कम्पनी ने 4968 से 973 के बीच 0:64 लाख रुपये के राजस्व की चोरी 
की है। ह 

भारत में कोयले का विशाल भण्डार है और तेल का अभाव है जिसकी पूर्ति के लिए 
विदेशी मुद्रा खच॑ कर तेल आयात करना पडता है। इस हालात में कोयले से संचालित रेलवे 
इंजन भारत के लिए अनुकूल हैं। लेकिन रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने अमरीकी वहुराष्ट्रीय 
कम्पती के इशारे पर अधिकाधिक' डीजल इजन के प्रयोग का निर्णय लिया और उनके आयात तथा 
निर्माण के' लिए एक अमरीकी कम्पनी के साथ समझौता सम्पन्न किया। इस कदम से अमरीकी 
कम्पनी मालामाल हो गयी और सकडो डीजल इंजन आज बेकार पडे है, जिससे रेलवे वो्ड को 
करोड़ो का नुकसान हुआ। 

भारत में बहुराष्ट्रीय फम्पनियों का अर्थेशास्त्र और . राजनीति + अन्तःक्तिया (6 ४709 
एी ग्रॉ्ाइ७०ा5 96 जल्था 2९णाणाआएं60 बात एणगरापंठ 00 १॥णपं-प्ांगार्र5 ॥ ्रती9) -- 
बहुराप्ट्रीय कम्पनियों के बढते हुए प्रभाव के .कारण' भारत पूँजीवाद की ओर अग्रसर हो रहा 
है । अपनी व्यापक आर्थिक सत्ता के द्वारा ये कम्पनियाँ अल्पविकसित देशों की सामाजिक-आ्थिक 
स्थिति को प्रभावित करती हूँ ताकि अन्तिम रूप से इन देशो की राष्ट्रीय नीतियो को अपने देश 
के हितो के अनुकूल नियन्त्रित एवं निर्देशित किया जा सके । भारत में इन कम्पनियों का प्रभाव- 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे बढता जा रहा है । औसत भारतीय को सुबह की बेड-टी से लेकर रात्रि 
के मजन तक देनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया में वहु्ष्ट्रीय कम्पत्ती की किसी न किसी वस्तु का 
भयोग करना पड़ता है । वहुराष्ट्रीय. निग्रमों के कारण भारी मात्रा मे लाभाश, ब्याज, रायल्टी 
इस्तान्तरण मूल्य के रूप मे भारत का घन विदेशों को चला जाता है । इन विदेशी कम्पनियों ने 
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अपनी विशाल आर्थिक सत्ता के द्वारा भारत मे घरेलू फर्मो की प्रतियोगितात्मक क्षमता को कुठित 
कर दिया है । 

डॉ. वी. गौरीशकर! ने अपनी पुस्तक टेंमिय द जाइंट्स' में देश की अ्थ॑-व्यवस्था पर 
वहुराष्ट्रीय निगमो के प्रभावों का प्रामाणिक विश्लेषण किया है । डॉ. गौरीशंकर ने लिखा है कि 
विश्व के 50 बड़े बहुराप्ट्रीय निगमो मे से 23 भारत में कार्यरत हैं और ये सब मिलकर जितने 
मूल्य की सामग्रियाँ वेचते हैं वह राशि देश के वाषिक वजट की राशि से कही अधिक ही होती है । 
विदेशी मुद्रा के कोष पर इन नियमों के कुप्रभावों को उल्लेख करते हुए लेखक ने वताया है कि 
964-65 से 969-70 के वीच देश से 684 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बाहुर चली गयी, 
क्योकि इन निगमों ने निर्यात से ज्यादा आयात ही किया । तकनीकी ज्ञान के आयात के नाम पर, 
तथाकथित “मुख्यालय के खर्च के नाम पर जरूरत से ज्यादा राशि बाहर भेजी गयी । इन निगमों 
ने शोध एवं विकास के क्षेत्र में कोई महत्त्वपूर्ण योगदान नही किया । देश में इत निग्रमों की लग- 
भग 200 सहायक शाखाओ मे केवल 80 ही ऐसी है, जिनके पास अपना शोध विभाग है । 

इन विदेशी विचौलियों के कारण भारत को कम निर्यात मुल्य प्राप्त होते है, जैसे चाय का 
ही उदाहरण लीजिए । स्टलिंग कम्पनी चाय के कुल उत्पादन के आधे पर तथा उनके निर्यात के 
तीन-चौथाई पर नियन्त्रण रखती है और इसकी' नीति है डिब्बा वन्‍द चाय के बजाय खुली चाय 
निर्यात करने की और यह खुली चाय भी केन्या और श्रीलंका की खुली चाय से कम कीमत पर 
निर्यात की जाती है। यही हाल तम्बाकू उद्योग में भी है। फिर भारत के अन्दर इन निग्रमों द्वारा 
उत्पादित और बेची जाने वाली चीजों का भी स्तर बहुत उम्दा नही' होता ।* 

वित्तीय रूप से सशक्त इन वहुराप्ट्रीय निगरमो की पहुँच सरकार तक ही होती है । हमारे 
यहाँ तो कई वार इनके प्रभाव में आकर सरकार को अंपने निर्णय तक बदलने पड़े है । उदा- 
हरणाथे, औपधि नीति के बारे में गठित हाथी समिति” ने सुझाव दिया था कि हिन्दुस्तान मे 50 
से 00 नुस्खे (फामू लेशन) ही जरूरी है, इससे अधिक की अनुमति नही दी जानी चाहिए । 
लेकिन आज हमारे यहाँ औषधि बाजार मे जहाँ बहुराप्ट्रीय निगमों का एकाधिकार है, ,500 
नुस्ते प्रचलित है; हमारी आवश्यकता से 5 गुना अधिक । अपने साधनों, प्रचार तन्त्रो और 
प्लोभन उपायों से ये विदेशी दवा कम्पनियाँ डाक्टरों को भी पूरी तरह प्रभावित करती है। आम- 
तोर पर डॉक्टर इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की' वनी दवाएँ ही लिखते है । 

वहुराप्ट्रीय नियमों का एक तक यह है कि ये निर्यात को बढ़ावा देते है। लेकिन वास्त-' 
विकता कुछ और ही है | सन्‌ 973-74 से सन्‌ 978-79 के दौरान विदेशी सहायक निगमो 
का 90 प्रतिशत व्यापार भारत में हुआ और केवल 0 प्रतिशत' विदेश मे । | 

वहुराष्ट्रीय निगम किसी देश के राजनीतिक जीवन में कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं, इसके 
उदाहरण हैं---लोक हीड कार्पोरेशन, जिसने अपने अनुकूल निर्णय कराने के लिए जापान के उच्च 
स्तरीय एक राजनीतिज्ञ को घूस दी । चिली में अलण्डे सरकार के पतन की कहानी भी बहुराष्ट्रीय 
कम्पनियों के हस्तक्षेप की कहानी है । किसी भी देश में ये कम्पनियों दीमक की तरह घूस जाती है 
ओर उसके आथिक एवं राजनीतिक जीवन पर छा जाती हैं । इससे नव उपनिवेशवाद (06०- 
५०ण०गंश्ांशा) पनपने लगा है। 





* डॉ. वी. गौरीक्षकर, नियन्चकर एव महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय कार्यालय के प्रास्ति लेखा 


निदेशक रहे हैं । 
ए. एन. ओझा, “विदेशी पूंजी और तकनीक के दबदवे से सावधान”, धर्मयुग (वम्बई), 20 
दिसम्बर, 97व, पु. 6 । 
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वहुराप्ट्रीय निगम देशी सीमाओं में विश्वास नहीं करते और एक नयी अन्‍्तर्राप्ट्रीय सस्कृृति, 
वर्ग और समाज तैयार करते है जो उनके उत्पादनो का खास शोकीन होता है तथा राष्ट्रवादी 
भावनाओं से शून्य लोगो की रुचियाँ, स्वभाव आदि हर बात को वे बदलते ही नहीं वल्कि उनका 
-अन्तर्राप्ट्रीयकरण करते हू । समाज के प्रमुख लोगो और प्रभावशाली व्यक्तियों से सागगाँठ करते 
है । बहुराप्ट्रीय निगम अपने हिंतो को बढावा देने के लिए सबसे प्रभावी इस्तेमान प्रेस और 
विज्ञापन का करते हें । इत निममो की चालाक व्यापारिक बुद्धि और प्रमुख प्रचार सचार साधनों 
पर अधिकार शीघ्र ही विकासशील देशो को उनका ग्रुलाम बना देता है । यह गुलामी, जाहिर है, 
सिर्क आथिक ही नहीं होती, सास्क्ृतिक और सामाजिक भी होती है जिससे छुटकारा पाना बहुत 
मुश्किल होता है । 2 मार्च, 976 को प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी ने कलकता में स्पष्ट कहा था 
कि “कुछ विदेशी शक्तियाँ वहुराष्ट्रीय , कम्पनियों के विस्तार के लिए भारत पर दवाव डाल रही 
हैं। उनका उद्देश्य देश की एकता एवं आथिक विकास को कमजोर करना है | 
विकास के लिए विदेशी पूंजी और तकनीक आवश्यक (रए७/४ए४४ 0 8097076 
70०ए४०फणथा . 7॥6 ऐ८०४४आञँ५ ० 8०फाएश ॥(70फ़-॥09)--प्रचिद्ध अर्थशास्त्री वाडीलाल 
डगली वे' शब्दों में “हिन्दुस्तान की अथ्थं-व्यवस्था में इन बहुराप्ट्रीय निगमो की भुमिका का जहाँ 
तक सवाल है, में उन सभी क्षेत्रों मे विदेशी पजी निवेश का स्वागत करता हूँ, जहाँ हम, तकनीकी 
रूप से पिछड़े हुए है । लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य है कि दस बड़े औद्योगिक देशों में से एक होने 
के बावजूद हमारे यहाँ दूथ ब्रू श, टूथ पेस्ट, साबुन, प्रसाधन सामग्री, खाद्य पदार्थ इत्यादि चीजों 
का उत्पादन वहुराप्ट्रीय निगम कर रहे हैं। 'कोका कोला” की तरह इन वहुराष्ट्रीय तिग्रमों को 
भी हिन्दुस्तान से विदा किया जाना चाहिए ।” * 
बहुराप्ट्रीय निगमो की सहायता उन्हीं क्षेत्रों मे ली जानी चाहिए, जहाँ हमे विदेशी तकनीक 
'की जरूरत हे । वहुराष्ट्रीय निगम हमारे, ग्रामीण इलाकों में सडक निर्माण, जल पवन्ध और 
भण्डारण सुविधाओं में मदद कर सकते हे जिससे कृपि विकास को एक नयी दिशा मिल सक्रती हे। 
ठीक इसी तरह ये निगम ग्रामीण लघू एवं कुटीर उद्योगों जैसे हथकरवा एवं चमडा उद्योग के 
विकास में भी सहायक हो सकते ह्‌। दूसरे शब्दों मे, ग्रामीण उद्योगो के विकास और उनके 
उत्पादित मात्र के लिए बाजार तैयार करने भे यदि वहुराष्ट्रीय निगम मदद करने को तैयार है, तो 
उनका स्वागत किया जाना चाहिए।  ,' 
भारतीय उद्योगो मे आज उत्पादन लागत मे जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, उसे देखकर 
यही कहा जा सकता है कि यदि हमे संकट से छुटकारा पाना है तो कुछ समय तक बहुराष्ट्रीय 
निगमो पर निर्भर रहना ही पडेगा | हमे इस वात का भी खयाल रखना होगा कि ये वहुराष्ट्रीय 
निगम उसी ओद्योगिक क्षेत्र में घुर्से जहाँ () अधिकाश उत्पादन निर्यात के लिए हो, (॥) उत्पादन 
लागत में कमी आये, (॥) केवल आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएँ ही उत्पादित की जायें; और (९) 
इन निगमो द्वारा उत्पादित माल के वितरण के तरीके पर भारत सरकार अंकुश रख सके । 
सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव यह हे कि भारतीय अर्थ-व्यवस्था में वहुराप्ट्रीय निगमो की समृची 
साझेदारी के बारे मे सरकार को पूरी जानकारी होनी चाहिए अन्यथा भविष्य में हमे गहर॑ सकट 
तर से गुजरना पडेगा। 
भारत में विदेशी सहायता की राजनीति 
(प्तछ एठा॥7]05 07 ए0श506 5॥0 गरर 0४७०4) 
स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत ने यह महसूस किया कि देश के तीतन्र और क्रमिक 
आंथिक विकास के लिए भारतीय पँजी-गाधन अपर्याप्त है। कई कारणों से विदेशी सहायता 
अचश्यक प्रतीत होने लगी--प्रयम्र, देश के तीत्र आथिक विकास के लिए, द्वितीय, देश में स्वदेशी 
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साधनों के अपर्याप्त एवं व्यक्तियों के अनुभवहीन होने के कारण विदेशी सहायता और पूंजी की 
आवश्यकता हुईं, तृतीय, देश मे अनुभव की कमी और विदेशों से मार्गदर्शन के लिए विदेशी' पूँजी 
का आयात करना पड़ा; चतुर्थ, देश का पूंजी वाजार पिछड़ा हुआ था और पूँजी वाजार के विकास 
के लिए विदेशी सहायता को आवश्यक समझा गया और पंचम, राष्ट्र की आय में अधिकाधिक 
वृद्धि, समुन्नत जीवन-स्तर, आयों की असमानताओं को दूर करने के लिए पूँजी का विनियोग 
आवश्यक होता है जो विदेशों से बडे पैमाने पर ली जा सकती थी । 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही भारत ने कई अन्तर्राप्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से सहायता ली 
है, जैसे विश्व वैक, विश्व औद्योगिक निगम, एशियन बैक, इण्डिया एड कन्सोध्यिम, अन्तर्राष्ट्रीय 
मुद्रा कोप आदि से । ये सहायताएं प्रोजेक्टो तथा गर-प्रोजेक्टों के लिए ली गयी । सरकारी स्तर 
पर भी विभिन्न देशों से सहायता ली गयी जैसे अमरीका, कनाडा, जापान, जमंनी, ब्रिटेन आदि 
देशों से लम्बी अवधि के लिए कम व्याज दर पर ऋण अथवा उदार रियायतों पर ऋण लिये गये। 
विदेशी सरकारो ने हमारे देश मे सीधा विनियोग भी किया है। निजी क्षेत्र की विदेशी पूंजी ने 
भारत के आर्थिक विकास की ही सहायता नहीं की है, अपितु विदेशी कम्पनियों के तकतीकी' ज्ञान 
एवं अनुभव का फायदा उठाकर आज हमने अपने यहाँ सभी क्षेत्रों में अच्छे उथोग स्थापित कर 
लिये हैं । 

सन्‌ 4948 मे राष्ट्रीय औद्योगिक नीति के पहले प्रस्ताव में विदेशी सहायता का स्वागत 
किया गया । सन्‌ 956 के दूसरे प्रस्ताव में विदेशी सहायता का स्वागत करते हुए इतना कहा 
गया कि विदेशी सहायता का नियमन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर किया जाये । हमारी 
पंचवर्षीय योजनाओं के लिए भरपूर विदेशी सहायता ली गयी । विदेशी सहायता से हमारे 
विनयोग्रो के स्तर ऊँचे उठे और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। आ्थिक विकास के आधारभुत ढाँचे 
खड़े करने में हमे काफी सुविधा हुई। खाद्यान्नों की कीमतो को स्थिर रखने मे एवं देश को 

भुखमरी से बचाने के लिए विदेशी सहायता ने हमे इन सकटो से मुक्ति दिलायी । 

- इन सबके वावजूद विदेशी सहायता का दूसरा पक्ष भी है। सार्वजनिक क्षेत्र से भारी 
उद्योग की स्थापना के साथ-साथ मौजूदा निजी उद्योग के राष्ट्रीयकरण से भारत पर विदेशी' 
फेज का बोझ सुरसा की तरह वढा है । जब भारत ज्वतन्त्र हुआ तो अग्रेज रिजर्व बैंक मे ,80 
करोड रुपये के सिक्के व सोना तथा अन्य कीमती धातुएँ छोड़कर गये । इसके अलावा इंग्लेण्ड 
4,733 करोड़ रुपये का देनदार था और हमे युद्ध पूर्व ऋण के भुगतान में 45 करोड़ रुपये 
मिलने थे और ]5 करोड रुपये ब्रिठिश साम्राज्य के पास जमा डालरो में से हमारे हिस्से के 
रूप में हमे मिलने थे । यानि कुल मिलाकर हमारे पास 3,453 करोड रुपये थे । सन्‌ 950-54 
तक हम वह सभी धन, जो अंग्रेज यहाँ छोडकर गये थे, पानी की तरह बहा चुके थे और हम 
विदेशों के 33 करोड रुपये के कर्जदार हो चुके थे । सन्‌ 976-77 मे कर्ज अदायग्री के लिए 
हमे 760-7 करोड़ रुपया देना था जिसका अथं है कि हमे कुल 6,86-3 करोड का भुगतान 
वाकी था । 

जवाहरलाल नेहरू उद्योग के मू्तिपूजक थे। वे विदेशी पूँजी को लाने के लिए--चाहे वह 
केज। की शक्ल में हो चाहे विदेशी पूँजीपतियो द्वारा यहाँ लगायी गयी हो--कमर कसकर जुट 
गय। अब मालूम होता है कि भारतीय वित्तीय ससाधनो का विदेशियों द्वारा लूठे जाने का ही 
इपिरा ताम' विदेशी सहयोग है। इस नीति का नतीजा यह हुआ कि स्वतन्वता मिलने पर जो 
। विदेशी पूंजीपति अपना बोरिया-विस्तर वाँधे यहाँ से चले जाने के लिए तैयार वंठे थे, उन्होने 
यहां बचे रहने का तय कर लिया है और भारत में लगी विदेशी पजी बढने लगी । 948 में 
हमारे यहाँ 260 करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी थी जो बढ़कर 973 मे ,86-3 करोड़ हो भयी 
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बौर यह हुआ तव जबकि हमारा दावा हे कि हमने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सोपण से अपने 
देश को स्वतन्त्र कर लिया है। आज एक विदेशी शोपक के वजाय कई विदेशी शोपक है । 

ससद की सावंजनिक सस्थान समिति इस नतीजे पर पहुँची हे कि भारत में आवश्यक 
प्रौद्योगिकी उपलब्ध होने पर कभी सार्वजनिक संस्थान उसके लिए विना सोचे समझे विदेशी 
तकनीकी सहयोग के समझौते करते रहे है। लोकसभा को दी गयी अपनी 80वीं रिपोर्ट से समिति 
ने इस तरह के कई उदाहरण दिये हें जिसमे स्थानीय सावंजनिक सस्थानों के पास उपलब्ध 
प्रौद्योगिकी के लिए निजी कम्पनियों म विदर्शियों ते सहयोग के लिए समझौते किये । एक उदाहरण 
यह है कि हिन्दुस्तान हन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकत्स, पुणे के पास नाइट्रोटेलोयूम की प्रीद्योगिकी मौजूद थी, 
फिर भी बम्बई की एक फर्म ने इसके लिए विदेशी सहयोग का समझौता कर लिया ) एक उदाहरण 
यह है कि इण्डियन ऑक्सीजन लिमिटेड ने आक्सीजन के एक प्लाण्ट के लिए विदेशी सहयोग का 
समझौता कर लिया जवकि उसके" लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी भारत हैवी प्लेट एण्ड वँसिल्स, 
विशाखापट्टनम के पास उपलब्ध थी। ह ेृ 

आज अधिकतर गरीब देशो की तरह नारत भी घनी देशों पर न केवल विकासात्मक 

सहायता के लिए बल्कि प्रौद्योगिकी के लिए भी आश्रित है। विदेशी पूंजी के साथ विदेशी प्रौद्योगिकी 

भी आयी। नेहरू भारत के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की चर्चा करते रहते थे । किन्तु वे भूल 
जाते थ कि उच्नत प्रौद्योगिकी का अर्थ भूमि या पूंजी की प्रति इकाई उत्पादकता वढाना नहीं बल्कि 
काम में लगे प्रति श्रमिक या प्रति उद्यमी उत्पादन बढ़ाना है। इसका नतीजा हुआ यह कि आयो 
में असमानता वी, वेरोजगारी* बढी, आथिक सत्ता का केन्द्रीयकरण वढा और यही वे रोग थे 
जिनको हमारे सविधान के निर्माता दूर करना चाहते थे । 

आज हमारे राष्ट्र का आर्थिक विकास विदेशी पूंजी, विदेशी मशीनों और विदेशी प्रोद्योगिकी 
पर निर्भर हो गया है । चीन ने असम्मव कठिनाइयो का 6 वर्ष से, अर्थात्‌ जब से सोवियत 
सथ ने अपने टेक्निशियन वहाँ से वापस बुला लिये थे, विदेशी उपायों व विदेशी सहायता के विरुद्ध 
सधर्प किया है और अपनी समस्याओं के अपने हल खोजे हैं । जापान ने विदेशी प्रौद्योगिकी का 
आयात तभी किया जबकि उसके बिना काम नहीं चल पाया। जापानी अथेशास्त्रियों के अनुसार, 
“इस नीति का नतीजा यह हुआ है कि स्थानीय उद्यम के विकास को प्रोत्साहन मिला है और 

जापानी अर्य॑-ब्यवस्था के अन्दर विदेशी 'उपनिवेश” नही बन पाये हैँ जैसा कि अल्पविकद्तित देशों 

में हुआ है ।! 

विदेशी सहायता के राजनीतिक प्रभाव--विदेशी सहायता के राजनीतिक प्रभाव इस 
प्रकार है : 

() विदेशी सहायता से देश आत्मनिर्भर नहीं वन सकता और आर्थिक तथा तकनीकी 
दृष्टि से परमुखापेक्षी हो जाता है। 

(2) विदेशी सहायता से होने वाले तात्कालिक लाम के फेर में देश पर कर्ज का भारी 
वोझ था जाता हे जिसको चुकाते-चु ऊाते नाक में दम आने लगता है । 

(3) आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता से भी अधिक महत्त्व आत्म-सम्मान का 
है । लम्बी आथिक परनिर्भरता से देश का मनोवल एवं आत्म-सम्मान क्षीण हृता है है 

(4) जो देश भारत को विदेशी सहायता प्रदान करते हूं, वे चाहते हे कि भारत उन्हें के 
प्रभाव क्षेत्र मे रहे और अपना स्व॒तन्त्र चिन्तन तथा कार्य बन्द कर दे । ऐसा कहा जाता है कि 
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सन्‌ 966 में हमे अपने रुपये का अवमूल्यन विदेशी दवाव के कारण ही करना पडा था। किसी 
ने ठीक कहा है कि “कोई भी सहायता विना बन्धन या शर्त के नही होती, चाहे वह दिखायी पड़े 
था न दिखायी' पडे ।' भारत को विवा सहायता के काम चलाने की आदत डालनी चाहिए । 
' (5) विदेशी सहायता हमारी नीतियों को प्रभावित करती है । 
संक्षेप मे विदेशी सहायता के बारे मे हमे अपना रुख बदलना होगा । हमे भीख माँगने की 
मनोवृत्ति छोडनी होगी और देश की जरूरत के सन्दर्भ मे ही विदेशी सहायता ग्रहण करने की 
व्यापक नीति वनानी चाहिए। विदेशी सहायता के साथ यदि राजनीतिक शर्तें लगायी जाती है तो 
हमे उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। डॉ. वी. के. आर. वी. राव ने ठीक ही कहा है “विदेशी 
- सहायता सृल्फा दवाइयों की तरह है । हमे मॉलूम रहना चाहिए कि इनका प्रयोग' कब करे, कव 
रोक दें, साथ ही हमारे पास 'वी” काम्पलैक्स सदैव रहे ताकि इनके प्रभावों को तुरन्त अक्षुण्ण कर 
सया जाये ।” 


भारत में कृषक सप्नाज से सम्बन्धित राजनीति : 
भूसि सुधार आन्दोलनों और किसान आन्दोलनों 
की राजनीति के विशेष सन्दर्भ में 
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भारत में सामन्तवाद यूरोपीय सामन्तवाद से यो भिन्न है कि भारते में भूस्वामियो का कोई 
ऐसा अभिजात वर्ग नही था जिम्तका जमीन पर मालिक का हक रहा हो । प्राचीन भारत में जमीन 
का स्वत्व कभी कृपक समुदाय के अलावा किसी अन्य के हाथ में नहीं रहा, न तो सामस्तों के 
शासन में और न सम्राठो के शासन में । राजा जमीन का मालिक नहीं था, इसलिए वह ऐसे 
अभिजात वर्ग की सृष्टि नही कर सका जिसका जमीन पर स्वामित्व हो । अंग्रेजों की भारत विजय 
के बाद पुरानी भृव्यवस्था मे आमूल परिवर्तन का सिलसिला शुरू हुआ। नयी लग्ान व्यवस्था ने 
गाँव की जमीन पर लोगो की जमाने से चली आ रही मिलकियत खतम कर उसकी जगह भूु- 
स्वामित्व के दो रूपो को जन्म दिया--देश के कुछ भागो मे जमीदारी और अन्य भागो मे किसान 
की मिलकियत । सबसे पहले 793 ई. में कार्मवालिस ने बंगला, विहार और उडीसा में जमीव 
के स्थायी बन्दोवस्त के जरिये भारत में जमीदारो का सृजन किया । देश के कुछ भागों में रैयत- 
वारी प्रथा की भी सृष्टि की गयी. । लेकिन वस्तुत इसके अनुसार भी जमीन का निजी वन्दोबस्त 
किया गया और कर फसल के बदले जमौन को आधार बनाकर तय किया गया। इस प्रथा ने भी 
भारतीय सस्थाओं का वैसे ही हनन किया जैसे जमीदारी प्रथा ने । 

ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय कृषि का रूपान्तरण : सामाजिक परिणाम 

अग्रेजो की भारत विजय से देश में एक क्ृपि क्रान्ति हुई। जमीन की निजी मिलकियत 
की प्रथा शुरू कर अग्रेजों ने कृपि मे पूंजीवादी विस्तार की आवश्यक शर्तों की सृष्टि की । 
इससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अथंतन्त्र के आधार स्तम्भो--याम कृषि और ग्रामोद्योग के सन्तुलन 
के नष्ट हो जाने पर आत्मनिर्मर गाँवों के अस्तित्व का आर्थिक आधार कमजोर हो गया ।* 
भयमर, नयी भूमि व्यवस्था में गाँव निर्धारण और कर भुगतान की इकाई नहीं रह गये और 
जमीन की निजी मिलकियत के साथ ही व्यक्तिगत कर निर्धारण और कर अदायगी की 
तथा मुरू हुई। नयी व्यवस्था में भुमिकर सालाना फसल के बदले जमीन के आधार पर रुपये 
अपन सन मत 244 

रजनी पामदत्त आज का भारत (मेकमिलन, 8977) पृ. 26-274, खण्ड 3 । 
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के रूप में निर्धारित होने लगा और जमीदार या भुमिधर गृहस्थ को राज्य के कर दाय 
को हर साल हर हालत में पुरा करना पडता था, चाहे फसल अच्छी हुई हो या वरवाद हो गयी 
हो । कमान की नयी व्यवस्था के साथ जमीन के रेहन और खरीद विक्री की भी प्रथा शुरू हुई। 
जब फसल या अपनी औकात के बल पर किसान राज्य को भूमि-कर नहीं चुका पाता, तब उसे 
अपनी जमीन रेहन करनी पड़ती थी। इस तरह नये शासन तन्‍त्र मे जमीन का स्वत्व और 
स्वामित्व अतिश्चित हो गया । इसके साथ ही साथ गाँव का सामुदायिक और आत्मनिर्भर जीवन 
भी नष्ट हो गया । पहले गाँव की क्रपि पर सारे गाँव का अधिकार था जिससे गाँवो का सामुदायिक 
जीवन सम्पन्न समृद्ध रहा.। स्वायत्तशसी' आत्मनिर्भर ये गाँव सम्पूर्ण जैविक इकाई थे । किन्तु जब 
वनभूमि और कृविभूमि दोनो पर से गाँव का सामूहिक नियन्त्रण जाता रहा और दोनों निजी या 
राजकीय सम्पत्ति हो गये तव गाँव वालो के सम्मिलित स्वार्थ और आर्थिक सहयोग पर आधारित 
पारस्परिक सम्बन्ध सूत्र विनष्ट हो गये । द्वितीय, भूमि के कतिपय विभाजन और विखण्डन का 
कृषि और कृपक 'की आर्थिक स्थिति पर घातक प्रभाव पड़ा | बहुत हृद तक छोटी जोतो के कारण 
किसान गरीब रहे और उनकी गरीबी का यह नतीजा हुआ कि वे उत्पादन के तरीको और तक- 
तीक को विकसित तही कर सके । बडे पैमाने पर वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए खेती की' 
इकाई के रूप में बडे सुसम्बद्ध भुक्षेत्रो की आवश्यकता होती है। तृतीय, नये भूमि सम्बन्धों एवं 
नियत धनराशि के रूप गे कर भूगतान की प्रथा के फलस्वरूप ग्रामीण उपभोग के लिए उत्पादन 
के बदले बाजार में विक्रय फे लिए उत्पादन शुरू हुआ जिसे कृपि के वाणिज्यीकरण की संज्ञा 
दी जाती है। अब किसान को भारतीय एवं विश्व की मण्डी के लिए फसल उग्रानी पडती थी । 
उसे अब अमरीका, यूरोप, आस्ट्रेलिया के विशाल क्रपि व्यापार संघो जैसे दुर्नेय अन्तर्राष्ट्रीय प्रति- 
योगरियों से हो& लेनी पडी | भूखे वैलो की जोडी और आदिम हल से वह अपना छोटा सा खेत 
जोतता था और उसके प्रतिह्वन्द्दी ट्रेक्रो और आधुनिक कषियस्त्रों की सहायता से बड़े पैमाने पर 
खाद्य राशि उत्पन्न करते थे । वाणिज्यीकरण के कारण किसान धीरे-धीरे व्यापारियों (मध्यस्थ) 
पर निर्मेर होता गया और अपनी बेहतर माली हालत के कारण व्यापारियों ने किसान की गरीबी 
का पूरा फायदा उठाया । गरीब किसान के पास कोई संचित विधि नहीं रही | अब सरकारी 
लगान और महाजन के सुद के भुगतान के लिए उप्ते फसल के वक्त ही अपनी उपज का अधिकाश 
मध्यस्थ को बेच देवा पडता था। चतुर्थ, किसानो की गरीबी के और भी अनेक कारण थे । समय- 
समय पर होने वाले कृषि के सकठ के अतिरिक्त बूखा और अतिवर्पा जैसे ग्र-सामाजिक तथ्यों के 
कारण भी किसानो की तंगहाली बढ़ी | पंचम, भूमि-कर के अतिरिक्त किसान को करोसिन, तेल 
और नमक जैसी निरी निपट आवश्यकता की वस्तुओ के लिए न्नी कर देना पड़ता था। पष्ठ, 
जगलो पर सरकारी एकाधिपत्य के कारण जलावन या गुह निर्माण के लिए किसाव जगल से 
लकड़ी' नही ला सकता था । उसे खाद के बदले जल्ावन के रूप में गोव र का इस्तेमाल करना 
पड़ा । इसके चलते जमीन की उपज घटी और किसानों की गरीबी बढी । 


इन सभी तत्त्वों के संयुक्त प्रभाव के कारण किसानों की गरीबी लगातार असाधारण तौर 

पर बढती गयी | उनकी आय और जिम्मेदारियों के बीच बढती हुईं विषमता ने किसानो को अधिक 
कर्जे लेने के लिए बाध्य किया, लेकित वे उनका सूद भी चुकाते रहने की स्थिति में नहीं ये । 
इस तरह बह महाजनों को अपनी फस्नल दे देने के लिए तो बाध्य हुआ ही, तेजी से अपनी जमीन 
भी उन्हें बेचने लगा। ब्रिटिश शासनकाल में किसानो को ऋण-प्रस्तता प्रत्येक दशक में लगातार 
बढ़तो ही गयी । सन्‌ 9]4 भे मैकलागन फे अनुसार, केवल ब्रिटिश भारत में समस्त ऋण राशि 
प्रगभग 300 करोड थी, 925 में एम. एल. डालिग के अनुसार 600 करोड़। 4929 में सण्ट्रल 
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वैकिंग इन्कवायरी कमेटी रिपोर्ट के अनुसार 900 करोड और 937 में एग्रीकलचरनल क्रेडिट 
डिपार्टमेण्ट के अनुसार 800 करोड़ ।/ 

किसानो की बढती हुई ऋणग्रस्तता के कारण रेयतवारी इलाको से बड़े पैमाने पर जमीन 
काश्तकारो के हाथो से निकलकर सूदखोर महाजनो के हाथ में जाने लगी । नये आथिक पर्यावरण 
मे जिस दरिद्रता का जन्म' हुआ उसके कारण अधिकाधिक जमीन महाजनों की होने लगी । फल- 
स्वरूप भारतीय कृपक समाज का व्यापक स्वत्वापहरण हुआ और दूरस्थ जमीदारो के वर्ग का 
आविर्भाव हुआ। यह उल्लेखनीय है कि काश्तकार के बदले महाजन या साहुकार जैसे गैर- 
काश्तकार मालिको के हाथ मे जमीन के चले जाने के वाद भी कूंपि के तौर-तरीको में कोई तखकी 
नही हुई । भारत के कुछ हिस्सो में ऋणग्रस्तता के कारण कुछ किसान अन्ततोगत्वा क्ृपिदास को 
स्थिति में पहुँच गये । 

इससे किसान के बीच वर्ग विशिष्टीकरण की प्रक्रिया लगातार अधिकाधिक तीत्र होती 
गयी । खेतिहर मालिको और काश्तकारों की सख्या घटती गयी और गैर-काश्तकार जमीदारों 
की संख्या वढती गयी । किसान मालिकों के गरीब हो जाने की वजह से भारत में खेतिहर मज- 
दूरों का वर्ग तेजी से बढ़ता गया । विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह वर्ग इतना बढा कि सारी 
खेतिहर आवादी के आधे लोग इसी वर्ग के हो गये । व्यापारी, साहुकार और शहर के घनी लोग 
गेर-लखेतिहर किस्म के इन नये भू-स्वामियो को खेती से कभी कोई मतलब नहीं था । इन नये 
जमीदारो ने ऊँचे लगान पर वटाईदारों को अपनी जमीन दे दी। भारतीय जमीदार पुराने,और 
नये पाश्चात्य देशो के जमीदारो के समकक्ष नही हो सके । उन्होने अपनी जमीदारी की खेती का 
वैज्ञानिक तरीका नहीं चलाया, खेती का मशीनीकरण नहीं किया, हल के बदले ट्रैक्टर जैसे यन्त्रो 
का इस्तेमाल नहीं किया | किसान से अधिकाधिक लगान वसूल करना ही, भारतीय जमीदारो का 


एकमात्र उद्देश्य था । 
भारतीय कृषि औपनिवेशिक चरित्र 
इंग्लेण्ड, फ्रास और दूसरे स्वतन्त्र पूंजीवादी देशो में पूंजीवांदी सम्बन्धों में प्रवर्तन के बाद 
खेती की उपज वढी और किसान सम्पन्न व समृद्ध हुए । कृषि के तकनीकी आधार पर अधिकाधिक 
मशीनीकरण हुआ ओर खेतिहर मजदूर की उत्पादनशीलता बढ़ी | हल और अन्यास्य मध्ययुगीत 
ओऔजारो की जगह जुताई, कटाई और दवती के ट्रेक्टर, हार्वेस्टर, भ्रेसर जैसी आधुनिक मशीनों 
का इस्तेमाल शुरू हुआ । कृषि की मौलिक इकाई के रूप म छोटे-छोटे खेतों की जगह सघन क्ृ्पि 
क्षेत्रो (फार्म) का जन्म हुआ । कृषक आवादी का भौतिक ओर सास्क्ृतिक स्तर ऊँचा उठाता गया । 
पूंजीवादी देशों के विपरीत, भारत के नये भूमि सम्बन्धों के आगमन के साथ समानान्तर औद्योगिक 
विकास नही हुआ । ब्रिटिश उद्योगो के मशीन निर्मित सामान के बाजार में आने की वजह से 
भारतीय कारीगरो मे बहुसख्यक वर्बाद हो गये और चूंकि देश मे उद्योगों का विकास नहीं हो 
रहा था, इसलिए उन्हे अन्यत्र काम नहीं मिल सका । इत सोगों के जीविकोपार्जन के लिए वहुत 
बडी तादाद मे खेती का सहारा तिया और भूमि की जनसकुलता और बढी ही । यह भारतेंयि 
कृपि के विकास के रास्ते में सबसे बडी वाधा रही है। इस जनसंकुलता के कारण जमीन का 
विभाजन, उप-विभाजन हुआ और अनाथिक जोतो की सख्या वढी, कृषि की ग्रुण क्षमता का ह्ास 


हुआ और किसानो के क्रमिक दरिद्वीकरण की प्रक्रिया तेज हुई । 
भूमि की जनसंकुलता और उप-विभाजन के फलस्वरूप किसानों की आय में लगातार 


कमी होती गयी | किसानो की अपनी फसल की बिक्री के लिए महाजनों और विचोलियों का 
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सहारा लेना पढ़ता था और वे, किसानो की अनभिज्ञता और लाचारी का नाजायज फायदा उठाया 
करते थे । कृपि सकट, विश्व वाजार के उतार-चढाव, किसानों का महाजनो-विचौलियों द्वारा 
शोषण आदि कारणों से किसानो की आमदती और भी घटी | का 

भूमि-कर की राशि इतनी अधिक थी कि अधिकाश किसान उसे चुकाने में असमथ ये। 
इस तरह किसानो में अधिकाश को साहुकारो से कर्ज लेते रहता पडता था। साहुकार किसानो रू 
वहुत ऊँची दर पर सूद लेते थे । किसानों के हर तबके में बढते हुए दरिद्रीकरण और ऋणग्रस्तता 
के फलस्वरूप जमीन वडी तेजी से धनी भु-स्वामियो, महाजनों और साहुकारों के हाथ मे जाने 
लगी और अंग्रेजी शासन द्वारा निभ्ित जमीदार वर्ग के अतिरिक्त जमीदारों के एक और नये वर्ग 
की सृष्टि हुईं । खेतिहर मालिकों के हाथ से गैर-काश्तकार मालिकों के हाथ मे जमीन के जाने से 
कृपि क्षेत्र मे वर्गों का ध्रुवीकरण हुआ । कृपक आबादी के एक छोर पर गैर-काश्तकार जमीदारो 
की संख्या वढी | दूसरी ओर खेतिहर सर्वहारा वर्ग की संख्या बढी । कृपक समुदाय के एक छोर 
पर सम्पत्ति एकत्र होती गयी, दूसरे छोर पर भुमिहीतता और बेहद गरीबी ।! 

वस्तुत भारतीय कृषि का विकास ब्रिठिश पूंजीवादी की आथिक आवश्यकताओ द्वारा अनु- 
कलित था और ब्रिटिश उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए ही कपक 
उपनिवेश के रूप मे भारत की जरूरत थी । 

फिर भी यह तो मानना ही होगा कि ब्रिटिश शासनकाल में गाँव की फसल देश और 
दुनिया के वाजार भे' आयी और खेती सारे देश के अर्थतन्त्र के तात्विक अग के रूप से प्रतिस्थापित' 
हुई और यह अंग्रेजो की भारत विजय का प्रगतिशील पहलू है। इसे भारतीय कृषि और उसकी 
समस्याओं को राष्ट्रीय स्वरूप और विस्तार मिला, अब क्रषि सम्बन्धी समस्याएँ सारे देश की थी । 
किसी भाँव या जिला विशेष में खेती की स्थिति कसी है इसका असर सारे देश में पड़ने लगा, 
क्योकि अब किसी क्षेत्र विशेष मे केवल उस क्षेत्र के लिए नही वरन्‌ सारे देश के लिए फसल उग्ायी 
जाती थी। कृषि का अपकर्प, पशुओं की क्षीणता, किसानों की दरिद्रता ओर ऋणग्रस्तता, जमीन 
का विभाजन और विख॒ण्डीकरण आदि सव अब राप्ट्रीय समस्याएँ थी । 

चूँकि कृषि सम्बन्धी समस्याएँ सारे राष्ट्र की समसस्‍्याएँ थी इसलिए उनके आधार पर 
सारे राष्ट्र को सगठित और आन्दोलित किया जा सकता था। प्रत्येक पार्टी चाहे वह किसी भी 


सामाजिक दल का प्रतिनिधित्व करती हो, उसकी कृषि सम्बन्धी अपनी नीति थी और उस नीति 
के पीछे उस सामाजिक दल विशेष के स्वार्थ थे। हि 


स्वाधीनता से पूर्व भारतीय किसानों के संगठन और प्रमुख आन्दोलन 
(प्र ए88552व7 0852र2&॥700 0५० 0घ्ञाशहार$ ; 885088 
गरर09857९858779छ&२८४&) 
जमींदार वर्ग के हित और संगठन--जमीदारो का वर्ग मुख्यत ब्रिटिश सरकार का बनाया 
हुआ था। एन. एन. घोप के शब्दों मे, ' जमीदार, जिसके साथ स्थायी वन्दोवस्त (परमानेण्ट 
सेटलमेण्ट) किया गया, लार्ड कार्तवालिस द्वारा निर्मित अभिजात वर्ग था । वे राज्य की सृष्टि थे ।” 
चूंकि ब्रिटिश सरकार ने उनकी सृष्टि की थी, इसलिए वे सरकार के समर्थक थे। अग्रेजी सरकार 
ने भी उन्हे भरोसे का राजभक्त माना और उसका पक्ष लिया । सुधार और सविधान की योजनाओं 
मे अंग्रेजी सरकार ने जमीदारों को.विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया । जमीदार लोग मुलतः रूढिवादी 
और अनुयमशील थे । 85। में उन्होने ब्रिटिश इग्डियत एसोसिएसन' नामक अपना मुख्य संगठन 
कायम किया। भारत मे अंग्रेजो ने जो राज्यतन्त्र स्थापित किया, उसमे सबसे पहले इन्ही देशी 
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राजाओ को स्थान मिया। देश के जनजीवन सम्बन्धी महत्त्वपुर्ण प्रश्नों पर जमीदारो ने प्राय 
अजनतान्त्रिक कदम उठाये ।* 

पट्ठेदारों के हित और संगठन--जमीदारी की सृष्टि के साथ ही भारत में पट्टेदारों के भी 
वर्ग का जन्म हुआ। चूँकि पट्टेदारों से बहुत अधिक लगाव वसूल किया जाता था, इसलिए व 
होते गये । वे जमीदारो द्वारा लगातार सताये जाते थे । अधिकाश वटाईदारों की हालत-दिन-व- 
दिन बुरी होती चली गयी । धीरे-धीरे विभिन्न प्रदेशों के बटाईदारो में जागरण आने लगा | उत्तर 
प्रदेश, विहार, वगाल और दूसरे क्षेत्रों मे उन्होंने अपना अलग संगठन कायम किया था, वे किसान 
सभाओ में शामिल हुए। किसान सभाएँ सव जगह संगठित हो रही थी और इनमे किसान बटाई- 
दार और खेत मजदूर, खेत मे काम करने वाले सव लोग शामिल थे । बटाईदारो के इन सगठनों 
और किसान सभाओ ने वटाईदारों की विशेष माँगो और शिकायतो की सूची वतायी और इन 
माँगो के समय॑न में आन्दोलन भी संगठित किये । इन संघो, सभाओं, आन्दोलनो के सगठनकर्ता 
जवाहर लाल नेहरू, धो. एन. जी. रंगा जैसे घोर राष्ट्रवादी नेता थे । किसान सभाओं ने जमीदारी 
प्रथा को खर्चीला, अक्षम, अकुशल और अन्यायपर्ग एवं राष्ट्र विरोधी बताया । 

किसान मालिकों के हित और संगठन--रैयतवारी के रूप में भूमियत सम्पत्ति की सृष्टि के 
कारण भारत में किसान मालिकों का वर्य पैदा हुआ | यह मोटे तौर पर अपनी आध्थिक सामर्थ्य॑ के 
अनुसार तीन मुख्य श्रेणियो--ऊपरी, मध्यम और निम्न मे विभाजित था। भूमि-कर की ऊँची 
दर, ऋणग्रस्तता आदि की वजह से यह वर्ग अपने अस्तित्व काल से ही अधिकाधिक दरिद्र होता 
गया था। किसान मालिकों के दल का अल्पाण घनी किसानों की श्रेणी मे रहा और अधिकाश 
गरीब किसानो और खेत मजदूरों की श्रेणी मे । ऋणग्रस्तता के कारण जमीन तेजी से किसान 
मालिको के हाथ से निकलकर साहुकारों, व्यापारियों के हाथ में जाती रही और दूरस्थ भुस्वामियों 
के नये वर्ग का जन्म हुआ । 

किसान मालिकों में वठाईदारों की अपेक्षा पहले राष्ट्रीय चेतना का प्रादुर्भाव हुआ । इसकी 
वजह थी कि किसान मालिको का सीधा सम्बन्ध राज्य से था। किसान मालिक सीधे राज्य को 
भूमि-कर देते थे जबकि वटाईदारों का सीधा सम्बन्ध जमीदारों से था ।? ५ 

भारतीय किसानों के प्रमुख आन्‍्दोलन---फ्राज फैनन के दृष्टिकोण के अनुसार किसान और 
खेतिहर मजदूर औपनित्रेशिक व्यवस्था के अन्तगगंत सबसे अधिक दु खी, चस्त और शोषित वर्ग है 
और इसीलिए साम्राज्यवाद विरोधी सधप॑ में ये वर्ग अवसर आने पर सबसे महत्त्वपूर्ण करान्तिकारी 
भूमिका निभा सकते है | इन्होने चीन, वियतनाम, लाओस, कम्वोडिया, अल्जीरिया, क्यूवा और 
अंगोला के साम्राज्यवाद विरोधी सत्र्पों मे प्रमुख भूमिका निभायी है । 

9वी सदी के उत्तरार्द में हुए किसान विद्रोहों मे /855 का संथाल विद्रोह और 875 
का दक्‍कन विद्रोह सबसे महत्त्वपूर्ण थे। सन्‌ 875 में दक्कन मे मराठा किसान साहुकारो के 
खिलाफ उठ खडे हुए क्योकि साहुकारों ने कचहरी की मदद मे वेदखली का डर दिखाया । उन्होने 
सृदखोरों के घरों पर हमला किया, कर्जे के कागजात नप्ट कर दिये और कुछ लोगों को जान से 
भी मार डाला । वलवा शान्त कर दिया गया लेकिन सरकार ने किसानो के लिए रिलीफ की 
जरूरत समझी और 879 का डेक्कत एप्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट पारित हुआ । इसी प्रकार 
पंजाब मे भी जव सूदखोरो ने वेदबली का भय दिखाया तो किसान विद्रोह कर उठे । स्थिति को 
शान्त करने के लिए सरकार ने पजाव एलियनेशन एक्ट पारित किया । 
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94-8 के विश्वयुद्ध के बाद और खासतौर से 'विश्वव्यापी अर्थसंकट के अच्तिम दशक 
के बाद से किसानो का असन्तोप अभूतपूर्व तेजी के साथ वढा | 97-8 में गाँधीजी के नेतृत्व में 
विहार के चम्पारन जिले मे किसानों ने नील वगीचो के मालिको, जो अधिकाशत. यूरोपीय थे, के 
खिलाक संबर्ष किया। सरकार ने एक जाँच कमेटी विठायी जिसके गाँधी भी सदस्य थे और इस 
कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर जो अधिनियम वना उससे किसानों को कुछ राहत मिली । इसके 
वाद गाँधी ने कर वसूली के विरुद्ध खेरा के किसानो का सत्याग्रह आन्दोलन संगठित किया । 

गाँवों के किसान अपनी तकलीफो के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक सघर्प 
की ओर खिचे लेकिन राजनीतिक सधर्ष कभी स्थानीय समितियों के साथ सम्बन्ध नहीं कायम कर 
सका । किसानों ने इसे महसूस किया और उन्होने इनके विकसित करने तथा अपने निजी जन- 
सग्रठन तैयार करने की जरूरत को भी महसूस किया । किसानों की ग्रॉव समितियों धीरे-धीरे 
जिला समितियों के साथ सम्बद्ध हो गयी और फिर ये समितियाँ, प्रारम्भ मे वेशक बहुत ढीले ढंग 
से प्रान्तीय संगठन में तबदील हो गयी । 

असहयोग आन्दोलनो के दिनो में भारतीय किसानो के कुछ अशो में राजनीतिक चेतना 
आयी। भारतीय राप्ट्रीय कांग्रेस ने भूमि-कर न देने का नारा दिया और इसका गहरा असर 
पडा । किसानो ने राज्य के राजनीतिक सघर्थ को भूमि-कर के विरुद्ध सघर्प माना और उनमे से 
कुछ ने इस आन्दोलन के साथ सहानुभूति दिखायी। आन्धछ्म में 923 में रैयत और खेतिहर 
मजदूरों के अपने अलग सगठन बने । 926-27 में पजाब, वगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाको 
से किसान सभाओ की. स्थापना हुई | गुजरात मे वारदोली जिले के किसानो के दो सघर्प हुए, एक 
928-29 में दूसरा 930-3। में। पहले के नेता वल्लभ भाई पटेल थे और सरकार से 
'अधिकाश माँगो को मनवा लेने मे आन्दोलन को जो सफलता मिली उससे किसान आन्दोलन को बडा 
बल मिला । दर 

927 में बिहार किसान सभा बनी और 934 के वाद यह संगठन काफी व्यापक हो 
गया था | ऑल इण्डिया किसान सभा का, जो बाद में वनी सबसे मजबूत अग विहार किसान 
सभा ही थी। उत्तर प्रदेश प्रान्तीय् किसान सभा 935 में बनी । 

किसी को राहत देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये। उत्तर प्रदेश में 4934 मे 
पाँच डेट रिलीफ एक्ट्स बने, पंजाब में 4934 में ही रेगुलेशन आफ एकाउणग्ट्स एक्ट पारित हुआ, 
बंगाल मे 933 में मनी ण्डर्स एक्ट पास हुआ । इन सबके बावजूद किसानो की हालत में बहुत 
सुधार नहीं हुआ । इसलिए उतका असन्तोप वढता गया और किसान आन्‍्दोतन मे तीव्रता आती 
गयी। ' 

936 में पहला अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसका नाम अखिल भारतीय ? 
किसान सभा रखा गया ।” संगठत की पहली काग्रेस दिसम्बर !936 में फैजपुर मे ठीक उसी 
समय आयोजित की गयी जिस समय भारतीय ' राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था । इस 

कांग्रेस मे 20 हजार किसानो ने भाग लिया । इसके साथ-साथ फैजपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
ने अपना कृषि सम्बन्धित कार्य क्रम पारित किया और दोनो संगठनों की राजनीतिक एकता की 
घोषणा की गयी । हु 

यद्यपि भखिल भारतीय किसान सभा देश की सारी आबादी को अपने प्रभाव मे नहीं ला 
सकी, लेकित इसकी स्थापना का ऐतिहासिक महत्त्व है। सम्मिलित माँगो के कार्यक्रम और सारे 
किसानों की समवेत आकाक्षाओं के आधार पर देश के इतिहास में पहली वार किसानों का अखिल 
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भारतीय संगठन बना । यह संगठत नयी उच्चतर चेतना के उदय का परिचायक था और इस 
तरह प्राक ब्रिटिश भारतीय किसान के स्थानीय परिप्रेदय की जगई झाप्ट्रीय परिग्रेदय का जन्म 
हुआ । 
मई 938 में किसान सभा की तीसरी काग्रेस कोमिल्ला में हुईं। इस समय तक किसान 
सभा के सदस्यों की संख्या साढें पाँच लाख तक पहुँच गयी । भाषावार 20 सूवो में से 9 में इस 
समय तक भ्रान्तीय किसान समितियाँ वन चुकी थी | इस अधिवेशन में जमीदारी प्रथा के विरुद्ध 
और साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्य करने के बारे मे तथा किसानों की तात्कालिक जरूरतों के 
सम्बन्ध में बहुत ही स्पष्ट कार्य क्रम पारित किये गये । 

4937 में नये एक्ट के आधार पर प्रान्तीय विधानसभाओ के लिए चुनाव होने वाले थे, 
इण्डियन नेशनल काग्रेस ने अपना जो चुनाव घोषणा-पत्र प्रकाशित किया था, उसमे अन्य माँगो के 
साथ-साथ किसानों की हालत में सुधार की माँग की थी | किसानो को इस घोवणा-पत्र से काफी 
वल मिला । 938 के समूचे वर्ष में भारत के सभी सूबो में किसानो के बें-वर्डे ध्ंघपें हुए और , 
लगान वृद्धि, वेदखली, जवरन मजदूरी तथा लगान की गैर-कानूनी वसूली की कोशिशो के खिलाफ 
तथा लगान की दर में कमी करने के लिए अनेक मामलों में उन्हें आशिक सफलता भी मिली । 
इसके साथ ही किसानों ने वडे-बडें जुलूस भी निकाले और समय-समय पर विशाल प्रदर्शन हुए 
जिनमे तीस हजार से लेकर चालीस हजार किसानो ने भाग लिया । 

अखिल भारतीय किसान सभा का चौथा अधिवेशन भग्रैल 939 में गया में हुआ । इस 
समय तक संगठन के सदस्यों की सढ़या 8 लाख तक पहुँच गयी थी । मार्च 940 में पत्नास मे 
अखिल भारतीय किसान सभा का पाचवाँ अधिवेशन हुआ । 942-45 में किसात सभा के कन्धों 
पर एक बहुत बडी जिम्मेदारी आ पडी । इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय 
किसान सभा और उसकी प्रान्तीय शाखाओं ने राष्ट्रीय नेताओं की रिहाई के लिए तथा एक 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए दुढ्तापूर्वक आन्दोलन चलाया । 

भारत में भुमि सम्बन्धी नीति और उसका सामाजिक-आर्थिक संरचना पर प्रभाव + 
(&07/श86प ए040ए५ वर परण५ 09 प्रड ०७८२ 0छ 5020-82ट070थ0 
झारएटाएरछ) ४ + 

स्वतन्त्रता के बाद भूमि सुधार और क्रपि विकास के लिए जो नीति अपनायी गयी उसके 
कुछ महत्त्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हें . 

. भूमि चुधार (.ध706 २९(००5)--स्वतन्त्रता प्राप्ति के वाद सरकार ने काश्तकारो, 
उप-काश्तकारो व भूमिहीव मजदूरों की दशा सुधारते के लिए नयी भूमि नीति अपनायी । वैसे 
4947 से पूर्व काश्तकारो की सुरक्षा व लगान नियम के लिए समय-समय पर विभिन्न राज्यो मे 
क्रानून पारित किये गये थे, लेकिन व्यवहार मे उनका विशेष प्रभाव नही पडा था । काइतकारों की 
स्थिति में स्थायी सुधार लाने के लिए भूमि व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तनों की आवश्यकता 
बरावर वनी रही । अन्त मे प्रथम पच्रवर्षीय योजना में यह निश्चय किया गया कि भूमि का मालिक 
इसको जोतने वाला होना चाहिए, तभी सही अर्थों मे सामाजिक परिवर्तत हो सकेगा और कृपि- 
गत उत्पादन बढ सकेगा । प्रथम योजना में भुमि सुधार सम्बन्धी निम्त कार्य क्रम अपनाने पर जोर 
दिया गया . (क) मध्यस्थो का अन्त (ख) लगान में कमी और काशतकारों को भरु-स्वामी के अधि- 
कार दिलाता, भू-स्वामी के लिए खुदकाश्त के वास्ते भूमि छोड़ना, (ग) जोतो पर सीमा निर्धारित 
करना और अतिरिक्त भूमि वाँटना, (घ). जोतों की चकबन्दी और भूमि का अपखण्डन रोकना, 
(ड) सहकारी कृषि का विकास और सहकारी ग्राम प्रवन्ध की ओर अग्रसर होना । 

प्रथम योजना की अवधि में मध्यस्थ वर्ग का लगभग अन्त कर दिया गया, लेकिन भूमि 


भारत में कृषक ससाज से सम्बन्धित राजनीति : भूमि * 905 


सुधार के अन्य पहलुओ पर काम करना बाकी रह गया । द्वितीय पचवर्षीय योजना में भूमि सुधारो 
पर ज्यादा जोर दिया गया ताकि आगे चलकर देश में समाजवादी ढंग से समाज की स्थापना की 
जा सके । भूमि सुधारों मे अनावश्यक रूप से देर होने एवं अनिश्चितता वनी रहते से ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है और कृषि व औद्योगिक उत्पादन पर विपरीत प्रभाव 
पडता है। इस योजना मे खुदकाश्त के विचार को सुनिश्चित बनाने का श्यास किया गया । सीमा 
निर्धारण व सहकारी खेती के कार्यक्रमों को लागू करने पर वल दिया गया एवं कृषि के पुतर्सगठन 
के लिए आवश्यक सुझाव दिये गये । 

, प्रथम व द्वितीय योजना की अवधि में जमीदारी, जागीरदारी एवं इनामी जैसे मध्यस्थ भूमि 
अधिकारों को समाप्त किया जा चुका था । ये देश के 40% क्षेत्र मे फैले हुए थे । इन सुधारो से 
तगभग 2 करोड़ काइतकारों का सरकार से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो गया था । काश्तकारी 
कानून वन जाने के बाद लगान सकल उपज का 7 | से |4 तक रखा गया है। विभिन्न राज्यों 
मे लगान की अधिकतम दरें निर्धारित कर दी गयी है । पंजाव व हरियाणा में उचित लगान कुल 
उपज का 33१% है तथा तमिलनाडु में कुल उपज के 333% से 4 0% के वीच मे है । कई राज्यों 
मरे काश्तकारों के द्वारा भू-स्वामित्व के अधिकार प्राप्त करने के लिए वैधानिक व्यवस्था की गयी 
है। अब तक लगभग 40 लाख काश्तकारो, उप-काश्तकारो व बेँटाईदारों को 37 लाख हैक्टेयर 
भूमि पर स्वामित्व का अधिकौर प्राप्त हो चुका है। विभिन्न राज्यों में भावी जोतो पर सीमा 
निर्धारित की गयी है। भूतकाल में राजस्थान व पंजाव में यह सीमा 20 स्टैण्डर्ड एकड पर लाबु 
की गयी थी। वर्तमान जोतों की सीमा भी विभिन्न राज्यों मे कानून द्वारा निर्धारित कर दी गयी 
है। इस समय असम में 67*4 हैक्टेयर और पश्चिम बंगाल मे 5 से 7 हैक्टेयद पर सीमा निर्शरित 
की गयी है । राजस्थान में 77:25 से 2:85 हैक्टेयर पर सीमा लगायी गयी है। सीमा निर्धारण 
कानूनों के अन्तर्गत प्राप्त अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों मे वितरित कर दी गयी। सीलिंग से ऊपर 
भूमि वितरण से 4:3 लाख भूमिहीन व्यक्तियों को लाभ पहुँचा है जिनमे से आधे व्यक्ति अबु- 
सूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के है । सरकार के पास जो व्यर्थ भूमि पडी थी, वह भी भूमि- 
हीनो मे वितरित की गयी है। उससे निर्धंन व पिछड़े वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचा है । कई राज्यों 
मे भूमि के हस्तान्तरण व टुकड़े करने पर रोक लगायी गयी है और भूमि की न्यूनतम सीमा निर्धा- 
रित की गयी है जिसके नीचे विभाजन नही किया जा सकता है। 

भूमि सुधार कानूनों के पारित होने के वावजूद भी भूमि सुधार का कार्य वाछित गति से 
आगे नही वढ सका है। इस धीमी गति के कारण अनेक जमीदार भूमि सुधार कानूनों को डाकने 
मे सफल हो गये और इस प्रकार अनेक अच्छी वा्तें लागू नही होने पायी । उदाहरण के लिए, 
सीमावन्दी नीति को घोषित करने और उसे लागू करने के बीच जो अधिक समय मिला, उसका 
फायदा उठाकर जमीदारों ने अपनी बहुत-सी जमीन दूसरो के नाम करके इधर-उधर कर दी। 
भूमि सुधार की नीति अपर्याप्त भी रही है । उदाहरण के लिए, यह तो ठीक है कि विचौलियों 
को सबसे पहले हटाया गया भौर सरकार का भू-स्वामी से सीधा सम्बन्ध स्थापित हो गया । लेकिन 
द्स नीति मे इस वात की व्यवस्था नही की गयी कि जमीन की मिल्कियत केवल उन्हीं किसानो 
के पास रहेगी जो स्वयं खेती करेंगे। इस अपर्याप्त नीति का परिणाम यह हुआ कि हि क्षेत्र मे 
सामन्ती और अद्ें-सामन्ती भूस्वामी पैदा हो गये । ये वे लोग है जो स्वयं खेती नही करते बल्कि 
फसल वेंटाई के आधार पर अथवा कही-कही मजदूरों द्वारा खेती करवाते हैं। कुछ ऐसे लोग भी 
जमीन के मालिक वन गये जो कृषि से सम्बन्धित न थे, जैसे कि महाजन, व्यापारी आदि | दूसरे 


बल 22 तो अन्यत्रवासी जमीदार पैदा हो गये और दूसरे गैर-कृषि लोगों के हाथ में भूमि 
गयी। डर ५ न 


व 


पु 
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2. सहकारी खेती (00-0एथशाए० फक्षाय॥8)--भूमि के टुकडो को मिलाकर संयुक्त 
खेती करना भारत के लिए वहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। सरकार ने ऐच्छिक आधार पर 
सहकारी खेती को बढावा देने के लिए वित्तीय सहायता, लगान व आाय-कर में रियायत दी है। 
एक राष्ट्रीय कृपि सलाहकार बोर्ड बनाया गया है। तृतीय योजना मे 38 मार्ग दर्शी परियोजनाओं 
(पाइलट प्रोजेक्टो) मे प्रत्येक मे 70 सहकारी कृपि समितियाँ स्थापित करने की योजना बनायी 
गयी थी । इन्हे चुने हुए सामुदायिक विकास खण्डों मे स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था । 

काग्रेस ने 959 में नागपुर अधिवेशन में उत्तम कृपि सहकारी समितियाँ' अथवा सहकारी 
सेवा समितियाँ” चालू करने पर बन दिया था ताकि किसानो को खाद, वीज एवं ओजार खरीदने 
व विक्री आदि मे मदद मिल सके । नागपुर अधिवेशन में एक प्रस्ताव में प्रथम तीन वर्ष तक 
अर्थात्‌ 496] के अन्त तक ऐसी समितियाँ स्थापित करने पर वल दिया गया था ! साथ मे, यह 
कहा गया था कि उसके बाद सहकारी संयुक्त खेती का प्रचार किया जायेगा जिसमे किसान भूमि 
के टुकड़े मिलाकर खेती करेगे। नाग्रपुर प्रस्ताव में सहकारी सयुक्त खेती को वस्तुत समस्त देश 
में खेती की एक व्यापक पद्धति के रूप में अपनाने की वात कही गयी थी । यही' कारण है कि 


'नाग्रपुर प्रस्ताव से काफी विवाद छिड गया । लेकिन वाद में देश मे सहकारी क्रपि के प्रति उत्साह 
उत्तरोत्तर मन्द पडता गया । 


सहकारी खेती के अन्तर्गत बहुत-से किसान अपनी जोतों को मिला देते हैं। इससे जोतो 
की सीमा बढ जाती है भर्थात्‌ खेत बड़े हो जाते हैं। सहकारी खेती सदस्य किसानो की इच्छा पर 
निर्भेर होती है । सहकारी खेती के सामान्यत चार रूप पाये जाते है--सहकारी सयुक्त खेती, सह- 
कारी उन्नत खेती, सहकारी सामूहिक खेती और सहकारी काश्तकार खेती । 

सहकारी खेती के इन चार रूपो मे से सहकारी संयुक्त खेती ही हमारे देश मे अधिक लोक- 
प्रिय हुई है। सहकारी सयुक्त खेती के अन्तर्गत इन किसानों का भूमि पर व्यक्तिगत स्वामित्व भी 
बना रहता है परन्तु खेतों का आकार बडा हो जाता है । इससे उनमे गहन खेती अथवा बडे पैमाने 


पर सेती की जा सकती है। उपज का बेंटवारा भी भूमि तथा श्रम के अनुपात द्वारा किया जाता” 
है, जो कि अधिक न्यायसंगत है । 


सहकारी खेती से कई लाभ है--सवं प्रथम तो सहकारी खेती से जोतों के आकार मे वृद्धि 
हो जाती है जिससे उन पर अच्छे एवं उन्नत ढंग से खेती की. जा सकती है । अभी हमारे देश में 
60 प्रतिशत जोतें 23 हैक्टेयर से भी कम आकार की हैं। इन जोतो पर पूंजी और श्रम का सदु- 
पयोग नहीं हो पाता | जोतो का आकार वढ जाने से उनमे लगायी गयी पूंजी और श्रम का सदु- 
पयोग हो सकेगा । खेतों का आकार बढ जाने से उनमे श्रम और पूंजी लगायी जा सकेगी और उन 
पर बडे पैमाने की खेती की जा सकेगी । साथ ही अच्छे वीज, खाद, उर्वरक एवं औजारो आदि 
की व्यवस्था भी की जा सकेगी । इनसे खेती के उत्पादन मे पर्याप्त वृद्धि हो सकेगी । 

भारत में यह प्रणाली लोकप्रिय नहीं हो, पायी । 30 जून, 4978 तक 4,947 सहकारी 
संयुक्त कृपि समितियाँ ही वन पायी जिनकी सदस्य संख्या :62 लाख और इनके अधिकार में 
भूमि की मात्रा 333 लाख हैक्टेयर ही थी। सामूहिक कृषि समितियाँ 4,750 व सदस्य सख्या 
63 लाख व इनके अन्तर्गत भूमि की मात्रा 2'4 लाख हैक्टेयर थी । इन दोनो के अन्तगँत शुद्ध 
वोया गया क्षेत्र काफी कम था और बहुत थोडी समितियाँ ही लाभ में चल रही थी। इस प्रकार 
केवल 3% से भी कम किसान सहकारी खेती” के लिए रजामन्द हो सके । 

3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम (00रगएआम० ०एथ॑०फुञाथां शि०ट्धाश0०)-- 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आशय उन क्रियाओं से है जिनके अन्तर्गत विकास और कल्याण 
के लिए लोगों के प्रयास को सरकारी प्रयास के साथ मिलाया जाता है। भारत में इस कार्यक्रम 
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का उद्देश्य न केवल ग्रामो का बहुमुखी विकास करना था वरन्‌ कृषि के पिछडेपन को भी दूर करना 
था । इस कार्यक्रम के अन्तगंत कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी । 

सामुदायिक-विकास कार्यक्रम द्वारा ग्रामवासियो का सर्वांगीण विकास करके गाँवों के 
आधिक और सामाजिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तत करना और ग्रामीणों के जीवन-स्तर को 
ऊँचा उठाना एकमात्र उद्देश्य था। ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनका उत्थान करने की दिशा 
में यह कार्यक्रम एक मुख्य कदम था । 

अक्टूबर 952 में प्रयोगात्मक आधार पर यह कार्यक्रम 55 मार्गदर्शी परियोजनाओं से 
आरम्भ किया गया । संसाधनों की सीमितता के कारण वाद मे इस प्रयास के विस्तार के लिए एक 
अन्य कार्यक्रम इसके साथ जोड़ा गया जिसे “राष्ट्रीय विस्तार सेवा' (४णार्थ फिशाभंगा 
$कश००) का नाम दिया गया। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की तुलना मे सामुदायिक विकास के 
मंसाधन अधिक होते हैं, लेकिन उद्देश्यो- की दृष्टि से दोनों कार्यक्रम एक जैसे हैं । कार्यक्रम अब देश 
के सारे गाँवो मे फैले हुए हैं। 952 में सामुदायिक विकास की प्रत्येक परियोजना का विस्तार 
क्षेत्र ।,300 वर्म किलोमीठर था, जिसमे कोई तीन लाख आवादी के लगभग 300 गाँव शामिल 
थे। अप्रैल व958 मे इस ढाँचे मे परिवर्तन लाया गया। इस संशोधित ढांचे के अनुसार एक 
सामुदायिक विकास खण्ड मे साधारणतया 40 गाँव और 92 हजार लोग आते हैं और हर 
परियोजना लगभग 620 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र मे फैली होती है। अप्रैल 977 मे सामुदायिक 
विकास खण्डो की सख्या 5,028 थी। इनका विस्तार 63 लाख गाँवों तक था जिनमें कोई 47 
करोड लोग बसे हुए थे । तीसरी योजना के अन्त तक सामुदायिक विकास खण्डो के लिए वित्त 
उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार पर थी। चौथी योजना के आरम्भ से राज्य 
सरकारें इस वित्त व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं । 

योजना आयोग के अनुसार इन कार्यक्रमों की तीन मुख्य क्रियाएँ इस प्रकार है : () उत्पा- 
दन और रोजयार में वृद्धि जिसके लिए कृषि, पशुन्‍्पालब, मछली-पालन आदि सम्बन्धित क्षेत्रो मे 
वैज्ञानिक तरीको के व्यवहार की तथा सहायक एवं कुटीर-उद्योगो की स्थापना की व्यवस्था है । 
(॥) आत्म साहाय्य, स्वावलम्बन तथा सहकारिता के सिद्धान्त का अधिकाधिक विस्तार जिसके 
लिए विभिन्न संस्थाओ का प्रबन्ध किया गया है, जो लोगो को अपने ससाधनों पर निर्भर रहने के 
लिए प्रोत्साहन देती है । (४४) ग्रामीण क्षेत्रों की अशध्रयुक्त शक्ति और समय का सदुपयोग, जिसके 
सम्बन्ध मे श्रमदान एवं अन्य प्रकार के दान द्वारा ग्रामीण ससाधनो को समुदाय के लाभ के लिए 
इस्तेमाल करने का प्रवन्ध है । 

सामुदायिक विकास-कार्य क्रम के संगठन और प्रग्मासन के लिए विभिन्न स्तरो जैसे केन्द्र, 
राज्य, जिला, खण्ड और विभिन्न एजेन्सियो का प्रवन्ध है। केन्द्र के स्तर पर क्ृपि-मन्त्रालय 
सामुदायिक विकास सम्बन्धी मूल नीतियों तथा खण्डों मेः होने वाले व्यय के “सिलसिले मे व्यापक 
प्रतिरुप या ढाँचा निर्धारित करता है। कार्यक्रम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की 
है। इसके लिए; हर राज्य में इस कार्य क्रम के संचालन के लिए एक विकास कमिश्नर होता है, 
जो राज्य सरकारो के विभिन्न विभागों के ग्राम विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों को नियमित करता है। 


कुछ राज्यों मे यह कार्ये क्ृषि-उत्पादन कमिश्नर के सुपुर्द है जो सामुदायिक विकास के अतिरिक्त 
पचायती राज और सहकारिता के भी अध्यक्ष होते 


जिला स्तर पर इस कार्यक्रम; को लागू करने तथा विभिन्न कार्यों को समच्वित करने की 
जिम्मेदारी जिला-परिपद पर होती है । जिला-परिषद मे लोगो द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के 
अतिरिक्त, खण्ड की पंचायत-समिति के अध्यक्ष तथा उसः जिले' के संसद और विधानसभा के सदस्य 
होते है । खण्ड-स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाने का कार्य पंचायत-समितियों के हाथ मे होता है 
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जिनमे ग्राम-पंचायतो के निर्वाचित सरपंच तथा कुछ पिछडी व अनुमूचित जातियो के प्रतिनिधि 
होते है । प्रत्येक खण्ठ के लिए एक खण्ड-विकास अधिकारी तथा कृषि, सहकारिता, पशु-पालन 
आदि से सम्बन्धित आठ विशेषज्ञ विस्तार-अधिकारी होते हैं जो पंचायत समिति के निर्देशन में 
कार्य करते हैं। कुछ गैर-सरकारी सगठन जैसे महिला-मण्डल, युवक सघ, कंपि-समाज आदि मी 
इस कार्य में पंचायत का हाथ' वँटाते हे । गाँव के स्तर पर ग्राम सेवक होता है, जो वहुधन्धी कार्ये- 
कर्ता के रूप में काम करता है | हर ग्रामसेवक लगभग 0 ग्रामों में सामुदायिक विकास काय॑ क्रम 
की देख-रेख करता ' 

सामुदायिक विकास द्वारा कृषि अर्थव्यवस्था के आधारभूत परिवर्तत और सुधार लाने के 
इस प्रयास की आरम्भ में बडी सराहना की गयी। सुविख्यात इतिहासकार प्रो. टॉयनबी के 
अनुसार, “यह कृपकों के लिए विश्व इतिहास की सर्वाधिक लाभकारी क्रान्तियों मे से है ।” सयुक्त 
राष्ट्र संघ के एक मण्डल की' राय में “यह वर्तमान शताब्दी का एक प्रमुख प्रयोग है ।” पण्डित 
नेहरू के शब्दों मे सामुदायिक विकास कार्य क्रम शक्ति, आशा और उत्साह की तेजी थे फैलने वाली 
चितगारियाँ है ।”” मोटे तौर पर इस कार्यक्रम से तीन दिशाओं मे प्रगति हुई है । ,एक तो ग्रामीण 
क्षेत्रों में विकास के लिए आधारित संरचना उपलब्ध है । दूसरे, विकास के प्रति समदृष्टिगत एवं 
वहुप्रयोजनीय दृष्टिकोण को बढावा मिला है। तीसरे, पुराने रीति-रिवाजों के खिलाफ और 
उत्पादन कार्यो के अनुकूल लोगो की अभिरुचियों में परिवर्तंत आने लगे हैं । पहली तीन योजनाओं 
में कुल मिलाकर इस कार्यक्रम पर 50 करोड़ रुपये खर्च हुए। 907-68 से 973-74 तक 
इस पर व्यय की गयी राशि! !72 करोड रुपये के लगभग थी । पाँचवी योजना में सामुदायिक 
विकास के लिए लगभग 27 करोड रुपये की व्यवस्था की गयी थी । 

इन सारी उपलब्धियों के बावजूद इस कार्यक्रम की असफलताएँ इतनी गम्भीर हैं कि कुछ 
अर्थंशास्त्री सामुदायिक विकास कार्यक्रम को बिल्कुल विफल मानते हैं। उत्पादन और रोजगार 
के सम्बन्ध में सामुदायिक कार्यक्रम की मूल्याकन रिपोर्टों से बोध होता है कि इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत छोटे-छोटे- किसानो और भूमिहीन मजदूरों को लाभ नहीं पहुँचा । वलवन्त राय मेहता 
समिति की रिपोर्ट से इस' बात का पता चलता है कि सरकार द्वारा उपलब्ध तकनीकी सुविधाओं 
का अधिकाश लाभ बडे-बडे भुमिधरो व सम्पन्न किसानो ने उठाया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
खर्च का अधिक भाग कल्याण सम्बन्धी कार्यो जैसे स्कूल, अस्पताल आदि पर लगा, जो दिखावे के 
लिए तो ठीक रहा लेकिन उत्पादन के लिए सहायक नहीं रहा। इस प्रकार उत्पादन कार्य को 
अधिक बढावा नही मिल सका । उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से छोटे किसानो और बेतिहर 


मजदूरों को लाभ न मिलने से अधिकाश ग्रामीण जनसंख्या में निष्क्रियता और नैराश्य की भाव- 
नाओो को बहुत वल मिला है। 


' » 4, कृषि की नयी कार्यनीति (०एछ 2870प्राध्ारं आएक्ा०४९४) -+-नयी तकनीक का मूल 
है नये सुधरे वीजो का अन्य कृषिगत निविष्टियों के नयें रूपो एवं नये सयोगों के साथ 
योग । इससे खेती प्रकृति से उतनी परिसीमित नही रही जितनी कि परम्परागत खेती रहती है । 
चूँकि कृपि के क्षेत्र मे यह तकनीक एकाएक आयी, तेजी से जितना विकास-विस्तार हुआ और 


थोडे-से समय में इससे आश्चर्यजनक परिणाम निकले, इसलिए इसे हरित क्रान्ति” की संज्ञा दी 
जाती है। ४ 


इस कार्यक्रम को कृपि की नयी युक्ति या कार्य-नीति भी कहा जाता है जिसे 966 की 
खरीफ फसल के साथ शुरू किया गया | 960-64 में एक केाये क्रम गहन कृषि जिला कार्यक्रम 
(पराशाअप6 8870-0३ 750४० ?7०ड्ापध7ा7०) के नाम' से देश के सात चुने हुए जिलो में 
अपनाया गया । यह 'एकप्ु एत कार्यक्रम' के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके अत्वगंत 
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विभिन्न कृपिगत साधनों को एक साथ चुने हुए क्षेत्रों में: प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य 
अनाज के उत्पादन में वुद्धि और तेज आर्थिक विकास के लिए आधार तैयार करवा था। इसके 
अन्तर्गत किसा नों को ऋण, बीज, खाद, औजार आदि उपलब्ध कराना एवं केन्द्रित प्रयासों द्वारा 
दूसरे क्षेत्रों के लिए गहन खेती का ढाँचा तैयार करना था| 

964-65 से इसी दृष्टिकोण के संशोधित रूप का देश के अन्य भागों में गहन कृषि 
क्षेत्रीय कार्य क्र ([7थाआंप०७ 580७४ 87०७ ९7०ह/4076) के अन्तर्गत विस्तार किया 
गया | 7965-66 तथा 966-67 के सूखा के कारण तथा अधिक उपज वाले बीजो की उप- 
लब्धि के फलस्वरूप नयी कृषि नीति को अपनाया गया । इस नीति या युक्ति का मूल उद्देश्य ज्ञान 
और प्रौद्योगिकी के प्रयोग से प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि लाना है। इस कार्यक्रम या नीति 
के मुख्य अंग इस प्रकार हे --ऊँची उपज वाले वीजो का प्रयोग, वहुफसली कार्य क्रम, सिंचाई की 
व्यवस्था व पानी का ठीक प्रवन्ध तथा सूखे क्षेत्रों का सुसम्बद्ध विकास । इस नीति का मूल तत्त्व 
अधिक उपज देने वाले वीजों दा प्रयोग है । 

नयी कृषि नीति के अन्तगेंत अनेक फसलो का उत्पादन बढा है| सबसे अधिक वृद्धि गेहूँ 
के उत्पादन में हुई | इस बात को लेकर प्राय, यह कहा जाता है कि हरित क्रान्ति मुख्यत्त- 'गेहूं 
की क्रान्ति है । 

उन्नत किस्म के वीज, अधिक खाद, श्रेष्ठकर तकनीक आदि के प्रयोग से उत्पादिता से 
भी भारी वृद्धि हुई हे, य्यपि इसमे घट-बढ होती रही है । पंजाब में जहाँ हरित क्रान्ति का अधिक 
प्रभाव पडा है, वहाँ प्रति हेक्टेयर उपज में और भी तेजी से बुद्धि हुई है । उदाहरण के लिए, 
975-76 और 977-78 के बीच पजाब में औसत प्रति हेक्टेयर उपज गेहूँ की 2,449 किलो- 
ग्राम और चावल की 2,887 किलोग्राम थी, जबकि सारे देश के लिए यह औसत उपज गेहूँ की 
,425 किलोग्राम और चावल की ,25 किलोग्राम थी । 

हरित क्रान्ति देश मे भारी वाद-विवाद का वियय बनी हुई है। इस क्रान्ति क्या विस्तार 
बहुत सीमित रहा है । यह परिसीमितता तीन प्रकार की है । एक का सम्बन्ध फसलो से है, दूसरी 
का भूमि सें और तीसरी का राज्यों या क्षेत्रों से है। फसलो की दृष्टि से यह क्रान्ति केवल गेहूँ 
की फसलो तक सीमित रही है। साथ ही इस कान्ति का विस्तार बहुत थोड़ी भूमि से ही अभी 
तक हुआ है | देश की लगभग-97 प्रतिगत भूमि, जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं $ हरित 
क्रान्ति नही आयी है) इसी प्रकार देश के इने-गिने राज्यो या स्थानों भे ही हरित ऋान्ति का 
प्रभाव पड़ा है | मुख्य रूप से यह क्रान्ति पजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों भे ही 
आयी है । शेप सारा देश इस क्रान्ति से लगभग अछता रहा है । 

सामाजिक-आश्िक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि इस कान्ति का लाभ केवल बड़े-बड़े 
सम्पन्न भूमिवानों को ही मिला । चूंकि इस क्रान्ति के पहले अथवा इसके साथ भूमि-सुधार कार्य- 
कम पूरा नहीं किया गया, इसलिए कपि विकास की इस वयी नीति के अन्तर्गत मिलने बाली 
सुविधाओं का सारा फायदा धनवानों ने ही उठाया । अपनी पहुँच और अपेक्षाकृत विशाल साधनों 
के वल दर बड़े-बडे भूमिवानों ने ही ऊँची उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्बरकों, पम्प-्सैट व 
ट्रेक्टरो आदि की सुविधाओं को हृथिया लिया। इस प्रकार उत्पादन और आय बढ़ाने की यह 
कान्ति मुत्य रूप से ऐसे लोगों के लाभ के लिए ही काम में आयी। श्री फ्रेन्‍्केल के अध्ययन जोर 
उत्तर भ्रदेश तथा पजाब के फार्म-सर्वेक्षणों से यह सिद्ध हुआ है कि क्रपि क्षेत्र की असमानताएँ 
ने केवल भू-स्वामित्व के सम्बन्ध मे असमानताओ के कारण बढी है, बल्कि कृषिगत साधनो, ऋण 
और तकतीकी ज्ञान की प्राप्ति और प्रयोग करने में असमानताओ के फलस्वरूप 'भी बड़ी हे 
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हरित क्रान्ति ने केवल बडे जमीदारों और छोटे किसानो के वीच ही फासला नहीं बढाया है वल्कि 
प्रादेशिक असमानताओ को भी वल दिया हैं। कारण, इसका फैलाव देश के चन्द भागों तक ही 
परिसीमित रहा । 
भुमि सम्बन्धी नीति का सामाजिक-आर्थिक संरचना पर अन्नाव (पराए४० णी ॥6 48क्षक्षा 
एणगाएए था धा6 8000-20०7०ग॥6 $7परणंएा8) 
भूमि सम्बन्धी नीति सामाजिक सरचना को प्रत्येक युग में प्रभावित करती रही है । 
अग्नेजी शासन काल में त्यी भूमि व्यवस्था में भूमि पुण्य वस्तु हो गयी थी । इससे' किसानो को यह 
अधिकार तो मिला कि वह अपनी जमीन को वेचें या रेहन कर सकें, लेकिन महाजन को भी यह 
अधिकार मिला कि वह किसान की जमीन हडप ले । नये आर्थिक पर्यावरण में जिस दरिद्रता का 
जन्म' हुआ उसके कारण अधिकाधिक जमीन महाजनो की होने लगी. । फलस्वरूप भारतीय कृपक 
समाज का व्यापक स्वत्वापहरण हुआ और दूरस्थ जमीदारो के वर्ग का आविर्भाव हुआ | भारतीय 
किसानो की गरीबी और ऋणग्रस्तता के कारण किसान की जमीन वनिया, सहाजन या जमीदार 
के हाथ में जाने लगी । काश्तकार मालिकों की सख्या घटी और जमीन धीरे-धीरे गरिने-चुने लोगो 
के अधिकार में आती गयी । गरीव और मध्यम किसान का अल्पाश ही घनी हो सका, उनका 
अधिकाश बँटाईदार या खेतिहर मजदूर हो गया । किसानो के बीच वर्ग विशिष्टीकरण की प्रक्रिया 
लगातार अधिकाधिक तीन होती गयी । खेतिहर मालिको और काश्तकारो की सख्या घठती गयी 
और गैर-काश्तकार जमीदारों की सख्या बढती गयी । बंगाल, विहार, उड़ीसा, मद्रास और देश 
के अन्य भागों से ब्रिटिश सरकार द्वारा दिये गये अस्थायी मालिकाना हक के चलते जमीदारो का 
जो वर्ग बना था, उसके अतिरिक्त अब दूरस्थ और गैर-काश्तकारी जमीदारो के एक नये वर्ग 
का जन्म हुआ । गैर-काश्तकार जमीदार, काश्तकार मालिक ओर वेंटाईदार लेतिहर मजदूर-- 
खेती से सम्बन्धित कुल इतने ही वर्ग नही थे। भूमिहीन सवंहारा के नीचे खेतिहर' आवादी के 
दूसरे तबके भी थे जो अत्यन्त निर्धन, लगभग कृषि दासता की स्थिति मे थे । 

स्वाधीनता के बाद अपनायी गयी भूमि सुधार सम्बन्धी नीतियों ने भी भारतीय सामाजिक 
संरचना को किसी न किसी रूप से प्रभावित किया है। उदाहरणाथं, 'हरित क्रान्ति! से' कृपको मे 
परस्पर व अन्तर्क्षत्रीय असमानताएँ उत्पन्न हुई जिससे करोडो कृपक परिवारो मे असन्तोप बढा है । 
इस नीति मे अधिक सम्पन्न क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया गया, जबकि आवश्यकता थी पूर्वी उत्तर- 
प्रदेश, विहार व राजस्थान आदि के अकालग्रस्त क्षेत्रों पर अधिक ध्यान देने की । 'नयी नीति” 
ने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक तनावो को जन्म दिया है। देहातो मे एक नया धत्तिक वंगग' 
(6 76ए 7ंथं। ०६5५) उत्पन्न हो गया है जिसकी स्थिति खेतिहर मजदूर, छोटे क्ृपक व अन्य 
काश्तकारो से काफो अच्छी है। क्रपि ससार दो उप-ससारों मे विभक्त हो गया है--एक, अरम्परा- 
गत पद्धति का पोषक है तो दूसरा नवीन पद्धति का । इससे नये वर्ग भेद पैदा हो रहे है । 

संक्षेप मे, स्माधीनता के बाद अपनायी गयी कृषि नीतियों से भारतीय समाज निम्नलिखित 
वर्गो में विभक्त हो गया है ' 

(7) जमीदार वर्ग--जमीदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए अनेक कानून पारित किये 
गये किन्तु इत कानूनो का सही प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हो सका । अत, देश के कई भागों में 
आज भी जमीदार वर्ग बना हुआ है। असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भी अभी भी 
ऐसे कानूनों को लागू करना है जिनसे जमीदारो को समाप्त किया जा सके । विहार में जमीदारी 
प्रथा ज्यो-की-त्यो बनी हुई है । 

(४) सामन्ती ओर अर्धं-सामन्तो भूस्वासी वर्ग--भूमि सुधार नीति का एक परिणाम यह 
हुआ कि कृपि क्षेत्र में सामन्‍्ती और अर्द्ध-सामन्ती भू-स्वामी पैदा हो 'गये । ये वे लोग हैं जो स्वयं 
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छेती नहीं करते, वल्कि फसल बँटाई के आधार पर अथवा कही-कही मजदूरों हारा खेती करवाते 
हूँ । कुछ ऐसे लोग भी जमीन के मालिक वन गये जो कृषि से सम्बन्धित न थे, जैसे कि महाजन, 
व्यापारी आदि | दूसरे शब्दों मे, एक तो अन्यन्नवासी जमीदार पैदा हो गये और दूसरे गर-कृषि 
'लोगो के हाथ से भुमि चली गयी । 

(8) पूँजीवादी फिसान--यह किसानो का वह वर्ग है जो बहुत बड़े-बड़े कृषि फार्मों पर 
मजदूरों के जरिये खेती करा रहे है। यह वर्ग सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओ--कृषि' उपकरण 
कीटनाशक ऋण, बीज, रासायनिक खाद, नलकूपो, पम्प सैठो, द्रक्टरों आदि का प्रयोग कर रहा 
है। कृपि आय का एक बहुत वडा अश इस वर्ग के हिस्से मे भाता है और यह वर्ग अपने फार्मों 
पर काम करने वाले श्रमिको का शोपण करता है । 

(५) लघु किसान--भारत प्रमुखतया लघू कृषकों का देश है। साधारणतया 5 एकठ व 
इससे कम कार्यशील जोतो के कृपषक लघु कृपक कहलाते हें तथा 2'5 एकड व इससे कम जोतों 
वाले सीमान्त क्रपक (१४छटागर्श 7075) कहलाते है । लघु किसानों की दो मुख्य श्रेणियाँ है--- 
(!) वे जिनकी जोत छोटी तो हे, पर जो किसी न किसी तरह अपनी जोत से गुजारा कर लेते 
है--भऔौर (४) वे जिनके पास गरुजारे लायक जमीन नही है और इसलिए उन्हें फालतू समय में 
दूसरो की भूमि पर “मजदूर' के रूप मे कार्य करना पडता है । लघु किसान पुराने कर्ज के रूप मे 
बढती हुई मजबूरियो के कारण अपनी भूमि बेचने के लिए वाध्य हो जाते है जिससे भुमिहीन 
श्रमिकों की सख्या लगातार बढती जा रही है । 

(९) खेतिहर मजदुर--हमारी कृषि नीति से खेतिहर मजदूरों का एक नया वर्ग भी 
उत्पन्न हो गया है । राष्ट्रीय श्रम आयोग ने खेतिहर मजदूरों को दो मोटी कोटियो में विभाजित 
किया--() भमिहीन मजदूर, और (४) बहुत छोटे किसान जिनकी आय का मुख्य साधन, कृपि- 
जोतो के बहुत छोटे होने के कारण, मजदूरी-रोजगार है । पहली कोटि के भुमिहीन श्रमिकों को 
इस दो मुख्य कोटियों मे बॉटा गया है--() स्थायी श्रमिक जो कृपक परिवारो से वेंघे हुए (&8- 
०६०) होते है, इन्हे ठेके या बेचे श्रमिक भी कहते है, और (॥) अनियत तथा अस्थायी (0४६४७) 
क्षमिक । स्थायी ठेका खेतिहर मजदूर (5&॥04००० 80०7075) साधारणत. बापिक या मोसम के 
भाधार पर कार्य करते है। इनका भू-स्वामी के साथ किसी-न-किसी प्रकार का ठेका होता है । 
इतकी मजदूरी, प्रथा व परम्परा के आधार पर निर्धारित होती हे / साधारणतया; ये कही और 
मजदूरी करने के लिए स्वतन्त्र नही होते । इसके विपरीत, अनियत श्रमिक उस समय रखे जाते हँ। 
जब खेती के क्षेत्र मे काम अधिक होता है। इनका रोजगार अस्थायी होता है और इन्हे वाजार- 
दर के अनुसार मजदूरी दी जाती है। ये किसी भुस्वामी से वँधे नहीं होत । व्यक्तिगत रूप से ये 
स्वतन्न्र होते है । ये कभी भी काम को छोड़ सकते है । 

दूसरी कोटि मे' आने वाले छोटे कृपक-श्रमिकों को तीन उपकोटियों मे वाँटा जा सकता है: 
() वे छोढे किसान जिनके पास बहुत थोड़ी भ्रुमि होती है और इस कारण वे अपने अधिकाश 
तमय से दूसरों की भूमि पर मजदूर के रूप मे कार्य करते है, (पर) वेटाईदार ($047०७००9ए०75) 
जो भूमि पर कार्य के बदले उत्पाद से भाग लेने के अलावा मजदूरी पर भी काये करते हू । (॥) 
पट्‌ठेदार जो ठेके पर भूमि लेकर खेती करते है और साथ ही मजदूरी पर भी कार्य फरते है । 

काफी लम्बी अवधि से देश मे लेतिहर मजदूरों की संख्या बडी तेजी से बढती रही है और 
अब यह सस्या बहुत अधिक हो गयी है । [974 की जनगणना के अनुसार, मुख्य क्रिया के आधार 
पर, पेश मे सेतिहर मजदूरों की संख्या उस वर्ष 4:75 करोड़ थी, जो कि कुल श्रमिक संख्या का 
463 पतिशत भाग था। 


न 
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देश के अधिकाश खेतिहर मजदूर अपेक्षित एवं दलित जातियो के सदस्य है । इनका सामा- 
जिक स्तर वहुत नीचा हे । कही-कही तो इनकी स्थिति निरीह मुक पशुओ जैसी दिखायी पड़ती है । 
गरीबी और वेकारी के कारण प्रायः इन्हे दास की तरह जीवन विताना पडता है । कई बार'थोडा- 
सा कर्ज लेने के बदले इन्हे जीवन भर, कभी-कभी कई पीढियो तक वेगार व निक्ृष्ट काम करना 
पडता है । 


वर्गोय हितों तथा जातीय राजनोति में अन्तःक्रिया (्राशबणी०णा३ 7४ज़ल्शा ([855 7४०४5 
था (६४० ९०६०5) 


जमीदार, पूँजीवादी किसान, सामनन्‍्ती और अद्धं-सामन्ती भुस्वामी वर्ग का सम्बन्ध समाज « 


की उच्च समझी जाने वाली जातियों से रहा है | इस वर्ग के राजपूत, जाट, महाजन, ठाकुर आदि 
जातियाँ आती है । दूसरी तरफ खेतिदूर मजदूरों का एक बहुत वडा हिस्सा अनुसूचित जातियों 
जनजातियो और पिछडे वर्गों से सम्बन्ध रखता है। इसलिए भारत में 'वर्गीय हित” और 'जातीय 
हित” आपस में घुल-मिल गये है । ऊँची समझी' जाने वाली जातियाँ खेतिहर मजदूरों का शोपण 
कर रही हे । उन्हे जमीदारो के खेतो पर आज भी मजदूरो के रूप मे रहना पडता है और निर्धा- 
रित न्यूनतम मजदूरी भी नही मिल पाती है। जमीदार वर्ग चाहता है कि सेतिहर मजदूर उनके 
इशारे पर वोट दें | गाँवो से हरिजनों पर वरावर अत्याचार होते रहे है। परन्तु धीरे-घीरे शोपित 
वर्ग ज|गरूक हाता जा रहा है जिसका परिणाम होगा (वर्ग सघर्ष!। बिहार में 'वर्ग संघ की 
असेक घटनाएँ हो चकी है । 
स्वाधीनता के बाद भारत सें कृषक समाज से सम्बन्धित राजनीति 
(०0,705 0 &ठ7५0ए+प 5ए8ट708 व पप्तछ ए0ड ए05एडच0डरापटछ8 ।्र०75) 

भूमि सुधार से सम्बन्धित राजनीति (7॥6 ?०॥605 ०९ ॥.थात 7२९00775)--स्वाघीनता 
के बाद भारत में कृपक समाज से सम्बन्धित 'राजनोति' का नेतृत्व जमीदारो और जागीरदारो के 
हाथो में आ गया। चूँकि सामान्य किसानो के पास “राजनीति” करने के लिए न तो समुचित घन 
था और न संगठन । यहाँ तक कि गरीब किसानो के हित सवर्द्धंन के लिए नीतियाँ भी वनायी गयी 
तो जमीदारो ने स्थानीय स्तर पर नौकरशाही से सॉठ-गाँठ करके उनका क्रियान्वयन रोक दिया | 
स्वाधीन भारत में किसानो से सम्बन्धित राजनीति का विवेचन और विश्लपण निम्नलिखित विन्दुओं 
के आधार पर किया जा सकता है 

() भूमि सुधार के आलोचक--सरकार द्वारा लागू किये गये भुमि सुधारो के सम्बन्ध मे 
अनेक अध्ययनी से यह जाहिर होता है कि इन सुधारो ने ग्रामीण समाज की बुनियादी वर्ग सरचना 
को नहीं वदला है बल्कि पुराने जमीदारों की एक बडी संख्या को एक नयी तरह के समृद्ध भू- 


स्वामियों के वर्ग में रूपान्तरित मात्र कर दिया है । यद्यपि उससे कुछ धनी आसामियों को खेतिहर . 


स्वामी बनने में मदद मिली है तथापि उन गरीब किसानो और आसामियो.की, जो इतने गरीब 
है कि मुआवजा नही दे सकते और जमीन नही खरीद सकते, स्थिति भूमि के असुरक्षित कृपकों 
की हो गयी है। प्रतिस्पर्धात्मक बाजार अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ मे इस स्थिति का अर्थ है तथ्यत 
खेतिहर मजदूर की स्थिति । जैसाकि प्रोफेसर थोनंर ने सार रूप में टिप्पणी की है-- प्रकार रूप 

शोपितों के लाभ के लिए पारित भूमि सुधार कातूनो ने भारत की ग्राम सरचना में कोई 
बुनियादी रदोवदन नही की है | अल्पतन्त्र के छोटे अल्पसंख्यक के पास इन कानूनों के वच निकलने 
के लिए बुद्धि तथा ससाधन हे और हर हालत में इन कानूनों में बचाव के रास्ते इतत व्यापक हू 
कि जोड-तोड बैठाने के लिए काफी आधार मिल जाता है ४ ) 
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(2) भूमि सुधार के लिए निर्मित कानूनों में दोष--भारत मे जमीदारी उन्मूलन तथा 
भूमि के सम्पत्ति सम्बन्धों को प्रभावित करने वाले अन्य कानूनों से निम्तलिखित दोप है . (क) 
,  बितिहर अथवा कृषक की परिभाषा काफी अस्पष्ट है जो सुधार लागू करते समय अपनी व्याख्या 
में जोतने वालों के बजाय स्वामियों को कृपक रूप मे सामने आने का मौका देती है। (ख) इनमे 
अनेक वचाव के रास्ते हैं जिनका फायदा भूस्वामी अपने सम्पत्ति अधिकारो को बनाये रखने में 
उठा सकते है | (ग) जिन विचौलियों अथवा जमीदारो के सम्पत्ति अधिकार खेतिहर अथवा आसामी' 
को हस्तान्तरित किये जाने है उन्हें मुआवजा स्वय खेतिहर अथवा आसामी को ही देना होता है। 
इस प्रकार केवल धनी खेतिहर और आसामी--उनका एक हिस्सा मात्र ही मुआवजा अदा 
कर सकते है और वे ही भूमि खरीद सकते है। भारी सख्या मे गरीब खेंतिहर और आसामी 
कानूत द्वारा प्रदान किये गये अवसर का लाभ नही उठा सकते । (घ) इसने छृपि क्षेत्र मे कानूनी 
कलह का माहौल पैदा कर दिया। ह 

संक्षेप में, अपने पूंजीवादी दृष्टिकोण के कारण काग्रेस सरकार वह एक उपाय अपनाने से 
वची है जो हालाकि लक्ष्य की पूर्ति के लिए केवल पहला कदम ही है अर्थात्‌ जमीन के अश्ली 
कृपकों को भूमि का हस्तान्तरण । जब तक यह कदम नही उठाया जायेगा तब तक कृपि क्षेत्रों में 
फलती-फूलती कृषि अथवा सामाजिक शान्ति सम्भव नहीं होगी । कृपक वर्ग की सर्वाधिक सशक्त 
आकाक्षा है जमीन की भूख और जब तक इस भूख को सन्तुष्ठ नही किया जाता तब तक कृपक वर्ग 
चिरस्थायी रूप से असन्तुष्ट रहता है और भूमि के लिए तात्कालिक एवं संगठित संघर्ष छेड़ता है। 

(3) सरकार द्वारा प्रद्स सुविधाओं का लाभ बड़े किसानों ने उठाया--चूंकि सिंचाई, 
बीज, उवं॑रक, सुधरे हुए कृषि उपकरण आदि क्ृषको को मुफ्त नही दिये जाते बल्कि उनके लिए पैसे 
देने पड़ते हैं, अत इन सुविधाओं का फायदा जैसा कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन ने सकेत 
किया है प्रमुख रूप से बडे किसान उठाते है ।' 

इसी प्रकार धन उधार देने की बुराइयो को रोकने के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नो - 
से सामान्य गरीब किसान को कोई लाभ नही हुआ । जैसाकि रूरल क्रेडिट सर्वे रिपोर्ट में बताया 
गया है कि “अब साहूकारो की किस्म बदल गयी है । बड़े किसान या जमीदार सहकारी तथा अन्य 
संस्थाओं में अपनी प्रभावशाली स्थिति का इस्तेमाल करते हुए वही लुटेरे. क्रियाकलाप चलाते है 
जो पहले साहुकार करते थे ।' 

(4) ग्राम संगठनों पर धनी किसानो का नियस्त्रण--सरकार ने कृषि स्थिति सुधारने के 
लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे सहकारी समितियों आदि की स्थापना की किस्तु इन तरीकों ने कृषक' 
समाज के घनी तबकों को ही आर्थिक और इसलिए सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि को मजबूत 
किया है । कम्युनिटी ध्ोजेक्ट इवेल्युएशन रिपोर्ट में कहा गया हे कि “जब कोई ग्राम' सगंठनो--- 
' चाहे वे समितियाँ हो, विकास मण्डल हो, ग्राम पचायत हो अथवा न्याय पचायत की सदस्यता 
के---प्रतिमान पर विचार करता है तब उसे पता चलता है कि इनकी सदस्यता बड़े कृपको में 
सीमित है और गाँव के इन सगठनो में छोटे किसान तथा कृषि मजदूरों को वस्तुत. कोई साझेदारी 
नही है ।//! 

(5) तनाबों और टकराहुट का उभ्तरता प्तिमान--काग्रेस सरकार की कृषक नीति ने 
भारत के कृपक समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है । उसने सामन्‍्ती तथा अद्धें-सामन्ती 
जैसे पूराने वर्गों को पंगु बना दिया है । उसने धनी किसानों के एक वर्ग को मजबूत और ठोस 
बनाया है ) जहाँ तक गरीव और मेंझोले खेतिहरो, भूमि मजदूरों तथा ग्रामीण आबादी के अन्य 
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निचले स्तरों की बात हे, अन्य कार्यक्रमों के साथ मिलकर कृषि तीति के परिणामस्वरूप उनकी 
भौतिक दशाओ मे कोई सुधार नही हुआ है । जैसाकि एक अध्ययन से कहा: गया है--केत्ध और 
राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले उपायो के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों मे हितों का एक 
तेज संघ और फलत* सामाजिक दरार विकसित हो रही है । एक ओर समृद्ध किसाव, भूस्वामी' 
प्रामीण साहुकार और व्यापारी तथा ग्रामीण जनता के अन्य समृद्धतर तबके है । दूसरी ओर 
मेंझोले और छोटे कृपक, भूमि मजदूर तथा तबाह, गैर-खेतिहर, खेतिहर आवादी का विशाल 
हिस्सा “ जैसा कि पहले देखा जा चुका है, सामाजिक जातियों और आर्थिक वर्गों के वीच घनिष्ठ 
सह-सम्वन्ध है । इसके परिणामस्वरूप, वर्गमो के संघर्ष जातियो के संघरपों का भी रूप लेते है । इस 
प्रकार ग्रामीण क्षेत्र नये जाति तनावों से उवल रहे हे, जो कभी चुनावों में, कभी आशिक संघर्षो 
में और कभी स्थानीय संगठनों के सथर्पों में दिखायी पठते हें |! 
भूमि सुधार से सम्बन्धित राजनीति के परिणाम 


भूमि सुधार से सम्बन्धित राजनीति के परिणामस्वरूप--() सुधारो का फायदा प्रमुख रूप 
से घवी किसानो ने उठाया है, (॥) ग्राम सम्बन्धी परिवर्तन लाने के लिए बनाये संगठनों पर 
ग्रामीण जनता के ऊपरी वर्गों का प्रभृत्व है, (॥) ग्रामीण समाज के सरक्षक विविध वर्गों के वीच 
निरन्तर तनाव, हेप तथा टक्कर की स्थिति उत्पन्न हुई है । 


स्वाधीन भारत में किसान आन्दोलन 
(?2७38]घ7 ॥१४॥0५5५/27०5 एप 7770ए४एआछाप०छ28८०८ परा2) 


, तेलंगाना आन्दोलन (946-48)--स्वाधीन भारत में हैदराबाद राज्य में तेलगाना 
के कृपको का आन्दोलन एक ऐतिहासिक घटना है । यह आन्दोलन कम्युनिस्ट पार्दी के नेतृत्व में 
प्रासम्भ किया गया था और निजाम ने आन्दोलन को कुचलने का भरसक प्रयत्न किया था। 
आन्दोलनकारियों का दावा था कि लगभग 2,500 ग्रामो मे जमीदारों और जागीरदारो को समाप्त 
करके “कम्युन' प्रणाली शुरू कर दी गयी। आन्दोलन के प्रणेता गरीब और खेतिहर किसान थे 
ओर जमीदारो से भुभि छीनकर उसका पुनवितरण किया गया एवं कृपकों के ऋण भी समाप्त कर 
दिये गये | सितम्बर 948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य पर नियन्त्रण स्थापित किया और 
साम्यवादियों के खिलाफ तेलगाना में कायेवाही की । आन्दोलनकारी नेताओं को जैलो में ढूँस दिया 
गया एवं साम्यवादी पार्टी को राज्य मे गैर-कानूनी धोपित कर दिया गया । सन्‌ 4957 मे पार्टी 
ते आन्दोलन समाप्ति की घोषणा कर दी । तेलंगाना के किसानों के संधर्प को समथन देने के लिए 
क्रम्युनिस्टो ने नेहुरू की दक्षिणपन्थी नीतियो की खूब धज्जियाँ उडायी और शहरी लोगों ने मजदूरों 
से सत्र प्रकार के असन्तोप, उकसाने व॑ उसका फायदा उठाने की जी-जान से कोशिश की । 


2 तंजोर में किसान आन्दोलन-- इस कालावधि मे साम्यवादी दल द्वारा प्रेरित किसान 
आन्दोलन तंजोर मे शुरू हुआ । तंजोर के इलाके को, जिसे तमिलनाड का चावल उत्पादन केन्द्र 
माना जाता है, जमीन पर ब्राह्मण जागी रदारो का आधिप य है । इस जमीन पर, खेतिहर मजदूर, 
जो कि अधिकाश अनुसूचित जातियों के हे, काम करते है । सन्‌ 950 के दशक मे होने वाले कृषक 
आन्दोलन ने उनके असन्तोप को भ्रकट किया था किन्तु सन्‌ 960 में किसान आन्दोलन ने नया 
हूप धारण कर लिया । आन्दोलन के' दवाव, हटताल एवं साम्यवादी मार्ग निर्देशन में जमीदारों 
को झुकना पडा ओर खेतिहर मजदूरों की न केवल मजदूरी वढानी पडी अपितु भूमि के वितरण 
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में पायी जाने बाली विपमता की ओर ध्यान खीचा गया । आन्दोलन के बाद तनाव इतने बढे कि 
जमीदारों और खेतिहर मजदूरों के मध्य एक दीवार सी खड़ी हो गयी ।* 


3. नकसलवादी आव्दोलच--सन्‌ 967 में पश्चिम वगाल के दार्जिलिंग जिले में खेतों मे 


जमीदारो के यहाँ काम करने वाले कृषको ने उन खेतो पर जबरदस्ती कब्जा करना प्रारम्भ कर 
दिया जिसे वे जोतते थे । जब एक वहुत बड़ी संख्या मे खेतिहर किसानों ने जमीदारो के खेतो पर 
कब्जा कर लिया तो पेकिंग रेडियो ' ने इसे 'लाल जिला” (२०6 ॥)8070) कहकर पुकारा और 
घोपणा की कि नक्सलवाद से भारत मे क्रान्ति! प्रारम्भ होगी। भारत की सरकार ने इसे चीनी 
घूसपढ़ समझकर आन्दोलन को कुचलने का प्रयत्न किया । 


] 


इसी प्रकार श्रीकाकुलम मे किसानो ने उम्र क्रान्तिकारी आन्दोलन प्रारम्भ किया । केरल 


में मार्स्सवादियों ने गरीब किसानो को संगठित करके किसान सभाओं के माध्यम से उनके असन्तोष 
को व्यक्त किया । पश्चिम वंगराल में किसान आन्दोलन के प्रणेताओ ने युनाइटेड फ्रण्ठ सरकार की 
मोन स्वीकृति से लगभग ,50,000 एकड़ भूमि जमीदारो से जबरदस्ती छीनकर के राज्य भर 
से हिंसा, मारकाट, हत्या और अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी । 


4. किसान आन्दोलन--23 दिसम्बर, [978 को चौधरी चरणसिंह का जन्म दिवस मनाने 


के लिए नयी दिल्ली के वोट क्लव के विस्तृत मैदान में "किसान सम्मेलन” आयोजित किया गया । 
इस सम्मेलन में उत्तरी भारत के राज्यों से अधिक किसान एकत्रित हुए। इसे श्री चरणर्तिह की 
लोकप्रियता का प्रभावशाली प्रदर्णन माना गया । सम्मेलन भे किसानो की माँगों से सम्बन्धित एक 
“चाट र' भी प्रस्तुत किया गया था जिनमे खेती मे लगने वाले व्यय और उसमे होने वाली आय के 
बीच असच्तुलन को समाप्त करने, कृषि उत्पादनों के निर्यात पर सभी प्रकार के प्रतिवन्ध हटाने, 
विभिन्न प्रकार के आथिक सगठनो और समितियों मे किसान को अनिवायं रूप से प्रतिनिधित्व देने, 
खेती मे इस्तेमाल होने वाले बिजली, पानी, खाद, कीटनाशक दवाइयाँ और बीजों का मूल्य कम 
करने, किसान बैक स्थापित करने आदि पर जोर दिया गया । 


किसान सम्मेलन की वास्तविक राजनीति यह थी कि जनता पार्टी मे होने वाले घटकवादी” 


सत्ता संघर्ष में इसे प्रभावी अस्त्र के रूप मे प्रयुक्त करके चरणसिह-राजनारायण एण्ड कम्पनी के 


प्रभाव में वृद्धि की जाये, जिससे वे प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाई की निर्णय प्रक्रिया को अपने पक्ष 
में मोट सकें । 


5. शरद जोशी का आन्दोलन--किसान जागृति से महाराष्ट्र मे शरद जोशी जैसे एक 


आन्दोलनकारी नेता का उदय हुआ जिसने गन्ने को 30 रुपये कुन्तल और प्याज को 00 रुपये 
कुन्तल का दाम दिलवाने के लिए नासिक जिले में "रास्ता रोको' अभियान आरम्भ किया । 
आन्दोलन के नेता शरद्‌ जोशी है जिन्हे आईं. ए एस. होने के नाते प्रशासन का विशेष अनुभव 
है। वे सयुक्त राष्ट्र सघ मे भी काम कर चुके है। उनका कहना है कि सरकार, मिल मालिक तथा 
सरकारी और गैर-सरकारी व्यापारिक सस्थाएँ बाजार पर अपने नियन्त्रण के कारण एक ऐसा 
मूल्य बनाये रखती हैं जो किसानो के लिए लाभकर नही । इस मूल्य पर न किसान अपने जीवन- 
स्तर में कोई सुधार कर सकते है, न ही खेती की दशा मे। वाजार की शक्तियों को प्रभावित 
करने मे इस आन्दोलन ने किसानो में शहरो के खिलाफ एक चेतना पैदा की है । यह चेतना सबरे 





व 


नाग एम्रद्लाधभ्षवा जरा फाक्कालाल लि7८०, *गुप्ढ तरएाटकडातए एण॑दाराणा) 92४फ्रष्छा। 00 [80- 
]९५5 00 पद (माह घात0फ़ालाड ॥5 दवी। पाठ घ्रणढ8 967 थात ७एाएआए8 9९ए४७०५९ ९6 पढ़ ए|ल्व- 


भच्छ७ प्र0च्च छशाड वदान्नफ्ण0 0च्)न धी6 9 घ95 00 ०३55 [दवाएं एणराएत65 जाग प्रो प्रवधाठप्रधों तए4- 
श0्ा 70066 7 ९956 ?! 


है| 


ह 


9]6.. भारत में कृषक समाज से सम्बन्धित राजनीति : भूमि' /” * 


स्पष्ट रूप में कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के किसान आन्दोलन में प्रकट हुईं थी जब उन्होंने अपने 
आन्दोलन के दौरान सबसे कारगर ढग से रास्ता रोकते का अभियान चलाया था । 

जो स्थिति तमिलनाडु में नारायण स्वामी तायडु की है, श्ाय: वही स्थिति महाराष्ट्र मे 
शरद्‌ जोशी की है। नायडू ने तमिलनाडु के किसानों को अपनी ओर आकपित किया और उनके 
कुपषक संगठन के अन्तर्गत चलाया जा रहा आन्दोलन एम, जी. रामचद्धन की सरकार के लिए 
ज्षारी सिख वन गया । किसानों और सरकार के वीच टकराव की स्थिति वन गयी । खासकर 
बडे किसान जिनका ग्रामीण क्षेत्रों मे विशेष प्रभाव रहता है, सरकारी आदेशो का उललघन करने 
लगे। विभिन्न करो को करोड़ो रुपये की घकाया रकम वे सरकार को अदा करते से इन्कार करते 
रहे । शरद्‌ जोशी के शेतकारी सगठन ने किसानो को निर्देश दिये कि जब तक गन्ने की कीमत 
300 रुपये प्रति टन निर्धारित न की जाये तव तक चीनी मिलो को गन्ना मत दो -भत्रें ही गन्ना 
खेतों में सूख जाये । 

दिसम्बर 987 में नाग्रपुर मे शेतकारी संगठन की ओर से किसानों की एक विशात रैली 
का आयोजन किया गया जिसमे क्रपि उत्पादनों के लिए प्रोत्साहन मूल्य देने की किसातों की माँग 
का समर्थन किया गया । शेतकारी संगठत के नेता शरद्‌ जोशी ने राज्य में कपास का खरीद मूल्य 
760 रु. प्रति विवण्टल देने की माँग को लेकर रेलरोकों व रास्ता रोको आन्दोलन शुरू करने की 


घोषणा की ।* 
6. किसान विडी--सन्‌ 980 के पूर्वार् मे किसान आन्दोलनों ने सत्याग्रह के अब तक 


बचे हुए ओऔजार लम्बी कूच का सहारा लिया। राष्ट्रीय आन्दोलन में नमक सत्याग्रह के समय 
दांडी मार्च के जरिये गाँधीजी ने इस पर ध्यान केन्द्रित किया या। महाराष्ट्र के विदर्भ में किसानो 
की दिंडी से गुरू हुआ यह सिलसिता पूरे देश मे फैलने लगा। 46 जनवरी को कर्नाटक में नार- 
कुण्ड से किसानों की दिडी शुरू होकर 5 फरवरी को बगलोर विधानसभा पर पहुँची। रैयत 
कार्मिक सघर्प समिति द्वारा आयोजित इस विंडी का नेतृत्व देवराज अर्स ने किया। महाराष्ट्र मे 
दिंडी का नेतृत्व शरद्‌ पवार ने किया और 29 दिसम्बर, 80 को वागधुर पहुँचकर विधानसभा को 
अपना माँगपत्र देने का कार्यक्रम बना डाला । मुख्यमन्त्री अतुले ने इस चाल को “निरस्त करने के 
, लिए 26 दिसम्बर को ही विधानसभा का अधिवेशन स्थग्रित करवा दिया | 
7. किसान रली--नई दिल्‍ली में वोट क्तव पर 6 फरवरी, 98। को सम्पन्न हुई 
किसान रैली सम्भवत: ससार की विशालतम रैली थी। अनुमान है कि इसमे कश्मीर से लेफर 
कन्याकुमारी तक देशभर से लगभग 25 लाख लोगो ने भाग लिया। यो आयोजको ने 30 लाख 
तक का दावा किया है जबकि विपक्ष का अनुमान 0 लाख तक का ही है। इसमे सन्देह नही कि 
यह रैली चीन की उस रैली से भी वी थी, जिसमे 25 लाख व्यक्ति शामिल हुए। अचानक इस 
समय किसान जमघट की श्रीमती गाँधी और उनके दल को क्या जरूरत पड़ गयी थी ? इ. कांग्रेस 
के महासचिव के अनुसार 'हम यह दिखाना चाहते हें कि देश के 95 प्रतिशत किसान श्रीमती 
गाँधी के साथ हे सिर्फ 5 प्रतिशत 'कुलक' अन्य विपक्षी दो के साथ हें ।! वास्तव में, विपक्ष 
द्वारा चलाया गया नासिक से किसान आन्दोलन अनेक राज्यो--तमिलनाडु, कर्माटक, महाराष्ट्र, 
उत्तर प्रदेश, पजाव, गुजरात, हरियाणा भे तेजी से फैल गया था और यह खतरा पैदा हो गया था 
कि ग्रामीण भारत की 80 प्रतिशत जनसख्य। कही कांग्रेस (३) के प्रभाव से टूटकर पूरी तरह 
विपक्ष के हाथ मे त चली जाय । इसलिए शायद श्रीमती गाँधी के लिए आवश्यक हो गया कि वह 
एक वार फिर 'वोटो के जखीरे” इस ग्रामीण भारत के सामने यह सिद्ध करे कि किसानों के हिंतो 
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की रक्षा काग्रेत (इ) द्वारा ही की जा सकती है। रैली से यह 'भी सिद्ध करने की कोशिश की गयी 
है कि किसानों के नेता नःचौधरी चरणसिंह है न और कोई बल्कि श्रीमती गाँधी' ही हे और उनका 
ही ब्रामीण भारत पर वचेंस्त्र है ।! 

8. ७: प्रतिपक्षी दलों द्वारा आयोजित किसान रेली---सत्तारूढ दल की प्रतिक्षियास्वरूप 
छः प्रत्िपक्षी दलों भारतीय कम्युनिस्ट पार्दी, माक्सेवादी पार्टी, अर्स कांग्रेस, शिरोमणि अकाली 
दल, फारवर्ड ब्लाक, कऋ्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी और लोकतान्त्रिक लोकदल ने 26 मारे, 
98] को किसानों का एक विशाल शक्ति प्रदर्शन दिल्‍ली में किया। इन दलो की मान्यता थी 
कि चरणसिंह ने केन्द्रीय वित्त मन्‍्त्री वनने के वाद जो सूत्र छोड दिया था, कृपक जागृति के उसी 
छोर को पकड़कर इदिरा काग्रेस की जडों को खोदा जा सकता है । 

9. महेन्द्र सिह टिकंत के नेतृत्व में किसान आन्दोलच--पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान 
नेता महेन्द्रतिह टिकेत ने असहयोग आन्दोलन छेह्रकर किसानो का आद्धान किया कि वे बिजली के 
विलों और बैक कर्जो की अदायंगी न करें । उन्होने राजधानी दिल्‍ली की घेरावन्दी करने की धमकी 
देते हुए कहा, “हम उस गहर को दूध और सबव्जियो के लिए तरसा सकते है । 25 अक्दूबुर 
988 से 3] अफ़्टूबर 988 तक टिकंत के नेतृत्व मे डेड़-दो लाख किसान ससद और सरकार 
की चौखट पर पंचायत करने इण्डिया गेट से आगे वोट क्लब पर पहुँच गये । उनकी मॉँग थी कि 
किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम दिया जाये। बाद में 4 जुलाई 989 को दिल्‍ली मे 
देश भर के किसान संगठनों ने किसानो की अखिल भारतीय संस्था “भारतीय किसान सघ' से 
शामिल होने का निर्गय किया जिसके अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के किसान नेता महेन्द्र सिंह टिकैत हैं, 
लेकिन 989 में ही भारतीय किसान संघ! में टूट की स्थिति पैदा हो गई । 

भारतीय राजनीति में किसान लॉबी : हित समुह की भूमिका 

(टा5उ5छ 7.0588१ एव गरणहार 70708 + वप्नड र0ठा.8 07 एफ्ररछओ' 0एपाटता&7702) 
एक व्यावसायिक समूह के रूप मे किसानों को सगठित करने के काम मे काफी कठिनाई 

रही है। 920-30 के दौरान गाँधीजी और उनके कुछ अनुयायियों ने सत्याग्रह के ढंग पर 
किसानो के स्थानीय विरोध आन्दोलनों का नेतृत्व अवश्य किया था। भूमि का लगान बढ़ाये जाने 
के खिलाफ पटेल ने जो वारडोली आन्दोलन चलाया था, वह ऐसे आन्दोलनों मे सबसे अधिक सग- 
ठित तथा सर्वोत्कृप्ट आन्दोलन था | कुछ हृद तक इन आन्दोलनो के उदय के साथ कुछ इलाकों 
में किसानो की प्राथमिक सस्थाएँ वनी और काग्रेंस के कार्यकर्ताओं ने उनको मदद दी । 930- 
40 के बीच काग्रेस मे आमूल परिवर्ततवाद की लहर पैदा होने के बाद किसानो को राष्ट्रीय 
आन्दोलन के एक अंग के रूप मे सगठित करने के प्रयत्न वढ़ गये और 936 में ऑल इण्डिया 
किसान सभा की स्थापता हुई । लेकिन अनेक कारणो से-- शायद मुलत: इस कारण से कि देहातो 
से काग्रेस मुख्यत उन लोगो में ही शक्तिशाली थी, जो धनी थे और जो भविष्य में चिन्ता का 
कारण वनने वाले ऐसे सगठनों के प्रति उत्साह नही रखते ये---ऑल इण्डिया किसान सभा के नेता 
अपने कांग्रेसी सहचारियों से पूर्णत* सन्तुष्ट नही थे और कुछ ही वर्षों मे यह संगठन बडे पैमाने 
पर सी. पी. आई. के सदस्यों तथा उनके प्रति सहानुभूति रखने वालो के प्रभुत्व में आ गया । 
942 में किसान सभा के बहुत से गैर-कम्युनिस्ट नेताओं को इस संगठन के वापस बुलाने के 
परिणामस्वरूप इस पर सी. पी आई. के लोगों का प्रभूत्त और भी मजबूत हो गया। ऑल 
इण्डिया किसान सभा राज्यों मे बनी, इसकी शाखाओं को मिलाकर एक ढीले-ढाले फेडरेशन के 


कै 


- *£ राजस्थान पत्रिका, 3 दिसम्बर, 987 | 
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रूप मे चलती रही और हर राज्य की शाखा की सदस्य संख्या और उसकी गतिविधि सी. 
पी. आई. के प्रादेशिक नेताओं द्वारा इसे दी जाने वाली सहायता के अनुसार घटती-बढ़ती 
रहती थी । 
जव किसान सभा साम्यवादी दल की भुजा के रूप में कार्य करने लगी तो अन्य दलों ने 
भी अपने-अपने किसान संगठन वना लिये। जैसे समाजवादी दल ने हिन्द किसान पचायत सभा 
और अन्य वामपन्‍्थी दलो ने सयुक्त किसान सभा। यह एक तथ्य है कि भारत में सरकारी 
नीतियो को प्रभावित करने में किसान संघो की नगण्य भूमिका रही है चूँकि भारतीय किसान, 
जाति, आर्थिक हैसियत आदि अनेक बातो के आधार पर समूहों में वैँटा हुआ है | फिर भी यह 
एक वास्तविकता है कि आज तक किसान लॉबी के प्रभाव के कारण ही सरकार कृषि पर आय कर 
नही लगा पायी | पजाव, उत्तर भ्रदेश तथा हरियाणा सरकार की नीतियो पर किसान लॉवी का 
प्रभाव, निरन्तर वढता जा रहा है । मार्च 977 के चुनाव के वाद केन्द्र में जनता पार्टी सरकार 
की स्थापना से किसान लाॉबी का प्रभाव बढ़ने लगा । किसान सम्मेलन' के माध्यम से चो. चरण 
सिंह ने किसानो को 'ट्रेड यूनियन! की भाँति संगठित करने का प्रयत्त किया । चरणसिंह की पीठ 
पर किसान की छाया होने के कारण एक वार तो मोरारजी देसाई को उनसे समझौता भी करना 
पडा और उन्हें 'उपप्रधानमन्त्री' का पद देना पडा । श्रीमती इन्दिरा गाँधी को भी किसानों की 
बढती हुईं शक्ति को पहचान करके ही दिल्‍ली में विशाता किसान रैली आयोजित करके उन्हें बने 
समर्थक बनाये रखने की कोशिश करनी पडो । 
राजनीति में जिस नये तत्त्व को जातिवाद की संज्ञा दी जा रही है उसका सम्बन्ध जाति से 
नही वर्ग से है, उसके उद्भव के कारण सामाजिक नही आर्थिक है । गहराई से देखने पर 970 
के दशक मे मध्य जातियों का उत्कर्प एक वर्ग का उत्कर्प दिखलायी देगा, यह वर्ग, है सम्पन्न बडे 
किसानो और जमीदारों का । इसी लिए इस जाति समूह से अहीर-जाट-गूजर के साथ राजपुत भी 
जुड़े हुए है [8. 3. 0. छ.] | इनको जोढने वाला सूत्र समस्वार्थ हैं, जाति या सम-सामाजिक 
श्रेणी नही । आरम्भ में तीन चुनावों तक इस' वर्ग की आशिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि यहें 
स्वतन्त्र हूप से राजनीति के मैदान में उतरता,। अपने हितो की रक्षा के लिए इसने अपना समर्थन 
कार्ग्रेंस को दिया । छठे दशक में इसके प्रभाव के चिन्ह रैय्यतवाडी क्षेत्र में स्पप्ट हो गये थे । 
प्रादेशिक मन्त्रिमण्डलों मे इस वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाने लगा । भ्रदेश में प्रवल होने के वाद 
केन्द्र तक पहुँचना इसकी राजनेतिक यात्रा की तकंसगत परिणति है । 
भारतीय किसानो को यदि ढंग से संगठिन किया जाये तो भारतीय राजनीति में वे एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भुमिफा अदा कर सकते हे। महाराष्ट्र के शरद्‌ जोशी का इरादा था कि महा- 
राष्ट्र और पंजाब में लड़ाई जीतकर वे उत्तरी भारत के दूसरे इलाकों की तरफ बढ़ेंगे। इधर 
महेद्ध्सिह दिकेत ने मेरठ और दिल्ली में किसानों की माँगो को लेकर जमघट जरूर इकट्ठा किया 
पर अभी किसान आन्दोलन के व्यापक रूप मे फैलने के कोई आसार नही नजर आते । उत्तर भारत 
मे ज्यादा लम्बे समय तक आन्दोलन नही चल सके हे । इसमे कोई सदेह नहीं कि किसान यदि 
स्वतन्त्र शक्ति के रूप मे खडे हो जायें तो वे राजनीतिक प्रक्रियाओ को व्यापक रूप से प्रभावित कर 
सकते हैं। प्रथम, लोकसभा में 2!:4 किसान थे और 7वी लोकसभा में 40%8। 38वीं लोकसभा ” 
में किसान 38:4% थे । परन्तु ये लोग छोटे किसानो और खेतिहर मजदूरों का प्रतिनिधित्व नही 
करते | वे तो जमीदारो और घनी किसानो ([धली ए८४४आाए>) के वर्ग से सम्बन्ध रखते है। 
गरीब छोटे किसानो को यह भी पता नहीं कि उनके ताम पर कोई आन्दोलन चल रहा है या 
भदर्णन किया जा रहा है। तथाकथित किसान नेता जिनमे कई चोटी के नेता भी शामिल हैं बिना 
आन्दोलनो के किसानों के नेता बन गये । 
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निष्कर्ष : किसान शक्ति का अभ्युदय 

वास्तव में 80 के दशक मे किसानो और सगठित किसान आन्दोलन का महत्त्व आ्थिक 
नीति के सन्दर्भ मे तो बढा ही था । अब एक-दो वर्षों मे उसका राजनीतिक महत्त्व भी बढने लगा 
है । यूँ तो इस तथ्य को महाराष्ट्र में विधानसभा के आम चुनाव में शरद्‌ जोशी के शेतकारी संगठन 
ने विपक्ष का समर्थत करके सावित किया था, किन्तु उसने चुनाव दंगल मे सीधे घुसना उचित न 
समझा था। उसी समय, शेतकारी संगठत के सहयोगी संगठन कर्नाठक राज्य रैय्यत सध ने भी 
जनता पार्टी का समर्थन किया था। उसके बाद जब वी पी. सिंह ने इन्दिरा कांग्रेस से विद्रोह 
किया तो वे उत्तर प्रदेश की किसान यूनियत के आमन्त्रण पर गोरखपुर मे और शेतकारी संगठन 
के वुलावे पर सडाना में किसानो की सभाओं में भाषण देने के लिए गये थे। इससे किसान 
आन्दोलन राजनीति से गहरे तौर पर जुडने लगा है । " 

किसानों में यह नई चेतना कि वे अपने-अपने स्वतन्त्र और निर्दलीय संगठन वनाकर राज- 
नीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करे, उनकी निराशा और असन्तोप को अभिव्यक्त करती है । 
अर्थशास्त्री बताते है कि खेती की उपज के दामो और औद्योगिक पैदावार के दामो मे जो असंतुलन 
970 के दशक में तीन्र हुआ, वह उससे पहले बहुत साधारण था । 'किन्तु 980 के दशक में तो 
वह और ज्यादा विकार युक्त बना है। दिल्‍ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापक दलीप स्वामी और 
कलकत्ता के ुमाटी ने अपने अध्ययत मे !97-80 के दौरान किसानो की दाम ,सम्वन्धी लूट 40 
हजार करोड रुपये आँकी थी । किन्तु 985 के आरम्भ में सत्ताछुढ सरकार ने भारत को 2!वीं 
शताब्दी मे ले जाने का यह रास्ता अपनाया कि सघन पूँजी लागत वाले अत्याधुनिक उद्योग लगाये 
जायें तो खेती की उपज के दामो का असन्तुलब और ज्यादा तीखा होता जा रहा है । किसानो का 
नेतृत्व यह महसूस करता है कि देश ने एक वार इस रास्ते को पकड़ लिया तो न केवल छोटे 
उद्योगो, खेती औरः अन्य व्यवसायों की दुर्दशा होगी और वेकारी बढेगी, वल्कि बाद मे इस रास्ते 
से देश को हटाना लगभग असम्भव हो जायेगा । /गाँधीवादी और समाजवादी विचारक ही नही, 
सच्चे लोकतन्त्रवांदी और मानत्रतावादी भी इस सम्भावी स्थिति को भयावह मानते है और ,चाहते 
हैं कि पूरी ताकत लगाकर उसे रोका जाये । परन्तु जब तक सत्ताधारी न बदले जायें, व्यवस्था 
बदलने की हालत पैदा नहीं हो सकती और किसान नेता ऐसी भूमिका अपनाना चाहते-है कि सत्ता 
को वदलकर व्यवस्था को बदले । 

संक्षेप मे, राजनीतिक दलों के नेताओं ने किसान आन्दोलनों को अपने पक्ष से इस्तेमाल 
करना प्रारम्भ कर दिया है और किसानो को भी अपनी “शक्ति! (वोट ग़क्ति) की पहचान होने 
लगी है । 
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('आक्सफोर्ड शब्दकोप के अनुसार पुलिस” शब्द से अभिप्राय है--“कानून और व्यवस्था को 
बनाने रखने एवं नियन्त्रित करने वाला संगठन--राज्य की अन्तरंग सरकार ।/ इस दृष्टि से 
'पुलिसमैन' वह व्यक्ति है जिसे कानून एवं व्यवस्था वनाये रखने के लिए सरकारी कोप से वेतन 
दिया जाता हे । लेकिन भाषा में 'पुलिस' का मतलब है 'पुलिटिया”' (?०॥४४8) जिसका अथे होता 
है 'पोलिस” या “राज्य” (?०॥$ ०५ 5६40०) । वस्तुत. पुलिस से अभिप्राय है 'प्रशासत की व्यवस्था' 
अथवा प्रशासन का नियन्त्रण (8 8प्रशशा३ 0९ 867० 07 (०४०ं॥/०)) । आधुनिक 
समय में पुलिस संगठित नागरिक अधिकारियो का वह समूह है जिनका प्रमुख कार्य सुब्यवस्था 
स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम करना तथा कानूनो को लागू करना है |? 

अधिकाश देशों और समाजो मे प्रारम्भ से ही किसी न किसी भाँति चौकसी (श्रेणी शा - 
फ्रधर्त ण98क्षातर।णा) करने वाला संगठन अवश्य रहा होगा । प्रारम्भिक समाजों में यह संगठन 
अत्यन्त सरल और सामान्य दृष्टि वाला होगा, किन्तु सभ्यता के विस्तार के साथ-साथ जैसे-जैसे 
जनसख्या बढती गयी, आवागमन और संचार साधनों का विकास हुआ वैसे-वैसे यह संगठत भयंकर 
जटिल और तकनीकी बनता गया । फिर भी, प्रशासनिक संगठन मे राज्य की एक स्वतन्त्र इकाई 
के रूप मे पुलिस एक आधुनिक सरचना है। 

भारत के पुलिस प्रशासन में केन्द्रीय सरकार की भूमिका 
(तह ए008 300ाराडपर ७70 पर ए08 . 7008 08 ट्गार&ा, 50५5शश्वद्रत) 
ब्रिटिश और अमरीकी पुलिस व्यवस्थाओ से भिन्न भारतीय पुलिस व्यवस्था एकात्मक और 
संघात्मक जैसे वर्गीकरणो मे नही बाँधी जा सकती ॥3 भारतीय संविधान के सातवें अनुभाग मे 
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; भारत में पुलिस प्रशासन : कानून ओर व्यवस्था के सन्दर्म में. 92] 


पुलिस” विषय की प्रविष्टि 'पब्लिक आर्डर', जेल” तथा न्याय प्रशासत एवं सुधार गृहो आदि के 
साथ ही राज्य सूची के अन्तर्गत आती है। पुलिस प्रशासन से सम्बद्ध इन सारे विपयो को राज्य 
सूची मे रखना यह संकेत देता है कि देश के पुलिस प्रशासन से भारत की केन्द्रीय सरकार का कोई 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध नही है, किन्तु यदि तीनो सूचियो की प्रविप्टियों को ग्रम्भीरता से देखा जाये तो 
केन्द्र के अधिकार क्षेत्र मे ऐसे कितने ही गम्भीर, आवश्यक एवं नाजुक विपय हैं जिन पर केन्द्रीय 
सरकार का भ्रभ्नाव या अधिकार राज्यों के पुलिस प्रशासन को नाना प्रकार से प्रभावित करता 
रहता है। उदाहरण के लिए, केन्द्रीय सूची के कुछ विपय है--आग्नेय एवं विस्फोटक पदार्थों का 
प्रशासन, अन्तर्राष्ट्रीय पुर्लिंस, वेतार व्यवस्था, केन्द्रीय सतर्कता, अखिल भारतीय पुलिस सेवा से 


सम्बद्ध विषय तथा राजकीय पुलिस क्रियाकलापो की अन्य राज्यों मे वैधता इत्यादि ॥! 
इसी प्रकार राज्यों के पुलिस प्रशासन को समर्थन देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अपने 


संरक्षण मे अनेकानेक केन्द्रीय पुलिस इकाइयो का सृजन किया हैं। इनमे से कुछ हैं--वी. एस. 
एफ., सी. वी. आई., सी. आई. बी., सी. आर. पी., आसाम राइफल्‍स, एस. वी. वी., नेशनल 
पुलिस अकादमी तथा फॉरेन्सिक परीक्षण शालाएँ इत्यादि । इसी क्रम मे यह भी उल्लेखनीय है कि 
भारतीय सविधान की समवर्ती सूची में भी ऐसे अनेक विपयों को- सम्मिलित किया गया है, जिनके 
माध्यम से केल्द्रीय सरकार देश के पुलिस कार्यो पर अपना निर्णायक वर्चेस्त्र बनाये रखती है। ये 
विपय है--दण्ड विधि एवं कार्य पद्धति, निवारक नजरवन्दी, दवाएँ एवं विभिन्न प्रकार के विप, 
श्रमिक सघ, घुमक्कड़ जनजातियाँ तथा समाचार-पत्र आदि-आदि । यहाँ पर भी स्मरणीय है कि 
केन्द्रीय गृह मन्त्रालय सभी केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों मे पुलिस प्रशासन की व्यवस्था करने के लिए 
पूर्णत: उत्तरदायी है | हमारे देश की साविधानिक व्यवस्था संस्थात्मक स्तर पर तो सघीय है परन्तु 
हमारे संविधान की आत्मा एकात्मक है, परिणामत. व्यवहार में हमारी पुलिस व्यवस्था राष्ट्रीय 
एवं एकीकृत प्रकृति बनाये रख सकती है। फलत चाहे राज्यो मे विद्यमान पुलिस व्यवस्था हो 
अथवा विकास व्यवस्था हो, सभी को संविधान मे व्याप्त 'केन्द्रीयकृत संघवाद' की सीमाओ में ही 
कार्य रत रहना होगा । 

हमारे देश के पुलिस प्रशासन मे केन्द्रीय सरकार की अप्रत्यक्ष किन्तु महत्त्वपूर्ण भूमिका, जो 
कि संधीय संसद और गृह मन्त्रालय के माध्यम से प्रकाश में आती है, निम्न रूपो मे प्रकट है . 

पुलिस प्रशासन में केन्द्रीय सरकार की भूमिका? 


संसद गृह भन्‍्नालय 
. संघ और समवर्ती सूचियों पर विधि !' अखिल भारतीय कानूनों का प्रशासन 
निर्माण 2. संघीय क्षेत्रों का प्रशासन 
2. आधारभूत पुलिस अधिनियमों मे 3. भारतीय पुलिस सेवा का कामिक प्रवन्ध 
सशोधन 4. पुलिस समन्वय 
- 3. आपातकाल के दौरान विशेष उपाय, 5. शस्त्रों और अन्य साज-सज्जा की आपूर्ति और 


कदम व व्यवस्थाएँ नियन्त्रण 
' 6. होमगार्ड और सिविल डिफेंस का संचालन 
7. स्टॉफ अभिकरणो और सहायक इकाइयो के 
जाल द्वारा संचालन अपन न 25 2: जल वार रा चिलिन 6 ः 
ही +-त-ततत+ 
हि कल कक संघ सूची अनुभाग शा, प्रविष्टियाँ 5, 8, 9, 8, 9, 65, 70 और 80। 
* बा 84 : 7व्रवा 200००, (एथा०३, 4977), 9. 40. 
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922... भारत में पुलिस प्रशासन ; कानून और व्यवस्था के सन्दर्भ में 


भारतीय सविधान की व्यवस्थाएँ इस प्रकार की द्वे कि यद्यपि पुलिस विपय राज्यों के पास 
है लेकिन विशेष परिस्थितियों मे केन्द्र पूरा छा जाता' है । भारतीय पुलिस अधिनियम, 486व, 
दीवानी प्रक्रिया सहिता, 859, हिन्दु और इस्लामी कानून आदि में सशोधन करने का अधिकार 
भारतीय ससद को है और इस माध्यम से राज्यो का पुलिस प्रशासन केन्द्र के प्रभाव मे आ जाता 
है । सघ एवं राज्य सम्वन्धों में प्रशासकीय पहलू को लें तो हम सुपष्ट रूप से देखते हे कि राज्यों 
में पुलिस प्रशासन के कार्यान्वयन मे केन्द्रीय सरकार की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और वह 
केन्द्रीय गृह मन्चालय के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। केन्द्रीय गृह मन्त्रालय का यह विशेष 
दायित्व है कि वह राज्यों मे आपराधिक अथवा फौजदारी प्रशासन और कानून तथा व्यवस्था की 
विशिष्ट समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में राज्यों को सहायता दे और उनका मार्गदर्शन 
करे । इस प्रक्रिया मे केन्द्रीय गृह मन्त्रालय राज्य पुलिस सगठनों में केन्द्रीय रिजव॑ पुलिस से अथवा 
अन्य राज्यों से अतिरिक्त पुलिस वल नियुक्त कर सकता है । गृह मन्त्रालय के अधीन अनेक ऐसे 
कार्यालय हैं जो पुलिस से सम्बन्धित और उससे मिलते-जुलते विशिष्ट दायित्वो का निर्वाह करते 
हैं । अनेक ऐसे केन्द्रीय अधिनियम है जो देश में पुलिस कार्यों का नियन्त्रण और निर्देशन करते हैं । 
ये आधारभूत अधिनियम हैँ--दि इण्डियन पैनल कोड, दि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एवं 
दि इण्डियन एवीडेंस एक्ट | आई. पी. एस. पदाधिकारियों की सेवा शर्तों, उनके अधिकारों और 
कत्तेंव्यो, वेतन आदि के निर्धारण में गृह मन्ध्रालय की भूमिका सर्वोच्च है । यद्यपि अधिकाश आई. 
पी. एस. अधिकारी अपने सेवाकाल का अधिकाश भाग राज्य सरकारो में व्यतीत करते है लेकिन 
उनकी भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण और अनुशासन एवं दण्ड आदि से सम्बन्धित मामलों भें राज्य 
सरकारो का व्यवहारतः कोई नियन्त्रण नही होता । केन्द्रीय गृह मन्त्रालय का यह भी' विशेष 
दासिदन्‍मं है कि वह राज्यों में पुलिस विभागो से सहयोग बैठाते हुए होमग्राडो का जाल बिछाये और 


४/ तुशक नागरिक सुरक्षा संगठत कायम करे । 


(3 
च। र 


रे 


ग्ी, चन्द्र प्रकाश भाग्भरी के शब्दों मे, “कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करने के 
<भिएँ राज्यों के अत्यन्त विकसित पुलिस संगठनों के साथ भारत सरकार की अन्य एजेन्सियाँ भी 
टन केन्द्र सरकार द्वारा 'समानान्तर' एजेन्सियो का रखरखाव भारतीय सघ व्यवस्था की बहुत 
अजीब विशेषता है ।/ भारत के प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारतीय संघ की इस विक्ृति का 
बचाव किया है। 'केन्द्र राज्य सम्वन्ध' पर अपनी रिपोर्ट मे उसने लिखा : 
सेण्ट्ल रिजव॑ पुलिस और सीमा सुरक्षा दल सशस्त्र दल हैं, जिन्हें सघ ने देश की बाह्य 
तथा आन्तरिक दोनो तरह की सुरक्षा की आवश्यकता के कारण खटा किया है । इन परिस्थितियों 
में राज्य की नागरिक शक्ति की सहायता में संघ के सशस्त्र पुलिस दल का इस्तेमाल पूरी तरह से 
संवैधानिक है। यह वात भी साफ है कि इस प्रकार की सहायता राज्य सरकार के अनुरोध पर 
अथवा जरूरत पडने पर दी जा सकती है । क्‍या ऐसी सहायता की जरूरत है, यह प्ररन जाहिर है, 
केन्द्र के निर्णय का विपय है |? 
जब भारत सरकार अपने ही निर्णय के आधार पर राज्यों मे अर्ध-सैनिक दल तैनात करती 
है तब इससे राज्य की स्वायत्तता के सिद्धान्त का गम्भीर रूप से अतिक्रमण होता है । 
केन्द्रीय विधायिका ने सेण्ट्रल रिजव॑ पुलिस फोर्स एक्ट 949 में लागू किया । इसके मुख्य 





।. चन्द्र प्रकाश भाम्भरी - “अद्धं सैनिक संगठनों की भूमिका” के. मैथ्यू कुरियन, पी. एन. वर्गास 
(सम्पादित), केन्द्र राज्य सम्बन्ध (मेकमिलन, नई दिल्‍ली, 980) पृ. 57॥ 
#(शाडार-5:द8 #टधाएा! € (50एथ०ाएणला, 0 पापा, शागरा5प9 ए. प्णा6 4ैथिए, है वग्रागाञ३- 
घर रे४०णजाड एजाप्राउश0॥, पं८छ 0०00, 969), 9. 36. 


>> 





कार्य बताये गये हैँ---प्रथम, भारत सरकार इसे उन उपद्रवग्रस्त इलाकों मे भेज सकती है, जहाँ 
केद्र सरकार को कोई विशेष उत्तरदायित्व निभाना है और जहाँ स्थिति की यह माँग है कि सशस्त्र 
पुलिस भेजी जाये | द्वितीय, भारत सरकार स्थानीय पुलिस के पूरक के रूप में सी. आर. पी. 
एफ. को देश के किसी भी हिस्से मे भेज सकती है। कोई राज्य सरकार बडे पैमाने पर कानून 
व्यवस्था सम्बन्धी गड़बड़ी होने की स्थिति में अपने पुलिस दल के पूरक के रूप में इसे बुला सकती 
है। कानूनी स्थिति यह है कि केन्द्र सरकार सावंजनिक आवश्यकताओ के अपने निर्णय के आधार 
पर सी. आर. पी. एक. को पूरे देश मे कही भी भेज सकती है। सन्‌ 975 में सी. आर, पी. 
एफ. की सस्या 65,000 से अधिक थी | । (०५.० 


बी. एस. एफ. को स्पष्ट रूप से दिये गये कार्य इस प्रकार है--प्रथम, भारत-पाकिस्तान 


तथा भारत-बंगला देश सीमाओं की देखभाल करना और गश्त लगाना, द्वितीय, अनाधिकार हस्तक्षेप, 
गैर-कानूनी घुसपैठ तथा सीमा पार की तस्करी की घटनाओं से निपटना । वी. एस. एफ. कसी 
भी राज्य, की सशस्त्र पुलिस वटालियन की ही तरह का हल्का पदाति (इनफैण्टरी) दल है । 
स्थापना के तुरन्त वाद ही इसे सेना की पैदल वटालियन की तरह के शस्त्रों से लैस कर दिया गया | 
भारत-पाकिस्तान तथा भारत-बंगला देश सीमाओ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की अपनी व्याख्याएँ 
है | परिणामस्वरूप हम सीमा सुरक्षा दल को देश के सभी हिस्सों में, पहाँ तक कि सीमा से 
हजारे मील दूर के नगरों और गाँव में कार्यरत पाते है। रवि रिखी का कहना है * “यह 
(बी. ए. एफ ) सागरिक गड़वडियों के दमन की एजेन्सी वन गया है--आज शायद ही कोई 
ऐसा बडा दंगा हो जिसके दमन के लिए सीमा सुरक्षा दल न बुलाया जाय ।”! भारत सरकार के 
गृह मन्त्रातय ने अपनी वाधिक रिपोर्ट (973-74! मे कहा कि इस वर्ष के दौरान 'आन्तरिक 
सुरक्षा को वनाये रखने के लिए! बी. एस. एफ. का इस्तेमाल मेघालय से लेकर आमन्‍्धत्र प्रदेश तक 
3 राज्यों मे तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों में किया गया था । 

केन्द्रीय सुरक्षा दल की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक उद्यमो 
की सुरक्षा और बचाव को सुनिश्चित करने के लिए की गयी थी । यह गृह भन्त्रालय के नियन्त्रण 
के अधीन है । 974 मे, इसकी सझ्या 7,000 थी। इस दल के सदस्य महत्त्वपूर्ण उद्यमों में 
नियुक्त किये जाते हैं और औद्योगिक सुरक्षा की नीतियाँ बनाने के लिए मन्त्रालय को खुफिया 
आँकडे भेजते है । 

ऊपर लिखित अद्ध-सैनिक सगठनो के साथ-साथ केन्द्र सरकार के पास भारत की 
राज्य सरकारो की कार्य॑विधि के न्रीक्षण के लिए ग्रुप्तचर एजेन्सियो का जाल भी है। केन्द्रीय 
अन्वेपण ब्यूरो देश की सुरक्षा से सम्बन्धित सभी सूचताएँ और समाचार एकत्रित करते, उन्हें 
मिलाने और उन्हें सरकार को भेजने के लिए उत्तरदायी है। अपराधो की जाँच-पड़ताल का 
उत्तरदायित्व भी इस पर है और यह केन्द्र सरकार की एक भ्रप्टाचार विरोधी एजेन्सी है। भारत 
सरकार की रिसर्च एण्ड अनालिसिस विंग (रा) देश के सभी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक नेताओ के वारे 
से फाइल रखता है । 

महत्त्वपूर्ण सुरक्षा एव गुप्तचर एजेन्सियो की सहायता से देश में उचित व्यवस्था बनाये 

रखने की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार ने ली है | यह संविधान के उन प्रावधानों का उल्लंघन 
है जो एक ओर केन्द्र सरकार और दूसरी ओर राज्य सरकारो के बीच क्रियाकलापो के क्षेत्रों को 
गमलग-अलग करते हैं । अपने क्षेत्र में सी. आर. पी. एफ. के इस्तेमाल पर राज्य सरकारो के 
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केन्द्र सरकार से झगडे हुए है । 968 में अपने कर्मचारियों द्वारा दी गयी हड़ताल की धमकी का 
सामना करने के लिए भारत सरकार ने एक अध्यादे श॒ जारी किया | 38 दिसम्बर, !968 को उसने 
केरल सरकार से उन कमचारियो को ग्रिरफ्तार करने और उन्हे सजा देने के लिए कहा जिन्होंने 

हडताल करने की धमकी दी थी । स्थिति का सामना करने के लिए उसने सी. आर. पी- एफ- 
की कुछ टुकडियाँ भी भेजी। केरल के तात्कालीन मुख्यमन्त्री ई. एम. एस. नम्वृदरीपाद ने इस 
तरीके पर आपत्ति की । उन्होने इस विचार को ठुकरा दिया कि राज्य मे उचित व्यवस्था बनाये 
रखने के लिए दो समानान्तर एजेन्सियो की जरूरत है। वह इस वात पर भी डटे रहे कि राज्य 
सरकार उचित व्यवस्था बनाये रखने के लिए संविधानिक रूप से जिम्मेदार है और यह जिम्मेदारी 
निभाने मे वह पूरी तरह सक्षम है । के सरकार ने जवाव दिया कि उसने सी. आर. पी. एफ. 
को केवल प्रस्तावित हडताल के समय अपनी सम्पत्ति, कार्यालयों और अधिष्ठानो की सुरक्षा करने 
के लिए ही भेजा है । 

कुछ समय बाद इसी तरह का एक विवाद पश्चिमी बंगाल में उठा संयुक्त मोर्चा सरकार 
ने सी. आर. पी. एफ. द्वारा कलकत्ता के पास कोसीयुर में गत फैक्ट्री से कर्मचारियों के 
एक समूह पर गोली चलाने और उनमे से कुछ को मारने की कार्यवाही के खिलाफ अपने विरोध 
को व्यक्त करने के लिए 0 अग्रैल, 968 को एक “बन्द आयोजित किया । 4! अप्रैल, 969 
को भारत सरकार के तत्कालीन गृहमन्त्री यशवन्त राव चह्लाण ने कर्मचारियों से निपटने के लिए 
सी. आर. पी. एफ. का इस्तेमाल करने के केन्द्र के काम समर्थन किया । इस पर कलकत्ता 
के उच्च न्यायालय में तरुण कुमार सेनगुप्त ने एक याचिका दाखिल की । उन्होने यह तक किया 
कि भारत के संविधान में पुलिस” राज्य का विपय है और इसलिए केन्द्र सरकार का सेण्ट्रल' 
रिजवं पुलिस फोर्स एक्ट संविधान के अधिकार से वाहर है| न्यायमूर्ति एस. मुखर्जी ने सेनगरुप्त के 
दावे का समर्थन किया । 

भारत सरकार के गृह मन्त्रालय ने अनधिकृत ढंग से पूरे देश के पुलिस कार्यो को अपने 
हाथ में ले लिया है जबकि संविधान ने लिखित और भावार्थ रूप मे आम' व्यवस्था की जिम्मेदारी 
राज्य सरकारों में सौंपी है। अपनी वापिक रिपोर्ट में ग्रृह भन्त्रालय ने अपती भूमिका निम्न 
प्रकार परिभापित की है : 

“यथपि कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों 
पर है तथापि गृह मन्त्रालय को भी इस क्षेत्र मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वे महत्त्वपूर्ण 
मामलों पर दिशा-निर्देश और सलाह देते हैं और केन्द्रीय रिजर्वे सेना अथवा अन्य राज्यो से 
अतिरिक्त दलो की प्रतिनियुक्ति का प्रवन्ध करके सहायता देते हे । गृह मन्त्रालय राज्य के पुलिस 
दल के लिए हथियार, गोला वारूद, /वेतार के उपकरण और वाहनो का इन्तजाम करने में भी 
मदद देता है ।”7 

गृह मन्त्रालय ने सीमा सुरक्षा दल (दिसम्बर 965 मे स्थापित) तथा सेण्ट्रल रिजवं 
पुलिस को भारत के विभिन्न प्रदेशो मे रखा है ताकि जब भी जरूरत पडे उन्हे सुविधापूर्वक भेजा 
जा सके । जब काग्रेस पार्टी केन्द्र तथा राज्यों दोनो जगह सत्तारूढ थी तब केच्ध सरकार को 
अपने अधं-सैनिक संगठनों को राज्यो मे भेजने मे कोई कठिनाई न थी। केन्द्र सरकार ने राज्य 
सरकारों के साथ सलाह-मशविरा करने के वाद 965 में सीमा सुरक्षा दल की स्थापना की थी । 
966-67 की अपनी वापिक रिपोर्ट में मन्त्रालय ने कहा कि “जब भी सम्बद्ध राज्य सरकारो 
की ओर से माँग की गयी, राज्य पुलिस की सहायता के लिए सी. आर, पी. की टुकडियाँ तुरन्त 
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भेजी जा रही है । केन्द्र सरकार ने अपने दल राज्य सरकारो के विरोध मे भी भेजे है जैसे 
केरल मे । £ 

सीमा सुरक्षा दल तथा सी. आर. पी. के वारे में महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर जोर देने की 
जरूरत है । एक तो यह कि इन दलो की सदस्य संख्या बढ़ती रही है । दूसरे, राज्यों भे इन्हें वार- 
वार भेजा जाने लगा है | अपनी वापिक रिपोर्ट (972-73) मे गृह मच्च्रालय ने उल्लेख किया है 
कि सी. आर. पी. की 60 वटालियनो से से 52 पूरे साल सक्रिय ड्यूटी पर रही थी। शेप आठ 
बटालियो को भी, जो कि 97] में खड़ी की गयी थी, अपना प्रशिक्षण समाप्त कर लेने के बाद 
सक्रिय ड्यूटी पर जगा दिया गया था । इसके अतिरिक्त, मन्त्रालय की रिपोर्ट मे यह भी कहा गया 
है कि, दल (सी. आर, पी.) ने आन्त्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, विहार, दिल्‍ली, जम्मू 
तथा कश्मीर, केरल, मणीपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा और पश्चिम बगाल में 
प्रशंसनीय ढग से अपना कत्तंव्य निभाया । आम चुनाव में नागरिक अधिकारियों की सहायतार्थ 
भी इसका उपयोग किया गया था ॥? 

सीमा सुरक्षा दल की स्थापना भारतीय सीमाओं की चौकसी और गश्त करने के लिए 
गयी थी, किन्तु व्यवहार में कहानी बिल्कुल दूसरी है। गृह मन्त्रालय की सरकारी रपट में स्वीकार 
किया गया है कि सीमा सुरक्षा दल न केवल 'सीमाओ की सुरक्षा' को सुनिश्चित करने की 'बहुमुखी 
भूमिका' निभा रहा था बल्कि उसने कानून और व्यवस्था बनाये रखने भे राज्यों के पुलिस दल 
की भी सहायता की । गृह मन्त्रालय ने 974-75 की अपनी रिपोर्ट मे इस बात का उल्लेख किया 
है कि कानून और व्यवस्था वनाये रखने के लिए सीमा सुरक्षा दल का इस्तेमाल विशेष रूप से 
उत्तर प्रदेश, गुजरात और विहार में किया गया था | 4974 तथा 975 के वर्ष उत्तर भारत के 
राज्यों में व्यापक पैमाने पर विरोध आन्दोलनों के गरताह रहे और केच्द्र सरकार ने ऐसे आन्दोलनो 
का सामना अपने अधे-सैनिक संगठनों की सहायता से किया ।? 

स्वाधीनता के बाद 45 वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार के अद्धं-सैनिक संगठनों द्वारा निभायी 
गयी भूमिका पर चर्चा से निम्नलिखित मुद्दे सामने आते हैं : हडताली कर्मचारियों अथवा विद्या- 
थियो द्वारा पैदा की गयी आम व्यवस्था की समस्याओं से निपटने के लिए केन्द्र सरकार की 
एजेन्सियो का व्यापक रूप से इस्तेमल किया गया है। जहाँ कही किसी उदीयमान सामाजिक 
समूह ने अपने असन्तोपष को स्पष्ट अभिव्यक्ति देने की शक्ति और हिम्मत जुटायी है, वही सी. आर. 
पी. और बी. एस. एफ. सक्रिय हुए और असनन्‍्तोप की आवाज देने अथवा जन संघपं छेडने 
की कोशिश को कुचल दिया । बहुत वार, जो समस्याएँ स्पप्ट रूप से सामाजिक समस्याएँ है उनसे 
इस तरह निपटा गया है मानो वे शुद्ध पुलिस समस्‍्याएँ हो । 

राज्यों में पुलिस प्रशासन 
(0408 &0शापाइए पाठ &प परस्ताह घादाफ5 7फ्र्हा) 


भारतीय राज्यो में विद्यमान पुलिस सगठनों का निर्देशन आथमिक रूप में 4806 में बनाये 
उस 'पूलिस एक्ट' से होता है जिसका सू जनहार 860 का पुलिस कमीशन था। 

राज्य-स्तर पर कोई भी पुलिस संगठन स्टॉफ तथा लाइन दोनो ही प्रकार की भूमिकाओं 
का रे करता है। ये कार्य बड़ी जटिल प्रकृति के होते है । क्योकि उन्हे तीन स्तरो पर जूझना 
पड़त्ता है : 





2 406 , 70. 40-4 . 


3. धाएवा .१९४०7 0/ (० दपाए।9 ० ककार 465, एज छा (4973), 70. 38, 
3. (04, (975), 99 8-9. न्‍ 
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(!) केन्द्रीय सरकार तथा उसकी विभिन्न इकाइयाँ, , 

(४) राज्य सरकार का गृह मन्त्रालय तथा 

(7४) जिला पुलिस अधिकाहियों से सम्बद्ध अन्य निम्नस्तरीय इकाई्या । 

ये सभी प्रकार की कायंबाहियाँ प्रायः साथ-साथ ही की जाती रही हैं। इनमे कुछ स्टाफ 
इकाइयाँ ऐसी होती हे जो कि केवल राज्य स्तर पर ही सक्रिय होती हैं तथा जिनकी क्षेत्रीय 
इकाइयाँ प्रायः नही होती है । राज्य-स्तरीय पुलिस प्रशासन की जहाँ तक लाइन गतिविधियों का 
प्रश्न है वहाँ पर वे जिला शाखाओं की मदद से विधि एवं, व्यवस्था स्थापित करती हैं, अपराधों 
की जाँच एवं गिरफ्तारियों की व्यवस्था भी करती है ।)राज्य पुलिस के सामान्य नागरीय अनुभाग 
में तीन अधिकारी एवं विभाग होते है--गृह मन्त्री, गृह आयुक्त तथा गृह विभाग । 

राज्य पुलिस 'इन्सपैक्टर जनरल आफ पुलिस” के निदेशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है । 
इसके इस कायें मे सहायतार्थ एवं सलाह देने हेतु अनेक विशेष, सहायक तथा भतिरिक्त आई. जी. 
रहते हे जो कि भुस्यालय पर स्थित होते है।ये सभी विशिष्ट पुलिस की' भूमिकाओं का निर्वाह 
करते हे, जैसे--भ्रष्टाचार निरोधक कार्यवाही, नागरिक सुरक्षा अभियान तथा ट्रैफिक के कार्य 
आदि । राज्य पुलिस के इस मुख्याधिकारी (7.0,2.) को दो प्रकार के उत्तरदायित्वों को वहन 
करना होता हे--अ्रयमन, वह नीति निर्माता होता है, द्वितीय, वह नीतियो के कियान्वयन हेतु 
लाइन क्रियाकलापो' का सचालन करता है | वह अपने विभाग का प्रमुख कामिक अधिकारी है 
अत. उत्ते वित्तीय प्रथन्ध तथा संगठन में अनुशासन बनाये रखने में व्यापक शक्तियाँ एवं विवेका- 
घिकार मिले हुए है । डी. आई. जी. अपनी 'रेन्ज! का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। 
एक क्षेत्र का डी. आई. जी. चार से लेकर छ तक प्रशासनिक जिलों में पुलिस कार्यों का अधीक्षण 
करता है । वह ऐसा नया स्तर बना देता है जो कि प्रशासनिक पद सोपान व्यवस्था म राज्य-स्तर 
से निम्त तथा जिला स्तर से उच्च होता है । राज्य स्तर पर कार्यात्मक भूमिका का नायक डी. 
आईं. जी. अनेक अनुवागिक! कार्यों का सम्पादन करता है, उदाहरणाय सी. आई. डी., 
विशिष्ट जानकारी, रेलवे पुलिस, पुलिस प्रशिक्षण सम्बन्धित सस्थालों का संचालन, पुलिस 
मुख्यालयों की देखभाल तथा राज्य-स्तरीय सैनिक टुकंडियो का व्यवस्थापन इत्यादि । 


एक डी. आई. जी. एक ओर तो विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों के कार्यो का अधीक्षण 
करता है और दूसरी तरफ वह उस रेन्‍्ज में पुलिस कार्यों में समनन्‍्त्रयाथं उनसे निर्देशन, सलाह तथा 
नेतृत्व की आकाक्षा रखता है। वैसे उसकी अपनी स्वत्तन्त्र पद सोपान व्यवस्था एवं कार्यात्मक 
मस्थाएँ भी होती हैं जो उससे विशिष्ट प्रकृति की भूमिकाएँ निर्वाह करने मे सहायता देती है चाहे 
उसे सी. आईं. डी, विशिष्ट जानकारी, भ्रप्टाचार निरोध, ट्रैफिक, रेलवे तथा सशस्त्र पुलिस 
सेवाओं का सचालन ही क्यो न करना हो। किसी भी कार्य की व्यापकता एवं प्रकृति के आधार 
पर ही उनका आकार तय किया जाता हे | उदाहरणार्थ, जब हम सी- आई. डी. शाला के डी. 
आई. जी. का संगठनात्मक विस्तार देखते है तो हम यह पाते है उसके अधीन ऐसे अनेक कार्या- 
लय होते ह जो कि एम ओ. वी., ऊिगर प्रिण्ट, फोरेन्सिक प्रयोगशाला तथा खोजी श्वान दलों 
का सम्बन्धित कार्य संचालित करते है । 

जहाँ तक राज्य की सशस्त्र पुलिस का ताल्लुक है, इसे विभिन्‍न राज्यो मे विभिन्न तामो 
से पुकारा जाता है। उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में इसे “आत्तीय सैनिक काल्स्टे- 
बुनेरी”, मध्य प्रदेश मे “विशिष्ट सैसिक पुलिस”, विहार मे “सैनिक पुलिस, आसाम में “आसाम 
राईफल्स' तथा तमिलनाडु मे “मालाबार पुलिस” की सज्ञा दी जाती हे । ये सभी दल आई. जी. 
ड़ पी की ऐसी सुरक्षित सेना होती है जिनका प्रयोग उस रेनज के डी. आई. जी. के अनुरोध पर 
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ही किया जाता है । चूँकि ये मारक क्षमता के सुरक्षित दल होते है अत. इनका प्रयोग संवेदनशील 
क्षेत्रों में सुरक्षाथं अथवा विशिष्ट परिस्थितियों मे किया जाता है। 

राज्यों में द्रतगति से बढते हुए शहरीकरण के कारण इन दिनो राज्य-स्तर पर विशाल 
ट्रैफिक पुलिस प्रशासव का सगठन किया गया है । राज्य स्तर पर ट्रैफिक पुलिस के कार्य “स्टाफ 
दायित्वो” के अन्तगत आते है । इनके कार्य है--आयोजन, शोघकर्म, जिला-स्तर पर पुलिस कार्यों 
का समन्वय तथा राज्यो पर सडक सुरक्षा एवं भारी वाहनों के आवागमन के नियमन के बारे में 
आई. जी. पी. को सलाह देना इत्यादि । 

इस प्रकार यही कहा जायेग्रा कि राज्य-स्तर पर काय रत पुलिस संगठन के पास अनेकानेक 
कार्यात्मक तथा विशिष्ट कार्य करने की इकाइयाँ हैं । यह संगठनों के कार्यों का नियमन, समन्वय 
एवं अधीक्षण करते हैं--जो कि नीतियो के क्रियान्वयन मे जुटे रहते हैं । 

| जिला पुलिस प्रशासन 
(?0०ण८छ5 #०9जाशगरए#वातठ ; &ा पप्तछु छागराटा' 75एा) 

हमारे देश में राज्य पुलिस संगठनों में जिला स्तर ही सभी पुलिस थानों का नियन्त्रण एवं 
नियमन करता है। इसी स्तर पर पुलिस का जो अधीक्षक होता है उसी के माध्यम से एक तरफ 
तो राज्य सरकार अपनी भूमिका निभाती है और दूसरी तरफ उसके अधीन थाने उससे आदेश एवं 
निर्देश प्राप्त करते है। सब-डिवीजन पुलिस की देखभाल पुलिस का एडीशनल अथवा डिप्टी 
सुपरिण्टेण्डेण्ड करता है तथा एक सर्किल में पड़ने वाले सभी थानो का अधीक्षण कार्य उस क्षेत्र 
का सकिल इन्सपेक्टर करता है। इसी क्रम में जहाँ तक अन्य स्टाफ एजेन्सियों (जिनमे क्राइम, 
ब्यूरो, जाँच पडताल की विशिष्ट शाखाएँ इत्यादि सम्मिलित हैं) जिला अधीक्षक कार्यालय में 
समाहित रहते हैं। इसके विपरीत, जिला अधीक्षक लाइन इकाइयो के माध्यम से (जिसमें पुलिस 
थाने, विशेष दलों, ट्रैफिक पुलिस तथा अभियोक्ता शाखाएं हैं) कार्य करता है । 

किसी भी जिला पुलिस का कार्यक्षेत्र लगभग 3,600 वर्गमील भूमि तथा साढे बारह लाख 
व्यक्तियों तक विस्तीर्ण होता है । इसके अतिरिक्त, उसके पास एक जेल, हथियारों के लिए आगार 
गृह तथा कपड़े रखने का एक अन्य निवास होता है। मुख्यालय से ही सी. आई. डी. के संगठन का 
संचालन किया जाता है। वैसे पुलिस अधीक्षक उस जिले के जिलाधीश के अधीक्षण मे काम करता 
है तथापि यह जिले में विधि एवं व्यवस्था तथा अपराधों की निरोधक कार्यवाही की व्यवस्था 
करना है। इन दोनो लक्ष्यों को प्राप्ति के क्रम मे उस्ते तीन कार्य करने होते है--ग्ुप्त सूचनाओं 
को भाष्ति, जनता एवं पुलिस में सहकारिता की भावना की अभिवुद्धि तथा अपने अधीनस्थ कमें- 
चारियों मे मुस्तैंदी पैदा करना। चूंकि जिला प्रशासन में पुलिस अधीक्षक एक केन्द्रीय भूमिका का 
निर्वाह करता है एतदर्थ उसे अपने वरिष्ठों, कनिष्ठो, गर-साथियो, जनता, राजनैतिक दलो तथा 
अनन्त प्रकार के विविध दबाव गुठों से निपटठना पड़ता है । 

इसी प्रकार किसी भी जिले के सब-डिवीजन का प्रशासन वहाँ के एडीशनल या डेपुटी 
एस. पी. गण चलाते है । इन अधिकारियों की दो प्रमुख भूमिकाएँ है--वे अपने सब-डिवीजन के 
पुलिस मुखिया होते हैँ तथा वे मुख्यालय में स्थित पुलिस अधीक्षक के सहायक भी होते है। एक 
सब-डिवीजतल में विद्यमान पुलिस सकिलो का भारत में ऐतिहासिक महत्त्व रहा है। इस स्थल पर 
भाय पदोन्नत सव-इन्सपेक्टर एक सकिल इन्सपेक्टर के रूप में कार्य करता है जोकि पुलिस 
अधीक्षक को तथा डेपुटी अधीक्षक को सब-इन्सपेक्टरों के व्यवहारों एवं गतिविधियों से परिचित 
रखता है जिसका कि पुलिस के जिजा प्रशासन पर प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित होता है । इस “इन्स- 
पेवटरेट' कार्यालय की व्यापक आलोचना हुई है। इसे असग्रत, कार्य दोहराव तथा भ्रष्ठाचार 


फेजाने का दोपी पाया गया है । | 


रु 
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'पुलिस स्टेशन! पुलिस प्रशासन का आधारभूत इकाई है जो कि समस्त प्रकार के अपराधों 
की जाँच-पडताल एव प्रारम्भिक सूचनाएँ अकित करते है| भारत में एक पुलिस स्टेशन का 
औसतन क्षेत्र 200 वर्ग मील है जिसके अन्तर्गत 00 से भी अधिक गाँव एवं 75,000 के करीब 
जनसंख्या आती है। कार्यात्मक दृष्टि से भारत में पाँच प्रकार के पुलिस स्टेशन है--म्रामीण पुलिस 
स्टेशन, शहरी पुलिस स्टेशन, अद्धं-तगरीय पुलिस स्टेशन, मेट्रोप्रोलिटन पुलिस स्टेशन तथा रेलवे 
पुलिस स्टेशन । 

पुलिस स्टेशन समस्त पुलिस गतिविधियों का केन्द्र है। यह सब-इन्सपेक्टर, असिस्टेण्ट सव- 
इन्सपेक्टर, हेड कान्स्टेवुल तथा कान्स्टेवुल के जरिये कार्य करता है। पुलिस स्टेशन के सब-इन्स- 
पेक्टर को एस. एच' ओ. (3. पर. 0.) कहते हैं । पुलिस प्रशासन की दृष्टि से एस. एच. ओो. के 
अनेक दायित्व एवं कर्तव्य हैं । 

किसी भी जिले की पुलिस कार्यालय की दो प्रमुख स्टाफ इकाइयाँ होती हैं--कराइम व्यूरो 
तथा विशिष्ट जाँच-पढ़ताल की शाखा । किसी भी जिले मे ब्यूरो वहाँ पर सक्रिय एवं सगठित 
अपराधों तथा अपराधी ग्रिरोहो के वारे में समस्त जानकारी एकत्रित करता है एवं विधिवत 
निप्कासन भी करता है । इसके अतिरिक्त, विशिष्ट जाँच शाखाएँ भ्रप्टाचार, घोखाघडी, जालसाजी 
तथा अवैधानिक वित्तीय अपराधो की जाँच-पड़ताल करती हे । | 

बड़े जिलो में प्राय. ट्रैफिक पुलिस के अलग विभाग पाये जाते हे। इसी प्रकार पुलिस 
मुकदमो के अभियोजन हेतु 'एसिस्टेण्ट पुलिस पब्लिक प्रोसीक्यूट्स' (ए. पी. पी. पी.) की नियुक्ति 
को जाती है जो कि उन्हे सामान्य अदालत से लेकर सेशन जज की अदालत तक लड़ते है । 


भारतीय पुलिस व्यवस्था : चारित्निक विशेषताएँ 
(२0853 ए0.ए8 8४578 ; ।२07585 १09७४87२०5 & टप्र6२45"टफारा2/870)9) 


प्रो. डी. एच. वेली ने अपने सुविचारित ग्रन्थ 'पुलिस एण्ड पोलिटिकल डवलपमेट इन 
इण्डिया' में भारतीय पुलिस व्यवस्था के तीन लक्षण बताये हैं . () राज्य आधारित पुलिस 
संगठन, () शस्त्र सज्जित तथा अनास्त्र पुलिस कान्स्टेवुलेरी तथा (४४) समतलीय विशिष्टीकरण | 
इत बुनियादी लक्षणों में से ऐसे अनेक सहायक तत्त्व मिल जाते ह जिसके कारण ही राज्यों मे 
विद्यमान पुलिस संगठनों के विविध रूप प्रकट होते है और वे अर्द्ध-स॑ंनिक तथा गैर-विशेषज्ञों का 
चरित्र ग्रहण कर लेते हे । यह भी स्मरणीय है कि ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से हमारी पुलिस 
का चरित्र उपनिवेशवादी रहा हैं तथा समय की घारा के साथ-साथ और परिस्थितियों के फेर- 
बदल के सन्दर्भ मे ये परम्पराएँ ज्यादा कट्टरता से उसमे जड़े जमाती गयी है। वैसे भी भारतीय 
पुलिस प्रथम स्वाधीनता संग्राम के वाद (964 के पुशिस एक्ट के अनुसार) ही सृजित की गयी 
तथा भारतीय स्वाधीनता सम्राम के विभिन्न चरणों मे उसके अनुशासनात्मक कलेवर में वुद्धि हुई । 
जहाँ तक भारतीय पुलिस के नकारात्मक दर्शन के विकोस का प्रश्न उठता है वह तो मात्र सुलभ 
जैवीय ग्रुण ही कहा जायेगा क्योंकि इसके नियन्ता ने (86] के' एक्ट ने) ही समस्त पुलिस 
व्यवस्था को जिलाधीश (डी. एम) की दण्ड सीमा मे बाँध दिया था । फलस्वरूप हमे वृद्धि 
विरोधी तथा प्रवल भुजाधारी पुलिस सगठन ही प्राप्त हुआ । विगत एक दशक में जिन भी पुलिस 
सगठनो का निर्माण हुआ और जो भी परीक्षण किये गये उसको सार रूप में यही कहा जायेगा 
कि उपनिवेशवादी इतिहास में पुलिस का जो महास्तरीय सगठन बनाया गया उसका ध्येय 
“नागरिक पुलिस” बनने की वजाय “विधि एवं व्यवस्था पुलिस” वनाना ज्यादा रहा, परिणामत: 
वह वर्तमान युग के लोकतन्त्र और विकास के सन्दर्भो मे सर्वथा अप्रासगिक लगने लगी है । 

भारतीय पुलिस की कतिपय चारित्रिक विशेपताएँ इस प्रकार हे - पु 

(!) नकारात्मक दर्शन (एग्ञा०509ए ० पल्ठशाशजा)--भारत में पुलिस का कम एव 


| ३ ग नकारात्मक रहा है। इसका सम्बन्ध चोर, डाकुओ, अपराधियों, विधिभजको से रहा है । 
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पुलिस आमतौर से गुप्त जाँच-पडताल,. गिफ्तारी, मार-पीट, डराना-धमकाना, दण्डित करवाने 
आदि कार्य करती है जो कि नकारात्मक स्वरूप के है। लोगो को अच्छे व्यवस्थित जीवन-यापन 
का प्रशिक्षण देता, स्कूली बच्चो को सड़क पर चलते के नियम सिखाना, भूले-भठके को राह 
बताना, संकट में नागरिकों की अप्रिधर्म सहायता करना, लोगों मे आत्मविश्वास जागृत करना 
आदि सकारात्मक कार्यो से भारतीय पुलिस का बहुत दूर का रिश्ता है । 

(2) राज्य आधारित संगठत (8/8/6-085०0 9५8/७7)--भारत का पुलिस प्रशासन राज्य 
आधारित संगठन है । सविधान के अनुसार पुलिस “राज्य सूची” का विपय है। पुलिस का कायें 
राज्य और सरकार के हिंतो का सरक्षण है, राज्य के कानूनों का पालन करवाना है, राज्य निर्देशित 
अनुशासन को बनाये रख॑वाना है, चाहे ऐसा करते हुए नागरिक की भावनाओं और गरिमाओ पर 
भाँच ही क्यो न आये। | 

(3) शस्त्र सज्जित तथा अनस्त्र कान्‍स्टेबुलेरी (7॥6 37766 70 एगरधाण86त (०ा३४4- 
०ए्रआए)--भारत की पुलिस शस्त्र सज्जित तथा अनास्त्र दोनो प्रकार की है । आमतोर से सामान्य 
काल में नागरिकों का वास्ता अनास्त्र “पुलिस मैन से पडता है, जिसका कार्य दिन-प्रतिदिन की 
कानून तोड़ने की घटनाओं की जाँच-पडंताल करना होता है । इनके पास केवल “लाठी” होती है 
और वे सादे वस्त्रों मे भी रह सकते है। शस्त्र सज्जित पुलिस- अर्द्ध-सैनिक (ऐथइजामाध्ा॥) 
स्वरूप की होती है । यह वैरक मे रहती है और इसका संगठन सेनाओ की' तरह का होता है । 
इसका प्रयोग कानून और व्यवस्था की गम्भीरतम संगठन की परिस्थितियो में किया जाता है । 

(4) शारीरिक सोष्ठव पर आधारित पुलिस दल (5०6 णांशाशत ?9णां०8- 
एण००)--भारतीय पुलिस का कार्यक्षेत्र केवल 'फील्ड' में माना जाता है, अत* 'स्टाफ कार्य! 
करने वालो को हेय दृष्टि से देखा जाता है और निम्न कोटि की क्षमता वाले व्यक्तियों को 'स्ठाफ 
कार्य' हेतु किन्ही कारणो से नियुक्त किया जाता है । पुलिस के जवानों और यहाँ तक कि अधि- 
कारियो के प्रशिक्षण में' भी जोर केवल शारीरिक सौष्ठव पर ही दिया जाता है जबकि आधुनिक 
लोकतन्‍्त्रात्मक युग में शारीरिक सौष्ठव के साथ-साथ नागरिक अधिकार, कत्तेव्य, सामाजिक 
परिवर्तन आदि का दिशा बोध भी आवश्यक है । 

(5) पुलिस पर मजिस्ट्रेंडों की सर्वोपिरिता ()/8880ए7० शाफाशा40ए7 ०7४९४ ?णा००)--- 
भारतीय पुलिस को 'कानून-व्यवस्था” सम्बन्धी दायित्व मजिस्ट्रेटों के अधीक्षण और देखरेख में 
करने होते हैं । जिले मे पुलिस अधीक्षक तथा अन्य सभी पुलिस कमियो को जिला मजिस्ट्रेट के 
निर्देशन मे चलना होता है । 

भारतीय पुलिस के स्वरूप पर टिप्पणी करते हुए दिनमान ने लिखा है--पुलिस और 
गरुण्डो में क्या फर्क है ? कोई फर्क नही है । फर्क इतना है कि पुलिस जो कुछ करती है कानून 
गौर व्यवस्था के वाम पर, जबकि गुण्डो को यह लाइसेन्स नहीं है । दोनो जनता के दुश्मन है, उसे 
लूठते है, दोनो को सेठ-साहुकार और नेता लोग पाले रहते है, जहाँ ग्रुण्डे कमजोर पड़ते है वहाँ 
पुलिस काम आती है । कस्वो मे आज भी पुलिस का राज है, वह निरंकुश है, भ्रष्ट है, यदि कस्ते 
को नींद हराम है तो उसी के कारण चोरी, डकती, गुण्डागर्दी वढ रही है, हर कस्वा एक पुलिस 
राज है, थानेदार, दरोगा वहाँ किसी नादिरशाह से कम नहीं, बस उत्तका हुक्म और उसको मर्णी 
चलती है' । भागलपुर काण्ड (विहार), जिसमे पुलिस ने अपराधियों को हिरासत मे बन्द 


। विनसान, 5 नवम्बर- नवम्बर 978, यू. !4। 


ग 
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करके आँखें फोड दी, भारतीय पुलिस द्वारा की जाने वाली संगठित जमात की हिंसा की मुंह 
बोलती कहानी है ।* 

ए. जी. नूलनी लिखते है--'यदि हाल के सप्ताहों (अप्रैल-जून 985) में गुजरात में 
हुईं हिंसक घटनाओ पर विचार किया जाये तो यह वात सामने आती है कि 7 अग्रेल की शाम 
को तीस से अधिक पुलिसकर्मी गोमतीपुर के वाजारों और मजदूर वस्तियों (अहमदाबाद) में तीन 
घण्टे तक अभद्र और अग्लीन प्रदर्शन करते रहे । सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रति गाली- 
गलौज किया और आतंक पैदा किया। इससे पूर्व दिन में ऐसी पुलिस कार्यवाही की गयी ताकि 
जनता को सवक सिखाया जा सके' पुलिस वाले लोगो के घरो में घुस गये, सम्पत्ति को क्षति 
पहुँचायी तथा स्त्री-पुरुपो को वुरी तरह पीटा. ॥/”? 

भारतीय पुलिस : विकास की दुविधाएँ 
(क्रणि+ एण708 टप्रा होरठए़5 07 098एप्ा.07॥फपप8) 

दुनिया के हर देश में तथा हर समाज मे, जिसका कि भारत कोई अपवाद नहीं है, पुलिस 
संगठन सरकार के कार्यपालिका सम्बन्धी कार्यों के निव्गहने के एक यन्त्र के रूप में कार्य करता है 
तथा वह हर जगह कानून की स्थापना करता है। पुलिस को हर जगह ऐसे 'नियन्त्रणकारी 
प्रशासन' के यन्त्र की संज्ञा दी जाती है जिसका परिवर्तन या विकास करने से दूर-दूर तक कोई 
सम्बन्ध नही है क्योकि वह एक ऐसी एजेन्सी है, जो कि हर समाज में विधि एवं व्यवस्था की 
आयोजना करती रहती है तथा जिसका हर दिन अपराधो, दुवव्यंसनों तथा वाल-अपराधों से पाला 
पडता रहता है। पुलिस कार्यों तथा व्यवहारों का उपयुक्त चित्रण सर्वथा विकृत हो गया है-- 
क्योकि इस सस्था के साथ विकासशील देशो के परिवर्तत तथा विकास के प्रयत्नों को जोड़कर 
कैसे रखा जायेगा । पुलिस तथा विकास विपय पर की जाने वाले अधुनातन शोध एक दूसरी ही 
कहानी सुनाते है और वह यह कि पुलिस प्रशासन न केवल विकास को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से 
प्रभावित करता है अपितु वह उसे समाहित करते हुए प्रभावित करता है और एक दिशाबोघ भी 
प्रदान करता है । प्रो. टी. एच. बेली का यह निश्चित मत है कि “इस तथ्य को मानने के पीछे 
कई आधार हें कि दूसरी इकाइयो के मुकावले पुलिस राजनीतिक जीवन को कही अधिक प्रभावित 
करती है । इसके कुछ कारण इस प्रकार है--प्रथम, चूँकि अपनी वर्दी के कारण पुलिस की भुमिका 
इतनी प्रत्यक्ष तथा खुली होती है कि उसे छिपाया नही जा सकता तथा समाज की सही कार्ये- 
वाहियो में इतनी अधिक रची-वसी रहती है कि उसका सम्बन्ध जन-जन तक फैला हुआ है । 
द्वितीय, जहाँ तक वल के साधनों का प्रश्न है वहाँ तो पुलिस का एकाधिकार सर्वमान्य है। यहाँ 
यह भी स्मरणीय है कि पुलिस सम्गज का नियन्त्रक है, अत उसकी भुमिका के अ्रति समाज मे 
भय, उत्तेजना तथा आशंका की भावना भी रहती है । अत सरकार के अन्य अगों के विपरीत उसकी 
भावनात्मक महत्त्व की स्थिति बनी रहती है। तृतीय, चूँकि पुलिध्त कर्मी समाज के जीवन के सबसे 
महत्त्वपुणं तत्त्वो की रक्षा करते है तथा वे व्यक्ति की जीवन रक्षा उसकी सकट की घडियों में करते 
हैं, अतः उनका महत्त्व निविवाद रूप से स्वयसिद्ध है। चतुय्यं, पुलिस को कानून का समानार्थी सान_ 
लिया गया है क्योकि वह मनुष्य द्वारा रचित या विधि द्वारा स्थापित सरकार के 'सगठनों तथा 
ढाँचो की रक्षा करती है और यह भी तय करती है कि उसे अपनी इस भूमिका का निर्वाह 
कैसे करना है ।? इतनी विशाल शक्तियो के कारण भारतीय पुलिस इस देश के विकास की गति 





ह दिनसान, 28 दिसम्वर-3 जनवरी, 984, पृ. 4-2। 
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को बढाने या रोकने में एक सम्भावित शक्ति की भुमिका प्राप्त कर लेती है। चूंकि वह सत्ता की 
-सबसे अनुशासित सहभागिनी है । अत. वह देश के विकास में भाग लेने की अपूर्व क्षमता रखती 
है। इसके विपरीत,, अगर हम उसे विकास कार्यों से पृथक भी रखना चाहें तो ऐसी अनचाही 
वाघाएँ तथा तनाव उपस्थित हो जायेंगे कि हम उनसे केवल पुलिस की मदद से ही निपट सकेंगे 
वैसे हम “गैर-राजनीतिक पुलिस” या “विकास के प्रति तठस्थ पुलिस” की चर्चा करते है तो 
एक भ्रम को हवा मे उछाल रहे है क्योकि इसका मतलब यह मिकलेगा कि अगर भारतवर्ष में 
पुलिस प्रशासन- विकास की कार्यवाहियों में भाग नही लेता है तो अन्ततोगत्वा उससे व्यवस्था में 
असन्तुलन की स्थिति पैदा हो जायेगी ।? फिर यह वात भी सही नही है कि हर 'विकासवादी 
पुलिस” अन्तत. नागरिक पुलिस” का रूप ग्रहण कर ही लेगी । अगर हम भारत में राजनीतिक 
आधुनिकीकरण, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया तथा सामाजिक धर्मनिरपेक्षतावाद के जरिये विकास करना 
चाहते है तो हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न केवल पुलिस को एक 'तया दर्शन' प्रदात करना 
होगा, अपितु उसकी भूमिका तथा कार्यों में भी परिवतेत लाने के लिए एक प्रासंगिक प्रशासनिक 


ढाँचा भी बनाकर देना होगा ताकि हमारे देश की राजव्यवस्था अपने घोषित लक्ष्यों को तथा 
प्रचारित मान्यताओ को प्राप्त कर सके । 


पुलिस नाम के जिस सस्थात से अपराधों की रोकथाम के लग्रातार उनके वैज्ञानिक 
विश्लेषण की अपेक्षा की जाती है उसका चरित्र आज भी ब्रितानी साम्राज्यवाद से विरासत मे 
मिला, उसी भाँति का है। अभी तक सर्वथा अप्रासंगिक एवं पुराणपन्थी 869 का पुलिस ऐक्ट 
ही उपनिवेशवादी कानून तथा अपराधों और बुराइयो की शास्त्रीय भीमासा प्रस्तुत कर रहा है । 
वर्तमान पुलिस संगठन भारतीय समाज की विकास आवश्यकताओ के समक्ष सब वौना लगने लगा है। 
फलत: नयी सामाजिफ तथा राजनीतिक व्यव्स्था के समक्ष यह व्यवस्था उठ खडी हुईं है कि वह 
अपने नये लक्ष्यो तथा मान्यताओ की प्राप्ति हेतु इस पुलिस तनन्‍्त्र को कैसे प्रासग्रिक बनाये । भय 
पर आधारित तथा बाहुबल से प्रेरित इस पुलिस सगठन का भूतकाल मे इतना दुरुपयोग हुआ है 
कि व्यवहार मे अब इस कानून की भूजा को केवल यथास्थितिवाद का पुष्टि पोषक मात्र ठहराया 
जाने लगा है । फिर समाज तथा उसके जनमत बनाने वाले नेतृत्व की भी पुलिस के प्रति कोई 
सहानुभूति की भावना नही हैं क्योकि भारत में लोकसेवा आयोग द्वारा चयनित अन्य प्रशासकीय 
सेवाओ के मुकाबले पुलिस में योग्य व्यक्ति नहीं आते। क्षुब्ध, कुछ और निराश जनता को आम 
आदमी पुलिस को उदासीन, भ्रष्ट और बेसरोकार मानता है। उसके अनुसार पुलिस और अप- 
राधी में साँठ-गाँठ है और असामाजिक तत्त्व उसी की मदद से फलफूल रहे है । राजनीतिक प्रभुओं 
ने भी विगत काल में अपने भ्रष्ट शासव को बनाये रखने के लिए तथा यथास्थितिवाद को स्थायी' 
करने के लिए ही अभी तक पुलिस दल का इस्तेमाल किया है। फिर आम नागरिक न तो 
पुलिस व्यवस्था की अन्तरग एवं दर्दीली कहानी को जानता है और न ही वह समाज की सुरक्षा 
की जटिल समस्याओं तथा परेशानियों से भिन्न है। विगत काल मे भारत के पुलिस प्रशासन के 
वरिष्ठ अधिकारी भी उस अपेक्षित नेतृत्व को प्रदान करने मे सर्वेथा असफल रहे है जो कि पुलिस 
प्रशासन के सगठन की प्रशासनिक एवं व्यावसायिक दुविधाओं एवं दन्दों से निपटने के लिए वाछित 
थी । इसका परिणाम हुआ कि पुलिस संग्रठन, पुलिस कार्यकर्ता, पुलिस वजट, पुलिस की कार्य- 
प्रणाली का तरीका तथा पुलिस-जनता क्षम्वन्ध सभी के सभी परिवतंन के प्रति वैराग्य घारण 
करके बैठ गये । ऐसी स्थिति मे इस विभाग की स्थिति उस अड़ियल ठटूदू के समान हो गयी 
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जिसने विकास के लद्य को तिताजलि 3 डासी है तबा जो मृत फाललों को सागू इटन को दी 
अपने जीवन कर्म की सभा दे रहा है । फटाला तीव विफाल उसे विए एक खाल कपडे के सदा 
हो गया है । 

भारतीय पुण्तिस में बोडिक जागृति का भी जवाव दे। बढ सन्‍्व व्यवस्था और अर 
जक दिसा! के बीच भी अन्तर नद्ठी फर पाती । पुलिस सामान जौर जावक वदिताती के 
प्रति उदासीन दे जय सामाजिक परिदत जौर जामिद्र वकराम की वीक उसे "जद है जोर 
परिवर्तन' की भर पूरे वेग से घपफा दे रही हें । कानून शोर व्यस्या बनाथ रत की 6 पद 
चराते तुए बढ सभी को व्यवस्था तोडहो! की गया 4 देती है। हातरय चाखणत ने एड लरक 
जबकि आम सामरिक जपने गुलभूत जधिहारों 6 लिए बापू ही गया है, राजलीविड व्यद्ा: 
का कार्वेक्षेत्र भी तेजी से बहा है तथा सलागरिकों मे जाधिंत विकास की सतह झास्ट दिखायी इेथी 
है, तने मारी पुरिस परिपर्तन की जाँधी को रोकने के लि बनी चाड़ी और नस वैसे लिये बड़ों 
हैँ कोर्द वी मारसंवादी सिन्तक भारतीय पुलिस को ऐसे बुत वर्ग के हितों ह& एटाक ही मत 
देगा लो कि पददसितों के चिदंद श्ोषन तथा अप्टाषार ही वालों छो पर्व रची हूँ और 
शोयकों को अपनी सुरक्षित सीमा मे जाखय । फयतः बढ़ी विष्दपे सिद्धाा सो मछली दूं कि 
भारतीय पुत्षिस 'परियानि' के उस्पेदद बनने की न्‍जाय 'पिकास हो बाध्य हा इतना अधिक पस्चस्द 
फरती दे । 

भारतोय पुलिस व्यवस्था को बनाये झपाने हे दिए दो छाम गली हू “सामाजह दविधा- 
यनो का हियास्थयन तथा जोयोमिक नीति दा नियसमे । दस्तु प्रस्ण बड़ है कि एसी राजनीतिक 
व्यवस्था थे ऐसा जागरूफ़ प्रयास ढव किया था कि भारतीय पुलिस मानानिए सुधार तथा जाशक 
विकास के क्षेत्रों मे भी अपनी भुमिकरा का लिति करे ? उललुत' मोदी पुतिस रेस है छोमानिक 
तथा क्षाधिक फायाकत्प करते के सब्य से इसी प्रतिदद्ध मी हो वावी । 

भारतीय पुलिस के विकास सम्-न्धे लब्य इस प्रचार तो साले | . 

() लोकतान्न्रिक संत्त्याओं एुएं प्रक्रियाक्षों फो सुरक्षा तपा उन्हें सफल बसाने का सब्य--- 
इस दिशा भें पुलिस निम्ननिशित भूनिकाजी हा निर्वाह कर सतठी है : 

() किसी भी कार्य रत सरहार की हामंपरासक अक्तियों का वियांद करे समय यह ईमाल- 
दारी तथा योग्यता को अपना सम्ब। मानकर जज, (सी फीड थे सीकि निममता के संपयतापं 
बह शालीनता बनाये रसे तथा कानून बनाये रखते ध्मय एक विश्लेस्भ नी घुमिशा मिट (व) 
बह सद्दी थ्पों मे कासूस की भुना से जिससे बढ़े शासनीतिक (दास मे एड बापझ की भूमि 
नदी निया । 

(2) आधिक विकास एवं समृद्धि लाने में पुलिस का घोयदान--इस दिशा में पुलिस का 
निम्नतिसित बोगदान हो सता हू : 

8) बह सरकार की जाधिक वीतियो से सम्बन्धित कासूनों का सस्ती एपे ल्यानदारी मे 
भियान्वयत करें, (0) बह जागृत हो हर लनसहयोथ से ऐसा बातापर्ण यनाये जिससे कि जोग्ोमिक 
तथा कृषि जेत्ो मे जान्ति बनाये रखी था सके, (व) आधिक हातंबाहियों का नियमन इस प्रगर 
से करे कि गम्भीर थाधिक अपराधों की प्रभावों रोकपाम्र हो सहे । 

(3) सामाजिक परिवर्तन को गतिमान बनाये रखते का लब्य-- एस दिशा में पुलिस ने 
निम्नतिसित कदम उठाये * * 

(0) सामाणिक विधायन के सेव में सधिझ सत्परता दिसलाये, विज्ेषत' पिछटी झात्तियों 
नेथा जनजातियों के सामाजिक सुधार है सिए बनाये गये कालूमों का वियास्पयत करे। (॥) शदूरी 

तथा ग्रामीण सेभो भे उन लोगो तथा शक्धियों के प्रति थगरिष सन्‍ती दिखाये जो कि धर्मनिरपेक्षता 
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तथा आधुनिकीकरण की शक्तियों को कमजोर करने के लिए साम्प्रदायिक हिंसा तथा संकीर्ण क्षेत्र- 
बादी भावनाओं को उभारती हैं तथा उन्हें वढावा भी देती है। 
भारत में पुलिस की बदलती हुई भूमिका : सुधार ओर प्रतिबद्धता 

(एक्न4रणारत 70.8 65 पर्तह ए0ठ॥08 , 20शशा7पयारा' 708 एक) 

अपराधो का पता लगाना और उनको रोकना तथा समाज से कानून और व्यवस्था बनाये 
रखने वाली एजेन्सी के रूप मे कार्य करन्ग पुलिस का बुनियादी काम है। पुलिस की यह भूमिका 
बदली नही है और न ही बदल सकती है, लेकिन जिस ढंग से भूमिका पूरी की जानी है उसमे 
परिवतेत की आवश्यकता है। 

पुलिस के प्रति आम जनता की शिकायतें क्‍या हैं? साधारण व्यक्ति पुलिस अधिकारी या 
पुलिस थाने मे किसी सही काम के लिए भी जाने से इसलिए हिचकिचाता है कि उसे इस बात की 
आशंका रहती है कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया जायेगा । आम जनता के साथ करता का व्यव- 
हार करने के उदाहरण सम्पूर्ण देश मे इतने ज्यादा हैं कि उनके लिए यह विश्वास दिलाना कि इस 
प्रकार का व्यवहार केवल अपराधियो के साथ ही होता है (जो कि अपने आप में एक अनुचित बात 
है), सम्भव नही है। आम जनता के भ्रति वेरुखी, उदासीनता और अमानवीय व्यवहार भारतीय 
पुलिस की सामन्‍्ती-औपनिवेशिक विरासत है । यदि खून से लथपथ किसी घायल व्यक्ति को पुलिस 
में लाया जाये तो पुलिस के आम सिपाही और अधिकारी के चेहरे की मुद्रा कुछ ऐसी वन जाती है 
कि कह रहा हो कि एक और सुसीवत आ गयी । अभियुक्तो के रिश्तेदारों तक को पुलिस चौकियो 
में नितान्त अभद्र और अपमानजनक भाषा का शिकार होता पड़ता है । अनावश्यक रूप से अभि- 
युक्तो के साथ हिंसात्मक व्यवहार करना पुलिस जाँच की विशेषता वन गयी है। 

देश के आजाद होने के साथ-साथ पुलिस की इस भुमिका में परिवर्तत की आवश्यकता थी। 
पुलिस की भूमिका क्‍या हो ? वह कार्य पालिका की अनुचर हो, या कानून की ? सारी दुनिया में 
अपने पेशे मे सर्वाधिक योग्य और निष्ठावान लद॒न के भूतपूर्व पुलिस आयुक्त सर रावद मार्क बहुत 
स्पप्ट ढंग से यह कह सकते है कि “हम केवल जनता और कानून के सेवक है और किसी' अन्य के 
नही--यहाँ तक कि सरकार के भी नही, --लेकिन भारत का कोई पुलिस आयुक्त ऐसा नही कह 
सकता क्योकि हमारे यहाँ पुलिस का राजनीतिक उपयोग भी होता है। पुलिस आयोग के अध्यक्ष 
और पश्चिमी वगाल के भूतपूर्व राज्यपाल धर्मेवीर ने ठीक ही कहा था कि “दुनिया के किसी भी 
देश में चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा पुलिस के रोजमर्स के काम में ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, 
जितना भारत में होता है । जो अधिकारी उसकी बात नही मानते वे निरन्तर तवादले, अपमान 
और दूसरी तरह की मुसीवतों की आशंका से परेशान रहते हैं ।” 

भन्त्री निरन्तर अनुचित रूप से पुलिस के मामलों में दखल करते रहते हैं लेकिन जवाब- 
दारी उठाने को तैयार नही रहते । पुलिस फैडरेशन के महासचिव के अनुसार ऐसे हजारों उदा- 
हरण हैं जब अधीनस्थ अधिकारियों को 'गैर-कानूनी' आदेश मानने पडे हों | ये आदेश आमतौर 
पर जवानी और मुप्त होते है ***॥! 

पुलिस पर एक गम्भीर आरोप है कि यह सारा तन्त्र भ्रष्ठाचार से भरा हुआ हैं। पुलिस 
की भ्रष्ट प्रवृत्तियों का प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनता पर पइता है और दैनिक जीवन की घटनाओ, 
चोरी, डकती, दंगा-फसाद, दुँघंटना, शोपण आदि के सिलसिले मे भ्रष्ट पुलिस से न्याय प्राप्त करने 
की आशा करना व्यथे है । राजनैतिक भ्रष्टाचार और आशिक भ्रष्टाचार दोनो मिलकर पुलिस को ' 
अपराध जाँच करने वाली-संस्था के रूप में अक्षम बना रहे हैं । 


2 राजस्थान पतन्निका, 3] मई 985, 


के 


जो 
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जहाँ तक जाँच के तौर-तरीको का सवान है, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश मे 
अभी भी अपराधों की जाँच मध्ययुगीन सामन्ती प्रणाली से की जाती है--मारपीट और हिंसा के 
हारा | हथकडी लगाने की प्रथा अग्रेजो के जमाने से चली था रही है और स्वतन्त्र भारत की 
सरकार ने इसे हटाने के प्रति कोई ध्यान नही दिया | हथकडी केवल ऐसे व्यक्तियों को रोकने का 
एक साधन हो सकती है जो सामान्यतया पुलिस के कब्जे में न आ सकें। एक मामूती अभियुक्त, 
सत्याग्रही, छात्र, राजनैतिक नेता और इसी प्रकार उत्तरदायित्वपुर्ण नागरिक के प्रति हथकडी 
लगाने जैसी कार्य वाही करता मौर असभ्यता का परिचायक हो होती है । 

पुलिस की भूमिका और उसके चरित्र मे कोई उल्लेखनीय सुधार न होने का सबसे वा 
कारण यह है कि 86] की भारतीय दण्ड सहिता के स्वरूप में स्वतन्त्र भारत में भी कोई 
विशेष परिवर्तन नही हुआ, यानी भारत की पुलिस एक आधुनिक युद्ध पुराने हथियारों से लड 
रही है ।' क्षुब्ध, कुद्ध और निराश पुलिस का एक सिपाही कहता है कि “वालू के गारे से सीमेण्ट 
का प्रभाव पैदा करने की उम्मीद करेंगे तो वहीं होगा जो कुछ हो रहा है।' 

पुलिस दल में दक्षता और ईमानदारी लाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता निचली सीढी 
के कर्मचारियों की सेवा स्थिति मे सुधार की है । जनता सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय पुलिस 
आयोग ने भी अपनी अन्तरिम रपट में यह कहा है कि उस विभाग में कोई सार्थक सुधार तभी 
सम्भव हो सकता है जब ध्याव सबसे पहले सिपाहियो पर केन्द्रित किया । उनकी संख्या कुल 
दल का 80 प्रतिशत है । जनता से सीधा सम्पर्क उन्हीं का होता है और उन्ही का आचरण और 
व्यवहार पुलिस के प्रति जनता के दृष्टिकोण का निर्धारण करता है। पिछले तीस वर्षों मे शान्ति 
ओर व्यवस्था सम्बन्धी मामलो में निरन्तर वृद्धि होती रही है, जिनसे उसे जूझना पड़ा है। वह 
तनावो का शिकार है। सन्‌ 943 मे संज्ञाप्प अपराध 5"56 लाख थे तो वे 977 में बढ़कर 
3:54 लाख हो गये | इसलिए आयोग ने यह सिफारिश भी की है कि 2 अरब रुपये के अतिरिक्त 
खर्चे की व्यवस्था पुलिस बल को सुधारने के लिए की जाये । इस र।शि का 50 प्रतिशत उनके लिए 
आवासीय व्यवस्था, बेहतर वेतन और भत्ते तथा अच्छे हथियारों के लिए आवंटित किये जायें । 

बेहतर सेवा स्थिति पुलिस दल की कार्यक्षमता में सुधार ला सकती है और अधिक अच्छे 
लोग उसमे शामिल होने के इच्छुक भी ही सकते हैं। लेकिन क्या महज इतना कर देने से ही 
पुलिस के मूल चरित्र में रूपान्तरण हो सकेगा ? " 

लेकिन इससे भी वडी बात है पुलिस की मूलभूत भूमिका की | पश्चिम के कुछ लोक- 
तान्त्रिक देशो में पुलिस को स्वतन्त्र” बनाये रखने की कोशिश हुईं। ब्रिटेन में उसकी जवाब देही 
कानूनी अदालतों तक सीमित है। लन्दत की महानगरीय पुलिस का ढाँचा ही ऐसा बताया गया है 
जिसके अन्तर्गत पुलिस के मुख्य आयुक्त को केवल संसद हटा सकती है । पुलिस को मुख्य आयुक्त 
के अलावा कोई अन्य अधिकरण आदेश भी नहीं दे सकता है । वहाँ की पुलिस किसी मन्‍्त्री या 
किसी राजनैतिक दल के आदेश पर काम करने के लिए वाध्य नही है, करती भी नहीं । भारत में 
स्थिति बिल्कुल भिन्न है, क्योकि यहाँ उसका इस्तेमाल सत्ताधारी दल अपने राजनैतिक हितो की 
सिद्धि के लिए करता रहा है। अगर भारतीय लोकतन्त्र मे भी पुलिस को शासन के कार्रिदे या 
प्रतिनिधि की जगह पर जनता का सेवक” बनना है तो उसकी भूमिका को बदलना होगा । 

सबसे महत्त्वपूर्ण वात यही है कि एक कल्याणकारी राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप 
पुलिस की भूमिका की पुनर्व्यस्या की जाये | पुलिस कमंचारी किसी भी प्रकार से अपने अधिका रो 
का दुस्पयोग न करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय करने होगे । पुलिस मे अच्छे और 
शिक्षित लोगो को आकर्षित करने के लिए सेवा शर्तों मे अवश्य सुधार लाया जाना चाहिए । 


' अवाछित व्यक्तियो का पता लगा उन्हे विभाग से निकाल दिया जाना चाहिए । जनता द्वारा 
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अधिकारों के दुश्पयोग के बारे में की गयी किसी भी शिकायत या आरोप की पूर्ण और निष्पक्ष 
जाँच की जानी चाहिए । जनता में यह आम धारणा बनी हुई है कि उनकी शिकायतों पर ठीक 
प्रकार से ध्यान नही दिया जाता । जनता के मन मे पुलिस की प्रतिष्ठा उनके कार्य करने और 
अधिकारो का प्रयोग करने के ढंग से बतती या विगडती है । हमारे देश मे पुलिस कर्मचारी जिस 
प्रकार कार्य करते हैं और जिस तरह का व्यवहार करने है, उसके बारे मे आम जनता की राय 
विल्कुल भी अच्छी नही है। पुलिस कमंचारी को दोस्त नहीं समझा जाता, पुलिस में जनता का 
विश्वास धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है । 

यदि राजनीतिक हस्तक्षेप से पुलिस को मुक्त कर दिया जाये तो उसके परिणामस्वरूप 
बहुत से अत्याचार न सिर्फ अपने आप रुक जायेंगे वल्कि उससे पुलिस को अपनी बदनाम प्रतिमा 
को सँवारने और उंसे एक नया स्वरूप देने में सहायता मिलेगी । 

प्रजा की पुलिस को जनता की पुलिस क्यो नहीं बनाया गया ? प्रधानमन्त्री स्वर्गीय जवाहर 
लाल नेहरू से लेकर वर्तमान राजनीतिक कर्णघारो ने पुलिस की भूमिका पर अपनी राय जाहिर 
की है । लेकिन उनके चरित्र में मुणात्मक परिवर्तत लाते की कोशिश कभी नहीं की गयी । स्वतन्त्र 
भारत में पुलिस के ब्रितानी ढाँचे को न केवल उसी रूप में स्वीकार कर लिया गया वल्कि पुलिस 
का उपयोग भी सत्ता की पुलिस की तरह होता रहा । आज भी उसकी सेवा शर्तें अत्यन्त दयनीय 
है, उसे ऐसी तमाम सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं जो दूसरे विभागों के सरकारी कर्मचारियों को मिली 
हुई हैं, उसका वेतन कम है, काम के घण्टे निश्चित नही है, आवास की, शिक्षा की, चिकित्सा की 
पर्याप्त व्यवस्था नही है । उन्हे यह जरूर सोचना चाहिए था कि एक लोकतान्त्रिक देश को किस 
तरह की पुलिस की आवश्यकता है । सविधान के अनुसार यदि शासक जनता ही है तो पुलिस भी 
जनता की ही होनी चाहिए थी। उस पुलिस को जनहित मे काम करने वाले हर व्यक्ति द्वारा 
विश्वास, सम्मान, सहायता और समर्थ दिया जाना चाहिए था। लेकिन लगता है कि स्वतन्त्र 
भारत के कर्णधार भी पूलिस को सत्ता की पुलिस ही बनाये रखना चाहते थे । ऐसी पुलिस जो 
शासको के हित मे काम करती हो, इस तरह की पूलिस जनता की निगाह मे दमन का एक अस्त्र 
- बन जाती है जिसका इस्तेमाल शासक वर्ग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए करता है । 

संक्षेप मे, समाज के एक सदस्य और सरकार के कर्मचारी के रूप मे पुलिस के दुष्टिकोण 
मे परिवतंत लाने के लिए उसे उन्नत शिक्षा और अधिक प्रशिक्षण देने के साथ-साथ बेहतर ढंग 
से शिक्षित और वेहतर वर्ग के लोगो को पुलिस मे शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाना 
चाहिए। 

अभी तक भारतीय पुलिस 86] के भारतीय पुलिस कानून से ही चलती रही है और 
राष्ट्रीय पुलिस आयोग (980) ने जिस विधेयक का मसौदा तैयार किया था उसे देश भर में 
पुलिस में सुधार का आधार बनाया जा सकता है। पुलिस आयोग की रिपोर्ट (980) में कहा 
गया है कि बढ़ते अपराध, आवासीय स्थानों पर बढता दवाव, खासतौर से शहरी क्षेत्रों मे प्रदर्श नो 
व विवाद को वजह से भड़कती हिंसा, छात्रों को समस्याएँ, और अशान्ति, उम्र पन्धियों सहित 
राजनीतिक गतिविधियाँ, आथिक तथा सामाजिक कानूनो का अमल में लाया जाना आदि ऐसे कार्य 
हैं जिनमे पुलिस को नयी दिशा देने की जरूरत है । ह 

ह इसमें यह भी कहा गया है कि एक तरफ सरकार के उद्देश्यों तथा दूसरी तरफ सत्तारूढ 

दल के हित और अपेक्षाओं की विचार रेखा व वास्तविक व्यवहार स्पष्ट नही है। परिणामस्वरूप 
कानून का निष्पक्ष पालन कराने के रूप में पुलिस की छवि बिग्रडी है। ऐसे हालात में पुलिस 
अपनी वैधानिक भुभसिका निभाने और जनता को स्वीकायें रूप में काम करने में कठिनाई पाती 
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है । रिपोर्ट मे स्पष्ट कहा गया हे कि पूलिस को देश की राजनीति से अलग रखने की वाछनीयता 
और सम्भावनाओं के बारे मे सरकार को विचार करना चाहिए ।?*८ 

निष्करंत. आजादी के 45 वर्षों वाद भी मुल समस्या यह है कि भारतीय पुलिस अधिक 
मानवीय, गम्भीर तथा राष्ट्रीय नीतियो के प्रति समपित कैसे बने ? 


कानून और व्यवस्था प्रशासन की समस्याएँ 
(शर0फरा,ओध5 08 7.59 30२0 0708४ 30/शथारा5772 4770२) 


ऑक्सफोर्ड शब्दकोप के अनुसार, “कानून! किसी समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त रीति-रिवाज 
य्रा नियमो को कहते हैं जिसे मानते के लिए वह समुदाय वाध्य है । इसी के अनुसार “व्यवस्था 
का अभिष्राय एक निित सत्ता के अस्तित्व तथा कानून समस्त राज्य से है जिसमे उपद्रव, दंगा, 
हिंसा तथा अपराध विद्यमान न हो । कानून व्यवस्था भौर प्रशासन परस्पर इस तरह गूँफित हैं 
कि एक के अभाव में दूसरे का कोई अर्थ नही रह जाता है। इन तीनो स्थितियों के एक साथ 
विद्यमान होने से यह अपेक्षा की जाती है कि ऐसी सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं 
सास्क्ृतिक स्थिति का निर्माण होगा जिसमे व्यक्ति अपनी क्षमतानुसार सम्पुर्ण समाज के उत्थान 
में यथाणक्ति योगदान देता हुआ अपने ज्ञान भौर बौद्धिक क्षमता का अधिकतम सम्भव विकास 
कर सकने में समर्थे होगा। “कानून” का अस्तित्व व्यवस्था की पूर्वंगामी शर्त है। यद्यपि व्यवस्था 
के अभाव में कानूत का पालन भी सम्भव नहीं है। एक सशक्त और सक्षम प्रशासत का कानून 
समस्त शासन पर आधारित होना आवश्यक है। समाज में व्यवस्था होना किसी भी प्रजा- 
तान्त्रिक' संस्था से कुशल कार्यक्रण की पहली' शर्ते है। भारत में लोक-कल्याणकारी' राज्य, जिसमे 
सामाजिक-आथिक न्याय पर पर्याप्त जोर दिया जा रहा है, की सफलता तथा विकास की. 
चुनौतियों के सफल सवहन के लिए कानून और व्यवस्था की स्थिति अपरिहाय और प्रथम 
आवश्यकता है । 

इस तथ्य को तो मानना ही पडेगा कि देश मे कानून और व्यवस्था की हालत वियडी है। 
भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने अपने कार्यकाल के दोरान कहा था कि स्वतन्त्रता 
के बाद पूलिस द्वारा लोगों पर गोलियाँ चलाये जाने के मामलो की संख्या 50 व के ब्रिटिश 
शासन के दौरान हुए कुल ऐसे मामलो की सख्या से अधिक है, अब हर पाँच साल में यह संख्या 
5तनी ही हो जाती है। भाज तो हालात यहाँ तक विग्रड गये है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी 
जैलसिंह अपने दामाद के अन्तिम सस्कार में भाग नहीं ले पाये । ऐसा होने का कारण था कि 
डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें बता दिया था कि वह उनकी सुरक्षा की ग्रारण्ठी नही ले सकता | 

, एक वार स्वर्गीय केशवदेव मालवीय' (जो केन्द्रीय मन्‍्त्री थे) ने नेहरू को यह उलाहना 

दिया था कि भारत में कोई भी व्यक्ति रात के समय किसी महिला अथवा धनराशि के साथ देश के 
एक-दूसरे भीग' की यात्रा चोरों से परेशान हुए विना नही कर सकता । लेकिन अब तो यात्रा करना 
भी सुरक्षित नही रह गया है वसो और रेलो मे सशस्त्र गार्ड तैनात किये जाते है । 

उत्तर प्रदेश और विहार जैसे राज्यो मे आज हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके है कि 
देहात मे जिन सगठनों और कुछ व्यक्तियों के ग्रिरोहो की ही हुकूमत जैसा माहौल है। कुछ क्षेत्रो 
में ऐसे गुट और गिरोह हर महीने लोगो से 'सरक्षण शुल्क' भी वसूलते हे ! इन दोनों ही' भ्रदेश मे 
ऐसे गिरोहो और राजनीतिज्ञों के बीच साठ-गाँठ एक जग-जाहिर तथ्य है। 

देश के समक्ष आज जो समस्या उपस्थित है, वह यह है कि कानून और व्यवस्था के 





१ कुलदीप नायर, “राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशो पर पनरविचार””, राजस्थान पत्रिका, 
(उदयपुर), 3 मई, 982, पृष्ठ  । 
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रक्षक ही उसे भंग करने पर उत्तर आये हैं । पुलिस और राजनीतिज्ञ, दोनों ही एक पंक्ति मे खड़े 
हुए नजर आते हैं और वे जब कदम उठाने की जरूरत होती है तो कोई कदम उठाते ही नही और 
यदि उठाते भी हैं तो आधे मन से“ 
ह कानून और व्यवस्था की अभिधारणाओं से तात्पयें 
(7प्तह 208टएश' 07 ॥#ण् ० 0808४ , ॥४४8७शारठ6) 
कानून और व्यवस्था को इसके नकारात्मक और सकारात्मक दोनो अर्थों की दृष्टि से 
परिनापित किया जा सकता है। इसके नकारात्मक अर्थ में हम समाज मे किसी स्थिति की अपेक्षा 
रखते हे जहाँ अव्यवस्था एवं अशान्ति न हो अर्थात समाज में ऐसी परिस्थितियाँ न हो जो मानव 
मात्र के व्यक्तित्व के निर्माण में वाधक हों । कानून और व्यवस्था का सकारात्मक अर्थ होगा ऐसी 
दशाओं का निर्माण जो राज्य के उद्देश्य की पूर्ति से सहायक हो, किसी व्यवस्था की सर्जंना जिसमे 
कानून का शासन रह सके । 
कानून और व्यवस्था की सकारात्मक धारणा को राज्य के उद्देश्यों” के सन्दर्भ मे अधिक 
स्पप्ट रूप से समझा जा सकता है। भारतीय सविधान की प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक 
तत्तों में राज्य के लक्ष्य और उद्देश्यो को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावना में राज्य का घोपित 
लक्ष्य देश के सर्वोच्च कानून के अन्तर्गत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, शोपणविहीत मानव-स्वतन्त- 
ताओं से युक्त समतावादी समाज की रचता करना स्वीकार किया गया है । राज्य के नीति निर्देशक 
तृत््वो मे राज्य का लक्ष्य घोषित करते हुए उससे यह अपेक्षा की गयी है कि राज्य एक ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था के निर्माण द्वारा लोगो के कल्याण मे वृद्धि का प्रयास करेगा जिसमे देश के 
सभी लोगो और राष्ट्रीय जीवन धारा की समस्त समस्याओं को सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक न्याय उपलब्ध हो सके । ॥ 
राज्य के इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दशाओं का निर्माण कानून और व्यवस्थाओ के सकारा- 
त्मक अर्थ का एक पक्ष हैं। इसका दूसरा पक्ष है, किसी व्यवस्था का निर्माण जिससे कानून का 
शासन सम्भव हो । है 
भारतीय रांविधान में वर्णित निर्देशक तत्त्व राज्य के उद्देश्यों को स्पष्ठत सामाजिक क्रान्ति 
के प्रति वचनवद्ध होने का प्रतिविम्ब प्रस्तुत करते है । न्याय मूर्ति हेगडे के अनुसार “सब्धिन एक 
अहिसक क्रान्ति के माध्यम से कुछ सामाजिक और आशिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है। 
ऐसी कऋ्ति द्वारा संविधान न केवल आम आदमी की आवश्यकताओ को ही पूरा करना चाहता है 
अपितु हमारे समाज के वर्तमान ढाँचे मे भी परिवरतंन की राह दर्शाता है ।” 
एक ओर संविधान के घोषित लक्ष्यों के अनुहुप समाज की रचना का प्ररन है और दूसरी 
ओर स्वाधीनता के बाद हमारे पास शशासन (नौकरशाही) की विद्यमान व्यवस्था का वह स्वरूप 
है जिसे इन लक्ष्यो की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी बनाया गया है | हमारा वर्तमान प्रशासनतन्न 
जो कि ओपनिवेशिक शासन काल की विशसत है, इसकी बुनियादी, विशेषताएँ अब भी वे ही है 
जो उस सामन्ती, साम्राज्यवादी, अथवा औपनिवेशिक शासन के लक्ष्यों की सम्पूर्ति के लिए आवश्यक 
समझी गयी थी। हमने स्वराधीनता के नये राजनैतिक परिवेश मे. नूतन राजनीतिक-आधिक लक्ष्य 
तो स्व्रीकार कर लिये किन्तु उन लक्ष्यों को मूर्ते रूप देने वाले प्रशासनतन्त्र मे कोई बुतियादी 
परिवर्तेत नही किये । वस्तुत. नवीन सांविधानिक लक्ष्यो और औपनिवे शिक लक्षणों वाले प्रशासन- 





कुलदीप नायर, “का्नून-व्यवस्था में गिरावड का दोपी कौन ?” राजस्थाज पत्रिका, 
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तन्त्र के उद्देश्यों मे स्पप्ट टकराव निहित है । जहाँ एक ओर नवीन सर्वोच्च कानून, शोपणवि 

स्वृतन्त्र समाजवादी तथा सामाजिक-आर्थिक न्याय पर आधारित समाज की परिकल्पना करता है 
बही हमारी पारम्परिक प्रशासनिक व्यवस्था ने सर्देव शोपण, अन्याय, पुंजीवादी और सामन्ती 
हितों का सवर्द्धध किया है। फलत., संविधान निर्दिष्ट लक्ष्यो को जव-जब भी शासन अथवा 
लोकचेतना ने मूर्त रूप देना चाहा, प्रशासनतन्त्र से उसकी टकराहुट हो गयी । पुराने प्रशासनतन्न 
में न केवल पुजीवादी, रूढिवादी, अभिजात्य वर्गीय और सामन्ती तत्त्वों का आधिपत्य था अपितु 
एक निश्चित ढाँचे मे काम करते-करते आम प्रशासनिक अधिकारीगण भी यथास्थितिवादी हो गये । 

कानून और व्यवस्था के नकारात्मक पक्ष की पूर्ति हेतु प्रशासन का हर कृत्य उसे यथास्थिति 
का पोपक बनने के लिए बाध्य करता है क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य भे शान्ति और सुव्यवस्था का अर्थ 
ही यथास्यिति का वना रहना हे | इसके विपरीत कानून और व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष मे इसका 
आशय है ऐसी व्यवस्था का निर्माण जिसमे कि कानन का स्थापित लक्ष्य प्राप्त किया जा सके और 
एक ऐसी साविधानिक व्यवस्था भे जहाँ कि सामाजिक, आ्थिक एवं राजनीतिक न्याय को राज्य 
का आधार स्वीकार किया गया हो, प्रशासन अनिवायंत. सामाजिक परिवर्तत की धुरी वन 
सके । अर्थात्‌ प्रशासन स्वय यथास्थिति मे परिवर्तन हेतु प्रयत्नशील रहे । ऐसी स्थिति मे कतिपय 
चिन्तकों का मानना है कि कानून और व्यवस्था की चुनौती के तत्त्व प्रशासन की इस सकारात्मक 
भूमिका में निहित हे । । 

कानुत ओर व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति : ऑकड़ों के सन्दर्भ में 
(एशण्यराणर&ात् पा ॥.879 5070 0779फ8॥र ; & एफ 0879) 

भारत में कानून-व्यवस्था की स्थिति के रख-रखाव का मामला अत्यन्त जटिल बनता जा 
रहा है । सन्‌ [974 में हरिजनों के विरुद्ध अत्याचारों की घटनाओं की संख्या 8,860 थी, 976 
मे यह सलख्या 35,968 थी जौर पुनः 977 में यह सख्या 0,879 तक पहुँच गयी । नवम्बर 
98! में देहुली की घटना ने सचमुच सम्पूर्ण राष्ट्र को एक वार झकझोर कर रख दिया, अनुयुचित 
जाति में एक साथ 24 व्यक्तियों को तवाकथित उच्च वर्ग के नोगो ने वड़ी निर्दयतापुर्वक मार 
डाला | सन्‌ 978 के पहले आठ महीनों मे 576 घटनाएँ हिल्दू-मुस्लिम उपद्रवों के रूप में हुई 
जबकि 975 की अवधि में यह संख्या 370 थी । सन्‌ 974 में उत्तर प्रदेश मे पी ए. सी' 
से विद्रोह किया और 978 मे देश के अनेक राज्यों की कानून और व्यवस्था के वाहक 'पुलिस 
दल से भी व्यापक पँसाने पर शासन की अवज्ञा का आन्दोलन चलाया । पिछले कई वर्षो के देश 
में ग्रे कानूनी हथियार रखने की घटनाएँ बढी हैं | गैर कानूनी हथियार रखने की घटनाओ में 
497! में 23,908 तथा 976 में 52,88 मामले दर्ज किये । ऐसे हथियार हर प्रकार के 
अपराध, सामान्य चोरी, डकेती, आर्थिक अपराध जैसे तस्करी और साम्प्रदायिक दंगों मे महत्त्वपूर्ण 
भुमिका निभाते हैं । सन्‌ 974 में 650 जौद्योगिक-हड़ताल हुईं जबकि 978 से यह सख्या 
3 हजार तक पहुँच गयी । 

986 में छात्र अशाति की 2,668 घठनाओ की तुलना में 987 में 42,849 
घटनाएँ हुई | 4987 के दोरान वामपंथी उम्रवादी हिंसा की 487 घटनाएँ ध्यान में आई ॥* 

हड़तालो तथा तालाबन्दी के अतिरिक्त छात्रों द्वारा परीक्षाओं का सामुहिक वहिप्कार, विश्व- 

विद्यालयों मे अशाति, ह॒त्या, लूटपाट, डकती, बच्चो के अपहरण, धोखाधड़ी, महिलाओ से छेड़- 
छाड़, राजनीतिक आन्दोलन की हिसापरक प्रवृत्ति, पुलिस द्वारा अनुत्तरदायी आचरण ने देश की 
कानून और व्यवस्था की स्थिति को अत्यन्त चिन्तनीय बना दिया है । फ्रेंक मॉरिस की यह टिप्पणी 
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आज भी महत्त्वपूर्ण है--भारत मे सरकार तो है किन्तु वहाँ प्रशासन का अभाव लगता है। कानून 
का शासन अव्यवस्था के साम्राज्य का सहगामी है ।” 
कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के कारण 
(028ए0585 50४ प्रश्चठ छशाहारातर&गा0ावर 07 [09 0१० 0808४) 

भारत मे अपनी उचित-अनुचित माँगो के लिए सरकार के समक्ष प्रदर्शन, घेराव, धरना, 
अनशन और तालावन्दी आम वात है जिप्तसे कानून एवं व्यवस्था की विगड़ती स्थिति ने जनसाधा- 
रण में असुरक्षा और भय का भाव पैदा कर दिया है । इसके निम्नलिखित कारण है ' 

() राष्ट्रीय आन्दोलन की पृष्ठभुसि--भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन प्रमुख रूप से विदेशी 
शासन के खिलाफ था। राष्ट्रीय आन्दोलन के दिनो मे सत्याग्रह, धरना, अनशन, असहयोग 
आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन आदि आम साधन थे। स्वाधीनता के बाद भी हमारी 
निर्वाचित सरकार पर दवाव डालने के लिए आये दिन ऐसे ही साधनों का प्रयोग होता रहा है जो 
यदा-कदा उम्र और हिंसात्मक रूप भी धारण कर लेते है। इससे प्रचतित कानून और व्यवस्था 
बिगइती है। 

(2) संविधान निर्दिष्ट लक्ष्य--भारतीय संविधान न्याय, समानता और. स्वतन्त्रता के 
निदिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। संविधान की प्रस्तावना और नीति निर्देशक 
तत्त्व इन आदशों की प्राप्ति के लिए नागरिको को प्रेरणा देते है । जब कभी भारत के आम आदमी 
ने अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध संध्प किया तो नौकरणशाही ते उसके इस सविधान- 
सम्मत संघर्ष को हमेशा कुचलने का प्रयत्न किया । ः 

(3) राजनीतिक अस्थिरता--भारत की शासन व्यवस्था मे कई बार राजनीतिक अस्थि- 
रता और अनिर्चितता की स्थिति उत्पन्न हुई है। चौथे आम चुनाव के वाद अनेक राज्यो में 
राजनीतिक शुन्यता की स्थिति उत्पन्न हो गयी, दल-वदल और मिली-जुली सरकारो के कारण 
मन्निमण्डल और मुख्यमस्त्री और निष्ठा और मनोयोगपूर्वक प्रशासन का संचालन नहीं कर पाये । 
इसी प्रकार मार्च 977 के बाद. केन्द्र मे सत्तारूढ जनता पार्टी के आपसी झग्रडे, प्रधानमन्त्री की 
दुर्वल स्थिति, कामचलाऊ सरकार की सीमाएँ आदि ऐसी राजनीतिक स्थितियाँ थी जिसमे 
प्रशासनिक कुशलता की कल्पना नहीं की जा सकती थी । आज भी राज्यों में सत्ताहूढ दल कई ग्रुटो 
में विभक्त है, मुख्यमन्त्री अपने पद और स्थिति के प्रति आश्वस्त नहीं हें, ऐसी स्थिति में कानून 
और व्यवस्था की दृष्टि से प्रशासनिक कुशलता नही आ सकती । 

(4) पुलिस का ओपनिवेशिक एवं सामच्ती आचरण--हमारी पुलिस आज भी हर सामान्य 
नागरिक को अपराधी मानती है और तत्र तक अपराधी मानती रहती है जब तक वह अपने को 
निरपराध सिद्ध न कर दे । जन मानस मे यह आम धारणा गहन रूप से वैठी हुईं है कि पुलिस 
सवल की रक्षक है, सामान्य जन की नही । आज भी अपराधियो के प्रति पुलिस का रवैया निरंकुश, 
निर्दयतापूर्वकं और अत्याचारी है जवकि यह सुधारवादी और सहिष्णु हो जाना चाहिए था। 
हमारे यहाँ पुलिस का राजनैतिक उपयोग भी होता रहा है । 

(5) भशासन में राजनंतिक हस्तक्षेप--हमारे यहाँ कानून और व्यवस्था की स्थिति 
विभड़ने का कारण प्रशासनिक कार्यो मे राजनैतिक हस्तक्षेप भी रहा है। कानून और व्यवस्था के 
लिए घटने वाली हर खतरनाक घटना पर पुलिस और प्रशासन तब तक आगे कोई कार्यवाही नहीं 
करती जब तक कि उसे राजनीतिक दृष्टि से सकेत नहीं मिल जाते । पुलिस आयोग के अध्यक्ष 
धर्मवीर के शब्दों मे, “दुनिया के किसी भी देश मे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा रोजमर्स के काम मे 
ऐसा हस्तक्षेप नहीं किया जाता जितना भारत में होता है। जो अधिकारी राजनीतिज्ञो की बात 
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नहीं मानते वे निरन्तर तबादले अपमान और दूसरी तरह की मुसीवतो की आशंका से परेशान 
रहते है [? 

(6) सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभुमि--कानून और व्यवस्था विगडने का कारण हमारी सामा- 
जिक-आर्थिक स्थिति भी है। भारतीय समाज विविध धर्मों, जातियों, वर्गों, भाषाओं और क्षेत्रों 
में विभाजित है । समाज का यह वहुरूपी चरित्र अनेक वार वैचारिक मतभेद के कारण आपस मे 
टकरा जाता है जिससे संघर्ष भर अव्यवस्था हो जाती है । यद्यपि विविधता में एकता भारतीय 
समाज और सस्क्ृति की पुरातन गौरव की परम्परा रही है तथापि अनेक वार साम्राजिक तवाव 
के कारण जातिगत झगडें, धामिक और साम्प्रदायिक सघपं, भाषायी विवाद और विकास के 
क्षेत्रीय असन्तुलन के प्रति असन्तोप के रूप में दगे होते रहे हेँ.॥) भारत की आर्थिक स्थिति भी 
समाज में व्यवस्था भग करने वाले अनेक कारणों के तिए उत्तरदायी है। भयकर वेरोजगारी, 
गरीबी मुद्रा-स्फीति, बढते मुल्य, जनसख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता, भाई-भतीजावाद 
आदि अनेक सामाजिक-आर्थिक कारक है- जिनके कारण अनेक बार व्यवस्था भंग हुई है, कानून दूटे 
हैं और प्रगति रुकी है। है 

' कानून-व्यव्स्था प्रशारान में सुधार : कंतियय सुझाव 

(806565एझप0बड 707 ॥४ए२0प्रप्रशहीपए वर पस्तछ 7,5ए 8४७0 
0र०छ8र 009 जार 0 प709) 

कानून और व्यवस्था प्रशासन में सुधार हेतु प्रशासनिक पहलू के साथ-राथ समाजशास्त्रीय 
पहलू पर भी ध्यात दिया जाना अपरिहाय॑ है। 


प्रशासनिक पहलू--कानून-व्यवस्था प्रशासन मे सुधार हेतु स्व प्रथम पुलिस की कार्यशेली, 
संगठन और प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए । आजकल अपराधो की व्यूह रचना मे कल्प- 
नातीत परिवतंन आ गया है अत पुलिस द्वारा जाँच कार्य मे विज्ञान और तकनीक पर आधारित 
नूतन उपकरण काम मे लिये जाने चाहिए। आज भी भारतीय पुलिस सभी प्रकार के राजनीतिक 
आन्दोतनो और प्रदर्शनो का मुकावला अपनी पुरातन 'लाठी' से ही करती है। पुलिस कर्मियों के 
लिए आज भी जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वह उनभे समता और, न्याय के स्थान पर सामन्‍्ती 
सस्कार ही अधिक जागता है । पुलिस को जनतान्त्रिक मुल्यो एवं जनसाधारण के प्रति सवेदनशील 
बनने का प्रशिक्षण दिया जाता चाहिए ताकि पुलिस की एक साथ्थंक भूमिका का विकाप्त हो सके । 
पुरिस दल में शोध और अनुसधान तथा नवीन चुनौतियो के प्रति नये तरीकों का प्रशिक्षण दिया 
जाना चाहिए । ह 
द्वितोय, न्याय प्रशासन मे सुधार किया जाना चाहिए । अनेक वार कानूनों का उल्लंघन 
इसलिए होता है कि वे वर्तमान स्थिति में अनुपयोगी और अनावश्यक हो गये है । अत सामा- 
जिक परिवर्तन के साथ-साथ सरकार द्वारा कानूनो का वदलना आवश्यक है। राज्य सरकार के 
अधिवक्ताओ के कमजोर पक्ष के कारण अपराधियो के बचने की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही हैं 
अत" जिला एवं उप-जिला स्तर पर जन अभियोक्ताओ की नियुक्ति केवल योग्यता के आधार पर 
जानी चाहिए | मुकदमो के शीघ्र निपटाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्यो मे हजारो 
अभियोग वर्षों तक विचाराधीन अठके पडे रहते हें, जिसका अपराध की दर पर पत्यक्ष प्रभाव 
पडता है । 
तृतीय, जिला प्रशासन मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। जिलाधीश 
_ जिले मे कानून-व्यवस्था को स्थापना के साथ ही राजस्व वसूली एवं विकास कार्यो का भी सम्पादन 
'करता है । उसके विकास सम्बन्धी कार्य इतने बढते जा रहे है कि कानून-व्यवस्था के कार्य उपेक्षित 


रस 
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रह जाते है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति की थी कि जिलाधीश के विकास कार्यों को 
पृथक कर केवल नियामकीय कार्यो के लिए उत्तरदायी बना दिया जाना चाहिए। 

सम्ताजशास्त्रीय पहलू-- समाजशा स्त्रियों का मत है कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाली 
हर घटना, चाहे वह सामान्य चोरी-डकती की घठता हो या उपद्रव, आन्दोलन, साम्प्रदायिक सघपें 
या मजदूर असन्तोप की ज्वाला हो, के मूल से आरथिक-सामाजिक विपमता और असन्तुलन की 
चिगारी विद्यमान रहती है.। अत आवश्यकता है संविधान निर्दिष्ट लक्ष्यों को कार्यान्वित करने की, 
समाजवादी और लोककत्याणकारी राज्य के आदशों के क्रियान्वयन की । जैसे-जैसे संविधान की 
प्रस्तावना में निहित' लक्ष्यों का जत्रियान्वयन्र होता जायेगा और एक भिन्न समाज व्यवस्था बनती 
जायेगी वसे-बैंस यह समस्या भी' धीरे-धीरे कम होती चली जायेगी । 

निष्कर्ष--कानून-व्यवस्था की स्थापना का सम्पूर्ण प्रश्न हमारी नैतिकता, चरित्र और निष्ठा 
के प्रश् से जुडा हुआ है । हमारे जनततान्त्रिक परिवेश में सरकारी मशीनरी के अतिरिक्त जनता 
अथवा नागरिकों का भी कानून-व्यवस्था की स्थापना मे विशिष्ट महत्त्व है। हर माता-पिता का 
यह दायित्व वन जाता है कि वे अपनी सन्‍्तान को काचून-व्यवस्था की उपयोगिता समझावे | 
वरतंमान में हमारे देश मे कानूनों की तो अधिकता है किन्तु व्यवस्था का लगभग अभाव है। 
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वर्तमान युग बअन्तर्राप्ट्रीयया का युग हैं। विज्ञान के द्रुत विकास ते समस्त विश्व को 
एक सूत्र में जोड दिया हे। आज प्रत्येक देश को अन्य दूसरे देशों के साथ सम्पक्‌ सम्बन्ध 
स्थापित करने पड़ते हें तभी वह अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकता हे और विकास की दिशा 
में आगे बढ सकता है। अत. प्रत्येक देश अपनी घरेलू नीति के साथ-साथ वैदेशिक नीति का 
भी निर्धारण करता है। विश्व की राजनीति का सचालन विभिन्न देशो की वैदेशिक नीतियों से 
होता हे । भारत विश्व में एक विस्तृत भु-भाग और विशाल पनसख्या वाला देश हैं। अतः 
इसकी विदेश नीति का विश्व की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। स्वतन्त्रता से पूर्व भारत 
की कोई विदेश नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश सत्ता के अधीन था, परल्तु विश्व मामलों 
में भारत की एक सुदीर्घ परम्परा रही हे । इसका सास्कृतिक अत्रीत अत्यन्त गौरवमय रहा है। 
न केवल पड़ौसी देशो के साथ, अपितु दूर-दूर स्थित देशों के साथ भी भारत का सांस्कृतिक एवं 
व्यापारिक आदान-प्रदान होता रहा हे । आज भी अनेक पड़ौसी देशो पर उसकी सांस्कृतिक छाप 
स्पष्ट दिखायी पड़ती हे । 

भारतीय विदेश नीति : परम्परा 
(प्र एरणा& ए0एटाठाब ए0/टर पर6णव्रप09) 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का विश्व राजनीति में कोई उल्लेखनीय स्थान नही था । 
पराधीन देश के रूप में उसकी अपनी कोई विदेश नीति अथवा अ्तर्राप्ट्रीय राजनीति नहीं थी। 
पराधीन भारत की विदेश नीति का निर्धारण तन्दन में 858 में स्थापित इण्डिया ऑफिस में होता 
था। अग्रेज ही विश्व की राजनीतिक घटनाओ में भारत का प्रश्तिनिधित्व करते थे । भारत की देशी 
रियासते भी इस विपय मे स्वतन्त्र नही थी। भारतीय नेता यदि विश्व की राजनीतिक घटनाओं 
पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त भी करते थे तो बह केवल अखिल भारतीय काग्रेस के वापिक अधिवेशनो 
में प्रस्तावों के रूप मे व्यक्त होकर रह जाती थी । उदाहरणार्थ, 892 मे काग्रेस द्वारा साम्राज्यवादी 
स्वार्थों की रक्षा के लिए बढते हुए सैनिक व्यय की आलोचना की गयी थी। 920 के बाद 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस की रुचि अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति की ओर बढी । वैसे इससे पूर्व कांग्रेस द्वारा 
खिलाकत आन्दोलन को समर्थन दिया गया था। 920 एवं 7927 के वीच अखिल भारतीय 
काग्रेस द्वारा अच्यर्राष्ट्रीय व्यवहार के लिए कुछ सिद्धान्त निश्चित किये गये । इन सिद्धान्‍्तों पर 
आधारित नियम निम्नलिखित थे : 

() भारत अन्य राष्ट्रों से सहयोग करेगा । 
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(2) दास एवं दल्नित राष्ट्रो को उनके स्वतन्त्रता आन्दोलन में सहायता देगा । 

(3) प्रजाति भेद की नीति की निन्‍्दा करेगा | 

(4) उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करेया । 

(5) साम्राज्यवादी युद्धो का विरोध करेगा तथा विश्व शान्ति के लिए प्रयत्व करेगा । 

930 मे तो कांग्रेस ने विदेश नीति से सम्बन्धित एक पृथक विभाग ही बना लिया जिसके 
संचालक जवाहरलाल नेहरू थे । काग्रेस ने अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर अपनी, स्वतन्त्र प्रतिक्रियाएँ 
व्यक्त करना प्रारम्भ कर दिया। 93] मे जब जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो उसने 
जापान की निन्‍्दा की । 930 से ही युद्ध-विरोधी प्रस्ताव पारित किये जाने लगे और यह स्पष्ट 
कर दिया गया कि किसी भी भावी साम्राज्यवादी युद्ध मे भारत सहायता नही देगा । 935 में 
कांग्रेस ने फासीवाद और नाजीवाद के प्रति विरोध प्रकट किया। 935 में इठली द्वारा अवीसी- 
निया पर आक्रमण के विरोध मे कांग्रेस के 4936 के लखनऊ अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित 
करके अवीसीनिया के प्रति सहानुभूति प्रकट की गयी । जब हिटलर ते 938 में चैंकोस्लोबाकिया 
पर आक्रमण किया तो काग्रेस ने आक्रमण की निच्दा करते हुए म्यूनिख समझौते की आलोचना की। 
939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ तो काग्रेस ने इसमे सहयोग देने से इन्कार कर दिया। 
परन्तु फिर भी भारतीय लोकमत के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध मे सम्मिलित 
घोषित कर दिया। सक्षेप में, भारतीय स्वाधीनता से पूर्व वैदेशिक युद्धो पर काग्रेस के दृष्टिकोण से 
भारत की विदेश नीति की पृष्ठभूमि को: समझने मे बड़ी सहायता मिलती है । 

े भारत की विदेश तीति फे आदर्श (उद्देश्य) 

(0978८75 09 एाण&ार ए0रछाठार ए040९) 

भारत की विदेश नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू ने सितम्बर 
946 में एक प्रेस सम्मेलन में कहा था “वेदेशिक सम्बन्धो के क्षेत्र मे भारत एक स्वतन्त्र नीति का 
अनुसरण करेगा और गुट की खीचतान से दूर रहते हुए ससार के समस्त पराधीन देशो को आत्म- 
निर्णय का अधिकार प्रदान कराने तथा जातीय भेद-भाव की नीति का हृढतापूर्वक उन्मूलन कराने 
का प्रयत्त करेगा । साथ ही वह दुनिया के शान्तिप्रिय राष्ट्रो के साथ मिलकर अन्‍्तर्राप्ट्रीय सहयोग 
और सद्भावना के प्रसार के लिए भी निरन्तर प्रयत्नशील रहेगा ।” नेहरू का यह कथन आज भी 
भारत की विदेश नीति का आधार-स्तम्भ है । भारत की विदेश नीति की मूल वातो का समावेण 
हमारे सविधान के अनुच्छेद 5 में कर दिया गया है। जिसके अनुसार राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
और सुरक्षा को वढावा देगा, राज्य राष्ट्रो के मध्य न्याय और सम्मानपूद्वेक सम्वन्धों को बनाये रखने 
का प्रयास करेगा, राज्य अन्तर्राष्ट्रीय कानुनो तथा सन्धियो का सम्मान करेगा तथा राज्य अन्त- 
रष्ट्रीय झगडो को पच फैसलों द्वारा निपटाने की रीति को बढावा देगा। कुल मिलाकर भारत 
की विदेश नीति के प्रमुख आदर्श अथवा उद्देश्य (00००४) निम्नलिखित है * ड़ 

() अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करना । 

(2) अच्तर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपठाये जाने की चीति को प्रत्येक सम्भव 
तरीके से प्रोत्साहन देना । 

(3) सभी 'ाज्यो और राष्ट्रो के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना | 

(4) अन्तर्राष्ट्रीय कानुन के प्रति और विभिन्न राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों मे सन्धियो 
के पालन के प्रति आस्था बनाये रखना । 

(5) सैनिक ग्रुटवन्दियो और सेनिक समझौतों से अपने आपको पृथक रखना तथा ऐसी 
गुटवन्दी को निरुत्साहित करना | 

(6) उपनिवेशवाद का, चाहे वह कही भी किसी भी रूप मे हो, उम्र विरोध कहना । 
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(7) प्रत्येक सरकार की साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करना । 

(8) उन देशो की जनता की सक्रिय सहायता करना जो उपनिवेशवाद, जातिवाद बौर 
साम्राज्यवाद से पीड़ित हो । 

उपर्युक्त उद्देश्यों से यह बात स्पष्ट होती हे कि भारत की विदेश नीति मे मैत्रीपूर्ण सम्वन्धो, 
शान्ति एवं समानता के सिद्धान्ती को सर्वाधिक - महत्त्व दिया गया है। भारत ने न्याय के आधार 
पर सभी के साथ सहयोग एवं सदुभावना की नीति पर चलने का निश्चय किया है। इसी परिप्रेक्ष्य 
में भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्माता जवाहरलाल नेहुरू ने भारत की विदेश नीति के तीन 
आधार स्तम्भ बताये--शान्ति, मित्रता और समानता । 


भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार : राष्ट्रीय हित 
(एम्र8 02४7077%7 85838 58 वरर08!ध #08206४ 7070५ ; ६770). ॥7'58४8७7) 


भारत ही क्‍या किसी भी देश की विदेश नीति का मुल्याकन अथवा उसकी वास्तविक दिशा 
मात्र उद्घोपित सिद्धान्तो अथवा आदर्शों पर सम्भव नहीं होती । हर प्रश्न अथवा प्रसंग के कई 
पहलू होते है जिनका समुचित विवेचन कर निर्णय लेते समय राष्ट्रीय हित को प्रधानता देनी 
होती है । भारतीय विदेश नीति के निर्माताओं द्वारा उद्भाषित उपर्युक्त उद्देश्यों मे कही भी' राष्ट्रीय 
हित का उल्लेख नहीं मिलता । इससे महज यह भ्रम होने की सम्भावना है कि वे उद्घोषित उद्देश्य 
आदर्शों का पुल मात्र हैं। लेकिन विदेश नीति का ग्रम्भीर विद्यार्थी इस तथ्य से अवगत है कि 
अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धी का आधार आदर्शवाद न होकर ठोस राष्ट्रीय हित होते है जिनके इर्दें-गिर्द 
कुटनीति का व्यूह रचा जाता है । भारत इसका अपवाद नहीं । भारतीय नेतामरो द्वारा घोषित इन 
उद्देश्यों की यदि सही व्याख्या की जाय तो यह वास्तविक समझते हुए देर नही लगेगी कि ये पार- 
लौकिक जगत के लिए नही, बल्कि राष्ट्रीय हित की जीवन्त समस्याओं को अपने समूचे परिवेश के 
सन्दर्भ मे देखने का प्रयास हे । इन सिद्धान्तो में नीति निर्धारकों ने न केवल राण्ट्रीय हित के प्रभावी 
स्वरूप की स्वीकार किया है अपितु उन्हे सर्वाधिक महत्त्व देते हुए भाधार रूप माना है । 4 दिसम्बर 
947 को संविधान सभा से जवाहरलाल नेहरू ने “राष्ट्रीय हित” को प्रवलतम आधार स्वीकार 
करते हुए कहा था : 

“हम चाहे कोई भी नीति निर्धारित करें किन्तु देश की वेदेशिक नीति से सम्बन्धित व्यक्ति 
की होशियारी राष्ट्र-हित को सुरक्षित रखने में ही निहित है । हम अन्तर्राष्ट्रीय सदृभावना, शान्ति 
ओर सद्भावता की बात करें और अपनी आस्थाओ पर पूरी निष्ठा रखें, लेकिन वास्तविकेता यह 
है कि हर एक सरकार अपने राष्ट्रीय हित्तो को ही प्राथमिकता और सर्वोपरिता देगी । कोई भी 
सरकार ऐसे आचरण का खतरा नही उठा सकती जो राष्ट्रीय हित के प्रतिकुबं हो बतः किसी भी 
राष्ट्र का चाहे वह राष्ट्र साम्राज्यवादी हो, समाजवादी अथवा साम्यवादी हो, विदेश मन्त्री अपनी 
नीति आचरण में निरन्तर राष्ट्रीय हितो को ही प्राथमिकता देगी ।/“ 

देश और विदेश के अध्येवता एवं पर्यवेक्षक भारत की विदेश नीति को आदर्श-प्रधान और 
स्वहित-प्रधान कम मानते हैं । इस भ्रम का मुख्य कारण पृण्डित जवाहरलाल नेहरू की वैचारिक 
भूमि है जो लचीली होने के साथ-साथ विशाल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और व्यापकत्व लिये है किन्तु 
गहराई से देखा जाये तो प्रतीत होगा कि विदेश नीति के इन आधारो की नीव राष्ट्रीय हित पर 
ही रखी गयी थी चाहे वह इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता का प्रश्व हो अथवा स्वेज नहर का विवाद, 
काग्रो का हो अथवा हगरी का विद्रोह--भारत की भूमिका विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय हित को लेकर 
ही थी। उसका मूल लक्ष्य भारत के स्वतन्त्र स्तर को घोषित करना तथा उसके दीर्घकालीन हिंतो की 
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रक्षा करना था। श्री नेहरू के शब्दों में, “भारत के लिए उसके दूरगामी हित को देखते हुए यही 
हितकर होगा कि हम विना किसी को नाराज किये लाखो लोगो की सहानुभूति प्राप्त करते है ।” 
स्वेज नहर के बाद में भारत का अरब गणराज्य को समर्थन इस देश के आथिक और व्यापारिक 
हितो को लेकर था | दक्षिण अफ्रीका में रग-भेद की नीति का विरोध और उसके लिए किये गये प्रयत्नो 
में भी उसका हित निहित रहा है। 'सीटो' और 'सेण्टो' जैसी सन्धियो का विरोध आदर्शवाद के 
-घरातल पर तन होकर भारत की सुरक्षा और एशियाई क्षेत्र की शान्ति को लेकर था, क्योकि इन 
सन्धियो ने तो एक तरह से संघर्प को भारत ही के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था । हगरी 
के प्रश्ण पर भारत के रवेये की पश्चिमी देशो मे सबसे अधिक आलोचना हुईं। प्रो. ब्रशर का 
कहना है कि “हगरी विद्रोह (!956) के मामले में भारत की प्रतिक्रिया बडी धीमी एवं कष्टदायक 
थी। पर्यवेक्षकों का यह भी कहना था कि भारत ने इण्डोनेशिया की स्वतन्त्रता और स्वेज नहर के 
राष्ट्रीकरण के समय फ्रास, इग्लेण्ड और इजरायल की कार्यवाही पर जिस आक्रामक भाषा का 
प्रयोग किया वह हगरी के लोगो के दमन पर नदारद थी ।” वस्तुतः हगरी में रूस के हस्तक्षेप की 
भत्संता अभियान में भारत का रवैया उसके अपने हितो के परिप्रेक्यष मे समझना चाहिए। इससे 
सिद्धान्तो की धुंध हटकर वस्तुस्थिति का पता लग जाता है। कश्मीर और स्वेज नहर विवाद मे 
सोवियत रूस की भूमिका भारत के पक्ष मे रही थी और पश्चिमी देशों का रवैया उसके विरुद्ध । 
फिर भारत सोवियत रूस को नाराज क्यो करता ? केवल इसलिए कि अमरीका और पश्चिमी 
देश ऐसा चाहते थे ”? कश्मीर पर पाकिस्तान के नग्न आक्रमण की घटना को पश्चिमी देश अगर 
सहजता से पचा सकते है तो भारत सहज सिद्धान्तो के नाम पर अपनी मित्रता को दाव पर कंसे 
लगा सकता था? जो लोग भारत की विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्तो को राष्ट्रीय हित से 
अलग-थलग रखकर विवेचन करते है उन्हे निराशा होनी स्वाभाविक है। नेहरू ने स्वयं कहा था 
कि “मैंसे स्वाभाविक रूप से भारत के हितो को देखा क्योकि यह मेरा पहला कत्तंव्य है ।” 
भारत की गोआ मुक्ति के लिए की गयी सैनिक कार्यवाही पुतंगाल और पुर्तंगाली साम्राज्य- 
वाद के मित्रो को अच्छी नही लगी। अमरीका के एक पत्रकार ने उस समय के प्रतिरक्षा मन्‍्त्री 
श्रीकृष्ण मेनन से पूछा कि अहिंसा की वकालत करने वाले देश की यह कार्यवाही कहाँ तक न्याय- 
संगत है। कुशाग्र बुद्धि मेनन ते कहा, क्या आप कोई ऐसा दस्तावेज या उदाहरण बता सकते है 
जिसमे भारत ने शस्त्र न उठाने की शपथ ली हो ?” 
श्री एम. एम. रहमान ने अपनी पुस्तक 'द पॉलिटिक्स ऑफ वात एलायनर्मेट' में भारतीय 
विदेश नीति के आधारभूत सिद्धान्त ओर राष्ट्रीय हित की विशद्‌ विवेचना की है। उन्होने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्त किया है कि रंग्र-भेद और उपनिवेश का विशेष विरोध तथा एफ्रो- 
एशियाई देशो के स्वतन्त्रता-लयाम का समर्थत विदेश नीति का साध्य नहीं वल्कि साधन हैं । ग्रुट- 
निरपेक्षता भी लेखक के अभिमत में राष्ट्र की सुरक्षा ' और विकास का माध्यम है। भारत और 
अरब गणराज्य की नीति की विस्तारपूर्वक व्याख्या करते हुए लेखक ने इस वात पर जोर दिया है 
कि इन देशो ने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद अथवा अन्य किसी शक्ति का विरोध अपनी सुरक्षा को 
ध्यान मे रखते हुए ही किया है। अतः इन लक्ष्यों की सुरक्षा तथा आथिक लाभ के हितो को परि- 
पोषित करने का माध्यम माना जाना चाहिए ।* 
सक्षेप मे, भारत की विदेश नीति के आधघारो का उल्लेख मात्र आदर्श अथवा कोरे मानव- 
वादी इृष्टिकोण को लेकर नही वल्कि सुनिश्चित राष्ट्रीय हित के विभिन्न पहलुओ को दृष्टि मे 
रखकर ही किया गया है । कोई भी देश, चाहे वह कितना ही शक्ति-सम्पन्न क्यों न हो वह अपनी 
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सुरक्षा, अखण्डता और आ्थिक हितो को नजर-अन्दाज नही कर सकता | यही उसकी विदेश नीति 
का प्रारम्भिक केन्द्र-विन्दु तथा सफलता की अन्तिम कसौटी हे । राष्ट्रीय हित के सम्बन्ध में यह 
तथ्य भी ध्यात मे रखा जाना चाहिए कि वह एक गत्यात्मक तत्त्व है। इसलिए विदेश नीति में भी 
समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन स्वाभाविक है । 
भारत को विदेश नीति के निर्माणक तत्त्व 
(0छफरारयारठ ए४००४३ 09 एरए&१ ए0एशशतठार 79,0८५) 

डॉ. वी. पी. दत्त के अनुसार, “ऐतिहासिक परम्पराओं, भौगोलिक स्थिति और भृत- 
कालीन अनुभव भारतीय विदेश नीति के निर्माण मे प्रभावक तत्व रहे है ।7* 

भारत की विदेश नीति के निर्माण मे जिन तत्तवों का विशिष्ट महत्त्व रहा है, वे निम्न- 
लिखित हैं : 

], भौगोलिक तत््व--किसी भी विदेश नीति के निर्माण मे उस देश की भौगोलिक परि- 
स्थितियाँ प्रमुख और निर्णायक महत्त्व की होती है । के. एम. पणिक्कर के अनुसार, “जब नीतियो 
का लक्ष्य प्रादेशिक सुरक्षा होता है तो उनका निर्धारण मुख्य रूप से भौगोलिक तत्त्वों से ही हुआ 
करता है।” भारत उत्तर मे साम्यवादी ग्रुट के दो प्रमुख देशो--सोवियत सघ और चीन के 
बिल्कूल समीप है। भारत के एक छोर पर पाकिस्तान हे तो दूसरे छोर पर उसकी सीमा समुद्री 
से घिरी हुईं है। स्वतस्त्रता"प्राप्ति के वाद अपनी लम्बी सीमाओ की सुरक्षा भारत के लिए मुख्य 
चिन्ता का विपय था । यदि भारत साम्यवादी गुट मे सम्मिलित हो जाता तो उसकी समुद्री सीमा 
पर खतरा उत्पन्न हो जाता क्योकि पश्चिमी गुट का अपनी नौ-शक्ति के कारण हिन्द महासागर 
पर दवदवा था। यदि भारत पश्चिमी गुट मे सम्मिलित होता तो उत्तरी सीमा पर साम्यवादी 
राष्ट्र उसके लिए स्थायी खतरा उत्पन्न कर सकते थे | इन भौगोलिक परिस्थितियों मे विदेश नीति 
की दृष्टि से भारत के लिए यह उचित हे कि वह दक्षिण मे समुद्री सीमा सुरक्षित बनाये रखने के 
लिए ब्रिटेन से मैत्री सम्बन्ध बनाये रखे और ,उत्तर मे अपनी स्थिति सुरक्षित रखते के लिए 
साम्यवादी देशो से अनुकुल सम्बन्ध बनाये रखने की चेष्टा करे । 

2. शुटबन्दियाँ--जवब भारत स्वाधीन हुआ तो विश्व दो ग्रुटो में विभाजित था । अमरीका 
और सोवियत सघ मे मनमुटाव इतना अधिक बढ गया कि यह मनमुठाव “शीत-युद्ध के रूप मे 
परिवर्तित हो गया । शीत-युद्ध की इस राजनीति मे भारत क्या करता ? या तो वह गरुटो से पृथक्‌ 
रहता । भारत ने गरुटो से पृथक्‌ रहना ही ठीक समझा क्योकि वह दोतो गुटों के बीच सेतुवन्ध का 
कार्य करना चाहता था ! 

3, विचारधाराओ का प्रभाव--भारत की विदेश नीति के निर्धारण में शान्ति और 
अहिंसा पर आधारित गाँधीवादी विचारधारा का भी गहरा प्रभाव रहा है। इस विचारधारा से 
प्रभावित होकर ही सविधान क्रे अनुच्छेद 5 मे राज्य नीति के निर्देशक तत्त्वो के अन्तर्गत विश्व 
शान्ति की चर्चा की गयी है। हडसन लिखते है कि “गाँधी के शान्तिवाद ने देश को यह्‌ भरोसा 
दिलाया कि विश्व मे शान्ति 'समझौतो” से ही स्थापित हो सकती है, न कि रक्षात्मक संगठन 
बनाने से । भारत का यह ककत्तंव्य है कि वह दो विरोधी पक्षो से अलग रहे और उतमे मध्यस्थ 
का कार्य करे |” है 

4. आधथिक तत्त्व--भारत की आधिक उन्नति तभी सम्भव थी जब अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
बनी रहे । आ्थिक हृप्टि से भारत का अधिकाश व्यापार पाश्चात्य देशों के साथ था ओर पाश्चात्य 
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देश भारत का शोपण कर सकते थे । भारत अपने विकास के लिए अधिकतम विदेशी सहायता का 
भी इच्छुक था | इस दृष्टिकोण से भारत के लिए सभी देशो के साथ मैत्री का वर्ताव रखना आव- 
एयक था और वह किसी भी एक गुट से बंध नही सकता था। ग्रुटवन्दी से अलग रहते के कारण 
उसे दोनो ही गुटों से आथिक एवं तकनीकी सहायता मिलती रही है क्योकि कोई भी गुठ नहीं 
चाहता कि भारत दूसरे गुट के प्रभाव-स्षेत्र मे आ जाये । 

5. सैनिक तत्व--सैनिक हृ्टि से भारत शक्तिशाली राष्ट्र नही था। अपनी रक्षा के लिए 
अनेक हृप्टियों से वह पूरी तरह विदेशों पर निर्भर था। भारत की दुर्वल सैनिक स्थिति उसे इस 

' बात के लिए बाध्य करती रही है कि विश्व की सभी महत्त्वपूर्ण शक्तियों के साथ मैत्री बनाये रखी 
जाय। प्रारम्भ से ही भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य वना रहा, उसका भी यही राज था कि सैनिक 
हृष्टि से भारत ब्रिठेन पर ही निर्भर था । 

6, श्री नेहरू का व्यक्तित्व--भशी जवाहरलाल नेहरू न केवल भारत के प्रधानमन्त्री थे 
अपितु विदेशमन्त्री भी थे। उनके व्यक्तित्व की छाप विदेश नीति के हर पहलू पर झलकती है । 
वे साआ्नाज्यवाद, उपनिवेशवाद और फासिस्टवाद के विरोधी थे। वे सभी अत्तर्राष्ट्रीय विवादों े" 
को शान्तिपूर्ण उपायो से सुलझाने के प्रवल समर्थक थे। वे महाशक्तियो के संघर्ष मे भारत के लिए 
असंलस्नता की नीति को सर्वोत्तम मानते ये। अपने इन्हीं विचारों के अनुरूप उन्होने भारत की 
विदेश नीति को ढाला और आज इसका जो कुछ भी रूप है वह प. नेहरू के विचारों का ही 
मूर्तहूप है । 

7. राष्ट्रीय हित--पं. नेहरू ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था, “किसी भी देश की 
विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा होती हैं और भारत की विदेश नीति 
का भी ध्येय यही है ।” भारत का राष्ट्रीय हित क्या हे ? यह निर्धारित करना आसान नही है। 
भारत के दो भ्रकार के राष्ट्रीय हित है--स्थायी राष्ट्रीय हित, जैसे देश की मखण्डता और सुरक्षा 
तथा अस्थायी राष्ट्रीय हित जैसे खाद्यान्न, विदेशी पूंजी, तकनीकी विकास आदि । यदा-कदा भारत 
की विदेश नीति में विरोधाभास दिखायी देता है, वह इस वात को सिद्ध करता है कि भारत की 
विदेश नीति में राप्ट्रीय हितों का सवसे बडा स्थान है। राष्ट्रीय हितो के सन्दर्भ मे ही भारत ने 
पश्चिमी एशिया के सकट में इजराइल के बजाय अरब राष्ट्रो का सदेव समर्थन किया । 

8. ऐतिहासिक परम्पराएँ--भारत की विदेश नीति के निर्धारण मे ऐतिहासिक परम्पराओं 
का भी बड़ा योगदान रहा है। प्राचीनकॉल से ही भारत की नीति शान्तिप्रिय रही है। भारत ने 
किसी भी देश पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्त नही किया । भारत की यह परम्परा वर्तमान 
विदेश नीति में स्पप्ट दिखायी देती है । 

भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ 
अथवा 
भारतीय विदेश-नीति के मुल तत्त्व या सिद्धान्त 

(880. शरतप्रटाश 8 08 एएऋ/१छारए5 07 फण%'5 एछ0एछाठार ए0.टर९) 

सितम्बर 946 में अन्तरिम सरकार की स्थापना के बाद से ही भारतीय विदेश नीति 
विकसित होने लगी | प. नेहरू ने स्पष्ट कहा कि स्वतन्त्र भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे एक स्वतन्त्र 
नीति का अवलम्बन करेगा और किसी ग्रुट मे सम्मिलित नहीं होगा । भारत संसार के किसी भी 
भाग में उपनिवेशवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध॑ करेगा और विरव शान्ति के समर्थक देशो 
के साथ सहयोग करेगा। पं. नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया) यदि 
स्वाधीन भारत की विदेश नीति का समीक्षात्मक विश्लेषण करे तो अग्राकित विशेषताएँ हमारे 
सामने प्रकट होती है : 
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3, शुट-मिरपेक्षता की नोति 
(7 ए0.0५ 0४ १२03-%[/6::%#रछ&दा ) 


विश्व राजनीति में भारतीय हृष्टिकोण मुस्यतया असलग्नता अबबा ग्रुट-तिरपेक्षता का 
रहा है । इरो भारतीय विदेश नीति का सार तत्त्व कहा जाता हूँ। ग्रुद-निरपेक्षता ग्रुटों की पूर्व 
उपस्थिति का सकेत देती है। जब भारत स्वाघीन दुआ तो उसने पाया फि विश्व की राजनीति 
दो विरोधी गुटो में बँठ घुकी है । एक गुट का नेता संयुक्त राज्य अमरीका और दुसरे का सोवियत 
संघ या। विश्व के अधिकाश राष्ट्र दो विरोधी सेमो में विभाजित हो गये भर भीपण शीत-युद्ध 
प्रारम्भ हो गया | शीत-युद्ध का द्षोत्र विस्तृत होने लगा और इसके साथ-साथ एक तीसरे महासमर 
की तैयारी होने गगी । स्वतन्त्र भारत के लिए यह एक विंकंद समम्या थी कि इस स्थिति में वह 
क्या करे ? ऐसी स्थिति मे भारत या तो दोनो में से किसी एक का साथ पकड़ सकता था अथवा 
दोनो से पृथक्‌ रह सकता था। भारत के नीति निर्धारक कहने लगे कि वे ससार के किसी भी गुट 
में सम्बन्धित नहीं होंगे। ग्रुटवन्दी मे शामिल्र होना न तो भारत के हित में था न सलार के । 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सभी प्रश्नों पर थे ग्ट-निरपेक्षता की नीति का अपलब्धन करेंगे । भारत 

ने दोनो गुटों से पृथक रहने की जो नीति अपनायी उसे “गुट-निरवेक्षता' की नीति के नाम से जाना 
जाता है । 

इस नीति का थाशय है कि भारत वर्तमान'ः विश्व राजनीति के दोनों ग्रुटो में से किसी 
में भी शामिल नहीं होगा, किन्तु अलग रहते टुए भी उनसे मेथी सम्बन्ध कायम रसने की चेप्टा 
करेगा और उनकी' विना शर्ते सहायता से अपने विकास में तत्पर रहेगा । भारत की ग्रुट-निरपेक्षता 
एक विधेयात्मक, सक्रिय और रचनात्मक नीति है। इसका ध्येय कसी तीसरे गुट का निर्माण 
करना नही वरन्‌ दो विरोधी ग्रुटो के वीच सन्तुलन का निर्माण करता है। असलग्नता की यह 
नीति सैनिक ग्रुटों से अपने आपको दूर रसती है किन्तु पडौसी व अन्य राष्ट्रों के बीच अन्य सब 
प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है । यह ग्रुट-निरपेक्षता नकारात्मक तटस्यता, अभ्रगत्तिशीलता 
अथवा उपदेशात्मक नीति नही है। इसका अर्थ सकारात्मक है अर्थात्‌ नो सही बौर न्यायसगत हे 
उसकी सहायता और समर्यंन करना तथा जो अनीतिपूर्ण एवं क्षन्‍्यायसगत है उत्तकी आलोचना 
एवं निन्‍दा करना । अमरीकी सीनेट में बोलते हुए नेहरू ने रप्ण्ट वाहा था “बदि स्वतत्लता का 
हनन होगा, न्याय की हत्या होगी अथवा कही आक्रमण होगा तो वहाँ हम ने तो आज तठस्थ रह 
सकते हैं और न भविष्य में तटस्थ रहेगे।” इसी सन्दर्भ में अप्पादोराई ने कहां हे कि “यह 
स्वतस्त्र विदेश नीति एवं तटस्थता एक ही बात नही है । यदि कभी कही युद्ध होता है तो इस नीति 
को माँग होगी कि अपने स्वतन्त्रता एवं शान्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करने वे: लिए भारत स्वतस्त 
राप्ट्रो का साथ दे । यह एक नकारात्मक नीति नहीं है, यह सकारात्मक है, जिसका उद्देश्य सम- 
विचारवादी राष्ट्रो के साथ मिलकर शान्ति, स्वतन्त्रता और मैत्री के उद्देश्य प्राप्त करता और 
अपना तथा अन्य बद्धे-विकसित राष्ट्रो का आथिक विकास करना है*।” 

भारत की गुट-निरपेक्षता स्विद्जरलैण्ड या आस्ट्रिया की तठस्थता के संम्रान नहीं है और 
न यह एक स्थायी तटस्थता है। इसका सरल अर्थ केवल यह है कि इन दोनों शक्तिशाली ग्रुटा 
द्वारा उत्पन्न समस्याओं में हम सामान्यतया किसी का भी पक्ष लेना नही चाहते और अन्तर्राष्ट्रीय 
“विवादों में नही पड़ना चाहते। गुट-निरपेक्षता का अर्थ है . प्रथम, गुटों से पृथक रहना, द्वितीय, 
शीत-युद्ध मे भाग न लेता; तृतीय, यह तटस्थता नही है, चतुर्थ, प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या पर 
ग्रुण-दोपो के आधार पर निर्णय लेता और पंचम, विरोधी गुटो के वीच सन्तुलन बनाये रखना | 
पण्डित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि किसी गुट में सम्मिलित होने का अर्थ क्‍या है ? इसका कैंवल 
एक ही अर्थ है--किसी एक विशेष प्रश्न पर आप अपले विचार का परित्याग कर दे और दूंप* 
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को खुश करने तथा उसकी सदिच्छा प्राप्त करने के लिए उसके विचारो को मान लें ।” भारत के 
“ लिए ऐसी स्थिति असह्य थी। यह अच्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे पुर्ण स्वतन्त्र रहना चाहता था और किसी - 
गुट में शामिल होकर इस स्वतन्त्रता को कायम नही रखा जा सकता था । 

भारत की यह गरुट-निरपेक्षता पलायनवाद की नीति भी नही है। एशिया के प्रमुख राष्ट्र 
के रूप में भारत अपने उत्तरवायित्व से कभी भी वचना नही चाहता । किसी भी विवाद के शान्ति- 
पूर्ण समाधान के लिए भारत की सध्यस्थता की सेवाएँ सदैव उपलब्ध रही है । कोरिया, हिन्द 
चीन, मिस्र एवं इसराइल के विवाद इसके उदाहरण है। भारतीय ग्रुट-निरपेक्षता का अर्थ पृथकता- 
वाद भी नही है । विश्व की सामान्य समस्याओ मे तो क्या उसे युद्ध में भी भाग लेना पड़ सकता 
है जैसा भारत के साथ हुआ भी । भारत नि संगता में विश्वास नहीं रखता जिसका उदाहरण यह 
है कि भारत न केवल राष्ट्रमण्डल एवं संयुक्त राप्ट्रसथ का सदस्य है बल्कि अन्य अनेक राष्ट्रों के 
साथ उसके कुटनीतिक तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध है । 

भारत ने गुट-निरपेक्षता की विदेश नीति बयों अपनायी ? इसके कई सशक्त कारण हैँ 

() प्रथप्त, किसी भी ग्रुट मे शामिल होकर अकारण ही भारत विश्व में तनाव की स्थिति 
पैदा करना उपयुक्त नही मानता । 

(2) द्वितीय, भारत अपती विचार प्रकट करने की स्वाधीनता को बनाये रखना चाहता 
है । 'यदि उसने किसी गुट विशेष को अपना लिया तो उसे गुट के नेताओं का दृष्टिकोण अपनाना 
पड़ेगा । 

(3) छृतीय, भारत अपने आथिक विकास के कार्यक्रमों को और अपनी योजनाओ की 
सिद्धि के लिए विदेशी सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है । गुट-निरपेक्षता की नीति से सोवियत रूस 
तथा अमरीका दोनो से एक ही साथ सहायता पिल पा रही है । 

(4) चतुर्थ, भारत की भौगोलिक स्थिति ग्रुट-निरपेक्षता की नीति अपनाने को वाध्य करती 
है। साम्यवादी देशों से हमारी सीमाएँ टकराती है। अतः पश्चिमी देशों के साथ ग्रुटवन्दी करना 
विवेक-समस्त नही । पश्चिमी देशों से विशाल आर्थिक सहायता मिलती है। अत साम्यवादी ग्रुट 
से सम्मिलित होना भी बुद्धिमानी नहीं । पण्डित नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि “किसी गुट के साथ 
सेनिक सन्धियों मे बंध लाने के कारण सदा उसके इशारे पर नाचना पठता है और साथ ही 
अपनी' स्वतन्त्रता विल्कुल ही नष्ट हो जाती है । जब हम असंलग्नता का विचार छोडते है तो 
हम अपना लगर छोडकर बहने लगते है । किसी देश से बेंधना आत्म-सम्मान खोना है, यह बहुमूल्य 
निधि का विनाश है । 

यदि गुट-निरपेक्षता की नीति का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया जाये तो यह 
कहा जा सकता है कि उसकी यात्रा के कई पडाव रहे है और यह एक गतिशील नीति (7000 
0!8ंड्ा 0०००५) सिद्ध हुई है । इसके विभिन्न चरण इस प्रकार है : 

4, ]947 से 950 तक्ू--अपने प्रारम्भिक वर्षों मे ग्रुट-निरपेक्षता की भारतीय नीति 
वडी अस्पष्ट थी । कई लोग इसे 'तठस्थता” का पर्यायवाची मानते थे और स्वय नेहरू इसे 'सका- 
रात्मक तटस्थता' कहकर पुकारते थे। इस काल में भारत की प्रवृत्ति अस्तर्राष्दरीय मामलों में 
पश्चिमी गुट की तरफ झुकी हुईं थी । पश्चिमी गुट की तरफ भारतीय झुकाव के कई कारण थे,। 
सुरक्षा के मामले मे भारत पश्चिमी ग्रुट पर निरभर था। भारतीय सेना का सगठन ब्रिटिश पद्धति 
पर आधारित था और इसलिए हम ब्रिटेन के साथ इस मामले मे पूरी तरह सम्बद्ध थे। हमारी 
शिक्षा पद्धति पश्चिमी शिक्षा प्रणालो पर आधारित थी और भारत के उच्च-शिक्षित दर्ग पर 
पाश्चात्य देशो का प्रभाव था। इस काल में भारत का व्यापारिक सम्बन्ध केवल पश्चिमी राष्ट्रो 
से था और ब्रिटेन एवं अमरीका से ही खासतौर से भारत को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता मिल 
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रही थी । इस समय सोवियत सघ आथिक और सैनिक हृप्टि से भारत को सहायता देने की स्थिति 
में नही था। अतः भारत का झुकाव पश्चिमी देशो की तरफ अधिक रहा । इसी कारण भारत वे 
पश्चिचमी जर्मनी को मान्यता दे दी क्योकि उसका सम्बन्ध पश्चिमी गुट से था, जबकि पूर्वी जर्मनी 
को मान्यता प्रदान नही की । कोरिया युद्ध के प्रारम्भ में ही भारत ने पश्चिमी गुट का पक्ष लिया 
और उत्तरी कोरिया को आक्रामक घोषित कर दिया । 

2, 4950 से 957 तक--950 से 957 के काल में सोवियत सघ के प्रति भारत 
के दृष्टिकोण मे कुछ परिवर्तत आया। इसका कारण यह था कि 953 मे स्टालिन की मृत्यु के 
बाद भारत के प्रति सोवियत हप्टिकोण काफी उदार होने लगा था | इस काल में अमरीका के साथ 
भारत के सम्बन्धों में कदटुता आने लगी क्योकि 954 में अमरीका और पाकिस्तान के मध्य एक 
सैनिक सन्धि हुई जिसके अनुसार अमरीका ने पाकिस्तान को विशाल पैमाने पर शस्त्र देने का 
निर्णय किया । गोआ के प्रश्त पर भी अमरीका ने पुतंगाल का समर्थन किया जबकि सोवियत सघ 
ने भारतीय नीति का हमेशा समर्थन किया । इस काल में भारत के प्रधानमन्त्री नेहरू ने रूस की 
यात्रा की तथा रूसी नेताओं ने भारत की सद्भावता यात्राएँ की। भारत और रूस के वीच 
व्यापार वढा और भारत को रूस से पर्याप्त आधथिक सहायता मिलने लगी। रूस ते भारत को 
भिलाई इस्पात कारखाने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता भी दी ॥ 956 में स्वेज सकट 
उत्पन्न होने पर भारत ने रूस की भाँति, ब्रिटेन और फ्रांस के आक्रमण की निन्‍दा की । हगरी की 
समस्या पर भी भारत की नीति रूस का समर्थन करती रही । सपयुक्त राष्ट्र संघ मे जब हगरी की 
समस्या पर विचार हुआ तो भारतीय प्रतिनिधि ने सोवियत हस्तक्षेप की कदु आलोचना नही की । 

3 957 से 962 तक--ऐसा कहा जाता है कि 957 के बाद भारत की नीति पुनः 
पश्चिमी गुट की ओर झुकने लगी। इसके कई कारण थे। 957 के आम घुवाव में भारत के 
केरल राज्य में साम्यवादियो की विजय हुई। भारत मे इस समय गम्भीर आर्थिक संकट विद्यमान 
था, देश में खाद्यान्न तथा विदेशी मुद्रा की कमी ने भारत को बाध्य कर दिया कि वह पश्चिमी ग्रुट 
के देशो के साथ मेल-जोल बढाये। इस काल मे नेहरू ने अमरीका की सद्भावना यात्रा की तथा 
भारत पश्चिमी साम्राज्यवाद का विरोध दबी जबान से करने लगा । 

4 962 का चीौनी आक्रमण तथा भारतीय गरुट-निरपेश्षता--नवम्वर 962 में चीनी 
आक्रमण के समय गुट निरपेक्षता की नीति की अग्नि परीक्षा हुई । अनेक आलोचको ने भारत की 
असलग्नता की नीति की कदु आलोचना की । यह कहा गया कि भारत की निर्मुट नीति राष्ट्रीय 


हितो की रक्षा करने में सर्वधा असमर्थ रही। ए. डी. गोरवाला के शब्दों मे, “विदेश नीति का . 


लक्ष्य राष्ट्र के हितो को सुरक्षित करना होता है । सबसे वडा हित राप्ट्र की अखण्डता है और 
इसमे हमारी नीति विफल सिद्ध हुई है ।' दूसरी आलोचना यह थी कि अपनी रक्षा के लिए पश्चिमी 
राष्ट्रों के साथ सैनिक गठ्बन्धन मे शामिल न होकर भारत ने भारी भूल की है। यदि भारत 
पश्चिमी देशो के साथ मिलकर किसी सैनिक सगठन का सदस्य होता तो चीन उस पर हमला 
करने की हिम्मत ही नहीं करता। यह भी कहा- गया कि गुट-निरपेक्षता की नीति पचशील के 
शान्तिवादी सिद्धान्तो पर आधारित है और इसी कारण हमने देश की प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक 
तैयारी करने मे घोर उपेक्षा की है, जिसके कारण हमे भारी पराजय और क्षति उठावी पडी । यह 
भी कहा गया क्लि निर्युट नीति के कारण हम अपने मित्रो की वृद्धि न कर पाये । हमने एशिया 
ओर अफ्रीका के नवीन राज्यो की स्वतन्त्रता का समर्थन किया किन्तु जब चीन ने हम पर हमला 
किया तो किसी ने हमारा साथ नही दिया । इसके विपरीत, पश्चिमी देशो--अमरीका, इश्लैण्ड, 


कनाडा, पश्चिमी जमनी ने हमे तत्काल भारी मात्रा मे हवाई जहाजो द्वारा रण-सामग्री पहुँचायी। . 


आलोचको ने यह भी कहा कि हमारी नीति गुट-निरपेक्षता की कही जाती है, किन्तु जब हम 


के 
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साम्यवादी गुट से सम्बन्धित एक बड़े सदस्य से लड़ रहे हैं और दूसरे ग्रुट के पश्चिमी देश हमे 
प्रचुर मात्रा में आथिक सहायता दे रहे है तो क्या हमारी नीति को निर्गुट कहा जा सकता है ? 
इन आलोचनाओं के उत्तर में पं. नेहरू का कहना था कि चीन का मुकावला करने के लिए भारत 
ने जो भी शस्त्रास्त्र की सहायता ली है उसके साथ किसी प्रकार की शर्ते नही लगी है और विना 
शर्तं सहायता लेने से असंलग्नता की नीति से दूर हटता नही कहा जा सकता । चीनी हमले के बाद 
6 नवम्वर, 962 को भारत में तत्कालीन अमरीकी राजदूत गाँलब्न थ ने स्पप्ट कहा कि, “सैनिक 
सहायता देकर हम भारत को पश्चिमी देशो के सैनिक ग्रुट मे शामिल नही करना चाहते और न 
हम भारत की असंलग्न नीति को वदलने के ही समर्थक हैं। अमरीकी राष्ट्रपति कनेडी कई बार 

चुके हैं कि अमरीका भारत की तटस्थ नीति का स्वागत करता है।” चीनी आक्रमण के समय 
अमरीकी वायु सेना ने 90 घण्टे के भीतर | हजार टन रण-सामग्री को अमेरिका से भारत पहुँचा 
दिया । दसरी ओर सोवियत रूस ते भी अपने मिग विमान देने का तथा इसका कारखाना बना देने 
का वचन दिया | किसी एक गुठ का सदस्य बन जाने पर भारत को दोनो महाशक्तियों से लाभ 
प्राप्त नही हो सकता था। अमरीकी विदेश सचिव डीन रस्क ने स्वय कहा था कि वतंमान परि- 
स्थिति मे असलग्नता की नीति भारत के लिए सर्वोत्तम है । यदि असलग्नता की नीति को छोड़कर 
भारत अमरीकी गुट मे शामिल हो जाता तो भारत-चीन' सीमा-सघर् शीत-युद्ध का एक अग वन 
जाता । इसीलिए प्‌. नेहरू ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राज्यो से 
सहायता लेगा लेकिन' असलग्नता की नीति का परित्याग नही कैरेगा। 


भारत पाक-पुद्ध (965) और ग़ुट-निरपेक्षता---963 मे सोवियत सघ द्वारा भारत- 
चीत सीसा-विवाद पर भारत का स्पष्ट रूप से खुला समर्थंन किया गया। यह घटना भारत की 
निर्गुट नीति की एक शानदार सफलता है। 965 के भारत-पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान के 
बहुत बड़े समर्थक अमरीका ने भारत और पाकिस्तान दोनो पर आशिक प्रतिवन्ध लगा दिये और 
यह घोषणा की कि जब तक दोनो पक्ष युद्ध बन्द नहीं कर देते तव तक उन्हे किसी तरह की सैनिक 
सहायता नही दी जायेगी । इससे स्पष्ट हो गया कि ग्रुटो मे सम्मिलित होने पर भी पाकिस्तान 
को कोई लाभ नही पहुँचा। 97! की भारत-झस सन्धि तथा ग्रुटनिरपेक्षता, बगला देश की 
ऋन्‍न्ति और तत्कालीन सैनिक शासन की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप दक्षिणी एशिया में 
उत्पन्न संकट के समय 'भारत-झस मैत्री सन्धि' भारतीय हितो की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण 
घटना कही जा सकती है । अमरीका और चीन के" वीच भारत जैसे राज्य के हितो की कीमत पर 
विकसित वृत्तान्त के सन्दर्भ में भारत और रूस की यह साझेदारी एक वरदान सिद्ध हुई है। गुट- 
निरपेक्षता की पवित्रता की दुह्ई देने वाले भी यह स्वीकार करेंगे कि 97] के भारत-पाक 
सघर्प में बह सन्धि भारत को नया विश्वास, आत्म-सम्माव और इस भू-भाग में अपनी हैसियत 
का अहसास कराने मे सहायक सिद्ध हुई है। भारत-छूस मैत्री सन्धि ने दक्षिण एशिया की वस्तु- 
स्थिति को निर्णायक. मोड देते हुए तत्कालीन परिस्थितियों मे भारत की सुरक्षा मे महत्त्वपूर्ण योग- 
दान दिया है। भारत-हस मैत्री सन्धि के सम्बन्ध मे कतिपय क्षेत्रों मे यह सन्देह हो गया था कि 
भारत अब गुट-निरपेक्ष नही रहा । कई जगह तो यह भी कहा जाने लगा कि नयी दिल्‍ली मास्को 
की कठपुतली मात्र है और स्वतन्त्र निर्णय के अधिकार को खो घुकी है । किन्तु ऐसे आरोप निरा- 
धार सिद्ध हुए | भारत कुछ समय के लिए रूस के अति निकट अवश्य हो गया था या यो कहे कि 
परिस्थितियों ने उसे रूस की गोद मे धकेल दिया था किन्तु उससे 'स्वतन्त्र निर्णय” को समपित 
कर दिया हो ऐसा कहना सही नहीं है। उदाहरण के लिए, भारत ने ब्रेझनेव द्वारा प्रतिपादित 
एशिया की सामूहिक सुरक्षा अवधारणा का खुला विरोध किया। वस्तुतः भारत-रूस सन्धि संकट 
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के समय के लिए 'मित्र' उत्पन्न करती है; 'सैनिक गठवन्धन नही और मित्रों की खोज करना गुट- 
निरपेक्ष नीति का निर्षेध नही । 

असली ग्रुट-निरपेक्षता ([977 से 979)---जनता पार्टी के घोषणा-पत्र मे 'असली ग्रुट- 
निरपेक्षता' की वात केंही गयी थी। मोरारजी देसाई का कहना था कि इन्दिरा गाँधी के जमाने 
में विदेश-तीति एक तरफ झुक गयी थी । इस झुकाव को दूर करना ही असली गुट-निरपेक्षता है। 
विदेश मन्‍्त्री वाजपेयी के शब्दों मे, “भारत को न केवल ग्रुट-निरपेक्ष रहता चाहिए बल्कि वैसा 
दिखायी भी पडता चाहिए ।” उतके अनुसार, असंलग्नता का मतलव है सर्व-सलग्नता अर्थात्‌ सबके 
साथ जुडना, सबके साथ गठबन्धन' करना । जनता सरकार ने सोवियत सघ तथा अमरीका के साथ 
अपने सम्बन्धो को काफी दक्षतापूर्ण ढंग से निभाया और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के आखिरी दिनो 
में रूस के प्रति दिख़ने वाले झुकाव को ठीक करने का प्रयत्त किया। किन्तु इसका मतलब यह 
नही कि जनता सरकार ने! रूस के साथ रिश्ते विगाड़ लिये या अमरीका के साथ “नया अध्याय 
शुरू कर दिया । 

980 के बाद गुट-निरपेक्षता--जनवरी 980 मे जब श्रीमती गाँधी को पुनः भारत 
के प्रधानमन्त्री का पद सम्हालने का अवसर भिला तो भारत की विदेश नीति मे जो गति आयी 
उसका प्रभाव सर्वत्र प्रकट होने लगा। न्यूयार्क में 980 के अन्तिम दिनो मे भारत ने असलग्न 
गुट के मध्य बहुत सक्रिय होकर प्रधान मन्त्रियो एवं विदेश मन्त्रियो को आपस मे विचार-विमश 
करने हेतु प्रेरित किया एवं उनसे अच्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो मे गिरते हुए मूल्यों को पुनर्स्थापित करने 
का अनुरोध किया । 98 में भारत ने 98 असलग्न राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन नयी 
दिल्‍ली में बुलाकर अन्तर्राप्ट्रीय राजुनीति के प्रमुख बिन्दुओ पर विचार-विमर्श करने का महत्त्वपूर्ण 
अवसर उपलब्ध कराया। भारत ने 77 देशो के समूह के अध्यक्ष रूप में अन्य राष्ट्रों के सहयोग 
से 980 से लगातार इस वात का प्रयास किया है कि विश्व के आशिक क्षेत्र मे व्याप्त सं रचना- 
त्मक एवं मौलिक असन्तुलन के अभिशाप को अविलम्ब दूर कर दिया जाये। हु 

मार्च 983 मे नयी दिल्ली मे निर्मुट देशों का सातवाँ शिखर सम्मेलन आयोजित कर 
भारत विश्व स्तर पर निर्गुट आन्दोलन का प्रमुख प्रवक्‍ता वत गया। इस सम्मेलन में 0 राष्ट्रों 
ने भाग लिया और उन्होने भारतीय प्रधानमन्त्री श्रीमती गाँधी को अगले तीन वर्ष के लिए निर्युट 
आन्दोलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया। भारत की गुट-निरपेक्ष विदेश नीति के लिए यंह घटना 
एक शानदार उपलब्धि थी। श्रीमती गाँधी की हत्या के वाद युवा प्रधावमन्त्री श्री राजीव गाँधी 
गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के लगभग एक वर्ष तक अध्यक्ष रहे । दिसम्वर 989 भे सत्तारूढ राष्ट्रीय 
मोर्चा सरकार ने भी गुट निरपेक्ष मार्ग पर चलते रहने का आश्यासन दिया है। 

आलोचना : युट-निरपेक्षता काफी नहीं--डाँ वेदप्रताप वैदिक ग्रुट-निरपेक्ष नीति के प्रखर 
आलोचक है | अपनी वहुचचित पुस्तक “भारतीय विदेश नीति नये दिशा सकेत*? में वे लिखते है 

() शीतनयुद्ध के वातावरण मे नवोदित भारत के लिए ग्रुट-निरपेक्षता की नीति का 
, वरण शायद तात्कालिक दृष्टि से उचित रहा हो किन्तु भारत जैसे विशाल देश के लिए ग्रुट-निर- 
पेक्षता की नीति को शाश्वत नीति का रूप देना न तकंसगत है और न ही यह दृष्टिकोण यथार्थ 
की कसौटी पर खरा उतरता है ।* 

(2) विदेश नीति का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इसे गुट-निरपेक्षता की परिधि में बाँधा 
नही जा सकता । गुट-निरपेक्षता का दायरा वहुत सीमित है। ग्रुटो से बाहर क्रियाशील होने की 
कल्पना इस अवधारण। में है ही नही। सारी नीति ग्रुटो की राजनीति के आस-पास घुमती है । 
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3३५. 


भारत की विदेश नीति ; विश्व राजनीति में भारत 953 


महाशक्ति-गुटो की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्ष्य बन 
जाता है । 

(3) गुट-निरपेक्षता ऊध्वंगूल नीति रही हैं। ऐसी नीति, जिसकी जडें ऊपर है, नीचे 
नही । राष्ट्रहित उसके केन्द्र में नही है । उससे राष्ट्रहित हो जाये, यह एक अदग बात है। उसके 
केन्द्र में नेतागिरी की भावना रही है। मोर का नाच ! पाँव कितने हीं कमयोर हो, गन्दे भी, 
लेकिन पंख फैलाकर नाच होना चाहिए । दुनिया के मंचों पर नेतागिरी चमकनी चाहिए 

(4) भारत पर जब चीन का हमला हुआ तो भारत के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने में 
भी तथाकथित गुट-निरपेक्ष राष्ट्र ने कोताही की । ब्रिटेत और अमरीका ने हथियार दिये | विदेश 
नीति जोर का झटका खा गयी । 

(5) भारत ने गुट-निरपेक्षता की नीति का वरण अपनी शक्तिहीनता की विवशता को 
छिपाने के लिए किया | एक सीमा तक नेहरू को इस विलक्षण कार्य में सफलता भी मिली । 
दुनिया के शक्तिशाली देशो के नेताओं के साथ नेहरू का नाम भी अखबारों मे छपने लगा । लेकिन 
इससे भारत को क्या लाभ हुआ ? इससे दो प्रमुख हानियाँ हुईं : एक तो भारत अपने आत्त-पास' 
के वातावरण से लगभग वेखबर हो गया । पडौसी देशो की उपेक्षा ही नही हुई, अपनी सुरक्षा के 
लिए जो मुस्तैदी आवश्यक होती है, उसके प्रति भी भारत उदासीन हो गया । कौटिल्य अपनी 
विदेश नीति का प्रारम्भ दूर से या ऊपर से नही करता; पास से और नीचे से करता है। उसकी 
नीति ऊध्व॑मूल वहीं, अधोमुल हे । नेहरू नीति ऊध्वंमूल रही । वह केवल ऊपर की ओर देखती 
थी, इसलिए नीचे ठोकर खाती थी। ग्रुट-निरपेक्षता की नीति को विदेश नीति का लक्ष्य या पर्याय 
मान बैठने का दूसरा दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत के पास असत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे चलाने के लिए 
विचारधारा का कोई सिक्का नही रहा । 

(6) सच्चे अर्थों मे गुट-निरपेक्ष होना तो केवल शक्तिशाली राष्ट्र के लिए सम्भव है* 
गुट-निरपेक्षता के स्थान पर हमे 'स्व॒तन्त्र' शब्द का प्रयोग करता चाहिए। ग्रुट-निरपेक्षता की 
नीति में धुरी 'गुठ' हे, जबकि 'स्वतन्त्र” नीति में धुरी 'स्व' है याने “राष्ट्र! हैं। विदेश नीति ऊध्वे- 
मूलक नही, राष्ट्रमुलक हो । हमारी नीति का मुल जाधार शक्ति-गुटो के चदलते तेवर नही, स्थायी 
राष्ट्रीय हित हो । 

इन आलोचनाओ के बावजूद यह एक सचाई है कि श्रीमती गाँधी ने 'गुट-निरपेक्ष नीति 
को आदशे के मायाजाल से निकालकर उसे राष्ट्रीय हित के यथार्थ की धरोहर प्रदान की ।” डॉ. 
वी. पी. दत्त ने हाल ही मे प्रकाशित अपनी पुस्तक “इण्डियाज फॉरेन पॉलिसी” मे लिखा है कि 
गगुट-निरपेक्षता का सिद्धान्त विदेश नीति का दिशा सूचक रहा है क्योकि इससे राष्ट्रीय हितो का 
सवद्धंत हुआ हैं ।! आज ग्रुटवन्दी मे लिप्त राज्य भी गुट-निरपेक्षता के मार्ग पर चलने लगे है । 
पाकिस्तान का गुट-निरपेक्ष आन्दोलन मे शामिल हो जाना यह सिद्ध कर देता हैं कि भारत की 
नीति सही और ठोस है । 

2. शान्ति की विदेश नीति 
(९0.८९ 07 ए४४८58) 

भारत की विदेशी नीति सर्देव ही विश्व शान्ति की समर्थक रही है। भारत ने प्रारम्भ 
से ही यह महसूस किया है कि युद्ध और संघर्ष नवोदित भारत के आथिक और राजनीतिक 
विकास को अवरुद्ध करने वाला है। अगस्त 4954 में पणिक्कर ने कहा था, “भारत को इस 
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954 झमारत की विदेश नोति । विश्व राजनोति में भारत 


बात की बडी चिन्ता है कि उसकी प्रगति को तथा सामान्य रूप से मानव-जाति की उच्चति को 
सकद में डालने वाला कोई युद्ध न हो ।/ 956 के स्वेज नहर के सकट के कारण भारत की 
आधिफ योजनाएँ अत्यधिक प्रभावित हुईं । 4967 के अरब-इजराइल युद्ध के कारण भारतीय भर्थ- 
व्यवस्वा चुरी तरह लडखडाने लगी । शान्तिवादी नीति की घोषणा करते हुए पं. नेहरू ने कहा था 
फि “हमारी पहली नीति तो यह होनी चाहिए कि हम ऐसी भीषण आपत्ति को घटित होने से रोकें, 
दूसरी नीति इससे बचने की होनी चाहिए और तीसरी नीति भी स्थिति बचाने की होती चाहिए कि 
यदि युद्ध छिड जाय तो हम रोकने में समर्थ हो सकें ।” भारत शुरू से ही विश्व शान्ति के लिए 
निःशस्त्रीकरण को परम आवश्यक मानता था । यही कारण है कि जब 963 में आणविक परीक्षण 
निरोध सन्धि हुई तो भारत वह पहला देश था जिसने अविलम्ब इस सन्धि पर हस्ताक्षर कर दिये | 
28 जनवरी, 985. को नयी दिल्‍ली मे छह राप्ट्रो का एक अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति सम्मेलन हुआ । 
इस सम्मेलन के लिए नयी दिल्‍ली का चयन, शान्ति कार्य मे भारत की प्रतिप्ठा को बढ़ाने वाला 
था। सम्मेलन ने अपील की कि अणुशक्ति सम्पन्न राष्ट्र शीक्ष अपने नित नवीन अणु परीक्षण, आयुध 
उत्पादन, दुनिया के विभिन्न हिस्सों मे आयुध सस्थापन तथा अपनी अणु हस्तान्तरण व्यवस्था को 
निरस्त करें। 
3. मंत्री ओर शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व की नीति 
(?20॥ट९ 65 घाराफ्रए0क्नाए ७४० ए280८७४ए0, 20#%डाग्राप्रर८5) 
भारत की विदेशी नीति मैत्री और सह-अस्तित्व पर जोर देती है। भारत की यह धारणा 
रही है कि विश्व मे परस्पर विरोधी विचारधाराओ में सह-अस्तित्व की भावना पैदा हो। यदि 
सह-अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता तो आणविक शस्त्रो से समूची दुनिया का हा विनाश 
हो जायेगा । इसी कारण भारत ने अधिक से अधिक देशो के साथ मैत्री सन्धियाँ और व्यापारिक 
समझौते किये | इन सन्धियों मे---भारत-नैपाल मैत्री सन्धि, भारत-इराक मैत्री सन्धि, भारत-जापान 
शान्ति सन्धि, भारत-मिस्र शान्ति सन्धि, भारत-रूस मैन्री सन्धि, भारत-बगलादेश मैत्री सन्धि 
उल्लेखनीय हैं। प. नेहरू मे स्पप्ट कहा था कि “विश्व में आज अलगराव के लिए कोई स्थान 
नहीं हे, हम दूसरों से अलग रहकर जिन्दा नहीं रह सकते | हमे या तो सहयोग करना चाहिए 
अथवा युद्ध । हम शान्ति चाहते हैं। अपना वश चलते हम दूसरे राष्ट्र के साथ लडाई नहीं चाहते ।” 
4. विरोधी गुटों के बीच सेतुबन्ध की नीति 
(20.0९ प0 07 55 & 809708 एापप्हार 70फ्रापर छा,008) ॥॒ 
भारत अपनी विदेश नीति द्वारा विश्व मे परस्पर विरोधी ग्रुटो के मध्य सेतुबन्ध का काय 
करता रहा है । अपनी गुट-निरपेक्ष नीति के कारण भारत दोनो ग्रुटो के वीच उनको मिलाने वाली 
कड़ी के रूप मे कार्य कर सकने की एक विशिष्ट स्थिति में रहा है। दोनो ग्रुटो के मुकाबले मे 
भारत की आधिक स्थिति और सैनिक स्थिति काफी कमजोर रही है किन्तु दोनो ग्रुटो में शक्ति 
सन्तुलन होने के कारण उन दोनो के बीच विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में मध्यस्थ का 
कार्य करने की दृष्टि से भारत की स्थिति बहुत उपयुक्त रही है। अपनी इस स्थिति के कारण 
अब तक उसने कोरिया, हिन्द-चीन, कांगो आदि समस्याओ के समाधान मे महत्त्वपूर्ण योगदान किया 
हैं ओर दोनो गुटों को समीप लाकर, विश्व-शान्ति का आसन्न खतरा दूर किया है । 
5. साधनों की पविन्नता नीति 
(?0/टर प०0 ए४&०६४ए, '्रर४१9) 
भारत की नीति अवसरवादी और अनैतिक नही रही है। भारत साधनो की पवित्रता 


हि 
५ | 
4 
नि 


है 


में विश्वास करता रहा हैं। यदि साधनों की श्रेष्ठता में भारत का विश्वास न होता तो 4965 


हा ताशकन्द समझौता” एवं 972 का 'शिमला समझौता” कभी नहीं किया जाता । भारत ने 
करन च झऊ कस निनीननिनानकनममनकान--न मनमानी, 


जाष्क 


के 
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न केवल पाकिस्तान के युद्ध-बन्दी ही लौठा दिये, अपितु युद्ध में जीती हुई भूमि भी लौटा दी ! 
भारत हथियारों का प्रयोग केवल जात्म-रक्षा में ही करना उपयुक्त मानता हे । भारत मानता है 
कि साधन अच्छा है तो साध्य भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा । 
6. 'पंचरीर्ला पर जोर देने वाली नीति 
(?णाटर १0 40प्रशरए 74१टफपफ्ागत.4) 

'पंचणील' के पाँच सिद्धान्तों का प्रतिवालन भी भारत की शान्तिप्रियता का द्योतक है। 
954 के बाद से भारत की विदेशी नीति को 'पंचशील' के सिद्धान्तो मे एक नयी दिशा प्रदान की। 
'पंचशीलता' से अभिप्राय है--आचरण के पाँच सिद्धान्त' । जिस प्रकार वौद्ध धर्म मे ये क्रत एक 
व्यक्ति के लिए होते हैं उसी प्रकार आधुनिक पंचशील के सिद्धान्तो द्वारा राष्ट्रों के लिए दूसरे के 
साथ आचरण के सम्बन्ध निश्चित किये गये हैं । ये सिद्धान्त निम्नलिखित हैं * 

(!) एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान 
की भावना, 

(2) अनाक्रमण, 

(3) एक-दूसरे के आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करना, 

(4) समानता एवं पारस्परिक लाभ, तथा 

(5) शान्तिपुर्ण सह-अस्तित्व । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 'पचशील' के इन सिद्धान्तो का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल, 
9 54 को तिव्वत के सम्बन्ध में भारत और चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया था । 
28 जून, 954 को चीन के प्रधानमन्त्री चाऊ-एन-लाई तथा भारत के प्रधानमन्बी नेहरू ने 
'पंचशील' में अपने विश्वास को दोहराया । एशिया के प्राय: सभी देशो ने 'पंचशील' के सिद्धान्तों 
को स्वीकार कर लिया। अप्रैल 955 भें बाण्डंग सम्मेलन! में इन पंचशील के सिद्धान्तों को 
पुनः विस्तृत रूप दिया गया । “बाण्डुग़ सम्मेलन” के वाद विश्व के अधिसल्य राष्ट्रो ने '"चशील' 
सिद्धान्त को मान्यता दी और उसमे आस्था प्रकट की । पचशील के सिद्धान्त अन्तर्राप्ट्रीय सम्वन्धो 
के लिए नि.सन्देह आदर्श ,भुमिका का निर्माण करते हैं। 'पंचशील” के सिद्धान्त आपसी विश्वासों 
के सिद्धान्त हैं। प. नेहरू ने स्पष्ट कहा था कि “यदि इन सिद्धान्तो को सभी देश मान्यता दे दें 
तो आधुनिक विश्व की अनेक समस्याओं का निदान मिल जायेगा। “पंचशील' के सिद्धान्त आदर्श 
है जिन्हे यथार्थ जीवन मे उतारा जाना चाहिए । इनसे हमे नैतिक शक्ति मिलतो है और बैतिकता 
के बल पर हम न्याय और आक्रमण का प्रतिकार कर सकते हैं।” आलोचको का कहना है कि 
भारत-चीन सम्बन्धों की पृष्ठभूमि में 'पंचशील' एक अत्यन्त असफल सिद्धान्त साबित हुआ । इसके 
हारा भारत ने तिव्वत मे चीन की सर्वोत्तम सत्ता को स्वीकार करके तिव्वत की स्वायत्तता के 
अपहरण में चीन का समर्थन किया था । इसकी आलोचना करते हुए आचार्य कृपलानी ने कहा था 
कि “यह महान सिद्धान्त पापपूर्ण परिस्थितियों की उपज है, क्योकि यह आध्यात्मिक और 
सांस्कृतिक रूप से हमारे साथ सम्बन्ध एक प्राचीन राष्ट्र के विनाश पर हमारी स्वीकृति पाने के 
लिए प्रतिपादित किया गया था ।” 

7. साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध 
(?0॥2ट₹ १0 072058 ए४श/2ा।50 ० 780/790) 

भारत साम्राज्यवाद के दुष्परिणामों का स्वय भुक्तभोगी रहा है, अत: उसके लिए 
साम्राज्यवाद का विरोध करना “&  ऊ है। प्रजातीय विभेद के कारण भी अन्तर्राप्ट्रीय 
वातावरण दुृषित होता हे. उत्पन्न होते हैं। बतएवं, भारत इन दोनों का 
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विरोध करता रहा। यही कारण था कि विश्व में जहाँ कही भी राष्ट्रवादी आन्दोलन विदेशी 
दासता से मुक्ति पाने के लिए हुए, भारत ने खुलकर उसका विरोध किया । इण्डोनेशिया पर जब 
हॉलैण्ड ने द्वितीय विख्-युद्ध के बाद पुनः अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तो भारत 
ने इसका घोर विरोध किया । इसके लिए उसने एशियाई देशो को सगठित किया और सयुकत 
राष्ट्र सघ मे इस मामले को पेश किया। 956 में इग्लेण्ड और फ्रांस ने मिलकर मिस्र पर 
आक्रमण कर दिया। वे स्वेज नहर को हडप लेना चाहते थे। भारत ने उस नवीन साम्राज्यवाद 
का घोर विरोध किया । इसी प्रकार भारत ने लीविया, द्यूनीजिया, मोरक्फों, मलाया, अल्जी- 
रिया आदि देशों के स्वतन्त्रता समग्राम का पूरा समर्थन किया। भारत सयुक्त राष्ट्र सघ मे उप- 
निवेशवाद के विरुद्ध आवाज उठाता रहा। दक्षिणी अफ्रीका और रोडेशिया मे प्रजातीय विभेद 
आज भी अपनी चरम सीमा पर पहुँचा हुआ है। वहाँ की गोरी सरकार काले चमड़े वाले लोगो 
पर प्रजाति के आधार पर घोर अत्याच।र करती है। भारत इस नीति का जोरदार विरोध करता 
रहा हे! सयुकत राष्ट्र संघ मे भारत वरावर यह प्रश्न उठाता रहा है । भारत प्रजाति विभेद का 
इतना घोर विरोधी है कि उसने दक्षिणी अफ्रीका के साथ अपना दोत्य सम्बन्ध भी विच्छेद कर 
लिया । 
8. संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति 
(?0+0९ १0 $07ए0ए वर्तह/ एाशवछए0 २५770प8) 
भारत सयुकत राष्ट्र सघ की स्थापना करने वाला एक संस्थापक सदस्य है। भारत सयुकत 
राष्ट्र संघ को विश्व-शान्ति स्थापित करने वाला एक सहारा मानता है। भारत के लिए संघ 
राष्ट्रीय हितो की पूर्ति का एक प्रमुख प्रभावशाली एवं न्‍्यायोचित मार्ग हे । भारत ने सयुवत राष्ट्र 
संघ के विभिन्न अगो और विशेष अभिकरणों में सक्तिय रूप से भाग लेकर महत्त्वपुर्ण कार्य किये 
हैं। भारत ने आज तक कभी अत्तर्राष्ट्रीय कानुन का उल्लंघन नही किया और संयुक्त राष्ट्र सध 
के आदेशों का यथोचित्त सम्माव किया है। कोरिया और हिन्द चीन में शान्ति “स्थापित करने 
के लिए भारत ने संघ की सहायता की । भारत ने संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर कागो मे शास्ति 
स्थापना हेतु अपनी सेवाएँ भेजी जिन्होंने उस देश की एकता को सुरक्षित किया । सयुक्‍त राष्ट्र सघ 
को भारत ने जो सहयोग दिया उसी के कारण 984 भें वह चौथी वार सुरक्षा परिषद्‌ का अस्थायी 
सदस्य चुता गया। 968 भे-'अकटाड' का द्वितीय सम्मेलन वुलाकर भारत ने सयुकत राष्ट्र सघ 
के प्रति अपनी निप्ठा प्रदर्शित की । भारत के वी एन. राव ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय मे न्‍्याया- 
धीश के रूप मे काम किया तथा डॉ. नगेद्धर्सिह मुख्य न्यायाधीश के रूप मे पदासीन रहे । वर्तमान 
श्री आर. एस पाठक न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं | डॉ. राधाकृष्णन युनेस्को के सर्वोच्च पद 
पर रह घुके है। भारतीय प्रतिनिधि श्रीमद्ी प्रिजयलक्ष्मी पण्डित साधारण सभा का सभापतित्व 
कर घुकी हैं। 4987 में भारत के विदेश राज्यमन्नी नटवरसिंह सयुक्‍त राष्ट्र निरस्त्रीकरण एव 
विकास सम्मेलन के अध्यक्ष घुने गये । पण्डित नेहरू ने तो स्पष्ट स्वीकार किया था कि “हम 
सयुक्‍त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते ।” सक्तेप मे, सयुकत राष्ट्र 
संघ का समर्थन करने मे भारत ने जितना सहयोग किया है, उतना दुनिया के बहुत कम देशो ने 
किया है। आाज भी सयुक्‍त राष्ट्र संघ मे भारत का अटूट विश्वास है और उसकी यह नीति हे कि 
दुनिया के अत्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने मे विश्व सस्था का अधिकाधिक प्रयोग किया जाय । 
भारतीय विदेश नीति : विकास के चरण 
(ीरण#&णर ए0एशऊार ए0णा।टर पच्चछ 57४05 08 एएपष्टा.ठशे्््रा) 
भारतीय विदेश नीति के विकास को अग्नलिखित चरणों में विभाजित किया जा 
सकता है-.... 
न 
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() भारतीय विदेश नीति--'नेहरू युग” (947-964) 

(2) भारतीय विदेश नीति--शास्त्री युग! ([964-जतवरी 966) 

(3) भारतीय विदेश नीति---/इन्दिरा युग! (966-977) 

,(4) भारतीय विदेश नीति--'जनता सरकार का युग” (977-979) 

(5) भारतीय विदेश नीति---/इन्दिरा युग” (980 से 984) 

(6) भारतीय विदेश नीति---राजीव युग” (अक्टूबर 984 से नवम्बर 989 तक) 

(7) भारतीय विदेश नीति--बी. पी. सिंह युग (दिसम्बर 989 से) 

भारतीय विदेश नीति : 'निहुरू युग” 
(एएणा#व 70एछतठार ए0ा॥2९ ; प्रम्त& प्रष्स्तारए हा२3) 

भारतीय विदेश नीति के अध्येताओ ने श्री नेहरू की विदेश-नीति को चार हृष्टियों से 
देखा है--(7) एक हृप्टि तो डॉक्टर अप्पादोराय तथा एम एस. राजन जैसे विद्वानों की है जो 
भारतीय विदेश नीति मे राष्ट्रीय हिंतो की रक्षार्थ नैत्रिक शब्दावली का प्रयोग देखते है । आदशें- 
वाद और नैतिक उपदेशो से भारतीय विदेश नीति मे सिद्धान्त ऐसे लगते है जैसे कोई व्यक्ति 
नैतिक तर्क देकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहा हो । (४) दूसरी हप्टि भारतीय विदेश नीति 
को एक प्रभाव की राजनीति के रूप मे देखती हे । इस मत मे भारत की विदेश नीति सत्ता के 
बिना अस्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव स्थापित करने का अभ्यास है। द्वि-पक्षीय होने के साथ-साथ 
यह भारत को एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत करती है। (77) तीसरी दृष्टि जिसके 
प्रस्तुतकर्ता श्री राणा रहे है, भारतीय विदेश नीति को ब्रिटिश विदेश तीति का एक झूपान्तर मात्र 
मानते हैं । (५) डॉ. शान्तिस्वरूप वर्मा जैसे विद्वान कहते है कि श्री नेहरू का भारत कभी भी 
एक सन्तुष्ट शक्ति नहीं था और वे भारत को दक्षिण एशिया में एक केन्द्रीय शक्ति के रूप में 
विकसित करना और देखना चाहते थे ।! 

श्री जवाहरलाल नेहरू के वहुमुखी और जटिल व्यक्तित्व का भारतीय विदेश नीति पर 
प्रभाव पड़ा है। श्री नेहरू ने भारत की विदेश नीति की न केवल नचीव डाली अपितु 4964 
तक उसका सफल संचालन भी किया। अन्तरिम सरकार के प्रधाव के रूप में सितस्वर 946 
में भाषण करते हुए उन्होंने स्वतच्त्र भारत की विदेश नीति को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने 
का यत्न किया। नेहरू ने इस महत्त्वपूर्ण घोषणा में कहा था कि अब भारत अ्तर्राष्ट्रीय सम्मेलतो 
में स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप मे, निजी नीति के माथ हिस्सा लेगा, किसी और देश के पिछलग्सू के 
रूप मे नहीं। भारत शक्ति-संघर्ष मे फेसने की इच्छा नही रखता था पर शक्ति-सबर्प के यथार्थ 
के प्रति अन्धा नहीं था। निहुरू युग मे भारतीय विदेश नीति के कतिपय महत्त्वपूर्ण पहलु इस 
प्रकार है : 

! भारत भोर राष्ट्रमण्डल--नेहरू ते विदेश नीति के क्षेत्र मे यह महत्त्वपूर्ण निर्णय 
लिया कि भारत राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहेगा। पं. नेहरू ने कहा कि “वर्तेसान विश्व में 
जबकि अनेक विध्वंसकारी शक्तियाँ सक्तिय है और' हम प्रायः युद्ध के कगार पर खड़े हें, मे 
सोचता हूँ कि किसी समुदाय से सन्धि-विच्छेद करता अच्छी बात नही है। राष्ट्रमण्डल की 
सदस्यता भारत के ओर सम्पूर्ण विश्व के लिए लाभदायक है। इससे भारत को लक्ष्यों क्री प्राप्ति 
में सहयोग मिलेगा” जिस समय नेहरू ने राष्ट्रमण्डल मे बने रहने क्रा फैलला किया उस समय 
उनके सामने अन्य उद्देश्यों के साथ शायद एक उद्देश्य यह भी रहा होगा कि इस मंच के द्वारा भारत 





फ ना 4 कर भारतीय विदेश वीति : एक तयी दिशा हप्टि! राज्यज्ञास्त्र समोक्षा, जुलाई 
5, पृ. 8-9। 
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नवोदित अफ्रीकी और एशियाई देशो का सरगना वन सकता है |” नेहरू यह जानते थे कि आथिक 
हृष्ठि से भारत का अधिकार व्यापार ब्रिटेन और राष्ट्रमण्डल के देशों पर निर्भर था। इस हालत 
में एकाएक राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने मे कठिनाई थी। सैनिक दृष्टि से भी भारत 
पूर्णतया ब्रिटेन पर आश्रित था। अपनी विस्तृत समुद्रतटीय सीमा की रक्षा के लिए भारत ब्रिटेन की 
नौ सेना पर आाश्चित था। भारत का पूरा सैनिक संगठन ब्रिटिश पद्धति पर आधारित था और 
सैनिक आयुधों के लिए वह ब्रिटेन का मोहताज था। दुर्भादास के अनुसार, “नेहुरू राष्ट्रमण्डल में 
इसलिए शामिल हुए थे क्‍योंकि उन्हे यह विश्वास था कि शान्ति की स्थापना के लिए शीत-युद्ध मे 
उलझी हुई दोनो महाव्‌ शक्तियों के बीच प्रतिरोधक का काम करने के लिए राष्ट्रमण्डल को एक 

शक्ति के रूप मे विकसित किया जा सकता था ॥/2 ह 

2, अधंलग्नता--यत्यपि प. नेहरू ने यह कहा था कि असलग्नता को "नेहरू नीति' नहीं 
कहा जा सकता तथापि माइकेल ब्रेचर जैसे विद्वात यह मानते है कि असलग्नता के सिद्धान्त का 
निर्माण और क्रियान्वयन यथार्थ मे नेहरू की वहुत बड़ी देन है। नेहरू ने ही विश्व की असलग्नता 
का सन्देश दिया है ॥* नेहरू ने भारत के लिए जिस विदेश नीति का प्रतिपादन किया उससे देश 
की प्रतिष्ठा में अपार वृद्धि हुईं । एशिया और अफ्रीका में बहुत लोग नेहरू और उनकी सरकार को 
शोपषित मानवता का प्रवक्ता मानते थे और राजनीतिक पराधीनता एवं 'उपनिवेशवाद के विरुद्ध 
जारी सपर्प मे उनसे नैतिक और भोतिक समर्थन की अपेक्षा करते थे । ह 

3 मसहाशक्ति का सपना--नेहरू भारतवर्ष की एक महान भविप्य अथवा महान नियति « 
का राष्ट्र मानते थे । उन्हे विदित था कि एशिया के मानचित्र पर भारत जिस प्रकार अवस्थित 
है उसमे उसकी स्थिति, शक्ति एवं प्रभाव क्षमता स्वयं-सिद्ध है। वह एक बहुत बड़ी राजनीतिक 
इकाई है। दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशो की स्थित्ति के प्रसग में भारत की भूमिका 
इतनी क्रेद्दीय है कि यदि वह्‌॒ स्वयं इसे न भी स्वीकार करे तो भी इस भुमिका के प्रति उदासीन 
नही रह सकता। उनका अनुमाव था कि यदि भविष्य में झाँक कर देखा जाये और यदि कोई 
बड़ा सकट नही आता हू तो भारत, अमरीका, रूस और चीन के बाद स्पष्टतः चौथी महाशक्ति है । 
पं. नेहुडू ने स्त्रय कहा कि “दुनिया चाहे हमारा सम्मान करे या हम से घुणा करे, हम दुनिया के 
नक्से से मिट नहीं सकते। हम चाहे या न चाहे हमारी एक निर्धारक एवं निर्णायक भूमिका है 
और दक्षिण एशिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में नेतृत्व की यह भुमिका हमे निभानी 
ही होगी |” 

4. पंचशील--नेहरू ने अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति मे 'पचशील' के सिद्धान्त का भ्रतिपादन 
किया और इस कारण उन्हे आदश्शंवादी कहा जाता था। किन्तु वस्तुत. यह उनकी यथार्थवादी 
कुटनीतिक चाल थी । वे चीन को 'पचशील' सिद्धान्तों में उलझाये रखना चाहते थे ताकि कोई 
बड़ा संघर्य ठाला जा सके । तिब्बत के श्रश्न पर हमने जो कुछ भी किया उसे एक निरी मजबूरी 
कहा जा सकता है । हमारे सामने सभी विकल्प द्वार बन्द हो चुके थे। हिमालय का प्रांगण रण- 
नीति की दृष्टि से उपयुक्त नहीं था। ब्रिटेन ने एक समुद्री शक्ति होने के कारण कोई विशेष 
उत्साहप्रद समर्थेन नहों दिया । फिर देश के विकास की आन्तरिक प्रगति इतनी धीमी थी कि 





+ एस. जे महरोत्रा, "नेहरू एण्ड दी कॉमनवेल्थ', वी. आर, नन्‍्दा (सम्पादित), इण्डियन 
फॉरेन पॉलिसीज--नेहुछू ऐरा, विकास, 775, पृ. 40-4॥ 

3 दुर्गादास, भारत--कर्जन्र से नेहरू और उनके पश्चातू, पृ. 365 | 
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कोई भी व्यवहार-कुशल प्रधानमन्त्री ऐसे आदर्शवादी निर्णय कैसे ले सकता था जिससे राष्ट्रीय हितो 
की उपेक्षा होती हो । 

5. भारत-चीन युद्ध-जब भारत-चीन युद्ध शुरू हुआ तो देश के कई क्षेत्रों से इस वात 
की माँग होने लगी कि असलग्नता की नीति पूर्णतया असफल हो चुकी है और देश के हित में 
इसका जल्द से जल्द परित्याग होना चाहिए । परन्तु 20 अक्टूबर, 962 को रेडियो से राष्ट्र 
के नाम सन्देश देते हुए प॑ जवाहरलाल नेहरू ने स्पृष्ठ कर दिया कि भारत अपनी असलग्नता की 
नीति का अनुकरण करता रहेगा। इसके बाद चीन तथा भारत का युद्ध जारी रहा तथा नेफा 
में भारतीय सेना की पराजय हुई। युद्ध की स्थिति अत्यन्त ग्रम्भीर हो गयी और भारत की 
सुरक्षा अत्यधिक खतरे में पड़ गयी। इस हालत में भारत सरकार ने पश्चिमी राष्ट्रो से सैनिक 
सहायता के लिए अपील की । अमरीका और. ब्रिटेन ने भारत को सहायता देने का निर्णय किया 
और इन देशो से बहुत बडी मात्रा मे शस्त्रास्त्र भारत पहुँचाये गये । नेहरू मानते थे कि असंलग्तता 
की नीति को छोडकर अमरीकी ग्रुट मे शामिल हो जाने के फलस्वरूप भारत-चीन सीमा-संघर्ष 
शीत-युद्ध का एक अंग बन जाता । नेहरू ने व्यवहारवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय लिया 
कि भारत अपनी रक्षा के लिए सभी मित्र राज्यों से सहायता लेगा, लेकिन असलग्नता की नीति 
का परित्याग नही करेगा । 

6. गोआ पर अधिकार--पं. नेहरू के जीवन काल में गोआ के प्रश्व पर भारत ने शक्ति 
का प्रयोग किया और पुतंगाली अत्याचारो से गोआ को मुक्ति दिलायी। 

नेहरू की विदेश नीति की आलोचना--अनेक विचारको का मत है कि हमारी विदेश नीति 
सामान्य रूप से सफल होते हुए भी कुछ अशो मे अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त करने में , 
सकल नही हुई थी। नेहरू की विदेश नीति विश्व-व्यापी स्तर (009% .०ए७)) पर तो सफल 
हुई किल्तु प्रादेशिक स्तर (२०४074 7,0४७]) पर इतनी सफल नही हो पायी । भारत की विदेश 
नीति कोरिया, हिन्द-चीन और स्वेज के मामलो मे सफल हुई । विश्व मे शान्ति का अग्रवूत बना 
रहने वाला भारत अपने पडौसी पाकिस्तान और चीन के साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध नहीं बनाये 
रख सका । 962 में चीत द्वारा भारत पर आक्रमण होने के समय यद्यपि विश्वव्यापी स्तर पर हमारी 
नीति सफल होने के कारण हमें दोनों गुटो के देशो--अमरीका, ब्रिटेन तथा रूस--से पूरी सहायता 
मिली किन्तु हमारी सीमा के साथ लगे देशो--पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा, लका आदि--ते हमारा 
समर्थन नही किया, पश्चिमी तथा दक्षिणी-पूर्वी एशिया के सभी देश (मलाया के अतिरिक्त) मौन 
रहे। नेहरू की विदेश नीति का दूसरा दोप यह बताया जाता है कि उसने सभी आवश्यक परि- 
स्थितियों तथा सम्भावताओ का ध्यान नही रखा और अनेक सम्भावित तथ्यो की उपेक्षा की । 

954 मे भारत ने चीन की विस्तारवादी प्रवृत्ति को भली-भाँति जानते हुए भी तिब्बत पर उसकी 

प्रभुसत्ता स्वीकार की किन्तु इसके बदले में अपने देश के हजारो मील लम्बे सीमान्‍्त को स्पष्ट रूप 

से निर्धारित नही कराया और वह केवल पंचशील के सिद्धान्तों की घोषणा मात्र से सन्तुष्ठ हो गया। 
भारतीय विदेश नीति : 'शास्त्री-पुग 


(रणि&0 ए0एशाठ्ार एठावटर + इप्त&घपरा छ8ए७) 
श्री नेहरू की मृत्यु के उपरान्त (27 मई, 964) श्री लालबहादुर शास्त्री भारत के 
प्रधानमन्त्री बचे और जनवरी 8966 में अपनी मृत्युपर्यन्त उन्होंने भारत की विदेश नीति का बडी 
कुशलता से संचालन किया । श्री नेहरू के आदर्शवाद को दृष्टि मे रखते हुए शास्त्री ने राष्ट्रीय हित 
की दृष्टि से यथार्थवादी नीतियाँ अपनायीं। शास्त्री के समय विदेश नीति की दृष्टि से मुख्य तथ्य 
इस प्रकार हैं : 
, पड़ौसी देश के साथ संधुर व्यवहार--शास्त्री ने विदेश नीति मे यह परिवर्तन किया 
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कि भारत को पड़ौसी देशो के साथ मधुर सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए। शास्त्री ने दक्षिण-पुर्व 
एशिया के देशो पर विशेष ध्यान दिया । इससे पूर्व नेहरू महाशक्तियों पर ही ध्यान केन्द्रित किये 
हुए थे । 

2, भारत-पाक युद्ध, 4965--965 में भारत-पाक युद्ध हुआ इससे पूर्व दोनो देशों में 

कच्छ का समझौता हुआ था। शास्त्री के नेतृत्व में भारत ने खुलकर युद्ध में भाग लिया और 
पाकिस्तान को पराजित किया । जब पाकिस्तान ने अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सैनिक कार्यवाही आरम्भ 
की, तो सैनिक विशेषज्ञों ने यह मत्त प्रकट किया कि स्थिति का यही तकाजा है कि विशाल पैमाने 
पर जवाबी आफ्रमण किया जाये । शास्त्री ने विना किसी हिंचकिचाहट के विशेषज्ञों का तक॑ स्वीकार 
कर लिया । इस/युद्ध मे पाकिस्तान की वायु और टैक शक्ति तहस-नह्स कर दी गयी थी जबकि 
भारत की क्षति अपेक्षाइंत बहुत कम हुई । 

3, ताशकन्व समझोता--कश्मीर में हमारी सेना ने अत्यन्त सन्‍्तोपजनक कार्येबाही की 
और युद्ध-विराम रेखा पर स्थित महत्त्वपूर्ण हाजीपीर 'पास” पर कब्जा कर लिया। समुक्त राष्ट्र 
सब के हस्तक्षेप के कारण दोनो देशो में युद्धऑविराम की घोषणा हो गयी । छूस ने प्रस्ताव रखा कि 
शास्त्री तथा अयूुव खाँ ताशकन्द में मिलें। कोसीशित चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान युद्ध 
त्याग दे और कश्मीर समस्या तथा अन्य मसलो पर शान्तिपूर्ण ठग से वात करके समझौते कर लें । 
]0 जनवरी, 966 को कोसीजिन के प्रयास से भारत और पाकिस्तान में ताशकन्द में एक 
समझौते पर हस्ताक्षर हुए | समझौते की शर्तों के अनुसार दोनों देशो ने युद्ध-पूर्व की सीमा-रेखा पर 
लौटना स्वीकार किया तथा भविष्य में अपने सम्बन्धों को मित्रता और सहयोग के आधार पर 
विकसित करने का निश्चय किया । वास्तव मे, देखा जाये तो 'ताशकन्द समझौते” से भारत का 
काफी नुकसान हुआ । उसे न सिर्फ उन प्रदेशों को छोड़ना पड़ा जो युद्ध के मैदान में उसने जीते 
थे बल्कि उन कश्मीरी प्रदेशों को भी छोडता पड़ा जिन पर वैधानिक हृप्टि से उसका अधिकार 
था। लेकिन पाकिस्तान के साथ शान्ति तथा मित्रतापूर्ण सम्बन्धों के विकास के लिए ही यह 
समझीता स्वीकार किया । 


भारतीय विदेश नीति : 'इन्दिरा युग” (8966-77) 
(०70४ 50820] ?९0/0५-..॥002 ६2२५) 


विदेश नीति की दृष्टि से श्रीमती गाँधी के कार्यकाल को दो भागों में बाँठा जा सकता हे-- 
पहला कार्यकाल 966 से मार्च 4977 तक तथा दूसरा कार्यकाल जनवरी 980 से 4984 
तक। अपने प्रथम कार्यकाल मे श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व मे भारत ने नेहरू द्वारा प्रतिपादित 
बुवियादी नीति का पालन करते हुए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार आचरण करने की क्षमता 
का परिचय दिया। पिछले दस वर्षों (966-]976) में भारत ने न केवल विश्व शान्ति बनाये 
रखनी चाही वल्कि एशिया और अफ्रीका में ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करमे का भी यत्न किया जिससे 
आशिक प्रगति हो सके और सब देशो मे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को बढावा मिल सके । श्रीमती गाँधी 
की विदेश नीति की प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार है : 

, पड़ीत्ती--एशिया में अपनी बडी महत्त्वपूर्ण स्थिति के कारण नेताओं के एक-दूसरे देश 
के दौरो के द्वारा पारस्परिक हितो के मामलों पर विचार-विमर्श करके और द्वि-पक्षीय बातचीय 
हारा आपसी समस्याओ को सुलझाकर अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और वर्मा आदि अपने अत्यन्त 
निकट के पडीसी देशो के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये। पारस्परिकता और 
आपसी लाभ के सिद्धान्त के जनुसार अफग्रानिस्ताव और नेपाल के साथ घनिष्ठ आधिक और 
सास्कृतिक सम्बन्ध बने है। मार्च 967 में वर्मा समझौता किया गया और जून 974 
मे श्रोलका के साथ पैक जलडमरूमध्य के पानी विभाजन के बारे मे एक समझौता हुआ जिससे 


फोः 
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कच्चा-टिवू का मसला भी शान्तिमय ढंग से सुलझ गया । ये दोनो समझौते द्विं-पक्षीय बातचीत के 
आधार पर पड़ौसियो के साथ उत्तझे हुए मसलो को सुलझाने की नीति के परिचायक हैं । विदेश 
नीति की दृष्टि से श्रीमती गाँधी ने दो हष्ठियों से विशेष योगदान दिया : पहला तो यह कि भारत 
के विश्व सम्बन्धी दृष्टिकोण मे उपमहाद्वीप के मसले को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया और दूसरा 


यह कि जैसी स्थिति हो, उसके अनुसार सहयोग की नीतियो द्वारा उपमहाद्वीप में सम्वन्धों का 
विकास किया जाये । 


2. उपमहाहीप--जहाँ तक हमारे निकटतम पड़ौसी पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्धी का 
सवाल है, इस दशक के आरम्भ में परिस्थितियाँ काफी अच्छी थी। उसी प्तमय ताशकन्द की जो 
घोषणा हुई थी उसने दोनो देशो की समस्याओ को अच्छी तरह समझने का रास्ता खोला था। 
यदि इसे अच्छी भावना के साथ. अमल में लाया जाता तो इससे भविष्य मे भाई-चारे और शान्ति 
की आशा थी । जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है, वह हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ अच्छे 
सम्बन्ध बनाना चाहता था । लेकिन पाकिस्तान की मनोवृत्ति और रवेये मे विक्रति पैदा हो गयी 
मौर फिर बाद की वे सव घटनाएँ घटीं जिनका दिसम्बर 97[ के सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण सैनिक 
युद्ध मे अन्त हुआ। इस युद्ध मे भारत की सशस्त्र सेनाओ को गौरवपूर्ण विजय प्राप्त हुई। इस 
सैनिक विजय ने भी भारत को विचलित नहीं किया और भारत ने स्वय युद्ध-विराम की घोषणा 
कर दी और 97 के संघर्ष के दौरान विजित क्षेत्रो से अपनी सेनाएँ लौटाने को तैयार हो गया । 
जुलाई 4972 मे शिमला समझौते पर हस्ताक्षर, शान्ति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का एक दूसरा 
प्रमाण था । अप्रैल 974 में दोनो देशो ने 97व के युद्ध से पहले एक-दूसरे देश के बच्दी वनाकर 
रखे हुए सभी नागरिकों को वापस भेज देता स्वीकार। सितम्बर 974 मे डाक और तार 
से संचार सम्बन्ध स्थापित करने के बारे मे एक समझौता हुआ । इसके बाद दिसम्बर 974 में 
एक व्यापार समझौता हुआ और जनवरी 975 में जहाजरानी समझौता हुआ । 

बगला देश के साथ घनिष्ठ राजनीतिक और आधिक सम्बन्ध स्थापित किये गये । मार्चे 
972 में उस समय की ढाका सरकार के साथ, शान्ति मैत्री और सहयोग की एक 25-वर्षीय 
सन्धि पर हस्ताक्षर किये गये । बंगला देश में बाद की परिवर्तित परिस्थितियों मे भी नयी सरकार 
के प्रतिनिधियों से तुरन्त वाताचीत आरम्भ की गयी । 

3. एशियाई सस्वन्ध--भारत मे समानता और आपसी हित के आधार पर दक्षिण-पूर्वी 
एशिया और पश्चिमी एशिया के देशो के साथ मैत्री और सहयोग का हाथ बढाया । उसने आसियन' 
के तत्त्वावधान मे इस क्षेत्र के देशो के बीच प्रादेशिक सहयोग का स्वागत किया और दक्षिण-पूर्वी 
एशिया को शान्ति, स्वाधीनता और तटस्थता के एक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की उनकी' 
भावना का समर्थन किया । अगस्त 974 मे इण्डोनेशिया के साथ महाद्वीपीय समुद्री सीमा के पुन- 
निर्धारण के सम्बन्ध मे एक समझौता हुआ । इण्डोचायना के सम्बन्ध मे भारत ने हमेशा इस मत का 
समर्यंत किया कि वहाँ की समस्या का कोई सैनिक समाधान नहीं हो सकता । वियतनाम और 
कम्बोडिया मे राष्ट्रीय शक्तियों की विजय से यह सही सिद्ध हो गया कि इस सम्बन्ध में भारत का 
रवेया ठीक था। पश्चिमी एशिया मे भारत ने लगातार अरब-इजराइली संघर्ष मे अरबो के पक्ष 
का समर्थन किया । पैद्रोल के मुल्य मे वृद्धि हो जाने से कारण पैदा होने वाले ऊर्जा संकट के बाद 
अरब देशो के साथ आर्थिक सम्वन्धों को और अधिक महत्त्व दिया गया । दिसम्बर 975 में भारत- 
कुवैत सन्धि हुई और 974 में ईरान के साथ घनिष्ठ आधिक सहयोग हेतु एक कमीशन स्थापित 
किया गया । 

4, अफ्लरीका--भारत की जाति-भेद और उपनिवेशवाद-विरोधी नीति और अफ्रीकी देशो 
के स्वाधीनता आन्दोलन के. समर्थन के कारण उसका अफ्रीकी देशो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित 
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हुआ । भारत ने कई अफ्रीकी देशो के साथ तकनीकी, आशिक ओर व्यापारिक करार भी किये । 
पुतंगाल की नयी सरकार द्वारा गोवा, दमन, दीव और मगर हवेली को भारत का अंग स्वीकार 
कर लेने से दोनो देशो के वीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया । 

5, गुट-निरपेक्षता--दस वर्ष की इस अवधि में गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों को ओर अधिक 
व्यापक रूप में स्वीकार किया गया । जबकि अक्टूबर 4964 में हुए दूसरे ग्रुट-निरपेक्ष सम्मेल्ननो 
में 47 देशों और 40 पर्यवेक्षको मे भाग लिया, वहाँ 970 में लुसाका में हुए तीसरे सम्मेलन में 
54 देशों और !! पर्यवेज्नको ने भाग लिया और दिसम्वर 973 में अल्जीयर्स में हुए शिखर 
सम्मेलन मे 75 देशों और 24 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इन सम्मेलनीं में भारत ने यह प्रयास 
किया कि इन गुट-निरपेक्ष देशों की एकता और पारस्परिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया 
जाये । 

6. रूस और पूर्वी युरोप--भारत ओर सोवियत सघ के सम्बन्धों की विशेष बात यह है 
कि 97व में सोवियत सघ और भारत के बीच शान्ति, मैत्नी और सहयोग के बारे में एक सन्धि 
पर हस्ताक्षर किये गये । इस सन्धि से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिरता और शान्ति स्थापित होने 
मे वडी मदद मिली ! इससे भारत के विरुद्ध किसी आक्रमण के खतरे की अवस्था में सोवियत सघ 
की सहायता का आश्वासन भी प्राप्त हुआ । दिसम्बर 970 में भारत और रुस के बीच एक पाँच 
वर्षीय व्यापार समझौता हो जाने से भारतीय अथ॑-व्यवस्था के बुनियादी क्षेत्रों में दोनों देशो के वीच 
सहयोग की व्यवस्था की गयी । इसके अतिरिक्त, भारत तथा रूस के बीच व्यापार की मात्रा !973 
में 4[2 करोड 5. से वढकर 974 में 750 करोड रु हो गयी। सोवियत सघ के साथ घनिष्ठ 
सम्वन्धों के अलावा पूर्वी यूरोप के देशों के साथ भारत के सहयोग नें भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई । 
चैंकोस्लोबाकिया के साथ 496 » मे, बल्गारिया और हगरी के साथ 973 में, रूमानिया तथा 
जर्मन प्रजातन्त्रीय गणराज्य के साथ 974 में एक सयुक्त कमीशन की स्थापना से यह स्पष्ट हो 
गया कि भारत इन देशो के साथ घनिष्ठ सहयोग विकसित करने को कितना महत्त्व देता है । 
दिसम्बर 975 में भारत तथा जर्मन प्रजातन्त्रीय गणराज्य के बीच हुए कौंसली सम्मेलन का 
उद्देश्य दोनों देशो के बीच वाणिज्य सम्बन्धी सम्बन्धों को नियमित करता है ) 

7. अमरीका और पश्चिम--भारत ने अमरीका के साथ कई क्षेत्रों म सहयोग किया और 
अमरीका ने भारत को आधिक सहायता दी । अक्टूबर 974 में डा. किसिजर की भारत-्यात्रा के 
दौरान किये गये एक समझौते में पारस्परिक सदुभावता के आघार पर दोनो देशो के वीच घतनिप्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करने की भावना परिलक्षित हुई थी और आपसी सहयोग के लिए एक सपुक्त 
कमीशन स्थापित किया गया । 4975 के आरम्भ मे अमरीकी सरकार हारा पाकिस्तान पर लगे 
दस वर्ष पुराने शस्त्रास्त्र न देने के प्रतिबन्ध को हटा लेने के निर्णय से भारत मे चिन्ता पैदा हुई । 
भारत के विदेश मन्त्री ने अमरीका की यात्रा की और आपसी मतभेदो को दूर करने का प्रयास 
किया गया। 

ब्रिठेन, फ्रांस और संघीय जमेंन गणतन्त्र के साथ रायनीतिक स्तरों पर वापिक हि-पक्षीय 
बातचीत के द्वारा अन्तर्राप्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विनिमय से भारत और इन देशो के बीच 
सद्भावना बढी है। भारत की ब्रिठेन के साथ यह सदुभावना इसीलिए जौर भी अधिक बढ़ी है कि 
यह दोनो राष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं ॥ पश्चिमी यूरोप के देशो ने भी आर्थिक विकास के लिए 
सहायता देकर भारत की मदद की है । * 

8. चीन--भारत निरन्तर इसी पर अमल कर रहा है कि चीन के साथ सम्बन्ध अच्छे 
चनाये जायें । 976 मे पेंकिंग मे भारतीय राजदूत की नियुक्ति भारत और चीन के सम्बन्धों की 
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दुनिया मे एक नयी शुरूआत थी। चीन में राजदूत की नियुक्ति का फैसला भारत सरकार की 
विदेश तीति के घोषित सिद्धान्तो के आदर्शो के अनुरूप था । 

9. हिन्द महासागर क्षेत्र--वड़े राष्ट्रो मे जिस प्रकार ,सदुभाव बढ रहा है उसी प्रकार 
विश्व के विभिन्न हिस्सो में बडे राष्ट्रो मे प्रतिस्पर्द्ा और अपने-अपने प्रभाव-क्षेत्र बढाने के यत्न किये 
जा रहे हैं। इस सम्बन्ध मे एक महत्त्वपूर्ण वात यह है कि नौसैनिक गतिविधियो के परिणामस्वरूप 
हिन्द महासागर क्षेत्र मे इन बड़े राष्ट्रों की प्रतिस्पर्डा बढ़ रही है। हिन्द महासागर में जो स्थिति 
बन रही है उसको देखते हुए अपने लम्बे समुद्री तठ के कारण भारत को अपनी सुरक्षा के बारे में 
चिन्तित होना स्वाभाविक है । भारत ने लगातार माँग की कि हिन्द महासागर क्षेत्र को बड़े राष्ट्रो 
की प्रतिस्पर्द्धा से मुक्त रखना चाहिए, उसे विदेशी भड्डो और परमाणु अस्नो से अछूता रखना 
चाहिए। इसलिए सयुक्त राष्ट्र महासभा में सभी देशों हरा भारत की इस इच्छा का समर्थंत और 
स्वागत किया गया । 

0, आर्थिक सहयोग पर बल--इस दशक में भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण 
पहलू--आथिक सहयोग पर ज्यादा-से-ज्यादा बल देना, विभिन्न देशों के साथ आथिक सहयोग के 
लिए स्थापित सयुक्त कमीशन, भारतीय तकनीकी और आधिक सहयोग कार्यक्रमों का विकास, 
खासतौर पर एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका के विकासशील देशो के लिए तथा प्रादेशिक 
अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर आथिक सहयोग का समर्थन--इन सव बातो से यह अच्छी तरह पता चलता 
है कि भारतीय विदेश नीति मे आथिक विकास और आधिक सहयोग को कितना महत्त्व दिया गया 
है। विभिन्न गुट-निरपेक्ष सम्भेलतों में पारित प्रस्तावों मे, अप्रैल-मई 975 भे हुई राष्ट्रमण्डलीय 
सरकारों के अध्यक्षो की अन्तिम बैठक में, स्वीकृत विज्ञप्ति में, 'अकटाड' की बैठक मे, संयुक्त 
राष्ट्र की आथिक समस्याओ पर होने वाले विशेष विचार-विभशे मे, खासतौर पर कच्चा माल और 
विकास के वारे में संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुए विचार-विमर्श मे इस बात पर और अधिक वल 
दिया गया । 

श्रीमती गाँधी के प्रथम फाय-काल में भारतीय विदेश नीति की विशेषताएँ 

4. लचौलापन---भारत की विदेशी नीति लचीली रही है । ग्रुट-निरपेक्षता हमारे लिए न 
केवल साध्य है अपितु साधन भी है, न केवल सिद्धान्त मात्र हे अपितु नीति भी है। 97 में 
भारत-रूस सन्ध्रि वर्तमान विदेश नीति के लचीले होने का सुन्दर उदाहरण है। ग्रुट-निरपेक्ष होते 
हुए भी देश की सुरक्षा के लिए यदि किसी बडी शक्ति से मित्रता की जाये तो उससे गरुट-निरपेक्षता 
टूट नही जाती । 

2 आदश्श और यथार्थ का सुन्दर समन्‍्वय--इन्दिराजी के शासनकाल में भारत ने जिस 
विदेश नीति का पालन किया उसमें आदशंवाद के साथ-साथ गम्भीर यथार्थ का उपयुक्त पुट 

रहा है। जैसा कि श्रीमती गाँधी ने कहा था कि कुछ अप्रत्यक्ष तत्व हमारी विदेशी नीति मे अच्त- 
निहित हैं। ये हैं--“अन्तर्राप्ट्रीय मामलो और घटनाओ के गहरे-पैने और धीरे यथार्थवादी विश्ले- 
षण के आधार पर विश्वास, साहस: और राष्ट्रीय गौरव ।” श्रीमती गाँधी के अनुसार, उनकी नीति 
का अन्तनिहित दर्शन है मौजूदा दोस्तियो को मजबूत करता, उदासीनता को मैन्नी मे बदलना और 
जहाँ-कही दुश्मनी हो उसको कम करता । नेहरू के नेतृत्व मे भारत ने 963 की 'आणविक 
परीक्षण वन्द सन्धि” पर हस्ताक्षर कर दिये जबकि यथार्थवादी भूमि पर खड़े होकर भारत ने 
4968 की “अणु प्रसार तिरोध सन्धि' पर हस्ताक्षर करने से साफ इन्कार कर दिया [? 
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3 विदेश नीति का राष्ट्रीय शक्ति से तालमेल--दुबंल देशों की कुटगीति सफल नहों 
होती । ऐसा कहा जाता है कि 'शक्ति-रहित कुटनीति बिता बाजे के संगीत के तुल्य है ।” भारत 
ने श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में इस तथ्य को महसूस किया और इसी कारण सफत आगणविक 
परीक्षण करके भारत की गणना आणविक राष्ट्रो मे होने लग गयी है ! राष्ट्रीय मौरव भौर राष्ट्रीय 
शक्ति मे यह अभुतपूर्व वृद्धि है । 

4., आथिक सहयोग पर बल--भारत इस समय आशिक सहयोग और आदान-प्रदान पर 
अधिक ध्यान दे रहा है । इस काल में अनेक व्यापारिक समसौते किये गये । इसी काल में भारत 
का श्रीलंका ओर अल्जीरिया के साथ व्यापारिक समझौता हुआ । 

5. छोटे देशों के साथ मधुर सम्बन्ध--नेहरू के शासन काल में भारत ने वाशिगटन, मास्को 
ओर पेकिंग की ही तरफ अधिक ध्यान दिया किन्तु इस काल में एशिया, अफ्रीका और लेटिन 
अमरीका के देशो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भारत विशेष ध्यान देने लगा । 

6, विशेषज्ञों का महस्व--पूर्व की अपेक्षा इस समय विदेश नीति के निर्माण में विशेषज्ञों 
की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण थी। श्रीमती गाँधी ने विदेश-विभाग में नीति निर्माण हेतु, “नीति 
नियोजन समिति” को विशिष्ट महृत्त्त दिया। इसके चेयरमैन डी. पी. धर, पार्थसारथी आदि 
विख्यात कूठनीतिज्न रह घुके हैं । 

सक्षेप में, विदेश नीति के क्षेत्र में 'भारत-रूस मैत्री सन्धि', “शिमला समझौता” और 
परमाणु विस्फोट” श्रीमती गाँधी के जीवन के गौरवशाली क्षण कहे जा सकते हैं। 'भारत-रूस 
मैत्री सन्धि' ने न केवल भारत और रूस के सम्बन्धो को, जो कि पहले से भी अच्छे थे, और 
भी सुद्दृद किया वल्कि दोनो देशो की अस्‍्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को भी बढ़ाया । इस सन्धि के तुरन्त 
बाद भारत की सीमाओ पर दवाव बढ़ता गया, फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच एक 
निर्णायक युद्ध हुआ । युद्ध के परिणामस्वरूप ससार के नक्शे पर एक नया देश उभरकर आया । 
इस देश का नाम था “बंगला देश” जैसा कि एक संसद सदस्य ने उन दिनो कहा था, “न केवल 
इतिहास वल्कि भूगोल बदल गया ।” पिछली कई शतावब्दियों मे भारत को इतना गौरव, इतनी 
प्रतिष्ठा प्राप्त नही हुई थी जितनी कि बंगला देश की आजादो के बाद प्राप्त हुई। इसके वाद 
'शिमला समझोते' द्वारा भारत और पाकिस्तान के वीच वहुत-सी समस्याओ का निवटारा हुआ । 
यदि आज भारत ओर पाकिस्तान के वीच पहले से कम तनाव है, तो इसका श्रेय “शिमला समझौते' 
को है। 'शिमला समझौता” ने भारत के दृष्टिकोण को प्रभावित किया कि भारत अपने पडौसियो 
के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहता है । 

जनता सरकार एवं भारतीय विदेशी नीति : कितनी निरन्तरता कैसा परिवतेन 
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मार्च 4977 में आयोजित भारतीय लोकसभा के आम चुनाव में 30 वर्षों जितने लम्बे 
समय के बाद केन्द्रीय स्तर पर सत्ताधारी दल मे परिवर्तत हुआ था । इसमे विदेश नीति प्रति- 
स्पर्द्धी कांग्रेस एव जनता पार्टी के बीच विधाद का मुख्य विपय नही रही। फिर भी जनता पार्टी 
मे ऐसे कई नेता थे, जिन्होंने पहले काग्रेसी सरकारों को विदेश नीति पर आलोचनात्मक रुख 
अपनाया था । यही नही, स्वय जनता पार्ठी के चुनाव घोषणा-पत्र में विशुद्ध गुठ-निरपेक्षता' तथा 
किसी महाशक्ति की ओर झुकाव को सही करने” जैसी काग्रेस से भिन्न बातें कही गयी । इस 
कारण अनेक भारतीय एवं विदेशी समीक्षको द्वारा जनता सरकार के अधीन भावी भारतीय विदेश 
नीति के बारे मे अटकलें लगाने का आधार विल्कुल अस्वाभाविक या गलत नही था। कुछ लोगो 

के सतानुसार जनता सरकार के अधीन देश की विदेश चीति मे मूलभूत परिवततेन हुए । दुसरो के 
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अभिमत में जनता तथा विगत कांग्रेसी सरकारों द्वारा अपनायी गयी विदेश नीति के स्वरूप में 
निरन्तरता है कोई मूलभूत अन्तर नही | 

मुलभूत परिवर्तेन क्यों नहीं हुआ--जनता सरकार के अधीन देश की विदेश नीति में मूल- 
भूत परिवर्तन न होने के अनेक कारण हैं : 


हमारे देश की विदेश नीति का मुख्य आधार ग्रुट-निरपेक्ष नीति का पालन करना तथा 
रंगभेद, जातिभेद, उपनिवेशवाद, नव-उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करना रहा है । 
इसका चरम लक्ष्य विश्व-शान्ति एवं सुरक्षा के साथ ही देश की सीमाओ की सुरक्षा तथा आन्तरिक 
आधिक विकास है। भारतीय विदेश नीति की झूपरेखा तैयार करते समय उसमे इन राष्ट्रीय हितो 
का समावेश स्वतन्त्रता सग्राम में अग्रणी नेताओ द्वारा प्‌. नेहरू के नेतृत्व में सुदृढ़ सैद्धान्तिक आधार 
पर किया गया। इसके उत्तराधिकारी शासक या दल द्वारा उसमे मूलभूत परिवतेंन करना अना- 
वश्यक ही था। श्री शास्त्री, श्रीमती गाँधी तथा जनता सरकार इसके अपवाद नहीं रहे । 

परन्तु इसका यह अर्थ नही कि भारतीय विदेश नीति जड़ रही है । राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों मे परिवर्तन आने के कारण श्री शास्त्री तथा श्रीमती गाँधी के युग में 
किन्‍्ही देशो के प्रति विशेष सहानुभूति का रुख पाया गया। उदाहरणार्थ, 97 भें भारत ने 
सोवियत संघ से मैत्री एवं सहयोग सन्धि की, जो बदलते सन्दर्भ की आवश्यकता थी । मार्चे !977 
मे जनता सरकार बनने के वाद देश की विदेश नीति में कोई मूलभूत परिवर्तत नहीं करने का 
कारण क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक समाज का न्यूनाधिक वही स्वरूप रहना है| 


इसका एक और कारण जनता पार्टी की संरचना है । इसमे विल्लीन पाँच घटकों में से दो 
धटक--संगठन काग्रेस और कांग्रेस फार डेमोक्रेसी--के नेताओं ने विगत कांग्रेसी नेहरू, शास्त्री 
एवं श्रीमती गाँधी की सरकारो की विदेश नीति का पूर्ण समथ॑न किया था, क्योकि वे पहले कांग्रेस 
मे ही थे । तीसरे घटक, भारतीय लोकदल ने देश की विदेश नीति के बारे मे कभी ठोस कार्यक्रम 
रखा ही नही । समाजवादी दल ने स्वर्गीय डाँ. राम मनोहर लोहिया के समय भारत के वैदेशिक 
मामलों मे विशेष रुचि दिखायी थी किन्तु उनके निधन के पश्चात्‌ दल की शक्ति एवं प्रभाव में 
कमी आ गयी तथा उसके नेताओ ने विदेश नीति मे अधिक रुचि नही ली । केण्ल जनसघ ही ऐसा 
दल था जिसने राष्ट्रीय एवं अत्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे निरन्तर तथा सन्तुलित रूप से ध्यान दिया 
किन्तु उसने भारत द्वारा ग्रुट-निरपेक्ष नीति अपनाने तथा जातिभेद, रगभेद, उपनिवेशवाद नव- 
उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध करने के सम्बन्ध मे कभी सैद्धान्तिक मतभेद प्रकट नही 
किया | उसका मुरुय विरोध चीन एवं पाकिस्तान द्वारा हुडपी गयी भारतीय भूमि के बारे में विगत 
सरकारो की ढुलमुल नीति, इजराइल को यथोचित कुटनीतिक मान्यता न देने तथा अरब देशो को 
आवश्यकता से अधिक महत्त्व देने से सम्बन्धित था। श्रीमती गाँधी के काल में उसने देशों को 
सोवियत सघ की ओर झुकाने का आरोप लगाया । मार्चे 977 के आम चुनावों के पूर्व जनता 
पार्टी के गठन में जनसघ ने विलीनत होने के साथ भारत के वेदेशिक मामलो में ही नही, अपितु घरेलु 
नीति के बारे मे भी अपना दृष्टिकोण बदला था। राष्ट्रीय सन्दर्भ मे उसमे गाँधीवादी समाज की 
परिकल्पना की वात जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र को अंग्रीकार कर मान ली थी । 

अमरीका जैसे दो-दलीय प्रजातान्त्रिक देश मे सत्ताधारी दल के परिवर्तन के साथ वहाँ 
के विदेश मन्त्रालय की नौकरशाही मे भी परिवर्तन होता है। नया सत्ताधघारी दल अपने लोगो 
को उसमे नियुक्त करता है तथा वे मिलकर राष्ट्रीय हितो को अपनी समझ के अनुसार परिभाषित 
करते हैं किन्तु भारत जैसे लोकतान्त्रिक देश की स्थिति इससे भिन्न है। यहाँ सत्ताधारी दल 
बदलने से चीकरशाही नहीं बदलती, केवल बदलाव उन पर राजनीतिक आदेश चलाने वाले राज- 
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नीतिज्ञों या नेतृत्व प्रदान करने वालों का होता है । इस तरह जनता पार्टी के रान में आने के बाद 
विदेश नीति सलाहकार तो वही रहे । इस कारण भी मूलभूत परिवर्तेन नहीं हुआ । 

कंसे परिव्तंव ? फितनी निरन्तरता 7--जनता सरकार के प्रधानमन्धी मोरारजी देसाई 
में अपनी पहली प्रेस कारन्क्रेंस में विषुद्ध गरुट-निरपेक्ष नीति अपनाने, भारत सोवियत मैत्री सन्धि को 
कायम रखने, पडौसी देंशों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करने, अरब देशों को परम्परागत 
समर्थन जारी रखने, रगभेद, जातिभेद, उपनिवेशवाद, नव उप-निवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का 
विरोध करने की वातें कही । 

जब प्रधानमन्त्री श्री देसाई ने अक्टूबर 977 में ढ़स की यात्रा की तो उसके बाद सपुक्त 
घोपणा में दोनों देशों में "भिन्न राजनीतिक एवं आर्थिक तन्त्र होने के उपरान्त भी मित्रता' जैसे 
तथ्य का समावेश किया गया । ऐसी खरी एवं सपाट बातों का उल्लेख भारत-सोबियत सम्बन्धों 
में पहले नहीं होता था । कम्पुचिया की हेगे सामरिन सरकार की मान्यता के बारे में भारत ने 
स्पष्ट कहा कि नयी सरकार का स्थिति पर पूर्ण नियन्त्रण नहीं है ओर जब तक वैत्ता नहीं हो 
जाता हम कम्पूचिया को मान्यता नहीं दे सकते। जनता सरकार के शासनकाल में भारत तथा 
सोवियत सघ के बीच रुपया-हूवल विवाद का थौचित्यपूर्ण निपठारा हुआ । श्रीमती गाँधी के समय 
में अमरीका तथा चीन को अधिक रुप्ट न करते हुए सोवियत सघ के साथ उप्ण उत्साह के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किये गये, किन्तु जनता सरकार के समय में घनिप्ठ सोवियत सम्बन्धों को 
स्थिर रखते हुए अमरीका तथा चीन से अच्छे सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया जाने लगा । 

मोरारजी देसाई ने अमरीकी राष्ट्रपति कार्टर को यह वता दिया कि भारत केवल तारापुर 
ओर राजस्थान के परमाणु सयन्त्रों के लिए पूर्व सहमत निगरानी शर्तों को ही मान सकता हे 
लेकिन ये शर्तें वह अन्य सयन्त्रों के बारे में नहीं मानेया। इस प्रकार भारत अपने सयन्तों पर ने 
तो अन्तर्राप्ट्रीय निगरानी को स्वीकार करेगा ओर न ही वह परमाणु अप्रसार सन्धि पर दल्तखत 
करेगा । कार्टर की भारत यात्रा समाप्त होने के (जनवरी 978) दो दित वाद श्री देसाई ने 
अमरीकी सिनेटरों के एक प्रतिनिधि मण्डल को टूक शब्दों में कहा कि यदि भारत को परिशोधित 
यूरेनियम न मिला तो वहुत कठिताई होगी। लेकिन वह इस कठिनाई को सत्याग्रह री भावना से 
झेलेगा तथा कुछ दूसरा प्रवन्ध भी करेगा । कुल मिलाकर यह स्पष्ट हो गया कि यदि सच्ची 
गरुट-निरपेक्षता का मतलब भारतीय परमाणु सयन्त्रो को अमरीकी निगरानी मे रस्त देना लगाया जा 
रहा था तो ऐसी सच्ची गुट-निरपेक्षता को जनता सरकार ने दठुऊरा दिया । जदता सरकार की इस 
हृढता की प्रशसा भारतीय साम्यवादी पार्टी ने भी की । 

दूसरा परिवतंन भारतीय विदेश नीति में उसके पडोसी देशो के प्रति सम्बन्धों में आया। 
पं, नेहरू के नेतृत्व मे भारत की पड़ौसी देशों के साथ समस्याएँ उनके अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
उपागम से सुलझाने की आदत थी। यद्यपि श्रीमती गाँधी ने उनके साथ सम्बन्ध मधुर करने मे 
क्षेत्रीय हप्टिकोण|उपागम का प्रयोग किया । फिर भी बंगला देश की मुक्ति और सिविकम का 
भारत में विलय छोटे देशो के लिए चिन्ता के विपय वने । कुल मिलाकर श्रीमती गाँधी के समय 
में भी पड़ोसी देशों के साथ समस्याएँ निपटाने में ध्यान केन्द्रित किया गया, किन्तु विदेश नीति के 
संचालन में अपेक्षाकृत कम खुलापन होने से इन देशो ने भूमि एवं जनसंख्या की हप्टि से विशाल 
भारत को सर्देव शका की हप्टि से देखा । जनता सरकार की विदेश नीति में अपेक्षाकृत अधिक 
खुलापन होने से अब वे देश अपने पुराने रख को बदलने लगे । नयी सरकार ने उदारतापूुर्वेक 
नेपाल के साथ तीन सम्धियाँ की, वगला देश के साथ फरक्‍्का-विवाद को सुलझाया, भारत 
, # विदेशमन्त्री श्री वाजपेयी ने पाक यात्रा की तथा चीन के साथ कुटनीतिक सम्बन्ध घनिष्ठ करने 

. राजनीतिक इच्छा व्यवहार मे दिखाकर उन्हें प्रभावित किया । 
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क्री वाजपेयी ने चीन की यात्रा की ॥ उनका कहना था कि इस यात्रा से भारत को चीन 
के विचार जानने का अवसर मिलेगा । किन्तु वाजपेयी की चीन की यात्रा की विफलता से जनता 
सरकार की विदेश नीति की आभा मद्धिम पड़ने लगी । चीन द्वारा वियतनाम पर आक्रमण कर देने 
से वाजपेयी को अपनी यात्रा बीच में भंग करनी पड़ी । 


तीसरा पेरिवर्तत देश की विदेश नीति के निर्धारण एवं संचालन में प्रधानमन्त्री विदेश 
मन्त्री तथा विदेश मन्त्रालय की नौकरशाही की भूमिका के सम्बन्ध मे आया है। विगत कांग्रेसी 
सरकारो के प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्रालय की नौकरशाही से परामर्श पर हावी रहते थे तथा विदेश 
भन्‍्त्री सदेव उनका मुंह ताका करते थे । जनता सरकार के अधीन प्रधानमन्त्री देसाई मे विदेश 
भन्‍त्री वाजपेयी को देश के वैदेशिक मामलो का नेतृत्व करने का पूर्ण अवसर दिया जो एक स्वस्थ 
परम्परा थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के 32वें अधिवेशन में विदेश मन्त्री श्री वाजपेयी ही' 
पहले भारतीय थे जो देश की राष्ट्र-भाषा हिन्दी मे बोले । 

इस प्रकार भारतीय विदेश नीति की विपषय-वस्तु मे कोई आधारभुत अन्तर नहीं आया । 
जनता सरकार की आचरण शैली मे भिन्नता होने के कारण देश की विदेश नीति की विपय-बस्तु 
अधिक प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण बची। पड़ौसी देशो तथा विश्व की हप्टि मे भारत की छवि 
निखरी । वैदेशिक मामलो में जनता सरकार की यही सबसे वडी विशिष्ट सफलता है। 

भारतीय विदेश नीति : इन्दिरा युग (980 से 4984) 
[रजडार 70एशठार ए07टए + एएर& ए२& (980 70 4984)] 

जनवरी 980 परे श्रीमती इन्दिरा गाँधी पुनः प्रधावमन्त्री पद पर आसीन हुईं। इसके 
बाद 3 अवट्वर, 984 तक (श्रीमती गाँधी की हत्या) भारतीय विदेश नीति के प्रमुख आयाम 
निम्नलिखित हैं : 

, अफगानिस्तान संकट एवं भारतोय दृष्टिकोण---अफगानिस्तान मे सोवियत संघ के 
हस्तक्षेप ने शीत-युद्ध हमारे बहुत समीप ला दिया। श्रीमती गाँधी के चुनाव जीतने के तुरन्त 
वाद संयुक्त राष्ट्र मे भारत के प्रतिनिधि को अफगान समस्या के सम्बन्ध मे निर्देश दिये वे इस 
प्रकार हैं--() सोवियत सघ ने अफगानिस्तान सरफार के आग्रह पर अपनी सैतिक दुकडो नेजी 
है । (2) भारत किसी भी देश में बाहरी सेना वी उपस्थिति को अनुचित मानता है । (3) सोवियत 
संघ ने भारत को आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान सरकार के आग्रह पर उनके सैनिक 
वापस बुला लिये जायेंगे । भारत को सोवियत संघ द्वारा दिये गये आश्वासन पर अविश्वास करने 
का कोई कारण नही है । (4) भारत यह आशा करता है कि सोवियत सघ अफगानिस्तान की 
स्वतन्त्रता का उल्लघन नहीं करेगा एवं सोवियत सैनिक आवश्यकता से अधिक एक भी दिन अफ- 
गानिस्तान मे लही रहेगे । (5) भारत अफगानिस्तान मे अशान्ति एवं विखराव फैलाने वाली बाहरी 
शक्तियों के कार्य का विरोध करता है। (6) अफगानिस्तान के निकट के क्षेत्र मे (अर्थात्‌ पाकिस्तान 
मे) सैनिक अड्डों की स्थापना एवं भारी मात्रा मे सैनिक सामान पहुँचने से भारत की सुरक्षा के लिए 
गम्भीर खतरा उत्पन्न हो गया है। 

सोवियत संघ से परम्परागत मंत्री के सन्दर्भ मे भारत ने अफगानिस्तान में सोवियत 
हस्तक्षेप का विरोध करने मे वहुत सयम से काम लिया है। भारत यह कंसे भूल सकता है कि 
अमरीका 4950 से लगातार पाकिस्तान का सैन्यीकरण कर रहा है तथा चीन भी 960 से 
पाकिस्तान को सामग्री पहुँचा रहा हैं। 97 में वगला देश के निर्माण के वाद चीन तथा 
अमरीका बहुत निकट आ गये हैं। भारत चाहता है कि सोवियत सैनिक अफगानिस्तान से वापस चले 
जाये किन्तु भारत यह भी नही चाहता कि अमरीका, पाकिस्तान को अफगानिस्तान एवं सोवियत 
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सघ की ओर से आक्रमण का भय दिखाकर बहुत अधिक मात्रा में सैनिक सामान पाकिस्तान में 
एकत्रित करे । 

2, कम्पूचिया की हेंग सामरिन सरकार को मान्यता--भारत, ने 980 में कम्पूचिया की 
हैंगे सामरिन सरकार को मान्यता दे दी । स्मरणीय है कि कृम्पुचिया को कुठनीतिक मान्यता देने 
के लिए भारत की यह कहकर आलोचना की गयी थी कि भारत को उक्त ऊदम सोवियत संध को 
अनुचित समर्थन देने की हष्टि से उठाया गया था । 

3, सातवें मुठ-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन--मार्च 982 में नयी दिल्ली में 
7वें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का सफल आयोजन किया ग्या। श्रीमती इन्दिरा गाँधी तीन 
वर्ष के लिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष निर्वाचित हुईं । इससे न केवल तीसरी दुनिया के 
देशो में अपितु विश्ग-व्यापी स्तर पर भारतीय विदेश नीति के नये आयाम उद्घाटित हुए। 'भारत' 
संयुक्त राष्ट्र सघ के मंच पर तीसरे विश्व के राष्ट्रो के प्रवक्ता के रूप में उभरने लगा । 

4. एशियाई खेलों का सफल आयोजन--भारत ने नवम्बर 982 में नयी दिल्‍ली में 
एशियाई खेलो का सफल और शानदार आयोजन करके एशियाई देशों में भारतीय क्षमता और 
आत्म-विश्वास का नया प्रभाव छोडा | खेलों के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के विकाक्ष का 
भारतीय विदेश नीति में यह एक नवीन तत्त्व है 

5, भारत-चीन सम्बन्ध--जनवरी 98व से भारत तथा चीन के मध्य उच्च स्तरीय वार्ता 
का क्रम प्रारम्भ हो गया ताकि आपसी हित की समस्याओं का निदान निकाला जा सके । प्रधान- 
मन्‍्त्री श्रीमती गाँधी ने सेलेसवरी तथा वेलग्रेड में चीनी नेताओ से आपसी हितो के प्रश्न पर चर्चा 
प्रारम्भ की थी | जनवादी चीन के उप-प्रधानमन्त्री एवं विदेश मन्‍्त्री हुआगर हुआ ने 20 जून से 
30 जून 98] तक भारत की यात्रा की । 28 जनवरी, 983 को नारत का एक उच्च-स्तरीय 
प्रतिनिधि-मण्डल कूटनीतिक वार्ता के लिए चीन गया । 

चीन के साथ सीमा-विवाद पर वार्ता फे तीन दौर होने के वाद भारत अब यह महसूस 
करने लगा है कि यदि बातचीत मे कोई सफलता नही मिलती है तो राजनीतिक स्तर पर दोनो 
देशों की बैठक आयोजित की जाये ! यद्यपि इस सम्बन्ध मे कोई औपचारिक सुझाव अभी तक नहीं 
दिया गया परन्तु भारत सरकार यह निष्कर्ष अवश्य तिकाल चुकी थी कि अधिकारी स्तर की 
फलहीन वार्ता की शुसला से कुछ भी परिणाम नहीं निकलेगा । वार्ता में भाग लेने वाले भारतीय 
अधिकारियो ने भारत सरकार को यह बता दिया कि दोनों देशो के अधिकारियों की वार्ता के तीन 
दौर हो जाने के वाद विदेश मन्त्रालय यह स्वीकार करने मे नही हिचक्रिचाता कि अभी तक वार्ता 
की प्रगति नगण्य ही रहो है । 

भारत-चीन अधिकारी स्तर की प्रथम वार्ता बीक्षिंग मे, द्वितीय वार्ता नयी दिल्ली में तथा 
तीसरी वार्ता पुन' वीझिग में हुई थी । वार्ता फा चौथा दौर 983 में नयी दिल्‍ली में हुआ । दोनों 
पक्ष वार्ता का सतही आधा ले रहे है । चीनी अधिकारी केवल पैकेज समझौते की वातचीत के परे 
नही जा पाये तथा उन्होंने इन समझौतो का आवरण हटाने का प्रयास भी नहीं किया । चीन पूर्व 
क्षेत्र मे मेकमोहन रेखा को स्वीकार कर सकता है यदि भारत पूर्व भे वर्तमान तियन्त्रण रेखा को 
मान ले; इसमे अक्साई चित पर चीन का अधिकार भी शामिल है ।_, 

भारत सरकार ने एक से अधिक वार सुझाव दिया है कि कोलम्बो प्रस्तावों को मान लिया 
जयि । इन प्रस्तावों में दोनो देशो की सेनाएँ युद्ध-विराम रेखा से 20 किमी. दूर हटा ली जायें। 

962 के युद्ध के पश्चात्‌ भारत ने तो ऐसा किया, परन्तु चीन ने नहीं । सीमा विवाद के अतिरिक्त 
., चीनी राजनयिको का व्यवहार रहस्यमय बना हुआ है । एक ओर चीन सरकार भारत व पाकिस्तान 
के वीच दरार को कम करने का प्रयास कर रही है तो दूसरी ओर उसे सैनिक सहायता दे रही है । 
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भारत के कड़े विरोध के वावजूद चीन ने खंजरे-आव दरें को खोलने के लिए पाकिस्तान से समझौता 
कर लिया । यह भी पता चला है कि पिछले कुछ समय से चीन भूमिगत नागा विद्रोहियो, मिजों 
विद्रोहियो या नक्सलवादियो का समर्थन नही कर रहा है तथापि यह भी नही सोचा जा सकता है 
कि चीन भारत से निकट मित्रता के सम्बन्ध में स्थापित करने को इच्छुक है ।* 

6. भारत अमरीकी सम्बन्ध--25 जुलाई, 982 को श्रीमती गाँधी अमरीका की 9 
दिवसीय यात्रा पर नयी दिल्‍ली से वाशिंग्रअन के लिए रवाता हुईं । यह यात्रा राष्ट्रपति रोनाल्‍ड 
रीगन के निमन्त्रण पर की गयी । इससे पूर्व केनकुन सम्मेलन मे श्रीमती गाँधी श्री रीगन से मिल 
चुकी थी । उल्लेखनीय है कि यह यात्रा श्रीमती गाँधी ने वर्ष के अन्तराल के वाद की । इस 
लम्बी यात्रा से भारत व अमरीका के आपसी सम्बन्ध स्थिर व लाभदायी हो गये । दोनों देशो के 
प्रेक्षको का मत हे कि श्रीमत्ती गाँधी के दौरे से दोनो पक्षों को एक-दूसरे को समझने व गलत- 
फहमियों को दूर करने का मौका मिला । ऐसा कृहा जाता है कि श्रीमती गाँधी अमरीका, तारापुर, 
के लिए परमाणु ईंधत व विश्व मुद्रा कोप से ऋण प्राप्त करने के मामलो मे उसके विरोध को समाप्त 
करने वाशिगटन गयी थीं और इन दोनो ही बातों में उन्हे सफलता मिली । 

7. लब्दन सें भारत महोत्सव---982 में लन्दन मे भारत उत्सव (8 मार्च, 982 से शुरू) 
हुआ । आठ महीने की लम्बी अवधि तक चलने वाले इस अनौखे उत्सव पर भारत व ब्रिटेन की 
सरकारो और अनेक अन्य संस्थाओं के लगभग सवा चार करोड़ रुपये खर्च हुए। श्रीमती गाँधी की 
लगभग एक सप्ताह की ब्रिटेन की यात्रा प्रमुखतः सास्क्ृतिक उद्देश्यों के लिए घोषित की गयी थी । 
इस उत्सव के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं कला का दिग्दशन कराया गया । !4 नवम्बर को 
भारत महोत्सव की समाप्ति पर ब्ितानी प्रधानमन्त्री श्रीमती मारग्रेट भ्रचर ने कहा “इस महोत्सव 
0 जा आकक प्रदर्शनयो और सास्क्ृतिक कार्यक्रमों से भारत और ब्रिटेन और अधिक नजदीक 
आये ।' 

8. भारत और फ्रांस मे यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता--27 नवम्बर, 982 को 
फ्रास के राष्ट्रपति मितरा भारत की चार-दिवसीय यात्रा पर आाये। उन्होने भारतीय नेताओ से 
आपसी हितो के मामलो पर लम्बी बातचीत की । इन वातचीतो के परिणामस्वरूप आपसी 
सहयोग के विस्तार तथा तारापुर पर समझौता हो गया । फ्रांस की सरकार ने तारापुर परमाणु 
विजलीघर की पूरी क्षमता से संचालन के लिए हल्के परिप्कृत यूरेनियम की सप्लाई शीघ्र ही शुरू 
करना मजूर कर लिया । समझौते के अच्तगंत फ्रांस से प्राप्त यूरेनियम ईंधन के उपयोग के बाद 
उसके पुनः शोधन का भारत को पूरा अधिकार होगा। इस प्रकार से तारापुर के लिए ईंधन की 
सप्लाई पर बहु-चचित विवाद समाप्त हो गया । 

9. राष्ट्रकुल सम्मेलन--नवम्बर 983 मे नयी दिल्‍ली मे राष्ट्रकुल सम्मेलल का आयोजन 
हुआ । इसमे 48 देशो ने भाग लिया । लगभग 96 करोड की जनसंख्या वाला वह राष्ट्रकुल विश्व 
की एक-चौथाई मानवता का सगठन है, जो उसके चौथाई घू-भाग पर रहते हैं और उनमे आपस में 
विश्व का चोथाई व्यापार होता है। 

सातवाँ गुद-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन : विदेश नीति की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
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भारत को जितनी प्रतिष्ठा निमुंट शिखर सम्मेलन के आयोजन (7-2 माचे, 983 : 
नयी दिल्‍ली) से मिली है उतनी निकट अतीत में किसी अन्य घटना से नही मिली। मुट-निखेत्त 
शिखर सम्मेलन की बदोलत भारत की छवि पहले से कही अधिक तेजस्वी हो गयी और उद्रमे फर्म 


+ प्रतियोगिता बपंण, जुलाई 983, पू 3।॥ 
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लेने वाले 0! राप्ट्री की ही नही, वल्कि विश्व के समस्त देशों की यह आकाक्षा जाग गयी है कि 
भारत विश्व शान्ति, सौहादें और सद्भावना बढ़ाने की दिशा में सक्तिय रहेगा और ग्रुट-निरपेक्ष 
आन्दोलन के माध्यम से संसार के गति चक्र का थोड़ा-बहुत दिशा-दर्शन भी कर सकेगा । श्रीमती 
गाँधी विश्व की महान नेता के रूप में (फिलिस्तीती मुक्ति सगठन के यासिर बराफात के शब्दों में 
“हमारी मेता--मरुट-निरपेक्ष आन्दोतन की नेता” उभरकर सामने आयी । आगामी तीन कठिन वर्षों 
तक वह विश्व समुदाय के अधिकाश देशों का मार्ग-दर्शन करती रहेंगी। वहुत-से विदेशी विशेषज्ञ 
मानते है कि इस सम्मेलन से भारतीय विदेश नीति के सन्दर्भ मे सकारात्मक परिणाम्र निमलेगे 
कई प्रेक्षक यह भी मानते हें कि नेहरू के वाद पहली बार भारत क्षेत्रीय स्तर से निकलकर विश्व 
स्तर पर आ गया क्योकि श्रीमती गाँधी इतने वड़े आन्दोलन की नेता हें ओर सयुफ्त राष्ट्र महासभा 
में आन्दोलन का प्रतिनिधित्व करेंगी । 
भारतीय विदेश नोति : राजीव युग (अक्टूबर 984 से तबम्वर १989) 
(ताज #ाब 706शराठाय एणाटर + ए७॥7ए छार5 जर0ा॥ 00709850 984 70 १0५, 989) 
श्रीमती गाँधी की हत्या के वाद राजीव गाँधी नये प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुए। राजीव 
गाँधी का 2वी सदी का आह्वान तथा आधुनिकता की ओर रुझान में परम्परागत भारतीय विदेश 
नीति में परिवर्तेन के वीज दिखायी दे रहे थे । मोटे रूप से राजीव गाँवी की विदेश नीति में चार 
बातों मे विशेष जोर दिया गया है-नि.शस्त्रीकरण (080शश्याध्या) उपनिवेशवाद उन्मुलन 
(70200]0758४00), विकास (0०ए2४०्माथं) तथा शान्ति की कठनीति (77ए/0780५ रत 
2८४००) । ये चारो ही शब्द अप्रेजी वर्णमाला के अक्षर 'डी” से शुरू होते है, अत हम कह सकते 
हैं कि राजीव गाँधी की विदेश नीति की नवीन दिशाएँ मुख्यतः “4 डी” के समन्वित कार्यक्रम पर 
आधारित रही । 


राजीव गाँधी निरस्त्रीकरण के समर्थक थे । अमरीकी काग्रेस मे भाषण करते हुए उन्होंने 
युद्ध-मुक्ति अच्तरिक्ष की बात कही । पाकिस्तान द्वारा निर्मित परमाणु योजना के परिप्रेक्ष्य में उन्होंते 
कहा कि "भारत के पास पिछले दस वर्षों से परमाणु व बनाने की क्षमता है, लेकिन हमने अपने 
सिद्धान्तों के कारण ही परमाणु वम के विकास की दिशा में कोई काम नहीं किया ।/ दक्षिण एशिया 
मे क्षेत्रीय सहयोग की दृष्टि से 'सार्क! निर्माण भे उनकी भूमिका अ्सशनीय रही । अगरत 986 
तक वे निगुठ आन्दोलन के अध्यक्ष रहे । पड़ोसी राष्ट्रो से सम्बन्ध सुधारने की दिया में अवंदूबर 
4985 भें भारत और बगला देश के वीच गंगा नदी के पानी के बेटवारे को लेकर नंसाऊ में एक 
समझौता हुआ | 29 जुलाई, 987 को भारत श्री-लका के बीच तमिल जातीय समस्या के प्रश्त 
पर समझौता हुआ | दिसम्बर 987 में भारत व चीन के वीच आठवें दौर की वार्ता सम्पन्न हुई । 
अक्टूबर 987 में वैंकूबर में आयोजित राष्ट्रमण्डल सम्मेलन मे दक्षिण अफ्रीका की रग्भेद नीति 


पर सक्रिय कदम उठाने की अपील की । 9-23 दिसम्बर, 988 को राजीव गाँधी ने 5 दिन के 
लिए चीन की यात्रा की । भारत व चीन ने एक सयुक्त कार्यदल का गठन किया जो सीमा विवाद 


का सर्वमान्य हल निकालेगा | 3! दिसम्बर 988 को भारत व पाकिस्तान में तीव समझौतो पर 
हस्ताक्षर हुए। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण समझौता दोनों देशों के वीच एक-दूसरे के परमाणु 
संस्थानों पर हमला नही करने से सम्बद्ध है। सक्षेप में, राजीव गाँधी के राजतय की विश्वेपताएं 
थी--अधिक से अधिक टकराव के बिन्दुओ को ठालने का प्रयत्त । राजीव की विदेश नीति की यह 
उलझनपूर्ण स्थिति रही कि श्रीलंका के समझौते के तहत्‌ भारतीय सेना को एक-दूसरे देश मे उन्ही 
लोगो से नइने पर मजबूर होना पडा जिन्हें खुद उसने ही प्रशिक्षण दिया था। लेकिन इस 
कार्यवाही में इस पूरे क्षेत्र मे भारत की ब्च॑स्वता कायम करने का मकसद भी निहित है 


हब 





इण्डिया दूढे, 5 फरवरी, 988, पृ. 48॥ 


भारत की विदेश नीति ; विश्व राजनीति में भारत... 977 
भारतीय विदेश नीति : वी. पी. लिह युग (दिसम्बर 989 से) 


(्ा&र 7#0एरषठ्षघ एणाएटर ; ए, ए, श्रारठप्त छर8 ए0५ 0एएडश४88४, 989) 
नवी लोकसभा चुनावों के बाद श्री वी. पी. सिंह के नेतृत्व मे राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार 
(दिसस्वर 989) में सत्तारूढ़ हुई । इस प्रकार वामपन्‍थी और भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन 
दे रहे हैं। श्री इन्द्र कुमार गुजराल नये विदेशमन्त्री नियुक्त हुए। क्या सरकार बदलने से विदेश 
नीति मे आमूल चूल परिवर्तेत होगा ? ऐसी सम्भावना कम है क्योकि--[[) राष्ट्रीय मोर्चे ने अपने 
घोषणा-पत्र मे विदेश नीति को चुनावी मुह्े के रूप मे अरस्तुत नहीं किया था। (मं) श्री वी. पी. 
सिंह औौर श्री गुजराल की काग्रेसी पृष्ठभूमि है | वे इन्दिरा गाँधी और राजीव गाँधी के साथ काम 
कर घुके है। (77) राष्ट्रीय भोर्चे ने विदेश नीति का कोई वैकल्पिक ढाँचा प्रस्तुत नहीं 
किया है। 

विदेश नीति से सम्बन्धित जो समस्याएँ राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को विरासत में मिली है, 
वे हैं---कश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा हो हल्ला मचाना, श्रीलंका से भारतीय शान्ति सेना की 
सम्मानपूर्ण वापसी और नेपाल से ऐसी पारमगमन सन्धि सम्पन्न करना जिससे भारतीय हितों का 
संरक्षण हो सके । दया मिलन दिल! 

भारतीय विदेश नीति का घुल्यांकन ५-० 

(2५७02 7700 6& कफ 60४४67 ए0ा70₹) 
भारत की विदेश नीति प्रारम्भ मे ही आलोचना और निन्‍्दा का शिकार रही है। इसके 
प्रशंसको ने जहाँ इसे सैनिक और आधिक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत 
का गौरव और प्रतिष्ठा बढाने वाली और राष्ट्रीय हितो को पूर्ण करने वाली बताया है वहाँ पर 
इसके आलोचको ने इसे मिरा शान्ति का ढ़ोग करने वाली बताकर उसे राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल 
चित्रित किया है । निम्तलिखित तकों के आधार पर हमारी विदेश नीति की आलोचना की जा 

सकती है : 

, राष्ट्रीय हितों की घुरक्षा में अलफल--ए. डी गोरवादा का कथन है कि “विदेश नीति 
का लक्ष्य राष्ट्रीय हितो को सुरक्षित करना और वढाना है। सबसे बड़ा हित राष्ट्र की अखण्डता 
की रक्षा करना है । इसमे हमारी विदेश नीति असफल सिद्ध हुई है ।” हमारी विदेश नीति हमारे 
स्थायी और दूरगामी राष्ट्रीय हितो--जैसे देश की सीमाओ की रक्षा करने में समर्थ सिद्ध नही हुई 
है। आज भी चीन और पाकिस्तान ने हमारा सैकड़ो वर्ग मील का प्रदेश दवा रखा है और हमारी 
विदेश नीति उसे मुक्त नही करा स्रकी है । 

2 ग्रुट-निरपेक्षता एक दिखावा है--कतिपय आलोचको का कहना है कि भारत की ग्रुट- 
निरपेक्षता कोरा ढोग है। वस्तुतः हम कभी अमरीका और पश्चिमी देशो की तरफ अधिक झुके हैं 
तो कभी साम्यवादी देशों की तरफ । स्वाधीनता के तुरन्त बाद हमारा झुकाव पश्चिमी ग्रुट की 
तरफ था तो इन्दिरा युग में हमारा झुकाव सोवियत रूस की तरफ अधिक है | डॉ. वेदप्रताप वैदिक 
के शब्दों मे, या तो गुटों के आपसी झग्ड़ों मे पच बनने की कोशिश करना या दोनों से अलग 
रहते हुए एक के केवत इतने समीप जाने का प्रयत्त करना कि दूसरा बुरा न माने और यदि दूसरे 
के बुरा मानने का डर हो तो पहले से नाप-तोलकर दूर हटना या वारी-बारी से पास जाना या दूर 
हटना--यही ग्रुट-निरपेक्षता की शैली रही है ।' 

3, देता की बिरव राजनीति---आलोचको का कहना है कि शीत्त-युद्ध की विष्व राजनीति 

गुट-निरपेक्षता का महत्त्व हो सकता है किन्तु आज तो शीत-युद्ध शिथिल हो घुका है, ग्रुटो की 
राजनीति पिघल चुकी है ओर देताँ (/7००76) की विश्व राजनीति का चलन हुआ है। जब गुट - 
ही नही रहे तो गुट-निरपेक्षता का क्या महत्त्व हो सकता है ? 


972... भारत की विदेश नीति : विश्व राजनीति में भारत 


4, भारत-झप्त सम्धि--अगस्त 97] की भारत-हस सन्धि भारत की विदेश नीति मे 
महत्त्वपूर्ण मोड़ का सूचक है । आलोचको का कहना है. कि भारत की गुट-निरपेक्ष नीति का इस 
सन्धि ने अन्त कर दिया है। ग्रुद-निरेक्षता की नीति का मतलब महाशक्तियों के फौजी सधर्ष एवं 
तनावो से अपने को दूर रखना होता है, लेकिन एक महाशक्ति के साथ रान्धि करें! भारत अब 
अपने को इन सघप॑ तथा तनावो से दूर नहीं रख सकता । 

5, मित्र और शत्रु को परखने में असफल--ऐसा कहा जाता है कि भारतीय विदेश नीति 
अपने मित्र और शत्रु को परखने में भी असफल रही है। इजराइल ने प्रत्यफ़ स्तर पर हमारा 
समर्थन किया है और फिर भी पश्निमी एशिया में हमारी नीति इयराइल विरोधी रही है । 

6, विदेशी आक्रमणों का शिकार--हमारी विदेश नीति विदेशी आक्रमणों का प्रतिकार 
करने में असमर्थ रही है। 962 में चीन ने और 948, 965 तथा 97 में पाकिस्तान ने 
भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया । 

4, प्रवासी भारतीयों फी उपेक्षा--ऐसा कहते हूँ कि आज दुनिया मे 60-70 लाख़ से 
भी अधिक प्रवासी भारतीय होगे । भारत का प्रत्येक प्रवासी एक राजदूत के बराबर सिद्ध हो सकता 
है तथा भारत के राष्ट्र हितो मे आत्म-नियुक्त सैनिक की तरह हो सकता है | लेकिन भारत सरकार 
उनके प्रति उदासीन रही है। भारत सरकार की निर्ममता के कारण ही वर्मा, श्रीलका, उमाण्टा 
और केनिया के भारतीयों को नारकीय अभिनय से गुजरना पड़ा । आज भी अनेक देशों में 00- 
00 वर्षों के प्रवास के बावजूद प्रवासी भारतीयों को सामान खरीदने का, मुक्त रूप से व्यापार करने 
का, राजनीति में भाग लेने का समान अधिकार प्राप्त नही है । जो भेदभाव भारतीयों के साथ फिजी, 
केन्या, उग्राण्डा, गुयाना आदि देशो मे किया गया है या किया जाता है, यह यदि चीनियो के साथ 
तियतनाम, मलय्रेशिया या सिंगापुर मे किया जाय तो साम्यवादी होते हुए भी चीनी सरकार सारी 
दुनिया में हाय-तोवा मचा देती । 

8, सांस्कृतिक उदासीनता के शिकार अफ्रीका, लेटिव अमरीका--गोरे देशों के प्रति 
हमारी सास्कृतिक हीनता की भावना के कारण ही हमने अफ्रीका, लेदिन अमरीका तथा आग्नेय 
(द. पू. एशिया) एशिया की भारी राजनीतिक उपेक्षा भो की। 96 में पहली वार श्री देहर 
केवल मेक्सिको गये तथा 968 मे श्रीमती इन्दिरा गाँधी 9 लेटित अमरीकी देशों में उडान भर 
आयी । इन दोनो यात्राओं के दौरान भी हमारी आँखों पर मुनरो सिद्धान्त का अमरीकी चरमा 
चढा रहा | न तो हमने क्यूवा के महत्त्व को रेखाकित फिया और न ही इत दवे-पिस देशों की 
जनता पर हो रहे साम्राज्यवादी अत्याचारों का विरोध करके उनकी हमदर्दी जीतने की कोशिश 
की । हमे यह नही भूलता चाहिए कि जहाँ सयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विश्व संस्थाओं में इन देशो 
के सख्या बल का महत्त्व है, वहाँ ब्राजील और अजंण्टाइना--वे देश हैँ जो परमाणु-स्वतन्त्रता का 
युद्ध लड रहे हैं। भारत इन देशो में न केवल सांस्कृतिक-स्वातन्त्य का प्रचण्ड अभियान चला 
सकता है अपितु अनेक देशो को अपनी ओर भी आकर्षित कर सकता है । 

9. नीति निर्माण की दोपपूर्ण प्रक्रिगा--नीति निर्माण की अ्क्रिया भी दोपपूर्ण है। हमारे 
पास सारी दुनिया की सूचना जमा करने का एकमात्र माध्यम अग्रेजी है। यह कैसी विडग्बना 
की वात है कि यूरोप, अफ्रीका या ईरान में घटनाएँ हमारे राजदूतों के नाक की नीचे घटती हैं 
और उनका विश्लेषण करने के लिए वे लन्दन या न्‍्यूयार्क के अलवारों पर निर्भर रहते हैं । इसका 
नतीजा यह होता है कि दुनिया के तीन-चौयाई देशो के बारे मे भारत सरकार के पास जो सूचनाएँ 
आती हैं वे इग्लैण्ण और अमरीफा के चश्मे में से छठकर आती हैं । इसीलिए हमे स्वतन्त्र और 
को राय बनाने मे तो दिवकत होती ही है, कभी-कभी हम बुरी तरह से फिसल भी जाते हैं । 

में सूचना की कमी के कारण ही प्रधानमन्त्री इन्दिरा गाँधी को लातीनी अमरीका की यात्रा 
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बीच में ही तोड़नी पडी (पेरू में क्रान्ति हो गयी)। सा्चे 978 में हमने दाऊद के लिए भारत 
में लाल गलीचे विछाये और अग्रेल मे ही उनका पत्ता साफ हो गया, अटलजी को चीन से उत्दे 
पाँव लौठना पडा (उसने वियतनाम पर हमला बोल दिया)। ईरान हमारा पड़ोसी है लेकित एक 
साल के लम्बे जन-आन्दोलन के बावजूद हमारे अधिकारी यह अन्दाज नहीं लगा सके कि खुमनी' 
, सत्ताडढ़ हो जायेंगे । 

0, भारत की घेरावन्दी--अन्तर्राष्ट्रीय समीकरणो मे आज भारत अमरीका व चीन से 
घिर गया है, पाकिस्तान व श्रीलंका से तनांव बढ़ रहे है, श्रीलंका में भारत की शान्ति सेना उलझ 
गयी है, अमरीका व चीन इनकी पीठ ठोक रहे हैं। बंगाल देश भी भारत से खतरे का होव्वा खड़ा 
कर चीन व अमरीका को आमन्त्रित कर रहा है । 

उपर्यक्त आलोचनाओं के वावजद भारत की विदेश नीति की निम्नलिखित उपलब्धियां हैँ, 

नकारा नही जा सकता 

() दोनो ही शक्तिशाली ग्रुटो ने भारतीय विदेश नीति की प्रशसा की है । 

(2) भारत दोनो ही ग्रुटो से सहायता प्राप्त करने मे सफल रहा है । 

(3) भारत की निर्गुट नीति विश्व शान्ति के हित में है । 

निष्कर्ष---डॉ. वेद प्रताप वैदिक ने अपनी पुस्तक भारतीय विदेश नीति--नये दिशा सकेत 
में भारत के लिए एक सास्कृतिक विदेश नीति अपनाने की सिफारिश की है ।7 अनेक ऐसे देश हें 

जहाँ वर्षों पहले भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ था। दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देशो में 
भारतीय सास्क्ृतिक दूतावास की स्थापना की जानी चाहिए । इन दूतावासो का काम उन देशो मे 
भारतीय भाषा, भूपा, भोजन, भजन और भेपज की कुटनीति चलाना होना चाहिए। विदेशों मे 
भारतीय भोजन मे काफी लोकप्रिय है । यदि विदेश मन्त्रालय भारतीय रेस्तरा की एक श्युखला सारी 
दुनिया में स्थापित कर सके तो भारत करोड़ो डालर विदेशी मुद्रा अजित कर सकता है । भारतीय 
संगीतज्ञों को सुनने के लिए अमरीका में इतनी भीड़ जुटती है जितनी कि वहाँ के राष्ट्रपति को 
सुनने के लिए भी नही जुटती । इसी प्रकार भारतीय साड़ी के प्रति पश्चिम की महिलाओ में अदस्य 
आकर्षण है । भारतीय भजन” (रिकार्ड) और “भूपा' सिर्फे डॉलर कमाने के ही साधन' नही है, वे 
सन्देशवाहक भी है । इसी प्रकार भारतीय 'भेषज'--जड़ी-बूटियाँ तीसरी दुनिया के गरीब लोगो 
के लिए वरदान साबित हो सकती है । यदि इन सस्ती दवाइयों को तीसरी दुनिया के देशो मे 
लोकप्रिय बनाने का अभियान चलाया जाय तो अनेक बहु-राष्ट्रीय निगमो का जाल कट जायेगा ।7 


१ वेद प्रताप वेदिक, भारतीय विदेश नोति, पृ. [88। 
4 वही, पृ. व9॥ 
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भारत को दुनिया का सबसे वडा लोकतन्त्र कहा गया है। सन्‌ 952 में वयस्क मता- 
धिकार के आधार पर देश मे पहले आम घुनाव हुए थे। उस समय मतदाताओं की संख्या 7 
करोड 30 लाख से कुछ अधिक थी । यह सख्या आज बढकर लगभग 37 करोड़ तक पहुँच गयी 
है। हमारे सविधान के निर्माताओं ने वयस्क मताधिकार को निष्ठा के रूप मे इस हढ़ विश्वास 
से प्रेरित होकर ही स्वीकार किया था कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया के सफलतापूर्वक सचालन के 
लिए लोगो की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। 952, 957, 962, 967, 97, 977, 
980, 984 और 989 मे लोकसभा के लिए आयोजित नौ उत्तरोत्तर चुनाव एवं राज्य- 
विधानसभाओ के लिए हुए उत्तरोत्तर चुनावों ने हमारी राजनीतिक-प्रणाली को शक्ति और स्थायित्व 
प्रदान किया । इन घुनावों के औचित्य, उनकी निष्पक्षता और सुव्यवस्था के लिए दुनिया भर के 
देशो में हमारी सराहना हुई है। प्रत्येक आम छुनाव से इस बात की पुष्टि होती रही है कि 
ससदीय लोकतन्‍्त्र की प्रणाली के प्रति हमारे देश की निष्ठा है, अपने अभीष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए अत्यन्त स्थायी साधन के रूप में इस प्रणाली मे लोगो को गहरी आस्था है । 
' भारत में लोकतन्त्र 
(ए88008&८₹९ प्र वथ्र0५) 
लोकतन्त्र राजनीतिक परिस्थिति ही नही है या सामाजिक परिष्थिति मात्र नहीं; वह 
शासन और जीवन की लोकजयी नैतिक धारणा भी है। सभी मनुष्यों का लोकतन्‍्त्र में बराबर 
महत्त्व होता है, सभी मनुष्यों के अधिकार भी समान होते है । समाज की इकाई के रूप मे व्यक्ति 
लोकतन्त्र का मूलाधार है। लोकतन्‍्त्र समाज को उन्नत करने का यत्न करता है जिसमे व्यक्ति भी 
उन्नत होता है। लोकतन्‍्त्र मे व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्त्व है। लोकतन्त्र मे सबको समता मिलती 
है। लोकतन्त्र केवल शासव चलाने की एक पद्धति मात्र नहीं है, वह एक विकासशील दर्शन हैं 
और साथ ही वह जीवनयापन की एक गतिशील पद्धति भी है। लोकतन्‍्त्र केवल अधिकारों पर 
ही जीवित नहीं रहता वरव्‌ उसका मूल कर्त्तव्य पर आश्रित है। अपने कर्त्तव्य के प्रति व्यक्ति की 
निष्ठा लोकतन्त्र के जीवन का आधार हुआ करती है। लोकतन्त्र मर्यादा की माँग करता है और 
मनुष्यता को च्यक्ति के आचरण में उतारता है। स्वतन्त्रता, समानता और बचन्धुत्व लोकतन्‍्त्र के 
आदर हैं किन्तु स्वतन्त्रता, समानता और बन्ध्ुत्व तब तक कायम नही हो सकते जब तक व्यक्ति 
* “अपना सर्वोत्तम समाज को देने का संकल्प नहीं करता । लोकतन्‍्त्र के द्वारा व्यक्ति और शासन 
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के वीच में प्रभावगाली सम्बन्ध सूत्र स्थापित होता है। लोकतस्त मे प्रत्येक व्यक्ति को शपनी 
बात कहने का अवसर यथास्थान मिलता है। लोकतस्त्र में कार्यक्षमता का महत्त्व अवश्य है फ्स््ति 
जनता की पसन्द का ध्यान लोकतन्त्र से सदा रखा जाता है। लोकतन्‍्त्र में मर्यादित एवं अनुआासित 
शासन की स्थापता होती है। लोकतन्त्र के द्वारा चैतिकता, ईमानदारी, आत्मनिर्भरता, हथ्ता, 
कर्मंगक्ति की पुतति लोकमानस में होती है तथा मत की शक्ति के कारण जनता की प्रतिष्ठा होती 
है। लोकतन्त्र हिंसा और नकली क्रान्ति को रोकता है। लोकतन्त्र मे प्रतिभा के लिए द्वार बन्द 
नही होता और विरोधी पक्ष भी वना रहता है। लोकतस्त्र मे शासन की व्यवस्था भें परिवर्तन 
केवल जनता के मत' द्वारा सम्भव होता है, किसी अन्य तरीके से नही, यही कारण है कि सून- 
खराबी के लिए लोक्तन्त्र मे गुंजाइश नही होती । 

नोकतन्त्र केवल बहुमत पक्ष के आचरण मात्र से आरक्षित नही होता अपितु लोवतन्त्र की 
रक्षा का भार विरोध पक्ष पर भी कम नही होता । विरोध पक्ष का दायित्व लोउतन्त्र के सरक्षण 
के लिए यह है कि वह बहुमत का विरोध करें, उचित विरोध करें, सही विरोध करें और वहुमत 
को आत्मपरीक्षण की स्थिति मे ले जायें ताकि बल्पमत दल जो कुछ कहना या करना चाहता हे 
उसके प्रति जनमानस में विश्वास जगे। आलोचना करना लोकतन्तर में विरोधी पक्ष का काम 
हआओ करता है किन्तु आलोचना सुजनात्मक एवं सैद्धान्तिक होनी चाहिए, व्यक्ति पर नहीं और 
न्यस्त स्वार्थ में राष्ट्रीय स्वार्थ को भुला देने वाली नही । 

स्वाधीनता प्राप्ति के बाद भारत ने ऐसे ही लोकतन्त्र को अपनाया जिससे मर्यादा सबभ 
और॑ अनुशासन की व्यवस्था है। लोकतन्त्र मे चुटियाँ हो सकती हैं किन्तु शासन का यह सर्वोत्तम 
साधन अभी भी है और आगे भी रहेगा क्योक्ति उसमे विकास की “क्षमता है। 

“बहुत वर्ष हुए हमने भाग्य से एक सौदा किय्ना था, और भव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने 
का समय आया है*'*““पं. जवाहरलाल नेहरू ने !4 अगस्त, !947 की अद्धंरात्रि मे भारत की 
स्वाधीनता प्राप्ति के समय जब यह शब्द कहे थे तो उस समय उनके सामने यह स्पप्ट था कि 
स्वतस्त्र भारत कौन-सा रास्ता पसन्द करेगा ।” उन्होने जनवरी 938 भे ही लिखा था, “राष्ट्रीय 
काग्रेस का उद्देश्य स्वतन्त्र तथा लोकतान्चरिक राज्य की स्थापना करता है।” स्वतन्त्रता मिलने से 
एक उद्देश्य तो 5 अगस्त, !947 को पूरा हो गया, लेकिन दूसरा उद्देश्य, भारत को लोफतल्म 
वनाना बाकी था। इस उद्देश्य को हमारे राष्ट्र-निर्माताओ ने सर्देव ध्यान रखा और सविधान 
बनाने के लिए गठित सविधान सभा में एक प्रस्ताव पेश करके इस हृढ और पुनीत संकल्प की 
घोषणा की कि, “भारत को स्वत्तत्त्र, प्रभुत्वसम्पन्न गणराज्य, उद्घोषित किया जाय जिसे समस्त 
शक्ति और अधिकार जनता से प्राप्त होगे । अन्ततः जब हमारे देश का सविधान बना तो देश 
की इच्छा को संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट किया गया कि भारत एक “सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
लोकतन्नात्मक गणराज्य” होगा । 

सार्वभीमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर और एफ व्यक्ति, एफ मत' के सिद्धान्त के 
अनुसार भारत में लोकतन्त्र की स्थापना करना भारतीय संविधान निर्माताओं का अत्कत दूर- 
दर्शी नि्णेय था । यह भारतीय जनता के प्रति विश्वास एवं सम्मान का प्रतीक था | प्रत्येक दृश्टि 
से यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शौर ऋन्तिफारी निर्णय था क्योर्ति वयस्क मताधिकार द्वारा जाति, लिग 
बोर आधिक तथा शिक्षा सम्बन्धी किसी भेदभाव के विना प्रत्येक वयस्क भारतीय नागरिक लोक- 
तन्त्र में साझीदार हो गया । 

भारत से घुनाबो की मुल्य विशेषता यह है कि वे व्यक्ति स्थातस्त्य और विचार स्वातन्ध्य 
के वातावरण मे सम्पन्न होते है । चुनाव-प्रक्रि| का सार इस बात पर सोर देता है फि अच्तततः 
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आम मतदाता ही स्वामी है। वयस्क भारतीय नागरिक को केवल मतदान करने या प्रतिनिधि 
चुनने का ही अधिकार नही है वल्कि उसे यह्‌ अधिकार है कि वह कोई भी पद प्राप्त कर सकता 
है या चुना जा सकता है। ध्ुनावों मे जिन उम्मीदवारों को जनता का विश्वास प्राप्त होता है वे 
विजयी होते हैं। लोकसभा में जिस दल का बहुमत होता है उसका नेता प्रधानमन्त्री बनता है। 
इस प्रकार अपनी पसन्द के प्रधानमन्त्री के जरिये हम अपने ऊपर आप ही राज करते है । 

भारत सरकार का शासत मन्त्रिपरिपद करती है । परन्तु मन्निमरिपद अपने कार्यों के लिए 
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मन्त्रिपरिपद को शक्तितयाँ प्राप्त होती हैँ । कहने 
का मतलब यह है चूँकि देश के शासन में लोकसभा को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और चूंकि 
लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते है अतः यह बिल्कुल रपप्ट हो जाता है कि देश के 
शासन में जनता ही सर्वोपरि है । 

भारत में संसदीय लोकतन्न्र की दुर्बलताएं 

(फ्रह एर्8ा८ ए0ाग्रड 07 ए७रा ५ शे्ाक्रारश 08/020272ट2₹ पव परा)0) 

भारतीय सविधान ससदीय ढाँचे के लोकतन्त्र की स्थापना करता है। सच्चा लोकतन्त्र 
ससदीय लोकतन्त्र ही हो सकता है जिसमे बिना हिंसात्मक क्रान्ति के सरकार को बदला जा सकता 
है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है ' कि विगत कुछ वर्षों से देश मे लोकतन्त्र की जड़ें हिल रही हैं । 
विगत वर्षों में अनेक स्थानों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बेकाबू हुई, हिंसा, उपद्रव, छुट- 
भार, सामान्य वात हो गयी। प्राकृतिक प्रकोप, अतिवृष्टि, अकाल भौर सूले के कारण हमारे 
आधिक विकास का सम्पूर्ण नियोजन ही छिप्न-भिन्न हो गया। देश का आम आदमी गरीबी, 
अभाव, वेकारी और महँगाई से त्रस्त है। मुल्य-वृद्धि की वर्तमान प्रक्रिया से हमारी आर्थिक स्थिति 
विगडते-विगडते विस्फोटक दौर में पहुँच गयी और सत्तालोलुपता की बढ़ती हुई प्रवृति के कारण 
राष्ट्रीय जीवन भ्रष्ट ओर अनुशासनहीन हो गया । चारो ओर अविश्वास, अनिश्चितता और 
निराशा का घोर अन्धकार छाने लगा। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक डॉ. योगेश अठल के शब्दों मे, 
/स्वतन्त्र भारत का स्वाघीत नागरिक, सामान्य जन आज कठिनाई के जिस दौर से गुजर रहा है, 
उसमें उसका मानस “चिर मुक्ति! की ही कामना कर सकता है । विगत कुछ वर्षों से ससदीय 
लोकतन्‍्त्र का विकल्प खोजा जा रहा है। यहाँ तक कि 'सीमित निरकुशता?# और “अध्यक्षीय 
लोकतन्‍्त्र'/ का विकल्प भ्रस्ताव्रित भी किया गया है। किन्तु निरकुशता का हष्टिकोण लोकतन्‍्त्र 
का कदापि विकल्‍प नहीं हो सकता, यह जानते हुए कि हमारे देश में शासन-प्रणाली के छूप में 
लोकतन्त्र का कोई विकल्प नही है ।* 


हमारी ससदीय-प्रणाली मे कई कमियाँ और कुछ सस्थानात्मक विक्षत्ियाँ हैं, जिनका 

सम्बन्ध प्रायः देश में उत्पन्न होने वाले विभिन्न आविक-राजनी तिक सकटो से जोड़ा जाता रहा है । 

किन्तु कतिपय सकटो के निवारण की कसौटी ससदीय-व्यवस्था न होकर हमारा नेतृत्व वर्ग ही' 
है । नेतृत्व वर्ग की असफलता किसी भी भाँति ससदीय-प्रणाली मत्ये नही मढ़ी जा सकती । 

रघुकुल तिलक के अनुसार, “भारत की जनता अपने स्वभाव और मनोवृत्ति के कारण लोक- 

तन्त्र को सफल बनाने की क्षमता नही रखती । यहाँ की घामिक और सास्क्ृतिक परम्पराएँ लोगो 





4 डॉ. योगेश अठल : साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 9 अगस्त, 973, पृ. 7 

3 दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 28 जुलाई, 973, पृ. 5] 

3 विनमान, 2 अगस्त, 973 , पृ. 46-47 । 

* श्रीप्रकाश : डेमोक्रेती--ए फेस्पोर, करेण्ट ईवेण्ट्स, जनवरी 973, पृ. 52। 
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को भाग्यवादी और सहनशील होना सिखाती है और इसलिए वे निरंकुश शासन के अत्याचार को 
सहुज हीं सहन कर लेते हैँ और सत्ताधारियों का विरोध या आलोचना करना पसन्द नही करते । 
इसके अतिरिक्त यहाँ का समाज जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर इतने छोटे-छोटे 
टुकड़ों में बेंठा हुआ है कि कोई भी तिरंकुश तस्त्र' इस फूट से लाभ उठाकर सहज ही अपना 
आधिपत्य जमा सकता है । यहाँ की साधारण जनता अधिकतर निरक्षर है और उसमे पर्याप्त 
चर्त्रिपालन और मूल अधिकारों की रक्षा के लिए मर मिटने की भावना नही है। ऐसा समाज 
उदारवादी प्रतिनिधिक लोकतस्त्र के लिए, जो समता और सामाजिक न्याय की नीव पर खड़ा हो, 
बनुकूल पर्यावरण (९०००४५) भ्स्तुत नहीं करता । 

सक्नेप में भारतीय लोकतन्‍्त्र के कतिपय दुर्बल तत्त्व इस प्रकार हैँ; 

(!) सशक्त प्रतिपक्ष का अभाव--हमारी ससदीय व्यवस्था की प्रथम त्रुटि यह है कि सशक्त 
प्रतिपक्ष का आज तक निर्माण नही हो सका । एक सशक्त विरोधी दल देश में स्वस्थ संसदीय 
लोकतेस्त्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए अति आवश्यक है। प्रभावशाली विरोधी दल ससदीय 
व्यवस्था के संचालन की अपरिहार्य संल्था हैं। जब बहुमत दल होता है तो एक विरोधी दल भी 
होता वाहिए यदि ऐसा नही है तो वास्तव में प्रजातन्‍्त्र ही नहीं ।* 

(2) उत्तरदायी प्रतिपक्ष का अन्नाव--संसदीय लोकतन्‍्त्र मे आलोचना करना विरोधी पक्ष 

- का कार्य हुआ करता है किन्तु आलोचना सृजनात्मक एव सैद्धान्तिक होनी चाहिए। लोकतन्‍्त्र मे 
परिवर्तत मतो के आधार पर होता है । इसलिए विरोधी पक्ष को चाहिए कि वह जनता को परि- 
वतन के लिए शिक्षण दे। किन्तु हमारे देश मे विरोधी दल ने न केवल आध्िक विकास मे ही 
प्कावट डाली वल्कि वे अर्थ-व्यवस्था और प्रशासन के सभी सामान्य कार्यों मे रूकावट डालते रहे । 

(3) साम्प्रदायिकता, भ्ाषावाद और प्रादेशिकता--साम्प्रदायिकता, प्रादेशिकता और भाषा- 
वाद की समस्याएँ पिछले 30 वर्षो से भारतीय लोकतन्त्र के लिए सिरदद रही हैं । इन समस्याओं 
ते देश में विधटनकारी तत्त्वो को बढ़ावा दिया है और अनेक अवसरो पर हिंसात्मक वातावरण का 
निर्माण किया । इन समस्याओं ने देश के नवोदित लोकतत्त्र मे कोढ के निशान पैदा कर दिये हैं। 


(4) महूँगाई और अ्रष्टाचार--महँगाई और भ्रष्टाचार से मध्यम वर्ग की शक्ति को जर्जर 
और उसकी रचनात्मक प्रतिभा को कुण्ठित कर दिया है। एक ओर करोड़ो की सम्पत्ति के मालिक 
रात-दिन विकास और वैभव का अशोभनीय प्रदर्शन करते हैं तो दूसरी ओर लाखो आदमी भुखमरी 
है पा हैं। आर्थिक शोपण की प्रवृत्ति और राजनीतिक भ्रष्टाचार भारतीय लोकतन्‍त्र के प्रवल 
पह। | 
(5) हिंसा और आन्दोलन की राजनीति--विगत ऊँछ वर्षों से देश में हिसा और जन- 
बान्दोलन आम बात हो गयी । निर्वाचित विधानसभाओ को भग करवाने के लिए केल्रीय सरकार 
पर दवाव डाला गया। विधानसभा के सदस्यो से त्यागपत्र की माँग करते हुए उतके घढ प्र 





+ रजनी क्रोठारी : भारत में राजनीति (अनुवाद), पर. 27--लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री 
हुकमर्सिह का कहना है, “जब कोई पा अत तक सत्ता धारण किये रहता है तो उसमे 
लेघा्जी' आ जाती है। किसी ओर से अपने अस्तित्व को खतरा न देखकर विवेक बुद्धि 
शिथिल पड़ जाती है। इसलिए सरकार को वदलते रहना या उसके बदलने की सम्भावा 
का बना रहना भी वहुत जछूरी है। लेकिन यह एक सशक्त विरोधी दल के बिना सम्भव 
नही। भारत मे प्रतिपक्ष अनेक दलों में विभक्त है, अस्तु, वह सर की सशक्त आलोचना 
नही कर पाता, चुनाव द्वारा उसे पदच्युत करने की वात तो खेर जाने दीजिए । --दिनमान, 
20 मई, 966, पृ. 9॥ 977 में जनता के द्वारा सत्ता परिवर्तन किया गया, लेकिन वह 
विशेष परिस्थितियों का परिणाम था और 984 में पुनः वही स्थिति रही जिसका 0 
“श्री हुकमस्िह द्वारा किया गया है। ववम्बर 989 के घुतावा में लोकसभा मे कांग्रेस (६) 


सशक्त विपक्ष के रूप में उभरा है'। 
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प्रदर्शन किये गये । पेराव, बन्द और अनशन का सहारा तेकर ऐसे आन्दोतच का विरतार किया 
गया। विहार में तो सरकार को खत्म करने के लिए 'बिहार-वन्द' का आह्वान किया गया । 
जनता को शारान-व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए तैयार किया गया । हिंसा, आन्दोलन 
जहाँ समाज में घृणा फैलाते हैं वही जनता और शासन के गध्य तनाव उत्पन कर देते हूँ । 

(6) राजनीतिक अस्थिरता--राजनीतिक अस्थिरता और अनिर्णयता की बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
के कारण हमारी राज-व्यवस्था मे 'शक्ति-शूत्यता! की स्थिति पैदा होने लगी। सन्‌ 4967 के 
निर्वाचनों के उपरान्त अनेक राज्यो मे सबिद सरकारों का गठन हुआ और अराजकता की स्थिति 
उत्पन्न हो गयी । किन्तु सत्‌ 972 के निर्वाचनो के उपरान्त एक दलीय सरकारो का निर्माण 

होने के उपराध्त भी गरुटवाजी की पर्ृृत्ति बढ़ीं और अतेक मन्विमण्डलो को पदच्युत होना पडा। 
मार्च 977 के बाद जनता पार्टी के जासन काल मे केन्द्र और राज्य-स्तर पर बढ़ती हुई घटक- 
बादी प्रवृत्ति के कारण प्रशासन में शून्यता आने लगी । जुलाई, 4979 से जतवरी 980 तक तो 
एक तरह से केख की कामचलाऊ सरकार के शासन काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी जेसे 
देश में कोई सरकार ही नही हो । कामचलाऊ चरणसिंह सरकार के अस्तित्व के साथ राष्ट्रपति मे 
यह शर्ते लग रखी श्री कि वह नीति सम्बन्धी भिर्णय नहीं ले प्केगी । [987-88 मे भी राष्ट्रपति 
प्रधानमन्त्री' सम्बन्धी तथा शस्त्रों को खरीद के घोटातो (बोफोर्स और पतनडुब्यी सौदे में दी ययी 
दलाली) ने नेतृत्व का सकट उत्पन्न कर दिया है। दिसम्बर 989 से कार्यरत केद्धीय सरकार एक 
भल्पप्रतीय सरकार है जो साम्यवादियो और भाजपा जैसे परस्पर असगत विचारधारा वाले दलों 
के समर्थन पर टिकी हुई है । 

(7) संसदीय बाद-विवाद में गुणात्मक काछ--ससद और राज्य-विधाय गण्डलो की कार्ये- 
प्रणाली का ग्रुणात्मक ह्ाास हुआ है वाद-निवाद का स्तर घटा है। व्यक्ति दोपारोपण और छिद्गा- 
स्वेषण की बढती हुई प्रवृत्ति के कारण ससदीय मच का अवमूल्यन हुआ है । प्‌र्जाव, बगाल और 
तमिलनाडु विधानसभाओ के अध्यक्षों ने दलीय स्वार्थों की पूर्ति का साधन बनकर अध्यक्षीय कुर्सी 
की गरिमा तक को ठेस पहुँचायी जिससे ससदीय प्रणाली की अवमानना ही हुई हे । डॉ लक्ष्मीमल्ल 
सिघवी के अनुसार, “स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ विधायक्रों की गुणवत्ता में छास होता गया है जो 
चिन्ता का विपय है। दल के जो उम्मीदवार चुने जाते है वे योग्यता के आधार पर नहीं चुने 
जाते, अधिकतर अन्यन्त साधारण किस्म्र के उम्मीदवारों का चुनाव होता है । विधायको में प्रतिभा 
विदग्धता और लगन का अभाव पाया जाता है और हमारे सार्वेजनिक प्रशाश्षकों के गिरते हुए 
स्तरों का यह एक प्रधान कारण हो सकता है ।/! 

(8) संसद का घठता दर्जा--भारतीय सविधाव का इरादा था कि ससद और कार्यपालिका 
की सत्ताएँ भिन्न रहे, लेकिन उसके काम-काज का एक अजीव और अवांछनीय मिलाप हो गया 
है। सिद्धान्वतः जब तक ससद की मर्जी हो मन्त्रिमण्डल सत्तारूढ रह सकता है लेकिन व्यवहार में 
भन्त्रिमण्डल ने संसद के काम और उसके अधिकार अधिकाधिक मात्रा में हथिया लिये हे । ससद 
में एक दलीय बहुमत तथा दल पर मन्धच्रिमण्डल की पूरी पकड़ होने के कारण भारतीय ससद क्के 
लिए सत्ता सघपं की स्थली बने रहता मुश्किल हो गया । डॉ. सिंघवी के अनुसार, “आज ससद 
केवल सीमित सतर्कता की साधना रही है। नीति के निर्माण और सशोधन मे सक्षद सशक्त मार्ग- 
दर्शन प्रदान करने मे अपने को असमर्थ पाती है ।” प्रो णे डो चेठी के अनुसार, “संसद की 
सत्ता को हानि का मूल कारण है वतंमान पार्टी पद्धति, पार्टी अनुगासन एवं निष्ठा के कारण 
सरकारें अधिकाधिक आरक्षित होती गयी है ।” 





न लनरवकवलीद 
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(9) राजनीतिक संघर्ष की उभरती . अवृत्ति--केख और राज्यो मे पृथकू-पृथक्‌ दलों की 
सरकारो का निर्माण होने से तवाव, परस्पर विरोध और विद्रोह का स्वर मुखरित हुआ जिससे 
प्रान्तीय, संकुचित गौर पृथकतावादी प्रवृत्तियों को बल मिला । ॒ ४ 

(40) बहुदलीय प्रथा--भारत मे वहुदलीय ग्रथा प्रचलित है । राजनीतिक दलो की वहुलता 
लोकतन्‍्त्र के विकास तथा संसदीय शासन' के सुचार संचालन में एक वड़ी वाधा सिद्ध हो रही है । 
राजनीतिक दलो में सहयोग एवं सामजस्य की भावना का अभाव है। दुर्भाग्य से प्रत्येक राजनीतिक 
दल में फूट और गुटवन्दी विद्यमान है और अक्सर असन्तुष्ट गुट के लोग अपना अतग दल बनाने 
के लिए तैयार हो जाते है । जब तक राजनीतिक दलो मे श्ुवीकरण नही होता और राजनीतिक 
शुट दो-तीन प्रमुख दलो में सबठित नही होते तब तक संसदीय संस्थाएँ जीवित नहीं रह सकती 
और यदि वे जीचित भी रह गयी तो वे प्रभावहीत बनी रहेगी ।* 

() दल-बदल की दूधित प्रवृत्ति--दल-बदल की प्रवृत्ति के कारण हमारा पूरा ससदीय 
वातावरण ही दूषित हो गया है और मूल्यो की राजनीति के स्थान पर सत्तालोलुपता की राजनीति 
का सूत्रपात हुआ है । दल-बदल के कारण राज्यो में संसदीय सरकार का सचालन खतरे मे पड़ा और 
लोकप्रिय सरकारो के संगठन मे बाधा आयी है | दल-बदल के परिणामस्वरूप प्रशासन मे नौकरशाही 
का बोलवाला बढ़ा और जनता पर चुनावो का बोझ भी वढा है । सरकारे स्थिर प्रशासकीय चीतियों 
का भिर्माण नही कर पायीं और अनेक राज्यो का प्रशासन ठप्प हो गया । दल-बदल से जहाँ शासन 
में अराजक तत्त्वो का प्रभाव बढा वही दूसरी तरफ आ्िक विकास की रफ्तार मन्द हो गयी । 

(42) नौरूरशाही फी शक्ति मे वृद्धि--स्वाधीनता के बाद नौकरशाही की शक्ति मे अप्रतिम 
वृद्धि हुई है। मन्त्रिमण्डल सचिवालय और प्रधावमन्त्री सचिवालय का बढ़ता हुआ महत्त्व किसी से 
छिपा नही है । गाँवो मे आज भी जनता पटवारी, थानेदार व तहसीलठार की मुहताज है । इस 
नौकरशाही मे आज भी यह झूठ भहम समाया हुआ है कि जनता के स्वामी है, न कि सेवक । 
हमारे स्वाधीन लोकतस्त्र की यह्‌ कसी विडम्बना हैं कि नौकरशाही देश की जनता से अपना 
तादात्म्य स्थापित नही कर सकी । 

(43) नैतिक सुल्यों का क्ाक्त--सवाधीनता के बाद से नैतिक मुल्यो का लगातार ह्वास 
हुआ है। राष्ट्रीय चरित्र को बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। चोर-वाजारी, जमाखोरी, 
मिलावट और प्रशासन मे भ्रष्टाचार की वुराइयाँ दिन-दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी, जिससे हमारी 
आस्थाएँ और निष्ठाएँ डगमगाने लगीं । 

(44) दृधित चुनाव प्रणाली--हमारी वर्तमान घचुनाव-भ्रणाली हमारे सविधान निर्माताओं 
की इच्छानुसार वास्तविक लोकतन्‍्त्र बर्थात्‌ बहुमत का शासन स्थापित करने मे सफल सिद्ध नही 
हुईं। यह प्रणाली युख्य रूप से उन देशो से सफल होती है जहाँ कि राजनीतिक व्यवस्था द्विदलीय 
पद्धति के अनुसार संचालित होती हो । चुनाव की वर्तमान प्रणाली से अल्पम्नत सरकारें ही गठित 
हो सकती हैं । अल्पमतीय शासव चाहे कितना ही लोकतान्त्रिक होने का दिखावा क्यो न करता हो 
यथाये में कभी भी लोकतान्त्रिक नही हो सकता । 

यह कहना काफी हद तक सही है कि चुताव महज औपचारिक बनते जा रहे हैं। न सिर्फ 
पैसों के प्रभाव से चुनाव विकृत हो रहे हैं वल्कि कई स्थानों पर यह देखा गया है कि आम घुनावों 
में तो अफसरशाही और अपराधी दत्त्वो ने जोर-जबर्देस्ती से मतदाताओ के स्वतन्त्र रूप से मत देते 


के अधिकार को भी छीव लिया। विहार में तो 'बूथ कैप्चरिंग' इतनी आम वात हो गयी है कि 
मतदान अर्थहीत हो गया है [? ' स 2 
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(45) क्ेख्न-राज्य सस्वन्धों में तनाव--आलोचकों का कहना हे कि वर्तमान शासन प्रणाली 
के अन्तर्गत केन्द्र-राज्य सम्बन्धों मे परस्पर अविश्वास बढा है। कई राज्य सरकारो ने ऐसी भी 
शिकायतें की कि अधिक-से-अधिक अधिकार अपने हाथ में लेकर केन्द्र प्रदेशों की पूरी राजनीतिक 
और प्रशासन को अपना पराश्नयी बनाता रहा है । फरवरी 980 मे नौ राज्यो की विधान सभाएँ 
भंग करना देश के सघधीय ढाँचे की परिकल्पना पर ही एक आक्रमण था। सच 4978 में एन. टी. 
रामाराव की सरकार (आमन्ध्र प्रदेश) को वर्खाश्त करना संघीय व्यवस्था का परिहास करने 
जैसा था । 

(6) केन्द्रीयकरण की बढ़ती हुईं प्रवृत्ति--लोकतन्त्र की वास्तविक शक्ति जनता की 
चेतना और पद्धति के मूल्यों मे विश्वास मे निहित हीती है । किसी भी लोकतन्त्र को शक्ति भी तीचे 
से मिलती है । हमारे देश मे यह दुर्भाग्य ही है कि नीचे से शक्ति का केन्द्र तक पहुँचना निरन्तर 
कम होता जा रहा है । 

(7) अनुशासनहीनता--भारत मे लोकतन्त्र को मुख्य खतरा अनुशासनहीनता से है । 
कुछ लोग लोकतन्‍त्र मे विश्वास नही करते और इतने निराश हो घुके हूँ कि - हिसा और अराजकता 
पर उतर आये हैं, वे 'वाक आउट' और प्रदर्शन में विश्वास करते हैं। इन्दिरा गाँधी की हत्या 
(१984), दिल्‍ली मे सिक्खो की हत्याएँ, लोगो का जिन्दा जलाया जाता, पजाव और कश्मीर में 
आतंकवाद का फैलाव आदि अनुशासनहीनता के सुनियोजित उदाहरण हैं । आरक्षण विरोधी आन्दो- 
लन की ओोट मे अहमदाबाद (गुजरात) मे बम विस्फोट, छरेबाजी और पथराव की घटनाएँ आम 

बात हो गयी हैं । 

(8) आशिक स्वतन्त्रता का अभाव--लोकतन्त्र के लिए पहली शर्त यह है कि सभी को 
आशिक प्रगति के समान अवसर मिले हमारे देश की सामान्य मेहततकश जनता की आस्था लोक- 
तन्त्र मे है किन्तु हमारी आज की सम्पूर्ण आथिक व्यवस्था लाभ के पहिये से बँधी हुई है । ज्यादा 
पैदावार के वावजूद औसत भारतीय के आहार की मात्रा और गुण में विशेष अन्तर नहीं आया 
है । ओसत भारतीय के आहार मे पौष्टिक तत्त्वो की खोज करने की बात करना भी हास्थास्पद 
लगता है । राजनीतिक लोकतन्त्र के साथ-साथ आथिक लोकतन्त्र की स्थापना के बिना ससदीय 
शासन कदापि सफल नहीं हो सकता । वर्तमान' लोकतन्‍्त्र तभी जीवित रह सकता है जब वह 
विकास के कार्य तीत्रतम गति से सफलतापूर्वक चला सके। डॉ. भोमराव अम्बेडकर ने ठीक ही 
कहा था कि “हम सामाजिक और आधथिक असमानताओ से ग्रस्त इस राष्ट्र को ससदीय लोकतस्त्र 
रूपी राजनीतिक समानता का अस्त्र दे तो रहे है लेकिन समानता के लिए हमे अनगिनत अन्त- 
विरोधो से लडना होगा और यह एक दुष्कर कार्य होगा ।” 

(9)- जातिवाद और अस्पृश्यता से खतरा--जातिवाद और अस्पृश्यता से देश की एकता 
छिन्न-भिन्न हो सकती है और लोकतन्‍्त्र को बडा धवका पहुँच सकता है । जातिवाद तथा सम्प्रदाय- 
वाद की भावना मानवता के विरुद्ध है । हमारे चुनावों मे आज भी उसे बढ़ावा दिया जाता है 
ऐसी संकीर्ण भावनाओं से न केवल राष्ट्र की एकता को खतरा है अपितु सामाजिक और राज- 
नीतिक समता का मार्ग भी अवरुद्ध होता है । 


“ भारतीय लोकतन्‍्त्र के सबल तत्व _ 
(7प्न४छ छा77070 एणाश5 05% एरणा&श 7800/00२809५) 


भारत के लोग संसदीय लोकतन्त्र के विरोधी नही हैं ॥ भारत मे लोकतन्त्र के सभी रोगो 
का निदान अधिक लोकतन्त्र के द्वार! ही हो सकता है। भारत मे लोकतन्त्र विफल भी नही हुआ 
है। यह तो एक संस्था है और ऐसी सस्था जो सबसे कम खराब राजनीतिक व्यवस्था है। देश 
_ संसदीय लोकतस्त्र अपनी जड़ें जमा रहा है और छोटे-मोटे बवण्डरों का सामना करने की ' 


जे 


अत 
न ो 
हि आ 
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क्षमता उसमें आ गयी है । भरी मोरारजी देसाई ते लिखा है, “आज इस देश के सभी क्षेत्रों मे कुछ- 
न-कुछ खामियाँ दीख पडती हैं।*“पर सिर्फे इस कारण यह कहना ठीक नही कि ससदीय जीवन के 
सूत्र दुटने लगे हैं १ संसदीय लोकतन्‍्त्र की बुनियादी धारणाओं का बराबर पालन हुआ है। 
- देश का नेतृत्व प्रधानमन्न्री के हाथ में रहा है और मन्त्रिमण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहा 
हैं। समाज के विखण्डित ढाँचे में राजनीतिक संस्थाओं, मूल्यों और विचारों का प्रवेश हुआ है । 
समाज के विविध वर्गों को राजनीतिक व्यवस्था में स्थान मिला हे, उन्हें इनका लाभ और स्थान 
मिला है और उन पर इतकी जिम्मेदारियाँ भी मायी है। भब तक जो गाँव राजनीतिक व्यवस्था 
से दूर थे वे इसके पास आ रहें हैं ।? देश की जनता मे जागरूकता बढ रही है और राष्ट्रहित 
की चेतना ससदीय लोकतन्‍्त्र के मन्तव्य को उजागर कर देती है जैसा कि डॉ. सुभाष काश्यप 
ने लिखा है, “भारतीय मतदाता किसी भी दल को सत्ता से वचित कर सकता है और अपने देश 
की राजनीतिक संरचना तथा इतिहास के प्रवाह को बदल सकता है। यही तथ्य लोकतन्त्र का भार 
और आधार है।”3 
सार्च 977 के छठे लोकसभा घुनावों मे उसमे (मतदाताओं ने) तीस वषो के काग्रेसी 
शासन को जड़ मूल से उखाड़ फेंका । गद्दी पर आसीन प्रधानमन्त्री (श्रीमती गाँधी) को रायबरेली 
घुनाव क्षेत्र से हजारों वोटो से हारना पडा । इसके वाद मतदाता ने दूसरी क्रान्ति के मसीहा जनता 
पार्टी के नेताओं में चलने वाली कुर्सी की लडाई को ढाई वर्षों तक मुक दर्शक वनकर देखा और 
'जब जनवरी 980 में उसे मौका मिला तो उसने एक ही झटके से इन मसीहाओ को आसमान से 
लाकर धरती पर पटक दिया । कहाँ तो मार्च 977 में जनता पार्टी को लोकसभा में 30! स्थान 
प्राप्त हुए थे और कहाँ जनवरी 980 में उसकी संख्या घटकर केवल 3 रह गयी । 984 भे 
कांग्रेस (इ) को 400 से भी अधिक स्थान प्राप्त हुए और 989 के लोकसभा घुनावों मे उसे मात्र 
93 स्थान प्राप्त हुए । उत्तरी भारत के अनेक राज्यों में कांग्रेस की करारी पराजय हुई । 977, 
]980, 984 तथा 985 से 4990 तक कतिपय राज्य विधानसभाओ के चुनाव भारतीय 
जनता की लोकतान्त्रिक जीवन मार्ग में गहरी' आस्या, राजनीतिक जागरूकता और परिपकक्‍वता का 
परिचय देते हैं और यह तथ्य भारतीय लोकतन्त्र का सवसे अधिक सबल पक्ष है । 
हमारी राजनीत्तिक व्यवस्था मे अनेक सवल तत्त्व मौजूद हैं जिनके फलस्वरूप सामान्य काल 
और संकटकाल में राज व्यवस्था के अस्तित्व की रक्षा की जा सकती है। ये तत्त्व इस प्रकार हैं : 
() संसद--भारतीय संसद भारतीय प्रजाततन्त्र का स्पष्ट प्रतीक है और कार्यपालिका की 
राजनीतिक शक्ति का स्रोत संसद ही है । राष्ट्रीय महत्त्व के अनेक प्रश्तो एव. समस्याओं के निर्धा- 
रण में ससद की निर्णायक भूमिका रही है । ऐसे भी अवसर आये है जब ससदीय दबाव ने प्रत्यक्ष 
तथा अप्रत्यक्ष रूप से मन्त्रियों को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया। स्व॑ंतत्रता के बाद आर, 
के. शनमुखभु चेहटी, टी. टी. कृष्णामाचारी, के. डी. मालवीय, वी. के. कृष्णनुमेनन, गरुलजारीलाल 
ननन्‍्दा आदि मन्त्रियों को ससदीय दवाव के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा । 
(2) सुदृढ़ फेस्लीय चेतृत्व--श्रीमृती गाँधी की हत्या के बाद लोग देश मे अराजकता की 
स्थिति का अनुमान लगा रहे थे । राजीव गाँधी के नेतृत्व में सुहढ केन्द्रीय नेतृत्व का उदय हुआ 
लोकसभा चुनावों (984) मे उन्हे जनता का अदूठ विश्वास प्राप्त हुआ । यदि वे जनता में 


य 37 देसाई : भारत में संसदीय लोकतन्त्र', लोकतन्त्र समीक्षा, जनवरी-मार्च !96 9, 
पृ, 2-3 । 
रजनी कोठारी : भारत में राजनीति, पृ. 9 । 


डॉ. सुभाष काश्यप, दिनमान, 6 सितम्बर 970, पृ. 6-7 ।॥ 
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अपनी विश्वसनीयता बनाये रखते तो उनका युवा नेतृत्व आत्तरिक और बाह्य खतरो का आसानी 
से मुकाबला कर सकता था। नवी लोकसभा के चुनावों के वाद भी विश्वनाथ प्रतापर्सिह के रूप 
में विश्वसनीय और स्वच्छ ध्वन्ति के नेतृत्व का उदय हुआ है । 

(3) धर्मेनिरपेक्षता-हमारे लोकतन्त्र का वुनिणादी सिद्धान्त धर्मनिरपेक्षता है। भारतीय 
समाज के सभी अल्पसंख्यकों को विना किसी धामिक भेदभाव के लोक्तन्‍्व्रात्मक पद्धति में भाग लेने 
का अवसर प्रदान किया गया है । अल्पसंख्यक समुदाय का नागरिक ने केवल मतदान कर सकता 
है अपितु ऊँचे शासकीय और राजनीतिक पद प्राप्त कर सकता है या घुना जा सकता है। इसमे 
जन्म, जाति, धर्म अथवा लिग आदि के आधार पर भेदभाव नही किया जा सकता । 

(4) आर्थिक मियोजन--भारत मे यह महसूस किया गया कि आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना 
के बिना राजनीतिक लोकततनत्र व्यर्थ है। अतः आर्थिक लोकतन्त्र की स्थापना के लिए नियोजित 
आथिक विकास का सूत्रपात हुआ है। यद्यपि आधथिक नियोजन के द्वारा देश में आथिक और 
सामाजिक ऋात्ति लाने के प्रयासों की वाछित प्रगति नही हो सकी है तथापि गरीबी और आ्िक 
विपमता के तेजी से-प्रसार पर अकुश लगा है । आ्थिक-प्रयति का आधार स्थल तैयार हो गर्या है । 

(5) चिकेद्धोीयक्रण पर बल--भारत में पचायती राज की स्थापता की गयी और भाधिक 
शक्तियों का विकेसद्रीकरण किया गया । स्वानीय समस्याओं के समाधान में पंचायतों की भूमिका 
दिन-प्रतिदित वढती जा रही है । कई राज्यों ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पंचा- 
यतो पर महती जिम्मेदारी डाली हैं । मिश्चित ही पचायती राज-व्यवस्था में संसदीय लोकतत्त्र को 
गाँव-गाव और घर-घर तक पहुँचाने का एक सुन्दर अभियान इस देश मे चल रहा हे । 


संसदीय लोकतन्त्र-को सुदृढ़ बचाने हेतु सुझाव 
(8ए65फ55070र8 पर ४०८७ ६१]॥]२० ए57.3५एए१४४५ 70280/0000८५ 8770070) 


यदि हमे भारत मे ससदीय लोकतन्त्र को अधिक सार्थक बनाना है तो हमारी राजनीतिक 
संरचना मे अविलम्ब मिम्ततिखित ठोस सुधार करने होगे--सर्वप्रथम, दल-बदल को रोकना होगा 
ताकि सत्ता हथियाने की विकृृत मनोवृत्ति पर कायू पाया जा सके । 52वाँ सर्वेधानिक सशोधन इस 
दिशा में किया गया सराहनीय प्रथास है । 

द्वितीय, प्रभावशाली विरोधी दल को एक 'सस्थागत” आवश्यकता मानते हुए विकेसित 
करना होगा । शज़तीक्षिक-दलो-को-ध्र-दीकरण-की प्रक्रिया को चाहे-अनचाहे तीकतर करना होगा 
ताकि सुदृढ प्रतिपक्ष के निर्माण मे आधुनिक अवसर उपलब्ध हो सके । 

तृतीय, लोकतन्त्र मे हिंसा के लिए कोई स्थान नही हो सकता। यह विरोधी दल को 
मानना चाहिए तथा आचरण में उतारना चाहिए । ससदीय लोकतन्‍्त्र मे विरोधी पक्ष की जिम्मे- 
दारी यह भी है कि वह विरोध का बहाता वनाकद विद्रोह और अराजकता को न भड़काये । 
लोकतन्त्र एक ऐसा खेल है जो सहर्मात की अपेक्षा करता हे और वह नियमो पर आधारित 
होता है । 

चतुर्थ, प्रशासन को अधिक उत्तरदायी और कार्यकुशल बनाना होगा | शासकीय कर्मचारियों 
में इस भावना का उत्तरोत्तर विकास करवा होगा कि वे जनता के सेवक हैं न कि मालिक । 

पचम, संसदीय परामर्शदात्री समितियों की कार्यक्षमता से वृद्धि करती हांगी ताकि प्रशासन 
पर संसदीय नियन्त्रण यथार्थ बन सके । 

पष्ठम, सतद और विधानमण्डल के सदस्यों को संसदीय प्रक्रिया ओर कार्य॑विधि में 


32 किया जाना चाहिए। सदस्यों की वैयक्तिक योग्यता वस्तुतः संसदीय समगठन को बल 
ती हे मा 


सप्तम, मतदाताओं की राजनीतिक चेतना जाशत करनी होगी ताकि चुनाव के अवसर 
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पर मतदान द्वारा अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति दे। यथार्थ में लोकतन्त्र का आधार जनता की 
सहमति है और हमारी मुख्य समस्या है कि जन-सहमति का दायरा कैसे बढ़ाया जाये ? पं. नेहरू 
के अनुसार, “मैं प्रतिनिध्यात्मक लोकतन्‍्त्र के प्रति पूर्णतः जाशान्वित हुँ। भारत में संसदात्मक 


संस्थाओं की सफलता की कुजी हमारे हजारो-लाखों मतदाता ही हैं। बस आवश्यकता है उनकी 
समनोवृत्तियों को निखारने को। 

अष्दंसु, संसदीय संस्थाओं के संचालन में भाग लेने वाले योग्य निष्ठावान और ईमानदार 
प्रतिनिधियों को चुनावों मे सफल बनाया जाना चाहिए | डॉ. राजेस्ध प्रसाद ने संविधान सभा की 
कार्यवाही समाप्त करते समय अपने समापन्र भाषण में कितना उपयुक्त कहा था, “सविधान में कुछ 
भी प्रावधान हो या न हो, देश का कल्याण इस परे निर्भर करेगा कि उसका शासन कैसा है और 
शासन निर्भर करेगा शासकों पर । कहा जाता है किसी देश को वैसी ही सरकार मिलती हैं जिसका 
वह अधिकारी हो । जिन लोगों को चुना गया यदि वे योग्य, ईमानदार तथा चरित्र और निष्ठा 
वाले व्यक्ति हुए तो वे चुटिपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे । यदि उनमें इसकी कमी' हुई तो 
संविधान देश को नही बचा सकता 

नवम्‌, हमारी घुनाठ प्रक्रिया मे जविलम्ब सुधार किया जाना चाहिए। खर्चीली और दूपित 
घुनाव प्रणाली के कारण आज हमारा लोकतस्त्र धनिकतन्त्र के रूप में परिवर्तित हो गया है ॥ अल्प- 
मतीय सरकारी के दौर को समाप्त करने के लिए वर्तमान दूषित निर्वाचत-प्रणाली के स्थान पर 
एक मिश्चित प्रणाली अपनानी चाहिए जिसे वहुमत-प्रणाली तथा सूची-प्रणाली का मिश्चित रूप कहा 
जा सकता है। मिश्रित प्रणाली के अनुसार व्यवस्थापिका के कुल सदस्यो के आधे भाग को मत- 
दाताकओ के प्रत्यक्ष मतदान द्वारा बहुमत-प्रणाली के अनुसार और आधे भाग को प्राप्त दलीय जन- 
समर्थन के आधार पर सूची-प्रणाली के आधार का निर्वाचन किया जायेगा। इस प्रणाली में 
प्रत्येक मतदाता को एक स्थान पर मत प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होगा। अपने इच्छित 
राजनीतिक दल के लिए और अपने इच्छित प्रत्याशी के लिए। इस चुनाव पद्धति से प्रत्येक राज- 
नीतिक दल स्वय को प्राप्त जन-समर्थत के अनुसार पृ्वंधोषित सूची के आधार पर अपने सदस्य 
व्यवस्थापिका के लिए मनोनीत कर सकेगा और साथ ही वह वहुमत-प्रणाली के अनुसार विजय 
प्राप्त करते वाले अपने लोकप्रिय सदस्यों को भी व्यवस्थापिका के सदस्यों के रूप मे भेज सकेगा । 
, इस प्रकार संसद मे प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बहुमत-प्रणाली के व्यवहार से उत्पन्न होने वाली 
विपमता का अन्त हो जायेगा और हर राजनीतिक दल स्वयं को प्राप्त जन-समर्थत के आधार पर 
संसद में उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सफल हो जायेगा । ५ 

अन्त में, आ्थिक दृष्टि से नये कीतिमान स्थापित करने होगे, महँगाई 'रोकनी होगी और 
वेरोजगारो के लिए काम जुटाना होगा । भारत मे लोकतनन्‍्त्र का भविष्य यथार्थ मे उसकी आर्थिक 
उन्नति और सामाजिक न्याण की व्यवस्थाओ पर भी निर्भर करता है । 


भारत में लोकतन्त्र का भविष्य 
(00078 8 09 7080/0 (7१४९४ पर ॥४008) 


लोकतन्ध्र मूलतः एक नैतिक व्यवस्था है। लोकतन्‍्त्र एक तरीके की जिन्दगी है । निर्णय 
खुले तोर पर किये जान चाहिए, जनता को शास्तिपुर्ण ढंग से सरकारों को बदलने और नयी सर- 
कार को घुनने का अधिकार होना चाहिए। ससदीय लोकतन्‍्त्र भे यदि विरोधी पक्ष बहुमत के 
शासन को नही मानता है तो ससदीय प्रणाली काम नही कर सकेगी । सरकार सहमति से चलती 


है ओर विरोधी पक्ष रजामन्दी से चलता है। भारत मे सरकार और विरोध पक्ष मे सामंजस्यपूर्ण 
सम्बन्धों के विकास पर ही लोकतस्त्र का भविष्य निर्भर करता है । 


3 कॉन्स्टीट्यूट असेस्बली डिबेट्स, खण्ड 8, पु० 984-995 | 
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988... प्रारत में लोकतान्न्रिक व्यवस्था : सबल और दुर्वल पक्ष 


भारतीय लोकतन्‍्त्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि भारत की जनता ओर नेता 
कितने महत्त्वाकाक्षी है ? उनकी महत्त्वाकाक्षा का रतर क्या है ? ओ, पुप्पेश पत्त ने लिखा है 
कि “भारतीय जनतन्त्र की सबसे बड़ी बीमारी महत्त्वाकाक्षा का अभाव है | न जनता महत्त्वाकाक्षी 
है न नेता । नेताओ की महत्त्वाकाक्षा विधानसभा, ससद तक चुने जाने तक सीमित है, था मन्ती 
विशेष बनने तक । न उन्हें इतिहास मे अपना स्थान सुरक्षित करने की अभिलापा है, ने अपना 
ताम किसी नीति निर्णय के साथ जोड़ने की जलक ।” 

भारत में लोकतन्त्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि () देश की प्रायमिक 
आधिक समस्याओं का हम कितनी जल्दी समाधान खोज पाते हूँ ? (॥) स्वच्छ चुनाव की व्यवस्था 
के लिए प्रयुक्त काले धन की बुराई को हम कितनी जल्दी दूर कर पाते है ? (9) निरकुश औौर 
सामन्तवादी प्रवृत्तियों को कितनी जल्दी समाप्त करने में हम सफल हो पाते हैं? (१४) विपक्ष के 
विचारों का शासक दल किस सीमा तक आदर गौर सम्मान करता है ? 

हमारा देश आज राजनीतिक और आयधिक भेवर में फंसा हुआ है तथा देश भर में लोग 
राजनीतिक दलो और उनके नेताओ की हरकतों से ऊब गये है तथा लोकतन्त्र मे उतकी आस्था 
ही डगमगा रही है । वर्तमान राजनीतिक स्थिति का सबरो निरकृप्ट पहलु यह है कि राजनीतिक 
प्रक्रिया मे ठहराव आ गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोकतन्त्र के चौराहे पर आ गये हैं 
क्योंकि यदि हम गौर करें तो देखेंगे कि हमारे देश के इर्द-गिद 5,000 भील या अधिक ऊे पेरे 
में पश्चिम मे अततान्तक के किनारे मोरबकों से लेकर पूर्व में तीन सागर तक केवल भारत तथा 
श्रीलका को छोडकर सभी देश या तो प्रत्यक्ष तानाशाही के या किसी न विसी तरह के एकत्र 
शासन के अन्तगंत हैं । हमारे देश में चोकतन्त्र जीवित है, यह गय॑ की वात है और सम्माव की 
ता पर स्वतन्त्ता को सदेव निश्चित नहीं मानना चाहिए। प्रो. लास्की ने ठीक का [है कि 

व्‌ जागरूकता ही स्वतन्त्रता की कीमत है ।” जब तक भारत के लोग नागहूक रहेंगे तब तक 

लोकतन्त्र का चिराग इस देश मे जलता रहेगा । 





) 


भारत म॑ संसदीय लोकतनन्‍्त्र का घिकल्प : अध्यक्षीय 
लोकतनन्‍्त्र का मॉडल 
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भारत भे ससदीय शासन-प्रणाली की स्थापना की गयी है। संसदीय शासन-प्रणाली में 
कार्यपालिका तथा विधायिका का अभिन्न सम्बन्ध होता है और कार्यपालिका, विधायिका के प्रति 
उत्तरदायी होती' है ।* भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक अधान है और मन्त्रिमण्डल 
वास्तविक कार्यक्रारी । मच्चिमण्डल, जिसका नेतृत्व प्रधानमन्त्री करता है लोकसभा के प्रति उत्तर- 
दायी होता है तथा उसी समय तक पदारूढ रह सकता है जब त्क कि लोकसभा का उसे विश्वास 
प्राप्त हो । लोकसभा मन्निमण्डल के विरुद्ध 'कामरोको प्रस्ताव”, अथवा अविश्वास प्रस्ताव 
बबवा 'निन्दा प्रस्ताव! पारित करके उसे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर सकती है । 

भारत सें संसदीय शासन-प्रणाली : औचित्य--शासन-व्यवस्था के प्रकार का चयन भारत 
के नवीन सविधान की * रचना मे सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न था। सविधान-निर्मात्री सभा के 
समक्ष तीन प्रकार की उत्तरदायी (लोकतन्त्रात्मक) शासन-प्रणालियो का विकल्प था--स्विस प्रकार 
की बहुल कार्यपालिका, अमरीकी प्रकार की अध्यक्षीय शासन-प्रणाली तथा ब्रिटिश प्रकार की 
ससदीय शासन-व्यवस्था । सभा के गर-काग्रेसी सदस्य विशेषतया अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य 
स्विस प्रकार की शासक-व्यवस्था चाहते थे ।१ परन्तु कुछ सदस्य ऐसे भी थे जिन्हें अमरीकी प्रकार 
की शासन-व्यवस्था पसन्द थी । इन सदस्यों का कहना था कि भारत को एक शक्तिशाली केख्वीय 
सरकार की आवश्यकता है और यह केवल अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अन्तर्गत ही सम्भव है । 
इन संदस्थो का एक अन्य तक यह भी था स्वतन्त्र भारत को एक नवीन प्रकार की कार्य- 
पालिका से अपनी जीवन-वात्रा आरम्भ करनी चाहिए और उसे दासता की समची विरासत 
से अपने सम्बन्ध विच्छेद कर लेने चाहिए । किन्तु संविधान सभा के अधिकांश सदस्य ससदीय 
कार्यपालिका के पक्ष मे थे। इस सम्वन्ध मे सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने कहा था कि 'हम अब तक प्राप्त अनुभव के प्रतिकूल दिशा मे नही जा सकते ।” लम्बे 
वाद-विवाद के वाद सविधान-सश्चा मे जब ससदीय शासन-प्रणाली के पक्ष में निर्णय लिया गया तो 
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986 भारत में संसदीय लोकततन्न का विफत्प : अध्यक्षीप जोकतन्त्र का मॉडल 


मुल्यतः दो प्रश्व उठाये गये : प्रथम लोकतान्त्रिक सर्वधानिक ट्ॉँचि के अस्तगंत सबल कार्यपालिका 
किस प्रकार बनायी जा सकती है ? द्वितीय, किस प्रकार फी कार्यवराजिका दस दी परिरिवतियों के 
अनुकूल है ?! इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री के. एम. सुन्शी ने यद अभिमत प्रकट कमा दि 
“गक्तिशागी एवं लोचपूर्ण सरकार ब्रिटेन में क्रियमाग है, क्योकि कार्यपरालिया शक्ति मस्लिमण्णल 
में निहित है, जो निम्त सदन के तहुमत पर याघारित हैँ ।७४७४“८इसके साथ ही टूसे इस तथ्य को 
भूलना नहीं चाहिए कि गत सौ वर्षों मे भारतीय सार्ववनिदा जीवन टम्लैण्ट वी तर्व्षानिक्र विधि 
की परम्पराओं से सचालित होता रहा है। इसमें मे अधिहाश से प्रिडिस शासतन्पताली को 
सर्वोत्तम माना है और विगत तीस-बालीस वर्मों म्रे दस देश 7 शासन से अंगतः उत्तरदायी 
सरकार का सचालन धोरे-प्रीरे प्रारम्भ कर दिया गया या बाय वारतोय अधिराज्य एक पर्णत्पेण 
संसदीय सरकार के रूप में कार्य कर रहा हे । उतने सनुभव के बाद हम परण्य या दो तोडलर नूतन 
प्रयोग वयो करें ?”2 
भारत में संसदीय व्यवस्था का क्रियान्वयन : अनु भनात्वद्ष भुद्धियाँ 
(चला ७०0४8६॥४0 09 एक ६ धयध्वरए ४४५३4 (४ ]39/ : 
एाशगाराटछा, 9६ग:09) 

पिछले 44 वर्षों से भारत का शासन संसदीय ढाँचे को लोकतस्त्वात्मफ व्यवस्था 
संचालित हो रहा है। विगत बुछ वर्षोंगे रेश की राननीति # तैन मे नो पुछ हो सदा 
उमप्तम आम जनता का गन भारी क्षोतर, ग्यानि जौर एड विधियों सित्रता से भण्ता जा रहा 
है। सावंयतिक यीवन में नैतिक मूल्यों के अबमुल्यन, राजनीतिक दरों के द्विघटने जौर नाये दिस 
दल-बदत एवं सरकारों (केन्द्र एव राज्य) के उलदे जाने के सन्दर्भ में दो एक अमुत् ताविधानिक 
प्रश्न उठाया जा रहा है, वह द्वे--क्या प्रितानी इंग की ससदीय प्रणालों भारत के लिए उपयुक्त 
सिद्ध नही हुईं है ? वस्तुत: भारत की ससदीय प्रणाती में हद +निर्श जौर सस्वानात्मक विरुतियाँ 
हैं, पितझ्त सम्बन्ध प्राय: देश में होने वाले विभिन्न जायिह-शपसीपिंग संकटों पे सोडा आता रहा 
हैं। कतिपय ग्रगुसत भूदियाँ इस भ्रशार हैं 

प्रथम, सशक्त एन उत्तरदायी प्रतिपक्ष मस्दीय व्यवस्था के संचालन फी अपश्टिर्य शर्तें है, 
किन्तु भारत में सशक्त प्रतिपक्ष का लम्बे समय तक निर्माण नहीं ही सदा । ससदीय लोकतन्न से 
परिवर्तन मतों के आधार पर होता हे, किन्तु हमारे देश में प्रतिपक्ष में बैठने वाले दली का उद्देश्य 
सरकार को अस्त-ब्यस्त करना और सम्पूर्ण राण्ट्रीय कार्यकमों फो छिक्न-शिश्न करके सत्ता हथिवाना 
रहा है। द्वितीय, राजनीतिक दृष्टि से स्विर सरकार को थच्छी सरकार माता जाता हूं, किन्तु 
भारत में राजनीतिक अस्थिरता और अभिर्णयता की बढती हुई प्रवृत्ति के कारग शक्तिशुन्यता का 
स्थिति उत्पन्न होने लगी है। सन्‌ 967 के ज्ञाम चुनाव के बाद अतेक राज्यों मे मिली-जुली 
सरफारों का गठन हुआ और अराजकता की स्थिति उत्पन्त हो गयी । संद 3979 से जगता पाठ 
के विबटन से केन्द्र मे अस्थिरता का जो सिलसिला चला, उससे संसदीय व्यवस्था को ओर तिर- 
स्फार की हष्टि से देखा जाने लगा है । दिसम्पर 989 से कार्यरत केन्द्रीय सरकार भी एक नेल्प- 
मतीय सरकार हे । तृतीय, संसद और राज्य विधानमण्डलो की कार्यप्रणाली झा गुगात्मक हसे 
हुआ है, वाद-विबाद का स्तर घटा है । व्यक्तिगत दोपारोपण और छिद्धान्वेषण दी बढती हुई प्रवृत्ति 
के कारण ससदीय मच का अवमूल्यन जुआ है । कई विधानसभाओ मे अध्यक्षों ने दलीय स्वावी की 
पू्ति का साधन बवकर अध्यक्षीय शासन की गरिमा तक को ठंस पहुंचायी, जिससे ससदीय प्रणाला 
की आवभानना ही हुई हे । डॉ. जक्ष्मीमल सिघवी के अनुसार, “स्वतन्वता के पश्चात विधायकों का 
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गुणवत्ता मे छहास होता गया जो चिन्ता का विपय है। दल के जो उम्मीदवार चुने जाते है, 
वे योग्यता के आधार पर नही चुने जाते। अधिकतर अत्यन्त साधारण किस्म के उम्मीदवारों 
का चुनाव होता है । विधायको मे प्रतिभा, विदग्घवा और लगन का अभाव पाया जाता है और 
हमारे सार्वजनिक प्रशासन के गिरते हुए स्तरों का यह एक प्रधान कारण हो सकता है ।” 
चतुर्य, भारतीय सविधान का उद्देश्य था कि ससद और कार्येपलिका की सत्ता भिन्न रहे, किन्तु 
व्यवहार में उनके कामकाज का विचित्र और वाछनीय मिलाप हो गया। सिद्धान्तत: जब 
तक संसद की स्वीकृति हो, मन्त्रिमण्डल रह सकता है, किन्तु व्यवहार में मन्न्रिमण्डल ने ससद 
के काम और उनके अधिकार अधिकाधिक मात्रा में हथिया लिये है। वर्तमान पार्टी पद्धति, पार्टी 
अनुशासन एवं दलीय निष्ठा के कारण ससद का दर्जा घटता गया। आज ससद केवल सीमित 
सतकंता का साधन रह गयी है । पंचम, दल-बदल की प्रवृत्ति के कारण हमारा पूरा ससदीय वाता- 
वरण ही दूषित हो गया है ओर मूल्यों की राजनीति के स्थान पर सत्तालोलुपता की राजनीति का 
सूत्रषात हुआ है । दल-बदल के कारण केन्द्र और राज्यों में ससदीय सरकार का संचालन खतर मे 
पडा और लोकप्रिय सरकारो के संगठन में बाधा आयी । दल-बदल के कारण प्रशासन मे नौकरशाही 
का बोलवाला वढा और गरीब जनता पर निर्वाचनों का आथिक बोझ लाद दिया गया । दल-बदल 
से जहाँ शासन में अराजक तत्त्वो का प्रभाव वढा, वहाँ प्रशासन ठप्प-सा हो गया । वरतुत. दल-वदल 
का रोग एक राष्ट्रीय व्याधि का रूप धारण कर चुका है जो हमारे लोक्तन्त्र के प्राण-तत्त्वों को 
अन्दर ही अन्दर खाये जा रहा है ।? षष्ठ, नैतिक मूल्यों का अनवरत ह्ास हुआ हे । अब राजनीति 
और राजनीतिज्नो को काफी सन्देह, अनादर भर तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाने लगा हैं 
किसी भी प्रतिनिधि लोकतन्‍्त्रात्मक व्यवस्था में ऐसी स्थिति भयावह है जब जनता के हृदयों में 
उसके अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की ही निष्ठा और ईमानदारी मे विश्वास न रहे । सप्तम, भारत 
में राजनीतिक दलो की वहुलता ससदीय शासन के सुचारु संचालन मे एक बडी बाधा सिद्ध हो रही 
है । राजनीतिक दलो में परस्पर सहयोग एवं सामंजस्य की भावना का अभाव है जिससे सरकार 
का गठन करना तक कठिन हो जाता है । 

एन. ए पालकीवाला के अनुसार स्वाघीनता-प्राप्ति के बाद चार क्षेत्रों मे हम बुनियादी 
रूप से असफल रहे हैं : 

() कानून और व्यवस्था स्थापित करने मे असफलता । 

(2) आर्थिक समृद्धि लाने के लिए आथिक स्रोतों का समुचित दोहन करने मे असफ्वता, 

(3) मानव शक्ति के विकास में असफलता, तथा 

(4) नैतिक हृ्टि से नेतृत्व प्रदान करने मे असफलता | 


१ डॉ लक्ष्मीमल सिंघवी : भारतीय संस्तद--नयी हप्टि, लोकतन्त्र समीक्षा, जुलाई-सितम्बर 97, 
पृष्ठ 45॥ 

3 92वें संविधान सशोधन (985) द्वारा दल-बदल को रोकने का साहसिक कदम उठाया 
गया है । 
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डॉ. अमरेश अवस्थी ने मध्य प्रदेश राजनीति विज्ञान एसोसियेशन' में भाषण देते हुए 
भारतीय राज व्यवस्था की पाँच दुर्वलताओो की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया--[) 
ससदीय प्रजातन्त्र के स्थान पर लोग तुभाववकारी (2०7०॥५) यनत्न्त्र की ओर प्रवृत्ति, (॥) 
राजनीति में बढती हुई हिसा, (70) देश में धीरे-धीरे चल रही र/जनीतिक ओर साविधानिक 
सस्थाओ जैसे न्यायपालिका, ससद आदि के विघटन की प्रक्रिया, (४) नैतिक मुल्यो का तीद्न छास, 
और (५) राजनीति का अपराधीकरण । 

यह सवाल पूछना जरूरी है कि क्या भारत में वे सभी आवश्यक स्थितियां मौजूद हैं जिनका 
होना संसदीय पद्धति के व्यवहाय होने के लिए णछूरी है ? ससदीय पद्धति एक सास तरह का 
मिजाज, चरित्र और दृष्टिकोण माँगती है, जो हमारे यहां नदारद है। हम इस प्रणाली की 
सामाजिक मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी नहीं करते। तक के तिए यह कढ़ा जा सकता है कि काम 
करने के दोरान इन ग्रुणो का विकास किया जा सकता है और पिछले वर्षों में कुछ हद तक 
हुआ भी है । 
लेकिन सबसे गम्भीर अभाव यह है कि हमारे यहाँ वह दलीय पद्धति ही नही है जिसके 
आधार पर यह प्रणाली काम करती है। रफल ससदीय शासन के लिए द्विदलीय प्रणाली का 
होना न्यूनतम आवश्यकता है । बहु-दलीय प्रणाली जो फरास, उटली, हॉलैण्ड तथा अन्य महादेशीव 
राष्ट्रों मे प्रचलित है, ससदीय सरकार को कुशलतापूर्वक चलामे के उपयुक्त वहीं है। भारतीय 
अनुभव का निष्कर्ष यह है कि एक प्रभावी दव ही ससदीय पद्धति को सफलतापूर्वक चला सकता 
है। उमरजेन्सी लगने के बाद प्रभावी दल वाली यह पद्धति क्षय का घिकार हो गयी और उस 
पद्धति का उदय हुआ जिसे एफ प्रभावी व्यक्ति वाली पद्धति कह सऊते हैं । 

यह उर अकारण नही है कि यदि सरफारें अपने अस्तित्व के लिए ससदीय बहुमत पर इसी 

तरह निेर रही, तो देर-सवेर हमे राजनीतिक अस्थिरता के सम्मुखीन होना पडेया । हमे कोई 
ऐसी पद्धति निकालनी हांगी जिसमे सरफ्रार अर्थात्‌ कार्यपरालिफा की एक खाद्य अवधि सुनिश्चित 
हो--ससदीय बहुमत उसके पक्ष मे हो अथवा नहीं। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि कार्य- 
पालिका जनता की प्रतिनिधि न रह जाये । इन जलरतों का समेत उस्त दिशा भें विकास की ओर 
है, जहाँ शक्तियों का पृथक्करण और एकन्दूसरे को रोफने-टोकने का सन्तुलन बनायें रखने की 
स्थिति रहे तथा विधायिका और कार्यप्रालिका सीधे, किन्तु अलग्र-अलग जनादेश प्राप्त करें और 
कार्य-अवधि के लिए एक-दूसरे पर निर्भर त रहे । इस प्राह्प का एक शास्त्रीय उदाहरण अमरीकी 
सविधान है, जिसका रूपान्तरित तथा सशोधित सस्करण फ्रास में पाँचवें गणराज्य में देखा जा 
सकता है 
भारत के लिए वैकल्पिक ढाँचे की तलाश : प्रोफेसर वी. आर मेहता के विचार 


(फट 524ए८स्न ए0₹ 6४ #यशारा#ाएए ४४098, #00 तररएछा& : एशर08255098 
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प्रोफेसर वी. आर. मेहता ने अपनी पुस्तक “आईडियोलॉजी, माडनाइजेशन एण्ड पॉलि- 
टिक्स इन इण्डिया” ([060089, )श०40काइबा0णा बाएं ९0॥005 ॥7 ऐग09) में ससदीय व्यवस्था 
के औचित्य का प्रश्न व्यापक रूप से उठाया है। वे वर्तमान राजनीति, अर्थ-व्यवस्था तथा सामाजिक 
क्षेत्र मे आये विखराब का मूल कारण इस व्यवस्था में निहित विसग्रतियों मे देखते हैं। समाज 
और राज व्यवस्था में स्थिर दरार तथा विरोधाभास के इस लिजलिजी ससदीय ढांचे को जिम्में- 
दार मानते हैं। हमारी जनतन्त्रीय व्यवस्था का अन्ततोगत्वा क्या ह्ास हो रहा है, लेखक का मूल 
प्रश्न है। डॉ मेहता का कहना है कि इस व्यवस्था ने आथिक विपमता मे बढ़ोत्तरी की है। 
आशिक प्रतिप्ठानो पर जिन मुट्ठी भर लोगो का कब्जा है, वे ही राज्य सत्ता को हथियाये हुए 
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. है। इस सत्तारुढ वर्ग ने जनसाधारण के हितो की निरन्तर अवहेलना की है। पाभीण तव-पनादूव 
और शहरी अभिजात से साँठ-गांठ कर इस तबके ने मात्र यथास्थिति' का परिषोषण किया है। 
सामान्यतया इस व्यवस्था के माध्यम से बदलाव की अपेक्षा को गयी घी। समर हुआ वया ? 
ले-देकर व्यवस्था ने सकुचित हितो के समक्ष घुटने टेक दिये। सरकारी नीति के पवक्ता जितवी' 
समाजदाद, प्रगतिशील अथवा परिवतेत की बात करते हैं, व्यवहार में कही अधिक दक्ियानुस 
सिद्ध हुए है। हम समावता की दुहाई देते है, किन्तु असमाचता की जाई बढ़ती जा रही हे । 
आम चुनावों मे धत की महती भूमिका एक वास्तविकता है। गाँंधीयन मॉडल की अवद्ेयता कर 
पश्चिम का अन्धानुकरण लेखक की दृष्टि से सबसे बड़ी भूल थी। यह सामाजिक-साक्तकृततिक 
इतिहास, परम्परा और आध्यात्मिक विरासत को नकारकर पश्चिमी शिक्षानदीक्षा से अभिशूत 
महानुभावों का एकतरफा निर्णय था। यही कारण हे कि हमारे सकट का तिराकरण इस गैर- 
भारतीय व्यवस्था से सम्भव नही हो रहा हे ।? 
भारत के लिए अध्यक्षात्मक व्यवस्था का प्रतिसान ; पिकरप 
(प्तछ एशरआए0एछजा#, '्009ए8, ए0र तरणा& , ७ फरार) 

प्रसिद्ध सविधान शास्त्री नानी पालकीवाला ने लिखा है कि शासन में आावप्यक स्थ रा... 
और हढता लाने तथा दल-बदल जैसी प्रवृत्तियों को रोफने के लिए भारत में अमरीकी ढग फी 
राष्ट्रप्तीय प्रणाली सबसे सार्थक सिद्ध हो सकती है ।* प्रसिद्ध उद्योगपति जे, आर, डी, ठाटा के 
अभिमत में देश की समस्याओ का स्वरूप मुख्यत, आशिक है तथा उन्तके समाधान के लिए उच्च 
स्तर की तकनीकी और ग्रवन्ध कुशलता की आवश्यकता है"'*“'राष्ट्रपतीय शारान-प्रणाती मे 
प्रत्यक्ष रूप से चुना गया राष्ट्राध्यक्ष गेर-राजनीतिक तथा प्रवन्ध-विशेषज्ञों को मस्ती पद पर नियुवतत 
कर राष्ट्रीय समस्थाओ का सरलता से हल खोज सकता है ।» चतुर्थ जननिर्वाचिग के बाद राच॑श्री 
अशोक मेहता, वलराज मधोक, मधु लिमये, रावोच्च न्यायालय के भूतपुर्व मुख्य न्यायाधीश घी. पी. 
सिन्हा, चरणसिंह, एम सी. छागला जँसे लोगो ने अध्यक्षीय शासन-व्यवस्था का भारत के परि- 
प्रेक्षम मे प्रबल समर्थन किया था। श्री चरणसिंह ने स्वय कहा था कि “ब्विटिश ढाँचे का संसदीय लीक- 
तन्‍्त्र भारतीय स्वभाव के प्रतिकूल है और इसे अध्यक्षीय लोकतन्त्र मे परिवर्तित कर देना भाहिए।” 

भारत के लिए अध्यक्षीय पद्धति अपनाने के पक्षा मे इसके समर्थक भिम्तरिखित तके 
प्रस्तुत करते है * प्रथम, इस शासन-प्रणाली में सम्पूर्ण कार्यपालिका शक्ति एक निर्वाचित राष्ट्रपति 
में निहित होती है । राष्ट्रपति का कार्यफाल निश्चित होता हे और निश्चित समय से पुर्च विधायिका 
उसे सरलता से हटा नहीं सकती जिससे शासन मे स्थायित्व आा जाता है । ह्ितीय, इरा शासग 
व्यवस्था में राष्ट्रपति योग्यतम, विशेषज्ञ तथा कुशल प्रशासको को मन्त्रिषद पर निंधुक्त करने गे 
सुविधाजनक स्थिति में रहता है । उसे स्वतन्तता रहती है कि अपने सन्त्रिगण्डल के सदस्यों को 
विधानमण्डल के बाहर के लोगो में से भी घुन सके । तृतीय, राष्ट्रपतीय व्यवस्था में मन्त्रियों फा 
निर्वाचन नहीं होता; अतः उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए सस्ती लोकप्रियता प्राप्च करने 
के साधन अपनाने की आवश्यकता नहीं रहती | चतुर्थे, राष्ट्रपति के मन्‍्नीं प्रशासक होते है, ते 
कि पेशेवर राजनीतिज्ञ | उनका घ्येय अपने प्रशासनिक विभाग का दक्षतापुर्वक संचालन करता 
है, न कि दलगत राजनीति में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना ] पंच, इस शासत प्रणाली म॑ 
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दल-बदल या दल-विभाजन की सम्भावना नहीं रहती, क्योकि विधायिका के सदस्य जानते हैं कि 
दल-ब्रदल करने से मन्न्रि-पद प्राप्त करने की कोई सम्भावना नही है। षष्ठ, अध्यक्षीय प्रणाली में 
राष्ट्रपति' के.निर्वाचन के प्रण्ब को लेकर राप्ट्रीय स्वरूप एवं दृष्टिकोण वाले दलों का विकास 
सहज हो जाता है । सप्तम, प्रशासन का सम्पूर्ण दायित्व राष्ट्रपति के कन्धों पर होने के कारण इस 
शासन-प्रणाली में शीघ्र निर्णय लिये जा सकते है। सकटकालीन परिस्थितियों मे तुलनात्मक हप्टि 
से अध्यक्षात्मक सरकार अधिक सक्षम तथा प्रभावशाली होती है ।* 

देश में राष्ट्रपति प्रणाली का समर्थन करते हुए डॉ. डी. पी. श्रीवास्तव ने कहा है कि 
इस प्रणाली से प्रान्तो की राजनीति मे प्रधानमन्त्री का समय नष्ट नही होगा, आर्थिक विकास पर 
ठीक ध्यान नही दिया जा सकेगा, पृथक्तावादी शक्तियों पर नियन्त्रण होगा, युटीय राजनीति और 
दल-वदल पर अंकुश लगेगा । 

कम से कम चार तथ्य ऐसे है, जिनकी ओर भारतीय स्वधानिक पद्धति के अध्येता को 
ध्यान देना चाहिए तथा मौजदा वेस्टमिनिस्टर मॉडल को बदलने या सशोधित्त करने में आग्रह के 
मुख्य आधार भी है 

एक, ससदीय पद्धति को स्वीकार करने के पूर्व न इसके ग्रुणो पर विचार किया गया और 
ते भारतीय परिस्थितियों मे इसकी उपयुक्तता को परखा गया । दो, सरकार को जो प्रणाली हमने 
स्वीकार की, वह वेस्टमिनिस्टर मॉडल का एकदम खाटी रूप नही था । यह ससदीय और राष्ट्र- 
पत्तीय दोनो पद्धतियों क्री विशेषताओ का सम्मिश्रण है। तीन, कार्य रूप मे यह पद्धति इतनी 
विक्षत की जा चुकी है क्रि जो कुछ दिखायी पडता है, वह होता नहीं है और जो होता हैं, वह 
दिखायी नही पडता । चार, ससदीय प्रणाली की सरकार के लिए कुछ सुनिर्दिष्ट स्थितियों की 
जरूरत पडती है, जिनका भारत मे अभाव हे, जिसके कारण हमारी ससदीय प्रणाली को वह 
सास्थानिक तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक समर्थन नही मिल पाता जो उसके सफलतापूर्वक कार्य 
करने तथा यहाँ तक कि बचे रहने करे लिए भी आवश्यक है 4 

शाघत्नन में अमरीकी व फ्रेच प्रतिभान (मॉडल) 
(7प्रा३ 59छाराट#प ७0४० एाखटपस ॥098, 068 50५ए8ए४शरष्टापग) 

राष्ट्रपति शासन-प्रणाली की चर्चा करते हुए मोटे रूप से इस समय दो प्रतिमान (मॉडल) 
हमारे सामने हैं---अमरीकी राष्ट्रपति व्यवस्था और फ्रेच राष्ट्रपति व्यवस्था । 

अमरीकी राष्ट्रपत्तीय मॉडल की विशेषताएँ है--प्रथम, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका व न्याय- 
पालिका का एक-दूसरे से पृथकत्व तथा हर एक का अनस्य अधिकार-क्षेत्र होता । हितीय, मस्ति- 
मण्डल का राष्ट्रपति के प्रर्णहप से अधीन रहना । तृतीय, राजनीतिक व्यवस्था मे शक्ति-केच्ध की 
अभाव होना । चतुर्थ, क्ार्यपालिका व्यवस्थापिका से पृथक्‌ होने के कारण उसके प्रति उत्तरदायी 
नही रहती, प्रत्युत्‌ संविधान के प्रति उत्तरदायी होती है । पचम, राष्ट्रपति न तो विधानमण्डल को 
भग कर सकता है और न ही उस्ते अ्रवपीड़ित या वाध्य कर सकता हे । परन्तु यह सब सैद्धान्तिक 
व्यवस्था हे । वर्तमान समय में ही नही, पहले भी कभी इस तरह का शासन-सगठन व्यवहार मे 
नही रहा । अमरीकी सविधान-निर्माता इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे कि शक्तियों के पूर्ण 
पृथवक्रण में सरकार के तीनो अग्रो में गतिरोध व विरोध ही उत्पन्न होगे तथा शासन-व्यवस्था 
वार-वार ठप्प होती रहेगी । इसलिए उन्होने नियन्त्रण व सन्तुलन के सिद्धान्त को शक्तियो क्के 
पृथक्करण के सिद्धान्त के साथ. जोड़फर अमरीका की शासन-व्यवस्था का सृजन किया । आज 
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व्यवहार में अमरीका में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का अनवरत सम्पर्क बढ़ता जा रहा है। 
मन्त्रिमण्डल राष्ट्रपति का सेवक न रहकर सहयोगी वनचता जा रहा है । राजनीतिक व्यवस्था में 
राष्ट्रपति पद शक्ति-केन्द्र के रूप मे अवतरित हो रहा है । राजनीतिक दलो के विकास ने अध्यक्षा- 
त्मक व्यवस्था के शक्ति-प्रथवकरण को केवल सँद्धान्तिक रूप से ही रख दिया है। आज व्यवहार 
में अमरीकी माँडल शक्ति के प्रथक्‍करण को एक सीमा तक ही अगीकृत करता है और उस सीमा 
के आगे शक्ति की साझेदारी स्थापित करता है। रावर्ट सी. बोन के शब्दों मे, “अध्यक्षात्मक 
व्यवस्था के बारे में यह कहता अधिक सही है कि यह शक्तियों के पुथककरण के स्थान पर शक्ति 
या सत्ता की साझेदारी या सत्ता की परस्पर मिश्वितता (्रांभ्मंग78) की अवधारणा पर 
आधारित है ।/* 

विश्व के प्रमुख देशों मे फ्रांस का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। दूसरे विश्व युद्ध तक तो फ्रांस 
की गिनती संसार की कुछ महान शक्तियों मे थी । अब भी फ्रांस पाँच बड़ी शक्तियों मे से एक है । 
यूरोप में सोवियत संघ के बाद क्षेत्रटल और जनसंख्या की दृष्टि से फ्रांस का स्थान दूसरा है| 
फ्रांस के चतुर्थ गणतन्त्र (संविधान) में कई दोप रहे हैं, जिससे शासन मे अस्थिरता आ गयी, कार्य- 
पालिका अशक्त बनी रही मौर विधायिका के प्रथम सदन को आवश्यकता से अधिक शक्तियाँ प्राप्त 
हो गयीं । विधायिका के सहयोग के लिए निरम्तित समितियों ने अपने सीमा-शैत्र से भी अधिक 
अधिकारों का प्रयोग किया, जिससे अनुशासनहीनता मे वृद्धि हुईं। सच 958 में डिगॉल प्रधान- 
मन्‍्त्री बने और उन्होने कहना! प्रारम्भ किया कि फ्रांस की स्थिरता के लिए राजनीतिक संस्थाओ 
का निर्माण नये सिरे से होना चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए, जो शासत कर सके; ससद 
ऐसी हो कि राष्ट्र की राजनीतिक इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सके । इस तरह पाँचवें गणतन्न 
(संविधान) की रचना का आधार तैयार किया गया | 

फांस के पाँचवें संविधान की कुजी है--स्थिरता और प्राधिकार (80897 शाप 
#एँ०प५) । इसका श्रेय चतुर्थे गणतन्त्र के मन्त्रिमण्डलीय अस्थायित्व तथा शासन की शिथिलता 
को दूर करना है। इसमे कार्यपालिका को विधायिका से पृथक्‌ करने का प्रयास किया गया है । 
राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा न होकर एक निर्वाचक मण्डल द्वारा होता है ।? राष्ट्रपति को 
अनेक वैयक्तिक अधिकार दिये गये हैं, जिनका प्रयोग वह स्वविवेक से करता है तथा जिनसे सम्ब- 
न्धित आदेशो पर मन्चियो के हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।४ “राष्ट्रपति ही मन्निमण्डल तथा 
प्रधानमन्त्री की नियुविति करता है ।* मन्त्रियो को संसद की सदस्यता से बचित' किया गया है, किन्तु 
उन्हें संसद के द्वारा उत्तदायी बना दिया गया है। प्रधानमन्त्री की सलाह से राष्ट्रीय सभा को 
भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ दी गयी 
है, जिसका निर्णायक वह स्वय है । नये संविधान द्वारा व्यवस्थापिका के दोनो सदनो की स्थिति मे 
ऋन्तिकारी परिवर्तेत हुआ है। प्रथम सदन अर्थात्‌ राष्ट्रीय सभा की शवित कम हुई है और द्वितीय 
सदन---सीनेट की शक्ति बढी है । 
हि वस्तुत: जहाँ चतुर्थ गणतन्त्र में राष्ट्रपति मात्र एक सच्चा दलाल था, वहाँ पंचम गणतन्त्र 
में साविधानिक यन्त्र का निर्णायक हो गया है। राष्ट्र का वास्तविक अध्यक्ष, राष्ट्र का प्रतीक, 
शासन का प्रमुख ओर राष्ट्रीय मंच के तुल्य बना दिया गया है, जबकि प्रधानमन्ती राष्ट्रपति का 
४ हक के व 2, हे 0 5 > बैग उ॥70वी।27७7 40 (०/शाएमबाए सेगाएट्वो 
4... ॥४ #गाली: टकाउताप्राणा--.4 ४0००७ 6, 


3. उछंध,, “7४008 49, 
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एजेग्ट-सा वर्न गया है। प्रधानमन्त्री का पद अनावश्यक प्रतीत होता हू क्योकि ने तो उसके पास 
शवित है और न प्रतिष्ठा । फ्रेंच राजनीतिक व्यवस्था के बारे में प्रोगन का यह कथन महत्त्वपूर्ण है 
कि बह त तो अमरीकी ढग का अध्यक्षात्मक सविधाव है और न अग्रेजी ढंग का ससदात्मक 
सविधान ही, वह तो दोनो का मिश्रण है ।' 

सक्षेप मे, पचम गणतन्त का मुख्य उद्देश्य मल्विमण्डलीय अस्थिरता को दूर करना था, 
क्योकि इससे पूर्व फ्रेंच मन्त्रिमण्डल का औसत जीवनकाल नी मास से भी कमर होता था। चतुर्थ 
गणतन्त्र से ।946 से 958 तक 23 मन्त्रिमण्डल बसे और बिगडे, जिनकी औसत आयु मात्र छ; 
महीने की रही । 


श्रीलंका की राष्ट्रपति प्रणाली 
(रा. #ोबा8'8 ए0 05095 थ74.7, 8४572/७) 


जुलाई !977 में श्रीलंका मे जो चुताव हुए उनमे श्रीमती भण्डारवायके के; दल श्रीज्का 
फ्रीडम पार्टी को भारी पराजय की स्थिति का सामना करना पडा और जे. भार, जयवद्धंव के 
नेतृत्व के यूनाइटेड नेशनल पार्टो को भारी विजय मिली। श्री जयवर्द्धन ने स्वयं और यूनाइटेड 
नेशनल पार्टी में अपने चुनाव घोषणा-पत्र में स्पष्ठतया घोषित कर दिया था कि उन्हें संसद में 
बहुमत प्राप्त होने पर एक तवीन सविधान का निर्माण किया जायेगा और ससदीय व्यवस्था के 
स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसमें अध्यक्षात्मक व्यवस्था के कुछ 
तत्त्व होगे । ४ 
इन निर्वाचनों से पूर्व श्रीलका की राजनीतिक व्यवस्था अराजफता और अस्थिरता से 
आलोडित हो रही थी। 7 मई, 97 को ठात्कालिक प्रधानमन्त्री भण्डारनायके ने देश भर 
में आपातकालीन स्थिति लागू की थी । यह आपात स्थिति इसलिए लगायी गयी थी कि कुछ जातक- 
वादी तत्त्व सशस्त्र हिंसा पर उतारू हो गये ये । आपातकालीन स्थिति मे नवम्बर 976 से छः 
विश्वविद्यालयों को अनिश्चित काल के लिए वन्द कर दिया गया क्योकि छात्रों ने दगे प्रारम्भ कर 
दिये थे । 22 दिसम्बर, 976 को रेल कर्मचारियों ने नये वर्ष के अवसर पर उत्सव के लिए 
500 रुपये की अग्रिम धनराशि की माँग को लेकर हडताल प्रारम्भ कर दी । हडताल व्यापक थी 
ओर उसने सारे देश में यातायात तथा परिवहन व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया । 29 दिसम्बर, 
4976 को गोदी कर्मचारी भी अधिक वेतन की माँग को लेकर हडताल पर चले गये जिससे देश 
में सभी बडे वन्दरगाहो पर काम-काज प्राय ठप्प हो गया । 

जुलाई, 977 में श्रीलंका मे आम निर्वाचन होते है और इस जराजक्ता के वातावरण मे 
निर्वाचित जयवद्धंन सरकार को अनेक चुनौतियाँ विरासत मे मिली | इस सरकार ने लड़खडाती 
अर्य-व्यवस्था की स्थिति को ठीक करने के लिए अनेक कदम उठाये । इनमे अनुदानों मे कटोती, 
आयात मे उत्तरीकरण, मुद्रा अवमुल्यन तथा विदेशी सहायता का सहारा लेना प्रमुख हैं। श्री 
जयवर्द्धन की मान्यता थी कि देश की अर्थ-व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अलोकर््मिय कदम 
उठाना जरूरी है। इसी हृष्टि से अभ्यक्षीय प्रणाली ससदीय व्यवस्था से अधिक उपयोगी 
साबित होगी । 2 

श्रीलका की नयी शासन पद्धति फ्रास की राष्ट्रपति प्रणाली के अधिक निकट हे । संसदीय 
प्रणाली को समाप्त नहीं किया गया है और विधायी तथा न्यायिक शक्ति उसी में निहित रहेगी। 
ससद अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग अतीत की तरह न्यायालयों के माध्यम से करती रहेगो। 
संसद में वहुमत प्राप्त दल से प्रधानमन्त्री का चुनाव अब रॉष्ट्रपति के द्वारा किया जायेगा। काबीना 
तथा अन्य मन्‍्त्री ससद के निर्वाचित सदस्यो में से ही नियुक्त किये जायेगे। प्रधानमंन्ची और कन्य 


मल्त्रियो के अलावा जिला मन्सत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जायेगी । जिला स्तर पर 
नीतियो को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के उद्देश्य से यह तयी व्यवस्था की गयी है । जिला 
मन्‍्त्री भी ससद सदस्यों से से ही नियुक्त किये जायेंगे । 
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राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त अपने अधिकारों के अच्तगंत राजकाज चलायेंगे | राष्ट्रपति ताना- 
शाह न बतने पाये इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था की गयी है कि ससद उसे दो-तिहाई के 
साधारण बहुमत के आधार पर बिना कोई कारण बताये पदच्युद कर सकती हे । राष्ट्रपति का 
कार्यकाल 6 वर्ष होगा । 

श्रीलंका मे राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि इससे राष्ट्रपति अधिक 
निर्णायक ढग से काम कर सकेंगे और निर्वाचित प्रतिनिधियों का रुख किसी निर्णय मे, भले ही वह 
लोकप्रिय न हो, वाधक नही बन सकेगा । नयी व्यवस्था के पीछे यह आशा भी है कि यह श्रीलंका 
की अर्थ-व्यवस्था मे व्याप्त जड़ता को भग करके उसे गति देगी और इस प्रक्रिया मे लोगो के लोक- 

तन्त्रीय अधिकारो पर भी किसी प्रकार की आँच नही आयेगी । 

राष्ट्रपति जब कार्यपालिका वास्तविक अध्यक्ष वन जाता है तो उसकी तुलना अधि- 
नायकवादी व्यवस्था से क्रिया जाना स्वाभाविक ही है, किन्तु श्रीलका के मामले में ऐसा नही है, 
क्योकि वहाँ प्रधानमच्त्री, मन्त्रिरण्डल और जिला मन्त्रियो के वीच सत्ता के विकेरद्रीकरण का 
प्रावधान भी रखा गया- है । इससे समदीय व्यवस्था का अस्तित्व भी वना रहेगा । 

श्री जयवद्धेन ने इस संवैधानिक परिवतेन के पक्ष में मुख्य तक यह दिया था कि विकास्त- 
शील देश में आशिक प्रगति के लिए अनुशासन आवश्यक होता है जिसके लिए राष्ट्रपति प्रणाली 
अधिक उपयुक्त होती है । 

भारत के लिए फ्रेंच मॉडल की उपयुक्तता 
(फ्रह एशरठागशार'& 09 ऋरछाटप 0099, 700 ।०8) 

भारत जैसे विकासशील देशो के लिए अमरीकी प्रतिमान (मॉडल) की अपेक्षा फ्रेंच मॉडल 
एक विकल्प प्रस्तुत करता है और विकासशील देशो मे इसके अनुकरण की अधिक सम्भावनाएँ 
हैं ।! अमरीकी व्यवस्था की कई दुर्बेलताएँ हैं, जिन्हे भारतीय सन्दर्भ मे पचाना सम्भव नहीं होगा। 
शक्तियों के परथक्‍्करण के कारण अमरीकी व्यवस्था मे शक्ति उत्तरदायित्व का ऐसा विभाजन 
हो जाता है कि शासन-तीति और कार्यों के लिए किसी का निश्चित उत्तरदायित्व नही रह पाता । 
अमरीकी शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का विरोध उस अवस्था में असाध्य 
हो जाता है जव राष्ट्रपति पद पर और सीनेट मे अलग-अलग दलो का प्रभुत्व हो ।. यह व्यवस्था 
संसदीय प्रणाली की भाँति लचीली तथा परिवत्तंनणील भी है। भारत मे जब लोग राष्ट्रपतीय 
प्रणाली की बात करते हैं तो शायद उनके मस्तिष्क मे अमरीकी ढाँचे की सरकार का चिन्न घूमता 
होगा । कित्तु प्रो. लास्की जैसे विद्वान ने कहा है कि अमरीका मे भी अध्यक्षीय शासन-प्रणाली की 
सफलता का कारण यथार्थ मे उसके ग्रुण नही हैं प्रत्युत उसकी त्रूटियाँ रही हैं। फिर हम सभी 
इस' वात से परिचित है कि अमरीकी राष्ट्रपति मॉडल लेटिन जमरीका के कई देशो मे असफल 
सिद्ध हो चुका है। ऐसी स्थिति मे इस वात्त का कया प्रमाण है कि भारत में अमरीकी मॉडल के 
लोकतन्‍्त्र का परीक्षण किया गया तो वह सफल हो जायेगा ? फिर अमरीकी मॉडल में जहाँ एक 
ओर राष्ट्रपति के निरकुश बनने का भय रहता है, वही दूसरी ओर कार्यपालिका और व्यवस्था- 
पिका के बीच एवं न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। 
अमरीका में भी आज कही-कही इस वात की माँग की जा रही है कि अध्यक्षीय ढाँचे मे ऐरो 
संशोधन किये जायें कि वह “मन्त्रिमण्डलीय सरकार” के अनुरूप कार्य कर सके । 

इस समय भारतीय व्यवस्था के सामने दो मुख्य चुनौतियाँ है--प्रथम, केच्र और राज्यों मे 
अल्पमतीय या मिली-जुली सरकारें बनने की सम्भावनाएँ हैं और मिली-जुली सरकारो से अस्थिरता 


ह 





श्रीलंका ने जयवर्द्धन के नेतृत्व मे ससदीय व्यवस्था के स्थान पर ऐसा ही मॉडल अपनाया है । 
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का दौर प्रारम्भ होगा | द्वितीय, दत-बदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता के युग का सूमपात होगा 
और प्रशासन में 'शून्यता' आ जायेगी। भारत भें राजनीतिक दलों की बढ़ती हुई संख्या एव क्षेत्रीय 
दलो की बढती हुई शक्ति के परिप्रेक्ष्य मे मिली-जुली सरकारें ही भविष्य की थातीं दिखायी 
देती हैं ।* है 

भारत की राजनीतिक विरासत की यह॒ विशेषता है कि वह ऐसे किसी भी साविधानिक 
प्रतिमान को पसन्द कर लेगी, जिसमे स्थायित्व व उत्तरदायित्व को मिलाने का प्रयत्त किया गया 
हो। फ्रेंच मॉडल की यह विशेषता है कि उत्तरवायित्व की व्यवस्था करने के लिए संविधान 
गणतन्त्रात्मक ससदीय शासन स्थापित करता है तथा कार्यपालिका के स्थायित्व के लिए अध्यक्षीय 
शासन की ससदीय शासन पर प्रतिरोपित कर देता है ।2 

क्या भारत के लिए फ्रेंच मॉडल अपनाना सरल होगा ? यह कहा जाता है कि भारत जैसे 
देश मे अनेक प्रादेशिक, भाषायी, साम्प्रदायिक तथा अन्य प्रकार के दवावों-तनावों के कारण ऐसे 
किसी व्यक्ति (राष्ट्रपति) की खोज कठिन हो सकती है, जिसे समूचे राष्ट्र का सम्मान प्राप्त हो। 

राष्ट्रपति प्रणाली भारत के लिए विकल्प नहीं हो सकती 
(रर्आएटसा#व, 5४8७४ टकप 70 88 65 #यप्रारशि/ााए८ ४00 ॥0/) 

राष्ट्रपति प्रणाली को लेकर कई तरह की गल्नतफहमियाँ हैं। विश्व में लगभग एक दर्जन 
किस्म की राष्ट्रपति पद्धतियाँ प्रचलित हैं। कुछ देशो में (जैसे दक्षिणी अमरीकी देशों मे) राष्ट्रपति 
पद्धति का स्वरूप तानाशाही व्यवस्था के रूप मे है, जबकि जमरीका, फ्रांस और श्रीलका जैसे देशो 
में उसका स्वरूप पूरी तरह नोकतान्त्रिक है, तथापि इन देशो में भी इस व्यवस्था के रूप भिन्न- 
भिन्न हैं। कुछ देशो मे राष्ट्रपति अपने पूरे मम्त्रिमण्डल का गठन ससद के बाहर की प्रतिभाओ से 
करता है । कुछ देशों में मन्त्रिमण्डल का निर्माण ससद सदस्यों में से किया जाता है और कुछ देशी 
में राष्ट्रपति संसद और बाहर दोतो क्षेत्रो से मन्त्रियों का चयन करता है । 

राष्ट्रपति पद्धति लागू करने की वात क्यो की जाती हे ? क्‍या राष्ट्रपति पद्धति मे देश को 
अधिक सशक्त, अधिक समर्थ, अधिक प्रभावी, अधिक अनुभवी शासन उपलब्ध होवे की अधिक 
सम्भावना है ? जिन लोगो ने अमरीका के स्वैधानिक इतिहास का अध्ययन किया है वे यह जानते 
हैं कि अमरीकी राष्ट्रपतियो को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयो मे वडी सर्वधानिक चोटें पहुंचायी हैं 
और कभी चतुर राष्ट्रपतियो ने यह कोशिश की कि अपनी पसन्द के चहेते स्यायाघीशों की वियुक्ति 
करें तो ऐसा करत मे उन्हे सीनेट की स्वीकृति लेनी पडी और यदि सीनेट में अन्य पार्टी का बहुमत 
हुआ---जैसे कि अक्सर होता रहता हे--तो अनेक वार ऐसे अवसर आये जबकि उन्हें अपने प्रस्ताव 
वापस लेने पडे। राष्ट्रपति प्रणाली के सम्बन्ध मे सबसे वड़ा तर्क यह है कि राष्ट्रपति देश के 
योग्य से योग्य व्यक्ति को बिना किसी घुनाव में खड़ा किये अपना मन्‍्त्री बना सकता हैं चाहें वह 
प्रख्यात अर्थशास्त्री मैकनामारा हो या हारवर्ड प्रोफेसर किसिजर | लेकिन जो लोग राष्ट्रपति 
रोगन (प्रथम' कार्यकाल) के मन्त्रिमण्डल निर्माण का तमाशा देख चुके हैं. उन्हें यह देखकर कौतूहल 
हुआ होगा कि रीगन क्रिसी साथी को अपने मन्सत्रिमण्डलीय पद के लिए छुलते हैं और दूसई 
दिन उन्हे सलाह दी जाती कि इस मन्‍्त्री के विरुद्ध सीनेट मे यह आरोप लगाया जायेगा कि इसकी 
कम्पनी का सरकार से कारोबार है या वीस साल पहले इन्होने कोई ऐसी हरकत की थी जिसे 
आधिक अपराध कहा जा सकता था--तो या तो वे ही चुपके से अपना प्रस्ताव बदल देते या 





+ 32वाँ सविधान सशोधन (985) दल-ब्रदल पर प्रतिबन्ध गगाता है । 
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प्रस्तावित मन्त्री महोदय घोषणा कर देते है कि उनकी दिलचस्पी मन्त्री बनने की नही है । हम सभी 
जानते हैं कि अमरीकी राष्ट्रपति अपने किसी कार्यक्रम को बंधता प्रदान करने के लिए किसी 
कानून का मसविदा वहाँ की कांग्रेस मे भेजते हैं और कभी प्रतिनिधि सभा और कभो सीनेद और 
कभी दोनो उसकी छीछालेदर कर उसे रही की टोकरी मे फेंक देते हैं ॥ भारत को आणविक ईधन देने 
के सम्बन्ध मे सरकारी समझौतो और राष्ट्रपति के आश्वासनो के बाद भी जो गति होती है उसे देखकर 
राष्ट्रपति पर हँसी आती है । वुडरो विल्सन बड़े लोकप्रिय राष्ट्रपति ये लेकिन वे अमरीका को इस 
बात के लिए राजी नहीं कर सकते कि वह राष्ट्रसंध का सदस्य हो जाये । राष्ट्रपति निवसन की जो 
छीछालेदर हुई वह भी किसी संसदीय लोकतन्त्र मे किसी प्रधानमन्त्री की नही हुई । 

राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष मे यह तकें दिया जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित 
होता है और निर्धारित समय से पूर्व विधायिका उसे आसानी से पदच्युत नही कर सकती, जिससे 
शासन में स्थायित्व आ जाता हैं। जबकि यह भी गौर करने की बात है कि अमरीका का कोई 
राष्ट्रपति आठ साल से अधिक पद पर नही रह सका । रूजबेल्ट ने इस प्रथा को तोड़ने की कोशिश 
की तो उनका मानसिक दवाव इतना अधिक रहा कि मस्तिष्क की शिरा फट गयी। भारत में 
जवाहरलाल नेहरू 8 वर्ष तक प्रधानमन्त्री रहे और जब तक जीवित रहते पदासीन रहते । श्रीमती 
इन्दिरा गाँधी भी वावजूद सारे सघर्षो और विरोधो के ग्यारह वर्ष तक प्रधानमन्त्री रह चुकी हैं 
और यदि उन्होने स्वेच्छा से 4977 में मतदान न कराया होता तो उनका कार्यकाल और भी बड़ा . 
हो सकता था। ब्रिटेन के इतिहास मे तो और भी लम्बे कार्यकाल तक प्रधानमन्त्री रहे हैं । 


अध्यक्षीय प्रणाली मे इस बात की सम्भावना अधिक है कि विधायिका और कार्यपालिका 
विभिन्न विचारो की हो और कार्यपालिका जो कानुन बनाना चाहे वह न बत सके या उसमे कोई 
अनावश्यक मीनमेख ज़ग जायें । सीनेट द्वारा सनु 99 भे वार्साय सन्धि को अस्वीकार कर देना 
एक ऐतिहासिक घटता बन चुकी है। सन्‌ 789 से 934 तक सीनेट के समक्ष 889 सन्धियाँ 
स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गयी जिनमे से उसने 682 सन्धियो को स्वीकार किया, !92 में 
संशोधन किया और व5 को अस्वीकार किया । राष्ट्रपति भी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयक को 
अस्वीकार कर सकता है, वापस भेज सकता है, पर जो परिवर्तत चाहे उसे करा नही सकता है 
अगर काग्रेस अपनी वात पर टिकी रहे । इस प्रकार आधिक और सामाजिक कानुन को कार्यान्वित 
कराने मे राष्ट्रपति प्रणात्नी जितनी कारगर हो सकती है, ससदीय प्रणाली उससे कही अधिक कारगर 
है। भारत के ससदीय इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि आज तक प्रधानमस्त्री जोर 
मन्त्रिमण्डल को ससद हरा किसी विधेयक को पारित कराने मे कठिनाई का अनुभव नही हुआ । 
अमरीकी काग्रेस ने राष्ट्रपति के सामने जितनी बाधाएँ उत्पन्न की है उतनी बाधाएँ भारतीय ससद 
हारा प्रधानमस्त्री के मार्ग मे कभी भी प्रस्तुत नहीं की गयी | ब्निटेन के सुविख्यात चिन्तक और 
सांसद रिचर्ड ऋतमंनच के अनुसार, “वस्तुतः प्रधानमन्त्री का संसदीय वर्चस्व और नेतृत्व अमरीका 
के राष्ट्रपति के लिए ईर्ष्या का विपय होना चाहिए था ।” ०८ 
राष्ट्रपति प्रणाली के हिमायती इस तथ्य से भली-भाँति परिचित है कि इस पद्धति मे. 
शासित 90 प्रतिशत देशो में तानाशाही है और वे अलोकतान्त्रिक है। यह प्रणाली लोकतन्‍्न्र की 
सामूहिक बुद्धि के सिद्धान्त को नकार सकती है। इस प्रणाली से निरकुश और स्वेच्छाचारी शासन 
की सारी सम्भावनाएँ विद्यमान होती है। एक तरह से यह प्रणाली राष्ट्रपतियों की सतक पर 
चलती है। इस प्रणाली मे राष्ट्रपति को सामान्य स्थिति में भी वे अधिकार प्राप्त रहते हैं जिनकी 
जरूरत आपातकाल में पड़ सकती है। राष्ट्रपति प्रणाली के सविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति मे 
शक्तियों के केन्द्रीयकरण की यह अधृत्ति अफ़रीकी और लेटिन अमरीका के कुछ देशो की घटनाओ से 
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आसानी से समझी जा सकती है। लेवनान से लेकर नाइजर, पेरू, अंगोला, ब्राजील, केमरूत, चैंड, 
काग्रो, इक्वोदार, मिस्र आदि अनेक देशी में इस तरह की मिसालें मिलेंगी जहाँ राष्ट्रपति होने के 
बाद सविधान इस रूप में बदले गये जिसमें सारे अधिकार, राष्ट्रपति में केन्द्रित हो गये । आज इन 
देशों में किसी न किसी रूप में तानाणाही का वीलवाला है । 

- बहुधा राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में यह तक दिया जाता है कि उसमे राष्ट्रपति योग्यतम 
विशेषज्ञ तथा कुशल प्रशासको को मन्त्रिपद पर नियुक्त करने मे सुविधाजनक स्थिति में रहता है। 
उसे स्वतन्त्रता रहती है कि अपने मन्चरिमण्डल के सदस्यों को विधानमण्डल के बाहर के लोगो से 
से चुन सके । डॉ लक्ष्मीमल्ल सिघवी के अनुसार, “राष्ट्रपति पद्धति में योग्यता का अधिक सम्मान 
होगा ऐसा निश्चित रूप से नही कहा जा सकता, क्योकि यह मूलतः राष्ट्रपति या प्रधानमन्नी के 
स्वभाव और रुझान का प्रश्न है।” भारत में यदि प्रधानमन्त्री चाहे तो ससद से बाहर के किसी 
व्यक्ति को मन्‍्त्री वनवा सकता है और छ. महीने तक वह बिना ससद का सदस्य वने भी उस पद 
पर कारयें कर सकता है। प्रधानमन्त्री चाहे तो योग्यता के आधार पर उसे राज्यसभा में मनोनीत 
करवा सकता है । 

राष्ट्रपति प्रणाली से शासित होने वाले अनेक देश ऐसे है जो लगभग उन्ही समस्याओ से जूझ 
रहे हैं जो भारत के लिए कठिनाई का कारण *ती हैं। यह आवश्यक नहीं कि उसकी वजह से 
ज्ञान, अन्तहं प्टि और राजनीपिक जीवन के नैतिक मानदण्डो में विकास हो ही। राष्ट्रपति 
पद्धति कोई जादू का करिश्मा भी नही है, यह तो केवल राजनीतिक सत्ता को व्यवस्थित करने का 
एक तरीका है। व्यवहार मे राष्ट्रपति को चुनाव तनन्‍्त्र और राजनीतिक दलो पर शायद प्रधान- 
अन्‍्त्री से कही अधिक निर्भर होना पडेगा और ऐसी स्थिति में चाहें र" ;नीतिक ऋण चुकाने के लिए 
या चाहे अपने क्ृपा-पात्रों को लाभ देने के लिए, राष्ट्रपति पद्धति में भी, वह सब विक्वेतियाँ उभर 
आयेंगी, जो ससदीय पद्धति के लिए अपयश का कारण बनी हैं| 

भारत में संसदीय प्रणाली की क्षयताएँ . : 

डॉ. अप्पादोराय के अभिमत में वर्तमान ससदीय व्यवस्था को सष्ट करके नया भवत बना 
लेने से ही भारतीय लोकतन्त्र की ज्वलन्त समस्याएँ हल नही हो जायेंगी । सच्चाई यह है कि 
वतंमान संप्तदीय प्रणाली से तीन स्पप्ट लाभ हमे उपलब्ध हो रहे हैं--प्रथम, भारत जैसे विशाल 
विविधता वाले देश मे मन्त्रिमण्डल द्वारा विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व हो रहा है। हितीय, 
भन्त्रिमण्डल विधान-मण्डल को नेतृत्व प्रदान करता है और तृतीय, सरकार लोकमत के प्रति 
उत्तरदायी बनी रहती है । न 

यदि हम अपनी शासन प्रणाली में कोई आधारभूत परिवर्तत की वात सोचे बिना ही 
युगीन परिस्थितियों और देश की सामयिक आवश्यकताओ के अनुरूप उनकी विक्ृतियों को दूर 
करने का प्रयत्त करें जिससे कि उसे अधिक सार्थक रीति से कार्यान्वित किया जा सके और वह 
अपेक्षाकृत अधिक स्थायित्व की वाहक बन सके तो विवेकजन्य प्र होगा । इस सम्बन्ध से चार 
भोटे झुकाव दिये जा सकते हेँं--प्रथम, ससद के निम्न सदन के प्रति मन्विमण्डल के सामूहिक 
उत्तरदायित्व का सिद्धान्त रखते हुए भी हम उपर्यक्त विधि द्वारा या लोकसभा के प्रक्रिया-नियमों 
में परिवर्तत करके यह निर्धारित कर सकते हैं कि मन्त्रिमण्डल का कुछ न्यूनतम कार्यकाल होगा । 
जब किसी मन्त्रिपरिपद्‌ का एक बार विधिवत निर्माण हो जाये तथा सदन का बहुमत उसे 
स्वीकार कर ले, तव एक निश्चित समय तक--उदाहरण के लिए, दो वर्ष तक--उसे “अविश्वास- 
प्रस्ताव' या ऐसे ही अन्य उपायो द्वारा अपदस्थ नही किया जा सकेगा ।? यदि अन्य किसी सरकारी 
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